आधुनिक शासन-तन्‍त्र 
[ सिद्धान्त एवं व्यवहार ] 


(77४शोिप (00४5ाशशायारा65 
[प्र्ता0एश 80 ए२७०77ट5] 


लेखक 
भद्गदत्त शर्मा 
एम ए (इति एवं राज शास्त्र), पी एच डी 
भ्रध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग 
एस आर के महाविद्यालय, फोरोजाबाद (उ प्र) 


लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा-3 


मुल्य पच्चोस रुपये 


) लेखक 





लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, हॉस्पिटल रोड, आगरा-3 द्वादा प्रकाशित एवं 
जैनसस प्रिट्स, तकिया वजीरशाह, सेठगली, आगरा-3 द्वारा मुद्रित । 


स्वर्गोय 
परम पूज्य पिताजी 
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सादर समपित 
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विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय), डॉ औराम महेश्वरी (विसागाध्यक्ष, के प्रा: 

भारतीय लोक प्रशाक्षन पस्थान, नई दिल्‍ली), गो रामकट्र तर पपणमहा विदा 

दिकोहाबाद) ऐव आचाय अमरनाथ क्षर्मा के उनके निरतर प्रोत्ताहन ऐैव सहयोग के. 

लिए ग्त्क्त आमगारी है । अपने महाविद्यात्नय के पैपपृव प्राचाय एव वतमान प्रेह-सचिक 

श्री बैप्णसहाय पेय का भी # विज्ेप रुप से ऋषणी एवं आमासे हैं, जो आरमस्म जे ही 
यु पर 


श्र 


मैं अपने प्रकाक्षक श्री प्रकाशनारायण जी का भी आमारी हूँ जिहोने बडे घय 
के साथ अत्यातत आकरपित साज सज्जा मे पुस्तक का प्रकाशन किया और मुद्रण के बीच 
आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे निरतर प्रोत्साहित करते रहे। 

यदि विद्यार्थी समुदाय इस पुस्तक से लाभागवित होता है, तो मैं अपने परिश्रम 
को सफल मानूगा । पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव सादर आमा-त हैं। 


कार्तिक पूणिमा ॥। 


--भददत्त शर्मा 
8-4-]975 ५220 
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एकात्मक एवं सघात्मक राज्य 

शिक्तियों का विभाजन, एकात्मक शासन गुण-दोष, सघात्मक शासन 
गुण दोष, सघवाद का इतिहास, सघ शासन के निर्मोण में सहायक तत्व, 
परिसध] 

सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप 

[संयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय व्यवस्था, आस्ट्रेलिया की सधीय 
व्यवस्था, कनाडा का सघ, स्विस परिसघ, सोवियत रूस एवं सघवाद, 
जर्मनी भे सघवाद, पाकिस्तान एवं सघवाद, यूगोस्लाविया की सधीय 
व्यवस्था, भारतीय सधीय व्यवस्था, मलेशिया एवं सधवाद, नाई 
जीरिया, सधवाद की आधुनिक प्रवृत्तिया] 


व्यवस्थापिका 
व्यवस्थापिका हे 
[ध्रृमिका व्यवस्थापिका का विकास, प्रकार, काय, आकार, कायकाले, 
विधटन एवं उप चुनाव, व्यवस्थापिका को प्रमावित करना] 
दिसदतवाद 
[भूमिका, द्विधदनवाद, एकसदनवाद, क्या द्वितीय सदत आवश्यक है ?, 
उच्च सदनो का समठन, वर्मीकरण] 
व्यवस्थापिका--उच्च सदन 
[इगलैण्ड की लॉड सभा, संयुक्त राज्य अमेरिका ४९ द्वितीय (उच्च) 
सदन--सीनेट, फ्रास का द्वितीय सदन--सीनेठ, आस्ट्रेलिया का द्वितीय 
सदन--सीनेट, सोवियत रूस का द्वितीय संदत--राष्ट्रजातीय सोवियत 
भारतीय गणराज्य का द्वितीय सदन--राज्यसमा, ना्वें का द्वितीय 
सदन, आयर गणराज्य का द्वितीय सदन, ग्रूगोस्लाविया का द्वितीय 
सदन] 
ध्यवस्थापिका--प्रथम या तिम्त सदन 
जिमिका, ब्रिटन का निम्न सदन--कॉम से समा, अमेरिकी प्रतिनिधि 
सदन, रूस की सुप्रीम सोवियत का निम्न सदन--सघ सोवियत, 
बनाडा की कॉमस समा, आस्ट्रेलिया का श्रतिनिधि सदन, स्विट्जर 
पण्ड का प्रथम सदन--रप्ट्रीय परिषद, साम्यवादी चीन की व्यवस्था 
पिका--राष्ट्रीय जनवादी बाँग्रेस, फ्रेंच गणराज्य के निम्न सदन, आयर 
गणराज्य का प्रथम सदन, जापान की डाइट (व्यवस्थापिका), नेपाल 
ही स्थवस्थापिका--राष्ट्रीय पचायत, पाविस्तान का विधानमण्डल] 


30 


प्रय 


व्यवस्थापिका---विधि निर्माण प्रक्रिया एवं सर्म्बन्धत विषय 
व्यिवस्थापिका के अध्यक्ष उच्च सदनों के अध्यक्ष, ब्रिटिश कॉमस 
समा का अध्यक्ष, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष, फ्रास में अध्यक्ष 
का पद, भारतीय लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, विधि निर्माण 
प्रक्रिया--ग्ट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सारत की गैर-वित्तीय 
एवं वित्तीय विधि निर्माण प्रक्रिया] 

चिधायी समिति-ध्यवस्या 

[भूमिका, ग्रेट ब्रिटेन की समिति व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका 
की समिति व्यवस्था, फ्रास में समिति व्यवस्था, सोवियत रूम में 
समिति व्यवस्था, भारत मे समिति व्यवस्था] 

प्रदत्त विधान 

[भ्रूमिका, प्रदत्त विधान का विकास, विभिन देशो म प्रदत्त विधाल--- 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रास, सयुक्त राज्य असेरिका, भारत, आलोचता, उपयोगिता] 
प्रत्यक्ष विधि निर्माण 

[भूमिका, जनमत संग्रह, अभिक्रम, प्रत्यावतन, स्विट्जरलैण्ड मे जन- 
मत-सग्रह एवं अभिक्रम, समीक्षा] 

ससदोय विशेषाधिकार 

[अथ, ग्रेट ब्विटेन में ससदीय विशेषाधिकार, मारत में ससदीय 
विशेषाधिकार, अय देश में विशेषाधिकार ] 


कायपालिका 
कायपालिका 
[अथ एव प्रक्वति, प्रकार, वच्चानुगत एवं निर्वाचित वायपालिका, 
नाममात्र एव वास्तविक कायपालिका, ससदीय एवं अससदीय कार्य- 
पालिया, कार्मप्रालिका वी अवधि, शक्तियाँ एव काय, संसदीय काय 
पालिका, अध्यक्षात्पत कायपालिका] 
प्रिटिध ससदीय अथवा माम्रिमण्डलोय झार्यपालिका 
[भरूमिका, भय, विवात्त, विशेषताएं, मात्रमण्डल एवं मां व परिषद, 
पाय, संगठन, मौत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्र, मात्रमण्डल का अधि 
नायवत्व, ब्रिटिश प्रधानमत्री, क्षक्तियौ, प्रधानमत्री वी स्थिति] 
फ्रांस, जर्मनी एवं सोवियत रस की कायपासिका 
[फ्रासीसी कायपालिका, फासीसी माीजिमण्डल, चतुथ फ्रेंच गधराज्य, प्रास 
में सामुहित उत्तरदायित्व, फ्रेंच प्रधानमंत्री, फ्रीच गघराज्य वा राष्ट्र 
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पति, फ्रास के गणराज्य (958) का राष्ट्रपति, माजिमण्डल, जमन 
कायपालिका--वीमर सविधान के अतर्गंत कायपालिका, पीसरे रीक 
का शासन, द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद जमन शासन, सोवियत काय- 
पालिका, मा त्रमण्डल, सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसी डियम, 
शक्तिया, अध्यक्ष, प्रेसीडियम की यथाथ स्थिति] 
कुछ अ'य देशो की कार्यपालिकाएँ हा 
[जापान, साम्यवादी चीन, कनाडा, आयर गणराज्य, आस्ट्रेलिया, ग्रूगो- 
स्‍्लाविया, नेपाल, पाकिस्तान की कामपालिकाएँ] 
भारतीय ससदीय कार्यपालिका 608 
रिष्ट्रपति निर्वाचन, शक्तियाँ, स्थिति, मारतीय केद्वीय मा नमण्डल 

काय एवं शक्तिया, मा त्रमण्डलीय उत्तरदायित्व, समीक्षा, भारतीय 
प्रधानमत्री नियुक्ति, काय एवं दायित्व, स्थिति, मारतीय सघ में 
राज्यपात शाक्तिया, स्थिति, साराश, राज्य मा त्रमण्डल, मुख्यमस्त्री] 

सधुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका--राष्ट्रपति 649 
[राष्ट्रपति निर्वाचन, शक्तिया एव अधिकार, काग्रेस एवं राष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति दल के मेता के रूप में, मूल्याकन, राष्ट्रपति एवं उसका 
मात्रिमण्डल, राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश राजा, राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश 

प्रधानम त्री ] 

स्विस सघोय फायपालिका 675 
[सधीय परिषद, द्वक्तियाँ, परिसघ का अध्यक्ष, सधीय परिषद एवं 

संघीय समा, सधीय परिषद में ससदीय एवं अध्यक्षात्मक तत्वों का 

मिश्रण] 

लोफ-सेवा 683 
[परिमापा, काय, मुख्य विशेषताएँ, इतिहास, प्रशिक्षण, मा त्रयो एव 

लोक सेवा के सम्बघ, लोक संवा से सम्बीधत आय बातें, प्रदोनति, 
लोकन्सेवा म भ्रप्टाचार, लोक सेवा एवं राजनीति, समीक्षा] 


न्यायपालिका 


स्थायपासिका हे 
(भूमिका, 'यायपालिका का विकास, काय, समठन, “यायाधीशों की 
नियुक्ति, यायपालिका की स्वतश्॒ता, यायवाल अवबाः ग्रहण करन 

गयी आयु] 
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विधि का शासन एव प्रशासकीय विधि 

[विधि का शासन गुण-दोष, प्रशासकोीय विधि, सिद्धांत, विधि का 
शासन बनाम प्रश्यासकीय विधि, समीक्षा] 

कुछ प्रमुख देशो की न्यायपालिकाएँ 

प्रिंट ब्रिटेन की य्याय व्यवस्था, स्विस “यायपालिका, कताडा की “याय 
पालिका, आस्ट्रेलिया की यायपालिका, आयरलैण्ड की य्यायपालिका, 
जापान की यायपालिका, फ्रास की “याय व्यवस्था, नेपाल की याय- 
पालिका, पाकिस्तान की न्यायपालिका, सोवियत “यायपालिका, साम्य- 
वादी चीन में “यायपालिका, यूगोस्लाविया की याय व्यवस्था] 

सयुक्त राज्य अमेरिका फी न्यायपालिका 

[भूमिका, संग्रठत, सर्वोच्च य्यायालय का संगठन क्षेत्राधिकार, 
अमेरिकी सर्वाच्च यायालय एवं म्यायिक पुनर्रीक्षण, सर्वोच्च यायालय 
एवं मोलिक अधिकार, महत्व, सर्वोच्च य्यायालय के सुधार के प्रयत्न] 
भारतीय “यायपालिका 

[भारतीय सर्वोच्च “यायालय  क्षेत्राधिकार एवं द्क्तिया, सर्वोच्च 
पयायालय एवं मौलिक अधिकार, मारतीय सर्वोच्च “यायालय एव 
“न्यायिक पुनर्रीक्षण, भारत में "यायिक' पुनरावलोकन का क्षेत्र , मुल्या- 
कन, “यायाघीक्ञो की स्वत-तता] 


लोकतान्त्रिक सस्थाएँ 
निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व 
[भूमिका, मताधिकार, सावभौम मताधिकार, निर्वाचन, भ्रुप्त एवं 
सावजनिक मतदान, निर्वाचन-दक्षेत्रा का निर्माण, एकसदस्थी एवं बहु- 
सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसख्यको को प्रतिनिधित्व, समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, एकल 
असक्रमणीय मत प्रणाली, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचल की भय 
पद्धतियाँ, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व] 
लोकमत 
[अथ, निर्माण एवं प्रसार के साधन, स्वस्थ लोक्मत के निर्माण के 
लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, भारत मे लोकमत] 
दवाव-समूह 
[अथ, दवाव-समूह वे निरतर बढते हुए महत्व के लिए उत्तरदायी 
तत्व, दवाव समृही के काय एवं पद्धति, विभिन्न देशों मे दवाव-समूहो 


पृष्ठ 
746 


768 


824 


84] 


856 


886 


898 


अध्याय यृष्ठ 


33 


34 


35 


36 


37 


की स्थिति, सयुक्त राज्य अमेरिका मे दवाव समूह, ग्रेट ब्रिटेन मे दबाव- 

समूह, फ्रास में दबाव समूह, जापान में दबाव समुह, भारत मे दबाव- 
समूह, निष्कष ] 

मौलिक अधिकार 92 
(भ्रृमिका, प्रकार, क्या मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख होना 
चाहिए ?, विभित देशा मे मौलिक अधिकार एवं नागरिक स्वतात- 
ताएँ--प्रेट ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड, फ्रास, सोवि- 

यत रूस, चीन, यूगोसलाविया मे मौलिक अधिकार] 

भारत से मौलिक अधिकार 945 
[भुमिका, अथ, समानता का अधिकार, स्वत्तनता का अधिकार, 
वैयक्तिक स्वतत्रता, शोपण के विरुद्ध अधिकार, घार्मिक स्वत-तता का 
अधिकार, सास्क्ृतिक और शिक्षा सम्बधी अधिकार, सम्पत्ति का अधि 

कार, संवेधानिक उपचारो का अधिकार, समीक्षा, मौलिक अधिकार 

बनाम नीति निर्देशक तत्व] 

स्थानीय शासन 968 
[भ्रुमिका, महत्व, काय एवं स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन फ्रास, सयुक्त राज्य 
अमेरिका, भारत मे स्थानीय शासन, सोवियत रूस में स्थानीय शासन, 
साम्यवादी चीन में स्थानीय शासन, पाविस्तान मे बुनियादी लोक्त त्र] 
राजनीतिक दल द्विदलीय एवं एकदलोय पद्धति 002 
[भूमिका परिमाषा, महत्व, दोष, दल विहीन लोक्त तर, दलों वे 

प्रकार द्विदलीय पद्धति ग्रेट ब्रिठेन की दलीय पद्धति, सयुक्त राज्य 
अमेरिका की दलीय व्यवस्था, एक्दलीय व्यवस्था, एक्दलीय पद्धति 

का उदय एवं विवास, सोवियत रूस का साम्यवादी दल, चीन का 
साम्यवादी दल, थूगोस्लांविया में दलीय व्यवस्था] 

राजनीतिक दल बहुदलोप पदति 045 
[भूमिका, फ्रांस वी दलीय व्यवस्था, मारतीय दलीय व्यवस्था, पाति- 

स्तान की दलीय व्यवस्था, जापान में दलीय पद्धति] 


प्ररिश्चिष्ट 


] 
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है। 


राज्य एव शासन 
[ श»ा६ 8४० 60५६॥५५/8भघा |] 





“राज्य” नामक सामाजिक सगठन राजनीतिशास्न के अध्ययन का प्रधान विपय है ॥7 
गानर के अनुसार “सक्षेप म राजनीतिशञास्त्र राज्य से प्रारम्भ होता है और राज्य म 
ही उसकी परिसमाप्ति होती है ।/” राजनीतिशास्न की परिमापा विभिन विद्वानों ने 
मिन भिन हृष्टिकोणा से की है । सामायत चार दृष्टिकोण है। प्रथम हप्टिकोण के 
समथको ने परिभाषा में राज्य को ही अधिक महत्व दिया है। गरानर के अतिरिक्त 
ब्लुटश्ली (8॥05०॥॥) एवं गेराइस (0०७) आदि विद्वान इस श्रेणी में आते हैं। 
सोले (५८७८५) की परिभाषा म शासन पर बल दिया गया है | तृतीय हष्टिकोण का 
प्रतिनिधित्व गिलकाइस्ट करता है। उसके अनुसार ““राजनीतिशास्न के अतगत राज्यतथा 
सरकार का अध्ययन किया जाता है।”* फ्रेंच विद्वाल पॉल जाने (87| 74॥6/) के अनु 
सार राजनीतिशास्न राज्य के आधारो तथा शासन के सिद्धा तो की समीक्षा करता है । 
गेटिल चतुथ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है. “राजनीतिशास्त्र के अध्ययन के मुग्य 
विपय राज्य, सरकार तथा विधि है ।” उपर्युक्त हृष्टिकोणो मे गेटिल की परिभाषा 
अधिक ग्राह्म है। राज्य और सरकार का एक दूसरे से अभिन सम्बंध है। सरकार 
के बिना राज्य का कोई अथ हो ही नही सकता । सच तो यह है कि “राज्य” शब्द में 
सरकार का भाव निहित है । अत राजनीतिशास्त के अतग्रत राज्य व सरकार दीनो 
का अध्ययन सम्मिलित है । राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एवं क्रियावयन विधि 
द्वारा ही सम्मव है । उपयुक्त सभी परिमापाओं म॑ राज्य नाम की सस्‍्था को अधिक 
महत्व दिया गया है तथा मनुप्यो की अपेक्षा राजनीतिशास्त्र समाज में मानवीय 
आचरण के नैतिक प्रश्न से सम्बाधित है । राज्य क्या है ?, हम उसकी आज्ञा क्यों मानते 
हैं एव हम कव उसकी आज्ञा मानने से इकार कर सकते हैं ?, राज्य की सत्ता एवं 
व्यक्ति की स्वतत्ता में समवय कैसे स्थापित किया जाये ?, आदि प्रइन राजनीतिशास्त्र 
] '(एग्रप्चव्बों $दलाटड फबए 96 तर्गिष्त॑ 88 पीर बड्टाधा०९ 0ी $छाट  +- 

छल्घली, ९ 56. 2ग्र#व्ग ईद्क्षाव८ 956 (फवाशा व्प ) 9 3 
2 "पर शाकता एणाएथ्बयी $ठटा०ड एटए्ाा5 80ते टा05 छा पोल वाट. + 

एछग्पाटण, व] ७. 7गंवादवां डदहादह बाय 020एहाफ्राल:5, [95] (प्रताधा ट्वा ), 
८ गाया इिलाशारर तहत पी छांबांट गाते (0०एट्याशशा ' --(एोटायर 

कह . 07#6काठ व 2000० ईद, 930, 9 ] 
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के शाइवत प्रइन हैं, जितके विभिन्न कालो मे भि न भिनन विद्वानों ने मित्र भिनर उत्तर 
दिये हैं । राजनीतिक जीवन के उद्देश्य जीवन-उहेश्यो से भिन नही होते, अत राज्य से 
सम्बाधित उपर्युक्त प्रश्नो के उत्तर हमारी औचित्य एवं अनौचित्य की धारणा पर 
निमर करते हैं । 
राज्य यूनानियो के लिए एक नतिक अवयवी था क्योकि राज्य की सदस्यता से 
ही सदगुणी जीवन की प्राप्ति सम्भव थी । राज्य को अवयवी मानने का अथ है कि 
व्यक्ति राज्य के अग हैं। लेक्नि यूनानिया ने राज्य को साधन माना था। प्रत्ययवादियो 
(7084808) की हृष्टि में भी राज्य नैतिक सस्या है । हेगेल (०४०) जैसे प्रत्ययवादिया 
के लिए राज्य 'भूतल पर ईश्वरीय यात्रा” एव नैतिकता का मूर्तिमान रूप है। उदार 
प्रत्ययवादी ग्रीन (5०८४) उसे साध्य न मानकर साधन मानता है--लेकित, फिर भी, 
राज्य नैतिक' सस्था है। राज्य को नैतिक महत्व देने वाले विचारक उसे अवयवी एवं 
विकासवादी मानते हैं । इसके विपरीत, कुछ विचारक राज्य को यात्र (77०॥॥०) 
मानते हैं जो मनुप्यो द्वारा मिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है । उनके 
अनुसार व्यक्ति सत्य (7०9]) है जबकि राज्य व्यक्तियों के द्वारा मिमित है अत कृत्रिम 
(शपरी०॥) है. एवं राज्य केवल साधन मात्र है। यूनानियो की राज्य की अवयंवी 
धारणा को स्टाईकवादियो द्वारा सम्पुण मानवता के सदम मे प्रयोग क्या गया था। 
मध्य-युग मे ईसाई विचारको मे मी अवयवी धारणा का प्राधाय रहा | 7वी सदी के 
प्रारम्म मे थात्तिक घारणा का प्रमाव बढा । हॉब्स (700025$) एवं लॉक (!.००:०) 
इसके प्रतिनिधि विचारक हैं। परतु रूसो (२००५५९७०) एव प्रत्ययवादियों (॥0०8॥8/5) 
ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया । इसके बाद याजिक धारणा पुन बलवतोी हो 
गयी थी ॥ राज्य के स्वरूप वी एक अय धारणा ऐतिहासिक सम्बद्धता या अनुरूपता 
(#80708॥। ९००॥८४८॥०४)* की परम्परा है। इस घारणा के समथवः ऐतिहासिक विकास 
पर बल देते हैं तथा निरपेक्ष मापदण्डो को अस्वीकार करते हैं । वे राज्य की प्राइ्तिक 
जगत की नकल नही मानते । लेकिन एक सीमा तक राज्य को प्राइतिक माना जा 
सकता है बयोकि' यह ऐतिहासिवा विक्रास का परिणाम है जो स्वय ग्रह्नति का अग है । 
साथ ही एक्सीमा तक यह इृश्रिम मी है क्योकि यह ऐसे मउुप्यो वा परिणाम है जो प्रक्नति 
वा अनुगमन नही करते अपितु उसे परिवर्तित करते हैं। राज्य के अवयवी विचारव 
विवेकबादी थे। याक्रिक विचार॒क इच्छा (७१) को प्रधानता देते थे । राज्य अवयवी 
विचारको वे लिए स्वाभाविक या प्राइतिक (7०00४)) है तो यात्रिक विचारक। वे 
लिए छत्रिम । राजनीतिशास्त्र वे समी जिचारकों मे समाज मे नतिव जीवन वा दायित्य 
राज्य को सौंपा है। राज्य एक घारणा है। शासन बह यात्र है जिससे राज्य वे उहेश्यों 
यो प्राप्त किया जाता है। अत राज्य के अध्ययन मे चासन वा विश्लेषण एवं उसवी 
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काय-पद्धति का अध्ययन निहित है। शासन का स्वरूप एवं कार्य-पद्धति हर युग मे 
एक्सी मही रही है | समय-समय पर उनमे परिवतन होते रहे हैं | प्राचीन यूनान और 
रोम में सबसे पहले राजत भ्र था, उसके बाद बुलीनतात्र एव अत में प्रजातन की 
स्थापना हुई थी । आघुनिक जगत में शासन के विभिन्न स्वरूप हैं । 

सामाय बोलचाल की भाषा मे राज्य, राष्ट्र, समाज एवं शासन का प्रयोग 
समानार्थी शब्दों के रूप में किया जाता है! परतु इन शब्दों में महत्वपूण अतर है। 
अत इनवा विश्लेषण अपक्षित है। 

राज्य 
(४) 

सभी सामाजिक सस्थाओ मे राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली एवं शाश्वत 
सस्था है । जहा मनुष्य रहते हैं वहा सगठन एवं सत्ता स्वामाविक है तथा जहा 
सत्ता एव सगठन हैं वहा बीज रूप में राज्य विद्यमान है । राज्य मानवीय विकास 
एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है। यूनानी विचारक इसे प्राकृतिक एवं आवश्यक 

(7शपाव। 4॥0 ॥7९0०5४१५) सस्था मानते थे । अरस्तु (478000]6) के अनुसार राज्य 

का उदय व्यवस्था एवं शातति के लिए हुआ था परतु सदजीवन की प्राप्ति वे लिए वह 

कायम है। राज्य सम्यता का सृजनकर्ता है। सामाजिक सहयोग एवं सामूहिक पयत्न 
वितास की एक अवस्था मे राज्य के रूप में अभिव्यक्त होते है। राज्य स्वाभाविक, 
अनिवाय एवं शक्तिशाली तथा शाश्वत सस्था है। इस अथ में यह आय अनेक मानवीय 
समुदायों से मिन है । 

राज्य वी विभिन परिमापाएँ दी गयी है। प्रत्येक' विद्वान राज्य को एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण से देखता है एवं उसी के अनुसार उसकी परिमापा करता है। यूनानी विचारक 
अरस्तु के अनुसार “राज्य कुला एवं ग्रामा के उस समुदाय का नाम है जिसका उद्देश्य 
पूण एवं स्वावलम्बी अर्थात सुखी एवं सम्मानयुक्त जीवन की प्राप्ति हो ।” सिस्तेरो 

(९०७००), थीं बोदा (7८श॥ 800॥7) एवं ग्रोशियस (07070) ने भी राज्य की 

परिभाषाएँ दी हैं परतु वे आधुनिक समाज पर लागू नहीं होती । हॉलण्ड ने अपनी 

परिभाषा मे भ्रभुत्व के तत्व को स्थान नही दिया है। उसके अनुसार “राज्य ऐसे मनुष्यो 
का बहुसख्यक समूह है जो साधारणतया किसी निरिचत भू-माय पर निवास वरता हो 
और जिनसे वहुसरया की अपक्षा किसी निश्चित वग के लोगो की इच्छा उस बहुसख्या 

तथा व की शक्ति के कारण उत सब पर चलती हो जो उसका विरोध करते हो ॥7” 

इस परिभाषा म॑ एक दोप यह है कि राज्य को समूह माना गया है । 
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फिलिमोर (00॥॥707०) ने अतराप्ट्रीय विधि की हृष्टि से परिभाषा की है । 
डॉ बुडरो विलसन के अनुसार एक निश्चित भू माग पर विधि के लिए सगठित जनता 
राज्य है ।* बर्गेस के अनुसार राज्य “एक इकाई के रूप मे सगठित मनुष्य जाति वा 
एक विशिष्ट भाग है ।”* इसी से मिलती जुलती परिभाषा ब्लुटश्लो वी है। उनवे 
अपुमार एक निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप मे सगठित व्यक्ति राज्य हैं ।? सबसे 
अधिक वैज्ञानिक परिभापाएँ गामर और गेटिन की प्रतीत होती हैं। डॉ गानर के 
अनुसार “राज्य मनुष्यों के उस समुदाय का नाम है जो किसी निश्चित क्षत्र पर स्थायी 
रूप से निवास करता हो, जो बाह्य नियत्रण से स्वतत अथवा लगभग स्वततर हो, 
जिसकी एसी सुगठित सरकार हो जिसके आदेशो का उसके बहुम्र्यक निवासी आदतवश 
पालन करते हो ।!! गानर की इस परिमाषा में चारो तत्वो--भूमि, जनता, झासन 
एव प्रभुत्व-- का उल्लेख है । डॉ आशीर्वादम ने मकाइवर की राज्य की मिम्न परिभाषा 
को सवश्रेष्ठ माना है क्योकि उक्त परिभाषा मे विधि, शासन, दमनका री शक्ति (०0९०६० 
70०५७), सामाजिक एकता, स्पष्ट भू खण्ड एवं सामाजिक व्यवस्था के हेतु शाइवत 
बाह्य स्थिति का उल्लेख क्या गया है । डॉ आशीर्वादम्‌ इन तत्वों को श्रेष्ठ एव 
राज्य के लिए आवश्यक मानते है | भेकाइवर के अनुसार “राज्य शासन द्वारा विज्ञापित 
विधि के अधीन काय करने वाला समुदाय है जो (शासन) दमनकारी शक्ति के माध्यम 
से स्पष्टत अकित भू खण्ड पर वसने वाले समाज में सामाजिक व्यवस्था की शाश्वत 
बाह्य स्थिति कायम रखता है ।'?* सैकाइबर की इस परिमापा मे बहुलवाद का गुण है । 
लास्की (7.480) के अनुसार ' राज्य वह प्रादेशिक समाज है जो सरकार एव शासितो मे 
विभक्त हो और जो अपने मौगोलिक क्षेत्र के भीतर अय सभी सस्थाओ पर सर्वाच्चता 
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का दाया करता हो ।/ यह परिभाषा विशद न होते हुए भी स्पष्ट व सही हे। गेटिल 
के अनुसार “राज्य व्यक्तियों का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से निश्चित भुभाग पर 
वसा हुआ हो, विधिक दृष्टि से बाह्य निय त्रण से मुक्त हो और जिसकी सगठित सरकार 
हो, जो उसके क्षेत्राधिभार के अतगत मिवास करने वाले सभी व्यक्तियो एवं समूहों के 
लिए कानून बनाती हो और लागू करती हो ।/?ह 

अत आधुनिक राज्य एक राजनीतिक सगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र मे 
निवास करने वाले व्यक्तियों के ऊपर नियनण रखता है तथा व्यवस्था एवं शाति 
स्थापित करके उन वाह्म परिस्थितियो का निर्माण करता है जो मनुष्या के सर्वागीण 
विकास के लिए आवश्यक हैं । राज्य के चार अनिवाय तत्व हैं--भूमि, जनसरया, 
सरकार एब प्रभुत्व । 

राज्य व समाज 
(85077 &00 5007४) 

राज्य व समाज एक नही हैं । दीनो मे अतर है। बाकर के अनुसार समाज 
से तात्पय उन विभिनर उद्देश्या एवं सस्थाओ वाले ऐच्छिक निकायों और समुदायों के 
योग से है जो राष्ट्र के अतगत देखने को मिलते है (वत्कि जो उन सम्बधा वे कारण 
राष्ट्र के बाहर भी फैल जाते हैं जिहे वे अय राप्ट्रो मे स्थित सस्थाओ के साथ स्था- 
पित करते हैं)। सामूहिक हप्टि से तथा समाज के रूप मे ये सव समुदाय सामाजिक 
तत्व का मिर्माण करते हैं जो सामाय एवं व्यापक अथ में समाज कहलाता है ।!९ अत 
परिवार, जाति, घामिक, राजनीतिक एवं आथिक सम्बधा, विभिन्न रीति रिवाजों,रूढियो, 
परम्पराओो आदि के जटिल सम्बधो का नाम ही समाज है। प्राचीन यूनानियों के लिए 
समाज ही राज्य था । परतु आज यह सत्य नही है | राज्य वेवल राजनीतिक सगठन 
है जबकि समाज राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र पर निय-तण स्थापित करता है प्रत्ययवादी 
विचारक हेगेल एवं हिंटलर, मुसोलिनी आदि फासीवादी नेताआ का यही दृष्टिकोण था। 
इनकी हृष्टि मे राज्य सर्वोपरि था तथा जीवन का कोई पहलू ऐसा नही था जो राज्य 
के कायक्षेत्र से वाहर हो । सोवियत रूस का राज्य भी समग्रवादी है लेकिन वहा राज्य 
व समाज में भेद है। सम्यता के विकास के साथ सामाजिक जीवन मे राज्य का महत्व 
बढता जा रहा है । 
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राज्य एवं अन्य समुदाय 
(87%7७8 879० 07फ्रडार 8550 ठ#॥१४0५9) 

राज्य भी एक समुदाय है परतु आय समुदायों से भिन है। मकाइबर के 
अनुसार समुदाय से अथ सामाय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सम्बद्ध एक सगठित 
सदस्यो के समूह से है ।” समुदाय की परिमापा मे समुदाय के सदस्थो के सामात्य 
उद्देश्य एव समान काय प्रणाली पर वल दिया गया है। समुदाय मनुप्या के लिए आब 
इयक है। हर व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएँ, हित सचिया, आदर एवं लक्ष्य होते हैं । 
अत इनकी पूति के लिए समान उद्देश्यों मे विश्वास करने बाले व्यक्तियों द्वारा मिलकर 
काय करना स्वाभाविक है । फलत समुदायों का जम होता है। समाज मे नाता प्रकार 
के समुदाय पाये जाते हैं । बहुलवादी विचारक राज्य को मनुष्या का नही अपितु समु- 
दायो का समुदाय मानते हैं । लेक्नि राज्य अय समुदायों की माति समुदाय नही है । 
उनमे निम्म अतर हैं 

(अ) राज्य की भाति समुदाया के निश्चित भू भाग नही होते । 

(आ) समुदायों वी सदस्यता ऐच्छिक और राज्य वी अनिवाय है । एक व्यक्ति 
एक समुदाय की सदस्यता त्याग्रकर दूसरे की ग्रहण कर सकता है परतु राज्य की 
सदस्यता स्वेच्छापूवक ग्रहण या त्यागी नही जा सकती । 

(६) राज्य के उद्देश्य समुदाय की तुलना मे व्यापक होते हैं । 

(६) समुदाय राज्य की भाति प्रभुत्व से युक्त नही होता । समुदायों का 
अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निभर होता है। राज्य समुदायों को सरक्षण देता है 
तथा अवाछनीय समुदाया को भग कर अवध घोषित कर सकता है। 

(उ) राज्य समुदाय वी तुलना मे अधिक स्थायी है। समाज स्वाभाविव 
सस्था है और राज्य से पहले का है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। समाज में 
मनुष्य ज-म लेता है, उसी मे बढता है तथा वही उसका लालन-पालन होता है । 

समाज का आधार नैतिक वल है जबकि राज्य का जाधार शक्ति है । बाकर के 
अनुसार “समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग है, उसकी शक्ति सदिच्छा है एवं पद्धति 
नमनीय है । इसके विपरीत, राज्य का क्षेत्र या विक क्रिया है, उसकी दाक्ति बल है एवं 
पद्धति जह्िल है ॥78 

समाज राज्य से बडा अथवा छोटा भी हो सकता है | अपने बडे रूप मे समाज 
राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण कर सकता है, जैसे--मुसलिम अतृत्व, ईसाई समाज । 
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राज्य का उद्देश्य सीमित और समाज या व्यापव हांता है। राज्य का सम्पाध 
केवल उन सामाजिक सम्बधा से हाता है जो शासन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हैं 
जबकि समाज मनुप्या के सभी उद्देश्या को पूण करता है। राज्य वा मुर्य उद्देश्य समाज 
में व्यवस्था वी स्थापना वरना मात्र है जिससे व्यक्ति झाततिपूवक एवं सम्मानपुवक 
रह सवे । 

यद्यपि राज्य और समाज मे सुस्पप्ट एव आधारभूत अन्तर है परतु राज्य एक 
महत्वपूण सामाजिक सस्था है। राज्य समाज मे व्यवस्था स्थापित करता है, समाज 
को विघटित एवं विश्वखलित होने से रोकता है तथा व्यक्तिया के आचरण को नियमित 
एवं मयादित करता है । बाकर म॑ समाज के लिए राज्य के महत्व का बताते हुए लिसा 
है कि “समाज राज्य द्वारा समठित रखा जाता है। यदि राज्य समाज को संगठित न 
रखे तो बह नष्ट हो जायेगा ।/!* 

राज्य व समाज के अतर को समभना आवश्यक है । इसके अमाव मे व्यक्ति 
द्वारा स्वतञता की प्राप्ति सम्भव नही है । राज्य व समाज को एक मानना भयकर भूल 
होगी । इससे राज्य को व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त 
हो जायेगा | समग्रवादी विचारका (7009॥/9047 07725) ने राज्य व समाज में 
भेद नही क्या है तथा राज्य वे कायक्षेत्र की सीमाएँ निश्चित नही की है । इसका यह 
परिणाम हुआ कि राज्य अमर है । परतु यह मत सत्य नही है। राज्य भी बनते व 
नष्ट होते हैं और अनेक समुदाय राज्य की तुलना मे अधिक स्थायी है। उदाहरण के 
लिए, रोमन बैंथोलिक चच्चे । सामाय रूप में परिवार एक स्थायी समुदाम है ) 

मनुष्य एक समय में एक राज्य का ही सदस्य हो सकता है लेकिन कई समुदाया 
की सदस्यता एक साथ ग्रहण बर सकता है । राज्य एवं समुदाया की सदस्यता भें कोई 
अतविरोध नही होता । परतु आधुनिक समुदायों द्वारा राज्य की नीतियां को अपने 
सहयोग एवं भसहयोग से प्रमावित क्या जाता है । 

राज्य एव राष्ट्र 
(57575 &070 ए५77०00) 

राज्य एव राष्ट्र कमी-कमी समानार्थी शब्दा के रूप में प्रयोग किये जाते 
है । परन्तु इनम अतर है | एक राज्य राष्ट्र हो भी सकता है और नही भी । 
“राष्ट्र! और “राष्ट्रीयता” का अथ भली प्रकार स्पप्ट हो जाना चाहिए। राष्ट्रीयता एक 
मनोभावना है जो प्राय किसी जनसमुदाय से समान भाषा, सस्ट्ृति, धम, रीति रिवाज, 
भौगोलिक सामीप्य, समान इतिहास, समान आर्थिक हितों तथा राजनीतिक सहचय से 
उत्पन होती है। यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त एकानुभूति को उत्पन करने 
वाले सभी तत्व इसमे पाये जाते हो । अत राष्ट्रीयता आध्यात्मिक एकता वी एक 
भावना या सिद्धांत है" जा किसी जनसमुदाय में यह माव उत्पन करता है कि हम 
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एक साथ रहे | वे पृथक होन पर कप्ट का अनुमव बरत है। लास्की व शदा मे 
राष्ट्रीयता का अब “उस विशेष एबता स है जो किसी जनसमुदाय वा शेर मानवता 
से पृथक कर देती है । समान इतिहास, विजया एवं परम्पराआ वे सामूहिक प्रयास पे 
परिणामस्वरूप इस एकता वा सृजन होता है | उनमे ऐसी सजातीयता वा विवास होता 
है जो उाहू एकता म जावद्ध वर देती है । उनवा अपना साहित्य और बला होती 
है जो अय राष्ट्रा से तिस्तदेह पृथक हातो है ।” ! 

बिचारका मे 'पवएणा और '7४0०7५॥9 दाब्यों के अथ मे मतभेद है और 
उनका भिन्न भितर अर्था मे प्रयोग त्रिया जाता है। बुछ् राष्ट्र (पथ०) का अथ एव 
विशेष जाति की जनसस्या से लमात ह और उसके राजनीतिक सम्पक को महत्व नहीं देते , 
जबकि दूसरे राष्ट्र क अथ में राजनीतिक शासन का महत्व देत हैं अर्थात राष्ट्र का जय 
एकानुभूतियुक्त जनमसमुदाय +- राज्य से है। राष्ट्रीयता को बुछ विद्वान मावना या सिद्धा त 
भानते हैं तो अन्य विद्वान राष्ट्रीयता का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष म निवास करने वाले 
अत्पसरयक जातीय जनसमुदाय के लिए करते हैं ।? हम 'प४0णयाशो।9' वे लिए इस 
अथ मे राष्ट्र-जाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं । 

राष्ट्र वी विभिन हृष्टियो से परिभापा की गयी है । बर्गेंस एव लोकॉक ने राष्ट्र 
की परिभाषा वश एवं जातीय अर्थों (7७७) थ्ापव लरगराण्ट्ााध्एगरिल्या 5७5०) में 
की है । बर्गेंस के अनुसार राष्ट्र से अथ जातीय एकता युक्त जनसमुदाय से है जो विसी 
एक ही भौगोलिक क्षेत्र मे मिवास करता हो । लोकॉंक के अनुसार राष्ट्र से अथ ऐसे 
व्यक्तियों से है जो स्थान, वश परम्परा एवं भाषा से एकता में आबद्ध हा। ।9वी 
सदी मे यह धारणा बहुत वलवती हो गयी थी कि एक राषप्ट्र-जाति का अपना राज 
नीतिक सम्रठन हाना चाहिए । इसे ही राष्ट्रीय आत्मनिणय या “एक राष्ट्र एक राज्य 
का सिद्धात कहा जाता है। अइस, रेम्से स्योर, गिलकाइस्ट तथा हेस वी परिमापाना 
मे इस राजनीतिक पहलू की अभिव्यक्ति पायी जाती है । 

ब्राइस के अनुसार-- 

“राष्ट्र एक राष्ट्र जाति है जिसा अपने को राजनीतिक निकाय वे रूप से 
संगठित कर लिया है या स्वत-ज हाना चाहता है।” ? 

हेस के अनुस्तार--- 

“एक राष्ट्र जाति एकता एवं स्वत-न सप्रभुता को प्राप्त करे ही राष्ट्र 
बनती है ॥/“# 
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रेम्से म्योर के शदो मे-- 

“राष्ट्र वह जनसमुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता के 
बुछ ऐसे सूती मे बंघा हुआ अनुमव करते हे जो इतने हृढ और वास्तविक होते ह॑ कि 
उनके कारण प्रसनतापुवक साथ साथ रह सकते हैं, पृंथक्ष हो जाने पर दु स्री होते है 
और ऐसे लोगो की अधीनता सहन नही कर सकते जो उन बंघनों के अतगत नही 
हैं 7 ड 

ग्रिलकाइस्ट के क्थनानुसार-- 

“राष्ट्र अथ की हृष्टि से राज्य के समीप है , लेकिन राष्ट्र का व्यापक महत्व 
है। राष्ट्र राज्य+बुछ अय है। राष्ट्र का जथ है राज्य म सगठित एकानुभूतियुक्त 
समाज ।” १ 

अत राष्ट्र एव राज्य मे अतर है । राज्य के लिए एकानुभूति की भावना आव- 
इयक नही है जवकि राष्ट्र के लिए अनिवाय है। एक राज्य में अनेक राष्ट्र-जातिया हो 
सकती हैं, उनमे एकता का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्वयुद्ध से 
पूव भास्ट्रिया हगरी के राज्य मे अवेक राष्ट्र-जातिया निवास करती थी | अत आस्ट्रिया- 
हगरी का सामाज्य राज्य था परल्तु राष्ट्र नही । इनमे से कई राष्ट्र-जातिया प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद स्वताय राज्य बन गये थे । राज्य प्रभुत्व सम्पन होता है। परातु 
राष्ट्र के लिए यह आवश्यक तत्व नही है । कोई जनसमुदाय यदि स्वतान होने के लिए 
सघपरत है तो उसे भी राप्ट्र कहा जायेगा । 


राज्य व सरकार 
(87578 2070 50५४एरधफपरप) 


सामायत राज्य व सरकार मे भेद नहीं क्या जाता है । सामाय-जन बहुधा 
“राज्य” व 'सरकार' शब्दों का प्रयोग एक ही अथ मे करते हैं । हॉब्स ने तो राज्य व 
शासन का प्रयोग समान अथ में किया है। निरकुश शासक राज्य व ज्ञासन में अन्तर 
नही करते । राजत-जीय व्यवस्था मे अधिकाश शासक अपने व्यक्तित्व को ही राज्य 
मानते थे । फ्रास का राजा लछुई १४वा कहां करता था कि “मैं ही राज्य हूं!” परतु 
राज्य व शासन मे आधारभूत अतर है। सरकार राज्य का केवल एक तन्‍व है। विधिया 
को क्रियावबित करने के लिए राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए स्ट्राग वे' 
अनुसार यही सरकार या शासन कहलाती है। सरकार राज्य वा बाव (गाब्णाशल३) 
है। बिना उसके राज्य कायम नहीं रह सकता क्यारि य्रासन सग्रस्ति शक्ति है । अत 
शासन वह सगठन है जो सप्रभु की झक्तिया का उपभोग करता है ।7 रसो के अनुसार 
सरकार जीवित उपकरण (॥शणह8 00) है। लास्की सरकार को राज्य का अमिकर्ता 
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मे विभिन्न प्रवार होते हैं, जसे राजत तर, वुलीनतात्र, प्रजात भर । प्रजा 
ततन्न म भी अध्यक्षात्मर एवं ससदीय सरपारे होती हैं। इन सय वे 
लक्षणा म अतर है जबबि भूसण्ट, जनसख्या, शासन एव प्रभुत्व राज्य 
वे! चार अनिवाय तत्व हैं । 
(५) सरवार ये अभाव म राज्य वी वल्पना नहीं वी जा सकती है तथा 
सरवार राज्य पर आधारित है । 
हमन फाइनर वे अनुसार ' आसन मानवीय सहयोग, सत्ता वे प्रदत्तीवरण, 
स्वरूप एवं पद्वतिया वे विभिन्न प्रवारा से बना है। यह शासन थी दारीर-रचना है । 
शासन की सस्थाआ वा व्यक्तिया द्वारा निर्माण एव साघन आन प्राप्ति और अपने 
माय या स्वीकृत वतव्यों वी पूर्ति वे लिए किया जाता है ।/! मानव-सम्यता वे विकास 
मे शासन वी महत्वपूण भुमिवा है । शासन के अमाव वी वल्पना या विचार एवं छत 
मात्र है। फाइनर क्ासन वे दो माटे माग मानता है () राजनीति की प्रक्रिया 
(70००४४ 070॥०5) एवं (2) प्रशासन प्रत्रिया (00058 ० 8 0्रापराइथाणा) । 
राजनीति की प्रक्रिया का तात्यय सामाजिव इच्छा (5०००) ७7) के उदय, विकास 
एवं उसवे परिप्वृत होने की प्रश्रिया से है जिससे समाज द्वारा स्वीक्ृषत नियम या 
विधि का निर्माण हो सके । इस प्रक्रिया वे साथ-साथ समाज के सदस्य सामाजिव 
इच्छा के निर्माण के लिए आवश्यक समय, श्षक्ति एव धन का बलिदान करते हैं तथा 
सामाजिक इच्छा को सहयोग देने एवं उसे पुष्ट करने वे लिए वाछनीय आत्म नियातण 
भी रखते हैं । इसका परिणाम होता है सामाजिक इच्छा एव शक्ति का मण्डार । उपयुक्त 
व्यक्तिया एव याजिक, क्षेत्रीय तथा पद्धतिमूलव तरीकों द्वारा आवश्यक शासकीय सेवा 
को सम्पादित करने एवं अकतब्यप रायण व्यक्तियों से दायित्व एवं कतव्य कराने के 
लिए सामाजिक इच्छा व क्षक्ति वे प्रयोग को प्रश्चासन कहते हैं । राजनीति एवं प्रशासन 
मे राजनीति का स्थान प्रथम है । प्रशासन शासन के राजनीतिक पहलू के अधीन है एवं 
ऐसा होना भी ठीक है । अत फाइनर के अनुसार राजनीति-|-प्रशासन >- शासन है ।** 
आधुनिक समाज के व्यक्तिया वी आधथिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अत्यधिक 
जटिल है । बडे आकार एवं अधिक जनसरया वाले राज्या के कारण समस्याएँ जटिलतर 
होती जाती है । कल्याणकारी राज्य की धारणा ने शासन के दायित्वों मे असाधारण 
वृद्धि की है। मुक्त व्यापार नीति बा युग समाप्त हो चुका है। समाजवाद का 
शखनाद हो रहा है। अविक्सित एवं विकासवादी अथव्यवस्था वाले देशा में आथिव 
और सामाजिक विपमता का उमुलन शासन का प्रधान दायित्व है । आथिक 
नियोजन द्वारा इस देशव्यापी सामाजिक विपमता एवं अभाव को मिटाना चाहते है । 
अत शासन को अय उत्पादक एवं वितरक के दायित्वों को भी निभाना है। प्रइन हैं, 
क्या शासन इन वहद्‌ बहुहदेशीय दायित्वा को निभा सकता है ?, वया शासन की शक्तियो 
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राज्यो एवं सविधानों का वर्गीकरण 
[0.655#ए&00 05# छधाश्य६5 #४० ८०0० एछ70५5 ] 





राज्य एक सावभौम सत्य है ६ राज्य के अनेक प्रकार हैं। राज्य की प्रकृति एव 
उत्पत्ति के सम्बधध मे जिस प्रवार विभिन मत प्रचलित हैं उसी प्रकार राज्य के वर्मी 
करण वे मम्बंध मे भी तीत्र विवाद है। राज्य के वर्गक्ररण सम्ब'धी दो मुख्य प्रश्न हैं 

() राज्य के विभिन स्वरूपा को ध्यक्त करने के जिए “राज्य का वर्गीक्रण' 
या 'शासल का वर्गीवरण' पद) मै से किसका प्रयोग उचित है ? 

(2) राज्यों के वर्गीकरण का सातोपजनक एवं वैज्ञातिक जाधार क्या हो 
सकता है ? 

राज्य या शामन वे वर्गीकरण मे से क्सि पद का सम्बोधन राज्य के वर्गीकरण 
के लिए उपयुक्त होगा ? इस प्रश्न के सम्बंध मे विद्वानों म पयाप्त मतभेद है। बिलोधी, 
गानर, गिलक्राइस्द 'सरकारा का वर्गीकरण” पद का भ्रयोग उचित मानते हैं । बिलोग्री 
का मत था कि “राज्या का वर्मीकरण' मामक काई वस्तु सम्मव ही नही है। अपने मूल 
तत्वों मे समी राज्य समान होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए प्रभुता अतिवायत आव- 
श्यक है । लोकॉक बादि विद्वान विलोवी की उपर्युक्त धारणा से सहमत यही हैं । वे 
'सरकारो के वर्गीकरण” की अपेक्षा 'राज्यो के वर्गीकरण या 'सविधानों का वर्गीक रण 
पद ना प्रयोग करना उचित मातते हैं। विलोबी एवं ग्रानर आदि बिद्वाना के इस 
तक से लीवॉक' सहमत नहीं हैं कि शासत के सगठन एव स्वस्प तथा उद्देश्य द्वारा ही 
राज्य को जाना जा सकता है। डॉ माशीर्चादम ने लीवॉंक से सहमति व्यक्त की है । 
उनका तक है वि शासन राज्य वा अभिकर्ता या यत्र है। बिना राज्य के शासन वी 
बत्पना ही नहीं वी जा सकती ल्‍ सी एफ स्ट्राम ने भी 'सविधानों का वर्गीकरण 
पद का प्रयोग क्या है । असिद्ध यूनावी विद्वान अरस्तु न॑ भी अपनी रचना पॉलि- 
टिक्स' में सविधाना का वर्यीकरण पस्तुत क्या है । इसी परम्परा का जनुगमन करते 
हुए इस पुस्तक में 'राज्यो एव सविधानों का वर्गीकरण पद का प्रयोग किया गया है । 
संविधान बे स्वरूप मे परिवतन आते पर राज्य वे स्वरूप मे स्वत ही परिवतन आ 
जाता है | 

द्वितीय प्रशत यह है कि राज्या के वर्गीकरण का सत्तोपजनक आधार वया हो 
सकता है ? सभी राज्य अपनी प्रद्दति, विधिक विश्वेपता एवं सूत्र उद्देश्या वी हृष्दि से 
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समान होते हें ॥ जनसख्या, भूमि, सरकार एव प्रभृत्व सभी राज्यों वे तत्व हैं तथा 
अनिवायत पाय जाते हैं। अत राज्यो का वर्गीकरण असम्मव है । जनसख्या एवं भूमि 
राज्य की बाह्य विद्येपताओ को अमभिव्यक्त करते हैं। इनके आधार पर सतोपजनक 
एव वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना सम्मव नही है। गेटिल बाह्य तत्वों के आधार 
पर राज्यों के वर्गीकरण को विवरणात्मक मानता है तथा उहें वर्गीकरण के कम महत्व 
के आवार मानता है। जनसरया एवं भूमि के आधार पर राज्य क्रमश कम एवं 
अधिक जनसरया वाले राज्यों तथा छोटे एवं बड़े राज्यों मे वर्गीद्वत किये जा सकते हैं। 
कुछ विचारको ने आकार (७2०) की दृष्टि से राज्यो को नगर-राज्य, राष्ट्र-राज्य 
एवं विश्व राज्य तथा साञ्राज्यो मे वर्मीद्वत क्या है। परतु यह वेवल राज्यां के 
ऐतिहासिक रूपो का विवरण है न कि राज्यों का तकस्गत वर्गीकरण । राज्यों को 
कमजोर एवं शक्तिशाली राज्यो में भी वर्गक्षित किया जाता है| सप्रभुता के आधार 
पर भी राज्यो का वर्गीकरण किया गया है--पूण प्रभुमत्तायुक्त राज्य, आशिक प्रभु 
सत्तायुक्त राज्य सरक्षित राज्य, तटस्थ राज्य एव अधीनस्थ राज्य | सैनिक, अधस्तैनिक, 
असम्य सम्य वजदार एवं साहुकार राज्य का भी वर्गीकरण उपलब्ध है। इस प्रकार 
के वर्गीकरणों का राजनीतिशास्त्री के लिए कोई महत्व नही है क्योकि ये तवसगत एव 
वैज्ञानिक वर्गीकरण नही हैं । 

जलिनिक एव बर्गेंस के मतानुसार राज्या के वर्मीकरण का श्रेष्ठतम आधार 
यह सिद्धात है कि राज्य की इच्छा किस पकार निर्मित एव अमिव्यक्त होती है अथात 
प्रभुसत्ता राज्य मे कहा अधिष्ठित है ? इस सिद्धात के आधार पर ही अरस्तु वा 
परम्परागत वर्गीकरण--राजेत व, कुलीनतन एवं लोक्तत--आधारित है। ग्रेटिल 
इस वर्गीकरण को राज्य के सगठन पर आधारित मानता है। अरस्तु वे वर्गीकरण का 
भाधार सिद्धात न होकर सरया एवं मात्रा है। कुलीनतातन एवं लोकतज एक-दूसरे 
में इस प्रकार तिरोहित हो जाते है कि उनमे आतर करना कठिन है । अनंक राज्यों 
मे विभिन्‍न तत्वों का मिश्रण पाया जाता है अत अरस्तू के वर्गीकरण को आधुनिक 
राज्यो पर लागू करना भामक है | अरस्तू का वर्गीकरण भी यथाथ म केवल सरकारो 
का हो वर्गीकरण है क्योकि यह राज्य के सगठन की प्रकृति (या शासन) पर आधारित 
है ।? शासन द्वारा राज्य का सचालन क्या जाता है । राज्य की सर्वोच्च द्क्ति एवं 
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इच्छा इसके द्वारा अभिव्यक्त होती है | शासा वे स्वरूप म थोडा सा परिवतन व्यापक 
रूप से राज्य वे स्वरूप को प्रमावित बरता है । 
गेटिल ने इस सत्य यो व्यक्त परते हुएक्टा है वि “राज्य वी प्रमुस़ विशेषता 
उमयी राजनीतिया एवं विधिय प्रद्गति है। यह उसे शासन-सगठन में अभिव्यक्त होती 
है। अत राज्या वा पूण सतोपजनक वर्मीवरण शासन वे स्वरुपा के अतर एव 
समानताआ पर आधारित होता है । अत यह राज्या वा नहीं अपितु सरवारा का 
वर्गीवरण है। यह वहा जाता है वि राज्या वा अस्तित्व सरकारा के द्वारा अभिव्यक्त 
होता है और अय पिसी उचित आधार वो ढूढना वठिन है। अत सरवारा वा वर्गी- 
करण ही राज्यो वा वर्गीवश्ण है। * 
राज्य वर्गीकरण की विभिन्न योजनाएँ 
राज्यों वे वर्गीकरण वा सबसे प्राचीन उल्लेस यूनानी इतिहासकार हिरोडोट्स 
वी रचना में मिलता है। वह राज्य वे तीन प्रकार मानता है--एक्तन या निरकुश- 
ताञ्र, बुलीनतातञ एवं लोयतात्र । हिरोडोटस के' अनुसार निरकुश शासक के आततायी 
एवं अत्याचारी शासन वे फलस्वरूप उसका पतन हो जाता है तथा लोकतान की 
स्थापना होती है जिसमे विधि के समक्ष सभी समान होते हैं । लेक्नि लोक्त ज श्ञी तर ही 
भीडताज या समूह के शासन में परिवर्तित हो जाता है। अत हिरोडोटस के अनुसार 
कुछ निर्वाचित व्यक्तियों वा शासन सदा अच्छा होता है परतु एक योग्य एव श्रेष्ठ व्यक्ति 
के शासन से कोई शासन श्रेष्ठ नहीं होता ।* 
सुकरात का बर्गोक्‍्रण 
सुकरात लोरता त का घोर निदक था । वह शासन को कला मानता था । कला 
के लिए ज्ञान अपक्षित है । लोकतात म॑ ऐसा ज्ञान प्राप्त नही हो सकता क्योकि 
विधानमण्डल एवं अधिकारी अयोग्य हाते हैं | सुकरात वे अनुसार शासक मे प्रजा के प्रति 
कल्याण वी नि स्वाय मावना होनी चाहिए जो एक निरकुश शासक म सम्भव नहीं है । 
सुकरात ने राज्यो को दो भागो में वाद्य है--एक, जिंसम शासक नि स्वार्थी एवं बुद्धिमान 
होते हैं, ओर दूसरे, जो स्वार्थी एव भूख होते हैं । उसने शासन के तीन मुख्य रूप माने 
हैं एकतत्र, कुलीनताज व लोक्तन। उसने पुन एक्तानव कुलीनत/त के उपविभाग 
अच्छे एवं बुरे शासनों के रुप में किये हैं। इस प्रकार शासन के पाच मुख्य माग है । 
एक्त-न (४णाशआ०५) मे राजा प्रजा वी अनुमति से शासन करता है 
एवं विधि का सम्मान करता है | यदि राजा उत्पीठक एवं अत्याचारी हो जाता है तो 
वह एक्तानका विद्ृृत रूप होता है। उसे अत्याचारताज (परश्ाआआए) कहते हैं । यदि 
किसी राज्य का झासन एक वग विश्ञेप के योग्य एवं सक्षम व्यक्तियो के हाथी मे होता है 
4. 7६ गरा5ए ९ प्राइटपं प्राैबां आर्ट डंबाटड गराध्ारिक (कटाए साइलालट त्गोए 
पएाठप्ष्ठा प्राधए 8०7एटगारदाएफ खाते डघल्ट ता गए ग्रीरक मच सथा धीहए 
फऐड ए7कुटपए वंफपराइणत्री्ते, 3 रैबच्यीव्याणा र इत्एटापरयटाड ड वा 
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तो बह शासन कुलोनताज (&१$0009८9) होता है । यदि इसके विपरीत शासन स्वार्थी 
धनिक वग के हाथो मे है तो वह अल्पताज (0॥84०॥५) कहलाता है । सुकरात लोक 
तान (00॥0८०४०५) को अयोग्य एव क्षमताहीन व्यक्तियों का शासन मानता था। उसने 
एकत्र व कुलीनतण को श्रेष्ठ शासन बताया है और शोप तीम को निःृष्ट शासन । 
प्लेटो का वर्मकरण 

प्लेटो ने राज्य के वर्गीकरण की दो योजनाएं प्रस्तुत की--एक 'आदश् राज्य-- 
रिपब्लिक (7/2 7२०8४४॥८) में और दूसरी “राजपुत्र'--स्टेटसमेंन (7॥#2 548 
साद॥) में । रिपव्लिक म प्वेटो सर्वोच्च प्रत्यय (06&) या विवेक की प्रभुता स्थापित 
करता है । इसे वह विवेक्त-त (020०४०५) की सज्ञा देता है। यह पूण ज्ञान (एशह्ए 
]009०686) का राज्य है। ज्ञान ही इसमे सप्रभु है। प्लेटो के अनुसार ऐता आदश 
राज्य भूतल पर असम्मव है | फिर भी वह उसे ऐसा आदद्य मानता है जिसका परित्याग 
नही क्या जाना चाहिए। रिपब्लिक मे वणित आदश राज्य में वह दशन वा शासन 
मानता है। दशन विशुद्ध ज्ञान है अत वह दाशनिक शासक का विधान करता है। इसे 
हम आंदश राजतन या कुलीनतय की सज्ञा दे सकते हैं। प्लेटो ने इस आदेश राज्य 
के आधार पर यथाथ राज्य के निम्न रूपो मे त्मश परिवतन का उल्लेख किया है। 
आदश राज्य का सैनिक राज्य (प70०४०५) एवं सैनिक राज्य का धनिक अल्पतत 
(0॥82४०7१9) में पतन हो जाता है । घनिक अल्पतात का भी पतन होता है और उसका 
स्थान लोक्त-ज ले लेता है जो स्वय मे पतित होकर भीडत न मे परिवर्तित हो जाता है । 

'स्टेट्समैन' (राजपुत्र) मामक अपनी रचना मे प्लेटो ने राज्य का वर्गीकरण 
विजश्वद रूप मे उपस्थित किया है । इस वर्गीकरण मे दो बातें स्पष्ट हैं। यथाथ राज्यो की 
आदझ राज्यो से परथक कर दिया गया है और लोकत-ज को 'रिपब्लिक' ग्र-थ की अपक्षा 
अधिक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है । 'रिपब्लिक' मे आदश राज्य शीप पर था एवं यथाथ 
राज्यो को कमश पतित रूपो मे व्यक्त किया गया था। 'रिपब्लिक मं वर्णित दाशनिक राजा 
द्वारा शासित आदश राज्य पारतौकिक राज्य बन जाता है एव वह मानवीय क्षमता 
के परे होता है। मातवीय अनुगमन के लिए आदश राज्य एक नमूना बन जाता है। 
बह आदश मे है, यथाय मे उसकी उपलब्धि सम्मव नही है। स्टेटसमैन म॑ प्लेटो यथाथ 
राज्यो को दो भागो मे वर्गीक्षत करता है. () विधिपालक राज्य ([.89 बताए 
$/१68) अर्थात्‌ अच्छे राज्य एवं (2) वे राज्य जिनमे विधि का पालन नही क्या जाता 
(4०07५ 89८5) अर्थात बुरे राज्य । प्लेटो इन दोना प्रकार के राज्यो के दो-दो 
उपविमाग वरता है । अत प्लेटो ने छ प्रकार के राज्या का उल्लेख क्या है जिनमे तीन 
विधिपालक राज्य हैं और ततीन विधिहीन भष्ट राज्य हैं । इसी वर्गीकरण का अरस्तू ने 
अपने ग्रथ 'पालिटिक्स मे अनुगमन क्या है। ग्रिलन्नाइस्ट ने घ्लेटो कै राज्य वर्गी 
बारण सम्बाधी विचारो को निम्न तालिका द्वारा ब्यक्त किया है 
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राज्यसत्ता घारण करने राज्य जिनमे विधियों 


विधिपालक राज्य 

















बालों को सख्या का पालन नहीं होता 
एक व्यक्ति का शासन | तो आए अत्याचारत ते 
(रिया८ 9५ 076) | (४णाशलाए) (79बएएए) 
कुछ व्यक्तिया का शासन कुलीनतान अल्पतान 
(ए6 99 ए86एछ) (&780०78०५) (097887णाए) 
बहुतो का शासन उदार लोकतत उग्र लोकत-न 


(06 99 श्आाए)_ [/0020४6 एला00३०५) [[छच्तवाध्या6 70शा00"407) 


प्लेटो कृत 'दि लॉज' (2782 749४) नामक ग्रथ में वर्णित राज्य विधि प्रधान 
राज्य है। प्लेटो लॉज' वर्णित राज्य म॑ कानून की सप्रभुता को मानवीय कमजोरी के रूप 
में स्वीकार करता है। प्लेटो ने 'रिपब्निक में वणित आदश राज्य मे विधि को बहिप्दृत 
कर दिया था, लेक्नि “लॉज” म॑ ज्ञान के मुतिमान रूप दाशमिक राजा का स्थान वह 
विधि को दे देता है । यही उसका उप आदश राज्य है । विधिपालक राज्था मे प्लेटो 
लोकत“त को सर्वोत्तम समभता है यद्यपि विधि का पालन करने वाले राज्यों में वह 
निम्न श्रेणी मे है । लोकत-त के दोना रूप धतिक अल्पत-न की तुलना मे अच्छे हैं । 
अरस्तू का वर्मीकरण 

राज्यो के वर्गीकरण की प्राचीन योजनाजा मे अरस्तू का वर्गीवरण सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है । भरस्तू प्लेटो के उपर्युक्त वणित वर्गीकरण से काफी प्रभावित था | 
अरस्तू का वर्गीकरण प्लेटो की भाति दो सिद्धातों पर आधारित है--प्रथम, सख्या का 
सिद्धातत अर्थात प्रभुसत्ता को धारण करने घाले शासक वग की सख्या , एवं द्वितीय, 
उद्देश्य का सिद्धात अर्थात उद्देश्य जिसके लिए शासक-वग प्रभुसत्ता का प्रयोग करता 
है। इसमे अरस्तू अपना तीसरा सिद्धात--समय-चक्र का सिद्धात--जोड देता है ॥९ 
स्मरणीय है कि अरस्तु इतिहास का विद्यार्थी था और उसके कथन एवं निष्कप पयवेक्षण 
पर आधारित थे । 

राज्यसत्ता को धारण करने वाले एक़ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एव बहुत-से व्यक्ति हो 
सकते हैं । उद्देश्य को दृष्टि से उसने राज्य को दो वर्गों--अच्छे एवं बुरे या सामाय 
एवं विज्ञत्त राज्य--मे वर्माक्षत किया है। सामाय राज्य वह है जिसमे शासन वग 
द्वायय सत्ता का प्रयोग स्वाथ रहित होकर सामाय कल्याण के लिए विया जाता है। 
इसके विपरीत, शासक वग जब निजी स्वाथ के लिए ही सत्ता का प्रयोग बरते हैं तय 
वह राज्य का पतित या विक्वृत रुप होता है। शासक-वग जय सवहिताय शासन करते 
हैं तो अरस्तू एक व्यक्ति के शासन को एकत्र, बृछ व्यक्तिया के शासन वो बुजीन 
ताबर एवं बहुत से व्यक्तियों के घासन वो संप्रधानिता तोज़तस्त्र बी सता देता है । 
लैक्नि जब शासः द्वारा सत्ता का दुश्पयोग जिद्रा जाता है और केयल शासकों के 
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स्वार्थों की पूर्ति की जाती है तो सामाय शासन त्रमश अत्याचारतात्र, अल्पतत एवं 
भीडताम्र मे परिणत हो जाते हैं। यह राज्य वे विज्वत रूप है। अरस्तू वे उपयुक्त 
वर्गीकरण वी तालिका निम्नयत है 











संविधान का शासन का सामाय रूप शात्न का विक्ृत रूप 
हि ०-3 (एकाएगे, 0000 ० ([छ46 ० एक्षएथरॉ्व गिएा) 
शासक वग पड दिया) केवल द्ासक-्वग के निजी 
की सख्या सामा-य हित मे शासन हिंत में शासन 
एक व्यक्ति राजतत अत्याचारत न 
का शासन कि ४ जहा (/०ाधणाए) | (पश्ा॥५ ० 700फणआा) 
कुछ व्यक्तियों कुलीनत न अल्पतान 
का शासन (शा्र०्णव०)_|_ (ण8थणाह) | (0इगणार) 
बहुसख्यका स्वेधानिक लोकततन लाकतत 
का शासन ५ कान कर 5 रा (एकाएे | (7थ॥0००००५) 


भरस्तू का यह वर्गीकरण व्यापक अध्ययन पर आधारित है । उसने अपने 
समय के 58 यूनानी एव अय सविधानों का अध्ययन किया था। उसका मत था कि 
सरकार के स्वरूपो मे परिवतन एक क्रम मे आते है । वास्तव मे, इस वर्गीकरण के 
द्वारा उसने सरकारों के स्वाभाविक विकास तम को व्यक्त करते का सफल प्रयास 
क्या है | अरस्तू का कथन है कि सवप्रथम शासन का स्वरूप राजतत्र था। सम्मवर्त 
इसका कारण यह था कि पहले नगर छोटे थे और उनमे गुण सम्पन व्यक्ति कम थे, अत 
वे ही राजा नियुक्त किये जाते थे ! वे परोपकारी भी होते थे और सज्जन प्रुरुपो द्वारा 
ही कल्याण सम्भव है । लेकिन जब समान गुण सम्पन्न व्यक्तियों की सरया मे दृद्धि हुई 
और प्रत्येक के द्वारा दूसरे की श्रेष्ठता को अस्वीकार किया जान लगा तो उनमे राज्य 
की स्थापना की इच्छा उत्पन हुई और उहोने सविधान का निर्माण क्या । सत्तारूढ़ 
बग शीघ्र ही पतित हो गया और सावजनिक धन से अपने को धनी बनाने लगा | धत 
सम्मान का कारण बना अत अल्पतात्र का उदय हुआ । अल्पतात्र अत्याचारतान में और 
अत्याचारतत्र लोकतज म॑ परिणत होते गये क्योकि शासक वग बी सख्या म लोभ की 
भावना के कारण मिरातर कमी होती चली गयी । अत में जनता ने सगठित होकर 
दशासको पर आक्रमण करके उहे अपदस्थ कर लांकतन की स्थापना की ।* 

अरस्तू के सरकारा के परिवतन चर द्वारा तत्कालीन यूनानी नगर राज्यो की 
राजनीतिक दशा को प्रतिविम्बित किया गया है । अरस्तू वे राजनीतिक परिवततनों के 
श्रम वे अनुसार एवं व्यक्ति का शासन जब भ्रष्ट होकर अत्याचारतत्र में परिणत 
हा जाता है तो थांडे-से व्यक्ति सामाय बल्याण के भाव से प्रेरित होत है और 
शासन पर स्वत्व स्थापित वर लेते हैं । यह बुछ व्यवितवा का सामाय वल्याण मे 
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बुलीनताश्रीय शासन है । लेवित यह भी दीघजीवी नहीं रहता। बुछ व्यक्तिया वे 
शासन वा भी अप्ट होना अस्वामाविव नहीं है। वुलीनत-न शमित एवं भप्ट तरीको 
से सत्ता वा निजी स्वार्थ म प्रयोग बरते हुए अपनी सत्ता वायम रखता है । इसे 
अरस्तू अल्पतञ्र वहता हैं। बात मे इस घृणित शासन बे विरद्ध जन विद्रोह होता है 
और अत्पतस्ध वा स्थान बहुसख्यका वा शासन या स्वेधानिय लोक्तजत ले लेता है । 
अरस्तू के अनुमार संवैधानिक लोक्तनत्र का भी शीघ्र पतन हो जाता है। वह सव- 
जन हिताय शासन न रहवर बहुमस्यकों वा शासा हो जाता है। सबम्र अराजकता 
एव स्वच्छादता वा साम्राज्य छा जाता है । इसे भीरत-न वी सज्ञा दी जा सकती है। 
अरस्तू इसे लोकतत्र पी सज्ञा देता है। पुन अव्यवस्था-जनित स्थिति से क्षुघ हाकर 
बोई गुण-सम्पन्न व्यवित व्यवस्था व शातति वी स्थापना करता है। इस प्रकार 
परिवतन चत्र पृण होता है तथा नवीन चक पुन आरम्म हो जाता है। स्मरणीय है 
वि अरस्तू वा बुद्ध व्यवितया के शासन से अथ वास्तव में धनिको के शासन से है एवं 
बहुसस्यका वे शासन से अथ निधनों के शासन से है । 

आलोचना--अरस्तू वे वर्गीकरण की निम्न प्रमुख आतोचनाएँ वी जाती है 

(१) प्रो सौले के अनुसार अरस्तू वा वर्गीकरण आधुनिक राज्यों वे! लिए 
अनुपयुक्त है ।!" ग्रिलफ्राइस्ट ने इस विचार वो निम्न शब्दों में व्यक्त किया है-- 
“आधुनिक सरकाश। ये लिए अरस्तू वा वर्गीकरण अपर्माप्त है लेक्नि परवर्ती सभी 
वर्गीबरणों को यह ऐतिहासिक आधार प्रदान वरता है ॥77 


(2) बरस्तृ वा वर्गीकरण गानर के अनुसार “सरकारो के वर्गीकरण के 
रुप में भी उपयुक्त नहीं है क्योकि इसका आधार कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, 
जिसके अनुसार सरकार की मूल विशेषताओं एवं सगठन के रुपो में स्पष्ट भातर 
कया जा सके ।* गानर वे अनुसार यह राज्यो का वर्गीकरण है, म कि सरकारों का 
वर्गीविरण । 

(3) जमेत विचारक बॉन सोल के अनुसार इस वर्गीकरण का आधारशुत 
सिद्धांत सावयवी न होकर गणितीय और गुणमूलक न होवर सख्यामूलक है ॥* उदा 
हरण के लिए कुलीनत-त्र व लाक्तज्र में केवल सख्या का अतर है । 


0. “फह पाए ठग) ०८९ 5६३६ट८5 थाते धारए एटाद ग्राबाएटॉ०्पधए जाप! धार 
ण्प्रगाणए 8९5 रण गा०्वेट्या पार खावे शिटकट072 बगए- ९ैब5शीट्याप्य 
जश्न एण्णद एणा पीर्या गा फिट ध्यागर व्यास्टरएएए छण्णेंद ७९ ० ॥प्तील 
जए्रॉपट '-$८ट०ॉ८ए. रफरग्गबकका 89 2गंकादवां॑ दीक्षका८ट, 9-49, 85 जटलिफट्त 
४7 एक्यारः. 27प्रदवो ईैद्दकहर दावे (0०07८, 9. 225 

9 लाए: सिे-फॉंफ थे रेगंपेडवों ७६27० 4930, 9 228 

32. छाल ०१ ४म , 9 225 
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(4) बिलसन था मत है वि बुनीनतातन्र अय विवास-चत्र से हट गया है और 
एवतनीय व्यवस्था ये बाद हो लायतात्र वी स्थापना हो जातो है ।!* 

(5) लोकॉंव?” के अनुसार अरस्तू के वर्गीवरण था प्रयोग सवधानिव एवं 
सीमित एवत-ज्रीय राज्यों मे पही शिया जा सवता । यदि लात त्र से अथ ऐसे शासन 
से है जिसम सत्ता जनता के हाथा में होती है ओर यदि दो देशा के शासनों के सगठना 
पर घ्यान न दिया जाये तो ज़िटेन एवं सयुक्‍्त राज्य अमेरिवा लाकतत्र की श्रेणी मे 
भाते हैं। इसके विपरीत, प्रिटेन मे राजतात्र है अत अरस्तू वे वर्गीकरण के अनुसार वह 
एक्तातअ वे अतगत आता है। ऐसा करना केवल औपचारिक हृष्टि से ही ठीक होगा, 
व्यावहारिक रुप में कदावि यही । 

(6) अरस्तू वे वर्गीकरण मे सघीय एवं असघीय राज्यों का भेद नहीं रखा 
गया है और न विधानमण्डल एवं वायपालिका के वैधानिक सम्बधो पर आधारित 
शासन व्यवस्थाआं बे अतर वो स्पष्ट क्या गया है । 

(7) अरस्तू का वर्गीकरण मिश्रित शासन व्यवस्था वाले देशों पर लाग्ु नही 
होता है। प्रो सीले के अनुसार इगलैण्ड का सविधान तीनो घासन-तत्रो वा सुंदर 
मिश्रण है । इगलण्ड के सविधान मे राजा है, लॉडसमा बुलीनतत्र का अतीक है तथा 
लोकसभा लोक्तत्र का प्रतिनिधित्व करती है। अरस्तू का वर्गीकरण ऐसे राज्य पर 
लागू नही हो सकता । ही 

समीक्षा--वॉन मोल की उपयुक्त आसोगना का प्रत्युत्तर बर्गेंस ने दिया 
है। वह वॉन मोल की आलोचना वो अगुततित, अशुद्ध एवं असावधानीयुक्त मानता 
है। वर्गेंस के अनुसार अरस्तू का वर्गीकरण जहाँ तब राज्यों दे वर्गीकरण का आधार 
है, उचित व तकयुक्त है। बगेंस इस आलोचना वो स्वीबार नही करता कि अरस्तू का 
वर्गीकरण केवल सख्यामूलक है , या वह सावयवी या गुणात्मव मही है । उसवा तक है 
कि संख्या एवं अनुपातो (77०00०700॥9) का प्रयोग तो केवल यह सिद्ध करने के लिए 
किया गया है कि जनता मे राज्य सम्बधी जागरूकता शने एने फसे व्यापक होती है 

एवं क्तिनी मात्रा मे उसका विकास होता है । अत राजनीतिक चेतना से युक्त व्यक्तियो 
वी सख्या तथा उनके द्वारा राज्य एवं शासन के कार्यो” मे भाग लेने के कारण राज्य 
का सावयवी स्वरूप निश्चित होता है ॥ 


अरस्तू द्वारा शासन के उद्देश्य के आधार पर सामा य व विज्षत राज्यो मे भेद 
शासन के गुणात्मक पहलू पर बल देता है ॥ 


अरस्तू की मुख्य समस्या यह थी कि एसे राज्य के स्वरूप की खोज की जाय 


4. शा ०१ ८४, 0 578 
]5 [.,ट460९६.. स्‍>क्राशाह ग 27॥#64 ८8८४८ 929 छए ]2 3 


46  छपा8९55 35 वुण्ग॑ल्त एप छद्दारए ०१ ८४, 9 225. (छ्कएट४ड.. 727८ 
कदालादव दावे (श5ध्रागार्दा २.4६ छ 72) 


22 | आपुतित छासाताप 


जे तत्वा पा सम्मिश्रण यरा या सुभाव टिया है कितु घरालियियस स्थायिप व दिए 
शासा वे तीमा अगा ये परम्पर विरोध या] आउश्यया मातता था 

स्मरणीय है कि पालिवियस मे उपमुगत निष्य्धों गा सम्बंध राम ये गण 
राज्य वी विशेष झासा व्यवस्था से ही है । 

सिसेरो ने भी मिश्चित सविधाप तथा अवरोध एवं सातुलन मे स्रिद्धाल वी 
मुक्तवण्ठ से प्रशसा मी है। रोमन वियारा मिसरों यी पालिवियम थी भाँति इस 
क्षेत्र म कोई मौलिय देन नहीं है । सिसेरो थे काल मे परालिगियस द्वारा प्रशासित 
रोमन गणराज्य पतनोमुस था । पोलिबियस के! मिश्रित संविधान एवं झासव 
प्रणालिया वे परिवतन-चत्र ये सम्पाध मे सिसेरों ने उसता सामायत अनुसरण किया 
है | उसमे एवं अतिरियन मत भी प्रस्तावित विया है। उसने शासन वे तीय अया का 
तीन सिद्धातो का प्रतीक माना है । वासल (राजतत्र) सत्ता वे सिद्धात का, सीनेट 
(बुलीनत-त्र) सम्मान एवं प्रभाव का, असेम्यली (लोकप्रिय जनसभा) स्वतन्त्रता बे 
सिद्धात्त वा प्रतीक है । जब इन तीना सिद्धातों म सम-वय होता है तमी व्यवस्था एव 
स्थायित्व सम्मव है | सिसेरो गेटिल वे अनुसार राजत प्र को श्रेष्ठतम, कुलीनतञ्र को 
उसके पश्चात एवं लोफ़तञ्र को निदृष्ठतम स्थाय देता है ।* 
आधुनिक युग के कुछ घुरय वर्गोक्रण 

आधुनिक युग वे प्रारम्म मे फ़ासीसी विद्वान जी बोदा मुख्य विचारक है 
जिसने राज्यो का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसवे वर्गीकरण का आधार राज्य 
के प्रभुत्व वो धारण करने वालो की सख्या है। जब प्रभुसत्ता एक व्यक्ति के हाथो में 
होती है तो उसे एक्तज, जब नागरिकों के बहुमत से कम व्यक्तियों के हाथो में होती 
है तो उसे कुलीमतात्र और जब प्रभुसता वहुसख्यक व्यवितयों के हाथो में होती है 
तो उसे लोकतत्र कहते हैं । 

बोदा ने राजतत्र को तीन वर्गों मे विभक्त कया है--शाही या शुद्ध राज- 
तत्र, निरकुश राजतन एव अत्याचारी राजतत। शाही राजतत्र मे बोदा के अनु 
सार भ्रजा स्वेच्छा से राजा के द्वारा निर्मित नियमों का पालन करती है , शासक ईइवर 
एव प्रकृति के नियमों के अनुसार शासन करता है तथा प्रजा के अधिकार व सम्पत्ति 
सुरक्षित रहते हैं । वोदा इसे राजतज्र का श्रेष्ठतम रूप मानता है । 

पिरकुश राजतात्र मे राजा प्रजा पर उसी प्रकार शासन करता है जिस प्रकार 
प्राचीनकांल में कुलपिता दासा पर शासन करता था। अत्याचारी राजतान में राजा 
भ्रजा के ऊपर मनमाने ढग से शासन करता है तथा वह प्रकृति एव समाज के कानूनो 
वी अवहेलना करता है ।* 


[7  छएप्राणएए, ४ 3. मकाए णथ 20 28076 (जितावय रत > 966) 
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चॉमस हॉब्स ([॥0॥75 प्र०00०5$) वे वर्गीवरण म बाई नवीनता उही है । 
अरस्तू वे वर्गीकरण की तुलना में हास का वर्गीफरण घटिया है। अरस्तू वी साँति 
राज्य के लक्ष्य या उद्देश्य को हॉव्स महत्व नही देता | हास वे वर्गीबरण वा आधार 
एवं, बुद्ध या बहुत व्यक्तिया वे हाथो म सप्रभुता वा होना है। हास के अनुसार यदि 
प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है तो वह राजतात्र है। यदि समी व्यक्तिया वी 
सभा वे हाथों मे प्रभुत्व है तो उसे लोवतत्र (207फ्रथव (0॥॥079०20॥) और यदि 
समी व्यक्तिया वे एक अगर के हाथा म प्रभुत्व है तो उसे कुलीनताञ्र कहगे। हॉ“स अत्या- 
चारतत्र (7श०7॥9), अल्पतात्र (0॥8श०79) एवं अराजवता वी अवस्था से अपरि- 
चित नही था, लेक्नि वह इह पृथव राज्य वे स्वरूप के रूप म स्वीवार नही करता । 

जॉन लाक (7०ा॥ 4.0०८६०) के अनुसार दास वा स्वरूप इस बात पर 
निभर करता है कि विधायी शक्ति विस अग म निहित है| जॉन लाव' विधायी शक्ति 
को ही प्रमुस मानता था । यदि समाज वे वहुसस्यकों द्वारा विधि निमणि वी शक्ति 
वा प्रयोग स्वयं किया जाता है और विधि को अपने द्वारा नियुक्त अधिवारिया से 
ब्रिया|वित बराया जाता है तो यह घुद्ध लोक्तत्रात्मव शासन प्रणाली है । यदि विधि- 
निर्माण वी शक्ति समाज के थोड़े से व्यक्तिया अथवा उनवे उत्तराधिवारियां वे हाथा 
मे है तो वहू अल्पतात्र है यदि द्वाक्ति एव व्यक्ति वे हाय मे है तो वह राजततर है । 
अत लॉक ने राज्या यो राजतत्, युलीनतम्त्र एवं लोस्‍ताब म वर्गाट्ठत बिया है । 
राजतत्र यो उसने वद्चानुगव एवं निवाचित दो वर्गों म विभाजित विया है । 

मो'टेस्पयू (१(0705906७) ये राज्य को तीन वर्गों म वर्गश्नित किया है 
गणराज्य (7८(४०॥०), राजत-त्र (*0/0०॥$ ), एवं निरवुशतत्र (00०ा5व)। 
गणतभीय व्यवस्था ये उसने दो उपयिमाग विये हैं लोपतत्रीय ([0:गा०0०॥०) एव 
पुलीनतश्रीय (/38॥003॥/0०) । 

गणत-श्रीय व्यवस्था मे सप्रभुत्व शक्ति सम्पूष व्यक्तिया ये निवाय मे या उनचः 
एक भाग मे तिहित होती है । रापतप्रीय स्यवस्थां मे एवं व्यक्ति स्थापित विधि थे 
अपुमार धासा गरता है। मिरयुशत पत्र मे एवं व्याति दिना किसी विधि या नियम थे 
अपनी इष्दा पे अनुसार धान करता है । मोटस्कयू ने अनुसार प्रायतर होसत का 
एव विधेष मिद्धाल से सम्बंध है। सावजातज सेवा (७६ ६४०८) था माय सार 
तात्र गा, सम्मात (0ा0ण०) राजा मे का एवं भय (5355॥7255) विग्रधवन 
बा आपारभूत सिद्यात है 7? मोटस्फू वे एशामक एवं सपात्म+ सपा ससटीय एव 
अपसदीय सराारों का भेद पही रिया है। सैयाइन व अनुसार माटस्पपू या उपयुर 
मर्यीवरध विरेशध पर आपारित पही है और ने सुसनारमश हो है नो” ने च्मशी 
टैरियटात के वर्गविरण से ही सुतता वी जा सर है जिसमे हि राज्य का भूषाव 
(िशाएं टाएए) के आपार पर या ित रिया गया है । मारप्न वे सा महा 7 
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फ्रास वी राजनीतिय रामस्याओ से प्रमावित होपर अप वर्गीनरण को बेवल वल्पता 
पर आधारित विया है । 

रुसो ने राज्या यो राजततन्र, युलीनत न्र एव लोग तत्र में वर्गीड्त गिया है। 
बुलीनतन्त्र को उसके द्वारा प्राउतिय (एयर), विर्वाचित (४००॥६०) एवं बदानु 
गत ()९००५) में वर्गशित किया है । रुसो प्रत्यक्ष प्रजातनत्र वा समधव था। 

जमन विचाश्व ब्लृटश्लो (807500॥)7 ने बरस्तू ये! वर्मीत रण वो स्वीकार 
किया है। कितु वह उसमे धमतान्र या देवतात्र (700027५४) के एक और वग वो 
बढा देता है। देवतत्र वा पतित रूप मूरतित-न्र (!0०००४४०)) है। ब्लुट्बली के अनुसार 
देवत-त्र मे विसी मानवीय सत्ता को स्वीवार नही किया जाता, अपितु सर्वोच्च सत्ता 
ईश्वर या किसी देवता (000) या किसी आय देवपुरुप या प्रत्यय (069) मे मिहित 
होती है । शासक वश सप्रभुता को घारण नही बरते अपितु वे अहृश्य सत्ता के सेवक 
या उपाधिवारी (४०८८४०॥/) होते हैं | यूरोप मे मध्य युग मे पोप का झ्ासन इसका 
एक उदाहरण है। ब्लूटइली के वर्गीकरण को गानर ने अवैज्ञानिक" एवं लीकॉक/! ने 
अरामक बताया है । 

9वी सदी के! जमन विचारक रॉबट घान मोल (२०००॥ एणा /०्का) ने 
राज्यो को पितृसत्तात्मक (एकता), घमतत्र (7००८०:७॥०), निरवुशतत 
(0८७७०४०), प्राचीन राज्य (0950०), साम-ती (627००) एवं सर्वाधानिक (000५ 
प॥079]) वर्गों मे विभाजित किया है। वान मोल के वर्गीकरण * का आधार ऐति 
हासिक है । 

इसका सबसे बडा दोष यह है कि शासन के विभिन्‍न वग एक दूसरे का अति- 
क्रमण करते हैं । इसमे राज्य व सरकार के बीच भेद करने का प्रयत्न भी नही किया 
गया है। गानर के अनुसार यह किसी वधानिक आधार पर आधारित नहो है और न 
ही इसका व्यावहारिक मुल्य है ।* 
सरियट का वर्गीकरण 

वतमान लेखको भे सर जे ए आर मरियट का वर्गकरण ? उसके समय तक 
के सभी वर्गीकरणो मे श्रेष्ठ माना जाता है। उसने आधुनिक राज्यों का निम्नलिखित 
तीन प्रथक आधारो पर वर्गीकरण किया है 

(।) क्या राज्य एकात्मक है या सघात्मक ? 
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ठप न पगि काइप कद उाछाबध तक, िण्णा स्का , 4955), 


का स्क्‍ल्प (१: / अर्थात उत्तरदायी 
है या असर; (70, गाव ) बर्या रा ग्रणाकत, ॥) 
चध्यक्षात्मक- (0 व्धवशाहत॒) है? 
एक्तत्मक सपात्मक का अन्तर ग्रक्तिय) $- विः (वग्रहतत भी 
7००) आ। है । ईप्परिवतनीय एवं सुपर य॑ क्यो पान भ 
पश्चापत ३ अयाती पर गाधारित है । तीपरे वर्गीकरण कार कायफा, 
पारस्परिक पम्ब घ कायफ्रात्निकः यलि व्यवस्था, शा केप्ह ज्त्त 
दायी होती है तो उच्स गैय प्रणाली या मेन्‍निमण्डलीय था उत्तरदायी शासन 
की सका दी है जहां पायप्रातिका व व्यवस्थाधि स्वितक और 
श्यक होते हैँ शासन के- अगर के रैक सम्क्घ य्क्ति पर आधा: 
रत होते हैं क्षात्मक अ्रयाती बहते है। एक व्यक्ति हब होता 
वह पेश्ानुयत आ धार पर नियुक्त होता है । एकात्मक राज्य और 
उफे राज्य अग्नेरि 'यात्मक राज्य के उदाहरफ हैं। राज्य रका 
है तो इगलेग्ड क _पणीलेग्ड के- संविधान उपरिवतनीय या ल्नीज्ते । 
इेगलेण्ड, चाडा आदि देश परसद्ीय व्यवस्था ३ क्या राज्य अग्ने 
अध्यक्षात्मक- व्यवस्थ, "है उदाहरण है| नस्तान+ एक प्रत जितने है 
इगलैण्ड के. री होते हु भी वहां सर्वध्ात्रिन्‍- पजकन है 
अमेरिका मे राष्ट्रपति है मी रितु उसकी) स्थित्ति 
ब्रिटिश पमकक्ष है; रीय व्यवस्था के दे लि ए--नाममात्र 


काही अध्यक्ष होता है । 
स्टोफेन लोकाक का वर्गोकरण 


स्टीफेन लीकोक * ने मैरियट से मिः ब्रा परतु उससे फैही व्यापक 
वर्गीकरण “छत किया है उसने आधुनिक ज्यों को मोड पौर पर के गे मे विश्ा- 
जित्त क्यिः है- बरकुश (.0०५७०४०) एव लो: क्जीः (0०च०णब ) पाकततीय 
पज्यों के उसने किये सर्वधानिक ते एक ग्रण: भेवक्षानिक 
रजत पभुसत्ता जनता मे करती है आधार पज्य की 
अध्यक्ष होने भी राजा गाममान क्र चाचक लेता है । उसकी पक्तियो का प्रयोग 
जय लो: सस्थाओं हारा किया जाता है ; पैवधानिक ञ्न इगलैण्ड 
सर्वोत्तम 75 रह | गणराज्य से राज्य उध्यक्ष जनता. डरा निश्चित काल के 
28 क।| 


26 | आधुनिय शासातान्र 


लिए चुना जाता है । उपरोक्त दाना प्रवार वे पुन दा भेट जिये गये हैं--एकात्मक 
एवं सघात्मव । एवात्मव एबय राधात्मत प्रत्येत वो परुप्र सरदीय एवं अससदीय बयां 
में विभाजित किया गया है। गिलश्नाइस्ट ते लीकाक वे वर्गीकरण को निम्न तालिका 
द्वारा व्यक्त विया है 


आधुतिक राज्य 














निरबु शतन्त् लोकतस्त्रीय 
। 
सर्वेधानिक राजतान गणराज्य 
| | 
| | | | 
एकात्मक सघात्मक एकात्मक सघात्मक 








| | 
दीया, परदे ससदीय अससदोय शगीय अससदीय ससदीय अंकसंदीप 
यह वर्गीकरण भी व्यापक नही है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद नवीन प्रकार वे 
राज्यो का यूरोप मे उदय हुआ । यह सर्वाधिकारवादी राज्य लोकत तर विरोधी सिद्धाःत 
पर आधारित थे। इटली का फासीपादी शासन, जमनी का नाजीवादी शासन एवं 
रूस में साम्थवादी सरकारे इस प्रकार के राज्यों के उदाहरण है ॥ जमनी एवं रूस 
गणत-ीय देश थे तथा इटली मे राजत त्र था । समी मे एकदलीय प्रणाली थी। इन 
देशो मे कायपालिका उत्तरदायित्व के सिद्धात पर गठित नहीं थी । व्यक्ति का 
अस्तित्व राज्य मे विलीन हो जाता है | राज्य का अध्यक्ष अधिनायक या अधितायक 
की तरह का हीता है । वह सम्पुण समाज के जीवन को नियमित एव निर्देशित करता 
है | इन राज्यो में व्यक्ति की स्वतत्नता का निषेध होता है और व्यक्तियों को लोक 
तत्रीय देशो वी भाति मौलिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं । प्रो० लीकाक के वर्गी 
करण म इन राज्यो का उल्लेख नही है। इन राज्यो को वर्गीकरण मे शामिल करने 
के लिए यह आवश्यक है कि आयुनिक राज्यो मे निरकुशतजत्रीय एवं लोकत त्रीय वर्गों 
के अतिरिक्त एक तीसरा वग और जोडा जाय जिससे अलोकत त्रीय राज्यो को स्थान 
दिया जा सके । लेकिन इस वर्गीकरण म भी एक दोप रह जाता है । लोकत-नौय 
शासन के दो रूप हैं--प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष । प्राचीय यूनान में नगर राज्या का सगठन 
प्रत्यक्ष लोकतात्र के आधार पर था । आज प्राय सभी लोकतज्रीय देशो मे अप्रत्यक्ष 
या भ्रतिनिधिमूलक लोक्त-न्र पाया जाता है । अत व्यावहारिक हृष्टि से लोकत-नीय 
सरकारो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मे विभाजित न करने से कोई हानि नही है। प्रत्यक्ष 
लोक्त त्र आधुनिक काल मे कवल ऐतिहासिक महत्व रखता है। 
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उपर्युक्त वर्गीकरण ये आघारा दा विलश्पण निम्नवत्‌ है 

राज्य वी प्रश्मति वा आधार शक्ति वा विभाजन है अर्थात्‌ राज्य एवात्मक है 
अथवा सघात्मक ।* सविधानो वा विभाजन उनकी संशोधन प्रत्रिया पर आधारित है । 
लिखित एवं अलिखित में सविधानों का वर्गीवरण अआ्रामव है। सशोधन प्रक्रिया के 
अनुसार सविधान सुपरिवत्तनीय एव दुष्परिवर्तनीय भे वर्गीश्ठत किये जाते हैं । उपरोक्त 
दोनो वर्गीकरण के उपयुक्त आधार हैं 

व्यवस्थापिवा की प्रद्ृति के सम्बंध भे स्ट्राग का मत है वि आधुनिक व्यव- 
स्थापिकाओ को एक्सदनीय एवं द्विसदनीय व्यवस्थापिवा में विभाजित करना उप- 
योगी आधार पही माना जा सक्‍ता। “यूजीलंण्ड, डेनमाक आदि देशो में एक्सदनीय 
व्यवस्थापिका है । वे इस व्यवस्था हारा अपनी सम्बूण आवश्यकताओं वी पूर्ति कर 
लेते हैं जबकि कुछ देशों मे सघीय व्यवस्था के वारण द्विसदनीय व्यवस्थापिवाएँ स्था- 
पित की गयी हैं। स्ट्राग ने ब्यवस्थापिवा को वर्गकद्षित बरने के तीन आधार प्रस्तुत 
किये हैं 

(१) मतदान प्रणाली--इस सम्बंध म निर्वाचन एव क्षेत्र सम्बंधी दो प्रश्न 
विचारणीय हैं । 

(2) व्यवस्थापिका था विधानमण्डल के द्वितोपष सदन को प्रकृति--हवितीय 
सदन को निर्वाचित (आश्ित रूप से निर्वाचित) तथा अनिर्वाचित के आधार पर 
विभाजित कर सकते हैं। यह केवल द्विसदनीय व्यवस्थापिकाओ के सादभ में ही 
सम्भव है। 

(3) बुछ आधुनिक सविधानो से ध्यवस्थापिकाओ पर मतदाताओं को प्रत्यक्ष 
लोक निय-त्रण वी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं लेकिन यह व्यवस्था बहुत से सविधानों मे 
नही है । 

कायपालिका को उसकी प्रकृति की दृष्टि से ससदीय एवं अससदीय मे वर्गक्कत 
किया गया है । स्यायपालिका की भ्रकृति के अनुसार वर्गीकरण का आधार विधि का 
शासन (२०७ ०६ .89/) एवं प्रशासकीय विधि ([90॥ 89ग्राशाआ॥॥/) है ।* 

प्रत्येक राज्य का उपयुक्त आधघारो पर परीक्षण करने पर उनके अलग-अलग 
परिणाम होगे । एक राज्य एक ही प्रकार का नही होगा । यदि एक राज्य एकात्मक 
हो सकता हैं तो उसका सविधान लचीला न होकर कठोर भी हो सकता है। स्ट्राग ने 
उपर्युक्त तालिका वे आधार पर इगलैण्ड और अमेरिका के सविधानों को वर्गीकृत 
क्या हे। 

अध्ययन की सुविधा हेतु इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा व्यक्त कर सकते हैं 





32 देखिए छटा अध्याय 

33 देखिए तोसरा अध्याय ॥ 
34 देखिए नवी अध्याय । 
35 देखिए पद॒हवाँ अध्याय । 
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एप पए्_ 7 जय, [संयुक्त राज्य अमेस्कि 





आधार इगलण्ड का सविधान कर स्िधान: 
। राज्य की प्रद्टति एकात्मक सधात्मक 
2 सविधान की प्रह्वति | लचीला कठोर 
3 व्यवस्थापिका की | (१) (अ) सावमोम वयस्क | सावभोम वयस्क मताधिकार 


प्रकृति 


मताधिकार 
(व) एकसदस्यीय तिर्वा 
चन-क्षेत् 
(॥) अनिर्वाचित द्विसदनीय 
व्यवस्थापिका (वशानुगत) 


एक्सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 


निर्वाचित द्विसदनीय ब्य- 
वस्थापिका 


(77) कोई प्रत्यक्ष लाक निय- | कोई लोक निय/जण नही 
>अआरण नही 
4 कायपालिका की | ससदीय अससदीय (अध्यक्षात्मव ) 
भ्रद्न्ति 
$ यायपालिका की | विधि का झासन विधि का प्ासन 
प्रहति 


स्ट्राग के अनुसार उपयुक्त वर्गीवरण विभिन्न आधुनिक सविधात शास्त्रिया 
द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर आधारित है ) लेकिन किसी ने भी अपने सुभावों वी क्रिया- 
चित नही क्या था ।? स्ट्राग यह दावा नही करता कि यह वर्गीविरण पूण है क्योगि 
वर्तमान सर्वेधानिक राजनीति को तुलनात्मक ह॒ृष्टि से वर्गीशत वरना कठिन है लेकिल 
उसका मत है कि यह वर्गीकरण पर्याप्त व्यापक है । 

डॉ० आर्शीवादम ने ग्राइस, जेंक्स (/०॥॥:5) एव मै रियट द्वारा प्रस्तावित विचारों 
के आधार पर शासन के वर्गीवरण की एक तालिका प्रस्तुत वी है। यह वर्गीवरण दो 
प्रमुष विचारां पर आधारित है ” (4) राज्य का काय-देत्र , एवं (2) राजनीतिक 
सगठन की प्रशृति । 

उपर्युक्त विभाजन बे! दोनो आधारो पर राज्यों को उदार एवं सर्वाधितारवादी 
(साम्यवादी एवं पासीवादी) मं विभाजित किया गया है! राजनीतिय संगठन की 
प्रशुति बे छ उपमाग किये गये हैं, अथात्‌ राज्य, सविधान, निर्वायवगण, व्यवस्थापिया, 
कायपालिया, एवं “यायपालिया की प्रद्धति । डॉ० आौशीर्वादम द्वारा प्रस्तुत जिचार 
स्ट्राग द्वारा स्वीह्ृत वर्गप्रण पर आधारित हैं । 

आधुर्सितर फाल मे राजतश्रीय एवं मुदीनवतोय चासयन्ध्यवस्थाएं प्राय समाप्त 
हो चुनी हैं। राजतात् भी अब सर्वपानिक राजताजा मे परिवर्तित हा गये हैं। इसे 
कुछ ही अपयाद हैं। अधिवाश दगो में लोगतत्रात्मव दासन-ख्यवस्पा प्रचलित है । 
बतमात युग लोकत ते वा गुग है । बुद्ध राज्या मे अधितासरतात मे विभिन्न रूप भी 
पाये जात है । आगामी पृष्टा में सारताब वा विश्रेषण प्रस्तुठ कै 3 





वा इात्वाएू 6 ४, 9 63 
38. 4595 भोज. ० है ८7, 4965 [क 347 34५ 
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सख्यको वे हाथो में होता है क्योकि जिस समाज के लोग एक्मत नहीं होते उसमे 
सम्पूण समाज वी इच्छा का वैध एवं शातिमय तरीको से पता लगाने का कोई उपाय 
नही जिया जा सवा है ।// 

उपर्युक्त सभी परिभाषाओ से यह स्पष्ट होता हैं वि लोवत त जनता का यथा 
उसवे बहुसप्यव भाग का शासन है परतु न तो जनता और व उसका बहुसरयक वग 
शासन करता है। वास्तव में, जनता की तरफ से या जनता का समथन प्राप्त शासन 
लोक्तन है। मैकाइबर वी परिभाषा मे यह भाव या विचार स्पष्ट है. “लोक्ततन 
वहुसख्यको द्वारा अथवा अय क्सी प्रकार से शासन करने की प्रणाली है) गूलत 
लोक्त 4 यह निणय करने का तरीका है वि शासन कौन बरेगा और शासन का 
उद्देश्य क्या होगा ।”? लास्की के विचार भी कुछ कुछ इसी से मिलते हैं । उन्के अनु- 
सार “लोकतन शासन का बह रूप है जिसओे अन्तगत मनुप्या को उस शामन वे 
निर्माण का अवसर मिलता है जिसके आधीन उहू रहना पडता है तथा शासन द्वारा 
निर्मित विधिया सब पर समान रूप से लागू होती है //४ 

कुछ विद्वान लोगत तर को शासन वे स्वरूप वे' अतिरिक्त उसे कुछ अधिक 
और आगे माउते हैं। लोकतञ्र न केवल शासन तत्र ही है अपितु राज्य व समाज वा 
स्वरुप भी है। लोक्त-तभीय शासन में लोक्त-त्रीय राज्य निहित है लेकिन यह आवश्यव' 
नही है कि लोकत नीय राज्य का शासन अनिवार्यत लोक्तात्रीय ही हा । लोक्ताजीय 
राज्य किसी भी शासन से सगति रख सकता है । सर्वोच्च सत्ता लोबंतनीय राज्य में 
एक अधिनायक को प्रदान की जा सकती है जैसे कि सकटवाज में अमेरिबी राष्ट्रपति 
को व्यापक शक्तिया प्रदान कर दी जाती हैं ।/ हेरेनशा ने लिखा है कि 'लोक्तन 
शासन व्यवस्था का एक स्वरूप मात्र नही है लोकतत्र भ दो चस्तुएँ हैं जो तक 
की दृष्टि से आयोगाश्ित हैं तथा व्यवहार मे भी अधिक महत्वपूण हैं । वे वस्तुएं हैं 
राज्य का विशेष स्वरूप एंव समाज का स्वरूप ।” घास वे अनुसार “लोकतजवाद 
में समाज का एक विशिष्ट रूप भी सनिहित है।” कुमारो फालेट ने “लोकतजञबाद को 
एक आध्यात्मिक आदश माना है ॥/ 

अत लोकतमज्न सकीण अथ मे केवल एक शासन पद्धति है। परतु अपने व्यापव' 
अथ में वह समाज का सिद्धात एवं जीवन-आदश है । मंक्‍्सो के अउुसार “यह ऐसी 
जीवन पद्धति की खोज है जिसमे व्यक्ति की इच्छा एवं क्रियाओं को बिना किसी दबाव 
के ही समावित क्या जा सके । एसा माना जाता है कि सम्पूण मानवता के लिए ऐसा 
ही जीवन श्रेष्ठ है क्योकि माउव एवं सृत्टि की प्रद्डति के यह सवथा अनुकूल है|“ 
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लोकता-नविक सामाजिक न्यवस्था में समानता एवं श्रावृत्व सामाजिक जीवन के आधार 
होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि लोकताजिक समाज मे लोकतनीय शासन एवं 
राज्य भी हो । मुतलिम समाज अत्यधिक लोकतातित्रक है लेकिन वे लोकतत्रीय शासन 
व्यवस्था एवं राज्य को स्वीकार नही करते । पाकिस्तान एक इस्लामी गणतन है। 
इसके विपरीत, अमेरिका में लोक्ततीय शासन होते हुए भी लोक्तज्ञीय समाज नही 
है । वहा समाज मे गरीब व अमीर की असमानताएं है और काले व गोरे का भेद उम्र 
रूप मे विद्यमान हैं । 

लोकत-ज जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है । इस रूप मे जीवन के प्रति 
लोक्त-तीय दृष्टिकोण विनय सुविधा, क्षमता, सहिष्णुता, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति 
सम्मान आदि ग्रुणो को महत्व देता है। अत मे, लोकतन को एक आध्यात्मिक दाक्ति 
के रूप में भी स्वीकार क्या गया है । लोकत-त को धामिक सिद्धा तो की सी मायता 
प्राप्त है । 
लोक्तज का सक्षिप्त इतिहास 

प्राचीन चीन व भारतवप में सवप्रथम स्वशासित नगर-राज्यो का उदय हुआ 
था। प्राचीन भारत मे स्वशासित गणराज्या का स्पष्ट उत्लेख मिर्लता है। लेकिन 
लोकत-न के स्पष्ट स्वरूप के विकास का श्रेय यूतानियो को ही प्राप्त है। यूनान के 
लोक्तओऔीय नगर राज्यो मे केवल अल्पसख्यक नागरिको को ही राजनैतिक अधिकार 
प्राप्त थे । विदेशियों एवं दासो को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नही थे । हेरेनशा 
के अनुसार आधुनिक लोक्तन एवं यूनानी गणराज्यो के लोक्ताजीय स्वरूप में निम्न 
अतर थे 

() यूनानी लोकतज्र का स्वरूप प्रत्यक्ष था। उसका स्वरूप आधुनिक लोक 
तत्र वी तरह अप्रत्यक्ष नही था । 

(2) यूनानी लोकत-त्र दासता एवं श्योपण पर आधारित था न कि आधुनिक 
प्रमुख तीन सिद्धाता--स्वतञता, समानता एवं आतृत्व--पर । 

(3) यूतान में लोकतात्र नगर-राज्यो तक सीमित था अत राप्टद्रीयता का 
सिद्धात वहाँ माय नही था । 

(4) गूनान में लोकत तर बस-सघप से रत था । वह निधनों द्वारा शतिकों की 
सम्पत्ति के अपहरण के लिए लुटरो का सगठन था ।* थ्लेटो इसी यूनानी लोक्तत्र 
वा विरोधी था । 

रोम मे कमी लाकइसत्र नही रहा यथा । वहाँ गणतञ-वाल में मी लोकतत 
नहीं था । रोम मे दासता की प्रथा फायम रही थी । नागरिक केवल औपचारिय रीति 
में ही राज्यवाय मे भाग लिया बरत थे । कास्तव में रोम वा ग्रणराज्य अिजात्य 
तात्रीय था । 

मध्य-युग मे सामायो व्यवस्था वा जोर था परातु भध्य-युग म ही प्रतिनिधित्व 


$ दाल्फाग्रीवछ क्रागरवछ वा 44९ (70:03, ए 89 
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की धारणा का जम हुआ था । इससे अप्रत्यक्ष लोकतत के विकास के लिए मार्ग 
प्रशस्त हो गया | सविदा सिद्धांत का विकास हो चुका था। साम'तवाद विकेद्री 
करण एवं परस्पर सविदा या समभौते के सिद्धांतों पर आधारित है । उस युग में 
क्षेद्रीय सत्ता का विवास सम्मव ही नही था। घामिक क्षेतों में चच एवं चच की 
अय प्रवधकारी समितियों की रचना हुई। आशिक क्षेत्र मे कारीगरों के सधो तथा 
व्यापारिक' मण्डलो के समठनो की रचना हुई थी । इस काल में सामाजिक क्षेत्र में 
आतृत्व सस्थाओ एवं दला की स्थापना तथा छोटे-छोटे ग्राम सगठना, व्याप्रारिक 
नगरो एव राष्ट्रीय राज्या के विकास ने प्रजाताञ्नीय रूप को बहुत कुछ कायम 
रखा था। 

सुधार आदोलन ने राजनैतिक लोकत-जवाद के सिद्धात निश्चित किये थे तथा 
लोक्तान के वतमान स्वरूप के निर्माण एवं विकास में आधुनिक युग की चार क्रातियों 
से सहायता मिली है 

() 688 ई० की इग्रलण्ड की रकतहीन क्रातति ने ब्रिटिश ससद की 
सर्वोच्चता स्थापित की । 

(2) भमेरिवी स्वातत्य सम्राम के फलस्वरूप अमेरिका वे 3 ब्रिटिश उप- 
निवैशों में अपने को स्वत घोषित कर दिया तथा मोडेस्क्यू एवं लॉक के व्यक्तिगत 
स्वतानता के सिद्धाता को अपनाया । 

(3) फ्रास की राज्यक्रातति (!789 ई०) ते समानता, स्वत-जता एवं श्रातृत्व 
के सिद्धाततो की स्थापना की । 

(4) भौद्योगिक क्राति मे आधुनिक पूजीवाद की समस्त रूपरेखा को स्थिर 
करके लोकत-त्र की हढतापूवक स्थापना की । 
लोकत“न का वर्गीकरण 

लीकत-ज के निम्न दो मुख्य वर्गीकरण किये जाते हैं 

() प्रत्यक्ष (शुद्ध) एवं अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधिमूलक) प्रजात तर [०० (एपा०) 
गाते [076० (२९छा८इशा।धाए०) था0थब०ए] । 

(2) सवैधानिक राजत-न एवं गणतान (00ाश्याणाणानं शणाशरदीड भाव 
२०७०७॥९०) । 

() प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतत्र--प्रत्यक्ष लोकतन में जनता स्वय प्रत्यक्ष 
रूप से सावजनिक मामलो में अपना मत प्रक्ट करती है । प्रत्यक्ष प्रजातत्र यूतान के 
नगर राज्यों में प्रचलित था । सभी स्वतान यूनानी नगर समा में एकत्रित होते, विधि 
का निर्माण करते शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करते, राजदूत्तो का स्वागत करत्त 
एवं स्वय “याय करते थे । मध्य युग मे इटली के नगर-राज्या म॑ भी ऐसी ही व्यवस्था 
थी। स्विटजरलैण्ड के बेण्टनां म॑ भी प्रत्यक्ष प्रजात-न की व्यवस्था थी जो अब तक चली / 
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रही है । रूमो प्रत्यक्ष प्रजात न का तीव्र समथक था | लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातान छोटे 
राज्यों मे ही सफल हो सकते हैं जिनमे कि राजनीतिक मामलों पर विचार-विनिमय 
हेतु सरलतापूबक एकत्रित होने वी सुविधा हो । इसके अतिरिक्त, समाज मे पर्याप्त 
समानता एवं सम्पतता होनी चाहिए तथा लोगो के पास सावजनिक कार्यों के लिए 
पर्याप्त समय भी होना चाहिए । 

आधुनिक विश्ञाल एव बडी जनसख्या वाले देशो मे प्रत्यक्ष प्रजातन सम्मव नही 
है अतएव प्रतिनिधि लोकतान का विकास हुआ है। जनता हर नवीन निर्वाचन 
म अपने प्रतिनिधियो को चुन कर उह कुछ वर्षों के लिए शासन-काय सौप देती है। 
प्रत्यक्ष लाकतात् तो अब स्विटजरलैण्ड एवं बुछ अमेरिकी राज्यों मे जममत सग्रह 
(२६ट्िथातणा३), उपक्रम (08006) एवं प्रत्याह्वान (!२८८७॥) के रूप में ही शेष 
है। प्रतिनिधि लोक्तात्र मे सैद्धाततिक रूप मे राज्य की शक्ति सम्पूण जनता के हाथो 
मे होती है । उसका प्रयोग जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है ! बतमाव 
समय म समस्त राज्या में प्रतिनिधि लोक्त-न पाया जाता है । प्रतिनिधिमुलक प्रजात पत्र 
के दो प्रधान रूप अध्यक्षात्मक एवं ससदीय लोकताज् हैं । 

(2) सर्वेधानिक राजत-त्र एवं गरणराज्य--सवधानिकः राजतत्र में राज्य 
बा अध्यक्ष वधानुगत होता है। उदाहरण के लिए, इग्लैण्ड के राजा की द्क्ति नाम 
मात्र वी है। वह राज्य का प्रमुख है शासन का नही । शासन वी शरक्ति मात्रिमण्डल 
म॑ निहित है । मवरिमण्डल वास्तविक शासक होता है। मात्रिमण्डल राजा के प्रति 


उत्तरदायी न होरर ससद--जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियो--बे' प्रति उत्तरदायी 
होता है । 


मणत-त्र वह शासन-पद्धति है जिसमे राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित 
होता है। मारत, फ्रास एवं सयुक्त राज्य अमेरिका गणतत्र ये उदाहरण हैं । 
लोफ्तात के घूल सिद्धात 

लोवत- पर मे विकास मे साय-साय विगत दो तीन हजार वर्षों मे उसवे' निम्न 
बुनियादी सिद्धाता का विवास हुआ है 


(4) सावमोम सुस का सिद्धांत / सोरतत मे सभी समथर यह सानवे हैं 
जि सु जीया का आतिम उद्देश्य है । 

(2) व्यक्ति साध्य और चेप समस्त वस्तुएं राघन मात्र हैं। 

(3) ब्यत्ति वी गश्मि अर्थात मनुष्य का व्यक्तित्व पवित्र एवं सम्मादीय है । 
मनुष्य स्वमावा अबूदा है और उसमे उियेष, बुद्धि एवं चैतिया की स्थामावितर 
भाग है । 

(4) गमातयया एव स्वाजता से गिदारा । 

(5) 5 परजरा शा गिद्धाल अथा] जाता प्रा है। साववत या यद सिद्वारा 


| 


02 


_> कः 


है कि समाज के पाम्नहिकत शक्ति समाज के हित है, क्त्ति व्यक्ति के 
व्यक्ति समूह के नही । यह लोक प्रभृत्व का सिद्धातत कहा जाता है (5 

न्यावह्मरिक € से लोक्त की प्गुफ्त वेशेषत, नेम्नवततू है 

(2) ज। लरस्ित होना चाहिए | 

(2) व्यः वाधिक्ार व. शा होनी ऋाहिए । 

(3) विधानम निश्चित काल के हि चुना जाना चाहिए। अध्यक्षात्मक 
देशो भ मिश्चित पल के लिए चुना जाना चाहिए, क कि जीवन मर लिए | 

(4) प्रत्यक नागरिक में खड़े झेते एक करेययत। शासकीय 
पद आप्त करने 


का अधिकार 


मणि एक 


वकार झ्ेबा चाहि। 
(5) शासन को सर्वधानिक तरीके के निर्वाचन द्वारा 
हि भवदनीय / राजनतिक गे 
शासन की नीतियो का चना का अधिकार छेक चाहिए बयात विचार एव अभि 
बे स्वत्त-जत्ता होनी चाहिए |&8 
थन 


ऊ ज्वाछ्ाए (30६७ पार बाइक के जार अलिवाय आधार हैं--(१) विश्वास एवं 

उप की एकता नतो बस () बिरफेयफ राजनोतिकः स्रिद्धात एक 
पहार बम + के किला कस क्या /» जम, 

सम्पत्तिया शिफ के- भेढ भाड़ के प्राप्त ही चाहिए । (४ 
उफ्योक ३ (०) 
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(2) जॉन लॉक एवं उसके अनुयायियो का मत था कि स्वताजता व्यक्ति का 
जमसिद्ध अधिकार है अत यह उचित नही है कि दूमरे व्यक्ति उस पर शासन करें। 
चूकि सभी व्यक्ति समान हैं अत उहे शासन में भाग लेने का अधिकार है। राज्य, 
लाक के अनुसार, सविदा का परिणाम है। सविदा की दांत यह है कि सब लोग बहु 
सख्यको की राम को माने । इस प्रकार लॉक ने सविदा के आधार पर लोकतंत्र का 
समथन किया है । 


(3) उपयोगितावादी विचारक बे-थम्त ने उपयोगिता के आधार पर लोकतत्र 
का समथन किया है। उसके अनुसार समी लोग स्वभाव से स्वार्थी हैं और सुख चाहते 
हैं । राज्य का शासन थोडे से लोगो अथवा एक व्यक्ति के हाथ में होने पर वे उप्तका 
प्रयोग अपने वग या निजी हित के लिए स्वभावत करेंगे। चूकि लोकत-ज में शासन मे 
सभी का हिंस्सा होता है अत सभी के हिता की पूर्ति हो सकेगी और सभी के स्वाथ भी 
पूण हो सकंगे। 

(4) लोक्ताज का मनोवैज्ञानिक मूल्य है । शासन मे केवल दक्षता एव क्षमता 
ही काफी नही है । दक्ष एवं योग्य शासको की स्थिति विशेषज्ञों जैसी होती हैं जो 
सिद्धा तवादी होते हैं । अच्छा शासन वह है जिसमे शासको व झासितो में सहयोग हो 
तथा शासको में जनता के प्रति सहानुभूति हो | यह लोकतस्न में ही सम्मव है। अपना 
शासन दूसर के श्रेष्ठ शासन से निश्चय ही अच्छा होता है। लोकत-त्र मे जनता अंबु- 
अव एव  भूलो से शिक्षा ग्रहण करती है, सामायजन को शासन मे भाग लेने का अवसर 
मिलता है तथा उसकी इच्छाओं का सरलताप्रुवक पता चलता है ।” 

(5) लोक्ताञज सावजनिक शिक्षा एवं चरित्र के उत्थान वा महत्वपूर्ण 
माध्यम है और सावजनिक शिक्षा की पाठशाला है। निर्वाचनो मे विभिन्न दलों द्वारा 
सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओ पर भाषणों तथा पत्र पत्रिकाओं मे लेखो आदि कै 
माध्यम से विचार प्रकट क्ये जाते हैं और उनके विभिन विकल्प प्रस्तावित किये जाते 
हैं। इससे सामाय व्यक्तियों को राजवतिक समस्याओं का ज्ञान होता है, सामा््य 
सूक-बूक बढती है तथा उत्तरदायित्व वी मावना का विकास होता है। सी डी बस 
वे अनुसार सभी शासनताज शिक्षा वी पद्धतियाँ हैं परतु स्वशिक्षा सवश्रेष्ठ शिक्षा 
है अत श्रेष्ठ शासन लोक्त-न्र है जो स्वशासन है 

(6) जे एस प्रिल के अनुसार अय किसी शासन की अपेक्षा लोगतत उच्च 
प्रदार वे राष्ट्रीय चरित्र वा निर्माण करता है। ग्राइस वा कथन था कि राजनीतिक 

शभताधिवार से व्यक्तिया बे सम्मान में वृद्धि होती है ।? डॉ जाशीर्वादम मे अनुसार 





54 एल्स्‍ला 7गा॥व्व 5६०६० ]956 ए 20॥ 
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श्रेष्ठ शासन वह है जो व्यक्तियों को मैतिक दृष्टि से शक्तिशाली, ईमानदार, परिश्रमी, 
आत्मनिभर तथा साहसी वनाता है । ऐसा केवल लोक्त त्र मे ही सम्भव है ।“ 

(7) लोक्तन के अतगत देशर्भाक्ति की भावना प्रबल होती है।” साहित्य, 
कला एवं विज्ञान की उनति निरकुशतानो वी अपक्षा लाक्तज मे अधिक हुई है। 
सोटेस्क्‍्यू ने प्रेम को गणराज्य का एक अनिवाय लक्षण माना है लोक्तात में नान्ति 
एवं हिंसात्मक परिवतन के लिए बहुत कम गुजाइश होती है तथा सर्वधानिक रीति से 
वाछित परिवतन सम्भव होते हैं! जनता को विचार एवं भाषण तथा समाज और 
सम्मेलन आदि करने की पूण स्वत-तता होती है। ग्रावर का कथन है कि लोकतानीय 
शासन अय झासनो की अपेक्षा अधिक क्षमतावान शासन है क्योकि लोकप्रिय निर्वाचन, 
लोकप्रिय नियत्रण एवं उत्तरदायित्व द्वारा ही अधिक सक्षम शासन सम्मव है।" लोक 
धाप में व्यक्ति के अधिकार एवं हित सुरक्षित रहते हैं ॥ लोकतान निरकुशत नीय एवं 
अधिनायकत नीय शासनों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं प्रगतिशील है क्योंकि इसमे 
निणय जनता करती है। यह व्यवस्था सर्वोत्तम है और जतता का निणय ही ईश्वर का 
निणय है । 
लोकत"त्र की आलोचना 

लोक्त न की तीत्र आलोचना प्राचीन काल से ही की जाती रही है । मिरकुश- 
ताज, अधिनायकतन एवं कुलीनतत के समथको और साम्यवादियों ने लोकतन की 
तीव्र निदा की है । मुख्य आलोचनाएँ निम्नवत हैं 

(।) लोक्तन के आलोचको मे प्लेटो प्रमुख था । प्लेटो के अनुसार शासन 
के काय के लिए विश्ञेप ज्ञान एवं चरित्र वी आवश्यकता है | हर व्यक्ति उसके लिए 
योग्य नही होता । वह शासन का काय कैवल विवेक सम्पन्न अमिजात्य बग को सौपने 
का समथक था | उसका तक था कि हम जीवन वी छीटी छोटी आवश्यकताओं के 
लिए विश्ञेप ज्ञान एवं अनुमव की आवश्यकता स्वीकार करते ह॑ तो शासन जैसे महत्व- 
पूण काम को अनुमवहीत एवं अविवेकी व्यक्तियों को क्से सौप सकते है ? लोकतान 
इसके विपरीत आदझ्य की मानता है । प्लेटो लोकतात्र के आधारभूत सिद्धात समानता 
को नही मानता था । उसका मत्त था कि लोकताज्र मे वास्तविक सुख नहीं मिल 

। सकता । वह तो उसी व्यवस्था मे प्राप्त हो सकता है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति वह काय 
करता है जिसके लिए वह प्रकृति से सर्वाधिक योग्य होता है । 
4 (2) लोकत-्र की “अनुत्तरदायी भीड का शासन' कहकर तीज़ आलांचना 
$ की जाती है । अरस्तू इसे सवेधानिक शासनों का विकृत रूप मानता है। मिल लोकत-त्र 
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मे बहुमत व अत्याचार से आतवित था। लेकी (].0०0.५) प अनुसार लोग त्त तर रत जता 
विरोधी शासन है । “लोक्त-्र में गुणा बी अपक्षा मता वी अर्थात्‌ सख्या वो अत्यधित 
महत्व दिया जाता है । मत गिने जाते हैं, ताते नही जाते । विशेष प्रशिक्षण, विश्विप्ट 
निणय एवं विशिष्ट ज्ञान को बम महत्व दिया जाता है लोकतत्र मे शासन 
अज्ञानियो, अशिक्षितो एवं अयोग्य व्यक्तिया वे हाथो में हांता है। लोवतत्र में सस्या 
का महत्व दिया जाता है। वह भीड का शासन है तथा मध्यम एवं निम्न योग्यता 
को इसमे प्रश्नय दिया जाता है ।”** तोकत त्र में बहुमत सवश्रेष्ठ होता है और अपक्षा 
कृत अधिक विवेक एव श्रेष्ठ निणययुक्त अल्पमत वी उपक्षा वी जाती है।.. लोक 
प्रिय निर्वाचन तथा अल्प कायवाल उत्तरदायित्व वे लिए हितकर नही हैं । लोकततत्र 
सकीण दृष्टिकोण के व्यक्तियो का शासन है। सक्षेप मे लाकर अज्ञानावस्था है ।/ 

(3) लोकत'त्र मं शासनाधिकार पशेवर राजनीतिज्ञा एव नेताओं के हाथा मं 
होता है अत व्यवहार मे लोकतान एक प्रकार का निदृष्ट अल्पत-त्र है । तेलिरा लोक 
त तर को काले रक्षक का वुलीनतन कहता था । एच जो वेल्स के कथनानुसार लोक 
तत पाच मिनट मे समाप्त हो सकता है। कार्लाइल लोकतत्र को मूर्खों का शासन 
मानता है (* लोकत"त में सीधे, ईमानदार एवं शान्त व्यक्ति चुनावों में नहीं चुने जाते 
अपितु वाचाल, बढ-बढकर गाल बजाने वाले, वाबूपदु, जनता के रुख को देखकर भाषण 
देते वाले एव भले को बुरा और बुरे को मला बता सकने मे समथ लोग सफल होते 
हैँ । हटमान के अनुसार “शोर मचाने वालो, गप्पिया, वात मे से बात निकालने बालो, 
चापलूसो एवं अमीरो के प्रशसको के लिए लोक्त तर स्वग है |” 

लोक्त-त्र मे श्रेष्ठ व्यक्तियों से घणा वी जाती है। सामाय मतदाता को राज्य 
के कार्यों मे कोई रचि नही होती । फलस्वरूप चतुर एवं चालाक लोग शासन हृथियाने 
में सफल होते हैं । 

(4) लोकत-ज भ दलीय व्यवस्था के कारण अनेक दोप उत्पन हो जाते हूँ 
देश मे वगगत एवं दलगत स्वाथ का बोलबाला हीता है। चुनावों मे छल कपट से 
काम लिया जाता है । गदा एवं दूपित प्रचार किया जाता है। राजनीतिक विरोधियों 
की हत्या तक कर दी जाती है। दलीय अनुशासन एवं नियातरण द्वारा जन प्रतिनिधि के 
व्यक्तिगत विवेक को समाप्त कर दिया जाता है। ब्लाइस के अनुसार दलीय प्रणाली के 
फलस्वरूप लोकतान मे राष्ट्रीय दलगत विभेद एंव अष्ठाचार स्थानीय निर्वाचन तर्क 
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मे फैल जाता है। नैतिक स्तर गिर जाता है और जनता मे शासन के प्रति निष्ठा 
समाप्त हो जाती है ।” बहुदलीय पद्धति अस्थिर शासन का जाम देता है । 

दलीय व्यवस्था के कारण मतदाताओ बी निर्वाचन की स्वत्तजता भी सीमित 
हो जाती है, केवल दो-तीन उम्मीदवारा में से ही उसे अपने प्रतिनिधि का चयन करना 
पडता है । 

(5) फाग्रेट (8280७) लोकत जे को “अयोग्यो का हासन कहता है| लोक- 
तान अयोग्यो का ही नही मूर्खो का भी आसन है क्योकि बहुसरयक व्यक्ति मूख हैं। 
यही नही लोकतन अनुत्तरदायी शासन है एवं हृढ नीति निर्धारित करने मे असफल 
रहता है । लोक्त-ज बैदेशिक मामलो, सुरक्षा एव राजनय (079079809) की हृष्टि 
से कमजोर शासन प्रमाणित हुआ है | यह नौसिखिया का भी शाप्तन है। ऐसे व्यक्ति 
शासन के पदो पर नियुक्त हो जाते हैं जिहे शासव काय का कोई ज्ञान नही होता ।** 

(6) लोक्तात खर्चीली व्यवस्था है। इसमे धव व समय दोनो का ही अपव्यय 
होता है । 

(7) लोक्त शिक्षा का नही अपितु कुशिक्षा का माव्यम है । लोगो में मठे 
अहकार की वृद्धि होती है । विनम्रता समाप्त हो जाती है, कुटिलता चारिनिक विशेषता 
बन जाती है । राजन॑तिक जीवन मे भ्रष्टाचार, बेईमानी एवं कुचक्र का साम्राज्य हीता 
है। सामा-य शिष्टाचार भी समाप्त हो जात्ता है । लोगो मे खुशामद की प्रवृत्ति वढ़ 
जाती है । साहित्य, कला, विज्ञान, सम्यता एवं सस्क्ृति सभी का स्तर गिर जाता है। 
घास के अनुसार लोक्तत्र जिस सम्यता को जम देता है वह साधारण, सामाय एवं 
निष्क्रिय है 

(8) लोकत-न व्यवहार मे धनी लोगो का शासन है। साम्यवादियों के अनु- 
सार लोकताज में वास्तविक सत्ता धनिको के हाथ मे होती है । वे अनुचित तरीको से 
धन खच करके मतदाताओ को प्रमावित करते हैं। लेनिन का मत था कि पूजीवादी 
देशा का लोकतात्र सीमित, तिधत एवं भूठा है।? आथिक समानता के अभाव से 
राजनीतिक लीकत-न केवल ढीग है । 

(9) हेरेनशा के अनुसार अनतिकता, अश्रद्धा, उद्दण्डता, असहिष्णुता, स्वाथ 
एवं क_्षणता लोकतात के कुछ अय दोप हैं!!! लॉड ब्लाइस ने जो लोकतन के बड़े 
प्रशसक हैं, उसमे निम्द दोष बताये हैं 
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() लोकत ने में घन से प्रशासन एवं विधानमण्डल कय भ्रष्ट बर दिया 
जाता है। 

(2) राजनीति लोक्तव में एक लाभदायक पेशा है। 

(3) प्रशासन अधिक खर्चीला होता है । 

(4) समानता के सिद्धात का दुश्पयोग किया जाता है तथा प्रशासनिक कुश 
लता को महत्व नही दिया जाता । 

(5) दलीय सगठनो की शक्ति अत्यधिक बढ जाती है जिसके फलस्वरूप भ्रष्ट 
चार फैलता है । 

(6) विधायक एवं राजनीतिक अधिकारी विधि का निर्माण करते समय मता 
का पूण ध्यान रखते हैं एव विधि तथा व्यवस्था का उल्लघन करने वालो वे प्रति भी 
सहिष्णुता का बर्ताव क्या जाता है। 
समीक्षा 


कया प्रजात तर की उपरोक्त आलोचना मे सार है ? आश्ञीर्वादम्‌ का मत है कि 
कुछ आलोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं, जसे कुछ लेखको के अनुसार लोकतात्र का बंध 
वीर पूजा या उपासना हैं * तो दूसरो की हृष्टि मे लोकत-न दासता एवं अराजकता का 
पर्यायवाची है। कुछ कहते हैं कि लोकतत आदशवादी है एवं उसमे अमृत आदशों 
की पूजा की जाती है” तो दूसरों का कहना है कि लोकतत्र मे भावनाओं और 
सिद्धाःतो को कोई स्थान नही है । इन आलोचनाआ का परस्पर विरोध इनको खण्डित 
कर देता है । * लोकतान वी समीक्षा करते समय निम्न तक ध्यान में रखने चाहिए 

() लोकतान से श्रेष्ठ आय कोई शासन पद्धति नही हैं । राजतज, ठुलीन 
तन एवं अधिनायकतन की अपेक्षा यह श्रेष्ठ पद्धति है क्योकि इसमे व्यक्तित्व के 
विकास वे लिए अनेकानेक अवसर हैं । 

(2) विगत दो विश्व युद्धो, विश्वव्यापी मदी (930) आदि जसे सकटो के 
दोपा के लिए केवल लोकतज की ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए । 

(3) फागेट ने लोकताभ को अयोग्यो का शासन कहा है। यह तथ्यो के विप 
रीत है। लोक्तनत्र का अथ यह नही है कि विशेषज्ञों को शासन-काय से सम्बंधित ने 
किया जाये । सामाय जनता भ्रश्यासत को वारीकियों को भत्ते ही न समभती हो पर तु 
सामाय नीति एवं सत्तारूढ़ शासन की नीतियो एवं काय-पद्धति के बारे में उसका 
निणय सही रहता है। लोकतत्र किसी विशेष जाति या वग के लोगा के लिए ही 
उपयुक्त शासन-पद्धति नही है । 

(4) दलीय पद्धति लोकतात्र के लिए आवश्यक है । इसके फ्लस्वरूप अराज 
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बता ये स्‍थात पर व्यवस्था उत्पन्न होती है। दलोय समस्याआ वे प्रति राष्ट्र सजग 
रहता है. एव दलीय अनुशासार सदस्य दे व्यक्तिगत स्वाथ एवं अप्टाचार पर नियत्रण 
लगा देता है ६ 
(5) सत्य ता यह है शि लाउतान्र के परीक्षण वा सही अवसर ही नहीं मिला 
है । उसके दोपा वो बढा चढा बर दिसाया गया है जवबि उसनी सफ्तवताओआ वी उपक्षा 
वी गई है। लायतत्र पर एव आराप यह है ति वह वुशिक्षा वे लिए उत्तरदायी है । 
यदि हम इस आरोप यो मान लें ता भी हम यह स्वीकार बरमा पड़ेगा वि अन्य शासन 
पद्धतियों म इससे भी वम शिक्षा वे अवसर हैं । लोगतात्र मे व्याप्त भ्रष्टाचार वे लिए 
राष्ट्रीय चरित्र उत्तरदायी है म वि लोपतज । 
निष्पप 
लोवत-म् अब तय मानवता को यात शासन वी सवश्रेष्ठ पद्धति है। परन्‍्तु 
यह सबथा निर्दोप नहीं है। लोकतत्र वे दोषा यो दूर बरा वे लिए और अधिक 
लोपतज्रीय व्यवस्था वी स्थापना एवं सस्थाओं वे विवास वी आवश्यकता है। समी 
देशा वे अनुभव हमे यह बताते हैं कि लोवतञ से जो आश्याएँ थी बे परूण नही हुई है। 
बई देशों मं लोवत-न्र असफ्ल रहा है और वहाँ सैनिक तानाश्षाही वी स्थापना हुई 
है। लोवतप्र वी तिरतर प्रशासा करन वाले दशा---अमेरिका, इगर्लण्ड आदि--में 
स्वत-श्रता, समानता, व्यक्ति वी उच्च गरिमा के आदकझों का केवल उद्घोष किया जाता 
है. वहाँ बे साधाजिक जीवन में नस्‍्लगत घृणा एवं रग भेद अत्यन्त गहरा है। यही मही 
गूरोपीय लोकतात्रिक देक्षी ने एशिया व अफ्रीका के देशों का निमम्र शापण किया है । 
लोक्त'त्र की सफ्यता के लिए एक विशेष वातावरण, चरित्र एवं बुद्ध अब- 
स्थाओ वी विशेष रूप से आवश्यकता है । वे निम्न हैं 
“आर्थिक एवं सामाजिक समानता, शिक्षा, नापरिकों की देश वी राजनीति मं 
पपी, आधारभूत एकता वी भावना, स्वतस्त एवं ईमानदार प्रेस तथा उच्चयोटि वा 
प्र एवं व्यक्तिगत चरित्र।””* भारत जस देयीं मे लोक तर वी सफलता राजनैतिक 
की शुद्धता पर निमर वरती है । डढॉ० आश्ीवाटम वा मत है कि लोकल वी 
वा के लिए वाछित नेताओं का चुनाव हाता चाहिए एवं बहुन अधिर सावजनिक 
व्रत भी नही होने चाहिए ।7 उपसेक्त सभी बातो का उस समय तय काद मूल्य 
देगा जब तक कि समाज का नतित स्तर उच्दकोटि या न हो तया ईमानदारी, 
गुता, उद्दारता एवं लोककल्याण की नावना जनमानस म व्याप्त न हा। जद 
भय कक श्रेष्ठ शासन पद्धति का विसास नद्ी होता तय तर लाइतज अपठी 
गी सहित ज्ञात शासन श्रणालिया में सवश्नेष्ठ शासत-पद्धति है। परन्चु लोड 
परविष्य इस बात पर तिमर काला है कि बह विस सीमा ते समाह ही रही 
ता एव दुख को दूर कर सरेगा ! 
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सविधान 
[ ए0घ४चञाएणा।0॥9 ] 





हमन फ़ाइनर वे अनुसार मौलिव राजनतिव सस्याओ वी प्रणाली या शर््ति- 
सम्बाधा वी आत्मकथा ही सविधान है ॥"7! 


परिभाषा 


विभिन विद्वानों मे विभित वालो मे सविधान बी भिन्न भिन्न परिमाषाएँ दी 
है । अरस्तू के अनुसार सविधान विसी राज्य वी शक्ति अर्थात्‌ सर्वोच्च दक्ति वी वहें 
व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य वे काय सम्पादित किये जाते हैं। शासवो एव झासितो 
पर संविधान के माध्यम से निय-त्रण रा जाता है। शासवो वी निरबुशता मी मत 
माने ढग से अनियात्रत शासन का सविधान निपेघ करता है। सवधानिक धोसन 
व्यवस्था का मौलिक एवं आधारभूत सिद्धांत यह है कि विधि सर्वोच्च है। चूंति विधि 
वासना रहित विवेष' है अत उसका पालन सभी वो करना चाहिए | यदि शासन एके 
व्यक्ति या कुछ व्यक्तिया वी क्षणिक इच्छा पर आधारित है तो ऐसी स्थिति मे व्यवस्था 
एव सुरक्षा का अभाव होना स्वाभाविक है | अरस्तू का यह क्यन है कि “इच्छा मां 
आकाक्षा (4०॥०) जगली पशु है एवं वासना श्रेष्ठतम शासवः के मस्तिप्क को भी 
पतित कर देती है ।' 


आधुनिक विचारक' गिलक्राइस्ट बे अनुसार “किसी राज्य का संविधान उन 
लिखित या अलिखित नियमो अथवा कायूनो का निकाय है जो शासन के सगठने एव 
उसके विभिन्न अगो के बीच शक्तियों के वितरण एवं उन सामाय सिद्धातों का निर्धा 
रण करता है जिनके द्वारा इन शक्तियों का प्रयाग किया जाना चाहिए ॥7 
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डायसो ये हा दो म “सविधान वे विधायी तत्व वे सार नियम हैं जो प्रत्यक्ष 
या अध्रत्यक्ष रूप से राज्य वे प्रभुत्व के विभाजन अथवा प्रयांग वो प्रभावित व रते हैं।/* 

गेटिल के अनुसार “क्सी राज्य के उन आधारभूत सिद्धाता का नाम ही 
सविधान है जो उसके स्वरूप को निश्चित करते ह। इन सिद्धाताका सम्बंध राज्य के 
संगठन की पद्धति, सरकार के विभिन्न अगो के बीच राज्य की प्रभुशक्ति के वितरण, 
शासकीय कायक्षेत्र एव उनके सम्पादत की पणाली तथा झासन एवं जनता के मध्य 
सम्बधों से होता है ।”* 

जलिनिक सविधान को उन कानूनों का सग्रह मानते है जिनके द्वारा राज्य के 
सर्वोच्च अगो का निर्धारण एवं सगठन होता है तथा उसके पारस्परिक सम्ब धो, काय- 
क्षेत्रो एव राज्य के सदभ मे उनके मौलिक स्थान का निश्चय होता है ।! * 

बोबियर (807५2 के अनुसार “सविधान देश की मौलिक विधि हैं। इसमे 
शासन के आधारभूत सिद्धा तो, प्रभुसत्ता के प्रयोग के नियमो एव प्रभुसत्ता किन व्यक्तियो 
तक सीमित होगी आदि का उल्लेख किया जाता है ।”* 

जॉर्ज कानवाल लेविस के अनुसार “समाज मे प्रभुशक्ति की व्यवस्था एबं 
वितरण अथवा शासन के स्वरूप का नाम ही सबविधान है ।”? 
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स्विस विद्वान चाल्स बोगोंड व अनुसार “संविधान मौलिय' विधि है जिसव 
अनुसार राज्य वे शासन का सगठन जिया जाता है तथा समाज के प्रति व्यक्तिया एव 
मैतिक पुस्पा थे सम्बधा वो निश्चित विया जाता है।' सविधात लिखित अभिन्लेस 
के रूप भ भी ही सबता है जो सप्रभु सत्ता द्वारा एव. या अनेव' विधिया वे रूप म 
पारित क्या गया हो अथवा “यायिक निणयों एवं अध्यादेशा या परम्पराआ पर आशित 
हो सकता है ॥* 

अमेरिवन यायावीक्ष कूले वे अनुसार "राज्य वी मौलिव विधि वो सविधान 
कहते हैं जिसके सिद्धा ता द्वारा यह्‌ निश्चय किया जाता है विः शामनतात्र किस प्रवार 
स्थापित कया जाये तथा किन व्यक्तियों वो वितने अधिवार दिये जायें और वे उसका 
क्सि प्रकार प्रयोग करें।' * 

“यायधीश मिलर के अनुसार ' सविधान उस अभिलेस को वहते हैं जिसे 
आधारभूत सिद्धाता के अनुप्तार शासनतत्र वी मौलिक झक्तियाँ निश्चित, सीमित एवं 
पारिभाषित की जाती हैं 7? 

ब्रिटिश “यायशास्त्री आस्टिन मे सविधान कौ सक्षिप्त परिमापा वरते हुए 
कहा है कि “सबिधान वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सर्वोच्च शासन के संगठन को 
निश्दिचत किया जाता है ।” 

सर जैम्स मकिटाश के अनुसार “सविधान उन समस्त लिखिंत वे 
अलिसित आधारभूत कानूनो का सग्रह है जो उच्च शासनाधिकारियो के सर्वाधिक 
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महत्यपूण अधितारों एवं जसता में अधियाय विशषाधिवारां का वियमन 
गरता है ।' |! 

संविधाय हाई” था प्रयोग सामायत व्यापा छच सरीण अर्यों में तिया जाता 
है। स्थापवा अप मे तियी देश वी सम्पूण घासा-व्यवस्थां से सम्बीधा सभी नियमादि 
बी जी ध्वासन भा स्थादित, व्यवसम्यित एवं नियमित बरते हैं, सबिधात बहत हैं । 

बोलिगदुक त इसी अथ मे उिम्न द्ाब्ला में सविधान थी परिमाषा प्रस्तुत वी 
है--' सविधात से अय उाता विधियों, सस्थाआ एवं परम्पराआ ॥ समूह से है जो 
सृतिइिलित विवर मे मुछ सिद्धांतों पा परिणाम हैं तथा जियने अनुसार विसी समाज 
ने अपनी पासन व्यवस्था थो स्वीवार विया है | 

व्यापव अर्य में संविधान सभी विधिया (0087) एवं अविधिक (ग0ा 6४१) 
वियमों वा संग्रह है। विधिय नियमा से अय ऐसे तियमा से है जो 'यायातम द्वारा 
माय होते हैं एवं उनमे द्वारा तियावित विय जाते हैं । अविधिव नियमा के अतगत 
परम्पराएँ (००४००५) अभिममय (००॥५०॥॥०॥५) आदि आते हैं। इह ससदीय 
विधियों वी भांति “यायालया द्वारा त्रियावित नहीं किया जाता। सपीण अय से 
सबिधात ऐसे विधिव एवं लिखित नियमों का सम्रह है जा जिसी देश वे ध्ासन था 
सावन बरते हैं। प्राय सभी देशा मे, ब्रिटेन वा छोडपर, सविधान वा सकीण अथ 
प्रचलित एवं माय है । प्रिटेन में शासन वे सचालन मे आधारभूत विधिव एवं 
अविधिन' समी नियमों को सविधान वा अगर माना जाता है। परन्तु वतमान समय में 
लिखित सविधानों बी सुनिश्चित परिपाटी पड चुवी है। अत संविधान वा सवमाय 
स्वीटत अथ उन विधिवा नियमों वे लेखबद्ध सग्रह से है जिनके अनुसार देश वा शासन 
चलता है । ग्रेट ब्रिटन एवं सयुक्त राज्य अमेरिका वे संविधान क्रमश व्यापक एवं 
सकीण अथ वाले सविधाना ये सवश्रेप्ठ उदाहरण हैं। सविधान वी उपरोक्त सभी 
परिभाषाओं मे एवं ही सार है। सविधान से अथ उन समस्त लिखित एवं असिसित 
नियमो या वानूना वे समूह से है जितवे अनुसार देश का शासन चलता है। धासय 
के स्वरूप, उनके अगा वे बीच राक्तियों का विमाजन, उनवी काम प्रणावी, सरकार एव 
नागरिवों के वतव्य एवं अधिकार सविघान द्वारा निर्धारित गिय जाते हैं । 
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डा० आशोर्वादस ये अनुसार “'सविधान राज्य वे सामाय ढाँचे ना निर्धारण 
करता है अत उसे राज्य का ढाचा बह सबते हैं ।7!२ 
सी एफ स्ट्राग वे अनुसार “श्रेप्ठ संविधान में निम्न तत्व आवश्यक है 
प्रथम, सरवार वे विभिन अय विस प्रवार सयठित विये गये हैं। द्वितीय, इन अंगों 
को क्तिनी शक्ति प्रदान वी गयी है तृतीय, जिस प्रसार शासन वे विभिन्न अग शक्ति 
का प्रयोग करते हैं? मानव शरीर को स्वरुप (०णाह्ञाणा0ा) वहा जाता है एवं 
जिस प्रकार विभिन्न अग शरीर वे स्वस्थ रहन पर ठीए प्रवार से कार्य बरते हैं और 
शरीर के अस्वस्थ होने पर ठीक प्रकार से बाय नही कर पाते हैं वही स्थिति सदिधान 
की है। सविधान राज्य रूपी शरीर वा स्वरूप है जिसके अग एवं काय निश्चित होते 
हैं एव जो कसी निरवुत्च शासक वी इच्छा के आधीन नही होते ।”* 
गानर का कथन है कि जिस प्रतार सविधान की भावना यौ चर्चा की जाती 
है उसी प्रकार कभी कभी सावजनिकः मैतिकता एवं -याय ने उदात्त तथा उच्च 
सिद्धातत्तो सम्पवी आदश को सविधान वी सज्ञा दी जाती है। सविधान की भावना 
(8श7( ० (७ ०णाशा70०॥) से तात्पय कसी अनुमानित ऐसे नियम एवं तिद्वात 
से है जिसके अनुरूप सविधान का सामाय स्वरूप होना चाहिए। जॉन स्टुअट मिल 
के मी विचारो मे इस कथन की भलक मिलती है। मिल ने सर्वधानिक नैतिकता 
का उल्लेख किया है जिसका व्यावहारिक महत्व संविधान से कसी मी प्रकार कम 
नही होता । 
सक्षेप मे, सविधान का उद्देश्य शासन के निरबुश कार्यों को भर्यादित करवा, 
शासितो के अधिकारों की प्रतिभूति देना एव प्रभुसत्ता के कायक्षेत्र की सीमा निर्धारित 
करना है । 
सविधान की आवश्यकता 
प्राचीन काल से ही यह स्वीकार क्या गया है कि शासन के उन मौलिक 
सिद्धा'तो को लेखबद्ध कर देना चाहिए जिनके अनुसार भावी शासन सचालित एवं 
आधारित हो । आधुनिक यूरोपीय इतिहास मे 579 ई का नीदरलैण्डस के सयुकत 
प्रात्त का सघ अधिनियम इसका श्रेष्ठ उदाहरण है ॥ स्मरणीय है कि अमेरिकी एव फ्रेंच 
क्रात्तिया तक इस प्रकार के मौलिक सिद्धातो को सविधान की सज्ञा नहीं दी जाती 
थी। 787 ई मे सवप्रथम अमेरिकावासियो ने घोषणा की कि "हम सयुक्त राज्यो 
की जनता अमेरिकी सयुक्त राज्य की स्थापना करते है।” उस समय से लिखित 
सविधान की परियाटी पूरी तरह स्वीकृत हो चुकी है। सविधानो मे शासन के संगठन 
के सिद्धा-तो का उत्लेख होता है । यही संविधान का यथाथ अथ है । 
9बी सदी में क्रमश यह धारणा बलवती होती गयी कि प्रत्येक राज्य बी 
43 *6 <0रषप्रांपाणा वीइटड पद हृटाटाडों डपफ्टपाड अी (6 5धडांट.. 7 व5. 80 
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जनता करा अनुमोदित स। होना ज्ञ।, ए सविधान तर 
| पोक्कन की आधारक्षिका माना । संविधान आवश्यकता के 
है... 

हि (7) शासन की झक्तिया कप, जैसे से ही सोमित 
ऊरना सम्म: है । राजकतय एक डैलीनक-नीय इगो के अत्याचार बकरे 
निरकुशता पर अकुश लगाना अनिवाय कर क्या था; 

(2) व्य कै अधिकासे की हाय ही होती है | 

(3) जॉन मेडी; राज्य अगर? के याया 
घीः ने इस वात पर दिया है भावी >ततिया की स्वेच्छा प्र 


एक भर यो ॥ 

आवश्यक है । पविधान ईैंच दवित्व को भत्ती मात्ति निमाता है । इसे 
विषसीत, जेफरसन का मत था कि अत्येकः संविधान का काल निरिचत 
स्थितियों के अनुर्य जनता परि: 


बदलती हुई पर 
सरवता हो । 


गेटिल अनुच्ार ये पुनिश्चितता 
2658), इणता प कपणादापााह पेक्षितता (७०७७) तथा 
सर (| 


धुनिश्चितता से अथ है कि पैविधान ३) मापा स्पष्ट होते पाहिए। इस 
देप्टि से संविधान >) लिखित होता ए। लेकिन हसन लिखित से 

क्रो गलिकित पैविधान भधिक महत्व नही देते | उसका कथन है कि लिखित 

विधान अपनी स्पप्ट्ता त्तेया व्यास्यागा (7 थफाल6 8) के क्षय परिवत्तित ने 

नि क्के अनुपात भ ही एक पैदेम क्पक के। काय कर सकता है । लेकिन जाय हर 
लाल 


चिसित सि कसा गान हैं।० बे पृणता पैेम्क्‍्घ 
सत्य सकिधान मतिओ हारा अकत काल तक सत्यक बात की करना 
गम्मव नही है ९ मी, जहा तक" पम्मक हो, संविधान + पम्दण झायनत 
एवं शासन की शक्ति केः से सम्बसः कातो क स्पष्ट ज्ल्लेस हे चाहिए और 
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सचालन सम्व थी मौलिक सिद्धातो का हो उल्लेस है । इसके विपरीत, क्यूबा का सवि 
धान (940 ई ) एक लम्बा सविधान है जिसमे 286 अनुच्छेद हैं ॥ मारत के वत 
मान गणतञ्ीय संविधान (95] ई) मे उससे भी अधिक 395 अनुच्छेट एवं 
आठ परिश्षिष्ठ है। प्रशासकीय बिपया या सावजनिव' नियमो एव वार्यों से सम्बीधित 
बातों का उल्लेख सविधान मे नही होना चाहिए। इनकी व्यवस्था ससदीय विधिया से 
की जानी चाहिए जिससे समाज की परिवतित परिस्थितिया के अनुसार उनमे सरलता 
से परिवतन किया जा सके | 

संविधान न तो इतना कठोर होना चाहिए जि परिवर्तित परिस्थितियों के अनु 
सार उसमे परिवतन या सशोधन न किया जा सके । साथ साथ वह इतना सुपरिवतन 

शील या लचीला भी नही होना चाहिए कि उसकी स्थिरता ही समाप्त हो जाय। भत 
सविधान म॑ क्ठोरता एव लचीलेपन का उचित माना में सम्मिश्रण होना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त, 20वी सदी मे अच्छे सविधान म निम्न गुणों का होना भी 
आवश्यक माना गया है 

(१) सविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए। 

(2) स्वत-ज्र एवं निष्पक्ष यायपालिका की व्यवस्था होनी चाहिए गिससे 
वैयक्तिक स्वत-नता की रक्षा हो सके । 

(3) सविधान द्वारा अल्पसरयक वर्गो की सुरक्षा की पूण गारण्टी होती चाहिए । 

(4) सविधान में सामाजिक नीति का स्पष्टतापूबक उल्लेख किया जाता 
चाहिए। 20वी शताब्दी के मध्य से इसकी आवश्यकता को अनुभव किया जा 
रहा है | रूस, आयरल्ैण्ड एव फ्रा स के सविधानों मे सामाजिक नीति का उल्लेख किया 
गया है। भारत ने भी इन सविधाना से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सविधान की प्रस्‍्ता 
बना में भावी सततिया के लिए विधि निर्माण सम्बधी आदश निर्धारित किये हैं । 
यह आदक्ष है. सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक “याय, अभिव्यक्ति विश्वास, धरम 
एवं उपासना की स्वताजता, स्थिति एव अवसर की समानता तथा अ्रातत्व जिससे 
व्यक्ति के व्यक्तित्व एव राष्ट्र की एकता की रक्षा हो सके । 

(5) जापान के नवीन सविधान मे जिसका निर्माण अमेरिकी प्रेरणा से हुआ 
है, युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देने की घांषणा की गयी है। विश्व शातति की 
दिल्ला भे यह एक महत्वपूण कदम है । यदि प्रत्येफ़ देश के सविधान मे इस प्रकार का 
प्राविधान हो और उसका इृढतापूवक पालन क्या जाये तो युद्ध की विभीषिका से बचा 
जा सकता है | लेक्नि इसकी जाश्ञा प्राय नगण्य है| 

के सो द्वोयरे (६ ८ 9४॥८०४०) ने इस बात की विस्तार से चर्चा वी है” 
उनके अनुसार एक आदश सविधान को अत्यत छोटा होना चाहिए । सत्य तो यह है 
कि संविधान का कोई एक स्वरूप समी समुदायों के लिए॥ न ता व्यावहारिक ही हो 
सकता है और न उचित एवं वाछनीय ही । परतु वत्तमाव एवं भविष्य को ध्यान में 
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रखते हुए प्रत्येक! समुदाय वे लिए व्यावहारिक एवं आदश् संविधान वी रूपरेखा निश्चित 
वी जा सकती है । उदाहरण के लिए, एवात्मक शासन वे संविधान! में केवल शासन 
के सगठन और उसके विभिन्न अगो वे पारस्परिक सम्बाधों वी रूपरेसा सामाय शब्दो 
में व्यक्त वी जानी चाहिए। संघीय सविघान वा एवात्मक सविधान की अपेक्षा बडा 
होना स्वाभाविक ही है । उसमे कैद्धीय एवं राज्या की सरवारा के क्षेतराधिकार वे 
स्पष्ट उल्लेख के साथ साथ व्यवस्थापिका की सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए तथा 
व्यवस्थापिकवा की विधियों से सविधान को श्रेष्ठ एव ऊँचा माना जाने चाहिए । प्रत्येक 
सविधान में सशाधन की प्रणाली भी होनी चाहिए। स्मरणीय है कि सघधीय देश! मे 
सद्मांधन वे पूृण अधिकार सधीय व्यवस्थापिकाआ को नही दिये जा सकते। एकात्मक 
शासन की तुलना में सघीय देशो मे न्यायपालिका की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख भी 
होना चाहिए । छ्वीयरें के अनुसार सघीय सविधानो में श्वासन सम्बधी विपयो वी केवल 
एक ही सूची होनी चाहिए तथा इस एक सूची के द्वारा ही केद्वीय सरकार या राज्या 
की मरकारो वी शक्तियों का उल्लेख क्या जाना चाहिए । इस व्यवस्था का लाभ यह 
है कि केद्र एवं राज्यो में परस्पर विवाद के! कम अवसर उत्पन होते हैं । 
एकात्मक' सविधान वी अपनी कुछ समस्याएँ हैं जो सधात्मक सविधान के 
निर्माताओं को भी कप्टप्रद हाती है। एकात्मक सरकार की स्थापना करते समय 
जनता शासन की दाक्ति को सीमित करना आवश्यक समभती है। फलस्वरूप संविधान 
में नागरिकों के मौलिक अधिकारां का उल्लेख किया जाता ह और शासन से यह आशा 
की जाती है कि' वह मौलिक अधिकारो को लागू करे । शासन को उनमे हस्तक्षेप तो 
करना ही नहीं चाहिए । सविधान मे मौलिक अधिकारों को लिपिबद्ध करने सम्ब धी 
अनैक समस्याएँ हैं। कौन से अधिकार लिखे जायें *ै, उन पर कौन से और कितने 
अर्थात्‌ किस सीमा तक प्रतिवव होने चाहिए ? सोवियत रूस के सविधान मे अपने 
नागरिको को अनियाीनित अधिकार प्रदान क्ये है (अनुच्छेद 25) लेकिन वहा भी 
अधिकारों पर बुछ सीमाएँ » । इन सीमाओ से निरकुशता के लिए पर्याप्त गुजाइश 
रह जाती है। अधिकार यदि भेंस्पप्ट शब्दावली मे होते है तो उनका जिया वत करना 
कठिन होता है । ऐसी स्थिति उत्पय हो सकती है कि संविधान, 'यायालय एवं व्यवस्था 
पिका में भाषा की अस्पष्टता के कारण विवाद उत्पन्न हो जाय । सविधान के बदनाम 
होते की हर सम्भावना हो जाती है क्याकि उसमे उत्लिखित जअधिकारा की पविनता 
नष्ट होने लगती है। अत द्वीगरे के मतानुसार सयुक्त राज्य अमेरिका का अनुगमन 
करते हुए स्पप्ट एवं असदिग्ध शब्दावली मे अधिकारों की गारण्टी दी जानी चाहिए। 
लेक्नि वहा भी सविधान मे 5वा सशोघन अधिकारा सम्बंघी मापा की अस्पष्टता 
को दूर करने के लिए पारित किया गया था। हीयरे के अनुसार आदश सविधान 
में थाडे से ही मौलिस अधिकारा का उल्लेख होना चाहिए। उसवे' अनुसार यदि 
उनका भी उल्लेख न हो तो और भी अच्छा है । अधिकारा को सामा-य विधि द्वारा 
प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आदबशय सविधान मे प्रस्तावना भी होनी 
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चाहिए। सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान निर्माताओं मे इस सम्ब'्ध में पहल वी है 
तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान मे अत्यत प्रमावकारी शब्दों मे प्रस्तावना दी 
है। अनेक देशों जैसे पचम फ्रेंच गणराज्य स्विटजरलैण्ड, भारत आदि के सविधानों 
में भी प्रस्तावनवा है। रूस का सविधान इसका अपवाद है। छ्ीयरे का मत है कि 
“सविवान प्रधानत विधिक लेख्य है। सर्वोच्च विधि नियमों का इसमें उल्लेख नही 
होना चाहिए। उसमे केवल विधिक नियमों का ही उल्लेख होना चाहिए। विधिक नियम 
भले ही थोड़े अथवा सामाय हो लेक्नि मौलिक अवश्य होने चाहिए। सविधान की 
भाषा सामा य होते हुए भी निस्मादेह मावुकता से दूर होनी चाहिए ।””!/ 
सबिधानो का वर्गोकरण 

सविधानों के दो मुरय प्रकार हैं | प्रथम, लिखित एवं अलिखित संविधान,” 
द्वितीय, सुपरिवतनीय (॥-]00०) एवं दुष्परिवतनीय (]२870) सविधान | द्वीपरे' 
ने इन दो प्रकारो के अतिरिक्त निम्न प्रकार के सविधानो का और उल्लेख किया है 

(१) संविधान जो व्यवस्थापिका से ऊपर हैं एव वे जो व्यवस्थापिवा से ऊपर 
नहीं हैं । 

(2) संघीय एवं एकात्मक सविधान (छ&त0०8 ब00. एग्राब्ा५ एणशाए 
005) । 

(3) अध्यक्षात्मक एवं ससदीय कायपालिका वाले सविधान [श्झरतशाशशे 
शत एडशब्रशाशाधए ए:7९९०एाए०८ (०9९ (णानज्नाणाण$) । 

(4) गणत-नीय एवं राजतजीय सविधान (२८०एणाल्शा 7 रैणाश- 
काश (00॥800005) । 

लिखित एवं अलिखित सविधानो के अतर का आधार सविधान का लिखित 
या अलिखित होना है। सुपरिवतनीय एवं द्ुुप्परिवतनीय सविधानों का वर्गीकरण 
लॉड प्राइस की देन है तथा सविधात मे सशोधन की रीति पर आधारित है। के सी 
ह्वीपरे द्वारा दिये गये सविधानों के अय प्रकारो की यदि समीक्षा वी जाय तो यह 
स्वीकार करना पडेगा कि सविधानो के उपर्युक्त वण्णित दो प्रकार ही मुख्य हैं। छ्लीयरे 
द्वार उल्लिखित यह वर्गीकरण कि सविधान व्यवस्थापिका से उच्च है अथवा नहीं, 
सविधान के सुपरिवतमीय एव दुष्परिवतनीय वर्गीकरण के पर्याप्त निकट है। छह्वीयरे 
के वर्गीकरण का केवल यही अथ है कि सविधान मे व्यवस्थापिका द्वारा सशोधन किया 
जाना सम्मव है या नहीं । अत यह कोई नवीन एवं महत्वपूण वर्गोकरण नही है । 

सघीय एवं एकात्मक सविधानो का वर्गीकरण केद्रीय सरकार एवं प्राततीय 
था क्षेत्रीय सरकारो के मध्य शासन की झक्ति के विभाजन पर आधारित है। यह 
8 शाबद्वट | 0 ० ब्४। ए 5 
9_स्ट्राग ने लिखिए एवं अलिखित सविधाना के लिए छाग/८ा] और प्र/छाएट्रा। के स्थान पर 
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राज्यों का वर्गीकरण माना जाना चाहिए न कि सविधानों का क्योंकि झासन प्रणाली 
ही राज्यो के वर्गीकरण का स्वीकृत आधार होती है । अध्यक्षात्मक एवं ससदीय काय- 
पालिका वाले सविधानों का आधार शक्ति पृथवकरण (४०ए9शव्वाएणा 0 909०३) है । 
स्मरणीय है कि सविधानों मे शासन के केवल कायपालिका अगर का ही उल्लेख नहीं 
होता । इसी प्रकार, गणतानीय एवं राजत-तीय वर्गीकरण भी शासन के दो प्रकारों की 
विशेषताओं का ही उल्लेख करते है । गणत-नीय से तात्पव लोकतजीय व्यवस्था है 
तथा राजतात्रीय शासन मनिरकुशत-ज का प्रतीक है। यह शासन के प्रकार है न कि 
सविधान के । 
फाइनर के अनुसार सविधानो के स्वरूप से सम्बोधित तीन मुख्य समस्याएँ 
है () सविधान लिखित है या अलिखित ? (2) सविवान सुपरिवतनीय है अथवा 
दुष्परिवतनीय ? (3) क्या सविधान की सर्वोच्चता सम्बधी व्यवस्था उसमे है ? इनसे 
भी मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान के विभिन स्वस्पों के अतर का देश के राजनैतिक 
विचार एवं व्यवहार पर क्या प्रमाव पडता है ?! 
लिखित सविधान निर्मित (०७०८०) होते हे जब कि अलिखिंत संविधान 
ऐतिहासिक विकास का परिणाम होते है। इहू '०प्रशणं४।ए०' की सज्ञा दी जाती 
है । अलिखित सविधान का एक्मान उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का सविधान है। समुक्त 
राज्य अमेरिका, भारत, रुस आदि के सविधान लिखित सविवान के उदाहरण हैं। 
अलिखित सविधान का अधिकाश भश लिखित रूप म॑ नही होता है और न उसका 
निर्माण कसी निश्चित समय में योजनावद्ध रीति से कसी सविधान सभा या इस हेतु 
आहूत सम्मेलन द्वारा ही होता है। अलिखित सविधान प्राय प्राचीन परम्पराआं, रीति 
रिवाजो, रूढियो, यायिक निणयो एवं समय समय पर निर्मित संसदीय विधिया का 
पुज होता है। बह राज्य के ऐतिहासिक विकासक्रम के साथ विकसित होता रहता है। 
ग्रेट ब्रिटेन के सविधान का इसी प्रकार विकास हुआ है। अलिखित सविधान कोई 
विधिवत्‌ लिपिबद्ध लेरय नहीं है । भतत अलिखित सविधान के ज्ञान के लिए राज्य वे 
ऐतिहासिक विकास से परिचित होना आवश्यक होता है । गरानर वे अनुसार “अलिखित 
सविधान की सभी नहीं बरन अधिवाश बातें कमी कसी लेख्य या लेरयो के सग्रह 
के रूप मे लिपिबद्ध नही की जाती |” अलिखित संविधान सर जान सकिदाश 
के इस कथन को सवथा चरिताथ करता है कि “सविधान जम लैते हैं, बनाये नहीं 
जाते ॥7४ 
लिखित सविधान एवं उनका विकास 
फाइनर के अनुसार लिखित सविधानो के विकाप्त के दो प्रमुख कारण होते हैं-- 
प्रथम, समाज के भ्राचीन शक्ति सम्बंधो (905० ॥ट|ं॥०७०॥9) के पतन के पश्चात 
2] खाल, छ ०8 ८! ?ए 8 
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23. शटलाग्रा०्क्र, 57 वुणा॥ + पृष्गव्त 99 एब्यालत ०# ८8 , 9 464 
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नवीन गक्ति सस्वावों का उदय होता है । इन सम्बधो को सुनिश्चित एवं स्पष्ट करने 
के लिए उह्े लिपिबद्ध कर दिया जाता है | द्वितीय, अनेक राज्यो द्वारा एक इकाई के 
रूप मे संगठित होकर अप्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एव राजनीतिक ब प्रद्मासनिक अप 
व्यय को रोक्मे तथा आपसी मतभेदो का दूर वरने के लिए सभी से सम्बाधत कार्यों एव 
तत्सम्ब'धी परिस्थितियो को सविधान मे लिपिबद्ध कर देना श्रेयस्कर समभा जाता है । 
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विटजरलैण्ड के परिसघ तथा आस्ट्रेलिया के कॉमनवैल्‍थ के 
सविघान इसके उदाहरण हैं ।/ 

9]9 ई के जमनी के वीमर सविधान (श्यगाक्षा 0०7४प००) के उदय 
के भी उपरोक्त कारण थे | स्मरणीय है कि जमनी म॒ प्रचलित एकताजीय व्यवस्था के 
स्थान पर उससे श्रेष्ठ परतु नवीन सघीय व्यवस्था का निर्माण किया गया था । भारत 
के नवीन संविधान (950 ई ) के उदय में भी उपरोक्त दोनो कारण काय कर रहे थे । 
प्रथम, स्वत-तता प्राप्ति के साथ नवीन सामाजिक सम्बाधा का उदय हुआ था। यह 
सम्बंध ब्रविटिशकालीन शक्ति सम्बधा से सवथा भिन्न थे। द्वितीय, त्रिटिश भारत के 
प्रात्त एकात्मक हासन व्यवस्था के आधीन थे जबकि देशी रियासतें 5 अगस्त ]947 
के बाद पूण स्वत-त हो गई थी । इस स्थिति को समाप्त करने के लिए भारतीय सवि- 
धान निर्माताओं ने सघीय व्यवस्था की स्थापना की थी । यह नवीन शक्ति सम्ब"ध पुराने 
सम्बधो की अपेक्षा निश्चय ही श्रेष्ठ थे । 936 ई का सोवियुत रूस का 'स्टालिन 
सविधान” समाज के नवीन शक्ति सम्बंधो की स्थापना का स्वामाविक परिणाम था। 
925 ई त्या 936 ई के रूसी सविधान मे स्पष्ट अतर है। 925 ई के रूसी 
सविधान की भाषा म सघप की स्पष्ठ भलक दिखायी देती है जबकि 936 ई के 
सविधान में यथास्थिति को स्वीकारने की ध्वनि निकलती है। 936 ई के रूसी 
सचिधान के निर्माण के समय तक रूसी क्रातति एक वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य बन 
चुकी थी ।४ 

लिखित सविघान का प्रथम प्रयत्व 649 ई में इगलेण्ड में क्या गया था 
यद्यपि इस सविधान (7॥6 &8;६७॥०४॥ ० (8 7८००७) का निर्माण अक्टूबर 647 
ई में हुआ था । ससदीय सेना के अधिकारियों की समित्रि ([॥6 (0ए॥०| ०/ ॥/6 
एथ्योशशथाआाए 579) द्वारा 649 ई में इस सविधान का स्वीकृत कया गया था 
लेक्नि यह त्रियावित नही हो सका । 653 ई में शासन का लेस (6 वा 

ग्राध्या णी 050एथयगगाश्या) नामक एक अय संविधान तयार क्या गया था। यह 
लिखित सविधान वा दूसरा उदाहरण है। यह मी अल्पकालीन सिद्ध हुआ और 660 
ई में इगलेण्ड में राजतात्र की पुनस्थापना के साथ इसका अत हो गया । इगलैण्ड जा 





24 फजाल्ए, मी. ०# ८। छ व9 

25 “दिए अनुच्छे” 4 / इस अनु ेल कद आधीन सावियत रूस मे पूंजीवाट बा अत बर लिया गया 
है शोर तनिजा स्वामित्व म॑ स्थान पर सामूटिक स्वामित्व की स्थापना की गई है तथा व्यक्ति का 
ब्यक्ति द्वारा शोषण समाप्त कर तव्या यया है। 
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आज अलिखित सबविधान का एकमान उदाहरण है, वास्तव मे, ' लिखित सबिधानों वी 
जननी भी है।” * 
आधुनिक लिखित संविधाना के प्रथम उदाहरण अमरिवी उपनिवेशो के विभित 
सविधान हैं । इनका निर्माण ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के पश्चात किया 
गया था | 776 ई में फिलाडेलफिया का फ्रेंस ने यू इगलैण्ड के प्रतिनिधि भरी 
जॉन आदम (70०॥॥ #0॥) के प्रस्ताव को स्वीकार क्या था जिसके द्वारा उपस्थित 
प्रतिनिधियों को अमेरिका एवं विभित्र घटवा इकाइयो की जनता की सुरक्षा एवं सुख 
को ध्यान म रसते हुए शासन के निर्माण का आह्वान किया गया था । जून 7776 ई 
में अमेरिका के वर्जीनिया (४8078) नामक राज्य ने “यू हैम्पशायर (7४०७ सथाए9- 
8॥70) एवं दक्षिणी कैरोलिना (80प॥ (७70॥74) का अनुगमन करते हुए सविवान 
का निर्माण किया था ! इस सविवान की अपनी विशेषता यह थी कि इसमे अधिकारों 
की घोपणा (776 ]0०078807 ०६ २8/8) की गयी थी जो परवर्ती अमेरिका एवं 
यूरोपीय सविधाना के लिए उदाहरण बन गयी । 
फ्रास को अमेरिवी स्वात जय घोषणा एवं विभिन्न राज्यों के सविधानों से 
प्रेरणा मिली थी । जलिनिक ” के अनुसार अधिकारों की घोषणा की प्रेरणा फ्रास को 
अमेरिकी घटनाओ से प्राप्त हुई थी । 789 ई में फ्रास में सामतवादी व्यवस्था 
के विरुद्ध श्रातत हुई जिसके फलस्वरूप नवीन सामाजिक सम्ब धो का उदय एवं नवीन 
सविवान का निर्माण हुआ | फ्रासीसी श्राततिकारिया की मापा में अमेरिकी करा ति- 
कारियो के शब्द प्रतिध्वनित होते थे । 2 अक्टूबर, 789 ई को फ्रेच संविधान समा 
में नागरिकों के अधिकारी की घोषणा की । इस सविधान की प्रस्तावना मे लिखित 
सविधाना के सभी अनिवाय लक्षणा का उल्लेख था । फ्रास मे 789 ई में पूणत 
लिखित सविधान लागू हुला था। 875 ई में तृतीय गणराज्य का उदय हुआ था 
ओर यह फ्रास का 3वा लिखित संविधान था | 
लिखित सविधान एक पवित लेख होता है जिसमे अधिकाश आधारभूत सिद्धात 
ओपचारिक रूप से तिपिबद्ध कर दिये जाते हु । लिखित सविधान में च्रासन वे विभिन 
अगो--व्यवस्थापिका, कायपालिका, यायपालिका--के सगठन, शक्तियों एवं कतव्यों 
व कायप्रणाली, नागरिका के अधिकार आदि को भली प्रकार लिपिबद्ध कर दिया जाता 
है। जेम्सन के अनुसार “ लिखित सविधान एक ऐसा निश्चित प्रयास है जिसके द्वारा शासन 
को सगठित एवं सचालित करने वाले आधारभूत सिद्धातो का सृजन किया जाता है।””* 
26 सा, प्र ०१ ८४, 7 20 
27 उ्राशल, 5९०8८ , वुप०ल्ते 99 मादा ०१ ८४, 9 22] 
28 फाइनर के अनुसार प्रास द्वारा सवश्रयम यूरोप मे लिखित सविधाना का उदाहरण प्रस्तुत झ्या 
गया था +--९/ ८४/, 9 22 
29 4 जाट] ८णाषधापाणय (६ ६ छणोरो: ० ट0ठता$200घ5 था बाते धाढ उ्णोंप 
ए॑ ३ चंलाएलशबल ट्ींठा ॥0 439 १0७७ 3 7057 ण फितंब्ाल्याश छएाग्रर 
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लिखित सविधान वाले देशो मे सामायत सर्वधानिक एवं ससदीय दोनो प्रकार की 
विधिया पायी जाती हैं । 
क्या सविधानो का लिपित एवं अलिखित का भेद उचित है ? 
लिखित एवं अलिखित सविधानो का अतर सी एफ स्ट्राग के अनुसार भ्रामक 
तथा मिथ्या है क्योकि कोई भी सविधान म तो पूणतया लिखित होता है और न 
अलिखित ही । लिखित सविधान सामायत उसे कहते हैं जो एक लेख्य के रूप में 
उपलब्ब होता है और जिसे अपेक्षाइत अधिक महत्ता प्राप्त होती है। अलिखित सवि 
घाने का लिखित सविधान की अपेक्षा परम्पराआ द्वारा विकास होता है। लिखित 
संविधानों को सविवान-निर्माताओ द्वारा प्रत्येक स्थिति के अनुरूप अधिकाधिक पूण 
बनाने का प्रयत्न क्या जाता है । कुछ लिखित सविषान ऐसे भी होते हैं जो सविधात- 
निमाताओ द्वारा निभित अथवा स्वीकृत अनेक मौलिक विधियों मे निहित होते हैं ।** 
इगलैण्ड के अलिखित सविधान मे अनेक अश लिखित हैं, जैसे--मैरना कार्टा 
(25 ई ), 689 ई का अधिकार पत्र (आ॥ 0श8॥5), 770 ई का उत्तरा- 
घिकार अधिनियम, 9वी सदी के विभिन मताधिकार अधिनियम, 9!] एबं 949 
ई के ससदीय अधितियम इत्यादि । इनके कारण इगलण्ड के संविधान से काफ़ी अतर 
पडा है । इसके विपरीत, सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान पूणरूपेण लिखित होते हुए 
भी अलिखित अभिसमयो एवं परम्पराआ द्वारा विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए 
सविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल वे सदस्यों के बहुमत 
द्वारा होना चाहिए जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। व्यवहार मे स्थिति इससे भिन 
है । प्रत्येक राजनैतिक दल राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खडा करता है और 
दल द्वारा उप्ती के पक्ष मे प्रचार मी किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचक-मण्डल 
के सदस्यों को दलीय आधार पर चुना जाता है और सदस्य अपने दल के प्रत्याशी को 
ही मत देते है । फलस्वरूप राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहार मे परम्परा के कारण 
जिसका सविधान में कही उल्लेख नहीं है, प्रत्यक्ष रीति से होने लगा है 
हमन फाइनर इस मत से सहमत प्रतीत नही होते । उनके अनुसार इगरलैण्ड 
का सविधान स्वीहृत लेख्य वे रूप मे माय नही है । इंगलण्ड को राजनैतिक सस्थाएँ 
न्यायिक निणया एवं ससदीय विधियों द्वारा व्यवस्थित वी जाती हैं । इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रवार वे अभिसमय हैं जितके द्वारा संविधान के अनेक महत्वपूण भागा को 
व्यवस्थित बिया जाता है | ससद की सप्रभुता एवं मानिमण्डलोय उत्तरदायित्व के 
घिद्धांत भी अभिसमया पर ही आधारित हैं। स्मरणीय है कि अमिसमया के विपरीत 
“्यायिव निणय एवं ससदीय विधियाँ लिसित होते हैं | ब्रिटिश संविधान अनेक लिखित 
सवियानों से वही अधिक स्पप्ट एव साय है। अमिसमय अलिखित होते हुए भी 
सुस्पप्ट हैं। इन अमिसमया का स्पष्ट उल्लेख माीत्रयों ने अपने पत्रज्यवहार अथवा 
भाषणों म किया है इसके अतिरिक्त, अनक सविधान झास्त्रिया एवं विद्वानो--जसे, 
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हैं तो अमेरिका के लिखित सविधान मे अनेक परम्पराओं का विकास हुना है एवं हा 
रहा है । 

(2) लिखित एवं अलिखित भेद को मातने का जथ है कि लिखित रूप में 
संविधान न होने पर सविधान के अस्तित्व को स्वीकार नही किया जा सकता | यही 
डी टाक्विले (० 7००५०८श॥०) का 834 ई में मत था । इसके विपरीत, इगलण्ड 
का सविधान अशत लिखित एवं जशत अलिखित है। 

(3) इस अतर का एक आय निष्कप यह है कि विधि का लिखित रूप में 
होना अनिवाय है एवं विधि का अलिखित होना उचित नही है । स्मरणीय है कि विधि 
परम्परा पर भी आधारित हो सकती है, विधान (!९४५4007) ही विधि का एकमात्र 
स्रोत नही है । 

सुपरिवतनीय एव दुष्परिवर्ततीय संविधान 

सशोधत प्रणाली के आधार पर सविधानो को सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय 
में मी वर्गीकृत किया जाता है| लॉड ब्वाइस* ने सवप्रथम सविधानों को सशोधन प्रणाली 
के आधार पर वर्गक्तत किया था । जिन सविधाना म॑ सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा 
सशोधन सम्भव होता है उह लचीला या सुपरिवत्तनीय सविधान की सज्ञा दी जाठी है । 
इसके विपरीत, जिन सविधानों मे सशोधन की विशिष्ट प्रणाली होती है जी सामा“्य 
विधि प्रक्रिया से भिनर हाती है उह्े कठोर या दुष्परिवतनीय सविधान कहा जाता है। 

सुपरिवतनीय या लचीले सविधानों म॒ सवैधानिक विधि (0०॥४॥एगरा&| 
]890) एवं ससदीय विधि (8877(/09 989) में विधानमण्डल द्वारा साधारण तरीके से 
परिवतन किया जा सकता है | लेकिन कठोर सविधानो म॑ सशोवन की विधि साधारण 
विधि प्रणाली की अपेक्षा जटिल तथा पृथक होती है । दुष्परिवतनीय संविधान सामाय 
कानूनों की अपक्षा अधिक पवित्र माने जाते है | उदाहरण के लिए, इगलण्ड म विधि 
निर्माण के लिए एक ही विधि प्रक्रिया का अनुगमन किया जाता है, भले ही बह विधि 
किसी सामाय प्रशासनिक समस्या से सम्बाीधित हो या हाउस जाफ लॉड स की शक्तियां 
मे परिवतन से सम्बाधित हो । स्ट्राग के अनुसार “इगलेण्ड म पृथक सवधानिक 

विधि जसी कोई चीज नही है । अत इंगलण्ड का सविधाव सुपरिवतनीय है ।* 
लचीले सविधान का दूसरा उदाहरण यूजीलण्ड का है । “यूजीलैण्ड का संविधान 
लिखित है लेकिन सशाघन प्रणाली सरल है । इसी प्रकार, इटवी का पुराना सविधान 
मी लचीला है। राजत-नीय इटली का सविधान लिखित था लक्नि उसम सशोधन या 
परिवत्तन बी कोई पृथक प्रणाली नहीं थी । यह सविधान इतना जविक लचीला था कि 
मुसोलिनी सविधान की मावना की उपैक्षा किय बिना हो उसका उल्लघन करता रहा । 
जत यह निष्क्प निकलता है कि सविधाव लिखित हाने पर मी लचीला हां सकता है। 
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इसके विपरीत, सविधान के बहुत कम लिखित हांने पर भी उसमे सशोवन करना जटिल 
हो सकता है जसा कि तृतीय फ्रासीसी गणराज्य का सविधान । यह बहुत कम लिखित 
होते हुए भी कठोर था क्याकि सर्वधातिक सश्योधन के लिए इसम विशज्ञेप प्रणाली का 
उल्लेख किया गया था। यह आवश्यक नही है कि लिखित सविधान दुष्परिवतनीय ही 
हो । लिखित सविधान दोना ही प्रकार के हा सकते है । 
दुप्परिवतनीय सविधानों के कुछ अ य उदाहरण निम्नवत है सयुक्त राज्य 
अमेरिका, चतुय एवं पच्रम फ्रा सीसी ग्रणराज्य, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, रूस एव 
नेपाल के सविधान । रूस के सविधान मे सशोधन सुप्रीम सोवियत के दोना सदनों के 
दो तिहाई बहुमत से किया जा सकता है | सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलण्ड एव 
आस्ट्रेलिया के सविधान में सशावन की विशेष प्रणाली है जो साधारण विधि प्रक्रिया 
की अपेक्षा जटिल है | उपरोक्त तीना देशा मं सघीय विधानमण्डल' द्वारा ही कंबल 
सर्वधानिक' सशोवन नही किये जा सकते अपितु इसके लिए अय निकायो एवं व्यक्तिया 
का सहयोग भपेक्षित हांता है ! चतुथ फ्रासीसी गणराज्य का सविधान (946 ई ) 
भी तृतीय गणराज्य की भाति ही कठोर था। पचम फ्रासीसी गणराज्य का सविधान 
भी कठोर है यद्यपि इसमे सवधानिक सशोधन सम्बबी कुछ शक्ति राष्ट्रपति को भी 
प्रदान की गई है । 
यह वर्गीकरण अपक्षाकृत अधिक तक्समत एव वैज्ञानिक है । सी एफ स्ट्राग 
इसे संविधान का सही वर्गीकरण मानता है । छीयरे ने भी इस वर्गीकरण को उचित 
एवं वाछ्ुनीय भेद पर आधारित माना है | सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय सविधानो 
का भेद माना का न होकर प्रकार का है 
लिखित सविधान प्षामायत कठोर एव दुष्परिवतनीय हाते है । यूजीलैण्ड का 
सविधान इसका एकमान अपवाद है ! शेप सभी लिखित संविधान कठोर हैं । इसी 
प्रकार, जलिखित सविधान सुपरिवतनीय होते है । अत लिखित एव दुष्परिवतनीय तथा 
अलिखित एवं सुपरिवतनीय सविधानां के गुण दोप समान है । लिखित एवं अलिखित 
सविधानो के भुण दोप की समीक्षा करके हम सुपरिवतनीय एव दृष्परिवतनीय सविधाना 
के गुण दोप की सी समीक्षा कर सकते है | 
अलिखित एवं सुपरिवतनीय सविधान के गुण--(8) समाज की बदलती हुई 
सामाजिक परिस्थितियों के अनुत्तारा इत सविधाना में परिवतन सरलतापूृवक एवं 
शीध्रतापुषक सम्भव हांता है । फलस्वरूप ऋ्राति की सम्मावना नही रहती । 
(2) ब्राइस के अनुसार “जलिखित सविधान कां सक्मण-काल मे बिना उसका 
ढाँचा तोड़े परिवर्तित या सशोधित किया जा सकता है । सकट-काल क॑ बीत जाने पर 
वे पुत अपने पूव आकार को ठीक उसी प्रकार प्राप्त कर लेत ह जैसे किसी गाडी को 


36 ऊ5फ्गाह ०१ ८४ 9० 657 
37 शाव्यठट ०१ ८ ए 46 


58 | भाधुनिक द्यासनत न 


गुजरने के: लिए किसी पंड की टहनी को एक तरफ हटान के बाद गाडी के गुजर जाने 
पर टहनी पुन अपना स्थान ल लेती है ॥* 

(3) सुपरिवतनीय होन के कारण सविधान की उपक्षा करने का भाव 
साधारणत जनता में जागृत नही होता । 

(4) गिलफ्राइस्ट वे अनुसार “वे राष्ट्रीय मस्तिष्क को मली प्रकार भ्रति- 
विभ्बित करते है । य सविधान अतीत पर आधारित होते हैं, वतभान म सक्रिय रहते 
हुए एवं भविष्य पर हृष्टि रखते हुए शासन सम्बंधी वतमान धारणाया तथा सामा- 
जिक एवं राजनीतिक स्वत त्नता सम्बाधी सिद्धांतों को जभिव्यक्त करते हैं ।* 

दोप--() यह निरतर परिवर्तित होत रहते है अत अस्थायी एवं अनिश्चित 
होते है । 

(2) राजनोतिज्ञा एवं दला वी इच्छा पर इनम सरलतापूवक परिवतन होते 
'रहत हैं । सिजविक के दो मं इन सविधानों म॑ “जन विरोध के क्षणिक भोकों से 
महत्वपूण सिद्धाततों एवं सस्थाओं का उममूलन हो सकता है तथा प्राचीनता एव 
परम्परा द्वारा प्रदत्त स्थिरता का सहज ही अत हो जाता है 7४० 

(3) अलिखित सविधान लोकतनीय समाज की अपेक्षा कुलीयतानीय समाज 
के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं । 

(4) अलिखित सविधान परम्पराजो एवं रूढियो पर आधारित होता है 
इगलण्ड के अलिखित सविधान का बिगत 200 वर्षों म काफी भाग लिखा गया है । 
टेम्परले के शब्दो मे “किसी देश का अलिखित सविधान दो कारणों से अत्यधिक 
खतरनाक होता है। प्रथम, रूढिया के दो अथ सम्मव होते हैं जबकि कानून का केवल 
एक ही जय होता है। सिद्धा तीन एवं दुस्साहसी राजनीतिनो को सर्वैधानिक रूढिया 
को इच्छानुसार व्यारया करत का अवेसर सहज ही मिल जाता है। इंगलेण्ड की ससद 
में साधारण कानून एंव संवैधानिक कानूनों मे सशोधन करते की एक ही प्रक्रिया है।! 

(5) अलिखित सविधानो में जनता को अधिकारा का आइवासन' नहीं दिया 
जाता है तथा सावजनिक कमचारियों को निणय करने की आधिक स्वताजता प्राप्त 
होती है| ब्राइस के जनुसार ये सविधान “यायाधीशा के हाथ का खिलौना होते हैं (४: 

लिखित एव दुष्परिवतनीय सविधानों के ग्रण--() यह स्पष्ट एवं सुनि- 
दिचत होते हैं तथा उदात्त राजनीति" 77 का परिथाम होते हैं । 


। 
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(2) इनमे सावजनिक भावावेश या ससदीय निरकुशता के फलस्वरूप शी घ्रता- 
पूवक उम्र परिवतन या सशोधन नही किये जा सकते ॥* 

(3) यह अधिक स्थायी व स्थिर होते है । 

(4) लिखित सविधान का निर्माण किसी सभा या समिति द्वारा बहुत सोच- 
समझ कर एवं वाद विवाद के पश्चात किया जाता है अत उनके अथ के सम्बंध में 
अधिक मतभेद की गुजाइश नही होती । 

(5) लिखित सविधाना में सामायतया नागरिको के मौलिक अधिकारो का 
उल्लेख होता है। अत इन सविधानों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की कही 
अधिक गारण्टी दी जाती है जिससे शासन निरकुश एवं अत्याचारी नही हो सकता । 

(6) सधीय राज्या कै लिए लिखित सविधान ही अधिक उपयुक्त है। सघीय 
सविधान में शासन के विभिन्न जगो के अधिकारों मे सरलतापुवक परिवतन सम्मव नहीं 
होते हैं भोर न एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रा का उल्लघन ही सरल होता है ।४ 

(7) लिखिंत सविधान मे सभी व्यवस्थाएँ लिपिबद्ध होती है। अत किसी विपय 
के सन्‍्दम में विवाद की स्थिति मे सर्वोच्च -्यायपालिका का निणय आत्म होता है । 

दोष--() लिखित सविधानों का सबसे बड़ा दोप यह है कि वे प्राय जटिल 
होते हैं । समय की गति के साथ उनम परिवतन नही हो पाते । यह दोप एकाप्मक 
राज्यों की अपेक्षा सघात्मक राज्यों मे अधिक पाया जाता है क्योकि केद्र एवं राज्यां के 
मध्य शक्ति विभाजन के बारण अनेक समस्याएँ उत्पन्र हो जाती हैं। सकाले के अनुसार 
“क्रीतियों का एक बडा कारण यह है कि जब राष्ट्र आगे बढते जाते है तो संविधान 
स्थिर बने रहते है ।/* गानर के अनुसार “लिप्लित सविधान ऐसी पोशाक की भाति है 
जो व्यक्ति के आकार, विकास एवं प्रिवतन को ध्यान में रखे बिना बनायी गयी हो ।/* 

(2) लिखित सविधान की व्याए्या सरल काय नही है। यह दायित्व सामा- 
पयत 'यायपालिका को सांपा गया है। यायाधीशो का हष्टिकोण साधारणतया 

रूढिवादी होता है। फलस्वरूप प्यायपालिका एक तृतीय सदन बन जाता है ।” 
लास्की/! का मत है कि यायाधीश परिवर्तित युग की भावना का प्रतिनिधित्व करने मे 
असफल रहे हैं। वे अपेक्षाकृत सविधानो के निर्माण के युग की ही भावना को अभिव्यक्त 
करते हैं और यदि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उनके द्वारा सविवान की व्यारया 
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गुजरने के लिए किसी पड वी टहनी को एक तरफ हटाने व बाद य्राडी वा गुजर जाते 
पर टहनी पुत्त अपना स्थान ले लेती है । 

(3) सुपरिवतनीय होन के वारण संविधान की उपंक्षा करन का भाव 
साधारणत जनता म जागृत नहीं होता । 

(4) गिलफ्राइस्ट के अनुसार “व राष्ट्रीय मस्तिप्फ को मली प्रकार प्रति 
विम्बित करते हैं । ये सविधान अतीत पर भाधारित होत हैं, वतमान सम सक्रिय रहते 
हुए एवं भविष्य पर दृष्टि रसत हुए शासन सम्बधी वतमान घारणाजा तथा सामा 
जिक एवं राजनीतिक स्वतज्रता सम्बधी पस्िद्धाता को अभिव्यक्त करते हैं ।* 

दोप--[) यह मिरतर परिवर्तित हात रहत है अत अस्थायी एवं निश्चित 
होते हैं । 

(2) राजनीतियो एवं दला वी इच्छा पर इनम सरलतापूवक परिवतन होते 
रहते हैं। सिज़विक के शब्दा म इन सविधानों में “जन विरोध के क्षणिक भोका से 
महत्वपूण सिद्धाततों एवं सस्थाआ का उमूलन हो सकता है तथा प्राचीनता एव 
परम्परा द्वारा प्रदत्त स्थिरता का सहंज ही अब हो जाता है ।/”* 

(3) अलिखित सविधान लोकत-त्रीय समाज की अपक्षा कुलीमत जीय समाज 
के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं । 

(4) अलिखित सविधान परम्पराओ एवं रूढियो पर आधारित होता है । 
इगलैण्ड के अलिखित सविधान का विगत 200 बर्षों मे काफी भाग लिखा गया है । 
टेम्परले के शब्दा मे ' किसी देश का अलिखित सविवान दो कारणों से अत्यधिक 
खतरनाक होता है। प्रथम, रूढियो के दो अथ सम्मव हांते हैं जबकि कानून का केवल 
एक ही अथ होता है। सिद्धा-तहीन एवं दुस्साहसी राजनीतिनो को स्वैधामिक रूढ़ियो 
की इच्छानुसार व्याय्या करमे का अवसर सहज ही मिल जाता है। इग्रलैण्ड की ससद 
में साधारण कानून एवं सरवेधानिक कानूतो मे सशोधन करने की एक ही प्रक्रिया है।” 

(5) अलिखित सविवानों मे जनता को अधिकारों का आश्वासन नही दिया 
जाता है तथा सावजनिक कमचारियों को निणय करने की अविक स्थत-जता प्राप्त 
होती है। ब्राइस के अनुसार ये सविधान “यायाधीशों के हाथ का खिलौना होते हू ४ 

लिखित एव दुष्परिवतनीय सविधानों के ग्रग--() यह स्पष्ट एव सुनि 
द्चित होते हैं तथा उदात्त राजनीतिक चेतना का परिणाम होते है । 
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(2) इनमे सावजनिक भावावेश या ससदीय निरकुशता के फलस्वरूप शी घ्रता- 
पूवक उम्र परिवतन या सशोधन नही किये जा सकते ।* 

(3) यह अधिक स्थायी व स्थिर होते है । 

(4) लिखित संविधान का निर्माण किसी सभा या समिति द्वारा बहुत सोच" 
समझ कर एवं वाद विवाद के पश्चात किया जाता है अत उनके अथ के सम्बधध में 
अधिक मतभेद की गुजाइश नही होती । 

(5) लिखित सविधानो में सामायतया नागरिकां के मौलिक अधिकारों का 
उल्लेख होता है। अत इन सविधानो द्वारा नागरिक अधिकारो की सुरक्षा की कही 
अधिक गारण्टी दी जाती है जिससे शासन निरकुश एंव अत्याचारी नही हो सकता । 

(6) संघीय राज्या के लिए लिखित सविवान ही अधिक उपयुक्त है। संघीय 
संविधान में शासन के विभित्र अगो के अधिकरारा में सरलतापुवक परिवतेन सम्भव नहीं 
होते है और न एक दुसरे के अधिकार क्षेत्रा का उल्लंघन ही सरल होता है ।/ 

(7) लिखित सविधान म॑ सभी व्यवस्थाएँ लिपिबद्ध होती हूं। अत किसी विपय 
के सादभ भे विवाद की स्थिति म॑ सर्वाच्च स्यायपालिका का निणय आततिम होता है । 

बोप--() लिखित सविधाना का सबसे वडा दोप यह है कि वे प्राय जटिल 
होते है । समय की गति के साथ उनमे परिवतन नही हो पाते । यह दीप एकात्मक 
राज्यो की अपेक्षा सघात्मक राज्यों म अधिक पाया जाता है क्योकि के दर एवं राज्यां के 
मध्य शक्ति-विभाजन के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मेकाले के अनुसार 

“ज्ततियां का एक बडा कारण यह है कि जब राष्ट्र आगे बढते जाते है तो सविधान 
स्थिर बने रहते है ।/* गानर के अनुसार “लिखित सविवान ऐसी पोशाक की भाति है 
जो व्यक्ति के आकार, विकास एवं परिवतन को ध्यान मे रखे विना बनायी गयी हो ।४£ 

(2) लिखित सविधान की व्यारया सरल काय नहीं है। यह दायित्व सामा- 
प्यत 'यायपालिका को सौपा गया है । यायाबवीशों का दृष्टिकोण साधारणतया 

रूढिवादी होता है। फलस्वरूप ययायपालिका एक तृतीय सदन बन जाता है ।” 
लास्की” का मत है कि यायाधीश परिवर्तित युग की मावता का प्रतिनिधित्व करने मे 
असफल रहे है। वे अपेक्षाकृत सविधानो के निर्माण के युग की ही मावना को अभिव्यक्त 
करते हैं और यदि परिवर्तित परिस्थितिया के अनुरूप उनके द्वारा सविधान की व्याख्या 
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की जाती है तो उनकी निष्पक्षता फ प्रति सादह ब्यक्त किया जाता है और उनके दलीय 
विवाद म फेंस जान वी जाशया उत्पप्न हा जाती है । 

(3) लिखित संविधान वी व्याख्या व अधिकार य्यायपालिया को दवें वा 
एक और दोप भी है। यायाधीशा ऊो प्रमावित करने के लिए उनकी नियुक्ति एव 
पदच्युति करने की शक्ति वा बिघानमण्डल अथवा कायपालिका कमी उमी अनुचित 
प्रयोग वरने लगते हैँ । इससे 'यायपालिया उनकी आधीनता मे काय करन लगती है। 
इसके थिपरीत, यदि समी नियत्रण हटा लिय जात हैं तो न्यायाधीशा के पूण स्वत-न हां 
जाने का भय हाता है ॥7 

सविधान का बिकास 

प्रत्येवँ सविधान अपने युग वी परिस्थितियां का प्रतिबिम्व होता है। सामाजिक 
अवस्था म परिवतन होते रहते हैं अत सविधाना मे भी परिवतन अपक्षित है। 
इस सम्बंध म अमेव प्रश्व सहज ही उत्पन होते है । उदाहरण के लिए, बया साभा- 
जिक परिवतन के साथ साथ संविधान भी परिवर्तित होत हैं एवं वे कितनी झीघ्ता से 
परिवर्तित होते है ?, परिवतन की क्‍या प्रणाली होनी चाहिए ?, वया संविधान और 
समाज के हृष्टिकोणा भें गम्भीर मतभेद उत्पन्न हांते हैं ? अत सबिधान के विकास से 
सम्बन्धित दो प्रश्न महत्वपूण है---() सविधान के विकास या परिवतन के लिए कौन- 
सी द्षाक्तिया उत्तरदायी होती है, और (2) सविधानों मे परिवतन कसे होते हैं. तथा 
सशोधन या परिवतन की प्रणाली क्‍या है ? 

सविधान के परिवतन तथा विकास के लिए मुख्य उत्तरदायी तत्व, जि'ह 
छ्ीयरे प्राथमिक शक्तियों (7० 07०४७) की सज्ञा देते है, दो प्रकार से काय 

करते है । प्रथम, इन शक्तियों के फलस्वरूप परिस्थितियों म ऐसे परिवतन होते हैं कि 
सविधान भे विविवत्‌ कोई सशोवन या परिवतन न होने पर भी उसके अथ मे गम्भीर 
अतर पड जाता है। द्वितीय, इन शक्तियो द्वारा ऐसी परिस्थितिया उत्पन कर दी 
जाती है कि सामाय सश्योधन प्रणाली या ्याय्रिक निणय अथवा सववानिक परम्परा 
या अमिसमय के विकास के कारण सविधान म॑ परिवतन हो जाता है। 

छवीयरे ने उपरोक्त कथन के समथन में निम्न उदाहरण दिये है 

() ओद्योगिक क्रातत के फलस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्यो 
के मध्य व्यापार म अत्यधिक वृद्धि हुई थी । सविधान मे परिवतन या सशोवन के विना 
ही सघीय काग्रेस को अतर्राज्यीय व्यापार को नियात्रत करत्र की व्यापक शक्तिया 
प्राप्त हो गयी । यह शक्ति काग्रस न॑ राज्यो से प्राप्त नही की अपितु उसे प्रारम्भ से ही 
प्राप्त थी पर वु उसके उपयोग का उसे उचित अवसर नही मिला था । अत राज्यीय 
व्यापार की वृद्धि के फ्लस्वरूप सघ तथा राज्या के शक्ति सतुलन परिवत्तित हो गये 
ये। ऐसे ही परिवतन थस्ट्रेलिया एवं कनाडा में भी हुए थे । 

(2) युद्ध या युद्ध की सम्भावना; आधिक सक्‍ट एवं लोक-कल्याणकारी राज्य 
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है और उसके विचारों को सही एवं उचित आदर दिया जाता है तो शीघ्र एवं सह 
परिवतन की सम्भावना बम हो जाती है तथा परिवतन के एसे प्रयत्ना का विरोध किया 
जाता है । उदाहरण के लिए, सयुकत राज्य अमेरिका फे सविधान का वहाँ की जनता 
श्रद्धा की दृष्टि से देखती है । दूसरा उदाहरण स्विस जनता का है जो अमेरिकी जनता 
के समान ही अपने सविधान मे श्रद्धा रसती है । सघात्मक राज्या म सविधान के प्रति 
विशेष श्रद्धा होती है , यद्यपि एयात्मक राज्या में सविधान के प्रति पर्याप्त श्रद्धा 
होती है परतु सघात्मक राज्यो के सहृद्य नही । सविवाना में परिवतन के निम्न तीन 
साधन हैं--- 
() सशोधन प्रणाली 
(2) यायिक निणय , ओर 
(3) परम्पराए एव अभिसमय । 
सशोधन प्रणाली द्वारा सविधानों मे सशोधन 
लिखित सविधानों मं सशोधन-प्रणाली का उल्लेख होता है। सघीय एव लिखित 
सविधानों की सशांधन प्रणाली कठोर होती है । उदाहरणाथ, सयुक्त राज्य अमेरिका, 
स्विटजरलैण्ड, भारत आदि । आवुनिक सविधाना म॑ सशोधन-प्रणाली के उल्लेख के 
चार मुरय उद्देश्य निम्नवत हैं 
(१) सविधान मे विचारपुृषक ही परिवतन किये जाने चाहिए , शीघ्नता एव 
क्षणिक आवेद मे परिवत्तन वाछनीय नही है । 
(2) सविधान में परिवतन किये जाने के पूव जनता को अपना मत व्यवतत 
करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए | 
(3) संघीय सविधानों म॑ शक्तियों के विभाजन में कोई परिवतन क्रेद्ध तथा 
इकाइयो के परामश के अभाव में नहीं किया जाना चाहिए | 
(4) व्यक्तिगत या सम्प्रदाय विद्येप के हिता के रक्षाथ मापायी, सास्क्ृतिक 
एवं धामिक अल्पसरयको के हितो की रक्षा होनी चाहिए । 
कभी तो सशोधन के पीछे उपयुक्त सभी कारण अथवा केवल दो या तोन कारण 
ही सक्रिय होते हैं। संविधान शासन का आधार है और उसका सम्मान अपेक्षित है । 
सश्ोधन के सम्ब थ मे जनता का मत्त ही निर्णायक होना चाहिए। यह जनप्रभुत्व के 
सिद्धात के अनुकूल है। जनता की इच्छा को अनेक तरीको से ज्ञात किया जाता है। कई 
देशो मे विधानमण्डल द्वारा पारित सशोधन जनता के समक्ष विचार के लिए रखा जाता 
है, जसे--आयर गणराज्य, डेनमाक, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, एवं सभी अमेरिकी 
राज्यों मे। विवानमण्डल को भी सशोधन करने की शकित प्रदान को जा सकती है परन्तु 
कई देशों मे सोधन को आततिम स्वीडृति देने से पूव सामा य निर्वाचन द्वारा जवता का 
मत जान लेना आवश्यक होता है । उदाहरण के लिए, वेलजियम मे सश्ोधन प्रस्तावित 
करने के बाद विधानमण्डल के दोत। सदन विधटित हो जाते है तथा नवीन निर्वाचन के 
बाद प्रस्तावित सशोधन दोनो सदनो के ह बा ” उपस्थिति भ दो तिहाई 
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बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए | डेनमाक, हॉलण्ड, स्वीडन, नार्वे मे भी कम बढ 
यही व्यवस्था है। कोलम्बिया एवं इक्वेडर में प्रस्तावित सझोधन दो कमिक काग्रेसा 
द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक होता है। 
स्विट्जरलैण्ड म अनिवाय जनमत-सग्रह की व्यवस्था है तथा फ्रास के पाँचवे 
गणराज्य के सविधान के अन्तगत वैकल्पिक जनमत सग्रह की व्यवस्था है। फ्रास में कोई 
स्शोधन जनमत-सग्रह के लिए तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब वह दोना सदनो--- 
सीनेट तथा राष्ट्रीय सभा--की सयुक्त बठक में तीन चौथाई बहुमत से पारित होता है। 
3 अमरीकी राज्यों में सशोधन के सम्बंध मे उपकम (॥7098५6) की व्यवस्था है। 
संघीय सविधाना म शासन की श्ववित केद्ध एव राज्यो मे विभाजित होती है जत 
दोना की स्वीकृति सद्योवन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। आस्ट्रेलिया, समरुक्त 
राज्य अमेरिका एवं भारत म केद्वीय शासन के अतिरिक्त सशोवन मे राज्यों की स्वी 
कृति भी आवश्यक हीती है । सभी सघीय देशो मे समाव सशोधन प्रणाली नहीं है। 
आस्ट्रेलिया एवं स्विटजरलण्ड मे सशोधन से केद्वीय एव प्रान्तीय शासन ही सम्बाधित 
नही होते वरन जनता की भी स्वीकृति आवश्यक होती है । मारत में जनता का मत 
ज्ञात करने सम्बाधी कोई व्यवस्था नही है ओर व ऐसे किसी अभिसमय का अमी तक 
विकास ही हुआ है | कनाडा में 950 ई तक केद्धीय तथा प्रा तीय शासनों को एकाकी 
या सयुकत रूप मे सविधान मे श्शोधन का अधिकार नही था। कनाडा के सविधान मे 
सशोघन की शक्ति 949 ई के पूव तक त्रिटिश्ष ससद में निहित थी ।* विभिन्न देशो 
में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनेक तरीको को अपनाया गया है। उदाहरण 
के लिए, स्विटजरलेण्ड की सशोधन प्रणाली जनप्रमृत्व को स्वीकार करती है। स्विटजूर 
लैण्ड मे जमन, फ्रेंच एवं इतालवी राजकीय भाषाएं है । इह सर्ववानिक प्रत्याभूति दी 
गयी है । सशोधन के अमाव में इस अवस्था में कोई परिवर्तेन नही हो सकता । इसी 
प्रकार की प्रत्याभूति कनाडा के सविधान द्वारा अग्रेजी व फ्रासीसी भाषाओं के प्रयोग 
के सदभ में दी गयी है। 
विभिन्र सविधानों की सशोधन प्रणालिया 
प्रमुख देशों के सविधानों की सशोधन प्रणाली का विवरण निम्नवत्‌ है 
प्रेढ ब्रिदेन---प्रेट ब्रिटेन मे ससदीय सप्रभुता का सिद्धांत माय है। संसद 
को सविधान मे साधारण विधि प्रक्रिया के द्वार सशोधव करने का अधिकार है। 
सवधानिक विधि एवं साधारण विधि-प्रक्तिया मे इगलण्ड मे कोई अन्तर नही है। 
जगली पक्षियों की सुरक्षा एवं सरक्षण से सम्बाधित विधि और लॉडसमा के अधिकारों 
की सीमित अयवा कम करने वाली विधि को पारित करने के लिए एक ही विधि- 
प्रक्रिँ का अनुगमन किया जाता है | इमलण्ड की ससद द्वारा पारित सवधानिक सशो- 
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धन राजा के हस्ताक्षरों के पदयात ही प्रयावी होना है। “यायपालिया मे ससदीय विधि 
को चुनौती नही दी जा सकती । स्पष्ट है कि इगलण्ड प्रा सविधाउ लचीला है। 4936 
ईं का सिंहासन-त्याग अधिनियम (78० #090०णाणा हल) प्रिटिय ससद मे प्रस्तुत 
किये जाने व आधा घण्ट के भीतर पारित हा गया था । 
ग्रेट ब्रिदेत मं ्यायालय द्वारा ऊिसी विधि को अवंधानि+ धोषित नही क्या 
जा सकता। वहाँ प्यायिक पुनरोक्षण (7ए4:2०] ए"श०७) की पद्धति का अमाव है। 
ब्रिटेत मं जो विधियां परम्पराआ के विरुद्ध होती हैं, उ-ह ही असवघानिव- (एा०्णाला। 
[ए।०7४) कहां जाता है। असपधानिक का अथ परम्परा विरुद्ध होना है। अमिसमय 
मे परिवतन होते है अथवा “यायालय के कसी विणय द्वारा भा सवधानिक व्यवस्था मं 
परिवतम हो सकता है लेकिन ऐसे सभी परिवतन अनौप व्रारिक परियतन होते हैं । 
संयुक्त राज्य जमेरिका--अमरिकी सविधान निर्माता एक कठोर संविधान 
के निर्माण के लिए इच्छुक थे। संविधान के अनुच्छेद 5 म सशोधन की व्यवस्था का 
उल्लेख है जो साधारण विधि प्रक्रिया से सबधा भिन है। सगुक्त राज्य अमेरिका मं 
संधात्मक शासप् है। अत संघीय व्यवस्थयाक अनुरूप वहाँ विश्रिष्ट एव कठोर सशाधन- 
प्रणाली का होना भी आवद्यव' है । 
अनुच्छेद 5 वे अयुसार “कांग्रेस के दानो सदन सश्ोधन प्रस्तावित करने की 
आवश्यकता अवुमव करने पर अपन दो तिहाई बहुमत से सशोचन प्रस्तुत कर सकेंगे या 
विभिन राज्यो के दो तिहाई विधायको क्‌ आवेदन करने पर सशोधन प्रस्ताव प्रस्ता- 
वित करत के लिए उसके द्वारा एक महासभा (ए०5 भभा००) बुच्नाई जायगी। ऐसे 
सूमी संशोधन भस्लावो की विभिन तीन चौथाई राज्यो द्वारा पुष्टि या इस हेतु आहुत 
रप्ट्रीय महासमाआ के तीन चौथाई बहुमत द्वारा सम्पुष्टि किये जाने पर हो थे प्रभावी 
होगे । लेकिन 808 इ के पूव भस्तावित किये जाने वाले सशोधनो से प्रथम अनुच्छेद 
के नवे वग की प्रथम एवं चतुथ घारा मे कोई परिचतन नहीं किया जा सक्‍गा और 
किसी राज्य को उसकी अनुमति के बिना सीनेट मे प्राप्त समान मताधिकार से वचित 
नहीं किया जा सकता ।/ 
उपरोजत अनुच्छेद की भाषा से यह स्पष्ट है कि सोधन प्रस्तावित करने एक 
उसके पुष्टिकरण के दा तरीके है 
संशोधन के प्रस्ताव काग्रेस के दोनो सदनो के द्वारा पैधक पृथक रूप में दो- 
तिहाइ बहुमत से या दो तिहाई राज्यो की व्यवस्थापिकाओ की प्राथना पर कांग्रेस 
द्वारा आहूत महासम्रा द्वारा प्रस्तावित किये जा सफ़त्े हैं । 
प्रस्तावित सशोधन को तीन चौथाई राज्यो की व्यवस्थापिकाआ या तीन चौथाई 
राज्यो की महासमाओं (0»ए०॥0०॥9) द्वारा सम्पुष्ट (एथा५) क्या जाना चाहिए । 
सम्पुष्टि के बन दो तरीवो म से कौन सा तरीका प्रयोग म॑ लाया जाय, इसका निणय 
करने का अधिकार काग्रेस को है। अत र्ग लिए काँग्रेस द्वारा 
निर्धारित रीति का ही प्रयोग किया 


सबिधान | 65 


उपर्युक्त दो तरीको में से अमेरिकी सविधान के सभी सशोधना के लिए 
काँग्रेस के दोता सदनो के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्तावित एवं तीन-चौथाई राज्यों की 
व्यवस्थापिकाओ द्वारा सम्पुष्टिकरण की रीति को ही मुख्यत अपनाया गया है । इसका 
केवल एक ही अपवाद है। मद्य नियेध की व्यवस्था को समाप्त करने बाला 2वाँ सशो- 
धन राज्या की महासभाओ द्वारा सम्पुष्ट किया गया था ।“ 

सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान मे अमी तक 25 समोधन हो चुके हैं । प्रथम 
0 सशोधना की 79] ई मे सम्पुष्टि की गयी थी ) 8व तथा 27वें सशाधवा का 
सम्बंध मद्य निषेध से है। 8वें सझावन के द्वारा मद्य निपेघ लागू किया गया और 
2।वे संशोधन के द्वारा उसे समाप्त किया गया था । 

अमरिकी सचिधान की सशोधन-प्रणाली की सामाय आलीचना निम्नवत है 

(2) सशोघन प्रणाली जटिल एवं कठोर है । 

(2) संशोधन से सम्बन्धित अनुच्छेद मं निम्नलिखित बातों को स्पष्ट नहीं 
किया गया है -- 

(0) दानों सदनों के दा तिहाई बहुमत का क्या अथ है ?--ससद के कुल सदस्यो 
का दो तिहाई बहुमत या उपस्थित्त सदस्यों का दो तिहाई बहुमत । व्यवहार मे उप« 
स्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत को ही मायता दी गयी है । 

(४) सविधान इस सम्बंध में मोव है कि सशोधन प्रस्तावित करने के लिए 
राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है या नही ? सर्वोच्च “यायालय ने इस सम्बंध 
मे निणय देते हुए कहा है कि सशोवन विधायी प्रक्रिया है भव उसे राज्या क॑ पास 
अमुसमथन के लिए भेजने स पूव उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता 
नही है (!! 

(77) संविधान ने राज्यो द्वारा सवैधानिक सपझाधन की पुष्टि के लिए निश्चित 
समय निर्धारित नही किया है। परातु कांग्रेस को अनुसमधन का समय निर्धारित 
करने का अधिकार है । काग्रस ने !8वे, 20वे तथा 2!वे सझोघना के अनुसमथन या 
सम्पुष्टि के लिए अधिकतम 7 वष का समय निश्चित किया था । 

(५) अनुच्छेद 5 की मापा से यह भी स्पष्ट नही है कि किसी राज्य की 
व्यवस्थापिका एक बार सश्ाधा की पुष्टि करने के पश्चात लेकित तीव चोथाई राज्यो 
की व्ययस्थापिवाणा द्वारा पुष्टि के पुव अपन सम्पुष्ठि 740#0०9007) सम्बधी निणय 
की वापस ले सकती है या नहीं ? काग्रस ने प्रस्ताव पारित करके यह घोषित विया 

है कि राज्य एंसा नही कर सकते | लेकिन सझोधन को एक बार सम्पुष्ट न करन पर 
उस बाद म॑ फ़िर सम्पुष्ठ करते का अविकार राज्या को है । 

(५) एक विवादास्पद प्रइ्न यह मी है कि क्या किसी राज्य की व्यवस्थापिका 
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लयुमपपा के हुतु फ्र्गातित सज्ञापक को छा वी सवा हुई उपम्पिष्ठ रे पड़ता 
ऐहै था पद सै रस सब थे में मामा 4 मद महू है वि व्यास्धावडो नया प्रक्ति हो 
परिययाग पहीं वर सर तो । उसे से )पा पर जद वठ 6 वर ना जपिडार है एस्लु 
यह जिस दिघिय ५३ से 4पाविय रू तधाय को जाता 4 समेत «6 दु। वर वर सरणी 7 
समिधात 4 जयुमार सथाघवा की पुष्टि राम्या द्वारा डी जाना पराहिए ने 
हि जाता थे द्वारा । यरि संयुक्त राज्य अमरिया न 3 राख निद जाय ता वे बूँ 
मत मी इच्छा को विष्यमाती बर सता है। भव साधन प्रयाला प्रीछियादार है। 
पप्रेस हे रा विद्वाई बदुमा एवं तोन सोसाइ राग्या वी स्पवत्थापिराओ दवाय 
सम्पुष्टि सम्बाधी ब्यवस्याएँ बतुमत । शासा व हरीह्वा प्िद्धाता से जसगीी रखतो 
हैं। परप्रस मे दो छिहाइ बध्युमह प्रापा बरगा उठिन द्वाता दे । दृजारा स्पापन काँग्रेस 
में अभी तत प्रस्तायित ड्िय जा धु6 हैं लरिंत नयल 29 पारित हुए हूँ और उनम से 
25 स्शाधन ही राज्या थी स्पयस्थापियाओ द्वारा जनुसमथा । परर्चात प्रमावत्ारी 
ह्टो सो दे । 
राज्या द्वारा सवधानिय मगाधा ये अनुपमंथन था लिए वाई निब्चित अवधि 
निर्पारित महा है । उदादरण ने लिए, जािया, मंसेच्यूस्टस एय आहिया राज्या न प्रमम 
दस सशोधना का 934 ई म॑ सम्पुष्ट किया था | एप अय सशयोपन को सम्पुष्ट करने स 
ओहियो राज्य ने 80 यप मा समय लिया । 924 इ मे बाल-धम सम्ब-यी सथापन 
झाँप्रेस ते पारित किया पा। 936 ई तक उसे केवल 28 राज्यो ने सम्पुप्ठ किया था । 
संवधानिक सश्योधना को महासमाआा (000५०४॥०४७) वी अपक्षा विधानमण्डल 
के समक्ष अनुसमयन हतु प्रस्तुत करना अुछ आलोचका की हृष्टि मे अतोक्ता-धिक है | 
उतवा तक है कि व्यवस्थापित्राआ में प्रतिनिधिया को सख्या अपक्षाकृत कम होती है 
और ये सशोधना की स्वीड्अति या सम्पुष्टि के लिए जनता द्वारा नही चुने जात हैं। 
2]वें सशोधन की महासभाजआ द्वारा सम्पुष्टि की गयी थी । उस समय एसा 
प्रतीत हुआ था कि नवीन परम्परा की स्थापता हो रही है लकित 224 सशोपन 
को, जो राष्ट्रपति के पदावधि-वाल से सम्बाीधित था, राज्यों को व्यवस्थापिकाओआओ 
द्वारा ही सम्पुष् किया गया था। प्रथम दस सशोधन तो अमेरिकी सविधान बा मुल भाग 
है। वर्जीनिया, यगूयाक एवं भेसच्यूसट्स राज्यों ने संविधान को तभी स्वीकार किया 
था जब उह यह आइवासन दे दिया गया था कि अमेरिको सविवान म अधिकारा को 
शीघ्र जोड दिया जायेगा ॥7 तौन सशोधन अमेरिकी गृह-युद्ध के कारण किय गये थे । 
दो सशोधन मद्य निषेध से सम्बीधत हैं । अत 38] वर्यों भ अमेरिकी संविधान मे 
व्यावहारिक रूप से केवल १0 सश्योधन हुए हैं। निधारित सशोधन पद्धति स होने बाते 
सुशोधनो की यह सरया नगण्य है लेकिन अनोपचारिक रूप म--म्यायिक प्रक्रिया तथा 
अभिसमयो द्वारा--सविधाब मे श्रति व परिवत्तन होते रहे हैं । 
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स्विटजरलण्ड--स्विटजरलण्ड का सविधान कठोर या दुष्परिवतनीय है। 
874 ई के सविधान के तृतीय अध्याय मं सवधानिक सशोधन प्रणाली का उल्लेख 
है । सविधान में पूृण एव आशिक सशोधन की व्यवस्था है। पूण सशोधन 874 ई में 
हुआ था। स्विदजरलण्ड का सविधान अमेरिकी सविधान से कम कठोर है। 848 ई 
से 974 ई तक स्विटजरलैण्ड के सविधान मे 57 आश्विक सशोधन हो चुके है । 
स्विटजरलैण्ड मे फेडरल असेम्बली के दोनो सदना द्वारा सशोधन स्वीकृत होने 
और केन्टनो के बहुमत अथवा चागरिका के बहुमत द्वारा स्वोकृत होने पर स्विस संविधान 
में पूण एवं आशिक सश्योधन किया जा सकता है । फेडरल असेम्बली का यदि एक 
सदन सशोधन को स्वीकृत और दूसरा सदन अस्वीकृत करता है तो सशोघन प्रस्ताव 
जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जनता के बहुमत द्वारा 
सशोधन के पक्ष म॑ मत दिये जाने पर फेंडरल असेम्वली के नये चुनाव होते है। 
नव निवाचित फेडरल असेम्वली के दोना सदनो के समक्ष सशोधन प्रस्ताव पुनरविचार 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है । दोना सदनो द्वारा स्वीकृत कर लिये जाते पर सशोधन- 
प्रस्ताव केट्टनों तथा जनता के समक्ष जनमत के लिए प्रस्तुत किया जाता है ओर के टनो 
एवं जनता के बहुमत द्वारा स्वीकृत किये जाने पर सशोधन पारित माना जाता है 
तथा सबविवान का अगर वन जाता है । 
स्विस जनता को सशाधन प्रस्तावित करने का मी अधिकार दिया गया है । 
50,000 स्विप्त नागरिक हस्ताक्षरों सहित सशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रस्तावित 
सशाधन पर जनमत लिया जाता है जोर वहुमत द्वारा समर्थित होने पर नवीन चुनाव 
होते है । प्रस्तावित सशीधन नवनिर्वाचित फेडरल असेम्बली के समक्ष स्वीकृति हेतु 
रखा जाता है । फेडरल असेम्बली के द्वारा स्वीक्गतत होते पर केटटनो एवं जनता का 
मत भात करने हेतु जनमत सग्रह होता है । दोना के द्वारा बहुमत से स्वीकृत होने पर 
सशोधन माय होता है । 
आशिक सर्वेधानिक सशोधन को प्रस्तावित करने के लिए उपकम (7789॥४०) 
की भी व्यवस्था है । इसकी दो प्रणालियाँ है--() मतदाता सशोधन की माँग का 
प्रस्ताव कर सकते हैं, ओर (2) वे सशोधन का प्रस्ताव करते समय उसका प्रारूप नी 
प्रस्तुत कर सकते है । प्रथम प्रकार को अनिर्मित उपक्रम (एग्राणि॥ए)2०व [009॥5०) 
कहते है | दूसरे प्रकार अर्थात्‌ मतदाताआ द्वारा सशोधन के प्रारूप को प्रस्तुत करने की 
रीति को निर्मित उपक्रम (#०0ग्राणो४(८१ [7790६6) कहते हैं। सच्ोधन के अविमित 
उपत्रम की फैडरल असेम्बली द्वारा स्वीकार कर लेन पर सशोधन प्रस्ताव का निर्माण 
करके उसे जनता एवं के टना के समक्ष जनमत-सग्रह के लिए प्रस्तुत क्या जाता है । यदि 
फेंडरल असेम्वली जनि्मित सशोघन का अस्वीकृत कर देती है ता जनता की राय इस 
प्रश्न पर लिय जान का विधान है कि आशिक सझोघन हो अयवा नहीं । यदि जनता 
द्वारा आशिक सद्योधन की स्वीज्गधति दी जाती है तो सशोघधन का प्रारूप फेडरल असेम्बली 
द्वारा बे टना एवं जनता के समक्ष स्वीकृति हतु रवा जाता है | 
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निभित सावन तस्तावो ([0ग्राएच्रिए्ठ ़ा०फ08य$ लि शालाए॥०%) 
को फेडरल असंम्बली पहले स्वीउति प्रताप यरती है जौर उसके बाद व बटन तथा 
जनता वे समक्ष जनमत सप्रह ये लिए प्रस्तुत क्य जात हैं । पेंडरत असम्यली यटि 
निर्मित सशोधन के प्रारूप यो स्वीयार नहीं करती ता उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत कर्क 
अस्वीद्वत करन वी माँग करने या सश्षाया प्रस्ताव के साथ नवीन प्रस्ताव वा निर्मित 
करके जनता के समक्ष स्प्रीउ्ृति थे! लिए प्रस्तुत करन वा अधिकार दे । 

स्विस सशाधन प्रणाली से यह स्पष्ट है कि सद्यावन प्रस्तावित करन का अधिकार 
तीनो--जनता, सघ को परिषद (कायपालिया) एवं फेडरल असम्बली--को है लेकिन 
प्रयेक अचस्था म संशोधन प्रस्ताव अततागत्वा जनता द्वारा ही स्वीद्धत होना चाहिए। 
फाइनर' के अनुसार इस प्रकार की सशोधन प्रणाली वे निम्न प्रमाव हात हूँ 

प्रथम, स्विस संविधान मे सामायय विधि प्रक्रिया की तुलना म॑ सशोधन 
प्रणाली को विशेष महत्व प्रदान किया यया है । स्विस सविधान मे सामाय विधि- 
निर्माण के सम्बंध म जनमत-सग्रह की केवल वकल्पित व्यवस्था है जबकि सवधानिक 
सशाधन के लिए अनिवाय जनमत सग्रहू की व्यवस्था की गयी है। द्वितीय, स्विस 
सविधान म॑ जनता को सविधान प्रस्तावित करने का मी अधिकार प्रदान किया गया 
है । 50 हजार यरागरिक स्विस जनता का 30वाँ हिस्सा हैं । यातायात के आधुनिक 
साधनों को देखते हुए इस सख्या को सगठित करना कठिन नहीं हैं। अत संविधान 
की विश्ञप स्थिति के बारे मे जनता का विचार विमश का अवसर दिया गया है। इस 
व्यवस्था से सविधान म परिवतन सरलतापुवक सम्मव है। 874 ई क॑ बाद 4 
बार जनता द्वारा सविधान में सशोधन प्रस्तावित क्यि गये है। इनमे से केवल 5 
स्वीकार किये गय हैं। इसी काल म फेडरल अमेम्वली द्वारा 30 सशोवन स्वीकृति 
हेतु जनता के सामने रखे गये थे, जिनमे से 24 स्वीकृत हुए है। संशोधन की यह 
पद्धति स्विस्जरलण्ड म सफल रही है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया की तुलना में स्विस सविधान की सशो 
धन व्यवस्था कठोर नही है। 874 से 944 ई तक स्विटजरलण्ड म 83 स्वैधा 
निक जनमत सग्रह हुए है। फेडरल असम्बली द्वारा 4 प्रस्ताव जनता के समक्ष स्‍्वी 
कृति हेतु रखे गय जिनमे से 34 स्वीकृत हुए हैं। जनता द्वारा 35 प्रस्ताव उपस्थित 
किये गये थे जिनमे से केवल 7 प्रस्ताव जनमत सपग्रह के बाद स्वीकृत हुए है । 

विभित आशिक सशोचनो द्वारा स्विस सर्वैधानिक व्यवस्था मे बहुत कम 
परिवतन, हुए हैं इनमे से अधिकाश सशाधनो ने व्यापार एवं वाणिज्य सम्बध्ी 
स्वत-जता को सीमित करके केद्रीय शासन को शक्तियों मे वृद्धि की है। 

स्विस संविधान की एक अनिवाय विश्येपता यह है कि संविधान म॑ परिवत 
सशोधन प्रणाली द्वारा ही सम्भव है | बायिक निणयो एवं नजीरो (?76८७१७॥॥४) ९ 
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द्वारा संविधान का विकास नही हुआ है । स्विस प्रणाली म॑ यायिक पुनरीक्षण की 
व्यवस्था का पूण अभाव है । स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल फेडरल असेम्वली द्वारा पारित किसी 
भी विधि को अवध घोधित नही कर सकता । स्विस जनता इस सिद्धान्त म विश्वास 
करती हे कि सप्रभुत्व शक्ति जनता या व्यवस्थापिका या उसके प्रतिनिधियों के हाथा मं 
रहनी चाहिए । हास हृवर का कथन है कि “स्विस जनता का यह विश्वास है कि 
सवधानिक विधि की प्यायिक व्याय्या का जथ लोकत ज्रीय सिद्धा तो का अत्ति 

क्रमण है ।* 

सोबियत रूस (7॥6 एग्रणा 0 $0०थाह। 50७ २०७०7४7०)---सो वियत 
रूस के 936 ई के स्टालिन सविधान के अनुच्छेद 46 में सशोवन प्रणाली का उल्लेस 
है । सुप्रीम सोवियत के दोना सदनों अर्थात सोवियत जॉफ यूनियन एवं सोवियत जॉफ 
नेशनेलिटीज द्वारा पृथक पृथक रूप से अपने दो तिहाई बहुमत से सशोधन पारित होने 
पर सविधान म॑ परिवतन किया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त, प्रेसीडियम, मा न परिपद (00ए०४०। ० ॥॥5/28) भौर 
यहा तक कि श्रम एव सुरक्षा समिति (00ए7०॥ ०(,49०प्रा ७१0 ]960००७) के द्वारा 
भी सविधान मे महत्वपूण परिवतन किये जाते है। उदाहरण के लिए, 946 ई मे 
प्रेसीडियम के एक आदक्ष के द्वारा सुरक्षा क जन कमीसार (26०ए९४/ 00ग्राग़ाउउक्षावा: 
0ि: 0०2॥०७ ० 0७5 8३९ ) को सध की सशस्न सेनाजां के मजालय मे बदल दिया 
गया था तथा तम, जल एवं स्थल सेना का एकीकरण कर दिया गया था । 

4936 ई मे सविवान के लागू होन के पश्चात 20 वर्षों में 23 सशोधन 
पारित हो चुके है । ।944 ई में सघ की मुल्य इकाइयो--सघीय गणराज्यों (एाणा 
7१८०४०॥०5)--को सुरक्षा एवं वेदेशिक मामलो म पृथक अधिकार दिये गये हैं एव 
कार्डा सल ऑफ पीपुल्स कभीसार को माँ जमण्डल (ए0एा०] ० शाग्रशथ$) की 
सना दी गयी है । द्वितीय विश्व युद्ध के वाद सघ म॑ नये राज्यों को भी शामित्र किया 
गया है । 

रूस के सविधान की सशोधन प्रणाली सामाय विधि प्रक्रिया से भिन्न है। अत 
उसको कठोर सविधान की सजा दी जानो चाहिए। लेकिन अमेरिका, स्विटजरलण्ड नादि 
सघीय दशा की सशोवन प्रणाली की तुलना मे वह कम कठोर है परन्तु इगलण्ड की 
सशोधन प्रणाली से कठोर है | सोवियत रूस मे सशावन सम्बधी प्रस्ताव सुप्रीम सोवियत 
के किसी भो सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है । सोवियत रूस म सघ की इकाइया 
को अमरिकी राज्या वी तरह सशाधन थ्रस्तावित करन का अधिकार नही हैं । स्मरणोय 
है कि रूस की भांति ही स्विटनरलण्ड से केटना को मो स्याधन प्रस्तावित करन वा 
अधिकार नही है । न रूस में जमेरिकी राज्या वी तरह सघ वी इकाइया द्वारा सशोधन 
की पुष्टि को जावश्यस्ता है। सावियत रूस को सशोधन प्रणाली एकाप्मक राज्या स 
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मिलती है क्योवि संशोधन प्रस्तावित करन एवं उह सम्पुप्ट करन के वार मे सं बी 
इकाइयो को कोई अधिकार पउही हैं । 

सुप्रीम सावियत मे साम्यवादी दल का एकाधिकार हान के कारण संशोधन के 
लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत सहज हो उपलब्ध हा जाता है । 

भारत--मारतीय गणराज्य का सविधान सशोधन प्रणाली की दृष्टि स बठोर 
एवं लचीला दोना हो है । इगलण्ड के संविधान की भांति मारतीय ससद सामाय 
विधि की प्रक्रिया के अनुसार सरलतापुवक सश्योधन नहीं कर सकती जौर न सुक्त 
राज्य अमेरिका की भाँति सशोधन की प्रणाली जठिल ही है। सविधान तिमताओं में 
मध्य-सार्ग का अनुसरण फिया है । 

अनुच्छेद 368 के अनुसार सकश्योधन विधेयक ससद क दोना सदलो द्वारा पृथक 
पृथक' रूप में अपनी कुल सदस्य सख्या के बहुमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई 
बहुमत से यदि पारित किया जाता है और राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीक्षति प्रदान कर देता 
है तो सशाघन माय होता है । 

यदि सश्योधन का प्रयोजन सविधान के निम्नलिखित उपबाधों म॑ परिवतन 
करना है तो ससद द्वारा उपरोक्त रीति से प्रस्ताव के पारित होने और राष्ट्रपति के 
समक्ष हस्ताक्षर द्वेतु प्रस्तुत किये जाने से पुव कम से कम आधे राज्यों की व्यवस्या- 
पिकाआ द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक होता है 

(!) राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचन-पद्धति (अनुच्छेद 54 एवं 55)। 

(2) सघ की कायपालिका शाक्ति (अनुच्छेद 73) ॥ 

(3) राज्यो को कायपालिका शक्ति (अनुच्छेद 62)। 

(4) संघीय क्षेत्रा मं उच्च “यायालय (अनुच्छेद 24) । 

(5) सधीय सयायपालिका (अध्याय 4, माग 5) ॥ 

(6) राज्यो के उच्च यायालय (अध्याय 5, भाग 6)। 

(7) विघायी सम्बंध (साग ] का प्रथम अध्याय) । 

(8) थविधायी सूचियाँ । 

(9) राज्यो को ससद मे प्राप्त प्रतिनिधित्व 

(0) अनुच्छेद 368--सशोधन-प्रणाली । 

भारतीय सविधान की उपरोक्त सशोधन पद्धति सघीय सिद्धा त क॑ अनुरूप है । 
संघीय ससंद को सविधाव द्वारा प्रदत्त शक्तियो म परिवतन का अविकार नही है । ऐसा 
वह भारतोय सघ वी /2 घटक इकाइयौ---राज्या--की व्यवस्थापिकाओ की सहमति 
स ही कर सकती है। क्रो अमर नादो का मत है कि यदि केद्ध को बिना राज्यो की सह 
म॒ति के श्क्तिया की सूची स परिवर्तन का अधिकार होता है तो वह सधीय सिद्धात के 
भनुरूप नही है। ऐसी स्थिति म कंद्र शक्तिशाली हो जाता और सरलतापुदक राज्यों 
की स्वायत्तता को भंग कर सकता था। सविधान द्वारा केद्र को प्रदत्त सकटकालीर 
इक्तियाँ एव कुछ अय उपवध संघीय स्वरूप के अनुरूप नही है और भारतीय संघ 
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विद्व के आय सपीय सविधाना जैसे आस्ट्रेलिया एक संयुक्त राज्य जमेरिका से मित्र 
बना देते हू 
उपरोक्त अनुच्छेद म सविधान के सशोधन की दो विधियों का उल्लेख है। 
प्रथम, सत्द को अपने कुल सदस्या के दो निहाई बहुमत एवं उपस्थित सदस्य के स्पप्ट 
बहुमत से सशोधन का अधिकार है । द्वितीय, अनुच्छेद म उल्लिखित विपयो म सशाधन 
के लिए १ राज्या की व्यवस्थापिकाआ का समथन आवश्यक है । इसके लतिरिक्त एक 
तीसरा तरीका भी है। कुछ मामला म संसद संविधान में साधारण विधि प्रक्रिया की 
भांति सतरलतापुवक सपांधन कर सकती है, यथा---राज्यो के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम 
मे परिवतन [जनुच्छेद 4 (2)], राज्या की व्यवस्थाणिवाजो के उच्च सदन--पिधान 
परिपदू--का निर्माण या विघटन [अनुच्छेद 769 (3)] एवं परिगणित जातिया व क्षेत्र 
सम्बवी उपवन्धा [5वा एवं 6ठा परिशिष्ट] से ससद साधारण विधि द्वारा सप्लेधन 
कर सकती है । 
डॉ० के वी राव एक चौथे प्रकार का और उल्लेख किया है । सविधान मे 
कुछ ऐसे निम्नलिखित उपवध हैं णो सवधानिक महत्व के है और जिहे फ्रान्सीसी 
सावयवी या आधारभूत विधि (082॥0 89) की सज्ञा देते हैं। यथा--- 
लिवाचन क्षेत्र का परिसीमन (अनु० 8), 
निर्वाचन सम्बंधी विधियाँ (अनु ० 327), 
केंद्र प्रशासित क्षेत्रो का गठन (अनु० 240), 
परिगणित क्षेत्रों एवं जातिया का प्रश्यासव (5वाँ एवं 6ठवा परिशिष्ट) । 
स्मरणीय है कि सवधानिक सशोधन प्रणाली पर सविधान सभा से अत से 
विचार किया था और बत्यत झीमतापुबक सदन मे इसे विबदा दिया था। सभो 
सदस्य जल्दी में थे । अत डं० राव का मत है कि सशोधन-प्रणाली मे अनेक कमिया 
रह गयी है जिह यायपालिका को दूर करना पड़ेगा । उदाहरण के लिए--- 
(!) राज्या की इच्छा जानने की पद्धति या रीति क्या है ?े भारतीय संविधान 
में सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति राज्यो को अपनी इच्छा व्यक्त करने के सम्बंध भ 
एक निरिचत अवधि का आविधान नही है । एक श्रश्त यह मो है कि क्या सशोधन सभी 
राज्यों के विधायका का भेजना आवश्यक है या कुछ राज्यों के विधायका को भेजना 
हो पर्याप्त होगा ?ै स्मरणीय है कि तृतीय सवधानिक सथशोधन आधे राज्यों द्ारा 
स्वीकृत होने पर हो पारित्त घोषित कर दिया गया था जब कि उस समय कुछ राज्या 
से उस पर विचार विमश ही चल रहा था । मसूर सरकार न इस पद्धति पर बडी 
आपत्ति भी को थी। यह भ्रश्न इसलिए भी महत्वप्रूण है कि सयुक्त राज्य अमेरिका के 
राज्यो के विधानमण्डल की भाति भारतीय राज्या के विधानमण्डल स्थायी नही हैं । वे 
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कमी भी स्थगित या विघटित हा सकत है । यह भी सम्मव है कि राज्य व्यवस्थापिता 
के उच्च सदन द्वारा पारित या अस्वीकृत सशोधन प्रस्ताव राज्य विधानमण्डल द्वारा 
पारित प्रस्ताव मान लिया जाये । 

(2) एक प्रदन यह भी है कि वया केद्ध को सशांधन विवेयक को किसी भी 
समय वापस लेने का अधिकार हैं ? यह शका इसलिए उठती है कि राज्यो द्वारा स्वी 
कृति प्रदान करने के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति यहा कोई निश्चित समय 
निर्धारित नही है । यह सम्भव है कि इसी वीच परिस्थितिया बदल जायें अथवा के द्रीय 
शासन विधेयक को वापस लेना चाहे । 

(3) क्‍या कोई राज्य एक बार व्यक्त अपने मत को बदल सकता है ? सुक्त 
राज्य अमेरिका म तो राज्य द्वारा एक वार अभिव्यक्त मत को बदला नही जा सकता। 
हा, यह व्यवस्था अवश्य है कि यदि राज्य ने सशोध+-प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं 
की है तो वह उसे पुन स्वीकृत कर सकता है (८#व्ाव्रॉह ए 5०, 939)४॥ 

(4) सबिधान को किस तिथि स धरमावी माना जाना चाहिए ? जिस क्षण से 
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर प्रदान करता है या सशोवन गजट मे प्रकाशित होता हूं या 
राष्ट्रपति जिस तिथि से उसे लागू करने की घोषणा करता है । 

(5) क्या राष्ट्रपति सशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अस्वीकृत कर 
सकता है ? 

सर्वोक्षत -यायालय ने शकरोप्रसाद बताम भारतीय सध (95व) नामक विवाद 
में संविधान मे सशोधन-विवेयक के सम्व ध म निम्नलिखित वाते निश्चित की है 

(अ) सर्वधानिक सशोधन-पद्धति विधायी प्रक्रिया है,। 

(आ) सशीवन विधेयक के सादभ भे जहा तक सम्भव हो, अनुच्छेद ]8 के 
आधीन ससदीय नियमो का पालन होना चाहिए । 

(इ) सवधानिक सशोधन विधेयक साधारण विधि की भाति ससद द्वारा पारित 
किया जा सकता है । 

(६) अनुच्छेद 368 एक पूण सहिता नही है । 

(उ) भारतीय सविधान मे सशोधन का अधिकार किसी सविवान सभा को ने 
देकर ससंद को दिया गया है एबं विशेष बहुमत का प्राविधान केवल प्रक्रिया सम्द घी 

व्यवस्था है । 

(ऊ) भाग तीन (मौलिक अधिकारो) मे भी सशोवन किया जा सकता है । 

के वी राव के अनुसार भारतीय सविधान मल ही कठोर प्रतीत होता हो 
परतु जिस दृष्टि से बह निर्मित हैं उस दृष्टि से कठोर नही है । उदाहरण के लिए, 
मौलिक अधिकारो म सज्ञोधन सरलतापूवक सम्भव है। लचीला सविवान एवं जल 
सम्यका क लिए मौलिक अधिकारा की व्यवस्था एक साथ नहां चल सकते | यदि 
अल्पसख्यको को निरतर वहुसख्यका की कृपा पर रहना है तो लिशित संविधान एप 
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रद्दी कागज के टुकड़े से अधिक नही है। डा० राव के अनुसार मौलिक अधिकारा म 
सशोधन का अधिकार तब तक नही होना चाहिए जब तक सभी के द्वारा उसकी सहमति 
नदी गयी हा । * 
संघीय हृष्टि से देखा जाय तो अनेक स्वेधानिक महत्व के विपयां में मारतीय 
संसद साधारण बहुमत से सशोवन कर सकती है , जैसे--निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाकन, 
केद्र प्रशासित क्षेतो को ससद मे प्रतिनिधित्व एव सघ की इकाई के रूप म राज्यो का 
अस्तित्व केद्ग की इच्छा पर निभर है। केद्ध राज्यो की सीमा, आकार आदि मे स्वेच्छा 
से परिवतन कर सकता है । स्पष्ट है कि सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति राज्यों की 
स्थिति स्थायी एवं सुनिश्चित नही है । 
के थबो राव ते सविवधान की सशांधन प्रणाली के सम्बंध मे अस तोप व्यक्त 
करते हुए सुझाव दिया है कि सर्वधानिक सशोवन की व्यवस्था यदि प्रत्यक्ष रूप से 
सम्मव न हा तो अप्रत्यक्ष रीति से ही किसी न किसी प्रकार जनता से सर्म्बा धत होनी 
चाहिए | वे जनमत सग्रह की व्यवस्था का समथन नही करते और उसे व्यथ एवं हानि- 
कारक भी मानत है। वे इगलेण्ड म प्रवलित व्यवस्था को स्वीकार करन के पक्षपाती 
है अर्यात जब कभी कोई गम्मीर सशोधन प्रस्तावित किया जाय तो लाकसभा को विघ- 
टित करके नवीन निर्वाचन कराये जायें । इस सम्बाधमे एक अमिसमय की स्थापना की 
जा सकती है । राष्ट्रपति को प्रत्येक महत्वपूण सवैधानिक सशोघन को अपनी स्वीकृति 
तमी प्रदान करनी चाहिए जब उसे यह विश्वास हो जाप कि राष्ट्र उसके पक्ष म है एव 
इस सम्ब ध म निवाचन क॑ माध्यम से राष्ट्र अपनी सम्मति अभिव्यक्त कर चुका है। 
भारतीय सविवान के सम्ब ध में यह भी कहा जाता है कि अति श्षीघ्नतापूषक 
उसमे परिवतन हुए हे । विगत 23 वर्षो मं 32 सशोधन हो चुके है। इसका कारण 
यह तथ्य हैं कि इन वर्षों मे केद्ध म॑ काग्रेस दल का स्पष्ट बहुमत रहा है और अधिक 
तर राज्या मे अधिकाश समय मे काग्रेस ही सत्तारूढ रही है। परतु संविधान म सशो- 
धनो को जिन परिस्थितियों मं पारित किया गया है उनकी समीक्षा करने पर हमारे 
समक्ष एक भिन्न चित्र उपस्थित होता है । 
मौलिक अधिकारों से सम्बाधित पाच सशोवन है--प्रथम (295), चतुथ 
(955), 6वा (963), 7वा (964) एवं 25वा (97)। यह विश्येप परि 
स्थितियों मे पारित किय गये थे । जमीदारी उमूलन की विधिया की दैधानिकता को 
चुनौती दिये जाने पर प्रथम सशोधन द्वारा सम्पत्ति सम्बाधी अविकार मे 3] (जे) 
तथा 3] (व) दो भय अनुच्छेद जोडकर इन विधियों को मान्यता प्रदान की गयी। 
अनुच्छेद 5 एवं 6 (6) में मो सशोधन किये गय । 6वें सझोवन द्वारा राज्या को 
अनुच्छेद 9 के जआातगत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वत॒त्ता पर उचित प्रतियाथ 
लगाये का अधिकार दिया गया । !7वें सशोधन हारा अनुच्छेद 3। (ज) में उल्लिसित 
“८४४४ शब्द की पुनव्याख्या की गयी । स्मरणीय है कि विभिन्न राज्यों ने इस शब्द 
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की मिन-भिन्न व्यास्याएँ की थी और “यायालय द्वारा भूमि सुधार सम्बधी अनुच्छेर 
3] (अ) के आवीन निमित राज्यों की अनेक विधियों को अनुच्छेद 4, 9 एवं 3 
का अतिक्रमण करने वाली विविया मानकर अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। 
इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद 3] (अ) म उल्लिखित '८६/४०' दब्द के अन्तगत रत 
बाडी बदोबस्त एवं अय प्रकार की भूमि को भी शामिल कर दिया गया । यह भय 
घन 26 जनवरी, 950 से प्रमावकारी ठहराया गया । इस सश्योधन द्वारा यह मरी 
व्यवस्था की गयी थी कि निर्धारित सोमा में भूमि या उस पर निरभित मबन आदिं को 
शासन उस समय तक हस्तगत नहीं कर सकता जब तक कि समम्बाधित विधि दवाएं 
बाजार-मूल्य पर क्षति पूर्ति की व्यवस्था न हो । इस सशाधत अधिनियम द्वारा भूमि 
सुधार सम्ब पी राज्या की 44 अय विधियों को नवे परिशिष्ट में शामिल कर दिया 
गया। इस प्रकार, इन विधिया को किसी सदेह या अनिश्चितता के जाधार पर याया 
लय में चुनौती नहीं दी जा सकती । 
24वे सशोधन (97व) के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ससद को 
मौलिक अधिकारो सहित सविधान के सभी भागो को सशोधित करने का अधिकार है एवं 
यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को स्वीकृति देना 
अनिवाय है। इस सशोधन को पारित करने की आवश्यकता गोलफनाथ घिवाद (967) 
में सर्वोच्च यायालय द्वारा दिये गये निणय से उत्पत्र हुई थी। इस निणय के परिणाम- 
स्वरूप ससद को मौलिक अधिकारा को सशोधित करने का अधिकार समाप्त हो गया 
था । इस विवाद म॑ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूव दृष्टिकोण के विपरीत अल्पवहुमत 
से उपरोक्त निणय किया था । स्मरणीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वा के क्षिया- 
न्वयन एवं सविधान की प्रस्तावना म॑ निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौलिक अधि- 
कारो को सामाजिक हिंत में सीमित करना आवश्यक हो सकता है । 
सन्‌ 97] का 25वा सशोधन भी मौलिक अधिकारा से सर्म्वाघत है। इस 
सशोधन के द्वारा (3) सावजनिक उद्देश्य के लिए हस्तगत की गयी सम्पत्ति की क्षति- 
पूर्ति निर्धारित करने का अधिकार ससद का दिया गया, तथा (7) अनुच्छेद 39 (व) एवं 
(स) म निहित निर्देशक तत्वा के क्रियावयन हेतु निमित विधिया को सरक्षण प्रदान 
किया गया । इस दृष्टि से सविधान मे एक नया अनुच्छेद--अनु 3। (स)--जोडा गया 
और राज्य के नीति निर्देशक तत्वा को क्रियावित करने हतु निमित विधिया को -याया 
लय के क्षेत्राविकार से मुक्त कर दिया गया । ऐसी विधिया को सम्पत्ति सम्बधी अधि 
बार के अतिक्रमण थे जावार पर न्यायालय म चुनोती नहीं दी जा सक्ती। 32वें 
सशाघन के द्वारा बरल राज्य के दा शूमि सुधार सम्बधो अधिनियमा को “यायालय के 
खेत्राधियार से सरक्षण प्रदान कया गया 
पर कुछ सप्योषन व्यावहारिक कठिनाइया का दूर करने क लिए किये गये है, जस-- 
कक सापाघन ( 952) 20८8 म प्रतिनिधित्व को राज्य विधान संभाग 
मान यरन के लिए अनुच्चेर 8 () (व) म सशोधन क्या,गया । छठ॒वें सद्चा' 
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धन (956) द्वारा बिक्री-कर से उत्पत विधिक विवादों एवं व्यावहारिक कंठिताइया 
को दूर करने हेतु सघ-सूची मे नये विवय---92 (अ) अत प्रातीय विक्षय एवं ऊंय-- 
को जोडा गया । ग्यारह॒वें सशोधन द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मे सशोधन की 
व्यवस्था की गयी है। ववीन व्यवस्था के द्वारा उपराष्ट्रपति का सदन के दोनां सदनो 
की सयूक्त बठक में चुना जाना आवश्यक नही रह गया है। ]5वे सशोषन द्वारा 'याय- 
पालिका सम्बवी सशोधन किये गये है एवं उच्च यायालय के “यायाधीशो के अवकाश 
की उम्र वढाकर 60 से 62 वप कर दी गयी है। एक उच्च “यायालय से दुसरे उच्च न्‍्याया- 
लय में यायाीशो के हस्ता-रण की व्यवस्था भी की गयी है। 8वे सशावन द्वारा 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद तीन के अंतग्रत उल्लिखित “राज्य” शब्द के 
अथ में सधीय क्षेत्र मी शामिल है । 9वे सशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग की सिफा- 
रिश पर निर्वाचन न्यायाधिकरणो (26८८० 7ष्णा॥/$) को समाप्त करके निर्वा- 
चल सम्बंधी याचिकाओ की सुनवाई का अधिकार उच्च प्यायालयो को प्रदान कर 
दिया गया है । फलस्वरूप अनुच्छेद 324 को सशोधित किया गया है । 
20वा सशोधन' उत्तर प्रदेश के जिला जजों से सम्बाधित है । सर्वोच्च “याया- 
लय के द्वारा यह निणय दिया गया था कि उनकी नियुक्ति जनुच्छेद 233 के आाधीन 
नही की गयी है अत जिला जजों के हस्ता तरण का अधिकार सरकार की न॑ होकर 
उच्च “यायालय को है । इस निणय से सभी पूर्वे एवं वतमान नियुक्तिया निरस्त हो 
जाती थी और उनके द्वारा दिये गये तिणयो पर भी विपरीत प्रभाव पडता था । बत 
इन मियुक्तियों, पदोन्नतिय/ एक हस्तान्तरणों की वैध बनाने हेतु स्विधान मे जनुच्छेव 
233 (अ) जोडा गया । 
26वें सशोधत द्वारा प्रीवी पत्छ एव आय राजचशीय विशद्यपाधिकारों का अन्त 
किया गया है। यह सामाजिक विकास की माँग है। 27वें सद्योवन द्वारा मीजारम 
नामक सघीय क्षेत्र के लिए विधानमण्डल एव माजि-परिपद्‌ की व्यवस्था वी गयी है। 
28वें सशोधत का सम्बंध अनुच्छेद 352 के अन्तगत राष्ट्रपति का देश के किसी 
भाग में सकटकालीन घोषणा के अधिकार से है। यह सश्चाघन विराधी दला की 
मावना का आदर करते हुए सरकार ने वापस ले लिया था। 3वें सथाघन द्वारा 
आईं सी एस के अधिकारियों को प्राप्त सुविधाआ एवं सवा की झातों म॑ सपाधन 
किया गया । 30व सशोधन (अगस्त 972) द्वारा सर्वोच्च यायालय वे क्षेत्राधिकार 
मे सशोधन किया गया है। सपझोधित व्यवस्था वे जनुसार नव विधि सम्बधी महत्यपूण 
मामला की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है । जमों तर अपील के लिए 
विशेष जनुमति प्राप्त करता आवश्यक था या 20 हजार रुपय या उससे अधिक थी 
सम्पत्ति या मूल्य से सम्बाधित विवाद पर हो जपील की सुविधा प्राप्त थी । 
निम्नलिखित सपोधन ऐतिहासिय' परिस्यितिया के परिणाम हूँ 956 ६ # 
7वें सश्चोधन द्वारा मापायी आाधार पर राज्यो वा पुन वर्माद्धत गिया पया ह। ४8वें 
संशोधन द्वारा परिपणित जातिया एवं जतजातिया क लिए विधानमण्डला में 26 जनवरी 
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950 ई के पश्चात 0 वर्षों की बजाय 20 वर्षों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिय॑ हैं। 9 
सशोधन 0 सितम्बर, 958 ई एवं 23 सितम्बर, 958 ई के भारत-पाक सीमाल 
विवादों सम्बंधी समभौते के त्रियायवयन से सर्म्बा घत है। 0वें तथा 2वें सथीवर 
पुतगाली साम्राज्यवाद के विनाश के परिणाम ये ] दादर तथा नगरहवेली 0वे सशोधत 
के द्वारा भारतीय सघ म केद्र प्रशासित प्रदेश के रूप म शामिल किये गय॑ हैं। 2वें सदा 
धन द्वारा दमन एवं दीव की पुतगाली वस्तियों पर अधिकार करके उह भारत मे क्रेद्र 
प्रद्यसित प्रदेश के रूप मे शामिल बर लिया गया है । 3वे सथयोधन का तस्ब५ 
मागालेण्ड राज्य के जम से है। !4वें सशझांधव द्वारा फ्रेंच औपनिवश्चिक क्षेत्रों 
पाण्डुचे री, कारीकल, माही एव यनम--को केद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप म मारत में मिता 
लिया गया । 2[वे सशोवन के द्वारा सिधी को राष्ट्रीय भापा की यूची मे स्थार्त 
दिया गया । 22वे सक्योधन (969 ई ) क॑ द्वारा ससद को विधि बनाकर असम 
राज्य के अन्तगत जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वशासित राज्य के निर्माण कीं 
अधिकार दिया गया। यह सशोधन सामाजिक शक्तियों का परिणाम था। 23वें 
सशोधन द्वारा परिगणित एव अनुसूचित जातियो के लिए सन 970 के पश्चात आगामी 
]0 वर्धो के लिए व्यवस्थापिकाओ मे स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था को कायम 
रखा गया है । 

उपरोक्त विश्लेपण के निम्न निष्कप हैं 

() मौलिक अधिकार सम्बधी सशोधन सर्वोच्च 'यायालय के निणया के 
परिणाम हैं । गोलकताथ विवाद के पूव यायालय द्वारा दिये गये निणयो के फलस्वरूप 
सम्पत्ति के अधिकार म कंवल आशिक सशोधन ही हुए थे परतु इस निणय ने नीति 
निर्देशक तत्वों बनाम मौलिक अधिकारा के प्रश्न पर मोलिक अधिकारों म सशोधन का 
अधिकार ससद से छीन लिया था। फलस्वरूप सविधान म सशोवन अनिवाय हो गया था । 

(2) व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से )। सशोधन पारित 
किये गये हैं । 

(3) एतिहासिक एवं स्रामाजिक परिस्थितियों के कारण सविधान में [ 
संशोधन हुए हैं। _ 

इनमे से व्यावहारिक कठिनाइयो के निवारण एवं ऐतिहासिक के सामाजिक 
परिस्थितियां के कारण हुए सशोधनों का होना स्वाभाविक है। इ'ह सविधान मे सशों 
धन नही माना जाना चाहिए । यदि सवियान म॑ विस्तारपुवक अनेक प्रशासकीय एव 
शासन की सामा-य बाता का स्थान न दिया गया होता तो इनम से अनेक सम्योधना की 
आवश्यक्ता ही न पडती । संविधान म केवल आठ सश्योवन हुए है जिनका मौतिक 
बर स सम्ब घ है। अत भारतीय संविधान मे अधिक सश्यावना का आरोप सतत 
दिदेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका फे सविधाना की तुल्नना 

ब्रिटन का सविधान अलिखित विकसित एवं नमनोय है जबकि अमेरिकी सहि 


प्र 


था। 
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किसी देश में सविधान को निलस्वित या नप्ट किया जाता है तो इसके लिए कठोर 
सशोधन प्रणात्री को उत्तरदायी ठहराना कठित है लेकिन हम यह निश्चित रूप से कह 
सकते हैं कि अधिकाश देक्षा में सशोधन प्रणाली की सफलता का एकमान कारण अर 
तत्वों का भी सक्रिय होना हैं। सविधान के सशोधन में अनेक शक्तिया सक्रिय होती 
हैं । इनमे अत्यधिक महत्वपुण तत्व “यायिक व्याख्या है ४९ 

कुछेक सविधानों मे सदिधान की व्याख्या (7 थए्ा७४४०॥) का दायित्व 
स्पप्ट रूप से 'यायालय को दिया गया है , जसे---आयर गणराज्य के सविधान की 
धारा 34 के अनुसार सर्वोच्च 'यायालय को सविधान की व्यास्या का अधिकार है। 
कुछ देशो मे--जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका म--यह अधिकार यायपालिफा को “यायिक 
दायित्व एवं सविधान की प्रद्गति के अधिकार से प्राप्त है। न्‍्यायालया को विधि की 
व्यास्या का अधिकार होता है ) सविधान सर्वोच्च विधि है अत “यायालयो को उसकी 
व्याख्या करने का अधिकार है। यह मत अधिकाक्षत उन देशो म स्वीकृत है जहाँ पर 
आँग्ल सकसन विधि का सिद्धांत साय है। सविधान की यायिकड्रपाज्य के औषित्य का 
प्रतिपादत प्रसिद्ध अमेरिकी यायावीश माशल ने 4803 ई (भ भेडोसन 
(7/शवा.) ५ ॥/4६/5०7४) नामक विवाद में निणय देते + क्रो 
सविधान विरोधी विधि को निः"मावी घोषित करने का ला 
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फ्रासीसी गणराज्य में भी माय है। यद्यपि पाँचवें गणराज्य के द्वारा यायालया की कुछ 
अधिवार प्रदान किये गय हैं जिनका तृतीय गणराज्य में सवथा अमाव था और ये अधिकार 
ससद द्वारा सीमित नही किय जा सकते । पाँचवें गणराज्य म अनुच्छेद 56 63 के अतगत 
संविधान की व्यास्या का दायित्व नौ सदस्थी सवधानिक समिति को सौंपा गया है 
जिसम उपराप्ट्रपति, सीनेट एवं राष्ट्रीय समा द्वारा नियुक्त तीन-तीन सदस्य होते हैं । 
इस प्मिति द्वारा यदि किसी विधि को जसववानिक घोषित कर दिया जाता है तो बह 
विधि निष्प्रमावी हो जाती है ! फ्रांस के चतुथ गणराज्य के अनुच्छेद 9] 93 के 
अन्तगत सवधानिक समिति की व्यवस्था थी परतु सयुक्त राज्य अमेरिका के ययायिक 
पुनरीक्षण की व्यवस्था की तुलना में फ्रेच व्यवस्था निस्स देह हैय थी । ययायावीक्ञा के 
कार्यों के सम्बध में क्रासीसियों की इस धारणा को अनेक देशा के न्यायाधीश ने 
स्वीकार किया है, जैसे--वीदरलैेण्ड, वेलजियम, स्वीडन एवं डेनमाक । परतु जिन 
देशा मे ्यायिक पुनरीक्षण का अमाव है, उनके सदम मे यह सोचना गलत है वि 
वहाँ सविधान सर्वोच्च नही है । के सो दछ्वीयरे का मत है कि कुछ सामलो मे 
सविधान द्वारा विधानमण्डल एवं कायपालिका की शक्तिया पर अकुश नही लगाया जा 
सकता । ऐसी स्थिति में यायिक पुनरीक्षण का प्रश्न ही उत्पन्र नही होता । जिन देशों 
मे ऐसे प्रतिबंधों की व्यवस्था की गयी है वहां केवल यह धारणा बलवती है कि उन 
निकायों (000/०5) पर ही विश्वास किया जाय जित पर ऐसे प्रतिबध लगाये यये हैं ! 
विधायक एव प्रश्मासक' से न्‍्यायाधीश को क्या नधिक विश्वासपान माना जाय या याया- 
धीशा को ही सवधानिक प्रइना का निणयय करने के लिए शासन के आय निकायों की 
अपेक्षा अधिक योग्य क्‍या माना जाय ? जनता को ही जो सम्रभु सत्ता को धारणा 
करती है, व्यवस्थापिका एवं कायपालिका की अपेक्षा सविधान की व्याए्या का अधिकार 
क्यों नही होना चाहिए ? स्विटजरलेण्ड म॑ जनमत सग्रह के माध्यम से जनता को सब 

धानिक प्रशना के मिणय करने की आतिम शक्ति प्राप्त है ।/ परतु स्विटजरलण्ड में 

सवधानिक जनमतत संग्रह एक वाछित अबराध एवं सफल व्यवस्था सिद्ध नही हुई है । 

अत “याणिक पध्रारीक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करने के सम्बंध में विभिन यूरोपीय 

देशा मे चर्चा होती रही है यद्यपि उस्ते समी देशो ने पुरी तरह से अभी स्वीकार नहीं 

किया है। 

“यायिक व्याख्या के व्यावहारिक क्रियावयन का अध्ययन प्रधान रूप से सयुक्त 
राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयर गणराज्य एवं भारत के सविधाता की 
सर्मीक्षा से ही सम्मव है । सविधान की 'यायालय द्वारा -यायिक व्याख्या (]एक्‍/०्यां 
]/#97503009) से क्‍या तात्पय है ? स्मरणीय है कि 'यायालया द्वारा संविधान मे 
संशोवन नही किया जा सकता और न वे उसकी भाषा को ही वदल सकते हैं। वे केवल 
संविधान के झब्दां की व्यास्या कर सकते हैं और उसके द्वारा दे परिवतन भी ला सकते 


6]. शधव्वाट, 7, 0. ०6 6०४, 7 ॥04 
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किसी देश मे सविधान को निलम्यित या नष्ट किया जाता है तो दइमके लिए कठोर 
सम्ोधन प्रणाली को उत्तरदायी ठहराना कठिन है लेक्नि हम यह निश्चित रूप से कहे 
सकते हैं कि अधिकाश्य देशा म॑ सशोधन प्रणाली की सफरता का एक्मान्र कारण बे 
तत्वा पा भी सक्रिय होता है। सविधान के सशोधन में अनक श्वक्तियाँ सक्रिय होती 
हैं । इनम अत्यधिक महत्वपूण तत्व “्यायिवः व्याख्या है ।९ 
कुछेक सचिधाना म सविधान की व्याब्या (दप्ाण्धथाणा) का दायितल 
स्पप्ट रूप से य्यायालय को दिया गया है , जसे---आयर गणराज्य के सविधान की 
धारा 34 फे अनुसार सर्वोच्च “यायालय का सविधान की व्यास्या का अधिकार टै। 
बुछ देशो मे--जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका मे--यह अधिकार 'यायपालिका को न्यायिक 
दायित्व एव सबिधान वी प्रकृति के अधिकार से प्राप्त है। न्‍्यायालया को विधि को 
व्याय्या का अधिकार होता है | स्रविधान सर्वाच्च विधि है अत ययायालया को उसकी 
व्यास्या करने का अधिकार है। यह मत नधिकाशत उन देश्ां म स्वीकृत है जहाँ पर 
ऑग्ल सैक्‍्मन विधि का सिद्धात माय है। सविधान की 'यायिक व्यास्या के औचित्य का 
प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी यायाधीश्ष माशल ने 803 ई मे मारबरो बनाम मेडोसन 
(40.४ ४ 2/240०४) नामक विवाद में निणय देते हुए किया है ॥ यायालय को 
सबिधान विरोधी विधि को निष्प्रमावी घोषित करने का अधिकार है। यही व्यवस्था 
यायिक थुनरीक्षण की व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था अमेरिका, कास्ट्रेलिया, 
कनाडा, भारत एवं अनेक मध्य एवं लेटिन अमेरिका के देशो में प्रचलित है। लेकिन 
सभी देश के न्‍्यायालयो को यह अधिकार प्राप्त नही है । कुछ देशों मे सविधाव के कुछ 
अश यायपालिका के क्षेत्राधिकार के पर होत हैं ! यथा--आयरलैण्ड तथा भारत के 
सविधान मे “यायालय को ससद की ऐसी विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार 
नहीं है जो सविधान म उल्लिखित सामाजिक नीति के अनुरूप हो । स्विस सविधान के 
अनुसार सघीय “यायालय को केटनों की विधिया को अवैवानिक धोषित करने का 
अधिकार है परतु सघीय सविधान की ज्याख्या का अधिकार फेडरल असम्वली को ही 
है । स्विस सधीय -यायालय को यह अधिकार धाप्त नही है। 
कुछ देशों के संविधान इस प्रइन पर मौन हूं कि “यायालयों को सविधान की 
व्याख्या करने का अधिकार है अथवा नही । इन देशो मे यह विश्वास माय है कि 
“यायालया को एसे प्रइना के निणय नहीं करन चाहिए। फ्रास के तृतीय गणराज्य 
के यायाधीक्ो ने इस दायित्व का कमी भी निर्वाह नही किया यद्यपि सविधान के 
आधीन एसे अवसरा का अमाव नही था जव ययायालय सविधान की व्याख्या कर सकते 
थे । वास्तविकता तो यह है कि फ्रास के -यायवादियों की हृष्टि मे सबवानिक आधार 
पर ससदीय विधि का यायपालिका द्वारा परीक्षण उचित नही है । वे इसे ययायाधीयो 
का दायित्व नही मानते थे । फ्रास के यायालथा को साम्राय विधि की व्याख्या करने 
का तो अधिकार है परतु व॑ सविधान की व्याख्या नही कर सकत | यही सिद्धान्त पचम 
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फ्रासीसी गणराज्य मे भी माय है। यद्यपि पाचवे गणराज्य के द्वारा यायालयों को कुछ 
अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनका तृतीय गणराज्य म सवथा अमाव था और ये अधिकार 
ससद द्वारा सीमित नही किये जा सकते । पाचवें गणराज्य मे अनुच्छेद 56 63 के अतगत 
सविधान की व्याख्या का दायित्व नौ सदस्यी सवेवानिक समिति को सौपा गया है 
जिसमे उपशब्ट्रपति, सीतेट एवं राष्ट्रीय समा द्वारा नियुक्त तीन-तीन सदस्य होते है । 
इस समिति द्वारा यदि किसी विधि को असवेधानिक घोषित कर दिया जावा है तो वह 
विधि निष्प्रमावी हो जाती है | फ्रास के चतुथ गणराज्य के अनुच्छेद 9 93 के 
अन्तगत सर्वधानिक समिति की व्यवस्था थी परतु सयुक्त राज्य अमेरिका के य्याथिक 
पुनरीक्षण की व्यवस्था की तुलना में फ्रेंच व्यवस्था निस्स देह हेय थी। “यायाधीशो के 
कार्यी के सम्बाध में फ्रासीसियों की इस वारणा को अनेक देशा के यायाधीशों मे 
स्वीकार किया है, जैसे--नीदरलेण्ड, बेलजियम, स्वीडन एवं डेनमाक । परतु जिन 
देशो म॑ “यायिक पुनरीक्षण का अमाव है, उनके सादभ मे यह सोचना गलत है कि 
वहाँ सविधान सर्वोच्च नही है । के सी दछ्वीयरे का मत है कि कुछ मामला मे 
सविधान द्वारा विधानमण्डल एवं कायपालिका की श्षक्तियां पर अकुश नही लगाया जा 
सकता । ऐसी स्थिति मे “यायसिक पुनरीक्षण का प्रइत ही उत्पन नही हाता । जिन देशो 
मे ऐसे प्रतिबधों की व्यवस्था की गयी है वहा कैवल यह धारणा बलवती है कि उन 
निकायो (900॥28) पर ही विश्वास किया जाय जिन पर ऐसे प्रतिवाध लगाये गये है । 
विधायक एवं प्रशासक से 'यायाधीश को क्या अधिक विश्वासपान माना जाय या 'याया 
घीशो को ही सर्वधानिक प्रश्वा का निणय करने के लिए शासन के अय निकाया की 
अपेक्षा अधिक योग्य क्या माना जाय ? जनता को ही जो सम्रभु सत्ता को घारणा 
करती है, व्यवस्थापिका एवं कायपालिका की अपेक्षा सविधान की व्यारया का अधिकार 
क्यो नही होना चाहिए ? स्विटजरलण्ड मे जनमत संग्रह के माध्यम से जनता को सचै- 
घानिक प्रइनो के निणय करने की आततिम शक्ति भाप्त है ।! परन्तु स्विटजरलैण्ड मे 
सर्वेधानिक जनमत सग्रह एक वाछित अवरोध एवं सफल व्यवस्था सिद्ध नही हुई है । 
अत “यायिवः पुपरीक्षण को व्यवस्था को स्वीकार करने के सम्बधध मे विभिन यूरोपीय 
देशी म॑ चर्चा होती रही है यद्यपि उसे सभी देझ्ञा ने: पूरी तरह से अमी स्वीकार नही 
किया है । 

“यायिक व्याख्या के व्यावहारिक क्रियावयन का अध्ययन प्रधान रूप से सयुक्त 
राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयर गणराज्य एवं भारत के सविधाना की 
समीक्षा से ही सम्मव है । सविधान की न्यायालय द्वारा यायिक व्याख्या (0ठर्थ 
7र/थ०६७00॥) से क्या तात्पय है ? स्मरणीय है कि ययायालया द्वारा संविधान मे 
संथोधन नही क्रिया जा सकता और न वे उसकी मापा को ही बदल सकते हैं। वे केवल 
सविधान के शब्दा की व्याख्या कर सकते हैं और उसके द्वारा वे परिवतन भी ला सकते 
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हैं। “यायालय अपने निणया के द्वारा किसी सर्वघानिक शब्द या वावयादा की विस्तृत 
व्यायया कर सकते हैं तथा अपने पुव निणयो को संशोधित, परिवर्तित या स्पष्ट कर 
सकत हैं । यही नहीं, अपन पूव निणय वा व रहु या निरस्त भी कर सत्तत हैं। 
सविधान फ्री भाषा अस्पष्ट हो सकती है और ऐसी स्थिति म -यायावीशों को उसी 
व्यारया के लिए पर्याप्त अवसर हाते हैं। यह भी सम्मव है वि ययायाधीक्षा के निणय 
मिश्रात न हा, तकहीन हा एवं परिवतनश्चील हो, प्रचलित सामा-य धारणा एवं रीति 
रिबाजा के विपयेत हो, तथा यप्याघधीशा ढएरए अपने क्लेरएविकार का अतिश्रमण मी 
किया गया हो । ऐसी अवस्था म “यायाधीशा की आलोचना तो होती ही है, याविक 
व्यारया की प्रणाली की भी निःदा वी जाती है। मुख्य बात यह है कि यायाधीश वा 
मुस्य काय सविधान की व्याख्या करना है न कि सशोधय करना । जत सविधान म जो 
परिवतत “यायालय द्वारा हीते हैं वे व्याल्या सम्प॒ वी दायित्व के फलस्वरूप होते हैं न 
कि विधि निर्माण सम्ब वी दायित्व के द्वारा जो कि प्यायालयों का गौण काय है। 
न्यायिक व्यारया के फलस्वरूप आधुनिक सविधाना म केद्वीकरण का विकास 
हुआ है। केद्वीय सरकार की शक्तियो मे प्यायिक व्यासया से पर्याप्त वृद्धि भी हुई है। 
सयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च “्यायालय ने अमेरिकी क्षाग्रेस को सविवानर द्वारा 
प्रदत्त द्क्ति के अतिरिक्त आत राज्यीय व्यापार के नियमन का भी अधिकार प्रदान किया 
है। गिब्बन बनाम ओगडन (324 ई ) नामक विवाद से ही सविधान के हब्दा को 
न्यायालय द्वारा व्यापक अथ प्रदान किया जाता रहा है | सविधान द्वारा विभिन राज्यो 
के मध्य व्यापार के नियम का अधिकार काग्रेस को प्रदान किया गया है। मुर्य याया 
धीश माशल ने इस वाक्याझ्ष के प्रत्यक शब्द की व्यापक परिभाषा दी है । फलस्वरूप 
केद्वीय शासन की शक्तियों में वृद्धि हुई। उपरोक्त निणय के वाद के दशकों मे अमेरिकी 
सर्वोच्च -यायालय के समक्ष अतेक ऐसे मामल जाये जिनका सम्ब घ जे त राज्यीय एवं 
राज्या-तगत व्यापार के सीमा निर्धारण से या। इने सभी विवादों में दिये गय॑ 
निणया के फ्लस्वरूप केद्वीय शासन की शक्ति मे वृद्धि हुई है । यह महृत्वपूण है कि 
50 बप पूव जो शक्तिया आथिक मामलो मे काग्रेस को प्रदान की गयी थी वे आज 
भी सयुक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकताओ की पूर्ति करती हं यद्यपि यहा की जनसब्या 
पहले से तिगुनी हो चुकी है और जा कृषि प्रधान देश के स्थान पर जब प्रमुख जोद्योगिक 
देश वन चुका है। अमेरिकी सविधान को नवीन समाज के अनुरूप बनान का श्रेय वहा 
सर्वोच्च यागालय को है | सर्वोच्च यायालय के लिए यह इसीलिए सम्मव हो सका 
अमेरिका के सविवान की भाषा की एसी व्यारया सम्भव थी । इसक अतिरिक्त, । 
राज्यो के मध्य अत राज्यीय व्यापार चालू था। फलस्वरूप यायालयां ने सयुक्त राज 
अमेरिका के एकीकरण का प्रमावित किया | स्मरणीय है कि ऊताडा से प्यायालयों $ 
निणया के फलस्वरूप केद्ध की 49983 श्रा तो की शक्ति बढी है । आस्ट्रेलिया म 
अत राज्यीय व्यापार बहुत अधिक नही था फिर मी केंद्रीय शक्ति मे -यायिक * 
के फत्स्वरुप वृद्धि हुई है। देश के औद्योगिक जीवन पर सयुक्त राज्य अमेरिका 
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कनाडा की अपक्षा आस्ट्रेलिया के केद्रीय श्लासत का अधिक नियजण है। 942 ई 
में आस्ट्रेलिया के उच्च यायालय द्वारा इनकम टैक्स अधिनियम को, जिसके द्वारा राज्यो 
ने केंद्रीय अनुदान के बदले आय-कर लगाने के अपने अविकार का परित्याग कर दिया 
था, वैध ठहराया था ।४ इस निणय के फलस्वरूप राज्यो की राजनीतिक स्वत-तता 
बहुत कुछ नष्ट हो गयी है। युद्ध एव सुरक्षा सम्बधी शक्ति के प्रयोग मे यायिक निणयों 
के फलस्वरूप केद्वीकरण हुआ है । तीना सघीय राज्यी--जास्ट्रेलिया, कनाडा एब सयुक्त 
राज्य अमेरिका--के यायालया ने इस बात पर वल दिया है कि केद्भीय विधानमण्डल 
को ही युद्ध एव सुरक्षा विषयक समस्त शरक्तिया प्राप्त होनी चाहिए । 

कृभी-क्ी न्यायिक निणया के फ्लस्वरूप सविवान में ओपचारिक सझोधन 
की आवश्यकता पडती है। सयुक्त राज्य अमेरिका का 6वा सशोधन (93) इसो 
प्रकार के ्यायिक निणया का परिणाम था । इस सशांधन के द्वारा अमेरिकी कांग्रेस की 
आय कर लगाने की शक्ति पर जा सीमाएं थी, उन्हे समाप्त किया गया था । भारत का 
पहला चौथा, 6वा, 24वाँ तथा 25वा सशोधन यायिक निणयां के फलस्वरूप 
आवश्यक हो गये थे । 

कायपालिका की शक्ति म॑ वृद्धि आधुनिक सविधानो की एक विशेषता है। 
व्यायिक निणयो के फलस्वरूप कायपालिका की शक्ति मे वृद्धि हुई है। आस्ट्रेलिया एवं 
कनाडा के यायालयों ने अपनी ससदां को विधि निर्माण की शक्ति कायपालिंकां को 
प्रदान करन की स्वीकृति दी है। सयुक्त राज्य अमेरिका म इसके विपरीत सर्वोच्च 
“यायालय ने काग्रेस द्वारा विधि निर्माण की शक्ति किसी अय ससस्‍्था को प्रदान करने 
का समथन नही कया । हा, कांग्रेस नियम बनाने (7५6 ॥2078) की शक्ति प्रदान 
कर सकती है। सविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारी के विकास म॑ यायिक व्याख्या 
की भूमिका महत्वपूण रही है । अनेक अवसरो पर सर्वोच्च 'यायालय ने कायपालिका 
के कार्यो एवं विधानमण्डल की विधिया को मौलिक अधिकारो का जतिक्रमण बरने के 
कारण अवधानिक घोधित किया है । 

निष्कप के रूप मे यह विचारणीय है कि सविधान की व्यारया का दायित्व 
यायालयो को सौपट जाना चाहिए अथवा नही एव इसका क्या विकल्प हो! सकता है ? 
प्रथम प्रश्न का यह उत्तर दिया जा सकता है कि यह प्यायालय एवं सविधान पर निभर 
है । अस्पष्ट मापा वाले सविधान की व्याख्या कठिन होती है और क्षमताहीन यायालयो 
को यह दायित्व नही सौपा जाना चाहिए | सविधान के सादभ मे यायिक तनिणया की 
सम्भावना से इकार नही किया जा सकता । यायिक व्याख्या का विकल्प स्विठजर 
लण्ड की भाति जनमत सग्रह ही हो सकता है । परतु प्रत्येक राष्ट्र की जनता मे इस 
प्रकार के दायित्व के निवाह की क्षमता नहीं हांती । अत सविवान की व्याख्या का 
दायित्व यायालयो को तमी दिया जा सकता है जब सविघान सुस्पप्ट (एल त42०) 
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हो वथा पयायाधीजयय विधिक एवं चारित्रिक हष्टि स इस दायित्व वे सम्पादन की योग्यता 
रखते हो । 
परम्पराएँ एव अभिसमय 
६08206753$ #&१0 000५ :४770755) 

ओपचारिक सर्वेधानिक सश्ाधना (िणाश ध्ा।आ१॥7९॥5) एवं "यामिक व्या 
स्याआ [000४] ग्रांधवणा०॥॥०॥$) द्वारा होने वाले परिवतन स्वीकृत परिवतन हूत॑ 
हैं तथा इह्ढे यायालयो द्वारा लागू किया जाता है | व विधिक हष्टि से म्रान्य परि 
वतन होते हैं । लेकिन परम्पराआ एवं अभिसमया द्वारा संविधान म होने वाले परिवतन 
सविधान के अग न होते हुए मी उसी की माति बाधनकारी होते हैं । कमी-कमी सर्वि 
धान के शब्दो मे बिता परिवतन के ही उनकी व्याख्या एवं क्रिया वयन इस प्रकार किया 
जाता है कि वे अपने मूल अथ से विल्कुल भिनर होते हैं यद्यपि यायालय के लिए मूल 
पाठ और अथ अपरिवर्तित ही बना रहता है | कमी-कभी सविघान की किसी धारा का 
व्यवह्यर म बिल्कुल प्रयोग नही होता भर दीघकाल तक प्रयोग म॑ ने आने के कारण 
वह अश मृतप्राय हो जाता है। परम्पराएँ एवं अभिसमय प्रत्येक सविधान--लिखित 
अथवा अलिखित--म पाये जाते हैं । परन्तु वे अलिखित सविधानो क॑ विकास में अधिक 
महत्वपूण भुमिका निमाते है। ग्रेट ब्रिटेन के सविधान मे अभिसमयो का विद्येप महत्व 
है । ब्रिटेन के सविधान म॑ं अभिसमयो के महत्व का प्रामाणिक एवं शास्त्रीय विश्लेषण 
सबप्रथम डायसो मे 885 ई मे प्रकाशित अपनी पुस्तक 4# उ#०7दस्ट7०॥ 20 ॥7० 
उ.बए ० ॥2 (ाउाध्धा०॥ से किया है । डायसी का मत्त है कि सयरुक्त राज्य अमरिका 
का सविधान लिखित है पर तु वहाँ मी अलिखित नियमों का विकास हुआ है जो विधि 
के समान ही प्रमावकारी हैं ॥४१ 
अभिसमय का अथ 

'परम्परा' एवं 'अभिसमय' शब्दों का समानार्थी शब्दो के रूप म प्रयोग किया 
जाता है लेकिन दोनो शब्दों के अथ मे बडा जअतर है। अभिममय (००१४७7॥0॥) 
का अथ बाधनकारी नियम से है जिहे व्यवहार अथवा आचरण के तियम के रूप में 
सविधान के क्रिया वयन से सम्बाधित व्यक्तियां द्वारा वधनकारी (०७॥82079) मात्रा 
जाता है। लेकिन परम्पराएँ (५६92५$) इसके विपरीत, सामाय व्यवहार से अधिक 
माय नही होती है | स्मरणीय है कि एक परम्परा अभिसमय बन सकती है। यह कहना 
कठित है कि सवधानिक आचरण का कोई नियम वधनकारी है अथवा नही । ऐसी 
स्थिति म ज्यादा अच्छा यह है कि सविधान से सम्बोधित नियम को निर्चित रूप ते 
परम्परा ही माने । वह अभिसमय भी हो सकता है । 

ग्रेट ब्रिदेग का सविधान अभिसमय प्रधान है तथा वहाँ का राजनतिक जीवन 
अधिकाशत अमिसमयो पर आधारित है। डायसी के अनुसार अभिसमय सवधानिक 
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नैतिकता की आचार सहिता है ।” दूसरे शब्दो मे, अभिसमय उस रीति या ढंग का 
निर्देश करते है जिसके अनुसार विभिन्न राज्याधिकारियो द्वारा अपने स्वविवेकीय (05- 
अश्या०789) अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए । विधिया मौदे तौर पर ही 
अधिकारियो की सत्ता का उल्लेख करती है, विस्तार की बाते अधिकारियों के विवेक 
एवं बुद्धि पर छोड दी जाती है ! अधिकारी को यदि पूरी तरह विधि के द्वारा जकड़ 
दिया जाय तो परिस्थितियो के अनुसार काय करने की उसकी क्षमता नष्ट हा 
जाती है और उसके हाथ पैर वँध जाते है । अत सामायत जधिकार देकर विस्तार के 
मामलों में अधिकारियों को स्वविवेकानुसार काय करने की स्वत नता प्रदान की जाती 
है । अभिसमय इससे बढकर यह वतातं है कि अधिकारी को स्वविवेकीय शक्तियों का 
उचित उपयोग किस प्रकार करमा चाहिए । डायसी ने अभिसमय की परिभाषा निम्न 
शब्दा मं दी है. सविधान के अभिसमय वे “रीति रिवाज” या 'समभदारी” (प्राएथ 
8/870:785) है जिनके अनुसार सप्रभु विधानमण्डल (संसद) के विभित सदस्था को 
अपने स्वविवेकीय अधिकार! का प्रयोग करता चाहिए, चाहे उ हे सम्नाठ के परमा- 
घिकार अथवा संसद के विशेषाविकार ही कहा जाय / जॉन स्टुअटे मिल ने डायसी 
द्वारा उल्लिखित अभिसमयो को सविधान के अलिखित सिद्धात' की सन्ञा दी है ।४ 
एसन (87507) इह सविधान के रीति रिवाज कहता है ।” डॉ० आग के 
अनुसार अभिसमय से तात्पय “समभदारी, प्रचलन एवं आदता से है जो सावजनिक 
अधिकारियों के एक बडे भाग के वास्तविक सम्ब थो एव कार्यो को नियमित करते हैं ।/ 
कीथ के अनुसार जभिसमयो का विस्तार सभी सर्वेधानिक सम्बंधो से है एवं वे विधिक 
अधिनियम के व्यावहारिक जथ को स्पष्ट करते है । अमिस्मय अलिखित हैं। फ्रीमन 
के शब्दों मे यह राजनीतिक नतिकता की सम्पूण प्रणाली है और सावजनिक जीवन से 
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सम्बाी वत व्यक्तियो की निर्देश सहिता है जो किसी विधि अथवा सामाय विधि का बह 
तो नही है कितु व्यवहार मे अत्यधिक पवित्र मानी जाती है । ब्रिटिश सविधान के 
लिखित अश के साथ अलिखित जश का विकास हुआ है जिसे हम अलिखित या अरमि 
समयात्मक सविधान की सज्ञा दे सकते हैं ।? डा० जेनिग्स के भनुसार अभिसमय विधिक 
सबिधान को क्रियाशील, विकसित एवं परिवर्तित विचारों के अनुरूप बनाते हैं । 
“सविवान स्वय काय नही करता, उस मनुष्य सचालित करते है । स्रविधा राष्टीय 
सहयोग का य न है और सहयोग की भावना य थर की भाति ही आवद्यक है । सब 
घामिक अमिसमय इस सहयोग को सम्भव बनाने के मियम हैं ।” सविधात का राष्ट्रीय 
जीवन की परिवर्तित परिस्थितियो के अनुसार बदलना आवश्यक होता है । अत पुरानी 
विधियों को नवीन व्यवस्था एव उसकी आवश्यक्ताओ की पूर्ति के अनुरूप रहना आव 
इयक है। सववानिक अपिसमय ऐसे नियम हैं जो व्यक्तियो द्वारा इसी उद्देश्य के लिए 
विकसित किये जाते है ।? द्वीयरे के अनुसार अभिसमय सविवान क॑ गर विधिक 
नियम हैं ।* 

लेकिन अभिसमय उल्लिखित विधि नही है । विधि एवं अभिसमयो में तात्विक 
भेद है। विधि विधानमण्डल द्वारा पारित की जाती है । अभिसमयो को पारित नहीं 
किया जाता अपितु व्यवहार के फलस्वरूप उनका विकास होता है। यह सम्मव है कि 
आज का अभिसमय कल विधि का रूप धारण कर ले । विधि के उल्लंघन पर दण्ड 
दिया जाता है , अभिसमयो के उल्लघन पर दण्ड देना सम्भव नही है और न न्याया 
लय विधि की भाँति अभिसमयां का पालन ही करा सकत हैं। किसी अभिसमय के भग 
होने पर मुकदमा नही चलाया जा सकता, जसा कि विधि के मगर करने वालो के विरुद्ध 
होता है। विधि अभिसमया की अपेक्षा अधिक माय होता है। अभिसमया का पालन 
विधिकी भांति निश्चित कतब्य नही माना जाता । विधि स्थायी ($0॥0) है, अभिसमय 
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निरतर बदलत रहते है । विधि म यदि परिवतन होता है तो वह एकदम होता हैं। 
इसके विपरीत, अभिसमया का क्रृमिक विकास होता है। नये अभिसमय समय समय 
पर उत्पन्न हात रहत हैं और पुराने समाप्त होते रहत है | उदाहरण के लिए, डिज- 
रायली द्वारा इस अमिसमय की स्थापना हुई थी कि निरवाचिता मे मात्रि परियद्‌ के परा- 
जित होन पर उसे तुरात त्यागपत्र दे देन चाहिए | ससदीय अधिनियम (9! ई ) के 
द्वारा इस अभिसमय को विधिक आधार प्रदान किया गया । नवीत अभिसमय के विक- 
सित होन का एक अय उदाहरण है कि 923 ई म वाल्डविन को लाइसमा मे 
अनुदार दल के नेता कजन के स्थान पर पचम जॉज ने इस आधार पर प्रधानमानरी 
चुना था कि वह जनुदार दल का कॉमस समा म॑ नेता था और कॉम स सभा (जो 
जनता का निर्वाचित सदन है) के नता का प्रधानमत्री नियुक्त करना अपेक्षाकृत लोक 
तानोय भावना के अधिक अनुकूल है । 

ब्रिटन के वधानिक अभिसमयो का कई वर्गों म॑ वर्गीकृत किया जाता है, यधा--- 
राजा, मौनमण्डल, ससद एव राष्ट्रमण्डल से सम्बोधित अभिसमय । श्रिटेन के कुछ 
महत्वपूण अभिसमय निम्नवत्‌ है 


() राजा मौीजया के परामश से काय करता है । 


(2) राजा द्वारा कॉम स सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानम-जी नियुक्त 
किया जाता हू एवं मीजया की नियुक्ति प्रधानम जी की सलाह से की जातो है। राजा 
को प्रवानमनी क द्वारा प्रस्तावित माँ जमण्डल के सदस्यो के नामो मे॑ हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नही है | 

(3) राजा मौाज्रिमण्डल की बैठकां म॑ माग नही लेता । 

(4) प्रधानमनी के परामश पर राजा ससद को भग करता है। 

(5) सम्पूण मन्निमण्डलीय व्यवस्था अभिसमयो पर आधारित है। मां त्रमण्डल' 
कॉमास सभा के विश्वासपय-त ही पदारूढ रहता है । मा नमण्डल के विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव पारित हाने पर या मजिमण्डल द्वारा प्रस्तावित विवेयक्त के विरुद्ध मत 
आते पर माँ तमण्डल को त्यामपत्र देना पडता है । ऐसी स्थिति म॑ प्रधानम नी ससद 
को मग करके नवीन निर्वाचनों की माग कर सकता है जो अनिवायत राजा द्वारा 
स्वीकार की जाती है | यदि नवीन निर्वाचनों में मा जमण्डल हार जाता है तो वह 
नवीन कामस समा के अधिवेशन के पूब ही पदत्याग कर देता है। ऐसी स्थिति में 
प्रधानम नी पुन कामस सभा के विघटन की माग नही कर सकता । 

(6) मी कामस सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते है । नीति 
सम्ध'धी किसी प्रइव पर यदि कोई एक मानी पराजित हाता है तो पूरे मा नमण्डल को 
त्यागपन देना पडता है । लेकिन व्यक्तिमत आचरण अथवा दुराचार के लिए केवल सम्ब- 
वथित मजी हो उत्तरदायी होता है । 

(7) कॉमस सभा का अध्यक्ष जर्थात्‌ स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता 
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है परतु अपने निर्वाचन के पश्चात वह दल्तीय सदस्यता वा परित्याग कर दंता है ओर 
निदलीय एवं निष्पक्ष रूप से आचरण करता है । 
(8) लॉड समा सर्वोच्च पुनरावेदनीय ययायालय है परतु अमिसमय के बतु 
सार केवल 9 विधि लॉड ही पुनरावेदनीय “यायालय के अधिवेशन म भाग लेते हैं। 
(9) अभिसमय के अनुसार राजा निषेषाधिकार का प्रयोग नही करता। 

(0) विधि बनने के पूव प्रत्येक विधेयक का तीव वाचनों मे पारित होता 
आवश्यक है । 

(।]) ससद का वप मे कम से कम्र एक अधिवेशन अनिवायत होना चाहिए। 

(2) 923 ई के पूव प्रधानम नी कॉमस सभा या लाडसभा दोना में से 
किसी भी सदन का सदस्य हो सकता था । 9वी सदी में अनेक प्रधानम त्री--यथा, 
पामस्टन, सेलिसवरी आदि--लॉडसभा के सदस्य थे । परतु 923 ई मे राजा जाज 
पचमभ ने नवीन जभिसमय की स्थापना की और उहोने कॉमस सभा के अनुदारदलीय 
बहुमत दल के नेता को प्रधानमत्री चुना । तव से कॉमस सभा म बहुमत दल नेता का 
ही प्रधानम नी होता है । 

(3) ससदीय विधि द्वारा सधियो की स्वीकृति आवश्यक नही है! 

((4) यदि लॉडसभा कॉम स समा द्वारा पारित किसी विवेयक का विरोध 
करने पर हढ है तो राजा का यह कतथ्य है कि लाडसमा के विरोध को निष्प्रभावी 
करने के लिए जितनी सरया में पीयस (लॉडसमा के सदस्य) नियुक्त करने का प्रधान- 
मजी परामश दे नियुक्त करे। 

(35) राष्ट्रमण्डलीय विषयो म॑ राजा राष्ट्रमण्डल विभाग के मनी के परामश 
से ही काय करता है । 

(6) ओपनिवेशिक व्यवस्था स्वयं अभिसमय पर आधारित है यद्यपि अनेक 
सस्वाधित अभिसमय 93 ई के वेस्टमिनिस्टर अधिनियम के रूप मे विधि का रूप 
घारण कर चुके हैं । परतु अमी मी कुछ अभिसमय हैं--जसे, शाही उत्तराधिकार-- 
जिनके सम्बंध में उपनिवेशों की ससदो की स्वीकृति आवश्यक है। 

(7) सावजनिक अधिनियम का निर्माण करत समय श्वासन को सम्बा्धित 
हितो से परामश करना चाहिए । 

सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ भी बुछ अभिसमयो का विकास हुआ है। यथा-- 
() राष्ट्रपति का निर्वाचन दो वार स अधिक नहीं होना चाहिए । राष्ट्रपति 
वाशिग्टन ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से इकार कर दिया था। तमी से यह 
परम्परा पडी है । परतु राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस परम्परा का उल्लघन करके चौथी बार 
मम या 
नेय एव घि क्के 
तम अवधि निर्धारित की गयी है । ही वार की अवधि राष्ट्रपति के लिए अधिक 


(2) राष्ट्रपति सविधान के अनुसार निवाचक मण्डल द्वारा चना जाता चाहिए ! 
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परन्तु व्यवहार म॑ बडा अतर है। राष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न दला द्वारा उम्मीद- 
वार पहले से ही निश्चित कर लिये जाते हैं तथा निर्वाचक मण्डल' के सदस्य अपने 
दलीय उम्मीदवार का दी मत देते है । 

(3) प्रतिनिधि समा को सदस्यता के लिए केवल उसी निवरनिन क्षेत्र से 
उम्मीदवार खंडा हो सकता है जिसकी सूची म॑ उसका नाम है | 

(4) अमेरिकी प्रतिनिधि समा का स्पीकर निदलीय एवं निष्पक्ष नही होता। 
बहू प्रमुख दलीय नेता होता है । 

(5) उच्च पदों की नियुक्तियो के सम्बाव मे राष्ट्रपति सम्बाधित सीवेटर से 
पहले ही परामश कर लेता है। इसे सीनेट सम्वधी सौजय कहते हैं । इसकी उपेक्षा को 
सीनेठ के सदस्य वर्दाश्त नहीं करते । 

(6) काँग्रेस के दोना सदना की काय-विधि प्रथाओ एवं परम्पराओं पर आधा- 
रित है। सविधान इस सम्बन्ध में मोन है । 

अमेरिकी राजनैतिक जीवन की परम्पराएँ एवं रीति रिवाज सविधान के शीप 
पर स्थित एक पिरामिड की भांति है। इनका आधार दीघकालीन प्रचलन है। अमेरिकी 
राजनतिक व्यवस्था मे सशोधना एवं अभिसमयो ने इतना योगदान नही दिया है जितना! 
कि प्रवाआ एवं रीति-रिवाजा ने प्रदान किया है और जिसके कारण राजनतिक दल 
शासन या का सचालन कर रहे है ।”* प्रो० सुनरों ने* इस कथन का पूण समथन 
किया है । उनका कथन है कि अमेरिकी सविधान भी रीति रिवाजों एवं परम्पराओं 
पर बहुत कुछ मिभर है । सम्मवत मुख्य परम्पराएं राजनैतिक दला के प्रभाव एवं 
महत्व से सम्बाधित है जिनका सधीय सविधान म॑ कही उल्लेख नही है पर तु भाज वे' 
सबिधाव के फ्रियावयन के लिए केद्रीय महत्व की है। भारत का नवीन सविधाव 
लिखित है परतु यहा भी कुछ अभिसमयो की स्थापना हुई है, जसे राष्ट्रपति माम- 
मान का अध्यक्ष है । यद्यपि राष्ट्रपति को समस्त कायपालिका शक्ति संविधान द्वारा 
प्रदाव की गयी है परतु उसका प्रयोग मा तमण्डल ही करता है। निपेधाधथिकार का 
प्रयोग मा त्रमण्डल के परामर्शानुसार ही किया जाता है। के द एवं राज्यों के मध्य 
अनेक सम्मेलनो की व्यवस्था का विकास हुआ है, जसे--मुरयम नी सम्मेलन, गवनरो 
का सम्मेलन, आदि। स्पीकर की स्थिति ब्रिटेन व अमेरिका के स्पीकर के मध्य की है । 
प्रधानम नी द्वारा ससद के विधटन की भाग को राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर 

सकता । 
अभिसमयो के पालन का आधार 

अभिसमय विधि नही हैं बौर उनके उललघन के लिए दण्ड नहीं दिया जा 
सकता, तो भ्रदन यह है कि उन्तका पालन क्या होता है ? क्या अभिसमय प्रभावहीन 
नही हैं ” उनके पीछे कौन सी थ्क्ति है ? 


प3उ 666 सब्यव, 6 6. 4शक्षावद्रा 000::पाफए ब्याद 2077८, ]955, 923 
प4 पाया, शैं फ्र. 24 ए0एथाफ्राकाई मी कह एिडाहवं 3:45, 9.69 
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डायसी * ने इस सम्बंध मे अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अमिस्मों 
का पालन महाभियोग के मय एवं जनमत के कारण किया जाता है तथा महँलपा 
अभिसमयो के पीछे विधि की शक्ति निहित है । अभिसमयां का उल्लघत करत वो 
किसी न किसी विधि के उल्लघन का दोपी होता है । ऐसी स्थिति म॑ वह 'यायातय 
द्वारा दण्डनीय हागा । मान लीजिए, काम स समा म पराजित कोई प्रधानमजी १ 
त्याग नही करता तथा सम्राट के सहयोग स पदारूढ बना रहता है । कुछ महीने तो 
वह ऐसा कर सकेगा । उसके इस असवैधानिक काय को भले ही किसी यायालय # 
चुनौती न दी जा सके परतु नये व के प्रारम्म म उसे आगामी वष के शासकौय 
व्यय के लिए ससद से धन की स्वीकृति अवश्य लेनी पडेगी । यदि प्रधानम'त्री 
बिना ससद की स्वीकृति के घन व्यय करता है जथवा कर लगाता है तो उसके ये काय 
विधि के विरुद्ध होगे और बह अपराधी होगा तथा उचित दण्ड का मागी होगा। 
असतुप्ट ससद से बहू सहयोग प्राप्त नही कर सकेगा । अत अभिसमया का उल्लधन 
अत में विधि के उललघन म परिणत हो जायेगा | लेकिन डायसी का यह तक पृणत 
सत्य नही है और केवल योडे से अमिसमयो से ही सम्बोधित है । समी अभिसमया के 
सभ्य घ में यह सत्य नहीं है। जनेक अभिसमय ऐसे है जिनका उल्लंघन होने से कोई 
कानून भग नही होता । अत उसके सम्ब थ मे दण्ड का कोई प्रइन उत्पन ही नही होता । 
उदाहरण के लिए, 862 ई मे प्रधानम जी ग्लेडरटोन ने प्रत्येक कर प्रस्ताव को ससद 
द्वारा पृथक पृथक रूप से स्वीकृत बराने के स्थान पर एक ही अय विधेयक म॑ एकत्रित करके 
पारित करा लिया था । इससे किसी विधि का कोई उल्लघन नही हुआ । इसी प्रकार, 
प्रधानम"नी लायड जाज न प्रथम युद्ध-काल म युद्ध मा त्रमण्डल की स्थापना की थी । 
इससे किसी स्थापित विधि का उल्लघन नही हुआ । इसी प्रकार, किसी विधि को यदि 
संसद तीन वाचनो के स्थान पर दो वाचनो में ही पारित कर देती है तो किसी भी 
विधि का उल्लंघन नहीं होता । किसी अभिसमय के उल्लघन के कारण किसी विधि 
से तत्क्षण सघप की भी सम्मावना नही हो सकती । उदाहरण के लिए, यदि मात्रि 
मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव बजट अथवा आर्मी एक्ट के पदचात पारित 
किया जाता है तो मजिमण्डल आगामी वजट के पारित होने के समय तक पदारूढ 
रह सकता है। 93] ई म प्रधानम नी रेमजे मक्डोनल्ड मे सयुक्त उत्तरदायिल 
सम्व थी अभिसमय की उपक्षा की थी परतु उसे किसी भो विधिक अपराध का दांपी 
नही ठहराया गया था। लावेल ने इसी सदमभ मे कहा है कि प्रिटिश ससद प्रति वर 
वित्त एव सेना अधिनियम पारित करन के लिए वाघ्य नही है। वह स्थायी सेना 
अधिनियम पारित कर सकती है एवं वतमान करा का कुछ समय के लिए स्थायी बना 
सकती है तथा शासन क सामा य व्यया को स्थायी व्यय-मार घोषित कर सकतो है।* 
प5 एछालवए ०# ८7, ए जऋ़ए एए 439 473 
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डायसो के इस तक की भी आलोचना-की जाती है कि महाभियोग के कारण 
अभिसमयो का पालन होता है। ग्रेट ब्रिठेत मे महाभियोग का नियम दीघकाल तक 
प्रयोग वे किये जाने के कारण मृतश्राय हो चुका है । उसकी पुन्जीवित वहीं किया जा 
सकता | डायसी ने स्वय इसे अपर्याप्त कारण माना था। 

डॉ० आग का मत है कि अभिसमयो के पीछे लोकमत क्री वास्तविक शक्ति है । 
अभिसमय का पालन जनमत या लीकमत के कारण किया जाता है । लोकमत चाहता 
है कि उनका पालन किया जाय एवं उनके उल्लघन को स्वीकार नहीं किया जायेगा । 
पराजित माॉजिमण्डल को परदत्याग करना ही चाहिए क्योकि (ब्रिटिग) लोकमत ऐसे 
मातिमण्डल का पदारूढ रहना स्वीकार नही करेगा । इसी श्रकार, संसद का भ्रति वपष 
वापिक अधिवेशन आहुत किया जाना अनिवायें है जिससे कि राज्य के विभिन विपयो 
पर विचार किया जा सके । इसी प्रकार, जनता यह वर्दारत नहीं करंगी कि लाड- 
सभा के सभी सदस्थ लॉडसभा की यायिक बठको में भाग ले । यही अ ये जमि- 
समयो के बारे म॑ भी सत्य है । जनता की यह इच्छा है कि उसके प्रतिनिधियों द्वारा 
स्वीकृत विधि के विरुद्ध राजा तियेधाधिकार का प्रयोग न करे | स्पष्ट है कि अभि 
समयो के पीछे लोकमत की शक्ति है। परन्तु डामसी इसको उचित नहीं मानते थे । 
उनका कथन है कि लाॉकमत के अनुरूप काय करना स्वय एक अभिसमय मान है और 
किसी अभिसमय को शेप अमिसमयो का आधार मानना युक्तिसगत नहीं है ।”* 

डॉ० जेनिग्स * क अनुसार अभिसमयों का पालन सामायय स्वीकृति के कारण 
होता है, न॑ कि शक्ति के कारण । यदि जनता उनका पालन नही करना चाहती तो 
उनका पालन शक्ति से नहीं कराया जा सकता । लायेल का कथन है कि अभिसमयों 
का पालन इसलिए होता है क्याकि वे आदरसूचक नियम होते है और उह लाकमत 
का परम्परा से समभन प्राप्त होता है ।” अग्रेज स्वभाव से ही रूढिवादी है अत उ हू 
अपने अभिसमयो से प्रेम है। चूकि जनता अभिस्तमयों का आदर करती है अत उनके 
प्रतिनिधियों की सरकार भी उनका पालन करती है । लण्बेल का उक्त सत टायसी के मत 
से अधिक ग्राह्म है । परतु लोकमत के समवन का आधार केवल रूढि नही है। व्यक्तिया 
द्वारा किसी पुरातन वात था नियम का समर्थन केवल इसलिए नही किया जाता कि 
वह प्राचीन काल से चली था रही है अपितु इसलिए किया जाता है कि सम्बाधित 
नियम या व्यवस्था प्राचीन काल की भाँति ही उपयोगी होती हैं । लावेल न उपयोगिता 
के तत्व का मायवा नही दी है अत उसका मत पूणत स्वीक्राय नही है। प्रीब्स के 
अनुसार अभिम्मया के पीछे राजनीतिक स्वीकृति है । 
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एक मत यह मी है कि अमिसमया के पीछे निहित शक्ति उपयागिता है। 
इससे सविधान को परिवर्तित परिस्थितियों मं सुचारु रूप से चलाने म सुविधा हांती है। 
उपयोगिता वी दृष्टि से कुछ पुरानी प्रथाए चुप्त हो जाती हैं ओर कुछ नवीन प्रथाओं 
का उदय होता है । 

लास्की के अनुसार अभिसमयों के आदर के दो कारण है--अ्रंधम, नि 
समय प्रचलित सामाजिक स्वधानिक सिद्धान्ता के अनुरूप होत के साथ साथ उनके विंवा 
"चयन में सहायक होते हैं । उदाहरण के लिए, माजरमण्डल की वठको की अध्यक्ष 
प्रधानमनजी करता है। यह जभिसमय है | पहले राजा मानिमण्डल का अध्यक्ष होगा 
था । कतिपय कारणो से राजा का स्थान प्रधानम-जी मे ले लिया। जाज तृतीय मे 
पुन इस अधिकार को पाने की चेप्टा की थी परतु उसे तीब्र विरोध का सास 
करना पडा । स्पष्ट है कि प्रधानम-ती के द्वारा मा व्रभण्डल की अध्यक्षता की रीति 
स्वीकृत एवं विकसित लोकत नात्मक श्रवृत्ति के अधिक अनुकूल होने के कारण स्थायी 
हो गयी । इसका अथ यह हुआ कि प्रिटिश अभिसमय लोकत-न की आवश्यकताओ के 
अधिक अनुकूल हैं । सत्य तो यह है कि सम्पूण ब्रिटिश लोकतान का आधार हद 
अभिसमय है । 

लास्की की हृष्ठि मं अभिसमय की मायता का द्वितीय कारण यह है कि ग्रेट 
ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल देश के राजनेतिक एंव सामाजिक ढाँचे की आधारभूत 
बातो के सम्बंध में एकमत हैं । फलस्वरूप उनसे सम्बोधित समान अमिसमय भी उह 
समान रूप से मान्य हैं । 

अभिसमयो की मायता विपयक उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट है कि उनकी 
मायता का आधार लाकमत का समथन एवं उनकी उपयोगिता है | लास्की का मत 
भी बडा सबल है । 

समीक्षा--अभिसमयो का सर्वधानिक महत्व है | डायसी का कथन है कि अभि 
समय द्वारा काउन की स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग का निर्धारण क्या जाता है। 
इसके अतिरिक्त, ससद एवं माजिमण्डल को जनता की इच्छा के अनुसार काय करने के 
लिए बाध्य किया जा सकता है। “य सवधानिक नतिकता की जाचार-सहिता है. (और 
ये) जनप्रभुत्व वी उपलब्धि कराते है ।” विधि द्वारा ससद पर कोई प्रतिबध लगाता 
सम्मव नही है। इसके लिए दूसरे प्रकार का प्रतिव थ आवश्यक है। अभिसमय सर 
द्वारा निर्मित नही हैं और उहू ताडना भी उसके लिए सरल नहीं है। अमिसमयां वीं 
जम जनता की जौचित्य-बुद्धि स हुआ है अत्त ससद उनके उल्लंघन का साहस नहीं 
कर सकती । 

डा० जेनिग्स व॑ अनुसार अभिसमय दा महत्यपूण कत्तव्य सम्पादित करत हैं। 
प्रथम, परिवर्तित सामाजिक आावश्यस्ताजा एव राजनीतिक विचारा क॑ अनुकूल शासव 
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यवस्था को ढालने म॑ सहायता प्रदान करत है । द्वितीय, शासकों को शासनयन्त् के 
प्रचालन में सहयाग प्रदान करते है । मीनमण्डलीय शासन प्रणाली के काय में अमि- 
मय सहयोग को सम्मव बनाते है । इसके अतिरिक्त, ग्रेट ब्रिटेन एवं उसके उपनिवेशा 
का सहयोगपूवक काय करने में ये सहायता करते है। जेनिंग्स के अनुसार 'वे विधि की 
गुष्क हुडिडया को मास से ढकने का काय करते हैं! * तथा विधिक सविधानव को क्रिया- 
गील एवं समाज के विकसित विचारो के अनुरूप बनाते हैं। उनके द्वारा मीनवमण्डल एव 
क्रॉमस सभा में सहयोग स्थापित होता है तथा राजबतिक सप्रध्ु के प्रति कानूनी सप्रभु 
'ससद) को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । अभिसमयो कै द्वारा ही निरकुश् राज- 
तमीय व्यवस्था का लोकतानीयकरण सम्मव हो सका है । उह अलिखित नियमों की 
सज्ञा देना ठीक नही है । अनेक अभिसमय लिसित रूप म॑ पाये जाते है । उदाहरण के 
लिए, विधानमण्डल के दोनो सदना से सम्बंधित स्थायी नियम (डश्यातत8 785) 
लिखित होते हैं । कुछ देशो मे ये नियम विधानमण्डल द्वारा पारित किये जाते हैं एव 
देश की विधि का जग होते है । स्वीडन एवं फिनलण्ड मे ये निमम सर्वोच्च सावयवी 
या आवारभूत विधि (0827॥० [89) के नियम है जो संविधान का अगर नहीं कहे 
जाते है । लेकिन अनेक देशो मे इत नियमो को स्थायी प्रस्तावा के रूप मे विधानमण्डलो 
द्वारा पारित किया जाता है, अत ये विधि का जग होते है | अपनी काय पद्धति को 
नियमित करने के लिए प्रस्ताव के रूप मे इन नियमो को भले ही विधानमण्डल द्वारा 
पारित किया गया हो, लेकिन अनेक विचारक उहें विधि की सज्ञा न देकर अधिक से 
अधिक लिखित अभिसमय मानते हैं ! 
ह्वीयरे* के अनुसार अभिसमय सविधान को निम्न प्रकार से प्रभावित करते है 
(2) अमिसमया के कारण सविधान की कुछ घारा या घाराएँ निरथक हो जाती 
हैं। उसके शब्दों मे “अभिसमय बिधि की भुजाआं को निष्क्रिय बना देते हैं।” स्मरणीय 
है कि वे उह सशोधित या समाप्त नही करते अपितु विधि का उपयोग असम्भव बना 
देते है। उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्याध्यक्षो की विधानमण्डल द्वारा पारित विधि को 
अस्वोकार करने या निपेघाधिकार की शक्ति अभिसमय के फलस्वरूप निरथक बन गयी 
है। स्वीडन, डेनमाक, नार्वे एवं ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय देशो के राज्याध्यक्षों द्वारा 
निषेधाधिकार का प्रयोग नही किया जाता है। राष्ट्रमण्डलीय देशो मे गवनर जनरलो 
द्वारा निषेवाविकार के प्रयोग सम्बधी अभिसमय इगलण्ड की परम्परा या रीति- 
रिवाज पर आश्रित है । 
अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीसरी बार चुनते जाने पर प्रतिव व लगाया गया है । 
यहँ इसका प्रमाण है कि अभिसमय सविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति को मिरथक बना 
दते हैं । अमेरिकी सबिधान मे तीसरी वार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन का कोई प्रति- 
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वाध नही था। 940 ई तक इस जभिसमय का पालन हुजा था| वृतीय पंच से 
राज्य के सबिधान मे राष्ट्रपति को सीनेट और चेम्बर ऑफ डिप्टीज के संगुक्त मा 
वेशन म॑ चुनने की व्यवस्था थी। उसका पुन निर्वाचच हो सकता था। परवु प्रात ४ 
यह अभिसमय विकसित हो गया था कि राष्ट्रपति को पुन निर्वाचन के लिए उस 
वार नही होना चाहिए यद्यपि 939 ई मश्नी लिवरन (४४ 7«छाण्य) दूसरा अर 
के लिए भी चुने गये थे | स्मरणीय है कि पचम फ्रेच गणराज्य म राष्ट्रपति के 9 
निर्वाचन पर कोई प्रतिवध नही है । यह मविप्य पर निभर है कि इस सम्बंध मं ढ् 
किस अभिसमय का विकास होता है । 
अभिसमयो का एक और प्रमाव भी होता है। अभिसमय के कारण सविधान द्वाए 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा नही किया जाता जिह्े वह शक्ति अदा नर 
जाती है। उसे अय व्यक्ति या व्यक्तिया द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 
इगलैण्ड के राजा को विधिक रूप मे सभी श्क्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु वह उनका प्रयोग 
प्रधानम नी एवं मानिमण्डल की सलाह से ही करता है। भारत के सविधाने # 
राष्ट्रपति कायपालिका का अध्यक्ष है परतु वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मा 
मण्डल के परामश से ही करता है / कनाडा के सविधान से गवतर जनरल को पर 
मश्ष देने के लिए एक परिपद है जिसके सदस्य उसके ही द्वारा नियुक्त किय जाते ६ 
एवं उसे उनको अपदस्थ करन का भी अधिकार होता है। लेकिन व्यवहार म यह 
अभिसमय वहाँ विकसित हुआ है कि गवनर जनरल प्रधानम-न्री क॑ परामश ₹ 
प्रीवी कौसिल को नियुक्त करता है। इसी अमिसमय का विकास थोडे बहुत 
परिवतन से आस्ट्रेलिया, -यूजील्ण्ड, दक्षिण अफ्रीका स्वीडन, नावें हॉलण्ड एह 
बेलजियम म भी हुआ है। अधिकाश ससदीय कायपालिका प्रधान देशा म॑ इस अभि 
समय के फलस्वरूप राज्याध्यक्ष वो विधिक शक्ति शासन का सचालन करने वा 
क्षय व्यक्तियों को हस्तातरित हो गयी है। प्रधानम-ती की नियुक्ति के सदम मं यह 
अभिसमय विकसित हुआ है कि उस बहुमत दल का नता हांना चाहिए । प्रधाव 
मत्री क परामश पर विधानमण्डल को राज्याध्यक्ष द्वारा विघटित क्या जाता है 
यद्यपि यह उसका विधिक विशेषाधिकार है | यही नही कायपालिका शक्ति के प्रयाग 
युद्ध की घोषणा, नियुक्तिया वदश्षिक सम्बधा क सचालन मे सविधान द्वारा राजा 
ध्यक्षा को प्रदत्त विधिक शक्तियां कया प्रयोग जमिसमय के अनुसार बय ब्य्ति 
(प्रधानम थी सहित मा प्रमण्डल) द्वारा किया जाता है और व ही इन कार्यों के हिं 
विधानमण्डल क प्रति उत्तरदायी हात है । स्पष्ट है कि अन्रिममया के फ़लस्वर 
विधिक राक्ति जय हाथा म हस्तातरित हा जाती है। इन श्षक्तिया क॑ प्रयोग की पई 
प्रत्यया संविधान मं 24 हाती है। प्रत्यक दश म विधिक दाक्तिया के हस्तादा 
में परग्पया एवं अभिसमय विश्निन्न मात्रा मे तियारील हांत हैं। इसी प्रकार वा ई 
उदाहरण अमरिका संविधान मे भा उपलब्ध है। अमरिशो राष्ट्रपति का तिवा्ि 
करन का विधिक एक्ति राज्य विधानमण्टता द्वारा निधारित रीति के अनुसार विवी' 
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मिर्वाचक-मण्डल के सदस्यो मे निहित होती है । परतु अभिसमय के फलस्वरूप निर्वा 
चक मण्डल के सदस्यो की अब अपनी कोई इच्छा नही होती | वे अपने दल के राष्ट्रपति 
पद के प्रत्याशी को मत देने के लिए बाध्य होते है । इस स्थिति के लिए अनेक विधिक 
व्यवस्थाएँ भी उत्तरदायी है परतु इसमे अभिसमयो का महत्वपूण भाग है। एक भय 
उदाहरण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तिया करने की शक्ति से सम्बीधित है । सीनेटरो के सौजय 
के विकास के फलस्वरूप नियुक्तियों के सदम म व्यावह्मरिक रूप मे सीनेटरो के द्वारा 
राष्ट्रपति को परामश दिया जाता है जिसकी उपेक्षा करना राष्ट्रपति के लिए कठित 
होता है । 

(2) परम्पराएँ एवं अमिसमय सविधान को एक दूसरे तरीके से भी परिवर्तित 
करते है । अभिसमयो के द्वारा विधि के अभाव को पूरा किया जाता है । विधि के 
अनुसार अधिकार या श्षक्ति किसी व्यक्ति या सस्था को प्रदान की जाती है । वही 
सस्था उनका प्रयोग भी करती है। अभिसमय उस शक्ति को न तो समाप्त करते है 
और न हस्ता तरित ही करते है बरन्‌ वे उसके उचित प्रयोग की रीति निर्धारित कर 
देते है। उदाहरणत , विधाममण्डलो को सविधान द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान 
की जाती है । विधानमण्टल के द्वारा इस सम्ब व मे जो स्थायी आदेश (80778 
0790४) बताये जाते है वे सविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अभाव को कैवल पूण करते 
है । फ्रांस के चतुथ गणराज्य की ससद मे समिति व्यवस्था का विकास स्थायी आदेशों 
सम्बधी अभिसमय का परिणाम है। स्मरणीय है कि फ्रासीसी शासन व्यवस्था म॑ इस 


. समिति व्यवस्था का विशेष महत्व था क्योंकि फ्राससीसी मत्रिमण्डल की कमजोरी के 


लिए इस व्यवस्था को काफी हृद तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है | कुछ देशो मे 
मा नमण्डलो के निर्माण पर भी परम्पराओ एवं अभिसमयो का प्रभाव पडा है। अमे- 
रिकी राष्ट्रपति को मा नमण्डल के सदस्यो की नियुक्ति सम्बाधी अनियन्तनित शक्ति प्राप्त 
है। परतु व्यवहार मे वह नियुक्तिया करते समय प्रत्येक महत्वपूण राजनीतिक हित को 
प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्त करता है। छ्वीयरे का मत है कि “इस प्रकार इस अमि 
समय के द्वारा वह माजिमण्डल के निर्माण में सघीय तत्व को माता दता है ।* यह 
अभिसमय आस्ट्रेलिया, कनाडा एवं मारत म अधिक माय है। आस्ट्रेलिया में मीजि- 
मण्डल में प्रत्येक राज्य को श्रतिनिधित्व दिया जाता है। कनाडा के मीजनमण्डल में फ्रेंच 
एवं अग्रेजी मापाभापी मा ज्यों के अतिरिक्त क्यूवेक प्रान्त का प्रतिनिधि होना भी 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, मानिमण्डल मे दूसरे प्रात्तो का एक एक प्रतिनिधि होता 
है । क्यूबेक एवं ओटरियो प्रान्तो का करीव करीब समान प्रतिनिधित्व होता है । इस 
प्रकार यह स्पप्ट है कि अभिसमय सविधान की कमी को पू्ण करत हैं। कनाडा के 
स्पीकर की द्वक्तियो की कमी को अभिसमया द्वारा ही पूरा किया गया है। 

ह्वोपरे के अनुसार परम्पराओ एवं अभिसमयो को हम सविधान से पृथक नही 
समझे सकते हैं । उनका एक दूसरे पर प्रमाव पडता है। एक के अमाव म दूसरे का 
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प्रभाव नही होता है | दोना के मध्य केवल पतली रेखा सोचना ही सम्मव है कौर कर 
कमी किसी विशिष्ट मामले के सम्ब घ मं यह निणय करना कठिन हो जाता है किम 
सविधान के क्षेत्र म रसा जाये अथवा परम्पराआं या अमिसमयो द्वारा उसकी ब्यवत्ता 
की जाय । स्मरणीय है कि जिन बातो की व्यवस्था एक देश मे अमिसमयां द्वार 
की जाती है उही के सम्बंध म दूसरे देश म विधिया की व्यवस्था की गयी है। करी 
कमी अमिसमयों को विधिक मायता देकर सविधान म॑ सशोवन बरके उसका जग दर 
दिया जाता है | यायालया द्वारा मायता दिय जाने पर भी अमिसमय विधि व 
जाते हैं। किसी परम्परा या रीति रिवाज को विशज्येप कारणों से विधि के रूप म 
मायता देना विशुद्ध रूप से “यायालया का अधिकार है । जब किसी अभिसमय की है 
प्रकार की मायता प्राप्त हो जाती है ता वह अभिसमय नही रहता | छ्वीपरे के अनुप्तर 
इस प्रकार की मायताएँ प्राय कम ही प्राप्त होती हैं एवं खतरा से युक्त होती हैं। 
इस सम्ब व म दो प्रश्न विवादास्पद हैं. (7) किसी परम्परा या अभिसमय को माया 
क्नि आधारो पर देनी चाहिए ?, (7) अभिसमय के रूप या प्राचीनता एवं शक्ति की 
प्रामाणिकता के बारे मे (यायालय को) किन साक्ष्यो को स्वीकार करना चाहिए 
अन्त मे, द्वीयरे के शब्दा म अभिसमया के स दम म एक प्रइन यह है कि सवैधानिक 
देशो म॑ परम्पराओ एवं अभिसमयो के क्रिया वयन से सम्बाधित क्या कोई सामाय प्रवृति 
इष्टियोचर हांती है ? इस प्रश्न का उत्तर सरल नही है! एक विशेषता प्राय सभी 
देशो मे अभिसमय के क्रिया-वयन के सम्बंध मे परिलक्षित होती है । डायसी ने इसका 
ब्रिटिश शासन सम्बधी अभिसमयों का उल्लेख करते हुए निम्न दब्दो मे उल्लेख किया 
था । 'अभिसमयो का उद्देश्य निर्वाचक गणो की जो राज्य के वास्तविक राजनतिक 
सप्रभु है, आतिम सम्रभुता स्थापित करना है |”? यह कथन अय देशो मे अभिसमयों 
के सदम म सही है। राज्याध्यक्षा के विशेषाधिकार की समाप्ति या सयुक्त राज्य 
अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन म॑ निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को राष्ट्रपति को 
निर्वाचित करने मे क्सी अधिकार का न होने का अथ केवल जन-इच्छा के माग में 
आने वाली वाधाआं को हटाना मात्र है। इसी सत्य को दूसरे उदाहरण से भी प्रमा 
णित कर सकते ह॑। कुछ यूरोपीय देशा मे निषेधाधिकार का प्रयोग समाप्त कर दिया 
गया है पर तु अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। क्या ? इसका उत्तर यह 
है कि अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवह्र म प्रत्यक्ष रीति से ही जनता द्वारा काग्रेस की तरह 
चुना जाता है। कांग्रेस की भाति राष्ट्रपति भी जन इच्छा को अभिव्यक्त करने 
का दावा कर सकता है। अमरिकी राष्ट्रपति यदि सविधान की धाराओं के अनुसार 
अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता रहता तो एसी स्थिति म उस प्राप्त निषेधाधिकार 
दाक्ति को यदि समाप्त नहीं किया जाता तो उसे सीमित अवश्य कर दिया गया होता। 
राष्ट्रपति द्वारा निपेघाधिकार के अधिक प्रयोग के कारण है 20086: 
22020 0५ गके कई कारण हो सकते हैं परनु 
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प्रत्यक्ष रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इस सदभ में एक महत्वपूण कारण है । 
यही नहीं, अमिसमयी का क्षेत्र भी व्यापक होता है । वे जल्पसर्यको के अधिकारों की 
रक्षा करते है, स्विटजरलँण्ड एवं कनाडा में दोनो सदनों के मध्य सम्ब धो को 
नियमित करत है, विधानमण्डल के आतरिक सगठन को व्यवस्थित करते है एवं 
कायपालिका की स्थिति तथा कायपालिका एवं व्यवस्थापिका के सम्ब वो को भी 
पर्याप्त प्रभावित करते हैं । वे शासन की विधिक सस्थाओ को दलीय शक्ति से सम्ब 

न्धित करके शासन के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं । इससे शासन शक्ति का संतुलन 
ही वदल जाता है। अभिसमयों के कारण ऐसे समय में लचीलापन एवं परिवतन 
सम्भव होता है जबकि शासनतन में औपचारिक सशोवन अधामयिक, अनुपयुक्त एवं 
घातक प्रमाणित हो सकता है, ओर विधि म ऐसे परिवतन अभिसमय के कारण सम्भव 
होते हैं जिनकी कल्पना भी नही की जाती । लेकिन अभिसमया की भी अपनी सीमाएं 
हैं । वे समी बातो को पूण नही कर सकते । वे कुछ समय के लिए ही कठिनाइयों को 
टाल या कम कर सकते हैं परतु कठिनाइयो को पूरी तरह से समाप्त नही वर सकते । 

यह तो केवल आंपचा रिक सवैधानिक सशोधत या न्यायिक निणया द्वारा ही सम्भव है /$ 
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राविधानवाद आधुनिक युग री एव महान्‌ उपलब्धि दे । राष्ट्रीय एवं अन्दर 
राष्ट्रीय स्तर पर मानवता व समद्षा अनयः समस्याएं मुह बाय सडी हैं । मदि ड्दा 
उचित समाधान नही हुआ तो विनाश या मय है । सविघानवाद इनम से कुछ री 
यदि सुलभाने म सफव रहा है तो अनक के सदम मे असफ्ल भी रहा है। सविधाव 
बाद समथक एय विराधी दाना हो सवधानियः परिवत्तना से सतुप्ट नही हैं भौर सर्वि 
घानवाद को उहाने खोखला एवं दिवालिया घापित किया है। जनक वार निरदुण 
त-भ्र की स्थापना का प्रयत्त किया गया है और उनके यह प्रयत्त असफल रहे हैं! 
इन असफ्लताजों से सविधानवाद थे महत्व वी पुष्टि होती है। आज विधान एवं कर्ता 
ही नहीं, मानवीय मूल्या के विनाक्ष का भी खतरा है । अत सविधानवाद का अध्ययन 
केवल अपक्षित ही नही अपितु जनिवाय है । 

सविधानवाद सवधानिवा शासन एवं सवधानिक राज्य का पर्यायवाची है 
अमेरिकी विचारक सी जे फ्रेंडरिक के अनुसार “शक्तियों का विभाजन समय ७९१।५ 
बा आधार है। यही सविधातवाद है । सबिधानवाद राजतनजीय एवं लोकतानीय दोन। 
ही हा सकते हैं ।/! अमेरिकी मे गणत-ज्रीय लोकत-ज है तो इगलण्ड में राजताजीय 
लोक्त-त या सववानिक लोकत न । निरकुशतज का विलोम ही सविधानवाद है। 
सविधानवाद निरकुशतान के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है । इगलैण्ड म॑ सविधाव 
वाद विधि के शासन (7२०॥७ ० .09७) का पर्यायवाची है । शासन के अधिकारियों 
द्वारा शक्ति का मनमाने ढग से प्रयाग न करना ओर सत्ता का एक केद्ध में के ई४/ 
न होना सविधानवाद के प्रमुख सिद्धांत है । निरकुश, अनुत्तरदायी तथा कंद्रीईव 
सत्ता की मध्ययुगीन व्यवस्था एवं प्रयोग की पद्धति का सविधानवाल घोर विरोधी है! 
लोकतज जनता की सहमति पर आधारित शासन है | प्रश्न यह है कि जनता कौ 
सहमति विम प्रकार प्राप्त की जाय तथा किस प्रकार और किन सस्थाओ के माध्यर 
से उसकी अभिव्यक्ति हो | जनदक्ति का लोक हित मे जन सहमति से निर्मित्त विधि 
फाशन्णा रण फठछडाः 

शव 75 प्राटकएं से आस्था तिल भरता एल थी। 2] ४ 
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अनुसार प्रयोग एवं अभिव्यक्ति ही सविधानवाद है | सविधान द्वारा शासन की सीमा एवं 
उसकी द्वक्ति को नियमित एवं निर्धारित किया जाता है। उसको निरकुशता पर जबरोध 
(7क्‍7/07भ०85) की व्यवस्था की जाती है। अत शासन की शक्ति के निरकुश प्रयोग 
पर प्रतिव ध लगाने वाले नियमा एवं सल्‍्थाआ को सामूहिक रूप से सविधानवाद की 
सज्ञा दे सकते है । सविधानवाद शान्तियूण परिवतन में विश्वास करता है यद्यपि 
परिवतन की यह रीति बुछ पैचीदा अवश्य होती है । स्मरणीय है कि निरकुशतात का 
दीधकाल से विराध होता रहा है परातु सविधानवाद आधुनिक युग की ही उपलब्बि है । 
सविधानवाद के विकास की सक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है 


प्राचीन सविधानवाद 

प्रसिद्ध यूतानी विद्वान अरस्तू न सवप्रथम संवधानिक शासन की परिभाषा 
दी थी | उसके अनुसार सविधानवाद के मुरय तत्व है--सावजनिक हित, सामाय 
कानूनों का शासन एवं सहमति का आधार ! अरस्तू ने प्लेटो से मिश्चित शासन के 
विचार को ग्रहण किया था | प्लेटो कृत 'लॉज' म मिश्रित शासन की धारणा पायी जाती 
है । भरस्तू इससे प्रभावित हुआ था भौर यही धारणा ग्रीक इतिहासकार पोलिबियस में 
व्यापक रूप से मुखरित हुई थी । पोलिबियस ने मिश्वित शासन की धारणा को एक नया 
रूप प्रदान किया था। स्मरणीय है कि रोमनो द्वारा बादी बनाये जाने पर पोलिवियस 
ने रोम म जनेक वष व्यतीत किये थे । उसने रोमन साम्राज्य की सुहढता एवं स्वायित्व 
के लिए मिश्रित सविधान को ही उत्तरदायी ठहराया या । रोमन गणराज्य में पोलि 
बियस के अनुसार काउसल, सीनेट और लोकप्रिय समा क्रश राजत-तीय, जमिजात्य- 
तनीय एवं लोकत नीय व्यवस्था क॑ प्रतीक थे । घिसेरो ने भी मिश्रित शासन की धारणा 
को स्वीकार किया है । 
रोमन विधि का सविधानवाद के विकास में योग 

रामन विचारका की सबसे मह्त्वपृण दन रोमन विधि एव प्रशासन के सिद्धा त 
हैं। रोमन विधि मे ही साम्राज्य मे एकता एवं केद्रीकरण को अधिकाधिक सम्मव 
बनाया था। इसका मुरय कारण यह था कि सम्पूण मध्य युग एवं आधुनिक युग के 
प्रारम्भ तक राजाओ द्वारा नियुक्त यायाधीशो ने रोमन विधि को ही क्रियावित किया 
था। प्रश्न यह है कि इस काल मे रामन विधि का पालन क्यो किया जाता रहा ? 
इसका मुख्य कारण यह था कि दीघकालीन परम्पराओ एवं रीति रिवाजो के रूप में 
स्थानीय विधिया का अधिकाधिक प्रचलन था। इनसे उत्पन गतिरोधी को दूर करने 
में रोमन विधि सहज रूप भे सहायक हुई थी। कालान्तर मे रोमन विधियां की 
सवथा भिनर व्याख्याएँ होती रही है जिसस उसके मूल मतया में गम्मीर अतर पड़ 
गये । लेकिन रोमन विधि मे अनेक ऐसे सिद्धात थे जो नवोदित व्यावसायिक समाज 
के अधिक उपयुक्त एवं अनुकूल थे | स्मरणीय है कि रोमन विधि विकसित व्यावसायिक 
समाज को विधि-सहिता थी । स्थानीय विधिया अपक्षाकृत कृषि प्रवान एवं कम 
सुस्तस्कृत समाज की विधिया थी । 


4. 


सविधानवाद 
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सविधानवाद आधुनिक युग की एक महान्‌ उपलब्धि है । राप्ट्रीय एवं जन्तर- 
राष्ट्रीय स्तर पर मानवता क॑ समक्ष अनेक समस्याएँ मुह वाये खडी हैं। यदि इनवी 
उचित समाधान नही हुआ तो विनाश का भय है । सविधानवाद इनमें से कुछ को 
यदि सुलभाने म सफल रहा है तो अनेक के सदम म असफल भी रहा है। सविधान 
वाद समथक एवं विरोधी दोनो ही सवैधानिक परिवतना से सतुष्ट नही हैं और स्वि- 
धानवाद को उहाने खोसला एवं दिवालिया घोषित किया है। जनेक बार मिरकुश 
तान की स्थापना का प्रयत्व क्या गया है और उनके यह प्रयत्त असफल रह हैं । 
इन असफलता से सविधानवाद के महत्व की पुष्टि होती है । आज वितान एवं कला 
ही नही, मानवीय मूल्यों के विनाश का भी खतरा है | अत सविधानवाद का अध्ययन 
केवल अपक्षित ही नही अपितु अनिवाय है । 
सविधानवाद सववानिक शासन एवं सवधानिक राज्य का पर्यायवाची है । 
अमेरिकी विचारक सी जे फ्रेंडरिक के अनुसार “शक्तियो का विमाजन समय सरकार 
वा आधार है! यही सविधानवाद है। सविधानवाद राजतजीय एवं लोकतामीय दोनों 
ही ही सकते हैं ।' ! अमेरिका म मणत नीय लोक्तत है तो इगलण्ड म॑ राजतजीय 
लोकत-त था सवधानिक लोकत न । निरकुशत थ का विलोम ही सविधातवाद है । 
सविधानवाद निरकुशत न के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है । इगलैण्ड मे संविधान 
वाद विधि के शासन (२७८ ० 7.89) का पर्यायवाची है । झासन के अधिकारियों 
द्वारा शक्ति का भमनमाने ढग से प्रयोग न करना और सत्ता का एक केद्ध म॑ केद्ित 
ने होना सविधानवाद के प्रमुख सिद्धात हैं । निरकुश, अनुत्तरदायी तथा केद्रीकृत 
सत्ता की मध्ययुगीन व्यवस्था एवं श्रयोग की पद्धति का सविधानवाद घोर विरोधी है। 
लोकतत्र जनता की सहमति पर आधारित शासन है । प्रश्न यह है कि जनता की 
सहमति किम प्रकार प्राप्त की जाय तथा किस प्रकार और किन सस्थाआं के माध्यम 
से उसकी अभिव्यक्ति ही । जनश्वक्ति का लोक हित म जन-सहमति से निर्मित विधि के 
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अनुसार प्रयोग एवं अभिव्यक्ति ही सविधानवाद है | सविधान द्वारा शामन की सीमा एव 
उसकी शक्ति को नियमित एवं निर्धारित किया जाता है। उसकी निरकुश्यता पर अवरोब 
(धगरता॥॥०8४) की व्यवस्था की जाती है। अत शासन की शक्ति के निरकुश प्रयोग 
पर प्रतिबध लगाने वाले नियमा एवं सस्थाओं को सामूहिक रूप से सविधानवाद की 
सज्ञा दे सकते हैं । सविधानवाद शाततिपूण परिवतन में विश्वास करता है यद्यपि 
परिवतन की यह रीति कुछ पेचीदा अवश्य होती है | स्मरणीय है कि निरकुशतन का 
दीघकाल से विशंध होता रहा है परतु सविधानवाद आधुनिक युग की ही उपलब्धि है । 
सविधानवाद के विकास की सक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है 
प्राचीन सविधानवाद 
प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु ने सवप्रथम सर्वधानिक शासन की परिभाषा 

दी थी | उसके जनुसार सविधानवाद के मुरय तत्व है--सावजनिक हित, सामाय 
कानूनों का शासन एवं सहमति का आधार ! अरस्तू न प्लेटो से मिश्रित झासन के 
विचार को ग्रहण किया था। प्लेटों ढृत 'लॉज' मे मिश्रित शासन की धारणा पायी जाती 
है । अरस्तू इससे प्रभावित हुआ था और यही धारणा ग्रीक इतिहासकार पोलिबियस में 
व्यापक रूप से मुखरित हुई थी । पोलिबियस न मिश्रित शासन की धारणा को एक नया 
रूप प्रदाव किया था । स्मरणीय है कि रोमनो द्वारा बदी बनाय जाने पर पोलिवियस 
मे रोम मे अनेक वप व्यतीत किये थे । उसने रोमन साआज्य की सुहृढता एवं स्थायित्व 
के लिए मिश्रित सविधान को ही उत्तरदायी ठहराया था। रोमन गणराज्य में पालि- 
बियस के अनुसार काउसल, सीनेट और लोकप्रिय समा क्रमश राजत'त्रीय, अभिजाप्य 
तजत्रीय एवं लोकेत नीय व्यवस्था के प्रतीक थे । सिसेरो ने भी मिश्रित शासन की धारणा 
को स्वीकार किया है । 

रोमन विधि का सविधानवाद के विकास मे योग 

रामन विचारका की सबसे महत्वपूण देन रोमन विधि एव प्रशासन के सिद्धाःत 

हैं। रोमन विधि ने ही साम्राज्य मे एकता एवं केद्वीकरण को अधिकाधिक सम्भव 
बनाया था। इसका मुएय कारण यह था कि सम्पूण मध्य युग एवं आधुनिक युग के 
प्रारम्भ तक राजाओं द्वारा नियुक्त यायाधीशों न रामन विधि को ही क्रिया वित किया 
था । प्रश्न यह है कि इस काल मे रोमन विधि का पालन क्यो किया जाता रहा ? 
इसका मुख्य कारण यह था कि दीघकालीन परम्पराओ एवं रीति रिवाज़ों क॑ रूप मे 
स्थानीय विधिया का अधिकाधिक प्रचलन था । इनसे उत्पन गतिरोधों को दूर करने 
में रोमन विधि सहज रूप म सहायक हुई थी। कालान्तर म रोमन विधियों की 
सवा भिन्न ध्यारयाएँ होती रही है जिससे उसके मूल मन्तब्यो म॑ मम्मीर अतर पड 
गये । लेकिन रोमन विधि मे अनेक ऐसे सिद्धातत ये जा नवोदित व्यावसायिक समाज 
के अधिक उपयुक्त एवं जनुकूल ये । स्मरणीय है कि रोमन विधि विकप्चित व्यावसायिक 
समाज की विधि-सहिता थी । स्थानीय विधिया अपेक्षाह्ृत कृषि प्रवान एवं कम 
सुसस्द्वत्त समाज की विधिया थी । 
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रोमन काल में शासन सस्थाओ का विकास तीन अवस्थाआ मे हुआ है) रोम 
का उदय राजत'नीय नगर-राज्य के रूप में हुजा था। इस समय शासन के मुख्य जग 
थे---निर्वाचित राजा, सीनेट (परामशदात्री समिति) और जनसमा या असेम्बली । 
50 ई पू मे रोम मे गणत न का उदय हुआ | ग्रणतन्त के जतग्रत राजा की सभी 
शक्तिया काउससल नामक दो अधिकारिया में अधिष्ठित हो गयी जो प्रति वप निवाचित 
क्ये जाते थे । कालातर मे आय कुलीनवर्गीय अधिकारी (?७07०275) भी शासन 
सत्ता के प्रयोग से सर्म्या बत हो गये थे । जनसभा (0णाणगाणा 0०08) के विषय 
इस सदस्यो पर बधनकारी हांते थे । यही जनसभा--अस्तेम्बली--काला तर म रोमन 
सविधान की एक नियमित विशेेपता बन गयी थी । पोलिवियस जिस काल में रोम म 
बादी जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय ययाथ मे रोमन गणराज्य मे सीनेठ का 
झ्ासत था यद्यपि उसने रोम गणराज्य के स्थायित्व का कारण मिश्चित सविवात को 
माना है। स्मरणीय है कि रीम म यह विचार माय था कि सिद्धा-तत सभी झक्तिया 
अतत जनता से प्राप्त हुई है। सकटकाल म॑ अस्थायी अधिवायकत्व की स्थापना का 
विधान था और आई तम सदी ई पू मे इटली मे व्याप्त गृहयुद्ध काल मे अनेक अवसरों 
पर विजयी सेनापतियो के तिरकुश कार्यों को इसी व्यवस्था के आधीन सवधानिक 
ठहराया गया था । 48 ई पू में जुलियस सीजर वे द्वारा पोम्प (?०गए०9) का 
दमन करने पर सीनेट मे अपनी निष्कियता को स्वय अनुभव करते हुए जुलियस 
सीजर को जीवन भर के लिए अविनायक बना दिया था । इस प्रकार रोमन साम्राज्य 
का उदय हुआ था । 
स्ट्राग के अनुसार रोमन सविधान न प्राचीव काल में वही भूमिका निभाई 
थी जो ब्रिटिश संविधान ने आधुनिक युग में तिमायी है ।* जेम्स ब्राइस के अनुसार 
रोमन साम्राज्य का संगठन उन सभी सस्थाओ पर आधारित था जिनका विकास सु 
गणराज्य काल मे हुआ था । रोमन सविधान की कुछ मौलिक विशेषताएँ निम्नवत है 
रोमन सविवान ज़िटिश सविवान की भाति परम्पराओ, स्मृतियी, रीति 
रिवाजो, अभिसमया, विद्वासो एव वकीला तथा राजनीतिनो के लेखा मे उपलब्ध था। 
इनका स्पष्ठ शब्दों म कोई उल्लेख नही था । 
2. रोमन गणराज्य मे शासन के तीन तत्व विद्यमान थे () दो काउसलो 
के द्वारा राजत-तीय तत्व (2) सीनेट के माध्यम से कुलीनत-दीय तत्व, एवं (3) जन 
सभा के रूप म लोक्त त्रीय तत्व की अभिव्यक्ति होती थी। शासन के इन तीन अयो ८ 
काउ सल, सीनेट एवं असेम्बली--को एक दूसरे की द्वक्तियो पर अवरोधक माना जाता 
था । श्षक्तियों का यह निवर्गीय विभाजन रोमन साम्राज्य के पतम तक कायम रहा । 
3 रोमन राज्य का काल करीब 2200 व (753 ई पू सं 453 ६) 
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है । इस काल मे रोमन सविधान म जनक परिवतन हुए थे । रोम प्रारम्म मे तगर- 
राज्य, फिर गणराज्य एवं जात म साम्राज्य बना था। रोम के विस्तार के साव 
उसका गणराज्यीय संविधान उसकी भावश्यकताआ की पूर्ति नही कर सका | रोम में 
यूनानी नगर-राज्या की भांति प्रत्यक्ष लोकतञ था और प्रतिनिधित्व की घारणा का 
वहाँ सवया अमाव था । 

4 रोमन साम्रातीय शक्ति का सिद्धात सम्राट अस्टीनियन के द्वारा सगृहीत 
सहिताओआ ([750प्५5 एवं 078०50) पर आधारित था। इस सहिता के अनुसार 
सर्वोच्च विधि निर्माण शक्ति जनता में जविष्ठित थी | राजा को जनता द्वारा अधिकार 
प्रदान किय गये थे । लेतिन जनता रा हर राजा को विधिवत्‌ अधिकार प्रदान नही 
किये जाते ये अपितु यह माना जाता था कि हर नये राजा को पद ग्रहण करने पर 
अधिकार जनता द्वारा ही प्रदत्त किय जात है। जनता की शक्ति को इतिहास मं 
विधिवत कमी भी समाप्त घोषित नही किया गया अपितु दीघकाल तक प्रयोग न 
किये जाने के कारण यह शक्ति निष्प्रमावी हां गयी थी। सभी सम्राट इस धारणा के 
कारण केवल दण्डाधिकारी ये | कालातर मे सम्राट म ही सभी शक्तिया सगठित हो 
गयी थी । सीनेट (मंणत नीय तत्व की अभिव्यक्ति करने वाला अगर) साम्राज्य के 
आततिम काल में कमजोर हो गयी थी ओर सम्राट की इच्छा को स्वीकृत करने वाली 
सस्था मात्र रह गयी थी । 

स्ट्राग के अनुसार रोमन सविधानवांद के स्थायी प्रमाव निम्नवत है * 

] रोमन विधि का महाद्वीपीय यूरोप के विधिक इतिहास पर गम्भीर एव 
व्यापक प्रभाव पडा है। रोमन साम्राज्य के अत के बाद परिचम के ट्यूटोनिक आकमण- 
कारियो की प्रथाएँ एव विधिया रोमन सहिता के साथ एकाकार हो गयी थी । फल- 
स्वरूप यूरोपीय महाद्वीप मं विधिक पद्धतियों का विकास हुआ | 

2 व्यवस्था एवं एकता की सुदृद भावना के प्रति रोमनो मे विशेष अनुराग 
था। फलस्वरूप मध्य युग की विघटनकारी स्थिति मे भी राजनीतिक एकता की भावना 
हंढ बनी रही । रोमनो की इस व्यवस्था एवं एकता की भावना मे युद्ध को रोकने हेतु 
जतर्राष्ट्रीय सत्ता की स्थापता सम्बंधी आधुनिक उदारवादियों के स्वप्न निहित है । 

3 सम्राट की विधिक सप्रभुता सम्व घी दुहरी सकल्पना कई शताव्दियों तक 
जारी रही जा शासक तथा ज्ञाप्तितों के मध्य दो मध्ययुगीन धारणाओं के लिए उत्तर- 
दायी है। प्रथम, सम्राट की इच्छाएँ ही विविया थी | द्वितीय सम्राट की शक्तिया 
जनता में निहित हैं ओर अतत जनता से ही वे सम्राट को प्राप्त है। मध्य युग के 
प्राश्म्म में पहली घारणा जनता द्वारा राजाज्ञा के पृणरूपेण पालन का आधार बनी 
एवं मध्य थुग के ज-त में इस द्वितोय धारणा ने इस सिद्धांत का जम दिया कि जनता 
को सम्राट की शक्तिया प्राप्त करने का अधिकार है, क्याकि वह उसी के द्वारा प्रदत्त 

है । आधुनिक काल में यही धारणा लोक्त त्र का दाशनिक आधार है । 
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मध्य युग का प्रारम्भ 440 ई मे रोम म रोमन साम्राज्य के पतन के पदरचात 
आरम्भ होता है। रोमन साम्राज्य इसके वाद पूर्वी यूरोपीय प्रदेशा मे बना रहा और पूर्वी 
रोमन साम्राज्य की राजवानी कुस्तुतुनिया थी | इसे बाई-जेटटाईन साम्राज्य की सता 
भी दी जाती है। पश्चिम की बवर जातियो ने रोम साम्राज्य पर जाक्रमण प्रारम्भ कर 
दिये थे। विसीगोथो (५880०॥॥8) ने रोम को 40ई म घ्वस्त कर दिया था, फतत 
स्वरूप पश्चिम मे रोमन साम्राज्य का अत हो गया । पूर्वी रोमन साम्राज्य का 453 
ई मे तुक आक्रमणकारियो द्वारा अत कर दिया गया। यह एक हजार वष का काल 
मध्य युग कहलाता है। बवर जातियो के जाकमण के कारण रोमन राज्य की एकता 
एवं रोमन विधि की सावभौमिक्ता खण्डित हो गयी ! पर तु विश्व राज्य की विधिक 
धारणा यथावत वनी रही और इसी पर पवित्र रोमन साम्राज्य का विकास हुआ । 
प्रवित्र रामन साम्राज्य की स्थापना 800 ई में चालिमेन मे की थी । 
यह रोमन साम्राज्य से सवया भिन सगठत था । इसम रोमन सविधान का पूण अभाव 
था। 9वी एवं 0वी सदी के आक्रमणो तथा चालिमेन की मृत्यु के बाद उत्तरा 
धिकारिया के मध्य साम्राज्य के विभाजित हो जाने के कारण यह साम्राज्य विघटित 
हो गया और पुत उस गौरव को वह कभी प्राप्त न कर सका जो चालिमेन के समय मे 
उसे प्राप्त था। 
साम तवाद मध्य युग की अनिवाय विश्ञेपता थी। स्ट्राग ने साम तवाद को 
प्रारम्मिक मध्य युग की अराजक स्थिति एवं आधुनिक राज्य की व्यवस्था के मध्य सेतु 
की सज्ञा दी है । साम तवाद के अ तगत सभी भूमि इकाइया म॑ विभाजित थी । राजा 
और प्रजा क॑ मध्य मे साम त वग था| सामततो को अपनी जागरीर में निवास करने 
वाली प्रजा पर पूण अधिकार थे | साम त एवं प्रजाजनो के सम्ब ध स्वामी व दास के 
सम्बंध थे । इन सम्बंधो की प्रद्मति अनुवधात्मक थी। इससे साम-तो को प्रजाजनों 
पर असाधारण शक्ति प्राप्त हो गयी थी । सामतवादी समाज केद्रीकृ समाज की 
अपेक्षा विके( द्रत समाज था । स्ट्राथ ने साम-तवाद को मध्यमुगीन सविधानवाद की 
सता दी है क्यांकि यह एक सीमा तक व्यवस्थित तथा सामायत स्वीकृत सामाजिक एवं 
राजनतिक सगठन था ।* रोमन परम्परा ने राजा को निरकुछ सत्ता भ्रदान की बी 
लेक्नि मध्य युग म राजा क॑ अधिकार एव शक्तिया सीमित थी ) साम तवाद इसका 
एक प्रमुख कारण था कि तु आय कारण निम्नवत ये 
() टाक्तिशाली चच का विकास । चच एव राजसत्ता के म"य सघप मध्य युग 
न॑ फटप्रपेद्राध्या 5९ट्य5 40 धबए6 फटा दा प्रल्यात्!९ इा०्शपं 0978० 0९ 
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की महृत्वपूण घटना है। हृढ धार्मिक विश्वासों ने चच की सत्ता की वृद्धि मं योय दिया 
था और चच ने लौक्कि एवं पारलौकिक दोनो ही क्षेत्रा म सत्ता का दावा किया था । 

(2) अनक स्वत न राज्यों औौर स्ववात ग्रणराज्या का मध्य युग मे विकास 
हुआ था । 

उपयक्त कारणा के परिणामस्वरूप मध्य युग म राजनतिक एकीकरण की प्रवृत्ति 
मुखरित न हो सकी और न ही उसका जम हां सका। परतु मध्ययुगीन विचारों मं 
आधुनिक सविधानवाद कै निम्नलिखित बीज अवश्य अकुरित हुए ये 

() सवब्यापो विधि को घारणा । 

(2) लोकप्रिय प्रभुत्व का सिद्धात--इस सिद्धान्त की स्पष्ट व्यारया मध्य- 
युग म नही हुई थी पर तु इसे इस युग म महत्व अवश्य प्राप्त हुआ था । रोमन विधि 
मे लोकप्रिय सम्रभुता की धारणा स्पष्ट रूप म समाविष्ट थी। मध्य युग में एकिक 
निकाय ((0079072(8 90५7) वी घारणा और उसके स्पष्ट अधिकार एवं कतंव्य को 
बारणा का पूणतया विकास हुला । पेडुआ निवासी मार्सीलियों न॑ घोषणा की थी कि 
“जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है ।” 

(3) प्रतिनिधि शासन की धारणा का प्रारम्म भी मध्य युग मे हुजा था। 
मार्सॉलियां ने राजनैतिक समुदायों के अतिरिक्त मध्ययुगीत चच के समठन के लिए भी 
प्रतिनिधि शासन के सिद्धातत का प्रतिपादन किया था । 

कंम्द्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास सवप्रथम पश्चिमी यूरोप के देशा, विशेषकर 
इगलैण्ड, फ्रा स और एक सीमा तक स्पन मे 2वी संदी मे प्रारम्भ हुआ था जिसके 
परिणामस्वरूप सामतो की शक्ति को बतत नप्ट कर दिया गया था। राष्ट्रवाद एवं 
प्रतिनिधि लोकतान की धारणा का भी सवश्रथम विकास इंही देशों में हुआ था। 
स्ट्राग राष्ट्रवाद एवं प्रतिनिधि शासन को आवुनिक सबिधानवाद के प्रधान लक्षण मानता 
है | इगलण्ड एवं फ्रास म॑ पोपशाही विरोधी धारणा का विकास हुआ था । दाना देशा 
में राष्ट्रीय चच की स्थापना हुई एवं दोनो ही देशो मे समाज की विभिन्न जायीरा 
(६४०४६७) के प्रतिनिधियों की समाएँ आयोजित की गयी थी । इगलण्ड मे इस प्रकार 
की प्रतिनिधि समा का उदाहरण 265 ई की प्रथम संसद (7,078 शथाशथ्याक्रा।) थी 
जिसमे शाइरा (आआ०$) के साम तगण एवं वगरो के प्रतिनिधि शामित्र हुए थे । 
फ्राश्व मे प्रथम ससद का अधिवेशन 4302 ईं में जायोजित किया गया था। 00 
वर्षीय युद्ध (337-453) व इन दोना देशो--इगरलेण्ड एवं फ्रा स--म रासष्ट्रीयता 
की भावना को और अधिक विकसित क्या था। स्पत मे राष्ट्रीयता के उदय के लिए 
विशेष परिस्थितिया उत्तरदायी थी। 8वी सदी म॑ स्पेन के अधिकाश भाग पर मुसल- 
मान मूरों ते अधिकार कर लिया था । जल्पसख्यक ईताई समाज ने इन विधर्तिया का 
एक होकर मुकावला एवं विरोध किया । 44वी सदी म स्पत में दो मुख्य राज्य-- 

आरगांन (898०॥) एवं सेस्टील (0०७७४०)--थे । इन दीना राज्यों म॑ गावा एवं 
शहरी के प्रतिनिभिय! की प्रतिनिधि स्माएँ थी जिह कौरटीस (00755) कहा जाता 
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था । इत दोनो राज्या म ववाहिक सम्बंध स्वापित होमे के कारण 5वी सदी के 
अत मे दोनो राज्य एक हो गय । जमनी एवं इटली म इन राज्या की अपक्षा अधिक 
समय तक साम तवाद का बोलवाला वना रहा । चच एवं साम्राज्य के अधिकारिया 
के मध्य होने वाले सघप ने स्थिति को और अधिक विग्राड दिया था। मध्य-युग की 
दो मुस्य सस्थाएँ--चच तथा पवित्र रोमन सा म्राज्य---! 3वी सदी तक इतनी कमजोर 
हो चुकी थी कि उसके पुनर्जोवित होने की कोई आशा शेष नही रही थी । इस अरा 
जब स्थिति से बचने का उपाय चच की प्राचीन सस्था--सामाय परिपद (60ाधथ/ 
(०णा०।)--के पुनरुद्धार के प्रयत्व द्वारा किया गया था ओर पोप को इस सामाय 
परिपद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया या । यह प्रयत्त परिषदीय नादोलन ((णा 
शक ॥707८7९॥/) कहलाता है। ]409 ई मे पीसा की परिपद (00णाए रण 
9:89) एवं 44-8 ई में कास्टेस की परिपद (00७00॥ ७ 0०॥४४7००) 
आयोजित की गयी थी। कास्टेस की परिपद मे पादरी एब गर पादरी दोना ही प्रति 
निधियो ने भाग लिया था और पोप पर परिषद के स्थायी नियत्रण का विधान किया 
था । यह व्यवस्था असफल रही | 43[-39 ई की वासील की परिपद ((०णाथा 
० 845०) के वाद से चच की परिपदीय व्यवस्था यद्यपि लुप्त ही गयी थी परन्तु चच 
के परिषदीय आदोलन का सविवानवाद की हृष्टि से विशेष महत्व है । 

स्ट्राग ने इसके निम्नलिखित दो महत्वो का उल्लेख किया है ” 

() विभिन्न परिपदो में स्वीकृत काय पद्धति एवं सगठन से यह्‌ स्पष्ट हो 
गया था कि यूरोप मे होने वाले राष्ट्रीय विभाजनों को स्वीकार कर लिया गया हैं। 
का सटे स की परिषद मे राष्ट्रो के लिए मतदान का आवार अपनाया गया था और पांच 
राष्ट्रीय समुहो--इठालियन, फ्रेच जमन अग्रेज एवं स्पेनिश--को मा“यता दी गयी थी। 

(2) इस आदोलन ने इस सम्बंध मे प्रस्तावित अनेक उपायो पर विचार 
किया कि चच को सामा-य परिपद में पादरियों के जतिरिक्त समस्त ईसाई मता 
वलम्बिया को क्सि प्रकार प्रभावशाली ढग से प्रतिनिवित्व प्रदान किया जाये। इन 
प्रयत्तों के फलस्वरूप !5वी सदी म॑ मार्सातियो, ओक्म निवासी विलियम, जॉज जसन 
एवं कूसा निवासी निकोलस के राजनतिक विचारा का उदय हुआ जि होने वैयापक 
रूप से अनेक राजनैतिक समस्याओ--जैसे सप्रभुता, राष्ट्रीयता, प्रतिनिधित्व एवं 
राजत त्र--आदि प्रश्नों पर अपने मत व्यक्त किय और आधुनिक युग के भागी सवधानिक 
विकास की कल्पना की । 

आधुनिक सविधानवाद 

मध्य-य्रुग के बाद विकास की हृष्टि से सविधानवाद की निम्न अवस्थाएँ मानी 

जा सकती है --() प्रुनर्जागरणकालीन राज्य, (2) इगलैण्ड म॑ सविधानवाद / 


(3) अमेरिका एवं फ्रेच क्तियो का सविधानवाद पर प्रभाव, और (4) टाप्ट्रीय सवि 
घानवाद । 
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सविधानवाद | 403 


पुनर्जागरणकालीन राज्य 

]5वी शताब्दी पुनजागरण काल की शताब्दी है। यूनानी विचारो के पुनरुत्थात 
के फलस्वरूप मध्ययुमीन मा यताआं एवं विद्वासो के जायरार को जटे हिलने लगी 
यी। प्रमाणवाद (#&पर०7/धया॥॥»॥) को शका की दृष्टि से देखा जाने लगा था । 
बुद्धिवाद (रथवाणाधाआए) का उदय हुआ था | धम सुवार आदोलन इसका पहला 

परिणाम था । यूनानी ज्ञान वे पुनरत्थात के दो सामाय राजनतिक परिणाम हुए थे 
प्रवम, मध्ययुगीन सावमौमिकतावाद के विपरीत आणुविक पृथकता की प्रवृत्ति का 
विकास , एवं द्वितीय, पृथक पृथक राज्यो का एकीकरण । राष्ट्रीय हष्टि से इगलण्ड, 
फ्रास एवं स्पेन अब एकीकृत राज्यो म॑ सगठित हुए | जमनी एवं इटली में भी 
एकीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय हुई थी परतु सीमित क्षेत्रों के फलस्वरूप इन देशो म॑ 
अनेक राज्या का उदय हुआ | स्ट्राग का मत है कि अनेक अर्था में पुनर्जागरण ने उस 
अच्छे काय को समाप्त कर दिया जो कि तीन पदिचमी राज्या में प्रारम्म हुआ था। 
पुनर्जागरणकालीन राज्य सच्चे अर्थों मे सवेधानिक राज्य नही थे , उ ह॑ प्रजात/नात्मक 
राज्य तो कहना ही नही चाहिए ! उनकी मुरय विद्येपता बाह्य सप्रभुता थी जिसका 
अथ एक सुदढ के द्वीय सत्ता की स्थापना थी जिससे कि राज्य हर प्रकार अपनी रक्षा 
विशेषत अपने पडोसियो से कर सके । अत मुर्य उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाना 
था ॥९ स्मरणीय है कि इस युग म॑ यूनानी स्वायत्तता या स्वतातता की बारणा लोक- 
प्रिय न हो सकी । राज्य सत्ता व्यक्तियों के अधिकारों के बारे मे चितित नहीं थी। 
स्ट्राग के अनुसार पुनर्जागरणकालीन सम्राट नीतिशास्त (०४05) या नतिक बातो की 
नपेक्षा राजनीति से अधिक सर्म्वा वत थे । स्मरणीय है कि सेकियावली द्वारा 53 
ई में रचित पुस्तक 'प्रि स! (7॥४ 7/#7८०) इसी हृष्टिकोण का प्रतिपादत करती है । 
मकियावली पुनर्जागरण का शिश्यु था। सक्षेप में, इस काल मे राज्य पर किसी नतिक 
अधिव धन की व्यवस्था का समथन नही किया गया था क्योकि उससे राज्य की सत्ता 

के कमजोर होने की आशका थी । 

6वी सदी के धम सुधार आदोलन ने पुनर्जागरणकालीन राज्य को दवीय 

मायता भ्रदान की । मार्टिन लूथर धम सुधार आदोलन का नेता था। बह धामिक 
मामलों मे पृण सहिष्णुता एवं स्वतनता का समथक था । लेकिन पाप से अपनी एवं 
अपने समथका वी रक्षा के लिए उसे किसी राजा की सहायता की अपेक्षा थी । यह 
सहायता उसे सेक्सनी के इलेक्टर' से प्राप्त हुई थी । सेक्सनी के श्ञासक ने रोमन चच 
से पृथक अपना चच स्थापित कया | यह चच रामन चच की भाति ही असहिष्णु वा। 
6. “एप व प्राथाए 7टछ्ुटरांड 6 सिटाथाउडद्धाएड फ्राग्त हार हु०० ४०. 
पडा बवते जैटटा इण्गमाइ ०. फा पी8 पार्ट एट/टा) अपध्यांटड गुप्ढ 
सिशाभ्राइघक्घा०ए७ 50९ ५४०५ 76 पपटीए <०7्रदप्राण्रात, गराएटी 255 4 ठ्या0- 
दाद आबांट. 45 टडब्त्यांबों व्वूण्बगाए ऋग$ ल्ॉटायनों 50एटाटहता9, 
जागरण ग्रशात 3 ह/णाए व्टाप्रयों ब्रपाप्रप्माए सागागधागाए ॥5टी वा 


थाए ९०४, णयारटीए छांति 3 "ा८७ ० उपथाइधादायाडु ग6 डंबांट 2845 थीं 
बउछ वद्चए_प0णएा३ >5प्रणाष्ठ ० ८/, 9 27 
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सूबर द्वारा पोपशाही के विरुद्ध प्रस्तुत सैद्धातितिक तवों के परिणामस्वरूप सम्राट या 
राजाओ की शक्ति में वृद्धि हुई और उाह अपनी जनता के घामिक मामला का तिय 
मित करने वी थाक्ति प्राप्त हो गयी । यह प्रवृत्ति इगलण्ड म मी परिलक्षित हांती है । 
हंनरी अप्टम, ऐलिजावेथ प्रथम एवं जेम्स प्रथम को धामिक मामला मे भी सर्वोच्चता 
प्राप्त थी 

अत स्ट्राग का मत है कि पुनर्जायरण-काल म॑ राज्य की सत्रभुता की घारणा 
में मध्ययुग के आत मे पश्चिमी यूरोप म रोप गय स्वधानिकता के बीज वा 
पललबित एवं पृष्पित होने मं बडी वाधा डाली थी। यूरोपीय महाद्वीप पर प्रवुद् 
विरकुशतात्रीय राजत-न (छिव्वाष्टग्राध7०० 0055907877) विकसित हुआ । इसका काले 
609 ई से 789 ६ तक है। फ्रास, प्रशा (70583) एवं आस्ट्रिया भ यह विर 
कुशत-न पूणता को प्राप्त हुआ था | सामतवाद के पतन वे” बाद सम्राट था राजा ह्मी 
सत्ता का केद्ध था। सम्राटो द्वारा प्रतिनिधि सस्थायों का सहयोग सत्ता के प्रयोग मे 
नही लिया गया था । इसके परिणामस्वरूप महाद्वीपीय देशो मं सविधानवाद का विकीस 
9वी शताब्दी तक सका रहा | केवल इगलेण्ड म ही पुनर्जागरणकालीन राजतत 
निरकुशत-ज से परिवर्तित नही हो सका था ।? 
इगलण्ड में सविधानवाद 

स्ट्राग के अतुसार इगलण्ड म सविवानवाद का अविरल विकास हुआ है। इंगे 
लेण्ड मे भी निरकुशतन था परतु पुनर्जायरणकालीन इयलण्ड के राजा अनिया त्रत एव 
निरकुश न रह सके ये । इसका कारण इमलण्ड की जपनी विधिन कठिनाइया थी। 
फ्रास से दीघकालीन युद्ध के कारण इगलण्ड की आधिक स्थिति खराब हो गयी थी 
और गृह युद्ध के कारण देश का विधघटन हो गया था । 

इंगलण्ड मे प्रतिनिधि सस्था के रूप मे ससद की सवप्रथम स्थापना 265ई 
मे हुई थी । 295 ई के बाद निरत्तर कुछ जत्तर से ससद के अधिवेशन आहूत होते 
रहे थे। इस समय ससद का सुख्य काय राजा के लिए धन स्वीकृत करना था। [4वी 
शताब्दी के अत में ससद की महत्ता मे एक अय कारण से मी वृद्धि हुई थी। 339 
ई मे लेकेस्टर वशीय एडवरड तृतीय ने रिचड तृतीय स बरवस सिंहासन हस्तगत कर 
लिया था । परिणामस्वरूप हेनरी चतुथ एवं उसके उत्तराधिकारियां ने अपने काय को 
औदचियता प्रदान करने के लिए ससद पर निभर रहना प्रारम्भ कर दिया था। लेकिन 
हेनरी पप्ठम्‌ की योग्यता एवं गुलाबों के युद्ध मे उसकी असफलता के कारण 
लेबस्टर वशीय दझासको की स्थिति जौर मी कमजोर हो गयी । नये शासक एडवड 
चतुथ को युद्ध कायम रखना पडा । [485 ई मे हेनरी टयूडर हारा रिचड तृतीय 
को पराजित कर देने पर ही गुलाबा के युद्ध का जत हुआ जौर ट्यूडर वश के घासन 
की स्थापना हुई जिसे ट्यूडर निरकुशनाञ कहा जाता है | लेकिन टयूडर-वश् के श्ासका 
को स्वेच्छाचारिता यूरोप के तत्कालीन निरकुश शासना की अपैक्षा बहुत कुछ सीमित 
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थी । राजा की कायपालिका शक्ति का प्रयोग एक समिति (००ए॥८/) द्वारा किया 
जाता था जिसकी स्वेच्छाचारिता पर ससद एवं यायाघीशा (>7४॥0४5 ० 7९४००) 
का अकुश था। स्मरणीय है कि ट्यूडर काल के शासकों न॑ विभिन्न ससदो के 
समक्ष विभिन्न विधायी एवं कर प्रस्तावों को स्वीकृति के हेतु उपस्थित क्या था , 
यह दूसरी वात है कि सस्तदो के द्वारा उ हँ विदा किसी बावा के ही स्वीकार कर लिया 
हो । ट्यूडरकालीन ब्रिटिश ससदे अधिकाशत राजा के आधीन थी। एक महत्वपूण 
तथ्य यह है कि ससदो के निरतर अधिवेशन होते रहते ये एवं उनके द्वारा प्रस्तावो 
को स्वीकृत किया जाता था । जब ट्यूडर झ्ञासको द्वारा राष्ट्र की इच्छा का प्रति 
मिवित्व करता बद कर दिया गया तो ब्रिटिश ससद ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
था। स्टरुअट बशीय चाल्स प्रथम न ससद की उपेक्षा करत हुए ससद की सत्ता का 
स्वय प्रयोग क्या था । फलस्वरूप इगलण्ड मे [642 ई सं 649 ई तक गृह युद्ध 
हुआ । इस गृह युद्ध ने प्रबुद्ध तिरकुशत ते की स्थापना में बाधा उत्पन की थी। 
649 ई में चाल्स प्रथम का शीश काट दिया गया और क्रामबैल के नेतृत्व में गण- 
राज्य-- कॉमनवेल्थ--की स्थापना हुई। 660 ई में पुन राजत-न की स्थापना हुई 
ओऔर चाल्स द्वितीय एवं जेम्स द्वितीय, जो राजत नर की पुनस्थापना के पश्चात क्रमश 
सत्तारूढ हुए थे, ने एक बार फिर सिर उठाया था पर तु 7688 ई की रक्तहीन क्ाति 
ने जिसे 5077075 7१८४०।७॥०॥ की सज्ञा दी जाती है, स्वेच्छाचारी राजत न को उखाड 
फक्रा । इस जाति से दो महत्वपूण तथ्य स्पष्ट हो गये। प्रथम, शासन सम्ब घी मामलों 
पर नियजण राजा के हाथा से निकलकर राजा सहित ससद (706 क थाह का कद्वाव4- 
गाथा) के हाथो में पहुँच गया । द्वितीय, ना ति के कारण हुए परिवतन को संवे 
घानिक आधार प्राप्त हुआ | स्मरणीय हूं कि इसके पूव इगलण्ड म॑ कोई सर्वैवानिक 
सविधि (84ए०५ ]89 ० ॥॥6 ००६07०॥) नही थी भौर ब्रिटिश संविधान 
केवल प्रथाओ एवं अभिसमयो पर ही आवारित था | मेगना कार्टा (१४804 (थव9) 
भी सविधि नही था और सामती युग के समाप्त होने के पश्चात उसकी व्यवस्थाएँ 
अध्यावह्ारिक बन चुकी थी । इसके विपरीत, 628 ई की पिटीशन ऑफ राइट्स 
(7॥6 ए०॥0०7॥ ० ॥॥88/5) राजा द्वारा स्त्रीक्ृत क्ये जाते के फलस्वरूप संविधि 
बन गयी थी यद्यपि उसकी व्यवस्थाओं का पालन नही क्या गया था । कॉमनवेल्थ के 
अस्तगत लिखित सविधान का निर्माण हुना था लेकिन राजतत्व की स्थापना के पश्चात 
इन लिखित सविधानों का स्वत ही अत हो गया वा । 
सन्‌ १688 89 ई की क्राति के समय पारित जनेक सविधिया के परिषाम- 
स्वरूप ब्रिटिश राज्य की सप्रभुता ब्विटिश ससद में निविवाद रूप से अधिप्डित हा चुकी 
यी। बिल जॉफ राइटस, अधिकार-पत एव विद्रोह अधिनियम (8[ण779 2०) ने ब्रिटिश 
ससद को सेना पर मिय-नण प्रदान किया तथा वापिक व्यय की स्वीहृति की प्रणाली 
द्वारा निरकुशततञ्र पर प्रभावकारी नियजण स्थापित कर दिया था | लेबिन कायपालक 
दायित्व अभी भी राजा एव उसके माजियो के हाथा में ही थे । [8वी सदी मं बमिसमया 
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के विशुद्ध विकास वे फलस्वरूप दलौय व्यवस्था पर आधारित मात्रमण्डलीय पद्धति 
का विकास हुआ जो सदी के अत तक पूरी तरह सुदृद हो चुकी थी | इससे ससद वी 
शक्तियों म वृद्धि हुई और उसका कायपालिका पर नियत्रण स्थापित हो गया । 
इगलैण्ड म निरकुशतान के विकास मे उसकी भौगोलिक स्थिति भी एक 
बाधा है। द्वीप होन के कारण निरतर बाह्य आम्रमण वी कोई सम्मावना नही 
थी। इस सम्भावना ने आय यूरोपीय देशा म निरकुशतत्र के विकास मे कापी 
योग दिया था। इगलण्ड में इसके विपरीत निरकुश राजतान एवं स्थानीय स्वशासन 
की परस्पर विरोवी प्रवृत्तियों के मध्य समवय हुआ है। महाद्वीप से पृथक होने के 
कारण इगलैण्ड म राप्ट्रीयता की भावना सच्मक्त हुई । इसे दो घटनाजा न अत्यधिक 
शक्ति प्रदान की थी। प्रथम, धम सुधार आदोलन वे कारण इगल॑ण्ड में चच की 
अध्यक्षता पोष से ब्रिटिश सम्राट को हस्ता-तरित कर दी गयी थी | इससे इगलण्ड म॑ 
पोपशाही के हस्तक्षेप का अत हो गया । द्वितीय, स्पेनिश आमेंडा (जहाजी बेडा) की 
पराजय के कारण ब्रिटिश ससद देश पर बाह्य आनमण की सम्मावना से पूणतया मुक्त 
हो गयी थी । 
इसी काल मे इमलण्ड में विधि के श्लासन (२०७ 06 .89) का भी विकास 
हुआ जो ब्रिटिश विधि व्यवस्था का प्रमुख सिद्धात वन गया। बाद म॑ यह सिद्धांत 
उपनिवेद्या, स्वशासित उपनिवेशा एव सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-व्यवस्था का भी 
आधार बना । विधि के झासन का अथ विधि के समक्ष बिना किसी भेदमाव के सभी 
नागरिकों की समानता से है। समय समय पर पारित सविधिया एवं -्यायिक निणयो 
से इस सिद्धांत की स्थापना हुई है । उदाहरणाथ, बदी प्रत्यक्षीकरण (प३0०४७ 
००908, 679) एवं एक्ट ऑफ सेटिलमे-ट (8८०६ ०९ इलयशशा०१४, 70 ) द्वारा 
जहा एक तरफ नागरिका को गलत ढंग से बदी बनाये जाने से मुक्ति प्रदाम की थी 
वहा यायाधीशो को भी शाही हस्तक्षेप से मुक्ति प्राप्त हुई थी । इसी प्रकार, ्यायिक 
निणयो--जैसे जान विल्कस विवाद (763)---द्वारा नागरिकों को अनुचित रीति से 
ब दी न बनाने एव मा नया को सामा-्य विधि -यवस्था के आवीन होने की व्यवस्था 
का निधारण किया गया था । 
स्ट्राग के अनुसार 8वी सदी के मध्य तक इगलण्ड में सवधानिक शासन की 
स्थापना हो चुकी थी । उस समय यह विश्व का एकमान सवैवानिक राज्य था परतु 
दा प्रजात वात्मक राज्य नही था । 9वी सदी मे ब्रिटिश ससद द्वारा प्रतिनिधित्व 
सम्बधी विभिन्न विधियो--यवा, ! 832, 867 एवं 884 ई के सुधार 
अधिनियमो--के पारित हाने पर ही प्रजात थ की स्थापना हुई थी । 98 एवं 
928 ई मर स्तिया को भी मताधिकार प्रदान क्या गया। ब्रिदेत का सववानिक 
विकास अय देशो के लिए उदाहरण है। त्रिटिश्धा सविधान की अपनी प्रमुख विश्येपता 
उसका जमिसमयो एवं परम्पराणा पर आधारित होना है। यह विकास का परिणाम 
है । त्रिटिश संविधान पूव निश्चय के भनुसार निमित लेख्य नही है। नवीन सविधान 
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याद रास भिप्न है । नवीन समिधान लिखित हात हैं । विडिए संविधान वियात्त ता 
परिणाम हा। थे रारण जप था नयीत परिस्थितिया थे अजुरूप सटज ही दाल राफा 
है जौर अपनी मोलिकता था परिवत्तित विय बिना लिखित समिधाना पर नवीन तत्वा 
पो सफ्ततापूबत अग्रोग़रार बर सरा है । 
अमेरिफो एव फ्रेंच प्राम्तियाँ सथा उनका सवपातिक प्रभाव 
घामिय जगहिष्णुता मे एप प्रतार त्ष स्थायी नाव या प्रावल्य होता था । 
धम पुपार ये व्रियारत इस धामिय यटटरपा तबा उ'माद या बाइ उपचार नही कर 
सर थे पुनजायरणन्याल में राजातिर बअत्यायार नी बड़े ये। एन परिस्थितिया वे 
कारण वियारा ते राज्य पी उत्पत्ति पर वियार त्िया और सामाजिय ननुयाध 
सिद्धान्त या प्रतिपाइन रिया जिसरा 9वया सदी ने उदय तक प्राधाय बना रहा। 
भामानिय अनुवाधवादी विधारक राज्य मा जनुवाध या परिणाम मानत हैं। यह 
अनुब घ प्राइतिव अवस्पा प्रो असद्धाय परिस्थितिया ब कारण तत्तालीन व्यक्तिया 
ने जिया था। अनुत्रध व द्वारा व्यकितया न प्राइतिवा अवस्था के अधिवारा का 
परित्याग कर दिया और सम्य समाय वे लिए आावश्यव सामाय सत्ता का निर्माण 
विया | अत्त राजनतिया समाज या राज्य वा उद्देश्य ब्यक्तिया वे शेप अधियारा वी रक्षा 
बरना एवं उनकी रक्षा वी प्रतिभू दना था। सामाजिए लनुय्र व बे सिद्धात के अनुसार 
राज्य मानव निर्मित सस्था हे एवं अनुयाघ शा परिणाम है । जत राज्य द्वारा अत्या- 
घारी हा पर बढ़ अनुबंध ये भग बरन का अपराधी हा जाता है जौर एस राज्या फ॑ 
सदस्या को शासन का पदच्युत करन या जधियार स्वत ही प्राप्त हो जाता है । 
सामाजिक अनुबंध सिद्धात प्रवानत 8वी सदी म सर्वाधिक लाकप्रिय था। 
इसके बीज यूनाती चिन्तन मे भी है । प्लटो द्वारा रचित रिपव्विक' म॑ भी इसका 
प्रतिपादन हुआ है । मध्य युग म भी इस सिद्धान्त या चच एव राज्य के विवाद व मध्य 
प्रतिपादन हुआ था । आधुनिक युग म इसके प्रथम समथक फ्रांस के ह्यूगोनाट्स 
एवं स्पन के जाधीन नीदरलण्ड वे निवासी थे जो उपयुक्त वणित राजनीतिक जराज 
कता एवं घामिक असहिष्णुता के अत्याचारा के शिकार थे । अनुवघ सिद्धात्तवादिया 
ने मिरकुशत तर के सण्डन को उचित माना जोर पीडित व्यक्तियां द्वारा विद्रोह करना 
उचित ठहराया । 
हास, लाक एवं रूसा अनुवाव सिद्धात के प्रतिनिधि विचारक माने जाते है । 
तीना के निप्कप एक दुसर से भिन्न है यद्यपि तीनो ही राज्य को अनुवध का परिणाम 
मानत॑ थे | हॉब्स का राज्य निरकुश था क्योकि शासन जनुबा व का एक पक्ष नही था । 
लाक सीमित राजतान या जनता द्वारा समर्थित शासन का समथक था । उसने व्यक्तिया 
के प्राकृतिक भर्थात जनुल्लघनीय अधिकारा पर बल दिया है | लॉक में 688 ई मे 
जग्रेजी क्रांति का समयन किया था । वह छ्विंग दल का दाशनिक विचारक था। झूसो 
ने लोकत-न एवं सप्रभुता मे अपन अनुवध के द्वारा समवय स्थापित क्या है । हॉब्स 
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मे स्वत जता एवं सत्ता के मध्य समवय करते हुए जनता को विद्रोह का अधिकार 
नहीं दिया लाक ने 'सप्रभुता' शब्द का प्रयोग ही नही किया । प्रइन यह है कि यदि 
688 ई की क्राति उचित थी तो उसे क्रिया/वित करने का निणय किसने और 
किस अधिकार से लिया था ? लॉक ने स्पष्ट रूप से इसका कोई उत्तर नही दिया है। 
वह परोक्ष मे जनता (7००0०) को ही सत्ता का सर्वाच्च अधिप्ठाता मानता है। रुसा ने 
भपने ग्रथ सामाजिक अनुब व' (50८८/ ८०॥//८८/) म इस प्रइन के समाधान का सफल 
प्रयत्त किया है | वह अनुव ध द्वारा रचित राज्य की प्रभुमत्ता को सामाय इच्छा मे 
भधिप्ठित कर देता है और इस प्रकार उसने लोकप्रिय प्रभुत्त (7090 500 
2१79) का समथन किया । रूसो के अनुसार अनुब व व्यक्तियों के दो पक्षां में हुआ 
है । एक पक्ष मे व्यक्ति अकेला है जर दूसरे पक्ष मे व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप 
में है। व्यक्ति के रूप मे वह जिन अधिकारों का परित्याग बरता है, समाज के सदस्य 
के रूप मे वह उ हू प्राप्त कर लेता है। रूसो के लोकप्रिय प्रभुत्व के सिद्धात ने प्राचीन 
निरकुशत-जीय व्यवस्था को उखाड फेकने म महत्वपूण भूमिका निमायी थी। स्मरणीय है 
कि रूसो का आदश प्रत्यक्ष प्रजातत् था, न कि प्रतिनिधि प्रजातन । लेकिन उसके 
जनुयायिया के हाथो मे अनजाने ही उसका सिद्धांत व्यावह्मरिक एव प्रतिनिधि प्रजा 
तजात्मक सस्थाओं की स्थापना म सहायक हुआ है । 
[8वी सदी में फ्रा स एवं अमेरिका में क्ीतिया हुई थी । रूसो की रचना 
#०८ववों 2०४॥74८ इन क्राततियों से पृव प्रकाशित हो चुकी थी। लाक के विचारों ने 
जहा अमेरिकी स्वत जता के युद्ध एवं सविधान के निर्माण को प्रभावित किया था वहाँ 
रूसो का अपक्षाइत फ्रा स की क्रातित पर अधिक प्रभाव पडा था । अमेरिकी क्ाति 
3 उपनिवेज्ञा के सविधानो मे अनेक लोकता नक परिवतनो के लिए उत्तरदायी है। 
इन सभी सबविधानों को एकत्रित करके फ्रेंच एवं अग्नेजी भापा मे 78] ई में 
प्रकाशित किया गया था। इसने फ्रास के ज्रातित काल के सविधान निर्माण को 
प्रभावित किया । अमेरिकी स्वातत्य सग्राम का अपना इतिहास है। अमेरिकी उप 
मिवेश्षो ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी जाथिक नीति के विरुद्ध विद्रोह क्या था। अमेरिकी 
औपनिवेधिक जनता ने ब्रिटिश ससद म प्रतिनिवित्व की माग करते हुए और विता प्रति 
निधित्व के कर न देन (0 [9007 शात0ए उशृतरण्ध्ध्याधा0) की घांपणा की 
थी । प्रिटिश झासन ने प्रतिनिधित्व की इस माग को स्वीकार नही किया। फलस्वरूप 
उपनिवेश्ञों ने अपने को ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक करके नवीन राज्य--सयुक्त राज्य 
अमेरिका--की नीव डाली और एक नवीन सविवान को 7787 ई म॑ स्वीकार किया 
जो 789 ई म लागू हुआ | स्ट्राग के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका का यह स्विधाव 
आधुनिक लिखित सविधानवाद का यथाथ प्रारम्भ है। इस सविधान में 776 ई 
की अमेरिकी स्वाव“य घोषणा के सिद्धांतों को पूणरूपेण स्वीकार किया गया है तथा 
सर्वाच्च सत्ता थी इसम अधिष्ठित है। अमेरिकी सविधान में सघवाद को स्वीकार 
क्या गया है जिससे विभिन समूहो को पूण सतुष्टि हो सके । 
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रूसो वा अमरीकिया वी जपक्षा फ्रग जनता पर बधिय एव प्रत्यक्ष प्रभाव पडा 

है । वह फ्रेंच क्रान्तिवारिया का अग्रदूत था। फ्रेंच क्राति वे प्रारम्मिक काल के जाति- 
कारिया पर उसका विशेष प्रभाव था । हमार लिए इस प्रातति पी घटनाआ म सर्वाधिक 
महत्व वी घटना 789 ई म स्टेट्स जनरल (गंथा/०ण /55०॥०५) द्वारा मनुष्या 
एवं नागरिका के अधिकारा की घोषणा (06०९०खराणा ० रिहा णी कैणिा 70 
(0थथ॥) को स्वीकार करना है। 79]< म इसी सभा न फेच गणराज्य का संविधान 
स्वीकार क्रिया जा अल्पकालिक' सिद्ध हुआ। यह सविधान लोप्रिय प्रभुत्व के सिद्धात पर 
जापादित था और इसम अधिवारों का समावत् था। स्ट्राग ने इसे आधुनिक लिखित 
सविधानवाद के विरास वी दिया म द्वितीय महत्वपूण पग माना है। स्मरणीय है कि 
फ्रेच श्राति ने राजनीतिक स्ववजता की ज्वाता को स्थायी रूप से प्रज्ज्वलित कर दिया 
था। 79] ई का प्रथम फ्रेंच गणराज्य का सविधान अस्थायी प्रमाणित हुआ लेकिन 
परवर्ती समी फ्रेच सविधान इस प्रथम सविधान के आधारभूत सिद्धांत पर ही निरमित 
हुए थे । 

उन्नीसबीं सदो फे उत्तराद्ध में राष्ट्रीय सविधानवाद 

94ी सदी मे इटली एवं जमनी मे एकीकरण के आ-दोलनों के फलस्वरूप 

सविधानवाद को विश्येप गति प्राप्त हुई थी औौर अनेक सविधानो का निर्माण हुआ था । 
सत्य तो यह है कि प्रिठेन एबं संयुक्त राज्य जमरिका के अतिरिक्त स्मी सविधान 
9वी शताब्दी के उत्तराद्ध की ही उपज हैं। कुछ सविधान ता इस सदी के पूर्वाद्ध काल 
के भी है , लेकिन उनम मी इतन आमूलचूल परिवतन हुए है कि इहह भी एक प्रकार 
से नय संविधान ही माना जायगा। इटली एवं जमनी के एकीकरण के जादोलन 
870 ई के युद्ध के उपरात फ्रास में गणतत्नीय सविधान की स्थापना के प्रेरणा 
स्रीत वन गये थे । 848 ई क॑ पश्चात इठली सात राज्यों म विभक्त था। इनमें से 
सार्डीनिया का सविधान ही बाद म इटली के राज्य का सविधान बना। 839 70 
ई के मध्य हाव वाले अनेक विद्रोहा एवं युद्धों बे फलस्वरूप इटली के अनेक राज्य 
सार्डीनिया म॑ मिलते गये तथा इटली के वतमान राज्य का उदय हुआ । 848 
ई की क्रा लि के बाद जमनी मे पुवकालीन व्यवस्था का पुनर्जीवित किया गया। 
प्रशा के प्रधानमती विस्माक के नेतृत्व मे जमदी के एकीकरण की अश्रक्रिया प्रारम्भ 
हुईं | 864 7] ई के मध्य म तीन युद्ध लडे गये ये। इनक फलस्वरूप जमनी ने डेन- 
माक की पराजित किया, आास्ट्रिया को जमन सघ से पृथक कर दिया तथा फ्रास के 
द्वितीय साम्राज्य को भी पराजित किया था| फत्स्वरूप पराजित राज्यो के स्थान पर 
नवीन स्वैधानिक राज्यां का उदय हुआ । डेनमाक म864 ई में ससदीय प्रणाली की 
स्थापना हुई । आस्ट्रिया एवं हुमरी मे 869 ई में नवीव सविवान बना | 87] ई 
में जमन संघ के स्थान पर जमन साम्राज्य की स्थापना हुई। इन सभी देशो के सविधानों 
में ब्रिटिश नमूने की ससदीय प्रणाली को अपनाया गया था। यह राष्ट्रीयता की सफलता 
के प्रमाण थे । इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण वाल्कन प्रदेश की विभित थाई 
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ने तुक शासन से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का मार्ग जपताया था। परिचमी उदारवादी 
विचारधारा के प्रभाव एव सहयोग के फलस्वरूप 20वीं सदी के प्रथम दक्षक में सद 
धामिक शासन का इस प्रदेश के अधिकाश देशो ने स्वीकार किया था। इन देशा मे 'एक 
राष्ट्र-्याति एव एक राज्य” की भावना अत्यधिक प्रवल थी। 92 ई एबं 93 
ईं के वाल्कन युद्ध इसी राष्ट्रीयता के प्रतीक थे ॥ उम्र राष्ट्रीयता ने इस प्रदेश में ही 
नही, विभिन्न साम्राज्यो के उपनिवेशों म भी स्वतवता आदोलनों का सूतपात किया 
था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय राष्ट्रीय जीवन में भी उग्रवादी एवं 
प्रात्तिकारी आदालनो का प्रारम्भ हुआ था) ये सभी स्वतजञ्ता सग्राम स्वतात् एवं 
सर्वधानिक शासम के लिए सघप ये । 


प्रथम विश्व युद्ध ([94 ई ) की घटनाओ के परिणामस्वरूप सविधानवाद के 
प्रसार को और अधिक गति मिली थी। रूस के अतिरिक्त जे य सभी देशो मे राजनीतिक 
सविधानो की स्थापना की गयी और प्राय सभी देशो में लोकताजात्मक प्रणाली को 
अपनाया गया । परिस की शा त सा धयो के परिणामस्वरूप फिनलण्ड, एस्टोनिया, 
पोलैण्ड, चैकोस्लोवाक्या आदि कई नवीन राज्यो का जम हुआ एव प्रत्येक देश मं लोक 
त-नीय सिद्धाता पर आधारित लिखित सविधानों की रचना हुईं। प्रथम विश्व युद्ध के 
वाद राष्ट्रसघ ([.288०७ ०६ ]घ४0075) की स्थापना स्ट्राग के शब्दों म सबिधानवाद की 
दिश्या मे एक विशेष प्रगति थी। राष्ट्रसघ वार्साई (ए८६4॥!८४) एवं अय साधियो 
का अभिन्न अग था । लेकिन राष्ट्रसघ व्यावहारिक रूप मे एक सवधानिक प्रयोग था 
जो सप्रभुत्व राज्या से सम्ब्धित विवाद! को रोकने या शान्तिपुण ढग से निबटाने के 
लिए एक सराहनीय प्रयत्न था | अत राष्ट्सघ की स्थापना उस समय तक के पश्चिमी 
यूरोप के सवधानिक प्रिकास की दिल्ला मे निश्चय ही एक प्रगति थी । 


प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्धा के मध्य सविधानवाद को तीज वक्‍्का भी लगा 
था । पहले तो ऐसा लगा कि राष्ट्रीयवा एवं प्रतिनिधि लोकत न सयुक्त रूप से मानव 
अधिकारा एवं विधि के शासन की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील हैं पर-तु रूस में 
साम्यवादी शासन और इटली व जमनी में फासीवाद एवं नाजीबाद के उदय ने लोक 
ता+विक शासन एवं सविधानवाद के विकास की घारा को अवरुद्ध कर दिया । साम्य 
बादी एवं फासीवादी झासना की स्थापना के फलस्वरूप सर्वाधिकारवाद (प०ंगा4 
ग़क्ा।आ9) एवं अधिनायकवाद ([004(075079) भूत रूप हो उठे थे। जापान में 
सनिक अधिनायकवाद की स्थापना हुई । फासीवाद एवं नाजीवाद ने ससदीय व्यवस्था 
पर घातक प्रहार क्रिय और इटली व जमनी म उसका जात करके निरकुझ अत्याचारी 
शासन की स्थापना की तथा देश की जनता को उन मौलिक अधिकार! क॑ उपभोग स 
वचित कर दिया जिनका व फासीवाद की स्थापना के पुव निर्वाध रूप मे उपमोग करत॑ 
रह थ। 939 ई मे हिटलर ने अनेक देशा पर खुले रूप म जाक्रमण कर दिये ये । 
फव्स्वरूप द्वितीय विदव युद्ध प्रारम्म हुआ था । 

द्वितीय विश्व युद्ध म जमनी एवं इटली को पराजय के बाद अनंक देशों में 
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लोकत भीय सरवारा की स्थापना की गयी । जमनी को मिनराप्ट्रा ने दो मागा म विभक्त 
कर दिया । पूर्वी जमनी के अतिरिक्त अय देशो--पालण्ड, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, 
रूमानिया, वल्गारिया--म रूसी प्रमाव के अतमत सोथियत नमून की जन-लोकत जीय 
(7९०७ एधाग०थ३८८5) सरकारा की स्थापना की गयी थी। यह सास्यवादी 
अधिनायकवाद था । यूगोस्लाविया भी साम्यवादी देश है परतु वह सावियत भभुत्व के 
बाहर है। जल्वानिया में भी साम्यवादी शासन है। इटली व जापान म ससदीय प्रणाली 
को जपनाया गया । 949 ई मे चीन म साम्यवाद की स्थापना हुईं। एशिया के 
अधिकाझ्य नवोदित राज्यो म पश्चिमी ढग की लोफ़ताजीय सरकारों की स्थापना हुई 
है । अफ्रीका के नये स्वतात् राज्यो मं लोकतान की स्थापना हुई थी परतु वाद में 
कुछ देशा ने अधिनायक्वादी शासनों को स्वीकार कर लिया है। साम्राज्यवाद का 
आत हो गया है। कैवल अफ्रीका वे महाद्वीप मे उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद के कुछेफ 
जवश्येप आज भी शेप हूं 
सविधानवाद का लोकतल्त्न एवं समाजवाद से सम्बन्ध 
सविधानवाद का लोक्तान एवं समाजवाद से सम्वव ऐसा विपय हैं जिसका 
विश्लेषण पुनदृक्ति-दोप के वावजूद भी वाछनीय है । 
प्रारम्भ मे सविधानवाद का स्वरूप इगलैण्ड एवं आय देशो म॑ लोकता विक 
नही था। दूसरे शब्दों म, प्रारम्म से ही सवेबानिक शासन लोकता/निक न थे। फ्रेच 
क्रा तकारियां ने स्वतनता की घोषणा ([08लआकााणा रण 700एशावंशा००) एवं 
मानव जधिकारों ([२8॥(5 ० 32॥) के अनुसार व्यक्ति की समानता के सिद्धांत को 
सदेह की दृष्टि से देखा था। सयुक्त राज्य अमेरिकी गणराज्य के प्रारम्मिक विचारको 
में भी सामा-य जनता के लिए उत्साह नही था। 9वी सदी मे इगलण्ड एवं भय 
देशा के विचारक लोकत न के प्रति सदेहशील ये । सभी स्त्री पुरपो को सावभौमिक 
मताधिकार, राजनतिक जीवन में श्रमिकों सहित सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व, 
जातीय एवं घामिक विभेद का अमाव लोकतज की यपूणता क॑ लक्षण है । कुछ देशो मे 
इस व्यापक रूप मे जोकत न का आज भी जमाव है । 
सविवातवाद के लोक़त तीकरण की दिशा में सहायक 9वीं सदी की महत्व- 
पूण घटनाएँ निम्नवत है---अमेरिकी राष्ट्रपति जक्सन का कायकाल, इग्रलण्ड का 
832 ई का सुथार विधेयक, 848 ई की फ्रास की राज्यकरा त एवं अमेरियी 
गृह युद्ध । इन घटनाआ। में से किसी ने भी भ्रत्यक्षत लोकत न की स्थापना नहीं की 
लेकित लोकत-न को अग्रसर करन मे प्रत्येफ ने सराहुनीय योग दिया है ।॥ जबंसन के 
राष्ट्रपतित्व काल मे विशिष्ट लोगो क॑ झासन को कठु भालोचना की गयी । इयलण्ड 
के 832 ई के सुधार विल एवं परवर्ती सुधार विधेयक ने समाज म विशिष्ट वर्मो 
के शासन म दरार डाल दी थी | 848 ई की फ्रेंच न्रातित ने पूजीवादियो को चुनोती 
दी एवं जनेक समाजवादी कार्यो मे फ्रास मे पुन राजताज के समवक बोच “० क% 
वशियों के उदय को सम्भव बना दिया था। इस फ्रेच क्राति मे मटरनिख के 
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पश्चात जमन एकता वे लिए जमन जनता का प्रोत्साहित किया परतु उनवा बह 
प्रकत्त असफल रहा | इटली मे भी इसी प्रकार का असफल प्रयत्न रिया गया । 
भले ही ये स्व॒तत्र राष्ट्र एकता के सूत्र म आवद्ध न हा सवे ये परतु उनम आत्मनिणय 
की मावना जड पकड़ गयी थी। सयुक्त राज्य अप्रिका के चारवर्पीय गृह युद्ध 
ने दासता का समूलोच्छेदन कर दिया । राष्ट्रपति लिकन मे इस गृहयुद्धकाल मे ही 
उत्तेजक एव प्रेरणाप्रद शब्ल मे लोकताप का उद्घोष करते हुए वहा था कि ता 
तान्र जनता का, जनता वे लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन है और विश्व से इसका 
कभी विनाश नही होगा । 
इगल॑ण्ड म 832 ई के सुधार बिल ऊे बाद 867 व 884 ई के सुधारों 
के द्वारा लोकतान का अग्रसर क्या गया था । 20वीं सदी म स्निया को भी मता 
धिकार प्रदान किया गया है। अमेरिका म थियोडोर रूजबल्ट, बुड़रा विल्सन एवं 
फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व-काल म लोकत-तीकरण को जौर अधिक गति प्राप्त 
हुई और आधिक शक्ति एव एकाधिकार पर लोक प्रिय निय-नण स्थापित किया गया। 
फ्रास में तृतीय गणराज्य के जतगत 848 ई के कऋाशिकारिया के कायक्रम वो 
क्रमश क्रियाववित्त किया गया था। जमनी म वीमर गणराज्य की स्थापना से लोवतल 
का आरम्म हुआ था परतु फासिस्ट दक्तिया के उदय ने लाक्तज की प्रगति को एक 
बार पुम रोक दिया , कितु जमनी मे लोकत-तीकरण द्विगुणित बग से द्वितीय विस 
युद्ध के उपरात गतिशील है । आज लोकत-न एकमात्र स्वीकृत सवश्रेष्ठ शासन है। 
अधिनायक्वादी भी इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं । राजत-व के दिन तो अब 
पूरी तरह लद॒ चुके है । 
समाजवाद एवं लोकत"जवाद 
848 ई की जाति ने समाजवाद का प्रश्न उपस्थित किया था एवं समाज 
वाद श्रमिक वग का प्रभावशाली नारा बन गया | 848 ई मे प्रकाशित काल मार्क्स 
का साम्यवादी घोषणापत्र (0०ग्रथाएयरा॥ ॥७0/८७४०) घोषण से बचने के लिए 
वग सघप का प्रतिपादन करता है। माक्सवादी हिंसा व सघप को नत्ति के दौरान मं 
एवं क्रागत के बाद जनिवाय व जावश्यक मानते है । नातिति के बाद स्थापित समार्ज 
में सबहारा वग का अविनायकत्व कायम होगा जो उनके अनुसार पूजोबादी लोक 
तन से किही अर्थो मे श्रेष्ठ है। इसके विपरीत, समाजवादियों का एक वर्ग 
पूजीवादी समाज के विनाश एवं पतन के लिए जरा त को आवश्यक नही मानता है। 
वे क्रमश बीरे धीरे विकासवादी ढम से लोक्त तीय पद्धति द्वारा समाजवाद की 
स्थापना करना चाहत है। ये विकासवादी या राज्य समाजवादी या लोकत तीय 
समाजवादी ऊहलाते है । इमलण्ड के फेबियनवादी एवं श्रम दल और जमनी के सागल 
डेमोक्टस (8०थग (>ध्याण्टा४5) इस श्रेणी में आते हे । इगलण्ड व अमेरिका 
के अधिकाझ् श्रमिको ने साम्यवाद एवं उसके हिंसात्मक रूप को जस्वीकार किया है। 
यूरोप के जिन देशो म साम्यवाद का जोर है वहा के समाजवादी दला में वास्तविकता 


सविधानवाद | 4]3 


के कारण प्रति एवं हिसा के प्रति उत्साह मे कमी आयी है। 936 ई में साम्यवाद 
के गढ सोवियतरूस म लिखित सविधान का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 
के पश्चात जनेक देशों मे समाजवादिया ने जपने कायक्म एवं नीतियों की उपलब्धियों 
के लिए सवैधानिक माग का अनुसरण प्रारम्म किया था। लेकिन समाजवाद एवं 
सविधानवाद के समवय के ये प्रयास असफल रहे थे और विभिन समस्‍्याएँ उत्पन 
हुई थी । जमनी, इटली, स्वीडन, चैकोस्लोवाकिया, क्रास एवं अ य देशो मे गम्भीर 
राजनीतिक सकट उत्पन्न हुए। 920 ई के दशक म त़िटिश श्रमिक दल के सत्तारूड 
होने पर इगलैण्ड मे सविधान के प्रति सदेह उत्पन्न होने लगा था लेकिन वह शका- 
मान प्रमाणित हुआ । इसी काल मे न्यूजीलण्ड एव आस्ट्रेलिया मे समाजवादी सत्तारूढ़ 
हुए ये औौर उहाने सविधान के अधीन ही शासन चलाया था । 


द्वितीय विद्व युद्ध के बाद यूरोप के प्रमुख देशा म॑ लोकत जीय समाजवादी 
आ दोलनो के कारण सविधानझास्त्रिया के समक्ष अनेक समस्‍्थाएँ उत्पन्न हुई है। 
फ्रास, इटली एवं जमनी के नवीन सविधानो में व्यवस्थित नियानण की अधिक आव- 
इयकता अनुभव की गयी है। 946 ई के फ्रास के सविधान के जतगत जिसे 
मतदाताओ ने अस्वीकार किया था, संसदीय बहुमत के हाथो मे अनिर्या नत सत्ता को 
केडद्रित कर दिया गया था। सोवियत क्षेत के जमन सविधान एवं जमन साम्यवादिया 
के द्वारा प्रस्तावित सविधान के प्रारूप क बारे मे भी यही कथन सत्य है। लेकिन 
जमनी के लोकत-न समाजवादी (8004 0०7००) एवं फ्रास के समाजवादी 
एक सीमा तक इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोधी है। प्राय सभी नरमदलीय 
(१४०0७ 2४९5) मौलिक अधिकारों एवं नागरिकों की स्वत जता की रक्षा को अधिका- 
धिक अनुभव करते है। ब्रिटेन वे श्रमिक दल के सत्तारूढ होने पर ब्रिटिश सविधानवाद 
का अत नही हुआ, जैसा कि कुछ आलोचका का विचार था। लोकताजिक समाज- 
वादियो की मायता है कि विकासवादी एवं प्यायिक ढंग व सवधानिक लोकत ने की 
पद्धति से पूण समावय करते हुए समाजवाद की स्थापना को जा सवती है। इस 
समवय के सदमभ मे निश्चित रूप सं आतिम निणय नहीं किया जा सकता परन्तु 
उपलब्ध प्रमाणो एवं अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्‍न 
आधिक पद्धतियों से सवधानिक शासन का समवय सम्मव है । काल जे फ्रेडरिक का 
मत है कि सविधानवाद समाज के सभी वर्गो के सतुलन पर आधारित होता है ।? 


समीक्षा की दृष्टि से एक अय भ्रइन पर विचार करना महत्वपुण है | साम्य- 
बादी देशो म॑ भी सविधाना की स्थापना की गयी है ? क्या इन साम्यवादी देशा को 
सर्वधानिक राज्य की सचा दी जा सकती है । सवधानिक राज्य के विकास का चित्रण 
उपरोक्त पृष्ठा मं किया गया है। स्ट्राग का मत है कि रूस ने सवप्रथम इसका उल्लघन 
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किया है ।!" 97 ई मे लाल क्रीत हुई। इस जाति की दो अवस्थाएँ थी | प्रवन 
अवस्था माच की उदार ऋत थी । इसम गणत-श्रीय सविधान की स्थापना की गयी 
थी । फ्रेंच नमुने के आधार पर ससद (0072) एवं मस्त्रिमण्डल का निमाण जिया 
गया । लेकित नवम्बर 97 ई म लेनिन के नतत्व म॑ बोलशेविका न रूस को 
सोवियत गणत- नर घोषित कर दिया। यह ज्ञात की द्वितीय अवस्था थी। 98 ई 
मे लेनिन ने एक सविधान प्रस्तुत किया । स्ट्राग के अनुसार इस सविधान ने पश्चिमी 
सविधानवाद में दरार उत्पन कर दी । माकस वे सिद्धाता पर नवीन राज्य का निर्माण 
किया गया । यह बहुमत पर आधारित सर्वधानिक झासन नही था अपितु सवहारा का 
अधिनायकत्व था । लेमिन के हाथो म सवहारा का जधितायकत्व साम्यवादी दल के 
अधिनायकत्व में एवं स्टालिन के हाथा म॑ उसके व्यक्तिगत अधिनायकत्व मे परिणत हा 
गया था । इस नवीन साम्यवादी राज्य म सम्पत्ति का सामूहिक स्वामित्व स्थापित 
कर दिया गया | सोवियत रूस के शासन म दो एसे तत्व है जो उसे सवधानिक यज्य 
से पृथक करते है । प्रथम, एक ही राजनीतिक दल के प्राधाय के फलस्वरूप राजनीतिक 
दलीय अधिनायकत्व की स्थापना एवं द्वितीय, राज्य का सर्वाधिकारवादी स्वरूप । 
राज्य शासनतात्र द्वाया व्यक्ति के जीवन के प्रत्यंक क्षेत्र--जावयिक, सामाजिक एव 
धामिक--को नियमित एव निर्देशित करता है। इसम दो मत नही हैं कि रुस री 
शासन-पद्धति लोकतानिक नही कही जा सकती । एकदलीय व्यवस्था ने लोकतज की 
हत्या कर दी है । 

समीक्षा--उपरोक्त समीक्षा के स्ट्राय के अनुसार दो निप्कप है। प्रयग, 
सर्वधानिक राजनीति को उसके इतिहास के सदम म॑ ही समभा जा सकता है। एव 
सर्वैवानिक राज्य के विकास मे हर युग की अपनी देत है। उदाहरणाथ, यूनानी 
सविधानवाद ने राजनीतिक दशन की प्रेरणा एवं राजनीतिक सगठन का स्वरूप प्रदार्त 
किया है । रोमन सविधानवाद का प्रमुखतम जनुदेय विधि एवं एकता का जादश है। 
मध्ययुगीन विके[द्रत सामतवादी समाज के विरुद्ध केद्धीकरण की प्रवत्ति इगलण॥ 
फ्रास एवं स्पेन के शासको की देन है। पुनर्जागरण-काल मे केद्धीकरण की प्रवत्ति की 
और अधिक बल मिला। ब्रिटिश सविधानवाद ने उदार सस्थाआ को जाम दिया तथा 
उाह गति एवं निर तरता प्रदान की । अमेरिकी एवं फ्रेच कतिया दे सवप्रथम लिखित 
सविधान प्रदान किये और इस प्रकार स्वत त्रता एवं सत्ता म॑ं सम वय का प्रयाते 
किया । सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान ने सघवाद का जम दिया । 29वी सदी 
सुवारा एवं राष्ट्रवाद का युग था। उसका प्रभाव सवधानिक राज्य पर स्पष्ट है। 
औद्योगिक कातति के फलस्वरूप मध्यम वग को मताधिकार प्राप्त हुआ और आधुनिक 
लोकत- के भवन का निर्माण हुना | औद्योगिक जात ने राष्ट्रवाद एवं सवधानिक 
सुधारो को और अधिक अग्नतर किया है। श्रथम विश्व-युद्ध के फलस्वरूप नवुदार 
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राज्य के प्रारम्मिक काल मे शासन के काय एवं दायित्व बहुत कम थे । उत्त 
अमय शासन का सम्ब ध केवल कर एकत्रित करने तथा युद्ध एवं सुरक्षा मात्र से था। 
विधि या नियमो का निर्माण या “याय के सम्पादन का काय धार्मिक सस्थाओं, परि 
वारा के प्रमुखो, सामतो या राजा डरा सम्पादित किया जाता था। प्राय यह सभी 
काय प्रचलित रीति रिवाजो एवं परम्पराओ के अनुसार या निरकुश ढग से सम्पादित 
किये जाते थे। राज्या के विकास के पाथ-साथ उनके कार्या मे भी बद्धि हुई। शासन 
त न सुगठित होने लगा तथा उसके कायक्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित की जाने लगी। 
आधुनिक राज्यो मे शासन का काय मोटे रूप मे तीन वर्गा--विवायी, प्रशासकीय 
एवं यायिक--म विभाजित किया जाता है और इनका तीन पृथक अग्रो>व्यव 
स्थापिका, कायपालिका एव यायपालिका--द्वारा सम्पादन होता है । शासन के यही 
तीन अंग है। शासब के कार्यों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार कार्यो की प्रकृति का 
सिद्धांत है। एक से काय एक व मे रखे जाते हैं। राज्य की इच्छा आदेशा एंव 
विधिया के माध्यम स अभिव्यक्त होती है । अत राज्य की इच्छा को व्यवस्थित करके 
भादंशा एवं विधिया के रूप में अस्तुत किया जाना चाहिए। यही विधि निर्माण है । 
इन विधिया को क़ियातववित करने के लिए भ्रश्यासकीय अभिकताओ की आवश्यकता 


विधि निर्माता एवं प्रशासक के काय एक दूसर स मिन हैं। इसी प्रकार, प्रशासक 
एवं यायाधीश्व के काय मं अतर है। एक मत यह है कि शासन के इन तीना जगा 
को एक दुसर स स्वत होना चाहिए तथा पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक अग वे 
कार्यों का सम्प्रादित किया जाना चाहिए । उहू एक दूसर क कार्यों म हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए। इस ही झक्तिशृथयक्‍्करण का सिद्धान्त कहत हैं । गेटेल के अनुसार 
* यह सिद्धान्त कि (शासन के) कार्यों को वेयक पृथक व्यक्तिया द्वारा सम्पाटित जिया 
जाय और प्रत्यक विमाग का अपने द्षेत्र व. कार्यों स ही सम्बंध हा तथा एक दूसर के 
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छत मे पार हस्तक्षप पे रर एवं अपन छोत्र मं स्वत थे हो, शक्तिययूपत्गरण का 
मिद्धा त पद्ताता हैं। ! 
राज्य ह यारयां दा तीन भागा में यर्गीवारण सायमोमित रूप मे माय नहीं 
है। एव मत यह है वि शासन यो राकतिया या पस्यध (॥) राज्य थी इच्छा के 
निमाण एय अभिव्यति तथा (॥) ब्यक्त इच्छा क क्रिया ययन से हांता है। प्रथम 
शा सम्दध समिपान एवं साधारण विधि / तिम्राथ से है जौर द्वितीय था सम्बंध 
इन बिधिया वो ज्रियायित बरन से है। इस हृष्टि से याव या सम्पादन थायपालिया 
घरित फा ही एश भाग है । जत उायपातिया घर्ति थे निम्न गाय हात चाहिए 
() स्यापरा अप में शोयपालिया थ याय हैं निरीक्षण, निर्देशन एवं नियात्रण। 
(2) प्रशाससीय शाय अपातू घासन थे ब्रायपालिया सम्बंधी कार्यों का 
सम्पादन । 
(3) यायिय काय जथात विधि को ब्यास्या एवं बयक्तिक मामला मे विधि 
को वियावयन । 
फ्रेंच सेफर यायिय शक्ति वा सामायत शायपालिशा शक्ति का एक बग 
मानत हैं। अत फ्रास मे शक्ति-पृषपपरण या सिद्धात या इगसण्ड एवं सयुक्त राज्य 
अमरियां स भिन्न महय है । 
जुछ विचारफ यह मानत हैं कि व्यवस्थापियां, पायपालिया एवं ्यायपालिका 
के यर्गॉगरण से शासन की सभी शक्तिया का उल्लेस नही हाता है। प्रो डोले 
(00८४/०))! के अनुसार शासन मी धक्तियाँ पाँच भागा म बर्गोकृत होनी चाहिए 
() विचारात्मा (007००॥६०), (2) विधायी ([.०889॥४०), (3) काय- 
पालक (&7००७॥१०), (4) प्रशासकीय (#त॥0890४०), एवं (5) यापिक 
(#0०0४७]) । 
प्रो बिज़ोदी (0० ९५४॥०७४४७५) न मतदाता-वग (७०००४४/७) को 
शासन के पृथक जग के रूप मं मायता दी है । उनका मत है कि सयुक्त राज्य अमेरिका 
जस देदा म जहाँ लायत श्र विकसित रूप म है तथा जिन देशा मे सावजनिक नीति के 
निर्धारण म उपक्रम (॥॥90६०) एवं जनमत सपग्रह (८व००४॥) महत्वपूण भूमिका 
निमात हैं, मतदाताआ का शासनतत्र के एक अनिवाय जग या एक पृथक शाखा के 
रूप म स्वीवार करना चाहिए। बिलोबो प्रशासकीय शक्ति को कायपालिका से पृथक 
मानता है। प्रथम वा काय केवल कायपालिका के भादझ्या को क्रिया वित करना होता 
है जब विः कायपालिका को निणय लेन के साथ साथ नीति निर्धारित करनी पड़ती है 
ओर सामाय निरीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रण सम्बधी काय भी सम्पादित करने 
पडत हैं 
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लेकिन विलांबी के विचार श्रामर है । मतदाताओं को धासन का पृथक जग 
नही माना जा सकता क्याकि इनसे राजनीतिक एप विधिक सप्रमुता का अन्तर समाप्त 
हो जायेगा । मतदाता राजनीतिक प्रभु ह॑ और वह झासन या विधिक सश्रमु का 
निर्माता है। कुछ विशेष परिस्यितिया म॑ यह सम्मव हे कि मतदाता सीधे उपनम या 
जनमत सग्रह के माध्यम से अपनी राय व्यक्त फर द लेकिन वे शासन के जग के रूप 
मे राज्य की नीतिया का निर्माण एव प्रशासन पही कर सफ्ते। द्वितीय, प्रशासकीय 
एवं कायपालिका सम्बवी कार्यो मे भेद उचित एवं तक्सगत माना णा सकता है 
लेकिन दोना को शासन को दो श्थक थासाएँ स्वीकारन का जब तक का दुरुपयोग 
है। प्रत्येक सरकार मं प्रशासकीय एवं कायपालिका सम्बधी काय एक ही जग को 
सौपे जाते है । इनको ध्षक करन स कार्यों म दुगणन (व०छ॥०्4ध0॥) एवं जतितमष 
(०१7४०) की सम्मावना उत्पन हो जायेगी। अत शासन की शक्तिया के परम्परा 
गत वर्गकरण---व्यवस्थापिका, कायपालिका एवं प्यायप्रालिका--को मानना ही 
श्रेयष्कर है । 

शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का विकास हर 

शासन के कार्यों को तीन वर्गों मं अत्य त प्राचीन काल से ही विभक्त किया जा 
रहा है। अरस्तू ने कार्यों के आधार पर शासन को तीन जगा मे विभक्त किया था-- 
सावजनिक समा, दण्डाघीक्ष एव -यायपालिका । इन तीनो अग्रा क॑ कार्या को उसने 
ज़मश विचारात्मक (पशा०७७0६०), दण्डाघीश सम्ब-वी (748४7) और -यायिक 
(70002) की सभा दी थी ।4 लेकिन एयेस के चगर राज्य म॑ शक्तिया का पृथककरण 
नही था। सावजनिक सभा (8000०58॥४) विधायी कतव्या के अतिरिक्त कायपालक 
एवं यायिक कार्या को भी सम्पादित करती थी । रोमन विचारक पोलिवियस एवं 
सिसेरो की रचनाजो म॑ भी इसी भ्रकार के विचार प्रतियादित किय गये हैं । ईत 
विचारका ने रोमन गणराज्य की सफलता का रहस्य' उसके सगठन म व्याप्त अवरो४ 
एवं संतुलन की व्यवस्था को माना है। पालिबियस ने “रोम का इतिहास" (छंटवां 
अध्याय) नामक अपनी रचना में सीनेट (8५॥४०), काउीसल ((०परष्ण$) एव द्रियूव 
(प्ा0पपा८७) म शासन शक्ति को सतुलित रूप मे विभाजित करने का उल्लेख किया 
है। लेकिन व्यवहार म॑ रोमन सीनेट सर्वोच्च थी और शासन के आय जग उसके 
अथीन थे । रोमन साम्राज्य एवं सामती मध्य युग म क्षक्तियो के पृथक्करण का भरत 
हो गया था। 4वीं सदी में पैडुणा निवासी मार्सीलियों (!४ध४७॥॥0 ० 7४०7) 
की रचनाओ म॑ यह धारणा पुनजीवित हुई। भासीलियां ने शासन के विधायी एवं 
कायपालिका सम्व-वी कार्यो मे स्वृष्ट विभाजन किया हे ।* 6वी सदी म फ्रासीसी 
विचारक जी बोदा («था 204): न प्याय सम्बधी कार्या को स्वत न अधिकारिया 
4. मद छी. ७०, गए जाए 
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को सांपने पर बल दिया । बोदा ने राजा द्वारा न्यायिक कतव्यो को सम्पादित करन से 
उत्पन होने वाले खतरा की विस्तृत चर्चा की है । !7वी शताब्दी में इमलैण्ड मे प्यूरि- 
टन काति के फलस्वरूप शक्ति पृथक्करण पर विशेष वल दिया गया और विधायी एवं 
काय्रपालिका के कार्या के भेद को स्पप्ट रूप से व्यक्त किया गया। जान लाक ने 
शासन की शक्तियो को तीन जगा में विभक्त किया है--विधायी, कायपालिका एवं 
फेडरेटिव (640५6) । फेडरेटिव अग से लॉक का तात्पय राज्य के राजनयिक 
अभिकरणो (9फञ०780० 882०7०९७) से है ।' 

राजनीति शास्त्र मे शक्तियो क॑ पृथक्करण के सिद्धात के महत्व म वृद्धि राज- 
तीतिक स्वत नता के महत्व के साथ-साथ हुई है। 7वी शताब्दी में यह सिद्धांत 
पिश्चित रूप धारण करने लगा था और 8वी सदी में यह राजनीति शास्त्र म॑ चर्चा 
का मुर्य विषय बन गया था । 

फ्रेच विचारक मो'टेस्क्यू व सवप्रथम शक्तियों के पृथकरण के सिद्धान्त की 
अपनी रचना ७.77 ० ॥॥४० 2,485 (4848) में अधिकृत व्यारया की है वह इसे 
राजनीति शास्त्र का आधारभूत सिद्धा त बताता है ।* 

मोटेस्क्सू के द्वारा शक्तियों के पृथक्‍करण के सिद्धात्त का विकास विशेष 
ऐतिहासिक बातावरण म हुआ था । मोटेस्क्‍्यू के समय में फ्रास मं निरकुश राजतान 
का बोलवाला था। शासन की शक्तियों का प्रयोग वशानुगत राजाआ एवं पार्लियामेण्टा 
के द्वारा क्या जाता था। फ्रासीसी पालियामेण्ठ या ससद जन प्रतिनिधि सभाएँ नही 
थी । इगलैण्ड की ससद की भाति उह विधि निर्माण की शक्ति भी प्राप्त न थी और 
ने उनका कायपालिका व राष्ट्रीय धन पर नियनण ही था । वे प्रमुख रूप मे याया- 
लय थे तथा उह कुछेक प्रशासनिक मामलों को निानत करने की शर्क्ति प्राप्त थी । 
मा त्रगण फ्रेच पालियामेण्द के प्रति उत्तरदायी नही हांते ये । इनके सदस्य अधिकाश- 
तया यायाबीश, नोटेरी (]४०/७7०5) एवं अ ये अधिकारी हुआ करते थे जो अपने 
पद क्रय करके प्राप्त करते थे । इनका जनता के तिवाचित प्रतिनिधि नहीं कहा 
जा सकता था। इनके हित भी सामा य हिता से सम्बाधित नहीं थे क्योकि यह सभी 
सदस्य समाज के उच्च वग से ही सम्बाबित हुआ करते ये। शासन मे उनका प्रभाव 
भी विशेष नहीं था । जत तत्कालीन फ्रास मे शासन की सम्पुण शक्तिया राजा के 
हाथा में के(द्रित थी और वह अपनी इच्छानुसार ही विधिया के मिर्माण के साथ-साथ 
शासन और न्याय करता था। फलस्वरूप फ्रा स मे निरकुश व्यवस्था प्रचलित थी और 
नागरिक स्वत-तता का पूण अभाव था। माटंस्क्यू व्यक्ति की स्वतजता का प्रबल 
समथक था । अपनी रचना म॑ वह इसी प्रश्त पर मनन करता है । उसने व्यक्ति की 
स्वत-नता के हेतु निरकुश् सत्ता को सीमित करने की आवश्यकता का अनुमव किया था। 








पर. उ&० प-ब््ाम्रक् थु 00972/फरय7, (0927 ता 
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मो 'टेस्वयू की दृष्टि म स्वतञ्नता श्रेष्ठ मानवीय ग्रुण है । शवित परययकरण के 
सिद्धान्त का समभने के लिए यह आवश्यक है कि यह भी तात कर लिया जाम कि 
मो'टस्क्यू की दृष्टि म राजनीतिक स्वत-जवा (?0॥0वव ॥.029) से क्या अथ हैं। 
मो टेस्क्यू के अनुसार स्वतञता विधि सम्मत जाचरण है । ' स्वतातत्ा विधिनत्नम्मत 
कार्या को करने का अधिकार है। यदि काइ नागरिक विधि द्वारा तिपिद्ध कार्यों की 
करता है तो वह स्वतन नही है क्याकि इससे उसके अय साथिया को भी समान शर्त 
प्राप्त हो जायगी । * इसका अथ है कि सभी नायरिका को विधि द्वारा निर्धारित सीमा 
के औचित्य को स्वीकार करना चाहिए। मो:टस्क्यू के लिए विधि से तात्यय लिखित 
या अलिखित कानून या परम्परागत विधिया एवं परम्पराआ स ही नहीं था । उसके 
अनुसार विधि एक सिद्धा त है अथात्‌ एक विश्ेप प्रकार के शासन का सिद्धान्त है। 
इसे हम वाद्धित (४८४:88०) सम्यता की भावना की भी सज्ञा दे सकत हैं। स्मरणीय 
है कि विधि, परम्परा, अलिखित कानून, यहाँ तक कि शासन के स्वरूप का निर्धारण 
भी भावना द्वारा ही होता है । ध्ासन के किसी विज्येप सगठन के फलस्वरूप शासन मे 
मनुष्या को स्वत जता प्राप्त नहीं हो सकती | लोकतस्त्रीय एवं कुलीनत जीय व्यवस्थाए 
अपने आप मे स्वतन्न नही होती । ता प्रइन यह है कि स्वताप्रता फिर कहाँ सम्भव 
है ? मोटेस्क्यू के अनुसार राजनीतिक स्वतानता मध्यम (700०:०4०) सरकारा मं ही 
सम्मब है लेकिन हमेशा इनमे भी स्वत नता सम्भव नही होती । राजनीतिक स्वत ता 
तभी सम्मव हाती है जब कि उनमे शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता। मोडेस्क्यू की 
कथन था कि यह अनुभव सिद्ध है कि “प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ति ने उस हृद तक सत्ता 
का दुस्पयोग किया है जब तक कि उस पर प्रतिब'ध निर्वारित नही किये जाते हैं। 
इस धुराई का दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता द्वारा सत्ता [70०.) पर 
उचित ढग से अ्रतिबध लगाकर सचा के दुरुपयोग को रोका जाय | 

मोटेस्क्यू इसको सम्भव मानता था। उसके अनुसार सविधान ऐसा हींग 
चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को विधि के विपरीत काय करने एवं विधि-सम्मर्त कॉर्य 
करने के लिए बाध्य न हाना पड़े । मोटेस्क्यू का इससे यह तात्पय था कि व्यक्तियों 
के एसे तिकायो की स्थापना की जाय जो एक दूसरे के समकक्ष हो । यदि कीई 
निकाय अपने क्षेत्र का अतिकमण करना है तो दूसरे निकाय के द्वारा उसका प्रतिवाद 
होना चाहिए। प्रत्येक निकाय (5069) को कुछ शक्तिया प्राप्त होनी चाहिए जिसकी 
वे स्वयं अतिक्रमण से रक्षा करे। प्रतिस्पर्धी अधिकारियों म झक्ति का विभाजन ईस 
प्रणाली की विश्वेषता है । 

मोटेस्क्यू की यह धारणा थी कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप इग्रलण्ड में 
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व्याप्त राजनीतिक स्वतस्नता की प्राप्त किया जा सकता हे । राजनीतिक स्वतनता 
मन की ऐसी निश्चिन्तता की स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति म सुरक्षा की मावना पर 
आधारित होती है । इस स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि शासन ऐसा हा कि किसी 
को किसी से मयमीत न होना पडे । मोटेस्क्यू के शब्दों मं स्वतयता सुरक्षा में या 
सुरक्षा सम्बधी जन भावना में निहित है ।" जब प्रजा को जपनी निर्दोषिता के रक्षाथ 
सरक्षण प्राप्त नही होता तो स्वतानता समाप्त हो जाती है । 

मो टेस्क्यू अन्य उदारवादी विचारकों की माति यह स्वीकार करता था कि 
शज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वततता का अतिकमण किया जाता हे । अ्रत उसने 
स्वतन्तता को राज्य के नियानण से मुक्त करते का आदश अपने समक्ष रखा था। 
मोठेस्वयू तत्कालीन फ्रान्स की निरकुश राजत नीय व्यवस्था को राजनीतिक स्वत तता 
का झनु मानता था । वह उसे सीमित करन के साधनों की खोज में था जिससे कि मिर- 
कुशत-बीय व्यवस्था पर अवरोध लगाकर उसे सतुलित कर दिया जाय । तत्कालीन 
ससद उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अत्यधिक महन्वपूण साधन प्रतीत हुईं । अत 
उसने इस सस्था का समथन किया । 

मोटेस्क्यू ने इगलण्ड की भी यात्रा की थी ओर उसने वहा की शासन प्रणाली 
का निकट से अध्ययन भी किया था। उसके अनुसार इगलण्ड मे पायी जानें वाली 
राजनोतिक स्वत नवा का रहस्य यह तथ्य था कि शासन की झक्तिया एक व्यक्ति या 
व्यक्ति-समूह में केद्धित न होकर पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथा म॑ थी। उसने इस 
व्यवस्था से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शक्तियों के पृथकक्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया था । 

माठेस्फ्यू के अनुसार प्रत्येक शासन में तीन प्रकार की शक्तिया होती है । 
ये हैं कमश विधायी शक्ति, कायपालक शक्ति जो अतर्राष्ट्रीय विधि सम्बधी मामला 
से सम्बोधित होती है तथा वह कायपालक शक्ति जो देश की विधि सम्बधी मामलों 
से सम्बीधत होती है । प्रथम शक्ति के अतगत राजा या शासक स्थायी एवं अस्थायी 
विधिया का निर्माण करता है तथा पुरानी विधियां को सशोधित या रह करता है। 
कायपालक शवित के अतगत युद्ध या साध के अलावा राजदूता की दूसरे देशो में 
नियुक्ति और दूसरे देशा के राजदूता का स्वागत किया जाता है तथा सावजनिक 
सुरक्षा को स्थापना एव देश को आकमणो से रक्षा की जाती है। तृतीय के अतगत 
शासम अपराधियो की दण्डित करता है तथा व्यक्तियो के मध्य उत्पन विवादा का 
निबटारा करता है । 

जब विधायी एवं कामपालिका शक्तिया एके ही व्यक्ति या शासका के एक 
ही निकाय मे केद्वित हो जाती हैँ तो स्वततता का अस्तित्व नही रहता क्याकि ऐसी 
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अवस्था मे इस बात का मय हा जाता दे जि कह्दी राजा वे सीने अत्याचारी विधिवा 
का तिर्माण करके उह जत्याचारपूण ढग स क्रियाववित ते करने लग । 

४टसी प्रकार यदि ययायिक' झक्ति को विधायो या कायपालिया शक्ति ल पृथक 
नही किया जाता तो स्वतात्रता की स्थापना नहीं है सकती । यदि इस (यायिक 
शबित) को विधायी शक्ति वे साथ सयुक्त कर दिया जाय तो प्रजा के जीवत 4 
स्वतानता को स्वेच्छाचारी नियश्रण का शिफ्ार होता पडेया वयाकि एसी स्थिति 
भे ययायाघीश ही विधि तिमाता हागा । यदि याविक शक्ति को कायपालिका शर्ि 
के साथ सयुक्त कर दिया जाय तो 'यायाधीशय का व्यवहार हिसायुक्त एवं बप्याचार 
पूण हो सकता है। यदि एक ही व्यक्ति या व्यवितया थे समूह मे चाह वे जभिजात्म 
वग या साधारण जनता म से ही क्या न हुई, तीना शक्तियां बर्यात विधि निर्माण, 
सावजनिक प्रस्तावों का क्रिया-वयन एवं व्यक्तियों के विवादा को तय करने के कार्य 
केद्रित कर दिये जायें तो प्रत्येवः चीज का अन्त निश्चित है । 77 

प्रसिद्ध विधिवेत्ता ब्लेफस्टोन ने भी झक्तियो के पृथवकरण का समपत किया 
ह । उसके अनुसार ''जब कभी विधि निमाण एवं क्रियावयन के अधिकार एक ब्यक्ति 
या एक ही व्यक्ति समूह को प्राप्त होत हैं तो सावजनिक स्वतात्ता नही हो सकती। 
शासन के द्वारा अत्याचारी विधिया का निर्माण क्या जा सकता है एवं उन्हे भत्या 
चारी ढंग से क्रिया वत भी किया जा सकता है क्याकि उसके पास वे सब शक्तियाँ 
होती है जो विधि निर्माता के रूप में उत्ते प्राप्त होनी चाहिए। यदि “यायिक शर्कि 
विधि निमाण शक्ति म सयुक्त हो तो प्रजा का जीवन, सम्पत्ति एवं सुरक्षा ऐसे स्वेच्चा 
चारी यायाधीशों के हाथ में होगी जिनके निणय उनके विचारों द्वारा ही निर्देशित 
होगे, न कि किसी मौलिक विधि सिद्धात द्वारा जिनका पालन यायाधीक्ों द्वारा फ़िया 
जाना जमिवाय हो । यदि य्यायिक झक्ति कायपालिका से सयुक्त हो तो इस एकता के 
कारण वे व्यवस्थापिका से कहो अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगी | ?* स्मरणीय हैं हि 
बक ने भी गम्मीरता से शक्ति पृथककरण के सिद्धांत की आलोचना नही की हैं । 

मादेस्क्यू के इस सिद्धा त का उन समाजा पर विशेष प्रमाव पडा जो लंत्या 
चारी शासनों से पीडित थ। 8वी शताब्दी के लेखका पर इस सिद्धातत का विशेष 
प्रभाव था तथा परिवती सदियों के राजनीतिक चितन एवं व्यावहारिक राजबीति 
दोनो का इस सिद्धात वे प्रमावित किया है। अमेरिका एवं फ्रास की कीतियों को 
इस सिद्धात्त से विशेष प्रेरणा ध्राप्त हुई थी ! 

आलोचना--इस सिद्धात की अनेक आधारो पर निम्न आलोचना की गयी है 

(!) मोडठेस्वयू को इस सिद्धात के सम्बंध मे ग्रेट प्रिटेन स प्रेरणा मिली थी। 
उसकी थारणा थी कि ग्रेट ब्रिटेन मे व्यक्तियों को जो स्ववजता प्राप्त है उसका कारण 


]] ३7. छड्ाम बंठ 72०5७, छी: हो, (का जा 


42. छ89०5४६07€.. (##फादप॑द्ार गा सढ २बय् ण॒ इकइकरारे, णे 7, ०? 46 
ग्यत 269 


झवित-पृववक्रण का सिद्धांत | 23 


वहाँ के शासन म झक्तिया का पृथक्वरण हे परतु यद्द मांठेस्क्यू का भ्रम वा । इगलण्ड 
मे उस समय संसदीय प्रणाली का प्रारम्म ही हुआ था तथा दलोय व्यवस्था का भी 
वतमान रूप पूरी तरह उनर कर सामने नहीं जाया था । उस समय इगलण्ड मे राजा 
और समसद के दाता संदना की झवितया मे सतुलन था तथा “्यायपालिका पर्याप्त 

स्वतात्र थी। स्पष्ट हू कि मोटेस्कयर द्वारा प्रतिपादित शक्ति-पृथवत्तरण का माधार ही 
गलत था । 

(2) यह कथन भी सत्य नही है कि शवित पृथक्व रण के बिना स्वत जता की 
रक्षा सम्मव नही है । ससदीय झासन-प्रणालिया म झवित पृथक्‍्करण नही हाता लेकित 
यह कहना गलत हू विः वहीँ स्वतभ्नता नही है । 

(3) शासन के कार्यों म सावयवी एकता होती है। उह प्र॒णरूपण पृथक 
करने का अथ द्ासन-व्यवस्था का पगु बना देता है। जत इस सिद्धांत की भी 
सीमाएं हैं | इसे सावमौमिक रूप से लागू नहीं क्या जा सकता है। ऐसा करना 
जविवेकी एवं अव्यावहारिक होगा । शक्तिया के ध्ृथवकरण का अथ है कि शासन के 
विधायी, कायपालक एवं 'यायिक काय शासन के विभिन्न विभागा द्वारा पृथक-पृथक 
रूप से सम्पादित क्यि जायें । इसका अथ निरपक्ष पृथकता नही है। शासन के विभिन्न 
जग जब एक दूसरे क साथ मिलकर काय करते हू तमी उनके द्वारा वाध्चित लक्ष्य की 
प्राप्ति सम्मव हूं । 

(4) अनेक विद्वान शासन के कार्यों को विधायी, कामपालक एवं ययायिक 
कार्यो मे वर्गीकृत करना स्वीकार नही करते । वे मोटेस्क्यू के श्वित पथक्‍क्ररण के 
सिद्धात को स्वीकार नही करते । 

(5) शक्तिया क॑ पृथक्‍्करण का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि 
शासन के सभी जगा का समान महत्व है । लेकिन यह सत्य नहीं है। व्यवस्थापिका 
का झासन के दो जय जगा से अधिक महत्य हू । व्यवस्थाएिका जनता का प्रतिनिधित्व 
करती हू भौर जनता की इच्छा कां विधिया के रूप म जभिव्यक्त करती है। शेष 
दोना विभाग विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधिया को सुचारु रूप से क्रियावित करत 
है । शक्तियों के पृथवकरण के आधार पर कायपालिका के व्यवस्थापिका से पृथक हाने 
के फलस्वरूप यह सम्मव है कि विधिया सही अर्था म॑ क्रिया वत से की जायें । 

(6) लोक्त-न में शक्तियों के पृथक्षरण की कोई जावश्यकवा नही है नौर 
न उसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता ही हू । मांटेस्क्यू ने फ्रास की तत्कालीन 
निरकुशत जीय व्यवस्था के प्रभाव म॑ शक्तिया की पृथकता का सुभाव दिया था । 
लोकत प्‌ मे तो शासन की शक्ति जनता क प्रतिनिधियां के हाथ मे होती ही है अत 

अत्याचार की सम्मावना कम होती है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका एव शक्तियो का पृथककरण 

फाइनर के अनुसार “यह कभी चात नही होगा कि अमेरिकी सविधान निम्ा- 

ताजा ने मोटेस्क्यू के सिद्धाल से अथवा स्वताजता और सम्पत्ति की रक्षा की माय से 
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प्रेरित होकर शक्षित पृथमकरण के सिद्धात का अमरियी सविधान मे स्थान दिया है। 
लेकिन यह स्पप्ट है कि वे माटेस्वयू द्वारा व्यक्त एव पारिमापित राजनीतित स्वतञतां 
को प्राप्त करना चाहते घ तथा निरयुशतन्ध वो सीमित करन के इच्छुप 4। इन 
स्पष्ट है कि वे मो टेस्वयू के सिद्धान्त स प्रमावित थे । अमरिवी सविधान विमातात्रा 
ने जानवूभकर विस्तृत रूप स यक्ति पृथकतरण वे सिद्धात का अपनाया है 282 

वर्तमान युग में सयुक्त राज्य अमेरिका हो शक्ति प्रृववत रण के प्िद्धान्ते ९॥ 
स्वीकार करने वाला सबसे भद्ृत्वपूण देश है । 

मसेच्यूसेट्स राज्य के सविधान (!780) मे द्क्ति-वृधवकरण के सिद्धात की 
छाप स्पष्ट है। इस सविधान म घोषणा वी गयी है कि "इस राज्य म ब्यवस्थापिका कमी 
भी न तो कायपालक एवं यायिक शक्तियां का प्रयोग करगी जीर न ही न्यायपालिती 
विवायी एवं कायपालिका शक्ति का या उनम से कसी एक का प्रयोग करगी, जिस्तस 
शासन व्यक्तिया की स्वेच्छा पर निमर न होकर विधि पर आधारित हा ।” सात व 
पश्चात 787 ई मे सयुक्त राज्य जमरिका के सधीय संविधान का निमाण करने 
वाले सम्मेलन के सदस्या पर इस सिद्धान्त का प्रमाव स्पष्ट था लेकिन उनके हारा 
इस सिद्धात को कुछ सद्याधित रूप मे ही मायता दी गयी है । 

हैमिल्टन, मेडिसन एवं जय (जो समी बाद म सयुक्त राज्य अमरिका के रा 
पति बन) ने 'फ़डरलिस्ट' नामक रचना में कहा है कि “एक व्यक्ति या कुछ व्यर्तियो 
के हाथो म॑ विधायी, कायपालक एवं यायिक श्षक्ति के एकीकरण को ही भत्याषार 
त न की सज्ञा दी जावी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति एव व्यक्ति-समूह बशानुगत जाधार 
पर नियुक्त हा या मनानीत हो या जनता द्वारा निर्वाचित हो ।” जेम्स मेडोसन गे 
'फंडरलिस्ट मे ही अपने मत वी पुष्टि मे मो टेस्क्यू से उद्धरण भ्स्तुत किये हैं। एवं 
दूसर सदस्य जॉन आदम का कथन था कि “यदि एक ही प्रतिनिधि समा को सभी 
शक्तिया--विधायी कायपालक एवं 'यायिक--दे दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था निखुत 
शासन से भी अधिक है और देरअबेर मे अल्पसख्यका के अधिकार का अतिकररमी 
होगा । * 

केलीफोर्निया राज्य के सविधान म॑ घोषणा की गयी थी कि शासन की झर्वितयों 
तीन विभागो--विवानमण्डल, कायपालिका एवं ययायपालिका--म॑ विभाजित होगी 
और कोई व्यवित जिसे इनमे से एक भी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त नहीं 
होगा क्सिी भी शक्ति का प्रयोग नही करेगा । 

सयुकत राज्य अमंरिका का वतमान सविवान भी झक्ति पृथक्‍करण पर आधा 
रित है। विधायोी झक्ति कांग्रेस मे, कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे” और यागिक 
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शक्ष्ति सर्वोच्च यायालय तथा अय सघीय “यायालया में, जो समय समय पर काग्रेस 
द्वारा स्थापित किये जाये, अधिष्ठित है !!” यद्यपि सविधान म शक्ति पृथक्करण का 
काई स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर तु शासन के तीना अगा को पृथक पृथक अनुच्छेदा 
के द्वारा पृथक शक्ति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था से अमेरिकी सविवान म 
शक्तिया के पृथकक्रण को स्थापना हुई है। अधिकाश अमेरिकी नागरिक शवितियों के 
पृथवकरण को प्राकृतिक विधि की भाति विवाद के परे मानते थे । अमेरिकी सर्वाच्च 
यायालय ने भी अमेरिकी सविधान में शक्ति पृथक्करण के अस्तित्व को स्वीकार किया 
है। सर्वोच्च यायालय के अनुसार अमेरिकी सविधान का यह एक प्रमुख ग्रुण है कि 
राज्यों एवं राष्ट्रीय सरकार को जो शासन की शक्तिया प्रदान की गयी हूं वे तीन-- 
कायपालक, विधायी एवं यायपालिका--विभागों के मध्य विभाजित हैं। 

इस प्रणाली के सफल सम्पादन के लिए यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तिया को एक 
शाखा की शक्तिया प्रदान की गयी हो उह दूसरे विभाग को प्रदत्त शवितयो में हस्त- 
क्षेप नही करता चाहिए अवितु प्रत्येक को विधि के अवीन अपने विभाग तक ही 
सीमित होना चाहिए ।* 

अमेरिकी सघीय सविधान मे शक्ति-पृुथक्करण के सिद्धांत को काफी सशोधित 
कर दिया गया है। सघीय विधानमण्डल---काग्रेस---द्विसदनात्मक है । दोनों सदनों के 
सदस्यों को भिन्न-भित्र कालो के लिए मित्र तरीकों से निर्वाचित किया जाता है। 
सीनेट के सदस्य छ वष के लिए निर्वाचित किये जाते है तथा एक तिहाई सदस्य प्रति 
दो बष पश्चात अवकाश ग्रहण करते है। प्रतिनिधि समा का काय काल दो वष है और 
उसके सदस्य प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा चुने जाते है। दोनों सदन एक दूसरे पर 
अवरोध (०४९८४) के रूप मे काय करते हू। कायपालिका न तो व्यवस्थापिका पर 
निमर है और न ही जनता पर । सविधान निर्माता कायपालिका को प्रत्यक्ष रीति से 
निर्वाचित करके अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के इच्छुक नही थे। अत कायपालिका 
(राष्ट्रपति) के निर्वाचन के लिए विशेष निवाचक मण्डल की व्यवस्था की गयी है । 
राष्ट्रपति को भी निर्वाध क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका म कायपालिका को विधि निर्माण में अधिकार प्रदान 

किया गया है । उसे काग्रेस द्वारा पारित विधिया पर आशिक निषेधाधिकार (9श॥4- 
२००) प्राप्त है । कांग्रेस के नाम राष्ट्रपति सदेश भेजकर विधियों का प्रस्ताव कर 
सकता है । इसी प्रकार, व्यवस्थापिका अर्थात काग्रेस को कायपालिका शक्तिया प्राप्त 
है । सीनेट--काग्रेस का द्वितीय सदन--को राष्ट्रपति द्वारा की गयी सन्धिया एवं नियु- 
क्तिया को दो तिहाई बहुमत से जनुमोदिव करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध करने 
एवं जाति स्थापित करने की शक्तियाँ काग्रेस को प्राप्त हैं। सघीय सरकार के पदा- 
धिकारियो को काग्रेस की सदस्यता प्राप्त नही हो सकती । कायपालिका अर्थात्‌ राष्ट्र 
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पति आर उसके मत्रमण्डल वे सदस्य कांग्रेस म उपस्थित नहीं हा सकते । अमसी 
सर्वोच्च न्यायालय के पययायाधीशा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनट के अनुमादत से 
की जाती है । लेकिन अमेरिकी सर्वाच्च “यायालय का कांग्रेस द्वारा पारित विधिया की 
वधानिकता वी परीक्षा करन वा अधियार प्राप्त है । दसीम पद्धति के कारण शर्क्तिः 
पृथवकरण की कठोरता और नी कम हुई हूँ । राजनीतिश दल ब्यवस्थापिता एवं 
कायपालिका के मध्य एक कडी का काय करते हैं। राष्ट्रपति एवं काँग्रेस म जब एक 
ही दल के सदस्य होत हैं, जैसा [895 से 9 ईं तक था, तो व एक ही दी 
समिति के निर्देश के अधीन समान उद्देश्या की प्राप्ति वे लिए काय करत हैं। 

अमेरिकी राज्या की सरकारा म शक्ति-पृथर्फरण अधिक प्रूण रूप में पाया 
जाता है। व्यवस्थापिका एवं यायपालिका के सदस्य तथा राज्यपाल एवं श्रय अधि 
कारी जनता द्वाया निवाचित होत हैं। राज्या वे सविधान म दो व्यवस्थाएँ दा्ति” 
पृथक्करण का अपवाद है । प्रथम, प्राय समी राज्या म गवनरा का भाश्षिक नियेधा 
घिकार तथा व्यवस्थापिका को सदेद्ा भेजन का अधिकार पश्राप्त है। द्वितीय, तभी 
राज्या के यायालयो म शासन के कार्यों को वैधता को चुनौती दी जा सकती है। 

सयुक्त राज्य अमेरिका के सघीय सविघान निर्माताआ ने सविधान में शक्तियां 
के पृथक्क्रण की घोषणा नहीं की है । सविधान में फाइनर के अनुसार “वितरणार्त्मक 
अनुच्छेद (0/87% 08 ००३०) नही था और पूर्णे पृथक्ता की भी व्यवस्था रही 
थी क्योकि ऐसी अवस्था मे शासन चलाना ही असम्भव हो जाता |? सविधान स थर्व 
रोब एवं सतुलन (०४००७ ात 98क्वा००७) की व्यवस्था द्वारा शासन का व्यवरस्वित 
रूप में सचालन सम्मव हो सका है । 

अमेरिकी सधीय सविधान के आलोचका को सविधान की व्यवस्था से सेंवीर 
प्रकार के अधिनायक्तात ऊ उदय का भय था। जेम्स मेडीसन ने इस आलोचना ही 
उत्तर दिया है और उत्तर में उसने मोटेस्क्यू के तकोँ को मुक्तहस्त रूप में प्रया 
किया है । मो देस्क्यू के विचारो के अनुसार “इगलैप्ड की सरकार के विभागों में पूरी 
तरह पृथवकरण नही है । इनमें आशिक सम्बंध है जो स्वताजता के लिए हार्ति 
कारक नही है । शासन की प्रकृति जतिकमणात्मक (थाय०्बटगाह गरबाध्य०) है और 
इस स्वीकार भी किया गया हं।” मेडीसन को व्यवस्थापिका की 
चक्ति से विशेष भय था क्योकि विवायी शक्ति की व्यारया कठिन है । व्यव॑स्थी 
पिका वित्त पर तियात्रण के माध्यम से कायपालिका के अधिकारों पर निरयत्र्ण 
कर सकती है । नत मेडीसन की हृष्टि मे व्यवस्थापिका की शक्ति के विस्तार को 
रोकन की आवश्यकता है । उसने जेफरसन के इस सुमाव को स्वीकार नहीं क्या कि 
शासन के तीन म से दो अग जब सविधान के अतितमण के कारण सशाधन की मे 
करे तो जनता से अपील की जाथ। मंडीसन का तक था कि इससे सविघान कीं 
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पविनता एवं स्थिरता में से जनता का विश्वास उठ जायेगा | उसते यह सुभाव दिया 
था कि शासन के आंतरिक ढाचे मे ऐसी व्यवस्था की जाय कि “उसके विभिन्न घटक 
अगर मे स्वाभाविक सम्बंध बने रह औजौर समी अग यथास्थान रहकर अपने काय कर 
सके / ? अत संधीय अमेरिकी सविधान म पूण शक्ति-पृथक्करण से उत्पन दोषों को 
दूर करने के लिए अवरोध एव सन्तुलन की व्यवस्था की गयी है। एक अगर की शक्ति 
पर दुसरे अग्र द्वारा रोक (०००८) लगाकर झासन की क्षक्तियों को सातुलित किया 
गया है । जत जवरोध एवं संतुलन का सिद्धा त (796 छाए ण' थाल्छ,5 शाएं 
888॥025) शक्ति पृथवकरण के सिद्धांत का पूरक है और उसे व्यावहारिक बनाता है ! 

अत्याचार से रक्षा एव स्वतन्रता की स्थापना के अतिरिक्त सयुकत राज्य 
अमेरिका के सविधान निर्माताओ ने शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को एक जय कारण 
से भी अपनाया था। सम्पत्तिशाली, कुलीनत नीय एवं मध्यम वग को विधान मण्डला 
में गैर-सम्पत्तिश्ाली वर्गों के श्रतिनिधिया के बहुमत का भय था। प्रो एफ ए केव 
(शा 7 8 02५७) के अनुसार सम्पत्तिशाली वग ने अपनी सम्पत्ति एवं सुविबा 
की रक्षा की व्यवस्था शासन को इस प्रकार सगठित करके प्राप्त की है कि अल्प 
सख्यक सम्पत्तिशाली वग शासन के एक या अधिक अगा का अवरोध एवं सतुलन 
प्रणाली के अनुसार प्रयोग करके जनता के ऐसे प्रत्येक काय को जी शक्तिगाली बंग 
के लिए अहितकार हो, रोक सकते है । 

स्मरणीय है कि डॉ घाल्स ए बीयड” ने 'सयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान 
की श्राधिक व्याख्य' मामक अपने लेख मे यह सिद्ध किया है कि सघीय सविधान ऐसे 
व्यक्तियों के प्रयथत्तों का परिणाम है जिनके आर्थिक हितो को 777 ई के परिसघ 
(ए०ग्राथवंध8४007 ० 777) द्वारा स्थापित शासन प्रणाली से क्षति पहुँची थी। 
अत वे ऐसे सविधान के निर्माण के लिए कृतसकल्प थे जिसके अतग्रत उनके हितो 
की रक्षा एव सवधन हो सके । 

फाइसनर के अनुसार अमेरिकी स्विधान निमाताओ के उपरीकत सभी उद्देश्य 
की पूर्ति तो न हो सकी लेकिन मुरय उद्देश्य अवश्य पूण हो सका। वे शासन की 
शक्तियों को सफलतापुवक पृथक कर सके थे। उड्ोने कायपालिका को व्यवस्था- 
पिका से पृथक कर दिया । व्यवस्थापिका को दो सदनो मे विभाजित करन से उनमे 
निरतर प्रतिस्पर्दा की सम्मावना हो गयी तथा व्यवस्थापिका को कायपालिका एवं 
उसके दायित्वां से पृणझुपेण पृथक कर दिया । प्रिदेन एवं फ्रास की विधि निर्माण- 
प्रक्रिया से मिन्न विधि प्रक्रिया एव वित्त विधेयक प्रत्रिया की स्थापना की । संयुक्त 
राज्य अमेरिका मे माँ त्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का पूण अमाव है। प्रत्येक विभाग 
का अपना पृथक दायित्व है । 
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शक्ति पृथक्करण के कारण प्रयुक्त राज्य अमेरिका म॑ अनेकों समस्याएँ उत्प 
हुई है जिनके ममाधान की आवश्यकता पडी है । समाज को अनंक बार निराश मी होर 


पिका एवं कायपालिका के मध्य क्षेत्राधिकार के प्रइन पर तीब्र विवाद उत्पस्त हो गे 
थे। काग्रेस ने कायपालिका की नीतियो पर सदव ही नियात्रण रखा है, यहा तक वि 
रूजवेल्ट का प्रथम राष्ट्रपतित्व-काल भी इसका अपवाद न था । राष्ट्रपति एक दल का 
और काँग्रेस मे बहुमत दूसरे दल का होता है तव दोनो के मध्य गतिरोध के प्राय 
अधिक अवसर होते है। ऐसी अवस्था में प्राय राष्ट्रपति निषेधाधिकार (४०४०) के 
अस्त्र का खुलकर प्रयोग करता है तथा काग्रेस राष्ट्रपति द्वारा समथित नीतियां पर 
विधि निर्माण को अस्वीकार कर देती हेंगा 

काग्रेस द्वारा अपनी विधियों के उचित क्रियावयन के लिए स्वतत्र नियामकीय 
आयोगो की नियुवित की जाती है जो कायपालिका के नियात्रण से मुक्त होते हैं। 
काग्रेस ने इन आयोगा की स्थापना करके कायपालिका से पृथक एवं स्वतात बढ्ध 
विधायी सत्ता का निर्माण क्या है। व्यवहार मे आयोगा की स्थापना से अनेक कठि 
नाइया उत्पन्न हुई है। यदि आयोग राष्ट्रपति से मि न एवं विपरीत दृष्टिकोण रखता 
है तो वह राष्ट्रपति की योजना को समाप्त कर सकता है और आयोग के क्षेत्र एव 
शासन की नीति के सम वय से सम्बी घत राष्ट्रपति के समी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। 

आयोगो को अपने क्षेत्र म विधि निर्माण के अधिकार भी प्राप्त है। कांग्रस 
द्वारा आयोगा को विधि निर्माण के अधिकार के प्रदत्तीकरण को सर्वोच्च यायालय 
ने अवैधानिक ठहरात हुए पेट्रोलियम कोड एवं इण्डस्ट्रियल रिकवरी एक्ट को अवध 
घांपित कया था। पर तु सर्वाच्चि “्यायालय ने बाद मे प्रशासकीय विधि-निर्माण को 
इस शत पर वध माना कि ऐसी विधिया सुस्पष्ट होनी चाहिए । 

सुक्त राज्य अमेरिका मे अवरोध एव सन्तुलन 

दकिति पृथलकरण म॑ जदूट विश्वास रखने वाले विद्वाबों की भी यह धारणा 
है कि झ्षक्तियों के विशुद्ध या निरपक्ष (99500/८) पृथक्करण के फलस्वहूप 
शासन का चलना असम्भव ही है। इस सिद्धात के कट्टर समथक मेडीसन की 
भी यही धारणा थी। इस सिद्धात्त का यह अथ कदापि नहीं है कि विधायी, कार्य 
पालिका एवं -्यायपालिका विभागा मे परस्पर कोई सम्बंध ही न हो । मेडीसन का 
मत था कि “तीना विज्मागा द्वारा सम्बाधत हांकर जब तक एक दूसर पर तियत्रण 
नही रखा जाता शक्ति ध्यक्‍्क्रण का सिद्धात व्यवहार म असम्मव है। शक्ति 
हरपवक रण का यह अथ नहीं है कि तीना विमागा का एक दूसरे पर नियजणसे 
हो। # अनियात्रत शक्ति दमशा खतरनाक होती है । इसी को अत्याघारत-त्र बहते 
हैं। घक्ति क॑ प्रतिराध के लिए झक्ति आवश्यक हाती है। अत अमरिकी सविधान 
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ग्रओ ने सविधान में शवित प्रृथककरण को स्वीकार करते हुए अवरोध एवं 
ने (०४८०).६ थर्त 94487०८5$) की पद्धति को भी मायता दी है । अवरोध एच 
ते का अथ यह है कि शासन के प्रत्येक अग को दूसरे अगो की शवितिया मं अधि- 
[दान किया गया है । अमेरिकी संविधान म कायपालिका एवं विधानमण्डल 
शेपकर एक दूसरे की शक्तिया मे हिस्सा प्रदान किया गया है ॥ उतकी हृष्टि 
रोध एवं संतुलन की व्यवस्था का मात्र उद्देश्य शासन की शक्ति के प्रयोग को 
, नियानित एवं विकेद्गित (!0४०() करना था। अवराध एवं सन्तुलन के 
शासन के प्रत्येक अग की स्वेच्छाचारिता को सीमित एवं शक्ति के दुरुपयोग को 
गया है। तीना अग परस्पर एक दूसरे पर निय जण रखते हैं जिसके फलस्वरूप 
"संतुलन बना रहता है। अमेरिकी सविधान में यह शक्ति सन्तुलन निम्नलिखित 
रणा से स्पष्ट है 

() अमरिकी काग्रेस द्वारा पारित विधयका पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनि- 
है। राप्ट्रपति को दो प्रकार का निपषेधाधिकार--बधानिक निषेधाधिकार 
प/07५ ए००) एवं परम्परागत निपेधाधिकार (००7्रएथया०४० ४८०)--आप्त 

रम्परागत निषेघाधिकार को जेबवी निषेधाधिकार (90०७६ ४८०) भी कहते है। 
एप्ट्रपति कसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान नही करता तो काग्रेस द्वारा उसे 
हाई बहुमत से पुन पारित करन पर वह विना राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही 
नेयम॒ बन जाता है) कांग्रेस को यप्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार 
(थ ही राष्ट्रपति को भी काग्रेस के नाम सदेश भेजन का अधिकार है । 

(2) राष्ट्रपति को नियुक्तिया साधियाँ एव समभौते करने का अधिकार है 
काग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के दो तिहाई वहुमत द्वारा इनका अनुमोदन भी 
यक है ) स्मरणीय है कि' काग्रेस मे राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की ग्रयी वार्साई की 
' को अस्वीकृत कर दिया था । 

(3) राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होते के साथ साथ देश की परराष्ट्र- 
का सचालक भो हैं। जत वह अपनी इच्छा से यदि चाहे तो देश को युद्ध म॑ 
सकता है। राष्ट्रपति बिना उचित कारण के ऐसा न करे इसलिए काग्रेस को 
धिकार दिया गया है कि वह युद्ध की घोषणा की पुष्टि करें ) 

(4) सविधान के जनुसार सर्वोच्च यायालय का कायपालिका एवं विधान- 
॥ (कांग्रेस) से पूरी तरह स्वतात रखा गया है किन्तु उसके “यायाधीशा की 
बत राष्ट्रपति करता है और कांग्रेस का द्वितीय सदन अपने दो तिहाई वहुमत से 
शनुमो दित करता है । कांग्रेस को यययाधीशा पर महाभियोग लगाने एवं पदच्युत 
का भी अधिकार है) 

(5) साप्ट्रपति को क्षमा प्रदात करने, दण्ड को कम करने या स्थगित करने 
धिकार है । 

(6) सविधान लागू होने के कुछ समय वाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने कंग्रेंस 
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द्वारा निर्मित एव राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधिया को सविवान के विपरीत होते 
पर अवैधानिक घोषित करना शुरू कर दिया था । इसे ही 'याविक पुनरीक्षा 
(णवाण4] 76श०७४) की सन्ना दी जाती है। 

(7) काग्रेस के दोनां सदन--सीनेट एवं प्रतिनिधि समा--एक दूसरे वी 
शक्तियों को सतुलित करते है। प्रतिनिधि समा द्वारा पारित वित विधेयका म सीनेट 
को आमूलचूल सचोधन का अधिकार है यद्यपि वित्त विधेयक सवप्रथम प्रतिनिधि प्रो 
मे ही प्रस्तुत किये जाते है । दोना सदनों की विधायी शक्ति समान है परतु तीवं5 
को कायपालक अधिकार प्राप्त है। सीनेट को प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रस्तावित महा 
भियोगा के भ्रस्तावा के परीक्षण का भी अधिकार है । इसके अतिरिक्त सधीय व्यवस्था 
भी शक्ति सन्तुलन का ही एक रूप है। सघीय शासन राज्यो के शासना पर एवं राज्य 
सरकारें सघीय शासन की शक्तियां पर संतुलन रखते है । 

अवरोध एवं सतुलन की व्यवस्था शक्ति पृथक्करण को व्यावहारिक रुप प्रदात 
करती है। प्रो ऑग के अनुसार “एसी व्यवस्था किसी अय सविधात म॑ नहीं है। 
शक्ति पृथवकरण की पद्धति अवरोध एवं सातुलन की व्यवस्था सहित अमेरिकी शर्त 
की मुरय विशेषता है ।/“* अवरोध एवं सतुलन का उद्देश्य शासन के विभिन्न अंग मे 
एकता एवं सतुलन विकसित करना था पर'तु विभिन्न विमागो की एकता में बाबा 
हुई है तथा शासन के कार्यो में विलम्ब भी हुआ है। फाइनर के अनुसार “सविधात 
निर्माताजा ने जिन उद्देश्या की कल्पना की थी वे सभी पूण नही हो सके है क्योकि 
उनके द्वारा शासन के नेतृत्व म एकता (जो बतमान राजनीति की अतिवाय आवश्यकर्त 
है) को नष्द कर दिया गया था । अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना करके कार्येपालिका की 
व्यवस्थापिका से पृथक कर दिया गया तथा काग्रस के दोनों सदनों में मिर-तर प्रतिस्वर्र 
उत्पन हो गयी थी। दोना सदनों मे प्रत्यक मामले मे पृथक पृथक नतृत्व बन गये पया 
कांग्रेस को राष्ट्रपति (कायपालिका) की उपस्थिति एवं कार्यों से स्वताज कर हि 
गया था । + कायपालिका एवं व्यवस्थापिका मे शक्तियों का विभाजन तथा दोहों मे 
शक्तियां के समवय के उचित साधना के अभाव में शासन के कार्यों मे जसाधारं 
विलम्व होता स्वाभाविक था। ऑँग एवं रे का इस सदम में कथन है कि खबरों 
एवं सतुलन की व्यवस्था न जिसका उद्देश्य शासन मं पूण सातुतत एवं व्यवस्था 
स्थापित करना था, शक्ति पृथवकरण के दोपा को कम करने की बजाय उनवी हवेँढिं 
कर दी थी ।/ कारविन के अनुसार शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध जीर सन्तुलन वी 
व्यावहारिक महत्व आधुनिक समय मे काफी कम हो गया है । राष्ट्रपति वी परदर्त 
विधि तिमाण वी व्यवस्या क विकास के कारण विधि निर्माण म॑ पर्याप्त नेतृत्व प्राप्त 
हो गया है। * अमरिकी संविधान निर्माताथा की कल्पना से पर राजनीतिक दलां के 
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उदय एवं विकास तथा उनके कार्यो ने सविधान द्वारा विभाजित शक्तियां का पुन 
वर्गीकरण सा कर दिया है और एक बडी मीमा तक देश के राजनीतिक जीवन में काय- 
पालिका का नेतृत्व स्थापित कर दिया है) काग्रेस ने भी सकट कान म राष्ट्रपति के 
नेतृत्व को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को विधि निर्माण की शवितिया काग्रेस प्रदान 
कर सकती है परन्तु कांग्रेस अपनी सभी शक्तिया रप्ट्रपति को प्रदान करने का अधि- 
कार नही रखती । यदि काग्रेस द्वारा ऐसा किया गया, तो सर्वोच्च “यायालय उसके 
इस काय को अवैधानिक घाषित कर देगा । अवरोध एवं संतुलन कौ व्यवस्था मं 
राजनीतिक दलो के फलस्वरूप पर्याप्त सशोधन हुआ है। सविधान जिसे पृथक करता 
है, राजनीतिक दल उसे जाडते है । 
शक्ति प्रथक्‍्करण एवं अवरोध एवं सतुलन के सिद्धान्तो ने भ्रम एवं विवादा 
को भी जम दिया है। काग्रेस एवं राष्ट्रपति के वीच विभिन प्रकार क॑ सम्ब'प रहे है 
जो राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के सदस्यो के व्यक्तित्व एवं तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत 
जधिक प्रभावित होते रह है । बिल्सन का कथन था कि सत्ता के विभाजन एवं उत्तर- 
दायित्व की अस्पष्ठता के कारण सकट काल म॑ शासन पगु हो जाता है । जितनी जधिक 
शक्ति विभाजित होती है, उसी अनुपात मे सत्ता अनुत्तरदायी भी हो जाती है। बतमान 
काल मे राज्य के कार्यो म॒ असाधारण वृद्धि हुई है। अत सबल प्रभावशाली एवं 
उत्तरदायी शासत की जावश्यकता है। प्रश्न है कि अमेरिका में प्रचलित शक्ति पृषकब- 
रण के सिद्धा त और अवरोध एवं सतुलन की प्रणाली तथा उत्तरदायी एवं शक्तियाली 
शासन की आवश्यकता में समावय कंस स्थापित हो ? इस सम्ब वे में विभिन्‍न सुकाव 
दिये गये है । बुड़हो बित्सन ने उत्तरदायी माजिमण्डलीय प्रणाली को श्रेष्ठ मानते हुए 
उसे स्वीकार करने का सुझाव दिया था । लेकिन अनेक विद्वानों से अमेरिकी अग्राली 
की श्रेष्ठता की प्रशसा को है | एक सुझाव यह भी आाया है कि कायपालक एवं विधायी 
तत्वों के सयुक्त माँ नमण्डलो की स्थापना की जाय अर्थात सीवेटर एवं प्रतिनिधि 
सदन के सदस्य राष्ट्रपति के मा त्रमण्डल म शामिल किय जायें । एक अय सुझाव यह 
है कि राष्ट्रपति के मा जमण्डल के सदस्यों का फाग्रेस के दोनो संदनों मे उपस्थित होने, 
शासकीय प्रस्तावों एवं नीतिया के सदभ में विचार व्यक्त करने तथा प्रश्ता का उत्तर 
देने का अधिकार दिया जाय । कुछ का सुभाव है कि काग्रेस वी विधियों को अवैधा- 
निक घोषित करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को निल्रम्बित कर दिया जाय | 
इन सुभावो मे से किसी को भी क़ियावित नहीं किया जा सका है और टाक्ति-पृथक्‍्क- 
रण, बोषड के अनुसार, आज भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का प्रधान तत्व है 
तथा उसकी शासन और राजनीति में निरन्तर जभिव्यक्ति होती है ।? 
अन्य देशो मे शक्ति-पृथदकरण का सिद्धान्त 
ग्रेद ब्रिटेन (568 ऐह/छए) 
मोटेस्क्यू को शक्ति-पृथवकरण की प्रेरणा ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हुई 
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थी । लेकिन ग्रेट ब्रिटेन म शक्ति पृथवक्रण माय नही है। यह मो टैस्क्यू का भ्रम था। 
ग्रेट ब्रिटन के सविधान के बारे मे उसका अध्ययन सही नहीं था। मोटेस्वयूकातान 
समय मे मा नमण्डलीय व्यवस्था का पूण विकास नहीं हुजा था। उप्त समय व्यवस्था 
पिका एवं कायपालिका के सम्बन्धों मे एक सीमा तक पर्याप्त पृथकता थी। 8वी 
सदी के अत तक मन्निमण्डल का पूण विकास हुआ था जिसके परिणामस्वरूप विधाया 
एवं कायपालक काय एक निकाय में अधिष्ठित हो गये और कापालिका सम्बधी 
समस्त कार्यो पर मब्निमण्डल का निय-त्रण स्थापित हो गया है। ब्रिटिश मात्रिमण्टल 
व्यवस्था पिका अर्थात्‌ ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । व्यवहार में हाउस थार 
काम'स के विश्वासपय-त ही मानरिमण्डल अपने पद पर रह सकता है । माँ तमण्डल 
के! सदस्य अनिवाय रूप मे व्यवस्थापिका के सदस्य होते है और विधि निर्माण मे महल 
पूण भूमिका अदा करते है । कायपालिका के सदस्य के रूप मे उह प्रशासकीय विधियां 
का निमाण एवं निय/तण करने का अधिकार है । 

जिठिश ससद का उच्च सदन--लॉड सभा--जाज भी इगलण्ड का सर्वोच्च 
पुनरावेदनीय “यायालय है । नौ न्यायिक सदस्य जिह्ले 7.0705 ०/ 4969ा॥7 07 
79 कहा जाता है, इस सदन के आजीवन सदस्य रहते है। लाड चासलर लाड समा 
का अध्यक्ष होता है जो मा जमण्डल का भी सदस्य होता है एवं पुतरावेदनीय यावा 
लय (९0०४ ० 8फ7०४/), उच्च यायालय (पाहा। (०0णा ० 77४0०) एवं 
उच्च यायालय के चा सरी विभाग (0॥्राव्थ> ए/एडग ० मराठा 00070) की भी 
अध्यक्षता करता है । वह प्रीवी काउसल की प्यायिक समिति (एकाठथं €ण्फणा 
4०9 ० 06 9/ए9 0०प्रण्णा) का भी सदस्य होता है । स्पष्ट है कि इगलैण्ड मे 
शक्ति-पृथककरण के सिद्धातत का नाम तक नहीं है। ससदीय प्रणाली वाले देशों न 
शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व के सिद्धात पर गठित होती है । वहा झवितयों है 
पृथक्करण का श्रइन ही नहीं है फिर भी इगलण्ड में व्यवहार मे ्यायपालिका कर्म 
पालिका एवं व्यवस्थापिका के नियजण से मुक्त है ! 
फ्रास (ग॥०8) 

शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का विकास फ्रास में हुआ था। मा टेस्वयू फासे का 
तिवासी था । यदि रूसा ने फ्रा स की ऋतित को प्रेरणा दी थी तो मो टेस्क्यू के विचारों 
ने फ्रास के प्रथम सविधानों का स्वरूप निर्धारित किया है । 7789 ई में नाते 
नेताआ न जिस सविवान का निर्माण किया था, उसका आधार ही यह धारणा थी कि 
जहाँ शक्तियों का पृथक्करण नही है वहा सविधान नही है। फ्रास की राप्ट्रीय सभा 
ने व्यवम्थापिका एवं कायपालिका शक्तिया की पृथकता का सिद्धात स्वीकार किया 
था। यह सविधान 79] ई मे लायू हुआ। सविधान म शक्ति पृथवकरण की उपेक्षा 
सम्बंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। कायपालिफा को विधायी झक्ति प्रदान नहीं की गयी 
थी। राष्ट्रीय समा या भावी ससद का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के समास्त होते 
के 4 वष पूव तक मात्री जथवा लाम के कसी अय पद पर नियुक्त नहीं किया जी 
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सकता था । व्यवस्थापिका वा वायपातिया ये अध्यक्ष द्वारा मग नहीं किया जा सकता 
था । यायायीष जनता द्वारा निवाचित हाते थ। दायप्लिका का अध्यक्ष व्यवस्था- 
पिया के कार्यों मे भाग नहीं लेता घा। 793 ई मे यह संविधान असफ्ल हा गया। 
]795 ई मे मपीजियन द्वारा इसम सशाधन किया गया। उसने राजा बे स्थान पर 
बदुल वायपालिया--डायरकटरी (07०८००७)--ही व्यवस्था थी। डायरकटरी के 
सदस्य व्यवस्थापिया द्वारा निर्वाचित हात थ और इस प्रगार दग्िति पृथयकरण ब' सिद्धातत 
में संशोधन हो गया । 

8]6 ई , 830 ई एवं 848 ई मे फ्रांस 4 सविधान विभिन्न स्वरूपा 
मे पुनर्जोबित होत रह | 875 ई म निर्मित फ्रास के सविधान का स्वरूप सविधाना 
से भिन्न या परन्तु सबित पृथकररण ये सिद्धान्त का अमिद प्रभाव समी सविधाना पर 
बना रहा । 9यी सदी मर यह तक विया जाता रहा वि शक्िति-पृथक्करण के सिद्धान्त 
के अमाव मे स्वत श्रता नप्ट हा जायगी | 875 ई के सविधान म ससदोय शासन- 
प्रणाली की स्थापना की गयी फलस्वरूप घक्ति-पृधकफरण क॑ प्रिद्धात य मा-यता नहीं 
दी गयी थी । तृतीय एवं चतुथ गणराज्य क॑ आतगत फ़ास म ससदीय व्यवस्था भी । 
कायपालिया शक्ति मीतजमण्डल मे निहित थी और उसके सदस्य राष्ट्रीय समा के 
सदस्य हांते थ । माँ त्रग्रा के रूप मे वे विभिन्न प्रशासकीय विभाग के अध्यक्ष मो दान 
थ | मा त्रमण्डल राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी हाता था थौर राष्ट्रीय मना के 
विष्वासपयन्त अपन पद पर रह सकझता धा। राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यस था एवं 
दाना संदना द्वारा संयुक्त अधिवेशन में चुना जाता था । उस विधि विमाप पर निपेधा- 
धघिकार प्राप्त नही था लेकिन उस दाना सदना द्वारा पारित हितों भो विधेयक पर 
पुन विचार की माँग करन का अधिकार प्राप्त था । 

फ्रास के पाँचवे गणराज्य (958 ई ) के अ्वदठ की समसय प्रयाती बसय 
बनी हुई है । फ्रा सीसी मा म्रमण्डल प्रिटिय मीविमडत हा खाते हो समदीय काम 
पालिका हूं । मौत्रिमण्डल निम्न सदन के प्रति उचचरताय 2? वसै5 झ्मो क प्रस्ादपयन्त 
पदारूढ रहता है। ब्रिटिश मा त्रमण्डल वी शांति है कन्त्र सिमादक द्वाप विधान 
मण्डल मे विधेयक प्रस्तुत किय जात हैं और उससे के उच्ाा जिब जान ह2। विरिझ 

प्रधानम वी की भाँति ही फ्रेच प्रधानमशी नक्दिसारल डा दयान है । बरनत शनो 
देशों की व्यवस्था मे कुछ महत्वपूष उन्‍्ता मे 5 :>्प वजन किय ड्य नव ह 
फ्रेच मा त्रमण्डल को झकितियाँ मीमिद्र $े रूप उंन्द उदियान द्वारा रण रो 
व्यापक दवितरयाँ प्रदात की गयी है । हे न्टमल रन्द म्थिननर हक रे 
अपने कायकाल क दौरान मर्द छढ नकक जय टुद। छात्य रू '्बदे पल मजा 


जतगत राष्ट्रपति वी स्विलि किछ्ति >> “६ यवेर्श्ि सपने ष् 
वह ब्रिटिश सम्राद का व जम ++ म््छ नही ऊ "या ह 
फाइनर के उन्सार मज्ट हे अकन निकाय | इर ४ १ कक 
बिद्धात की बुछ खवापी अच्ट यू मपट 2 उयन, लक 
सप्टे हू । ध्रयम, पर नी + 
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के सविधाना म यायपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियां को अवधानिक 
धोषित करन का अधिकार नही दिया गया है । द्वितीय, सवा-बाल म किये गय॑ अर 
'राध या भूल के लिए किसी राजकीय क्मचारी की जाच एवं उह दण्डित करने का 
अधिकार सामाय न्यायालय को नही दिया गया अपितु एसे अप्यधा के लिए प्रगाव 
कीय विधि एवं 'यायालयों की प्रथक से स्थापना की गयी । ऐसी ही स्थिति जमती मे 
हे लेकिन इगलण्ड मे इससे सवया मिन व्यवस्था है ।$ शक्ति-पृथककरण के सिद्धार्न 
का फ्रास मे स्वाभाविक परिणाम प्रशासकोय -यायालया की स्थापना थी। 0०ए/०| 
० 8/308 (एण्ड! 6! 854०) फ्रास मे सर्वाच्च प्रशासमिक 'यायालय है। झते 
“यायालय को स्थानीय एवं केद्वीय कमचारिरिया के नागरिका के प्रति अपराध या भरता 
के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त है । 

सोवियत रूस (ए 8 5 7२) 


रूस के 7936 ई के स्टालिन सविधान के अततगत स्थापित शासन व्यवस्था म 
शक्ति पृथककरण के सिद्धात को मा-यता नही दी गयी है । विशिसकी ने सोविंत 
सकिधान एवं विधि” नामक अपनों पुस्तक मे यह मत व्यक्त किया है कि सयुकत राज्य 
जमेरिका एवं यूरोप मे शव्ति-पृथवकरण के सिद्धात द्वारा कायपालिका की अ्रुखता 
को छिपाने का प्रयास किया जाता रहा है परतु कायपालिका की प्रमुखता को रोकी 
नही जा सका है। फाइनर को विशिसकी के इस कथन मे कोई सत्यता मही दिखागी 
देती है । * 

रूस मे मा जिमण्डल सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। प्रेसीडियन भी 
अत म सुप्रीम सोवियत के प्रति ही उत्तरदायी है। माजिमण्डल के सदस्य सुप्रीम 
सोवियत के सदस्य होत है और वे विधि निर्माण में महत्वपूण भूमिका अदा करते है। 
भत रूस मे शक्षित पृथककरण को स्वीकार नहीं किया गया है । 
भारत (004) 


भारत का नवीन सविधान (950) ससदीय प्रणाली की स्थापना करता है। 
मो विमण्डल (कायपालिका) के सदस्य ससद के सदस्य हात है और माँ त्रमण्डल लोक 
समा के प्रति उत्तरदायी हे । राष्ट्रपति नाममान की कायपालिका है. तथा अप्रत्यक्ष 
रीति से राज्यो की व्यवस्थापिकाआ एवं भारतीय ससद के निवाचित सदस्या के निर्वा 
चक मण्डल द्वारा चुना जाता है। भाजिमण्डल अपने पद पर लोकसभा के प्रसादपय त 
ही रह सकता है। प्रधानमण्रो को लोकसभा के विघटन की माग करने का अधिकार 
है। राष्ट्रपति सर्वाच्च -यायालय के ययायावीशा की नियुक्ति करता है लेकिन सर्सद 
को उन पर महामियोग लगान का अधिकार प्राप्त है । कायपालिका को क्षमा पटाने 
करने सम्बधी कुछ प्यायिक अधिकार मी श्राप्त हैं । राष्ट्रपति के विरुद्ध महामियांग 





28 कयादा, के ०6७ ८7, 9 04 
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की जाँच का अधिकार भारतीय ससद का है। सर्वाच्च यायालय को ससदीय विधिया 
एवं कायपालिका के कार्यों का अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है । 

भारत को शासन-व्यवस्था ब्रिटिश ससदीय व्यवस्था पर जाधारित हैँ। उप- 
रोक्त तथ्या सं यह स्वयसिद्ध है वि मारत की शासन-व्यवस्था म शक्ति पृथवकरण को 
मायता नही दी गयी है । 
निष्क्प 

व्यवहार म शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त म पर्याप्त सशोधन हुआ है। अमे- 
रिकी सविधान-निमाताओ ने शक्ति पृथक्करण के दोपा के परिहार के रूप मे ही थब- 
रोब एवं संतुलन क॑ सिद्धाःत को स्वीकार किया है। शक्ति पृथवकरण एक सीमा तक 
ही उचित है। ग्रेठेल के अनुसार “अपन चरम रूप म शक्ति पृथककरण तथा अवरोध 
जौर सतुलन सुशासन के लिए खतरनाक है | वहुत अधिक शक्ति पृथक्करण से राज्य 
की विधिक रूप म अभिव्यक्त इच्छा के प्रशासन हेतु आवश्यक एकता एवं सहयोग मे 
बाधा उत्पन होती है और बहुत अधिक बवरोध एवं संतुलन शासन म गतिरोध 
एवं सधप उत्पन कर देता है जिनसे सुशासन एवं क्षमतायुक्त व्यवस्था के भाग में 
बाधाएँ पदा हो जाती है।” झ्वासन के विभिन्न जगा के एक से ही उद्देश्य होत है 
अत शासन की सफलता के लिए विभि न जगा मं वाछित सहयोग आवश्यक है । 

इस सिद्धात का भत्यत व्यापक प्रमाव पडा है। लास्की ने इस सम्बध मे 
लिखा है कि “कायपालिका स यायपालिका की स्व॒त-जता व्यक्तिया की स्वतानता के 
लिए आवद्यक है | शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उपयोगिता एवं उसका अधिकाश 
महत्व इस विशेषता म निहित है कि वहू यायपालिका की स्वत जता पर सवाधिक बव 
देता है । यदि कायपालिका जपनी इच्छानुसार 'यायिक निणय दन लग ता वह राज्य 
का पृण स्वामी बन जायेगा १! आज प्राय सभी सर्वेधानिक दशा म॑ यायपालिका 
की स्वतनता का सिद्धा त माय है । 





३0 ठएब्पलटा ाहदव स्तर, 246 हि 
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शक्तियो का विभाजन 


सन की झवित के कार्यों के आधार पर विभाजित करने के घिका 
4 करण---का अध्ययन हम पाचवे अध्याय मे कर चुके हैं। लेकिन आधुनिक सब्य 
मे क्षेत्र की दृष्टि से भी शासन की शक्ति को विमाजित करने की आवश्यकता 0 
हुई है। विद्ाल एवं विस्तृत राज्यों का शासन एक ही केद्र से नहीं हो सता 
अैथासन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को पृथक-पृथक प्रशासतिक इकाइयों मे 
विभाजित कर दिया जाय और प्रत्येक को अपने क्षेत्र म शासन के कुछ विशिष्ट दाविल 
सौपे जायें । इन प्रशासनिक दकाइया का अपना शासन-सगठन भी होता है। इस आपार 
६ राज्य को केद्रीय एव स्थानीय दासना अथवा सघीय एव क्षेत्रीय झासनो में विभा 
जित किया जाता है। यही एका-मक एवं सघात्मक शासना में भेद का आधार है। 

शासन की शक्तिया के विभाजन की आवश्यकता न केवल राज्य! के /22 
आकार के कारण ही वाछनीय है अपितु इस हृष्टिकाण से भी उचित है कि झासत 
अनेक दायित्वों का सम्ब व ऐसी समस्याओं से है जो समग्र राज्य के हित के न होंए 
केवल स्थानीय महत्व के होते हैं। “यदि किसी राज्य में शासन के समस्त की 

केद्वीय सरकार के द्वारा ही किये जाये तो घुशासन की हृष्टि से उसका काय भार 

अधिक होगा और शासन में अनावश्यक व्यय एवं विलम्ब होगा। इसके अतिरिक्त 
यह अधिक उचित एवं >द्देण है कि छोटे-छोटे समाजो को उनसे सम्बंधित मामला में 
अशासन का अधिकार दिया जाय क्योकि प्र॒त्यक्षत व्यक्तिया द्वारा अपने से सम्बाधधित 
मामलो का प्रशासन अधिक अच्छी प्रकार किया जायेगा और बहुत से व्यक्तियों को 
राजनीतिक कार्यो म साग लेने का अवसर भी मिलेगा । 7 

क्षेत्रीय आधार पर झासन सत्ता के विभाजन से सम्बन्धित अनेक समस्याए है। 
जैसे--क्षेत्रा का विमाजन किस प्रकार हो, यह किस सत्ता के द्वारा निश्चित किया 


कज्ज++--तहतहतहत.__ 
३ एत्प्प्ला बआगइ्ग उद्धकदर 4956, 9 227 


एकात्मक एवं सघात्मक राज्य | 37 


जाय, क्तिनी शासन-सत्ता हर क्षेत्रीय इकाई को प्रदात की जानी चाहिए हर क्षेत्र म 
किस प्रकार की सरकार स्थापित की जानी चाहिए, जादि ।* 
एकात्मक एवं सघात्मक राज्या का भेद उपयुक्त प्रथम प्रश्न पर आधारित है 
जर्थात क्षेत्रीय दृष्टि से शासन-सत्ता का विशेषकर राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारा के 
रूप मे विभाजित करने का अधिकार विधिक हृष्टि से किस सत्ता का प्राप्त है ? सत्ता 
विभाजित करने की मुस्यत दो प्रकार की पद्धति है फलस्वरूप दो प्रकार के शासन होते 
हैं। एक पद्धत्ति के अतगत सविधान द्वारा शासन की सम्पूण सत्ता केद्वीय सरकार को 
प्रदान की जाती है जा उस सत्ता का अपनी इच्छानुसार क्षेत्रीय उपभागा को प्रदान 
करता है। इन क्षेत्रीय उपमागा का केंद्रीय सरकार अपनी स्वेच्छा से निमाण करती 
है और सामाय विधि द्वारा इनके क्षेत्र वथा अधिकारी में स्वेच्छा से परिवर्तेत कर 
सकती है । इस प्रणाली को एकात्मक सरकार कहते है ।* दूसरी पद्धति के अनुसार राज्य 
के सविधान द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारो के मध्य शासन की सत्ता 
विभाजित होती है । इस पद्धति के अन्तग्रत राष्ट्रीय सरकारे और क्षेत्रीय सरकारे एक 
दूसरे की सत्ता मे विधिक हृष्टि से हस्तक्षेप नही कर सकती ओर व इस व्यवस्था में 
एकाकी कोई परिवतन ही कर सकते है। शक्तिया का पुनविभाजन संविधान में सद्यो 
धन द्वारा ही सम्मव है । इस प्रणाली के अतगत स्थापित व्यवस्था को संघीय व्यवस्था 
या सघ शासन कहत हैं । 
सक्षेप म॒ जिन राज्यों म॑ सम्पूण शासत-सत्ता सविधान द्वारा केंद्रीय सरकार 
म अधिष्ठित होती है, उह एकात्मक शासन कहते है, और जिन राज्या मे सविधान 
द्वारा शासन की सत्ता को केद्वीय एवं स्थानीय सरकारों में विभाजित कर दिया जाता 
है उह सघीय शासन (0&४७/ 8०एथय्रगाध्या) कहते है । इस' अध्याय म॑ कमश 
एकातमक एंव संघात्मक सरकारा का अध्ययन किया जाय॑ंगा । 
एकात्मक शासन 
विभिन विद्वानों ने एकात्मक झासन (एऐंग्राग्ा/ 00एथगयय०य) की भिन्र भिन 
परिमापाएँ दी है। सो एफ स्ट्राग के अनुसार “एकात्मक शासन एक के द्वीय सरकार 
के अधीन सगठित होता हे अर्थात्‌ कैद्रोय शासन द्वारा प्रश्मासित क्षेत्रा तगत जिलो 
को जो भी झकित प्राप्त होती है वह उहं केद्वीय सरकार की इच्छा पर प्राप्त हाती 
है तया वेद्वीय सरकार सर्वाच्च होती है और अपने क्षेत्रा को शक्ति प्रदान करन वाली 
विधि का उस पर कोई निय नण नही होता ।/ अत एकात्मक राज्य में डायसी के 


2 (छएल्मलीा ०6 ८7, 9 228 

3 707, 9 228 

4. 2. प्रगाँबाए ड(2 75 006 08ग5८वं परातढ० 3 आहार ढ्टाग इण्एट्य 
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अनुसार “राज्य की दक्ति एक हृश्व्य सर्वाच्च सत्ता ससद या जार (राजा) के हाथा म 
केटदद्रित होती है । १ 

गानर के अनुसार एकात्मक शासन म “शासन को शक्ति सविवान द्वारा एक 
केद्रीय जग या अगा को प्रदान की जाती है एवं उसी से स्थानीय सरकारा का बरधि 
कार या स्वायत्तता (जिसका बे प्रयोग करती हैं) तथा अस्तित्व की प्राप्ति हांती है। 
एकात्मक सरकार की एक मुरय विश्वेपता यह है कि केद्वीय शासन तथा नधीनस्थ 
क्षेत्रीय सरकारो क मध्य कोई स्वधानिक शक्ति विभाजन नहीं होता ।”” दूसर शब्द! 
मे, एकात्मक शासन शासन का ऐसा स्वरूप है जिसम शासन की सर्वोच्च शक्ति एक 
जग या जगो म केद्रित होती है और जो एक सामाय केद्व से काय करते है। 

फाइनर के अनुसार ' एकात्मक राज्य में सम्पूण शासत सत्ता एवं दाक्ति एके 
ही केद्र के हाथा में होती है तथा उसकी इच्छा एवं अधिकारी सम्पूण क्षेत्र मे सेव 
शक्तिमान होते ई ।/? का 

उपयुक्त परिभाषाआ के आधार पर एकात्मक सरकार के सामाय लक्षण 
निम्मवत हू 

एवात्मक शासन भे-- 

() एक राज्य मे एक ही शासन होता है। शासन सत्ता का एकमार्त स्लोत 
एवं इच्छा होती है तथा केद्वीय एवं स्थानीय सरकारा म शक्तियों का कोई संवधानिक 
विभाजन नही होता है । स्ट्राग के अनुसार के द्रीय सरकार की शक्ति अतिया वि 
होती है । 

(2) केद्रीय सरकार द्वारा प्रशासकीय सुविधा की हृष्टि से क्षेत्रीय प्रशासनों की 
निमाण किया जाता है। इह विभित देशां म मिन भिन नामा से पुकारा जाता है, 
जस--डिपाटमा (फ्रास म), प्रात (ब्रिटिश भारत मे), काउण्टी (इमलण्ड म), आदि। 

(3) स्थानीय सरकारे के द्रीय सरकार के हारा निमित होती है और उनकी 
स्वायत्तता एवं सत्ता का निधारण मी उही के द्वारा होता है। एकात्मक राज्य * 
स्थानीय सरकारे के द्रीय सरकार की अभिकर्ता मात होती है । 

(4) स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारा को मौलिक शक्तिया प्राप्त नही होती । 

स्ट्राग के अनुसार एकात्मक सरकार की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं-#47। 
क॒द्बीय ससद (व्यवस्थापिका) को सर्वोच्चता, द्वितीय, अय सर्वोच्च निकायो का अमर 
[[00 3980०४ ० ॥99 5ए9ञ0)9797 30/श७87 900॥65) ।* स्ट्राग ने इस दोना 
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विशेषताजो की व्याख्या करत हुए, यह स्पष्ट किया है कि सविधान द्वारा एकात्मक 
राज्या म केद्रीय व्यवस्थापिकाजा को विधि निर्माण के सर्वाच्च एवं निरपक्ष अधिकार 
होत हैं । इसके अतिरिक्त एकात्मक राज्या म सधीय राज्या की माति राज्य या क्षेत्रीय 
सरकारे नहीं होती जो सविधान द्वारा अपने क्षय मे स्वायत्तता का प्रयोग करती हा । 
संधीय राज्या म इकाइया को प्राप्त शक्तियाँ सविधान द्वारा प्रदत्त होतो है जत 
संघीय सरकार द्वारा उनसे कमी या वृद्धि नही की जा सकती | 

एकात्मक राज्य के कुछ उदाहरण इयलण्ड, “यूजीलैण्ड, आयरलण्ड दक्षिणी 
अफ्रीका, वेलजियम, फ्रास एवं इटली है। इन सभी राज्या मे के द्रीय विधपि-निर्माण सत्ता 
पर कोइ निय/त्रण नही है। के द्रीय सरकार सत्ता का एकमान स्रोत होती है । इगलण्ड में 
स्थानीय शासन प्रयाप्त शक्तिशाली एवं स्वायत्तता-प्राप्त है लेिकिव केद्वीय सरकार 
पर इसका कोई विधिक-नियत्ण नही है । स्थानीय श्वासत्र के निणयों को केद्रीय 
सरकार स्वेच्छानुसार बदल सकती है। इग्रलण्ड म स्थानीय शासन विधि निमात्री 
निकाय न हाकर उपनियमो (7४]०६ आप 9५ 4७8) का निमाण करत वाले निकाय 
होते है । 

गानर के अनुसार “एकात्मक शासन का सार स्थानीय स्वशासत का अभाव 
है । यदि कुछ स्थानीय स्वगासन हैं भा तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त है और 
उसे वह अपनी इच्छानुमार सीमित था समाप्त कर सकती है ।”* 

एकात्मक शासन के गुण 

(4) एकात्मक शासन के अतगत सम्पूर्ण देश से प्रशासनिक एवं विधिक 
एकता तथा एकीकृत शासन की स्थापता सम्भव होती है । 

(2) पासन का व्यय अपेक्षाकृत कम होता है क्योकि एकात्मक राज्य में सध 
घासन की तरह दुहरो शासन-ब्यवस्था वही होती | 

(3) लघु एवं सम्यता तथा सास्कृतिक एकता से युवत राज्या के लिए एका सके 
शासन सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सरकारे शक्तिदाली एवं सुहृढ होती है । सारे देदा में 
एक से ही कानूना एवं जादेशा का पालन होता हूं । 

(4) राष्ट्रीय सकट के समय एकात्मक सरकारे अविक शक्तिशाली प्रमाणित 
हुई है । आतराष्ट्रीय एव सुरक्षा सम्बची दायित्वा का पालन भी वे अधिक सफलता- 
परुथक कर सकती है क्योंकि राज्य के समी अधिकारी उनकी नधीनता मे हांते है । 

(5) राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए एकात्मक राज्यां मं 
उपयुक्त वातावरण होता है। प्रादेशिक एव स्थानीय भक्ति की मावनाआं को उमरने 
का अवसर नही मित्रता और ने विघटनकारी तत्व ही सक्रिय हो परत हूं। एकल 
सागरिकता के कारण राष्ट्रीय एकता का भी वल भिलता है । 

(6) आ्िक विकास मी झीघता एवं सरलता स सम्भव होता है। एक सी 
नियोजित नीति सारे देश को एक आाथिक इकाई मानकर क्रियान्दित की जा सकती है। « * 
9 एब्मापटा ०9 ८४, ए 378 
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एकात्मक शासन के दोष _ 

() एकात्मक शासन म शक्तिशाली प्रातीय एवं क्षेत्रीय सस्थाजा की है 
रहता है | स्थानीय समस्याआ एवं नीतियो की व्यवस्था केद्वीय जधिकारियां 
की जाती है। केद्रीय अधिकारिया को स्थामीय समस्याओं का पयाप्त ज्ञान नहीं होता, 
फलस्वरूप स्थानीय हिता की पूण रक्षा सम्मव नही होती है । कप 

(2) एक्ात्मक शासन विशाल आकार एव व्यापक जनसस्या वाले था हक 
लिए उपयुक्त नही होते है । इससे प्रशासन म शिविल्ता जा जाती है तथा अनाव ः 
विलम्ब होता है । इसमे लालफीताशाही एवं मौकरशाही का बोलबाला होता है 
सक्षेप भे, एकात्मक शासन मे प्रशासनिक केद्वीकरण एवं एकरूपता हाती है । के 

(3) धम, भाषा, नस्ल आदि की विभिनताआ से युक्त राज्या मे एका्त्मक 
शासन सफल नहीं हो सकता । प्रत्येक सास्कृतिक समूह का अपना व्यक्तित्व होता है। 
एकात्मक शासन के अतगत वे अपनी परम्पराओ अथवा रीतियों के अनुर्प अप 
विकास नही कर पाते । 

(4) इस शासन के अतगत स्थानीय जनता मे पहल करन की क्षमता डा 
विकास नही हो पाता और न सावजनिक कार्यों मे जनता की रुचि ही उन हो ४ 
है । गानर के अनुसार “इस व्यवस्था के अधीन स्थानीय शासन की शक्ति कैमज| 
हो जाती है और केद्रीकृत नाकरशाही का विकास होता है ।” 

(5) एकात्मक शासन प्रणाली लोकत-न के सिद्धात के विरुद्ध है। गविर क 
अनुसार इस प्रणाली को कमी-कभी के द्रकृत (०७॥ध४॥56४ 8०४७:४॥०॥/) की 
सज्ञा दी जाती है यद्यपि यह दोनो ही समान नही हू लेकिन एकात्मक शासन अधिकतर 
केद्रक्ृत होता है। अरत्याविक केद्वीकरण के इस दोष को विकेद्ित व्यवस्था 
प्रोत्साहन देकर कम करने का प्रयत्न किया गया है । 

फ्रान्‍्स म एकात्मक शासन है । शासन की सम्पूण सत्ता परिस स्थित कैट 
सरकार म अधिष्ठित है। केद्धीकरण की इस व्यवस्था को शिथिल बनाने क॑ लिए रस्सी 
कदम उठाये गये है । केद्वरीय सरकार न अनेक प्रशासनिक मामला को डिपाटमा एवं 
कम्यून के प्रीफेक्ट, उप प्रीफेक्ट, मयर एवं पुलिस कमिइनर आदि अधिकारिया हीं 
हस्ता तरित कर दिया है | इसस परिस स्थित केद्रीय झासन मे क्ेद्रीकरणजतित 
अन्यवस्था कम हुई है। लेकिन समस्त स्थानीय अधिकारिया की नियुवित पेरिस स््यित 
केद्वीय सरकार द्वारा हो की जाती है और व उसके अमिकता के रूप मे ही कॉर्ये 
करत हैं। फ्रास म विक॑द्धीकरण की व्यवस्था इस सीमा तक ही है कि वहाँ स्थानीर्म 
स्वशासन की स्थापना की गयी लेकिन स्थानीय अधिकारिया की झवितयां पर्याप्त 
सीमित हैं और केद्वीय सरकार का उन पर व्यापक प्रशासनिक नियात्रण है। ग्ं 
स्थिति सभी एकात्मक राज्या की है । 

सघात्मक राज्य 
मधात्मया झ्ञामन (&०४धूण। 580०) एकात्मक शासन का विलाम हैं। इसमे 


एकात्मक एवं सघात्मक राज्य | 24] 


शासन की सत्ता सविधान द्वारा केद्वीय एव स्थानीय या क्षेत्रीय ([0०० ० 7687072) 
सरकारों मे विभाजित होती है और केद्वीय सरकार स्वेच्छा से स्थानीय या क्षेत्रीय 
सरकारा के सविधान प्रदत्त अधिकारा एव झवितिया को समाप्त था परिवर्तित नहीं 
कर सकती । ऐसे परिवतन सविवान म॑ सशोधन द्वारा ही सम्मव है । विभिन्न विद्वानों 
मे सघात्मक झासन की तिम्नलिखित परिमापाएँ दी है 

मो'टेस्क्यू (४०॥०५६७८४) के अनुसार सघ राज्य एक प्रकार का “ऐसा 
समभौता है जिसम अनेक छोटे-छोटे राज्य एक ऐसे बडे राज्य मे विलीन हो जाते है 
जिसकी उनके द्वारा स्थापना की जाती है ।” 

फ्रोमेन के अनुसार “सधीय शासन में पूण विकसित दृष्टि से एक तरफ तो 
सध के सभी सदस्य शासन से सर्म्बा घत मामलो में पूण स्वतत् होने चाहिए जौर 
दूसरी तरफ सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से सस्बाीधत विषया में एक सामा य सत्ता 
के अधीन होना चाहिए । प्रत्येक सदस्य (राज्य) अपने क्षेत्र में पूण स्वत ने हीना 
चाहिए परतु एक दूसरा क्षेत्र मी होता है जिसमे उसका पूरा अस्तित्व ही तिरोहित 
ही जाता है ।”!९ 

डायसी के अनुसार 'सघवाद का अथ है कि राज्य की शक्तियों को ऐसे अनेक 
समान निकायो में विभाजित किया जाय जो सविधान की अधीनता एवं नियनण में 
काय करते हो | !! सधीय शासन राजनीतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता 
एवं राज्या के अधिकारा मे समवय स्थापित किया जाता है । 

प्रो ऑग एवं रे के अनुसार “सधीय शासन प्रणाली राजनीतिक सस्थाओ की 
एक ऐसी व्यवस्था है जिसम सत्ता के दो केद्र--एक केद्वीय तथा दूसरा क्षेत्रीय--होते 
हूं। किसी जय व्यवस्था की तुलना मे इस व्यवस्था मे शक्तियों एवं दायित्वों के स्पष्ट 
विभाजन की जावश्यकता होती है । सविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था किसी निरपेक्ष 
राजनीतिक बवार्तालाप का परिणाम नही होती अपितु अपने समय की माग का परिणाम 
होती है ।/? 

हेरीसन मुर के शब्दों मे “सघीय शासन म॑ किसी राज्य को भत्ता दो 
प्रकार के सगठना मे विभाजित होती है--(0) केद्वीय शासन, और (2) जनेक स्था 
नोय सरकारे । दोनो एक दूसरे से इस सीमा तक पृथक होती हैं कि कोई कसी को 
समाप्त नही कर सकते और न एक दूसरे के सविवान निर्धारित क्षेत्रधिकार का 
अतिनमण ही कर सकते है ।”* 

गानर के अनुसार “सघात्मक शासन एकात्मक शासन का विलोम है। इसको 
मुर॒य विशेषता यह है कि राज्य की विधायी, द्यासन एव प्रशासन की सत्ता राजधानी 
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के केद्रीय जग मे सगठित न होफर केन्द्रीय सत्ता एव सघ की घटक इकाइयां के 
अधिकारियो के हाथा में विभाजित होती है। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्राधिकार मे 
स्वत-त होता है और केद्रीय सरकार का उन पर कम या कोई नियतण रहा 
होता । अपन क्षेत्र म राज्य विवि निर्माण तथा शासन एवं प्रशासन के मामला मे 
स्वताज होते है और स्थानीय आवश्यकताओ एवं हिंता के अनुरूप ही काय करते हैं 
अत 'फेंडरल प्रणाली” केद्वीकृत शासन एवं स्थानीय शासत के सम वय का प्रतिनिधि 
करती है । ?* 

मेरियट ने सध व्यवस्था को मिश्रित या सयुक्त राज्य की सज्ञा दी है ४ 

बिलोबी इसे बहुशासनत जवादी राज्य कहता है ।7'* 

सर रॉबर्ट गटन के अनुसार “जिस शासन मे सप्रभुता या राजनीतिक सत्ता 
केद्वरीय एवं स्थानीय सरकारो में इस प्रकार विभाजित हो कि दोनो अपने-अपने क्षेत्रों 
में एक दूसरे से स्वतान हो, तो वह सघात्मक शासन है |!” 

हेमिल्टन के अनुसार “सघीय राज्य राज्यो का सघ है जो एक नय राज्य वीं 
निर्माण करता है ।” 

स्ट्राग के अनुसार सघात्मक राज्य वह राज्य है “जिसम अनेक समान (ए०श 
0॥76) राज्य सामाय उद्देश्य के लिए एकीकृत हो जायें ।/7 

हस्मन फाइनर के अनुसार “संघीय राज्य म॑ सत्ता एवं शक्तियों का ः 
भाग स्थानीय क्षेत्र में और दूसरा भाग केद्रीय सस्या म अधिण्ठित होता है जितवी 
40002: पहले से स्वत-नर स्थानीय क्षेत्रों के सघ (388009॥07) द्वाय 
हाता है । 

के सी छौीपरे को सघात्मक शासन व्यवस्था का एक अधिकृत विद्ात मार्ग 
जाता है । छीयरे के अनुसार सघ (छ«त८०॥०7) राजनीतिक चितन के क्षेत्र गे 
वहुचचित विपय है तथा इसकी व्याख्याएँ बहुत कम स्पष्ट है । ह्वीयरे के अवु्धा 
सघात्मक शासन वी कोई परिभाषा उस समय तक पूण या माय नही माती जा सर 
जब तक उसम सयुक्‍त राज्य अमरिका के सविधान को स्थान न दिया गया हा। राई 
नीतिय' सगठन का जो सिद्धात सयुक्‍त राज्य जमरिका के सविधान म पाया जाता है 
वह सधीय शासन वा सिद्धात है। छीयर न सघीय सिद्धांत जी परिमापा दते हुए 
बहा है कि. सघीय सिद्धात का अथ सत्ता क विभाजन की ऐसो पद्धति से है जिर्सा 
द्वारा सामान्य (इल्याल्व) एवं क्षेत्रीय (०80०7) सरकारें अपने क्षत्रा मं सावसा 
होत हुए भी सहयागी एवं स्वतात्र (००050 शात ग्रठकुध्यवंथा) हाती हैँ! 
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3 तक डैए इसर के र्पक्षे स मुक्त होना चाहिए | 
सिद्धात जापार पर ह्वीवरे पैषीय शासन: क। व्यास्या करते हु सा है| 
रूप पे गिय 
जाता क्षेत्र भ रे के सा: रेहेते हुए भी 


किया जता अपने क्षेत्र साथ रहते. 
स्वतफ है तो पहे चासन सक्रीय $ ०७ ब्वीयरे उपयुक्त सीय ते को संविधान 
भे जगीक्त फैरना ही परयप्ति नही मानक ; उनके गनुच्तार चासन का सविरूए सक्रीय है 
"थक नह, यह उसके: क्रियावयक पर ही कमर फैरता ह | ते हीयरे के अनुसार 
नेधीय सिद्धा-त को शासन मे “यिवहार रूप # भौर पैविधान सिद्धान्त जिया वित- 
पान गरः 


किया ए।स। राज्य के. सवि; एवं क्रक ही पपीय होने 
पाहिए | गा ने सकीय झासन पेषप्रीय उवि मर अंतर के भेद किया. 
है । देश का ह। सर कप हब मा अर _ पहार + वह 
सर अकार काय- कि ज्से सीय नह पाहिए क 
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देने का प्रयत्न किया है । प्रो बिले ने 7789 ई में जमेरिको सघीय व्यवस्था की 
कायप्रणाली का अध्ययन व्यावहारिक हप्टि से किया है। वे इस अध्ययन में प्रो ए एच 
ब्रिच (शर्त & प्र छपणा) के विचारो से सहमत हैं । ब्विच के अनुसार अपने-अपने 
क्षेत्र में स्ववान होते हुए भी सघीय राज्या की केद्वीय एवं राज्या की सरकारा में पस्था 
सहयोग की अधिकाधिक प्रवत्ति पायी जाती है। अत ब्रिच सघात्मक शात्न् था राज दी 
किसी ऐसी परिभाषा को स्वीकार नही करते हैं जिसमे केद्वीय एवं राज्यो वी सरकारों 
की अपने-अपने क्षेत्र मे केवल स्वत त्रता पर बल दिया गया हो। प्रो ब्रिच संघ की कंद्रीय 
एव क्षेत्रीय सरकारा में सहयोग की अवस्था को सघवाद की एक अनिवाय विशेषता 
मानते है। एम जे सो वबिले ने सधवाद की निम्नलिखित परिमाषा दी है 

'सधवाद शासन की वह प्रणाली है जिसम क्षेत्रीय सत्ताएँ पारस्परिक रूप सर 
निभर राजनीतिक सम्बधो मे आवद्ध हाती है। इस प्रणाली में ऐसा सतुलन के 
जाता है कि कोई भी सरकार एक दुसरे को आदेश नही दे सकती परतु एक दूसरे वो 
प्रभावित अवश्य कर सकती है तथा एक दूसरे को फुसलाकर या समभा-युभाकर 
सोदेबाजी कर सकती है। सामा-यत इस प्रणाली म के द्रीय एवं स्थानीय सरकारों पे 
स्वत त एक “यायिक जग होता है लेकिन यह व्यवस्था अनिवाय नहीं है। की भी 
शासन विधिक हृष्टि से एक दूसरे के अधीन नहीं होता । संविधान के अन्तगत 4 
स्तरों की सरकारो के मध्य प्रथम वार उनके कार्यो का विधिक विभाजन होती है। 
तत्पश्चात राजनीतिक दब्टि से विपयो के विभाजन की आवश्यकता पडने पर विभार्णी 
किया जाता है | यदि जरूरत पडे तो यायपालिका को भी इस काय मे संग्रुवत के 
लिया जाता है। इस व्यवस्था म दोनों प्रछार की सरकार का एक दूसर पर विरभर 
रहना प्रमुख महत्व को बात है जिससे कि सिणय भक्ति कही किसी एक सरकार बर्प 
हस्तमत न करली जाय ।' *३ 

उपयक्त परिभाषा म सधीय शासन की दो जुल्वों (छाप) विशेषताओं अी 
झासना की अपने अपने क्षेत्र मं स्वत तता एवं केद्रीय तथा स्थानीय सरकारों 
परस्पर निभरता (ध्राप९एशा्वद्राए6 श्ञात वाह दक्फुलादंशाए8 ० 6 ल्थ्यरायां शा 
॥028। 8०५८०गग675) का उल्लेख किया गया है । सघवाद का भी विकास हो रहीं 
है । प्रारम्भ म राज्या (सध की घटक इकाइयो) वी स्व॒त-ज़ता पर अधिक वल ईथियीं 
गया था। इस व्यवस्था को 0प4 #८व॑धाआ। कहा जाता था। 20वीं सदी में 
विभिन्न शासना मे परस्पर सहयोग की भ्रवत्ति का अधिक विकास हुआ है। अत सप्वाद 
का भी स्वरूप सहयोगी (०००ए०७४४४७) हो गया है । इस 0००४० छह्वद्ाौशा 
को सता दी गयी। विले की उपरोक्त परिमापा द्रध सपवाद (0णथ फष्ठथ्षण।87) 
स सहयोगी सघवाद (000फुलावा।ए९ #८तधाअाडाम) तक के विकास को स्थिति 
व्यक्त करती है । प्रा विल की परिमाया प्रां छ्लीयरे तथा आय विद्याता की परिमाषाओं 
से वही अधिक नमनीय है और आधुनिक सघवाद की विश्वपताआं का अधिक अली 
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प्रकार व्यक्त करती है। स्वय छ्वीयरे ने प्रो विले के तकों को स्वीकार किया है ।* 
संघीय शासन में एकता (एाशा9) एवं वेविष्य (ताएकआ८४) के लाभो का समवय 
सम्भव हुआ है । 

सघवाद की मुख्य विद्येषताएँ निम्नवत्‌ हे 

() संघीय राज्य का सविधान सर्वोच्च तथा लिखित एवं कठोर होता है । 

(2) केद्रीय सरकार एवं प्रातीय या राज्या की सरकारो मे शासन की शक्ति 
का विभाजन होता है ।“* 

(3) एक निष्पक्ष यायालय होता है जो केद्रीय एवं राज्यों की व्यवस्था- 
पिकाजों की विधिया एवं शासनों के कार्यों को सविधान विरोधी होने पर अवैधानिक 
घोषित कर सके एवं केद्र तथा राज्यो या दो राज्यो के मध्य विवादों मे अतिम निणय 
दे सके । प्राय हर सघीय शासन में सर्वोच्च यायालय या सघीय “यायालय होता है 
जिसे सबिधान के सरक्षक की सज्ञा दी जाती है ओर जिसे केद्ध एवं राज्या के विवादों 
के सम्बाध में मौलिक क्षेत्राधिकार होते है । 

सधात्मक राज्य मे केद्रीय शासन एव क्षेत्रीय या घटक इकाइयो की सरकारों 
में शक्तियों का विभाजन हांता है । जत एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो 
शासन की शक्तियां के विभाजन को निद्िचत एवं निधारित कर सके । यह सत्ता स्वयं 
सविधान है । अत संघीय राज्य में सविधान सर्वोच्च होता है जिससे दोनो सत्ताओ मे 
क्षेत्र सम्बधी कोई विवाद उत्पन न हो सके । अत स्पष्ट शब्दों मे शक्ति विभाजन 
अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सविधान की व्यारया करने भौर संघीय एवं राज्यों की 
सरकारो या विभिन राज्यों की सरकारो के मध्य उत्पन विवाद या विवादा का निणय 
करने के लिए एक सर्वोच्च 'यायालय की आवश्यकता होती है । सघीय सविधान 
लिखित एवं कठोर होत॑ है । उनकी संशोधन प्रणाली कठोर होती है अर्थात्‌ सामाय 
विधि-प्रक्तिया द्वारा संविधान मे सशोधन नही किया जा सकता । सविधान मे केद्रीय 
या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तिया के विभाजन मे परिवतन के लिए विश्येप 
व्यवस्था होती है। जत सघीय संविधान मे सशोघधन प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख वाद 

नोय है। जो राज्य उपयुक्त विशेषताओं को पूण नही करते उह सघीय राज्य नही कहा 


24. #पट्यवाल क 6. #ध्बशव 60ए॥ल्‍थ8 #0007006 2, 0 [4 

25 सधीय राज्य की घटक इकाइयो के लिए “राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। ये घटक इकाइयाँ पूरे अर्थों मे राज्य नही हैं फिर मी अय उचित शब्दावली 
के अमाव मे इनके लिए “राज्य रब्द का ही प्रयोग किया जाता है। द्वीयर ने 
सध (व्विष्ू४००) की केद्वीय सरकार क॑ लिए “ठवद्याध 60 ०णागट्या/ 
शब्द का प्रयोग किया है एवं राज्या या प्रान्चीय सरकारा के लिए 7687072 यानी 
क्षेत्रीय सरकार झब्द का प्रयाग किया है। बुद्ध विद्वान सथात्मक राज्य के 
केम्रीय च्यासन के त्रिए [”'८ण 50:शप्रणव्या' शब्द का प्रयाग करत हैं। 
सयुक्त राज्य अमेरिका म वेद्वीय शासन को फेडरल गवनमण्ट कहां जाता है । 
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देने का प्रयत्व किया है । प्रो बिले न 789 ई मे अमेरिकी संघीय व्यवस्था ही 
कायप्रणाली का अध्ययन व्यावहारिक हृष्टि से किया है। वे इस थध्ययन म प्रो ए र 
ब्रिच (2:00 & पल छाथा) के विचारा से सहमत हूँ । प्रिच के अनुसार अपने अप 


सघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसम क्षेत्रीय सत्ताएँ पारस्परिक रुप | 
निमर राजनीतिक सम्ब्धा मे आवद हाती हैं । इस प्रणाली मं एसा सन्तुलन कल 
जाता है कि कोई भी सरकार एक दूसरे को आदेश नही दे सकती परतु एक दुसरे कक 
प्रभावित अवश्य कर सकती है तथा एक दूसर का फुसलाकर या घमम 
सौदेबाजी कर सकती है । सामायत इस प्रणाली म केंद्रीय एवं स्थानीय 20 
स्वत ते एक यायिक अग होता है लेकिन यह व्यवस्था अनिवाय नहीं है। कोई दोगा 
सन विधिक हष्टि से एक दुसरे के अधीन नही होता । सविधान क॑ अन्तगत । 
स्तरों की सरकारो के मध्य सथम बार उनके कार्यों का विधिक विभाजन होता है 
तत्परचात राजनीतिक दप्टि से विषया के विभाजन की आवश्यकता पडने पर विभाजत 


उपर्यक्त परिभाषा मं सघीय शासन की दो जुड़वां (४) विशेषताओं 440९ 
शासनो की अपने अपन क्षेत्र मे स्वतात्ता एवं के द्वीय तथा स्थानीय सरकारा ' 
प्रस्पर निभरता (ग्रातष्एछद्ातद्वाट6 बात ग्राश-वक्कुलातशा०एट 0" फट त्टयाावा 2 
0्व्बा 80५थप7९१७) का उल्लेख किया गया है। सघवाद का भी विकास हो कप 
है। प्रारम्भ मं राज्या (सघ की घटक इकाइया) की स्वता-तता पर अधिक बल दि 
पया था। इस व्यवस्था का 0द] #व्वधगाञ। कहा जाता या। 20वीं सदी मं 
विभिन शासनो मे परस्पर सहयोग की श्रवत्ति का अधिक विकास हुआ है। अत संघवाद 
का भी स्वरूप सहयोगी (०००फुदयाबपए5) हो गया है । इस (०कुथगयाए6 #€तलबाऊए 
वी सचन्ना दी गयी। विले की उपरोक्त परिमाया द्वध सघवाद (0ण्च एप) 
से सहयोगी सपवाद (29०७७३0४७ #&वंधभ/00) तक के विकास की स्थिति री 
| करती है। श्रा बिले की परिभाषा प्रो ब्वीयरे तथा अय विद्वाना की परम 
से कही अधिक नमनीय है और आधुनिक सघवाद की विज्ञेपताओं को अधिक मी 
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प्रकार व्यक्त करती है। स्वय हछीयरे ने प्री विले के तकों को स्वीकार किया है ।* 
संघीय शासन में एकता (ए्रशमा/) एवं वैविध्य (वाएथआ८/) के लामो का समस्वय 
सम्भव हुआ है । 

सघवाद की मुख्य विश्येपताएँ निम्नवत है 

(4) संघीय राज्य का सविधान सर्वोच्च तथा लिखित एवं कठोर होता है । 

(2) केद्वीय सरकार एवं प्रातीय या राज्या की सरकारा मे शासन की शक्ति 
का विभाजन हीता है ॥ 

(3) एक निष्पक्ष -घायालम होता है जो केद्वीय एवं राज्यों की व्यवस्था- 
पिकाओं की विधिया एवं शासनों के कार्यों को सविधान विरोधी होने पर अवैधानिक 
घोषित कर सके एब केद्ध तथा राज्या या दो राज्यो के मध्य विवादां म॑ अन्तिम निणय 
दे सके । प्राय हर सघीय शासन मे सर्वोच्च यायालय या सघीय “यायालय होता है 
जिसे सविधान के सरक्षक की सज्ञा दी जाती है ओर जिसे केद्ग एवं राज्यों के विवादों 
के सम्बघ मे मोलिक क्षेत्राधिकार होते है 

सघात्मक राज्य मे केद्रीय शासन एव क्षेत्रीय या घटक इकाइयो की सरकारों 
में शक्तियों का विभाजन होता है । अत एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो 
शासन की क्षक्तियो के विभाजन को निश्चित एवं निर्धारित कर सके । यह सत्ता स्वय 
सविधान है । अत संधीय राज्य में सविधान सर्वोच्च होता है जिससे दोनों सत्ताओं मे 
क्षेत्र सम्बधी कोई विवाद उत्पन्न न हो सके ! अत स्पष्ट शब्दों में शक्ति विभाजन 
अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सविधान की व्यारया करने और संघीय एवं राज्या की 
सरकारो या विभिन्न राज्यो की सरकारों के मध्य उत्पन विवाद या विवादों का निणय 
करने के लिए एक सर्वोच्च यायालय की आवश्यकता होती है । सघोय संविधान 
लिखित एवं कठोर होत हैं । उनकी सशोधन प्रणाली कठोर होती है अथांतू सामाय 

विधि-प्रक्रिया द्वारा सविधान में सशोधन नहों किया जा संकता। सविधान मे केद्धीय 
था क्षेत्रीय सरकारों के मध्य झक्तियों के विभाजन म॑ परिवतन के लिए विशेष 
व्यवस्था होती है। थत्त सघीय संविधान म सझोघन प्रणाली का स्पष्ट उल्तेख वाछ 
नीय है । जो राज्य उपर्युक्त विशेषताओं की पुण नही करते उह सघीय राज्य नही कहा 


24. गच्बार, है 0. फहब्यबढं 67णकाफ्रप्धा।, 7०00० 2, 9 |4 

25 सघोय राज्य की घटक इकाइयो के लिए “राज्य' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । ये घटक इकाइया पूरे अर्थों म राज्य नही हैं फिर मी जय उचित शब्दावली 
के अभाव म इनके लिए “राज्य! एब्द का ही प्रयोग किया जाता है । छ्वीयर ने 
सघ [(्विध्वआाणा) की केडीय सरकार के लिए “ठवयाथवा 00 थगयाद्या: 
झब्द का प्रयोग क्या है एवं राज्यो या प्रातीय सरकारा के लिए उ८४8072 यानी 
क्षेत्रीय सरकार झब्द का प्रयाग किया है। कुछ विद्याय सघात्मक राज्य के 
केद्रीय शासन के लिए '(€४००ं 60: थयाग्रा००/ झब्द का प्रयाग करत हैं। 
सयुक्त राज्य अमरिका म केद्भीय झासन को फेडरल गवनमण्ठ बहा जाता है । 
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जा सकता । ऐसे राज्य को जद्ध सघीय राज्य (एक #८0क्भ 52०) की संज्ञा 
दी जाती है । 


संघ शासन के गुण 

(3) संघीय राज्य के रूप म छोटे एव कमजोर राज्यों को संगठित होकर 
शक्तिशाली राज्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। सघीय राज्य के षतगत हाट 
राज्या की स्वत-नता एवं पृथक अस्तित्व अक्षुण्ण बने रहते है तथा उहू सुरक्षा एव 
आशथिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर भी प्राप्त होता है । 

(2) भाषा, घम, जाति, वर्ग आदि की विभिनताओ वाले देशो के लिए सं 
शाससत विशेष रूप से उपयोगी है। इनम विभिन्रताआ की रक्षा होते हुए एकता सती 
पित की जा सकती है। के द्रकृत एवं विके[द्रत शक्तियों मे सतुलन स्थापित हां सकता 
है । सघीय शासन के अतगत राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन दोना के ही ताम 
सम्भव होते है। भारत जैसे देश म॑ जहा प्रातीयता तथा भाषायी एवं घामिक विभित 
ताएँ पायी जाती है, सघात्मक शासन-पद्धति ही श्रेष्ठतम एवं अनुकूल पद्धति है। 

(3) विद्याल देशा के लिए एकात्मक शासन की जपेक्षा सघात्मक शाह 
अधिक उपयुक्त है। प्रशासनिक क्षमता की हृष्टि से भी विशाल देशा म॑ सधीय बात 
हो श्रेष्ठ है। एकात्मक शासन के जतगत विशाल देश की व्यवस्था भली भाँति नहीं 
चल सकती । इसके विपरीत, सघीय प्रणाली के अतगत अखिल देशीय महत्व के विपय 
केद्वीय शासन के एवं शेष विषय स्थानीय सरकारों के अधीन होते है। फंसा 
स्थानीय जनता का शासम-काय से सम्बाधत होने के कारण सावजनिक शिक्षों प्राप्त 
होती है जौर उनम शासन के प्रति रुचि भी उत्पन होती है । 

(4) लॉड ब्राइस के अनुसार सधीय शासन म जनता के अधिकारा के अति 
क्र्मण की अपेक्षाकृत कम सम्मावना होती है । लाड एक्टन के अनुसार लोकत नै 
शासन की निरकुशता पर जो निय नण लगाय जाते हैं, उनमे सर्वाधिक महंत्वपू ष़् 
एकमात्र अबुद्य सघ शासन प्रणाली ही है । 

(5) सघीय शासन में सावजनिक जीवन म॑ विभिन प्रकार के अर्थात राज 
नीतिक, सामाजिक एवं आशिक प्रयोगा के लिए सुग्रमतापूवक अवसर प्राप्त हाते हैं। 
सघ की इकाइया के शासन अपने क्षेत्रो म भिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं 
यदि उनम उह सफलता प्राप्त होती है तो जाय राज्या द्वारा मी उसका जनुगमत वि 
जा सबता है । इसके विपरीत, यदि कसी राज्य म कोई नीति असफल होती है वीं 
उसका दुष्प्रमाव दूसर॑ राज्या पर नही पडता ॥ 

ग्राइस वे अनुसार सघ शासन क' निम्नलिखित गुण हैं / 


() राष्ट्रीय राज्य क' जन्तगत छोटे राज्या को अपने अस्तित्व वो बोर 
रसना सम्मव हांता है । 
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(2) देझ्य की उम्नति शीघ्रता एवं सुचार रूप म सम्भव होती है । 
(3) वागरिका की स्वतन्तता की अधिक सम्मावना होती है और केद्रीय 
चासन की निरक्ुझ्ता मे वृद्धि नही ही पाती है । 
(4) शासन सम्बधी नवीन प्रयोग सम्मव होते है 
(5) संघीय शासन देझ्व के विस्तार एवं विभिन्नता-जनित दोषों से उत्पन 
खतरो को कम करता है । 
(6) केद्वीय व्यवस्थापिका का कायमार कम हो जाता है । 
(7) जनता को राजनीतिक शिक्षा एव प्रशिक्षण मिलता है। 
(8) स्थानीय शासन में भी जनता सक्रिय माग लेती है । 
फाइनर”? ने निम्नलिखित शब्दों में सघ शासन के गुणों का उल्लेख 
किया है 
() संघ राज्य मे प्रयोग के जनेक अवसर होते है । 
(2) ववीन प्रयोगा के दुष्परिणाम एक क्षेत्र तक सीमित रहते है तथा सफलता 
का लाभ सभी देो को प्राप्त होता है । 
(3) शासन को स्थानीय समस्याओ का ज्ञान रहता है । 
(4) दिन-प्रतिदिन के शासन काय मे जनता को रुचि रहती है और वे उसकी 
कठिनाइयां को दूर करने के लिए शासन पर दबाव डाल सकते है । 
सघ शासन के दोष 
() सध शासन में विधि, प्रशासकीय सगठन एवं काय-पद्धति की विभिन्नता 
पायी जाती है । केद्रीय एवं अनंक स्थानीय राज्यों की पृथव पृथक विधिया होती है। 
साधारण नागरिका को इससे वडी कठिनाई होती है और उनके समक्ष अनेक उल- 
भने आती हैं। अत राज्यीय व्यापार सम्बधी समस्याएँ भी उत्पन होती है। अनेक 
ऐस विषय होते है जो सामाय महत्व के होते है लेकिन राज्या की शक्ति के अतगत 
होने के कारण प्रत्येक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र के लिए अलग-अलग नियम बनाये 
जाते है । 
(2) राष्ट्रीय सरकार एवं राज्यों की सरकारों म क्षेतराधिकार सम्बाबी 
विवाद उत्पन्न हो जाते है । 
(3) संघीय राज्य में दोहरी झासन प्रणाली के कारण प्रशासन अत्यविक 
व्ययसाध्य होता है। सघ में सेवाआ ($००४४८८४) का दुहरा होना भी स्वाभाविक है । 
(4) सधीय झासन की विदेश नीति शक्तिशालो नही होती है इस तक में 
बहुत अधिक बल नही है। सयुक्त राज्य जमरिका की विदेश नीति को कमजोर नही 
कहा जायेगा । लेकिन सघ की इकाइया केद्रीय शासन द्वारा की गयी साधियों के 
पालन के सम्बंध मे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं जिसके कारण केद्ध को दुविधा- 
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पूण स्थिति का सामता करना पडता है । उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य 2 
सरकार में जापान को यह आाइवासन दिया था कि अमेरिका मे जापानियो के काव # 
भेदभाव नही किया जायेगा । लेकित केलीफोनिया राज्य ने जापातिया के सम्बंध 822 
विभेदकारी नियमो का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार की कठिताई हक 
मे उत्पन्न होते की कम सम्भावना है क्योकि केद्ध द्वारा सम्पादित साधियो 

राज्य की विधि निष्प्रमावी होती है। रखता 

(5) सघ शासन के सविधान लिखित होते है अत जपेक्षाइृत उनम 
से सशोधन सम्भव नही होते । 

(6) सघ शासन के सबसे बडे दो दोष है--प्रथम, असन्तुष्ठ राज्य सर्ध पे हक 
होने का प्रयत्न करते है । उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य अमेरिका में 302 न 
को लेकर दक्षिणी रियासतो ने सघ से पृथक होने की धमकी दी थी और भें हे 
गृह-युद्ध का सूनपात हुआ था । इस युद्ध में विद्रोही दक्षिणी रियासर्ते पराजित गा 
और अमेरिका की एकता की रक्षा हो सकी थी । इस प्रकार की पृथकत्ववादी 9 
शासन को कमजोर करती है । भारत मे भी विघटनकारी तत्व सक्रिय है। हक 
ओर स्थानीयता की तीब्र मावना के कारण तमिलनाडु के द्वविण मुन्नेत्र कडगम शा ते 
राजनीतिक दल मे स्वत-न राज्य को माग की है। नागा विद्रोही भी नागालण्ड पाता 
स्वतान राज्य बनाना चाहते हैं। सघ राज्यो म॑ विघटनकारी प्रवत्ति को पर बे 
स्वामाविक एवं सरल होता है । हर प्रदेश की जनता की सास्क्ृतिक एकता को है। 
प्रदेश के राजनीतिक सगठन से सहज ही सहायता एव प्रेरणा प्राप्त हो जाती 
सघ राज्या का दूसरा दोष यह है कि कुछ प्रभावशाली राज्य अपना ग्रे दल 
सम्पूण सघ पर हावी होने एवं अपने हिता के सवधन के लिए प्रत्येक सम्भव कक 
करत रहत हैं । शर्त" 

(7) लीकॉक के अनुसार सघ शासन राजनीतिक एवं बाह्य मामलो मं श 
शाली और जातरिक एवं आधथिव' मामलो म कमजोर प्रमाणित हुआ है ॥ डा भार्श 
वादम इस आलोचना को समयुक्त राज्य अमेरिका को हष्टि म रखकर अस्वीकार कस 
हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका का सघ आतरिक एवं बाह्य, राजनीतिक एुक जार्दिक 
दाना ही दृष्टिया स शवितशाली राष्ट्र प्रमाणित हुआ है । 

(8) डायसो के अनुसार सघ घासन वमजोर एवं अनुदारवादी होता है थोर 
उसम विधि यी प्रधानता हाती है ।* सघीय शासन की कमजोरी या कारण दो समान 
सत्ताज्ा के मध्य राजनोतिक शक्ति का विभाजन है। इसवे अतिरिक्त, अवेरध एवं 
साजुता की पद्धति (जिसके द्वारा शासन का एवं अग दूसरे अग की रावित वो वा 
£ त्रत बरता है) व कारण अनावश्यक शक्ति का विनाद होता है सघधीय से 

३ बार हान के कारण उसम श्ाप्नतापुबक परिवतन मी सम्भव नहीं द्वो पा । 
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जनता संघीय संविधान के उपबधो को पवित्र एवं अनुलघनीय समभने लगती है। 
इससे जनता म॑ अनुदारवादी भावना का विकास होता है। उदाहरण के लिए, डायसी 
के अनुसार अमेरिकी सीनेट को समाप्त करता लॉड समा की तुलना में कही अधिक 
कठिन सिद्ध होगा ! अत सघ राज्य मे राष्ट्रीय अनुदारवाद एवं अनुदारवादी प्रवृत्तियो 
को और अधिक बढावा मिलता है। सधीय सविधान में यायपालिका की प्रमुखता 
होती है । जनता में विधिक दृष्टिकोण की वद्धि हो जाती है। सघीय सवधातिक 
व्यवस्था मे यायालय धुरी का काय करते है ओर विधानमण्डल की स्थिति विधि 
निर्माण करने वाले अधीनस्थ सदन जेसी होती है । कार्यपालिका की शक्ति संविधान 
द्वारा सीमित होती है एवं यायाधीश्ा द्वारा सविधान की व्याख्या की जाती है। 
अंत डायसी का मत है कि सघवाद उन देशा मे ही सफल हो सकता है जहा विधि के 
प्रति अपेक्षाकृत भधिक श्रद्धा होती है और विधिक भावना का भादर किया जाता है । 
हरमन फाइनर” के अनुसार सधवाद की मुख्य कठिताइया निम्नलिखित हैं 

(7) सघ शासन दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आथिक दृष्टि से 
खर्चीली व्यवस्था है । इसम समय एव शक्ति पर्याप्तत कम होती है । उपयुक्त प्रशा 
सनिक एवं विधिक एकता तथा उसकी उपलब्धि के लिए काफी समय पारस्परिक वार्ता 
मे ही व्यतीत हो जाता है । यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार आदि की अनेक ऐसी सम- 
स्‍्याएँ हैं जिनका सक्षमतापूवक प्रशासन अनेक प्रकार के अधिकारियों के अस्तित्व के 
कारण कठिन होता है । 

(2) स्विधान में सशोधन कठितता से ही हो पाते है । 

(3) जनता को सघीय शासन में अनेक उलभनो का सामना करना पडता है। 
व्यक्तिगत अधिकारां एव दायित्वों सम्ब॒धी मामलो मे अपेक्षाकृत अस्पष्ठता रहती है। 
किस सत्ता के क्या अधिकार हैं, यह्‌ विवाद का विषय होते है। जत संधीय राज्य 
में केद्ग एवं राज्या में क्षेत्राधिकार को लिकर अनेक विवाद उठा करते हैं | 

(4) शासन से सर्म्बा घत जनेक काय ऐसे होते हैं जिह सघ शासन के अत- 
गते पूण करना सम्मव नही होता । इसका कारण यह है कि सघीय शासन मै श्षक्तियो 
का विमाजन विगत पीढिया की आवश्यकता एवं परिस्थितियों की हृष्टि से होता है। 
वतमान पीढी के आर्थिक एवं सामाजिक कतव्यो के सम्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक 
केद्वीकरण को आवश्यकता होती है । शक्तियों के विभाजन के द्वारा इस वाद्धनीय के द्री- 
करण का अभाव होता है । सघ शासन सत्ता के केद्वीकरण का निषेध करता है । 

सघवाद का इतिहास 

सघवाद आधुनिक युग मे राजनीतिक सस्था के रूप मे एक नवीन प्रयोग है । 
सघवाद सिद्धात एवं व्यावहारिक रूप मे 787 ई मे अमेरिकी सघीय व्यवस्था के 
आरम्म के साथ प्रारम्भ होता है । लेकिन सघीय झासन का विचार अत्यन्त प्राचीन 
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है। प्राचीन भारत में राज्यो एवं गणराज्या के सघ थे । प्राचीन यूनान मं मी राय 
के सघ थे । सवश्रथम यूनान के 2 राज्यो ने पारस्परिक सुरक्षा की दृष्टि से एकीयन 
सघ (4०॥९७॥ 7.02806) को स्थापना की थी लेकिन 3 से 2 सदी ई पृ यूताती तगर 
राज्यो के इस सघ म॑ जनेक सशोधन एवं परिवद्धन करन पडे थे। कोरिय, मंगय 
एवं दक्षिणी यूनान के कई नगर-राज्य इसमे सम्मिलित हो गये थे। विदेश नीति एव 
सुरक्षा सम्बधधी सभी मामले राज्या द्वारा लीग को समाप्त कर दिय गये थे और 
आन्तरिक भामला मे वे पूण स्वतात बने रहे। यदि रोमन साम्राज्य का उदय न 
हुआ होता तो सम्मवत युवान के सभी नगर-राज्य इसके सदस्य वन गये होत | 

सध्य-युग की 3वी एवं 4वीं सदी के इटली के सगर-राज्यों क॑ राजनीतिक 
संगठना को सघ की सज्ञा प्रदान कर सकते है । !29 ई में स्विस परिसध (80४ 
(था८4७४॥०7) का उदय हुआ था । यह सधीय शासन की दिशा में एंक महल 
परूण कदम है । तीन कैटनो---यूरी, स्वेज और अप्डरवेल्डन--न॑ जो रोमन सम्राद के 
अधीन थे, पारस्परिक सुरक्षा के लिए नपने को एकता के सूत्र मे बाघ लिया था। 
काला तर में इन तोनो केटना के सयुक्त राज्य ने विकास करते हुए स्विटजरलण्ड के 
आधुनिक सधीय शासने का रूप धारण कर लिया है । 

सयुक्त राज्य अमरिका म 789 ई में उसके नये स्विधान के लागू होने पर 
यथाथ रूप मे सघ शासन की व्यवस्था का विकास प्रारम्भ हुआ है। यद्यवि जमेखी 
सविधान-मिर्माताआ ने यूनानी उदाहरण एवं अनुभव की बार-बार दुहाई दी परूतु 4 
यह भली भांति जानते थे कि सघीय शासन-व्यवस्था को वे प्रथम वार स्थापना कर 
हैं । स्मरणीय है कि 777 ई मस्‍्थापित परिसघ (एण्रव्ठिक्षक्ाणा) की व्यवत्ता, 
789 ई मे सविधान के विमाण एवं उसके लाग्रू होने पर आधुत्तिक स्थॉपी 
सधीय व्यवस्था में परिणत हो गयी । !9वी सदी म अनेक सघ राज्या का उदय हुआ 
है। 848 एवं 874 ई म स्विट्जरलण्ड के संविधान को सशोधित करने 
भाधुनिक रूप प्रदान किया गया है। 837 एवं 867 ई में कनाडा मं सघ घाव 
वी स्थापना की गयी । 867 ई म उत्तरी जमन सघ का निर्माण हुजा। 287 ई 
मे जमन साम्राज्य की स्थापना हुई। 902 ई म आस्ट्रेलिया म॑ सघ टाज्य एव 
905 ३ मे दक्षिणो अफ्रीका के सघ की स्थापना की गयी। दक्षिण अफ्रीका के महा 
दीप मे मेक्सिको एंव ब्राजील मं भी सथ राज्य की स्वापता हुई । वतमान सदी 
रूस, भारत, मलेशिया, वस्टइण्डीज, यूगोसलाविया एबं इण्डानेशियां आदि दाम 
संघीय झासन की स्थापता हुई है। सामायत रूस की व्यवसत्या फो संघीय घासत की 
श्रेणा मे नद्दी रसत । परन्तु रूस का सविधान (936) अपन दशा को परिस्थिति! 
भा अनुपार परियतित सघीय व्यवस्था को स्वापता करता है । 

संघ शासन फे निर्माण में सहायक तत्व 


संघ शासन को स्थापना एवं सुहदृता मे अग्नलिसित परिस्यितियाँ सदर 
द्वाती हूँ 
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() प्रथम आवश्यकता मौगोलिक सामीप्य की है। यदि सघ का निर्माण 
करन वाले राज्य एक दूसरे स बहुत दूर स्थित है और एक दूसरे के प्रदेश से सयुक्त 
नही हैं ता डायसी के अनुसार सघ की स्थापना नही हो सकती” ओर यदि हा जाती है 
तां उसका दीधकाल तक कायम रहना सन्देहजनक है। प्रारम्म म पाकिस्तान मी सध 
था । पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से हजारा मील दूर था। दोना म॑ भाषा, 
जाति, सस्क्ृति, हिता आदि से सम्बाधित गहरे मतभेद थे। अन्त म॑ पूर्वी बंगाल की 
जनता ने बंगला देश के रूप म॑ संगठित होकर पृथक होने का आन्दोलन किया और 
स्वतन्र हो गयी । 

(2) सध की घटक' इकाइया अर्थात राज्यो को समान हांना चाहिए। यदि 
कोई राज्य भय इकाइया के मुकावले म अधिक शक्तिशाली एवं प्रमावशाली है तो 
शेप या अय राज्या पर उसके हावी होने का मय उत्पन हो जाता है। गिल्काइस्ट 
के अनुसार “आद' सघ के लिए राज्या मं आकार एवं शक्ति की दृष्टि से पूण समानता 
वाछनीय है ।”! राज्यां मे पायी जाने वाली असमानताआ को वधानिक उपायों द्वारा 
न्यूनतम बनाया जा सकता है | इसका एक तरीका यह है कि व्यवस्थापिका के द्वितीय 
सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए । डायसी ने तो धन की 
हृष्टि से भी राज्यां की समानता पर बल दिया है ।” लेकिन घटक इकाइयो की पूण 
समानता प्राय सघ राज्यां म देखने म नही आती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के 
घटक राज्यों को विधिक दृष्टि से समानता प्राप्त है। आस्ट्रेलिया के घटक राज्या की 
भी उच्च सदन--सीनेट---म समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यद्यपि भारत मे उच्च सदन 

म राज्या को जनसख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है फिर भी प्रत्येक सघ भ 
विधिक दृष्टि से सघ की प्रत्येक इकाई का समान स्तर प्राप्त होना चाहिए । 

(3) भाषा, संस्कृति आदि की एकता भी सथ शासन की सफलता म॑ सहायक 
होती है । लेकिन ये अनिवाय तत्व नही है जैसे कि भारत विभिन मापा-मापिया का 
सध है| स्विट्जरलैण्ड मे चार भाषा-मायी जातिया निवास करती है। रूस में भी 
भाषा की विभिनता पायी जाती है। 

(4) संघ निर्माण के लिए दो विरोधी मावनाआं का होता आवश्यक है । सघ 
में सम्मिलित होने वाले राज्या की जनता मे एक तरफ मिलकर सघ बनाने की एकता 
की भावना होनी चाहिए तो दूसरी तरफ उनमे अपने स्वत-त्र राजनीतिक अस्तित्व को 
बनाये रखने की तीत्र उत्कण्ठा भी होनी चाहिए । अत उनम' जहा सघ (प्याण०ा) की 
भावना होनी चाहिए वहा एकता (णण५) की भावना नहीं होनी चाहिए। 

(5) स्रघ की सफलता के लिए सम्बीवत जनता म॑ उच्च राजनीतिक चेतना 
का होना भी आवश्यक है | सघीय व्यवस्था अपक्षाकृत जटिल काय पद्धति है। सघ 
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राज्य में दो शासन होते हँ---जनता इनके अधीन निवास करती हैं। बर्त ठग 
प्रति अपने दायित्वा एव झक्तिया म समन्वय स्थापित करन की समता जनता मे हो 
चाहिए । 
परिसघ झ्या 

परिसिष (2०7रविवथ40०/) मप्रमु याज्या का सघ है जो विश्ित 5 न 
की पूत्ति के लिए बनाया जाता है। गानर के अनुसार “परिसध राज्यों कं उस के 
सामान्य उद्देश्यों, विशेषकर समान वाह्म सुरक्षा के हेतु निमित सं है । गेट 22% 
अनुसार ' परिसध राज्यों का सघ है ! सामाय हिता वाले राज्य समावता के आबा! 
पर एकत्रित हाकर एक केद्धीय झासन का निर्माण करते हैं और उप्ते इुछ यक्तिय 
प्रदान करते हैं ।”* सो एफ स्ट्राय के अनुसार “परिसपघ अनेक यज्या की दबा 
ढाला संघ है जो राज्य नही होता है ।४ वरससिय ई 

परिसघ मे॑ सम्मिलित हीने वाले सदस्य राज्य सप्रमु बने रहते हैं। परिमप कार 
सदस्य होने के कारण वे अपनो सप्रनुता का परित्याप नही करते । परिसण के वि 
से किसी नवीन राज्य का जम नही होता और सदस्य राज्य विधिक हृष्टि से स्तर 
हीत हैं। केद्रीय शासन के होत हुए भी केद्वीय सत्ता का निर्माण नही होता ! ह 
शासन केवल सदस्य राज्या की शाखा मात्र होता है। परिसध को सती के 
राज्यो द्वारा प्रदान की जातो है ॥ जत उसको सत्ता का आधार सदस्य 
स्वीकृति है । 

परिसध मे सामान्यत एक केद्रीय विधानमण्डल या कार्रेस होती है । पररितव 
का निर्माण एव केन्द्रीय शासन की थाक्तियां की व्याख्या करने वाले प्रपत्र वी सविशों 
कह हैं । वास्तव मे यह्‌ परिसघ के सदस्य राज्या के मध्य एक समभोता या सा 
है। सदस्प देश परिस्घ से अपनी इच्छानुसार पृथक हो सकते हैं जौर सदस्थता 
परित्याग अविधिक या अवैधानिक काय नही माना जाता है । परितष वस्तुत फ्क 
सशत समभोता है । एकात्मरू शासन की तुलना में परिसघ के सदस्य राज्य 028 
स्वतस्प्र होते हैं। उनकी अपनी सेना, सरकार एवं पृथक सत्ता होती है। वे स्वत 
रूप से सीधियाँ कर सकते है। सघात्मक राज्य एद परिसघ मे जन्तर है। सै हा 
की सदस्यता एक थार ग्रहण परवे उसका परित्याग नहीं किया जा संकता बौदत 
प्ररितध की तरह संधीय राज्य फी घठप इराइया को प्रमुसता हो प्राप्त होती है 
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और न वे प्रृथक वेदेशिक था सैनिक व्यवस्थाएँ ही कर सकते है । सामायत परिसघ 
का अत एकात्मक अथवा सघात्मक राज्य मे होता है ।* 


परिसघ में न तो नागरिक होते है जौर न ही प्रजाजन, जा उसकी आज्ञाजों का 
पालन करे था जिनके अधिकार या कतव्य हो । जेलिनिक के अनुसार परिसघ दो प्रकार 
के होते है. एक जिनके नियमा का पालन सदस्य राज्यो की प्रजा नही करती है अपितु 
जिनका राज्यों से ही सम्बंध होता है | दूसरे वे जिनमे परिसघ की काग्रेस वास्तविक 
विधानमण्डल होता है और जिनके तियमों का पालन सदस्य राज्यो की प्रजा द्वारा 
किया जाता है । परिसघ की काग्रेस के सदस्य राज्यो की सरकारों की तरफ से मत 
देते हैँ ! परिसध की काग्रेस को अपने तियमादि लागू करने की भी शक्ति आ्राप्त नही 
होती है । परिसघ की अपनी कोई कायपालिका एवं यायपालिका भी नहीं हांती। 
उन्हे अपने निणया को क्रियावित करने के लिए सदस्य राज्यो की सरकारी नीतियो 
पर ही निमर रहना पडता है । 


परिसघ की विधिक स्थिति के सम्बब मे विद्वानों में मतभेद हे । जेलिनिक, 
वान मोहाल, बोरल एवं औपेनहाइम परिसघ को राज्य नही मानते। उसे वे केवल 
एक सध मानते है। इसको न तो कोई विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है और न कोई 
अधिकार और क्षमता ही प्राप्त है । दूसरे विद्वान जैसे लीफर (7,धग०), डीलोतर 


(0४.०ण७7) एबं भूल्ज (80722) उसे राज्य नही मानते परन्तु पश्सिघ को जातर- 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान करते है । 


परिसघ का इतिहास बहुत पुराना है । यूनानी काल में अनेक परिसघ थे , 
जैसे---एचिसन, लाईसियन, डीलियन लीग । मध्य-काल मे रेनिस (रतक्या&/) परि- 
संघ (254 390), हैनिस्टिक लीग (पंधा5७४॥7० .९420०) (367- 669), एव 
होली रोमन साम्राज्य (१526 [806) परिसघ के उदाहरण है । परिसघ के दा श्रेप्ठ 


उदाहरण सयुकत राज्य अमेरिका का परिसघ (778-789) एवं जमन परिसघ 
(१85-867) हैं । 


अमेरिकी परिसघ केवल सदस्य राज्यों की मितता का सघ था । सघ राज्य की 
अपनी कोई सप्रमुता न थी। सदस्य राज्य पूर्ण स्वतत थे और उहोने परिसघ को 
अपनी सत्ता प्रदान नही की थी ! वह केवल सामाय काल में चजुओ से रक्षा के लिए 
संघ था। किसी सामाय प्रशासकीय एवं यायिक अंग का निर्माण नहीं किया गया 
था । परिसघ की काँग्रेस के निर्णयो को क्रियावित करना सदस्य राज्या का ही काम 
था। काग्रेस का बहुत कम शक्ति प्रदान की गयी थी और काग्रेस के पास अपनी 
विधियों को क्ियावित करन के साधन नाममान के थे । फलत शासन की कमजोरी 
के फलस्वरूप उसका पतन हो गया । 





36 #5एए्थकिव, 2. माधव उ#००७, 9 362 


54 | आधुनिक झासनत तर 


जमन परिसघओ (85-67 ई ) मे विभिन्र आकार एवं स्तर के 38 राज 
थे, जैसे--राज्य, ग्राण् डची एवं स्वतत तगर। सदस्य राज्यों वी स्वतजता 
एवं दृढता तथा जमनी की वाह्य एव आतरिक सुरक्षा के लिए परिसघ का निमाष 
हुआ था । सदस्य राज्यो के प्रतिमिधिया की एक ससद (8) थी । डाइट को परि 
सघ के नाम पर राजदूत भेजने, दूसरे देशा के राजदूतो का स्वायत करने, युद्ध ताप 
एवं विश्ेप परिस्थितिया म सदस्य राज्यां के आतरिक मामला म॑ हस्तक्षेप करलई 
अधिकार प्राप्त थे । प्रत्येक सदस्य राज्य को विदेशा से सम्बधध स्थापित करने की 
स्वत-त्रता थी। इस सम्बंध मे केवल एक ही प्रतिव्ध था। वह यह कि ऐसी किस्ठी 
साध से परिसघ की स्वतातता को कोई खतरा नही होना चाहिए। युद्ध प्रारम्म ह्ले 
जाने की जवस्था म परिसघ की ससद की स्वीकृति के बिना कोई सदस्य राज्य सापि 
नही कर सकता था । न एक सदस्य दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ही कर सकता था। 
एक सामाय साम्राज्यीय न्‍्यायालय था । इस “यायालय के क्षेत्राधिकार सीमित थे। 
परतु परिसघ का अपना कोई प्रशासकीय य न सही था । परिसघ के निणय कियातित 
करने का दायित्व सदस्य राज्या का था । 

परिसघ का एक अय प्रयत्त 907 ई में मध्य अमेरिकी राज्या--वोटे 
माला, कोस्टारीका होडूरास, निकारागुआ एवं सालवेडर--ते किया था परन्तु 
इसका 9]8 ई मं अत हो गया । 

उपयुक्त अथ म कोई राज्य परिसघ नही है | यह अल्पकालिक होते हैं। जो 
परिसघ प्राचीन वाल म थे भी वे धीरे घीर या तो एकात्मक राज्य बन गये अथवा 


संघीय राज्य म परिणत हो गये । सयुक्त राज्य अमेरिका का परिसघ !789 ई में 
संघीय राज्य म परिणत हो गया था। 





7 


संघवाद का व्यावहारिक स्वरूप 
#६0688/80॥0 ॥४ ?8०८०॥क्‍6६ 


.........७-प७७०७० ०५५०4 सााऊ नम ५०+ ७ पा + ३५७०५» 8५»५७+/ ०३५ कक भन4 न मनन ॥ का कभकक. 


प्रमुख सघीय देशो की सघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे अस्तुत किया 
गया है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका की सधोय व्यवस्था 
सयुक्त राज्य अमेरिका सधीय देश है और उसके सविधान का इतिहास संघीय 
शासन-व्यवस्था का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका में 7वी सदी के आल तक उप- 
निवेशों की स्थापना हो चुकी थी । इस क्षेत्र में अपना-अपना प्रमृत्व स्थापित करने के 
लिए फ्रास और इंगलण्ड के मध्य सप्तवर्पीय युद्ध हुआ था | इसमे अग्रेज विजयी हुए 
और वे उत्तरी अमेरिका के स्वामी बने । 8वीं सदी के मध्य तक 3 उपनिवेश 
स्थापित हो चुके थे । इत 3 उपनिवेश्ञा ने इगलैण्ड के विरुद्ध जनेक कारणो से प्रेरित 
होकर कातति की थी। इनमे प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर 
लगाना ) परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश संसद म॑ प्रतिनिधित्व को 
माग की । 'प्रतिनिधित्व के अमाव में कर नही का नारा बुलद हो उठा और युद्ध 
छिड गया । 4 जुलाई, 776 ई को 3 उपनिवेशा ने इगलेण्ड तथा उसके सम्राट 
के विरुद्ध स्वतनता की घोषणा (0००ब्राधा07 ० व06एथार्वदा०४) कर दी 7 5 
नवम्बर, 777 ई को इन 3 उपनिवेश्ों मे मिलकर एक परिसघ (00॥४िठ40ए) 
की स्थपपता को । स्मरणीय है कि परिसघ के निर्माण को प्रेरणा का मूल कारण उप- 
निवेशों की सुरुपा की भावना थी । इस समय सभी उपनिवेश पूण स्ववान राज्य थे 
ओर वे शासन के अधिकार नयी सत्ता को सौपने के इच्छुक नहीं थे । 
परिसध के सविषान को #चप्रण०४ 0 (.णार्तथ॥7०7 की सज्ञा दी गयी। 
इसमे कंवल 3 धाराएं थी। परिसघ का नाम सयुकत राज्य अमेरिका रखा गया 
(प्रथम धारा) | परिसध का सदस्य वनने के पश्चात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एव 





। लमेरिकी स्वतजता का यह युद्ध 9 अक्ट्बर, 784 ई तक चलता रहा और 


इस वष ग्रेट ब्रिटेन न॑ सयुकत राज्य अमेरिका की स्वत्त जता को स्वीकार किया । 
783 इ म पंदिस साध द्वारा इसकी मायता दी गयी । 


54 | आधुनिक शासनत-त्र 


अमन परिसघ* (785-67 ई ) मे विभिन आकार एव स्तर के 38 प्र 
थे, जैसे---राज्य, ग्राण्ड डची एवं स्वतान नगर। सदस्य राज्या की रब 
एवं हृढता तथा जमनी को वाह्य एवं आतरिक घुरक्षा के लिए परिसघ का ) 
हुला था। सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियां की एक ससद (0/60) थी । डाइट को रि 
संघ के नाम पर राजदूत भेजने, दुसरे देशो के राजदूता का स्वागत करने, युद्ध, व रे 
एवं विश्येप परिस्थितिया मे सदस्य राज्यों के आतरिक मामला मे है तल के 
अधिकार प्राप्त थे । प्रत्येक पदस्थ राज्य को विदेशां से सम्बंध स्थापित करने 


एक सामाय साम्राज्यीय _यायालय था । इस -यायाल्य के क्षेत्राधिकार ३0५43) 
पर तु परिसघ का अपना काई प्रशासकीय यत नही था । परिसघ के निणय क्रिया 
करने का दायित्व सदस्य राज्या का था । जा 
परिसघ का एक अय प्रयत्व [ 907 ई में मध्य अमेरिकी राज्या-: 
माला, कोस्टारीका, हो डूरास, निकारागुजा एवं सालवेडर--ते किया था परत 
इसका 98 ई में आत हो गया। जो 
उपर्युक्त अथ में कोई राज्य परिसघ नही है | यह अल्पकालिक होते हैं। 


सघीय राज्य म परिणत हो गया था । 


आपत्ति सससल दो पु 
37 इस जमन परिसध को (क्या उपयत कहत हैं। जमन इब्द उप! का 
जय लाग है । 


प्र 
संघवाद का व्यावहारिक स्वरूप 
#80589/5५ ॥ 7980ए]05 
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प्रमुख सघीय देशो की सघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया 
गया है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय व्यवस्था 

संयुक्त राज्य अमेरिका सघीय देश है और उसके सविधान का इतिहास संघीय 
शासन व्यवस्था का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका में 77वी सदी के अत तक उप- 
निवेशो की स्थापना हो चुकी थी | इस क्षेत्र में अपना-अपना प्रमुत्व स्थापित करने के 
लिए फ्रास और इगजैण्ड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था । इसम अंग्रेज विजयी हुए 
और बे उत्तरी अमेरिका के स्वामी बने । 8वी सदी के मध्य तक 43 उपनिवेश 
स्थापित हो चुके थे । इत 3 उपनिवेशो ने इगलण्ड के विरुद्ध अनेक कारणो से प्रेरित 
होकर काति की थी। इनमे प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर 
लगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश ससद मे प्रतिनिधित्व की 
मांग की । “प्रतिनिधित्व के अमाव में कर नही का नारा वुलन्द ही उठा और युद्ध 
छिड गया | 4 जुलाई, 776 ई को !3 उपनिवेशा ने इगलण्ड तथा उसके सम्राट 
के! विएद्ध स्वत नता की घोषणा ([06००य४॥०॥ ० ]70०0एथ0०7००) कर दी ।२ 25 
नवम्बर, 777ई को इन 3 उपनिवेशा मे मिलकर एक परिसघ ((०॥थिव७ ०४0०7) 
की स्थापना की । स्मरणीय है कि परिसघ के निर्माण की प्रेरणा का मूल कारण 5प- 
निवेशो की सुरक्षा को भावना थी | इस समय सभी उपनिवेश पूण स्वतात राज्य ये 

और वे झासन के अधिकार नयी सत्ता का सोपन के इच्छुक नहो थे । 
परिसघ के सविधान को 7008७ ० एणाव्तिध्वा०ा की सच्चा दी गयी । 
इसम केवल 33 धाराएं थी । परिसघ का नाम सयुकत राज्य जमरिका रखा गया 
(प्रथम धारा) । परिसघ का सदस्य वनने के पश्चात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एव 





 अमरिको स्वतनञ्नता का यह युद्ध 39 अक्ट्बर, 78 ई तक चलता रहा कौर 
इस चण ग्रेट ब्रिदेन ने संरुकत राज्य अमेरिका की स्वत तता का स्वीवार किया । 
783 ई भर परिस साधि द्वारा इसको मायता दी गयी । 


54 | आधुनिक चसनतस्त 


जमन परिसघ (85 67 ई ) मे विभित्त बावार एव स्वर के 38 राज्य 
थे, जैस--राज्य, ग्राण्ठ डची एवं स्वत्तात नगर। सदस्य राज्यां की स्ववाजता 
एवं हृढता तथा जमनी की वाह्य एवं जातरिक सुरक्षा के लिए परिसघ का निर्माण 
हुआ था । सदस्य राज्या के प्रतिनिधियों की एक संसद (2७0) थी । डाइट को परि- 
सघ के नाम पर राजदूत भेजने, दूसरे देशो के राजदुतो का स्वागत करने, युद्ध, सन्धि 
एवं विशेष परिस्थितिया में सदस्य राज्यों के आल्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के 
अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सदस्य राज्य को विदेशा से सम्ब'ध स्थापित करने की 
स्वताजता थी। इस सम्बंध मे केवल एक ही ग्रतिबध था। बह मह कि ऐसी किसी 
साध से परिसघ की स्वततता को कोई खतरा नही होना चाहिए। युद्ध प्रारम्भ हो 
जाने की अवस्था में परिसघ की ससद की स्वीकृति के बिना कोई सदस्य राज्य साध 
नही कर सकता था ) न एक सदस्य दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घापणा ही कर सकता था। 
एक सामा'य साम्राज्यीय यायातय था । इस 'यायातय के क्षेत्राधिकार सीमित थे । 
परल्तु परिसध का अपना कोई प्रशासकीय यन्त्र नही था । परिसघ वे तिणय क्रिया वित 
करन का दायित्व सदस्य राज्यों का था । 

परिसघ का एक अन्य प्रयत्व !7907 ई में मध्य अमरिको राज्या--स्वाठे 
माला, कास्टारीका, हाडूरास, निकासगुलआं एवं सालवंइर->तें किया था परतु 
इसका 98 ई भें अत हो पया । 

उपर्युक्त अय मे काई राज्य परिसघ नही है । यह अल्पकालिक होत हैं। जो 
प्रिसध प्राचीन काल में थे भी व घीर धीरे या तो एकात्मक राज्य वन गये अबवा 
सधीय राज्य म परिणत हो गय । समुक्त राज्य अमेरिका का प्रिस्ध 3789 ई मे 
सधीय राज्य मे परिणत हो गया था । 





37. इस जमन परिसध का ठलसाओ फरथार्त बहुत हैं। जमन झब्द 'फ्रेण्ययें वा 
जय सोय है । 
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प्रमुख सघीय देशो की सघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया 

गया है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका को सघीय व्यवस्था 
सयुक्त राज्य अमेरिका सघीय देश है और उसके सविधान का इतिहास सधीय 
शासन व्यवस्था का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका मे 7वी सदी के अत तक उप- 
निवेशो की स्थापना हो चुकी थी । इस क्षेन म अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित करने के 
लिए फ्रास और इगलेण्ड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था । इसमे अग्रेज विजयी हुए 
और वे उत्तरी अमेरिका के स्वामी बने । 8वी सदी के मध्य तक 3 उपनिवेश 
स्थापित हो चुके ये । इन 3 उपनिवेशो ने इगलण्ड के बिरुद्ध जनेक कारणो से प्रेरित 
होकर करा ति की थी। इनमे प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर 
लगाना । परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश ससद म॑ प्रतिनिधित्व की 
माग की। प्रतिनिधित्व के अमाव में कर नही का नारा बुलद हो उठा और युद्ध 
छिंड भया । 4 जुलाई, 776 ई को 3 उपनिवेशो ने इगलेण्ड तथा उसके सम्राट 
के विरुद्ध स्वतानता की घोषणा (706८श्लथाणा ० ]700.७76०7०8) कर दी 7 5 
नवम्बर, 4777 ई को इन 3 उपनिवेशा ने मिलकर एक परिसघ ((णाटिव॑क्ध॥07) 
की स्थापना की । स्मरणीय है कि परिसंघ के त्रिमाण की प्रेरणा का मूल कारण उप- 
निवेशा की सुरभा की भावना थी | इस समय सभी उपतिवेश पूण स्वतस्त्र राज्य थे 
भौर वे झासन के अधिकार नयी सत्ता का सौपने के इच्छुक नहो थे । 

परिसघ के सविधान को 70८४४ ० 0०7८वृक्ाणा की सज्ञां दी गयी । 
इसमें केवल 3 थाराए थी । परिसघ का नाम सयुकत राज्य अमेरिका रखा गया 
(प्रथम धारा) | परिसघ का सदस्य बनने के पश्चात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एवं 





3 अमेरिकी स्वतनता का यह युद्ध 9 अक्टूबर, 787 ई तक चलता रहा और 
इस व ग्रेट ब्रिटेन म॑ सयुक्त राज्य अमेरिका की स्वताजता को स्वीकार किया । 
783 इ में परिस साधि द्वारा इसको मायता दी गयी । 
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स्वत नता का स्वामी बना रहा | इसे उसने सघ की स्थापना के समय समर्पित सही 
किया । तत्कालीन तेरह उपनिवेदा ने अपनी सुरक्षा एव स्वताञ्ता के रक्षाय तथा 
सामा-य हिता की पूर्ति के लिए परिसघ मे प्रवेश किया था। उह्ाते आक्रमण की 
अवस्था में एक दुसरे की सहायता का वचन दिया । सयुकत राज्य सध की एक काँग्रेस 
(विधानमण्डल) की स्थापना की गयी जिसे वदेझिक मामला का निणय करने, सिक्के 
एवं नाप-तोल म॑ समानता स्थापित करन, जल व थल सेना पर नियनण रखने, राज्या 
के आपसी विवादा का निणय करन के अधिकार प्राप्त थे । काँग्रेस मे श्रत्येक राज्य को 
2 से 7 तक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था । काग्रेस द्वारा नियुक्त एक 
समिति द्वारा उसके सवावसान-काल मे काय किया जाता था। इस समिति में प्रत्येक 
राज्य का एक एक प्रतिनिधि होता था। परिसघ की काप्रेस को सामान्य हिता से 
सम्बाधित मामला म॑ स्पष्ट रूप से शक्तिया प्रदान की गयी थी, यथा--थुद्ध की घोषणा 
एवं शात्ति स्थापित करने, सीधयाँ करने, राजनयका को भेजने एवं दूसरे देशा के 
राजनयका का स्वागत करने, मुद्रा, ऋण लेने, तौ-सेना का निर्माण, डाक व्यवस्था की 
स्थापना, सयुकत राज्य की सेना के उच्च अधिकारिया को नियुक्त करने की शक्तिया। 
3 में से 9 राज्यो की स्वीकृति महत्वपूण निणयां के लिए आवश्यक होती थी। 
काग्रेस को जनता पर प्रत्यक्ष रूप से नियत्रण करने के अधिकार नही थे और न उसे 
कर लगाने एवं व्यापार को नियानत करने की शक्ति प्राप्त थी। कांग्रेस राज्यां से 
आशथिक सहायता की भाग कर सकती थी । अत केद्वीय सरकार राज्यों द्वारा दिये 
गये धम पर निमर करती थी। परिसध में कायपालिका और राष्ट्रीय यायपालिका की 
भी स्थापना नही की गयी थी । बोयड के जनुसार परिसघ को प्रूण राज्य घोषित 
किया गया था परतु सघ सरकार को वास्तविक शक्तिया प्राप्त नही थी | काग्रेस को 
समितिया के द्वारा शासन ठीक प्रकार से न चल सका | ऑलिवर (0॥9) के झब्दों 
मे परिसघ की काग्रेस राज्या के राजदूतो की ऐसी सस्था थी जिसके विभिन्न विधान- 
मण्डला के साथ उसके सम्बंध राजदुतो के समान थे। सेना स्थापित करन के लिए 
उसे आना लेनी पडती थी । फलस्वरूप उसे अपमानजनक एवं अविवेकपूण शर्तें मानती 
पडती थी । जब कोई राज्य सधीय शासन को एक रेजीमेट भेजता था तब वह राज्य 
अधिकारियो को नियुक्त करने के अधिकार अपने पास ही रहने देता था | ऐसी अवस्था 
मे सेना का सगठन असम्भव था ।” प्रत्येक राज्य जपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए 
क्ृत-सकल्प था । 

परिसघ की धाराणा को 78] ई में समी राज्यो मे स्वीकृत किया था। 
स्ट्राय के अनुसार 78] ई के परिसघ द्वारा सच्चे सघ (708 एटव&90०7) का 
निर्माण नही हुआ था अपितु एक परिसघ---एक ढीलेढाले सघ (3 !0056 !९४४8००)-- 
का निमाण हुआ था। वुडरो विल्सन के अनुसार “परिसघ की धाराएँ वालू की रस्सी 
के सहद्य थी जो कसी को भी वाघ नहीं सकी ॥? हरसन फ़ाइनर के अनुसार 


2. एफ ह#चचलरद ण॑ ऐगाल्पिट्गधणग्य 70 478 ००ण्मद्याप्र/ट्त. छण: 8 िपए० 
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भयह्क सकट के कारण उपभिवेश एकता के सूत्र मे आवद्ध हुए थे । परिसघ को 
मित्रत्ता के हृढ सघ की सज्ञा दी गयी थी परतु वह स्वतात्र राज्यों का असतुष्ट सघ 
बन गया था । सप्रभुता राज्यो मे निहित थी, काग्रेस को अल्प एवं सीमित शवितया 
प्राप्त थी । ध्रुद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप काग्रेस का ग्हा-सहा अस्तित्व भी समाप्त 
हो गया था ।* 
परिसध का यह प्रयोग सघवाद के इतिहास म॑ अद्वितीय महत्व का है। 
]783 ई भे ब्रिटेन से सावि के समय अमेरिकी परिसघ अपनी दुदशा वी चरम सीमा 
पर पहुँच यया था । घुनरो ते परिसघ की दुबलता पर मत व्यक्त करते हुए कहा है 
कि परिसघ से कर लगाने, ऋण लेते, व्यापार को तियाीवत करने एवं सामूहिक सुरक्षा 
हेतु सेवा रखने की चार शक्तिया का अमाव था। यह शक्तिया प्रत्येक शक्तिशाली 
शासन के लिए आवश्यक हैं |) 
जाति के समय में परिसघ के यह दोप स्पष्ट नहीं थे परन्तु क्राजिति के तुरन्त 

बाद अनेक समस्याएँ उठ खडी हुईं । मुद्रा-स्फीति एवं मूल्य-वृद्धि ने जनता की कमर 
तोड दी । के द्रीय राजकोप खाली हो गया था । निश्चित समय पर राज्य अपनी 
देगदारी न कर सके । जतर्राप्ट्रीय व्यापार ठप हा गया था । ऐसे समय में कांग्रेस 
निष्क्रिय थी । इस स्थिति का उसके पास कोई इलाज नहीं था । केद एवं राज्या व 
परस्पर राज्यो के मध्य सम्बध साचनीय थे | वेदेशिक सम्बध केद्रीय शासन के 

क्षेत्रातगत थे परतु कुछ राज्या ने विदेशी सरकारा से पृथक रूप से वार्ता प्रारम्भ 
कर दी थी। नौ राज्या ने अपनी स्वतात्र मेनाएँ एवं नौ सेनाएँ संगठित कर ली 

थी । परिसघ मे विभिन प्रकार की मुद्राए प्रचलित थी। प्रत्येक राज्य द्वारा जपने 

प्रदेश मे व्यापार का नियमन किया जाता था। पढोसी राज्या के प्रति राज्यो द्वारा 

भेदभाव की पीति का अनुगमत किया जाता था, फलस्वरूप राज्या म प्रतिस्पर्दा एवं 

ईर्ष्या अपनी चरम सीमा पर थी। ]786 ई म राज्या म॑ गृह-युद्ध छिड जाने की 

स्थिति उत्पन्न हो गयी । परिसध के सुधार के सभी प्रयत्न असफल हो चुके थ। 

वाशिंगटन, हैमिल्टन एवं अन्य प्रमुख नेता परिसघ को सुधारने जथवा उसके स्थान 

पर नवीन राज़्य-व्यवस्था की जावश्यकता को अनुमव करने लगे ये। परिसघ के दारा 

कमजोर केद्वीय शासन की स्थायना की गयी थी । झ्क्तिद्याली कन्द्रीय घासन के लिए 
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राष्ट्र की जनता की सरकार होना आवश्यव थघा। फलस्वरूप सितम्बर 786 ई 
में अवापोलिस (&गाधग्रएण/) नामक स्थान पर मरीतेग्ड (४४जआ) एवं 
वर्जीनिया [शाश्रपाथ) राज्यों के मध्य पोटोमैक (00/074०) नदी म नोचालन के 
प्रइव पर उत्पत् विवाद पर विचार हंतु राज्या के अतिनिधियों का एक सम्मलन 
भायोजित हुआ । एनक्जेण्डर हेमिल्टन इसमे एक प्रतिनिधि या । उसने सभी अ्रति 
निधिया को यह समभान का प्रयत्व किया कि व्यापार तियमत से जाय अनेक प्रश्न 
निहित हैं, अत सम्मलब मे सभी राज्यों से अपने-अपने प्रतिनिधियों को भेजने के 
लिए कहा जाय जिससे परिसध के सविधान मे परिस्थितियां के जनुसार जावश्यक परि- 
बतन किये जा सके । अत सभी राज्या के प्रतितिधिया का एक सम्मेलन मई 787 
ई मे फ्लाडेलफिया म आर्मा नत किया गया । 
फ्लाडेलफिया का सस्मेलत (787 ई ) 
फिलाडेलफिया के सम्भलन मं विभिन राज्या के 55 प्रतिनिधियां ने भाग 
लिया था। इन प्रतिनिधिया म वाशियटन, जेम्स मेडीसने, एलेक्जेण्डर हैमित्दन, 
बेन्जामित फ़लिस, एडमण्ड रेतडोल्फ सहश प्रसिद्ध एवं अतुमभवी राजनीतित एवं 
विद्वान भी ये । प्रत्येक राज्य को एक मत प्राप्त था सभी कार्यवाही गुप्त घी और 
बाद कमरे से हुई थी । सम्मेलन के समय महत्वपुण विचारणीय प्रश्न राज्यों की 
स्वत्तन सत्ता एवं के द्वीय शासन की शक्तियां मे एकता स्थापित करना था । सेडोसन 
के अनुसार इस समस्या के समाधान हेतु प्रतिनिधिया न सिद्धातत यह स्वीकार किया 
कि केंद्रीय सरकार के नवीन एवं सामाय होने के कारण उसकी च्क्तिया का स्पष्ट 
रूप म॑ उल्लेख उचित हांगा और शेष शक्तिया राज्यों को प्राम्त होनी चाहिए। 
केद्वीय सरकार को मुद्रा, व्यापार, युद्ध, मुद्ध की घोषणा एवं शारीत-स्थापना के 
अधिकार देवर यथाव मे चक्तिशाली बनाने का प्रयत्व किया गया था । संविधान को 
प्रभावी एवं त्रिया वत्त होने के लिए 23 में से 9 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक मानी 
गयी | 787 ई के अत तक केवल 3 राज्यों ने सविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान 
की थी । इस समय एक विवाद उठ खड़ा हुआ था। कंद्ध की प्रदत्त शक्तियों के कारण 
अनेक राज्य चकित थे । सम्मेलन में सघवादी--फरेडरलिस्ट (#60०४0॥४8)--एवं 
संघ विरोधी--फीडरलिस्ट विरोधी (676 रि०८श8)55)--दो गुट वन यये थे। 
सघवादी शक्तिशाली केद्रीय झासन के समथक थे। संथ विरोधी स्वायतता प्राप्त 
राज्या के ढीले ढाले सध के निर्माण के समथक थे। वे राज्या' की स्वताव॒ता एव 
स्वायत्तता वे पक्षपाती थे । अनेक नेताओ--यथा, पेट्रिक हेवरी (23070 फ्रध्या)) 
एव रिचाड हेनरी ली [रव्ाशात सक्करए 7.००)--ने संविधान की इस आधार पर 
आलोचना की कि मोलिक नधिकारो का उसम उल्लेख नहीं है । फेडरलिस्टा ते इस 
माय का समथत किया कि नवीन सरकार क्षीध्रानिश्ीक्ष मोलिक अधिकारा का 
सविधान मे समावेश करे । परिणामस्वरूप नवीन सरकार ने प्रथम दस सोचना को 
स्वीकार करक मौलिक अधिकारों को सविधात म स्थान प्रदात किया । इसवे' परचात 
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अनेक राज्यो ने सविधान को स्वीकृति प्रदात की और 2] जून, 788 ई से सविधान 
लागू हुआ 

संघीय व्यवत्था का स्वरूप 

अमेरिकी सविधान द्वारा सवीय शासन की स्थापना की गयी है। प्रारम्म में 
3 घटक राज्य थे लेकिन अब सयुकत राज्य अमेरिका के सध में 50 राज्य है। सघ 
शासन की स्वीकृत एवं माय तीन प्रमुख विशेषताओं का अमेरिकी सधीय व्यवस्था के 
निभाण एवं विकास के आधार पर ही निर्धारण हुआ है । वे है क्रमश (?) लिखित 
एवं कठोर सविधान, (2) शक्तियो का विभाजन, एवं (3) निष्पक्ष न्‍्यागपालिका। 
सविधान द्वारा सधीय शासन की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है ।* अवशिष्ट 
शक्तिया राज्या को प्रदान की गयी हैं। केन्द्रीय शासन एवं राज्यों के मध्य शासन की 
शक्तियां के वितरण के सम्बंध म॑ सयुक्त राज्य म॑ गणना एवं अवशेष के सिद्धान्त 
(श्परणपरां० पी हरग्रण्पाथाथा0ा बाते २९007) का पालन किया गया है । इस 
सिद्धांत के अतगत केन्द्र या राज्यो मे स किसी एक की शक्तियां का उल्लेख कर 
दिया जाता है और शेष श्क्तिया दूसरे शासन की समभी जाती है। अत अमेरिकी 
सविधान द्वारा कमजोर केद्वीय शासन का तिर्माण किया गया था । अपेक्षाकृत राज्य 
अधिक शक्तिशाली थे । सविधान के 0वें सह्याधन द्वारा रहे-सहे सदेह का भी निवा- 
रण कर दिया गया । इस सश्ोधन के द्वारा यह व्यवस्था की भयी कि “सविधान द्वारा 
जो शक्तिया केद्ध को नहीं दी गयी हे ओर न राज्या के लिए बजित है वे सब शक्तिया 
राज्यो व जनता के लिए सुरक्षित है ।” अत सविधान के अनुसार कंद्रीय शासन को 
प्रदत्त शक्तियों के अलावा कोई अय शक्तियां प्राप्त नही थी । 
राज्यों के हिता को एक जय व्यवस्था द्वारा भी सरक्षण प्रदात करने का प्रयत्न 

किया गया है । सविधान द्वारा अमेरिकी काग्रेस के उच्च सदन--सीनेढ--मे सभी 
राज्यों को समान प्रतिनिधित्व अर्थात्‌ प्रति राज्य को दो सदस्य 'भिजने का अधिकार 
प्रदान किया गया है । सीनेट को राष्ट्रपति के द्वारा की गयी निय्ुक्तियों एवं सीधियां 
को अनुमोदित करन एवं वित्तीय मामला मे पूण शक्ति प्रदान की गयी है। प्रत्येक 
राज्य को सीन मे प्राप्त समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मे सवैधातिक सशझोधन द्वारा 
परिवतन का निषेध है । स्पष्ट है कि इन व्यवस्थाआ द्वारा राज्यो के प्रतिनिधि सदन 
“-सीनेट--को के द्वीय शासन म निर्णायक अधिकार प्रदान किये गये है । 





5 सविधान के अनुच्छेद । के अन्तगत काग्रेस को निम्नलिखित विषयो पर विधि- 
निर्माण का अधिकार दिया गया है. कर लगाना एवं उहू एकजित करना, ऋण 
देना एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा एव सामाय कल्याण की व्यवस्था 
करना, ऋण लेना, विदेशी व्यापार, नागरिकीकरण (!प४६७७६४807) एबं दिवा- 
लिया सम्बंधी नियमों का निर्माण, मुंद्रा-माप एवं नाप प्रणाली, डाकघरा की 
स्थापना, विचान की श्रगति, सर्वोच्च -यायालय के अधीन सधीय यायालयां की 
स्थापना, युद्ध की घोषणा, सेना एवं नौसेना! 
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इसके अतिरिक्त प्रत्यक राज्य की केद्ध से पृथक अपनी सर्वेधानिक व्यवस्था, 
“यायपालिका एवं नागरिकता है। अमेरिका मे दोहरी, सधीय एवं राज्यो को याय 
पालिका है। सघोय न्यायपालिका के शीप पर सर्वोच्च यायालय है। उसे संघीय 
सविधान की व्यास्या, सघ एच राज्य तथा राज्या के मध्य, एक राज्य के नागरिक 
एवं अय राज्य या नागरिक के मध्य उत्पन्त होने वाले विवादा में मौलिक क्षेत्राधिकार 
प्राप्त है । सर्वोच्च यायालय संविधान की व्यास्या का अन्तिम “यायालय है । 

संविधान मे सपझ्योधन की स्पप्ट व्यवस्था है. पत्यंक सवधानिक सझोघन के 
प्रभावी होन के लिए उसे तीन-चौथाई राज्यो के विधानमण्डलो या इस हेतु बुलाय गये 
राष्ट्रीय सम्मेलनो (0095७॥॥0॥) के द्वारा स्वीकृत होगा आवश्यक है | अत सवि- 
घान मे सशोधन के लिए राज्यो के वहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। 2/3 राज्या के 
विधानमण्डला का सविधान में सशांधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार है । 
सधीय व्यवस्था का केद्रीकरण 

संघीय शासन को अमेरिकी सविधान के उपबरधा के अन्तगत यक्तिश्षाली नहीं 
बताया गया या । उसकी शक्तियों का सविधान मे स्पष्ट उल्लेख करके उसे सीमित 
अधिकार प्रदात क्यि गये थे परतु आज स्थिति मित्र है । सघीय शासव राज्यों की 
अपेक्षा कही अधिक शक्तिशाली है । सधीय झासन की शक्तियों मे वृद्धि जर्यात संघीय 
कप्रीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण सघीय “यायपालिका है। इसके अतिरिक्त 
विधायी एक प्रशासकीय व्याख्याओं के फलस्वरूप भी काग्रेस की श्षक्तियां में पयाष्त 
वृद्धि हुई है । केद्रीय वित्तीय अनुदान, सुरक्षा एवं युद्ध, आत राज्यीय व्यापार संघीय 
केद्रीकरण के लिए उत्तरदायी अय कारण हैं । 
अमेरिकी सर्वोच्च "पायालय तथा सघवाद 

सघीय शासन की झक्तियां की वृद्धि में सर्वोच्च यायातय का प्रमुख योगदान 
है। सघीय शासन का हढ करने में निणायक भूमिका 80] ई से 835 ई तक 
अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालय के मुस्य यायाधीय, जॉन माशल मे निभाई है) यह 
पयायाधीश सघवादी (#४(०छ50 था । उसके द्वारा प्रसिद्ध विवाद---मा रवरी बहाम 
सेडीसत--मे दिये गये निगय के फ़लतस्वकूए सघीय यायातया को सविधान की व्यारथा 
करने एवं कांग्रेस की विविया को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त हुआ 
था। 89 ई के मेकलोच बनाम मेरीलैण्ड विवाद मे दिये गय॑ निणय के द्वारा 
काग्रेस की निहित शक्तियां के मिद्धाव [पणाओ णीवफ्रफ्राध्ए 2050०) का 
विकास हुना और सघीय सर्वीच्चता की धारणा की स्थापना हुई थी। दोनों सिद्धातो 
मे इससे भी आगे वढकर श्षक्तिया क॑ परिणामात्मक सिद्धाती (प॥६७४७ ण॑ फिठएा- 
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आ॥ 709०3) की घोषणा की । परिणामात्मक शक्ति दो या अधिक व्यक्त शक्तियों 
से परिणाम रूप मे अनुमानित शक्ति होती है । निहित शक्तियो के सिद्धाल के परिणाम- 
स्वरूप सधीय क्षेत्राधिकार म जसाथारण वद़ि हुई | शक्तियों के परिणामात्मक सिद्धात 
पर “यायपालिका के अतिरिक्त जय कोई सीमा या प्रतिबंध नही होता है । निहित 
शक्तियाँ सविधान की सक्षिप्तता का परिणाम है। सविधान के अत्यत सक्षिप्त होने' 
के कारण सधीय शासन को प्राप्त झक्तिया जत्यत अस्पष्ट हैं औौर उनके प्रयोग करने 
की विधि का भी कोई उल्लेस सविधात म नही है । अत यह स्वाभाविक है कि मूल 
शक्तियां के प्रयोग के लिए जिन अय शक्तिया के प्रयोग की आवश्यकता प्रतीत हो, 
उनका प्रयोग संघीय शासन मूल द्वक्ति मे निहित मान कर करे | सविधान के अनुच्छेद 
] व 8 म सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तिया के क्रिया वजन के लिए उनसे सम्बाधित 
शक्तिया को कांग्रेस मे निहित माना गया है। इसका यह अथ है कि काग्रेस को 
सविधान द्वारा प्रदत्त एव उनम निहित शक्तियों के प्रयाग का सवधानिक जाधार तो 
प्राप्त था परन्तु निहित शाक्तिया को विधिक मायता “्यायाघीश माशल के उपरोक्त 
विवाद म निणय द्वारा ही प्राप्त हुई। निहित शक्तियां की धारणा का समथन सव- 
प्रथम 790 ई म॑ तत्कालीन वित्त मनी हेमिल्टन मे वैदेशिक एवं अन्त राज्यीय व्यापार 
के लिए सयुक्त वेक की स्थापना के सदम म॑ किया था। इस प्रइन को लेकर काग्रेस 
में विवाद उठ खडा हुआ। उदार सविधानवादियो का मत था कि सविवाव की 
व्याख्या उदार हृष्टिकांण से की जानी चाहिए और मूल दाक्तियों के उपभोग के लिए, 
जिन अय शक्तियों की जावश्यकता हो वे सघीय शासन की मूल शक्तियों म॑ ही निहित 
समभी जानी चाहिए। इसके विपरीत जैफरसन, मेडीसन सहश सविधानवादी भी ये 
जो सविधान के अक्षरश पालन के पक्षपाती थे। परन्तु इस विवाद का निणय हेमिल्टन 
के पक्ष में हुआ और एक सघीय बक की स्थापना हुई। इस निणय म॑ अथात्‌ बक की 
स्थापना मे निहित शक्तियों की धारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है ॥ बक की 
स्थापना कोई नीति सम्बंधी निणय नही था अपितु वह विशेष मामले से सम्बाबित 
था। निहित शक्तिया को सिद्धा त रूप मे 8]9 ई के मैकलोच वनाम मेरीलैण्ड के 
मुकहमे मे 'यायाधीश माशल के निणय द्वारा स्वीकार किया गया तथा संघीय 
सर्वोच्चता और निहित शक्तियों को पूण मायता प्राप्त हुई । इस निणय में कहा गया 
था कि “शासन की शक्तिया सीमित है जौर उनका अतिक्मण नही किया जा सकता, 
परतु हमारा यह विचार है कि संविधान के स्वस्थ स्वरूप के अनुसार राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिका को स्वविवेक से काम लेने की अनुमति अवश्य ही होनी चाहिए जिससे 
सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियी को उसके द्वारा क्रियावित किया जा सके तथा बहु 
सस्था अपने निर्धारित महान कतव्यो को ऐसे ढग से पूरा कर सके कि वे जन-साधारण 
के लिए सर्वाधिक लामकारी हा । ” सर्वोच्च यायालय ने सघीय शासन हारा स्वापित 
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बक पर राज्यो द्वारा कर लगाने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया । सर्वोच्च 
स्थायालय का इस सम्बंध में मत था कि सघीय सस्याआ पर राज्यां का कर लगाने 
के अधिकार का स्वीकार करने का जय उच्त समाप्त करना हैँ) अत सर्वोच्च न्याया- 
लय ने यह अनुमति प्रदान करते से इफार कर दिया । निहित शक्तियाँ शासन की थे 
शक्तियाँ है जो भघ दासन की मूल पवितया को क्रियावित करने के उद्देश्य सं उसमे 
निहित मानो गयी है । निहित शवितियाँ कोई तवीन झवितियाँ नही हैं अपितु व मूल 
शक्तियों का अगर है । वे मूल शक्तियां को क्रियावित करने के साधव मात्र हैं । सघीय 
शासन को सविधान द्वारा प्रदत्त श्षक्तियाँ यदि साध्य हैं तो निद्वित घव्तियाँ साधन है। 
निहित शक्तियाँ निश्चय ही किसी मूत्र शवित के क्रिया-वयन स सम्बन्धित होती हैं। 
माशल के जनुसार निहित शक्ति के उद्देश्य “वध एवं सविधान के क्षेत्र के भतगव होने 
चाहिए और उनक साधन भो वधातिक होन चाहिए । ” 

निहित शक्तियों के सिद्धात के प्रभावस्वरूप संघीय झासन का अपने दामित्वा 
के सम्पादन मे सहायता प्राप्त हुई और सविधान का विकास हुआ तथा परिवेतित 
परिस्थितिया के अनुसार उसमे आवश्यक परिवतन हांत रह । इसवे' अतिरिक्त, शासव 
की शक्ति का के द्वीकरण हुआ और शासवतस्त मे न्यायपालिका के महत्व में वद्धि 
हुई । निहित शक्तियों के यारे से कांग्रेस जीतिम निर्णायक नहीं है अपितु सर्वोच्च 
“यायालय औीतिम निर्णायक है औौर अतेक अवसरा पर इस सम्ब"ध में उसने कांग्रेस क 
हृष्टिवोण का अस्वीकार कर दिया है 3 

यरायाधीज्ष माशल ने मैकलोच ववाम मरीज॑ण्ड के विवाद मे निषय देते हुए 
कहा था कि 'समुक्त राज्य अमेरिका जनता का सघ है जोर केद्वीय सरकार प्रिंद्वात 
एवं व्यवहार दोना म ही प्रत्यक्ष रूप से जनता पर निमर रहने वाली राष्ट्रीय सरकार 
है ।! इस निणय के भाध्यम से माशल द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि 
केव्वीय शासन को शक्ति राज्यों स॑ प्राप्त व होकर प्रत्यक्षत जनता से प्राप्त है । सवि 
घात तो कंवल एक स्वस्प है जिसके जातगत राष्ट्रीय सरकार विकास कर सकती हैं 
या उसे विकास करना चाहिए । इसी विचार की पुष्टि “यायाधीश होम्स (70:0४ 
मगर) ने एक जय विवाद (मिसोरी वनाम हालण्ड) मे की है । 
के'ड्र द्वारा राज्यों को प्रदत्त वित्तोय सहायता 

यह केद्र की श्षक्ति की वृद्धि का एक अय कारण है । केड द्वारा राज्या को 
आधिक अवुदान कराधान धारा? (7४४8007 ९9७७6) के अन्तगत दिया जाता है । 
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के द्रीय शासन को इस धारा के अधीन जनकल्याण क हतु सहायता देने का अधिकार है। 
शज्यां पी तुलना म बेद्रीय झासन की बाय के स्लांत अपक्षाकृत अच्छे है। अधिकाश 
समाज-कल्याणकारी यांजनाना का भार राज्या पर है लेक्नि उनकी वित्तीय स्थिति 
इन अतिरिक्त दायित्वा का बहन करने म असफल हु । फलत राज्यो को केंद्रीय 
वित्तीय अनुदान पर निमर रहना पडता है। कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आादि से सम्बाधित 
जिन जन-बल्याणकारी याजनाजा के लिए सघीय शासन द्वारा राज्यों को अनुदान 
दिया जाता है, सघीय झासन का इस आधिक अनुदान को व्यय करने से सम्बाधित 
निममा को निश्चित करने का थधिकार हांता है। प्रारम्म मे समी अनुदान बिना शत 
दिये गये ये परन्तु जब सभी अनुदान सशत (००४070079)) हाते है। केद्ग को केद्वीय 
अनुदान से सर्म्बा वत राज्या के कार्यो के निरीक्षण एवं हिसाब की जाच करने का 
अधिकार है। परिणामस्वरूप राज्यां की स्वायत्तता सीमित होती जा रही है जौर 
राज्या के कार्यो पर केद्रीय शासन का नियत्रण बढता जाता है। केद्रीय शासन द्वारा 
सडका, वन, सामाजिक सुरक्षा, कृपि के विकास व सावजनिक कार्यों के निर्माण तथा 
बेरोजगारी, सुरक्षा एवं शिक्षा भादि पर कुल व्यय का औसतन 50% अनुदान दिया 
जाता है। 933 ई के बाद केद्वीय शासन ने नगरपालिकाजों को भी सीबे आधिक 
अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया है । 
सामाजिक परिवतन 
सामाजिक परिवतन, युद्ध एवं अतराप्ट्रीय स्थिति के फलस्वरूप भी अमेरिकी 
केद्रीय शासन की शक्ति मे वृद्धि हुई है। 789 ई मे सयुक्त राज्य अमेरिका कृषि- 
प्रधान जथ-व्यवस्था वाले 3 उपनिवश्ञो का कम जनसरया वाला देश था । आज वह 
$0 राज्या का प्रधान जोधागिक देश है और जावादी की हृष्टि से भी एक बडा देश 
है। 497 ई तक अमेरिका ने वैदेशिक मामला में पृथककरण की नीति का अनुगमन 
किया था। आज वह विश्व की महान शक्ति है, अतर्राप्ट्रीय राजनीति म॑ पश्चिमी 
उदारबादी लोकता नरक शक्तियों का प्रमुख पक्षबर है तथा लोकता तक शक्तियों एव 
विश्व शा ते की रसा के दायित्व को ओडे हुए है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सरकार 
के दायित्वो मे सहजही वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में उत्तकी शक्ति मे भी वद्धि 
हुई हैं। सघीय झासन के प्रति जनता के हष्टिकोण पर इन परिवतना का प्रभाव 
पडा है और जनता राष्ट्रीय शासन की शक्तियों म वद्धि के प्रति सहज ही सहिष्णु हो 
गयी है। यातायात एवं आवागमन तथा नवीन वैज्ञानिक सचार व्यवस्था के द्वुतगामी 
साधना के विकास के परिणामस्वरूप देश के विभिन्‍न क्षेत्रा की पृथकता नप्ट हो गयी 
है। औद्योगिक एवं व्यापारिक हृष्टि से सयुक्त राज्य अमेरिका एक सुहृढ इकाई बन 
चुका है। इसक स्वाभाविक परिणामस्वरूप राज्यों की शक्ति मे हास हुना है और 
क द्वीय शासन अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता चला गया है। व्यापार एवं मौद्यो- 
ग्रिक विकास से उत्पन समस्याजों के समाधान की क्षमता राज्या म नही थी । 
राष्ट्रीय स्तर पर दला के समठन एवं विकास न राज्या की सीमाआ को समाप्त 
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पर लिया है। देता दाश क्षेप्रोय एय राश्या की हृष्टि वी जपला राष्ट्रीय हव्टि से 
नोति निधारित शी जाती है। राष्ट्रीय ममायार-वत्रा # विधा य साम्राय साप्ट्रीय 
आठपों ती स्थापना में बाग रिया है ओर जाया में राष्ट्रीय 7झया का पयना उतन्‍न 
मी है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एणया रा प्रतार बने गया है। लाझसों वो बचने दे कि 
राष्ट्रपति वी क्षक्तिया का विराम अमरियो सपोय स्थयस्या से महत्यपु८र एरियतन है । 
सुरक्षा एव पृद्ध 
सवधारिक हप्टि छ्त सबुक्त राम्य अपरिया री सुरता, विदेशों आफमंस से 
रदा और युद्ध वा दायित्य सपीय पासन का है । आज सुरसा भा स्तरूप पूरी तरह 
बल चुका है । पुद्ध ने प्रारम्भ होते तर सुरभा ।/ लिए झुका नहीं रहा जा सरता । 
सुरक्षा ₹ विए सतत तयारी जपसित है । राष्ट्र भी सुरक्षा हु सम्युणष जौद्यायिय एव 
सानीयी पा आधिया एवं मानवीय चक्ति जरा इप प्रसार समायाजन जावश्यक है 
कि फिसी भी अपम्भावित परिस्थिति रा सहज हो सामना रिया जा सर । इसर लिए 
उत्पादन यातायात, सदार व्ित्रिमय-य्यवस्था एव मानवीय सापना पर नियस्तण आव- 
श्यया है । यह दामित्य सपीय शासन हो मतों मांति निम्य मी सकता है। युद्ध श्रारम्म 
हात पर इस दायित्व मं और अपिर बद्धि हो जाती है। पुद्ध क बाद सना २ बित मी 
बरण एव युद्धोत्तर पुन मिमाण के लिए उचित नियाजन एवं समय वी अपक्षा 
होती है। राष्ट्रीय अथात सधीय शात्नन को प्ुद्ध वी घापण्य करन का अपिकार है! 
सफलतापुवक सुद्ध-सघालन का लिए पूण पक्ति की जावश्यकता हातो है। वियत दो 
विश्व युद्धा क फलस्वरूप संघीय रासन की ज्क्तिया में असाधारण विकास हुला है। 
लियोनाड ने इस सत्य का व्यक्त करत हुए फह्मा है कि 'हसी भालू वह त्पप्ठ रास है 
जो हम यद्र को तरफ धव॑ल रहा है ।/” जत बाह्य आाप्रमण एबं अपुरक्षा को मय 
सयुक्त राज्य अमरिका के केद्रोय शासन को अधिसाधिक शक्तिशाली बना रहा है। 
अन्त राज्योय व्यापार एवं याथिजर 
आंत राज्यीय व्यापार एव वाणिज्य ने सपीय बे द्वीकरण को वहुत बल दिया 
है । संविधान ने विदेशी राज्या एवं विभिन राज्या के मध्य वाणिज्य व नियमन वी 
शक्ति कांग्रेस को प्रदात को है । यही वाणिज्य धारा (008०७ (3050) वह 
लाती है। इसके सम्बंध मे हमिल्दन का मत था कि व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों 
की पू्ति शासन की एकता मे ही सम्मव है ।“ आज अमेरिका का जन्‍्त राज्यीय एवं 
विदेशी व्यापार वहुत वढ गया है। इससे सर्म्वा घत उत्पादन, क्रय विक्रय, यातायात 
आदि सम्बधी अनेक समस्याऐँ उत्पन्न हुई हैं॥ व्यापार एवं वाणिज्य के विकास एवं 
बृद्धि के साथ उसी अनुपात मे बाँग्रेस की शक्तिया मे मी यूद्धि एवं विकास स्वामाविक 
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है । सर्वोच्च यायालय ने इसी हृष्टिकोण का समर्थन किया है। फलस्वरूप व्यापार 
एवं बाणिज्य से सम्बाॉधित समस्त सधीय विधिया एवं उनके क्रियावयन को 'यायालय 
ने मायता प्रदान की है। इससे देश के आथिक जीवन का हर क्षेत्र के द्रीय घ्ासन के 
क्षेत्रावकार के अतगंत आ गया है। 824 ई में -यायाधीश माशल ने वाणिज्य 
घारा (00प्रघा॥०० (!७४5०) की व्यापक परिमाया दी जिससे सभी शौद्योगिक एवं 
वाणिज्य विकास के काय, जैसे--रेलमाग, टेलीफोन, रेडियो, हवाई यातायात, स्वत 
ही संघीय नियानण में आते चले गये ।” पर तु 868 ई म॑ सर्वोच्च “यायालय ने 
यहू तिणय दिया कि वीमा पर सघीय निय नण की अपेक्षा राज्यों का नियन्नण हाना 
चाहिए। लेक्नि 944 ई मे सर्वाच्च यायालय ने अपने इस पृूवनिणय को बदलते 
हुए बीमा पर भी संघीय नियजण एवं अधिकार स्थापित कर दिया है। 

4937 ई में सर्वोच्च यायालय ते एक आय विवाद मे निणय देते हुए 
श्रमिक सम्बधो ([.80०ए7 7०७0075) को भी सघीय शासन की वाणिज्यिक शक्ति 
के अधीन माना था ) फलस्वरूप राज्यो का जो इन मामला में निय नण था, वह 
समाप्त हो गया। 939 ई मे कृषि-उत्पादन को भी सर्वोच्च “यायालय ने सघीय 
नियानण के अधीन स्वीकार किया था । 

वाणिज्य नियमन की शक्ति का क्षेत्र अत्यात् व्यापक है। व्यापार का प्रशासन 
एवं उससे सम्बाधित समस्त नियमा का निर्माण वाणिज्य तियमन के ही अ'तगत है। 
इसके अतिरिक्त, एक या अधिक राज्यों स॑ सर्म्बा वत व्यापार या वाणिज्य की सुरक्षा, 
विकास एवं परिवद्धन वाणिज्य के नियमन के ही अतगत आता है। अत अमेरिकी अर्थ- 
व्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐसा नही है जो केद्रीय शासन के क्षेत्राधिकार के जतगत न 
हो । 930 ई स 940 ई तक के वर्षा में काग्रेस ने वाणिज्य घारा का उपयोग 
श्रमिक-सम्ब वो, रेडियो के निय नण, रेलवे क्मचारियो के लिए अवकाश व्यवस्था 
प्रदान करने, अल्तर्राज्यीय बस एवं ट्रक यातायात के मियमन एवं यातायात सम्ब धी' 
नियमो के निमाण के लिए किया है। काग्रेस द्वारा निर्मित इन समस्त विधियां के 
फलस्वरूप राज्यो की शक्तियो का हास हुआ है और सघीय सरकार द्वारा उनके क्षेत 
का जतिकमण हुआ है । 

काग्रेस द्वारा अनेक प्रशासकीय विभागो एवं आयोग! की स्थापना की गयी है 
और उनसे सर्म्बा धत विधियों का निर्माण किया है। इसके फलस्वरूप राज्या की शक्ति 
के मूल्य पर सधीय शासन की शक्ति म॑ वद्धि हुई है। सघीय व्यापार भायोग, सधीय 
रिसच बोड पुतगठन वित्तीय निग्रम, राष्ट्रीय श्रम वोड, सामाजिकसुरक्षा बोड आदि 
ऐसे कुछ आयोग है। कांग्रेस द्वारा अनेक ऐसी विधिया कया भी निर्माण किया गया 
है जिनके फलस्वरूप सघीय शासन की शवितियो म॑ वृद्धि हुई है, जसे अन्त वाणिज्य 
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अधितियम, साथ एवं औपधि अधिनियम, सघोय व्यापार जायोग अधिनियम एव 
सरमत विधि ।* इस सभी वार्डों की स्थापना एवं विधिया का त्रिमाण सामाजिक परि. 
स्थिति का परिणाम है) 


मूल संविधान मे यह प्रावधान था कि यत्यक्ष करा से प्राप्त हान वालो 
आय सभी राज्या म॑ वितरित की जायगी। गृह युद्ध काल मं आय-कर कांग्रेस के द्वारा 
जारी किया गया था। सर्वोच्च 'यायालय ने इसे अप्रत्यक्ष कर मानत हुए काग्रस की 
इस विधि का वेघ माना था ?* लेकित 895 ई मे सर्वाच्चि यायालय ते अपने इस 
निषय को बदल दिया ।? अत आय कर अधिनियम का बधता प्रदान करन के लिए 
393 ई में सचिधान मे सशाधन करना पडा था ।* 

फिसी राज्य को समुक्त राज्य अमरिका वे सध से पृथक हांते का अधिकार 
नही है। इस सिद्धा त का सम्बंध अमरिक्तो इतिहास की एक महृत्वपुण घटना से है। 
486] 65 ई के गह-युद्ध या सघ स्‌ पृथक होने सम्बावी युद्ध (0ए| ए४ए 07 (8 
जा 04 8००८४४०॥ 86]-65) त इस सिद्धातत की स्थापना की थी । राष्ट्रपति 
लिकन ने दासता के उमूलन की घोषणा की । दक्षिण के सात राज्यों न इसका विरोध 
किया । विरोध उमग्ररूप घारण करता चला गया और गह युद्ध छिड यया । इस युद्ध में 
दक्षिण के सात राज्य पराजित हुए थौर उनके विरुद्ध सपीय बालन की विजय हुईं 
लिकन के द्वारा यह गह युद्ध केवल दासता के उमूलन के लिए ही नहीं लड़ा गया था 
अपितु इसके द्वारा सघवाद के इस जीवनदायो सिद्धात की स्थापना हुई कि संघ शाश्वत 
हैं। लिकन का कथत था कि हम यह निश्चयपुवक कह सकते हैं कि किसी दर के 
संविधान मे उस देश के झासन को समाप्त करने सम्ब'वी कोई प्रावधान नहीं होता । 
आज अमेरिका का कोई राज्य पृथक होने की कल्पतवा भी नद्वी कर सकता। हे मर्द 
के आत के परचात सधीय ज्ञासत विजयी एवं शक्तिशाली अवतरित हुआ | स्ट्राम का 
कथन है कि “ पृथकता के युद्ध ने व तो अमेरिकी सविधान के स्वरूप मं परिवतत ही 
किया और ते उ्ोने एकात्मक राज्य की स्थापना की । इस युद्ध ते केवल यह सिद्ध 
किया कि अमेरिकी सघ एकात्मक राज्य वी भाति हृढ है और विधटन से अपनी रक्षा 
कर सकता है ।7% 
5 ्राध्टाडाबार_ ए00फ्पद्ाट्ट दल न्‍0०ठ बाण 23परहुड.- उ,०हाशबएणा,,. 796 
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समीक्षा 

अमरिकी शासन-व्यवस्था में सघीय केद्वीकरण के फलस्वरूप सहज रूप से यह 
प्रन्‍न उठ खडा हुआ है कि क्‍या ऐसी अवस्था में सयुक्त राज्य को सधात्मक राज्य 
माना जाना चाहिए ? इस प्रइन का उत्तर सयुक्त राज्य अमेरिका के सधीय 
शासन के स्वरूप एवं उसके इतिहास पर निमर है । अमेरिकी सधीय व्यवस्था के दो 
काल हैं--930 ई के पूव का काल एवं उसके वाद का काल। 930 ई की 
विदवब्यापी मदी के पूब का काल द्ृध सघवाद (008 #€०&थाआग) या प्राचीन 
(०७४५॥०७)) सघवाद का युग कहा जाता है । 930 ई की विश्वव्यापी मदी ने आधु- 
निक या सहयोगी (०००7०थ०/४८) सघवाद के युग का सूनपात किया है। अमे 
रिकी सधीय व्यवस्था के लिए द्वध संघवाद' शब्द का प्रयोग सवप्रथम एडवड एस 
फाबिन (260 $ (णक्काा) ने किया है। इस युग का सघवाद पर उपलब्ध 
सम्पूण अमेरिकी साहित्य इस धारणा को मायता देता है कि दो--के द्वीय एवं राज्या 
की--सप्रभुताए हैं । वे सवर्तीय हैं और दोना अपने-अपने क्षेत्रा मे स्वत-न हैं ॥ ।9वी 
सदी भर द्वैघ सघवाद का सिद्धात अमेरिका सर्वोच्च “यायालयो के निणयो के माध्यम 
से घ्वनित होता रहा । सघीय या केद्वीय और राज्या की सरकारों में शक्तियों का 
विमाजन 'हैध सघवाद के सिद्धात का मूलाधार है । शासकीय समस्याणों के 
समाधान मे शासन के विभिन स्तरो पर सत्ता का पृथकंकरण ही दधवाद (0प87) 
था। इस सिद्धात के अनुसार प्रत्येक शासन के अपने दायित्व थे जिन पर उसका पूण 
अधिकार था। प्राचीन सधवाद के युग मे इस सिद्धातत का तीज समथन राज्यो के 
जंधिकारों के समथका ने ही नहीं क्या था, अपितु राष्ट्रवादी भी इसे मायता देते 
थे ।? प्रो लियोमाड डी ह्वाइट के अनुसार प्रशासन मे भी द्वैधवाद पाया जाता था । 
दो प्रशासनिक एवं “याय-व्यवस्थाएँ थी। दोनो अपने जपने क्षेत्रा मे स्वायत्त एव 
पूण थी ।* 

सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाच्च 'यायालय न॑ अत राज्यीय सम्बधा म' दैध- 
वाद को मायता दी है। दीघकाल तक तो सर्वोच्च यायालय ने सधीय दृधवाद 
की प्रकृति पर कोई स्पप्ठ निणय नही दिया था। प्राचीन सधवाद से सम्बाधित मुख्य 
विवाद थे मार्टिन बनाम हूटस (86), कोहि स बनाम वर्जीतिया (82), 
मैक्लोच बनाम मेरीलैण्ड (89) * एवं गरिव्व स बताम आगडेन ।** इसके अति- 
रिक्त, जात राज्यीय वाणिज्य स सम्बीधत विवादों मे दृधवाद का बिस्तत उल्लेख प्राप्त 
होता है। यायाधीश माशल के निंणया के फलस्वरूप सघीय शासन की शक्तियों मं 
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भान के पश्चात दासता सम्क्धी गे मे दिग्ले गये निणय राज्यों के पक्ष मे थे 
पुस्य 'यायावीजष बोजर वी दानी के ऐकिलम्रेन पचास बूथ (( 858) के विवाद 
यय देते हुए « ईैधवाद” कै निम्नलिखित सब्दो मे स्पष्ट एवं अधिकृत व्यास्य 


“केंद्रीय एक सज्य घासन की सक्तिया यद्यपि स्पष्ट है और एक ही क्षेत्रीय 
सीमा में कियासवित की जाती है रु वे पृथक एक स्पष्ट सम्रमुताएँ हैं जो अपने 
अपने क्षेत्रों मं शेयक एव स्वतन्त रीति से जियायील है ।/* 


फीसेनडेक्टल (922)% | अपन एक आय निणय मे सर्वोच्च ग्यालय के न्याया 
धीश विलियम भार डे न सर्वोच्च _वायालय का काय दोना पैरकारों से सम्बन्धित 
क्षेत्रों की रक्षा करना एवं उनमे मध्यस्थता करना बताया है । * ६4 पषवाद का अथ 
प्ष एवं राज्या मे शक्तियों के वित्तरण एव दोनो सरकार के ईथक क्षेत्र एक अधिकार 


सारम्म विल्सन के अद्यासन या फ्रेकलिन डी. रूजवेल्ट के शासन से सना जाता है । 
नवीन सधवाद के- दास सघोय एक राज्या को स्रकारा में जो अवरोध थे & ध्वस्त हो 
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सघीय शासत की शक्तिया का विस्तार राज्या के क्षेत्र म भी हो गया है। नवीन योज- 
नाआ के त्रियावयन हेतु सघीय एवं राज्या की सरकारा म सहयोग का विकास हुआ 
है ।/ प्राय प्रत्येक सघीय राज्य म केद्र एवं राज्या क॑ मध्य सहयोगी तत्वों एव 
सस्थाआ का विकास हुआ है । अमेरिका मं गवनरा का सम्मेलन इस प्रकार के सह- 
मोग का एक उदाहरण है । प्रथम सम्मेलन 908 ई मे थियोडोर रूजबेल्ट की प्रेरणा 
से हुआ था । परन्तु क्वीयर के अनुसार गवनरा का सम्मेलन राज्या एवं सघ शासन के 
मध्य किसी क्रियात्मक सहयोग का विकास नही कर सका है ।? 937 ई म सयुक्त 
राज्य अमेरिका मे राज्या मं सहयोग के विकास हेतु जात राज्यीय परिषद (प्र॥6 
(०ण्ारथा। ७ $806 005 थ्गाश८्य$) की स्थापना की गयी थी। इस परिषद ने 
महत्वपूर्ण काय किया है । 

नवीन सघवाद के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। राज्या की स्वायत्तता के 
पक्षधर जिह जफरसनवादी (7८गीक्50747$) कहा जाता है, इसे (०७०९१ 206- 
गएथ।/आ॥ कहते हैं। केद्ध एवं राज्यों के इस सहयोग को केद्वीय सम्मिशण (0श« 
।8) 85»॥0)4007) भी कहा जाता है ।? इससे राज्या की परम्परागत स्वत-नता एव 
अधिकारों का हनन हुआ है । इसके विपरीत, हेमिल्टनवादी (केद्र के पक्षधर) केद्ध एव 
राज्या के बढ़ते हुए सहयोग का समथन करते हैं । प्रो डेनियल जे इलाजार [4ा- 
70 7 9८7) ने अमेरिकी सघीय व्यवस्था एवं राज्यो के सम्वन्धा की समीक्षा करते 
हुए कहा है कि “सयुकत राज्य की सघीय यवस्था मूलत सहयोगी है और व्यवहार 
में द्वैध सघवाद कभी सफल रही रहा है ।” 9वी एबं 20वीं दोना ही सदियों में 
सघ एव राज्यों ने शासकीय दायित्वा को परस्पर सहयोगपूथक सम्पादित किया है। 
लेक्नि इस सत्य का अवलोकन न कर सकने का कारण उस युग के राजनीतिक नेताओं 
की सिद्धा त एवं व्यवहार के अन्तर के प्रति वैमनस्ययुक्त नीति थी । संघीय अनुदाना 
ने सहयोगी सघवाद के आधार-स्तम्भ का काय किया हू । 

अमेरिका के सघीय शासन की जञ्क्तिया में राज्य के दायित्वों मे वृद्धि के साथ- 
साथ वद्धि स्वाभाविक है । फलस्वरूप सघीय शासन की शक्तियों मे असाधारण 
विकास हुआ है । राष्ट्रीय एकता की हष्दि से यह आवश्यक भी है। अमेरिकी सघ मे 
केद्र एवं राज्यो म श्षक्ति सतुलन उलट गया है । केद्गध की अपेक्षा राज्यो को सविधान 
मं शक्तिशाली बनाया गया था परतु आज स्थिति उल्टी है। लेकिन इसका यह अथ नहीं 
है कि राज्या का कोई महत्व नही है। सत्य यह है कि राज्या को आज भी पर्याप्त 
स्वायत्तता प्राप्त है। राज्यो के दायित्व भी काफो महत्वपूण है । सभी अमेरिकी राज्यो 
में राज्य के प्रति तीत्र भक्ति पायी जाती है। स्मरणीय है कि 900 ई के पूव अमे- 
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रिका मं सघ एवं राज्या के सम्बन्ध मूलत एक राजनीतिक प्रइन था, जबकि 
बह विशुद्ध जाथिक समस्या है। हम इस मत से मी सहमत हैं कि अमेरिकी से 
शासन को झक्तियों मे राज्या नी शक्ति क॑ मूल्य पर वद्धि हो रही ह परतु स्ट्रार 
इस मत का भी हम स्वीकार करना पड़ेगा कि “सयुक्त राज्य मं सधीय सविधान 
राज्या के सविधाना स॒ जा उसक पत्यात उपयोगी एवं जनिवाय अय हैँ, पृथक * 
जथ नही है ।? 

आप्ट्रे लिया की सघीय व्यवस्था 


आस्ट्रलिया के संविधान म सघीय शासन की समस्त विशेषताएँ--यथा, मे 
बात को सर्वोच्चिता केद्रीय एवं राज्या की तरकारा के मध्य सक्तिया का विभा 
एवं सविधान की व्यार्प्रा करन के लिए स्ववत्र यायपालिका--पायी जातो हैं। 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास 

जास्ट्रेलिया में सधीय व्यवस्था का विकास सयुक्त राज्य अमेरिका और कता। 
की >पेक्षा बहुत मित्र हूप मे हुआ है । 2863 ई मे ग्रेट प्रिटेन ने भास्ट्रेलिया म 
दीप के अपने छ उपनिवेशों का पुनपठन पूण कर लिया था। इस समय इन राए 
के समुद्रतटीय प्रमुस नगरा मे तीब्र आाधिक प्रतिस्पर्धा थी। इन छ तगरा मे स्थार्त 
व्यवस््यापिकाएँ थी औौर उनके जधिवशन भी होत थे । 

सभी राज्य क्षेत्रफल म॑ विशाल थे और एक दूसर से काफी दूर थें। उ्े 
मध्य आवागमन के समुचित साधना का अभाव था । फलस्वरूप प्रत्यक राज्य में हैं 
कत्ता की भावना विकसित हो चुकी थी । उपनिवश्ञा के मध्य एकता मे सीमा पुल्क 4 
ऊँची दरे बाघक थी । विक्‍्होरिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया एवं ययू साउथ वेल्स के राज 
के हिंत एक समाव 4 । छांट राज्य बडे राज्यो को संदेह एवं ईप्या की हृप्टि ते देख 
थे। तिथन राज्या को यह मय था कि सघीय व्यवस्था से कर मार म वृद्धि न 
जाये। फेलत इस समय संघीय शासन की स्थापना के सभी प्रस्ताव जसफल हो तू 
थे। परतु आस्ट्रेलिया म सध शासन की स्थापना म॑ धुरक्षा के प्रमावश्ञाली तत्व | 
पर्याप्त योग दिया है । न्यू केलेडोना पर फ्रामम प्रमुत्व स्थापित करना चाहता था 
जमनी यू ग्रिनी के एक भाग पर अविकार जता रहा था | इगलण्ड द रूस में युद्ध के 
सम्मावना थी । आस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्या की सुरक्षा को जममी के “यू गिनी के प्रुर्त 
से सकट उत्पन्न हो गया था। इयलण्ड ने आस्ट्रेलिया के उपनिवेशा की सुरक्षा के 
दाभित्व बिना उनके सहयोग के वहन करने स इंकार कर दिया था। वास्ट्रलियां के 
राज्यों मं आतमण की जाशक्य के कारण सुरखा के विए एक आदोजन का सुतपाते 
हो गया था । यू साउथ वंल्स के प्रधाव मर्जी के अयत्ना के परिणामस्वरूप 89 ई 
मे सभी उपनिवेशा का एक राष्ट्रीय सम्मलन बुताया यया। इसके अतिरिक्त सध के 
निर्माण म आर्थिक तत्व भी सक्रिय थ। प्रत्येक उपनिवेश न सोमा शुत्क की ऊची दर 
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लगा रखो थी जिसस व्यापार वाणिज्य म बाधा उत्पन होती थी। कुछ उपनिवेश 
भाथिवा हष्टि स अधिकसित भी थे। उनके लिए रल मार्गा को स्वत ने रूप म कायम 
रखना सम्मव नही था । फ्लस्वरूप कृषि का विकात्र नहीं हो पा रहा था । 

89] ई के उपयुक्त राष्ट्रोय सम्मेलन म विभिन्न महत्वपूण निणय लिये गये, 
यथा--आस्तरिव क्षेत्र म व्यापार वी स्वत जता, वित्तीय एवं सुरक्षा नोति पर केद्वीय 
नियत्रण एवं एक सघीय सत्ता द्वारा प्रशासन | 897 ई म दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 
जायोजित किया गया | इस सम्मलन म प्रवम सवधानिक प्राश्प स्वीकृत नहीं हो 
सका । कुछ व्यवस्थापिवाणा द्वारा प्रस्तुत द्वितीय सबधानिक प्रारूप सभी राज्या द्वारा 
स्वीकार किया "या । पश्चिमी आस्ट्रलिया न पृथक राज्य का दजा प्राप्त करन पर ही 
सविधात क प्रारूप को स्वीकार किया था। ' इसक अतिरिक्त, राज्या द्वारा एक सी 
नीति जपनान पर उह दृगलण्ड से अपन सम्ब॒धा में पयाप्त स्वत नता प्राप्त होने की 
आशा भी थी ॥/४ 

भास्ट्रेलिया के इस सध की स्थापना 3 जनवरी, 90! ई को हुई। 
सघोय व्यवस्था सम्ब'"धो सवधानिक व्यवस्थाएँ 

आस्टेलिया के संविधान म सघीय सरकार ((ण्राणाएवल्थांत। 60एव7 
77०7) की श्षक्तिया का स्पष्ट उल्लेख क्या गया है और शेप शक्तिया राज्या को 
प्रदान की गयी है । उह अपने क्षेत्र म पयाप्त स्वत जता प्राप्त है । 

सधीय सरकार को प्रदान शक्तिया” म स कुछ पर उसे पूण जविकार प्राप्त 
ह॑ जैसे--सैनिक एवं नौसनिक मामले, मुद्रा (०७७४०), झाति व्यवस्था, एवं सघ 
का सुशासन आदि । सविधान में कुछ समवर्ती शक्तियों (007०एााद्मा। 90५०5) की 
भी व्यवस्था है, जस--विदंशी एवं जे त राज्यीय व्यापार, कापीराइट डाक तार, 
विवाह, तलाक, वक व्यापार, बीमा, आदि । सघ के निर्माण के पूब से ही यह 
शक्तियाँ राज्या का प्राप्त थी। धारा 5 म कुछ ऐसी शक्तिया का भी उल्लेस हैं जो 
राज्यों का पहले से प्राप्त नही थी। यह श्क्तिया ससद का एकमात क्षेनाधिकार है। 
भनुच्देद 5 मे उल्लिखित अनेक विपय कनाडा के सविधान की थारा 9 से मिलते 
हू । सघीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विपय प्रदान क्यि गये हू। कनाडा एव 
सयुक्त राज्य जमेरिका की तुलना म आस्ट्रेलिया के सघीय शासव को जधिक व्यापक 

शक्तिया प्राप्त है और कनाडा की सघीय सूची की अपक्षा बह अधिक पूण भी हे । 
ास्ट्रेलिया म छाक्तिया के विभाजन पर व्यक्तिवादी विचारा का प्रभाव स्पष्ट 

है । अधिकाश सविधान निर्माता सम्पत्तिशाली वग के थे । उनम से अनक चरागाहा 

के स्वामी एवं व्यापारी मी ये । अत कनाडा क॑ सविधान के श्ञक्ति विभाजन को स्वी- 
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कार फरना उन जिए सम्मय पढ़ी था । आस्ट्रेलिया थे समिधान 4 निर्माण वे समय 
वहाँ से अर व्यक्ति 'राज्या ह जधियारा को घारणा मे विश्वास रसत थे और 
अमरिपी इतिहास से तने गया प्रेरणा प्राप्त गरत थे । ** 
अवशिष्ट शक्तियाँ सपुक्त राउ्य जमरिया एय हिउदूजरसण्ड की भाँति आम्ट्रें- 
लिया म भी राज्या म निद्धित हूँ। जयचिष्ट क्षक्तिया में तिसा, इपि, उल्ननारसान, 
स्वास्म्य वन पुलिस राज्यां मी रपें मद्धतायासन, शराबरदों आदि विपय आत हैं। 
आस्ट्रेलिया मं शक्ति बिमाजा मयादय # दौय पिपरीत है । 
राज्या ५ अप अजलगन्तलग सिषात हैं और व उद सपाधित बर सकत 
हैं। राज्या + गयनरा वी निमुत्ति' क्राउत द्वारा सधीय सरकार की सहमति या स्‍्वी 
खति लिए बिना यी जाती है। सपीय सरपार 7 राज्या द्वारा निमित विधियां के 
सादम मे हस्तरोंप या कोइ अधियार प्राप्त नहा है। आस्ट्रेलिया को संविधान बवाड़ा 
के सविधान की भांति ब्रिटिश ससद द्वारा सपाधित नद्वा रिया जाता अपितु संपीय 
ससद (एवाागराथा। ण॑ 0० (०ग्रव०7७००ंध) दारा सपाधित एव आस्ट्रलिया की 
जनता द्वारा जनमत सपम्रह (२८टिलाएंपया) क' माध्यम से अनुमादित फिया जाता हैं। 
सधीय ससद मे हो सदन हैं। सीनट (5८४9०) या उच्च सदन और प्रतिनिधि 
सदन (9005० ० २८७॥८5९॥७॥६८$) या निम्न या प्रयम सदन बहूत हैं। सीनंट के 
सदस्या का कायकाल छ यप है । जापे सदस्य प्रति तोन बप बाद जवका! ग्रहण कर 
सेत हैं। प्रारम्म म सीवट म प्रत्यक राज्य ढाारा छ सदस्य भेजे जात थे । 948 ई 
म प्रति राज्य के प्रतिनिधिया बी समस्या यदाकर दस पर दी गयी है। अत सौनंद की 
कुल सदस्य-सख्या 60 है। सभी सदस्य समानुपातियः प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार 
चुने जात हैं । इसस अल्पसरयत्रा का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। प्रप्यक 
राज्य को एक निवाचन क्षेत्र के रूप म परिणत कर दिया जाता है और दस सदस्य 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व बे' आापार पर जनता द्वारा निवाचित किये जात हैं । 
अमरिकी सीनट की मांति ही आस्ट्रलिया वी सीनट म मी राज्या को समान प्रति 
निधित्व भाप्त है। सीनट वा प्रतिनिधि सदन के समान ही साधारण विधेयका के 
सम्बंध मे अधिकार प्राप्त है । वित्त विधेयक प्रतिनिधि सदन म॑ ही सवप्रथम पस्ठुत 
किया जाता है । अमेरिवी सीमेट की भाँति ही आस्ट्रेलिया की सीनट को वित्त विधेयकां 
को आमुलचूल रूप म जस्वीकृत करने, सशोधित करन, नये कर प्रस्तावित करन या 
प्रस्तावित घन राशिया क्रो कम करने या उनम वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है । 
यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित कोई विधेयक तीन माह के अतराल म॒ दो बाई 
सीनट द्वारा अस्वीहृत किया जाता है तो गवनर-जनरल को दोना सदनो को विघटित 
करके नवीन निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार है। यदि नव निर्वाचित संघीय 
ससद के दोना सदना मे भी मतभेद रहता है तो गवनर जनरल दोना सदनों की 
सयुक्त बठक नाहुत कर सकता है और सयुक्त सदन द्वारा बहुमत से पास्ति होते पर 
३6 फाऊु. #क्षावावद्ाबाऊ 60एकराफ्ादाई थ॒ 4प्रकगात, एए- 4 ब्यापे 25 28 
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गवनर-जनरल द्वारा स्वीकृत होने पर विवादास्पद विधेयक विधि बनता है। आस्ट्रें- 
लिया के सविधान निर्माताआ को सीन से दा कतव्या की अपेक्षा थी। प्रथम, सीनेट 
सशोधन करने वाले सदन के दायित्वा का पूण कर। द्वितीय, राज्या के हितो की 
रक्षा की आशा भी सीनेट से की गयी थी | इन कार्यों को सीनेट सम्पादित नहीं कर 
सकी है । प्राइस का कथन है कि “जिन जाशाओं से सीनंट की रचना की गयी थी वे 
बाद की घटना से गलत प्रमाणित हुई है । यह राज्यो के हिता की रक्षा नही कर 
सकी है ।” अमेरिकी सीनेट की भाति उसे नियुक्ति एवं साविया के सम्ब'घ में अधिकार 
नही है । हेनरी टनर के अनुसार प्रतिनिधि सदन द्वारा शीघ्रता में पारित विधेयको 
को रोकने एव राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से महत्वपूण विवेयक पारित करने में सीनेट 
असफल रही है । 
संघीय कायपालिका टक्ति सपरिषद्‌ गवनर जनरल मे निहित है । गवनर- 
जनरल महारानी का प्रतिनिधि एवं नाममान का अध्यक्ष एवं कायपालिका है। माीजि- 
परिपद वास्तविक कायपालिका है जो सधीय ससद के प्रति उत्तरदायी होती है । 
संघीय मा नमण्डल का नेता प्रधानम नी होता है । 
सविधान द्वारा सघीय 'यायपालिका की भी स्थापना की गयी है। आस्ट्रेलिया 
का उछूच “यायालय राज्य का सर्वोच्च सघीय यायालय है | उच्च न्यायालय को अमे- 
रिकी सर्वोच्च यायालय की भाति सविधान की व्यारया करने एवं संघ सरकार और 
राज्या तथा राज्या के पारस्परिक विवादा के सम्ब॒ वो में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 
उच्च न्यायालय को सधीय कमचारियो के विरुद्ध जादेश पत्र (5) जारी करने का 
अधिकार है ! उच्च न्यायालय मे जय सघीय “यायालयो के निणयो के विरुद्ध अपील 
की जाती है। राज्य के सर्वोच्च यायालयों या अत राज्यीय आयोग के ऐसे सिणयो 
के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है जिनका सम्ब व किसी विधि से होता है । 
इन मामला में उच्च प्यायालय का निणय औतिम होता है | स्मरणीय है कि अमेरिकी 
सर्वोच्च यायालय मे राज्य की विधियों से सर्म्बा धत निणयो के विरुद्ध अपीले आस्ट्रें 
लिया के सर्वोच्च “यायालय की भाति नहीं की जा सकती ॥ आस्ट्रेलिया की सघीय 
ससद को उच्च यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार को बढाने का भी अधिकार है । 
उच्च' “यालालय के यायाधीज्या वी नियुक्ति मवनर-जनरल द्वारा मात्रिया के परामश 
से की जाती है और वे सदाचरण पयत इस पद पर काय करते रहते है । अयोग्यता 
एव दुव्यवहार के अपराध के लिए उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 
स्ट्राय” के अनुसार आस्ट्रेलिया राज्य की सघोय प्रणाली सच्ची है। राज्यों 
को अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त है| प्रत्यक को सीनेट मे समान प्रतिनिधित्व दिया 
गया है । कनाडा की मांति राज्या के गवनरो वी नियुक्ति सघीय सरकार द्वारा नहीं 
की जाती अपितु नाउन द्वारा राज्यों के माजिया क॑ परामश पर प्रत्येक राज्य का 
गवनर नियुक्त किया जाता है। सयुक्त राज्य अमरिका के राज्यो की भाति गवनर 
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तिवायित नहीं होत 8॥ समिधान मे यट व्ययस्वा भी है कि यदि कोई राज्य सज्या 
से मम्बीधित हिमी उिपय पर संपीय्र मद द्वारा विधि-निमाण मे रिसी प्रयार का 
योप चाहता है तो उप्र ऐसी सहायता उपयाय होगी । 
एफोफ्रण फो प्रवत्ति 

आस्ट्रे जिया ५ संविधान वा निम्माण जाधुनिक युय वे सा घना में हुआ 
था। राज्य नताराम पे संकारामर दायिय को धारण बरन का प्रयत्त कर रहा 
धा। जास्द्रविया से भी उगया प्रभाव पडा और संघीय यूची में तीड्र गति स॑ बद्धि 
हुई है) यह बद्धि संयुक्त राज्य जमरिक्रा की भांति याविता व्याख्या ([ए06र्ण 
ग्राधिशलवाता) का परिणाम है । इसके अतिरिक्त, सुरक्षा वी समस्या तथा सामा- 
जिक सवाजा तो वरद्धि +ं कारण मो संघीय शासन को ज्क्तिया मे वृद्धि हुई हैं । 
अमेरिका वी भांति सपीय शासन एवं राज्या मे क्षत्राधितवार य' प्रइन पर आस्ट्रेलिया 
से भी तीज पिवाद उत्पन्न हात रह है । 

जास्टतिया मे सुरसा वे प्रश्न कय लवर तीय घिवाद चला है | अमेरिका एवं 
कनाडा की तुलना मे सुरक्षा की समस्या ने आस्ट्रेलिया की ब्रेद्धीय सरकार की 
शक्तिया में अत्यधिक वृद्धि की है 

फरनाडा फा सघ 

कताडा वार बतमान सविधान एवं शासन उतने विभिन्न एनिहासिक ँक्तिया 
का स्पामापित परिणाम है णिनक फलस्वरूप प्रिटिद् उत्तरी जमरिका एक राष्ट्र बता 
है । ) जुलाई, 867 इ का ड्लरिटिश ससद द्वारा पारित त्रिटिश नाथ जमेरिका ऐड 
(१७७ छ0ज पिछञव॥ /ैगराध८० 82, 867) पारित किया गया था ; यही 
कनाडा का वतमान संविधान है । इस सविधान द्वारा कनाडा मे संघीय व्यवस्था की 
स्थाएना की गयी है । 

कताडा के सघीय शासन की स्थापना मे बाह्य श्षक्तियों की जपेक्षा जा तर्रिक 
शवितिया जधिक सक्रिय रही थीं परतु सघीम शासन के स्वरूप के निधारण मे बातर्रिक 
एवं बाह्य दानां तत्यों ने समान रूप से योग दिया है । उत्तरी (नाथ) ब्रिटिश जमे 


38. बनाओ प्रारम्भ मे फ्रेंच उपनिवेश था जिसकी स्थापना 608 ई मे हुई भी । 
अग्रजो ने 759 60 ई मे इस पर आधिषत्य स्थापित किया और 2763 ई 
को पेरिस साध द्वारा ये विजित क्षेत्र पूरी तरह प्रिसिश शासन के अत्गत 
आओ गये थे। अमेरिकी स्वातत्य सम्राम-काल म साखाज्य की एकता के समथ्की 
भ से अनंक ने कनाडा में जाश्रय लिया था । 794 ई मे कताडा एड्ट 
द्वारा उत्तरी क्‍्वाडा एवं दक्षिणी या मिचले (7,0८८) कनाडा (फ्रच प्रदेश) 
मामक दा प्रात्त बना दिये पये। लोअर कनाडा की व्यवस्थापिका मे फ्रच 
लागो का वाहुल्य था जबकि कायपाविका में सभी अग्रेज ये। फलस्वरूप राप्टीय 
स्तर पर ट्वेप उत्पन हो गया और विद्राह फूद पडा । इस स्थिति पर प्रतिवेदन 
(०००४) देने के लिए लॉड डरहम की नियुक्ति की गयी थी । 
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रिका के उपनिवेशों के मध्य सघ की घारणा अमेरिकी उपनिवेज्ञा की स्वतन्नत्ता-सग्राम 
के समय ही जम ले चुकी थी परतु ऐसी धारणा के फलीमभूत होने के लिए जिस सह- 
यागी प्रयत्न की आवश्यकता थी उसका दीघकाल तक उपनिवेशञा मे अभाव बना रहा। 
लॉड डरहम (7.00 00थ्या) ने जपने प्रतिवेदन मे उत्तरी अमेरिकी उपतिवेशो के 
सध का सुझाव निम्न झब्दा मे दिया है 
“मने देखा है कि एक राज्य के हृदय म॑ दो राष्ट्र सघषरत है । यह सिद्धा तो 
का सघप न होकर जातियो का सघप था। मेने यह अनुभव किया हू कि विधियां या 
सस्थाओ के द्वारा सुधार के प्रयत्व से कही अधिक उचित यह होगा कि उस प्राण- 
घातक झजुता का पहले अत किया जायें जो निचले कनाडा को फ्रेच एवं अग्रेजी दो 
विरोधी भागो मे विभाजित किये हुए है। 
अय प्रात्ो की भी स्थिति अच्छी नही थी। कनाठा के उत्तरी भाग मे अंग्रेज 
जाति एवं दक्षिणी भाग मे फ्रच जाति के व्यक्ति निवास करते ये । लॉड डरहम ने 
अपने प्रतिवदन में इन दोना भागा के सध के निर्माण एवं उत्तरदायी शासन की 
स्थापना का सुझाव दिया था। दोनो भागो के एकीकरण के फलस्वरूप ही राष्ट्र- 
जातिगत बिद्वेंप का जत एवं उत्तरदायी शासन की स्थापता सम्मव हो सकती थी। 
दोनो राष्ट्रजातियों को पृथक सस्क्ृतिया ने उत्तरदायी शासन को जसम्मव बना दिया 
था। उत्तरी कनाडा के निवासियों ने जनसरया की दृष्टि से प्रतिनिधित्व की मांग 
प्रस्तुत की थी । इससे राजनीतिक सतुलन के विभड जाने की प्रूण सम्मावना उत्पन 
हो गयी थी क्‍्यांकि दक्षिणी भागा मे फ्रेच भापाभापी जल्पमत में थ। अत फ्रेंच मापा 
भाषी यह अनुभव करने लगे ये कि वे अपने को एक पृथक राजनीतिक इकार्ट के रूप 
मे सध शासन के जतगत ही कायम रख सकते है। जत डरहम रिपोट (!84]ई ) 
के द्वारा प्रस्तावित एकात्मक संविधान का जसफल हो जाना स्वाभाविक था और 
860 ई तक वह्‌ जसफल भी हो चुका था । 
इसके अतिरिक्त, उत्तरी अमेरिका के प्रिटिश उपनिवश्ञा को अमेरिकी साम्राज्य 
के आक्रमण का भी भय था । [775 ई और 82 ई मे जमेरिवी सना त कनाडा 
की सीमाआ का अतिकमण किया था। फ्लत यह भावना वलवती होती जा रही थी 
कि उपनिवेश्यो द्वारा सघ बना कर ही अपनी रक्षा की जा सकती है । इसये जतिरिक्त 
आशिक कारणा ने भी सघ के निमाण म यांग दिया था । 
उपनिवेश्ञा के समक्ष अनंक आर्थिक समस्याएं थी । नाविक विधिया (0५७- 
85004 |9५5) एवं विशेष चुगी व्यवस्थाया के वारण 840 50 इ थे वर्षो म 
उत्पात समस्याजा ने सभ के निमाण वी मावना को पयाप्त बल प्रदान किया | नवीन 
औद्योगिए प्रमति से उत्तन समस्यात्ा का समाधान किलो भी उपसिवश के सामित 
स्रोता एवं अविकसित यातायात वी प्रणाली के कारण सम्भव नहीं थवा। इन स्ाूट”७ 
परिस्थितिया के सहज परिणामस्वरूप सघीय शासन झ निमाय पर वल दिया 
लगा। नौर 864 ई के वसन्‍्त मे वह बनताडा की तत्यालीन राजनोति या 
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सहन बच गया था । इस सम्बंध मे नौवोस्कोशिया (४०५० 300॥/4) के प्रधानमत्रा 
डी चात्स टयूपर (07 (फवा65 पफएथ) ने पहल की और अपने प्राप्त की व्यव 
स्थापिका मे न्यू ब्रु सविक (]९८७ फपाआ००८) एवं प्रिस् एडवड द्वीप (शिता।०8 
20५90 ॥99705) के प्रतिनिधियों से सपीय शासन के विर्माण हेतु वार्ता के लिए 
प्रतिनिधि नियुक्त करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 20 
अवटूबर, 964 ई का क्यूवेक (९०८७९०) मे कनाडा के इतिहास का युगा तरकारी 
मम्मेलन हुआ। इस सम्मेलत मे चारलोटीटाउन' ((#90400४7) में हुए पहले 
सम्मेतन मे स्वीकृत सधीय शासन की स्थापना सम्बधी मूल सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लिया गया। क्यूबंक के सम्मेलन में 8 दिन मे 72 प्रस्ताव प्रतिनिधिया द्वारा स्वी- 
कार किये गये ; यही प्रस्ताव ब्रिटिश नॉथ अमेरिका एक्ट, 867 ई के आधार वने | 
इन भप्रस्तावा को कनाडा के विधानमण्डल द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया परतु 
तदीय प्राता में इनका बडा विरोध हुआ था । इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नोवो- 
स्कोशिया, न्यू बुसविक एवं कनाडा के प्रतिनिधियों का सम्मेलन लदन मे आयोजित 
किया गया । फलस्वरूप ब्रिटिश ससद द्वारा ब्रिदिश नॉय अमेरिका एक्ट, !867 ई 
पारित किया गया जो | जुलाई, 867 ई से प्रभावकारी हुआ। कनाडा के डोमितियन 
या उपनिवेश (00फरग्माण्ता तर (था०209) मे इस समय ओटोरियो (08070) और 
क्युवक ((९००७००), यू ब्रु सविक (]ए८७ छःफ्रा5फाण०), नोबोस्कोशिया (४०४० 
800॥4) नामक चार प्रान्त थे । कनाडा को व्यूबेक एवं ओटोरियो नाभक दो प्रात 
में विभाजित कर दिया गया था । रूपाट द्वीप (२४ए [४990) एवं उत्तरी 
परिचमी क्षेत्र और मेनीटोवा (१४४004) 870 मे, ल्लिटिश कोलम्बिया (87॥ 
(०ए०४७:७) 387! ई मे, प्रिस्त एडवड द्वीप (07006 ह809 ४४4 व॥॥0) 
873 ई में कनाडा के स्ध में शामिल हुए थे । 905 ई मे परिचमी क्षेत्र को 
जल्वर्टा (40274) एवं सस्केचवा (848(4(८॥४४७ 4) वामक प्रास्तो मे विभाजित 
कर दिया गया । 949 ई में यू फाउ्डलैण्ड (९०७ छ0फ्राह/086) के ब्ामिल 
होने पर कनाडा मे दस प्रात्त हो गये है 
कनाड़ा के सघात्मक शासन का स्वरूप 

कनाडा के सविधान---प्रिट्शि नाव जमेरिका एक्ट, 7867 ई---एवं अभय 
परवर्ती सशाधन करने वाले विधेयको में निम्नलिखित विशेषत्ताएँ पायी जाती हैं 

(7) डोमिनियन एवं प्रातीय विधानमण्डला के मध्य शक्तियों का स्पष्ट 
विभाजन चार भागो मे किया गया है। श्रधम भाग मे झोमिनियन ससद के क्षेत्रा 
घिकार म आने वाले विपया का उल्लेख है (5०८४02 9) । द्वितीय माग मे प्रन्तो 
के क्षेत्र के विषया का उल्लेख है (5००४णा 92) | वृत्तीय भाग में उन ज्षत्तियों का 
उल्लेख है जिनके सम्बंध मे डोमिनियन एवं प्रातीय दोनो ही व्यवस्थापिकाओं को 
विधि निर्माण का अधिकार है । चौथे माग का सम्बंध शिक्षा से है (इब्दाणा 93) 
अवश्षिष्ट दक्तियाँ ठोमिनियन (केद्रीय या सघीय) शासन को श्रदान की गयी हैं। 
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(2) डोमिनियन (सधीय) एव प्रातो की व्यवस्थापिकाएँ पृथक-पृथक है और 
दोनों मं से किसी को भी विपय-सुचियों मं परिवतन करने का अधिकार नही है । 
(३3) न्यायालय को ग्राततीय एवं डोमिनियन विधियों को सविधान की धाराओं 
के विपरीत होने या केद्रीय एव प्रातीय शासनो के क्षेत्राधिकार का अतिकमण करने 
के आधार पर अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। स्पष्ट है कि कनाडा के 
सविधान' म सवधानिक सप्रमुता के सिद्धांत को मा यता दी गयी है। 
प्रो केनेडी” के अनुसार कनाडा की सधीय व्यवस्था की चार प्रमुख विशेषताएँ 
हैं. (4) कनाडा की डोमिनियन (सधीय) व्यवस्थापिका को साम्राज्यीय या श्राती 
की व्यवस्थापिकाओं से अधिकार प्राप्त नही हुए हैं। (2) प्रातीय व्यवस्थापिकाजो 
को भी शक्तिया साम्राज्यीय व्यवस्थापिका द्वारा श्रदत्त नही हैं अपितु वे भी अपने क्षेत्र 
में पूण अधिकार-सम्प न है। (3) टोमिनियन सघोय ससद द्वारा प्राततीय व्यवस्था- 
पिकाओ को अधिकार प्रदान नही किये गये हैं। (4) प्रात्त स्वताज एवं पूण स्वायत्त 
सत्ता सम्पन हैं । राष्ट्रीय एवं श्रातीय सरकारे अपने अपने क्षेत्र में प्रमु एवं समान 
रूप में (००००7746) सत्ता-सम्पन्न है। स्पष्ट है कि कवाडा का सविधान स्वरूप में 
सघीय है । 
परतु कनाडा के सघीय स्वरूप के सम्बंध मे विद्वानों मे मतैक्य नही है । 
कनाडा की सधीय व्यवस्था म केद्वीकरण अपेक्षाकृत अधिक है । सविधान निर्माताओं 
मे सधीय शासन को अधिक श्क्तिया प्रदान की है और उसे अधिक शक्तिशाली बताया 
है । बे सघवाद के सकीण एवं अमेरिकी सस्करण मे विश्वास नही करते थे । अमेरिका 
में सघ एवं राज्या के मध्य सप्रमुता सम्बधी विवाद की चरम परिणति गृह युद्ध में 
हुई थी | कनाडा के नेताओ ने इससे शिक्षा ग्रहण की । अत क्यूबेक सम्मेलन म॑ उप- 
स्थित अधिकाश नेताआ की यह हृढ धारणा थी कि संघ मे प्रारम्म से ही विधटनकारी 
प्रवत्तियों के लिए कोई स्थान नही होना चाहिए । फलत संविधान में सघ की घटक 
इकाइया की शक्तिया का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और अबशिष्द शक्तिया 
संघीय सरकार को प्रदान की गयी हैं। सर जान मेक्डोनल्ड (577 ॥0ंग )४३ण००7३०) 
तामक सविधात निर्माता के निम्न वाक्य इस सम्बंध में महत्वपूण हैं 
“परिसघ का सच्चा सिद्धा त यह है कि सामाय सरकार (0थाशथं 50एशवय- 
गाथा) को सप्रभुता के समी सिद्धांत व शत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए और 
39 हुल्याव्तर थ ए छह प%६ दक्फकरध्यप्णः थी (ककदवबं0 एा जज 7.09 
संग्पगाल गलत वा शट्ज घाबा एवग्रवत3 ७45 000 3 पल ॒व्तशबाप 
ए८८ब५५९ पाल फ्रेचा।ज गरम 5८३ 3०0, 867, ८2३८० 70६ ण्पोष 3 
प्र८छ४ एण्ाप्रण्म इ०एटाययढा एप 35० प्र छा०ए्ाटाने ह०सट्यापला।ड 
जरा056 90छ65 जट्ाट ९०ग्रार्व <टापड्जएटए $0 3 95६ ० उप्रश्टड व्यप 
प्राथवांध्त गा इलटए0०ण7 92 ए घी है५८ -्ाव्क्ट प 06 ००४, एछ । 9७ 
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अधीनस्थ सरकारा ($790रकागंह 50एथग्रागआ($) के हाथो मे स्पष्टत प्रदत्त 
शक्तियों के अतिरिक्त अय कारई शक्ति नही होनी चाहिए । अत हमारी व्यवस्था शक्ति- 
शाली केद्रीय शासन और विधानमण्डल तथा स्थानीय मामला के लिए लघु विधान 
मण्डलां की विर्का द्रत व्यवस्था होनी चाहिए ।” 

इसके अतिरिक्त, कनाडा के संविधान की निम्नलिखित स्वैधा निक व्यवस्थाएँ 
केद्रीकरण की परिचायक है 

(() प्राततो को प्रदत्त शक्तियाँ स्थानीय महत्व की है। महत्वपूण शझक्तिया 
के द्रीय शासन को प्रदान की गयी है। समवर्ती सूची मे केवल दो ही विपय थे--ईपि 
एवं उदजन। प्राततों को ऋण लेने का भी अविकार दिया गया है। प्रातता के जाय 
खोल अपयाप्त थे जत उनके लिए डोमिनियत (संघीय) शासन से आर्थिक अनुदान की 
व्यवस्था की गयी है । 

(2) घारा 9] (86०८०० 9) के द्वारा राष्ट्रीय ससद को स्पष्ट रूप से 
कनाडा की शातति एवं व्यवस्था तथा सुशासन के लिए प्रातो को प्रदत्त शक्तियों सहित 
सभी विषयो में विधि मिर्माण का अधिकार दिया गया है । युद्ध की अवस्था म केद्ीय 
शासम को प्रा तीय विपयो में भी विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है । 

(3) डोमिनियत शासन को प्रातीय विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी 
विधेयक को एक वप के अातराल में अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया 
गया है । 

(4) प्रात्तों में समी महत्वपूण न्‍्याथिक नियुक्तियो की शक्ति डोमिनियत 
शासन के हाथो मे है । 

(5) डोमिनियन (संघीय) शासन को प्रातो के उप-राज्यपाला को नियुक्त 
एवं पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त है। प्रातीय उप-राज्यपालो को किसी प्रातीय 
विधेयक को स्वीकृत न करने के आदेश देने का अधिकार डोमिनियन शासन की है। 
गवनर-जनरल को उन विधेयकों को जिहूे वह उचित न समझे, अस्वीकृत करने का 
अधिकार प्राप्त है । 

(6) सीलनेठ के सदस्य डोमिनियन सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं यद्यपि 
सभी प्रातो को सीनेट मे अमेरिकी सीनेट की भाति समान प्रतिनिवित्व प्रदान किया 
गया है । 

मे कनाडा के सविधान के सम्बंध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। प्रो के 
सी द्वीयरे का मत है कि “डॉमिनियन शासन को प्रा तीय सूची के विपया से सम्बी पत' 
विधि को अस्वीकृत करने की शक्ति देकर केद्रीकरण को व्यवरथा की गयी है! या 
शासम के वेद्वीकरण या एकीकरण की प्रवत्ति का इससे अधिक अय कोई अस्त्र ही 
सकेता है ?” स्मरणीय है कि कनाडा के सविधान म सघीय सिद्धात की पूरी तरह पते 
उपेक्षा नही की गयी है । अपितु म उस महत्वपुण स्थान प्राप्त है। ' यदि हम केवल 
सबिधान तक ही सीमित रह तो यह निणय करना कठित है कि कनाडा के सविधान 


सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप | 79 


को सघीय सविधान या पर्याप्त सघीय प्रवत्तियो से युक्त एकात्मक सविधान कहा 
जाय । “उसे सघीय सविधान कहना सघीय सिद्धांत के साथ अ याय करना होगा ! 
अत मैं कनाडा को अद्ध सघीय सविधान कहना पसद कछूंगा ।//? 
प्रो सी एफ स्ट्राग/ कताडा के सविवान को सशोधित सघवाद की सज्ञा देते 
है। उनके अनुसार कनाडा का सविधान सयुक्त राज्य अमरिका, स्विट्जरलण्ड एवं 
आस्ट्रेलिया के सविधाना की अपक्षा कम सघीय है क्योकि इन' तीनो सविवानों मे अब 
शिष्ट शक्तिया राज्यो को प्रदान की गयी है जव कि कताडा मे ठीक इसके विपरीत 
व्यवस्था है। इसी कारण कनाडा को सशोधवित सघवाद का उदाहरण कहा जाता है। 
कनाडा के सघ की घटक इकाइया सही जर्थों में राज्य नही है। व प्रात कहे जाते है 
जो इगलैण्ड के स्थानीय जधिकारियो एवं दक्षिणी अफ्रीका के चार प्रातों से कही 
अधिक शक्तिशाली हे । कनाडा का डोमिनियन पूणत सघीय राज्य नही है परतु ग्रेट 
जिटेस, फ्रांस एवं यूजीलेण्ड जैसे एकात्मक राज्य स भी भिन है । कनाडा 
के सवियवान मे शक्तियों के विभाजन का सिद्धाठ सयुक्त राज्य के ठीक विपरीत है । 
कनाडा के सर्वोच्च यायालय को सविधान की व्याख्या का कोई अधिकार नही है । 
इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उल्लिखित एकात्मक श्रवृत्तिया का भी स्ट्राय ने उल्लेख 
किया है। 
कनाडा के सधीय सविवान म केस्द्रीकरण की अनेक उपर्यक्त प्रवृत्तियों के होते 
हुए भी उसका विकास विपरीत दिशा म हुआ है । प्रो द्वीयरे ने सविधात क॑ व्याव- 
हारिक रूप को सविधान की विधि से अधिक महत्व दिया है । किसी देश का सविधान 
सघीय हो सकता है लेकिन यह सम्मव है कि सविधान का व्यावहारिक रूप ऐसा हो 
कि वहा की सरकार सघीय न हो । अत द्वीयर का मत है कि विधिक हष्टि स कनाडा 
का सविधान अद्ध सघीय (५१०४४ ८९८०४) होते हुए भी व्यवहार म॑ सघीय है । दूसरे 
शब्दों मे, ककाडा का संविधान सघीय नही है परतु उसका शासन सधोय है ।/ इसका 
यह अथ है कि सविधान की एक्त्मक प्रवृत्तियां का व्यवहार में इस प्रकार प्रयोग 
किया गया है कि प्रातो को व्यापक राजनीतिक एवं विधिक शत्तिया प्राप्त हा गयी 
है। अपने क्षेत्र म प्रान्त पुणरूपण स्वायत्त सत्ता-सम्पन हैं। सघीय शासन द्वारा 
प्रान्तीय विधियां को स्वीकृत करन की शक्ति का यदाकदा केवल उद्डी विधिया के 
सदम म प्रयोग किया जाता है जो कनाडा के हिंतो के विरुद्ध होती हैं। जब प्राता 
के उप-राज्यपाल केद्वीय झासन के उपकरण नही रह हैं। डोमिनियन शासन हारा 
उनकी नियुक्ति केद्ध एवं प्राता म सधीय कडी का ही कैवत प्रमाण है । एक बार 
नियुक्ति हा जान के वाद उप राज्यपाल किन्होी ज्यों म सघीय सरकार के अधीन नही 
होता । व्यवहार म कनाडा के प्रान्त जाज सयुक्त राज्य जमरिका के राज्या स कही 
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अधिक शक्तिया का प्रयाग करते हैं। इस स्थिति के लिए मिम्नलिखित कारण 
उत्त रदायी हैँ 

() ब्रिटिश नॉथ अमेरिका एक्ट की केवल घधाराओआ के जध्ययन से कनाडा 
की संधीय व्यवस्था का वडा गलत चित्र उपस्थित होता है । एक्ट द्वारा सिद्धातत 
सभी सघीय श्षक्तियाँ गवनर-जनरल में अधिष्ठित की गयी हैं परतु वास्तविक सत्ता 
का प्रयोग मा भ्मण्डल करता है जिसका अधिनियम म कही कोई उल्लेख नही है। 
इसी प्रकार डोमिनियन सरकार को प्रातीय विधेयको पर निषेधाधिकार प्राप्त है। 
लेकिन सविधान के सिद्धात व व्यवहार के भेद को इस व्यवस्था के सदम मे देखकर 
चकित रह जाना पडता है । विधिक दृष्टि से इस निपेधाधिकार पर कोई प्रतिबाध 
नही है । डोमिनियन सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग अवैधानिक विधेयक क विरुद्ध 
ही नही अपितु ऐसे विधेयको के विरुद्ध भी किया है जो उसे अप्रिय एवं अस्वीकार 
थे। प्रा तीय विवेयका को सधीय शासन द्वारा अस्वीकृत करने के आधार समय-समय 
पर भिन्न भिन रहे है। यह भी वही कहा जा सकता है कि अब इसका प्रयोग वही 
होगा । परतु इस सम्बंध में रोविल सिरोस प्रतिवेदन के मद को उदधत करना समी 
चीन है--“हम यह सोचने के लिए वाघ्य हैं कि निषेघाधिकार का प्रयोग इतना 
स्वत-नतापुवक अब नहीं किया जायेगा जितनी स्वृतत्॒तापुवक परिसध के प्रथम 
30 वर्षों में इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ मी वही कहा 
जा सकता ।” कनाडा म॑ विधायी सप्रमुता 867 ई की अपेक्षा आज अधिक माय 
है। प्रीवी काउीसिल के निणयो ने प्रा तीय विधानमण्डला की समप्रभुता को स्थापित 
करने म विशेष योग दिया है । 

(2) राजनीतिक अधिकारियों के दृष्टिकोण का भी प्रभाव सविधान के 
कियात्मक रूप पर पडा है । सविधान के प्रारम्मिक काल म॑ सर जॉन सक्‍डोनट्ड प्रमुख 
राजनीतिन थे । वे प्रातीय विधानमण्डलो को द्वितीय श्रेणी का विधानमण्डल मानते 
थे और धातीय उप-राज्यपालो को भी डोमिनियन शासन द्वारा मनोनीत अधिकारी 
मानते थे । इनका काय कतव्यपरायण सेवका की भांति डोमिनियन सरकार के हिंता की 
रक्षा करना था। मक्डोनल्ड ने ही प्रातीय विधेयका को अस्वीकृत करने की व्यवस्था 
प्रारम्म की थी। सविधान के प्रथम दशक में ही सघीय शासन द्वारा 29 प्रावीय 
विधेयको को अस्वीकृत किया गया था । मैक्डोनल्ड के इस विचार एवं दृष्टिकोण का 
उदारवादी दल ने विरोध किया था | उदारवादी दल के नेता ओलीवर मोवेट (0५७ 
(0७०७५) थे । उसने डोमिनियन शासन द्वारा प्रातीय विधेयका को अस्वीकृत करने 
वी शक्ति का उम्र विरोध किया । उदारवादिया ने सविधान की सीमा के अन्तगत 
प्रापतीय स्वायत्तता की भाँग की थी । केद्वीकरण की नीति के विरुद्ध असंतोष 
]887 ई तक अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था | 896 ई में उदारहल 
सत्तारूढ़ हुआ । उसने केद्रीकरण की प्रवत्ति एव उसकी सम्मावना को कम विया था। 
स्मरणीय है कि डोमिनियन की उदारवादी सरकार न भी सविधान द्वारा प्रदत्त अपने 
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किसी भी अधिकार का परित्याय नही किया और न इनको निरकुश ही माना । उस 
समय से प्रातोय विधेयकों को अस्वीकृत करने के सम्बथ म सघीय झासन द्वारा साव 
धानी अवश्य वरती जाने लगी है। अब कमी-कमी ही प्रातोय विधेयका का डामिनियन 
शासन द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। सत्य तो यह है कि अव प्राम्तीय विधानमण्डल 
की भूलों एवं दोपो का निर्णायक मतदाता होता है न कि डोसिनियन शासन । 

(3) क्रमश विकसित एवं स्थापित संसदीय झासन सम्बाधी अभिसमयों 
ने भी कनाडा की सघीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। सविधान के अनुसार कनाडा 
के गवनर-जनरल द्वारा ही प्रातीय उप राज्यपालो की नियुक्ति की जाती है और उप- 
राज्यपाल मौीजियो की नियुक्ति करता है। लेकिन इस सम्बध में इस अभिसमय 
का विकास हुआ है कि प्रातीय उप राज्यपाल को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के बहुमत 
दल में से ही मानियां की नियुक्ति करनी पडती है । डोमिनियन शासन के द्वारा जतता 
के इम प्रतिनिधियों को मायता देता स्वामाविक है। जनता के निणय की उपेक्षा 
करना उनके लिए सम्मव नही है । इसी प्रकार, डोमिनियन सरकार को प्रात के 
उच्च प्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करन का अधिकार है परतु उसने अपनी 
इस श्ञक्ति का सजगतापरवक ही उपभोग किया है और यायाधीशो के पद पर दलीय 
हष्टि से निश्ुक्तिया नही की हैं । 

अत द्ीयरे का मत है कि कनाडा राजनीतिक रूप से सधीय है और कनाडा 
में जिस किसी डोमिनियन शासन ने स्विधान के एकात्मक तत्वों को सघीय तत्वों की 
कीमत पर स्थापित करने का प्रयत्न किया है वह सफल नही हो सका है ।४ द्वीयरे ने 
कनाडा की सघधीय व्यवस्था को ध्यान मे रखकर कहा है कि "कनाडा का संविधान 
विधिक दृष्टि से अद्ध सघीय होते हुए भी व्यवहार में सधीय है ।” 

परतु सत्य इसके विपरीत है। हछ्वीयरे के मत को स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। छौीपरे के मत की व्यक्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। कनाडा 
के सविधान का निर्माण जिस समय हुआ था उस समय पुलिस राज्य की धारणा माय 
थी । अब तो लोक कल्याणकारी राज्य का आदझ् स्तुत्य एव माय है । सामाजिक 
कल्याण की अनेक योजनाएँ राज्य का प्रथम दायित्व बन गयी है। प्रा तीय शासना 

ने ऐसी अनेक योजनाओ को प्रारम्म किया है । असतोपजनक वित्तीय स्थित्ति में 
कारण प्रातीय शासनो को केद्वीय सरकार पर धव के लिए अधिकाधिक निभर रहना 
पडता है । फलस्वरूप केद्बीय सरकार का प्रातीय सरकारो पर नियनण भी बढ़ स्ट 
है। एस पी अय्यर के अनुसार, “यद्यपि कनाडा मे केद्र एव राज्य के मध्य सम्बन्ध 
को सहयोगपूण सम्बधो की सज्ञा दी जाती है परतु यह सच्चा उचित नहीं 5॥ काथ 
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तो यह है कि केद्रीकरण वढ रहा है और डोमिनियन शासन न प्रात्तीय सरकारा के 
अनेक कार्यों को अपने हाथ मे ले लिया है। भले ही सविवान की दृष्टि म प्रान्त 
स्वायत्त-सम्पत्र हो परतु धन के लिए के डोमिनियन शासन पर पुणरूपण निमर होत 
हैं । अत कनाडा का सविधान इस प्रफ़ार अद्ध सघवाद की दिशा म ठीव्र गति है 
अग्रसर हो रहा है ।”* 
स्विस परिसध 
स्विस परिसघ (59855 007८6७०७॥०॥) विश्व के वतमान सघीय राज्यो मे 
प्राचीनतम सध है । स्विटजरलैण्ड को परिसघ (0०ाध्तिक्षआ०)) कहा जाता है 
परतु स्ट्राग के अनुसार “यदि परिसघ का अथ सुहृढ केद्रीय सत्ताहीन राज्यो क॑ ढीले 
ढाले सघ से है तो अब वह (स्विटजरलण्ड) परिसघ न होकर एक सच्चा सघीय राज्य 
है। परतु वह सदव ही ऐसा नही था ।”//* 
स्विस गणराज्य मे 22 केटन है | केटटन स्विस परिसघ की घटक इकाइयाँ 
है । इनमे से तीन केटटना--अटरवाल्डन, बेसल एवं ऐपनजील --के विभाजित होने में 
6 अद्ध केटनो का निर्माण हुआ है। प्रत्येक अद्ध केटन अपन मूल अद्धमाग से प्ूण स्वत ते 
होता है। अद्ध-के टन एवं पुण केटन म दो अतर है. प्रथम, अद्ध-केटन स्वित संघीय 
सभा के उच्च सदन--राज्य-परिषद (0०ए०४०॥ ०६ 8/4८५)--मे प्रतिनिधि के रूप मं 
एक सदस्य भेजता है जबकि पूण केटन के द्वारा दो सदस्य भेजे जात हैं। द्वितीय, सब 
घानिक सशोधन के सदभ से जद्ध केटन का मत भी जाधा ही गिना जाता हैं । 
अत यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि स्विस परिसध मे 25 के टन है जितम 6 बद्ध 
केटन और 9 पूण केण्टन है और प्रत्येक का अपना सविधान, अपनी याप्ट्रीयता, 
अपनी विविया, परम्पराएँ, रीति रिवाज, वैचारिक पद्धति एवं इतिहास है| 
स्विस परिसघ का इतिहास काफी पुराना है । इसकी स्थापना 73वी सदी 
म आ्ट्रिया के प्रमुत्व के विरुद्ध सघप करने वाले तीन जिलो जिहू वे केटस 
(70०४६ (व०१५) कहा जाता है द्वारा हुई थी। 2648 ई की वेस्टफेलिया की 
सीध (77०४४ ० ५४०८६७॥४७॥७--] 648) द्वारा इसे स्वत त्र राज्य माव लिया गया 
था और इस समय तक इसके घटक राज्यों को सख्या 23 हो चुकी थी | तो लियन 
के समय तक यह सुदृढ केद्वीय सत्ताहीन राज्या का एक ढीला ढाला सध ही बना 
रहा | 85 ई के यूरोपीय समझौते के समय म॑ भी इसका यही रूप विद्यमान था। 
847 ई में स्विटजरलण्ड में एक लघु गृहन्युद्ध हुआ था। रोमन कथोलिक धमातु 
यायी 7 केटना ने परिसघ से पृथक होने का निस्चय किया था | इस गहयुद्ध के बाद 
ही 848 ई का सविधान वना । इस सविधान द्वारा पुराने परिसघ (54४/६79०॥74) 
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हैं। # २; धु कक्षा के टन 
भादत एव अनुभव पर आधारित है. + कि सवधानिक सिद्ञक्तो एव विदेशी: जद्ाहरणा 


के प्रयोग पर (/ # 


स्विसि संघीय व्यवस्था अमेरिक] लियाईं अधिक 

साम्य है और मोड के संघीय स्वरूप से वेपेक्षाइत्त कम पम्प ३, भमेरिकी एक 

स्विस संघीय व्यवस्थान) मे चाम्य का कारण, स्टूपग के भनुचार, [ 348 ६ एवं 4874 

ईं के स्विस सविधान के पैशोधनकर्ताओआ के हरा अपन देख की पेस्थाओ करे जान- 

बैककर अमरिकीकरण करने की पैहज प्रवत्ति है । फिर स्वत सप्ीय व्यवस्था के 
हैरण के लिए, पकिधान' 


अपनी: विश्येपताएं प्राय आह: / जदाहरण $ » स्विस् बन मे स्व राष्ट्र के जिस बथ 
मे नील 
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में चर्चा की गयी है वह अमेरिकी सबिधान को अचात है । परतु स्विस संविधान मैं 
शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कटना को 
प्रदान की गयी है। केटन अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त सत्ता-सम्पत्त है। उनके अपने 
प्रथक सविधान हैं, जिह वे सशोधित कर सकत हैं। लेकिन के टनो पर तीन प्रतिवध 
है (१) प्रत्येक केटन का सविधान गणतस्त्रीय होना चाहिए। (2) केटना के 
सविधान की कोई व्यवस्था सघीय सविधान के विरुद्ध नही हांनी चाहिए। (3) केटना 
के सविधाना मे जनमत सग्रह या जन सहमति द्वारा ही सझोधन या पुनसश्ोघन (८७४ 
807) किये जाने की व्यवस्था है। स्विटजरलण्ड म राष्ट्रीय नागरिकता से सम्बधित 
कोई विधि नही है, अपितु केटनो की अपनी अलग-अलग नागरिकताएँ हैं । जो के टन 
का नागरिक होता है वही स्विस नागरिक भी होता है। 

संधीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन राज्य-परिपद (00प्माथ। ० 888) 
के टनो का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक केटन को दो प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार प्राप्त है। इन' प्रतिनिधियों को चुनने एवं उनकी सेवा सम्बंधी शर्तों को 
निर्धारित करने म प्रत्येक केटन स्वतात्र है। इसके अतिरिक्त स्विस सघीय संविधान 
में विना के'टनो की सहमति के कोई भी सशोधन सम्मव नहीं है । 

स्विस सधीय व्यवस्था की एक अय विशेषता यह है कि स्विस सधीय याया 
लय को सविधान की व्याख्या का अधिकार समुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च याया 
लय की भाति प्राप्त नही है। स्विट्जरलैण्ड मं सविधान की व्याख्या का अधिकार 
सघीय व्यवस्थापिका को प्राप्त है। स्विस सघीय यायालय (छ0#/ प्र//णा्थ) 
को के:टना के मध्य विवादा का निणय करने का मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और 
सभी प्रकार के पुनरावेदनीय मामलो के लिए वह देश का सर्वोच्च -यायालय है। 

समीक्षा--स्विस सघीय सरकार को वैदेश्ििक मामला, राजदूतो को विदेशा मे 
नियुक्त करने एवं विदेशी राजदूतो का स्वागत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, 
युद्ध एवं शा त, विदेशों से सांधियाँ, सनिक व्यवस्था, आतरिक दारीत एवं व्यवस्था, 
वाणिज्य, व्यवसाय, बेकिंग, डाक तार, रेल, उच्च शिक्षा आदि विपया पर सघीय सर 
कार को परूण्ण निय-त्रण प्राप्त है | उद्योग एवं बीमा राजमार्गों का निर्माण एवं उनकी 
रक्षा, समाचार-पन्रों पर नियान्रण एवं शिक्षा प्रसार समवर्ती विषय है। परतु सघीय 
शासन की शक्तियों मे निरतर वृद्धि हुई है। जुचर (2ण्रणाथ) के अनुसार संध 
शासन की वद्धि से जहा उसकी प्रतिष्ठा मे वद्धि हुई है, वहाँ केटना की झक्ति का 
हास हुआ है। आज (87०7७) ने तो यह सदेह व्यक्त किया है कि यदि केंद्रीय 
शक्ति इसी प्रकार केटटनो की सत्ता का अतिक्रमण करती रही ठो वे-टन सघीय आदश्ा 
का पालन करने वाले विशुद्ध जिला प्रशासन वन जायेगे । युद्ध, आथिक मदी, साममा 
जिक सेवाआ की बढती हुई आवश्यकता एवं अनिवायता तथा यातायात व उद्योग के 
क्षेत्र मे प्रावधिक एव यत्रीकरण की उन्नति के कारण प्रत्येक सघीय राज्य म केद्वीय 
शासन की शरक्तिया मे वद्धि हुई हे । स्विस परिसघ इसका अपवाद नहीं हैं । 


सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप | 85 


परतु सघीय शक्ति की वद्धि के पश्चात भी स्विस केटना को पर्याप्त अधि- 
कार एवं स्वायत्तता प्राप्त है । उदाहरण के लिए, के टना के “यायालया द्वारा सघीय 
विधिया लागू की जाती है | केटन के कमचारियो के द्वारा ही सघीय शासन के 
दायित्व निभाय जाते है। केटसवनां के द्वारा सेनाआ का भी प्रव ध किया जाता है। 
सधीय सरकार द्वारा तो केवल उनका निरीक्षण एव निर्देशन ही किया जाता है! स्विस 
संघीय सरकार की शक्तियां मे जब भी वद्धि की गयी है तव वह थिना विरोध या 
अवरोध के नही हुई है। प्रत्येक विधेयक को विधि बनते के पूव जनता द्वारा जनमत- 
सग्रह के माध्यम से स्वीकृत होना चाहिए । सधीय सश्योधन के लिए तो यह व्यवस्था 
अनिवाय है। स्विस सघीय सविधान मे सशोवन के लिए जनता के समयथन के अति- 
रिक्त आधे स जविक के टनो की सहमति भी आवश्यक होती है। स्विस जनता सहज 
ही ऐसे किसी विधेयक को स्वीकृति नही देती है। अत सध की शक्ति में असाधारण 
वद्धि कभी नही हुईं अपितु परिस्थितिया की आवश्यकता के अनुसार ही शक्ति मे वद्धि 
हुई है । 

स्विस एवं अमेरिकी सघीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत है 

(4) स्विस सधीय शासन को अमेरिकी सघीय शासन की अपेक्षा अधिक एवं 
व्यापक शरक्तिया प्राप्त है। सविधान के अनुसार संघीय शासन द्वारा के टनो को उनके 
क्षेत, निश्चित सीमाआं के अतगत सप्रमुता के प्रयोग एवं अधिकारों तथा स्वतजता 
की प्रतिभूति प्रदान की गयी है । 

(2) स्विस सघीय झासन एवं केटनो के अधिकार क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका 
के सघीय शासन एव राज्यो के झासना व उनके अधिकार क्षेत की भाति स्पष्ट नहीं 
है। स्विस सधीय व्यवस्था के अतग्रत अनेक सधीय विधियो--सनिक विधियों सहित 
“कै किया वयन के लिए सधीय शासन को के टनो के अधिकारिया पर निभर रहना 
पडता है। कुछ विभागों के सदभ मे स्विस सधीय शासन पूणरूपेण आत्मनिमर है । 
स्म्रणीय है कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे संघीय शासन एवं 'रराज्यां के शासन के 
अलग-अलग जधिकारी हांते है । 

(3) सयुक्त राज्य अमरिका की भाति स्विटजरलण्ड के सघीय “यायालय॑ को 
किसी भी संघीय विधि को अवधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है । अत स्विस 
संघीय यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च यायालय के समान' 'यायिक पुनरीक्षण का 
अधिकार नही है । 

स्ट्राग ने निम्न शब्दों मे स्विस व्यवस्था का सार स्पष्ट किया है “स्विस 
परिसघ म जवश्िष्ट झक्तिया क॑टनो को प्राप्त है, सविधान सर्वोच्च है लेकिन जनमत- 
सग्रह एवं उपकम (9096) के माध्यम से हर विपय पर पूण लोकप्रिय नियतण 


की व्यवस्था है। अत मे स्विस सधीय न्यायपालिका को सविधान की व्याख्या का 
अधिकार भ्राप्त नही है ।* 


हे 
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सोचियत रस एवं सघवाद 
सांवियत रूस के स्टालिन सविधान (936 ई ) क द्वारा संघीय व्यवस्था 
की स्थापना की गयी है। स्ट्राग के कयनानुसार संघीय व्यवस्था के सावियत रूस के 
नवीन एवं अपक्षाउत मौलिक नमूत का प्राचीन सधा वे! साथ तुलनात्मक अध्ययन 
लामप्रद है। रूस म सधीय व्यवस्था का विकास बिल्कुल भिन परिपक्ष म हुआ है। 
स्मरणीय हू कि 9]8 ई का वेनिन वे मौलिक सांवियत सविधान का सम्बंध 
यूरापीय रूस से ही था जा रूसी सौचियत सपीय समाजवादी गणराज्य (९ $ 958 8 ) 
के नाम से ज्ञात है। 923 ई म सावियत समाजवादी गणराज्य सघ की स्थापना 
हुई थी। यूरोपीय रूस (२ 3 २ 5 ३ ) के साथ तीन अय प्रदेशा (जिनम यूलेत 
((/9॥0) भी शामिल था) क स्वच्छित मिलन स सावियत समाजवादी सघ गण 
राज्य (75 8[) का जम हुतरा या। धीर॑ घीर जो अनेक नवीन गणराज्य स्थापित 
होते गये, इसी सघ म दममिल होते चले गय । 936 ई में 923 ई के संविधान 
के स्थान पर नवीन सविधान, जिसे स्टालित सविधान की सन्ना दी जाती है, स्थापना 
की गयी । स्टालिन सविधान की धारा 3 के अधीन 936 ई का सविधान !] 
समान सोवियत समाजवादी गणराज्या का स्वेज्छित सघ है ।0 अब इन घटक राज्या 
की सरया बढकर 5 हो गयी है । यह पद्भह सध गणराज्य निम्न हैं 
रूसी सघ, यूजेन, बाइलो रूस, उजबेकिस्तान, कजखिस्तान, जाजिया, भैजर 
बेजान, लिथुआनिया, लटबिया, किरगजिस्तान, तुकमानिस्तान, एस्टोनियां, मोल्दा- 
विया और जारमीनिया । हर 
सोवियत सघ मे सयुक्त राज्य अमरिका, कनाडा, स्विट्जरलण्ड एवं आास्ड्र 
लिया की भाति द्विस्तरीय--केद्व व राज्य या प्रान्त या केटना--संधीय व्यवस्था 
नहीं है। सोवियत सघ मे 4 प्रकार की घटक इकाइया है, जो ऊक्मश सघ गणराज्य 
(एप्रणा 7१८७ ०७॥०७),, स्वायत्तणासी गणराज्य (8ए/०7०0005 [२९००७०॥०७), सवा 
यत्तद्मासी प्रदेश (0५४०७००0०३ [२०९॥0०75) एव राष्ट्रीय क्षेत्र (2२७87079। 27०95) हैँ । 
5 गणराज्या के अतिरिक्त 20 स्वायत्तशासी गणराज्य (8०॥07077०0७ र९७५४७॥०) 
है। रूसी सघ म 5, जॉजिया में 3 और अजरबंजान और उजवेकिस्तान म प्रत्येक 
म॑ एक-एक स्वायत्तशासी गणराज्य है । इसके अतिरिक्त, 9 स्वायत्तक्यासी प्रदेश 
(40ए(०7स्‍०॥०७७ र०९४705) एवं 0 राष्ट्रीय क्षेत्र (ए2007४/ 8४०७5) है । इनकी 
स्थापना राष्ट्रीयता एवं मापा के आधार पर की गयी है। सध की इन चारो घटक 
इकाइयो का सुप्रीम सोवियत के उच्च सदन--राष्ट्रीयका सावियत (80536: 
रद्ठाएप्रध।068)--म प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक गणरायय को 25, स्वायत्तशासी 
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गणराज्य को , स्वायत्तशासी प्रदेश को 5 एवं राष्ट्रीय क्षेत्र को | प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार है । 

सोवियत रूस का सघ मानने के सम्बव म॑ विद्वाना म॑ मतभेद है। सघवाद 
के प्रसिद्ध विद्वान प्रो द्वीपरे का कथन है कि रूस का 936 ई का सविधान अधिक 
से अधिक जद्ध सघीय (4०४४ &€४७०)) हे ।/” इसके विपरीत, प्रो स्ट्राग ने इसे 
कस बढ़ सघ राज्य माना है।” प्रो हेजाड ने सोवियत सघ को गणत नो के सघ 
की सज्ञा दी है। इस मतन्वभिय के लिए सावियत सघ की अनेक विशेषताएँ उत्तर- 
दायी हैं। लिखित एवं कठोर सविवान, शक्तिया का विभाजन एवं सर्वोच्च -्यायालय 
के रूप में स्वतान यायपालिका सघीय राज्य की तीन श्रधान विश्येपताएँ है | सोवियत 
रूस की संघीय व्यवस्था ऊपरी तौर पर इनमे से केवल दो विशेषताओ को पूरा करती 
है। प्रथम, सोवियत संविधान लिखित है। वह कठोर भी है। उसमे सश्गेधन की 
विश्वेप प्रक्रिया है। सर्वाच्च सोवियत के दोनो सदनो के 2/3 वहुमत की स्वीकृति सवि 
धान भे सशोधन के लिए अनिवाय है । छ्वितीय, केद्ग व घटक इकाइयो के मध्य सोधि- 
यत संघ मे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है । अनुच्छेद 4 के जतगत सघ शासन 
की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और बवशिष्ठ शक्तिया घटक राज्यो को प्रदान 
की गयी हे । लेकिन तीसरी जनिवाय विशेषता अर्थात निष्पक्ष यायपालिका सोवियत 
सघ म॑ नही पायी जाती है | अमेरिकी या भारतीय सर्वोच्च यायालय की भाति सवि- 
धान की व्याख्या और के द्र व राज्यो के मध्य सम्बधो के निणय करने का अधिकार 
सर्वोच्च 'यायालय को प्राप्त नही है अपितु प्रेसीडियम की प्राप्त है जो केन्द्रीय विधान- 
मण्डल की एक समिति है । यह कायपालक कंतव्यो को मी सम्पादित करती है। 
उपयुक्त दो सघधीय विशेषताओं की पूर्ति भी आशिक रूप म ही हांती है। सोवियत 
सघ म कुछ ऐसी महृत्वपूण व्यवस्था है जो अधिकाश सघीय देश्वां मे नही पायी जाती 
है। वे निम्नलिखित है 

() घटक ग्रणराज्यो को सोवियत सघ से पृथक हांने का अधिकार प्राप्त 
है । (अनुच्छेद 7) 

(2) 4944 ई से संविधान मे सशोधन करके यह व्यवस्था की गयी है कि 
घटक गणराज्यो को पृथक रूप स॑ सुरक्षा एवं विदेश विमाग गठित करने तथा प्रत्येक 
घटक गणराज्य की विदेशी राज्या के साथ सम्बाध स्थापित करने व सा घया करने 
का अधिकार होगा । (अनुच्छेद 8) वेलोरसा तथा यूकत क॑ सोवियत संघ गणराज्यां 
को समुक्त राष्ट्र सघ का इसी आधार पर सदस्य बनाया गया है। 





50. पफ्ढ ए०्त्नाध्पा00 ० 936 38 80 9654 वुण्ब॥ टिठ॑ंटव] *--४॥८३३०८ 
5] "7 फ ए 8 $ छे ॥5 ग्रणलालु९ु5 3 व्पिद्वावो ब्प्वांट --5फ्णाए, 0 & 
29 ८8, 7 28 


52 'फ््एप 8 8 हे 4६ & टिपेटाबाणा <०घचच४गगाए णी व मसपशरऑटल 0 एणा- 
इच्ाएथ्क: रिट>पछा८5 >शिर्ण संब्यगात 


88 | आधुनिक शासनत-न 


(3) संघ गणराज्यो को उपयुक्त दो व्यवस्थाएँ विश्येप स्वायत्तता की स्थिति 
प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सघ गणराज्य का अपना सविधान है और 
उह अपने अधिकार क्षेत्र म आने वाले विपया म॑ राज्य शक्ति के प्रयोग की प्रूण स्व 
तजता है (अनुच्छेद 6) संघीय गणराज्या की सीमाआ में बिना उनकी सहमति के 
कोई भी परिवतन नही किया जा सकता है (अनुच्छेद 8)। 

विशिन्सकी ने सोवियत सघ की घटक इकाइया की स्थिति पर मत व्यक्त 
करते हुए कहा है कि * प्रत्येक सघीय गणराज्य की सप्रमुता की अभिव्यक्ति निम्न तथ्या 
द्वारा होती है--(!) प्रत्येक सघ गणराज्य का स्वनिरभित अपना सविधान होता है, 
(2) उनका अपना निरिचत क्षेत्र होता है जिसमे उसकी सहमति के विना परिवतन 
नहीं किया जा सकता, एवं (3) उसे सघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त होता है ।" 

सोवियत सघ की उपयुक्त व्यवस्थाओ के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि 
सोवियत सघ में घटक राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और आय 
सघा की अपेक्षा बह अधिक श्रेष्ठ है । परतु विचारको के अनुसार तथ्य इसके विपदीत 
है। सोवियत सविधान मे अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उपर्युक्त व्यवस्थाओ को सीमित 
करके घटक इकाइया की स्वायत्तता को समाप्त कर देती हैं। सोवियत स्ध की इन 
एकात्मक प्रवत्तियो के कारण ही हरमन फाइनर मे उसे एकात्मक राज्य माता है।” 

सोवियत सघ म एकात्मक प्रवृत्तिया निम्नवत्‌ हैं 

() सयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारतीय सघ की भाति सोवियत सविधान 
के सशोधन म॑ घटक इकाइयो की स्वीकृति आवश्यक नही है। सर्वोच्च स्रोवियत' को 
सविधान में सशोधन का एकाधिकार प्राप्त है। एकदलीय व्यवस्था के कारण दोनो 
सदनो मे 2/3 बहुमत प्राप्त करना कोई कठिन काय नही है । 

(2) सघ एवं घटक इकाइयो के मध्य शक्ति विभाजन में भी पर्याप्त असमा- 
नता है। शक्ति विभाजन का आधार गणना एवं अवशेप (छा्गाशन्षाणा द्वार्त 


[१८४००॥) का सिद्धान्त है। सघ सरकार को अत्यधिक व्यापक शक्तिया प्रदान की 
गयी है । इकाइया को श्रदत्त शक्तियाँ सघ की भाति महत्वपूण नही है। शक्ति विमा 
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54 अनुच्छेद [4 
संघीय सरकार को प्रदत्त मुख्य शक्तियाँ मिम्न हैं वैदेशिक सम्बध, सीधिया की 
स्वीकृति एव अस्वीकृति, युद्ध एव शान्ति के प्रघन, सघ म॑ नवीन गणराज्यो का 
प्रवेश, सोवियत सघ के संविधान के पालन सम्बधी प्रश्न, सघीय गणराज्या की 
सीमाआ की स्वीकृति एवं उसम परिवतन, राज्य एकाधिकार के अधीन विदेशी 
व्यापार, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय आथिक योजना का निर्धारण, यातायात एवं 
सचार व्यवस्था मुद्रा एवं साख, राज्य बीमा समठन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, श्रम 
विधान, “यायिक व्यवस्था दीवानी एवं फौजदारी सहिताएँ, सघ को नाग 

रिकता, क्षमादान, बक, औद्योगिक एवं कृपि-सस्याना का प्रशासन भादि । 


सधवाद का व्यावहारिक स्वरूप | 89 


जन में परिवर्तेत या सशोधन के लिए इकाइयो की स्वीकृति की आवश्यकता 
नही है । 

(3) सोवियत सघीय मा निमण्डल मे दो प्रकार के मनालय होते है. अखिल 
संघीय मजालय (6॥] ए्राणा णाता&765) एवं सघ-गणराज्य म नालय [एग्राणा- 
[१०ए७०0॥० प्राप्रा॥7765) । अखिल सघीय मत्रालयो का क्षेत्र सम्पूण सोवियत संघ है । 
सघीय गणराज्य भ नालया के द्वारा केद्रीय शासन सघ गणराज्यो के समान मनालयो 
के कार्यों का निरीक्षण करता है। स्पष्ट है कि केद्ध का सघीय इकाइयां पर प्रूण 
नियत्रण है । 

(4) अनुच्छेद 4 के अधीन सधीय शासन को सघ गणराज्यो एवं विदेशी 
शक्तियो के सम्बध को निर्यातत करने के अधिकार है। इसके अतिरिक्त, सध गण- 
राज्या के सैनिक समठन के निय-तण एवं निर्देशन से सम्बाधित सिद्धा तो को निर्धारित 
करने का सघीय शासन को अधिकार है । सत्य तो यह है कि केद्रीय सरकार का सध- 
गणराज्यो पर इतना कठोर नियन्रण है कि सघ से पृथक होने अथवा विदेशों से पृथक 

सम्बंध स्थापित करने की वे कल्पना ही नही कर सकते । केद्रीय निर्देशन के विपरीत 
किया गया उनका प्रत्येक काय क्ात विरोधी कदम माना जाता है । 

(5) अनुच्छेद 20 के अधीन किसी भी सघीय गणराज्य का कोई कानून यदि 
सधोय विधि के विरुद्ध होता है तो ऐसी स्थिति मे सघीय विधि ही माय होती है । 

(6) सोवियत सघ के मौजिसण्डल को सघ गणराज्य के मन्त्रिमण्डल के 
निणयो को स्वीकार या जस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत केंद्रीय 
शासन के हाथो में यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो सघीय सिद्धात एवं व्यवहार के 
ठोक विपरीत है । 

(7) सोवियत रूस मे प्रोक्‍्यूरेटर जनरल (20०एर४० 0७7673) नामक 
एक के द्रीय अधिकारो होता है । यह सम्पूण देश मे सोवियत केद्भीय विधि के क्रिया- 

वथन के लिए उत्तरदायी है। प्रोक्‍्यूरेटर जनरल को इस सम्बंध में इतनी व्यापक 
शक्तिया प्राप्त है कि वह सभी मजालयो एवं प्रशासकीय अभिकरणों पर निय नण 
रखता है । उसकी शक्तिया इतनी व्यापक एवं पूण है कि ऐसे किसी अधिकारी का 
कोई अय उदाहरण किसी अय सघीय शासन मे उपलब्ध नही है ! 

(8) सधीय झासत का सम्पूण देश की आर्थिक व्यवस्था पर पूण निय/तण 
है। वदेशिक व्यापार, यातायात, सचार, बैको की व्यवस्था, कृषि, उद्योग धघे, मुद्रा 
व्यवस्था, राज्य-बीमा आदि विपयो पर केद्रीय शासन का नियानण है। सक्षेप मं 
केद्र शासन द्वारा ही सम्पूण यप्ट्रीय अथ-व्यवस्था के सचालन की योजना बनायी 
जाती है। सम्पूण देश का एक ही राष्ट्रीय बजट होता है। इसी म सघ-गणराज्यो के 
वजट भी सम्मिलित होते हैँ । सारे देश के लिए एक ही नियोजन व्यवस्था होदी है । 
राष्ट्रीय जाथिक नियोजन की एकीकृत व्यवस्था के कारण केद्भीय शासन का सारे देश 
पर पूण मिय वण होता है । 
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(9) प्रेसीडियम का भी सघ गणराज्या वात निर्यात्रत करन वी शक्ति प्राप्त 
है । प्रेसीडियम उनके निणया को रह कर सकती है । 

(0) एकदलीय व्यवस्था कद कारण इस कंद्वीकरण की प्रवत्ति को थौर 
अधिक वल मिला है। रूस मे एय्मात्र दल साम्यवादी दल है। उसका अनुशासन 
फौलादी है| सम्पूण जन जीवन पर उसझा एएछन राज्य दै। प्रशासन स्तम्बाधी समी 
नीतिया का निर्माण इसी दल के चाटी क नताणा द्वारा क्या जाता है । स्पष्ट है सप 
गणराज्यो के प्रशासन पर भी साम्यवादी दल का निय-त्रण होता है । 
सोवियत सघ की वस्तु स्थिति 

सोवियत रूस पश्चिमी सघा से पृथण भर मित्र है। सांवियत नेताआ के 
अनुसार वह सच्चा सघ है। सोवियत सघ राष्ट्रीयता पर आधारित है। पदक 
इकाइया को पर्याप्त स्वायत्तत्ता प्राप्त है। सघ की इकाइया को सघ स॑ पृथक 
होने और पृथक वैदेशिक सम्वध एवं सनिक सगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है। 
ऐसे अधिकार अय सघा म घटक इकाइया को प्राप्त नही हैं। सोवियत नेताआ के 
अनुसार सोवियत सधीय सविधान के दो प्रमुस लक्षण हैं--(7) सघ म॑ सम्मिलित 
इकाइया राजनीतिक रूप से स्वताज है जौर सघ म शामिल हाने के पश्चात आशिक 
रूप मे वे स्वायत्तशासी हैं। (2) सविधान म एसी व्यवस्था है वि. इस स्वायत्तता 
की रक्षा हो सके । घटक इकाइया की स्वायत्तता एवं उसकी रक्षा के लिए उचित 
प्रावधान सोवियत सविधान म है अत सोवियत सघ का सविधान सच्चा संघीय 
सविधान है। उपयुक्त विश्लेषण स ऐसा आभास होता है कि सोवियत सघ अय पस' 
से श्रेष्ठ है। परतु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। सोवियत सविधाव की एक धारा 
द्वारा जहा स्वायत्तता की व्यवस्था की जाती है वहा उससे सलग्न दूसरी धारा उसका 
खण्डन करती है। उदाहरण के लिए, सघीय राज्यां को अपने पृथक सविक सगठन 
घनामे का अधिकार है। परतु अनुच्छेद 4 के अनुसार केद्रीय शासन को सनिक 
सगठन सम्ब्धी सिद्धाता को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। यही वदेशिक 
मामलो के सम्बंध में सत्य है । एक तरफ सघ गणराज्यो को स्वताज वदश्िक सम्ब व 
स्थापित करने का अधिकार है तो दूसरी तरफ अनुच्छट 4 (व) के द्वारा के द्रीय 
शासन को इस सदभ म॑ नियम निर्वारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है | 

गणराज्यो को सध से पृथक होने की स्वताजता है। सिद्धांत में यह ठीक है 
परातु व्यवहार मे पृथक होने या अलगाव की चर्चा की जाति विरोधी चर्चा हैं 
जिसकी किसी सघ गणराज्य को कमी भी अनुमति नही दी जा सकती । सघ से पृथक 
होने के विचार को साम्राज्यवादी झक्तिया का पडय-त कहा जाता है और उसे 

साम्यवादी दल के नेता किसी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नही होते हैं । 
अत सोवियत सघ मे कंद्रीकरण की मम्मीर प्रवत्ति है। विश्वेसकी? द्वारा 
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सघ गणराज्यो को स्थिति पर व्यक्त विचारो से यह स्पष्ट है कि वे केद्व के अनुशासन 
ब निर्देशन मे काय करते है । 
सोवियत रूस के सघ म॑ केद्वीकरण की प्रवृत्ति को रूसी नेता छिपाने का 
प्रयत्न नही करते, वरन वे उसे पूजीवादी देशा के केद्वीकरण से श्रेष्ठ मानत ह। पूजी- 
बादी सघीम देशो म॑ केद्रीकरण तो कमचारियो का केद्रीकरण है। विशिसकी के 
अनुसार “सोवियत सघ का निर्माण लोकता तक केद्धीकरण के सिद्धात पर हुआ है 
जा पूजीवादी राज्या के कमचारीत जात्मक केद्वीकरण से पूणत भिन्र है।” उसने 
आधारभूत प्रश्ना, सामाय मागदशन तथा एक ही थीजना के अनुसार पूरे राज्य के 
आर्थिक विकास की अधिकतम एकरूपता के हेतु केद्रीकरण का समयन किया है । 
सत्य तो यह है कि "सोवियत सघ सास्क्ृतिक हष्टि से सघ होत हुए भी आथिक 
एवं राजनीतिक हृष्टि से एकात्मक राज्य है।” जारकालीन रूस म॑ प्रान्ता की जनता 
एवं अथ सास्क्ृतिक अल्पसख्यको पर घोर अत्याचार किये जाते थे और इन अल्प- 
सरयको ने शासन के इस दमन का प्रवल विरोध क्रिया था। जारकालीन शासन ने 
विभिन्त भाषाई एवं सास्कृतिक इकाइयो की भाषा एवं सस्कृतियों को दबाने एवं उन 
पर रूसी मापा एवं सस्कृृति को लादने का भरसक प्रयत्त क्या था। प्रा ता एव 
सास्कृतिक अल्पसख्यको के इन विद्रोहों मे हजारो लोगो को मौत के घाठ उतार दिया 
गया था। लेकिन सोवियत रूस में विभिन्न माषाई एवं सास्क्ृतिक राष्ट्र-जातियां की 
आज अपनी भाषा एवं सस्कृति की पूण सुविधा एवं स्वत्त जता प्राप्त है । 
जर्मनी में सघवाद 
जमनी में सघवाद का इतिहास बहुत पुराना है। बिस्माक के नेतत्व में 
877 ई में जमती का एकीकरण हुआ ओर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ । 
इससे पूव जमनी म॑ सधीय प्रवत्तिया हृष्टिगोचर होने लगी थी। जमन राज्यों के सघ' 
के निर्माण में विदेशी आक्रमण प्राथमिक कारण सिद्ध हुआ था। उसकी चरम परिणति 
87] ई एवं 99 ई मे हुई थी ।” 874 ई मे चाल्स महान की भूृत्यु के पश्चात 
उसका विशाल साम्राज्य टुकडे टुकड़े हां गया था। सम्पुण मध्ययुग में सामतवाद का 
बोलबाला वना रहा | पवित्र रोमन साम्राज्य तो सामंतबाद की विकेद्रित व्यवस्था 
को आवुत करने वाला एक आवरण मात्र था। इसके अधीन दो प्रतिस्पर्धी राज्या-- 
आस्ट्रिया एवं प्रशा--का उदय हुआ । नेपोलियन के पूव इस प्रदेश में आस्ट्रिया एव 
प्रथा के अतिरिक्त 800 स्वतात राजनीतिक क्षेत्र थे । उस समय जमन क्षेन राष्ट्रीय 
भावना के विकास के लिए उपयुक्त भूमि नही थी। प्रत्येक प्रदेश की अपनी सीमा एवं 
आशिक नाकेबादी थी । प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग सिक्के ये । उनकी जपनी पृथक 
राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी । फ्रास की राज्यकाति एवं नेपोलियन के आक्रमण ने जमनी 
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में राष्ट्रीयव की भावना को जम दिया | 800 स्वत तर राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान 
पर 33 राज्यो का निर्माण किया गया और पवित्र रोमन साम्राज्य का अत कर दिया 
गया। 85 ई मे जमन परिसघ (0चयगाक्षा ऐणाब्विटआाणा) का निर्माण हुआ 
था जो आस्ट्रिया एवं प्रशा के मध्य आतम सघप के लिए, स्ट्राग के शब्दों मे, प्रस्तावना 
या आरम्म था ।* 85 ई से 842 ई तक परिसघ के काल मे, फाइनर के 
अनुसार, प्रशा के अधीन जमन सघ के निर्माण की भावना वलवती होने लगी 
थी । परिसघ में राजनीतिक दला एव राष्ट्रीय मावना का विकास होने लगा था। 
फलत परिसघ की इकाइया सघीय सविधान के निर्माण एवं आधिक एकता की दिशा 
में अग्रसर हुई थी । 848 ई की जाति हुई और जास्ट्रिया तथा प्रश्ा में सैंपप 
प्रारम्भ हुआ । इसमे आसस्ट्रिया विजयी हुआ । इसी काल में आशिक क्षेत्र में चुंगी 
सघ का निर्माण हुआ | इससे एकता स्थापित हुई | 848 ई तक संघ के निर्माण 
में आथिक प्रयोजन प्रधान ये । परतु इसके पश्चात राजनीतिक तत्वा न भ्रमुख स्थान 
ले लिया | 848 ई मे फ्रासीसी क्रातित के पश्चात सघीय योजनाओं पर गम्मीरता 
पूवक विचार होने लगा था । जास्ट्रिया ने सघ मे शामिल होने से इकार कर दिया । 
बबैरिया ने अनिच्छापुवक क्रागित की सफलता के पश्चात ही अपनी सहमति दी थी । 
550 सदस्या वाली एक संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 
हुआ । प्रशा के इसम 4] सदस्य थे । आस्ट्रिया मे क्रांति हो रही थी भरते वह 
केवल दो सदस्य ही भेज सका । अत सविधान समा की सफलता प्रज्ञा के सहयोग 
पर निभर करती थी। प्रशा ने अवसर का लाभ उठाते हुए सविधान सभा की अधि 
वेशन उस समय आहूत किया जब आस्ट्रिया मं त्ीत सफल हो चुकी थी, पर तु त्रावि 
के बेग के कम होने पर वहुत से जमन नरेशा ने प्रश्चा के राजा के नेतृत्व को अस्वीकार 
कर दिया। प्रशा का शासक भी जान्तिकारियां की वाधाजा के जातरिक कारणी स् 
आस्ट्रिया के साथ सघप के लिए तैयार न था । 'फ्रेंकफोट की ससद' मौलिक अधिकारों 
सम्ब'धी मतभेदो के कारण असफल हो गयी । लेकिन उसन सघीय संविधान को स्‍्बी 
कार कर लिया था| इसम आस्ट्रिया को शामिल नही किया गया था | दिसदवीय 
विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी थी जौर सघीय शासन को व्यापक शक्तियाँ प्रदात 
की गयी थी । आस्ट्रिया ने इसे स्वीकार नही किया । दक्षिणी जमन रियासतें आ्ट्रिया 
के सरक्षक की इच्छुक थी । विस्माक (आधुनिक जमनी का जनक”) ने चतुर छिलाडी 
की भांति प्रशा का जमन एकीकरण की दृष्टि स नेतत्व किया | उसन आस्ट्रिया वी 
विरोध प्रारम्म कर दिया और फ़ास से मित्रता वी तथा सावमौम मताधिकार पर 
निर्वाचित जमन ससद की स्थापना की माँग की । विस्माक ने सघीय सत्ता का 
ब्यापफ बनाने जौर आधिक एवं वदशिक सम्बंघा तथा जमन सशस्त्र सता का नतृत्व 
संघीय शासन का सौंपन वा प्रस्ताव किया । जमन ससद द्वारा सवसम्मति से विषय 
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करने की व्यवस्था को विस्माक ने समाप्त करने का सुझाव दिया । इसे आस्ट्रिया की 
सरकार मानने को तैयार न थी क्योकि बहुमत द्वारा निणय का अथ भ्रशा की सफलता 
हीता। जतएवं आस्ट्रिया एवं राइन नदी के निचले क्षेत्र के राज्यों को पृथक रखते 
हुए एक नवीन योजना वनायी गयी । इसे भी आस्ट्रिया ने अस्वीकार कर दिया । इस 
पर प्रश्मा ने परिसघ की समाप्ति और मिलम्बित होने की घोषणा कर दी। 866 ई 
में आस्ट्रिया एवं प्रशा म युद्ध ध्रारम्म हो गया जिसमे आस्ट्रिया पराजित हुआ और 
जमन सध के निर्माण की सबसे बडी बाधा दूर हो गयी । आस्ट्रिया को सघ से पृथक 
कर दिया गया | लेकिन अभी अनेक बाधाएँ वाकी थी परतु केद्वीय घुरी अब एक ही 
भी । युद्ध-काल मे उत्तरी राज्यों ने अपने को काफी असुरक्षित अनुभव क्या था । 
लेकिन भ्रशा के साथ युद्धकालीन सम्पक और सा धयो के फलस्वरूप उत्तरी जमन परि- 
सघ (०५ 0द्यग्राब (0०॥०१९४०४४०॥, 867) का जम हुआ | यही 87 ई 

के जमत साम्राज्य का नमूना बना । इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नवत्‌ थी 

() एकता की स्थापना के पश्चात राज्यो को बहुत बडी माता में स्वत त्रता 
प्रदान की गयी । 

(2) नवीन राज्यों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को सघीय ससद मे पहले जो 
स्थान प्राप्त थे वे ही दिये गये । प्रशा को 42 म से 7 स्थान प्राप्त थे जब बहुमत 
के लिए केवल पराच मतो की जावश्यकता थी । 

(3) सर्वेवानिक सझ्योधन के लिए 2|3 बहुमत जरूरी था । फ्लत छोटे 
राज्या को सगठित होकर एकजुट हो जाने पर सद्योधन के सदम मे निषेधाधिकार 
प्राप्त था । लेकिन भ्रशा के सहयोग के बिना कोई सर्वधानिक सशोधन पारित नही हो 
सकता था। 

(4) प्रशा का राजा उत्तरी जमन परिसध का सर्वोच्च सेनापति था । सेना 
सम्बधी सभी प्रस्तावा पर सर्वोच्च सेतापति की स्वीकृति आवश्यक थी । 

(5) निर्वाचित सदन रीस्टाग में सप्रमुता अधिष्ठित न होकर सधीय सभा 

(९१४ (०णाण।) में अधिष्ठित थी 

(6) संघीय चासलर किसी सघीय निकाय के प्रति उत्तरदायी न होकर सघ 
क अध्यक्ष प्रशा के राजा के प्रति उत्तरदायी था । 

(7) सघीय विधिया राज्यो द्वारा क्रिया|वित की जाती थी । 

किसी भी राज्य ने इस सविधान का विरोध नहीं किया और यह जुलाई 

867 ई से लागू हुआ | परन्तु यह सघीय व्यवस्था अमी अपूण थी क्‍्यांकि दक्षिणी 
रियासते अभी जमन सघ से पृथक थी | ववेरिया वरटेमवर्ग एवं वाडिन की दक्षिणी 
रियासतो ने उत्तरी परिसध से सम्बंध स्थापित करने का निश्चय तो किया परातु प्रश्चा 
के प्रति तीत्र सदहु एवं अविश्वास भी प्रकट किया । राजवशीय भावना की 

के कारण भी यह प्रयत्व सफ्ल न हो सका । केवल इन राज्या स एक ,«« 

हो सकी । अत सम्पूण जमनी की सुरक्षा के लिए सघ तो वन मया या ६ 
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राज्य अमी मी अवसर के अनुकूल स्वतन्त्र रीति से निणय करने के अधिकार को जपन 
पास सुरक्षित रखना चाहते ये । स्वतात व्यापार एवं चुगी व्यवस्था के फलस्वरूप 
वाणिज्य का विकास हुआ थां। राष्ट्रीय दला के विकास के फलस्वरूप सघ की शक्ति 
म वृद्धि हुई। राज्यो में जो तीत्र मतभेद ये वह भी कम हुए थ। विस्माक घोर 
नही था। दक्षिणी राज्यों का जमन सघ मे आकर्पित करने के लिए वह प्रयलश्बील 
था परतु वह तेजी या जल्दी म नही था। दक्षिणी राज्यो ने प्रथक्ष सघ के निर्माण 
का प्रयत्न किया पर तु वे असफल रहे ! विस्माक की यह धारणा थी कि जमन सघ 
का निर्माण शक्ति या वल-प्रयोग से हो सकता है या किसी सामाय सकट की अवस्था 
में समी राज्य सघ मे शामिल हो सकते ह | यह सामाय सकट की अवस्था 87ई 
मे फ्रास्स एव प्रशा के मध्य युद्ध प्रारम्म होने स उत्पन हो गयी । फ्रान्स इस युद्ध मं 
हार गया । दक्षिणी राज्यो को निरतर उत्तरी सघ के विरुद्ध मडकाने वाले प्रधान 
तत्व का अत हो गया । बवेरिया को छोडकर सभी दक्षिणी राज्यों न इस युद्ध में 
उत्तरी परिसघ का साथ दिया था । सारी जमन सेनाजो का नेतृत्व प्रथा ने किया 
था। प्रश्ा के साथ इस युद्ध को समी जमन राज्या के साथ युद्ध माना गया । इस बुद्ध 
ने विजयी जमनी का एकीकरण सम्भव बना दिया । ववेरिया ने प्रारम्भ में उत्तरी 
परिसघ म॑ झामिल होने के बदले म॑ अनेक रियायता की माग की परल्तु लन्‍्त में उत्त 
सघ मे झामिल होना पडा । उस अनेक रियायते दी गयी थी। बाडित (290०7) 
हेस (८६४७) एवं बरटेमवग ने बिना किसी विरोध के जमन संघ के संविधान को 
स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार जमन साआ्ाज्य का जम हुला और प्रशा की 
राजा जमन सम्राट बना । 
जमन साम्राज्ञीय संविधान (87] ई ) एवं सघवाद 

विस्माक द्वारा स्थापित जमन साम्राज्य पूरी तरह सघीय नही था । स्वरूप मं 
वह निश्चय ही 25 राज्या का सध था। प्रत्यंक राज्य की अपनी ससद या विधान 
मण्डल भी था और राज्यां के विघानमण्डला को साम्राचीय विपया को छोडकर शप 
समी विषया म क्षेत्राधिकार प्राप्त था । केद्वीय ्यासन के अधीन वदेशिव सम्वर्ध, 
विदेशी व्यापार, सना, नौसंना, चुगी, एक्साइज डयूटी, ऋण लेना, रल, नहर, डाक 
तार सवाएें, मुद्रा, बक, पंटेटट एवं सर्वाधिकार, माप एवं नाप, दीवानी एवं फौजदारी 
सहिताएँ, उद्योगा का नियमन, यायिक व्यवस्था जंस सामाय विषय थे । बद्रीय 
विपया का सविधान म उल्लख किया गया था लेक्नि राज्या की शक्तियाँ अपरिमाषित 
थी अ्यात्‌ अमरिको सघ की भांति सघ की श्क्तिया का उल्लेख कर दिया गया 
था और *प दत्तियाँ राज्या को प्रटान की गयी थी । केद्रीय शासन वी अधिराश 
विपया का प्रशासन राज्या वे अधीन था। जमन सघ म त्रश्मा का विश्ञेप प्रभाव था ! 
भ्रशा का बानुगत राजा ही जमन सघ का अध्यक्ष एव जमन सम्राट था। वह शगे 
लण्ड के राजा की भांति यानुगत शासक दह्वात हुए भी नाममात्र का घासर नहीं पा । 
उसकी टराक्तियाँ वास्तविक थी । वह सिझात एवं व्यवहार दोता मे सर्वोच्च काय 
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पालिका अधिकारी या। अमेरिका, स्विटजरलण्ड तथा आस्ट्रेलिया के सघो में उच्च 
सदना मे प्रत्येक घटक को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है लेकिन जमन संघ के 58 सदस्यी 
उच्च सदन बुडरट (छेणात८आ47) मे अकेले प्रशा को ही 7 स्थान प्राप्त थे । अपन 
पडौसी राज्यां के मतों पर उसका एकाधिकार था । सेना, नौसेना तथा वित्तीय मामला 
से सम्बंधित सभी विधेयका को प्रशा अस्वीकृत करके अकेले ही निषेवाधिकार का 
प्रयोग कर सकता था। उच्च सदत को ही सघ तथा राज्यों एवं राज्यों के मध्य 
उत्पन्र होने वाले विवादा का निणय करने के अधिकार प्रदान किये गये थे । अमेरिकी 
संघ म यह कतब्य सर्वोच्च -यायालय को प्रदान किये गये हैं॥ इस सदन म॑ प्रशा का 
स्पष्ट बहुमत था जिसके कारण इन मामलों म निष्पक्ष निणय कठिव था । जमन संघ 
की व्यवस्थापिका द्विसदनीय थी । निम्न सदन रीस्टाग ([२८४०४४38) की शक्ति माम- 
मात्र की थी) सविधान मे सशोधन साधारण विधि पारित करने की प्रणाली से दोना 
सदनो के 2/3 बहुमत द्वारा ही सम्भव था । 
स्ट्राग की हष्टि म 87] ई के जमन साम्राज्य का सघवाद अद्वितीय था| 
ऐसा प्रतीत होता था कि वह सघ के घटका को स्वेच्छा का परिणाम था। कुछ ने तो 
कुछेक वर्षों तक प्रद्ा के नेतृत्व म गठित जमन कस्टम सघ की सदस्यता से प्राप्त 
आशिक लामा का उपभोग भी किया था। सत्य तो यह है कि जमन राज्यो म॑ राज- 
मीतिक सघ के निर्माण की इच्छा अपक्षाकृत कम थी अपितु विस्माक के प्रयत्नो एव 
उसके दबाव ने उह प्रशा के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। 
चीमर जमन सविधान (१/४फाक्षा 00705700000) एवं सघवाद 
87] ई के साम्राज्ञीय सविधान मे एकात्मक प्रवत्तियों का बाहुलल्‍य था । 
बवीमर सविधान द्वारा इस एकात्मक यथा केद्वीकरण को भ्रवत्ति को और अग्रसर किया 
गया | वीमर सविधान म 8 घटका के लिए पहले सविधान की माति “राज्य दब्द का 
प्रयोग न करके 'क्षेत्र” शब्द का प्रयोग किया गया था । प्रत्येक क्षेत्र के लिए गणत जीय 
सविधान निश्चित किया गया । स्मरणीय है कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप प्रशा की 
शक्ति समाप्त हो गयी थी। यही नहीं समस्त जमन राजवश्चा का भी जत हो चुका 
था। अत एकात्मक राज्य को स्थापना के लिए तीत्र आदोलन शुरू किया गया और 
पर्याप्त वाद-विवाद के पश्चात ही सघ के निर्माण का निश्चय क्षिया गया । 
इस नवीन सघ (वीमर सविधान के अतगत) की केद्धीय सरकार पर्याप्त 
शक्तिशाली थी । 87] ई के सविधान म राज्याध्यक्ष के स्थान पर जनता द्वारा 
निवाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गयी थी 
सघीय शासन की ज्क्तिया का उल्लेख अनुच्छेद 6 भ किया गया था। इसरः 
अनुसार वदशिक एवं औपनिवेशिक मामला, सुरक्षा सेनाआ के सगठन एवं बजुनासत, 
तार-डाक एब टेलीफोन के सघार-साधन, मुद्रा, सीमा-कर, आतरिक व्यापार, राष्ट्रीयता, 
आव्रजन, वहिंगमन, प्रत्यापण आदि विषय सघीय विषय थे। ननुच्छेद 7 + अधीन 
कुछ विपया में राज्या एवं सघीय शासन को समवर्ती क्षेत्राधिवार प्राप्त था ) अनुच्छचई 
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82 के अनुसार यह व्यवस्था थी कि “सघीय शासन अपनी विधायो शक्ति का जहाँ 
प्रयोग नही करता वहा राज्य उसका प्रयोग करेंगे 7 परतु अनुच्छेद 6 म उल्लिखित 
सघीय शासन की विधायी द्क्तिया पर अनुच्छेद 2 लागू नही होता था। राज्य द्वारा 
पारित विधिया की तुलना में सघीय विधियां अधिक माय थी और राज्य विधि एव 
संघीय-विधि में विवाद जयवा असगति हाने पर सर्वोच्च ययायालय का निणय अन्तिम 
होता था अर्थात्‌ सर्वोच्च “यायालय को सघीय विधिया की व्याख्या का अधिकार प्रदान 
किया गया था | 
]87] ई के सविधान की भाति द्वितीय सदन रीचसरंट (एरथ्रक्राञ्आ) को 
केतद्न एवं राज्या सम्वधी विवादो म निणय का अधिकार नहीं था अपितु इस हेतु 
सर्वोच्च 'यायालय की स्थापना की गयी थी। उसे विधान की व्याख्या का अधिकार 
प्राप्त था। नवीन सविधान के अधीन द्वितीय सदन वी शाक्तियाँ पर्याप्तत कम थी। 
निम्न सदन रीस्टाग वास्तविक विधायी सदन था। द्वितीय सदन रीचसरेट म॑ अमेरिका 
एवं आस्ट्रेलिया की भाति समान सरया में सदस्या के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं वी 
गयी थी । 
प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में स्वायत्त सम्पन्न था। उह अपने सविधान के 
निर्माण की स्वत पता प्राप्त थी । परतु यह स्वत-तता नाममात्र की थी व्याकि यदि 
कोई "क्षेत्र! राष्ट्रीय संविधान या विधि द्वारा तिधारित किसी दायित्व का सम्पादित 
करने म असफल रहता था तो राष्ट्रपति को सना की सहायता से उह तियावित 
कराने का अधिकार प्राप्त था (अनुच्छेद 48) । क्षेत्रा को व्यवहार में कोई स्वायत्तता 
प्राप्त नही थी | 
वीमर संविधान म जनमत सग्रह का मी प्रावधान था । सामाय विधि या 
सर्वेधानिक सशोधन के सदम में जनता एवं शासन को जनमत-सग्रह की माग करने 
का अधिकार प्रदान किया गया था | 
स्ट्रग? के अनुसार “जमनी के वीमर सविधान म सघवाद की तीन अमुख 
विशेषताएँ क्रमश सविधान की सर्वाच्चता, शक्तियों का विभाजन एव शक्तियों को 
विभाजित करने वाली सत्ताआ के मध्य विवादावस्था म॑ व्याख्या करने के लिए वयायालव 
विद्यमान था | फिर भी जमनी की (इस) सघीय व्यवस्था वी अनोखी विशेषताएँ थी। 
प्रथम, शक्तियो के पृथक विभाजन क॑ स्थान पर जिसू वी विभाजन था | एक सूची का 
सम्बधघ संघीय सत्ता से था, दूसरे म उन विपया का उल्लेख था जिह सघोय संत्ता 
क्षेत्रा के साव-साथ उपभोग करती थी ओर तीसरे प्रकार के विषय उल्लिखित नहीं 
थे कितु एस मामला म भी सघोय विधि राज्य की विधि की अपक्षा माय थी। द्वितीय 
उच्च सदन का संगठन जनसख्या के आधार पर किया गया था जिसके फलस्वरूप अ््यों 
का बबेरिया की तुलना म दुगुनी सदस्यता प्राप्त यी । तृतीय, राष्ट्रपति अमरिका की 
भांति प्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित होता था । बहू कनाडा एवं आस्ट्रेलिया के सघा की 
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माति माज्रिमण्डल के माध्यम से काय करता था परन्तु अमेरिका के विपरीत व्यवस्था 
पिका के प्रति उत्तरदायी था। 


नाजी उत्थान और जमन सघवाद 


हिटलर के उत्थान जौर शक्ति म आने के पश्चात अर्थात तृतीय रीक (प्रश्राव 
९०४) के अतगत क्षेत्र ([.का0०७) 'प्रशासनिक इकाई मान वनकर रह गये थे। 
दी यूनीफिकेशन एक्ट (78० एग्रागी८ा०7 ४०0) 933 ई के द्वारा इन क्षेत्रों का 
शासन गवनरो को प्रदान कर दिया गया था जो हिटलर के प्रति उत्तरदायी होते थे ! 
गवनरो को हिंटलर के द्वारा नियुक्त अथवा पदच्युत किया जाता था। फरवरी !934 
ई के एक आदश के द्वारा राज्या की पृथक नागरिकता भी समाप्त कर दी गयी थी । 
एक देश के द्वारा 'क्षेत्रा' को जो प्रमुत्व सम्व वी अधिकार प्राप्त थे व भी “रीक' को 
हस्ता-तरित कर दिये गये थे । राज्य विधानमण्डलो को विघटित कर दिया गया 
और मा निमण्डलो को केद्रीय माीत्रमण्डल के अधीन कर दिया गया था। केद्रीय 
शासन के निर्देश पर राज्यो के गवनरा द्वारा विधियों को जारी किया जाता था। गृह 
मानी राज्यो पर नियवण रखता था। हिटलर के अवीन जमनी एकीकृत एबं केद्र- 
कृत राज्य मे परिवर्तित हो गया था। प्रद्मासकीय क्षेत्रों का पुत्र निर्माण भौगोलिक 
आधार पर किया गया था। रीचसरेट (२७०४४४८)--क्षेत्रा के प्रतिनिधि सदन-- 
द्वितीय संदन--की विघटित कर दिया गया था | 
द्वितोय विश्व युद्धोपरात जमनी से सघवाद 

नाजी जमनी के पराजित हांने पर विजेता राष्ट्रा ने जमती म राजनीतिक व्य- 
वस्था की स्थापना के लिए वीमर सविधान आधार को मानते हुए विचार विमशञ प्रारम्भ 
किया था | चारा बडी शक्तिया जमनी मे सधीय व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थी। 
जमनी की उदारवादी जनता भी सधात्मक शासन की समथक थी । पश्चिमी राष्ट्रो 
(ग्रेट ब्रिटेम फ्रास एवं सयुक्त राज्य अमेरिका) ने एक ढीले ढाले सघ के निमाण का 
समथन किया था| सोवियत रूस को यह सदेह था कि सशक्त केद्वीय शासन भविष्य 
में किसी विस्माक या हिटलर के उत्थान के लिए माग प्रश्स्त कर सकता है ।९ जमनी 
में सरकार की शीघ्र स्थापना के लिए पर्चिमी राष्ट्रो ने सोवियत रूस स पृथक रहकर 
काय क्या और सितम्वर 948 ई म बोन स्थित जमन सविधान समा के विचाराथ 
जमन राज्या के सघ के सविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। जमन सघीय गणराज्य 
(पश्चिमी जमनी) का जम सितम्बर !949 ई म हुआ । इसके सविधान को जमनी 
का आधा रभूत कानून (8386 7.3७ ) कहते हैं। इसे वान सविधान (छे0/ (075धप्र- 
007) भी कहृत हू । 

पश्चिमी जमती म ] सदस्य राज्य ([-370८7) हैं जिसम कुल जमन सख्या का 
तीन चौथाई भाग निवास करता है। 'वोन सविधान द्वारा दा सूचिया--सघोय सूची 
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एवं समवर्ती सूची--का उल्लेख किया गया है । सघीय सूची क विपया पर सधाय शासते 
को विधि निमाण का पूण अधिकार प्राप्त है। यह विपय हैं. वद्चिक मामले, सघीय 
नागरिकता, आवागमन के साधन, पारपप्र, बहिंगमन, प्रत्यापण, मुद्रा, सम्पत्ति, माप, 
एवं नाप, सीमा-कर, रल, हवाई यातायात, डाक एवं सचार-ब्यवस्था जादि॥7 दूसरा 
सूची म केद्व एवं राज्या का समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त दे । इस सूची म विधि, सामा 
जिक बीमा, जाथिक नियमन, साद्य-पदार्था वा यातायात, समुद्री एवं तटीय जहाज 
रानी, श्रमिक कानून, बचानिक श्ाध, सडक एवं मांटर यातायात जादि विपया वा 
उल्लेस है। सविधान क॑ जनुसार जित वियया पर सघ का विधि निमाण का अधिकार 
नही दिया गया हू, उनके सम्बंध म राज्या ([.0०5) या विधि निमाण का अधि 
कार भ्ाप्त है भवात्‌ अवशिष्ट शक्तियाँ राज्या का प्राप्त है । इसक अतिरिक्त, सपीय 
विपया पर मी घटका की सरकारा का विधि निमाण के अधिवार प्राप्त हो सकत हैं, 
यदि सघीय सत्ता स्पष्ट रूप मं उह तत्सम्व पी अधिकार प्रदान कर । 

विदेश सवा, सधीय वित्त, सघीय रलव, सघीय डाक-तार सवाएँ एवं जलोय 
जहाजराती सम्ब घी विपया पर सघीय प्रशासन का सीधा नियश्रण है । सीमा-कर, एका 
धिकारा, एक्साइज करा, यातायात एवं सम्पत्ति-करा स होन वाली भाग सधीय सरकार 
के क्षेत्राधिकार म है। संघीय झासम का विधि बनाकर जाय-कर एवं तिगम-कर से 
होने वाली आय म से अपन व्यय वी पूर्ति हतु धनराह्ि की माँग करने का अधिकार 
है । समवर्ती सूची लम्दी है। सघोय शासन को देश की विधिक एवं आधिक एकता 
के लिए इन पर विधि बनाने कौ व्यापक शक्ति प्राप्त है । अत किसी ऐस विपय की 
कल्पना करना कठिन है जिस पर सघीय शासन विधि निमाण न॑ कर सके । 

संघीय शासन एवं राज्यों म अधिकार क्षेत्र सम्ब धी विवादा का तिणय करन 
हेतु सविधान द्वारा सघीय सर्वैधानिक -यायालय («0८० एणाश्णा०7४ ९०ण 
कौ स्थापना की गयी हू। इस सविधात की व्यारया का भी अधिकार है । 

“ोन' सविवान बहुत कुछ वीमर सविधान पर आधारित है। परन्तु वीमर 
संविधान की अपेक्षा इसम केद्रीकरण कम है । सविधान मे सघीय के द्वीकरण के विप 
रीत एक यह्‌ व्यवस्था है कि विधिक प्रस्ताव सघीय समा [८6672 (0०घ7०) हरा 
माय होना चाहिए। स्ट्राग पश्चिमी जमन सघीय गणराज्य को विशुद्ध संघीय राज्य 
मानता है कक्‍्याकि उसम सविधान की सर्वाच्चता, शक्तियों के विभाजन तथा सधीय 
एवं राज्या के अधिकारिया के विवादी को हल करने के हेतु एक सर्वोच्च यायालय 
की व्यवस्था है ।* 

पाकिस्तान एव सघवाद 

भारत क॑ विभाजन के फलस्वरूप !5 जगस्त, 947 ई का पाकिस्तान को 

जाम हुला था । नवीन सविधान के वनने तक भारत शासन अधिनियम (935) की 
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ही के से की आर जता दी बी / पाकिस्तान के नवीन सेविधान 
29 2 4956 ई पमा हस्त स्वीकार कि; गैर 23 माष 
7956 ३ & जाग हुआ। 7 अकबर | 2358 ई तक यह संविधान अमावी रह और 
इसी दिक्क जाने इसे 7 घोषित करते पे 
की थी | विधान आज भी पर्याप्त महत्व की $ क्योकि: यही दनिक अश्ासन का 
आधार पमस्‍्त भावी विः को स्वाभाविः वित भी 
रह्म है 

पैधीय शासन की 7 की गयी किस्तानी- कप 
मे दी फ्ातओे.. वी पाकिस्तान 33978 स्विन। कद राज्या मे 
चक्तियो को | पम्मजित किया गया जा। शक्तियों के विभाजन म अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया एवं भारत मे अचलित शक्तियो क्मिः के 
सिद्ध मायक्ता के गवीको कनाडा एक भारत की) गांति सकी: राज्य 
की शक्तियों का उल्लेक तीन पैचियो--सघीय, आतीय एव “में किया 
था । अवशिप्ट सक्तिया पैथुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया की भाक्ति 
प्न्ता को की गयी थी। 
त़पीय ७ ये 30 विपय थे जैसे--सुरक्षा, बेदे। ध, गागरिकत्ता, 
भत प्रान्ती व अय देश क्षे व्यापार एव वाणिज्य मुद्रा, निये 
एक्स गाधिक समक्‍्य, सावजलिक ऋण एक जेहाजराती, डक, , 
बोस माप एवं कर, निवाचित आदि | 
समवर्ती पैची + १9 विषय ५ ॥ इनमे परम बे--दीवानी एक 
विधिया, बिक एक जोयोगिक चोध, बैल्थ निय-ण मिक स्वामिय हे 
पेम्बंध तथा अधिक पागमाजिक नियो 7 


क्‍ 

आतीय सूची भर 94 विपय थे। पर वरयाय-...शत्ति एक व्यवस्था, काय- 
प्रयासन, जैल, मैराजस्व, $ैपि, स्वानीय पघासन, शिक्षा, रसव पते उद्योग फधे + 
केद्रीय व्यवस्थापिका को सपीय मृत के विषयों # गक्स्ताक या 
जसके किसी भा के लिए विधि बनाने का वृष अधिकार अद्ान किया गया था (६ 
अनुच्चद के. अधीन यह पकरथा भी के गयी थी (| गड़िस्तान के रष्स्ेय हित की 
"ना एव मुरक्षा, आाधिक एक वित्तीय स्थिस्ता था समय एक नियोजन हैतु कडद्ीय 
वपवस्थापिका ऊा सभीय नू्ती के अतिरिक्त ये वियया पर नी किपि बनाने कक 
अधिकार है।या । पर सी आन्तीय वयवस्थापिकः गरा प्रस्ताव पररित्त करके कडीय 
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व्यवस्थापिका का दिसी विपय के नियमन का अधिकार प्रदान किय जान पर बद्राय 
व्यवस्थापिका उस सम्बंध मे विधि निमाण-कर सकती थी । परतु एसी विधिया को 
प्राततीय व्यवस्थापिकाएँ सशाधित या समाप्त भी कर सकती थी। राजपाती क्षेत्रा-- 
इस्लामाबाद एवं ढका--के लिए केद्रीय व्यवस्थापिका को सघीय विपया क अतिरिफ 
समी विपया म विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था । 

समवर्ती विषया सम्ब'धी विधिया में कद्भीय एवं प्राततीय विधिया के सम्बंध 
में विरोध एवं असगति की दक्षा म केद्रीय विधि माय होती थी और भप्रान्तीय विधि 
उस सीमा तक अवध होतो थी जहाँ तक वह केद्रीय विधि के विरद्ध होती थी ।” किसी 
व्यवस्थापिका को विधि-निमाण का अधिकार है या नही, इसका निणय करन की 
अधिकार स्वय व्यवस्थापिका को था और तत्सम्बधी निणय को इस जाधार पर 
कि सदन को पक्त विधि के निर्माण का अधिकार नही था, चुनोती नहीं दी जा 
सकती थी । 

केद्रीय व्यवस्थापिका का किसी साध या समनौत को क्रियान्वित करने हु 
विधि बनाने का अधिकार था, भले ही बह विधि किसी प्रान्दीय विपय स॑ ही सम्बीषत 
क्यो न हो। परतु एसी विधि के निर्माण से पूव कंद्ग को धातीय गवनरा से हूवे 
परामश करना आवश्यक था । 

कायपालिका शाक्ति विधायी शक्ति की सहयागी (००-८६८॥४१०) थी अर्थात 
जो विधि जिस विधानमण्डल द्वारा मिमित की जाती थी, उसी कायपालिका गैर 
उसे क़िया वत भी किया जाता था। परतु सविधान द्वारा मिम्नलिखित वस्थाओं 
मे प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बंध में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रात सविधात के 
विरुद्ध कोई काय नही कर सकते थे और न सघ की कायपालिका दाक्ति की नियादिएँ 
करने म॑ बाधक ही हो सकते थ । 

() वाह्य आक्रमण एवं आतरिक जश्ञान्ति से प्राततां की रक्षा करना सधीप 
शासन का कतव्य था। इसके अतिरिक्त सघीय शासन व्यवस्था का यह भी दायिते 
था कि प्रातीय शासन सकट-काल के जतिरिक्त सविधान के अनुसार संचालित 

हाता ॥। 

के है! 2) भ्रातीय कायपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयुक्त किये जान की व्यवस्ता 

थी कि सघीय अधिनियमा का पालन होता रहे और सध की कायपालिका शर्क्ति » 

किपाबयन मे कोई बाधा भी उत्पन न हा । के 
केद्रीय कायपालिका को उपयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रात्ता को आवश्यक निर्देश 

दने का अधिकार था । इसके लतिरिक्त, केद्रीय कायपालिका को प्रा तो को राष्ट्रीय एवं 

सनिक महत्व के राजमार्गों के निर्माण एव निरीक्षण, प्रात्तो 98: एब रेलव मांगे 

की सुरक्षा, पाकिस्तान या उसके किसी माग म शातति एव आथिक जीवन वे लिए 
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सकट उत्पन हाने पर प्रान्तीय कायपालिका शक्ति के प्रयोग एवं समवर्ती सूची सम्बाधी 
किसी विधि की प्रात म क्रियावयन के सम्बंध से निर्देश दन का अधिकार था । 
प्राता को वेद्वरीय शासव की अनुमति के बिना विदेशा से ऋण लेन का अधि- 
कार प्राप्त नही था ।४ केद्*ीय व्यवस्थापिका को प्रान्तो को आथिक अनुदान प्रदान 
करने का अधिकार था ।” सविधान द्वारा “राष्ट्रीय वित्त आायोग” की स्थापना की गयी 
थी । आयौग राष्ट्रपति का आय कर, निग्म-कर, विन्नी एवं खरीद-कर, जूट एवं 
कपास पर आयत-कर एवं राष्ट्रपति द्वारा धापित अ य कसी कर से होन वाली आय 
का प्राता एवं केद्ग मं वितरण करने के सम्व ध मे परामश देता था । 
पाकिस्तान के सर्वोच्च यायालय का केद्रीय एवं प्रातीय शासना के मध्य 
उत्पन हान वाले' विवादा मे मौलिक क्षेत्राधिकार श्रदान किया गया था । 
सविधान म सश्योधन केद्वीय व्यवस्थापिका द्वारा ही सम्भव था। सर्वेधानिक 
सशोधन राष्ट्रीय सभा द्वारा कुल सदस्या के दा तिहाई बहुमत द्वारा पारित होने पर 
राष्ट्रपति को स्वीकृति हतु रखा जाता था और राष्ट्रपति का सबधानिक सशाधन को 
उसके समक्ष प्रस्तुत हाने के तीस दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करने या राष्ट्रीय 
सभा को पुनविचार हेतु लौटाने का अधिकार था। सशोधन के राष्ट्रपति द्वारा अस्वी 
कृत किये जाने की दशा म राष्ट्रीय समा का उस पर पुनविचार का अधिकार था। 
सशाघन के सशोधन सहित अथवा बिना सशोवन के कुल सदस्या के तीन चौथाई बहुमत 
से पारित किये जान पर उस पुत्र राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने की 
आवश्यकता नही हाती थी । यदि राष्ट्रपति उस पुन अस्वीकृत करता था अथवा कुछ 
सशोधन प्रस्तावित करता था और राप्ट्रीय समा उस पुन 2/3 था 3|4 बहुमत से 
सशोधन या बिना सशोघन के पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती थी तो 
राष्ट्रपति को 0 दिन के भीतर सशांधन को स्वीकृत करन या जनमत सग्रह के लिए 
प्रचारित करने का अधिकार प्रदान क्या गया था। प्रातो की सीमाओ में सशोधत 
सर्म्बा धत प्रा तीय समा के 2/3 बहुमत की स्वीकृति के बिना सम्भव नही था । 
राष्ट्रपति को वाह्य आन्मण या आ-तरिक बिद्राह अथवा आथिक सकट या 
उसकी सम्भावना पर पाकिस्तान या उसके किसी माग म सकट-काल की घोषणा करन 
का अधिकार प्राप्त था । इसके फलस्वरूप के द्वीय व्यवस्थापिका को सभी विपयो पर 
विधि बनाने एवं अध्यादेश जारी करने का भो अधिकार प्राप्त हा जाता था। 
प्राकिसताम के सघीय शासन को कनाडा एवं भारत के सघीय ममून पर काफी 
शक्तिशाली बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम (935) म के द्वीकरण की 
प्रवत्ति पाकिस्तान की सघीय व्यवस्था मे स्पप्ट थी | सघवाद की तीन प्रमुख विशेष 
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ताएँ--सविधान की सर्वाच्चता, शक्तिया का विभाजन आर केद्ध एवं श्रात्ों मं विवाद 
की स्थिति में निणय दने के लिए सर्वोच्च यायालय--पाकिस्तानी सधीय व्यवस्था म 
थी । परतु पाकिस्तान की अस्थिर आतरिक राजनीति, अतरराष्ट्रीय राजनीति एव 
प्रातोयता की भावना केद्रोकरण के लिए उत्तरदायी थी | प्रातीयता एवं क्षत्रीयता 
की भावना भी पाकिस्तान मे काफी उम्र थी । पूर्वी पाकिस्तान (अब वमत्ता देश) ने 
प्रारम्भ से ही पश्चिमी पाकिस्तान के प्रमुस्य का विरोध किया था । फलस्वरूप दो 
राजधानियो--छाका एवं इस्लामावाद--की व्यवस्था की गयी थी। ढाका को पूर्वी 
पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाया गया था। वगाली एव उर्दू को राष्ट्रीय भाषा 
बताया गया । पूर्वो पाकिस्तान को राष्ट्रीय सभा म प्रतिनिधित्व दिया गया था और 
केद्रीय शासन के सभी क्षेत्रो मं जहा तक सम्मव हो सके दोना प्रातों की देष्डि से 
समानता की व्यवस्था की गयी थी ।! परतु बगाली राष्ट्रीयता की भावना को दवाया 
न जा सका और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्मित पाकिस्तानी संघ 
दीघजीवी न हो सका । पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा एवं आाधथिक शोपण ने उस प्रदेश 
के बगालियों में विना किसी भेदभाव के सास्कृतिक एवं भापायी एकता उत्पन्न की जी 
साम्प्रदाभिक सुहृता (००आगाणा/ 50॥64709) से कही अधिक हृढ प्रमाणित 
हुई । पूर्वी पाकिस्तान ने स्व॒त-तता के लिए चिरस्मरणीय सघप किया और वह बंगला 
देश के रूप मे एक स्वत्त न राष्ट्र बन गया । 


यूगोसलाविया को सघोय व्यवस्था 


यूगोस्लाविया सघीय राज्य है । समाजवादी देश होने के कारण यूगोस्लाविया 
की संघीय व्यवस्था पश्चिमी लोकत-श्रीय सघीय देशो की व्यवस्था से मि-न है। गूंगो 
सस्‍्लाविया के सघ मे 6 इकाइया हैं ।” इह सघीय समाजवादी गणराज्य की सक्ञा दी 
जाती है। यूगमोस्लाविया म सव, कोट सस्‍्लोवाक, मेसीडोनियन एवं मो'टोनीग्री नामक 
पाच जातियाँ निवास करती है । इसके अतिरिक्त, तुक, हगेरियन, सस्‍लोवाक, बल्गेरियत, 
चैक एवं इटालियन भी पाय जात है। अत यूगोस्लाबिया बहुराप्ट्रजातीय राज्य 
(राणा ग्रधाणा०। 5800) है । सब जातिया की भाषा एक सी है अत समी स्लाव 
हैं। पह सभी राष्ट्रजालिया (9४७०४७॥७५४७) बहुद यूगसलाव समाज की सदस्य है, 
यद्यपि विभिन्न एतिहासिक परिस्थितियों म एवं विभिन्न राष्ट्रा म इनका विकास हुआ 
है । यूगोस्लाबिया म तीन प्रमुख धर्मावलम्वी है। इस्लाम के अतिरिक्त दो ईसाई सम्प् 
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प्2 सबिया (5४७), कोटिया (ट0209) वासनिया ह्जेगाविना (80आए2 
घसद्यरथ्ट०शप4) सलाॉवना (80279), मसीडोनिया (?थ३०८०४००:), एंव 
मादोनीग्रा (30ग्रालाल्डा०) । सविया के गणराज्य म वोजवाडिना (४०४०- 
१॥7०) एव कोसावों मितोहिया [०५०४० )र्थदवण9) नामक दा स्वश्ञासित 
प्रात है । 
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दाय है। 929 ई मे सव, कोट एवं स्‍लावा न अपन राज्य को यूयोस्लाविया में परि- 
वरतित कर दिया था | इसी वष आतरिक समस्याओ के कारण राजा अलेक्जेण्डर प्रथम 
ने ससद का भग करके निरकुश शासन की स्थापना कर दी लेकिन 934 ई मे 
राजा की हत्या कर दी गयी । 934 ई से 94! ई तक रीजेन्सी का शासन रहा । 
युद्ध काल मे जमनी एवं इटली के दबाव मे जाकर यूगोस्लाविया ने धुरी राष्ट्रा के साथ 
एक अपमानजनक सा ध की थी जिसके दो दिन पश्चात जर्थात 27 माच, 94] ई 
को साम्यवादी दल आर उसके नंता टीटो के नंतृत्व म॑ जनता ने कातित प्रारम्भ कर 
दी थी । देश की रक्षा को साम्यवादी दल ने एकमान लक्ष्य घोषित किया था । दीघ- 
कालीन मुक्ति आन्दोलन का सूनपात हुआ । जमनी के पराजित हाने पर 7 माच, 
945 ई को माशल टीटो की अध्यक्षता म नवीन सरकार की स्थापना हुई और 
सविधान सभा की स्थापना नवम्बर 945 ई मे की गयी । यूगोस्लाविया का प्रथम 
सविधान 3] जनवरी, 946 ई को लागू हुआ । द्वितीय को 953 ई म॑ एवं तृतीय 
को 7 अप्रैल, 4963 ई को स्वीकार किया गया था। तृतीय सविधान मे यूगीस्लाविया 
का नाम समाजवादी सधीय गणराज्य कर दिया गया । 
यूगरास्लाथिया सघीय गणराज्य है। राष्ट्रजातिया को अपनी मातृभाषा के प्रयोग 
की स्वत त्रता है । सघीय राज्य हान के साथ युगोसलाविया श्रमिका का एक सामाजिक 
राजनीतिक समुदाय भी हे । 953 ई के सबविधान द्वारा एकता पर अधिक बल दिया 
गया था और गणराज्या के अधिकारों को सविधान या विधि द्वारा सीमित नही किया 
गया हे । साथ ही साथ सविधान द्वारा गणराज्या के सुनिश्चित अधिकारों एव दायित्वा 
की स्पष्ट व्यारया की गयी ह॑ । प्रत्येक गणराज्य स्वायत्त प्रात्तो, जिलो एवं कम्यूना 
में विभाजित है । सघीय संविधान की अपेक्षा प्रत्येक गणराज्य का अपना सविधान हं। 
गणत-नीय शासनों द्वारा अपने अधिकारो एवं क्तव्यां का सघीय सविधान, संघीय 
कानूना एवं अपन संविधान के अतगत उपभाग किया जाता है। प्रत्येक गणराज्य को 
समान स्वत॒त्ञता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एव प्रत्येक राष्ट्रजाति की स्वत न एवं स्व- 
विकास क॑ अधिकार हू । इसके साथ साथ सामाजिक जीवन से सम्बाधित सामाय 
हितो के प्रश्ना पर सभी गणराज्य परस्पर पूण सहयोग करते है । 
सम्पूण समाज से सर्म्बा घत काया का ही सघीय झासन को सांपा गया हूं 
शेप सभी विपय गणराज्या एवं स्वायत्त श्राता का प्रद्मन किये गये हैं। सघीय शासन 
को निम्न मामलों म पूण क्षेतराधिकार प्राप्त ह ।* यूगोस्लाविया की स्वतनता एव 
सीमाजा की रक्षा, सेनाजा का सगठन एच राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबन्ध सविवान की 
सुरक्षा की व्यवस्था वेदेशिक सम्बब, सा वया, युद्ध तथा जाति, वागरिकता, सधीय 
संगठन और दायित्व का सम्पादन एवं सघीय विधिया का क्रियावयन ) 
सघ का निम्नलिखित मामला से सरम्बावित व्यापक विधियों के निमाण का 
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अधिकार भी दिया गया है * सामाजिक सम्पत्ति, सम्पत्ति सम्बधी थधिकार, मुद्रा, 
चुगी, बिग, मार एवं नाप, पेटेण्ट, कॉपी राइट, यातायात नियम, मतदान, फौजदारी 
विधि, सावजनिक सुरक्षा, अस्त शस्त्र, व्यापारिक मामला का गठन, नागरिक सुरक्षा, 
प्रशासकीय एवं -्यायिक विवाद, जादि । 


व्यापारिक एवं श्रमिक समरठता, श्रमिक एवं औद्योगिक सुरक्षा, सावजनिक 
श्रम, वजट वन, जलीय यातायात, सामाजिक नियोजन, यातायात, प्रस, नागरिक 
संभुदाया आदि के सम्बंध म मूल विधिया के निर्माण का मी अधिकार सघ को है। 
हक मामला स सम्बाधित सामाय विधिया का निर्माण भी सघीय क्षेत्राधिकार के 
जधीन हू। 


संघीय सभा (छ«तंा॥ 8$४८॥699) सत्ता का सर्वाच्च अगर है। सघीय 
शक्तिया एवं अधिकारों का इसी के द्वारा प्रयोग किया जाता है । सघीय सभा को 
प्रत्यक्षत सविधान म सशोधन करने, सघीय विधियो को पारित करन, जनमत-सग्रह 
करान, सघीय विधिया को व्यारया करने एव क्षमादान करने का अधिकार है। सघीय 
समा द्वारा बजट (वापिक आय-व्यय विवरण) एवं यूगोस्लाविया के समाज की योजना 
को भी स्वीकृत किया जाता हे। देश एव विदेश-नीति के मूल सिद्धान्ता को भी यही 
सभा निर्धारित करती है । इस सभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सधीय कायकारिणी 
परिषद के सदस्यों तथा यायाधीशञा को निर्वाचित एवं पदच्युत करन के भी अधिकार 
है। इसके पाच सदन है. राष्ट्र-जातीय सदन,” आधिक सदन, शिक्षा एंव सास्क॑तिक 
सदन कल्याण एवं स्वास्थ्य सदन एवं राजनीतिक सगठन सदन | याप्ट्र-जातीय सदन 
के अतिरिक्त प्रत्यक सदन की सदस्य सरया 20 है। 

*राष्ट्र-जातीय मदन! (टक्मा॥0७०० ० उपध०य॥06९४) गणराज्यां का प्रति 
निधित्व करता है । प्रत्येक गणराज्य द्वारा इस सदन के लिए 20 सदस्यो को एव 
स्वायत्त प्रात्त द्वारा 0 सदस्या को अपनी सभाआ द्वारा निर्वाचित किया जाता है । 
स्मरणीय है कि आठवे सवधानिक सशझाधन क पूथ सघीय सदन (क्वधर्भ एीशा 
४) के अतिरिक्ति राष्ट्र जातीय सदन का भी अस्तित्व था। यूगोसलाविया की सर्पार्य 
सभा के विभित सदन अपन स सम्बीधत विपया पर विधिया का निर्माण करत हैं। 
सभी सदना की शक्तियाँ समान हैं । राष्ट्र जातीय सदन' को गणराज्या की समानता॥ 
व्यक्तियों एवं अल्पसख्यका तथा गणराज्य क॑ सवधानिक अधिकारा पर विचार करने 
क्य एकाबिकार प्राप्त था। फेडरल चेम्बर--सघीय सदन--की सभी शक्तियाँ रद 
जातीय सदन को हस्ता-तरित कर दी गयी हैं। अत राष्ट्रजातीय सदन की तुलना 
हम जाय सधीय दंशा क॑ द्वितीय सदना स कर सकते है। इस घटकां का प्रतिनिधि 
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संदन मान सकते है । यह सदन इगलैण्ड की लॉडसभा एवं भारत की राज्यसभा से 
अधिक शवितशाली है क्योंकि यूगोस्लाविया म सभी सदनों को समान शक्तिया 
प्राप्त है । 

2वे सशोवन द्वारा यूगोस्लाविया के सविधान मे सशोधन की प्रणाली में पूण 
परिवतन कर दिया गया है। पहले सधीय सभा एवं राष्ट्रजातीय समा द्वारा 2/3 
बहुमत से सशोधन प्रस्ताव पारित करन पर एवं जय सदना द्वारा उसका समर्थन किये 
जाने पर सविधान में सशोवन प्रभावी होता था । जय तीन सदनो द्वारा सशोधन के 
सम्बधध में असहमत हान पर जनमत सग्रह की व्यवस्था थी। 2वे सशोधन द्वारा 
सशाघन प्रणाली सशोधित कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप वह पर्याप्त जटिल हो 
गयी है ।* 

नवीन सश्योधन प्रणाली के आतगरत-- 

() जनमत सग्रह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । 

(2) सबिधान मे सशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार 30 सधीय सदस्यो, 
एक सदन, गणराज्यो के राष्ट्रपति एबं सघीय कायकारिणी परिषद को प्रदान किया 
गया है। 

(3) सशोधन क॑ सम्वथ मे प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक रूप से निणय लेने 
की व्यवस्था की गयी है । 

(4) राष्ट्रजातीय सदन एवं दो आय सदनो द्वारा साझयोधन प्रस्ताव 2|3 
बहुमत स स्वीकार कर लिय जाने पर स्वीकृत माना जाता है | यदि निरतर दो 
विवादों के पश्चात भी राष्ट्रजातीय सदन एवं आय दो सदन किसी मिणय पर नहीं 
पहुँचते तो आागामी एक वप तक सशोथन पर पुन विचार नही हो सकता । 

(5) सर्वधानिक सशांधन सम्व थी प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राष्ट्रजातीय सदन 
द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और उसे जनता के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत्त शिया 
जाता है। सशोधन पर श्रमिका के सदन एवं सामाजिक राजनीतिक सदन द्वारा श्यक 
पश्चात्त विचार होता है और दोना सदन अपना मत देते है। तत्पश्चात राष्ट्रढराही 
सदन को सविधान मे सशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार है । यदि मद्धल #£ 
सशोधन पर मतैक्य नही होता ता सभी सदना की सयुक्त समिति का निमाश्र जिद 
जाता है । यदि उसका निणय माय नही होता तो राष्ट्रजातीय सदन एबं 4 #चय 
सदनो द्वारा सशोधन स्वीकृत होने पर पारित माना जाता है । 

उपर्युक्त सशोधन प्रणाली म सझोधन के लिए गणराज्या एवं २० , ० >ह>7 रू 
सदन--राप्ट्रजावीय सदव--की स्वीकृति अनिवाय है। यहू छऋ&४८ » अनला 
अवस्था है । प् 
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स्ट्राय के अनुसार यूगोस्लाविया रूस की माँति एक समाजवादी दश्श ह॑ पर्लु 
उसके सविधान का सघीय स्वरूप इस बात या राचक उदाहरण प्रस्तुत करता है हि 
किस प्रकार नवीन उद्देश्या के लिए पुरान तरीका का प्रयोग विया जा सकता है ।* 
वूपीस्लाबिया मे सघीय झासन के तीना तत्व--सविधान की सर्वोच्चता, शक्ति-विंनाजन 
एवं स्वैधानिक “यायालय--पाय जात हैं । परन्तु एक्दलीय व्यवस्था के कारण सभीय 
शास्त्र बहुत कुछ एकात्मक वन गया है। साम्यवादी दल का एकप्न राज्य एवं माशत्त 
टीटो साम्मवादी दल का एकछभ नता है । सभी सवधानिक व्यवस्थाएँ व्यवहार मे 
साम्यवादी दल की लाक्ताओ्ीय केद्रीकरण की नीति पर आधारित हैं जिसका सहज अर 
मह है कि वहां सत्ता का पूण केद्धीकरण ह और दल के चोटी के नेताआ मे उत्ता के 
अधिष्ठान है! यूगोस्लाविया सोवियत रूस वी भाँति का राजनीतिक संघ है जिस्म 
घटको को पर्याप्त सास्कृतिक स्वायत्तता प्राप्त है। यह पश्चिमी ढग का राजनीतिक 
संघ नही है अपितु एक सास्क्ृतिक सघ है । 

भारतीय सघोय व्यवस्था 

मारत का नवीन सविधान सघीय शासन की स्थापना करता है। भार जप 
विशाल, बहुमापी, मित्र मित्र सस्कृतिया और विभिम्न धघमसियायियां एवं आविक 
क्षेत्रो वाले देश के लिए सघीय व्यवस्था ही एकमाप्र उपयुक्त व्यवस्था हां सकती है। 
सविधान निर्माताओं ने इस सत्य के अनुसार ही सधीय व्यवस्था की स्थापनों वी है! 
भारतीय सघीय व्यवस्था का विकास विज्येप परिस्थितिया म हुआ हैं। भारत में सधीय 
चासन का विचार 99 ई से वहुत अधिक पुराना नहीं है। मोप्टेम्यू चम्सफोड रिपोट 
में इसका उल्लख था । $ लेकिन इससे पूव महाराजा गायकवाड ने लॉड चेम्सफोरड को 
9]8 ई भें भावी सुधारा के रूप म॑ सघीय शासन का सुझाव दिया था। * 
विधान-परिषद के अध्यक्ष सर फ्रेडरिक ह्वाइट (50 प्यर्च्वटााण८ ५४४)४०) एवं सु 
प्रात्त के' गचनर सर मेलकोस हेली ने भारतीय राजनीति की समस्या के समाधान कें 
रूप में सघीय शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था ।९० नहरू कमेटी मे भी कुचे 
सदेह व्यक्त करते हुए सघ शासन की स्थापना का सुझाव दिया था। नेहरू कमेटी ने 
अपने प्रतिवेदन म प्रा-तीय शासनो को पर्याप्त शक्ति प्रदान की थी परतु उहे केद्रीय 
निय-त्रण से बहुत अधिक स्वत बता प्रदान नहा कौ थी (४ साइमन कमीशय ने अपने 
प्रतिवेदन मं ऐसी झासन-व्यवस्था के प्रारम्म का सुझाव दिया था जिसकी परिर्णतिं 
आरत के वहद्‌ सघ मे हाती । परातु सघीय शासन का विचार गोलमेज सम्मेलन के 
दौरान ही ठीस रूप धारण कर सका था । देशी नरया ने प्रथम गोलमेंज सम्मेलन में 
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सघीय शासन के विचार का समथन किया था। बडोदा के प्रतिनिधि? एवं महाराजा 
बीकानेर ने सर तेज बहादुर सप्रू के सधीय व्यवस्था की स्थापता के विचार का समथन 
किया था ।* महात्मा गाधी ने काग्रेस के हष्टिकोण को उपस्थित करते हुए कहा था 
कि देश का भावी संविधान सघीय होना चाहिए तथा भारतीया के हित की सुरक्षा हेतु 
अवशिष्ट शक्तिया घटका मे अधिण्ठित होनी चाहिए ।* ग्रोलमेज सम्मेलन के दौरान 
सघीय शासन के विचार का सहसा उदय हुआ था। बहुत से सदस्य उसके सैद्धान्तिक 
अंथ एवं परिणामों की कल्पना तक न कर सके थे। इसके अतिरिक्त, कुछ सदस्य 
संघीय शासन के प्रति अत्यधिक सदेहशील थे । मुस्लिम लीम भी सघीय शासन के 
ही पक्ष मे थी परन्तु वे कमजोर सधीय शासन के समथक् थे और उ होने अवशिष्ठ 
शक्तिया प्राता को देन का समथन किया था । सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग 
के अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए कहा था कि “स्वशासित भारत के लिए एकात्मक 
व्यवस्था उपयुक्त नही है ।” अत उहाने सघीय शासन का समथन किया था ।* भार- 
तीय उदारवादी एवं हिंदू राष्ट्रवादी सघीय व्यवस्था के सम्बंध म नेहरू कमेटी के 
द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत थे ।४ 


गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम मारत झासन अधिनियम, 935 ई के रूप 
में सामने आया है। स्मरणीय है कि 935 ई के सबिधान तक भारत मे एकात्मक 
शासन था । सम्पूण सत्ता ब्रिटिश क्ाउन में अधिष्ठित यी और सपरिषद गवनर-जनरल 
प्राउन के नाम पर भारत का शासन चलाता था। भारत झासन अधिनियम, 935 ई 
कं द्वारा प्रात्तो मं स्‍्वशासन तथा केंद्र में प्निटिश भारत एवं देशी रियासतो के सघ की 
व्यवस्था की गयी थी । 935 ई के अधिनियम द्वारा व्यक्त सघीय व्यवस्था मे सघ 
शासन की तीन विशेषताएँ--लिखित सविवान, शक्तिया का विभाजन एवं सर्वोच्च 
“यायालय--क होते हुए भी सघोय शासन के सार--प्रान्तीय स्वायत्तता--का अभाव 
था। गवनर जनरल को विशेष श्क्तिया एवं अधिकार प्रदान किये मय थे। गंवनर- 
जनरल को व्यवस्थापिका को भग करके सभी शक्तिया अपने हाथ मे लेने का जधि- 
कार था। इसके अतिरिक्त, उसे सकट्कालीन शक्तिया प्रदान की गयी थी जिनकी 
तीत्र आलांचना की गयी । सघीय व्यवस्था को राम्ट्रीय एवं सास्प्रदायिक नेताआ द्वारा 
जस्‍्वीकार कर दिया था । द्वितीय विश्व-युद्ध जनित परिस्थितियों एवं देशी नरेशों के 
असहयोग के कारण इस क्रियावित नही किया जा सका | 


द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मारतीय राजनीतिक गतिरोध के समाधान हेतु 


82. छेगादार्ट # (0... करबगा (शारदा 27व्कादा5, ४0 ह, 9 364 
83. एा5 (०पयाव "3णीट एज्रटिलाए८ट 00०टटवाप85 9 28 

84. फ्रेगाद्य॒ुरल है ५... उ0्व , [त्रााठरेप्ट्धण्स, 9 >फएा 

85 ८7 (0 वुणिायनी 5 श०प्रकष्थ्या 705 

86. 2#6 कब 4कायदां खिव25727, [०४ 706०0 ]930 9० 7, 79 338 4 
87 #एव्ल, 8 9 दक़वार गा खिवीव्य टीव्व॑कषगआगा, 9. ॥3 
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ज्िटिश सरकार ने माँ त्रमण्डलीय मिश्ञन (]946) को मारत भेजा था। मा जिमण्ड 
लीय मिशन के समक्ष प्रमुख समस्याएं थी पाकिस्तान, देशी रियासते एवं अत्पसंस्यका 
की समस्या । काँग्रेस भारत वे! विभाजन के विरुद्ध थी | मुह्लिम लीग पाविस्ताव की 
स्थापना पर हृढ थी । अत मिशन न त्रिसूत्री सघवाद की योजना प्रस्तुत की । इसके 
अतगत केद्वीय शासन कमजोर था एवं घटका को भविष्य मं सघ से पृथक होत का 
अधिकार था। स्मरणीय हू कि केबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की माँग को प्रत्यक्ष 
रूप म अस्वीकार कर दिया था। उसकी धारणा थी कि पाविस्तान के निर्माण से देश 
की सुरक्षा खतरे म पड जायगी । लेकिन मिशन योजना क्रियावित न हो सकी 

मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए सीधी कायवाही प्रारम्म कर दी । काँग्रस 
तथा लीग में समभौते के कोई आसार नही थे । इसी समय भारतीय नौसना ने भी विद्रोह 
कर दिया था। अत ब्रिटिश शासन ने भारत छोडने के अपन निणय की घोषणा की | 
लॉड माउण्टवेटन ने मारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की जिसे काग्रेस एव लीग दोना 
ने स्वीकार कर लिया । 5 अगस्त, 947 को देश विभाजित हुआ और दो स्वत॒त्र 
उपनिवेशा का जम हुआ । सम्पूण देश साम्प्रदायिक उपद्रवा एवं हिंसा के दावानत 
मे जल रहा था। पाकिस्तान के निर्माण ने देश मे विघटन को बल दिया | 
रियासते ब्रिटिश शासन के हटने से स्वत त्र हा गयी यी । सरदार पटेल की दवर्द्िता 
एवं हृढता के कारण भारत का विघटन होत होत बच गया । देशी रियासतां के विलयत 
एवं एकीकरण के फलस्वरूप 562 देशी रियासतो के स्थान पर केवल [£ 
रियासते ही रह गयी और दह ब्रिटिश भारत के प्रा तो की माँति मारतीय संघ मं 
शामिल कर लिया गया । 

केविनेट मिशन योजना के अ-तगत सविधान समा ने दिसम्बर 946 ई में 
काय प्रारम्म कर दिया था। मुस्लिम लीग ने असहयांग किया । भारत के स्वत ते होने 
पर भारतीय प्रदेश की सविधान समा ने काय प्रारम्भ किया । सविधान सभा के सर्द 
सस्‍्या पर देश विभाजन एवं विघटन की परिस्थितिया का प्रमाव पडा था । वे सविष्य 
मे भारत के विघटित हो जाने की चि ता सं ग्रस्त थे, फलस्वरूप उहोन सधीय दासत 
को अपक्षाकृत अधिक वक्तिशाली वनाया। 

सधीय व्यवस्था की तीनो विद्येपताएँ--सविधान की सर्वोच्चिता, शर्तियों हीं 
विभाजन एवं सर्वोच्च यायालय--मारतीय सघ म भी पायी जाती है । भारत का 
सविधान लिखित एवं कठोर है। सविधान के सघीय भागा म सश्योधन के लिए राज्या 
की स्वीकृति आवश्यक है। केद्ध एव राज्यो म शक्तिया का स्पष्ट विभाजन तीन 
सूचियो--केद्भीय, समवर्ती एवं राज्य सूची--द्वाय किया जाता है । नवशिष्द झक्तियाँ 
केंद्र को प्रदान की गयी है। सर्वाच्च यायालय को सविधान की व्याख्या करने एवं 
सविधान विरोधी विधिया को जवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है तथा 
केद्र एवं राज्या व परस्पर राज्या म होन वाले विवादों म सर्वोच्च यायालय 
मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अत मारत एक सघोय राज्य है। 
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परन्तु कुछ विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए, के सी 
द्वीयरे के अनुसार भारतीय सघ को अधिक से अधिक अद्ध सघीय राज्य कहा जा 
सकता है । “यह एकात्मक राज्य है जिसमे कम सधीय तत्व है । यह ऐसा सघीय 
राज्य नही है जिसम एकात्मक तत्व कम हो ।”* डी एन बनर्जो के अनुसार “मार- 
तीय सविधान स्वरूप म सघीय होत हुए भी एकात्मकता से युक्त है ।/* डॉ के पी 
मुकर्जा इसे असधोय या एकात्मक सविधान कहते हैं ।” डॉ के एन सथानम के 
अनुसार भारतीय सधीय राज्य एक सघ तो है परन्तु एक विशेष प्रकार का संघ है। 
वे उसे सावभीम सघ (?अश्ा॥0 पा ए८त&०707) कहते है ।! भारतीय संघ को 
केद्रकृत सघ या विकेद्ित एकात्मक राज्य की संज्ञा दी जाती है। इन कथनो का 
अर्थ यह है कि भारतीय सविधान स्वरूप से सघीय है परतु आत्मा से एकात्मक है । 
इसके विपरीत, एलेक्जेण्ड्रोविच का मत है कि भारत एक सघीय राज्य है जिसमे राजत्व 
के लक्षणों (सप्रमुत्व शक्ति) का उपभोग केर्द्रीय एवं स्थानीय राज्यों द्वारा किया 
जाता है ।/?8 
शक्तिशाली के दर 


भारतीय संघीय व्यवस्था म॑ केद्धीकरण को श्रवत्ति के पक्ष में निम्नलिखित 
तक दिये जाते हैं 

() भारतीय सविधान में कनाडा के सविधान की भाति "ग्राण्ा! शब्द 
का श्रयोग किया गया है न कि ॥7७6९४३80०४' का (अनुच्छेद ) । 

(2) भारतीय ससद का भारतीय सघ मे तवीन राज्य को शामिल करने 
और नवीन राज्यो के निर्माण का अधिकार है (अनुच्छेद 2) ! ससंद को किसी एक 
राज्य में से नये राज्य बनाने, दो राज्यों को एक राज्य में शामिल करने, किसी राज्य 
के साथ किसी क्षेत्र को मिलाने, राज्य का क्षेत्रल बढाने या घटाने या राज्य की 
सीमा एवं नाम में परिवतन करने का अधिकार है (भनुच्छेद 3)। परतु उपर्युक्त 
विपया से सम्बाधित विधेयका को ससद म प्रस्तुत करन के पुव उन पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, उन राज्यों के भी विचार ज्ञात करना आव- 


88. 'एफ6 पता एगाठ्य * व5 ब/058 तुण्ड ल्विद्यद]ं 322705६ तएगफ्एग्यब्कए 
गा णोक्षाद्वएंटाए & प्राय इॉबॉट शाधा उपज्ताबाए ट्विदाबों टिवापाट5 
ए्वधाटाए था 3 टिऐट्बी डा छाती इतडातावाए प्राप्दाए दिवपाटड ! 
-भिारध्चाल छू ७. 49० रथ कावेका (शफ/परदाभा, 00 ८/. 9 50 
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इयक है जिनके क्षेत्रफल एवं सीमा में परिवतन किया जा रहा हो । इस प्रकार राज्या 
के लाम एवं सीमा अथवा क्षेत्र मे परिवतनों को सवधानिक सकोधन सम्बंधी व्यव 
स्थाएँ नही माना गया है (अनुच्छेद 4) | इसका अथ है कि इस सदम मे सशोधद 
पद्धति (अनुच्छेद 368) के उपयोग की आवश्यकता नही है । अनुच्छेद 2 तथा 3 के 
अधीन ही 956 ई मे राज्य पुनगठन विधि पारित की गयी थी और बाद म अनेक 
नवीन राज्यो का निमाण हुआ है। 

(3) के द्व एव राज्यो में शक्तियों का स्पष्ट विमाजन है । केद्धीय सूची के 
विपयो पर के द्रीय सरकार एव राज्य सूची के विषया पर राज्यो को विधि निर्माण 
के अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर केद्ग एवं राज्य दोनो को विधि बनाने का 
अधिकार प्राप्त है परतु एक ही ऐमे विपय पर यदि के द्र और राज्य ने विधि का 
निर्माण किया है तो राज्य द्वारा निमित विधि की अपेक्षा के द्रीय विधि माय होगी 
जौर राज्य-विधि उस सीमा तक अवैध मानी जायगी जहा तक वह केद्रीय विधि के 
विरुद्ध होती है । 

के'द्रीय सूची मे राज्य सूची की तुलना मं अधिक एवं महत्वपू विषय हैं। 
इसके अतिरिक्त, समवर्ती सूची के विपया पर भो केद्ध को विधि-निर्माण का अधिकार 
प्राप्त है । भारतीय सघ म॑ अवशिष्ट शक्तिया भी केद्र को प्राप्त है । 

इसके अतिरिक्त, भारतीय ससद को निम्नलिखित अवस्थाओं म राज्य-यूची के 
विपयो पर भी विधि निर्माण का अधिकार है 

(0) राज्यसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों अथवा उपस्थित संदस्यो के दो तिहाई 
बहुमत से प्रस्ताव पारित करक राज्य-सूची के किसी विषय को राप्ट्रीय महल वा 
घोषित करने पर एक वष के लिए उस विपय पर ससद को विधि बनाते की अधिरार 
प्राप्त हो जाता है (अनुच्छेद 249) । 

(४) सक्‍ट-काल की अवस्था म॑ ससद को राज्य-्सूची के किसी मी विपये 
पर सम्पूण देश या उसके क्सी माग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है । 

(अनुच्छेद 250) 

(४) एक या दो राज्या द्वारा प्राथना करने पर ससद को राज्य सूची # 
विपय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 252) । न 

(५) किसी सांप या अन्तर्राष्ट्रीय समभोत के क्रियावयन हेतु मारते 
समद को सम्पूण भारत या उसके किसी एवं भाग के लिए विधि बनाने का अधिवार 
प्राप्त है (अनुच्छेद 253) ॥ 

(4) संघीय शासन को राज्य प्रशासन पर पयाप्त नियत्रण प्राप्त है। सपीय 
सूची व विपया स सर्म्याधत कायपातिका शक्ति कद्रीय शासन में एव राज्य-्मूचा 
सम्बाधित शक्ति राज्य-घासन म निहित है | परतु समवर्ती भूची का प्रशासन सामा 
नयत राज्या ये अधीन है । इसके अतिरिक्त, सविधान क अनुसार राज्या द्वारा अपनी 

फायपालिका दक्ति का प्रयोग इस प्रतार किया जायगा दि सघीय विधि ये पालन और 
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सघीय प्रशासन भे कोई वाधा न पडे (अनुच्छेद 256) । राष्ट्रीय महत्व के यातायात 
मार्गों के निर्माण एवं उनकी रक्षा तथा राज्या की सीमा में रेलवे-पथो की रक्षा के 
लिए सघीय झासन राज्य शासन को भादेद्य दे सकता है (अनुच्छेद 257) | यदि किसी 
राज्य शासन द्वारा सघीय विषय से सम्बन्धित सघीय शासन के किसी आदेश का पालन 
नहीं किया जाता तो राष्टपति को उस राज्य मे संविधान की विफलता” की घोषणा 
करके वहा राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 365) । 

(5) राष्ट्रपति को व्यापक सकटकालीन शक्तियां प्राप्त है और सकट-काल में 
देश की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है । सकटकालीन घोषणा के पश्चात केद्भीय 
सरकार राज्य के किसी भी अधिकारी को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के 
सदम मे निर्देश दे सकती है | किसी राज्य मे सवधानिक विफलता की अवस्था में बहा 
राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जा सकता है (अनुच्छेद 353 (क) व 356 (क))। 

(6) संसद को राज्य विधानमण्डल के द्वितीय सदन--विधान परिषद--के 
संगठन में आमुलचूल परिवतत के अविकार ह॑ (अनुच्छेद 7 (2)) । 

(7) केद्र की वित्तीय स्थिति राज्यो की अपेक्षा हृढ है । अधिक आय के 
स्रोत के द्र को प्रदान किये गये हैं । सविधान द्वारा शक्ति सूचियो के आधार पर राजस्व 
के स्रोतों का विभाजन किया गया है | यह भस्पष्ट एवं अपूण है । राज्या की कमजोर 
वित्तीय स्थिति को ध्यान मे रखते हुए सविवान द्वाया केद्वीय अनुदान की व्यवस्था 
की गयी है (अनुच्छेद 275 एवं 282) । केद्ध एवं राज्या के वित्तीय सम्बंध 
अत्यत जटिल है। केद्र द्वारा वित्तीय करो से होने वाली जाय. के वितरण के लिए 
प्रति पांच वष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है । 

(8) सविधान के अनुसार राज्यो की सुरक्षा एवं वाह्य आक्रमण तथा आत- 
रिक विद्रोहा से रक्षा करना एवं यह देखना कि सविधान के अनुसार राज्य शासन 
सचालित हो रहा है, कैद्रीय शासन का दायित्व एव कतब्य है (अनुच्छेद 355)॥ 

(9) भारत में अमेरिका की भाँति दोहरी नागरिकता एंव दोहरी पयायपालिका 
नही है । न राज्यों के पृथक सविधान ही है, न पृथक निर्वाचित आयोग है । अपितु 
राज्या एवं सघीय निर्वाचना के लिए एक ही निर्वाचचर आयोग है । भारत में एकल 
सागरिकता एवं -यायपालिका है। केद्धीय एवं राज्या के वित्त पर नियात्रण रखने के 
लिए कंम्पट्रोलर एवं आडीटर जनरल को नियुक्ति यय्ट्रपति द्वारा ही को जातो है। 
राज्या के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वाया नियुक्त किया जाता है जोर उसी के प्रसाद- 
पयात ये पदारूढ रहते हैँ। राज्यों के उच्च 'यायालय राज्य के “यायालय हैं, परन्तु 
उनका संगठन सघोय विषय है । उनके “यायाधीश्ा की मिय्ुक्ति एवं पदच्युति अथवा 
स्थानान्तरण राष्ट्रपति द्वारा क्या जाता है (अनुच्छेर 2!7) 

(0) अखिल भारतीय सेवाओ--मारतोय प्रश्माचनिक सेवा (एक्‍ाव्या #ैत- 
ग्राधाइ78056 $६:0८००) एवं भारतीय पुलिस सेवा [पताशा ए०ाएढ इंटा- # ३०83. 


डे 
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५॥००)---के सदस्य राज्यों में मुख्य-मुख्य पदों पर काय करते है। केद्वीय शासव को 
ऐसी आय सेवाओं की स्थापना का भी अधिकार है (अनुच्छेद 32)॥ 

जालोचको का मत है कि उपर्युक्त सवधानिक केद्रीकरण दलीय व्यवस्था ऐ 
नियोजन के द्वारा और भी जधिक कठोर वन गया है। एक ही दल का केद्र एव 
राज्यो म शासन होने के कारण तथा दलोय अनुशासन एवं तियात्रण के माध्यम सवद 
का नियत्रण और अधिक हो गया है । विगत 25 वर्षों म॑ केद्व में सम्पूण काल तक 
एवं जधिकाश समय तक अधिकतर राज्यो में काग्रेस का एकछन्न राज्य रहा है। कांग्े 
हाईकमाण्ड” द्वारा कांग्रेसी राज्यो के मुख्यमीवयो एवं मातत्रिमण्डल के सदस्यों क्री 
नियुक्ति, उनमे विभागो के विभाजन एवं नीतिया आदि के सम्बंध मे निणय लिये जाते 
हैं । राज्य शासन के बारे मे आतिम निणय लेने का कांग्रेस ससदीय दल एवं काइड 
हाईकमाण्ड को एकाधिकार है । राज्या के मुख्यम-नी आये दिन दिल्‍ली भागत वजर 
आते है। जिन प्रातो मे काग्रेस से मि् दलों की सरकार वनी है वहाँ की स्थिति 
भिनर है। परतु वे भी अपने प्रमुख दलीय नेताओ के निय-जण से मुक्त नही हते हैं 

नियोजन भारतीय सघीय व्यवस्था में अत्यधिक केद्धीकरण करने वाला सवा 
तत्व प्रमाणित हुआ है । योजना आयोग को भारत के 'जाधिक मौतरमण्डल' की सजा दी 
गयी है । राज्य की पचवर्षीय योजनाएँ योजना आयोग के परामश से तेयार की जाती 
है जीर वह उनके किया वयन की भी समीक्षा करता है तथा किसी घुंटि या कमी 
दशा भ राज्य सरकारा को सलाह एव निर्देश देता है। घिद्धाततत यह परामश एव सलाह 
केवल विचार विमश ही होते है परतु व्यवहार वे स्पष्ट निर्देश होते हैं। योजना 
के लिए योजना-आयोग अनुच्छेद 282 के जधीनत आाधिक अनुदान प्रदान करतीं है। 
फ्लत राज्य योजना आयोग की उपक्षा करने म असमथ रहते है। 952 53 र्द्म 
अनुच्छेद 282 के अधीन 8 59 करोड की धनराशि राज्यो को अनुदाने के झप मं 
गयी थी । यह प्रारम्म था । प्रति वर्ष यह राशि बढती गयी | प्रथम पंचवर्षीय 
मे 64 03 करोड और द्वितीय पचवर्षीय योजना म॑ 275 करोड रुपये केंद्र ही 
योजना पर व्यय के लिए विभिन्न राज्या को अनुदान-स्वरूप दिये गये ये। 
अनुदान पूरक (ग्राथ/व्या/8) अनुदान होते है । राज्या की वित्तीय स्थिति सु? 
हाने के कारण वे केद्ीय अनुदान पर ही योजना के क्रियावयन के लिए तिमर के हे 
हैं । यह सभी अनुदान विभिन्न केद्वीय मभालया द्वारा सम्पादित विये जाते हैं कया 
सिद्धातत योजनला-आयोग ता केवल परामशदात्री निकाय है, न कि कोई कायरार्ँ 
निकाय ४ 


93 बाप्रस द्वाईकमाण्ड से सात्यय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रभावशाली दलाय नेठाना थे 
है जो काप्रेस की विभिन्न रीपस्य दलीय सस्थाआ य॑ सदस्य हात हैं औौर 
दल एव शासन पर समान प्रमाद हाता है । 
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नियोजन के सम्बंध म राज्या के सहयोग को ग्राप्त करने के लिए कुछ 
सस्थाओ की स्थापना की गयी है | इसमे “राष्ट्रीय विकास परिषद (वक्वाणार्थ 
706ए८०फध्यां 0०णा०।) बहुत महत्वपूण है | प्रधानम त्री ही इसका अध्यक्ष होता 
है और राज्यो के मुख्यम नी इसके सदस्य होते है। इस परिषद को कोई विधिक या 
सर्वेधानिक अधिकार प्राप्त नही है परतु इसके निणय केद्रीय एवं राज्यो के मस्नि- 
मण्डलो पर वधनकारी होते हैं । ऐसे अभिसमय का विकास हुआ है । इस परिपद 
द्वारा जनेक बार एसे निणय लिये जाते है जिन पर सामा य॒ सघीय विधिक व्यवस्था 
के जधीन राज्यो एवं केद्रीय विधानमण्डला द्वारा विचार विमश किया जाना चाहिए। 
सथानम न राष्ट्रीय विकास परिषद को देश की 'सुपर केबिनेट” की सज्ञा दी है ।” 
समीक्षा--उपर्युक्त आलोचना मे पर्याप्त सत्य है परतु केद्धीकरण भारतीय 
संघीय सविधान की कोई एकमात्र विशपता नही है । केद्रीय शासन की शक्तियों में 
सभी संघीय राज्यों म वृद्धि हुई है। सयुक्त राज्य जमेरिका जिसे छ्वीयर सहश विद्वाता 
द्वारा सघीय शासन का प्रमाणिक उदाहरण माना जाता है, वहा भी सधीय शासन 
की शक्तियां मे असाधारण वृद्धि हुई है । अत भारत इस विश्वव्यापी सामान्य प्रवृत्ति 
का अपवाद नही हो सकता । 
भारतीय सघीय सविधान म केद्भीकरण समय की माम है। अत्यधिक केद्री- 
करण तो सघवाद के विपरीत होता है परतु राज्यों की स्वतजता के ताम पर राष्ट्रीय 
सुरक्षा को खतर मे नही डाला जा सकता। स्वधानिक केद्वीकरण, नियोजन एवं दलीय 
पद्धति से उत्पन केद्रीकरण की बाढ़ पर भाषावार प्रात्ों के निर्माण---भापाबाद 
(॥7780/७77)--ने रोक लगायी है। अनुच्छेद 2 और 3 क॑ अतग्रत ससद का राज्यो 
के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि मे परिवत्तन का अधिकार देकर सविधान सभा ने बुद्धिमानी 
की है। सविधान निमाण के समय मभापायी प्रातो के निर्माण का प्रश्न हल नही हो 
पाया था अत बाद में भाषावार प्राता के सरलतापूवक निर्माण के लिए उक्त उपबाध 
किया गया। स्मरणीय है कि काग्रेस मापावार प्रातो के निर्माण के हंतु वचनवद्ध 
थी । 956 ई में जनता के विरोध के सामने केद्ीय शासन को भुकना पडा और 
राज्यों का पुनगठन हुआ | आधा, महाराष्ट्र एवं गुजरात का मिर्माण और पजाब का 
विमाजन भाषावाद का हो परिणाम है। अत केद्वीकरण के विरुद्ध भापावाद एक 
शक्तिशाली तत्व प्रमाणित हुजा है । 
भारतोय सघीय व्यवस्था को कुछ विचारका” न सहयोगी सघवाद की सचा दी 
है । यह विश्लेषण काफो तकपूण हू । सम्पूण संविधान मे जनेक सहयोगी तत्व विद्यमान 
हैं। वित्त-जायोग (अनुच्छेद 280), अन्त राज्यीय जलीय विवाद तिणय की व्यवस्था 
(अनुच्छेद 262), दो या अधिक राज्यां के लिए सयुक्त लोक समंवा जायोग की स्थापना 
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(अनुच्छेद 252 (2) और (3) ), अन्त राज्यीय बिवादा वे समन्वय इतु बन्त सम्पाव 
परिपद की स्थापना (अनुच्छेद 263),,असिल मारतीय यथाएँ (अनुच्छेद 32), यख्यो 
को केद्रोय दायित्वा को प्रदान करना (अनुच्छेद 258), अन्त राज्यीय व्यापार ए। 
वाणिज्य म बाधाआ के उमूलन की व्यवस्था (अनुच्छेद 286, 30], 302 एवं 333) 
राज्या की बाह्य आक्रमणा एवं आन्तरियः विद्राह्मा से रक्षा आादि उपबाध एवं ब्यवस्थाएं 
सहयोगी सघवाद के प्रमाण हूँ । व्यवहार म भी के द्व एवं राज्या के मध्य सहयोग का विकात 
भी हो रहा है । राज्या म सवधानिक दास वी असफलता पर राष्ट्रपति गाउन बी 
व्यवस्था मी राज्या व' साथ सहयाग ही है । अधिकाश मामला म केद्ग ने भावश्यक्ग 
से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन का राज्य म कायम नही रखा है। मारिस जाल 
ने केंद्र और राज्य क वोच सम्बधा की समीक्षा करत हुए कहां है कि नाख मे 
सौदेवाज सघवाद (89875 ए०तंधवयध०) है ।* यह मत जधिक ग्राह्म नही है। 
लेखक मारतीय सघीय ब्यवस्था को अद्ध-सपीय व्यवस्था मानने के लिए तयार 
नही है । सघीय शासन के तीन लक्षण हैं. लिफित सविधान, शक्ति विभाजन ० 
सर्वोच्च यायालय । भारतीय सघ इनको पूर्ति करता है अत भारत एक से है। 
केद्रीय शासन को अपन दायित्व के अनुरूप शक्ति प्राप्त है। भाज का प्क्तिवियादा 
हर काल के लिए उपयुक्त नही हो सकता । अत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार 
परिवतन बपेक्षित है। भारतीय सघ म शक्तिशाली केद्रीय शासन एक 
आवश्यकता है। निबल केद्ध का अथ होता है मारतीय राष्ट्र का विघटन। मध के 
निर्माण म विघटन एवं एकीकरण दोनो पद्धतिया का प्रयोग हुआ है । ब्रिटिश आस्ता 
को, जो एकात्मक शासन के अगर थे, राज्या के रूप में सघ म स्थान दिया गया है। 
देशी रियासते ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन हो गयी थी । 
सघ म शामिल होने के लिए देशी नरेशो ने प्रवेश-पत्रा पर हस्ताक्षर किये थे ४ 
देशी रियासतो का भारतीय सघ मे प्रवेश एकीकरण की प्रणाली का प्रमाण है। 
कुछ आलोचका का मत है कि केद्वीय शासन को अपर्याप्त दाक्तियाँ प्राप्त हैं। 
व्यावहारिक दृष्टि से केद्रोय सरकार विकास योजनाआ के क्रियावयन में सफल नहीं 
हुई है । सुप्रसिद्ध अमेरिकी विचारक एपिलवी का मत है कि यज्यां की तुलना न है 
कमजोर है । उनका कथन है कि “कोई बडी राष्ट्रीय सरकार जो वस्तुत स्वतत्र के 
सैद्धागितिक दृष्टि से भारत की केदद्रीय सरकार के वराबर अधीन इकाइयो पर वि, 
नही करती ।”!० विकास-योजनाओं के क्रियावयन के लिए पंद्ध राज्यों पर मिं 
है। "आजकल तो केद्रीय व्यवस्था प्रधानमतरी के असाधारण व्यक्तित्व के प्रभाव के 
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कारण चल रही है। भविष्य मे क्‍या होगा ?” राज्या मे केद्र का कोई अधिकारी- 
मण्डल भी नहों है जिसके द्वारा वह सकटकालीन शक्तिया का प्रयोग करा सके। 
एपिलवी मे मारतीय सघ की शक्ति-विमाजन की भी आलोचना की है। उनकी हृष्टि 
में सावजनिक स्वास्थ्य एवं मछली-पालन जैसे विषय भी राष्ट्रीय सरकार को सौपने 
चाहिए क्योंकि इनका राष्ट्रीय महत्व है । डा महादेव प्रसाद शर्मा ने इस नालोचना 
को सारहीन नही माना है यद्यपि यह अमेरिकी पृष्ठभूमि से श्ररित हूं 7 कतमात॑ 
लेखक ऐपिलबी इस तक से सहमत है कि शक्ति-विभाजन ठीक नही है। उत्तर प्रदेश 
में पुलिस विद्रोह हुआ था| क्या यह राज्यो की कमजोरी का प्रमाण नही है ? क्‍या 
यह घटना इस मत का समथन नही करती कि केद्ग को राज्यो म॑ महृत्वपूण स्थानों 
पर केद्रीय सुरक्षा दल की टुकडियाँ स्थायी रूप स तनात कर देती चाहिए ? लेखक का 
मत है कि कृषि, स्वास्थ्य एव शिक्षा आदि विययां को यदि केद्वीय विषय नही बनाया 
जा सकता तो उह कम से कम समवर्ती सूची मे अवश्य स्थान देना चाहिए । इन 
विपयो का राष्ट्रीय महत्व है । 
भारतीय संघीय व्यवस्था विकास की स्थिति मे है और के द्व एवं राज्यों के 
सम्बंध निर्माणावस्था मे हैं। 947 ई की अपक्षा 972 ई भें सघीय व्यवस्था 
एक अधिक वास्तविक तथ्य है । संघीय व्यवस्था स्वयसाध्य नही है अपितु साधन है। 
साध्य जन कल्याण है । अत आवश्यकता इस बात की है कि क द्वीय शासन को राज्यो 
के प्रति अपेक्षाकृत सहयोगी रुख अपताना चाहिए ओर राज्यो को सकीण क्षेतीयत्ता 
एवं भाषावाद स मुक्त होना चाहिए । राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हितो मे स्वस्थ संतुलन ही 
सघीय व्यवस्था की सफलता की कुजी है । 
मलयेशिया एवं सघवाद 
मलाया में सघीय व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन हे । त्रेटिश औपनिवेशिक 
शासन काल मे द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात मलाया मे सघीय व्यवस्था (!948 ई ) 
की स्थापना हुई थी । इस समय आधिक कारणा की अपेक्षा सुरक्षा की आवश्यकता 
मे सधीय शासन की स्थापना मे अधिक योग दिया था। मलाया ब्निटिश साम्राज्य का 
एक जग था। इस देश मे तीन प्रधान जातिया--मलय, तमिल एवं चीनी--निवास' 
करती है । मलय मूल निवासी हैं परतु वे आथिक हष्टि से जविकप्ित हैं। मलाया 
मे सघीय शासन की स्थापना में बहुजातीयता ने ही केवल योग नही दिया है | दक्षिणी 
एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र मे 94] ई के जापानी आक्मण के समय से लेकर 
954 ई में इण्डोचीन मे युद्ध प्रारम्भ हांते तक का काल सकट एवं सधप का काल 
है। इस क्षेत्र के अमेक देशा ने युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, विदेशी आक्रमण एवं तोन्न सविनय 
आदोलनो के द्वाय स्वततता अजित की थी परातु साम्यवादी आनमण तथा पश्चिमी 
साम्राज्यवाद के परिवर्तित रूप के आक्रमण की सम्मावना का भय सदव इन देशा पर 
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छाया रहता था। फलत भारत एवं मलाया जैसे देशा म॑ हढ सघीय शासन व्यवत्ता 
को अपनाया गया । मलाया की सधीय व्यवस्था के अतगत केद्रीय शासन अत्यधिक 
शक्तिशाली है । मलाया म॑ अनेक छोटी-बडी रियासते थी । ब्रिटिश शासन मलाया 
प्रदेश मे सुल्तानो के माध्यम से शासन करता था। 946 ई में मलाया प्रदेश के 
स्थानीय ब्रिटिश अधिकारिया एवं मलय राप्ट्रवादिया म राजत-त इतना अधिक शक्ति 
शाली था कि एकता नजीय शासन-व्यवस्था की स्थापना असम्भव थी । 

दक्षिण-पूर्वी एशिया में मलाया भारत की माति एक स्थायी संघीय शाप्षन 
है । ब्रिटिश काल में स्थापित सघीय व्यवस्था के फलस्वरूप मलाया में विदेशी शान 
से राष्ट्रीय सरकार को सरलतापूवक सत्ता का हस्तातरण सम्मव हो सका था । 3 
जगस्त, 957 ई को मलयेशिया सघ का नवीन सविधान लागू हुआ है। यह स़वि 
धान लिखित है । सघ की ] इकाइया है | सघीय एवं इकाइया की सरकारों 
मध्य शक्ति विभाजन के अनुसार मुरय विधायी एवं कायपालिका शक्तिया सघीय 
सरकार को प्रदान की गयी है। राज्य की विधियों एवं सघीय विधियों के मा 
विरोध की अवस्था में सघीय विधिया मा-य हाती है। राष्ट्रीय आधिक योजनाओं को 
राज्य-दक्ति के विरुद्ध भी क्रियाजवित करने का सघीय शासन को अविकार है। सपीय 
सविधान में सशोधन व्यवस्था कठोर है। मलयेशिया की ससद क दाना सदनों 
कुल सदस्य सरया के $ बहुमत से सशोधन पारित होने पर प्रभावकारी होता है। 
अमेरिका की माति राज्या द्वारा सशोधन के अनुमोदन एवं स्विटजरलण्ड की भाति 
जनमत सग्रह द्वारा सशोधन की जनिवाय स्वीकृति की व्यवस्था मलयेशिया में नहीं है। 
मलयंशिया की ससद को सर्वेधानिक सशोधन के सम्बंध में एकाधिकार प्राप्त है। 
मलयेशिया को ससद द्विसदनात्मक है। प्रथम सदन--दीवान ए रैब्यत--प्रतिनिधि से 
(प्र०5८ ०६ ॥२८.८४८॥७४०४) के 04 सदस्य जनता द्वारा अध्यक्ष रीतिस एक 
सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा से चुन जात हैं । सीनेट ट्वितीय सदन है । इसे दीवान एजनेगर 
कहत है। इसके 38 सदस्या म से 22 सदस्य राज्य विधान मण्डला द्वारा निर्वाचित 
हात है और 6 सदस्था को सघ के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। शर्त 
मलयशिया की सीनेट आद्षिक रूप म राज्या का सदन है । मलयशिया का राज्वाध्यक्ष 
राजा होता है । यह 5 वप के लिए मलाया प्रदेश के 9 राजाआ द्वारा जपनी मजलिस 
म निर्वाचित क्‍या जाता है । मलयशिया म ससदीय शासन-व्यवस्था का नपनाया 
गया है। राजा सवधानिक अध्यक्ष होता है | प्रधानमात्री वास्तविक क्रायपालिका है| 

मलयश्िया म एकल प्यायपालिका है । सर्वोच्च यायालय इसक शीप पर 
है । इस सघ एवं राज्य तथा परस्पर यज्या के मध्य उत्पन्न हान॑ वाले विवादा मम 
मौत्तित्र द्षेत्राविकार प्राप्त है । 

मलयशिया सघ म कंद्वीय शासन सिद्धात एवं व्यवह्वार दाना मह्दी अत्यपधित 
नत्तिशाली है । सघवाद क द्वघ स्वरूप (एव झ़त्तत्य४00०0) के जय मे मलयक्षिया 
जउ-यप (ऐणण्न् हत्वश्णाणा) है। संविधान के अनुच्छेद 76, 94, ॥0 एव 
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59 के अन्तगत केद् को राज्यों की स्वायत्तता के अतिक्रमण का अधिकार है। 
भारत की तरह संघीय झासन को सकठकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं और बाह्य सकंट 
एवं आ्थिक अव्यवस्था की दशा मे सघीय शासन राज्या के धासत अपने नियजण से 
ले सकता है। राज्यों की तुलना मे सघ के वित्तीय स्रोत अधिक आय के है। 
एक्साइज डूयूटी एव आय-कर सघोय क्षेत्राधिकार के अधीन है। राज्या की वित्तीय 
स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है । वे सघीय शासन के आधिक अनुदानां पर निमर रहते 
है । केद्र एवं राज्या के मध्य करो से आय एवं अनुदाना के वितरण हंतु स्धीय वित्तीय 
आयोग की सविधात द्वारा व्यवस्था की गयी है । मलयेशिया मे एक दलीय व्यवस्था है। 
मलेशिया के सघ में सिंगापुर के शामिल होने का प्रइन बहुत दिनो तक विचाराधीन 
बना रहा था । सिंगापुर शामिल मी हुआ परतु शीघ्र ही पृथक हो गया। इसका कारण 
जातीयता (९३०३॥आ॥) है । मलयेशिया एक जातीय सघ (२4० #6४७78007) 
है । मलयेश्षिया की मूल जाति मलय आधिक हृष्टि स पिछडी होने के कारण सघीय 
व्यवस्था के अतगत अपने क्षेत्र म अपनी शिक्षित जनता के लिए रोजगार के अधिक 
अचसरा को प्राप्त करने के लिए प्रयतलशील रहती है। अत सघीय व्यवस्था को 
कायम रखने के लिए वे प्रयलशील एवं इच्छुक हैं। सिंगापुर में चीनी लोगो की 
जनसरया अधिक है । सिग्रापुर के सघ म॑ सम्मिलित होने से मलय जाति अल्पसख्या 
में रह्‌ जाती है अत मलयेशिया के सघ म संघप क्षेत्रा के मध्य न होकर जातियों 
(790०8) के' मध्य है । क्षेत्रीय भिनता जातीय विभेद द्वारा आवत है । अत लाभा का 
बेंटवारा जातीयता (78०65) के आधार पर होता है । उदाहरण के लिए, 955 ई में 
तुकूं अब्दुल रहमान ने अपने प्रथम मा निमण्डल में 6 मलय, 3 चीनी और | भारतीय 
को मन्‍नी नियुक्त किया था। किसी को यह चिन्ता नहीं थी कि म त्ीमण किस क्षेत्र 
अथवा राज्य के निवासी है। सभी जातिया इससे संतुष्ट थी कि उनकी जाति को 
मजिभण्डल मे भ्रतिनिधित्व उनको सरया के अनुपात मे प्राप्त हुआ है । 

मलयंशिया के समुद्र-तट के दूसरे कितारे पर त़िटिश बीनियो का क्षेत्र है जिसमे 
सरावक, उत्तरी बोनियो एव ब्रूनी के प्रदेश है। मलाया से इनके बहुत कम सम्बध 
हूँ | ब्रूनी के प्रदेश मं मलय जाति के लोग निवास करते हू । 

963 ई में जात राज्यीय समिति की स्थापता उत्तरी वानियों एव सरावक 
को मलयेशिया सघ म शामिल करने के लिए की गयी थी | समिति ने अपने प्रतिवेदन 
म॑ यह सिफारिश की थी कि मलयेशिया वे सविवान का इस प्रकार सशोधित किया 
जाना चाहिए कि उसमे नवीन राज्यो की इच्छाओं एवं स्थिति को समुचित स्थान 
प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त उत्तरी बोनियो एवं सरावक का अपना पृथक सविवान 
मी होना चाहिए । शक्तिया का पुनविभाजव किया जाना चाहिए और वोनियो को 
अय राज्यो की अपेक्षा अधिक गक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए तथा उसका अधिक” 
वित्तीय स्लोता पर नियात्रण होना चाहिए , सघीय झासन को पर्याप्त वित्तीय ७ 
प्रदान करनी चाहिए । नवीन विधानसण्डल मे वोनियो राज्य के दा निर्वाचित सी 
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एवं 6 अतिरिक्त मनोनीत सीनेटरो को स्थान मिलना चाहिए ! वोगियो के प्रतिनिधियों 
को राज्य विधानमण्डल द्वारा चुने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 


नाइजीरिया 

नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका में नवोदित स्वतत्र देश है। यह सबसे वर्ग 
ब्रिटिश उपनिवेश था । 7954 ई के सविधान द्वारा नाइजीरिया मे सघीय व्यव्था 
को स्थापता की गयी । नाइजीरिया के अतगत उसके उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षतर 
तथा दक्षिणी कामरून (3000, 0००7) का प्रदेश शामिल है। दक्षिणी काम 
रूने पर 98 ई में जमनी का अधिकार था और प्रथम युद्ध के पश्चात इसे या 
क्षेत्र (॥708०८६०७ प्रथ्रपणए) घोषित कर दिया गया था ।  अक्दूबर, ! 960 ३ 
को ब्रिटिश अधीनता से नाइजीरिया स्वतज्र हुआ और वहाँ वतमान सविधाव वार 
हुला। नाइजीरिया 3,93,250 वगमील के क्षेत्रफल वाला एक विद्याल देश है। 
इसमे विभिनर जातिया एवं कवीले तथा भाषा एवं घम के व्यक्ति रहते हैं। उत्तरी 
नाइजीरिया म॑ होशा/फुलानी (प8०४»[छण०7॥) जाति, पूर्वी क्षेत्र मे इवो (0० 
जाति, पश्चिमी क्षेत्र म यूखव (४०४७७) जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। इनम गम्मीर 
सामाजिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक मतभेद हैं। पूर्वी एवं पदिचिमी कीत्र्म ग्रर 
मुसलमान जनसख्या का वाहुल्य है तो उत्तरी नाइजीरिया मे मुसलमान विवास करे 
हैं। सघीय व्यवस्था के अनुकूल जहा नाइजीरिया में ये विभक्तकारी तत्व विद्यमान हैं 
वहाँ सम्पूण नाइजीरिया मे व्यापार के लिए उपयुक्त सुव्यवस्थित यातायात की एविया 
है। उत्तरी नाइजीरिया के निवासी एकात्मक व्यवस्था के विरुद्ध हैँ और स्ध | 
उनका प्राधाय है। 954 ई के निर्वाचनो में विजयो उत्तरी जन-कांग्रेस (०४) 
9८०७०४ 0०087०७५) नामक दल ने केद्वीय शासन को कम शक्तियाँ देने की समवा 
किया था ओर वह उसको स्थिति को एक प्रवध निकाय (?४॥987र8 8५००) 
तरह कर देने का पक्षपाती था । 

नाइजीरियां के सविधान म दो सूचियाँ हैं--धघीय सूची एवं समवत्ती सूची | 
सघीय शासन को दोना सूचिया के विपयो पर विधि-निर्माण का अधिकार है | सम 
सूची के विपया पर केद्ग एवं घटक राज्या दोना को ही विधि निर्माण का 
है परन्तु दांना म विरोध की दशा मे घटका की विधि अवध हांती है । अवधि 
शक्तियाँ घटक इकाइया को प्राप्त हैं। संविधान के सशोघन म केद्ध एंव राज्य दाना 
की स्वीकृति बपक्षित है । केद्वीय विधानमण्डल को सकटकालीन श्वक्तियाँ प्राप्त हुँ। 
सबृटकाल म के द्वीय ससद का सम्पूण देश क॑ लिए शा तन्व्यवस्था एवं सुधासत 
हृष्दि से विधि निमाण का अधिकार है (धारा 65) | बतरराष्ट्रीय सीधिया एव समता 
के निणया यो क्रियावित रुरसे वे लिए कद्ध को विधि निर्माण का अधिकार है। हिंती 
प्रदेश को सघ से पृषया होन का अधिकार प्राप्त नही है ।सविधान द्वारा प्रदा सरवाय है 
पर अपनी कायपालिगा शक्ति का प्रयाग इस प्रफार रन पर बल दिया गया हैं 
सपीय छायपालिया के लिए बोई सतरा या सफ्ट उत्पन न हा जाय । इस प्रावधात 
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के उल्लंघन की दशा में सघीय ससद द्वारा दो-तिहाई वहुमत से प्रस्ताव पारित करने 
पर सम्बाीधत प्रदेश के विषय मे विधि बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। 
वाइफरा ने प्रथकता के लिए सशस्न विद्रोह किया था जिसे केद्रीय शासन ने सेना का 
प्रयोग करके दवा दिया । 

आधिक हृष्टि से सभी क्षेत्र परस्पर निभर है | आय के प्रमुख ज्लोतो पर केद्रीय 
सरकार का अधिकार है, जैसे--कम्पतिया पर कर, निर्यात कर आदि केद की प्राप्त 
है। परतु के द्रीय सरकार ने स्वेच्छा से निर्यात-कर लगाना छोड दिया है । व्यक्तियों 
पर आय-कर भ्रदेशा की सरकारा द्वारा लयाया जाता है । केद्र द्वाय आथिक अनुदान 
दिये जाते हू | नाइजीरिया में समय-समय पर वित्तीय स्थिति पर विचार करने के 
लिए वित्त-आयोग (एग5८ब एर०श००/ 0०णाएब्घ्रणा) की स्थापना होती रही है । 
रायसमन भायोग (एरेक्षाआ॥॥ (007775807) के सुकाव पर राष्ट्रीय आथिक परिषद 
(रिबा०7४ 80०४०व० 0०४7०/) की स्थापना हुई । यह प्रदेशा के मध्य सहयोगी 
संस्था है। वतमान स्थिति मे नाइजीरिया के प्रत्येक प्रदेश को प्रथक रूप से जाथिक 
मिमरता प्राप्त करना कठिन है। 

नाइजीरिया के सविधान मे के द्वीय शासन को सिद्धा तत श्क्तिशाली बनाया 
गया है परतु व्यवहार मे यह कमजोर सिद्ध हुआ । इसका कारण नाइजी रिया मे क्षेत्र 
वाद एवं जनजातीयवाद (प४708!॥आ॥) का बाहुल्‍य एवं प्राधान्य है । 

सघवाद की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 

प्रत्येक सघीय राज्य मं घटक इकाइया के मूल्य पर केद्वीय शासन की शक्तिया 
में वृद्धि आधुनिक सधवाद की सर्वाधिक महत्वपूण प्रवृत्ति है। सयुक्त राज्य अमेरिका 
मे सघोय शक्तिया का विकास समवर्ती क्षेत्राधिकार के सिद्धांत (00०076 ०९ 
(एगाण्राला 7प्रा5070007) एवं निहित शक्तियां के सिद्धाल (00०7706 ० [धए- 
460 ९०५९३) के माध्यम से हुआ है | केद्रीय सरकार की शक्तियो में विकास का जथ 
प्रो छ्वीयरे के अनुसार यह नही समझना चाहिए कि केद्वीय शासन ने 'राज्या के क्षेत्र 
घिकार का अतिक्रमण करके धीरे घीरे राज्यो की उन शक्तियो को हथिया लिया है 
जो प्रारम्भ म॑ राज्या को प्रदान की गयी थी ।?० केद्वीय शासन की शक्तियों के 
विक्सस के लिए द्ीयरे के अनुसार चार तत्व उत्तरदायी हैं | वे है ्मश युद्ध, आधिक 
भन्दी, राज्य द्वारा सामाजिक सवाआं म॑ विकास एवं यातायात जौर उद्योगों मं यान्तिक 
जात्ति। दूसरे शब्दों मे, घक्ति राजनीति, म दी की राजनीति, कल्याणकारी राजनीति 
एवं एजिन (यर्त्र) सघवाद म केद्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व है 7 संघीय 
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राज्यों की काय-पद्धति मी केद्वीकरण में सहायक है। युद्ध एवं आर्थिक मंदी के वाब 
में परिस्थितियां अधिकाधिक केद्वीय नियःत्रण को अनिवाय बना देती हैं और इत 
प्रकार अस्थायी रूप से केद्रीय शासन की शक्तियों म॑ वृद्धि हो जाती है। लेकिंत 
कल्याणकारी राज्य एव यात्रिक ऋात केद्रीय शासन की शक्ति में वृद्धि करे वर्ष 
स्थायी तत्व हैं। सुहढ वित्तीय स्थिति के कारण केद्रीय सरकारा की शर्फ्ति मे वि 
स्वाभाविक है । सामाजिक कल्याण की योजनाआ के फलस्वरूप राज्यों पर केद्रीय 
नियानण मे वृद्धि हुई है। स्विटजरलैण्ड के केण्टना के द्वारा आय-कर संघीय शान 
को प्रदान कर दिया गया है । अमेरिकी सविधान के 6वें सश्चोधन द्वारा आय क्र 
संघीय शासन को सौप दिया गया है । आस्ट्रेलिया मे विभिन्‍न राज्या एवं सधीय बात 
की 23 प्रकार की आय पर कर प्रचलित ये। द्वितीय विश्व-युद्ध की परिस्थितियां मे 
वाध्य होकर राष्ट्रीय सरकार ने राज्यो से आय कर का केद्भीय शासन के पक्ष मे 
त्याग दने का प्रस्ताव किया । परतु राज्य इसके लिए सहमत नही हुएं। केंद्रीय सर 
कार ने इस पर अनेक विधिया पारित की जिससे आय कर लगाने का अधिकार गो 
प्राप्त हो गये और राज्यों को मुआवजे के रूप मे अनुदान देना स्वीकार किया। 
कनाडा के प्रातता ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन परिस्थितियों से वाध्य होकर बुक 
के लिए 'आय कर' एवं 'निगम कर' केद्रीय शासन को सौपना स्वीकार किया 
डोमीनियन सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में प्रातो को अनुदान प्रदान किया । 24 
में ओ टोरियो एवं क्यूबेक प्रातों को छोडकर अय प्रातो ने इस विपय पर 
के लिए समभौते किये। 952 ई में जोटोरियो भी इस व्यवस्था में शार्मिले 
शया। अब प्रति पाच वप के पश्चात नवीन समभौते कर लिये जाते हैं । 

प्रा ह्ीयरे के अनुसार “युद्ध एव आथिक मनन्‍्दी का बार-बार होता संघीय 
शासन के लिए हिंतकर पही है । उह इसम सदेह है कि आस्ट्रेलिया की 
व्यवस्था भविष्य मे किसी युद्ध या आधिक मादी के दुष्परिणामों को बर्दाश्त हि 
सकेगी । शान्ति एवं सम्पन्नता न कि युद्ध एवं आधथिक मंदी, संघीय शासन 
सफलता के लिए आवश्यक झातें हैं ।7० 

केद्रीकरण की प्रवत्ति के साथ सघीय व्यवस्था के अन्तगत राज्या या पैंटी 
इकाइयो मे स्थानीयता की प्रवृत्ति का मी विकास हुआ है। भाषा, क्षेत्रीयता एव 
सास्वृतिक निष्ठा ने केद्रोकरण विरोधी भावनाजो को विकसित किया है। ख्ीमरे के 
अनुसार समी सधा की इकाइया द्वारा अब अनेक कार्यों को सम्पादित किया जाता 
जा सघीय व्यवस्था के जम के समय उनके द्वारा सम्पादित नही किये जात थे । उददी 
हरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संवाएँ एसे ही विषय है । इन सेवाओ के 
क्षेत्र के विस्तार क साथ-साथ राज्या द्वारा इन पर पहले सं कई गुना अधिक धन ब्यय 
फ्िया जाता है । स्वानीयता की भावना न राज्यों म आत्मचेतना एंव हढ़ता 
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जम दिया है ओर केद्रीय शासन की शक्ति के विकास के अनुपात म॑ ही राज्यों में 
आत्मचेतना एवं हृढता बढती गयी है । यह कहना अधिक ठीक होगा कि राज्या मे 
स्थानीय निष्ठा केद्रीकरण मे वद्धि के अनुपात म बिकसित्त हुई है। केद्रीकरण के फल- 
स्वरूप राज्यों ने यह अनुभव करना प्रारम्म कर दिया है कि उनकी स्थिति को खतरा 
है और वे इसकी कडे शब्दा म शिकायत करते हैं। कमी कभी तो केद्ध के अयाय के 
कारण वे सघ से पृथक होने की चर्चा तक करने लगते है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने 
आस्ट्रेलियाई सघ से पृथक होने के लिए हिसात्मक आदोलन तक प्रारम्भ कर दिया 
था | कनाडा के क्यूवेक एवं ओडोरियो राज्यों की सरकारे तथा आस्ट्रेलिया के तस्मा- 
निया एवं दक्षिणी आस्ट्रेलिया नामक राज्यो ने केद्रीय शासन के निरन्तर हस्तक्षेप का 
हढत्तापुषक विरोध किया है । केन्द्रीय शासन की शक्ति मे वृद्धि से आतकित होकर 
एक गुट बनाकर राज्यों द्वारा अपने अधिकारो की रक्षा के लिए प्राणपण से प्रयत्न 
किया जाता है | इससे पृथकता की मावना को वल मिलता है । भारतीय सघ में तमिल- 
नाडु की द्रविड मुल्मेत्र कडघम (70)/0९) की सरकार अधिकाविक स्वतस्तता की मा 
कर रही है । 969 ई म॑ चतुथ निर्वाचन के बाद भारत में गैर-काग्रेसी सरकारों ने 
केद्र के विरुद्ध मिलकर राज्या क॑ अधिकारों की रक्षाथ एक सम्मेलन बुलाया था और 
एक जुट होने का प्रयत्त किया था । सघीय राज्यो मे जहा केद्रीकरण बढ रहा है वहा 
केद्र एवं राज्यो में परस्पर मिमरता एवं सहयोग का भी विकास हुआ है। प्रत्येक सघ 
में अनेक सहयोगी सस्थाएँ विकसित हुई हैं। दूध सघवाद का स्थान सहयोगी सघवाद 
मे ले लिया है | 
अत केद्रीकरण एवं पृथकतावाद (0क्वाप्भाध्या गाव 8छआगएआ)) आधु- 
निक सघवाद की दो अनिवाय सलग्न (७77) विशेषताएं है। इनम केद्वीकरण की 
प्रवत्ति अधिक मुखर है । केद्वीकरण की बढती हुई प्रवत्ति के मध्य पृथकतावाद की 
उपस्थिति ने सघवाद को एक व्यावहारिक एवं वास्तविक तथ्य बना दिया है । 
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लोकत-नीय देशो मे शासन के तीन अगा म से व्यवस्थापिका का सबसे महल 
पृण स्थान है । इसमे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । इनके द्वारा देश के लिए 
विधि का निर्माण किया जाता है। विधि शासन का आधार है अत राज्य म व्यवस्था 
पिका की स्थिति केद्रीय होती है । विधि के ढ्वारा ही व्यक्ति के अधिकारों की खा 
की जाती है। आतरिक शातत एवं सुरक्षा की व्यवस्था तथा -याय का प्रशासत क्या 
जाता है । विधि के आधार पर ही राज्य के विभिन अधिकारी ज्ञक्ति या सत्ता प्राप्त 
करते हैं और उसका प्रयोग करते है । व्यवस्थापिका लोकत त्रीय देशों मे 'मार् 
प्यास! (छाया ध४७६) की भूमिका निमाता है । 

व्यवस्थापिकाओ को विभिन देशों मे भिन-मिन्र नामो से पुकारा जाती था 
जसे---ससद (?.7877०8), काग्रेस (00087०58), एवं सामान्य सभाएँ (0६78४ 
8.&5९॥0॥८$) । ससद के अग्रेजी पर्यायवाची शब्द पालियामेण्ट (एगागाथा) की 
अथ है “वार्ता का स्थान! । ससद के आलोचको ने व्यवस्थापिकाओ को वार्ता 
दुकाना' (प७॥८गाड़ 88099) की सज्ञा दी है। इगलण्ड एवं जौपनिवेशिक देशो-: 
जसे, कनाडा, आस्ट्रेलिया, मारत आदि--मे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को ससद (शि्ा।8 
गाध्या) की सज्ञा दी गयी है। सयुक्त राज्य अमेरिका मे सघीय व्यवस्थापिका की 
काग्रेस (00787०5$) एवं फ्रास म राष्ट्रीय समा (8४०78 358०077[9) की सती 
दी गयी है । सोवियत रूस म॑ केद्वीय व्यवस्थापिका को 'सुप्रीम सावियत' (8078 
80४०0) कहां जाता है। जापान में डाईट (00) तथा स्विट्जरलण्ड में फेडरन 
असेम्बली (८0८४ #55०८०४७५) पुकारा जाता है | सयुक्त राज्य अमेरिका की इंका 
इया--राज्या--में व्यवस्थापिका (!०४89६०:७) श्वब्द का प्रयोग किया गया है। अमे 
रिका के पचास झाज्या म से छब्बीस मे इसे व्यवस्थापिका ([«8शकाण्य०), उन्‍्तीते 
म॑ जनरल असम्बली (9वा८ा/ 85$8थग09), तीन राज्यो म लेजिस्लेटिव असम्बली 


].विधानाग, विधानमण्डल, विधानपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका श्वासत के 
विधि निर्माण करने वाले अग के लिए प्रयुक्त द्विदी भाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। 
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([[.68/अ4ाए७ 855७॥79) एवं दो राज्या मे जतरल कोढ (ठव्राध् 0०पा) 
कहा जाता है ।* व्यवस्थापिका एकसदनीय अथवा द्विस्दतीय होती है । इगरलैण्ड, अमे- 
रिका, फ्रान्स, भारत, सोवियत रूस, स्विट्जरलैण्ड, पदिचमी जमनी, कताडा आस्ट्रेलिया 
आदि देशो की व्यवस्थापिकाएँ द्विसदवात्मक हैं। दोनो सदनो के नाम हर देश में 
भिन्न मित्र है। इगलैण्ड में मिम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स (प्तर0ए४8 ० 
(०णाए०॥७) एवं उच्च सदन को लॉड समा (प्र००७७४ ०.005), सयुक्त राज्य 
अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ([0056 ० २९०४०४७॥४०ए०७--निम्त सदन) एवं सीनेट 
($0॥88--उच्च सदन), स्विट्जरलैण्ड मे राष्ट्रीय परिषद ([पिद700शव (०णाणॉ--- 
निम्न सदन) एवं राज्य परिपद (00णा० ० $/465--उच्च सदन), भारत में 
लोकसभा (.0/8 89088 07 ॥॥6 प्र0००४४ ०६ ९६०७/४४--निम्न सदन) एवं राज्य 
सभा. (२8]ए4 54904 07 06 (०णाण। ० 8/०६---उच्च सदन), सोवियत रूस 
में निम्त सदन को सघ सोवियत (80श6«६ ० ॥8० ए॥०ग्र) एवं उच्च संदत को 
राष्ट्रीय सोवियत (80972: ० ॥76 7५७४४078)765) की सज्ञा दी जाती है । 


व्यवस्थापिकाओं का विकास 


विधि-मिर्माण आधुनिक राज्यों का प्रमुख काय है । प्राचीन काल में विधि- 
निर्माण न तो शासन का प्रधान काय एवं दायित्व ही था और न वतमान काल की 
भाति प्रतिनिधि समाओ द्वारा विधियों का निर्माण ही होता था, अपितु विधिया दीघ- 
कालीन परम्पराआ एवं रीति-रिवाजो पर आधारित होती थी । समय वीतन के साथ- 
साथ इन सामाजिक विधियां का महत्व कम होता चला गया और व्यवस्था तथा 
शात्ति की स्थापना के लिए कायपालिका द्वारा दिये जाने वाले आदेश विधि का रूप 
धारण करने लगे । 

प्रतिनिधि प्रणाली के उदय के सम्बंध म गेटेल के अनुसार पर्याप्त मतभेद है। 
परम्परागत मत यह्‌ है कि प्रतिनिधि समाणो का विकास उत्तरी यूरोप के देशो में प्राचीन 
टयूटानिक समाओ (प्ृ७ए/णा० फणाता००ण5 ता 858थ7ग6ड ० ग्रिव्थाा) से 
हुआ है ।१ इन सभाओ में जन जाति के प्रमुख शामिल होते थे । यह सभाएं परामश- 
दात्नी परिषद के रूप में काय करती थी और सामाय नीति से सम्बंधित महत्वपूण 
प्रशनो को निश्चित करती थी । इगलण्ड मे इस प्रकार की समा का प्रारम्मिक रूप 
१४४88०704---विद्वानजना की समा--थी । समाज के प्रमुख व्यक्ति इसम भाग लेते 
ये। इनका सम्मेलन वपष में कई वार इगलैण्ड के राजा के द्वारा बुलाया जाता था । 
धीरे-धीरे यहो सस्या राज्य की प्रमुख सस्था महा परिषद (७ छाध्या. 00णाणा] 
० (6 ६778007/) बन गयी । नवीन कर लगाने के लिए इसकी स्वीकृति आवश्यक 
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थी । यही सस्या कालातर मे त्रिटेन की प्रतिनिधित्वपूण राष्ट्रीय व्यवत्यापिता क 
रूप म विकसित हो गयी । 


ब्रिटिश ससद वतमान ससदो की जननी मानी जाती है । ग्िटिश तसद पे ही 
प्रतिनिधि शासन की धारणा एवं ससदीय शासन प्रणाली के विचार का प्रादुर्माव एव 
विकास हुआ है। अत ब्रिटिश ससद का इतिहास “व्यवस्थापिका' या “विधानमाओ 
का इतिहास माना जाना चाहिए । व्यवस्थापिका से सम्बाधित अनेक सिद्धातां | 
नीव ब्रिटिश ससद के विकासकाल म पड़ी है और इन्ही प्लिद्धातों को लोकतजी 
पद्धति के अनिवाय तत्वा के रूप म माय्यता दी जाती है। त्िटिश ससद के कि 
का सक्षिप्त विवरण अपेक्षित है, जो निम्नवत है 

उपर्युक्त उल्लिखित ब्रिटिश राज्य की महा परिषद (6८4 (00077 रथ 
(06 #पर800॥) में कालातर म॑ समाज के नवीन वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया 
गया । फलस्वरूप उसके आकार मे वृद्धि हुई और सदस्यां को श्रेणियों में वर्गहित 
किया गया। 25 ई इसके महान्‌ घोयणापत्र--मंगना कार्टा--कों व है। 
द्वारा लोकतजीय निय तरण की नीव का शिलायास नही हुआ था अपितु यह तो केक 
राज्य की श्षक्तिया को सामन्तो द्वारा सीमित करने का प्रयत्व था । इगलण्ड के राजा को 
जब धन की आवश्यकता होती थी तब वह छोटे भू स्वामियों से सम्पक स्थापित 
था। छोटे भूमिघर बहुसख्या मे थे और वे धन प्रदान करन की क्षमता रक़ते गे। 
ब्रिटिश राजाओ द्वारा इन छोटे भूमिघरा को अपने कुछ प्रतिनिधि नामाकित 
के आदेश दिये जाते थे जिससे वह उनसे कर सम्बधी स्वीकृति प्राप्त कर सके। पी 
हारा बेरन (छथाणा), पादरी (0689), नाइट (॥(मा8॥) एवं वर्गेस (छणहव्धे 
आदि जिनम॑ कर देने की क्षमता थी, आमानत किये जाते ये। 265 ई तक 
प्रकार गठित ससद शासन का एक स्थायी अग बन चुकी थी। प्रारम्म मं संसद की 
सदस्यता सम्मान था सत्ता का स्रोत नही मानी जाती थी अपितु राजाता एंव दी 
भय के कारण अनिच्छापूवक ही इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती थी | इन प्रारभिरक 
ससदो से यह अपेक्षित था कि वे राजा की बातो को सुनकर ही उहे स्वीकृति दे | 
ससदा का उद्देश्य लोकत न की स्थापना करना नही था अपितु शाही राजस्व मव। 
करना था ।/ 

प्रारम्म मे ससद के अधिवेशन एक निकाय के रूप म ही होते ये । परल्तु रा 
मे ससद समाज के तीन वर्गों--साम त, पादरी एवं सामा य प्रजाजनो (००णय075)-7 
का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदना मे विमाजित हो गयी थी। !295ई मे उच्च 
परादरियो एवं सामता के हितो म समानता होने के कारण वे एक सदन--लॉड समा 
म॑ सगठित हो गये । छोटे सामत एवं स्वतन्न भूमिघर हित समाव होने के कारण एक 
साथ मिल गय और एक सदन--कॉमन्स समा--भ सगठित हो गये ॥ अत ्रिदेन मं 
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द्विसदतीय प्रणाली का निर्माण सुनिश्चित योजना का परिणाम नही था अपितु आथिक 
एवं सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम था। कॉमस समा के सदस्य प्रतिनिधियों के 
रूप म॑ भाग लेते थे फलत इससे वतमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की नीव 
पडी। लॉड समा के सदस्य वर्गीय प्रतिनिधित्व के सिद्धात के अनुसार व्यक्तिगत रूप 
से ही लॉड सभा में भाग लेने के लिए आमाजित किये जाते थे। लॉड सभा यथाथ मं 
महापरिषद (तब (00पाल। 9 '४४8पग7 (०प्फाथााप्या) का स्थायीकरण था। 
यूरोप के अय देशो में इगलण्ड की लपेक्षा ससदा--प्रतिनिधि संदतो--का 

विकास धीमी गति एवं भिन्न तरीके से हुआ है । जमनी, फ्रास एवं स्पेत में मध्ययुगीन 
प्रतिनिधि समाएँ थी । नगरा के विकास एव राष्ट्रीय ससदो म उनके द्वारा प्रतिनिधित्व 
की मांग का प्रतिनिधित्व की धारणा के विकास में महत्वपूण योग है। गेटेल के 
अनुसार “हर वग के प्रतिनिधियों को पृथक रूप से आर्मा त्रत किया जाता था। वे 
पृथक सदना में मतदान करते थे । इन दंशा की ससदो में तीन एवं कभी-कभी 
चार सदन होते थे । हर वगर अपने अधिकार एवं हिता की रक्षा के लिए सजग॒ एव 
प्रयत्तशील रहता था । प्रतिनिधि जिस व द्वारा मिर्वाचित किये जाते थे, उसके 
हिता की रक्षाथ नियुक्त अमिकर्ता जैसी स्थिति रखते थे । यह विचार अभी तक 
विकसित नही हुआ था क्रि प्रतिनिधि सम्पूण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रागस 
जसे देश मे इन मध्ययुगीन समाओं का कई शझताब्दियों तक अधिवेशन न बुलाने 
के कारण कीई अस्तित्व ही नहीं रहा था। वग प्रतिनिधित्व की धारणा का अत 

फ्रेंच रात के समय हुआ और तमी राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की धारणा की स्थापना हुईं 

थी। 9वी शताब्दी में यूराप मे आधुनिक अर्थों म राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व युक्त व्यवस्था- 

पिकाओ की स्थापना हुई थी ।” 
व्यवस्थापिका के प्रकार 

व्यवस्थापिका के दो ही मुख्य प्रकार ह॑ एकसदनीय (एक्रात्याधयक्ष ०88- 
490००७), एवं द्विसदनीय व्यवस्थापिका (9०भ्राशशबा] ६टाड॥पा०) । एकसदनीय 
व्यवस्थापिका की अपक्षा द्विसदनीय व्यवस्थापिका का ही अधिक प्राधा-य है ।९ 

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्गीकरण के तीन जाय आधार भी हो सकते है. (7) 
सख्या, (॥) रचना की पद्धति, और (77) अधिकार एव श्चक्तिया । 

() सदस्य सरया की दृष्टि से कुछ व्यवस्थापिकाएँ लधू या कम सदस्य- 
संख्या वाली हैं, तो कुछ वुहद या वहुसदस्थीय है, जसे--ब्रिटिश लॉडसमा एवं रूस 
की सुप्रीम सावियत । परतु यह वैज्ञानिक वर्गकरण नही है । अनेक छोटे देशों म 
अपक्षाकुृत वहुद व्यवस्थापिका पायी जाती है, यथा--इग्रल॑ण्ड। इसके विपरीत, 
बड देश मारत की सदस्य सख्या ब्रिटिश ससद की सदस्य सख्या स काफी कम है । 
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(2) रचना को दृष्टि से व्यवस्थाविकाआ के दो व है (0) तिर्वानित 
(2।००४४), एवं (॥) जनिर्वाचित (४०-७८८८८०) । (7) निवाचित व्यवस्थापिकाओं मं 
भत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदना के उदाहरण हैं इगलण्ड की काम-स सभा, भर्मसी 
प्रतिनिधि सदन, सुप्रीम सोवियत का निम्न सदन सघीय सावियत ($0श र्ण ॥8 
एपा०ए) स्विट्जरलण्ड की सघीय समा का निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद [080ण7४/ 
(०ण्ाण)) एवं मारतीय ससद का निम्न सदन लोक समा । अप्रत्यक्ष सीति से तिर्वा 
चित सदना के उदाहरण है 9]3 ई तक अमरिकी सीनेट, भारत की राज्यसभा 
एवं अनेक भारतीय राज्या ([परताश 59005) की व्यवस्थापिका के उच्च सदन विधाव 
परिषद (.6880४७ (०प्प्रशा)) । मारत की ससद का उच्च सदव--राज्यप्मा-" 
आशिक रूप से निर्वाचित है, इसके 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते 
हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सीनेट के 8 सदस्य राज्याध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये 
जाते है। लका के प्रथम सविधान के अतगत निर्मित सीनेट आशिक हप हें 
निर्वाचित एवं मनोनीद सदन थी | (7) अनिर्वाचित (४०० ८००४०) व्यवस्थापिकाशश 
के अतगत वशानुगत एवं मनोनीत व्यवस्थापिकाएँ आती हैं ॥ लॉड समा ऐसा हा एै 
सदन है | उसके सदस्य बशानुगत एवं मनोनीत होते है। कनाडा की सीमट के पद 
गवनर जनरल द्वार जीवन मर के लिए मनोनीत किये जाते हैं । वर्मा के 3 
सविधान के अतगत ह्वितीय सदन--८एश्याप्द्य री पबाणाक्षाा8--म 2 
सदस्य थे जो विभिन राष्ट्रीयतताओ (7॥०8॥003) द्वारा चुने जात हैं। शा हे 
करन राज्यो के प्रतिनिधि वहा के ध्रमुखा द्वारा निर्वाचित किये जाते थे भरते वर्मा 
का उच्च सदन तप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन था | लं 

(3) अधिकार एब शक्तियों को दष्ठि से व्यवस्थापिकाओ को प्रूण भर हे 
सम्पन्न एव आशिक प्रमुत्व सम्पन्न वर्गों मे बॉँट सकते है । ब्रिटिश संसद ६ 
प्रमुल्य सम्पन्न व्यवस्थापिका का उदाहरण है। भारतीय ससद और अमेरिकी कर्मी 
ब्रिटिश ससद की भाति पूण प्रमुत्व सम्पन्न नही हैं । लिखित सविधान, मौलिक बर्धि 
कारो के उल्लेख एवं शक्तियों के विभाजन से ससद की प्रमुत्व-सम्पनता पर सीमा 
निर्धारित हो जात्ती है। व्यवस्थापिकाओ के निम्न सदन उच्च सदन की जपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली होते है । अमेरिकी सीनेट केवल इस नियम का अपवाद है । 

उपयुक्त तीनो वर्गीकरण एक दूसरे का अतिक्रमण करते है जैस--अमे्खी 
सीनेट लघु होते हुए मी एक शक्तिशाली सदन है और उच्च सदन होते हुए भाँ वह 
निर्वाचित सदन है | इसके विपरीत लॉड समा वहद्‌ एवं वशानुगत है परन्तु शरद 
सदन है । ऐसे अनंक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैँ। इस प्रकार के अतिक्रमण 
वर्गीकरण की वज्ञानिक्ता समाप्त हो जाती है । अत एकसदनीय एवं द्विसदनीय वर्ग 
करण ही अधिक ग्राह्म है 

एक लस्ब समय तक द्विसदनीय व्यवस्थापिका राजनीति विचात का स्वर 
सिद्धात रही है । फलस्वरूप विश्व की अधिकाश व्यवस्थापिकाएँ द्विसदनात्मव न्‍ 
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ब्राइस का मत है कि यह सिद्धान्त अमेरिकी सवैधानिक सिद्धाता का आधार है 
सर हेनरी मेन एवं बेजहोद ने भी द्वितीय सदवा का समयन किया है । 8वी एवं 
9वी सदी के प्रारम्भिक काल में एकसदनीय व्यवस्थापिका के प्रति अधिक #ुकाव 
पा । अ्मरिकी विचारक बेंजामित फ्ैंकलिन एकसदनीय व्यवस्था का उग्र समथक था। 
उसने द्विसदनीय व्यवस्था की तुलना एक ऐसी गाडी से की है जिसके दोनो तरफ के 
दो धोड़ें विपरीत दिल्या म गाडी को खोचते हैं ॥ फलस्वरूप पेन्सलवेनिया राज्य क्के 
प्रथम संविधान द्वारा एकसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया था । इसी समय 
इगलण्ड के विधारक बेयम न एकसदनीय ससद का सुभाव दिया था | करा तकालीत 
फ्रास में एक्सदनीय व्यवस्थापिका का विचार अधिक प्रचलित था । इस समय 
टारगोट (07800) एकसदनवाद का प्रवल समथव था। फलस्वरूप 79 ई के 
संविधान म सवसम्मति से एक सदन--राष्ट्रीय समा--के निर्माण का भ्रस्ताव स्वी- 
कार किया गया था। 8793 ई के सविधान में मी एकसदनीय व्यवस्थापिका की ही 
स्थापना की गयी थी। परन्तु ।795 ई में फ़ास मे दिसदनीय व्यवस्था को अपनाया 
गया । यह व्यवस्था 848 ई तक कायम रही । इसी वप पुन अल्पकाल के लिए 
फ्रास मे एक्सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी। 4848 ई मे फ्रास्स मे एक- 
सदनीय व्यवस्था का प्रबल समधक लामार्टीन [.092॥70) था। 795 ई में 
दिसदनवाद के समथक 807559 0! &79895 का मत था कि फ्रास की तान्ति के परचात 
अनेक बुराइया एवं कष्दा का कारण एक्सदनीय व्यवस्थापिका के हिंसात्मक एवं अति- 
बादी काय हू। एक्सदनीय समाओ की काय-पद्धति मे निष्कृष्ट प्रकार की हिंसा, अस्थिरता 
पित्व एवं अतिवादिता का प्राधाय था ।” केवल कुछ देशा को ोडकर अधिकाश में एक- 
सदनीम प्रधान देशा वे कालातर मे द्वितदनीय व्यवस्थापिका को स्वीकार कर लिया है। 
इगलण्ड में कॉमनवेल्य-काल (१649-660) मे एकसदनीय व्यवस्थापिका 
की स्थापना की गयी थी । परतु राजतन्न के पुनर्स्थपन (#६४०7७0०॥ 6९ 660) 
के पश्चात लॉडसभा की पुन स्थापना की गयी। समुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम सवि- 
घान (6घज८३ 00 00ाटिठ्व॥आाणा) के अतयत यठित राष्ट्रीय कांग्रेस (र४४0॥व! 
(0087९5४) एकसदनीय व्यवस्थापिका थी । इस व्यवस्था से सभी जसातुष्ट थे। 
फिलाइलफिया सम्मेलन में सयुक्त राज्य अमेरिका के बतमान संविधान के निर्माताओं 
में कंबल वेंजामिन फ्रेकलिन को छोडकर सभी सदस्य एकसदनीय व्यवस्थापिका 
के विरोधी थे । इस सम्बंध म हेमिल्टन के निम्न विचार महत्वपूण है “महा- 
द्वीपीय कषाग्रेस एकसदनीय सभा के दोपां को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है । प्राय यह 
हुआ है कि अनक प्रस्ताव उसके द्वारा दूसर दिन अस्वीकृत करत के लिए ही पारित 
किय यये थे।/ केम्ठ मे इस सम्बंध मे पेन्सलवेनिया एवं जाजिया राज्य के उदाहरण 


7 'वष्चढ फण्स्ट्टवैजह85३ ० भार उम्राड्डोट एीक्ाफरेया 36हाड्बपएट बड़दाप्प्रागाटड 
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देते हुए लिखा है कि इन राज्या में अस्थिरता के फलस्वरूप भावुक एवं भितरनित 
प्रकार की विधियाँ पारित की गयी थी । गानर का कथन है कि स्पन, पुतगाल, नपर्त 
मेक्सिको, बोलाविया, इक्वेडर एवं पीर आदि समी राज्या ने एकसदनीय व्यवस्थाणिा 
का परित्याग कर दिया है और द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापता की है। परतु 
93] ई के स्पेन के सविधान के अन्तगत़ एकसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापता की 
गयी थी। 

भारत के नवीन सविधान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गयी है। 
कुछ मारतीय राज्या म एकसदतीय व्यवस्थापिका भी है । मध्य प्रदेश म द्वितीय सर 
की स्थापना का प्रस्ताव 959 ई मे पारित हुआ घा परतु 969 ई मे ही द्वितीय 
सदन--विधान परिषद (.८8880४० (०ण००।)--की स्थापना हुई। कुछ भाखीय 
राज्यो ने द्वितीय सदन को समाप्त करन की माँग की है । साम्यवादी चांन में एक्स 
नीय व्यवस्थापिका है । 


व्यवस्थापिका के कार्य 

व्यवस्थापिका का प्रधान काय विधि निर्माण करना है। विधि निर्माण के ्ति 
रिक्त उसके अ य काय भी है। किसी देश की व्यवस्यापिका के काय उस दंश के स्वि 
घात के स्वरूप पर निभर करते है । व्यवस्थापिका के कार्या एवं दायित्वा का विधायी। 
सर्वधानिक कायपालिका तथा प्रशासनिक, -यायिक एवं वित्तीय श्रेणियां में वर्गहित 
किया जाता है। 
] विधायों एवं सवधानिक काय 
(688४80९४6 थार्द 070॥0प07७) छण्वा०075) 


परिवतनशील वतमान सामाजिक परिस्थितिया मे प्रति वप प्रत्येक देश मे नवीन 
विधियों की आवद्मक्ता पडती है । व्यवस्थापिका इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। 
वह विधि निर्माण का प्रमुख एवं प्रधान स्रोत है परतु एकमाज स्रोत नही है। आई 
निक व्यवस्थापिकाजा पर इतना अधिक काय भार होता है कि वे अपने इस प्रमुर्त 
दायित्व को मली प्रकार सम्पादित नही कर पाती हैं । इसके अतिरिक्त, अनेक 
विपय होते हैं जिनके सम्बंध म विधि निर्माण हतु विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आईं 
इयक्ता होती है । अत व्यवस्थापिका कायपालिका का विधि वनाकर उसकी सीमा के 
अपतगत आदेश, नियम उपनियम आदि बनाने का अधिकार प्रदान कर देती है ।ई है 
प्रदत्त विधान या व्यवस्थापन (लव्ट्आ०व [.०डाशबध०7) या उप-विधान (377 
वायआ० ।.ड्ाघ३७०४) की सता दी जाती है । श्रदत्त विधान की आधुनिक कॉल * 
असाधारण वृद्धि हुई है। ऐसी विधियां के सदम म कमी कभी तो कुछ मामलों * 
ससद की स्वीकृति की भी अवश्यक्तर नही पड़ती 

सभी देशा की व्यवस्थापिकाआ की विधि निर्माण सम्बधी शक्तियाँ समात नदी 


9 प्रदत्त विधान के लिए देखिए अध्याय 4 | 
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नागरिक अधिकारा को सीमित करने की शक्ति प्राप्त नही है। इसक अतिरिक्त, सयुक्त 
राज्य अमरिका की काग्रेस या किसी राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी ब्यर्ति 
को उसकी सम्पत्ति, जीवन व स्व॒तन्नता से विधि की उचित प्रक्रिया (08 छा0०७5 
०६ 8) के बिना वचित नही किया जा सकता । किसी व्यक्ति की समत्ति बिता 
मुआवजा दिय शासन द्वारा हस्तगत नही को जा सकती । किसी राज्य को सीनंदम 
समान प्रतिनिधित्व से ससदीय विधि अथवा सर्वधानिक सशोधन द्वारा वचित नही किया 
जा सकता । विधायी शक्ति पर इस प्रकार के प्रतिवध भारत, मलमेशिया जैस देशा के 
नवीन सविधाना मे भी हैं । 

(5) स्वेधानिक सक्योधन सम्बंधी विधियों पर व्यवस्थापिका का सामात्यत 
अनियातत क्षेत्राधिकार नही होता । यह व्यवस्थापिकाओ की स्वामाविक विधायी दक्ति 
पर प्रतिवथ है । इगलैण्ड एवं “यूजीलैण्ड की ससदे इसका अपवाद हैं। हीयरे का मत 
है कि “सविधान का उद्देश्य (व्यवस्थापिका सहित) झासन-प्रणाली की स्थापना एवं 
उसकी व्यवस्था करना होता है। अत यह सवथा उचित है कि व्यवस्थापिका को हर 
अग से उच्च नही वनाथा जाना चाहिए जिसके द्वारा व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है। 

विधि निर्माण से सम्बा वत्त एक दूसरा प्रइन भी है। व्यवस्थापिकाओं दर 
पारित की जान वाली विधिया के सम्ब-ध म व्यावहारिक दृष्टि से आखिरी निणय कौर 
करता है ? दूसरे शब्दा म, विधि निर्माण मे व्यवस्थापिका का क्या भाग है? सर” 
प्रधान देशा म--जैसे इमलेण्ड, मारत सहित राष्ट्रमण्डलीय देशों म--विधियां को प्र्स्ता 
वित करने का दायित्व कायपालिका--मात्रमण्डल--का होता है । ससदीय प्रणाती 
वाले देशा म व्यवस्थापिकाएँ विधि निर्माण के सम्बंध म॑ मन्त्रिमण्डल का नतृत्व स्वीकार 
करती हैं । लक्नि इसका अथ यह नहो है कि कार्यपालिका पर विधिया वो प्रस्तावित 
करन के सम्बंध मे प्रतिवध नही है । कर एवं व्यय सम्बंधी कुछेक विधिया की 
व्यवस्थापिकाआ के समक्ष अनिवायत प्रस्तुत क्रिया जाता है | इन मामला में मात्र 
मण्डल को कोई स्वतत्रता नही होती । शेष मामला म मात्रिमण्डल विधि विशप को 
विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तावित करन या प्रस्तावित न करन म पुण स्वत पत्र हीता है। 

सयुक्त राज्य अमेरिका की याँग्रेस विधि को प्रस्तावित करन के सम्बंध मे 
ससदीय प्रणाली क दशा की जपक्षा अधिक स्वत-श्र है । परतु निश्चित रूप स मैंह 
नहों कहा जा सकता कि अध्यक्षात्मक दशा मे विधिया या प्रस्तावित बरन मे महर्ती 
पूण धूमिया ब्यवस्थापिका और कायपालिया मे से क्सि व हाथा म हैं। राष्ट्रपर्त 
मसधोय पाौँग्रेस व नाम सदर नजबर विधियाँ प्रस्तावित वरता है । लंबित राष्ट्र 
न द्वारा प्रस्तावित विषया पर विधि बनाने या ने चनान का जा तम विघय गांगस ही 
परतोी है $ डप्रस मं विधि निमाण व सम्बंध मे समितियाँ मदृत्यपूण भूमिया निमाती 
है। अत विधि मिमाण | सम्बंध में जीविम निरयय उ्राँप्रस द्वार हा हहां गिगिं 
जाठा. यास्तय में निश्चय तो समितियां के रूप मे संगठित नताओ बे दार विय शी 
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हैं । लेकिन इतने पर भी व्यवस्थापिका का बहुमत दल विधि निर्माण में महृत्वपूण 
भाग लेता है । इग्रलैण्ड की भांति अमेरिकी काग्रेस को भी कुछ विधिया--यथा, राज- 
कीय धन विधेयक--को अतिवायत पारित करना पडता है । 

ब्वीयरे का मत है कि इगलंण्ड एवं सयुक्त राज्य जमेरिका दोना देशो में 
विधेयकी के सम्बंध मे पर्याप्त साम्य है । दोनो ही देशो में व्यवस्थापिका के नेताओं 
द्वारा व्यवस्थापिका का कायक्म निश्चित किया जाता है | परतु दोना देशा में एक 
महत्वपूण अतर भी है। ब्रिटेन मे व्यवस्थापिका का नेता ही शासव (कायपालिका) 
का नेता होता है । सयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली के कारण व्यवस्था 
पिका का नेता व्यवस्थापिका का ही प्रमुख नेता होता है, वह शासन (कायपालिका) 
का नेता नही होता है ! भारत मे ब्रिटिश व्यवस्था का अनुगमन किया गया है । 

विधि निर्माण प्रणाली भी सभी देशा म॑ समान नहीं है। गैर वित्तीय एवं 
वित्तीय विधेयकों के पारित होने की पद्धति एक दुसरे से मित्र है। शासकीय एव 
व्यक्तिगत सदस्यो द्वारा प्रस्तावित विधेयकों के पारित करने की प्रणाली में भी अन्तर 
होता है ॥! 

सविधान म सशोचन भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। इंगलैण्ड 
की ससद को इस सम्बंध में अनि्यातरत अधिकार प्राप्त है। सयुक्त राज्य अमेरिका 
की काग्रेस के होनो सदता द्वारा सशोधन-अ्रस्तावा का प्रमावकारी होने के लिए पारित 
होना भावश्यक है। भारत म ससद को सविधान के अनेक उपबधा को सशोधित 
करने का अधिकार है। सोवियत सघ में सर्वोच्च सोवियत को सर्वैधानिक संशोधन 
का अधिकार है। स्विट्जरलेण्ड मे भी सविधान के सशोधन म॑ वहा की फेडरल 
असेम्बली महत्वपूण भाग लेती है । 
2 कायपालक एवं प्रशासकीय काय 
(ए:००ा॥ए० बात ैपंगागराधध 40४७ #िए्यए7075) 

व्यवस्थापिका द्वारा समदीय प्रणाली वाले दशा मे कायप्रालिका पर ॒नियत्रण 
रखा जाता है। मां त्रमण्डल व्यवस्थापिका अथात व्यवहार म॑ मिम्न सदन के प्रति 
अपनी समस्त नीतियो एवं कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है। बष्यक्षात्मक' प्रणाली 
वाले देशा--यया, सयुक्त राज्य ममरिका---म कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायी नही होती लेकिन व्यवस्थापिका का कायपालिका पर तिय-नण होता है तथा काय- 
पालिका व्यवस्थापिका की उपेक्षा नही कर सकती । 

संसदीय प्रणाली वाले देझा म प्रशासन से सम्बोधित विपया पर प्रश्न प्रूछ 
कर काम रोको, निदा आदि प्रस्ताव उपस्थित करके, बहस की माँग एवं झासन 
के कार्यों की आलोचना करके कायपालिका पर नियत्रण रखा जाता है। नविश्वास 
का भस्‍्ताव पारित हाने पर माीजिमण्डल द्वारा त्यागपत्र दना मनिवाय हू । 


विस्तृत विवरण के लिए दलखिए अध्याय 2॥ 
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सयुक्त राज्य अमेरिका मे कांग्रेस का अवरोध एवं सन्तुलन की व्यवस्था के 
जधीन कायपालिका को नियात्रत करने के अवसर प्राप्त हैं । उदाहरण के लिए, बम 
रिक्की राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तिया को प्रभावी बदाने के जिए सीवट के दो 
तिहाई बहुमत से उनकी स्वीकृति आवश्यक है । इसी प्रकार, विदेशा से का गयी 
साथियों को भी प्रभावकारी बनाने के लिए 2|3 बहुमत से उतका सीनेट हाथ अपु 
मोदन आवश्यक है । युद्ध की घोषणा एवं शान्ति स्थापना की भी भक्ति व्यवस्थारित 
में होती है। दुसर शब्दों मे, वदेशिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी विपयो मे भी व्यवस्थारिंक 
को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इस्रलैंण्ड मे सस्धि करने की शक्ति कायपातिका रो 
प्राप्त है । इसके विपरीत्त, अमेरिका म सन्धि के मामले मे व्यवस्थापिका (सीवंट) की 
भ्रमुमति आवश्यक है । स्विद्जरलैण्ड मे मी फेडरल असेम्वली द्वारा सा बयां वी सती 
कृति आवश्यक होती है। स्मरणीय है कि अमरिका में सस्धि के मामलों मे काँग्रेस के 
दोना सदनों को शक्ति प्राप्त तही है अपितु उसके एक माग--सीनेट--को ही शी 
सम्ब'धी अधिकार प्राप्त है । लेकिन इगलैण्ड मं ससद साध एवं युद्ध के लिए वा 
इयक वित्तीय अनुदान एवं विदेश विभाग के अनुदाना को अस्वीकृत करके अग्रह्मक्ष हे 
से इन मामलो मर हस्तक्षेप कर सकती है 

युद्ध की घोषणा के सम्बंध मे दो प्रकार के देश है। इगलण्ड एवं राष््र 
अण्डलीय देशा मे कायपालिका द्वारा ही युद्ध की घोषणा की जाती है । ससद से इक 
स्वीकृति की आवश्यकता नही होती । स्वीडन भी इसी श्रेणी मं आता है। कं 
दूसरी धेणी के दशो मे सयुक्त राज्य अमरिका प्रमुख देश है । अमेरिकी कांग्रेस दी है 
युद्ध की घोषणा का अधिकार प्राप्त है। फ्रान्‍्स के पाँचवें गणराज्य के संविधान 
अनुसार युद्ध की घोषणा का अधिकार फ्रेंच ससद को है । लेकिन इगलैण्ड एवं 
वग के देशा में ससद अप्रत्यक्ष रीति सर अर्थात आवश्यक घन की स्वीकृति अप 
अस्वीकृति द्वारा इस अधिकार को नियाश्रत करतों है। सयुक्त राज्य अमेरिका की 
कांग्रेस को युद्ध की घोषणा का सर्वैधानिक अधिकार वो है लेकिन राष्ट्रपति विदेश 
नीति के सचालन से एसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि काँग्रस को युद्ध 
घोषणा करना अनिवाय हो जाये । कुड व्यवस्थापिकाआ को राज्य के प्रमुख बर्षि 
कारियो को चुदन का अधिकार प्राप्त होता है। रह मिवाचित सम्बधधी कार्यों कीं 
सभा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, ल्विट्जरलेंग्ड म॑ फेडरल अपतम्बली 
व्यवस्थापिका) द्वारा परिसघ के राष्ट्रपति तथा सघीय कायपालिका परिषद क फिर 
फाउसल) के सदस्या, यायाघीशा एवं प्रधान सनापति का निर्वाचन किया जाता है। 
भारत व शप्द्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक-मण्डल वा सदस्या में भारतीय 
संसद के दोना सल्या के निवाचित सदस्य भी होत है। भारत के उपयाप्ट्रपठि वी 
निवाचन नी भारतीय ससद द्वारा किया जाता है । खास के साप्ट्रपति का विवादित 
वहाँ के दोना सदना की सुक्त बेठर में होता है । सयुक्त राज्य अमरिया में सब्दुरी 
पद दे किसी भी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त न होते पर प्रतिनिधि समा को यह अरपि 
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कार प्राप्त है कि वह सदसे अधिक मत पाने वाले श्रथम तीन प्रत्याशियों म॑ से किसी 
भो एक प्रत्याशी का राष्ट्रपति चुन ले | उपराष्ट्रपति पद के लिए भी यदि किसी 
प्रत्याशी को स्पष्द बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट को सवसे अधिक मत पाने 
वाले दो प्रत्याशिया में से किसी एक को उपराप्ट्रपति निर्वाचित करमे का अधिकार 
भ्राप्त है। इसके अतिरिक्त, काँग्रेस के दोनां सदनां का अपने सदस्यों की निवचिन 
सम्बंधी योग्यताएँ, अपन निर्वाचनों एवं निर्वाचन सम्बधी विवादों के सम्बंध म 
निणय करने का अधिकार प्राप्त हांता है । 


व्यवस्थापिकाआ का एक महत्वपुण काय झांसन की आलोचना करना होता 
है। महत्वपूण सावजनिक मामला पर व्यवस्थापिका म बाद विवाद होते हैं । व्यवस्था 
पिकाएँ जनता की शिकायता एवं लोकमत को प्रकाश मे लान का एक सवल माध्यम 
है। जान स्टुअट मिल के अनुसार वे 'शिकायता की समिति एवं विचारा के सदन 
के रूप म काय करती हैं।** 
3 वित्तोय काय 
(मभाणव ए्था०ा०ा5) 


आधुनिक राज्यो में व्यवस्थापिका का राज्य के वित्त पर पृण नियत्रण होता 
है। सभी लोकता जक देशा मे यह नियम है कि राजकोप मे से एक पैसा भी व्यव- 
स्थापिका की स्वीकृति के बिना व्यय नही किया जा सकता और जनप्रतिनिधियों की 
स्वीकृति के बिना न कोई कर ही लगाया जा सकता है। वित्त सम्बंधी शक्तिया 
सामायत निम्न सदन म ही अधिण्ठित होती है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा 
सावजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते है। समस्त वित्त विधेयक 
निम्न सदन में ही सवप्रथम प्रस्तुत किये जाते है। यह वतमान समय में एक सुस्था- 
पित परम्परा है। इगलैण्ड, अमेरिका, फ्रास, कनाडा और भारत आदि देशा म॑ यही 
परम्परा है। सामायत वित्त विधेयका के सम्बंध में द्वितीय सदन को प्रथम सदन के 
समान अधिकार प्राप्त नही होते है। लेकिन अमेरिकी सीनंट इसका अपवाद है । 
कायपालिका द्वारा वापिक आय व्यय का विवरण (बजठ) तैयार किया जाता है 
और व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह कायपालिका 
दारा अस्तावित मदा मं कटौती कर सकती है । व्यवस्थापिका द्वारा जिस रूप मे बजट 
पारित किया जाता है उसी प्रकार एवं स्वीकृत मदो मे ही धन व्यय किया जा सकता 
है । व्यवस्थापिका यह भी देखती है कि कायपालिका उसके द्वारा स्वीकृत घवराशि 
को निश्चित नियमों के अनुसार ही व्यय करती है । अत वह लेखा-परीक्षण (30०7) 
भी करती है। इसके लिए व्यवस्थापिका समितिया का निर्माण करती है जैस साव- 
72.. प॥69५ 0९७४६७ डाटा 7550ए८5 ए॑ छपजाट रण्ग्रट्था क्रद <एश्धांधाट. ६2 
डइाणजाते उशवृपट७ 04 धार ग्रबणणा.. मलए बढ: 9७ शी [गा 5िच्वाधा: 
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जनिक लेखा समिति एवं अनुमान समिति । इसके अतिरिक्त, महालेखा परीक्षक | 
वापिक रिपोट ससद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत की जाती है । 
4. न्यायिक कार्य 
[7परताल॥ करप्राला0॥5) 

व्यवस्थापिका द्वारा अनेक देशा मे यायिक काय किये जाते हैं ॥ इंगलप्डवी 
ससद का ट्वितीय सदन--लॉड सभा--देश का सर्वोच्च अपीलीय यायात्रय हैं। सुर 
राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्‍्यायाधीशा एवं सघीय अधिकारियों के 
विरुद्ध महाभियोग की जाच सीनेट करती है। प्रतिनिधि सदन द्वारा महाभियोग वी 
प्रस्ताव किया जाता है। ऐसी स्थिति म॑ सर्वोच्च 'यायालय का मुख्य स्यायापी। 
सीनेट की अध्यक्षता करता है। भारतीय ससद को भी राष्ट्रपति क॑ विरुद्ध 
की जाच करने का अधिकार है। फ्रास मे राष्ट्रपति एव किसी मनी पर महा्मिया। 
लगाये जाने पर 'काउ सल ऑफ रिपब्लिक' न्यायालय का काय करती है। 

व्यवस्थापिका का आकार 

विधि निर्माण में वाद विवाद एवं विचार विमश विशेष एवं महल 
भूमिका निभाते है। सामायत विचार विमश के सम्बंध मे एक स दो भले होत हैं। 
जब विवेच्य विषय का सम्बंध राष्ट्र से हो, तो दो की अपेक्षा दो सौ की हा 
अपेक्षित हे । दूसरे शब्दों मे, विधि निर्माण के हेतु व्यवस्थापिका में पर्याप्त संदर्स 
सख्या होनी चाहिए जिससे समाज के समी वर्गों एवं हितो तथा विचारां का समुर्कि 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । ऐसी अवस्था मे ही विधानमण्डल द्वारा निर्मित वि 
व्यापक स्वीकृति पर आधारित हो सकती है । व्यवस्थापिका की सदस्य-सल्या के 
निर्धारण के सम्बध मे किसी सिद्धात या नियम की स्थापना सम्मव नहीं है। हे 
देश के आकार या क्षेत्रफल, जनसख्या अथवा अय आवश्यकताओ के अनुसार उन 
व्यवस्थापिकाओ के जाकार या सदस्य-सख्या म मो अन्तर होता है । 789 ई 
फ्रास की व्यवस्थापिका सबसे वडी व्यवस्थापिका थी । इसम ,200 सदस्य थे। 
जनता द्वारा निवाचित आधुनिक सदना म एक तरफ बडे अर्थात्‌ अधिक सदस्पन्सर्ला 
वाले सदन हैं ता दूसरी तरफ छोट अर्थात्‌ कम सदस्य-सख्या वाले सदन हैं। उदाहरय 
के लिए, इगलेण्ड की कॉमस सभा म 630 सदस्य हैं। फ्रास की राष्ट्रीय सभा 5 
482, इटली के चेम्बर जाफ डेपुटीज में 680, मारतीय लोकसभा मे 525, जे 
बुन्डस्टेय म 496, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन मे 435, सोवियत रूस की सध सांविीं 
मे 79] सदस्य हैं। यह समी सदन आकार म बहुत बड़े हैं और जवन्समांगा 
प्रतीत होत हैं । वहृदावार हान के कारण यह सुचारु रूप से बपने दायित्वा वा ्तम्या 
दन नही कर पात है । जहाँ एस बहु सदस्य-सख्या वाल सदन हैं, वहाँ दूसरी 
अनेक सदना की सदस्य सख्या बहुत कम मी है। उदाहरण के लिए, समुक्त 
अमरिका मे दा राज्या निवदा एवं डिलावार वी सीनट भ केवल 7 सदस्य हैँ 
इन राज्या की सीनद एक समिति सी प्रतीत हाती है | स्विट्जरलण्ड की राछीय 
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छवीयरे का मत है कि व्यवस्थापिका की सदस्य सख्या के फ्लस्वरप उ्तः 
सगठन एवं काय-पद्धति सम्बधी अनेक महत्वपूण समस्याएँ उत्पन होती हैं | उदाहए _ 
के लिए, बडे सदन के समक्ष प्रथम समस्या स्थान की होती है । इगलण्ड की कारख 
समा का भवन अपनी सदस्य सख्या को देखत हुए छोटा है। 943 ई मे उसके पुर 
निमाण के समय इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था कि कॉमन्स के 566 
को इतना बडा बनाया जाय कि सभी सदस्य स्थान पा सके | इगलण्ड जपवाद है 
आयथा सभी देशा के सदना म॑ सदस्यों के बैठने की समुचित व्यवस्था होती हैं। 

व्यवस्थापिका समा की कितनी सदस्य-सख्या उचित है ? फाइनर के बुक 
इस सम्बध मं विचारणीय वात यह है कि प्रतिनिधियों की सख्या जितनी अधिक होरी 
उतने ही छोटे निर्वाचन क्षेत्र होगे और इससे जनता को अपक्षाकृत अधिक प्रतिविधितर 
प्राप्त होगा । श्रेष्ठ विधि के निर्माण के लिए प्रतिनिधित्व का प्रधान महत्व है। लिंग 
अधिक सदस्य सस्या के कारण प्रभावशाली काय-पद्धति को अपनाना कठित हो जाग 
है । अत पूण प्रतिनिधित्व को अधिकतम मह॒त्व दिया जाना चाहिए । का 
सम्ब'धी आपत्ति के सम्बंध म फाइनर का मत है कि “विधि निर्माण का अधिवा/ 
काय समितियों द्वारा क्या जाता है ।! अत फाइनर न आधुनिक लोकततीय सारा 
के निम्न सदन की सख्या 800 निश्चित की है। उसने सदस्य-सस्या के वेग 
उग्र समयन किया है । “नियाजन के युग म व्यवस्थापिका को बडा होना चाहिए! 
यदि वप मे 365 दिना का नही बढाया जा सकता तो अपन काय भार को वहें 
के लिए व्यवस्थापिका क॑ सदस्यो की सरया म वृद्धि की जानी चाहिए । पा 

व्यवस्थापिका का कार्यकाल 

व्यवस्थापिका के कायकाल या अवधि की समस्या इस मूल प्रश्न स सम्बा् 
है कि प्रतिनिधित्व कसा होना चाहिए ? यदि प्रतिनिधि सदन जनता की द्च्छा ही 
भली प्रकार एवं उचित ढंग से प्रतिनिधित्व करे तो प्रतिनिधि सदना वा कायद४ 
छोटा होना चाहिए । जॉन आदम (7० ४4०75) का कथन था कि अर्मा' 
सविवान के निर्माण के समय यह विचार बहुत लोकप्रिय था कि व्यवस्थापिकाओं *ीं 
काय-काल छोटा हाता चाहिए । ' जहाँ वाधिक चुनाव नही होत वहाँ 
का आरम्म हो जाता है।' अत अमरिका के सविधान क निर्मापनकाल म मुख्य हा 
अत्याचार स रद्षा वा था, न कि शासन म क्षमता से । शासन की क्षमता की यह 
समय उपक्षा की गयो थी । अमरिरी प्रतिनिधि सदन का द्विवर्षीय कायकाल बिना वा 
विवाद व सविधान वः निर्माताआ न स्वीकार कर लिया था। उस समय कीर्षा' 
तिया म एमा सम्मव था | 'फडरलिस्ट' (7/॥९ #८८४7०/57) नामक रचना मे प्रतिनिधि 
सदन वी एक्वर्षीय वायकाल की अपक्षा द्विवर्षीय कायकाल के पद्षा में निम्त ठोम वर 
दिय गय हैं. () उस समय सदन पर नियत्रण वी कम आवश्यकठा थी । सवियात 
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द्वारा आय सघीय अगो के माध्यम से प्रतिनिधि सदन की शक्ति पर पयाप्त प्रतिवष 
लगा दिये गय थे । (2) योग्य विधायक बनने के लिए विधि एवं उसके निमाण का 
पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है । यह ज्ञान व्यावहारिक अनुभव से ही सम्भव होता 
है। अत अमेरिकी सविधान निमाताओ ने एक वय के स्थान पर द्विवर्षीय कायकाल को 
स्वीकार किया । (3) इसके अतिरिक्त, लम्बा कायकाल व्यवस्थापिका के विघटन एव 
नवीन निर्वाचन सम्बधी कठिनाइयो से भी मुक्ति प्रदान करता है ) 
यूरोपीय देशा की व्यवस्थापिकाओ के कायकाल भिन्न भिन्न ह। इगरलैण्ड का 
निम्न सदन--कामस सभा--का कायकाल पाच वष है । 9] ई के पूथ इसका 
कायकाल सात बप था। 64] ई के अधिनियम के अनुसार इगलण्ड की संसद का 
कायकाल केवल तीन बष था । 7]6 ई मे सप्तवर्षीय अधिनियम (776 $«एाथा॥ाश] 
ै०) के अनुसार इसका कायकाल सात वष कर दिया गया था। संसदीय अधिनियम 
9] ई के पारित होने पर कॉमस सभा विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन बन 
गया है। लाड समा की शक्तियाँ सीमित कर दी गयी है। अत कॉम स पर जपेक्षा- 
कृत अधिक निय/तण की आवश्यकता अनुभव नही की गयी । जनमत सग्रह के प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर दिया गया। अत कॉमस सभा पर नियत्रण का केवल एक ही साधन 
रह जाता है और वह है कि कॉमस समा के काय-काल को कम कर दिया जाय । 
इस व्यवस्था का विरोधी दल के कुछ सदस्यो ने इस आधार पर विरोध किया है कि 
शीघ्र चुनावो के कारण दलीय निय-नण बढ जायेगा और माज्रिमण्डल की शक्ति में 
अधिक वद्धि हो जायेगी तथा व्यक्तिगत सदस्यो की स्वतज्ता सीमित हो जायेगी । 
इसके अतिरिक्त ससदीय जीवन के खर्चे म॑ वद्धि हो जायगी । अनुदारदलीय सदस्यों 
के दवाव के कारण अधिनियम म॑ यह धारा जोड दी गयी है कि अकेले कॉमस सभा 
एवं राजा के द्वारा ससद के पाच वष के कायकाल मे वृद्धि नही की जा सकती । 
लैकिन फाइनर के अनुसार आज यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या कॉमस समा का 
कायकाल पाच वप से कम नहीं होना चाहिए ? 
फ्रास भ व्यवस्थापिका का काय काल प्राच वष था । झासन व्यवस्थाप्रिका को 
भग नही कर सकता था । इगलैंण्ड मे मीजमण्डल के परामश पर ताउन के द्वारा 
कामन्स सभा को कायकाल के पूव मगर किया जा सकता है । फ्रान्स मे अक्टूबर !946 
ई के निवाचन अधिनियम की धारा 36 के अघीन सदस्य पाँच वष के लिए चुन जाते 
हैं। 99 ई के जमनी के वीमर सविधान के अन्तगत संघीय विघानमण्डल का 
कायकाल 4 वप था लेक्नि शासन को उसे उसके पूव मगर करने का अधिकार प्राप्त या । 
स्विटजरलैण्ड को राष्ट्रीय समा (निम्न सदन) चार वष के लिए निर्वाचित 
होती है । लेकिन इसको काय-काल के मध्य म विधटित नही किया जा सकता । पश्चिमी 
जमनी के निम्न सदन (80706७४७४) के सदस्य चार वप क॑ लिए वयस्क मताधिकार 
के भाधार पर निर्वाचित किये जाते हैं । इटली के नवीन सविधान के अन्तगत चैम्वर 
जाफ डेपुटीज (ट॥शगएदय ण॑ 0०9ध४९६--निम्न सदन) का वायकाल 5 वष है। 
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सोवियत रूस की सर्वोच्च सोवियत का कायकाल 5 वष है। सर्वोच्च सोवियत हे 
दोनो सदतनों का निर्वाचन एक साथ ही होता है । जापान के नवीन संविधान मे कई 
की व्यवस्थापिका (0०/) के निम्द सदन--प्रतिनिधि सदन--का कायकाल 4 वा 
निश्चित किया गया है। भारतीय लोकसभा का कायकाल 5 वष है । मत्रिगणत 
इसको कायकाल के पूव विधटित करने की माग कर सकता है। आस्ट्रेलिया क॑ प्रति 
निधि सदन का कायकाल 3 वष है। कनाडा के निम्न सदन--कामस समानता 
कायकाल भी 5 वष है। इसे भी कायकाल से पूव विघटित किया जा सकता है। 
फाइनर चार वष के कायकाल को उचित मानता है और उसका ही पक्षपाती 

है। उसके अनुसार चारवर्षीय कायकाल दला पर नियनण की हृप्टि से जावश्य 
है । दलो की शक्ति म॑ वद्धि के फलस्वरूप व्यक्तिगत सदस्य की स्वतजता सीमित हो 
गयी है। सत्ताघारी नेताजो को आत्म-सन्तोप तथा निर्वाचन के धक्के से ही जगायायां 
सकता है एव जैसे जैसे निर्वाचन समीप आता जाता है बे लोकमत के प्रति अधिक सेट 
होते जाते हैं | फाइनर के अनुसार “इगलैण्ड की हष्टि से 3 वप का कायकाल विधा 
यक के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्ति हेतु कम है लेकिन 5 वपष का कायकाल बअर्ि 
है । अत वे 4 वप की अवधि को सहज ही स्वीकार कर सकते है।” फाइनर 
निर्वाचन की अवधि को कम करने के पक्ष मे एक ओर सबल तक देता है। आर 
निर्वाचको एवं मतदाताओ का सीधा सम्बंध है और महत्वपण विपयो के वि 
व्यवस्थापिका के बाहर ही किये जाते हैं अत राजनीतिक हृष्टि से मिर्वाचकां का मो 
होना अत्यत आवश्यक हो गया है। यह तमी सम्भव हो सकता है जबकि राजतीतिक 
सस्थाएँ निर्वाचका को अपने दायित्व में दीक्षित कर । अत व्यवस्थापिका के कायवीत 
के कम होने पर जनता से शीघ्र परामझ सम्मव होता है और विभिन दला को पर 
बतित परिस्थितिया के अनुकूल अपने लक्ष्यो मं परिवतम करने का अवसर मिलता है। 
निर्वाचको को भी राजनीतिक शिक्षा मिलती है । जनता को विभिन्न दलो के आशा 
सनो एवं क्रियाकलापा के परीक्षण के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त होते है। 7 
फाइनर का कथन है कि “व्यवस्थापिका का चारवर्पीय कायकाल एक आधुनिक आये 
इयक्ता है । विशेषकर राष्ट्रीय नियोजन की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण शासन के कीय 
में जिस अनुपात म वद्धि हो रही है उसी अनुपात मे उस पर लोकप्रिय नियद्रण री 
भी आवश्यकता है। व्यवस्थापिका के 4 वय के कायकाल के यूब व्यवस्थापिकां कीं 
विघटन परिस्थितियां वश्च यदि आवश्यक हो जाये तो सविधाना म॑ उसकी भी उचित 
व्यवस्था होनी चाहिए ।?7% 
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व्यवस्थापिकाओ का विघटन एवं उप-चुनाव 
व्यवस्थापिका से सम्बन्धित दो महत्वपूण प्रश्न उसके विघटन एवं उप-चुनावा 
से हैं () क्‍या व्यवस्थापिकाआ को उनके कायकाल के पूव विधटित किया जाना 
चाहिए ? एवं (2) इस प्रकार का विघटन एवं उप चुनाव किन परिस्थितियों मे उचित 
है * सयुक्त शज्य अमेरिका की काग्रेस का कायकाल निश्चित है और उसे घढाया था 
बढाया नहीं जा सकता । 2929 ई के जमनी के बीमर सविधान एवं फ्रास के चतुथ 
गणतजीय सविधान मे अवधि के पूव व्यवस्थापिका के विघटन की व्यवस्था थी। 
इंगलेण्ड मे भी क्राउन ससद को अवधि के पूव विघटित कर सकता है । अनेक अब- 
सरो पर ब्रिठिश सतद को अवधि के पुव विधटित किया गया है। भारत के नवीन 
संविधान के जन्तगत प्रथम वार 970 ई मे प्रधानमस्त्ती झीदरा गाधी के परामश 
पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित किया गया था और मध्यावधि निर्वाचन 
हुए थे । 
इंगलैण्ड मं ससद को विघटित करने का अधिकार काउन को प्राप्त है। लोक- 
तन के विकास के पश्चात राजा के व्यक्तिगत अधिकार सस्थागत काउत को हस्तात- 
रित हो गये है और विघटन का अधिकार मन्तिमण्डल को प्राप्त हो गया है। अब मन्ति- 
मण्डल राजा को देश हित म॑ विधटन का पराभशझ्य देता है। प्रश्न यह है कि इगलण्ड 
में माीजमण्डल किन कारणों से ससद के विघटन का प्रस्ताव करने के लिए वाध्य है ? 
9वी सदी मं केवल एक ससद (867-73 ई ) ही अपने पूर कायकाल-पथत काय 
कर सकी थी। इस काल म॒ कॉमस सभा मे उदार दल का वहुमत था। इस निर्वा- 
चत के पूव इगलण्ड की ससद के दलों में प्राय धार्मिक, वदेशिक एवं व्यापारिक 
अ्रइनो पर मतभेद हुजा करते थे और एक दूसरे मे परस्पर तीत्र विरोध हुआ करता 
था। बहुधा बहुसरुयक एवं अल्पसरयक दला में इन वर्षों म अधिक से अधिक बीस 
मता का अतर होता था । 873 ई के पश्चात बहुमत दलो को एक अय कठिनाई 
का सामना करना पडा । इगलैण्ड के विभिन्न दल आयरलैण्ड की स्वतजता के प्रश्न 
पर विभाजित थे । इस समय इगलैण्ड की राजनीति मे स्थायित्व आयरिश शासन के 
60 सदस्यों के गुट पर निमर रहता था । 2885 ई मं इस गतिरोथ के अत के लिए 
उदारवादिया एवं अनुदारवादियों दोनो मे ससद को विघटित करमे का निएचय किया 
था। ब्रिटिश ससद के अपनी अवधि के पूव विधघटन के कुछ उदाहरण निम्नवत्‌ हैं 
905 ई मे वालफोर द्वारा त्यागपपत, 90 ई मे लॉयड जॉज के परामझ पर सामा- 
जिक एवं आधिक सुधारी पर जनता की राम जानने हेतु ससद को विघटित फ़िया 
गया जिसके फलस्वरूप लॉड-समा की झक्तियाँ कम हुई , 798 ई में प्रथम नि३३७ 
बुद्ध के युद्ध चिराम के पश्चात ससद का विघटन, सरक्षण के प्रश्न पर 92) ६ में 
वाल्डविन का त्यायपत, 2934 ई मे रैम्से मकडोनल्ड ने श्रमदल से भुबक ध्ोक६ 
राष्ट्रीय सरकार का नेतत्व किया। राप्ट्रीय सरकार म अनुदार, उदार ५१ (५१ 
सदस्य शामिल थे जिनके हिंतो मे परस्पर विरोध था । मुक्त ब्यापार बेभाभ 
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की नीति के प्रइन पर दला में मतभेद बढ़त गये | अत म॑ ससद को विषटित कर 
नवीन चुनाव हुए ये । 

फाइनर” के अनुसार इगलेण्ड के इतिहास से हम इस समस्या का कोई सष् 
उत्तर नही मिलता । लेकिन यह जवश्य ज्ञात होता ह कि वहाँ किन परिस्थितियां में 
विघटन हुए थे । वे परिस्थितियाँ निम्नलिसित है 

(0) शासन जब किसी विधेयक को पारित करना आवश्यक समभता हा बोर 
विरोधी दल द्वारा उसम गतिरोध उत्पन्न कर दिया गया हो। 

(४) सरकार को जब अपनी स्थिति का ठीक ज्ञान न हो या उस यह विज्ञान 
ही गया हो कि जनता का विश्वास उसे प्राप्त नही है । दी 

(४7) सरकार के समक्ष जब कोई ऐसा मौलिक अथवा महत्वपूष 
सम्बधी प्रइन विचारणीय हो जिस पर जनता की राय लेना आवश्यक हो । 

जमनी के वीमर सविधान (99-933 ई ) म विघटन की बध्यवस्था पी। 
राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन सविधान के अनुसार एई 
कारण के लिए केवल एक बार विघटन सम्मव था। वीमर सबविधान के अआल्ता् 
राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता था | मन्रमण्डल भी जनता द्वारा प्रतक्षत 
निवाचित होता था । ससदीय व्यवस्था की स्वीकृत एवं मा य व्यवस्था के का 
माँ तमण्डल को भी राष्ट्रपति के समान ही व्यवस्थापिका को विधदित करों 
अधिकार प्राप्त हो जाता था । अत प्रश्न यह था कि मनरमण्डल विघटत का आर 
दे सकती थी या नही ? जिन अनेक मौजमण्डलो ने विधघटन की माग की का 5 
यह अधिकार प्राप्त नही हुआ था। जमनी के ससदीय जीवन म जवरोध की ती हा 
स्थाआ मे ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन स्वीकार किया गया । राष्ट्रपति हिण्डेतवर्ग 
व्यवस्थापिका के विघटन की माग को अस्वीकार कर दिया था। उसने मा जिमण्डल 
प्रदारूढ रहने एवं कम विवादयुक्त या विवादहीन नीतियो के अनुसार काय करने शो 
परामश दिया था। इही राष्ट्रपति हिण्डेनवग ने 932 ई म प्रधानमाती दूतिंग 
त्यागपत देने का आदेश दिया था। जमनी क॑ ससदीय जीवन मे प्रतिक्रियाबादियाँ“” 
नाजी अनुदारवादी एवं साम्यवादी--के ग्रुट के कारण विघटन की अनेक घटनाएं 
थी। प्रथम विघटन 924 ई मे हुआ था। नवीन निर्वाचन के पश्चात भी 
नही सुलभी । पहले की माति ससद मे अनेक दल थे और उनकी स्थिति कवर 
थी! इसी वप अक्टूबर 924 ई में ससद का पुन विघटन हुआ था। रा 
930 ई म ब्रूनिग के मिश्रित मा त्रमण्डल को प्रतिक्रियावादी दलो के गुट के वि 
के कारण विधघटित करना पडा था| ससद क्के मिष्प्राण होने के कारण इन 
का लक्ष्य स्पप्टत स्थायित्व था अत ये प्रटसनीय थे। लेक्नि इसी अस्त्र वा 
फरवरी 28, ]933 को हिटलर द्वारा प्रधानमत्री बनन के बाद क्या गया 
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ससद को विघटित करने की उसकी माग को हिण्डेनवग ने स्वीकार कर लिया फल- 
स्वरूप जमनी में लोकतत़ का विघटन हो गया और अधिनायकतन्त का उदय हुआ । 
तृतीय फ्रे्च गणराज्य के सविधान के अतगत्त राष्ट्रपति को सीनेट की अनु- 
भति से चेम्बर ऑफ डेपुटीज को विधटित करने की शक्ति प्रदान की गयी थी । इसका 
केवल एक बार 877 ई में राजतयवादी राष्ट्रपति मैकमोहन से प्रयोग किया एवं 
जुलियस साइमन को त्यागपन देने के लिए वाध्य किया । चेम्बर ऑफ डेपुटीज मं 
जिसमे गणत-तवादियों का बहुमत था इससे तीम्र असतोप उत्पन् हो गया । फलस्वरूप 
राष्ट्रपति ने सीनेट से विधटन का समथन करते को कहा । भिस्सदेह यह सवधानिक 
अधिकार का दुरुपयोग था । फ्रेल्च राष्ट्रपति मे इस अधिकार का प्रयोग एक प्रकार से 
जनता के विरुद्ध किया था ) इसके पश्चात तृतीय ग्रणराज्य काल में विघटन के अधि- 
कार का प्रयोग नहीं किया गया। चतुथ फ्रेंच गणराज्य के अधीन कुछ सीमाओ के 
अतगत ससद के विघटन की व्यवस्था थी । 
भारत मे इददरा ग्राधी ने लोकसभा के विधघटन की माग 970 ई में विशेष 
परिस्थितियों में की थी । काँग्रेस दल म मतभेद उत्पन्न हो गये थे। फलस्वरूप दल 
विधटन की स्थिति मे था। प्रधानमस्त्री ने अपनी नीतियो के सम्बंध में सीधे जनता 
से स्वीकृति लेने का निश्चय किया | प्रधानम-जी की माग पर नवीन निर्वाचन हुए 
जिनमे उन्‍हू, उनके दल तथा उनकी नीतियो को असाधारण सफलता मिली थी ! इस 
विधटन की माग को विजी स्वाथ एवं लक्ष्य से प्रेरित नही कहा जा सकता । यह एक 
स्वस्थ परम्परा है। 970 ई के मध्यावधि निर्वाचना के फलस्वरूप हृढ एवं स्थायी 
सरकार का निर्माण हुआ था ! 
व्यवस्थापिका को प्रभावित करना 
व्यवस्थापिकाजा पर व्यक्तियों एवं सस्थाआ का निरतर प्रमाव पडा करता है 
और इन सूत्रा से ये अत्यधिक प्रभावित होते रहते है । द्वीयरे के अनुसार विधायका 
को निम्नलिखित तरीका से प्रभावित किया जाता है 
[4) निर्वाचन-काल में विधायकों द्वारा या उनके दलीय नेताओं द्वारा निवा- 
चका को दिय गये आश्वासन । चुनाव घोषणा पत्र मे मतदाताआ का अमेक बाला के 
प्म्बध भ दल को तरफ से आदवासन दिया जाता है। विधायका द्वारा इनकी उपभा 
नहा को जा सकती । अधिकाप्ष विधायक किसी दल के सदस्य हाते हैं। दलीय सगठना 
द्वास निवाचित विधायकों के काय दलोय अनुशासन एवं नियन्त्रण द्वारा प्रभावित 
किये जात है । उाह विशिष्ट मामला म क्सि प्रकार नपना मत द॑ना है, इसरे सम्बंध 
मे कुछ दला द्वारा स्पष्ट निर्देश दिय जात हैं। हर दशा एवं दल की नोति इप सस्दघ 
मे मिन्न द्वोती है। सामरयत प्रत्येवः दल द्वारा अपन विधायका स दत्तोय नीतिया ये 
समधन की अपक्षा की जाती है । 
(2) विधायका का जनता से सम्पक हांता है । वह अपने निवाचन-सेप्र 
पैदस्पा के विदारा मे प्रभावित होता है ! तार एवं पत्र, आवदन-पत्र (फल्धा० 
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उनके विचारो एवं कार्यों के विरोध अथवा समयन म व्यक्त मत, विरोध प्रदणण, 
व्यवस्थापिका के समक्ष प्रदशन आादि विधायकों को प्रभावित करन क॑ अन्य साधन हैं। 
(3) अमेरिका म कांग्रेस को प्रभावित करन के लिए प्रमाव-समूहा का तरह 
किया जाता है। कांग्रेस क सदस्या का प्रमावित करन की प्रत्रिया एवं प्रणाली की | 
7000)ग्रा8 की सता दी जाती है। एन प्रमाव-समुहा द्वारा व्यवस्थापिका के पद 
को प्रमावित करने के लिए अनेक प्रकार वे तरोके प्रयोग म लाय जात हैं। उदाहरण 
के लिए, विधायकों के चुनावा म आथिक सहायता देना, विभिन्न क्षेत्रा से उम्मीटगार 
खडे करना, निर्वाचन-क्षतों की जनता को सम्बानधित प्रइन के पक्ष या विपक्ष में परत 
वित करने हेतु विधायका को पत्रादि था प्रचार-सामग्री मिजवानां। विधायका हीं 
प्रमावित करने के लिए अ्रप्ट एवं अनुचित तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है| 
व्यवस्थापिका को किस सीमा तक प्रभावित क्या जा सकता है, यहेँ वहीं 
कुछ देश विशेष की शासन प्रणाली पर मिमर करता है। व्यवस्थापिका का शार्वि 
प्रणाली भे कितना महत्व है ?, व्यवस्थापिका एवं कायपालिका तथा नोकरशाही * 
कैस सम्बंध हैं ? समदीय प्रणाली वाले देशा मे प्रभाव-समूहा द्वारा व्यवस्थापिकी 
अपेक्षा मात्रिमण्डल को प्रभावित किया जाता है। लेकिन जिन ससदीय देशां मे की 
पालिका शक्तिशाली नही होती एवं व्यवस्थापिका अपक्षाकृत द्क्तिशाली होती है 
कायपालिका व्यवस्थापिका की उपेक्षा नहीं कर सकती । ते 
लेक्नि सयुक्त राज्य अमेरिका जैस देश में जहाँ शक्ति परथककरण के सिद्धा ते 
मायता दी गयी है, व्यवस्थापिका को ही प्रभावित करने का प्रयत्व किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त जिनदेशा मे बहुदलीय पद्धति होती है भर मिश्रित सरकारें बत्ती 
है वहाँ व्यवस्थापिका का कायपालिका पर अधिक नियनण रहता है । अत व्य' 
पिका को प्रभावित करने के प्रयत्न स्वामाविक ही हैं । जित व्यवस्थापिकाओ मं रा 
अनुशासन ढीला होता है उनके सदस्यों को सरलता से प्रभावित किया जा स्कर्ता 
व्यवस्थापिका के सदस्यो को श्रमाधित करने के अतिरिक्त समितियां को का 
प्रमावित क्या जाता है व्यांकि समितिया विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका 
करती हैं ।!* जिन देशो--जसे सयुक्त राज्य अमेरिका--में समितियों की जावे 
पडताल के अधिकार होते है, वहा उन पर ध्यान केद्धित होना स्वाभाविक है । 
फाइनर का मत है कि आज हम प्रभावों के केद्ग मे निवास करते है। 
की कोई उपक्षा नही कर सकता । प्रभावों के वृत्त म होने के कारण वेद स्थाी 
क्षेत्रा वी मनोदशा के अनुरूप और स्थानीय क्षेत्र केद्र की मनोदशा वे भवुतार 
सोचते है ॥7* 
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द्विसदनवाद 
[805॥/586/9॥५] 





ब्यवस्थापिका से सम्वाीधत एक महत्वपूण प्रश्न यह है कि उसकी रचना कसी 
होनी चाहिए ? व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या हो ? व्यवस्थापिका के दायित्वों एवं कार्यो 
मे श्वीघ्रता एवं भावावेश को स्थान नही हो सकता । अत उसकी रचना ऐसी होनी 
चाहिए जिससे कि उसके कार्यों मे अधिक से अधिक सतकता एवं विचार-विमश की 
गुजाइश हो सके । अत अधिकादय आधुत्तिक व्यवस्थापिकाएँ द्विंसदनात्मक हैं भर्थात 
व्यवस्यापिकाओ मे दो सदन होते हैं । स्ट्राग के अनुसार अधिक महत्वपूण राज्या की 
द्विसदनात्मकता एक विशेषता है ।' ब्राइस ने इस सदम्म मे कहा था कि स्वधानिक 
इतिहास की किसी शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव नही है जितना कि द्वितीय सदन के 
प्रयोग की शिक्षा का है। बडे राज्यो मे एकसदनीय व्यवस्था अपक्षाकृत कम पायी 
जाती है और यदि होती भी है तो वह स्थायी नही होती । 

द्विसदन की प्रवृत्ति अपेक्षाकुत अधिक है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। 
“यूजीलण्ड ने ।950 ई एवं डेनमाक ने 954 ई में अपने यहाँ द्वितीय सदनों को 
समाप्त कर दिया है। सयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्या में से केवल नेवरास्का 
(९०७4४८७) ने 937 ई में द्वितीय सदन को समाप्त कर दिया था। आस्ट्रेलिया 
में बवीसलण्ड राज्य मे एकसदनीय व्यवस्था है। इसके विपरीत उदाहरण भी पाये 
जात हैं। 923 ई म अतातुक कमाल के नेतत्व म तुर्की मं स्थापित गणराज्य म एक- 
सदनीय व्यवस्था की प्रारम्म में स्थापना की गयी थी। लेकिन 96] ई के नवीन 
सविधान के अधीन द्विसदतात्मक व्यवस्था--नेशनल बसेम्वली एवं सीनेट---का निमाण 
किया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था नावें म भी है। नावें को व्यवस्थापिका (500: 078) 
एक सदन के रूप मे निवाचित होती है लेकिन निर्वाचित हाने के वाद दो भागा म 
विमाजित हो जाती है एक भाग लॉगटिंग (-328078) कहलाता है। इसबः 83 
क्क्सा_-__-त- 
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सदस्य स्टारटिंग (807078) के सदस्या द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा माय आइलेसाग 
(0005धा्ट) कहलाता है जिसम दोष 2 सदस्य होत है। लागढिंग ([28/77) 
को विधि प्रस्तावित करन की शरक्ति प्राप्त नही हैं । यह सदन ओडबलेस्टाग द्वारा प्रद्ठ 
विधेयको म॑ केवल सशोधन प्रस्तावित कर सफता है। यदि सश्ांधन अस्वीहृत हि 
जाते हैं अथवा लॉगटिंग (38078) अपन विचारा पर हढ़ हैं तो दोवा सदवा डे 
सयुक्त अधिवेशन म दो-तिहाई बहुमत से मिणय किया जाता है। द्विंसदन की वा 
करते समय एक भ्रम उत्पन्न होने को सम्मावना है। समी देशा मे प्रथम एवं झ्वितय 
सदन छाब्दो का प्रयोग समान अर्थों मे नही किया जाता है । ब्रिटेन, कवाडा, कई 
इठली आदि देशो म प्रथम सदन जनता द्वारा निर्वाचित सदन है । दूसरा सदन द्व्तीय 
सदन कहलाता है । अमरिका एवं आस्ट्रेलिया मं दोना सदन निर्वाचित होते हैं। श 
राज्या म प्रथम सदन वह सदन है जो जनसख्या के अनुपात मे गठित होते हैं। 
द्वितीय सदन म॑ प्रत्येक राज्य को समान स्थान प्राप्त द्ोत हैं। भारत का प्रथम सदा" 
लोकसभा (8७ ०0056 ०६ ॥॥० 7८०७/०)--जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से विर्वाकि 
सदन है एव द्वितीय सदन (राज्यसभा) जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सर्दी 
है परतु वह राज्यां का प्रतिनिधि सदन माना जाता है। भारत मं अमेरिका, आर 
लिया स्विट्जरलेण्ड के उच्च सदना की भांति राज्यो को समान प्रतिनिधित्व पा 
नही है अपितु जनसख्या के अनुपात म हर राज्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। हे 
राज्यो मे--जैसे नीदरलण्ड एवं स्वीडन मे--जनता द्वारा निर्वाचित--संदन द्व्तीर 
सदन एव अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित उच्च सदन प्रथम सदन कहलाता है । 

इस भ्रम के निवारणाथ छीयर ने प्रथम एवं द्वितीय सदन (गा है! 
8८००॥१ (॥क्षाप्र/८7) के स्थान पर निम्न एवं उच्च सदन ([.०फ्रथ थर्व फाएप 
(52॥०९/) के प्रयोग का सुझाव दिया है।* 

द्विसदनवाद हि 

व्यवस्थापिका एकसदनीय होनी चाहिए अथवा द्विसदनीय, यह एक महत्व! 
प्रश्न है और फ्रेच राज्यक्रागत के समय से तीब्न विवाद का प्रश्न रहा है। दोनोही प्रथा 
लियो के समथका ने अपने अपने पक्ष म॑ सबल एवं प्रामाणिकतक उपस्थित किय हैं। है 
पर विचार करने के पूव द्विसदनात्मक व्यवस्था की उत्पत्ति म॑ सहायक तत्वों की समी्षी 
वाछनीय है। फाइनर के अनुसार “व्यवस्थापिकाए दो मुख्य एवं पृथक कारणो से हि 
दनात्मक है. (7) सघवाद, एवं (7) सविधानां में लोकप्रिय सिद्धाल को सीमित करी व 
की इच्छा | इसका यह अथ नही है कि सघीय राज्या मे द्वितीय सदन का निर्माण बेब 
राज्या को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ही किया गया था | सधीय राज्यो मे 
द्वितीय सदन के निर्माण के पीछ लोकप्रिय या जन सिद्धात को सीमित करने की इच्छा 
का अमाव नही है ४४ 
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इन दी कारणो के अतिरिक्त दो अय मूल आकाक्षाआ से भी द्वितीय सदन की 
ग्यापना से योग दिया है । प्रथम, हर व्यक्ति सम्मावित्त भूल से बचने एवं अपने को इस 
सम्बंध में पूण सतुष्ट करने के लिए हर सम्मव परामश ले लेवा आवश्यक समता है । 
शासन का काय कठिन होता है और उसके गलत कार्या का सशोधन भी उतना ही कठिन 
है। अत ऐसी सस्थाएँ स्थापित की जाती है जिनमे विचार-विमश के पश्चात नि३चय 
किये जा सके । शासन के कार्यो का व्यापक प्रभाव होता है । अत सत्ता के दोषा को 
कम से कम करने के लिए अधिक से अधिक सतकता श्रेयस्कर है। विचारपृबक किये गये 
तिणयों एवं निश्वया की सहज स्वीकृति की अधिक सम्मावना हीती हैं। ऐसे निणय 
सामाय दोपो एवं निरकुश प्रवृत्ति से अधिकाशतया मुक्त होते है । यह सब वे तक हैं 
जो किसी समस्या पर अधिक विचार विमश पर बल देते हैं। यही तक द्वितीय सदन के 
समथन का केद्र-बिद्धु है । 
द्वितीय, सत्ता एव सम्पत्तिशाली व्यक्तियी द्वारा उनकी रक्षा के लिए विशेष 
प्रयत्न किये जाते हूँ । वे हर प्रकार के अवरोधका का निर्माण करते है जिससे कि उनकी 
पत्ता एवं सम्पत्ति सुरक्षित रहे | “सभी द्वितीय सदनो की स्थापना एवं रक्षा का एक- 
मान कारण उत्कृष्ट विचार-विमश की निष्पक्ष मावना ही नही है अपितु यह भी है 
कि उसके निर्माता विशेषकर विरासत म प्राप्त सम्पत्ति एवं स्थिति (405) की शेप 
समाज से रक्षा के लिए इच्छुक होते है ।/* 
इगलेण्ड म द्वितीय सदन लाडसमा सामाजिक एवं ऐतिहासिक शक्तियों के 
विकास का परिणाम है । अमेरिकी सीनेट को स्थापना मे भी तत्कालोन परिस्थितियों मे 
महत्वपूण योग दिया है। इसकी स्थापना के लिए सधवाद के अतिरिक्त ततल्वाबीद लोक- 
तजञ्न का अव्यवस्थित एवं उपद्रवी रूप मी पर्याप्त रूप से उत्तरदायी है । फिलाडेलफिया 
सम्मेलन मे मेरीलैण्ड के प्रतिनिधि श्री मेकहेनरी का कथन था कि “ मुख्य सकट हमारे 
सविधान के लाकत-त्रीय जश्ो से उत्पन्न होता है । जनता द्वारा शासन की शध्रक्ति का 
प्रयोग किये जाने पर वह आय जगा का आत्मस्रात कर लेती है ।” जत सीनट लोक- 
वश के विरुद्ध एक अवरोध था। फ्रास के ऋ्तिकारी डीलोलमी (00०४०) एव 
मॉटेस्क्यू द्विसदनीय व्यवस्था के विचार को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थे । 
इसके दो कारण थे। फ्रेच क्रागतिकारी यह सिद्ध करना चाहते थे कि सप्रभुता जनता 
मे निवास करती है और सभी व्यक्ति समान हैं। फे च विद्वान टरगोट (7 'घर8०), 
ऐयी सईस (१७७० 5०) ७), मच्यु दी मोटमारसी [क्गफा6ए 26 १४०४ए्र००7०५) 
ने शक सदन का तीम्र समथन किया है। मैथ्यू का कथन था कि यदि सौनट थी स्थापता 
की जाती है ता इससे निरकुछत त्र की स्थापना होगी और जनता दासता या द्िताए 
4... & 5६००४ व्गरय८:5 23४८ 9८टय इपषद(ए(टवं दया. बार प्ागोताता 
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बसेगी । फ्लस्वरूप 79] ई एवं 793 ई के सविधाना मे द्वितीय सदन की स्थाखा 
नही की गयी थी । 848 ई मी सविधान समा ने मी द्विसदनीम व्यवस्था को बंध 
कार कर दिया था। लेकिन 875 ई म फ़रास मे तृतीय गणराज्य की स्थापना प्र 
सीनेट को स्थापना की गयी थी | यह व्यवस्या यामपयी अल्पसल्यक दला एंव दि 
पथी य मध्यमपथो दला के मध्य समभौते का परिणाम था । ब्रिटिश उपनिवेशा, काश 
आस्ट्रेलिया, मारत आदि दद्या म द्विसदनीय व्यवस्था इमलण्ड की सर्वधानिक ब्यवत्ता 
की देन है । 

द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका के पक्ष म निम्न तक दिये जाते हैं 

() द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरकुशता पर अकुश लगाता है । शत 
स्टुअट मिल का मत था कि प्रयम सदन निरकुश एवं जहकारी हो सकता है. बंव 
अविमाजित शक्ति के विनाशकारी भ्रमाव से मुक्ति के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। 
द्वितीय सदन का अस्तित्व लॉड एय्टन वी हृष्टि मे स्वतञ्नता की प्रतिभू देता है. और 
अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करता है। एकसदनीय व्यवस्था म बहुमत दल निरकुश् 
सकता है और कायपालिका एवं -यायपालिका की शाक्तिया को समाप्त कर सकता है। 
ब्राइसका कथन था कि "दो सदनो की आवश्यकता का आधार यह विश्वास है कि हर्पमूह 
मे ईर्ष्यालु, अस्याचारी एव भ्रष्ट होन की स्वाभाविक प्रवत्ति होती है बत समान कं 
से युक्त दूसरे सदन के निर्माण के द्वारा इन प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है। 

(2) द्वितीय सदन प्रथम सदन द्वाया शौघ्नता एवं मावावेश में पारित विर्ष 
यको की भूलो एवं कमियो को सशोधित कर उह दूर कर देता है । स्मरणीय हैं हि 
भली प्रकार सोच विचार कर पारित को गयी विधियाँ अधिक स्थायी प्रमाणित 
हैं । द्वितीय सदन के फलस्वरूप विधेयक के पारित होने मे थोडा सा विलम्ब अवृक् 
हो जाता है परतु इससे जनता एवं सदन दोनो को ही विधेयक पर पुनविचार 
अवसर प्राप्त हो जाता है । अत प्रथम सदन के भावावेश एवं शीघ्रता पर द्न्तो 
सदन एक वाछित प्रतिबंध है। लेकी के अनुसार प्रथम सदन पर “निय त्रण; साई 
एवं अवरोधक की दृष्टि से द्वितीय सदन की आवश्यकता स्वयसिद्ध है ।“* लॉड एक्ट 
के अनुसार विधि-निमाण में द्वितीय सदन आवश्यक सन्तुलन स्थापित करता है और 
सशोधन करने वाले एक श्रेष्ठ सदन की भूमिका निमाता है । 

(3) द्वितीय सदन मे उन विभिन वर्गों एव हितो को प्रतिनिधित्व प्राप्तहो 
जाता है जो प्रथम सदन मे प्रतिनिधित्व पाने से वचित रह जाते हूँ । सामाय हि्वा 
चमो मे जल्पसख्यक वग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता है। डुग्वी (2087 
का मत था कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका मे एक सदन को जनता का प्रतिनिधित्व को 
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चाहिए और दूसरे सदन मे उन विभिन समूहो को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए 
जितम कि जनता विभाजित हो । 

(4) द्वितोय सदन मे ऐसे योग्य व्यक्तिया को मनोनीत करना भी सम्भव 
होता है जो निर्वाचना के कमट से दूर रहना चाहते ह॑ । ऐसे प्रमुख व्यक्तियों की 
संवाएँ, ब्वाइस के अनुसार, वतमाव समय मे जवकि राजनीतिनो के प्रति जनता का 
विश्वास गिर रहा हो, प्राप्त करना आवश्यक हो गया है ! भारत की राज्यसभा मे 
राध्ट्रपति को ऐसे 2 सदस्यों का नाम निर्देशित करने का अधिकार है जो ज्ञान, विज्ञान, 
समाजन्सेवा भादि के क्षेत्र मे विख्यात हा। 

(5) इसके अतिरिक्त द्वितीय सदन के भय लाभ तिम्नलिखित हैं 

(क) द्वितीय सदन प्रथम सदन के काय भार को हल्का करता है ! छोटे एवं 
कम महत्व के विधेयकोी पर प्राथमिकस्तर पर विचार के पदचात उहू प्रथम सदन 
के पास विचार हेतु भेजा जा सकता है। इससे प्रथम सदन के काय भार मे कमी आती है। 

(ख) सघात्मक राज्यों मे द्वितीय सदन घटक इकाइया का प्रतिनिधित्व करता 
है एवं उनके हितो की रक्षा के लिए एक अनिवाय आवश्यकता है! 

(ग) द्वितीय सदन के अस्तित्व मं कायपालिका को जधिक स्वतमत्नता प्राप्त 
होती है। गेडिल के अनुसार 'विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा एक दूसरे को सीमित 
करने के प्रयासा के कारण कायपालिका को अपेक्षाकृत अधिक काय करने एवं उत्तर- 
दायित्व को सम्पादित करते की अधिक स्वत पता प्राप्त होती है ।* यह व्यवस्था काला- 
'तर में सदन के दोनो ही अगो के हित मे है । 

(ध) ब्राइस द्वितीय सदन को विश्येप ज्ञान के भण्डार के रूप के विकसित करने 
का पक्षपाती था। द्वित्तीय सदन बुद्धिजी वियो का सदन होता है । सीनेट के सदस्यों 
मे प्रभावशाली वकील, प्रतिष्ठित जनरल, यायाधीश एवं प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होते है । 
लॉड्सभा के विचारो का स्तर कॉमस समा की तुलना मे श्रेष्ठ एवं ऊँचा होता है 
हर हि के सदस्य अपेक्षाकृत अधिक योग्य, वुद्धिमाव एवं प्रतिमा सम्पन भी 

| 

मेडीसन ()(५07507) ने सयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट सम्बधी स्वधा- 
निक उपवरधा के निर्माण मे मुख्य माग्र लिया था । उसकी हृष्टि मे द्वितीय सदन के 

उद्देश्य” निम्नवत हैं 

() जनता की शासको से रक्षा । 

(2) अपने ही चचल व अस्थिर विचारा एवं धारणाओ से अपनी (व्यवस्थापिका 
की) रक्षा करता । जस्थिर विचारो का कारण अपने हिंता की सूचना का अमाव या गलत 

डः<_२3्स्‍्स्_२््स्ि् लि 
6 «४ पा थोटलंजाए सवा गया, प्र& (चछ० छिज्याटीट$ ्ी प्रा ८8फोगएए८ 
णहगा_एथ्घप्यार 60 र|टट्प्रधट३ 3 हाट तेव्डाटट ती क्‍्टटवेएप गणी बढाणा 
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हष्टिकोण या अपनी अस्थिरता एवं व्यक्तिगत स्वाघ हो सकत हैं। अत “एक बबराव 
की आवश्यकता होती थी । ऐसा अवरोध प्रयुद्ध परतु सीमित सदस्या का करिए 
होना चाहिए । इसमे भावावेश्ष प्रधान प्रथम सदन के प्रवल परामश को रोकने गो 
वाद्ित हृढता भी होनी चाहिए ।” 

(3) स्वतन्त्रता वी रक्षा । मडीसन की हृष्टि मे स्वतत्र॒ता का अब दवित 
का विकास था। उसके अनुसार सविधान का निर्माण भी स्वतय्रता की रक्षा के विए 
हुआ था। फ्रासीसी विद्वान लाल्ली टोललोमडोल ([.09 प&॥८४००) ने कम कई 
उपरोक्त तकों के आधार पर द्वितीय सदन की रचना का समयन डिया है । उत्ा 
कथन था कि द्वितीय सदन द्वारा जल्दबाजी एवं मावावेश्य म नियमित विधिया पर प्रति 
वध रखा जा सकता है, एक सदन के बाह्य अससदीय प्रमावा से शीघ्र प्रभावित होे 
की कम सम्भावना होती है, सीनंट के योग्य एवं अनुभवी सदस्यां के निणय बुद्धिमता 
पृण होते हैं और जनता के जसतोप का सामना दोनां सदना की समुक्त सत्ता अधिक 
अच्छी तरह कर सकती है ।* 

सर हेवरी मेन की दृष्टि म सुसगठित द्वितीय सदन अतिरिक्त सुरक्षा (447 
7079 5०००५) प्रदान करता है । वह प्रतिस्पर्धी निश्नात्तता (7४2| 7रभि॥09॥0) 
का प्रतीक नही होता। अत द्वितीय सदन एक जनिवायता है। 

एकसदनवाद 

8वी सदी के अन्त एवं 9वी सदो के प्रारम्म म कुछ विचारका ने ए 
सदनीय व्यवस्थापिका का समथन किया था। “यह हष्टिकाण इस सिद्धास्त के अर्मा 
का परिणाम था कि राज्य मे जनता सम्प्रमु है और उसकी सामाय इच्छा को 
विधियो के रूप मे अभिव्यक्त होना चाहिए । अत प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वाय हे 
चित सदन ही राज्य की सप्रमुता का एकमात्र अधिप्ठाता होना चाहिए और उसी 
माध्यम से सामाय इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए ।”* हि 

एकसदनीय व्यवस्था के मुख्य समथक 789 ई एवं 848 ई के प्रो्च 
नाशतियों के नेतागण कोबडोरसेट (207007००/) एवं रोवेसपीयरे (0009 65ए/५०) 
आदि थे। 848 ई मे फ्रासीसी विचारक लामर्टीन (!.॥727076) भी 789 ई 
के टरगोट(परण8०॥) की भाँति एकसदनवाद का योग्यतम समयक था । अमेरिका में बजा 
मिन फ्रेकलिन एवं इगलण्ड म वे थम्र मी इसी मत के समथक थे । एकसदनीय अपर 
के समथका ने द्विसदनवाद की तीज्र निदा की है और वे उसे निरथक मानते है ! द्वि 
सदनवाद के विपक्ष के तक एकसदनवाद के पक्ष मे दिये जाने वाले तक है। एकसदनवाईद 
के समथका द्वारा प्रस्तुत मुख्य तक निम्नवत है 

() छितीय सदन का सिद्धात लोकत-न्र के आदश्यों का विरोधी है | अर्थ 
सदन पर अकुश लगाने का अथ लोकतज् प्रणाली म अविश्वास एवं जनता के 


8 सोग्रब्छ थे. ०४ ८/, 9 403 
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निधियों पर नियात्रण स्थापित करना है । यह धारणा लोकतन की आधारशिला को 
ही हिला देती है । 

(2) छितीय सदन प्रतिक्रियावादियों एवं अनुदारवादियो का गढ़ होता है। 
अतत हाउस ऑफ लॉडस के विरोध का अत करने के लिए लॉडसभा को शक्ति से 
वचित करना ही पडा । स्मरणीय है कि द्वितीय सदन की स्थापना का एक मुरय कारण 
समाज के सम्पत्तिवान एवं सम्मानित व्यक्तियों के हितो की रक्षा करना था। इसके 
अतिरिक्त, द्वितीय सदन प्रथम सदन के कार्यो मे बाधा उत्पन्न करता है । द्वितीय सदनो 
के द्वारा अत्यन्त उपयोगी समाज सुधारो का तीन्र विरोध किया गया है और इस प्रकार 
जन अन्ति के लिए माग प्रशस्त ही जाता है । 

(3) द्वितीय सदन के कारण समय एवं धन का अपव्यय होता है। 

(4) द्वितीय सदन के अस्तित्व के कारण प्रथम सदन के अनुत्तरदायी हो जाने 
की अधिक सम्भावना होती है । 

(5) इस तक मे भी अधिक बल नही है कि द्वितीय सदव का विधि निर्माण 
पर सुधारात्मक प्रमाव होता है । आाधुनिक राज्यो में विधि निर्माण की एक निश्चित 
प्रणाली है । प्रथम सदन मे प्रत्येक विधेयक पर तीन वाचन एवं समिति में विधार 
होता है । व्यवस्थापिका म विधेयक को भ्रस्तुत करने के पृूव यह देखा जाता है कि वह 
दलीय नीति के अनुकूल है या नही । अत भूल या भावावेश अथवा जल्दबाजी मे विधि 
के पारित होने के आरोप में कोई सार नही है। प्रत्येक वाचन मे विधेयक पर भम्भीर 
वाद विवाद एवं विचार विमश होते है । जनता को भी इस दौरान विधेयक पर अपना 
मत व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम सदन भावा- 
वेश का शिकार नही होता है और न जल्दवाजी म॑ ही उसके द्वारा विधि निर्माण होता 
है । कभी-कभी तो विधेयक को पारित होने मे वर्षो लग जाते है । उदाहरण के लिए, 
ब्रिटिश ससद म आयरिश स्वत-तता सम्बधी विधेयक पर 30 वर्षों तक विचार होता 
रहा । ब्रिटिश ससद को आस्ट्रेलिया के सविधान को पारित करने मे 20 व५ तथा भारत 
शासन अभिनियम (935 ई ) को पारित करते मे 7 वय लगे थे । 

फ्रेंच विचारक एबी सईस (898० 80925) एकसदनीय व्यवस्था का समथक 

था। उसका तक था कि “विधि व्यक्तियो की इच्छा है । एक ही विपय पर व्यक्तियों 
की दो इच्छाएँ नही हो सकती ! अत जनता का प्रतिनिधित्व करन वाली व्यवस्थापिका 
अनिवामत एक ही होनी चाहिए । जहा पर दो सदन होगे वहाँ अनिवायत मतभेद 
एवं कलह उत्पन हो जायेगे और जनता की इच्छा निष्क्रिय हा जायेगी । ?" * लोकमत 
का सही प्रतिनिधित्व केवल प्रथम सदन ही कर सकता है, द्वितीय नहीं । यदि द्वितीय 
सेदन प्रथम सदन से असहमत हू तो दुष्ट है, यदि समथन करता है ती व्यथ है।/ 77 
अत श्रत्यक अवस्था में द्वितीय सदन अनावश्यक है । 


मल पिन कक 
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द्विसदनात्मक व्यवस्था द्वारा राज्य को एकता के महत्वपूण सिद्धान्त को विना 
जलि दे दी जाती है। गानर के अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपने म है 
विमक्त होती है ॥* ल्ास्वी वी दृष्टि म यह आवश्यक नही है कि प्रथम सतन ग्री 
अपेक्षा द्वितीय सदन के अपने निणय सही ही हो । "जनता की जडता [एथ॥०) एव 
शासन द्वारा व्यापक परिवतता के टालने की प्रवृत्ति म आवश्यक प्रतिवाव सदव हा 
स्थित होते ह॑ जो सतरनाक हो सकते हैं और यदि प्रतिवाघ लगाये जात हैं तोवे 
निहित स्वार्थों के प्रगति विरोधी हप्टिकोण का ही समयन करते हैं ।* 

गेटिल का कथन है कि कुछ आधुनिक विद्वाना ने द्विसदनीय व्यवस्था को राज 
नीतिक विकास मे सक्रमणकालीन व्यवस्था माना है 24 द्वितीय सदन राज्य मं विचारों 
एवं हितो के विरोध को व्यक्त करता है। जब ह्वितो वी एकता स्थापित हो जायेगी तो 
दो सदनो की कोई आवश्यकता नही रहेगी । 


क्या द्वितीय सदन आवश्यक हैं ? 

अधिकाश्य देशा में द्वितीय सदन की स्थापना उसकी अनिवायता एवं आवश 
कता का प्रमाण नहीं है । द्वितीय सदन के पक्ष म दिये गय॑ तक भी विश्नन्त हे 
अकाट्य नही हैं। एस एस आयगर की हृष्टि म॑ द्विसदनीय व्यवस्या लोकतज 
एक वीती हुई धारणा है । उनके अनुसार लोकत-न मे सन्देहास्पद विश्वास एवं बल 
सख्यको को सतुष्ट करने की भावना द्विदनवाद के ही कारण है । जनमत 
अभिव्यक्ति के दो तरीके यो होने चाहिए ? लोकत-त्र को दो भाषाओं म क्या बोलीं 
चाहिए? सत्य तो यह है कि द्विसदनीय व्यवस्था दलीय व्यक्तियों की महत्वाक! 
को सतुप्द करने का एक साधन है ॥7 

द्वितीय सदन के पक्ष म॑ प्रस्तुत समी तर्कों की वैधता असदिग्ध नहीं है । कर 
तक कि द्वितीय सदन सघीय व्यवस्था का एक अनिवाय तत्व है, पृणत सत्य नही है। 
यह सोचना भी गलत है कि द्वितीय सदव सधीय राज्यो के हिता का अप 
प्रतिनिधित्व करेगा । उदाहरण के लिए, अमेरिकी सीमेट प्रतिनिधि सदन से किसी 
भ्रकार कम राष्ट्रीय या प्रगतिशील नही रही है । मैरियट ()४(27707) का यह कयत 
अतिशयोक्तिपूण है कि द्वितीय सदन सघीय सविधान की रक्षा के लिए प्रथम ए 
प्रभावशाली प्रतिभूति है । 


इगफ.यी घादए ताइबहा००, ६ 28 ठग्रमण्यड ? --8७996 50) 68 दृषए॑:व 
फछ 896०, 9 403 
]2. * 00एए6 दाबग्राटालत १९३हब्गताएद जबड था 2३5८०१७१७ ताएतंटप 38भाए 
पएंछट। --ठग्गादा ०७ ८४, 9 550 
43. ९ परप्ञल १०८57 दपटलाएड बार बॉजबडए़ड एालइथा: वा शीट ग्रादाव३ रण 
ग्रणब5३ बाते (धर _चेल्श/ए: एी 3 8०एटयाप्रटया 00 बए० ते बिा्ठटट ८7225 
अगला प्रावए 0० ३:5६४70705 * --].35॥7.. 4 6/काफ़दा ९ [20॥75, 7 3. 
[4 छल्यशा ए& 5७ ०४ ८४ 99 36 37 
5  क#डपरक्एबा, दि. 27त्य 7००७, (7965) 9 40] 
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आधुनिक समय में द्विसदनीय व्यवस्था की अपेक्षा एकसदनीय व्यवस्था की 
तरफ भुकाव है। विगत वपष भारत के अनेक राज्यां ने द्वितीय सदन को समाप्त 
करने के लिए भ्रस्ताव स्वीकार किये थे । द्वितीय सदन की शक्तियों को भी कम 
किया गया है। उदाहरण के लिए, लॉडसभा की शक्तिया कम की गयो है। यूनान, 
वलगारिया, रूमानिया, पनामा, क्यूबेक एवं मोबोस्कोशिया (]२०००४००७७) नामक दो 
प्रान्ता को छोडकर कनाडा के समस्त प्रात, स्विस कैण्टनो एवं लेटिन-अमेरिकन सघो 
मे एकात्मक व्यवस्थापिका है। लास्की एक-सदनीय व्यवस्था का समथक था | उसके 
अनुसार एक सदन वहु-अमतायुक्त (700 ००ग्राएशंक्षा।) विधानमण्डल है और आधु- 
निक राज्य की आवश्यकताओ की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है । ससदीय प्रणाली के 
जतगत एकसदतीय व्यवस्था कही अधिक सुविधाजनक एवं प्रमावकारी होती है! 

डॉ आर्शीवादम के अनुसार “इस प्रश्न का कि द्वितीय सदत जावश्यक है या 
नही! कोई एक उत्तर नही दिया जा सकता । यह बहुत कुछ देश विशेष की पूवगामी 
ऐतिहासिक स्थिति पर निभर हे । फ्रास एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेटों एव 
इमलेण्ड के हाउस ऑफ लॉड्स के समाप्त कर देने से इन देशो की व्यवस्था म 
निस्सदेह कमी आ जायगी । लेकिन कनाडा में यदि सीनेट को हटा दिया जाय तो 
इससे कोई विशेष हामि नहीं होगी ।?/ 

उच्च सदनों का सगठन 

द्वितीय सदन को ही उच्च सदन की सज्ञा दी जाती है। उच्च सदता की एक 
प्रमुख समस्या उनके संगठन सम्बधी है। विश्व के प्रमुख देशा के उच्च सदना को 
संगठन की हृष्टि से गानर ने निम्न वर्गों म वर्गीकृत किया है 7 

() परूणतया या प्रघधातत बशानुगत आधार (प्रथ्वल्काभ जागरण 
पर सगठित उच्च सदन--इस श्रेणी मे इगलण्ड का हाउस जॉफ लॉडस, हयरी का 
टेबल ऑफ मेगनेट सदन (926 ई के पूव), साम्राचीय जापान का प्रीयर सदन 
(प०86 ०4 ?८८:७) एवं आस्ट्रिवा का उच्च सदन जात है । यह सभी सदन प्रघावत 
वेशानुगत आधार पर सगठित थे । 

(2) मनोनीत (]परणागाए४८०) सदन--इस श्रकार के उच्च सदना के 
सभी था अधिकाश सदस्य कायपालिका हारा जीवत भर के लिए या बुछ वर्षों के लिए 
मनोनीत किये जाते हैं। इसके उदाहरण हैं--इटली की सीनेट एवं कनाडा की सीन 
जापान के पोयर सदन (0५४७ ०१ ९८०७) के कुछ सदस्या को भी मनानीत डिया 
जाता घा। भारत के उच्च सदन--राज्यतभा--के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनावीत 
किये जाते है । 


(3) प्रत्यक्ष रौति से जनता द्वारा निर्वाचित सदन--इस प्रकार के पदनां के 
2७+७+७..०-- 
36 फफ्प्ब्धोउफ, 8 ० ८7, 9 404 
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उदाहरण है--93 ई के पश्चात की अमेरिकी सीनेट एवं ब्राजील, आस्ट्रेलिया, 
“्यूजीलैण्ड आदि की सीनेट मी इसी बग म आती हैं। 

(4) अप्रत्यक्ष रीति से सावजनिफ मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदन-का 
श्रेणी मं फ्रास एवं डेनमाक के उच्च सदन आत हैं । 

(5) स्थानोय व्यवस्थापिकाओं या समितियों द्वारा निर्वाचित सदन-क 
उदाहरण पुतगाल, दक्षिणी अफ्रीकी सघ एवं नोदरलेण्ड के उच्च सदन हैं। भार ४ 
राज्यसभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रीति से राज्यो की विधानसभाओ के सदस्यां मं 
ही चुने जाते हैं । 

अमेक देशो के उच्च सदनो के सगठन म उपरोक्त उल्लिखित दो या तोत 
तरीको का एक साथ भ्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए, इंगलण्ड के हज 
ऑफ लाड स म॑ वश्ानुगत (#०0॥09) एवं मनोनीत (7०7॥72/0) दोनों हे 
प्रकार के सदस्य होते है । वतमान जापानी सविधान के पूव के साम्राज्ञीय सविधान 
पीयर सदन के सदस्य भी वशानुगत एवं मनोनीत दोनों ही प्रकार के होते थें। 
डेलमाक के उच्च सदन मे दो प्रकार के सदस्य होत हैं--प्रत्यक्ष रीति से निर्वार्ि 
एवं काउन द्वारा मनोनीत । स्विटजरलैण्ड की सघीय समा (#८०ंधर्म /55थ॥/) 
के उच्च सदन--राज्य परिषद (0०ए/०/ ०६ $808/053)--के सदस्या का वहूँ डे 
केण्टना मे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन होता है। केवल सात केण्टनो म॑ सदस्य केप्दनो 
विधानमण्डलो द्वारा चुने जाते हैं । तर 

वशानुगत एवं मनोनयन की रीति से सदस्यों को नियुक्त करने की पद्धति दी 
आलोचना का विपय रही है । इगलैण्ड को छोडकर प्राय समी यूरोपीय दशों में 
वशानुगत सदस्यता समाप्त हो चुकी है। इगलण्ड मे मी इसका तीत्र विरोध हुआ है हे 
फलस्वरूप लॉडसभा को शक्ति से वचित कर दिया गया है । मनोनयन की प्रणार्त 
भी वशानुगत रीति की भाँति अलोकता जनक है । 

गानर के अनुसार आधुनिक समय म उच्च सदन को लोकप्रिय निवर्चिनद्वा्त 
संगठित करने की प्रवत्ति वलबती है। जनता प्रत्यक्ष रीति से जिस प्रकार निम्न संदवो 
के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है उसी प्रकार उच्च सदन के सदस्या को भी चुना जानी 
चाहिए क्योकि यह पद्धति लोकत त्र एवं लाकप्रिय उत्तरदायित्व के सिद्धांत 
अधिक अनुकूल है । वशानुगत एवं मनोनीत उच्च सदन केवल सश्योधन करने 
सदन की द्वितीय श्रेणी की भूमिका निमाता है। प्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित उच्च 
सदन के सम्बंध म॑ यह प्रइन उठता है कि क्‍या वह निम्न सदन का ढुंग्गणन 
(वप्राप्क्०7) मात्र नही है ? दोनो ही सदना के प्रत्यक्ष रीति से जनता दर 
निर्वाचित होने पर उनम सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। लौबर (7/०7») 
के अनुसार यदि दोनो सदनो को एक ही समय मे एक ही निर्वाचका द्वारा चुना जाता 
है तो वे दोनों सदन एक ही सदन की दो समितियाँ होगे । अत यह आवश्यक 
कि दोना सदनो का सगठन भिन्न भिन्न आधारा पर होना चाहिए । उच्च सदन को 
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ब्लुद्शली के अनुसार विशेष वर्गों के हितो या राजनीतिक इकाइयो का तथा निम्न 
सदन को सामूहिक रूप से जनता के हिता का प्रतिनिधित्व करता चाहिए। 
संघोय राज्या म घटक राज्या के विधानमण्डला द्वारा द्वितीय सदन के सदस्यां 
को निवाचित करन की पद्धति प्रचलित है। 20 वर्षों अर्थात्‌ 7789 ई से 943 
ई तक थमरिकी सीनेट के सदस्य इसी रीति से चुने जाते थे। लेकिन इस प्रणाली मे 
भो दोप हैं। !93 ई मे अमेरिका म प्रचलित व्यापक भ्रष्टाचार के कारण इसका 
परित्याय कर दिया गया । बहुधा राज्या के विधानमण्डल के दोना सदनो म॑ गतिरोघ 
उत्पन्न हा जाते थ और कमी-कमी तो राज्य विधानमण्डल सीनेट के सदस्यो को चुनने 
के अपने दायित्व को ही पुरा नही करते थे । 
अत उच्च सदन वा संगठन किस प्रकार किया जाय, यह राजनीति शास्त्र की 
एक कठिन समस्या है । इस सम्बंध मं अमी तक कोई सवसम्भत विचार मा धारणा 
स्थापित नही हुई है । जान स्टुअट मिल ने इस सम्बन्ध म॑ यह मत व्यक्त किया था कि एक 
सदन के' माध्यम से लोकमत की अभिव्यक्ति होनी चाहिए ओर दूसरे सदन मे व्यक्तिगत 
योग्यता एवं प्रतिमा को, जो जनसंवा द्वारा प्रमाणित हो चुकी हो, ल्थाव दिया जाना चाहिए। 
मिल द्वितीय सदन का स्वाभाविक नताआ (72ण० ००४७७) का सदन मानता था। 
समाजवादी नेता श्री एव ध्रीमततो सिडनों बब द्विसदनीय प्रणाली के विरुद्ध थे । लेकिन 
उहने भी यह स्वीकार क्या है कि जाधुनिक व्यवस्थापिकाओ का काय भार अधिक है 
अत उनके कार्यों को दो मागो--राजनीतिक एवं सामाजिक--में विभाजित कर देना 
चाहिए और विधानमण्डल के एक भाग को राजनीतिक ससद और दूसरे को सामाजिक 
ससद की सना दी जानी चाहिए। लास्की ने इस योजना को आकपक तो बताया परतु 
वह उसे अव्यावहारिक मानता था ।* 298 ई में लॉड ब्राइस ने लॉडसभा के सुधार 
के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी लेकिन उस योजना पर सहानुभूतिपुवक विचार 
नही हुआ ६ 
गानर का इस सम्बंध में यह मत है कि व्यवस्थापिका यदि द्विसदनीय है तो 
दोनो सदता को भिन आधार एवं सिद्धांत पर सगठित किया जाना चाहिए । इनमे 
से एक सदन के सदस्यों का कायकाल अपेक्षाकृत लम्बा होता चाहिए । उनकी योग्यता 
एवं कायकाल भी अधिक होना चाहिए तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र मी बडे होने चाहिए । 
उनका निवाचन सिन प्रकार से गठित निर्वाचकों एवं भिन्न निर्वाचन-प्रणालो द्वारा 
होना चाहिए । लेकिन आधुनिक लोकतानीय मान्यताएँ एवं विश्वासऐसे सदनो के पक्ष मे 
नही है। जहा पर उपरोक्त सभी बाते पायी जाती है वहाँ एक सदन आकार में छोटा 
होता है परतु उसमे अधिक अनुभवी एवं अधिक अवस्था के अनुदारवादी सदस्य होते हैं 
और ऐसा सदन सम्पत्तिशालियों एवं बुद्धिवादियों के हितो का प्रतिनिधित्व करता है।!” 
ग्रानर की उपरोक्त धारणा के अनुकूल अनेक देशो---अमेरिका, भारत आदि--- 


45० ५०२३+न5०+०+००० तर 
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के उच्च सदना का गठन किया गया है। सम्मवत यह सयोग ही है। मारतीय लावा 
की तुलना में राज्यसभा के सदस्यो की सस्या बहुत कम है जयात्‌ आधी है। पर्सों 
का कायकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदत्य समा 
पातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्या की विधायिका परिषद क॑ खिवा 
चित सदस्यो द्वारा चुने जाते हैं। अत लाक्समा की तुलना म राज्यसभा के निर्वाचन 
क्षेत्र बडे हैं, निर्वाचन प्रणाली एवं पद्धति और निर्वाचकंगण मी भिन हैं। धर्म 
सीमेट भी एक छोटा सदन है। उसके निर्वाचन क्षेत्र भी बडे है । सीनेट एवं 'सम्यक्ता 
की सदस्यता के लिए अधिक आयु सम्बधी योग्यता की व्यवस्था है । बेल्जियम, है 
पोलैण्ड एवं इटली मे 40 वप की अवस्था पार करने पर ही द्वितीय सदत के घर 
हो सकते है। इन देशो के उच्च सदनो म॑ अधिक अनुमवी राजनी तिता की सेवा 
प्राप्त की जा सकी है । 
उच्च सदनों का वर्गोकरण 

उपरोक्त सगठन पद्धतियाँ उच्च सदनो के वर्गीकरण का आधार भी हो 
सकती हैं। सी एफ स्ट्राम ने उच्च सदनो को दो प्रमुख वर्गों म विभाजित किया है। 
प्रथम, अनिर्वाचित (ए०॥ 8००॥५०), एवं द्वितीय, निर्वाचित (टिव्०४०)। कं 
वह दो दो उपभाग करता है । अनिर्वाचित सदन के दो उपमाग हैं-"वशावुपता 
(#थ०००ा६थ9), एवं मनोनीत (प०॥॥02/०6) । निर्वाचित उच्च सदना के भी । 
उप-मामर हैं--'अशत निर्वाचित या 'बूणत निर्वाचित'। स्ट्राग अपने इस मे 
करण को पूण नहीं मानता है । किसी एक देश के उच्चसदन के समठन में किसी ऐए 
ही सगठन पद्धति का प्रयोग नही हुआ है । इसके उपरोक्त वर्गीकरण को हेगे बिल 
तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं 








द्वितीय सदन 
ः | 
अनिर्वाचित निर्वाचित 
मुरयत वशानुगत मनोनीत 
(इगलेण्ड का हाउस (कनाडा की सीनेट) 
ऑफ लॉड स) 
अद्यत निर्वाचित पूणत निर्चित 


(भारत की राज्यसभा). (समुक्त राज्य की सीबेढ) 
इगलण्ड का उच्च सदन अनिर्वाचित श्रेणी म तो है लेकिन उसके सर्द्य दो 

वर्गों के हैं-“-वश्ञानुगत एवं मनोनीत। कनाडा का उच्च सदन--सीनेट---परी तरह 
नीत सदन है। उसके सदस्य गवनर-जनरल के माध्यम से ताउन द्वारा मनोनीव कियि 
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जाते हैं। फ्रास तथा इटली के एकात्मक राज्या के द्वितीय सदन--सीनेट--निर्वा चित सदन 
हैं। फ्रास की सीनेट अप्रत्यक्ष रीति स एवं इटली के नवीन गणराज्य का द्वितीय सदन 
प्रत्यक्ष रीति से निवाचित होता है | भास्ट्रेंलिया एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट 
प्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित उच्च सदन है । भारत के द्वितीय सदन राज्यसभा के 
बहुसस्यक सदस्य अप्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित होत हैं एवं उसके 2 पदस्य राष्ट्रपति 
द्वारा मनोनीत होते हे । 

स्ट्राय के निवाचित वर फे दो औौर उपभाग हो सकते है--प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 
रीति से निवाचित सदन । 


2 
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उच्च सदनो के स्वरूप एवं प्रकृति का उचित ज्ञान आ्राप्त करने के तिए ईे 
प्रमुख देशो का उच्च सदनो के सगठन, शक्तियां एवं कार्यों का पृथक पृथक अध्यय 
वाछनीय है । अत हम इगलैण्ड की लॉडसभा (0०४० ०६ .0709), समुक्त राज्य क्रम 
रिका की सीनेट (5०72०), कनाडा एवं आस्ट्रेलिया के द्वितीय सदनो--सीनेट 
स्विट्जरलण्ड, सोवियत रूस, मारत के द्वितीय या उच्च सदनों की इस अध्याय 
समीक्षा करेगे। 

इगलेंण्ड को लॉडंसभा 

आधुनिक समय मे लॉडसमा (00४४ ०६ 7.00) वश्चानुगत आधार १६ गठित 
विश्व का एकमात्र उच्च या द्वितीय सदन है एवं शेष समी वशानुगत सदनों का अंत 
हो चुका है । इसी कारण लास्को न लॉडसमा को एक अरक्षित कालभ्रम या विरोधा 
भास की सता दी है।! यह विश्व का सबसे प्राचीन सदन है । इसके वश्ञानुगत 
का कारण ऐतिहासिक है । 
लॉडसभा फा इतिहास पड 

स्ट्राग के अनुसार, ' अधिकाश्य राज्या के वशानुगत उच्च सदन मध्ययुगीन धा। 
प्रणाली के अवशेष थे। लाडसमा के सम्बंध म यह पूणत सत्य है । लार्डसभा 
उत्पत्ति ज्िटेन के मॉमन-काल की मुख्य सामता एवं पादरियां की समिति- मे 
समिति (5:धव 0०ण्घाथ)--से हुई है। इसके वध म तीन अधिवेश्यन द्वोत थे। ।2? 208 
की माडल पालियामण्ट (१००० एथगशएथा।) के समय राजा एडव्ड प्रयम ने प्र 
शाइर (8॥00०) से दा सामत एवं नगरा, क्वदरा एव बरा (80००१) से 5 निर्वा 


ननननरीीओंेेठं. फस%खेभथओओा ॥ 
]. * छठ67 85 ॥76 ३८८णाव टागायएटर ण ७ एगाधप्गे ठ्याण्टागट) (ग्क( 
व्‌,0703) ७5 गय बर्पटटि॥ाणल घागपघिणा। नि हे हु 
मधधारए 2 मा झजइ/ा्, 4952, छए- 4॥7 
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चित प्रतिनिधिया को इस महान्‌ समिति मे और झामिल कर दिया था। कुछ समय 
तक तो इनके सम्मिलित अधिवेशन होते रहे लेकिन एडवड तृतीय के शासत-काल मे 
सामन्ता एवं पादरियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधिया के पृथक-पृथक दो सदन बन गये । 
सामता एवं पादरिया ने मिलकर लॉडसभा का तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के प्रति- 
निधिया ने कॉमस समा का निर्माण किया । क्रामवेल के गणताजीय काल में लॉडसमा 
को समाप्त कर दिया गया था । 660 ई में उसकी पुनस्थापना हुई । उस समय से 
यह निरन्तर चला आ रहा है । 

832 ई मे सुधार विधेयक के पारित होने के पश्चात ब्रिटेन मे नवयुग का 
पूजपात हुआ है एवं कॉमस समा का लोकत जीयकरण प्रारम्म हुआ । सुधार विधेयक 
के प्रश्न पर हुए सघप ने नवीन सामाजिक तत्वो की शक्ति को स्पष्ठ कर दिया था। 
इस सघप में लॉडसभा को पराजित होना पडा था । 832 ई के सुधार कानून के 
अन्तगत कॉमस समा के लिए जिस निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार किया गया था, 
उसके फलस्वरूप फाइनर के अनुसार लॉडसमा का स्थायी रूप से कामस सभा का 
विरोधी हो जाना एव निरतर भात्मरक्षा की स्थिति मे रहना तथा अत भ छक्तिहीन हो 
जाना अनिवाय था। 

48वी सदी के जत तक काम स समा यथाथ म निम्न सदन ही था यद्यपि उस 
समय भी लाइसमा को कॉमास समा की तुलना म वित्तीय मामलो मे श्रेष्ठता प्राप्त 
थी। दोनों सदनो मे मतभेद हुआ करते थे । इन मतभेदो का कारण दोनो सदनो की 
दलीय शक्तियों या राजनीतिज्ञो की वैयक्तिक महत्वाकाक्षाओं मे अतर या गुटबदी 
हुआ करती थी । लेकिन पृथक इकाइयो के रूप मे दोनो सदनो मे कोई मतभेद नहीं 
थे । 9वी सदी मे कॉम-स सभा के लोकत-त्रीयकरण के साथ सत्ता का केद्ध लॉड- 
समा से हटकर कॉमस समा में अधिष्ठित हो गया था। 
लाइसभा का सगठन 

लॉडसभा की सदस्य सख्या मे सदेव ही परिवतन होते रहे है। इस समय 
इसकी सदस्य सख्या ,000 से अधिक है । लेकिन एक व्यवस्था के' कारण यह सख्या 
घटकर 890 के करीब रह गयी है। लाड्सभा के उन संदस्या को जो ससद के सत्रो 
या सत्र मे उपस्थित होना सही चाहते, अनुपस्थिति स मुक्ति वे लिए आवेदन-पत्र देकर 
सदन की सदस्यता से हट जाने का अधिकार होता है । सदस्य द्वारा एक माह की पूव- 
सूचना देने पर अनुपस्थिति से मुक्ति की यह व्यवस्था मिरस्त हो जाती है ।* 

लॉडसमा में निम्न प्रकार के लॉड स होते हैं 

(।) बशानुगत पीयर (7८००॥४9 7८७5)--लॉडसमा मे इस वग का वहुमत 
है। वश परम्परा से लाड के ज्येष्ठ पुत्र को लाडसमा की सदस्यता प्राप्त होती है। 
पीयरा कई स्तर के हाते हैं जैसे डयूक (00॥.०), माबिवस (?४«४तुण७), विसकाउप्ट 


2 पफढ छमााओ शिथगाबमदाप, है 5548/73 875 (973) 9 7 
3. एलन शाट्याड ६ ग्रणे[व्मशगा.. ६33७ चेटट्ठा८८ ० १०णा।ए व आागड्ॉगाव॑ 


258 | आधुनिक शासनतत्र 


(५४००७४) एवं बैरन (8207) । प्रधानम-त्री के परामश पर राजा द्वारा वशवुगत 
पीयरा की नियुक्ति भी की जाती है । इनकी सख्या पर कोई सीमा नहीं है। 

(2) स्कॉटलण्ड के प्रतिनिधि पोपर (8००09 ए८एछा८८॥ा॥॥6 रऐट३-: 
यह भी वश्ञानुगत पीयर ही होत हैं । स्कॉटलैण्ड के सभी पीयर प्रत्यक ससद के तिएं 
अपने मे से 6 सदस्यों को चुनते हैं । 963 ई से यह व्यवस्था कर दी गयी हैहि 
स्कॉटलैण्ड के वतमान समी पीयर लॉडसमा के अभिवेशना म माग लेत हैं। इस वा 
में नये पीयर मही बनाये जा रहे हैं। फलस्वरूप पीयरा का यह वग धीरे धीरे तमात 
हो रहा है । 

(3) आयरलण्ड फे प्रतिनिधि पीयर (२९७:८5००५० एल्‍८३४ ० एथेक्ा0)-- 
इनकी सखझया 959ई मे केवल | रह गयी है| ये पीयर भी वश्यानुगत पीयये डी 
श्रेणी में ही आते हैं। 800 ई में 234 आयरिश पीयर थे। सन 800 ई # 
यूनियत एक्ट के जतगत आयरिश पीयरा द्वारा अपन म स 28 पीयरा को लाइसगां 
के लिए तिर्वाचित किया जाता था। 932 ई मे आयरलण्ड स्ववात हो गया 
फलस्वरूप नवीन आयरिश पीयरो का मनानयन भी बद हो गया है । पी 

(4) घामिक लॉड (8छाप्रापवं [.0705)--इनकी सख्या 26 है। इस भर 
मे केटवरी एवं यॉँक के आकविशप, लद॒न डरहम एवं विनचेस्टर के विश्ञप तंगी 
वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त इगलण्ड के चच के 2] अयय विशप होते हैं! ह 

(5) विधि लॉड (.4७ 7.0709)--इनकी सख्या नी है। ये अपतिद्ध विरषि 
वेत्ता होते हैं और जीवन भर के लिए नियुक्त किय जात हैं । इह 0708 ०#९४ 
॥ 07ठ7्रश्न9 की सज्ञा दी जाती है। ब्त 

(6) आजीवन लॉड (7.0 7८७६ 870 2८८९४४०७३)--क्राउन को आजी' 
पीयस अधिनियम (958) के अन्तगत किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को 
वा सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे सदस्य आजीवन लॉड कहंलात हैं । बार 

(7) राजवशोय लॉड (2८८६ ० ३रेठख्वा 8]000)--लाडसमा मे तीनया भ 
राजबद के राजकुमार होते है । वे दलीय राजनीति से पृथक रहते हैं और लाडस' 
के अधिवेशनो मे माग नही लेते ।* है न 

सन्‌ 96-62 ई मे 4 राजवश्यीय, 854 वश्ानुगत,” 29 स्कॉटलण्ड 

 आयरलण्ड के तथा 26 आध्यात्मिक, 9 विधि एवं 20 आजीवन लाड थे ! 





4 लॉटसमा के सदस्यो को सुविधा की दृष्टि से दो भागा म विभाजित कर का 
हैं. () 7.065 पृथ्या7०» (सासारिक लाड) एवं (2) 7.ण०5 5907' 5 
(आध्यात्मिक लॉड) । सासारिक लॉड की श्रेणी म (7) इंगलण्ड, तय 
ग्रेट ब्रिटन एवं यूनाइटेड किगडम के वशानुगत लाड, (2) आजीवन लाड, 
(3) विधि लॉड शामिल हैं। 

5 त़िटेन के वशानुगत लाडों को इगलैण्ड, ग्रेटब्रिटेन एव यूनाइटेड किगडम के परीयर 
कहा जाता है । सन 707 ई के पूथ जब इगलण्ड, स्कॉटलण्ड एवं आयरतएड 


आर, 


व4 


3 फायपालक सक्तियाँ-..., लॉड्समा मे मी 28 तिया द- 
विवाद छत गाय एवं शासन से *रन इछे जात है +रतु उनका उत्तर ॉमक् समता को 
हैं सनक सच है लो गेम को केयर ३ हे जे देगलण्ड के वोयर ३ जाते 

हैँ । स्काटलैएड 7 मिल गया । के न बंद + पीयर 
स्काद- 


रन के की, घाते है। 800 ह व की पक बच आायर 
पिण्ड भचिप्ड हे गये के उम्के बाद जो फेयर बने, के स्वाइटड 
किगडम (| 
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माति तत्परतापृवक नही दिया जाता है । कॉमास की भांति लाइसमा का मत्रिमण्त 
पर नियात्रण नही है । लाडसभा म मा नमण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के पति 
होने का कोई महत्व नही है क्याकि ऐसी स्थिति म॑ म््रिमण्डल त्यागपत्र नही दा! 
कायपालिका को निर्यात्रत करने की शक्ति लॉडसमा 6वी सदी म ही खो चुकी है! 
लेकिन लॉडसमा के सदस्य माजमण्डल के सदस्य होते हैं । !9वी सदी म॑ लाइसमा हे 
अनेक सदस्य मां भ्रमण्डल के सदस्य रहे थे । बाद में उतकी सख्या कम हांती गयी है। 
लॉडसमा मौ वमण्डलीय मा त्यो का सग्रहालय (७६५०३ ० ए2॥्रान )70/40) 
है । विदेश मनी अधिकतर लॉडसमा से हो चुना जाता है क्यांकि विदेश विन 
जिसका सम्बंध गोपनीय बाता से होता है, के प्रशासन का उसे विवरण दे की 
आवश्यकता ही नही पडती । 937 ई के माजियों सम्बधी अधिनियम मे यह व्यवक्ता 
है कि कम के कम मजमण्डल के दो उच्च सदस्य लॉड्समा के होने चाहिए। इहें 
अतिरिक्त लॉड प्रेसीडेण्ट ([.त ए।थ्आव॑थ्या)) या लॉड प्रीवीसील (7.0:6 00॥09 5५४] 
या दोनो ही लॉडसमा के ही सदस्य होने चाहिए । सैलिसवरी के मा निमण्डल म॑ [0 
वालफोर के माजिमण्डल मे 8 एवं 937 ई मे चेम्बरलैन के मौजिमण्डल मे 6 मंत्र 
पीयर ये। 950 ई के थ्रमदलीय म॒त्रिमण्डल मं 3 केविनेट मात्री लॉड्समा हें 
सदस्य ये। 955 ई मरे ब्रिटिश केबिनेट के 4 मनी लॉडसमा के सदस्य थे | 

4 “यायिक शक्तिया--लॉडसमा ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च पुनरावेदनीय (207 
00) “यायालय है। जब लॉडसभा का सर्वोच्च पुमरावेदतीय यायालय के हो 
मे अधिवेशन होता है तो अभिसमय के अनुसार केवल नौ विधि लाड ही ता 
भाग लेते है एव लाड चासलर ([.070 (09॥०७॥०7) अध्यक्षता करता है । लाइसर्ग 
को कॉमसस द्वारा लगाये गये महाभियोग की जाच करने का जधिकार है। १९४ 
मा निमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात के विकास के कारण लॉडसमा की यह शर्ति 
महत्वहीन हो गयी है । इस अधिकार का दीघकाल से प्रयोग नहीं किया गया है ए 
अत्तिम महामियोग !805 ई मे लगाया गया था । 
ससदीय अधिनिमय, 9] ई परम 

लाडसमा की शक्तिया ससदीय अधिनियम 9] ई के द्वारा अनेक मार्म 
में सीमित कर दी गयी हैं और उसकी शक्तिया का सही अनुमान ससद अधिनि 
9] ई के चान के बिना अपूण है। 892 ईं से 895 ई तक उदारदल 58 
रूढ था। इसी काल म आयरलण्ड के स्वततता विपयक विधेयक (70० मे 
(७७७ 8॥) को कॉमस समा ने पारित किया था लेकिन लाडसमा ने इसे अल्वीकर् 
कर दिया था। इसी समय लॉडसभा के सदझोघन या सुधार का निश्चय उदार दो 
कर घुका था। 905 ई मे उदार दल पुन सत्तारूढ़ हुआ । दोना सदना में 
“परम्म हो गया था जिसने 909 ईं म उग्रतम रूप धारण कर लिया था। 790? 

+ बजट म इनकम टक्‍्स की दर ऊंची कर दी गयी थी, मृत्यु-कर, खाता ६ 

रेमि मूल्य-कर ([-आव ए4]०८ 70003) लगाने की व्यवस्था की गयी 


व्यवस्थापिका--उच्च सदन | 264 


थी । इन कर पस्तावो का भू-स्वामियों एवं सम्पत्तिशालिया पर विपरीत प्रभाव पडना 
स्वामाविक था | फलत लाइसमा ने वजट को अस्वीकार कर दिया |" लॉडसभा मे 
इस प्रकार उस शक्ति का प्रयोग किया जिसका प्रयोग आधुनिक बजट-प्रणाली की 
स्थापना के समय से नहीं किया गया था। वित्तीय मामला मे हस्तक्षेप करके लॉडसभा 
ने कॉम स समा के एकाधिकार पर अपना दावा किया एवं मा जमण्डल' को चुनौती दी 
थी। विरोध में कॉमस समा ने एक प्रस्ताव पारित किया था और लॉडसभा के इस 
काय को सविधान भग करने एवं सत्ता अपहरण की सज्ञा दी। माँ त्रमण्डल की माग पर 
कामस सभा को भग कर दिया गया और जनवरी 90 ई में नवीन चुनाव हुए । 
चुनावों के दौरान उदार दल ने लॉर्डसभा की शक्तियो को कम करने की घोषणा की। 
उदारदलीय सरकार को नवीन चुनावा म॑ बहुमत प्राप्त हुआ | फलस्वरूप लॉडसभा 
की शक्ति को सीमित करने के लिए एक विधेयक 90 ई म॑ प्रस्तुत किया गया। 
इस वार लॉडसभा ने समपण कर दिया । सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिनियम कामस 
में पारित होने के पश्चात लॉड्समा मे प्रस्तुत क्या गया । लॉडसभा मे उसके पारित 
होने की आशा नही थी । मा त्रमण्डल ने लॉडसभा म॑ उसे पारित करने के लिए अति 
रिक्त सदस्य नामजद किये जाने (5४870708) की मागर राजा से की । राजा 
जॉज पचम ने प्रधानमत्री को जनमत जानने के लिए निर्वाचन का सुभाव दिया | एक 
सवदलीय सम्मेलन प्रधानमजी एस्क्विथ (85५७॥॥) के नतत्व में सवसम्मत योजना 
की स्वीकृति के लिए आयोजित भी किया गया था। वह असफल रहा। दिसम्बर 
9]0 ई में नवीन निर्वाचन हुए । विवाद का मुरय विषय लाडसभा का सुधार या। 
निर्वाचन के फलस्वरूप कॉमस में शक्ति सतुलन अपरिवर्तित रह्म अर्थात चुनावों में 
उदार दल की विजय हुई। शासन द्वारा यह घोषणा की गयी कि राजा ने लाडसभा 
के विरोध को निष्क्रिय बनाने के लिए अतिरिक्त पीयरो की नियुक्ति का जाश्वासन 
दिया है। इस पर लॉर्डेसमा भुक गयी और अत म॑ विधेयक पारित हो गया | यही 
संसदीय अधिनियम 9! ई कहलाया । इसकी मुख्य धाराएँ निम्नवत है 
4 घन विधेयक--() धन-विधेयक के कॉमस द्वारा पारित किये जाने एवं 
लॉडसमा में प्रस्तुत करने के एक माह के पश्चात यदि बिना किसी सशोधन के पारित 
नही किया जाता तो उस्ते राजा के समक्ष हस्ताक्षरों हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए 
और हस्ताक्षर होन पर वह ससदीय अधिनियम वन जायेगा। कॉमास समा द्वारा 
धन विधेयक को लॉडसमा में सत्रावसान के कम से कम । माह पूव मेजने की अनिवाय 
व्यवस्था की गयी । 
(2) घन विधेयक से जय उस सावजतिक विधेयक (एधछका० 95) स है 


जिसका सम्बंध स्पीकर की सम्मति मे कर, ऋण एवं सावजनिक घन स हो । 
के नल पथ कल 2, 
6 इस समय लॉडसभा की सदस्य सख्या 554 थी। 909 ईं के बजट के विपक्ष 
मे 350 एवं पक्ष में 75 मत आये थे ! स्पष्ट है कि बहुत बडी सख्या मे लॉड- 
सभा के सदस्या ने भाग लिया था । 
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(3) प्रत्येक धन-विधेयक को लॉडसमा एवं क्राउन के पास नेजे जात सम 
स्पीकर द्वारा मुद्रित एव प्रमाणित किये जाने की अनिवाय व्यवस्था की गयी अर्थात 
धन विधेयक के सम्बंध म कॉमस सभा के स्पीकर के निणय को ओऔतिम एवं माय 
ठेहराया गया। सक्षेप मं, कर एवं व्यय सम्बधी मामला मे लॉडसमा के कोई अधिकार 
नही रह गये है । 

3 अय सावजनिक विधेयक--किसी सावजनिक विधेयक को यदि कामल 
समा द्वारा अपने निरन्तर होने वाले तीन सत्रो, चाहे वे सत्र एक ही ससद के हो या न 
हा, मे पारित कर दिया जाता है एवं लॉडसभा उसे तीसरी वार भी अस्वीकार कर देती 
है, तो ऋाउन के द्वारा स्वीकृत होने पर उस विधेयक के अधिनियम बने जाने वी 
व्यवस्था की गयी है। लेकिन इस व्यवस्था में केवल एक शत यह रखी गयी कि विधयक 
के प्रथम थार प्रस्तुत करने के द्वितीय वाचन एवं तृतीय बार के तृतीय वाचन की तिथि 
में दो वष का अतर अनिवायत होना चाहिए । 

इस व्यवस्था के द्वारा लॉडसमा के निरकुश निषेधाधिकार (99500॥८ ६००) 
को अस्थायी निषेघाधिकार (505एथ7806 ६०४०) म परिवतित कर दिया गया है। 
लॉडसमा गैर वित्तीय विधेयका को इस नवीन व्यवस्था के अतगत अधिक से अधिक दो 
बष के लिए किसी विधेयक को रोक सकती थी ! 

3 ससद का कायकाल 7 वष से घटाकर 5 वष कर दिया गया है। इसका 
यह अथ है कॉमास समा पर लॉडसभा के निय त्रण को कम किया गया है और पीप्र 
चुनावो की व्यवस्था के माध्यम से जनता के निय त्रण मं वृद्धि की गयी । 

फाइनर के अनुसार इस अधिनियम के निम्न परिणाम हुए है. “अनुदारदलीय 
शासन-काल में लॉडसभा सशोधन की शक्ति का प्रयोग महत्वहीन विषयो के सम्बंध 
में करती थी लेकिन उदार दल या अश्रमदल के सत्तारूढ़ होने पर इन दला द्वारा सम्पत्ति 
शाली वग के विरुद्ध जव प्रस्तावित उग्र सामाजिक एवं आथिक सुधारो को पारित करे 
का निश्चय किया जाता था तो लॉडसभा अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करने म॑ नहीं 
चूकती थी ।/” स्मरणीय है कि उपरोक्त अधिनियम के द्वारा लॉडसभा की गर 
वित्तीय विधेयको सम्बधी झक्ति को एक सीमा तक हो सीमित किया था यद्यपि वित्तीय 
मामलो में उसे कोई दाक्ति नही रह गयी थी। गैर वित्तीय मामला से उसे दो बष 
का निलम्बनकारी निश्चेपाधिकार भ्राप्त था जिसके प्रयोग से वह किसी भी विधयक 
के भविष्य को सदिग्ध वना सकती थी। द्विवर्पीय अवरोब अनिश्चितकालीत अब 
रोध मे परिणित हो सकता था। लायड जॉज ने लॉडसमा के भूतकालीन आचरण पर 
टिप्पणी करते हुए कहा था कि “लॉड स सविधान का रक्षक स्वान न होकर अनुदार दत्त 
के मेता का पिल्‍ला है।”* लॉड्समा के अनुदारदलीय सदस्या में एवं लोकसभा के 


7 झरना खाट ०2 ८8, 9 42 


8. वाद 7,003 तऋठणोँवे ब०६9८ चा८ भराप्यात०8 ०0 फट टणराष्यॉपाणा ऐप 
फिट एणाउथारडध८ [टबतटल5 2००१6! --07907. छ<०महल, धाव्व 7॥ 
शारदा, से. 6 ८4, ए 442 


व्यवस्थापिका--उच्च संदत [ 263 


उदार विरोधी सदस्पो के बीच गठवाधन सरलता से हो जाते थे । उदार दल या मजदुर 
दल की अल्पसस्यकः सरकार के सत्तारूढ़ होने पर लॉडसभा एसी सरकार की कमजोरी 
का पूरा सलाम उठाती थी । स्पप्ठ है कि अधिनियम द्वारा लॉडसमा की झक्तिया कम तो 
हुई थी लेकित इसके बाद भी लाडसमा लोकतन्नीय इच्छा में बाधा उत्पन्न करन की 
ल्थिति में बनी रही। ल्ास्की ने इस सत्य को सही-सही आका था । !938 ई मे 
लॉडसभा के सम्बंध मे लास्की ने कहा था कि “ससदीय अधितियम 9 ई के द्वारा 
निर्धारित सीमाआ के बावजूद भी लाडसभा काफी प्रभावशाली है । यह सत्य है कि 
समदीय अधितियम के कारण लॉडसभा की स्थिति राज्य मे निस्सन्दह घट गयी है 
लेकिन सामाजिक कारणा से यह सत्ता भी जो स्पष्ट रूप में दिखायी देती है, उससे 
कही अधिक है ।”* लास्की की यह धारणा एवं विश्वास था कि श्रमदलीय सरकार 
के लिए लॉड्समा की यह शक्ति मविष्य में उसी प्रकार असहतीय प्रमाणित होगी जैसे 
कि 906 से 94 तक उदार दल के लिए सिद्ध हुई थी । 929 3! ई में श्षम- 
दल की जल्पसख्यक सरकार थी और इस काल में लॉइसभा क॑ आचरण से उस पयाप्त 
हाति उठानी पड़ी थी। हताश होकर 934 ई में श्रम दल ते लाडसभा के उत्मूलन 
का भ्रस्ताव पारित किया था । 
ससदीय अधिनियम, ।949 ई 
945 ई में श्रम दल युत सत्तारूढ हुआ । इस ममय यह प्रश्न उसके समक्ष 
था कि लॉड्सआ का तात्कातिक किसी कारण के और कैस उम्रूलन किया जाये ? 
947 ई के भष्य तक लाइससा शात रही लेक्नि कोयला खान राष्ट्रीयकरण जधि 
वियम (946) एवं यातायात अधिनियम (7947) के समय उसने उनका विरोध किया 
था । अक्टूबर 947 ई में राजा ने अपने भाषण मे यकायक लाडसभा की शक्तियां को 
और भधिक सीमित करने की घोपणा वी तथा नवम्बर 947 ई में संसदीय अधि 
वियम (9]) को सशोधित करने के लिए श्रम दल ने एक जय अधिनियम श्रस्तुत 
कर दिया। कुछ वर्षों तक इस अधिनियम के फलस्वरूप इग्रलैण्ड के राजनीतिक जीवन 
में तहलका सा मचा रहा। 
इस अधिनियम के अधीन यह व्यवस्था की गयी है वि घॉडसमा द्वारा ऊिसी 
गैर-वित्तीय विधेयक के अस्वीकार किये जान और कॉमस समा द्वारा उस विधेयक 
को तीन सना के बजाय दो तिरतर हान वाले सत्रा मे पारित कर दिया जाता है एव 
प्रथम वार प्रस्तुत करने के द्वितीय वाचव एवं आतिस प्रस्तुतीकरण के अन्तिम वाचन 
में 2 के स्थान पर ! वर्ष का ही केवल अतराल हो तो विधेयक पारित माना 
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जायेगा। दूसरे शब्दा म, लॉडसमा के विलम्बबगरी निपेघाधिकार की अवधि दो वष 
से घटाकर एक वष कर दी गयी और कॉमस समा मे विधेयक के पारित होने वी 
प्रक्रि] को भी सरल बना दिया गया था। 
इस विधेयक पर गम्भीर विवाद होता रहा । कामस ने इस विधेयक के पक्ष 
में सबल' तक प्रस्तुत किये थे । यथा--सामाय निर्वाचनों में व्यक्त जनमत को प्रशषव 
दिया जाना चाहिए, किसी भी अय लोक्त त्रीय देश में ऐसे द्वितीय सदन को स्थान नहीं 
है जो किसी एक दल का ही समथन करता हो, इगलैण्ड म लॉडसभा के अनुदार दे 
का समथक होने के कारण व्यवहार म एकसदनीय व्यवस्था की स्थापना हो गयी है, 
यह निविवाद रूप म॑ विलक्षण बात है कि एक ऐसे सदत का व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं 
जो कॉमस सभा की माति निर्वाचित एवं विधदटित नहीं किया जा सकता, संसदीय 
अधिनियम 9]] ई के पारित होन के पश्चात 40 वष तक अनुदार दल शक्ति मे 
रहा था अत उसे स्वय लॉडसमा का सुधार करना चाहिए था, आदि । 
उक्त अस्ताव कॉमस द्वारा तो पारित कर दिया गया परतु 9 जून 948 ई 
को लॉडसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । इसी बीच 948 मे सवदलीय सम्मेलन 
का आयोजन हा चुका था ! उसने लॉडसमा के सुधार सम्बधी कुछ अ्रस्ताव स्वीकार 
किये थे। लॉडसमा द्वारा विधेयक के अस्वीकार करने पर इन सबदलीय अ्रस्तावों को 
भी अस्वीकृत कर दिया गया तथा प्रस्तावित ससदीय अधिनियम को पारित करने की 
कायवाही पुन प्रारम्भ कर दी गयी । 949 ई में इस द्वितीय ससदीय अधिनियम 
को ओीतिम स्वीक्षति प्राप्त हुई । 
लॉडसभा के विरुद्ध तके 
लॉडसभा की तीत्र आलोचना की गयी है, जो निम्नवत है 
() यह प्रतिक्रियावादी सदन है और निष्पक्ष तथा स्वत-व विचारघारा वाला 
सदन नही है। लॉडसमा का अनुदारवादी दल की ओर विशेष भुकाव है। लास्‍्की के 
पचुसार ' जब अनुदार दल की सरकार होती है तब लाइसभा सम्मवत एक अच्छा 
द्वितीय सदन होता है ।” प्रगतिशील सरकार के सत्तारूढ होने पर लॉडसमा के 
दृष्टिकोण के कारण उसके कार्यों में अनेक गतिरोध उत्पन्न होते है । “ऐसे समय 
लाइसमा अनुदार दल की रक्षित शक्ति के रूप म काय करता है । निर्वाचन में वहेँ 
प्रगतिशील वग की विजय के परिणामा को सशोधित करने के लिए कृतसकल्प रहता 
है तथा अपनी शक्ति भर प्रयत्त करता है 7० 938 ई में लॉडसभा की सदस्यता 
का विश्लेपण करते हुए लास्को ने कहा था कि लगमग 750 सदस्या मं से 2 पीयर 
70.. लुफद मे०्छ० बाप, कटा 3 00डलएबरएएट 50एवगधदा: 8 7 
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श्रमदलीय, 8 उदारदलीय तथा 3 या 4 रेमजे मैक्डोनल्ड के राप्ट्रीय ग्रुप के थे । शेष 
या दो किसी दल के सदस्य नही थे जथवा अनुदार दल के प्रति मक्ति रखते थे ।0 

(2) रमजे म्योर के अनुसार लॉडसभा सम्पत्ति का गढ़ (णितव658 ०ी 
५्००॥॥) है । बडे उद्योगा से सम्वीधत निहित हिंता का सदन पर एकाधिकार है। 
उद्योगपतियां, वडी कम्पनियां के डायरेक्टरा, साआ्रज्य निर्माताओ, व्यापारियों, जागीर- 
दारा का यह सदन केद्र है । लास्की के अनुसार “कोई ऐसा राष्ट्रीय प्रमुख उद्योग 
नही है जिसे लॉडसभा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो ।” ]936 ई मे लॉडसपा 
मे 729 सदस्य थे | इनमे से 9 बीमा कम्पनिया के डायरेक्टर, 74 साहुकार, 97 
बको, 64 रेलवे कम्पनियों एवं 49 जहाजरानी-उद्योग कम्पनियों से सम्बंधित सदस्य 
थे। स्पष्ट है कि लॉडसभा समाज के सम्पत्तिशाली वग का गढ है । 

(3) यह एक वृहृद्‌ सदन है एवं अधिकाझ्ष सदस्य सदन की बैठकों मे भाग 

ही लेते हैं । बेजहोट (888०70) को 9वी सदी म लॉडसभा के उपमूलन का तो 
मय नही था पर तु उसके पतन का भय अवश्य था क्यांकि उसके अधिकाश सदस्य 
अपने क्तब्यों की उपेक्षा करते थे । लास्की के अनुसार “मले ही लॉडसमा में इतने 
अधिक सदस्य हो लेक्नि व्यवहार मे वह सवथा ही भित्र सदन है। इसकी बठका मे 
सामभायत केवल 35 सदस्य ही उपस्थित रहते हैं।” सर जेनिग्स (9॥7 उ॥॥7088) 
के अनुसार लॉडसभा मे 80 से अधिक सदस्य उपस्थित नहीं होते। 99 ई से 
938 ईं तक केवल 3 अवसरो पर लॉडसभा में एक समय म॑ 200 सदस्य उपस्थित 
हुए थे। आवे सदस्या ने तो सदन मे कमी विचार ही व्यक्त नही किये ये । !00 ऐसे 
सदस्य है जिहोने कि लॉडसभा की सदस्यता की शपथ ही नहीं ग्रहण की थी। 

(4) आलोचको का मत है कि लॉडसभा ने प्रगतिशील विधेयकों के माग 
मे वाघा उत्पन्न की है। लॉडसमा ने वर्षो तक विधि निमाण के वारे में विलम्बकारी 
काय प्रणाली को अपनाया है और उतर सरकारा के विधेयकों को अस्वीकार किया है 
जिह वह पसद नही करता। रमज़े म्योर के शब्दो मे “लाडसभा सशोधन एवं विलम्ब- 
कारी सदन है, और इस काय को भी वह ठीक प्रकार से सम्पादित नही करता है।”* 

(5) समठन की हृष्टि से लॉडसमा लोकत न में एक विरोधामास है। लोक- 
तत्रात्मक देश म वश्ञानुगत द्वितीय सदन कल्पनातीत है । सिडनो एथ बेद्स वब वे' 
कथनानुसार “श्रमिक वग का इसमे कोई सदस्य नही है और न दुकानदारा, लिपिका एवं 
अध्यापको का ही कोई प्रतिनिधि है । स्नियो का भी कोई प्रतिनिधि नही है ! लाउइसमा 
के निणय उसकी रचना एवं सगठन से प्रमावित हाते है। अब तक निर्मित सभी प्रति- 
निधि सदनो मे यह निक्ृप्टतम है ।”?* 
तू क्‍णाफकआ एव 
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फाइनर ने लॉडसमा की प्रकृति (अअ्ा) का तकपरुण विवेचन किया है! 
9वी एवं 20वी सदी म॑ लॉडसमा ने अपने अस्तित्व के जौचित्य म सबल तक सि 
है। लॉडसमा ने समयानुकूल अपने अस्तित्व को यायोचित सिद्ध करते के लिए प्री 
निधि सिद्धात का सहारा लिया है। लॉडसमा के 9वी सदी म काय आपत्तिजनक थे। 
फिर भी लॉडसमा के समयको ने यह दावा किया कि वह जनता की रक्षा स्वय उ्क 
निर्वाचित प्रतिनिधिया--कॉमस-समा--द्वारा निमित अवाछनीय विधियां मे उस्तो 
सशोधित परिवर्तित एवं अस्वीकृत करके करता हैं। 8वी सदी की अपनी श्रष्ठता 
का लॉडसभा ने दवाव में आकर ही परित्याग करना स्वीकार किया था। (वीं 
सदी मे जनता इतनी जागरूक नहीं थी कि वह लाइसमा के वास्तविक मन्तब्या 
समभ सके और न उस समय तक लोकत-न का ही पूण विकास हुमा था । यही वाह 
समा की शक्ति थी और उसने इसका सफलतापुवक उपयोग भी किया ।/? 

लाडसभा ने 9वो सदी मे प्रत्येक उदारवादी प्रस्ताव को या तो सशोधित या 
अस्वीकार किया था। इसके विपरीत, प्रत्येक अनुदारवादी प्रस्ताव को लाडसमा ने पर 
लता से पारित कर दिया था। फलस्वरूप स्वय ग्लैडस्टोन को लॉडसभा के विरोध री 
नेतृत्व करना पडा । लॉडसमा के इस कथन का विरोध किया गया कि वह देश 
स्थायी मत का प्रतिनिधित्व करता है। लॉडसमा ने कृपको के हितो की तुलता म 
जमीदारो की स्थिति की रक्षा की, घामिक एवं राजनीतिक एकता को अस्वीकार किया 
विश्वविद्यालयों मे धम विरोधियों (6॥$5०/०:3) को प्रवेश की अनुमति श्रदात नही 
की, सैनिक हितो की रक्षा एवं तिधन बीदयों को कानूनी सलाह दिया जाता 
स्वीकार किया, आयरलैण्ड के साथ दुव्यवहार हुआ, स्वशासित सस्थाओ के विकार 
का विरोध किया गया, ससदीय सुधारा को अस्वीकार किया गया एवं उतीं 
भंग मग हुआ, मानव कल्याण से सम्बीधित अनेक विधेयक वर्षों तक पारित न हो 
एव प्रथम मालिक दायित्व विधेयक (58 छशए०:७ 7889॥79 !) जानदूँमके 
कर अस्वीकृत किया गया था। लॉडसमा द्वारा अनुचित तरीके अपनाये गये । लक्ष्यों 
की घोषणा करते हुए उसके द्वारा सत्य सिद्धा ता की कुटिल रीति से ह॒त्या की गयी। 
लॉडसमा द्वारा यह वहाना किया जाता रहा है कि सत्र के लत म॑ विधेयक पर्याप्त 
विलम्ब से उसके पास पहुँचते है और उपलब्ध समय मे विधेयका पर उचित विधा 
विमश सम्मव नही है। फिर भी लॉडसभा द्वारा अनेक असम्मव सशोधन विधेयवों ह 
जोड दिये जाते थे जिससे कि उनके उद्देश्य और उपयोगिता ही समाप्त हो जाती भी । 
लाडसभा को उपयोगिता 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लॉडसमा की तीब्र आलोचना अस्वा 
भाविक नही है । 907 ई मे श्रमदल ने लॉडसभा को समाप्त करन का नाश लगाया 
था। उदार दल उसके सथशोधन का पक्षपाती था। लास्की श्रमदल के निणय से सह 
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मंत था एवं लॉड्सभा के उन्मूलन का पक्षपाती या । उसका मत था कि लोकतन्नीय 
समाज में साइसमा जैसी अलोकतातीय सस्या कायम नहीं रह सकक्‍ती। लाइसभा 
सम्पत्ति एवं विश्वेषाधिवार। का मूत्त रूप है । अत उसके कारण सम्पत्तिशालिया एक 
जनता में सधय अनिवाय है। इसर बतिरिक्त, लोकतत्र म जन-विराधी शक्ति का 
अस्तित्व अमम्मव द्ोता है । जत लॉडसभा के उमूलन की माँग नव्यावह्यरिक नही थी। 

श्रम दस ये' हारा लॉडसमा को समाप्त करने की हृढ नीति के अनुपसन के 
पश्चात भी लॉसना आज कायम है। नाशइचय तो यह है कि कि चार बार सत्तारूढ़ 
हांने पर भी श्रम दल लॉडसमा को समाप्त नहीं कर सका है। एटली के श्रमदलीय 
मोमिमण्डय को 949 ई के ससदीय अधिनियम द्वारा सुधार करके ही सतताप कर 
जैना पडा था) बश्चानुगत आधार पर गठित हितीय सदन के स्थान पर लोकप्रिय प्रति- 
निधित्व पर क्राघारित सदन वी स्थापना के उदारदलीय प्रयत्व भी असफल' रह है। 
सॉडसमा के रूप में कोई परिवतत नहीं हुआ है । उसका लोकताजीयकरण नहीं हो 
सवा है। क्‍या ? उसकी ऐसी क्या उपयागिता है ? इसके अस्तित्व का क्या कारण है ? 
सामान्यत लॉडसमा के कायम रहने के निम्न कारण दिय जात॑ है 

() प्रिदिश्ञ जनता का ऐतिहासिक एव प्राचीत सस्‍्थाओ के प्रति विद्येष अनु- 
राय एवं लगाव है। प्रिटिक्ष सविधाव विकास का परिणाम है एवं आवश्यकता के अनु- 
सार उसमे सशाधन किया जाता रहा है। यह वात लाइसमा पर भी लागू होती है । 
ब्रिटिश जनता के पुरातन प्रेमी होने के कारण आमूलचूल परिवर्तन उसे स्वीकाय 
नही हैं । हवट मोरीसत का मत है कि लॉडसभा का विवेकहीन (दाणार्थ) तगठत 
एवं उसकी प्राचीनता आधुनिक प्रिटिय लोकतत्त के लिए सुरक्षा व्यवस्था है । 

(2) लॉइसमा उपयोगी सावजनिक सेवा करती है। वह सशोधन करने वाला 
(7005079) मदन है । वह कॉमस द्वारा पारित विवेयकों को पूरी वरह जस्वीकार ता 
नहीं कर सकता परतु उह पहले दो वप के लिए अब ! वष के लिए रोक अवश्य 
सकता है। इस बीच मे जनता को विधेयक के सम्बन्ध में भली प्रकार विचार विमश 
करने का अवसर मिल जाता है । 

(3) यह सदन मावनाओं के अभिव्यक्ति स्यत (ध्व्यपगाए8 8ए0प४) क॑ रूप 
मे काय करता है । विभिन्न विधेयका प्र विचार विमश के द्वारा लाइसमा सम्बीबत 
वियया पर जनमत का निर्माण करता है तथा झासन को प्रभावित करने में योग देता 
है। लाइममा मे बाद विवादा का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा होता है । इस सदन म प्रद्यासन 
की निष्पक्षता एवं निभयतापुवक आलाचना की जाती है एवं उसका कॉमस समा पर 
भी प्रभाव पढ़ता है जिसके फ्लस्वरूप पासन जपनी भुला के प्रति सचेत एवं सजय 
रहता है। लाइसभा का नंता मौजिमण्डल का सदस्य होता है जौर उसका यह कतेब्य 
है कि वह मीजमण्डल को सदन की शावनाओ से अवयत कराता रहे 

(4) लोकत-न में द्वितीय सदन की आवश्यकता को अनुझव किया गया है | 
ऐसी स्थिति मे यदि लॉडसमा को समाप्त कर दिया जाय दो प्रश्व यह है कि उसका 
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क्या विकल्प होना चाहिए ? यदि उच्च सदन का सगठन निम्न सदन की मातिं है 
होता है तो उच्च सदन का कोई महत्व व मूल्य नही है । एक नय प्रदन यह भी है 
नवीन सदन के सगठन वा आधार क्या होना चाहिए। क्या वह मनोनीत होता चाहिए 
या निर्वाचित । लॉर्डसमा सम्बधी यह सब व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। सिडनी ता के 
अनुसार एक दल द्वारा शासन चलाना सर्वेधानिक श्षैतानियत (व्णा॥॥एएए/ 
7707500»9) है। इगलेण्ड म अमेरिकी सीनेट की तरह श्षक्तिय्वाली एवं फ्रास वी 
गणत-नर परिषद (00प्राल्ा ०७०७॥०) जैसी दुवल एवं सम्मानहीन सस्या तंग 
ही अव्यावहारिक होगी अत उसको जनता स्वीकार नही करेगी | एक हष्टिकाय गह 
भी है कि नवीन एवं अपरिचित सस्था के स्थान पर पुरानी एवं परिचित संस्था ढ्षोही 
क्यो न रखा जाय ? वतमान म॑ लॉडसमभा की शक्तियाँ काफी कम कर दी गयी हैं। 
सुधार की अनेक योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं लेकिन उनम से कोई भी स्वीकार नहीं 
हो सकी है। आजकल श्रम दल के केवल कुछ उग्र सदस्य ही लाइसभा के उमूलवकीं 
समथन करते हैं। ४ 

(5) राज्य-काय मे वृद्धि के कारण विधान (]०878980॥) मे भी वृद्धि हुई है। 
लॉर्डसमा की समाप्ति से कॉमस सभा के काय का दूना हो जाता स्वाभाविक है। 
ब्राइस ने यह सुझाव दिया था कि विवादहीन विधेयको को पहले लॉडसना मे प्रस्तावित 
किया जाना चाहिए एवं उसके द्वारा पारित किये जाने के पश्चात उ'हे कॉमर्स सर 
सरलता से पारित कर सकेगी! वैयक्तिक विधेयका पर सवश्रथम लॉडसभा मे 
विचार किया जाता है । इससे कॉमस का कायभार भी कम हा जाता है। 

ब्राइस ने लाइसमा की निम्नलिखित चार उपयोगिताओ का उल्लेख किया है 

(अ) लॉडसभा कॉम स द्वारा पारित विधेयको का परीक्षण एव पुतविचार ता 
संशोधन करती है । 

(आ) निविवाद एवं वैयक्तिक विधेयको पर लॉडसभा में सवश्रथम विर्षार 
करके कॉमस के समय की बचत की जाती है। 

(इ) बिलम्व का वधानिक महत्व है। लॉडसभा के विरोध के फलस्वरूप विवादी 
स्पद विधेयक पर जनमत को समठित होने का अवसर प्राप्त होता है । अधिक 

(ई) लॉडसभा मे पूण एवं मुक्त वाद विवाद के लिए अपेक्षाकृत अे 
सुअवसर हांता है । 
लॉडसभा के सुधार की योजनाएँ दी 

लॉडसमा के सुधार के प्रयत्व 9वी सदी म॑ ही प्रारम्म हो गये थे। इस से 
की कॉमस के सुधार की योजनाओ का लॉडसमा द्वारा विरोध किया गया था । तोईं 
समा के नेताआ ने इस प्रयत्व मं अपना पतन देखा था । लॉडसमा अपनी रक्षा 
आचरण को सुधार कर ही कर सकती थी और इसके लिए उसका प्रतिनिधिलाए 
द्ोना आवश्यक था | अत सुधार के प्रयत्न प्रारम्भ हुए थे। प्रतिनिधित्व के तिद्वाएँ 
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को इन सुधारा के आधार के रूप में स्वोकार करके बच्चानुयतता को झासनाधिहार के 
आधार के रुप मे उत्वीकार कर दिया पया था । 

प्रमुख मुघार-योजनाएँ निम्नाक्ित हैं 

() चुघार योजता सम्बंधी प्रयम विधेयक लॉड रसेल (.0्त उए5चशा!) न 
869 ई मे प्रस्तुत क्षिया घा। इसके अनुसार ऋउन को प्रति वध 4 आजीवन पीयर 
6 वयों मे ने नामतद करने का पषिक्तार दिया पया था जितकी कुल सत्या 35 से 
कम नहीं हानी चाहिए थी । प्रस्तावित 6 वा ये स्कॉटलैण्ड एव आयरल॑ण्ड के अप्रति- 
निधि पीयम, व व्यक्ति जो 0 वप तक कॉमन्स के सदत्य रह चुके हा सेना एवं तौ- 
सना के कभिक्नारी न्‍्यायाधीश्ष एव उच्च विधिक अधिकारी साहित्य विचान एव 
कला के क्षेत्र म ख्यातितामा व्यक्ति, 5 वर्ष तक काउन की सेवा करने वाले व्यक्ति 
इस प्रस्वाव को 88ल्‍0; 58८४० 870! की उचा दी पयी और इसे अस्वीकार कर दिया 
गया । 

(2) 874 ईं मे लाड रोजबेरी ([.णा0 7२०5०8ए0%) एवं 888 ई मे लॉड 
राजवेरी व लाड सैतियवरी न थोजनाएँ थ्रस्ठुत त्ती थीं । इनम यह प्रस्तावित क्या 
पैया था कि जाइसमा की सदस्थ-्मस्या को कम कर दिया जाये तथा लॉड्समा के 
घदस्था द्वारा ही अपन सदस्यों को चुना जाय । जाजीवन लॉड्स की संस्या 30 
निश्चित को पयी परी । इनम से प्रति वष 5 सदस्या का चुनने को योजता थी । 

907 ई तक सुधार की अय कोई चचा नहीं छुतो पयी । इस काल में 
भनुदार दत का थ्रासन था) 907 ई म लॉउसना ने विधि-निमाय के सम्बाध 
में छदन को सुख्य्व दन के लिए एक समिति क्वा यठत किया। इस धमिति ने अपन 
अ्तिवदत में खदन के विए नवीन संविधान का सुन्यव दिया जिसम राजवश्च के न्यायिक 
एव कयानुगत जॉडों क चुन हुए 200 प्रतितिधि हा। इसके अतिरिक्त सदव म विश्विप् 
योग्यता वाल्ते वश्चानुपत, जाध्यात्मिक एवं आजीवन पीयसोे की मो व्यवस्या थो । 

909 दे में लाड लचडाउन (7-00 7-आ7500%7०) ने एक सुधारनयाजना 
प्रस्तुत की । इस याजना के जनुसतार लाइसना की तदस्य-्छल्या 330 निश्चित दो 
गयी थी । बह याजना सी स्वीकार कर दी पयी । 

प्राइम छुपार योजना (98 ई )--97 ई म लॉड ब्राइच को अध्यक्षता 

मे लाइसम्रा के सुधार के लिए 30 स्दत्यीय छुमिति पठित की ययी थी । इसन 

अपना प्रतिवदन 498 ई मे प्रस्तुत किया घा। इसको सुल्य विद्यरियें निम्नवत्‌ थी 
(4) जाईसमा की कुल सदस्थचस्या घटा कर 327 कर दने क्र सुन्धव दिया 

गया। ठीन-चोथाई सदस्या को समानुप्राठिक ्रतिनिष्िित्व के आधार पर 

के सदम्या द्वारा चुन जान का सुम्यव दिया पया या। यह छदत्य 43 प्राद। 

निवादित किय जान थ। रेप सदस्या का दोनो खदना की समुन्क स्पादी 

पीयरा से स्व चुन जाने को व्यवस्था सो । सदन का क्ाबकहाल 42 द्पं 


हक 
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गया जिनम से एक तिहाई सदस्यो के प्रति चार वप पश्चात पदयुक्त होत की बदत्मा 
थी । इस प्रकार लॉडसमा को एक स्थायी सदन बनाया गया था । 

ब्राइस सम्मेलन लॉडसमभा के सुधार की दृष्टि से बहुत ही विद्धत्तायृष जे 
सजग गवेपणात्मक प्रयत्व था । लेक्नि इसके समक्ष दो कठिताइयाँ थीं जिनके समा 
धान कठिन थे। प्रथम, लॉडसभमा के लिए जो शक्तियाँ प्रस्तावित की गयी पी व 
प्रगतिवादियो की हृष्टि से बहुत अधिक थी और अनुदारवादिया के अनुसार कम थी 
द्वितीय, प्रस्तावित अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कप्टसाध्य थी। साथ ही वह प्रगतिवाध्धि 
की हृष्टि मे पर्याप्त अलोकत-जीय एवं अनुदारवादियों के अनुसार कुलीनत तीय नहीं 
थी। अत उपरोक्त प्रतिवेदन विरोधी विचारों के मध्य समभौते का परिणाम या वो 
किसी को भी सतुप्ट कर सका । 

माजिमण्डलीय समिति प्रस्ताव (922 ई )--922 ई में मीजिमण्डल वी 
एक उप समिति ने सुधार की निम्न योजना प्रस्तुत की थी 

लॉडसमा में राजवश को लॉरडों, लॉड पादरियो एवं विधि लॉर्डों के अतिरिफ 
प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रीति से लॉडसमा के बाहर से निर्वाचित लॉड, लॉड समुदाय द्थ 
लॉडसमा मे से ही निर्वाचित सदस्य एवं सम्राट द्वारा नामजद सदस्यों की व्यवस्था 
की गयी थी। कुल सदस्य सख्या 350 निश्चित की गयी । नवीन प्रकार के सदस्यों 
कायकाल विधि द्वारा निर्धारित किये जाने की व्यवस्था थी। उनके पुन निवर्चित का है 
विधान था। ससदीय अधिनियम 9]4 ई के अनुरूप ही अधिकार बनाये रखने 
व्यवस्था थी। मा जमण्डल के बदल जाने के कारण यह योजना क़ियावित न हो सकी । 

दिसम्बर 933 ई में एक अय सुघार विधेयक लॉडसमा मे प्रस्तुत किया 
गया जिसके अनुसार लॉडसमा की शक्तियों मे पर्याप्त वद्धि करने का प्रस्ताव किया 
गया था। वित्त विधेयक की व्याख्या का अधिकार दोनो सदना की सयुक्त समिति 
प्रदान किया गया। इसके अध्यक्ष--स्पीकर--को नियुक्त करने का विधान किया गया। 
सदन की कुल सदस्य सख्या 300 निर्धारित की गयी। 50 सदस्य पीयरो द्वारा एंव 
शेप 50 सदस्यो को ससद के दोनो सदनो के द्वारा श्रस्तावित रीति म निर्वाचित 
किये जाने का प्रस्ताव था। इस सुधार योजना पर प्रथम दो वाचन पारित होने के 
बाद जनुदार दल के नेता बाडविन के निर्देश पर विचार स्थगित कर दिया गया था। 

सबदलोय सम्मेलन (949) के प्रस्ताव--949 ई मे ससदीय अधिनियम 
9]] ई का जब सशोधन प्रस्ताव विचाराधीन था अब अनुदार दल के अनुरोध 
पर लॉडसमा के सुधार की समस्या पर विचार करने हेतु एक सवदलीय सम्मेलन की 
आयोजन किया गया था। लॉडसमा के सगठन के सम्बध मे इस सम्मेलन म विस 
सवसम्मत निश्चय किये गये ये 

() बतमान बश्ञानुगत सदस्यता का अत कर दिया जाय । 

(2) इसके स्थान पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एव सावजनिक सवा के आधार पर 
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वश्चानुगत लॉडों मे से ससदीय लॉर्डों की नियुक्ति की जाय । सभी ससदीय लॉर्डा को 
कॉमस समा के सदस्यो की भाति वेतन प्राप्त हो एव उनका आजीवन कायकाल हो । 

(3) स्तियों को मी लॉडसमा के सदस्य होने का अधिकार दिये जायें । 

(4) ससदीय लॉर्डा मे कुछ राजवश्ीय एवं प्रादरी लाड भी होने चाहिए । 

(5) जो वशानुमत लाड ससदीय लॉड न बनाये जाये, उ्े कॉमास सभा के 
निर्वाचन में मत देने एवं सदस्यता के लिए निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाना 
चाहिए। 

लेकिन इस सम्मेलन के सदस्यों मे लॉडसमा की श्षक्तियां के सम्बंध में मतैक्य 
ने हो सका। फलस्वरूप सगठन सम्बन्धी उपरोक्त सवसम्मत रूप म॑ स्वीकृत निणय 
भी क्रिया वित्त न हो सके । ससदीय अधिनियम 949 ई के द्वारा लॉडसभा की 
निलम्बकारी शक्तियो को और अधिक सीमित कर दिया गया। परतु लॉड्सभा का 
संगठन सम्बंधी प्रइत विवादास्पद बता रहा । 795! ई में अनुदार दल ने यह वचन 
दिया था कि सत्तारूढ होने पर वे लॉडसमा के सुधार के प्रइन का समाधान करेगे। 

4952 ई में लॉड साइमन (.070 5707) ने एक प्रस्ताव द्वारा यह सुभाव 
दिया था कि सम्राट द्वारा प्रति वष 0 आजीवन लॉड नियुक्त किये जाये। लेकिन 
सरकार ने इस प्रस्ताव को यह कह कर अस्वीकृत कर दिया कि वह लाड्सभा के 
सामाय सुधारों की योजना बना रही है । 

952 ई में चचिल ने दूसरा सवदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव किया 
था परतु श्रमदल ने इसमे भाग लेने से इकार कर दिया । 

माच 955 ई में वाईकाउण्ट सेमुअल ने लॉडसमा में 7948 ई के सम्मेलन 
के आवार पर सुधार योजना प्रस्तावित की । 956 ई में अनुदार दल ने पुन लॉड 
सभा के सुधार सम्बधी विचार व्यक्त किये। अक्टूबर 957 ई म॑ सरकार ने सुधारों 
का प्रस्ताव किया । इसके अनुसार सीमित सझ्या मे आजीवन ला्डो की नियुक्ति करने, 
महिलाओ को लाडसभा का सदस्य बनाने एवं समी लॉडों को पारिश्रमिक देने के 
प्रस्ताव किये गये । इन श्रस्तावों में लॉइसभा की शक्तियां सम्बधी कोई उल्लेख नही 
था। अत इस सुधार योजना मे किसी को विशेष रुचि नहीं थी! 

जीवनपयन्त पोयरेज अधिनियम" (958 ई )--इस नधिनियम द्वारा () 
लॉडसभा में कुछ सीमित सख्या से जीवन मर के लिए--जीवनपर्यन्त सदस्यता (7.7 
2०९८१४४८) प्रदान की गयी है, (2) महिलाओ को लॉर्डसमा की सदस्यता प्रदान की गयी 
है एवं (3) लॉडसभा के सदस्यों को कुछ दैनिक भत्ता प्रदान किया गया है। इस अधि- 
निमय के अधीन जून 958 ई में 4 आजीवन सदस्य नियुक्त किये गये । इनम चार 
महिलाएँ थी। 964 ई में आजीवन सदस्यो की सख्या 7 महिलाना सहित 45 थी । 
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इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित एवं भतु्दा 
व्यक्तियों को लॉडसमा में स्थान दता है। शासन द्वारा यह भी आाइवासन दिया गया था 
कि आजीवन सदस्या की नियुक्ति करत समय विरोधी दल की स्वीकृति भी ते हो 
जायेगी या उदार दल के नेता से परामद किया जायगा । 

पीयरेज अधिनियम (963 ई )--लॉडसमा के सुधार के पुत्र अगले 
962 ई मे प्रारम्भ किय गय | फलस्वरूप 963 ई मे पीयरेज अधिनियम प्राखि 
हुआ | इस अधिनियम क अतर्गत निम्न व्यवस्याएँ की गयी () पतक लाई 
सदस्यों को केवल अपने जीवन भर के लिए लॉडसभा की सदस्यता से त्यागपत्र वी 
अधिकार प्रदान किया गया। त््यागपत्र दने वाले लॉड का उत्तराधिकारी सत्स्यता ई 
अधिकार से वचित नही होता है । वह लॉडसमा का सदस्य स्वत बन जाता है। 

(2) स्कॉटलैण्ड के समी लॉड लॉडसमभा के सदस्य बना दिये गये । 

(3) आयरलैण्ड के लॉड सदस्यो को कॉमन्स समा के लिए तिवाचित का मंधि 
कार दिया गया । 

(4) महिता लॉर्डों का मी यह समस्त अधिकार प्रदान किये गय। 

वैतक लॉडों को लाडसभा से अपने जीवन भर के लिए परित्याग की व्यवस्था 
एक विशेष कारण से करनी पडी थी। प्रत्येक लॉड की अपनी मत्यु के पश्चात गा 
ज्येष्ठ पुत्र वशानुकम के सिद्धात के अनुसार स्वत ही लॉडसभा की सदस्यता ; 
अधिकारी हो जाता था। प्रधानम त्री मैकमिलन के वाद लॉड होम को अनुदार दल 
उनका उत्तराधिकारी चुना था । लॉर्डसमा की सदस्यता उनके प्रधानमत्री होने के को 
में बाधा थी क्योकि परम्परा के अनुसार प्रधानमात्री कॉमससमा का ही सदस्य के 
चाहिए ।। उपरोक्त उल्लेखित पीयरेज अधिनियम (963 ई ) के अन्तगत ही लाइ हो 
ने लॉर्डसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया एवं तत्पश्चात प्रधानमत्री का पद ग्र्ह्ग 
किया । 

968 ई मे एक वार फिर लॉडसभा के जधिकारा को कम करने की बाते 
उठी । दक्षिणी रोडेशिया के विरुद्ध कॉमस समा द्वारा आधिक प्रतिवघो विषयक पार्खि 
प्रस्ताव का माग लॉडसमा ने अवरुद्ध कर दिया था। प्रधानमानी विह्सन (५७००) 
ने लॉडसभा के इस काय को लोकत ने एवं सविधान की धारणा के बिलकुल विपरीर्त 
बताया था । सदन है 

निष्कप--लॉडसमा वश्चानुगत, रूढिवादी, अनुदारवादी एवं पक्षपाती रा 
तथा असाधारण रूप से वहद है। यह अलोकताननिक भी है । यह किसी का भी प्रति 
निधित्व नही करता । उसे “जीवित यशस्वी व्यक्तिया का वेस्टमिनिस्टर स्थित गि 
(५४छाप्राए/४०० 890०9 ०६ परशण <ध८७०७८४) की सचा दी जाती है । फाइतर 
से अनुसार “यह एक जाइचयजनक सत्य है कि ब्रिटेन विधिवत, अद्ध लोक्तत्रीय समा 
द्वारा शासित है क्याकि लॉडसमा का अस्तित्व बहुमत शासन के सिद्धान्त के रा 
विपरीत है। दो बातें और उल्लेखनीय हैं--(!) लॉडसमा प्रश्मातकीय एवं विदानीर्ति 
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से सम्बाधित नीतियो पर भी वाद-विवाद या विचार-विमश करती है। यह किसी 
तरह भी उचित नही है कि अलोकतत्रीय सदन के अनुत्तरदायी एवं प्रतिनिधित्व- 
हीन विचारा को विधिक मा यता-युक्‍त जधिकार प्राप्त हो ।/ (2) लॉडसभा को 
कॉमन्स सभा की भाँति ही उन नियमा एवं उपनियमा को अस्वीकार करने का अधिकार 
है जो कसी ससदीय अधिनियम के अधीन निर्मित किये गये हो । यह शक्ति पर्याप्त 
महत्वपूण है। * 
ससदीय अधिनियम 9]! ई एवं 949 ई के द्वारा लाउइसभा की शक्ति 
को पयाप्त कम करन के पश्चात भी उसके सुधार की माय कायम है। श्रमदल' प्रबल 
बहुमत स पदारूढ होने के बावजूद भी उसका उ मूलन मही कर सका। इसका क्या कारण 
है ? यह कहा जाता है कि लाडसमा की वतमान शक्तिहीनता ही उसकी प्रधान शक्ति 
है। इस कथन म विरोधाभास होते हुए भी पर्याप्त सत्य है । अब लाडसभा में 
शासन को चुनौती देने की शक्ति नहीं है, अत उसके प्रति उतना तीब्र अस तोष भी 
नहीं है । 
इसके अतिरिक्त, लॉडसमा का सगठन विदेशियों को विचिन भले ही लगे परतु 
स्वय ब्रिटेन-वासी उससे चिततित या व्यग्र नही हं। हरबट मौरीसन का कथन है कि 
हम ब्रिटन वासियों म स्वत-नता विरोधी सस्थाओ से काय चलाने की पर्याप्त क्षमता है । 
किसी चीज से जब तक काम चलता है तव तक उसे वे अच्छा ही समभते है या उसके 
प्रति कम स कम सहिष्णुता का भाव तो रखते ही है। श्रमदलीय सरकार भी अब 
लॉटसभा मे विवेकी एवं लोकत नीय सुधारा के लिए चित तत नही है। ऐसे सुधारा से 
लॉडसभा की शक्ति बढ जाने एवं उसके कॉम स सभा का प्रतिद्व द्वी हो जाने का मय 
है । हम सयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की माति शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं 
चाहते, वतमान लॉडसमा का तक्हीन एवं विचिन्न सगठन हमारे ब्रिठिश लोकतत्र का 
रक्षक है ।४ 
लॉडसभा के सुधार म उपरोक्त दृष्टिकोण के अतिरिक्त अ य मुण्य बाधा उसके 
संगठन से सर्म्वा घत है । उसका सशोधित रूप कैसा हो और उसके अधिकार क्या हा ? 
वतमान लॉडसभा के कुछ कतब्य ऐसे है जा द्वितीय सदन द्वारा सम्पादित नहीं किये 
जाते, जस-- यायिक काय | वे किस सस्था को सौपे जाये ? उपरोक्त कठिनाइयो के 
बावजूद मी यह सवमा य एवं सुनिश्चित मत है कि लाडइसभा के अलोकतन्त्रीय स्वरूप 
को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । लॉडसमा के सुधार के सम्बंध म॑ निम्न बाता 
से प्राय समी सहमत है -- 
(() लॉडसभा लाकत त्रीय भावना के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से 
निर्वाचित सदन होना चाहिए तथा उसका वतमान बद्यानुगत स्वरूप समाप्त किया 
जाता चाहिए । 





>-++--त 
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(2) लॉडसमा को कॉमस समा की तुलना में द्वितीय स्थान होना चाहिए। 
उसमे किसी स्थायी दल का बहुमत भी नही होना चाहिए । 

(3) उसके -यायिक काय समाप्त कर देने चाहिए एवं स्वतात यायातय | 
स्थापना की जानी चाहिए। 

(4) लॉडसमा के दायित्व एक आदश द्वितीय सदन के अनुरूप होने चाहिए। 

एसा प्रतीत होता है कि लॉडसमा का वतमात रूप काफी समय तक वो 
रहेगा । लास्फी की यह सम्भावना भी उतनी ही सत्य बनी हुई है जितनी कि 938 ईम 
थी जब उसने यह व्यक्त किया था कि यदि अनुदार दल के अनुरूप लॉडसमा की कं 
धन किया जाता है तो “हम सविधान की सुरक्षा-मली अर्थात लाडसमा के तिणया दा 
अस्वीकार करने की शक्ति खो बैठेगे । श्रम दल को सन्तुष्ट करते बाले 7 
के आधार पर यदि लॉडसमा का पुन संगठत किया जाता है तो सम्पत्तिशाली वंग मे 
उनकी शाक्ति को सकट उत्पन करने बाली लोकत जीय व्यवस्था को 26 
देने की तीत्र भावना उत्पन्न होने की आशका है । अत जो राजनीतिज्ञ इन गे हर 
समस्याओ के मध्य कोई रास्ता खोज सकेगा वह निस्स देह राष्ट्र की कृतचता का भे परी 
कारी होगा ।”* लेकिन लॉडसभा भी लोकत-त्र की माँग का बहुत समय तक भव 
नही कर सकेगी । उसकी श्वक्ति नग्रण्यप्राय हो ही गयी है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितोष (उच्च) सदन--सोनेट | 

सयुक्त राज्य अमेरिका की सधीय व्यवस्थापिका--काँग्रेस--हविसदवात्मक है 
प्रथम सदन को प्रतिनिधि सदन (प्र०758 ०6 २८७7०४७॥७४४८४) एवं द्वितीय 
को सीनेट (5८४०) की सन्ञा दी जाती है। दोनो सदन समठन एव शक्तियों की हैं 
से असमान है। 
सीनेट का सगठन 

सीनेट को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन माना है। अमेरिकी हि 
में इसका स्थान प्रमुख एव केद्रीय है। सीनेट अमेरिकी सध के घटको--राज्या 
प्रतिनिधि सदन है । प्रत्येक राज्य को सीनेट म दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रति 
है। इसको सदस्य सरया 00 है। किसी भी राज्य को बिना उसकी स्वीकृति के अमसिती 
में प्राप्त समान प्रतिनिधित्व से वचित नही किया जा सकता । !93 ई के अम| हि 
सविधान के 7वें सशोधन के द्वारा सीनेटरय को राज्यो की जनता द्वारा प्रत्यक्षत ता 
चित किया जान लगा है। इसके पूव सीनेट के सदस्यो को राज्यो की व्यवस्थापिकाओं 
निर्वाचित किया जाता था। इस प्रणाली के कारण गम्मीर एवं दीधकालीन 
उत्पन्न हो जात थे । अनक अवसरो पर राज्यो की व्यवस्थापिकाएँ एक प्रतिनिधि की | 
चुनव मे असमथ रहती थी और सीनट म उस राज्य का कोई प्रतिनिधि नही होता पी 
90] ई मे डिलवारे (0००७था०) राज्य का सीनेट मं काई प्रतिनिधि नहीं थीं 
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890 ई से 92 ई के काल मे अमेक अवसरो पर ] राज्यो का सीनेठ में केवल 
एक एक प्रतिनिधि ही था । राज्य विधानमण्डला द्वारा निर्वाचन के समय हर प्रकार के 
अ्रष्ट साधना का सहारा लिया जाता था एव राज्यो की व्यवस्थापिकाओ के सामाय 
कार्यों में बडा व्यवधान उत्पन्न होता था। अत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के पक्ष में तीब्र 
आदोलन प्रारम्म हुआ था जिसके फलस्वरूप उपरोक्त 7वा सवैधानिक सशोधन पारित 
हुआ था । 

ऐ सो बोयड के अनुसार सीनेट मे प्रत्येक राज्य को प्राप्त समान प्रतिनिधित्व 
लोकत-त्रीय सिद्धात के विपरीत है| सीनेट मे मनृष्यो को नही अपितु भौगोलिक इका- 
इयो को प्रतिनिधित्व दिया गया है। निवादा ()५८४७४०७) नामक कम जनसख्या वाले 
राज्य एवं अधिक जनसरया वाले “यूयाक जंसे बडे राज्य को समान महज प्राप्त है। सयुक्त 
राज्य अमेरिका के 0 राज्यो मे पूरे देश की आघी जनसरपा निवास करती है। लेकिन 
सीनेट मे उनको केवल ।/5 प्रतिनिधित्वप्राप्तहै। यूयाक, पेसलवीनिया, इलीनियोस, 
ओहियो, केलीफोनिया एवं टेक्सास मे 5 करोड व्यक्ति निवास करत है जबकि सीनेट में 
इन राज्यो के केवल 2 सदस्य है । अत सीनेट म॑ असमान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है । 

सीमेट एक स्थायी सदन है । इसके सदस्यो का कायकाल 6 वय है। एक- 
तिहाई सदस्य दो वष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते है। अत सम्पूण सदन कमी एक 
साथ विघटित नही होता । पूरे 6 वष की अवधि मे प्रत्यक राज्य से सीनेट के लिए दो 
प्रतिनिधि निर्वाचित होते है । सीनेट की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यतानुसार 
प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 30 बष की होनी चाहिए, कम से 
कम 9 वप तक वह अमरीकी नागरिक रह चुका हो तथा निर्वाचित होने वाले राज्य 
का निवासी हो । 

सीमेट का अध्यक्ष अमेरिका का उप राष्ट्रपति होता है । 
सोनेट की उत्पत्ति 

फाइनर का मत है कि द्वितीय सदन सम्वधी आधुनिक राजनीतिक सिद्धातत का 
विकास यथाथ म॑ सवप्रथम 787 ई के फिलाडेलफिया सम्मेलन मे अमेरिकी राज- 
नीतिशो द्वारा ही किया गया था । सीनेट के जम के विद्ोेप कारण थे । सधवाद 

सीनेट के जम का एकमान उत्तरदायी कारण नही था | अमेरिकी उपनिवेशा मं 776 
$ मे ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पद्चात स्थापित लोक्त नीय शासना ने असयमित्र 
डेग से काय किया था अत अमेरिकी समाज के तत्कालीन उपद्रवी एवं असयमित लाक- 
उप्र ने सीनट के स्वरूप के निर्धारण म महत्वपूर्ण भूमिका निमाई थी । सम्मलन मे 
प्राय सभी वक्ताआ से अपने मापणा मे इसका सकेत किया है | मरीलण्ड के प्रतिनिधि 
भकहेनरी के कहा था कि हम मुख्य खतरा अपने सविधानों के लोकताप्रीय मागां से 
है_किसी भी संविधान म लाकत-ञर के विपरीत पयाप्त भवरोधा की व्यवस्था नही है।/*? 


२--+-----.तहततहेु 
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फिलाडेलफिया सम्मेलन के समी सदस्य द्वितीय सदन के उद्देश्य के सम्बंध मं 
समान मत रखते थे। लेकिन द्वितीय सदन का निर्वाचन कैसे हो २, उसका ५७७ 
एवं सदस्यों की आयु क्या हो ? उनका सगठन कैसा हो ? इन प्रश्ना के सम्बंध 
सदस्यो म विवाद था। सम्मेलन के सदस्या को इस बात का भी मय था हि ये 
सीनेट का कायकाल लम्बा रखा गया तो वाद में सीमेट के सदस्य अपने कायकाल रो 
वढा कर कही जीवन भर न कर ले और कही सीनंट बशानुगत सदन में परिवर्तित मे 
हो जाय! इसके अतिरिक्त उह यह भी सम्मावना थी कि लम्बे समय तक सदस्योता 
निर्वाचका स कोई सम्पक न रहने के कारण उनम राज्य क॑ अतिरिक्त अय शाह 
अर्थात सघ शासन के प्रति लगाव उत्पन्न हो सकता है! मडीसन के अनुसार 9 वष को 
कार्यकाल पर्याप्त था। रे डोल्फ ने 7 वष के कार्यकाल का सुकाव दिया था| हे 
विपरीत हैमिल्टन सोनेट के सदस्यों को सदाचरण पय त कायकाल के लिए 8222 
से निर्वाचित किये जाने का पक्षपाती था। सीनेटरो के लिए 30 वष की आयु को 
प्रमका गया था क्योकि कवव्या एवं दायित्वा की दृष्टि से उनसे अधिक अनुमव रा 
हंढ चरिन की अपेक्षा की गयी थी । जहा कुछ सदस्यो मे दीघकाल के प्रति की 
वहाँ उनमे यह भी विश्वास था कि दीघ कायकाल के कारण सदन अधिक स्थायी 
होगा तथा वेदेशिक दायित्वा को स्थायी एवं हृढ सदन ही मली प्रकार निभा सकता 
है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सदन के सदस्यों म॑ उत्तरदायित्व की भावना भी अपेक्षा 
अधिक होगी । इन परस्पर विपरीत विचारों मं सम-वय का परिणाम अमेरिकी 
है। सविधान निर्माता सीनेट को इगलैण्ड की प्रीवी काउसिल का अमेरिकी 
मानते थे । 
सीनेट की शक्तिया 

सौमेट को विश्व के समी द्वितीय सदनो की अपक्षा अधिक दक्तिया आप्त है 
सीनेट की व्यवस्थायन या विधायी, कायपालक एवं “यामिक दाक्तियाँ निम्नवत हैं है 

() विधायो शक्तियाँ--सीनंट का विधि-निर्माण पर कर नियम्र्ण 
गैर वित्तीय विधेयक सीनेट मे प्रस्तुत किये जा सकते है । यदि कोई विधेयक भ्र' गो 
सदन म प्रथम वार भ्रस्तुत भी किया जाता है तो भी उसका सीनेट रा पारित दे 
आवश्यक होता है अर्थात विना सीनेट की स्वीकृति के कोई विधेयक विधि नहीं | 
सकता | वित्त विधेयका का प्रथम बार प्रतिनिधि सदन मं ही प्रस्तुत किया जा 
परन्तु सीनट को वित्त विधेयको को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित या सप्योधित कर 
का प्रूण अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के शीपक को छोडकर सौनेट उसके वित्त 
कलेवर को आमूलचूल रूप स सशोधित कर सकती है। जब तब सीनंट द्वारा 208 
विधेयक म प्रस्तावित सश्योधना का प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वीवार नहीं किया 
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तब तक उसके पारित होने की कोई सम्मावना नहीं है। अत व्यवहारत विधेयका 
का स्वरूप अत्तिम रूप में सीनेट द्वारा ही निदिचत होता है । 

(7) कायपालकक शक्तियाँ--सीनेट को व्यापक कायपालक शक्तिया प्राप्त हैं । 
राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियों को सीनेट दो-तिहाई वहुमत से अनुमोदित करती 
है। यह सम्मव है कि सीनेट की बिना अनुमति के राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियाँ 
सीनेट द्वारा स्वीकृत (गया) ही न की जावे, क्योकि नियुक्तियो के सम्बंध में 
सीनेट का सौजय' (०7४ ००७॥/४५५) नामक एक प्रथा का विकास हुआ है | 
इसके अनुसार जिस राज्य म सघीय नियुक्ति की जाती है उस राज्य के सीनेटरो से राष्ट्र 
पति द्वारा अनौपचारिक रूप से पहले ही विचार विमश कर लिया जाता है । यदि राप्ट्र- 
पति इस परम्परा की उपेक्षा करता है तो सभी सीनेटर उसके द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति 
को बिना दलीय भेदमाव के एकमत होकर अस्वीकार कर देते है । 938 ई मे राष्ट्र 
पत्ति रूजवेल्ट ने 'सीनेटरा के सौजय' की सुस्थापित प्रथा की उपेक्षा की थी। उस 
समय सभी ने एकमत होकर उसका विरोध किया था ॥” राष्ट्रपति द्वारा को गयी 
साधियाँ भी सीनेट के दो तिहाई बहुमत से अनुमोदित होती है। यह जावश्यक मही है 
कि राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी साधिया स्वीकृत हो ही जायें । 99 ई की 
वार्साई साध को सीनेट ने अनुमोदित करने से इकार कर दिया था । फलस्वरूप सयुक्त 
राज्य अमेरिका राष्ट्रसघ का सदस्य न वन सका। 824 ई तक सीनेठ ने एक भी 
साध अस्वीकृत नही की थी। सीनेट के समक्ष 935 ई तक स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत की गयी करीब ,00 सा घयो मे से 900 सा धया उसके द्वारा स्वीकृत की 
गयी है और केवल 62 सा धिया को ही अस्वीकृत क्या था। राष्ट्रपति को सीनेट के 
समक्ष किसी सा ध को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात उसे वापस लेने का अधि- 
कार नही है। स्मरणीय है कि सीनेट को अकेले युद्ध की घोषणा करने का अधिकार नही 
है। यह अधिकार काग्रेस अर्थात सीनेट एव प्रतिनिधि सदन दोनो को प्राप्त है । सीमेट 
राष्ट्रपति से विदेशी शक्तिया से वार्ता करने के लिए प्राथना कर सकती है | सामा-यत 
राष्ट्रपति सीनेट की इस प्रकार की प्राथना को स्वीकार कर लेता है लेकिन अनि 
वायत स्वीकार करना आवश्यक नही है। राष्ट्रपति किसी साध को सीनेद द्वारा 
स्वीकृत होने के पश्चात अनुमोदित करने से इ कार कर सकता है । 

(77) यायिक शक्तिया--सीनेट को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं अथ सभी 
संघीय अधिकारियों पर लगाये गये महाभियोगा की जाच करने का अधिकार है १ 


एल +-+--++_ 

2] 938 इ में रूजवेल्ट द्वारा की गयी वर्जीनिया के यायाधीश की नियुक्ति को 
सीनट ने अस्वीकार किया था । 4943 ई म एडवड जे फ्लाइन (एत्तशब्यतज 
£]9707) को रूजवेल्ट ने आस्ट्रेलिया म राजदूत मनोनीत क्या था लेकिन सीनेट 


के विरोध के कारण उसका नाम वापस ले लिया था। 950 ई मे राष्ट्रपति « "५ 


दमन हारा नियुक्त सघीय व्यापार आयोग के सदस्य की नियुक्ति को सीनंढ 
अनुमोदित करने से अस्वीकार कर दिया था। 
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प्रतिनिधि सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके महामियोग लगाया जा सकता है। रहा 
भियोग को प्रस्तावित करने में सीनेट का कोई अधिकार नही है । सीनेट द्वारा कश्ी 
अधिकारी को दोपी पाये जाने पर उसे कारावास या मृत्यु दण्ड भादि मही दिया जे 
सकता है, अधिक से अधिक उसे पद मुक्त किया जा सकता है। महावियोग प्रमाि 
होने के लिए सीनेट का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। सीनेट म महामियोग पिडहे 
पर सर्म्वा धत्त व्यक्ति को किसी भी अधिकारी द्वारा क्षमा नही किया जा सकेता। बी 
तक बारह सघीय महामियोग्र के मामले सीनेट के समक्ष आय॑ हैं। लेविंत केवल बार 
मामला में महाभियोग प्रमाणित हुए है । राष्ट्रपति के विरुद्ध अब तक । 868६ मं 
केवल एक बार महामियोग लगाया गया और वह मी प्रमाणित नहीं हो सका । 
सीनेट में महाभियोग की सुनवाई की एक जलग पद्धति है । सीनेट हीरा एक 
समिति नियुक्त की जाती है । समिति द्वारा महाभियोग के जारोपा को यदि तही गा 
जाता है तो सीनेट सम्बीधित अधिकारी के विरुद्ध महाभियोग की जाच करती हैं। 
सीनेट जब महामियोग यायालय के रूप मे काय करती है उस समय उप राप्टपी 
उसकी अध्यक्षता नही करता अपितु अमेरिकी सर्वोच्च यायालय का मुख्य यायाषीर 
अध्यक्ष होता है । इसके अतिरिक्त सीन को जाच के व्यापक अधिकार है| 
सीनेट का सुल्याकन 
लिण्डसे रोगर के अनुसार “अमेरिकी सीनेट आधुनिक राजनीति का की 
आविष्कार है ।”” स्टाम के घब्दों मे “सीनेट व्यापक शरक्तिया से युक्त है। सम्भव ५! 
विश्व के किसी भी द्वितीय सदन का इतना वास्तविक एवं प्रत्यक्ष श्रमाव राष्ट्रीय महू 
के विषया जसे--वैदेशिक मामलो मे ही स्पष्ट नही है अपितु वित्त सहित समस्त सी 
विधान सम्बन्धी मामूली बातों में भी स्पष्ट है। सीनेट इतनी शक्तिश्वाली है ्ि यह 
सयुक्त राज्य अमेरिका का एकमान अमावशाली सघीय सदन माना जाता है।”” बार 
ने सीनेट का मूल्याकन करते हुए लिखा है कि सविधान-निर्माताओ के मुख्य उद्द्द्य 
सीनेट क्रियाविवित कर सकती है। वह शासन मे गुरुता का केद्ध है । एक तरके यह 


>----+-+_++--- एण्ड, 

22 802 ई मे सर्वोच्च 'यायालय के यायाधीश्ष एव 2868 ई मं चाष्ट्पति महा 
जॉनसन के विरुद्ध महामियोग प्रमाणित न हो सका । राष्ट्रपति जॉनी ऊे महा 
मियोग की सुनवाई सीनेट म तीन माह तक हुई एवं एक मत के अमाव मे 
मियोग असफल हो गया ! पक रण 
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प्रतिनिधि सदन के लोक्तस्त्रीय जनुत्तरदायित्व को और दूसरी तरफ राष्ट्रपति की राज- 
तजीय महत्वाकाक्षाओ को सशोधित एवं नियान्रत करती है | सीनट की स्थिति दोनो 
के मध्य की होने के कारण उसकी दोना से प्रतिस्पर्द्धा एव विरोध है | प्रतिनिधि सदन' 
विता सीनेट की सहमति के कुछ नही कर सकता है । सीनेट अपने विरोध द्वारा राष्ट्र- 
पति को रोक सकती है । यह सीनेट की नकारात्मक सफलताएं हैं। सकारात्मक हृष्टि 
से भी सीनेट अपने को लोकप्रिय एवं महान बनाने मे सफल हुई है ।” जॉज वाशिंगटन 
ने एक वार कहा था कि सीनेट तो एक तश्तरी है जिसमे प्रतिनिधि सदन की उबलती 
चाय को शीतल किया जाता है ।/ 

"कुछ ऐसे काम है जिह्ठे राष्ट्रपति और सीनेट बिना प्रतिनिधि सदन की सह्‌ 
मति के कर सकते है, कुछ को प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के कर सकते है, लेकिन राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि सदन विना सीनेट की स्वीकृति के 
बहुत कम काम कर सकते हैं ।” 

सीनेट की शक्ति एवं प्रभाव के कारण निम्न है 

() विघायी क्षेत्र मे ही केवल सीनेट एव प्रतिनिधि सदन की दक्तिया अस- 
मान नही हैं अपितु सीनेट को महत्वपूण कायपालक एवं ययायिक शक्तिया मी प्राप्त हें। 
वित्त विधेयका को पूणत सशोधित करने का उसे अधिकार प्राप्त है । अत सीनेट 
काग्रेस की एक अधीनस्थ शाखा मात नही है अपितु वह अपनी झक्ति के कारण एक 
तरफ राष्ट्रपति पर और दूसरी तरफ प्रतिनिधि सदन पर नियत्रण रखती है। 

(2) सीमेट का आकार छोटा है जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा प्रभावपुण ढग से 
विचार विमश सम्भव है । सीनेट के सदस्यो मे एकता की भावना पायी जाती है। वास्तव 
में सीनेट एक अथ म॑ पारस्परिक सुरक्षा का समुदाय (8 प्रप्राएम छा0०छाणा 50009) 
है। उसकी एकता मे ही उसकी स्वत त्रता एव प्रभाव डालने की क्षमता निहित है । 
सीनेट जीओो और जीने दो” तथा “किसी को भी अपने विश्येपाधिकारा का अतिकमण 
मत करने दो! के सिद्धातो को मा यता देती है । 

(3) सीनेट के सदस्यो का कायकाल अपेक्षाकृत लम्बा है । इसके अतिरिक्त 
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सोनेटरो को अधिकाशत पुन निर्वाचित किया जाता है, भत वे अपने कायक्षत्र मे पृप 
दक्ष होते हैं और उह सार्वजनिक मामला का व्यापक ज्ञान तथा अनुभव होता है। व 
दल के प्रभावशाली नेता भी होते है । 

(4) सीनेट में सदस्यो को वाद-विवाद की पूण स्वत जता होती है। इस मर 
कार का कमी-कमी दुरुपयोग भी किया जाता है लेकिन इससे अल्पसस्यक सदस्यों रो 
अपने विचार एवं हष्टिकोण को उपस्थित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। 

(5) सीनेट की जाच करने की शक्ति भयानक है । वह हर प्रकार क॑ मामपो 
में विशेष रूप से-जाँच कर सकती है । सिद्धातत सौमेट को जाच करने का अधिवार 
इसलिए प्राप्त है ताकि जाच के माध्यम से वह विधि-निर्माण के लिए आवश्यक तथ 
एवं सामग्री एकत्रित कर सके । सीनेट द्वारा विशेष समस्याओ के अध्ययन के तिए 
भी समितिया नियुक्त की जाती है। इस प्रकार सीनेट अपने को विभिन समितियां मं 
विमाजित कर लेती है और उही के माध्यम से काय करती है। इन समितियां को 
आवश्यक कागजात प्राप्त करने एवं शपथपुवक साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार के । 
बह किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिए वाघ्य कर सकती है। मे 
की “वैदेशिक मामलो से सम्बाीधित समिति' सर्वाधिक शवितशाली है। इन समितियों 
के समक्ष अधिकाश अधिकारी उपस्थित होने एवं साक्ष्य देने मे घबराते है। 48 
की कायवाही गुप्त नही होती । सीनेटरो के द्वारा समितियों में साक्ष्य देने 8 
ऐसे प्रवन पूछे जाते है एवं सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयत्व किया जाता है जिससे कि 
साक्ष्य देने वाले की वदनामी हो सकती है एवं उसकी चरिश्र हत्या भी सम्मव है। मं 
भयानक एवं दु खद स्थिति है । अत ऑग और रे का कथन है कि “सीनेट की पक 
एव प्रतिष्ठा मे वद्धि केवल भाग्य और अवसर का परिणाम नही है।” 

पहले की अपेक्षा सीनेट कम अनुदार है । उसम पहले की माँति सम्पत्तिशालों 
व का वाहुल्य एवं प्रावल्य नही है । यह प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा अधिक उर्दीरे 
एवं प्रगतिशील भी है। इसके वाद विवाद का स्वर निस्स देह ऊँचा है । कमी कमी 
सीनेट के सदस्यो मे प्रतिनिधि सदन के सदस्यो की भाति पक्षपात एवं भावता 
प्रधानता दिखायी देती है। लेकिन सीनेट के अधिकाश सदस्य अपने विचारों को स्वत 
रूप मे ही व्यक्त करत हैं । 

सोनेट की शक्ति एवं प्रमाव से सम्बाधित तथा उसकी कायपद्धति क॑ परिणाम 
का फाइनर न उल्लेख किया है ।” वे निम्न है 

() सीनेट प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। उस प्रतिनिधि सन के 
समान ही विधि निर्माण के अधिकार हैं। वित्त विधेयका क सम्ब॒ घ म उसे व्यापक अधिवीरं 
हैँ । वहू उनम पूण सद्याधन कर सकती है । उसे नियुक्तिया एवं सीधिया को अनुमोटर्त 
फरन की द्वक्ति है। इन व्यापक क्षक्तिया वे कारण सीसट के सदस्य अपने राज्य एव 
दल मे प्रतिनिधि सदन के सदस्या को प्रमावित बरने मं सफल ह्वोत हैं। वियुर्तिया 
अ फल से के क्र 9७ 420 22 
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सम्बधी सीनेट की शक्ति केंद्रीय होती है और नीति-निर्धारण मे मोहरे का काय 
करती है । 

(2) सीनेट म॑ प्रत्येवः सदस्य को विचार व्यक्त करने की अनिर्या नत स्वत जता 
है। किसी भी सीनेटर को विधि निर्माण एवं प्रश्चासन के काय म॑ बाघा उत्पन करने से 
रोकने के लिए सवसम्मत निणय वी आवश्यकता होती है । किसी अनावश्यक विषय पर 
निरतर भाषण देकर सीनेट के काय को उसके सदस्य ठप्प कर सकते है । इस जस्प्र का 
प्रयोग अधिकाशत अल्पसख्यक सदस्यों द्वारा उस समय किया जाता है जबकि सीनेट 
के बहुसख्यवः सदस्य शी घ्नतापूवव' किसी महत्वपूण विधेयक को पारित करना चाहते हैं 
या कमी-कमी किसी विधेयक को समाप्त करने के इच्छुक होते है। एक व्यक्ति 
निरतर बोलत रहकर सीमेट के काय को अवरुद्ध कर सकता है। इस प्रथा को फिली- 
वसटरिंग (६॥908८:॥8) कहते हैं । इसके कारण सदन का पर्याप्त समय व्यय ही 
नप्ठ हो जाता है । * इस दूषित प्रधा को रोकने के लिए 9]7 ई म॑ एक अधिनियम 
बनाया गया था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि 6 सदस्या द्वारा 
विचाराधीन विधेयक पर विवाद को समाप्त करन का प्रस्ताव किया जाता है और दो 
तिहाई बहुमत से सदस्यगण उसका समथन करते है तो विवाद को समाप्त कर दिया 
जाना चाहिए ।*? इस अधिनियम के कारण फिलीवसटर्रिंग कम तो हुई है लेकिन समाप्त 
कि है | स्मरणीय है कि फिलीवसटर का प्रयोग कभी कभी केवल थोडे ही सदस्य 
कः । 

(3) सीनेट मे समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है अर्थात सभी बड़े एवं दोढ 
राज्या को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है | इसके कारण देश के विभिन्न आधथिक 
एवं सामाजिक समूहा को असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । 

(4) दोनो सदनो मे उत्पन गतिरोध को दूर करने के लिए उपयुक्त विधान 
का अभाव है। दोनो ही सदनो के कुछ सदस्या को नियुक्त किया जाता है जो कि पार 





28 903 ई मे सीनेटर टिलमन ने कवि बायरन के 'चाइल्ड हैरल्ड नामक काव्य 
का उस समय तक पाठ करने की घोषणा वी थी जब तक विवादास्पद अश्व को 
विधेयक मे से निकाल नही दिया जाता । एक दूसरे अवसर पर सीनेटर रात भर 
बोलते रहे । सीमेटर शपड ने लगातार 6 घण्टे 50 मिनट तक भाषण दिया था । 
908 ई मे सीनेटर फालेट ने 30 घण्टे एवं 953 ई म॑ मास आफ आगन 
भे 22 घण्टे 26 मिनट तक भाषण दिया था । 

29 इस नियम का उपयाग सवप्रथम 99 ई म वार्साई साध पर बाद विवाद को 
समाप्त करने के लिए क्या गया । उसके वाद तीन वार इसका सफलतापूवक 
अयोग किया गया है । 949 ई में इस सियम को पुन सशाधित किया ग्रया 

जैसके अतगत कुल सदस्था के 2/3 बहुमत को वाद विवाद के अत के लिए 
अनिवाय किया गया। 97 ई के नियमानुसार उपस्थित सदस्यों के ही 2/ 
बहुमत की आवश्यकता होती थी। 959 ई मं 949 ई की व्यवस्था को 
सशोधित करके 9]7 ई की व्यवस्था को ही स्वीकार किया गया है। 


श्र 
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स्परिक वार्ता द्वारा विदाद का हल ढूढते है एवं उसे स्वीकृति के लिए दोनो सदना के 
समक्ष श्रस्तुत किया जाता है । प्राय यह सदस्य गुप्त सौदवाजो क द्वारा किसी तवा्नमा 
हैथ पर पहुँचत है। लेकिन इस समिति द्वारा सदम म सूचना प्राय सत्र के बन्त मे ही रखी 
जाती है। सदन के पास उस समय पुन विचार के लिए पर्याप्त समय नही रहता। हूँ 
नस्था प्रतिनिधि एवं उत्तरदायी शासन की धारणा की हृष्टि से अनुचित है। 946ई 
की अगस्त विधि (बछ 0 8०४०७, 946) के द्वारा सदन एवं समितिया की काव 
प्रणाली में कुछ परिवतन किये गये है । बजट सम्बंधी गतिरोध पर विचार करने में 
लिए एक सयुक्त समिति की व्यवस्था की गयी है । 

लास्की ने सीनेट पर मत व्यक्त करते हुए कहा है कि “बहुत कम व्यवत्या 
पिकाओ मे इतना अधिक समय नण्ट होता है और उससे भी कम व्यवस्थापिकाओं में 
लांगरोलिंग (६०्डागाण़) को एक पृण कला के रूप म॑ विकसित किया गया है। 
कायपालिका के प्रति सीनेट का कोई उत्तरदायित्व नही है । यह एक ऐसी सस्या है गो 
नियुक्तिया के प्रइन पर ही केवल एकमत होती है । फिर मी यह अमेरिकी राजनीतिक 
प्रणाली की महान सफलता है । यह इसकी अभूतपृव क्षमता है कि सामाय नागरिक 
में अपने सम्बध मे रुचि उत्पन्न कर सकी है भोर बहुत कम व्यक्ति इसकी सदस्यता 
के लोभ का सवरण कर पाते है । यह राष्ट्रपति की निरकुशता एवं महत्वाकाक्षा पर 
अहेत्वपूण अवरोध के रूप मे काय करती है। इसके सदस्य कभी कमी सकीण मतोगाई 
के होते है परतु वे प्रतिनिधि सदन की सकीणता से सवथा मुक्त होत हैं।' 
भैया सीनेट की स्थापना के उद्देश्य पृण हुए हैं ? 

सीनेट की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य राज्या के अधिकारा की सुरक्षा एव रा 
पति की निरकुशता को कम करना था। यह दो समस्याएँ अमेरिकी सविधान विर्माताओं 
के समक्ष थी और उपद्रवी एवं अनियात्रत लोकत जे का सीमित एवं नि्याजित करे का 
अरन था। फलस्वरूप राज्या के अधिकारा की रक्षाय प्रत्येक राज्य को सीनेट मे समा 
प्रतिनिधित्व दिया गया। राष्ट्रपति पर नियानण के लिए नियुक्तियों एव वदेशिक मामला में 
सीनेट की दो तिहाई बहुमत से सहमति आवश्यक बना दी गयी | पर तु परवर्ती धटनाआ 
की समीक्षाआ से यह स्पष्ट है कि राज्या के अधिकारा की सुरक्षा नहीं हो करी 
है। इसका एक मूल कारण यह है कि सीनेट म॑ दलीय अनुशासन प्रतितिधि संदत री 
अपेक्षा ढीला है। एक राज्य के एक ही दल के दो प्रतिनिधि अपनी अपनी इच्छावुतार 
कक वृथक मत देत हैं। 93 ईं के बाद तो सीनेटरा पर दलीय निय त्रण और 
ढीला हो गया है क्योकि वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होन लगे हैं । थत 
यह आशज्या करना व्यथ है कि एक राज्य के दाना सीनेटर एक साथ काय करये। गे 
दोगा सीनेटर पृथक पृथक दला के है तो कुछ कहना ही नही । इसके अतिरिवत आर्थिक 
एव मार परिस्थितियों ने अमेरिको सधीय सरकार की झक्तिया मे पर्याप्त बूँटि 
फर दी है । 
दप्ट्रपति पर जहाँ तक नियत्रण का प्रइन है, लास्की के अनुसार राष्ट्रपति 
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की नीतिया के सम्बंध में प्रभावकारी निय त्रण करने का सीनेट एक सववानिक उपकरण 
है। पर्याप्त शक्तिशाली एव प्रभावशाली राष्ट्रपतियो को मी उसके समक्ष भूकता पडा 
है । रूजवेल्ट तथा विल्सन भी सीनेट की उपक्षा नही कर सके थे । सीनेट के विरोध 
के कारण राष्ट्रपति कूलिज उस व्यक्ति को एटोर्नी जनरल न बना सके जिसे वे बनाना 
चाहते थे और राष्ट्रपति निक्सन को वाटरगट काण्ड के कारण पद से हटना पडा । 

अत सीनेट राष्ट्रपतियों पर नियत्रण करने म॑ सफल रही है। 

अमेरिकी सीनेट तथा ब्रिटिश लॉडसभा दोना ही द्वितीय सदन है। दोना मे 
पर्याप्त असमानताएँ है। सगठन की हृष्टि से लॉर्डसभा अधिकाशत वश्ञानुगत मनोनीत 
एवं वृहद सदन (,00 सदस्य) ह॑ तो सीनेट निर्वाचित एवं 00 सदस्यों का 
लघु सदन है । सीनेट के सदस्या का कायकाल 6 वष है जब कि लाडसभा की सदस्यता 
जीवन पयत होती है । शक्ति की दृष्टि से लॉडसभा वी तुलना में सीमेड अधिक 
शक्तिशाली है। विधि निर्माण के क्षेत्र मे लॉडसमा को गैर वित्तीय विधेयको के सदभ 
में केवल | वष की निलम्बकारी शक्तित प्राप्त है। वित्त-विधेयको के सम्बंध में उसकी 
शक्ति नगण्य है लेकिन सीनेट को विधि निर्माण म॑ प्रतिनिधि सदन के समान ही 
शक्तिया प्राप्त है। केवल धन विधेयक का प्रारम्म प्रतिनिधि सदन में होता है लेकिन 
सीनेट उसम आमूलचूल सशोधन कर सकती है। सीनेट को नियुक्तियों एवं साधियां 
को अनुमोदित करने की शक्ति है जो लाडसमभा को प्राप्त नही है। लॉडसमा सर्वोच्च 
अपीलीय “यायालय है एवं लॉड्डों के देशद्रोह एवं आय ग्रम्मीर आरोपा की जाच 
करता है । सीनेट केवल उच्च पदाधिकारिया के महाभियोग के मामलो को सुनती है । 
इसके अतिरिक्त ब्निटेत मे कॉमस समा लॉडसमा की शक्तियां एवं सगठन म॑ परिवतन 
कर सकती है लेकिन प्रत्येक राज्य को सीनट म प्राप्त समान प्रतिनिधित्व से उस 
वचित नही किया जा सकता। ब्रिटेन मे लाइसभा तथा कामस सभा मे॑ सघप की 
स्थिति म लॉडसभा की पराजय निरिचित है लेकित अमेरिकी सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन 
मे विरोध की स्थिति म अधिकाशत सीनेट की ही विजय होती है। 

फ्रान्स का द्वितोय सदन--सीनेद 

फ्रास के ततीय (875 ई )*, चतुथ (946 ई ) एवं पचम (958 ई ) 
गणराज्या के सविधानों मे द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी है। उच्च 
सदन को ततीय एवं पचम गणराज्यो के अतग्रत सीनंद एवं चतुथ गणराज्य के अन्त- 
गत “गणराज्य परिषद” (0०णघ०] ० ४6 7१८७०७॥०) को सत्ता प्रदान की गयी ।! 
30+4--3+०-+-__ ततश_3नतनत५.".६६8ल००-+-- 


30 तृतीय फ्रेंच गणराज्य की स्थापना 870 ई म हुई थी लेकिन उसके स्विधान 
के निमाण मे 5 वष लगे थे। सविधान तोन विधिया --फरवरी 25, फरवरी 24 
एवं जुलाई 6, 875 ई म सग्रहीत है। 

तृतीय गणराज्य के अन्दगत मिम्न सदन को डेपुटीज सदन (टकभ्पराएथ णी 
70८0५४५०5) तथा चतुथ एवं पचम गणराज्या म नेशनल असम्बली [थाण्यर् 
+$५थग७)9) के नाम से पुकारा यया । 
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फ्रांस मे द्वितीय सदन के निर्माण पथा विकात् का मी अपना इतिह्वात्र है। 
के परजकाततिकारिया को लोकप्रिय प्मुत्त मे विश्वात्त था । वे बीकोग्ो 
(0४०॥008) एक मोन्‍्टेस्क्यू (24०7/6०7४८४) की दिसदनीय व्यवस्थापरिका के विक्षर 
को स्वीकार क फेर सके। हझुसा से अत्यधिक प्रभावित हाने के क्रारण एस्ट 
नीय व्यवस्थापिका की ही स्थापना क) गयी थी | पहे दो कारणा से आवश्यक भी वा 
(2) क्रततिकारी हह अमाणित करना >हत थे कि सप्रमुता जबता मे निहित है, वश 
2) तभी व्यक्ति पमान है | फलत | 797 ई एक 2793 ईं के सरिषान। मं दिकद 
गीय व्यवस्था को नही अपनाया गया 74 टवितीय साआज्यकाल (4852 70 $॥ 
अतगक्ष राष्ट्रीय सा (१50055] 45००8।),) ही एकमात्र सदन था गौर उसे 
अकेले ही नेप्रोीलियन प्तीय का सामना किया था । 
पृतीय गणराज्य के 630 संविधान निर्माताओं म के 406 सदस्य राजतज मं 
विश्वास करते तय के लिए हृह-सकत्य के एव 
उसके अभाव मे एसी सल्याओ की) स्थापना कर देना चाहते ये जिनके द्वारा उ्पपुक्त 
राजतन्त की स्थापना हो सके । द्विति का वधानुगत आधार पर 
सेगठन भ्रोकवा। तक होने और मवानयन की सैति पे राजत तीय भावना की मय 
आने के कारण उच्च सदन के निर्माण के लिए निर्वाचन की रीति अपनान का दिखा 
किया यया था 4 यह निश्चय ल्पसख्यक वामप-ची एच देक्षिपफ्थी दलों के गण 
था। 


नह अप्रत्यक्ष रीति पे गठित सदन था। सीनेट के सदस्या को निर्वाचित कर 
काले निर्वाचक मण्डल मे डिप्राटमेण्ट ((26एवफाध्य॑) के डिप्टोज, डिप्राटमंप्ट क बे 
रेल काजीसिल के सदस्य, उप-काउ| (4प०7०४८०८४४) के सत्स्य तथा नगर 
। के प्रतिनिधि हीते ये । सोने के सदस्या कय कायकास 9 क्य था और एक 
तिहाई सदस्य अति तीन बच शद चुने जाते थे । 40 तप से कम आयु का कोई मी 
ऊँच नापरिक सीनेट का सदस्य नहीं हो ता था। 884 ई दक सीनेद में 300 
पवस्य थे जिनमे से 225 8 डिपाटम्रेण्टो दर एव 73 राष्ट्रीय समा द्वार चूने 
जाते थे। संगठन को इस विधि से छोटे कैम्यूना को सीनेट के अधिक प्रतिनिधित्व आप्त 
हों जाता था । व 72 की आजोवन सदस्यता का बनते 
चाहते थे और चोरे 3 बनी को जो अतिरिक्त अतिनिधित्य प्राप्त था उसे कम 
फैरता चाहते थे । | 833 ई के निवाचना मे गणत-बवादिया का! अपक्षाइत्त अधिक 
"य किषि हास सीनट के विसाथ की 
रीति म संशोधन किया गया और अत्यक जाजीवत पिदस्य ३१ भक्तु के उपरात्त लिर्वा 
धान क्रिया यया । 


विधान किया 


उस्ताक भी प्रत्ति ग्ि 
75५0॥5) बारा भी मीजया वर किए 
पेतीय ॥० राज्य 
नेतो बहुत अधिक कह ३ 


बी.) वित्त की 4लोकप्रियत, 

उतरे संशोधन एक के के > सशक्त दलीय पैगठन का भिकात। 
प रखा स्फ्म 

कहते की थी आती कभी >हिलहीन मामला के गरे के ही जले सर 


क्‍ क्ति ((944 ई) के प्रतयात 
मजोर दिलीय हद कक दुष्ट होगा था । सविधान हे 
प् देन के चुकाक दिया गया था और सदन 


वश्चज), संगा व 
आदि कुछ श्षेषी के नायरिको 
34 437 
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को सदस्यता से वचित कर दिया गया था | परिषद की शक्तिया अत्यत सीमित थी 38 
विधि निमाण के क्षेत्र मे उसका बहुत कम नियनण था । उस एक परामझदायी सदन 
की सज्ञा द॑ सकते है । यदि कोई गैर वित्तीय विधेयक प्रथम वार परिषद मे प्रस्तुत कर 
भी दिया जात्ता था तो उस पर विचार नही हो सकता था क्योकि ऐसे विधेयको पर 
सवप्रथम राष्ट्रीय समा मे ही विचार होने की व्यवस्था थी। परिषद किसी विधेयक को 
अधिक से जधिक केवल 2 माह तक ही रोक सकती थी । वित्त विधेयको के सम्ब ध मे 
तथा आपत्ति काल मं उस अवधि को भी घटाया जा सकता था। 
गणराज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन मे सीनेट को अधिकार प्राप्त था। यह 
सर्वेधानिक समिति के तीन सदस्यो को भी चुनती थी । मा त्रमण्डल परिषद के प्रति 
उत्तरदायी नहीं था। 
चतुथ गणराज्य की परिपद विश्व के सबसे कमजोर द्वितीय सदनां मे थी । 
अत आलोचका! का कथन ह्‌ कि फ्रा स से इस सदन के रूप मे छायात्मक द्विसदनवाद 
(80980099 छात्ब््रधथाआ) या अपूण द्विसदनवाद (700रछौ/० 08॥शथाआग) 
या मदु एकसदनवाद (]७॥7/एश७१ ](०॥००क॥॥०४४ं/आ॥) की स्थापना हुई थी। यह 
सदन काय समिति (00प्राणां 0. 8०7०7) ने होकर विचार-विमश की परिषद 
(0०प्ाणा 00 7२७१९०४०॥) थी । यह किसी तरह भी पुरानी सीनेट की सतान नहीं 
कही जा सकती । लेकिन काटर, रेमने एवं हेज का मत है कि परिषद को विधि-निमाण 
की अत्यात सीमित शक्ति प्राप्त होने पर भी उसने राष्ट्रीय समा द्वारा शीक्रता एवं 
मावावेश में पारित विधेयको मे सशोधन प्रस्तावित किये एव इन सझोथनो को राष्ट्रीय 
सभा अस्वीकार तही कर सकी थी । परिषद की कायपद्धति से यह्‌ स्पष्ट हुआ है कि 
सीमित शक्तियों से युक्त वित्तीय सदन भी पर्याप्त नैतिक शक्ति डाल सकता है ।# 
फाइनर के अनुसार, गणराज्य परिषद की स्थापना से ततीय गणराज्य की सीनेट की 
धृष्ठता का बदला लिया गया ।* 
पंचम फ्रेंच गणराज्य (958) का द्वितीय सदन--सीनेट 
पचम फ्रेंच गणराज्य के द्वितीय सदन--सीनेट--के सगठन में कोई मौलिक 
थ तर नही है । सीनेट अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन है ओर फ्रास के उपनिवेशा 
मे तिबास करने वाले फ्रेचजनो को सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सदस्या 
का काय काल 9 वष है। एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वष के पश्चात अवकाश अहण 





33 ]954 ई के सर्वधानिक सशोधन द्वारा परिषद की शक्तियां में कुछ परिवतन 
किये गये थे जो नगण्य थे । 

उ4. पढ़ 0०फला ० 6 एलएणए ॥5 4६९१५ हार्ड 8 चंटा7075फवाण ० 
पाल ब्विता धागा टएटा 8 5८००० 0छब्वाफद: ध्य एटा फल एम्च्टा३ 
€24 खा ०णाञ्तेदब फ्रागरों बणीकाए +-एबवाटए, सिवयाएलए बाते 
घिदद ० ८४५ 9 39 

35 पफ्एड पा बापंबयाए जी पाल डिब्याबवांट ० पाल प्रात छेल्कपए22 [95 ॥- 
बर्थाएव्त "गियर, थि. ८४, 9 433 
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/ चतुथ गणराज्य के दितीय- नदेन की तरया पे इसकी पदल्य-सर्या क्र है 
फैन है. परिया 302 मे के 22 सदस्य कक के डिप्राटमेण्टो & पदस्थ थ्चये 
उप निवासिया टैब शेष क्रेज उपनिवेज्ञो का अधिनिधित्य / अल्जीयत्त ढ़ 
कप ४ 2 स्थान फ्राष्त लेकिन उसके सितन्त्र होने के परचात यह वर्धा 


मे गणराज्य के  तगत क्षेत्र सदन के सम्बंध पषराज्य क 
है । सीनेट 'पप््पत्ि दास अस्‍त्ताकित विधेयक के माय बज लत का 
"केती है। लेक फदनो के मध्य उत्पन विवाद $ जमाधषात के लिए परविधान म सो 
५, सवा नही है , जिस विधेयक दोनो सदन एक: ही होते, बहू दोहा डेप 
निरंतर ग्रकारण बना है । ऐसी स्थल विश्येष परिस्थिति मशाह् 
हो हस्तक्षेप '। अधिकार है सपना भे विधेयक कर दो बार कच्चा 
ही चुका हो गी सरकार को एक आयोग स्थापना की मास करते का अधिकार 
२ गे कि अत्येक पैदेन के पीन-तीन सदस्य होते ह 7 यदि किसी हिकवित पिया 
र पहुंचता ह दि आते खेर उस विशेष को दोनो सदन दारा .॥ 40/3 
गदि आयोग का कोई १२ ही होता था विधयक हि 
पेन ए 


कि 
यह 
(राष्ट्रीय पभा) ऊहे अपने सामान्य पारित ३३. कह 
पे यह 
थक. ४ ० 84 (08०० 00) बाग नही होती । वित्त विपपका 
ये 


प्ट्रीय जमा पड म जीनेट की हो अधीनस्थ सदन क्री है। 

लेकिन बने स्वध्षानिक उपवघ उसके स्वितिको हट फरने मे या देते है, बहे-- 
(४) पका अध्यक्ष गणराज्य के. राष्ट्रपति के >स्विस्थ होने की अवस्यान 

जतका रक्त है 0२ “वन राष्ट्रपत्ति $- उैते जाने तक राष्ट्रपति का 


जमा के किघटन की घोषणा करने से पक पष्टप्रति के द्विए 


भवश्यक 
(3) सीन के देल # भी विश्व परिस्थितिय+ रिच्ी विधेयक को बप 
जिफ समिति भ विचार हैतु मेजन कस अपिकर $ | “हे इस समित्ति + तीत हत्स्य 
गन ते 


(3) सीन > काम , टरिति का कस ही? अधिकार है । दसक बरि 
रिक्ति जनमत पद + किक पररिक सच 3; अस्याक ड. स्ीहत होगा 
हि 


(5) सधानमक २३ जद अपिसर दे + बह उच पाए तय सीवट घम्मर 


54 0 
2 
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नीति की स्वीकृति की मार्ग कर सकता है लेकिन माजिमण्डल राष्ट्रीय सभा के प्रति 
ही उत्तरदायी होता है । राप्ट्रीय सभा मे माँ जमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित होने पर या कोई अय विधेयक या सामाय नीति या कायक्रम सम्ब वी प्रस्ताव 
अस्वीकृत होते पर मा नमण्डल को त्यागपत्र देना पडता हू । सीनेट को मत्रिमण्डल के 
प्रति अविश्वास व्यक्त करने का अधिकार नही है । 

(6) सीनेट को उच्च ययायालय (प्षाष्आ 000७0 ० ॥757०8) मे राष्ट्रीय 
समा के समान ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 

(7) सविधान के अनुसार फ्रेंच ससद अर्थात सीनेट सहित राष्ट्रीय समा को 
युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है। 

पचम गणराज्य की सीनेट अपने पूथवर्ती काउसल ऑफ दी रिपब्लिक की 
तुलना में अधिक शक्तिशाली है! स्मरणीय है कि इगलेण्ड की लाडसभा एवं फ्रास की 
सीनेट (ततीय एवं प्चम गणराज्य) एवं गणराज्य परिषद (चतुथ गणराज्य) एकात्मक 
राज्या के द्वितीय सदन है लेकिन इनके सगठन एव शक्तियों में पर्याप्त अतर है। 
लॉडसभा प्रधानत वश्ानुगत एवं मनोनीत है तो फ्रैच सीनेट निर्वाचित सदन है। 
लेकिन दोना सदनो की झक्तिया अपने अपमे निम्न सदनां की तुलना मे कम है | सीनेट 
(पंचम गणराज्य) की तुलना मे लॉडसभा की शक्तिया भी कम हूं ।/ 

कनाडा का द्वितीय सदवन--सी नेट 

कनाडा के वतमान सविधान की स्थापना ब्रिटिश नाथ अमरिका एक्ट के द्वारा 
हुई है। यह सविधान ! जुलाई, 867 ई से क्रिया वित हुआ है । कनाडा का 
सविधान सघीय है । 

कनाडा की व्यवस्थापिका द्िसदनात्मक है। प्रथम सदन को कॉमस सभा 
(छ0756 ०६ (०॥770॥9) एवं द्वितीय सदन को सीनेट (5७॥86) की सज्ञा दी गयी है। 
सीनेट का संगठन 

सीनेट के सदस्यों को ताउन ढारा गवनर जनरल--व्यवहार में मात्रि-परिपद 
(प्रधान मत्री)--के परामश पर मनोनीत किया जाता है । प्रत्येक सीनेटर वी आयु कम 
से कम 30 वष होनी चाहिए एवं उसे जमजात या ब्रिटिश प्रजाजन होना चाहिए तथा 


36 स्टाग ने एकतन्न्रीय राज्य मे निर्वाचित द्वितीय सदन का दुसरा उदाहरण इटली के 
नवीन गणराज्य की सीनेट का दिया है । पहले इटली की सीनेट मनानीत थी 
लेकिन नवीन सविधान के अतगत यह क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित सदन है । 5 
सदस्य राष्ट्रपति द्वारा समाज वितान एवं कला आदि के क्षेत्रों में ख्याति के 
आधार पर मनोनीत किये जाते है। इसके अतिरिक्त गणराज्य के भूतपुव राप्ट्र 
पति भी सीनेट के सदस्थ होते है। इसका कायकाल 6 वपष है। निम्न सदन अर्थात्‌ 
चेम्बल आफ डिप्टीज का कायकाल 5 वप होता है | लेकिन दोनो सदना को 
अपने समय के पूव भी भग किया जा सकता है। विधि निर्माण के क्षेत्र 

शक्तिया समान है सीनेट को शासन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
करने का अधिकार है । 


॥॒ 


जिक्त शत की तरफ से उसकी नियुक्ति हे रही हो! उत्तका निवासी एक उत्त ह08॥ 

पार हजार अलर के मुल्य की स्थायी सम्पत्ति पा स्वामी होना चाहिए। उपरोक्त यो 

वाआ। के अतगत पीनेटर #) जीवन भर के लिए मनोनीत किया जाता है। जीबेट 
स्चच्छा से 


भत रहने, हे 
निर्धारित योग्यत्तका को कोने की ववस्याः मे सीवटर को अप्रगा एक-लाग 
डे 


 संदस्य-सस्या | 02 है। विश्व आवो का पृथक द्वक 22 
से लेकर 4 सदस्य भेजने का अधिकार फर्क है । स्मरवीय है कि 867 ६ हे 
डैक्ट के अधीन सीनेट की. पैद्य सख्या 72 निशिचत क)- गयी थी। कक पैंत आसा मे 

तिनिश्षि के जप मे भेजने की. अधिकार प्रदाक किया गया 
था। लेकिन कोना समुद्तरीय गन्ता को अतिनिधित्व क). देष्टि से (क्र प्रात्त मात्रा 
गयाक उनाड मे नवीन पतो के मिलने से उप्का विकास हुमा और समात अति 
निधित्त का सिद्धा प्रयम न सवा जा पका । संविधान मे स्पष्ट कर दिया गया 
था कि एडबछ दीप के उपनिवेश्ष मे मिलने पर पीनेद भ 4 पदस्थ उत्तका अतिनिषित 
करेंगे और ँुदतटीय प्रता के प्रतिनिधित्व को घटाकर 0. 0 सदस्य कर दिया 
जयगा। 87] ई के अधिनियम दारा कनाडा की “मंद को नवीन अन्त के तिए 
सोनेटर। की. नियुक्ति क- अधिकार दिया गया । इसके अतिरिक्त गवनर जनरब को 
पैसा पर त। के लिए 3 9 & पैक सम्रात रूप से भतिरिक्त सदस्या की जिवुक्ति का जप 

गयाक। 


तैधान + सीनेट कर सत्तियों की स्पष्ट व्यास्या गही की गयी है, केक 
यही उल्लेज है कि क्र ऐैवे व्यय सम्कधी- विधेयक प्रथम कॉमस समा मे ही अत 
किये जायेगे , गाय और जैर वित्तीय विधेयक के पम्व घ मे सीनेट को कासत्स 
पभा के समान ही श्रक्तिय/ याप्त है। जमा के विधेयक अथम >र सीनेढ मे अस्तावित 
किये जा पके है एक वाम से हर पारित विधेयको को क्ीनेट अस्वीकार कर सकती 
ने मे गतिसेप ) अवस्था ५ जिन 
मे 3 सदस्यों तक की सीनट म वद्धि कर सकता है । स्मरणीय है कि गवतर जवरत 
व्यक्हर भ मन्न्रिमण्ड्त्त के परामझ् रू ही काय करता ह | 
पीनेट के 9 2 ई मे वित्त-बिवेयक को वस्वीकार किया था। 4923६ 
पा 4924 ई + सीनेट # गाज रेलक के निर्माण सम्कधी विशेयज्ः के अर्तावा को 
कार किया क हि विधेयक 


2ईक्ष 
ग। अत इस काल मे सीनर ने वित्तीय समता मे अपने अधिकारों का अदय्षत करने 
पा अयल्त स्थि। गा । जिवचित म किसी दकत क #पजित होने पर पीनंट में उत्क 


ञ् 
६ है 
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गारा पुछ जयसरा पर नवीय श्ञासा यो परधशाय बरा थे लिए अपरी श्रक्ति वा 
प्रयाग हिया जाता है। सा त्रमण्डत तानट के प्रति उत्तरदायी ते हार यामन्स समा 
थे थाति उत्तरदायी होता है। एस मनाया मा प्रमण्डला शा तिमाण हुआ है जिनमे 
रीवट या शाद थो यच्स्य मप्री नहीं घा। 920 ६ न बाद से मन्च्रिमण्डल मे सीनेट 
था बयन एय ही सदस्य गैर वियागीय मारी होता रहा है । 
समोक्षा 

सीनट को सररप्रता हलोय मवाला मे प्रतिफल एय उपद्ार-स्वरूप प्राय वद्धां- 
यस्पा में प्राप्त होती है । इसम नियुत्तियाँ दखीय आधार पर वी जाती हैँ । यदि 
उदारदवीय मापरिम इन शत में होता है तो वहू उदारदलीय सदस्या वी ही नियुक्ति 
परता है | इसरो यहू दाप है थिः यदि एक दल बहुत समय तब पदारुढ़ रहता हूं ता 
सोवद पे उसी दन्न था बहुमत हो जाता हे और दत ये! निम्न सदन में हार जान पर भी 
सोनद मे उसना बहुमत बा रहता ? | सीनट दलीय आधार पर ही निणय परती है 
अंत प्रसाद री सीयट यो बह सम्मान प्राप्त नहीं है जा वरिप्ठ एवं अनुमवी संदस्या 
मी समा या स्वाम्राथिक रूप मे प्राप्त हाना चाहिए । 

सामाजिक विधेयका के प्रति सीनेट के हृष्टिकोष को बहुधा प्रतिक्रियावादी 
पढ़ रर तीव्र जालाचनां पी जाती हैं । केनेडी के! अनुसार बनाडा वी सीनट “यूनाधिक 
पृष्य हा जुरी है जोर बह उपहास-मुक्त बातावरण तथा निष्फल बुचत्र से घिरी हुई 
है । सीनट द्वारा द्वितीय सदत के सशाधनात्मक कतब्य ही मली-भांति सम्पादित किये 
जात हैं । यह सधीय सिद्धा त थी भी रक्षा नहीं कर सकी है। सीनठ म सघ के घटका 
को अगमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसकी असफ्लता वा श्रधान कारण यह है कि 
इसव माध्यम से असम्मय को सम्मव बनाने का प्रयत्व किया गया था। लॉडसभा की 
भांति सीनंट या सदस्या वो जीवन भर व लिए चुनन वी योजना थी। अत मनोनयतर 
की पद्धति यो अपनाया गया । इसके अतिरिक्त सीनंद म सघीय सिद्धात को मायता 
दने का प्रयत्न क्या गया हूं। यह वेद्वीय सत्ता द्वारा निर्वाचन की प्रणाली के बिल- 
कुल विपरीत है ।* 

आस्ट्रेलिया का द्वितोय सदव--सोनेट 

आस्ट्रेलिया का बतमान सविधान (वामनवेल्थ ऑफ कास्ट्रेलिया अधिनियम, 
900 ई ) । जनवरी, 90] ई से लागू हुआ। इस सविधान द्वारा द्विसद- 
नीय व्यवस्थापिका का निर्माण क्या गया है । प्रतिनिधि सदन (70758 ० २6छाठइटा 
709८$) निम्न सदन है । सोनट (5०॥96) उच्च सदन है । 
सीनेट का समठत 

सीनेट म॑ प्रारम्भ में केवल 36 सदस्य थे। आस्ट्रेलिया के सघ की 6 घटक 
उत 'इफ्रच एग्राववाबा ईिटाबॉड गरीब 9९00घड बोघा05: 3 टाफैट- इडएततए गाज 


ध्या) 06णश्भएट डब्वांट 80 (6 प्रयण]|णगए्ड ग उ््रए0॑वदार८ *-- 
38 छगाए, छए क ०४ 6४, 7 203 
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सविधान मिर्माताआ न सीनेट से निम्न दो कतव्यों की अपेक्षा की थी । प्रथम, 
सशोधन सदन के कतव्या नर्थात्‌ निम्न सदन के कार्यो को सद्योधित करन की सीनेट से 
आशा की गयी थी । सीनेट इस कतव्य को सतीपजनक ढग से सम्पादित करने मे 
असफल रही है। द्वितीय कतव्य राज्यो के हितो की रक्षा करता था । इसम भी सीनेट 
असफल रही है। स्ट्राग के अनुसार “व्यवहार म॑ सीनेट भी मिम्त सदन की भाति ही 
राजनीतिक दलो के आधार पर विभाजित रहती है । समी प्रश्नो पर राज्यों के हिता 
की दृष्टि से नही अपितु दलीय हृष्ठि से ही विचार किया जाता है। अत जो दल 
निरतर दो चुनावो मे विजयी हो जाता है उसका सीनेठ पर नियनण स्थापित हो 
जाता है । श्राइस के विचारा से भी इसी मत का समथन होता है। उनके अतुसार 
सीनेद द्वारा राज्यो के हिता की रक्षा नही की गयी है। ऐसे बहुत ही कम प्रश्न उसके 
समक्ष जाये है जमेरिकतन सीनेट को नियुक्ति एवं विदेश-नीति पर नियानण जैसे 
विशेष कतव्य इस सदन को प्राप्त नही हैं । अत आस्ट्रेलिया की सीनेट अमेरिकी सीनेट 
की नकल होते हुए भी उसकी तिम्न श्रेणी की प्रतिलिपि प्रमाणित हुई है ॥7 कुछ 
विचारको ने सीनेट को समाप्त करने का भी सुझाव दिया है । 

सोवियत रूस का द्वितीय सदन--राष्ट्रजाती य सोवियत 

स्टालिन सविधान ([936 ई ) द्वारा द्विसनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की 
गयी है । सुप्रीम सोवियत रूस की सघीय व्यवस्थापिका है। सूप्रीम सोवियत के दो सदन 
है---सघ सोवियत (80/6६८ ० ॥6 एप्ा०7) निम्न सदन एव राष्ट्रजातीय सोवियत 
(8०५6६ ०0 2१७॥/०78॥065) द्वितीय सदन है । प्रथम सदन प्रत्यक्षत जनता द्वारा 
निर्वाचित होता है । 

सोवियत रूस बहुराष्ट्र जातियों (४णा॥ ]४४०४०॥४६७) का देश है। 
इहे द्वितीय सदन म॑ प्रतिनिधित्व दिया गया है । राष्ट्रजातीय सोवियत के लिए सोवि- 
यत रूस के विभिन्‍्त्र घटका--सध गणराज्या, स्वशासित गणराज्या एवं क्षेत्रों तथा 
राष्ट्रीय क्षेतो--की जनता द्वारा प्रतिनिधि (डिप्टीज) चुन कर भेजे जाते हैं। प्रत्यक 
संघ गणराज्य 25 सदस्य, स्वशासित गणराज्य 4! सदस्य, स्वशासित क्षेत्र 5 सदस्य 
एव प्रति राष्ट्रीय क्षेत्र ) सदस्य निर्वाचित करके भेजता है । इसकी कुल सदस्य सख्या 
640 है। द्वितीय सदन सोवियत रूस की सभी राष्ट्र जातिया के हिंता का प्रतिनिधित्व 
करता है । 

दोनो सदनो का कायकाल 4 वष है। दोनो ही सदनों के अधिवेशन एक साथ 
होते हैं और एक साथ ही समाप्त होते है। प्रशासन, वित्त एव विधि निर्माण के सम्बध 
म दोना की दक्तिया समान होती है । दोनो ही सदनो द्वारा विधेयक पारित होने पर 
विधि बनता है । दोना सदना मे विवाद उत्पन हाने की अवस्था में वह दोनो सदना 
की एक समभौता समिति के समक्ष रखा जाता है | यदि यह समिति भी विवाद को 


40 छ5छ्णाए, 0 छ ०० ८४, 9 25 
4]. छ97९९. शंका एलाफ्दाब्धघड, धण गा, ७9 204 
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सविधान निर्माताआं न सीनेट से मिम्न दो कतव्यों की अपेक्षा की थी। प्रथम, 
सद्योधन सदन के कतव्यों अर्थात्‌ निम्न सदन के कार्यो को सशोधित करने की सीनेट से 
आशा की गयी थी । सीनेट इस कतव्य को सन्‍्तोषजनक ढंग से सम्पादित करने मे 
असफल रही है। द्वितीय कतव्य राज्यो के हिता की रक्षा करना था। इसमे भी सीनेट 
असफल रही है। स्ट्राग के अनुसार व्यवहार म सीनेट भी निम्न सदन की भाति ही 
राजनीतिक दलो के आधार पर विभाजित रहती है । सभी प्रश्नो पर राज्यों क॑ हितो 
की हृष्टि से नही अपितु दलीय हृष्टि से ही विचार किया जाता है। अत जो दल 
निरतर दो चुनावों मे विजयी हो जाता है उसका सीनेट पर नियानण स्थापित हो 
जाता है ।? ब्राइस के विचारों से भी इसी मत का समथत होता है। उनके अनुसार 
सीनेट द्वारा राज्या के हिता की रक्षा नहीं की गयी है। ऐसे बहुत ही कम प्रश्न उसके 
समक्ष जाय है अमेरिकन सीनेट को नियुक्ति एवं विदेश-नीति पर नियनण जैसे 
विज्ञेप कतव्य इस सदन को प्राप्त नही है । अत आस्ट्रेलिया की सीनेट अमेरिकी सीनेट 
की नकल होते हुए भी उसकी निम्न श्रेणी की प्रतिलिपि प्रमाणित हुई है ॥0 कुछ 
विचारका ने सीनेट को समाप्त करने का भी सुभाव दिया है । 
सोवियत रूस का द्वितोष सदन--राष्ट्रजातोघ सोवियत 
स्टालिन संविधान (936 ई ) द्वारा द्विसनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की 
गयी है । सुप्रीम सोवियत रूस की सधीय यवस्थापिका है। सुप्रीम सोवियत के दो सदन 
हैं---सघ सोवियत (80970: ० ॥॥6 (70707) निम्न सदन एव राष्ट्रजातीय सोवियत 
(80976: ० १४४००७॥(65) द्वितीय सदन है । प्रथम सदन प्रत्यक्षत जनता द्वारा 
निर्वाचित होता है। 
सोवियत रूस बहुराष्ट्र-जातियो (१४०४ 'र40747765) का देश है। 
इाहू द्वितीय सदन म॑ प्रतिनिषित्व दिया गया है। राष्ट्रजातीय सोवियत के लिए सोवि- 
यत रूस के विभिन घटका--सघ गणराज्यां, स्वशासित गणराज्या एवं क्षेत्रा तथा 
राष्ट्रीय क्षेयो--की जनता द्वारा प्रतिनिधि (डिप्टीज) चुन कर भेजे जाते हैं । प्रत्यक 
संघ गणराज्य 25 सदस्य, स्वशासित गणराज्य ] सदस्य स्वशासित क्षेत्र 5 सदस्य 
एव प्रति राष्ट्रीय क्षेत्र ! सदस्य निर्वाचित करके भेजता है । इसकी कुल सदस्य सख्या 
640 है । द्वितीय सदन सोवियत रूस की सभी राष्ट्र जातियो के हिता का प्रतिनिधित्व 
करता है। 
दोनो सदनी का कायकाल 4 वष है। दोनो ही सदनो के अधिवेशन एक साथ 
होते है और एक साथ ही समाप्त होते है । प्रशासन, वित्त एवं विधि निर्माण के सम्बध 
म॑ दोनो की शक्तिया समाव होती है | दोना ही सदनो द्वारा विधेयक पारित होने पर 
विधि बनता है । दोना सदनो मे विवाद उत्पन होने की अवस्था मे वह दोनो सदना 
को एक समभौता समिति के समक्ष रखा जाता है | यदि यह समिति भी विवाद को 
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हत बरा में असफल रहती है ता सुप्रीम सारिया री प्रशोडियम दाना सदना वा 
विपश्ित बारात नथोत वियाया छा आदव दतो है । 
राष्ट्रजातीय सावियत भा उिम्न सदा--सप सोवियव--+ संयुक्त बपिवंधन 
में प्रेसीडिघम एवं मन्त्रिमण्डल मे सदस्या को निवाधित करन मा अधिरार है । इसके 
अतिरिक्त दोगा सदना या सर्वोच्य यायातय एयं विश्येष "यायालयों ।॥ संदस्या की 
निर्याचित ररने एय प्रासपूरंटर जनरल शी वियुक्ति करत शा भी अधिकार थाप्त है 
स्विस द्वितोप सवन--राज्य-परिपव 
स्विटजरसण्ड सपीय दघय है एय यही डी सधीय ब्यवस्थापिका (रेस 
+४थ॥9)9) दिसदवात्मन है । प्रयम सदन मो राष्ट्रीय समा [४॥णार ए०णाणों) 
ये द्वितीय सदन को राज्य परिषद (20णाशां 0 $2025) कढ़त हैं । 
राज्य परिषद फा समठन 
स्ट्राय ? अनुसार स्विस राज्य-परिपद कबत एक जथ मे ही स्युक्त राज्य अम- 
रिया एवं आस्ट्रेलिया के अनुरूप है। स्विस परियद वी इकाइयौ---स्टना>-की राज्य 
परिषद मे समाने प्रतिनिधित्य प्राप्त है ।४ उच्च सलन मे प्रत्येक पूण कप्टन को दो 
सदस्य एवं अद्ध -कप्टन को एक सदस्य भेजन गा अधिनार है । राज्य-्यरिपद की जु्ते 
सदस्य-सख्या 44 है । सभी केण्टना में परिषद के सदस्या वे निवापन की कोई एक 
समान दिधि नहीं है । प्रत्येक केण्टन मे निर्वाचन को बिधि मिन हाती है । 2/ कैप्टवा 
भे राज्य परियद के सदस्य प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा या जन साला द्वारा विवायित 
होत है एथ 4 केण्टना में व्यवस्थापिवाआ द्वारा चुने जात हैं | परिषद ये सदस्यों को 
कायकाल 2 से 4 वप तक हाता है । 
राज्य परिषद को श्रक्तियाँ 
दोना सदना की द्षक्तियाँ समान हैँ । विधेयक किसी भी सदन म अ्रस्तुत किया 
जा सकता है। संघीय परिषद (कायपालिका) के सदस्य दोना सदना के प्रति उत्तर- 
दायी होत हैं । वे दोना सदना के अधिवंशनों म॑ भाग लेते हैं, परन्तु किसी मो सदन में 
मत नही देते । दोनी सदना के अध्यक्षा द्वारा यह नियय किया जाता है कि ससद के 
अत्येक्त सज में कौत से विधेयक किस सदन मे प्रस्तुत किय जायें । कुछ कार्या जसे 
सघीय परिषद के सदस्या, परिषद के अध्यक्ष, संघीय 'यागालय के सदस्या संघीय 
संनाध्यक्ष के निर्वाचन एव क्षमादाव, भादि के लिए दोनो सदना के सयुक्त अधिवशन 
भाहूत किये जात हैं । 
समीक्षा 
सविधान द्वाय्य दाना सदना को समान झक्तियाँ प्रदान की गयी है परन्तु व्यव- 
हार म राष्ट्रीय सभा का महत्व अधिक है एव वह अधिक दाक्तिशाली है । इसका 
वारण यह है कि प्रत्यक्ष रीति से निवाचित सदन की लोकत थे में उपक्षा करता कठित 
होता है। राष्ट्रीय समा जनता का सदन है जबकि राज्य-परिषद केग्टना का सदन हैं। 
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सी एफ स्ट्राग के अनुसार “स्विस व्यवस्थापिका भी स्विस कायपालिका की 
माति अनोखी है। विश्व का यही एकमात्र ऐसा विधानमण्डल है जिसके उच्च सदन 
के काय निम्न सदन से किसी प्रकार भी लिन नहीं हैं /** इसके अतिरिक्त, स्ट्राय की 
यह भी धारणा है कि स्विस राज्य परिषद वस्तुत सामाय अर्थों में द्वितीय था सघीय 
सदन (छ€त८० (0थाग८7) नही है। यदि यह बुद्ध सघीय सदन होता तो उसका 
आशिक कतव्य यह होता कि वह राज्या के हितों की उस सत्ता से रक्षा करे जिसके 
पक्ष में राज्यों ने अपनी सप्रभुता का परित्याग किया है और यदि यह सामराग्य द्वितीय 
सदन होता तो उसको मिश्चित रूप से सशोधन सम्बंधी कतब्य या निषेधाधिकार 
प्राप्त होते । “* कुछ कतव्य दोनो सदन अपने सयुक्त अधिवेशन मे एक साथ पूरा करते 
है जसे कि सघीय परिपद (कायपालिका) के संदस्थां, सघीय सर्वोच्च यायालय एक 
सधीय बीमा यायालय के “यायाधीशाा, जध्यक्षों एवं उपाध्यक्षो का निवाचन ।* 

भारतीय गणराज्य का द्ितीय सदन--राज्यसभा 

भारतीय गणराज्य का द्वितीय सदन अधिकाशत निर्वाचित एवं जशत मभनो 
नीत सदन है । अत सर्ट्ठाग के द्वितीय सदनों के वर्गीकरण के अनुसार इस आशिक 
रूप से निवाचित द्वितीय सदन की श्रेणी मे रखना ही उचित है । 
राज्यसभा का समठन 

भारतीय ससद का स्वरूप द्विसदनात्मक है । निम्न सदन लोकसभा (प्ल0089 
० 7८०७०) जनता द्वारा सावभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदन 
है। द्वितीय सदन राज्यसमा (00प्रार्था ०६ 5085) अप्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित 
सदन है। इसके 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवाणों के 
क्षेत्री मे से मनोनीत किये जाते हे |! यह सघीय सिद्धातत के विरुद्ध है। इस सदन की 
अधिकतम सस्या 250 निश्चित की गयी है जो लोकसभा की वतमान सख्या के आधे से 
भी कम है । राज्यसमा की अधिकतम सदस्य सरया 240 है। 29 राज्य के प्रतिनिधि 
एव 9 के द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 2 मनोनीत सदस्य होते है। राज्यसभा के 
सदस्यों को अप्रत्यक्ष रीति से राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्या द्वारा समानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सकमणीय मत द्वारा निर्वाचित किया 
जाता है। इस एकल प्रणाली मे मतदाता केवल एक प्रत्याशी को ही मत देता है लेकिन 
उसे नतमझश द्वितीय एवं अय पसदे भी व्यक्त करने का अधिकार होता है | इस व्यवस्था 
के भातगत मतदाता का मत व्यय नही जाता है। संविधान के अनुसार केद्र शासित 
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(5) आय फतव्य--उपरोक्त कतव्या के अतिरिक्त राज्यतमा के भय कतव्य 
मिम्न हैं. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन म भाग लेते हू ।! राष्ट्र 
पृत्ति पर महाभियोग का अस्ताव राज्यसभा म प्रस्तुत किया जा सकता है एवं कुल 
सदस्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना जावश्यक है। दूसरा सदन अर्थात्त्‌ 
लाकसभा या उसके द्वारा नियुक्त “यायाधिकरण महामियोग की जाच करता है । यदि 
लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव सवप्रथम प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यसभा 
या उसके द्वारा नियुक्त यायाधिकरण को उसकी जाँच करने का अधिकार होता है 7 
दा माह से अधिक समय के लिए सकटकालीन घोषणा को कायम रखने के लिए राज्य 
सभा की स्वीकृति आावश्यक है ।' राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके राज्य सूचो के किसी 
भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इससे ससद को उस विपय 
पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ।/ लेकिन यह प्रस्ताव 
केवल । वष तक ही प्रमावकारी रहता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन म लोकसभा के 
साथ राज्यसमा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति के पदच्युत 
सम्ब घी प्रस्ताव को पारित करने एवं उसका लोकसमा द्वारा समथन किये जाने पर 
उपराष्ट्रपति को उसके पद से प्रथक किया जा सकता हू । ? सर्वोच्च यायालय एवं 
उच्च “यायात्या क॑ “याग्राधीक्षा, मुख्य चुनाव आयुक्त, कॉम्पट्रोलर एवं आडीटर जनरल 
को उनक पदो स॑ दोना सदना द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही हटाया जा सकता है ।* 
समीक्षा 

राज्यसभा म राज्या को जनसख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। 
अमेरिका, स्विट्जरलण्ड, आस्ट्रेलिया की माति सघ के घटकी--राज्या--को इस दन 
मे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है । वित्तीय क्षेत्र मे राज्यसभा की शक्तिया अत्यधिक 
सीमित है । प्रचलित लोकत नीय विश्वास के आधार पर भारत मे जनता के प्रति- 
निधिया (लॉकसमा) को राज्या के प्रतिनिधिया (राज्यसभा) की भपेक्षा वित्त पर वास्त- 
विक निमानण प्रदान किया गया है। लॉडसमा को वित्त विधेयक को सश्योधित करने 
की झक्ति नही है । वह अधिक से अधिक उसके पारित होने मे एक माह का विलम्ब 
कर सकता है । भारतीय राज्यसभा को वित्त-विधेयको मे सशोधन प्रस्तावित करन का 
अधिकार है ता लेकिन लोकसमा उसे मानते या न सखानने के लिए स्वतज है। राज्य- 
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समा वित्त-विषेयक के पारित होने मे केवल 4 दिन का विलस्व कर सकती है जब 
कि अमेरिकी सीनेट का वित्त-विधेयको मे समोधन करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं । 
व्यवहार मे सीनेट को वित्तीय क्षेत्र मे प्रतिनिधि सदन से मी जधिक ट'क्तिया प्राप्त 
है। स्पष्ट है कि वित्तीय मामला में मारतीय राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से निम् 
है। लेक्नि दोता ही देशो म इगलेण्ड की तरह वित्त विधेयक विम्न संदतो में ही 
प्रस्तावित होते है । 
मैर वित्तीय विधेयकां क॑ सम्बंध मे दोनो सदनों की झत्तिया समाच है। संस 
दोय अधिनियम 949 ई के अघीत प्रिटिश्ञ कामत्स सभा निश्चित पद्धति का अनु 
गमस करके सभी मामलो में लॉडसमा का अतिकमश कर सकती है और यदि चाह तो 
अकेले ही विधि निर्माण कर सकती है, लेकिन वित्तीय क्षेत्र का छोड़कर शेष सभी 
विपया मे भारतीय लोक्समा राज्यसभा की उपेक्षा नही कर सरती । 
राज्यस्मा का स्थिति तृतीय फ्रेंच गणराज्य वी गणराज्य परिषद (000था 
री $(व65) जैसी हम भी नहीं है । यह कनाडा की सोनेट की माति भी नहीं है जो 
शीघ्रता म पारित अवाछनीय विधयका पर शीघ्र प्रतिबंध जगाने में असमय हो और 
संशोधन सम्ब'घी दायित्वों को भी ठीक प्रकार से सम्पादित न कर पाती हो। 
लोकसभा एवं राज्यसभा में सम्ब-्घ 
लोकसभा की तुलना मे राज्यसमा की स्थिति विधिक दृष्टि से तिम्त है। 
फिर भी राज्यसभा एवं लोकसभा में विवाद उत्पन हुए है । मॉरिस जाते 
(340775 20॥7) के अनुसार दाना सदना मे अल्पकाल में ही तीत्र प्रतिस्पद्धां उत्तव 
हो गयी थी एवं राज्यममा ने लोकसभा से प्रतिस्पद्धा करता प्ररम्म कर दिया था। 
लोकसभा द्वारा राज्यसभा के इस आचरण की तीज आलोचना एवं प्रतिवाद विंयों 
गया है। ऐसा अवसर सवप्रथव अप्रल 4953 ई मं उस समय उत्पात हुला था जबकि 
जोकसमा द्वारा पारित आयकर (सझांघन) विधेयक 952 ई पर राज्यसभा विधार 
कर रही थी। इस अवसर पर राज्यसभा ने अस्ताव पारित करके विधि मस्ती 
श्री विश्वास को जो सदन के सदस्य थे, लोकसभा में आय-क्र विधयक सम्बंधी 
आगत को दूर करन हतु जाने से रोक लिया । इधर लोकसभा ने श्री विश्वास को सदन 
मे उपस्थित होने का आतझ दिया । चोक्समा के संदस्या त्ञ राज्यसभा के प्रस्ताव री 
वैधानिकता क प्रति राषपूण आपत्ति करत हुए यह बहा वि' मज्रीगण लाइसमा के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानम थी श्री नहुझू के सामयिव' हस्तक्षेप से स्थिति विगडन 
स॒ बच गयी 
जनवरी 953 ई मे दोतना सदता क मध्य सथप का पुन अवसर एलान हो 
गया । राज्यसभा द्वारा सावजनिक लेखा-समिनि (?प्४०॥० 86८००४॥/४ (0शञागर/०४) 
से सम्बाधित एज प्रस्ताव लोकसभा के समक्ष उपस्थित किया गया था । इसम यह सुकाव 
दिया गया था कि या तो राज्यसमा को अपनी सेखा समिति हा जथवा लाकसमा 
की वतमान ससान्सप्रिति मे राज्यत्तमा के 7 सदस्था को सम्मिलित करदे उत्त दाता 
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सदतो की एक सयुक्त लेखा समिति में परिवर्तित कर दिया जाय । सावजनिक लेखा- 
समिति को यह प्रस्ताव स्वीकार नही थे क्योकि दोनो ही विकल्प संविधान मे निहित 
सिद्धा तो के विपरीत थे । सम्भवत यह बात यही समाप्त हो जाती परन्तु प्रधानमाती 
में लोकसभा म एक प्रस्ताव रखा कि राज्यसभा को लोकसभा की लेखा समिति में 
भाग लेने के लिए 7 सदस्य मनोनीत करने के लिए कहा जाय । इस प्रस्ताव ने विवाद 
को भडका दिया । प्रधानम नी का उद्देश्य इस भ्रस्ताव के द्वारा सयुक्त लेखा समिति का 
निर्माण या लीकसभा की वित्तीय शक्तिया को सीमित करना नहीं था । प्रधानभात्री 
दारा यह आइवासन दिये जाने पर कि लेखा-समिति लोकसभा की ही समिति रहेगी, 
उनके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पारित हो सका । इसी प्रकार की कठिनाइया समुकत 
समितियों के गठन को लेकर भी उत्पन हुई थी । 
ततीयः विवाद चटर्जी घटना (954 ई ) प्ष सम्बावित है। लोकसभा के 
सदस्य श्री एन सी चटर्जी ने एक सावजनिक भाषण मे यह कहा कि वरिष्ठा का निकाय 
(राज्यसभा) दुष्ट बालकों के समुह की भाति अनुत्तरदायी ढग से आचरण करता है । 
उनके यह शब्द विवाद का विषय बन गये । राज्यसभा में विशेषाधिकार का प्रश्न 
उठाया गया जौर उसके अध्यक्ष ने सचिव को श्री चरर्जी के भाषण की सत्यता की 
जाँच करने का जादेश दिया | लाक्समा के सदस्यों वे सचिव द्वारा पत्र लिखने पर 
आपत्ति की । स्पीकर न इस श्रम्बाध में निणय देते हुए कहा कि सचिव का पत्र एक 
जादेश-पर्न हैं एवं उहोने सुझाव दिया कि इस विवाद तथा ऐसे मामलों में सामाय्य 
प्रक्रि] के प्रश पर दोना सदनां की विशेषाधिकार समितिया सयुक्त अधिवेशन मे 
विचार करें। राज्यसभा इस वात पर सहमत हा गयी और अत मामला समाप्त 
हो गया । 
इन विवादों के कारण राज्यसभा की उपयोगिता विय्राद का विपय बन गया। 
अप्रेल 954 ई मे लोकसभा मे निजी भ्रस्ताव द्वारा राज्यसभा की शीघ्र ही मगर 
करने की मांग की गयी । वामपक्षी एवं कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने राज्यसभा को प्रति- 
ज़ियावादी तत्वा का सुदृढ़ गढ एवं जनता को आवाज की उपेक्षा करने वाले सदन की 
सज्ञा दी थी। कुछ सदस्यों ने उसका कायम रखने की सलाह दी परातु उसकी निर्वा 
चम पद्धति में परिवतन का परामश दिया । शासन का मत था कि राज्यसभा की उप 
यांगिता के सम्बंध मे इतने अल्प समय मे कोई निणय देना कठिन है । 
प्रश्न यह है कि क्या राज्यसभा प्रभावशाली द्वितीय सदन एवं सघीय सदन के 
रूप मे सफलवापूवक काय कर सका है ? सघीय सदन के रूप मे राज्या के हिता एव 
उनके सरक्षण की आशा राज्यसभा से पूण नही हुईं है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
राज्यसभा एवं लोक्समा का दलीय स्वरूप कम वढ एक सा ही होता है। प्रारम्भिक वर्षा 
मे दाना सदना मे एक ही दल का प्राधा य रहा ) राज्यसमा म भी जथिकारा सदस्य 
कांग्रेस दव के ही थे । द्वितीय सदन के रूप म दायित्व पूत्ति की जाशा से ही सविधान- 
निर्माताओं नृ राज्यसभा की स्थापना की थी। संविधान समा के प्रारम्भ मे एक- 
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बतमान सबिधान का निर्माण हुआ जो 3 मई, ]946 ई को लागू हुआ | इस शा ति 
का सविधान (7॥6 7०३०७ (०॥५॥/०४०॥) भी कहा जाता है क्योकि इस संविधान 
द्वारा युद्ध का परित्याग किया गया है। इसमे स्त्रियों के अधिकारों को भी मायता 
दी गयी । 
इस नवीन सविधान के अन्तगत द्विसदनीय राष्ट्रीय ससद या डाइट (थिं880 
78 ॥0/2() का निर्माण किया गया है। यह राज्य म शक्ति का सर्वोच्च अगर है और 
विधि निर्माण की सत्ता इसमे निहित है । उच्च सदन को काउसलर सदन (76 
प्लञ०7४० ० (०४०१)००७) एवं निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन (7४6 झ्ल005७ 
ए९ए7९४०१(५४०४) कहते है। काउन्सलर सदन प्रतिनिधि सदत की भाँति जन-प्रतिनिधियों 
का निर्वाचित सदेन है । इसकी सदस्य सख्या 250 है। इसके सदस्य वशानुगत नही 
होते । 00 काउसलर निर्वाचित जिला (0807०) से एवं 50 सदस्य प्रीफेक्चरों 
(?7४०८४४४८७) से चुने जाते है ।” सदस्या का कायकाल 6 वष है। आधे सदस्य 
प्रति तीन वष पश्चात निवाचित होते है। अत यह एक स्थायी सदन है। कोई व्यक्ति 
दीनों सदनां का एक साथ सदस्य नही हो सकता ) प्रतिनिधि संदन के विधटित होने 
की अवस्था मे काउ-सलर सदन भी व द हो जाता है परातु राष्ट्रीय सकटावस्था में 
मा नमण्डल को उसका अधिवेशन जाहुृत करने का अधिकार है। काउसलर सदन द्वारा 
इस दक्शा मे पारित विधेयक अस्थायी होते है और डाइट के आगामी अधिवेशन के 
प्रारम्भ होन के 0 दिन के भीतर यदि उनको प्रतिनिधि सदन स्वीकृति प्रदान नहीं 
करता तो वे स्वत अमावहीन हा जात हूँ । 
जापान म भी उच्च सदन की अपेक्षा निम्न सदन को अधिक शक्तियां प्रदान 
की गयी है । यद्यपि दोतो संदनो को अपने सदस्यो की योग्यता का निधारण करने एवं 
बहुमत से निणय करने तथा अपन अध्यक्ष एवं अधिकारियों के तिर्वाचल का अधिकार 
है परतु विधि निर्माण के सम्बंध म॑ दोनो की शक्तियों में अत्तर है। दोनो सदनों 
द्वारा किसी विधेयक के पारित होने पर ही वह विधि बनता है। यदि काउसलर सदन 
प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वीकृत वियेयक मे कोई सशोधन करता है अथवा प्रतिनिधि सदन 
से प्रित्र तिणय लेता है और प्रतिनिधि सदन यदि अपने उपस्थित सदस्या के दो तिहाई 
बहुमत से उसे पुन पारित कर देता है तो वह विधि वन जाता है। इस व्यवस्था के 
बावजूद भी प्रतिनिधि सदन को दोना सदना का सयुकत अधिवेशन आहूत करने का 
अधिकार है। प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित विधेयक को प्राप्त करने के 60 दिन के 
पश्चात भी यंदि काउसलर सदन काई जातिम निणय नही लेता तो प्रतिस्ेधि सदन 
इसे उच्च सदव की अस्वीकृति मान सकता है। वित्त विधेयक सब प्रथम अतिनिधि 
सदन (निम्न सदन) म ही प्रस्तुत किया जाता है! यदि काउसलर सदन बजट के 
55 जापान म निर्वाचन हेतु प्रत्येक श्रीफेक्चर (रद८०४०४०)--आनन्‍्त--एक से लेकर 


चार जिलो तक म विभाजित होता है । टोकियो इस नियम कया अपवाद है । उसम 
7 जिले हैं । 
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यक प्रथम सदन--00७#ए8--में ही सवश्रथम उसके किसी सदस्य या मा नमण्डल के 
सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । यदि विधेयक पारित हो जाता है तो बहा 
को विचार हेतु भेज दिया जाता है । उसे विवेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का 
अधिकार है। अस्वीकृत करने की अवस्था मं सदन को अपनी राय व्यक्त करने को 
स्वत तञ्रता होती है जिस निम्न सदन स्वीकार करे या न करे । यदि निम्त सदन विधेयक 
को पुन लॉगटिंग (.3९8/78) के पास भेजता है और वह दुवारा अस्वीकार कर दिया 
जाता है तो ससद--स्टोटिग--का अधिवेशन होता है एवं उस पर दो तिहाई बहुमत से 
मिणय लिया जाता है। दोनो सदनो द्वाराया स्टोटिग द्वारा विधेयक पारित होने पर ही 
उसे राजा की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है | राजा के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर न 
करने की अवस्था में यदि स्टोटिंग के तिरतर तीन अधिवेशनो, जिनके मध्य में तिर्वा- 
चने हो चुका हो, मे विधेयक पारित किया जाता है तो विधेयक राजा के हस्ताक्षर के 
बिना ही विधि बत जाता है। राजा के द्वारा निषेधाधिकार का कम ही प्रयोग किया 
जाता है । 

प्रो ली स्मिथ का मत है कि नावें की ससद एक ऐसी एकसदनीय व्यवस्था 
पिका है जिसमे द्विसदतवाद के अवशेष प्राप्त हैं । 

आयर गणराज्य का द्वितोय सदन 

दीधकालीन स्वातय सघप के पश्चात 922 ई में आयरलण्ड स्वत न हुआ 
था लेकिन अल्स्टर (एश्) का प्रदेश ब्रिटेन का ही भाग बना रहा । आयरलैण्ड के 
शेष भाग एवं त्रिटेस के मध्य एक सब्वि हुई जिसके फलस्वरूप आयरिश स्वतन्न राज्य 
का जम हुआ । इस साध के द्वारा आयरलण्ड को स्वशासित उपनिवेद्य की स्थिति' 
प्राप्त हुई । 4 जून, 937 ई को आायरलण्ड की ससद ने जनता द्वारा निर्मित नवीन 
सविधान को स्वीकार किया । आयरिश फ्री स्टेट आयर (87०) के नाम से ज्ञात है । 
4936 ई - मे आयरनण्ड ने ब्रिटिश सम्राट का नाम सविधान से हटा दिया तथा 
गवनर जनरत के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति की व्यवस्था की । इस प्रकार जायर 
लण्ड के त़िटिश नाउन से समी सम्पध समाप्त हो गये जौर आयर गणराज्य का 
जम हुआ । 

3922 ई के सविधान म भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी। प्रथम सदन को 
प्रतिनिधि सदन (/0। 8०507) एवं द्वितीय सदन को सीनेट (5थ786) की संज्ञा 
दी जाती है । 937 ई के सविधान मे भी इस व्यवस्था को कायम रखा गया । 

937 ई के सविधात के अधीन आयरलण्ड को सीनेट का आकार ]922 ई 
जसा ही है । लेकिन दोनो के सगठन मे अतर है | पहली सीनेट पुणत॒ निर्वाचित थी 
जबकि वतमान सीनेट जाशिक रूप से निर्दाचित एवं ब्राशिक रूप से मनोनीत है। 
]922 ई के सविधान के अधीन सीनेट के सदस्यो की सख्या 60 थी। उनका कार्ये- 
काल 42 वर्ष था। एक चौथाई सदस्य प्रति तोन वष पश्चात अवकाश ग्रहण करते 
थे। सभी सदस्य समानुपातिक भ्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जात ये । सदस्यता की 
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योग्यता सम्बंधी की बहताएँ कठोर थी । सविधान के बनुसार केवल वे ही व्यक्ति 
सदस्य चुन जा सकते है जिहाने कि 35 दए की अवस्था प्राप्त कर ली हो तथा विशेष 
योग्यता रखते हो अबवा राष्ट्र के लिए गौरव अजित किया हो या राष्ट्रीय जीवन के 
किसी महत्वपूण भाग का प्रतिनिधित्व करता हो । प्रत्यंक विवाचन के पुष प्रत्याशिया 
की एक सूची तैयार की जाती है। इसकी सदस्य सख्या निवाचित सदस्था की सल्या 
से तिगुनी होती है। इस के दा तिहाई सदस्य मिम्त सदत--अतितिधि सदन 
(04प छााब्शा०)---द्वारा एवं एक तिहाई सीनेद द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दे 
आधार पर निर्वाचित किये जाते थे । सीनेट क॑ भूतपुव या अवकाश भाप्त सदत्य 
प्रधानम जी को अपनी उस्सोदवारी की सूचना देकर अपना ताम इस सूची से जुड़वा 
सकते थे । 
सीनेट की सक्तिया अपेक्षाकृत कम थी । वित्त-विवेयका के संस्बाध मे इसे 
कोई अधिकार प्राप्त नही ये। लॉडसमा की तरह इसे वेवल विलम्बकारी विषेधा- 
धिकार प्राप्त था 
937 ई के संविधान द्वारा सीनेट के संगठन मे परिवतव किया गया है ॥ 60 
सदस्यों मे से ! प्रधानम-त्री द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तथा शेष 49 सदस्य तिर्वा 
चित होते हैं । 2। वष से जधिक आयु का तागरिक प्रतिनिधि सदत के लिए तिर्मा 
चित होने का अधिकारी होता है । वह सीनेट के लिए भी सदस्य निर्वाचित ही सकता 
है। 49 निवाचित सदस्या म ते 2 विश्वविद्यालया द्वारा तथा धाप 47 सदस्य 5 मूचिया 
(९थ॥०७) मे से निर्वाचित होत है । प्रत्येक निर्वाचन के पूव 5 सूचियाँ--(!) संस्कृति 
एवं साहित्य, (2) कला एवं शिक्षा, (3) कृषि एवं अयय द्विता, (4) श्रमिक उद्योगा 
एथं बालिण्य (वर्किय, वास्तुकला एवं इजीनियरिय सहित), एवं (5) लोग प्रशासन 
और सामाजिय सवा--के क्षेत्रा सम्बथी ग्रद्धित वी जाती हैं । इन सूचिया व सदस्य 
अनुच्छद 9 के अधीन विधि द्वारा व्यावस्ताधिक प्रतिनिधित्व व अनुसार घुने जाते ई 
लिए, प्रत्यक्ष निवाचन सम्बंधी निपम बता सम त हैं । 
निम्न सदन द्वोरा पारित विधेयका पर सीनेट को 90 दिन यय विलम्बरारी 
निेधाधिरार प्राप्त है। सीनेट रा शायप्रालिया पर काई विय प्रण नहीं है। प्राय 
पासिरा बेवल निम्न मदन रू प्रति ही उत्तरदायी है । 
यूयोस्लाविया का दितोय सदन 
गरूगास्लाविया एफ संघीय दश्य है । स्ट्रॉंग के अनुसार गूगीहवायियां जा सणशस्प 
कह निमाय पद्ितमी उस पर नही हुआ हैं परातु फिर भी पदियमी प्रमाय से बह पृ 
रूपय मुक्त भी पहाँ दहै। जा यूयास्ताविया के सथीय द्वितीय सर ह$ रस्म एय 
कार्यों का भय देगा के दितीय सच व साय तुततार्मक अध्ययन धिधाप्र” हागा। 
8946 ६ + यूयाह्याविया रं संधाय मधराम्य को सपीय गंध” थे गण 
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राज्य की जनसभा (?८०7/०४” 8550॥99 ० ॥॥० [र०७००७॥०) की सत्र दी जाती 
थी । यह द्विसदनीय व्यवस्थापिका घी । निम्न सदन का संघ परिषद (#८0ध४०९००४॥०॥) 
एवं उच्च सदन को राष्ट्रजातीय परिपद (20णाश।| ० २७॥०7०॥॥05) की सता दी 
गयी । दोना सदमा का कायकाल 4 बपष था एवं अधिकार भी समान घे। संघीय परि- 
पद (निम्न सदन) को प्रत्यक्ष रीति से प्रति 50 हजार निवासिया के लिए एक प्रति- 
निधि के आधार पर चुना जाता था । द्वितीय सदन (राष्ट्रजातीय परिषद) को विभिन्न 
गणराज्या फे नागरिक द्वारा 30 प्रतिनिधि प्रति स्वायत्त प्रात, 20 प्रतिनिधि प्रति 
प्रात एवं 5 प्रतिनिधि प्रति क्षेत्र के अनुसार निर्वाचित किया जाता था । 
दोना सदना के सामायत पृथक अधिवेशन होत थे । विशेष अवसरा पर विशेप 
अधिव॑शन भी हो सकत थे। जनसभा के सयुक्त अधिवेशन म कायपालिवा या निर्वाचन 
एवं सविधान मे सशाधन जस महत्वपूण विपया पर विचार-विमश होता था। इन अधि- 
वेशना म निणय बहुमत स हात घे। दोना मे स क्सी भी सदन मे विधेयक प्रस्तुत 
किया जा सकता था। एक सदन म विधेयक पारित होन पर यदि दुसरा सदन उसे 
अस्वीकार बरता था तो दाना सदता की एक समवयकारी समिति उस पर विचार 
करती थी। यदि समिति भी किसी निणय पर नही पहुचती थी तो दोना सदना को 
विघटित बरके नवीन निवाचन क्ये जात॑ थे । 
यूगोसलाविया मे सघवांदिया (#९6८४७॥50७) एवं एकात्मक शासन के समथका 
(एग।धव2॥505) म॑ विवाद बहुत पुराना है। 960 ई मे इसके फलस्वरूप नवीन 
सविधान क॑ निमाण की घोषणा की गयी थी । प्रस्तावित मवीन संविधान की मुख्य 
विशेषताएँ निम्न है -- 
(।) यूगोस्लाविया का नाम सघीय समाजवादी गणराज्य प्रस्तावित किया गया । 
(2) नवीन विधान का प्रारूप समाज का सविधान था, न कि राज्य का । 
(3) सघीय सभा के सगठन म आमूलचूल सशोधन प्रस्तावित किय ग्य थे 
जिससे पूरे सघ में समाजवादी लोकतत-त्र के विकास को गति प्रदान की जा सके । 
नवीन सविधान के ज तमत सघीय सभा ([7८6&४| 455०70!9) के स्वरूप मे 
आमूलचूल परिवतन हो गया है । सघीय स्तमा द्विसदनात्मक न होकर पाच-संदनीय 
व्यवस्थापिका है। अत इसके सदना को निम्न या उच्च या प्रथम या द्वितीय सदनो 
की सज्ञा नही दी जा सकती। इसकी कुल सदस्य सख्या 670 है। प्रत्यक सदन मे 20 
सदस्य होते है । पाँच सदना के नाम है-- (2) सघीय सदन, (2) आाथिक सदन, (3) 
शक्षणिक एवं सास्कृतिक सदन, (4) सावजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण सदन, 
(5) सगठनात्मक एवं राजनीतिक सदन । इसके अतिरिक्त, सघीय सदन का एक जौर 
अग है जिसे राष्ट्रीयताओं या उपराष्ट्रा का सदन कहते है। इसकी सदस्य सरया 
70 है 6 गणराज्यो द्वारा 0 प्रतिनिधि प्रति गणराज्य एवं 2 स्वायत्त प्रा तो द्वारा 
5 प्रतिनिधि प्रति प्रात के हिसाव से इसमे प्रतिनिधि भेजे जाते है| 
सघीय सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं। अय संदनों के 
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सदस्या को अप्रत्यक्ष रीति स सामुदायिक समाअा द्वारा निर्वाचित विया जाता हूं। 
सधीय सदन की सदस्यता प्रत्यर नागरिय को निर्वाचित हान पर ही प्राप्त हो सकती 
है । शेप समी सदन व्यावसायिक जाधार पर गठित हैँ औौर उसको सदस्यता के विए 
ब्यवसाय विशेष स सम्बाधित होना आवश्यक है। सदना ने! किसी सदस्य का सपीय 
विधि के अधीन निर्धारित नियायय मण्डल या बहुमत से श्रत्यावतन सम्मद है। सपीय 
समा को किसी भी सदन का विघटित करन का अधिकार है । नवीन निवाचन पद्रह 
दिन के 4 दर हो जात हैं। सघीय समा का अध्यक्ष ही नवीन निर्वाचन की व्यवस्था 
करता है । 
अधिफार एवं शक्तियाँ 
संघीय सभा शक्ति का सर्वाच्च अग है। लेकिन समा को अपन अधिकार एवं 
क्तव्या का पालन सविधान एवं विधिया के अधीन करना पड़ता है । उस्ते विधि 
निमाण, सघीय वाधपिक आय व्यय एवं बित्तोय विवरण को स्वीकार करन तथा आस्तरिक 
एवं वदेशिक' नीति को निर्धारित करन का अधिकार है । सधीय कायकारिणी परिषद 
के अध्यक्ष एवं सदस्या वा निर्वाचन करती है। उह पदच्युत करना, युद्ध की घोषणा एव 
शा्ति की स्थापना, सामाजिक योजनाआ, राजनीतिक अधिकारिया एवं अशासतिक 
भगो के कार्यों का निरीक्षण, मणराज्य की सीमाजा मे परिवतन, अतराप्ट्रीय साधियों 
की सम्पुष्टि एवं सविधान द्वारा निधारित जय मामला के बारे म आवश्यक कायवाही 
करना सघीय समा का दायित्व है । 
सघीय समा का जधिकार क्षेत्र सघ के अधिकार-क्षेत्र के अनुरूप ही विस्तृत है। 
यूगोसलाबविया का पाँच सदतीय विधानमण्डल अपनी काय-पद्धति एवं संगठन 
की हृष्टि से अनोखा है। राष्ट्रीयवाओ के सदन की स्थिति सधीय सदन जसी है। 
संघीय सेदन का यह एक उपाय है। बिना इस उप-सदन को स्वीकृति के सविधान म॑ 
कोई परिवतन सम्मव नही है। इस व्यवस्था द्वारा यूगोसलाविया के समाजवादी गण 
तामीय सविवान में सघीय सविधान की इस मायता को स्वीकार किया गया है कि 
संघ के घटका का प्रतिनिधित्व करन वाला एक सदन होना चाहिए। एक सीमा तक 
समान प्रतिनिधित्व को भी मायता दी गयी है । 


६8 ॥ 
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व्यवस्थापिका का निम्न सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निवाचित सदन 
होता है यही सत्ता का केद्ध एवं सच्चे जर्थों में व्यवत्थापिका होती है । इगलैंग्ड मे 
ससद का तिम्न सदन समस्त व्यावहारिक कार्यो के जिए ससद है । कि/ही भी दो देशा 
के निम्न सदनों की स्थिति एक सी नहीं है॥ परातु एक समानता सभी मे पायी जाती 
है । सभी मिम्त सदन सावभोस मताधिकार के भाधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति 
में निर्वाचित होत हैं ॥ कायकाल, आकार एवं शक्ति की हृष्दि से प्राय सभी में कुछ 
न कुछ असमानताएँ हांती हैं । उदाहरणाथे, इगलैण्ड की कॉमस समा का कायकाल 5 
बष, अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का 2 वष, कनाडा की कॉमस सभा 5 बष, आस्ट्रे- 
लिया के प्रतिनिधि सदन का 3 वष, ततीय फ्रच गणराज्य के चेम्बर आफ डिप्टीज का 
4 बष, चतुथ गणराज्य का राष्ट्रीय समा (२०४०॥४ 6४5४०फए७ं५) का 5 वष है ( 
सुप्रीम सोवियत का निम्न सदन संघ सावियत (800760 ० ॥86 एफ00) 4 बष, 
भारत की लोकसभा 5 वष एवं स्विट्जरलैण्ड की राष्ट्रीय परिषद 4 वष के लिए 
विवाचित हांती है। इ्गरलेण्ड की कामस समा में 6357, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में 
435, कवांडा की कॉमास समा में 263, आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सदन मे !22, 
फ्रच चतुथ गणराज्य की राष्टीय सभा में 627, सघ सोवियत में 79,- भारतीय 
लोकसभा में 520 एवं स्विटजरलैंण्ड की राष्ट्रीय परिषद में 200 सदस्य होते है । 
विभिन देशा मे प्रति सदत्य प्रतिनिधित्व की सख्या भी मित्र भिन्न है । मताधिकार 


] 973 ई मे कामस सभा की सदस्य-सख्या 630 थी । लैेकित 5 अतिरिक्त 
मंदीत निर्वाचन क्षेत्रों का तिमाण किया गया है। फरवरी 974 के निर्वाचना 
में 635 सदस्यों का निवाचन हुआ है। 


सत्र 958 में 738 सदस्य थे । 
3 962 ई के सवधानिक सद्यांघत के अतगत सदस्य सख्या 200 हा ययी हैं । 





इसके पृव यह सख्याः 96 थी । > 
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एवं उनभ सम्बाधित बातें मो हर देश म भिन्न हूँ । अनेक देशा म एकसदस्थी ता 
भय देशों म बहुसदस्थी निर्वाचन क्षेत्र हैँ। इस अध्याय म बुद्ध प्रमुख दशा के निम्न 
सदभा वा जध्ययन किया गया है जिससे वि उनसे सर्म्बा धत समस्याजा की सरलता 
पूवफ़ समीक्षा की जा सके । 
ब्रिटेन का निम्न सदन--कॉम से सभा 
प्रिटिश काम्तास समा सदव ही एक निर्वाचित सदन रहा है। इस समय इसकी 
कुल सदस्य समस्या 635 है। इसक पूव 630 थी। इनम 5[ इगलण्ड, 36 वेल्स, 
7] स्काटलण्ड एवं 3 उत्तरी आयरलण्ट का प्रतिनिधित्व करते थे । कॉमस समा 
की इस सदी क प्रारम्म मे सदस्प सख्या 707 थी, 945 इ मे 640 एवं 955ई 
में 620 सदस्य थे । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 943 (]॥6 ए९ए७/65श४0॥ ० 
॥6 ९८०./७ 8०५, 948) क द्वारा सदस्य सख्या 63 स न बहुत अधिक और न बहुत 
कम रखमभे का विधान किया गया था। 954 ई मे काम/स समा (स्थान पुनविमाजन) 
अधिनियम, 949 को सशांधित करक इगलण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड एवं उत्तरी भायर 
लैण्ड म॑प्रत्यक के लिए पृथक पृथक चार स्थायी सीमा आायोगा की स्थापना की गयी 
थी एवं निर्वाचन क्षेत्रा का कम से कम 0 वर्षों एवं अधिक से अधिक !5 वर्षों मं 
पुनविभाजन का विधान किया गया। 954 ई के पुनविभाजन के अधीन 5 पुराने 
स्थाना को समाप्त किया गया तथा ।] नवीन निर्वाचन क्षेत्रा की स्थापना की गेयी। 
सभी सदस्य एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रो से चुने जात हैं । 944 ई के कामन्स समा 
(स्थान पुनगठन) अधिनियम एवं 948 ई के जन प्रतिनिधित्व जधिनियम के पृव 
कुछ निर्वाचन क्षेत्र दो सदस्यो मी थे। विश्वविद्यालय के स्नातकों एव व्यापारिक 
सस्थानी का भी अतिरिक्त मतदान के अधिकार थे । लेकिन अब बहुल मतदान व्यवस्था 
परूणत समाप्त कर दी गयी है। “एक व्यक्ति एक मत (०6 ग्रा80 ०76 ४०६) का 
नियम पूणत स्थापित हो चुका है। काम/स समा का रूप अब पूणत प्रजातानतरिक है। 
फामस सभा का लोकत नोकरण 
काम स सभा सदव ही लोकताह त्रक सदन नही था। उसका लोकतनत्रीकरण 
]832 ई से प्रारम्म हुआ है। इसके पूव बहुत कम व्यक्तिया को मताधिकार प्राप्त 
था एवं सम्पत्ति सम्बधी याग्यताएँ थी । इगलण्ड तथा बेल्स के सम्पूण ग्रामीण क्षेत्र में 
केवल 23 लाख मतदाता थ। वे 80 झिलिंग वापिक लगान वाली भूमि के स्वामी 
थे । मताधिकार केवल पुरुपो को प्राप्त था । नगरो म॑ मताधिकार की कोई व्यवस्था 
नही थी। सम्पूण देश मं तथाकथित स्वत त जन (ँव्थागाथा) सम्बधधी एकसी 
सतदान व्यवस्था नही थी । कुछ नगरो मे मताधिकार उँगलियो पर गिनने योग्य था, 
ता कही समी वयस्क पुरुष मतदाता थे । 
इसके अतिरिक्त कसी निश्चित नियम के अनुसार निवाचन क्षेत्रों का निर्माण 
नहीं होता था। एक पुराने नियम के अनुसार प्रत्येक शहरी एव ग्रामीण क्षेत्र, बरो 
(800६४) एवं काउदी (0०07७9७) को दो प्रतिनिधि चुनव का अधिकार था, चाहे 
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उनकी जनसख्या कुछ भी क्‍या न हा | फलत एक तरफ तो लाखा की जनसख्या वाले 
नगरा द्वारा केवल दो सदस्य भेजे जाते थे ता कुछ ऐसे कस्बे भी थे जो उजड चुके 
थे परतु वे भी दो प्रतिनिधि भेजने वे अधिकारी ये। औद्योगिक ज्रातति के कारण बहुत 
से देहाती क्षेत्र उजड चुके थे और वरमिघम, लिवरपूल जैस छोटे छोटे गाव अब बडे शहर 
बन गये थे । परतु प्रतिनिधित्व की वही पुरानो पद्धति थी। फलस्वरूप अनेक हास्यास्पद 
विपमताएँ उत्पन हो गयी थी | ओल्डसेरम (00 807) नामक शहर मे केवल दो 
ही निवासी रह गये थे जो रहते भी कही अ यन थे । इन दो व्यक्तियों को भी दो 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था। अण्डरटन (एरत्॑ध000) नामक बरो समुद्र 
मे विलोन हो गया था, परतु उसके नाम पर भी दो प्रतिनिधि भेजे जाते थे । ऐसे 
भिर्वाचन क्षेत्र सड़े गले निर्वाचन क्षेत्र (२०(७॥ 207008॥9) कहे जाते थे। इसके जति- 
रिक्त अय बरो मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार जमीदारो को था जो उनके स्वामी 
होते थे । यह निर्वाचन क्षेत्र व्यवहार मे भूस्वामियो की जेव मे अर्थात अधिकार मे होते 
थे और इहे जेबी निवाचन क्षेत्र (?००.८ 807008॥5) की सज्ञा दी जाती थी । ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्रों का खुलेआम सोदा होता था और जो जमीदारो को अधिक मूल्य चुकाता 
था वही इन बरा से निर्वाचित हो जाता था।* 

]830 ई मे उदार दल विजयी हुआ था। 832 ई मे कॉम ससभा ने सुधार 
विधेयक पारित क्या एवं मताधिकार तथा निवाचन क्षेत्रों का पुतविभाजन किया गया। 
]832 ई के सुधार विधेयक के अतगत ग्रामीण एवं शहरी क्षेनों के लिए समान व्य- 
वस्था रखी गयी अर्थात 40 शिलिंग वापिक लगान या किराये वाली अचल सम्पत्ति 
के स्वामी या किरायेदार को मताधिकार प्रदान किया गया । फलस्वरूप मतदाताओं बी 
सख्या में 29 लाख की बद्धि हुईं | निष्प्रभावी एवं जेबी बरो (?0०८४६ 807078॥5) 
को समाप्त कर दिया गया । 56 वरा को मताधिकार से वचित कर दिया ग्रया एवं 
30 बरो में एक एक सदस्य कम किया गया । 22 बडे नगरो को दो सदस्य एवं 20 
जय नगरो को एक सदस्य निर्वाचित करन का अधिकार दिया गया | कुल मिलाकर 
50 स्थानों का पुनविभाजन किया गया । इससे घने आबाद क्षेत्रों को अधिक प्रति 
निधित्व प्राप्त हुना | वास्तव में इस विधेयक द्वारा उच्च मध्यम वग को मताधिकार 
प्रदान किया गया था । लेकिन सवस्राधारण को मताधिकार प्राप्त नही हुआ और पूण 
रूपेण प्रजात त की स्थापता भी नही हुई । इस विधेयक ते भविष्य के लिए निस्स देह 

माग प्रशस्त कर दिया था । 

832 ई का सुधार अधिनियम असतोपजनक था । जनता शीघ्र ही वयस्क 
मताधिकार की माग करने लगी । चाटिस्ट था दोलमकारिया ने निम्न 6 मांगे प्रस्तुत 
की थी () वयस्क पुरुष मताधिकार, (2) समान आकार के निवाचन क्षेत्र, (3) 


4. हैपव्गाड छ 8. (भा#ाकाबों सपा व खाइब्यव 956, छ 435 


5 सैकब्या5 छ छे ० ८४ ए 447 थाव 089 ब्याव खेजार.. 247४ क्‍शटाहुए 
छ0णश्दग्ग्रादम5, क्‍956 ए ॥9 
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गुप्त मतदान, (4) वापिक ससदीय निर्वाचन, (5) सम्पत्ति सम्बधी योग्यता का अत, 
एवं (6) ससद सदस्यो को वेतन दिया जाय ।९ 

867 ई के द्वितीय सुधार अधिनियम के द्वारा नगरो के सभी श्रमजीवियां 
को मताधिकार प्रदान किया गया । फलस्वरूप मतदाताओं की सख्या मं 0 लाख की 
वृद्धि हुई।! 872 ई के मतदान विधेयक (890! /०/) के द्वारा गुप्त मतदान 
की व्यवस्था प्रारम्म हुई ।£ 

]884 ई के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों म॒ श्रमिकों 
को भी मताधिकार प्रदात किया गया । इसमे मतदाताजो की सख्या मं 20 लाख की 
बद्धि हुई एवं पूण वयस्क मताधिकार की स्थापना हो गयी ।* 885 ई के ससदीय 
कानून द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनविभाजत मी किया गया। इस समय तक स्त्रियां को 
मताधिकार प्राप्त नही हुआ था| 'एक व्यक्ति एक मत का सिद्धात भी स्थापित नही 
हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र भी जसमान थे। कुछ लोग कई स्थानों की योग्यता के कारण 
एक से अधिक मत देते थे । अधिकाश निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक थे । परतु कुछ निर्बा 
चन-क्षेत--जसे विश्वविद्यालय --व्यावसायिक आधार पर भी गठित थे । 

98 ई के लोक प्रतिनिधित्व अविनियम द्वारा इन दोपो को दूर करने का 
प्रयास किया गया । बहुल मतदान पर प्रतिवथ लगा दिया गया एवं मताधिकार मे 
वृद्धि की गयी। सम्पत्ति सम्वधी मत्ताधिकार की योग्यता को समाप्त कर दिया गया 
एव वयस्क पुरुष मताधिकार स्थापित क्या गया । 2] वप वयस्कता की आयु सीमा 
निश्चित की गयी। 30 वप या उससे अधिक आयु की स्त्रियों को भी मताधिकार 
प्रदान किया गया। स्नियो के मताधिकार के सम्बंध में यह व्यवस्था थी कि उहें 
या उनके पतियों को स्थानीय सस्थाभा का मतदाता होना चाहिए। 928 ई के 
लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा स्तिया के मताधिकार सम्बघी इन प्रतिव धो को 
हटा दिया गया एवं उह पुरुषो के समान ही मताधिकार प्रदान किया गया। 948 ई 
के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा ससदीय निर्वाचनों मे बहुल मतदात को समाप्त 
कर दिया गया । 970 ई म 8 बप की आयु के प्रत्यक स्त्री पुरुष को मताधिकार 
प्रदान किया गया है । 
फॉमस सभा का फायकाल 

कॉमस समा का कायकाल 9] ई के ससदीय जंधिनियम द्वारा 5 वेष 
निश्चित वर दिया गया है । इसके पूव सप्तवर्षीय अधिनियम 75 ई ([॥6 $थ- 


6 ३84, 9 448 
पर एछब ए 460 
8 इस विधेयक की व्यवस्थाआ एवं निर्वाचन-पद्धति सम्व घी अय बाता वा 949 
ई कजनप्रतिनिधित्व अधिनियम मे सर्मावित क्या गया है । 
9. #60ग्घ5 0 छ.. ०9 ८४५ एए 463 64 
]0. उ8४ , एए 465 66 
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पाग्रारण 8०५, 775) के अधीन इसकी अवधि 7 वष थी। ससदकॉम से समा की जवधि 
का विधि द्वारा घढा या बढ़ा सकती है । प्रधानम तो वे परामश पर राजा को कॉमस 
समा को विधटित करने का जधिकार है। तत्सम्ब॒घो परम्परा सुनिश्चित रूप में स्थापित 
हो चुकी है । 906 ई से 950 ई तक की अवधि म वामस समा का कायकाल 
पूरे 5 वष एक बार भी नही रहा है, उससे कम या अधिक ही रहे हैं। दोता विश्व- 
युद्धों के काल मं उसका कायकाल 5 वप स अधिक रहा था। कॉमस सभा के काय- 
काल म वद्धि या हास से सम्बाधित प्रस्तावों का लाइसमभा द्वारा समथन किया 
जाना आवश्यक होता है। दिसम्बर [90 ई में निर्वाचित ससद का 98 ई में 
विघटन हुआ था | ससंद ने जपन कायकाल में इस अवधि के दीच में पाँच बार वृद्धि 
की एंव प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के वाद ही नये निवाचन हो सके थे । इसी प्रकार, 
नवस्वर [935 इ मे निर्वाचित ब्रिटिश ससद 9 बप 6 माह के उपरात 945 ई मे 
विघरित हुई वी ।940 ई एवं 93] ई मे तीन यार निर्वाचन (0 जनवरी, 
90, )9 नवम्बर, )90 ई एवं 3) जनवरी, 9]) हुए थे। 99 ई में 
निर्वाचित ससद 3 बष 38 माह के बाद 922 ई में विघटित हो गयी । 924 ई मे 
दो बार (जनवरी एवं दिसम्बर) निवाचन हुए थे। 929 ई , 93६ एवं 935 ई 
मे जमश निर्वाचन हुए) 949 ई एवं 950 ई के वर्षों मे कामस सभा के एक 
बष के पश्चात ही निर्वाचन हुए ये। विगत 50 वर्षों म केवल तीन घार (867-73 ई , 
१95] 55 ई एवं 955 959 ई तक ब्रिटिश ससद ने अपनो पूण अवधि तक 
काय किया है । 

काम'स समा को सदस्यता सम्ब थी योग्यताएं! 

सभी वयस्क सजी पुरुषा को जो ब्रिटिश प्रजाजन हूं, मत्तदान का अधिकर प्राप्त 

है। वे किसी भी उपनिवेश के निवासी हो सकत ह। बयस्कता की आयु सीमा 2। बप 
थी । अब 8 वप है। इससे कम आयु के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नही है । 
विदेशी, अल्पवयस्क, पादरी, विज्लुप्त, पीयर जर्थात लॉडसमा के सदस्य, देशद्रोही एवं 
महापातक के अपराधी जिहोने कारावास की अवधि पूण नही की है या कवधि के पूव 
क्षमा धराप्त नही कर सके हैं तथा ससदीय निर्वाचना म भ्रष्ट एवं अनुचित तरीकों के 
प्रयोग के दोपी व्यक्तियों का मत्तदान का अधिकार प्राप्त सही है । ऐसे व्यवित काम-स 
सभा की सदस्यता के लिए प्रत्याशी भी नही हो सकते। कामस सभा जयोग्यता मधि- 
नियम 957 ई (पछ्058 ० (०शग्राणा$ 0/590भ0970 #ण, 957) के 
अधीन उच्च 'यायालय के “यायाघीत से लेकर दण्डाथिकारी (मजिस्ट्रेट) तक अनेक 





[हिट (० पर०४४९ ण॑ (007ञण508 छीप्पुप्शंीद0ण्ा हैट, [957, 0ए%व्त 
पद ऐग्राप्टप छगाहुत०णण एफ््मपण्पधणा, 8 | 5 एज घि० एएए 
4758/68, छए 77 88 

2 इगलैण्ड, आयरलंण्ड एवं स्काटलण्ड के चर्चो के पादरियो एव रामन कथोलिक 
चच के पांदरिया को मताधिकार प्राप्त नही है | 
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“यायिक अधिकारिया, काउन के लोक कमचारिया (८एा इधए्यया9), सेवा, विदेश 
एवं उपनिवेश्व सेवा तथा पुलिस कर्मचादी कॉमास समा के सदस्य नहीं हो सकत। 
राष्ट्रमण्डल ((0गराणाणपरत्रव्ध्ात्त) के बाहर के किसी देश की व्यवस्थापिका एव 
किसी आयोग, बोड या “यायाधिकरण का सदस्य सी कॉमस सभा का सदस्य नहीं 
हो सकता । 

प्राचीन परम्परा के अनुस्तार कॉम स सभा की सदक्त्यता अधिकार व होकर कतब्य 
माना जाता है। आज भी कॉमस सभा का कोई सदस्य औपचारिक रूप से त्यागप्त 
नहीं दे सकता । परदत्याग के इच्छुक सदस्यो को अग्रत्यक्ष रूप से ही पदत्याग करता 
पडता है। क्राउन के अधीन किसी लाम के पद को स्वीकार कर लेने पर काम स समा 
का सदस्य स्वत हो सदन की सदस्यता से वचित हो जाता है | 8वी सदी से ही 
क्राउन के अधीन मन्व्रिन्पद को छोडकर लाभ के किसी अय पद को ग्रहण करना कास से 
सभा को सदस्यता के लिए जयोग्यता (ववुप्४ाग04805) माना गया है । वैलिफ 
आफ दी हण्ड्रेंड ((88॥ 0 86 प्रप्रावा४6) एवं मेनर जॉफ दी नाथ हैड (?र्वआ०/ 
०९ ७6 67५ घ॒८80) वामक दो पद ऐसे ही है एव वे दीघकाल स समाप्त हो चुके 
हैं। कॉमस सभा का जो सदस्य उसकी मदस्यता से मुक्त हीना चाहते हैं वह उनम से 
किसी पद पर मियुक्ति की प्राथना करता है ! प्राय इस प्राथना को अस्वीत्ार नहीं 
किया जाता है। यह दोना पद वित्त मनी (एब2०७/०४ ० ५० छष्लाव्वृण्थ) के 
अधिकार क्षेत्र म हैं और लाभ के अवतनिक पद माने जाते हैं । 
फोम स सभा को शक्ितियाँ 

कामस समा द्वारा निम्नलिखित तीन महत्वपरूण काय सम्पादित किये जाते हैं 

() विधि निमाण, 

(2) प्रशासन पर निय व एवं निरीक्षण, एंव 

(3) राष्ट्रीय वित्त पर नियाञ्रण । 

(!) विधायी शक्षितयाँ--कॉमन्स सभा की 97 ई के ससदीय अधिनियम 
के अन्‍्तगत विधि तिमाण सम्बधी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हो ययी हैं ॥ 949 ई के 
संसदीय अधिनियम के द्वारा लाइसमा की विलस्वकारी शक्ति को कम करके एके 
बध तक सीमित कर दिया गया है। समी वित्त विधेयक काम स समा में ही अस्तुत 
एिये जात हैं। जाइसभा का प्राय इस क्षेत्र म कोई शक्ति प्राप्त नही है । वह लपिती 
से जधिवा शिसो एसे विधपत्र पर एक माह मं विचार व्यक्त कर सबतो हैं, उसकी 
सस्‍्वीवार मरना या लस्वीकार फरना कॉमस समा पर निमर करता है | गैर वित्तीय 
डिपेयका के सबप्रयम डिसी भी सदन म प्रस्तुत जिया जा खपता है । लकिन महत्वपू् 
गर वित्तीय विग्यर नामस सभा म ही प्रस्तुत किय जात हैं । गर वित्तीय विषयका 
बे सम्याघ मे साइसमा का विराध कामस समा के समत व्यावहारिय हृष्टि 6 महल- 
हीठे है । फरामात्त समा मदि कियी विधेयरु का विश्तर हाव वाल तीन सभा मे पारित 
फर देवी है एज प्रपप्त सत्र हे द्वितोय वाचा तथा तृतीय सत्र बा घृतीय बाबत से उसे 
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एक व का अतर होता है, तो विधेयक लॉडसभा का विरोध होते हुए भी पारित हो 
जाता है । सक्षेप मे, कॉमस सभा को वित्तीय एव गर-वित्तीय दोनो ही प्रकार के 
विधेयको को पारित करने के जातम अधिकार प्राप्त हैं । 

(2) कायपालिका एव प्रशासन के नियस्त्रण एच निरीक्षण सम्ब धी शक्ति--- 
ससद कायपालक अधिकारी नही है। लेकित क्राउन एवं कायपालिका के कार्यों एव 
ससदोय विधियों के प्रशासन पर वह प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रीति से कठोर निय नण रखती 
है। कॉमस समा के प्रति मौीज़मण्डल अपने कार्यों एवं नीतियो के लिए उत्तरदायी 
होता है । अभिसमय के अनुसार काउन द्वारा बहुमत दल के नता को प्रधानम प्री नियुक्त 
किया जाता है। मा त्रमण्डल के मुख्य सदस्य कॉमस सभा के ही सदस्य होते है। अभि- 
समय के अनुसार प्रधानम नी भी कॉमस सभा का ही होना चाहिए। कामस सभा 
का विश्वास खोने पर मौजमण्डल को त्यागपन देना पडता है। इसके अतिरिक्त सदस्यो 
को प्रइन पूछ कर शासन ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है । वे वाद विवाद की 
माग करके शासन की नीति को आलोचना कर सकते है । किसी नीति सम्बधी प्रश्न 
की समीक्षा वजद काल मे उस विभाग की मागो पर विचार के समय की जा सकती 
है । सम्पूण मा तमण्डल के विरुद्ध अविश्वास ()४० 0०00०7००) एवं निददा प्रस्ताव 
(0७४०४ (०७०7), स्थगन (&4]007एप्रथा) एवं ध्यानाकपण प्रस्तावा (९४ 
/भक्रातणा ४००७) को उपस्थित करके शासन को नियात्रत विया जाता हें। 
अविश्वास एवं निदा प्रस्ताव तथा विभाग को माँगा म कटौती के प्रस्ताव के पारित 
होने का अथ मजिमण्डल का पतन होता है। 

ससद-सदस्या के प्रश्न पुछने का अधिकार वह महत्वपूण उपकरण है जिसके 
द्वारा व शासन के काय की आलोचना कर सकते हैं तथा उसका ध्याव जनता की कढि- 

ताइयो को ओर आकरपित कर सकत है। प्रश्न पूछता शासन के कार्यों पर सवश्रेष्ठ 
अवरोध है। शासन का प्रत्येक विभाग यह जनुमव करता है कि उस पर निर तर हृष्दि 
रखी जा रही है । फलस्वरूप वे सजग रहते है। यदि किसी प्रश्न के उत्तर म संदस्यां 
को सतोप नही हाता तो वे सदन के काय को स्थगित करके सावजनिक महत्व + 
किसी प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। विशेष कठिनाई, आलोपना 
एव किसी प्रस्ताव वो उपस्थित करने के लिए सदस्यगण ध्यानाक्पण नोटिस दे सप्त 
है। शासन की किसी महृत्वपूण नीति पर विचार करने या शासन के पिरुद्ध नि दा पा 
प्रस्ताव पस्तुत करने के' लिए विरोधी दल के नेता को तिथि निद्िचत करप वी माँग 
करने का अधिकार होता है । 

लास्को के अनुसार ' प्रइन पूछन की पद्धति के महत्वपूण परिणाम हुए है । 
इसस राज्य के विभिन्न विभागों के काय जनता की निगाह मजा जात है । ' मर्द 
नौकरणाही की जादता स उत्पन्न सतरो को पूरी तरह समाप्त तो पही णेषि। उरहे पे 
अवश्य कर देती है । लास्की की दृष्टि म प्रश्त पूछकर शासन यो जाता की * है 
एवं उनके कप्डा को दूर करते की सूचना दी जाती है । कॉम से सभा मे 


हु । 
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स्वीकृति को लेकर ही 7वी सदी में इगलैण्ड में राजा एव ससद में सघप हुआ था 
और चाल्स प्रथम को प्राणो से हाथ धोना पडा तथा जेम्स द्वितीय को सिंहासन 
त्यागता पडा था । 688 ई में यह निविवाद रूप से निश्चित हो गया था कि संसद 
ही राष्ट्र के वित्त की सरक्षिका है। कॉमस समा म॑ ही वित्त-विधेयक सवप्रथम प्रस्तुत 
किये जात है ( कॉमस सभा की स्वीकृति के बिता न कोई कर लगाया जा सकता है, ते 
कोई घन-राशि व्यय की जा सकती है ।* कॉमस सभा काउन द्वारा धन की माग 
करने एवं कर प्रस्तावित करने पर ही व्यय एवं कर लगाने की स्वीकृति दे सकती है । 
इसका जथ यह है कि वित्तीय मामला मे सरकार को पहल करने की शक्ति है। 
इस्कीन के शब्दा म “काउन द्वारा धन की माग की जाती है, कॉम स' उसे ल्वीकृत 
करके हैं, लॉड्स उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, लेकिन कॉम स उस समय तक घन 
को स्वीकृत सही करते जब तक कि ताउत द्वारा उसकी माय नहीं को जाती।* 
काम स समा नाउन द्वारा प्रस्तावित करा या व्यय की राशियो मे कटौती कर संकती 
है लेकिन वृद्धि नही कर सकती । दिसम्बर 706 ई को कॉम स ने एक प्रस्ताव द्वारा 
यह्‌ स्वीकार किया कि यह सदन सावजनिक सेवा के लिए धन हेतु काई आवेदन 
काउत की सस्तुति के बिना स्वीकार नहीं करेगा । यही 27 जूत, 2773 से स्थायी 
नियम बन गया है ।”” लाडसमा को वित्तीय मामला मे कोई शक्त प्राप्त नही है । 
कामस द्वारा बजट पारित होने पर हर देवदारी को निय/म्क एवं महालेखा 
परीक्षक (00एप7ण09 जात ७००१० 0७00४) द्वारा अधिकृत किया जाता है । 
वार्षिक लेखा की जाच सावजनिक लेखा समिति (?0७॥0 ००००४ (०॥770॥००) 
द्वास की जाती है। समिति द्वारा प्रतिवेदनों को कामस सभा के समक्ष रखा जाता है। 
प्रश्न पूछकर एवं बाद-विवाद क् समय वित्तीय व्रीति की आलोचना करके भी 
राष्ट्रीय वित्त पर निय भण रखा जाता है। कामस समा करो से प्राप्त राजस्व पर 
वित्त विधेयक ([)99706 ४०) एवं उपाय एवं साधन समिति (५/995 9॥0 )४६आ5 
(07५८) म होने वाले विवाद के माध्यम से निय त्रण रखती है । राष्ट्रीय धन 
के व्यय पर सस॒द पूर्ति समिति (टणराशरा0०० ० 57.9) में होने वाले विवाद एव 
विनियोग विधेयक (8997०97भण 80०) को स्वीकृत करके तथा ससद के प्रति 
उत्तरदायी निय-त्रक एव महालेखा परीक्षक के अधिकरण (५५॥॥०759॥07) के माध्यम 


नििज-जजनततमत_ 
5. 37% एणया75 िष्छायल १६५७. परीददाफर था ॥#ैढ स्‍.बाए, 2#7/८९८, 2:०9 
कध्वकशह३ कब 05489 श्र 2277727, 3964, 9 40 

46 ' शरद राणछप पंटडागातेड फ्रणा*ए प्र एग्राग्रणाड हाथ: 70, 900 ए।८ 7,0705 
35807£ 0 घेर एाख्य। 708४ धार ए०काक्णा३ 00 घ्0६ एठ6/6 गात्राटए प्राट5३ 
7६38 सटपुप्एटव ऐज धाद (४०७7 *->ट्ाक्घार 705 ८/, उप्ा सता > 7 493 

[२८७०४८०, फण पड सलुएए5८ ज्यों इ८एटाएट ॥0 एच्प्रपणा३ड 0 बाए इण 
ए770प्८ए ए्लेबधए8 (9 एप्राए इ्टापटट एप जग 3$ इटट०्याग्रधयाऐव्व 
गिणा एा0जा (8 ४ ऐफए 3 प्राधाअल) एकरापशाड उन्धायवक पणे 5 ए 


ए 2 [[घा 0८०व्य०टा [706 दाच्व फल एमरा८4 फ्ाइपएक 0णर 
प्राव्य छे | 8,०09 ८४, 9 20 


॥7 


के काय वात्रोचना फेरना एक राष्ट्र की तरफ 
कह काय प्रशासन की जांच करना भी है | यह देखना 

कि प्रशासन मितव्ययत्ा एक पैक्षमतापवक पेलाया जाता 
हर नयी विधि 04 अध्यादेश के). पजयता 
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48% मत प्राप्त हुए थे । यदि दोनो दला को प्राप्त मता के अनुपात म स्थान प्राप्त 
हुए होत तो 342 के स्थान पर सयुक्त दल का केवल 30 का बहुमत होता। 
रैमजे म्योर के अनुसार यह राष्ट्रीय विचारो की गम्मीर विकृति है। इसस शासन के 
हाथ मजबूत हुए और उसे अमर्यादित अधिनायक्त्व प्राप्त हो गया ।/ संयुक्त दल के पतन 
के पश्चात 922, 923 एवं 924 ई मे निर्वाचन हुए थे । 922 ई में 
अनुदार दल को 347 स्थान एवं 79 का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था लेकिन अनुदार- 
दल को कुल मतो के केवल 38 प्रतिक्षत मत भ्राप्त हुए ये। उदारवादियां को 28 5 
प्रतिशत एवं श्रम दल को 29 5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। स्पष्ट है कि प्राप्त मता के 
अनुपात म अनुदार दल को स्पष्ट बहुमत नही मिलना चाहिए था जौर उदारवादियों 
को प्राप्त मता के अनुपात मे कम स्थान मिले थे । 

923 ई के निर्वाचना मे अनुदार दल को 38 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन 
922 ई को तुलना म १0 स्थान कम मिले थे । इस वार स्पष्ट बहुमत के स्थान 
पर 00 सदस्यों से वे अल्पमत म थे। फिर भी उह प्राप्त मता के अनुपात से 24 
स्थान अधिक मिले थे। 924 ई के सामाय निर्वाचना म उदार दल को प्राप्त मता 
के अनुपात मे 08 स्थान मिलने चाहिए थे जवकि उ'ह केवल 42 स्थान ही प्राप्त हुए 
थे। अनुदार दल को केवल 47 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन 45 स्थान प्राप्त हुए 
थे जबकि प्राप्त मता के अनुपात मे उपह केवल 289 स्थान मिलने चाहिए थे। इस 
प्रकार अनुदार देश 5 वप तक निरबुश ढंग से शासन करता रहा | 929 ई 
के निर्वाचनो मं श्रम दल को 36 प्रतिशत मत मिले लेकिन उह 224 के स्थान पर 
288 स्थान प्राप्त हुए थे । 

4935 ई के निर्वाचनो म शासन को 428 स्थान एवं विरोधी दल को 84 
स्थान मिले थे जवकि विरोधी दल को शासकीय दल को प्राप्त मतो के 80% मत प्राप्त 
हुए थे। 945 ई के निर्वाचना म अनुदार दल को श्रम दल की तुलना में आधे स भी 
कम स्थान प़िले थे जबकि श्रम दल को प्राप्त मतो के 2/3 मत से अधिक मत अनुदार 
दल को प्राप्त हुए थे । 959 ई म॑ अनुदार दल को 49 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे 
प्रन्तु 58 प्रतिशत स्थान कामस समा मे प्राप्त हुए । जत कॉमस समा जनमत्त का 
विक्ृत रूप ही प्रस्तुत करती है। 

अल्पसर्यक दलो की स्थिति इस निर्वाचन पद्धति के अतगत और भी दयनीय 
होती है। या तो ऐसे दल राजनीतिक रगमच से पूरी तरह हट जाते हैं या उनको 
उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता । ब्रिटेन मे उदार दल की यही स्थिति है । 
जनिग्स के शब्दों म॒ 'ऐसा दल कुल मतो के एक तिहाई मतो कये प्राप्त कर सकता है 
परतु यह सम्भव है कि उसे एक भी स्थान प्राप्त न हो क्योकि अनुदार या श्रम दल के 
किसी न किसी प्रत्याशी को उससे अधिक मत प्राप्त हुए होगे।! ]955 ई मे उदार 
20. 8४, 9 23 
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दस को 7,223 402 मत्त ्राप्त हुए के परठु उस क्क्‍त 6 यान शआप्त हुए के। 959 
ई मजह। 6,40,76। भरत साप्त हुए कितु उनके पैदत्य। की सस्या 6 ही वनी रही । 
स्मरणीय है इस निर्वाचन मे जहाँ एक अनुदारदत्मीय सदस्य 38,000 गतदाताणा 
के अतिनिधित्त करता था वहां उदार देख का एक पनस्य 27 500 मत्ता का्प्रति 


उपरोक्त बॉस से यह स्पष्ट है कि कामन्स की प्रचलित निवाचिन-पढ़ति द्योप- 
प्ृण है। अनुमानत ऊन मतराताआ के 70 प्रतिशत मतदाता देक्ष के रजनी तिक पटवा- 
गेम को अपने मता पे प्रमावित करने मे असफल रहत हैंया ये ऐसी नीति का 


स्तर पर 

को परिवत्तित करने के प्वान वर निवाचता म॑ मत सफलता के आधार पर ऐसी 
योजनाओ को अधिनायकवादी ढ़ग से करियातवित क्या जता है जिह राष्ट्र नही 
चाहता । “राष्ट्र का हेष्टिकोण इस प्रकार के निवचिना के अमिव्यक्त नहीं होता 

वास्तविक अमुत्व राष्ट्र के ग्रम्भीर एड विचारवान व्यक्ति के हाथो मे ने रहके 
अविवेकी, अस्थिर व्यक्तियों के हाथो मे रहता है जो भय, प्रदध्धवा, आशवासना में आकर 
“पना मत देत है । शक्ति के जुझ मं उफलता के हैतु इस जैनसमूह को राजनीतित्ञ 
जीतने का प्यास फ्रते हैं। यही नही निर्वाचन क्षेत्र) 3 प्रत्याशीयण थोड मे भतो को 
अआप्त करने के लिए अपने सिद्धात्ा वर की तिलाजलि दे देव हैं। इसके यंतिरिक्त, 
वेतमान विर्बाचन एड्धति के कारण पोस्य एक चेरिजवान व्यक्ति पैसद क लिए नही 
चुने जाते |? हमारी निर्वाचन प्रणाली मे रेसजे म्पोर के शब्दों में, !योग्य व्यक्तियों 
के निवाचन को कोइ ओत्साहन नही है । सक्षेप + कॉमास समा की निवर्चित-पद्धति 

हि हक 
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निर्वाचन-पद्धति के सुधार के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। इगलैण्ड की समा- 
नुपातिक प्रतिनिधित्व परिषद ने एकल सकत्रमणीय मतदान व्यवस्था का सुभाव दिया 
था । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा निवाचित व्यवस्थापिका मे राष्ट्र के 
सभी वर्गों एवं हिता के ठीक प्रतिनिधित्व होने का उचित आश्वासन है | इसके अति 
रिक्त सभूत मतदान प्रणाली (टण्राण॑॥४६ ४०७ 898०) का भी सुभाव दिया 
गया है । इस पद्धति के अपनाने से मतदान प्रणाली के बहुत कुछ दोपा से बचा जा 
सकता है। एक जय सुझाव हि८धधाणाए७ ४०७ 5५$४॥ का है । लेकिन इन मत- 
दान-प्रणालिया का एक गम्मीर दोप यह है कि इनसे देश म वहुदलीय पद्धति का विकास 
होगा एवं राजनीतिक अस्थिरता के लिए माग प्रशस्त हो जायेगा ।/ अत उपचार के 
रोग से भी गम्मीर परिणाम हागे । 
कॉमस समा की निवाचन प्रणाली को मुख्य विशेषता यह है वि इसम शासन 
को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है एवं स्थायी शासन का निमाण होता है। स्थायी 
शासन की अपनी विश्ञेपताएँ हाती है। सुहृद विदेश-नीति एवं दीघकालीन आधथिक 
विकास की योजनाजा का तियावयन सम्मव होता है। लॉड पैथिक लॉरेंस का मत 
था कि “हमारे लोवत न वी पद्धति गणितीय आधार पर प्रतिनिधित्व की उपलब्धि 
पर भावारित नही है अपितु एक ऐसे ससद का निमाण करती है जो हढ एवं स्थायी 
नीति के लिए स्थिर शासन का निर्माण करने म योग देती है ।' 
सक्षेप म, ब्रिटिश कॉम स समा विश्व का सबसे प्राचीन निम्न सदन है । 
वित्तीय मामलों म॑ इसे आतिम शक्ति प्राप्त है। यह व्यवहार में ब्रिटिश ससद है। 
इसका कायपालिका पर नियनण होता है, यह सिद्धातत सत्य है परतु व्यवहार में 
स्थिति भिन्न है। प्राय प्रत्येक दश मं कायपालिका अधिक शक्तिशाली होती जा रही 
है। ससदीय प्रणाली वाले देशा के सम्बंध म तो यह जौर भी सत्य है । कॉमस समा 
पर अव मा तमण्डल का निय जण होता है । मौक्रिमण्डल बहुमत दल मे से निर्मित 
होते के कारण दलीय अनुशासन द्वारा कामास समा पर मिय त्रण करता है। विधि 
निमाण म मत्रमण्डल ही कॉमस समा का नेतृत्व करता है। नीतियो का मिर्माण 
मा जिमण्डल द्वारा किया जाता है । सदन केवल उनको स्वीकृत करता है।" वजट 
म/्भ्रिमण्डल के द्वारा निर्मित क्या जाता है, वित्त मनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 
और कॉमस सभा जधिकाशतया उसे उसी रूप म स्वीकार कर लेती है। कामस सभा 
अपने समय का 85 प्रतिशत भाग शासकीय कार्यों मे व्यय करती है। कॉमस सभा 
की भ्रमुसत्ता की धारणा केवल भ्रम है । अत श्विटेन मं माजमण्टल कॉमस सभा का 
स्वामी है। ” परतु विश्व के सर्वाधिक अनुमवी एव चेतन सदना भ कॉमस समा की 


24 निर्वाचन प्रणाली के लिए दखिए अध्याय 3 
25 भालू छू ज् ०# «८7 965, छ 6 


26. पिलप्रणगाफ, है. 5 डिक्रगुरका खा 00ाउदादाएट 6०्ण्क्फ्धाऊ, 9-67 
27. ऐिव्शाआए ऐैणाः ०४ ८घ , 95, ए 474 
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लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा तथा एक राज्य का कम से कम । प्रतिनिधि 
अवद्य होगा । 964 65 ई के निर्वाचनों मे 32 से 43 लाख व्यक्तिया के लिए 
एक प्रतिनिधि चुवा गया है। प्रारम्म मं प्रतिनिधि सदन की कुल सदस्य-सख्या 65 थी 
लेकित 9]0 ई मे इसकी सख्या 435 पहुँच गयी एवं 929 ई के एक अधितियम 
द्वारा कुल सदस्य सख्या 435 निश्चित कर दी गयी है ।” प्रत्यक राज्य से उसकी 
जनसख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं ॥ अत बडे राज्यों को इस सदन 
मे अधिक सदस्यता प्राप्त है। नेवेदा, डेलावेयर, ब्योभिग एवं परमाउण्ट नामक राज्यों 
के एक-एक सदस्य हैं जवकि यूयाक के 43 सदस्य प्रतिनिधि सदन मे है। सदन का 
कायकाल 2 वष है | इसे घटाया या वढाया नही जा सकता । 
प्रतिनिधि संदन की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताओ के अधीन प्रत्याशी 
को कम से कम 7 व से समुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना चाहिएं, उसकी 
जायु 25 बप से कम नहीं हानी चाहिए एवं उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए 
जहा से वह्‌ निर्वाचन लड रहा है । अब यह प्रथा मो विकसित हो गयी है कि उसे 
राज्य के साथ-साथ उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होता चाहिए जहा से वह निर्वा- 
चने लड रहा है। इसे स्थानीय नियम (7.0०७॥9 70।०) कहते है। इस नियम का 
यह दुष्परिणाम भी है कि दल के योग्य व्यक्ति उस समय तक किसी निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन म॑ खडे नहीं हो सकते जद तक कि व तिवास सम्व वी योग्यता का पूण न 
करते हा । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोल ब्लूम (30 8]0०77) की मृत्यु के कारण यूयाक 
के रिक्त स्थान पर निर्वाचन लडने के लिए यूयाक जिले मे एक मकान को किराये 
पर लेकर उसे अपना आवास-स्थल घोषित किया था। इस नियम के कारण क्षेत्रीय 
सकीणता की भावना का भी विकास हुआ है । 
इसके अतिरिक्त सयुक्त राज्य के किसी पद पर काय करन वाला कोई व्यक्ति 
पद पर रहते हुए कांग्रेस की सदस्यता के लिए प्रत्याशी नही हो सकता। इस ब्यवस्था का 
उद्देश्य शासन के कायपालिका एव व्यवस्थापिका विभागो मं पृथवकरण रखना है । इसके 
अतिरिक्त काग्रेस का कोई भी सदस्य अपने कायकाल के मध्य नागरिक सेवा में किसी 
पद पर नियुक्त नही किया जा सकता । अतिनिधि सदन को प्रत्यक्ष रीति से जनता 
द्वारा निर्वाचित किया जाता है । एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होत हैं। 
प्रतिनिधि सदन के सदस्या को निर्वाचित करने के लिए सामायत उन सभी 


30 929 ई मे निमित विधि को 94] ई मे पुन सप्मांधित किया गया। 959 ई 
मे प्रतिनिधि सदन की सदस्य सख्या अस्थायी रूप म हवाई दीप एवं अलास्का 
के अमेरिकी सघ म शामिल हावे पर अस्थायी रूप से 437 निर्धारित कर दी 
थी | लकिन 96 ई मे जनगणना के परिणामा के आधारा पर स्थायी रूप से 
इसकी सस्या 435 निश्चित कर दी गयी है |---088 2०पे ऐडए. झक्‍क्ाम्ोर 
थी 4गाह्ाब्दा ठक्ण्यायग्राधा।, क्‍967 (70 ८009 ) ए 487 
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व्यक्तिया को मतदान का अधिकार प्राप्त है जो राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के 
लिए मतदान कर सकते हैं। अनेक राज्यो म मतदान व्यवस्थाएँ मित्र है । सामायत 
हर 2] वर्षीय अमेरिको नागरिक को मतदान का अधिकार है ।* 
प्रतिनिधि सदन की शक्तिया 
प्रतिनिधि सदन को प्राप्त विधायी शक्तिया के अधीन समी सधीय विधेयका के 
लिए प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है । संविधान मे उन समस्त विययां 
का उल्लेख है जिन पर अमेरिकी काग्रेस को विधि निर्माण का अधिकार है। निहित 
शक्तियों के सिद्धांत (॥॥6 7॥6०7७ ० ण्ा८त ९०७2७) के अधीन विभायी शक्ति 
म॑ वृद्धि हुई है । वित्त विधेयक सबप्रथम प्रतिनिधि सदन मे ही प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं लेकिन सीनेट को उनमे जामूलचूल परिवतन करने का अधिकार प्राप्त है। गर 
वित्तीय विधेयक सवप्रथम किसी भी सदन मे प्रस्तुत किये जा सकत हैं परन्तु दुसरे 
संदन द्वारा भी उनका पारित किया जाना आवश्यक है । उदाहरण के लिए, यदि वे 
प्रथम बार सीनेट मे भ्रस्तुत किये जाते है तो सीनट द्वारा पारित होने पर प्रतिनिधि 
सदन द्वारा उनका पारित होना जावश्यक है । 
प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रपति, उप-राप्ट्रपति एव आय सघीय अधिकारियों पर 
महाभियोग लगाने का अधिकार है लेक्नि उसका परीक्षण सीनेट करती है। सवधानिक 
संशोधन को भी प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि सप्टू 
पति के निर्वाचन में किसी प्रत्याशी को प्रूण बहुमत प्राप्त नही होता तो प्रतिनिधि 
सदन को सदसे अधिक मत पाने वाले तीन प्रत्याशिया मे से किसी एक को राष्ट्रपति 
घोषित करने का अधिकार प्राप्त है । 
सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन की शवितिया समान है । प्रतिनिधि सदत का सीनेट 
के निणय पर निषेधाधिकार लगान का अधिकार नहीं है। वित्तीय, महाभियोग, 
नियुक्ति एवं साघधियों के सम्बंध म सीमेट को प्राप्त विशेष शक्ततियाँ उसे प्रतिनिधि 
सदन से अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। इसके अतिरिक्त सीनट को जाँच समितियां 
के माध्यम स जाच करन की व्यापक एवं भयकर शकित प्राप्त हं। अत प्रतिनिधि 
सदन की स्थिति सीनेट की तुलना में घटिया एवं निम्न है । 
बाँग्रेस के दाना सदना को अपने सदस्या को निष्कासित करने का अधिकार हैं 
परन्तु प्राय इस अधिकार का प्रयोग नहीं क्या जाता है। उनकः द्वाया जय नाग 
रिका को ग्दि इन व्यवितया के काय कांग्रेस के काय म वाधा उत्पन्न करत हैं, तो 


32 अलवामा राज्य म मताधिकार पान के लिए साम्यवाद विराधी घपय सेना अनि 
बाय होता है । सुइसियाना म अग्रजी एवं मातमापा पढ़ सबन वाले व्यक्ति की 
ही मताधिकार प्राप्त है। 9 राज्यो म मताधिकार क लिए सविधान पढ़ने 
की याग्यता अपक्षित है । 

33 जाजिया (0०087) राज्य मे ]8 वष के आउु के ब्यक्तिया को मताधिकार 
प्राप्त है । 
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दण्डित किया जा सकता है । शासन के विभिन्न विमागा को उनके कार्यों के सम्बाध 
में काग्रेस के दोनो सदन प्रस्ताव पारित करके निर्देश दे सकत है एवं विमागा स 
उनके कार्यों के सम्बंध मे प्रतिवेदन माँगे जा सकते हैं तथा स्वतत्र प्रशासकीय अभि- 
करणा की स्थापना भो की जाती है। 
ब्रिदिश कॉम"स सभा एवं अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की तुलना 
कॉमस समा एव प्रतिनिधि सदन दोनो ही दो वडे लोकत त्रीय देशो के निम्न 
सदन हैँ। दोनो मे संगठन एवं दवितया की हृष्टि से महान्‌ अतर है। कुछ समान 
ताएँ भी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन त़िटिश कॉमस सभा की ही सन्तान है एव 
मुनरो के शब्दों म अपने वशजा की छाप प्रतिनिधि सदन पर स्पष्ट है । कॉमस समा 
प्रतिनिधि सदन की तुलना मे बडा सदन है | कॉमस सभा समस्त व्यावहारिक कार्यो 
के लिए ब्रिटिश ससद है जो विधिक हृ्टि से सप्रमु होती है एवं उसे विधायी मामलों 
में औतिम शवित प्राप्त है । लेक्नि प्रतिनिधि सदत की यह स्थिति नही है। 
वित्त विधेयक दोनो ही सदनो म॑ सबप्रथम प्रस्तुत किये जाते है परन्तु कॉमस समा को 
उनके सम्बंध म अन्तिम शक्तित प्राप्त है। लेकिन प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित वित्त- 
विधेयक को सीनेट बदल सकती है । गैर-वित्तीय विधेयको के सम्बंध मे लाडसमा 
को अधिक से अधिक ! वप की विलम्बकारी शकित प्राप्त है । लेकिन प्रतिनिधि 
सदन एवं सीनेट की शक्ति इस सम्बंध म समान है। कॉमस समा को अपना काय- 
काल बढाने एवं घटाने का अधिकार है। लॉडसभा की शबितियों एवं स्वरूप भ उसे 
परिवतन की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अमेरिकी काग्रेस के उच्च सदन सीनेट म॑ राज्यो 
को प्राप्त समान प्रतिनिधित्व से वचित मही किया जा सकता । कॉमन्स समा की भाति 
प्रतिनिधि सदन का कायकाल घटाया या बढाया नही जा सकता है । ब्रिटेन म संसदीय 
व्यवस्था के कारण कायपालिका कॉम स समा के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन को 
कॉमस सभा को विघटित करने की माँग का अधिकार होता है । लेकिन अमेरिका में 
शक्ति-पृथवकरण के सिद्धातत के कारण प्रतिनिधि सदन के प्रति कायपालिका उत्तरदायी 
नहीं होती है और न कायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका को विघटित ही किया जा सकता 
है। मुनरो के अनुसार कॉम स समा मे प्रतिनिधि सदन की तुलना मे अधिक व्यवस्था 
एवं शाति का वातावरण होता है। प्रतिनिधि सदन म॑ काय की सभी को शीघ्रता 
दिखायी देती है । उपस्थिति भी अपेक्षाकृत कम होती है | केवल कुछ सदस्य ही काय 
रत रहते हैं। अत म, यह कहा जा सकता है कि एक सदन विशुद्ध रूप से अग्नेज है तो 
दूसरा अमेरिकी और प्रत्यक की अपनी-अपनी आदतें एवं रुचिया हैं ॥९ 


३ सदन सीनेट की तुलना मे कमजोर सदन है। इसके अग्रलिखित 
कारण 
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() सीनेट की भाँति प्रतिनिधि सदन को कायपालिका अर्थात्‌ नियुक्तिया एव 
साधियों सम्बधी शक्तियाँ प्राप्त मही हैं । 

(2) उसका कायकाल सीनट की अपेक्षा बहुत बम है । प्रथम वप॒म तो 
अधिकाण सदस्य अपने दायित्वा ने प्रति सजग ही नहीं हो पात और दूसरे वष के 
आरम्म से ही निर्वाचन की भाग दौड म लग जात हैं । 

(3) प्रतिनिधि सदन की काय पद्धति दुरूह है । सदस्या के पास विचार विमश्न 
के लिए पर्याप्त समय नही होता। जत सदन के अधिकाश निणय जविवंकपुण 
होते हैं । 

(4) प्रतिनिधि सदन सीमेट की तुलना में बहदू सदन है। राजनीतिक दला 
की इतनी अधिक चाले होती हैं कि सदस्यगण अपने दायित्वों को मलीमांति सम्पादित 
नही कर पात । सीनेट मे दलीय अनुद्यासन अपक्षाकृत कम हाता है । 

(5) लास्की के अनुसार सीनेट को जितना सम्मान प्राप्त है उतना प्रतितिधि 
समा को प्राप्त नही है ।” अ य देशा म निम्न सदन का सदस्य होना ग्रौखप्रूण मात्रा 
जाता है जबकि अमेरिका में सीनेट की सदस्यता की राष्ट्रपति के माव्रिमण्डल की 
सदस्यता स॑ भी अधिक महत्व दिया जाता है । अमेरिका म॑ अनुमवी एवं योग्य राज 
नीतिचा की आकाक्षा हमेशा सीनेट के सदस्य बनने की हाती है। सीनेटर अधिकाशतया 
प्रतिनिधि सदन के सदस्या की अपेक्षा अधिक योग्य भी होते हैं । 

(6) प्रतिनिधि सदन सामूहिक रूप से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कखा। 
पेटरसन के झब्दां म यद्यपि “यह सदन अमेरिकन जीवन की जडाऊ तस्वीर हैं 
एवं इसके सदस्य विभिन राज्या को जनता होते हैं परतु वास्तविक बात यह है कि 
वे स्थानीय बाता का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि राष्ट्रीय हिंत का। उनका निर्वाचन 
बहुत कम समय के लिए स्थानीयता के नियमानुसार होता है जिससे कि वे दुबारा भी 
प्रतिनिधि चुने जा सके। 

(7) अमेरिकी प्रतिनिधि सदन सबस खर्चीला होता है । यही इसकी दुबलता 
के कारण हैं। इनक कारण अमेरिकी प्रतिनिधि सदन विश्व के सबसे कमजोर निम्ले 
सदना में गरिना जाता है । लास्की” के अनुसार प्रतिनिधि सदन उन कृत्या को तम्पा 
दित करने म निता-त असफल रहा है जिनकी उससे अपेक्षा थी । वह एक महात 
राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है ।* 

रूस की सुप्रीम सोवियत” का निम्न सदन--सघ सोवियत 

हूस की सघीय व्यवस्थापिका--सुप्रीम सोवियत--दिसदनात्मक है। सघ सोवियत 
(8०शल ० धा० एग्राणा) निम्न सदन तथा राष्ट्रजातीय सोवियत (80श० रण 
३36 [क्रोध 7#6 4#ध्ाव्का स्‍2ध०ट्4६, 9. 89 
उतर एथ्पपटाफणाए ०० व्यू ए 37 
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्रकषाणाका।६७) उच्च सदन है ।? सघ सोवियत के सदस्या को सावियत नागरिकों 
द्वारा मिर्वाचित किया जाता है। प्र॒त्यक सदस्य तीन लाख प्रतदाताओं करा प्रत्ति 
निधित्व करता है ।7 सघ सोवियत सम्पूण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात यह 
जन प्रतिनिधि सदन है । अपनी रचना म यह प्रजात त्रीय देशा के निम्न सदना से 
मिल्लता है। यह किसी राष्ट्रजजाति (४४७ण०४॥४9) या हिंत का पृथक रूप से प्रति- 
निधित्व नही करता । सघीय शासन म द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक जनिवाय जाव- 
इयकता है, लेकिन सावियत रूस म द्विसदतवाद के लिए इसे उचित कारण स्वीकार 
नही क्या जा सकता । सोवियत रूस वहुराष्ट्रजातोय देश है तथा स्टालिन के अनुसार 
ऐसे देश को जनक राष्ट्रजातिया के प्रतिनिधिया के अभाव भ मास्कां मे सर्वोच्च शासत 
का चलना असम्भव है। अत द्वितीय सदन--राष्ट्रजातीय सोवियत (50,76४ ० 
स्‍१७0॥9॥06७)--की स्थापना की गयी है । 
दोना सदना का कायकाल चार वष है और दोनो ही सदन समान रीति से 

सावमभोम मताधिकार पर गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते है तथा 
एक साथ विघटित होते है । प्रत्येक 8 वर्षीय वयस्क रूसी नागरिक--स्नी तथा पुरुष- 
को मतदान का अधिकार प्राप्त हे । सर्वाच्च सोवियत की सदस्यता के लिए प्रत्येक 23 

वर्षीय सोवियत नागरिक निर्वाचन म माग ले सकता है | शासकीय जधिकारियो एवं 
सैनिको को भी सर्वोच्च सोवियत के सदस्य होन का अधिकार है । भारत, सयुक्त 

राज्य अमरिका तथा ग्रेट ज़िटन में ऐसी सुविधा नही है । 

दोनो सदना को विधि निर्माण सम्ब धी समान शक्तियाँ प्राप्त है! तथा उनके 

सामाय बहुमत से विधेयक का पारित होना आवश्यक हाता है ।/ किसी विधेयक के 

प्रदन पर दोना सदनों भ मतभेद होने की अवस्था में उसे दोनो सदनो की मध्य- 

स्वता समिति (207थ॥॥०॥ ए०एग॥0०८) के पास निणय के लिए भेज दिया जाता 

है। यदि मध्यस्यता समिति विवाद को हल करने में असफल रहती है या समिति द्वारा 

प्रस्तावित हल से कोई एक सदत्र सहमत नही हात्ता तो दोनो मदना मं पुन उस पर 

विचार होता है। यदि दोनो सदत्र फिर भी एकमत नहीं होते तो प्रेसीडियम सर्वोच्च 

सोवियत को भग कर देती है और नवीन निर्वाचनो का आदेश दिया जाता है ।# दोनो 


रस सम्मेलन एक साथ आहूत होते हूं तथा दोनो के सत्रावसान भी एक साथ ही 
होते हैं ।!९ 


सघ सोवियत को शक्तिया 


सघ सोवियत रूस के शासन का सबसे शरक्तिश्ाली अग है । इसे व्यापक 
40 ड+“घ0र्णढ 32 
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विधायो, सवधानिय', मायपालर, आपिय, यामित एव लिवाबा गम्दपी पत्तियाँ 
प्राप्त हैं । इसी स्पिति बहुत बुछ थ्िदिण समद जमा है । 

संविधान मे जनुसार संप सोमिया रो सुरक्षा, षदरिझ मामत, विदेशी व्यापाण, 
फर तथा राजस्व, आधियः योजनाएँ यीत गंशतभोय सपा या प्रदेशा भो सपम 
शामिल परना, यातायात के साथा, मुद्रा, दीमा, ऋण, अपियोप, कृपक एवं बौद्या 
गिय सगठता, तागरिर एयं फौजदारों मानूना, सावजनिर दिखा एवं स्मास्प्य बा 
फैद्दीय थिपया के सम्बंध मे बिधि घनान का अपियार प्राप्ण है ।7 इसर अतिरिकता 
संविधान मे दोना सदना के 2[3 बहुमत से मशापन सम्मय है ४ मुद्ध एव शान्दि डी 
घोषणा तथा विश्या स सीप बरना सघ सापियत या ही माय हूँ। संघ के मीत्रि 
मण्डल की निमुक्ति/ प्रेसोडियम, सर्वोच्च यायातय/! तया प्राक्यूरंटर जनरता का 
मिवाघन भी संघ सोवियत ही बरती है । मा ध्रमण्डस सघ सावियत क प्रति ही उत्तर- 
दायो होता है"! क्िसु उस# सत्रावसातनाल मे प्रेसोडियम क प्रति उत्तरदायी द्वाता « 
है । सावियत सध के सम्पूण बित्त पर सप सांवियत मा ही नियात्रण हांता है । काई 
नथीन पर उसकी स्यीशृति के बिना नहीं सगाया जा सवता। वापिक आय-्यय 
विवरण पत्र--बजट (8008०५)--इसपे द्वारा ही पारित रिया जाता हैं 7 स्प 
साबियत को किसी भी "यायालय द्वारा दण्टित अपराधी या क्षमा प्रदाव कल का 
अधिकार प्राप्त है । 

समीक्षा--सपघ सायियत ने दोना सदना थे सन्त यप मे दा बार अति बत्सन्वाल 
अधात बेयल एक सप्ताह या 0 दिन वे. लिए ही हात हैं। इस अत्पकात में सप 
सोवियत के लिए अपनी शक्तियां का भलो-माँति प्रयोग करना सम्भव नहीं है। सेंत 
सघ सोवियत उन विधेयका का केवल अनुमादन मात्र करतो है जिह का 
पहले ही स्वीकृत कर चुबता है । विराघी दल के अमाय मं सोवियत घासन की कोई 
प्रभावशाली आलोचना भो सम्भव नही है। इसके विपरोत, साम्यवादी लेखका की यह 
दावा है कि सघ सोवियत राज्य शक्ति वे' सर्वोच्च अग के रूप म देश के समो व्यक्तिया 
के हिता को समुचित रूप म॑ जभिव्यक्त करती है और सोवियत जनता के मध्य भातृत्व, 
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मित्रता एवं हयात में योग दो हैं । यह जनमत का मापय-यन्ध है। संघ सोवियत 
वा सदस्य 'जनता का सेवा तथा उसहा सादणशयाहक हाता हें ।!' जनता उसका 
प्रत्यात्माहन 7र सदती है । व पशेवर राजनीतिग नहीं हात अपितु समाजवादी उत्पादन 
बादि स सर्म्या पत हतत हूँ । यह सदन साम्ययादी गुट एवं निदलीय व्यत्तिया का 
सरक्षक है तथा परमाजवाद पे अनुमयी बमठ याद्धा री स्थिति मे है । 
लेगित सप सायियत की वास्तविक स्थिति पर कुछ विचारया मे इसस भिन्न 
मत व्यक्त क्िय हैं। बॉंग एप जिफ ये अनुसार सावियत समाधार-पत्रा म प्रकाशित 
विचारा ये अनुसार विचार विमश ये सदन ये रूप मे सपघ सोवियत सफल हुई है 
लेकिन पश्चिम के भनेया वियारका वा लिए इस मूल्यावन को क्‍्वीवार करता सम्भव 
नही है। वध मे दो वार बबल 0 दिन वे! लिए हांत वाले सभ्र इस बात वा प्रमाण हैं 
कि सप सोवियत विधेयका थे प्रस्तावित एवं बियर करन, वादविवाद, सशोघन एवं 
मतदान पर उतना समय व्यय नहीं बरती जितना कि आय विधानमण्डला मे होता 
है । सोवियत संघ मे विधेयवा सामायत मातिया, साम्यवादी दलया जाय किसी निकाय 
द्वारा प्रमाणित बिय जाते हैं। पश्चिमी दशा वी दृष्टि मं सघ सावियत को 'विचार- 
विमश या सदन नहा कह्दा जा सपता । यह पश्चिमी व्यवस्थापिका के सदना को भांति 
भी नही है लेबिन इसका यह अथ नहीं है वि सावजनिव मामला मे इसका जावश्यक 
प्रभाव नही होता है । ? जलियन टाउस्टर के अनुसार सध सोवियत यद्यपि सिद्धान्त म 
सर्वोच्च विधि निर्माण का जग है, परतु आकार म वृहद्‌ नियाय होने एवं वप मे उसके 
अल्पकाल्ीन सन्तो के होन के कारण अभी तक बह प्रधानत अनुमोदन एवं समथन 
करने वाले सदन के रूप म द्वी काय करता रहा है । इसका मुख्य काय समय या बव- 
सर के अनुकूल शासकीय नीति को भ्रतिनिधि सदत के रूप म स्वीकृत करना रहा है ।/* 
फत्राडा को कॉमन्स सभा 
कनाडा को ससद द्विसदनात्मक है । प्रथम सदन को कॉमस सभा (प्र०ए56 ०ी 
(०00०7०॥5) तथा द्वितीय सदन को सोनेट (5८72०) कहते हैं। कामस समा के 
सदस्या का वयस्क मताधिकार पर 5 वपषके लिए जनता द्वारा निर्वाचन होता है। कॉम स 
सभा को प्रधानमंत्री के आग्रह पर कनाडा के गवनर-जनरल द्वारा अवधि के पूथ भी 
आय ए छत पल्ता बाउ०, 5फ्ड्ाट्यार (0फ्रशतां 6 ए 5 8 [२ 39 मर 96 
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विघटित क्या जा सकता है । इसकी सदस्य-सख्या स्थिर नही है | प्रति 30 वप वाद 
जनसर्या के आधार पर उसकी सदस्य सख्या मे सशोधन या परिवतन होता रहता 
है। लेकिन ब्रिटिश नाथ अमेरिका एक्ट (पा करवा छाए #गध्याप्य #ैण) 
के द्वारा क्यूबेक (0४८०८०) प्रात के प्रतिनिधियों की सख्या 65 निद्चिचत है जो 
अपरिवतनीय है। शेष प्राता के प्रतिनिधियां की सख्या के निर्धारण के लिए 
सविधान मे सिद्धात का उल्लेख है । इस सिद्धांत के अनुसार अय प्रातो को उनकी 
जनसख्या के अनुपात म उतने ही स्थान प्राप्त होगे जितने कि क्यूबेक को (65 स्थाव) 
उसकी जनसख्या के अनुपात म प्राप्त होते है । 

952 ई के नवीन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन कॉमस सभा की 
सदस्य सख्या 265 है । विभिन प्राता की सदस्य सख्या निम्नवत है 

ओ-दोरियो (07670) के 85, क्यूबेक (0५८७८०) के 65, नोवोस्कोशिया 
(५०५० 8००७) के 2, प्रिस एडवर्ड द्वीप (एत08 एफ ॥80709) के 4, 
"यू बुद्विक (८७ छःण्य0७7०८) के 2, मनीतोवा ()/७00004) के 4, ब्रिटिश 
कोलम्बिया (87% (००7७४) के 22, सस्केचवान (848८॥(0८४श॥) के 7, 
अलबर्टा (80०(9) के 7, “यूफाउण्डलण्ड (8०७ छ0प्रग्रताक्ा6) के 7 तथा उत्तर 
पदिचमी के यूफन (शणा८»॥) क्षेत्र और मेकेजी जिले (१(४०८्थाटा० 0/7०) के 
]-] सदस्य होते हैं। 952 ई से पूव कॉम-स समा की सदस्यता 8 थी। 

दोना सदनो की शक्तिया समान है । वित्त विधेयक काम स समा म ही संवप्रथम 
प्रस्तुत किये जाते है । शेप सभी विधेयक सवप्रथम किसी भी सदन म प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं । प्रत्येक विधेयक का दोनो सदना से पारित होना आवश्यक है। ग्रेट ब्रिटेत 
की भाँति वित्त-विधेयक केवल शासन द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है, किसी ब्यक्तिगत 
सदरय द्वारा नही । माजत्रमण्डल के जधिकाश सदस्य कॉम-स समा क॑ सदस्य होते हैं। 
प्रधान मत्ती कॉमास समा का ही सदस्य होता है । मानिमण्डल के विरुद्ध कामस 
सभा म॑ अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का जथ मा जरमण्डल का पतन होता है। 
अधिकाश महत्वपूण विधेयक निम्न सदन (कॉमास समा) म ही प्रस्तुत किये जाते हैं। 
अत कॉमस सभा की सदस्यता को आदर व सम्मान की हृष्ठि से देखा जाता है । 
इगलण्ड की भाँति कनाडा में भी विधेयको को प्रयम वाचन, द्वितीय वांचन, समिति 
स्तर, प्रतिवेदन-स्तर एवं तृतीय वाचच की अवस्थाओ को पार करना पडता है । सक्षेप 
मे कनाडा की कॉमस समा ब्रिटिश कॉम स सभा की भाँति जन प्रतिनिधि एवं शक्ति- 
झाली सदन है ।* यह जनमत की अभिव्यक्ति का प्रमुख अमिकरण है । इसको व्यापक 
शक्तियाँ प्राप्त है। विधि निर्माण वित्त, कायपालक एवं अय क्षेत्रा म॑ इसकी 
भूमिका महत्वपूण होती है । यह देश क राजनीतिक जावन का सतुल्लन चक्र है। इसका 
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वित्त पर नियन्त्रण है। कायपालिका के निर्माण एवं विघदत की शक्ति इसमे मिहित 
है। अत यह दलोय सघप का केद्व है 


आस्टू लिया का प्रतिनिधि सदन 
आस्ट्रेलिया की द्विसदनीय सघोय व्यवस्थापिका के निम्न सदन को प्रतिनिधि 
सदन (०05७ ०0 ९७४८४४॥४॥६८७) कहते हैं। इसकी सदस्य सख्या प्रारम्भ मं 75 
थी लेकिन जब 22 है । सविधान क अनुसार प्रतिनिधि सदन की कुल सदस्य सस्या 
सीमेठ की सदस्य सख्या की दुगुनी होनी चाहिए और किसी भी राज्य के 5 से कम 
सदस्य प्रतिनिधि सदन म नहीं होने चाहिए। सदन का कायकाल 3 बंप है। सीनेट 
के लिए मतदान करने की जो योग्यताएँ हैं वही प्रतिनिधि सदत वे! लिए भी है । 
924 ई के मतदान अधिनियम (7॥6 28॥९०८०४४ ४० ०00 924) के बधीन 
आस्ट्रेलिया म बनिवाय मतदान का सूत्रपात हुआ है | मत का प्रयोग न करने वाले 
मतदाता को 0 शिलिग से 2 पौण्ड तक जुर्माना देना पडता है। फलस्वरूप आस्ट्रे- 
लिया म 70 से 90 प्रतिशत तक मतदान होता हे । 
दोमा संदनो की शक्तियाँ समान हू, केवल घन विधेयक सबप्रथम प्रतिनिधि सदत 
मे ही प्रस्तुत किये जा सकते है। सीनंट को वित्त विधेयको को पूणरूपेण अस्वीकार 
करने का तो अधिकार है लेक्नि उसमे चहू सशोधन नहीं कर सकती । मानिमण्डल 
सामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है ओर उसो के प्रसाद पय त 
पदारूढ रहता है । सदस्यों को शासन से प्रश्न एवं पूरक पूछने अथवा सूचनाएँ प्राप्त 
करन का अधिकार है । प्रतिनिधि सदव आलोचना करने वाला सदत है और वाह्य 
जनमत की अभिव्यक्ति का साधन है ।सदन में काम रोको एव नि दा प्रस्ताव तथा अबि- 
वास प्रस्ताव के माध्यम से जन-प्रतिनिधियो द्वारा्षासत का ध्यान जनता की कठिनाइयो 
की ओर नाकपित क्या जा सकता है । नि दा या अविश्वास का थस्ताव पारित होने 
पर मा त्रमण्डल का पतन हा जाता है प्राइस वे अनुसार आस्ट्रेलिया मे “समद 'राज- 
नीतिक कार्यों का केद्र है। कायपालिका का पूरा स्वामी हे। किसी निपेघाधिकार का 
उस पर प्रतिव-ध नही है । ससद में लोकप्रिय सदन (प्रतिनिधि सदन) की शक्ति 
सर्वोच्च है वयाकि वह कायपालिका को चनाती एवं विग्राडती है तथा वित्त के सम्बंध 
में उस मुझुष आवाज प्राप्त है । ४ 
स्विट्जरलेण्ड का प्रथम सदन--राष्ट्रीय परिषद 
स्विस सघीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद 
(790०४) (०७7९॥) कहते हैं ॥ यह्‌ जनता का सदन है । इसकी सदस्य-सख्या में 
समय-ममय पर जनसस्या के अनुपात म परिवतन होता रहता है | सविवान द्वारा 
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इसकी सदस्य सरया निरिचत नही की गयी है । प्रति 70 वष पदचात मतगणना के 
आधार पर प्रत्येक केग्टन की जनसख्या के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्या 
की सख्या निर्धारित की जाती है | लेकिन सविधान म॑ यह सुस्पष्ट है कि प्रत्यंक पूण या 
अद्ध केण्टन को राष्ट्रीय समा मे कम्र से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार अवश्य 
प्राप्त होगा | इस व्यवस्था का मुरय उद्देश्य प्रत्येक केण्टन की जनता के हिता का सर 
क्षण करना है। वन (8077०) मामक केण्टन के 940 ई की जनगरणता के अनुसार 
33 प्रतिनिधि हैं । चार केण्टन ऐसे हैं जिनका केवल एक एक प्रतिनिधि है । प्रत्येक 
बीस वर्षीय वयस्क स्विस तागरिक को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का 
अधिकार है । सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली” के 
जआाधार पर निर्वाचित होते है। स्विटजरलण्ड मे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कार्य 
पालिका न करके व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है । 920 ई के पुष राष्ट्रीय 
परिषद का कार्यकाल 3 वष था लेकिन उसके पश्चात 4 वप हो गया है। राष्ट्रीय 
परिषद की सदस्यता व्यवहार म॑ प्राय स्थायी है क्योकि अधिकाश सदस्य पुन निर्वाचित 
होते रहते है । 
स्विस सघीय व्यवस्थापिका--फेडरल असेम्बली--के दोना सदना की शक्तिया 
समान है। कोई विधेयक किसी भी सदन म॑ सवप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है । 
सघीय परिपद (००७४ 0०ए॥०॥) अर्थात सघीय कायपालिका के सदस्यों को दोनो 
सदनों में वठने का अधिकार है और वे दोनो ही सदना के प्रति उत्तरदायी होते हैं, 
लेकिन उनका कायकाल निश्चित है। 
विश्व की कोई अय व्यवस्थापिका स्विस सघीय सभा की भाति "मेक एवं 

विभिन प्रकार के दायित्वों का सम्पादन नही करती । फेडरल असेम्बली विधि निर्माण 
के क्षेत्र म सप्रभु है। इसके अतिरिक्त वापिक जाय व्यय लेख की स्वीकृति, सर्विधान 
मे सशाधन, नवीन सघीय पदों का सिमाण, राजस्व एकन करना, मुख्य पेनापति की 
नियुक्ति तथा सधीय परिपद एवं सधीय “यायालय के यायाधीशा को मिवाचित करने 
की शक्ति फेडरल असेम्बली को प्राप्त है । केण्टनो द्वारा परस्पर तथा विदेशों 
के साथ की जान वाली साधिया को सघीय असेम्बली ही अनुमोदित करती हैं। देश 
की सुरक्षा स्वतत्रता एवं तटस्थता की रक्षा एवं अनुरक्षण क लिए उसे उचित वांय 
बाही करने का अधिकार है युद्ध की घोषणा एवं झातति स्थापित करने, क्रेष्टनो की 
क्षेत्रीय सुरक्षा एव स्वत-अ्ता की रक्षा, राष्ट्रीय सेना का नियातरण एवं निरीक्षण 
तथा सामूहिक एव व्यक्तिगत क्षमा प्रदाव करन सम्व घी व्यापक अधिकार उसे प्राप्त 
हैं। प्रधासनिक कार्यों के निरीक्षण एवं प्रशासकीय मामला मे सघीय समा को अन्तिम 
शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय परिपद सघीय असंम्बली का निम्न सदन है । फलस्वरूप इस 


62 949 ई म सवप्रयम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का सूअपात किया गया है 
63 स्विस स्थ्रियां का मताधिकार 8 फरवरी, 97] ई को श्रदान किया यया है । 
64. प्रगाड$ सफल धर०्छ डड।पर/-टॉवक्खिव ॥8 0० ग्ट्याटव॑ क्‍946 ए ब5 
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शक्तिया के उपभोग म उसे उच्च सदन के समान ही शक्ति प्राप्त है। उच्च सदन की 
संदस्प-सख्या राष्ट्रीय परिषद से कम होती है अत राष्ट्रीय परिषद की इन शक्तियों के 
प्रयोग में धृमिवा निर्णायक होती है। सिद्धांत में दोना सदनो की शक्तिया समान 
होते पर भी व्यवहार मे राष्ट्रीय परिषद अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमुख कारण 
यह धारणा एवं चिइ्वास है कि राष्ट्रीय परिषद जनता का प्रत्यक्ष रीति से प्रतितिधित्व 
करते वाला सदन है । स्मरणीय है कि राष्ट्रीय परिषद द्वारा कुछ कतव्यों को द्वितीय 
सदत--राज्य-परिषद के सहयोग से सामूहिक रूप से सम्पादित किया जाता है, यधा-- 
संघीय परियद के सदस्या, फ़रेडरल ट्रिब्यूनल के “यायाधीक्षों, स्विस परिसघ के अध्यक्ष, 
सेनापति एवं चामलर का निर्वाचन दोनां सदना के सयुक्त अधिवेशन मे ही होता है । 
सदन मे सम्मान, सम्यता एवं अनुशासन पाया जाता है (४ आस्ट्रेलिया की माति दोनो 
सदना की शक्तिया समान हैं। व्यवहार में द्वितीय सदन जो केण्टना का प्रतिनिधित्व 
करता है, दोना सदगो मं कमजार सदन है। क्षमतावान्‌ एवं महत्वाकाक्षी व्यक्ति राष्ट्रीय 
परिषद के ही संदस्य होना पसद करते हैं । दोना सदवा में किसी प्रश्त पर मतभेदो 
को हल करने सम्बंधी कोई व्यवस्था तही है । लेकिन न त्ती अधिक मतभेद होते हैं 
और न वे गम्मीर ही होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य परिषद के सदस्य द्वितीय 
सदन से कम अनुदारबादी नहीं होत। विधान सम्बधी आई तम निणय को शक्ति 
जनता के हाथो में होती है ।” विधानमण्डल के सदस्यां में स्विस चरित्र की स्पष्ट 
अभिव्यवित होती है । वे गम्भीर एवं चतुर होते हैं कितु भावुक नही ।/ सदना मं 
उपस्थिति नियमित होती है और सदस्यगण समय का पूरा ध्यान रखते हैं ।* सदनों 
दे निदाचना मे राजनीतिक दल फ्रास व इगलँण्ड की तुलना मे बहुत कम भाग लेते 
हैं। दोना सदना म दलो का सशठन कठोर पही है ४ सदनो म॑ समितियों की स्थिति 
अमेरिकी कांग्रेस की भाति शक्ति एंव महत्व की नहीं है । व्यक्तिगत विधि निर्माण 
अपक्षाइंत कम होता है ।? स्विटजरलैण्ड म विराधी दल भी उग्र नही है, न सत्तारूढ 
दल ही पदा पर अपना एकाधिकार रखना चाहता हैं। विरोधी दलो द्वारा प्रशासन वेः 
काये मे बाधा नहीं डाली जाती और इस प्रकार आय ससदोय देशो की भाति प्रगति 
स्थ के चत्र को अवरुद्ध नही किया जाता | सदस्यगण दल्लौय हप्टि की बपेक्षा राष्ट्रीय 
भावना स विधेयको पर विचार करत हैं ४४ स्विस विघानमण्डला भे उस प्रतिभा का 
अत्यत अभाव है जा 920 ई तक उनम परिलक्षित होती थी। इसके अतिरिक्त दोना 
सदना की अय कोई जालोचना सम्मच नह है। वे क्षमतापुयक अपना काय करते हैं । 
65 पि्ा३ सुफदटा क ब/|,एछ वा 
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आचरण तथा व्यवहार के श्रेष्ठ स्तर को व कायम रखते हैं, जनता का उहू सम्माव 
प्राप्त है तथा वे कायपालिका से सहयोगपूवक काय करते है । * 

साम्यवादी चोन की व्यवस्थापिका--राष्ट्रीय जनवादी कॉंग्रेस 

साम्यवादी चीन के सविधान (954 ई ) के जतगत एकसदनीय ब्यवस्थापिका 
का निर्माण किया गया है। इस राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस (()० 7८०//०/४ (०६०58) 
कहते है। यह साम्यवादी चीन की राज्य-शक्ति का प्रयोग करने वाला सर्वोच्च एव 
एकल अग है ।* उसके सदस्यग्रण, जिह डेपुटीज (!0८9786$) कहा जाता है, प्रा ता, 
स्वशासित क्षेत्रा, के द्रीय शासन के अधीन नगरपालिकाआं, संदेस्त् सनाओं एवं 
विदेशा मे निवास करने वाले चीनी नागरिकों म स चुने जात है। सदस्यता का काय 
काल 4 व है। कांग्रेस अपने कायकाल से दो माह पूव बिघटित हो जाती है तथा 
काँग्रेस की स्थायी समिति (870778 (०॥॥॥॥/०6) द्वारा आगामी कांग्रस के प्रति 
निधियो को निर्वाचित करने की व्यवस्था की जाती है । कांग्रेस के कायकाल का विशेष 
परिस्थितियों म आगामी काग्रेस के प्रथम सत्र तक के लिए वढाया जा सकता है। 

यह एक बृहद सस्था है। द्वितीय काँग्रेस की सदस्य सरया 959 ई में ),226 
थी । तृतीय काँग्रेस की सदस्य सख्या 964 ई मे 2,848 हो गयी थी। व मे काँग्रस 
का केवल एक ही सब होता है जो स्थायी समिति के द्वारा आहुत किया जाता है। 
स्थायी समिति द्वारा आवश्यकता के समय जथवा ?/35 प्रतिनिधिया द्वारा माग करने पर 
काग्रेस के विशेष सन आहूत किये जा सकते हैं । 

काय एवं शक्तिया--राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त के । 
इसे अपने दो तिहाई बहुमत से सविधान मे सशोधन करने की शक्ति है। इसे व्धि 
निर्माण, सविधान क॑ पालन हंतु निरीक्षण, चीन के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति 
निर्वाचन, चीन के अध्यक्ष की सिफारिश पर प्रधानम नी एवं प्रधानमत्री के परामश 
पर मानत्रमण्डल के सदस्या की नियुक्ति क अधिकार प्राप्त है। यही सर्वोच्च यायालय 
के अध्यक्ष एवं प्रधान प्रोक्यूरटर का निर्वाचन करती है। 'राप्ट्रीय आर्थिक योजनाओं 
के सम्बंध मे यही आततिम निणय करती है । कांग्रेस राष्ट्रीय रक्षा समिति के उपाध्यक्ष 
एवं सदस्यों की नियुक्ति के सम्बंध में निणय करती है । काग्रेस ही राजकीय बजट एव 
वित्त सम्ब घी प्रतिवेदना की जाँच करती है तथा उह स्वीकृत करती है । यही युद्ध एव 
शातति सम्बधी मामला का निणय करती है स्ावजनिक क्षमा श्रदान करती है तथा 
प्रात्ता, स्वयासित क्षेत्रों एव केद्र प्रशासित नगरपालिकाओ की सीमा एवं दर्जे मी 
स्वीकृति दती है ।* 

सविधान के अधीन काग्रस का साम्यवादी चीन के जध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान" 
सन्नी, उप प्रधानमत्री, माँ श्रमण, समितिया के अध्यक्ष, राज्य-्समिति के महाम नी, 
प2. उश४ , 9 393 
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राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, जनवादी -यायालय के अध्यक्ष एवं प्रधान 
प्रोवयूरेटर का पदच्युत करन के अधिकार प्राप्त हैं । 
समीक्षा--चीन की जनवादी राष्ट्रीय काँग्रेस का निर्वाचच पदिचमी लोक- 
ताजिक देशो की भांति नही होता है । चीन म व्यापक भताधिकार है लेकिन भूपति- 
बग तथा जाति विरोवी वग एवं तत्वा को मतदान वा अधिकार नही है । प्रतिनिधि 
क्षेत्रीय एवं सामूहिक दोना हिता के आधार पर चुने जाते हैं । अत प्रतिनिधिगण 
अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते है तथा विभिन वर्गों एव हिता को जसमान प्रति- 
निधित्व प्राप्त है । सदन म क्षेत्रीय एवं वर्गीय हिता के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है । 
जनवादी कांग्रेस को एक चुहद सस्था होने के नात एक वप म॑ केवल एक ही 
सन की व्यवस्था है। जत इसे श्रेष्ठ एबं सफलतायुवक विचार विमश करने वाले सदन 
की सभा नही दी जा सकती है। यह स्थायी समिति, जिसकी स्थिति सोवियत प्रेसीडियम 
जसी है, द्वारा किये गये निणयो को केवल स्वीकृत करती है ! सोवियत रूस की भाति 
साम्यवादी चीन म सत्ता का केद्र कहो अयत्र ही हाता है, जनवादी काग्रेस तो साम्य- 
वादी दल के निणयो को केवल अनुमोदित और स्वीकृत मर करती है । जनवादी 
काग्रेस को विधायी एवं कायपालक दोना ही प्रकार की शरक्तिया प्राप्त है। यथाथ में 
कांग्रेस शासन करन वाला निकाय है | कितु झासन की नीति निर्धारित करने की शक्ति 
वस्तुत साम्यवादी दल के राजनीतिऊ ब्यूरो मे ही होती है । चीन मे भी रूस की भाति 
लोक्ता/ त्र॒क केद्रीकरण है । विरोधी दल का पूण अमाव है। जनवादी काँग्रेस तो 
चीनी साम्यवादी दल के अधिनायकत्व को बनाये रखने का एक साधन मान है अर्थात 
सत्ता का केद्ध जनवादी काग्रेस न होकर स्थायी समिति है। वैसे शासन की वास्तविक 
सत्ता साम्यवादी दल के नेताआ मे अधिण्ठित होती है । 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के निर्वाचन पूणरूपेण स्वत-त्र नही है । विरोधी दल 
के अमाव के कारण सोवियत रूस की भाति व्यवहार मे अधिकतर स्थानों के लिए 
एक ही उम्मीदवार खडा होता है । उम्मीदवारों की नामजदगी पर साम्यवादी दल के 
अधिकारियों का निय.तरण होता है। उम्मीदवारा की एक सूची होती है और वे सभी 
अनिवार्य रूप म साम्यवादी दल के सदस्य होत है या उसकी विचारधारा से सहानु- 
भूति रखते है । 
स्थायी समिति (७6 5(घय0)7९8 ए०ण्गरा।(९) 
चीन की राष्ट्रीय काग्रेस की स्थायी समिति एक स्थायी निकाय है । इसमे 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महाम्मजी एवं काग्रेस द्वारा निर्वाचित " सदस्य होते है । स्थायी 
समिति अपने कार्यो के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होतो है तथा उसके 
समक्ष अपने कार्यों का भ्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय काग्रेस को स्थायी समिति 
के सदस्था के प्रत्यावतन की थक्ति प्राप्त है। इसका कायकाल 4 वप है । 
काय--स्थायी समिति के काय हैं--राष्ट्रीय काग्रेस क प्रतिनिधियों का 
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निर्वाचन करना, उसके अधिवेशन आहूत करना, विधियों की व्याख्या करना, भाज्ञ 
प्तियाँ प्रचारित करना तथा राज्य समिति (3406७ (०ण्याणा), जनवादी “यायालय 
एव प्रोक्‍्यूरेटर के कार्यों का निरीक्षण करना, संविधान एवं विधि विरुद्ध आदेशो व 
निणया को रह करवा, प्रातो, क्षेत्रा एव नगरपालिकाओं के अनुचित निणया को अस्वी 
कृत करना उप-प्रधानो, मानियों, आयोगो के अध्यक्षो, जन-त्यायालय के उपाध्यक्ष, 
“यायाधीशो एव प्रोव्यूरेटरो आदि को नियुक्त एवं पदच्युत करना, राजदूता की नियुक्ति 
एवं उनकी वापसी का तिणय करना, साधियो को स्वीकार एवं अस्वीकार करना, 
सैनिक, राजनीतिक एवं आय उपाधिया व पदा की व्यवस्था करना, क्षमादान, पूण या 
आशिक सैनिक भर्ती का निणय करना सैनिक कामूनी को क्रियावित करना, जनवादी 
काग्रेस के सतावसान काल मे युद्ध सम्बधी निणय करना, आदि । 
उपरोक्त कार्यो के विवरण से स्पप्ट है कि स्थायी समिति द्वारा विधायी, काय 
पालक “यायिक एव प्रशासनिक सभी प्रकार के दापित्द सम्पादित किये जात हैं। यह 
सोवियत रूस की प्रेसीडियम की भाति है। लेकिन सोवियत प्रेसीडियम का अध्यक्ष 
राज्य का अध्यक्ष होता है जबकि स्थायी समिति का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष नहीं 
होता । चीन म राज्य का अध्यक्ष जनवादी गणत न का समापति होता है। सोवियत 
प्रेसीडियम को सशस्त्र सेना के उच्च कमान की नियुक्ति एवं उह पदच्युत करने का 
अधिकार प्राप्त है जबकि चीन गणराज्य की स्थायी समिति को यह शर्क्ति पिद्धान्तत 
प्राप्त नही है, यद्यपि व्यवहार मे उसने इस शक्ति का प्रयोग किया है । 
कुछ विपयो के सदभ म॑ चीन की स्थायी समिति सोवियत रूस की प्रेसीडियम 
से भी अधिक शक्तिशाली है, जैसे--() प्रेसीडियम की माति मात्रिया की नियुक्ति 
एवं पदच्युति के लिए स्थायी समिति को प्रधानमंत्री एवं जनवादी काग्रेस के अनु 
समयन की आवश्यकता नही है। (2) राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस संविधान मं वणित अय 
शक्तियों को स्थायी समिति को सौप सकती है। रूसी सविधान म॑ ऐसा कोई प्रावधान 
नही है । (3) काग्रेस के सत्रावसान-काल म॑ स्थायी समिति जाच हेतु आयोगो को 
नियुक्त कर सकती है । सोवियत सघ की प्रेसीडियम की ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं 
है । स्थायी समिति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके समक्ष प्रतिवेदन भी 
प्रस्तुत करती है लिकिन स्थायी समिति की स्थिति व्यवहार म केद्रीय है और काँग्रेस 
उसका जनुगमन करती है तथा उसके द्वारा तिमित एवं स्वीकृत विधिया का अनुसम 
थन मात्र करती है । 
भारत का निम्न सदन--लोकसभा 
मारतीय गणराज्य की सघीय ससद द्विसदनात्मक है। निम्न सदन को लोकसमा 
(0. 89७09 ०7 (6 ्र००५७ ण॑ ॥86 7८०7०) एवं उच्च सदन को राज्यसमा 
(र३ए8 इब0ध4 07 घा& 0०ण्राण 0 5465) कहते हैं ।* लाकसमा जनता का 
सदन है । राज्यसभा सघ के घटको का प्रतिनिधित्व करता है । 
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लोक्समा की अधिकतम सदस्य सख्या 525 निश्चित की गयी है। राज्या के 
विभिन्‍न निर्वाचन-क्षेत्रो से अधिकतम 500 सदस्य एव केद्र-प्रश्ासित क्षेत्रा से अधिक- 
तम 25 सदस्यों के निर्वाचन का सविधान में विधान है ।” 963 ई के पुव तक 
केद् प्रशासित क्षेत्रा के प्रतिनिधिया की अधिकतम सस्या 20 थी | इस वष पाण्डुचेरी 
को प्रतिनिधित्व देने के लिए 20 के स्थान पर अधिकतम सख्या 25 कर दी गगी 
है ।* सविधान द्वारा प्रत्येक राज्य वी सदस्य-सख्या का पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया 
गया है अपितु सामाय सिद्धांत का उल्लेख किया यया है । अ्रत्येक राज्य को उसकी 
जनसख्या के अनुपात में लोकसभा म प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व 
का आधार समान होता है । प्रत्येक सदस्य अधिकतम पाच लास व्यक्तियां का प्रति- 
निधित्व करता है। यही प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धान्त निर्वाचन क्षेत्रों के सदम 
मी माय है | प्रत्यक राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए । 
अनुच्छेद 8] (2) (ब) के अनुसार प्रत्येक राज्य को छेत्रों मे इस प्रकार विभाजित 
करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र समान जनसख्या का प्रतितिधित्व करे । प्रत्येक नवीन 
जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रो का पुनगठन होता है एवं इस सम्बंध में ससदीय 
विधि द्वारा व्यवस्था का विधान है। ]95] ई के मतगणना के आधार पर ससद ने 
952 ई में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया था ।? ]956 ई मे राज्य- 
पुनगठन के समय राज्य पुनगठन अधिनियम के अन्तगत उक्त अधिनियम की व्यवस्थाओ 
को निरस्त कर दिया गया एवं एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इस 
आयोग को ससदीय एव राज्यो के निर्वाचन क्षेत्रा म सशोधन एवं परिवधन का अधि- 
कार दिया गया ।! परिगणित जातिया एवं जन-जातियो के लिए लोकसभा में स्थान 
सुरक्षित है। प्रारम्म मे यह व्यवस्था केवल 0 वष के लिए थी । परतु दो बार कमश 
0-0 वष के लिए सविधान में सशोधन के माध्यम से वृद्धि की गयी है ॥१ त्ोक- 
सभा के निवाचन के लिए सविधान-समा ते पृथक एवं साम्प्रदायिक निर्वाचन को 
अस्वीकार कर दिया था । आग्ल-मारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व के अमाव 
मे राष्ट्रपति को दो सदस्य मनोनीत करन का अधिकार है 
... राज्य पुनग्रठन के पश्चात लोकसभा की सदस्य सख्या 500 थी एवं 957 
ई के सामाय निर्वाचन के उपरातत लोकसभा की सदस्य-्सख्या म कोई वद्धि नहीं 
५ अनुच्छेद 88 (अ) एवं (व) 
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हुई है। 967 के सामाय निर्वाचन वे पदचात लोकसना में 52] सदस्य थ। 970 ३ 
के मध्यावधि निर्वाचना के बाद गठित पाँचवों लावसमा मे 58 सदस्य हैं । 
फायकाल 

लाक्समा का कायकाल 5 व है । इस नवधि पे पूथ मी विपटित किया जा 
सकता है। सकट-फाल मे इसबवी अवधि संसदीय विधि द्वारा एक बार में | वपक 
लिए बढायी जा सवता है लेविन सकट बाल की समाप्ति के दाद किसी भी अवस्था 
मे 6 माह स अधिक की वृद्धि नही की जा सकती । 

लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्न अहताएँ निधारित की गयी हैं--([) 
भारतोय नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 25 वप हो । (2) उन समस्त 
मोग्यताजा को पूण करता हो जो ससदीय विधि द्वारा निर्धारित की गयी है ।/ लेकिन 
कोई भी व्यक्ति दोना सदना का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता और न ससद था 
किसी राज्य व्यवस्थापिका का ही एक साथ सदस्य हो सकता है । पायल, दिवालिया, 
संघ एवं राज्य शासन में लाम क पद धारण करने वाले, विदेशी, मारतीय नागरिकता 
का परित्याग बरके किसी अय देश वी नागरिकता स्वीकार करने वाल तथा कसी 
ससदीय विधि की व्यवस्था द्वारा अयोग्य घोषित किय जाने वाले व्यक्ति ततोकसमा 
की सदस्यता वे अधिकारों नहीं हो सकक्‍त । लोकसभा के सदस्यथा को निवाचन 
प्रत्यक्ष रीति से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्यके 2[ वर्षीय 
भारतोय नागरिक को जो विधि द्वारा एवं सविधान के अन्तगत मताधिकार से वचित 
नही है, लोकसभा के निर्वाचन म मत देने का अधिकारी होता है ।* 
अधिकार एवं शक्ितयाँ 

भारतीय लोकसभा की विधायी, वित्तीय, निर्वाचन, कायपालक, सविधानिक 
एवं अ.य शवितया निम्नवत है 

विधायी शक्तियाँ--किसी विधेयक की पारित होने के लिए लोकसभा द्वारा 
स्वीकृत होना जावश्यक है । वित्त विधेयक लोकसमा म ही सवप्रथम प्रस्तुत किये जाते 
हैं ।* गैर वित्तीय विधेयक दोना म से किसी भी सदन मे सवश्रयम प्रस्तुत किया जा 
सकता है ।* दौनो सदनों मे किसी विधेयक के सम्बंध मे मतभेद होन पर या अय 
सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार करने या एक सदन द्वारा दूसरे सदन से किसी 
विधेयक को प्राप्त होने क पश्चात 6 माह का समय व्यतीत हा जाते पर राष्ट्रपति 
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को दोना सदनों का सगुक्त अधिवेशन आहूत करने का अधिकार प्राप्त है । सयुक्त अधि- 
बेशन में दोना सदना के उपस्थित सदस्या के बहुमत से यदि विधेयक पारित कर दिया 
जाता है तो वह विधेयक ससद द्वारा पारित माना जाता है ।”! लेकिन यह व्यवस्था 
धन-विधेयको के सम्बंध मे नही है। लोकसभा की सदस्य सरया अधिक होने के कारण 
सयुकत अधिवेशन मे उसकी इच्छानुसार विषयो का स्वीकृत होना अनिवाय है और 
यही लोकसभा की शक्ति है । 
वित्तीय शक्तिया--लोकसमा को राज्य के वित्त पर वास्तविक निय त्रण प्राप्त 
है। वित्त विधेयक सवप्रथम लोकसमा मं ही प्रस्तुत किये जाते है | लोकसभा द्वारा 
वित्त-विधेयक के पारित किये जाने पर वह राज्यसभा के समक्ष उसकी सिफारिश के 
लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को वित्त विधेयक को अपनी सिफारिश सहित 
4 दिन के भीतर लोकसभा को लौठा देना चाहिए ।*४ राज्यसभा की सिफारिंशा को 
स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार लोकसभा को है एवं तदनुरूप वियेयक ससद 
द्वारा पारित माना जाता है। यदि 4 दिन के अन्दर राज्यसभा वित्त विधेयक 
को न तो पारित करती है और न लोटाती है तो विधेयक लोकसमा द्वारा जिस रूप में 
पारित किया गया है उसी रूप म ससद द्वारा पारित मान लिया जाता है ॥/ अत 
शाज्यसभा को वित्त विधेयका के सम्बंध मे केवल 4 दिन की विलम्बकारी शवित 
प्राप्त है। ब्रिटिश लॉडसमा को वित्त विधेयक के सम्बध मे ] माह्‌ की विलम्बकारी 
शक्षित प्राप्त है। जनुदान की मागा एवं करो की स्वीकृति पर लोकसभा का एका- 
घिकार है । 
फायपालिका पर नियञ्रण सम्ब घी शक्तियाँ--लोक्समा का यह अत्यात 
महत्वपूण काय है। केद्रीय माजिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के प्रत्ति उत्तर- 
दायी होता है” एवं लोकसमा के प्रसाद पयत ही माजत्रिमण्डल सत्तारूढ रह भक्‍ता 
है" सिद्धातत उत्तरदायित्व मही नियनरण निहित होता है एव नियानण और उत्तर- 
दायित्व को पृथक करना असम्भव है। लोकसभा का नियात्रण केद्वीय मात्रमण्डल को 
अनुत्तरदायी होने से राकता है, फलस्थरूप मजमण्डल सदव सजग रहता है। लोव- 
समा के सदस्य शासन के कार्यो की सूचना प्राप्त करके शासन पर निय-त्ण रखते हे । 
प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर सदस्यों द्वारा शासकीय नीति एवं कार्यों के सम्बंध मं 
सूचना प्राप्त की जाती है तथा नीति की आलोचना करके शासन पर नियात्रण 
रखा जाता है। लोक्समा वाद विवाद का सदन है। सदस्यो द्वारा किसी भी विपय 
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पर वाद विवाद की मा की जा सकती है। अनुदान की माँग पर विचार के समय शासन 
के कार्यों की तीन्र आलोचना की जाती है। महत्वपूण जाकस्मिक घटना घटित होने 
पर काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते है। निदा प्रस्ताव एवं अविश्वास 
प्रस्ताव उपस्थित करके शासन को अपने काय एवं नीति के लिए उत्तरदायी ठहराय 
जाता है। इन प्रस्तावों के पारित होने पर शासन को त्यागपत्र देता पडता है। राष्ट्र 
पति के भाषण के पश्चात उस पर वाद विवाद वे” अवसर के माध्यम से विरीधी दल 
को शासन की नीतियो की समीक्षा एवं आलोचना करने का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता 
है। विगत 25 वर्षों म लोकसभा मे काग्रेस दल का सुनिश्चित वहुमत रहा है एव 
सुहढ विरोधी दल का भारतीय ससदीय जीवन में भमाव रहा है । फिर मी लोकसभा 
मे वाद विवाद का स्तर सतोपजनक एवं प्रशसनीय रहा है । प्रति दिन आधा घण्टे का 
समय वाद विवाद के लिए निश्चित होता है। यह जनता की शिकायतो की अभिव्यक्ति के 
लिए उचित अवसर होता है । वापिक वजट के समय प्राय प्रत्येक विभाग के कार्यो की 
समालोचना की जाती है तथा मतत्ियों को अपने कार्यों एव नीतियो के सम्ब॒ घ में सदस्या 
को सतुष्ट करना पडता है । 

सवधानिक शक्तियाँ--सविधान म॑ सशोधन करने का लोकसमा को अधिकार 
प्राप्त है । जधिकाश सर्वैधानिक सश्योधन प्रस्तावों को दोनो संदना के द्वारा पृथर्क थक 
रूप में कुल सदस्य-सरया के स्पष्ट बहुमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत 
से पारित होना आवश्यक है। सघीय व्यवस्था से सम्बाधित प्रावधाना में जे 
रीति के अतिरिक्त राज्यों के विधानमण्डला की स्वीकृति भी आवश्यक होती है । 
स्पष्ट है कि भारतीय लोकसमा को ब्रिटिश कॉमस समा की माति इस सम्बंध में 
अनियात्रित शवित प्राप्त नही है। न वह सोवियत सघ की सुप्रीम सोवियत की जाँति 
स्वधानिक सशोधन के सदम में एकाधिकार का प्रयोग करती है । इस सदभ मं उसकी 
स्थिति बहुत कुछ अमेरिका के प्रतिनिधि सदन जैसी है। भारतीय लोकसभा को स्वि 
घान की कुछ महत्वपूण व्यवस्थाओ मे सशोधन का सामाय बिधि से अधिकार प्राप्त 
है। भारतीय ससद सामाय विधि पारित करके भारतीय सघ म॑ नवीन राज्या को 
शामिल कर सकतो है, उनका निर्माण कर सकती है एवं उनकी सीमाओ, क्षेत्रो, नामो 
आदि में परिवतन या विभाजन कर सकती है ॥7 

निर्वाचन सम्ब'धी तथा “यायिक एदज'यर्थक्तिया--राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति 
के निर्वाचन म लोकसभा का सक्रिय योग हाता है । लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के 
निवाचक-मण्डल क सदस्य होते हैं ।7 उप राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्य 
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सभा के सदस्या द्वारा सयुक्त अधिवेशन म किया जाता है ।” राष्ट्रपति के विरुद्ध महा- 
भियोग का प्रस्ताव किसी एक सदन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है एवं दूसरा 
सदन उसकी जाच करता है ॥!९ उप-राष्ट्रपति को पदच्युत करने सम्बधी प्रस्ताव का 
राज्यसभा द्वारा पारित होने पर लोकसभा द्वारा अनुसमवन आवश्यक है ११ इसके अति 
रिक्त सर्वोच्च यायालय अथवा उच्च “यायालय के -यायाघीशा को पदच्युत करने के 
सम्ब'घ में लोकसमा को अधिकार प्राप्त है। दोना सदना द्वारा पृथक-पृथक रूप मे 
इस आशय के स्पष्ट बहुमत एवं उपस्थित सदस्यो के दो तिहाई बहुमत स॑ प्रस्ताव 
पारित करके प्रतिवेदन करने पर राष्ट्रपति “यायाधीश्यो को पदच्युत कर सकता 
है १ लोकसभा को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षो को निर्वाचित एवं पदच्युत्त 
करने के अधिकार प्राप्त है। अपने सदस्यो तथा वाहर के किसी भी व्यवित को सदन 
के विशेषाधिकार का हनन करने के अपराध मे दण्ड देने का अधिकार भी उसे प्राप्त 
है ॥% विभित सकटकालीन घोषणाआ को जारी रखने के लिए ससद की स्वीक्ृत्ति 
आवश्यक होती है । 
समोक्षा--मारतीय लोकसभा कई अ्थों में ब्रिटिश कॉमास समा से समानता 
रखती है लेकिन उसको भाति सप्रभु नहीं है । इसका कारण भारतीय सविधान 
का लिखित एवं सघीय होना है । ब्रिटिश कॉमस सभा ही व्यवहार मे ब्रिटिश ससद 
है । उसके द्वारा पारित विधियाँ यायिक पुनर्रीक्षण के क्षेत्राधिकार से मुक्त है । ब्रिटिश 
ससद द्वारा सविधान मे सरलतापूबक संशोधन सम्मव है। गैर वित्तीय विधेयको के 
सम्बंध मे लाइसमा को केवल | वष का विलम्बकारी निषेधाधिकार प्राप्त है। मार- 
तीय ज्ञोकसमा को राज्यसभा की तुलना मे अधिक दाक्ति प्राप्त है। लेकिन मारतीय 
ससद सामाय-काल म॑ केवल संघीय सूची के विपया पर ही विधि बना सकती है। 
यदि सधीय विधियाँ मौलिक अधिकारों या सविधान की किसी धारा का अतिक्मण 
करती हैं तो "यायालय द्वारा वे अवधानिक घोषित की जा सकती हैं । 
भारतीय लोकसभा की प्रमुख आालोचना निम्नवत है 
() लोकसभा की निर्वाचन पद्धति जनममत को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त 
नही करती । 
(अ) सविधान निर्माताओं मे लोकसमा के निर्वाचन के सम्बंध म समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था क्याकि वे उसे ससदीय शासन के 
अनुकूल नही मानते थे । इससे स्थिर शासन के बनने की सम्मावना समाप्त हो जाती 
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है । सदन म अनेक राजनीतिक दला के अस्तित्व की सम्मावना भी बढ़ जाती है । इसके 
अतिरिक्त यह पद्धति जटिल है एवं अशिक्षित मतदाताओं क॑ अनुरूप नही है। संसदीय 
शासन की सफलता के लिए द्विदलीय पद्धति एक अनिवाय आवश्यक्ता है। अत लोक 
सभा के सदस्या का एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा से सावमौम वयस्क मताधिकार के 
आधार पर निर्वाचन होता है । 96] ई के द्विसदस्यी निरवचिन (उमूलन) अधि 
नियम के पूव कुछ क्षेत्र द्विसदस्यी थे | यह वे निर्वाचन क्षेत्र थे जहाँ से परिगणित 
जातियों एवं अनुसूचित वर्गों के सदस्य चुने जाते थे। अब ह्विसदस्थी निर्वाचन क्षेत्र 
समाप्त हो गये हैं । 

(भा) इस निर्वाचन पद्धति का एक अ य दोप यह है कि निर्वाचन मे प्राप्त 
कुल मतो के अनुपात मे सदन मे स्थान प्राप्त नही होत हैं। मारतीय लोकसमा के चार 
सामाय निर्वाचता एवं एक मध्यावधि निर्वाचन म ब्रिटिश कॉमास समा के निर्वाचन 
सम्बधी कमियो एवं दोपा को दुहराया गया है। प्रथम निर्वाचन (95 52) मे 
लोकसभा के 489 स्थाना म से काँग्रेस को 363 अयात 74% स्थान प्राप्त हुए ये 
जबकि उसे कुल मता के केवल 44 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए ये। इस तिवचित मे 
समाजवादी दल को 0 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे लेक्नि उस केवल 3 प्रतिशत स्थान 
ही प्राप्त हो सके थे। द्वितीय एवं ततीय निर्वाचना मे भी इसी कहानी को दोहराया 
गया है । यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया होता तो इन तिर्वा 
चना के पश्चात कोई भी दल स्थायी सरकार न बना पाता एवं सयुक्त मा विमण्डलो का 
निर्माण होता जो भारतीय ससदीय शासन प्रणाली के जीवन म॑ स्वय एक अभिशाप 
बन जाते । 


(इ) लोकसभा म दो सदस्य जाग्ल भारतीय मनोनीत किये जात हैं। सवि 
धान के 25 वप के पश्चात भी इस प्रकार के सरक्षण की अब काई आवश्यकता 
नही रही है । 

(2) सुहृढ एवं उत्तरदायी विरोधी दल का जमाव भारतीय ससदीय शार्सन 
प्रणाली की एक महत्वपूण समस्या है। इसके अमाव म सत्तारूढ़ दल का एक प्रकार 
से दलीय जधिनायक्त्व स्थापित हो जाता है। भारत मे कांग्रेस दल का केद्ग एवं 
राज्या मे प्रथम 5 वर्षों म एकत्र राज्य रहा है । केद्ध में तो विगत 25 वर्षों से 
काँग्रेस ही पदारूढ है । ऐसी स्थिति मे सत्तारूढ दल को जनता द्वारा हठाये जाने का भय 
ही नही है और शासन के भी व्यवहार म॑ अनुत्तरदायी हा जाने की जाशका है । 

(3) ब्रिटन की भाति भारत में भी मानिमण्डलीय अधिनायकत्व की स्थापना 
हुई है । ससद माजिमण्डल का अनुचर बन गयी है | सुहद विरोधी दल का अमाव इस 
अधिनायकत्व के लिए माग प्रशस्त करता है । भारत के ससदीय जीवन म विरोधी दल 
का योग उसकी सरया के आधार पर नही जाँका जाना चाहिए। इघर कुछ वर्षों म 
बिरोधी दलों ने अपनी ज्क्ति से अधिक क्षमता का प्रदशन किया है । 
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प्रतिनिधि सदव के रूप मे लोक्समा का मूल्याकन कठिन है। इसके संदस्य 
कम शिक्षित हैं। उह उन सुविधाओं का भी अभाव है जिनके कारण वे अधिक सक्रिय 
रूप से काय क्र सकते है) उहू गम्भीर चिन्तन के लिए अवसर प्राप्त नही है और ते 
शोध की सुविधाएँ ही प्राप्त हैं। अपने निर्वाचका से उनका सम्ब व दूढ जाता है १४४४ 

फ्रेंच गणराज्य के निम्न सदन 

तृतीय फ्रच गणराज्य (875 949) की दिसदनास्मक व्यवस्थापिका-- राष्ट्रीय 
समा [ए0०४७॥ &5४४॥०9)--क निम्न सदन को चेम्वर ऑफ डेपुदटीज ((आकाए८ 
० ल्‍02900६8) एवं उच्च सदन को सीनट की सज्ञा दी गयी थी। दोसो सदतों की 
विधि निर्माण सम्बधी शक्तिया समान थी ॥९ लेकिन वित्त विधेयक चेस्वर ऑफ 
डेपुटीज मे ही सवप्रथम प्रस्तुत किये जा सकते थे । सीनेट को वित्त विधेयका को जस्वी- 
कृत करने का अधिकार था और व्यवहार मे उसने इस अधिकार का पर्याप्त प्रयाग 
किया था । मा नभण्डल दोनों सदनो के प्रति उत्तरदायी होता था । चेम्बर आफ डेपु- 
टीज का निर्वाचन 24 वर्षीय वयस्क फ्रेच पुस्ष मतदाताओं द्वारा 4 बप के लिए होता 
था । राष्ट्रपति को चेम्बर ऑफ डेपुटीज का विधटन सीनेट की अनुमति स करने बा 
अधिवार प्राप्त था । 

चतुथ फ्रेंच गणराज्य ([946 958) मे भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का 
ही निर्माण किया गया था। प्रथम सदन का राष्ट्रीय समा [िव्णाक 850 
0) एव द्वितीय सदन को गणराज्य परिषद (00००७ 06 06 मरध्छृ४णी०) की 
सज्ञा दो गयी थी । राष्ट्रीय समा 5 वष के लिए छ्लेठीय निर्वाचन-क्षेत्रों से सावभौमिक 
मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्षत निर्वाचित की जाती थी । इसकी सदस्य सरया मं 
हर निवाचिन के साथ परिवतन होता था। सवस्व॒र 946 ई म निर्वाचित प्रथम राष्ट्रीय 
समा में 68 सदस्य और द्वितीय मे 627 सदस्य थे । चतुथ ग्रणराज्य के संविधान 
की एकप्रान्न मुख्य विज्ेपता यह है कि एक संदन--राप्ट्रीय समा--में ही निरकुश 
शक्तिया के? द्रत कर दी गयी थी ४० यह सर्वोच्च के द्र-स्थल था । विधि निमाण समय घी 
पूण शक्ति इसे प्राप्त थी जिस वह हस्ता तरित नही कर सकती थी। फ्रेंच राष्ट्रीय 
सभा मे चिंधि निर्माण की पद्धति त्रिटिश कॉमल सभा की अपेक्षा भितर थी । कॉमस 
सभा मे अधिकाश विधेयक सा जियो द्वारा प्रस्तावित किय जाते हैं लेकिन फ्रेंच 
न+ा++++--न 
]04 एगापदा ब्यत पृप् लए. स्‍सख्र्बतओफ कब 27प्रदव! साइदाप्ाणाड था. सादाव, 
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राष्ट्रीय समा म॑ व्यक्तिंगत सदस्या के लिए विधेयकों को प्रस्तुत करना सरल था। 
शासकीय विधेयका को भी समितियो द्वारा उह सम्बोधित करने के पश्चात समिति के 
भध्यक्षा द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था । बजट को सवप्रथम राष्ट्रीय समा मे प्रस्तुत 
किया जाता था । मीजमण्डल भी केवल इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होता था। 
राप्टीय सभा के सदस्यो को राष्ट्रपति के निर्वाचन मे अधिकार प्राप्त थे। संविधान 
मे सशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से ही सवप्रथम प्रस्तुत किया जाता था और सदव 
द्वारा स्पष्ट वहुमत से उसका पारित होना आवश्यक था । गणराज्य परिषद मे सद्ो 
धन-प्रस्ताव न तो प्रस्तुत किये जा सकते थे और न ही वहा पारित होते थे । परिषद 
द्वारा सश्ोधन 9स्ताव के स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर राष्ट्रीय सभा उ हे पुत पारित 
कर सकती थी और वे प्रमावकारी होते थे ॥ अत वित्तीय, विधायी एवं प्रशातकीय 
क्षेत्रों मे राष्ट्रीय समा की शक्तियाँ सर्वोच्च थी। यह शासन का सर्वोच्च जग थी एवं 
अय सभी उसके अधीन थे ।” यह मा नमण्डल को न कि इगलण्ड की कामस सभा 
की भाति मा जिमण्डल इस सदन को निर्या नत करती थी । 

पंचम फ्रेच गणराज्य (!958) की ससद द्विसदनात्मक है। राष्ट्रीय तमा 
(४0०78 855९०7७)9) निम्त सदन है, सीमेट (5०08(6) उच्च सदन है। राष्ट्रीय 
समा के सदस्य प्रत्यक्ष रीति से एवं सीनेठ के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते 
है। राष्ट्रीय समा का प्रत्येक सदस्य एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र से दुहरे गुप्त मतदान 
में बहुमत प्राप्त करने पर निर्वाचित घोषित किया जाता है । प्रथम गुप्त मतदान मं ही 
जिह स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वे उसी मे विजयी घोषित कर दिये जाते कर | 
द्वितीय मुप्त मतदान की व्यवस्था केवल उही निर्वाचन क्षेत्रा मे होती है जहाँ किसी 
भी प्रत्याशी को प्रथम मतदान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। द्वितीय मतदान 
मे सामाय बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को ही विजयी घोषित किया जाता है। 
इस मतदान व्यवस्था का उद्देश्य उग्रवादिया को हटाना एवं मध्यवर्गीय प्रत्याशिया को 
सफल बनाना है। मतदाताओ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मध्यमवर्गीय प्रत्याशियों 
का द्वितीय मतदान मे सहायता दें । नवम्बर 958 ई के निर्वाचन मे यह भाशा 
पूण भी हुई। इस निर्वाचन म साम्यवादियों को केवल 0 स्थान मिले ये जबकि चतुथ 
गणराज्य की राष्ट्रीय समा मे उह 45 स्थान प्राप्त हुए थे और वहू सदन मे सबसे 
बडा राजनीतिक दल था। पाँचवें गणराज्य म राष्ट्रीय सभा की सदस्य-सस्या घटाइर 
465 कर दी गयी है 
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दौना सदना की विधि निर्माण सम्बंधी शक्तियाँ समान है। वित्त विधयक के 
सम्बंध मे सीनेट को कुछ जधिवारर प्रदान किये गये हैं । यदि राष्ट्रीय समा वित्त विधे- 
ग्क के प्रस्तुत विय जान के 40 दिन के जादर यम वाचन पर ही कोई निणय नहीं 
से पाती तो सौनेट को वित्त वियेयक पर विचार करने पश अधियार प्राप्त हो जाता 
है । किसी विधेयक पर दोना सदना में मतभेद होते पर सम्रात सख्या में दोना दलों 
के बदस्था से गठित एक संयुक्त सम्रिति फ्रे विचाराय विवादास्पद विधेयक का प्रम्तुठ 
किया जाता है) यहाँ यह स्मरणीय है दि समिति द्वारा प्रस्तावित हुल दाना सदना 
के समक्ष शामन द्वारा हो प्रस्तुत किया जाता है जोर समिति द्वारा धस्तादिव दृत ने 
काई सी सशोधन शासन को स्वीकार होक पर ही प्रस्तुत किया जा सदठा है / रदि 
समित्ति का प्रस्ताव दोनो सदता को स्वीकाय नहीं है अवात्‌ सयुक्त बमिति रे दपर 
भसेफ्ल हो जात हैं तो शासन नवीत विधेयक के रूप मे उम्र राष्ट्रीय छन्ा “ढ उपनण 
स प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के बाचनों (॥८80702) ह झइाआाड पाई 
शप्दीय समा द्वारा उसे पुत पारित्त कर दिया जाता है वा वह पीट दमा बएप १ 
स्पष्द है ऐसी स्थिति मं सीनेट का कोई अधिकार व्राप्त नहीं दृच्य : ४ 
स्विधान के अतुत्मार ससद के विधि निमाण झा क्षेव निदिविल दा झा नस रै शैर 
इस सम्बघ मं एक सूची बना दी गयी है | यदि ठिठो किक रूर 25 दृच्य ने नल्सीपिक 
विपया से बाहर किसी दूसरे विषय से सम्दय है दा शानन उस असताइुट (2:92>..3- 
आ0०] घोषित कर सकता है। सावयवी विधिया (0-2.-८ 2००3 हपडे - सस्बन्दत 
अधितियमा को पारिव करन के लिए एड विप्रेर उन बा इसतेक २१ +ऊीय मना 
शासन के विरुद्ध बविश्वात्न का प्रस्ठाव फ्राशद्ि आा नकद 24 उच्िनामक द्वार 
घोषित सैनिक बानून (!4॥॥9 [0७) ब्य न्‍तद दा 2 डिक उस्याल्ति शिया 
जाना चाहिए । सविधान म संगापत् हनी # कक्नते दर+ >तत मप्र मे पारिय टाता हि 
चाहिए। इसक पश्चात वह या ठा उन्‍्त्हलपड़ु हे +-५ :४- स्छट लि 
अथवा दोना सदना के संयुक्त वदिदिदन तक क्ष्ट 5 बा 5४ बा: 
जाना चाहिए । इन दोना ने थे सन “लि बा हत्या कप 2 न किस 
कार राष्ट्रपति का है। साचपियों ञ्द् स्टनीयह अस्त अए क्प्क्रर कि अल्ड कर ्टह 
75 जार देकर छा असप नदम 
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का कायकाल 5 वप है। प्रधानमन्त्री के परामझ् पर राष्ट्रपति द्वारा इसे विघटित 
किया जा सकता है। 
आायरजलैण्ड म प्रतिनिधि सदन प्रधानम-त्री को मनोनीत करता है। अय किसी 
देश की व्यवस्थापिका को यह अधिकार प्राप्त नही है। प्रघानमत्री द्वारा मनोतीद 
मौजिया को प्रतिनिधि सदन स्वीकृत करता है। वित्त विधेयकों पर इस परूण नियतण 
प्राप्त है। वे केवल निम्न सदन म ही प्रस्तावित किय जा सकते हैं। प्रतिनिधि सदन 
द्वारा पारित वित्त विधेयक 2] दिन के अदर विधि वन जात हैं, भले ही उच्च सदन 
इस अवधि में उहह स्वीकार करे अथवा न करे। सविघान म सश्योघन प्रस्तावित करने 
का इस सदन को एकाधिकार प्राप्त है । मा त-परिपद इसी सदन के प्रति उत्तरदायी 
हांती है। किसी वित्त-विधेयक के सम्बंध म यह विवाद होने पर कि वह वित्त विधेयक 
है अथवा नही, प्रतिनिधि सदत का निणय आततिम होता है। उसके इस निणय के 
विरुद्ध विशेषाधिकार समिति म अपील की जा सकती है। इस विश्येपाधिकार समिति 
में दोनो सदता के समान सदस्य होते हू और सर्वोच्च न्यायालय का प्यायाघीश इसका 
अध्यक्ष होता है। गैर-वित्तीय विधेयको के सम्ब'घ में दोनो सदना की शक्ति समान हैं। 
ऐसे विधेयक किसो भी संदन मे प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा दोना का, द्वारा 
पारित होने पर ही वे विधि वनते हैँ । यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित गर वित्तीय 
विधेयक सीनेट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रतिनिधि सदन न उस विध्धे 
यक को सीनेट के द्वारा अस्वीकृत होते के 90 दिन म॑ पारित करू सीवेट के पास 
भेज देती है एंव 90 दिन बीत जाने के पश्चात अर्थात 9]व दिन वह विधेयक 
स्वत ही पारित माना जाता है। प्रधानमात्री यदि विधेयक को आवश्यक प्रमां 
णित कर देता है एव राष्ट्रपति माजि-परिपद की सम्मत्ति प्राप्त करके उस अनुमोदित 
कर देता है तो प्रतिनिधि सदन द्वारा 90 दिन की जवधि में भी कमी की जी 
सकती है । 
दोनो सदनो द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति क॑ हस्ताक्षरा 
के लिए भेजा जाता है। सामायत राप्ट्रपति निषेघाधिकार का प्रयोग नहीं करता । 
गैर वित्तीय भिधेयको एवं सवेघानिक सशोधन के प्रस्तावों को मात्रि-परिपद के परा 
मश पर सर्वोच्च यायालय की सम्मति हेतु भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार प्रार्प्त 
है। सर्वोच्च -यायालय को सवधानिकता सम्बधी अपना अभिमत 30 दिन के अन्दर 
देता चाहिए । यदि सर्वोच्च यायालय विधेयक को अवधानिक मानता है तो राष्टपति 
उसे अपनी स्वीकृति प्रदान नही करता ॥ 
जापान को डाइट (व्यवस्थापिका) 
889 ई के पूव जापान म॑ सामतश्याही थी । राजा को देवता के समाव पूजा 
जाता था परतु उसे बहुव अधिक शक्ति प्राव्त नही थी। राजकुमार इटो द्वारा अस्तुद 
प्रतिवेदन के आधार पर !889 ई म जापान से प्रथम सविधात का निर्माण हुआ 
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था । इसे मीजी सविधान (व॥6 खा (०7श६शध००) कहते हैं । यह अधिकादझत 
प्रशा (27०४४७) के सविधान पर आधारित था और इसकी 76 मे से 46 धाराएँ 
प्रशा के सविधान से प्रभावित थी ॥ प्रधानमानी राजा के प्रति उत्तरदायी होता था 
एवं प्रशा के नमूने पर ससदीय शासन की स्थापना की गयी थी । यह जापान का प्रथम 
लिखित सविधान था लेकिन प्रारम्म से ही इसके विकास म॑ अभिसमयो ने महत्वपूण 
भूमिका निमायी थी । जापानी व्यवस्थापिका को साम्राज्यी डाइड ([एरफुशा॥ 0760) 
की सता प्रदान की गयी । इसमे पीयर समा (पछ्005४ ०६ ९८४३५) एवं प्रतिनिधि सदन 
(प्ृ0०४७ ०६ ए८०7८६८०४४४८५) तामक दो सदन थे । 
उच्च सदन--पीयर समा--की सदस्य सख्या 409 थी | इनम से 200 सदस्य 
सामत वग मे से वशानुगत जाधार पर नियुक्त किये जाते थे । इनमे राजवश के राज- 
कुमार एवं उच्च साम-त भी शामिल ये । 25 पीयर जीवन भर के लिए प्रधानम/नी 
के परामश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किये जात थे। सर्वाधिक कर देने वाले धनिक वग 
द्वारा भी कुछ सदस्य निर्वाचित किये जाते थे जिहू सम्राट द्वारा 7 वष के लिए 
पीयर सभा का सदस्य नियुक्त किया जाता था ॥९४ 
प्रतिनिधि सदन निम्न या प्रथम सदन था । इसकी सदस्य सख्या 450 के 
भासपास थी जो 22 बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा से निर्वाचित किय जाते थे । प्रत्येक 
निर्वाचन क्षेत्र से जधिक्तम 5 सदस्य निर्वाचित हो सकते थे ।7 'एक मतदाता एकमत' 
क॑ सिद्धात पर गुप्त मतदान स सदस्या का निवाचन होता था। प्रतिनिधि सदन का 
कायकाल 4 बंप था लेकिन उसे उसकी अवधि क॑ पूव भी भग किया जा सकता था । 
4925 ई को निर्वाचन विधि द्वारा सावभोम पुरुष सताबविकार की व्यवस्था की गयी 
और प्रत्येक 25 वर्षीय जापानी पुरुष को मतदान का अधिकार दिया गया था। प्रति 
निधि सदन की शक्तिया जत्यधिक सीमित थी । वित्तीय मामलो में ससद (डाइट) का 
कम निय नण था | यदि डाइट बजट को पारित करने में असफल रहती थी तो विगत 
बप के स्वीकृत वजठ के जाधार पर झासन को प्रशासन चलाने का अधिकार प्राप्त था । 
493] ई के पदचात प्रशासन मे सनिक अधिकारियों के प्रमुत्व म वद्धि हो गयी थी। 
१94] ई मे सविधान का स्वरूप अत्यविक फासीवादी हो गया था। 
नवीन जापानी सविधान (946 ई ) के अघीन डाइट (08/) को राज्य शक्ति 
का सर्वोच्च अग घोषित किया गया है। इस सविधान के निर्माण पर अमेरिकी प्रभाव 
स्पप्ट है। द्वितीय विश्व-युद्ध म पराजित होने के पश्चात जमरिकी प्रेरणा से जापान क॑ 
नवीन सबिधान का निर्माण हुआ है । इस सविधान के बअतग्रत जापान म॑ देवी राज- 
तन्‍्त्र का परित्याग करके जन-प्रमुत्व की स्थापना की गयी है। सम्राट के कर्तव्य केवल 
ओपचारिक हैं। अन्तराप्ट्रीय सम्बधो मे जापान मे सदव के लिए शक्ति के परित्याग 
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बी घोषणा की है जौर जल, थल एवं नम सनाथा का ने रफने का निणय विया है। 
व्यापक मोलिक अधिकारा का स्वीकार दिया गया है । स्वरूप मं सविधान कठोर है। 


इस नवीन सविधान के अतगत जापानी व्यवस्थाविका--डाइट (00)-- 
द्विसदनात्मक है । प्रतिनिधि सदन ([0४56 ०॥२०८७४८४८॥/३॥६८७) प्रयम सदन है भौर 
का सलर सदन (प्ल०05० ० 0०ए०ग्८॥०१७) द्वितीय सदन है । प्रतितिधि सदन की 
सदस्य सख्या 466 है। सदस्या का 4 वष के लिए वयस्क मताधिकार के जाधार पर 
निर्वाचन होता है। मतदान की यूनतम आयु 20 वप है । जापानी इतिहास मे प्रयम 
बार महिलाआ को भी मतदान का अधिकार दिया गया है । उच्च सदत के सदस्य 
>काउसलर--मो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से ही चुन जात हैं। इनकी सख्या 250 
है । काउन्सलर सदन म॑ वशानुगत आधार पर कोई सदस्य निर्वाचित नही हो सकता। 
00 काउसलर जिला से तथा 50 प्रीफेक्चरो (?८८८४ए८४) से चुन जात हैं। 
काउसलर का कायकाल 6 वष है, जिनम से आधे प्रति 3 वष पदचात चुने जाते हैं । 
अत काउसलर सदन एक स्थायी सदन है । 

जापानी डाइट विधि निर्माण का सर्वोच्च अगर है। सविधान के अनुसार वष 
मे डाइट का एक सामा-य अधिवेशन होना आवश्यक है, लेकिन मा्रिमण्डल विश्ञप 
अधिवशन भी आहूृत कर सकता है। दोना सदना की कुल सदस्य सख्या के चौथाई या 
अधिक सदस्या द्वारा अधिवद्न बुलाये जान की माँग करने पर अनिवायत अधिवेशन 
आाहूत किया जाता है । 

विधेयका का दोनो सदना द्वारा पारित होना जावश्यक होता है। लिकित वित्त 
विधेयको को सबप्रथम प्रतिनिधि सदन म ही श्रस्तुत किया जाता है। यदि अस्तुत कियि 
जाने के 30 दिन के भीतर काउ सलरो द्वारा वित्त विधेयक पारित नहीं किया जाता 
अथवा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रतिनिधि सदन उसे दो तिहाई बहुमत से पु 
पारित कर सकता है और ऐसी स्थिति मे वह दोना सदना द्वारा पारित माना जाता 
है । यदि गर वित्तीय विधेयको को काउ-सलर सदन अस्वीकृत कर देता है तो उहं भी 
प्रतिनिधि सदन दो तिहाई बहुमत से पुन पारित कर सकता है, तथा ऐसी अवस्था मर 
सम्बाधित विधेयक दोना सदनों द्वारा पारित हुआ माना जाता है। दोना संदना मे 
मतभेद हो जाने की दशा में दोना सदनो के सयुक्त अधिवेशन का विधान है + 

माँ तमण्डल के सदस्य विधेयक पर विचार विमश के समय दोनो म॑ से किसी 

भी सदन मे उपस्थित हो सकते है, चाहे वे उस सदन के सदस्य हा अथवा न हो 
माँ नमण्डल सिद्धातत डाइट के प्रति उत्तरदायी है लेकिन व्यवहार म प्रतिनिधि सदन 
म अविश्वास का भ्रस्ताव पारित होने पर मा जमण्डल का पतन हो जाता है। डाइट 
द्वारा सीधयो का अनुमोदित किया जाना जावश्यक है। यदि ट्विंतीय सदन किसी साध 
को अनुमोदित नही करता और वित्त विधेयक की माँति प्रतिनिधि सदन उसे दो- 
तिहाई बहुमत से पुन स्वीकृत कर देता है तो ऐसी दशा म उसे सम्पूण डाइट द्वारा 
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अनुमोदित माना जाता है । स्पष्ट है कि दाउसलर सदत की स्थिति प्रतितिधि सदन 
की तुलना म हेय है । 

जापानी डाइट द्वारा निभित विधियाँ सविधान विराधी होने पर सर्वोच्च “याया- 
लय द्वारा जवैवानिव घोषित की जा सबती हैं। जापानो सर्वोच्च “यायात्य की 
शक्तियाँ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय क समान हैं। डाइट को देश के वि पर पूरा 
नियापत्रण प्राप्त है । माँ प्मण्डल के कार्यों पर उसका पूण नियन्त्रण है। प्रधानमती 
का नामाक्त सम्राट के द्वारा वही किया जाता वरन्‌ डाइट करती है । डाइट को प्रशा- 
सते के विभिन्न भागों की जाँच करने एवं यायाधीशा पर महामियोग लगाने का 
अधिकार है । इसके लिए दाना सदना के समान सदस्यों को मिलाकर एक महामियोग 
न्यायालय की स्थापना की जाती है | अत जापानी डाइट मे केवल विधि निर्माण की 
ही धक्तियाँ निहित नही हैं. लेकिन वह प्रिटिश् ससद की प्रांति सम्प्रमु वही है यद्धपि 
संविधान के अनुसार विधि निमाण का सर्वाच्चि अग है । 

नेपाल! की व्यवस्थापिका--राष्ट्रीय पचायतत 

जेपाल मे एकसदनीय व्यवस्थापिका है । इस राष्टीय पचायत कहत हैं । नेपाल 

में विकेसद्रित पचायती व्यवस्था वा श्रीयणेश किया गया हूं । 





0 नेपाल भारत के उत्तरी सीमात पर स्थित पहाडी देश है। इसकी अधिकाश 
जनता हिंदू धर्मावलम्बी है । नेपाल के भाधुनिक इतिहास का प्रारम्म 768 ई 
से होता है। नेपाल म दिल्‍ली समभझोता के समय तक राणानों का शासन 
था। राणा-परिवार का ज्येष्ठ सदस्य देश का प्रधानम-त्री हुआ करता था एवं 
निरकुश सत्ता का प्रयोग करता था | सम्राठ उसके हाथा में कठपुतली की भांति 
था । लाकतस्त् स्थापित करने के लिए कुछ प्रयत्त किये गये थे परतु वे असफल 
रहे। 950 ई मे नेपाली काँग्रेस ढ्ारा राणाशाही के निरकुझतात के विरुद्ध 
महाराज त्रिभुवत वीर विकमशाह के सहयोग से विद्रोह क्रिया था। भारत सर- 
कार के सहयोग के फतस्वरूप दिल्ली समभौत्ता हुआ और राणाशाही का अत 
हुआ । तेरान नरेश पुन पदारूढ हुए, लाकतत्तीय आदक्शों के अनुरूप शासन- 
व्यवस्था एबं संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की स्थापना की गयो तथा भातत- 
रिम झासन को स्थापना की गयी। नवीन सबिधान के प्रारूप के निर्माण हेतु सर 
आइवर जेविस्स के निरीक्षण म एक समिति की स्थापना हुई । इसके द्वारा निमित 
संविधान की 42 फरवरी, 959 ई को घोयणा की गयी । इसका स्वरूप सस- 
दीय था, ससद द्विदता मक थी, निम्द सदन सावजनिक मताधिकार पर निर्मित 
सदत था तथा सम्राट को अवश्विष्ट शक्तियाँ प्रदान की गयी थी । यहू संविधान 

39 जून 959 ई को क्रियावित किया गया लेकिन सफलतापुदक चल नही 
सका । दिसम्बर 960 ई म नेपाल मरेश ने संविधान भग कर दिया और 
इशसन सूर अपने हाथा मे ले सिया ॥ इस मविधान की असफलता का मुख्य कारण 
यह था कि नपाल मे लोकत'तीय शासन की कोई परम्पराएँ नही थी और 
तथा राजवीतिक दलो मे जावश्यक चेतता का अभाव था तथा जनता 


हि 
है 
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सगठन--प्रामा स लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पिरामिडायार रूप मे पचायता 
की स्थापना की गयो है। नपाली राष्ट्रीय पचायत की सदस्यन्सख्या 25 निधारित 
की गयी है। यह अय लोकत त्रीय दक्षा वे! निम्न सदना की भाँति सावजतिक 
मताधिकार पर आधारित लोकप्रिय सदन नहीं है वरन्‌ इसके 90 सदस्य अचल 
सभाओ, व6 वर्गीय एवं व्यावसायिक सगठना तथा 4 स्नातका द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं और 6 सदस्या को सम्राट मनानीत करता है। जत यह निवाचित एवं 
मनोनीत सदन है । विभिन्न श्रेणी क॑ सदस्या के कायकाल भी पृथक पृथक हैं । अचल 
समाआं द्वारा निवाचित सदस्या का कायकाल 6 व है, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 
दो वप पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेत हूँ । शेप सभी श्रेणी के सदना का कायकान्न 
चार वष है। राष्ट्रीय पचायत की एक 2] सदस्यी निर्देशक समिति है । 

राष्ट्रीय पचायत की सदस्यता सम्बधी योग्यताएँ निम्नलिखित हैं--() नेपाली 
नागरिक होना चाहिए, (2) कम से कम 25 वप की आयु हो, (3) शासकीय सेवा 
में नहीं होना चाहिए, लेकिन म॒श्री एव सहायक म प्री इस नियम स॑ मुक्त हैं, (4) गोप 
नीयता मगर करमे का अपराधी नही होना चाहिए, और (5) किसी विधि क॑ अतगत 
अयोग्य न ठहराया गया हो । 

सम्राट राष्ट्रीय पचायत के किसी सदस्य का गोपनीयता भग करने के भाराप 
में आयोग द्वारा पदच्युत करने की सिफारिश करने पर उस पदच्युत कर सर्कता है हु 
राष्ट्रीय पचायत का अध्यक्ष, सर्वोच्च यायालय का -यायाघीश तथा राज्यप्तमा का ए 
सदस्य इस आयोग के सदस्य होते है ! 

अध्यक्ष--राप्ट्रीय पचायत का एक अध्यक्ष होता है जो पचायत की सिफारिश 
पर पच्तायत द्वारा नियुक्त किया जाता है । इसका कायकाल 2 वष है। बह 
चित हो सकता है। राष्ट्रीय पचायत के कुल सदस्यां के दो तिहाई सदस्या के बहुमत 
की सिफारिश पर सम्राट अध्यक्ष को पदच्युत कर सकता है । जध्यक्ष पद क स््ति होने 
या बीमारी या अय कारण से अपने दायित्वों का सम्पादन न कर सकत पर सम्राट 
के आदेश पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों को सम्पादित करता है । 





और राजनीतिक वातावरण अप्ट था। नेपाल का वतमान सविधान 962 ई मं 
लागू किया गया जो एक समिति के सहयोग से बनाया गया था। इसकी मुख्य 
विशेपताएँ निम्न हैं--() यह लिखित, निर्मित एव कठोर सविधान है (2) 
सम्राट द्वारा प्रदत्त है सम्प्रमुता सश्लाट म निहित है । सम्राट सम्पूण राजनीतिक 
व्यवस्था की कद्वीय धुरी है, (3) नपाल एक स्वत त्र, अविमाज्य एव सावभोम 
राजत जीय हिदु राज्य है, (4) विकेडद्रित लोकत न के आधार पर पंचायती 
व्यवस्था की स्थापना की गयी है. (5) मौलिक अधिकारो एवं सावजनिक नीति 
के उद्देश्यो एव सिद्धाता का सविधान म उल्लेख है, (6) एकात्मक राज्य एवं 
(7) ससदीय तथा अध्यक्षत्मक शासन-पद्धतिया का मिश्रण है । नेपाली सविधात 
देश की मौलिक विधि (#ाथ्ाणव्यां 89) है । 


“वस्थापिका-प्रयम या निम्न सदक [ 349 
पप्ट्रीय पचायत् का अध्यक्ष उत्तक गधिवधना को 'ध्यक्षता करता है, पच्ायतः 
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सदस्य होते हैं। राप्ट्रीय पचायत के सदस्या को उनके कार्यों की आलोचना का थपि 
कार है। वे प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते हूँ एव वाद विवाद की माँग कर सकते हैं। 
राष्ट्रीय पचायत अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है। किसी मंत्री के 
विरुद्ध राप्टीय पचायत के सदस्य अपन 2/|3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित 
कर सकते हैं | लेकिन सम्राट ऐसे प्रस्तावा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए 
स्वत त्र है। स्मरणीय है कि मा श्रमण्डल राष्ट्रीय पचायत के प्रति उत्तरदायी न होकर 
सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता है । 

न्यायिक काय--राप्टीय पचायत को सर्वोच्च यायालय क किसी “ायाधीक्र 
की अक्षमता या कदाचार के कारण असमथ होने पर उस पदच्युत करन हेतु सम्राट को 
सम्बोधित करने का अधिकार है । 

वित्तोय काय--वापिक वजट पारित करना और कर निधारण राष्टीय पा 
यत द्वारा ही किय जाते हैं । सचित निधि पर भारित व्यया को राष्ट्रीय पचायत 
पारित नही करती है अपितु उन पर केवल सदन म वाद-विवाद होता है । 

अय काय--राष्ट्रीय पचायत अपने अध्यक्ष एवं समितियों के सदस्यों का 
निर्वाचन करती है। स्वेधानिक सशोधन के हेतु निमित विश्विप्ट समिति म्ें राष्टीय 
पचायत की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं । 
मुल्याकन 
राप्टीय पचायत विधायी सदन है। लेकिन इसका गठन एवं दक्तिया 
लोकत-त्रीय सिद्धाततो पर अपेक्षाकृत कम ही भाधारित हैं । यह अप्रत्यक्ष रीति स 
निर्वाचित सदन है। मातिमण्डल (कायपालिका) इसके प्रत्ति उत्तरदायी नही है । 
राष्ट्रीय सभा के सदस्य सदन के दो-तिहाई बहुमत से मत्री को पदच्युत करते की 
केवल माग कर सकते हैं, इस माँग को स्वीकार या अस्वीकार करना सम्राट की ईच्छा 
पर निमर है । सवैधानिक सश्योधन के सम्बंध मे इसे कोई शक्ति प्राप्त नही है। यह 
सर्वोच्चि यायालय के यायाधीशा को पदच्युत करने को केवल सिफारिश कर सकती 
है। यह मां त्रमण्डल पर केवल प्रदन पूछ कर निय.ञ्रण रख सकती है। लेकिन ईसे 
प्रकार का नियश्रण व्यवहार मे निष्प्रमावो है क्योकि माजिमण्डल सम्राट के प्रति 
उत्तरदायी होता है । इसकी स्थिति ब्रिटिश ससद एवं भारतीय ससद की तुलना मं 
नगण्य है । यह बहुत कुछ स्वतज्ता से पूव की 'मारतीय कद्भीय घारासमा' क्कै 
समकक्ष है । नेपाल म॑ दलीय व्यवस्था का जमाव है | फलस्वरूप राष्ट्रीय पचायत 
के सदस्य व्यक्तिगत रूप मे ही अपने विचार व्यक्त करते है। राजनीतिक दला को 962 
ईं म॑ समाप्त करके उनके स्थान पर 5 वर्गीय सगठनो/!! का निर्माण किया गया है। 
]] ये वर्गीय सगठन इस प्रकार है. () नेपाल कृपक सगठन, (2) नेपाल युवक 


सगठन, (3) नेपाल नारी सगठन (4) नेपाल श्रमिक सगठन, एवं (5) नेपाल 
भूतपूव सनिक सगठन । 
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रिक्त होने पर सर्वोच्च “यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय समा को जाहुत करने 
का अधिकार था । राष्ट्रपति राष्ट्रीय समा को विघटित कर सकता था लेकिन विधदन 
की तिथि से तीन माह के अदर निर्वाचन का होना आवश्यक था। राष्ट्रीय समा का 
निर्वाचन निर्वाचक मण्डल के सदस्यो द्वारा किया जाता था ।”* प्रति 6 माह में इसका 
एक अधिवेशन होना अनिवाय था । इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय समा के सदस्या द्वारा चुना 
जाता था। राष्ट्रपति के पदच्युत होने तथा उसकी शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता 
की दष्या म राष्ट्रीय समा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप मं काय कर सकता था। विधान 
मण्डल के अध्यक्षो के परम्परागत कतव्य अध्यक्ष द्वारा सम्पादित किये जाते थे । 


]3 5 अगस्त, 947 ई को भारत विभाजन के साथ पाकिस्तान का जम हुवा 
है । इस प्रदेश का उदय मुस्लिम साम्प्रदायिकता एव द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम 
है। 96] ई मे इसकी जनसरया 99. करोड थी। यह मुस्लिम बहुल देश है। 
जम के समय पाकिस्तान के दो माग थे--पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगला देश के 
रूप म सम्पूण-प्रमुत्व सम्पन राष्ट्र बन चुका है, एवं पद्िचमी पाकिस्तान । 0 
स्तान इस्लामी राज्य है । पाकिस्तान म व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्रत्यक 
पहलू पर इस्लाम छाया हुआ है । पाकिस्तान का प्रथम सविधाव 956 मे बना 
था। 947 से 956 ई तक पाकिस्तान का शासन भारतीय शासन अधितियम, 
935 ई के अनुसार समठित क्या गया था एवं उसके अनुसार चलता + बन 
इसमे आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवतन कर दिये गय वे। नि 
के निर्माता श्री मोहम्मद अली जिना 947 ई में ही प्रथम गवनर जतरल 
नियुक्त किये गये थे । 947 ई म॑ गठित पाक सविवान समा भारत 
अधिनियम 935 ई के अनुसार सघीय व्यवस्थापिका के रूप मे कीय कई 
रही । इसके अतिरिक्त एक सधीय -यायालय (८्त&थ] 0007) मी था। त् 
घान सभा ने 996 ई में सविधान-निर्माण का काय पूरा किया और 23 माझ 
956 को नवीन सविधान लागू किया गया । 956 इ के पाक के 
गणराज्य की मुख्य विशेपताएँ निम्नवत हैं. () इस्लाम के सामाजिक या थे 
सिद्धाता पर पाक राज्य का निर्माण किया गया था। (2) स्विधान में नीति निर्देयस 
तत्वा की व्यवस्था की गयी थी। (3) वित्त-आयोग एव राष्ट्रीय वित्त समिति की 
स्थापना की गयी थी | (4) सघ गणराज्य की स्थापना की गयी एवं अवश्निष्ट शक्तिव' 
प्रातो का प्रदान की गयी। (5) गवनर-जनरल के स्थान पर निर्वाचित राष्ट्रपतिका 
विधान किया गया । (6) के द्व एवं प्राता म एकसदनीय विधानमण्डला की स्थापना कि 
की गयी । (7) ससदीय शासन-व्यवस्था की स्थापना की गयी थी तथा पार्क 
राष्ट्रपति के लिए मश्रिया के परामश पर काय करना आवश्यक था। (8) सर्वोच्च 
“यायालय एवं उच्च न्‍्यायालया की स्थापना की गयी थी। “यायपालिका स्विधाद 
की सरक्षक थो एवं उसे व्याख्या वा अधिकार प्राप्तथा। (9) सविधान मं या 
जधिकारा का उल्लख क्या गया था| (0) एकल नागरिकता वा निमर्निर्किया 
गया । (]) सविधान क्ठार नही था। कुछ अस्यायी अनुच्छेटा व निर्माण दर 
सिधान मे सपाधन किया जा सकता था जो ससद द्वारा निरस्त ने किये जाने 
तक प्रमावी हांते थ । 


354 | जाधुनिक शासनतात 


जनमतत संग्रह मं दा तिहाई पहुमत से समयन्त प्राप्त होने पर विवेयक पारित हो जाता 
था। राष्ट्रीय समा की वित्तीय झक्तियाँ दयप्य दी । उसमे केवल वजद के अनुदानां पर 
ही मतदान हांता वा यद्यपि सदस्पो को सम्पूण वजट पर बहस का अधिवार प्राप्त या। 
भाय व्यय की किसी राशि का राष्ट्रीय समा द्वारा अनुमोदत ने किये जाने पर शासत 
के। पदत्याप की आवश्यकता नहीं थी । सदस्यां को वाद विवाद की सुविधा प्राप्त थी। 
वे प्रइन एवं पूरक प्रसन पूछ सकते थे परतु मनी उनका उत्तर देने के लिए वाध्य नही ये। 

मुल्याक्न--पाक राष्ट्रीय सभा जनम की सनापने का उपयुक्त यत्र नही थी । 
यह अप्रत्यक्ष रीति स निवाचित सदन घा । निर्वाचक मण्डल के संदस्यगण पाक की 
जनता का विकत्प नही हो सकते थे । निर्वाचन की जिस अप्रत्यक्ष व्यवस्था को जयूद 
खा ने चाल क्या था उसका मुरय उद्देश्य दतीय व्यवस्था के दोपो को दूर करना 
था । लेक्नि यह उद्देश्य भी पृण नही हुआ । राष्ट्रीय समा वियायी एवं वाद विवाद करने 
बाले सदन के रब में भी ठोक ढंग से काय न कर सकी । उसकी श्षक्ति सीमित थी। सप्द 
पति को कुछ विधायी अधिकार प्राप्त थे । इसके अतिरिक्त उसे सभा का विषध्ति करने 
की शक्ति भी प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का व्यापक आपातकालीन विधायी 
राक्तियां प्राप्त थी । राष्ट्रीय समा की विनीय शक्ति नामसाव की थी । सरकार पर 
उसका कोई नियत्रण नहीं था अपितु राष्ट्रीय सभा पर शासन कय ही विय न रहता 
था। राष्ट्रीय समा में सरकार की पराजय का अगर झासन द्वारा पदत्याग करता नहीं 
हुआ करता था। इस संविधान के अधीन पाक में एक्सदनीय व्यवस्थाएिका का 
अनोखा प्रयोग किया गया था । स्मरणीय है कि पाक जैस बड़े देशो में जहाँ भाषा एवं 
क्षेत्र की विभिनताएँ पायी जाती हा एवं सघीय शासन के लिए जो उबर भूमि हां, वहाँ 
इस प्रयोग का असफल होना स्वामाविक था । 


42 


व्यवस्था पिका--विधि-निर्माण प्रक्रिया 
एवं सम्बन्धित विपय 


(.६6|5 6 एंनघ&8-.50४ ॥४४।(॥९७ #४० 
पर्तन&86.6६0 5७83६ए5 ] 





इस अध्याय मे व्यवस्थापिका के प्रमुख दायित्व विधि निर्माण की प्रत्रिया एव 
उससे सम्बाधित विपयो जैस व्यवस्थापिका के अध्यक्ष एवं उनके अधिकारों 
सम्बधी प्रशमो का अध्ययन किया गया है । विधि निर्माण की भी विभिनर देशा में 
पृथक पृथक प्रणालिया है ॥ वित्त विधेयक एवं गैर वित्तीय विधेयक को पारित करने क॑ 
लिए भिनर पद्धतियां का प्रयोग किया जाता है । आज भी स्विट्जरलैण्ड के कुछ कैण्टता 
एवं सम्रुक्‍तत राज्य अमेरिका के कुछ राज्यो म प्रत्यक्ष रीतिस विधि निर्माण होता है । 
हर देश मे विधि निर्माण मे व्यवस्थापिका की समितिया महत्वपूण योग दंती हं। 
लेकिन ग्रेट ब्रिटेन व अमेरिका की समिति व्यवस्था में अतर हूं । व्यवस्थापिवा 
विधि निमाण सम्बधी सभी दायित्वा को अनेक कारणी से स्वय पूरा नही कर पाती 
है ) कार्याधिक्य एवं समयाभाव तथा तकनीकी विषया सम्बंधी अपेक्षित ज्ञान का 
अभाव इसका प्रधान कारण है। अत थ्यवस्थापिका विधि से सम्बोधित सामाय 
सिद्धातो को निधारित करके तत्सम्बवी नियमोा एवं उपनियमा के निर्माण का 
दायित्व कायपालिका को सोप दंती है । इस व्यवस्था को प्रदत्त विधान (26४०८० 
4,68/४ 2007) कहते है। इस जध्याय मे व्यवस्थापिका के अध्यक्ष, विभित्र विधि मिमाण 
पद्धतिया, एवं समित्ति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है तथा अगले अध्याया म प्रत्यक्ष 
विधि निर्माण, प्रदत्त व्यवस्थापन एवं सदस्यो क विशेषाधिकार सम्व वी प्रश्नों का 
अध्ययन किया गया है । 

व्यवस्थापिका के अध्यक्ष 
विधि निमाण व्यवस्थापिका का प्रधान काय है। वाद विवाद एवं विचार- 
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विमर्श विधि निर्माण के जाव*यक एवं अभिवाय तत्व हैं। इस उद्देश्य की पृत्ति हेतु व्यवस्था 
पिकरा की जपनी काय-पढ्ति या काय सचालन रीति और उसी से सम्बीधत नियम 
भी होते है । इन वियमों का क्रियावयत व्यवस्थापिका के बहुसख्यक सदस्था एवं 
समाज की याय एवं विवक की घारणा तथा विधानमण्डल हा रा विचाराधीन एवं सम्पा 
दित किये जाने वाले काय की प्रकृति सम्बाधी ज्ञान पर विभर करता है। व्यवस्थापिका 
की प्रतिप्ठा उसके निणया पर निभर करती है । व्यवस्थापिका के काय संवातब 
सम्ब बी नियमी को भलो-माति क्रिशीवित करने के लिए एक अधिकारी की जीव 
श्यकता है जां उनकी व्यारया कर सके एवं छह व्यवहार में ला सके । अत फोर 
के अनुसार विवानमण्इल के “अप्यक्ष (शब्मठग8 0॥्रीप्श) में जनेक गुण होते 
चाहिए बिचार अभिव्यक्ति के समय निधुणता या चतुराई (१००४) के सावन्साय 
उसे बयालत सजग हाता चाहिए जिससे कि तुद्ियों को पकड़कर अव्यवस्था को रोका 
जा सके । उसक प्रमुस थुण उसकी निणय-सझकक्ति एवं निष्पक्षता हैं एवं (अध्यक्ष के लिए) 
नियमों क ज्ञान की आावध्यकता सुस्पष्ट ही है। * निष्पक्षता के लिए किसी होए्ड 
प्रमाण की आव"यकता नही होती ह। फ्रेच राष्ट्रीय सभा (िल्ावी उर80903 
48599) एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष तिषक्ष तही 
होते । अध्यक्ष के पक्षयातपुण हप्टिकोण एवं व्यवहार से समय का आपव्यव होता 
क्योवि' एसी अवस्था मे उसके तिणया को अति क्षण चुनौती दी जा एवती है। ईा 
एक अप दुष्परिणाम भी हांता है । विधि निर्माण मे यदि शासन अत्यधिक हस्त 
करता है ता उस पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि जो विपियाँ पारित की गयी 
हैं वे अनुचित ढग से पारित की गयी हैं। ऐसी अवस्था म विधिया नपती पवित्रता दंत 
प्रभाव खो बैठती हैं । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष के पक्षपात्पूर्ण व्यवहार से व्यवस्पाशकिी 
में अव्यवस्था की हर सम्भावना रहती है । अन्‍य व्यवस्थापिकाआं की कपेक्षा ब्रिटिश 
संसद के अच्यल अपले जाचरण में परणत निष्पक्ष होते है। संसदीय देशा में विम्न 
सदन के अध्यल की निष्पक्षता एवं निदलीयता लोकतल की सफलता के लिए ये 
पालिका को निष्पक्षता एवं ससदोय सं्रमुता के समान ही आवश्यक है । 
उच्च सदनो के अध्यक्ष 
अग्रिम पृष्ठा मे निसन सदन के अध्यक्षो (59०७७) का विस्तार से अध्ययन 
क्या गया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि उच्च सदनों के मी अध्यक्ष (िष्डाएंगड़ 
0॥005) हृप्त हैं । जध्यक्षा क॒ अतिरिक्त व्यवस्थापिवा के जाय अधिकारी भी हींतें 
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है, पबा- व्यय के सचि उप्के ये प्रेहयोगी अधिकारी | व्यवस्थापिक, 
का अपना सं भी होता है । 

ब्रेटिश् लॉड्समा के भ चाड (7, 2प्त्था0) 
हैं । बह | भदेस्य होता. है भी: 'अमण काय काल- 
पक्तत पड्समा का नैध्यक्ष रहता ॥ उसकी नियुक्ति पद्म भे सदन के परामश्ष 
नही किया जाता | अधानम-त्री इसके नाम की सिफारिश / माजिमण्डल- 
ये दशा अध्यक्ष | |; के स्पीकर: 
की तुचना भे लॉड्समा के अध्यक्ष की भक्तिया पेयष्य है | उदाहरण के लिए, यदि की 
के के साथ बोलते है मय से होते है हो का क्रय 
कि कौन बोलेगा | वॉड्समा मे व्यवस्था स्थापित #यित्व भध्य/ 
का को पड पल ही का हो दि प अध्यक्ष को करके 
वाँडों को का फर्क कह पम्वोधित करते ह | यदि लॉ पासलतर पीयर' 
“हे सदन के बाद विवाद मे भाग ले सकता है बयया: नही । पद भे भाग लेते 
श जे ही कसी हे हट रा पेहे दलीय पर मत भी ह सकता 
है लेक्नि ज्से निर्णायक मत्त प्राप्त नही है; ग्ी अनुपस्यिति कजन हारा नियुक्त 
प्टी स्पीकर या सदन द्वारा हि सदन के अध्य/ 7 
अमेरिकी सीनेट का ध्यक्ष अग्ने सेष का जपराष्ट्रपात्ति हीता है।* ३ - 
अकार, भारतीय उच्च सदन [ पज्यस्मा) की अध्यक्षता भी उपराष्ट्रप (थर०6 का० 
८१४) करता है । लेनी ही उपराष्ट्रपति अपने-अपने देशो # उच्च पदनों के पे 
अध्यक्ष होते है। ले ना ही कायकाल पे अपने: अपने सदन अध्यक्षता 
करते है, उनके अधिकार < क्तया नि. सदन! क्षेः गे स्पीकर) ही भाति 
होती हैं । भारत मर जपराष्ट्रपात की अनुपस्थित्ति 3 पदन पा के लिए 
प़दन अपने के त्त्ही पपाध्यक्ष का निवचिन 7 है ९ ध्यः देने साधारण 
बहुमत से अस्ताव पारित करके पेदेचुत् कर पैकेत्ा है | भारतीय 'डरपति सदन 
पैदेस्य नही होता, उसे केक्ल निर्षा पते प्राप्त है | 
उठती सच उपराष्ट्रपति सीनेट होता नेट के पहुमत दल के 
रे (2५०० 22: (६८६ क्रय ५४९ 5/ चाल 2 4 
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भिन दल का हो सकता है । सीनेट की समितियों की वह निमुक्ति लही करता भर 
केचल विवाद की स्थिति से ही निणावक् मत देता है । सीनेट का अध्यस प्रत्येक सदस्य 
का उसी क्रम में विचार व्यक्त करने का अवसर देना है जिस क्रम म॑ वे खडे हां बाते 
है । जत उसे पतिनिधि सदन के स्पीकर की भाँति स्वीकृत करने (८००8ए0ण०7) की 
शक्ति प्राप्त नही है। उपराष्टपर्ति प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की भाति तीवेट का 
ततत्व नही करता हे । सीनेट मं वाद-विवाद सम्बधी इस परम्परा का विकास हुआ है 
कि जध्यक्ष दोना दलों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेगा । सीनेट अपने मे से ही अस्थायी 
वच्यक्ष (06860 एछ० प७79790०) को चुनती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे 
सीनेट की अध्यक्षता करता है । अस्थायी अध्यक्ष यद्यपि सीनेट द्वारा निवाचित होता 
है पर तु व्यवहार मे वह बहुमत दल की समिति द्वार निवाचित किया जाता है. एव 
प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की भाति बहुमत दल का नंता होता है। जॉग एक रे के 
अनुसार प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की मभाति अस्थायी जध्यक्ष का पद दत्ीय है और 
बह बहुमत दल के कायनम को आगे बढाने का प्रयत्न करता है ।* 
ब्रिटिश फाम'स सभा फा अध्यस्त 

ब्रिटिश कॉम-स समा के अध्यक्ष का स्पीकर कहा जाता है. यद्यपि वह कामल्य 
समा के वाद विवाद एवं विचार विमश मे कभी काई भाग नहीं लेता ! वह जब 
बोलता है तब लोकसमा म नही अपितु लोकसभा की तरफ से बालता है। न] 
पद की उत्पत्ति अतीत के गत में वितीन है। उसका पद सम्मान, प्रत्तिप्ण एवं सतत 
का है। प्रथम ज्ञात स्पीकर का ताम सर थामस हयरफाड (87 प9णक्क यह: 
एए) था। वे 377 ई मे अध्यक्ष थे।" प्राचीन काल में स्पीकर कॉमस्स तमीं की 
प्रवक्ता होता था। बहू सदन की तरफ से राजा के समल आवेदसा एव प्रथतालत्रा 
को प्रस्तुत किया करता था । इस पद का विगत 600 वर्षों म' विकास हुआ है !प्रारम्य 
से स्पीकर की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती था । लेकित अब स्पीकर निर्वाचित होने 
लगा है पर'तु इसके पश्चात भी जसा कोक (00).6) न 648 ई मे कहा है, परसेस 
यह बी हुई है कि राजा किसी याग्य एवं विद्वान व्यक्ति को स्पीकर नामाकिति करती 
है और कॉमस समा द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है।' जाज तृतीय के कील 
सक स्पीकर के निवाचन मे जा का प्रमाव हांता था । आज सी स्पीकर वे विरवचित 
की राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता है लेकिस यह कवल जोपचारिक्ता मात्र ही है 
सिद्धा ते स्पीकर या अध्यक्ष का निवचित कामत्स समा द्वारा छवाता है लेकित व्यव 
हार म प्रधानमत्री किसी सुयोग्य व्यक्ति का माँ त्मण्दल क॑ सदस्या एवं विरोधी देखे 
का नता के परामझ से उयन करता है। इसके पदचात कामस्त सभा क॑ सदस्यों द्वार 
8 (0३88 भण्पे ६39 २४ ब्य , ए 202 
9 कयमस सना के कुछ प्रमुस स्पीकर क॑ नाम है--पीटर डी माउप्डफोड िलेस 


पे8 >०परठात), सर यामस मर (80 पृ्ठघा8& 4००7०), सर एडबड बुक 
[फध ६09 झत (००६८) एवं घर विलियम दियाल (38 ए/0या सव्यूमेशें)। 


्् 


पे निर्माण यकि; 7 वत्त विषय (3 
है एक दे! वैवक्तिक द्त्य उ समेवन 
। स्पीकर का. निर्वा: आधार पर हवा है | चागा बे डेमत दत्त के ही 
किसी बः अ्स्तावित क्यि जाता है वेक्नि विरोधी पस्काघ 
मे पर क्यिः जाता है | जिस के विरावी दल सर 
नही ज्लेवा है, प्रधान: नी हारा उस नाम को नस्तावित नही. पे है। इस 
उहेरव अध्यक्ष 3. 7 सवसम्पति पे करना है । गध्यक्ष 
का तिव 7र होता है 'छु निवाचिन के पेह निदलीय हो 
जाता एवं प्रण प्पक्षता के करता है | 
लीयता व स्थाथित्त ब्रिटेन के र्स्प वरग्मेपताएं 
हैं । पेह निष्पक्षत: नियमा के पतन है और राजनीह 
7 णे पृथक रखता है ; विरवाचित हर पात्र स्वीकर राजनीतिक 
दल के पणरूपेण विच्छर क्र । चाल्स के शासः 
एक घट; उसकी # क्षत। नकाश पढता है ॥2० चाल्स प्रथम (7625 | 647) 
76 


तल 
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हुई है। 895 ई मे वालफोर ने स्पीकर गुली का विरोध करके इस परम्परा को 
तोडमे की घमकी दी थी लेकिन निर्वाचनों में धबुदार दल का बहुमत प्राप्त होव के 
कारण बालफोर ने अपने विचार को क्रियान्वित नहीं दिया। 7935 ई मं श्रम दस मे 
इस स्थापित परम्परा के विरुद्ध स्पीकर फिटजरो (0209) को उम्मीदवार सढा क्या 
था जेकित उसे केवल असफलता ही हाथ लगी थी क्याकि अनुदार दल एवं उदार दल 
ने पुराने स्पीकर का ही समर्थन किया था । 839 ईं में 5849 7.08 संवध्ेयम 
एक सभप में ही स्पीकर चुने गये थे । 495 ई में भी स्पीकर के पद पर संधप 
हुआ था। इस समय श्रम दल विरोधी दल था । पनुदारदलीय उम्मीदवार का 
विराध तो श्रम दल मे नही किया परन्तु यह प्रस्तावित किया कि भुतपुव उपाध्यक्ष अपने 
व्यापक अनुभव के कारण एक योग्य उम्मीदवार है। अत मतदान हुआ जिसमे अनु 
दारदलोय श्रत्याशी विजयी घोषित किया गया। सामान्यत स्पीकर के पद के 
लिए ऐसे प्रत्याक्षी का नाम प्रस्तावित किया जाता है जो दीपकाल तक शातव का 
सदस्य वही होता तथा सरिय राजनीतिज्ञ और साधन या आय समिति के अध्यक्ष 
अथवा उपाध्यक्ष के रूप मं काय करने का दीधकाल का अतुमव रखता है। यूकि अध्यक्ष 
से पण सिष्पक्षता की आशा की जाती है अत यह आवश्यक है कि वह हर अकार के 
राजनीतिक कार्यों से दूर रहे । यह मी आवश्यक है कि उसे निर्वाचन मे मार में वेबा 
पढ़े । अब इगरलैप्ड का जनमत स्पीकर का निविशोध पुत्र विर्वाचित करता अप़ती 
कत्तब्य भाषता है। 

स्पीकर विष्पक्षतापुक्‍क आचरण कर सके इस हेतु निम्नलिखित परम्पराओ का 
विकास हुआ है 

(4) स्पीकर सम्पुण सदन द्वारा निर्वाचित होता है एवं 7722 ई से प्रत्यक 
स्पीकर एक वार निर्वाचित हीने के पश्चात निविरोध निर्वाधित होता रहा हैं ( अत्येक 
स्पीकर का जोसतन कायकाल दस वय रहा है | स्पीकर आनस्लो (07४50) 34 वष 
पक पदाकृद रहा था। इगलेण्ड में स्पीकर फ्रान्प की भाति एक सत्र के लिए मिर्बा 
जित नही होता । अत दीधक्ाल तक पदारूढ रहने के कारण स्पीकर का विशप स्थितिं 
प्राप्त हो जाती है । 

(2) खोकर सवसम्मति से विरोधी दल को विश्वास मे लेकर निर्वाचित किया 
जाता है। 839 ई में इस प्रथा का विकास हुआ है। 

(3) स्पीकर निर्वाचित हान के पश्चात पुणरूपेण निदलीय हो जाता है। वह 
पमस्त दलीय सम्बंध तोड लेता है, दल को बठका मे माय नही लेता, दल्लौय नीति 
के सम्बंध में व्रिच्चार व्यक्त नहीं करता और से अपने निवरचिन-क्षत्र का ही ध्याव 
रसता हैं। राजनीति से वह पूणरझूपण निरपक्ष हो जाता है । 


डिया जाना चाहिए। इससे उसम एवं आय सदस्यो मे एक प्रकार की समानता 
गाती है ।' --पगवल्ट, त् श्र ८४, 9 476 
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व्यक्त करत का अवसर प्राप्त हो जाय । नावदइ्यक एवं विलम्बकारी प्रस्तावा को बह 
लस्वोकार कर सकता है। 


अध्यक्ष के द्वारा ससद क प्रारम्भ मे ही बुछ सदस्यों की एक धूची तयार की 
जाती हैं। इनम स वह स्थायी समितियों के अध्यक्षा का चयन करता है. एवं यह 
निरिचत करता है कि विधेयर किस सम्रिति मं विच्चर हतु भेजा जाय । 

शासन मे पूछे जाने वाल प्रदवा का वह औौचित्य के अनुसार फ्मवद्ध रुप ते 
व्यवस्थित करता है एव प्ररक प्रसता के लिए समय निश्चित करता है । उस वित्तीय 
विधेयक को अमाणित करते का भी अधिकार प्राप्त है। 

समोक्षा--प्रिटिश्व अध्यक्ष का पद सम्मान का है। उससे यह आशा की जादी 
है कि वह यायाधीश जैसी निष्पक्षता से काम करगा। अध्यक्ष पद के लिए स्लेडस्टौोन 
के ननुसर * उस “यक्ति को चुना जाना चाहिए जिसका दल में कांई विद्येप थरमाव ने 
हा क्याकि ऐसा न होने पर सद्धाशत्तक आपत्तियाँ हाती रहगी और अध्यक्ष का पद 
दलगत विवाद का विषय बन जायेगा ।/ जेलिग्स की हृ्टि में अध्यक्ष की ब्रक्तिया 
उसके उस वैभव का प्रयट नहीं करती जिसका वह उपयोग करता है ।” आग एंव 
जिक की हृष्टि में स्पीकर को अत्यातत गम्भीर, रौैवीला एव मुदुमावी द्वोश चाहिए न्‍ 
उसकी वाणी तेज एवं स्वभाव जहकारी होन के साथ ही उस पनो, दयाघु बोस, पजेग, 
पधयवान एवं व्यवहारदुचल भी होना चाहिए। स्पीकर का हम 'कामत्स सभा की काय 
पालिका कह सकत हैं।'+ ब्लेडस्टोन के अनुसार उसका काय सदन की भव से ही रक्षा 
करना हुं और बाद विवाद के समय जब बह बध्यक्षता करता है तब इस दामित्व को 
विज्ेप रूप से निभाता है ।* स्पीकर 'वाद-विवाद का लॉड है। यह ध्याव रखता 
उसका ही दायित्व है कि सदस्यगण विपय पर ही वाद विवाद करे। 

भपने सीमित क्षेत्र म अध्यक्ष को व्यापय शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह बपब कार्यो 
के लिए केवल सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। उसक निणया की शायद ही कमी 
उपक्षा की जाती हो | यह देखना उसका दायित्व है कि सदन द्वारा निणय लिये 
जाते के यूद समस्या पर पर्याप्त विचार विमश हा चुका है। स्पीकर का निष्पक्ष होना 
इस उद्देश्य के लिए विवात आवश्यक है । अत ब्रिटिश स्प्रीकर के त्तीन महात्‌ शरृण-८ 
निष्पक्षता निललीयता एवं दापित्व--उस्ते एक गादणश अध्यक्ष बना देते है । अन्त मं 
स्पीकर श्री ब्गचस क्लिफटन ब्राउन (000ह45 (० झ007) के अध्यक्ष पद 
सम्बधी विचारी का उदधत करना उचित है जिनमे उ होने अत्यत सुदर झब्दों में 
33. *६६ 5 3म्रएए5च६ #०७८एट- ६0 श्राधा2१६८ 09 रएप्फरटाबधगय गे एगरढा३ 

29४ +पपप्थपणधर पट ८558९ ए्ाटप भर क्यो ८० ला0एछ न र्वच्शि 
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44. 088 भाए दाता: ७ व्यय. 248 
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स्पीकर के पद एवं दायित्वा को व्यक्त किया है. “सं देखने का प्रथत्त करता हूँ कि 
सम्पूष यान मली प्रकार चल रहा है । स्पीकर जपने पद से एवं पद के अतिरिक्त इसम 
सहायता कर सकता है। मेरा काय यह देखना भी है कि शासकीय काय, जिसके लिए 
मं उत्तरदायी नहीं हूँ, के माय म जाववूऋ कर वाघाएँ उत्पन नही की जाती हैं। 
मेरा काय यह देखना भी है कि अल्पसख्यका क॑ विचार सुने जाते है । जब सापण देने 
के लिए वक्‍ताओं के नाम लिये जाते हैं तव सदन के सभी प्रकार के विचारों को 
उचित अवसर मिल सके, इसका मुझे घ्यान रखना पडता है ) सभी को स्वतस्त भाषण 
के उचित अवसर प्राप्त हो सके, यह मेरा दायित्व होठा चाहिए। में अध्यक्ष के नाते 
ने तो सरकारी और न विरोधी दल का ही सदस्य हूँ) मैं कॉमस समा का व्यक्ति हूँ 
एवं उसकी रक्षा करने का इच्छुक हूँ तथा उसकी रक्षा भी करूँगा ।7/ 
अमेरिकी प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष 

सबिधान प्रतिनिधि सदन को अपना स्पीकर एवं अ ये अधिकारियों के चयन का 
अधिकार दिया गया है । अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के जध्यक्ष पद का विकास ]8वी 
मंदी के ब्रिटिश अध्यक्ष की परम्परा पर हुआ है! लेकिन वह जिटिश अध्यक्ष के पद 
से पुणरूपण मित्र ससया है। अमेरिकी अतितिथि सदन का अध्यक्ष कॉमस सभा के 
अध्यक्ष की भाति सदन के नियमों की घोषणा मात्र ही नही करता वरन्‌ सदत के 
नियमों वी स्वविवेकानुसार व्यारया या समितियों के नियमां का निर्माण भी करता 
है । स्मरणीय है कि समितियों का व्यवहारत सदन की कायपद्धति पर अधिकार हांता 
है । प्रिटेन की भाति प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष को मी स्पीकर की सज्ञा दी जाती 
है। बोयड के अनुसार, “20वीं सदी के प्रारम्भ मे जर्थात्त 79]0 ई तक सदत की 
निर्देशन भक्ति उसी (स्पीकर) म तिहित थी । वही विभित महत्ववू्णं समितियों का 
भध्यक्ष होता था एवं उसका सदन पर निरकुश नियत्त्रण होता था । ? लेकित अब 
वह समय नहीं है जब स्प्रीकर बिना किसी सन्देह के! अपनी झक्तियों का प्रयोग कर 
सके । वह तियम समिति से अब हटा दिया गया हे और समस्त समितियां की नियुक्ति 
करने वी शक्ति स्पीकर से जैकर प्रतिनिधि सदन को प्रदान कर दी गयी है ! 

पकिनिशि सबक की जन्यक्षता के लिए अत्यक वर्दीव कांग्रेस का सब आारस्थ 
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होने पर उसे बहुमत दल के काकस (0४०४७) द्वारा मनोनीत किया जाता है एवं बहुमत 
के आधार पर सदन द्वारा औपचारिक रूप म तिर्वाचित किया जाता है। सदन मे 
जिस दल का बहुमत होता है जनिवायत उसी दल का प्रत्याशी स्पीकर निर्वाचित 
हांता है । त्रिटेन की तरह यहाँ विराधी दल का विश्वास म नहीं लिया जाता है। वह 
ब्रिटिश स्पीकर की भाति निवाचन के पश्चात अपन दलीय स्वरूप वा परित्याग भी वही 
करता और दलीय कार्या एव समठत मे सक्रिय भाग लेता रहता है। वह देख का 
सक्तिशाली नेता होता है। ब्रिटिश स्पीकर की भाति वह अपने पद पर बार बार 
निविरोध निर्वाचित नही होता है । प्राय हर तिवाचन के पश्चात प्रतिनिधि सदन के 
अध्यक्ष बदलते रहते है। प्रतिनिधि सदन मं स्पीकर अपन दल का घोषित बमिकर्ता हंत 
है और वहा की दलगत राजनीति म॑ वह सक्रिय भाग लेता है। अत ब्रिटिश सीकर 
की भाति उसके निष्पक्ष होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वह सदन के कार्यों मं अपने 
दल को हर सम्भव सहायता पहुँचान क लिए प्रयल्तशील रहता है। अपने दतांय कायतम 
को अग्रसर करन क॑ लिए वह सक्रिय रहता है एवं इस हेतु आवश्यक विधियों के 
निर्माण मे योग देता है । स्पीकर सदन का महत्वपूण अधिकारी होता है एवं उसकी 
स्थिति केद्रीय होती है । 

स्पोकर के काय एवं दामित्व'*--स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है; पेन 
की बैठका को प्रारम्भ एवं समाप्त करता है तथा बह सदस्यों का विचार बे करते 
की अनुमति प्रदान करता है। सामायत उसके द्वारा किसी विधेयक पर पहले पक्ष 
में तथा बाद मे विपक्ष मं बालन के कम म अनुमति दी जाती है, लेकित अपने दल के 
सदस्यों को वह अधिक अवसर प्रदान करता है। वाद विवाद की व्यवस्था एवं सदन 
भ अनुआासन एवं व्यवस्था बनाये रखना उसी का दायित्व है, लेकित ब्रिडिंय सॉकिएद 
की भाँति उस सदस्या को दण्डित करते का अधिकार प्राप्त नही है। सदन को ही किसी 
सदस्य को दण्डित करने का अविकार होता है। अव्यवस्था एवं सदस्यों द्वारा है 
लेप की दक्शा में वह सदन को स्थमित कर सकता है या सा्जेग्ट को व्यवस्था स्थापित 
करने का आदे' दे सकता है ! प 

समितियों के सदस्यों को भी उसक द्वारा ही नियुक्त क्या जाता है। 9 ६ 
तक वह नियम समिति (२७०४ (00700706७) एव समस्त स्थायी समितियां के सत्स्यों 
को नियुक्त करता था लेक्वि अब उसे केवल श्रवर एवं विशेष समितियां अथबा 
प्रतिनिधि सभा द्वारा अधिकार प्रदत्त किये जाने पर समितियों के सदस्यों पति 
नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विधेयक को से 
मे भेजन के सम्बंध मे कोई मतभेद हांता है तो ऐसी अवस्था में स्पीकर का विषय 
आंतिम माना जाता है) वह सदत के नियमा की व्याख्या करता है तथा उहूँ किया 
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(गला व्वतेधञआए) का असाव है । सविधान-निम॒ताजा की धारणा थी कि हदन 
अपन नेतत्व की समस्या का समाधान स्वयं कर लेगा । सदन की सदस्य समस्या एवं 
काम भार मे वृद्धि के साथ नतृत्व की आवश्यवता को भी अधिकाधिक बतुमवे किया 
जाने लगा था एवं वहुमत दल का प्रमुख सदस्य होते के कारण यह दायित्व स्पीकर 
के के था पर आ पड़ा है। हेवरी के समय से ही स्पीकर वहुमत दत के सदस्य होते 
रहे है और इस कारण उहह सदन का नेता माना गाता रहा हैं। मुबरों के जबुहार 
स्पीकर ही वह व्यक्ति था जिस पर बहुमत दख अपने विधि अस्तावों को नियमा के 
जजाल से सरलतापूवक पारित कराने के लिए निमर रहता था। फदत उसके हाथा 
में जविक स अधिक शक्ति केद्धित हाने लगी है और वह वास्तव मे एक वावाप्राह 
बस सया है ।* आँण ते इसी विचार का व्यक्त करते हुए कहा है कि “एक साधा 
साधा अध्यक्ष पद शक्तिशाली तानाशाही मे विकसित हो! गया हैं गौर सदव द्वाय 
सम्पादित क्यि जा सकते वाले हर विषय मे उस जीवन एवं सरण की शक्ति प्रात हो 
गयी है ।”# «उसके पद मं जोपचारिक नेतृत्व एवं औपचारिक दलीय वेहत्व तम्मि 
लित है ।” * 

93] इ तक प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की स्थिति तानागाह जंती हीं 
थी । स्पीकर थॉमस वी रीढ जार रीड कहा जाता था । स्पीकर जोसेफ जी वार 
स्थिति भी ऐसी ही थी और वे (/9०6 709 के नाम से विय्यात थे। 729/0 8 ई 
में स्पीकर की इस अनिया तत स्थिति के विरुद्ध प्रतिनिधि सदव मे एक विट्रीहे ० 
खड़ा हुना था। उस समय तक स्पीकर सभी स्थायी प्रवर समितियां की नियुक्ति 
करता था एवं उसका विधि निर्माण पर यथाथ वियात्रण था । इसके थतिरिक्ते वही 
सदस्यों का वाद-विवाद मे भाग लेने का अधिकार प्रदान करता था (गिएए८/ रण 
]0९००80॥07) । रिपब्लिक्न दल के कुछ सदस्यों मे 7940 ३8 में क्तानवाद 
((0४घ०्घाभय) के विदद्ध विद्रोह कर दिया ।* स्पीकर केनान ने अवेक विपयी पर वाई 
विवाद की स्वत तता प्रदान नहीं की थी । इस विद्वांह में डेमोररेट सदस्यों ने मी वित्री 
हियो का साथ दिया । फलस्वरूप सदन के नियमों में अनेक सशोघत किये गये । विष 
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का प्रमुख नेता होता था। ? ब्रिठिन्ष एवं अमेरिकी स्पीकर की विभिनताएँ महत्वपू् 
है । 'दोयो ही अपनी सम्पूण राजनीतिक प्रणालिया के लघु रूप है ।” * 


कनाडा, आस्ट्रे लिया एव न्यूजीलेण्ड के स्पीकर 

इन दझ्ो में ब्रिटिश ससदीय प्रणाली का प्रभाव है क्योकि वे सभी विव्शि 
औपनिवंशिक दंक्ञ है । उनके सविधानों का खोत ब्रिदिश्ष ससद है। 

उपरोक्त तीनो देशो में घासत मे परिवतन वे साथ अध्यक्ष पद में भी परि 
वतन होते हैं। बहुमत दल का स्पीकर पद पर प्रभाव होता है। ब्रिटन मे स्पाकर के 
निर्वाचन मे उसका विरोय नही होता । लेकिन इन देशों मे इस परम्परा का अनुगमन 
नहीं क्या जाता है । 

जब सदन का समिति क रूप में अधिवेशन होता है तो इस देझा में लीकर 
बाद विवाद में भाग लेत हैं एव मतदान भी करते हूँ । इतना होने पर सी इन देशा में 
स्पीकर की निष्पक्षता के प्रति म देह नहीं किया जाता है। ससद के समी दर्यों एवं दतो 
का उस पृणथ समयन श्राप्त होता है। फिर भी स्पीकर के तिणय के विरुद्ध कमा-करमी 
एन दशा के सदतो में मतदान हुए है। प्रिटेन की झाति इत दंशा में एव दर्सिणी 
अफ्रीका मे स्पीकर पद से पृथक हांने के पश्चात सक्रिय राजनीति से थवकाश प्रहंथ 
नहीं करत हैं क्यांकि इन देशा मे स्पोकर के पद का राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च 
परिणति नही माना जाता है और न ही स्पीकर पद से पृथक होने के परचाते मंत्री पद 
ग्रहण करवा अस्वाभाविक ममका जाता है । 


फ्रास में अध्यक्ष का पद 

ततीय फ्च गणराज्य के निम्न सदन चेम्बर आफ डेपुदीज एवं चतुथ पणाज्य 

के निम्न सदन राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष की स्थिति अमेरिकी स्पीकर की भपेक्षा डिटिे 
स्पीकर से अधिक मिलती है । फ्राःसीसी अध्यक्ष सी ब्रिटिश स्पीकर की भाहि संसतीय 
प्रणाली की उपज है जिसके अतर्गत उत्तरदायी मा त्रमण्डल को मागदशन एवं लिये 
अ्ण की शक्ति प्राप्त हाती है। अत फ्रास में उत परिस्थितियों का अभाव है जितके 

प्रभाव के कारण अध्यक्ष का हष्टिकोण दलोय एवं प्वपातपूण हो जाता है। लेकिन 
फाइनर के अनुसार ग्रेट ज्रिटेन की तरह फ्रास मे वे सब परिस्थितियाँ नही पायी जाती 


हैं जिनके फ्लस्वरूप फ्रासीसी अध्यश्त ब्विटिय स्पीकर की योग्यता एवं निष्पक्षता वी 
प्राप्त कर मक ।* 
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+ त्यागपन् & दिया था | फाइनर क जनुक्तर, “बेम्बर की. नध्यक्षतरा बपरत्य क्र 
राष्ट्रपति पद के लि सीढ़ी थे ० 

फेक विधानमण्डला के थ कला का जिव्धि स्पीकर के पमाव ही शक्ति आप 
होवी है। ७ यिवस्थाविकः मर 


फ्र्च के कारण स्पीकर का कपिल 
मपेक्षाकृत ऊेठिन हो जाता है तथा #च समद के के संसदीय गो की उप 


जने+ 
स्थिति उसके काय को और भी अधिक कठिन बना देती 8 | इसके अतिरिक्त पद 
गम्वधी परम्पराफ दैतीय स्वकप एवं ससदीय जीवन की नस्पिरता क फ््त 
स्वस्प अध्यवा का काय और भी पक कठिन है गया है| पेदन मे व्यवस्था के 
लिए पष्टी वजती रहती के लक्नि कोई परदस्य उस पर ध्यान नही देवा 4 । इन तब 
की जड़ मे या म-य, तन थी $ $ सप्रमु है, इसक वतिरिक्त दतीय 
विभेद एक पज्य भक्ति का अमाव इस धबुत्तरराबित्व की भावना के भय कारण के 
4 गणराज्य +) राप्लीय समा के नियम के रथ अध्यक्ष की स्थिति भौर 
उसको नक्तिया तो शदान की) गयी की लक्षिन उप्की पत्ता कर 
दियागया 4, । आहत करने विधयका को पयराज्य परिषद 
(एप्प ० १%ण०्श८) हारा प्रारित है।न पर २. ति को उड़ प्रोषित करने हद 
अपित करके और श्ेपित विधेयक को यदि दस दिल हो चुके हो को उते विपि र्य मं 
पोषित करने अनुशासन भय करने बाते पदस्थ को दस देने एव अतस्वेसी क्रो रक्षा 
निक अध्यक्ष के मे देकर उसे उच्च ऐसी य्क्तिया 
पा मी गयी है जे अइनर के अनुचार कोई दुबुद्ध अध्यक्ष घोर सकट के 00 
अयोग करके भासन के साय मे बाघाए पत्पन कर है ।ग चेठुथ गषराज्य 
अध्यक्ष छ् 


का ये 
नही है जले (६ भ्वली के वि गंग करले के पद गा मण्डल को 320 
क्ष से 7 चाहिए (अनुच्चद 57) 4 के भग हो जा 
पर प्र हि तो अपने पद से वथक ही जाता था । लेकिन मण्डल बना रहता 
था जिस: ते। असेम्ब' का अध्यक्ष फैता ६, पेव निर्वाचना तक वह 
शासन ३) ६ रता थ। | मीतीतमण्डक्त मे नकीन महज ऐप उन सब 
समूहों # यमन कि: करने का थाजिहम। रे 
था 


को पेत्क डी 
जप पद किसी आरण स रिक्त होने पर तक क्ति तक पेह यणराज्य के पष्टरपत्ति के 
रस अनुच्छे नह 


32. पाँचवे फच गणराज्य कः विषानश अध्यक्ष कस 


मे कस अह परिक्‍तन ह्गा 
है कि व चध्यक्ष 7 के कायकाक के चलिए चुना जाता है। 
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भारतीय लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष 

व्रिदिश बॉमन्स समा की भाँति नवोच भारतीय लोवसभा जपन मे से एक 
सदस्य का जव्यक्ष चुनतो है ।? वह उसके अधिवेशना की अध्यक्षता एवं सदन के काय 
क्य स्चालन करता है। सदन एक उपाध्यक्ष को मी निर्वाचित करवा है जौर वह स्पीकर 
को अनुपस्थिति म उसके कतव्या का सम्पादन करता है तथा सदन की अध्यक्षता 
करता है ।! स्परीशर का 5 समापतिया को भी तामजद करने का अधिकार प्राप्त है 
जो उसके एवं उपाध्यक्ष की नेनुपल्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं ।” स्मरणीय 
हैं कि इगतण्ड म कोई उपाध्यक्ष नहीं होता । वहाँ सदव का अधिवंश्ञन विना स्पीकर 
के हा ही नहीं सकता । 943 ई मे अयक्ष फिटजरों (गिट709) की मृत्यु पर 
कामस समा का अधिवेशन युद्धकाल होत हुए भी तुरात स्थग्रित कर दिया गया था 
एवं उनके उत्तराधिकारों के नियुक्त होन के पश्चात ही सदन का नधिवरन हो सका 
था । अध्यक्ष अपने पद से प्यागपत्र देकर पृथक हो सकता है। सदन का सदस्य ने 
रहने पर वह पद सर स्वत ही पृषक हो जाता है ४! लोकसभा को अध्यक्ष एवं उपा- 
ध्यक्ष को पदच्युत हेतु अपने स्पष्ट वहुमत सर प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है ।7 
जब सदन एस प्रस्ताव पर विचार विमश्न करता है तो उस समय वहू सदत की अध्य- 
क्षतरा नहीं करता । लेकिन उस सदन मं उपस्थित होकर अपना पक्ष अस्तुत करने का 
लअधिकार हवा है ।* लोकसभा के विघटित हो जाने पर स्पीकर अपने पद से पृथक नहीं 
होता अपितु नवीन निवाचनों क पश्चात नया स्पीकर निवाचित हान तक वह अपने 
पद पर बना रहता है । 

शक्तियाँ--प्रिव्शि कॉम स समा के स्पीकर की भाँति भारतीय लोकसभा वे' 
स्पीकर को निम्न व्यापक शक्तियां प्राप्त है 

वह सदन की जध्यक्षता करता हे । सदन मे व्यवस्था एवं शातवि स्थापित 
करता है । सदस्यो को वाद विवाद मे भाग लेने की अनुभति देता है । सदन के नेता 
क परामझ्ा से सदत के कायन्म का निर्धारित करता है। सदन की आर से वह सदा 
को प्रहण करने एवं उाह भेजने की अनुमति प्रदान करता है तथा सदन का प्रेषित 
समस्त सादशा, जावेदना, पत्रों आदि को वह स्वीकार करता है। वह तियमानुसार 


33 #ठ)णह 93 
34. हैघाटाद 93 


35 िप्रॉ ० 7०6 रिपांटड ० २९:0८टवेपाल बापे (707तंपट: ० कपड्मयद४, 
यश मै है $फ्रवयाव.. 46 600ताफदय तु  खिददय 206596/४ [972 
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36 87706 93 (3) थगवे (9) 
37 &४५७८6 93 (०) 
38  &70८6 96 () 
39 #फलेद 96 (2) 
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वाद विवाद की व्यवस्था करवा है तथा औचित्य के प्रइवा (?०प्र७ ० 0घए्ष) को 
निदिचत करता हं। वह प्रइन एव प्रस्तावा को आाम-्य्रित करता है तथा यह देखता 
है कि वे नियमानुसार है जथवा नही । वाद-विवाद के दौरान बहू अवावश्यक पुवरा 
वत्ति को रोकता हैं । दुव्यवहार एवं अनुशासन को मग करने वाले व्यक्तिया को दग्शित 
करता है तथा वाद विवाद का समाप्त करन को माँग पर निणय करता है ) वह कब 
सदत क अधिकारों एवं विश्लेपाधिकारा का ही रक्षक नही हाता अपितु अत्पसस्यका के 
अधिकारा को भी माययता देता है। 

वह प्रस्तावा की जावश्यकता एवं औचित्य पर साप्ट्रीय हित की हृष्दि पे 
विचार करके उह स्वीकृत या >स्वीकृत करने का अधिकार रखता है) वह मंत्री को 
सदन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करन के लिए कह सकता है। 

बह गणपुरति के अभाव में सदन को स्थग्रित कर सकता है। संदन में मतदान 
की व्यवस्था करके उसके निर्णय। की घोषणा करता है । सदन या उसके द्वारा स्थापित 
समस्त समितिया का वह सर्वोच्च अध्यक्ष है । वह समितियां के अध्यक्षा को समितियां 
पी काय-पद्धति एवं सम्बाधित मामला मे निर्देश दे सकता है । समितियां के कार्यों की 
बह सूच्ता रखता है। कोई समिति ससद क॑ वाहर विना जध्यक्ष की बदुति के 
अपना अधिवेशन नहीं कर सकती और राज्य या चासन के किसी अधिरारी को बपने 
समक्ष उसकी पूव अनुमति के विना गवाही देने के लिए जामस्त्रित नही कर सकती है। 
कायजम परामशदायी समित्ति (75985 4 608079 0000॥6/20), तिधरम प्रमिति 
(+00०४ (०एाा।/6०) एवं सामा'य उद्देय समिति (ठकलद्य 9900 (गाया 
66) का वह अध्यल होता है । 

दोना सदना की समुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसमा का अध्यक्ष ही करता 
है? वह धन विधेयका की प्रमाणित करता है।? वह सदन के वाद-विवाद में सामात्य 
सदस्या की भाति भाग नही लेता और केवल मिर्णायक मत ही देता है। सदन के सदस्यों 
की कठिनाइया को सुनता है । लोकसभा का वह प्रसुख वक्ता हू । विशेष अवेतरा पर 
बह सदत का प्रत्तितिधित्व करता है तथा लोकसभा एव राज्यसभा और लोकसभा एंव 
राष्ट्रपति के भध्य सम्पक का माध्यम है। उसका श्रमुख काय सदन मे वाद विवाद 
एवं विचार विमश की उचित व्यवस्था करना है । अत उसे कॉमस समा के अध्यक्ष 
की भाति वाद विवाद के लॉड ([.076 ०६ 0699/23) की सज्ञा दी जाती है। ग 

स्थिति--कॉमास समा के स्पीकर की भाँति वह सदन के सम्मान का सरक्ष 
है। ब्रिटिश स्पीकर की अनुकरणीय विशेषता, निष्पक्षता का जनुगमन करने का मारतीय 
स्पीकरी ने प्रयत्व किया है, लेकिन वे पृण निष्पक्षता के आदझ्ष को प्राप्त नहीं कर सके 
है। स्वत तत्ता के पृष भारतीय केद्रीय धारासमा (776 टछ्यांगश 7.०ा54॥98 


40 &श726 3]8 (4) 
4]. /5४०८४८ 40 (3) 
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परम्परा नही है । ऐसी स्थिति म उनसे पूणरूपेण निर्मीक एवं निष्पक्ष होने की 
जाशा करना कठिन हो जायेगा। राज्यो की विधानसभाआ के अध्यक्षा की स्थिति 
तो अमेरिकी एंव फ्रेंच स्पीकरो जसी है । अनेक ऐसे उदाहरण है जहा राज्य विधान 
समा के स्पीकरा ने मीनिपद ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दिय हैं । लोकत तीय विकास 
की दृष्टि से ये सब काय जनुचित हैं । 

फिर भी धीरे घोर भारतीय स्पीकर निष्पक्षता एवं मिदलीयता के आादश 
की तरफ थग्रसर हो रहा है । माग कप्टसाध्य एवं दुगम अवश्य है लेकिन यह भी एक 
कटु सत्य है कि कोई व्यवस्थापिका सम्मान एव क्षमतापूृबषक अपने दायित्व को उस 
समय तक नहीं निमा सकती जब तक कि उसके अध्यक्ष की निष्पक्षता एव “ययायप्रियता 
में सदन को पूर्ण विदवास न हो । 

विधि-निर्माण प्रक्रिया 

विधि मिर्माण प्रक्रिया विभिन देझा मे मिन भि न है । सामायत विधेयक 
के तीन वाचन होते हैं । लेकिन प्रक्रिया के विभिन स्तरों मे अन्तर हांता है। ससदीय 
एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशो की प्रक्रिया मे भी जतर होता है। ग्रेट 
प्रिटेन, सयुक्त राज्य जमेरिका एवं भारत की विधि प्रक्रिओो का अध्ययन्त अग्निम 
पृष्ठो में किया गया है। 
ग्रेट बिटेन की विधि निर्माण प्रक्रिया 

ग्रेट ब्रिटेन मे प्रस्तावित विवेयको/ को मुस्यत दो प्रकार--सावजनिक (?४७॥०) 
एव व्यक्तिगत (?27946)--के विधेयको म॑ वर्गीकृत क्या जाता है। सावजनिक विधे 
यकी का सम्बंध सम्पृण देश एवं जनता से होता है। उदाहरण के लिए निर्वाचको 
की योग्यता मे सशोधन सम्बधी विधेयक सावजबिक विधेयक कहा जायेगा ? व्यक्तिगत 
या असावजनिक विधेयका का सम्बंध देझ्वव्यापी समस्या सत्र हाकर किसी विशेष भाग, 
वग या हित स हीता है । किसी विशेष व्यक्ति, नियम, समूह, समुदाय, स्थानीय सस्था 


47 कनाडा, जास्ट्रेलिया एवं युजीलण्ड की विधि-निमाण प्रक्रिया पर ब्रिटिश प्रणाली 
का व्यापक प्रभाव है और उनमे कोई विशेष अतर नही है। कनाडा की कॉम स 
सपा म ब्रिटेन की भाति बहुमत दल का कठोर निय नण नहीं होता है। वाद- 
बिवाद अपेक्षाकृत लम्बा होता है। 93 ई मे कनाडा में सम्पुट (०/०४॥७) 
की व्यवस्था प्रारम्भ की भयी थी लेकिन उसका बहुत कम प्रयोग किया गया 
है | कनाडा की कॉमस समा म॑ निश्चित कायक्मानुसार बहुत कम काय होता 
है। सत्र के आततिम दिनो में सदन महत्वपूण मामलो का निपटान की जल्दी मे 
रहता है। राजनीतिक दलो का कायकम भी ब्रिटेन की माति व्यापक नहीं होता 
और न ही दलीय अनुशासन कठार होता है! 

48. शेटालल 40 088 ब्याए टराफंर. 2/74क्ष फीशदडा दं००४फ्रवशा एए 268 278 
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या क्षय सम्ब गेयक «य, विधेयका की श्रेणी गाते हैं । सका 
'गमा'य जनत्त ही हाता | व्यक्तिगत विधेयक सब: जेनिक विधयको वे 
मिक रीति + पारि जात है 
बयकः ह्ांत वित्त वि; धेयक खि्य्छ 
४/5) कक कि ०7१९७ 9|॥ ) । धन विधेयक प्रम्बध 
धान्म्व तक सा. गेजीय के से हावा है। ॥/ व द्वारा ससद के स्वीक्ति 
जिन 


समक्ष 

+ह्तु विधय++ के अस्तुक किया जाता # ज्ह झासकीय विवेयक (0० व्याणवा( 
8॥) +) पक ले जाती तेवा जिन विक्‍यका को सदन के पदस्य रा 
अस्तुक किया जाता  + व्यक्तिगत अत्स्य विवयक (५५8६8 रै।बण्थ 8॥॥) के 
गम ये कुकर जात है | वित्तीय 04 पर वित्तीय विजयका के. पारित करने की अगाती 
भर नेः जी 


गर वित्तीय सावज। विधयक मिम फ्रिया-.मर वित्तीय पावजतिक 
विधयक अचम ज्सी मी सदन. मेससमा-. के सस्तुव क्रिया था 
भकता $ | हक लाना सन्‍ना रा पारित हक आवश्यक है 
विजयक के ०085) हान है ; उसके अतिरिक्त द्वितीय. एक तृतीय 
वाचन # + समिति था एक प्रतिवदन 'वस्‍्थाएँ होढी है। अत 
वेधय+ तप में एक वित्तीय पेने समिति तर, अतिवेदन-स्तर, 
"न ततीय कान, कु पच अवस्थाओ और गुजरना पड़ता है। कामन्स 
भें विउयक रित होने कर उसे द्वितीय उमा मे अस्तुत किया जाता 
+ | गा समा से विधयक इन पक ! में स होकर पा, रित होता पव्ता 
हैं । विधय+- के लाइ छत या अस्वीक्ृत्त क है । यदि धाडइस्रग्ा द्वारा 
निक्यक स्योधन जाता है को नह पुनक्किर काम ते समाम 
वापय दिया जता है । यदि कामस डरा निरत्तर होने वाल दो सप्रा मं 
सम्प)घिक उने प्रन्ति कर दिया जाना है तथा >थम और ततीय तक: 
सत्य के एक क्य ही हाती & ते) विधयक मात्रा चाता 
है तथा रानी/स + हस्ताक्षर का दिया जाता है, स्थापित परम्परा 
जनुसार रानी/सज विधेयक नही कर सकत | 
मे विश्े करने के पु ले उन पर विचार 
विभय करता है । विः सस्तुत्त करन का निश्चय किये जान पर विधयक हे प्म्ब 
गीः ता कर कखस्पम स्क्िव 
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वित विधेयक के प्रारूप मं शासन द्वारा सझोधन किया जाता है या उसे पुन निर्मित 
कर दिया जाता है । 
विधेयक का पारित करने की 5 अवस्थाओ का विवरण निम्नवत है 

() प्रथम वाचन (छग्र# 7१८४०॥0४)--विधेयक को सदन म॒ प्रस्तुत करने 
की यह प्रथम अवस्था है । प्रस्तावक इस सम्बंध म॑ दो में से एक रीति को अपना 
सकता है । प्रथम, प्रस्तावक अध्यक्ष को विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना निश्चित 
प्रपत (07603 ० 06 7029) पर प्रेषित करता है । निश्चित दिन सदन के 
जधिकारी--(0।४-द्वारा प्रस्तावक का नाम पुकारने पर वह्‌ विधयक की एक प्रति 
सदन की मेज पर रख दंता है । द्वितीय रीति के अनुसार प्रस्तावक सदन म॑ विधेयक 
प्रस्तुत करने के लिए समय की माग करता है। इस अवस्था म प्रस्तावक एवं समथक्‌ 
के सक्षिप्त माषणा के पश्चात प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष मत हेतु प्रस्तुत 
किया जाता है। सामा यत प्रथम माग का अनुसरण क्या जाता है। प्रस्तावका के 
द्वारा प्रतीक विधेयक ([207779 8॥5) इस समय प्रस्तुत किये जाते है । इस विधे- 
यक में केवल विधेयक के शीषक का उल्लेख होता हैं, अय कोई विवरण नही होता । 
वास्तव में पहले से ही तैयार एवं सदन द्वारा स्वीकृत एक फाम होता है जिस पर विधे- 
यक का केवल नाम लिख दिया जाता है एवं सदन मे प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रथम 
बाचन में कोई विवाद या बहस नही होती है । विधेयक (8॥)|) के तैयार हो जाने पर 
उसकी प्रतिया सदन के सदस्यो के मध्य वितरित कर दी जाती हैं। इसके पश्चात 
निश्चितत तिथि को सदन म॑ विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारम्म होता है । 

(2) द्वितीय वांचन (86८०॥१ २८४०॥78)--विधेयक को पारित होने की 
यह बहुत महृत्वपूण अवस्था है क्योकि इसी समय विधेयक के सभी सिद्धान्तो पर विवाद 
एवं विचार होता है तथा सदन के मत से उसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है ।? 
पूव मिधारित दिन का मनी अपने स्थान पर खडे होकर यह कहता है कि अब विधे 
यक का द्वितीय वाचन होना चाहिए (8० 87] 96 7०४ 7630 3 ६९००॥0 0॥0)। 
वह विधेयक के महत्व एव उद्देश्यों पर विस्तारपुवक प्रकाश डालता है। समथका द्वारा 
उसके समथन में तक दिय जाते हैं। विरोधी दला द्वारा उसकी आलोचना की जाती 
है अथवा विपरीत सशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाता है, यथा --विधेयव का 6 माह 
उपरान्त अमुक तिथि को द्वितीय धाचन हो । इस प्रकार कै प्रस्ताव का जथ विधेयक 
का अनिश्चित काल के लिए स्थग्रित करने की माय करना होता है। इसके पश्चात 
विधेयक पर सदन म मतदान होता है। विधेयक के अस्वीकृत हो जाने पर शासन को 
49... ॥6 $९०८००० ३८शव७३ ॥5 पीट प्राएउ ग्रगएण पा 5386 पाठ णडी जरादोी 
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रस को पृथक के पमिति को 
ऊैते करने का पकार झा है । साम्रान्यत समिति 
बाद हाना ह पगण वम्रिति से एक था विप्रय पर अनेक 
वार बाज भक्त # | यह वियेधी रस चाहे तो प्रत्येक र मतदान की माय भी 
क्र भक्‍ता # । 
है के का क्ारि 
होता # | उसका 
जि 


पत्ते किसी किमी मनी का 
वेधयक + एसा काइ सच्योपन 
कमर सिद्धाता में परिक्तन 
का बहुमत हांता हैं अत 


ने किया जाय 
जाय । समित्ति मे चुक्रि सत्तारूढ दत्न 

विधयक # 'शोधन सम्क्ध गे एस किसी. प्रस्ताव को स्वीकार 

पे जिससे रेसक उह्वश्या मे जतर हो । 

/ प्रतिवेदन का अध्यक्ष विधयक पर 

विचार कि को जैयाते हर प्रतिवेदन देता है। 

बहस हती है । वक। के सप्योधन अस्ता 

का पासन द्वास नाम उठाया जाता है और उन मे 

पासन सिद्ध *हले # स्करीक हर चुका हो एव के 

इ/घन के जो स्थान क्िही बे 

थ स्वीकार कर नेता है। याद विधयक सा 

वार हवा € मे अतिवदन देने की कोई आवश्यकता नह 
है 

चाचन (79 ०७००७४)... के पस्चात विधेयक: पदन 
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व समक्ष तृतीय वाचन के हतु प्रस्तुत किया जाता हू । यह किसी सदन मे विधेयक वी 
आततिम अवस्था होती है । इस नवस्था मे विधेयक म बंवल मो सिक एवं माया सम्बन्धी 
सपोधन हो प्रस्तावित विय जा सकते है । यद्यपि सदन विधेयक का स्वीवार या अस्वी- 
कार कर सकता है परतु इस अवस्था मे जाकर सामायत बाई विधेयक जस्वीह्रत 
नही होता । ततीय वाचन मे विधयवा पर विचार विमश एवं बाद विवाद हांता है। 
स्मरणीय है वि सदन द्वारा विधेयक वे सिद्धा ता का द्वितीय वाचन म अस्वीवार बर 
चुबन के पश्चात उस पर समिति प्र विचार विमश होता है । जत आत्म स्वीकृति 
देन से पूव सशोधित विधेयक को स्वीद्धत करन के पूब उसका एक वार पुन निरीक्षण 
मावश्यव' हाता है । यही तृतीय वाचन का उद्देश्य हे । 
इही पौँचा अवस्थाजा म स होकर विधेयक को लॉडसमा मे स गुजरना पडता 
है एवं द्वितीय भदन द्वारा स्वीकृत हाने पर राजा या रानी के समक्ष विधेयक हस्ता- 
फ्रा ये! लिए प्रस्तुत किया जाता है एवं उनके हस्ताक्षर होने पर विधेयक पारित 
माना जाता है एवं विधि वन जाता है । 
ट्पक्तिगत विधेयक ([:५200 8॥॥$)--सार्वजनिक विधेयक! स॑ व्यक्तिगत 
विधेयका को पारित करन की पद्धति भिन है । इगलंण्ड म प्रति वप बहुत से व्यक्तिगत 
विधेयक पारित किय जात हैं | इसम स अधिकाश पिधेयका द्वारा स्थानीय सस्थाजा 
को विशेष शरक्तियाँ प्रदान को जाती हैं | स्मरणीय है कि व्यक्तिगत विधेयवा के प्रस्ता 
बक ससद सदस्य नहीं हात अपितु व ससद के बाहर के व्यक्ति या निकाय होते है । 
सामा-यत विधेयव इनकी तरफ स ससदीय अभिक्तानों (्राणा९०॥/थ9 0६०॥5) 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रवार क॑ विधेयको को एक प्राथनापन्र (90000॥) 
के साथ सलग्त करके आवदन के रूप म भ्रस्तुत क्या जाता है। इसके पश्चात प्रस्ता- 
वित विधेयक को ससद व दो व्यक्तिगत विवेयका के परीक्षका (सशाावध्य$ ०ी' 
ए&॥॥॥07 ० एव 2॥75) के पास विरीक्षण हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रतार के 
विधेयक को प्रस्तावित करने के पूथ उससे सम्बा-धत्त व्यक्तिया को लिखित रूप में सूचित 
किया जाता है जिससे कि उाह विधयव की सूचना हो सके। प्रस्तावित विधेयक की 
अग्रिम प्रतियाँ सम्बोधित विभागों का भी भेजी जाती है । परीक्षका का दायित्व 
यह है कि वे देखे कि सम्बा धत हि6ता एवं विमागा का सूचित क्या जाता है और विधेयक 
की प्रतियाँ उह भेजी जा चुकी है। समी औपचारिकताजा के पूण होने पर वे विधेयक 
को प्रमाणित (०७४) करते है एवं इसके पश्चात ही विधेयक किसी सदन मे प्रस्ता- 
वित विया जा सकता है | यदि समी जौपचारिकताएँ पूण नही होती तो परीक्षका के 
द्वारा विधेयक दोना सदना की स्थायी थादेशो की समिति ((०णरग्रा।6४०8ध्ावागढ 
074७४) को भेजे जात हैं । इस समिति को औपचारिक भपूणता की उपेक्षा करन 
सम्बंधी निणय कर सकने का अधिकार होता है के 
सदन म व्यक्तिगत विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसका प्रथम किक 
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द्वितीय वाचत सावजनिक विवेयकों की भाति ही होता है । प्रथम वाचन मे सदव मे 
विधेयक का केवल शीपक पढा जाता है। द्वितीय वाचन में यदि विधेयक का विरोध 
नहीं होता तो उस निविरांध वियेयक समिति (ए०एाप्ा/68 ० (70970 975) 
को भेजा जाता हैं। यदि विधेयक का विराध क्रिया जाता है ता उसे व्यक्तिगत विध 
यक समिति (70808 छ॥ 00907//20) को भेजा जाता है । इस समिति मे कॉम 
सभा के 4 एवं लॉडसजा के 5 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यगण विधेयक 
से कसी प्रकार भी सम्बाधित नहीं होते । कमी-कमी बहुत से व्यक्तिगत विधेयकां 
को एक ही समिति में भेज दिया जाता है। 

समिति मे विधेयक पर बरायालयों की भाति ही विचार किया जाता है) 
सवप्रथम समित्ति में विधेयक के उद्देश्यों एवं प्रयोजतों पर विचार होता है । इतक 
पदचात विधेयक से प्रमावित होने वाले व्यक्तियों के पक्ष एवं विपक्ष में वयाव लिय 
जाते हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों को समिति में अपना पक्ष प्रस्तुत करने क लिए अधिवक्ता 
नियुक्त करने की सुविधा प्राप्त होती है । यदि समिति विधेयक के उद्ृश्य एवं प्रयोजन 
का उचित मान जेती है तो विधेयक पर आगे घारावार विचार आरम्भ होता है। 
सम्बघित शासकीय विभाग के प्रतिवेदन पर सी साथ साथ विचार किया जात है। 
समिति द्वारा विचार किये जाने पर विधेयक को अपने निणय सहित वह सदन को बोढा 
देती है। मामायत समिति के प्रतिवेदन को सदन द्वारा स्वीकार कर तिया जाता है । 
यदि समिति मे विधेयक के विरुद्ध विणय होता है ता सदव उसे अस्वीक्ृत कर सकता है 
जयथा ततीय वाचन होता है । एक सदन म विधेयक के पारित होने के पश्चात हर 
इसी रीति से द्वितीय सदन मे भी पारित किया जाता है और सम्राट की स्वीकृति 
पश्चात विधि बन जाता है । 

ब्रिटन मे व्यक्तियत विधेयका पर राजनीतिक दलवदी की हप्टि से विचार नहीं 
किया जाता है । इस विधेयका का पारित होना उनकी उपयोगिता पर विभर करता 
है । ये विधेयक सदन क अविवादग्रस्त (07 ८००४० ४टाआक्) काय मावे जाते हैं एव 
एक सदन मे विधेयक के पारित होने पर उसे दूसरा सदस सरलता से स्वीकार कर 
सता है। 

; स्थानीय संस्याओ को सदन से अधिका र-बृद्धि के लिए आवेदन के अधिकार देकर 
निश्चित रूप से एक कमी को पूरा किया गया है । परिवतित परिस्थितिया में चंवीने 
अधिकारों वी आवश्यकता हा सकती है। छोटी, बडी, निधन एवं सम्पन सभी सस्वासा 
का इस सुविधा के कारण समान विधियों के अधीव काय नही करना पड़ता हैं। इसने 
अतिरिक्त स्थानोय सस्थाना को इस वात की प्रतीक्षा मी नही वरनी पड़ती कि तसद 
स्वतः आवश्यक विधि का निर्माण कर । सस्याएँ स्वय प्रस्ताव करवे आवश्यक विधि के 
विमाण के लिए पहल वर सकती हैं । लेकिन व्यक्तिगत विधेवका को पारित करने में 
बहुत अधिर समय एवं धन व्यय हाता है 
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गर सरकारी विधेयक (९० 00एवप्राशथ 8॥9)--इ हैं व्यक्तिगत सदस्य 
विधेयक (?708/6 ४७०९७ णी॥) भो कहते है। यह भी सावजनिक विधेयक होते 
हूं, अतर केवल इतना होता है कि ये किसी मत्री द्वारा प्रस्तुत न करके किसी साधा- 
रण सदस्य द्वारा प्रस्तावित किये जाते है। कॉम स समा का अधिकाश समय शासकीय 
काम-काज मे ही व्यतीत हो जाता है। अत गैर सरकारी विधेयको पर सप्ताह में 
केवल शुक्वार के दिव ही विचार होता है एव एक सत्र मे इनकी अधिक से अधिक 
सख्या 20 हो पाती है। इसके अतिरिक्त एक शुक्रवार विधेयकों के लिए, तो दूसरा 
शुक्रवार प्रस्तावों आदि के लिए निश्चित होता है । अत एक सत्र में केवल 0 दिन 
ही गैर सरकारी विधेयको पर विचार विमश्ञ हेतु प्राप्त हो सकते हैं। यह्‌ समय पर्याप्त 
कम है एवं समस्त ग्ैर-सरकारी विधेयकां पर विचार हो सकना सम्मव नही होता है । 
अत सन के प्रारम्म मे ही विधेयको के प्रस्तावका के नाम की चिट्ठी डाल कर 
(98॥008 007 96०८१९॥९७) निणय कर लिया जाता है एवं क्मबार नाम निकलने 
पर सूची को व्यवस्थित कर लिया जाता है तथा प्रत्येक शुकवार को क्रम मे उहं 
विधेयक प्रस्तुत करने को आमानत किया जाता है। निर्धारित शुक्रवारों की सख्या 
समाप्त होने पर जो विधेयक रह जात॑ है, उनको कोई अवसर प्राप्त नही होता । 

गैर सरकारी विधेयक का शासकीय सहानुभूति के अमाव में पारित होना 
सम्मव नही है । यदि शासन का पूण समयथन न हो तो कम से कम यह तो आवश्यक 
है ही कि उसे कम से कम विरोध का सामना करना पडे | मान्रिमण्डल द्वारा विरोध 
किये जाने पर विधेयक का प्रथम वाचन में ही अत हो जाता है यदि माजिमण्डल के 
विरोध क॑ पश्चात भी कोई गेर सरकारी विधेयक पारित होता है तो इसका यह अथ है 
कि मा त्रम्रण्डल मे सदमे को अविश्वास है ! ये विधेयक भी सरकारी विधेयको की भाति 
पृथक पृथक दोना सदमा द्वारा तीव वाचनो म॑ पारित किये जाते है एवं सम्राट की 
स्वीकृति प्राप्त करके विधि बनते है । 
ब्रिटिश वित्त ब्यवस्था? 

ग्रिटिश ससद--व्यवहार म कॉमस सभा--राष्ट्र के वित्त पर नियतरण रखती 
है। राष्ट्रीय वित्त का प्रबंध ससंद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। जिसका 
वित्त पर अधिकार होता है वही सत्ता पर अधिकार रखता है। आथिक नियात्रण के 
माध्यम से शासन पर नियजण रखा जाता है | ब्रिटेत म वित्त पर ससदीय नियानण 
के निम्त चार प्रकार हैं --- 

() शासकीय विभागा एवं उनके कार्यों के लिए आवश्यक अनुदाना को स्वी- 
कृत करना । 

(2) झासवीय जाय के साधनो--करो--को निर्धारित करना । 


50. [रेलस ॥0 088 गयाते 2फड 26 ८7, 003७ जया, 97 279 294, एल, 
सा ०४ ८॥, एए 508 52 
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(3) स्वीक्षत्त अनुदान + “यय का मिसेक्षण एवं समीक्षा । 

(4) जामफीय जाय एव व्यय का जखा पराक्षण 

सावजनिक पित्त व्यवस्था + सम्ब + मे पहले शासन के अनुमानित व्यय को 
निधारित क्या जाता 5 >व घेलनुरूप आय की व्यवस्था की जाती है. ।स्मरणीय है 
कि वित्त विधयक!) को सवप्रथम काम मे सभा मे ही प्रस्तृत किया जाता है। ताब्तमा 
को अधिक से अआतजिक उ हें एक माह तक राकन कया अधिकार प्राप्त हांता है। यदि वाह 
सभा जाम से सभा के प्रस्तावित पुनानों का स्वीकार नही करती तो काम स सभ्षा वि 
रूप मे वित्त वियक पारित कस्ती ह उसी रूप में वह पारित माना जाता है । वित्त 
घि उयक को स्पीकर प्रमाणित करता है एवं इस सम्बंध में उसका निणय औीवम होता 
है । वित्त विवेयका की फ्रस्ति टान को पद्धति गर वित्तीय विधेयकों से मिल होती 
४ ग्रट ब्रिटेन + आय व्यय प्रवद (पिपत8४) से अब दा--विनियोग एवं राजहब-- 
विवयका ( १9एगए्ा३ 4० बचत मिगक्ा०6 4०) स है जो पृपक-पुयक हुए मे 
काम से सभा पारित कमी # । पहले वापिक व्यया के जनुमाना (%0078/08) को 
मिस सम्रा मे जनवरी के विस या फरवरी के प्रथम सप्ताह में वित्तन्‍्मात्री हारा 
सतत किया जाता है । अनुमानों के अस्तुत करने के पण्चात वित्त विधयकत या राजस्व 
बियर का जिसका सम्ब ध कर प्रस्ताव से हाता है सम मे प्रस्तुत किया जाता है / 
विन्तम न्री ((४क्का०४॥७७ 0६ £>०४८९७८०) जिस दिन बजट का कामन्स समा 
अस्तुत करता # वह लिन रजट दिवस! (8008० ०४५) कहलाता है । वित्तमंत्री 
हारा इस लि भाषण टिया जाता है । उस भाषण द्वारा आग्रामी करों का पा चत 
जाता है। विनियाग विययक को विधि विमागा के सह्योग स वित्त विभाग 6 
गे में तथार करता # । दाना कि यकी वर विचार विम्रण के लिए कामस समा 
भपन को पूण सतत की समिलि ((एशप्रा॥08७ ० (6 १७१०७ क्र०7६८) मे परिवर्तित 
के वेती *। वितियाग विययक पर विचार करते समय कामस समा की सम्यूण 
सप्रिति का पूर्ति सन्तिति ((०ताताहलट ० 8099) ) की सना दी जाती है और जब 
काम से सभा राजस्व विययक वर विचार विमण करती है तो उस्ते उपाय एवं साधन 
समिति ((0शाप्रध०० ० ७, 835 890 2००७७) कहते है । राजस्व या कर सस्व वी 
पम्तावा का उपस्थित करत समय बण गापनोयता बरती जाती है भौर सदन मे 
प्रस्तुत रन क धयूद यरति उसका काई अञ्च प्रकाशित हा जाता है तो वह वित्त मत्री 
की अयाग्यता का प्रमाण माला जाता है। फस्वसू्प कल मंत्री को त्यागपत्र देना 
पड़ता है । 

व्यय के सम्पूण अनुमानां पर याद वियाद एवं निणय हतु कक्‍्स 26 दिन 
निधारित होत है । प्रत्पक बिसाय क लिए समय निश्चित हाता है और इस अवधि 
में यदि सम्दा धत विभाग को सम्पूण सौँगा वर विचार विमन नही हो पाता तो सम्पुद 
(ले०छा०) का प्रयाग किया जाता है। बहस पम्मम मे हीऊर ऋर-पाँच महीना मे 


ते 
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बिखरी होती है अत फरवरी से जुलाई तक वजट पर बहस होती रहती है | स्मरणीय 
है कि वजट की अवधि प्रति वष 3] माच को समाप्त हो जाती है और नवीन वित्तीय 
बपष । अप्रल से प्रारम्भ होता है | बहुधा बजट की स्वीकृति इस तारीख तक नही 
हो पाती है। अत पूर्ति समिति (2०7॥7/०७ ० 80999) पहली अप्रल के पूव ही 
कुछ महीनों के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की अग्रिम स्वीकृति दे देती है । इसे अग्निम 
स्वीकृति (०७ ० 8०००णा) कहते है । यदि यह्‌ धनराशि कम पड़ती है और 
निर्धारित अवधि म बजट स्वीकृत नही हो पाता है तो पुन आततिम “अग्रिम स्वीकृति 
प्राप्त की जाती है । 
कॉमस सभा म प्रस्तावित व्ययों मे साधारण सदस्यो को केवल कमी या 
कंठौती का ही प्रस्ताव करने का अधिकार होता हे । वे व्यय की नयी मदो की वृद्धि 
का प्रस्ताव नहीं कर सकते । ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था के अनुसार सिद्धातत व्यय की 
माग तो सम्राद के नाम पर माजियों द्वारा ही की जा सकती है। साधारण सदस्य न 
तो करारोपण की माय कर सकते है और न उनकी वद्धि का प्रस्ताव कर सकते हैं । ये 
व्यय की मागो या करा के प्रस्ताव म केवल किफायत, कटौती या कमी का प्रस्ताव 
कर सकते हैँ । 
व्यय के अनुमाना एवं कर प्रस्तावों पर जब सदन क्रमश पूर्ति समिति (007- 
77766 ० 80999) तथा उपाय एवं सावन समिति (00ण्राग0९४ 0 एए३४5 भाएं 
7/०३॥५) के रूप में विचार विमश कर चुकता है तो वे कॉमस सभा के पास भेज दिये 
जाते है। इ हू दो विवेयका के रूप म संगठित किया जाता है । व्यय प्रस्तावा सम्ब'धी 
विधेयक को 'विनियोग विधेयक” (8907077020॥ 8॥॥) एवं कर-प्रस्तावा सम्बधी 
विधेयक को वित्त अथवा राजस्व विधेयक (स्ग]भ०७ 0 २९४८॥४७ 9॥|)) कहते है । 
ये दोना विधेयक सयुक्त रूप से बजट (808०) कहे जाते है । अत विधेयकों की भाँति 
इसे भी तीन वाचना में पारित किया जाता हूं पर तु अय विधेयका की माति इस पर 
द्वितीय वाचन के स्तर पर समितियां मं विचार नही होता क्योकि कॉम समा की दो 
पूण सदन समित्तिया इस पर पहले ही विचार कर चुकती है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-निर्माण प्रक्रिया! 
सयुक्त राज्य पमेरिका की विधि प्रणाली कुछ जर्था म॒ ब्रिटन से भिन्न हू 
प्रिदेन की तरह सयुक्त राज्य अमेरिका म विधेयक तीन प्रकार के नही होते | अमेरिका 
मे सावजनिक विधेयका (?०७॥0 8]5) स अथ उन विधेयका से है जो मौलिक महत्व 
के होत॑ हैं एवं महत्वपूण शासकीय नीति सर सम्बीधित होते है । व्यक्तिगत विधेयका 
(ए?एए४6 8॥5) का सम्बंध गर-सरकारी एव व्यक्तियत मामला स होता है | इगलण्ड 


5] एछेदटला 00 028 भाप पे&ए._ 7#%8 फकि्शवंदाशार ० 6070शशादाएओ छा ह0 टीड/ट्व 
3/ब5 भय €का , 99 280 230 पर्व 2, घर, एल्ग्राशशा जाते » 


(७ 8 पछ4्ज्रगाणगा कशशाब्द्य 007सापरादाएई व 20006, 967, एए 4९० 
206 


प्य 


352 


है 
जाता है 
शक कार्भा: 
सा, विन मु कावा कह 
ने कि ।यक प्रति # 
उयसे ३ 


जे य्एव राजस्व. 
747९6 ८0 प है जो पृषप पृथक कफ मे 
पहक कापिक व्यया + (दवा) ध 
॥ फरवरी ३ सप्ताह मे विक्तम जी डा 
अनुमान क ५ 7 रन के कक वित्त विधयक या साजत्त 
(उत का जिसके वा ये छोता सस्‍्तुत रियर जाता है । 
/ 8, ८५०८०) जिस बजट को कामस प्रा मं 
यह के पजर ( व 
भ्ि के के हि 
वर्नियाक फ्नि के 
मा के + 


है । वित्तमतरी 
करो का पता चत्त 
वित्त विभाग 67 
लिए कामस त्मा 
॥॥86 ॥06 म०४5८) में परिवर्तित 
मस स््ना की स्मूप 
॥9| ) के नज्म ही जाती है आत्पर 
उमय २२३ टै नो उसे उपाय एव सापन 
॥ ५६ ग्यत ; 
म्यिः कर्क 
जग्ज्क कर, 


जम्क् या बर मम्ब' वी 
जी जाने ढै और मन मे 
कारक ताजा है 
+ फः ः 


हे ते! यह विज्तमत्री 
ह। त्यागप्त् व्ना 
पर क>ू विश हे 
उक कमा रे क्फि 
बा पक कम, 


. पण द्वारा 
बिक स। सिक्न- कि 
4 क्स्क 
पन क। 


44 कर हि 
के सक्िति 


त्योग के 
न गहन 
>> 


दंपू +उ्तत 26 #ब 
कन्फिकि शान है 
पर किपार 


और इस अरपि 
ग्म उ्ाह्ा पाक 3. ससुर 
सम हर ऊ्या आग 
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बिखरी होती हैं अत फरवरी से जुलाई तक वजट पर वहस होती रहती है स्मरणीय 
है कि बजट की अवधि प्रति वष 3 माच को समाप्त हो जाती है जोर नवीन वित्तीय 
वष । अप्रैल से प्रारम्भ होता है। वहुघा बजट की स्वीकृति इस तारीख तक नही 
हो पाती है। अत पूर्ति समिति (00गरग॥7०७ ० 50779) पहली अप्रल के पूव ही 
कुछ महीनो के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की अग्रिम स्वीकृति द देती है । इस अग्रिम 
स्वीकृति (०७ ० ॥०००७४॥) कहते हैं | यदि यह घनराशि कम पड़ती है और 
मिवारित अवधि म वजट स्वीकृत नही हो पाता है तो पुन आऑततिम अग्रिम स्वीकृति' 
प्राप्त की जाती है । 
कामस समा मे प्रस्तावित व्यया म साधारण सदस्यों को केवल कमी या 
कटौती का ही प्रस्ताव करने का अधिकार होता है । वे व्यय की नयी मदा की वृद्धि 
का प्रस्ताव महो कर सकत॑ । ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था के अनुसार सिद्धा-तत॒ व्यय की 
माग तो सम्राट के नाम पर माजियां हारा ही की जा सकती है। साधारण सदस्य न 
तो करारोपण की माग कर सकते है और न उनकी वृद्धि का प्रस्ताव कर सकते हैं । थे 
व्यय की मारा या करा के प्रस्ताव म॑ केवल किफायत, कटोती या कमी का प्रस्ताव 
कर सकते हैँ । 
व्यय के अनुमाना एवं कर-प्रस्तावा पर जब सदन क्रमश पूर्ति समिति (000- 
प्रग/९७ 0 50979) तथा उपाय एवं सावन समिति (ए०णग्राधाव्ट ण १९३५४ शाप 
१८४॥5) के रूप मे विचार विमश कर चुकता है तो वे कॉम-स समा के पास भेज दिये 
जाते हैं। इ हू दा विधेयका के रूप म सगठित किया जाता है। व्यय प्रस्तावा सम्ब घी 
विधेयक को 'विनियोग विधेयक' (8ए७70.क्षाणा े॥]) एवं कर भ्रस्तावों सम्बधी 
विधेयक को वित्त अथवा राजस्व विवेयक (पशाकआा८6 ० र6एथयए०७ 8॥]) कहते हूं । 
ये दोना विथयक सयुक्त रूप से बजट (8008५) कहे जाते है । अत विधेयकों की भाति 
इसे भी तीन वाचना मे पारित किया जाता है पर तु आय विवेयकों की भाति इस पर 
द्वितीय वाचन के स्तर पर समितियों मं विचार नही होता क्याकि कॉम स समा की दो 
पूण सदन समितिया इस पर पहले ही विचार कर चुकती है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-निर्माण प्रक्रिया” 
सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि प्रणाली कुछ अर्थों में ब्रिटन से मित्र ह। 
ब्रिटेन की तरह सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ विधेयक तीन प्रकार के नही होते । अमेरिका 
में सावजनिक विधेयकों (?000 875) स अथ उन विधेयको से है जो मौलिक महत्व 
के होते हैं एव महत्वपूण शासकीय नीति से सम्बीधत होत है । व्यक्तिगत विधेयका 
(?ए४४/४ 8॥॥8) का सम्बंध गर-सरकारी एव व्यक्तिगत मामलो स होता है | इगलैण्ड 
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के बर्यों मे “हा सावजनिक विवयक नही होते । इसके अतिरिक्त भवुक्त राज्य कमरिक्र 
भे विधेयका (87/5) एक भैयुक्त अस्तावो 40] १50/780:9) मे भी जतरहोता है 
अथफ़ि सेनो मे कोई विज्येप- आतर किधे की अपेक्षा पेजुक्त अत्तावा का क्षत् 


॒ कारण शक्ति धरा 
व्यवस्था है , कायपालिका परिका के. जग नही होती. गौर ने वह उसके प्रति 
, परदायो है) है । प्रिहिश बिक मी प्रक्रिया का कमर पर स्पष्ट प्रमाव 
है । हे. वेरणाय-- विश दोनो सदन: हरा तीन वाचनों में प्रारित् क्िय जाते हैं 
ति "यवस्था प्र री भविस्तार की बातों मे परयाव्त 
“तर पाया जता है। संयुक्त जय अमेरिका के विधेयक को तिम्ब धवत्याओ मे से 
होकर पारित होना पडता है. (3) विधयको का आरम्म (िवध4व८०० ०6 78० 
205) एव प्रथम वचन (९५५ रिध्ववा५8), (2) समिति-स्तर (० 528०), 
(3) पृी-स्तर (बला, 5048०) (4) दितीय वाचन (3०००४० अध्चवा8) एव 
गरिय इनका वेवरण जिम्नवत है 


7 का आरम्भ एव प्रथम अमेरिका मे विधयकों को 
मस्ताबित करना अहंत सरल है । समस्त गैर विलीब फग्रेस के किसी सदन मे 
थम कार >स्तावित किक जा पैकेते ह। ।कितत- विधेयक प्रथम वार प्रथम सदत--श्रति 
निधि सदन... ही 'स्तुत क्िय , वे है। पस्तावक विधयक् की एक हत्ताक्षर बुक्त 
प्रति प्रतिनिधि पैदल के क्लक (ठप) या सीनेट मे पेकेटरी (3८८०६७०३) की मेज 
हर रखी एक पेटी (407०) मे अच देता $ विधेयक ३) वस्तुत् करने की क्रिया 
बैंग हो जाती. / काँग्रस के अत्यक सफर मे दैजार। क) सस्या मे विधेयकश्रस्तावितरकिये 
जात है। ५ ऐप अनेक विधेयक: गए अधिकार होता है। 
प्तावित विधेयक) की ऋमानुस्ार पेल्‍्या अदान के) जाती है। इस प्रकार विषयक को 
मस्तावित गरना-अवम पाचन-..ण हो जात्ता है। यह कल ओवचारिक मात्र है । 


स्तर (८ 770/६66 3038०)-.. सके रिचात विधेयक क्वक दारा 
भेज दिय। 
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एवं आवश्यक समभने पर विधेयक पर आगे विचार विमश होता है अयथा विधेयक का 
अत हो जाता है। अनावश्यक विधेयको को दफ्तर-दाखिल (॥6) कर दिया जाता 
है । इसे ही विधेयका की अकाल मत्यु (978०07 ॥0९0) कहते हैं । समिति म॑ विधे- 
थक पर थारावार विचार होता है। सम्बाधित व्यक्तियों के विचारो को सुना जाता 
है। समिति को विधेयक म सशोधन एवं आमूलचूल परिवतन करने तक का अधिकार 
होता है, वह शीपक को छोडकर शेष विधेयक को पूणरूपेण परिवर्तित कर सकती है। 
वह विधेयक को जस्वीकृत भी कर सकती है । ग्रेट ब्रिटेन की तरह यहूं आवश्यक नही 
है कि समितियाँ प्रत्येक विधेयक को अपने प्रतिवेदद सहित सदन को वापस करे। 
जिन विधेयको को वे अस्वीकार कर देती है, उन पर वे प्रतिवेदन ही नही देती और 
वह विधेयक समिति अवस्था से ही समाप्त हो जाता है। स्मरणीय है कि प्रतिनिधि 
सदन अपने सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधेयक को स्वय विचार 
करने के लिए समिति से वापस मेगा सकता है। सीनेट भी प्रस्ताव पारित करके 
समिति को विधेयक पर विचार करने से रोक सकती है एवं विधेयक पर स्वय विचार 
कर सकती है । समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रतिबिदन दिया जाता है। 

(3) सूची स्तर (0४६70 508286)--प्रत्यक विधयक को समितियों द्वारा 
सदन को प्रतिवेदन सहित जिस क्रम से लौटाया जाता है, उसी क्रम में उनको त्तीम 
प्रमुख सूचियो (0०(८॥५७५) म॑ से एक मे सम्मिलित कर दिया जाता है । तीन प्रमुख 
सूचिया है. (7) सघोय सूची ([0707 ८७|७४०४7) इस सूची में सभी सघीय या धन 
सम्बंधी या अ य सावजनिक विधेयक रखे जाते है ॥ (४) सदन सूची (पछ्ल0००६० 
०शेथा१००) राजस्व, धन या अय वित्त विधेयका के अतिरिक्त शेप सावजनिक विधे 
यको को इस सूची म रखा जाता है। (पा) व्यक्तिगत सुचो (27४806 ८्यॉथा्श्थ) 
इसम सभी व्यक्तिगत विधेयक रखे जाते हू । इसे सम्पूण सदन की व्यक्तियत विधेयक 
समिति सूची ((३व0वापएथ7 ० 00गाग्रा।६७ ० 6 १५४०९ प्ल०१४४ 00 एए१थ० 
ह8॥॥$) मी कहते है । 

(4) द्वितोप वाचन ($८००॥० 7८००॥७8)--सूची स्तर के पश्चात विधेयक 
पर सदन में विचार किया जाता है। इसे विधेयक का द्वितोय वाचन कहते ह। सम्पूण 
सदन की समिति (00.77॥06 ०१ (8० १४४०७ पछ0००५८) वे” रूप म सदन का अधि- 

शन प्रारम्म होता है | स्पीकर सदन की पूण समिति की नध्यक्षता नहीं करता है । 
00 सदस्या की उपस्थिति ग्रणपूति के लिए आवद्यक होती है। अनौपचारिक 
रूप में समी काय चलता है । मौखिक मतदान होता है एवं उसका काई विवरण नही 
रखा जाता है। विधेयक पर विचार विम'ा समाप्त हां चुकन पर स्पीकर पुन अध्यक्ष 
का आसन ग्रहण कर लेता है । द्वितीय वाचन विधेयक को मद॒त्वपूण अवस्था होती है 
इस अवस्था म अनंक सशोघधन प्रस्तावित किय जात है । विधेयव पर सदन मे विचार 
के समय समिति के प्रमुख सदस्या द्वारा उसका माग्रदशन क्या जाता है! अल्प- 
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सल्यक सदस्या द्वारा उसवा विरोध दोता है | विचार विमश वी समाप्ति पर सदन 
का अध्यक्ष विधेयय को ततीय बार पढे जान या प्रस्ताव रसता है । यदि यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाता है ता विधेयक का तृतीय वाचन हाता है अयया द्वितीय वाचन में 
ही विधेयक समाप्त हो जाता है । 

(5) तृतीय घाचन (]॥70 १८७४॥४)--यह सदन मे विधेयक की बतिम 
अवस्था होती है भौर इसम नाममात्र का वाचन होता है तया _विधेयक का 
केवल शीपक पढ़कर सुना दिया जाता है | यदि कोई सदस्य सम्पूण विधेयक के पढे 
जाने की माँग करता है तो उसे पढा जाता है । सामायत ऐसी माँग नहीं की जाती 
है । इसके पश्चात विधेयदः पर आतिम निणय जानन के लिए अध्यक्ष मतदान कराता 
है। मतदान की तीन प्रमुख रीतियाँ हैं. (॥ ) मौखिक मतदान (४॥६४ ५००० ४००) 
अथात सदस्या के पक्ष विपक्ष को ध्वनि के आधार पर निर्णोत किया जाता है, (2) 
खड़े होकर मतदान (५०७ ४५ अयाकाग8), एवं (3) हां या ता द्वारा मतदान 
(५०6 ॥ 3 ५८४ थ्ात ॥0८58) । 'पडे हाकर मतदान' तथा “हाँ या 'न' हारा मतदात 
की रीतियो का प्रयोग सदस्या के माँग करने पर ही किया जाता है। 

दोनो सदना स विधेयक के पारित हान पर वह राष्ट्रपति क॑ ह॒स्ताक्षरों के 
लिए भेज दिया जाता ह एवं तत्पदचात वह विधि बनता है । राष्ट्रपति विधयक को 
स्वीकार कर सकता ह॑ या उसे सशोधन सहित पुनविचार हतु वापस भेज बे 
या जस्वीकार कर सबता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित सशोधन को स्वीकार के 
के लिए काग्रेस वाघ्य नही है । यदि काँग्रेस 2/3 बहुमत से विवेयक को पुन मूल मं 
पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरो के बिना भी वह अधिनियम का शक 
धारण कर लेता है । विवेयक प्राप्त होने क दस दिन क भीतर राष्ट्रपति की अपनी 
स्वीकृति|अस्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए । यदि इस अवधि के समाप्त होने पर भी 
राष्ट्रपति ऐसा नही करता तो यह माना जाता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के बोस 
स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और वह अधिनियम वन जाता है। यदि इस अवर्धि का 
दिन) के आदर काग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति कोई कायवाही नहीं 
करता तो विधेयक का स्वत अन्त हो जाता है। 

सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन मे विधि निर्माण प्रक्रिया सम्बधी तीन महंत्वपू् 
अतर है। वे निम्नलिखित हैं 

() 933 ई के पूव सीनेट म॑ प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा सदन की पूर्ण 
समिति की व्यवस्था का अधिक प्रचलन था। लेकिन जब सीनेट मे सा वयो के सदभ 
में विचार बिमटा करते समय ही सदन की पूण समित्ति का आयोजन किया जाता है । 

(2) विनियोग विधेयकों (89छा०एा्ा०ा छागा$) को सीनेट मे अनिवायत 
प्राथमिकता दी जाती है। अ य कोई विधेयक विश्येप महत्व का नहीं होता है। अत 
सूची के कमानुसार या इच्छानुसार विवेयको पर विचार होता रहता है। सीनेट में 
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केवल एक सूची (८४४७००४7) होता है। इसे कायमार सूची (८्शं८गरआ ० 9.5-:००) 
की सता दी जाती है । 
(3) सीनट म वाद विवाद को सीमित करने की कोई प्रझावकारों ब्यस्चा 
नही है । सीनेठ के सदस्य स्वेच्छा पर अपनी सम्मति से ही एसा कर उह्त हैं ? 
दलोय समिति प्रणाली (706 (४०८०५ 5/४00)+-उद्चछ चज्द ब्वस्‍रेस्य 
में विधि निमाण प्रत्रिया से ही सम्बोधित दलीय समिति प्रगाने (->०४८७ 3555८) 
है जिसका अमेरिकी सजनीतिक कीवन स्‌ विकरस हुआ है / झईेलने प्रेरक को पद 
करने एवं विरोध करने क॑ लिए आवश्यक नेतृत्व का परत २ | *दद्र 
लिए एक अम्य व्यवस्था का विकास हुआ है जिस काक्ठ (९. :स७॥ था 
(९979 एगाथि०००) कहते हैं । अनक विधेयक दिय्रारन्द् ना पड़े 
विधेयका को पारित करना व्यक्तिगत सदस्या का दग्स्द्र दत्य 
विधि प्रस्तावों को ऐसे नही छाडा जा सकता आर इन्‍्ड्ेे उन्दर 
सहयोग की अपक्षा की जाती है। 
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सपुक्त राज्य अमेरिफा मे वित्तोष विधि लिर्माणर 
अमरिका वित्तीय विधि निमाष पद्धति ब्रिटिस वित्तीय व्यवस्था से प्रयाप्तत 

भिन्न है। इसका पुश्य पारण यह ३ + अमेरिका मे ब्यवस्वापिरा एवं ब्रायप्रात्रिक्रा 
पर गठन शक्ति पृथयक्रण पर आधारित है। 92] ई # पंच जमरिती वजट-व्यवस्था 
पर्याप्तत भंव्यवस्थित थी; प्रत्यक विम्ाय द्वारा अपने विभागोय बनुमावोी को तथार 
फिया जाता था एवं फोपागार पिमाग के सचिव (इल्दवाज णी ॥0० पप्छ्पाए 
क्रकपाला।) द्वारा उनके प्रतिनिधि पदन के समक्ष आगामी वय के करअत््तावा 
सहित प्रस्तावित क्या जाता था । फाइतर द अनुत्तार यह अनुमान [छि॥्राथ<) 
जंव्यव स्थित (थ॥००००॥एश व) एव अमशोपित [०प्रा०४5०४) हुता करत ये ।४ हर 
प्रतिनिधि सदन को विभिन्न समितिया के मध्य विचाराय वित्तरित कर दिया माता 


(अक विभागीय अनुमानित मांगों का कवल एक समूह मात हुआ करता था और इसमे 
कोड ब्रमप्रद्धता नही पायी जाती थी । 

/92 ई के बजट एव लेखा अधिनियम (पए028 बात 4०००००४४७ 4०) 
के द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की गयी | ट्रेजनी विभाग के अवगत बजट कार्यत्य 
([छणच्यए ०6 ० 20482) की स्थापना की गयी है ।० इसके अध्यक्ष को निर्देशक 
(0000) को सभा दी गयी जो राष्ट्रपति द्ारा नियुक्त होता है एवं उसी का 
उत्तरदायी भी हता है । उतकी सहायताय उपनिर्देशक भी नियुक्त किये जाते हैं । विर्देश 
(97०००) की स्थिति भारतीय कित्त मन्त्री एवं ब्रिटिश वित्तम-मी ((प्माव्थ0 ण 
नि £9००ए ७८३) के समान: होती है। वह वित्तीय व्यवस्था मे क्षमता एवं मितव्ययत्ता के 


करने पर उसका नियय अत्तिम हुआ करता है । ये की अनुमानित माँगा (588 
ऊ एउआउज अिटाहक 6 ऊफक, कत 6 यम 27 549 523 
484 99 549 520 


33 फाइबर द्वारा पेजद ब्यूरो को बजट थाली का कारखाना (४/०८.५809 ०/8८ 
अधलडल 3986०) की. सेना दी है। 7939 8 के पुवयठन अधिनियम के 
अधीन वजट कार्यालय के राष्ट्रपति के कार्यालय (8३8०ा६५७ ०१००) का 
पक अग बना दिया गया है । स्मरणीय है कि ैंजट कार्यालय को काई स्वतान 
अधिकार प्राप्त नही हैं । वह एक जांच (क्‍8505082/748 थार्त 


करने कली सत्ता 
व्याबातह वण्याग्राक) है | यह सत्ता भी सक्त७+ 
के द्वारा सक्रिय एक 5, ५ * हें सत्त 
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778८5) पर विचार के साथ ब्यूरो जाय क॑ ल्लोतो--क रा--का मी अध्ययन करता है एवं 
कोन से नवीन कर कांग्रेस को प्रस्तावित किये जायें इस पर विचार करता है। जाय एवं 
व्यय सम्बधी सभी आँकड़े तैयार हो जाने पर राष्ट्रपति को काँग्रेस म बजट प्रस्तुत 
करने सम्व धी व्यवस्था उपरोक्त अधिनियम के अधीन ही दी गयी है । फाइनर के अनु 
सार राष्ट्रपति म हो सावजनिक वित्त के सम्बंध म विचार एवं तदनुरूप (काँग्रेस से) 
सिफारिश करने को शक्ति केद्वित है ।/ अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया ग्रया है 
कि राष्ट्रपत्ति के अतिरिक्त भय कोई अधिकारी या विभागीय कमचारीगरण काँग्रेस 
एवं उसकी समितिया से अनुमानित व्यय के लिए धन की माम या प्राथना नहीं कर 
सकते ओर उनके द्वारा नवीन कर के प्रस्ताव भी नही रखे जा सकत हैं। फाइनर का 
मत है कि इस व्यवस्था की प्रत्यक्ष मे तो नही लेक्नि अप्रत्यक्ष रूप म उपक्षा को 
जाती है ।” स्मरणीय है कि बजट ब्यूरो काँग्रेस के आदेश पर उसे आवश्यक सहायता 
एवं सूचना भी प्रदान करता है ।४ 

प्रतिनिधि सदन मे बजट प्रस्तावित करने के पश्चात व्यय की अनुमानित मागो 
को सदन की विनियोग या प्रदाय समिति (89970977800॥ (0ग्रागग/००) के पास 
भेज दिया जाता है । विनियोग समिति की अनक उप समितियाँ उस पर विचार करती 
हैं। इन समितिया के द्वारा अपने समक्ष अधिकारिया को बुलाया जाता है । उह अपने 
विभागा की मागा के ओऔचित्य के सम्बध म॑ं विचार रखन का अधिकार होता है। 
उप समितिया अधिकारियों द्वारा कमी कभी किसी विशेष मद के व्यय किये जाने के 
सम्बंध मे वचन ले लेती हैं । यह व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर मिश्रयण की एक 
प्रणाली है । सीनेट की विनियोग समिति भी इसी व्यवस्था का अनुगमन करती है । प्रदाय 
समितिया द्वारा कायपालिका के कुछ प्रस्तावों म कमी तो दूसरा में बद्धि की जाती 
हूं । पोक विधि निर्माण (2०7 .८8590802) अमेरिकी विधि निमाण पद्धति की एक 
विशेषता है ।” विनियोग समिति सभी अनुमानित मागो को एक विधेयक म सम्रहीत 
करके सदन को लौटातो नही है बरन्‌ एक के पश्चात दुसरे करीब 2 अनुमान-व्यय 
विधेयक सदन को प्रेषित किय जात हैं । प्रतिनिधि सदन मे विनियोग विधेयको 
56 एटा, तर. के ८7, 9 520 


57. 7९४, ए 520 

58 व , 9 520 

59 अमेरिकी क दक्षिणी राज्यां म एक पुरानी प्रथा है कि गुलामा को एक निश्चित 
दिन गोश्त वितरित किया जाता था। यह ग्राइत पीपा मे भरकर खेतो पर जाता 
था। इसी प्रकार इस उपमा का यदि विधि निर्माण पर लागू करें तो इसका 
लथ यह हुआ कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विविध सामाजिक सेवाओ के 
हिताथ धन प्राप्त करने हतु कांग्रेस का अत्येक सदस्य शासन म परस्पर सहयोग 
करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार निमित विधिया पाक विधिया कहलाती 


हूँ +>कब्कत ( 8. 4ालातवदा ठत0त&माला। बरधवँ 2070, 955, 
ए 45] 





बिय धरा उत्ता- 
यएक 
7206०) एवं सीनट की हे ए्‌ः गे 7285 


+77206 (००००8) 
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पश्चात आज मी मुख्य कठिनाई बनी हुई है । काग्रेस राष्ट्रपति के प्रस्तावों को अपनों 
इच्दानुसार परिवर्तित करने का अधिकार रखती है। दोना सदन एवं उनकी समि- 
तिया श्रेष्ठ एव सतुलित वजट से कभी भी आँख-मिचोनी खेल सकती हैं ।/” 

वित्त पर काग्रेस का निय न जनेक दोपो के कारण प्रमावहीन है। सर्म्बाधत 
उप समित्तियाँ केवल अपने से सम्बोधित जनुमाना के अश पर ही विचार करती है। 
इन उपन्समितिया की बैठके गुप्त होती है। मुख्य समिति के सदस्य भी उसमे भाग 
नही ले सकते है अत सावजनिक जालोचना के लिए कोई अवसर नही होता । इसके 
अतिरिक्त यह्‌ उप समितिया बहुत कम समय म विचार विमश पूण कर लेती हैं, परतु 
समिति को प्रतिवेदन काफी विलम्ब से देती हैं, फलस्वरूप समिति के पास इन विभिन्न 
उप-समितियों के प्रतिवेदवों म तालमेल स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नही रह 
जाता हैं। अनेक विभागीय मागा पर पूण विचार किये विना ही उप समितिया उह 
रद्द कर देती हैं जौर अनेक मदो को बिना विचारे ही स्वीकार कर लेती है । फाइनर 
का कथन है कि दोनों सदनों की एक ही प्रदायः समिति (69070काशभा0णा ए०एआ 
770/2०) होनी चाहिए तथा वतमान दो समितिया अर्थात्‌ दुहरी व्यवस्था का अत होना 
चाहिए । किसी भी लोकत-तीय शासन म॑ सयुक्त राज्य जमरिका जैसी विनाशकारी 
दोहरी व्यवस्था नही पायी जातो है । 92] ई तक सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ लेखा- 
परीक्षण की व्यवस्था भी दोपपूण थी | बजट एव लेखा-कार्यालय अधिनियम, ]92] ई 
के आतगत मुख्य लेखा कार्यालय (00यध७] 8००००००ण४ 0806) की स्थापना की 
गयी है तथा नियनक एवं महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 42 व वे 
लिए की जाती है । इस लेखा के सम्बंध म व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी है । 
ब्रिटिश एवं अमेरिकन विधि निर्माण प्रक्रिम फी तुलना 

दोना देशा की प्रक्षिया में कुछ आधारभूत समानताएँ है लेकिन विस्तार की 
बाता म उनम काफी अतर है । समानताए निम्नवत्‌ हैं 
(]) दानो देशा मे विधेयक के तीन वाचन (7॥7०6 ए२८४०॥॥8$) होत हैं, 
(2) दोता देशों म॑ विधि निर्माण म समितियों की व्यवस्था है । 
हे (3) दोनो देशा म॑ वित्त-विधेयक सवप्रथम निम्न सदना म ही प्रस्तुत किये 
जाते हूँ । 

इसके अतिरिक्त कोई समानता नही है । समानता की अपक्षा भेद जथिव हैं 


6] छाल, लि. ०# ८8, ए 52 
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(।) अमरिया मे इमलैण्ड की तरह सावजनिक एव व्यक्तिगत जबवा शासकीय 
एवं व्यक्तिगत सदस्य विधेयका जस कोई भेद नही हात हैं। यह सम्मव है कि बुच्च 
विधेयक ऐस हा जिह राष्ट्रपति या विसी प्रशासकीय विभाग का समयन प्राप्त हा 
लैकित इसका यह अथ नहीं है कि ऐस विधेयक अमरियी काँग्रेस म पारित हो ही 
जायें । अनवः अवसरा पर राष्ट्रपति द्वारा इच्छित विधेयया को काँग्रेस ने अस्वीकार कर 
दिया है। इगलैण्ड मं सभी शासकीय वियेयवः मात्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित किय जात॑ 
हैं। सदन म उनके सफल परायण (7०5598०) एवं पारित हात के लिए सम्बंधित 
विभाग का मात्री उत्तरदायी होता है। इगलण्ड मं विसी घासकीय विधेयक की अस्वी 
कृति का अथ मरीत्रमण्डल का पतन है । मा ममण्डल का घासन द्वारा प्रस्तावित विध 
यको के पारित होन के सम्बंध म सदन मे उपलब्ध व्यापक दलीय समयन के कारण 
परूण निश्चितता रहती है। इगरलैण्ड की तरह अमरिका मे कायपालिका के सदस्य-- 
राष्ट्रपति एवं उसके मा अ्मण्डल के सदस्य--विधि निमाण काय म प्रत्यस रूप से 
सम्बन्धित नही होते फलत वे कोई योग नही देत हैं । 

(2) अमेरिकी काग्रस के सभी विधेयक व्यक्तिगत रूप म सदस्या द्वारा 8८ 
वित किये जाते हैं। उनके परायण हेतु आवश्यक समथन प्राप्त करन क॑ लिए अनेक 
पदस्य आपस मे भुट बना लेते हैं एवं उन विधेयका का विरोध भी करत हैं जिनके वे 
विरुद्ध हांत है। इसे लागरोलिंग (7.०870॥॥78) कहते हैं। इस प्रथा का विकास ब्रिटिश 
ससद मे सम्मव ही नही है। 

(3) दोनो देशा म समितिया विधि निमाण मे महत्वपूणण भूमिका विभाती हैँ 
लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका म समितिया अधिक महत्वपुण एवं शक्तिशाली है। ग्रट 
प्रिदेव मं द्वितीय वाचन क॑ उपरा त विधेयक समितियों म भेजा जाता है । इस समय तक 
उसके आधारभूत सिद्धाता पर सदन मे निणय हो चुकता है। अमरिका मे प्रथम वाचन 
के उपरात और द्वितीय वाचन के प्रृव ही विधेयक समितियों मे भेज दिया जाता है। 
अमेरिकी समितियों का ग्रेट ब्रिटेन की माति विधेयक को प्रतिवंदद सहित अनिवायत 
सदन को लोटाना जावश्यक नही है । इस कारण अनेक विधेयका की समिति 
अवस्था म ही हत्या हो जाती है । 

(4) ब्रिटिश ससद द्वारा पारित विधेयको को सम्राट द्वारा स्वीकृत किया जाना 
आवश्यक है लेकिन यह औपचारिकता मात्र है । सम्राट ससद द्वारा पारित किसी भी 
विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने से इकार नही कर सकता । परतु नमेरिकी राष्ट्र 
पति का प्राप्त निपेघाधिकार (ए७०) वास्तविक है एवं वह उसका प्रयोग भी 
करता है। 

प्रेट ब्रिदेत एबं संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था में निम्त 
नातर हैं -- 

(अ) अमेरिका मे व्यय के अनुमानो (8&77865) को बजट निदेशक द्वारा 
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तयार किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा बजट काँग्रेस को भेजा जाता है। इगलण्ड 
मे बजठ वित्त मनी के द्वारा तैयार किया जाता है ओर उसी के द्वारा ससद (कामन्स- 
सभा) मे प्रस्तुत किया जाता है। 

(जा) अमरिका में वजट प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रतिनिधि सदत की विनि- 
भोग एवं साधन समितिया को विचार हेतु भेजा जाता है॥ इगलण्ड मे कामस सभा 
द्वारा पूण सदत की समिति! के रूप में पति एवं उपाय तथा साधन समिति के रूप मं 
बजट पर विचार किया जाता है। 

(२) इगलेण्ड मे कामस समा के सदस्या का वजट के अनुमाना में केवल कमी 
या कटौती करने का अधिकार होता है। अमेरिका म काँग्रेस के सदस्यो को वजट मं 
कमी, वृद्धि एवं आय प्रकार के सशोघत करन के भी अधिकार होते ह। 

(ई) ब्रिटिश लॉडसमा को वित्तीय क्षेत्र में कोई महत्वपूण अधिकार प्राप्त भही 
है , अधिक से जधिक वह विधेयक का पारित करने म एक माह का विलम्ब कर 
सकती है । इसके विपरीत, अमेरिकी सीनेट को वित्त वियेयका में प्रतिनिधि सदन के 
समान ही जधिकार प्राप्त हैं । वह उसमे आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है । यहा तक 
कि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित वित्त-विधेयक को वह अस्वीकार भी कर सकती है । 

भारत को विधि-निर्माण प्रक्रिया 

भारत की विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश प्रणाली पर आवारित है । सविधान 
मे विस्तारपुबक विधि निमाण प्रत्रिया का उल्लेख नही किया गया है । गर वित्तीम 
विधेयक मारतीय ससद के दोना म से किसी भी सदन म॑ सवप्रथम प्रस्तुत किये जा 
सकते है ।४ विधेयक तभी पारित माना जाता हूँ जब वह दाना सदनो द्वारा सशोधन 
या बिना सशोवन के पारित किया गया हो। दोना सदना के स्थगित (0084०) 

होने पर विचाराधीन विधेयक रह नही माना जाता है* और राज्यसमा म॑ विचारा- 
धीन विधेयक जो लाक्सभा द्वारा पारित नही किया गया है, लोकसमा के विघटित 
हान पर समाप्त नही होता है ।४ लेकिन विधेयक के लोकसमा मे विचाराधीन होने या 
लोक्समा द्वारा पारित होत पर राज्यसभा म विचाराधीन होने पर वह लोकसभा के 
विघटित हो जान पर समाप्त हो जाता है ४4 यदि राष्ट्रपति ससद के दोना सदना को 
सयुक्त बठक बुलान की धापणा कर देता है एंव उसके पश्चाव लोकसमा का विधटन हो 
जाता है तो एसी जवस्था में विचाराधोन विधेयक समाप्त नही होता है । 

सस॒द द्वारा विधि निर्माण सम्द घी नियम वनाय॑ गय है । इस सम्बंध म दोना 
सदना मे समान पद्धति का जनुगमन किया जाता है| दोनो सदनों म विधेयक क॑ तीन 
63 #जधटाल 707 


64 दैापटो5८ 407 (3) 
65 #घप८ा८ 07 (4) 
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याचता या हाना अनिवाय है । मां त्रया द्वारा प्रस्तुत विधयर' सावजनिक या शातदात 
विघयर (?एणा० ण 0०थशादा। छा) बह जात हैँं। मार में झताई 
फी तरह व्यक्तिगत पिधेयय (४५9/० कि) जस कोइ विधेयर नहीं होते। खाधाख 
सदस्या द्वारा प्रस्तुत वियेयया मा व्यक्तिगत-सदस्य घियेयर (४6 ऐर्चिध्यएल3 8/) 
बहुत है । इगलण्ड म सावजनिय विधेयक एवं च्यत्तिगत विधेयका के पारित हाठ की 
प्रक्रिया पृथय पृथय हाती है लेतिन भारत मं घासरीय विधयक एवं ब्त्तिवसत् 
विधेयवा व लिए एज ही प्रक्रिया या प्रयाग होता है। 

विधेयय' का निम्न अयस्पाजा में स गुजरना पड़ता है--प्रवम एव द्रहिय 
वाचन (ए5 घाव 5०००7० [२९७व१॥7985), समित्ति एवं प्रतिवदन स्तर (०00१ 
बा0 २९७०7५ 898०), एवं ततीय बाचन (व्रात [२००४॥8॥ | ५ 

(]) प्रथम वाचन--सत्र प्रारम्भ होन पर उस सन्त क॑ शासकीय का 
की एक सूची प्रकाशित कर दी जाती है। यह आवश्यक नहीं कि वह सूचों पृ है 
हा । प्रथम चाचन ब॑ जातगत विधेयक का प्रस्तुतीकरण एव शासकीय गजद [0007 
ग्राधा। 59206) मे उसका प्रराशित हाना जावश्यकः है । सदन मे विधयक ; 
प्रस्तुत किय जाने के पश्चात प्रायना किय जाने पर स्पीकर या सदन की अध्य/ 
विधेयक को गजट म प्रवाशित करन का आदेश दता है | ऐसी जवस्या मे सदत मे व 
यक थी प्रस्तुत करन वी अनुमति प्राप्त करन हतु प्रायना की जावश्यकता नही की 
यदि विधेयक प्रकाशन के पश्चात सदन के प्रस्तुत किया जाता हू ता उसके ५0 
शुन की आवश्यकता नही रहतो है । है 

विवेयक को प्रस्तुत करन का इच्छुक सदस्य या मानी विधेयक को छंद 
प्रस्तुत करन की अनुमति मांगता है एवं उसका झीपक पढ़ता हूं। मत्री के मं 
आय सभी सदस्य विभेयक नो प्रस्तुत करय की अपनी इच्छा की परव-सूचना दें हे 
तथा विवेयक की एक प्रति एवं उसके उद्देश्य एव कारणों का उल्लेख भी विधेयर्क 
साथ सलग्न कर देत ह्‌ । भारत मे वियेयक प्रस्तुत करने के समय उस पृण होता चाहिए 
इगलैण्ड की भाँति [90795 8॥ प्रस्तुत नही किय जा सकते। इसके डे 
जिन विषेयको को राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा ही प्रस्तावित क्या जा सकता है, उ' 
सम्ब व मे अनुमति भी होनी चाहिए ॥ 

विधेयक को प्रस्तावित करते समय कोई वाद विवाद नही होता १ बा 
विधेयक के प्रस्तावित करने के तुरत पश्चात ही स्पीकर सदन के समक्ष उसे स्वीड' 
हेतु प्रस्तुत करता है जौर सदन इसकी मौखिक रूप से अनुमति प्रदान कर देता है। 
इस समय सजी या विधेयक को प्रस्तावित करन वाला आय कोई सदस्य भाषण हैं 
देता । 


लेकिन कभी कमी विधेयक के प्रस्तुतोकरण का भी विरोध किया जा सकता है 
954 ई म॑ निवारक तिरोच (संशोधन) अधिनियम (एएथप्रए० शथाएए 
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लैपाध्यविध्ाला। 0०, 954) का अल्तावित करन पर ह्वी विरोध किया गया था। 
ऐसी दक्शा म प्रस्तावक एवं विरोध बरन वाले सदस्य का सक्षेप मं अपने कारणा पर 
प्रकाश डालने को स्पीगर अनुमति दे देता है और उसके परदचात विधेयक पर 
मतदान हांता है। यदि विधेयक का विराव उम्तक सदन कक्षेत्रान्तगत ने होने के 
कारण किया जाता है ता स्पीरर पूण बाद विवाद की अनुमति प्रदान कर देता है और 
सदन का मत ज्ञात करता हैं । महाधियक्ता मी वाद विवाद मे मास ले सकता है एव 
स्थिति पर प्रवाश डाल सकता है । 


(2) द्वितीय बाचन--निश्चित॑ तिथि का सदन मे विधेयक पर द्वितीय वाचन 
प्रारम्म हाता है । प्रस्तावक वा तीन विकल्पा से स किसी एक को स्वीकार करने का 
अधिकार है. (!) विधेयक पर तुरत या भविष्य स किसी तिथि पर विचार रिया 
जाय (2) विधेयक किसी प्रवर समिति को भेज दिया जाय या विवेयक के भौचित्म| 
अनौचित्य के सम्बंध म जनमत जानने क लिए उस जनता के मध्य वितरित कर दिया 
जाय । सामायत विधेयक का प्रवर समिति मे भेज दिया जाता है। (3) विवादहीत विधे- 
यका पर तुरन्त विचार हाता है । परतु एस विवेयव' बहुत कम हात हैँ जत अधिक 
विधेयक पर तुरत विचार नही हाता है । विवादग्रस्त विधेयका रा सामायत जनता के 
मध्य जनमत जानने के लिए वितरित कर दिया जाता है | प्वितीय वाचन की अवस्था मं 
विधेयक के जाधारतूत सिद्धान्ता पर विचार विमश होता ह। उप्त पर धारावार विचार- 
विमश्न नही होता और न इस अवसर पर सशोधन ही प्रस्तुत किये जात हैं। विधेयक 
के समथका एवं विराधिया द्वारा पक्ष एवं विपक्ष म मत व्यक्त किय जात है। सम्पूण 
विधेयक पर विचार बिमश होता है. ताकि उसके आधारभूत सिद्धाता पर सभी 
सहमत हा सकें । 

(3) समित्ति स्तर-- इसक पश्चात विधेयक किसा प्रवर समिति को भेज दिया 
जाता हूं । समिति-स्तर विधि निर्माण प्रत्िया की महत्वपूण अवस्था होती है। विधेषक 
का प्रस्तावक (मंत्री या सामा ये सदस्य) एवं विधि मजी प्रवर समिति के सदस्य हीत 
है। विधि म-त्री पदेव मदस्य होता हू । समिति द्वारा सद्योधन प्रस्तावित किये जा 
सकते हैं। समिति के प्रत्येक सदस्य को यृवक प्रतिवदन देने का अधिकार हांता है। 
समिति की सम्पूण कायवाही प्रकाशित को जाती है एवं उसे सदन के समक्ष विचाराय 
प्रस्तुत किया जाता ह] 

(4) प्रतिवेदन-स्तर--सदन म प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने क पश्चात्‌ मानी 
या प्रस्तावक सदन स प्रतिवेदन पर विचार करने की माग कर सकता है । इसके अति- 
रिक्त विवेयक को कुछ जद या बिया जादेशा सहित समिति में पुन तिचाराथ भेजन 
या जनमत जावने के लिए जनता के मध्य विधेयक को प्रचारित करने की माग मन्‍्नी 
या प्रस्तावक द्वारा की जा सकती है । यदि सटन प्रतिवेदत पर विचार करना स्वीकार 
कर लेता है तो विधेयक पर धारावार विचार हांता है, सदस्यो द्वारा सशोधन प्रस्ता 
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वित किय जा सकते है और अध्यक्ष को उह स्वीकार करन या अस्वीकार करते के 
अधिकार हाता है। श्रत्यक धारा एव सशोघन पर मतदान होता है। प्रतिवदद १ 
विचार हो चुकने के पश्चात सम्पूण विधेयक पर मतदान लिया जाता है जौर इंफ़रई 
साथ ही द्वितीय वाचन पूण हा जाता है। 

(5) दृत्तीय बाचन (7077 ॥२८थवंगर8)--इसके परचात एक पूव निर्धारित 
तिथि को विधेयक का ततीय वाचन प्रारम्म होता है। प्रस्तावक विधेयक को पासि 
करन की माग करता है । इस अवस्था में विधेयक के पक्ष या विपक्ष म तक पत्र 
किय जात है। जनावश्यक तकों के लिए कोई स्थान नही हांता एवं विधिवत प्रस्ताई 
प्रस्तावित नही किय जा सकत । केवल मौखिक प्रस्ताव रसे जा संकत हैं । सदन मे उर 
स्थित सदस्या के बहुमत से मतदान मे स्वीकृत हाने पर विधेयक पारित हो जाता है । 

एक सदन म विधेयक क पारित हाने पर उस दूसरे सदन म विचाराथ भेज ह/ 
जाता है। वहा भी उभ उपरोक्त पाँच अवस्थाआ म से हाऊर प्रुजरना पडता है एव 
उसके पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति हतु भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विषयक 
को स्वीकृत था अस्वीकृत कर सकता है या सदेश या बिना सदेश क॑ साधन प्रहा 
बित फरत हुए सदन का पुतविचार के लिए लौटा सकता है ।? यदि सदवां दि 
विधेयक का सशोघन या विना सश्योधन क पुन पारित कर दिया जाता है ता शाष्पी 
को स्वीकृति दनो पडता है और वियेयक विधि बन जाता है 

गर वित्तीय विधेयका के सम्बघ म सम्मावित दा स्थितियाँ निम्नलिध्चित हैं 

() यदि विधेयया पर दाना सदना मे मतक्‍्य नहीं हाता तो दोना संदनां ई 
समुक्त अधिवेशन म विवाद का निश्चय द्वोता है । सयुक्त अधिवणन को अध्यक्षता साई 
सभा का अध्यक्ष और उसयी अनुसस्थिति म उपाध्यक्ष (0०१09 $फल्‍्या.) कला 
है एवं लावसमा के फायवारी नियम लागू हांत हैं। सयुक्त अधिवधन में सशापन प्रल्ला 
वित किये जा सकत हैं, परयु कंबल बी संचोपन प्रस्तावित तिय जा सरत हैं जादा 
ता विलम्य # कारण आवश्यक बने गये हा अयवा जा एन सदन द्वारा प्रस्तावित जिय मेवे 
हा और उूसर सदन द्वारा अस्थीक्ृत शिय जान पर आवश्यय बने गये हा। सा 
पता या स्थीए्ृत करन (2075807॥॥9) ४ सम्बंध में अध्य त वा निणय जा ठम होती 
है। गयुक्त समिति में दाता सहना के उर्वा, है माह हरा बात सदस्या के बहू 


मत में पारित होने पर व्िपमया को पाई है 

(2) प्पा, जिपेयरा | ॥॥) पर, खाए 
गगन तथा स्पत्ति + न9538 3 हे 
रर पुप्ररार कर भा ५ 3 माप 
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के द्वारा विधेयका एवं प्रस्तावों को विचाराथ प्रस्तुत किया जाता है। एक शुक्रवार 
को विधेयको पर तो दूसरे शुतवार को प्रस्तावों पर विचार विमश्य होता है| व्यक्तिगत- 
सदस्य विवेयकों एवं शासकीय विधेयका को पारित करने की रीति प्रायः समान है, 
केवल थोडा जातर होता है । व्यक्तिगत-सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करने की सूचना के 
साथ उनके उद्देश्य एव कारणा का विवरण तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति (यदि विधेयक 
को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो) एवं विधेयक के वित्तीय परिणाम का विवरण 
जादि सलग्न होने चाहिए | यदि विधेयक दोपषपूण है या उपरोक्त विवरण में से किसी 
का अ्षभाव है तो विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नही दी जा सकती । यदि 
जध्यक्ष विवेयक को सदन के कायक्रम में शामिल करना उचित नही समभता है तो वह 
उसे उपस्थित करने की अनुमति अस्वीकार कर सकता है । व्यक्तिगत सदस्यों से सम्ब- 
६ धित एक 5 सदस्यी समिति (00पाशा।€6 णा शाए/6 ३रध्याएध5$ केगरी$ शाह 
2६६०७७॥०४$) होती है जिसके सदस्या को अध्यक्ष द्वारा एक व५ के लिए मनोनीत 
किया जाता है । 

वित्तोय विधि निर्माण 


वित्त-विधेयकों क लिए एक विश्येप एवं पृथक प्रक्रिया का विधान है। सवि- 
धान के अनुसार वित्त विवेयक राज्यसभा म प्रस्तावित नही किया जा सकता। दूसरे 
शब्दों मे, वित्त विधेयक सबप्रथम लोकसभा (7॥6 पछ0०75० ० ४४० ?6०7०/०)--निम्न 
सदन--मे ही प्रस्तावित क्या जा सकता है।” इसके अतिरिक्त विना राष्ट्रपति की 
सिफारिश के कोई वित्त विवेयक जौर अनुमानित माग प्रस्तावितमही की जा सकती। ? 
लोकसमा द्वारा वित्त विधेयक के पारित होने के पश्चात उसे राज्यममा को उसकी 
प्रिफारिशों के लिए भेजा जाता है। विधेयक के प्राप्त करने के 34 दिन के भीतर 
राज्यसभा को विधेयक को अपने सुझावों सहित लौटा देना चाहिए । यदि विधेयक इस 
अवधि म राज्यसभा द्वारा नही लोटाया जाता तो वह पारित समभा जाता है। परातु 
राज्यसभा द्वारा विधेयक को इस निश्चित अवधि म लोकसमा को लोटाते पर मिम्न 
सदन को राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार 
हैं और एसी दशा म विधेयक दाता सदनो द्वारा पारित माना जाता है। 

सविधान के अनुसार निम्नलिखित मामलो से सम्बाधित होमे पर विधेयक का 
वित्त विधेयक माना जाय॑ंगा ” 

(]) कर लगाने, समाप्त करते, कम करने या परिवतन अथवा व्यवस्थित 
करने से सर्म्या धत वियेयक (2) ऋण को व्यवस्थित करने स॑ सम्बा धित्त विधेयक, 





69 अनुच्छेद 09 
70 अनुच्छेद 3 (3) ओर 7 
7] जनुच्छेद ]0 
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(3) सचित निधि या आकस्मिक निधि स॑ सवा थित एवं इन निधियां मे से पठ 
की देनदारी से सम्बाधित विधेयक, (4) सचित निधि मे से घन के व्यय से सम्बाधित, 
(5) किसी व्यय को सचित निधि पर भार घोषित करने या ऐसे व्यय को पनराति 
मे वृद्धि से स्वा धत, (6) सचित निधि, भारतीय सावजनिक लेखा मे आय या उसके 
सरक्षण एवं देनदारी सम्बधी या सघ एवं राज्य के लेखा के परीक्षण सम्बंधी, एए 
(7) उपरोक्त मामला से सरम्बा घत कोई भय विधेयक । विधेयक वित्त विधेयक है वा 
नही, इस सम्बंध म॑ लोकसमा के अध्यक्ष का निर्णय आतिम होता है। जुर्माता, बाई 
सेस फीस एवं स्थानीय सरकारो के द्वारा लगाये जाने वाले करा सम्बधी विषेयवों गो 
सविधान के अनुसार वित्त विधेयक नही माना गया है।”* 

भारतीय वित्तीय विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश वित्त व्यवस्था पर आधासि 
है | दोना एक सी ही हैं । मारतीय वित्त के मूल सिद्धाएत (9280० ़ा/ए०.0) सक्षी 
में मिम्नवतू है 

(१) व्यवस्थापिका द्वारा शासन के विभागा द्वारा तयार किये गये अनुमानो 
का परीक्षण किया जाता है एवं वह उनके लिए धन स्वीकृत करती है । 

(2) आवश्यक धन की व्यवस्था कसे की जाय यह ससद का दायित्व है। वी 
करा को लगाने एव पुरानों को कम या समाप्त करने का उसे एकाधिकार प्राप्त है। 

(3) कायपालिका द्वारा स्वीकृत ($80०07०0) घन के व्यय की जाचप़ 
ताल ससद करती है। 

(4) ससद विभिन विभागो के सावजनिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था करती है। 

भारतीय बित्त व्यवस्था की मुल विशेषताएँ (7047 /2800:८४) निम्न हैं 

() सम्पूण वित्तीय कायक्रम मा जमण्डल द्वारा तयार किया जाता है। रहीं 
उसक लिए उत्तरदायी होता है। अत वित्त के सम्ब थ में सम्पूण पहल [8 
४६७) कायपालिका के हाथो म॑ होती है ! 

इगल्लैण्ड के वित्त माती (0भा०८॥०० ०९ 25०४०व०७:) की भात्ति ही भारतीय 
वित्त म ती वजट--विनियोग एवं राजस्व विधेयक--के लिए उत्तरदायी होता है | 

(2) सावजनिक वित्त पर ससद का पूण निय त्रण होता है। उसकी अनुमति 
के बिना सावजनिक धनराशि का एक जश भी व्यय कही किया जा सकता भौरर्गे 
कोई कर ही लगाया जा सकता है । 

(3) वाधिक वजट म शासन की जि के बिना कोई गम्भीर परिवर्त 


नही किये जा सकते । « कर ः कायपालिका द्वाया ही उ्तुत 
किये जाते हैं । ः 
(4) ब्यर्य 5 + सकती है ने » है 


वद्धि नही कर सकए 
32 भले 40( 
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(5) स्रचित निधि के स्थायी मार (टाशइ० था किए 00फणोववाध्त 
एणात ० प्रात) इगलैण्ड की भाति मारतीय ससद के निय तण से परे है परतु 
ससद को इनम विवि द्वारा प्रिवतन करने का अधिकार है । 

(6) भारत में भी इगलैण्ड की माति ससद की समितिया द्वारा वजट प्रस्तावों 
की पूरी तरह से छानवीन की जाती है | 

वित्तीय विधि निर्माण को अवस्थाएँ--वारधिक वित्त विधेयक (बजट) ससद के 
दोनों सदनो के समक्ष विचाराथ प्रति वष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत में 
वित्तीय वष अप्रैल को प्रारम्भ होता है । भारत का वजठ दो मागा--रेलवे वजठ 
एवं सामा-य बजट [एिक्रोज्नव३ फ्रेष्व8८० भाव ठउद्याथभे छेए०१8०)--में प्रस्तुत किया 
जाता है। रेलवे बजट का सम्ब व्‌ रेल विभाग से होता हे एव रल म नी द्वारा सामा- 

यत प्रति वष फरवरी के मध्य में रखा जाता है। शेष विभागों के जाय व्यय 

सम्बाधी विवरण वित्त मनी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । सामाय बजट रेलवे बजट 
के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है। दोनी बजटा के पारित होने की प्रक्रिया समान है । 
बजट म॑ स्पष्ट रूप से सचित निधि पर स्थायी भार का एवं अय अनुमानित व्ययां का 
पृथंक यृथक उल्लेख किया जाना चाहिए । यद्यपि सचित निधि के स्थायी व्यय 
ससंद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नही किये जाते है लेकिन ससंद के दोना सदनों 
को उन पर बहस करने का अधिकार प्राप्त होता है। शेप सभी व्यय अनुदान की मांगा 
[त्षााक्ष।05 007 879॥$) के रूप मे लोकसभा मे प्रस्तुत की जाती है।" लोकसमा 
को उह स्वीकृत या अस्वीकृत या कम करने का पूण अधिकार होता है । 


वाधपिक बजट निम्न पाच जवस्थाओ मे होकर पारित होता है 


() बजद को भ्रस्तुत करना (00व०घणा ण ाच्उथ्ां्रावणा 0. ॥6 
म908०)--सामाय वजट वित्त माजी द्वारा भ्रस्तुत किया जाता है एवं अपने बजट 
भाषण मे वित्त मजी शासन की मुख्य वित्तीय एवं आर्थिक नीतियो पर प्रकाश डालता 
है । बजट की प्रतिया सदस्या के मध्य वितरित कर दी जाती है । 


(2) दोनो सदनों मे समान विचार विमश (6थयाध्ा॥ 0500580 7 वा 5णी) 





73 सचित निधि पर स्थायी भार निम्न है राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते एवं उनके 
कार्यालय सम्बधधी आय व्यय, राज्यसभा एवं लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 
का वेतनादि, मारत शासन ऋण भार, सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा का वेतन, 
उच्च यायालय एवं फ़ेडरल कोट के पयायाधीशों व पशन, नियाजक महालेसा 
परीक्षक का वेतन, अय काई देनदारी एवं व्यय | --४:४०७ |2 (3) 

74 #06८८ व]2 

75 &प्ट८ ॥42 (2) 

76 डैएपणे८]3 (3) छघ0 (2) 
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॥6 प्रि००5८5)--वजठ के प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ सम्पूण बजट पर दोनो सदनां मे 
विचार विमश्ञ होता है । इस समय कोई कटोती था अय सप्योधत का अछ्ताव झा 
स्थित नही किया जाता है । दोनो सदना में पृथक-पृथक ठीन या चार दिन तक ससूग 
व्यय की राश्षिया पर सचित निधि के स्थायी व्यया सहित केवल सामाय विचार 
विभशय होता रहता है। विभिन्त शासकीय विभागों की नीतियां एवं प्रशासन का बातो 
चना की जातो है। इस विचार विमझे का स्वरूप राजनीतिक अधिक होता है | हे 
समय काई मत नहीं लिया जाता है । ब्रिटिश परम्परा का अनुगमन करते हुए विरोधी 
दला को विचार विमश-काल मे अधिक से अधिक समय दिया जाता है । 

(3) लोकसभा द्वारा अनुमानों की स्वीकृति (एट्पाह र्ण फरशाबाएं 9 
86 7.0). 890॥8)--विभिन्न विमाग्रा की अनुमानित माँगा पर विचार करन के लिए 
पृथक पृथक समय निश्चित किया जाता है । अनुमाना (2६४77&/03) पर विचार विमश्ञ के 
लिए समय सदन के तेता के परामझ से स्पीकर निश्चित करता है । विभिन विभागों 
के वापिक काय-विवरण को सदस्या के मध्य वित॑श्ति कर दिया जाता हैं एवं संदर्शा 
हारा विभागों की माँगी पर विचार के समय उनकी तीब्र आलोचना की जाती है। 
आलोचना की तौब्रता तो प्रस्तावित सशोधना पर विचार के समय श्त्यपिक 4 
जाती है । निश्चित अवधि मे ही प्रत्येक विभाग की मास पर विचार विमत है 
जाना चाहिए । निर्धारित समय के अत्तिम दिन सम्पुट (#०४ए:०) का श्रयोग क्या 
जाता है एवं समस्त मागा को एक साथ चाहे उत् पर विचार हुआ हो या नही गे 
की स्वीकृति हेतु मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है । 

स्मरणीय है कि राज्यसभा को अनुदाना को स्वीकृति के सम्बंध में कोर 
अधिकार प्राप्त नही है । यह तो लोकसभा का ही एकमान विद्यपाधिकार है। 

(4) विनियोग विधेयक (7॥6 87ए7०ए्ाप्रथा०व 0) “-लोकसमा ह्नाी 
स्वीकृत सभी अनुमानित माँगा एवं सचित निधि के स्थायी व्ययों को एकर्तित करकेए 
विधेयक क रूप म जिसे वाधिक विनियोग विधेयक (47्रपएवथे 4 ए.70ए9ए/क्07 9) 
कहते है, लोकसमा के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाता है। सदन के अध्यक्ष कम 
विवेयक की विभिन जवस्थाओं के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है। दिये 
वाचन में कैबल सामाय बाद विवाद होता है । कैनल उही मद पर वाद विवाद होता है 
जिन पर पहले बहस नही होती है। अनुमानित मायो मे फैवल कमी की माग की जा सर्कर्ता 
है। धमी अवस्थाओं मे विधेयक के गुजरने के पश्चात उस पर सदन में मतदान 
है एवं स्वीकृत होने पर स्पीकर उस घन विधेयक घोषित करता है। इसके प््वाव 
विधेयक राज्य सभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा द्वारा विनियोग विधर्याी के 
प्रारित होन पर वह राष्ट्रपति के पात्त स्वीकृति हतु भेज दिया जाता है। राध्दू्गत 
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विधायी समिति-व्यवस्था 
[ ॥६७55..0।४६ 00/00/77६६ 5५9$7६0४५ ] 
० रन 


समिति व्यवस्था, द्वीयरे के अनुसार, व्यवस्थापिका के विधि निर्माण काय वा 
प्रमुख यात्र है 7 विधि निर्माण काय के मध्य म व्यवस्थापिका को अनेक अवसर प्राप्त 
होते हैं जबकि बह कायपालिका पर निय-तण लगा सकती है । आधुनिक समा 8 
राज्य के काय क्षेत्र मे वद्धि हुई है। उसे विभित प्रकार की अनेक विधियों का निमाग 
करना पडता है। एक ही सत्र म व्यवस्थापिका द्वारा समस्त आवश्यक विधेयका 
पारित कर सकना समयाभाव क कारण प्राय असम्भव है, चाहे इस काय के 
ससद का अधिवेश्षत वषपय-त चलता रहे अथवा उसके काय करने के घण्टो म वर्ठि क९ 
दी जाये। विधानमण्डलो में विधि निर्माण सम्बधी दायित्व के बढने और उत्ेगती 
प्रकार सम्पादित करने के लिए सम्पुट (००४ण०) का जधिकाधिक प्रयोग होने लर रे 
सम्पुट व्यवस्थापिकाआ क॑ कायाधिक्य (००॥2८५४07) को कम करने का एक क्री 
होता था । इगलण्ड म कॉमस समा म सम्पुट के विकल्प के रूप मे समिति व्यवस्था 
स्वीकार किया गया है। समिति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विधि निर्माण काय को पी 
करना है | समितियों म विधेयका के सभी पक्षा का भली भांति निरीक्षण होता है कौर 
उन पर व्यापक विचार विमश होता है । ब्रिटिश कॉमस समा, भारतीय लोकसभा, 
सोवियत व्यवस्थापिका के दाता सदना सहझ्य बडे या वहदू आकार के सदना म॑ विधा 
बिमश के लिए जावश्यक उपयुक्त वातावरण का प्राय अमाव रहता है । इसके विष 
रीत, समिति म विधेयक की प्रत्यक घारा पर चर्चा होती है और मतदान होता है 
समिति-व्यवस्था के विययास के फलस्वरूप व्यवस्थापिकाआ द्वारा विधेयकां को 
ही भाय सस्याआ म भेजकर समय की बचत की जाती है और उस समय म वह 


] “नुप्रर कालीऊडाप्रशटा गा छोड़ र[#७छ प्यगधयटढ्) -ण/: ड़. प्रौ6 कण 
ग्रधाए्टट उच्ध्टप >>भंधव्याट 3 (6... #बहागंदाधाट, 9 9] 
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आवश्यक कार्यों को करती है | समितिया द्वारा जय समय मे विधेयकों पर विचार 
किया जाता है । 
समितियाँ सदन द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। द्वीयरे के अनुसार “समिति का 
जथ उस मिकाय अथवा सस्‍्या से है जिसे अन्य व्यक्तियों या निकाया द्वारा कोई काय 
सौंपा जाता है । समिति में यह धारणा वद्धमुल है कि समिति या ऐसे निकाय या सस्था 
उस व्यक्ति या निकाय के प्रति अतत उत्तरदायी या अधीत होत है जिनके द्वारा 
उनकी स्थापना की जाती है अथवा जिह उनके द्वारा शक्तिया तथा दायित्व सौपे जात 
हैं ।/* इसीलिए फाइनर समितियां को केवल सपश्योधन बरने वाले सहायक निदाय 
मानता है। सदन द्वारा केवल प्रमुख सिद्धांतों एवं प्रमुख प्रमुख निष्कर्पों का ही 
(निश्चित किया जाता है ।* इगलण्ड, सुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास एवं मारत की नर्निति 
व्यवस्थाओं का उल्लेख अग्रिम पृष्ठों म॑ प्रस्तुत किया गया है । 
ग्रेद ब्रिटेन को समिति-व्यवस्था 
ब्रिटेन में समित्ति व्यवस्था के अकुर ऐतिहासिक हृष्टि स काफी पु्त हैं। रच 
संसदीय प्रणाली जितनी प्राचीन है, समिति व्यवस्था भी उतनी ही प्राचीन है । दिन 
में एडवड प्रथम ने आवेदन पनो का ग्रहण करने वाल (२९८८७८७) एवं इक उय- 
क्षणकर्ताओं (प्रपा७७) की नियुक्ति करना प्रारम्भ क्या था। स्मिवि-्यटम्दा के दस्प 
में यह प्राचीनतम उदाहरण माने जाते है ) 7वी शतादी तह व्रनिल्च्मिबख्य ज्य 
काफी विकास हो बुका था। इसके अतिरिक्त, प्राचीत काल मे छल समय $ 
स्पीकर गा मे ही विचार विमय करता उचित नस 3, कयोड्रि ाऊर 
राजा का ता था दी बनन्ध कप रा । स्ि 
४ 0:30 24070 82 कक 7 कम 200,6 55% 
न हे काम क मनाए आपिव के 
सम्पादन में योग देती है। कॉमस सभा द्वारा बढ़त हा इद टपरिद झा निवाड ऊरना 
सम्भव नही है। सदन पर निरतर वढत हुए विधा आपन्पर ेे टिक 45वी 
शताब्दी के आठवे दशक म आयरिश व्दस्पा द्वारा उद्या् कम शादि जा अनुपमत 
प्रारम्म कर दिया गया था एवं विधि निमाण के अप में उन्द्र द्वारा याथाजे उप्र 
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स्थित की जाती थी । अत निरतर बढते हुए कायभार को कम करने एवं अवरोव 
की नीति से उत्पत कठिनाइयो के निवारणाथ कोई माग खोजना आवब्यक हो गया 
था। 888 ई म दो स्थायी समितियों (9ध0॥78 (0०रक्रा/658) की स्थापना गो 
गयी। यही स्थायी समितियों का प्रारम्म था । 907 ई मे दो के स्थान पर चार 
स्थायी समितियाँ स्थापित कर दी गयी । इनमे से एक समिति केवल स्काटबाड ५ 
मामलो से ही सर्म्या धत थी। इस समय तक द्वितीय वाचन के पश्चात गे 
वित्तीय विश्रेयका को समितियों म॑ भेजना सामा य नियम वन गया था। 99 ६ | 
समितियों की सरया बढकर 6 हो गयी थी । समिति के सदस्यों की सश्या 60 मे $ 
को घटाकर 40 से 60 कर दिया गया था । स्मरणीय है कि प्रारम्म मे यह 58 
प्रचलित थी कि समितियों मे विभिन दला के सदस्य कॉमस समा के दलीय हम 
ही होते थे जिससे समितिया भी कॉमस सभा का लघु रूप मात्र होती थी । हि 
विशेष विधेयक पर विचार करत समय समिति को अपनी सदस्य सल्या के हम 
अतिरिक्त सदस्या को नियुक्त करने का अधिकार था 99 ई में जिस प्रकारएं| 
तियो के सदस्यो की सख्या कम की गयी थी उसी प्रकार विशेष सदस्यां की पा 
भी ]0 से 5 तक सीमित कर दिया गया था। समितियों के अधिवशन किसी हर 
भी हो सकते ये लेकिन सदन के मतदान-काल में उनके अधिवेशन स्थगित रहते ६ 
समितियों की सरया 926 ई मे घटाकर 5 कर दी गयी । उनकी सदस्य सर्या 
से कम 30 और अधिक से अधिक 50 निर्धारित की गयी, लेकिन अतिरिक्त सदलां 
सरया 0 से 35 तक ही निदिचत की गयी थी। 946 ई मे स्थायी स 
सरया 6 कर दी गयी और सदस्य सरया अधिकतम 20 निश्चित की गयी। 
सदस्यों की सख्या भी 30 तक हो सकती थी । हरि 
ग्रेट त्रिदेन की समिति व्यवस्था के अतगत सम्पूण सदन की के] 
(0०णरगरा॥०७ ० धा० ए/॥०७ प्त००5०), प्रवर समितियाँ (586० (0ग्रागा।' | 
एवं कामस समा की सावजनिक विधेयक सम्बंधी स्थायी समितिरयाँ (8707 
(०0०८४ ०7 एप७॥० 85 ॥ 00ग्रा7०9) होती हैं । भ्रवर समिति का 
अतगत सन्नीय ($८5४०॥०) एव व्यक्तिगत विधेयक समितियाँ ((०एण॥ए॥/% क 
ए7ए४० 8॥॥) होती हैं । इसक अतिरिक्त दोना सदना की सयुक्त समितियों # 3. 
हरण भी प्राप्त होत हैं । सयुक्त समितियों मे दोनो सदना की प्रवर समितियां पी 
होती हैं | अत ग्रेट ब्रिटेन म समिति व्यवस्था निम्नवत्‌ है 
] सम्पूण सदन को समितियाँ (00ग्राग्रा।०६३ ण 6 १/॥0० म०० 
(।) सामा य विधेयव समिति (एछआशा।०९ ० 0:07) 9॥॥) 
(2) वित्त विधयक समिति (00ग्राणमाव्ड ०5 )लैणा०४ छ॥॥) 
(॥ ) वित्त विधेयक समिति ((०णग्रा।€७ 09 ैणाथ फ्ा) 
(7) प्रदाय समिति (ट०ग्रागमा/८७ णा 5प्फण9) 


पधायी सन्नित्ति व्यवस्था | 40 5 
(08) उपाय पाषन समिति (एग्प्रणा(6& ण छ३७६ ब्प्त 
2» 
< अ्रवर से तिया ($86० 'प70/((८९६ 
(7) सत्रीय पमितिया+ आग प्याया(668) 
4) सावजनिकः ९ (०66 ० #णछा० 
3००००४७) 
(४) अपमान समिति (76 (६85 (०६६०) 
(१४) राष्ट्रीय उद्योगों की समिति (5 2706९ 5.६ रबाततावा 
उ5 005९8) 
(४५) व पक आदेश (2.0 ण्प अवावात 
िपधयाधव5) 
(५) विशेषाधिकार समिति ( गर्भ 0६ बंध] 
(५) पावजनिक आवेदन (िग्णाा 6 ४ ३५७० 
०(0०55) 
(प) समा सेका समिति सि००७७७ ०६ (ग्प्यगा३ 
(डिश) ए गरा॥/86०) 4, 
(थिप) विश्पज्ञ समित्तिय) (59००७॥६६ (०प( 6०5) 
(3) कृषि विज्ञान 
(8) पकनीकी एव शिक्षा समिति 
(०) विज्ञान समिति 
(०) जय समितिया 
(०) निर्वाचन स। व (0००६०, ० 7070॥//08) 
(9) स्थायी आ; घी वियवाण हु (व 
(क्रम ६००) 
(2) च्यक्तियत विधेयक सम्रि (८०0 मफबा& 3॥ ) 
3 स्थायी समितिया । 6 मी ए्ग्प्ग्राह्‌ 
(4) चावज। धेः (००क |] 9॥० 38॥8) 
(2) 77... हि वाचन "0777776६ प्घ8) 
4 लॉब्समा भर निम्न सेचीय साप्मि; 700॥666६ व (7) उवयवाड 
0त्वंकड (2) स्का सत$ (3) 2ि०प्व्व्पछ (4) ८5, (5 पपण- 
(०४०५ (6) किक (?) १: एध्वा बात 47था३86 िशिपपा।86०8, 
बगप (8) ९५, 4/68 4००४०७ निर्वाचित विधि व्यक्तिगत 
ह नो या रिया णा एामए०5० माएब6 30) के सदस्य 
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(3) स्कॉटिश ग्राण्ड समिति (3००धज्क 5घथार्त 00णण/००) 
(4) स्काटिश स्थायी समिति (5००00 इक्08 0०एणा॥8४) 
(5) वेल्स ग्राण्ड समिति (शल्वक्न ठथ्वाह 0०॥॥॥६०) 
4. सयुक्त समितियाँ ([णा॥ ९0०ग्राग्रा/०8४) 
सम्पुण सदन की समिति (0ट07770९९ ०६ ॥86 ५४॥०७ छ०ए६७) 
ब्रिटिश ससद क॑ दोनो सदन पृथक पृथक रूप से अपने को समिति के हुप * 
परिवर्तित कर सकते है । सम्पूण सदन के समस्त सदस्य इसमे शामिल होते हैं और 
उसकी कायवाही मे भाग लेते है । लेकिय यह समिति सदन से मित होती है। 
कॉमस सभा की सम्पूण सदत की समित्ति की अध्यक्षता स्पीकर नही करता । उसकी 
स्थान उपाय एवं साधन समिति (00प्राग्रा॥०७ 04 ५४७95 थ्यात 'र०७78) की प्मा 
पति ले लेता है। बह स्पीकर के आसन पर न वठकर उसकी मेज के समीप सखी 
कलक की कुर्सी पर बैठता है । सम्पूण सदन की समिति के समापति की अनुपस्थितिन 
उप सभापति समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। स्पीकर का दण्ड (70 हे 
उसकी मेज पर से उठाकर नीचे रख दिया जाता है। सदय के नियमा मे शिवित्षता मी 
जाती है। प्रत्येक सदस्य को भाषण को पूण स्वत-नता होती है भौर वह एक ही अल 
पर अनेक वार बोल सकता है। समिति के रूप म॑ सदन की सम्पूण प्रक्रिया बदौप 
चारिक होती है और प्रस्तावों के समथन की आवश्यकता नही होती । सम्पूण सदा गी 
सभापति कटठर दलीय व्यक्ति होता है और प्रत्येक नवीन ससद के गठन के 
उसका निवाचय होता है । सदन की समिति में वाद विवाद को सीमित या परम 
नही किया जा सकता है। जब सम्पुण विधेयक पर विचार-विमज्ञ हो चुकता है छ् 
सदन के उठने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया जाता है। 
प्रस्ताव के स्वीकार होते ही स्पीकर अपना आसन ग्रहण कर लेता है और सम्पू् प्‌ 
की समिति का सभापति सदन के समक्ष समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति हेतु वर्लि' 
करता है, दुसरे शब्दों म, सदन अपगी हो सिफारिशो को स्वीकार करता है। हल 
एक समय ऐसा था जब काम स समा प्रत्येक विधेयक पर सम्यूण हे 
की समिति मे विचार करती थी। लेकिन स्थायी समितिया के अधिक लोकप्रिय है 
जान के कारण सम्पूण सदन की समिति का प्रयोग कम होने लगा है। सम्यूण 20 
की समिति के विकास के अनेक कारण हैं 
() वाद विवाद एवं विचार विमर्श हेतु सदस्या की उपस्थिति को सम्मत 
बनाने क लिए सदन को समिति का स्तर प्रदान क्या गया । समिति म कुछ गिने बन 
सदस्य ही होन पर सभी सदस्या की उपस्थिति में सदह रहता था अत सम्पूण 
को समिति का रूप प्रदान होन से अधिकतम सदस्या की उपस्थित्ति की सम्भव 
स्वाभाविक हो जाती है। यही कारण था कि ]7वी झताब्दी म॒ विधेयका को सी! 
सदन की समिति मे ही भेजा जाता था । 
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कारण उत्तम विचार विमझ् के लिए उपयुक्त वातावरण का अमाब होता है। रमने 
स्थीर का मत था कि “किसी विधेयक पर, चाहे वह कितना ही महत्वपूण ४०४ है 
सस्पूण सदन की समिति में विचार विमझ्य नही हाना चाहिए । संदत को विवेयक पर 
प्रथम वार द्वितीय वाचन मे फिर अतिवेदन-स्तर पर तथा थन्त में ततीय वाचत को 
अवस्था मे विवार-विमश्ञ के उपयुक्त अवसर प्राप्त हाते हैं। इतना पयाण्त है, कौर 
फिर विधेयक की व्यापक छातवीव एवं उसमें संशोधन का दायित्व वो उत मेंदशा 
को सौपा जाना चाहिए जि ह विधेयक सम्ब'घी विद्येप ज्ञान होता हो ।/ 
स्थायी समितिया (98708 0०प्र्मा॥०6७) 

अधिकाश सावजनिक विवेयकों को, जब तक कि ऐसे किसी विधेयक को उस 
सदन की समिति में भेजने का प्रस्ताव नही किया जाता है, सामा-यतब्रितीय वर्षों 
के पश्चात स्वयमंव स्थायी समितियों को भेज दिया जाता है। प्रारम्भ मं केवल 2 ह्वागी 
समितिया थी। 907 ई में इनकी सख्या 4 व /949 ई में 6 थी, पर तु 92 ई 
में घटाकर 5 क्‍शदी गयी है। !946 ई मे इनकी सरयापुन 6वरदी प्दी। 
947 ई में आवश्यकतानुसार समितियों के निर्माण की स्वत जता दी गयी है। 

काम से सभा की 5 स्थायी समितिया ह--(!) सावजतिक विधेयक | 
समिति (2) द्वितीय वाचन समिति, (3) स्काटिय ग्राण्ड समिति, (4) स्कोरटिंग स्पा 
समिति, एवं (5) वल्स ग्राण्ड समिति ।? वि 

सावजनिक विधेयक स्थायी समितिया किसी विशेष प्रकार के विशेयक *िं 
विचार करने क लिए निर्मित नही को जाती और न समम्बा धत विपय के आधार हें 
उनके कोई विश्विष्ट नाम ही हात है ! उ-हू क्वल एक अक्षर 6, 8, 0 या 0 से खला 
किया जाता है। इन समितियों का एक अध्यक्ष एवं 20 स॑ 50 तक सदस्य होते है 
निर्वाचत समित्ति द्वारा प्रत्यक विधेयक पर विचार हृतु पृथक-धूषक मनोनीत कियि 
है । एक सत से सिभित हो सकने वाली इस प्रकार की स्थायी समितियां की वर्शी 
पर कई प्रतिब व नही है। द्वितीय वाचन समिति म॑ निर्वाचच समिति द्वारा मनी 
20 स 80 तक सदस्य हात हू । स्काटिश ग्राप्ड समिति म॑ स्का्टिश मिवर्चित करी 
के सभी सदस्य होते है । इस समिति म कम से कम 0 और अधिक से लेधिरक कि 





9. र० छ6! ह09८ए८० 7्रएकधव9६, ०एह्ा। 40 9८ पाइटप्रःध्व गा 9 हट 
प्ाह्ाटट ०६ धा6 शरम्रणद सण्फट 7 ध6 एगर्गट सिंकएड़द विड व58 तह 
गण्याबाल 0ए7०::फारतरट$ 6 ठ252टप55० #75६ 6घ. फैट _ ६८८०घ्रव॑ गा 
गाव फैला 00 फीट छत] 45 उप्राव्यपेट्वे 3६ गगट पिटए07॥ 9980. 29 ता 
०00 ध6 फ्िपपे उत्यपेपड_ 7॥९६४६ ००४६ 00 ए८ इपीटिदाए दावे ध0 ४ (6 
ए उच्पधांट्पे 0ताध्रपंटा, ५४ उत्तपे ब्गा०तएप्राट॥६ 0प्रुत 40 9८ दायर 
प्रि०४ढ ग्राधफएट5 ७0 49६6 उउच्धारों चृषीगश्बा0ा5 शि। चैंव्यंमाह 
प्र6 उपीजर८६ ज फल छा 27....रिव्घाइवए ऐवंप्रा। रग्/ शीए/वाब मै टिलन्दादीय 
79 58 859 
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अ य सदस्य भी हो सकते हैँ । इस समिति का काय स्काटलण्ड से सम्बाीवित विधेयका, 
जनुमानित व्ययो (2887465) एवं स्कॉटलैण्ड सम्बधी मामलों पर विचार करना 
होता है । स्काटिश स्थायी समिति म॑ स्क्राटिश विधेयको पर विचार विमद होता है ।* 
इसमे स्कॉटिश निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 सदस्य होते है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्यक विधेयक पर विचार हेतु 20 अय सदस्य मनोनीत किये जाते है । 
वेल्स ग्राण्ड समिति मे वेल्स निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सदस्य 
एवं 5 अय मनोनीत सदस्य होते है । यह समिति निरिचित तिथियां पर बेल्स 
मनम थशायर (१/०॥॥०7॥आ॥7०) सम्ब घी मामली पर भी विचार करती है । 

स्थायी समितियों में सदस्यों का सामायत वही अनुपात होता है जो सम्पूण 
सदन म होता है। गणपूर्ति के लिए 7 सदस्या अथवा कुल सदस्य सरया के एक- 
तिहाई सदस्यों म॑ से जो भी सख्या कम हो के बरावर सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक 
है । सभापति इसमे शामिल नही किया जाता है। अध्यक्षों की सूची (एश्लालं 
(ाभाप्रा87) में से इन समितियों के अव्यक्ष को स्पीकर नियुक्त करता है । अध्यक्षो 
की सूची को तिर्वाचन समिति द्वारा तैयार किया जाता है । 
प्रवर समितिया (5०९८६ (00०6७) 

क्रिमी विज्येप मामले पर सूचना प्राप्त करने एवं उसके आधार पर सदन के 
समक्ष प्रतिवेदन रखने के लिए सामा-यत॒ प्रवर समितियों को गठित किया जाता है । 
ब्रिटिश्ष ससद के दोनो ही सदना द्वारा अवसर आने पर प्रवर समितिया नियुक्त की 
जाती है। सर्म्याधत विधेयक पर विचार विमश पूण हा जाने पर इहे समाप्त कर 
दिया जाता है। सन के आरम्भ म भी प्रवर समितिया गठित की जाती हैं ताकि उस 
सन मे भ्रस्तुत होने वाले सम्मावित मामलो के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा सके । 
इस प्रकार की समितिया को सत्रीय समितिया (305&०॥4) 0०एण४९८४) कहते है । 
ये एक सत्र क॑ लिए ही गठित की जाती है और सन के उपरात वे समाप्त भी हो जाती 
हैं। अत प्रवर समितिया अस्थायी प्रकृति की होती है। 

प्रवर समितिया के सदसर्या को दलीय आधार पर नियुक्त किया जाता है। 
समितियां में सदस्था की सरया सदत में विभिन्र दल की सदस्य सरया के अनुप्रात में 
निश्चित की जाती है। लाडसमा में प्रवर समिति की सदस्य सस्या सीमित नहीं है, 
लेकिन कॉमस समा की श्रवर समितियों मे अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हूं । सदन 
यदि घाहे तो सदस्या की सस्या मे वृद्धि कर सकता है । विभिन दला के सचेतका द्वारा 
यह निश्चय किया जाता है कि विभित प्रवर समितियां म॑ उनके दल के कोन स सदस्य 
अधिक योग्यतापूवक समिति म॑ अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हूँ । ग्रासकीय दल 
का सचेतक सदन के नेता के परामझ्च से समिति के सदस्या के बहुमत के बार मे 
निश्चय करता है। इसा प्रकार समिति के शेप अल्पसस्यक सदस्या को विभिन विरोधी 
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दला थे सचेतका द्वारा अपन दलोय नताजा वे परामश से मनानीत किया जाता है। 
सामा यत समिति क समी सदस्या के नाम सयुक्त रूप म ही संदत के समक्ष प्रस्तुत 
किय जात हैं और बिना किसी वाद विवाद के सदन द्वारा उहंँ स्वीवार कर पिश 
जाता है । 

कामस सभा की प्रवर समितिया को साक्ष्य लेने एवं प्रपत्रा (१००००५/॥) 
को प्राप्त करन का अधिकार होता है । लॉडसमा की समितिया को यह शक्तियाँ स्वत 
प्राप्त नही होती है । सामायत लॉडसमा वी समितिया वे समक्ष गारण्टी देव एवं 
प्रपन प्रस्तुत करने के लिए समिति के बादेश पर ही सर्म्वा घत ब्यक्ति उपस्थित हैंतें 
है । लेकिन सदन के द्वारा आवश्यकता जनुमव करन पर समिति को तत्सम्ब धी बाद 
देने का अधिकार होता है। कमी-कमी साक्ष्य के हतु जनता को भी प्रवर समिति मं 
उपस्थित हान वी सुविधा प्रदान की जाती है | लेकिन समिति का विचार विमश्ण पूर्णत 
गुप्त ही होता है। कॉमस सभा या लाइसमा के सदस्या को अपनी-अपनी से कं 
म उपस्थित होवे का अधिकार होता है, पर सौजयवद वे समितियों म उपस्थित बह 
होते हैं । 

कॉमस समा द्वारा निम्नलिखित सजीय प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती हैं 

(।) सावजनिक लेखा समिति" (6 007०४ ० ?९००॥० 8०००ण॥0-7 
इस समिति की सवप्रथम 86 ई मे स्थापना की गयी थी। इस समिति का प्रमुत 
काय यह देखना है कि सदन द्वारा स्वीकृत धनराशि उही मदां मं व्यय होती 
जिनके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। कम्पट्रोलर एवं जॉडीटर जनरल के प्रतिवर्श 
एवं सावजनिक 'ब्यय या विनियोग लेखा” (89ए७70ए7ाशा०ण 8००००) की 
द्वारा परीक्षण किया जाता है 

(2) अनुमान समिति!" (॥० ए४0ग्रा&॥2७ (०ग7॥00०)-- हे सा 
सवप्रथम 92 ई म स्थापित की गयी थी । इसका व्यय पर नियवण होता है 
इसमे 43 सदस्य होते हू। इह उप समितियों मे विभाजित कर दिया जाता है । | 
उप समितिया द्वारा शासन के व्यय के एक एक जश की जाच पडताल की जाती 
इस समिति हारा सराहनीय काय किया गया है, फलत इसके प्रभाव मे भी बढ थ 
है । कुछ मातालया मे यह समिति अधिक लोकप्रिय नही है। इस समिति का महे 
इस कारण है कि यह शासन को सदैव सचेत एवं सजग रखती है । अनुमान 
द्वारा अपने प्रतिवेदन मे विभित शासकीय विभागों की भूलो एवं गलतियों की और 
ध्यान जाकपित किया जाता है। 

(3) राष्ट्रीय उद्योगो की समित्ति (00घरग्रा/६४ णा प्ाणा28थवे [0 
४४८४)--यह नवीनतम समिति है । यह राष्ट्रीयक्गत उद्योगों के हिसाव किताब 
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जाच करती हे और इसके माध्यम से कॉमस समा इत उद्योगो पर निय चरण रखती 
है। एक सन म प्राय एक ही उद्योग की जाच की जाती है । 

(4) बधानिक आदेश समित्ति! (ए०शा०० ०४ शिक्षण पाशाप 
ग्राधआ5)--इसकी स्थापना 944 ई मे हुई है । प्रत्येक वैधानिक आदेश जो सदच 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जाच इस समिति द्वारा को जाती ह। लेकिन 
समिति केवल उन विशेप मामला पर ही अपना प्रतिवेदत देत्ती है जो उसके समक्ष 
विचार हेतु भेजे जाते है । 

(5) विशेषाधिकार समिति (7086 एणगगरा(६8 ० शाश[व8०)--सव के 
प्रारम्म में कॉमस सभा द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है | इसम सदन के 
नेता सहित वरिष्ठत्तम 0 सदस्य होते है | सदन का नेता समिति का अध्यक्ष होता 
है । इसके अतिरिक्त सदन म॑ विरोधी दल का नेता एवं एटोर्नी जनरल या सोलिसिर 
जनरल मे से कोई एक विधि अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। इस समिति के 
अधिवेशन तमी आहूत किये जाते हैं जब सदन के समक्ष विश्यपाधिकार संम्बधी कोई 
मामला विचार हेतु आता है । 

(6) सावजनिक आवेदन समिति ([॥6 ए०0ग्राआर(७४ ० ऐप्रशए ऐलान 
॥8078)--इस समिति में सदन को प्रेषित समस्त आवेदन पत्र भेजे जाते हैं और वहा 
इन पर विचार-विमश होता है। 

(7) कॉम'स सभा सेवा समिति (7॥० प्र0756 ०३ 00ग्रगा0०$ [$07४7058] 
(०गाण्मा।06) --यह्‌ समित्ति कॉमस सभा मे स्थान एवं सेवाओ के सम्बंध मे स्पीकर 
को परामश देती है। 

इसके अतिरिक्त तीन विशेष समितिया होती है--(2) कृषि विचान समिति, 
(2) तकनीकी एवं शिक्षा समित्ति, तेथा (3) विज्ञाव समिति । इस समितियां को 
सर्म्वा धत विभाग क॑ माँ तया का अपन समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देंसे सम्बधधो 
रे का अधिकार होता है । इन समितियों के अधिवेशन जनता के लिए खुले 
होते हैं । 

इसके अतिरिक्त दो और समितिया हैं. () निर्वाचच समिति (इश्च०्णागा 
(०777॥06०), एवं (2) अस्थायी जादक्यो सम्बधी समिति (8097व78 0965 

€०्ग्राणा(6०) । निर्वाचन समिति स्थायी समित्तियां क सदस्या का चुनाव करती है । 
अस्थायी जादेशा सम्व वी समिति का सम्ब-घ व्यक्तिगत विधेयका स होता है । 
व्यक्तितत विधेयक सम्बाधी समितिया? (८०फष्फधल्दा 02 एलरद(8 
छ7॥5)---इन समितिया का उद्देश्य ससद म ग्रस्तावित्त व्यक्तियत विधेयका के सम्बन्ध 
मे निणय करना होता है । इस प्रकार की समितियां की रचना, काय एवं पद्धति 
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सम्बाधित विधेयक के स्वरूप पर निभर करती है अबात प्रस्तावित हे 
विरोध (097०5$०0 8॥॥) क्या गया है या विरोध नहीं (एा०एए०४०४ छा) 
गया है। '099०8०८० 9॥ बह विधेयक होता है जिसके विरुद्ध सदत मे का न्‍ 
दन-पतर प्रेषित किया गया हो । यदि विधेयक का कोई बिराघ नहा भी हिया बग 
पर तु कॉमास समा में साधन समिति ऊे अध्यक्ष या लॉडसमा मे समितियों $* 
अध्यक्ष [[.00 टवरापवा एल 0०गराग्राध८८७) द्वारा यह कही 239 
कि इसे 09705०0 8॥॥ माना जाय तो वह विधेयक 097०5०व 87 मावा बते५ 
079०5४८6 98॥॥ से सम्बाधित समिति म सदन के 4 सदस्य होत हैं जो. ' 
समिति द्वारा चुन जाते है । इन सदस्यथा का विधेयक में कोई व्यक्तिगत या 
हित नही होना चाहिए । 099०5०० 98॥ से सम्बाधित समिति मं उपाय एवं 
समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा मनोनीत 3 अय सदस्य और भी हों है! 
अध्यक्ष इन तीनो सदस्यो को सन के प्रारम्भ म निर्वाचन समिति द्वारा पंवार पूरे 
म॑ स चुनता है। लॉडसमा के व्यक्तिगत विधेयक समितियों मं पाच सदस्य हींग 
और ए7००9०5८० 8॥5 समितियों के लॉड अध्यक्ष को भेज दिये जात॑ है। 

व्यक्तिगत विधेयक समिति के सदस्या का यूण निष्पक्षता से काम करना 
इयक होता है । समिति के समक्ष विधेयक के पक्ष|विपक्ष म॑ तक प्रस्तुत कल हे 
लिए सर्म्वा धत पक्षा द्वारा सुविज्ञ विधिवेत्ताआ का नियुक्त किया जाता हैं। हीं री 
तिया के भ्रतिवेदनो को सदन सदैव स्वीकार करता है। 

प्रवर समितिया अपनी निष्पक्षता एवं सौहाद्रपुण व्यवहार के लिए विद्या 
होती हैं । इत समितिया म दलोय जाधार पर मतदान अपवाद होत हैं। इनमे रा 
गम बहस भी नहीं होती । इन प्रवर समितियों द्वारा आवश्यक साक्ष्य लेने हि 
शासकीय विमागो का निरीक्षण करन के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा भी की 
जाती है । 
सयुक्त समितियां! (07 0०९०३) 

प्रत्येक सयुक्त समिति मे दोनो सदवा के बराबर बराबर सदस्य होते है हि 
सयुक्त समिति के सदस्यां की नियुक्ति किसी विश्यप विपय या विधेयक या ए* 4 
प्रकार के समी विधेयकों पर विचार करन के लिए की जाती है । सयुक्त सर्मितगी 
का निर्माण किसी भी सदन क निवेदन पर किसी विश्विप्ट विषय या विधर्क 
विचार हतु किया जा सकता है परतु विधेयक को सयुक्त समिति म॑ भेजने का पता 
उसी सदन द्वारा प्रस्तुत क्या जाना चाहिए जिसम कि वह्‌ सवप्रथम प्रस्तुत क्या 
गया हो ॥ संयुक्त समिति क सदस्या को दाना सदना द्वारा पृथक पृथक रूप से निर्वार्नित 
किया जाता दे । समिति को दोना सदना द्वारा प्रदान अधिकार ही प्राप्त होते हैँ 
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-तेना सदनों की सहमति से ही समिति के अधिवेशन का समय एवं स्थान निश्चित 
नुकैया जाता है । समिति के सदस्या द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है । दोनो म से 
“किसी एक सदन द्वारा मनोनीत सदस्यों में से भी अध्यक्ष को चुना जा सकता है । 
समी निणय मतदान से होते है । जय सदस्यो की भाति अध्यक्ष को मी मत देने का 
-अधिकार प्राप्त है। 
ही समुक्त समिति का प्रतिवदन दानों सदना के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत किया 
उजाता है। समिति का अध्यक्ष जिस सदन का सदस्य होता है, उसमे स्वय उसके 
; द्वारा एवं दूसरे सदन मे समिति द्वारा मनोनीत किसी अय सदस्य द्वारा प्रतिवेदन 
। भस्तुत किया जाता है। 

समीक्षा--महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय से ही द्वितीय वाचन के पश्चात्त 
विधेयक समिति म भेजे जाते थे और इसे अस्वामाविक काय नहीं माना जाता था | 
उस समय की समिति की वतमान प्रवर समिति से तुलना की जा सकती है। लेकित 
वतमान समिति व्यवस्था का विकास 9वो शताब्दी के जन्तिम चरण मं आपरिश 
राष्ट्रवादियों की अबरोधक नीति के फलस्वरूप ससद के बढ़त हुए कायमार की कम 
करने का सहज परिणाम है। प्रिटिश समिति-ब्यवस्था अमरिकी एवं महाद्वोपीय देशा 
की समिति व्यवस्था स सवया भिन है । अमरिकी समितिया अपैक्षाकृत स्थामी हैं और 
उनका सावजनिक नीति के किसी एक पहलू से ही सम्बंध होता हैं ॥ अमररिवी समि- 
तिया शासन की नीति को निर्धारित करती हैं और उसके कार्यों म हस्तक्षेप करती 
। हूँ। ततीय फ्रेच गणराज्य के अतग्त फ्रच आयोग भी अमेरिकी समितिया की भाति 
ही काय करते थे । लेक्नि ब्रिटिश समितियाँ इससे सवथा मिन्‍न हैं । कॉमस समा 
की समितिया किसी विषय विश्येप की विशेषज्ञ समितिया नही होती हैं । वे सदन का 
लघु रूप मात्र होती हैं । समितिया के अध्यक्ष मी कामन्स समा के स्पीकर की प्रतिं- 
मूर्ति हैं। समितियाँ स्थायी नही होती ओर न उनका काई अपना पृथक व्यक्तित्व ही 
होता है । उनकी सदस्यता म सदव परिवतन हांता रहता है और वे किसी स्निरि 
विशेष से ही सम्बन्धित नही होते । समितियां का उद्देश्य विधेयक को अन्तिम रूप देंए 
होता है। स्मरणीय है कि ब्रिटन म प्रथम वाचन + मध्य ही सदन द्वारा किरेन पर 
सामाय सिद्धाता को निधारित कर दिया जाता है। प्रिटिय समितिता के 


नमन 


>बक 
द्वारा स्वच्दापुवक विधेयक भेजे जात हैं । क्ामन्‍्स सभा की समितियां ह्बब रख 
यक मात्र होती हैं। वे प्रमुख विधाबी यत्र--ससद--के सहाय पक और ््ण 
कॉमस सभा विधि निमाण सम्बधी अपन दायित्व के प्रति 7४ किक डर 

कामस समा की स्वायी समितिया का एक दोष #ह का पे 
विलम्ब हाता या । 947 ई छस्थाया समितिया में उव + न्‍ 

हे 
4 इस विभागोय समापन (००४घघ८ 99 ग्ग्म्भ्भ्भ्भ्ट रै * 
विवाद को समाप्त करन के जिए मतदान की स्स््सा 
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प्रयोग प्रारम्म हो गया है। सदन द्वारा विवेयक के प्रतिवेदन को उपस्थित कर की 
तिथि निश्चित कर दी जाती है। समिति को उसी तारीख तक विधेयक को वापस 
भेजना अनिवार्य होता है । ग्रेट त्रिट्व म समितिया न विधि निर्माण म॑ महँत्वपूण भूमिका 
निमायी है । 


सयुक्त राज्य अमेरिका में समिति-व्यवस्या 

फाइनर के अनुसार समितियाँ ही प्रतिनिधि सदन की यथाय विधायी निकाय 
हैं । वृडरो विल्सन समितिया के क्टु आलोचक ये। वह उह लघु व्यवस्थापिका 
(706 ॥.68/0/07८७४) कहा करते थे । बुडरो विल्सन द्वारा ही सवप्रथम अमरिकी 
समिति-व्यवस्था का गम्भीर अध्ययन किया गया था, और यह्‌ अध्ययन चक्ति कर दने 
वाला था । सुप्रसिद्ध स्पीकर धॉमस वी रीड समितियां को सदन की आखें, कान, हाथ 
व मस्तिष्क कहा करता था 0४९ शासन के अध्यक्षात्मक स्वरूप के कारण समिति-व्यवस्था 
का सयुक्त राज्य अमेरिका भ अपना विशेष महत्व है। इगलैण्ड म ससदीय शासन हांने 
के कारण अधिकाद विधेयक मा जमण्डल द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। अमेरिका मे 
शासन व्यवस्था क्कक्ति-पृथक्करण पर आधारित है एवं काग्रेस नेतत्व विहीन' है! फहत 
समितिया का वहाँ विशेष महत्व है । अमेरिकी काँग्रेस म भधिकाश विधयक विभिन 
समिर्तिया द्वारा प्रस्तावित क्ये जाते है । अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के तोम 
भेजे जाने वाले सदेशो के आधार पर विभिन्न समितियों द्वारा अपने से सम्बंधित 
विप्रेयक वनाकर उह सदन मे प्रस्तावित किया जाता है। काग्रेस में काय भार अधिक 
होने के कारण समितियों द्वारा जिस रूप से विधेयको का निर्माण किया जाता है 
अधिकाशत उसो रूप में बिना किसी प्रिवतन क सदन द्वारा स्वीकार कर लिये जति 
हैं। समिति द्वारा विधेयक पर अनुकूल प्रतिवेदन देने पर सदन द्वारा उस विवेयक मो 
पारित होना निश्चित है किस्तु प्रतिकूल प्रतिवेदन की जवस्था मे उस विधेयक की गृंत 
मी निश्चित ही है । 

अमरिको प्रतिनिधि सदन मे निम्न छ प्रकार की समितिया होती हैं. स्थागी 
समितिया (880008 (.०णा(६६७), प्रवर समितियाँ ($७6० (०77००), 


कहते हैं। विचार के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है। समय के की 
होते ही वाद विवाद समाप्त हो जाता है और उस पर मतदान होता है; मतरे की 
विवेयक या उसके क्सी अश पर विचार पूण न हो पाया हो । चक्ि विवेयके है 
दा पर पृथक-पृथक विवाद होता है अत इसे विमागीय समापन की सत्ता 
देते हैं । 

॥5.._ पच ए0फ्राआाादट$ ग् बिल। डा6 पार उट्यों ९छडेब्राएट- 20065 फ़ैद 
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सम्पूण सदन की समितिया (0०गणा॥6०४ ० (० ९४॥०७ प्ल००४०), विशेष समि- 
तिया एवं विशेष जाच समितिया (596०४ ] उ॥गएव्शाहआणाओ (०णग्रा।०६७) » संयुक्त 
समितियां [707 (0०ण्रा॥7/०65) एवं सम्मेलन समितिया (एणालिशा०४ (गाया 
(६६७) । 

स्थायी समितिया (8थ्ातग्रा्ध 0०॥॥॥06८5) 


स्थायी समितिया द्वारा विधि निर्माण के काय मे महत्वपूण भूमिका निमायी 
जाती है । ग्रेट क्रिटेन म केवल 6 स्थायी समितियाँ है जबकि अमेरिका मे उत्तकी सस्या 
34 है। प्रत्यक स्थायी समिति का नाम उन विधेयकों पर निभर करता है जो समि- 
तिया म॑ विचार हंतु भेजे जाते है । स्मरणीय है कि 80वी काग्रेस (946) के प्रतिनिधि 
सदन मे 9 एवं सीनेट मे 5 समितिया निश्चित की गयी थी 7” इसक॑ पूव 79वी 
कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन में 48 एवं सीनेट मे 33 स्थायी समितिया थी। जनुमानित 
व्यय (#एएा०ए/क्षाणा), समनिक सेवा वित्त, वंदेशिक मामले, श्रम एवं सावजनिक कल्याण 
से सम्बबित समितिया सीनंट की प्रमुख स्थायी समितिया हैं। इसी प्रकार अनुमानित 
व्यय (8990978007), सनिक सेवा, उपाय एवं साधन, वदेशिक मामले, शिक्षा 
एवं श्रम नियम, नत राज्यीय एवं द्वितीय मामले, व्यापार एवं वाणिज्य, याय एवं 
अमर काय से सम्बीधित समितिया प्रतिनिधि सदन की प्रमुख स्थायी समि- 
तिया है । 
इन समितिया मं सामा्यत सदन के दलोय अनुपात के आधार पर दोना दलो 
के सदस्य होत है । प्राय प्रत्येक सीनेटर दो समितियों का एव प्रतिनिधि सदन का प्रत्येक 
सदस्य किसी एक समिति के सदस्य होते ह । इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। 
यह समितियाँ अपने सदन का प्रतिनिधि रूप नही होती है क्योंकि कांग्रेस के सदस्य 
प्राय उन समितिया की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्म करते है जिनकी 
सदस्यता भ्रहण करना उनके निर्वाचन क्षेत्र के हितो की पूतति की हष्ठि से अधिक अनु- 
कूल होता है। स्थायी समिति मे बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष होता है। 
यदि वह किसो आय समिति का सदस्य होता है तो वहुमत दल का जय वरिष्ठ सदस्य 
समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वरिष्ठता का निर्धारण समिति म दीघकालीन 
सेवा के आधार पर हांता है । समिति के अध्यक्षो का समिति के कार्यों पर व्यापक 
प्रभाव होता है और समिति के कार्यो म उनकी जावाज भ्रमुख होती है । 
स्थायी समितिया का निर्वाचन सदन द्वारा क्या जाता है । जिस दल का 
सदन म॑ बहुमत होता है उस दल का नेता प्रत्येक समिति वे सदस्या की सख्या मिश्चित 
करता है। प्रत्यक दल सदन मे अपनी शक्ति के जनुपात म॑ सदस्या के नामा का चयन 


॥7 8 ग्रे क्के 
2308 (965) के प्रतिनिधि सदन मे 20 जौर सीनट मे 6 स्थायी 


या ची--088 शत ऐ3ए ०9 ०/, 9 203 


कै 
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कर लेता है जोर उन सदस्यों को सदन द्वारा निर्वाचित कर लिया जाता है। बत 
व्यवहार म दोना सदतो की स्थायी समितियाँ दल के नेताओं द्वारा मनोनीत होती हैं 
और दोनो सदनो द्वारा उहे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। पत्र 
समितिया की सख्या एक समान नही होती है | सीनेट की समितियों की सदस्वन्तत्या 
कम होती है, केवल एक जनुमान समिति (89छ/0एशाशाण  0णाधाए।6०६) म ही 27 
सदस्य होते हैं । कोलम्बीय जिला समिति एवं नियम तथा प्रशासन समिति में उमर 
4 एवं 9 सदस्य होते है । शेप समितियों में 72 से 77 तक सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि 
संदन की समितियों की सदस्य सख्या सामायत 25 से 34 तक होती है जो सीनेट 
की समितियों की सदस्य सख्या की सुलना मे कही जधिक है। प्रतिनिधि सदन को 
अनुमान समिति मे 50 सदस्य होते हैं जबकि नियम समिति मे 5 और गर अमेखिी 
समिति म केवल 9 सदस्य ही होते है । दोनो सदना को बहुत सी समितियों के नाम 
एक समान ही हू । यही नही, दोनो सदनो की समितिया के काय भी समान हैं। $थे 
समितियाँ ही इसका अपवाद हैं । 

नियम समित्ति!* (२०८४ ए०9॥/06 ० (७ पछ००६७) स्थायी समितिया 
मे सबसे महत्वपूण समिति है। प्रतिनिधि सदन के स्पीकर एवं बहुमत दल के नेता को 
निर्देशन की जो व्यापक शक्ति प्राप्त है, उसका उपयोग वे नियम समिति के साथ करते 
हू । सदन के नियमों के निमाण के अधिकार के कारण यह समित्ति अत्यधिक प्रभाव 
शाली हो गयी है एवं नियमा के निर्माण वे माध्यम स यह विधि निर्माण का वि रत 
करती है। प्रतिनिधि सदन के काय सम्पादन म इसे निर्णायक जधिकार प्राप्त हो गे 
हैं। 96 ई के पूव इसके सदस्यो की सख्या 2 थी। इस व स्पीकर खेत 
(९७५७०) के नेतृत्व म समिति की सदस्य सख्या की वृद्धि का प्रस्ताव पारित कन्या 
गया था, फलस्वरूप सदस्य सख्या 5 कर दी गयी। विभिन्न समितिया द्वारा विधवकी 
के पक्ष म जो प्रतिवेदन दिये जाते है उन पर नियम समिति विचार करती है एवं सदन 
के विचार फ्रम को निर्धारित करती है । नियम समिति द्वारा ही यह्‌ निश्चय शिंश 
जाता है कि प्रत्यक विधेयक पर सदन म क्तिने समय तक विचार क्या जाय एवं 
कौन से सशाधन डिये जायें । नियम समिति को यहाँ तक अधिकार है कि वह नये 
विधेयक के प्रस्तुत करन तक वा आदश्नदे सकती है । वह किसी मो विधेयक पर विधार 
विमर्श वो राव सकती है । तिमम समिति को यह जधिकार मी ग्राप्त है कि वहू किसी 
विधेयक पर सदन म हाने वासी बहस बा स्थगित करवा किसी ऋय प्रस्ताव पर 
विचार करते का आदेश दे ) सोनेट मं नियम स्ति के साहश्य कोई कय समिति 


मह्दी है । यहाँ चाद वियाट ४ हए स्वतत्र_ प्रतिनिधि सदन नी नियम 
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स्थायी समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ निम्नवत्त है 

(() प्रवर समितियाँ (3५००६ ९०एग्रा/००७)--यहूं समितियाँ किसी विशेष 
क्राय के लिए नियुक्त की जाती हैं एवं उस कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात इन 
पमितियो का भत हो जाता है । अत प्रवर समितियाँ अस्थायी होती है । इसके सदस्मों 
की नियुक्ति सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है । 

(2) समुक्त सम्मेलन समिति (/णा४ एणप्रद्धिकवघा०० (०ग्राग//088)---जब 
किसी विधेयक के सम्बंध मे दोनों सदना मे मतभेद उत्पन हो जाता है तो दोनों संदता 
की ओर से समितिया की नियुक्ति की जाती है और वे दोतो समितिया मिलकर मतभेद 
को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार की समिति की स्थापना की आवश्यकता 
सामायत प्रत्येक 40 विधेयको १२ पडती है । इस समिति के सदस्य सामायत उन 
स्थायी समितियों के दोना दला के वरिष्ठ सदस्यगण होत है जिन स्थायी समितियों मं 
विधेयक पर पहले विचार हो चुकता है । सदन को इन समितियों को नियाजित करने 
में बडी कठिनाई होती है । ये समितिया केवल विवादग्रस्त प्रदमो को सुलझाने तक ही 
सीमित नही रहती । यहू बात विशेषकर कर-प्रस्तावो के सम्बंध में अधिक सत्य है। 
कभी कभी देखा गया है कि दोना सदना द्वारा सरक्षण (9०००४०४) की नीति की 
अस्वीकार कर देने पर अथवा दोना सदनो म॑ कर की दरो के सम्बंध म गम्मीर मत- 
भेद हो जाने पर इन समितिया ने समभौते के माय का अनुसरण करते हुए कुछ 
वस्तुओं के सम्बघ॒ में सरक्षण की नीति का समथन किया था एवं कुछेक करो की दरो 
में बद्धि कर दी थी। इन समितिया के सदस्यो को सन के आत काल के समय पर्याप्त 
स्वता-जता प्राप्त हो जाती है | ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन अनि- 
वायत स्वीकार कर लिया जाता है। सयुक्त सम्मेलन समिति अमेरिकी सर्वधानिक 
तज्र का एक महत्वपूण अग्र है। 

(3) सम्पूण सदन की समिति (007्रण्याध/6० ० ४० श/ण० प00४०)-- 
इगलण्ड की भाति ही अमेरिकी प्रतिनिधि सदन अपने आप को सम्पूण सदव की समिति 
में अनुमात एवं राजस्व विधेयको तथा अय भ्रकार के विधेयका पर विचार हेतु परि- 
वर्तित कर लेता है । 00 सदस्यो की उपस्थिति ग्रणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। 
इस समिति को अध्यक्षता प्रतिनिधि सदन का स्पीकर नही करता है अपितु अय समा- 
पति चुना जाता है। इस समिति द्वारा विधेयको का परीक्षण किया जाता है। 930 ई 
के परूव तक समित्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिविदन को सुनने के लिए प्रतिनिधि सदन के 
सम्पूर्ण सदन का समिति के रूप म जधिवेशन होता था । इस प्रथा को सामाय विये- 
यका सम्बधी प्रतिवेदना के सम्बंध मे अब त्याग दिया गया है, किन्तु साधियो पर 
विचार करते समय थाज भी इस परिपांटी का पालन किया जाता है । सम्पूण सदन 
समितियाँ दो प्रकार की हैं--प्रथम, व्यक्तिगत विधेयका के विचाराथ पूर्ण सदन की 
समिति, तथा द्वितीय, सावजनिक विधेयका सम्बधी पूण सदन की समिति । 
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सहप की सर्तिति मे थ्ैयनारिस राति मे बाई विद हावी है । से गया रा बडिते 
में मत भी अप गे अधिक रद ठम्बठा द्राप्द होठ है। पी जय मोौलिझ मवेशत 
दाता है। झमेगय प्रस्ताड उपस्पित हा जिद जा सह क से यूते साले डी सकी | 
प्ररयक्त मच्ह्य वी उम्हवे गो संधाषा रह ह। दर हो जस्सर होता है । 

(4) विगए सपिहिपों (॥00 5ए-६ए४. दावा: ->नमरिशय डी 
ड्रारा गमकन्म भय पर विखिप्ट मोम ठा ही जा करा के दिए वित्य समितियों हा 
तिम्राण शिया जा है। बहू समितियां अस्याण शोजी दैँ। इधड़ा छाद मसाले हा 
पर ६ है यग कर रा दाता है। इसा रस जी समिदिदा में एस के दाना बाहों 
इाश सपयनामय पर (युक्त रा यात या दिगेष जींद समितियां ($-घओ 0४- 
8200॥ (प्शञाणाए<्) जाता है । रद का दि [द माससा को जाँच इएत मे 
जंधिरार है। रप्रम द्वारा इम प्रतार का प्रषम जाम [7928 मर) कया पी ) 
925 ४ मे परया बांप्रम द्वारा 300 से भा अधिड मामला वी शव ही पद है। 
बिग 35 यर्पा भ् इसका अधित्र प्रयाग टुआ है । एडुतिन डा. सुजव॒ल्द $ इस 
राष्ट्रपतित्वनाल मे बापम दारा 65 मामसा का घोष की क्यो या । 

कौपस यो संदिधाय के लातगत विशप रूप मे जांच वी यछियोँ प्रा है 
ताकि विधि निमाण मे उपयोगी एयं जाय-यर तप्य, विदार, मा, पूजताएँ के 
परामत ध्राप्त विय जा सर । इसह जतिरिक्त, धरयासातर मी भुत्ता का निरीजनकरा 
इन समितियां मा दूसरा उद्देष्य होता है । इ। उप्श्या को पूर्ि क तिए ज॑च समियि। 
का संयुक्त राज्य थे अधिकारिया, मा प्रमण्ल 4 संदस्या एयं जनता के नमक 
यो सघाई भात ररन एवं आवश्यक प्रमाण हमू साथ्य द३ के लिए अपने क्रमश 5 
स्थित हाने या आदेग दा रा अधियार है| समितियाँ इन स्यक्तिया से अवँ 
गूयनाएं पात पर सकती हैं एवं प्रपत्ा (4०८७७८४५) की माँग कर सदतां हैं। शेर 
समितियों जहाँ आवश्यव सूचता प्राप्त रन मे यांयदान देती हैं यहाँ प्रशासन पर बह 
एप अररोध मो हे । मुनरा का मत है नि इन समितिया दारा जि के बहाने मेंस 
विरीधिया के विरुद्ध एस अतवः जरुप प्रोजे जात हैं जिनमा प्रमोग ये जपन विश्यधिया 
विरुद्ध जागाभी निर्यायना में बर सके ॥ अतएय इस समित्तिया द्वारा की जाते 
जॉच-फायवाही अधिकाश भ राजनोविर हाती है । सोनट वे' संदस्या का नरम 
राजनीति म प्राधाय हाता है अतएव सानट की जाय-समितिया के सद््य 
राजनीतिक हांत हैँ। सानट की जाँच-समितिया ने बडा जातक फल रखा है। शर्ते 
कीय कमचारियो, जिनस प्रशासन मे भूल हाना अस्वामाविक नही हे, काँग्रेस के विरोधी 
संदस्या वी पूछताछ से घवडात रहते हैं। जाँच-समितियों के अधिवेशन सा्वेजर्निर 
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विद्ायो संलियज्मम्लणा ज25 
ते हैं, जत इन समितिया के समल साक्ष्य दन मे द्ाइबेन इननिएए सि्ीफ न्‍प्र व 
कराते हैँ एवं चिन्तित रहते हैं। वह चरिवर-हत्त हे सस्ते जन ऋ खजूर 7 ते 
जाच-समितिया की कायनयद्धति एकचा * 
; भामला से सम्बघ होता है । सदस्यों के नदों ने उत्तने की उन्नान द्वार लद्ध लि सग 
'क प्रमुख कारण है । 
समितियों के अधिवेशन एुप्त दा नाइजनिंड बम के हा हअब्टा है £ अआशि 
पमितियों द्वारा जय व्यक्तिया का छाप की बा नब्तीं ? * उफिपतों बा डबस्ध 
रखा जाता है एवं उनके द्वारा विद्यानिच्फे के प्रताद बरफकित बा >लिडक्‍इनज प्धमाओ 
क्या जाता है। सामायत महतर्रर लिज्षाओं थ अस्त पे पनानह आपला 
अलग जलग प्रतिवेदन प्रस्तुत काद ् कमल इतबा मापन इनाय जा ल्‍टा 2: 
मटलपुप विधेयकों मं तामायद्र न्‍नतियं कप झट ने सथामट सीकर दिए 
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को यदि चाह तो सशोधित कर सकती हैं, उह अपने अतिवेदना सहित वापस के 
सकती हु था स्वीकृत एवं अस्वोकृत करने की सिफारिश कर सकती हैं | यह भी काम 
है कि समिति अपना प्रतिवेदन ही प्रस्तुत स करे । ऐसी स्थिति मे विधेयक की संर्मि( 
अवस्था में ही मत्यु हो जाती है । समितिया के बीत्तिम विचार विमश युप्त हाव है 
प्रतिनिधि सदन में काय-मार अत्यधिक होता है । सामा यत समितियां हाय श््छ्ा 
प्रतिवेदनी को विचा किसी संशोधन के ही सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जी है! 


ह 


स्पष्ट है कि विधि-निर्माण में प्रतिनिधि सदत की समितियां मह्वहृप पूसी 


सिभाती है । 


सेकिन सौनेट की समितियों को विधेयक पर इस प्रकार की जीवन एंव गे के 


शक्तिया प्राप्त नही ई। सीनेट के सदस्य सपया मं कम होते हू अंत बे ४ सजगताएकी 
विधेयका की जाव करते है । सीनेट की किसी समिति का एक विधेयक के पक्ष में हि 
गया प्रतिवेदन सदन द्वारा उस विवेयक को पारित कर देने की गारण्ठी तहीं होगी है। 
किसी विधेयक पर यदि प्रतिनिधि सदन की कोई समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत रहीं खो 
तो प्रस्तावक विधेयक को सदन में पुन उपस्थित करन की माग सदन के इुते सदद्यो 
बहुमत के हस्ताक्षर प्राप्त करके कर सकता है। यह प्राय कठित होता हैं। तह 
सीनेट मे सदस्य-्सर्या कम होने के कारण किसी समित्ति मे डूबे हुए विधेयक के 
रुद्वार के लिए सीमेट के आधे सदस्यों का समथन प्राप्त कर सकता विश कठित है 
नही है । 

समीक्षा--वीयड* के अनुसार “समितिया उच्च विशेषाधिकार की सो 
करती हूँ और उनवी कायवाही गुप्त होती है । समितिया पर लावीस (शक 
बडा प्रभाव होता है, फलस्वरूप सम्पूण समिति-व्यवस्था की विधि विर्माण यह 
में त्ीत्र आलाचना की गयी है तथा प्रतिनिधि सदन में अन्‍्पतस्यकों द्वार 
समितियों क विरुद्ध शिकायत की जाती है ।” एवं सदस्य ने शिवायत करते हुए हु 
कि महत्वपूण प्रश्ता को समितियों में भेजकर थोडे से गिने चुवे व्यक्तियों वे होगा 
विधेयक को पारित करने को शक्ति सौप दी जाती है, और फिर लोह मण्डित विवमा रे 
अचतगत उपही विधेयकों को सदन म प्रस्तुत किया जाता है। सदन के सदस्या के 
को वलयूवक ददा दिया जाता है और इही विधेयका या प्रस्तावा को काँग्रेस के सुनि्टियी 
निणय की सज्ञा दी जाती है, जब कि इन पर काई भी सदस्य कोई निश्चित विदय 
देता । समित्ति व्यवस्था की मुस्य जालाचनाएं निम्नवत्‌ हैं 

(१) समितियों के फलस्वरुप अमेरिकी प्रतिनिधि सदत का महत्व कमे हो गया 


है । सदन तो बीयड के अनुसार समितिया वे निणया को केवल स्वीकृति प्रदात 
करता है । 


२2. एव्यये, ७ 8 ०७ ८४, एए 76 52 
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(2) समितियां के द्वारा जो आतिम विचार विमश एव तिणय किये जाते है वे 
एृणरूपेण गुप्त होते हैं। समितियों में विचार विमश के पश्चात सदन से विधेयक पर होने 
वाला विचार विमश अत्यल्प, असम्बद्ध या अतियमित होता है। समितिया परस्पर सह- 
पोगपूवक काय भी नही करती हैं। उनसे एक दुसरे के प्रति ततरिक भी सम्मान की भावना 
नही होती । व्यवहार म प्रतिनिधि सदन म उत्तरदायित्व 9 समितियों रूपी भागों 
में विभाजित हो जाता है । प्रत्येक समित्ति द्वारा वियेयक वयार किये जाते हैं भर 
सम्बन्धित मामला एवं नीति की एकता सम्बंधी प्रइना को ध्यान में नहीं रखा जाता 
है । ऐसी स्थिति भे विधि तिर्माण में “परस्पर सघप (००ग्र०७), विरोध (००ाा० 
ताएण)) एवं मतभेद (०णािशणा) अनिवाय है ।” * इसके जतिरिक्त विधि निमाण मे 
दलब दी की भावनाएं सत्रिय हो जाती हैं। 

(3) अमेरिको समितियों का आकार बहुत छोटा होता है अत य॑ सदनो के 
समस्त वर्गों एवं हितो का प्रतिनिधित्व नही करती | फाइमर के अनुसार, “समितिया 
राष्ट्र के प्रतिनिधित्व की हृष्ठि से बहुत छोटी है । भय देशो की व्यवस्थापिकाओं से 
तुलना की हृष्ठि से ओसत रूप मे अमेरिकी समिति में 2) सदस्य होते हैं जवकि फ्रागस 
में 44 और इगलण्ड म 50 सदस्य होते है |” 

(4) समितिया म अत्यधिक समय, धन एव बुद्धि का अपव्यय होता है। 946 ई 
में पुनगठन अधितियम ('रि०णा8आइदणा ४०.) द्वारा समितिया की सरया को 
कम करने का उद्देश्य विधि निर्माण मं समय एवं धन के अपव्यय को रोकता भी था । 
समितिया के अपने सुसज्जित कार्यालय होत॑ हैं। कार्यालया के सचिवा एव स्देशनरी तथा 
भय कार्यो के लिए भत्ते बादि दिये जात है। अधिकाश सदस्य अपनी पत्तियों धौर 
सर्म्वा धया को लिपिक एवं सहायका के पद पर नियुक्त कर लेते हैं । धत का दुरुपयोग 
होता है ओर वह व्यथ के कार्यों पर व्यय होता है । आलोचना से कान पर जू भी नहीं 
रेगती | क्षमता के लिए मितव्ययता आवश्यक हीती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सितव्ययत्ता 
सम्मव नहीं होती क्योंकि सदस्यगंणो के लिए बपने निर्वाचन क्षेत्रों के कुछेक 
व्यक्तिया को और कमी-कभी अपने रिश्तेदारो को नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है।* 
22. ग्रपड, प्रापेट फ्लडट 2णरापापणरा३ (००४०७, एणप8प०घ७णा थापे 0एापि- 
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(5) समितियाँ अपना काय बहुत धीमी गति स बरती हैं, फ्तवत समय का 
अपव्यय दह्वोता है। स्थायी एवं विशेष समितियां वी वाय-सद्धति, प्रभावशीलता एवं 
भावना म पयाप्त अततर होता है । समितिया मे विधेयका व सम्बंध मे प्रस्तुत किये 
जाने वाले साक्ष्य स सर्म्बा घत चर्चा होती है । समितियाँ नैतिक एवं विधिक अधिकारा 
को तनिक भी मायता नही दती हैं । 

दोना सदना की समितियाँ जधिकारिया एवं नागरिया के लिए बलगंअतग 
नधिवेशन करती हैं ओर इस प्रकार अपन समय का दुश्पयोग करती हैं। यदि समिति 
का कोई सदस्य उत्तेजनायुक्त व्यक्ति हाता है (अधिकाशत विज्ञेप समितियां के सदलल 
ऐसे ही व्यक्ति होत हैं), तो समिति वी स्थिति और भी दयनीय हा जाती है। ऐसी 
अवस्था मे ऐसे अहकारिया (०४०७७) के नाम समाचार-पत्रा म मोटी सुर्तियों मगरगट 
होते है और उह नूठी विचप्ति प्राप्त होती है। 

(6) समितिया के समापतति वरिप्ठता नियम (80079 ॥२००) के अवुत्र 
नियुक्त होते हैँ जिसके फ्लस्वरूप योग्य व्यक्तिया को अध्यक्षता करन के अवतर प्रात 
नही होते हैं। फाइनर* के अनुसार वरिप्ठता याग्यता की मारण्टी नही है। वरठ 
सदस्यो का अपने समय और राष्ट्रपति की मीतिया से सहानुमूति का होना अषिक 
होता है। लकिन इस सम्बाघ म॑ यह भी विचारणीय है कि समितियां के बच्लक्षा 
निर्वाचन के लिए फिर क्सि सिद्धात को अपनाया जाय । कसी अय एऐिंदात्त 
खोजना भी कठिन है । यदि उपयोगिता क॑ सिद्धान्त के आधार पर अध्यक्ष की मिरुर्ति 
का निदचय किया जाता है और योग्यता के निर्धारण का अधिकार दलीय सर्मिति 
सौंपा जाता है, तो इसका अथ दलीय समिति को व्यवस्थापिका का स्वामी वनों देगी 
होगा । 

वरिष्ठता नियम का एक अय दोप भी है । इस व्यवस्था के फलस्वरूप मध्य 
और उसके जनुयायियां मं आवश्यक एकता का अभाव होता है। इसके अतिर्पिति 
इससे समितियों एवं राष्ट्रपति के विधायी नेतृत्व के सम्बधो म॑ वाधा पढ़ती है। 
समिति के सदस्यो के बहुमत पर अध्यक्षो का नियनण नही होता है । हैं 
समिति के अध्यक्षो को अपदस्थ नही कर सकते और न वे नये अध्यक्ष को 
ही कर सकते हैं। प्रइन यह है कि इस सब के बावजूद दल का नवयुवक वर्ग रत 
नियम के विरुद्ध विद्रोह क्‍या नही करता | फाइनर * के अनुसार इसके निम्न कारण हैँ 
() नवयुवक सदस्यो को विधि निर्माण एवं सदन की काय पद्धति का अनुभव नहीं होदा 
है जबकि सीनेट के सदस्या को अपेक्षाकृत दीघकालीन सेवा का अनुभव होता है । (2) 
वरिष्ठ सदस्य दल के पुराने अनुमवी नेता होन के कारण जधिक शक्ति अजित करने में 
सफल होत है। (3) वरिष्ठ सदस्यों की सेवा एव समथन करके उनके निकटतम 


25 उययद0, पे ०9 «मर, 9 499 
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उचित अवसर पर उनसे वाछित लाभ एव पुरस्कार की आशा रखते है । (4) यह 
परम्परा स्वय मे पर्याप्त दीघकालीन होने के कारण एक शक्ति बन गयी है। 
फाइनरभ का मत है कि 946 ई म समितिया के पुनगठन द्वारा उनकी 
संख्या अवश्य कमर कर दी गयी परतु समितियों को सदस्य सरया वही वनी रही 
है । विशेषज्ञ कमचारियो की नियुक्तिया योग्यता एवं स्थायी आधार पर की जाती हैं । 
पर-तु वरिष्ठता नियम मे कोई परिवतव नही किया गया है। यह खेदजनक है कि 
जहा तक समितिया का प्रश्न है इस विधि का केवल जाशिक पालन हुना है। 
उपर्युक्त आनोचना के होते हुए भी अमेरिकी विधि-व्यवस्था में समितियां का 
विश्येष स्थात है । उनकी महत्ता फाइतर के मिम्न कथन से स्पष्ट है. “सभी विपेयक 
समितिया म॑ भेजे जाते है। समितियां का अथ स्थायी समितिया है क्योंकि सम्पूण सदन 
की समिति को शायद ही कोई गैर वित्तीय विधेयक भेजा जाता हो | यदि भेजा भी 
जाता है तो उसे विधेयक पर स्थायो समिति उसके पूव ही बिचार कर चुकती है । 
विधेयक के पारित होने म समितिया जनिवाय जवस्था है। परम्परा में उहे यथाथ 
एवं व्यवहार मे (॥] 50988॥06 400 0ितय) विधि निर्माण का मुख्य -यायाधीश 
बना दिया है । 
आग एवं रे न अमेरिकी समिति व्यवस्था के पक्ष मे उसके समथका के निम्न- 
लिखित तक दिये हैं 
() समितिया ने राष्ट्र की भली भाति सेवा की है और विधायी प्रक्रिया मं 
ययाथत कोई व्यवधान नहीं पडा है। 
(2) समितिया इसकी प्रतिभूति है कि कांग्रेस म अनुभवी थ्यक्तियो का 
प्राधा य रहेगा । 
(3) समितियाँ प्राथमिकता की हृष्टि से निष्पक्ष एवं वस्तुगत भानदण्ड का 
निर्धारण करती हैँ । इससे व्यक्तिगत कदुता एवं पड्यनों को कोई स्थान नहीं रहता। 
(4) समितियों का श्रेष्ठ विकल्प जो जधिकाश सदस्यों को स्वीकाय हो, अभी 
तक प्रस्तावित नही किया गया है।* 
फ्रान्स से समिति-व्यचस्था 
है फ्रास के क्रातत-काल से ही समितियाँ फ्रेच ससदो का अभिन्न जग हैं। इनका 
काय विधि निमाण के पूव सामाजिक स्थिति की समीक्षा एवं असेम्बली के काय का 


सशाधन करना था । फ्रच समितिया के वतमान स्वरूप की स्थापना 848 ई तक 
हो चुकी थी। 
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चतुथ गणराज्योय संविधान के आतगत विधेयका एवं विधि प्रस्तावा के बच्य 
यन के लिए प्रत्येक सदन को पृथक पृथक समिति व्यवस्था की स्थापना का निर्देश 
दिया गया था। 848 ई से ही फ्रास म यह विवाद वा प्रश्न रहा है कि समितियां 
का वियय या क्षेत्र बया होना चाहिए ? अमेरिकी कांग्रेस की समितियां वी जाँति ही 
उह गठित किया जाय और उस काय विशेष के समाप्त हो जाने पर समिति को भी 
अगर कर दिया जाय या स्थायी समितियों का निर्माण किया जाय । स्मरणीय है ह्लि 
स्थायी समितिया का विचार प्रारम्भ में फ्रा स में स्वीकाय नहीं वा । 4598 ई मे 
फ्रेंच ससद में आयोगा ((०ग्राए7580॥5) की प्रथा का विकास हुआ था और [902 ६ 
में आयोगा को स्थायी बना दिया गया। सदन (टथ्या9थ) के नियमाम पिता 
करके आयोगो के सम्बघ में आवश्यक व्यवस्था की गयी | 90 ई में आयोगा नी 
स्थापना की प्रचलित व्यवस्था को ब्यूरो (807050%) के द्वारा समाप्त के दिया 
गया । लेकिन 99 ई तक सीनेट मे आयोगा की स्थापना की प्रणाली को समा 
नही किया गया था । फाइनर के अनुसार, “इन दो सुधारों के फलस्वरूप संसदीय 
आयोगा के आधुनिक आधार--दलीय स्वरूप एवं स्वायित्व--की स्थापता हुई पी। 
लेकिन 946 ई भ फ्रेच संविधान में आयोगा का उल्लेख किया गया था ? 
समद के आयागो का कायकाल एक वर्ष होता है। स्मरणीय है कि 902ई पर बे 
विधानमण्डल के सम्पूण कायकाल के लिए निर्वाचित होते थे । लेकिन 920 ई में 
उनका कायकाल एक वप कर दिया गया था । 947 ई के नियमानुसार एक दए हा 
अल्प कायकाल ही कायम रखा गया यद्यपि इसको तीव्र आलोचना की गयी थी। 
फ्रास में आयोगो की बुल सरया 9 है। इनको असेम्दली के सभी सदस्यों ईर् 
निर्वाचित क्रिया जाता है । प्रत्यक जायोग मे 44 सदस्य हाते हैं। प्रत्यक फ्रेंच सी 
दीय राजनीतिक समूह द्वारा सदन में अपनी सदस्य सरया के अनुपात में जानोंगे मं 
सदस्यों को मनोवीत किया जाता है । लेकिन जिस राजनीतिक समूह के 4 मे कम 
सदस्य होते ह उसे आयोग मे कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही होता है । स्पष्ट है कि 
समितियों का गठन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या जाता है । हैं 
व्यवस्था द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात अपनायी गयी थी जिससे राजनीतिक दा हों 
ओर अधिक विधटन न हो । छोट छोटे समूह आपस म मिलकर प्रतिनिधित्व के लिए 
बाता कर सकते है। प्रत्येक आयोग मे 4 पदाधिकारी, जध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रेपोर्टियर् 
(ए2ए9०7/६०८) एवं मीनिगण होते है। नध्यक्ष समिति का प्रमुख होतर है ? हि 
सदस्या एवं शासन की आय सस्थाआ--असेम्बली एवं माँ तमण्डल--के मध्य सम्द ये 


स्थापित करता है । आयोगो के अध्यक्षो का पद सत्ता एवं प्रभाव का होता है एव 
पर्याप्त महत्वपूण है । 
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आयोग का अध्यक्ष शासकीय दल का हो होता है । इसके कारण निम्न 
लिखित है. () शासत पर प्रतिवर्ध रखना एवं रखने की इच्छा । (2) मा जियो के 
समान एवं प्रतिस्पर्धी पदा की स्थापना। स्मरणीय है कि सभी विधायकों के लिए 
मनी पद प्राप्त करना कठिन ही नहीं असम्मव है । अत जायोगो की अध्यक्षता प्रदान 
करके शासकीय दल के महत्वाकाक्षी सदस्यों को सतुष्ठ किया जा सकता है। (3) 
सदस्यों के चान एवं अनुमव से लाभावि/त होने की कामता । स्मरणीय है कि आयोग 
की अध्यक्षता भविष्य में मनी पद के लिए प्रशिक्षण का काय करती है। रेपोटियर 
(8897० (०एा) का पद भी महत्व का है । उसका काय नीति की दृष्टि से आयोगां 
के कार्यों का मागदशन करना है । यह पद भी प्रतिष्ठा एवं सत्ता का है । 
शासकीय एवं गैर शासकीय समी विधेयका को सम्बाबित आयोगो को भेज 
दिया जाता है। चेम्वर (प्रथम सदन) का अध्यक्ष यहू निश्चय करता है कि कौन-सा 
विधेयक किस आयोग को भेजा जाय | यह अनिदिचतता उत्पन होने पर कि अमुक 
विधेयक को किस आयोग के पास भेजा जाय या कोई विधेयक दो विशेष आयोगा से 
सम्बीघत है, सदन मतदान द्वारा अन्तिम निणय करता है। सामायत विधेयका को 
आयांगा के पास भेजत समय उनकी वापसी की तारीख मिश्चित कर दी जाती है। 
सामायत आयोगा द्वारा तीन माह के अन्दर विधेयक को लौठाना जनिवाय होता है। 
घदि आयोग निर्धारित अवधि म विधेयक को सदन में वापस लोटाने में असमथ होता 
है तो शासन या सदन के 50 सदस्या को विधेयक की वापसी की माँग करने का अधि 
कार द्ोता है । विधेयक पर विचार के लिए. भायागो के अनंक सम्मेलन हात हू 
जिनमे विधेयक पर बाद विवाद होता है । प्रस्तावा एव सशोधका को आयोग के समक्ष 
उपस्थित होकर अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । आयांगा के प्रति- 
बंदना को प्रकाशित किया जाता है तथा सदन म॑ विचार विमश के पूव वे सदस्या मं 
वितरित कर दिये जाते हैं । फाइमर के अनुसार य॑ प्रतिवेदन ब्रिटिश एवं अमेरिकी 
समितिया द्वारा दिये जाने वाले प्रतिवेदना की अपक्षा कही अधिक सूचनाआ स युक्त 
होते हैं। आयोग अपने समस्त निणय एक इकाई के रूप म करता है। आयोग के 
निणय से असदमत अल्पसख्यक सदस्या का अपना पृथक प्रतिवेदन दब का अधिकार 
नहीं हैं । 
असम्बली मे विधेयक पर निधारित दिन विचार विमश्य हाता है । आयोगा के 
रपोरटियरा द्वारा सदन के वाद विवाद म प्रमुख भाग लिया जाता दै। नियमानुसार 
रेपोव्यिर एव आयोग व अध्यक्ष को वाद विवाद वी कसी भी अवस्था मे हस्तक्षेप 
भा अधिशार हाता है। सदन के अल्पसस्यकवा एवं उनका प्रतिनिधित्व करन बाल 
सदस्या का परम्परानुमार विचार-बनलिव्यक्ति की दि्वप नुविधाएँ प्रदान की जातो हू 
समस्त जायोगा के बध्यल “अध्यक्षा वा सम्मतना [एण्पलिथाए ण॑ छव्डान 
५८०४) दे सदस्य हात हैं ॥ जायोगा के अध्यक्षा क अलावा 6 उपाध्यक्ष एवं सनी 
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स्वीकृत दलीय समूहा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मी इस सम्मलन के सदस्य हांते हैं। यह 
अध्यक्षा का सम्मेलन! सदन के अध्यक्ष की उसक काय, अधिवेशन आदि के सम्बद 
मे सहायता करता है ॥ 

समीक्षा--फ्रास की आयोग व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्यक विधेयक पर सोमव 
बाद विवाद हेतु सदन म 20 स 30 तक दल एवं अनुभवी संदस्या का एक हू 
सदय ही उपलब्ध रहता है जो पूणत मजग रहयर काय करता है। आयोग की विता 
अनुमति के विधेयक म काई नवीन सशोधन प्रस्तुत नही किया जा सकता | प्रस्तावित 
सशोधना पर सामा-यत्त आयाग का मत लिया जाता है| आयोगा द्वारा अस्तुत विष 
यक ही वाद विवाद क॑ जाधार होत है । यदि सदन विधेयक के आधारभूत विद्याल 
को ही अस्वीकृत कर देता है तो आयोग द्वारा उस पर पुनविचार होता है । विवक 
की समस्त धाराओ पर विचार विमश हो चुकने के पश्चात ही विधेयक पर विधार 
हतु उप्ते पुन आयोग का भेजन वी माँग (760०ग्राग00) ०६ ॥8० ७॥) वी जा सकती 
है । जायोग का अध्यक्ष या रेपोदियर (299007०४) सशोधन पर पुतविषार कली 
माग कर सकता है । यदि कोई जायोग यह अनुभव करता है कि किसी विधेयक दि 
पर जो किसी अय आयोग के विचाराधीन है, उसके द्वारा उपयुक्त विचार बॉर्त कि 
जा सकत हू तो सदन के अध्यक्ष से उस अ य जायोग में अपने प्रतिनिधि का भें 
माग कर सकता है और तत्सम्वघी अपना प्रतिवेदन सदस्या म॑ वितरित कर 
है । स्पष्ट है फ्रास मं आयोगा का व्यापक विधायी शक्तिया प्राप्त हैं । 

फाइनर के अनुसार, ' जायागो की शक्ति एवं प्रमाव दूरगामी हैं। वे पाते 
शक्तिशाली होते है और शासन के नेताआ तक का चुनौती देते रहते है । शासन 5 
प्रशासकीय एवं माजत्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत वजट पर नियज्रण के माध्यम हाद/ ९ 
सामा य विधेयकों पर निय तण से उनके द्वारा शासन को निया नत किया जाती है। 
फक्रासम शीघ्र और परिवतनशील समूहा के सयुकत मा तमण्डल होत है। आशिक 
स॒ इस परिस्थितिज-य कमजारी से वचन के लिए आयोगो का विकास हुआ है। 
जायोगा के सदस्य विधि निर्माण के क्षेत्र म ससदीय नेतत्व प्रदान करत हैं और का 
स्थायित्व एव निर तरता को प्रदान करते हैं जो अल्पकालीन मा जरमण्डले प्रदीर्ि न 
कर पाये ह । आयोग व्यवस्था के कुछ भी दोष क्यों न हो परतु यह व्यवस्था थे 
है क्योकि उनके द्वारा विज्ेप योग्यत्ता एव ज्ञान प्रदान क्या जाता है बौर वे समर्छी 
सदस्यों को सक्रिय एवं प्रभावशाली समूहो मे सगठित करते हैं ।/ ४ 





3[ * पुछठ एएचट: ब्यते ग्रपरच्यए ण॑ भार 0०फ्रागाइच्रणाड बाल वि स्द्क्ष्योप्प 
प्फष्स ॥8ए८ जीरा 7६४९००४९ ए०छथापिं ला०ए६व (० टोट78० फ़ेट 2९० 
बाधाए ० पा ह०एट्यरप्राटा, 0ए४ प्रटाए 90छढ पड ग्रोदाद एटवा वा का 
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वैल्ड्ाओबपणा पुर छोट्यएए साजडापदड काट 8छारी ाव्यहए8 €०जी४० 
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सोवियत के सदस्य भी इस आयोग के कार्यों म माग लेत हैं । इसमा लक्ष्य संबन्यण 
राज्या के अधिकारा की वृद्धि बरना है । इस समिति या काय राष्ट्रीय आधिक योजवा 
का विकसित करना एवं सघ गणराज्या की आधिक आावश्यक्ताओ को घ्याने मे रखता 
है । इस समिति के सुझावा के आधार पर सुप्रीम सांवियत एवं सावियत श्वासन द्वाय 
विद्यालया, चिकित्सालया, उच्च शिक्षा एवं स्थानीय सावियत गृह व्यवस्था पम्बंधी 
प्रस्तावित विभिन्न योजनाता को स्वीकार क्या गया था। 

समितिया एवं आयोगा द्वारा सभी निणय सामाय बहुमत से लिय जात हैं। 
समिति या आयोग का कोई सदस्य यदि निणय से असहमत है ता उसे सम्बीमित समित्ति 
को अपने प्रस्ताव पृथक रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सुप्रीम सावियत 
के अ य सदस्या को आयोगा की बठका म भाग लेने का अधिकार है पर तु वह वे केवल 
परामश भर दे सकते हैं। प्रवर समितियाँ अपने कार्यों वे लिए उसी सदन क॑ प्र 
उत्तरदायी होती ह जा उह निवाचित करता है | सदन के सत्रावसान काल मे वे सदन 
के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है । ऑग एवं जिक के अनुसार सुप्रीम सोवियत 
की वैदेशिक मामला, विधान एवं वजट सम्बाधी समितियाँ अत्यधिक महत्व की हैं। 
सुप्रीम सोवियत का अधिवेशन वप में केवल एक सप्ताह या दस दिन का होता है। 
एसी स्थिति मं सोवियत रूस म समितियाँ अमेरिकी समितिया से वही अधिक महत्व[ग 
भूमिका निभाती है।* 

भारत में समिति-व्यवस्था 

भारत म विधि निर्माण समितिया का इतिहास बहुत पुराना है। 853 ई # 
चाटर अधिनियम के अतगत विधान परिपद्‌ की स्थापना 854 ई मे की गयी 
और उसी वष परिषद ने एक समित्ति का निर्माण किया था । तब से प्रत्येक मासतीय 
व्यवस्थापिका द्वारा विधि निर्माण काय म योग दने हेतु समितिया का निर्माण किया 
जाता रहा है। भारतीय विधि निर्माण समितियाँ ब्रिटिश समिति प्रणाली पर आधारित 
है। परतु दोनो में एक महत्वपूण अतर यह है कि भारतीय ससद मे ग्रेट ब्रिटेन 
भाति सम्पूण सदन की समिति का अभाव है। वेयक 

भारतीय ससद के दोना सदना में अनेक समितियाँ हैं। भ्रस्तावित विं! 
की समीक्षा के लिए समय समय पर मारतीय ससद म अतिरिक्त (4८#०८) मर 
की स्थापना की जाती हैं । अत भारतीय ससद म दो प्रकार की समितिया हैं. स्थायी 
समितिया ($क्ातगढट (:070770(6०७), एवं अस्थायी समितिया (46 ॥०० (ग्णाणां 
६6०8) । अस्थायी समितिया के अतगत दोनो सदनो द्वारा समय समय पर नियुक्त 
जान वाली समस्त प्रवर एवं संयुक्त समितिया आ जाती हैं ! अस्थायी समिततियाँ किसी 
उद्देदय विश्येप वी पति के लिए गठित की जाती हैं और काय के समाप्त हो जावे पर हूँ 
मगर कर दी जाती है। 


अद्+५-+--+-_... 
32. 086 ग्यठे टेजी,.. 202कक #गबढ्ा 60णब7््ादा5, ]956, 9. 857 
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महत्वपूण विधेयका पर विचार हेतु दोनों सदनों द्वारा सयुक्त समितियों का भी 
गठन किया जाता है । कभी-कमी गैर-विधायो मामलो पर विचार करने हेतु मी समुक्त 
समितिया गठित की जाती हैं | उदाहरण के लिए, 956 ई म॑ द्वितीय पचवर्षीय 
योजना पर विचार हेतु एक सयुक्त समिति का गठन किया गया था। भाषा आयोग के 
प्रतिवेदन पर विचार हेतु मी अस्थायी सयुक्त समिति गठित की गयी थी । स्थामी 
समितियां का वर्गीकरण, समितियों के कार्यों के आधार पर एस एस मोरे द्वाशा 
मिम्न रूप म प्रस्तुत किया गया है 
]. बचेपक समितिया (0०ग्रागरा/००3 0०0 छावणा८) 
(7) आवेदन समिति ((णा॥॥॥6४ ० ?७॥0075) 
(7) विशेषाधिकार समिति (007०6 ० 97ए682०5) 
2. निरीक्षण समितिया (20प्राभ्रा4०8 07 8्षपागगाट०) 
(0 ) शासकीय आश्वासन समिति (0छमाप्शा।०8 ० 06फथायाएला। 
0$$प्रा॥॥०85) 
(7) अधीनस्थ विधान समित्ति (0०ग्रग़ा॥06 ठा $प0व7ा]वा० 
7.68 ७4707) 
3. सदन के काय से सम्बीधत प्रशासकीय प्रकृति की समितिया (000॥77- 
[665 0 2 8 7गया5उएाए6 (शा३ए८ए शा 00 8 छप७7- 
7655 0 ॥8 प्लञ००६४) 


(४) सदन के थधिवेशना में सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बधी समिति 
(एण्राणमा।०० ०0घ 408९३०७ 0 करश्या/एश5$ दया. 6. शा 
॥785 ० ॥86 पछ075६०) 

(7) कायक्रम परामशदानी समिति (8प्रश्माटड 4वश$इणज (०राया- 
(०) 

(77) व्यक्तिगत-सदस्य विधेयक एवं प्रस्ताव सम्बधी समिति (007राग्राई- 
६०8 07 एथ० कैलाश 9]: 470 ३२९४०४॥०5) 

(7९) नियम समिति (8०९४ 0०ण्रा7॥४००) 

सदस्या की सुविधा एवं व्यवस्था समिति ((छग्राप्माधाल४ 0«थ॥78 

जाए श०्प्राह्मग  सिला।068 00 उदय 9८5५) 

(१) सामाय उद्देश्य समिति (ठद्ालग एणा90:565 एणाग्रभाव्ट) 

(४) सदव समिति (प्र०ए5० एकआाग्रा।(००) 

(१7) पुस्तकालय समिति (/9य79 (ए०७77॥7०८) 

33 $ 8 [चर वकाट्प८८ बपते 2;०८दए॥7८ 6/ वृघताउ। 


नात्व 998. 0 एपफुपा.. उदय गाव दक्ाड 


ग. शिग्राप्ादत0, 
4965, 9 244 


(डाक (करा वणा), 
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(एश) सगरीय सारग वे बता एए सत्ता मारो ययुक्त समिति 
(णा (एण्रगाभा।एए. था इज छाए #ी०चग्याप्ठ रत 
१[द्याएद३ णी रिाप्पाना) 
5... वित्तीय सम्रिवियाँ [धिश्मधा्म ए०शाएा/८०७) 
(3) जयुमान स्रिति [&धागवा८55 (०॥गा॥००) 
(0) सावजातित उखा समिति (?एजौ४ हैए-०एा७ ए०्प्मा।०्ण)े 
स्थायो समितियाँ ($0070॥8 (णगाग॥/००5) 
जारतीय सास्समा मे निम्न स्‍्थायों समितियाँ हैँ. सावजतिर चया सर्किति, 
अनुमान समिति तथा वायप्रम परामप्रणत्रो, दियपराधिकार, नियम, आव”, 
ब्यक्तियतन्सदस्थ विधेयर एवं प्रस्ताव सम्यापी समतितियाँ एय चामराय आहत 
तथा अधीनस्थ विधान समितियाँ । सायजार लेसा समिति तथा अन्तिम दो उॉमि 
तियाँ कायपालिया पर नियाश्रण क प्रमाययूष सापन हैं। शेष मी समितिश मात # 
जातरिय मामला से सम्बापित हैं । 
राज्यममा मे निम्न 6 स्थायी समितियाँ हैँ. आावदन, विनेधाधिरार, विस 
सदन एवं सामा-य उदय तथा कायप्रम परामशदाप्री सम्द पी समितियाँ । प्रघन भर 
समितिया ये काय साकसभा यो समितिया व समान ही हैं। सदन एवं सामाय वर 
समितियां उन कार्यों का सम्पादित करती हैं जिया सदन के कायप्रस से छोइ समर 4 
नही होता । सदन समिति का राज्यसभा था आवास सम्बधी मामला स सम्बंध होगा 
है। सामा-य उद्देश्य समिति कायालय के भायास एवं ससदीय मागजा के प्रराश्श 
जसे सामाय मामला स सरम्बाधित होती है। इन सभी समितिया को राज्यसभा 
बध्यक्ष द्वारा मनानीत किया जाता दे । यह समितियाँ नवीन समितियां के गठन 
पदारूढ रहती हैं। राज्यसभा का अध्यश नियम समिति एव कामफ्रम परामाात्री 
समिति का पदन सदस्य होता है । 
प्रवर समितियाँ (50७० 0००८5) 
किसी विधेयव वी जाँच या अवेपण या झिकायत पर विचार हंईु प्वः 
समिति की नियुक्त की जाती है।। प्रयम प्रवर समिति की स्थापना 85+ ई मे हुई 
थी। इसके पदचात हर विधानमण्डल म अनकानक प्रवर समितियां वी स्पापना हावी 
रही है। दोनो सदनो मे प्रवर समितिया सम्बाधी नियम समान हैं। प्रवर समिति मं 
विधेयक को भेजन का प्रस्ताव स्वीकार किय जान के पश्चात उसे प्रवर समिति को प्रेषित 
कर दिया जाता है । विधेयक को प्रस्तावित करन वाला सदस्य प्रवर समिति के 
के नामो का सुभाव देता है| प्रवर समिति म नियुक्त क्ये जाने क॑ पृव सदस्यों की 
इच्छा चात कर ली जाती है। सदन का अध्यक्ष सदस्यो म से ही समिति के अध्यक्ष को 
नियुक्त करता है। यदि जध्यक्ष भी समिति का सदस्य हाता है तो वह स्वय 
की अध्यक्षता करता है। एक तिहाई सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए 


विधायी समिति व्यवस्था | 437 


होती है। निणय बहुमत से होते है । अध्यक्ष को विवाद की स्थिति मे निणायक मत देने 
का अधिकार होता है प्रवर समितिया उप-समितिया भी नियुक्त कर सकती है। 
इन समितियों के अधिवेशन गुप्त होते है । प्रवर समितिया और उनकी उप समितिया 
व्यक्तियों को अपने समक्ष साक्ष्य देने भथवा कोई पत्र या कागजात उपस्थित करने का 
आदेश दे सकती हैं। निश्चित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन सदन को 
ब्रेषित करती हे । सदन द्वारा यदि कोई समय निश्चित नही किया जाता है तो सुचना 
प्राप्त करमे के एक माह के भीतर समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देवा चाहिए। 
समिति के वहमत के तिणय से जसहमत सदस्या को पृथक रूप से अपना मत व्यक्त 
करने का अधिकार होता है। समित्ति के अध्यक्ष को समिति के काय एबं संगठन को 
व्यवस्थित करने के लिए जावश्यक मिर्देश देने का अधिकार होता है । जो मनी किसी 
समित्ति का सदस्य नही होता, उसे समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति मे अपने 
विचार व्यक्त करने की सुविधा होती है। जो ससद सदस्य समिति के सदस्य नही होते, 
उह भी विचार विसश के समय समिति मे उपस्थित होने का अधिकार होता है। परतु 
उह समिति के अविवशना म समिति के अगर के रूप भे भाग लेने का अधिकार नही 
होता है । 
कुछ प्रमुख समितिया का विवरण निम्नवत्‌ है 
मियम समिति (२०७४ (१00॥7॥००)--नियम समिति का दायित्व सदन की 
काय पद्धति विषयक मामला की जाच करना होता है। वतमाव काय-पद्धति के नियमी 
में आवश्यक सशोधन करने या नवीन नियम बनासे की सिफारिश समिति द्वारा ही की 
जाती है। लोकसभा का स्पीकर नियम समिति का पदेन सदस्य होता है। उसकी 
अनुपस्थिति म॑ उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। इसकी सदस्य सस्या 5 है जो लोकसभा 
के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किय्रे जाते हैं। 
विशेषाधिकार समित्ति (00रग्मा।ट6 ०। श7श|४४८४)--विशेषाधिकार 
समिति का सम्बन्ध सदन एवं सदन के सदस्यों के विशज्लेपाधिकारों तथा उनके भग होने 
से सम्बाधित मामलो से होता है। इसकी सदस्य सरबा 5 है जी सन के आरम्भ मं 
स्पीकर द्वारा मनोनीत किये जात है । 
व्यक्तिगत सदस्य विधेयक समिति (00४86 थल्याएथ७' 98 00गाशा।- 
कप हर्थय३३। सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विवेयका या प्रस्ताव की परीक्षा 
करती ॥ समिति द्वारा ऐसे विधेयक दो वर्गो म॑ विभा| 
उनके लिए समय निरद्दिचत कर दिया जाता है । जि आए रजत $ओए 
कायक्रम परामशेंदारों समिति (8759०55 6५807 00्राग्रा।००-- 
समिति द्वारा सदन का कायक्रम निश्चित किया जाता है एवं विमिन विधेयक # कलर 


समय निधारित किया जाता है इसकी सदस्य-धब्या 5 है। स्पीकर इस समिति का 
नध्यक्ष होता है । है 


॥>« | भाधुवद घादनत व्र॒ 


शासकीय आश्यासन समिति (एशायि्रील्ठ था 0फथग्रादा हैक 
2॥0०8)--स्पीकर के द्वारा एक वष या लिए 5 सदस्था की यह समिति गठित क्र 
जाती है। यह मन्यिया द्वारा सदव मे समय-गमय पर दिय गये वचेता, बास्वादना ए 
निश्चय की समोक्षा करती है जौर सदन को मह प्रतियदत देती है कि उतम व हित 
आाश्वासना को वियारयित्त किया गया है और भाइवासना को निश्चित अवधि में हू 
किया गया है या नही । इस समिति द्वारा इस बात पर विशेष बल दिशा गया है हि 
प्रत्येक भाभी को अपने आइवासना का दो माह की अवधि मे पूरा कर देना चाहिए। 
सदि कोई मात्री इसमे असफ्ल रहता है तो उसे सदन मे इसका स्पप्टोकरण देगा , 
चाहिए । यह समिति पर्याप्त प्रभावशाली है। 

अधीनस्थ विधान समित्ति ((०ए(/०४०४ 8900707र8/04०880॥000-- 
इस समिति का काय यह दखना है कि ससद द्वारा अपीनस्य विधान की जो यक्तियो 
विधि निर्माण हतु प्रदान की जाती हैं उनका सही रूप मं प्रयोग किया जाता है बपदा 
नहीं । समिति सम्बाधित सदत मे अ्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । तम्रिति का दो्मित 
है कि वह यह देखे कि निर्मित अधीनस्थ विधि सम्बा घत ससदीय विधि के मृत दलों 
के अनुरूप है अथवा नहीं । समिति का ) अध्यतत एवं 5 सदस्य होते हैं, जो सीक 
हारा एक वय के लिए मनानौत विय जाते हैं। उसकी स्थापना 953 ई गकी 
भयी थी ) 

यह समिति अधीनस्थ विधान के सम्बंध मे निम्नलिखित बातों की कह 
करती है. क्या अधीनस्थ विधि ससदीय विधि के मूत्र मन्तव्यां के अनुए॒य है / हा 
अधीनस्थ विधान म कुछ ऐसी बाते हैं जिहू ससद द्वारा पृथक विधि के रूप मं 
किया जाना चाहिए २, क्या अधीनस्थ विधि द्वारा काई नवीन कर प्रस्तावित किया गा 
है २, बया संसदीय विधि द्वारा वशित विपया के सम्बन्ध में अधीमस्थ विधि में रोई 
व्यवस्था को गयी है २, एवं क्या अधीनस्थ विधि द्वारा शक्ति के दुश्पयांग की सम्माक्श 
है ? इस समिति का काय सतोपजनक नही रहा है ओर वे यह अपने काय 
निवंटा पात्ती है। विधि भायोग मे एक स्थायी समिति के तिर्माण का सुझाव दिया ती 
जिसके सदस्य पूरे समय के लिए नियुक्त है! ओरजो सभी प्रदत्त विधानो की समीक्षा करें) 

सावजनिक लेखा समिति (९४७० 6०००ए9७ (00802०)--सावर्जति 
लेखा समिति एवं अनुमान समिति (8६0000०8 00066) ससद की दो महँतई 
समित्तियाँ ई। भारत में प्रथम सावजनिक लेखा समिति 923 ई में केडीय विधा: 
मण्डन द्वारा गठित की गयी थी । नवीत सविधान के प्रारस्म होने पर यह्‌ समिति सही 
अर्थों म ससदीय समित्ति वनी है । सावजनिक लेखा समिति का काय सदन दास 
सरकार के व्यय एवं लेखा, बाविक वित्तीय लेखा एवं अय लेखो का परीक्षण करन हैं। 
समितियह देखती है कि सदन द्वारा जा घन जिस मदम व्यय करने की स्वीकृति मंदी 
को गयी है, बह उसी मद मे व्यय किया गया है या नही । इसकी सदस्यन्सख्या 22 है; 


सम 7 से के होते है। सदस्यग नुपातिक निधित्व अपाली 
के आधार पर एक कप के लिए निवाचित किये / कोई की इस सम्रित्ति का 
पदस्थ नही होता है ; बोकसभा के वरिष्ठतम है स्पीकर समिति 
अध्य। नियुक्त करता है | मित्ति दारा राज्यों के नियम), स्वायत्त एक बद्ध - 
स्वायत्त निकाय एक राष्ट्र निर्देश' पर गहालेखा: दारा किये 
गये पसेक्ष गरी अतिवेदन भी विचार किया जात है। एवं आडीटर 
निरक्त के वापिक पर विक्षर करना समिति का प्रधान + वित्त- 
जालय ॥। सागीय सपरव्यय को रोकने के नि परीक्षा भी 
यही मतरि करती 
जोक (24०0६ २०००) के समिति के की समीक्षा करते हुए 
कह है # वेजनिक जा सम्रिति को तीन दिज्लाओ मे आप्त हुए है--.. 
(7) वि ने अशासत जन दोफो पर अकाश डाता- है निःह सरकार जागरूक रहते 
हए भी रने + अस। ऊँ रही है । (2) समिति ए त्व 
थ्र के लिए ज्िर रैस चेतावनी क मे है कि से रा उनके गे की 


री अधि रियो एक 
एक देसर के पैमीत लाती है और भधिकारिय को लोकमत के प्रति सजग रहने तथा 
रजनीतिजा करे त्मक जोनोचना का प्रशिक्षण अदान करती है। 
अनुभान समिति (4 ध्बाल ही 20०००)... रत मे अनुमान पम्रिति 
जप गन अप्रेक् 250 ३ + की गयी थी, 7953 दायित्व 
की ययी। भनुमान पैमिति का काय सदन $ पे विक्रिक विभाग के 
यय के अनुमाग 7 है 88 बे 
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अश्योवः चादा के मतानुमार इसस अनुशासनहीनता पनपत्ती है । समिति ने उन कायों 
को बरना स्वय प्रारम्भ कर दिया है जा कि मूल रूप म सदन क॑ अधिकास/्क्षत्र में 
आते हूँ ।/ यह सदन की एक स्थायी समित्ति है । इसको उप-समितियाँ होती हैं । 
समित्ति की सदस्य मस्या 30 है जो लोकसभा के सदस्या द्वारा समानुपरातिक प्रति 
निधित्व प्रणाली वे' आधार पर एकल सम््मणीय मत के अनुसार निवाचित क्यि जात 
हैं । इसम राज्यसभा का कोई सदस्य नही होता । समिति का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा 
मनोनीत किया जाता है । सदस्या या कायकाल एक वप हांता है। थनुमात सम्रिति 
का मुख्य उद्देश्य प्रशासव म॑ मित्तव्ययता एव क्षमता लाना है। यदि समिति यह सममही 
है कि बहुत सा धन व्यध जा रहा है ता नीति मे परिवतन पर वल द॑ सकती है। 
समिति के प्रतिबदना म॑ तीन प्रकार की सिफारिशें होती हैं. () संगठन वे पुधा, 
(2) मितव्ययता, एवं (3) अनुमानित मांगो का प्रस्तुत करन सम्बघी सुभाव। मे 

मान समिति मारतीय प्रशासन वी क्षमता ये विकास मे महंत्वपूण योग दे रही है। 


प्नि-न्‍--+---+-- 
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सभी देशो मे प्रदत्त विधान का विकास युद्धोत्तकालीन प्रमुख विशेषता है, 
यद्यपि इसका उत्पत्ति सम्बधी सिद्धा त अति प्राचीन है ।! डायसी के जीवन-काल 
में ही प्रदत्त विधान को मा-यता दी जाने लगी थी । ब्रिटेन म 832 ई के सुवार 
अधिनियम एवं स्थानीय झासन सम्बधी उपनियम के फलस्वरूप प्रदत्त विधाने या 
प्रशासकीय विधि में असाधारण वृद्धि हुई थी । प्रथम विश्व युद्ध के काल म॑ प्रदत्त 
विधान का असम्भावित विकास हुआ था एव सुरक्षा नियमों (72रथ८१०७ ० ॥86 था 
6०, 94 5) के अतगत कार्यपालिका को व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी थी। 
विधानमण्डन द्वारा अपनी विधि निमाण शक्ति को कायपालिका एवं उसके अधिकारिया 
को हंस्‍्ता तरित्त कर दिया जाता है और व ऐसे पारित अधिनियम के अधीन विभागीय 
अधिकारियां को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान कर देते है। इस प्रकार काय- 
पालिका द्वारा निमित विधि या तियम या आदेश प्रदत्त विवान (१९४०४४०० [९880007) 
कहलाता है। थह आधुनिक विधान का अनिवाय अगर है । विधि निर्माण काय- 
पालिका का काय नही ह अपितु विधानमण्डल का एकाधिकार है। विशेष परिस्थितिया 
या कारणवश विधि बताकर उसकी सीमा के अतग्रत नियम बनाने का अधिकार काय- 
पालिका को प्रदत्त कर दिया जाता है | अत प्रदत्त विवान विधानमण्डल द्वारा निर्मित 
विधि की तुलना मे कायपालिका द्वारा निरभित अधीनस्थ विधान है | 'मजियो की शक्ति 
सम्बंधी समिति ने प्रदत्त विधान की परिमाषा देत हुए कहा है कि “स्वय ससद द्वारा 


] 2४, ० ८४४, 9 24 डी एल हीविट के अनुमार 800 ई के पूब 30 
बार व्यवस्थापिका द्वारा विधि का अदत्तीकरण हुआ था । 
प्रदत्त विधान को अधीनस्थ (809070:78(6) विधान, द्वितीय (5००ण१०7४) 


या न (कंककुथाप्राव्पा॥) या प्रश्चावकीय (3ग्राथाा॥78056) विधि भी 
कहते हैं । 


ऊ 
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प्रदत्त साविधानिक सत्ता वे अधीन लधु विधान शक्ति का अधीनस्थ अधिकारिया एव 
निकाया द्वारा प्रयोग प्रदत्त विधान है ।/* ब्रिटेन मं 890 ई मं 68 एवं 93 ६ 
में 444 अधीनस्थ नियम एवं आदेश जारी किए गये थे। 937 ई क॑ परचात प्रतिवय 
500 से कम ऐसे नियमों का लिर्माण नहीं हुआ है ॥ 945 ई मे इनकी सल्यां 
]706 95] ई में 766 तथा 952 मे 706 थी। संयुक्त राज्य अमेरिका मं 
राष्ट्रपति वियोडार रूजवेल्ट ने 704, विल्सन ने 770, कूलिज ने 428, हृवर ने 
424 एवं फ्रेकलिन रूजवेल्ट ने 37] प्रशासकीय आदेश जारी किये ये। अय देगा 
मे भो प्रशासकीय आदेशा की सस्या इनसे अधिक ही होगी ।* 
प्रदत्त विधान का विकास 

इसके विकास के निम्न कारण है 

(!) विधानमण्डल के कार्यों मे राज्य के कायक्षेत्र मं वृद्धि के साथ साय दा 
धारण वद्धि हुई है। समयामाव के कारण विधानमण्डल अपने इन बढें हुए का 5 
को निमाने मे प्राय असमथ रहते है । अत विधानमण्डनों द्वारा महत्वपूण 2 
से सम्बन्बित प्रमुस सिद्धान्ता की परिभाषा सरमम्बा धत विधेयक मे कर दी जाते 
और उन सिद्धातो के अधीन विधि एवं नियम बनाने का दायित्व विभागीय हि 
चारिया को स्लीप दिया जाता है । फाइनर का मत है कि कोई भी विधानमण्डक हे 
प्रकार की आवश्यक विधिया से सम्बाधित नियमादि का निर्माण वषप्थात 2 ४ 
लगातार काम करके भी पूरा नहीं कर सकता । मम 

(2) इसके अतिरिक्त अनेक विधियों का सम्बंध जटिल एवं तकवीकी गा 
से होता है, उदाहरणाथ, मशीन, औषधि, पशु-चिकित्सा आदि । विधानमण्डत्ा 
सदस्मो में इन विधियों के निर्माण के लिए अपक्षित योग्यता का अमाव रहता हैं ह 
टेस सम्बंध मं उह प्राविधिक एवं वैचानिक विशेषज्ञों क परामश एवं सहयोग 
आवश्यकता होती है। 

(3) विधानमण्ठल के सन या अधिवेशन सर्देव नही होते रहते जबकि ३8 
सामाजिक समस्याएँ तोब्र गति से उत्पन्न होती रहती है. अत उनके एवं थे 
सकटकालीन समस्याजों के समावान हेतु एवं उद्दे हप्टि में रखकर अवध्षर के है 
आवश्यक विधि या नियम क निर्माण का अधिकार प्रशासकीय कमचारियां को 
क्या जाना चाहिए। कं 

(4) फाइनर न संयुक्त राज्य अमेरिकी काँग्रस का इस संदर्भ म॑ उद्धरण 


;$. 
3 एलच्छगल्व 3.०हाशबापव ॥ ठेटसिट्त 488 परोल व्डटाटाइट गण/क हू, 
'गपएर 909०7 09 5प्०074ं50० ब्राीगरवट$ ते 90728 ॥7- एप प्क्छ 
रण बव्ापागज सपप्रेग्प्राए हाए्या 99 फल एबड402४ 7(८77 
ग्रभाहर था पवीघाइटाड 00867 छब5 ३एएणाशव्त 979 ऐप 7.गवे ह 
८ल!००5 929 49 रुष्बाघयाल 48९ चृएलडणा 5 तटाव82८० ८8४7४270 


हि प्र स घि. पर%४ च#कक्फ़ क्रव. 2बदा८८ 7 37/74का- ठ0एचरायादाँ॥ 926 
2 


प्रदत्त विधान | 437 


हुए कहा है कि कुछ विषयो मे अमेरिकी कांग्रेस की दृष्टि जस्पप्ड होती है। उस यह स्पष्ड 
नही होता कि क्या करता चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक विषयो के सम्बंध से 
उनके महत्व के कारण काग्रेंस नियम बताने का अधिकार कायपालिका को सौपने के 
लिए भी तैयार नही होती । फलस्वरूप अमेरिकी काग्रेस न फाइनर के अनुसार प्रयोग 
के रूप मे विधि निर्माण का दायित्व आयोगो जैसे सघीय व्यापार आयोग और अत - 
राज्यीम व्यापार आयोग को सौप दिया है।* 
सक्षप में, ससद के पास समयामाव, विधिया से सम्बीधित विपयो की जहि- 
लता एव प्राविधिकता, गम्भीर जसम्मावित धघटनाओ का घढित हीना एवं सम्मावना 
तथा विधि निमाण में सरलता की आवश्यकता ने 20वीं सदी मे प्रदत्त विधान को एक 
अनिवाय आवश्यकता वना दिया है । 
कोई प्रशासकीय नियम यदि सम्बीधित मूल ससदीय अधिनियम की थाराआ 
के विपरीत होता है या प्रदत्त तत्ता का अतिकमण करता है तो न्यायालय उसे अवेध 
घोषित कर सकत है, अआयथा यायालया को इन नियमों के सदम मे हस्तक्षेप करन 
का अधिकार नही होता है ओर वे ससदीय विधि की भाति ही प्रभावकारी होते है । 
विभिन्न देशो मे प्रदत्त विधान 
प्रेट ब्रिटेन 
ब्रिटिश प्रदत्त विधान पर ससद का निय तरण होता है । महृत्वपूण मामला 
सम्ब'धी विभागीय नियमादि तमी वव माने जाते है जब कि ससद ने उनको स्वीकृति 
प्रदान कर दी हो । मूल विधेयक मे उल्लिखित रीति के जनुसार ससद को स्वीकृति 
हेतु एसे समस्त नियमादि को उसके समक्ष प्रस्तुत क्या जाता ह। इनमे स कुछ विश्लिप्ट 
नियमा के सम्बंध म ससद की स्वीकृति जनिवायत जावश्यक होती है थयथा शेप समस्त 
नियमादि ससद के समक्ष एक निश्चित अवधि तक प्रस्तुत रहने क॑ पश्चात स्वत विधि 
बन जात हैं तथा संसदीय विधि को भाति ही प्रमावकारी हांते है। कुछ नियम या 
जादश एस भी होते हैं जो ससद क समक्ष विचार एवं स्वीकृति वे' लिए रख ता जाते 
हैं लेकिन ससद को उनके सम्बंध मे कुछ करता नही पडता । कुछ कायपालक बादेरा 
का वो ससद मे प्रस्तुत करने को भी आवश्यकता नही होती | सामायत ऐसे आदेशा 
यो ससदोय सदन में चाल्लीस कायकारी दिया तक विचार हतु रखे रहना जावश्यक होता 
है । फाइनर के जनुसार सयुक्त राज्य अमरिका एव फ्रान्स में प्रदत्त विधान पर प्रिटत 
को मांति ससद का नियात्रण नही हाता है । 
प्रदत्त विधान का क्षेत्र व्यापक हाता है जोर इनके अधीन प्राप्त शक्तियाँ भी 
ब्यापक हाती हैं। विस्स देह भ्रदत्त विधानो म से कुछ केवल प्रपन्त, वागजात, जन- 
गणवा एवं सास्यिको से सम्बाघित ह्वात हैं । पर-तु शेप प्रदत्त या अधीन नियमा कट 
5. एग्रठ, एें 
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द्वारा सम्बावित विधि का क्रियान्वयन निर्वारित किया जाता है एवं उनक द्वास 
व्यक्तिगत स्वत यता या सम्पत्ति को निर्या तत किया जाता है। मानवीय वियाजा वा 
शासन द्वारा जितवा अधिक नियोजन किया जायेगा उसी अनुपात म कायपातिका वी 
शक्ति में भी वृद्धि स्वाभाविक होती है ९ जब तक किसी प्रदत्त नियम का किही विश 
आध्िक या राजनीतिक हिता पर विपरीत प्रमाव नही पइता, संसद मे उन पर वहुवा 
कोई विचार नही किया जाता है। इसके कई कारण हूं। व्यक्तिगत रूप मं सक्षद कै 
सदस्य इन नियमों एवं आदेशा को चुनोती देने की क्षमता नही रखते जोर सदत के 
पास इनके हिताय न तो आवश्यक समय है और न ही वाछित रुचि । विभागा द्वाप 
ऐसे नियम बनाने के पृव अनिवायत सर्म्वा घत पक्षो एवं प्रतिनिधिया की अर 
दायी समितियों से परामश एवं विचार विमद्य किया जाता है। ऐसे नियमादि मे 
केवल कुछ पर ही ससद मे विचार होता है जिह कि यायालय द्वारा किसी विधि दस 
सीमा के अतिन्मण के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत विष 
से सम्बाधित आदेदो के विरुद्ध जनता शिकायते कर सकती है । सावजनिक या रे 
कीय विधेयका के सम्बंध में नीति या सिद्धांत या मूल नियम के आधार परजाप 
आज्ञा दी जा सकती है । प्रशासकीय नियम या आदेश विमाग द्वारा निर्मित होत॑ कं 
कभी कभी परामशदायी प्रतिनिधि सस्थाओ से इन नियमो के सम्बध मं पा 
लिया जाता है । वहुधा ऐसे नियमों को ससद के अधिवेशन की समाप्ति के समयशी' 
म स्वीक्ृत्ति प्रदान कर दी जाती है । इन प्रदत्त विधियों पर वास्तविक जन प्रहिं 
तमी ज्ञात होती है जब कि वे यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाते हैं परत मे 
समय तक पर्याप्त खच हो चुकता है। परतु किसी नियम या आदेश के राजवातिक 
ओऔचित्य का परीक्षण कि व नियम जनता की स्वत नता को कहा वेक प्रभावित कै 
है एवं उनकी क्‍या उपयोगिता है, किसी “यायालय द्वारा भी सम्मव नहीं है। गो 
की शक्ति सम्बधी समिति ने अपने प्रतिवेदन म यह स्वीकार किया है कि मा. 
प्रदत्त शक्ति के निरीक्षण एवं नियात्रण के लिए उपलब्ध शक्तियाँ अपर्याप्त हैं और ते 
बात का भय है कि कही सेवक स्वामी न बन जाय 77 

94-6 ई मे ब्रिटिश ससद द्वारा पारित सुरक्षा अधिनियमा ने माया 
का युद्ध सचालन के लिए समी कुछ करने की शक्तिया प्रदान कर दी थी । एक 
विधेयक द्वारा म नी को न केवल आदेश देने अपितु अ य ऐस समस्त काय करने का 
अधिकार प्रदान क्या गया था जिसे वह जावश्यक एव उचित समझे | यही नहीं उसे 
विधेयक के प्रावधानों म आवश्यकतानुसार सशोधन करन का मी जंधिकार अदात किया 
गया था । 93] ई की सकटकालीन स्थिति के निवारणाथ ससद द्वाद्य पारित डरे 
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विधियों की कभी को दूर करन के लिए सम्बन्धित माया को आदेद्य देने का अधिकार 
प्रदान किया गया था। 932 ई मे नगर-नियोजन अधिनियम" के अतर्गत ब्रिटिश 
स्वास्थ्य मनी को स्थानीय अधिकारियो से परामश के पश्चात आवश्यक योजनाएं 
बनाने का अधिकार दिया गया था | 932 ई के कर-अवितियमों के अधीन टरिफ 
बोड (7थर्णी 7०20) को परिस्थितियों क अनुसार करो की दरे निवारित करने का 
अधिकार प्रदाव किया गया था । 


929 ई मे गठित 'मा नयो की झक्ति सम्ब धी समिति” ने अपने प्रतिवेदन 
मे कामस सभा की एक स्थायी समिति के गठन की सिफारिश की थी। सभी भ्रशास 
कीय जादेशा को विधि वनने से पूव इस समिति को प्रस्तावित किये जाने की ब्यवस्था 
की गयी थी। समित्ति का यह भी दायित्व निर्धारित किया गया था कि किसी आदेश में 
यदि कोई कमी हो तो वह इस सम्बघ में समा का ध्यान आकपित करे । 

द्वितोय विश्व युद्धकाल भे ग्रेट ब्रिटेन में प्रद्त विधान मे बडी वृद्धि हुईं थी । 
इससे कामस सभा एवं जय सावजनिक नेताआ को वडी चिन्ता हुईं । फलत मई 
949 ई मे विधिक नियमा एवं आदेशो सम्बंधी एक प्रवर समिति का निर्माण किग्रा 
गया। प्रत्येक सर मं नवीन समिति गठित की जाती है ।” इस समिति के द्वारा 
प्रत्येक विधिक आदेश या नियम का परीक्षण किया जाता है । समिति ऐसे मियमा की 
तरफ सदन कया ध्यान आकर्षित करती है जिनके द्वारा () सावजनिक राजस्व पर 
अतिरिक्त कर-मार पडता हो, (2) यायालय के समक्ष सम्बोधित मामली को चुनौती 
वे दी जा सके, (3) अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का अनुचित एवं अस्वाभाविक उप- 
योग किया जाये एवं (4) अधिनियम में एस उपवध हा जो अनावश्यक विलम्ब के 
कारण प्रकाशित न किये गय॑ हो, जादि । 

इस समिति का कायमार अधिक है । इसने 7943-44 ई में 473 नियमों 
एवं थादेशा म सं 29] का परीक्षण किया था। 944-45 ई में 68 तथा 945 

46 ई मे 469 प्रशासकीय आदेशा का परीक्षण किया गया । 946 47 ई में 
900 नियमों म॑ं स 795 का परीक्षण हुआ था जिनम से वेबल 6 आदेशा की तरफ 
सदन का ध्यान आकपित किया गया था । इस समिति द्वारा लोकसमा के सदस्यों को 
आवश्यक पूछताच हतु अपन समक्ष बुलाया जाता है । समिति द्वारा कॉम'स समा को 
अपना प्रतिवेदन दिया जाता है । फाइनर का मत है कि समय वीतने के साथ साथ 
समिति के द्वारा अधिक उचित पद्धति एवं व्यवस्था की स्थापना की जायेगो एवं वह 
सब नावश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकगी जिससे ससद प्रदत्त विधान पर अधिक 
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प्रभावकारी नियाश्रण कर सके 7 समिति व प्रतिवेदना पर विचार ऊरेे के लिए 
ससद के पास आवश्यक समय का अमाब है। प्रतिदिन का काय समाप्त होत के वाद 
केवल आधे धण्ट का समय श्रदत्त विधान पर विचार करन के लिए सदस्या को प्राण 
होता है । यह समय बहुत हो अपर्याप्त है 
फ्रास 

फ्रास म दो प्रकार के प्रशासकीय नियम या आदेश प्रचलित है. (!) सरावारण यम 
(87गा0!० कर[०5), एवं (2) प्रशासकीय नियम (प्य८४ ०6 ए५0॥5 किक 
४07) । प्रदत्त विधान का भय आधुनिक राज्या की मांति फ्रास मे भी तीत्र ग|। गो 
विकास हुआ हैं । तृतीय गणराज्य के अतगत साधारण श्रदत्त तियम जारी कल 
भधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया था ।?* चतुथ गणराज्य के सर्विधात हा 
द्वाण यह शक्ति प्रधानम'नरी का प्रदान की गयी थी ।१९ फाइनर की हृष्दि मे मर 
परिवतन विश्विप्ट महत्व का है ।!* प्रशासकीय मियमा का निर्माण मोजिमग्डल है 
किया जाता है और कार्उासल ऑफ स्टेट के समक्ष उह चुनौती दी जा हा न्‍ 
फाइनर का कथन है कि तृतीय गणराज्य की सरकारा द्वारा विभिनर मामला म, विंग 
कर वित्तीय मामलों मे इन नियमा का व्यापक प्रयोग किया गया था। गे 
चतुथ गणराज्य की अस्थिर सरकारा के लिए उत्तरदायी, विद्राही एंव बसहयो। 
वाली फ्रेच ससद के कारण प्रदत्त विधान का उपयोग अनिवाय सा हो गया था। 
संयुक्त राज्य अमेरिफा 

संयुक्त राज्य अमेरिका म मी प्रदत्त विधान की वद्धि हुई हूं। हक 
कि सयुक्त राज्य अमेरिका की शासन पद्धति का आधार झविति पृथवकरण है सलेकण 
स्वाभाविक निष्कप यह है कि सिद्धातत सयुक्त राज्य म॑ शक्तियों का परदे 8; 
असम्भव है। विधि निर्माण की शक्ति सविधान द्वारा कांग्रेस में अधिप्ठित शी गई 
जेत किसी थाय सस्या या निकाय को उसका भ्रदत्तीकरण स्वैधानिक दृष्टि दे ञ 
होगा। लेकिन परिस्थितियों स वाध्य होकर इस साविधानिक कठिनाई से हा 
प्रयास किया गया परतु उससे केवल छलपूर्वक ही बचा जा सका है। कॉर्ग्रेंस 7 
जद (१०७४) विधि निर्माण शक्ति ही प्रदाव की जाती है, न कि विधि निर्माण ( रा 
20९5) शत । अद्ध विधि तिमाण झक्ति एक काल्पनिक धारणा मात्र है! 
रैड. 48६8 पा धजा० 80६5 09, धा2 (0प्राप्रापट४ घाव5ड 3558. र6 का 
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सर्वाच्च यायालय ने भी इसे स्वीकार किया है। 4928 ई मे एक मुकदमे में 
सर्वोच्च 'यायालय द्वारा दिये गय निणय के अनुसार विधि निर्माण शक्ति का प्रदत्तीकरण 
निपिद्ध नही है ।” अमेरिकी -यायालय प्रदत्तीकरण के विरुद्ध नही है परतु उहोने 
सत्ता के प्रदत्तीकरण को सीमित करने का प्रयत्न किया है। अमेरिकी प्यायालय की 
हृष्टि म सत्ता प्रदत्तीकरण तभी वैध माना जाना चाहिए जबकि उसकी सीमा निर्धारित 
कर दी गयी हो । उसे कसी भी अवस्था म अस्पप्ट नही होना चाहिए | यह मत एक 
उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाता है. 933 ई म॑ राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान 
अधिनियम की धारा 3 के जनुसार राष्ट्रपति को प्रतियोगिता से सम्बाधित उचित 
संहिता को स्वीकृत बरने का अधिकार दिया गया था। सर्वाच्च यायालय ने इस 
प्रावधान को अवैध ठहराया । अपने निणय मे सर्वोच्च यायालय ने यह मत व्यक्त क्या 
कि अधिनियम के अतगत राष्ट्रपति को जो सत्ता प्रदान की गयी है वह असीमित है, 
जत अवैध है। 

सयुकत राज्य अमरिका म प्रदत्त विधान पर ब्रिटिश पद्धति के विपरीत विधान- 
मण्डल की अपेक्षा ्यायालयो का अधिक निय नण है । प्रशासन द्वारा निभित नियमों की 
समीक्षा काग्रेस द्वारा नही की जाती है । समी जथीनस्थ या प्रदत्त नियमा, आदेशों एव 
उपनियमो को प्यायालय म चुनौती दी जा सकती है। सामायत “यायालय निम्न 
भाधारा पर प्रदत्त विधान का परीक्षण करते है 

() क्या प्रशासकीय नियम सम्बंधित मूल अधिनियम के अनुरूप हैं ? 

(2) क्‍या मूल अधिनियम म॑ भ्रस्तावित रीति के अनुसार ही उनका निर्माण 
किया गया है? 

(3) क्‍या मूल अधिनियम वैधानिक है ? यदि मूल अधिनियम अवैधामिक है 
तो उस अधिनियम पर आधारित प्रशासकीय नियम उपनियम या आदेश स्वत ही 
अवैधानिक हो जाते है । 

(4) क्या नियम या आदेश सर्वैवानिक अधिकारा का अतिकमण करता है ?!* 


हट के अनुसार अमेरिकी यायालयो की दृष्टि म किसी प्रदत्त विधान की ववता 
की निम्न आवद्यकताए हैं 

() शबव्ित का प्रदत्तीकरण करने वाली विधि स्वय वैधानिक हानी चाहिए 
अर्थात उसे कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र म होना चाहिए । 

(2) प्रदत्तीकरण सीमित हाना चाहिए, अयात सत्ता के प्रदत्तीकरण का विषय 
एव क्षेत्र सुस्पष्ट होना चाहिए । 


7 मक्ाडागा काबे ५० एड 3, (5 ७) 928 
8  प्रपठ फिब्ाण्ान एाठाडारओ ८९००६८४ए 3०६ ० 933 
49 एफटा की ०8 ब्म, ए 526 
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(3) सत्ता का प्रदत्तीवरण सावजनिक अधिकारिया को हाना चाहिए, वे कि 
किसी व्यवित या व्यवितगत सस्या को 

(4) दण्ड निर्धारित करन की शक्ति का प्रदत्त नही किया जा सकता। प्रदत्त 
विधान के किसी नियम के उल्लंघन के लिए जो दण्ड आवश्यक हो, कांग्रेस द्वारा सय 
उसको निधांरित करना चाहिए । ? 

स्पष्ट है कि अमेरिवी सर्वोच्च “यायालय न प्रदत्त विधान की धारणा को 
सविधान-सम्मत माना है। 935 ई म दो मामला म सर्वोच्च यायालय न निखय 
ही कुछ प्रद्यासनिक विधिया को अवैधानिक घापित किया था परन्तु तत्तश्चात आज 
तक किसी भी प्रशासनिक विधि को अवधानिक घोषित नही किया गया है।” संमुर्त 
राज्य अमेरिका म प्रिटेन की भांति प्रदत्त विधान से सर्म्या घत ससदीय समितियां बी 
व्यवस्था नही होती है । द्वीयरे के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका मं इसके अतिरिफ 
अय सावधानिया बरती जाती हं, जसे सत्ता के प्रद्तीकरण सम्ब वी विधि का ३३४३४ 
एवं सजगतापूथक निर्माण, मियमा को लागू करने के पूव सम्बाधित पक्षों की वात 
ध्यानपुवक सुनना एवं यायालय द्वारा तियातरण, जो सयुक्त राज्य अमेरिका में इगत् 
की अपेक्षा कही अधिक व्यापक है । * 
भारत 

भारत म भी ग्रेट प्रिटेन एवं अमेरिका की भांति व्यापक रूप मे प्रशाक्ीर 
विधिया का निमाण किया जाता है। भारत एव ग्रेट ब्रिटन मे ससदीय प्रणाली है परत 
भारतीय ससद ब्रिटिश ससद की भाति सम्प्रमु नही है फलत भारत में ससदीयर्विं हि 
सर्वैधानिक विधि द्वारा मर्यादित हैं। यदि भारतीय ससद द्वारा निर्मित कोई दि 
सविधान के किसी प्राववान के विपरीत है तो उसे असवैधानिक घोषित किया वी 
स्वाभाविक हू । निम्न तीन परिस्थितियों म मारत म प्रदत्त विधान को असवधारिक 
घोषित किया जा सकता है 

() प्रत्यायोजन करने वाला अधिनियम जवेधानिक हो । 

(2) प्रदत्त विधान सविधान का अतिक्रमण करता हो । 

(3) प्रदत्त विधान अपने मूल विधान के उपब धा के अ्रतिकूल' हो । 

अक्टूबर 962 ई में सकटकालोन स्थिति की घोषणा होने पर मारे मं 
सुरक्षा नियमो (06०॥०8 ० 7त9 [९०॥८४) को जारी किया गया था । इनके बधीद 


कायपालिका को विधि निर्माण की व्यापक शक्तिया प्रदान की ययी है । भारत मे प्रद्त 
लत 22000 4 20५ 


20. झु्ाई 4 उद्ा०बबागक 4० संकााफा/राण्ट 7द०0, 7 38 (००८१ 2 
के ए9 इडथागाब कथा अक्षाफाओावागा था. इफिेट्शए दबाव रीक्। 
छ 

(४4 ] 
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विधान से सम्बाधित तीन महत्ववृण मुकहम सर्वाच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु 
आये हैं। व है ऊकमश दिल्‍ली विधि अधिनियम (95) विवाद, हरीशकर बागला 
वनाम मध्यप्रदेश राज्य (]954) एवं बसतलाल वगरह बनाम बम्बई राज्य (963) 
विवाद । दिल्‍ली विधि अधिनियम (954) से सम्बाधत विवाद में यायाधीशा का 
सामाय मत यह था कि विधि निर्माण काय की सारभूत या मूल बातें प्रदत्त या प्रत्या- 
जित (८६४७०) नही की जा सकती । यही प्रत्यायांजन की सीमा है। उपरोक्त तीना 
विवादा म दिये गये निणया का सार यह है कि व्यवस्थापिका सामाजिक एवं आथिक 
समस्याआ के समाधान के लिए विधिया का निमाण करती है ओर वह अपनी इच्छा 
के व्यक्तियों को अधीनस्थ शक्ति निर्धारित नीति के क्रियावयन के लिए सुविधाजनक 
समभतोी है, प्रत्याजित कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च यायालय का मत था कि व्यब- 
स्थापिका किसी भी जवस्था में अपनी मूल विधि निर्माण सम्व घी शक्ति को श्रदत्त नही 
कर सकती । उसे स्वय विधायी नीति एवं उसके सिद्धाता का निधारण करना चाहिए 
एवं उक्त मीति के क्रियान्वयन के लिए सत्ता प्रदत्त करने के पुव जावश्यक निर्देश भी 
निर्धारित करने चाहिए ।# 
प्रदत्त विधान पर ससदीय निय/नण हेतु [953 ई में एक समिति का निर्माण 
किया गया था । इसे अधीनस्य विधान समित्ति (00श॥्रा/०७ था $790कावॉ 
7.८8/४8007) की संज्ञा दी गयी है। इनकी स्थापना के पूव प्रक्रिया सम्बंधी सियमी 
(९०७४ ० 270:६१०७) के जतग्रत प्रदत्त विधान सम्ब थी दो व्यवस्थाएँ--तियम 88 
एवं 222---थी । नियम 88 के अनुसार जिस विधेयक मे शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रस्ताव 
किया जाता था उसमे प्रस्ताव के सामा य एवं जसामाय स्वरूप एवं उसके क्षेत्र को परि- 
भापित करने वाले एक स्मृति पन्न का होता आवश्यक होता था | नियम 222 के अनुसार 
ससदीय विधि प्रस्ताव के अधीन निर्मित सभी प्रशासकीय आदेशा के सदन के समक्ष' 
रखने एवं उनके लागू होने के पृव उहें गजट म प्रकाशित करने की आवश्यकता होती थी। 
उक्त समिति का मुख्य काय यह देखना है कि कायपालिका द्वारा मिभित 
नियम एवं विनियम या जादेश्न प्रत्याजित करने वाली मूल विधि के अनुकूल है या नही । 
समित्ति द्वारा निम्न आधारा पर किसी प्रदत्त विधि का परीक्षण किया जाता है * 
(१) प्रशासकीय नियम सर्म्या घत मूल विधि में उल्लिखित सामा“य उद्देश्या के 
अनुकूल है या नही ? 
(2) विषय-वस्तु की दृष्टि से प्रस्तावित नियम म॑ वे सब बातें हैं या नही, जो 
किसी ससदीय अधिनियम में होनी चाहिए ? 
(3) कया प्रस्तावित नियम द्वारा कोई कर लगाया गया है ? 
(4) क्या 'यायालया के अधिकार क्षेत्र म प्रस्तावित प्रद्यासकीय विधि वाधक है ? 


329. 20050: 8 72४: 
23. फल 7,4७5 8८६ ८६८. #ार 45] 5 6 532 
24 4एबडएा गाते कविट्गाजचा रिबरशाद 4क्काफ्राएए4807 97, ए 449 
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(5) म्या प्रस्तावित वियम, कसी एस सामते मे जिसके सम्बंध मयूदे 
अधिनियम अस्पप्ट है, पूर पक्षी काल से ही प्रमारी किया गया है ? हे 
(6) सर्म्या धत व्यय क्या सचित निधि या लाक राजस्व पर मार है या एड 
लिया गया है ? हु 
(7) यया प्रस्तावित नियम द्वारा मूल विधेयक म प्रदत्त शक्तियां वे अनुचिद 
प्रयोग की भाशया है ? 
(8) क्या प्रशासफरीय नियम वे प्रजाशन एवं उस ससद के समक्ष रखने मे कब 
चित विलम्ब क्या गया है? डे 
(9) क्या किसी कारण प्रस्तावित प्रदत्त विधि के स्वरूप या अमिप्राय 
स्पष्टीकरण वी आवश्यकता है? जे 
अधीनस्थ विधान समिति ने 953 ई से 965 ई तक अपनी 6 वे 
मे 8500 आदेशा की जाँच की है एवं 22 प्रतिवेदन प्रस्तुत किय हैं। एमिति 
प्रभावपूण काय की प्रशसा मारिस जोन्स ()॥0075 707०) जस विद्वात गंती 
उसके अनुसार समिति ने अपने महत्वपूण काय का प्रारम्म योग्यता एवं बमल्ताी 
किया है । ह 
समिति न ससदीय निय-त्रण को प्रभावशाली बनाने हेतु अनक सुभावत 
जसे राजपन म प्रकाशित हाम के पश्चात क्षीघ्र ही नियम सदन म विचार कई 
जाना चाहिए। सदन म प्रशासकीय विधियाँ अधिकतम 30 दिन तक रखी दी 
चाहिए एवं सदन को नियमों म सशांधन वा परूण अधिकार होना चाहिए। ! 
समिति द्वारा प्रदत्त विधान सम्व॒धी कई व्यवस्थाओं की निदा की गगी ५ 
उदाहरणाथ उनके द्वारा यायालयो के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करना, गले रा 
नियम के उपबाधो का अतिक्मण, स्पष्ट शब्दावली एवं प्रशासकीय विधि की कटा 
मे प्रस्तुत करने एवं उनके प्रकाशन भ अनुचित विलम्ब। समिति की अनेक तिंपी 
स्वीकार को जा चुकी हैं ।* 
प्रदत्त विधान की आलोचना स्् 
प्रदत्त विधान की तीव्र आालोचना की गयी है । लॉड हीवट।* ने ब्रिटन के 
विधान एव प्रशासकीय यायालया की 'नवीन निरकुशताना (कह/ टीव्करश०ा) 
नामक अपनी पुस्तक म॑ तीब्र आलोचना की है। उहाने इह 'ग्ुप्त एवं घणित हल 
कहकर पुकारा है। लाड हीवट ने नौकरशाही की तीत्र आलोचना करते हुए कहा है 
अब वह उन शक्तियों का श्रयोग कर रही है जो अधिकाशत ससद और ्यायपातिती 
के अधिकार/क्षेत्र म आाती है। रैमजे म्योर” ने हीवट के तकोँ को वडी ही वरुद्धिगता 
ााननयााभाणमायाञ >>» 


235. रिशलि 40 8 एफ बात १/ध९5जबाप ०8७ ८४ ए7 450 45 
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पूवक समयन प्रदान किया है। 93] ई मे ऑक्सफोड विश्वविद्यालय क प्रसिद्ध विद्वान 
प्रो सी के एसन द्वारा प्रकाशित नपनी पुस्तक 'विजपी नोकरशाही' (कतरकालबठछ 
4777॥7४07) में प्रदत्त विधान को तीत्र आलोचता की गयी है| * 

रैमजे म्थोर के द्वापा प्रदत्त विधान की आलोचना के सादभ म॑ व्यक्त निम्न 
विचार महत्वपूण हैं ससदीय विधि के अधीन हाने के कारण प्रदत्त विधान द्वारा प्राप्त 
अधिकारा पर कायपालिका का एकाधिकार होता हैं। फलत 'मम्ती का निणय जीतम 
है', मूल ससदीय विधि मे एसी हो व्यवस्था होती है । अत कोई प्यायालय हस्तक्षेप नहीं 
क्र सकता । यह ठीक हू कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदत विधान दो अन्तमत 
प्राप्त व्यापक घक्ति बा बडी सजगता से उपभाग जिया जाता है परंतु बहू याय वे 
स्थापित सिद्धाल के सवधा विपरीत है कि बचाव का जवसर प्रदात किये बिना ही 
किसी को कठोर दण्ड दिया जाय । (प्रदत्त विधान द्वारा) नापरिका को य्यायालय मे 
अपील के अधिकार से वचित कर दिया गया है, एंसा कई प्रप्तिद्ध अधिकारियां का 
मत है ॥7 

प्रदत्त विधान की आलोचना के प्रमुख जाधार निम्न हैं 

(!) प्रशासकीय अधिवारियों को विधि निर्माण को शक्ति देने के फलस्वरूप 
निरकुशता म बढ्धि की आशका है । लॉड हीवठ का यह तक था कि प्राचीन राल मे 
निरकुशता का कर्ण शासन की तीनो शक्तिया का केद्रीकरण हुजा करता था। जनता 
की स्वत तता की रक्षा हेतु सवैधानिक व्यवस्था में इसका पृथक्करण किया गया 
है। प्रदत्त विधान एव प्रशासकीय याय की व्यवस्था के विकास एवं वद्धि ते शासल की 
शक्तियों का बे'द्रोकरण पुन कर दिया है एवं तिरवुश्त थ को बल प्रदान किया है । 
प्रशासकोय अधिकारिया द्वारा प्रदत्त विधान के प्रयोग से नायरिक स्वत-जता के अति 
ऋमण की हर सस्मावना बढ गयी है । 

(2) प्रदत्त विधान के विकास से विधानमण्डल के अपने दायित्वों के प्रति 
उदासोत हो जाने की सम्मावता है। वह केवल मुख्य सिद्धांतों का ही अधिनियम में 
उल्लेख करवे संतुष्ट हो जाती है 

(३3) प्रत्येक प्रदत्त विधि का पूण निरीक्षण और निय/जण नितात कठिन है 
और इस बात की अधिक सम्भावना है कि उनके हारा जपने अविकार क्षेतका अतिकमण 
किया जाय १ 


(4) प्रदत विधान के तिमाण से असगठित सामाय जनता के विचारो का 


£2+...3.030+-+--०+--+ ००“ 

28 साथ ही साथ देखिए मर सेसिल कार (87 0०णा (थ्वाए) द्वारा जॉन इ कारसेल 
४७ 8 हटाउल) की पुस्तक शव्तोव्याशाबाऊ डीफूशग्रफता थी कीशलुबन 
ई८व (.68:89700 के लिए लिखित प्रावक्यन । इसमे प्रदत विधान की आलाचना 
का पूर्वाभास मिलता है 


29. पिक्कवए चार. सं0७ काधदया 6०्ण्थगध्व, 95], छ 48 
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महत्त्व नही दिया जाता है । यह ठीऊ है कि सर्म्वा घत प्रशासकीय निकाया से विवि 
निर्माण के समय परामश कर लिया जाता है लेकिन नियमा वा सम्बंध तो जब 
से होता है न वि प्रशासकीय एजेससिया से | विधानमण्डल जनता का प्रतिनिधित्व करता 
है अत उसक द्वारा निर्मित विधिया से ही जनता के हिता की रक्षा सम्मव है। 
(5) प्रदत्त विधिया द्वारा यायपालिया वी दाक्तिया पर प्रतियध लगा अर 
जाता है । इसका यह जथ है कि नागरिका को थासन के बतिश्रमण से उहें व 
स्वत-श्रता को रक्षा के मूल अस्त्र से ही वचित कर दिया गया है। होता है। 
(6) अधिकारिया का दृष्टिकोण केवल प्रशासकीय अथात एकागी होता 
अत प्रदत्त विधान द्वारा राजनीतिक हष्टिकोण बी उपक्षा सुनिश्चित है। डा 
(7) नमनीयता प्रदत्त विधान की एक प्रमुस विद्येपता है । पड कक] 
सबसे वडी कमजोरी भी प्रमाणित हो सकती है। नियमा मे शीघ्र परि हे 
भराजक्ता एवं अस्थिरता की अधिक सम्मावना हो सकती है | इसके लि 
शन की उचित व्यवस्था वे' जमाव म जनता प्रदत्त विधान के सदम मं अनवित 
सकती है। 
उपयोगिता 


उपरोक्त आलोचना के होते हुए भी यह स्वीकृत मत है कि अदत्त हित री 
निश्चित उपयोगिता है। उसका अप्रत्यक्ष उल्लेख प्रदत्त विधान के विकास के 
के सदभ में भी किया जा चुका है। हे मु 
() प्रदत्त विधान के फलस्वरूप विघानमण्डल अतिरिक्त काय भार 
ही जाते है एवं उह महत्वपूर्ण नीतिया सम्बघी प्रश्नो एव सामाय सिद्धान्तो पर 
केगद्रित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है । आवक 
(2) आधुनिक समाज से सर्म्वा धत अनेक विधिया के सम्बंध मे डरए 
तकनीकी एवं बारीक तथ्यो के सम्बंध मे विधानमण्डल की नपक्षा विशेषज्ञों 
अधिक सुलभा हुआ परामश दिया जा सकता है। बत 
(3) विधि के निया-वयन से प्रत्यक्षत अधिकारीगण सम्बा धत होते हैं। कक 
किसी मीति एवं विधि के क़िया-वयन से उत्पन समस्याओ एवं कठिताइया की विधान # 
द्वारा कल्पना भी नही की जा सकती और न उसका वाछित समाधान ही प्रस्तुत तो 
सकता है। अत नियम-निर्माण सम्बधी शक्ति प्रशासकीय जधिकारिया को अदीत 
सवथा उचित है । लग 
(4) ससदीय विधियों की अपेक्षा प्रशासकीय नियमों को अनुभव में 
उठाते हुए अधिक सरलतापुवक पारित एवं सश्योधित करना सम्मव होता है । 
(5) प्रशासकीय नियम के निर्माण मे सम्बोधित पक्षा से सरलता एंव सुविधा 
पृवक परामद किया जा सकता है। कल 
(6) युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोष आदि जसे सकट-काल मे सफलता 
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लिए यह वाछत्ीय है कि कायपालिका को आवश्यक विधि-निर्माण की शक्ति 88 
की जाम । नियोजन एवं विकास-कार्यों सम्व घी नियमों का भी थीघ्षतापुवक निर्माण 
सम्मव होता है । 
प्रद्त विधान के दोषो के वावजूद मी मह स्वीकाय है कि आधुनिक काल मे 
प्रशासत द्वारा तियमा का निर्माण आवश्यक एवं अनिवाय है । 'मौीजियो की शक्ति 
सम्बधी समिति' के अनुसार, “सत्य तो यह है कि यदि ससद अपनी विधि निर्माण शक्ति 
के प्रदत्तीकरण के लिए तैयार नही होती है तो वह भाधुनिक जनमत के इच्दानुकूल 
आवश्यक एवं व्यापक माना मे विधि निर्माण नहीं कर सकती (/” यह कथन जिटेन की 
जाति अय देदा के म दम म भी पूणत सत्य है। अत उपरोक्त समिति की हृष्टि में 
“प्रदत्त विधान कुछ विश्ञेष उद्देश्यों के लिए निश्चित एवं उचित सीमा और रक्षा- 
व्यवस्था के अधीन संवैधानिक दृष्टि से वादवीय है ।/? 
प्रदत्त विधान के दोपो के निवारणार्थ प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित है 
() ससद द्वारा विधि निमाण शक्ति का प्रदत्तीकरण अस्पष्ट नहीं होना 
चाहिए अपितु क्षेत्र व शक्ति की सुनिश्चित सीमा होनी चाहिए जिससे कि आवश्यकता 
के अनुसार उनकी समीक्षा की जा सके एवं नियवण रखा सके । ब्रिटेन म॑ ससद 
सम्प्रमु है। अत प्रदत्त विधान पर वहा कोई ययायिक नियनण नहीं है। सथुक्त राज्य 
अमरिका में “मायालया द्वारा प्रदत्त विधान पर सीमा निर्धारित की गयी है। डोप्ोमूर 
(20०07078#97700) समिति ने अपने प्रतिवेदन म कहा था कि प्रिटिश्ष सन्द द्वारा 
विधि निर्माण को जो शक्ति प्रशासकीय अधिकारिया को प्रदान की जाती है उसवी 


स्पस्ट सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए ।” समिति का यह मत समी देगो के सदम में 
सत्य है। 


(2) ससद या विधानमण्डल को किह्ली सामाय उद्देश्यो देतु ही विधि निर्माण 
की शक्ति प्रशासन को प्रदान करनी चाहिए । असामा-य एवं असाधारण उद्देश्या जैस, 
कराधाव, सिद्धा ता के सस्बध मे विधि निमाण, ससदीय विधि मे सशोधन एव परि- 
वद्धन यो जपराधा की व्यास्या एवं उनके लिए दण्ड प्रस्तावित करने के सस्बंध मे 
सामायत (०३) विधि निर्माण शक्ति प्रदत्त नहीं की जानी चाहिए । 
जहाँ ऐसे मामला मे प्रशासद को विधि निमाण की शक्ति प्रदान को जाती है बहाँ 
अनिवायत उसका काल ! या 2 वप तक सीमित कर देना चाहिए एवं संसद को 
विधिवत प्रदत्त विधिया को स्वीकृत करता चा। 


दिए एवं उनकी विशेष जाच की व्यवः 
कली: भाहिए। स््था 
अल पन प सिलउ 
३30 (ए7%८ एण्ाए 
०० 929 8 32. //तए 00ल३ (00707टर007८ (०एए/:००) 
3] 8४४,७ 3! 
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(3) प्रदत्त विधान को निर्माण के पृथ एवं पदचात प्रकाशित किया जाना 
चाहिए एवं सर्म्बा धत पक्षो से आवश्यक परामश की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रिटेव 
में 7893 ई के नियम प्रकाशन अधिनियम के अधीत इन विधियां के पुव प्रकाशव 
की व्यवस्था थी। वाद मे भी प्रदत्त विधान प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका म सभी सघीय नियम, अधिनियम एवं वरादेश, संघीय प्रजीररण पुस्तिका 
अधिनियम, 935 (४४७० २०४६८ 2०, १935) के अधीन प्रकाशित किय जात 
है। प्रदत विधि के पारित होने के पश्चात प्रकाशन की व्यवस्था 4946 ई के कांग्रेस के 
एक आय अधिनियम द्वारा की गयी है । भारत में इस सदमभ मे कोई संसदीय विधि 
नही हैं । 

संयुक्त राज्य अमेरिका मे सभी प्रदत्त विधाना की सार्वजनिक सुनवाई हांती है 
परुतु भारत एव ब्रिटन से ऐसी कोई व्यवस्था नही है । केवल सम्बाधत विशिष्ट परधा 
से ही परामश की व्यवस्था हू | 

(4) विधानमण्डल द्वारा प्रत्यक प्रदत्त विवान वी संसदीय समीक्षा (एझ8 
जाए $0७४ग्रए) की जानी चाहिए ( ब्रिटिश समद निम्न तरीको से प्रदत्त विधान 
की समीक्षा करती है । प्रत्यक मूल अधिनियम म सम्बीधित प्रशासकीय वियमा की 
समीक्षा की विधि का उल्लेख हाता है 

(3) ससद के किसी निर्देश की आवश्यकता के अमाव मे मम्बाधत प्रदर्त विवम 
को ससद के विचाराथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था है| 

(7) ससद म विचाराथ प्रस्तुत प्रशासकीय नियमा के सम्बंध में एक विर्खिय 
अवधि के जन्दर दोनों मे से किसी जी सदन में विपरीत प्रस्ताव द्वारा सर्म्बा घत विधि 
की समाप्ति की मांग की जा सकती है । 3० 

(४7) अदत्त विधान के भ तगत्‌ निभित वियमा को सस्ट वे समक्ष दोता सदर्नों 
या कामस सभा की स्पष्ट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना जावश्यक होता है भयथा 
वे प्रभावकारो नही हा सकते | इस हो सकाराष्मक प्रस्ताव पद्धति (बरशिए7306 ॥०8णे7 
४०0 छञा००८१७४०) कहते हें । 

(0) अदत्त विधान का प्राहप एक विदिचत समय तक ससद के समक्ष रखा 
रहना चाहिए । 

यह देखा गया है कि प्रेट ब्रिटेन मे “सकारात्मक प्रस्ताव व्यवस्था ' के अभी 
मे सकडा विधयक समदीय निरीक्षण के बिना ही पारित हो जाते है। सदस्यों की 
मत्यधिक कापमरार एवं व्यस्तदा के कारण उसकी समीक्षा वा अवसर नहीं मे 
होता । अत प्रशासकीय नियमा को सदन के समक्ष प्रस्तुत करन (078 रण 

पाढ एथ्।शपथाए) की व्यवस्था केवल एक जौपचारिकता बन चुकी है । लिये 
]944 ई मर प्रदत्त विधान सम्ब्धी एक प्रवर समित्ति की स्थापना की गयी! 
ज़िडिश ससद को प्रशासकीय नियमा को उंवल स्वीकार या अस्वीकार करे 
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बा अधिकार है। उस सद्योधत की कोई शक्ति प्राप्त नही है। मदि किसी प्रदत्त विधि 
में सशोधन करना जावश्यक होता है तो विधि मिर्माण की प्रक्रिया का अनुयमन करना 
पडता है और ऐसी अवस्था म प्रदत्त विधान का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा । 

भारत म प्रदत्त विधान पर ससदीय नियात्रण एवं समीक्षा ग्रेट ब्रिटेन की 

तुलना म अत्यधिक जविकसित अवस्था मं है । अधिकाशत मूल ससदीय विधियों में 
सम्बाधत प्रशासवीय नियमों को ससद के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं 
होती है। जिन विधिया म ऐसी व्यवस्था होती भी ह तो उसके अनुसार एक निश्चित 
अवधि अर्थात्‌ 4 दिन स 2 माह तक प्रश्मासकीय नियम ससद के समक्ष भ्रस्तुत कर 
दिय जाते है । यदि इस अवधि में ससद इनम कोई सशोधन या परिवद्धन नही करती 
तो अवधि समाप्त होमे के पश्चात वे प्रभावकारी हो जाते है ॥ बहुत कम मामलो में 
'सकारात्मक प्रस्ताव को पद्धति! का अनुगमन किया जाता है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ प्रदत्त विधान पर नियात्रण का अधिकाश काम 
व्यायालया द्वारा क्या जाता है। वहा काग्रस के समक्ष प्रस्तुत करने एवं कांग्रेस दारा 
समीक्षा की कोई व्यवस्था नही है। ग्रेट ब्रिटेन एव भारतीय ससदो की भाति अमेरिकी 
काग्रस की अपनी कोई प्रयासकीय विधि सम्ब धी समिति नही है अपितु काग्रस की 
विभिन्न समितिया ही यह काय करती है। कांग्रेस प्रदत्त विधान को अप्रत्यक्ष रीति स 
ही नियात्रत करती है । हवंशाधाडए80५० ?70००(0:८५ ४०, 946 अमेरिकी 
कांग्रेस का इसी प्रकार का एक प्रयत्न है। राष्ट्रपति के पुनगठन सस्व थी आदेशो के 
बारे म यह व्यवस्था है कि वे काग्रेस के समक्ष 60 दिन की अवधि तक के लिए प्रस्तुत 
किये जाने चाहिए । स्पष्ट है कि प्रशासकीय नियमों को अमेरिकी काँग्रेस के समक्ष 
प्रस्तुत करना कोइ अनोखी बात नही है पर तु प्रशासकोय विधि पर इस व्यवस्था 
के कारण काग्रेस का प्रत्यक्ष नियन्‍्तनण बहुत ही कम है । 

(5) यायालयो द्वारा प्रदत विधान की समीक्षा (परव/८ा»! शव) की 
जानी चाहिए । यह देखना यायालयो का काय है कि प्रशासकीय अधिकारी प्रदत्त 
शक्ति के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नही करता है। ब्रिटेब एवं सयुक्त राज्य अमे- 
रिका में यायालयों द्वारा प्रदत्त विधान को सामा मत इसी आधार पर जवैधानिक 
घोषित किया जाता है। परतु दानो दशा म एक अ तर है । ब्रिटेन मं ससद को किसी 
भी प्रदत्त विधि का यायिक नियातण स मुक्त करन का पूण जधिकार है | लेकिन 
अमेरिकी काँग्रस को यह अधिकार प्राप्त नही है। भारत मे ग्रेट ब्रिटेन एव संयुक्त 
राज्य अमेरिका के मव्य की स्थिति है। ग्रेट ब्रिटेन म किसी प्रदत्त विधान की वैधा 
निकता के लिए कंचल यह अपक्षित हे कि उसे मूत विधि के अनुकूल होता चाहिए । 
लेकिन भारत व सयुक्त राज्य अमेरिका म प्रदत्त विवान की वधानिक्ता (एव शा&5) 
की दो कसोटिया हू () मूल विधान, एवं (2) सविवान के अनुकूल होना । ब्रिटेन 
मे मूल प्रदत्त विधान य्यायिक पुनर्रीक्षण के अतग्त नही जाता है अपितु उसके अधीन 
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सिमित प्रशासकीय नियमों एवं आदेशो की ही समीक्षा करने का अधिकार केवल न्याया 
लगा को होता है ) स्मरणीय है कि ससदीय समोक्षा एवं यायिक निरीक्षण का उद्देश्य 
प्रशासनिक जधिकारिया फी स्वेच्छाचारिता को नियानित एव प्रतिवीषत वर्ना है। 
प्रदत्त विधान के सिद्धान्त का शने शर्म विरोध कम हो रहा है तथा लोक 
त॑ जीय पद्धति का यह एक आवद्यक अग वन गया है । प्रशासकीय व्यावहारिकता 
एवं अनुभव से उसकी आवश्यकता एवं महत्व पर अधिकाधिक बल दिया है। हुरबढ 
मौरोसन” के अनुसार प्रदत्त विधान भरिद्धांलत ठीक है लेकिन ससद को हर अवस्था 
में उस पर सजग हृष्टि रसती चाहिए। लाहकी ने भी प्रदत्त विधान की आलोचनी 
को स्वीकार नही किया है । उनका मत है कि इस बात के साक्ष्य उपलब्ध नही है कि 
नियम निर्माण की जा शक्ति विभागों को प्रदान वो गयी उसका उसने द्वारा हुए 
पयोग किया गया है । प्रदत्त विधान के विकास का विरोध उसकी गम्भीर समीक्षा के 
फलस्वरूप निष्प्रभावी हो जाता है एवं ससदीय तियात्ण होने के कारण पदर्त विधाव 
सकारात्मक राज्य के हेतु अनिवायत एवं मूलत एक पद्धतिमूलक व्यवस्या है ।। 


३3. पलपल ितपाब्णा. ठव्म्वगाइदाईड दावे क्‍ीबारंदाक्ाध 954, 9. 45॥ 

34. ४८ ए्णेल्ल उ8ग0्ञ ९ हुःण्नफ्र जी पा पटेब्हु०८० स्‍०847% 
<णीम्फू$८४ ७३ ९००७ 35 ॥0 58 500फ:%८व ६० इधयाणए5 इधघ पाए एगा५) मेड 
2एग्रवश्टव, शर्ट 5१अधयाए जी ठेशेच्एुनपटवे. 68:डशफणा 38 ॥79 6०0 न्‍् 
शव्फ्रष्फाआाए छा०टटवेफगे बणप्रश्थाःव्य८०, 45 6यपर्थ ॥0. #6 ण्ण्मा 
कम क्‍ीबािकादबदय),. सलाद या. सहाय, ]90% 
डा 
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आधुनिक लोकतत्रीय राज्यां में विधि निर्माण का काय जनता के निर्वाचित 
प्रतिमिवियों द्वारा सम्पादित किया जाता है । इसे प्रतिनिधि लोकत/न॑ कहते हू । राज्यो 
के विशाल क्षेत्रफल एवं जनसख्या के कारण जनता द्वारा प्रत्यक्षत विधि निमाण सम्भव 
नही है । लेकिन कुछ देशा म॑ 'प्रत्यक्ष लाक्त तर! के अवशेष आज भी विद्यमान हैं और 
वहा जनता प्रत्यक्षत विधि निर्माण से सर्म्वा धत है । जनमत सग्रह (२८शथिआतंण०), 
असिक्रम (7040; 6)? एवं श्रत्यावतन (२००७॥), य॑ तीन' तरीके हैं. जिनके द्वारा 
जनता स्वत विधि-निर्माण में भाग लेती है । स्ट्राग के अनुसार इनके प्रयोग के द्वारा 
विधानमण्डल के कार्यो एवं कुछ मामला मे विधायकों के कायकाल को सीभितत कर 
दिया गया हू । विधानमण्डल पर ये व्यवस्थाएँ जनता का प्रत्यक्ष निय नण हूं। प्रत्यक्ष 
विधि निर्माण के दो आधार है--प्रथम सैद्धांतिक तथा द्वितीय व्यावहारिक । सैद्धागतिक 
आधार के अनुसार जनता सम्पूण शक्ति का स्रोत है अत उसे प्रत्यक्षत विधि निर्माण 
करना चाहिए द्वितीयत व्यावहारिक अनुभव के अनुसार जनेकः मामलो म॑ विधान 
मण्डलो के कार्यो एवं विधियां से तीज निराशा हुई है। विधानमण्डल के कार्यो की 
समीक्षा के अभाव एवं उनके हस्तक्षेप के बिना विधि-निर्माण ने भ्रत्यक्षत जनता द्वारा 
विधियां के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है | अनंक राज्या म॑ कठोर दलीय 
अनुशासन के कारण व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व पूणरूपेण नप्ट हो गया है। फाइमर के 
अनुसार प्रतिनिधित्व की कठिनाइयो के कारण जनेक बातो क॑ साथ-साथ यह माग भी 
उठ खडी हुई कि ससदीय एवं दलीय सरकारो की श्ञक्तियो को जनता की प्रत्यक्ष काय- 
4. 'एथथिशाप्रंपण के लिए हिंदी म जनमत सग्रह एवं लोकमत संग्रह तथा 
पृशाशा६७ के लिए उपक्म अभिकम एव प्रस्तावाधिकार शब्द प्रचलित हैं। 
लेखक ने इतके लिए क़्मश जनमत सग्रह एवं जभित्रम शब्दा का प्रयोग क्या है। 
2. 50०ाड़, ए 7. ॥20बला सेगैडाददो एगाए#ाधधणछ, ]963, छ 222 





452 | जाधुनिक शासनतन 


बाही के द्वारा यदि सम्माप्त नही तो कम अवश्य किया जाना चाहिए । गत फाइनर 
के मतानुसार प्रत्यक्ष विधि निर्माण प्रतिनिधित्व की कठिनाई का परिणाम है । 

जनमत मग्रह एवं अमिनम प्रत्यावतन ([२८८७॥) की तुलना मे अपेक्षाइुत एंक 
नग्म तरीका है | इसके अतिरिक्त नगर समा (॥0ज्ना गाध्थायह) अत्यक्ष अजातत 
का एक अय तरीका है ) नगर समाएँ सयुक्त राज्य अमेरिका के “यू इगलण्ड मं प्रचलित 
है। इनम समी मतदाता एक साथ सगर जधिकारिया को चुनते है एव स्थानीय मामलों 
को निर्णोत करते है | स्विटजरलण्ड के कम जनसरया वाले कँण्टवा मे लैण्डसजीमिडे 
([.धाप58९॥८१०॥) की प्रथा है। इसमे कण्ठन वी पूरा जनता शासन काय में वप प्रे एक 
बार भाग लेती है, आवश्यक विधियों का निमाण करतो है एवं पदाधिकारियों को 
चनती है। यहा प्रत्यक्ष प्रजात- व के प्रचलित होने के कारण जनमत-सग्रह वा व्यवशस 
कोई मूल्य नही है । 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण के पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत किये जाते है 

(।) जनता स्वय विधि बनाती है जत उसके जनहित विरोधी होने की कोई 
आशका नही है । प्रतिनिधि प्राय जपने व्यक्तिगत एवं वगगत स्वार्थों के अधीर विधि 
निर्माण कर सकते हं ; प्रत्यक्ष विधि निमाण मे ऐसी कोई सम्मावना नहीं होती, हे 
कोई विधि अल्पमतत से पारित हो सकती है और न जनता पर कोई ऐसी विधि तादी 
ही जा सकती है जिसे वह नहीं चाहती हा । 

(2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण के फलस्वरूप जनता मे राजनीतिक जागति एंव उत्तर 
दापित्व की भावना का बिफ्रास होता है । 

(3) प्रत्यक्ष प्रणाली के अआतग्त राजनीतिक दला का महत्व भी कम हो जाएं 
है । भा तम निणय जनता के हायो में होता है अत दलबादी व उससे उत्प'न होन 
बुराइया बहुत कम हो जाती हैं। 

(4) जनता द्वारा विधि निर्माण के कारण किसी विधि के विरुद्ध आादोलत ५४ 
विद्रोह की प्राय कोई सम्माचना नही रहती है । 

(5) स्वनिभित विधियों का जनता द्वारा अधिक ईमानदारी से पालन दिया 
जाता है । 

(6) शासन म भ्रष्टाचार भी कम हो जाता है । 

स्ट्राग* क मतानुसार जनमत-सग्रह, अभिक्रम एवं प्रत्यावर्तन (व्यय) मे 
निम्न गुण हैं 

(१) भ्रष्ट एवं जन आदेशो का उल्लंघन बरने वाले विधानमण्डल के दोपा को 
जवमत सप्रह द्वारा सुधारा जाता है | 





3 पपाता मे. ० ८। ए 560 
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(2) निर्वाचका एवं निर्वाचिता म जपक्षाकृत स्वस्थ एवं लाभदायक सम्व घ 
स्थापित हो जाते है । 

(3) जन भावना विरोधी विधि पारित नही हो पाती हैं। 

(4) अभिन्नम के द्वारा निर्वाचका का अपनी इच्छानुसार विधि निर्माणके प्रस्ताव 
स्वय प्रस्तावित करने के अवसर प्राप्त होत ह । 

(5) प्रत्यावतन के अधिकार के प्रयोग से जनता द्वारा निर्वाचित भ्रष्ट एव 
अनुत्तरदायी अधिकारिया को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

फाइनर्र के अनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली के मुणो का आधार आधुनिक ससदीय 
प्रणालियों के वास्तविक एवं काल्पनिक दोध है 

() ससद को भातरिक फूट एवं कठिनाइया से उत्पन दोपा को प्रत्यक्ष विधि- 
निर्माण द्वारा दूर क्रिया जाता है । विधानमण्डला म दलो एवं समूहों म बहुधा अनुचित 
गठबाधनों के फलस्वरूप सयोगवश मिश्रित दलो को बहुमत प्राप्त हो जाता है। ऐसी 
स्थिति मे वाछित विधियां का निर्माण रुक जाता है या वगगत विधियाँ सहज ही सर 
लतापूबक निमित होन लगती हू । सक्षेप म॑ं जनेवा जवसरा पर ससदीय दलीय व्यवस्था 
सामाय इच्छा को अभिव्यक्त करवे म असफल रहती है। सामाय इच्छा को पुन- 
जीबित करन का एकमात्र उपाय यही है कि भ्रस्तावा को प्रत्यक्ष जनता के निणय 
के लिए प्रस्तुत किया जाय । उपराक्त तक 399 ई की जमन सविधान समा में 
पुणरूपेण परिलक्षित हुए थे । 

(2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण का उपयोग आस्ट्रेलिया के सविधान की भाति दोनो 
सदनी के मध्य उत्पन विवादा को हल करन क॑ लिए भी किया जाता है ।* 

(3) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को निष्किय बनान वाले अच्छे या 
बुरे प्रभाव को दूर करने हेतु प्रत्यक्ष विधि निर्माण का प्रयोग क्या जाता है । 

(4) भनुदारवादिया का यह मत है कि सामा यत जनता अनुदार होती है 
जत प्रत्यक्ष विवि-निमाण उनकी दृष्टि मे प्रभतिशील न होकर अनुदार होता है । 
जनता द्वारा अधिकाशत प्रगतिशील विधेयको को स्वीकार नही किया जाता है । 

जनमत सग्रह 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण के तरीको मं जनमत सग्रह (२८टि<्आ०तंग्गा) का सर्वाधिक 
प्रयोग किया जाता है । जनमत सग्रह के माध्यम से जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियां 
द्वारा प्रस्तावित अधिनियमा की उनके विधि बनन के पूव समीक्षा करती है तथा स्वय 
प्रस्यक्षत विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के सम्ब घ मे अपना मत द॑ती हैं । 
जनता द्वारा किसी अधिनियम को स्वीकार किये जान पर ही वह विधि बनता है 
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जगयथा अधिनियम समाप्त हो जाता है। जनमत संग्रह के द्वारा फाइनर के दझब्दा भ, 
जनता को अपन हो निवाचित प्रतिनिधियों द्वारा तिमित किसो अधिनियम के बारे 
मे जातिम निणय का अधिकार प्राप्त हो जाता है । जत जनमत-सम्रह जतता के 
हाथा में निपेघाधिकार (४०४०) है जिससे विधानमण्डल के कार्यो को बह अस्वीडृत 
कर सकती है। स्ट्ूटग के अनुसार जनमत सग्रह को मत-सग्रह (?६७50) के नाम से 
मी जाना जाता है । इसका इतिहास अनुमानत अधिक प्राचीन है। रामन गणतबीय 
काल में '0॥४05०४६ए॥' से तात्त्यय प्लीब्स की समिति द्वारा पारित विधेयक से होता 
था | इससे आधुनिक फ्रेंच शब्द ?]60/5.०' का 'जनता से अपील करने सम्बधी 
जय स्पष्ट होता है। मत सग्रह' शब्द का प्रयोग कुछ समय से त्याग दिया ग्रया है 
और उसके स्थान पर जनमत सग्रह का प्रयोग अधिक प्रचलित हो गया है। 'जवमत 
सग्रह! शब्द का प्रयोग नेपोलियन प्रथम एवं मेपोलियन ततीय द्वारा भी किया गया 
था | जनमत-सग्रह के द्वारा ही 848 ई में नेपोलियस ततीय सवप्रथम राष्ट्रपति 
चुना गया था तथा 85] ई में गणतन के विरुद्ध विद्रोह वी स्वीकृति मी वहे प्र 
जनता से जनमत सग्रह के माध्यम से ही प्राप्त कर सका था । 85] इ मं गणतत्रका 
अत हो गया और द्वितीय साम्राज्य का 852 ई म उदय हुआ । जनमत-सपग्रह को 
इसी प्रकार का दुस्पयोग हिटलर ने जमनी म सत्ता म जावे के लिए किया था। 
अपने राजनीतिक कार्यों के लिए उसने अमेक वार जनमत सग्रह कराय थे । सेवस्बर 
933 ई मे उसन जनमतनसप्रह द्वारा ही जमनी कै राष्ट्र सघ की सदस्यता प्यागन 
पर जनता की स्वीकृति प्राप्त को थी। अप्रैल 934 ई में हिटलर द्वारा प्रधानम प्री 
तथा राष्ट्रपति दोना पदो को सयुक्त करने पर जनमत-सग्रह वे माध्यम से ही जनता 
न जपनी स्वीकृति दी थो। 938 ई में जमनी एवं आस्ट्रिया के एकीकरण का जमने 
एव आस्ट्रियन जनता ने जनमंत सम्रह द्वारा हो समथन क्या था । 
इसके पृथ 859 ई मे इटली के एवीकरण और 905 ई मे स्वीडन # 
नॉबें स पृथक होन पर जनमत सग्रह हुआ या। प्रथम विदव-युद्ध क पश्चात अनय भर 
सरा पर जामत-सप्रह या प्रयोग अनेक राष्ट्र जातिया के स्वमाग्य निणय (इल 0५८ 
ग900॥) के हेतु किया गया । परन्तु जनमत सग्रह मूल उद्देश्य अर्थात अल्पत्स्यरा 
यो समस्या का समाधान एवं लॉउतन्त्र की रक्षा का माग प्रशस्त वें कर सका। 
स्ट्राय न उपयुक्त समो उदाहरण मत सग्रह (?]८७5८॥०) क लिए दिये हें 

ए[८७8०१७० (मतनसग्रह) एवं [८लिध्यतंणा। (जनमत सप्रह) में लखव व मतादुआर 
बातर है, यद्यपि इतिहास के एक युग म दोना का समानार्थी घाटा के रूप मं प्रयाग 
दुला &ै। मत सप्रह (0८७:४०॥०) वा सम्बंध समाज की व्िस्ला विवादास्थद राज 
नीतिक समस्या से द्वाता है जोर जनता उसके पक्ष या विपक्ष मे मत देती हैं, जब ड्ि 
चावमत-गप्रह (८टिटाएए्शा) के माध्यम से जनता विधा-मणरल द्वारा पारि। विधि 
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या सर्वेधानिक सशोधन को स्वीकृत या जस्वीकृत करती है। स्मरणीय है कि दोनो ही 
इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि जतता सम्प्रमु होती है । 

अनेक सविधानो मे जनमत सग्रह की व्यवस्था है । इसका उपयोग जनता द्वारा 
सर्वधानिक सशोधन और विधिया की स्वीकृति के लिए किया जाता है। जनमत सग्रह 
दो प्रकार का होता है. अनिवाय एवं वकल्पिक | यह भी सम्भवहै कि कुछ मामलो में 
अनिवाय (००राएप5079) तो दूसरा म॑ वकल्पिक (०770०78)) जनमत सग्रह की 
व्यवस्था हो । आस्ट्रेलिया, डेनमाक, आयर, फ्रास, इटली स्विटजरलैण्ड एवं सयुक्त राज्य 
अमेरिका, के अतेक राज्यों मं तथा अत्यात व्यवस्थित रूप में सवधानिक सदयोधनो के 
सम्बंध भ यूजीलैण्ड मे जनमत सग्रह की व्यवस्था है। आस्ट्रेलिया एव यूजीलण्ड मे 
आधुनिक शताब्दी मं जनमत सग्रह का बहुत कम प्रयोग किया गया है॥। 947ई के 
इटली के गणत जीय सविधान की धारा 75 द्वारा 5 लाख मतदाताओ या 5 क्षेनीय 
समितियां के माग किय जाने पर किसी भी विधि को पूण था आशिक रूप से अस्वीकृत 
करने के लिए जनमत सग्रह की व्यवस्था की गयी है। फ्रास के पाचवे गणत-त्रीय 
सविधान (4958 ई ) के अधीन अनेक प्रतिबधों सहित जनमत-सग्रह की व्यवस्था 
की गयी है। फ्रेच सविधान म॑ यह व्यवस्था है कि ससद के सन्रकाल मे शासन या 
शासकीय पत्निका में प्रकाशित दोनो सदना के सयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से 
प्रस्ताव करने पर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर जिसका शासकीय अधिकारियों 
के पुनगठन अथवा समाज के किसी सविधाव विरोधी समझौते या साध की 
स्वीकृति से सम्बंध हा, जनमत सग्रह ले सकता है ।* सयुक्त राज्य अमेरिका 
मे सघीय मामला मे जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अनेक राज्यों मे 
आधुनिक काल में जनमत-सग्रह अभिनम एव श्रत्यावतन को अपनाया गया है। ऑरे- 
गन कोलोरेडो, केलीफोनिया और मेसेच्यूसेट्स मे जनमत सग्रह की व्यवस्था है ॥ 5 
से 0 प्रतिशत मतदाताओ का किसी भी विधि के सदम में जनमत-सम्रह की मांग 
करने का अधिकार है। विधानमण्डल जिन विधियों को आवश्यकीय घोषित कर देत 
है, उन पर स्विटजरलैण्ड की भाति जनमत सग्रह की आवश्यक्ता नही है। 

अभिक्रम 

अभिक्षम (ीग्राधकध५७) के अतगत जनता को अपनी इच्छा की विधिया 
विधानमण्डल से पारित करने की माग करने एवं उह प्रस्तावित करन का अवसर 
प्राप्त होता है। जनमत सग्रह जनता के हाथो मे यदि नकायत्मक अस्त है तो अभि- 
कमर सकारात्मक है। स्ट्राग की दृष्ठि मे अभिक्म जनमत सग्रह की तुलना में अधिक 
विकसित कदम है। जनमत सम्रह विधानमण्डल के दांप से जनता की रक्षा करता 
है तो अभिकम विधानमण्डल के भूल रूपी दोपो का उपचार है। अमिकम क पक्ष मं 
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यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि विधानमण्डल जनमत का यूरी तरह प्रतिनिधित्व 
तही करते और जनमत सग्रह का सम्वध केवल विधानमण्डल द्वारा पारित विधियां 
से होता है, अत विधानमण्डल द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध जनमत-सग्रह पयाप्त 
प्रतिभूति नहीं है । जनमत-सग्रह एवं अभिक्रम दोना साथ-साथ काय करत है। जबता 
द्वारा छस्तावित विधिया विधानमण्डल द्वारा पारित होने पर पुन जनता के समक्ष 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं । स्टाग के अनुसार किसी भी दक्ष म॑ अमिनम 
का अस्तित्व जनमत सग्रह के बिना सम्मव ही नही है ।* 

स्विट्जरलण्ड एबं सयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यो मं अभिक्म की व्यवस्या 
है । जमन मे वीमर सविधान एवं इयोषिया के अतगत भी अभिकम की व्यवस्था 
थी। सयुक्त राज्य अमेरिका के 9 राज्यो मे विधि के सदर्म म तथा [4 राज्यो मे 
सवधानिक सशोधनो के सम्बंध म जभिक्रम प्रचलित है। जमन के वीमर संविधाव 
के अनुसार |40 मतदाताओ द्वारा किसी विधेयक को प्रस्तावित करने की माँग 
करने पर रीस्टाग मे उक्त विवेयक प्रस्तुत किया जाता था और यदि रीस्टाय 
विधेयक को पारित कर देता था तो वह्‌ विधि वन जाता था, परातु रीस्टाग ढ्ीटा 
अधिनियम को अस्वीकृत किय जाने की अवस्था म॑ उस पर जनमत सग्रह की अनिवाय 
व्यवस्था थी । इटली क॑ गणत-जीय सविधान म॑ मी अभिनम सम्बधी ऐसी ही 
व्यवस्था है । 

प्रत्यावर्तन 

स्ट्राग!" क अनुसार जन प्रतिनिधिया या निवाचित अधिकारियों को अपने पे 
से वापस बुलान अथात प्रत्यावतन की शक्ति या अधिकार कोई नवीन व्यवस्था नही है। 
प्रत्यावतन के अधोन भ्रप्ट, अयोग्य एवं असक्ष्म जन प्रतिनिधियों एव निर्वाचित अधिकारिया 
को जनता निश्चित सख्या म हस्ताक्षर करके उह उनके पद से च्युत करन या ह्ढाने 
की शक्ति रखती है | फ्रा स की राज्य क्रीत काल मे फ्रेच विधानमण्डल के अयोख 
सदस्यो को निर्वाचका द्वारा पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया था पर तु उनका यह 
प्रस्ताव स्वीकृत नही हुआ था । आधुनिक काल म॑ सयुक्त राज्य अमेरिका के डुथे 
राज्या मे प्र्यावतन पूण सफलता से प्रचलित है । प्रत्यावतन भी जनमत संग्रह एवं 
अभिन्म की भाति जधिकाझ्त पश्चिमी अगरिकी राज्यों म ही जविक प्रचलित है । 
कुछ राज्या म प्रत्यावतन की व्यवस्था विधा "मण्डल एवं कायपालिका के सदस्यों के 
अतिरिक्त -यायाधीशा के सदम म भी प्रचलित है। कोलोरेडो राज्य म तो 'याया 
धीशो क द्वारा दिय यय निणया के सदम मे भी इसका प्रयोग होता है । स्ट्राग के 
अनुसार किसी भी अय दश्व म प्रत्यावतन का इतना ब्यापक प्रयाग नहीं किया गया 
है। सोवियत रूस क॑ गणराज्य के मूल संविधान म इसकी व्यवस्था हांव हुए भी 
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सोवियत सघ के स्टालिन संविधान (936 ई ) म इसको स्थान नही दिया गया है । 
स्विटजरलैण्ड के सात केण्टना म जनता को निर्धारित बहुमत से केण्टना के विधान- 
मण्डलों के विघटन एवं पुननिर्वाचन की माग विधानमण्डल के काय-बाल के मध्य में 
ही करने का अधिकार है [7 

प्रत्याववत के अधिकार सनिस्सदेह मतदाताआ को कुछ जधिकार प्राप्त हो 
जात है। लेक्नि इस अधिकार के अधीन राजनीतिक पंडयन की भी काफी गुजाइश 
हती है। चुनावा म पराजित प्रतिनिधि अपने विरोधी को अपदस्थ करने के लिए 
आवश्यक सख्या मे मतदाताओ के हस्ताक्षर कराकर प्रत्यावतन के लिए आवश्यक 
सावेदन पत्र दिलवाने का प्रयत्न कर सकते हैं । 

स्विट्जरलंण्ड मे जनमत सग्रह एव अभिकरमा 

स्विट्जरलण्ड प्रत्यक्ष प्रजात न का देश है । स्विस राजनीतिक “यवस्था की यह 
सर्वाधिक महत्वपूण विशेषता है । जनमत-सग्रह एवं अभिक्रम का सबसे अधिक सफ 
लतापूबक प्रयोग स्विटजरलेण्ड म ही हुआ है । इनके माध्यम से जनता विधि निमाण 
मे प्रत्यक्षत भाग लेने म समथ हुई है और इसी कारण स्विस जनता का तृतीय सदन 
कहा जाता है। 
जनमत सप्रह 

स्विटजरलण्ड में जनमत-सग्रह दा प्रकार का है--अमिवाय, एवं वकल्पिक ।'* 
स्विस सधीय सविधान में सश्योवन के लिए अनिवाय जनमत सग्रह की व्यवस्था 
है। 92] ई के सर्वधानिक सशोधन के जघीन अनिश्चित काल या 5 
वप से अधिक समय के लिए की गयी अततर्राष्ट्रीय सा धया के सम्ब ध में यदि 30 
हजार नागरिको एवं $ केण्टना द्वारा जनमत सग्रह की माग की जाती है ता जनमत- 
मग्रह जावहइयक होता है। केण्टना के समी सववानिक सश्ोवनो के सदम मे अनि- 
वायत जनमत सग्रह की व्यवस्था है । 8 केण्टनों मं साधारण विधि के सम्ब ध भ॑ भी 
अनिवाय जनमत सग्रह की व्यवस्था है, परतु 6 कैण्टना मं सामाय विधिया के सदभ 
मे वकल्पिक जनमत सग्रह का विधान है। 6 केण्टनो मे प्रशासन एव वित्त सम्ब धी 
मामला मे ही जनमत सग्रह आवश्यक होता है । एक केण्टन भ जनमत सग्रह की कोई 
व्यवस्था नही है। स्विस सघीय सविधान के अतग्रत वकल्पिक जनमत सग्रह की माग 
30 हजार मतदाताओ या 8 केण्टनो द्वारा किसी विधि के पारित होने के 90 दिन के 
भीतर वी जा सकती है। वैकल्पिक जनमत-सग्रह की माग सम्मवत संकट- 
कालीन या अस्थायी प्रकृति की विबियो क॑ सम्बंध म की जाती है यद्यपि सभी प्रकार 


]] 5घछगणाए 0 0 ए ०१ ८४, 7 229 
]2 इसके अतिरिक्त देखिए अध्याय 3 ॥ 


]3 स्ट्राग मे वकल्पिक (०9॥०॥०2)) जनमत सग्रह के लिए ए&००४४४४' शब्द का 
भी प्रयोग किया है +--डइ्म्रणा8, 0 एछ ७ ८/॥, 9 226 
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की विधिया के सम्बंध म जनमत सग्रह की माग करन का अधिकार जनता का प्राप्त 
है । अत जनमत-सग्रह सामाय प्रकृति की विधिया के सम्बंध मं ही हां सकता है । 
वापिक' वजट, प्रशासकोय प्रकृति क निणया एवं साधिया व सम्बंध म॑ जनमत-स ग्रह 
नहीं लिया जा सकता। संघीय विधानमण्डल जित विधिया वा आवश्यकीय (ण्य&५॥/) 
घोषित कर देता है उन पर भी जनमत-सग्रह नहा हाता है। अधिकाश कंप्दता 
भे जस्थायी प्रकृति की विधियाँ जनमत सग्रह के लिए प्रचारित नही की जाती हैं । 
कुछ केण्टना म जनमत सग्रह म अनिवाय मतदान का विधान है, जा मतदाता मतहान 
नही करता उसे दण्डित किया जाता है। सर्वेधानिक सश्चोधन सम्बधी जनमत-सग्रह 
मे के टनो एवं मतदाताओं दोना वा ही बहुमत नावश्यक होता हूं लेकिन साधारण 
विधियों के सम्बंध म किसी एक का अर्थात केण्टना या मतदाताआ का निषेध सम्बा पत 
विधि का रद करने के लिए पयाप्त होता है । 
अभिन्‍्म 

अभिक्रम ([7090६०) मी दो प्रकार का हाता है--नि्मित (077४८), 
एवं अनिर्मित (एग्रणिग्ग0]9026) । मिमित अभिकम के अतगत जसता विधि का प्रारूप 
बनाकर विधानमण्डल की स्वीकृति के लिए प्रेषित करती है। ऐसी दशा म॑ विधान 
मण्डल का यह दायित्व होता है कि वह उसे मूल रूप म पारित करे। अनिर्मित उप 
कम के अधीन जनता विधि के सामा य सिद्धाता एवं उद्देश्या का उल्लेख मात्र करके 
विधानमण्डल से तत्सम्बधी विधि वनाने की माँग करती है एवं विघानमण्डल का यह 
कतब्य है कि वह उन सिद्धाततो के आधार पर एवं उद्देश्या के अनुरूप विधि का निमाण 
करे तथा विचार विमश के पदचात उसे पारित करे। 

स्विटजरलण्ड के सघीय सविधान म अभिक्रम का प्रयोगसवधानिक विधि के लिए 
ही किया जाता है | 50 हजार स्विस नागरिक सधीय सविधान के पूण सशोधन की माय 
कर सकते है। आशिक सूवधानिक सशोधन के सम्बंध मे निर्मित एवं जनि्मित अभि 
कम की व्यवस्था है। पूण एवं आक्षिक सवधानिक सशोवना को जनता एव केप्टनां 
के स्पष्ट बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होता है । केण्टना म॑ दोना, स्वेधातिक 
एवं साधारण विधियो, के सदम मे अभिनम की व्यवस्था है । नागरिको की निर्धारित 
सरया द्वारा केण्टना के सविधान के पूण या आशिक सशोधन की माग की जा सकती 
है । जेनेवा (5«7०४७) का केण्टन इसका अपवाद है । वहाँ प्रति 5 वप बाद सवि 
धान म अनिवायत सझोधव होता है | तीन कंण्टनो को छोडकर शेष सभी केण्दना 
मे नागरिकों की निश्चित सख्या को निमित या अनिभित रूप मे नवीन विधियों का 
प्रस्ताव करने का अविकार प्राप्त हे । प्रस्तावित निर्मित अधिनियम जनता के समक्ष 
मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है । प्रस्तावित अनिमित विधि के सादभ में 
विधानमण्डल भत सग्रह के माध्यम स पहले ही जनता की इस सदम मे जनुमति पआ्रप्त 
कर लेता है कि प्रस्तावित सिद्धाता के जाधार पर विधि का निर्माण किया जाय यीं 
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सामाय वातावरण एवं थरूमि इस प्रकार की सस्थाआ के विकास के लिए उपयुक्त 
नही है । 

(2) स्विस नागरिक स्वत प्रता प्रिय हूँ । व स्वत श्रतापुवक' मतदान करते हैं 
उनमें मावनाआ का उद्रेक नही होता । व विवेक का प्रमुखता देत हैं। काल्पनिक होते 
की अपेक्षा वे विवेकशील अधिक है । अधिकाशत य शिक्षित हात हैं। फ्लत प्रचार एवं 
मावनाआ का वे सरलतापूवक शिकार नही हांत । ब्राइस की हष्टि म॑ स्विटजरलण्ड 
मे प्रत्यक्ष प्रजात श्र की सफलता के लिए उनका स्वशासन मे दीघकालीन अनुभव, 
सामाजिक समानता एव देश्ममक्ति और सावजनिक कतब्य की मावना उत्तरदायी है । 

स्विस जनता ने जनमत सग्रह एवं अमिक्रम का अत्यात बुद्धिमानी स॑ प्रयोग 
किया है। 848 ई से 967 ई तक संघीय सबविधान के सशोधन के लिए 96 
बार जनमत सग्रह हुए हैं जिनम 54 सशयोधन जनता क द्वारा स्वीकार किय गये हैं। 
स्पप्ट है कि विधायका की अपेक्षा स्विस जनता अधिक अनुदार प्रमाणित हुई है। सामा 
“यत जनता ने जटिल एवं व्यापक विधिया को अस्वीकार किया है। 

प्रत्यक्ष विधान क॑ सम्बंध म स्ट्राग का निप्कप यह है कि राजनीतिक सस्याओो 
का स्थायित्व एवं उनकी उपयोगिता उस समाज की स्थिति पर निभर करती है जिससे 
उनका सम्बंध होता है। यह महत्वपूण है कि सस्थाआ को सचालित करने वाली जनता 
की क्षमता से उनको अग्रिम (40४७॥००) नही होना चाहिए ॥* 


]5  *'ए76 $०८०८६55 [95 9८८ बपथा८पे गा 5जछट्यगाव9 ०9 एं6 पाव्पाण्प हे 
3॥7९९६ [टह्ढाहंउच्च०घ्र 9८ (० 'फ्ल [गाए छाब<7०6 ती॑ बला इण्एटायय्रादां 7 (५ 
शयश] ए०ग्रा्रपप्राटड ६०5०एव) ट्वूपडोा|ए बाते 4० पा एथाए्वाह बम 
ए एबॉगा०प5ण बाते इल्म5९ ० छ़्ार चेपाए.. रण 5एछा5 79८0स० 
फकाएपड ०७ # 9 453 
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ससदीय विशेषाधिकार 
[?685/शघ8श428४ ?8॥४॥ ६७5६5 ] 





संसदीय विशेषाधिकार से तात्पय विधानममण्डलो एवं उनके सदस्थो और समि 
तियो के विशेषाधिकारों से है। सर इस्किन ने ब्रिटिश ससद के सादभ में विशेषा 
घिकार की निम्नवत व्यारया की है 

“ससंदीय विशेषाधिकार उन विचित्र अधिकारो का योग है जिनका ससद 
रूपी उच्च यायालय के अभिम जग के रूप में दोता सदन सामूहिक रूप से और दोनो 
सदना के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप स उपभांग करते है और जिनके अभाव में उनके 
द्वारा धपने कतव्या को सम्पादित नही किया जा सकता तथा जो अय निकायों एवं 
व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अधिकारों से अधिक होत है । अत विद्येपाधिकार विधि का अग 
होते हुए भी एक निश्चित सीमा तक सामाय विधि से विमुक्त होते है ।”7 

कीथ के अनुसार ब्रिटिश कॉमस सभा के विशेषाधिकार उन शक्तियों एंव 
अधिकारो का प्रतिनिधित्व करत है जो प्रारम्म म किसी सभा के द्वारा अपने एव 
अपने सदस्यो के रक्षाथ आवश्यक माने गये थे ।! सदन के विशेषाधिकारों एवं कार्यो 
में स्पष्ट अतर होता है । विश्वपाधिकार का प्रयोग इस्किन की दृष्टि म॒ प्रत्येक सदन 





[.. एग्योड्यलापाए फ़ाररोट्एटड 35 वं8 इएप रण पीट ए9९०पराथ एहागिंड 
€ए/०ए०१ फऐज़ टबण०ी प्रणाइढ ०णीटलारट]7 उड 3 ०0्रशापप्टा। एगा( ० 
सराहा 0०ण+ ण॑ एब्राब्राला: बाते 97 ख्र्याफटाड णी ३० 0056 पएएश 
पेप३)]9 धधाण्प+ छगारी पट ९०एॉर्व क०६ प5८७ग8९ प्रटाए. प्रयलाणराड 
ब्यापे शादी ल्टढए प्ि056 छ055८४४८०१ 09 तट 90ठ८3 गाते प्रतार 
प्ण्डो$ई एफ छारशाव्ड्ु०, पाी०णढा एग४ ए घढ ]4७ णी घाट ऐद्याते, 35 ६० 
4 एट्ाप्वात] टडाटा: छ7 टटाएातणा शा ठ4ाग्रए 8४ ++57 फ्रठ्याक्ष5 
सिहर मैबए. प्रक्दाएउर गा 8 7.बा0- सिंध 27 :टवजडुओ दाएं एबड06 
१ मक्रांद्गला। [8 ट्व , 97, व्याट्त ७99 57 उमा ००:४5, ए 64 
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के उन मूल जधिकारा की रक्षा हंतु आवश्यव होता है जो सामायत उसके स्वधानिक 
कार्यों का सम्पादित करन हतु आवश्ययः मान जात द॑ ॥ उदाहरणाथ, कमी-कमो 
कॉमस की वित्तीय श्क्तिया को जो उस प्राउन एय लाइसमा ये सदमम प्राप्त हैं 
वित्तीय विशेषाधिकार कहा जाता है । किसी वित्तीय थक्ति हँतु विशेषाधिकार वा 
सवधानिक दाक्ति का प्रयाग सम्बा घत शक्ति डी स्वच्छा पर निमर करता है । इलिव 
के शब्दा म, विशेषाधिकार का प्रधान गुण उसका अधीनस्य स्वरूप है। संसदीय विदा 
धिकार वे अधियार हैं जा ससद वी दक्तिया क फ्रियाययन के! लिए आवश्यक हांत 
हैं ।” ससद क॑ सदस्यगण उनका उपयोग इसलिए बरत हैं तिः ससद अपने सत्स्या 
की अहनिप सेवा के अभाव मं अपन कार्यों को सम्पादित करन में बसफल रहता है। 
इसक॑ अतिरिक्त प्रत्यक सदन अपन सदस्या एवं उनकी सत्ता एवं सम्मान के रक्षाय 
उनका उपयोग करता है ।* अत ससदोय विशेषाधिकार स्वय अपन म॑ साध्य नहीं है 
अपितु ससदीय कार्यों की पूर्ति दतु एक आवश्यक एवं वाछ्दनीय साधन है । 

इन विश्येपाधिकारा का जब विसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अतिक्मण या 
उपक्षा की जाती है ता वह विशेषाधिकारा का हनन माना जाता है एवं दण्डनीय 
अपराध होता है। प्रत्यकः सदन को एस सभी कार्या क लिए दण्ड दन का अधिकार 
होता है जो विशेषाधिकार का हनन न होत हुए भी ससद की विधि के अन्तपत संसद 
की सत्ता एवं सम्मान के विरुद्ध अपराध होते हैं, जस--ससदीय आदेया की उपेक्षा 
या ससद एवं उसके सदस्या पर दोपारोपण भादि । इस्किन के अनुसार, "एसे काय यथपि 
विशेषाधिकार का हनन कहे जात है परतु वास्तव म वे मानहानि (००॥००९०) 
सम्बधी कार्य होते हैं ।”* 

प्रत्येक विधानमण्डल के लिए इस प्रकार की शक्तियाँ अपने कार्यों एवं दायिला 
के सम्पादन के लिए आवश्यक होती हैं । उनक जमाव म विघानमण्डला म ननुद्याप्त 
कायम रखना कठिन हो जाता है। ससद के कार्यों, विशेषाधिकार एवं अनुशासनात्मक 
धक्तियो मं घनिष्ठ सम्ब ध होते है। अब विशेषाधिकार ससद के कार्या एवं अनु 
शासनात्मक शक्तियों के आवश्यक पूरक के रूप म है ।९ 

इस्किन मे के अनुसार कुछ अधिकार एब विमुक्तियाँ (गग्रगाणया0९७) जस बदी 
न बनाये जाने एवं भाषण की स्वत नता कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्राथमिक रूप 
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सम्बंध मे ससद सदस्या का पूण अधिवार प्राप्त हैं! गम्भीर अपराध ही सम्मवत 
इसका अपवाद हू सकता है । है 

(2) ससद संदस्या ऊा प्राप्त उुछ व्यक्तिगत विशेषाधियार | इनम सवाधिक 
महत्वपूण विशेषाधिकार यह है कि सदन के सत्रताल एवं सदन के अधिवेशन के 40 
दिन पूव स एवं पश्चात तक सदन के सदस्या को वदी ने बनाय जाने का स्वतज्ता 
तथा उह सदन म बाद विवाद वो पृण स्वत-ता प्राप्त हाती दे । 

(3) सदन वी मानहानि सम्बधधी निणया का क्रियानबित करन की 'क्ति या 
विशेषाधिकार । एसी अवस्था म सदन अपन सदस्या वो या अय किसी भी व्यक्ति को 
सदन की मानहानि या विश्येपधिकार के हनन के लिए दण्डित कर समता है | इसका 
प्रमाण मिडिलसक्स क शेरिफ का विवाद (0856 ०/ 8० $00॥ी ० %॥00058%0) 
प्रमाण है । 

इस्किन में के अनुसार विशपाधिकारा के हनन का हम निम्न चार श्रेणिया में 
विभाजित कर सकते हैं * 

(2) किसी सदन के सामा-य ससदीय आदझ्या या नियमा का उल्लंघन । 

(2) विशिष्ट आदेशा या नियमा का उल्लघन । 

(3) ससदीय काय पद्धति की निदा करना । 

(4) संसद सदस्या पर आक्रमण करना या उनको अपमानित करना या उनके 
चरित्र पर तथा ससद मे उनके आचरण पर अनुचित आक्षेप लगाना या ससद के अधि 
कारिया के कतथ्य सम्पादन म हस्तक्षेप करना । 

कुछ भमुख ससदोय विशेषाधिकार। की समीक्षा निम्नवत है 

ससदीय विशेषाधिकासे म माषण की स्वतनता का विशेष महत्व है। पर 
इस्किन में के अनुसार भाषण की स्वत बता प्रत्येक स्वत न परियद या विधानमश्त 
का आवश्यक विशेषाधिकार है। (] दिसम्वर 667 ई के कॉमाससभा के सम्मतन 
म इस सिद्धा त की वाक्षित समीक्षा निम्न शब्दा में हुई थी ?९ 

“इसमे किसी को कोई सदेह नही हो सकता कि एक वार जो पारित कर 
दिया जाता है वह विधि सम्मत होता है. सदस्या यो यहाँ अपने घरा की मार्ति 
ही स्वत न होना चाहिए। ससदीय विधि राज्य को नप्ड नही कर सकती ।” विधि 
के पारित हाने के पूव उस पर वाद विवाद नपक्षित है। फलत वाद विवाद राज्य 
के लिए परेशानी का कारण नही हो सकता । 

इसके पूव 62] ई में ही कॉम स ने भाषण की स्वत जता को एक न 
द्वारा स्वीकार किया था । इस प्रस्ताव के अनुसार ससद या उसके कार्यों तथा ससद 
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आवसा, विचार, तक एवं वाद विवाद की स्वय सदन द्वारा अभियोग को छोड़कर 
सदस्यों को अभियोग एवं वदी बनाये जाने से पृण स्वतञ्ता प्राप्त हागी ! 7688 ई 
की ऋान्ति के पश्चात मापण की स्वत्ताउता विषयक विशेषाधिकार का साविधिव 
मायत्ा प्राप्त हो गयी थी । अधिकारपन (9 ० [२९8॥95) की नवी धारा म॑ यह 
स्पष्टत घोषित कर दिया गया था कि ससद मे भाषण की पृण स्वतजता होगी एवं 
किसी भी यायालय या ससद के बाहर किसी भी स्थान पर ससद मे बाद-विवाद दा डाय॑ 
के लिए काई अमियोग नही लगाया जा सकेगा और न ही इस उम्दाप मे पृद्धाद को 
जा सकेगी । में के अनुसार उपरोक्त धारा क बतगत प्रत्येक मन पतन आर्यो ही 
वधानिकता का भऔतिम निर्णायक है और अपन सदस्या का उन्हे याबर्म के लिए 
दण्ड देन का अधिकारी है ॥?? 

ग्रेट प्रिटन में आाज स्थिति यह है कि ससदीय तिपनों ऋ रतन उत्पर मत्म्प 

को सदन म॑ अपन विचार स्वत"ततापुवक व्यक्त करन का झदिछ्यर 2, बने की उन 
विचार किसी व्यक्ति या व्यक्तिया के लिए हानिप्रद बा जालिम्लद “ढ यत्माम 
करने वाले हो । प्रश्न यह है कि वया इस प्रकार की स्दान्विटर छप्राडफ 27 वदति 
संसदीय सदस्या द्वारा इस अधिकार के दुद्पयाए की सम्नाकतठ दास्ट किये ठिर्माए 
के लिए इस प्रकार की स्वतजता वाद्धनीय हू । प्रा बल हू इनडर मनप्रद सिया 
है ।0 लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि विप्रातनाइल हे सपा मरे खलाब्न्य 
अतगेत त्रिटिश ससदीय सदस्या को बनपत्र श्जाई़ हा बियर 2 तर 29] घर 
बिलियम एन्सन के अनुसार भले ही यह उद्मा जाए बिलाओइन पालक नये डार्ग हा 
स्वत-त्रता है परतु इस स्वतातता का बय नल्द बे ऋलकट अधिफीद आपने छा 
स्वत तता से नहीं है। “सदन अपन सदस्द्रा दे आई #। कटपड इरनय 5 7 स््न्पः 
की तिदा करके, सदत के कार्यों का स्थत्टि कद रच? दर जब महा 2 निम्ला+ 
सित करके उन पर निय त्रण कसा है । #क्इलड + >दज2० आदर “के 
नाम का अनुच्चित एवं सम्मानहीन दा कंडलत उमूशिद् 77 ८ हिस पटल 
था व्यक्तिगत सदस्य के प्रति लापनिशट्र हक ५.५०>ढ़ ब्क कह 
अपराध है जिनके बारे म वापनदईी कक >ल्द ड़. कि 
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आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करन के अपराध मे वाफी सदस्त्या का दण्ड दिय 
गये है । अनेक सदस्या को प्रताडना, कारावास एवं काम स सभा से निप्कासन का दण्ड 
दिया गया है | सर इस्किन का क्यन है कि कामस समा के अनुशासन सम्बधी 
विशेषाधिकारों को सदन व अध्यक्ष के आदझा स सम्पुष्ट किया गया है ।!* 

भापण की स्वतथ्॒ता के विशेषाधिकार की रक्षाय () थ्त्येक सदस्य का यह 
कत-य है कि वह कोई कार्य उस विशेषाधिकार के विपरीत ने करे जिसका वह उपभोग 
करता है । उसे कसी बाह्य व्यक्ति या सस्था या निकाय क॑ साथ ऐसे कोई जनुव व 
नहीं करने चाहिए जिनसे ससद सदस्या की पूण या आश्चिक स्वतस्त्रता निर्यात 
होती हो । उसका ऐसा हर जनुवाधघ या काय ससदीय काय एवं दायित्व के विपरीत 
मात्रा जाता है। (2) कामस समा की बठके गुप्त होनी चाहिए और उसम वाहर के 
किसी सदस्य की उपस्थित नहीं होता चाहिए । यदि कोई वाह्म व्यक्ति कामन्स सभा 
के अधिवेशन म उपस्थित रहता है तो उस बदी बनाया जा सकता है । (3) अपनी 
कामवाही के प्रकाशन पर कॉमस समा को प्रतिवाध लगाने का अधिकार है । गलत 
एवं असत्य वाद विवाद का प्रकाशन विशेषाधिकार का हनन माना जाता है एवं सदर्त 
को ऐसे अपराध के लिए दण्ड देने का अधिकार है । (4) ससद के दोनो सदना के 
आदेश से प्रकाशित पत्रा के सम्बंध म -यायालयां के हस्तक्षेप स विधिक सरक्षण प्रदान 
किया गया है। यदि कोई सदस्य अपना कोई ऐसा मापण प्रकाशित करता है जो 5 
दीय बाद विवाद का अश नही है तो वह भाषण की स्वतजता के विश्येपाधिकार # 
अन्तगत रक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नही है और वह सामाय विधि के अस्तगत 
किसी भी आपत्तिजनक भापा के प्रयोग के लिए यायालय के समक्ष उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता है। (5) भाषण की स्वताजता का विशेषाधिकार उन सभी गवाह, जावेदकों वे 
अभिमावको को भी उनकी कथनी एवं करनी क॑ लिए भ्राप्त होता है जो वे सदन या समिति 
में कहते व करते है एवं इन विचारो के लिए उहे यायालयो मे उत्तरदायी नही ठहराया 
जा सकता । (6) किसी भी सदस्य को सदन म व्यक्त विचारा के लिए चाहे वे कितने 
ही जपराधी प्रकृति के क्यो न हो, सामान्य अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता । किसी सदस्य द्वारा यदि सदन में कोई फौजदारी अपराध किया जाता है तो 
सदन को उस सम्बध मे कायवाही करने का परूण अधिकार होता है | लेकिन इस सम्बंध 
में कोई सवसम्मत मत नही है । सर इस्कित मे के अनुसार कामस सभा के फ़ौज- 
दारी कार्यो को क्षेत्राधिकार सम्बधो विधिक स्थिति स्पष्ट नही है ।** इसके विपरीत, 
"यायाधीश स्टीफेन का यह सुस्पष्ट मत था कि कॉमस समा में किये गये किसी भी 
साधारण अपराध के लिए सामा य यायालयो म॑ मुकदमा नहीं चल सकता है ।” सर 
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विलियम एन्सना भी जस्टिस स्टीफेन क॑ मत को स्वीकार करत है। परातु मेट्लैण्ड 
का कथन है कि यदि वॉमन्स या लाड समा का कोई सदस्य चोरी करता है तो उसे 
सामाय रीति से सामा'य 'यायालया द्वारा ही दण्टित किया जाना चाहिए। 

ब्रिटिश ससद के आय विशेषाधिकार निम्नवत्त हैं 

(0) बदी न बनाये जाने की स्वत'तता ([००४०॥ या 468) 7--काम से 
समा के सदस्या को दीवानी कार्यों या मुकदमा क॑ लिए ससद के सप्रकाल में या मसद 
का अधिवेशन प्रारम्भ होने या समाप्त हात के 40 दिन के पूव या पह्चात बादी नहीं 
बनाया जा सकता । इस वियेपाविकार का उद्देश्य ससद सदस्यों को विना किसी विध्य 
बाघा के अपने संसदीय दापित्व को धम्पादित करने के अवसर प्रदान करना है। 
ससद सदस्य का प्रमुख कतव्य ससदीय दायित्व का सम्पादत होता है। इस विशेषा- 
घिकार का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है लेकिन फौजदारी अपराधों या निवारक 
निराध के अधीन ससद सदस्या को नजरबदी किया जा सकता है । अत इन मामलों 
में सदस्या को यह विश्ेपाधिकार प्राप्त नही है । यदि किसी सदस्य को किसी फौज- 
दारी काण्ड म चदी बनाया जाता है तो उसकी सूचना अनिवायत सदन के अध्यक्ष 
का दी जानी चाहिए । 

(४) संसदीय विशेषाधिकार के हतत एवं मानहानि सम्बधी कार्यों वी सूची 
पर्याप्त लम्बी है । ९ सामामत किसी सदत के सम्पादत में याधा डालना किसी सदस्य 
या सदन के अधिकार) एवं क्त्च्य-सम्पादन मे उ्त्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से बाधा 
उत्पभ् करना या वे सभी कार्य जिनके उपरोक्त परिणाम हो सकते है मानहाति 
(०७0) समझे जाते है। सदन या उसकी दिसी समिति मे अपमानजतक आचरण 
को मानहातिि माना जाता है । 

(४7) कॉम से सभा का दण्ड सम्बधी क्षेत्राभिकार (शलाव्व उणाइवी०धएत ० 
धि०॥88 00 00वराग्राणा5)” के अधीन ससद के दाना सदतां को अपने सदस्या को या 
अय व्यक्तिपी को सदन या उसके बाहर अशिप्ट जाचरणों या नपराथा क॑ लिए दण्ड्ति 
करते का अधिकार है। सर इंस्किन में ने मानहानिके लिए दण्डित करते की ससंद 
की इस शक्ति का सम्तदीय विशेषाधिकार का आधार स्तम्भ की सजा प्रदात की है। 
ब्रिटिश यायाघीशों ने ससद की मानहानि के लिए स्वत रूप में दण्ड दन के अधिकार 
को स्वीकार किया है | उदाहरणाथ, मिडिलसेक्स के शैरिफ (8#लवगीं ०0 3॥6965०) 
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वे मामले म॑ मुस्य यायाधीश न निणय दत हुए कहा था कि श्रतिनिधि निकाया को 
स्वत अपने साधना स अपनी सत्ता का बचाव करना चाहिए । * मुख्य यायाधांय 
एलनबरो की हृष्टि म कामास की मानहानि एवं विशेषाधिकारा क हनन के लिए दगड 
देने की क्षमता को चुनौती नहीं दी जा सकती. स्व॒रक्षा एवं बचाव वां शक्ति 
कामस के हाथो मे होनी चाहिए। * छाट एवं हलके अपराधा के लिए अपराधी की 
प्रताडना एवं मत्सना की जाती है । संदस्या को मानद्वानि के अपराध मे सदत से तिप्का 
सन या अल्पकाल के लिए निलम्बन का दण्ड दिया जाता है । 

समदीय विशपाधिफारा क क्षेत्राधिकार 3 प्रश्व को लेकर प्रिटिश यावालया एव 
ससद में समय समय पर सघप होत रह हैं। तेकित विगत 00 वर्षों से ब्रिटिश माया 
लय एव प्रिटिट ससद मे इस सम्बंध मे एक कामचलाऊ समभदारी का विकास हुआ 
है। फिर भी अत्तिम रूप स यह नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या का समाधान 
हो चुका है। आज स्थिति यह है कि प्रिटिश्ष "यायालय ससदीय मानहानि के सम्बंध 
में कामस समा के निणय को पूणरूपण स्वीकार करते हैं । 

सदन क विश्यपाधिकार दे हनन या सानहानि के आरोपा क॑ सम्बंध मे कामन्स 
समा या लाडसमा के अध्यक्ष द्वारा प्रारम्मिक जाच वी जाती है। यदि इस जाँच के 
जाधार पर यह निश्चित किया जाता है कि विशेषाधिकार का हतन या अतित्मण 
हुआ है या सदन की मानहानि हुई है तो मामला सदव या विशेषाधिकार समिति के 
समक्ष विचार हतु प्रस्तुत कर दिया जाता है । अपराधी को अपने बचाव का प्मुषित 
भवसर श्रदान किया जाता है । 

लाडसभा के विशेषाधिकार निम्न हैं. दीवानी मामलों में वादी न बनाये जाने 
को स्वत जता वाद-विवाद की स्वत जता, सम्राट स॑ व्यक्तिगत रूप से मिलते की 
स्वत्त-नता एवं मानहानि के लिए दण्ड देने का अधिकार । जिस प्रकार काम के 
स्पीकर द्वारा विशपाधिकार की विधिवत माँग की जाती है उसी प्रकार लाडसमा 
द्वारा उनकी विधिवत मास नही की जाती है, अपितु वे स्वत ते रूप से लॉडसभा को 
प्राप्त हैं । 

स्टब्स के जनुसार लाडसमा के व्यक्तिगत सदस्यो के विशेषाधिकार कॉमास तमा 
के व्यक्तिगत सदस्यो क विज्ेषाधिकार्रा स पृथक होते है, दोनो को ही ससदीय संदेस्स 
के रूप म॑ समान विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन लाडसमा क सदस्यों को पीयरा के है| 
में कामस समा वे सदस्या स सवया पृथक विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । 
पीयर के रूप मे उपलब्ध विज्येपाधिकार ससदीय विज्ञेपाधिकार से भिप्त है। पीगर 
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के विज्ेपाविकार सभी पीयरो को उपलब्ध होते है, भले हो वे लाइसमा के सदस्य न 
हां । इसकी सीमा एव क्षेत्र स्पप्ट नही हैं । * 

दोना सदनो को विशेषाधिकारों के प्रशासन म समाम अधिकार प्राप्त है । 
दोना सदनी द्वारा पृथक रूप स स्वताजतापूवक इनका उपभोग किया जाता है । कुछ 
विशेषाधिकार ब्रिटिश ससद की विधियों एवं परम्पराओो (0४8075) पर आधारित 
हैं। कुछ परम्पराआ की संसदीय विधि द्वारा व्याख्या की गयी है ।* कोई एक सदन 
नवीन विशेषाधिकार का सृजन नहीं कर सकता ।* 966 ई मं कॉमस सभा में सस- 
दीय विशेषाधिकारा की समोक्षा के लिए एक प्रवर समिति की स्थापना की गयी थी । 
समिति न॑ 4967 ई मे प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन म विशेषाधिकारो के क्षेत्र एवं मान- 
हानि विपयक कुछ नवीन सिफारिश वी थी लेकिन इन पर तत्काल कोई निणय 
नही लिया जा सका ।* 

भारत में ससदीय विशेषाधिकार 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद [05 एवं 94 के अ तगत संसदीय विशेषा 
घिकारो का उल्लेख किया गया है ! अनुच्छेद 05 का सम्बव ससद, उसके सदस्यों 
एवं समितियां से है तथा अनुच्देद 94 राज्य विवानमण्डल, उसके सदस्यों एवं समि- 
तिया के विशेषाविकारा से सम्बाधित है । मारतीय ससद सदस्यो को सविधान के उप- 
वधों एवं ससद की कायपद्धति से सम्बंधित नियमा एवं स्थायी आदेशा के अधीन 
भाषण की स्वत जता प्राप्त है । संसद या उसकी समिति मे व्यक्त विचारों एंव मतदान 
के लिए या ससद के किसो सदन के अधिकारानुसार प्रस्तुत किसी ज्ञापन पत्र, मत या 
कायवाही के प्रकाशन के लिए किसी सदस्य को किसी यायालय मे उत्तरदायी नही ठहराया 
जा सकता ।” विशेपाधिकार निधारित करने का अधिकार भारतीय ससद को सवि- 
धान के द्वारा प्रदत्त है। जब तक भारतीय ससद इस सम्ब ध में किसी विधि का निर्माण 
नही करती उस समय तक भारतीय ससद के भी वही विशेषाधिकार होगे जिनका उप- 
भोग ब्रिटिश ससद की कॉम से सभा एवं उसके सदस्य तथा समितियों द्वारा किया जाता 
है ।! सविधान के अनुसार उपरोक्त समी अधिकार उन सभी व्यक्तिया को भी सप्दीय 
सदस्या की माति ही प्राप्त होगे जिहे कि सविधान के अधीन सदन में भाषण को 
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अधिकार प्राप्त होगा या जो सदन या किसी समिति की कायवाही मे भाग लगे । जनु 
च्छेद 94 के अगतगत उपरोक्त समी व्यवस्थाएँ राज्य विधानमण्डल को भी प्रदान वी 
गयी हैं। भारत मे॑ विशेषाधिकारा को विधिवत्त सहितावद्ध नही किया गया है, फलत 
विभिन अवसरो पर अनेक विवाद खडे होते रहेह । 

मारत मे विधानमण्डल के सदस्या की मायण की स्वतन्त्रता पर सविधान के 
विभिन्न उपबाधो एवं सदन की कायपद्धति सम्बधी नियमां के प्रतिवन्ध हैं। उदाहरण 
के लिए, सामाजिक महत्व सम्व धी प्रस्ताव को लोकसमा म उपस्थित करने क॑ लिए 
कायपद्धति के निम्न नियमों की पूर्ति आवश्यक है * 

() प्रस्ताव की भाषा स्पप्ट एवं सुगठित होनी चाहिए । 

(2) प्रस्ताव को एक ही प्रइन से सम्बंधित होना चाहिए । 

(3) प्रस्ताव मे तर्को, निष्कर्पों, व्यगात्मक सम्बोधनों, आरोपा एवं निदाजनक 
वाक्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 

(4) प्रस्ताव में व्यक्तियों के पद एवं सावजनिक आचरण सम्बधी तथा चरित्र 
के अतिरिक्त आय किसी आचरण एवं चरित्र का उल्लेख नही होना चाहिए । 

(5) भ्रस्ताव मे ऐसे किसी मामले का उल्लेख नही होना चाहिए जो यागा 
लय म॑ विचाराधीन हो । 

स्पीकर द्वारा स्वीकृत होन पर प्रस्ताव पर लोकसभा म॑ विचार-विमश हो 
सकता है पर तु स्पीकर को किसी प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकृत करने के पूव उप 
रोक्त वातो के अतिरिक्त निम्न बातो का भी ध्यान रखना चाहिए ?% ४ 

() प्रस्ताव का सम्ब ध निकट भूद म घटित किसी घटना से ही होना चाहिए। 

(2) यदि किसी मामले पर किसी सन म पहले विचार हो चुका हां तो उस पर 
पुन विचार नही हो सकता । 

(3) ऐसे मामलो पर भी विचार नही किया जाना चाहिए जिन पर भविष्य 
मे विचार होने वाला हो । 

इसके अतिरिक्त लोकसमा की कायपद्धति सम्बधी कुछ सामा य नियम भी होते 
है। इन नियमा क॑ अनुसार किसी सदस्य को भाषण देते समय ऐसे किसी मामले की 
उल्लेख नही करना चाहिए जो यायालय के विचाराधीन हो, न भय किसी सदस्य पर 
व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहिए और न ही ससद की कायवाही के विरुद्ध आपत्तिजनर्क 
भाषा का प्रयोग करना चाहिए । राष्ट्रपति के नाम का भी उपयोग नही करना चाहिंएं | 
इसके अतिरिक्त सदस्यो को अपने भाषणों मे राजद्रोहात्मक एव पड्याश्र॒कारी पेथा 
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निदात्मक शब्दा वा प्रयोग नही करता चाहिए। भाषण के अधिकार का प्रयोग किसी 
भी सदस्य द्वारा सदन को वायवाही को स्थगित करन वे लिए नहीं करना चाहिए । 
त्ोक्समा के अध्यक्ष का आपत्तिजनक आचरण के लिए सदस्यगणा को शप दिन के 
लिए निष्कासित करन का अधिकार प्राप्त है ४४ अध्यक्ष की जाना का उल्लंघन करते 
बाल सदस्य को वह नामाकित कर सकता है, जिसका अर्व यह है उस सदस्य को उस 
सग्र के सपकाल क लिए निष्कासित किया जाता हु ४ 
ब्रिटिश ससद मो मापण की स्वतन्त्रता को घारणा भारत म सी पूरी तरह माय 
है । सचलाइद (पटना) के मुकदमे म सर्वोच्च “यायालय ने यही मत प्रतिपादित किया है । 
इस मुकदमे में यह तक प्रस्तुत किया गया था कि अलोकत्तात्रीय काल में साय ब्विटिय 
संसदीय विश्ेपाधिकारों का भारतीय ससद या राज्य विधानमण्डला के सदम म लागू 
नहीं क्या जाना चाहिए कक्‍्याकि यहाँ की परिस्थिततियाँ ज्िटेन स मित्र है। न्यायालय 
थे इस तक को जस्वीकार करत हुए कहा था कि हमारे सविधान ने स्पष्ट रूप मे ससद 
या राज्य विधानमण्डलो से सम्बस्धित शक्तिया, विशेषाधिकारों एबं यमुक्तिया की 
व्याख्या की है। सविधान के फ्रिया वयन के पश्चात उह8ह वे सत्र शक्तिया प्िद्येपाधिकार 
एवं उमृक्तियाँ प्राप्त हैं जो कॉम स्व समा को प्राप्त है । कॉमस सभा जब इनका उप 
भोग करती हा तो उस समय इह भारतीय ससद को प्रदान न करने का जथ संविधान 
का पुन्निर्माण होगा, न कि उसवी व्याख्या करना ॥!7 
बय विशेषाधिकार जैसे वदी न बनाये जाने की स्वतन्तता एवं मावहानि तथा 
विशेषाधिकारों के हतन पर दण्ड देने का अधिकार भी भारतीय संसद एवं विधाव- 
भण्डला को ब्रिटिश ससद की भांति पुणरूपेण प्राप्त है / ब्रिव्णि कॉमसस सभा की 
भाति भारतीय लाफसमा ने भी विशेषाधिकारों के हनत तथा सदन की मानहानि के 
लिए अनेक अवसरा पर सदस्या एव बाहरी व्यक्तिया को दण्डित किया है । उदाहरण के 
लिए, सितम्बर 954 ई म थी मुदगल को विद्येषाधिकार समिति दारा दोषी ठहराय 
जाने पर सदन से निष्कासित कर दिया गया था । संसद सदस्य श्री देश्षपाण्डे को 
निवारक निरोध अधिनियम के अवीन 952 ई मे बादी बनाया गया था। विशेषा 
विकार समिति का यह मत था कि निवारक निरोध अधिनियम हे अधीन नजरबादी 
से सदस्य के विशेषाधिकार का हतन पही होता है । एक जब मामला टाइम्स जाफ 
इण्डिया पत्र से सम्बीधित है । इस पत्र न एक सम्पादकीय प्रकाशित किया था! विशेषा 
विकार सप्रिति ने इस सम्पादकोय लेख के लिए समाचार पत्र एवं सम्पादक वी सदन 
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कि प्रिटिश कॉम से सभा की ठुलना में अधिकार दाप्टमण्डलीम देशो म॒रविधायकी क्को 
जालोचनीा विषयक अपेक्षाकइत 'पधिक स्वत उती भ्राप्त है । 
राज्य अमेरिकी की कार्ग्रेस दी मानहानि के (लए दण्ड देने की झ्क्ति 


का समय-समय पर प्रयोग (क्या गया है [नि इस शर्क्ति की उपभोग जात 
समितियां बिशेष कर बरोघी की से (घत से तु एणश- 
ग्रा(६७ थी क्रैणक्ाप्क्षा #प्ाशएक- माध्यम से करता हैं। मानहानि 
के लिए कांग्रेस दर! क्र विपय मा के लिए. दण्ड 
देते का अधिकार संविधान दा कांग्रेस को भदर्त नहीं है फिए ड््से एनमण्डल को 
अपने दापित्व सम्पादर्न लिए माता रिकरी विधान: 
मण्डलों द्वारा इसवा हुत कम द्रयोग कियीं गयी ट के सदस्यों को सदर 

अनिया वरत भाषण की स्वत त्रता श्राप्त है । किट कॉमस से राष्ट्रमण्डन 
लीय देशा की तुलना अमेरिकी पक्षात ही स्वत बता 


अधिक है ४) 
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कार्यपालिका 
( ६४६० ण४६ ] 


विकलत+यीततीतकीकतीयन?ीनयनन-ननननन-मननननन«कना...... 


अर्थ एव प्रकृति 

कायपालिका शासन का सर्वाधिक महत्वपूण जग माना जाता है एवं सामाय 
अनता कायपालिका को ही झासन समभती है । व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित विधियों 
के आधार पर कायपालिका देश के शासन का सचालन करती है। दूसर शाटा मे, 
कायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निित विधिया को क्रिया-वित करती है । कायपातिका 
से अथ सामायत झासन के उन अधिकारिया या उन निकायों स है जिनका दायित्व देश 
की विधिया का क्रियावयन या पालन करना होता है । व्यापक अथ मे, मेढेल क॑ अत 
सार, कायपालिका में शासन के वे सव कमचारी सम्मिलित होते है. जो व्यवस्थापिका 
भौर “यायपालिका के सदस्य नही होते एवं वे समी अभिकरण भी सम्मिलित होत हैं 
जा विधिया के रूप भ अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को क्रियागवित करत हैं 7 सकीण 
अथ भ कायपालिका का अथ केवल उसके थध्यक्ष स होता है, उदाहरणाथ, स्ु्त 
राज्य अमरिका या भारत का राष्ट्रपति । व्यापक अथ में कायपालिका के अतगत 
कायपालिका का अध्यक्ष, कायपालिका समिति, मीजमण्डल, नौकरशाही एवं सनिर्क 
सेवाएँ भी शामिल होती है ! फाइनर के अनुसार, “शासन के बाय जगा--व्यवस्था 
पिका एवं प्यायपालिका द्वारा अपने भाग की शक्ति को लेने के पश्चात जो टाक्ति टप 
बचती हे वह कायपालिका शक्ति कहलाती है । अत कायपालिका झासन की जवर्धिष्द 
शक्ति है। * 
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बिलोदी सहश कुछ विद्वान शासन की कायपालिका एवं प्रशासकीय ([600॥ 
ग/धधथ६ ०) धाखाआ मे भेद करते हैं १ कायपालिका वा वे राजनीतिक जग मानते 
हैं जिसका मुख्यत नीतिया एवं नवीन योजना के निर्माण स सम्बंध होता है । इसे 
व्यापक निर्णायक शक्ति प्राप्त हाती है। राज्य म ब्रिधिया को क्रियागिविव करता तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय एवं सैनिक सन्धिया को व्यवस्थित करना कायपालिका का दायित्व एव 
कतच्य हाता है । प्रशा्तन (80॥0॥0979007) शासन का अराजनीतिक भाग है। 
इसका काय दायपालिवा के मिणया या शासत की नीतिया को कियावित करता 
है। वे नीति निर्माण मं भी भाग लेत हैं लेकिन वे उसके लिए उत्तरदायी नही हांते । 
प्रशासनिक अधिकारियों का मुस्य काय दिनप्रतिदिन के प्रशासन का सचालन करना 
दोता है । 
कायपालिका, व्यवस्थापिका तया यायपालिवा के भेद उनक कार्यों की प्रकृति 
पर आपारित होत हैं । कामपालिका की सफलता हेतु शीक्र निणय बुद्धि एवं कीय" 
क्षमता तथा कमठता को आवश्यकता होतो है । एक सीमा तक कायपालिका के कार्यो 
में गोपनीयता भी अलिवाय है । इस दृष्टि से कायपालिका इर्ति एक या थोडे से 
ब्यक्तिया के हाथा में होती चाहिए ! विचार-विमन्न की हृष्टि से व्यवस्थापिका मे 
अधिक सख्या एक वाद्ीय तत्व है लेकिन शीघ्र काय करने की दृष्टि से यह सबसे 
बडा दुर्गुण भी है । जत राजनीतिक जनुमद से एकल अध्यक्षीय कायपालिका का 
पश्षपोपण होता है । 
कायपालिका के प्रकार 
कायपालिका को निम्न वर्गों म विभाजित किया जाता हू 
(१) एकल एवं वहुल वायपालिका (9एह8/9 भाएं शेणक्ष ००७१४) 
(2) वच्यानुगत एवं निवाचित्त कायपालिका (विश्ल्याबा॥ शव डिवण्य 
276९७४५४५), 
(3) नाममात्र एवं वास्तविक कायपालिका (पपिणा॥पर्श श्राप रिप्यो ॥88 
००४४०) श 
(4) ससदीय एबं अससदीय कायपालिका (ऐश्लोवग्रश्याशिपर घ्याप॑ पता 
शभावधक्षाव३ ए%९०७॥४९) व 
उपर्युक्त वर्गोॉकरण चार सिद्धान्तों पर आधारित है । प्रथम वर्गीकरण सख्या पर 
आधारित है। द्वितोय वर्गीकरण का आधार कायपालिका की नियुक्ति प्रणाली से 
सम्बाधित है। तदीय वर्गोकरण शासन की शक्ति घारण करने के तथ्य से सम्बावित 
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है । चतुथ वर्गीकरण कायपालिका एवं व्यवस्थाविका के पारम्परिक सम्वधा पर 
आधारित है । 


एकल एवं बहुल कायपालिका 


एकल प्रणाली मे कायपालिका की श्वक्ति एक व्यक्ति म अधिप्ठित होती है। 
प्राचीन काल मे झासन की सभी श्षक्तियाँ राजा के हाथ म॑ हुआ करती थी । भाधुनिक 
समय में संयुक्त राज्य अमरिका की कायपालिका एकल कायपालिका का श्रेष्ठ उदाहरण 
मानी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति म कायपालिका शक्ति निहित है । अमरिकी मा 
मण्डल राष्ट्रपति के अधीन हाता है। माज्रिया का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त क्या 
जाता है और व उसी के प्रसाद पयन्त पदारूढ़ रहते है । व राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तर 
दायी होते है । 
बहुल कायपालिका मे शासन की शक्ति एक से अधिक व्यक्तिया या एक समिति 
मे अधिष्ठित होती है । प्राचीन काल मे भी बहुल कायपालिका प्रणाली पायी जाती 
थी। उदाहरण के लिए स्पार्टा मं दा राजाणा का शासन था । प्राचीन एथे से में काय 
पालिका शक्ति अमेक अधिकारियों मं जिह जनरल एवं जारकून (०075) कहा जाता 
था, विभाजित थी। रोम के गणराज्य म दो काउ सल (००75०5) होते थ। ऋत 
राज्य-कत के पश्चात 795 ई मे फ्रास में पाच सदस्यां की डायरवटरी के हाथो मे 
कायपालिका शक्ति विहित थी । वतमान समय मे स्विट्जरलेण्ड मे 7 सदस्थी बहुमत 
कायपालिका का विधान है ।* गेडिल के अनुसार रूस म॑ कामपालिका सम्ब-वी ऊुर्थ 
शक्ति मा निया की परिषद मे निहित है ।* मीजिमण्डलीय शासन व्यवस्था को भी बहुत 
कायपालिका मे रख सकते हैं परतु यह उचित वर्गीकरण नहीं माना जायेगा वयाकि 
मधानम नी माँ तमण्डल का श्रमुख होता है । अत उसे बहुल कायपालिका नही मार 
सकत । केवल स्विटजरलेण्ड ही एकमान ऐसा देश है जहाँ बहुल कायपा लिका पायी जाती 
है । स्थानीय शासनो में बहुल कायपालिका पद्धति का ही अधिकाशत प्रयोग किया 
जाता है। नगर का प्रशासन समिति या आयोग के हाथा में होता है । 
एकल कायपालिका अधिक हृढता, एकता एवं तत्परता स काय करती है। 
प्राय गुटब दी का इसम असाव होता है और सकटकाल से यह अधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है | बहुल कायपालिवा के पक्ष मे यह तक दिया जाता है कि एक की अपेक्षा 
खुद व्यक्तियों मे अधिक बुद्धि होती है और एक कायपालिका की अपेक्षा बहुल काय 
प्रालिका के नोति तिर्माण म निणय एवं निश्चय जपेक्षाकृत श्रेष्ठ होते हैं । बहुल काम 
पालिका के अधीन निरकुश एवं जत्याचारी शासत की सम्मावना का अमाव रहता 
८ ानननकत ०2777 27% 


4. एब्राएचक 2गक्‍व्द डीददाएर खाद छ/्थ्शय्घ्ब्यम, 2956, छ 620 
5 एलाटा ० 6&2, 9 333 


कायपालिका | 477 


एवं नागरिक स्वत बता की जधिक प्रतिभूति होती है । लेकिन अनुभव ने यह सिद्ध 
किया है कि वहुल कायपालिका सामा-्यत असतोपजनक होती है। इस प्रणाली के 
अधीन सदस्या म उत्त रदायित्व विभाजित होता है, फलस्वरूप उनम एकता का अमाव 
रहता है और सत्ता कमजोर पड जाती है । आधुनिक राजनीतिक विचारको का सब 
सम्मत मत यह है कि कायपालिका का सगठन एकता पर आवारित होना चाहिए। 
अमरियी विचारक एलेक्जेण्डर हमिल्टन (#८प्मार्तत प्र॥॥॥07) ने एकल काय 
पालिका के पक्ष का समवन करत हुए कहा था कि 'सुशासन की परिमापा का प्रमुख 
तत्व सशक्त कायपालिया है ॥' बाह्य भाक्मणा एवं जराजकता से समाज की रधा 
स्थायी शासन, सम्पत्ति, स्वत श्रता एवं सामाय 'याय की रक्षा के लिए सशक्त काय 
पालिका कम आवश्यक नही हांती ।? -यायाघीक्ष स्टोरी ते भी कायपालिका की एकल 
प्रणाती का समथन किया है। 


वशानुगत एवं निर्धायित कायपालिका 

बश्चानुगत कायपालिकाआ मे अनिवायत राजा या सम्राठ कायपालिका के 
प्रमुख हात हैं एव व जम व आधार पर राजपद क अधिकारी होते है तथा जीवन 
प्रयत॒ पदारूढ रहत हैं । मृत्यु क पश्चात उसका उत्तराधिकारी राजा या भुख्य काय 
पालिका नियुक्त किया जाता है । अत जिस कायपालिया की नियुक्ति वश परम्परा या 
जम के भाधार पर की जाती है उसे वश्चानुगत कायपालिका वी सन्ञा देते है। काय- 
पालिका की नियुक्ति का भय तरीका निर्वाचन है। निर्वाचित कायपालिका का 
कायकाल निश्चित होता है । निश्चित समय के लिए जनता द्वारा उहे चुना जाता है। 
आधुनिक काल मे अधिकाश देशा मे निर्वाचित कायपालिका पायी जाती है। 

ग्रेट-ब्रिटेन, नेपाल, पेल्जियम, नारवें एव स्वीडन वश्यानुगत कायपालिका के 
उदाहरण हैं। वतमान समय के वशानुगत राजा सामा यत सर्वैवानिक झासक होते 
हैं। प्राय सभी देशा म॑ लोकत तय शक्तिया सत्रिय हैं परतु कुछ अविकसित दशो में 
लोकत-न बमी भी पूरी तरह अपन पैरा पर खडा नही हां सका है। ऐसे देशों मं 
निरकुश वशानुगत राजत नीय व्यवस्था पायी जाती है । 

भारत, फ्रास, स्विटजरलैण्ड, सयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश निर्वाचित 
कायपालिका के उदाहरण हैं । कायपालिका के निवाचन का कोई एक तरीका नहीं 
है । निर्वाचन को अनंक पद्धतिया प्रचलित है। कुछ दे मे प्रत्यक्ष रीति से तो दूसरे 
दो मे अप्रत्यक्ष रीति से कायपालिका निर्वाचित होती है । भारत, सयुक्त राज्य अमे- 
रिक्त फ्रास, स्विटजरलण्ड में जप्नत्यक्ष रीति से, तो पीरू, ब्राजील, वोलाविया आदि 
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लेडिन अमेरिकी देशो मे प्रत्यक्ष रीति से राष्ट्रपतियां को चुना जाता है। जमनी के 
वीमर सविधान के अतगत राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करने की व्यवस्था 
थी । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है जिसमे प्रत्येक राज्य के 
उतने ही सदस्य होते है जितने कि उस राज्य का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करते हैं ! 
फ्रासीसी ससद के दोनो सदन नपने सयुक्त अधिवेशन म प्रेच राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करते हैं। स्विस कायपालिका को वहाँ की सघीय व्यवस्थापिका (फेडरल अस्लेम्बली) 
द्वारा चुना जाता है भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति ससद के दोनो सदता एवं राज्यां 
की व्यवस्थापिकाओ के निर्वाचित सदस्यो के निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है । 

अत कायपालिका-अ्रमुख का तिर्वाचच तीन पद्धतियों से होता है-(7) 
जनता द्वार प्रत्यक्ष रीति से मिवाचिन, (2) निर्वाचक-मण्डल हारा निवाचित, एव 
(3) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन | विवाचित कायपालिका के अध्यक्षो की शक्ति मे 
व्यापक अतर होत हैँ । लेटिन अमेरिकी राज्यों क राष्ट्रपतिया की स्थिति किसी अधि 
नायक से किसी भी प्रकार कम नही होती । समुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति पर्याप्त 
शक्तिशाली होता है । ततीय एवं चतुथ फ्रेंच गरणराज्या के राष्ट्रपतियों की शक्तियाँ 
नगग्य थी । स्विटजरलण्ड मे राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका आयोग का अध्यक्ष मात्र 
हाता है। 

राजनीतिक हृष्टि से अविकसित देशो के लिए वश्चानुगत कार्यपालिका अपेक्षा 
कृत कुछ विशेष परिस्थितिया मे उपयुक्त हो सकती है। वश्यानुगत काम्रपालिका के 
कारण अतर्राप्ट्रीय मामलो मे प्रतिष्ठा म कुछ वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त घापव 
में स्थायित्व, उत्तरदायित्व एवं जनता म॑ कायपालिका के प्रति सम्मान की भावना 
इसके अय गुण है| वशानुगत कायपालिका प्रधान देशों मे नौकरशाही स्थायी एवं 
सक्षम होती है ।* बेजहोट के अनुसार 'वश्यानुगत राजतान एक हढ सरकार है वया्कि 
यह दृश्व्य है। राजा शासन एवं जनता के मध्य एक कडी का काय करता है और 
शास्तन के प्रति जनता की भक्ति एवं आज्ञानुवर्तिता प्राप्त करन मे सहंज रूप से अपने 
व्यक्तित्व से योग प्रदान करता है । ब्रिटिश राजा एकता वा सून है, त्तमाज का प्रमुष 
है एबं नतिक व्यवस्था का सरक्षक है ।*? लेकित बश्ञानुगत कायपा लिका का सबसे बडी 
दोष यह है कि जम के आधार पर नियुक्त कायपालिका योग्यता की कोई गरारण्टी नहीं 
है ।!! गानर के अनुसार इतिहास वश्चानुगत कायपालिका के पक्ष मे नही हैं। यह 
पद्धति भूतकालीन अवशेष मात्र है? 

8 आस्ट्रिया, पोलेण्ड एव चकोसलोवाक्या मे भी कायपालिका प्रमुख व्यवस्थापिता 
द्वारा ही चुन जाते हैं । 
9 एव्घटी! ०४ ८7 0० 335 
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तामभात्र एवं वास्तविक कायपालिका 
कायपालिका द्वारा प्रयुक्त शक्ति के जाधार पर उसे नाममात्र एवं वास्तविक 
कायपालिका मे वर्मक्ृत किया गया है । कायपालिका के निर्वाचित होने पर यह आव 
इयक नही है कि वही वास्तविक कायपालिका हो वल्कि यह भी सम्भव है कि वह 
नाममाज की कायपालिका हो, जैसे कि तृतीय एवं चतुथ फ्रेच गणराज्य के राष्ट्रपति 
तथा भारत के वतमान राष्ट्रपति चाममात्र की कायपालिका है । लेकिन सभी 
लोकता बक देशा में वशानुगत राजा को नाममात्र की शक्तिया प्राप्त होती हैं। 
लोकतान एवं वद्यानुगत राजत-त परस्पर विरोधी है। लेकिन जिन देशा म लोकतन्त के 
साथ-साथ राजत-ज भी होता है वहा वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता हू । 
इगलण्ड मे लोकतत्र के विकास मे राजतन ने महत्वपृण भुमिका अदा की है। ब्रिटिप् 
राजत-त ने लोकत न के विकास में वाघा उत्पन नही की है । अत इग्रलैण्ड म राज 
वन के प्रति आज भी बडी श्रद्धा है। आधुनिक लोकत-जात्मक देशों म वश्यानुगत 
सम्राट सवैधानिक राजा होता है । वे राज्य करते हैं लेकिन शासन नही । स्वश्चात्तित 
उपनिवैज्ञा मे गवनर जनरल भी नाममात्र की कायपालिका हांत हैं । नाममान की 
कायपालिका सामायत राज्य के अध्यक्ष के कनव्यों का निर्वाह करती है। उसके नाम 
से शासन होता है लेकिन वह स्वय झासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती । 
वास्तविक कायपालिका से अथ शासन को शक्तिया का यथाय रूप म॑ उपयोग 
करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति-समूहरूपी कायपालिका से है। इसे राजनीतिक कायपांलिया 
(?०॥४०४॥ 2::९८४४१४०) भी कहते है। इगलण्ड म॑ माजिमण्दल वास्तविय' बाय 
पालिका है। वही प्रिटिश राजा के नाम पर सम्पूर्ण शक्तिया का उपभोग करता है। 
सुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति राज्य का भी अध्यक्ष है तथा मुख्य बायपरात्तिका 
भी है। ससदीय शासन प्रणाली प्रधान दश्या म दी प्रकार की--नाममान एप मारत 
विक--कायपालिकाएँ पायी जाती हैं। नाममात्र वी कायप्रालियां या बंध थे प्रधागा 
से कम सम्बंध होता है । मा तमण्डल द्वारा ही शासनन्याय तिया जाता है भर 
माजिमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी न हातर ब्यवस्थापिपा के प्रति उ|रवायी 
होता है । 
वास्तविक कायपालिका भी चार प्रकार वी होती है. बिदिय, अगली, स्विप्त 
एवं फ्रासीसी राजनोतिक कायपालिकाएँ ! 
वश्चानुगत एवं निवाचित कायपालिया तथा तममात्र एर्म सॉरिशिविकाी कौ" 
पालिका मे भेद वर्गीवरण के भिन्न आाघारा या परिणाम टै। इंगगर का बांदा” 
सम्राट एवं फ्रास का निवाचित राष्ट्रपति दा ही ताममात थी जर्यवादिका हैं 
3 यह ततीय एवं चतुब फ्रच गणराज्य व यप्टरुवरविवा जि खाड य मे डी 25 
प्रास के पंचम गणराज्य वे राष्ट्रवी नी सिथिसि अप धूवर्टियों है 
उसे पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्य # | दसिए जश्याय ।9॥ 
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इसके विपरीत, निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति एव 947 ई के पूव जापान का वशानुगत 
सम्राट वास्तविक कायपालिका के उदाहरण हैं । नाममात्र एवं वास्तविक कायक्षतिका 
के अतर का आधार कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्ध होते हैं। 
इसी भाधार पर ससदीय एवं अससदीय कायपालिकाएं वर्गीकृत है! 
ससदीय एवं अससदीय कायपालिका 

ससदीय शासन प्रणाली को मजिमण्डलीय एवं उत्तरदायी व्यवस्था के नाम पे 
भी पुकारते हैं ॥४ अससदीय कायपालिका का अध्यक्षात्मक (2व्हव०ा/शक्) प्रणात्ी 
भी कहते है । स्ट्ररग के अनुसार, “ससदीय प्रणाली के अतगत मी व्यवस्थापिका के 
अग होत॑ हैं और अपने अस्तित्व के लिए उस पर निमर करत हैं अत कायग्रातिका 
के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं ।”?* मसदीय कायपालिका मं दौ--नाममांत् 
एवं वास्तविक--कायपालिकाए होती है। मौजिमण्डल वास्तविक कायपालिंका थौर 
राज्य का अध्यक्ष नाममान की कायपालिका होत हैं । माँ त्रमण्डल व्यवस्थापिका क॑ प्रति 
उत्तरदायी होता है। भारत एवं इगलैण्ड ससदीय कायपालिका वाले देश हैं। अध्यक्षा 
त्मक प्रणाली के नतगत शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर कायप्रातिका 
व्यवस्थापिका से स्वतन होती है। दोनों का कायवाल एवं चक्तियाँ संविधान द्वारा 
निश्चित होती ह॑ । राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है । उसकी 
शक्तियो का संविधान द्वारा स्पप्ट उल्लेख किया जाता है । इसी अध्याय मे ससदीय 
एवं जससदीय कायपालिका का विस्तृत अध्ययन अग्निम प्रृष्ठो मं किया गया है । 


कार्यपालिका की अवधि 

कायपालिका की अवधि का प्रश्व केवल निर्वाचित या मनोनीत कायपातिकाओ 
से ही सम्बावित है फ्योकि वशानुगत कायपालिकाआ का कायकाल तो जीवनपयत 
होता ही है | कायपालिका का कायकाल एवं उसकी पुनर्मियुक्ति सरम्बाधी वर्तें वीये 
पालिका प्रमुख की नियुक्ति से सम्बा धत महत्वपूण प्रइन है। विभिन्न देशों मे निर्गा 
चित कायपालिकाओं का कायकाल 4 से 7 वप है । लोक्तजीय गणराज्यां में को 
पालिका के लम्बे कायकाल को पसद नही किया जाता है। इसके मूल में यह आयकी 
है कि दीघक्ताल तक पदारूढ रहने के फ्लस्वरूप कायपालिका कही निरकुश् न हो भाव 
और अपनी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना न कर ले । इसी मय के कारण अधिकार 
अमेरिकी राज्या म कायपालिका क पुत निर्वाचन दा विधान नहां है। संयुक्त राज्य 
अमेरिका के अधिकार राज्यां मं गवनर 2 वर्ष के निए निर्वाचित होत॑ हैं। सगुफ्त 
राज्य अमरिका फे राष्ट्रपति का कायवाल 4 वय है, जबकि फ्रांस वे जमसी 
राष्ट्रपतिया का कायकाल 7 यष है। भारतीय राष्ट्रपति 5 वप॒ के लिए तिर्वाचित 
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था। फ्रास के चतुथ गणराज्य के अनुच्छेद 29 के अनुसार वहाँ का राष्ट्रपति कंवत 
एक ही वार पुन निर्वाचित किया जा सकता है 

कायपालिकाध्यक्ष के पुत्र निवाचिन की व्यवस्था से नीतिया में तम एवं 
निरतरता बनी रहती है। लेकिन इसके दोप भी है। प्रुतनिर्वाचन वी सम्मावना के 
कारण कायपालिका हढता एव निम्पक्षतापुवक अपने दायित्व का सम्पादन नहीं कर 
पाती है। सत्य तो यह है कि स्वार्थी राजनीतिज्ञ का कायपालिका के रूप में नियुक्त 
किया जाना अमिश्ाप बन जाता है । लेकिन अमेरिका की भाति कायपालिका के काय 
काल को निश्चित करने के भी अपने दोप हैं। ऐसी अवस्था म प्राय देश किसी परिषक्न 
राजनीतिज्न की सेवाओ से उस समय वचित हो जाता है जबकि अनुमव एवं योग्यता 
की दृष्टि से पद के लिए वह प्रत्याशी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। लोकॉक का कयन 
था कि इगलैण्ड मे ग्लेडस्टोन, वेक सफील्ड, सलिसवरी एवं लायड जॉँज के अनिवाय 
पद-त्याग को उस समय राष्ट्रीय क्षति माना जाता जबकि वे अपने राजनीतिक जीवन 
की चरमावस्था पर थे ।?? 

कार्यपालिका की शक्तियाँ एव काय 

गेटेल के अनुसार कायपालिका के कार्यों को कूटनीतिक या राजनयिक (707- 
07/॥०) सनिक ()धागाध्वा>), प्रशासकीय (#वागगाधध0६०), विधायी (588 
स्‍20४6) एवं 'यायिक (एता०४]) में वर्गीकृत किया जा सकता है?” गानर ने भी 
यही वर्गीकरण किया है, उन्हान केवल क्रम वदल दिया है ।!” 
राजनयक काय 

सभी देशो म प्राय वदेशिक मामला का सचालन कायप्रालिका का दायित 
होता है । राजनयक कार्यों के अ तगत ही वेदेशिक नीति के सचालन सम्बंधी र 
एवं काय आते हैं। कायपालिका द्वारा ही विदेशों मे राजदूत नियुक्त किये जाते हैं हर 
विदेशी राजदूता की नियुक्ति को अपने देश म स्वीकार किया जाता है। विदेशी से हे 
कारो को मायता देना, सुरक्षा, व्यापारिक, सास्क्ृतिक सम्बधी सभी समभौते ए 
सा धययाँ कायपालिका द्वारा ही सम्पादित की जाती हैं । 

कुछ देशा मे साध करने की शक्ति का उपयोग कायपालिका द्वारा दब 
पिका के सहयोग से किया जाता है । सयुक्त राज्य अमेरिका म सीनेट दो तिहाई बहुम 
से साधियों का स्वीकृत करती है। गोपनीयता रखने के लिए सीधघि वार्ता से व्यवस्था 
दिका को पृथक रखा जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध-काल म गुप्त कूटनीति या राजनय 
($ल्‍्यटा 4079077809) की तीत्र आलाचना की गयी थी । 
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ग्रेट ब्रिटेव मे साध करन की शक्ति कायपालिका को प्राप्त है। ब्रिटिश ससद 
को साध सम्पादन सम्व थी कोई अधिकार नही है । इस स्थिति का केवल यह अप 
वाद है कि यदि किसी साधि को क्रियाववित एंव प्रभावी होने के लिए किसी विधि की 
आवश्यकता होती है तो ससद को सा घ विषयक अधिकार प्राप्त हो जाते है। जमती 
मे छोटे मोटे समझौतो के अतिरिक्त सभी सीधया एंव समभौते निम्न सदन के समक्ष 
स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं । फ्रास म समस्त सा धया को दोना सदनो के समक्ष 
स्वीकृति हेतु रखा जाता है| स्विटजरलैण्ड म 5 वष॒ से अधिक समय के लिए 
सम्पादित सम्धियों को जनमत सग्रह के लिए प्रस्तुत किये जाने की अनिवाय व्यवस्था 
है। सयुक्त राज्य अमेरिका में पारस्परिक व्यापार सम्बंधी जैसे अ तर्राष्ट्रीय समझौता 
को राष्ट्रपति अपने अधिकार मात्र से ही सम्पादित कर सकता है । होप सभी 
साधियों के लिए सीनेट की स्वीएृति आवश्यक है । अमेरिकी काग्रेस के निम्न सदत-- 
प्रतिनिधि सदन--को साधियो के सम्बंध मे केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही अधिकार प्राप्त 
हैं अर्थात्‌ वह किसी सा व के लिए आवश्यक घवराशि को अस्वीकृृत कर सकता है । 


सनिक काय 

सामायत कायपालिका का प्रमुख राज्य की संनाओ का मुख्य सेनापति होता 
है | उदाहरणाथ--अमेरिकी राष्ट्रपति जल, थल एवं नम सेनाओ का प्रमुख होता 
है। भारत का राष्ट्रपति भी प्रमुख सेनापति है । इस अधिकार के आधार पर ही वह 
सनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है एवं उहं पदच्युत करता है तथा सेना की 
व्यवस्था एवं युद्ध का सचालन करता है ।” युद्ध की घोषणा का अधिकार भी काय- 
पालिका मे निहित होता है। ब्रिटिश कायपालिका को युद्ध की घोषणा का अधिकार 
प्राप्त है। लेकिन “युद्ध संचालन के लिए आवश्यक घन को ससद स्वीकृत करती है । 
अत व्यवहार मे युद्ध की घोषणा के लिए ससद की स्वीकृति आवश्यक होती है ।/ 7 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे युद्ध की घोषणा का अधिकार काँग्रेस को है लेकिन राध्ट्रपति 
वदेशिक नीति एवं राजनय के सचालन से ऐसी स्थिति उत्पन कर सकता है कि युद्ध 
अनिवाय एवं आवश्यक हो जाय । ततीय एवं चतुथ फ्रेच गणराज्यो म युद्ध की घोषणा 
करने के लिए दोनो सदनां की स्वीकृति जावश्यक थी । 

पुद्ध-काल में अमेरिकी राष्ट्रपति को मुख्य संनापति होने के कारण समिक 
विधियां के क्रियावयन का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा युद्धकाल मे वह नागरिक 
अधिकारों एवं बादी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारां को नित्रम्वित कर सकता है। 
राष्ट्रपति उन अनेक विधियों को मी निलम्बित कर सकता हैँ जो समिक अधि- 
कारियां की हृष्टि से महत्वहीन हा । इन जायाआ के उल्लघन के लिए वह व्यक्तिया 
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को दण्डित भी कर सकता है ।* द्वितीय विद्वयुद्ध-काल म अमेरिकी कांग्रेस ने अनेक 
विधिया पारित की थी । अनेक देशो की कायपालिकाओ को सकट काल या युद्ध काव 
मे व्यापक वाक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। भारतीय केद्रीय मौ्रिमण्डल को ब्रिटिश 
माँ जमण्डल के समान ही युद्ध सम्बधी अधिकार प्राप्त हैं । 

प्रशासकीय काय 


कायपालिका का प्रमुख दायित्व व्यवस्थापिका द्वारा तिमित विधियां को 
क्रियावबित करना होता है। इस हेतु कायपालिका अधीनस्थ प्रशासकीय अधिकारियों 
की नियुक्ति करती है, एव उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने तथा पदच्युत 
करने एव निरीक्षण सम्बधी अधिकार भी उसे प्राप्त होते है। विभिन्न शासकीय विभागी 
की उसके द्वारा स्थापना की जाती है एवं उनका सगठन किया जाता है। जैसे, समुक्त 
राज्य अमेरिका सहझश राज्यों मं कायपालिका की प्रशासकीय शक्ति पर व्यवस्थापिका 
अर्थात काग्रेस के उच्च सदन का नियाजण होता है । अमेरिकी सीनेट दो तिहाई बहु 
मत से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तिया को अनुमोदित करती है। 
स्मरणीय है कि अधिकारियों को परदच्युत करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त 
है। सभी देशा म सामायत वहुसख्यक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति लोक सवा 
आयोगो के अधीन प्रतियोगी परीक्षाओ के माध्यम से की जाती है । 

अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति का सम्बाध केवल उच्च 
राजनीतिक, “यायिक एवं सैनिक पदाधिका रिया से ही होता है। चेकोस्लोवाकिया में 
मुख्य कायपालिका विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों की भी नियुक्ति करता है। स्विट्जरलाड 
में विभिन्न प्रशासकीय अधिकारिया की नियुक्ति व्यवस्थापिका द्वारा की जाती है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्या में अनेक सावजनिक पदा पर नियुक्तियाँ जी 
निर्वाचन की रीति स करती है| विधियां के क्रियावयन हेतु कायपालिका द्वारा अंक 
नियमा एवं उपनियमों का निर्माण किया जाता हैः 

प्रशासकीय शक्ति को आतरिक एवं कुछ दशा में गृह शक्ति की सपा दा 
जाती है | फ्रासम विधिया वे क्रियान्वयन एव प्रशासन मे भेद किया जाता है। 
विधिया के क्ियावयन को कायपालिका के राजनीतिक या शासकीय काय (०८ 
० 8० थाागराध्या० ॥0700078) एव द्वितीय अर्यात प्रशासन का प्रद्यासकीय काय की 
सना प्रदान की जाती है । 
विधायपी काय 

विधि निमाण मे कायपालिया महत्वपू्ण भूमिका अदा करती है। संसदीय 
प्रणाली मे कामपालिका विधि निर्माण म ययायत ससद का नतृत्व करती है । मत 
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मण्डल द्वारा ही व्यवस्थापिका के अधिवेशन जाहुत, स्थग्रित एवं समाप्त किये जाते हैं। 
कायपालिका द्वारा ही व्यवस्थापिका के प्रथम सत का उदघाटन किया जाता है । 
कायपालिका ब्यवस्थापिका को विघटित करके मवीन चुनावां की माग कर सकती है। 
विधियों को प्रस्तावित करना एवं उनको सदन में प्रारित कराना सम्बाधित माजियां 
का दायित्व होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली मे कायपालिका की विधि-निर्माण सम्बधी 
शक्तिया सीमित होती हैं । इन देशा मे वह ससदीय कायपालिका की भाति ससद का 
नेतत्व नही करती । व्यवस्थापिका के अधिवेशन स्वत नियमित रूप से होते हैं । अम 
रिकी राष्ट्रपति विधि-निमाण से अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्बाधत होता है। वह अम- 
रिकी काग्रेस के नाम सदेश भेजता है और इन सदेशा के माध्यम से ही वह काग्रेस स 
विभिन विधियों के निर्माण का प्रस्ताव करता है। विधि प्रस्तावों की स्वीकृति या 
अस्वीकृति काग्रेस पर निभर करती है । “गणतात्रो मे कायपालिका को विशिष्ट मामलों 
पर विचार हेतु सकट-काल में ससद के विश्येप अधिवेशन आहूृत करने का अधिकार 
अनिवायत प्राप्त होता है। सामायत सविधान द्वारा ही व्यवस्थापिका के सवारम्म 
सम्बधी व्यवस्था की जाती है और कार्यवालिका द्वारा ससद को आहूत करन की 
व्यवस्था नही की जाती है ।” * सयुक्त राज्य अमेरिका, चिली एवं द्राजील क॑ सम्बाध 
मे यही सत्य है । 
ससदीय दंशो में ससद के प्रत्येक प्रथम सत्र म राज्याध्यक्ष अपने भाषण मे 

माीजिमण्डल की नीतिया का उल्लेख करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली म॑ ससदीय देश्या 
की भाति राष्ट्रपति क॑ मापण की कोई व्यवस्था नही हांती | गानर के अनुसार, “राज 

तनीय देशा म कायपालिका को व्यवस्थापिका के सतन्ना का भविष्य के लिए स्थगित 
करने का अधिकार सविधान द्वारा प्रदान किया गया है। लकिन गणराज्या मइस 
प्रकार के अधिकार का अमाव होता है । ससदीय देशा मे कायपालिका कुछ परिस्पि- 
तियो में व्यवस्थापिका के अधिवेशन का स्थग्रित कर सकती है।”+ पध्यक्षात्मक दशा 
मे सयुक्त राज्य अमरिका की माति कायपालिका का विधानमण्डल के सत्नो को स्थगित 
करने का अधिकार केवल दोना सदना म विवाद उत्पन्न हान की बवस्था म ही प्राप्त 

होता है। 

कार्यपालिका सकट काल म॑ अध्यादेश (07677/7०८) जारी कर सकती है । 

पध्यादेशों का विधानमण्डल द्वारा निमित विधियों के समान ही महत्व एवं प्रभाव 
हांता है। कायपालिका-प्रमुख को निपेधाधिकार (४८०) वी जसाधारण शक्ति 

प्राप्त होती है अर्थात्‌ वह विधानमण्डल द्वारा पारित विधिया को जपने हस्ताक्षर 


प्रदान करने से अस्वीकार कर सकता है या पुन विचार द्वेतु उस्त पुन सदन को बाप 
ामणाणाणणा अल 
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भेज सकता है। विधानमण्डल द्वारा पारित विधियाँ कायपालिकाध्यक्ष द्वारा स्वीइूत 
किये जाने पर ही विधि बनते हैं । ग्रेट प्रिटन मे फ्राउन का यूण निषेघाधिकार प्राप्त 
है। प्रिटिश ससद उस समाप्त नही कर सक्‍ती। लेकिन यह कवल सिद्धान्त मे ही तत्व 
हुँ । मात्रमण्डलीय व्यवस्था के विकास के साथ क्राउन द्वारा दीघकाल से निषेधा 
धिकार का प्रयोग नही किया गया है। फलस्वरूप वह निष्प्रमावी हा गया है। वर्गेंत 
का मत है कि इगलेण्ड के सविवान का यह मौलिक सिद्धात है कि प्राउत किसी 
अधिकार के प्रयोग न करन के कारण उसे खो नही देता है। अत ताउन का प्राप्त 
निपेधाधिकार प्रयोग के अमाव म निष्प्रमावी नही हो सकत । यह केवल सद्धान्तिक 
स्थिति हे। लावेल ([.०४०॥) ने उन सम्मावित परिस्थितिया का भी उल्लेख किया है 
जब काउन द्वारा निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए । लेकित व्यवहार मे 
फाउन द्वारा निपेघाधिकार दाक्ति का दीघकाल से प्रयोग नही किया गया है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति को प्राप्त निषेघाधिकार प्रूण नहीं है। 
काग्रेस के दोनों सदन यदि पुन अपन दो तिहाई वहुमत से सम्बाघित विधि को पारित 
कर देते है तो राष्ट्रपति का निपेधाधिकार निष्प्रमावी हो जाता है । अमेरिकी राष्ट्रपति 
को निषेधाधिकार के कारणा का भी उल्लेख करना पड़ता है। निषेघाधिकार का 
उद्देश्य यह है कि व्यवस्थापिका द्वारा शीघ्रता मे पारित अविवेकीय विधियों को पारित 
होने से रोका जाय । हेमिल्टन (स्707) का मत था कि निषेघाधिकार के अमाव 
मे कायपालिका क्मश सत्ता विहीन हो जाती है। निषेधाधिकार कायपालिंका के 
लिए ढाल का काय ही नहीं करता अपितु दलीय भावना एव श्यीघ्रता तथा समुचित 
विचार विमश के अभाव म पारित विधियों पर पुन विचार के अवसर श्रदात करता 
है । निषेषाधिकार के द्वारा कायपालिका व्यवस्थापिका से अपने निणय पर पुवविचार 
करने को कहती है । 

तृतीय एवं चतुथ फ्रेच गणराज्या में कायपालिका को आशिक निरषेधाधिकार 
(3४०४७५७॥५६० ४७०) प्राप्त था जिसका उद्देश्य फ्रेच ससद द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति 
हारा अस्वीकृत विधियां पर पुनविचार की व्यवस्था करना था। नस्‍्वीकृत विधियां को 
यदि पुन सामाय बहुमत से फ्रेच विधानमण्डल द्वारा पारित कर दिया जाता त्तोव॑ 
राष्ट्रपति की अस्वीकृति के बावजूद भी विधि बन जाती थी । 
"प्यायिक काय 

कायपालिका हारा अनेक यायिक काय भी सम्पादित किये जात है। समी स्वर 
के यायाधीश्षो को उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और अयोग्य एवं भ्रष्ट यावा 
धीशा को पदच्युत किया जाता है। कुछ देशो मे उच्च “यायाधीज्ञो को विधानमण्डल द्वारा 
प्रस्ताव पारित करके प्राथना करन पर कायपालिका पदच्युत कर सकती है। समी द्शो 
की कायपालिका के प्रमुखा या अध्यक्षा का यायालय द्वारा दण्डित अपराधिया को 
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क्षमा करन, दण्ड को कम करने अथवा स्थगित करने के अधिकार प्राप्त होते है। विद्रो- 
हियो को भाश्चिक व सामूहिक क्षमादान प्रदान करने का अधिकार भी उसे होता है। 
ब्रिदेन तथा भारत म क्षमादान की शक्ति का प्रयोग ग्रहम नी के परामझ पर किया 
जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्या मे क्षमादान के सम्बध मे राज्यपाला 
को परामझन देन के लिए परामशदायी परिपदें होती है । लेकिन महाभियोग के जप- 
राधिया को कायपालिका क्षमा प्रदान नहीं कर सकती । अमेरिकी राष्ट्रपति को जप 
राघी को दण्ड देने के पश्चात या पूव क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। 

लोकतानिक देशो मे शासन के विभिन्न विभागा को प्रशासन सम्बधी मियम 
एवं उपनियम बनाने के अधिकार होते है। इन नियमो के अतगत कायपालिका द्वारा 
निणय भी दिय जाते हैं । अत प्रश्यासकीय विधि के अधीन कायपालिका को जडध- 
'यामिक शक्तिया प्राप्त होती हैं । 

ससदीय कार्यपालिका 

ससदीय देशो में वास्तविक कायपालिका अर्थात मा जमण्डल' विधिक हृष्टि से 
व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यो एवं नीतिया के लिए प्रत्यक्षत उत्तरदायी होती है । 
नाममान की कायपालिका अर्थात ताउन या राष्ट्रपति पुणरूपेण अनुत्तरदायी होत है । 
राष्ट्रपति या काउन के प्रत्येक कार्य के लिए कोई न काई म जी उत्तरदायी होता है । 

ससदीय कायपालिका की परिमापा गानर के शब्दा म निम्नत है 

“मौ नमण्डलीय सरकार वह पद्धति है जिसम यथाय कायपालिका---मा त्रमण्डल 
या मनीगण---अपनी राजनीतिक नीतियो या कार्यो के लिए प्रत्यक्षत या विधिक रूप 
से व्यवस्थापिका अथवा उसके एक सदन (प्राय लोकप्रिय सदन) के प्रति और बन्तिम 
झूप में निवाचका के भ्रति उत्तरदायी होती है। उपाधिवारी या नाममात्र की काय 
पालिका जो राज्य का प्रमुख होती है, किसी के प्रति भी उत्तरदायी नही होती । * 

ससदीय कायपालिका की मुख्य विशेपताएँ निम्न हैं 

() दो प्रकार को कायपालिकाएँ--ससदीय प्रणाली म दो प्रकार के प्रमुख 
होते हू. नाममान्र का अध्यक्ष (ए०्ण्रग्ाब ०6), एवं यधाथ कायपालिका (यध्यों 
६४९००॥४८) । नाममान की कायपालिका वश्ञानुगत या निर्वाचित होती है। इसकों 
नाममात्र की शक्तिया प्राप्त होती है। यह राज्य एवं शासन दोना का ही अध्यक्ष होता 
है। यथाथ कायपालिका--म त्रमण्डल-- इसी के नाम पर सम्पूण शक्तियां वा प्रयोग करती 
है। शासन के अय सभी सदस्य उसके जधीन होत है। नाममान्न की कायपालिका 
केवल उपाधिधारी प्रमुख होता है । वह राज्य की भ्रतिष्ठा एवं गरिमा का प्रतीक 
हाता है। उदाहरणाय, इगलण्ड की रानी वहाँ की वाममात्र की प्रमुस है, वास्तविक 
कायपालिका शक्ति इगलण्ड के माज्रिमण्डल में निहित है। भारत बे राष्ट्रपति की स्थिति 
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भी ब्रिटिश सम्राट के ही समान है। भारतीय सविधान द्वारा समी शक्तियाँ राष्ट्रपति म 
अधिष्ठित है लेक्नि मां त्रमण्डल क सदस्य उसको सहायता एवं परामश्न हतु वियुक्त 
किय जाते है जो लोकसमा वे प्रति सामूहिक रूप स उत्तरदायी हात हैं। गत मारतीय 
राष्ट्रपति नाममात्र की कायपालिका है। केद्रीय माँ त्रमण्डल ययाथ या वास्तविक 
कायपालिका है। नाममात्र की कायपालिका राज्य का अध्यक्ष है जबकि कामपालिका 
शक्ति का प्रयोग उसक नाम पर मा त्रमण्डल करता है । वास्तविक या यवाय काय 
पालिका निर्वाचित होती है एवं अपने समी कार्या के लिए विधानमण्डल क प्रत्ति उत्तर 
दायी होती है । 


(2) फायपपालिफा एवं व्यवस्थापिका से घनिष्ठ सम्बंध--ससदीय प्रणाली म 
शक्ति पृथककरण का सिद्धांत माय नही है। यथाथ कायपालिका--मात्र-परिपद-- 
के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होत हैं ॥ सामायत विधानमण्डल के निम्न सदन के 
बहुमत दल को मा त्र-परिषद के निर्माण का अधिकार होता है । बहुमत दल के नंता 
को प्रधानम-नी के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति को जब मी नियुक्त 
किया जाता है, उस समय उसके लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना भावश्यक नहीं 
होता । लेकिन ऐसे व्यक्तिया को एक निश्चित समय के मीतर विधानमण्डल का सदस्य हो 
जाना चाहिए अ यथा उह मात्री पद से हटना पडता है। मा जिमण्डल के सदस्या द्वारा 
विधि निर्माण में महत्वपूण भूमिका निभाई जाती है। सत्य तो यह है कि मा निमण्डल 
विधानमण्डल का नेतृत्व करता है । फल्लस्वरूप शासन के व्यवस्थापिका एवं काय 
पालिका अगा मे पारस्परिक सहयोग सम्मव होता है । 

(3) मसाजिमण्डलीय उत्तरदायित्व--ससदीय प्रणाली के अतगत कायपातिकी 
(मा निमण्डल) व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों एव नीतियों के लिए उत्तरदायी होती 
है। इसका जथ है कि मा निमण्डल उसी समय तक पदारूढ रह सकता है जब तक किउ्से 
व्यवस्थापिका का विद्वास प्राप्त होता है । मात्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का अस्तॉर्व 
पारित होने या किसी विधेयक या बजठ के अस्वीकृत होने पर माजिमण्डल को पदत्माग 
करना पडता है । इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका मा व्रमण्डल से प्रश्न पूछकर अथवा 
निदा एवं 'काम रोको' प्रस्तावों के माध्यम से उस पर निय त्रण रखती है । 

(4) सामुहिक उत्तरदायित्व--इसका अथ यह है कि सभी मनीगण व्यवस्था 
पिका के भ्रति सयुक्त या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होत हैं । नीति निर्धारण के समय 
सभी माजत्रियो को अपनी राय व्यक्त करन का अवसर हाता है। एक बार निणय हो जाते 
पर हर मजी विधानमण्डल एवं जनता के समक्ष उस नीति का समथन करने के लिए 
वाघ्य है, भले हो वह व्यक्तिगत रूप से उस निणयय से सहमति म रखता हो। मेंत 
व्यवस्थापिका के समक्ष समी सदस्य मा त्रमण्डल की नीतिया क॑ लिए उत्तरदायी होते 
है। यदि कोई मी मनिमण्डल के निणय से असहमत्ति रखता है तो ऐसी जवस्था मे 
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उसे प॒दत्याग कर देना चाहिए। किसी एक विभाग क॑ मी द्वारा यदि कोई भूल की 
जाती है ता सम्पूर्ण मात्रमण्डल उसके लिए उत्तरदायी होता है और सभी मत्नी अपने 
पद से त्यागपन्न दे दत हैं ॥ अत सभी एक साथ डूबते और एक साथ तरत है (7॥69 $छाथ 
था धग्त 408202)। यह सम्मव है कि किसी अयोग्य सुरक्षा मत्री की भूल के लिए 
सम्पूण मी जिमण्डल को त्यागपत्र देना पड़े । लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि किसी 
मत्री को व्यक्तिगत त्रुटि एव भ्रष्ट आचरण के लिए भी सम्पूण मानिमण्डल को पद- 
त्याग करना पडेगा । अपनी व्यक्तिगत भूल के लिए केवल सम्बीधत मी को ही त्याग 
पत्र देना पडता है । उदाहरणाथ, वित्तमन्त्री डाल्टन (090०7) को ही वजठ के रहस्यों 
के पूव प्रकाशन के लिए प्रिठिश मौजिमण्डल से त्यागपत (947 ई ) देता पडा था। 
जॉन प्रापयूमा को क्रिस्टन कीलर नामक सुददरी से सम्बाधत होने के कारण अपने पद 
से त्यागपत्र देता पडा था। लॉड छम्बटन एवं लॉड जेल्लिको को भी मई 973 ई 

मे इसी प्रकार की चारित्रिक भ्रप्टता एवं सुदरियो के साथ सम्बाधत होने के कारण 
मो जिमण्डल्न से हटना पडा था । 

(5) प्रधानम-ज्री द्वारा नेतत्व--प्रधानम नी मॉजिमण्डल का वास्तविक नेता 
या प्रमुख होता है । वह मा नमण्डल के सदस्या का चयन करता है, सभी विमागो के 
कार्यो का निरीक्षण करता है तथा उनके मध्य समवय स्थापित करता है। यदि किसी 
मत्री के कार्य से वह असतुष्ट होता है तो सम्बाधित मत्री से त्यागपत्र की माय कर 
सकता है या उस पदच्युत कर सकता है। वह मौजिमण्डल की बठको की अध्यक्षता 
करता है | विधानमण्डल म॑ वह बहुमत दल एवं ज्ञासन का नेता और प्रवक्ता होता 
है। लास्की के दब्दो मे, 'उसकी स्थिति मावमण्डल के जम, जीवन एवं मत्यु की 
हृष्टि से कंद्भीय होती है । प्रधानम नी को विधानमण्डल को मगर करने की माग करने 
का भी अधिकार हांता है। 
सस॒दीय कायपालिका के गुण 

() कायपालिका एवं व्यवस्थापिका के मध्य पूण सामजस्य एवं सहयोग होता 
है। विलोबी के अनुसार, “यह पद्धति उत्तरदायित्व, निर्देशन एवं प्रभुत्व की एकता 
का समथन करती है । इसमे शासन क॑ विभिन्र अग्रा के मध्य सपप जसम्भव हो जाता 
है।” कायपालिका एवं व्यवस्थापिका मे एक ही दल की प्रमुखता होने स इसमे मत- 
भेद एवं गतिरोध की सम्मावना नही होती । 

(2) कायपालिका के स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायो होते भी सम्भावना नहीं 
होती। मा नमण्डल की हप्टि सदव ही जनमत पर होती है । 

पे (3) यह प्रणाली पर्याप्त नमतीय है । अवसर क॑ अनुरूप बेजहोद व अनुसार, 
जनता शासन का चुनाव कर सकती है| प्रथम विश्यगुद्ध पाल में पगलण्ड म ऐस्स्विप 
(#54णता) के स्थान पर लायड जाज ([.09फ 0007७०) को बिना बिसी कि 
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साई के प्रधानम जी चुन लिया गया था। इसी प्रकार चचिल को चेम्बरलन के स्थाठ 
पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानम जी नियुक्त किया गया था। 

(4) इस पद्धति का शैक्षणिक मूल्य मी है । सुहृढ एवं सगठित दलीय व्यवस्वा 
के अमाव मे इस पद्धति की सफलता सदिग्ध होती है । 'दलीय प्रणाली एवं उसबी 
कायपद्धति, प्रचार, निर्वाचन आदि से जनता को पयाप्त राजनीतिक शिक्षा एवं चेतना 
प्राप्त होती है। * लेकिन इसे हम केवल ससदीय प्रणाली की ही विशेषता या गुण 
नहीं मान सकते । 

(5) ससदीय प्रणाली म॑ कायपालिका एव व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य 
आवश्यक होता है । इससे शासन-काय को शीघ्रता एव विश्वासपूवक सम्पादित किया 
जाता है तथा कायपालिका को प्रत्येक विषय मे शीक्र निणय लेत एवं निश्चिततापूवक 
अपने दायित्वा को सम्पादित करने मे सहायता मिलती है । 
ससदीय कायपालिका के दोष 

() शक्ति पृथककरण के सिद्धात के अनुसार कायपालिका एवं व्यवस्थापिका 
का एकीकरण नागरिक स्वताजता की दृष्टि से घातक होता है। 

(2) ससदीय प्रणाली दलीय सरकार होती है । इसके लिए दलीय पद्धति एव 
कठोर दलीय अनुशासन का विकास आवश्यक होता है । अत ब्राइस के अनुसार, “मह 
पद्धति दलीय भावना को बढावा देती है। राष्ट्र के समक्ष महत्वपूण नीति सम्बधी 
प्रशत ने होने पर भी (राजनीतिक) पदों के लिए दला म॑ सदैव सघप होता रहता है। 
विरोधी दल द्वारा सदैव ही शासन की नीतियो का केवल विरोध के लिए विरोध किया 
जाता है। अत इस पद्धति के आतगत समय एव थद्क्ति का अपक्षाकृत अधिक अपब्यय 
होता है । 

(3) सिजविक के अनुसार इस प्रणाली का प्रमुख दोप यह है कि माौतियां वीं 
बहुत सा समय केवल विधि निमाण में ही व्यतीत हो जाता है। फलस्वरूप व अपती 
पूण ध्यान एवं समय कायपालिका के दायित्वा के सम्पादन म नही दे पाते हैं । 

(4) ससदीय प्रणाली मे शासन म स्थायित्व का जमभाव होता है । माँ त्रमण्डल 
का कायकाल व्यवस्थापिका की पा पर निभर करता है। दलोय अनुशासन एवं सा 
ठन के कारण यह दाप कम होता जा रहा है परन्तु वहुदलीय पद्धति प्रधान देशां मे 
यह दोप अधिक स्पष्ट है और उसके परिणाम घातक है। फ़ास के चतुब गणराज्य 
मे माँ अमण्डला का कायकाल अत्यत् अल्प रहा था बहुदलीय पद्धति के कारण पारस 
मे राजनीतिक अस्थिरता व्यापक रूप स फल गयी थी जिससे मुक्ति नवीन (फ़ास वा 
पचम गणराज्य) सविधान व निर्माणस ही प्राप्त हुई है । 


26. एागाफ: क#ग्रदकफ्ाल मु 2006 डतदा८० 930, फू 243 44 
27 छ8056०. 64 0व्यग्शबब5, ४० वा, 929, ए 52 
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(5) ससदीय प्रणाली का एक दोप यह भी है कि सकट काल में कायपालिका 
अपेक्षाकृत शीघ्र निणय करने मे असमथ रहती है । डायसी के अनुसार इस व्यवस्था 
के दो प्रधान दोप है | प्रथम, यह वस्तुत दलीय शासन है अर्थात ऐसे व्यक्तियों का शासन 
हांता है जो दल के सदस्य होने के कारण नेतृत्व प्राप्त करते है, दल के कारण सत्ता 
में आते है तथा उनकी नीतिया दलीय रम मे रगी रहती हें ।/ ससदीय कायपालिका 
बहुल कायपालिका (प्रा ८४००००९७) है । मा त्रमण्डल एक समित्ति है। अत यह 
युद्ध एवं राष्ट्रीय सकट में कमजोर सिद्ध होती है। द्वितीय, माँ जमण्डल ससद के हाथा 
मे खिलौना वन सकता है । 

ससदीय शासन की प्रवान आलोचना यह है कि कठोर दलीय अनुशासन के 
कारण भात्रिमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। स्वामी सेवक एवं सेवक 
स्वामी वन गया है अर्थात ससद मा नमण्डल की अनुचर वन गयी है। प्रधानमानी 
की स्थिति मीजिमण्डल म के द्वीय होती है। जत लास्को का मत था कि माजिमण्डल 
के हाथो में विधायी एवं कायपालिका शक्तियो का केद्वीकरण वयक्तिक स्वत नता एव 
अधिकारों की हृष्टि मे घातक है। उपरोक्त आालोचना तकसगत नही है। ससदीय 
प्रणाली आधुनिक प्रतिनिधिमूलक प्रजात-न म सर्वाधिक श्रेष्ठ पद्धति है एवं सिडनी 
लो का यह कथन सत्य है कि इस प्रणाली के अतगत लोकत नीय सिद्धात की सवाधिक 
रक्षा होती है । 

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका 

अससदीय कायपालिका का अध्यक्षात्मक कायपालिका भी कहते हं। स्ट्राग 
के अनुसार कायपालिका हमेशा ही किसी के प्रति उत्तरदायी होती है, चाहे तो ससद के 
प्रति या एक निश्चित समय के पश्चात जनता के प्रति । “यदि कायपालिका निश्चित 
अवधि के पश्चात निर्धारित रूप से किसी व्यापक निकाय के प्रति उत्तरदायी होती है 
एवं ससदीय किया से उसे हृढाया नहीं जा सकता तो उसे अससदीय या स्थिर(772०0) 
कायपालिका कहये ।” * स्ट्राय ने इसे अधिक स्पष्ट करत हुए कहा है कि “जब्यक्षा- 
त्मक प्रणाली के अतगत सविधान द्वारा प्रदत्त कायपालिका शक्तिया उस पदाधिकारी 
को प्राप्त होती हैं जो कायपालिका पद के लिए चुना जाता है ।/*” अत थब्यक्षात्मक 
प्रणाली मे कायपालिका अपने कायकाल के सम्व घ में सवैधानिक दृष्टि से व्यवस्था 
पिका से स्वत-न होती है एवं अपनी राजनीतिक नीतिया के लिए व्यवस्थापिका पे 


प्रति उत्तरदायी नही होती । इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं 

कन+न+त+त-.ल.............. 

28 जाप्लए. (बढ ए. ए/दवशायों छिव्ण्थम्रपथात णस्‍वपे 99 एकयाला 2 व; 
छ००0००६6 १९० 23, 99 390 9 
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(7) अध्यक्षात्मक प्रणाली म नाममान (7राणञ) एवं वास्तविक (ऐे४४) 
कायपालिकाआ का भेद नही हाता । कायप्ालिका का अध्यक्ष माममात्र का अध्यक्ष 
नही होता । सविषान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग उसो के द्वारा किया जाता 
है | वही यथाथ कायपा लिका होती है । राज्य तथा कायपालिका का अध्यक्ष एक हां 
व्यक्ति होता है । 

(2) इस प्रणाली क अततयत कार्यपालिका ध्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदागी 
नही होती और न उसकी सहायता पर ही तिमर करती है । उदाहरणाथ, अम्खी 
राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नही होता है और न उसका कायकाल ही व्यवस्था 
पिका के सहयांग पर निभर होता है । वह चार वष अथात्‌ निद्दिदत कायकाल क॑ लिए 
निर्वाचित होता है । 

(3) अध्यक्षात्मक प्रणाली के भ-तगत कायपालिका जनता द्वारा विश्चित 
कायकाल के लिए चुनी जाती है और उसे पद क दुरुपयाग के अपराध पर महामियाग 
द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है । 

(4) कामपालिका अर्थात राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्थापिका को मय नहीं किया 
जा सकता | व्यवस्थापिका का कायकाल ओर उसकी शक्तियाँ एवं अधिकार भी सवि 
धान द्वारा निश्चित होते है । 

(5) अध्यक्षात्मक प्रणाली में घक्ति पृथवकरण के सिद्धात को मायता दीं 
गयी है, फलस्वरूप कायपालिका एवं व्यवस्थापिका की क्षक्तिया पृथक-पथक होती हैं। 
कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नही होत हैं ॥ उदाहरणाध, अमर्िकां 
राष्ट्रपति एवं उसके माँ त्मष्डल के सदस्य काँग्रेस के किसी सदन के सदस्य नहीं होते 
भौर यह भी आवश्यक नही है कि व॑ एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो या बहुमव 
दल के ही सदस्य ह। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हाते है एवं उसके प्रसाद पर्याती 
ही पदारूढ रहते है। वे उसके मत्री नहीं अपितु सचिव (उ्थाधघ89) होते हैं । 
इसलैण्ड के मीजिया की माति वे ससदीय नेता नही होत । 

ससदीय प्रणाली में सिद्धा तत व्यवस्थापिका या ससद की सर्वोच्चता होती है । 
कायपालिका ससद के अधीन होती है एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होती है । ईहक 
विपरीत, अध्यक्षात्मक प्रणाली मे कायपालिका एव व्यवस्थापिका एक दुसरे के है 
होती हू । दोनो का कायकाल निरिचत एव थ्रक्तियाँ निर्धारित हांती है । दोना एक 
से स्वत न होती हैं और एक दुसरे को वियाजित नही करती । 
अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण 

(१) ससदीय प्रणाली की तुलना मे अध्यक्षात्मक कायपालिका अधिक स्थिर 
होती है । कायपालिका निश्चित समय के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होती है। वह 
व्यवस्थापिका द्वारा हटाई नही जा सकती है और न संसदीय क्ायपालिका की 
भांति विधानमण्डल का भग करने का उसे अधिकार प्रास्त है । 
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(2) बध्यक्षात्मक कायपालिका अपक्षाकृत अधिक कायकुशल होती है। एक 
व्यक्ति म शक्ति निहित होने के कारण निणय शीघ्नतापुवक किय जा सकते है । 

(3) मात्रियो का व्यवस्थापिका से कोई सम्बंध न होने के कारण वे जपना 
अधिकाधिक समय प्रशासन को देते है । 

(4) विधानमण्डल म॑ दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत कम होता है । 

(5) अध्यक्षात्मक प्रणाली के अन्तगत राष्ट्रपति के पुन निर्वाचन की व्यवस्था 
होती है। अत नीतियो म॑ क्रम एवं स्थायित्व की सम्मावना वनी रहती है। साथ ही 
एक व्यक्ति के अधिनायकत्व की स्थापना का भय नही रहता । शक्ति पृथवकरण पर 
आधारित होने के कारण शासन की सम्पूण सत्ता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में 
केद्रित नही हो पाती । 
अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष 

() अध्यक्षात्मक पद्धति म राष्ट्रपति के निरकुश होने की सम्भावना होती है। 
जनप्रतिनिधिया--विधानमण्डल--के नियन्जणसे वह स्वतत्र होता है। उसका कायकाल 
निश्चित होता है एवं उसे उसके पद से उसके कायकाल के मध्य म॑ हृदाया नही जा 
सकता । एस्मिन के अनुसार यह प्रणाली निरकुश, अनुत्तरदायी एवं खतरनाक होती 
है ।! सविधान के अनुसार अध्यक्षात्मक कायपालिका अपने कायकाल म॑ अपनी इच्छा 
नुसार शासत कर सकती है और जब तक उसका आचरण आपत्तिजनक नही होता 
वह पदच्युत नही क्या जा सकता । वह अनुत्तरदायी इस अथ म है कि वह व्यवस्था" 
पिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। गरावर के अनुसार अमरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति की 
निदा बर सकती है, उसे परिस्यितियो के अनुकूल शक्तिया देने से इकार कर सकती 
है, उसके निषेधाधिकारों को अमा-य ठहरा सकती है, लेकिन वह सविधान प्रदत्त उसकी 
शक्तिया को कम या सीमित नही कर सकती ॥* 

(2) अध्यक्षात्मक प्रणाली के अन्तगत कार्यपालिका एव व्यवस्थापिका में आय 
दिन गतिरोध उत्पन होते रहते है। कायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका मे विधेयक 
प्रस्तावित नही किये जा सकत | कायपालिका जब एक दल की होती है गौर व्यव- 
स्थापिका मे दूसर दल का बहुमत होता है तो एसी अवस्था मे शासन वा काय सुचाझ 
रूप से नहीं चल पाता है और एक दूसरे पर उनके द्वारा दापारापण क्य जात हैं। 
दोनो ऐसी स्थिति म एक दूसरे के विरोधी वन जाते हैं। ब्राइस का कथन है कि दाक्ति- 
पृथक्करण के फ्लस्वरूप स्वामाविक एकतायुक्त सगठनां म भी वरवस जलगाव उत्पन्न 
हा जाता है । कायपालिका एवं विधानमण्डल दोना एक दूसर॑ पर उत्तरदायित्व घांपन 





3 ला किन (कराया ए 49. दाबव एज एगयादा.. हम 
(पा ववा 909) 9 395 
३2. छग्राटत ०१ ८7, एए 395 96 


494 | आधुनिक शासनत'त्र 


का प्रयत्न करते हैं एव समय-समय क्षेत्राधिकार सम्बधी विवाद भी उत्पन हे 
रहते हैं । 

(3) अध्यक्षात्मक प्रणाली की विधि निर्माण प्रक्रिया भी दोषपृण होती है 
बहु-समिति व्यवस्था (१(०।६७॥७ 007०6 899०7) की प्रधानता होने के कारण 
विधि निर्माण म॑ विलम्ब, अस्पष्टता एवं पारस्परिक विरोध स्वाभाविक होता है। 

विलोबो के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोप निम्न है--इस पद्धति 
में शासन सत्ता एवं उत्तरदायित्व कई अगो में विभाजित होता है। इनमे एक दूसरे के 
प्रति ईर्ष्या होती है। परस्पर सहयोग कठिन हो जाता है। शासन प्रणाली अपेक्षाइत 
अपरिवतनशील होती है । शासन के विभिन्न अग्रो मे विवाद स्वामाविक हांते हैं जिनका 
निणय 'यायपालिका ही कर सकती है ।* ब्रिटिश “यायश्ास्त्री बेजहोट” ने अध्यक्षा 
त्मक प्रणाली के दोषो को मिम्न शब्दों म॑ व्यक्त क्या है “इस प्रणाली मं कायपालिका 
पगरु बन जाती है क्योकि वह उन विधियों को पारित करान में असमय होती है जिनकी 
उसके द्वारा आवश्यकता अनुभव की जाती है। विधानमण्डल उत्तरदायित्वविह्ीव ढग 
से काय करने के कारण विगड जाते है। वस्तुत कायपालिका अपने नाम के जतुझूल 
नही रह जाती । वह अपने निणया को क्रिया/वित करने मं असफल रहती है। विधान 
मण्डल का नतिक पतन हो जाता है क्याकि स्वत-न होने के कारण उसके हवा ऐसे 
निणय क्ये जाते हैं जिनका फल स्वय उसे नही अपितु दूसरा को भोगना पडता है। 
राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। अपने पद से इस अवधि म॑ उसे 
हटाया नही जा सकता । सभी व्यवस्थाएं निश्चित समय के लिए होती है । इसमे 
नमनीयता के तत्व का अमाव होता है, समी कुछ कठोर, निश्चित एवं निधारिति 
होता है ।/ 

(4) राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय देश म वडी उथल पुथल होती है । करी 
कभी तो विद्रोह तक हो जाते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी राज्यो, न कि सयुक्त राज्य अमे 
रिका, के सम्बंध मे अधिक सत्य है । 

(5) अध्यक्षात्मक पद्धति म राष्ट्रपति के सचिवो को विधानमण्डल की कार्य 
वाही मे॑ भाग लेने की कोई सुविधा प्राप्त नही है, अस्तु विधानमण्डल एव प्रशासन में बोई 
जीवनदायी सम्पक नहीं होता । शासन की आावश्यकताआ को विधानमण्डल सममने 
में असमथ रहते के कारण शासन की मागां को उसके द्वारा अस्वीकार किया जा सकता 
है । वह उनकी उपेक्षा एवं अवहेलना मी कर सकता है। 
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ब्रिटिश ससदीय अथवा मन्त्रिमण्डलीय कार्यपालिका 
[ 8प्मा॥5# ?०७प्मा%५६४५%४४ ६>६८७॥४६४ ] 





ससदीय कायपालिका का सवश्रेष्ठ उदाहरण ब्विटिश माजिमण्डल है। सो एफ 
स्ट्राग के अनुसार, “शासन के क्षेत्र मे इमलैण्ड की मीजरमण्डलीय कायपालिका का विकास 
सवाधिक शिक्षाप्रद है” ब्रिटिश ससदीय प्रणाली का विश्व के अनेक देशो जसे कनाडा 
आस्ट्रेलिया, भारत, “यूजीलेण्ड आदि ने जनुगमन किया है । 

माज्रिमण्डल इगलैण्ड की यथाथ कायपालिका है। डायसी के जमुसार, “राज्य 
का हर कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है परन्तु इगलंण्ड के शासन की पास्त 
विक कार्यपालिका मीजिमण्डल है ।”* यद्यपि विधिक हृष्ठिसे प्रभुसत्ता सप्माट एप 
संसद में अधिष्ठित है, लेकित व्यवहार मे मनिमण्डल ससद एवं सम्राट दोगो पी 
शक्तिया का उपभोग करता है । मा नमण्डल, सयोग एवं योजना तथा अयसर एव बुद्धि 
को सतान है । ब्रिटिय माजिमण्डल के सम्बंध मे व्यक्त विभिन्न विद्वाते न तम्त 
मत उसके महत्व को व्यक्त करते है। त़िटठिश माँ त्रमण्डल लायेल रे अउुसार, “राज- 
नीतिक महराब का आधार स्तम्म है।'* रेमजे म्योर थे धब्दा मे, 'मरिटिण भा पमण्डस 
राज्य रूपी जहाज का चालक चक है ।"* जॉन सेरियद व जनुसार, “मा परमण्डल यह 
धुरी है जिसके चारो तरफ सम्पूण राजनीतिक यत्र घपफर मारता है ।* एल एस एमरो 
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के अनुसार मात्रिमण्डल शासन का केद्रीय निर्देशक यात्र है ।* 9वी सदी क प्रतिद् 
ब्रिटिश विविशास्त्री बेजहोद क॑ अनुसार, “मा त्रमण्डल राज्य के विधायी भाग को काय 
पालिका अंग से जोडन वाला बकसुआ है ।/” ब्लेडस्टोन के अनुसार, “मब्निमण्डल सूप 
विण्ड है जिसके चारो तरफ अय लघु नक्षत चक्कर काटते हैं ।'* डायसी के थनुत्ता, 
“माजनिमण्डल इग्रलैण्ड की वास्तविक कायपालिका है यद्यप्ति सव काय राजा के नाम पर 
किया जाता है ।/? एक अय सदभ म ग्लेडस्टोन न मा जरमण्डल की एक ऐसे त्रिमुसी 
यात्र से तुलना की है जो ब्रिटिश सविधान को क्रिया वित करने के लिए राजा या रानी, 
लॉडसभा या कामस समा को एक सूत मे वाँधता है ॥/?९ 

सिडनी लो के अनुसार, “इगलैण्ड के अभिसमयो के अनुसार मा त्रिमण्डल उत्तर 
दायी कायपालिका है जिसका प्रशासन पर पूण नियत्रण होता है एव जिसके सम्यूण 
काय व्यापार का निर्देशन किया जाता है लेकिन इस पर प्रतिनिधि सदन (कॉम स समा) 
जिसके प्रति यह अपने कार्यों एवं मूलां के लिए उत्तरदायी है, का कठोर नियत्रण 
होता है ।/!! 

मा जमण्डल को ब्रिटिश सविधान का केद्रीय तत्व एवं मुख्य लक्षण माना जाता 
है । यह ब्रिटिश शासन का एकमात्र महत्वपूण य व है। ब्रिटिश मविसफल की 
937 ई में शाणाशला३ ० (॥6 (० ४०४ के पारित होने तक कोई विर्विक 
सायता प्राप्त नही थी अर्थात्‌ इसका आधार कोई ससदीय विधि नहीं थी । इसका 
विकास ऐतिहासिक परिस्थितिया एवं सयोग का परिणाम है। यह परम्पराओं की देव 
है। यह जानबूऋकर निर्मित सस्था नही है।। ब्रिटिश मौत्रमण्डल बहुमत दल के संस 
दीय भ्रमुखो का स्थायी परतु अनौपचारिक समठन है। 
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मम्प्रिमण्डल का इतिहास एवं विकास 

ब्रिटन मे माश्रमण्डल का विकास घीमी गति से हुआ है और उसके प्रगति पथ का 
प्रत्यक्ष नवीन कदम कसी न दिसा विधिक बल्पना द्वारा जावत है। विधिक हृष्टि से 
मो जिमण्डल प्रीवी काउन्मल (7४५ 0००४०!) को एक समिति है । प्रीवी कॉउन्सल 
नामन ग्रेट काउन्सल या ब्यूरिया (20ए7७ ) की वश्श-परम्परा म है। वामन काल में 
स्यूरिया राज्य के परामशदाताजा एव प्रशासका का स्थायी निकाय था। यह समिति 
'यायिक, वित्तीय, कायपालक एवं परामशदायी क्तव्य सम्पादित करती थी। समय 
बीतन के साय क्यूरिया के न्यायिक कतव्या को दो न्‍्यायालयो -- किग्स बैच एवं कॉमन्स 
न्यायात्य--द्वारा सम्पादित किया जाने लगा एवं वित्तीय दायित्व कापायार द्वारा निभाये 
जान लगे ॥ सामाय प्रशासन म राजा को परामश् देन का काय परिषद द्वारा किया 
जाता रहा । हनरी सप्तम के काल मे यह निकाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था ॥ 
एडवड पप्ठम ने इस प्रीवी परिपद का नाम प्रदान किया । एडव्ड पप्ठम में ही प्रीदी 
परिषद की एक समिति (0077006 ० 579(8) को महत्वप्रूण कार्यों को सम्पादित 
करन का भार सौंपा था । ट्यूडर-काल भ प्रीवी परिपद समितियों मे विभाजित कर 
दी गयी थी। विभिन्न राजाआ के काल में इसकी सदस्य-सख्या में अन्तर होता रहा । 
509 ई में इसको सदस्य-सख्या 9 और 547 ई में 25 थी। मेरी के शासन- 
काल मे इसकी सदस्य-सख्या 46 थी और एलिजावेथ के शासन काल मे इसमे कुल 3 
सदस्य थे | 

बेकन (86०07) ने सवप्रथम केविनेट (०४०७८) झब्द का प्रयोग किया है । 
इसके परचात क्लेरचडन (0८०००) ने 640 ई मे केबिनेट शब्द का प्रयोग एक 
एसी सस्या के लिए किया जिसम प्रीवी काउन्सल के राजा के विश्वासपाप्त सदस्य 
शामिल हांते थे और प्रशासन मे उसकी सहायता करते थे । उस समय जनता में इसके 
प्रति सन्देह था | इनका कोई विधिक आधार न होने के कारण इह्टे ससद फे प्रति 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। उस समय ससद सर्वोच्च एवं सम्प्रभु सस्था 
नही थी। इस प्रकार केविनेट प्रीवी परिषद का एक माग मात्र बनी रही । इस समय 
तक दलीय व्यवस्था का भी पुण विकास नही हुआ था। 

सकॉले ने प्रीवी परिषद की इस लघु समिति के लिए जातरिक परिषद 
[एाद्ात 0०णातरा ) शब्द का श्रयोग किया है। इसके अधिवेशन सभा भवन मे न 
होकर एक कमरे (८३७ग्रा«) मे होते थे । चाल्स प्रथम के शासन काल में भी फेबिनेट 
को यही स्थिति थी |! ना, 

चाह्स प्रथम के शासन-काल म इगलण्ड के सवैधानिक इतिहास के इस नह 
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पूण प्रश्न का निणय हुआ था कि ताउन एवं ससद की सत्ता क्या है ? स्मरणीय हैं; 
ऋाउन निरकुश नही हो सकता । चात्स प्रथम के शासन काल में (642 ई ) यह महात 
सघप प्रारम्म हुआ था । ]643 ई के व्यापक प्रदर्शन (ठाथाव ए८॥/०४॥१27०%0) 
में राजा से यह प्राथना की गयी थी कि वह अपने सलाहकारों के रूप में सदद के 
विश्वासपान व्यक्तियां को ही नियुक्त करे। स्पष्ट है कि इस सधप मे ससद के प्रति 
मॉजियो के उत्तरदायित्व का प्रश्न निहित था । ससद इस सघप मे विजयी हुई थी। 
648 ई मे चाल्स प्रथम को फासी दे दी गयी । मा तिया को ससद के प्रति उत्तर 
दायी बनाने की प्रक्रिया का स्ट्राग के अनुसार यह प्रथम चरण था। 

चाल्स द्वितीय के शासन-काल म भ्रीवी काउसल के सदस्यो की सख्या म वृद्धि 
हुई थी। चाल्स द्वितीय ने वृहृद प्रीवी परिषद के सदस्या के स्थान पर । 66 ई 
में चुने हुए कुछेक सदस्यो की एक अनौपचारिक समिति स परामश करना प्रारम्म कर 
दिया था । इसे 'कबाल' (0882॥.) भी कहा जाता था। इस झब्द की रचना राजा क्के 
द्वाया नियुक्त पाच परामशदाताओ के नामो के प्रथम अक्षर को लेकर की गयी थी । ते 
परामशदाताओ के नाम ये--क्लिफड (00800), एशले (85॥69), विषम (80०. 
7.9), एसलिग्टन (8५॥78/०7) तथा लो डरडोल (7.07707०७०) | यह निकाय 
लोकप्रिय नही था और न ससद के प्रति उत्तरदायी ही था। यह समी परामशदाता केवल 
राजा के कृपापात थे। लेकिन इसी 'कवाल' में परवर्ती माविमण्डलीय व्यवस्था के 
बीज देखे जा सकते है। राजा के कुछ प्रमुख परामशदाताओ का यह लघु समूर् उसे 
शासन काय में सामूहिक रूप से परामश देता था । 

माजिमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात की नीव चाल्स द्वितीय के कालम ही 
निश्चित रूप से पड चुकी थी । 643 ई में राजा से ससद के विश्वासपाश्र माजियों 
को नियुक्त करने की प्राथना की गयी थी । बर्किघम (8प८ंटगढ्ठशशा) एवम्‌ 
(फ़ल्माफ्रणणा) पर ससद द्वारा चाल्स प्रथम के काल में महामियोग लगाये गा 
भे। 679 ई मे डेनवी (0८759) पर महामियोग लगाकर माजत्रिमण्डलीय उतर 
दायित्व की पूणरूपेण स्थापना की गयी थी । लेकिन सामूहिक उत्त रदायित्व के सिद्धा त 
का विकास 7वी सदी में नही हो सका । स्दुअटबश्यी आस तम दो शासका के काले में 
दलीय प्रणाली के विकास ने वतमात माँ वमण्डलीय व्यवस्था के विकास मे योग दिया 
है। 688 ई तक माँ त्रमण्डल का निर्माण कॉमन्स भ वहुमत दल के सदस्या मे 
होना प्रारम्म नही हुआ था लेकिन रक्तहीन क्रीत (688 ई ) वक मात्रिमण्डक 
प्रीवी परिपद से पृथक हो चुका था और राजा के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी वह 
ससद को मायता देने लगा था। 
रक्तहीन ऋन्ति (688 ई ) के पश्चात मा तमण्डलीय व्यवस्था पदाी 

विलियम तृतीय एवं रानी ऐनी के काल में माज्रिमण्डल सर्वोच्च परा' 
परिषद एवं राज्य की कायपालिका के रूप मे मायता प्राप्त कर चुका था । विलियम 
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तृतीय ने चत्तारूढ होने के पश्चात दोना दला (टोरी एवं छ्विग) में से अपने साजियो 
का चुनाव किया था, लेकिन इससे परिषद की एकता नष्ट हो गयी। संदस्ययण सहयोग- 
शक काय ने कर सके । जत 695 ई म छ्िग दल के नेता सु डरलण्ड ने राजा को 
कामन्स के बहुमत दल--छ्विग दल--म से ही माजियों का चयन करने हेतु वैयार कर 
लिया । इस समय राजा ही मजिमण्डल के अधिवेशनो की अध्यक्षता करता था। इस 
हिंगदलीय माजिमण्डल को छ्विग जुटा! (फाइट उ7ध्यां9) की सभा दी गयी। 
यह मजिमण्डल तीन वष तक सत्तारूढ रहा था । यह एक एवं बहुमत दल का मौीज- 
मण्डल था । 

विलियम तृतीय के पश्चात रानी ऐनी सिहासनारूढ हुई थी। इसके कायकाल 
में 470! ई भें सेटलमेटट एक्ट (76 ० 0 $०ध८्यथा) की घारा 3 के द्वारा 
भाजरिमण्डल के विकास को प्रीवी परिषद की शक्तियों को पुनर्जीवित करके अवरुद्ध 
कल का जानवूभकर प्रयत्त किया गया था । लेकिन उक्त धारा एक मृतपन्न॒ बनी 
रही । ऐनो भी विलियम की भाति ही मन्त्रियो को मनोनीत करती एवं मौम्रिमण्डल 
की अध्यक्षता करती थी । 708 ईं से 770 ई तक हिंग दल एवं 770 ई से 
74 ईं तक ठोरी दल के माजिमण्डल थे। इन दोनो दलो का इस काल में ससद 
में बहुमत था । ऐनी के शासनकाल में एक दिशा में अवश्य महत्वपूण विकास हुआ 
आ। एनी ठोरी दल की समथक थी लेकिन उसने अनिच्छापृवक कॉम स सभा मे बहु- 
मैत रखने वाले ह्विगदलीय मजिमण्डल को स्वीकार किया । स्पष्ठ है कि इससे मात्र 
भण्डलीय व्यवस्था के इस सिद्धा'त की स्थापना हुई कि राजा के न चाहते हुए मी मा तर 
पाडल ससद के विश्वासपयन्त पदारूढ बना रहेगा। ऐनी के समय तक प्रधानमत्री ने 
पद की सृष्टि नही हुई थी । यह काय हनोवर वशीय झासको के भाग्य में था । 
हेनोवर-वश एव मस्त्रिमण्डलोय व्यवस्था 

प्रथम हनोवर वशीय शासक जॉज प्रथम के सिहासनारूढ होने के परचादय 
मतजिमण्डल के सगठन एवं कायपद्धति म महत्वपूण परिवतन का सूत्रपात हुआ । इस 
पैमय तक माजमण्डलो की अध्यक्षता राजा करता था । जाज श्रधम एय दितीय दोयो 
ही जमन थे । उह अग्रेजी मापा का ज्ञान मही था और ने ये इगलैण्ड पी राजयोधि 
मे रुचि ही रखते थे। धीरे धीरे राजा का स्पान प्रधानम भी लेते सगा सर्पात्‌ प्रभाय 
भेनी मजिमण्डल की अध्यक्षता करने लगा। इस परियतन रे जिम्ने रो परिणाम हुए 

() मा त्रयो को अधिक स्वत भ्ता से मामला पर विय्वार करो मा। भशसर 
प्राप्त हुआ और वे निश्चित योजना एवं नीति राजा थे रामक्ष उपर्षित नर एव । 

(2) मात्रिया ने राजा की अनुपस्थिति मं अपो भ से ही एक मरपी को दध्य 
जता हेतु चुनना प्रारम्भ कर दिया । यह प्रमुस उठा हुआ परता भा जोर बार भे पढे 


अघानमजी कहा जाने लगा । 
सर रॉबढ वालपोल (57 ?05०॥ 'एवाएण०) पदू एम मत्यी भा जिपबा 
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प्रथम प्रधानमात्री होने का सौमाग्य प्राप्त हुआ । वालपोल को मातज्रिमण्डलीय व्यवत्या 
की आधारब्चिला रखने का श्रेय प्राप्त है। उसने मुख्यम त्री के रूप मे अपने सहयोगिया 
से पूण भक्ति की अपेक्षा की तथा ससद म सामूहिक रूप से आचरण करने पर बल 
दिया। 730 ई में वालपोल ने टाउनसेण्ड (प0फ75८70) को पदत्याय करने के 
लिए मजबूर किया था क्योकि वह उसकी नीतियों से असहमत था। इसी प्रकार 
733 ई मे एक्साइज विधेयक का विरोध करने के कारण चेस्टरफील्ड ((ीक्षांथ 
70]6) को त्यागपत्र देना पडा था । वालपोल ही कोपागार का प्रथम लाड [वक्ष 
एणव ० पए८३४णा५) एवं वित्तमानी (ए॥क्ापथा० ० ०८१००) था। उसने 
प्रशासन सम्ब थी नोतियो को जिया वित एव निर्धारित किया तथा सामूहिक उत्तरदायित 
के सिद्धात को लागू किया | 

742 ई मे वालपोल ने कॉमस म॑ पराजित हो जाने के कारण अपने पद से 
त्यागपन दे दिया था यद्यपि उसे राजा का विश्वास प्राप्त था। उसके त्यागपत्र के 
साथ सम्पूण मनमण्डल ने भी त्यागपत्र दे दिया । इस भ्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धातत की स्थापना हुई । 

जॉज ततीय (760 820) ने शाही सम्मान एवं सत्ता को पुन स्थापित 
बरने का प्रयत्त किया था। उसका यह प्रयत्व घडी को उल्ठा चलाने का प्यत्त मार्त 
था। जॉज ततीय द्वारा सत्ता को हस्तगत करने के इस प्रयत्न ने मत्रिमण्डल मे राजनीतिक 
एकता एवं उत्तरदायित्व के गुणो को अधिक हढ किया । अमेरिकी उपनिवेश्ञ को खोने कल 
पश्चात राजा की व्यक्तिगत सरकार का अत हो गया था। ठोरी दल भी माजिमण्डलीय 
व्यवस्था के प्रति छ्विग दल की भाति ही आस्थावान हो गया था। 782 ई में रे 
रोक्निधम ([.00 7२००८॥8थ॥) का माजिमण्डल एक ही राजनीतिक देंले 
निर्मित प्रथम मीजमण्डल था । कनिष्ट पिट (270, 0० ह0००४०) ने मा त्रमण न्‍ 
व्यवस्था को ओर अधिक पूणता प्रदान की थी। उसने मत्रिमण्डल मे से राजी 
राजमहल के अधिकारियो जैसे लॉड चेम्बरलेण्ड एवं अश्वपति (448० ० मक 
को मा त्रिमण्डल से हटा दिया । प्रारम्मिक हिचकिचाहद के पश्चात रानी विवटो रिया 
मा त्मण्डलीय व्यवस्था को पूणरूपेण स्वीकार कर लिया था एवं सवेधानिक यातक 
की भूमिका का पूर्ण सम्पादन किया था। विशेषताएँ 

मन्न्िमण्डलीय व्यवस्था की विशेषताएँ 

म्श्रिमण्डल के उपरोक्त इतिहास एवं विवरण से यह स्पष्ट है कि माँ त्रमण्डल 
की अपनी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं । मेरियट के अनुसार वे निम्बत हैं 

() राजा मात्रमण्डल का अग नही होता। 

(2) व्यवस्थापिका एवं कायपालिका म घनिष्ट सम्बंध हाता है। 

(3) राजनीतिक एकरसता अर्थात्‌ मातवरमण्डल ये' सदस्य एव हा राजन 
विचारधारा क होत हैं । 


त्ीतिक 
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(4) सामूहिक उत्तरदायित्व । 

(5) प्रधानमत्री की प्रमुखता अर्थात आय सजी उसके अधीन होते है।/* 

प्रो ऑय के अनुसार !8वी सदी के अत तक मा नमण्डलीय व्यवस्था की 
निम्न विश्ेषताएँ भली प्रकार स्थापित हो चुकी थी 

() मा तमण्डल के सदस्यो को ससद का सदस्य होना चाहिए । 

(2) सभी मात्रियों को एक ही राजनीतिक दल एवं राजनीतिक विचारो का 
होना चाहिए । 

(3) माजिया को सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए अर्थात उ हू बहुमत दल 
मे से चुना जाना चाहिए । 

(4) माजियों की एक ही स्वीकृत नीति होनी चाहिए । 

(5) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अर्थात मीविमण्डल को कॉम स समा 
क॑ प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए । 

(6) मुख्यमत्री की अधीनता । 

एच डी द्रेल (घ 7 'प्रआ॥) ते मा नमण्डल की निम्न विशेषताआ का 
उल्लेख किया है 

(!) इसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होने चाहिए । 

(2) इनके एक से राजनीतिक विचार होन चाहिए और ये कॉमस समा मं 
बहुमत दल मे से निर्वाचित होने चाहिए। 

(3) सभी सदस्या को एक सी नीति का अनुगमन करना चाहिए । 

(4) सामाय उत्तरदायित्व के अधीन काय करते हा अर्थात्‌ ससद द्वारा 
निदा का प्रस्ताव पारित होने पर सभी सदस्यो को सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे 
देना चाहिए। 

(5) एक मुख्यम नी की अधीनता को स्वीकार करते हा 

उपरोक्त विद्येषताआ के अतिरिक्त एक और विशेपता है जौर वह है गोपनीयता 
(४००७०५) । मां जमण्डल के सभी काय गुप्त होते है । मात्रिया को अपने मतभेद प्रकट 
नही करन चाहिए । इसस म्त्रिमण्डल की एकता नष्ट हा जाने मय रहता हे । 

स्ट्राग ने मात्रमण्डल की उपरोक्त विश्येपताओं को तीन शब्दा म॑ व्यक्त किया 
है--एकरसता (#07०8००थ६५), एकता (5णावशया9), एवं एक नता की अधीनता 
(एकाणगा 4स्‍0:ग9 0 8 टकारथ) । 
सन्त्रिमण्डल एवं सन्त्रि-परिषद 
मजिमण्डल (०४७०॥7८६) एवं मी न-परिपद (ए्गए57५) के अन्तर को समनता 


है 


' कैगाध0 काश 2700 उछामप्यागाड, 938, एए. 78 84 
एए०णच्व 99 5छ8०ड. ० ८४, 79 239-240 
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जावश्यक है । मात्र-्परियद एक वहद निकाय है । यदि मा त्रिन्परियद का हँम वा 
वृत्त मान लेत हैं तो माश्रमण्डल उसके मीतर लघु वृत्त है। मात्रि-्यरिपद के बन्तगत 
नाउन के वे सब उच्च अधिकारी आजाते हैं जो अपने कार्यों एवं दीतिया के बिए 
कॉमस समा के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं जो बहुमत दल के सदस्य हाते हैं। इसके 
विपरीत, माजिमण्डल के अतगत केवल प्रमुस विभागा के मी हाते हैं। प्रधान मंत्री 
इही प्रमुख सदस्या स एक निकाय के रूप म समय समय पर इनके अधिवेशन थुंता 
कर देश के प्रशासन के सम्बधध म परामश करता है । मौजत्रिन्परिपद की सदस्यन्सल्या 
निश्चित नही है। बह सामायत 60 या 70 होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे तो 
इसकी सदस्य-सख्या 00 तक पहुँच गयी थी । मात्र परिपद मं सभी प्रकार के मंत्री 
होते हैं । ग्रेट ब्रिटेन मे माञयो की चार प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं--() विनागालक्ष 
--जैसे विदेश मत्री, सुरक्षा मश्नी एवं वित्तमात्री, आदि | (2) व मनी जो विभागा 
ध्यक्ष नही होते---जैसे लॉड प्रीवी सील ([.00 270५ 3०80), लॉड चान्सलर [077 
(#ऋभ्ा०्थ००)--यह्‌ उच्च पदाधिकारी होते हुए भी विभागाध्यक्ष नहीं हत॑ हैं। 
(3) ससदीय उपसचिव (एथाशागल)शए एग्रत॑थ 5०००१) । (4) राजमह॒तत के 
अधिकारी (09००४ ० 78० प्त००४८४००)--जैसे खजाची एवं उपनबेम्बरतत ं 
इस चारो थर्गों के अधिकारियों को सयुक्त रूप से मान परिषद कहते है। सामा ये 
प्रथम दो प्रकार के म-नी तथा कुछ अय प्रकार के सदस्य मा नमण्डल के सदस्य होते 
मात्रमण्डल के सदस्या की सख्या निश्चित नही है । यह सरया सामा यत 20 से 
तक होती है । प्रारम्म म केवल 7 या 8 सदस्य ही माँ नमण्डल मे होते थे । !? 
सदी म॑ इनकी सदस्य सख्या 3 4 तक थी। प्रथम विश्व-युद्ध के काल मे सदस्य 
सख्या वढकर 20 तक हो गयी थी । पे 

मौजिमण्डल के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है चही मजिसलि: 
द्वारा क्रिया वित की जाती है। मा त्रमण्डल की भाति मौज परिषद के 
अधिवेशन नही होते । प्रत्येक मनी केविनेट का सदस्य नही होता है अपितु हैं ४ 
नेट म नी मा न-परिषद का सदस्य होता है। मा्रिमण्डल के सदस्य सामूहिक एैं 
व्यक्तिगत दोमो रूपो म अपने कार्यो एवं नीतियो के लिए उत्तरदायी होते है लेकिन 
मा नमण्डल के अतिरिक्त माँ न परिषद के सदस्य अपने विभागों के कार्यों के लिए 
व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायी होते है। मा जिमण्डल के त्यागपत्र के साथ 8 
परिषद को भी पदत्याग करना पडता है। मानिमण्डल के सभी सदस्य अपने दे 
प्रमुख नेता होत है । वे दल एवं सरकार के कायक्रम एवं नीति पर बिचार विमश 
करते हैं। भा जमण्डल म प्रधानमज्री क॑ विश्वस्त सहयोगी होते है। गह झ्ायन है 
सत्ता का यथाथ रूप मे प्रयोग करते हैं। माजिमण्डल नीति निर्माता छुंव राज्य मे 
चालक यत्र है। 
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इसके अतिरिक्त आतरिक मा त्रमण्डल नामक एक नवीन सस्था का विकास 
हुआ है। सम्पूण मात्रिमण्डलीय व्यवस्था की भाँति यह भी विकास का ही परिणाम 
है। प्रधानमश्री के लिए 20 25 व्यक्तिया के साथ शासन के सम्बंध में विचार- 
विमश करना व्यावहारिक दृष्टि स प्राय सम्मव नही होता है अत प्रधानमाती अपने 
विश्वस्त, प्रमुख तथा सहयोगी मात्रिया से मा त्रमण्डल की बैठक के पृव अनौपचारिक 
चर्चा कर लिया करता है जिससे मां त्रमण्डल द्वारा वह अपनी नीति को सरलता 
पृथक स्वीकृत करा सके | मात्रिमण्डल के वरिष्ठ एवं प्रभावशाली तथा सक्रिय सदस्यो 
के इस जनौपचारिक निकाय को आन्तरिक मा नमण्डल कहते है । सर सिडनो लोने 
निम्न धब्दा म आन्तरिक माज्रिमण्डल की प्रकृति पर प्रकाश डाला है. आतरिक 
मा तरमण्डल से तात्पय ऐसे मात्रिमण्डल से है “जो निर्देश तो देता है परतु प्रशासन 
नही करता । इसके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में परि- 
वतित कर दिया गया है । इसका कॉमस समा से कम सम्बंध होता है। कुछ कार्यो 
के बार म तो यह कॉम समा से पूण स्वतत्र होता है। यह हमारी दलीय व्यवस्था 
के वाहर है तथा गुप्त होत हुए मी गुप्त अधिवेशन के ज्यों म पूणझूपेण गोपनीय 
नही है” 

ब्रिटिश मन्निमण्डल के कार्य 


मन्रिमण्डल अनेक प्रकार के कतव्यों का पालत करता है । व्यापक शक्तियों 
के कारण उसकी तीब़ आलोचना की गयी है। मा त्रमण्डल के कार्यों एवं शक्तियों का 
आधार विधिक न होकर परम्परागत है । सिद्धांत रूप मं मौीजमण्डल एक ऐसी 
परामशदायी समिति की भांति है जिसका काय काउन को शासन काय मे परामश 
देना है। इगलैण्ड म राजत त्र का लोकतानीकरण हो जाने के कारण ब्रिटिश माँ त+ 
मण्डल व्यवहार में देश की यथाथ कायपालिका बन गयी है । शासनत न समिति के 
प्रतिवेदन (हेल्डेन समिति रिपोट, 98) के अनुसार म निमष्डल के मुएय दीन काय 
निम्नलिखित है 

(१) ससद के समक्ष प्रस्तावित नीति का आ तम रूप से निर्धारण करना । 

(2) ससद द्वारा निधारित नीति के अनुसार राज्य की कायपालिका पर सर्वोच्च 
नियात्रण रखना । 

(3) राज्य के विभिनर विमागा के अधिकारो का सीमाकन एवं उत्तम निरन्तर 
समय की व्यवस्था करना । 

उपसेक्त कार्यो को सक्षिप्त रूप म नीति निर्धारण, कायपालक एव समावया- 
त्मक श्रेणी म वर्गीकृत कर सकते है। ससद का काय शासकोय नीति पर आविम 
स्वीकृति देना होता है। तृतीय काय कार्यवालक काय का एक भेग है। अव उपरोक्त 
रिपोट ने मा श्रमण्डल के व्यवस्थापिका एवं कायपालिका सम्बधी केवल दो ही 
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मुख्य काय माने है। इसके अतिरिक्त माश्रमण्डल का व्यापक वित्तीय अधिकार भी 
प्राप्त है। अत अध्ययन की दृष्टि से मात्रिमण्डल के कार्यों को व्यवस्थापिका, काय 
पालिका एव वित्तीय श्रेणिया मे वर्गीकृत करना श्रेयस्कर होगा । 

व्यवस्थापिका सम्ब'धी काय--ससद के अधिवेशन आहूत करने, सतावत्रत 
करने एवं उसके विघटन को शक्तियाँ मा जमण्डल मे निहित हैं। ससद का कायक्रम मात्रि 
मण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। मात्रिमण्डल का एक प्रकार से ससद के 
समय पर एकाधिकार होता है | समस्त शासकीय विधेयक मा निमण्डल द्वारा ही अस्तुत 
किये जाते हैं । कौन से विधेयक ससद मे प्रस्तुत किये जाने हैं, यह निणय करना भी 
उसी का काय है। ससद में अपने द्वारा प्रस्तुत विधेयको को पारित कराना मी उत्ती 
का दायित्व होता है। माजिमण्डल नीति का निर्धारण करता है एवं आवश्यक मामला 
पर इसके द्वारा विचार विमश किया जाता है । नीति-निर्धारण के बाद उसके क्रिया 
“वयन हेतु आवश्यक विधि निर्माण काय मा त्रमण्डल का ही काय है | जब तक मात्रि 
मण्डल को बहुमत का समथन प्राप्त है, मात्रमण्डल ससद स॑ सहज ही स्वीकृति प्राप्त 
कर लेता है । सच तो यह है कि ससद म/्न्रिमण्डल की अनुमति एवं परामश से ही 
विधि निर्माण करती है। भ्रदत्त व्यवस्थापन के फलस्वरूप मजमण्डल को विधि निर्माण 
के क्षेत्र मे व्यापक शक्तिया प्राप्त हो गयी है। 

कायपालिका सम्ब'धी काय--मा्रिमण्डल देश की सर्वोच्च कायपालिका है। देश 
की विदेश नीति, आ तरिक व्यवस्था एवं शात्तिके लिए आवश्यक नीतियाँ एवं कायक्रम 
मा निमण्डल द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। युद्ध एव शत के प्रश्नों का यही तय करती 
है। विदेशों से इसी के द्वारा सौ घ-वार्ता की जाती है। नीतिया को स्वीकृत करता 
एवं ससदीय विधियों को क्रियाववित करना ससद का ही दायित्व है । विभिन्न विभागों 
पर निय/जण रखना एवं उनम समवय स्थापित करना माजिमण्डल का प्रमुख दामित 
है । हेल्डेन समिति ने इस सदभ मे व्यापक सिफारिश की थी। 

इस समिति ने शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न मुख्य विभागों की स्थापना 
का सुझाव दिया था (!) वित्त, (2) सुरक्षा, (3) विदेश विभाग, (4) शोध एवं 
सूचना, (5) उत्पादन (कृषि, वन एवं मछली उद्योग सहित), (6) यातायात एवं 
वाणिज्य, (7) रोजगार की व्यवस्था (8णएा०॥ए०॥), (8) शिक्षा, (9) स्वास्थ, 
(70) याय, एवं (]) पूति (५००9)०७) । समिति का यह भी सुभाव था कि मात्र 
मण्डल के अधिवेशन झीघ्र होते रहने चाहिए । व्यक्तिगत रूप से उन मा त्रियों से परामश 
किया जाना चाहिए जिनक कार्यों पर निर्धारित नीति का प्रमाव पड़ सकता हो एव 
उस ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसस उसकी नीतियो को विभिन्न विभागा ढवीरा 
प्रमावश्ञाली ढंग से क्ियाीवत किया जा सके । 

इसक अतिरिक्त त्रिटिद्व मा नमण्डल को नियुक्ति सम्बाधी व्यापक शर्ततियाँ 
प्राप्त हैं। राजदूता, साम्राज्य क उच्च अधिकारिया जस गवनर जनरल, उपनिवश्धीय 
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गवनरा आदि की नियुक्ति पर मा त्रमण्डल ही विचार करता है। व्यवहार मे ससद को 
इस सम्बंध मे हस्तक्षेप की कोई शक्ति प्राप्त नही है। लाड ऑॉकक्‍्सफोड तथा एस्क्विथ 
का मत है कि निम्न विपयो पर मा त्र॒मण्डल मे विचार विमश नहीं होता (!) राजा 
के क्षमादान के विशेषाधिकार के प्रयोग, (2) माँ वया का चयन, तथा (3) उच्चस्तरीय 
नियुक्तिया । 


मा जिमण्डल कायपालिका के रूप मे व्यापक शक्तिया का उपभोग करता है । 


वित्त सम्ब घी काय--देश का वापिक बजट या वापिक आय व्यय का विवरण 
माजिमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है एवं ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 
ससद द्वारा उसे पारित कराना वित्तम त्री का काय होता है। सामायत संसद में बजट 
प्रस्तुत करने के 4 5 दिन पूर्व माँ तमण्डल उस पर विचार करता है। ससद मे बजट 
प्रस्तुत किय जाने के पश्चात उसमर प्रिवतन या आमुलचूल सशोधन की माग ससद के 
संदस्यगणों को करने का अधिकार है । वजट की आलोचनाआ का उत्तर देना एव 
कटौती प्रस्तावों से वजट की रक्षा करना वित्तमत्री का प्रधान दायित्व होता है । 
भात्रिमण्डल द्वारा ही सचित निधि (00750॥02/०6 ए76) एवं आकस्मिक निधि 
(एणरगइशारए एण्यात) सम्बधी व्ययो का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय ऋण 
की व्यवस्था करना भी मानिमण्डल का ही काय है । मां तमण्डल द्वारा ही बजट मे 
नवीन करा को प्रस्तावित किया जाता है। यद्यपि देश के वित्त का दायित्व औतम 
रुप मे ससद का होता है परन्तु माजिमण्डल ही यह निश्चित करता है कि 
राजस्व किस प्रकार वसुल किया जाय एवं कौनसा नवीन कर लगाया जाय तथा 
किस मद मे कितना व्यय किया जाय । 

“याय सम्ब धी काय--लॉड चासलर के परामश से काउन द्वारा महंत्वपूण 
'यायालयो के “यायाधीज्ञा की नियुक्ति की जाती है। काउन का क्षमा प्रदान करने, 
दण्ड को कम या स्थगित करने का अधिकार है। परतु वह अपनी इन शक्तियों का 
प्रयोग गहम-ती के परामक्ष से ही करता है । 

मन्च्रिमण्डल का सगठत 

के नवीन निर्वाचन या प्रधानम जी के त्यागपत्र के पश्चात ब्रिटिश राजा द्वारा 
कीमस सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमात्री नियुक्त किया जाता 
है एव उसके परामद से अय मत्तियों की नियुक्तित की जाती है। सन 923 ई तक 
दोना सदनो मे मे किसी भी सदन के सदस्य को प्रवानमज्री नियुक्त किया जाता था। 
9वी सदी मे अनेक प्रधानम नी लॉडसमा से ही चुन गये ये, यथा लाड पामस्टन, सॉड 
संलिसबरी आदि; 92 ई में लॉड सेलिसवरी के त्यागपत के पश्चात कोई भी 
पीयर प्रधानम नी नियुक्त नही किया गया। 923 ई म श्री बोनार ला (फेणाआ 
73) द्वारा त्यामपत्र देने पर राजा ने लॉर्ड कजन (लाडसमा म अनुदार दल के नता) 
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के स्थान पर वाल्डविन (पवत७छाा) (कॉमस समा के सदस्य एवं अनुदार दल कक 
नेता) को प्रधानम श्री क॑ लिए चुना था। राजा का यह मत था कि विरोधी दल बबात 
श्रम दल को लाडसमा म चूकि कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है अत प्रधानमंत्री भी 
कॉमस मे से ही चुना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रघातमत्री को कॉम स समा वा 
ही सदस्य होना चाहिए क्योकि माज्रिमण्डल कॉमस समा के प्रति ही उत्तरदायी होता 
है । इसलिए कामस म प्रघानमत्री का चयन लोकतत्रीय धारणा के अधिक अनुदूत 
है । बाद मे लाइसमा की सदस्यता स्वीकार करने पर स्वय वाल्डविन मे प्रधातमजरी 
रहना स्वीकार नही किया था। अत अब ब्रिटेन म॑ यह सुनिद्दिचत परम्परा या अनि 
समय है कि प्रधानमंत्री को कॉमस समा का ही सदस्य होना चाहिंए। 

प्रधातम/त्री मजिमण्डल के अय सदस्या का चुनाव करते समय विभित दृष्टि 
कोणा से प्रभावित होता है। सिद्धात में मीञयों के चयन के सम्बंध में उस्त पर 
कोई वधानिक निय त्रण नहीं होता परन्तु व्यवद्दार म कई प्रतिबंध होते हैं । 
माजिमण्डल में विभिन वर्गा, हितो एव क्षेत्रा को प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक 
होता है । प्रधानमनी क्षेत्रीय, दतीय, सामाजिक, घामिक, आधिक एव व्यक्तिगत 
इृष्टिकोणा एवं प्रमावो की उपेक्षा नहों कर सकता | दल के महंत्वपूण एव प्रभाव 
शाली सदस्यों को उसे मा त्मण्डल म स्थान देना ही पडता है । शक्तिशाली दलीब 
सदस्यों को दल मे शामिल करने स माँ तमण्डल अधिक दक्तिशाली हो जाता है। उसे 
पूव मीजिमण्डल के अनुभवी एवं विश्वस्त सदस्या को भी माज्रिमण्डल मं शामिल करतीं 
पडता है । 

मन्त्रिमण्डलोीय उत्तरदायित्व 

मा नमण्डल निरकुश रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग नही कर सकता । बपने 
कार्यों के लिए वही उत्तरदायी होता है | माजिमण्डल का उत्तरदायित्व जिसूजी है । 
मजिमण्डलीय उत्तरदायित्व का कोई विधिक आधार नही है, यह प्रथा अभिसमय का 
जाधारित है। मजिमण्डल प्रकारा तर से तीन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी भर 
है--() सम्राट के प्रति, (2) कॉम स के प्रति, एवं (3) देश के मतदाताओ के ग्रे 
सम्राठ के प्रति उत्तरदायित्व थे। 

प्राचीन काल म मी केवल राजा या सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते 
वे राजा के द्वारा नियुक्त किये जात ये एवं उसी के प्रसाद-ययत पंदाहढ है! 
प्रजात-व के विकास के साथ राजा की शक्ति माजमण्डल को हस्ता तरित हो गयी का 
राजा अब मा जियो के पदायमर्शानुसार काय करता है। सम्नाट के प्रति उत्तरदायित्व की 
अथ यह है कि विधिक हृष्टि से राजा के प्रसाद पय/त ही मा त्रमण्डल पदाहढ़ 2 
है । यह केवल सैद्धा/तिक व्यवस्था है। व्यवहार मे सम्राट सवेधानिक अध्यक्ष है, उ' 3, 
मजमण्डल के परामझन को स्वीकार करना पडता हे | अत राजा केग्रति मातियों की 
उत्तरदायित्व कोई गम्भीर बात नही है। इसका अभिप्राय तो केवल यह है कि मात्र 
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मण्डल सम्नाट को प्रत्येक वात की सूचना देता रह जिससे कि शासकीय कागजात देख 
कर राजा को परामश्य देने का अवसर प्राप्त हा सके । वेजहोट क जनुसार यह राजा 
का अधिकार है कि उससे परामश्य क्या जाय । इसके अतिरिक्त उसे प्रोत्साहन एवं 
चेतावनी देने का भी अधिकार प्राप्त है । 
फॉमन्स के प्रति उत्तरदायित्व 

यही वास्तविक उत्तरदायित्व है। 9] ई तक ब्रिटिश माीनमण्डल ससद 
क॑ दोना सदना के प्रति समान रूप से उत्तरदायी होता था। परतु ससदीय अधि- 
नियम 9] ई के पारित होने के फलस्वरूप लॉडसभा की श्ञक्तिया कम हो गयी 
हैं ओर मा त्रिमण्डल केवल कॉमस सभा के प्रत्ति ही उत्तरदायी होता है । इसका 
भय है कि मन्निमण्डल तभी तक पदारूढ रह सकता है जब तक कि उसे कॉमस 
सभा का विश्वास अर्थात कॉमस समा म॑ बहुमत का समथन प्राप्त होता है। अबि- 
श्वास प्रस्ताव, निदा प्रस्ताव, महत्वपूण सरकारी विधेयक या अय प्रस्ताव अथवा 
किसी मन्‍्त्री के वेतन को कम करने का भ्रस्ताव या कोई एसा गैर सरकारी प्रस्ताव 
जिसका कि माजिमण्डल विरोध करता हो, की स्वीकृति को मान्रिमण्डल के प्रति 
अविश्वास माना जाता हू । 

कामस सभा के प्रति मीजमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हांता है। 
आधुनिक राजनीतिक जाचरण को यह ब्रिटेन का महत्वपूण अनुदेय है । हर मानती काम स 
के प्रति व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप स उत्तरदायी होता है । जो मनी जिस विभाग से 
सम्बीघत होता है वह उसके कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता हूं। 
कोई मनी अपने विमाग के कार्यो के लिए यह कह कर नही बच सकता कि अमुक काय 
उसके अधिकारी या सचिव ने किया है जत वे ही उसके लिए उत्तरदायी है। व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व के साथ साथ हर मात्री सामूहिक रूप से भी माँ तमण्डल के किया 
कलापा के लिए उत्तरदायी होता है | मात्रिमण्डल एक इकाइ है। विधातमण्डल एवं 
सम्राट के साथ आचरण म॑ मा नमण्डल एक इकाई के रूप मे काय करता है। सभी 
मानती एक साथ एक इकाई के रूप म॑ पद ग्रहण करते है और एक साथ पद त्याम 
करते है । सभी एक साथ तरते एवं एक साथ डूबते हे । एक म नी के विरुद्ध आरोप 
पूरे मा उमण्डल के विरुद्ध आरोप माना जाता है। 
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6 अविश्वास श्रस्ताव (००७ ०१ ४० ००ागति०१००) साधारणत विरोधी दल के 
नेता द्वारा माँ त्रमण्डल की सामा य नीति या उसके समस्त कायकलाप के विरुद्ध 
भ्रस्तुत किया जाता है । 
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लास्की के अनुसार, “माशत्रमण्डल एक गुप्त निकाय है अत बहू अपने निषयां 
के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी है ।?? मन्त्रिमण्डल की वठका मे सदस्या को स्वतर्ज 
विचार-विमद्य का अवसर होता है परतु एक बार तिणय हो चुकन पर मा त्रिमण्डल की 
फायवाही गुप्त रखी जाती है । 878 ई मे लॉड सेलिसवरी ने सामूहिक उत्तर 
दायित्व का निर्धारण करत हुए कहां था कि “मन्त्रिमण्डल के समी निणया के लिए हर 
बह सदस्य जो त्यागपत्र नही देता, पूथ एवं अनिवायत उत्तरदायी है। उस बाद मे 
यह कहने का अधिकार मही है कि वह किसी एक मामले मं तो समभौत के कारण 
एवं दूसरे में अय सदस्या के समभाने बुमान पर सहमत हो गया था । * बत हर 
मी को जो त्यागपत्र नही देता, माश्रमण्डल के निणयो को स्वीकार करना चाहिए 
अयधा त्यागपन दे दना चाहिए।?* यदि वह त्यागप्न नही देता तो मले ही उस निणय 
का उसके द्वारा विरोध किया गया हा, वह उसका निणय माला जायेगा । उस निषय 
के पक्ष में उसे माीत्रमण्डल म मत देना चाहिए एवं आवश्यकता पडन पर जनता में 
उसका समथन करना चाहिए । यदि सदन मे मतदान के समय कोई मत्री अनुपस्थित 
रहता है तो उसकी निदा की जानी चाहिए भोर उस मा व्रमण्डल से निकाल दिया जाता 
चाहिए । मीमिमण्डल द्वारा स्वीकृत नीति के विरुद्ध किसी मत्नी को कोई वक्तव्य नही 
दना चाहिए । यदि मौीजमण्डल के निणय के विरुद्ध कोई मनी अपना वक्तव्य देता है वो 
उसे पदत्याग करना पड़ता है । उदाहरण के लिए, 903 ई मे चम्बरलन ने त्यागपत 
दिया था। इसी प्रकार किसी मी मी द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता 
चाहिए जिसके सम्ब घ में मजिमण्डल ने कोई निणय नही लिया हो । 927 इ मे 
सर विलियम जानीसन हिक्स द्वारा माँ नमण्डल के निणय के अमाव में ही 22 वष 
से अधिक आयु की स्नियो को मतदान का अधिकार देने का वचन दिया गया था। 
मा जिमण्डल ने जॉनीसन के इस आश्वासन को स्वीकार नहीं किया, फलस्वरूप उर्ह 
पदत्याग करना पडा था। परतु किसी घोषणा के पूव महंत्वपूण सहयोगियों का क्लर्म 
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39 855 ई में लॉड जॉन रसल ने मा त्रमण्डल क निणय से असहमत होते के 
कारण त्यागपन्र दिया था । जनरल पील ने तीन जे य॑ सदस्यो सहित डिजरेली बा 
सुधार कानून से असहमत होने क॑ कारण त्यागपन दिय्रे थे। 94 ई में 
मोले एव श्री वस ने युद्ध में शामिल होने के विचार का समथक होने के का 
त्यागपत्न दिया था । हरबट सेमुअल एवं अय उदारवादिया एवं श्री स्तोडीन हर 
ओटावा समझौते के विरोध म॑ त्यागपत्र दिया था | 7938 ई मे श्री ए थोनी 
5 ने प्रधानम नी चम्वरलेब की विदेश नीति के विरोध म॑ त्यागपत्र प्रस्तुत 

पथा। 
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यन भ्राप्त करने पर त्यागपत्र देना आवश्यक नही होता है। उदाहरण के लिए, लायड 
जाज ने 9]] ई में मेसन हाउस (!धक्षाआणा सि०४४०) भाषण के पूव इस प्रकार 
का आश्वासन प्राप्त कर लिया था । कोई मानी अपने बचाव में यह नहीं कह सकता 
कि मीजमण्डल के निणय से वह स्वय सहमत नही था । 

सामूहिक उत्तरदायित्व का यह अथ नही होता कि कोई मंत्री कमी अकेले 
पदत्याग करेगा हो नही या सम्पूण मा ध्रमण्डल प्रत्येक मन्री के व्यक्तिगत भ्रष्ट एव 
सावजनिक जीवन के उदात्त नैतिक मानदण्डो के विपरीत आचरण के लिए उत्तरदायी 
होगा। यदि कोई मन्‍्ती व्यक्तिगत अयोग्यता, भ्रष्टाचार अथवा चारित्रिक दोष का अप 
राधी हाता है तो ऐसी अवस्था मे सम्पूण मा जमण्डल को पद-त्याग करने क्री आवश्यकता 
नही होती, अपितु केवल उस मात्ी विशेष को ही अपने पद से हटना पडता है। उदा- 
हरणार्थ, 936 ई में अथ मत्री जे एच टॉमस एवं 947 ई में डालटस 
को बजट के रहस्यों के पूब-प्रकाशन के कारण अपने पदो से त्यागपत्र देना पडा था। 
922 ई मे मारत-माजी मोटेग्यू को माजमण्डल से निष्कासित कर दिया गया था 
क्याकि उहोन मृत्रमण्डल की अनुमति के बिना महत्वपूण नीति सम्ब धी प्रस्ताव को 
प्रकाशित करन का आदेश दे दिया था। 937 ई मे विदेशम-वी सेमुअल होर को 
इस कारण पदत्याग करना पडा था कि उनके एवं फ्रास के विदेश मनी लावेल के मध्य 
सम्पत्र इधोषिया सम्व वी कुत्सित समझोता देश को माय नही था।" कीलर-काण्ड 
से सम्बाधित जॉन प्रोफ्यूमा को अपने व्यक्तिगत भ्रष्ट चरिन के कारण त्यागपत्र देना 
पडा था । प्रोपयुमा ने कॉम स सभा में तिस्टन कीलर नामक सु दरी से अपने सम्ब धो को 
अस्वीकृत करके असत्य भाषण किया था । इसी प्रकार सुदरियों के कारण 
(मई 973 ई भे) लॉड जेल्लिको एवं लॉड लेम्बटन को त्यागपत्र देना पडा था। 

सामूहिक उत्तरदायित्व के अमाव में मीनमण्डल एक टीम के रूप म कार्य नही 
कर सकता । इसके अमाव में मीजमण्डलोय प्रणाली का काय-सचालन असम्मव हो 
जाता है। यदि सामूहिक उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया जाय तो सभी म्जीगण 
अपनी-अपनी ढपली तथा अपना-अपना राग अलापेगे । अत यह एक आवश्यक एवं 
स्वस्थ नियम है । सामूहिक उत्तरदायित्व परस्पर विश्वास को जम देता है एवं नीति 
के सम्बध मे विचारो और सहयोग का आदान प्रदान सम्मव होता है। सामूहिक 
उत्तरदायित्व के अमाव में माजमण्डल का दीर्घजोवी होना सम्मव नहीं हो सकता। 
जनता को हृष्टि मे अलोकप्रिय निणयो से समी वचना चाहते हैं । 932 ई म ब्रिटिश 


फ्फल्--त-त+>त> 

20 बाद की घटनाओ स ऐसा लगता है कि माव्रिमण्डल विदेश मत्री के विचारा स 
फहेमत था। सम्मवत यही कारण था कि वे पुन कुछ माह बाद नोसेवा मंत्री 
बना दिये गये थे । अत कुछ समय के लिए उह केवल वलि का वकरा बनाया 
गया था। 
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विकल्प रहते है प्रथम, पद से त्यागपन देना, एवं द्वितीय, नवीन निवाचन की माँग 
करना। साधारणत्त प्रधानमन्नी द्वारा द्वितोय विकल्प अपनाया जाता है। वह सम्राट 
से ससद के विधटन की माग करता है जिसे सम्राट सामायत मान लेता है। यदि 
नवीन चुनावों में मजिमण्डल विजयी होता है तो वह पदारूढ रहता है। यदि चुनावा 
मे मात्रिमण्डल पराजित होता है अर्थात्‌ नवीन चुनावों के परिणामस्वरूप मा त्रमण्डल 
के दल को कॉमस सभा में बहुमत प्राप्त नही होता तो प्रधानम-त्री तुरत अपन मात 
मण्डल का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है । ससद के विधटन की माग के द्वारा प्रधान 
मी यह मत व्यक्त करता है कि इस कॉमास सभा को भले ही मुझ म या मर॑ मीन 
मण्डल में विश्वास न हो परतु जनता का मैं आज भी विश्वासपात्र हूँ, जत मुक्के 
सीधे जनता से अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है । अत बह निवा 
पेन के माध्यम से जनता से कॉमस सभा के निणय पर पुनविचार की प्राथना करता 
है। साधारणत कोई भी मात्रमण्डल अब कॉमस समा मे पराजित होने पर पदत्याग 
नहीं करता । 

कई विद्वानां की दृष्टि म॑ं सामूहिक उत्तरदायित्व की उपादेयता संदेहजनक 
है। इससे कॉमस सभा का महत्व कम हुआ है एवं उसकी स्थिति भी गिर ग्रयी है 
तथा मजिमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है औौर माज्रमण्डलीय उत्तर 
दायित्व की आड म नौकरशाही फल फूल रही है। व्यवहार म मात्रिमण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रदशन सफलतापूवक कर सकना असम्मव नहीं तो अत्यधिक कठिन हा 
गया है। यह माजरिमण्डल के दलीय स्वरूप के कारण है । माजिमण्डसीय उत्तरदायित्य 
के दोष पर प्रकाश डालते हुए मोले न कहा था कि वित्त मन्नी को विदश मंत्री व 
गलत पत्र के लिए पद से हटना पड सकता है, तथा सुयोग्य गह-सचिव को मूख युद्ध मत्री 
शी भूला के परिणाम भोगने पड सकते हैं । हरमेन फाइनर का इस सम्बंध म॑ मत 
है कि यदि मात्रमण्डलीय व्यवस्था के श्रेष्ठतम अश्ञ की रक्षा करनी है ता हम इसया 


मान । लेकिन घाँधली की अधिक गुजाइय नही होती । यदि मा त्रमण्डल के विगद्ध 
पहुमत होता है ता माश्रमण्डल की कॉमन्स समा म एक के बाद दूसरी द्वार हवाती 
हम चली जायंगो । 
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ससद के सभी सदस्यो को मतदान की स्वतजता दी गयी थी। उसके मयकर परिणाम 
हुए थे। यदि प्रत्येक मनी को स्वत त्रतापुवक अपना मत व्यक्त करने को स्वतञ्ता 
प्रदान कर दी जाय तो माजिमण्डलीय व्यवस्था का आधार ही समाप्त हो जायेगा। 
सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव का विकल्प कमजोर एवं अल्पकालिक माँ तमण्डल 
हैं जो सम्पूर्ण माँ तमण्डलीय व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इसस मिश्रित मौजिमण्डलो 
का निर्माण हो सकता है । डॉ जेनिग्स के मत म॑ इससे फासीवाद का माम प्रशस्त ह्को 
जायेगा । 

हरबढ मोरीसन का मत है कि शासन को एक इकाई के रूप मं काय करता 
चाहिए अयथा शासन मे दरारे पड जाने की सम्मावना रहती है और यह सुशासन के 
लिए हानिप्रद एवं आत्मघाती प्रमाणित हा सकता हू । अत उनका कथन था कि समी 
मत्री मात्रिमण्डल के निणया से बेंधे हे। यदि कोई सावजनिक रूप मे मा तमण्डल के 
निणय का खण्डन करता है तो उसे त्यागपनर देना पडता है । ? न्यूमेन के अनुसार सामूहिक 
उत्तरदायित्व केवल मात्रमण्डल के सदस्या पर ही नही अपितु ससदीय सचिवों सहित 
सभी मा जियो पर लागू होता है । एल एस एमरी के अनुसार हमारी माज्िमण्डलीम 
व्यवस्था का सार ही भाजिया का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मीति सम्बंधी सभी 
तिणय सम्पूण मा जरिमण्डल के निणय समझे जाते है। . ससद की स्वीकृति थथवा 
निदा का प्रभाव समी पर पडता है । यदि कोई प्रइन महत्वपूण नीति से सम्बाधित 
होता है तो ऐसी अवस्था म॑ माँ त्रमण्डल पद-त्याग कर देता है।* लाड हेलशाम 
([.06 प्र5087) इसे अत्यधिक स्वस्थ सवैधानिक सिद्धात मानते हैं। वे मौज 
मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व को ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की सम्पूर्ण 
सरचना का केद्र मानते है ।* लास्की का यह मत है कि सामाय काल में सामूहिक 
उत्तरदायित्व का रहस्य यह है कि मा नरमण्डल की जडे दलीय प्रणाली मे हैं। दलीय 
रूप के कारण मा नमण्डल को उद्देश्य की एकता एवं इस एकता को कायम रखने के 
लिए आवश्यक समथन प्राप्त होता है । दलीय समयन के कारण हीं राजनीतिक 
एकरूपता सम्मव होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व का व्रियावयन साकार हो 
उठता है । 

मा नरमण्डल के विरुद्ध अविश्वास * व्यक्त होने पर मा तरमण्डल के समक्ष दो ही 
2]. घस्दफेला ऐरगयाइ0म.. 60ए४फ्ादाए दावे क्‍दद027, 954, 9. 60 
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24 कमी-कभी काम स सभा सम माजिमण्डल का बहुमत होने पर भी असावधानी 
या समथको के पर्याप्त सख्या म उपस्थित न होन के कारण पराजय हो जाती है। 
इसे आकस्मिक हार (॥39 ४०४०) कहते ह । इसके कारण म[जिमण्डल पदत्याग 
करने को वाघ्य नही किया जा सकता | यह मौजिमण्डल के निणय पर विद 
होता है कि कामस समा म किस हार को महृत्वपूण और किसे महत्वपूण ने 
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विकल्प रहते हैं. प्रथम, पद से त्यागपतर देना, एवं द्वितीय, नवीन निर्वाचन की माग 
करना | साधारण॑त प्रधानम-जी द्वारा द्वितीय विकल्प अपनाया जाता है। वह सम्राट 
से ससद के विधठन की माग्र करता है जिसे सम्राट सामायत मान लेता है। यदि 
नवीन चुनावों म मीजरमण्डल विजयी होता है तो वह पदारूढ रहता है। यदि चुनावो 
मे मा न्रिमण्डल पराजित होता है अर्थात नवीन चुनावां के परिणामस्वरूप मा जमण्डल 
के दल को कॉमस सभा में बहुमत प्राप्त नही होता तो प्रधानम-तरी तुरत अपने मजि 
मण्डल का ध्यागपन प्रस्तुत कर देता है। ससद के विघटन की माग के द्वारा प्रधान 
मनी मह मत व्यक्त करता है कि इस कॉमस सभा को भले ही मुझ म था मेरे मी ज- 
मण्डल में विश्वास न हो परतु जनता का मैं आज भी विश्वासवात्र हूँ, जत मुझे 
सीधे जनता से अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है । अत वह निर्वा- 
चन के माध्यम से जनता से कॉम-स सभा के निणय पर पुनविचार की प्राथना करता 
है । साधारणत कोई भी मा त्रमण्डल अब कॉम-स सभा में पराजित होने पर पदत्याम 
नही करता । 

कई विद्वाना की दृष्टि मे सामूहिक उत्तरदायित्व की उपादेयता संदेहजनक 
है। इससे कॉम-स सभा का महत्व कम हुआ है एवं उसकी स्थिति भी गिर गयी है 
तथा मजिमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है जौर माजिमण्डलीय उत्तर- 
दायित्व की आड मे नोकरश्ाही फल फूल रही है | व्यवहार मे मज़मण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रदशन सफलतापुवक कर सकना असम्भव नही तो अत्यधिक कठिन हो 
गया है । यह मा निमण्डल के दलीय स्वरूप के कारण है | मा तरमण्डलीय उत्तरदायित्व 
के दोप पर प्रकाश डालते हुए मोलें ने कहा था कि वित्त मनी को विदेश मत्री के 
गलत पत्र के लिए पद से हटना पड सकता है, तथा सुयोग्य गृह-सचिव को मुख युद्ध मनी 
को भूलों के परिणाम मोगने पड सकते है ।“ हरमेन फाइनर का इस सम्बंध मे मत 
है कि यदि मीजिमण्डलोय व्यवस्था के श्रेष्तम जश् की रक्षा करनी है ता हम इसको 


ऊन जफ 
माने । लेकिन धाँघली की अधिक गुजाइश नही होती । यदि माजिमण्डल के विरुद्ध 
बहुमत होता है तो माजिमण्डल की कॉमस समा में एक के बाद दूसरी हार हाती 
ही चली जायेगी । 
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त्याग नही सकते। यदि हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रश्नय देते हैं तो इसका यह 
अथे होगा कि प्रत्येक मनी को अपनी सुरक्षा हेतु सहयोगी म्यीहयो के अपराध का 
पक्षपीपण करना पड़ेगा ओर परिषद मे निर्मकतायुवक एवं स्पप्टता के स्थान पर 
रक्षा हेतु सजग रहना पडेगा | ऐसा इसलिए भी सम्मव नही है क्योकि अधश्यासन के 
कार्यों को हम पृथक पृथक रूप मे विभाजित नहीं कर सकत॑ । व्यक्तिगत उत्तरदायित्र 
से मीनमण्डल की एकता परिषद की स्पप्टता एवं उत्तरदायित्व का असदिस्ध निघारण 
नष्ठ हो जायेगा । * 
मम्निमण्डल का अधिनायकत्व 
[मन्त्रिमण्डल तथा ससद के सम्बन्ध 

मा निमण्डल ससद के प्रसाद पयात पदारूढ रहता है। माँ तगण अनिवायत 
ससद के सदस्य होते हैं । अत ससद एवं माजिमण्डल मे घनिष्ट सम्बंध होते हैं। 
ससदीय सम्प्रभुता के युग 9वी सदी मे ससद ही यथाथ म स्वामित्री थी और सात 
मण्डल उसका सेवक | परतु 9वों सदो की यह स्थिति आज 20वीं सदी में नही रही 
है । राजनीतिक दलीय निय नण के फलस्वरूप स्थिति विल्कुल उलट गयी हैं अथात 
स्वामी सेवक और सेवक स्वामी बन गया है । 20वी सदी को मस्निमण्डलीय अधिनाय 
कत्व का युग कहते हैं । मा नमण्डल को स्थिति काफी झक्तिशाली हो गयी है, फलस्वरूप 
हम आज 'मौ्रिमण्डल के अधिनायकत्व” की चर्चा करने लगे हैं। जेनिंग्स के अनुसार 
मजिमण्डल ही कॉम से समा का निया नण करता है, न कि कामस सभा मौजिमण्डल 
कय ।77 सर सिडनी लो के अनुसार आजकल किसी भो माँ त्रमण्डल की कॉमस सभा में 
हार नही हांती । कामास सभा के प्रस्ताव के फलस्वरूप 7895 ई में उदार दल को 
अपदस्थ किया गया था । उसके पश्चात किसी सरकार का पतन अविश्वास के कार्यो 
नही हुआ “४ रेमजे स्थोर ने भा नमण्डल की इस वढती हुई शक्ति की तीच्र आलोवती 
की है ) उसका कथन है कि माँ उमण्डल सवश्ञक्तिमान है । सिद्धात्त की हेष्टि पे 
माँ तमण्डल ससद के अधीन है पर तु वास्तव मं वह ससद का स्वामी है । एक 
निकाय जो इतनी शक्तियी का प्रयोग करता है, सिद्धा त मे ही सवशक्तिमान कहीं 
जा सकता है भले ही वह अपनी सत्ता के प्रयोग में कितना ही भसश्षक्त क्यों न हो 
बहुमत का समथन श्राप्त होने के कारण जतता का विय त्रण हीते हुए मां उत्की 
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ध्यति अधिनायक की है | दो पीढिया पूव की अपेक्षा आज यह अधिनायकत्व कही 
धिक निरकुश हो गया है ।” 

मौत्रमण्डल की शक्ति के विकास में दलीय अनुशासन, मे जमण्डलीय उत्तर- 
गपित्व का सिद्धात, प्रदत्त विधि निर्माण, प्रशासकीय “याय, मा जिमग्डल की कॉमन्स 
मा को विघटित करने की शक्ति एवं ससदीय जीवन की वतमानत दशा रूपी विभिन 
तत्व प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं । इनका विश्लेषण निम्नवत है 

() ब्रिटिश ससदीय सदस्यों पर राजनीतिक दलो का नियनण ! 9वी. सदी 
की भ्पेक्षा वतमान सदी में बढ गया है | आज निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दल के निर्दे- 
शन पर पूरी तरह काय करता है । 9वी सदी में विभित अवसरो पर कामस समा 
म॑ जिस उच्चकोटि का वाद विवाद हुआ करता था उसका अब अमाव है एवं बहुत ही 
कम अवसर पर वह देखन को मिलता है । लास्‍्की के अनुसार वह भी केवल उन 
अवसरा पर जब सरकार कॉमस सभा के सदस्यो को स्वतान मतदान की अधिकार 
प्रदान कर देती है । दलीय प्रणाली की कठोरता का अथ कॉम स समा का मात्रिमण्डल 
पर त्मश बढ़ता हुआ निय नण है । इसका रहस्य यह है कि सत्तारूढ एवं विरोधी 
दल, दोना के ही नेता दलीय मश्ञीन द्वारा अपने सदस्यों के क्रियाकलापो पर नियजतण 
करते है। स्वत-न सदस्यो के दिन अब बीत चुके हैं और उनके लौटने की कोई सम्मा- 
बना भी नही है ।/ 

दला की शक्ति मे वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारणो से हुई है 

(क) मतदाताआ की सरया में वृद्धि हो जाने के कारण उनके जन सम्पक हंतु 
अपेक्षाकृत कही अधिक व्यापक दलीय सगठन की आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति 
म॑ दला की शक्त म वृद्धि होमा स्वाभाविक है। दि 

(ख) राज्य के काय क्षेत्र मे वद्धि के फलस्वरूप ससद के शासकीय काय क्षेत्र 
म भी बद्धि हुई है। निर्धारित समय के आदर काय समाप्त करने के लिए अपेक्षाइुृत 
अधिक हृढ एवं कठोर दलीय सगठन अपक्षित होता है । 

(ग) बतमान निर्वाचक अपने प्रतिनिधियों को उनके व्यक्तिगत कार्यों की 
अपक्षा अधिकतर उमके दलीय नेताआ के कारण चुनते हैं । वहूत कम सदस्य जपती 
योग्यता एवं कार्यो के कारण चुने जाते है । 

लास्की ने इसी सदम म॑ यह कहा है कि सम्पूण दलीय पद्धति का व्यवसायी 
करण हो गया है एवं उनके कार्यों की व्यापकता ने दलो को सेवा के समान जनुशासत 
रखने के लिए विवश कर दिया है । यह सम्मव है कि दलीय कठोरता के विरुद्ध 
आवाजें उठें और विद्रोह मी हो । लेकिन अधिकाश सदस्य यह जानते हैं रि दल से 
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सम्बंध तोडना उनके लिए केवल खतरनाक हो नहीं है प्रत्युत्‌ विवाद के गम्मीर हान 
पर विरोधिया से भगडे के अवसर बढ जाते हैं ॥ अत जब ता योई गम्भीर बात नहीं 
होती, दल के आदर विद्रोह का को३ प्रइन ही नहीं उठता । स्मरणीय है 93!ई 
मे दल के केवल 6 सदस्या ने रेमजे मैकडोनल्ड का साथ दिया था ।* 

(2) माजिमण्डलीय उत्तरदायित्व ये! सिद्धांत के कारण भी माँ त्रमण्डल की 
शक्ति में वद्धि हुई है । सम्पूण मत्रमण्डल एक टीम के रूप म एक दुसर॑ के साथ 
सहयोगपुवक काय करता है। माध्रमण्डलीय उत्तरदायित्व के फलस्वरूप नौकरथाही 
मे अनुत्तरदायित्व पनपता है। दलीय समठन इसमे सहायक है । बहुमत के बूते पर 
मा जिमण्डल निरकुश ढंग से आचरण करता है । 

(3) प्रदत्त विधि-निर्माण (0००४०/८० [.68847०) के उदय एवं विवास 
ने भी मीजिमण्डल की शक्ति म वृद्धि की है। राज्य के कार्यो म वृद्धि होत के कारण 
ससद द्वारा एक वडी सख्या म प्रति वप विधियां का निर्माण किया जाता है | समया 
भाव एवं अनेकानेक प्रइनो से सम्बाधत विधिया की पेचीदग्रियां के कारण ससद 
सम्बाधित विधिया के निर्माण म असफल रहती है। अतएव वह अपनी शक्ति कायपालिका 
विभाभाध्यक्षा को प्रदत्त कर देती है। ससद द्वारा विधेयको के प्रारूप या मुख्य 
सिद्धान्तो को पारित बर दिया जाता है और सर्म्बाधत विमाम के मात्री को तत 
विधेयक सम्बधी आदेश आवश्यकतानुसार जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया 
जाता है। इस प्रकार माज्रिमण्डल के सदस्यो को विधि निर्माण की शवित प्राप्त हो 
जाती है | प्रति वप हजारा की सख्या म प्रशासकीय आदश जारी किये जाते हैं। अत 
प्रशासकीय क्षेत्र के अतिरिक्त माजिया को विधि निर्माण के सम्बंध म॑ भी व्यापक 
अधिकार प्राप्त हो गये है । 

(4) यही स्थिति याय के क्षेत्र मे हैं। प्रशासकीय ययाय के कारण मात्रियां के 
प्रभाव एवं शवित में असाधारण वृद्धि हुई है । विभिन मनालयो को अपने विभाग से 
सम्बाधित कुछ ऐसे मामला में -्याय करने की शक्ति प्रदाम कर दी गयी है जिनके 
सम्बंध मे पहले न्याय करने का अधिकार सामान्यत यायालयो को प्राप्त होता था। 
इस प्रकार विभागीय मनियों को इससे व्यापक -यायिक झक्तिया प्राप्त हो गयी हैं। 
इन प्रशासकीय यायाधिकरणा को सामा य -यायालय की काय पद्धति का अपनाने की 
भी आवश्यकता नही है, लेकिन प्राकृतिक -याय के नियमा का पालन इनसे अपेक्षित है। 

(5) मा नमण्डल की शक्ति म वृद्धि का एक आय कारण उसकी ससद को 
विघटित करने की शवित है | माज्रमण्डल के विरुद्ध अविश्वास व्यवत होने पर उसे 
तक्षण त्यागपत्र देने की आवश्यकता नही है। प्रधानम नी को यह अधिकार प्राप्त है 
कि वह सम्राद (राज्याध्यक्ष) से माँ जमण्डल को विघटित करने की माँग करे। जब 
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सम्राट से प्रधानमानी तत्सम्वधी माग करता है तो राजा ससद को विधटित कर देने की 
उसको भाग को स्वीकार कर लेता है क्याकि ऐसा अमिसमय है। नवीन निर्वाचनो मं 
विजयी होने पर ही माजिमण्डल पदारूढ रह सकता है। स्पष्ट है कि मान्रमण्डल को 
ससद के विघटन की शक्ति के रूप म ब्रह्मास्त प्राप्त है। बेजहोट के अनुसार माजि- 
मण्डल एक ऐसा जस्तु है जिसम अपने निर्माताआ को ही नष्ठ करने की शक्ति होती 
है ।* विद्रोही ससद सदस्यों पर इस शक्ति के फलस्वरूप माजिमण्डल निय तण रखने 
में सफल रहता है। यह सम्मव है कि ससद के विघटित होने के पश्चात होने वाले 
निर्वाचदा में अनेक ससद सदस्य जनता द्वारा न चुने जाये । इसम उनका बहुत सा 
घन भी व्यय हांता है ।४ अत विघटत की माँग करने वी शवित के कारण मजिमण्डल 
को स्थिति काफी हृढ हो गयी है 

(6) ब्रिटिश ससदीय जीवन स्तर भी ससद पर प्रभावशाली निय-नण रखमे मे 
भसफल-सा है। ससद के सदस्या को जमेक काम होते है। वे अपना पूरा समय संस 
दीय कार्यो को नही दे पाते । सिडनो लो” के अनुसार “आधा सदन कायरत रहता है 
तो आधा आमोद प्रमोद म व्यस्त ।” ससदीय प्रणाली में मानमण्डल निरकुश हो गया 
है। मा जिमण्डलीय प्रणाली ऐसा निरकुझ्तात है जा निरतर जनता की आलोचना 
से दग्ध ओर जनमत, विद्वास का भमाव एवं निवाचनों से जातकित रहता है। 
सेसद के सतकालो में ही माजरिमण्डल उसके प्रति उत्तरदायी होता है। स्मरणीय हे 
कि6 माह एवं उससे अधिक समय तक ससद का कोई सत्र ही नही होता । रोजबेरी 
के अनुसार इस अवधि म समाचार पत्नो से प्राप्त सूचना के अतिरिक्त हम॑ तनिक भी 
पह पता नहीं रहता कि हमारे शासक क्‍या कर रहे है ? वे क्या प्रवध एवं तत्सम्बधी 
विचार करते हैं २४० 

अत साराश में मीजमण्डल पर कॉम स का स्वामित्व कम हो गया हे | मा नि- 
मण्डल अपन सदस्यों के बहुमत के बूते पर जो चाहे कानून बना सकता है, जितना चाहे 
उतना “यय स्वीकृत करा सकता है, चाहे जो कर लगा सकता है एवं जिस कर को चाहे 
पमाप्त कर सकता है | ससद का जीवन उसकी मुट्ठी मे है । मा नमण्डल व्यवहार में 
कॉमस समा का स्वामी है! ससद माजिमण्डल के हाथ की कठपुतली वन गयी है। 
रैमजे स्योर के अनुसार, “वीति निर्धारण शासन, विधि निर्माण, आय-ब्यय, उच्च पदा 
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पर नियुवितयाँ आदि काय माप्रिमण्डल के हाथ मे हैं।? ब्रिटिश प्रजातत्र विकृत हू 
गया है । जनप्रतिनिधिया क हाथा म से निय श्रण यी द्वाक्ति उपरोक्त बारणा सं 
सिसक कर मा त्रमण्डल के हाथा म पहुँच गयो है थौर मात्रिमण्डल अब स्वय सद्तद को 
निर्या त्त करन लगा है। यह विपयय ही मा त्रमण्डलोय अधिनायरत्व कहा जाता 
है। लेकिन जेनिंग्स का मत है कि मा त्रमण्डल की उपरोक्त आलाचनां का यह बय 
नही है कि जिस मा त्रमण्डल का ससद या बहुमत प्राप्त हो जाता है उसका बस्थायो 
अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। वह जन भावना की उपक्षा नही कर सकता ।* 
प्रो हैशाल्ड लास्की एवं श्री एत एस एमरी न मा श्रमण्डल के अधिनायकत्व के 
आरोपा का सण्डन किया है। व प्रिटिश्व माश्रमण्डल की काय-पद्धति को उचित 
मानत हैं । 

लास्की न आरोपा की व्यापक समीक्षा वी है ।” रेमजे म्पोर के जनुसार 
मा जिमण्डल अपन निम्न दायित्वों का भली प्रकार निमान मे असमय है. प्रशासनतत्र 
की समीक्षा तथा नियञ्रण, एवं विभिन्न विभागा क॑ कार्यों म समन्वय । इन दायित्वा 
के ससद से मा अमण्डल को हस्तान्तरित हो जान के परिणाम अत्यात घातक हुए 
है! लास्की का मत है कि प्रत्ययः मश्री माम्रमण्डल वय्र सदस्य हाता है। उनक निणया 
के पीछे माज्रिमण्डल की सत्ता हाती है। मात्रिया को नवीन समस्याआ पर विचार 
करने एवं तत्सम्बधी विचारा को मा त्रमण्डल मे रखन की पूण स्वतत्रता होती है। 
वित्तीय प्रश्नो पर वित्त विभाग म पृण विचार विमश्य होता है । विवादास्पद विषयां 
पर माजिमण्डल विचार एवं निणय करता है। संसद स्वय एक वृहद्‌ निकाय हैं और 
बह प्रशासन पर नियात्रण सम्बंधी दायित्वा को भली प्रकार नहीं निमा सकती | अत 
प्रशासन पर निय त्रण सम्बंधी किसी अय श्रेष्ठ प्रणाली की वतमान मजिमण्डलीय 
निय-जरण पद्धति की तुलना मे कल्पना करना कठिन है। रेमजे म्योर का यह भी तक 
था कि माँ तया के पास न तो समय है और न ही पर्याप्त अवकाश है कि वे तकनीकी 
एवं आथिक प्रइनो का सुलका सके । उनके पास उस आवश्यक क्षमता का भी अभाव 
है जो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है। लास्की का कथम है कि ये 
विचार ठीक है परतु मा त्रमण्डलीय पद्धति पर रेमजे म्योर के य आरोप गलत हैं। 
माँ तमण्डल राजनीतिक सतह पर उमरने वाली समस्याओं पर ही विचार कर सकता 
है। मात्रमण्डल--राजनी तिज्ञो का समूह--विशेषन्ों का सगठन नही है। न वे झोधकर्ता 
हैं। मानिमण्डल का काय तो शोध के परिणामों का ठीक ढय से प्रयोग करना है। 
ससदीय लोकतत-त्र मे शासन को वही काय करने चाहिए जिनकी मतदाताआ का अपेक्षा- 
कृत बडा समूह उससे अपक्षा करता हो । मान्रिमण्डल रॉयल सोसाइटी की भाँति 
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शानाजन करन वाली सस्था नहीं है। उसका काय तो तात्कालिक राजनीतिक महत्व 
से सम्बाधत परिणामों के उपयुक्त प्रयोग से सम्बाधित है । 
मा त्रमण्डल के लिए लोकमत की उपेक्षा करना असम्भव है । ससदीय प्रणाली 
में शासक अधिनायक नही होता एवं वह लोकमत से स्वत न होकर नीतियो की घोषणा 
नहीं कर सकता ॥/” उसे अपने प्रस्तावों को क्रिया।वित करने के लिए सहयोग को आव 
श्यकता होती है और इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए शासन को दल की आज्ञाओ 
का सदेव ध्यान रखना पडता है । ससदीय प्रणाली का सार उत्तरदायित्व है। उत्तर- 
दायित्व के अतिरिक्त किसी आय विकल्‍प को स्वीकार करने के फलस्वरूप सम्पुण 
प्रणाली ध्वस्त हो जायगी । यही नहीं शासकीय कार्यो का दायित्व ससद के बाहर 
किसी अय सस्था को सौपने का अथ अधिनायकत्व के लिए माग प्रशस्त करना है ४ 
अत शक्तिशाली स शक्तिशाली मा ज्मण्डल भी निरकुश नही हो सकता। आज स्थिति 
यह है कि मा जमण्डल का पतन कॉमस समा मे पराजित होन पर न होकर चुनाव म 
हासन पर ही होता है। इसका यह अथ है कि लोकतन के विकास के साथ उत्तर- 
दायित्व निष्कामित होकर मतदाताओ के प्रति हो गया है । पहले मात्री सम्राट के प्रति 
उत्तरदायी होते थे । लोकत त्र के थोडे विकास के कारण मा नमण्डल कामस सभा के 
प्रति उत्तरदायी हो गया था तथा लोकत-न के पूण विकसित होने पर माजिमण्डल अब 
सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया है। 
एल एस एमरी” ने मित्र तक दिये है। उनके अनुसार लॉकततीय 
शासन पद्धति के दो सिद्धान्त है। प्रथम सिद्धा त यह है कि सरकार को शासनाधिकार 
जनता से प्राप्त होता है । अत शासन का चुनाव जनता या उसके प्रतिनिधिया द्वारा 
ही होना चाहिए और जनता की इच्छानुसार उसके आदेशा का अनुसरण करत हुए ही 
शासन किया जामा चाहिए। फ्रास, स्विट्जरलण्ड एवं सयुक्त राज्य अमेरिका म इसी 
सिद्धात को मा यता दी गयी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कायपालिका का प्रमुख है, 
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ततीय फ्रेच गणराज्य का राष्ट्रपति जनता 
द्वारा चुना जाता था और पांचवे फ्रेंच गणराज्य म मी जनता द्वारा ही चुना जाता है। 
| स्वत न रीति से शासन का सचालन नही कर सकते । परतु ग्रेट ब्रिटन के शासव 
40 लोकमत की उपेक्षा के परिणाम भयकर होत हैं। 886 ई म आयरिश स्वराज्य 
प्रश्न पर उदार दल एवं 93] ई म व्यय की कमी क॑ प्रश्न पर मजदूर दल 
का पतन हो गया घा । 936 ई म॑ सेमुजल होर को थवीसीनिया सम्बधी 
उनकी नीति के लोकमत क॑ प्रवल विराध के कारण ही त्यागपत्र देना पडा घा। 
प्रधानमंत्री ईडन की स्वेज नहर पर जात्मण की नीति की जनता ने तीग्र विदा 
का को थी, फलस्वरूप उह राजनीति से अवकाश ग्रहण करना पढ़ा था। 
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के सगठन का सिद्धांत इससे मित्र है। वहाँ शासन या माजिमण्डल का निर्माण सन्नाद 
द्वारा किया जाता है। उसके अधिकारा का मूल प्रिटन का राजा होता है, न कि जनता 
या उसके प्रतिनिधि । ब्रिटिश मा निमण्डल जनता यथा उसके प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 
नही है, अपितु ब्रिटिश प्रघानमत्री की नियुक्ति सम्राट करता है एवं उसके परामग्य 
से अय मौजियो की नियुक्ति को जाती है । अत शासन सचालन म मत्रिमण्डल संसद 
का जनुकरण न करक उसका नेतृत्व करता है। लाकतान का ग्रेट ब्रिदेन म यह जय है 
कि शासन ससद की सम्मति से होता चाहिए, न कि ससद द्वारा स्वय शासन किया 
जाय । ज़िटन मे न तो ससद स्वय शासन करती है और न वह कर सकती है । नीति 
निर्धारण एवं शासन सचालन का अधिकार केवल मॉजिमण्डल को प्राप्त है। सतद 
केवल सहमति या असहमति व्यक्त कर सकती है। ससद की असहमति पर ब्रिटिश 
मज्रिमण्डल पदत्याग कर देता है परतु वह अपनी नोति म कोई परिवतन नही करता। 
मा जिमण्डल सदैव ही मेतृत्व करता है । ससद को किसी न किसी मात्रिमण्डल के पीछ 
चलना ही पडता है | एमरी के कथन का साराश यह है कि ब्विटिश पद्धति म प्रमुखता 
मौनिमण्डल की है। ससद का काय केवल आलोचना करना और नियजण रखना है। 
मुख्य बात यह है कि शासन का सचाजन होता रहे--शासन सचालन जनहित मं हो, 
यह बाद की बात है। जित देशो म ससदीय प्रणाली के इस सिद्धांत के कम को 
बदलकर लोकत-पर को प्रधान एवं शासन को गौण स्थान दिया गया है वहा ससदीय 
पद्धति में अन॑क दोप उत्पन हो गय हैं, यथा--भाजरिमण्डल निबल एवं अल्पजीवी 
हो गये हैं । अत मारमण्डलीय उत्तरदायित्व का विशुद्ध अथ यह है कि यदि मा जिमप्ड्त 
की नीति से जनता या ससद सहमत नही है तो मा नमण्डल को पदत्याग कर देवा 
चाहिए | परतु जब तक ससद या जनता उसको पदारूढ रखना चाहती है उस समय 
तक वह उसमे निरतर विश्वास व्यक्त करती रहती है । ऐसी स्थिति म मा तमण्डल को 
अपने पद पर बना रहना चाहिए एवं ससद को मा जिमण्डल का नेतृत्व मानते हुए का। 
करना चाहिए । अत माज्रिमण्डल की निरकुशता एवं तानाशाही की चचा उनके द्वीरर 
की जाती है जो माजिमण्डलीय उत्तरदायित्व के इस अथ को नहीं समझत | जतता 
स्वयं शासन सचालन नही कर सकती । अधिक से अधिक वह यह बता सकती है कि 
शासन अच्छा है या बुरा । यह ब्रिटिश ससदीय प्रणाली का मौलिक एवं आधारणगूत 
सत्य है । 
व्यवहार मे मा नमण्डल पर लोकमत का सदव ही निय नण रहता है । लोकमंत 
की उपेक्षा करने का साहस शक्तिशाली से शक्तिशाली मा जमण्डल भी नही कर सकता है। 
यदि कोई मा न्रमण्डल वार वार त्यागपन्र देता है या ससद के विघटन की माँम करवा हा 
जनमत की उपक्षा करता है एवं अत्यधिक गोपनीयता वरतता है तो उसके अलोकप्रिय 
हो जाने का भय है । उसे सदव ही जनता की इच्छा एवं अपन समथका के ह्व्ता का 
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ध्याव रखना चाहिए और जनहित म शासकीय नीति को आवश्यकतानुसार तुरत 
परिवर्तित कर देना चाहिए बयया परिणाम मयकर हो सकते हैं । 93ई में 
प्रमदलीय मा त्रमण्डल यो अपन सहयोगिया--स्नांडीन, थॉमस एवं हे डरसन के विद्रोह 
के कारण ही पदत्याग करना पडा था २ 934 इ की राष्ट्रीय सरकार को, जिसे 
कामस मे असाधारण बहुमत प्राप्त था, वेराजयार सहायता अधिनियम के कारण पद 
त्याग करना पडा था। 935 ई मे कुत्सित होर लावेल पक्ट के कारण विदेश मी 
समुजल होर को पदत्याग करना पडा था। 937 ई में चम्बरलेन की गलत विदेश 
नीति का जनता ने विरोध किया, फलस्वरूप उह जपन पद स हटना पडा था। स्वेज 
नहर क प्रश्न पर प्रधानम त्री एयॉनी ईडन को प्रवानमानरी पद से हंटना पड़ा 
यद्यपि उनके दल का बहुमत था। यह सव उदाहरण इस मत की पुष्ठि करते है क्कि 
मी नमण्डल को जनता की लाडी पर स्देव ही हाथ रखना चाहिए। जनता के विरोध 
म भी म्रमण्डल का भत निश्चित है। अत लावेल* का यह कथन पूणरूपेण सत्य है कि 
मो जिमण्डल की निरकुशता का कारण सावजनिक लोकश्रियता है, उसकी निरतर ही 
भालाचना होती रहती है तथा जनमत की शर्क्ति, (सदन के) विश्वास की आवश्यकता 
एवं नवीन निर्वाचता की सम्मावना सदव ही उस (मा जिमण्डल) को व्यवस्थित 
करती रहती है । माजिमण्डल भी आलोचना के प्रति सदैव सजग रहता है एव 
उसकी कमी उपक्षा नही कर सकता। फाइनर का निम्न मत ब्रिटिश मा त्रिमण्डलीय 
प्रणाली के सदम म महत्वपूण है. “ब्रिटिश मा त्रमण्डलीय व्यवस्था झीघ्रगामी, गतिशील, 
विववी एवं उत्तरदायी नतृत्व प्रदान करती है। इस पर नियतण रखा जा सकता है 
परतु इसका दमन सम्मव नही है । इससे प्रघनत किये जा सकते हैं परतु इसका 
अविश्वास नही किया जा सकता । राजनीतिक देप होते हुए भी इसके संदस्या न 
व्यक्तिगत इर्प्पा नही होती । इस पर उत्तरदायित्व की शक्ति, इसकी सस्थाजों एव 
अनुमतियों द्वारा नियाजग रखा जा सकता है 
ब्विटिश प्रधानमन्त्री 
मोलें* के अनुसार ब्रिटिश प्रघानमत्री मा नरमण्डलीय मेहराव की जाधारक्िता 
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260, उदार दल 59 एवं श्रम दल 288 । इस समय रेमजे मक्‍डोनल्ड प्रधातम नी 
थ। हेडरसन के नेतृत्व म कुछ थ्रमदलीय सदस्या ने विद्रोह कर दिया। फल 
स्वरुप मनिमण्डल का पतन हो गया था । 
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है। "यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सभी मात्रिया का स्तर समान होता है नोर वे सभी एक स्वर 
में बांतते हैं तथा मतदान के समय “एक व्यक्ति एक मत के अनुसार मतगणना वी 
जाती है परतु मीनिमण्डल का अध्यक्ष अपन समकक्षा म प्रथम [टाणयाड ांध 
एथ८४) होता है । वह अपने पद पर रहते हुए असाधारण एवं विधित्र सत्ता को 
उपभोग करता है ।/? विलियम व्नोत हरकोट के अनुसार वह तारों के मध्य 
चदा्रमा है ।! मुनरो के अनुसार यह कोई नही जानता कि अय मस्त्री कहाँ रहते 
है । परतु मूख से मुख भी जानता है कि 0 डाउतिय स्ट्रीट का क्या बय 
है । प्रधानम जी माँ न परिषद, मीनमण्डल एवं शासन का प्रमुख होता दै | 
लास्‍्को के अनुसार ब्रिटिश प्रधानम नी मौत्रमण्डल के निर्माण, उसके जीवन एवं 
मृत्यु के लिए केद्वीय स्थिति रखता है ।” रेमजे म्योर की हप्टि म॑ माँ त्रमण्डल राज्य 
रूपी जहाज का चालक चक्र है और प्रधानम नी उसका चालक है ।/ 

प्रधानमत्तरी मा तमण्डल का श्रमुख एवं शासन का प्रधान होता है । विध्शि 
प्रधानमस्त्री का पद विकास का परिणाम है एवं अभिसमय पर आधारित है। हैवोवर 
वश के काल मे प्रधानम-नी के पद का उदय हुआ था। जॉज प्रथम जमने मापा नहीं 
जानता था । उसने माँ तमण्डल की बैठका को अध्यक्षता करना छोड दिया था। वरिष्ठ 
मानी उसके स्थान पर म जियो की वैठक की अध्यक्षता करने लगा बा । सर वातपोत 
प्रथम प्रधानम नी थे । ब्रिटिश प्रधानमस्त्री का !905 ई में शासकीय कागजातों में 
प्रथम बार उल्लेख मिलता है । इस वपष एक राजघोषणा # अनुसार याक के आकविद्य 
के पश्चात उसे वरिष्ठता प्रदाव की ययी थी ।* प्रधानमत्रों को सा 40 र्ण 
पूप८७४४:७ (कोपागार के प्रथम लॉड) के रूप मे वेतत मिलता था। 937ई में 
जाउन एक्ट (दाएइला5 ० (ध॥०७7 8०) के द्वारा प्रधावमत्री एवं कोपामार के 
प्रथम लॉड के वेतन का स्पष्ट उल्लेख करके स्पष्ट रूप से प्रघानमस्त्री को विधिक मा या 


47. 78०, 9 १57 
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था८व ०४ 088 गगप टा7 ०१ ८४, 9 90 
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प्रदान की गयी है । उसे 0 हजार पोण्ड प्रति वय वेतन प्रदान किया जाता है तथा 
समस्त भूतपूव प्रधानमाज्रिया को 2 हजार पोण्ड प्रति वप पेशन के रूप में प्राप्तहात हैं ! 
प्रिटिश परम्परा के अनुसार प्रति नवीत निवर्चिन के पश्चात संम्राट कामस 
समा क॑ बहुमत दल के नता को प्रधानम श्री के पैद पर नियुक्त करता है ।* ग्रेट ब्रिटेन 
मे द्विलोय पद्धति हान के कारण सम्राट को बहुमत दल के नेता को चुनना कठिन 
काय नहीं है, परन्तु तीन या अधिव' दला के विकसित होने पर कठिताई उत्पन हा 
जाती है । कॉमस समा मे बहुमत दल क॑ संता की स्थिति अस्पष्ट होन की दक्षा में ही 
प्रधानमस्त्री के चयन मे सम्राट को स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त होती है। 894 ई 
मे प्रधानम त्री ग्लेडस्टोन के त्यागपत्र क पश्चात उदार दल का कोई स्पष्ट नेता नहाने 
की स्थिति मे सम्राट ने स्वविवेक से प्रधानम भी का चयन किया था। सम्राठ द्वारा 
एस व्यक्ति को ही प्रधानमात्री के पद पर चुना जाना चाहिए जो स्थायी शासन 
बा निर्माण कर सके तथा कॉमस समा का विश्वास अजित कर सके । जव॑ कामस 
त्रा में दला की अस्पप्ट स्थिति के फलस्वरूप प्रधानम नी का चयन करना जस्म्मव 
होता है ता सम्राट या राजा का इस सम्बंध मे स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त हो जाती 
है। 93] ई मे थ्मदलीय प्रधानम-त्री रमजे मक्डोनल्ड को श्रम दल से विष्कासित 
करके हडससन का दल का नंता चुना गया था। कॉमस मे श्रम दल के 289 सदस्यों 
में स 6 सदस्या न विद्राह कर दिया था । देश की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने 
के सम्बंध मे प्रस्तावित उपाया पर मा नमण्डल म उत्पन मतभेद विद्रोह का कीरण 
था । 23 अगस्त, 93] ई को रैसजे सक्डोनल्ड ने पदत्याग कर दिया। सामा ये 
परिस्थितिया म प्रधानम-तरी के पदत्याग करने पर राजा को कुछ निश्चित अभित्तमया 
के अनुसार विरोधी दल के नेता को नवीन मा त्रमण्डल के तिर्माण हेतु भार्मा त्रत करता 
चाहिए । अत रेमजे मकडोतल्ड के पदत्याग के पश्चात या तो अनुदार दल के नैता 
वाल्डविन का या श्रम दल के नये नेता हे डरसन को प्रधातम ती पद के लिए जाम" 
जजित करना चाहिए था। पर तु सम्राट जॉज पचम ने रेमजे मबंडोनल्ड से वित्तीय 
पक्ट-काल भे राष्ट्र का साथ देने की अपील की एवं अनुदार और उदार दल क॑ जति- 
भ्रम दल के उत समी सदस्या का सहयोग राष्ट्रीय सरकार के निर्माण हैतु प्राप्त 

करने का प्रयत्त क्या जो उसके लिए तयार थे । ऐसा विश्वास किया जाता है 

कि राजा ने अनुदार एवं श्रमदलीय नेताआ से मी एसी ही अपील की थी।“ फल 

रमन मबानल्ड को पुन प्रधानम नी चुने लिया गया और उहने राष्ट्रीय सर 
53 महारानी विक्‍्टोरिया ग्लेडस्टोन को व्यक्तिगत रूप के पसद नहीं करती थी 

परन्तु उह ग्लेडस्टोन को बहुमत दल का नेता होने के कारण चार बार प्रधान 

पद पर आर्मात्रव करना पडा था। 


गो धवालए परत (ठगगाने इलाज पा खा 8४००णागेपेंड एबोआ 
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कार का निर्माण किया । लास्‍्की के अनुसार राजा के द्वारा रमजे मक्डोतल्ड को 
प्रधानम जी पद के लिए तैयार करना उसके सवधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं था। 
“नवीन मौनमण्डल का स्वरूप राजमहल की जात के सहश्य ठीक उसी प्रकारया 
जैसे कि 763 ई मे लॉडबूट को प्रधानमजी बनाया गया था ।// लास्की का मत है 
है कि रेमजे मक्डोनल्ड को राष्ट्रीय सरकार का प्रधानम जी वनाना सवथा अनुचित 
था क्योकि वे दलीय प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमजी मही बने थे। दल ने उहे 
नेता पद से निष्कासित कर दिया था । अत उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मबडों 
नलड की नियुक्ति वस्तुत राजा की इच्छा का परिणाम थी। स्मरणीय है कवि सिडनो 
वेब एवं जेनिग्स ने सम्राट जॉज पचम के काय को पूणरूपेण सवधघानिक ठंहराया है 
क्योकि उदारवादी मेता समुअल तथा अनुदारवादी मेता वाल्डविन दोनो ये थामा 
किये जान पर मा जिमण्डल का निर्माण करने से इकार कर दिया थां। अंत राजा 
द्वारा मैक्डोनल्ड के अतिरिक्त किसी जय को नियुक्त करमे का विकल्प नहीं था। 
परतु राजा द्वारा हे डरसव को मौजिमण्डल के निर्माण हेतु आर्मा नत न कस का 
काई जौचित्य नही था। लास्की ने इस सम्पूण घटना से यह निष्कष निकाला है कि 
अस्थिर राजनीतिक सकट के समय प्रधानमनी के चयन मे राजा का महत्व अत्यधिक 
हो जाता है । मैबडोनल्ड को पुन प्रघानम-ती बनाने म॑ राजा का भ्रमुख हाथ था । 
उडोने ही वाल्डविन एवं हृबट सेमुअल को मक्डोनल्ड को भ्रवानमानरी बताने के लिए 
तैयार किया था। मबड़ोनल्ड को राजा के द्वारा चुना गया था | उस कोई दल्लीय सम 
थने नही था । सविधान शास्नी फोय ने राजा के कदम के समथन म॑ निम्न दो तक 
दिये हैं. प्रथम देश के स्वणमान की रक्षा, तथा द्वितीय जागामी निर्वाचना मं राष्ट्रीय 
सरकार का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना। लास्की के अनुसार प्रथम तक का जय गईं 
हुआ कि “राजा अपने क्सी विचार क॑ लिए बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्व कर सकता 
है। यही जाज तृतीय की नीति थी । इसका स्वामाविक अथ यह है कि राजा तदल 
नही है ।” यह ससदीय व्यवस्था का निपेव है । राजा नाममात्र का अध्यक्ष होता है। 
द्वितीय तक अपने आप में ही जाधारहीन है । यह तो राजा के काय को बाद मं उचित 
ठहराना है । इसका अथ यह हुआ कि “राजा द्वारा निर्मित मा निमण्डल यदि मिवर्चिता 
म बहुमत प्राप्त करन मे सफ्ल हांता हू ता राजा का बाय स्ेधानिक हांगा। साला 
के अनुसार यह सतरनाक सिद्धात है। * 

सिद्धा त मे प्रधानमत्री जपन सहयोगिया का चुनन मे स्वत है परन्तु खत 
हार मे उस अनक नियञ्रणा के अधीन काय करना पडता है | दलीय द्वित वे साप-साप 
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देश के सभी जौद्योगिक क्षेत्रा, वर्गों, हिता, धर्मा एव योग्य दलीय नेताजा को मा नमण्डल 
म प्रतिनिधित्व देना आवश्यक होता है । इसके नतिरिक्त सभी मी ससद म स ही चुने 
जाने चाहिए । यदि नियुक्ति के समब कोई मात्री ससद का सदस्य नहीं होता तो 6 
माह के भीतर उस ससद के लिए निवाचित हो जाना चाहिए । प्रधानम नी लॉड 
समा के सदस्या मे भी कुछ सदस्या को मान्रिमण्डल म शामिल करता है। लाड सभा 
वा बध्यक्ष--लॉड चासलर--अनिवायत मा नमण्डल का सदस्य होता है। मा निमण्डल 
के निर्माण म प्रधानम जी को योग्यता एव क्षमता दोना म समावय करना पड़ता है। 
लावेल के अनुसार प्रधानमजी द्वारा मीजिमण्दल का निमाण विभिन्न प्रकार के असमात 
एवं विभिन्‍न शक्‍ला के टुकडा से किसी वस्तु के निर्माण के समान है।” लास्‍्की ने 
निम्न शब्दा म बडे सुदर रूप म इस स्थिति की समीक्षा की है. 'उसे अनेक परि- 
स्थितियों को ध्यान म रखना पडता है । दल के नेता के रूप में वह कुछेक साथिया की 
उपक्षा नहीं कर सकता क्य।कि उनकी उपस्थिति दलीय शासन के लिए अपेक्षित है। 
उसके बुछ साथी इतने महत्वपूण हो सकते हैं कि वे जिस विभाग का लेना चाह उह 
उसे वही विभाग दना पडता है । वास्तव में वह एक सावयवी इकाई का निर्माण 
करता है जिसके सदस्य एक दूसरे के कार्या के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व वहन करने 
का तत्पर रहते है 7 
“प्रधानम नी को राजा की भी स्वीकृति प्राप्त करनी पडती है। परम्परा के 
भनुमार नियुक्तियां क सम्बंध म विचार विमश करना राजा का मौलिक अधिकार है। 
इस प्रकार राजा भो अपने विचारा से (माजमण्डल के मिर्माण को) प्रमावित कर 
सकता है ।”/ 
“प्रधातम-ती का विवेक एवं प्रभाव निर्णायक हाता है। लेकिन विभागा के 
ण के सम्बब मे वह प्रमुख साथिया की उपक्षा नही कर सकता । उसे एक एसी 
टीम का निर्माण करना पडता है जो सफलतापुवक काय कर सके एवं जो दल का भी 
स्वीकार हो ।” * 
प्रधानम-न्रो को शक्तिया 
प्रवानमजी ग्रेट ब्रिटेन एवं उसके साम्राज्य का राजनीतिक शासक हे । ब्रिटिश 
पैशासन का प्रमुख है । रेसजे स्योर के अनुसार, “उसकी श्षक्तिया की विधिक व्याख्या 


प्राप्त नही है परतु उसको जितनी व्यापक शक्तिया प्राप्त है उतनी विश्व के कसी भी 
58 « पड ध०ा 5 वा 6 काठ 0 2णड्धापव्गाह 3 गिवपाल 0एॉ रण 06% 
जंगणा बा (00 प्रपयादाणार सि. फल एणएए१० ब्यापे. धधणा हा बल ग्रण ० 
अं ०8 $0 हे. एलाडिट५ 08०0८ --+०शण] पृ+४ ए0ब्शामाढाएं शी 
काइबड४, एत [,0 57. (050 959 055 द खफा, रब क्‍गदहय 
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सवधानिक शासक, यहा तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी आ्प्त नही है ।” वह बल्ले 
च्यस्त व्यक्ति है | सम्पुण प्रशासन के लिए बह उत्तरदायी है । 

() वह मजिमण्डल का अध्यक्ष एवं नेता है | बिटिक्ष सम्राट की सहमति 
से बह मीजमण्डल के सदस्यों को नियुक्त करता है। उह् वह पदच्युत भी कर सकता 
है । उनके मध्य विभागों का वितरण करता है । विभिन मजालया मे उत्पन्त मत 
भेदों का समाधान एवं विभागों के कार्यो मं समावय करता है तथा उनकी कठिनाइयों 
को दूर करता है । सभी मनी उससे परामझ् करते है । माौश्रिमण्डल की बैठका की 
अध्यक्षता करता है । वह इस बात पर हृष्टि रखता है कि सभी विभाग माजिमण्डल 
द्वारा स्वीकृत्त नीति का पालन करते हैं एवं स्वेच्छायूबक विभाग की नीति का निर्धारण 
नहीं करते | मीनमण्डल के निणयां को क्रियास्वित करना उसी का दाभित्व होता हैं । 

(2) प्रधानम"ती को नियुक्ति सम्बन्धी व्यापक झक्तिया प्राप्त हैं। राज्य एंवं 
साम्राज्य की सभी उच्च नियुक्तिया वास्तव मं प्रधानमनी छाश ही की जातो हैं। 
राजदूती, भा जयो तथा 3947 ई के पूषर भारत के गवनर जनरल एवं गवनरों थादि 
पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमस्ती द्वारा ही की जाती है । वह साम्राज्षीय उुरक्षा 
समित्ति जसी समितियों की भी स्थापना करता है। युद्धबाल में विभिन विभागों के 
कार्यो के मध्य समबय स्थावित करने वाली सुरक्षा समिति का वह अध्यक्ष होता हैं। 
बहू माँ त्रमण्डलीय सचिवालय पर निय-नण रखता है तथा समय समय पर उत्त्त 
प्रामकश्ञ एवं विचार विमद करता है । 

(3) प्रधानमानी कॉमस समा का तता* और शासन का प्रमुख बधिवक्ता 
होता है एवं समस्त शासकीय नीतिया पर वह अधिकारपुवक निणय देता है॥ उसकी 
विश्लेषण एवं वक्तव्य सम्बाबित विषय पर प्रामाणिक एवं आततिम साना जाता है। 
कामस सभा का कायकम वही वयार करता है। वही यह निश्चय करता है कि स्व 
के अधिवेशन कब हर कितने समय के लिए बुलाये जाये | ससद का काय विवरण 
वही निश्चित करता ह ( शासकीय एवं व्यक्तिगत सदस्यों से सम्बाधत कार्यों के लिए 
समय-विभाजन भी उत्ती की सहमति से किया जाता है । ससद के गुप्त अधिवेशन की 
समय भी वही निश्चित फरता है । उसे कॉमत्स समा के विंघटन की माय करते बी 
शक्ति प्राप्त है। लॉड एवं भय उपाधियों को देने के सम्बंध मे भी सआ्लाट को वहीं 
अत्तिम रूप से परामश् देता है । 

(4) दक्य की विदेश नीति का वह प्रमुख निमाता है । वदधिक एवं सम्दग 


60 942 ई तक प्रधाननत्री कामन्स समा का नतृत्व करता था परत इस तो 
प्रधानमणत्री क कायमार को कम करन के लिए श्री बार ए बटलर की काम मे 
सभा का नता वना दिया गया था । तब से यह प्रवा चल पडी है कि प्रघानम रो 
एवं कामस समा क नंता दा एयक-पृथक व्यक्ति हा सकत हैं ! परन्तु इससे अधि 
मत्रो के दामित्वा मे काई कमी नही गाती है । 


प्रिटिश संसदीय अथवा मत्तिमण्डलीय कायपालिका | 525 


भतर्राष्टीय प्रइना पर शासन का वह अधिकृत वक्ता होता है । यद्यपि वह विदेश मनी 
नहीं होता परतु उसका विदेश्व नीति के निर्माण एवं क्रियावयन पर निर्णायक प्रभाव 
हाता है। विदेश नीति सम्बधी सभी महत्वपूण घोषणाएँ प्रधानमनी द्वारा ही की 
जाती हैं। विदेश भ त्री द्वारा कोई निर्णय करन में पृव प्रधानस तो स परामश किया 
जाता है। यह भी सम्मव है कि बिना मजिमण्डल के विचार विमझ् के कंवल प्रधान 
भेजो के परामश से ही विदेश मजी कोई काय कर सकता है । सर एडबड ग्रे ते 30 
जुलाई, 394 ई को ब्रिटिय तटस्थता विषयक तार प्रधानम-भ्री एस्किवथ के परामश 
पे ही भेजा था। 94 ई भें जमनी को अल्टीमेटम मजिमण्डल के विचार विमश्न के 
की प्रधानमत्री की सहमति से ही भेजा गया था। प्रधानमत्री का विदेश मत्री से 
इविप्ठ सम्बंध होता है। प्रधानमन्त्री चम्बरलेन स्वय ही अपने कायक्राल' में विदेश- 
नीति के निमाता थे । वे स्वय ही म्यूनिख पेक्ट के लिए उत्तरदायी थे । स्वेज सकट 
(956 ई ) के लिए प्रधानम-नी ए यांती ईडन उत्तरदायी थे। श्री चर्चित द्वितीय 
विश्युद्ध काल में विदय नीति के निर्णायक थे । विदेशां के राजदूता का प्रधानमात्री 
इस स्वागत किया जाता है । अततरोंष्ट्रीय सम्मेलनो म भी वही भाग लेता है । 

(5) प्रधानमजी मीजिमण्डल एवं राजा के मध्य कडी का काय करता है। 
मीन एवं राजा के मध्य समो पत्र-व्यवहार उसके माध्यम से होता है । उपनिवेश्ञां के 
अयानमा जिया से उसका सीधा सम्पक होता है। सम्राट एवं मौजिमण्डल के मध्य 
कही के हप में प्रधानम-प्री महत्वपुण मूमिका विभाता है । वह माँ तमण्डल के तिणयो 
मे सआट को सूचित्त करता है एवं सम्राट की स्वीकृति आप्त करता है। सञ्राठ को 
सैपानम जो द्वारा विभिन्न सा्रिया के विचारो को बताना आवश्यक नहीं है । परत 
कस नियम के कुछ अपवाद भी है। उदाहरणाथ, श्रधानमत्री डिजरेली साम्राज्षी 
विवेदोरिया को मा त्रमण्डल मं होन वाले विचार विमश की विस्तृत सूचना दिया करते 
2 । परतु यह रीति उचित नही है। इससे सम्राट के हृदय मे उस सभी के 
पति संदेह उत्पन्न हो सकता है जिसके विचार उसके विचारों के अधिक निकट 
“ही होते हैं। सम्राट के हृदय में सभी मजिया के लिए समात सद्भाव रहना चाहिए। 
न यह आवश्यक है कि प्रधानम-नी सम्राट को मा त्रमष्डल वी बैठकों का विवरण 

5 । यदि वह ऐसा करता है तो एक प्रकार से वह अपने सहयोगी माजियों के प्रति 
विश्वासपात का दोपी समझा जा सकता है । & 
यपने (6) वह दल का प्रमुख नेता एव सतदीय दल का प्रमुख होता है। धर्तद मे 
न एवं विरोधी दल के सदस्यो से निरतर सम्पर्क रखता है। वह दल की 
रहता हे ग एवं समठनो का प्रमुख होता है । दलीय प्रचार म॑ वह परूण सक्रिय 


परधानमओी को स्पितति 
सेघानम-त्री देश का यथाथ शासक है । फाइनर के अनुसार अधानमत्री की 
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प्रमुखता के कारण मानिमण्डल की जध्यक्षता, ससद का नेतृत्व, सम्राट के साथ 
व्यवहार म प्रमुख कडी की स्थिति एवं उसका प्रमुख दलीय नेता होना आदि हैं। वह 
सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तिमान रूप है ।” देश में होने वाले सामाय निर्वाचन 
वास्तव में प्रधानम भी के निवाचन होते है । !880 ई के निर्वाचनों म ग्लैडस्टोन मे 
डिजरायली के प्रशासन की तीव्र आलोचना की थी । अपनी व्यक्तिगत लोकब्रियता क॑ 
परिणामस्वरूप ही ग्लैडस्टोन 880 ई में विजयी हुए थे। 945 ई के निर्वाचनो 
में प्रधानम जी चचिल ने मतदाताओ से व्यक्तिगत रूप म अपने दल को विजयी बनाने 
की अपील की थी। स्मरणीय है कि 945 ई मे अनुदार दल ने कोई चुनाव घोषणा 
पन जारी नही किया था, अपितु प्रधानमात्री च्चिल ने व्यक्तिगत रूप में एक घोषणा 
पत्र प्रचारित किया था । अनुदार दलीय उम्मीदवारों ने अपने को चचिल का प्रत्यापी 
घोषित किया था । चुनाव प्रचार के मैदान मे 'चचिल बनाम लास्वी', 'चचिल या विनाश 
आदि नारे लगाये भये ये । 

जेनिंग्स के अनुसार, 'प्रधानम-न्री केवल समकक्षो म प्रथम नही है, न वह जसा 
हरकोर्ट न कहा है, तारा के मध्य चद्धमा है। अपितु वह सूय है जिसके चारों तरफ 
अय नक्षन घूमते हैं । 

ब्रिटिश प्रघानम नी के सदभ में लास्की का निम्त क्‍्यन महत्वपूण है 
“भ्रवानम भी वह बुरी है जिसके चारा तरफ सम्पूण शासनतान घुमता है। वह काय 
पालिका के प्रमावशाली भाग का अध्यक्ष है। वह विभागों के मध्य मतभेदा को दूर 
करता है, राजा की अनुमति से किसी भी मी स॑ त्यागपत्र माग सकता है, तथा मह॒त्वपूण 
नियुक्तिया के सदम मे उसका मत निर्णायक होता है | वह समी विभागा, विशपकर 
विदेश विभाग पर दृष्टि रखता है एवं नीति के समवयकर्ता के रूप म॑ काय करतीं 
है । वह कॉमस सभा का नेता हांता है एवं सामा-य सदस्या द्वारा कठिनाई से ही 
सामाय मनी के निणय के अतिरिक्त अपील वी जाती है। वह सम्राट एवं मा प्रमण्डन 
के मध्य प्रभावकारी कडी है । कॉम-स समा म उसके शद ही विधि हैं। 
उपरोक्त कथन के सदभ म उसके विरुद्ध विद्रोह उस समय तब कठिन ही द्वोता है हा 
तक उसने अपन कार्यों से (अपन विरुद्ध) व्यापक असतोप उत्पन ने कर लिया ही। 

प्रधानमंत्री का पद उसका धारण करन वाल के व्यक्तित्व पर निमर बसा 
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0 लॉर्ड सलिसबरी अपने मा जमण्डल के सदस्यों पर भली प्रकार नियातण भी नहीं 
र सक॑ थे । लॉड रोजवरी की भी यही स्थिति थी परतु डिजरायली, ग्लेडस्टोन एंव 
चित की सत्ता को उनके सहयोगियों में से कोई चुनौती देने वाला नहीं था । प्रधान 
7त्री की योग्यता, जानकारी का व्यापक क्षेत्र, अध्यक्ष के रूप में उसकी योग्यता, शी्न 
क्रय एव निणय करने की क्षमता, पूण महत्व एवं महत्वहीन कार्यो में अतर करने की 
शक्ति आदि का उसके पद, शक्ति एवं प्रभाव पर व्यापक प्रमाव पडता है। युद्ध-काल 
मे उसकी शक्ति का क्षेत्र आइचयजनक सूप मे अत्यधिक बढ जाता है । आधुनिक काल 
भ शासन के कायक्षेत्र में वद्धि के कारण प्रधानम-ती केवल नीति सम्बंधी सामा य झूप 
रता ही निर्धारित कर पाता है। परतु लास्की के मतानुसार इससे प्रधानम नी की 
शक्ति से कमी नहीं जायी है । सामाय लिर्वाचनो में प्रधातमत्री को राष्ट्रीय जाधार 
प्राप्त हो जाता है और जब तक वह प्रधानमानी है कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता । 
'दल उसके व्यक्तित्व पर आधारित होता है और जव तक दल पर उसका पृ नियतण 
हाता है कोई उसका विरोध नहीं कर सकता ॥% 

दूनर० के दाब्दा में, 


प्रधानम-त्री की स्थिति इतनी महत्ववूग होने पर भी, फा 
“बहू सीजर नही है। वह ऐसा देवता नहीं है जिसे चुनौती तही दी जा सके। उसके 
विचार आदेदा के सहश्य नहीं होते हैं । वह सदैव इस दया पर तिभर रहता है कि 
उसके द्वारा निश्चित ही लामदायक सेवा की जा रही है या नही । किसी भी क्षण 
उसको कोई विरोधी अपदस्थ कर सकता है।” आधुनिक काल में उसकी सत्ता मे भसा 
धारण वृद्धि हुई है। प्रो चेस (शर्ण 00950) का का है कि आधुनिक वर्षा म प्रधान" 
मत्री की स्थिति अद्ध अध्यक्षात्मक (ऐप ्या्क्षाएओ) हो गयी है। इसका था 
है कि प्रत्यक्ष रीति से निवाचित होते के कारण वह अपने (माँ तमण्डल के) संदस्यो एव 


ससद से स्व॒त-तर अपने पद का उपभोग करता है। लेकिन प्रो लास्की/ इस मरते को 


स्वीकार नही करते । उनके अनुसार यह कहना उचित नहीं है कि “ब्रिटिश प्रधानम ती 
की स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है । दलीय संगठन के परिपिक्ष् में उसकी 
स्थिति प्रमावपूण है। सुनिश्चित रूप में प्रदत्त विधिया उसकी शक्ति की आधार 
नही है। लेकित मैं समभता हूँ कि मी वमण्डल पर जितना अधिक प्रधानमजी का 
नियनण होता है उतना ही जविव' ससदीय प्रणाली के सपलतापूवक चलने वी जाशा 
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होती है ।” प्रधानम नी की स्थिति के सदम में निम्न बाता को स्देव ध्यान मे रखना 
चाहिए 

(]) प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्ति, प्रभाव एव शासनतन म स्थान उसके 
व्यक्तित्व एव साथियों के साथ उसके सम्बधो पर निर्मर करता है। एस्विवय, लायड़ 
जॉज एवं चचिल की स्थिति प्रधानमनी की विविक शक्तियों की अपेक्षा उनके 
व्यक्तित्व एव दल मे उनके असदिग्ध एकाधिकारी नेतृत्व पर निमर थी । 

(2) प्रधानमन्री को यदि दल के बहुमत का समथन प्राप्त नही है ता उसके 
लिए प्रधानमन्त्री रहना असम्मव है । जत उसे सर्देव जनता की नाडी पर अपना हाब 
रखते हुए दल की आवश्यकताओ के प्रति पूृण सजग रहना चाहिए । 

ब्रिटिश प्रधानम-नी, बेजहोट के अनुसार, शासन विधान के सफल एवं कुशल 
अग का प्रधान है । सिडनी लो के अनुसार, “वह जमन सम्राट तथा अमेरिकी राष्ट्र 
पति एवं सयुक्त राज्य की काग्रेस की समितियों के समापतियों से भी अधिक शक्ति 
शाली होता है ।' वैधानिक शासका म॑ वह विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली 
शासक है । 


9 


फ्रास, जर्मनी एवं सोवियत रूस की कार्यपालिका 
[&१६८७॥४६५ 0678/९०६, 5६8॥/8५४ 8 $50शधा४8७०55५॥5 ] 





इस अध्याय में महाद्वीपीय देशौ--फ़ास (तृतीय, चतुथ एवं पचम गणराज्य), 
जमनी एवं सोवियत रूस (स्टालिन सविधाब) की कायप्रालिकाओ के स्वरूप एवं 

प्रकृति का विश्लेषण किया गया है । 

फ्रान्सीसो कार्यपालिका 
[ एरए्टप एशटएएणएड ] 

फ्रास को सर्वेधानिक भ्रयोगा की प्रयोगशाला की सज्ञा दी जाती है । फ़रास की 
बतमान शासन व्यवस्था एवं उससे सम्बाधित समस्याआ को समभने के लिए फ्रास 
के सवधानिक विकास पर हृष्टि डालना हिंतकर होगा । निरकुश राजतात् स सावि- 
धामिक शासन के विभिन अनुमदो के पश्चात हो फ्रास म॑ ससदीय शासन की 
स्थापना सम्मव हुई थी । दूसरे शब्दा म॑ निरकुशत-न से सवशक्तिमान व्यवस्थापिका 
एवं कायपालिका की तानाशाही के अनुमवो के पश्चात ही ससदीय शासन की स्थापना हुई 
थी । 789 ई की राज्यक्रान्ति के पश्चात निरमित 79] ई के सविधान के अधीन 
निरकुश बोरवन-वशीय राजताज को सीमित राजतज मे परिवर्तित कर दिया गया 
था। राजा को विधि निर्माण एवं व्यवस्थापिका को मंग करने की कोई शक्ति प्राप्त 
मही थी । मश्रीमण सिद्धातव राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे लेकिन उत पर उच्च 
यायालय मे अभियोग भी लगाया जा सकता था। विधि निर्माण, करारोपण, युद्ध वी 
घोषणा एवं श्ञान्ति सम्बधी अधिवार व्यवस्थापिका को प्राप्त थे । व्यवस्थापिका एक्- 
संदनीय घी । दो वपष के लिए इसके 745 सदस्य प्रत्यक्ष कर देन वाले मतदाताआ 
द्वारा सीमित मात्रा मे चुन जात थ। यायाधीश निर्वाचित होते थे । स्थानीय शासन 
लोकत त्रीय सिद्धातत पर पुन सगठित किया गया था । यह सविधान बहुत समय तक 
सन्‍्तोष रूप म न चव सका । लुई अठारहवे वी कमजारो एवं अस्थिरता ने इस सविधान 
के सचालन सम्बधी कठिनाइयाँ बढा दो थी | व्यवस्थापिका सभा न लुई सालहवें को 
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लेकिन प्रथम काउसल वास्तविक सत्ता का उपभोग करता था। व्यवस्थापिका में 
सीनेट सर्वोच्च थी एवं किसी भी विधेयक को वह असवधानिक घोषित कर सकती 
थी। सीमेट एक मनोनीत सदन था | व्यवहार म॑ प्रथम काउ सल की इच्छा ही जातिम 
होती थी । 804 ई मे नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि धारण की । 8]5 इ में 
नेपोलियन की पराजय के वाद फ्रास मे बोरवन वश की स्थापना हुई और 5 वर्षों तक 
फ्रास म निरकुश राजतानीय शासन चलता रहा। 930 ई मे द्वितीय क्रात्ति हुई। 
लुई फिलिप को सिहासनारूढ किया गया तथा उसे सीमित शक्तियाँ प्रदान की गयी। 
फ्रास मे इसके साथ सोमित राजत तर की स्थापना हुई। मध्यम वग को मताधिकार प्रदान 
किये गये । राजा फ्रेचवासिया का राजा था न कि फ्रास का । माजियों को एक 
सीमा तक व्यवस्थापिका समा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। व्यवस्थापिका को 
विधि निर्माण सम्व धी व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी । लुई फिलिप के शासन को 
नागरिक राजतात' ((आटटय ैशणाशाणा9) की सन्ञा दी जाती है । 
द्वितीय फ्रेंच गणराज्य (848 ]852 ई ) 

]848 ई की फ्रेच जाति के फलस्वरूप द्वितीय फ्रेच गणराज्य का 
जम हुआ था। यह गणराज्य अल्पकालीन था। 852 ई मे फ्रासप्रशा युद्ध के 
कारण इसका पतन हो गया । द्वितीय फ्रेच गणत तीय सविधान ने ससदीय शासन की 
स्थापना की थी । इसका निर्माण सविधान समा द्वारा किया गया था । ससदीय शासन- 
व्यवस्था केवल नाममान की थी । व्यवस्थापिका एकसदनीय थी। इसके 750 सदस्य 
तीन वप के लिए प्रत्यक्ष रीति से 2।! बष या उससे अधिक भायु के पुरुष सागरिको 
दारा चुने जाते ये । कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे अधिष्ठित थी जो चार वष के 
लिए प्रत्यक्षत जनता द्वारा चुना जाता था । राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मनरीगण 
असेम्वली के प्रत्ति उत्तरदायी होते थे । असेम्वली को राष्ट्रपति मग नही कर सकता 
था। राष्ट्रपति को विधिया प्रस्तावित करने का अधिकार था। प्रत्यक्ष रीति से 
जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के समक्ष असेम्बली की स्थिति गोण हो गयी थी। 
सुई नेपोलियन जसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को राष्ट्रपति चुना गया था । 852 ई मे 
सनिक जाति द्वारा लुई नेपोलियन ने जधिनायकतातीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, 
फलस्वरूप मीजिया को राष्ट्रपति के श्रत्ति उत्तरदायी बता दिया गया जोर राष्ट्रपति 
का कायकाल 0 व निश्चित कर दिया यया था | इसके अतिरिक्त लुई नेपोलियन 
ने अपने को सम्राट भी घोषित कर दिया था। उसने नेपोलियन वोनापाठ के समय की 
काउ सलेट की भाति के सविधान को लागू किया लेकिन जन विरोध के कारण सम्राट 
को उदार नोतिया का अनुगमन करना पडा। इसकी चरम परिणति मई 870 ई के 
सविधान मे हुईं | इस सविधान के अतगत मत्रीगण जो दोना संदना के सदस्य होते 
थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहदराये गये । सम्राट मात्र परिपद (0०0एपम 
0 वएध।श८ा३) को अध्यक्षता करता था । व्यवस्थापिका के दोना सदना एवं काय- 
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पालिका को विधियाँ प्रस्तावित करने के अधिकार प्राप्त थे । यधाय मे इस संविधान 
द्वारा साम्राज्ञीय प्रणाली एवं ससदीय प्रणाली मं समवय स्थादित करने का प्रबल 
किया गया था, लेकिन इस सविधान को स्वीकार करने के 4 माह के भीतर ही 
द्वितीय साआ्ाज्य का अत हो गया । 


तृतोय फ्रेंच गणराज्य (!870 940 ई ) 

/870 ई में तृतीय गणराज्य की घोषणा की गयी । इसके संविधान के 
निर्माण मं आगामी 5 वष लगे ये। तृतीय फ्रेंच गणराज्य का सविधान फरवरी 2 
फरवरी 25 एवं जुलाई 6, 875 ई की तीन विधियां म॑ पाया जाता है। शाम 
कुल 24 अनुच्छेद है। इस सविधान की कुछ प्रमुख विश्वेषताएँ निम्नवत हैं 

(।) एकात्मक शासन की स्थापना की गयी एवं समस्न शक्तियाँ केद्रीय तर 
कार में अधिप्ठित की गयी थी । 

(2) फ्रास को गरणराज्य घोषित किया गया और सर्वधानिक संशोधन द्वारा इस 
व्यवस्था में परिवतन निपिद्ध कर दिया गया था । 

(3) सविधान कठोर था । फ्रेंच ससद द्वारा साधारण विधि पारित करने वी 
प्रक्रिया द्वारा इसम इसमे स्योघन सम्भद नही था | सविधान म॑ सक्षोघन दोनों वंदनो 
द्वारा पृथक पृथक रूप म स्पष्ट बहुमत से पारित किय जाने के पश्चात पुत्र दोना संदतां 
के संयुक्त अधिवेशन (राष्ट्रीय समा) द्वारा स्पष्ट बहुमत से पारित होने पर हा 
अ्मावकारी होता था । सविधान की क्ठोरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया थी 
सकता है कि 875 ई से 8940 ई तक केवल तीन सशोघन किये जा सके मे । 

(4) तृतीय गणत त्रीय संविधान के द्वारा समदीय शास्तत की स्थापना री 
गयी और कायपालिका को व्यवस्थापिका के श्रति उत्तरदायी ठहराया गया था | #* 
राष्ट्रपति ब्रिटिश सआ्आाट की भाँति नाममाव का अध्यक्ष था । मा परिषद सी 
कायपालिका थी । । 

(5) फ्रेच ससद म दो सदन थे (7) चेम्बर ऑफ डिप्टीज, एवं (४) सीट 
वैम्वर ऑफ डिप्टीज के 68 सदस्य चार वप के लिए सावमौस वयस्क मताधिकीई के 
आधार पर निर्वाचित होते ये । सीनेट क॑ 34 सदस्य नौ वष के लिए चुने भा 
थे एवं एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वष बाद अवकाश ग्रहण कर लते थे । 

ततीय गणराज्य का पतन जुलाई 940 ई मे हो गया । इस दिन नि 
(शाथा३) मे चेम्बर ऑफ डिप्टीज एवं सीनेट ने जपने सयुक्त अधिवेशन बर्यात 4:38 
समा के रूप म॑ एक श्रस्ताव पारित किया । इसके द्वारा राष्ट्रीय समा ने माश्नर्त को 
के सतत्व में गणराज्यीय शासत् को फ्रेच राज्य के लिए एक या अधिक अधि 
द्वारा नवीन सविधाम बनाने को अधिकार प्रदान किया । दूसरे दिव माझर्ल पा. 
राष्ट्रपति सम्बधी सभी सवधानिक व्यवस्थाओ को निलम्बित करते हुए 28 
राष्ट्रपति घोषित कर दिया । उहोने माजियां को नियुक्त एवं पदच्युत के 
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शक्तियाँ भी अपने हाथो म ले ली । व्यवस्थापिका के अधिवेशन सम्बधी समस्त सबे 
धातिक व्यवस्थाजो को मी समाप्त कर दिया। राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए चेम्बर 
ऑफ डिप्टीज द्वारा राष्ट्रपति एवं मीतया पर अभियोग लगाने की शक्ति को 
भी समाप्त कर दिया गया। पेंता फ्रास का अधिनायक वन बैठा । अगस्त 940 ई मे 
माल पेता जमनी चला गया | कुछ समय तक यह कठपुतली सरकार सत्तारूढ बनी 
रही । माशल वेता के विची शासन के विरुद्ध जनरल डिणाल के नेतृत्व मे फ्रेच स्वात-य 
सघप प्रारम्म हुआ | सितम्बर 94) ई में स्वतन फ्रेच राष्ट्रीय समित्ति (गि&७ 
पाथाएं। ।१४७४079॥ (00706) की स्थापना की गयी । इसने 'स्वतन्न फ्रास” के 
नाम पर सघप जारी रखा | अल्जियस म सितम्बर 943 ई में 84 सदस्यी फ्रेच 
परामशदायी समा (007808709० /55.799) का तिर्माण किया ग्रया। जूब 
944 ई में फ्रेंच राष्ट्रीय समिति मे अपना नाम फ्रेंच गणराज्य की अस्थायी सरकार 
में बदल लिया । 25 अगस्त, 3944 ई को फ्रास मं जमन सनिको ने आत्मसमपण 
कर दिया एवं जनरल डिगाल के नेतृत्व मे अस्थायी शासत की स्थापना की गयी। 
प्रथम 4 महीनो मे परामशदायी सभा के होते हुए भी जनरल डिगाल ने मातरियो का 
खुद ही चुनाव किया था और वे केवल उनके अति ही उत्तरदायी थे । स्वततता के 
पश्चात के इन 4 महीना के शासन को 'सहमति से अधिनायकत जन (छाणबाणशआफ 
89 0०7४थ॥) की सज्ञा दी गयी थी। 

द्वितीय युद्वोत्तरालीन फ्रास के नव सविधान के निर्माण हेतु जून 946 ई 
मे नवीन सविधान सभा का चुनाव हुआ था । नवीन सचिधान को सविधान सभा ने 3 
अक्टूबर, 946 ई को स्वीकार किया एवं 27 अक्टूबर 946 ई से वह लागू हुआ। 
यह फ्रास्न के चतुथ गणराज्य का सविधान था जो 958 ई तक चलता रहा। !958 ई 
में फ्रास के पाचर्वे गणराज्य का उदय हुआ । 

फ्रासीसो मन्द्रिमण्डल 

फ्रास के ततीय एवं चतुथ गणराज्य के अतगत कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति 
एवं मा जमण्डल में निहित थी । राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष था और माजिमण्डल 
सथाथ कायपालिका थी । 

ततीय गणराज्य के आतग्रत प्रधानम त्री कायपालिका का वास्तविक अध्यक्ष 
हुआ करता था । वह माचमण्डल का भी अध्यक्ष था। माजियों के लिए व्यवस्थापिका 
के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं था, लेकिन व्यवहार म डिप्टीज एवं 
सीनेटरो में से ही मजी चुन जात थे । मा तमण्डल की सदस्य सख्या सविधान द्वारा 
निश्चित नही थी । ततोय गणराज्य के अतगत माज़िमण्डल या प्रधानमंत्री को 
चेम्बर ऑफ डिप्टीज को भग करने एवं नवीन निर्वाचन की माँग करते का अधिकार 
प्राप्त था । इस अधिकार का केवल एक बार मकमांहन सक्ट (जून 4877 ई ) के 
समय ही प्रयोग किया गया था। 
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तृतीय फ्रेच गणराज्य की मा त्रमण्डलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्न 
घत्‌ थी 

(।) फ्रेंच मीनिमण्डल अल्पकालीन रहे ये । इसका कारण बहुदलीय 
पद्धति थी। सयुक्त मीजमण्डलो का निर्माण एक अनिवायता वन गयी थी। सयुक्त 
म्जिमण्डल अपनी प्रवत्ति मे ही अस्थिर होते है। फाइनर के अनुसार “फ्रास मे अनेक 
(राजनीतिक) समूह ये । यदि व्यवस्थापिका में किसी नेता के हाथ मे 0 या $ मत 
होते थे तो वह शासव के लिए तानाशाह बन सकता था। 4924-28 ई. की संसद 
में ।0 विभिन (राजनीतिक) समूह या ग्रुप एवं 3] निदलीय सदस्य थे तथा 932ई 
में 6 ग्रूप एवं 26 निर्देलीय सदस्य थे । किसी दल को निम्न सदन--वेम्बर आर्फ 
डिप्टीज--में कभी स्पष्ठ बहुमत प्राप्त नही हुआ था अत हर सरकार स्ुक्त सरकार होती 
थी।"। 875 से 925 ई तक फ्रास मे 50 मौजमण्डलो का निर्माण हुआ जबकि 
इगलैण्ड मे इसी काल म॑ केवल 2 माजिमण्डल बने ये। अत स्पष्ट है. कि संयुक्त 
मनिमण्डलो का कायकाल अति अल्प हुआ करता था | फाइनर के अनुसार ] 873 से 
940 ई के बीच फ्रास में 00 माँ त्रमण्डल बने थे जिनका भौसत कायकाल केवल 
8 माह से कुछ ही अधिक था । इनमे से कुछ मा त्रमण्डल तो एक सप्ताह से भी कम 
समय के लिए पदारूढ रह सके ये । फ्रास मे माँ तमण्डलीय अस्थिरता का भली प्रकार 
अनुमान तो हमे ततीय गणराज्य के चार दीघकालीन माजिमण्डलो के कायकील 
तुलनात्मक समीक्षा से ही चात हो सकता है। वाल्डक रूसो (3 वष), कोम्बस (श्र 
वष) तथा बलीमेसा (दो वार 3 3 वष) के मा जिमण्डल कुल मिलाकर केवल ]] वप 
तक सत्तारूढ़ रहे ये ।* 

(2) इगलैण्ड में एक मा तमण्डल के त्यागपत् के पश्चात नवीन मा त्रिमण्डल के 
मिमाण के साथ प्राय नये मानी पदारूढ होते हैं । फ्रास मे ऐसी स्थिति नही है । पे 
मा मण्डल मे परिवतन का अथ केवल ताश के पत्ता का फैटता न होकर उनका बदलना 
हुआ करता था। पदत्याग करने वाले माँ तमण्डल के अनेक सदस्य सामायत नये 
मौजिमण्डल म पद ग्रहण करते ये । अक्टूवर 933 ई म डालेदियर मात्िमण्डल र्क 
पतन के पहचात मीनरमण्डल के एक सदस्य $भशाशाअओं ने नवीन मात्रिमण्डल बनाया 
था। इस नये मजिमण्डल मे 48 मे से 2 सदस्य पुरान माँ तमण्डल के ये। इगलण्डम 
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस प्रकार की कायवाही को [र०/4शधाए8 
कहा जाता है। कमी कमी इस 790588० अथवा ]0०ञगइ अर्थात मरणासन्न दागी को 
कुछ मये मीनियो क॑ रूप मं औषधि देना भी कहा जाता है । 

(3) व्यक्तिगत रूप म माजयों द्वारा आये दिन त्यागपत्र दिय जाते थ। ईरते 





$ छ्मदण ० का ए 625 
2 इशब, 9 627 
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प्रकार के त्यागपत्र माँ जमण्डल की हृष्टि से बहुत हानिकारक होते थे। इनके कारण 
मात्रिमण्डल शक्तिशाली होने की अपेक्षा कमजोर हो जाता था तथा अनेक मा त्मण्डलो 
का पतन हो गया था । 

(4) तृतीय गणराज्य की माजिमण्डलीय कार्यपालिका की अय महत्वपुण 
विश्येपता उसका अत्यधिक शक्तिहीव होना था । फ्रेंच प्रधानमानरी ब्रिटिश प्रधानम नी 
की भाति शक्तिशाली नही था। प्रिटिश् प्रधानम जी ऐसे माँ जमण्डल का प्रमुख एव 
नेता होता है जो दलीय अनुशासन के कारण एकता के सूत्र मे भाबद्ध रहता है। फ्रेंच 
प्रधानमत्री मात्रिमण्डल के अधिवेशनो की अध्यक्षता करता था। वह व्यवस्थापिका को 
यथाश्षक्ति निया नत करता तथा मजिमण्डल को एक सून में आवद्ध रखता था। 
वह देश में अपनी लोकप्रियता को कायम रखने के लिए अथक प्रयत्वशील रहता 
था। ब्रिटिश प्रधानमजी को माति फ्रेंच प्रधानमती को चेम्बर ऑफ डिप्टीज को 
विघटित करने की शक्ति प्राप्त नही थी । अधिकाश मानी अपने व्यक्तिगत प्रमाव के 
कारण चुने जाते थे । फ्रास में दलीय अनुशासन नाममान का है। अधिकतर सपुक्त 
मीजिमण्डला का ही निर्माण होता रहता था। प्रधातम नी को केवल अपने दल का ही 
नेतत्व नहीं करना पडता था अपितु उसे अय दलो को भी साथ म लेकर चलना पडता 
था। फाइनर के अनुसार व्यवहारत प्रधानम नी का वहुत सा समय सम्प्रभुता प्राप्त 
करने म व्यतीत हो जाता था जिससे कि माजिमण्डल को जोवित रखा जा सके।र 
873 से 940 ई तक ऐस केवल चार प्रधानमत्री हुए ये जिनका कायकाल 4 वप 
से अधिक था जबकि सतह प्रधानमनियों का तो कायकाल 6 माह से भी कम था। 
928 से 940 ई तक कुल पदह प्रधानम नी हुए थे जिनम स सात का कायकाल 6 
माह से मी कमर था। केवल एक प्रधानमजी का कायकाल करीब 2 व से कुछ कम था । 

(5) फाइनर' के अनुसार बहुत कम व्यक्ति दीघकाल तक बिसी विभाग 
के मन्री रह पात थे, फलस्वरूप वे न॑ ता अपनी याग्यता की छाप छाठत थध॑ भोर न 
विभाग सम्बंधी कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उह पयाप्त समय ही प्राप्त हाता 
था। परिणामस्वरूप वे दीधकालीन नीतियाँ क्रिया वत नहीं कर पात थे । उनता अधि- 
काश समय ससद और आयोगा के सदस्या एवं श्रतिनिधि मण्डला स मिलने से निपल 
जाता था। हर नये माज्रमण्डल म पुराने माम्रमण्डल व कुछ सदस्था के हान पर भी 
पह आवश्यक नही था कि उह वही विभाग दिय जायें जा उनक पाय पहल थ। यदि 

विभाग मे परिवतन नही हांता था ता भी उस नये सहयागिया एवं मय प्रधानमंत्री 
वे साथ सवधा नवीन एवं सयुक्त ससदीय कायक्रम के अधोन कझाय करना पढ़ता या। 
पाप मं 873 से 940 इ ठके 27 विदेश्मायी 37 गृहमात्री, 38 वित्तमजों 
का: ससच लत 
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एवं 42 कृषिमाश्रों हुए 4 । इस प्रकार मा्रिया मे विमागा मे तीए यति से परिवतन 
के फलस्वरूप शासन म स्थायित्व एव सुदीघकालीन नीति एवं कायप्रमा का क्रियावयन 
न हो सवना स्वामाविवः ही षा। 

(6) फाइनर' के अनुसार, “माश्रमण्डल के लिए सीनंद एक अतिरिक्त कठिनाई 
का कारण थी ।” फ्रेंच मीत्रमण्डल दाना सदना--घेम्बर ऑफ डिप्टीज एवं सीनेट-- 
के प्रति उत्तरदायी होता था| इमलण्ड म मा अमण्डल वेवल निम्न सदन--कामन्स 
समा- प्रति ही उत्तरदायी होता है, उच्च सदन--लॉर्डसमा--वे' प्रति नहीं। 
इसके विपरीत, ततीय फ्रेंच गणराज्य के अतगत सीनेट के विपरीत मत के फ्लस्वरूप 
फ्रेच मसनिमण्डला का पतन दो जाता था। योर्गास मा प्रमण्डल (896 ई ), ब्रियां 
का मश्रिमण्डल (]9]3 ई ) दरिया मस्‍त्रमण्डल (]925 ई ) टारडीन मा ज्रिमण्डल 
(3930 ई ), लावेल माश्रमण्डल (932 ई ) एवं ब्लूम (था) माज्रिमष्डल 
(937 ई एवं 938 ई ) का पतन सीनट के विपरीत मत का परिणाम थे। नतः 
प्रत्येक मसश्रमण्डल मे सीनेट म॑ स कुछ सदस्य अनिवायत॒ लिय जात हैं। 873 ई 
से 940 ई तक 54 प्रधानमात्रिया मं से 22 प्रधानमश्री सोनट के सदस्य ये । 

(7) राष्ट्रीय समा के सदस्या को मा ध्रमण्डल से प्रश्न पूछने एवं सूचना 
प्राप्त करन के व्यापक अधिकार भ्राप्त थे । प्रश्न इतनी चतुराई स पूछे जात॑ थे कि 
विभागीय माज्रया को अधिकाशत बदनामी ही पलले पढती थी। वाद-विवाद को 
सीमित करने का मा त्रमण्डल को कोई अधिकार नही था। वाद विवाद के पश्चात 
यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता था तो मौश्रमण्डल का त्यागपत्र देना 
पड़ता था । चेम्बर ऑफ डिप्टौज द्वारा केवल सामाय नीति के सम्बंध मे ही नही 
अपितु प्रशासन के सम्बध्घ में भी छानवीन की जाती थी । मात्रया के साथ एक कठि 
नाई यह थी कि अस्थायी माजमण्डलो के कारण उनके समथका का जमाव होता था। 

(8) फ्रास मं असम्बली द्वारा नियुक्त आयोग विधि निर्माण, वित्तीय एवं 
अशासकीय कार्यों मे महत्वपरण भूमिका निमाते है । इन आयोगो म भूतपुव मंत्री तथा 
सीनेट और चेम्बर ऑफ डिप्टीज के अनुभवी एवं प्रभावशाली सदस्य होते हैं। इन 
आयोगो के अस्तित्व के कारण मजिमण्डल की स्थिति कमजोर हो गयी है! फाइनर 
के अनुसार, “यह आयोग माजिमण्डल को कमजोर बनाते हैं। यह मात्रियों के 
तीत्र प्रतिस्पर्धी हैं और चेम्बर सदन मां तरमण्डल की अपेक्षा आयोग से मागदशन की 
अधिक अपेक्षा करता था । इसके विपरीत, इगलण्ड म मा त्रमण्डल ही मागदशन का 
स्रोत होता है ।” आयोगा को विभागा से सूचना प्राप्त करने के भी अधिकार होते है 
एव इस प्रकार सूचनाएँ भ्राप्त करके वे मात्रिया के पतन का साग प्रशस्त कर दते हैं। 
दूसरी आर, मत्ीगण दोषयुक्त योजनाओ और सीमित एवं अनुपयुक्त प्रशासन के लिए 


आ-+-++---.त 
5 फादा वह ८४8, एए 628 629 


540 | आधुनिक झासनतत्र 


राष्ट्रीय समा में साम्यवादी दल व सलस्य मतदान में नाग नहीं लगे। लिन इस 
निणय वे विपरीत माीधरमण्डल + साम्यवादी मात्री बठका मे भाग सेत रह और 
राष्ट्रीय सभा मे घासन की तीतिया + पक्ष म उहान मतदान भी फ्रिया। वाद मे 
मजरिया सहित सभी साम्यवादिया ने राष्ट्रीय समा मे माज्मष्क्त द्वारा स्वीकृत 
वेतन नीति (१४४४८ 70॥०७) बा विरुद्ध मत्त दिया लब्नि साम्यवाही मत्व्रियां मे 
मा श्रमण्डल से त्यागपश्न दन से इकार मर दिया । साम्यवादी माँ त्रया के दस काय से 
मा श्रमण्डलीय एकता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को गम्भीर पय्या लगा। यही 
नही साम्यवादी म त्री अपन पदा पर रहत हुए धासमीय सम्मान व थक्ति का उपनाग 
भी करत रह | साथ ही साथ वे धासक्रौय नौति के विरुद्ध सावजनिक असस्तोष से भी 
लाभ उठात रह । थ्त प्रधानमात्री मोशिय रामाढीर (का छग्राग्पाद) ने 
साम्यवादी मा त्रया द्वारा पदत्याग ने करन पर उहू मात्रिमण्डल स निष्माप्तित करते 
का निणय किया था । इस पर राष्ट्रपति न साम्यवादी माँ प्रया को पदच्युत कर दिया 
और उनक स्थान पर नवीन मौत्रिया की नियुक्तियाँ की थी । 
माँ अमण्डलीय एकता का दूसरा प्रमाण एफ आय पटना सनी प्राप्त होता 
है । फरवरी 950 इ म साम्यवादों मात्रिया न निर्वाह-ब्यय भत्ता ((७॥ थे 
एधया8 005) को माँग को अपने सहयोगी मौजिया द्वारा अस्वीकृत क्ये 
जाने पर त्यागपन दे दिय थ। प्रधानमंत्री माशिय विदाल्त (व छाफथणा) ने 
मोशिय रामाडीर (१॥ ॥२०॥30/ल्‍) का अनुगमन करत हुए त्यागपत्र नहीं दिया 
अपितु समाजवादी मात्रिया के स्थान पर एम आर पो ( 7? 2?) एवं अब 
सदस्यां की नियुक्तियाँ कर दी । फ्रास मे ग्रेट श्रिटेव की अपक्षा मस्थ्रिमण्डलीय उत्तर 
दापित्त क सिद्धान्त के कारण अपेक्षाकृत अधिक जटिल समस्‍्याएँ उत्पन्न हुई हैं। 
फ्रेंच मनिमण्डला मे प्रिटेन को भाँति एक ही दल के सदस्य नही होते भौर न ब्रिटिश 
मां त्रमण्डलॉय व्यवस्था के सफल सचालन जसा लम्बा इतिहास ही है। फ्रेंच मात्र 
मण्डल मे प्राय विभिन्न एवं परस्पर विरोधी विचारधाराआ के अनंक दल होते हैं। 
उदाहरण के लिए, 947 (नवम्बर) म॑ राबट घूमा द्वारा जिस माीमरमण्डल का निर्माण 
किया गया था उसम नियोजित अथ व्यवस्था मे विश्वास करने वाले समाजवादी एंव 
मुक्त व्यापार और यदभाव्यम नोति म॒ विश्वास रखने वाले उग्र समाजवादी ये। 
ऐसे प्तयुक्त मात्रिमण्डला मे अ्रत्यक नीति विपयक प्रस्ताव पर गम्भीर विवाद होना 
स्वाभाविक ही है। 
फ्रेंच प्रधानमन्त्रोँ 
ततीय एवं चतुथ फ्रेच गणराज्या के प्रधानमात्रो को स्थिति का अध्ययव 
अत्यात राचक है | ससदीय प्रणाली म प्रधानमत्रो की स्थिति केद्भीय होती है । वह 





8 फ्रेंच प्रधानम नी को प्रेसीडेण्ट ऑफ दी काउसल आफ मिनिस्टस (मिलाएं 
० 0७ (००7०१ ० 3(08८5) की सन्ना दी जाती है। फ्रेच शासन 


फ्रास, जमनी एवं सोवियत रूस की कायपालिका | 54] 


मान्रिमण्डल का नेता एव यथाथ कायपासिका हांता है | लास्‍्की के शब्दों मे, प्विटिश 
प्रधानमात्री मीजमण्डल के जम, जीवन एवं मरण का कारण है । फ्रेच प्रधान 
माजियों की शासन में ऐसी केद्वीय स्थिति नही थी । ततीय गणराज्य म प्रधानमत्री 
समकक्षों मे प्रथम (छाप्र75 7 एक्ा०४) नही था और न अय मात्रिया के समकक्ष 
ही था । प्रत्येक फ्रेच साम्रिमण्डल म प्रधानमत्री की समान स्थिति एवं व्यापक राज- 
नीतिक व्यक्तित्व वाले कई व्यक्ति हुजा करत थे | उनम से कुछ तो अपने अपने दलो 
के प्रमुख एवं थूतपुव प्रधानमत्री भी होते थे । वे अपने व्यक्तित्व एव दलीय विचारों 
को सहज ही प्रवानमन्त्री के अवीन मानने को तैयार नही होते थे । अ-य दला के नता 
ही नही, अपितु उसके अपने दल क॑ महत्वाकाक्षी सदस्य भी प्रधानमंत्री चने के सदेव 
इच्छुक रहते थे | काटर, रेने एव हेज के अनुसार, “फ्रेच दलीय नेता के प्रति ब्रिटिश 
मोजिमण्डलोय भक्ति का अभाव था और प्रधातम-त्ी अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश 
प्रधानमनी की प्रत्िप्ठा का भी उपभोग नही करता था।/* 

अतुथ गणराज्य के सविधान निर्माता फ्रेच प्रधानम जी को ब्रिटिश प्रधानमाती 
की भाँति शासन का यथाथ नेता बनाना चाहते थे । प्रधानम नी को मनोनीत होने के 
पश्चात नेशनल असेम्वली का विश्वास प्राप्त करना पडता था।?? वह माजिमण्डल के 
सदस्त्या की सूची पर राष्ट्रीय समा की स्वीकृति भ्राप्त करता था । इस व्यवस्था स 
प्रधानम भी क पद का महत्व बढ़ा था । मोशिये रामाडीर ने इस सम्बंध में कुछ 
स्वस्थ परम्पराएँ डाली थो । उसने प्रधानमत्री चुने जाने के बाद एक व्यक्तिगत 
वक्तव्य दिया था जो उसके सहयोगिया की सहमति से निर्मित एक सामूहिक वक्तव्य 
सही था | इसके पढचात उसने 'मामण्डलीय बेच पर अकेले ही स्थान ग्रहण किया 
था। राभाडीर ने प्रधानम नो की स्थिति को हढ करने की दिशा म एक थय उल्लेख 
भीय काय किया । उसने अपने मा ज्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को निष्कासित करके 
माजिमण्डल का पुननिर्माण भी किया | इस प्रकार प्रधानम नी मा त्रमण्डल के राज 
नौतिक आधारभूत स्वरूप में परिवतन कर सकता था । तृतीय गणराज्य की तुलना 
में चतुथ गणराज्य के प्रधानमात्री को अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार करने मे 
अधिक स्वत जता एवं शक्ति प्राप्त थी । पहले मा त्र॒या द्वारा विभितत विधेयक सोधे 
असंम्बली म प्रस्तावित किये जाते थे लेकिन चतुध गणराज्य के अतगत सभी. प्रस्ता- 
वित विधेयको पर प्रधानमनी के इस्ताक्षरो का होना आवश्यक था । मात्रिया के 
द्वारा प्रस्तावित परस्पर विरोधी विधेयका पर विचार करने के लिए चतुथ गणराज्य 





अनेक पदाधिकारियो को प्रेसीडेप्ट की सता प्राप्त है। अत यहाँ मा्त्रिमण्डलीय 
परिषद के अध्यक्ष क स्थान पर प्रधानमज्री शब्द का प्रयोग अनावश्यक बस्पप्टता 
से बचने के लिए किया गया है। 

9. एग्रप्टा अशिख्याटज गाए पिटट, ०9 ८7, 9 - 449 
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में अत विभागीय समितियों की व्यवस्था थी | स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मात्रिमण्डल 
मे एक समवयात्मक कडी का काय करता था | 


लेकिन चतुथ गणराज्य के अतगत भी भातिम सत्ता अप्तम्बली के हाया मे ही 
थी। माँ जमण्डल को अविद्वास प्रस्ताव पारित होने पर पदत्याण करना पड़ता था। 
स्मरणीय है कि फ्रास मं बहुदलीय पद्धति के कारण प्रधानम-त्री अत्यन्त सांच समभकर 
काय करता है । चतुथ गणत-त्र म प्रधानमन्री को मा त्रयों की नियुक्ति करन एवं उह 
पदच्युत करने के अधिकार थे । लेक्नि सयुक्त मीमरमण्डला का अध्यक्ष होत के नाते 
प्रधातम भी किसी मो दल को असतुष्ट करने की स्थिति मे नहीं होता था 
ओर इसी प्रकार न वह स्वविवेक स अपने मा त्रिया का चयन ही कर सकता था। 
का्टेर, रेने एवं हेज!” के अनुसार चतुथ गणराज्य के जवगत फ्रेंच प्रधावमज्री की 
शक्ति म बुछ वद्धि अवश्य हुईं थी। प्रथम, प्रघानम-त्री बहुमत का निर्माण करने वाले 
दला के नेताओं का समथन प्राप्त करमे म सफल होने पर असम्बंली का सरलतापूवक 
सामना कर क्कता था। कठोर दलीय अनुशासन एव मात्रमण्डलोय उत्तरदायित्व का 
परस्पर महत्वपूण सयोग हुआ था ! ऐसी परिस्थितियों म मस्निमण्डल ससदीय सहयोग 
की अपक्षा दलीय सहयोग पर अधिक निमर रहता है। इसी कारण यह सुझाव दिया 
गया था कि मजिभण्डल मे झामिल प्रत्येक दल का एक विमागहीन मानो हाना चाहिए 
जो मानिमण्डल तथा दलोय मुख्य कायलिय स सम्बध रख सके । यह सुझाव थजन्‍्त 
वांगत्वा ततीय क्यूइल (0७८०॥०) माज्रमण्डल काल म क्रियाबित किया जा सका । 
प्रधानम नी की स्थिति को प्रमावशाली बनाने मे सहायक दूसरा कारण यह या कि 
मी निमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किय जाने के पूरे एक दिन पश्चात 
ही उस पर विचार किया जा सकता था | इसके अतिरिक्त अविव्वास प्रस्ताव के मत 
नाम लेकर पुकार जाने की रीति (ण! व्या 706) से लिये जाते थे | निम्त संद्न-7 
चैम्बर ऑफ डिप्टीज के द्वारा स्पष्ट बहुमत से अविस्वास श्रस्ताव स्वीकृत होने पर ही 
माँ तमण्डल का प्रतन होता था | 954 ई मे स्पष्ट बहुमत के स्थान पर सामाव 
बहुमत की व्यवस्था कर दी गयी थी। प्रधानम-नरी इन व्यवस्थाआं का लाम उठा कर 
प्राय विधिक प्रस्ताव को विश्वास सम्व थी घोषित करके उह पारित करन म॑ सफल 
हो जाता था। इसके अतिरिक्त माँ तमण्डल उच्च सदन--काउसल--क्षे श्रति चतुब 
भणत- में उत्तरदायी नही था। अत मे प्रधानमात्री को राष्ट्रीय समा को भर 
करने की शक्ति आप्त होते के कारण उसकी शक्ति म वृद्धि हुई थी । 
फ्रेच प्रधानर्मा तयो के व्यक्तित्व के सम्बंध मे कोई सामाय विचार अस्तुत 
करता सम्भव नही है । एक बात स्पष्ट है---क्लीमेसो (८/८7०००८४७), पाकारे 
(207८४:००) एवं ब्रियानों (770) जसे महान्‌ प्रधानमा जया के कायकाल अपैक्षक्षत 
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लम्बे ये । वे दलीय नता होने के कारण नही अपितु अपने व्यक्तित्व कं कारण दीघकाल 
तक अपने पद पर बने रहे । फ्रेच प्रधानम नी के लिए हृढ निश्चयी एवं सुनिश्चित 
कायक्रम वाला होने की अपेक्षा समझोत की कला मे दक्ष होना अधिक आवश्यक है। 
काटर, रेने एव हेज के अनुसार ' उसे समझौत की कला म दक्ष एव सम-वयात्मक प्रवत्ति 
का होना चाहिए तथा उसे अपने कायक्म को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि 
उसस असहमति रखने वाले भी असतुप्ठ न हो। उसको विभि-न एव अधिकाधिक समूहो 
का विश्वास और यदि सम्मव हो तो मित्रता अजित करनी चाहिए । उसे निश्चित 
शप से गणत तीय विचारधारा का होना चाहिए ताकि वह परस्पर सदस्यो मे और मा जि- 
मण्डल एवं राष्ट्रीय समा में मतक्‍्य स्थापित करने मे सफल हो सके ।” 946 ई में 
हेनरी क्यूइल (सध्या| 07८॥॥०) एक वष से अधिक समय तक प्रधानम नी रहे 
थे। वे मेल या समभौत की कला म॑ दक्ष थे। उनके माजित्व काल मे युद्ध जजरित 
फ्रास ने पयाप्त उनति की थी । 

870 से 958 ई तक के काल की फ्रेच साविधानिक व्यवस्था सासद 
प्रमुख थी। लेकिन पाचवे गणराज्य म स्थिति मिनन है । जब कायपालिका पहले की 
अपेक्षा शक्तिशाली एवं हृढ है। पाचवे गणराज्य (958 ई ) के अतगत प्रधानम-तरी 
की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । लेकिन वह सामायत सस॒द के प्रति उत्तर- 
दायी होता है। प्रधानम नी ही राष्ट्रपति के समक्ष मा नयो के नामा को उपस्थित 
करता है और राष्ट्रपति उतको नियुक्त करता है। माजिमण्डल की बैठकों की अध्य- 
जता राष्ट्रपति करता है न कि प्रधानम जी । तृतीय गणराज्य मे भी मौतमण्डल की 
बेठका को अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता था जौर उसका अपना मत मी होता था। 
बतुथ गणराज्य के अतगत राष्ट्रपति मीतवरमण्डलो की बैठकों की केवल अध्यक्षता 
करता था। पाचवें गणराज्य मे प्रधानम-ती की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना म॑ हंय 
है। प्रधानम-त्री देश की सुरक्षा एवं विधियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता 
है। वह ससद में शासन का प्रमुख वक्‍ता है लेकिन उसे सदन का नेता नही कहा जा 
सकता । 

फ्रास म बहुदलीय पद्धति के विकास के कारण फ्रेंच प्रधानमजी का कायकाल 
अधिक लम्बा नही होता। 873 ई से 928 ई तक फ्रेच प्रधानमती का भौसत 
कायकाल 8 माह से अधिक नही रहा है । 

फ्रेंच गणराज्य का राष्ट्रपति 

ततीय गणराज्य के अन्तगत फ्रेंच रप्ट्रपति की स्थिति अत्यत बमजार थी। 
पप्ट्रपति को फ्रेंच व्यवस्थापिका के दोनो सदना की संयुक्त बठक--राप्ट्रीय समा-के 
वहुमत मे 7 बप के लिए चुना जाता था। प्रत्येक फ्रेंच नागरिक राष्ट्रपति चुने जाने 
का अधिकारी होता था । राजवश्य के सदस्य इसका अपवाद था । शप्ट्रपति की धक्तिया 

पा प्रयोग मीजिया द्वारा क्या जाता था। उसके नाम पर दिय जान वाले थादया 
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पर किसी न किसो मरी क॑ हस्ताक्षर जनिवायत होते थे । मज्ीगण राष्ट्रपति के 
प्रति उत्तरदायी न होकर निम्न सदन--चेम्बर ऑफ डिप्टीज--क प्रति उत्तदायी 
होते थे । राष्ट्रपति पर चेम्बर आफ डिप्टीज को महामियोग लगाने का अधिकार प्राप्त 
था। सीनेट इसकी जाच करती थी। 

फ्रेच राष्ट्रपत्ति की स्थिति अवद्यानुगत सवैधानिक राजा (फणा ऐद्चव्वाधए 
(ए०्रज्ाप्रागक्ष 7407४०॥) जैसी थी । वह राज्य का सम्मानास्पद अध्यक्ष या। 
बह समारोहो की अध्यक्षता करता था, दलीय हृष्टि से निष्पक्ष तथा पक्षपातपरूप 
दलौय राजनीति से दुर रहता था। राष्ट्रपति द्वारा इन विश्येपताआं का अतिक्रमण 
किये जाने पर उसे उसका प्रतिफल भी भोगना पडता था। उदाहरणाय, 877ई मं 
राष्ट्रपति मकमोहन क॑ अधिनायक्त-्रीय शक्तियों को अजित करने के प्रयत्त की निदा 
को गयी थी एवं 924 ई मे दलीय पक्षपात के लिए राष्ट्रपति मिलेरा-ड (06227) 
को पदत्याग करना पडा था। फ्रासीसी लोग शक्तिशाली कार्यपालिका के प्रति अधिक 
सादेहब्ील रहे है। लुई नेपोलियन ने गणतात्र का समाप्त कर साम्राज्य की स्थापता 
की थी। अत फ्रासीसिया को शक्तिशाली राष्ट्रपति का विचार स्वीकाय नहीं था। 
इसो प्रकार राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करने का विधार भी 
छह स्वीकाय नही था । सकट के पश्चात यह विचार जनता मे अधिकाधिक वल पकडता 
गया कि राष्ट्रपति को शानशौकत विहीन, पूणत गणत-श्रीय एवं कम लोकप्रिय 
होना चाहिए । तृतीय गणराज्य के अतगत केवल एक राष्ट्र पति--पाका रे--प्रथम श्रेणी 
का राजनीतिन था। योग्य तथा प्रमुख राजनीतिचो--वलीमे सो एव ब्रियानो--को राप्ट 
पति पद के लिए तिरतर अस्वीकार किया जाता रहा। ततीय गणराज्य के फ्रेच राष्ट्रपति 
के सम्बंध में सर हेनरीमेन का यह मत था कि 'फ्रेच राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी भी 
जीवित पदाधिकारी की स्थिति अधिक दयनीय नही है । फ्रास के प्राचीन नरेश ह्ढी 
राज्य एवं शासन करते थे । “सर्वेधानिक राजा”, मोशिय॑ दीयरस के अनुत्तार, “राज्य 
करता है शासन नही । सयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति शासव करता है परे 
राज्य नही । यह केवल फ्रच राष्ट्रपति के ही भाग्य म है कि वह न राज्य करे भोर ने 
शासन ।' अत राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राद की तुलना में हेय है। काठटर, रे 
एवं हेज के अनुसार राजाओ के भ्रति अनेक पीढिया से जो श्रद्धा का भाव पाया जाता 
है उसका सामान्यत फ्रेच राष्ट्रपति के लिए अभाव है। उसके अधिकाश काय समा 
त्मक होते थे । लेकिन ततीय गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति सामायत ठीक नहीं थी 
वार्थोन (880०7) का यह स्पष्ट मत है कि राष्ट्रपति निर्जोव शासक नही है | के 
सक्रिय परामझ देकर पर्याप्त प्रमावशाली हो सकता है क्योकि मत्रीगण उस 
परामझ को पद एवं अनुभव के कारण आदर से ग्रहण करते हैं । 

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रास के वाजी नियत्रण से मुक्त होने पर डियाल 
ने झक्तिशाली कायपालिका की स्थापना का समयन किया था । वे राष्ट्रपति को वस्ति 
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विक बध्यक्ष बनाने क॑ पक्ष म थे। प्रथम, डिगाल राष्ट्रपति को ससद से स्वतात रखना 
चाहते थे अर्थात्‌ उनका मत था कि राष्ट्रपति को ससद की अपेक्षा एक अय बहद 
निकाय द्वारा चुना जाना चाहिए । द्वितीय मा ज्रिया को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना 
चाहिए एवं उसके प्रति ही वे उत्तरदायी होने चाहिए । ततीय, राष्ट्रपति को ससद को 
भग करके जनता से अपील करने का अधिकार होना चाहिए । लेकिन डिगराल के मत 
को स्वीकार नहीं किया गया | 946 ई के सविधान के प्रारूप ()2) के अनुसार 
राष्ट्रपति का निर्वाचन सावजनिक मतानुसार असेम्वली द्वारा किये जान की व्यवस्था 
की गयी थी । फलस्वरूप दलीय राजनीति के दलदल मे राष्ट्रपति का डूबता अनिवाय 
था। राष्ट्रपति को तृतीय गणराज्य के अतग्रत प्राप्त सभी विशेषाधिकारों स 
वृचित कर दिया गया था एवं क्षमादान का अधिकार उससे लेकर एक 'यायिक समिति 
का देने का प्रस्ताव किया गया था। भ्रधानम जी को नियुक्त करने की शक्ति भी उससे 
ले लेने का प्रस्ताव किया गया था । उसे प्रधानमत्री के लिए विभिन्न नामो को 
असेम्बली के समक्ष प्रस्तावित करने का अधिकार मात्र दिया गया था। जनता ने इन 
प्रस्तावों को अस्वोकार कर दिया । 

चतुथ गणराज्य के अन्तर्गत राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय समा (4०० 
2$$८०0]५) एवं गणराज्य परिषद (0००४०। ०१ ४७ २०००७॥०) के सयुक्त अधि- 
पैशन म, जिसे काग्रेस की सज्ञा दी गयी थी, सामा-य बहुमत से किये जाने की व्यवस्था 
की गयी थी । उसका कायकाल 7 वष था एव राष्ट्रपत्ति पद पर कोई व्यक्ति एक बार 
ही निर्वाचित हो सकता था । दशद्वोह के लिए उस पर राष्ट्रीय समा द्वारा दोपारोपण 
होने पर सर्वाच्च याबालय (प्ाह॥ 20०7 ० 7758००) मे मुकदमा चलाया जा 
सकता था । राष्ट्रपति पद के लिए कोई अह॒ताएँ एवं जायु निर्धारित नही की गयी 
थी। प्रत्येक 2] वर्षीय फ्रेच नागरिक जिसे नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
थे एवं जो राजवश का सदस्य नही था, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने की योग्यता 
रखता था। 

सविधान के अनुसार राष्ट्रपति की समस्त शक्तिया का प्रयोग उसके नाम पर 
भा जिमण्डल के अध्यक्ष (प्रधानमाती) एवं अय मा तयो द्वारा किया जाता था। 
राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए राजनीतिक रूप से उत्तरदायी नही था, देशद्रोह इसका 
एकमाज अपवाद था । मीजमण्डल, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सवधानिक समिति एव 
दण्डाधिका रिया की सर्वोच्च समिति की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता था। अध्यक्ष के 
रूप मे उसका काय केवल समितियों के निणया को घोषित करना एवं कायवाहिया को 
सुरक्षित रखना मात था । लेकिन जब सानिया की बैठक राजनीतिक उद्देश्य हेतु 
विशेषकर माँ मण्डल (0४७7७) के रूप मे होती थी, तो राप्ट्रपति अनुपस्थित 
रहता था। तृतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को सिद्धान्तत विधियाँ प्रस्तावित करन का 
अधिकार प्राप्त था । लेक्नि चतुथ गणराज्य के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नही 
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था । वह राष्ट्रीय समा से सन्देश के माध्यम से अप्रत्यक्ष रीति से वाछित विधिया के 
निर्माण का प्रस्ताव कर सकता था और ऐसे सदेझ्या का प्रधावमत्री था किसी मजा 
द्वारा अनुमोदित होना जावश्यक था | तृतीय गणराज्य के अआतगत राष्ट्रपति को 
सिद्धातत निषेधाधिकार प्राप्त था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिया कोई मी विधयक 
विधि नहीं बन सकता था। चतुथ गणराज्य म॑ राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की भक्ति 
प्राप्त नही थी | भदि पारित विधयको को अ्रस्तुत किय्रे जाने के दस दिन थौर आवश्यक 
विधेयक का पांच दित के जदर राष्ट्रपति द्वार स्वीकृत वही किया जाता था, तो राष्ट्रीय 
सभा के अध्यक्ष को ऐसे विधेषको को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया 
गया था । 


राष्ट्रपति को नियुक्ति सम्बधी अधिकार प्राप्त ये। वह भा जिया, काउन्सल आफ 
स्टंट के सदस्यो, ग्राष्ड चान्नलर (छाथ्राठ छिक्षाप्णीक ण ॥ 'ब्डाणय रथ 
प्ा०॥००/), सर्वाच्चि परिषद (5परछद्या० 0०ण०॥) एवं राष्ट्रीय धुरक्षा समिति के 
संदस्पो, रेक्टरो, प्रीफेक्टो, राजदुतो, विशेष दुता एवं उच्च केंद्रीय प्रशाक्षकीय 
अधिकारियों को नियुक्त करता था । वह सभी सा धयों पर हस्ताक्षर करता एवं 
उन्हें अनुमोदित करता था । वह सेना का सर्वोच्च सेतापति भी था एवं यायप्रतिका 
की सर्वोच्च समिति [आया 0०ए था ० छाल उण्वाणथ॥)) की अयक्षता 
करता था । 


फ्रेंच राष्ट्रपति को सिद्धात म ततीय एवं चतुथ गणराज्य में व्यापक ग्रक्तियँ 
प्रदान की गयी थी। परतु व्यवह्यार में वह श्रक्तिहीत था । उसका पद झक्ति का नहीं 
अवितु प्रभाव का था । इसका प्रमुख कारण यह था कि राष्ट्रपति के प्रत्येक आदि 
पर किसी न किसी मजी के हस्ताक्षर होने आवश्यक ये । लेकिन ज्िदिश सम्राट बी 
ठुलना में उसका प्रभाव अधिक था । ब्रिटिश सम्राट ते दो शताब्दियां से माव्रिभर्स 
की भध्यक्षता नही की है । फ़च राष्ट्रपति को मीजमण्डल की अध्यक्षता करने एवं 
वाद विवाद में माग लेने का अधिकार आप्त था । ब्रिटिश सम्राट के विपरीत देश घी 
राजनीति म॑ सक्रिय रहने के कारण उसके (फ्रेच राष्ट्रपति के) परामझ मेंप्रुमवे मु 
आधारित हांते थे। राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपुण चक्ति राष्ट्रीय समा की सहमर्ति 
प्रधानम नी को मनोनीत करना था । ब्रिटेन मे कामस समा के बहुमत दल का नेहा हल 
प्रधानमंत्री पद के लिए राजा द्वारा आर्मा अत किया जाता है लेकित फ्रांस मे बहुदलीय 
पद्धति होने के कारण राष्ट्रीय समा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत पआप्त नही होता; खत 
राष्ट्रपति को प्रधातम जी के चयन म॑ पर्याप्त स्वविवेकीय अवसर प्राप्त हो जाते हैँ 
लेकिन अधानम-नी का चयन करना एक अत्यात नाजुक काय है। इस हेतु कुधल एव 
धैयवान वार्ताकार के गुणों का राष्ट्रपति म होना आवश्यक होता है। चतुष गणराज्य 
संविधान के निर्माण क॑ समय राष्ट्रपति को सविधान वे सरक्षक की सता दी गयी थी 
947-48 ईं के सकटवालीन झरद ऋतु मे विभित राजनीतिदा समूह ने राजनीतिक 
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एवं आर्थिक विवादों के सदस म राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की थी ! बदरि 
चतुथ गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति ओोरियल (&ण॥/था) ने ऐसे विवादों मे हन्दझ्लेर 
नही किया था परन्तु विलकुल बिन परिस्थितियों मे नवम्बर 950 ई एवं इमेल 
95] ईं मे राष्ट्रपति जोरियल ने शासन के स्थायित्व के लिए एड न झलपएल 
पदारूद् रखने हेतु दो वार हस्तक्षेप किया था ! ततीय एवं चनु्े रश८८८ मे उन्‍्नहद 
पामाय योग्यता क व्यक्तियों को ही राष्ट्रपत्ति चुना जाता रु ८: ६ 
फ्रास के पाँचयें गणराज्य (4958 ई ) का द्डरत 

फ्रास के पाचवे गणराज्य के सविधाव म याप्दुपदि उच् बालमम्तम मय अु्घ 

है । राष्ट्रपति को 7 व के लिए एक निर्वाचक-मस्टल दृए केक्फेना जाए 
















निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैँ) निर्वाचर-ना तल 
की सख्या सबसे अधिक होती है । प्रथम मवथन में 
व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घापित दिद्य ज्यता हू  छदि उपज सटटान 
प्रत्याशा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं झद्य ना पद्म अटयान उल्प्र # मर या 

झ््से बा 





कतव्यां को अस्थायी रूप म प्वोनट दे स्थथक गानय सनाप्चिटट 
पति वी निर्वाचन पद्धति छ त्यप्र बारात से नयी > ६ हू ऋच्य उ7र 5 सह 
पद्ति पद के लिए यदि केवज दो मा देन | उ्ल्वेटतर >:2 
ही राष्ट्रपति के चुन जान जो इन्द्र दर्द. इल्‍5 
उद्देश्य ही समाप्त हां बाद हे दि प्द्स्क 
चाहिए। द्वितीय मतदान बे र्मी बवस्भा 5 ट्स्द् सर्द 
है कि मतदाताबा न बरर्ई मद्य कक टू >फित- प््न्ट 
प्रत्याशी का निवाचन ने हे के 

काय एवं शक्तिपा 


| । 
4१ 
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और सावजनिक शक्ति का उचित्त उपयोग किया जाता है तथा राज्य कायम रहता है । 
राष्ट्रीय स्वत ब्रता क्षेनीय जक्षुण्णता एव समकोतऔर ता धया का वह सरक्षक है ।* 

वह प्रधानमत्री को नियुक्त करता है ।/ प्रधानमानी हारा त्यागपत्र प्रस्तुत 
करने पर वह उसे स्वीकार करता है। प्रधानम भरी के परामश पर वह आय मॉजियो 
को नियुक्त एवं पदच्युत करता है। वह मानिमण्डल की अध्यक्षता करता है ।* अनुच्छेद 
8, 3), )2 6 एवं 54 56, 6) सम्बंधी कार्यों को छोडकर राष्ट्रपति के शप 
सभी कार्यो पर प्रधानम नी या अय सम्बन्धित मी के हस्ताक्षर होने चाहिए।! 
वह विधियों की घोषणा करता है तथा ससद को विधिया पर पुनर्विचार का आदेश्व दे 
सकता हैं ।* ससद के सत्रकाल में शासन या दोना समाआ के सयुक्त प्रस्ताव पर बहूँ 
सावजनिक शान्ति अथवा साध सम्ब'धी किसी विधेयक पर जनमत सम्रह का आदेश दे 
सकता है ! यदि विधेयक के पक्ष मे जनता मत देती है तो राप्ट्रपति को 5 दिन के 
भीतर उसे स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए ।** प्रधानम-त्री तथा दीनों सदनों के 
अध्यक्षा वे परामश्ष से वह राष्ट्रीय समा को विघट्ित कर सकता है लेकिन विघदन के 
कम से कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन के भीतर सामाय विवादित हो 
जाने चाहिए । इसके परचात पुन विधटन सम्मव नहीं है) राष्ट्रपति मीजिशर्यिंद 
के जष्यादेशा एवं आज्ञाओ पर हस्ताक्षर करता है। उहे वह दोनो सदनां की भैज 
सकता है जहाँ वे पढ़े तो जाते है पर'तु उन पर विवाद नहीं हो सकता ॥ 

राष्ट्रपति को नियुक्ति सम्ब थी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं | सतिक एवं अस्िक 
पदा जैसे माजी, राजदूतों विशेष राजदुतो, मुख्य चा सलर, लेखाकत कार्यलिय की 
प्रभुख, सपुद्रपार राज्य के प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी प्रमुख अधिकारियों, ग्रिक्षा 
अधिका रियो (रेक्टरो) एव केद्रीय प्रशासन के निर्देशकों की नियुक्ति वह माँ वियरिपिद 
के निश्चय के अनुसार करता है विदेशों में वह राजदुता की नियुक्ति करता है एव 
विदेशी राजदुतो का स्वागत करता है । वह सशस्त्र सेवाओ का अध्यक्ष है और राष्ट्र 
सुरक्षा को उच्च परियदों एवं समितियां की अध्यक्षता करता है ।7 





3 अनुच्छेद 5 
4 अनुच्छेद 8 
45 अनुच्छेद 9 
6 अनुच्छेद 9 
47 अनुच्छेद 0 
8 अनुच्छेद ॥ 
49 अनुच्छेद [8 
20 अनुच्छेद 73 
2] अनुच्छेट 5 
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राष्ट्रपति को सकटकालोन शक्तियाँ प्राप्त हैं ।/ गणत-्र वी सस्थाआ, राष्ट्रीय 
स्वत भरता एय नसण्डता तथा बततर्राप्ट्रीय बचना के पालन का खतरा उत्पन्न हान के 
कारण सवधानिय शासन वा चलना बठिन होन पर राष्ट्रपति प्रधानम त्री एव समाओा 
मे बध्यक्षा तपा स्वेधानिवः परिषद स परामश्न करके परिस्यिति का सामता करन के 
लिए आवश्यय' कदम उठा सकता है । अपन निणय वी सूचना वह सदेश क॑ द्वारा देता 
है । इत विशप शतक्तिया के प्रयाग काल म राष्ट्रीय समा मगर नही की जाती है । 
राष्ट्रपति को क्षमादान की श्त्तियाँ प्राप्त हैं ॥! उस दण्ड कम करने का अधि- 
बार है। राष्ट्रपति 'यायपालिका वी स्वतप्र॒ता का सरक्षक होता है तथा याय- 
पालिया वी उच्च परिपद * की अध्यक्षता करता है । 
स्पिति 
पाँचवें फ्रेंच गणराज्य वा राष्ट्रपति सविधान वी घुरी है । देश के राज- 
नीतिजा म सर्वाधिक दाक्तिशाली व्यक्ति डिगाल को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्र 
पति को सविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। फ्रास म शक्तिशाली राष्ट्र 
पति को प्राय सन्देह की हृष्टि स देसा जाता था । छुई नपोलियन न द्वितीय गणराज्य का 
राष्ट्रपति हान पर अपन को सम्राट पोषित किया था, फलत तीसरे गणराज्य म राष्ट्र- 
पति का माममाप्र की शक्तियाँ प्रदान की गयी थी । वह सबस कमजोर राज्याध्यक्षो 
मस था तथा भप्रत्यक्ष रीति स चुना जाता घा। विधानमण्डल के दोना सदनो को 
विधघटित करन की अपनी विधिक दाक्ति का 877 ई के पश्चात उसन कमी प्रयोग 
नहीं विया | चतुथ गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति म॑ मी कोई विशेष अतर नहीं 
था। इस ऐतिहासिक परिपक्ष्य म पाँचवें गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्या- 
कन महत्वपूण है। 
राष्ट्रपति कायपालिका का यथाथ अध्यक्ष है और आतरिक एक वैदेशिक नीति 
का निर्माता है । वह राज्य व शासन का वास्तविक अध्यक्ष है। उसे विधानमण्डल को 
निर्या त्रत करने सम्बाधी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह विधानमण्डल को विघटित कर 
सकता है । विधानमण्डल द्वारा शासन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति को 
भसम्वली को विघटित करके नवीन निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार है। उसे व्यापक 
सकटकालीन धरक्तियां प्राप्त हैं। डोरयो पिकिल्स (00009 /00:०७) वे अनुसार जनरल 
डिगाल इन अनुच्छेदों को सीमित एवं निद्िचत अवस्था म ही प्रयोग करना चाहते ये 
तथा राष्ट्रीय सकट के समय रक्षित झक्ति के रूप म ही इस व्यवस्था का प्रयोग करने 


22 अनुच्छेद 6 
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धीशा पर अनुशासन सम्बधी वियज्ण प्राप्त है। इसम 9 सदस्य होत जिह 
राष्ट्रपति एव विधि मत्नी मनोनीत करता है। कम 
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के पक्ष मे थे। सकटकालीन शक्ति के प्रयोग के कारणा के सम्व ध म॑ आलोचको को 
भापत्ति नही है | भुएय आपत्ति सकटकालीन दाक्तिया सम्व धी पद्धति पर है ॥/ राष्ट्र 
पति स्वय को शक्तिशाली बनाने के लिए इन शक्तिया का दुरुपयोग कर सकता है । राष्ट्र 
पति को सकट-काल के सम्ब घम निणय लेने का एकाधिकार प्राप्त है । विघानमण्डल 
के दोना सदनो एवं सवैधानिक परिपद से उसे केवल परामझ् लेना पडता है परन्तु क्या 
यह परामश व घनकारी है ? यह स्पष्ट नही है । आलोचकों का यह भी मत है कि 
यदि विधानमण्डल के दोना सदता एवं स्वैधानिक परिपद के अधिवेशन ही न हातो 
सकटकालीन शक्तियों को ज़ियाववित करना असम्भव है । दूसरा प्रश्न यह उठता है कि 
क्या राष्ट्रपति की सकटकालीन ध्क्तियो पर कोई प्रतिबध है ? क्या राष्ट्रपति सवि 

धान के किसी भाग को अत्पकाल के लिए निरस्त कर सकता है ? इसी स सम्बाधित 
एक अन्य प्रश्न यह भी है कि क्या सकट काल म्‌ राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सुचना 
ससद को देनी चाहिए ? 


पाचवे फ्रेच गणराज्य के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति एवं अमेरिकी राष्ट्रपति 
से तुलना नही की जा सकती है। ब्रिटिश राजा एवं भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मात 
मण्डल की अध्यक्षता नही की जाती है । इसके विपरीत, फ्रेच राष्ट्रपति अपने मात्र 
मण्डल की अध्यक्षता फरता है। ततीय गणराज्य का राष्ट्रपति मजिमण्डल की अध्य 
क्षतरा तो करता था पर तु उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नही था। भारतीय राष्ट्र 
पति को सामायत प्रधानम नी की नियुक्ति म निर्णायक शक्ित प्राप्त नहीं है। फ्रेंच 
राष्ट्रपति को फ्रास में बहुदलीय पद्धति के कारण प्रधानम-नी के चयन म॑ यथाथ शर्किति 
प्राप्त है। प्रथम राष्ट्रपति डियाल के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने इसमे और अधिक योग 
दिया था तथा राष्ट्रपति की सकट-काल की शक्तियों मे उसे और अधिक शर्ितशाली 
बग्य दिया था। सकटकालीन शकितिया का उपभोग राष्ट्रपति द्वारा बिना मात्रिमण्डल 
की सलाह से किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना भे उप्तकी 
स्थिति हेय है अमेरिकी राष्ट्रपति का व्यवहार मे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन होता है। 
वह कही अधिक शक्तिशाली होता है । अमेरिकी मजिमण्डल उसके प्रति ही उत्तरदायी 
होता है। फ्रेच गणराज्य के अतगत माजरमण्डल ससद के प्रति उत्तरदायी है। 

फ्रेच राष्ट्रपति राप्ट्र का चालक चक्र है। मात्रिमण्डल की स्थिति उसके सामने 
गोौण है । वह उसे आच्छादित कर सकता है । उस पर केवल महाभियोग का एकमाल 
प्रतिवध है | परन्तु महाभियोग की रीति बडी जटिल है । देशद्रोह जैसे गम्भीर अपराध 
के लिए ही उस दोपी ठहराया जा सकता है | दानो सदना द्वारा महाभियोग अस्ताब 
खुले मतदान म॑ कुल सदस्य-सख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होने पर ही राष्ट्रपति 
पर महामियाग लगाया जा सकता है। तत्पदचाव उच्च यायालय (साझ। 00णा रण 
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फ्रास, जमनी एवं सोवियत रूस की कायपालिका | 55] 


[0$॥0०) द्वारा महाभियोग की जाँच की जाती है जो दोना सदना के समान निर्वाचित 
सदस्या का एक निकाय होता है ।“ 
स्ट्रागा के अनुसार पाँचवे गणराज्य के अतगत फ्रास में अर्द-गणत त्रीय पद्धति 

की स्थापना की गयो है जो जाशिक शक्ति-पृथककरण पर आधारित है। सविधान के 
क्रिया वयन के प्रथम चार वर्षों मं डिगाल द्वारा की गयी उसको व्याख्या एवं मूल 
मतव्यो म बडा अतर था | वृद्धावस्था तथा अपने ऊपर होने वाले आत्रमणा एवं 
आलोचनाआ के फलस्वरूप डिगाल ने अपने हटते के बाद को अवस्था पर विचार मरना 
प्रारम्भ कर दिया था। अक्टूबर 962 ई मे राष्ट्रीय समा के शीतकालीन अधि- 
बेशन के आततिम दिना म राष्ट्रपति डिगाल ने राष्ट्रपति को सावमौमिक मताधिवारक 
आधार पर चुनने एवं सविधान म तत्सम्बघी सशोधन करने वा प्रस्ताव विया। 28 
अवदूवर, 962 ई की इस प्रस्ताव पर जनता की सहमति प्राप्त करन 4' लिए राष्ट्रपति 
मे जनमत सग्रह की घोषणा की। जनमत संग्रह के इस प्रस्ताव वो भगुच्छेद 89 । अनुगार 
ससद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नही किया गया, फलत दश्य में सवधाविक् गतिराप 
उत्पन्न ही गया। राष्ट्रीय समा ने मीजिमण्डल के विरद्ध अविश्वास डरा प्रत्वाव पारि 
किया, ससद को विघटित कर दिया गया और नवीन निवरायत £ बदय दे दिये गये । 
प्रस्तावित जनमत-सग्रह मे जनता द्वारा राष्ट्रपति वा अम्वाय उदुमत से स्वाढ्व दी 
गया और संविधान म आवश्यक सशोधन कर दिया गया। इस उद्यर, खढु7 4 गा» 
नुसार, ससदीय प्रजात-त को डिगाल 2008५ 97७०८८:८/ में बसिरतिंग करते 
में सफल हुए ।/ 

साजिमण्डल 

पाचवे फ्रव गणराज्य वे संमियात में मा ठिसम्ट्रट की व्यकल्थों थी! गा ॥। 

राष्ट्रपति प्रधानम जी की तियुक्ति 7खा है कर उवदह नी के बराग्श हर अरब 
मा त्रियो की नियुक्ति करता है।? उवझ्ा (याप्मा2) 87 4हच्छुव के रह व अधविध्र 
है । माँ तमण्डल (शासन) संसद 7 ब्रद्रि बलराम # 37 2/यक .वकशा थे ही 
प्रतीत होता है कि फ्रास में मसतीय व्रशाद हा सवाल की बेदी / । टति इडट 
स्वीकृत ब्रिटिश ससदीय वाप्रग्मल्द्रि “क 754 बज, «4 की आई प्र द्रव ल्््सी 

में अनेक अतर हूँ। यछ्ादि विटिह-न्ट 6 चुढ वा 2 या तिल" ब्ल्ह्ह 
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सदस्य अल्पमत म्‌ द्वार 47 7552 , # कद अदरिदी धध्धलि की * 
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राष्ट्रपति का मी प्रत्यक्ष रीति से चुना जाने लगा है । मजिमण्डल के सदस्य ससद के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं परतु वे ससद के सदस्य नही होते हैं । स्पष्ट है कि सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रभावशाली ढग से क्रियारवित नही किया गया है अर्थाव 
माजिमण्डल पर दलोय अनुशासन तथा मतदातानों का प्रभाव नही है। राष्ट्रपति को 
व्यापक शक्तियां प्रदान की ययी हैं । वह वास्तव म प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित राष्ट्र 
का प्रतिनिधि है। उसे ससद को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। ससद का थपि 
वेशन भी केवल 5$ माह होता है । ससद द्वारा राष्ट्रपति का विरोध करने पर यप्टर 
पति उसे भग करके नवीन निर्वाचन का आदेश दे सकता है । राष्ट्रपति को व्यापक 
सकटबालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। 
फ्रेंच प्रधानम-नी ब्रिटिश प्रधानमत्री की साति सम्निमण्डल का मेता नहीं 
है यद्यपि सविधान के अनुसार वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता 
है। विधिया को प्रिया/वित करने का दायित्व उसका है। वह शासनत | को संचालित 
करता है, सैनिक एवं शसेनिक अधिकारिया की नियुक्ति करता है तथा माजियों को 
नपनी कुछ श्चक्तियाँ हल्तातरित कर सकता है । वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति कौ 
अनुपस्थिति या उसके द्वारा अधिकृत किय जाने पर उसके स्थान पर मस्व्रिमण्डल तथा 
उच्च परिषदा और राप्ट्रीम सुरक्षा आयोगो की वध्यक्षता कर सकता है। तृतीय 
एवं चतुथ गणराज्य के सविधानी के अधीन राष्ट्रीय समा द्वारा अपने स्पप्ट बहुमत पे 
प्रधानमानों में विश्वास प्रकट करने पर ही राष्ट्रपति उसे प्रधानमत्री तियुक्त कर सेरेता 
था । इन व्यवस्था आ को पौँचवें यणराज्य के सविधान मे कोई स्थान नही है। फ्च अधात 
मंत्री मीममण्डल की अध्यक्षता नही करता । उसकी स्थिति राष्ट्रपति के समक्ष गोष 
है। वह ससद में ज्ञासन का प्रवक्ता अवश्य हाता है परतु ब्रिटिश प्रधानम भी की भाँति 
संसद का नंता नहीं होता । 
जन कार्यपालिका 
[5६४४6 एऋ2४टएणाए४8] 
प्रथा (2775572) के नेतृत्व मं 87] ई में जमन दाप्ट्र का जम हुआ था। 

प्रशा के प्रघानम श्री [चासलर) प्रिन्स विस्माक ने रक्त एव लोह वी नीति स जमनी 
के एकीपरण एवं निर्माण म सर्वाधिक महृत्मपूण भूमिका का निवाहँ किया और प्रशां 
या होहुनजालन राजवश के अधीन जमन साम्राज्य शा जम हुआ ) जमन 
शासन प्रणाली पर प्रशा वी ददकुत एव धक्तिघाली धासन-व्यवस्था या प्रमाव पड है। 
प्रशा वी जनता प्राचीव रोमना की भाँति सपझ्नाठ द्वारा शासित होता अपना सौमास्प 
समझती थी। प्रश्चा की शासन प्रणाली के तोन मुख्य आपार ध--( १) जमदासा (छा 
4८४४) द्वारा समयन, (2) क्षमवावान नौकरशाही एवं (3) वक्तियाली सना। 
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हंगेलवाद का प्रश्ा के जन जीवन पर स्पष्ट प्रमाव था। राज्य का जन जीवन पर पूण 
निपन्‍नण था। 

जमन साम्राज्य (87] ई ) 25 राज्यो का सघ था | फाइनर के अनुसार 
]98 ई तक जमनी में कोई उत्तरदायी सरकार नही थी ॥ समस्त शक्ति जमन 
सम्राट मे अधिष्ठित थी । प्रधानमनी को वह नियुक्त करता था एवं उसी के प्रति वह 
उत्तरदायी होता था । रीस्टाग--विधानमण्डल का निम्न सदन--को विघटित करने 
का सम्राट को अधिकार था | कभी किसी दल का इस सदन में बहुमत नही हुआ था। 
अत सम्राट वास्तव मे सत्ता का स्नोत था । 

प्रथम विश्व-युद्ध मं जमनी के पराजित होने पर मिन-राष्ट्रा ने जमती में 
उदारबाद पर आधारित लोकततीय सस्थाओ की स्थापना का निश्चय किया। 
] अगस्त, 99 ई को नवीन सविधान लागू किया गया । इसे बीमर सविधान 
(५/८ग्ादर (१०॥४0/7/07) कहते है । इस सविधान द्वारा जमनी म॑ ससदीय प्रणाली 
की सवप्रथम स्थापना की गयी ।** 


वबीमर सबिधान (99 ई ) के अन्तगत कायपालिका 

सविधान के अनुसार राष्ट्रपति मे ओपचारिक कायपालिका निहित थी। वह 
जनता द्वारा सात वष के लिए प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता था एवं पुन निर्वाचित हो 
सकता था | 99 ई से 933 ई के मध्य तक जमनी म दो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 
थे---फ्रेडरिक एबंट एवं माशल हिण्डेनवग ! रीस्टाम के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ता- 
वित करने पर एवं जनता द्वारा उसका समथन करने पर राष्ट्रपति को वापस भी बुलाया 
जा सकता था । लेकिन ऐसा कोई अवसर कभी उपस्थित नही हुआ । राष्ट्रपति रीस्टाय 
(२९८॥०४४४४8) का सदस्य नही हो सकता था। 
शक्तियाँ 


राष्ट्रपति को सविधान द्वारा व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी थी | उसे जमन 
चा सलर को नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का अधिकार था। वह सघीय सना का 
सर्वोच्च सेनापति था । उसे सभी सनिक तथा असनिक अधिकारियों को नियुक्त करने 
का अधिकार था । नतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे वह जमन सघ का प्रतिनिधित्व करता 
था, राजदूतो का स्वागत करता था एवं विदेशा से समभोते एवं साँधियाँ करता 
था। लेकिन युद्ध एवं शान्ति सम्वधी शक्ति जमन विधानमण्डल को प्राप्त थी। राप्ट्र 
पति को क्षमादान की व्यापक शक्ति प्राप्त थी । उसे सकटकालीन शक्तियाँ भी प्रदान 
की गयी थी। सविधान के अनुसार जमन राष्ट्र की सावजनिक शान्ति एव सुरक्षा हंतु 
आवश्यकतानुसार उस सशस्त्र सना के प्रयोग तक का अधिकार प्राप्त था । यदि कोई घटवः 


32 सादा ०9 ८/, ० 647 
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राज्य राष्ट्रीय सविधान या राष्ट्रीय विधिजनित दायित्वा के सम्पादन में असफ्ल रहता 
था तो राष्ट्रपति को उस राज्य के विरुद्ध सशस्त्र सेना का प्रयोग करने का अधिकार 
था (४ 9]9 ई से 925 ई के बीच मे जमन राष्ट्रपति मे अनुच्छेद 48 क्षर्थात 
सकटकालीन शक्ति के अधीन 30 आज्ञप्तिया जारी की थी । 
स्थिति 

वीमर सविधान के अधीन राष्ट्रपति नाममान का अध्यक्ष था। गूच (00०७) 
के अनुसार, “राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता एवं अक्षुण्णता का प्रतोक है। वह समारोही का 
अध्यक्ष है । सर्वधानिकत-ज का एक चक्र है राजनीतिक हृष्टि से वह शूत्य 
है ।” स्ट्राग के अनुसार, “जमन राष्ट्रपति की स्थिति फ्रास के राष्ट्रपति से मी दयनीय 
है बयोकि उस पर दो प्रतिवध हैं. प्रथम, लोकप्रिय निर्वाचन, एवं द्वितीय, असम्बंली 
के प्रति उत्तरदायी मजिमण्डल ।” संविधान के अनुसार जमन राष्ट्रपति के समी कार्यों 
का अनुमोदन चासलर या किसी न किसी मनी के प्रति हस्ताक्षर (०ण्य/ अड 
7रशण०) द्वारा होना आवश्यक है। चान्सलर या मत्री द्वारा भ्रतिहस्ताक्षर का यह अेंध 
था कि मात्री राष्ट्रपति के कार्यो के लिए विधिक दृष्टि से उत्तरदायी होता था (* अत 
जमन राष्ट्रपति नामम्ान का अध्यक्ष था । 
मा न्रमण्डल 

वीमर सविधान के अतगत मजरिमण्डल यधाव कायपालिका थी। सविधान के 
अनुसार चासलर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी जौर उसके परामरं से 
अय मानिया की नियुक्ति की जाती थी। मानी पद के लिए विधानमण्डल की सद 
स्यता अनिवाय नही थी । राष्ट्रपति विधानमण्डल के विश्वास प्राप्त मत्िमण्डल का 
भग कर सकता था। स्पष्ठ है, उपरोक्त दोनो प्रावधान स्वीकृत ब्रिटिश ससदीय प्रणाली 
के विपरीत थे । है 

जमन मा निमण्डलीय प्रणाली का आाघार () सविधान (अनुच्छेद कक 
59 तक), (2) वजट सम्बधी विधियाँ (प्रधानत अनुच्छेद 2), एवं (3) गासत 
काय-पद्धति एवं आचरण सम्बंधी नियम थे माजिमण्डलीय उत्तरदायित्व की व्यास्या 
अनुच्छेद 54 म की गयो थी। चासलर एव माज्रिमण्डल का रीस्टाग का विश्वास 
प्राप्त करना जावश्यक था । रीस्टाय के द्वार्य अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने व 
चासलर या माजिमण्डल को त्यागपत्र देना पडता था। 

लेक्नि वीमर सविधान म॑ सामूहिक उत्तरदायित्व का जमाव था ) चासलर 
एवं मच्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप स तो उत्तरदायी थ, सामूहिक हुप रु 
उत्तरदायी नहीं थे । यह ब्रिटिप्त प्रणाली से एवं बय मदह॒त्वपूथ बतर था। 





34 अनुच्छेद 48 
35 अनुच्छेद 50 
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चासलर जर्थात्‌ प्रधानमजी मा जमण्डल का अध्यक्ष होता था । उसका प्रमुख 
दायित्व देश की नीति निर्धारित करना था । इसके लिए वह रीस्टाग के प्रति 
उत्तरदायी था ) उसकी स्थिति वहुत कुछ ब्रिटिश प्रधानम जी के समान थी 
घीमर सविधान द्वारा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति का अनुगमन किया गया 
था । अत रीस्टाग म॑ किसी एक दल का बहुमत नही हो पाता था और बहुदलीय 
पद्धति का विकास हुआ था । 99 ई से 933 ई तक 20 माजिसण्डला 
का गठन हुआ था। प्रत्येक मी तमण्डल का औसत कायकाल 8 माह था। कुछ मरी 
प्रत्येक मत्रिमण्डल के सदस्य थे । मा जमण्डल के उत्थान-पतन के लिए विदेशी श्षक्तियो 
का प्रभाव भी उत्तरदायी हुआ करता था। 930 ई की विश्वव्यापी मादी मे जमन 
राष्ट्र के मेरदण्ड को ही तोड दिया । वोमर सविधान का अत समीप दिखायी देने 
लगा था | इसके कई कारण थे । इसम प्रमुख थे जमनी में लोकत तीय व्यवस्था का 
अभाव, मौकरशाही तथा यायपालिका द्वारा लोकत न के उदात्त आदर्शा को आत्मसात 
न कर सकता, तथा बहुदलीय पद्धति का विकास । राष्ट्रपति सम्बंधी अनुच्छेद 48 बह 
चट्टान प्रमाणित हुआ जिससे टकराकर वीमर सविधान चकक्‍नाचूर हो गया। शासन 
ने इस व्यवस्था के नाम पर 932 ई तक 233 भाज्ञाप्तिया (००००४) जारी की 
थी । 930 ई के पश्चात जमन सरकार न॑ पूरी तरह सकटकालीन शक्तिया के आधार 
पर शासन चलाया था। अनुच्छेद 48 जो लोकत नर की रक्षा के लिए बताया गया 
था, जमनी म जधितायकत-न की स्थापना के लिए प्रमुस रूप से उत्तरदायी हुआ । यह 
एक दुर्भाग्यपूण विरोधामास था । 
तीसरे रोक (7२८०॥) का शासन 
सीलेसर ($०/|४०४८7) के पश्चात वॉन पपन के परामझ् पर जमन राष्ट्रपति 
हिण्डेनवग मे एडोल्फ हिटलर को चा सलर नियुक्त किया या। उसने 30 जनवरी, 
933 ई को पद ग्रहण किया । स्मरणीय है हिटलर को रीस्टाय म॑ स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नही था । 932 ई (नवम्बर) के चुनावा म॑ं नाजी दल रीस्टाग म॑ सबसे बडा 
दल होते हुए भी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही था । हिटलर ने पदारूढ होने के पश्चात 
राष्ट्रपति हिण्डेनबर्ग को रीस्टाय को विधटित करने एवं नवोन चुनावा का आदेश देने 
को तयार कर लिया । निर्वाचन के प्रारम्भ होने के पूव ही रीस्टाग का भवन जला 
दिया गया । नाजी दल ने इस काय के लिए अपने विरोधी साम्यवादी दल को उत्तर- 
दायी ठहराया और विरोधी दल के नंताजा को बादी वाया लिया भया, प्रेस को 
स्वतात्रता सीमित कर दी गयी तथा वागरिक स्वत जता को समाप्त कर दिया गया । 
परिणामस्वरूप नाजी दल को चुनावा म स्पप्ट बहुमत प्राप्त होने मे कोई कठिनाई नहीं 
हुईं । साम्यवादियो को उल्लोत पृथक रखन का प्रयत्व किया। माच 24, 933 ई को 
एक ही बैठक मे रीस्टाग से ॥॥9 5730]78 ४० पारित करान में हिटलर सफ्ल 
हुआ । इस विधेयक द्वारा शासन को वित्त विधेयका सहित सभी प्रकार के विधेयका के 
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निमाण का अधिकार प्राप्त हो गया था, मले ही इस प्रकार पारित विधेयका का 
सवधानिक या असवैधानिक प्रकृति से ही सम्बंध क्यों न रहा हो। यह विधेयक 
वीमर सविधान में एक सशोधन मात्र था । परतु इस सशोधन ने सविधान को ही 
समाप्त कर दिया । हिटलर और उसके माजिमण्डल को सभी श्रकार की विधियाँ 
पारित करने के अधिकार प्राप्त हो गये। माजिमण्डल को रीस्टाग था रीचस्टेट 
(७०४४४) की स्वीकृति के बिना ही विदेशों से सा घर्यां करने का अधिकार प्राप्त 
हो गया । यह विधि प्रारम्म मे केवल 4 वष के लिए पारित की गयी थी परतु इस 
भवधि के बीतने पर उसे पुन पारित कर दिया जाता था। राष्ट्रपति की शक्तियो को इस 
अधिनियम द्वारा सीमित नही किया गया । हिण्डेनवग की 934 ई म मृत्यु हो 
गयी और इसके बाद हिटलर राष्ट्रपति बन बैठा | वह जीवन भर के लिए राष्ट्रपति 
नियुक्त किया गया और वह राष्ट्रपति एव चासलर दोनो की शक्तियों का ही प्रयोग 
करता रहा। 


हिटलर जमनी का सर्वेसवा वन गया था । उसे एणशाद्ा कहा जाता था। 
अपने मजियो को वह स्वय नियुक्त करता था। वे रीस्टाग के श्रति उत्तरदायी न होकर 
उसके प्रति ही उत्तरदायी होते थे । मत्नी उसके सहयागी न होकर उसके अधीनस्थ ये। 
माँ नमण्डल की बहुत कम बठके होती थी । हिटलर ते एक आदेश ते व्यक्तिगत ॥9 
मण्डल का निर्माण कर लिया था और वह स्वयम्‌ सुरक्षा एवं विदेश नीति तम्ब' 
आतिम निणय करता था । सभी आदेझ्षा पर हिटलर के हस्ताक्षर होत थे, भर्य माजियो 
के प्रतिहस्ताक्षरं का कोई महत्व नहीं था। 


हिटलर जमन राज्य व नाजी दल दोनां का नेता था। समी उसी के हा 
उत्तरदायी ये--वही सत्ता का ख्ोत था। उच्चसदन रीचस्रेट (०००) को | 
फरवरी, !934 ई को समाप्त कर दिया गया । रीस्टाग (निम्न सदन) नाजी दल हे 
गढ़ बन गया था । जमनी म अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था का प्रारम्म हुआ। कल 
आतक्वादी निरकुश झासनत त्र में नौकरशाही का कठोर एवं पूण नियत्रण था, दल 
पालिका निर्या त्रत थी एवं सवत्र गुप्तचर पुलिस का साम्राज्य था। इसके अतिरिक्त पडा 
एवं राज्य म कोई अतर नही रह गया था। देश की राजनीति पर नाजी दल का हे 
धिकार था । रीस्टाग के निर्वाचन के लिए नाजीदल के द्वारा एक सूची तथार की वार 
थी । मतदाताओं को केवल इस सूची को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का 4283 
था । वे अपनी सफ्लता के सम्बंध मे प्रूथ जाइवस्त रहत ये। ताजी जमसी मे ता 
स्वतत्रता पूणरूपण समाप्त हो गयी थी । यहूदिया का कठोरतापुवक दमन 
था। वुहृद जमन राष्ट्र क॑ निर्माण के लिए अतर्राष्ट्रीय नतिकता की 
किभक के उल्लंघन किया गया । न 

जमनी मे हिटलर के उदय के साथ उदारवादी सोक्‍्ततीय वीमर से 


ने किया गया 
बिना किसी 
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दफना दिया गया एवं नाजी दल द्वारा समथित हिटलर का अधिनायकतान स्थापित 
हुआ । हिटलर के समय जमन राज्य को तीसरा रीक (7॥79 २००॥) कहते ये | यह 
प्ए|॥6४9६ या नेता का राज्य कहा जाता था। नेता की आज्ञाओ का प्रृण पालन 
किया जाता था एवं नेता ही जनता का पूण एवं सवकालिक प्रतिनिधि था । राज्य 
ही जनता का सच्चा प्रतिनिधि था । 

हिटलर की आत्रामक, साम्राज्यवादी, फासिस्टवादी, युद्धप्रिेय एवं नसलवादी 
नीतिया का स्वाभाविक परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध था एव इस विश्व-युद्ध म जमनी 
मित्र राप्ट्रा से पराजित हो गया था। 


द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जर्मन शासन 

जममी ने जून 2945 ई मे बिना झत जात्मसमपण कर दिया था। युक्त 
राज्य अमेरिका, फ्रास, सोवियत रूस एव ग्रेट ब्रिटेव के सैनिक नियनण में जमती को 
चार भागा में विमाजित कर दिया गया और चारा राष्ट्रो का जमनी के चार भागा 
पर पृथक-धूथक अधिकार था । सयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास एवं इगलेण्ड के तीनों 
क्षेत्रा को मिलाकर स्वतान राज्य के रूप मे मा यता दी गयी । इसे पश्चिमी जमनी का 
सघीधष गणतान (१४०४६ ठ0णाणा #८ए८८४ 7२९ए70॥०) कहते है । सोवियत रूस के' 
अधिकार में जमनी का जो भाग था वह पूर्वी जमनती या जमन लोकत नीय गणराज्य के 
रूप म॑ स्वतान राज्य बना दिया गया । हमारे अध्ययन का विपय पश्चिमी जमनी का 
सधीय गणराज्य है । 

पश्चिमी जमनो के संविधान को मूलभूत विधि (8980० 7.99) कहूत हैं। 
इसका चिर्माण 948 49 ई में बोन (8070) मे आयोजित 65 सदस्यीय संसदीय 
परिषद (एश्रायाक्ाशशाथ 0०ए्णा) द्वारा हुआ था । यह सदस्य पश्चिमी भाग के ]] 
राज्या (.070८:$) का प्रतिनिधित्व करते थे । तीन बड़े राज्यो का प्रभाव संविधान 
पर स्पष्ट है। पश्चिमी जमनी का वोन सविधान निम्न सिद्धान्तो पर आधारित है 
() द्विसदनीय व्यवस्थापिका, (2) सीमित कायपालिका, (3) सधीय दझासन, 
(4) यायिक पुनर्रीक्षण के अधिकार से युक्त निष्पक्ष एव स्वत न्र 'यायपरालिका | स्पष्ट 
है, सविधान बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि पुन शक्तिशाली 
केद्रकृत निरकुश शासनत तर की स्थापना न हो सके । 

बोन का सविधान सितम्बर 949 ई से लागू हुआ है । सविधामन द्वारा सस- 
दीय प्रणाली की स्थापना की गयी है॥ कायपालिका के दो अग हैं--राष्ट्रपति एवं 
मा जमण्डल । 

राष्ट्रपति को वीमर सविधान की मांत्ति प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा निर्वाचित 
नही किया जाता है जेपितु एक सधीय सम्मेलन म॑ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर उसका निर्वाचन होता है । सघोय सम्मेलन म॑ निम्न सदन (छण्रात८४98) के 
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सदस्य एवं ] राज्या द्वारा निर्वाचित उतने ही सदस्य भाग लेते है।” उसका काय 
काल 5 वष है एवं वह एक बार पुन निर्वाचित किया जा सकता है । वह ताममात्र 
का अध्यक्ष है। उसे चागसलर को चुनने का अधिकार प्राप्त है। परतु वु डस्टाग (निम्त 
सदन) के द्वारा उसके नाम को स्वीकृत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित 
नाम बुडस्टाय को माय नही होता तो राष्ट्रपति पुत नाम प्रस्तावित वहीं करता 
अपितु दुडस्टाग 4 दिन के भीतर अपने कुल सदस्यों के बहुमव से चासत्रर का 
निर्वाचन करता है। यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो 
सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चा-सलर नियुक्त कर दिया जाता है। 
ऐसी अवस्था म राष्ट्रपति को या तो प्रस्तावित नाम को स्वीकार कर लेना चाहिए 
अथवा बुडस्टाग को विघटित करके नवीन मिर्वाचन का आदेश देना चांहिए । राष्ट्रपति 
को महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है।* उसे रक्षित (७७१०4) 
शक्तिया भी प्राप्त है ।5 

बोन सविधान में सघीय मान्रिमण्डल की मी व्यवस्था है । उसका प्रमुतत 
चासलर या प्रधानम्री होता है। वीमर सविधान की अपेक्षा चासलर की शक्तियाँ 
अधिक है। वह जब अधिक शक्तिशाली है। सामायत चा सलर का कायकाल 4 बपे 
होता है । प्रधानम तरी को उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर अप 


36 यदि द्वितीय मतदान के पश्चात भी किसी प्रत्याशी को पुण बहुमत प्राप्त नही होता 

तो तीसरे मतदान मे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अत्याशी को राष्ट्रपति 

चुन लिया जाता है । अवधि के पूव राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर संघीय 

व्यवस्थापिका के हितीय सदन (870०2098) के अध्यक्ष द्वारा उसके दायित्ा को 

सम्पादित किया जाता है । 

जानवूककर सविधान का उललघन करने पर सर्वेधानिक_यायालय के परम 

राष्ट्रपति के विरुद्ध कायवाही की जा सकती है। महामियोग प्रस्ताव धर तमी 

विचार किया जा सकता है जवकि दोनो सदनो के कम से कम एक चोथा' 

उसके पक्ष भ मत देते है एवं दोनो सदना के दो तिहाई सदस्यो का बहुमत दर 

पृथक रूप म॑ प्रस्ताव का समथन करे। सवधानिक “यायालय द्वारा राष्ट्रपति के 

दौपी पान पर उसे अपदस्थ किया जा सकता है । 

राष्ट्रपति को निम्न रक्षित शक्तिया श्राप्त हैं 

(अ) रीस्टाय का अधिवेशन व होने की स्थिति मं घासलर के प्रति हस्ताक्षर से 
युद्ध की घोषणा करना । 

(आ) चासलर को बहुमत से निर्वाचित करने की दशा म॑ रीस्टाग को विष 
टित करना । 

(इ) चासलर का नाम प्रस्तावित करना । रन 

(६) सघीय सरकार की प्राथना पर सवधानिक सक्ट की घोपणा एुव निम्न सदन 
बा बिघटन करना । 


८५ 


च्च 


3 


7] 
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दस्थ किया जा सकता है। जविश्वास के प्रस्ताव म॑ उत्तराधिकार का उल्लेस होता है 
तथा प्रस्ताव उपस्यित करन के कम से कम 48 घण्टे पश्चात उसका नाम अभ्रस्तावित 
बर दिया जाता ह । यह प्रस्ताव निम्न सदन के कुल सदस्या के स्पष्ट बहुमत से पारित 
होना चाहिए । एंसी स्थिति म पुराना चान्सलर तुरत अपदस्थ हो जाता है एवं नवीन 
प्रधानम-त्री को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है। यदि पुराने चा सलर को 
रीस्टाग के आधे से कम सदस्या का समथन प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रपति को रीस्टाग 
को विघटित करने का परामश दे सकता है ।** स्पष्ट है, वीमर सविधान के दौरान जो 
मा त्रमण्डलीय अस्थिरता थी उसे इस व्यवस्था से दूर करन का प्रयत्न किया गया है । 
व्यवहार म चासलर ही मात्रिमण्डल के सदस्यो को चुनता और पदच्युत 
करता है। प्रथम राष्ट्रपति एडिनजार (80790०८) ने अनेक बार माजमण्डल से 
बिना पूछे अनंक महृत्वपूण निणय लिये थे। मात्रिमण्डल के सदस्यों को दोना सदना 
की प्राथना पर उतकी बठका म भाग लेने का अधिकार है। परतु जधिकाश्न मनी 
सदना की बैठकों स अनुपस्थित ही रहते है । 
राष्ट्रपति की समी भाच्ाप्तियो एवं आदेझश्वा पर चासलर या अय सम्बाीधत 
संघीय माँ नयो के प्रति हस्ताक्षर होते है । इसके केवल तीन अपवाद हैं. () चास 
लर को नियुक्त करने एवं पदच्युत करन सम्बधी आदेश, (2) बुडस्टाग द्वारा चास- 
लर को बहुमत स॑ निर्वाचित करने मं असफल रहने पर सदन को विघटित करने 
सम्ब-धी भादेश, एवं (3) कायकारी चासलर एवं माज़िमण्डल को नये उत्तराधिकारी 
की नियुक्ति तक कार्य करने सम्व घी आदेश | 
चासलर यथाथ कायपालिका है एव राष्ट्रपति नाममात्र की कायपालिका है। 
चासलर देश की नीति को निर्धारित करता है, युद्ध एवं युद्धभनित सकटकाल की 
घोषणा करता है, सेनाओ पर उसका नियात्रण होता है, सुरक्षा मती शातिकाल मे 
सर्वाज्च संनापति होता है तथा वह प्रधानमानी के अधीन होता है। युद्धकाल म॑ सभी 
मेनाओ की कमान चासलर के हाथा मे होती है। वह सघीय माजिमण्डल के सदस्यों 
मे विभागो का वितरण करता है तथा मा जिमण्डल का गठन करता है । चासलर का 
वद राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक प्रमावश्ञाली है । 
पश्चिमी जमनी मे कायपालिका को रीस्टाग के प्रति उत्तरदायी एवं राष्ट्रपति 
को नाममान का अध्यक्ष बनाकर तथा माया को उसके कार्यों के सम्बंध मे प्रति 
हस्ताक्षर के अधिकार देकर निस्सदेह ससदीय शासन प्रणाली की स्थापना की 
गयी है । 
सोवियत कार्यपालिका 
[80 शाद्मा' छएटएाएफओ] 


सोवियत रूस की सर्वोच्च कायपालिका एवं प्रशासनिक अग मानिन्‍परिपद 
39 अनुच्छेद 67 
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(धाग्ा5ध9]) है ।" मार्चे 946 ई के पुर्वे तक इसे काउन्सल ऑफ दी पीपुल्स कमी 
सार (ए०प्रार्णा ण॑ धाढ ऐ००फोर४ ए०ग्राशः5435) के नाम से पुकारा जाता था। 
उसके पत्चात मा ज-परियद की काउसल आफ मिनिस्टस (८०प्राथ/ ण ऐधीएाअधछ) 
की सज्ञा दी गयी है । 

स्टालिन सविधान के अनुसार मत्त्रि-्परियद सोवियत रूस की सख्कार है। 
(अनुच्छेद 56) 
रचता एवं सगठत 


रूस मे माँ त-्परियद सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदना--सोवियत आफ यूनियन 
एवं सोवियत ऑफ नेशनल्टीज---की सयुक्त बेठक में चुनी जाती है । मदि सर्वोच्च 
सोवियत का अधिवेशन न हो रहा हो तो ततोवियत रूस की प्रेसीडियम को मातिन्परि 
पद के बध्यक्ष अथात प्रधघानम-नी की सिफारिश पर मौीजियो की मियुक्त एवं पदच्युत 
करने तथा मनालया को समाप्त करते था उनका पुनगठन करने की शक्ति आप्त है। 
लेकिन प्रेसीडियम के हारा किये जाने वाले कार्यों का वाद म॑ सर्वोच्च सोवियत डोर्र 
अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है । मत्त्रि परिषद सर्वोक्च सोवियत के अति 
उत्तरदायी होती है और उसके सव्ावसान काल मे वह प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी 
होती है ६ 

प्रधानम जी मीज-परिपद का अध्यक्ष होता है। प्रधानम ती के अतिरिक्त पा 
वरिष्ठ उप प्रधान, उप प्रधान राज्य तियोजन आयोग का अध्यक्ष, सोवियत ९ 
आयोग का अध्यक्ष, स्टेट वक बीड का अध्यक्ष, कला समिति, उच्च शिक्षा सम्ब' 
समिति, निर्माण काय समिति के अध्यक्षयणण एवं मातीगण मौज परियद के संदेत्य हे 
हैं (अनुच्छेद 70) | मीन प्रियद की सदस्य सख्या समय समय वर बदलती रही 
924 ई भे इसकी सदस्यन्सख्या 0, 936 ई में 32, 94ई में 59.] 9४ 
है में 50, 955 ई में 59 एवं 952 ई मे 69 थी । स्टालित को मृत्यु के झमय 
पुनगठित मीत्र परिषद को सदस्यन्सस्या 30 थी। 4 

सोवियत रुस में दो प्रकार के मजालय हैं--अखिल सघीय मत्रालय [ 
एक्रठ॥ क(॥7/907765), एवं सध ग्रणराज्योय मस्त्रालय (फिाणा छ८०५७॥० हक 
8709) । अखिल संघीय मात्रालया का सम्बध संघीय विषया से होता है एव हट 
क्षेत्राधिकार देशव्यापी होता है । इनकी सम्या 7950 ई में 30 विश्वित कर ई 
थी। सध ग्णराज्यीय मश्ालया का सम्बंध सामाय क्षेत्र वे ऐसे विपर्या स होगा है 
जिन पर राष्ट्रीय सरकार एवं सघ की घटवा इकाइयो-सम गणराज्य वी कक 
का संयुक्त क्षत्राधिवार प्राप्त होता है । इनका ब्रधासन विशिन्न गणयाज्या के सम्बा पे 
म-जालयों के द्वारा रिया जाता है। मह आतर सदव सुनिश्िचत नहीं दवात। अनेब 
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मात्रालया को एक से दूसर वंग मे हस्ता तरित किया जाता रहा है। सुनरो ने दोनां 
के अतर को स्पप्ट करत हुए कहा है कि अखिल सघीय मज्रालया का प्रशासन रूस 
की राजधानो मास्को म के द्धित है जबकि सघ गणराज्यीय मजालया म प्रशासकीय 
कार्यों वा निय त्रण केद्वित है लक्नि क्रिया वयन बहुत सीमा तक विकके[द्रत होता है। 
अखिल सघीय म त्रालयों की सख्या प्रारम्म मं केवल 5 थी। 936 ई में 
स्टालिन सविधान के ज॑तगत 8, 942 इ में 3, एवं [947 ई मे 36 थी। 
]950 ई भ इनकी सख्या 50 निश्चित कर दी गयी । (अनुच्छेद 77) 
प्रमुख अखिल सधीय मतालय निम्नत हैं 
विदेश व्यापार, कागज एवं लकडी उद्योग, तल, मोटर, ट्रेक्टर, एवं वायुयान 
उद्योग नौसेना, शस्त्रास्त्र, रख, कृपि-यात्र, यातायात, लोहा एवं इस्पात उद्याग, 
कोयला रसायन, बिजली उद्याग आदि। 
प्रमुख सध गणराज्यीय मजालय निम्न हैं. (अनुच्छेद 78) 
आतरिक मामले, सेता, उच्च शिक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, वेदेशिकः मामले, 
बन-सम्पदा कृषि, व्यापार, वित्त, -याय, खाद्य उद्योग, लघु उद्योग आदि । 
मातालया की सख्या म वद्धि के वारण एक प्रकार के भान्तरिवा मा नमण्डल 
(प्राण 0४०॥९) का विकास हुआ है । मा नमण्डल का अध्यक्ष अर्थात प्रधानम-जी 
एवं उपाध्यक्ष आ तरिक माँ त्रमण्डल के सदस्य होते हैं । इसके द्वारा मानि-परिषद के 
विभिन्न मातालया क॑ कार्यों का निरीक्षण एवं आवश्यक समवय किया जाता है । 
आतरिक मौत-परिपद के सदस्य सामायत साम्यवादी दल के प्रमुख नेता एवं दल्लीय 
प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं | दलीय प्रेसीडियम देश की नीति निर्माण करने वाली 
प्रमुख सस्था है। जत आतरिक मां जमण्डल दल एवं शासन को जोडने वाली एक 
कडी की भाति है । 
शक्तियाँ 
मौज परिपद की शक्तिया निम्नवत हूं 
(4) समी अखिल संघीय एवं सघ गणराज्यीय मत्रालयो एव सघीय शासन 
की आय सस्थाओं के कार्यो का निर्देशन एवं समावय करना । 
(2) राज्य के आय व्यय विवरण एव राष्ट्रीय आधथिक विकास योजना का 
तैयार करना तथा उसके क्ियावयन हेतु उचित एवं नावश्यक व्यवस्था करना । 
(3) सावजनिक व्यवस्था एवं देश की सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों एवं 
राज्य के हितो की रक्षा । 
(4) वरदेश्िक मात्रालया का प्रवघ। 
(5) सुरक्षा हंतु वापिक सनिक सेवा एवं देश को सेना के सामाय संगठन 
की व्यवस्था करवा। सधीय मानालय अनुच्छेद 66 के अधीन पारित विधियों के 
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आधार पर निणय एवं आदेश जारी करते है एवं विधिया के क्रियावयन का निरीक्षण 
करते है । 

(6) घुरक्षा, सास्क्ृतिक एवं आिक कार्यों के सम्पादन हेतु समय समय पर 
विद्येप समितिया एवं केद्रीय प्रशासन की स्थापना करना । (अनुच्छेद 68) 

(?) अपने अधिकार क्षेत्र के अ-तगत मस्नि-परिपद को संघीय गणराज्यीय 
मीजियों एवं सघीय माजियां के निययो एवं आदशा को निलम्बित करने का अधिकार 
प्राप्त है । (अनुच्छेद 69) 

(8) संघीय मजिया को राज्य के प्रशासन को निर्देशित करने का अधिकार 
है (अनुच्छेद 72 एवं 75) । अनुच्छेद 76 के अधीन संघीय मा जियो को राज्य प्रशासन 
को सम्बंधित सघ गणराज्यीय मजालया के माध्यम स॑ निर्देश देते का अधिकार 
प्राप्त है । 

(9) संघीय माजियो को अपने क्षेत्राधिकार के नत्तगत मौजि परिषद के 
निणया को क्रियाववित करने के अधिकार मी भ्राप्त है । (अनुच्छेद 76) 
क्या सोवियत मन परिषद ससदीय प्रणाली का उदाहरण है ? ्ि 

सोवियत मा न परियद को जाय ससदीय अणालियो वाले देशों की भा 
/(०प्प्रगा ० |(0४९:४ की सना दी जाती है । वे सुप्रीम सोवियत के दत्य: 4 
है. एवं उसी के प्रति अपने कार्यो एबं नीतियो के लिए उत्तरदायी होते है । पु ४ 
सोवियत के सनावसान फाल मे वे प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी होते हैं िच्ा 
65) सुप्रीम सोवियत के सदस्य मात्र परिपद से प्रइन पूछते हैं एंव उनका है। 
मौलिक या लिखित रुप में तीन दिन मे मात्रिया के लिए देना जनिवाय होता 
सोवियत माँ न परिषद के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक विचारधारा के होते हैं हि 
व्यवस्था स्वत ही एक अनिवायता है क्याकि सोवियत रूस में कैवल साम्यवादी 
का ही अध्तित्व है । सोवियत मौज परियद के अध्यक्ष को प्रधातम भी वहते 22 

सोवियत प्रवानम"नी की स्थिति रूस म॑ सर्वोच्च है। स्तालिन, हर 
बुलगानिन तथा सर कचेव जैसे प्रमावशालो व्यक्तित्वो वे इस पद को सुशोभित ब्नय 
है । सामायत दल मे प्रघधानम'नी की स्थिति केद्रीय होती है। अत वह स््यिति 
शक्तिधारी पदाधिकारी होता है। लेक्नि सोवियत सध के प्रधानमंत्री की ता 
उसके व्यक्तित्व पर निमर करती है। कमी भी प्रधानमंत्री को इस उच्च स्थि ) 
बरबस हटना भी पडता है। उदाहरणाथ, 924 स 930 ई तक रिकोव (४४०४ 
रूस मा प्रधानम-त्री था लेकित !938 ई म दसद्रोह का आरोप लगाकर उस पदच्युत 

गया 

4 मत मौचरि-्परिपद की उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ ससदीय व्यवस्थापिवा पी 
बाछनीय विशेषताओं हो पूण करती हैं । अत बाह्य रूप से एसा लगता है कि रूस मे 
ससदीय कायपालिया है । लेडिन आलोचवा का यह मत है दि रूस की माीजविन्परिपद 
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ससदीय कायपालिका का उदाहरण नही मानी जा सकती । इस कथन के पक्ष में निम्न 
तक प्रस्तुत किय जाते है 

(।) सोवियत रूस म एक दलीय व्यवस्था है | साम्यवादी दल एकमान दल 
है। एकदलीय व्यवस्था मर मात्र परिषद का निर्माण पूव निश्चित तथ्य है। सोवियत 
रूस में मानि-परिपद का निमाण बहुमत दल के नेता द्वारा नही किया जाता अपितु 
साम्यवादी दल की प्रेसीडियम द्वारा मा नयो की सूची तैयार की जाती है। मा व- 
प्रिपद सिद्धात रूप में सुप्रीम सोवियत परतु व्यवहार मे दलीय प्रेसीडियम के प्रति 
उत्तरदायी होती है। सोवियत रूस म सभी निणय दलीय स्तर पर लिये जाते हैं. एव 
व्यवस्थापिका तथा कायपालिका उह अनुमोदित मान करती हैं । 

(2) प्रधानम नी ससदीय दल द्वारा नही चुना जाता है । उसकी तुलना हम 
संसदीय शासन प्रणाली के प्रधानम नी से नही कर सकते । इगलण्ड का प्रधानम'नती 
अनिवायत कामस समा में अपने दल का नेता होता है। लेकिन सांवियत प्रधान- 
मानी के लिए यह आवश्यक नही कि वह सोवियत आफ दी यूनियन मे जपने दल का 
नेता हो । स्टालिन का दल एवं शासन दोना पर एकाधिकार था। उसकी मत्यु के 
पढ्चात मेलिनकोव व बुलगानिन साम्यवादी दल के उसी के समान जसदिग्ध नेता 
नही थे । 

(3) विरोधी दल का अस्तित्व ससदीय प्रणाली की अनिवाय विशेषता है। 
लेकिन रूस में एकदलीय व्यवस्था के कारण विरोधी दल का वहा परूण अमाव है। 

(4) सुप्रीम सोवियत के सदस्या को माजियो से प्रश्न पूछते के अधिकार प्राप्त 
है । लेकिन म त्ीगण केवल सूचना मात्र देते है । अविश्वास के प्रस्ताव का साम्यवादी 
दल के फौलादी अनुशासन के कारण पारित होना एवं वकल्पिक सरकार का निर्माण 
नितात असम्भव है । 

स्ट्राग के अनुसार सोवियत मीन परिपद स्वेधानिक कायप्रालिका नहीं है, 
फलस्वरूप यह ससदीय न होकर अससदीय कायपालिका है ।!” ]936 ई के स्टालित 
सविधान (947 ई में सशोधित) के अनुसार राज्य शक्ति का सर्वोच्च जय यू एस 
एस आर की सुपक्‍्रीम सोवियत है (अनुच्छेद 30) | लेकिन सुप्रीम सोवियत की प्रेसी- 
डियम को उसके सजावसान-काल म आदेश जारी करके विधि निर्माण का अधिकार 
प्राप्त हे । सोवियत रूस की मात्रि-परियद राज्य शक्ति का सर्वोच्च जग है (जनुच्छद 
64) मात्रि परिषद सुप्रीम सोवियत द्वारा अपने सयुक्त जधिवेशन म॑ नियुक्त की 
जाती है और सुप्रीम सांवियत के प्रति ही उत्तरदायी होती है एव सनावसान-काल मे 
प्रेसीडियम के प्रति । लेकिन तथ्य यह है कि मीन परिषद के पाय कायपालिका तक 
ही सीमित नही हैं । वह आदझ्व द्वारा विधि निर्माण कर सकती है । हर स्थिति म दोना ४“ 


4] 5फ्रणाह 447 रेभादव्वी (.ए॥/॥7घ5, एए 260-6] 
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मस्थाजा--प्रेसी डियम एव मीज परिपद--को साम्यवादी दन की केद्रीय चमिति के 
सहयाग से काय करना पडता है । इसका आशिक कारण, जैसा कि स्टालिन ने स्वयं 
कहा हैं, यह है कि सवहारा का जधितायक्त्व यथाथ मे साम्यवादी दल का अवि 
भायकत्व है आर दल सवहारा का मायल्यन करता है। 

छाइनर वे अनुसार साउियत कायपालिका प्रणाली मे एक प्रकार की इधता 
(4४०)॥५) पायी जाती है । कायवालिका के काय प्रेसीडियम एवं मम्त्रि परिषद 
((0ए0४८॥ ० फैशपाश्ल$) में विभाजित है । प्रेसीडियम वा मजियों सहित सभी पदा 
वितारिया को सुप्रीम सावियत के सतायसान-काल मे नियुक्त एवं पदच्युत करत की 
आक्तिया प्राप्न है । कवल जौपचारिक स्वीकृति को छोडकर माव-परिपद का गठन 
एवं उसका निय तण मी प्रसाडियम के हाथा म हांता है। मत्त्रि परिषद ही सा जिमण्डन 
08कएथ) हैं । इसके सामृद्विक उह़ज्य हाते हैं परतु मात्री अपने विशिष्ट विभागों 
के लिए आक्कित कप से उनरदायी होते है ।” सवाधिक महत्वपूण बात 
यह ह कि प्रसीज्यिम काठ सत्र एवं साम्यवादी दल की पोलिटो्यूरों श्रेष्ठ पग 
देना मऊ सूता ले इस प्रकार गठित है कि जावश्यक गरतिशीलता होने के साथ-साथ दल 
पी भप दा के ऊपर अथात उस पर हलीय व्यवस्था द्वाथ विय प्रण स्थावित रिया 
गया है ।४ 

सुनरों त निम्त झब्हा में सोवियत परिषद के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किये 
है. क्या वास्तव में रूम यू नवीन सविधान द्वारा माँ नमण्दलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत 
पर जावारित उत्तरतायी चासन को स्थापना की गयी है ? इसका तकसंगत 
उतर तो सकारात्मक ही हा सकता है । मीन परिषद सर्वोच्च सोवियत द्वारा नियुक्त 
एवं उसी के प्रति उन्तरदायों होती है । कागज पर सावियत एवं फ्रच मा जिमण्डला मे 
मा वमण्ल्जीय उत्तरदाथित्व की हष्टि से विद्येप नेद नहीं है। लेकिन व्यवहार में बहुत 
अतर हैं। सावियत मजीगण व्यवस्थापिका समा द्वारा नही चुन जाते हैं । वे तो ताम्य 
वादी हल की राजनीतिक समिति द्वारा तिर्वाचित होत हैं और राजनीतिक समिति दल 
क महासचिव द्वारा नियुक्त की जाती है । सिद्धान्तत वे सर्वोच्च सावियत एव प्रेषती 
डियम क प्रति उत्तरदायी होत है । कोई भी मत्री पदारूढ रहता है या पद ते पृथक 
हाता है यह उस मत्री + दलीय नेवाला न कि ससदीय नेताओ के साथ मम्ब'घा पर 
निभर करता है 

सोबियत रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसोडियम 

प्रेसीडियम सोवियत रूस के सविधान की अनोखी सस्यथा है। सर्वोच्च सोवियत 
($एछक्ष० 500) के दोनो सटवा की सयुक्त बठक में इसका चुनाव किया याता 
है । प्रारम्भ म प्रसीडियम म॑ एक जध्यक्ष (ट#गातशदा) 6 उपाध्यक्ष (४०० 
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(कभाए»॥) होते थे। प्रत्येक सघ गणराज्य मे से एक अध्यक्ष चुना जाता था। इसके 
अतिरिक्त 24 अतिरिक्त सदस्य भी होते थे । 946 ई में अतिरिक्त सदस्यो की सरया 
घटाकर 6 कर दी गयी है। इस प्रकार इसकी कुल सदस्य सरया 33 थी परतु 
966 ई में इसकी सदस्य सख्या को बढाकर 37 कर दिया गया है, जिसमे एक 
अध्यक्ष, 5 गणराज्या के प्रतिनिधि के रूप में 5 उपाध्यक्ष (ए८४ श्डातथ॥$) तथा 
20 साधारण सदस्य होते है ।/ 99 ई से 946 ई तक प्रेसीडियम के अध्यक्ष 
एम जाई कालिनिन (४ ] ६ंधाय) ये । उसके पश्चात एन एम शिवरीनक 
(र ॥॥ 8४७7४) के वारोशिलोव ([0 ए०7०आ॥0५) एवं मिकोयान ()(09०॥) 
क्रमश अध्यक्ष रहे । प्रेसीडियम के सदस्य सर्वाच्च सोवियत के सदस्य (0097065) 
होते हैं। प्रेसी डियम सिद्धा तत अपन कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तर- 
दायी होती है । 


प्रेसीडियम का सामाय कायकाल 4 वप है | लेक्नि सुप्रीम सोवियत के ऋडने 
कायकाल स पूव ही विघटित होने पर प्रेसीडियम भी उसी के साथ विघा्व हो 
जाती है । पुरानी प्रेसीडियम उस समय तक काय करती रहती है जब तक कह्लि नर 
सुप्रीम सोवियत का निर्वाचन नही हो जाता । नवीन सुप्रीम सावियत कऋा उब इुनों 
प्रेसीडियम के द्वारा निर्वाचन के तीन माह के मीतर बुलाया जाता है (जनत्उर 55)। 
सुप्रीम सोवियत के निर्वाचन सम्बधी आदेश उसके कायकाव हो दब रा विज्व्त के 
दो माह के भीतर प्रेसीडियम द्वारा ही जारी किय जात हैं । 

सोवियत रूस म सर्वोच्च सोवियत राज्य थक्ति का ्ेन्च्र रन है । देए के 
शासन का समस्त दायित्व उसी पर होता है । सर्वोच्च छाव्रिउद के झलतें मदना का 
जाकार बृहद है। उनकी सदस्य सख्या बहुत अपिदऋ्  हैं। “हूदरप हे उच्चछे हेंवत 











दो ही सत्र हाते हैं। प्रत्येक सन का कायकाल सामायव 0-१2 दिन इचय हू जा उसका 


न्भ् 


दायित्व को देखते हुए निश्चय ही थपयाप्त है। उठ 
अनुभच करना स्वाभाविक था जा सुप्रीम सावियर कऋ छुआ सर 
को सम्पादित कर सके । फ्लत प्रेश्तीडियम हो स्व धन्य कई इक 
सोवियत की एक स्थायी समिति है विनकह्न पिन लिन कोड 
सुप्रीम सोवियत के दायित्वा का उबक सताफ्धननज से सना लि ऋचा 
अय दनिक कार्यो को भी करती है । 
प्रेसीडियम को शक्तियाँ 

सविधान द्वारा प्रेखाटिदय अर >मक्र 5 
है। वे निम्नत हू 


(]) सर्वोच्च छाविद के झफ्च्जल्टरे के जद आता दम कमी 
न न 30म 2 मन लिब 
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के होना सदना में मतभत हाने को स्थिति मे उस सगे कर नव नियाचन का बादश 
श्पा। 

(2) आवात्तिषाँ जार ररना मायियन मय यो प्रचलित विपिया वी व्याक्षया 
फरत तथा संपोय माँ पे परिषत जयवा फ्रिमी गधराज्य 4 संविधान विरोधी विभया 
गय आहचा को जस्थीहत सस्‍ना 

(3) स्वच्दा या रसिमा गणराज्य द्वारा माँय बरत पर जनमत-्सग्रहू की व्यवस्था 
फरता लक्नि आज तय सावियह रूस में फ्ोइ जनमत-सग्रह नहा हुआ है । 

(4) सप्रोम साविशा € सत्रायसाननकाल पे प्रेपोडियस था सौ व्रियरिपद के 
संदस्या य तियुक तय पदच्युत सेस्न या जधियार प्राप्त दूँ। तीन मंय्रातया के 
निमाण एप उनकी समाप्ति यथा सवीन सत्रान तिमाए एवं विद्यमान क्षत्रा में स्यवत्यां 
और सुधार करन सम्ब'धी तपिरार मा प्रेसोडियम को श्राप्त हूँ। लेडिंत इत तब 
कार्यों या सवाच्धि साक्रिया द्रारा जनुमादन आवश्यक है । 

(5) सूप्रीम सायियत ये सन्रावसायन्यास में बाह्य आाकमण या किसी स्व 
राष्ट्रीय सि € दायित्या का पूति क लिए बुद्ध री पाषणा करत या जपिकार प्रेसी- 
जियम का प्राप्त है। सना + उच्च प्रटापिक्रारिया का नियुक्त एवं पदच्युत व रन, बता 
मे एच्छिय एवं अनियाय भर्तों सम्य था क्षत्रीय या दश्चम्याप्री आदेश जारी करने, 
सनिक कापून (काबाछ3) 44७) की पापधा रूरते तथा सविक यायालया की स्थापना 
के भी अधिकार प्रसीड़ियम व! प्राप्त है । 

(6) प्रेमीडियम अन्तराष्ट्रीय सनयिया र। स्वीकृत एवं अस्वीकृत करतो 4230 

पह दूसरे दया मे राजदुता वी नियुक्ति बरती है एवं विदेशी राजदृता का स्व! 
करती है । कम 

(7) प्रसीडियम द्वारा सविन' उपाधियाँ, राजवयर पद एवं जाय सम्मानसूचक 
एवं विश्वेष उपाधियों प्रदान की जाती हैं। उसे क्षमादात के भी अधिकार हैं। को 

(8) सुप्रीम सावियत ये! सदस्या वा बदी बनान के विरुद्ध की ड 
(।ए790॥79) प्राप्त हैं । सुप्रीम सोवियत की सहमति या उसके सत्रावसाब-काव 
प्रेसोडियम की सहमति से ही व बदी बनाय॑ जा सकते है । 
प्रेप्तेडियम का अध्यक्ष रख के 

नसी डियम का अध्यक्ष ही सोवियत संघ का अध्यक्ष होता है। वह सावि 
अध्यक्ष के दायित्व एव कायों को सम्पादित करता है, यद्यपि संविधान या सुप्रीम सा 
मत का किसी विधि के द्वारा उत्ते ये दायित्व प्रदान नही किये गये हैं। वह हर 
सोवियत द्वारा घोषित विधियों एव प्रेसीडियम के आदक्षो पर हस्ताक्षर करके उन दि 
घोषणा करता है । वह प्रेसीडियम क' कुछ कवव्यो को भी सम्पादित करता है यदय 
ऐसा कोई सर्वधानिकः उपबध नही है ) उदाहरण के लिए, वह विदेशों राजदुवां एवं 
राजनयका का स्वागत्त करता है एव आय राज्याध्यक्षो के साथ समानता के स्तर पर 
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सदेशा का थादान प्रदान करता है। प्रेसीडियम या अध्यक्ष एक प्रकार स राज्य का 
नाममात्र का अध्यक्ष होता हे । उसके पद का औपचारिक महत्व है, राजनोतिक नही । 
काटर ये अनुसार उसवा प्रमुख काय जाय दशा व राज्याध्यक्षा की भाँति सामाय 
नागरिका स सम्पव रापना है | जन छ्ित में वह शासन वा पितृ-तुल्य सजीव मानवीय 
सम्बधा का प्रतीक मात्र है 
प्रेसीडिपम फो ययाय स्थिति 

प्रेसोडियम का सावियत रूस वी दासन व्यवस्था म महत्वपूण स्थान है। उस 
विधायी एवं कामपालक अधिकार प्राप्त हैं। प्रेतीडियम का अध्यक्ष राज्याध्यक्ष के 
बुछ औपचारिक बवतब्या को निभाता है। उसके कुछ काय यायिक भी है। रूस मे 
यायिक पुनर्रीक्षण (7एवाणव। ऐे००७) की शक्ति “यायपालिका को प्राप्त नही है। 
प्रेसी डियम को सघ एवं राज्या के सविधान विरोधी आदंशा को अवैध घाषित करने 
एवं विधिया की व्याख्या करने का अधिकार है। अत प्रेसीडियम उन कतव्या को 
सम्पादित करती है जा लोकतत्रीय दशां मे 'यायपालिका द्वारा किये जाते हैं। सधीय 
शासन एवं घटक दशासना के मध्य उत्पन विवादा के निपटाने का अधिकार आय 
संघीय दशा म सघीय “यायपालिका को प्राप्त है। सोवियत झूस में इन अधिकारो का 
प्रयाग प्रेसीडियम द्वारा किया जाता है | प्रेसीडियम की इन शक्तिया पर केवल यही 
प्रतिब॒ध है कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा इन कार्यों का अनुमोदन हाना चाहिए । लेकिन 
यह औपचारिक व्यवस्था मात्र है । रूस म साम्यवादी दल एकमान दल है एवं उसके 
फौलादी अनुशासन के कारण प्रेसीडियम की स्थिति केद्रीय है । अत व्यवहार में 
प्रेसीडियम सोवियत रूस के सविधान का मुख्य व्याख्याकार (ग्रांशाग्रशथ) एवं 
सरक्षक है । 

प्रेसीडियम की स्थिति के सम्बध म विद्वानां म तीब्र मतभेद है । प्रश्न यह है 
कि क्‍या प्रेसीडियम को सोवियत रूस की कायपालिका माना जाय ? यदि नही, तो 
प्रेसीडियम को वास्तविक स्थिति क्या है ? मुनरो प्रेसीडियम को रूस की औपचारिक 
कायपालिका नहीं मानत । उनके अनुसार सोवियत सघ बिना अध्यक्ष का सध है। 
इगलण्ड या अमेरिका की भाति वहाँ कोई अध्यक्ष नहां है। मुनरो के शब्दा म, (936 
ई के सविधान द्वारा सोवियत रूस म अध्यक्ष की -यवस्था नहीं की गयी है।' प्रेसी 
डियम एवं इगलण्ड के राजा की तुलना करना प्रासमिक होगा | ब्रिटिश राजा का पद 
बश परम्परागत है और बह जीवनपयत पदारूढ रहता है | इसके विपरीत, प्रेसीडियम 
केवल 4 वप के लिए निर्वाचित लघु समिति है और अपने कार्यो के लिए सुप्रीम 
सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है। इगलैण्ड का राजा माममानर का अध्यक्ष है एवं 
उसके माम पर किये जाने वाले कार्यों के लिए मान्मण्डल ब्रिटिश ससद के प्रति 
उत्तरदायी होता है । ब्रिंटिश राजा एक व्यक्ति है, जवकि प्रेसीडियम एक समिति है । 
45. एगराटए रिव्याए थे लय पढे ठ7एतगावशाई 096 एकाटड, 954, छ ] 


प्रेतीन्यिम सुप्रीम सोक्यत क प्रत्ति उत्तरदायी होती है । स्पष्ट है कि सावियत हस क्री 
शासन प्रणाली झक्ति गेयकक्रण पर आधारित नही है, वहाँ सिद्धा-तत इगलौण्ड की भांति 
सेसद--सप्रीम सांवियन-... के सम्प्रमुता है अमरिक्ा का राष्ट्रपति इग्रलेग्ड के राजा 
की माति एकल कायवालिका +॥ उदाहरण है, प्रेसनेड्यिम एक सामुहिक ससया है। 


उनसे क॑ मत क विपरीकष हैपर एवं थामसन उन विचारका म हैं जो प्रेत्नी- 
डियिम का नियमित उायपालिका स्वीकास्त हैं। उनके /पुसार, प्रेसीड्यम उत्ती रुप 
मे (बहुल) कायपालिक्ा रे जिस रूप मे फ्रास पर राष्ट्रपति या इयलण्ड का राजा क्प्य 
प्रालिका है। तक्नि हापर का उपराक्त कथन अं य नही है। रूस के संविधान मे 
मत उमष्डल क्य अम्तित्व है एव मरीज बरिपद सुप्रीम सोवियत थौर उसके सत्रावक्षान 
काल मे प्रसील्‍्ियम के प्रति उत्तत्ययी होती है। उससे हापर के मत की यम्भीरता 
समाप्त हो जाती है और मुनसे क मत का समन हांता है । 

पसीब्यिम की स्थिति सम्व घी उपरोक्त दोनो मत अतिश्योत्तियृण है। ज्रसी 
डियम का लघ सख्या एवं उत्त प्राप्त अक्तिया के कारण उसका विशेष. महत्व है एव 
मी नमण्डल के समान ही दश् सासनत-त में उसकी स्थिति कंद्रीय है। रूस की 
प्सीडियरस को धूवच्ती दलीय कद्ीय क्पयप्ासिका समिति (८ & ८) के समकक्ष 
मे सकत है । यह उसकी गतान है। फाइनर ने सावियत रुस की मी डिका को 
विधि एव बहार में सतत सरकार की सज्ञा दी है ।४ विधि निर्माण की पा शक्ति 
पैया माँ जमण्डल का लिया "ते करन को पृष्ठ जक्ति असीडियम मे निहित है। की 
हसर स्थान पर फाइनर प्रेसीडियम को दल एवं राज्य का वावाबाना मानता है। 
प्रेसील्यिम के सी 3 ये साम्यवादी दन के सदस्य होते है। कत लाम्यवादी दल एव 
सोवियत शासन मे प्रेसीडियम क माध्यम से समय हो सका है। विशिन्सकी के 
अनुसार, असीडियम भाम्रहिक राष्ट्रपति है। पजीवादी देशो के राष्ट्रपतिया की भाति 


हर 
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फ्रास, जमनी एवं सोवियत रूस की कायपालिका | 569 


उसके कोई विशद्येप अधिकार नही है । उसके अधिकारा का जाधार उसकी राष्ट्रपति 
की स्थिति है जो सामूहिक सस्था के रूप म विशेष सत्तायुक्त होता है | /* 


पूजीवादी देशा म रूस की प्रेसीडियम की भाति राज्य शक्ति का प्रयोग करने 
बाला शासन का कोई अग नही होता है । इन देशो म राज्याध्यक्ष एक व्यक्ति--राजा 
या राष्ट्रपति--होता है । वह ससद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वहू संसद से 
ऊपर होता है। उसे ससद द्वारा पारित विधिया पर निषेधाधिकार एवं ससंद के 
विघटन सम्बंधी अधिकार प्राप्त होत है ) सोवियत रूस में राज्याध्यक्ष एक व्यक्ति 
नही अपितु सुप्रीम सोवियत की एक समिति होती है । स्टालिन इसे रूस का 'सामुहिक 
राष्ट्रपति कहता था। 


लेकिन जुलियन टाउस्टर के अनुसार, प्रेसीडियम सोवियत राज्य का सामूहिक 
राष्ट्रपति नही है ।' सत्य तो यह है कि प्रेसीडियम न सोवियत शासन न के विवायी 
अग के रूप म अधिक काय किया है। इसक काय अनेक प्रकार के है।” एल जी 
चचबुड के अनुसार, 'प्रेसीडियम की व्यारया हम यह कह कर अच्छी प्रकार कर सकते 
है कि वह व्यवस्थापिका एवं सामूहिक राष्ट्रपति पद का समावय है। ० सत्य तो यह है 
कि प्रेसीडियम रूस की सर्वाच्च व्यवस्थापिका का सर्वाच्च रूप है जो राष्ट्रपति एवं 
माजतरिमण्डल के अनेक कत या को सम्पादित करता है। आग एवं जिक ने प्रेसीडियम 
के महत्व के सम्बंध म॑ कहा है कि उपलब्ध प्रमाणा से यह स्पष्ट होता है कि प्रेसी 
डियम ने शासन काय के सम्पादन मे अपने जमदाता सुप्रीम सोवियत से कही 
अधिक सक्रिय भुमिका निभायी है । लेकिन प्रेसी डियम को भी वही स्थिति है जो सोवियत 
माँ न परिषद की है। महत्वपूण मामलो पर पहले ही (साम्यवादी दल की) राजनीतिक 
समिति में विचार विमश एव निणय कर लिय जाते है । अत वैदशिक मामलों, 
राष्ट्रीय सुरक्षा एव आ तरिक नीतिया में सत्ता का सही अर्था मे प्रेसीडियम द्वारा 
प्रयोग असम्मव है । सत्य ता यह है कि प्रेसीडियम ने सभी व्यावहारिक अर्थों मं 
सुप्रीम सोवियत का आच्छादित कर लिया है। हैरल्ड जिक के अनुसार, “ प्रेसीडियम 
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विधानमण्डलोय एवं प्रशासकीय दाता ही प्रकार का अमिव रण है। एक तरफ प्रेंश़ी 
डियम अय दंझ्ो मे माीम्रमण्डल द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को सम्मादित 
करती है तो दूसरी तरफ उसके द्वारा उच्च सदन या कायपालिका परिपद के दायित्वा 
का सम्पादव किया जाता है 37 * 
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जापान! फो कार्येपालिका 

]9वथी सदी के प्रारम्भ मं जापान मे सामती ढग की राजनीतिक एवं सामाजिक 
व्यवस्था थी । जापान का वर्तमान सम्राट 600 ईसा पूव जिम्मू द्वारा स्थापित राज 
बश् से सीधे सम्बाधित है एव उसका वशधर है । 892 ई मे मिनामोटी वश का 
एक व्यक्ति वास्तविक शासक बन बैठा । उसने सम्राट से 'सोगुन (50080) वी 
उपाधि प्राप्त की जिसका अथ था महान्‌ जनरल । समी साम”त उसक प्रति मक्ति रखते 
थे। 'सोगुन' सम्राट से परामश क्ये बिना ही देश पर शासन करता था । बाद म यही 
पद एक प्रकार की सस्था बत गया था। 7वी सदी ऊे प्रारम्भ मे तोकुगोवा जाति 
के सदस्यथा ने वतमान टौकियों को, जिसे उस समय यीदो (४८१०) कहा जाता घा, 


4 जापान 20वो सदी के प्रथम चालीस वर्षों म विश्व की एक बडी थद्क्ति बन गया 
था। 930 ई के पदचात इसके शासका की नीति साम्राज्यवादी बन गयी थी । 
93] ई म जापान ने मचूरिया पर आक्रमण किया था। बाद म चीन क॑ साथ 
उसका युद्ध छिड गया । 3939 ई मे उसके साम्राज्य का क्षेत्रफ्ल 2,60,000 
वगमील था । द्वितोय विश्वयुद्ध म धुरी राष्ट्रा (जमनी एवं इटली) के साथ मिल 
कर मिनराप्ट्रा के विरुद्ध जापान न य्रुद्ध घोषित कर दिया या। प्रारम्म म उस 
बडी सफलता प्राप्त हुई थी सम्पूण दक्षिण पूर्वी एशिया एवं बमा थादि पर 
जापान का भनुत्व स्थापित हो गया था, परन्तु बाद में जापान युद्ध म हार गया । 
सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जगसत 945 इ मे अपु-वम के प्रयाग ने उसे 40 
अगस्त, 945 ई को जात्मसमपण करने क॑ लिए वाघ्य कर दिया था । 

जापानी बड़े परिश्रमी एव समनशील होत हैं । उनको 75%, जनसस्या 
कृषि पर निमर है परन्तु प्रति व्यक्ति क पास जौसत 2 5 एकड से अधिक भूमि 
नही हू । जापान न जभूतपूव वग्ानिक एवं औद्यागिर उन्नति को है । दितीय 
विश्वयुद्ध मं विनाण के क्यार पर पहुँच चुकन व वाद नो आज जापान विश्व +«-.... 
समृद्ध राष्ट्रा म गिना जाता है । 


572 | आधुनिक शामनत-न 


अपनी राजधानी बनाया । 867 ६ तक यही स्थिति बनी रही । सागुव तंत्र द्वारा 
विदक्षिया का बुछ्द सुविधा। ऋव स्थियत प्रत्मत वी गयी थी। फ्लव उनका तीत्र विशेष 
प्रारम्त है यया और 8888 ई भर सामतकात का समाप्त कर दिया ग्रया तधा 
सेम्पूण भूमि को साम ता के स्वामि वस सम्राट के स्वामित्व म॑ हस्तातरित कर 
दिया गया । सभी जावानिया व१ विधिक हस्टि मे समानता प्राप्त हुई एवं वर्मीय 
विशेषाधिकार का अत कर दिया गया तथा सामतो को व्यापार करने की छूट 
दी गयी । 


(582 ३ मे प्राट ने राजकुमार ईटो का जापान मे नच्छे घातन हेतु 
पश्चिमी झासन को सस्याजा को समीक्षा का काय मार सौंपा था। उसक प्रतिवंदन पर 
889 इ | स्विधान का निर्माण हुआ । इस मीजी संविधान भी फहते हैं। यह 
संविधान प्रज्ञा (9775$8) + सविवान पर जाघारित था एवं 945 ई में जापान 
के पराजित होते तक चलता रहा । ]945 ई मे जापान के वतमान संविधाव का 
निर्माण हुआ था । 


मोजी सविधान (889 हू ) के अन्तर्यत कायपालिका 


कायपातिका के अतगत तीन सस्थाएँ थी--सम्राट, भीनमण्डल एवं प्रीबी 
काउ सल । जापाव का सप्नाट राज्य का अध्यक्ष था। उसम सप्रभुता के व सभी दा 
कर का द्रत ये जिनका वह संविधान के अनुतार प्रयोग करता था । हा कर 
अनुसार एक मा उ-परिफद भो थी। इसका अध्यक्ष--प्रधानमानी--स म्राट कस 
जापात के वरिए्ठ राजनी तिका जिह जिनरोी (6०४0) कहते ये, के परामश पर चुन 
जाता था । प्रधानमंत्री अपन सहयोगिया को चुनता था। मां नया के लिए जायानी पक 
इइट (7)6)--क्य सदस्य होना आवश्यक नही था । जापान के राजनीतिक जीवन दे 
सैनिक वय का प्राधा य था क्याकि सनिक था नौसनिक अधिकारियों मे से ही मा + 
को नियुक्त करन सम्ब वो अमिसमय स्थापित हो चुका था । 

जापानी सम्नाट की स्थिति संविधान के अनुसार निरमुश् शासक की थी; वह 
प्रिटिश सम्राट की भात्ति सवधानिर अध्यक्ष मात नहीं था और ने विधि के रा 
ही था। उसे अपदस्थ नहीं क्या जा सकता था । उसे ससद को तियावित करने 
शक्ति प्राप्त थी । बहू सशस्त्र सैनाआ का अध्यक्ष था, युद्ध एव शागीत तथा सी घया करने 
एव क्षेमादान सम्व थी व्यावक कखक्तिया उसे प्रास्त थी । वह मा नमण्डल के प्रामर्गा 
पुसार काय नहीं करता था, कवच सता के विमायाध्यक्षों से ही परामण करता 
था | जिस प्रकार शरीर मस्तिष्क के नियत्रण में होता है उसी प्रकार जापानी सम्राद 
का आइटो के अनुसार जावानी शासनत-न पर नियत्रण था परतु कुछ विवारक 
इससे मित्र मत्त रखते है । किरसावा के अनुसार वह सवधानिक अध्यध था, यथपि 
उसके अनुसार जापान के सग्माट म शासन की नतिक ब्क्ति प्रिटिश राजा से कहीं 
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अधिक है । सम्राट राज्य का अध्यक्ष था न कि शासन का । शासन के अधिकार मा न- 
मण्डल का प्राप्त थे। 
यनाया (४थ॥929) के अनुसार, “यद्यपि सविधान द्वारा जापानी सम्राद को 
निरकुश श्षक्तियाँ प्रदान की गयी है, परतु वह स्वय उनका प्रयोग नही करता । उसने 
सदेव ही मजियां के परामश से काय किया है । जापानी सम्राट ब्रिटिश सम्राठ से 
भी अधिक राज्य करता है न कि शासन ॥/* 
सम्राद को सक्षेप मे पाच प्रकार की शक्तिया प्राप्त थी () अपने परिवार 
सम्ब'धी, (2) स्थल व नोसेना के अध्यक्ष के रूप में, (3) उपाधि वितरण सम्ब धी, 
(4) धामिक एवं समारोहात्मक, एवं (5) शासन सम्बंधी । वह स्वय जापानी 
ससंद--डाइट--का सन आहूत करता था, तथा उसका उदघाटन करता था । उसे 
प्रतिनिधि सदन का विघटित करने का अधिकार था। वह विधेयको का स्वीकृति प्रदान 
करता था एवं अध्यादेश जारी करता था तथा अधिका रियो को नियुक्त एवं उनका वेतन 
निश्चित करता था वह याय का अन्तिम स्रोत था। सभी 'यायालय सम्राट के नाम 
पर “्यायिक काय करत थ । 
सामाजिक जीवम मे उसका बडा प्रभाव था एवं समाज में उसका महृत्वपूण 
स्थान था । जापानी विद्यार्थियों को स्कूलो म उसके प्रति निष्ठा एव मक्ति की शिक्षा दी 
जाती थी तथा प्रत्यक शिक्षा सस्था मे उसका चित्र ढया रहता था । 
भप्रीयो काउ सल 
इसम एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 24 सदस्य होते थे जिह सम्नाट प्रधान 
माभी के परामश् से नियुक्त करता था। सम्नाट द्वारा परामश मागने पर यह परिषद 
उसे परामश देती थी। इस सविधान की व्यवस्था करने तथा मा जया एवं कुछ साम्रा- 
नीय भादेशो पर विचार करने का अधिकार प्राप्त था। माँ नमण्डल के सदस्य प्रीबी 
काउसल के सदस्य हांते थे । लेकिन प्रीवी पापद के रूप म व॑ संम्राट का परामश 
नही देत थे । प्रीवी काउसल जापानी डाइट क॑ प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। 
मोजी सविधान क॑ अतगत प्रशा के ढण की ससदीय शासन व्यवस्था की 
स्थापना की गयी थी जिसक॑ अ तगत प्रधानमनी सम्राद के प्रति उत्तरदायी होता 
था । जापानी मात्रमण्डल की यदि ब्रिटिश मीजिमण्डल से तुलना की जाये वो दोनो 
में अनेक अत्तर स्पप्ट हैं। यथा--जापान म प्रधानमत्री के लिए बहुमत दल का नेता 
होना आवश्यक नही था और न निम्न सदन--प्रतिनिधि सदन--म विपरीत मत आने 
पर प्रधानम'ली को त्यागपन देना ही आवश्यक था । लेकिन व्यवहार म जापानी 
विधानमण्डल के विरोध के कारण जनेक माजियों एंव माँ जमण्डला को पदत्याग करना 
पडा था। जापानी राजनीतिक जीवन म 'सर्वोच्च युद्ध समिति! (इण्छालगा० ज़श 
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(०प्राशा) का बड़ा प्रभाव या । सना एवं नौसना के अध्यक्ष इसके सदस्य होते ये ! 
भाजिमण्डल में क्रम एक एक स्थान संवारत जवरल एवं एडमिरव को प्रदाव किया 
जाता था। इससे जापानी माशमण्डल मे सना को असोमित विश्येयाधिकार श्राप्त हो 
गये थे। सर्वाच्चि युद्ध समित्ति द्वारा यदि इन दो सदस्या को पदत्याग के आदश दे 
दिये जात 4 तो उसके फवस्थरूप सम्पूण मा प्रमण्डल को पदत्याय करता पढ़ता था। 
जापानी सेना मे पारस्परिक सहयांग की विशिष्ट भावना विद्यमान थी । सैनिक अधि 

कारी द्वारा म नी पतट तभी ग्रहण क्या जाता था जयकि उसके बहुसस्यक सतिक सह 

योगी उसका समथन वरत 4 । सर्वाच्च युद्ध समिति को विदेशम वी से परामश किये 
बिना ही सम्राट के नाम पर सता का युद्ध हतु तैयार होने या जाक्रमण का आद्न देने 
के अधिकार प्राप्त थ । सना का जापानी शासनत भर पर युण नियात्ण था । 


जापान का नवीन सविधान 

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त जापान के आत्मसमप्ण के पश्चात अमेरिका 
सेनाध्यक्ष जनरल मकायर द्वारा जापानिया का अपने देश के लिए उदार एवं लोकत जाय 
सिद्धात्ता क अनुरूप नवीन संविधान बना की प्ररुणा दान की गयी थी जिसक फल- 
स्वरूप जापान का नवीन संविधान )946 ई में बनकर तयार हुआ थौर 3 मई, 
946 ई से उस क्रिया-वित कर दिया गया है। जापात व वेतमान संविधान में अमे> 
रिका की अध्यक्षात्मक एवं ब्रिटन की ससदीय प्रणाली का समवय है, परतु ब्रिदित 
संसदीय प्रथाली का इस पर विश्ञेप प्रमाव है। कायपात्तिका शक्ति मा वमण्डलम मिहिंत 
है। जापानी सम्नाट सर्वधानिक अध्यक्ष मान है। राजतस्त के दैवी अधिकार का उ मूलन 
करके जन प्रभुत्व की स्थापना की गग्री है। जापानी ससद (डाइट) राज्य को सर्वोच्च 
शक्तियाली जग है । 
सम्राठ 

संश्राट राज्य का प्रतीक है । उसकी शक्ति का ल्लोत जनता है जिसम तम्प्रमुत्त 
विवास करती है ।* सम्राट का पद बशातुगव है एवं उत्तराधिकार का निर्धारण 
जापानी ससदीय विधि द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सविधान में व्यवस्था 
है कि सप्लाठ माजसण्डल के परामर्थानुसार काय करेगा एवं मात्रमण्डल के सर्देक्ष्य 
उसके कार्यो के लिए उत्तरदायी होगे ।* राज्य सम्बधी केवल उ ही कार्यों को मझाद 
द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिनकी संविधान ने व्यवस्था की है। शासव के 
सम्बंध मे उसको कोई चक्ति प्राप्त नही है * सझाद को सीमनमण्डल के परामश एंवें 
स्वीकृति स जनता के माम पर निम्न काय करत का अधिकार है. सविधान, विवियाँ, 





3 अनुच्छद ३ 
4 अनुच्छेट 3 
5 अनुच्छेद 4 
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माजिमण्डलीय आदेशो एवं सीधया के सशोधन की घोषणा, डाइट को बाहुत करना, 
प्रतिनिधि सदन का विघटन, सामा-य तिर्वाचन की घोषणा, राज्य मा तयो की नियुक्ति 
एवं पदच्युति तथा राजदूतो एव मानियों के अधिकारा तथा उनके परिचय-पत्रा का 
प्रमाणीकरण, साभाय एवं विशेष क्षमादान, दण्ड को कम और स्थगित करना तथा 
अधिकारों को पुन प्रदान करने पर प्रमाणित करना, सम्मान प्रदान करना, पुष्टीकरण 
एवं अय राजनयक जालेखा को प्रमाणित करना, राजदूतोी एवं आय मात्रियों बा 
स्वागत करता एवं अनेक शिष्टाचार सम्बधी कार्यों को सम्पादित करना ।* 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सम्राट का पद औपचारिक है। उसकी 
स्थिति भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट जेसी है। वह सवैधानिक अध्यक्ष मान है । 
मीजी सविधान क्रे अतगत राजा का पद दवी था ) वह ईश्वर की प्रतिमूरति माना 
जाता था । इस मध्ययुगीन धारणा का अब अत हो गया है। आज वह सम्पूण राज- 
नीतिक या नतिक अधिकारा का स्त्रोत नही है । नवीन सविधान के अतगत वह शासन- 
त-त्र म॑ प्रतीक मान रह गया है। त्िटिश सम्राट की भात्ति वह प्रधातम नी की नियुक्ति 
नही करता अपितु जापानी सम्राट डाइट द्वार नियुक्त प्रधानमनी को औपचारिक 
रूप में नियुक्त करके एक रस्म अदा करता है । राजवश से सर्म्वा घत मामला एवं 
वित्त पर जापानी डाइट का नियन्ण है| जापानी सम्राट नाममात्र का अध्यक्ष है। 
परतु बा्ड का मत है कि यह निष्कप गलत होगा कि जापान की राजनीतिक पद्धति 
में उसकी भूमिका महत्वपूण नहीं है। किसी भी राष्ट्र को रास्ट्रीय एकता हेतु प्रभावा- 
त्पादक राष्ट्रोय भावना प्रदान करने वाले प्रतीका की आवश्यकता होती है। जापान 
का राज-परिवार ऐसा ही प्रतीक है । वह दो हजार वप पुरानी जापानी राष्ट्रीयता 
एवं सास्क्ृतिक एकता का प्रतीक है ।? जापान के सम्राट वी शासन सम्बधी श्क्तिया 
के लुप्त हो जाने पर आाज भी जापान के सामाजिक जोवद म॑ उसका मान-सम्मान 
कायम है। युद्ध के पश्चात सम्राद ने जनता के मध्य घूमना प्रारम्म कर दिया है। 
मीजी सविधान के अन्तगत राजनीतिक निणय सम्राट द्वारा स्वय नही किये जात थे । 
शत व्यवहार मे उसकी स्थिति मे कोई विशेष जातर नहीं हुआ है। एक महत्वपूण 
अतर यह अवश्य पडा है कि अब मत्री उसके नाम पर श्वासन नही करत हैं । उत्तर 
दायित्व की रेखाएँ पहले वी अपेक्षा अव अधिक स्पष्ट हो गयी हैं । 
मा जमण्डल 


नवीन जापानी सविधान क अतगत कायपातिका शक्ति मा व्मण्डल मे निहित 


है। सविधान के अनुसार मातिमण्डल का अध्यक्ष प्रधानमात्री होता है एवं उस 
अतिरिक्त अय मत्री हांत हैं। यह व्यवस्था की गयी है कि मजिमण्टव + सभी सदस्य 





6 अनुच्छेद 7 
7 ऊडिलापेक गाव॑ एंग्प. (848 27फददा 5िदा--495, 9 9] 


सता विद; 
उैचुमति + बिका कोई विधिक पयवाही नही की जा पकती । माजिमण्डत् के 
गपय सब कै / यदि काइ मरी असहमत होता है तो 
अल्प नही है। 


अशासन सम्ब्धी पामाय काय मा उमण्डल' करता 
है । कायपालिका पम्क्धी उरी महेत्वपूण नियय मा जमण्डल्ष द्वारा ही लिय जात हैं। 
भजिमण्डल ही! शासन की नीति निधधारित 7 सता है एक विधियों को निष्ठापुवक 
क्रिया। है । इसके भतिरिक्त राज्यकाय के सचालन वदेश्चिक पस्बधों का 
निर्धारण भधियां करना पेंच का बाय "ये भैम्व थी विवरण तयार करवा एवं उत् 
डाइट के: समक्ष स्वीक्ृषत्ति हेतु प्रस्ततत करना चाकसेवा अचा; नियमा एव मानका 
निर्धारित करना विधान एक राष्ट्रीय विधियों से क्रिया वयत सम्ब घी आदेश देना, 
पामाय एक विजश्ये मा दान करना न निमष्डल के कय झपग्ित्व है। 

रैंसक अतिरिक्त मा अमण्ड्ल ही अधिकार विधेयक करे डाइट म स्वीकृति हैठु 
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एवं विचाराथ प्रस्तुत ब'रती है । मत्रीगण 58 पारित करान के लिए भी उत्तरदायी 
होते है । 
प्रधानमंत्री माँ त्रमण्डलीय पिरासमिड के शीप पर स्थित है। वह माँ तमण्डल 
का अध्यक्ष है. एवं उसकी बठका वी अध्यक्षता करता है । उसकी स्थिति मीनियों के 
जीवन मरण एवं जाम की दष्टि से केद्वीय है । उसका त्याग्रपत्र सम्पूण मा नमण्डल 
का त्यागपत्र माना जाता है| डाइट के समक्ष वह विधेयको एवं विभिन राष्ट्रीय व बदे 
ज्ञिक मामलो पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विभिन प्रशासनिक विभागा के कार्यों का 
निरीक्षण एवं नियात्रण करता है, समी विधियों एवं माजिमण्डलीय आदेशों पर 
सर्म्बा धत मनी के हस्ताक्षर के अतिरिक्त प्रधानमत्री मी श्रति हस्ताक्षर करता है, 
विभिन मज्नालयां में स्मामजस्य स्थापित करता है एवं मा त्रमण्डल का एक टीम 
की भाँति नतृत्व करता है । 
प्रधानमनी के पद के लिए निम्न विधिक योग्यताआं का होना अतिवाय है 
() वह असमिक जापानी नागरिक होना चाहिए, (2) उस जापानी डाइट का 
सदस्य होना चाहिए एवं (3) उसे निम्न सदन व प्रतिनिधि सदन का बहुमत श्राप्त होता 
चाहिए। यदि निम्न सदन म किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमनी को 
उसका नेता होना चाहिए या अयय दला का सहयोग प्राप्त करके उसे अपना बहुमत 
स्थापित करना चाहिए | अत देश का कोई प्रमुख नेता जिसे राजनीतिक सूमदुन्ध, 
प्रशासनिक क्षमता, लोकप्रियता, दलीय विश्वास भादि प्रचुर मात्रा म प्राप्त ही, प्रघाव- 
मानी पद का स्वप्न देख सकता है । अपने दल मे उसकी स्थिति कद्रीय हद हू । 
शासन का वह प्रमुख प्रवक्ता होता है । वह कायपालिका का प्रमुख है । उन्कपा स्थिद्रि 
ब्रिटिश प्रधानम नी के समान होती है | वह देश को सर्वोच्च राजनीदिऋ प्रश्न 
करता है । 
नवीन जापानी संविधान द्वारा ससदीय कायपातिआ ही न्प/क्त हो नये है 
प्रधानम त्री का अपना सचिवालय होता है। प्रधानरन्ता के झसऋप निवास- 
स्थान पर माँ ममण्डल की बठके होती हैं। प्रधानमजो ह्ये के 
मत्री अध्यक्षता करता है। माँ तमण्डल की बढके दुप्त इन्दी हैं “व ओर 
आवश्यक नही है। ब्रिटेन एवं मारत की नाठि झाग्रव मीविदाडनीय 
तिया हीती हैं । म तीय परिपद एवं राष्ट्रीय ्रतिझय की पद झी दरख मा परूम्घनो द 
समितिया है। 
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घोषणा की थी। 950 इ मे चीनी जनवादी सरकार मे अधिकाश तटवर्ती दीपा पर 
भी अधिकार कर लिया । प्ितम्बर 949 इ६ से सितम्बर 954 ई तक शासन चीन के 
जनवादी गणत-त की जनता के केद्रीय शासन के सावयवी नियम (086 [म) के 
अनुसार होता रहा।? इस वाल म॑ चीन किसानो एवं श्रमिका तथा समी लोकताजिक 
वर्गों एवं जातिया का जनवादी लोकताविव अधितायकत श्र था। शासन लोक्तास्विक 
के द्रीयकरण के सिद्धा-त्त पर आधारित था। नवीन सविधान का निर्माण के द्रीय जनवादी 
शासन द्वारा नियुक्त एक समिति ने क्या था और सम्पुण द॑श मं उस पर विचार हुआ 
था। सितम्बर 954 ई मे राष्ट्रीय जन काँग्रेस द्वारा इसका कुछ सप्याधना सहित 
स्वीकार क्रिया गया था । चौनी जनवादी ग्रणत-त्र की कायप्रालिका शक्ति चीनी गण 
राज्य के अध्यक्ष मे निहित है। इसके अतिरिक्त राज्य परिषद (586 0०ए्यथा) 
वामभक एक अय संस्था मी है जो सविधान के अनुतार केद्रीय ध्ासत है. एवं 
राज्यसत्ता का सर्वोच्च कायपालक तथा सर्वोच्च प्रशासतिक अग है । 
गणराज्य का अध्यक्ष 

गणराज्य के अध्यक्ष को राष्ट्रीय जब वाँग्रेस ढारा चार वष के लिए चुना 
जाता है । प्रत्यक' चीनी वागरिक जो राजनीतिक अधिकारा का उप्रमोग का 
तथा 35 बष की अवस्था प्राप्त कर चुकता है, गणराज्य के अध्यक्ष पद पर वर क 
हो सकता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जो अध्यक्ष को उसके कार्यों में स्मोग आगे 
है एवं बह ऐसे सभी कार्यों को सम्प्रादित करता है जो नव्यक्ष द्वारा उसे सापे जा। 
है। उपाध्यक्ष पद के लिए बही योग्यताएँ हैं जो अध्यक्ष पद के लिए हैं । # ३४ 
को जनुपस्थिति मे या दीपकाल तक उसके अस्वस्थ रहने पर उपाध्यक्ष कक 
स्थाव पर काय करता है। यदि अध्यक्ष का पद किसी कारणवश उसके कायकाल 
मध्य मे ही रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष उसका स्थान ग्रहण कर लेता है । 

फाय एबं शक्तिया--चीनी जनवादी गणराज्य के अध्यक्ष को व्यापक हक 
प्राप्त है। वह राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस या उसकी स्थायी समिति के निंणयो 8 
क्रिया वित करता है, प्रधानम भरी, उप प्रधानमाजी, मत्रियो, समितियों के अध्यक्ष 
एवं माँ नमण्डल के सचिवालय के प्रमुख का नियुक्त एवं पद्युत करता है 
उपाधियाँ, पदक एवं सम्मान प्रदान करता है, सामा य क्षमादान एव क्षमा के 
आदेशो, माशल ला एवं युद्धावस्था की घोषणा करता है तथा सामाय सविक भर्ती 
के आदेश्ञ देता है 7? विदेशी राज्या के साथ चीन के सम्बधों म॑ वह अपने 
देश का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी राजदूतां का स्वागत एवं विदेशों म॑ घीगी 


9. पुपल णट़्क्गा० |39 ० 6 व्टयम्नों एटव्फोंटॉड ह०एटाग्राथटा णी ४६ 
#6०76!$ २२८०७७४०॥८ 66 (089 
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राजदूता को नियुक्त करता है, सर्वाधिकारी राजदूता को वापस बुलाता हैं एवं विदेशो 
मे की गयी साधया की पुष्ठि करता है ।॥! चीन की सनिक कमान उसके 
हापा मे होती है एवं वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है !/* वह राज्य के 
सर्वोच्च सम्मेलन वा स्वच्छा से आहूव करता है एवं उसकी अध्यक्षता करता 
है। (अनुच्छेद 43) 

समोक्षा--चीनी जनवादी गणताज के अध्यक्ष को सविधान के अवीन विशिष्ट 
स्थिति प्रदान की गयी है ! भय देशा का कोई भी पदाधिकारी इसके समकक्ष नही है । 
अमरिकी या फ्रासीसी राष्ट्रपतिया से उसकी तुलना करना कठिन है | सोवियत सघ में 
राष्ट्रपति का कोई स्वत तर पद नही है न उसे कोई शक्तियाँ ही प्राप्त है। सोवियत 
रूस म॑ राष्ट्रपति के पद की चीनी गणत त्र की माँति पृथक से कोई व्यवस्था नही की 
गयी है अपितु प्रेसीडियम का अध्यक्ष ही सोवियत रूस का राष्ट्रपति होता है। चीनी 
गणराज्य के अध्यक्ष को कुछ विशिष्ट काय एव शक्तिया प्रदान की गयी हैं। वह सर्वोच्च 
सनाओ का भी अध्यक्ष है। सर्वोच्च राज्य सम्मेलन! एव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) के 
अध्यक्ष के रूप मे वह देश के राजनीतिक एवं सनिक मामलों पर नियानण रखने में 
सफल होता है । चीन के प्रधानमत्री को स्थिति चीनी गणत-न के अध्यक्ष की स्थिति 
की तुलना म॑ मोण है । 
राज्य परिषद 

राज्य परिपद चीन का केद्रीय शासन है। यह कायपा लिका का सर्वोच्च प्रशास- 
निक जग है ।* सामा य भाषा मे यही चीम का मजिमण्डल है । इसका सगठन विधि 
द्वारा निर्धारित है ॥ प्रधानमत्री, उप-प्रधानम नी, मनी, आयोगा के अध्यक्ष एवं 


]] अनुच्छेद 4[ 
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]3 सर्वाच्च राज्य सम्मेलन (5एछाआआ6 50808 (०7्रद्चिआा०0) की बठक चीन के 
अध्यक्ष द्वारा ही चुलायी जाती है। वह इसकी अध्यक्षता करता है । इसके जति- 
रिक्त गणत न का अध्यक्ष, जनकाग्रेस की स्थायी समिति का समापत्ति, प्रधान- 
मानती, राज्य परिषद का समापति, तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो अय व्यक्ति इस 
सम्मेलन क॑ सदस्य होते है। इसम राष्ट्र के महत्वपूण मामलो पर विचार किया जाता 
है। यह विचार अभिव्यक्ति का सावजनिक स्थान है | इसमे अव्यक्ष को सीधे अपने 
विचार जनता के समक्ष रखने का अवसर होता है । 

4 यह चीन के सर्वोच्च सनिक अधिकारियो का निकाय है। इसमे गणतत्र के 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 5 उपाध्यक्ष एवं 8] साधारण सदस्य 
होते है । 

5 अनुच्छेद 47 

6 अनुच्छेद 48 
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सचिवालय के प्रधान इसके सदस्य होन हैं । श्रधानमन्त्री राज्य परियद का संचालन 
करता है एवं उसके अधिवशना की अध्यक्षता करता है। उप प्रधानमारी प्रधानम री 
के कार्या मे सहयोग प्रदान करता है ।7 मत्री एवं आयागा के अध्यक्षा का काय अपने 
विभाग की देखभाल करना है । अपने विज्ामीय क्षेत्रा मे वे राज्य परिषद के निगया, 
आदेशों एवं विधिया के अनुरूप आदेश जारी कर सकते हैं ।* राज्य परिपद राष्ट्रीय 
जनकॉप्रेस क प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है और उसके पम्क्ष अपन 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है 0१ सप्द्रीय जनकाँग्रेस के सदस्‍्या को परिषद था उत्तके 
सवाचसान कान मे उसकी स्थायी समिति से प्रइत पृद्धते का अधिकार प्राप्त है। 
परिषद के क्ाय एव शक्तिपा--सक्षेप मं, राज्य परिषद के काय एवं श्रक्तियाँ 
विम्तवत हैं. ९ 
([4) प्रशासकीय मामलों को निर्धारित करना, आदेश एवं आज्ाएँ जारी करना 
तेथा उनके क्रिया बयन का निरोक्षण करना | वि 
(2) राष्ट्रीय जनकांग्रेस था उसकी स्थायी समिति के समक्ष विशेयको को 
प्रस्तुत करना । 
न (3) विशिश्न विश्ागो के कार्यों मे सम-वय करता एवं उनका सागदशन 
करना । 
(4) विभिन माजियों या आयोगा एवं राज्य के स्थानीय शासत के अगो के 
अनुचित आदेशा को सशोधित था समाप्त घोषित करना। 
(5) राष्ट्रीय भाधिक योजदा और बजट को फ्रियास्वित करना । 
(6) विदेशी एवं आ-तरिक ब्यामार का वियीजवत करना । 
[7) सास्कृतिक शक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बाधी शायों का सघालन । 
(8) विभिन्न राष्ट्रीयताओ सम्ब'धी कार्यों का संचालन सं । 
2) प्रवासी चीनिया एवं तत्सम्बन्धी मामला का प्रशाः 
[ 0] राज्य हित एक साववमिक शागीत तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा । 
(4) विदेशों मामलों का सचालन । 
42) सझ्यस्प क्क्ति का निर्माण ( न हि | 
(3) पश्यासकीय अधिकारिया का नियमानुसार नियुक्त एवं पदच्युत करता 
(१4) स्वश्ञाप्रित जिला, क्षेत्र एव नगरप्रातिकाओ के पद तथा क्षेत्रों को 
मायता दया । 
47 अनुच्छेद 50 
48 अनुच्छेद 57 
9 अनुच्छल 52 
20 अनुच्छेट 49 
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(5) राष्ट्रीय काँग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंप गये जाय कार्यों 
का सम्पादन । 


प्रति माह राज्य परिषद का एक सामाय सम्मेलन होता है परतु परिषद के 
अधिवशन सामा-यत होत ही रहत हैं। परिषद के अधिवेशना की अध्यक्षता एवं उसका 
फकाय-सचालन प्रधानमात्री करता है। कायकारिणी की बठका में केवल प्रधानम श्री, उप 
प्रधानम भरी, मत्रीगण एवं महासचिव ही भाग लेत है । इसके विपरीत परिषद के मासिक 
सामाय सम्मेलना म प्रधानम नी एवं उप प्रधानम त्री के अतिरिक्त अय सभी मजीगण 
एवं आयोगा के अध्यक्ष भी भाग लेत हैं । राज्य परिषद का एक अपना सचिवालय 
हांता है जिसका प्रमुख महासचिव होता है । 

समीक्षा--राज्य परिषद को व्यापक एव प्रमावी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सम्पूण 
प्रशासन उसके निर्देशन एवं नियत्रण मे चलता है । परिषद मा त्रिमण्डल जैसी एवं 
सस्था है । परिषद का राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायित्व एवं परिपद से प्रश्न पूछने 
के अधिकार से ऐसा लगता है कि साम्यवादी चीन में सदीय प्रणाली को अपनाया गया 
है । परातु यह केवल भ्रम है । इन व्यवस्थाआ के कारण चीन की शासन व्यवस्था को 
उत्तरदायी शासन नही कहा जा सकता । भ्रधानमन्नी शासन का अध्यक्ष नही है, न 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को ही मायता दो गयी है । परिषद के सदस्य 
ससदीय सरकार की भाँति एक टीम की तरह प्रधानमजी का नेतृत्व स्वीकार नहीं 
करते और न उसके प्रति उत्तरदायी ही होत है । परिषद के सदस्या के निर्वाचन म 
प्रधानम'जी का कोई हाथ नही होता । सभी सदस्य साम्यवादी दल के प्रभावशाली 
सदस्य होत हैं । अय ससदीय देश्वा की भाँति प्रधानमजी को विधानमण्डल को विघ- 
टित करने के अधिकार प्राप्त नही हैँ। सविधान के अनुसार माजियो के लिए प्रधानम नी 
की सहायता करना अनिवाय है । पर तु सत्य यह है कि प्रधानम नी एवं जय सभी 
मजी तो साम्यवादी दल के शीपस्थ नेताओ के इशारे पर नाचते हैं । चीन का शासन 
लोकता त्रिक केद्रीकरण के सिद्धा-त पर गठित है । अ य साम्यवादी देशो की माति चीन 
मे भी लोकत त्र की अपेक्षा दलीय के द्वीकरण का प्राबल्य है । अत चीन में भी साम्य 
बादी दल का अधिनायकत न है ॥ देश म साम्यवादी दल ही एकमात्र दल है | विराधी 
दल की कल्पना ही नहीं की जा सकती । सत्य तो यह है कि चोन म॑ ससदीय शासन 
की छाया मान भी नहीं है । 

चीन म॑ दल एवं शासन मे घनिष्ठ सम्ब ध है। समी निणय दल की पोलिट- 
ब्यूरो द्वारा लिये जात हैं एव शासव केवल उनको विधिक रूप प्रदान करता है । 

कनाडा में कार्यपालिका 

कनाडा की सधीय कायपालिका मं तीन अब है--क्राउन, गवनर जनरल एवं 

माँ त्रमण्डल । इनको दो मांगा में वर्गीकृत कर सकते है. (!) नाममानर की काय- / 
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पालिका, एक (2) वास्तविक कायपालिका ॥ काउठउत एवं गवनर जनरल कनाडा की 
नामसान की कायपालिक्त है, मीजमण्डल बहा की वास्तविक कायपातिका है । 


कोउत एवं गवसनर जनरल 


कनाडा के सविधान--ब्रिटिश नॉँव अमेरिका अधिनियम--के अनुसार कवाडा 
की कायकारिणी शक्ति साउस मे निहित है । ब्रिटिश राजा या रानी कनाडा के भां 
राजा था रानी होते हे । ब्रिदेन का शासक होने के कारण ब्रिटिश राजा कनाडा का 
राजा नही है अपितु ब्रिटिश राजा या रानी को कनाडा का राजा या रावी मानना 
दाष्टमणडइल की सदस्यता को क्‍्नाझ द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार करने का धोतक है। 
ब्रिटिश क्राउन ग्रेट प्रिटन को उसक उपनिवेक्षा से जोडने वाला स्वणिम सूत्र है। ऋताठा 
की ससद द्वारा पारित विधिया के सवनर जबरल के समक्ष रानी की स्वीक्ृति हेतु 
प्रस्तुत किया जाता था। जिन विधेयक को रानी के हस्वाक्षरा के लिए रोक लिया 
जाता था वे तभी पारित हाते ये जबकि आगामी दो बर्षों की अवधि मे की 
अनरले उ हे अपने हम्ताक्षर युक्त सदश से प्रमाणित कर देता था कि इस विधेयकों 
को सपरियद रानी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है । आज भी सभी विवेयरक 
सिद्धा त में राजा सहित ससद ही पारित करती है परठु व्यवहार म राजा के निर्षधा 
धिकार का दीघकाल से प्रयोग न होते के कारण वह निरस्त हा चुका है। वतमान 
में कनाझ की ससद हर प्रकार की विधि बनाने की क्षमता रखती है । 


क्राउन के काय प्रिटिश राजा जैसे है। कवाडा मे काउन के इन 23 
गवनर जनरल सम्पादिन करता है। बहू (गववर जनरल) क्राउन का प्रतिनि'| पर 
है। कनाडा से सरम्वा बत कुछ विशयाधिकारा--जैस सम्मान एव र लत 
पता संवाधिकार सम्पत्त राजदुता या मजिया की तियुक्ति भादि--को क्रा के 
स्वय ही करता है। लेक्नि अधिकाश मे क्राउत की शक्तियों का प्रयोग गवतर का 
हारा फ़िया जाता है । पर तु इन दोनां ही स्थितियों म कग्राडा की सरकार गे बा 
भावश्यक होता है । पहले यचनर जनरल की नियुक्ति त्रिटिय शासत द्वारा की १७४० 
थी परतु [930 $ मं साज्राज्ञीय सम्मेलन (_म्क्‌थाने ए०प्रद्ि०१००) के दि रे 
उतार गवनर जनरल क्यो कनाडा के शासन की इच्छानुसार ही चुना जाता है ६ 
व्यवस्था के अनुमार लॉड बेशबरा (7.0त 86500 88) को 9 फरवरी, 7937 ३ 
को कनाडा की सरकार के उत्तरदायित्व पर गवनर जनरल नियुक्त किया गया था | 
स्मरणीय है कि आज भी यवमर जनरव एवं अय पदाधिवारी व्िदिस सम्लाट के प्रति 
स्वामिमवित की शपथ ले हैं । हर 

गवनर जनरल का कायकाल साम्ा-यत पांच वप है, यद्यपि कनाडा के प्राध्व 
वा गबनर जनरल का पदच्युत करन अथवा कापस चुलान की माँग करने का अधिकार 
प्राप्त है। साम्यायत वह अपने पूरे कालपयत अथातू 5 वष ठक पदासढ़ रहता है । 
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गवर्नर जनरल की शक्तियाँ--क्राउन के प्रतिनिधि के रूप मे मब॒नर जनरल 
को ससद को आहुत एवं स्थगित करने तथा विघटित करन के अधिकार प्राप्त है। 
वह सीनेट के सदस्यो का चयन करता है एवं रिक्त स्थानो की पूर्ति करता है। उसी 
की सिफारिश पर कॉमस समा मे कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते है। वह कायपालिका 
का अध्यक्ष है । सयुकत राष्ट्र सघ में वह कनाडा के प्रतिनिधि की तियुक्ति करता है । 
उसे दूसरे देशा से कम महत्व की सीधिया करने का अधिकार प्राप्त है। उसे कनाडा के 
प्रा तो के उप-राज्यपालो तथा सीनेट के अध्यक्ष (5964.७:) को नियुक्त एवं पदच्युत करने 
के अधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च एवं प्रातीय “्यायालया के यायाधीशों को भी वह 
नियुक्त करता है एवं सीमेट और प्रतिनिधि सदन के सम्बोधन पर उह पदच्युत कर 
सकता है। उसे प्रातीय विधिया को अस्वीकार करने तथा विधिया को जाउन की 
स्वीकृति हेतु रोकने के अधिकार प्राप्त है । शातति-काल में वह थल, नम एवं नौसेना 
के उद्देश्य निर्धारित करता है। उसे क्षमादान एवं दण्ड कम करने के अधिकार 
प्राप्त है। 

बह अनक सामाजिक कार्यों एवं समारोहो में भाग लेता है | समय समय पर 
समुक्त राज्य अमेरिका के साथ देश के कूटनीतिक सम्बधा को सुधारने मं उसका 
विशेष योगदान रहा है । उसके अनेक महंत्वपुण कार्या म से एक महत्वपूण काय प्रधान- 
मानती का चयन करना है । अल्पसरयको द्वारा अपन जधिकारो की रक्षा के लिए 
गवनर जनरल से ही प्राथना की जाती है । 

गवनर जनरल को सविधान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करमे का अधिकार भी 
प्राप्त है। प्रधानमजी द्वारा रिश्वत लेने अथवा पद-त्याग से इन्कार करने या किसी 
समस्या पर विचार हेतु ससद को आहूृत करने सम्बधी गवनर जनरल के परामश को 
ने मानते पर गवनर जनरल को प्रधानम जी को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त 
है। प्रधानम नी क॑ आग्रह पर यदि वह ससद को एक बार विधटित कर देता है और 
नवनिर्धाचित ससद मे भी प्रधानमत्री अल्पमत म॑ रहता है ता माजविमण्डल द्वारा 
ससद का पुन विघटित करने की प्राथना को गवनर जनरल अस्वीकार कर सकता है । 
भले' ही ऐसे अवसर कम हू, परतु इस तथ्य की जानकारी कि गवनर जनरल को 
प्रघानमत्री की इस प्रकार की आ्रावना को अस्वीकार करने का अधिकार है, एसी स्थिति 
के उत्पन्न होने के भवसर ही नहीं रहते | गवनर जनरल द्वारा राजनीतिक विवादा 
मे मध्यस्थता की जाती है ओर उहू हल करन में वह अपन प्रभाव का उपयोग 
करता है । चूकि गवनर जनरल की राजनीतिक शक्ति प्रायः नगण्य होती है अत 
उसकी मध्यस्थता का स्वागत किया जाता है । 





2] 926 ई के बाइग काण्ड (8ज/ग्रष्ठ ०५०००) स यह्‌ अन्तिम रूप में तय हा 
चुका है कि विघटन को झक्ति प्रधानमत्री को प्राप्त है और यवमर जनरल इस 
सम्बंध मे उसकी प्राथना को अस्वीकार नही कर सकता। 


पढे पर भपने # के ही किसी कनाओवासी की नियुक्ति को अनेक कनाडवातिय द्वारा 

भे देह की हट पे देखा जाता है और इस्ते ३ पक अच्छी परम्परा गही मातते । इसक 

कारण ग्रवेनर जनरल को) निदलीय कि के प्व होने की अधिक पम्म्ाक्‍ता 
हुआ 
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गवनर जनरल को देश्व क॑ प्रशासन काय में सहायता एवं परामश् देना है । इसके 
सदस्यो को गवनर जनरल समय समय पर चुनकर मनोनीत करता है एव वे प्रीवी 
पापदा के रूप मे शपथ लेत हैं। गवनर जनरल ही इह पदच्युत कर सकता है । * 
अत प्रीवी परिषद सहायता एवं परामझ देने वाला एकम्रान विधिक निकाय है। 
परतु व्यवहार में सम्पूण प्रीवी परिषद परामश नहीं देती, न पूरी परियद कमी पद- 
मुक्त ही होती है । 867 ई के पश्चात सम्पूण प्रीवी परिषद की दो अवसरों के 
अतिरिक्त कोई बठक नही हुई है । इसकी सदस्य सख्या 3 है और सदस्यता का 
काल जीवनपय त होता है। मा नमण्डल के सभी सदस्य परिषद के सदस्य होते ह। 
इसके अतिरिक्त जय प्रतिष्ठित महानुमाव जसे प्रि स ऑफ बेल्स, ब्रिटिश प्रधानम नी, 
भूतपूव मत्रीएण ल दन स्थित कनाडा का हाइ कमिश्नर आदि भी इसके सदस्य होते है । 
953 ई के पश्चात कनाडा के मुरय “्यायाधीश, काम स सभा एवं सीनेट के अध्यक्षो 
तथा विरोधी दल के नेताओ को भी प्रीवी पापद नियुक्त किया जाने लगा हैं । 

एक कायकारी निकाय के रूप म॑ प्रीवी परिषद की कभी कोई बैठक नही होती 
है। परिषद के सवधानिक दायित्वों को मा त्रमण्दल द्वारा सम्पादित किया जाता है । 
मात्रिमण्डल एवं प्रीवी परिषद के अंतर को इस कथन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है 
किहर मी प्रीवी पापद है परतु हर प्रीवी पापद मनी नही होता है। दूसर शब्दा 
में, मनिमण्डल प्रीवी परिषद की एक उपसमिति होती है । 
मज्रिमण्डल 

मा तमण्डल कनाडा की वास्तविक एवं राजनीतिक कांयपालिका तथा 
राजनीतिक शक्ति का चालक चक्र है । यह नीति निर्माता एवं सर्वोच्च निर्देशक 
शक्ति है तथा समस्त प्रशासनिक कार्यो को नियानरित एव निर्देशित करती है । कनाडा 
के मात्रिमण्डल का ब्रिटिश मजमण्टल की भाति कोई विधिक आधार नही है। यह 
एक अतिरिक्‍त सवेधानिक (8४७५ (०॥४४४४४०४०)) सस्या है, यह प्रीवी परिपद की 
एक समिति है। इसके कार्यों को प्रीवी परिषद के कार्यों के रूप मे बंधता प्राप्त 
है । कनाडा मे सम्पूण भा नमण्डलीय व्यवस्था जमिसमय पर आधारित है । 

कनाडा में मीजमण्डल (0०97४) एवं मानरिपरिपद (/शाहा॥) का 
प्रयोग समानार्थी शब्दों क रूप म होता है परतु दाना म अतर है । मा तमण्दल एक 
लघु वृत्त है जबकि मां त्र-परिपद एक वहुद वत्त है जिसके सभी मजीगण सदस्य होत 
हैं। उनम से सभी मा तमण्डल वे' सदस्य नही होत हैं । माई नमण्डलोय सदस्यों का 
अधिक महंत्व होता है । इनको सदस्य सख्या सामायत 20 हाती है। मा त्र-्परिपद 
मे 27 से 3] तक सदस्य हांत है । मा नमण्डल मे [4-]5 विभागाध्यक्ष मत्री हात 
है । वे प्रधानमत्री के घनिष्ठ सहयोगी होत हैं ॥ 3 या 4 मानी बिना विभाग के 
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मात्री होत है । इसके अतिरिक्त ससदीय सहायक (थ्रा।बफलाधाड सैकाशथा) 
भी होते है जो मन्त्रिमण्डल के अधिवेशनों मे माग नहीं लेते । नीति तिणय से इनका 
कोई सम्बब नहीं होता और न वे विभाग की अध्यक्षता ही करते हैं। यह इगलण्ड के 
उप भा नया की भाति होते है । 

सोजिमण्डल का गठन--गवनर जनरल नवनिर्वाचत या कामस सभा में 
भाजजिमण्डल के पतन के परचात बहुमत दल के नेता को प्रधानमत्री के पद पर आार्म 
+उत करता है। सदन में यदि स्पष्ट बहुमत है तो प्रधातमत्री का चयन अत्य/त तरल 
होता है, परन्तु स्पष्ट बहुमत के अभाव या दलीय मतभेद की स्थिति में गवनर जवरल 
को प्रधानम"न्री के चुनाव मे पर्याप्त स्वत न॒ता प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति मे 
गवनर जनरल स्थायी एवं हढ सरकार के तिर्माण के लिए जिनसे चाहे पररामश फेर 
सकता हू । प्रधानम जी सर जान थॉमसन के उत्तराधिकारी की खोज में गवनर जन 
रल लॉड एबरडीन ने 897 ई में यही किया था। वह जय तरीका भी अपना 
सकता है | वह सम्भावित नेताओं से विचार विमश्ञ करके प्रधानमस्त्री का चुनाव कर 
सकता है! लाड एवरडीन ने सवप्रधम सर डोनाल्‍ड स्मिथ से वार्ता की थी पर तु तर 
चाल्स टप्पर को प्रधानमत्री नियुक्त किया था। उपरीक्त दो अवसरा के अतिरिक्त 
कनाडा में गवरनेर जनरल को प्रधातम-नी के चयन में स्वविवेक के योग का कभी 
अवसर श्राप्त नही हुआ है । मा नमण्डल के सदस्यों के बयन में गवनर जवरल प्रधान 
माजी के परामश को अनिवायत स्वीकार करता है । 

कनाडा का प्रधानमत्ती अपने सहयोगिया के चुनाव मे ब्विंदिय 22702 
भाति स्वत न नही है । उसे अपने मा जिमण्डल मे सभी अमुख जातिया, धर्मों एव क्षेत्रों 
के प्रतिनिधित्व को ध्यात म॑ रखना पडता है। अत अपने सहयोगियों का चुनाव करते 
समय उसे फ्रेंच, कनाड। गर फ्रेच रोमन कथोलिक जनता, जाठे श्रातो तथा का हि 
आउ्ल भाषी निवासियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं । सामायत तीते 
या चार मत्रो फ्रेच कनाडा के, चार या पाच ओटोरियो के तथा नोवोस्की शिया, | 
सुसबिक, मानीदोबा, सस्कचवान, अलबढा एवं ब्रिटिश कोलम्बिया का एक-एक प्र्ति 
निधि मा त्रिमण्डल में शामिल किये जाते है। इसक अतिरिक्त प्रधानमंत्री प्रांतीय 
शासा के प्रधानमा त्रया या कामस सभा के विशेधी दल के नेताओं को मस्मिम्श्व 
में आर्मा भ्त करता है परम्पय के अनुसार म श्री पद पर सीनेट के सदस्या की नियुक्ति 
आवश्यक नही है । पर-तु प्रधानम-त्री को मो[ड्रियल या टारण्टो क॑ विच्ताय हिंता की 
विशेष ध्यान रखना पडता है यह दोनो नयर वित्तमज्री के चुनाव को प्रमावित करते 
है। पलस्वरूप कभी कभी योग्यता की उपेक्षा करक भी मा जिया को नियुक्त किया 
जाता है ) फ्लत डासम (7099507) के अनुसार सहयोगियों क चुनाख़ से प्रधातम तरी 
की स्वम को इच्छा अत्यधिक सीमित द्वोती दै। कनाडा म यह एक स्वीड्त अभिवमय 
है कि प्रत्यक प्रात वा कद्भीय मा त्रमण्डल मे एक एक प्रतिनिधि जवश्य होता चाहिए, 
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बडे प्राता के एक से अधिक प्रतिनिधि भी हो सकते है। अधिकाशत सभी मनी 
कॉमस समा के सदस्य होत॑ हैं। 
समीक्षा--कनाडा की मात्रिमण्डलीय व्यवस्था ब्रिटिश प्रणाली पर जाधारित 
है । कनाडा के सविधान की प्रस्तावना के शब्दों म, “कवाडा के प्राता ने युनाइटेड 
किंगडम [ग्रेट ब्रिदेन) के जाउन के अधीन सघीय रूप म सगठित होकर ग्रेट ब्रिटेन के 
समान सिद्धातों पर सविधान का निर्माण किया है ।” दानो देशो की मात्रिमण्डलीय 
व्यवस्था म पर्याप्त साम्य है यद्यपि दोनो देशो के मीजमण्डलो के गठन में अतर है । 
ज्िटिश ससदीय व्यवस्था के मुस्य सिद्धात--राजनीतिक एकरसता, सामूहिक उत्तर- 
दायित्व गोपनीयता एव प्रधानमत्री की प्रधानता--कनाडा की मी जमण्डलीय व्यवस्था 
मे भी पाये जाते है। ग्रेट ब्रिटेत की माति कनाडा में नाममात्र एवं वास्तविक कार्य- 
पालिका का भी भेद है। कनाडा म॑ भी टगलेण्ड की तरह सयुक्त माजिमण्डलो की 
सदेह एवं घणा की हृष्टि से दखा जाता है। कनाडा मे 867 ई से आज तक केवल 
एक बार प्रथम विश्वयुद्ध काल मे सयुक्त माजिमण्डल का निर्माण हुलजा है। व्यवहार 
म॑ राजनीतिक एकरसता कनाडा की ससदीय प्रणाली की एक महत्वपूण विश्येपता 
रही है । 
इंगलैण्ड की भाति क्नाठा म भी मात्रिमण्डलीय सापूहिक उत्तरदायित्व का 
सिद्धात माय है। सभी माीजियो को एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करना 
पडता है। सावजनिक रूप मे वे अपन मतभेदो को व्यक्त नही करते है । मा निमण्डल 
के तिणयो से मतभेद रखने वाले माँ त्यो को अपने पद से त्यागपन देना पडता है। 
ऐसे विवादा को ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । मात्री अपने त्यागपत्र में 
पद त्याग के कारणा का उल्लेख कर सकते हैँ एवं प्रधानम नी को ससद म॑ स्थिति 
स्पष्ट करने के लिए वक्तब्य दने का अधिकार है। प्रधानम नी की माग पर कामस 
सभा को अनिवायत विघटित किया जाता है। इसस मा त्रमण्डल की स्थिति काफी हृढ 
हुई है । 
मा त्रमण्डल के अधिवेशन गुप्त होत हूं एवं तिणया को भी गोपनीय रखा 
जाता है । गवनर जनरल मा ज्रिमण्डलो के अधिवेशनो मे भाग नहीं लेता है नेकित 
समस्त सरकारी सूचना उसे प्रवानम जी द्वारा प्राप्त होती रहती है॥ कनाडा का 
मा त्रमण्डल देश के प्रद्चासन का चालक चक है। सिद्धातत माीमनरमण्डल कॉमस सभा 
के प्रति उत्तरदायी होता है पर तु व्यवहार म ब्रिटिश माँ उमण्डल की भाति बह 
कॉमस सभा का नंतृत्व करता है । 
कनाडा म प्रधानमजी की स्थिति केद्रीय है । डॉ जेनिग्स का प्रिटिश्य प्रधान 
मरी के सम्व व मे व्यक्त यह मत कि “प्रधानमनी सविधान का आधार स्तम्भ 
होता है! कनाडा के प्रधानमात्री के स दम म भी पूणत सत्य है। कनाडा व ग्रेट ब्रिटेन 
के प्रधानमन्री की स्थिति एक सी ही है । वह्‌ दश का संवाधिक शक्तिशाली प्रशासक है | 


लिक। क्क्ति चष्ट्रपत्ति निहित है । १३ 
7 + लिए लिवा। पे किग्रा जाता एक धुत लिगा 
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चित है| सकता है| वह सशस्त्र सनाआ का भी प्रमुख होता है। डायल (09)--आय- 
रित्र समद--द्वारा मनोनीत व्यक्ति को उम्के द्वारा प्रधानमप्री वियुक्त किया जाता है 
तथा प्रधानमात्री के परामरा पर वह अ य मा त्रिया को नियुक्त एव पदच्युत करता है। 
बह निम्न सदन--डायल इरियान (था टिएवथ्याता) या प्रतिनिधि सदन--के अधिवेशन 
भाहूत करता है एवं उस विघटित करता है । ससद के दोना सदना द्वारा पारित विधे 
यका पर वह अपने हस्ताक्षर प्रदान करता है। उसे क्षमादान के अधिकार प्राप्त हैं। 
दण्ड को कमर करने के उस अनियमित अधिकार प्राप्त हैं। सविधान द्वारा प्रदत्त जाय 
शक्तियां या भी यह प्रयोग करता है। सविधात की धाराआ के विपरीत किसी भी 
विधेयक को वह मातत्रिमण्डल की सलाह पर सर्वाच्च 'यायालय की सम्मति के लिए 
जज सकता है। यदि सर्वोच्च यायालय क॑ प्रतिवंदन मे विधेयक को असवधानिक 
ठहराया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करना अस्वीकार कर सकता है। 
यदि उच्च सदन (5८०0॥0 2ए८४॥॥) सीनट वा बहुमत एवं डायल इरियान 
के एक तिहाई सदस्य ससद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकार करने की राष्ट्र 
पति स प्राथना बरत हैं तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को जनमत सग्रह के लिए प्रचा 
रित बरन या नवीन निर्वाचन के आदंश जारी करन का अधिकार प्राप्त है। वह 
काउसल आाफ स्टट के लिए सात सदस्या को मनोनीत करता है । 
सामायत वह माँ त्रमण्डल के परामश पर हो काय करता है | कुछ अवसरो 
पर वह काउसल आफ़ स्टेट से भी परामश वर सकता है जिसम प्रधानमंत्री, उप 
प्रधानमत्री, मुगप यायाधीश, ससद के दोना सदना के अध्यक्ष, अटोर्नी जनरल एंव 
कुछ भय सदस्य होते हैं । स्मरणीय है काउ-सल ऑफ स्टंट राष्ट्रपति को सहयोग 
प्रदान करती है, ने क्रि उस पर नियात्रण स्थापित करती है । 
राष्ट्रपति को डायल के बहुमत का समथन प्राप्त करने वाले कसी भी र्मान 
मण्डल को विघटित करने का अधिकार प्राप्त नही है। यदि प्रधानम नी डायल का 
विश्वास खो चुकता है और उसके विघटन की माँग करता है तो उसे ऐसी असवधा निक 
माँग को अस्वीकार करने का अधिकार है। आयरिशण राष्ट्रपति फ्रेंच राष्ट्रपति से अधिक 
शक्तिशाली होता है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना म उसको शक्तियाँ कम है । 
प्रधानम नी उसके प्रति उत्तरदायी नही होता अपितु लोकप्रिय प्रधानम त्री तो उसका 
प्रतिस्पर्धी हो सकता है। महान जआायरिश राष्ट्रवादी नेता डी बलरा दीघकाल तक राष्ट्र 


आयर-गणराज्य का जम हुआ । आयरलण्ड का प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, डी वलरा, 
ब्रिटेन से पूण सम्ब ध विच्छेद का समथक था । उसने ब्रिटिश राजा के नाम पर 
शपथ लते से इकार कर दिया | इस पर गवनर जनरल को पदत्याग के लिए 
बाध्य किया गया तथा एक ग्रामीण को राष्ट्रपति बनाया गया 4 948 ई मे 
या विधि के द्वारा आयरलैण्ड न॑ ब्रिटेन से पूणत सम्बंध विच्छेद कर 
लिया है । 


मजी अपन 
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मी बुलाया जा सकता है। वास्तव म वह शासन द्वारा मनोनीत अधिकारी है अत 
उसवा कायकाल पराउन के प्रसाद पयत है । गवनर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि है 7 
भत आस्ट्रलिया वी वह मुख्य कायपालिका है । 

गवनर जनरल आस्ट्रेलिया की सशक्त संनाआ का प्रधान सेनापति हांता है ।/ 
वह बहुमत दल के नेता को माजम्रिमण्डल बनाने के लिए आमाजत करता है एवं उसे 
शपथ दिलाता है। उस राष्ट्रीय ससद का आहूत, स्थगित एवं विधघटित करने के अधि- 
कार प्राप्त है। वित्त विधेयका का ससद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूब वह उह 
प्रमाणित करता है । ससद द्वारा विधेयको के पारित किये जाने पर उाह गवर्नर जन 
रल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उह स्वीकृति भ्रदान करमे अथवा 
अपने मत के साथ पुनविचार हेतु ससद को लोटान का उसे अधिकार प्राप्त है। गवनर 
जनरल किसी भी विधेयक को रानी के विचाराथ रोक सकता है ।”” वह उच्च याया 
लय के ययायाधीशा को नियुक्त करता है एवं ससद के दोनो सदनों के अनुमोदन पर उह॑ 
पदच्युत कर सकता है । यदि ससद के दोनो सदन--सीनढ एवं प्रतिनिधि जागार-- 
मे किसी प्रइन पर काई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मंवनर जनरल दोना सदनों के 
विधटम का थादेश दे सकता है । 

लेक्नि गवमर जनरल इन शरक्तियो का प्रयोग मात्रमण्डल की सलाह पर 
करता है | वह इगलैण्ड के राजा की माति सवधानिक अध्यक्ष है। वह स्वविवेष एव 
स्वत-त्रतापुवक आचरण नही करता | मा नमण्डल के परामश पर ही वह नियुक्त किया 
जाता है एवं वापस भी बुलाया जा सकता है, फलत उसकी स्थिति कमजोर हो गयी 
है । अत वह माजनिमण्डल के समक्ष दत्तिहीन है। वह ब्रिटिश काउन की सरकार का 
अभिकर्ता नही है । आस्ट्रेलिया म त्रिटिश हितो के सरक्षण हेतु एक हाई कमिद्नर 
रहता है । गवनर जनरल की स्थिति रवड की मोहर के सहृश्य है । 
माजिमण्डल 

यह देश की राजनीतिक एवं वास्तविक कायपालिका है | सविधान मे सघीय 
कायकारिणी परिपद को ही कायपालिका अधिकारी के रूप मे मायता दी है एवं 
इसका काय गवनर जनरल को परामश्ञ देना है ।? सचिधान म जहा कही सपरिपद 
गवनर जनरल का प्रयाग किया गया है, उसका आशय कायकारिणी परिषद से है ।* 


27 धारा 2॥ 

28 घारा 68॥ 

29 धारा 58, 59, 60 
30 धारा 62॥ 


3] इसकी बैठक म॑ गंवनर जनरल अध्यक्षता करता है एवं सदस्यगण उसके प्रसाद- »- 
पय त जीवन भर अपने प॒दो पर बने रहते है । 


पके विपरीत मंटि )पचारिक पस्था कोड लिशिकत 
विधि पही है | डा और डिक के तेमण्डल क) 
पर आ। है। किस भी का सर्वाधि गक्तियावी अयपालक अंग है। 
-जिमण्ड पानमक्री + अतिरिक्त मी भी होते हैं । मुक्त 8 
वेदेशिक मे आतरिक मामले वित्त स्वास्थ्य गण, व्यापार पीमा शुल्क, है 
नौसेना एक विभागा हि तथा एटार्नी एक करे; 
आरम्म मे जिया के) परया 7 $ अधिक नही के घिरा 65) डिन्तु अब 
पढ़ कर 28 पैक पहच गयी है । 
के भी ससद के दोनो पैदनों + ७ पदक क बत 
भेदस्य लेक है । यदि कोई ॥ सतत का सदस्य नही &॥ के कद ब्रहय हे 
के भीतर उस सन्स्यता आप्त कर आवश्यक है पेद्चन्त मे गवनर जन 
रे पदारूढ रहत है क्रितु & एह प्रतिनिधि 
के बहुमत का विश्वास एः न शाप होन स्त्री मझ) कायकारिणी) 
परिषद है 
द्रलिया के धरवानमत ि की रचना करत पैमय सभी प्रदेश 
को प्रति अकलल करता है। 5224 # स्थान आप्त करन क घिए 
उक्टोरिया राज्य के मध्य सदैव विद्वद्विता है रहती है 
है अग्निसमय हैआ है || अमण्डल मे तभी प्रदया के अतिति चाहिए। 
? है क्रो उस दल 
शमदती: य 


हे होता मी जियो + चयन 
भदि थम दस उप अधानस-ओी अपर मजियो क 

का होता $ है प्रधा- री लघु स्रिति ह 
| मण् है। सः की श्रमदत्तीय 
भमितति सेम्मावित जियो के नमो की सूची तैयार फरती है एक इसी पच्ी मत 
संसद मे अहम फष्त >मदलीय नेता अपने मत्जियों क्या चयन है 


यह 
है । पाती इक शोक जग य दुष्प्रिषाम / देलीय सम्रिक्ि 
कभी कमी अपानमऔी के 7 अदान करत बाद कर है, फ्तस्वस्प 
बालक वल्विम्ता है) जाती $ , 790 ३ 4943 ह ग्क्त मे 
जारइतिय मे 24 मायिमण्डक जे एक 73 अपानम-ऋ जबकि इसी काल मे 
ध मजिमण्य्क ग्ब्ड अपानम्ऋ ह्ए है । अपानमण) मी दजो: 
पैन जज है + बवि; पयनेय कप कीकफ विषयता: 
200 गी जासर्मिय मं किया जाग । फट ३] मुस्प 
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सूचनाएँ ससद म प्रस्तुत करने के परूव ही प्रकट हो जाती है। यही मां त्रमण्डल 
“य महत्वपूण निणयो के सदम म भी सत्य है। 
प्रधावम नी ससद के विघटन की माय करने के पूव अपने सहयोगियों से परा 
करता है । 94 ई के पूव 3 अवसरो पर गवर्नर जतरल ने ससद के विघटन 
ग्रंग को स्वीकार कर दिया था | 
तसत्री 
बहू मात्रमण्डल का अध्यक्ष होता है। श्रमदलीय प्रधानमा तयो को छोडकर 
ट्रेलिया के प्रधानम-नी की स्थिति ब्रिटिश या भारतीय प्रधानमात्री जसी होती 
श्रमदलीय माॉजिमण्डल के सभी मी व्यवहार म दलीय समिति के प्रति 
(दायी होते हैं, न कि प्रधानम जी के प्रति । अ य दल के प्रधानर्मा जया के सदम 
हू बात सत्य नही है। आस्ट्रेलिया मे प्रधानम जी तानाशाह नही होता । उसका 
कालीन अनुभव, दल में उसकी स्थिति, ससद प्र उसके दल की स्थिति आदि देश 
प्रजनीति एवं शासन में उसे महत्वपूण स्थान प्रदान करते है। प्रधानम-त्री की वास्त- 
स्थिति उसकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता एवं व्यक्तित्व पर मिमर करती है । 
ब्विटन की माति ही आस्ट्रेलिया मं समदीय प्रणाली की तीद्र आलोचना की 
। है। कुछ जालोचको का मत है कि आस्ट्रेलिया म॑ माश्रिमण्डल के मनिणयो में 
काशत विलम्ब एवं अस्थिरता होती है । म त्रीगयण लोकसेवको के हाथो मे रबड 
गौहर के समान हैं। माीजमण्डल ऐसे विभागाध्यक्षों का समूह है जो अपने स्थायी 
रियो के निणया को स्वीकृति प्रदान करके ही सतुप्ट हो जाता है। ससद एवं 
घिक दक्ष नौकरशाही के हाथा मे मीनिमण्डल वदी-जैसा है। आस्ट्रेलिया के राज 
कि जीवन मे मीजिमण्डलीय व्यवस्था मे सामाजिक आवश्यकता एवं उपरोक्त दोपो 
रिमाजन हेतु सशोधन की चर्चा होन लगी है । 
ग्ूगोस्लाविया की कार्यपालिका 
यूगोसलाविया साम्यवादी देश है। माच 2945 ई मर माशलर टीठो वे 
वे मे समाजवादी त्रा व की सफ़लता के पश्चात वहा तवीन शासन वी स्थापना हुई 
तवीन सविवान 3! जनवरी, !946 ई को लायू हुआ था। कायपालिका झक्ति 
पज्य के राष्ट्रपति एवं सधीय कायकारिणी परियद (तलब झइटाधएल 
ए्णा) में निहित है। यूगास्लाविया की कायकारिणी का स्वरूप बाह्य रूप मं 
गैय सा प्रतीत हाता है। लेकिन यूगासलाविया म एक्दलीय व्यवस्था है अत व्यवहार 
हाँ साम्यवांदी दल का शासन है । 
'पत्ति 
यूगोस्लाविया गणराज्य के राष्ट्रपति का कायकाल चार वष है । वह फेंडरल 
ली द्वारा निर्वाचित किया जाता है ।72 वह कंवल एक बार पुन निवाचित 


अनुच्छेद 22] 
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है तथा उपसेनापति को नियुक्त एवं पदच्युत करता है | सघीय परिपद (0०एाण! ० 
ए८्प॑श्थाणा) के सदस्यों के निर्वाचन एवं पदच्युत करने सम्बंधी प्रस्ताव भ्रस्तुत 
करता है । सधीय विधिया सम्बधी फोजदारी अपराधों के सम्बंध म क्षमादान 
प्रदान करता है। फेडरल अस्लेम्वली के सत्रावसान-काल में युद्ध की घोषणा करता है, 
आवश्यक कमचारियां एवं अधिकारियो की नियुक्ति करता है तथा सविधान द्वारा 
प्रदत्त आय अधिकारा एवं दायित्वा को सम्पादित करता है। युद्ध काल या युद्ध की 
आशका की स्थिति मं सघीय कायकारिणी परिपद द्वारा माँग क्यि जाने पर सघीय 
समा के अधिकार क्षेत्र सम्बधी मामला के सम्बंध म॑ आदेश दे सकता है जिनका 
विधि के सहृश्य महत्व होता है । ऐसे आदेश को राष्ट्रपति सघीय सभा के समक्ष 
बधिवेशन के आरम्म होन पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है । वह युद्ध काल मं 
नागरिक अधिकारों को देश की सुरक्षा के लिए निलम्बित कर सकता है। सघीय 
कायकारिणी परिपद द्वारा पारित आनाप्तिया एवं सामा-य राजनीतिक महत्व के भ य 
विनियमा को प्रकाशित होने के पूव रोकव का अधिकार राष्ट्रपति को है । इस प्रकार 
रोके गये विभियम या आनाप्ति सम्बधी विवाद को राष्ट्र जातिया की समा के समक्ष 
तुरात ही उपस्थित किया जाना चाहिए ।* 

राष्ट्रपति अपन कार्यों एवं दायित्वा के लिए सघीय समा (८0९०) 8$$०0- 
99) के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे पद सम्वधी अनेक उमुक्तियाँ प्राप्त होती 
हैं ।९ यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि सघीय सभा को आतरिक एवं वैदेशिक सम- 
स्याओ के सम्बंध मे वह्‌ निरतर सूचित करे एवं विशेष मामले को समा मं विचाराध 
उपस्थित करे । वह राज्य की नीतिया एवं राजनीतिक, कायपालक एव प्रशासनिक जगा 
के कार्यों पर विचार करने के लिए सघ परिषद का अधिवेशन आहूत करता है । सघ 
परिषद के सदस्थो का निर्वाचन राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर ही किया जाता है लेकिन 9वे 
सर्वैधानिक सशोधन द्वारा सधीय परिषद के इन दायित्वा को राष्ट्रजाति समा को हस्ता- 
न्तरित कर दिया गया है ४ सघ परिषद एक परामशदायी निकाय है। 

राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष हे एव सघीय घासव में उसके विशेष दायित्व एव 
कतव्य है । वह अपने स्वेघानिक अधिकारों का स्वतजतापूवक प्रयोग करता है। 
सघीय कायकारिणी परियद से उसके विश्येष सम्बंध होते है। परतु बह कायवालिका 


38 अनुच्छेद 27 
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! द्वारा प्रस्त; पधीय अधि 
पदस्थ होते है ।५० पकीय सदन को. उपने क्रिलली एक अदिस्य को परिवद का प्रधान 
था सदस्य निर्वाचित करने क+ अधिकार क्च्त है । प्ररिवद के सध्षान को किसी प्रवत्य 
तर 
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को पदच्युत करन एवं उसके स्थान पर किसी नवीन सदस्य को निर्वाचित करने का 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मी अधिकार प्राप्त है । परिषद क॑ प्रधान को पदच्युत करन या 
परिषद के वहुसख्यक सदस्या के त्यागपत्र का अथ सम्पूण परिषद का त्यागपन्र होता 
है ।/ कायकारिणी परिषद क द्वारा निम्नलिखित क्तब्य सम्पादित किये जाते हैं ” 
() आतरिक एवं वदशिक नीति का निमाण, नीतियो एव विधिया तथा सघीय 
बजट, सामाजिक योजना एवं सघीय समा के आय विधेयका का क्रिया वयन । 
(2) सघीय समा म॑ विधेयका को प्रस्तुत करना एंव अय प्रस्तावित विधेयका 
पर अपनी राय प्रकट करना । 
(3) सघीय बजट एवं सामाजिक योजना का निर्माण । 
(4) सधीय समा द्वारा पारित विधियों के अधीन उनके क्रिया वयन हेतु निणय, 
भादेश एवं निर्देश देना । 
(5) सधीय प्रशासनिक निकाया के आातरिक सगठन सम्ब धी सामा य सिद्धातता 
को निर्धारित करना । 
(6) सघीय सभा की विधिया के अधीन सधीय प्रशासनिक निकायो सम्बधी 
निणय करना । 
(7) संघीय विधि विरोधी सधीय प्रशासनिक निकाया द्वारा पारित नियमों 
को निष्प्रमावी घोषित करना | 
(8) अतर्राप्ट्रीय साॉधिया का अनुमोदन । 
(9) सर्वोच्च “यायालय के प्रधान एवं यायाधीश्ञा तथा आथिक “यायालय 
एवं सधीय पब्लिक प्रोसीक्यूटर के निर्वाचन एवं पदच्युत का प्रस्ताव करना । 
(0) प्रशासनिक एवं अय अधिकारियो की नियुक्ति करना । 
() सघीय विधियों तथा कुछ सघीय कोपा का भ्रवथ करना । 
(2) सघीय विधियां द्वारा सौप गये दायित्वों को सम्पादित करना । 
कायकारिणी परिपद के विशेष दायित्व हैं। वह सघीय समा के प्रति उत्तर- 
दायी होती है । इसके सदस्य सघधीय सभा के सदस्य होते हैं ॥ कायकारिणी परिपद की 
स्थिति मीनमण्डल जसी होती है | मा जिमण्डल की माति इसका एक प्रधान होता है। 
यदि कायकारिणी परिपद की नीतिया एवं कायपद्धति सधीय सभा द्वारा स्वीकार नहीं 
की जाती ता वह सामूहिक रूप से पदत्याग कर देती है। इन उपवधा से यह प्रतीत 
होता है कि यूगोसलाविया के वतमान सविधान म ससदीय कायपालिका के इस मूल 
प्विद्धात को मा यता दी गयी है कि कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
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होती है ; सामुहिक के सिद्धा-त को मायता + 
दलीय था के देह है क्रिः परिषद वमण्ड्लः हे 
ऊरती है था नही । एकदलीय व्यवस्था के कठोर दल्ती 7 को होता स्वाभाविक 
4 इसके वे बगोस्लाविया ति नामम मे नहीं है। उच्च 
>यापक शक्तिया व है। वह राज्य | लिका कोने होता है। 
माशल टीलो आ के लोकप्रिय नैता है एक व्यवहार मे है 
राष्ट्रपति हू उच्चाविकारियो को नियुक्त वह ग्रेट ब्रिदेक और भारत बाडि 
सदीय देश १ भांति नामग्रात का अध्यक्ष नहूं है । सपीय- कायकारिण) परिषद के 
अधान की हि नी जसी होती है । लेकिन पानमत्री 
की अपेक्ष) प्राचवे राज्य के ;> अधानम- जी जैसी है। आग्ल गैटो विश्व के शक्ति 


४५ लिका मे भंग है. (॥) थ। मठ, (2) राजसभा, एक 
(3) मीफि परिषद (0०णाल दा । नेषाती कायक्ातिका क| विश्यवत, 
भौर के उध्यक्षात्मक, अपितु पह इन देता के मिश्र क्र 


॥ वह उ्रिविज्ष राजा की भांति 
राज्य का स्व: मे है वश मे निक्ेत है २4२ बह 

दिस राजा +) भांति सेवैधानिक: अध्यक्ष नही ॥, वस्तविक प्रथात है। वह 
राज्य ३ आसन दोनो का अध्यक्ष है । नेग्ण के च्न। बाण बार अदत्त उपहार 
है ॥ विधान की अस्तावना के 'जुसार *क सञ्राट हे उबीर वितम शाह देक विहिति 
'पिकारे # हारा सकिधान को अपिनियमित एवं उदघोषित 


सम्राट 
4) भक्ति... समस्त फायफ्रतिक 
है । इसका अप्रारुच पह स्वयं अथवा सोजियो कक अधीनस्थ कमचारियों 
आज 8 
। हिकार हे उतरा कार पेम्पयी | उल्नेस है । सश्नाट को उत्तरा- 
सम्बधी के सका 88 परत का अधिकार 
है । सविधान के अनुसार सम्राट पृथ्की परायण शाह का एज एक आय लि 
क्वाहै। 


क्या हि पेमक्लिस्धी है! नपात >॥ सआरठ हो ह. 
+/गक्तर कि मम सब गकया 
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राज्य एवं शासन के समस्त काय सम्राट के नाम पर किये जात हैं और किसी याया- 
लय मे इन कार्या को चुनोती नहीं दी जा सकती । वह देश की सशक्त सेना का 
सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। वह विदेशी राजदूता का स्वागत करता है एवं उनके 
परिचय पत्र प्राप्त करता है, नागरिका एव अय व्यक्तिया को सम्मान एवं उपाधिया 
प्रदान करता है, विदेशा से साधियाँ करता है एवं युद्ध की घोषणा का उसे अधिकार 
हू । वह मात्र परिषद का प्रधान होता है तथा उसके अधिवेशनो की अध्यक्षता करता 
है | मीजन्परिपद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। मा वपरिषद उसके 
प्रति उत्तरदायी होती है और उमके प्रसाद-पयन्त पदारूढ़ रहती है । सम्राट सभी उच्च 
पदाधिकारिया जसे महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यो आदि 
को नियुक्त करता है । 

(2) धिघायी शक्ति--वह राष्ट्रीय पचायत के अधिवेशन म भाषण करता है 
एवं शासन की नीतियो का उल्लेख करता है । उसके अधिवेशनो को आहूत करता है 
एवं उहं स्थगित करता है। वह राष्ट्रीय पचायत को सददेश भेजता है तथा पचायत के 
5% सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रीय पचायत द्वारा पारित सभी विधेबक 
उसकी स्वीकृति के पश्चात ही विधि बनते हैं । विधियो की स्वीकृति सम्ब थी उसकी 
शक्ति निर्णायक होती है । उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। ये अध्या- 
देश राष्ट्रीय पचायत की विधि की भाँति ही प्रभावकारी होते है। वित्त मत्री के अति 
रिक्त राष्ट्रीय पचायत के अय सदस्यों द्वारा कर, आय-बध्यय राष्ट्रीय ऋण, सशस्त सेना 
सम्ब घी एवं मौलिक अधिकारा को सीमित करने वाले विधेयको को उपस्थित करने 
के लिए सम्राट की पूव-स्वीकृति आवश्यक होती है । 

(3) “यायिक शक्ति--वह “याय का स्रोत है एवं सर्वोच्च यायालय के याया 
धीशो एवं महायायवादी की नियुक्ति करता है। वह किसी भी दण्ड का क्षमा, कम 
या स्थगित या परिवर्तित कर सकता है एवं याय समिति के परामश पर सर्वोच्च 
“यायालय को अपने निणय पर पुनविचार का आदेश दे सकता है । 

(4) सकटफालोन शक्ति--सम्राट को यदि यह विश्वास हो जाय कि युद्ध, 
बाह्य जानमण एवं आतरिक अशातति के कारण देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न 
हो गयी है तो चह सम्पूण देश या उसके किसी माय म॑ सकट काल की घोषणा कर 
सकता है । इस घोपणा के फलस्वरूप संविधान की सकटकालीन धाराओं को छोडकर 
शेप सभी धाराएँ निलम्बित हो जाती हैं और सम्राद राष्ट्रीय पचायत, शासकीय 
सस्थाजो तथा अधिकारियों के अधिकारो को स्वय वहन कर लेता है । सकटकालीन 
स्थिति को सम्राट शुक आय उदघोषणा द्वारा समाप्त कर सकता है । सम्राठ के 
द्वारा ही सकट काल की स्थिति को समाप्त करन के सम्ब घ मे जतम निणय किया 
जाता है। यदि वह उचित समझे ता इस सम्बंध मे राष्ट्रीय पचायत एवं राजसमा की 


बुद्ध बाय दया के का 5 ४ 2 


महा यायवादी आदि राजसमा क पदन सदस्य हात हैं। उम्झा४ ऋह हे परत 
क्षेत्रा म ख्यातिनामा एवं विशिष्ट संवाजा के लिए प्रयाद ब्याफय डा ईंझां। एज- 
समा का सदस्य मनोनीत वर सकता है। सम्बाट दास हि परच्परा 7क्‍तछा 
जाती है । राजसमा के अधिवशन सम्राट ढारा आटूब हब झट है ४7 ह£ इड 
उपस्थित होता है तो स्वय राजसभा की अध्यमठा बाठा 75 रजददा झट 
मे युवराज एवं उसके (युवराज) 8 वष वे इस उाबु रा टल 7 एउक्‍का झा 
उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। सन्नाद छ निइन ए6इ दफिझता बा अप्स्धा मे 
या चार माँ त्रया सहित राजसना के एकचायादइ बना इ दा रू म्घ्गल डा बहन 
करने के लिए यदि यह वह कर प्रायना का डाहज/ ह॒ कि धामानिद +॥6 दाफ मिड 
रूप स अक्षम्य होने के कारण सभा का उदपिडे्न इलाज ते उस्फम 9े आश्पाशडट 
सचिव का अधिवशन आहूत बरतने छ दि” दाह ट लता मा अप डे 
लिए एक तिहाई सदस्या की उपम्बिति आशा रा7 9 हुए “ड़ ग्या++ 
समिति होती है। इसम 7 से 5 दद्ड रक्नय ट नाच नप्नाम 26%) मच्गत 
का कायवाल तीन वष हांता है | यररतट बा सस्पा इ व ट * इन शा जन्‍परत्पिगठि 
मे उसके द्वारा मतानीत दुमरा व्यकि ग्राद्यू / शनानाटिद 2४पम सम्राट दारा 
राजसमा क॑ विचारार्थ प्रस्तुत डिर ब्य नब्ट है जवाप्रल गाययना 

को सम्पादित करती है। कद सिन्‍त अप मम एड 4-5. काश मर कर 

(]) सब हो दे उतर ले कै लिकर डू थाना शाम ते २7 अर मै 

घोषणा । 05 लड पहल इर गरजे राग 
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उत्तरदायी नही होते है । मत्रीगण त्याग्रपत दे सकते हैं। वे राष्ट्रीय पचायत की सद 
स्यता के समाप्त होने या पदच्युत हो जाने पर अपने पद से हट जाते हैं । इसके अति- 
रिक्त राष्ट्रीय पचायत के कुल सदस्या के बहुमत द्वारा पदच्युत किये जाने की मांग 
करने और सम्राट द्वारा उसके स्वीकृत होने पर मा जियो को पदत्याग करना पड़ता है। 


सात परिषद के काय--मौ न-परिपद देक्ष की कायपालिका शक्तियों का उपभोग 
करता है । सविधान मे इसके कार्यों का कोई उल्लेख नही है। सामा यत मा त्र परिषद 
शासन की नीति निर्धारित करती है, राष्ट्रीय पचायत के विधायी कायक्रम को निश्चित 
करती है एवं उसके द्वारा विधेयक प्रस्तावित किये जाते है। वापिक आय व्यय प्रपत एवं 
भार्थिक नीतिया भी निर्धारित करती है । विभागीय अधिकारियां एवं उमके कार्या के 
भध्य समवय स्थापित करती है। वह देश म॑ शात्ति एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी 
है । देश के प्रशासन का भार उसी पर होता है। 

मूल्याकत--नेपाली मा न परिषद मे ससदीय व्यवस्था की मुख्य अवधारणा 
भानिमण्डलीय उत्त रदायित्व का अमाव है। नेपाली भा नमण्डल सम्राट के प्रति 
उत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्रीय पचायत के प्रति। नेपाली प्रधानम'त्री की स्थिति 
ब्रिटिश प्रधानम नी की भांति केद्रीय नही होती है, वह्‌ मा त्रमण्डल का प्रमुख होता 
है परतु देश का वास्तविक कायपरालिका प्रमुख सख्राट ही होता है। वह सूनधार होता 
है । सम्राट स्वय प्रधानम जी बन सकता है । यह व्यवस्था ससदीय व्यवस्था के स्वीकृत 
सिद्धात के विपरीत है। सम्राठ ही मा तमण्डल का नियुक्त करता है। नपाल के 
मजीगण सम्राट के सेवक होते हैं। 

पाक कायपालिका 

पाक्स्तिन के जम (947 ई) से 956 ई भ पाकिस्तान के 
इस्लामी गणराज्य के घविधान के उदधादन तक, भारत शासन अधिनियम 935 ई 
के अनुसार देश का शासन चलता रहा था । क॑द्वीय कायपालिका म॒ दो जग थे-- 
गववर जनरल एवं मा त्रमण्डल । गवनर जनरल राज्याध्यक्ष था । श्री मोहम्मद अली 
जिन्रा जब तक गवनर जनरल रहे वे ही सत्ता के केद्ग थे । उनकी मृत्यु (] सितत 
म्वर, 948 ई ) के पश्चात सत्ता का फेद्वीकरण प्रधानमानी के पद में होता चला 
गया । श्री लियाकत अली खा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमत्री थे । वे देश म॑ अत्य- 
घिक प्रमावशाली थे। थ्रो जितना की मृत्यु के पश्चात वे सत्ता के कद्ध वन गय थे। 
उस समय पाकिस्तान म ससदीय कायपालिका थी । माजिमण्डल विधानमण्डल के प्रति 
उत्तरदायी होता था, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत माय था एवं प्रधानमत्री 
भीजत्रमण्डल का नता होता था। श्री माहम्मद अली जिना की मृत्यु के पश्चात ख्वाजा 
निजामुदह्दीन गवनर जनरल वने और लियाकत अली की हत्या के पश्चात वे पाकि- 
स्तान के प्रधानम नी और श्री गुज्ञाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवनर जनरल वन थे। 


77 3 /मुर+ 4] >च्युत +२ भीर था महम्क 
पीगरा को उस स्थान प्रधानम- के नियुक्त , 74 / उन, 49958 
करे याग्रपक ल्य्रि एव माहस्मद थी अपानम-: बत्र । विगत 
अजी + बचान अभी नम परे फअजार ७ , गये त्त कि में कमा 
वि 8२ थी।+/ मुस्तिम जीय मे ९व 4954 | ईर्वी कगार 
% निवाचन की परत नद्ज्षक प्रमोद आह ता का कम ग्ग्रि। 
23 म्ाक्ष 56 | +। गकिस्तिक क. राज्य $ ३ पाप किया 


गया जो & अकसर 495& डर हो समाप्त हो गा; 

"गे सपियान के +तगत ँवनर जनरत का स्थान निर्वाधितत पप्ट्रपक्ि के क 
लिया । उस गत ३० स्यकए ; व ही बकरा । सु ति पद के लिए जो 
बहतात निस्नित की गयी के जनक अनुच्चार सत्यात्नी का उतलमान एक कम कैम 40 
पेप +) का झा आवश्यक अ। उसका कापकाक 5 पपथा। कोई भी को बार 
से अधिक राष्ट्रस्‍५ नही हे सकता था + राष्ट्रोक प्रगा अपने दे तिहाई बहुमत हे 
भहामियोक बार प्रपक्ति ७) पदच्चुत कर पकती ५ | पष्टरपक्ति क अधक्त होने या 
जिसके पढे & रिक्त हे पर रा्स्रेय पा का व्यक्त उतरा स्थान हहय कर 
| 


कटयर ।9 8 की सत्रिक क्र, क्कै फलस्वरूप जनरल भव था 
है हाथा 7 था गयी पेसदीय प्रणाली का “हो कर दिया गया था एवं अबूब 
झरः स्ट्रण नम्रषण्ड्ल निर्माण गया जिस्म व आठ 
अतनिक अधि ये क्षेत्र प्न्ता पज्यप्ात्त इस मा सदस्य 
. । बेसन: _ की सस्या बाद मे 2. बेर 40 कर दी यक थी । 7962 | 
कै विधान के कया क्त होने साजिमण्ड्ल गे अधीनता मे क्ाय 
फेरता रहा । 
7962 के पोन कायपा, 
पैविधा भिक्रिस्तात के गणराज्य ३. की गयी। काथ 
न कि का ये अध्यक्षात्यक- 7॥ उसदीय स्या का ६, रिव्याय कर 
पक एव ष्ट्रपत्ति निवाचिक मण्ड पी चुने जाने की 


।ु 
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के सेवक थे । मजीगण राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी नही थे । मानिमण्डल की 


, स्थिति बहुत कुछ ब्रिटिश मारत के गवर्मर जनरल की कायकारिणी परिषद के समान 


थी। पाक राष्ट्रपति के पद मे अमेरिकी एवं फ्रासीसी राष्ट्रपतियों एवं ब्रिटिशकालीन 
भारतीय गवनर जनरल की दाक्तियो और स्थितियां का सम-वय था । राष्ट्रपति राज्य 
तथा शासन दोनो का प्रधान था । 

निर्वाचन -पाक राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित किया 
जाता था। दोनो पाक प्रातों को समाव जनसख्या वाले समान निर्वाचक क्षेत्रीय इका- 
इयो भें विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रा त को कम से कम 40 हजार निर्वाचक 
क्षेत्रो मं विभाजित किये जाने की व्यवस्था थी । लेकिन प्रातता मे मिर्बाचक क्षेत्रों की 
समान सरया आवश्यक नही थी । प्रत्येक क्षेत्र की एक निर्वाचक सूची होती थी। 
प्रत्येक 2। वर्षीय पाक नागरिक जो किसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हुआा करता था 
तथा जिसकी मानसिक स्थिति ठीक होती थी, अपना नाम निर्वाचक सूची मे दज कराने 
का अधिकारी होता था । निर्वाचक सूची के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को 
चुनते थे । निर्वाचित सदस्य को 25 वप से कम आयु का नहीं होना चाहिए था। 

दोनो प्रातता के निवाचन क्षेत्रों के निर्वाचक्त सामूहिक रूप में राष्ट्रपति के 
निर्वाचक मण्डल क॑ सदस्य कहे जाते थे | इह ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का 
अधिकार प्राप्त था । अत पाक राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप मे चुना जाता था। राष्ट्रपति 
के कायकाल की समाप्ति के 720 दिन पूव उसको निर्वाचित करमा आवश्यक था। 
यदि राष्ट्रीय समा मग हो जाती थी तो 20 दिन मे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना 
आवदयक था और यदि राष्ट्रपति अपने कायकाल की समाप्ति के पूव ही पदमुक्त होना 
चाहता था तो ऐसी अवस्था मे 90 दिन मे ही निर्वाचन का विधान था। 

अहताएँ--राष्ट्रपति पद की निम्नलिखित जहताएँ निर्धारित की गयी थी 

() राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को मुसलमान होना चाहिए ॥ 

(2) उसकी आयु 35 व या उससे अधिक हांनी चाहिए | 

(3) राष्ट्रीय सभा की सदस्यता सम्बाधी सभी योग्यताआ को उसे पूण करना 
चाहिए । 

(4) राष्ट्रपति पद के लिए अधिक से अधिक तीन प्रत्याशी हो सकते थे। 
यदि प्रत्याशियों की सरया 3 से अधिक होती थी तो निवाचन आयुक्त राष्ट्रीय सभा के 
अध्यक्ष को तत्सम्बधी सूचना देता था ओर तुरत ही राथध्ट्रीय समा एवं प्रातीय 
विधानमण्डलो का सयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता था जौर उसम गुप्त मतदान 
द्वारा तीन प्रत्याशिया का चयन क्या जाता था। शेप समी प्रत्याशिया को राष्ट्रपति 
पद के निर्वाचन हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाता था। 

(5) नाठ वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर निरतर पदासीन 
रहने वाला व्यक्ति पुन उस पद का प्रत्यागी नही हो सकता था। यदि कोई राष्ट्रपति 


जाल 


606 | आधुनिक धासनतान 


302२8 कक समाओ के समुक्त अधिवेशन मे उस द्वारा विवापित # 
गयी शा पदया दी गयी हो । राष्ट्रपति का कायकाल 5 व विशिदित वि 
> परक वह अपन पद से पृयक हो सका या। राष्ट्रपति क्र 
अपना स्पागपत्र राष्ट्रीय सभा के भष्यक्ष को प्रेपरित किया जाता था । सप्टृपतिरी 
अशकक्‍्सता या मक्षमता तथा यम्भीर दुराचार क दोपी होने की स्थिति मे उठ्त पद मे 
धपक करन की भी व्यवस्था थी | राष्ट्रीय समा मे राष्ट्रपति पर सभा के एक तिहाई 
सदस्यों द्वारा सविफान के अतिक्रमण एवं दुराचार के आरोपों पर महामियोग का 
प्रस्ताव उपस्थित क्या जा सकता था ) महामियोय के प्रस्ताव पर विचार हेठु अध्यक्ष 
ढारा राष्ट्रीय समा का अधिपेशन बुबाया जाता था । यदि महाभियोग अत्ताव को 
तीन चौथाई वहुमत्त ह राष्ट्रीय समा स्वीकार कर लेती थी ता राष्ट्रपति को परदच्युत 
किया जा सकता था । 
शक्तियाँ एवं अधिकार---साप्ट्रपति की विम्न शक्तियाँ थी 
(7) कामपालिफा शक्तियाँ “-बह देश की श्रभुख कायपालिका था एवं स्वयं 
या अपने अधीवस्थ अधिकारियों के माध्यम से इत शक्तियों का अ्योग्र करता यो । वह 
पार संनाओं का सर्वोच्च सेवापति था तथा सैनिक अधिकारियों को सेवा का कमीशन 
दान करता था । वह मत परिषद का लिमाण करता था तथा आ तीए राज्यपाता 
को नियुक्त करता था। वे सभी उम्क तिर्देयत में काय करत॑ ये । मौत्रियो मा गवनरी 
को कत्तव्य सम्व थी प्रम्भीर दुराचार के आधार प्र राष्टूपति पदच्युत कर मकता 
ध7। उसे आय उच्च पदाधिकारियां जसे कि महूलेखा परीक्षक, महा-यायवादी एव 
ससदीय सचिवा को नियुक्त करमे का भी अधिकार आप्त था। वह इस अधिकारियों 
की बिला कारण बताये हुए यदच्युत कर सकता था। राष्ट्रपति की सहमति के 
भमाव में प्त्तीय राज्यपाला को परदच्युत नहीं किया जा सकता था । वह घासत के 


कार्यों का विभाजन तथा नवीन विभागों का निर्माण करता था । 

(2) विधायी शवितिया--राष्ट्रीय समा द्वारा पारित विधेयका का राष्ट्रपति 
स्वीक्षति अदान करता था । वह विधेयकों को रोक सकता था या उड़ पुत॒विद्यार 
हेतु सदन को वापस भेज सकता था । यदि राप्टपति 30 दिनव के आदर उपरीक्त 
फैदमी मे से काई कदम उठाने में असमथ रहता था तो विवेवक पारित माना जाता था। 
राष्ट्रीय सभा को राष्ट्रपति को स-दश् भेजने का नविकार था वह उस सम्बोधित कर 
सकता था एवं किसो समय भी राष्ट्रीय समा को विधटित कर सकता था ( गाज 
परश्चिद के सदस्य या महायायवादी को राष्ट्रीय समा और उसकी समितियों मे विचार 
व्यक्त +रने एवं उसकी कायवाही भ भाग सेने के अधिकार प्राप्त थे लेकित व मतदान 
नहीं कर सकते थे ) निवारक लिरोध सम्बधी विधेयक सब्ट्रपति की पृक-त्वीकृति से 
ही सदन मे पस्तुत किये जा सकते ये । किसी विपय प्र राष्ट्रपति एवं राष्ट्रीय समा 
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मे मतभेद की अवस्था मे विवादास्पद विषय पर जनमत संग्रह लिया जाता था। जन- 
मत सग्रह मे केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य ही माम ले सकते ये। 
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था लेकिन उह राष्ट्रीय समा के 
समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होता था । 

(3) “यायिक शक्षितयाँ--राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी। वह 
किसी भी -ययायालय द्वारा दण्डित अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता था या उसे दिये 
गये दण्ड को मिलम्बित अथवा स्थग्रित कर सकता था । 

(4) सकटकालोन शक्तिया--पाक राष्ट्रपति को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण 
या उसकी सम्भावना एवं जा तरिक सुरक्षा तथा आधिक जीवन को सकठ उत्पान होने 
या प्रातीय शासन के ठीक प्रकार से न चलने की स्थिति म॑ सकटकाल की घोपणा 
करने का जविकार प्राप्त था । पर तु ऐसी समी घोषणाजो का शीकघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय 
सभा के समक्ष उपस्थित किया जाना आवश्यक होता था यद्यपि उसके द्वारा अनुमोदन 
अनिवाय नहीं थां। सकटकाल को राष्ट्रपति अय घोषणा से समाप्त कर सकता 
था। सकठकाल मे उसे राप्टीय समा के सतकाल मे ही जध्यादेश जारी करने का 
अधिकार प्राप्त था | ऐसे आदेश सकटकाल पयत ही प्रभावी होते थ । 
राष्टपतिं की मा तर परिषद 

राष्ट्रपति ही अपने मीनियो की नियुक्ति करता था | मात्रियो के लिए राष्ट्रीय 
सभा का सदस्य हांना आवश्यक नहीं था | पर तु उह स्विटजरलण्ड वी सघीय परिपद 
के सदस्यों की भाति राष्ट्रीय समा म॑ माग लेने का अधिकार प्राप्त था यद्यपि वे सभा 
में मतदान नही कर सकते थे । प्रत्यक विभाग का एक ससदीय सचिव होता था जो 
राष्ट्रीय समा के अधिवेशना मे अनिवायत भाग लेता था और उसमे मतदान भी 
करता था। मनी राष्ट्रपति के प्रसाद-पयन्त ही पदारूढ रहते थे । उनके परामश को 
स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति का अधिकार था । स्पप्ट है, पाक माजरिमण्डल 
के सदस्य ससदीय मात्रिमण्डलीय व्यवस्था एवं अमेरिकी मीजियों स भिने थे । 
सश्षदीय मीजिमण्डलो से उनका कोई साम्य नही था । पाक मा निमण्डल ब्रिटिश मा मर 
मण्डल की भाँति राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी नही होता था । 
राष्ट्रपति की स्थिति 

पाक राष्ट्रपति ससदीय देशा के सवधानिक अध्यक्षों की स्थिति नहीं रखता 
था। उस व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थी । प्रतिरक्षा एवं वित्त पर राष्ट्रीय सभा को कोई 
अधिकार नहीं थे। वे राष्ट्रपति के सीथे नियत्रण म थे। राष्ट्रपति अयूबव न स्वय 
अपने ही प्रथम मा त्रमण्डल म॑ सुरक्षा विभाग सम्माला था। राष्ट्रपति को पदच्युत्त 
करने वी व्यवस्था अत्यधिक जटिल एवं कठोर थी । अत उसकी सफ्लता की कोई 

आशा नहीं थी । जनरल अयूब 962 इ क सविधान क जअतगत जनवरी 965 ई 
मे प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे | 
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परिषद के विचाराथ रखवाना चाहता है जिस पर केवल किसी मानती ने ही निणय 
लिया है परन्तु मात्र परिषद न उस पर विचार नही किया है, तो उक्त श्रस्ताव को 
मात्र परिषद के समक्ष रखना प्रधानम नी का कतब्य होगा ।९ 

इन उपवाधा से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मा तमण्डल के परामश को मानने 
क लिए वाघ्य है । मा प्रमण्डल उसके प्रति उत्तरदायी नही है। कायपालिका के सभी 
दायित्व राष्ट्रपति के नाम पर मां जमण्डल द्वारा ही सम्पादित किये जाने का विधान 
है [अनुच्छेद 77 ()]। सविधान म एंसी काई धारा नही है जो राष्ट्रपति को शासन 
के कार्यो के लिए उत्तरदायी ठहराती हो । यही नही, राष्ट्रपति के नाम' पर किये जाने 
वाले समस्त कार्यो के लिए केद्वीय मा त्रमण्डल उत्तरदायी होता है । 
राष्ट्रपति का मिर्वाचन 

भारतीय राष्ट्रपति का कायकाल पद ग्रहण की तिथि से पाच वष है। वह 
पुन निर्वाचित हो सकता है । राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को भारत का वागरिक 
हाना चाहिए। उसकी आयु मी 35 वष से अधिक होनी चाहिए और उसमे 
ससद के निम्त सदन (लोकसभा) के लिए निर्वाचित होने की योग्यत्ताएँ होनी 
चाहिए। शासकीय जधिकारियो को राष्ट्रपति नही चुना जा सकता । राष्ट्रपति ससद 
या किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य नही हो सकता जौर न भारत सरकार या 
राज्य सरकार के अधीन लाम का कोई पद ही ग्रहण कर सकता है। उसका निर्वाचन 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली” एवं एकल सक्रमणीय मत के आधार पर एक 
मिर्वाचक मण्डल द्वारा होता है जिसमे ससद के दोनों सदना तथा राज्य विधान-परिषदा 
क निर्वाचित सदस्य होते हैं। विभिनर राज्यो के प्रतिनिधित्व मे समानता का प्रयास 
किया गया है" तथा समस्त राज्या के मतो एवं सम्पूण सघ क॑ मतो म समानता स्थापित 
की गयी है । इस उद्देश्य हतु राष्ट्रपति क॑ निर्वाचन मे प्राप्त मता का मुल्याकव करने 
के लिए एक विधि का उल्लेख किया गया है| 

राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की जनसख्या 
मे निर्वाचित सदस्यों की सरया का भाग देने पर प्राप्त मजनफल से पुन 000 का भाग 

राज्य की जनसख्या 

निर्वाचित सदस्यो की सख्या 
ससद के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मुल्य राज्या के कुल निर्वाचित सदस्या के मता 
में दोना सदनों के निर्वाचित सदस्यो का भाग देने पर जो भजनफल आता है उसव॑ 


देने पर प्राप्त मतो के बरावर होता है, अर्थात --000। 





6 अनुच्छेद 78 (ब) । 
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बराबर होता है। मई 952 ई म प्रथम राष्ट्रपति के निवाचिन के समय विवाकक 
मण्डल के 4057 सदस्यों मे से 3486 मे मतदान में भाग लिया था। 539 संसद 
सदस्यों एवं 23357 राज्य विधानमण्डलो के सदस्या ने डॉ राजेडप्रसाट, विगगी 
प्रत्याध्ती, को मत दिये थे। 

यप्ट्रपति की निवर्चित-पद्धति को समानुपातिक पद्धति की सज्ञा दी जाती है; 
लेक्नि यह गत है। केवल एक प्रतिनिधि का चुनते समय समानुप्रातिक पद्धतिवा 
प्रयोग सम्मव हो नही है । वस्तुत यह वैकल्पिक मत अणाली (#॥0ग्राकएह (०० 
3986०) है । लेकिन डॉ भीमराव नम्बेडकर ने संविधान समा मे राष्ट्रपति की तिर्वा 
चने पद्धति के लिए 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व” शब्द के प्रयोग को उचित मानते हुए 
यह भत व्यक्त क्या था कि इस पद्धति के अधीन अल्पसख्यको को भी राज्य के अध्यक्ष 
के निर्वाचन को प्रभावित करने के उचित जवसर प्राप्त होगे । राष्ट्रपति को केवल 
बहुमत में ही नहीं चुना जाता चाहिए । अत इस उद्देश्य की प्राप्ति समानुप्रातिक 
प्रणाली द्वारा ही सम्भव है 7? उनके इस मत की संविधान सभा में ही आलोचना हुई 
थी | 952 ई में भारतीय ससद ने राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बधी 
विधि का निर्माण किया था | इसके अनुतार विजयी प्रत्याशी के लिए कोटा के 
बराबर मत प्राप्त करना आवश्यक है। कोटा का विर्धारण कुल' आप्स सही मत 
में दो का भाग दने पर प्राप्त माज्यफन्न मे । जोड देन से होता है । प्रथम बार में हो 
कोटा के बराबर मत ग्राप्त करने पर प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है 
अन्यथा दुसरी पस देगी के' भाधार पर मत गिते जाते हैं और इस बार मतो की बणना 
करने पर कोटा के बराबर मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित किया 
जाता है। श्री वी वी ग्रिरि प्रथम गणवा में विजयी ने होकर दूसरी गणना से 
निवाचित हुए थे । राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी "रतें सबदीय विधि द्वारा कडो 
की थयी है । अब राष्ट्रपति का नाम ससद एवं विधानमण्डल के कम से कम 20 
सदस्मो द्वारा प्रस्थावित किया जाना चाहिए । भारतीय सर्वोच्च यायालय के अनुसार 
राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि कोई राज्य विधानसभा भग है तो इससे 
राष्ट्रपति के निवाचित पर कोई विपरीत प्रमाव नहीं पडता क्याकि ऐसी दशा मे 
निर्वाचन प्रकिया मे केवल एक स्थान रिक्त होता है । 

राष्ट्रपति त्यागपत्र देकर अपने पद स्‌ पृथक हैं| सकता है। उसे महामियोग 
द्वारा दुराचार के लिए भी पदच्युत किया जा सकता है। महामियोग के नोटिस के 
4 दिन परचात ही उस पर लोकसभा या राज्यममा विचार कर सकती है। इस 
महानियोग पत्र पर महामियोग प्रस्तुत करने वाले सदव के एवं तिहाई सदस्या के 
हल्ताथ्वर अपेक्षित हैं । उसे अपने बचाव मे सदन में उपस्यित होने का अधियार प्राप्त 


अिलप कम पन 74८ नपर 
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है। ससद के एक सदन म आरोप प्रस्तुत करने ओर दुसरे सदन द्वारा आरोप की 
जाँच किये जाने की व्यवस्था है। यदि दोना सदन--लोक्समा तथा राज्यसमा--प्रस्ताव 
को अपन कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित कर देते है तो राष्ट्रपति को अपने 
पद से पृथक होना पडता है । 
राष्ट्रपति फी शवितयाँ 
इह निम्न श्रेणियां म वर्गीकृत कर सकते हैं 
फायपालक शक्षितियाँ--राष्ट्रपति देश की मुख्य कायपालिका है, सशस्त्र सेनाआ 
का अध्यक्ष है, प्रधानमत्री एवं प्रधानम ञ्री के परामश पर माज्रियों को नियुक्त करता 
है, अटोर्नी जनरल उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसी के प्रसाद पयत्त 
पदारूढ रहता है। वह मा जमण्डल के सदस्यो को गोपनीयता की शपथ दिलाता है 
और मारत सरकार के सभी निणय उसी के नाम पर लिये जाते हैं। उसे शासन 
सचालन हेतु आवश्यक नियम एवं मात्रिमण्डल मे काय विभाजन सम्बधी नियम बनाने 
का अधिकार प्राप्त है । 
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मात्रमण्डल के सभी निणयो की राष्ट्र 
पति को सूचना देता रहे | वह राज्यपाला, सर्वाच्च यायालय एवं उच्च यायालयो के 
नयायाधीशो, वित्त-आयोग के सदस्यो, सधीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों 
परिगणित जाति के विशेषाधिकारी एवं परिगणित जाति आयोग को नियुक्त करता है। 
कुछ विशेष परिस्थितिया मे वह सर्वोच्च यायालय के मुख्य -यायाधीश एवं अय “याया- 
धीशो एवं उच्च 'यायालय के यायाधीशों को पद से पृथक भी कर सकता है। सर्वाच्च 
न्यायालय द्वारा अपन काय सम्पादन के' लिए निमित नियमा को वह मायत्ता प्रदान 
करता है । राज्याध्यक्ष के रूप म वह विदेशी राजदूता का स्वागत करता है । 
कुछ विचारका के अनुसार राष्ट्रपति को युद्ध एव शाति तथा सा धयाँ करने 
के अधिकार भी प्राप्त हैं बयाकि ये काय कायपालक शक्ति के ही अगर हैं। परतु इसके 
विपरीत यह तक दिया जाता है कि यह शक्तिया ससद को प्राप्त हैं। सविधान ने स्पष्ट 
रूप म॑ यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नही की है। इनका उल्लेख केवल सघीय सूची 
मे है और ससद को सघ सूची पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है, परतु इसका 
यह आर्थ नही है कि वदेशिक सम्बघो, युद्ध, शातति एव साध का काय ससद को ही 
सम्पादित करना चाहिए । कायपालिका ऐसी स्थिति उत्पत कर सकती है कि ससद के 
लिए युद्ध-घोपणा अनिवाय हो जाये । 
राष्ट्रपति को राज्य के सदम म निर्देशन, नियात्रण एव समवय की श्षक्तिया 
प्राप्त है। सघीय कायपालिका इन उद्देश्यों के लिए राज्या को आवश्यक निर्देश दे 
सकती है । राष्ट्रीय एवं सनिक मार्गों के निर्माण एवं इनके निरीक्षण सम्बंधी कार्यों 
को सघीय सरकार राज्यो को सौपे जाने सम्बधी तथा रेल माग की रक्षा के लिए 
राज्यों के अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाने के लिए भादेश दे 
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सरती है । राष्ट्रपति राज्या मं समय हुतु एक अन्त राम्यीयन्परियद' डी स्थाएा 
पर सत्ता है । के दर प्र्मास्ित अन्य का प्रशासन राष्ट्रपति का दावित्व होता है, कह 
परयातगा द्वारा उनका अश्यासन वराता है 77 वह कसी राज्य के राज्यपात को 

समीपल्य कदर प्रश्माप्तित प्रद्ष या प्रशासन नियुक्त 7र सकता है । 

विधायी शक्तियाँ--विधायी क्षेत्र मे राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ आप्त हैं। 
राष्ट्रपति ससद को आहत, स्मगित एवं विघटित बर सत्ता है, परतु संसद के नि 
सवा में 6 माह से अधिक वा अ तराल नहीं हाना चाहिए । वह दोना शदनों को 
सम्ब!धित १२ सकता है एवं उह से दश भेज सकता है । तब मिर्वाचत के परवात 
नवीन ससद + प्रथम सत्र एव प्रति वष वे ध्रपम अधिवंदन से वह साधण दंता है एव 
सप्तद को आहत करने के कारणों पर प्रकाशन डालता है । 

सद्रद द्वारा पारित समस्त विधेयका पर बह हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति के 
हसताक्षरों के अमराब में कोई विधेयक विधि नहीं बच सकता । वह विधयक को स्वीकृत 
एवं अस्वीकृत कर सकता है तथा पुनविचार के लिए उसे सदन को लोटा सकता 
है। यदि विधेयक को सशोधन सहित या विदा सशोघन के पुन पारित कर दिया 
जाता है तो राष्ट्रपति के लिए उस अपनी स्वीक्षत्रि शदाव करता अतिवाय होता है। 
घन विधेयक ससद में विचाराय अस्तुत करने के पृव राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किये 
जात हैं । किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम परिवतन से सम्बीधत विधेयक 
को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना समद मे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ॥ वह 
दोतों सदनों का समुक्त अधिवशन वुला सकता है । बहू अध्यादेश जारी कर सकता 
है ।+ कसी राज्य या प्रदेश म॑ राप्ट्रपति शासन लागू क्य जाते के पश्चात उत्त राज्य 
था प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ मे भा जाता है । 

वित्तीय शक्तिया--वजट सहित समस्त वित्त विधेयका का ससद मे राष्ट्रपति 
द्वारा प्रमाणित किये जाने क॑ पश्चात ही अस्तुत क्या जाता है। वित्त आयोग एवं 
जलेखा तिय बक एवं महालखा परीक्षक क॑ प्रतिवेदका को संविधान के अवतुसार ससद 
के समक्ष प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का ही काय है । सचित निधि में में व्यय राष्टपति 
के अधिकार से ही किया जा सकता है । आय-कर एवं अय करो से आप्त राजस्व में 
राज्यों के भाग को राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है । 

न्यायिक शक्तिया--राप्ट्रपति का क्षमा प्रदान करते, दण्ड को कम करने 
या पूणरुपेण समाप्त करते का अधिकार होता है) सनिक यायालय द्वारा दिये गये 
मत्यु दण्ड को सो वह कस या समाप्त कर सकता है / स्मरणीय है कि संघीय विधि 
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के उल्लपन हेतु प्राप्त दण्ड के सम्बंध म राष्ट्रपति को ही क्षमादान आदि का 
अधिकार प्राप्त है । 

सकटकालोन शक्तियाँ“--सबिघान मे तीन प्रकार की आपातकालीन या सकट- 
कालीन स्थितियां का उल्लेस किया गया है--() युद्ध या आतरिक विद्रोह से 
उत्पन सक्ट*, (2) राज्य या राज्या मे संवेधानिक शासनत तने की असफ्लता वे 
कारण उत्पन सकट!*, एबं (3) वित्तीय सकठ ॥7* 

युद्ध एव आतरिक विद्रोह क कारण या उसकी सम्मावना से यदि देश या 
उसके किसी भाग को असुरक्षा उत्पन हो जाय ता राष्ट्रपति सकट काल की घोपणा 
कर सकता है । ऐसी घोषणा को वाद म राष्ट्रपति समाप्त मी कर सकता है। 
घोपणा को ससद के दोना सदना के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है । यदि 
ससद के दोना सदना के द्वारा सकटकालीन घोषणा की प्रस्तावों द्वारा पुष्ठि नही की 
जाती है तो वह दो माह के पश्चात स्वत ही निष्प्रमावी हो जाती है। लोकसमा के 
विघरटित होने क॑ पश्चात यदि ऐसी घोषणा की जाती है या घोषणा के दो माह के 
भीतर लोकसभा विघटित हा जाती है तथा राज्यसभा सकटकालीन घोषणा सम्बधी 
प्रस्ताव पारित कर देती है तो नवरनिमित लोकसमा क॑ प्रथम नधिवेशन के प्रथम दिन 
के तीस दिम पश्चात घोषणा स्वत ही निष्प्रमावी हो जाती है, यदि लोकसभा द्वारा 
इसके पूव घोषणा की पुष्टि सम्बधी कोई प्रस्ताव पारित नही किया जाता ॥! 

इस घापणा के फ्लस्वरूप के द्र की कायपालिका शब्ित का क्षेतन राज्यों तब 
विस्तृत हो जाता है एवं वह राज्या का उनकी कायपालिका शक्ति के प्रयोग सम्बधी 
निर्देश दे सकती है। इस प्रकार केद्रीय ससद का सघ सूची के अतिरिक्त अय विषया 
के सदम मे विधि बनाने या कर लगाने या कद्रीय अधिकारियों को इन अ ये विपयो 
में जधिकार देन की श्षक्ति प्राप्त हो जाती है ।* 268 से 279 तक के थमुच्छेद स्वत 
ही निलम्बित हो जात॑ हैं या राष्ट्रपति के निर्देशानुसार क्रिया वत होते है" बाह्य 
माक़मण या जा'तरिक अद्यातत से राज्यो की रक्षा का दायित्व केद्ध पर होता है।! 
विभित प्रकार के स्वतश्नता सम्व घी अधिकार (अनुच्छेद 9) सकट-काल मं 
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चत्त 
फर ही कती है और श़्प्र 
उम्यपातत के कतब्य राष्ट्रपति बहन कर ता ; 
बए डिक की जावकी व है कि कि हो धक्तिया 
को प्रभाकी फरने के लिए आवक कदम उठे क 'द्रेपति को इस करार की बोकया 
सय कम धक्तिया राष्ट्रपति तर है परत 
पेम्ब' पी 


मारतोय ससदोय कायपालिया | 65 


सदना ये समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यय है। वित्तीय सकट-काल मे के द्र जपनी काय- 
पातिका दक्ति बे” बतगत किसो भी राज्य का निर्धारित वित्तीय. नियमा एवं आय 
निर्देशा ब' पालन हेतु भावश्यद निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालया के न्याया- 
धीदा सहित राज्या एव सपोय कमचारिया वे वेतन एय भत्ते कम करन सम्बधी आदेश 
राष्ट्रपति द्वारा दिये जा सक्‍त हैँ। राज्य विधानमण्डला द्वारा पारित समस्त धन- 
विधेयवा का राष्ट्रपति के विचाराय॑ प्रस्तुत करन के आादेश भी दिय जा सबत है। 
राष्ट्रपति फो स्थिति 

भारतीय सवधानिक प्रणाली म॑ राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर सविधान के 
प्रारम्म स ही गम्मीर विवाद उठ खड़ा हुआ है। अधिवक्तागण (.3७४//८४७9) सवधानिक 
विधि की सीमाना वे! परे दसने म विश्वास नही करते हैं ओर सविधान की भाषा के 
आधार पर ही उसकी भावना वा भी निर्धारण करत हैं। उनकी दृष्टि म राष्ट्रपति 
अधिनायक (6८5००) है तथा सविधान के अतगत विशेष अवस्थाओं में वह एक 
अधिनायक या तानाशाह बन सकता है। भरी बनर्जी को हृष्टि म यह जधिवक्ता- 
वादी हष्टिकोण अत्यधिक सकीण एवं विधिक होता है और अधिकाश सर्वधानिक 
मामला की तरह यह हृष्टिबाण भी तथ्या के विपरीत होता है ॥/ इसके ठीक 
विपरीत राजनीति के यथायवादी विचारका या राजनीति शास्निया का हृष्टिकाण है। 
इनवी हृष्टि मं किसी देश के संविधान का केवल लिखित रूप हो नहीं होता है। 
अभिसमय एवं परम्पराएँ जा सवधानिक नतिकता के नियम मातरे जाते है, सविधान 
का अत्यधिक महृत्वपूण भाग होत हैँ ॥ थत सविधान की व्याख्या करते समय उसके 
बाह्य रूप का ही नही अपितु प्रशासकीय यथाथता (/&०7777॥79006 :९७॥05) 
एवं उसकी आन्तरिक' कायपद्धति को भी ध्यान मे रखता चाहिए | इस मत का अनेक 
“यायश्यास्त्रियो न भी समथन किया है। अत सविधान को पूणरूपेण सवेधानिक 
परम्पराआ एवं सवधानिक विधि क॑ सदम मे ही समभा जा सकता है। फलत राजनीति 
के यथाथवादी विचारका की हृष्टि म देश की महत्वपूण राजबोतिक संस्थाओं का 
अध्ययन करते समय हम सविधान की केवल विशुद्ध विधिक व्यवस्था का ही अध्ययन 
नही करना चाहिए अपितु प्रयोगा, परम्पराओ, रीति रिवाजों अभिसमया का भी पूरी 
तरह से ध्यान भ रखना चाहिए। य सविधान के अविधिक (7०॥ 08०।) नियम 
होते हैं, न कि अविधिक (॥]882] नियम | 

राष्ट्रपति की यथाथ स्थिति जानने के लिए विगत 235 वर्षों मं उसके 
व्यावहारिक स्वरूप का अध्ययन वाछनीय है। परतु पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नही है 
जिस पर हम कोई निश्चित निष्कप निर्धारित कर सके । केवल एक वार राष्ट्रपति पद के 
निर्वाचन के लिए सघप हुआ है। विगत 25 वर्षीय सवधानिक इतिहास क॑ आधार 
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पर यह कहा जा सकता है कि मूतपुव तीन साप्ट्रपतियां एवं वतमान राष्ट्रपति ने 
अपनी श्षक्तिया की विधिक धारणा को माययता नहीं दी है । अपितु व सभी सवधानिक 
अध्यक्ष के रूप मे काय करते रहे हैं । ससदीय प्रणाली वः मान्य सिद्धाच के अनुवार 
कायपालिका श्षक्ति का प्रयोग राष्ट्रपत्ति क नाम पर केद्रीय मीवमण्डल करता हूं! 
यही अधिकाश सविधाय-मिमताला का भी मत्त था। व भारतीय राष्ट्रपति का 
ब्रिटिश काउन व समकक्ष मानते ये । सविवात वे प्राहूप का प्रस्तुत करत समय 
डा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि “संविधान द्वारा झासन के किस स्वरूप की 
कह्पना की गयी है? मारतीय सघ का अध्यक्ष सध का राष्ट्रपति तामक 
पदाधिकारी है। यह नाम हमे सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाता 
है। लेकिन दोना) के यामा मे समानता के अतिरिक्त अमरिका के प्रचलित शापत तथा 
प्रारूप मे प्रस्तावित शासन में कोई समानता नही है । दोता म॑ मौलिक भेद हैँ 
अमेश्की राष्ट्रपति कायप्रालिका एवं प्रशासन का प्रमुख होता है । “ध्रारूप के जघीन 
भारतीय राष्ट्रपत्ति की स्थिति इयलेण्ड के सविधान के अआतंगत राजा जञी है। बह 
राज्य का अध्यक्ष हे, शासन का नहीं । वह राष्ठ का प्रतीक है, रास्टू वर शासव 
नहीं करता। अश्ञासन में उसकी स्थिति औपचारिफ है । भारतीय राष्ट्रपति 
अपने मा जिया के परामच को सातते के लिए बाध्य होगा । वह न ता उनकी इच्छा के 
विरुद्ध काय करेगा, न कुछ कर सकेया । जब तक माजिया का संसद में बहुमत है, 
भारतीय राष्ट्रपति का काई शक्ति प्राप्त नही है । अमेरिकी शासन कायप्रलिका 
एव व्यवस्थाविका के शक्ति पृथयकरण पर आधारित है। (मारतीय) संविधान को 
प्रारूप इस सिद्धात को स्वीकार नही करता है। ससदीय प्रणाली में उत्तरदायित्त 
पर अधिक वल्र दिया जाता है। इसकी अपेक्षा अससदीय अणाली में स्पायित्व पर 
अधिक बल दिया जाता है । प्रारूप समिति ने ससदीय कायपातिका के प्रावधान द्वारा 
स्थायित्य की अपेक्षा उत्तरदायित्व का जधिक महत्व दिया है / एक दूसरे अवसर पर 
डॉ अम्बेडकर से कहा था कि ' ऐसा कोई मामला नही है गिम्के बारे मे राष्ट्रपति 
प्रधानम' नी या उसके माँ उमण्डल क परामश के बिया काय कर सके (/ * डा अम्बेडकर 
के इस मत का कि भारत का संविधान ससदीय प्रणाली की स्थापना करता है, अनक 
संदस्या ते समन किया था । उदाहरणाथ, भरी कृष्णमाचारों ने कहा था कि. सवि 
धान) सभा ने राज्या व केद्र मे उत्तरदायी शासत व सिठधा त को स्वीकार किया 
है। * भरी फृष्णमाचारी ने यह भी कहा था कि सविचान का एक दाप यह बताया 
गया है कि कही मी राष्ट्रपति का सर्वेधानिक अध्यक्ष नहीं कहा गया है, इसमे भविष्य 
25. (काउऑक्रधाब संपदा 260267 एके. एड, छएए 38 33 

26 उछ्ब, एए 757 60 

27. खहाब , 799 3834-36 
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मे राष्ट्रपति की शक्तिया क बारे म सदंह उत्पन होगा राष्ट्रपति की स्थिति अमे- 
रिकी राष्टपति वी तरह नही है। शप्ट्रपति को तो प्रधानमत्री के परामश पर काय 
करना पड़ेगा जत वह निरवुद नहीं हो सकता ।/ * क्री के साथानस का मत था कि 
सविधान सभा ने ससदीय प्रणाली की स्थापना वो है और इसी को आधार मानकर 
सम्पूण सविधान रचा गया है ।* डॉ राजे द्रप्रसाद ने जो सविधान सभा के अध्यक्ष 
थे एवं मारत के प्रथम राष्टपति बने, स्वय वहा था कि अमेरिका म॑ कायपालिका एवं 
व्यवस्थापिका दोना ही निर्वाचित होती हैं और दोनो की समान शक्तिया होती हैं। 
ब्रिटिश प्रणाली म वशानुगत राजा होता है जो सम्मान एव शक्ति का स्रोत है परतु 
वह सभी शत्तिया का उपभोग नही करता | “हमे निर्वाचित राष्ट्रपति एवं निर्वाचित 
कायपालिका में सम्बध स्थापित करना है और इस प्रयत्त म॑ हमने ब्रिटिश सम्राट 
की स्थिति को राष्ट्रपति की स्थिति स्वीकार किया है। राष्ट्रपति की स्थिति सवधानिक 
राष्ट्रपति की है ।! राष्ट्रपति मज्रमण्डल का परामश मानने के लिए बाध्य है । जहा 
तक मुझे भात है सविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नही है कि राष्ट्रपति के लिए 
प्रधानम त्री की राय मानना आवश्यक है | परतु यह आशा की जाती है कि इगलैण्ड 
का शाजा जिस प्रकार अपने मा नया के परामश पर काय करता है, वही अभिसमय 
इस देश में स्थापित होगा और संविधान के शब्दों के कारण नही अपितु स्वस्थ भभिसमयों 
के विकास के कारण वह स्वधानिक राष्ट्रपति होगा ।*” भारत के प्रथम प्रधानमजी 
प जवाहरलाल नेहरू ने भी समय समय पर यही मत व्यक्त किया है। उनके जनुसार, 

“हमारा सविधान अमरिको प्रणाली पर आधारित नही है अपितु ब्रिटिश अगाली पर 
आधारित है ।/! एक दूसरे अवसर पर नेहरू जी ने कहा था कि हमारे दश का 
सविधान ससदीय प्रजात न की स्थापना करता है ।/** इगलण्ड की ब्रिटिश ससंदीय 

प्रणाली से अपने दीधकालीन सम्पक के कारण हम ब्रिटिश ससदीय सस्याजा की हृष्टि 

से सोचने के लिए वाध्य थे ।* हमने ससदीय प्राणालो का चुनाव जान यूमकर किया 

है क्योदि' हम इस प्रणाली से पूव परिचित हैं। हमारी हप्टि म॑ नवीन परिस्थितिया 

हमारी परम्पराआं के अनुरूप हैँ ओर यह प्रणाली अय दशा विशेष कर इगरलण्ड मे 

सफलतापूवक चलती रही है (* प्रारूप समिति के एक आय सदस्य श्री फाहैयालाल 

सणिकलाल सुशी ने सविवान सभा म कहा था कि सधीय सविधान समित्ति के 
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के प्रस्तुत किये 
(7) के हे अस्वेडः डा 
को अपने 


को सवधानिक 
हैं 
राजेडप्रसा, 


दे एवं संविधान समा 
समर्थन 


में उपस्थित करते है। 
(2) माजिमण्डल पामुहिक रूप के लोकसमा 
75 (3) 


(3) घासन की नीतियों के लिए 
नही है। 


सवेधानिक हद आररस्म कर 
ति भष्यक्ष 


के आय सदस्यों 


के प्रति उत्तरदाकी है यु 


राष्ट्रपत्ति 7 के प्रति उत्तरदायी 
(4) अनुच्छेद 78 के पियत अधानम-त्री का यह है कि संघीय 
अशातकीय मामला एव. वान सम्क्धी निययो (7०००९) गी पैचना उसके ब्रा 
राष्ट्रपति को दी जाय। यह * णय जब्द यह है कि विषय 
मा श्रमण्डल करेगा, के कि श्यः न्‍ 
(5) राष्ट्रपति "7. शक्ति को कोई स्वविवेकीय भक्तियाँ नही की बयी. है (अनुच्चेद 
35 (७; (८४८ <0८७2879 40०84८८.. 2 984 
36.३६ 74 
37 
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74 () ।] मा तमण्डल का परामश मानने के लिए राष्ट्रपति वाध्य है। स्मरणीय है 
कि राज्यपाल को अनुच्छेद 63 (2) के अ तगत कुछ स्वविवेकीय श्क्तिया प्रदान की 
गयी है । राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नही है । 

(6) सविधान निर्माता भारत शासन अधिनियम, 935 एवं उसकी काय- 
पद्धति से प्रभावित थे । भारत शासन अधिनियम, 935 के अतगत गवनर जनरल 
को प्राप्त सभी स्वविवेकीय शक्तिया नवीन सविधान मे राष्ट्रपति को प्रदान नही की 
गयी है, यद्यपि राष्ट्रपति के सदम में यह व्यवस्था स्वीकार की गयी है कि वह 
मात्रमण्डल के परामर्शानुसार काय करेगा । 

दुसरे पक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति के लिए माजिमण्डल का परामश मानना भाव 
इयक नही मानते, अपने पक्ष मे निम्न तक प्रस्तुत करते है 

([) अनुच्छेद 74 () मे यह कहा गया है कि प्रधानम जी की अध्यक्षता में 
एक म॒त्त्रि परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यो मे परामश देगी । इस या आय 
अनुच्छेदो मे यह नही कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए माजिमण्डल का परामर्श 
मानना वधनकारी है । 

(2) सविधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तिया दी गयी हैं जिनका प्रयोग 
उसे स्वविवेक से करना चाहिए। उदाहरणाथ-- 

(क) अनुच्छेद के अनुसार घन विधेयको के अतिरिक्त अ य विधेयको को 
राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है । प्रश्न यह है कि ससदीय प्रणाली मे जब मा तमण्डल 
क॑ समथन के बिना कोई विधेयक पारित नही हो सकता है, तो फिर राष्ट्रपति को 
निषेधाधिकार प्रदान करने की क्या आवश्यकता थी ? 

(ख) अनुच्छेद 78 (व) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानम नी से सूचना प्राप्त 
करने का अधिकार है । इस शक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमत्री के परामश से प्रयोग 
नही करेगा। 

(ग) प्रधानम नी का चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी दल के स्पष्ट 
बहुमत के अमाव मे राष्ट्रपति का विवेक ही इस निणय मे निर्णायक हो सकता है। 

(घ) यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति वी दृष्टि म॑ नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत 
है ता वह मा नमण्डल के परामझ के बिना ही उसे अस्वीकृत कर सकता है। 

(ड) राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक्र पर जो पुन पारित क्या गया हो, 
निपेधाधिकार का प्रयोग नही कर सकता ।* इसका अथ यह हुआ कि प्रथम वार 
किसी विधेयक को अस्वीकार करने की उसको शक्ति वास्तविक है। सविधान द्वारा 
राष्ट्रपति को निषेधाधिकार देन का यही जथ है कि उसे इस शक्ति का स्वविवेक से 
प्रयोग करन वी स्वतज्ता है । 


38 अनुच्छेद 87 


०20 । भाषुफरः सासनत क्र 


(नि) संसद क विपटने के अर गत हत वाले नये निवचिता मे मीजिमणस के 
पराजित होत पर मे अ्मरण्डक्त डाय सत्द को उन विषटित्त करने सम्बंधी परमनन्न 
को अस्वीक्ार कसम के लिए क्‍या पप्टरपत्ति स्वत थे नहीं है ? वस्तुत वह मात्र 
मण्डल की एसी अनलिय- मांग व) अस्वीकार- 7 रन की पृ बक्ति रखता है. बीर 
माशिमण्डत हे निर्माण मे भी बंप स्वतआ होगा । 

(3) प्रिटिफ्ष सविषाप को १रिस्पितिय! किन हैं। यत ब्रिटिश वविधाव 
| राष्ट्रपति का नाममात्र व अध्यक्ष मानता उचित नही है। व्िद्वि 
संविधान प्रात रेस भारत मे अतिसित ब्रिटिश्ष नपिसमया की कल्पना एक अनुग्रमर 

| 


(4) मारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित पध्यक्ष है जबकि विद्शि राजा वशानुयत 
है । निर्वाचित भारतीय राष्ट्रपति को क्‍्वल सामम्राक के भध्यक्ष ग्रात् समभना 
ल्र्है। 
॥ (5) मारतीय संघीय अथाब्नी मे राष्ट्रपत्ति के कद्रव राज्यो के मध्य समय 
वर्ता के रूप मं अमावशाली भूमिका निभा: को 
है कि वह इस मृूमिका का मिमाते समय अपने माजमण्ड्लः की राय को स्वीकार # 
कर सके । उदाहरण के लिए केंद्र मे किसी एक दल कय बहुमत है. और राज्य था 
पाज्या मे दूसरे दल का | क्‍या राष्ट्रपति को किसी राज्य मे नाममात्र के राजनीतिक 
कारणों स प्रेरित के द्ीय धामन के राष्ट्रपति शासन की स्थापना सम्बधी सुझाव को 
मान लेना आहिए ? ऐस अवसरों पर उससे स्वविवक के सयाग की आशा की 


जाती है । 
(6) पिछडी तथा परियणित जातिया की दशा को जावने के लिए आयोग की 

नियुक्ति का अधिकार राष्टपति को प्राप्त है | सविध। 

की अयाग क्या गया है ।१ विधान नि्माताओआ ने इस सम्बंध मे राष्टपत्ि को स्व 

विवेकीय यक्ति देना इस कारण आवश्यक उमका था ग्रित 

जातिया के हिताप मिष्पक्षतापुवक काय कर सके | अनुच्छेद मे ३६४ #07 

पा: 80 इच्दा का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे उपसेक्त मत की पुष्टि 


हांती है । 
(7) राष्ट्रपत्ति को भी ज्ष प्रदेष एवं पजाव के लिए क्षेत्रीय प्रमितिया मियुक्त 


करने का जधिकार प्रदान किया गया है / क्या इस भक्ति का प्रयाग भी ज्से कड्ीय 


भा वमण्डल के परामचरनिसार ही करना चाहिए ? 
(8) संविधान में स्पष्ट रूप स्‌ राष्ट्रपति की स्वविवकीय चक्तिय। वा उल्तस 


39 अनुच्छेद 34 ० 


भारतीय ससदीय कायपालिका | 62] 


मे होने का यह अथ नहीं कि उस कोई स्वविवेकीय शाक्तिया प्राप्त ही नही है। श्री 
के एम मुझी के अनुसार राष्ट्रपति सविधान को निष्ठापुवक क्रियागिवित करने तथा 
उसकी रक्षा एवं सुरक्षा की शपथ ग्रहण करता है? अत वह भारत की एकता, 
कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है । इस दायित्व के निर्वाह के लिए उसे स्व॑- 
घिवेकीय शरक्तियाँ प्राप्त है । इसके अतिरिक्त मह॒त्वपृूण मामलो में सर्वोच्च 
न्यायालय का परामश लेने तथा सक्ट काल म॑ सविधान के जशो को निलम्बित करने के 
सदम म उस स्वविवेकीय शक्तिया प्राप्त हैं । महाधिवत्ता (अटोर्नी जनरल) की नियुक्ति 
के सम्बध में उसे स्वविवेवीय अधिकार है ।* 

(9) यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि राज्य की जनसरया का 
पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उस राज्य म॑ं बोली जान वाली कसी भाषा को मा यता 
दी जाय तो उस मापा को उस राज्य या उसके किसी माग्र मे शासकीय मा यता दी 
जानी चाहिए ।* स्पष्ट है, राष्ट्रपति का यह श्वक्ति स्वविवेकानुसार प्रयोग करनी 
चाहिए । 

(0) राष्ट्रपति पर सविधान वे उल्लघन के लिए महाभियोग लगाया जा 
सकता है | प्रश्न यह है कि जब सभी काय राष्ट्रपति मात परिषद के परामर्शामुसार 
करता है तो उस पर महामियोग लगाने की व्यवस्था ही क्या की गयी है ? 

श्री के एम मुशी मे राष्ट्रपति की स्थिति की तकपूण समीक्षा की है। उसका 
सार निम्नवत है” 

'सविधान सभा प्रारम्म सं ही ससदीय शासन क॑ पक्ष मं थी । सरदार पठेल 
तथा श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ससदीय प्रणाली का समथन किया था। केवल' 
श्री के टी शाह जमरिकी ढंग की शासन प्रणाली के पक्ष म॑ थे। इस मत को स्वीकार 
नहीं किया गया | सविधान समा का मत था कि म तीगण बहुमत म से चुन जायें एवं 
सविधान के अनुसार काय करे | परतु यह सब विचार उस समय -क्त किय गये थे 
जब मा नमण्डल तथा राष्ट्रपति के सम्व वो पर विचार नही हो रहा था। 

“स॒विधान समा का मत था कि राष्ट्रपति नाममान का अध्यक्ष नही है ) प 
जवाहरलाल नेहरू ने सविधान सभा में स्वय कहा था कि हम राष्ट्रपति को फ्रेच 


40 उप राष्ट्रपति एव मतीगण केवल सविधान के अनुसार काय करने की शपथ लेते 
है। बंत राष्ट्रपति और मा तयो की शपय से दायित्व सम्बधघी भेद स्पष्ट है । 

4] कपाओंओ, ॥ का शत्ाबगाई कावंध #8 का्बाबा॥ 6005॥7४70 4967, 9 35 

42 भनुच्छेद 347 

43 श्री मुशी सविधान समा के सदस्य एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता थे । देखिए उनकी 


पुस्तक * 7॥6 #7एडब्रेशाई खावंधा ॥8० उहवौबव 00270, (967) 
44 रब एए 2, 3 छण्ठ 6 
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पप्ट्रपति की मत परममात्र का अध्यक्ष नही चाहत । उत्तका पढ़ महान्‌ शक्ति 
ऐव अधिकार का है ।7४ पुधी के अनुच्चर नपिकार (400०४) का अब नाममातर 
की सत्ता से नहीं है ।/० 

“डॉ अम्बेडकर भी राष्ट्रपति की स्थिति (2०08०७) के बारे के स्थिर एक 
भिष्ट मत नहीं रेसते के । एक अवसर पर उन्होने गरतीय राष्ट्रपति को इगलण 
राजा के पमकक्ष माना पा ।४ इसरे अवसर पर उनके अनुसार राष्ट्रपति वाममात्र 
नैध्यक्ष है एक मोजमिमण्डतत के >रामक्ष पर ही केवल काय करेगा ।० एक तीपरे 
परपरडों अम्बेडकर जे भारतीय राष्ट्रपति को इगलंण्ड के पा की शांति की 
भनितियो-..वरामद देने, प्रोत्ताहित करने एक चेतावनी देने-. के अधिकार हे युक्त 


“सविधान के अनेक पैदस्या की राय थीकि राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां 


समा 
दीजा रही है ।” इसके अतिरिक्त * डा अम्बेडकर एवं डॉ. अल्लादी स्वामी अच्यर के 
में जो मत है वे उनके व्यक्तिगत मत हैं, न कि संविधान सम्ा 


“संविधान समा में दो बार यह परत छठ था कि क्या राष्ट्रपति पैविधानानुच्चर 
राष्ट्रीय भीजिमण्डज्त का प्रामझ् मानने के लिए वाध्य है ? स्वय बा राजेद्रप्रसाद के 
पूछा था कि क्या 0, सन की राय मानने को बा ग्झा अम्बेडकर 
का मत्त था कि डाव बयत बत95०? प्रब्द इस सम्ब्ध मे पर्याप्त हैं। फ़िर मीडोँ राजेद्र 
भसाद के इस वात पर बल दिया था कि हम सविधान मे यह स्पष्ट कर देना 
अम्वेडकर कि राष्ट्रपति सम्ब्धी , 
याध्या 06 रंव४ध0०४०:5 (निर्देशों) की व्यवस्था की जायेगी । परन्तु आराहफ 
को बिर्देशो का विचार स्वीकाय नही का । ४ 
“इसरी बार थी हेरिविष्णु कामय ने यह मत व्यक्त किया था कि सविध 
पह कही स्पष्ट नही है कि राष्ट्रपति सोजिमण्डल की राय मानने को वाध्य है। थ- 


१22 
6 "4पकगा। बड़ "पका ग्यठठ ६837 पण्ण्क्य ज्गपव्काह (/4 
एण्ड अप स्टवड०त >->+4एफ5४7 पु 4 ८४, 797 
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50 रैबफञत मद 4११ ८४, 9 9 
5 <ण्त्कड 0८8१9 2८84७, श्गह 29 269 7] 


भारतीय ससदीय कायपालिका | 623 


डॉ राजेद्रप्रसाद ने अपने अन्तिम भापण म यह कहा था कि कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति को 
अधिक शक्ति देने की शिकायत करते हैं ।” 

“श्री के एम मुझी के असुसार सविधान निर्माताआ ने राष्ट्रपति को ब्रिटिश 
राजा के समकक्ष कमी नहीं माना था, मले ही भारत मे ब्रिटिश ससदीय प्रणाली को 
स्वीकार किया हो। अपने मत की पुष्टि में उहोने निम्न तक दिये हैं 

(क) निर्वाचित मारतीय राष्ट्रपति की स्थिति वद्यानुगत ब्रिटिश राजा के 
समान नही हो सकती | 

(ख्र) भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति सुस्पष्ट सवेधानिक उपबधों पर आधारित 
है, न कि ब्रिटिश राजा की तरह ऐतिहासिक विकास पर । 

(ग) भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है लेकिन ब्रिटिश 
सम्राठ पर नहीं ।/ 

श्री मुशी के अनुसार राष्ट्रपति मविमण्डल का परामर्श केवल कार्यपालक झक्तियो 
के सम्बंध में ही मानमे को बाध्य है | स्वविवेकीय शक्तियों के सम्पादन म मा तमण्डल 
का परामश बधनकारी नही है । कुछ मामलो म॑ राष्ट्रपति सीधे अर्थात्‌ मनमण्डल के 
परामश विना ही काय कर सकता है, जैसे-- 

(क) मानज्रिमण्डल के न होने की अवस्था मे ।४ 

(ख) जब राष्ट्रपति परमाधिकार का प्रयोग कर रहा हो । 

(ग) जब देश सकट मे हो । 

(घ) जब सविधान को खतरा हो 

(ड)) जब शपथ के अनुसार आचरण करना आवश्यक हो । 

“सविधान के अनेक उपव धो मे राष्ट्रपति की शक्ति एव उसके सदभ म॑ ऐसे 
शब्दा का प्रयोग किया गया है जिनसे राष्ट्रपति म॑ स्वविवेक का निहित होना स्पष्ट होता 
है । जैसे अनु 423, 347, 352, 356, 357 में १६ 5क्(शी०6' दब्द, 78 ०(०छाशता' 

जिनु 224 (3)], '००ए७था! (अनुच्छेद 727) '४००८०ााा० (अनू 28), 
4ठ6७॥ पर८९४४४॥३५ [अनू 24 (2) | “(७९४० (अनु 03) 'ए/6880७/ [अनु 
72 (2)], 'एाध्श०प5 5धाणाणा (अनु 304 एवं 309) आदि ।” 

श्री मुशी के अनुसार, “राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ मत्रीमण्डलेत्तर (इप््ला& 
ग्रशगाअंथ9]) हैं । ये ऐसे मामले है जिनम माीतिमण्डल की राय एवं परामश पर 
विश्वास नही किया जा सकता । जैसे--- #” 


52. (0क्रमधदा। 4डफटा2 9 7085/5, 7० >, 9 988 

53 शैशस्यक्ा, हू ख. ०6 त/ ए 43 

54 लेकिन ऐसी कल्पना नही की जा सकती क्योकि पदत्याग के पश्चात भी मानि- 
भण्डल नवीन भाजिमण्डल के पद ग्रहण करन तक काय करता रहता है । 
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(क) सदत का विश्वास प्राप्त न कर सकने वाले अधावम नी एवं मा विमत 
को पदच्युत करन के सम्बंध मे, 

खि) जनता का सही जरथों मे प्रतिनिवित्व व करते वाली लोकसभा के विष 
टन के सम्बंध मं, 

[ग) सकट काल मे मत्न्रिमण्डल का देश की रक्षा में असफल रहुते पर धर्वोच्च 
सेनापति की श्क्तिया क उपयोग के सम्व घ में ।* 

मुशी का मत है कि राष्ट्रपति को जनता के प्रति एवं मीनमण्डल को संसद 
के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है ।” बत्त जावश्यकतानुसार राष्ट्रपति, भ्री सश्यवम के 
शब्दों में, सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सविधान निर्माता शाप्दृपति को 
राष्ट्रीय एकता की रक्षाथ एक राजनीतिक थ्क्ति बनाना चाहते थे । उसे वे दलीय 
व्यवस्था से ऊपर रख कर सबिधान वे रक्षक का पल देने के इच्छुक थ। उसका अबोरत 
दायित्व तसदीय लोकतन्‍न को जत्याचारतात्र मे परिणत दह्वान से रोकवा है ।* 

उपरोक्त विश्लेषण सविवान के उपबधा की विधिक एवं तकपूर्ण व्याख्या पर 
आधारित है । व्यवद्वार में विगव 235 वर्षों मे राष्ट्रपतियां नें सवधातिक अध्यक्ष की 
भूमिका तिभायी है। प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेजअ्रसाद दा के प्रमुख एवं गणमाय 
वैता ये । उहोने अपने राष्ट्रपतित्व-काल म॑ वास्तविक श्षक्तियो क उपभोग का कभी 
प्रयत्त सही किया और सदव सौनिमण्डल के परामर्श्ानुसार ही काय किया था । हि दू 
कोड बिल पर उटोन मत्विमण्डल को अपन तिणय पर पुतविचार के लिए कह्दा था। यह 
मा प्मण्डल को परामच था, ते कि जादेश / फलस्वरूप मा बमण्डस ने हिंदू कोड विल 
को अप मूल रूप मे पारित नहीं किया । डा राजेद्रप्रसाद ने गम्भी रतापूवक नाममात्र 
या सर्वधानिक अध्यक्ष की धूमिका तिभायी थी । यदि मा तमण्डल' से व॑ असहमत रहे 
तो भी उहाने मा व्रमण्डल--प्रशानम मी-- का कमी विरोध नही किया। अत राष्ट्रपत्ति 
राजेद्धप्रसाद न सवधानिक अध्यक्ष की मूमिका तिमात॑ हुए स्वस्थ अमिसमय का 
विर्माण क्या था । परवर्ती राष्ट्रपतिया ठा राधाक्ृप्णन्‌ डॉ जाकिर हुसन एवं थी 
वी थी गरिरि न उसी का अनुसरण किया है । यह अमिसमय भारत के संविधान की 
मूल भावना एवं सामा-य योजना के अनुरूप ही है | राष्ट्रपति को यथायवं शक्ति देने वा 
अथ है एक म्याव में दा तलवार (प्रधानमाद्री एवं राष्ट्रपति] । क्रिर राष्ट्रपति 
अप्रत्यक्ष रीति से निर्माचित है। प्रत्यक्ष रूप स निर्वाचित एवं मिग्न्तर समद के प्रति 
उत्तरत्ययी 'प्रासन-व्यवस्था म अधत्यक्ष रीति से निर्वादित राज्याध्यक्ष को यास्तव्रिक 
शक्तियाँ प्रदान करना ताकत थे प्र योक (छ486) तयान के समान होगा । यही नही, 
मारतवप मे जहाँ व्यक्तियूजा की परम्परा समाप्त नहां हुई है शक्तियाली राप्ट्रपति का 
जथ विरवुश्मतान के विकास हेतु बवसर प्रट्ान करवा है । जहाँ तक विधेयरां गो 


35 डॉप्रिडंक | ैं। 20 7, 9 26 
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अस्वीकार करने की शक्ति का प्रइन है, इसका प्रयोग अमी तक केवल एक बार 954 
ई मे किया गया है। 8 माच, 954 को ससद ने पंप्सू राज्य--पटियाला एवं पूर्वी 
पजाब राज्य सघ--क्ा विनियोग विधेयक पारित किया था । परतु ? माच को ही पेप्सू 
म राष्ट्रपति झ्यासन को समाप्त करने की घोषणा की जा चुकी थी । ससद को उक्त 
विधेयक पारित करने का अधिकार ही नही था । स्पष्ट है, इस मामले मे राष्ट्रपति ने 
स्वविवेक स निपेधाधिकार का प्रयोग नही किया । यही विघटन की शाक्ति के 
सम्बंध मे है। श्रीमती इरीदरा गाँधी के परामश पर ही राष्ट्रपति गिरि ने लोकसभा 
को विघदटित किया था एवं 97] ई के मध्यावधि चुनाव हुए थे। जत इस सम्बंध 
मे यह घटना एक अभिसमय है जिसका भविष्य मे पालन किया जायेगा । यहू अय 
ससदीय देशा में स्वीकृत परम्परा के भी अनुरूप है । 


राष्ट्रपति क॑ सशक्त व्यक्तित्वघारी होने की दशा म स्थिति भित्र हो सकती है । 
निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण वह माजिमण्डल को अनेक प्रकार से प्रभावित कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त ससद म॑ किसी भी दल के स्पप्ट बहुमत के अभाव मे 
प्रधानम-जी की नियुक्ति में उसकी भूमिका निश्चय ही निर्णायक होंगी । ऐसी स्थिति 
मे उस प्रधानम नी के चयन म॑ पर्याप्त स्वत-जता प्राप्त हा जायंगी और वह स्वेच्छा 
पूवक प्रधानम ली को चुनकर माजिमण्डल के सगठन एवं स्वरूप को प्रभावित कर 
सकेगा । 

अत मे निष्कप के रूप में हम यह कह सकते है कि मारतीय राष्ट्रपति वास्त 
विक कायपालिका नही है। उसका पद सम्मान एवं प्रभाव का है। वह अपने दीघ 
राजनीतिक अनुभव एवं सवधानिक शक्तिया से मा नमण्डल को परामश व चेतावनी 
दे सकता है एवं उससे सूचना प्राप्त करके प्रभावित कर सकता है। उसका पद सिद्धात 
मं शक्ति का है परतु व्यवहार मे प्रभाव (॥70०706) का है, और यह प्रभाव भी 
अत्य त कारगर एवं निषायक है । यदि राष्ट्रपति दलीय दृष्टिकोण का परित्याग करके 
सर्वैधानिक कार्यों म पुण निप्पक्षता का प्रदशन करता है तो भारतीय संवधानिक 
शासनत त्र मे वह प्रभावशाली एवं सम्मानीय भूमिका निभा सकेगा । 


भारतोय केद्वीय मन्जिमण्डल 


के द्रीय मनरमण्डल वास्तविक सघीय कार्यपालिका है। राप्ट्रपति को अपने 
दायित्वो के सम्पादन मे सहायता एवं परामश देने के लिए सविधान के अनुच्छेद 74 
के अनुसार प्रधानम नी की अध्यक्षता मे एक माजिमण्डत की स्थापना की व्यवस्था है। 
माजिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति का दिय जान वाले परामश की किसी “यायालय हारा 
जाच सम्भव नही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानम जी की नियुक्ति एवं प्रधानम नी के परा- 
मश पर अय मा न्ियो की नियुक्ति का प्रावधान है । मा नमण्डल सामूहिक रूप से 
लोकसमा क प्रति उत्तरदायी होता है। मजीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पय त ही पदा- 
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रूढ़ रहते है । यदि क्रोई मत्री अपनी नियुक्ति क 6 माह के भीतर ससद के शोग 
सदवा मे से किसी एक सदत की सदस्यता श्राप्त करे म असफल रहा है तो झा 
भवधि के धूण हात हो उसे मात्री पद से हट जाना पड़ता है ।/ राष्ट्रपति मीजिमण्डल 
को अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलावा है। मम्त्रिया के वतन एक भत्त समय 
समय पर ससदीय विधि द्वारा निश्चित किये जाते हैं और जब तक सत्धद द्वारा इनका 
निर्धारण न किया जाय उस समय तक की अकधि के लिए संविधान के द्वितीय शड्यून 
(णाव्तए८) मे इसकी व्यवस्था की ययी थी। 952 ई मे ससद ने मस्निया के वेतल 
छ्च अधिनियम द्वारा प्रत्येक मन्‍्त्री का वेतन एवं भत्ता निर्धारित कर दिया 
गया है । 
केद्रीय मात्र परिषद मे तीन प्रकार क मन्त्रो हीते है ।? प्रथम, माजिमण्ड्रीय 
स्तर के मी । यह अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं भौर भा जमण्डल की बठकों 
में भाग चेते हैं । दितोय, राज्य-म-त्री [॥पराधशऊ ० 5(9/8) जो कमी-कभी स्वत 
रूप से किसी विभाग के अध्यक्ष भी होते है परन्तु सामायत्र विभागीय मत्री के अधीन 
काय करते हैं। इह सम्बीधत मामला पर विचार के समय माँ प्रमण्डन्ष के अधिवेशनो 
में भार्मात्रत्त किया जाता है । ततीय श्रेणी उप मा या (एक्क> 340078705) की 
है ।४ उप मरी विभागीय मीजियों को उतके काय म॑ सहायता देते है । इसके अतिरिक्त 
सचिव भी होते हैं। वे किसी प्रकार की झक्ति का उपभोग नही करते हैं । 

मारत मे उप-प्रधानम नी का पद भी रहा है । प्रथम उप प्रधानम-त्री सरदार 
वल्लमभाई प्रटेल थे । उनकी मृत्यु के पश्चात यह पद समाप्त हां यया था | श्री 
लालवहादुर शास्त्री के अधानमा व्रत्व काल मे श्री मोथरजों देसाई को पुत्र उप 
अधानम नी बदाया गया । श्री सोयरजी देसाई के हटने के पश्चात यह पद पुत्र 
समाप्त हो गया है । वस्तुत्त यह पद तभी निर्मित किया जाता है जब मां तमण्डल मे 


56 इस आवधान के अधीन सवधी झा जाव माई, सी डी देशमुख चन्रवर्ती 
राजगापालाचारी, श्रीप्रवात्च, श्री स्वथर्धिह, पण्डित गाविदवल्लम पत, श्री एम 
सी चायला एवं श्रोमत्ती इीदरा गाँधी को मत्री बवाया गया और बाद मे वे 
व्यवस्थापिका के सदस्य निर्वाचित हुए थे । 

57 स्वतावता के तुरात परचात मात परियद (्रशध&ा9) एवं मा अमण्डल (प्वछा 
20) का भेद इत्तना स्पष्ट वही था। प्रधानस भी को छोड़कर सभी मम्त्रियों का 

स्व॒र समान था । 949 ई मे श्री गोपालस्वामी आयगर को मा ममण्डलीय संगठन 
के सम्बंध में अतिवदन दने क॑ लिए आदेश्व हुए थे। उहाव इस प्रतिवेदन मे मन्जियो 
के वर्गीकरण का सुकाव दिया था । फलत नवीन सविधाव के अधीन गठित प्रथम 
मीज्र परिषद (००णए७ रण क्रापाञथऊ) में 74 मा वमण्डसीय म-्त्री एवं 5 राज्य 
मात्री नियुक्त किये यय थे । 

आरत के उपमात्री ग्रेट प्रिठेत के ससदीय सचिव या अवर सचिवा (कनिष्ठ 


58 
सीजया--मए४/० फे।फ४आ3) के समकक्ष होते हैं । 
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राजनीतिक हृष्टि से प्रमावशाली कोई वरिष्ठ नेता शामिल होता है। उपरोक्त दोना 
उदाहरण इसका प्रमाण है| 
ब्रिटिश मीनिमण्डल की भाति भारत मे भी जा तरिक मातज्रिमण्डल (श्र 
(४७77०) का विकास हुआ है! प जवाहरलाल नेहरू के प्रवानमाज्त्व काल में 
प्रारम्भ म नेहरू, पटेल, आजाद आतरिक मौजज्रिमण्डल का निर्माण करते थे । सरदार 
पटेल की मृत्यु के पश्चात मौलाना आजाद का नेहरू पर अपेक्षाकृत प्रभाव अधिक बढ 
गया था तथा गोविदवल्लम पत एवं लालवहादुर शास्त्री आतरिक माँ नमण्डल 
के सदस्य वन गये थे । आतरिक मा जमण्डल का कोइ स्वेधानिक आधार नही है । 
प्रधानम-ती के विश्वस्त एवं प्रभावशाली सहयोगी मा जयो की अनौपचारिक बठक एव 
विचार विमश को ही आ तरिक मा निमण्डल की सन्ञा दी जाती है। श्री कृष्ण मनन, 
श्री नदा, श्री चह्नाण एवं श्री जगजीवनराम समय समय पर आतरिक मा उमण्डल के 
प्रभावशाली सदस्य रहे हू । प्रधानमनी श्रीमती इीदरा ग्राधी के काल म स्वर्गीय 
डी पी धर, स्वर्गीय कुमारमगलम, श्री उमाशकर दीक्षित आतरिक माजिमण्ठल के 
सदस्य रहे है। सामा यत प्रधानम जी, गृहमत्री वित्तम त्री एवं सुरक्षा मजी आ त* 
रिक माप्रिमण्डल के सदस्य होते है | 
केद्वीय मा प्रमण्डल के सदस्यों वी सरया औसतन 5 होती है । मानमण्डल 
विभिन्न समितियां के माध्यम से अपने कार्यों को सम्पादित करता है। दस स्थायी 
समितिया हूँ । इनमे मुख्य हैं--आर्थिक समिति, भारी उद्योग समिति, सुरक्षा, वैदेशिक, 
ससदीय एवं विधिक मामला सम्ब'धी समितिया, सूचना एवं ब्राडकास्टिग समिति, 
मानव शक्ति समिति ((४॥ ९09७० 00ए्र7066८), वज्ञानिक समिति तथा नियुक्ति 
समिति । यह विभित्र समितिया सम्बीधत मामलो पर केवल विचार विमश ही नही 
करती वरन निणय भी लेती है । इनके मिणयो को मात्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाता है। मजिमण्डल इन निणयो को सामा-यत स्वीकार कर लेता है । समितियों 
की अध्यक्षता अधिकाश मामलो मे प्रधानमत्री द्वारा ही की जाती है । जत यह समि 
तिया पर्याप्त शक्तिशाली होती हैं ॥ आलोचको का मत है कि ये विभिन्न समितिया 
माँ नमण्डल की प्रतिस्पर्वी सस्थाएँ बन गयी हैं। यह स्वस्थ परम्परा नही है | विभिन्न 
समितिया का समठन एक-सा नही है। नियुक्ति समिति म जहा केवल तीन सदस्य हैं, 
बहा भारी उद्योग समिति म॑ 2 सदस्य हैं । 
काय एवं शक्तियाँ 
भारतीय मात्रिमण्डल त्रिटिश् मा्त्रिमण्डल की भाति देश की नीति निर्धारित 
करता है, वित्त पर नियत्रण रखता है और व्यापक कायपालक एव प्रशासकीय शक्तियां 
का उपभोग करता है । यही देश की कायपालिका है । 
विभिन्‍न मामलो से सम्बाधित सामान्य नीति का निर्माण मीजिमण्डल करता 
है तथा उनसे सम्बाधित विभागो एव मञ्रालय के कार्यो का समवय करता है। 


वेधायी निर्धारित है । अधिकाश कि गीजियो 
वित किये जाते हैं । वोक्समा मे ' का बहुमत होता है अत 
सहयोग के मे व्यक्तिगत के द्वारा अस्ठुत्त गे 
कठिन ही नही क्रम ञ हो । वित्त विधेय: गे पर 
एकाधिकार है । कापिक ये प्पक्र-..... नेभण्डल के 
किया जाता है । नवीन ज्मु थी अस्ताव प्री गात्रि 
मण्डल दस ही किये जाते ६, देश की विदेश नीति नमण्डल 
करता है । इक अग्ासनिक ढ़, पर मीजिमण्डल का निय 
राष्ट्रपत्ति #- की जाने वाली नियुक्तिय/ मे. _अमण्डक्त के द्वारा 
जाती है राज्यपात् विदेशों मे पे, चमी आये; कर 
की नियुक्तियां गारा की जाती हैं । 
थे उत्तरदायित्व 
भार; मोनिमण्डल हिक रूप ७ लोकसभा प्रक्ति उत्तरदायी: है । 
, 8. वैध है कि सा जसण्डल पद पर कोक: 7 के प्रसा न्‍्त 
॥ भारत मे उत्तरदायित्व का मार सविधान है (४१ सज: मष्डलोय 
दायित्व निम्न के 
(7) सामूहिक उत्तररायित्व अर्थात प्रति सम्पूण मा नमण्डल का 
दायित्व । मा विमण्डलः भे लोकसमा के हिक रूप हे उत्तरदा, 
है । राज्यसभा मे दि मात्र द्वारा धत्तावि: कोई |; धेयक गिर जाता है तो 
मण्डल को ६ पषन देने क) सेयकता नही है लोकसभा किसी प्रस्ताव 
यदि जस्वीक्ृत कर देती है या मा नैमण्डल के विश्वास का प्रस्ताव 
र देती है थे, हि विभाग अनुदान माय देती है, को त्त 
मा बमण्डल को ने देना पडता है वि; एक ज्ञाय पद ग्र, 
करता है और पद ध्याय करता मजी के परत अविश्वास का ३ 
भाजिमण्डल अविश्वास ही है यय 
मो: के प्रस्ताव माना है । 
सैम्तृण सीजिमण्डल 


मामलों फ 
नीति के 
9 ऋण) 77 अनुच्छेद 75 , मव्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व पार गारत भे॑ सविधान है 
जबकि ग्रेट ब्रिटेन स्ट्रलिया एक देक्षियीँ अफीका के संविधान उत्तर- 
दायित्व के पम्बघ मे मेन है । इन देझों मे मा वर्ण गये उत्तरदायित्व बमि 
परमय पर आधारित के विपरीत आयर पगराज्य, जैठुक एक पत्म फ्रेंच 
गणराज्य, जापान, वर्मा एक बगात्ताक्यि के सविधानो मे त्वः 
उल्लेख क्रिया गया है | 
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असहमत होता है तो उसको तुर त पद-त्याग कर देना चाहिए । यदि मजी पद-त्याग 
नही करता है तो उस उस नीति का समथन करना चाहिए । किसी मी द्वारा साव- 
जनिक रूप से एंसा कोई वक्तव्य नही दिया जा सकता जो मा त्रमण्डल की स्वीकृत 
नोति के विपरीत हो । न वह अपने सहयोगिया से परामश किये बिना शासन की ओर 
से कोई जाश्वासन ही दे सकता है । यदि कोई मानी शासन की नीति से असहमत है 
तो प्रधानम-त्री उसे त्यागपत्र देकर पद से पृथक हो जाने के लिए कह सकता है ।४ 

(2) सामूहिक उत्तरदायित्व का यह तात्पय भी नही है कि मानिमण्डल किसी 
मात्री के अनुचित एवं कुशासन सम्ब दी कार्यों का समथन करे और न म नी के किसी 
अ्रष्ट आचरण के लिए सम्पूण मात्रमण्डल उत्त रदायी ही होता है।” यह म वी का व्यक्ति 
गत उत्तरदायित्व होता है परतु सविधान मे इसका स्पष्ट उल्लेख नही है। मा नमण्डल 
के विरुद्ध अविश्वास प्रकट होने पर प्रधानमत्री लोकसभा को विघटित करने तथा 
नवीन निर्वाचन की माय कर सकता है जिसे राष्ट्रपति को स्वीकार कर लेना चाहिए । 
यदि नवीन निर्वाचना म मा वमण्डल को पुन बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह पदा- 
रूढ रहता है अयथा उसे पद-त्याग करना पडता है । 

(3) इसके अतिरिक्त म नी राष्ट्रपति के प्रसाद-पय/त ही अपन पद पर रह 
सकते हैं । राष्ट्रपति किसी भी म॒त्नी को पदच्युत कर सकता है । यह विधिक स्थिति 
है | व्यवहार म ऐसी स्थिति के उत्पन होने की कोई सम्मावना नही है । कोई भी 
राष्ट्रपति बहुमत द्वारा समधित मी से प्रधानम जी के परामश के विना त्यागपतर देने 
अथवा पदत्याग सम्वधी आदेश नही दे सकता ) यदि राष्ट्रपति इसके विपरीत काय 
करता है तो सवैधानिक सकट के उत्प'न होने की हर सम्भावना रहती है। इस व्यवस्था 
का केवल यही एक व्यावहारिक भूल्य है कि मा जमण्डल का यदि कोई सदस्य प्रधान 





60 श्री वी वी गिरि ने श्रम यायालय के निणय से अवहमत होने के कारण तथा 

सी डी देशमुख ने वम्बई के प्रइन पर केद्वीय मा जमण्डल से त्यागपत्र दिये थे । 

श्री सुत्रह्मप्यम एवं भ्री अलगेसन ने (फरवरी 965 ई ) भाषा के प्रश्न पर 

पस्यागपन्र दिये थे। पर तु बाद मे इन दोनो ने अपन त्यागपत वापस ले लिये थे 

ओर अपने पदा पर बने रहे थे । 

सवश्री पणमुख चट्टी, जॉन मथाई, श्यामाप्रसाद मुकर्जी के सी नियोगी, 

एच सी भागा, माहनलाल, अजितप्रसाद जन एव कृष्ण मेनन ने प्रधानम जी के 

सकेत पर प्यागपनर दिये ये 4 

62 मूदडा काण्ड के लिए श्री टी टी कृष्णमाचारी न अपने को उत्तरदायों मानते 
हुए व्यक्तिगत रूप से व्यागपत्र दिया था | 

63 इसका एक अर्थ यह भी है कि मन्नी लोकसभा के विघटित हो जाने के पश्चात 
भी मती रह सकत है। मा त्रमण्डल अपने पद से पदच्युत होने या त्यामपत्र दने 
पर ही हटता है । हि 


6 


भ्5 


म्झ् अम्बेडकर ह्कि 
के थी। समय से यह अयत्व असफल: रहा । यदि यह नियम स्वीक्षव 
हो गया होता तो सामूहिक उत्तरदायित्व का व्द्धित और 
मजिमण्डल के स्थिति के द्रीय चे रहती । ५ उस ही अदा और 
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अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उस प्रवानम तो एव मनी दोनो स ही मुक्त हो 
सकती है ।** 

मा जमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात का विकास इगलैण्ड में हुआ है। इस 
सिद्धा त के फलस्वरूप ब्रिटिश राजा के वे म त्री जो उसके ही प्रति उत्तरदायी होते थे, 
राष्ट्र के सेवक बन गये हैं । पहले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास हुआ है । भार- 
तीय सविधान निर्माता इस सम्ब घ मे ग्रेट ब्रिटेन से ही प्रमावित थे । 

भारत में सामूहिक मात्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के क्रियावयन के सम्बंध मं 
श्री के वी राव का कथन है कि “वीमर सविधान (ज़ल्घमरण टणाक्प्राणा) के 
जनक प्रूज (270652) के इस मत को भारत ने सिद्ध कर दिया है कि सामूहिक उत्तर- 
दायित्व एक भ्रम (गाज) है। मीजियों की अनक ऐसी व्यक्तिगत भूलो को, जिनके 
फलस्वरूप इगलैण्ड मे माजियो को त्यागपत्र प्रस्तुत करने पडते, प्रधानम नी ने यह कह 
कर कि वे उतकी पूरी जिम्मेदारी वहन करते है, हवा म॑ उडा दिया है । प्रधानम नी के 
इस प्रकार कहने का यह्‌ जय हुआ कि यह मामला प्रधानमानी अर्थात मा नमण्डल की 
प्रतिष्ठा का प्रइन है और लोकसभा के बहुमत का प्रयोग मामले पर भावी विवाद को 
रोकने के लिए किया जायेगा |” “इगलैण्ड मे सामूहिक उत्तरदायित्व विभिन्न परि 
स्थितियां एव द्वक्तियां का परिणाम है, न कि उनके कारणों का, परन्तु भारत मे हमने 
घोडे के आगे गाडी लगा दी है।” अर्थात यहा सामूहिक उत्तरदायित्व के विकास की 
परिस्थितियों का अभाव है।” 

डॉ राव के उपरोक्त मत को पूणरूपेण स्वीकार नही किया जा सकता । सामू- 
हिक उत्तरदायित्व की जिन परिस्थितियो एवं शक्तियो की ओर वे सकेत कर रहे हैं 
वे है भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं उसका इतिहास, जिसका परिणाम है भारत की 
स्वत नता और स्वत जे भारत का लोकतजीय गणतात्ात्मक सविधान। सविधान 
में ससदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है और ससदीय प्रणाली की सर्वाधिक 
सशक्त विशेपता सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका स्पष्ट उल्लेख सविधान म॑ किया 
गया है । राष्ट्रपति के सहायताथ एवं सहयोग के लिए मनिमण्डल होगा और वह 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा--यहूं उपद घ ही ससदीय प्रणाली की स्थापना 
करता है। सर्वोच्च यायालय के जनुसार हमारा सविधान सघीय होते हुए भी ससदीय 
प्रणाली की स्थापना करता है इगलुण्ड की माति भारत म॑ भी कायपालिका 
व्यवस्थापिका के तियानण मे काय करती है। राष्ट्रपति नाममाव की सवधानिक काय- 
पालिका है । वास्तविक कायपालिका शक्तिया मजिमण्डल में निहित हैं । अत 


65. टकम्रता6धाई 4509 20046, ५० एव, छछ 57 58 


66 जीप एवं तयार मकानो का घाटाला सम्वधी मामला पर इसी प्रकार आवरण 
डाला गया था । 
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632 | आधुनिक झासनतात 


मासतीय सविधान मे ब्रिटेत की माँति हो ससदीय प्रणातरी है और मत्निमण्डल, जितम 
व्यवस्थापिका के तदस्य होते हैं, द्रिटिया मतिमण्डल की माँति एक कड़ा एवं वकक्‍सुवा 
है जो व्यवस्थापन अप को कायपालिका से जोडता है. मानिमण्डल को व्यवस्थापिका के 
बहुमत का विश्वास्त प्राप्त होने के कारण दोबा ही विधायी एवं क्रायपालक दायित्वा 
पर उसका नियात्रण हाता है। मा व्रमण्डल के सदस्य चूकि मुल बातो में एकमत होते 
हैं भौर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर काय करते हैं भव नीति सम्व घी महत्व 
पुण प्रश्नो का वे ही निधारण करते हैं % 

पमोक्षा--मारतीय मा व्रमण्डल भी इयलैण्ड की माति अभिसमय या विकात 
का परिणाम है । सविधान मान परिषद अर्थात काउीसल ओऑॉफ मितिस्टस (0077 
० ० १४॥08/575) का विधान करता है । सन्त्रि-परिपद (सापप509७) में सभी प्रकार 
के मानी होते हैं । '(.७७9/0०४' शब्द का प्रयोग सविधान मे कही नहीं किया गया है। 
4932 ई के प्रथम निर्वाचत के पश्चात प्रथम वार श्रधातमात्ी प नेहरू ने 4 मा व 
मण्डलीय सजिया की निशुक्ति की थी। 

यंद्यवि मीजिसण्डल' एक अतिरिक्त स्वेधानिक विकात है परतु यह मभारतीम 
सवधानिक प्रणाली का आधार है। यह सर्वोच्च नीति निर्देशक शक्ति है । यह मीति- 
निर्माता एवं कामप्रा लिका विभागों के कार्यों का सम वयकता एवं विधानमण्डल का माय- 
दक्षक हू | मात्रमण्डल का एक विकाय के रूप मे अधिवेशन होता है । इगलण्ड की भाँति 
भारत मे भी मौीज-परिपद की कमी वठक नही होती और ने बहुनीति निर्माण ही 
करती है । अत मस्त्रिमण्डल एक वडे वृत्त (मात्र-परिपद) के भीतर एफ लघु वत्त 
है । यह शासन की चालक एवं मिर्देशक झक्ति है । 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 के द्वारा उत्तरदायी शासत की 
स्थापना की गयी है। परतु ये साविधानिक उपदध अपूण हैं। एक प्रइन अमिप्तमय 
एवं परम्पराआं द्वारा निर्णात किये जान के लिए रह गया है । यह कमी नही है अपितु 
थुण ही है । अभिसमयो के विकास के फलस्वरूप माजिमण्डलीय कायपद्धति म॑ अवसर 
एवं परिस्थितियों के फलस्वरूप नमनीयता ही बायेगी । 

भारतीय मीवमण्डल की विशेषताएँ ब्रिटिश माँ अमण्डल के समान ही हैं। 

सामूहिक उत्तरदायित्व, योपनीयत्ता एवं राजनीतिक एकरसता क सिद्धान्त पर मव्रिमण्डल 
आधारित है। मन्त्रिमण्डल के अधिवेशन गुप्त होते हैं कायवाही भी गुप्त होती है, 
सभी सदस्या को ममरिमण्डल के अधिवेशन मे अपत विचार व्यक्त करठ की पूण 
स्वत अता है प्रसन्तु वे उसका सावजनिक रूप से उल्लख नहीं कर सकते ) प्रधानमत्धा 
माचिमण्डल का नेता होता है कौर मी नमण्दल का विधानसण्डन से घत्रिप्ट सम्ब्ध 
होता है । पण्डित नहूरू के प्रथम मीयमस्दल से अनव स्वत एवं विन्‍्लीय सदस्य 
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थे। वे काग्रेस दल के सदस्य नही थे--जैसे श्री अम्बेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 
सरदार बलदेव सिहे, गोपालस्थामी आयगर एवं पणमुख चेट्टी । दक्ष क विभाजन के 
तुरन्त बाद पुननिर्माण के लिए इस प्रकार की व्यापक एक प्रकार स राष्ट्रीय सरकार, 
की राष्ट्रीय एकता हेतु आवश्यकता भी थी पर तु इसके पश्चात मा नमण्डल म॑ राज 
नीतिक एकरूपता निरतर पायी गयी है। 962 ई के चीनी जाक्रमण के सकट्पूण 
समय म भी श्री नेहुरू न अनेक सुभावा के बावजूद भी मा जमण्डल को राष्ट्रीय सरकार 
का रूप प्रदात नहीं किया था । 

यह कहा जाता है कि योजना नायोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 
से मीत्रमण्डल की वक्तिया एवं स्थिति पर प्रभाव पडा है । यांजना आयाग को सुपर 
केविनेट, आधिक' मा जमण्डल आदि की सता दी जाती है । थूतपूव वित्त-सचिव का 
यहू कथन है कि योजना आयोग वत्यधिक शक्तिशाली हो गया है तथा निरतर केद्रीय 
माजिमण्डल के दायित्वों एवं शक्तियों का अतिकमण करता रहता है | श्री ए के च॒द्वा 
में इसी मत का समयथन करते हुए कहा था कि योजना आयोग की स्थिति मा नमण्ड 
लीय व्यवस्था क अनुरूप नही है। आलोचका का यह भी मत है कि राष्ट्रीय विकास 
परिषद के द्वीय मीजमण्डल की शक्तिया का अपहरण कर रही है। परतु ये तक 
अतिशयोक्तिपूण है । राष्ट्रीय विकास परिषद के द्व एवं राज्यो के मध्य विचार विमेश 
का एक फोरम मान है। योजना आयोग की कोइ सविधिक (अक्षापराण9) या सव- 
धानिक स्थिति नही है। इसकी स्थापना कायपालिका क॑ आदेश पर हुई है। 

भारतीय प्रधानमन्त्री 

प्रधानम त्री मीनमण्डल का प्रधान तथा केंद्रीय शासन का प्रमुख है। सिद्धा-त 
मे मीजया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है परतु वास्तव म वे प्रधानम नी 
द्वारा ही नियुक्त किये जात है। प्रधानमनरी के चुनाव को राष्ट्रपति केवल स्वीक्षति 
प्रदान करता है। मौज्रियों को पदच्युत करने की शक्ति भी व्यवहारत प्रधानमानी म 
ही निहित है। सविधान के अनुसार राष्ट्रपति का मा त्रया को पदच्युत करन का अधि- 
कार है परतु इस अधिकार का प्रयाग वह प्रधानम-जी के परामश पर करता है। अत 
माजिमण्डल के सदस्यों को नियुक्त एवं पदच्युत करने के अधिकार भ्रधातमत्री का ही 
प्राप्त है। भारतीय प्रधानमत्री ब्रिटिश प्रवानम जी की भाति, ज्ञास्को के शब्दों मं, 
मा निमण्डल क॑ निर्माण, जीवन एवं मस्यु के सम्ब घ म केद्वरीय स्थिति रखता है। वह 
मजिमण्डल के निभाण के अतिरिक्त उसक मसदस्या मे परिवतन भी कर सकता है। 
प्रधानम त्री का स्यागपत्र माँ जमण्डल का त्यागपत्र हाता है । वह लाक्समा के विघटन 
की माँग कर सकता है।* 
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भारतीय प्रधानमस्धी ससदीय प्रणाती का क्द्ध विदु एवं आधार स्तम्म है। 
हीं अम्बदरर के अपुयार प्रधानम श्री मन्रमण्डल रुपी महराद का वाधार प्रखर 
दे । * ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सस्याध मे कहे गये सभी कयन भारतीय प्धानमरी १९ 
पृणरूपण लागू होते हैं । 
प्रधानम"भी फो नियुक्ति 

संविधान मे अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमत्री वी नियुक्ति की व्यवस्था हैं 
पररतु सप्ट्रपति लोगसमा में बहुमत दल क नता को अ्रघानमस्धी पद के लिए जाम 
7ब्रत फरता है। मह अभिततमय भारत म भी माय हैं। विगत 26 वर्षों मे भारतीय 
संसद मे काँग्रेस दल का बहुमत रहा है जत इस काछ मे कांग्रेज़ दल के नेता को हाँ 
प्रधानम जी नियुक्त किया जाता रहा है। प॒ जवाहरलाल नेहरू प्रथम, द्वितीय एव 
तृतीय निवचिनों के पश्चात प्रधानम भी बने थे । स्वतायता प्राध्ति के पश्चात वे देश के 
प्रधातमत्री बने और मृत्युपयन्त इस पद पर बने रह । उतके बाद श्री लाववबहादुर 
शास्त्री एक श्रीमती झींदरा गा धी त्रमश् अ्धानमत्रो बने । लोगसभा म स्पष्ड बहु 
मत की अवस्था मे प्रधानमञ्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
है। उसे अनिवायत्त बहुमत दल के नेता को प्रधानमात्री नियुक्त करमा पढ़ता हैं 
परन्तु लोकसना मे स्पष्ट वहुमत के जमाव मे राष्ट्रपति को प्रधानम नी को अपनी 
इच्छानुसार चयन क्य अवसर प्राप्त हो जाता है। सब्रिधान इस सम्बध में भोन है कि 
सप्ट्रपति लाकममा के सदस्यो मे से एव लोकसभा के बहुमत दल के नैता का ही 
प्रधानम-त्री चुतंगा। लेकित संविधान के इस मौन का काई महत्व नहीं है । बिटेत मं 
923 ई के पक्चात लोकसभा के सदस्य एवं नेता को ही प्रधानमत्री वियुक्त करते 
की परम्परा स्थापित हुई है । यह लाकत तीय मिद्धा'त के जधिक अनुरूप ही है । 
भारत में हम इसी परम्परा को मायता देनी चाहिए । क्या किसी एस व्यक्ति का जो 
लोकसभा का सदस्य ने हो प्रधातमात्री नियुक्त किया जाय ? क्‍या यहूँ उचित होगा २ 
क्या यह संसदीय प्रणाल्री के अनुरूप ह ? यधपि राज्यां मे मुख्यम भी के पद पर उच्च 
सदन के मनोनीत सदस्यों एवं ऐसे व्यक्तियों को मुस्यमनी दनाया गया है जोकि 
विधानमण्डन के किसी सी सदन के सदस्य नहीं थे लेकित यह स्वस्थ प्ररम्परा नही है। 
अत अधानभन्‍्त्री कु स॒ दस से इस अलोकतवा7यकू परम्परा का अनुगंमत नहीं होता 
चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को जो जनता का प्रतिनिधि न हो, प्रधानम'नी नियुक्त 
करना उचित नही हागा और ने सविधान की एसी इच्छा हो है। 
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प्रधानम"त्री के फाय एव दायित्व 
प्रधानम- भरी को व्यापक शक्तिया एवं दायित्व प्राप्त हैं। ब्रिटिश प्रधानस नी 
को कभी कभी एक तानाशाह की सत्ता दी जाती है। उदाहरणाथें, प्रीब्स का कथन है 
कि प्रधानमानी की औपचारिक शक्तिया निरकुश शासक से मिलती है।? 
वह शासन का निर्माण करता है। मीजमण्डल के सदस्यो का चुनाव करता है। 
मनिमण्डल के आकार को निश्चित करता है । प्रधानमानी माजिमण्डल के सदस्या 
के चयन में स्वतन नहीं होता--उस पर अनेक व्यावहारिक प्रतिबंध होते हैं । प 
जवाहरलाल नेहरू जैस व्यक्ति को भी अपने माजिमण्डल की सदस्यता निर्धारित करते 
समय अमेक बातो का ध्यात रखना पडता था। दलीय एकता, प्रशासनिक कुशलता, 
क्षमता, यीग्यता तथा क्षेत्रीय, मापायी, जातीय एवं जल्पसख्यको के प्रतिनिधित्व को 
सदैव ध्यान में रखना पडता है। प्रवानम श्री को दल के वरिष्ठ एवं प्रभावशाली 
सदस्या को मां नमण्डल भे अनिवायत झामिल करना पडता है। पुराने माँ नमण्डल 
के कुछ सदस्या को भी उस झामिल करना पडता है। मारतीय मा नमण्डला के कुछ सदस्य 
तो निरतर कई मा निमण्डल के सदस्य रहे है । श्री जगजीवनराम 4947 ई से 
केद्वीय माँ तमण्डल के सदस्य हैं । विभागो का वितरण मी भारतीय प्रधानमनी ही 
करता है पर तु उसे वरिष्ठ एय प्रभावशाली सहयोगिया की स्थिति को ध्यान मे रख 
कर ही विभागा का वितरण करना पडता है । श्री वलल्‍्लममाई पठेल एवं मारारजी 
देसाई को प जवाहरलाल नेहरू एवं श्री लालवहादुर शास्त्री न क्रमश अपने मौीज- 
मण्डल मे उप प्रधानम त्री का पद प्रदान किया था । 
प्रधानमत्री माँ त्मण्डल की बैठका की नध्यक्षता करता है। वह मात्रिमण्डल 
की अधिकाश समिततिया की भो अध्यक्षता करता है । मा त्रमण्डल के विचाराथ प्रस्तुत 
किये जाने वाले मामला को तय करता हे। प्रत्येक मन्‍नी क्सी प्रस्ताव का माक्रि 
मण्डल के विचाराथ उपस्थित वरन के पूव उससे परामश करता है। वहूु विभिन विभागा 
के कार्यों मु समवय स्थापित करता हू । शासन के विभिन्न कार्यो का वह निरीक्षण करता 
है । मा वमण्डल के हर काय के लिए अन्तत प्रधानमाती ही उत्तरदायी हांता है । 
प्रधानम नी लाक्सभा का वेता होता है । इगतण्ड मे प्रधानमणत्री इस दायितत 
को किसी अय माजी को भी सौप सकता है| लेकिन उत्तरदापित्व प्रघानमत्री का हो 
रहता है। ससद मे वह घासन का प्रमुख चत्ता हाता है । प्रत्यक्ष विभाग व सम्ब'ध मे 
उसका मन घासन का मत माना जाता है। श्री कृष्णमेनन के अनुसार, प नहूरू जब 
ठीक एवं उचित समभते ये विश्निश्न विनागा के वार मे समद म स्पप्टीशरण इतु हस्त- 
क्षेप करत थे । क्भी-कमी इस व सर्म्वा बत माज्रिया दो दुविधा भी हातो थी । व 
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विरोधी दल 3 प्रति याय यी भावना स्‌ प्रेरित होकर अधिक सहिष्यू हा बाते 
चे। जब वे समभते थे वि' प्रसनां का सस्तोषजनक उत्तर नही दिया जा रहा है 
भें स्वयं अपने राहयोगिया से पु जाने वाले प्रश्वों वा उत्तर दन लगते थे । 

प्रधानम भी राष्ट्रपति एव मीमिमण्डल ने मध्य कड़ी है । वह मौनिमण्डस 
के मभी निणयो से राष्ट्रपति को मूचित रसता है, एवं उत्त विधि प्रस्तावा की मूचता 
देता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गयी सुचनाआ एव विधि अस्तावा को वह उदके 
विचाराय प्रस्तुत करता है तथा एक माद्री के नियय का राष्ट्रपति द्वारा मत्विमश्डस 
के विचाराय उपस्थित करने की माँग का प्रधानसत्री ही क्रियावित करता है।* 
कोई मम्षी राष्ट्रपति का बिना प्रधानसात्री की अनुमति के कोई सूचना ओेपित नहीं 
बर सकता । प्रधानमग्री राष्ट्रपति का सर्वोच्च सलाहकार होता है । 

बह धासन के महत्वपूण पदा--राज्यपात मात्री राजदुतो, वाणिज्य दूता, 
मात्रियों, विभिन्न आयोगा के अध्यक्षों एवं सदस्या को नियुक्त करता है । 

बह विदेश नीति का निमाता होता है । युद्ध एवं शीत सम्बाधी मामला में 
उसका निणय जातिम होता है । अतर्राष्ट्रीय सम्मेलना मे वह देश का अत्िमिधित्त 


करता है । 


स्थिति 

प्रधानमंत्री का एद सर्वोच्च है। वह समकक्षां मं श्रधम होता है । ए जवाहर 
लाल नेहरू एवं श्रीमत्ती इंदिरा या थी तो अपने मत्रिमण्डल के नता ही नहीं अपितु 
स्वामी हैं । मम्रसण्डल मे उसकी स्थिति अमुख एवं प्रधान है । प्रधानमती राष्द 
का नेता एवं मा्यदक्मक होता है। वह देश की राजनीति का सूत्रधार है। लेपिन वह 
मिरकुध शासक नही है । उसकी झक्ति तविधातद्वाय मर्यादित है। फिर भी उसे 
व्यापक शक्तियां प्राप्त है एवं उसकी स्थित्ति प्रभावपूण होती है ! देश के सामा ये 
निर्वाचन वास्तव मे प्रधानमनी के ही निर्वाचन होते हैं। विगत चुनावों मं एक ही 
मारा था काग्रस को बाठ दंकर नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए ।! जब भारतीय राज 
नीति मे सारा चक्र प्रधानमंत्री भीमती इीदरा गाथी के चारो ओर घूमता है। 
प नेहरू व कांग्रेस एक दुसरे के पपायवाची वन गये 4॥ यही स्थिति आज धौमती 
इददिरा गाधी एवं शासकीय काँग्रेस की है ! प्रधानमत्ती की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर 
मिभर करती है। ५ जवाहरलाल नेहरू का प्रमावश्चाली व्यक्तित्व था । देश की 
राजनीति म उनया ध्रमुख स्थान था फलस्वरूप व मारतीय राजनीति के घ्ुवी कादर 
थे । सम्पूष घटना चक्र उधकी परिधि म था। व दल एवं शासक के एकक्षत्र नेता ये। 


श्रीमती इगदरा गा घी की भी यही स्थिति है । 
प जवाहरलाल नह॒झ एव डा दरा था धी के मध्य के काल मे प्रवानम तरी 
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की स्थिति कुछ धूमिल पड गयी थी | परत्‌ 965 ई में मारत पाक युद्ध के पइर 
प्रधानमत्री लालबहादुर शास्त्री को प्रतिप्ठा जब अपनी चरम सीमा पर थी ₹ 
उनका निधन हो गया था। 

भारतीय राजनीति मे प्रधानम जी सपूम्ण शांसततत पर छाया रहता है । 
केद्रीय मात्रमण्डल का प्रधान तो है ही जिन राज्यों में कांग्रेसी मौीनिमए 
होते हैं उनका भी वह आतिम झासक होता है| दलीय व्यवस्था के माध्यम से वह 
पर नियन्रण रखता है। अनेक राज्यों के मुरथर्मा नयो की नियुक्ति में उसका नि' 
अआततिम रहा है। प॒ रविश्कर शुक्ल की मत्यु के पतचात डॉ कैलाशनाथ काटजू 
प्रधानम नी का विश्वासपान होने के कारण ही मध्य प्रदेश के मुरयम जी पद पर प 
रूढ किया गया था | ऐसे अनेक उदाहरण हैं । यही नही, राज्यां के माज़मण्डला की दू 
भी हाई कमाण्ड के परामश से ही तय होती है। स्मरणीय है प्रधानमात्री की दल 
शीप पर केद्रीय स्थिति है । 

कई मा नमण्डलीय सदस्यो को प्रधानमन्नी से असहमत होने के कारण अपने 
से हटना पडा है। भूतपूर्व वित्तमाती श्री सी डी देशमुख ने मापा सम्बंधी बिंठ 
के समय कहा था कि वम्वई के प्रइन पर माँ त्रमण्डल ने कोई निणय नहीं लिया हूँ 
इस पर श्री नेहरू ने लोकसभा मे कहा था कि मै प्रधानम नी के कतव्यों को जान 
हूँ । आखिर मैं भी कुछ हूँ । मै मारत का प्रधानम नो हूँ एव प्रधानमती प्रधानम" 
है । मैं यह समझता हूँ कि प्रधानमत्री क॑ क्या कतब्य हैं। यह कहना कि प्रधानमा 
कोई वक्ताय नही दे सकता स्वय एक शैतानी वक्तव्य है ।” * भारतीय प्रधानम-ण्री 
सदभ म जेनिग्स का यह कथन पूणत सत्य है कि वह सूय है जिसके चारा तरफ अ 
नक्षत्र घूमत हैं | प्रधानम जी की नियुक्ति एव पदच्युत सम्ब पी द्क्ति से ही, डा अम्बे 
कर के शब्दो म॑ सामूहिक उत्तरदायित्व के आदश की उपलीध सम्भव है। कि 
मत्री के द्वारा शक्तिशाली प्रधानमजी की सत्ता एवं जविकार के विरुद्ध विद्रोह 
मज्नी के राजनीतिक जीवन के अत के लिए उत्तरदायी हो सकता है। 

प्रवानमजी श्री नेहरू की शक्ति का कारण उनका व्यक्तित्व था । बे स्वय ए 
सस्या थे एवं दल तथा शासन पर उनका एकक्षन राज्य था । वे प्रमुख राष्ट्रीय नेत 
प्रबल दलीय सगठनकर्ता तथा लोकप्रिय जननायक ये । ऐसे सशक्त व्यक्तित्व के प्रधा 
मे नी होने के कारण उस पद को अपरिमित ग्रततिष्ठा एवं गरिमा प्राप्त हुई है। 

लेकिन प्रधानम जी निरकुश नही हो सकता । श्री अल्लादी कृष्णस्वामी नय्य 
का इस सम्बंध में कथन है कि “इसमे कुछ सत्य हो सकता है कि प्रधानमञ्री निः 
कुश हो सकता है । (लेकिन) यह तभी सम्मव है जबकि उसको चुनने वाली ससद ए 
दल दोनो ही निष्क्रिय हो जायें ।/ * फिर आगामी निर्वाचनो का भय, दल के अलोव 
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प्रिय हा जाने वी सम्मायन्ता तथा यलत नीतिया के फ़पल्यलए दल मे ही प्रत्वि्विंस 
ब्ारा विद्रोह प्रधानमात्री पर प्रभावद्याली नियश्रण के रूप में क्ाय करत॑ हैं । सक्षर 
में प्रपानमात्री ही सरवार है यह आंतरिक एवं विदंध नीति का निर्माता है । शिव 
प्रधानस भी की भांति वह दस एवं शासन का अध्यक्ष होता है । युद्धछाल में उसको 
द्क्तियाँ अधिक व्यापक हो जाती हैं। श्री एए थो गराडगिल छा कम है हि 
प्रधानम/्त्री यो व्यापक झक्तियां प्राप्त हैं और यदि वह स्वयं लोकतनीय श्रकृंति का 
व्यक्ति नही है तो उसके अधिनायक हो जाने की सम्भावना है । यदि नेहरू के स्थात 
पर फोई कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति प्रथम प्रधानमंत्री हुआ होता तो सम्मवत राष्ट्र 
पत्ति के प्रमाव मे आकर उसकी स्थिति योथ हो ययी होती । 
भारतोय सघ में राज्यपाल 

भारतीय सघ के प्र८्मंक राज्य मे यज्यपाल की नियुक्ति की जाती है । वह 
वायपालिका का प्रमुस है एवं राज्य की वायपरातक़ शक्ति का स्वय या अपने अधी 
तस्य अधिकारियों के माध्यम से क्रिया/वित करता है। राष्ट्रपति द्वारा राप्यपाल की 
नियुक्ति की जाती है एवं उसी के प्रसाद पयत॑ वह पद्मारुढ रहता है ।? यद्यपि उसका 
सामाय कायकाल 5 वष है । प्रारस्म मे सविधान सभा ति्वाचित राज्यपाल के पक्ष मे 
थी। परतु उसकी तीव्र थालोचना हुई थी / राज्यपात एवं मीजिमण्डल दोतों के ही 
निर्वाचित होने की अवस्था में सर्वेधानिक गतिरोध वी हर सम्भावना उत्तन्त ही जाती 
है । राज्यपाल के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो कि भारतीय नाग 
रिक हो तथा 35 वय की आयु पूर्ण कर चुका हो । * राज्यपाल को किसी राज्य विधान 
मण्डल या ससद फ॑ दोनों सदनों मे से किसी सदल का भी सदस्थ नहीं हांता चहिए। 
यदि काई व्यक्ति किसी राज्य के विधानसण्डल या भारतीय ससद का सदस्य हाता है हो 
बह राज्यपाल के पद को ग्रहण करन की तिथि से स्वत ही इन पटा से हट जाता है। 
राज्यपाल का उसके कार्यों के लिए किसी यायालय के समक्ष उत्तरदायी नही 5हराया 
जा सकता और उसकी पदावधि काल म॑ उसके विरुद्ध कोई फौजत्यरी सुरदमा नहीं 
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होते हुए भी राज्य पृथक विधिक इकाइयाँ होती हैं । 

76 अनुब्छेद 54--सयुक्त राज्य अमेरिका मे राज्यपाल प्रत्यक्ष रीति से जनता 
द्वारा चुना जाता है और राज्य विधानमण्डल हारा महामियोग तयाकर हटाया 
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चलाया जा सवता । उसे वदी भी नहीं वनाया जा सकता । व्यक्तिगत रूप से राज्य- 
पाल पर दीवानी अदालत में कोई मुकदमा दो माह पृवव नोटिस देने के पश्चात ही दायर 
किया जा सकता है। 

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बाध में दा स्वस्थ परस्पराओ का विकास हुआ है। 
सामा-यत दूसरे राज्यो के निवासी को ही किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त क्या 
जाता है । इसके केवल दो अपवाद हैं। डॉ एच सी मुखर्जी को पश्चिमी वगाल 
का राज्यपाल तथा मैसूर क॑ महाराजा वी मंसूर (वतमान कर्नाटक राज्य) का राज्य 
पाल नियुक्त किया गया था । सामायत लोकसभा के सदस्य, पदनिवृत्त 'यायाधीश 
जबरल एवं राजनीतिष राज्यपात्र नियुक्त किये जाते रहे हैं । राज्यपाल के पद पर 
सत्तारूढ दल न ऐसे राजनीतिज्ञा को भी नियुक्त किया है जो सावजनिक निर्वाचनों में 
पराजित हो गये थे या सावजनिक जीवन में लोकप्रियता खी चुके थे । अत राज्यपाल 
का पद सत्तारूढ दस के ऐसे नेताओ के लिए आश्रय स्थल बन गया है । 
काय एबं शक्तिया 


राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तिया प्राप्त है 

कायपालक शक्तिया--सविधान के अनुसार राज्य के सभी कामपालिका 
सम्बधी काय राज्यपाल के नाम पर सम्पादित किये जाते है ।" राज्यपाल को मुख्य 
भी की अध्यक्षता म मा न परिपद नियुक्त करने का जधिकार प्राप्त है। माँ न परि 
पद का काय राज्यपाल को स्वविवेकीय कार्यों के अतिरिक्त जाय कार्यों में सहयोग वे 
सहायता देना है। स्वविवेकीय कार्यों के सम्बध मे राज्यपाल का निणय जन्तिम होता 
है एवं तत्सम्व धी निणय को किसी यायालय में चुनौती नही दी जा सकती । माजि- 
परिषद द्वारा दिया गया परामश युप्त होता है और कोई प्यायालय उसकी जाच नही 
कर सकता ।! सिद्धांत मे मत परिषद राज्यपाल के भ्रसाद-पय'त पदारूढ रहती है 
परतु व्यवहार मे माजिमण्डल राज्य विधानमण्डल के निम्त सदन--विधानसभा--के 
प्रति उत्तरदायी होता है जौर उसी के प्रसाद पथत पदारूढ रहता है । 

मुख्यम जी का यह कतव्य है कि वह भाीजि-परिष्द के राज्य प्रशासन एवं 
विधि प्रस्तावों सम्बधी समस्त निणयो की सूचता राज्यपाल को दे ।१ आवश्यक होने 
पर राज्यपाल अभय किसी भी सूचना की माग मुरयम नी से कर सकता है। राज्यपाल 
माँ त परिषद के किसी सदस्य के लिणय को मात्र परिषद के समक्ष विचाराथ 
प्रस्तुत करने का निर्देश भुख्य मनी को दे सकता है [११ आ:श्र प्रदेश एवं पजाव में 
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640 | आाधुतिक झासनतात 


क्षेत्रीय समितियों हैं? उनके परामश को शासन एवं विघानमण्डल द्वारा स्ामावत 
स्वीकार किया जाता है परतु दोना--पसमिति एव शासन तया विधानमण्इत-म 
विदाद की स्थिति में राज्यपाल का नियय नाविम होता है ।* मद्षराष्ट्र एव युडयत 
के रा्यपाता वी भी राज्य के समी माया मं समात आधिक एवं गक्षणिक विदात कई 
लिए कुछ चिश्ेष दायित्व सौपे गये हैं। अमरव-दी के अनुसार, विश्येष टायित्वों के ससा 
दन पे राज्यपाला को मात्र परिषद की सलाह से स्वतात रहकर काय करे वी 
अधिकार है ४ 

उच्च 'यायालया के यायाधीशा की नियुक्ति यण्यणल द्वारा नहां की जाती 
है. परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ग्ययाधीशो की नियुक्ति किये जाने के पूव उससे परराम 
अवश्य लिया जाता है ॥४९ राज्य के महाधिवक्ता एव राज्य लोक सेवा आयोग के संदस्गो 
की वह नियुक्त करता है ( शासन एवं राज्य के कार्यों के तुसचालन के लिए तियमादि 
बनाने का उसे अधिकार प्राप्त है । 

विधायो शक्ततियाँ--राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल का अमभिम जग है। 
विधानमण्डल को जाहुत* एबं स्थग्रित करने का उसे अधिकार है परातु विधानमण्डज् 
के दो अधिवेशना के मध्य 6 माह स अधिक अतर नही होना चाहिए । बह विधान 
समा को विधटित कर सकता है एवं एक सदन या दोनो सदतों की सम्मिलित बैठकी 
में भाषण दे सकता है ।/ विधानमण्डल के विचाराथ प्रस्तुत विधेयका के सम्बंध मे 
सदंश भेज सकता है । वह क्षामाय निवाचन के पश्चात विधानमण्डल के प्रथम अधि- 
वेशन एवं वष के श्रवम सत्र के वधिवेशन से माषण देता है ।१ विधानमण्डल द्वारा 
प्रारित विधेयकों को राज्यपाध को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है । वह विधे 
यक करे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे राष्ट्रपति को विचाराथ प्रपित कर 
सकता है। धन विधेयकों क अतिरिक्त थाय विधेयका को वह सदव या सदनों को सश्ो 
घन या सक्ोधन सह्वित विचाराय लोटा सकता है । विधानमण्डल के सतावसान काल में 
राज्यपाल का अध्यादेश जारी रखते का अधिकार है ।! विधानमण्डल का अधिवेशन 
प्रारम्भ द्वाति क॑ 6 सम्ताह के भीतर यदि विधानमण्डल द्वारा अध्यादेशों का अनुमादन 
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भारतीय ससदीय कायपालिका | 64] 


नही किया जाता तो वे स्वत ही निष्प्रमावी हो जाते है । यदि अध्यादेशा को विधान 
मण्डल अस्वीकृत कर देता है तो व समाप्त हो जाते है। परतु राज्यपाल राष्ट्र 
पृत्ति की स्वीकृति के बिना ऐसे किसी अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता जिससे 
सम्बंधित विधेयक पर विधानमण्डल मे भ्रस्तुत करने के पूव राष्ट्रपति की स्वीकृति 
अनिवाय हो या राज्यपाल ने सर्म्बा घत उपबधा विपयक विधेयक को राष्ट्रपत्ति की 
स्वीकृति के लिए रोक रखा हो या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके गये उत 
उपबवधो सम्बाधी राज्य विधानमण्डल के विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर दिया 
गया हो । 

वित्तीय शवितयाँ---कोई धन या वित्त विधेयक या वित्तीय मामला म सशोधन 
सम्ब धी विधेयक राज्यपाल वी अनुमत्ति के अमाव मे राज्य विधानमण्डल म॑ प्रस्तुत 
नही किया जा सकता । परन्तु किसी कर को कम या समाप्त करने वाले विधेयक 
पर राज्यपान को एसी किसी सस्तुति की आवश्यकता नही है । राज्यपाल का दायित्व 
यह देखना भी है कि प्रत्येक वित्तीय वष के आय व्यय विवरण को विधानमण्डल के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है ।” सभी प्रकार की अनुदान की मांगे, चाहे वे पूरक, अतिरिक्त 
अथवा वढी हुई अनुदान सम्दधी मागे ही क्या न हा, राज्यपाल की सस्तुति पर ही 
विधानमण्डल म प्रस्तुत की जा सकती है ।** 

“यायिक्ष शकितियाँ--राज्यपाल को राज्य विधि सम्बंधी अपराधों के लिए 
दण्ड को कम, स्थगित या क्षमा करने के अधिकार प्राप्त है (४ बम्बई उच्च “ययाया- 
लय के अनुमार राज्यपाल की यह शक्ति प्रकृति एवं प्रमाव मे ब्रिटिश क्राउन या अमे 
रिकी राष्ट्रपति की शक्ति के समान ही है । राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग, मुकदम 
के दौरान या भमाष्ति पर कर सकता है, पर'तु उसे निरकुश ढंग से इसका प्रयोग नही 
करना चाहिए ४ 

अयय शक्तियाँ--लोक सेवा आयोग अपने काय का वापिक प्रतिवेदन 
एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आय व्यय के लेख परीक्षण सम्ब थी प्रतिवेदन राज्यपाल 
को प्रस्तुत किया जाता है जो उ हू मात्र परिषद को भेज देता है। प्रतिवेदना पर 
मान परिषद की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर राज्यपाल उाह विधानसभा के अध्यक्ष को 
विधानमण्डल म प्रस्तुत करन के लिए भेज देता है । 
स्पिति 

राज्यपाल को सवधानिक स्थिति --राज्यपाल की दोहरी स्थिति है | एक 
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तरफ तो वह राज्य का सर्वधानिक अध्यक्ष है तो दूसरी तरफ वह कदर का इतिनिि 
या अमिकर्ता है। सामाय काल में राज्यपाल राज्य के स्वेधानिक अध्यक्ष के हम मंकाद 
करता है। राज्यो में मी के'द्र की तरह ससदीय झासत व्यवस्था को स्थापना को गझी 
है। सहायता एवं परामणा (406 454 86900) थब्दो का अथ यह है कि राज्यपात 
मा जिन्परियद के परामशरनुसार काय करेगा । परतु स्वविवेकीय मामलों के सम्ब पे 
वह स्वतात्र है । सविधान द्वारा स्वविवेकीय शक्तियों की क्रोई परिमाषा प्रस्तुत रही 
की गयी है । राज्यपाल का विवेक ही आतिम निर्णायक है । दो प्रावधात इसका भप 
वाद है । दे सामाय महत्व के है | प्रथम, असम के राज्यपात को राष्ट्रपति के अधि 
कर्ता के रूप मे सीमास्त क्षेत्र के प्रचासव का अधिकार दिया गया है / इसके अतिरिक्त 
असम सरकार एव जन-जाति क्षेत्र की जिला परिषद के मध्य खदान रॉयल्टी सम्बधी 
बिवाद का निणय राज्यपाल स्वविदेक से करता है । द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा जब किसी 
राण्यपाल को अधीनस्थ केद्र प्रशासित प्रदरश का ्रशासक नियुक्त किया जाता हैता 
राज्यपाल राष्ट्रपति के अमिकर्ता के रूप मे काय करता है और उसका निणय आतिम 
होता है । श्री दुर्गादास बसु क अनुसार, 'चूकि' स्वविवकीय शक्ति असम के राज्यपाल 
को कंबल दो सामा मे मामलों में प्राप्त है अत्त संविधान में 'स्वविवेक से काय 
फरमे” शब्दों का उल्लेख एक सीमा तक मम्पादन का ही दोष है। “ अत राज्यपाल को 
मात परिषद के परामश्ष पर ही काय करवा चाहिए | यायासय के अनुधार राज्यपाल 
बिता अपने सात्रियों के परामझ के काय कर ही तहीं सकता” और तत्सम्वथी जमि 
समयो का भी विकास हुआ है । 

राज्यपाल एव कैरद्र--राज्य की राजनीतिक स्थिति एसी हो सकती है जबकि 
राग्यपाल के लिए माज्रिमण्डल की सलाह मानना सम्मच् ही न हा । यदि राज्य का 
शधासव संविधान के अनुसार नहीं चलता है या मुख्यम-ती को विधानमण्डल के बहुमत 
का विश्वास प्राप्त नही है या मुस्यमत्री की प्राप्त बहुमत के समथन के सम्ब्ध में 
बिवाद है तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति म॑ राज्यवाल को क्या करना चाहिए । 
यदि राज्य माय परिषद ऐसी कोई विधि पारित करन या एसा कदम उठाने पर बस देता 
है जिससे सविधान का उल्लंघन होता है तो क्या राज्यपात के लिए मात्र परियद के 
एसे परामझ को मानता आवश्यक है ? कुछ परिस्थितियाँ एसी हो सफती हैं जबवि' बह 
राष्ट्रपति से ऐसे आदेश भाष्त करे जो कि राज्य माँ ऋन्परिपद को स्वीकार ने ह। 
एसी स्थिति मे राज्यपाल को क्या करता चाहिए ? अत राज्यपाल की स्थिति विवाद 
का प्रश्न बने ययी है / संविधान सभा मे थ्रो नेहरू न कहा था कि निर्वाचित राज्य 
याज मनोनीत राज्यपाल को अपेक्षा पृयकतावादी (एव) व्रान्तीयता दी साववाना यो 
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मारतीय ससदीय कायपालिका | 643 


बढावा देने वाला हो सकता है ऐसी स्थिति म केद्ध के उसके साथ कम सम्बंध 
होंगे ।! अत राज्यपाल से केद्ग के अमिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप म महत्वपुूण 
भूमिका निभाने की आशा को गयी है। सवधानिक असफलता की स्थिति मे उसे स्व- 
विवेक से काय करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति मे माजि-परिपद से परामश 
करना उसके लिए जावश्यक नही है । तब वह केद्ध का अभिकर्ता होता है तथा 
सर्वेधानिक विफलता सम्बधी जो प्रतिवेदन वह के द्र को प्रस्तुत करता है उसे गुप्त रखना 
उसका कतव्य है। तत्पश्चात के द्व के निर्देश के अनुसार ही उसे आचरण करना चाहिए। 
लेकिन जब तक राज्य में सविधान के अनुसार सामाय स्थिति बनी रहती है तब तक 
बह विशुद्ध सवधानिक जध्यक्ष है और उस अवस्था म॑ मा त-परिषद का परामश मानना 
उसका कतव्य है । सविधान समा के सदस्यो के राज्यपाल तथा के द्वीय शासन के सम्ब घो 
पर परस्पर विरोधी मत थे | श्री टी ठी क्रष्ममाचारी जिनके मत से डॉ अम्बेडकर 
सहमत थे का कथन था कि ' मैं इन समस्त विचारों का खण्डन करता हूँ कि इस 
सदन के सदस्य मनोनीत गवमर को राष्ट्रपति का अभिकर्ता बनाना चाहते हैं ।/” 
परतु डॉ अम्वेडकर मे बाद म॑ एक प्रइन का उत्तर देते हुए अपने पूव मत का खण्डन 
करते हुए कहा था कि “प्रा तीय शासनो को केद्रीय शासन के अधीन काय करना 
चाहिए । फलत राज्यपाल को कुछ बातें राष्ट्रपति के विचाराथ रोकनी पड़ेगी जिससे 
कि यह पता चल सके कि प्रातीय शासन को जिन नियमा के अधीन काय करना है 
वे सविधान या केद्रीय शासन की अधीनता म हैं और उनका पालन हो रहा है |!" 
भरी महावीर त्यागी का मत इसी से मिलता-जुलता है | उनका कथन था कि राज्यपाल 
केद्ग का अमिकर्ता या माध्यम है जिसके द्वारा केद्वीय नीति को लायू किया जायेगा या 
रक्षा की जायेगी । राज्यपाल को एक ओर के द्रीय नीति के सरक्षक, तो दूसरी ओर 
सबिधान के सरक्षक के रूप मे काय करना चाहिए 7० 
व्यवहार से गवनर का पद---राज्यपाल के पद पर अधिकाशत सत्तारूढ दल 
द्वारा अपने ही दल के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है | विभिन राज्यपालो के अपने 
कायकाल सम्बधी मित्र मित्र अनुभव है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री एच पी 
मोदी को अपन कायकाल सम्ब धी स्मृतियाँ सुखद है। वे विभागीय सचिवों एवं मुख्य 
सचिव से सीधा सम्पक रखते ये। तत्कालीन मुख्यम त्री श्री गोविदवल्लभ पतत को 
इसमे कोइ आपत्ति नही थी | पर तु अय राज्या म ऐसा नही था। श्री श्रीप्रकाश 
(जो लगातार 2 वर्षों तक तीन राज्यो मे राज्यपाल पद पर रहे) का कथन है कि वे सदव 
सर्वेधानिक अध्यक्ष के रूप मे काय करते रहे हैं । श्री वी वी गिरि उत्तर प्रदेश म राज्य- 
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पाल ये । उस समय श्री सम्पूर्णानद जी मुख्यमजी ये। थी विरि का कबते था रि 
राज्यपाल सुसुध्त सहयोगी नही है। वह ठीक प्रवार से तभी काय कर सकता है. हर 
कि वह दुमरो पर हावी हुए बिता गलतियो को रोके । श्री दी पी मेनत के अनुपत 
राज्यपाल की स्थिति नाममात्र के अध्यक्ष जैसी है। भी पाटल्कर के अठुसार गका 
सविधान का रक्षक है । 

दो तीव अवसरों पर ग्वनर के आचरणो की तीज निदा हुई थी एव वे तीः 
विवाद का विषय वन यये थे । फलस्वरूप राज्यपाल के पद तक का समाप्त करने के 
बात की ययी । [959 ई मे केरल शिक्षा विधेयक के विरोध मे राज्यव्यापी आबो 
लग चला था । राज्य मे जराजकता की स्थिति उत्पन्र हो गयी थी। यह आदोलव 
साम्यवादी शासन के विरुद्ध हुआ था। राज्यपाल ने मा्रिमण्डल के परा/मश के विवा है 
सर्वधानिक शासन कौ विफलता की घोषणा की थी फलत राष्ट्रपति शासत लागू केर 
दिया गया । कुछ ने राज्यपाल के इस काय को असवैधानिक ठहराया तो दूबरां नै 
इस उचित बताया था । स्मरणीय है कि केरत की मम्बुदरीपाद की सरकार को विधात 
समा के बहुमत का समयन प्राप्त था । एसी स्थिति में राज्यपाल को राज्य-्मीज 
मण्डल के परामसश के विना राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं देवा चाहिए था । करत के 
साम्यवादी शासत के मतानुसार राज्यपाल को मा वमण्डल के परामश से ही प्रतिवेदन 
भेजना चाहिए था जबकि केद्ध का मत था कि राज्यपाल को स्वतात् रूप से शापत 
देने का अधिकार आप्त है । 

दूसरा विवाद परद्िचिमी बंगाल से सम्बीधित है / श्री अजय मुकर्जी की सरकार 
राज्य मे व्याप्त अराजकता को रोकने में असमथ थी । राज्यपाल श्रो धमवीर ने मुख्य- 
मानी को शीक्ष ही विधान समा को आहुत करके अपना बहुमत प्रमाणित करने का 
निर्देश दिया था । लेक्ति मुख्यमत्री ने राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित तिथि वे' कुछ दिन 
पश्चात विधानसभा का सत्र भाहुत करने का निश्चय किया था । इस पर राज्यपात 
से विधानसभा एवं माँ अ्मण्डल दोनों को मय कर दिया और राज्य मे सम्दुपति झासन 
लागू कर दिया गया । 

अत यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति एवं उसकी धक्ति से सम्बीधित 
कई बातें विवादास्पद हैं । उनमे से मुख्य तिम्नवत्त हूँ 

(3) राग्म्पात एवं मन्त्रिमण्डल के सम्य घ---क्या राज्यपाल मुख्यमत्री के 
चुनाव म॑ स्वतत्र है? कया मुख्यमत्री का वह स्वविवेकानुमार पदच्युत रह 
सकता है * 

(2) राम्यपाल एवं व्यवस्यापिका के सम्बघ--वया राज्यपाल को विधान 
समा को विधटित एवं बाहूत करने सम्बधी चक्तियां प्राप्त हैं? किन स्थितिया मे वह. 
उनका अ्रयोग स्वविवद्ञानुस्तार कर सकता है ?े 

(3) सबपानिक अप्तऊलता को अवस्था में राज्यपाल फो स्थिति कया है ? 
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साराश--केद्व व राज्यी म एक ही दल कांग्रेस के दीधकाल तक पदारूढ रहने 
के कारण राज्यपाल का पद परोक्ष म पड गया है। क॑ द्रीय मा त्रिया एवं राज्या के 
मात्रियां मं सीधे सम्पक स्थापित हा गय हैं। चतुथ निर्वाचन के पश्चात स्थिति में 
कुछ परिवतन हुआ था लेकिन वह मी घाड़े समय के लिए । अत राज्यपाल की स्थिति 
पर इसका कोई प्रभाव नही पडा । राज्यपाल की दुहरी स्थिति है। वह्‌ जहा राज्य 
का सवधानिक जध्यक्ष है वहाँ केद्ध का अभिकर्ता भी है। उसस यह अपेक्षा की जाती 
है कि दलवदलू राजनीति एवं सावजनिक नैतिक मानदण्ड के निरतर गिरते वातावरण 
मे वह सविधान के सरक्षक एवं लोकत-त्र के सजग प्रहरी की भूमिका निभाये । राज्य 
पाल के पद को प्रमावी एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव लामदायक 
हो सकत हैँ 

(3) राज्यपाल के पद पर निर्वाचना म॑ पराजित दलीय राजनीतिया की ही 
नियुक्ति नही की जानी चाहिए | 

(2) राज्यपाल की नियुक्ति मे मुख्य माजियों का स्पष्ट परामश लिया जाना 
चाहिए | स्मरणीय है कि केद्ध द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय सर्म्बाधत 
राज्य के मुस्यम वी के विचार चात कर लिय॑ जाते हैं | यह स्वस्थ परम्परा है । 

(3) राज्यपाल को नाममान के अध्यक्ष के स्थान पर सही भ्र्थों म सवधानिक 
अध्यक्ष की भूमिका निभान के अवसर दिये जाने चाहिए । 

(4) राज्यपाल को निष्पक्षतापृबक आचरण करना चाहिए। उसे केद्र से 
परामश के लिए निर तर नही दोडना चाहिए। 

(5) राज्यपाल तथा विधानसभा एव मा त्रमण्डल के सम्बधो को अधिक स्पष्ट 
करने की आवश्यकता है । राज्यपाल के जादेश पर विधानसभा कातुर त अधिवेशन 
बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए | 

(6) राज्यपाल के सम्भावित स्वविवेकी अधिकारो की स्पष्ट व्यारया की जाती 
चाहिए। 

राज्य की राजनीति मे राज्यपाल की भूमिका उसके व्यक्तित्व तथा मुख्यम नी 
एवं उसके सम्बंधा पर निमर करती है । 

राज्य सन्त्रिमण्डल 

राज्यों म॑ सविधान के अनुसार मुख्यम ज्री की अध्यक्षता मे एक मान परिषद 
का विधान क्या गया है जा राज्यपाल को उसके स्वविवेकीय कार्यों का छाडकर शेप 
सभी कार्यों के सम्पादन में 'सहयोग एवं परामश् प्रदान करेगा ।!" मुख्यमत्ी की 
नियुक्ति राज्यपाल द्वारा को जायंगी । शेष मा त्रयां की नियुक्ति मुख्यमत्री के परामश 
से राज्यपाल करेगा ।* म जीगण राज्यपाल के प्रसाद पयत अपने पदो पर रहत है। 


१02 अनुच्छेद ॥63 
03 अनुच्छेद 64 


846 | जाधुनिक शासनतत्त 


माजि-परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदावां हावी है।“ 
माँत्रियों के राज्यपाल के प्रसाद-पयत पदारूद रहने का यह अथ है कि साम्शात 
मुख्यमानी के परामशे पर व्यक्तिगत रूप से मजी को पदच्युत कर सकता है ।* रा 
मुख्यमस्ती विधानसभा का विश्वास खोने के पदचात भी पदत्याग के लिए तवार 
नही होता है तो राज्यपाल मुख्यम'नी सहित मौज-परियद की पदच्युत कर वकहा 
है । कुथ विद्वाना का यह मत है कि मस्त्रिमण्डल को राज्यपाल मय नही कर सरतीं। 
लेकिन यह उसी अवस्था में सम्मव है जबकि मा जिमण्डल वैधानिक तरीके से पा 
का प्रयोग करता है और बहुमत का समथन उसे प्राप्त होता है । 

यदि कोई मरी नियुक्ति के 6 माह के भीतर विधावसण्डल के लिए 
नही चुना जाता तो उसे मन्वरिमण्डल से पदत्याय करता पड़ता है 77 सविधात 
के अनुसार विहार, भष्य प्रदेश एवं उडीसा में एक एक नतजातीय विषयक मंत्री 
होता है ।” मस्तियों के वेतन एवं भत्ता आदि का विधरिण विधानमण्डल द्वारा किया 
जाता है। विधानमण्डल के दोनों सदनो के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्या को मंत्री 


पद पर तियुक्त किया जा सकता हैं । 
सामाय काल मे राज्य का मात्रिमण्डल वास्तविक कायपालिका होती है । 


सुस्यसस्त्री 
राज्या के मुख्यम नी की स्थिति केंद्र क अधावमस्ती के ही समकक्ष है। वह 
मौनिमण्डल का अध्यक्ष एव विधानसभा में बहुमत दल का नता होता है । उसी के 
परामश पर राज्य के मात्र परिषद के अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा विमुक्त कियि जात 
हैं। मुख्यम भी के पदत्याथ के साथ सम्पूण मा त्रिमण्डल को परदत्याग करना पड़ता है । 
वहू राज्य के माविमण्डल वे जम, जीवन एव मृत्यु क॑ लिए उत्तरदायी हाता है । 
मा निमण्डल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। वह राज्य की सामा मे नीति का 
निर्धारण करता है | वह प्रमुख प्रशासक एव शासकोय विमागा का निरीक्षक तथा 
समावयकर्ता भी होता है । 

बह राज्य के क्ासन का चालक चक्र है। उसको क्षमता एव याग्यता पर धासन 
की सफलता निभर करती है । विधानमण्डल मे वह शासन का प्रमुस प्रवक्ता होता है। 
बहू मीजया के सब्य उतने विवाद को तय करता है। इस सम्बंध मे उसका निरर्ग 
आँचिम होता है ( था मंत्री उससे सहमत नही होठ उह परदत्याग करना पढ़ता है। 


04 अनुच्देद 764 (2) 
05 महाराष्ट्र प्राम्त मं श्री डो जड़ पल्ामप्रगार को उतके पलत्याय ते करने प्र 


बदच्युत बियां गया था । आशध व एक माती शा भी पत्च्युत जिया गया पा। 
06 अवुच्चेद 64 (4) 
07 अनुच्चद 64 (3) 
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उसे नियुक्ति सम्ब घी व्यापक अधिकार हैं । राज्य के महाघिवक्ता एव लोकसेवा 
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यो की नियुक्ति मुरयम नी के परामश पर ही की जाती 
है। सम्पूण प्रशासन पर उसका निय त्रण होता हैं। वह मा नमण्डल एव राज्यप्राल के 
मध्य कडी के रूप मे काय करता है । मुख्यम त्री की अनुमति के बिना कोई मनी 
राज्यपाल से सीधा सम्पक स्थापित नही कर सकता । मा जिमण्डल के निणय मुरयम नी 
द्वारा ही राज्यपाल को प्रेषित किये जाते हैं । मुख्यम जी को राज्य विधानसभा के 
बिघटन की माँग करने का अधिकार प्राप्त है । 
वही वास्तव में राज्य की मुख्य कायपालिका है। चह मन्त्रि परिषद रूपी मेह- 
राव की भाघारशिला है। मुख्यम नी की स्थिति उसके व्यक्तित्व एवं उसे प्राप्त 
दलीय समथत पर तिभर करती है । काग्रेस हाई कमान का समथन काग्रेसी मुख्यम नी 
को स्थिति के निर्धारण मे निर्णायक होता है । प॒ गोवि-दवल्लम पत, बिहार के श्री 
श्रीकृष्ण सिहा वगाल के विधानचद्वराय, मद्रास के कामराज नाडर बडे सशक्त एवं 
प्रमावशाली मुरयम' जी माने जाते थे | परतु बहुत से मुख्यमाीतियों का अपना कोई 
आधार ही नही था । वे काग्रेस हाईकमान के भनोनीत प्रत्याशी मर होते थे । काग्रेस 
हाईकमान के निर्देश पर अनेक राज्यो के मुख्यर्मा त्रयो की नियुक्ति होती रही है। 
उदाहरण के लिए, पजाब के स्वर्गीय भीमसेत सच्चर, मध्य प्रदेश के भूतपूच मुख्यमम्नी 
कलाशनाथ काटजू एवं बतमान मुख्यमनी श्री पी सी सेढी। श्री सच्चर के पश्चात 
श्री प्रतापधिह करो कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर ही मुर्श्यम त्री बने थे। करो के 
त्यागपत्र के बाद 4964 ई में श्री रामकिशन पजाव क॑ मुख्यम जी काग्रेस हाईकमान 
के द्वारा ही बनाये गये ये । यही नही, राज्यो के काग्रेसी माजरमण्डलो के सदस्या का 
निश्चय भी कांग्रेस हाईकमान ही करता रहा है। 
प्रतापसिंह कैरो क विरुद्ध आरोपो की जाच के लिए एक आयोग की नियुक्ति 
केद्रीय शासन द्वारा की गयी थी । स्मरणीय है कि मुख्यम-त्री राज्य की कायपालिका 
है । सविधान की किसी व्यवस्था के अनुसार केद्वीय माभ्मण्डल को राज्य के मुरुय- 
मनी के विरुद्ध कायवाही का कोई अधिकार नही है। यह दुससे बात है कि राज्यपाल 
के माध्यम से केद्वीय सरकार कोई कायवाही करे । यह प्रश्न निश्चय ही बडा 
नाजुक है। अत प नहूरू ने कम्ोशस इनववायरी एक्ट, 953 के अधीन मुख्यम-त्रो 
करो के विरुद्ध जाँच का आदेश दिया था | 
मुख्यम त्री की नियुक्ति को लेकर अनेक बार ऐसी घटनाएँ हुईं जो चिन्ता का 
विपय बन गयी हैं। उत्तरदायी शासन के स्थापित एवं मान्य अमिसमया का इन घढ- 
नाजा से उल्लघन हुआ है । बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री पद के लिए राज्य- 
पाल द्वारा आर्मा व्रत किया जाना चाहिए । यदि कसी दल को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त न हो तो राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार प्राप्त हो जाता है । यदि मुख्य- 
सन्नी के मीजमण्डल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया जाता है तो राज्यपाल को 
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या तो नवीद निर्वाचन का आदेश देना चाहिए अथवा विरोधी दल के संता को कक 
हिपक सरकार बसाने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए । परन्तु कभी कमी राणयप्रता 
ने इत मामलो में इन मायय परम्पराओं का धृण निष्पक्ष के साथ वतन रहीं 
किया है। 952 ई में मद्रास के काँग्रेस मस्तिमण्डल क॑ परदत्याग करने हो पूव श्री 
राजाजी (चक्रवर्ती राजयोपालाचारी) को अनुच्छेद 773 (3) (०) एवं 5 के बबीत 
विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल से सिपयरिश की गया यी। 
विधान परिषद का सदस्य मनानीत होने के पश्चात श्री चक्रवर्ती यजगोरालाचारी को 
राज्यपाल ने मुख्यमज्री पद पर तियुक्त कर दिया था । इस घटना की तीबर आलोचना 
हैई थी । इसी प्रकार श्री मोरारणी देसाई को बम्बई का मुख्यमान्री नियुक्त किया 
यया, जबकि वे सिर्वाचतों मे विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। श्री मो राशजी दंताई 
की नियुक्ति समस्त नतिक एवं स्वधानिक नौचित्य का उल्लघन था। 957 ई में 
उड़ीसा के मीनमण्डल के तिमाण के सम्बंध में काफी घोटाला हुमर या ( !958 ई 
में उड़ीसा के राज्यपाल थी वाई एन सुख'तकर ने भी हरेकृष्ण महताव के त्यागपत्र 
को तुरन्त स्वीकार न करके उचित काय नहीं किया था । उहाव विरोधी दा 
के मैता से वकल्पिक सरकार की वार्ता शुरू कर दी थी और इसी वांच में मेहताब को 
समझता-वुस्याकर उनका त्यागप्रत वापत करवा दिया था । 

राज्यों मं मी संसदीय शासन का अनुगसत किया गया है और केद्ध की भाँति 
ही मस्निमण्डल अपने कार्यो के लिए राज्य विधानसभा के भ्रति उत्तरदायी होता है। 
सम्पूण माँ च्रमण्दल एक साथ परदत्याग करता है भोर एक साथ पद भप्रहण करता है । 
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सयुकत राज्य अमेरिका की कार्यपालिका-राष्ट्रपति 
[ 8४६४॥०७४ ?78६900६थ83। ६७६ए७॥४६ ] 





ससदीय कायपालिका के विपरीत अध्यक्षात्मक या जससदीय कायपालिका 
शक्ति पृथवकरण के सिद्धा त पर आधारित है। स्ट्राय क अनुसार सयुक्त राज्य अम 
रिका की कायपालिका--राष्ट्रपति--अध्यक्षात्मक कायपालिका का सवश्नेष्ठ उदाहरण 
है । अससदीय कायपालिका को स्थायी (95०0) कायपालिका की भी सज्ञा दी जाती 
है ।! इसे व्यवस्थापिका द्वारा अपने पद से पृथक नहीं किया जा सकता | 

अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व के महान घासनाधिकारियो मे गिता जाता है। इस 
पद के विकास में ऐतिहासिक आवश्यकता का प्रमुख योग है। अमेरिकी परिसघ वी 
सविधान (85000$ ० 007/७१७:७४०7॥, 777) का एक बडा दोप यह था कि उसम 
कांग्रेस के निणया एवं साधिया के क्रिया वया हेतु क द्वीय कायपालिका का अभाव था। 
अत फिलाडेलफिया सम्मेलन के समक्ष व्यवस्थापिका के समान ही कायपालिका के पद 
का निर्माण एक प्रमुख काय था । सम्मेलन म एक वध कायपालिका को पर्याप्त श्क्ति- 
सम्पन बनाने के पक्ष मे था ताकि झासन को स्थायित्व प्राप्त हां सके तो दूसरें वर्ग 
का यह मत था क्रि यदि कायपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया ता जनता 
ऐसी व्यवस्था की आलोचना करेगी । कुछ व्यक्ति एकल कायपालिका के ता दूसर 
समान सत्ताधारी दो या तीन व्यक्तिया की वहुल कायपालिका के पक्ष म 4। बत मे 
सम्मेलन ने यह निणय किया कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति हाना चाहिए परतु उस 
व्यवस्थापिका स स्वत न होना चाहिए ॥ सम्मेलन म॑ यह भी प्रस्तावित किया गया था 
कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणी परिपद को स्थापना की जाय जा कुद्ध महत्व 
पूण मामला म कायपालिका शक्ति क॑ प्रयोग म भागीदार हा । लम़्नि यह प्रस्ताव 


॥ 5फपरणाए ०१ «7, एए 260-6 
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स्वीडार ये दवा सवा । सीनेट का सीपिया एवं नियुक्तिया के सम्ब'ध ये कायकारिया 
परिषद के रूप में बाय करने के जपिकार प्रदान उिये गय ) साधियां एवं वियुत्तिया 
के सम्बंध में सीनेट की स्वीकृति की व्यवस्था करे अवरोध और सतुतत की प्रणावी 
के द्वारा राष्ट्रपति की कायपालक थक्तिया को सीमित कर दिया गया है। एक तरफ 
सीनेद का प्रतिवाय स्थापित ररक जहाँ राष्ट्रपति की निरकुशता को प्रतिवापित किया 
गया, वहाँ दुसरी तरफ उच्त व्यवस्थापिका से स्वताञ् तथा उसके पुत्र निवर्चित की 
स्पवस्था करके राष्ट्रपति के पद का स्थायी बनाया गया है । 

लास्‍्की के अनुसार अमरिकी राष्ट्रपति प्रिटिश राजा से बडा भी है कौर 
छोटा भी है प्रधानमत्री से मी वहु बडा एक छोटा है । उसके पद का बितना 
सतफ्ता से अध्ययन विया जाता है उतना ही मपिक वह अनांखा प्रतीत हांता है। 
उसम ब्रिटिक्ष राजा एवं प्रधातमणी दोना के पदों का समावेश है। वह नाममात्र एव 
ययार्थ दोना ही प्रकार वी कायप्रातिका के दायित्वों को पूृथ करता है। अमेरिकी 
शप्ट्रपत्ति को संविधान एवं परम्परा से इतने अधिक महत्वपूण दायित्व एवं क्तव्य 
प्रप्त हैं कि लिण्डले रोगर के अनुसार उसका प्ुणरूपेण सफल प्रशासकु होना साबेह- 
जतक है । लाहकी वे अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका क राष्ट्रपति से अधिक दायित्व 
विश्व मे क्रिसी प्रदाधिकारी के नही है । प्रेसीडेट जान केनेडी क अनुसार वह अक्ला 
ही राज्य का प्रमुख है । वह मुख्य कार्यपालिका ही वही अपितु मुख्य सेवापति, औप 
घारिक प्रमुख एवं विधायी तथा दलीय नेता भी है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए सविधाव के अनुसार वही व्यक्ति निर्वाचित 
हो सकता है जो सयुक्त राज्य अमेरिका का जमजात नागरिक हा और जी 35 बप से 
कम आयु का वे हा तथा जो 4 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका मे निवास कर रहा 
हो | साथ ही साथ उप्तम वे सभी याग्यताएँ मी होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए 
आवदयक होती है। राष्ट्रपति का वेतद एवं आय भ्ते सविधान द्वारा निर्धारित है। 
उहें उसके पदावधिकाल मे कम नहीं क्रिया जा सकता । 2909 ई से 7949 ई तक 
अमरिकी राष्ट्रपति का वेतन 75 हजार डालर प्रति वष था । 949 ई में उसे बढा 
कर ] लाख डालर वापिक कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त उसे 50 हजार डालर 
वापिक की करमुक्त धनराशि भत्ते आदि क रूप म मी प्राप्त हाती है । 

राष्ट्रपति का कायकाल 4 वष है । वह अपने पद पर पुन तिर्वाचित हो सकता 
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है। लेक्नि यह्‌ अभिश्मय या परम्परा स्थापित हा चुकी थी कि कोई भी राष्ट्रपति 
निरन्तर तीसरे काल के लिए चुनाव नही लडेगा । इस परम्परा की स्थापना का श्रेय 
प्रथम राष्ट्रपति जाँज वाशिंगटन का था जिद्दोत तीसरी वार राष्ट्रपति पद पर चुना 
जाना स्वीकार नहीं किया था । 875 ई में जनरल ग्राण्ठ न तीसरी बार राष्ट्रपत्त 
चुने जाने की इच्छा व्यक्त वी थी लेबित कांग्रेस ने इस पर यह प्रस्ताव पारित किया 
था कि दो बार राष्ट्रपति रहन के पश्चात तीसरो बार राष्टपत्ति पद के लिए 
प्रत्याशी न होन की सुनिश्चित परम्परा माय है एवं इसके विपरीत काय 
जविवकपूण, देशमक्ति विरोधी तथा देश की स्वतज सस्थाओ के लिए घातक है । 
फ्लस्वरूप जनरल ग्राण्ट नं तीसरी बार चुनाव नहीं लडा । यप्ट्पति थियोडोर 
रूजवेल्ट न॑ तीसरी बार चुनाव लड़ा था परन्तु वे निवाचन म हार गये थे। फ्रेकलिन 
रूजवेल्ट ने इस परम्परा का उल्लघन करते हुए 940 ई म॑ तीसरी वार चुनाव 
लडा था । इसम वे विजयी हुए तथा तीसरी बार राष्ट्रपति ज्ञने | 4944 ई मं 
वे चौथी वार राष्ट्रपति चुने गये । परतु 4945 ई म॑ उनकी मुत्यु हो गयी। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के कारण उत्पन्न सकट राष्ट्रपति सम्बधी इस परम्परा के उल्लघन के लिए 
उत्तरदायी था। भविष्य म इस प्रकार वी सम्भावना को रोकने के लिए 22वें सशो- 
घन (95] ई ) द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि दो बार से अधिक काई व्यक्ति 
राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर सकंगा और यदि राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कायकाल क 
दौरान म हो जाती है तो उप राष्ट्रपति शेप अवधि के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकगा 
ओर वह केवल दा बार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्माशी हो सकेगा पर तु दोना वार सफल 
होने पर भी उसका कुल कायकाल 0 वध से अधिक नही हो सकेगा । 


राष्ट्रपति का निर्वाचन 


राष्ट्रपत्ति पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति का फ्लिडेवफ्िया सम्मतन मे 
अस्वीकार कर दिया था क्यावि इससे याप्ट्रपति के राजनीतिक दसवन्ती मे फ्ुसन को 
सम्मावेना थी । हेमिल्टन का मत था कि राष्ट्रपति को निवाचन-परद्धठि एसी द्वानी 
चाहिए जिसस हिंसा और अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा जपिद स्॒ नयिद्ध व्यवस्था यती 
रहे। यदि काग्रेस द्वारा राष्ट्रपति निवाचित क्या जाता वा यप्टपति फ्ाप्रेस क हाथ 
का खिलोता बन जाता तथा यह व्यवस्था भक्तियृयककरप रू दाल ऊनी विपरात 
होती ! अत पिद्धा लत कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का विवाचन घवियान निर्माताजा हो 
माय नही था ) फतस्वरूप राष्ट्रपति का बप्रदल सैति मे एक निर्वांचक-मण्डब गण 
निर्वाचित करने का फिलाडेलफ्या उम्मतन न नित्य ह्िया था। प्रय्ेफ रस 
त । प्रद्ेह ई. 
को निर्वाचिक मण्डल मे उतने ही स्दस्थ मंजत छा जयिक्ार प्रदान किया यनय है ४ 
उस राज्य से सीनट तथा प्रतिनिधि मदन क विए संदस्ध निवाचित ले डे 


जया प्रत्यक राज्य का कारन म प्राप्त प्रविविधिव रू बाबर नि 


उपर भर । २. अधिकार ५-५ हि दवा > ॥/ यलुता। हर € पर्वत ब४ 


है हों गा ताज ह॥ है मय दर, दिए था है । इसपर थे एड म7 
श्मा तर ५; म्मीसर 50 ; है 4 मर मच्द। मय $ संजय 
7 किम १५ ? नंधिर]  राष्ट्रप ++ उसे उम्र मठ दावे 
वात $। उर + 'डपति थे 9 जाया क/ के धयापन (4804 ६) वाय 
भाध्या ३) 4 रब गया एक तिए पृथज- पड़ मक्खन ही 
ब्रयाया २। ) ३ 
२ | उच्तकछ्त प्य्बम्या पक इञ पक परी । 4796 मे 
प्रयुक्त सार गतिद्र दया । बचा और कस पध के निदाचत मे यह 
धप्ट या | विर्याध (पं, या सिथाथ०व) मक्त एक 
॥ अपर ॥ मत श्य । 0६ न्पात अविवाबर सदस्य द्तौय 
भापार पर विवाफ्तक दीन सगे तपा 4 अप दल # राष्ट्रपति कट + उम्मोदगर 
) ही अपना गा करत ३ । इक परम्पया के विक्का रूप राष्ट्रपति 
का विवा ३ प्रत्यक्ष + स्पाप पर ब्यवक्षर अतल्क्ष हो है राष्ट्रपति के 
नवपित मे क्लिक मण्य्त ॥ शा भव कोई आज एवं अस्तित्व 
दी रह गया दै / श्रम रिक) राजनीति के दल राष्ट्रपति 
एवं उप राष्ट्रपति पद के लिए स्रिय। 38 समय पृद दक्केय अत्याज्रिय: # नामा 
पोषण कर दी ॥ दल के दारा विवाच: को सदस्यता के लिए भी 
अपने उम्मीदवार सडे ६ जात है निर्वाचिक के सदस्या के निवचिन के 
साथ यह निश्चित दी जाता ह 4 रिसि दल का उम्मो राष्ट्रपति पढ़ पर निर्वाचित 
दोगा । सामरयत कदर राज्य म को निकाय: मण्डल के सदत्यता के 
चुनाव मे मे भत्त आ्प्त हो। पच राष्ट्रपति एव उप राष्ट्रपति पद के 
लिए उस राज्य के सभी सिर्वाचक को अ्राप्त अधिकारी हैं। जाता है 
उदाहरण # सि। , अयाक राज्य स्‌, जिसकी जनस करोड 70 जाय है 496] 
में 4| सदस्य ऐव 2 सदस्य सी: चुने गये थ॑ । मन 
(242॥7०) ज्य का, जिसकी जे 4 लाख के है 4 सदस्य (2 सदस्य 
अतिनिधि सदन 7 2 सदस्य सं! नेट) क्ाँग्रस भे प्रतिनिधि: ते है राष्ट्रपति 
चक मण्डल मे बयाक राज्य को 43 सदस्य और मेन राज्य को चार सदस्य 
जने का अ। र तु निवचिक ) ह.. पदस्या के लिवाचिन पने जिस दल के 
अत्याध्िियों को अधि #7पत होग, उसी दत्त के पप्ट्रपति पढ़ के देवार को 


ञै 


/ जड़ 
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उस राज्य के सभी निर्वाचक मण्डल के सदस्यो के मत प्राप्त होगे । इसस यह स्पष्ट है 
कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में उम्मीदवार बडे राज्यों के सहयोग पर ही अधिक- 
तर मिभर रहता है। इस व्यवस्था का एक गम्मीर दोप यह है कि कुछ बड़े 
राज्या का समथन प्राप्त करने वाले, लेकिन कुल जनता के कम मत प्राप्त करने वाले, 
उम्मीदवार विजयी हो जाते हैं। स्ट्राग ने कुछ प्रमाण इस मत की पुष्टि मे दिये है 
860 ई मे अब्राहम लिकन को 80 निर्वाचक मत और उसके तीन विरोधियां को 
]23 मत प्राप्त हुए थे । लिकन के निर्वाचकों को 8,60 000 मतदाताआ ने चुता 
था, जबकि उनके विरोधियो को 28,0 000 मतदाताओं द्वारा चुना गया था | स्पष्ड 
है लिकन देश के 40%, मतदाताओ के समथन पर ही चुन लिये गये थे । 888 ई 
में हेरीसन को 223 निर्वाचक मत प्राप्त हुए थे और उनके विरोधी क्लीवलैंण्ड को 
68 मत, जबकि क्लीवलैण्ड के निर्वाचकी को 96 हजार स भी अधिक अतिरिक्त 
मतदाताओं का समथन प्राप्त था। क्लीवलैण्ड का समथन दक्षिणी राज्यो ने किया था 
जिनकी जनसरया अधिक थी पर तु निर्वाचक मण्डल में इन राज्यों के सदस्यों की 
सख्या कम थी । 92 ई मे राष्ट्रपति विल्सन को 435 निर्वाचक मत प्राप्त हुए थे, 
जबकि उनके तीन विरोधिया को 96 मत मिले थे लेकिन विल्सन को अपने विरोधियों की 
तुलना मे 23 22,453 मत कम मिले थे। यह दोष हाल के निर्वाचनां मे और भी 
स्पष्ट हो गया है । 940 ई में रूजवेल्ट को 449 निर्वाचक मत प्राप्त हुए थे, जबकि 
देण्डले विलकी को 82 मत मिले थे, लेकिन 4 करोड 90 मतदाताओ मे से रूजवेल्ट 
को केवल 5 लाख मत अधिक प्राप्त हुए थे । 948 ई मे राष्ट्रपति ठ,मैन को 89 
के विपरीत 304 निवाचक मत प्राप्त हुए थे, जबकि उह केवल 2] लाख मत अधिक 
प्राप्त हुए थे । 2960 ई में जान एफ केनेडी ने रिपब्लिकन दल के विरोधी प्रत्याक्षी 
निक्‍सन का 87 निवाचक मतो से पराजित क्या था, जवकि 6 करोड 80 लाख कुल 
जनता के मतो भे से उसे केवल ,2,88] मत ही अधिक मिल ये ।* 
उपरोक्त दोष को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के स्थान पर 
प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाने के कई बार सुमाव भाये हैं। सविधान निर्माताआ ने यह कमी 
कल्पना नही की थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता की इच्छा पर निमर रहने 
लगेगा एवं उसमे राजनीतिक दलो द्वारा महत्वपूण भूमिका निभाई जायेगी । उपरोक्त दोप 


7 972 ई के अमरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के कुछ तथ्य बडे राचक हैं । निवसन 
को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुआ था। 50 में से 49 राज्या म निवसन के पक्ष मे 
मतदान हुआ था | केवल एक राज्य मसाच्युसंट्स न मक्गवन के पक्ष म॑ मतदान 
किया था । 538 निर्वाचको म से 52] मत निकक्‍सन को तथा ॥7 मक्गवन का 
प्राप्त हुए थे । 968 ई के राष्ट्रपति चुनावा म जहाँ 73%, मतदाताओं न 


मतदान किया था, वहाँ ।972 ई मे कंवल 55% मतदाताजा ने ही भाग 
लिया था । हू 
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के दम यह एक स्वीकुतत वम्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति संविधान विमाताओं 
की इच्छा के विपरीत जब व्यवहार मे प्रत्यस रीति से निर्वाचित होने लगा है जा 
अपेक्षाकृत अधिक लायतान्यिय' व्यवस्था है । 

राष्ट्रपति फी शक्तियाँ एवं भधिकार 


अम्रेरिकी राष्ट्रपति व्यापक शक्तियां स॒ युक्त विश्व का अमुसत शातवाधितारो 
है । यह शक्तियां उसे सविधान, याँग्रेस की विधियों, परम्पराआ एवं 'याविक निषयो 
से प्राप्त हुई हैं । 
फायपात्तिया शक्तियाँ 

संयुक्त राज्य अमरिका का राष्ट्रपति राज्य और कायपालिका दीनो का ही 
अध्यक्षा है) वह देश का प्रमुख प्रशायक है। राज्य की कामप्रातिका' चक्ति शाप्ट्रपतिं 
में निहित है । मुख्य वायपालिका के रूप मे देश के सबिधान, विधियों एवं सौ घयो 
तथा प्थपीय मामपरालिका के विणमा को देश मर में त्रियातवित करना राष्ट्रपति का 
ही दायित्व है। वह काँग्रेस की विधियों द्वारा निर्धारित कार्यों फ क्ियावयन हेतु 
विभागाध्यक्षों तथा जय अधीनस्थ कमचारियों को आदेश्व देता है । संविधान की धारा 
2 (उपमाय 2, लॉस ) के अवुसार विधियां का भली माति क्रियादयन उसका 
दामित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह देखना भो राष्ट्रपति का ही दायित्व है कि 
प्रत्येक अधिकारी अपने कतव्य का मली प्रकार सम्पादव करता है । वह सधीय प्रशास- 
कीय अधिकारियों एवं सघीय स्यायाधौशां को नियुक्त करता है। लेकिन इन नियुक्तियो 
को सीनंद के दो तिहाई बहुमत मे अनुमोदित होना चाहिए । उच्च पदा, जसे, मतीगण, 
राजदूत, उप राजदुत, संघीय च्यायादीश एवं सबीय आयोगो के अध्यक्षो' एवं सदस्या 
की नियुक्तिया राष्ट्रपति सीवट के बनुमादत से ही करता है! लेकिन देश की 80% 
शासकीय नियुक्तिया लोकसेवा भायोग द्वारा की जाती हैं । 

कभी कभी सीनेट ने राप्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियों को अस्वीकृत किया 
है । पर तु कुछ राप्ट्रपति सीवट द्वारा अस्वीक्ृत प्रदाधिकारियों को नपने पद पर 
बनाय रखने म सफल रहे थे । सीनेट जिन चिमुक्तियों का बनुमोदित नहीं करती वे 
क्रेवल सीवेट के सन क॑ अत तक ही चलती हैं। इड अवकाशकाबीन नियुक्तियाँ 
या अस्थायी नियुक्तियाँ कहते हैं । सीनेट के सत्र की समाप्ति के पररचात 
राप्ट्रपति यदि चाहे ता पुन उसी व्यक्ति का उसी पद पर नियुक्त कर सकता हैं और 
इस प्रकार सीनंठ की इच्छा के विपरीत भी नियुक्ति को जारी रख सकता हू । राष्टु- 
पति बलिज मे इसी प्रकार चाल्स वी वारेन को बटोर्नी जनरल के पद पर कायम 
रखा था! लेकिन इससे सीनेट क॑ अस्त तुप्ट हो जाने का भय रहता है। 

नियुक्तियो वे! सम्बंध मे सीनेट के सौजय (86020 (७छा8589) 
भामक प्रथा का विकास हुआ है । इस प्रथा के फ्लस्वरूप राष्ट्रपति के द्वारा की जाते 
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चाली नियुक्तिया को सौनेट स्वीकृति प्रदान कर देती है और राष्ट्रपति द्वारा की 
गयी निमक्तिया का कदाचित ही विरोध किया जाता है। सीनेट के सौजय का यह बय है 
कि राष्ट्रपति जब किसी संघीय जधिकारी वी दिसी राज्य के क्षेत्र मे नियुक्ति करता है 
अर्थात स्थायी नियुक्तियां करता है तो उसे उस राज्य के सीनेटर से नियुक्ति के पूव 
परामश कर लेना चाहिए । यदि सीनेटर राष्ट्रपति के प्रस्ताव स सहमत है तो सोनेट के 
भय सदस्यगण भी जपने सहयोगी थे हिंत मं उस नियुक्ति को सहज ही स्वीकृति 
प्रदान वर दते हैं । लेक्ति राष्टपति द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति सीनिद हारा अनिवायत 

अस्वीकृत कर दी जाती है, यदि सम्बाधित राज्य के राष्ट्रपति के दल के सीनेटर 
को ही नियुक्ति पर आपत्ति हो । उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति रूजवल्ट ने बेस्ट 
वर्जीनिया के सघीय जिला यायालय मे स्फाइर एच राबट की यशयाधीक्ष के पद 
पर नियुक्ति की थी । उस राज्य का गवनर इस नियुक्ति के पक्ष म॑ था परतु दोनो 
सीनेटरा द्वारा जापत्ति किये जान के छ्ारण सीनेट ने इस नियुक्ति को नस्‍्वीकृत कर 
दिया था । 


संविधान निर्माता सीनेट द्वारा नियुक्तिया की स्वीकृति को राष्ट्रपति की 
शक्तिया पर एक प्रतिबंध मानते थे । परतु यह व्यवस्था शीघ्र ही राष्ट्रपति को 
अवाछनीय रूप स प्रभावित बरतने के लिए संगठित राजनीतिक दजाव के रूप मे प्रयोग 
की जाने लगी है । 

राष्ट्रपति को पदाधिकारियां को पदच्घुत करने को शक्ति भी भाप्त है। याया 
धीक्षो को छोडकर वहू उन समस्त जधिकारियों को जिहे वह तियुक्त करता है, 
पदच्युत कर सकता है । 876 ई मे प्रेसीडेण्ट जानसन एवं कांग्रेस मे इस सम्बाध 
में एक विवाद उत्पन्न हुआ था | फलस्वरूप काग्रेस ने एक विधि द्वारा यह व्यवस्था 
की थी कि राष्ट्रपति सीनेट वी ननुमति बिना अधिकारियों को पदच्युत नहीं 
चर सकता। राष्ट्रपति विल्सन ने एक पोस्ट मास्टर मिस्टर मेयस को पदच्चुत कर 
दिया । यायालय से 876 ई की काग्रेस की उपयुक्त विधि को मंयस बनाम सयुक्त 
राज्य अमेरिका क॑ विवाद म अवधानिक घोषित किया था। अत राष्ट्रपति सभी 
प्रशाश्कीय पदाधिवारियों को अपनी इच्छानुसार पदच्युत कर सकता है । लेविन 
नियामकीय आायुक्तो (8६४५४०५ ए०फ्राशाध्शणाधय$) की स्थिति इससे भिन्न है। 
उनके अद्धन्यायिक अधिकारी होने के कारण उहे विधि का सरक्षण प्राप्त है । 

वेदक्षिक मामलों मे अमेरिकी राष्ट्रपति को अत्यधिक विस्तुत एवं व्यापक 
शक्तियाँ प्राप्त है । बह राजदूता की जियुक्ति करता है एवं विदेशी राजदूतो का 
स्वागत करता है। वह देश की विवश नोति का निर्माता है ) सीनेट की सहमति 
से वह साधियाँ करता है। इसके लिए सीनेद के दो तिहाई बहुमत का अनुसमयन 


आवश्यक है । लेकिन राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति कर बिना हो कायकारिणी 


हा 
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समनीत [०१८०फ।५० गायद्ाएव्यायाक) परन या अधिकार हैं।* यह समर्मोत व्यवहार 
में सल्पिया की भांति ही प्रमावज्ञात्री द्वात हूं। व्यापारित सममीते भी काया 
समतोता वी थ्रथी में द्वी आते हैं । ए समभौत सीनट की सहसति को प्राप्त केसे 
मे है। बातो पठिनाइया से बचने क लिए किय जात है ॥ 937 ई में अमसी 
राष्ट्रपति द्वारा ॥0 सीपिया तथा 27 कायकारिपो समभौते किय ये। बस 
इप्ट्रीप हियति कर अब्ययत्र एवं तत्मम्थयी आवश्यक सूचना प्राप्त करत के विद 
राष्ट्रपति बिपेए राजदुका शी तियुक्ति भी करता है । 

राष्ट्रपति विदेश नोति या अधिकृत निर्माता एवं व्याख्याता होता हैं. यहपि 
सपिधात मे स्पष्ट झब्या मे यह उल्तिसित नही है । लेकिन सर्वोच्च 'यायालय द्वारा 
ब्यक्त सवधानिर व्यास्य!आ म राष्ट्रपति को विदेश नीति का वि्माता माना गया है तयां 
तत्सम्व'पी अधिकार भी उस प्रदान किय सय हैं । सर्वोच्च यायालय के जनुत्ार राष्ट्र 
पति को संपीय झासत के मुख्य अधिकारी के रूप मे जातर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संविधान को 
धाराआ ये अधीन ध्क्तिया का अ्रयाग करना चाहिए ।* राष्ट्रपति के राजदुता को 
नियुक्त करन एव दुसर देचा के राजदूवा का स्वागत करत के अधिकार में आय दशा 
को मायता देने की शक्ति विहित है । किसी देश को मायता देवा या ते दवा 


राष्ट्रपति के स्वविवेक पर तिभर करता है । 
राष्ट्रपति को भय देश! के साथ समझौते करने का अधिकार काँग्रेस दे 


सकती है । उदाहरणाय, 4938 ई के #२८८७7०८० प्रो44० 4०९ द्वारा राष्टूपति 
को विदशा स॑ व्यापारिक ससभोते करने का अधिकार दिया गया था जिसके 
अधीन वह सीवंट की स्वीकृति के बिना ही करा म 50% तक की कमी कर 
सकता है ) 
राष्ट्रपति को सेनिक शक्तिया भी प्राप्त है + वह देश की जल थल' एवं 
वायु सैवाओ का मुख्य सेनापति है । उसे सीनट की अनुमति से सैनिक एवं 
सौसनिक अधिकारियों को नियुक्त करते का अधिकार है एक युद्धफाल में वह पाह 
इच्छानुसार पदच्युत कर सकता है। मुख्य सेनापत्ति के रूप म राष्ट्रपति को देश की 
रक्षा एवं शहुओं को परास्‍्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार 
होता है । 
कांग्रेस को युद्ध की घोषणा का अधिकार प्राप्त है लेकिन युद्ध को स्थग्रित 
करने एंव समाप्त करने का अधिकार राप्ट्रपति को है ! राप्ट्रपति विदेश नीति के 
सचालन के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है कि युद्ध बनिवाय हो 
जाये । उदाहरगाय द्वितीय विश्व युद्ध के श्रारम्म के युद्ध तथा बाद में राब्दूपति 





8 इस प्रकार क कायवारिणी समभौत के कुछ उदाहरण हैं प्रोयकोल (3907 ई ) 
अटलाण्टिक चादर (947), विध्वसक जड़डा [06॥70:८7४ 2450) उमभौता। 
9. एफपब शींपाइम्र एब5चट है $ 49356 
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रूजवेल्ट ने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध माषण दिये थे । राष्ट्रपति मेक्तिलि न हवाना के 
लिए एक जगी जहाज भेज दिया था । इस घटना ने स्पन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
को अनिवाय बना दिया था । 98 ई मे राष्ट्रपति विल्सन ने साइवेरिया मे मित्र 
राष्ट्रा की सेना के सहायताथ अमेरिकी सैनिक भेजे थे जब कि रूस व अमेरिका में 
युद्ध की स्थिति नही थी । राष्टपति विल्सन ने जमन राजदूत की चेतावनी के 
बावजूद भी लूसीटानिया जहाज को इग्रलण्ड भेजा था । राष्ट्रपति हाडिज एव 
कूलिज ने करेवियन देशो मे अराजकता को दबाने के लिए सना भेजी थी। 
]94] ई मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट के काल मे जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के 
पूव ही अमेरिकी नौसेना ने 940 ई मे ही जमन पनडुब्बियो पर आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिये थे । 950 ई मे राष्ट्रपति ट्र,मैंन ने अमेरिको फौजो को कोरिया में 
आक्रमणकर्ताओ के प्रतिरोध के आदेश काग्रेस से अधिकृत किये जाने के पूव ही 
दे दिये थे युद्ध प्रारम्म हो जाने पर राष्ट्रपति की कायपालिका एवं सैनिक शक्ति मं 
असीमित बद्धि हो जाती है । सेनापति के रूप म॑ वह युद्ध राजनीति सम्बाधधी 
आतिम निणय करता है। अब राष्ट्रपति को अणु बम के प्रयोग के असीमित अधिकार 
प्राप्त हो गये हैं। काग्रेस उसकी सत्ता म॑ वद्धि कर सकती है। प्रथम युद्ध काल मे प्रेसी- 
डेग्ट विल्सन को काग्रेस ने उत्पादन नियावित करने, युद्ध हंतु विभिन्न वस्तुओं के मूल्य 
निधारित करने एवं सेना के लिए खाद्य सामग्री को उपलब्ध करने के लिए अधिकार 
प्रदान किये थे । द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट को व्यापक अधिकार 
दिये गये थे जिनके फलस्वरूप वह कम बढ सवधानिक तानाशाह ही बन गये थे । 
काँग्रेस की विधि के अधीन विजित प्रदेशा म॑ सेनिक शासन स्थापित करने का अधि- 
कार राष्ट्रपति को है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात इटली एव 
जापान में सैनिक शासन की स्थापना की गयी थी । राष्ट्रपति देश म॑ सधीय विधिया 
को क्िया/वित करने के लिए भी सेना का प्रयोग कर सकता है । 
सकट-काल म काँग्रेस राष्ट्रपति को व्यापक शक्तिया प्रदान करती है। सकट- 
काल की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रपति को है । राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा इन 
शक्तियां के अधीव अधिकोपो (दंका) की छुटिट्या घोषित की गयी थी एवं स्वण का 
आयात व निर्यात निपिद्ध कर दिया गया था| द्वितीय विश्व-युद्ध की घोषणा के परचात 
अनेक विधियाँ काग्रेस द्वारा पारित की गयी थी जिनके फलस्वरूप राष्ट्रपति को सामा- 
जिक जीवन के प्रत्मेक क्षेत्र म निय त्रण सम्बंधी व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये थ | 
विधायो शक्तियाँ 
काँग्रेस का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति को व्यापक विधायो शक्तियाँ प्राप्त 
हैं। राष्ट्रपति काँग्रेस के नाम संदेश भेजता है और विधि निमाण म महत्वपूण श्रुमिका 
निभाता है। कमी कमी इन सदा के माध्यम से राष्ट्रपति विधि विशेष को पारित 
करने वी आवश्यकता एवं वाछनोयता पर वल दता है। कांग्रेस के नाम राष्ट्रपति 
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के सदया गा अमेरिकों राजनीति मे पिश्ञेप महत्व है । इन सर्देशों के माध्यम 6, जे 
मुझ समावारणपा मे प्रडाधित होत हैं, राष्ट्रपति जनता को प्रमावित रेखा है। 
फ्मीलमी सदेशा वा उद्देश्य विदेशी राज्या को सम्दोषित करना होता है वश उनके 
द्वारा देश्ष की विदेश नोतति के मोलिक सिद्धान्त का प्रतिपादत किया जाता है, गे 
मुनरों स्िद्धात । राष्ट्रपत्ति क साझा की उपक्ा किसी हँग्रिस के लिए कर सकता सम्मद 
नही है । 
शब्ट्रपति का रृग्रस के विशेष अधियेशन जात करने का अधिकार प्राप्त है। 
राष्ट्रपति काँग्रेस भी सामाय अवधि को आवश्यक विधि निमाण हेतु बाते की 
मौँग बर सकता है| यदि काँग्रेस स्वीकार नहीं करती तो वह विश्वेप अधिवेशन आहत 
कर सकता है । हाँग्रस के विगेष अधिवेशन जाहुत करन के लिए राष्टपत्ति एक घोषणा 
करता है त्या उसके उद्दश्य को स्पष्ट करता है । स्मरणीय है कि सामायत सा्ट्रपति 
को कॉँग्रस के मधिक्शन को स्थगित करते का अधिकार नही है लकित दोनों सदनों 
में विवाद की स्थिति में वह कोग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर सकता है । इस 'रक्ति 
के प्रयाग का अमी तक अवसर नही आया है क्यीकि काँग्रेस का सेव ही इस सम्बंध में 
एकमत्त है । 
कामकारिणों आनाप्तियाँ (5४०००४७० 07628) जारी करनेका अधिकार 
राष्ट्रपति को काँग्रेस मे प्रदान किया है । इनकी तुलना हम प्रद्त विधान (60६४४०० 
4९8/80707) से कर सकते हैं । कांग्रस के पास विधि निर्माण सम्बंधी अध्यधिक काय 
रहता है अत बह राष्ट्रपति को विधि के अधीन आदशश जारी करत का अधिकार 
प्रदान कर देती है | राष्ट्रपति द्वारा इस अधिकार का व्यापक रूपए से प्रयाग क्यित 
जाता है । 
राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताथर करके उ'ह॑ स्वीकृति प्रदान 
करता है । वत्पश्वात ही वे विधि बनते हैं। वह काँग्रेत द्वारा पारित समस्त विधे 
सका का स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है । विधिया को अस्वीकृत करने की 
शक्ति को निषेधाधिकार (५०४०) की सन्ना दी जाती है । राष्ट्रपति को दो प्रकार के 
निषेषाधिकार आप्त हैं-- पण तथा “अस्थामी' विषेधाधिकार | यदि राष्ट्रपति किसी 
विधेयक की 0 दित के भीतर अपनी आपत्तियों सहित उस सदन को जिसमे बहू सब- 
प्रथम प्रस्तावित किया गया था लौटा देता है और कांग्रेस के दोनो सदन 2|3 बहुमत 
से प्रथक-पथक रूप में उस विधेयक को पुन पारित कर देते है तो बहु विधेयक 
राष्ट्रपति की स्वीकृति वे अम्राव से भी विधि वतन जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति 
यदि किसी विधि प्रस्ताव का प्राप्त करने के 0 दिन के भीतर अस्वीक्षत नहीं करता 
और न उप्र पुनविचार हेतु काँग्रेस को ही लोटाता है तो वह विधेयक स्वयमेव हो 
विधि बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अस्तुत 
जिया जाता है लेकिः वह उसके सम्बंध में कौई कदम नही उठाता तथा राष्ट्रपति को 


बस्ेयव भेजने मी 0 दिन मं ही कांग्रेस का अधिवेशन भी स्थगित हो जाता है. तो वह 


विधेयक ही समाप्त ह्दो है। जेबी लिषेधाधिकार में बोकिंठ बीदों 
900०७ ४००॥ यह पूणछपेण जनिरपक्ष (४05४०५०४०) होता हैं । बहुधा 
काँग्रेस के संत्र के अततिम दिलों में बहुत से विधेयक समाप्ति के लिए जीघ्ता 
पारित कर ते है । ऐसे ि घेयकी पर जिनके होता 
ठया जिनकी दायित्व वह स्वये करना चार्दिता, 


कामवाही नहीं करता हैं अर्थात्‌ न तो हस्ताक्षर करता हैं और में कांग्रेस को ही 
लौटाता हैं ' फलस्वरूप वें विधेयक स्वयमर्व ही सम्नाप्त हो जाते है। 
खष्दपति (नियेधाधिकार की प्रयोग सम्दध दिधेयक पर करता है, उसके 
कसी नशे परे नही + संवैधानिक से घना पर लिपेधाधिकार की ब्रयोग नहीं किया 
जा सकता हैं 

प्रारम्मिक दाष्दूपतियो, बाशिगटन आदि ने ल्िपेधाधिकार का प्रयोग केवल 
असवैधानिक विधियों के दर्द ही किया था। राष्ट्रपति ऊैबसन ते सर्वक्रथम ड््स 


अधिकार की प्रयोग कायपालियक श्कारों को व्यवस्थापिका के अतिक्रमण 
बचाने के लिए किया था। [निपेधाधिकार की अधिक प्रयोग किया है 
प्रथम छ शाप्ट्रपरतिया ने क्रेबल वेयका को अर्स्ते कया था विपरीत, 
राष्टपति फर्क हुजबेल्ट ने 02) द्िद्ेयको पर लिपेवाधिकार की प्रयोग किया 
था । राष्ट्रपति ढारा जो विंवेयक पु्नाविचार के लिए के है, वे शायद 
ही। काँग्रेस द्वारा पुन वारित किय जाते हा बयोकि काँग्रेस के पास सदद ही समय को 


अभाव रहता है। राष्ट्रपति आइजनहोवर के व तक १890 बार लनिषेधाधिकार की 
अ्रयोग क्या गया था । इनमे से केवर्ल थू। निषेघा्धिकार कांग्रेस ढार विधियकों 
पारित करने के कारण लिप्प्रभावी हो गये थे 


ज्वामिक शर्वितया 


अ्रदान कर सकता ॥ महा|मियोग के दोपी और राज्य विधियों के उल्लघन के 
दोपी अपराधियों को वह मा नहीं कर सकता ॥ उसे सावजनिक क्षमा अ्रदान करने 
का मी मंविकार ) समय: राष्टरूपतियां दर इस झाक्ति की प्रयोग 
(क्रिया गया है । सावजनिक क्षमादान के अतगत ही $68प०ण है १798 के अधीन 


के विषद सशसत छद्गोह करने वाले समी व्यक्तियों को ऊँचे शर्तों पर शाष्ट्रपति जान 
सन ने क्षमा प्रदान की थी | दण्ड के पर्व एव पश्चात्त दोना ही अवस्थाओं मे राप्टपति 


660 | आपुनिर' शासनतन्त 


दमा वर सफता है। स्यवह्ार में राष्ट्रपति सामात्यत इस अधिकार का प्रयोव छा 
हें फरके व्याय विभाग को सि्छधारिशा पर काम करता है । 

राष्ट्रपति संविधान वी रध्स की झपय संता है अत सवियात की रक्षा को 
उसयाय दायित्व है । लेकिन संयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च यायातय के दाथ वादा 
में सविधात क सरक्षक का दायित्व निमाया जाता है। कायप्राततिका के रुप मे 
के कार्यों क। संविधान विरोधी होने पर सर्वोच्च स्थायालय उह अंस्रवधानिक घोषित 
कर सकता है ।7* 

काँग्रेस एवं राष्ट्रपति 

अमरिकी सविधान विर्माता राष्ट्रपति का महत्त्वाकाक्षा त्या दलवदी से मेर्क 
रखकर, हेमिल्टन के शब्दों मे, उसे अराजकता के विरुद्ध प्रधान अवदोध व्नीरो 
चाहते थे । इसीलिए उसके अप्रत्यक्ष विर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। वे कार 
पालिका को धक्तियाली बनाना चाहते थे जिससे कि राष्ट्रीय सरकार स्थायी, शर्ति' 
दाली एवं सक्षम हो सक। संविधान निर्माता कायप्रातिका का अत्यधिक शक्तिशाली बताते 
के दोषा से मली प्रकार परिचित ये । अत साप्ट्रपति की शक्तियों पर सीनेट व सर्वोच्च 
उयायलिय के प्रतिब'घ स्थापित किये गये हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभा 
नियुक्तिया एवं सा्धियों के अनुसमयन का अधिकार सीनेट को दिया गया है तथा 
काँग्रेस को शासन के तीता अगा की शक्तियां के प्रयोग के सस्वाध मे विधि निर्माण के 
अधिकार हैं। अत विधि विर्माण एवं कायपालिका विभाग के अन्य अधीनस्थ अग्ो के 
मिर्माण के लिए राष्ट्रपति काँग्रेस पर निभर है ।'! लेकिन बक्ति पृथक्‍करण के सिद्धान्त 
के कारण काँग्रस एवं राष्ट्रपति दोनो ही एक दूसर से पर्याप्त स्वत'न्न॒ है । दीतो को 
कायकाल सुनिश्चित है । कांग्रेस भत्ते ही राष्ट्रपति से अस तुष्ट हो लेकिन महामियोग के 
अतिरिक्त किसी आय रीति से राष्ट्रपति को अपने पद स्ष पृथक नही कर सकती । यह 
महामियोग की व्यवस्था भी वडी जटिल है । व्यवहार मे इसका प्रयोग केवल एक बार 
4868 ई मे राष्ट्रपति एड, जक्सन के विरुद्ध किया यया था वह भी असफ्त रहा 
और महामियोग प्रारित न हो सका । राष्ट्रपति के विरुद्ध देशदाह, उत्कोच यथा ऐसे ही 
किसी अपराध या महापातक सम्ब'धी आराप प्रतिनिधि आयार द्वारा लगाये जाने 
तथा सीनेट द्वारा जाँच के पश्चात 2/3 बहुमत से आरोप़ा के सिद्ध होने पर राषम्टूपतिं 
के विरुद्ध महासियोग पारित हा सकता है एवं उसे पदच्युत किया जा सकता है । 


07:22 24 7*% कक 
0 सयुक्त राज्य जमेरिका के सर्वोच्च यायातय के अधिकार व क्‍तब्य के लिए 


दंखिए अध्याय 29 ! 
॥]. एद्थाव. संग्रशबबा एक्मशशरधय को 2०08८ /949, 9 200 


]2 राष्ट्रपति रिचाड निदसव के विउ्द्ध महामियोग की चर्चा काफी गरम रही पी: 
लेकिन उहोने त्यायपत्र दे दिया । 


सयुक्त राज्य अमेरिका की कामपालिका--ाष्ट्रपति | 66] 


राष्ट्रपति एवं काग्रेस म प्रशासकीय प्रश्नो पर सघय होते रहे है और राष्ट्र 
पति द्वारा अधिकाधिक शक्ति हथियाने के प्रयत्न का काग्रेस ने समय समय पर विरोध 
किया है। राष्ट्रपति जेबसन एवं काग्रेस मे ट्रेजरी के प्रश्न पर तीत्र मतभेद उत्पन हुआ 
थां। राष्ट्रपति जनसन का मत था कि ट्रेजरी विभाग की नीति को उाह काग्रेस की 
विधि के बिना ही नियातत करने का अधिकार है । राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड ने शासकीय 
कमचारियों के निष्कासन सम्बंधी कागजों को काग्रेस को दिखाने से इ कार कर दिया 
था। 954 ई में सीनेटर मकार्थी ने यह माग की थी कि कायपालिका कमचारियों 
एब उससे सम्ब धत निणयो को राष्ट्रपति द्वारा काँग्रेस की समितियों के समक्ष प्रस्तुत 
करने से नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति आइजनहोवर ने इस माग को 
अस्वीकार कर दिया था । इस प्रयत्न को उहोने राष्ट्रपत्ति की सविधान प्रदत्त शक्तियों 
को काग्रेस द्वारा हडपने की सज्ञा दी । राष्ट्रपति एवं काँग्रेस में विरोध का मुरय कारण 
यह है कि राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण अपने को सम्पूण राष्ट्र का 
प्रतिनिधि मानता है । इसके विपरीत, काग्रेस के सदस्थ बविभिन क्षेत्रों (मतदान- 
क्षेत्रो) से चुने जाते है । यदि कांग्रेस में राष्ट्रपति के दल का बहुमत नहीं होता तो 
दोनों मे विरोध अपेक्षाकृत बढ जाता है। सकट काल म कांग्रेस सामा यत टप्ट्रपति 
का नेतत्व स्वीकार कर लेती है। लेकिन सकट के समाप्त होने पर काग्रेस राष्ट्र- 
पति के नेतृत्व को अस्वीकार कर देती है। उदाहरण के लिए, फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट 
के राष्ट्रपति बनने के समय अमेरिका 930 के दशक की विश्वव्यापी आधिक मम्दी 
के अभिशापों से सत्रस्त था । अत सत्तारूढ होने के 700 दिन तक काँग्रेस ने उन 
सभी विधेयको को पारित किया जिःह राष्ट्रपति चाहता था। लेकिन वाद म स्थिति 
बदल गयी । प्रथम विश्वयुद्ध काल मे राष्ट्रपति विल्सन का कांग्रेस द्वारा विरोध नहीं 
किया गया लेकिन युद्धोपरात ही राष्ट्रपति विल्सत द्वारा की ययी वार्साई सीधे का 
अनुमोदन सीनेट ने अस्वीकार कर दिया था। 


राष्ट्रपति दल के नेता के रूप से 

राष्ट्रपति अपने दल का नैता होता है ( वह जिस दल का नेतत्व करता है 
उसका भ्रमुख प्रवक्ता होता है । दलीय नेता के रूप मे उसे व्यापक अधिकार प्राप्त 
होते है तथा उसकी स्थिति काफी हृढ होती है ! प्रो आग (088) ने इस स्थिति को 
विशेष मायता दी है। निर्वाचन के पश्चात वह अपने दल की घोषित नीति एवं कायम 
को क्रियावित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा अपन दल से घनिप्ठ सम्बाध 
बनाये रखता है । राष्ट्रपति के रूप मे उसके पास व्यापक अधिकार होते हैं जिनसे 
बह लाखो ब्यक्तिया को लाभ पहुँचाकर उपकृत कर सकता है। उसके द्वारा हजारो 
निमुक्तियाँ की जाती हैं, अत दल मे उसकी स्थिति केद्धीय हो जाती है । वह दल का 
अनुगमन नही करता अपितु यथाथ म उसका नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति दापट का 
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ऊयन था कि “राष्ट्रपति दल का नेता है । उसके लिए दल की चीतिया का परिवार 
करना सम्मव नहीं है ।” 

प्रारम्भ में राष्ट्रपति दलीय व्यक्ति वही होता था। राष्ट्रपति वाशिएदत हिंदी 
ध्यक्ति थे । लेकिन राजनीतिक दला के उदय के पदचात विशयकर राष्ट्रपति जफ़ता 
के समय से राष्ट्रपति दलीय आधार पर विर्वाचित होने लगे है । दतीय दायित्र पद 
पति के प्रमुख कतव्य बन गये हैं। उसकी दलीय स्थिति ने संविधान प्रदर्त अधिकाएं 
को अधिक सश्चक्त बना दिया है । अपने दसीय विचारों के समधका में से ही ईई 
अधिकाशत अपने प्रामशदाताओ को नियुक्त करत्य है । अपने दलीय अभाव का 
योग करके वह अपने दल के सदस्यो के माध्यम से दलीय काय कम एवं नीतियों के विया 
"वयन के लिए काग्रेस से आवदयक विधियों का निर्माण कराता है। 

सृल्याकत---सयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कैवल' अमेरिकां गणराज्य कीं 
कायपा लिका भष्यक्ष ही नही है अपितु वह राज्य का मी प्रमुख है । राष्ट्रपति जात एक 
केन्ेडी के अनुसार राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष है । उसका कायक्षेत अत्यधिक विस्तृत हैं । 
राज्य के औपचारिक भ्मुख के रूप म॑ उसे विश्येप दायित्व विमाने पड़ते है । विधि 
निर्माण म॑ उसकी स्थिति के द्वीय है ॥ अधिकाश विधियाँ उपके ही द्वारा प्रस्तावित की 
जाती हैं। विदेश नीति सम्ब॒धी महत्वपूण विर्थय वही करवा है । हू अपने दब 
का नेता होता है । वह राष्ट्र का श्रतितिधित्व करता है । किसी मी भय देश के अध्यक्ष 
की अपेक्षा अपन दापित्वा के सम्परादन मे उस व्यापक क्षमता की आवश्यकता होती है। 
* बहू कैवल शासन ही नही अपितु राज्य भी करता है।” राज्याध्यक्ष के औपचारिक 
दायित्वा मे वह विदेशी राजदुता एवं राज्याध्यक्षों का स्वागत करता है। इसक 
अतिरिक्त छोट बडे सामाजिक उत्सवोी एवं समारोहो मं भी बह भाग लेता है। काय 
पालिका के प्रमुख के रूप मे बह उत सभी दायित्वा का निभाता है जो ब्रिट्शि मात्र 
मण्डल द्वारा सम्पादित किये जात हैं । भौपचारिक प्रमुस के रूप मे वहु ब्रिटिश ब्राउन 
के दायित्या का सम्पादन करता है। 

हरसन फाइनर के अनुसार अमेरिकी कायपालिका--राष्ट्रपति--की 6 मुस्य 
विशेषताएं हैं । “पह एक निर्मित कायपालिका है लेदित इसरझा विकास भी हुआ है; 
यह एकल कायप्रालिका है, बहुत या सामूहिक नही, यह व्यवहार मे जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रोति में विवाचित है, यह कायपालिका से अधिक है, यह कांग्रस स पृथक है, इसरा 
सुधार नहीं किया जा सकता मले ही इसकी मरम्मत को जा सक्के ।' # ब्रायत के अनु 
सार, अमरिकी सप्ट्रप्ति राष्ट्र वार सम्मानित मूर्तिमान रूप है । ”* राष्ट्रीय एकता ढो 
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सुहृद बनाने मे राष्ट्रपति ने महत्वपूण भूमिका निमाइ है, फलस्वरूप उसकी शक्तियो 
का असाधारण विकास हुआ हे । 
अमेरिको राष्ट्रपति का प्रभाव केवल मयुक्त राज्य तक ही सीमित नहीं है। 
बह राष्ट्र का तो नतृत्व करता ही है, अतर्राष्ट्रीय राजनीति म॑ं भी उसका विज्शिष्ट 
स्थान है। वहू अपन व्यक्तित्व एवं नोतिया से परोक्ष रूप म सभी देशा को प्रभावित 
करता है । 
लासको के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति की श्षक्तियो पर प्रतिव ध के त्ीत मुख्य 
कारण है। प्रथम राष्ट्रपति की सरवेधानिक स्थिति उसकी शक्तिया पर एक प्रतिबंध 
है । वह कांग्रेस को नीति का निर्देश मात्र कर सकता है, लेक्नि स्वय काँग्रेस को किसी 
नीति की उपयोगिता एवं वाछनीयता के सम्बंध में संतुष्ट नहीं कर सकता । वह 
काग्रस का सदस्य नही होता । वह राष्ट्र का मले ही नेतृत्व करे परस्तु काग्रेस का 
वह नेता नही है । उसके अपने दल का कांग्रेस मे बहुमत होने पर भी उसे कांग्रेस का 
सहयाग प्राप्त करने के लिए प्रयत्त करना पडता है। यह सम्भव है कि जिस काग्रस 
मे उसके दल का बहुमत हो वह उसका ही विधेयक अस्वीकार कर दे । वह कांग्रेस म 
नोति का सूतनपात कर सकता है लेकिन इसक पश्चात उसका उस पर कोई नियंत्रण 
नही होता । 
द्वितोय, 789 ई की परिस्थितिया मे निर्मित अमेरिकी संविधान तत्कालीम 
अमेरिकी समाज की इसे प्रवृत्ति की परिलक्षित करता है कि उ'हू शक्तिशाली शासन 
की आवश्यकता नही थी । शक्तिशाली कायपालिका का तात्पय है वाशिंगटन (राज 
धानी) का अधिक हस्तक्षेप ॥ अधिक हस्तक्षेप का जय उस विश्वास का हिला देना है जो 
व्यापारी वेग का आधार होता है । यही कारण हे कि जमेरिकी समाज शक्तिशाली 
राष्ट्रपति के पश्चात बहुधा कमजोर राष्ट्रपति की पसद करता है, विशेषकर एसे 
राष्ट्रपतिया को जिहोने नियात्रण की नीति का प्रित्याग कर दिया हो। 
राजनीतिक सत्ता पर अमरिकी व्यापारी वग के बढ़ेते हुए आधिपत्य के विरुद्ध 
सावजनिक असतोप शक्तिशाली कोयपालिका के विरुद्ध तीसशा कारण है। इसके 
अतिरिक्त शक्तियों का विभाजन, शासवीय नियानथ द्वारा व्यवस्था वी स्थापना के प्रत्ति 
सादेह नवीन करो का व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव तथा सास्क्तिक परम्पराएँ घक्ति- 
शाली राष्ट्रपति की धारणा के विरुद्ध जय कारण हैं। सास्कृतिक परम्पराएँ समाज 
एथ राज्य के सम्व धो को निर्धारित करती हैं। अमेरिको सविधान एक कृषि-प्रघान समाज 
के लिए निर्मित हुआ था| जाज का समाज उद्यांग प्रधान है। उस समय हृषि प्रधान 
समाज म वतमान जौद्योगिक समाज की समस्याआ को कल्पना तक नही थो। आज राष्ट्र 
पत्ति वी समस्‍्याएँ सबया भिन्न हैं । इस परिवर्तित स्थिति में अमेरिकी जनता यह समनने 
मं असमघ रही है कि राष्ट्रपति राजनीतिक महराव की आाधारशिता है। ज्ञासको के 
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अनुपार कांग्रेस री इच्छाओं पथ मयादित राष्ट्रपति अथाह समुद्र मे एद् देव नाशि # 
समात है जा पूथ निशयय के साथ आय सही बढ़ सवता । राष्ट्रपति का एक वाप 
वात उसे अपन वियारा जो क्िग्ञाववित कराए क लिए पर्याप्त समय अदान नहीं का 
हैं। जहाँ सवश्ञक्तिमात एय सवब्याप्तर अमेरिकी सर्वोच्च प्रायातम धमकी प्र 
एवि पर एक विय व्रण हे यहाँ व्यवस्वापिका एवं अश्यासत से पूण सहयोग कर बस 
राष्ट्रवतति फो अपने दापित्य मे पु सम्पादन में एक बड़ी बाधा है। स्मरणीय है ये 
पति दापट ने राष्ट्रपति + कामकालत को 6 था 7 व करत तथा उसऊे पुननिवाचत री 
सिफारिश की थी । समदठ-काल मे धक्तियाती राष्ट्रपतियां वा निव्चिन किया गया हैं 
तथा राष्ट्र एव कांग्रेस न उनया नेतृत्व स्वीकार क्रिया है। उदाहरण के लिए, विकते 
एवं विल्सन ने कम बढ़ तानाझाह्वा की धक्तियो का प्रयोग किया था । थे सकद-कात में 
ही पदारूढ़ हुए थे सबिन सकट की समाध्ति के पदचात कांग्रेस ने राष्ट्रपति की शक्तियां 
को छ्लीमित फरने का प्रयत्त किया है ) क्रग्नेश्त ने राष्ट्रपति विल्सत द्वारा स्वीकृत 
वार्साई सीधि को अस्वीकार कर दिया था । फ्ररलित डी रूजवैल्ट ने प्रथम बार राष्ट्र 
पति बनने (/932 ई) के तुरात बाद कांग्रेस के दोनों क्दकों का विर्देशत किया था / 
लेकिन 4933 ई की ग्रमियो क पश्चात ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति की पक्ति को चुनौती 
देना आरम्म कर दिया था । 

प्रविधान निर्माता राष्ट्रपति को इत्रता श्क्तियाली नहीं बनावा चाहने थे 
वास्तव मे उसकी क्षक्तियो का तिरस्तर विकास हुआ है । इसके निम्न कारण हैं. प्रथम, 
राष्ट्रपति का मनिवाचन व्यवद्वारत प्रत्यक्ष हो गया है। वह जनता का प्रमुख नेता तथा 
देश की प्रमुख कायपालिका एवं शांसन का प्रमुख अवक्ता है । द्वितोय, संघीय शासत 
की क्षक्तियों में वृद्धि । तृतीय काँग्रेस की असफलता । चतुथ, दल का प्रमुख नेता होने 
के कारण भी राष्ट्रपति की श्षक्ति मे वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, बतमान आतर्राष्ट्रीय 
स्थिति के कारण मी यप्ट्रपति के पद का महत्व वढ़ा है । अत्यधिक शक्ति-सम्पन् होने 
के कारण, ब्ोगत के अनुसार, राष्ट्रपति तृतीय सदत वत गया है ) चह उन मामला में 
भी यो परम्पदायत रूए में व्यवत्थापिका का क्षेत्र है. हॉग्रेस के विपरीत मत 
रखता है 
राष्ट्रपति की श्क्ति-सम्पतता के सम्बभ में एक कंटु सत्य यह है कि उसका 
दक्ति एव क्षमता उसे पद के धारण करने वाले व्यक्ति पर निमर करती है | विल्सन 
का कथन था कि राष्ट्रपति का पद एक समय मे कुछ ता दूसरे में कुछ रहा हैं। इसका 
कारण रा्ट्रपतियों के विभित व्यक्तित्व एवं ततयलोन भिन्न सित्न परिस्थितियां हैं। एक 
तरफ जहा जक्सन, विल्सन पियोडोर रूजवेल्ट एवं केकलित डी रूजवेल्ट जसे सशक्त 
राष्ट्रपतियों को परम्परा है वहाँ दुंसरी जोर कमजोर राष्ट्रपतियों की भी परम्परा है । उप 
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रोक्त सशक्त राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास के युग-निर्माता रहे हैं एवं उहोने कांग्रेस का 
नेतृत्व किया है, तो दूसरी तरफ हृवर जसे कमजोर राष्ट्रपति थे जिहोने कांग्रेस का 
विन म्रताधुवक अनुगमन किया था। 836 ई से 86] ई एवं 865 ई से 898 ई 
तक का काल विशेष रूप से कमजोर राष्ट्रपतिया का काल था । 
लास्की के अनुसार, “अमेरिकी राष्ट्रपति के काय व्यापक है, वह राज्य का 
औपचारिक अध्यक्ष है, विधि निर्माण का व्यापक स्रोत है, समी कायपालक निणयो का 
आततिम स्रोत है एव देश की विदेश नीति का अधिक्वत प्रवक्ता है ।”!* 
राष्ट्रपति एव उसका मन्त्रिमण्डल 
अमेरिकी मा त्रमण्डल प्रतिनिधि शासन की परम्परागत मा जमण्डलीय व्यवस्था 

से सवथा भिलर है । अमेरिकी सविधान मे केवल यह व्यवस्था है कि “कायपालिका 
विमागो से सम्बाघत मामला मे राष्ट्रपति लिखित परामश प्राप्त कर सकता है। 7 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति वाशिगटन के समय की कुछ घटनाओ ने अमेरिका की बत- 
मान मा जिमण्डलीय व्यवस्था के लिए भूमिका तयार की थी। यद्यपि सविधान निर्माता 
कायपालिका द्वारा परामश की आवश्यकता को अनुमव करते ये परतु इस सम्बंध में 
उन्होने कोई स्पष्ट व्यवस्था नही की । सीमेठ को नियुक्तिया एव सीधया के सदम 
मे अनुसमथन की शक्ति देकर सविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को शासन में परामश 
की आवश्यकता की पूर्ति की थी। राष्ट्रपति वाशिगटन ने अमेरिका के मूल मिवा- 
सियो के विषय मे सीनेट स परामश् मागा था क्योकि वाशिगटन की धारणा थी कि 
सीनेट उपनिवेशो के उच्च सदनो की माँति एक परामशदायी सदन के रूप मे काय 
करेगा । लेकिन सीनेट ने राष्ट्रपति वाशिगटन के आग्रह की उपेक्षा कर दी। इसके 
पश्चात बज्िटिश एवं जौपनिवेशिक यायालयो का अनुगमन करते हुए राष्ट्रपति ने 
सर्वोच्च “यायालय से परामशदायी निणय के रूप म॑ सहायता प्राप्त करने की चेप्टा 

की । परतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई परामश देता अस्वीकार कर दिया । फल- 
स्वरूप राष्ट्रपति वाशिगटन अपने दस प्रशासनिक विभागा के प्रमुख अधिकारिया के 

सम्भेलन बुलाने एव उनसे परामश करने लगे थ। प्रारम्म मे विभागाध्यक्षो के इस 

प्रकार के सम्मेलच अनियमित होते थे, लेकिन 793 ई म॑ विदेशी आक्मण के भय 

के कारण राष्ट्रपति ने प्रमुख अधिकारिया की नियमित दंठकें बुलाना प्रारम्म कर 

दिया । उसी समय से विभागाघ्यक्षा के सम्मेलन को माज्रमण्डल की सना दी गयी है। 
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जान परीणमण्ठज़ अमरिको शासनतात्न का एश अनिवाय एवं जमिन्न लग बन गया 
है । इसता सविधात मे बढ़ी उल्लेस नहीं हू । इसका बियरास 70 वर्षों म हुआ है। 
अत बहू एक अग्रोपयारिक सस्‍्या है जिसया विवात्त सुविधा एवं परम्मराजा 


परिणाम है । 


संगठन 
[789 ई में बल तीव--राज्य, सुरक्षा तया कापागयार--प्रशासनिक विमार 


थे, लेकिन आज इनकी सख्या दस है) उपरोक्त तोना विनागा के अतिरिक्त शेष सात 
विभाग हैं व्यापार, श्रम, आान्तरिक मामला सम्ब घी, कृषि, डाक, 'याय एवं शिक्षा 
तथा जन कल्याण । मध्रमण्डल ने सदस्या की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के 2|3 
बहुमत के समवन से की जाती है । सामायत राष्ट्रपति द्वारा जा नाम प्रस्तावित किये 
जात हैं उद्द सीनट स्वीकृति प्रदान कर देती है। लेक्नि राष्ट्रपति इनका 
नियुक्ति बरत समय अनेवः वाता की ध्यान मे रसता है, जँसे--विभिन्न क्षेत्रो के भौगो 
लिंक, आधिक एवं धामिक हित, निर्वाचन म सहयोग देन वाले व्यक्ति एवं वग, व्यक्ति 
गत मित्रता एवं दलीय सहयोग ! वह इन सभी तत्वा को मा तमण्डल में शामिल करने 
का प्रयास करता है। 795 ई से विभि न राष्ट्रपतिया ने मत्रमण्डल मं अधिकाशत 
अपन ही दल क सदस्यो की नियुक्त किया है । स्मरणीय है कि राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 
श्री जेफरसन का विदेश सचिव और हैमिल्टन को वित्त सचिव नियुक्त किया था परतु 
उनम मतभेद उत्पन हो गये ये । फलस्वरूप यह अनुभव किया गया कि विभागाध्यक्ष 
ऐसे व्यक्ति हाने चाहिए जो राजबीतिक मामला म मतभेद न रखत हा । यह आवश्यक 
नही है कि राष्ट्रपति अपने दल के सदस्य का ही विभ्ाभाध्यक्षो के रूप म नियुक्त कर । 
उदाहरणाय, राष्ट्रपति रूजवेल्ट न 94] ई मे अपने भीतिमण्डल मे रिपब्लिकन 
दल के सदस्या--हैराल्ड लीवस, हेनरी वालास एवं एच एल स्टिमसन--को नियुक्त 
किया था । !928 ई म राष्ट्रपति कूलिज न यायाघीश स्टोन (70४&॥08 807०) को 
अदोर्नी जनरल नियुक्त किया था | थधियोडार खजवेल्ट एबं टापट दानो ने डेमाकेटिक 
दल के एक एक सदस्य का अपने मा जमण्डल मे नियुक्त किया था। फ्रेकलिन डी 

रूजवेल्ट ने रिपण्लिकन दल के सदस्य स्टिससन (8॥77$09) को विदेश-सचिव एवं फ्राक 
कान (पप्शा, हि॥0०) को नौसेता-सचिव नियुक्त किया था। राष्ट्रपति जान एफ 

क्ेनेडी न रिपॉलिकत दल के सल्स्य डीन रस्क्र को विदेश सचिव बनाये रखा था| 
स्मरणीय है कि डीन रस्क को जॉन फोस्टर डलेस की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति केनेडी 
के पृवगामी राष्ट्रपति आाइजनहोवर ने विदेश-सचिव नियुक्त किया था। सचिवां की 
नियुक्ति करते समय र्ट्रपति जय व्यक्तिया से मी परामश कर सकता है। उदाहरण के 

लिए राष्ट्रपति विल्सन ने अपने सचिव ट्यूमलटी (पृणा7०७७) स दिसी व्यक्ति का 
नाम मौजिमण्डल की सदस्यता के लिए प्रस्तावित करने को कहा था । ट्यूमलटी मे 


गु है 
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राष्ट्रपति विल्सन को लिण्डसे गैरीसन (॥2705०ए 0थ75$07) का नाम प्रस्तावित 
किया जिससे उसके बहुत कम सम्य व थे । राष्ट्रपति विल्सन न गैरीसन को अपने 
मौत्रिमण्डल म युद्ध म न्री नियुक्त किया था। राष्ट्रपति विल्सन का गैरीसन से कोई 
पूद परिचय नही था | यह भी आवश्यक नहीं कि माजिमण्डल के सदस्यों को राज- 
नीतिक अनुभव हा । राष्ट्रपति हुवर ने राजनीतिक जीवन से पूण अनविज्ञ चाल्स 
नादम (८02]05 ४था॥) को नौसना सचिव नियुक्त किया था । अमेरिकी 
राप्ट्रपति को अपने सचिवों को नियुक्त करते समय उन सब बातों का ध्यान नहीं 
रखना पटठता है जो ब्रिटिश प्रधानमनी रखता है । ब्रिटिश प्रधानमानी के 
मौत्रमण्डल के सदस्य उसके सहयोगी हांते है / स्मरणीय है, भमेरिकी राष्ट्रपति 
अपने सहयोगियों की एक टीम का चयन नहीं करता हे । यह सम्मव है कि 
बहू जिनको चुनता है उह वह जानता भी न हो । कम से कम यह तो निश्चित 
ही है कि नियुक्त मा नया में से कुछ तो एक दूसरे को निएचय ही नहीं जानते। 
लास्की के जनुसार मा तभण्टल का चुनाव करते समय वह कम से कम एक या दो ऐसे 
“्यक्तियो का चयन जवश्य करता है जितका काग्रेस म प्रमाव होता है । मा त्रमण्डल मे 
एक सदस्य अनिवायत दल की देखभाल एव व्यवस्था करने वाला होता है। राष्ट्र 
पति देश के विभि न क्षेत्रो एव घामिक तत्वा का भी मा जमण्डल में प्रतिनिधित्व देन का 
प्रयत्त करता है । बह यहुदी समाज के मतो को प्राप्त करन के लिए एक यहूदी सदस्य को 
अवश्य नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, स्तिया एव मजदूर दलो को भी मा निमण्डल 
में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है । मा त्रमण्डल के सदस्यगण राष्ट्रपति के प्रसाद पयात 
ही अपने पद पर रहते हैं । 
प्रकृति 
अमेरिकी मा जमण्डल के सदस्य ब्रिटिश माँ तमण्डल की भाति काग्रेस के दोनां 
मे से किसी सदन के भी सदस्य नही हाते। वे काग्रेस के सनो एवं बाद विवादों में 
भाग नहीं लेते है, वे कंबल काग्रेस की समितियों के समक्ष प्रस्तावित विवेयका के 
समथन म॑ उपस्थित हां सकत हैं । ब्रिटिश मा नमण्डलीय व्यवस्था के केद्वीय सिद्धात 
“मा जमण्डलीय उत्तरदायित्व--का पूण जमाव होता है। राष्ट्रपति हाडिज के 
मां त्रमण्डल में हुवर (ल००५८) एवं हम्स (५४८७) म जी थे जो तेल घोटाला काण्ड स 
सर्म्बा धघत थ। लेकिन न तो जनता, न सर्म्वा घत मा तयो और न राष्ट्रपति को ही 
इसकी कोई चिता थी | ऐसा यदि इगलण्ड म हुआ हाता तो उसका प्रभाव सम्पूण 
मौीजिमण्डल को स्थिति पर पडता प्रशासनिक नीतियो के सम्ब ध म सचियों द्वारा 
जनता म विचार व्यक्त किये जाते है। उनसे यह आशा की जाती है कि वे मा जिमण्डल 
की गोपनीयता को भग नहीं करेग । राष्ट्रपति विल्सन ने कपि म तरी हाउस्टव (प्र०0५ 
(०7) का लिखा था वि * मुझे आश्चय है कि एक या दो मात्र! मा तमण्डल की बठका 
की हर बात हर एक से बहते फिरत है । मैं मा जमण्डल से स्वत्जतापुवक विचार 
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पिमश य रना घाहता हूँ । हर बात तत्क्षण जनता फो नही बतायी जा सकती । यह मय 
विशेषाधिकार है कि मैं ही यह निर्षारित करें कि क्या कब और कं कहा जायगा। स्र्ी 
विद्यार पिमश्न मा श्रमण्डल म पूरी तरह स्वत अतापूवक होने चाहिए। यदि एसा सम्मद 
नहीं है तो मेरे लिए समी गोपनीय बाता पर मौत्रिमण्डल मे विधार करना सम्भद 
नहीं होगा ।" 
अमेरिकी म््रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति की अनुमति से नवीन नीतियाँ 
प्रारम्म बर सकत हैं । 

माच्रमण्डल के निणय राष्ट्रपति क लिए केवल परामश या सलाह के स्पम 
दवोते हैं। उद्दें किसी सामूहिक मण्डल के सयुक्त कार्यों की स्थिति प्रदात नहीं की जा 
सकती । राप्ट्रपति माँ त्रमण्डल के निणयो को मानने के लिए मी वाध्य नही है। वह 
मात्रिया के परामश को अस्वीकार कर सकता है । यह भी सम्भव है कि वह मात्रियों 
से परामश ही न कर। सम्मव है कि किसी मज्री से महत्वपूण विषय में परामश 
ही न किया गया हो। निणय करने मे मत्जी से अधिक सहायक कोई प्रभावशाली 
सीनेटर या काँग्रेस का सदस्य हो सकता है । मात्रमण्डल के सदस्य के रूप में वे कभी 
कमी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित निणयो को ज्यो का त्या स्वीकार कर लेते हैं। राप्ट्र- 
पति के निणयो को स्वीकार करने के अतिरिक्त उनके समक्ष अन्य कोई विकल्प भी 
नही होता राष्ट्रपति पर माम्रमण्डल का या उसके बहुमत का निणय वधनकारी 
नही है। राष्ट्रपति लिकन ने एक बार एक मामला मा जिमण्डल के समक्ष उपस्थित 

के सातो सदस्यो ने उसका विरोध किया । राष्ट्रपति लिकन 


किया था । मत्रिमण्डल 
ने इस पर कहा था कि “सात विपक्ष म है लेकिन एक पक्ष मे है, अब एक ही क्की 


बिजय है ॥/ 
मा त्रमण्डल के समस्त सदस्यों को राष्ट्रपति की भाज्ञा का पालन करना होता 


है और जो सदस्य ऐसा नही करते हैं उह मत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 
कोई मी मजी राष्ट्रपति का प्रतिस्पर्दी नही हो सकता । राष्ट्रपति विल्सत एवं उसके 
विदेशम जी लेंगर्सिय में मतभेदो के उग्र होने पर लेग्सिंग की ही त्यागपत्र देना पडा 
था । राष्ट्रपति विल्सन 920 ई म अस्वस्थ थे। लेंगिंग ने माँ नमण्डल का वरिष्ठ 
सदस्य होने के नाते मा त्रमण्डल की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति न लेगसिंग के इस 
कृत्य की भत्सना करते हुए उह लिखा था कि * क्या यह सत्य है कि मरी अस्वस्थता 
के दौरान तुमने कायकारी प्रधाना के सम्मलन आयोजित किये हैं ? हमारी सवधानिक 
व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति (केवल राष्ट्रपति ओर काग्रेस) को ही सावजनिक 
मामलो क सम्बंध मे कायकारिणी के प्रधाना के विचार जानने का अधिकार है। 
राप्ट्रपति की सत्ता को इस प्रकार हस्तगत करने क औचित्य का कोई कारण मैं तुम्हारे 


पत्नो मे नही पाता हूँ ।” 
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सास्को न अमेरिकी मन्त्रिमण्डल की प्रकृति का निम्न शब्दों मं व्यक्त किया 
है “मात्रमण्डल राष्ट्रपति का परामशदात्ता है। वह सहयोगिया को समिति नही है 
जिनके साथ टाप्ट्रपति को काय करना पडता हो और जिनकी सहमति पर वह लिभर 
हो। सयुक्त राज्य अमरिका मे मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का जमाव है ।' !* मी च- 
मण्डल के प्रति सप्ताह सम्मजन होते हैं जिसम केवल उ ही प्रश्नो पर विचार-विमश होता 
है जिह्टू राष्ट्रपति उपस्थित करता है । महृत्वपूण विषयों का मान्रिमण्डल' के समक्ष 
उपस्थित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा के विपरीत सारे मा त्रमण्डल की 
बात भो नहीं चल सकती है। ऐसा कोई विभाग नही है जिसके रीति लिर्धारण मं 
राष्ट्रपति का स्थान प्रमुख न हो । वह सभी (मानियो) के निणयो का पुमरावेदवीय 
“यायालय है। उसका निणय अन्तिम है। सामूहिक रूप से माँ नमण्डल का राष्ट्रपति 
की भाँति राष्ट्र या काँग्रेस पर कोई प्रभाव नही होता । कुछ मत्री निस्सदेह राष्ट्रपति 
को प्रमावित करने म सफल होते हैं लेकिव कमी कोई मा जमण्डल राष्ट्रपति को 
नियत्रत नही कर सका हैं) सामायत मौनतिमण्डल के सभी सदस्य यह जानते है कि 
वे राष्ट्रपति को छत्रदाया मं ही अपने पद पर रह सकते हैं। मत्नी की स्थिति राप्टू- 
प्चि की इच्छा पर निभर करती है (१२ स्पष्ट है, अमेरिकी केबिनेट ब्रिटिश अ्ों भ 
मौजत्रिमण्डल नही है ९ 
मातत्रिमण्डल तथा राष्ट्रपति वे सम्ब'ध बहुत कुछ दोनो के ध्यक्तित्वी पर निभर 
करते हैं। फलस्वरूप विभिन समयो मे उनके सम्बधो भे॑ अन्तर रहा है। बुचनान 
(9५०४४) एवं हाडिज (प्रथ3778०) जे कणजोर राष्ट्रपतियों ने अपने भाजिमण्डल 
के संदस्यो को बहुत अधिक छूट दी थी । इसके परिणाम कमी कमी हानिकारिक भी होते 
हैं । शक्तिशाली राष्ट्रपति इसके विपरीत, सम्भव है, किसी एंक' संदस्य पर बहुत अधिक 
विश्वास करता हो । किसी भी मंत्री के लिए हृढ निश्चयी राष्ट्रपति को निर्यान्रतत करना 
असम्भव हाता है! कुछ राष्ट्रपति मसत्रमण्डल के सदस्यों को सहयोगी मानते थे तो 
दूसरे अधीनस्थ कमचारी । कुछ राष्ट्रपति योग्य एवं क्षमतायुक्त व्यक्तियों को मेत्री पद 
देने में विश्वास करते थे तो कुछ मनी राष्ट्रपति को निर्देशन एव क्षमता का एकमात्र स्रोत 
मानते थे। राष्ट्रपति जेक्सन न दो वर्षों तक मा जमण्डल का कोई सम्मेलन हो नहीं 
बुलाया था । वे उसे एक कप्ट्साध्य दायित्व मानते थे । एण्ड, जैक्सन के अपने व्यक्ति- 
गत सलाहकार थे जिहे 'पाकशाला मत्रिमण्डल” (&०॥0०॥ (४७॥०] की सता दी 
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पिमष्त परना चाहता हूँ। हर बात तत्क्षण जनता को नहीं बहायी जा सकती । यह मय 
विशेषाधिकार है कि' मैं ही यह निर्धारित करें कि क्या कब और छठे कहा जायगा ) सभी 
विचार पिमपझ्न मा म्रमण्डल मे पूरी तरह स्वत-श्तापुदक होन चाहिए। यदि ऐसा उम्बव 
नही है तो भरे लिए सभी ग्रोपनीय बाता पर माव्रिप्रण्डल मे विचार करता तृम्मव 
नही होगा ।" 
अमेरिकी माश्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति फी अनुमति से नवीन नीतियाँ 
प्रारम्भ कर सकत हैं। 

मॉमिमण्डल के मिणय राष्ट्रपति के लिए केवल परामश या सलाह के रूप में 
हते हैं । उद्द कसी सायूहिक मण्डल के सयुक्त कार्यों की स्थिति प्रदाव नहीं की जा 
सकती । राष्ट्रपति मा त्रिमण्डल के निणयो को मानने के लिए भी बाध्य नही है। वह 
मौज्रियां के परामश को अस्वीकार कर सकता है | यह मी सम्मव है कि वह सत््रियां 
से परामश ही ने करे । सम्मव है कि किसी मंत्री से महत्वपृण विषय में परामश 
ही न किया गया हो। निणय करने मे मत्री से अधिक सहायक कोई प्रभावशाली 
सीनंदर या वॉग्रेस का सदस्य हो सकता है | मा वमण्डल के सदस्य के रूप में वें कभी 
कमी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित विथयों को ज्यो का त्यों स्वीवार कर बैते हैं। राष्ट्र 
पति के निणयो को स्वीकार करने के अतिरिक्त उनके समक्ष अय कोई विकल्प भी 
नही होता । राष्ट्रपति पर मौज्रमण्डल का या उस़रक॑ बहुमत का निणय वधनकारी 
नही है । राष्ट्रपति लिकत ने एक बार एक मामला माज्रिमण्डल के समक्ष उपस्थित 
किया था । मात्रिमण्डल के सातो सदस्या मे उसका विरोध किया । राष्ट्रपति लिकत 
ने इस पर कहा था कि “सात विपक्ष म है लेकिन एक पक्ष म है, अत एक ही की 
बरिजय है ।' 
मा विमण्डल के समस्त सदस्यो को राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन करना होता 
है और जो सदस्य ऐसा नही करते है उद्दे मत्री पद से ध्यागपन्न देना पडता है। 
कोई भी मरी राष्ट्रपति का अ्रतिस्पर्दधी नही हो सकता । राष्ट्रपति विल्सन एवं उसके 
विदेशम त्री लेगसिंग में मतभेदो के उग्र होने पर लेगस्रिंग को ही त्यागपत देता पड़ा 
था । राष्ट्रपत्ति विल्सन 920 ई में अस्वस्थ थे। लेगसिंग ने माँ तमण्डल का बरिप्ठ 
सदस्य होने के वाते सन्त्रिमण्डल की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति नं लेगसिंग क इस 
कृत्य की मत्सना करते हुए उह लिखा था कि “व्या यह सत्य है कि मेरी अस्वस्थता 
के दोयन तुमने कायकारी अधाता के सम्मलन आयोजित किय॑ है ? हमारी सवैधानिक 
व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति (कंवल राष्ट्रपति ओर कांग्रेस) को ही सावजमिक 
मश्मलो के सम्बन्ध मे कायकारियी के प्रधत्ता के विचार जातने का अधिकार है। 
राप्ट्रपत्ति की सत्ता को इस पकार हस्तगत करने के ओऔचित्य का कोई कारण मैं तुम्हारे 


पद्चों में नही पाता हूं ।” 
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लास्की ने अमेरिकी मा जमण्डल की प्रकृति को निम्न शब्दों मे व्यक्त किया 
है "मात्रिमण्डल राष्ट्रपति का परामर्शदाता है। वह सहयोगियों की समिति नही है 
जिनके साथ राष्ट्रपति को काय करना पडता हो और जिनकी सहमति पर वह निमर 
हो । सयुक्त राज्य अमरिका मर मा त्मण्डलीय उत्तरदायित्व का अमाव है।' ?* माजि- 
मण्डल के प्रति सप्ताह सम्मेलन होते हैं जिसम केवल उ ही प्रश्नो पर विचार विमश् होता 
है जिह राष्ट्रपति उपस्थित करता है। महत्वपूण विषयो को माजिमण्डल के समक्ष 
उपस्थित नही किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा के विपरीत सारे मा नमण्डल की 
बात भी नहीं चल सकती है। ऐसा कोई विभाग नही है जिसके नीति निर्धारण मे 
राष्ट्रपति का स्थान प्रमुख न हो । वह सभी (मस्नियो) के निणयो का पुनराबेदनीय 
न्यायालय है। उसका निणय अन्तिम है। सामूहिक रूप से मात्रिमण्डल का राष्ट्रपति 
की भाति राष्ट्र या काग्रेस पर कोई प्रभाव नही होता । कुछ मनी निस्सदेह राष्ट्रपति 
को प्रमावित करने मे सफल होते हैं लेकिन कमी कोई मात्रिमण्डल राष्ट्रपति को 
नियात्रत नही कर सका है । सामा-यत मात्रिमण्डल के सभी सदस्य थहं जानते है कि 
वे राष्ट्रपति की छतछाया मे ही अपने पद पर रह सकते है। मात्री की स्थिति राष्ट्र- 
पति की इच्छा पर निभर करती है |?” स्पष्ट है, अमेरिकी केबिनेट ब्रिटिश अर्थों मे 
मात्रिमण्डल नही है ॥? 
भात्रिमण्डल तथा राष्ट्रपति के सम्बंध बहुत कुछ दोना के व्यक्तित्वा पर निभर 
करते हैं। फलस्वरूप विभिन समयो मे उनके मम्बधो मे अतर रहा है। बुचनान 
(87०77रशथ्ा) एवं हाडिज (प्र७70॥78०) जसे कमजोर राष्ट्रपतियो ते अपने मा न्रिमण्डल 
के सदस्यो को बहुत अधिक छूट दी थी । इसके परिणाम कभी कमी हानिकारिक भी होते 
है। शक्तिशाली राष्ट्रपति इसके विपरीत, सम्भव है, किसी एक सदस्य पर बहुत अधिक 
विश्वास करता हो। किसी भी मनी के लिए हृढ निश्चयी राष्ट्रपति को मियात्रत करना 
असम्मव होता है। कुछ राष्ट्रपति मा निमण्डल के सदस्यो को सहयोगी मानते थे तो 
दूसरे अधीनस्थ कमचारी । कुछ राष्ट्रपति योग्य एवं क्षमतायुक्त व्यक्तियों को मनी पद 
देने मे विश्वास करते थे तो कुछ मजी राष्ट्रपति को निर्देशन एव क्षमता का एकमात्र स्लोत 
मानते थे। राष्ट्रपति जैक्सन ने दो वर्षों तक मीनमण्डल का कोई सम्मेलन ही नहीं 
बुलाया था। वे उसे एक कप्टसाध्य दायित्व मानते थे । एण्ड, जैक्सन के अपने व्यक्ति- 
गत सलाहकार थे जिह 'पराकशाला मात्रिमण्डल” (07/0४७॥ (४७॥7७() की सचा दी 
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गयी थी। इस “पाकशाता मात्रमण्डल के उउक व्यक्तिगत मित्र भा व्रमण्दल वो 
भपक्षा राष्ट्रपति पर अधिव प्रमाव रसते थे । राष्ट्रपति फ्रेंकलित डी रूजवह्द क बार 
मे भी यही बात सत्य हु। व अपने व्यक्तिगत मिश्रा स जिह 'फ्ाक्ाा5 प्ररणश' वहा 
जाता था, प्राय परामश करत थ ।7 राष्ट्रपति जनरल ग्राण्ट मात्र मण्डल के सहायक 
(3८०णापे [व्पा्ात्रा।) मात्र समनता था । राष्ट्रपति क्लीवलण्ड इसक विप 
रोत माम्रिमण्ज्ल वा सदस्या या वियारा को विशेष महत्व प्रदान करत थ। बुडरो 
विल्सन एवं फ़ेजलिन डी रूजवेल्ट ने कभी भी अपने माश्रमा को अपने विश्वास में 
नही लिया । राष्ट्रपति विल्सन ने जां युद्ध सदंश दिया था बह उन्होन अपने माँजि 
मण्डल को सशांधन को सम्मायना के कारण दिखाया तक नहीं था। फ्रकलिन झूजवेह्ट के 
समय म भी मा तरमण्डल का विशेष महत्व नही रहा । विल्सन एवं फ़ेकलिन डी. हूजे- 
बेल्ट के सम्बंध म॑ यह कहा जाता है कि उनके सचिवा को त्ा बहुत सी सूचनाएं 
समाचार पन्नों स॑ ही भात्त होती थो । थियोडोर रूजवल्ट पहले निणय कर लेत थे एवं 
मी जिमण्डल को उनकी सूचना मात्र देत थे । फ्रलिन रूजवेल्ट के युद्धम'तरी स्थिम 
सन का कथन था वि “मा त्रेयी का उपयोग बठकां के समाप्त होने के पश्चात राष्ट्र 
पति मे व्यक्तियत वार्ता के लिए द्वाइट हाउस जाना भर रह गया है। राष्ट्रपति 
ट्र, मैन एवं विदेश मनी डीन एचिसन क मध्य यदि सस्ब'य अच्छे ये तो इसका कारण 
यहु था कि डीन एचिसन राप्ट्रपति के अनुकूल परामशदाता एवं मीतियों को किया 
(बल करन वाले व्यक्ति ये 2” राष्ट्रपति आइजनहोवर एवं विदेश मे नी जाँच फोस्टर 
डलेस के सम्बाध सवथा भिन थे । राष्ट्रपति आइजनहोवर ते डलेस को आवश्यक 
अधिकार प्रदान कर रखे थे तथा डलेस की अथक तत्परता एवं उद्योग ने उसे अतर्राष्ट्रीय 
कील म॑ सर्वाधिक मह-वषुण व्यक्तिव बना दिया था। उसके किसी अय पूर्वाधिकारी 


को ऐसी स्थिति प्राप्त नही हुई था । * 


अमेरिकी मीजिमण्डल हि ७४. 7 भिन है। ब्रिटिश 





मा जिमण्डल के सदस्य सावजनि के “त है । व एक ही दल 
के सदस्य होते हैं, उहे जनता घ 5 के सदस्य होते है 
तथा उसी के प्रति उत्तरदायां हात 7 पद पर रहते. 
है । मजिमष्दलीय एवं सामूहिक उ | ध है 
डा वि ज्यरा योग्य ,, किये | 

हैं । कतल है 

रह 3] ] 

तरह « 
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जाधार है। ब्रिटिश प्रधानम श्री सहयोगियों वी टीम का नता होता ह । वह समक्क्षो 
मे प्रथम है ! इसके विपरीत, जमरिकी मां त्रमण्दल क सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
फ़िय जाते हैं) वे उसके परामशदाता होत है। राष्ट्रपति के व अवीनस्थ कमचारो है । 
उनके परामश एवं विचारा को मानता या न मानना राष्ट्रपति पर विमर करता है । यह 
आवश्यक नही है कि वे सब एक ही राजनीतिक विचारधारा के सदस्य हा । नमरिकी 
राष्ट्रपति की शक्ति एवं व्यवित॒त्व से उनवी सम्पूण प्रतिमा आच्यादित रहती है। मात्र 
मण्डल के निणय राष्ट्रपति के लिए परामश मात्र है। नमेरिकी व्यवस्था म माने 
मण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का पृथ प्रमाव है) सचिवगण काँग्रेस के सदस्य नही 
होते । मम्त्री पद थमरिक्री राजनीतिक जीवन स अस्थायी जवकाल माना 
जाता है । उनकी तुलना मे सोनेटर की स्थिति अधिक प्रभावशाली एवं हृढ होती हे 
बहुत से राष्टप्ति अपने मात्रियों से परामश् वरन की अपेक्षा सीनेटरा से परामद 
करना अधिक लाभप्रद समभत थे | अमेरिको मत्रीगण अपन पद से व्यागपत्र देकर 
अपनी स्थिति को बढा नहीं सकत, अपितु त्यायपत्र के साथ उनके राजनीतिक जीवन का 
अत हो जाता है। अमेरिकी मां त्रमण्डल वे सदस्य ब्रिटिश मस्निया को भाँति शाग्रेस 
के नेता नही ह/ते और न ब्रिटिश भा त्रमण्डल की मात्ति वह नीति का निर्माण ही 
करते है । राष्ट्रपति मा त्यां का स्वामी है और उन सब में सर्वोच्च है ॥ अभे- 
रिका में ब्रिटन की भाति मा जमण्डल को शासन की असफलता के लिए दोपी नहीं 
उहराया जाता अपितु राष्ट्रपति ही प्रशासनिक असफलता के लिए उत्तरदायी हाता हूं । 
जिदिश माकत्रिया की तुलना में अमेरिकी म त्री का स्थान निस्म देह भीचा है। राष्ट्रपति 
सम्पूण देश का प्रतीक है। अपने कायकाल मे वह अगय किसी प्रतिस्पर्धी अस्तित्व को 
स्वीकार नही करता है । उसके स्वर की तुलना म उसके मे ती की आवाज मुनमुनाहुट 
मात होती है जिसे सुना भी जा सकता है और नही भी ! 
मा जिमण्डल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति दाफट (]५६) का 
निम्न कथन महृत्वपूण है “मा जमण्डल राष्ट्रपति की कृति है । यहू एक अविधिक एवं 
असवेधानिक निकाय है। यह परम्परा पर आधारित है । यदि राष्ट्रपति इसे 
समाप्त करना चाहे तो कर सकता है ।”* लेकिन 25व संर्वधानिक सदोधन 
(967 ई) के पारित होने के कारण मात्रिमण्डल को सर्वधानिक आधार प्राप्त हो 
गया है क्योकि इस साविधानिक सशोघन द्वारा मा त्रमण्डल को कायपालिका विभागा 
क॑ प्रमुख अधिकारियां के निकाय का सजा दी गयी है 
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2$ 25व संशोधन द्वारा यह व्यवस्था मी की गयी है कि राष्ट्रपति को मत्यु या मानसिक 
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गयी थी। इस “पाकशाला मा त्रमण्डल' के उनके व्यक्तिगत मित्र माँ त्रमण्डल की 
अपक्षा राष्ट्रपति पर अधिक प्रमाव रखते थे । राप्ट्रपति फ्रेकलिन डी रूजवैल्ट के वार 
मे भी यही वात सत्य है। वे अपने व्यक्तिगत मित्रो से जाह क्राआ5 पए७! कहा 
जाता था, प्राय परामश् करते थे ।” राष्ट्रपति जनरल ग्राण्ट मीत्रमण्डल को सहायक 
(56००ाए_ वध्पाधाथ्यां) मात्र समभता था । राष्ट्रपति क्लीवलण्ड इसके विप 
रीत मनमण्य्ल के सदस्यो के विचारों को विशेष महत्व प्रदात करते थे। बुडरो 
विल्सन एवं फ्रेकलिन डी रूजवेल्ट ने कमी भी अपने मत्रियो को अपने विश्वास मे 
नहीं लिया । राष्ट्रपति बिल्सन ने जो युद्ध सदेश दिया था वह उन्होने अपमे मान 
मण्डल को सशझोधन की सम्मावना के कारण दिखाया तक नही था। फ्रेकलिन रूजवेल्ट के 
समय म॑ भी मानिमण्डल का विशेष महत्व नही रहा । विल्सन एवं फ्रेंकलिन डी रूज 
बेल्ट के सम्बंध मे यह कहा जाता है कि उनके सचिवो को तो बहुत सी सूचनाएं 
समाचार-पनरो से ही ज्ञात होती थी । थियोडोर रूजवेल्ट पहले निणय कर लेते थे एव 
मा निमण्डल को उनकी सूचना मात्र देत थ | फ्रेकलित झूजवेल्ट के युद्धमत्री स्टिम- 
सत का कथन था कि “मा जयो का उपयोग वठका के समाप्त होने के पश्चात राष्ट्र 
पति से व्यक्तिगत वार्ता के लिए ह्वाइट हाउस जाना भर रह गया है। राष्ट्रपति 
ट्र.मैंन एवं विदेश मात्नी डीन एचिसन के मध्य यदि सम्बंध अच्छे थे तो इसका कारण 
यह था कि डीन एचिसन राष्ट्रपति के अनुकूल परामशदाता एवं नीतिया को किया- 
+वित करन वाले व्यक्ति थे ।” * राष्ट्रपति आइजनहोवर एवं विदेश मर्जी जान फोस्टर 
डलेस के सम्बंध सवथा भिन थे। राष्ट्रपति आइजनहोवर ने डलेस को आवश्यक 
अधिकार भ्रदान कर रखे थे तथा डलेस की अथक तत्परता एव उद्योग ने उस अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मे सर्वाधिक महत्वपूण व्यक्तित्व बना दिया था । उसके किसी अय पूर्वाधिकारी 
को ऐसी स्थिति प्राप्त नही हुई थी । * 

अमेरिकी माजिमण्डल ब्रिटिश माँ त्रमण्डल स पूणरूपेण भिन है । ब्रिटिश 
मात्रिमण्डल के सदस्य सावजनिक जीवन के सक्रिय राजमीतित्न हांत हैं। व एक ही दल 
के सदस्य होत हैं, उह॑ जनता का समयन मी प्राप्त होता है, व ससद के सदस्य हो हैं 
तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होते है जौर ससद के प्रसाद-पय त अपन पद पर रहते 
है । मनभण्डलीय एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धात ब्रिटिश ससदीय व्यवस्था का 


2] विभिन राष्ट्रपतिया द्वारा योग्य व्यक्तिया स समय-समय पर परामश किये कि 
हैं। इसम से कुछ जसे कनल हाउस एवं हेरी हौपविस के नाम विशेष अस्िद्ध 
हैं एवं उनका प्रमाव तत्कालीन घटनाआ पर पडा है। राष्ट्रपतिया द्वारा इस 
तरह अय व्यक्तियो स परामश करने का कारण मा त्रभण्डल के सदस्यों 
सकीणता तथा उनम व राष्ट्रपति मं असहयोग है । 
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जाधार है। ब्रिटिश प्रधानम त्री सहयोगियों की टीम का नता होता ह । वह समकक्षो 
में प्रथम है। इसके विपरीत, अमरिकी माँ तमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
किये जाते हैं । वे उसके परामशदाता होते हैं। राष्ट्रपति के वे अबीतस्थ कमचारी है। 
उनके परामश एवं विचारा को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निभर करता है । यहू 
आवश्यक नही है कि वे सब एक ही राजनीतिक विचारधारा के सदस्य हो । अमेरिकी 
राष्ट्रपति की शक्ति एव व्यक्तित्व से उनकी सम्पूण प्रतिमा जाच्छादित रहती हैं। माँ न 
मण्डल के निणय राष्ट्रपति के लिए परामश मान है। जमेरिको व्यवस्था म॑ माँ ज- 
मण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का पूण अभाव है। सचिवगण कांग्रेस के सदस्य नहीं 
होते । मात्री पद अमेरिकी राजनीतिक जीवन स अस्थायी अवकाश माना 
जाता है । उनकी तुलना में सोनेटर की स्थिति अधिक प्रमावश्ञाली एवं हृढ होती है । 
बहुत से राष्ट्रपति अपन मात्रियों से परामश करन की अपेक्षा सीनेटरो से परामश 
करना अधिक लाभप्रद समभते थे । अमेरिकी मनीगण अपने पद स॑ त्यागपत्र देकर 
भपनी स्थिति को बढा नहीं सकते, अपितु त्यागपत्र के साथ उनके राजनीतिक जीवन का 
अत हो जाता है| अमेरिकी मा त्रमण्डल के सदस्य ब्रिटिश मीनियों की भाति काग्रेस 
के नेता नही होते और न प़िटिश्ञ माँ त्रमण्डल की भाति वह नीति का निर्माण ही 
करते है । राष्ट्रपति माज्रियां का स्वामी है और उन सब म॑ सर्वोच्च है । अमे- 
रिका में ब्रिटेन की भाति मात्रमण्डल को शासन की असफलता के लिए दोपी नही 
ठहराया जाता अपितु राष्ट्रपति ही प्रशासनिक असफलता के लिए उत्तरदायी होता है। 
प्रिटिश मौज्रिया को तुलना मं अमरिकी म भी का स्थान भिस्सदेह नीचा है । राष्ट्रपति 
सम्पूण देश का प्रतीक हैं। अपने कायकाल म॑ वह अ य किसी प्रतिस्पर्धी अस्तित्व को 
स्वीकार नही करता हूं। उसके स्वर को तुलना में उसके म जी की आवाज मुनभुवाहट 
मात्र हीती है जिसे सुना भी जा सकता है और नहीं भी । 
मानिमण्डल की स्थिति का स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति टापट (7) का 
निम्न कथन महत्वपूण है “मा तमण्डल राष्ट्रपति की ऋृति है। यह एक अविधिक एव 
असवधानिक निकाय है। यह परम्परा पर आधारित है ॥ यदि राष्ट्रपति इसे 
समाप्त करना चाहे तो कर सकेता है ।”” लेकिन 25वें सवधानिक संशोधन 
(967 ई ) के पारित होने के कारण मा जमण्डल को स्वेधानिक आधार प्राप्त हो 
गया है क्योकि इस साविधानिक सक्षोधन द्वारा मीनमण्डल को कायपालिका विभागां 
के प्रमुख अधिकारियो के निकाय की मज्ञा दी गयी है।“ 
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25 23वें सशोषन द्वारा यह व्यवस्था भी की गयी है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या मानसिक 
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अमेरिको राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश राजा 
ब्रिदिश राजा नाममात्र की कायपालिका है । वहु देश का श्वधानिक अध्यक्ष 
होता है । वह वशानुग्त आधार पर नियुक्त होता है । सवधानिक कच्यक्ष होने के 
कारण देश्व के प्रशासन मे उसका कोई हाथ नही होता । सम्पुण कायपालिका ग्रक्ति 
प्रधानम ञी सहिंत माँ बमण्डल में निहित हांती है और वह हो वास्तविक कायपालिका 
हैं । अमेरिकी राष्ट्रपति द्विदिश राजा के विपरीत वास्तविक एव प्रमुख कायपातिका 
है तथा राज्य का निर्वाचित अध्यक्ष है। 
सिद्धान्त भे ब्रिटिश सम्राट अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशात्री है 
लेकिन व्यवहार मं अमेरिकी राष्ट्रपत्ति की शक्तियाँ एव मधिकार ब्रिटिश कउत 
से कही अधिक हैँ। क्राउन सश्द के अधिवेशन का बहुत, स्पणित एवं भेग 
करता है । परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नही है। विधि- 
निर्माण में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप स योग देते की स्थिति में ही नहीं है। 
रिटिश प्राउन के मरी विधि-निर्माण में महत्ववूण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटिया ताउन 
का सिद्धाल्दत पूण तिपेधाधिकार प्राप्त है लेकिन ऋठन ने व्यवहार मे कभी इस 
क्षक्ति का प्रयोग नहो किया है । अमेरिकी राष्ट्रपति को श्राप्त निषेधाधिकार आशिक 
(8080७॥५४६० ४०) है। कायपालिका एव प्रशासनिक क्षेत्र म॒ भी प्रिटिश न्राउन 
की शक्तियां सिद्धान्तत राष्ट्रपति से अधिक हैं । ऋ्राउत द्वाय्य की गयी नियुक्तियों की 
पुष्टि किसी अग्य सस्था के द्वारा नही की जाती है लेकित क्राउन के नाझ पर सभी 
नियुक्तियाँ प्रधानम भी के द्वारा की जाती हैं। इसके विपरीत, अमरिकी राष्ट्रपदि को 
नियुक्तियों एवं साघियों के सदस स॑ सीनेट के 23 बहुमत के समथन पर निभर 
रहना पहता है। ब्रिदिश्ञ राजा नामसात्र का अध्यक्ष है, स्वणिम शूय है। समस्त 
जक्तिया मीत्रमण्डल एवं ब्रिटिश ससद को क्रमश हस्तास्तरित हो गयी हैं। अत 
ब्रिटिश काउन के ताम पर तो केवल शातन चलता है / सर त्रमण्डल कायपालिका है 
एवं प्रधानमाजी फायपालिका अध्यक्ष + लास्बी के इस कश्वत मे पर्याणत सत्य है कि 
“ब्रिटिश क्राउन अमरिकी राष्ट्रपति से अधिक प्रमावश्ञालों भी हैं जौर कम भी ।” यही 
सत्य इन शब्दों द्वारा व्यक्त होता है कि अमेरिको राष्ट्रपति शासन करता है जबकि 
ब्रिटिश क्वाउन राज्य करता है । 
अमेरिकी राष्ट्रपति एवं विटिश प्रधानसन्धीः 
ब्िटदिश चाउन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति को तुलना करने की अपक्षा उसकी 


किसी अब ब्यक्ति 


अस्वस्पता के कारण उप राष्ट्रपति के राप्ट्रपति बनने पर वह 
त॑ उप राष्टूवति 


को उप राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। पूते व्यवस्था के भतग 
का पद रिक्‍त होने पर आगामी चुनाव ठक रिक्त ही रहता था । 
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तुलना ब्रिटिश प्रधानम त्री से करना वाछवीय है वक्‍्याकि प्रधानमत्री मान्रिभण्डल 
सहित देश की वास्तविक कायपालिका है । एक जथ में यदि राष्ट्रपति की स्थिति 
ब्रिटिश प्रधानमत्री से श्रेष्ठ है, तो दूसरे अथ्थों मे हेय है। उसकी स्थिति इस अथ मे 
श्रेष्ठ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच्चे अर्थों म मजमण्डल का स्वामी है। इसके विप 
रौत, ब्रिटिश प्रधानमानी केवल समकक्षो में श्रथम है । उसे अपने माजिमण्डल को साथ 
लेकर चलना पडता है। प्रिटिश प्रधानम त्री अमेरिकी राष्ट्रपति की भाति अपने माक्र- 
मण्डल की हर सदम मे उपक्षा नहीं कर सकता । उसे अपने मातज्रिमण्डल के मत को 
स्वीकार करना पडता है| अत मा तरभण्डल प्रधातमत्री के ऊपर एक नियात्रण है। 
अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति इससे सवथा भिन है। उसके मान्रिमण्डल के सदस्य 
उसके अधीनस्थ कमचारो हैं। व उसके द्वारा मनोनीत हैं । उनके परामझ्य को न मानने 
के लिए वह पूण स्वत-न है । 

उपरोक्त अतर के अतिरिक्त दोनो म निम्नलिखित मुख्य असमानताएं हैं 

() प्रधानम त्री मौजिमण्डल का नेता होता है। वह लोकसभा का सदस्य 
होता है एवं ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । वह हमणशा ही अपनी जेब में 
त्याग्रपत्र लिय॑ फिरता है। उसका काय काल निश्चित नही है| वह ससद के विश्वास 
पयन्त पदारूढ रहत्ता है, स्पष्ट है कि इगलैण्ड में शक्ति पृथक्करण के भिद्धान्त को 
मान्यता प्राप्त नही है। इसके विपरीत, अमेरिकी संविधान द्यक्ति पृथकक्रण पर जाधा- 
रित है। राष्ट्रपति काग्रेस का सदस्य नही है और न उसके प्रति उत्तरदायी ही है। 
उसके म'त्री उसके सेवक हैं। उसका कायकाल निश्चित है । वह चार वष के लिए 
निर्वाचित होता है। कांग्रेस राष्ट्रपति को केवल महाभियोग लगाकर ही उसके पद स 
हटा सकती है । 

(2) विधि निर्माण के क्षेत्र म अमेरिकी राष्ट्रपति की दाक्तियाँ अत्यधिक सीमित 
हैं। ब्रिटिश प्रधानम-जी का इसके विपरीत विधि निर्माण में महत्वपूण हाथ होता हैं। 
देश का वापिक आाय-व्यय पत--बजढ--प्रधानमत्री की सहमति स॑ वित्तमन्री द्वारा 
तैयार किया जाता है एव ससद म उसे पारित कराने म मौ्रमण्डल सहित प्रधान- 
मभज्री महत्वपूर्ण योग दता है । इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति को बजट की 
स्वीकृति के लिए सीनेट म॑ अपने दल के नताआ एवं सीनेट के सदस्यों के सहयोग पर 
निम्वर रहना पड़ता है । 

(3) प्रिटिश्वि प्रधानमत्री बहुमत दल का नेता होन के कारण प्रिटिश सेसद 
का नेता होता है। ससद के विद्रोह करने पर ब्रिटिश प्रधानमत्री उसके भग करने की 
माग कर सकता है जिस फझाउन जनिवायत स्वांकार कर लंता है। इसके विपरीत, 
अम्नेरिकी राष्ट्रपति काँग्रेस का समकक्ष है । उसका प्रतिद्वन्द्री है । बहू उसको मग करने 
की छक्ति नही रखता, दोना सदना म मतभेद वी स्थिति म॑ वह कांग्रेस के अधिवश्चन 
कंचल स्थगित कर सकता है। सकठ काल म्‌ ब्रिटिश प्रधानमत्री की झक्तिया मबद्धि 
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हा जाती है । वे उसकी शक्तिया व होकर मश्रमण्डल की शक्तियाँ होती हैं। दुसरी तरफ 
अमेरिकी राष्ट्रपति सकट-काल में केस बढ़ तानाशाह बन जाता है । ब्रिटिश्ष प्रधान 
मन्‍्तरी की तुलना में सकट कान मे उसकी शक्तियाँ बहुन बढ जाती हैं । 

(4) अमेरिकी राष्ट्रपति देश की सेनाओ का प्रमुख सेनापति है। यह शक्ति 
परिटेन मे जाउन में निहित है। राष्ट्रपति को शमादान की शक्ति प्राप्त है । इगलैप्ड म 
सिद्धान्त में यह प्रधानम-्री को प्राप्त न हीकर काउन को प्राप्त है। लेकिन व्यवहार 
मे इत झक्तियों का प्रयोग माीजमण्डल करता है) 

(5) सप्टपति राज्य एवं शासन दोनो का प्रधान है, प्रधानम'त्ी केवल 
शासन का अध्यक्ष है । 

लास्की ने दोनो की स्थितिया पर निम्द टिप्पणी की है? “अमेरिकी राष्ट्रपति 
को ब्रिटिश प्रधानम-जी की विधायी शक्ति से ईर्ष्या होनी चाहिए। ब्रिदिय प्रधानमजी 
निश्चित ससदीय बहुमत का प्रधान हाता है। जब तक प्रधानमजी कोई भयकर भूल 
नही करता तब तक उसके प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं होत । आजकल विधि प्रस्ताव ससद 
द्वारा नहीं अपितु मतदाताबा द्वारा अस्वीकृत होते हैं। विधि निर्माण विशेषकर वित्तीय 
सामला में उसे तथा उसके माम्रमण्डल को पर्याप्त अविकार प्राप्त होते हैं। विज्ेप 
प्ररिस्थितिया के अतिरिक्त दसीम दबाव की उसे कोई आश्षका नहीं होती । प्राय सभी 
अइतो के विर्धारण मे वह मौलिक भूमिका अदा करता है । प्रधानम जी रहते हुए वह 
दलीय य + का प्रमुख होता है । वह कॉमस समा का प्रमुख है। वह कामन्स समा को 
विधदित कर सकता है एवं निर्वाचन के लिए उपयुक्त समय निधारित कर सकता है । 
त्रिटिज्ञ प्रधानम नो अपनी इच्छा वर ही दलीय नेतत्व से प्रथक हो सकता है ।” इसके 
विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति काग्रेस का कमी स्वामी नहीं होता, ने वह उसे भंग ही' 
कर समता । कांग्रेस के दोतो सदन राष्ट्रपति के निर्देश में कार्य नही करते। कांग्रेस का 

र्य काय विधि-निमाण है | 

हक! ४ 3 बह मत था कि ब्रिटिक्ष प्रधानम ती की स्थिति अमेरिको 
राष्ट्रपति जसी है । लेकिन यह मत माय नही है । प्रघानमती चचिल को भी वे 
शरक्तिया प्राप्त नहो थी जिनका उपयोग राष्ट्रपति रूजवेल्ट ते किया था। यद्यपि 
प्रधानमत्री चचिल कहो मनिमण्डल ससद एवं राष्ट्र का पृ्ण समथन प्राप्त था परत्तु 
बह राष्ट्रपति फ्रेंकलिव डी रूजवंल्ट की भाँति माँ जमण्डल की उपेक्षा करके काय नहीं 
कर सकता था । 

8] से विधि निमाण एवं वित्त व्यवस्था मे ब्विठिश 
कदम बार राष्ट्रपति स अधिक शक्तिच्चाती है £ लेकिन प्क्यासविक एवं 
कायपातिका सम्बधी मामला मे राष्ट्रपति की स्थिति क्लेप्ठ है। प्रधानमंत्री कर 
राष्ट्रपति का पद बहुत कुछ उन व्यक्तिया के व्यक्तित्व पर निमर करता है जो उ 
धारण करते है । 


27. ॥3च्कव.. काला सिदाबंधछ 2943 79 4॥8 
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स्विस संघीय कार्यपालिका 
[ 5५॥55 #६0886/ ६४६८॥७६ ] 





प्रेस्नोडेप्ट लावेल ने स्विस संघीय कायपालिका--सधीय परिपद (हिंद 
(०7४०) को राष्ट्रीय शासन की मुरय घुरी (/(॥ 39778) एवं स तुलन चक्र 
की सभा दी है ।? स्विस सामूहिक कायपालिका, आर जी घोष के शब्दों मे, आधुनिक 
लोकतजन की एक महत्वपूण राजनीतिक सस्था है । 


स्विट्जरलैण्ड की सधीय कायपालिका म॑ ससदीय एवं अध्यक्षात्तक काय 
पालिकाओ की विशेषताओं का समवय पाया जाता है। इसे हम इगलेण्ड की ससदीय 
प्रणाली एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली के मध्य की व्यवस्था कहूँ 
सकते हैं । लॉड ब्राइस म॑ इसकी विशेषता को व्यक्त करते हुए कहा है कि 'क्सी भी 
अय स्वत-न देश मे कायपालिका शक्ति एक व्यक्ति को न सौपकर समिति म अधि- 
प्ठित नही की गयी है और न अच्य कायपालिका का राजनीति से इतना कम स्म्बप 
है | काउसल इंगलैण्ड एवं उसका अनुगमन करने वाले अय देशा के माजिमण्शवा 
की तरह नहीं है क्योकि वह व्यवस्थापिका का नेतत्व नही करती है और न ब्ययस्था- 
पिका द्वारा उसे अपदस्थ ही किया जा सकता है। यह समयुकत याज्य बमरिक्रा एवं 
अय गणराज्या, जिन्‍्होने अध्यक्षात्मक प्रणाली को स्वीकार क्रिया हू, की वायें- 
पालिकाओं की भाति व्यवस्थापिका से स्वत त्र भी नही है| वद्यव्रि दखस दोसा की कुछ 
विद्येपताएँ पायी जाती है परतु यह दोनो से इस कारण प्रिम्न है झ्लि इसका स्वस्प 
दलीय नहीं हैं। यह दल से पृथक है, यह दलीय काय ऊ विए हीं चुनी जाती है ओर 





] स्वित्त संविधान मे इसे फरेणए०0८४8 की मचा ही पहन 7 ॥ 

2. एफ एव्ऐचरव] 00फरलो ग्रव१ भ्गा०5 9६ 7 छा ख्म्म्ल्डा 
बयत 5 ध्धाडगोए पाल एवाब्गलट धऋरधर्ट्ट गीत माप टाल 
नण्णली छजब्दय डिपव०/बका 0८24::८८८, 4926, 9 36 
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ने दलीय नीति निर्धारित करती है, परतु फिर भी पूणरूपेण दलौय रग से मुक्त नहीं 
होती है ।” 
स्विस संघीय कायपालिका (फंडरल वाउन्सल) सात सदस्या की एक समिति 
है जो चार वप + लिए संघीय सभा (८8८ 85०४9) द्वारा चुनो जातो है। 
यदि नेशनल फाउसल (संघीय व्यवस्थापिका का निम्न सदन) अपना चार वर्षोय अवधि 
के पूव भंग हो जाती है ता फेडरलत काउसल का कायकाल भी उसी के साथ समाप्त 
हो जाता है । लेसिति स्ामायत एसा होता नहीं है । 
फेंडरल काउसल्ल य' लिए वह प्रत्येक स्वित्त तायरिक चुना जा सकता है जो 
राष्ट्रीय परिषद ()४७०४॥ (०७९४) की सदस्यता क॑ लिए निर्वाचन की योग्यता रखता 
है । लेकित एक कण्टन से बेवल एक सत्स्य ही फ्रेडरल काउ तल के लिए चुना जा सकता 
है । सधीय असम्वली वे! सदस्या को मी फडरल काउसल (संघीय परिषद) का सदस्य 
चुना जाता है । यद्यपि व्यवस्थापिका के बाहर से सधीय परिषद के सदस्थों को चुनने 
पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन संघीय असेस्वली क सदस्यों को सघीय परियद का 
सदस्य चुन जाते पर व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र दंना पड़ता है । इससे 
कायपालिवा एवं व्यवस्थापिका में पुथ पृथक्करण सम्मव होता है । सदस्यता सम्ब घी 
एक अय प्रतिबंध यह है कि कुछ विशेष प्रकार # विवाह करने वाले व्यक्ति सधीय 
परियद के सदस्य नहीं हो सकत । परम्परा के अनुस्तार बन (807०), ज्यूरियच 
(2प्रवता) एवं वाड (५४7०) वामक तीन प्रमुप कण्टना का पैडरल काउसल में एक 
एक मदस्य होता है । चार भय सदस्य शेप कण्टनो का अतिनिधित्व करते हैं। सामा-यत 
सात सदस्यों मं से चार जमन सापा माषी, दो फ्रेंच मापा मायी एवं एक इतालवी 
मापा भाषी होता है । 
संघीय पापद प्राय जितनी बार चुना जाना चाहता है, पुत्र निर्वाचित फेर 
लिया जाता है। यह एक परम्परा सी है। फलस्वरूप कुछ सदस्या का कायकाल 20 से 
32 वर्षों तक रहा है । इसका एक कारण यह मी है कि सधीय पापद दलीय दृष्टि 
कोण से कार्म नही करते हैं। दलीय भक्ति के कारण सदस्या को नियुक्त नही किया 
जाता अपितु प्रशासकोय यांग्यता, मानसिक उत्हृष्टता, धेष्ठ स्वभाव, प्रतिभा, काय- 
कुशलता आदि गुणों के कारण उहे निर्वाचित किया जाता है। सभी सदस्यों की समात 
शक्तिया एवं अधिकार होते है । परिसप (007व्विध्वाउध5ण) के अध्यक्ष को उनके 
निर्वाचन मे कोई अधिकार प्राप्त नही है । व विस्ती एक विशेष दल के सदस्य नही 
होते, अपितु फेंडरल अग्ेम्बली (संघीय समा) द्वारा उनका चुवाव सभी प्रमुख दलों मे 
से क्रिया जाता है। उतम मतभेद स्वामाविक होते है । सघीय समा में वे एक दुसरे 
का विराध करते हैं। एक संदस्य क द्वारा प्रस्तुत विधि प्रस्ताव की आलोचता दुसरे 
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सदस्यों द्वारा की जाती है। जत वे ब्रिटिश मस्निमण्डल के सदस्यो की भाति सामू- 
हिक रूप से काय नही करते है। वे इगलैण्ड की माति प्रस्तावित विधेयक के अस्वी 
कृत होन पर अपने पद से त्यागपन नही देते वरन्‌ अपने पद पर बने रहते है, त सभी 
सदस्यों द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक साथ त्यागपत 
दिये जाते हैं। 934 ई म हेवरलीन (प860७7॥7) ने सावजनिक व्यवस्था सम्व धी 
अपने विधेयक के जनमत सग्रह में अस्वीकृत होने पर परिषद की सदस्यता से ध्याग 
पन दे दिया था। 
फेडरल काउन्सल (सघीय परिषद) की शक्तियाँ 
क्रायपालक काय---फैडरल काउसल देश म शा त एव व्यवस्था की स्थापना 
के [लए उत्तरदायी है | सघीय समा द्वारा पारित विधिया को यह क्रियावित करती 
है । विदेश नीति का निर्धारण एवं क्रिया-वयन भी उसका दायित्व है ) देश की सुरक्षा 
की व्यवस्था एव उसके लिए सेना की स्थापना तथा निय नण, कण्टनों के साथ पर» 
स्पर अच्छे सम्बंध रखना, वजट निर्माण एवं सघीय सभा द्वारा उसकी स्वीकृति परि 
पद के आय कायपालक दायित्व हैं। 
सघीय परिषद द्वारा वैदेशिक एवं आत्तरिक मामलों सम्बधी एक अतिवेदन 
संघीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कंण्टनो द्वारा परस्पर एवं विदेशा से की 
गयी सांधियो की परिषद जाच करती है ! यदि कोई कैण्टन सघ शासन के साथ सहयोग 
नही करता है तो सघीय परियद को इस सम्बंध में आवश्यक कायवाही करने का 
अधिकार है । कण्टनो के सविधाना पर भी सघीय परिषद निगरानी रखती है | अर्थात 
संघीय परिषद का यह दायित्व है कि वह देखे कि कण्टना के सविधान स्वरूप मे लोक 
तजनीय एव गणत त्रीय है तथा उनके सविधानो म॒ सघीय सविधान विरोधी कोई 
व्यवस्था नहीं है । 
सभी संघीय नियुक्तिया, केवल कुछ को छोडकर, सघीय परिपद द्वारा ही की 
जाती हैं । सधीय प्रशासतिक अधिकारियो के आचरण का निरीक्षण करना भी परिषद 
का काय है। विशज्येप परिस्थितियों मे अर्थात सघीय समा के सजावज्ान काल में या 
सकठ काल में, सघीय परिषद को सेना के प्रयोग का भी अधिकार है। लेकिन परि- 
पद को सधीय समा का श्ीघ्रात्तिशीघ्र अधिवेशन आहूृत करके ऐसे मामलो को उसके 
समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर देना चाहिए । 
सधीय सविधान का पालन एवं रक्षा तथा सघीय यायालयों के तिणयो एवं 
कण्टला के विवादों सम्ब घी समझौतो एवं पत्र फैसलो को क्रियाववित करना परिषद 
का ही दायित्व है । 
विधायी काय--विधि निर्माण काय म॑ मी सघीय परिषद के सदस्य महत्ववृण 
भूमिका निमाते हैं ॥ सघीय समा के समक्ष 95% विधि प्रस्ताव परिषद द्वारा ही उप 
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स्थित किये जाते है और परिषद के सदस्य उनको प्ारित्त कराने मं महत्वपूण योग दे 
है। स्ामा'य नियम घह है कि परिषद विधि-प्रस्ताव के प्रारूप को सदेश या प्रतिवदन 
के रूप म अस्तुत करतो है । नत संघीय परिषद द्वारा विधियों प्रस्तावित की जाती हैं। 
सामायत सघीय सभा इर्ह केवल सशाधित करतो है। संघीय समा द्वारा किसी 
प्रस्ताव या मामले में पशमझ मायने प्र सधीय परिषद सस्बीधत विपय पर परामश 
भी देती है । अध्यादश जारी करने एवं प्रदत्त विधान (५८४2८ व०छडंव/0) के 
जतयत॑ विधि बनाने का जधिशार भी परिषद को प्राप्त है ! 
स्यायिफ काय--विभिन्न प्रधासतिक विभागा एवं संघीय रलव॑अश्चासत के 
निणया के विरुद्ध अप्रीले सधीय परिषद मे की जा सकता हैं। कैण्डनो के कुछ तिशयों 
के विरद्ध भी सधीय परिषद मे पुनरावेदत किया जा सकता है--जते धामिक आधार 
पर विद्यानया मे भेदभाव, निर्वाचत, कण्दना के मध्य पारस्परिक साीधया, व्यापार, 
सीमा शुल्क पंढट सम्बधी मामले । लेकित इन वियया मे संघीय परिषद के निणय 
के विरुद्ध सधीय यायातय तथा सघीय समा म॑ आवेदन किया जा सकता है । संघीय 
अधिकारियों के आचरण सम्ब'"घी मामलो का तिणय संघीय परिषद यायिक सस्या के 
रूप में करती है । 
परिसघ का अध्यक्ष 
संघीय काय पालिका के सात सदस्मां मे से एक सदस्य को सपघीय समा हारा 
एक वष के लिए स्विस परिसप (8975 (०प्रट्त्य4४०॥) का राष्ट्रपति (॥ 
0०॥) निर्वाचित क्यिए जाता है। परिसध का एक उपाध्यक्ष भी हांता है। दोता पुन 
निर्वाचित किये जा सकते हैं परन्तु लगातार एक ही क्रम में वही ४६ परिषद के उपा- 
ध्यक्ष को अभिसमयानुसार आगामी वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति पद पर 
परियद के सदस्यों की वरिष्ठता के क्रम से नियुक्ति की जाती है। 
परिसघ के राष्ट्रपति की स्थिति सघीय परिपद के आय सदस्यों के समात ही 
होती है । ब्राइस के अनुसार उसे राष्ट्रपति या परिषद के अध्यक्ष के रूप मे कोई विशेष 
शक्तियाँ प्राप्त नही है ।” उत्ते केवल विवाद की स्थिति से निर्णायक मत प्राप्त है | वह 
अ ये सदस्यों की भाँति ही एक विभाग का अध्यक्ष होता है । परिषद के अय सदस्या के 
निणयों को परिवर्तित करने का उस कोई अधिकार प्राप्त नही है। वह परिषद के 
अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है एवं समाराहा तथा जय अवसरों पर औपचारिक 
रूप मे देश के अध्यक्ष वी भूमिका निभाता है। विदेशी शासको एवं राजदुतों का 


स्वायत संघीय परिपद सामूहिक रूप से करतो है । 


4 एम जीयूसेपी मोटा (७ (7फ०००० 2०४७) 3 वाद, हस्मुपर (किट 
कण) 3 बार (7899, 7907 एवं 293) तथा डॉ फिलिप इटर 4 वार 
[939, 942, 4947 एवं 953) राष्ट्रपति चुने गये थे ! 

5 फएण्ट. [7४ एक्काग्यबदाह, 20 #, 9 399 
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अत स्विस परिसघ का राष्ट्रपति केवल समकक्षा म प्रथम है ) उसे 'महत्वहीन 
राष्ट्रपति की सज्ञा दी जाती है । उसकी स्थिति इगलण्ड के प्रधानमात्री एव अमेरिकी 
राष्ट्रपति जैसी मही है। इगलंण्ड के प्रधानम नी की तरह वह सघीय परिषद का नेता 
नही है । वह ब्रिटिश प्रधानमजी की तरह सधीय परिषद के निर्माण, जीवन एवं मृत्यु 
के लिए केद्वीय स्थिति नही रखता है! वह ब्रिटेव के राजा या भारतीय राष्ट्रपति की 
भाति ताममान का ही कायपालिका-अध्यक्ष है । वह्‌ ब्रिटिश सम्नाट जसी शान शौकत नहीं 
रखता और न उसकी भाति वशानुगत आधार पर नियुक्त ही किया जाता है।मद्यपि 
उसकी नियुक्ति सधीय सभा द्वारा की जाती है पर तु भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन 
करने वाले निर्वाचक मण्डल की भाति स्विस संघीय सभा किसी निर्वाचक मण्डल का 
अग नही है। ब्रिटेन के राजा या भारतीय राष्ट्रपति की भाति स्विस राष्ट्रपति किसी 
प्रशासमिक विभाग की अध्यक्षता नहीं करते है। जमेरिकी राष्ट्रपति की तरह वह 
कायपालिका का प्रमुख या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी नही है जौर न परिषद के 
सदस्य उसके सेवक ही होते है । परिषद के सभी सदस्यो का स्तर समान होता है एवं वह 
परिषद के अय सदस्यो की भाँति ही एक सीमा तक उत्तरदायी होता है | समी निणय 
सधीय परिपद द्वारा सामूहिक रूप में लिये जाते ह। परियद के विभित सदस्यों के 
मध्य वह एक कंडी का काय करता है । 
स्विस राष्ट्रपति का पद भले ही शक्ति व प्रभाव का न हो परतु सम्मान का 
अवश्य है । उसे सघीय परिषद के अपने सहयोगी सदस्यो की तुलना म॑ प्राथमिकता एव 
वरीयता प्राप्त है! प्राय प्रत्येक स्विस राजनीतिज्ञ इस सर्वोच्च पद को प्राप्त करते 
की कामना करता है और उसे सावजनिक जीवन की महान्‌ उपलब्धि माना जाता है । 
लावेल के अनुसार, "वह कंवल राष्ट्र की कायपालिका समिति का अध्यक्ष है बत उसे 
सदस्यों द्वारा किय जाने वाले कार्यों की सूचना रहती है तथा बह राज्य के नाममात्र के 
समारोह सम्ब घी कतव्यां को पुण करता है ।!९ स्विस सघीय परिषद बहुल (0४- 
ग्ग। ण ९0॥68/8॥५6) कायपालिका है एवं नध्यक्ष के पद का कोई विशेष महत्व नही 
है। बत हास हूबर ने तो यहाँ तक कहा है कि 'परिसध का कोई अध्यक्ष नही है ओर 
से कण्टनो में कोई गवनर ही है । सामूहिक प्रणाली शासन की परम्परागत्त प्रणाली है 
एवं मात्र स्विट्जरलैण्ड मे ही इसका प्रयोग होता है 
स्थिस सघीय परिषद एवं सघीय सभा (अर्थात्‌ व्यवस्थापिका) 
संघीय परिषद को व्यापक थक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन विधिक हृष्टि से स्विसत 
कायपालिका सघीय समा से स्वतश्न॒ एवं उसके समकक्ष नहीं है। परिषद संघीय 
6 ३.०चटी.. छव्याक्क डेक्षग:द्ा॥ 620कफावात, 926, 9. 39 
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सभा की सेवक है । उसकी स्थिति एक अधीनस्थ जैसी है। इसका कारण यह है कि 
स्विश्ष संविधान शक्ति प्रथवकरण के सिद्धात्त पर आधारित नहीं है। सधीय व्यवस्था- 
पिक़ा द्वारा परिषद के सात सदस्यों एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचित किया 
जाता है । सधीय समा की स्थिति प्रमुख एवं प्रधान है। नीति निर्धारण मे उसका 
स्थान प्रमुख है। संविधान की बारा 77 के अनुसार परिप्ततथ की सर्वोच्च सत्ता 
व्यवस्थापिका में मिहित है । सघीय परियद की श्क्तिया केवल तिरीक्षणात्मक हैं । 
उसे प्रत्येक कदम पर सघीय यमा से आदक्ष ग्रहण करने पड़ते हैं। यदि परिपद के 
विचार या मत से सधोय सभा असहमत्त होती है तो परिपद के सदस्या को ही शुक्‍्ना 
पठता है । परिषल के द्वारा ग्रति वप संघीय सभा या व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किये जात है । सकट काल मे व्यवस्थापिका द्वारा सधीम परिषद को व्यापक 
शक्तिया प्रदाव की जाती हैं । इस प्रदत्त शक्तिया को उ्क द्वारा वापस भी लिया जा 
है । समय-समय पर संघीय समा प्रस्तावां एवं बादेशां के रूप में परिषद को अपने 
दायित्वों का सम्पादित करन के सम्बघ में आादश दंती रहतो है। परियद के सदस्य 
संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य नही हांव परतठु व सधीय समा के अधिवेशला मे भाग 
लेत है, पश्ना का उत्तर देते है एवं आावश्यकवानुस्थर स्पप्टीकरण प्रस्तुत करते हैं । 
परिषद द्वारा सघीय सभा के आदेशों का राष्ट्र के आदेश के रूप मे उसी प्रकार 
क्रियावित किया जाता है जिस प्रकार एक सबक अपने स्वामी के आदेशों को जियाववित्त 
करता है। स्ट्राग के अनुसार, मतीगण सदन के नंता नहीं होते अपितु संवक ही होते 
हैं।* लाबेल ने इसी विचार को दूसरे शब्दों म प्रस्तुत करते हुए कहा है कि “ स्विट- 
जरलण्ड के सावजनिक जीवन का यह एक माय सिद्धात है कि शपदो (००७४०॥/००७) 
हारा एक बकोल अथवा शिल्पकार की माति परामझ्न दिया जाता है । यदि उनके 
परामश् को स्वीकार नही क्या जाता है तो वे पदत्याग के लिए वाध्य वही है। * 
विधिक दृष्टि से परिषद सघीय समा के अधीन है। लेकिन व्यवहार म ऐसा 
नहीं है! परिषद में अनुभवी राजनीतिज्ञ द्वोत हैं अत वे व्यवस्थापिका का नंतत्व करते 
है । लॉड ब्राइस का मत है कि ' वघानिक हृष्टि से परिषद व्यवस्थापिका की संबंक है 
परन्तु व्यवहार म वह इगलैण्ल के माविमण्डल की भाँति लेकिन फ्रास के सा वमण्डल 
से अभिक शक्ति का प्रयोग करती है ।' 7? 
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लोक सेवा हो आधुनिक राज्या की स्थायी कायपालिका है। माजिमण्डल एवं 
राष्ट्रपति जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किये जाते है पर तु लोक- 
सेवा के सदस्यों का कायकाल निद्चिचत होता है । मात्रिमण्डलीय व्यवस्था में मरिनि> 
मण्डल के सदस्य अपने पदों पर ससद के प्रसाद पयत ही रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 
का कायकाल तिश्चित है लेकिन उसके अधीन काय करने वाले शासकीय कमचारिया 
की स्थिति इससे भिन्‍न होती है । उनका पद स्थायी होता है। शासन की नीतियाँ 
मर ममण्डल एवं राष्ट्रपत्ति द्वारा निधारित की जाती हैं परन्तु उनके क्रियावयन का 
दायित्व लोक सेवा के सदस्या के विशाल समूह पर ही होता है । सामाय जनता का 
लोक सेवा के साथ ही सम्बंध एवं सम्पक होता है । अत लोक सेवा शासन त'त्र का 
महत्वपूण एवं प्रभावशाली अग है। मा जमण्डल के सदस्य विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष 
होते हैं । उनके अधीन लोक-सेवा के सदस्य उस विभाग के स्थायी कमचारी हाते हैं। 
उहं स्थायी कायपालिका (?८:0०27९7६ 5४6००४५०) की भी सभा दी जाती है । 

हरमन फाइनर के अनुसार, “लोक सेवा पश्चेवर अधिकारिया का एक समुदाय 
है जो स्थायी वेतनभोगी एवं कुशल (दस्त) होते हैं ।/7 93] ई के लोक-सेवा सम्बधी 
शाही आयोग ने प्लिटिश लोक-सेवा की परिमापा निम्न शब्दा मे इस प्रकार दी है 
“काउन के राजनोतिक एवं यायिक पदाधिकारियो के अतिरिक्त जसनिक पदा पर 
मियुक्त चाउन के सेवक लोक संवा के अन्तमत आत हैं ओर उह वेतन सीधे ससद 
द्वरा स्वीकृत घन म स क्राप्त होता है ।'* इसका नय यह है कि सनिक एवं यायिक 
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भधिकारी | गरेक क्यव नही ते हैं। उक्त राज्य वे प्रेट | 
पहशच देशा मे वैचानिक वेअय केश स सम्मी कक क्रेतो: का हे कप 
मात्रा गया है क्र्याएँ भी भत्यपिक तकनीक) होती टी बत एक 
पैभाव यह भी क्रिया के लिए प्रयक से आधिक गठन 
ए। सक्षेप मे, लोक सका का पर-तकनी की प्णि ब्फाशव्या सेवाएं बी 
तक सेवा लि प्रचलित शब्द नूरेक्रस! (20:६4०टल, /) है। यह फ्रेक भाषा 
ऊ। क्ब्द ह | ब्य्रे (2प्रध्य०) का अथ मेज वा बस्क है; भरोकसी 
गज या है। हिंदी मे ग्यूरोकसी के लिए हक ४] फरताही' शब्द 
का ग्रयो: करण, ही का प्रयोग च्धे अय भ नही क्रिया अपितु नौकर- 
चाही का ध। सदेखा जाता नोकरशाही १) 
अफसरशाही पे दोप निहित हैं। यूरोप रेप शब्द का प्रयोग पामायत 
पासकीय कम रिया के ६ ए क्या जाता है । अधि रियो मे एक विश्ञेष अः 
क्या भावना होती भौर व जनता से अधिक ही वढात॑ हैं। निय: 
का अक्षर नेषय विल्म्ब, नव गन अयोग्र कक 
विज्येषताए होती हैं । चास्की के अबुसार, “यह धातन को प्रद्धति बह ही 
धि हर नियायण हीवा ६ साम्रय की स्वत-यत्ता को 
क्षति होती है ।/* न; करझाही को यदि पेशेवर 7] लिया जाय तो वे शासन 
हैं। विल्ोषी राज्य कमकारियों के ल्लि। 
नोकरज्ञाही (8०40 भब्द का प्रयोग किया है 
लोक 
ऊ सवा के विजन अकार पे बोतिया को किया: 
करना उनका काय है। कोति निर्माण मे वरिष्ठ एक उच्च रिया द्वारा 
सहयोग चिव एवं उप पचिक द्वारा नीति के मे मोत्रियों 
को पर हैं। नीति 3 के कमचारियों 


प्र जाते घ 
को विदेश देखे पिया जिय कय जौर निरीक्षण विधान, “ण्पःण बात ब्फ्ध्ाय 
207) के अधिकार ते हैं । पदेत्त विधि निर्माण एवं प्रशासकीय फायिक पम्बघी 
कार्यों को भी लोक सेवक पम्पादित करते हैं। उदाहरण के लिए, विभागराध्यक्ष क्हूप 
मे उह अपने -ा-- न अपीनत्थ के लिए नियम बनाने का. अधिकार भप्त है | बाय कर आयुक्त 

%४४0 ३३८ ९7970; ०व4 उप दा (4042897 बय्त धरा056 >प्पापयराधता 
7 उद्ावे ४८०, ०) ब्घ्व पएव्वपज रण काल प्ाणाहएछ श्प्त्व्व छछ ५02: /2 
सधा। --पफ& अलधना एप डव्त्यण्ट १६400 00 मद ग० 4985, 
। 
7५58, 4 उबर २ ४65/८ :व्कााउ0442क 4972, 2 352 
4 9, वृएगव्त छ्ज़ सैर ब्ज्व शक उप झह2 ८ _व्काफा- 
800 ८7] व9्, 2 242 
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द्वारा आाय-कर अधिकारी के निणय के विरुद्ध जपील सुनी जाती है । यह उसका श्यायिक 
कतव्य है) वे जनता से सम्पक स्थापित करते हैं तथा ध्ासन की नौतियो के उद्देश्य को 
स्पष्ट करत हु एवं सम्बोधित आतिया था निवारण बरत हैं। ध्ासकीय नीति के 
क्रियान्वयन म जन सहयोग प्राप्त करता उनका महत्वपूर्ण काय होता है । सावजनिक 
सवा, दनिक ध्ासकीय काय, करा का एकत्रीकरण, शासन-काय, वैज्ञानिक शोध आदि 
कार्यों पर निरीक्षण रसना ताक सवा का ही दायित्व है । 

भारत म जिला अधिकारी (500 %!98/0720०) की स्थिति लोक- 
सेवक (0॥७॥ 5$2४०॥7) की तुलना म भिन्न है। वह करा को एकत्र करने वाला राजस्व 
अधिकारी मां है तथा जिला का प्रमुख दण्डाघिकारी (१४७8/5740) भी । स्वतजता 
के पूव तक वह जिले की सरकार था । बहू राजस्व एवं फौजदारी मामला में अपने 
क्षेत्र म॑ं सर्वोच्च अधिकारी होता था । अब 'यायिक अधिकारी उसके क्षेत्राधिकार में 
नही हैं। वह जिले म नियोजन के! लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी होता है । 


लोक सेवा को मुख्य विशेषताएं 

ई एन ग्लेडन के अनुसार लोक सेवा के सदस्यो का नि्पक्षतापृथक चयन 
किया जाना चाहिए तथा राजनीतिक निष्पक्षता, प्रश्चासकीय पटुता एवं सामाजिक सेवा 
माव से उह्े परिपूर्ण होता चाहिए ।” लोक सेवा की मुख्य विशपत्ताएँ निम्नवत हैं 

() लोक सवा वृत्ति रूप से--लोक सवा एक वत्ति (पेशा) है एवं लोक सेवक 
(?ए०॥० $५»॥75) पेशेवर कमचारी (|706655072/5) होत हैँ अर्थात्‌ लोक सवा 
के सदस्य सरकारी नौकरी को जीवन यापन के साधन के रूप म अपनात॑ है । लेकिन 
इसका यह अथ नही है कि लाक सेवा के विभिन थेणी के कमचारिया को एक ही 
प्रकार की योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है । अपितु विभिन 
पदो पर नियुक्त विभिन लोक सेवको मं विभिन्‍न प्रकार की कुशलता एब योग्यता 
की आवश्यकता हीती है । लोक सेवा एक ही प्रकार का पेशा नही हैं, अपितु 
विभिन प्रकार वी सेवाओं एवं कार्यो (7००४७००७७) का सामूहिक नाम है जा राज्य 
की नीतियाँ को क्रियावित करने के एक सामा य उद्देश्य की प्राप्ति में सलग्त हैं। 
अत लोक सेवा के सदस्यों की भर्ती, प्रप्चिक्षण एवं सेवा की शर्तों के सम्बध मे उचित 
प्रणाली के विकास की आवश्यकता है । 

(2) अति आवश्यक--लोक सेवाएँ अति आवश्यक (णा8०॥/) होती हैं। प्रश्न 
यह है कि इन कार्यों को राज्य द्वारा सम्पादित करने को क्‍या आवश्यकता है? 
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बाहर मे यह होम एव चदिय राम्प ना जहिरद एड मरह्नन डे (िए विषय 
आवस्यक है। नप ७दृगार, विक्ि का हर हया भादि जनड दर रा ने नाइपम्त्रमद 
उगे से विनि। तयावा से स्यक्तिया हा द्रब्ववित डिब्ा है जे सेडाजा स्यापक 
सामाजिक एवं स्थायो सगदताों व इ्याव ते को मांस मुझ, ड थे पड सा हुई। सा इ 
गयाएँ याद । औीद। रहर हा रा एबं सयरस्या डे हिए जतियाय जाउधपर गा हु 

(3) ध्यापक सगड़न-- पर गया बाय 5 स्थापड (व सह स्थ्यॉ०) गगदा 
है जोर उप पर शाप हा वृष एरापिआर (6०-७७) है । पागडोव कमपारी 
इसे पवार वाय कर! है हि गया ब्यत्तिया डा नारब्दड सरापूँ उपसग्प हा सरद़ें। 
पूंति राख्प रा साइ सवाजा पर एडापिहार होता है जा उारायृत्याइन हम राम्य 
वियाधाय से हयरत हब विज पद्यादा हे हायोँ को भा नदों ऊर सर । । सास्यया 
डा उर्‌ पे ध्यापारिश सरयाओ का मोडि सामानई से 7/8र बनयया होता है । 

(4) जाता ₹ साय तएमाय स्यप्टार>य्मां के साप साइ-मयां ध्रमाने ब्यये 
हार करता है (पष्या॥ है वस्डाहध्या) । सोइनगरका डा अपने आपरप में 
प्राय दविष्या होता घाहिए । घाट डिसाे है गाय हई रियाया या पधगा। नहीं कराया 
पादिए ओर जिपि या सेमाव रूप से दित हिंसा भप्माय वा वियारत वरता 
घादहिएं । उारा आपरण बयाम (उमम०१५॥०४७) होता पादिए। फास एय जमनों 
भी भू तय मधराग्ध एवं पामर सरिधात में सम इसका रापप्ट उल्सेस घा। उ्ेँ 
प्रगगा एवं बानामी मे निरद ३ रह हुए भआषरप कराता पघाहिए दया प्रखसा या यध 
की शामना डिय बिता िध्ठायूयक् घासले की उाधियां को किया यित ररना चाहिए 
पाह स्पक्तिया रूप से थे उस सहमा हा उ॒पया प हो । 

राज्य-रमपारों करप्र रमपारी हू हैं, 4 राजनीदिष था विधायद नदी 
हैं। । उ८ ४यल परामदा हा पादिए एवं सासकीय नीति को वियायित करना 
घादिए । 4 स्पापारिया रा भाँति जप सवाओआ हा सत्य जनता से हों तसझते । वे 
दाज्य ने वियमा दारा उिधारि सीमा के अतमत काय परत हूँ। उठ एकू समा 
तेरा विपियां + जायगत स्वपियरीय अपधिरार प्राप्त हात हैं परन्तु उतर विरद्ध जनता 
को सलय ही विधायी एय यायिकत सुरधा प्राप्त हाती है । न्‍ 

(5) जनता के प्रति उसतरदाण्त्यि--लाइन्यवाएं अपने शायों के लिए 
अनाया के प्रति उत्तरदारी द्वोती हैं (2०७॥० है८००ण्यावआ॥५) । ज्ाउताजोय देगों 
में एस तरीरा या विरास हुआ है जिनर द्वारा कमधारिया यों जनता के प्रति 
निधिया क ब्रत्ति उत्तरदायी बनाया गया है। थे नोौच पे बतन मे परतो हुईं मछली रो 
तरह हैं जोर उनकी हर पिया दिखायी दती है और उसके कार्यों था लिए उह दण्डित 
किया जा सता है। फ्लत राज्य-कमचारी अत्यत चोकप्ना रहते हैं। ये सदव इसके 
लिए प्रयत्लशील रहते हैं कि उनस गोई भूल ते हो जाय | वे काई निणम करन ये पथ 
सम्बाधत यागजा तपर विधि का सूक््मतम अध्ययन कर संत हैं । उत्तरदापित्व के 
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फलस्वरूप अधीनता एवं पदसोपान प्रणाली (प्यझ्ाणीज) का विकास होता है । वरिष्ठ 
अधिकारी अपने अधीनस्थो के केवल उसी परामश को स्वीकार करते हैं जिसकी वह रक्षा 
कर सकते हैं। फलस्वरूप विभाग के युदक कमचारिया को नीति निर्माण मे योग देने 
के बादित अवसर प्राप्त नही हो पाते और लालफीताबाही का दापष उत्पन हो 
जाता है । 

(6) पद सोपानोय संगठन (प्राहअणाएट टै5४0॥शए०7)--राज्य की 
प्रदृति एवं खुनिदिचत कायक्षेत्र के फलस्वरूप पद सोपान पद्धति पर आधारित विभागीय 
संगठनों का विकास हुआ है | विभाग के विभिन क्मचारियो को पद, कार्य एवं वेतन 
की हृष्टि से श्रेणियां में वर्गीकृत कर दिया गया है । पद सोपान प्रणाली का मुख्य 
सिद्धात यह है कि प्रत्येक कमचारी अपने से उच्च कमचारी के अधीन होता है एवं 
आदेश के कारण एकता के सूत्र मे आवद्ध रहता है । निम्न अधिकारी अपने से वरिष्ठ 
अधिकारी के प्रत्ति उत्तरदायी होते है । विभागीय समठन सैनिक सगठन की तरह होते 
हैं और सभी काय उचित क्षमानुसार (00088 एछा07०/ ०४३७थ) होते हैं । 

(7) जनता से सम्पक--लांक सवा के सदस्या वा जनता से सीधा सम्पक 
होता है । इसक फ़लस्वरूप लोक सवा के प्रत्ति जनहा में अपेक्षाकृत जधिक घृणा पायी 
जाती है । व्यवस्थापिका एवं कायपालिका की गलत नीतियो एवं विधिया के लिए 
सामाय जनता राज्य कमचारियो को ही दोषी ठहराती है । उह शासन की नीतिया 
की क्रियान्वित करत समय जोपचारिक एवं कठोर जाचरण करना पड़ता है। यदि थे 
किसी व्यक्ति का हित करना चाहते है या उसे लाम पहुँचाना चाहते हे तो उहे यह 
काय भी धीरे धीरे एवं अनिचछापूवक ही करना पडता है। फलत शासकीय कमचारिया 
के प्रति जनता में विरोधी भावना व्याप्त हो जादी है । लोक सेववा को किसी भी 
प्रकार मिंदयों या कूर (४४॥८७५) नही होना चाहिए? तथा उनका दृष्टिकोण परोप- 
कारी होता चाहिए | यह सामा य विद्वास है कि राज्य एक आदश मालिक (छाफ्र 
09७) है । लोक सेवा मे व्यक्तिगत प्रतिस्पद्धा के लिए काई स्थान नही होता है । 
अत जो एक बार शासकीय सेवा म भर्ती हो जाता है वह जीवन मर उसमे बसा 
रहता है। सहयोगी व वरिष्ठ अधिकारिया द्वारा परस्पर एक-दुसर॑ हें जिए कठोर 
शब्दों का प्रयोग नहीं क्या जाता है । अनुश्यासनात्मक कायवाही बहुत कम ही जाती 
है एबं सरकारी सेवा में से बहुत कम व्यक्तियों को ही निकाला जाता है। जत इन 
सीमाओं के अधीन काम की उचित (०४८४७) परिस्थितिया का निर्माण लोक-संवा 
के लिए महत्व का विषय बन गया हैं । 

लोक-सेवा का इतिहास 
प्राचीन मिस्र मे लोक सवा के किसी न किसी रुप मे प्रचलित होने के प्रमाण 
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मिलते हैं । प्राचीन मारत एवं चीन म भी राज्य कमचारिया की नियुक्ति की प्रथा 
प्रचलित थी, लेकिन प्राचीन यूनाम म लोक सेवका का वग नहीं पाया जाता या। 
एयेस में अधिकाश कमचारी जनता द्वारा निर्वाचित क्ये जाते थे और वहाँ गण 
तजीय रोम की तरह की कोई लोक सेवा नही थी। रोमन साम्राज्य म॑ जनक प्रकार 
के प्रशासको की निमुक्ति की गयी और महत्वपूर्ण पदा पर केबल कुलीनत भीय वग के 
व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। मध्ययुगीन यूरोप सम पंश्चेवर राज्य-कम- 
चारियो का उदय हुआ जिनम अधिकाश क्‍्मचारी मध्यम वर मे स॑ मर्ती किये 
जाते ये । 

डा छाइट के अनुसार फ्रा स में रिचलू (00॥6), जिटेन में हेनरी अप्टम 
एवं महारानी ऐलिजावंथ प्रथम तथा प्रश्चा म इलेक्टर महान्‌ (06 ठाध्वा 8९००) 
वे प्रमुख शासक है जि हांने मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्था के मध्य से राज्य, पद, नागरिक- 
जीवन एवं स्थायी पदाधिकारियों की घारणा का विकास किया था ।* 


प्रशा की लोक सेवा (?705४४॥ (ँञशा 56४००) 

लोक संवा का आधुनिक युग मे सवप्रथम विकास प्रशा मे हुआ था । 640 
से 786 ई तक प्रश्ा पर चार राजाओ का घासन रहा था। इनम से तोन राजा 
महान इलेक्टर फ्रेटरिक विलियम एवं फ्रेडरिक महान्‌ योग्य एवं विलक्षण प्रशासनिक 
क्षमता से युक्त थ। प्रशा म लोक सेवा की स्थापना एवं विकास उपरोक्त शासकों का 
काय था ।* तीस वर्षीय युद्ध से जत, धन एवं सस्थाओ की अत्यधिक हाति हुई थी तथा 
युद्ध के पश्चात राजस्व एवं सैनिक प्रणाली का पुनगठन एक समस्या थी। राज्य के 
क्षेतफल तथा जनसख्या मे वृद्धि के साथ राज्य कमचारियो की सख्या मे भी वद्धि हुई 
थी। आध्धिक विकास के लिए छीघ्र निणय की क्षमता, ईमानदारी एवं प्रशासनिक 
शक्ति स युक्त राज्य-कमचारियो की आवश्यकता थी | फलस्वरूप प्रशिक्षित लोकनसेवा 
का भहत्व अनुमव क्या जाने लगा और शक्तिशाली लोक सेवा ने प्रशा के एकीकरण 
भे भी योग दिया । केद्वीय शासन म॑ विभिन्‍न विभागो की स्थापना को गयी। प्रशा मे 
स्थायी सेना थी जिसकी भर्ती सीधे केद्रीय शासन द्वारा की जाती थी । जिला में भी 
राज्य द्वारा अधिकारियो की नियुक्ति की गयी थी। जिला अधिकारियों (उल5पगाद: 
(078) की नियुक्ति प्रारस्म मे सनिक उद्दृश्य से की गयी थी पर तु छ्ीघ्र ही व जिलो 
मे केद्रीय शासन के सीधे प्रतिनिधि के रूप मं काय करने लगे । अवकाश, काम के 
घण्टे, पद्धति, गोपनीयता एवं अनुशासन आदि के सम्बंध में नियम बनाये गय । जनता 
से सम्पक रखने वाले कमचारिया को विनम्नतापूवव' आचरण के आदेश दिये गये। 
व्यापारिया को अपमानित करने पर प्रथम अपराध के लिए कर दण्ड एवं बाद में 


8  ज्रद्ा।:.. य#6ं8 दीए्म॑ दथ्षणदर या वोपग्वतम ी4/8, (950 छ [7 
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ब्रिटिश लोक सेवा (86 छाओ एाश। $कश०४) 


ब्रिटिश लोक सेवा को विश्व की सवश्रेष्ठ लोक संवा माना जाता है। फाइमर 
ने इसकी बडी प्रशसा की है | उसके अनुसार ब्रिटिश लोक सवा सहश तकनीकी क्षमता 
एवं मानवीय सेवा का समवय अय सेवाओ मे नही मिलता है ।/ आ्राह्य वालास के 
अनुसार लोक सेवा का समग्ठन 9वीं सदी के इगलण्ड का एक महान्‌ राजनीतिक 
भाविष्कार है।” राज्य के मा त्रयो, सचिवा एवं परामशदाताओं द्वारा जो कमचारी 
नियुक्त किये जाते थे व उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किये जाते थे। वे मा भ्यो 
के व्यक्तिगत संबक हुआ करते थे और उनके द्वारा ही पदच्युत किये जाते थे । व्यक्ति- 
गत संवा की यह व्यवस्था आग्रे चलकर लोक सेवा से परिणत हो गयी । धीरे धीरे 
स्थायित्व एवं पदो नति वी प्रथा का मी विकास हुआ । महारानी विक्दोरिया के 
सिहासनारूढ होने के 50 वर्षों पूव से राजनीतिज्ञों एव शासकीय कमचारिया म॑ भेद 
किया जाने लगा था। 832 ई तक ब्विटन म॑ लोक सेवा मे 2] हजार व्यक्ति थे । 

9वी सदी के उत्तराद्ध में लोक सेवा मे सुधार हुए थे, फ्लस्वरूप उस जाधार 
भूत पद्धति का विकास हुआ जो वत्तमान ब्रिटिश लोक सेवा का आधार है। आधुनिक 
लोक सेवा के सम्बंध में 854 ई म॑ नॉयकोट एवं ट्रेविलियन! ने स्थायी लोक सेवा 
संगठन सम्बधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इहही सुभावों पर श्रिटिश लोक संवा 
आधारित है। इस आयोग की मुर्य सिफारिश इस प्रकार हैं--परीक्षा की उचित 
प्रणाली द्वारा योग्य व्यक्तियो का चयन, योग्यता के आधार पर पदोन्नति, सभी 
फ्रमचारियो को एक सेवा में संगठित करना एवं सभी कमचारियों को विभिन विभागों 
मे॑ पदोनति के मवसर देता तथा लिपिक वग की स्थापना जिससे सामाय रूप से 
उनकी सेवाएँ सभी विभागा को उपलब्ध हो सके । इन सुधारो को घोरे धीरे कुछ वर्षो 
मे क्ियावित किया गया था । 

]855 ई मे लोक सेवा आयोग (शा 86९0० 0०5०) की 
स्थापना की गयी थी। इससे पूव प्रत्येक विभाग को अपने कमचारियों का चयन एवं 
नियुक्त करने की स्वत-भ्रता थी | सामायत स्वीकृत यूवत्तम योग्यता सम्बधी कोई 
मानदण्ड नही था, न कोई परीक्षा ही होती थी । काम तो चल रहा था परन्तु लोक 
सेवाओं में अव्यवस्था व्याप्त थी । लोक सेवा आयोग के काय विशाग्ाध्यक्षा द्वारा 
छोटे पदो के लिए मनोनीत नामो की समीक्षा करना तथा यह देखना था कि वे पद 
के दायित्व क अनुरूप आवश्यक यूनतम योग्यता रखते है या नहीं। विभिन विमागो 


]4. 0एणटव एज छ. 8ैडाएशीबाए कीगंमद्ग 7#व्णठ ०३ ब्य , छ7 384 85 
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द्वारा जो पृथक पृथक परीक्षाएँ ली जाती थी उनके स्थान पर आयोग द्वारा एक परीक्षा 
संचालित की थी । 

]870 ई का आदेश लोक सेवा के इतिहास में महत्वपूण स्थान रखता है। 
इसके द्वारा विभागीय नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ अनिवाय कर दी गयी । 
874 ई मे प्लेफेयर आयोग (0]897 (0णाया$श०ा॥) द्वारा कमचारियों के चयन, 
हस्ता-तरण एवं वर्गोकरण के सम्बंध म अधिक विस्तृत सुधारों के प्रस्ताव रखे गये। 
लोक सेवा में तीन श्रेणिया बनायी गयी--प्रशासकीय या स्टाफ अधिकारी, उच्च तथा 
निम्न सम्मागीय क्मचारी । रीडले आायोग (886 90) (एा0॥859 ए०ाशा$आ०॥) 
द्वारा पृथक रूप से कुछ विमागो के सगठन आदि के सम्बंध म॑ सिफारिशे भ्रस्तुत की 
गयी । आयोग ने काय विभाजन तथा हर प्रकार के काय के लिए पृथक व्यक्तिया की 
भर्ती का भी सु क्राव दिया । मकक्‍्डोनल आयोग, 9]2-5 (](४०००॥४७) (०शआधाई 
800) ने देश की शिक्षा प्रणाली एव लोक सेवा की परीक्षाओं म घतनिप्ट समवय 
का सुझाव दिया । ग्लैडस्टोन सम्रति (0]80$07० (णराण।७९,]98) एवं टोम- 
लिन आयोग, 93] (प७॥॥॥ (०॥रण्मा४घ०॥) द्वारा भी महत्वपुण सुझाव दिये गये 
थे | टोमलिन आयोग ने राज्य कमचारियो की चार प्रमुस श्रेणियो--प्रशासकीय, वाय- 
पालिका, लिपिक (0०॥०४) एच सहायक लिपिक--के निर्माण का सुमाव दिया था। 
समस्त शासकीय पद स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान रूप से खोल देने का भी सुराव दिया 
गया था | छ्वितीय विश्व-युद्ध के उपरा त्‌ राज्य-कमचारिया की सेवा सम्बंधी शर्तों 
(४०८ ००१0॥00॥9) के सम्बंध म॑ं विचार-विमश्ग हेतु प्रीस्टले आयोग (एदाधज/४४ 
(०ग्राण्ा$9०॥, 953 55) की स्थापना की गयी थी। आयोग ने काम के घण्टो को 
कम करने, एक सप्ताह मे पा दिन करने, काय अवकाश भत्तो को कम करने एवं वेतन 
बुद्धि का सुझाव दिया । 

ब्विठिश लोक सेवा म तीन प्रकार की श्रेणियाँ (७७४५८४) हैं 

() स्ामा य सेवा श्रेणिया (0थ7००७] $070०० (]9६४८५)--इसम प्रशास- 
कीय, कायपालक, लिपिक एवं अय लघु वेतनभागी कमचारी होते है । 

(2) विशेषज्ञ श्रेणियाँ (39०००७॥४ 0]955०5)--इसम वैज्ञानिक, तकनीकी 
एव विशेष रोजगारों से सम्ब धत कमचारी शामिल होते है। 

(3) विभागीय श्रेणिया (009थ॥7०708) (॥9६६६३)--इसका सम्बंध एक 
विभाग के कमचारिया से होता है, यथा--राजस्व मण्डल के कर निरीक्षण कार्या- 
लग (9४ ॥59०००४/४) । 

वैदेशिक सेवा (800९7 5दष्ा००), समुद्र पार लोक सेवा (0ए७5९४ (शा 
80९००) एवं उत्तरी आयरलैण्ड की लोक सेवा उपरोक्त श्रेणिया से पृथक हैं ॥?7 


7 एच छत एग्रो इक्शत्ट... ०6 ८, छए 70 


692 | आधुनिक शासनत त्र 


ब्रिटिश लोक सेवा पर कोपागार या ट्रेजरी विभाग का नियत्रण होता है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका मे लोक सेवा (॥॥6 ए 8 (जा $869००) 
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन मे लूट प्रथा (39075 $8एशथ्या) प्रचलित 
थी। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात विभिन शासकीय पदो पर 
सैकडो की सरया में विजयो दल के व्यक्तिया को नियुक्त कर दिया जाता था। इस 
प्रथा के लिए प्रधान रूप मे राष्ट्रपति एण्ड, जकसन (#वता८ए 220४०॥) उत्तरदायी 
थे, यद्यपि लघु रूप से यह कृप्रथा वोशिगटन, जैफरसन एवं एडम्स के समय से ह्दी 
प्रचलित थी । 829 ई से 883 ई तक अमरिकी सावजनिक जीवन म॑ इसका बडा 
जोर रहा था और सभी शासक्लोेय पदा पर विजयी राष्ट्रपति द्वारा अपने राजनीतिक 
दल के व्यक्तिया की नियुक्तियाँ की जाती थी। इस लूट प्रणाली के भम्मीर दुष्परि- 
णाम हुए !! ()) प्रशासन म जक्षमता (77०गी०९॥०9) का साम्राज्य व्याप्त हुआ था। 
(७) राजकीय पदा की सरया मे वद्धि हुई थी। (7) राजनीतिक भ्रष्टाचार ने 
व्यापक रूप धारण कर लिया था। (५) नियुक्तियो को लेकर राष्ट्रपति व सीनेट मे गम्भीर 
मतभेद एवं ढ्व द्व उत्प न हो गये थे। (५) राष्ट्रपति एव अय विभागाध्यक्षा के समय 
एवं शक्ति का अत्यधिक जपव्यय हाने लगा था । पटाधिकारिया का चयन कॉँग्रेसजन 
एवं दलीय नेताआ द्वारा सयुक्त रूप मे किया जाता था। दला द्वारा जित व्यक्तियों 
को नियुक्त किया जाता था उनसे दलीय निर्वाचन कोप के लिए वेतन का कुछ प्रतिशत 
निश्चित कर लिया जाता था । फलस्वरूप कमचारियो द्वारा अधिक वेतन की माँग 
की जाती थी। इस प्रकार लूट प्रणाली के आतगत दला को राज्य स॑ अप्रत्यक्ष रूप से 
धन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के अधीन जो कभचारी नियुक्त 
किये जाते थे वे पूरी तरह राजनीतिक इृष्टिकोण म॑ रगे होते थे। तत्कालीन जनता वी 
हृष्टि म॑ राजनीति एवं प्रशासन घृणित काय थे एवं शायद ही कमी कोई राज्य इतना 
भ्रप्ट रहा हो जितना कि लूट प्रणाली के युग का अमेरिका ॥१ क्षमता का अभाव, 
अप्टाचार, घूसखोरी एवं दलीय भावना की प्रधानता लूट प्रथा क॑ कुत्सित दुष्परि- 
णाम थे । 
880 ई म लूट प्रथा के विरुद्ध तीव्र जनमत वन चुका था। 883 ई मे 
सीनंट ने सिविल सबविस अधिनियम (786 टाश] 5८५०४ 6०) पारित किया था। 
इसे पारित कराने मे सीनेटर पिडलटन का प्रमुख हाथ था। अत इसे एलागलगा 


० भी बहते हैं। इसके अनुसार -- 
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(।) सीनेट के परामश से राष्ट्रपति को निसदस्यीय लोक-सेवा भायोग के 
गठन का अधिकार प्रदान किया गया, 

(2) लोक सेवा आयोग का यह कतव्य निर्धारित किया गया कि इस विधेयक 
को क्ियाँवित करन के लिए आवश्यक नियमादि का निर्माण करके वह राष्ट्रपति का 
सहयोग प्रदान कर, तथा 

(3) सुप्रशासत के लिए वाछित परिस्थितियो के निर्माण, प्रत्याशिया की 
योग्यता के निर्धारण हतु खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को व्यवस्था, सेवा सम्ब॒भी शर्तों 
एवं संवाओआ की श्रेणियां के वर्गीकरण आदि के सम्बंध में लोक सेवा आयोग को 
नियमादि के निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया । 

लेक्नि लूट प्रथा पूणत समाप्त नही हुई है । लोक सेवा थायोग म॑ दोनां दलो 
को प्रतिनिधित्व दिया जाता है राष्ट्रपति को अनेक म्रहत्वपूण प्रशासकीय एवं तकनीकी 
पदो पर नियुक्ति का एकाधिकार बना हुआ है । 905 ई में लोक सेवाआ मे सुधार 
के लिए देश मे एक बार पुन जागृति उत्पन हुई थी। लेकिन लूट प्रथा को पूरी तरह 
समाप्त नही किया जा सका | 9]6 ई तक लगमग आधे पदा पर प्रतियोगी परीक्षाजों 
हारा नियुक्तियाँ होने लगी थी । 930 ई तक लूट-प्रथा प्राय पूरी तरह समाप्त हो 
चुकी है । भव केवल कुछ उच्च पदो को छोडकर सभी शासकीय पदां पर नियुक्तिया 
लोक-सेवा आयोग के द्वारा ही होती है । 

हरमन फाइनर क॑ अनुसार अमेरिकी उच्च सेवा म॑ योग्य कमचारिया के 
अभाव के दो निम्न कारण है प्रथम, प्रशासकीय श्रेणी या प्रशासकीय विश मण्डल 
(30777787806 94708) को कोइ मा-यता नही दी गयी है। ब्रिटेन एवं फ्राःस 
की उच्च प्रशासकीय सेवाआं की मांतति पूरी तरह प्रशासन को समर्पित प्रशासको का 
निर्माण नही क्या जा सका है | सधीय कमचारिया के वर्गीकरण म॑ ऐसे प्रशासकीय 
अधिकारिया को कोई स्थान नहीं है। अधिकाश व्यक्ति जिह परीक्षा के माध्यम से 
भर्ती किया जाता है वे सेवि-वग एवं वित्तीय मामलो तथा प्रशासकीय संगठन थांदि 
के विशेषज्ञ होत हैं । उहे सामाय प्रशासन नर्थात नीति का साध्य एव साधन के रूप 

मे निर्माण में परामश का कोई अनुभव नही होता ॥ द्वितीय, लोक सेवा की परीक्षाओआ 
में भहराई एवं दाद्यमनिक या ताक्कि सघप के लिए स्थान नहीं है अपितु उसकी परी 
क्षाएँ अनावश्यक हैं ॥ भत्त आवश्यकता इस बात की है कि लोक-सेवाजा की अहता 
सम्ब'घी आवश्यक्ताआ तथा शिक्षा प्रणाली मे निकट सम्पक होना चाहिए ।" हृवर 
आयाग के सदस्यो को अमरिकी लोक सेवा व्यवस्था के प्रति काफी असतोप था। मायोग 
का मत था कि कनिष्ठ (]ण॥07) वचानिक, तकनीकी एवं प्रशासकीय पदा की भर्ती 
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के सम्बंध मे न तो पर्याप्त प्रयत्व किया जाता है और न ही इस ओर पर्याप्त समय 
दिया जाता है 7 

फाइनर हुवर आयोग की इस सिफारिश को उचित नही मानत॑ कि प्रत्येक 
विभाग को लोक सेवा आयोग के अधीन अपनो जावश्यक्तानुसार भर्ती की निजो 
योजना बनानी चाहिए । इस व्यवस्था से एकल प्रश्मासकीय सेवा का विकास नही हो 
सकेगा । 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे शासकीय कमचारियो को निजी व्यवसायों के कम- 
चारियो की अपक्षा कम वेतन मिलता है अत योग्य व्यक्ति सरकारी सेवा मं भाकपित 
नही होते है और जो आते भी हैं वे अवसर पाते हो शासकीय सेवा को छोड देते हैं। 
अमेरिकी लोक सेवा मे सामायत 35 वष एवं कुछ सेवाओ मे 40 वष की आयु 
तक के व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं । आय व्यवसायो म असफल होने पर अनेक व्यक्ति 
शासकीय सेवाआ में चले आते है । फलस्वरूप लोक सेवा म कुघलता का अमाव होता 
है । इस व्यवस्था के अतगत प्रशासकीय संवा को स्थायी जीवन-बृत्ति (एथायशादा 
८थ7०7) बनाने की प्रवृत्ति विकसित नही होती है । 

अमेरिकी लोक सेवा मे सुधार की आवश्यकता है और इस सम्बंध में निम्न 
सुभाव प्रस्तावित किये गये हैं. ब्रिटेन एवं फ्रास की भाति प्रशासकीय वग का निर्माण 
किया जाय, योग्यलम एवं बुद्धिमान व्यक्तियों को सेवा मे चुना जाय, लोक सेवा वा 
स्थायी जीवन थृत्ति के रूप मे विकास किया जाय, वेतन म वढ्धि, प्रमति एवं पदोनति 
की उचित व्यवस्था की जाय । प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा विश्शिष्ट योग्यता की 
अपक्षा सामाय भान की परीक्षा भी ली जानी चाहिए । 
भारत में लोक सेवा (टए॥ 8६९०० ॥ 769) 

आधुनिक अथ मे प्रशासन का विकास ब्रिटिश काल से हुआ है । इस्ठ इण्डिया 
कम्पनी के शासन काल मे कमचारी अश्रशिक्षित एंव अपर्याप्त वेतनमोगी होते थे। 
गवनर लॉड क्लाइव न अपने द्वितीय कायकाल में इस सम्बंध में सुधार का प्रयल 
किया था । उसने कमचारियों को कम्पनी के साथ अनुवाघ (००7४०) करने के लिए 
बाध्य किया और निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबध लगा 
दिये । फलस्वरूप बनुवाघीय लाक सवा (0०एथाथ«त टाशा! 50००) का विकास 
हुआ । लेकिन इन व्यवस्थाओ से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | लाड कासवालिस ने 
देश के सम्पूण प्रशासन त-त्र मे व्यापक परिवतन किये ये । उच्च पदो पर अंग्रजा की 
एवं निम्न पदों पर भारतीया की नियुक्तियाँ की गयी । उसने कमचारिया वे निजी 
व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया पर तु उनके वेतन मे वद्धि कर दी तथा पदोन्नति 
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के लिए वरिष्ठता के सिड्धा त को मायता प्रदात की । लॉड वेलेजली ने अपने समय में 
फोट विलियम म एक विद्यालय की स्थापना की जिसमे प्रत्येक नवीन कमचारी को 
कम्पनी की सेवा मे आमे पर तीन वप तक भारतीय इतिहास, मापा एवं विधि की 
शिक्षा दी जाती थी | लेकिन कम्पनी के डायरेक्टरा ने इस विद्यालय को बाद म॑ बाद 
कर दिया और 83 ई मे हेलवरी (|०॥«६४७४७५) मे एक विद्यालय की स्थापना 
को जो 858 ई तक चलता रहा । भारतीय लाके सवा के लिए मनोनीत व्यक्तियो 
को चार वप तक इस विद्यालय म शिक्षा दी जाती थी और कठिन परीक्षा होती 
थी। विद्यालय का प्रशिक्षण-स्तर ऊँचा तथा अनुशासन कठोर था। इस समय कम्पनी 
में सरक्षण प्रणाली (7»0728० 5५७९) प्रचलित थी । कोट आफ डायरेक्टस द्वारा 
नियुक्तियाँ की जाती थी ओर जिस वे चाहत थे उसे नियुक्त करते ये । 853 ई के 
चाटर अधिनियम के द्वारा सरक्षण प्रणाली को समाप्त करके सुली प्रतियोगी परीक्षा की 
व्यवस्था की गयी । मकॉले मे खुली प्रतियोगी परीक्षा का सुभाव दिया था और ब्रिटिश 
ससद ने उसे स्वीकार कर लिया था । मकॉल न॑ लोक सेवा मे भर्ती के लिए किसी 
विशेष शिक्षा पर वल न देकर केवल प्रत्याशिया को मानसिक जागरूकता एवं क्षमता 
के परीक्षण पर बल दिया था ) 

१833 ई के चाटर अधिनियम द्वारा कम्पनी की सेवाओ में मारतीयों के साथ 
समानता के व्यवहार का आश्वासन दिया गया था परतु, 870 ई तक केवल एक 
भारतीय को ही कम्पनी की अनुबधीय लोक सेवा म भर्ती किया गया था। भारतीय 
लोक सेवा की अधिकतम आयु सीमा 23 व निर्धारित की गयी थी । इसे 860 ई मं 
22 वष, 866 ई में 2] वप एवं 878 ई मे 9 वप कर दिया गया था। इतनी 
भत्पायु म भारतीया के लिए इगलेण्ड जाकर प्रतियोगी परीक्षालां मे भाग ले सकना 
कठिन हो गया | अत भारतीय लोक सेवा म 870 ई से 94 ई तक केवल 
4 भारतीय प्रत्याशी ही सफल हो सके । 858 ई मे कम्पनी के शासन का अन्त हो 
गया और भारतीय शासन क्राउन के अधीन आ गया । भारतीय लोक सेवा मे नियुक्ति 
के अधिकार मारत म॒त्री को प्राप्त हो गये । 870 ई मे भारतीयों को लांक-सेवा 
मे नियुक्त करन के उद्देश्य से ब्रिटिश ससद ने विधि द्वारा भारत सरकार को इस सम्बंध 
में नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया । मारत सरकार न॑ इन नियमा के 
बनाने मे 9 वप लगा दिये । इन नियमो के जधीन गवनर जनरल को समाज मे प्रति- 
डिठित एवं सम्मानित परिवारों के सदस्या को लोक सेवा में भारत मत्री द्वारा प्रति 
बंध की गयी नियुक्तिया के छठ्वें माग्र के बराबर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान 
किया था। फलस्वरूप सविधिक लोक सेवा (308प/09 (शा $क्वष्व००) का विकास 
हुआ । 

लोक सेवा सम्वधी इस व्यवस्था के प्रति मारतीय जनता मे तीमब्र असातोय 
था। मारत एवं इगलेण्ड में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ करने की माँग श्री सुरेद्रनाय 
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बनर्जी द्वारा प्रस्तुत की गयी । अपने मत के प्रचार एवं समथन हंतु उहाने सम्पूण 
भारत का दौरा किया। इस समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी 
थी। काग्रेस ने प्रतियोगो परीक्षाओं की आयु सीमा बढाने एवं मारत तथा इगलैण्ड मे 
साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था करने की माँग की । 

एचीसन आयोग (4॥एा50४ (०ग्रा7॥5807)--लॉड डफरिन ने !886 ई 
में चास्स एचीसन (87 एथ्या65 #ाव्या507) की अध्यक्षता म मारतीयां की लोक 
सेवा सम्बधी मांगा पर विचार करने हेतु एक आयोग की स्थापना की । आयोग ने 
() इगलंण्ड एवं भारत में साथ-साथ परीक्षा के विचार को अस्वीकार कर दिया, 
(2) अधिकतम आयु 23 वष कर देने का सुभाव दिया, तथा (3) अनुवधीय एवं 
गैर अनुबधीय सेवाआ के स्थान पर साम्राज्ञीम, प्रात्ीय एवं अधीनस्थ संबाओं का 
वर्गीकरण प्रस्तावित किया । एचीसन आयोग का प्रतिवेदन एक लेख मान रह गया 
क्योकि उस पर कोई कायवाही नही की गयी । भारतीय नागरिक सेवा के अतिरिक्त 
इसी बीच म अनेक तयी अखिल भारतीय सेवाआ की स्थापना की गयी | इनमे प्रमुख 
थी मारतीय पुलिस सेवा, भारतीय स्वास्थ्य सेवा एवं मारतीय शिक्षा संवा। 

909 ई के अधिनियम द्वारा मारतीया की माँगो को और अधिक बल प्राप्त 
हुआ । फलस्वरूप 92 ई में लोक सेवा में भारतीय माँगो पर विचार हेतु एक आयोग 
की स्थापना लॉड इस्लिग्टन (7.06 75॥728/07) की अध्यक्षता मं की गयी |” परन्तु 
आयोग के प्रतिवंदन देने के पूव ही आतरिक एवं अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अबक महत्वपूण 
घटनाएँ घट चुकी थी । फलत लोक सेवा में सुधार सम्बधी अगला कदम 9]8 ई 
की मॉण्टफोड रिपोट ()(०॥/07० 7२८००) के आधार पर ही उठाया गया। 

मॉण्टफोड रिपोट की मुख्य सिफारिश निम्नवत्‌ थी 

() भारत एवं इंगलण्ड से साथ-साथ प्रतियोग्री परीक्षाएँ आयोजित की 
जायें । 
(2) अखिल भारतीय सेवाओ के 33% पदो पर भारतीयों को नियुक्ति की 
जाय तथा इस सख्या में प्रति वप 8% की वद्धि की जाय । 

(3) अखिल भारतीय सेवा के कमचारिया को उच्च पदो पर वेतन, पेशन, 
अवकाश एवं समुद्र पार जाने के भत्ते दिये जाये। 

भारत शासन अधिनियम (99 ई )--भारत शासन अधिनियम (99 ई ) 
के द्वारा इन सिफारिशो को क्रिया वत किया गया तथा के द्वीय सेवाओं की भर्ती के 
लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त 
लाक सेवाजा म साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था 
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अत लाक तथा अन्य सेवाओं मे मुसलमाना को पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान 
किया गया । लोक सेवा के यूरोपियन सदस्यों के अधिकारों एवं हिता की रक्षा का 
लेधिकार गवतर को प्रदान किया गया । 

ली आयोग (7.८8 0०7र्याइ॥०४) --923 ई मे लाड ली (7.गर्त 7.08 
जी #क्षशाबा) की अध्यक्षता में एक अय ज्ञाही जायाग की स्थापता की गयी । उसके 
मुख्य सुझाव निम्नवत थे 

(१) )99 ई के अधिनियम मे उल्लिखित लोक सेवा जायोग की तुर त स्थापना 
किये जाने पर वल दिया, 

(2) नखिल भारतीय लोक संवाआ की कुछ श्रेणियो--यथा, शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा इजीमियरिंग सेवा की सडक एवं मवन शाखा को भारत मन्नी के स्थान पर लोक 
प्रिय प्रात्तीय मत्रियों के निय जण मे हस्ता तरित करने का सुभाव दिया 

(3) लोक-सेवा मं 20% उच्च पदों पर प्रातीय सेवाआ के अधिकारिया 
की पदोनति करने एवं सीधी भर्ती म भाधे मारतीयों एवं आधे यूरोपियनो को लेने का 
प्रस्ताव किया, 

(4) पुलिस सेवा मे यूरोपियन एवं मारतीया का अनुपात क्रमदा 3 एवं 3 का 
रखा गया, तथा 

(5) साम्रानीय (077), प्रातीय (0०७0०) एच अधीनस्थ (8०9- 
०4॥90) श्रेणिया में लोक सेवा का वर्गीकरण प्रस्ताचित क्या । 

भारत शरसन अधिनियम (935 ई )--इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा 
प्रणाली मे सशोधत एवं सुधार के निम्नलिखित प्रयत्न किये गय थे 

[!) मारतीय नागरिक ((४७॥]) पुलिस एव स्वास्थ्य सेवाजा के अतिरिक्त 
शेप सभी सेवाएँ मारत सत्री के नियन्त्रण से हटाकर गवनर जनरल एवं गबनरा के 
निय त्रण से कर दी गयी । 

(2) भारतीय नागरिक (लोक) सेवा क॑ पदो के अतिरिक्त सभी पदा पर 
विधानमण्डल का नियाभ्रण स्थाप्रित्त कर दिया गया। 

(3) सघोय एवं श्रा तीय लोक-सेवा आयोग की स्थापना पर बल दिया गया 
और यह व्यवस्था की गयी कि सघीय एवं प्रातीय शासन भर्ती पद्धति, नियुक्तिया, 
पदोत्नत्ति, स्थानातरण, अनुशासन जादि के सिद्धाता के निर्धारण म लोक संवा आयाग 
से परामश लें । 

(4) लोक-सेवाओ के यूरोपीय सदस्या के हितो की रक्षा वा दायित्व गवनर- 
जनरल एव गवनरा फो प्रदान किया गया 

उपराक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि स्वतातता के पुद 7989 ई तक लोक 
सेवाओ के भारतीयकरण की गति अत्यत धीमी थी । 
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स्वत जत्ता के पश्चात्त (4ैवी0 ग्गरत॑श्फुधयंधव०८)---मारत के स्वत त्र होने पर 
लोक सेवा के बहुत से अंग्रेज पद्रधिकारियां ने पूर्वावकाश ले लिया एवं बहुत से मुसत 
मान सदस्यो ने पाकिस्तान जाने का निणय किया, फलस्वरूप यकायक उच्च लोक 
सेवकों का अभाव हो गया । करीव 600 उच्च भारतीय नागरिक सेवा ([ 0 8)के 
सदस्य कम हो गये | यही स्थिति भारतीय पुलिस सेवा मं थी । इधर स्वतजता 
के फलस्वरूप राजकीय दायित्वों मे वद्धि हुई थी और लोव-कल्याणकारी एवं विभिन 
राजकीय दायित्वों को समालने हेतु प्रशिक्षित एवं अनुमवी अधिकारिया की आवश्यकता 
थी । अत भारत के तत्कालीन गृहम थी स्वर्गीय सरदार वल्लमभाई पटेल मे अवदूबर 
946 इ में मुख्य मीनयों का एक सम्मेलन नई दिल्‍ली में आर्मान्त किया 
जिसमे अखिल भारतीय प्रश्मासकीय एवं भारतीय प्रुलिस सेवा के पुमंगठन के 
सम्बव म प्रातो के मुरय मीजियो की सहमति प्राप्त करने मे वे सफल हां गये थे। 
तत्परचात भारत सरकार द्वारा एक विश्ञेप मर्ती मण्डल की स्थापना की गयी एवं खुली 
प्रतियोगिता से बहुत से पदो के लिए व्यक्तिया की भर्ती की गयी । अब इनके श्रश्ि 
क्षण का अश्व सामने था। द्वितीय विश्वशुद्ध-काल म ब्रिटिश विश्वविद्यालय मे द्विवर्षीय 
प्रशिक्षण प्रणाली को अनेक व्यावहारिक कठिताइयां के कारण स्थगित कर दिया गया 
था । भव देहरादुन म॑ एक अस्थायी प्रशिक्षण केद्ध स्थाप्रित किया यया । 
947 ई में भारत सरकार मे नईं दिल्‍ली म भारतीय प्रशासकीय सवा [[ 6 $) 
के लिए स्थायी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की । 955 ई मे इस पशिक्षण पस्थाव मं 
चेशकालिक (987/ ॥7) प्राचार्यों के स्थान पर परूणकालिक (एणिं। 870) प्राचाय एव 
उप प्राचाय (५४०४ /777५00]) की नियुक्ति की गयी । परन्तु इस व्यवस्था को भी 
अपर्याप्त एवं जपूण माना गया और मसूरी मे राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय (सिशाणावा। 
20400॥79 07 3470077574/078) की स्थापना की गयी । अब यही विद्यालय लाल 
बहादुर द्ास्ती प्रशासन विद्यालय के नाम से विर्यात है । 
लोक सेवा की प्रशासनिक समस्याएं 
लोक सेवा की प्रमुख प्रशासनिक समस्याएं है भर्ती (ब्याणप्राथा); पदों 
"नति (छा०7०४०४), अनुशासन (478०.)77०) एवं सेवा सम्बधी भय शर्तें (जस्ते, 
पदावकाश, पेशन आदि) । अग्रिम प्रृष्ठो म इन पर विचार किया गया है । 
भर्ती (२९लणायवद्या) 
शासकीय पदो पर भर्ती से तात्यय विशिष्ट पदा के लिए योग्य एवं घययुक्त 
व्यक्ति की खोज से है । भर्ती करने के लिए कमचारियां के पदा के विज्ञापन किये जाते 
हैं या मुख्य पदा के लिए उच्च श्रशिक्षित व्यक्तियों की खोज की जाती है।* 
प्राय सभो देशो स सरकारी थदा के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं एवं उनमे से योग्य 
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व्यक्तियों का चयन किया जाता है । सभी लोक्सन्त्रीय देशा में इस काय के लिए लोक 
सेवा आयोगा की स्थापना वी ग्रयी है । जायोग योग्य प्रत्याशियों के तामा वा चयन 
करके शासन को भेज देते हैं और शासन उनको नियुक्त करता है। जूद प्रणाली' अब 
प्राय पूणत समाप्त हा गयी है। 

भर्ती के दो तरीके है प्रथम, सीधी भर्ती (606०७ उष्णप्राताला), एवं 
द्वितीय, पदो'नति (970700०0) हारा मर्ती । यह दोनो तरीके ही हर देश में प्रच 
लित हैं । प्रत्येक देश मे विभित पदो के लिए पूवपिक्षित (फ़ाद्यध्यध॥०) योग्यताएँ 
निर्धारित कर दी जाती हैं । योग्यताएँ दा प्रकार की होती है. (3) सामान्य (७76 
उ4), एवं (2) विशिष्ड (४४८००) | सामान्य योग्यताआ या जहताजा के अतगत्त 
नागरिकता, आवास, लिग, जायु, आदि सम्बधी जहँताएँ हाती है । विशिष्द अहताभा के 
अतगत्र शिक्षा, अनुभव एवं वैयक्तिझ गुण सम्ब घी नहताएँ होती है । 

कमचारिया की योग्यताजो की जाच करने के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार की 
पद्धति का अनुगमन किया जाता है । परीशाएं दो प्रकार की होती है--प्रतियोगी 
(५७॥9४४॥४८) एबं अप्रतियोगी (707-००४ए४४४४४) ४ प्रतियोगी परीक्षानों के 
साध्यम से सभी उम्मीदवारा मे से वाछित स्तर के प्रत्याशियों की छाठट वी जाता है 
एवं उनकी सापक्षिक स्थितियों ४7४७ 9090005) का निर्धारण क्या जाता है । 
निम्त प्रकार मी परीक्षाएं होती है. () लिखित परीक्षा (तत०॥ #शा।॥ए4- 
007), (2) मोखिक परीक्षा (७० ७४०४०), (3) काम प्रदशन (एथपिया- 
28006 4४॥00/7900॥), एवं (4) शिक्षा और अनुभव का मुल्याकन (७ए७३४०७ 
ए €१0०४७०॥ क्षाए #एक्ा०१००) ॥ 

लिखित परीक्षा का अनुगमन प्राय समभो देशो म किया जाता है। भारत वे 
ब्रिदेव में इन परीक्षाओं का उद्देश्य परीक्षायिया की सामा य बुद्धि (इदघश० गा) 
267००) एच श्रेष्ठ ज्ञान ($09०:०7 गगा6) का पत्ता लगाना है। महाविद्यालया एव 
विश्वविद्यालया मे पढाये जाने वाले चिपया मे परीक्षा ली जाती है । प्राय यह विश्वास 
किया जाता है कि जो विद्यालय म अपनी बौद्धिक एवं अय श्रेष्ठता व्यक्त करता हु 
वह सभी परिस्थितियां मे अनिवायत सफल होता है। भारत में भी उच्च नागरिक 
(लाक) सेवा के लिए उही विपयो मे परीक्षा ली जाती है जिनकी रिदार विद्यालया 
एवं विश्वविद्यलयों म॑ दी जाती है । 

समुक्त राज्य अमेरिका म इसके विपरीत लिखित परीक्षा क द्वारा पद सम्ब घी 
विशिष्ट ज्ञान का पता लगाया जाता है 8 

लिखित परीक्षा दो प्रकार को होती है निब धात्मक (७७४ 7५9०) एव 
लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रणाली (500॥ 875५६ 00९०९ (५७८) ( उच्च पदा 
के लिए निवघात्मक परीक्षा श्रेष्ठ होती है। लघु-उत्तरात्मक परीक्षा स केवल प्रत्याशी 
के तथ्य सम्बंधी पान का हो पता चलता है । 
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मौसिक परीक्षा द्वारा प्रत्याशी के ब्यक्तिय आादि युघा का अयात नतृत्व को 
क्षमता एवं चरिश्न दस्त या मूल्यायन विया जाता है| मौशिय परीक्षा था प्रयाग सब 
प्रथम 909 ई मे इगलण्ड मे रिया गया था । इसफ झुछ समय परस्यात प्रशासड़ीय 
पदा पर चयन व लिए मौसिन परीक्षा अनिवाय मर दी गयी थी | मौसिझ परीक्षा म 
प्रत्याधशी की सतक्‍ता, बुद्धिमतता, प्रत्यात्माममर्ति, घोप्त निभय एवं सिध्रद्राह्मता 
(शोण[०55) आदि युघा या पता पलता है । 
मारत म प्रशासनिय सवा ([ ह $ ) हे तिए 300 अरू, मारतीय वि! 
सेवा वे लिए 400 अब तथा बाय फद्रीय सवा मा ज्िए 200 अक साक्षाक्लार रू 
लिए निर्धारित है। मोसिक परीक्षा मा सम्बंध मे परस्पर विरोधी मत हैं। इसक दा 
प्रमुस दोष हैं. () यह प्रणाली प्रमावात्मर, एक. (2) चित्तनिष्ठ (5०0)60॥6) 
है । व्यक्तित्व + सम्बंध मे लोगा थ' मिन मिन मत हैं। जित्तनिप्ठ हात के कारण 
प्रत्याशी वी क्षमता का आयलन यरन का यह अत्यधिय अधिश्यसनीय तरीका है। 
परेशानी, मय, घबराहट एवं कृत्रिम घातावरण मे दिये गये अर मे बढ़ा अन्तर दा 
गया है। अत फाइनर न साक्षात्ार ये सम्य प में निम्न सुक्मव दिये हैँ 
(7) साक्षात्तार वी अवधि आधे पष्ट मी होनी घाहिए। गे 
(2) साक्षास्कार म परीक्षा म पाद्यत्रम मे उल्सिसित प्रत्याधी के रेचि के 
विषया पर ही वाद विवाद होना चाहिए । 
(3) साक्षात्कार एक पुरक परीक्षा क रूप म होना चाहिए) 
(4) साक्षास्वार मण्डल मे व्यावसायिव' सस्थाओ एवं विश्वविद्यालम 
सक मी हान चाहिए । 
(5) साक्षात्कार लिखित परोक्षा क बाद हाना चाहिए । 
(6) विश्वविद्यालया के थिक्षका क प्रतियदन पर विचार ररक ही अंक प्रदात 
किय जात चाहिए । 
(7) साक्षात्वार क॑ जरा की सख्या घटाशर अधिकतम 50 कर द्नी 
चाहिए ॥7 
आरतीय लो सेवा म साक्षात्कार बे 400 जक होत हैं ! इसकी फट भात्तो 
चना की गयी है। सयुक्त राज्य अमरिका म॑ साक्षात्तार को अधिकाधिक बस्तुनिष्ठ 
बनाने का प्रमत्न किया जा रहा है। साक्षात्कार लेन वाला के द्वारा विशेष फाम 
(72078 0ि779) का प्रयोग किया जाता है एवं सम्पूण वार्ता टेप रिकॉड की जाती 
है । इसके अतिरिक्त समूह साक्षात्कार की पद्धति वा भी विकास हो रहा है । ईसम 
40 2 प्रत्याज्यियो को वाद विवाद के लिए एक विपय दे दिया जाता है । 
लोक संवाजो की भर्ती का दायित्व लोक सेवा आयोग का है । ये अपने क्षेत्र मं 


॥ क॑ प्रा 
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स्वायत्त सम्पर्क और सर्विधा द्वारा इसके ॥| 
कार्यपालिकी के निया त्रण एवं हस्त क्षेप है 
की नियुक्तियाँ कायपार्लिका ढीरा की जाती हैं। ि 
आयोगो क्क्स मे भिनता है क्केद्री 
द्ष्ट्रपति राज्यो के लोक सेवा जाय राज्यपालो ढीरा 
॥ दो या अधिक राज्य मिलकर सेंड सबा आयोग की 
आयोगो के लगभग जाध ऐसे होने हिए. जो कम 
की सेवा कर चुके ही । इनकी की बंप होता हैं यो सी 
के सदस्य 65 बप एवं ज्यो सेवा आयीग 
अपने पदों पर रह आयोग के 
पर सर्वोच्च -वायालय की जाँच एव प्र के आवार पर ई प्टरूपति 
से पृथक कर 
'्िटेन में लोक सेवा आयोग की १855 ई में 
सपया समय-समय पर ११953ई में इसमे 
आयुक्त (ति0४ (0070॥5१07/ 7) कहा जाता हैं) 
इनमें दो सदस्य ई में भी केंवर्ल 
आयोग की सुर व स्वत | विशेष व्यवस्था ही 
देशो में जो आयोग को संविधान दीरा भ्राप्त बह 
परम्परा एवं जने के प्रभाव से भाष्त इनकी रि 
के परामश से की जाती हैं । प्रधानम” लो के प्रमुख (द्रेजरी 
सर्चिव) से इस मे अनिवायते प्रा: ॥ ज़िंदे 
सदस्यों की व' मान स्थिति का आधार विरभिते राजनीति: 
बा आयोग की निष्पक्षतरा ए ता की सम्बंध 
द्वटिश्व लोक सेवा आयोग रियो एंव व्रीकी सेव 


निश्चित काल के लिए अमेरिकी चाप्ट्रपति की सह 
जाते हैं. इसके दोना भ्रम सकी राजनीतिक दला के हो 
दो संदस्य कं एव दूसरे दल का होता है। 
पदमुक्त कर सकता हैं। अमेरिकी प्ोक-सेवा आयोग जी 

छ्षता के लिए है संघीय लोकन्से 
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रेटिंग मण्डल (२४0४8 802705) हैं | स्थानीय मण्डल अपने-अपने क्षेत्र म॑ प्रतियोगी 
परीक्षाएँ जायोजित करत हैं । 


लीक सेवा आयोग के काय एवं दायित्वा को तीन भागों म॑ वर्गीकृत किया 
जाता है--() प्रत्याशिया का चयन, (2) पदोनति एवं अनुशासन सम्ब'घो विवादों 
व अपीलो को सुनना, तथा (3) वेतन निर्धारण, पद-वर्गीकरण, सेवा शर्तों का निर्धा 
रण तथा कमचारियों की समा एवं समुदाय, सगठन एवं प्रबंध, प्रशिक्षण एवं सेवि- 
बग की समस्याओ सम्बंधी अवेषण करना । 

ब्रिटन में लोक सेवा आयोग केवल कमचारियां के चयन से ही सम्बाधित है । 
पदोमति एवं अनुशासन सम्बाघी काय प्रत्येक विभाग एवं उसके कमचारिया द्वारा 
सम्पादित किय जाते है। आयोग एक वग से दुसरे वग (00858 ॥0 0953) मे पदों 
'नति से भी सम्बाधित होता है। शेप सभी काप कोपागार (77६३४७४५) विमाग का 
दायित्व होते है । 

भारत मे लोक सेवा आयोग! का मुरय रूप से उपराक्त उल्लिखित प्रथम प्रकार 
के कार्यों अर्थात्‌ प्रत्याशियां के चयन से ही सम्बंध होता है । ब्रिटन की तरह दूसरे 
प्रकार के काय विभागों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं यद्यपि इन मामलों में भी 
आयोगो का परामश लिया जाता है । पदोन्नति, अनुशासन एवं क्षति-पूति के मामला 
मे भी शासन को आयोग से परामश लेना चाहिए । ततीय प्रकार के मामले भारत मे 
आयोगो के क्षेत्राधिकार में नही आते हैं ! हि 

सयुकत राज्य अमरिका एव कुछ राष्ट्रमण्डलीय देशा मे उपरोक्त उल्लिखिंत 
तीनो प्रकार के काय लोक-सेवा आयोगो का ही दायित्व है । अत अमेरिकी लोक सेवा 
जायोगो का कायक्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है । भारतीयों को ऐसा प्रतीत हो सका है 
कि अमेरिकी लोक-सेवा जायोग अनेक ऐसे कार्यों को करता है जो कि ब्रिटेन मं ट्रेजरी 
एवं भारत मे गृह माजालय द्वारा सम्पादित किये जाते हैं । लोक सेवा के दायित्व एव 
कार्यो सम्बधी अमेरिकी दष्टिकोण मिल है! वे लोक सेवा आयोग को सेविवंग प्रशां 
सन से सम्बा धत सभी कार्यों को सम्पादित करने वाला प्रशासकीय अभिकरण मानते 
हैं। अमेरिकी लोक सेवा आयोग का प्रथम दायित्व अमरिका मे प्रचलित लूट प्रधा' 
का उम्मूलन करके योग्यता प्रणाली को भ्रतिष्ठित करना था। स्मरणीय है कि प्रारम्भ 
में अमेरिकी लोक सेवा आयोग का काय योग्यता प्रणाली के माध्यम से दुजनो को 
लोक सेवा से दुर रखना था । निषेधात्मक कार्यो के कारण श्षीत्र ही लोक-सेवा आायोगो 
की तीत्र आलोचना होने लगी थी । श्रेष्ठ सेविबय प्रशासन (एथ:४०शा्थ वाया 
&0900॥) के स्थापनाथ अमेरिकी लोक सेवा आयोग ने पदाधिकारिया के चुनाव के 
अतिरिक्त सेवाआ का वर्गीकरण, प्रशासकीय अधिकारियो क निणयो के विरुद्ध अपीरले 
सुनमा एवं वृद्धावस्था (5०ए०॥॥ए७४४०7) सम्बंधी मामला को सम्पादित करना 
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प्रारम्म कर दिया था । सेकित संयुक्त राज्य अमेरिका म इस दृष्टिकोण के विरुद्ध 
शीघ्र ही अतिक्रिया प्रारम्म हो गयी । यह अउुमव किया जाव लगा कि सेविवय सम- 
स्थाआ का ज्ञान विभागीय प्रशासन को ही हो सकता है और किसी बाह्य संस्था को 
इन मामलों का पर्याप्त ज्ञान नही हो सकता। फलस्वरूप 938 ई मे प्रत्येक विभाग 
में सेविवग निरीक्षण एवं प्रबन्ध शाखा सेविवग निर्देशक (97०७० ० एश5्०णशान) 
के अधीन स्थापित की गयी । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश ट्रेजरी विभाग के स्थापना 
सम्भाग [98/40॥59790॥+ 09907) या भारतीय गृह म॒त्रालय के विभि न विभागों 
के सेविवग निर्देशको की माति आत विभागीय सेविदग प्रशासन परिषद ([प्रांध 00९९ 
]09फ७फ४ 0०णणों 0 एथष्णाप्ष 0७0क४एस्‍७७४) की स्थापना की गयी है! 
अमेरिका मे भी इस सम्बंध मे अन्य देशो की पद्धतिया के अनुरूप परिवतन ही रहे हैं। 
लोक सेवा आयोगा के द्वारा भर्ती की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। उनका 
तक है कि लोक सेवा आयोग प्रवान रूप म प्रत्याशी की बोद्धिक उपलब्धि को ध्यान 
में रखकर उसका चयन करता है । यह लोक सेवक क दायित्वों को देखते हुए ठीव' 
नही है । चुने गये प्रत्याशियों को शासन की नोतिया एवं कायकमों से संक्रिय सहानु- 
भूत होनी चाहिए। इसे समर्पित लोक-सेवा ((०णप्रा(6० 86४०६») कहते है । 
भारत मे भी आजकल यह विवाद चल रहा है और ऐसी मायता है कि लोक-सेवा वी 
प्रगतिशील एवं समाजवादी कायक्रम से सहानुभूति नहीं है और अनजाने ही लोक- 
सेवा प्रतिक्षियावादी तत्वों से गठब घन कर बठी है । अत उपरोक्त विधारधारा के 
समथकों का कथन है कि विभागाध्यक्षे को अपन विभागीय कमचारिया को चुनते का 
अधिकार होना चाहिए एवं बाद भे इन नियुवितया की जाँच लोक सेवा आयोगा द्वारा 
की जानी चाहिए। उह केवल यह देखना चाहिए कि नियुक्तियाँ प्यूनतम निधारित 
योग्यता तथा नियमानुकूल हुई है या नहीं । डॉ एम थी शर्मा का मत है कि इस मत 
को यदि क्रिया वित्त किया जाय तो लूठ प्रणाली! की पुवरावृत्ति हो! सकती है।” 
संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोगां द्वारा तीन प्रत्याशिया को प्रस्तावित किया जाता 
है। शासन उनमे से एक को चुन लेता है । ग्रेट ब्रिटेन एबं मारत म॑ केवल योग्यतम 
प्रत्याशी का नाम ही प्रस्तावित किये जाते है एबं शासन सामायत उन्हें स्वीकार कर 
सेता है ) ब्रिटेश एवं भारत म शासन द्वारा आयोगो की सिफारिशों की उपेक्षा करने 
पर उसकी तीत्र आलोचना की जाती है । 
मारतोय भर्ती प्रणाली को निम्न आलोचना की जाती है। डॉ एपिलब्वी के 
अनुसार भमास्तीय मर्तों प्रणालों पर्याप्त कल्पनाश्ील और आक्रामक नहीं है अपितु 
इसमे सेविवग के अधिकारों की बहुत अधिक सुरक्षा की व्यवस्था है। ऐसा प्रतीत 
होता है मानो विभापन वकीलो द्वारा लिखे गय हो, न कि किसी प्रशिक्षित जन सम्पक 


श्र धन छीगाए. ?एएड वद्यायारशदाशा वा 78939 ७. शव, 497 7“ 
ए 33 


704 | आधुनिक शासनततात्र 


अधिकारी या प्रचारक द्वारा ।७ इसके अतिरिक्त परीक्षा पद्धति भी थधतिन 
उहाने मौखिक परीक्षा को प्रशसा की है परन्तु उसकी धारणा है कि साक्ष 
शास्त्रीय बाते अधिक पूछी जाती हैं।* ए डो भोरेवाला के अनुसार विभिन 
वंतनमाता के लिए भर्ती की पृथक पृथक पद्धतियाँ होनी चाहिए ।* साक्षात्का 
भी विश्वसनीय नही है ।थोडे समय क वार्तालाप द्वारा प्रत्याश्षी का सही : 
सम्मव नही है। इसके लिए विशिष्ट मनोवज्ञानिक परीक्षण की भावश्यकता है 
अतिरिक्त लोक सवा आयोगा एवं विश्वविद्यालय के मध्य और निकट सम्पक 
आवश्यकता है ।४ 
प्रधासकीय सुधार आयोग (4ठ्गराग्राइधड७ ए०त0त5 (एएएणा5। 
भी भर्ती प्रणाली के अनेक दोपां की तरफ सकेत क्या है एवं उनके निवे 
अमेक सुभाव दिये है -- (!) भ्रत्यक सेवा के लिए पर्याप्त कमचारी हाने चार्हि 
पांच दप परृव ही कमचारियों की आवश्यकता सम्बन्धी योजना का निर्माण 
चाहिए । (2) सभी अखिल भारतीय एवं ग्रैर-तकनीकी द्वीय सेवाओ के लि 
ही सम्मिलित परीक्षा होनी चाहिए । (3) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधि 
भायु 26 वप होनी चाहिए । (4) प्रथम श्रेणी के उत्तीण स्नातकों को लोक स 
आकर्षित करने के लिए विशेष प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जानी चाहिए । 
पद वर्गोकरण (ए0आपणा (2४ञग०3४६०7) 
पद वर्गीकरण का अथ उत्तरदायित्व के आधार पर पदों को एकत्रित $ 
बर्गों में विभाजित करना है। समान क्दव्यों एवं दायित्वों स सम्वाीधित पदों को 
पग मे रखा जाता है, भले ही वे विभिन विभागों से सम्बाधित हो। इसी के 
समस्त लिपिक पद एक ही वग मे हात हैं । उत्तरदायित्व क क्षतिरिक्त शैक्ष 
योग्यता, वेतन एवं विभागों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है । लेकिन 
वर्गीकरण अधिक महत्व के नही होते हैं । वर्गीकरण पद का होता है, न कि 
घिकारी का । हि 
वर्गीकरण के त्वीन प्रकार हैं. (] ) सेवा (8७४००), (2) श्रेणी (0!4 
एवं (3) पदक्म (0:206) । सेवा वर्गीकरण का सबसे व्यापक प्रकार है । 
ब्रिदेन मं 9वी सदी के अन्तिम 25 वर्षों से समान सेवाओं का वर्गीक 
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प्रारम्भ हुआ था। प्लेफेयर आयोग (/[4एथि। एथयया5»07) एवं रिडले आयोग 
(0]0४ 0७ग्गगा5छणा) की सिफारिशों के आधार पर द्वितीय सम्माग लिपिक 
सहायक, वालक लिपिक (709 ०धयट) एवं मध्यम वग [पराश्गाह्ताक्ष८ 0४४४) की 
स्थापना की गयी थी । मैक्डोनल्ड आयोग (9]4 ई ) ने सभी सेवाओ के लिए तीन 
श्रेणियौ--वरिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक एवं प्रशासकीय श्रेणी के निर्माण का सुझाव 
दिया था। परतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सम्ब घ मे कोई कायवाही न की जा 
जा सकी | छ्वीटले परियद सम्बधी समिति ने 6 श्रेणियों की सिफारिश की. (7) 
प्रशासकीय, (2) कायपालक, (3) लिपिक, (4) सहायक लेखक लिपिक (शयांगराष् 
45$0शथा: 0८7०) (5) जाशुलिपिक, एवं (6) टाइपिस्ट । इसे कोषागार वर्गीकरण 
(पी९४४ए7५ 00858॥724॥07) भी कहते है । यह वर्गीकरण सभी सवाओ पर समान 
रूप म॑ लागू नही है । श्रम, युद्ध, वाथु एवं आंतरिक राजस्व सम्बधी विभागा के अपने 
वर्गीकरण है । उपरोक्त कोपागार वर्गीकरण के अतिरिक्त वैज्ञानिक, तकनीकी एवं जाय 
विशेषनो, औद्योगिक कमचारियों तथा छोटी संवाजों स॑ सर्म्बाघत अतिरिक्त 
बग हैं । 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे 923 ई में सवप्रथम लोक सेवाओ का वर्गीकरण 
क्या गया है। सधीय कमचारियों को पाच सेवाजा में वगीकृत किया गया है. () 
व्यावसायिक एवं वज्ञानिक (ण70055078] 800 <छा८४78०), (2) लघु यावसायिक 
(४00 7०८४४074]) (3) लिपिक--प्रशासकीय एवं राजस्व सम्ब धी (थ्रद्यात्ग 
बतागा78#8056 क्षार्त 508)), (4) सरक्षकीय (०५४००४७)), (5) लिपिक या त्रिक 
(०थ्राए प्रा०भाक्ा०4]) । इन सेवाओ को बर्गा एवं वेतनमानों मे विमाजित किया 
जाता है। 

भारत में इस्ट इण्डिया कम्पत्ती के शासन काल मे॑ अनुब बीस एवं गैर अनु- 
ब घीय (००एश॥क्षा।०त 9706 १7००४४०७7०१) सेवाओ के रूप मे पहला वर्मीकश्ण 
किया गया था । एचिसतव समित्ति (40०८॥507 (०ग्राग/९७) न॑ सेवाओ को साम्रा- 
ज्ञीय (पाए७॥9]), प्रातीय (श०५7॥००/) एवं अधीनस्थ ($5७9००7790०) श्रेणिया 
मे वगक्ठित क्या था। इस्लिग्टन समिति (॥गा8०४ ८०णा॥॥6०) ने साम्राज्ञीय 
एवं प्रातीय श्रेणियां को मिलाकर एक साम्राज्ञीय सेवा बनाने और उसे उच्च एवं 
निम्न श्रेणियां में वर्गीकृत कर देने का सुभाव दिया । साम्राज्ञीय सेवाओो को बाद में 
भारतीय एवं कंद्रीय सेवाजों को सज्ञा प्रदान की गयी। मारतमजी द्वारा भर्ती किये 
गये कमचारियो को मारतीय सवा तथा गवनर जनरल द्वारा भर्ती क्‍मचारिया को 
केद्रीय सेवा कहा गया । इसके अतिरिक्त सवाओ को राजपतनित (8226/००) एवं 
अराजपतन्रित (7० 842८४८0) मे वर्गक्ठत किया गया है । 

930 ई के पश्चात भारत शासन के अधीन सेवाआ को अखिल भारतीय 
के द्वीय संवाओ में वर्गीकृत किया गया है। अखिल भारतीय संवाओ में दो सेवार्गें 
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भारतीय नागरिक सेवा ([_ 0 8 व/ठागा टाशां 580०४) एवं मारतीय विदेश 
सेवा ([ ए 8 वगवाशा ए0लाशा $0४॥०९) थी। केद्वीय सेवाआ मे तमझ प्रथम, 
द्वितीय एवं जधीनस्थ त्तथा निम्न श्रेणियाँ (085७ ॥, 0[555 त॥, $00900096 शातें 
पाक्षा0 0855०७) है । प्रात्तीय सवाए प्रथम, द्वितीय एवं अधीनस्थ श्रेणियां म वर्गी 
कृत हैं । 947 ई के पश्चात अधीनस्थ एवं निम्न श्रेणियां को तभमश्च तृत्तीय एव 
चतुथ श्रेणिया पुकारा जाने लगा । आज कल भारतोय सेवाओं का वर्गकिरण निस्‍्त 
वत हैं 

(।) बखिल भारतीय सेवाएँ | 

(2) केद्वीय (सघीय) सेवा--प्रथम श्रेणी । 

(3) के द्रीय (सघीय) सेवा--द्वितीय श्रेणी । 

(4) प्रातीय राज्य सेवा । 

(5) विशेषज्ञ सेवाएं । 

(6) केद्रीय सेवाएं--ततीय श्रेणी । 

(7) केद्वीय सेवाएँ--चतुथ श्रेणी । दि 

(8) केद्रीय सचिवालय संवाएँ--प्रथम, द्वितीय, ततीय एवं चतुथ श्रेणियाँ । 

अखिल भारतोय सेवाएँ (४) ॥708 $ध५॥००)--सर्विधान के अनुच्छद 
32 के अधीन अखिल मारतीय संवाओ की व्यवस्था की गयी है। भारतीय प्रशात 
निक सेवा ([ ॥ 3) एवं भारतीय पुलिस सवा ([ ? 5) का सविधातम सष्ट 
उल्लेख है। अय अखिल भारतीय सेवाआ के निर्माण का अधिकार भारतील ससद को 
प्राप्त है परतु किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए राज्य सा 
को अपन 2/3 बहुमत से उक्त सेवा को जावदपक घोषित करना चाहिए। 402 
63 ई में भारतीय अभिया नक सेवा (परताका 5६४०० थी 80800») भारतीय 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (रा चल्कात्य थात॑ संध्या 86एा००) एव 
भारतोय बन सेवा (ताबा #००5६ 5ध9०८) की स्थापना की गयी है मा 
]965 ई मे दो अय सेवाआ--मारतीय इृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा-क 
निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। परत्ु इनका निर्माण अधिकाश राज्यो की असह 
मति के कारण नही हो सका है । भारतीय प्रशासनिक सेवा (! ह $) भासतीय 
पुलिस सेवा [[ ए 8 ) एवं भारतीय विदेश सेवा ([ # 8) यह तीता भारतीय 
लोक (असनिक) सवा का उच्च वग हैं। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती 
है । भारतीय प्रशासन एवं पुलिस सेवा के अधिकारियों को निर्धारित अशदान (फ़िर 
१००७) के अनुसार विभिन्न राज्यो में बाठ दिया जाता है। इसे राज्य कैडर (58० 
(०06) कहते हैं ६ 

प्रथम श्रेणी की केद्रीय सेवाओ के अधिकारी अपने अपने विभागों मे उच्च पदों 
पर काय करत हैं। केद्वरीय सचिवालय सेवा, मारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा सेवा, 
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भारतोप डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीम प्रतिरक्षा स्ोक सेवा प्रमुख 
केद्वीय सेवाएँ--प्रधम थेणो--हैं । 

भारतीय वर्गोकरण व्यदस्था की आलोचना की जाती है । मुख्य मालोचना यह 
है कि इससे सेवाआ मे बग भेद उत्पन्न होता है । लोब सवाओ मे एक प्रकार से जाति- 
प्रथा जैसी कट्टरता का प्रचलन हो गया है जिसके कारण सहज सहयोगपुवक काय में 
बाधा उत्पन्न होती है। वेतन आयोग (]957-59 ई ) ने इसके उमूलत का सुभाव दिया 
था । भायोग का मत था कि वर्गीकरण का कोई ऐसा व्यावहारिक उद्देश्य नही है जो 
इसके अभाव मे पूण न हो सके । इसके अतिरिक्त वर्गीकरण का कमचारिया पर अस्वस्थ 
मनोवचानिक प्रभाव पडता है । बायोग ने यह सुझाव दिया था कि लोक सेवा के सभी 
सदस्या में यह भावना उत्पन्न की जानी चाहिए कि व एक सामान्‍य सेवा वे सदस्य हैं । 
बतमान वर्मीकरण इस मावना के विकास मे बाघक है ॥ दूसरी आलाचता यह की 
जाती है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के भेद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योकि 
द्वितीय श्रेणी क॑ क्मचारियों क॑ काय एवं दायित्व बही हैं जो प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ 
वेतव श्रम (30007 5096) के परदाधिकारियां को सौंप जाते हैं। कुछ विद्वान इन 
आलोचनाओआ को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार पद-वर्गोक रण के बिना प्रशासन 
की वैज्ञानिक परिभाषा सम्भव नहीं होती है । काय एवं दायित्व के आधार 
पर क्मचारिया मे अतर होता चाहिए । पद वर्गीकरण का इस कारण त्याग 
नहीं किया जा सकता कि युछ कमचारी इसके कारण हीनता की भावना का 
अनुभव करत हैं। प्रथम एव द्वितीय श्रेणी के मध्य भेद कायम रखने क॑ पक्ष में यह 
तक दिया जाता है कि प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ वेतनक्रम के अधिकारिया की भर्ती उच्च 
दायित्व बहन करने के लिए की जाती है जौर कनिष्ठ वेतनक्म म काय करत हुए वे 
कैबल उच्चतर दामित्वों को वहन बरने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 
छ्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की भर्ती चाहे वह्‌ पदों नति द्वारा हो या सीधे की गयी 
हों, उस पदक्रम (87908) से सर्म्बा घत क्तव्यों को सम्पन्त करते के लिए की जाती 
है । इसका यह अथ नही है कि एक समय में किया गया प्रद-वर्षीकरण स्थायी होता है। 
लेकित उसम परिवतन तभी किया जाना चाहिए जबकि वह नय तथ्यों एवं परिस्थितियां 
के कारण आवश्यक हो गया हो । 
प्रशिक्षण (प7क्माआ78) 

लोक प्रशासन म प्रशिक्षण का तात्यय ऐसो जिया से है जित्स निर्दिष्ट दिशा 
में शासकीय कमचारियों की क्षमता खझक्ति एव बुद्धि तथा रचि एवं भूल्यों को विक 
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सित किया जा सके । प्रशिक्षण एवं शिक्षा म अतर है | प्रशिक्षण का क्षेत्र शिक्षा स 
सीमित होता है परातु दाना एक दूसरे स सम्बाधित होत हैं। प्रश्चिक्षण का सम्ब व 
किसी एक कार्य से होता है जबकि शिक्षा व्यक्ति के सवांगीण विकास स॑ सम्बा पत है। 
प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं. ([) कमचारी म विश्वसनीय कायक्षमता का विकास, 
(2) नमनीयता या लाच उत्पन करना, (3) सामाजिक चेतना क॑ प्रति सजगता का 
विकास, (4) उच्च दायित्वा एव कार्यो के उपयुक्त बनाना, तथा (5) मानसिक विकास 
करना और यह भावना उत्पन करना कि शासकीय कमचारी स्वामी नहीं होता 
अपितु जनता का सेवक होता है ।* पद्धति अवधि एवं स्तर की हृष्टि से प्रशिक्षण की 
पद्धतिया निम्नवत हैं 

(१) अनौपचारिक एवं औपचारिक प्रशिक्षण []रगिएने आएं #ण|शे 
प्र/शण॥8), 

(2) अल्पकालीन एवं दीघकालीन प्रशिक्षण (आगरा लिए भा ॥.णाह 
ईशा ्‌78॥78), 

(3) भर्ती के पूथ एवं वाद म॒ प्रशिक्षण (सदा शा शि0/ धार 
प्रपशा॥॥8), 

(4) विभागीय एव केद्रीय प्रश्चिक्षण, एव 

(5) कला प्रशिक्षण एव पृष्ठभूमि प्रशिक्षण । 

ब्रिदेन४+ में एसीटन कमेटी (8550००0॥ (00ग768, । 944) की सिफारिश 
के अनुसार कोपागार प्रशिक्षण एवं शिक्षा सम्माग (पक्‍ष्थ४ण३ (िशा॥एह आएं श 
९४४०॥ 7)शभ०॥) की स्थापना की गयी थी। इस शाखा वे दो मुष्य काय हैं पे 
सम्पूण लोक सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समावय तथा निर्देशन करना, एव ९) 
विभि न प्रशिक्षण कायक्मो को आयोजित करना । 

प्रशासकीय श्रेणी के कमचारियो के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अधिकीशत 
विभाग द्वासा ही की गयी है। नये कमचारी थाडे समय के लिए वरिष्ठ अधिका 
के निरीक्षण मे विभिन पदो पर काय करते हुए विभाग के कार्यों एवं दायित्यो की 
नान प्राप्त करते है। कोपागार विभाग द्वारा एक सक्षिप्त कोस भी चालू किया 22 
है जिससे कमचारी को मेवा सम्बंधी दायित्वों का व्यापक चाव हो सके । से 
बनिष्ठ अधिकारी इसम भाग लेते हैं। नये कमचारियों को दो या तीन सप्ताह 
लिए पश्चिमी यूरोप के देशा के प्रशासन का ज्ञान कराने हेतु उन देशों मं भेजा जाता 
है। 0 5 बप के सेवा सम्बधी अनुभव प्राप्त अधिकारियों म से कुछ को चुने कर 
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नंदान करने कर पस्प्रा डिपरदिट- सह हे हावी है। हे 
में अन॑क विश्वविद्यालय, गैस पक्का किजजिदधाज- हेड विकअशासत फल 
पिरक्यूज विश्वविद्यालय स्थित मंक्ाउ “दि व दिचीपक विश्वविद्यालय क- ४३ 
अश्ासन संस्थान विभिन्न पव्यक्य ८ चीडय सटे हैं । हब स्क्त््क्र लक 
नीति एक ने लिप कावक 2 जा फिजिय व दिये बजाए ३ 
येन विशवक्दातय के लत क फिन्तप्पास्त डिनर बी अधिनय हए- 
4937 ६ स्वाप्ति डडिनड इक >] 
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प्रशिक्षण मे बहुत सहायता दी जाती है | यह सस्या केवल प्रशासकीय काय प्रणालिया 
की ही शिक्षा नही देती वरन कमचारी की दूरदक्षिता एवं विवेक शक्ति को विकसित 
करने का भी प्रयत्न करती है। विश्वविद्यालयों के जतिरिक्त सघीय अभिकरण, राज्य 
सरकारे एवं स्थानीय शासन की विशेष सस्याएँ प्रशिक्षण के काय में लग्री हुई हैं। 
जुलाई १958 ई मे अमेरिकी काँग्रेस द्वारा शासकीय कमचारी प्रशिक्षण अधिनियम 
पारित किया गया है । इस अधितियम द्वारा शासन की सघीय अमिकरणों (8०00०) 
के प्रशिक्षण पर अपने कुल बजट का 0% तक घन व्यय करने का अधिकार दिया 
गया है लेकिन कोई कमचारी एक वप से अधिक अवधि के प्रशिक्षण कायक्रम में मांग 
नही ले सकता है। अमेरिका मं अधिकाशत विद्येपन्ञों की लोक सेवा म॑ भर्ती की 
जाती है अत कार्यालय के सगठन एवं काय-विधि से परिचित करान के लिए प्रश्निक्षण 
आवश्यक होता है । इस प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाती है। लाक सवा 
आयोग भी अत विभागीय आधार पर प्रवाघ, सगठन, वित्तीय प्रवघ, सवि वग प्रवघ 
आदि बिपयो के सम्बंध मे प्रशिक्षण कायक्रम भायोणित करता है ! 
भारतोय प्रशासन मे उच्च सेवाओ की व्यवस्था है । मारतीय प्रशासवीय सेवा 
भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाथिया (9०0४0070७) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, 
है। 947 ई के पूव दिल्ली में एक प्रशिक्षण सस्यान था। कुछ वर्षों वाद उत्ते बद करके 
मन्यूरी मे राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना की गयी है । जब इसका नाम बदल 
कर लालवहादुर शास्त्री प्रशासन जकादमी कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 
के सदस्यो को छुटवे वप जिलाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अशिक्षण 
काल के दौरान उसे भारत-अ्रमण के लिए भी भेजा जाता है। अकादमी मं प्रशिक्षण 
9 माह का होता है | इसमे 5 माह तक मौलिक पाठ्यतम के बिपयो म शिक्षा दी 
जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाषियों को जिला के विभिन्न का्यलिया 
से सलग्त कर दिया जाता है जिससे वह काम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके करीब 
8 माह तक वह अपर सचिव (प्रा 5०८८५) के रूप से सचिवालय मे काय 
करता है। इस काल म मुरूय बल काम द्वारा प्रशिक्षण (]09 #श098) पर होता है। 
जिला एवं सचिवालय स्तर पर विभिन्न पदों पर काय करने का जथ नवीन अधिकारी 
को शासन के किसी विभाग म मी उत्तरदायित्वपूण पद को समालते योग्य बनाना 
होता है । विदेश सेवा के परिवीक्षाथियो को मसूरी के राष्ट्रीय सस्थान में चार माह 
एव दिल्‍ली के अतर्राष्ट्रीय स्कूल मे 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अति- 
रिक्त वे विदेश माजालय म 6 माह काय करते है, सतिक इकाइयो एवं भारत की 
दशन-यात्रा करते है तथा किसी विदेशी मिशन मं ] वप तक काय करते है ताकि वे 
विदेशी मापा का अध्ययन एवं सामाय प्रशिक्षण प्राप्त कर सके । 
भारतीय पुलिस सेवा ([ 9 5 ) का प्रशिक्षण माउप्ट आबू स्थित केंद्रीय 
पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज म होता है एवं दण्ड विधान दण्ड प्रक्रिया, अस्त्र शस्त्र एवं 
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ड्िल तथा सेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षणाथिया को सनिक कम्पनी मे 
मी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । तत्वश्चात एक वष तक किसी जिला 
मे परिष्ठ पुलिस बधिकारी को जधोनता मे अनव अधीनस्थ पदां पर काय करके काम 
का अनुभव भाप्त करत हैं । 

भारतीय तसायरीक्षण एव सेसा सेवा का प्रशिक्षण दिमला मे विभागीय 
प्रशिक्षण स्कूल मे होता हू । जाय-कर अधिकारियां का 8 माह का प्रशिक्षण नागपुर 
मे दिया जाता है। रंतव मण्डल द्वारा बडोदा मे एक स्टाफ कॉलेज संचालित किया 
जाता है। केद्भीय सचिवालय सवा क॑ नवीन कमचारिया को दिल्‍ली स्थित सचिवालय 
प्रशिक्षण स्कूल म॑ प्रशिक्षण दिया जाता है। उह समठन एवं प्रवध तथा पद्धति, 
कार्यालय की कायविधिया, वित्तीय नियमा एवं विनियमों जादि मे प्रशिलण दिया 
जाता है 


मास्तीय प्रधानिक सेवा की प्रशिक्षण प्रणाती वी आलोचना की जाती है। 
महू कहा जाता है कि यह अपेक्षाकृत अधिव' सेद्धाँतक है । कक्षा में पढाये जाने वाले 
विपयो पर अधिक बल दिया जाता है। इसके विपरीत, पयटन, न्यायालया, जिला परगना 
या ताल्‍लुका, तहसील के प्रधान कार्यालया के निरीक्षणों एवं भ्रमण पर अध्ययन हंठु 
अधिक बल देना चाहिए । इसके बतिरिक्त प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीकी प्रगति से 
सगति होनी चाहिए । अत भोतिक एवं सामाजिक विपया का ऐसा समाकत प्रशिक्षण 
कायक्रम होना चाहिए जिप्तसे कि विद्यालय की कमी को दूर किया जा सके। इसक 
अतिरिक्त मेवा म प्रवेश ने' पश्चात प्रशिक्षण (905 ०७ धण्याधाष्र) को पर्याप्त 
व्यवस्था हनी चाहिए। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए नवीनीकरण पराठयक्षम की भी 
व्यवस्पा होनी चाहिए । अनुमान समिति (965 66 ई ) द्वारा यह सिफारिश की 
गयी है कि भारतीय लोक सेवा के सदस्या का उद्याग एवं वाणिज्य से सम्बन्धित मामलों 
का भी चान कराया जाना चाहिए जिससे कि तय अधिकारी विकासोंमुख भारतीय 
अथ ध्यवस्था वी समस्याओं से परिचित हो सके। प्रशिक्षण काल में मुग्य वल इस 
बात पर हांगा चाहिए कि प्रशिक्षयार्थी मे सेवामाव उत्पन्न हो एवं साहबी अथवा 
तोकरशाही की श्रवृत्ति का विकास ने हो सके 

सन्त्रियों एव लोक सेवा के सम्बन्ध 

लोक-सेवा एवं मीजया से परस्पर क्या सम्बंध होने चाहिए ” यह संसदीय 
व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है । ब्रिटिश शासन प्रणाली को बनुमवहीन व्यक्तिया 
(छ79/6079) का शासन कहा जाता है । मत्रीगण साधारण व्यक्ति (89797) और 
लांक सेवा के सदस्य विश्येपज्ञ (०४एला0) होत हैं। मनी राजनीतिक व्यक्ति हैं। वे 
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सावारणतया अपने विभाग के कार्यों से अनभिज्ञ होते हैं। उनसे यह आज्ञा भी नही 
की जाती है कि उहे विभागीय कार्यों का ज्ञान हो । अत वे अनुभवहीन होते हैं।व 
पेशेवर प्रश्मासक नही होते । इसके विपरीत, उनके अधीन काय करने वाले अय विभा 
गीय कर्मचारियो--लोक सेवा के सदस्यो--को अपने विभाग के कार्यों का पूण ज्ञान हाता 
है। दीघकाल से प्रशासन काय से सर्म्वा धत होने के कारण वे विभागीय समस्याओं 
से परिचित होते हैं। वे अनुभवी होते हैं एवं माँ तयो की तुलना में स्थायी कमचारी 
कहे जाते हैं। सिडनी लो का कथन है कि * ब्रिटेत का शासम अनुमवहीन व्यक्तियां 
का झासन है । अधीनस्थ कमचारी प्रशिक्षित होते है एवं उच्च अधिकारों अप्रशिक्षित। 
अधीनस्थ कमचारियो से उनकी योग्यता एवं काय से परिचयातत्मक प्रमाणपत्र की माग 
की जाती है लेकिन उत्तरदायी प्रमुख (मां तयो) से किसी प्रमाणपत्र की मांग मही की 
जाती है ।”४ “वित्त म तालय म॑ द्वितीय श्रेणी के लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए 
एक नवयुवक को अकग्णित की परीक्षा में अनिवायत उत्तीण होना ही चाहिए, पर 
वित्त मनी अधेड आयु का ऐसा सासारिक व्यक्ति भी हो सकता है जो अका के विषय 
में अपनी उस जानकारी को भी विस्मृत कर चुका हो जो उसने ईडब या आवसफोड 
में प्राप्त की हो एवं जो दशमलव के विदुआ को कोपागार के हिसाव के सदभ में 
देखकर उनका अथ जानने के लिए उत्सुक हो ।” 8 
माँ तयो की अनुमवहीनता एवं लोक सेवका की विज्ञप योग्यता के कारण 
सहज ही यह प्रइन उत्प न होता है कि उनके मच्य क्या सम्ब व होने चाहिए । मंत्री 
राजनीतिक व्यक्ति होते है । उ ह॑ जनता की समस्याओं का चान दवोता है लकिन उनके 
पास इतना समय नही है कि वे प्रशासनिक क्षमता को पू्रूपेण भात्ममात कर सके । 
इसके कई कारण है 
() मी का दायित्व ही ऐसा है कि वह विशेषज्ञ की दृष्टि अजित नही 
कर सकता। बहू नीति का निर्माता है। इस सम्बध म वह अपने अधीनस्थ कम 
चारिया (लोक सेवका) से परामश करता है । अत लोक सेवक का काय परामश देना 
एवं नीति के निर्धारण के पश्चात उसका क्रियावयन करना है। 
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साथ ही साथ लोक सेवक का परम्परागत कतव्य यह है कि जब निणय किये जा रहे 
हो, वह अपने राजनीतिक अध्यक्ष के समक्ष सभी सूचनाएँ एवं अनुमव विना किसी भय 
या पक्षपात के उपस्थित कर दे, मले ही उसकी राय म नी के विचार के जनुकूल हो 
या प्रतिकूल ।/* अत लोक सेवा को राजनीतिक दृष्टि से पूणत निरपेक्ष एवं तटत्य 
रहते हुए काय करना चाहिए। यही राजनीतिक तटस्थता ब्रिटिश लोकत तीय झासव 
का आधारभूत तत्व है एवं उसके सक्षम सचालन के लिए उत्तरदायी है ।/ लाड मोरी 
सन के अनुसार लोक सेवा शासन के प्रति पूण निप्ठा रखती है। वे चाहे शासन को 
पस द करे था से करे लेकिन श्रेष्ठ यही है कि वे ऐसा न कह । मैंने अपने लोक सेवक 
एवं नगरपालिका जधिवारियों से सदैव यही कहा है कि “मै तुम्हारी राजनीति नहीं 
जानना चाहता । न तुम मुभ्के बताओ । मैं यह चाहता हूँ कि तुम्ह राजनीति 
का चान होना चाहिए परतु मैं चाहूँगा कि तुम दलीय राजनीतिज्ञ न वनो । तुम जो 
उचित समझो मुझे परामद दो एव मैं तुम्ह जो उचित समझभूगा तिणय दूगा //४ 
ब्रिटिश लोक सेवा की तटस्थता का उदाहरण देते हुए उ होने कहा है कि “ पोस्टडाम 
सम्मेलन मे प्रधातमत्री चचिल के पश्चात जब एटली ने ब्रिटिश प्रधानम नी के रूप में 
भाग लिया और जब पुराने लोक सेवको को उह परामश्ञ देते हुए देखा तो अमरीकी 
चकित रह गये । “ लाड मोरीसन के अनुसार जो मत्री एक व्यापारी की भाति गपने 
जधीनस्थो के विचारो को नहीं सुनता है वह मुख होता है। उतकों बहस करे के 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परतु निणय स्वय मनी को ही करने चाहिए । 
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बहुधा यह वहा जाता कि है चूकि म श्री विभागीय मामला में अनुभवहीन होते है 
और माीजमण्डलीय, ससदीय एवं दलीय दायित्वा शो सम्पादित करन के पश्चात उनके 
पास प्रशासकीय कार्यो के लिए समय ही नहीं बच पाता अत वास्तव में तिणय उनके 
नाम पर लोक-सेवका द्वारा ही लिय जाते है । थत यह सुकाव रखे गये है कि बिन 
विभागा के सम्बंध म माँ तया को जानकारी हा वही विभाग उह सौपे जाने चाहिए। 
फ्रास तथा अव्य यूरापियन दक्शा में सेना एव नौसेना विभागा के मत्नी सैतिक व्यक्ति 
ही होत है। सयुक्त राज्य अमरिका मं कायपालिका विसागा के अध्यक्ष के हूप मे 
विशेषज्ञा का नियुक्त किया जाता है । क्या ने इसका ही अनुसरण संसदीय दशो मे मी 
किया जाय ? पर तु ससदीय देगो की समस्याएँ मित है। ससदीय शासन उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त पर आधारित है । माव्रमण्डल सामाय निर्वाचन के समय जनता को दिये 
गये बचना के पालन के लिए वचनवद्ध होता है । भरत सतदीय शासन के सं दभ भे 
बेजहाट द्वारा उदधुत सर जॉज कार्नविल (80 06086 (00घ00०) का तिम्न 
कथन चरिताथ होता है-- “विभागीय काय करना म श्री का काय नही है अपितु उसका 
काय तो यह देखना है कि विभाग ठीक प्रकार से काय करता है ।' ४ रेमजे मवडोनह्ड 
के अनुसार, “माजमण्डल तो एक पुल की भाँति है जो जनता को विशेषत्र से तथा 
सिद्वात को व्यवहार से सम्बद्ध करता है! वह विभाग की निर्दिष्द दिशा में 
अग्रसर करता है ।7४ लारकी के शब्दों मं सभी निणय मस्ती के हाते है । लोक सेवका 
का काय तो मामला से सर्म्चा चत सामग्री एकन्रित करना है जिसके आधार १९ ठीक 
निणय किया जा सके |४ 

लोक सेवा के सदस्या द्वारा माँ नया को अत्यधिक प्रमावित किया जाता है 
एवं मत्रीगण सामायत उनकी बाता को मानन के लिए बाध्य हांते है । कहा जाता 
है कि मजीगण स्थायी अधिकारियों के हाथा म यात्र की भाँति हैं ।/ रेमजे म्योर का 
कथन है कि मजीगण 99%, मासलो में लोक सेवा के सदस्था के विचारों को 
स्वीकार करत है एव उतकी सस्तुति पर हस्ताक्षर मात्र कर द॑ते हैं 7 इगलैण्ड की 
लोक सेवा के सादम मे व्यक्त उपरोक्त विचार सभी ससदीय दशशा पर लागू हांते हूं। 
परतु रेमजे म्योर के कथन को पूणरूपेण स्वीकार नही किया जा सकता । मे जी एवं 
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सम्बाधित स्थायी कमचारी के व्यक्तित्व तथा योग्यता पर दोना के सम्बध निमर 
करते है | यदि म नी याग्य, प्रभावशाली एव श्ञीघ्र निणय बुद्धि से युक्त है तो वह 
इच्छानुसार काय कर सकता है, परतु जिस म जी में योग्यता एवं काय को समभने 
की क्षमता नही होती है उन पर स्थायी कमचारियो का प्रमाव स्थापित होता 
स्वामाविक है। इगलैण्ड म॑ लॉयड जॉज, चचिल, रेमजे मेक्डोनल्ड ऐसे ही प्रभावशाली 
प्रधानम त्री थे एवं भारत म नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोविदवल्लभ 
पात, कृष्ण मेनन, कृष्णमाचारी ऐसे ही मत्री थे। शासन में लास्को के अनुसार, 
“राजनीतिक य न को लोकप्रिय इच्छा के निस्पृह एवं निष्पक्ष अनुमव से सम्बद्ध करके 
शासम को गतिशील बनाते है। लोकसेवकों की सत्ता प्रमाव की है, शक्ति की नही। 
वे परिणामों को इगित करते है, आदश नही देते । जो भी निणय है वह मात्री का 
निणय होता है ।/४१ 
भारत में म'नो एवं लोक सेवा से सम्द घ 

भारत में मौनियों एवं लोक सेवा के सम्बंध ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित 
हैं । भारत मे म जी एवं सचिव सम्व घी तीन प्रमुख विवाद विचारणीय हैं। प्रथम, 
टी टी क्ृष्णममाचारी तथा एच एम पटेल विवाद, द्वितीय, सुरक्षा मत्री के रूप में 
कृष्ण मेनन सम्व धी विवाद, एवं ततीय, गुलजारीलाल नादा तथा एल पी एिंह से 
सम्बाधित विवाद । 

दी टी कृष्णमाचारी वित्त मनी ये जौर एव एम पढेल उस विभाग के 
मुरय सचिव । मूदडा क्पण्ड से दोनो ही मत्नी तथा मुर्य सचिव सम्बाधित थे। 
टी दी कृष्णमाचारी ने छामला जाच आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर 
वित्तम'नी के पद से त्यागपन्र दे दिया था । आयोग ने जीवन बीमा निगम द्वारा मूइडा 
उद्योग मं घन लगाने के निणय को शीघ्रता मे लिया गया निणय घोषित किया था। 
जीवन बीमा निगम ने यह सारा सौदा मूदडा को आथिक हृष्टि से सहायता पहुँचान 
के लिए क्या था। छागला भायोग ने इस सौदेवाजी को विधिक एवं सामाय ध्यापा 
रिक आचरण के विपरीत ठहराते हुए कहा था कि “यद्यपि यह सोदेवाजी जीवन बीमा 
निगम के निर्देशक कामथ द्वारा मुख्य सचिव एच एम पटेल के निर्देश पर की गयी थी' 
कितु सजी को अपने सचिव के काय के लिए वधानिक रूप से उत्तरदायी ठहरात ध् 
आयोग ने मत व्यक्त किया कि / अधीनस्थ के कार्यों के लिए म श्री को उत्तरदायित्व 
वहन करना ही चाहिए । “ इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होन के पश्चात ही श्री दी डी 
क्रष्णमाचारी ने पद स त्यागपन दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया था । 
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श्री कृष्ण मेवन के सुरक्षा मी बनने पर सुरक्षा विभाग एकदम प्रकाश म आ 
गया था ! कृष्ण मेनत ते सुरक्षा मतालय का पुतगठत एवं उसके कार्यों का वर्गीकरण 
प्रारम्भ कर दिया था । जनरन थिमैया एवं सुरक्षा स जी मे सेनाध्यक्ष के चुनाव पर 
मतभेद उत्पन्न हो गये थे । जनरल थिमया ने तीन वास प्रस्तावित किये थे। क्रम 
में जनरल कौल का नाम तीसरे सम्बर पर था लेक्ति कृष्ण मेनन ने ज्ञानी एव 
कृमास्मगलम को न चुन कर कौल को सेनाध्यक्ष चुना। धिमया मे इस पर त्यागपत्र 
दे दिया जिसे प नेहरू के बहने पर उहोने वापस ले लिया था। प्‌ नेहरू 
ते कृष्ण मेनन का समथन क्या । उनके कथन था कि हमारे सविधान व व्यपहार 
में तागरिक अधिकारी सर्वोच्च है एव उहे रहना भी चाहिए ।” नेहरू न कृष्ण मेनन 
की सुरक्षा विमाग में अच्छे काय की प्रशंसा की॥। 962 ई चीन द्वारा भारताय 
सेना के पराजित होने पर मेनन वा तीज विरोध किया जाते लगा था । उहे इस 
पराजय के लिए उत्तरदायी ठहराया यया । काग्रस ससदीय दल की कायकारिणी ते 
भी नेहरू पर मेवन का पदच्युत करने के लिए दवाव डाला । श्री नहूरू ते मंनने का 


पक्षपोएण किया पर तु नेहरू जी को न ते मं दल के तीत्र विराध के कारण मेवत को 
मी वरमण्डल से हटाना पडा । 


तीघरा विवाद श्री गुलजारीलाल न दा, एवं श्री एल पी सिंह से सर्म्बाधत 
है। गुलजारीलाल नादा गह मात्री ये । नवम्बर 966 इ मे सवदलीय ग्रोरक्षा 
महा अभियान समिति के तत्वावधान मे एक आदोखन चलाया गया) नवम्बर 6, 
966 ई का दिल्‍ली मे एक जलूस निकाला गया जा हिंसक हो उठा । पुलिस की 
गोली से 7 व्यक्ति मार गय एव 48 व्यक्ति घायल हुए । लाॉकसमा एवं राज्यसभा 
ने व्यवस्पा एवं शा ति की स्थाएता में असफलता के लिए गह माजालय की तीव्र भालो 
चना को । कांग्रेस दल मे भी श्री नदा की तीत्र आलोचना की गयी । 8 नवम्बर को 
प्रधानम त्री ने श्री नदा को विभाग परिवतन की सूचना दी । तदाजी ने इसे पर 
त्यागपत्र दे दिया ; अपने त्यायपत्र में प्रधनमत्री से उहाने बहू टीकायत की कि 
सचिवालय से पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण नीति निर्धारण सम्बंधी उनके 
निणय जन्तिम नही होत थे । 'बया आपने कमी यहू कल्पना की है कि आपने जो उप- 
करण प्रदान किये है उनस मैं कसे काम कर सकता हूँ // उहोत दा उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये “प्रथम, जलूस सम्बधी निर्देशा की प्रति मायने पर वहू मत्वी के पास 
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एकमाह पश्चात सचिव द्वारा भेजी गयी थी। द्वितीय, जलूस निकलने वाले दिन प्रात 
ही मनी ने उप राज्यपाल, सचिव एवं अय अधिकारियों को व्यवस्था के सम्बंध मं 
विचार करने के लिए बुलाया था और तब मुझे यह भाइ्वासन दिया गया कि सभी उचित 
प्रबंध कर लिये गये हैं ।” इससे अधिक मी से क्‍या अपेक्षा की जाती है ? नादाजी 
ने इस घटना के पूव अपने विभागीय सचिव के परिवतन की भाग की थी जिसे भस्वी 
कार कर दिया गया था ! उनका कहना था कि सचिव महोदय ने वाछित सहयोग 
नही दिया अपितु दायित्वा के सम्पादन में बाधा उत्पन की । नदाजी के त्यागपत्र पर 
लोकसभा एवं राज्यसभा में ध्यानाकपण एवं कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किये गये । 
उस समभय प्रधानमात्री ने मत्री एव सचिव के सम्बधों पर मत व्यक्त करते हुए कहा 
था कि “ नीति का अनुगमन किया जा रहा है या नही, यह देखना मत्री का दायित्व 
है। सचिव द्वारा प्रस्तुत सुभावों का समथन करना या न करना मत्री का काय है ।” 
वह सचिव को भिन्र निर्देश दे सकता है। प्रधानमन्त्री मे अपने सहयोगी मज्री की 
अपेक्षा लोकसभा के सदस्यों का पक्षपीषण किया था । यदि यह घटना किसी प्रमाव 
शाली मी के साथ घटी होती तो मा नमण्डलीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन हो 
सकती थी। ससदीय शासन व्यवस्था की हृष्ठि से मत्नी वनाम सचिव के संदर्भ मं 
प्रधानम-वी द्वारा साथी सदस्य मनी की उपेक्षा किया जाता उचित नहीं है । 
मंत्री व सचिव मे परस्पर विश्वास एवं सहयोग होना चाहिएं। यदि विसी मंत्री को 
किसी सचिव मे विश्वास नहीं है तो उसे परिवतन की माग करने का 'यायोजित अधि 
कार है। सचिव को लोक सेव की स्वस्थ परम्पराओ के अनुसार अपनी व्यक्तिगत 
भदचि एवं हप्टि को विभागीय दायित्वा के सम्पादन म॑ बाधक नहीं होते देना चाहिएं। 
निस्स देह नःदाजी सर्वैधानिक रूप से अपने विभाग क॑ कार्या एवं नीतियों के लिए 
उत्तरदायी थे । इस घटना के स-दम म यह विचारणोय है कि उप राज्यपाल एवं १है 
भ-नालय के सचिव ने दो भिन एव परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये ये । प्रइन यह है कि 
स्थायी लोक सेवा के सदस्या को वक्तव्य देने की वया आवश्यकता थी जब कि उन 
मीति एवं विभागीय काय के सदम म सावजनिक वक्तव्य देने की अपक्षा नही की जाती 
ओर न यही आशा की जाती है कि सचिव मत्री की उपेक्षा करते हुए विमागीय 
प्रस्तावा के रूप मे म भरी से भिन्र अपने वैकल्पिक प्रस्ताव मत्री की जानकारी के बिता 
ही मा वमण्डल के अधिवेदना में उपस्थित करे, जैसा कि उपरोक्त उल्लिसित गह 
सचिव ने किया था। लाक सेवा का यह आचरण तो ससदीय व्यवस्था की जड़ द्दी 
खाद दता है। यह तो विभाग के यजनीतिक अध्यक्ष (मत्री) एवं स्थायी अध्यक्ष 
(सचिव) को प्रतिस्पर्धी समान स्थितियाँ प्रदान करन के समान है। सत्य तो यह है कि 
मंत्री का निणय विभाग का निणय होना चाहिए । सचिव का काय तो मत्री को 
परामश देना होना चाहिए । यदि सर्िव को मत्री के विरुद्ध निगय करन वी 
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परम्परा का विकास होता है ता बह ससदीय व्यवस्था क उत्तरवायि व के जाथारजूत 
सिद्धा लत को ही जड़ से उखांड फेकता हांगा । क्या सचिव कौ उसके परासञ्ञ के लिए 
आलोचना की जा सकती है ?े नहीं ! मायी को ही उसका दायित्व वहन करता पडता 
है । भारत में नादा सिह विवाद से रैम्जे म्योर के इस कथन की पुष्टि हीती है कि 
लोक सैया के सदस्य माम्रमण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में पतपत्त रहते हैं ।” 
भारत में अधिकाश सचिव आई सी एस या जाई ए एस होते है। जब भी इस 
वग के एक सदस्म के विरुद्ध कोई काय किया जाता हे, व सब एक गुठ हो जाते है । 
यदि किसी सचिव के विरुद्ध काई कदम उठाया जाय तो यह कहा जाता है कि इससे 
सम्पूण लोक-सेचा का साहस गिर जायंगा । सत्य तो यह है कि भारत मे कमगोर एव 
मतभेद से धुक्त विभाजित माँ अमण्डल जाई सी एस एवं आइ ए एस अधिकारियों 
के लिए बरदान है । राजनीतिनों एवं उच्च लोक सेवा मे यदि अपबिन ग्रठवन्धत 
हो जाते हैँ तो लाकतस्न के लिए वह अभिशज्ञाप ही है। दलीय मतभेद लोक सवा को 
ओर अधिक सश्नक्त बना दते हैं । 
लोक-सेवा से सम्बन्धित अन्य चातें 

प्राय सभी देशो मे वरिष्ठता एवं बोग्यत! के आधार पर पदोत्ति की जाती 
है। पिफनर के मतानुमार, केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का अब है--उच्च 
पदों पर अयाग्य एवं असमथ व्यक्तियो की नियुक्ति । इससे कमचारियों म॑ महत्वाकाक्षा 
समाप्त हो जाती है ।* अत पदोत्नति ने लिए योग्यता (स्ाध्ट0) को महत्व दिया 
जाना चाहिए । उच्च अ्रधासकीय पदो पर यद्यपि योग्यता एवं मृणी के आधार पर ही 
पदोन्नति की जानी चाहिए परतु नायू एवं ज्येप्ठता को भी व्यवहार म पर्याप्त 
मायता दी जानी चाहिए। समुक्त राज्य अमेरिका मे कमचारी की कायक्षमता का 


माप करना एक व्यापक काय बन गया है । प्रत्येक कर्मेचारी का सेवा-अभिलेख एवं 
कायक्षमता माप ($67४66 छि००७४०5 0तत £म्िट८ए८ए ४४5९५) रखा जाता है ६ 
ब्रिटेव में 700 पोण्ड वापिक से अधिक चेतन पविं बालों की संवार का ही वाधिक 
विवरण रखा जाता है। भारत मे प्रत्येक कमचारी का सेवा विवरण रखा जाता है। 
सामायत परदालति के लिए परीशाएँ एवं साक्षात्कार, सेवा अमिलेखों, कायक्षमता 
मापा एवं विभागाध्यक्ष था पदोनति मण्डल के निणय आदि पद्धतिया का प्रयोग क्या 
जाता है। 

सथुक्त राज्य अमरिका म उच्च प्रशासकीय अधिकारियों एवं विभागाष्यक्षा 
की पदो“नति परीक्षाओं एवं कायक्षमता अभिलेखो के आधार पर होती है । काय 
क्षमता पद्धति का अमेरिका में विकास हुआ है तथा व्यापक रूप मे उसका प्रयोग मी 
किया जा रहा है । हृवर आयांग के अनुसार यह पद्धति अत्यधिक जटिल एवं 


53. शशि हद 4/गाबघ।ढ, छ9 303 304 


720 | आधुनिक शासनत न 


हुई है । जायोग ने कार्यक्षमता माप के स्थान पर योग्यता एवं सेवा अभिलेख माप 
(#079 व $0ए706 [२९००० २४॥78) के प्रयोग की तिफारिश की थी। इस 
सम्ब॒ ध मे अमेरिकी डाक विभाग की पद्धति सवश्नेष्ठ तथा जनुकरणीय है । वाशियदन 
के केवल कुछ प्रयम, द्वितीय एवं ततीय श्रेणी के पोस्ट मास्टरो को छोडकर सभी कम 
खारियो को प्रारम्म म॑ डाकियो एवं लिपिको के रूप म॑ भर्ती किया जाता है। वे आद 
शिक अवीक्षक के पद पर पदोनति करते हुए अर्थात विभिन्न पदों पर काय करते हुए 
ही पहुँचत हैं । 

ग्रेट त्रिटेन में सेवा विवरण (307श०० ९०००१) के जाधार पर ही पदोनति 
होती है । प्रत्यक विभाग मे पदों नति मण्डल होते है। मण्डल द्वारा कमचारियों के 
वापिक विवरण पर विचार किया जाता है तथा उसका साक्षात्कार होता है। तत्पश्चात 
ही पदो-नति की सिफारिश की जाती है और विभागाध्यक्ष अन्तिम आदेश जारी करता 
है । कवल ज्येष्ठता के आधार पर ही पदो-नति नही की जाती है । पदों वति मण्डल 
के निणय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि राष्ट्रीय परिपद द्वारा स्वीकृत एवं 
अनुमोदित सिद्धात का उल्लघन किया गया हो तो विभागीय ह्वीटले परिषद किसी 
भी पदोनति पर विचार कर सकती है । 

भारत मे विभिन सेवाओ म रिक्त स्थानी में से निश्वित सख्या के पा के 
लिए भर्ती निम्न पद-क्रम (790७) एवं सेवा मं काय करने वाले कमचारियों में से 
ही की जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी की सेवा म 55 प्रतिशत व्यक्ति 
सीधी भर्ती से एव शेप पदोनति से लिये जाते हैं। केद्वीय सचिवालय के कुछ उच्च 
पदों पर सीधी भर्ती नही की जाती है । भारतीय विदेश सेवा की 'ए शाश्वा में दे 
प्रतिक्षत स्थान पदो-नति से मर जाते हैं । द्वितीय श्रणी की राजपत्रित सवाओ में 65 
प्रति्मत पद तृतीय श्रेणी वे कमचारियो की पदो-तति करके भर जात॑ हैं। चतुध श्रणी 
के कमचारिया की बहुत कम पदो-नति की जाती है। पदोनति के सम्बध म संघीय 
लोक-सवा आयोग से परामश लिया जाना चाहिए। लेकिन सविधान के अंनुच्चद 
320 (3) के अतगत निित नियमा के अनुसार तृतीय एवं चतुथ श्रेणी के कम 
चारिया की पदोनति आयोग क॑ सेब्राधिकार क अतगत नही है । पदो-नति स्षामा 

यत योग्यता योग्यता एवं वरीयता («या०7(9) या कवल वरीयता के आधार पर 

ही की जाती है । विभिन विमागा के प्रदो-नति सम्बधी नियम पृथक पृथक होते हैँ । 
विशेष पदा (६ल८०ध०॥ 9०४७७) के लिए 957 ई मे गृह मात्रालय द्वारा पदोल| 
सम्बधी कुछ नियम बनाय गय थे । योग्यता निर्धारण व लिए सवा-जभिलेस, प्रति 
मोगी परीक्षा, समयता परीक्षा कः परिणामा पर विचार दिया जाता हैं। विभागीय 
नियमा ई बनुमार उच्च एवं मध्य स्तरीय पदा के लिए योग्यता एवं निम्न पट के 
लिए ज्यप्ठता एबं पात्रता (ब्ल्याणय// शआात॑ ॥7८55) पर बल दिया जाता है 
विभिन्‍न पिभागा म पददानति के नियमा मे कोइ छक्रूपता नहीं पायी जाती। बंतन 
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अपष्टाचार को रोकता एक कठिन काय है । हमार देश म रिश्वत लेने व दन वाल 
दोनो दोषी होते हैं । फलत भ्रष्ट अधिकारिया के विरुद्ध कोई सरक्षण उपलब्ध नहीं 
है। अनुच्छेद 3[] की यायालय द्वारा को गयी व्यार्या के अनुसार शासकीय कम 
चारियो को भ्रष्टाचार के लिए दण्डित करना कठिन है । बत घासवीय कमघारियो 
को पद सम्ब धी बहुत अधिक सुरक्षा प्राप्त है । सविधान के 35वें सप्योधन 
(962 ई ) द्वारा इस स्थिति म॑ कुछ सुधार हुआ है तथा सरकारी कमचारियों के 
विरुद्ध आचरण सम्बधी जांच को शीघ्रतायूवक निपटाने की व्यवस्था की गयी है। 

व्यापक भ्रष्टाचार से जनता का प्रशासन म॑ विश्वास हिंल जाता है और राज 
नीतिक अस्थिरता उस हो जाती ह तथा आर्थिक विकास के काय अवरुद्ध हो जात 
हैं। सभी देशो म भ्रप्टाचार भी एक्सा नही होता है। ग्रेट ब्रिटेन एव स्वीडन मे 
भ्रष्टाचार नाममान का है । 

अप्ठाचार का सीधा-साधा अथ यह है कि धासक्रीय कमचारी थपने दायित्व 
को सम्पादित करने के लिए धन या अय वस्तुएँ स्वीकार करता है तथा अपने 
अधिकार के अनुचित प्रयोग द्वारा अवाछनीय लाभ पहुँचाता है। भेप्टाचार के अनेक 
रूप हैं। केवल धन स्वीकार करना तो अ्रप्टाचार का एक रुप मात्र है । स्वथ या तय 
अपने किसी परिचित या सम्व धी के द्वारा वन लेता, अपने किसी सम्बंधी या आश्रित 
की किसी प्रमुख या प्रधान औद्योगिक प्रतिप्ठान म नियुक्ति करा देवा, राजनीतिक दल 
के लिए च दे के रूप में धन लेमा एव सेवा निवत्ति के पश्चात किसी भ्रतिप्ठान में ऊचे 
वेतन पर कोई पद ग्रहण कर लेना अष्टाचार के विभिन रूप हैं। बेब हर 
पतियों एवं व्यापारियों द्वारा माँ नयो एवं शासकीय कमचारियों को विभित सुर्वि 
धाएँ प्रदान की जाती है, उदाहरणाथ, वडे नगरो मे अपने जावांस गहो में निवास की 
सुविधा प्रदान करना। यही नही, उच्च विभागीय जधिकारिया के दौरे की खर्चा सम्ब 
(धत विशाग के निम्न कमचारी उठाते हैं प्राय प्रत्येक सरकारी ठेके एवं क्रय तय 
विक्रय सम्व॒ वी मामलों म कुछ प्रतिशत कमीशन प्रत्येक सर्म्बा घत अधिकारी का 
निश्चित हुआ करता है, इसे “हक” कह॒त॑ है । कुछ शासकीय विभागा म मुख्य कायाचय 
के लिपिका को विमा धन दिये स्थाना तरण ही नही हो सकता । सरकारी कायलिया में 
फाइल को आगे बढाने के लिए प्रत्येक स्तर पर रिश्वत की दरे निश्चित होती हैं। 
आज स्थिति यह है कि उचित काय के लिए भी रिश्वत देनी पडती है अयधा सम्व 
/धत फाइल आगे वढती हो नही है । भारतीय केद्वीय सतकता आयोग (798 (था 
पथ शाष्ठाआ00० 0०ग्राणाइ४०7) द्वारा अष्टाचार के विभिन 27 तरीको का उल्लेख 
किया गया है | इन तरीकों म सावजनिक घन एवं सम्पत्ति के अनुचित प्रयोग से लेकर 
भूठे यात्रा भत्ते वसूल करना, पद का दुरुपयोग करना, उपहार ग्रहण करता एवं झास 
कौय क्याटरा पर अवधानिक कब्जा करने तक के काय शामिल है । 
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समाजवादी देशा भे भी अधष्टाचार का प्रकोप है। पूजीवादी लोकत त्रात्मक देशो 
के सदम मे नधिकृत सुचना उपलब्ध होती है परतु समाजवादी देझ्लो के सादभ मे 
विस्तृत सूचना उपलब्ध ही नही है। नवोदित स्वत्तात्न अफ्रो एशियाई देशा मे सर 
कारी प्रशासन त तर में व्यापक भ्रप्टाचार व्याप्त है । मारत भ इस समस्या के समा> 
धान के लिए विभिन भायोगा एवं समितियों की स्थापना को गयी है। बगाल प्रशासन 
जाँच समिति (१945 ई ), रलवे भ्रप्टाचार जाँच समिति ([953 55 ई ) एवं सथा 
सम्‌ समिति (962 ई ) इनम प्रमुख हैं । सथानम्‌ समिति मे सात संदस्थ थे जिनमे से 
पाँच ससद सदस्य एवं दो गह मत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे | इस समिति का प्रति- 
बेदन भारत में भ्रष्टाचार एवं उसके निदान हेतु प्रस्तुत प्रतिविदनों मे सबसे अधिकृत 
प्रतिवेदन माना जाता है। मत्त्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार इस समिति के क्षेत्राधिकार के 
अतगत नहीं था ! यही इसका सबस बडा दोष था। इसने अनेक महत्वपूर्ण सुकाव दिये 
हैं, जसे, अनुच्छेद 3)] को सशोधित किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार सम्ब'धी 
मामला का शीघ्र एवं सरलतापुवक निवटारा हो सके, के द्रीय सतकता आयोग की स्थापना 
की जानी चाहिए और उसे निरीक्षण सम्बधी व्यापक शक्तिया प्रदान की जानी 
चाहिए, शासकीय कमचारिया के आचरण सम्बंधी नियमो को इस प्रकार सशीधित 
किया जाना चाहिए जिससे कि पद निवृत्ति के पश्चात कोई शासकोय कमचारी निजी 
व्यापार एवं उद्योगां मे नोकरी प्राप्त न कर सके एवं भारत सुरक्षा अधिनियम (962 
ई ) को भी संशोधित किया जाना चाहिए। सथानम समिति की इन सिफारिशा के 
आधार पर के द्र एवं राज्या म सत्कता आयोगो की स्थापना की गयी है । प्रशासकीय 
सुधार आयोग न लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुभाव दिया है। 97 ई 
में इन पदाधिकारिया की स्थापना सम्बधी विधेयक ससद म प्रस्तुत किया गया था। 
लेकिन भारत मे भ्रष्टाचार उमूलन की इन सस्थागत व्यवस्थाआ का वात प्रभाव 
नही हुआ है। 
लोक सेया एवं राजनोति 

लोक सेवको से आादश एवं अनुकरणीय आचरण एवं अनुशासन की अपेक्षा की 
जाती हैं। वे शासन द्वारा प्रदत्त व्यापक अधिकारो का प्रयोग करते हैं अत यह वाद 
नीय है कि उनके आचरण सम्बंधी नियम हा जिससे कि वे सत्ता का दुरुपयोग सन कर 
सके । राजनीति से पृथकता अर्थात्‌ पूण तटस्थता या निरपक्षता आधुनिक लोक सेवा 
की एक अनिवाय विशेषता मानी जाती है । यह लोक सेवा के आचरण सम्बधी प्रधान 
नियम है । प्राय समी देशों भ सामायत लोक-सेवाआ के आचरण सम्बबी निम्म- 
लिखित नियम प्रचलित है 

(१) शासकीय कमचारी को राज्य के प्रति भक्ति रखनो चाहिए एबं 
अधिकारियों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए । 
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(2) वे मिजी व्यवसाय व व्यापार नही कर सकते हैं। उन पर अनैतिक एवं 
गलत सस्थानो से सम्पत्ति अजित करने अथवा कज लेने पर कठोर प्रतिवध होते हैं ।* 
(3) शासकीय, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में उहह स्वीकृत नतिकता 
के अनुसार जीवन व्यतीत करना पडता है, यथा--भारत मे शासकीय कमचारी एक से 
अधिक शादी नही कर सकता। 
(4) लोक-सेवको की राजनीतिक गतिविधिया--भापण, विचार, लेखन प्रका 
शन सम्बधी आचरण--स्पष्ट मियमानुसार होनी चाहिए । 
इन आचरण सम्बधी नियमा के कारण शासकीय कमचारियों की स्वतात्रता 
से नागरिक अधिकारों का सीमित हो जाना असम्भव नही है परतु लोक सेवा के 
दायित्वों को देखते हुए इसे अनुचित नहीं माना जाना चाहिए । मारत म॑ लोक सेवा के 
आचरण सम्ब धी नियम पर्याप्त कठोर है। 954 ई के अखिल मारतीयसेवा (आच 
रण) नियम इसका प्रमाण हैं। लोक सेवा के सदस्यो पर राजनीति मे सक्रिय भाग लेने 
एवं भाषण, वक्तब्य व प्रकाशन द्वारा शासन की आलोचना करने पर प्रतिब ध है यद्यपि 
उह समाचार पत्र या रेडियो के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की 
स्वतानता प्राप्त है। आचरण सम्बधी यह मियम तीज्र विवाद का विषय वन गया है। 
लोक सेवा की तटस्थता जहा लोकत तर का एक सबल आधार है और उसकी क्षमता व 
दक्षता की हृष्टि से आवश्यक है, वही इस नियम के परिणामस्वरूप लोक सेवकों का 
प्रवुद्ध एव जागरूक समुदाय राजनीतिक अधिकार से वचित हो जाता है। अत लोक 
सेवको सम्बधी एक प्रधान समस्या यह है कि लोक-सेवा की राजनीतिक तिष्पक्षता 
तथा उनके द्वारा सामाय नागरिक अधिकारो के प्रयोग के मध्य समवय किस प्रकार 
स्थापित किया जाय। ब्रिटेन की लोक सेवका की राजनीतिक क्रियावलाप सम्ब धी 
समिति (१४४8(द॥8॥ (०7्रण्णा।८8) ने अपने प्रतिवेदन (949 ई ) में इस समस्या 
का गम्मीर विश्लेषण किया है ४ न 
इस समिति द्वारा लोक सेवका सम्बधी निम्न तीन क्रियाआ का उल्लेख किया 
गया है 
() क्या लोक सेवको को ससद की सदस्यता के लिए प्रत्याशी होने का अधि 
कार प्राप्त होना चाहिए २ 
(2) क्‍या लोक सेववा को व्यक्तिगत रूप से अथवा लाक सेवा कमचारी सभो 
के सदस्या के रूप म राष्ट्रीय स्तर पर दलीय या ग्रैर दतीय राजनीतिक कार्यों मं भाग 
लेने का अधिकार होना चाहिए ? 


54 मारत मे अखिल भारतीय संवा के सदस्यो को प्रति वष अजित की ग्रयी अचल 
सम्पत्ति का विवरण देना पडता है। 


55. पिप्छण+घ ०० पट ए०फ्रग्माधट्ट 0घ धाठ एगापव्यों है८पर्ाप्तव्ड 9 पल छज 
इिटाश्जा७5, 4949 
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(3) क्‍या लोक सेवको को स्थानीय शासन में भाग लेने का अधिकार होना 
चाहिए २ 
(() ग्रेट ब्रिटेन म 927 ई तक लोक सेवा के सदस्यों को ससदीय निर्वो- 
चनो में चुनाव लडने की कोई स्वत त्रता प्राप्त नही थी । ससद की सदस्यता के लिए 
चुनाव लडने के पुव उह अपने पद से त्यागपत्र देना पडता था। लेकिन 957 ई 
मे विभिन्‍न विभागा के औद्योगिक कमचारिया को ससदीय सदस्यता के लिए चुनाव 
लडने की स्वत नता प्रदान की गयी है। मास्टरमेंन समिति (948 49 ई ) के द्वारा 
लोक सेवाआ को दो भागा में वर्गक्नित किया गया है--() ऐसी सेवाएँ जिनके सदस्यां 
द्वारा राजनीतिक कार्या म भाग लेने से सावजनिक विश्वास एवं लोक-सेवा की क्षमता 
में सहज ह्ास हो जाता है, और (77) ऐसी सेवाएं जिनमे इस प्रकार की आश्ञका की 
कोई सम्मावना नही है । समिति ने प्रशासकीय, वज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक, 
लिपिक श्रेणी के नीचे की सेवाएँ एवं निम्न औद्योगिक एवं दक्षता-प्रधान (ग्रक्वा।- 
90०७(४०) सेवाआ से ऊपर की सेवाओ के मध्य विभाजक रेखा खीच दी है। प्च्च 
सेवाआं पर राजनीतिक कार्यों मं भाग न लेने का प्रतिव ध लगा हुआ है। समिति का 
तक था कि जिन अधिकारियो को नीति निर्माण, निर्देशन एवं उसके क्ियावयन 
सम्बधी व्यापक स्वविवेकीय शक्तिया प्राप्त हैं तथा जिहे शासन के गोपनीय प्रपनो का 
निरीक्षण करने का अधिकार है, उह ससद की सदस्यता के लिए प्रत्याशी होने पर 
त्यागपन देना चाहिए ॥ अपने पद पर रहते हुए उह ससद की सदस्यता के लिए 
चुनाव लडने का अधिकार नही है। इससे लोक सेवा मे सावजनिक विश्वास के समाप्त 
हो जाने की हर सम्मावना है । इसके विपरीत, समिति के अनुसार जिन अधिकारियों 
का काय औद्योगिक एव प्रब धकीय प्रवृत्ति का है उह राजनीतिक गतिविधियों म भाग 
लेने की पूर्ण स्वत तता होनी चाहिए । समिति न यह मी प्रस्तावित किया था कि 
ओऔद्योगिक एवं प्रबधकीय श्रेणियों के लोक कमचारिया को ससदीय निर्वाचन काल में 
प्रत्याशी होन पर एक माह का अवकाश दिया जाना चाहिए और निर्वाचित होने पर 
उह पद से त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन ससदीय सदस्यता के समाप्त होने पर उह 
पुन अपने पद पर लोट आते का अधिकार होना चाहिए, यदि सर्म्वा घत अधिकारी ने 
कम से कम 0 वष तक सेवा-काय किया हो 

भारत मे शासकीय कमचारियो को पद त्याग के परचात ही ससद की सद- 
स्थता से लिए चुवाव लडने का अधिकार प्राप्त है । 

(2) लोक सेवका की अन्य राजनीतिक क्रियाओ से सम्बीधत प्रश्न हैं-- 
क्या शासकीय कर्मचारियों को राजनीतिक दलीय सगठन म॑ किसी पद को घारण 
करना चाहिए ? क्‍या उहं दलीय प्रश्नो पर वक्तव्य या दलीय प्रचार करना 
चाहिए ? क्या शासन की आलोचना करते हुए उहे दलीय मामलो से सम्बोधत लेख ४ 
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लथवा अय प्रचार सामग्री समायार पत्रा में प्रकाधित बरी चाहिए? द्िदन 
में शासकीम वमचारिया को दसीय सदस्यता ग्रहण परत एवं मतदान कल 
की पृण स्वत॒प्ता प्राप्त हे लिन शासकीय उमचारियां का राजनीतिया वियाद से 
चूर रहने पर बल दिया गया है । उाहू धासरीय नीति की आलाजना भी 
नहीं वरनी चाहिए । ब्रिटन मे द्वाससीम समचारी द्वारा दलोय पद ग्रहण करने, साव 
जनिया रूप से शासन वी नीतिया थी जालायना करन या दल का प्रचार करन प्र 
प्रतिवघ हैं । लब्िन यह प्रतिव्ध ओद्यायिक बमचारिया पर लाए नहीं हात। उते 
पर कंबल मह प्रतिबघ है कि थे शाममीय कायालय मे सवा हाय के समय शषिदठ 
पोशाक को धारण यरक दलीय प्रचार मे बाय ना गर सरत । मारत मे वाई शास 
बीय कमचारी उपराक्त उल्तिसित राजनीतिक यार्यों म माग नहों ले सकता गदर 
उह राजनीतिक दल थी सदस्यता ग्रहूथ बरत एवं इच्छानुसार मतटान करन बी 
स्वत्त श्नता प्राप्त है । मास्टरमन समिति न मर-दलीय मामला पर शासकीय कम चारियां 
यो व्यक्तिगत रूप स सावजतिक हित मं अपन मत को प्रकट करने की स्वतम्नता को 
समयन किया था। लेकिन समिति न इस सदन म मी डुछ सुमाव दिय प॑ एवं उनके 
पालन पर बल दिया था, जसे धासकीय कमचारी का अपन विभाग के राजनीतिक कार्यों 
की क्षाजोचना नहीं फरनी चाहिए, उसे सम्मलत एवं बाद विवाद में सांग लने के लिए 
विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करमी चाहिए, बाद विवाद मे उसका सम्बंध 2282 
तथ्या स ही होना चाहिए, उसका आचरण सयमित द्वोना चाहिए एव पद सा 
गोपनीय व्यवस्थाआ (002 5०८०४ 2०४७) का उम् घ्यात मे रखती बाहिए। 

(3) प्रेट अटेल मं दासकीय बमचारिया को 909 इ से स्पानाम किम 
विभागाध्यक्ष की अनुमति से भाग लेए या अधिकार प्राप्त है। मोस्टरमन वा 
ने 949 ई म इस व्यवस्था को आगामी 5 वर्षों तक कायम रखने एवं दल 
स्थिति के पुनविचार का सुभाव दिया था | भारत म 9]9 ई क॑पूव शासकीय कस" 
चारियां को स्थानीय सस्थाआ के नि्वाचनों मं भाग लेन का अधिकार आप्त घा। 
लेकिन नये नगरपालिका एवं आय स्थानीय घासन सम्बधी अधिनियमा के अन्त 
शासकीय क्मचारियों को स्थानीय निकाया की सदस्यता के लिए जमोग्प पोषित कि 
दिया गया है | 

लोक सेवको से सम्ब। घत एक अय महत्वपूण प्रश्न यह है कि शासकीय कम 
चारिया एवं शासन के मध्य क्या सम्बंध हाने चाहिए ? शासन को आदेश मालिक 
(&ए्रण्रा०४८८४) की भूमिका निमाती चाहिए एवं उसका यह कतब्य है कि वह शा 
कीय कमचारिया की क्ठिनाइयो के निवारणाथ उचित व्यवस्था करे । क्या शासकीय 
कमचारियो को समुदाय के निर्माण तथा हडताल करने के बधिकार भाप्त होने 
चाहिए ? शासन एवं उसके कमचारियो के मध्य उत्पन्न विवादों का हल किस प्रकार 
किया जाना चाहिए ? 


बया सरकारी बमचा ने समुदाय वी यह समुदाय किसी 
बाह्य श्रमिक (घत हो सर्वेत देशो में मिन 
ग्रेट कमचारि: थे 'क्मचारी से (इल्लश०० 
#४80५ण) ते की पूृण तच्ता हैं तथा वें ईरे सघो के संद' जी हो कते 
रे हू थे संघ त्मा ता प्राप्त है )। उनके में मचारी सर्प 
(कसी वाह *े के हो सकते है। ० 9.-..-बया कर्म 
चारी संघ ह राजनीतिक दल से भी सर्म्वा घत हो + ल्लिटेन में केंवर्ल डाक 
ऋमचार) ते सघ श्षम दल से घत ॥ अ ये कोई कम घ किसी दल 
+घत नहीं है । * ल्लयम यह हैं कि शास' घो 
द्वारा अपना जनी तिक ए प्रयोग नही वि जा स' संयुक्त 
दाज्य अमेर्सिकि मे सरकारी कम चारियो को अपने मचारी संघा की सदस्य होते कं 
अधिकार भ्राप्त हैं; इस से दंत यह है कि ऐसे स॑ [के 
हडताल के नर दे सबेंगे ४ समुर्त राज्य अमेरिका सरकारी कमचारी सघो 
अपनी सदस्यता कुछ निश्चिवत बग तक ही सी'| कर रखी हैं । में सरकारी 
कमचारी केंवर्ल प्त सेवा सं (६६५08 ठ:8005॥०४०) के हो सदस्य 
बन ॥ यता शासत द्वारा से क्री स्थापना 
प्राप्त हो जानी चाहिए । झासन दे तो जाने पर ही ईत सेवा 
सगठना को मी मंता प्रदान की (॥) ऐसा कोई 
नहीं हो सकता ब्ासकीय कर्मे्च हो। (2) सगठन की कायकार्रिणी का 
चुनाव सर्दस्य से ही होना चाहिए ) द्वारा वि प्री 
मामले का स नहीं किया जाना तहिए. एंव ( ) सेवा संगठनों फीई. राज- 
व्रीतिक कोप नही होना दिए. किसी राजनी' या 


बिचार की प्रचार ही किया जाना चाहिए स्पष्ट है; भारत से शासकीर्य कमचार्थियां 
के सेवा संगठनों सम्द घी नियम कठोर हैं 
हडताल का अधिकार 

ब्रइन यह हैं कि क्‍या आासकीय कुमचारों को टेडताल का अधिकार दिया 
जाय ? ग्रेट ब्विटेन में शासकीय कमचारी ढीरों हडताल करना कोई दण्डनीय अपराध 
नही मां जाता, वही हडताल 
झासनात्मक कायवाही ही की जा सकती है। व्यवहार म ग्रेट बिटेत सरकारी कैम- 
आरियो ढीरा हडताल कम ह्ठीकी जाती है जौर नये दिन वे हंडवील की धमकी भी 


8 न अल 
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नहीं देते है । संयुक्त राज्य जमरिका मे सरकारी कमचारियां डारा हडताल करने पर 
कानून द्वारा प्रतिबंध है; टापद-हाटले अधिनियम (3947 ई ) गरा यह अधिवण 
शासकीय कमचारिया पर स्थापित किया यथा है तथा हडताल करने पर भासकीय 
कर्मचारियों को सेवा से पदच्छुत करने या तीन चष तक निष्कासित करने का दगह 
दिया जा सकता है। 7955 ६ म काँग्रेस ने एक अय विधि हारा सम्बीधत दण्ड 
व्यवस्था को और कठोर वन दिया है । 

भारत मे ग्रेट प्रिटेन की भाँति शासकीय कमचारियों द्वारा हह्ताल विधि द्वारा 
निषिद्ध घोषित नही की गयी है । अत हडताल स केवल अनुश्ास्तत भंग होता है। 
कै द्वीय लोक सेवा आचरण नियम (955 ३ ) के अन्तगत झासकीय कमचारिया के 
हडताल करने पर प्रतिव घ है सेकिन हें व्यवस्था केवल गैर-औद्योगिक कमचारिया 
पर ही लागू होती है । रेलवे केमचारियों के अलावा जत्य भौद्यग्िक कर्मचारिया पर 


ता है। कनाडा में स्थिति पृणरूपण नष्ट नही है। कनाडा के ब्यूबक आ्त मे 
प्रत्येक परिस्थिति मे शासकीय कमरचारिया को हडताल पर प्रतिवाष है। फ्रात ही 
केवल एकमात्र + दे्वण पश्चिमी देश है जिसम शासकीय करचारिया को दृडताल 
का अधिकार प्रदान किया गया है । 


विश्व के अधिकाश देशा मे धासकीय कर्मेचारिया द्वारा हडताल का समथन 


चारियो को श्रसिक समठन सम्व थी अधिकार देव का समयन करत हैं। उनके अनु 
पार यही एक्मान वह अस्त है जिससे श्रमिक दासता से मुक्त हो सकता है । यह सी 
कार करना पड़ेगा कि उग्र हडताली तरीका का शासकीय कमचारियों द्वारा प्रयोग 
+वादनीय है। अत यह आवश्यक है कि शासकीय क्मचारियों को अपनी कठिवाइयो 
को हुर करन के लिए किसी मशीनरी या व्यवस्था के तिर्माण का अधिकार होना 


व्यवस्था नही है और वहाँ शासन तथा उसके कमचारिया के मध्य उत्पन विवादा का 
विचार विमश्य से हूव करने के लिए किसी पस्था का विकात्त नहीं इभा है, अपितु आय 
वरीका का विकास हुआ है । मारत मे 4957 ई मे स्टाफ समितिया की स्थापना की 
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गयी । 960 ई मे भारत सरकार ने स्टाफ समितियों को छ्वीटले समितिया के सम- 
क॒द्॒ष लान का प्रयत्न किया था तथा इस सन्दम मे एक योजना प्रस्तावित की थी। 
इसके अन्तगत स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परिषदा के निर्माण का सुझाव दिया गया 
था । इसके अतिरिक्त यांजना में एक पच फँपला समिति (68(काप्द्ष0ण३ (०0ए/॥/ 
66) की स्थापना की भी व्यवस्था थी जिसका काय दोता पक्षा का सुनवर विवाद के 
सम्बंध मे निणय देना है। राष्ट्रीय समिति जब किसी विवाद को निबटाने में असफल 
रहती है तो वह विवाद पच-फसला समिति को निणयाव भेज दिया जाता है। 963 
है में इस योजना को झासन ने जियावित करने की घोषणा इस शत पर की थी कि 
शासकीय कमचारी हडताल के माय का अनुसरण ने करने की घोपणा करे। 966 ई 
मे के'द्वीम क्मचारियां के लिए संयुक्त परामश एवं अनिवाय पच फैसले की योजना 
प्रस्तुत की गयी है । 

समोक्षा-- आधुनिक शासन प्रणाली म लोक संवका या सरकारी कमचारिया के 
दायित्व नकारात्मक वे रह कर सकारात्मक हो गय है । उह अब केवल व्यवस्था एवं 
शीत की स्थापना में ही योग नही देना है । आधुनिक राज्य आाधथिक, सामाजिक एवं 
सास्क्ृतिक प्रकृति के अनेक कार्यों को करता है। मुक्त व्यापार नीति का युग बीत चुका है। 
समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया जा रहा है। नियोजन द्वारा जाथिक 
उ'नति अधिकाश देशो का आदर्श है। यह सभी दायित्व शासकीय कमचारियों का ही 
सम्पादित करने पड़ते हूँ । अत शासकीय कमचारिया के दृष्टिकोण मे व्यापव परिवतन 
अपेक्षित है । जोक-सेवका को आज अधिक निग्ठावान, सजग, कर्तव्य परायण एवं पोग्य 
होने की आवब्यकता हैं। अब जनता पर निरकुश ढग से शासन करने का समय बीत 
चुका है जपितु उसका समथन अप॑लित है । 

विभिन्‍न देशा की लोब-्सेवाआ मे (3) सरकारी कमचारिया की संख्या से 
तीब्र वद्धि हो रही है, (2) अधिकाधिक सस्या म तकसीकी याग्यता से युक्त व्यक्तिया 
एवं विशेषज्ञों को शासकीय कमचारी नियुक्त क्रिया जा रहा है, फतस्वरूप जोक सेवा 
मं विभि'न नवीन सेवाएँ (ताएथपआग८६४०7) विवरसित हो रही है, (3] लॉक सेवा 
की शक्ति मे वृद्धि हो रही है, (4) परम्परागत तटस्थता की धारणा में सी परिवतन 
हो रहा है, तथा (5) नैतिक आचरण एव दायित्वा सम्ब'ची मानदण्डा के पालन पर 
अधिकाधिक बल दिया जा रहा है । ध 

शासन के दायित्व एवं काय म॒ वृद्धि के साथ सरकारी कमचारिया की सग्या 
एवं शक्ति में वृद्धि स्वाभाविक है। पारकिसन के अनुसार लोक-सेवको की संख्या में 
प्रति वष 5 75 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है | ब्रिटन मं 7797 ई मे केवल 46 हजार 
कमचारी थे | 957 ई में उनकी सस्या 6,37,423 हो गयो थी। 8]7 ई मे 
संयुक्त राज्य जमरिका के सधीय कमचारिया की सख्या 6,500 थी, 957ई मन 
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253 लाख थे । मारत म 947 ई एवं 957 ई के मध्य सरकारी कमचारियां वी 
वद्धि का अनुपात 23% है। इसके अतिरिक्त अब शासकीय कमचारिया में तकती 
शियना एवं विश्ञेपज्ञा की भरमार है, केवल सामा य प्रशासक एवं लिपिक ही नियुक्त 
नही किये जाते हैं । लोक सेवा की शक्ति मे भी जसाधारण वद्धि हुई है। सयुक्त राज्य 
अमेरिका, ब्रिटेन, भारत एवं अय देझ्यो मे यह प्रवृत्ति सुस्पष्ट है । रमजे म्योर ने 
ब्रिटिश लोक सेवा के सदम में यह कहा है कि “नौकरशाही की झक्ति में असाधारण 
वद्धि हुई है। मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में नौकरशाही फलती फूलती है 
एवं मा जमण्डल के अधिनायकत्व के अधीन यह निर-तर विकसित होती जा रही है” 
नौकरशाही अग्नि की भाति है जो संवक के रूप मे महत्वपुण है लेकिन स्वामी के रूप 
में विनाशकारी है।* भारत में यही स्थिति है। भारत म॑ यदि लोकतान असफल 
होता है तो उसका मुरय दायित्व लोक संवको एवं उनकी उत्तरदायित्वहीनता की 
निरतर बढती प्रवत्ति पर होगा। इसके अतिरिक्त नियोजित अथ व्यवस्था द्वारा 
समाजवादी समाज के निर्माण के लिए कृतसकल्प होने के कारण शासवीय कमचारिया 
के दायित्वो म असाधारण वद्धि हुई है । आज लोक सवा का सदस्य अफत्तर नही है, 
बहु जन सेवक है । हमारी योजना की सफलता शासकीय कमचारियो में अफसरशाही, 
भ्रष्टाचार एवं आय कमजीरियो के हटने पर ही सम्भव है । 

लोक सेवा की विशेषता उनकी निष्पक्षता एवं तटस्थता है। इसका अथ हैं कि 
व राजनीतिक मामला म तटस्थ हाते हे । श्विटिश विचारधारा के भनुत्तार लोक सेवा 
के सदस्यों की राजनीतिक तटस्थता का अथ है कि लोक-सेवा का राजनीतिक निप्पक्षता 
मे विश्वास होना चाहिए, लोक सेवा के सदस्या को प्रत्येक सरकार क्री पूरी 
निप्ठा से सेवा करनी चाहिए चाहे वह सरकार किसी मी दल की क्या न हो, एव थाई 
कीय कमचारियो को योग्यता के आधार पर तरबकी एवं आय पारितोपिंक प्राप्त होते 
रहने चाहिए । सयुकत राज्य अमेरिका म भी तटस्थता की यही घारणा मान्य है अर्थात 
लोक सेवा के सदस्यो को सभी राजनीतिक गतिविधियों से दर रहना चाहिए, उहँ 
व्यक्तिगत या सावजनिक रूप स काई वक्तव्य नही देना चाहिए और ने दलीय था 
विवादास्पद मामला पर विचार ही व्यक्त करने चाहिए । लेकिन राजनीतिक तब्स्वता 
की धारणा तीब्र आलोचना का विषय वन गयी है। यह कट्ठा जाता है कि गीति 
निर्माण एक व्यापक एवं सहयोगी प्रक्रिया है, न कि किसी मत्री या कमचारी को 
कोई यक्तिगत काय | अत लोक-सेवा के सदस्यों का काय केवल नीति को प्रियावित 
करना ही नहीं है। लोक सेवका को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए 
परतु शासकीय नीति को त्रिया वत करने म उह पूरी निष्ठा से काय करना चाहिए। 
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लेकिन लाकतर्त [क सेवा लोकप्रिय शासन का अभिन भेंगे होती है लोक सेवा 
के काय नकारात्मक ने द्वोकर भेंवे सकार ह्दो गये संफलतापूव किसी नीं 
को (करा वित करनते के (लिए उस नीति में लिप्ठा भी बाछनीय हैं। अत कहां जाता 
कक लोकसेवा राजनी के तटस्‍्थ नहीं होनी चाहिए) सर्माधत लोक सेवा 
(0०॥9॥५४ इलए०्थ्णे की चर्चा मे मी सुनी जाती लोक 
सेवा के क दिया जा समाजवादी ब्यवस्था माण में बर् 
देगी बयोरकि समाजवादी आदशों वें साथ उसकी बोई रगीत्मर्क 
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न्यायपालिका 
[ 2७णा९ए&४8४ |] 





“यदि विधि का प्रशासन वेईमानीपुवक किया जाता है तो उसका वाध्ित 
प्रभाव नही होता और यदि शिथिलतापूवक या आवेश में विधि को क्रियावित क्या 
जाता है तो व्यवस्था सम्बधी प्राप्त प्रतिभू समाप्त हो जाती है बयाकि अपराधों को 
दण्ड की कठोरता की अपेक्षा उसकी निश्चितता से ही रोका जा सकता है। यदि आप- 
कार म “याय का दीप बुर जाता है तो वह अधकार भयानक होता है। हे 

आधुनिक राज्यो मे यायपालिका की स्वत-ज्रता पर बहुत बल दिया गया है। 
लोक्त'न मे यायपालिका की स्वत-त्ता का विद्येप महत्व है। व्यक्ति के स्वत बता एवं 
समानता के आधारभूत अधिकारो की रक्षा के लिए 'यायपालिका आधुनिक समाज 
की अनिवाय आवश्यकता है । प्यायपालिका निरकुश शासन से ब्यक्तियों की रक्षा का 
प्रभावशाली सावन माना जाता है। यह सम्य झ्ासत-व्यवस्था की एक अनिवाय हि 
है। लाड ब्राइस के अनुसार, “किसी भी देश की श्रेष्ठठा का मापदण्ड उस देश के 
श्रेष्ठ यायपालिका होती है ।”” डॉ आशीर्वादम का कथन है कि किसी देश में अच्छी 
व्यवस्थापिका एवं कुशल कायपालिका भले ही हो परतु स्वतात्र एव निष्पक्ष स्याय- 
पालिका के अमाव म उस देश के सविधान का विशेष महत्व नहीं है ।* 
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न्यायपालिका का विकास 
यायपालिका का विकास अत्यत धीमी ग्रति से हुआ है। आधुनिक राज्यों मे 
“याय का सम्पादन सावभौम रूप से यायपालिका का एकाधिकार है। परतु ऐसा 
सर्देव नही था। आदिकाल में याय राज्य का दायित्व न होकर व्यक्ति का निजी 
दायित्व था। इसके अतिरिक्त उस समय यह आवश्यक नही था कि अपराधी को ही दण्ड 
दिया जाये । अपराधी के कबीले या योत्र के किसी अय व्यक्ति को दण्ड या हाति 
पहुँचाकर भी याय की पूर्ति हो सकती थी । उस समय 'भाँंख. के बदले आँख' जौर 
'खून के बदले खून का सिद्धात प्रचलित था। धीरे धीरे भाधिक क्षतिपृत्ति का प्रच- 
लने प्रारम्म हुआ । परतु क्षतिपूर्ति (|८९2॥0) के लिए कोई प्रशासकीय व्यवस्था 
नही थी तथा दण्ड एवं अपराध म॑ भी कोई अनुपात नहीं था। समाज से वहिष्कृत 
करने के कठोर दण्ड का प्रचलन था। धीरे थीरे राजा द्वारा याय (0785 9९३००) 
की धारणा का विकास हुआ था | प्रारम्म मे राजा केवल उही विवादा में निणय 
देता था जिनमे क्षतिपूर्ति किया जाना असम्मव था, बाद में चोरी एवं आय अपराधों 
के लिए भी राजा याय करन लगा। पाइचात्य समाज मे सामतो एवं चर्चों द्वारा 
एक लम्बे समय तक “याय सम्पादित क्या गया था। मारतवप म॑ ब्रिटिश शासन काल 
के प्रारम्म तक पचायते प्याय करती थी। आधुनिक समाज म याय राज्य का एका 
घिकार है और “याय सम्पादित करना राज्य का एक महत्वपूण काय है। आवुनिक 
समय में समी अपराध राज्य के विरुद्ध मामे जात हैं। भले ही विभित ससस्‍्थानों या 
सामाजिक सगठनो द्वारा व्यक्ति पर नैतिक दबाव एवं सामाजिक प्रतिब व लगाये जाते 
हो परतु व्यक्तियों को अपराधो के लिए कारावास, मत्यु दण्ड जसे दण्ड देने का 
अधिकार केवल राज्य को ही है । 
क॒त्तव्यो एवं दायित्व के आाधार पर यायपालिका की दो महत्वपूण विशेषताएँ 
है () स्वतजता, एवं (2) निष्पक्षता । ये दोवा यायपालिका के सगठन, “्याया 
घीओ्ो की योग्यता एवं उनकी सेवा सम्व धी झर्तो पर निमर करती है । 'यायपालिका 
के काय एवं दायित्वों की दृष्टि से यायपालिका की स्वतनता एक अनिवाय सामा- 
जिक आवश्यकता है] 
न्यायपालिका के कार्य 
आधुनिक राज्या म॑ यागपालिका का प्रमुख काय याय का सम्पादन है, लेकिन 
उसके द्वारा आय काय या दायित्व भी सम्पादित किये जाते है। उसके दायित्वा को 
“यायिक एवं अय मे वर्गीकृत किया जा सकता है। यायिक दायित्व निम्नवत हैं 
() व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति एवं राज्य के मध्य उत्पन समस्त दीवानी 
एवं फौजदारी विवादों मे निणय देना एवं अपराधियों को दण्डित करना, तथा निर्दोष 
व्यक्तियों की हिंसा, हानि एवं अपहरण से रक्षा करना । 
(2) किसी विवाद में विधि के अस्पष्ट होने पर उसकी व्याख्या करना। इस 
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प्रकार की विधि को 0४६७ 89 या “यायाधीश द्वारा निमित विधि कहृत हैं 
इगलैण्ड की सामा य विधि--कॉमन लॉ---यायाधीशो के निणयो पर ही जाधारि 
विधि है। ब्रिटिश विधि -यवस्था वाले देशो मे विधि के जमाव या अस्पप्टता की दश 
मे 'यायालयों द्वारा दिये गये निणय नजीरो (?76०८6थव($) का रूप धारण कर लेट 
हैं। फ्रास व जमनी आदि दशा में यह नजीरे सामाय यायालयो पर वधनकारी नह 
होती हू । यायपालिका ही सविधान की व्याख्या करती है एवं सविधान तथा मौलिक 
अधिकारों को सरक्षक होती है। सविधान विरोधी विधि को -यायालय अवैधानिक 
घोषित करते हैं । 


(3) कमी कभी यायालया के समक्ष ऐसे विवाद आते हैं जिनके सम्बंध मं 
विधि मौन होती है । ऐसी अवस्था मे यायाघीश सामा-य विवेक, नतिकता के सामाय 
सिद्धातो तथा सामाजिक -याय के आधार पर उचितानुचित का निणय करते हैं। 
फ्रास की सम्पुण प्रशासकीय विधि देश के सर्वोच्च प्रशासकीय यायालय--राज्य परिपद 
(0००7० ० 886) -के द्वारा दिये गये -यायिक निणयो का ही सग्रह है। 

(4) राज्य के हस्तक्षेप या अतित्रमण से व्यक्ति की रक्षा करना यायपालिका 
का महत्वपूण दायित्व है। सयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारतीय सर्वाच्च यायालय को 
मौलिक अधिकारों का सरक्षक कहा जाता है । 

(5) संघीय राज्या म यायपालिका एकात्मक राज्यों की अपेक्षा अधिक 
महृत्वपूण भ्रूमिका निभाती है । सघीय राज्य में यायपालिका केंद्ग व राज्य, राज्य हे 
राज्य तथा केद्रीय या आय राज्य/राज्या, व्यक्ति या व्यक्तियो के मध्य उत्पन विवादो 
के सम्बंध में निणय करती है। सविधान सम्बधी विवादों म॑ “यायपालिका द्वारा 
संविधान की व्यारया की जाती है तथा शासन के विभिन अगा के क्षेत्राधिकार सम्बधी 
विवादों में निणय देती है । 

“प्यायपालिका के “अ य कार्यो' को दो वर्गों मे विभाजित कर सकते ह॑--() 
राजनीतिक, एवं (2) कायपालक । है 

(6) न दायित्व के अ-तगत व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों 
एवं कायपालिका के कार्यों की वधानिकता के सम्बध मं निणय करने का अधिकार 
पयायपालिका को प्राप्त है । इसे यायिक पुनर्रीक्षण या यायिक समीक्षा [7ए00र्श 
7०५९७) को दाक्ति कहत हैं। सयुक्त राज्य अमरिका क सर्वोच्च यायालय को 
“यागमिक पुनर्रीक्षण की व्यापक शक्ति प्राप्त है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सवि 
धान की सीमा के अतगत ही यह शक्ति प्राप्त है परातु ब्रिटिश यायालया को न्यायिक 
पुनर्राक्षण सम्बधी काई शक्ति नहों है । है 

(7) यायप्रालिका के अनक छोट मोट कायपालकः दायित्वा को सम्पादित 
करने वा अधिकार है । जस-- 

(अ) यायालय विमिन्न प्रकार की निषयाताएँ (५४४5) जारी कर सवत हैं । 
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(आ) किसी मामले से सम्ब घत प्ला के आग्रह पर घोषणात्मक निणय 
(००09 ]7वरध्या$) द॑ सकते हैं । 

(इ) कायपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा प्राथवा करने पर किसी विषय पर 
परामशदायी मत व्यक्त करने का अधिकार है । 

(६) अनक भ्रकार की व्यक्तिगत एवं सावजनिक सम्पत्ति तथा ट्रस्ट के प्रवघ 
का मार बहन कर सकक्‍त हैं । 

(उ) मामालयों + अवक छोट मांठे कमचारिया का नियुक्ति करने, लाइसे से 
देने, अल्पसस्यको क॑ सरक्षका की नियुक्त करने, वसीयते स्वीकरने एवं निाताब 
मृत्त व्यक्तियों की सम्पत्ति की देखभाल के अधिकार प्राप्त हैं। यायपालिका के उप 
रोब्त दो कार्यों पर अग्निम प्रृष्ठा मे विस्तार से विच्नार किया गया है । 

(7) राज्य के अतिश्रमण से व्यक्ति की रक्षा करना--राज्य के जनुचित एवं 
णवधातिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के सम्बध मे एक प्रचलित धारणा यहूं है कि 
संविधान भे जधिकारी की व्यवस्था के माध्यम से ही व्यक्षित की रक्षा सम्भव है । 
सयुकत' राज्य अमेरिका एवं मारत के सविधानों मं नाथरिक अधिकारों वा उल्लेख 
किया गया हैं। दोना ही देशां मे व्यायपालिका सविधान एवं मौलिक अधिकारा की 
सरक्षक है। अमेरिकी यायपालिया का इस सम्व घ में याधिक पुनर्राक्षिण की व्यापक 
शक्तिया श्राप्त है। इसका आधार अमेरिकी सविधान म॑ प्रयुवत 'विधि की उचित 
प्रक्रियँ (60७ ए700055 ० 80) वाक्याश का प्रयोग है । इस वाक्यादा का अथ भाइवत 
विवेकधाधित याय के मूलभूत सिद्धात है । भारत के तर्वोच्च ययायालय को इतने 
व्यापक अधिकार प्राप्त नही हैं। मारतीय सविधान मे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 
(?:०९०९०५४४ ८580॥868 59 489) वाक्याश का प्रयोग किया गया है। स्मरपीय 
है कि भारतीय सर्वोच्च “यायालय ने दो भाघारा पर यायिक पुवर्रीक्षण की शत 
मजित की है--() संविधान की साथा, एवं (2) मोलिक जधिकारा पर उचित 
प्रतिब ध्‌ (03507909 7९072007) की व्याख्या करक ।* भारतीय उच्च यायालया 
एवं सर्वोच्च “यायात्रय ने मौलिक जधिका रो पर शासन द्वारा लगाये गय प्रतिव धा के 
औदचित्य के सम्व घ में निर्धारण को यायालय का अधिकार भाना है, फलस्वरूप मार- 
तीय न्यायपालिका को “यायिक धुनर्रीक्षण के व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं । 

सोवियत रूस के संविधान में भी स्तेलिश अधिकारों कर उल्लेख है, परतु 
बहा यायप्रालिका को यायिक पुनरीक्षण की कोई शक्ति भाप्त नही है । 

ब्रिदेन, कनाडा आदि देशो मे मौलिक अधिकारों का सविधान में उल्लेख नहीं 
किया गया है । ब्रिटिश संविधान अलिखित एवं विकास का परिणाम है। भले ही 
ब्रिटिश संविधान मे सयुक्ते राज्य अमेरिका एवं भारतीय सविधाद की भाँति मौलिक 


4 मौलिक जधिकारा की बिस्तृत व्याख्या के लिए देखिए अध्याय 33 


736 | आधुनिक दझासनतज 


अधिकारा का उल्लेख नहों है परन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता ब्रिटन में अधिक जक्षुय है। 
“प्रिटन म विधि का शासन है व्यक्ति का मही ।” स्वय ब्रिटिश सविधान ही व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता का परिणाम है। मौलिक अधिकारा की जावश्यकता एवं रक्षा के प्रयला 
का ही परिणाम ब्विट्स्वि सविधान है । प्निटन मे सस॒द सम्प्रनु है और दहा के न्‍्याया 

लया को कसी ससदीय विधि को बवैघानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। उह 
विधि को उसको नापा के आधार पर केवल व्याल्या करन की शक्ति है, परल्तु ब्रिटिश 
“वयायालय प्रिटिश्ष प्रजाजना क अधिकारो को रक्षा के लिए दृत-धसकल्प हैं। मर्कित 

बेन (१७० छथा) के अनुसार “इगलैण्ड म लिखित सवघानिक बअधिकारां की आव 

इ्यकता नही हूं क्याकि वहा विधि के झासन' (२०७ ० 7.39) की परम्परा बवि 
प्राचीन है। 

स्विस सविधान म भी लिखित अधिकार-पत्र नही है परल्तु सविधान मं जनेक 
ऐस अनुच्छेद हैं जो नागरिका को अनंक स्वतजताएँ प्रदान करत हैं। स्विस्त चधीय 
न्यायालय का सघीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधियों को ब्ैधानिक घोषित करन 
का अधिकार नहीं है और न उस कार्यप्रालिका के किसी कार्य को ही अवधानिक पोषित 
करन का अधिकार है । लेक्नि सघीय न्यायालय कैप्टना की विधियों को सपीय सवि 
धान के विरुद्ध होन पर अवेधानिक घोषित कर सकता है ॥ 

फ्रान्स, जमनी, इटली एवं जाय महाद्वीपीय देशों मे इणाउकीय विधि एवं 
प्रधासकीय “याय व्यवस्था प्रचलित है। अत दन देशो न शाचबोव कुमचार्ियां सम्बधी 
पृथक विधि न्यायालय हैं जो सामाय जनता स सम्बोधित दिचि एवं न्यायालया 
स॒ पृथक हांत हैं । 

(2) सुपीय शासन-व्यवस्था से ्यायपालिका के दामिस्व--ेंपोप शर्त 
ब्यवस्था क अतगत यायपालिका सब्रिघान की सरक्षक होती है। चपुक्ते यब्य रे 
रिका एवं मारत के सर्वोच्च -यायालयों को सघोय झासन तथा यज्यो के शांत के 
क्षेत्रापिकार सम्बधी विवादा म मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अपात्‌ उपीय घर्वोच्च 
“यायात्रय कद्र एवं राज्यों म उनक क्षेत्राधिकार सम्बधी विवादा के उम्देध 42 
निष्पक्ष एवं स्वत-त्॒ निणायक क॑ दायित्व का सम्पादन करता है । स्विडजरतप्ड मे 
सविधान की व्याख्या का अधिकार स्विस सघीय न्यायालय (विविध प्राएण्णआ) को 
प्राप्त नहीं हैं अपितु सघीय समा (छ८पंथण 855८०्र009) को भ्राप्त हैं । 


न्यायपालिका का सगठन 
समो दछ्या मे -याय व्यवस्या का समठन एक समान नहीं है। हर देश में अपने 
अनुभव एय परम्पराभा तथा राजनांतिक सिद्धाता व अनुसार उनरा विकास हुआ है, 
फिर भी इस सम्बंध म विभिन्न दया म अनक बाता म साहश्य मिलता है। हैए दा 
में यायालया झा समठसे एर श्यूसला के रूप म हाता है। सबस दीप पर सर्वोच्च 
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न्यायालय और सबसे नीचे छोटे छोट “यायालय होते है। इन छोटे यायालयो के 
ऊपर उनसे बडे 'यायालय होते हैं और छोटे -यायालयो की अपेक्षा कुछ अधिक गम्मीर 
मुकदमा क॑ निणय का अधिकार प्राप्त होता है। उच्चतम “यायालय विशेष विवादा 
का निणय करते है एवं नीचे के यायालया के निणयो के विरुद्ध उनके द्वारा अपीला 
की भी सुनवाई होती है। 
ब्रिटिश यायिक व्यवस्था से प्रमावित देशो म॑ अपीली “यायालयों को छोडकर 
अय प्रत्यक “्यायालय म सामान्यत एक यायाधीश होता है, परतु फ्रास, जमनी 
एवं अय यूरोपीय दक्षो मे नीचे को अदालतों मे अनेक “्यायाधीश होते हैं एव एक साथ 
मुकदमे कौ सुनवाई करत हैं। यह व्यवस्था अत्यत खर्चीली होती है यद्यपि कई 
यायाघीशा को उपस्थिति के कारण बाह्य दवाव का मय कुछ कम हो जाता है एव 
"न्यायाधीशा के लिए मनमानी करन कै भी अवसर नही रहते हैं । नीचे की भदालतो मे 
ब्रिटेन एवं सयुक्त राज्य अमेरिका म अपेक्षाकृत -यायाधीशो की सख्या कम होती है । 
सामायत दीवानी एवं फौजदारी “यायालय पृथक पृथक होते है। गानर दो 
प्रकार के 'यायालयो--सामा-य एवं विशेष--का उल्लेख करते हैं। विशेष प्रकार के 
“यायालय के अन्तगत सनिक यायालय, औद्योगिक यायालय, श्रम यायालय, महाभियोग 
यायालय, धार्मिक “यायालय आदि आते हैं। इनम से अधिकाश “यायालय केवल 
ऐक्षिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं । फ्रा स के प्रशासकीय यायालय भी विशेष 
प्रकार के 'यायालया की श्रेणी म ही आते हैं। इनकी प्रक्रिया एवं स्म्बाधत विधि 
विशेष प्रकार की होती है। 


जिटेन एवं यूरोप महाद्वीप के अय देशों की याय व्यवस्था में आधारभूत 
अतर है । अमेरिका एव ब्रिठिश प्रणाली म यायाधीश प्राय दोरा करत हैं भर्थातु 
विभिन स्थाना में वे जाकर मुकदमे सुनते है, पर तु यूरोप के देशा म॑ यायालय एक 
ही स्थान पर स्थित होत हैं ओर सरम्बाधित पक्षा को बही जाना पडता है। जम 
रिको एवं यूरोपीय देशो के न्‍्यायालयो के समठनो मे एक अय समानता भी है। 
यूरोपीय देशों के यायालया की व्यवस्था एकीकृत है, जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका में 
दोहरी याय व्यवस्था जर्थात राज्यो एव सघ की पृथक पथक याय व्यवस्था होती हैं। 
अमेरिका की दोहरी “याय व्यवस्था को सभी सघीय देशो ने स्वीकार नही किया है। 
उदाहरण के लिए जमनी के वीमर सविधान के अतगत सघ एवं राज्या की याय 
व्यवस्था एकीकृत थी | मारतीय गणराज्य की “याय व्यवस्था मी एकीकृत है। सयुक्त 
राज्य अमेरिका मे सघ एवं राज्यो के यायालयो के क्षेत्राधिकार न्मश सघीय कानूना 
एवं विषयो तथा राज्यो के कानूनो एवं विषया तक सीमित होते हैं, परतु मारत मे 
ऐसा नही है । मारतीय “याय-व्यवस्था के -्यायालया को केद्ध एवं राज्य दोनो ही 
विधियो एवं विषपयो म क्षेत्राधिकार भ्राप्त है । 
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न्यायाघीशो को नियुक्ति 

न्याबाघीशा की नियुक्ति को तीन प्रधान पद्धतिया प्रचलित हैं--() व्यवस्था 
पिका द्वारा निर्वाचन, (2) जनता द्वारा निवाचन, एवं (3) कायपातिका द्वाय 
नियुक्ति । 

() व्यवस्यापिका द्वारा निर्वाचन--सयुक्त राज्य अमेरिका के राज्या मे यह 
प्रणाली प्रचलित थी ओर चार राज्यों म जाज मी इसका प्रचलन है। स्विटजरलण्ड 
के सधीय 'यायालय के 24 न्यायाघीक्षा को स्विस व्यवस्थापिक्षा के दोनों चदवा द्वाय 
6 व के लिए सयुक्त अधिवेशन म निर्वाचित किया जाता है। यह पद्धति दोपपूण है । 
व्यवस्थापिका के सदस्यों से यद्यपि यह जाझ्या की जाती है कि वे यो एवं ईमानदार 
व्यक्तियों को ही यायाधीश्ष के रूप में चुनें परवतु प्राय ऐसा सम्मव नही है । सदव ही 
बहुमत दल के सदस्य चुने जाते हैं। योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों का चुना जाना 
प्राय असम्भव होता है और ऐसे न्‍्यायाघीशो के लिए दलीय प्रभाव से सवथा मुर्त 
होना सम्मव नही होता है । ससदीय प्रणाली में कायपालिका व्यवस्थापिका का नेतत्व 
करती है अत व्यवहार म इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापिका द्वारा यायाधीश के 
चयन का अथ कायपालिका द्वारा उनकी नियुक्ति है । स्विदजस्तण्ड में यह पदति 
सफ्ल रही है । इसका कारण यह है कि स्विस सघीय व्यवस्थापिवा के सदस्यों की 
समस्या कम है तथा स्विटजरलैण्ड भ राजनीतिक दलीय व्यवस्था कठोर नही है । 

(2) जनता द्वारा निर्वाचन--सयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राग्या एवं इच 
स्विस कैप्टना म आज भी इसका प्रचलन है । फ्रान्स को जान्ति के ढीरा लोक कप 
के सिद्धात का प्रचार हुआ था । फ्लस्वरूप जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीयों न 
धन क्या गया। फ्रास मे भी इस पद्धति का कुछ समय तक पचलत रहा या। बामाय 
]793 ई मे इसका बहुत दुस्पयोग हुआ था, शगतरास, लिपिक, माली एवं दमा 
श्रमिक यायाघीद निर्वाचित हुए ये। नैपोलियन ने इस पद्धति को समा 
दिया । स्विटजरलैंण्ड म छोटी अदालतो के न्यायाधीश जनता द्वारा ही निवाचित होत॑ 
हैं। यह पद्धति निश्चय ही विशुद्ध लोक्तानीय पद्धति है परन्तु ब्यवहार मे 
इसम अनेक दोप हैं--(4) जनता सामायत विधि विशेषत्त एवं चरित्रवान सग 
घीशा का चयन करन में असफ्ल रहती है | (2) प्राय जो प्रत्याशी जनता को वह 
कान म असफ्ल हो जाते हैं व हो निर्वाचना म चुन लिय जात हैं। (3) जनता केवा 
योग्यता स प्रमावित नही होती । निर्वाचन म जोतन के लिए यायाधीदय की समी 
प्रकार क हंथकण्डा का प्रयोग करना पढता है अत निर्वाचित होने के पश्चात उनठ 
पूष इमानदारी यी आश्या नहीं की जा सकती । सयुक्त राज्य अमरिका मं न्यायाधीया 
के चयन ब' लिए निदसीय समितियाँ नियुक्ति की गयी हैं। उनके द्वारा योग्य प्रत्या 
टिया बे साम ही यायाघीरा क पदा के लिए प्रस्तावित किय जात हैं। इस ब्यवस्पा 
से दस पद्धति व दोषा पर कुछ प्रतिरष लग गया है। ओऑंय एय रे का क्‍यन हैं ड्डि 
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38 राज्यों मे से, जिनमे यह प्रणाली प्रचलित है, केवल 3 राज्यों म ही यह प्रणाली 
कुछ सतोषभ्रद रही है ।* गिलक्राइस्ट के अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका मं अनेक ऐसे 
उदाहरण है कि निर्वाचनो मे योग्य प्रत्याशी हार गये है। जहां च्यायाधीज्षो का काय- 
काल अल्प होता है तथा यायाधीझ पुम॒ निर्वाचित हो सकते है, वहा जनता द्वारा 
निर्वाचन की पद्धति के परिणाम और भी बुरे होते है। ऐसी स्थिति मे यायाधीश से 
निष्पक्षता की आशा नही की जा सकती ॥* 


(3) फायपालिका द्वारा नियुक्ति--अधिकाशय देशों में यायाधीशों को काय- 
पालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है! यह पद्धति उपरोक्त दोनो पद्धतियो की तुलना 
में अधिक श्रेष्ठ है । पर तु इसे भी हम निर्दाप नही कह सकते । कायपालिका द्वारा 
सदैव ही योग्य एवं अनुभवी व्यक्तिया की निष्पक्षतापुवक नियुक्ति नही की जाती है 
और न कायपालिका दलगत भावना से ऊपर उठकर ही सदेव आचरण करती है। एक 
बार नियुक्त हो जाने पर “यायाधीश पर्याप्त स्वत त्रतापृवक कायपालिका के प्रभाव से 
मुक्त होकर काय करते हैं । जीवनपय-त या सदाचरण पय त नियुक्ति की व्यवस्था 
कार्यपालिका द्वारा नियुक्त यायाघीक्षों को एक बडी सीमा तक स्वत-तता प्रदान करती 
है । ब्रिदेन, राष्ट्रमण्डलीय देशो तथा उपनिवेशो, सयुकत राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया 
एवं उसके 6 घटक राज्या एवं भारत म॑ यायाधीक्ों को कायपालिका द्वारा ही नियुक्त 
किया जाता है । भारत में छोटी अदालतो के ययायाधीशो की प्रतियोगी परीक्षाआ के 
माध्यम से नियुक्ति की जाती है । फ्रास मे भी निम्न अदालतो के ययायाधीश इसी 
रीति से नियुक्त किये जात हैं। मारत एवं फ्रास म॑ निम्न या छोटी अदालता क॑ 
न्यायाधीशों की वरिष्टता के आधार पर पदोनति होती रहती है। फ्रान्स म॒ सर्वोच्च 
“यायालय के यायाधीश्यों की नियुक्ति यायमत्री द्वारा की जाती है। फ्रेंच व्यवस्था- 
पिका के संदस्य 'यायमनी को प्रभावित करने का प्रयत्न करत हैं । अत यह सुझाव 
दिया गया है कि उच्च “यायालय द्वारा प्रस्तावित नामावली म॑ से ही कायपरातिका 
द्वारा यायाधीशा का चयन किया जाना चाहिए । 

“्यायाघधीश्ञो की नियुक्ति के सम्बंध म कुछ सुमभाव दिय गय हैं । लॉसी का 
कथन था कि “यायाघीश्ो को नियुक्ति यायमत्री को यावाधीया की एक स्थायी 
समिति (जिसम “यायिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करन वाल यायायाप्ध हा) की सिफा 
रिश्य पर ही करती चाहिए क्‍्याकि वकीला क वार म जितना व जानत हैं उतना चान 
बहुत ही कम लोगा को होता है तथा उनक राजनीविक प्रतिष्ठा स प्रमावित हान की 
भी आशा नही है ।”? भारतीय सविधान दिम्राता सम्मवत लास्‍्की वे इस विचार से 
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आश्विक रूप से प्रमावित हुए थे । मारतीय सविधान में यह व्यवस्था की गयी है हि 
भारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के “यायाघीशो की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च 
न्यायाधीश से परामश करेया तथा उच्च “यायालय के -यायाधीश्यों की नियुक्ति में उच्च 
“यायालय के मुख्य यायाधीश एव सर्वोच्च “यायालय के प्रधान -यायाधीश से परामधश्च 
करेगा । इन व्यवस्थाओ द्वारा न्यायाधीशो की नियुक्तियो के सम्बंध में कायपातिका 
की निरकुशता पर प्रतिवध लग जाता है । 


न्यायपालिका को स्वतन्त्रता 

स्यायपालिका की श्रेष्ठता उसकी स्वता-जता, निष्पक्षता एवं दक्षता पर निमर 
करती है और -यायिक निष्पक्षता तथा दक्षता यायपालिका की स्वत जता पर निमभर 
होती है। स्वत-त्र एव निष्पक्ष यायपालिका के अभाव में शासन प्रृणरूपेण निरकुश्च 
होता है तथा सबिधान एवं मौलिक अधिकारों का सरक्षण मी न्यायपालिका की 
स्वत-तता के अभाव में असम्मव ही है । यायपालिका की स्वत तता का भथ यह है कि 
“पयायाधीश मय एवं आतक रहित होकर आचरण करे तथा अपने दायित्व के सम्पा 
दन म किसी व्यक्ति अथवा सस्या से प्रभावित न हो । अत यह आवद्यक है कि 
“्यायाधीद्यों की निष्पक्षतापूवक नियुक्ति की जानी चाहिए, उनका कीयकाल 28 
होना चाहिए तथा उनको समुचित वेतन प्रदान किया जाता चाहिए जिससे का 
आधिक दुद्चिताओ से मुक्त रहकर अपने दायित्व का सम्पादन कर सके । इसके अ। 
रिक्त “यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए निम्न बातें मी आवश्यक हें ईमान 

(।) याय के कुछ निश्चित सिद्धान्त होने चाहिए जिनका पालन पृ ईए 
दारी से किया जाना चाहिए, 

(2) -य्यायरिक कायपद्धति के नियम होने चाहिएं, तथा 

(3) “यायालया एवं वकीलो का अपना मैतिक स्वर होना चाहिए। दर 

याय के कुछ प्रमुख निश्चित सिद्धातत निम्नबत्‌ हैं. (!) खुली करने के 
में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, (2) अपने से सम्बीधत पक्ष को ग्रस्तुत के वित्व 
लिए वकीला को नियुक्त करने की स्वतचता होनी चाहिए, (3) प्रमाग का दा हक 
आरोप लगाने वाले पक्ष पर होना चाहिए, (4) जूरी व्यवस्था भी द्वोनी चाहिए, एं 
(5) प्रमाण के आधार पर ही दण्ड दिया जावा चाहिए। 

यायालयो की कायपद्धति ऐसी होनी चाहिए कि याय शीघ्रतापूवक समता 
दित क्या जा सके एवं कोई विलम्व न हो। ययाय म विलम्ब का अथ याम क्री हत्या 
है । अत यह आवश्यक है क्रि समी विवादों को निपटासे के लिए पर्याप्त “यायालय 
एय न्यायाधीश द्वोने चाहिए जिसस कि उनके अम्ाव मं क्रोई विलम्ब ने हो । स्याय 
व्यवस्था महंगी भी नहीं होनी चाहिए । विधियो एवं ययायिक व्यवस्था मे अनेक 
करमियाँ हुआ करती हैं जिनका लाम उठाकर प्राय वकील एवं सम्बीधित पक्ष मुकदमा 
का निणय हांन मं विसम्ब उत्पन्न करत रहत हैं । विधि एवं विधि व्यवस्था ने इन दोषा 
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को समाप्त करना चाहिए । “यायिक पद्वति सीधी, सरल एवं कम खर्चीली होनी चाहिए 
तथा पयागमिक भूलो के सुधार के लिए पर्याप्त जवसर प्राप्त होने चाहिए। अत विवादों 
के फैँसलो के विरुद्ध आहत पक्षो को ऊँची अदालता से अपील या पुनरावेदन की पर्याप्त 
सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए । 

कायपालिका को किसी भी अवस्था म यायपालिका को प्रभावित करने के 
अवसर नही होने चाहिए । यायाधीशो को विधि मं पारगत एवं निर्मीक होना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त चकील समुदाय का मो उच्च नैतिक स्तर -यायालयां की स्वत जता 
एब निष्पक्षता के लिए आवश्यक है! 

सभी सर्वेधानिक राज्यों में शक्ति पथक्‍्करण के सिद्धांत की 'यायपालिका के 
सादभ मे प्रूण मायत्ता दी गयी है ) स्ट्राग के अनुसार, “सविधानवाद का यह सुनि- 
श्चित सिद्धात है कि यायपालिका को अपने विभागीय निय जण के सादम में स्वत'त 
होना चाहिए यद्यपि यह प्रश्त (स्वाभाविक) है कि उस विभाग के नियाजण की सीमा 
क्या होती चाहिए 7" द्राय सभी सर्वधानिक सविधानों में ्यायाधीशा की स्वत'जत्ता 
की समुचित व्यवस्था है। कायपालिका द्वारा यायाधीशा को अपनी इच्छानुसार पद 
च्युत नही किया जा सकता और न कायवाल़ के दोरान में उनका बेतत ही कमर किया 
जा सकता है ! ग्रेट प्विटेत में यायाघीशा को ससद के दोनों सदनता द्वारा उनके विद्द्ध 
प्रतिवंदन प्रस्तुत करने पर ही काउन द्वारा पदच्चुत किया जा सकता है । सयुक्त राज्य 
अमेरिका में सघीय -यायपालिका के “यायाघीक्षो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के 
अनुमोदन से की जाती है। लेकिन दुराचार या यम्मीर अपराध के लिए अ्तिनिधि 
सदन को यायाघीशा पर महाभियोग लगाने का अधिकार है जिसकी जाच 
सीनेट द्वारा की जाती है और उसके स्वीकृत होन पर ही सघीय ययायाघीशो को पद- 
ह्युत किया जा सकता है।* भारत म सर्वोच्च एवं उच्च 'यायालयों के याणपीशा 
को अपने कायकाल के मध्य म पद से ससद के दोना सदना द्वारा 2/3 बहुमत से 
पुथक-पथक रूप मे दुब्यवहार एवं अयोग्यता विषयक प्रस्ताव पारित फरने एवं राष्ट्र 
पति को प्रस्तुत करने पर ही पदच्युत किया जा सकता है ।? आरतीय संविधान के 
अनुसार किसी भी यायाघीश का वत्तव तथा उम्रके भत्ते उसके कायकाल मे, नियुक्ति 
के पश्चात, इस प्रकार परिवर्तित नही किये जा सकते कि यायाधीश को कोई हानि 
हो ॥?! नाधिक सुरक्षा सम्दधी उपरोक्त उल्लिखित आपवासन प्यायिक निष्पक्षता की 
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धुरी है। इस सम्बन्ध मे केण्ट का कथन है कि “यायाधीशा को अपने दायित्व एवं 
कतव्य को सम्पादित करने के लिए जिस साहस एवं हृढता की आवश्यकता है उत्त हेतु 
यह जावश्यक है कि उे अपने वेतव एवं पद की सुरक्षा के सम्बंध मे पुण आश्वा 
सन प्राप्त होना चाहिए।”/ विलोदी के अनुसार, “स्वत-ज यायपालिका के लिए याया 
धघीशो को उन्तके राजनीतिक विचारों को ध्यान मे रखे बिना ही नियुक्त किया जाता 
चाहिए, एक बार नियुक्त किये जाने पर उनको दीघकाल तक अर्थात जीवनप्रयन्‍्त 
था सदाचरण पयन्‍्त पदारूढ रहने देना चाहिए एवं कायपालिका को उहे पदच्युत 
वरने सम्बंधी कोई अधिकार नही होने चाहिए । विधान मण्डल के दोनां सदनो द्वारा 
स्वीकृत महाभियोग पद्धति के अनुसार ही प्रस्ताव पारित किये जाने पर उहह पदच्युत 
फरिया जाना चाहिए तथा उनके कायकाल के दौरान उनके वेतन को न तो रोका जाना 
चाहिए और न ही कम किया जाना चाहिए ।!3 

भानर ने कुछ अमेरिकी राज्यो मे जनता को माग पर यायाधीशा के प्रत्या 
वतन (]२००४॥) की व्यवस्था को निकटशभृत मे स्व्रीकृत किये जावे का उल्लेख किया 
है । अरिजोना, केलिफोनिया, कोलारेडो, केनसास, नेविदा, उत्तरी डेकोटा एवं ओरि 
गिन नामक सात राज्यो ने अपने सविधाना मं सशोधन करके इस व्यवस्था का स्वीकार 
किया है। लेकिन अधिकाश अमेरिकी विधिशास्तियों ने इस व्यवस्था का यह कह 
कर विरोध किया कि इससे -यायपालिका की स्वत जता एंव सम्मान को पकता। लगेगा 
अतएव इस व्यवस्था के स्वीकार किये जान की कम ही सम्भावना है। रो 

याविक निष्पक्षता की हृष्टि से यह भी आवश्यक है कि 'यायाधीशा को मे दबा 
पदावकाश के पश्चात किसी भी राजकीय पद पर नियुक्त नही किया जाना चाहिए जय भार 
अपने कायकान मे वह प्रण निष्पक्षता एवं निर्मकेता से काय नहीं कर सकेंगे। भा 
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तीय सविधान म यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च यायालय म॑ यायाधीद्व के पद पर रह 
चुकने के पश्चात कोई मी व्यक्ति मारत म॑ किसी भी य्यायालय में या किसी जधिकारी 
के समक्ष पैरवी या काय नही बरेगा ।* इस अनुच्छेद से केवल यह श्रतिबाघ है कि 
पदावकाश के पह्चात कोई 'यायाधीश किसी अदालत मे वकालत था पैरवी नहीं कर 
सकता । स्मरणीय है कि यायाधीश् मी राजनीतिक महत्वाकाक्षा से सबधा मुक्त 
नही होते हैं। अबक राजनीतिज यायाघीकश्ष बतत हैं! वे मो सत्ता, स्थाति एव 
प्रशसा के भूले होत है। हमारे सविधान म एसी महत्वाकाक्षाआ की पूर्ति के लिए खुली 
छूट है। अपने कायकाल तथा अवकाश ग्रहण करन के पश्चात “्यायाधीशा को काय- 
पालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी पद को प्राप्त करने की आकाक्षा पर 
प्रतिवःध सम्बधी सविधान म॑ कोई व्यवस्था नही हू । स्वतानता के पश्चात अनेक 
न्यायाघीशा को विभिन्न पदा पर नियुक्त किया गया। 950 ई म भूतपूव याया- 
धीश सी सी विश्वास को अल्पसस्यक मामला का मनी एवं 952 ई मे केन्द्रीय 
विधि मनी नियुक्त किया गया था। भूतपूव “यायाधीश सयद फजल जली को पदा- 
वकाश के पश्चात पहले अस्थायी यायाधीश नियुक्त क्या गया था (अनुच्छेद 28) 
और 952 ई मे उह उडीसा का राज्यपाल नियुक्त क्या गया था। भूतपुव याया- 
धीश बी एन राव को 948 ई म सयुक्त राष्ट्र सघ म स्थायी भारतीय प्रतिनिधि 
नियुक्त किया गया था। भूतपूव यायाधीश्व वर्धाचारी को !7948 ई से आय कर जाच 
प्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया । वम्वई उच्च प्यायालय के भूतपूव यायाधीय 
श्री एम सी छागला को 948 ई म सयुक्त राष्ट्र सघ म भारतीय दल का नता, 
958 ई में अमेरिका मे भारतीय राजदूत एवं तत्पर्चात केद्भीय मजी नियुक्त किया 
गया था । श्री हरी रामच द्र गोखले विधि मनी नियुक्त किये जाने के पूव बायाबीय रह 
चुके हैं । अनवा यायाधीशो को विभिन्न जाच-जायोगा का अध्यक्ष निदुक्त छिया उमा है। 
स्मरणीय है कि इस सम्मावना की तरफप्रो के टी शाह न सदिद्यन छम्य में उदस्था 
का ध्यान आकपित करते हुए मूल अनुच्छेद 403 म॑ धप्रापत्र नो ठन्वावित ऊिया 
था। परतु डा अम्बेडकर ने उनका विरोध करते हुए कह्म या द्वि बायाबवीया का 
शासन द्वारा प्रमावित करने के कम ही अवस्तर ह्वत हैं।  रूप्ट है यो अम्बेडकर बाय- 
पालिका के यथाय दायित्व क स॒दभ म यावाघीया कद इउ ८आर पुनानयुक्ति की छ्सा- 
बनाओ के दुष्परिणामा का सही मुल्याकत न ऋर रकऊ थे ह दवमान समय में किसी हरे 
शासन की सफलता का आधार उसका द्यवछ्स दिदप्छर 
जियावयन है । यदि उसके कायकन से 
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विक होता है । 930 40 के दक्षक में इसी प्रकार का एक संघर्ष सयुक्त राज्य बम 
रिका मे राष्ट्रपति फ्रेंकलिंत डी रूजवेल्ट के यू डील कायनम सम्बधी विधिया को 
सर्वोच्च -यायालय द्वारा अवेधानिक घोषित करने पर उठ खडा हुआ था । अधि 
कोपीय (बक) राष्ट्रीयकरण एवं प्रीवीपस उमूलन विवाद भारतीय राजनीति मे ऐसे 
ही विवाद हैं । सर्वोच्च यायालय के निणया के फलस्वरूप निष्प्रमावी विधियां को 
वैधानिकता का जामा पहनाने के लिए झासत को भारतीय सविधान मे चार 
सर्वधानिक सशोघन पारित करने पडे हैं। यह भी सम्मव है कि सत्तारूढ दल अपने 
विपक्षियों को दवाने एवं स्वय सत्ता मे बने रहने के लिए दमनकारी एवं अवाछनीय 
विधिया का निमाण करे । कायपालिका द्वारा -यायाधीशां की नियुक्ति के अधिकार के 
कारण अनेक यायाघीज्ञा म राजनीति के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है ओर वे दलीय 
नेताओ एवं शासन को सतुष्ट करने के लिए प्रयत्तशील हो सकते है । यह सम्मावना 
पयायपालिका की निष्पक्षता मे जन-विश्वास को हिला देती है। अत यह नितात 
आवश्यक है कि पदावकाश के पदचात किसी भी यायाघीश को किसी पद पर नियुक्त 
करने का अधिकार कायपालिका को प्राप्त नही होता चाहिए।”? इस हेतु यदि आव 
इयकता हो तो सविधान मे सशोधन किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि 
“्यायाधीशो द्वारा बडे सयत रूप म॑ अपने विचारा को प्रकट करना चाहिए । उदाहरण 
के लिए, उ'हे राजनीतिक नेताओ तथा कायपालिका की प्रश्यला नहीं दि (4088 
और न समकालीन किसी विषय पर अपना मत ही प्रकट करना चाहिए। ही प्रधा 
उच्च ्यायालयो के मुख्य यायाधीक्षो को स्थानापन्न राज्यपाल नियुक्त करन की प्र 
को भी प्रश्नय नही दिया जाना चाहिए। 

न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं अवकाश ग्रहण करने को आयु 

“यायपालिका की मिष्पक्षता, ईमानदारी एवं स्वत त्रता की रक्षा के कस 
आवश्यक है कि “यायाधीक्षा का कायकाल दीघ नर्थात कम बढ रूप में स्थायी हे 3 
चाहिए । दीघ कायकाल के फलस्वरूप यायाधीशो को विधि सम्ब धी पर्याप्त 000 
जाता है ओर वे निश्चित होकर निर्मीकतापूवक अपने दायित्वा का सम्पादन कर परयात 
हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीयों हम लत 
जीवन भर के लिए नियुक्त किया जाता है । ग्रेट प्निदिेन एवं अधिकाश र नोणों को 
दब्यो म॑ भी यही प्रथा है। मारत मे सर्वोच्च एव उच्च न्यायालयों के याया। 
निश्चित काल अर्थात्‌ निधारित पद निवत्ति की आयु तक सदाचरण के आधार पर 


थाकि 
१7 भूतपूव मुख्य “यायाघीश पातजलि शास्त्री ने मद्रास म॑ एक बार कहा 
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नियुक्त किया जाता है | इस प्रथा के विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यो मे 
"यायाधीश्ञा का कायकाल अल्प होता है जा भौसतन 6 ने 9 वप तक होता है। 
बीमोण्ट राज्य मे यायाधीश दो वप के लिए तो पेसलवेनिया में 2] वष के जिए 
नियुक्त किये जाते हैं ।'? स्विट्जरलेण्ड मं सघीय ययायाधीशां का कायकाल 6 बष है 
परतु अधिकाशत वे पुन निर्वाचित कर लिये जाते है । सोवियत रूस के सवच्चि 
न्यायालय के ययायाधीश सुप्रीम सोवियत द्वारा केवल 5 वप के लिए ही निर्वाचित 
किये जाते हैं। मेक्सिको मे सदाचरण-पय त कायकाल के लिए “यायाधीशा को नियुक्त 
किया जाता है । हैमिल्टन “यायाधीशा के लिए सदाचरण पय त कायकाल सम्बंधी 
व्यवस्था को आधुनिक शासन में महत्वपूण विकास मानते थे । 

यायपालिका से सर्म्बा धत एक अय विचारणीय प्रइन यह है कि यायाधीश 
को किस आयु पर पदावकाशय ग्रहण करना चाहिए। सदाचरण पय त कायकाल की 
आलोचना यह कहकर की जाती है कि यायाधीश परिवतनशील समाज के हष्टिकोण 
के साथ गतिशोलता बनाये रखने म असमथ रहते है। वृद्धावस्था म॑ यायाधीश् की 
कायक्षमता भी अपेक्षाकृत समाप्त हां जाती है। जत सदाचरण पयत कायकाल की 
दक्या मे भी एक निश्चित आयु प्राप्त होते पर “यायाधीश को अवकाश ग्रहण कर लेना 
चाहिए | यह अवस्था क्या होनी चाहिए? लास्की के अनुसार सत्तर वपष की आयु 
न्यायाधीश के लिए पदावकाश की आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।" 70 बष 
की आयु के पदचात “यायाधीशो म॑ अपने दायित्व को सभालने की शक्ति नही रह जाती 
है, भले ही कुछ 'यायाधीश इसके अपवाद हो | “यायाधीश श्री होम्स” (१४४ उ0५9॥08 
स्रण॥65) का मत था कि “ यायाधीश् सामा-यत वद्ध व्यक्ति होते है । वे सम्भवत 
किसी ऐसे विश्लेषण को देखते ही घृणास्पद समभन लगते हैं जो उसकी रुचि के अनु- 
कूल नही है ओर जिसे वे समभने के अभ्यस्त नही होते हैं ।” यह कथन महत्वपूण 
है क्योकि यायाघीज्ञ अपने जीवन के आधार पर ही विधि की समस्याओं के स दम मं 
अपना हृष्टिकोण बनाते है एवं जो दृष्टिकोण एक बार बन जाता है उसे वद्धावस्था में 
परिवतित करना नितात कठिन हो जाता है। जत वे अपने विचारो एवं समाज के 
परिवर्तित हृष्टिकोण के साथ सामजस्य स्थापित नही कर पात है। 
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विधि का शासन 

समस्त आगल सक्शन देशो में (इगलेण्ड, राष्ट्रमण्डलीय एवं उपनिवेशीय 
देश तथा सयुक्त राज्य अमेरिका) की विधि व्यवस्था का प्रमुख स्िद्धात विधि का 
शासन (९७७ 06 749/) है। इसके विपरीत, यूरोप के महाद्वीपीय ४ देशों जसे फ्रास, 
जमनी आदि मे प्रशासनिक याय (&ताशाशाहाआ॥० क्‍8४) का सिद्ात माय है । 
आउल भाषाभाषी देशो मे यह धारणा बलवती है कि राज्य के कमचारियां से जनता 
की स्वत नता की रक्षा विधि के शासन के अतगत ही हो सकती है।_ विधि 

विधि का शासन ब्रिटिश्न सविधान की अत्यधिक महत्वपूण विद्योपता है। ्ि 
के शासन का सीधासाधा अथ यह है कि इगलैण्ड में विधियों का शासन है, ने गई 
किसी व्यक्ति की निरकुश इच्छा का । विधि ही सर्वोच्च है। विधि के निय त्रण से के ] 
व्यक्ति मुक्त नही है । ए वी डायसो को विधि के शासन! की अधिकृत बा विधि 
श्रेय प्राप्त है।! डायसी के अनुसार विधि का शासन या उसकी सर्वोच्चता 8 
“यवस्था की दूसरी प्रमुख विशेषता है । प्रथम विश्येपता सम्पूण देश (ब्रिठेव) मं 
शासन की सर्वोच्चता या ससदीय सम्प्रभुता है । क 

विदेशी प्रेक्षक (यथा--वाल्टेयर, डी लोलमी, डी वोकेवेली) प्रेट ब्रिटेन क॑ 
(विधि के शासन' की घारणा से अत्यधिक प्रमावित थे। डी तोकेवेली ने 536 के 
में स्विस एवं ब्रिटिश प्रणालियों की तुलना की थी। बह ब्रिटिश “याय प्रणाली से र 
घिक प्रभावित था | उसके विचारा का सार निम्न है. “विधि वी सर्वोच्चता इगलैण्ड 
की सस्याआ की भ्रधान विश्येपता है ।”* डायसी ने विधि के शासन की व्याख्या करत 
हुए उसके परस्पर सम्बाधत तीन स्पष्ट अय किय हैं । 
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(क) विधि के शासन का प्रथम जथ यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी 
कानून को भग्य करने के लिए देक्ष के किसी सामा य यायालय द्वारा सामाय विधिक 
रीति से अपराधी प्रमाणित किये जाने के अमाव म कोई शारीरिक एवं आाधिक दण्ड 
नहीं मुगतना पड़ेगा। इसका अथ यह है कि ग्रेट ब्रिदेन मे कोई भी व्यक्ति तब तक 
दण्डित नहीं किया जा सकता जब तक कि उससे देश की किसी विधि का उल्लंघन ने 
किया हो। देश के शासन को स्वेच्छापुबवक आचरण तथा मनमानी करन का 
अधिकार भाप्त नही है | यह व्यवस्था इस अथ म प्रत्यक ऐसी व्यवस्था से मिनट 
जिससे झासन के अधिकारिया को व्यापक निरकुश सत्ता या निय तण सम्बन्धी स्व 
विवेकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।! जत काउन के हाथो मिरकुश शक्ति का अमाव विधि 
के शासन का प्रथम अथ है । 

यूरोपीय देशों मे कायपालिका को इगलैण्ड की तुलना मे व्यक्तियों को बन्‍्दी 
चनाने, कारावास का दण्ड देते एवं देश से निष्कासित करने की व्यापक शक्तिया 
प्राप्त है। 

(ख) विधि के शासन का दूसरा अथ यह है कि देश के छोटे एवं बड़े सभो 
शामकीय कमचारी एवं अशासकीय कमचारी एक ही विधि व्यवस्था एवं एक ही प्रवार 
के “यायालयों के अधीन है । कोई भी व्एक्ति विधि के ऊपर नहीं है । विधि की हृष्टि 
मे सभी व्यक्ति बराबर हैं ६ अत इगलण्ड मे विधिक समानता (॥०2४ ०4०४9) का 
सिद्धा'त साय है । प्रधानमंत्री से लेकर साधारण सिपाही एवं कर एकत्रित करने 
बाले अधिवारी तक सभा किसी काय (जिसका कोई विधिक औचित्य वही है) के लिए 
किसी भो भय व्यक्ति की भाँति ही उत्तरदायी होते है । अनेक एसे उदाहरण है 
जबकि “मायालया द्वारा अधिकारियों को विधिक जधिकार क्षेत्र की सीमा का बति- 
क्रमण करने वाले उसके कार्यों के लिए च्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया गया है तथा 
डाह उन कार्यो के लिए दषण्डित किया गया या क्षतियूति करायी गयी है । प्रत्यक 
अधीनस्थ कमचारी अपने वरिप्ठ अधिकारी की जाज्ञापालन के दोरान किय गये अपन 





3. “6 खट्था ॥0 प्री गर5 98९९ पाब६ गर० फ़द्या ॥8 एफाईकजल 0 सगा 
96 )9४णीए घा0# ६० उच्ीद 38 ४9०69 णा 8००05 €#०८७०६ (07 & न 
फप्राब्ण जी4७ ८५७४०।जञारटपे प्र ग्रतंगबाए (68४) प्रबाएश 0४7८ पाठ 
0ए04599 ९७च३$ ० पढ [896 [9 पड इच्य5ड, पीढ इणेंद ० धर 23७ 45 
एणापए०5६वते राफ लचटाए 5१४८३ ण 8०एटागप्राधा। छग्ष्च्प 50 पाल च्यथथा 
0४९ 0५ एथा३०७ ग्रा बप्र्रणा५ए ण॑ चापेढ गणिाएबाएए 0 प्रेडशरणाबाए 
ए०४रढा३ ० €णाउप्थ्याधा 7--0०९५. ०9 ८४, 9 88 

4. ५४८ जाधव ॥0 ऐड ३६००फपे एॉ8०८.. पका सात ए$ गर0 स्यवाए 28 ब्ण्रड 
फिद 3४ 9७ (स3६ 75 4 ऐिटिट7६ प्धाणह) धीवध ग्रधाल टपटाप्परब्घ भरीडन 
रएटए ऐट 08 ९णरादाध 09 35 ध्धोशुटट८ (० ८ गरवीएआए 8५9 ० पार इटरडापा 

डप्ते बादाब2 ६०. घाद ]णा3070000 ० फट फादाप्बाए घाएपदीड -- 
छाब्दए के ८, छ 93 


न 
है आई 


748 | आधुनिक शासनत'न 


किसी गैर कानूनी काय के लिए अय किसी भी साधारण व्यक्ति की भांति ही उत्तर 
दायी होता है। इग्रलैण्ड मं समिका एवं पादरिया का एसी विधिया एवं यायाधि 
करणो से सम्बंध होता है जिनका सामा-य नागरिका से कोई सम्बंध नहीं होता। 
लेकिन यह व्यवस्था इस तथ्य से किसी प्रकार भी असगत नही है कि देश मे सभी क॑ 
लिए एक से ही कानून हैं । सैनिका एवं पादरिया के अपन पद सम्बधी कुछ दायित्व 
होते है परतु इसका अथ यह नही है कि वह्‌ सामा-य नागरिक के दायित्व से बच 
सकता है। 


स्मरणीय है, यूरापीय देशो की व्यवस्था ग्रेट ब्रिटन से भिन्न है । उदाहरणाय, 
फ़ास में नागरिका के आपसी विवादा के निणय दश की सामाय विधि के अनुसार 
साधारण यायालया द्वारा किय जाते हैं पर-तु नागरिक ओर झासन या किसी झास 
कीय अधिकारी से सम्बसधित यदि कोई विवाद होता है तो उसका निणय विश्वप प्रकार 
के प्यायालयां एवं विधि--प्रशासकीय यायालयों तथा प्रशासकीय विधि--द्वारा किया 
जाता है। स्पष्ट है कि फ्रास मे ब्रिटेन की भाँति एक विधि व्यवस्था नहीं है और 
न वहा विधि एवं 'यायालय विपयक समानता ही पायी जाती है । 

इस सदभ में एक विवाद का उल्लेख वाछ्नीय है। 763 ई में नाथ प 
(7॥6 ए०/॥ 9700॥) नामक समाचार पत्र के सम्पादक विलकेस (पा 
इगलंण्ड के राजा के भाषण पर टिप्पणी करते हुएकह्ा था कि याजा का मापण लो 
पर थोपी जाने वाली मा नमण्डलोय धृष्टता या निलज्जता का उदाहरण है होबरदी 
हैलीफक्स राज्य मनी थे। उद्ने नॉथ ब्रिटन के लेखक, प्रकाशक एव मुद्रक को व 
बनाने एवं समाचार-पत्र की प्रतियाँ जब्त करने के लिए वारण्ट जारी कर दिय। पत्त 
सचिव श्री वुड (0॥7 ५४०००) की देखभाल म ग्रिरफ्तारियाँ हुई। कुल 49 व्या के 
व दी बनाये गये | इनमे सम्पादक श्री विलकेस एवं प्रकाशक लीच (ऐश 7-2थ) 
अतिरिक्त अय सभी निर्दोष थे। विलकेस ने लॉड हैलीफेक्स एव बुड पर मानहानि 2 
मुकदमा दायर कर दिया। यायात्रय ते राज्यमत्री हेलीफक्स उपसचिव बुंड को दो 
ठहराया एवं 4 हजार पौण्ड व 800 पौण्ड ह्जाने के रूप म॑ देने का आदेश दिया 
तथा वारण्ट का गर कानूनी ठहराया । 

विधि के शासन क॑ इस अथ का विज्ञेप महत्व है। मेण्टलण्डर के अनुसार विधि 
के शासन के इस अथ म मा जनमण्डलीय उत्तरदायित्व को विधिक दृष्टि से निश्चित 
किया गया है । दोनो सदनो या किसी सदन को राजा के मा त्रियों को पदच्युत करन 
की विधिक शक्ति प्राप्त नही है। अत मनी विधिक रूप म्‌ ब्रिटिया ससद के प्रति 
उत्तरदायी नही हैं । लेकिन समी मत्जीगण यायालयो क॑ प्रति उत्तरदायी हैं | उत पर 


ऊँ शिगधेगाएं.. 7॥6 एकराफधाकरद' 4फा०फ कर स्कहबकाव 9. 484 
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राज्य सम्बधी किसी भी काय के लिएकोई मुकदमा या अभियोग चलाया जा 
सकता है । 

(ग) विधि के क्षासन का तीसरा अथ यह है कि ब्रिटेन मे नागरिका के अधिकार 
सविधान द्वारा नियमित नही होते हैं अपितु स्वय सविधान ही नागरिकों के अधिकारो 
द्वारा नियमित होता है | डायसी के शब्दा मे, “सविधान विधि के शासन की भावना 
से ओतप्रोत है क्योकि संविधान के सामाय सिद्धांत (यथा--वैयक्तिक स्वत-त्रता का 
अधिकार या सावजनिक सम्मेलन का अधिकार) -यायिक मिणयो के परिणाम हैं जिहे 
"यायालयो ने व्यक्तिगत विवादा के निणया के मध्य व्यक्त किया है। विदेशी सविधाना 
में इसके विपरीत व्यक्तिया वे अधिकार सविधान के सामाय सिद्धातों के परिणाम 
होते हैं ।! * अमेरिका और भारत में नाग्रिको के मौलिक अधिकारों का सविधान मे 
उल्लेख है। इसका अथ यह है कि इन दशो मे सविधान नागरिक के मौलिक अधि 
कारो की जड़ है| परु ब्रिटेन मे स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। यहा नागरिको 
के अधिकार परम्परा द्वारा पहले ही निश्चित हो गये है और इही अधिकारों की 
रक्षा से सर्म्बा धत नियमां के समूह से सविधान का निमाण हुआ है । ब्रिटेन में प्राथ- 
मिकता नागरिक अधिकारा को है, न कि सविवान को । सविधान का मूल नागरिक 
अधिकारा भ है। उदाहरण के लिए, इगलैण्ड के सामाय कानून अथात कामन लॉ 
(०7००४ .89) का यह प्िद्धात था कि किसी भी व्यक्ति को सामाय अधिपन 
(0००८५ फथय»॥/) के आधार पर बदी नही बनाया जा सकता था लेकिन विलकेस 
विवाद के निणय ने इसको यायिक मायता प्रदान की । स्पष्ठ है, ब्रिटेन मे नागरिक 
स्वत ता सम्बंधी अधिकारा को अय देशां की अपक्षा कही अधिक महत्व प्राप्त है। 

सविधान के द्वारा मोलिक अधिकारा की प्रतिभू दोपपूण हांती है । 
डायसी के अनुसार जिन देशा में वयक्तिक स्ववाजता सविधान वा परिणाम है वहा 
अधिकारो को निलम्बित या समाप्त करने की सम्भावना वनी रहती है, लेकिन जहा 
वेयक्तिक स्वत त्रता सविधान का भाग होती है एवं देश के सामाय कानून म निहित 
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होती है, वहाँ अधिकारा को दघ्य की सस्याआा एवं पद्धतिया में क्रातिकारी परिवतत 

के अमाव म नप्ट करना असम्मव होता है ।? उदाहरणाय, मैर-कानूनों ढग से किसो भी 

व्यक्ति को बन्‍्दो नहीं बनाया जा सकता । यह अधिकार बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधि 

नियम (पछ३86४४ 00905 #०, 67 9) द्वारा सुरभित है । इसी प्रकार, अस्वनन्शस्त्र 

घारण करने का अधिकार अधिकार-्पत्र (8॥ ० 728॥0, 689) द्वारा नुरक्षित है । 

इन दोना विधेयका को सकट काल में पूणत स्थगित नहीं किया जा सकता है । 
सक्षेप म, विधि के झासन क तीन अब हैं 

() निरकुश उत्ता का अ्माव एव कानून की सर्वोच्चता । (विधि के शासन 
के अन्तगत शासन एवं उसके अधिकारियों को विशेषाधिकार एवं व्यापक स्वविवेकी 
निरमुद्य अधिकार प्राप्त नही हते हैं। इगलण्ड म “विधि के शासन' के अधीन व्यक्ति 
को केवल किसी विधि के उल्लघन के लिए ही दप्डित किया जा सकता है। 

(2) विधिक समानता या विधि के सम समानता । इसका बघ यह है कि 

देश के समी व्यक्ति विना किसी भेदभाव के एक प्रकार की विधि के अधीन होत हैं 
एव वे एक ही प्रकार के 'यायालया क॑ प्रति उत्तरदायों होते हैं। प्धन्स मं अचलित 
प्रशासकीय विधि एवं प्रशासकीय “यायालयां की व्यवस्था के लिए, डायसी के अनुसार, 
इगलण्ड मे काई स्थान नहों है। 

(3) इगलण्ड मे सविधानिक विधि ब्यक्तिया के अधिरारों का स्रोत नही के 
अपितु वह व्यक्तिया के अधिकारों का परिणाम है ) इन अधिकारो की अप िशिश 
“यायाल्यो द्वारा व्यास्या की गयी है एवं उहे क्ियान्यित किया गया है। भग्रेज 
न्यायाधीश ने व्यक्तिया के जधिकारों एज स्रत्र रओ को रक्षा म इस प्रकार महत्त्ववूत 
भूमिका निमायी थी। प्रो डायसो 9शे सरो रा उदारदादी या। उदारवादी किक 
धीशो मे अग्रेज जनता के अधिकारों एश स्वव॒च्शता री रक्षा के लिए जो सराहदीय 
प्रयत्त किय थे डायसी न उपरोक्त मत स्पफ़ रूरते हुए उदको प्रशसा की है! कि 

'विधि के शासन के परिणामों की म्यस्था करते हुए डायतो ने कहा है 
विधि का शासन चासकीय कमचारिया को निररुस इबृत्तिरों पर प्रतिद्घ पक 
करता है। किसी विधिक बाधार के अम्राद म॑ किदो जद्रेज डधिकारी द्वारा किसी हु 
व्यक्ति को बन्दी नही वनाया जा सकता क्योकि यह पह भलो भरकर जावता है 
यदि “यायालय द्वारा उसके कार्यों को गैर-कानूनो घोषित किणा ज्यजाहै तो उसे क्षदि- 
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पूर्ति करती पढेगी । अपन वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करते समय भी 
भधीमस्थ कमचारी इस बात के लिए सजग रहते हैँ कि वरिष्ठ भधिकारी के आचापालन 
के दौरान कही किसी विधि का उल्लधन न हो जावे। यदि किसी सिपाही को किसी जन 
समूह की तितर वितर करने का आदेश दिया जाता है तो इसका यह अथ नही है कि 
अनावश्यक रूप से वह व्यक्तिया का वघ कर दे। यदि वह कतव्य पालन के दौरान म किसी 
व्यक्ति को कोई शारीरिक या आधिक हानि पहुँचाता है या किसी व्यक्ति का वध कर 
देता है जौर वह उसके लिए दोषी पाया जाता है तो यायालय उत्तको अनिवायत दण्डित 
करेगा । इस व्यवस्था का शासकीय कमचारिया पर वाद्धित प्रभाव पडा है । 
अत विधि के शासन को धारणा ने अप्रत्यक्ष रूप म॑ ब्रिटिश समाज की स्वततता की 
रक्षा में योग दिया है। 

विधि के शासन के गुण एवं दोष 


डायसी के अनुसार विधि का झासन व्यक्ति की स्वततता का सरक्षक है| 
अय यूरोपीय देशा की तुलना म इगलण्ड म व्यक्ति की स्वतत्रता अपक्षाकृत अधिक 
रक्षित है। वदी प्रत्यक्षीकरण आदेश द्वारा न केवल नागरिका को अपितु विदक्षिया को 
भी अविधिक ढंग से बादी वनाये जाने के विरुद्ध सरक्षण प्राप्त है। सैनिक विधि का 
क्षेत्र सीमित है एवं यायालया का इस विधि पर भी नियत्रण होता है। इगलण्ड मं 
ज्यूरी प्रथा प्रचलित है। निर्वाचत सम्बंधी विवादों का निणय याय के उच्च “याया- 
लय (पा8॥ (०७४ ०६ 7050०७) द्वारा किया जाता है। गम्मीर श्रमिक विवादों के 
निर्णय भी उच्च 'यायालय द्वारा किये जाते हैं। इगलेण्ड के यायाधीशा को बडी श्रद्धा 
से देखा जाता है एवं व विशेष आदर के पान होते हैं। 

विधि के शासन का प्रमुख परन्तु कम गम्मीर दोप यह है कि इसके अतंगत 
कायपद्धति जटिल एवं विधिकता युक्त (८४०॥४०)) होती है। इससे पर्याप्त हानि वी 
सम्मावना रहतो है । 

आलोचना--प्रो डायसी न विधि के द्यासन की अतिशयोक्तिपूण प्रशसा की 
है। भालोचको के अनुसार इगलण्ड म डायसी के अयों मं विधि का घासन नहीं पाया 
जाता, अपितु उसक अनेक अपवाद व्याप्त हैं। श्री वेड (१४४ ५४०७०), घर आइवर 
जनिग्स (8/0 ]६07 7००88) एव डब्लू ए राबसन (५४ & ९09507) ने डायसी 
द्वारा प्रतिपादित विधि के ध्वासत की घारणा की तीय्र जावोचना की है। वतमान- 
कालीन इगलण्ड म व्याप्त विधि के धासन की सीमाएँ स्पष्ट हैं। धासन व काश 
में असाधारण वृद्धि हुई है । शिक्षा, स्वास्थ्य, चंकारा का सरदण, नगर नियाजन भादि 
काय राज्य के दायित्व के अन्तयत बाते हैं । फलस्वरूप बनक कायपालिका अधिरारिया 
फो न्यायिक दायित्व सौपे गये हैं। यदि विधि के शासन को विशुद्ध लय में दसा जाय 
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तो य्यायिक काय 'यायालयो के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परतु ऐसा 
है नही । उदाहरणाथ,-- 

() 920 ई के सडक अधिनियम के अ तयत यातायात मत्री को अघी 
नस्थ कमचारियो द्वारा वसा के लाइसे स न देने सम्बधी निणयो के विरुद्ध अपी्ते 
सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खोलने के 
सम्बंध म॑ अपीलो को सुनते का अधिकार शिक्षा मण्डल (800 ० 860८३॥४०7) को 
है । काउण्टी काउ सल के निणयो के विरुद्ध जपीले सामाय यायालय में न होकर 
स्वास्थ्य मानी के यहा होती हैं । यह व्यवस्थाएँ विधि के झासन की धारणा का 
उल्लघन है । 

(2) शासकीय कमचारियों को 893 ई के सावजनिक कमचारी सरक्षण 
अधिनियम के अधीव विद्येप सरक्षण प्रदान किया गया है। इस विधि के अनुसार किसी 
भी शासकोय कमचारी के विरुद्ध घटना घटित होने के 6 माह के भीतर नागरिक को 
मुकदमा दायर कर देना चाहिए अयथा मामला वेरू्ममियाद माना जायेगा । इसके 
अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी वे विरुद्ध अभियोग प्रमा 
णित नही होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी । स्पष्ट 
है, इन व्यवस्थाओ का उद्देश्य शासकीय कमचारियो के विरुद्ध कायवाही करने के लिए 
साधारण जनता को हतोत्साहित करना है। अय अधिनियम मी शासकीय #0/९९३ 
को विशेष अधिकार एवं सरक्षण प्रदान करते है । ऐसे कुछ अधिनियम हैं. ! 843 
का शिक्षा अधिनियम, 99 ई का वित्त अधिनियम एवं 933 ई का साव्जाविक 
अधिकारी सुरक्षा अधिनियम । 

(3) प्यायपालिका की शक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बंध मं सीमित कर 
दिया गया है । जसे गृहमानी को ब्रिटिश नागरिकता के देशीकरण (पगणवाधथा 
सम्बधी प्रमाण-पत्र देते का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है । राज्य को विसी मी ध्यक्ति 
पारपत्र प्रदान करन या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकारिया के इन 
निणया को 'यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती है। विदेशी शासका एवं राजदूता, 
अन्तर्राष्ट्रीय सपठन एवं उनक कमचारियो तथा विदेशी व्यापारिक जहाजो को यावा 
लया के क्षेत्राधिकार से उममुक्ति प्राप्त है। यदि वे किसी ब्रिटियय विधि की उत्लधव 
करत हैं तो उन पर प्रिटिश ययायालयो म कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता । 
किसी भी श्रम सघ (77०0० ए/॥०४) एवं उसके किसी अधिकारी या कमघारी के 
विरुद्ध उसक किसी काय (जा कसी उचित श्रम विवाद के सम्बध म उनके द्वारा 
किया गया हो) के लिए बोई मुकदमा चालू नही किया जा सवता है। सावजनिक 
अधिमियम (936 ई ) के अधीन पुलिस का सावजनिक समाजा एवं जलूसा को 
निपिद्ध पघापित करा का अधिकार प्राप्त है । पहले सामता (2८८5) सम्ब धी विवादा 
का निणय उनके दादा द्वा किया जाता था लेकिन विधि सुधार अधिनियम (7947ई ) 
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के दास सामतो के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड चैम्बरलेन 
को नाटको आदि पर प्रतिवध लगाने का अधिकार प्राप्त है ओर उसके इन निणया को 
न्यायालय म चुनौती नही दी जा सकती है। गृहम त्री को पनो को रोकन एवं खोलने 
अर्थात सेसर करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के शासन 
की परम्परागत धारणा के विपरीत हैं । 

(4) इगलैण्ड मे -यायाघीक्ो एव कुछ अय अधिकारियों को विशेष स्थिति 
प्राप्त है । उदाहरणाथ, य्यायाधीशो को उनके उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नही ठह- 
राया जा सकता जो वे अपने पद सम्ब धी दायित्वों के सम्पादन में करते है। इसका 
यह नियम अपवाद है कि यदि कोई अवकाशकालीन -यायाधीश (५४०४४४०० 7००४०) 
अविधिक तरीके से वी प्रत्यक्षीकरण आदेश को अस्वीकार कर देता है तो उस पर 
पाच सो पौष्ड क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुल्क एवं एक्साइज अधि- 
कारिया को किसी व्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्बध मे उनके किसी काय के 
लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उह सीमाशुल्क (0०४४०॥5) 
अधिनियम (866 ई ) एवं एक्साइज जधिनियम (890 ई ) के जवीन प्राप्त है । 
इसी प्रकार, क्राउम द्वारा किसी भी जनुवाघ (०४४००) को भग किया जा सकता है 
जौर सेवा सम्वधी किसी अनुबाध (०००४० ० $४06७) से वह बेंधा हुआ भी 
नही होता है। स्पष्ट है, अनुब-घ सम्व थी नियम या विधि काउन पर समान रूप से 
बाधनकारी नही है। 947 ई के पूव तक क्राउन टोट (7070)/* के लिए किसी याया- 
लय के प्रति उत्तरदायी नही होता था पर तु 947 ई के क्राउन प्रोसीडिग्स अधि 
नियम (00 शि००८८१०8४ 8०६, 947) के अ तगत टोट सम्ब थी सभी दायित्वो 
के लिए क्राउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है जौर सामाय व्यक्ति शासन के 
विरुद्ध सामाय व्यक्ति की भांति ही मुकदमा दायर कर सकता है । 


(5) सामाय यायालयों के अतिरिक्त अनेक विद्येप प्रकार के न्यायालयों को 
स्थापना की गयी है । इन विशेष 'यायालयो के द्वारा ऐस निणय दिये जाते है जो 
नागरिकों के सम्पत्ति सम्व धी अधिकार को भी प्रभावित करते हैं। मा जया के द्वारा 
नियुक्ति अनेक विशेष -यायाधिकरणा द्वारा बीमा सम्बधी मामलों का तनिणय क्या 
जाता है। शासन द्वारा भूमि हस्तगत करने पर तत्सम्बधी क्षतिपूर्ति का निर्धारण भी 
यही यायालय करते हैं । इसके अतिरिक्त अय प्रशासकीय मण्डलो (0405) की 
स्थापना की गयी जिनके निणया के विपरीत सामाय यायालयों मं कोई अपील नही की 
जा सकती । विशेष यायालयो की स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रदत्त न्यायिक 
अधिकार विधि के शासन की इस मूल धारणा का अतिक्रमण करते हैं कि एक ही प्रकार 
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तो पयायिक काय ययायालया के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परन्तु एंप्ा 
है नही । उदाहरणाथ,-- 

(१) 920 ई के सडक अधिनियम के ज तगत यातायात मजी को अधी 
नस्थ कमचारियो द्वारा वसो के लाइसे स न देने सम्बधी निणयो के विरुद्ध अपीर्त 
सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खोलने क्षै 
सम्बंध म॑ अपीलो को सुनने का अधिकार शिक्षा मण्डल (80भ्ष री 26708007) को 
है। काउण्टी काउ सल के मिणयो के विरुद्ध अपीले सामाय “यायालय मे न होकर 
स्वास्थ्य मरी के यहाँ होती हैं॥ यह व्यवस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का 
उल्लघन है । 

(2) शासकीय कमचारियों को 893 ई के सावजनिक कमचारी संरक्षण 
अधिनियम के अधीन विशेष सरक्षण प्रदान किया गया है । इस विधि के अनुसार किसी 
भी शासकीय कमचारी के विरुद्ध घटना घटित होने के 6 माह के भीतर नागरिक को 
मुकदमा दायर कर देना चाहिए अयथा मामला बेरूममियाद माना जायेगा | इसके 
अतिरिक्त मह भी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी के विरुद्ध अभियोग प्रमा 
णिव नही होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पडगी | स्पष्ट 
है, इन व्यवस्थाओ का उद्देश्य शासकीय कमचारिया के विरुद्ध कायवाही करने के लिए 
साधारण जनता को हतोत्साहित करना है। अय अधिनियम भी शासकीय कप 
को विशेष अधिकार एवं सरक्षण प्रदाव करते है। ऐसे कुछ अधिनियम हैं. !20 
का शिक्षा अधिनियम, 99 ई का वित्त अधिनियम एवं 933 ई का सावन 
अधिकारी सुरक्षा अधिनियम | प्म्त 

(3) ययायपालिका की शक्ति को भी अनेक विवादा के सम्ब में सीमित कर 
दिया गया है। जैसे गहम-नी को ब्रिटिश नागरिकता के देशीकरण (पका) 
सम्बावी प्रमाण-पत्र देने का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है। राज्य को किसी भी च्यक्त 
पारपन प्रदान करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकारियों के ईगे 
निणयो को “यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विदेशी शासका एवं राजदूती, 
अतर्राष्ट्रीय सगठन एवं उनके कमचारियों तथा विदेशी व्यापारिक जहाजो को याभा 
लयो के क्षेत्राधिकार से उममुक्ति प्राप्त है। यदि वे किसी ब्रिटिश विधि की उल्लधन 
करते हैं तो उन पर ब्रिटिश प्यायालयो म॑ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । 
किसी भी श्रम सघ (व४00 एग्ाणा) एवं उसके किसी अधिकारी या कमचारी 
विरुद्ध उसके किसी काय (जो किसी उचित श्रम विवाद के सम्बंध में उनके दवा 
किया गया हो) के लिए कोई मुकदमा चालू नही किया जा सकता है । सावजनिंक 
अधिनियम (936 ई ) के अधीन पुलिस को सावजनिक समानों एवं जलूसा 
निषिद घापित करन का अधिकार भ्राप्त है । पहले सामतो (?८८३) सम्व घी विवादी 
का निणय उनके द्वारा ही क्या जाता या लेकिन विधि सुधार अधिनियम (4947 ई ) 
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के द्वारा सामस्तो के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड चैम्वरलेन 
को ताटका आदि पर प्रतिवाध लगाने का अधिकार प्राप्त है ओर उसके इत मनिणयो को 
न्यायालय भें चुनौती वही दो जा सकती है । गहमनी को पन्नो को राकने एवं खोलन 
अर्थात्‌ संन्सर करने का अधिकार प्राप्त है । उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के शासन 
की परम्परागत धारणा के विपरीत है । 


(4) इगलण्ड म थायाधीशों एवं कुछ अय अधिकारियों का विशेष स्थित्ति 
प्रपप्त है । उदाहरणाथ, यायाधीजो को उनके उन कार्यों ऊे लिए उत्तरदायी नहीं ठह- 
राया जा सकता जो वे अपने पद सम्बन्धी दायित्वों वे सस्पादन में करते है। इसका 
यहू नियम अपवाद है कि यदि कोई अवकाशकालीन यायाधीजशञ (५३६०४४०॥ 3००26) 
अविधिक तरीके से बददी प्रत्यक्षीकरण आदेच को अम्वीकार कर देता है तो उस पर 
पाच सी पौष्ड क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुल्क एवं एक्साइज अधि 
कारियो को किसी व्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्बंध में उनके किसी काय के 
जिए उत्तरदागी रही ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उ हे सीमायुल्क ((॥90०॥5) 
अधिनियम (866 ई ) एच एक्साइज जधिनियम (890 इ) के अधीन प्राप्त है। 
इसी भरकार, क्राउन द्वारा किसी भी अनुबाघ (००॥७४४०५) को भग किया जा सकता है 
और सेवा सम्ब'वी किसी अनुब॒य (००४ध००६ ० 5४०७७) से चह बेंधा हुआ भी 
नही होता है। स्पष्ट है, बनुब घ सम्द वी तियम या विधि कराउन पर समान सर्प से 
ववनकारी नही है। !947 ई केयूब तक क्राउन टाट (707/) के लिए किसी याया 
लग के प्रति उत्तरदायी चही होहा था 9३ ठु 947 ई के क्राउन प्रोस्तीडिग्स अधि- 
नियम (टाएथा शि००८४००७४४ 8०, 947) के अ तगत टोट सम्ब'घी समी दायित्व 
के लिए नाउन को भो उत्तरदायी ठहराया गया है और सामाय व्यक्ति शासत के 
विरुद्ध सामा-य व्यक्ति की भाति ही मुकदमा दायर कर सकता है । 


(5) सामाय 'यायालया के अतिरिक्त अनेक विशेष प्रकार के 'यायालया की 
स्थापना की गयी है | इन विशेष यायालयो के द्वारा ऐसे निणय दिये जाते है जो 
नागरिको के सम्पत्ति सम्ब"धी अधिकारा को मी प्रभावित करते है ! मीजयो के द्वारा 
नियुक्ति जनेक विशेष ययायाधिकरणा द्वारा बीमा सम्ब' दी मामलो का निषय किया 
जाता है। शासन हारा भूमि हम्तगत करने पर तत्सम्वन्धी क्षतिपूति का निर्धारण भी 
यही यायाजय करत हैं। इसके अतिरिक्त अय प्रशासकीय मण्डला (802765) बी 
स्पापना की गयी जिनके निणया के विपरीत सामान्य 'यायालया में कोई क्षपीज नही की 
जा सकती । विशेष य्यायाज्षगा की स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रदत्त याविक 
अधिकार विधि के ज्ञासन की इस मूल धारणा का अतिक्रमण करते हैं कि एव ही प्रवार 
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तो प्यायिक काय “यायालयो के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परन्तु ऐसा 
है नही । उदाहरणाथ,-- 

(]) 920 ई के सडक अधिनियम के अतगत यातायात मी को जधी 
नस्थ कमचारियो द्वारा बसों के लाइसे स न देने सम्बधी निणयो के विरुद्ध अपी्ले 
सुनन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खौसने के 
सम्बंध में अपीलो का सुनने का अधिकार शिक्षा मण्डल (80806 ०६ ए60०७४७०७) को 
है। कांउण्टी काउ सल के निणया के विरुद्ध जअपीले सामाय “यायालय मे न होकर 
स्वास्थ्य मन्री के यहाँ होती हैं। यह व्यवस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का 
उल्लघन हैं । 

(2) शासकीय कमचारियां को 893 ई के सावजनिक कमचारी सरक्षण 
अधिनियम के अवीन विशेष सरक्षण प्रदान किया गया है । इस विधि के अनुसार किसी 
भी शासकौय कर्मचारी के विरुद्ध घटना घढित होन के 6 माह के भीतर नागरिक को 
मुकदमा दायर कर देना चाहिए अयथा मामला वेरूममियाद माना जायेगा । इसके 
अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी के विरद्ध अभियोग प्रमा 
णित नही होता है तो अभियांग लगाने वाले «यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पडेगी। स्पष्ट 
है, इन व्यचस्थाजा का उद्देश्य शासकीय क्मचारियो के विरुद्ध कायबाही करने के लिए 
साधारण जनता को हतोत्साहित करना है। भय अधितियम भी शासकीय कमचारिया 
को विशेष अधिकार एव सरक्षण प्रदान करते है। ऐसे कुछ अधिनियम हैं. 902 ई 
का शिक्षा अधिनियम, 99 ई का वित्त अधिनियम एवं 933 ई का सावजनिक 
अधिकारी सुरक्षा अधिनियम । 

(3) 'यायपातनिका की श्वक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बंध में सीमित कर 
दिया गया है । जैसे महम जी को ब्रिटिश नागरिकता के देशीकरण (र्वाणश॥5४0॥) 
सम्बधी प्रमाण पत्र देने का निरयेक्ष अधिकार प्राप्त है। राज्य को किसी भी व्यक्ति को 

पारपज प्रदान करन या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकारियों के इन 
निणयो को यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। विदेशी शासको एवं राजदूता, 
आतर्राप्ट्रीय सगठन एवं उनके कमचारियो तथा विदेशी व्यापारिक जहाजो को याया- 
जयो के क्षेत्राधिकार से उमुक्ति प्राप्त है। यदि वे किसी ब्रिटिश विधि का उल्लघन 
करत हैं तो उन पर ब्रिटिश 'यायालयो में कोइ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
किसो भी श्रम सघ (77966 एप्ाणा) एवं उसके किसी अधिकारों या कमचारी के 
विरुद्ध उसके किसी काय (जो किसी उचित श्रम विवाद के सम्बंध में उनके हारा 
किया गया हो) के लिए कोई मुकदमा चालू नही किया जा सकता है| सावजनिक 
अधिनियम (936 ई ) के अधीन पुलिस को सावजनिक सभाआ एवं जलूसो को 
निपिद्ध घोषित करन का अधिकार प्राप्त है । पहले साम ता (९६८७) सम्ब घी विवादों 
का निणय उनके द्वारा ही किया जाता या लेकिन विधि सुधार अधिनियम (947 ई ) 
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के द्वारा सामता के इस विशेषाधिकार वो समाप्त कर दिया गया है। लाद चेम्बरलेन 
को नादको आदि पर प्रतिबंध समान का अधिकार प्राप्त है और उसके इन निणया को 
न्यायालय में चुनौती नहीं दो जा सकती है | गहमत्री का पन्ना का रोकने एव खोलन 
अर्पात सन्सर करन था अधिकार प्राप्त है । उपराक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के शासच 
की परम्परागत धारणा के घिपरोत हैं ॥ 

(4) इगर्ण्ड मे न्यायाधीशों एव चुछ आय अधिकारिया का विद्येप स्थिति 
प्राप्त है। उदाहरणाघ, 'यायाधीशा को उनवे उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह- 
राया जा सकता जो वे अपने पद सम्दाधी दायित्वों ये सम्पादन मे करते हैं। इसका 
सह नियम जपवाद है कि यदि क्रोई अवकादावालीन पयायाघीक्ष (४४०७४७०४ ४०१४०) 
अविधिक तरीक से बददी प्रत्यक्षीकरण क्षादेश का अस्वीकार कर देता है तो उस १२ 
पाँच सौ पोण्ड क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुल्क एवं एक्साइज अधि- 
कारिया। का किसी व्यापारिक विवाद को सुसभाने के सम्बंध भें उनके किसी काय के 
लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उाह सीमागुल्क (0४६४००)७) 
अधिनियम (866 ई ) एवं एक्साइज अधिनियम (]890 ई ) के जधीन प्राप्त है। 
इसी प्रवार, क्राउन द्वारा किसी मी अनुबघ (००:2०) को मगर किया जा सकता है 
ओर सेवा सम्दधी किसी अनुब य (एजा७०७०६ ० $८४५:००७) से वह बेंघा हुआ भी 
नही हाता है। स्पष्ट है, अनुब घ सम्द वी नियम या विधि क्राउन पर समान रूप से 
चाधनकारी नही है । 947 ई के पूद तक क्राउन दोट (7000) क लिए किसी 'याया- 
लग के प्रति उत्तरदायी नही होता था परतु 947 ई के ऋतठन प्रोसीडिस्स भधि 
नियम (एा०७॥ ९0०९८4७8७६ 8०५, 947) के अ तगत टोट सम्ब'धी समी दायित्वा 
के लिए आउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है और सामाय व्यक्ति शासन वे 
विरुद्ध सामा-य व्यक्ति की भांति ही मुक्टमा दायर कर सकता है 

(5) सामाय यायालया के अतिरिक्त अन॑क विशेष प्रकार के यायालया की 
स्थापना की गयी है । इन विद्येप -यायालया के द्वारा ऐस निणय दिय जाते है जो 
नागरिक के सम्पत्ति सम्धघी अधिकारों को भी प्रभावित करवे हैं । मत्नियो के द्वारा 
नियुक्ति अनक विशेष यायाधिकरणा हारा बीमा सम्ब दी मामला का निणय किया 
जाता है) शासन हारा भुमि हस्तगत करने पर तत्सम्बाघी क्षत्तिवृति का निर्धारण भो 
यही “यायालय करते है । इसके अतिरिक्त आय प्रशासकीय मण्डलो (89प8) वी 
स्थापना की गयी जिनके निणया के विपरीत सामाय 'बायालयों मं कोई अपील नहीं की 
जा सकती । विश्लेप यायालयों वी स्थापना एवं प्रश्ासकीय मण्डला को प्रदत्त यायिव' 
अधिदार विधि के शासन की इस मूल धारणा का अतिक्रमण कप्ते हैं कि एक ही प्रकार 
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तो यायिक काय न्यायालया के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परतु ऐसा 
है नही । उदाहरणाथ,--- 

(१) ॥920 ई के सडक अधिनियम के अ तगेत यातायात म नी को अधी 
नसथ कमचारियो द्वारा बसो के लाइसे स न देने स्रम्बधी निणयो के विरुद्ध अपीले 
सुतने का अधिकार प्रदान किया गया है । इसी प्रकार, नवीव विद्यालय खोलने के 
सम्बंध में अपीलो को सुनमे का अधिकार शिक्षा मण्डस (80470 ० 800०४४०४) को 
है। काउण्टी काउसल के निणया के विरुद्ध अपीले सामाय यायालय मे ने होकर 
स्वास्थ्य मात्री के यहाँ होती हैं । यह व्यवस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का 
उल्लंघन है । 

(2) शासकीय कमचारिया को 893 ई के सावजमिक कमचारी सरक्षण 
अधिनियम के अधीन विशय सरक्षण प्रदान किया गया है । इस विधि के अनुसार किसी 
भी शासकीय कमचारी के विरुद्ध घटना घटित होने के 6 माह के मोतर नागरिक को 
मुकदप्ता दायर कर देसा चाहिए अयथा मामला बेख्ममियाद माना जायेगा। इसके 
अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि शासकोय कमचारी के विरुद्ध अभियोप्र प्रमा 
णित नहीं होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी | स्पष्ट 
है, इन व्यवस्थाआ का उद्देश्य शासकीय वमचारियों क॑ विरुद्ध कायवाही करने के लिए 
साधारण जनता को हतोत्साहित करना है । जय अधिनियम भी शासकीय कमचारियो 
को विशेष अधिकार एवं सरक्षण प्रदान करते है। ऐस कुछ अधिनियम है. 902ई 
का शिक्षा अधिनियम, 99 ई का वित्त अधिनियम एवं 933 ई का सावजनिक 
अधिकारी सुरक्षा अधिनियम । 

(3) यायपालिका की शक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बंध म सीमित कर 
दिया गया है । जैसे गहम नी का प्रिटिश नागरिवता के देशीकरण (गर४ए2॥88007) 
सम्ब'धी प्रमाण पन देने का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है । राज्य को किसी भी व्यक्ति को 

पारपन्न प्रदात करने या अस्वीकार करन का अधिकार प्राप्त है। अधिवारियों के इन 
लिणया को यायाजय म॑ चुनौती नही दी जा सकतो है। विदेशी शासका एवं राजदुता, 
अन्तर्राष्ट्रीय समठत एवं उनके कमचारियां तथा विदेशी व्यापारिक जहाजो को पाया 
लगो के क्षेत्राधिकार से उमुक्ति प्राप्त है। यदि वे किसी ब्रिटिश विधि का उल्लधन 
करते हैं तो उन्र पर ब्रिटिश यायालयो मे कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता। 
किसी मी धरम सघ (१7930० ७॥॥07) एवं उसके किसी अधिकारी था कमचारी के 
विरुद्ध उसके किसी काम (जा किसी उचित श्रम विवाद के सम्बंध में उनके द्वारा 
किया गया हो) के लिए कोई मुकदमा चालू नही किया जा सकता है। सावजनिक 
अधितियम (936 ई ) के अधीन पुलिस का सावजनिक समाओ एव जलूसो को 
निषिद्ध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है । पहले साम-ता (2८४५) सम्बन्धी विवादा 
का निणय उनके द्वारा ही स्थित जता था लेकिन विधि सुधार अधितिमम (947  ) 
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के द्वारा सामता के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड चम्बरलेच 
को नाटबों आदि पर प्रतिवन्‍्ध लगाय का अधिकार प्राप्त है और उसके इस निणया को 
स्यायाज्ञय मे चुनोती नहीं दो जा सकती है । गृहमन्ती को पन्ना का रोकन एप खोलने 
अपात ससर करन का वशिफार प्राप्त है । उपरोक्त सभी व्यव्स्थाएं विधि के शासत 
की परम्परागत घारणा के विपरीत हैं । 

(4) दगस्नण्ड मे "याबाधीशा एवं डुछ अाय अधियारिया को विशेष स्थिति 
प्राप्त है । उदाहरणाथ, मायाधीशा को उपये उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह- 
राया जा सकता जो थे अपन पद सम्दघी दायित्वा ब' सम्पादन मे करत हैं। इसका 
यह नियम अपवाद है कि यदि कोई अवकाशकालीन 'यायाधीश (४४००४०॥ ४908५) 
अविधिक तगेदे से बदी प्रत्यक्षीकरण आदेश वो अस्दीकार कर देता है तो उस पर 
प्रॉँच सो परौष्ड क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। सीमा रुल्क एवं एयसाइज जधि 
कारिया को किसी व्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्ब'घ म॑ उसके किसी काय के 
लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उाह सीमाशुल्क (2750008) 
अधिनियम (866 ई ) एवं एकसाइज नधिनियम (890 ई ) के अधीन प्राप्त है । 
इसी अरकार, क्राउन द्वारा कसी मी बढुबध (००४००) को मय किया जा सकता हैं 
और सेवा सम्बथी कसी अनुच घ (८०७४४० ० 5४४४००७) से वह वेंचा हुआ भी 
नहीं होता है। स्पष्ट है, अनुब घ सम्बाधी नियम या विधि क्राउद पर समान रूप से 
वाघनकारी नही दे । 947 ई के पूष तक क्राउन टोट (प070/" के लिए कसी या 
लय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था पर तु 947 ई के क्राउन प्रोसीडिग्स बधि 
नियम (0७ श००००४०४६ 8०५ 947) के ज तगत टोट मम्बधी सभी दायित्वा 
के लिए घाउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है जौर सामाय व्यक्ति शासन के 
विम्द्ध सामाय व्यक्ति की भांति हो युब॒दमा दायर कर सकता है । 

(5) सामायय 'यायालया के अतिरिक्त अतेक विशेष प्रकार के यायालया की 
स्थापना की गयी है | इन विश्वेष 'यायालया के ढारा ऐसे निणय दिये जावे है जो 
नागरिकों के सम्प्ति सम्य घी अधिकारा को भी प्रभावित करते है । मात्रियो के द्वारा 
नियुक्ति अनेक विशेष “यायाधिकरणा द्वारा बीमा सम्बधो मामलो वा निणय किया 
जाता है। शासन द्वारा भुमि हस्तगत करने पर तत्सम्व-वी क्षतिपृ्ति का निधारण भी 
यही “यायालय करते हैं । इसके अतिरिक्त जय प्रशासकीय मण्डला (80705) की 
स्थापना की गयी जिनवे निणया वे विपरीत सामाय “यायालयो में कोई अपील नही की 
जा सकती । विशेष यायालग्रों की स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रदत यायिक 
अधिययर विधि के शासन की इस मूच धारणा का अतिकृमण करते हैं कि एक ही प्रकार 
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विपानमण्डल द्वारा निधित बिधि स हाता है तो थे जप निमाघवछा निवाया मे द््ति 
वी रक्षा मे सापामात्र हत हैं । समी पिध्राममष्डता में उच्य मस्य्स यंग रो बहु 
मत रहता है अत विधि पी हृष्टि मं सम्रातता का अप मुत व्यापार मिद्याल गो 
विधिर प्रीरप (68५ <०प्रशावफ्धणे है। यही बाल दरी प्ररर्ीयरण व संदम 
में सत्य है। यदों प्रत्यक्षीररण द्वारा स्यक्तिर स्वताप्रगा ये रक्षा उसी अपम्पा मे 
सम्मय हवा सकती दे जबरि व्यक्ति विधि पा (जा थे सम्पत्ति था साथ है) उल्सपन 
सही करता ऐ । डायसों ने इस परिषठप्य मे विधि 4 शासन वा उत्साहपूवत्र प्रतिपाउन 
सिया है और वह उतनी ही तीरता से प्रपासरीय याय कौ निदा करता है। सास्फी 
ने प्रह्ा बियारा ना निम्न शब्दा में ब्यक्त जिया है. “दायसी झे फिधि 4 भाउन झा 
सिद्धात एवं प्रशामप्रीय विधि र प्रति तीए पृषा बात हुए एचिद्वाधिरु युग के प्रमुप 
तत्त्वा पर आधारित है । दायसों भा घिघि व शासन का सिद्धान्त एम आगविर ब्यक्ति 

बाद वी अभिव्यक्ति है जिस्म राग्य एवं सागरिक परस्पर शिशापी याद छणाद 
या रूप मे है एप तिप्पक्ष यायातय सामाय विधि 4 शाइवत छिद्धाला बे आपार पर 
सतुतप बनाय रा है । लगित यह घाइवत सिद्धाल ता यास्‍्तय में राज्य के निए 

डुश हस्तक्षेप प्‌ सम्पलिशाली यो सम्पत्ति यो रक्षा मा सापनमात्र थ। इस सिद्ाता 
के तत्व (७॥0०९४४७) स्पायी नहीं थे। इनव स्यरूप में सामाजिक दवावो व पल" 
३48 गाते रह, जगा हि दाट (०7) सम्यधी विधि के विकास से 

स्पप्द है । 


प्रणासपीय विधि सम्बधी सूचनाएँ ठायती-राजीन समाज की अपक्षा बाज 
अधिय' उपलब्ध हैँ । डायमी थी इस आलायना म विशेष बल नही है शि प्रशासकीय 
विधि व अतर्गत व्यक्ति की स्ववत्रता शी रक्षा नहीं हो पाती है ! प्रशाप्तकीय विधि 
एवं “यायालया ये अप अनियामत निरदुश शासन नहीं है और म इस तथ्य में हीं 
पोई बल है कि प्रशासकीय विधि प्रणाली व अन्तगत प्रशासनिक सुविधा एवं जधि 
कारिया वे' प्रति बिशेष ध्यान दिया जाता है| प्रशासकीय यायालया के “यायाधीश 
कवल विधि म ही पारगत नहीं हांत हैं जपितु उह प्रशासकोय अनुमय भी होता है 
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जिसके फ्लस्वरूप समस्या के वेयक्तिक एवं सावजनिक पक्षों के मूल्यांकन में सरलता 
होती है । फ्रान्स मे जहाँ प्रशासवीय विधि प्रणाली है, समय व्यतीत होने के साथ साथ 
प्रशासकीय न्यायालय शासव एवं श्रशासकीय अधिकारिया के निरकुश्च एवं अविधिक 
कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के सवल साधन प्रमाणित हुए है । स्वय प्रो डायमी के “विधि 
के शासन सम्बंधी विचारों मे समय व्यत्तीत होने के साथ साथ परिवत्तन आने लगा 
था । अपनी पुस्तक के आठवें सस्करण की भूमिका में डायसी ने विधि के शासन 
के प्रति निष्ठा मे क्मिक हास के प्रति शिकायत को है । उहोने दलीय शासन की' 
दोषपुण पद्धति के विकास को विधिहीनता का एक कारण माना है। उनके अनुसार, 
“दलीप शासन को राष्ट्र की स्थायी सत्ता या देशभक्ति के स्थायी जादशों का प्रतिरूप 
नही माना जा सकता है ।” स्मरणीय है, डायसी न उक्त विचार उदारबादी शासन- 
काल मे व्यक्त किये थे । प्रशासकीप विधि के सम्बंध मे भी उनके विचारो मे 
परिवतन हुआ था एवं उहोने फ्रास की काउसल ऑफ स्टट (000४0) ० 50४०) 
के न्यायिक कार्यों को मा यता प्रदान को थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया था वि 
सामा ये “यायालय सभी भ्रकार के विवादा में लोक सेवा के अधिकारिया की भुडियो 
एवं अपराधों के सम्ब व में निणय लेने वाले उपयुक्त एवं श्रेष्ठ निकाय नहीं हो 
सकते । अत ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो विधिक ज्ञात एवं प्रशासकीय अनुमव 
से युक्त हां तथा शासन से पूण स्वत जे रहते हुए उसके सदस्यगण काय कर सके 
डापसी ने यह स्वीकार किया था कि समप्टिवाद के विकास (3906 3 ई ) के साथ 
साथ प्रशासकीय विधि का भी विकास हुआ है । वहू समष्टिवाद को सच्चे लोकतान 
के विपरीत मानता था एवं व्यक्तिवाद मं उसकी पूण आस्था थी । वह समाजबाद के 
विकास के फलस्वरूप बढो वाले आधिक दायित्वों का घोर विरोधी था तथा मा व 
मण्डलीय उत्तरदायित्व उसकी हृप्टि म प्रशासकीय अव्यवस्थाजा के लिए न्यायालया 
की अपक्षा एक घटिया सरक्षण उ्यवस्था थी 

बेड (0700 ५४७०७) ने समीक्षा के रूप म कहा है कि मापण एवं समुदाय की 
स्वत जता लोकत त्र में व्यक्ति की स्वत बता की मांति ही महत्वपृण होती है बयाकि 
इसके श्रभ्नाव मे राजनीतिक-सस्यथाओं एवं मामाजिद अवस्था की आलोचना असम्मद 
है । निश्चय ही ससद को भापण की स्वतन्तता को सीमित करने के अधिकार हैं । 
उदाहरण के लिए ससद द्वारा व्यक्ति की सम्पत्ति बी स्व॒त त्ता का सीमित कया जा 
सकता है। लेकिन वृयक्तिक स्वतन्त्रता का समयन सामाय विधि (ए०णण्य .बछ) 
एच प्रशासन थे विरुद्ध ब दी प्रत्यभोव रण आदेश द्वारा होता है । इस अथ मे डायसी 
का “विधि के भासन! का सिद्धांत जाज भी सक्रिय है । इसने राजनीतिक स्वत जता वी 
परम्पस को जो, हमारी मसदोय झासन व्यवस्था का आधार है, सशक्त बनाने में याग 
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प्रशासकोय विधि के सिद्धातत 

डायसी * के अनुसार प्रशासकीय विधि के दो प्रधान या प्रमुख प्रिद्धा-त हैं 

() शासन एवं उसके कमचारियो को राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप म विशेषा- 
घिकार (89८८०) शाह) एव उमुक्तियाँ प्राप्त होती है जो व्यक्तिया को नागरिका 
के रूप मे प्राप्त अधिकारो एवं उमुक्तियो से पृथक होती है। इन विशेषाधिकारों को 
नागरिकों के अधिकारा एवं कतव्यां सम्बधी आधार से भिनर सिद्धातो पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । फ्रा सीसी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिक एवं अधिकारियों की 
स्थिति एक स्तर की नहीं होती जैसे कि नागरिक एवं त्ागरिक की स्थिति समात- 
स्तरीय होती है । 

(2) इन सामा-य विचारो की स्वाभाविक परिणति थ्यक्ति पृथषषकरण म होती 
है, अर्थात शासन के तीन अगो--विधानमण्डल, कर्यपालिका एवं यायपालिका--को 
एक दूसरे के क्षेत्राधिकार मे हस्तक्षेप के अधिकार नही होने चाहिए । अग्रेजो द्वारा 
इस सिद्धा त की जो व्याख्या की गयी है उसके अनुसार याथाधीश कायपालिका से 
स्वत-न होते है क्योकि -यायाधीशो को उनके पद से कायपालिका द्वारा पृथक नहीं 
किया जा सकता है। फ्राःस मे इसके विपरीत शक्ति पृथक्‍करण का यह णथ है कि 
जहा तक सम्भव हो, शासन एवं अधिकारियों को सामाय यायालया के क्षेत्राधिकार 
से स्वत्त न हामा चाहिए और उनके जन कल्याण सम्ब धी कार्यो म यायपालिका को 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए। 790 ई की एक फ्रेंच विधि मे इसी सिद्धांत को 
माययता दी गयी थी । इस विधि के अनुसार यायाघीशञा को प्रशासकीय अधिकारियों 
के काय मे किसी तरह का हस्तक्षेप करन, कमचारियो एवं शासकीय कार्यों वे' विरुद्ध 
कोई कायवाही करने से निपिद्ध कर दिया गया था। उस समय से ही यह सिद्धातत 
माय है।शे 

डायसी ने फ्रासीसी प्रशासकीय विधि की चार प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख 
किया है ४ 

(१) राज्य के कमचारिया एव व्यक्तियों के सम्ब ध एक पथक विधि द्वारा 
नियमित क्ये जाते हैं जो नागरिका के पारस्परिक सम्व धा को निर्धारित करने वाली 
विधि से भिन्न हांती है। यही प्रशासकीय विधि है। अत प्रशासकीय विधि एव सामाय 
विधि भ अतर है जो 800 ई से ही माय है तथा फ्रे च सावजनिक विधि का अनि 
वाय जग है। 

(2) राज्य एव प्रशासन सम्ब धी सभी प्रकार के विवादा म देश के सामाय याया- 


- 26 ०6४ ०७ ८7४ ए7 336 338 


४“ 


बह 6. 342 
एए 339 346 


वियि का झासन तथा प्रशासकीय विधि | 76 


लयगो को किसी प्रकार का कोई क्षेत्राविकार आ्राप्त नही है । अपितु ऐसे सभी विवादों 
के निणय प्रशासकीय स्थायालयो द्वारा ही फिये जाते हैं। यायालया को प्रशासकीय 
विवादों के निणय सम्ब भी अधिकार प्रदाव करने का अय सामाय फ्रा सीसी की हप्दि 
मे शक्ति पृथक्द्रण के सिद्धोन्त का अतिज्मण हे । इसके अतिरिक्त फ्रास म यागा- 
धीझो के प्रति सदेह की यह भावना व्याप्त थी कि “स्यायाधीश राज्य के सेवकों के 
शनु होते हैं और इस बात की सदेव सम्भावना है कि वे सावजनिक हिंतो की उपेक्षा 
करते हुए शांसव की सामाय कायपद्धति में हस्तक्षेप करें। क्रान्ति के पदचात -याया- 
घीशो ने शास के प्रति अत्यन्त विउ्श्न एवं दासतापुण अधीनता व्यक्त की थी। ययाया 
धीशी को राज्य से सम्बंधित विवादा में आज भी कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही हू । 
शासकीय कमचारिया सम्बन्धी समस्त विवाद प्रशासकीय 'यायालया द्वारा ही निर्भीत 
किय जाते हैँ और शासन की अनुमत्ति स ही ऐस विवादों को सामा व. यायालय के 
समक्ष विचाराथ प्रस्तुत किया जा सकता है |”! 

(3) प्रभासकीय 'यायालयो एवं सामाप्र यायालयों वे मध्य क्षेत्राधिकार 
सम्ब'धी विवादी के उत्पन्न होने की प्राय सम्मावता होती है। फ्रास मे इस प्रकार 
के विवाद का निणय विवाद “यायालय (0007 6न्‍ (00006) द्वारा किया जाता है। 
इसमें काउ-सल ऑफ स्टेट ((०घ7०॥ 0 8/8(9) एवं सर्वाच्च स्यायालय--कोट घॉफ 
कासेसन ((०४:६ ए (७६६४७०7)---को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है एव 

याय-स नी इस 'यायालय को भध्यक्षता करता है । चपोलियन के समय में दस प्रकार 

के क्षेत्राधिकार सम्बाधी विवादों वा निणय करने का अधिकार सिद्धात्त रामज्याध्यक्ष 
को प्राप्त था परतु व्यवहार म 'काउन्सल आफ स्टेट ही सर्वाच्च प्रदासकीय न्याया- 
लय था। 

फ्रास मे राज्य कमचारी द्वारा अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के उचित ढग से 
आज्ञापालन एवं शासकीय कतच्य के सम्पादन मे किसी यलत काय को करते के अप- 
राधी होने पर भी देश के सामाय यायालयों को उस पर नियनण एवं मिरीक्षण के 
अधिकार प्राप्त नही हैं आयात राज्य-कमचारी राज्य सम्बघी दायित्व एब काय के लिए 
कसी भी यायालय--यायिक या प्रशासकीय---वे समक्ष उत्तरदायी नही होता है । इसके 
अतिरिक्त फ्रेच दण्द सहिता के जनुच्छेद 274 के अनुसार राज्य-काय के सन्दम मे 
किसी व्यक्ति की स्वत थ्ता म हस्तक्षेप करन के लिए कसी राज्य-कमचारोी को कोई 
दण्ड नही दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त कायासल जाफ स्टंट की ननुमति के विना 
किसी राज्य-कमचारी वे विरुद्ध कोई मी कायवाही नहीं की जा सकती है । 

नविधि का शासन बनाम प्रशासकीय विधि 
डायसी” ने “विधि के शासन एवं 'द्यासकीय विधि' की तुलना करत हुए 
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प्रतिनिधि के रूप में प्रधासन के सम्बंधां को निर्या चत किया जाता है ! इगलैण्ड म 
नाउन एवं उसके सेवकों (अधिकारिया) को क्षक्ति मे समय समय पर वृद्धि या छास 
हो सकता है पर तु इन शक्तियों का प्रयाग सामाय कालूत के उन भिद्धात्ता के जनुसार 
किया जाना आवश्यक है जो अग्रेजो के पारस्परिक सम्वन्धों को निया नत करते है। यदि 
कोई शासकीय कमचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर ससुद द्वारा प्रदत्त नधि 
कारे का अतित्मण फरता है तो वह इस चुटि एक प्रमाद के लिए स्वय उत्तरदायी 
हांता है और वह यहू कह कर नहीं बच सकता कि उसने अमुक काय का अपने वरिष्ठ 
अधिकारी की आज्ञापालन क॑ लिए किया है ? ऐसी किसी भी त्रुटि के लिए इगलैण्ड 
मे शासकीय कमचारी सामाय यायातयो के प्रति उत्तरदायी होता है । लेक्नि फ्रास 
में राज्य एवं नागरिक के मध्य सम्बंध एक व्यक्ति एव दूसरे व्यक्ति के मध्य सम्ब'धों 
क। निर्धारित करने वाले सिद्धान्त से मित्र सिद्धान्त पर आधारित है । जत प्रशासकीय 
विधि ब्रिटिश विधि व्यवस्था से सबथा भिनर है । इगलण्ड में सामाय यायालयों एव 
प्रशासकीय यायालयो तथा स्रामाय एवं प्रशासकीय विधि में अन्तर फ्राक्त की भाति 
स्वीकार नही किया गया है । 

(2) डायसी का मत था कि निकट भुत् में ब्रिटिस विधि में ्श्ायकीय विधि 

का कोई समावेश नहा हुआ है । राज्य की शक्तियों मे वद्धि हुई है तथा राज्य के काय 
कषैन से भी अनक नवीन कार्यो का समावेश हुना है परतु इन कार्यो से व्विटिंय विधि 
व्यवस्था में प्रशासकीय विधि का विकास नहीं हुआ है । यदि कोई ब्विटिश अधिकारी 
संसदीय विधि द्वारा अदत्त किसी झक्ति का अतित्मण करता है तो वह सॉमाय 
यायालमा के प्रति ही उत्तरदायी है एवं इन जदालतों को उसको विधिक सत्ता को 
निर्धारित करन का अधिकार प्राप्त है। थत इयगलण्ड के सामाय यायालयां को 
प्रशासन की सत्ता को सीमित एवं उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के अधिकार प्राप्त हैं । 
अत डायसी की हृष्टि में इगलैण्ड मं ठीक अर्थों से काई प्रशासकीय विधि नही है परतु 
20वीं सदी के आठवें दक्षक के डायसी के इस मत से बहुमत होना कठिन है । झयमी 
ते यह मत आज से 60 70 दष पूव प्रयट किया था | इस बीच मे इग्लण्ड में भी 
पृथक से प्रद्मासकीय विधि एवं यायालया का विकास हो चुका है। 

प्रशाक्कीय विधि के गुथ दोप वी व्यास्यः करते हुए डायसी* ने काउत्सल 
औऑफ स्टेट के निष्पक्ष एवं महत्वपूण काय की अश्वस्ता को है। इसकी सत्ता एवं क्षत मं 
प्रति बष विस्तार होता गया है ॥ इस यायालय मे प्राय पत्येवः फ्रेंच वायरिक का 
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शासत के विरुद्ध आवेदत के अधिकार प्रदान किये गये हैँ ताकि किसो भी प्रशासनिक 
अधिकारी के किसी जवेधानिक काय से उसको रक्षा हो सके । लेकिन काउन्सल ऑफ 
स्टंट के क्षेत्रधिकार एवं शक्ति मं विकास के फलस्वरूप यायिक “यायालया (7एपशशे 
(०ण७) के सम्मान एवं स्थिति में ह्वा् हुजा है । डायसो की दष्टि मे काउसल के 
क्षेताधिकार म वद्धि कितनी हो लाभदायक हो परन्तु उससे “यायिक ययायाधिकरणो 
(7070० प४0७74$) की सत्ता का हास होना स्वामाविक है । 
समीक्षा--प्रशासकोय विधि एवं 'विधि के शासन' मे कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ 
है ? जाज भी विधि के शासन को भग्रेजो द्वारा स्वतात्नता का आधार-स्तम्भ माना 
जाता है। परन्तु डायसी ने विधि के शासन के ग्रुणो तथा प्रशासकीय विधि के दोषों 
का जो उल्लेख किया है वह अतिशयोक्तिपूण है । सिद्धान्तत यह सत्य है कि प्रशासकीय 
“यायालयों मयाय प्राप्त करना सम्मव नहीं है तथा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी 
सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि प्रशासन विवाद म एक पक्ष में है और वही “यायकर्ता 
के कतव्य का सम्पादन करता है। फ्रास म प्रशासकीय “याय व्यवस्था के क्रियावयल 
के अनुमव डायसी के उपरोक्त मत से भिन्‍न हैं। डायसो के समय की अपेक्षा प्रशासकीय 
“याय-ब्यवस्था सम्वधी सूचनाएँ आज अधिक उपलब्ध है। उनके णाधार पर यह 
निवियाद सत्य है कि डायसी के इस कथन में कोई सार नही है कि प्रशासकीय विधि 
के अधीन व्यक्ति की स्वत त्रता अरक्षित होती है। फ्रासीसी प्रद्यसकीय विधि को 
वैयक्तिक स्वतञ्ता के लिए आवश्यक मानते है। फ्रा स के प्रशासकीय यायालयो के 
न्यायाधीश केवल विधि म ही पारगत नही होते अपितु उह पर्याप्त प्रशासकीय अनु 
भव भी होता है। फ्रास मे काउसल ऑफ स्टट सर्वोच्च प्रशासकीय 'यायालय है। 
प्रारम्भ मे प्रशासकीय प्यायालया का उद्देश्य प्रशासत सम्बधी विवादों की सामाय 
यायालयो के क्षेत्राधिकार से रक्षा करमा था | लेकिन गानर के अनुसार फ्रास के 
वतमान प्रशासकीय -यायालयो का काय शासन एवं उसके अधिकारियों के मिरकरुश एवं 
अविधिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा करना है। प्रशासकीय यायालया में अधिकारी 
के पक्ष म किसी रियायत की गुजाइद नहीं होती है । विवादों म अपेक्षाकृत व्यय कम 
होता है तथा निणय भी शौघ्र दिये जाते है । इसके अतिरिक्त प्रशासकीय “यायालया 
की काय-पद्धति भी सरल होती है। सी के ऐलन के अनुसार राज्य के विरुद्ध नाग 
रिको को प्राप्त प्रतिकार के साधन फ्रा स में इगलैण्ड की अपेक्षा सरल, शीघ्रगाभी एवं 
कम खर्चीले है। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय यायालयों मे शासत वे! विरुद्ध निणय देने 
मे कोई सकाच या हिचकिचाहट का प्रदशन नही किया है । दीघवाल तक फ्रा सीसी 
प्रशासकीय “यायालयो द्वारा हानि के लिए जो क्षतिपूर्ति दिलायी जाती थी यहू “यु 
अधिक नही हुआ करती थी परतु अब उसम भी वृद्धि हो गयी है ४ ४५ 
33. ठद्याद्ा ०१ दा ए 77 
34. एबएठव्याटां, वुष्ण॑ं्प था 7०5५9. ०१ «व, 9 49 
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(0०0४७) की काय पद्धति का अनुगमत प्रारम्भ कर दिया है । फ्रा सीसी विधि शास्त्री 
श्री पी एम गोडमेट के निम्न मत को उपसहार के रूप म॑ उदधत करना तकसगत 
होगा “प्रशासकीय विधि लोक प्रशासन के नवीन निरकुशत-त्र मं फ्रेच नागरिकों की 
सुरक्षा का धेष्ठतम साधव है। काउसल ऑफ स्टेट प्रशासकीय -यायालय के रूप मं 
नागरिक स्वतजत्ता की रक्षा पक्ति [छपक्षआ) है। (फ्रान्‍्स में भी) इंगलेण्ड के 
बॉमन लॉ की माँति निर्मित विधि सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध तागरिको को न्यायाधीश 
सवश्ेष्ठ सुरक्षा प्रदान करते हूं । “? 


39.  97ण9 80फ्राप्रान्नाउपर ९ 4$ 506 ० धार 92९६६ ए/ण०९।675 ० ाद्यदा 
एशागटप 48ग5 गीड प्रष्ण १८४एणए४ण.. ० ऐकोए हैपफाग्राड्रश्दाणा 
"फ्& ०ण्ञध्णोत 80४६ ४35 इप०ए८९८०१८प ॥70 <४घबणश्याणड *६ 70 ब0फाप्ा- 
इधर जगण ३5 ग्रिल छजेक्बा 5 दा प्रोध्ाा८३ पदाद ध६९ ८०एा- 
प्रणा 4७ ॥ साही40, ]प०086 एावपे८ ]4७ डाएटड (० पी छाएगा6 
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कुछ प्रमुख देशों की न्यायपालिकाएँ 
[ ॥5 उफएा#रा55 07 500६8 (॥४3०१ 0०00्रक्षा£9 ] 





ग्रेट बिटेत की न्याय-व्यवस्था 


प्रेट ब्रिदेन की “याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत है 

() “विधि के शासन” का सिद्धा'त ब्रिटिश 'याय व्यवस्था का प्रमुख सिद्धा तत 
है, जिसका अथ है विरकुचता का बमाव एवं विधिक समानता । ग्रेट ब्रिटेन का सवि* 
घान मौलिक अधिकारा का परिणाम है। सभी व्यक्ति वहाँ एक ही प्रकार की विधि एवं 
“यायालया के प्रति उत्तरदायी होत हैं। प्रिटिय्व याय-व्यवस्था के आतगत फ्राम की 
साति पृथक प्रशासकीय 'यायालय नही हैं ।* 

(2) ब्रिटिश याय व्यवस्था म॑ यायिक पुनरीक्षण ([एठठा् ए्ध०७) की 
व्यवस्था का अभाव है । 'यायिक पुनरीक्षण के अधिकारों के अतयत न्यायपालिका का 
विधानमण्डल की विधियों एवं कायपालिका के कार्यो के बारे म॒ सर्वधानिक ओऔतित्य 
सम्बंधी मिगय देने का अधिकार हांता है तथा सविधान विरोधी विधि एवं काय को 
वहाँ अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका एवं मारत मं 

यायालया का “यायिक पुनरीक्षण का अधिव्वर प्राप्त है लेक्नि प्रिटिश ससदीय विधि 

के सवधानिक ओौचित्य सम्बधी समीक्षा का अधिकार ब्रिटिय यायपालिका को प्राप्त 
नही है। ब्रिटिश ससद सम्प्रमु है और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी विधि की 
पारित कर सकती है । 

(3) ब्रिटिश 'यायपालिका का सागरिकों के अधिकारा एवं स्वत व्रत की रक्षा 
मे महत्वपूण हाथ रहा है। मारत व सयुक्त राज्य अमरिवा की सांति ब्रिठेव मे 


।. विधि के झासन एवं प्रशासक्रीय विधि के विस्तृत विवरण के लिए दैलिए 


ब्च्ण्य 26 4 
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मौलिक अधिकार संविधान दारा प्रदान नही किये गये है अपितु ग्रेट ब्रिटेन में नाग- 
रिको सम्बधी मौलिक जधिकारों एवं विभिन स्वत नताजा का उल्लेख समय समय 
पर दिये गये “यायालयों के विभिन्‍न “पयायिक निणया मे प्राप्त है। ब्रिटेन मे यायालयों 
ने ब्रिटिश नागरिको की स्वतजताओ के सरक्षण का महत्वपृूण काय किया है | काय- 
पालिका के निरकुझ कार्यो के विरुद्ध ब्रिटिश प्यायपालिका ने निणय देने म॑ कभी कोई 
सकोच नही किया है । सकट काल में ससंदीय अधिनियम द्वारा ब्रिटिश नागरिकों की 
वैयक्तिक स्वत तताओआ को समय समय पर स्थगित किया गया है और ऐसी स्थिति में 
“यायपालिका निरीह या मूक दशक मान वनी रहती है पर/तु ऐसे अवसर बहुत कम समय 
के लिए ही आये है । 


(4) जूरी व्यवस्था ब्रिटिश याय व्यवस्था की एक अय विशेषता है। जूरी 
व्यवस्था के माध्यम से याय सम्पादत मे ्यायाधीश को सहयोग देने के लिए समाज 
के प्रतिष्ठित सदस्यो का यायालयो के साथ सलग्न फर दिया जाता है। इह जूरी 
सदस्य कहते है एवं यायाधीश सम्बाधित विवाद के सम्बाध मे जूरी के सदस्यो की 
राय निणय देने के पूव ज्ञात कर लेता है। अधिकाशत फौजदारी मामला म॑ ही जरी 
सदस्य नियुक्त किये जाते है। यह आवश्यक नही है कि यायाधीश जूरी की राय को 
स्वीकार करे ही । ब्रिटिश याय व्यवस्था में जूरी प्रणाली को महत्वपूण स्थान प्राप्त है। 
जूरी के सदस्य अपनी निष्पक्षता, निर्मक्ता, अनुभव एवं सामाय ज्ञान के लिए 
विस्यात होते है। अनंक अवसरों पर जूरी सदस्यों मे शासन के विरुद्ध भी निणय 
दिये है। 

(5) ब्रिटिश 'यायालय निष्पक्षता, स्वत-तता एवं निर्भीकतायुवक बाय के 
शीघ्र सम्पादन के लिए विग्यात हैं। बहाँ के यायावीश सामा-यत भ्रष्ट नही होते है 
और उन पर याय एवं सच्चाई के अतिरिक्त थय किसी वात का प्रभाव भी नहीं 
होता है । यह यायपालिका की स्वत-तता के कारण है 70] ई के सेटलमे-ठ अवि- 
मियम (१॥6 5श/शागलव: #०, 70) के अतगत यायाधीझो को सदाचरणपयत 
अपने पद पर रहने का जधिकार प्रदान किया गया है । स्थायी कायकाल के कारण ही 
ब्रिटिश यायाधीश कसी भय या पक्षपात के बिना ही दायित्व को सम्पादित करत आ 
रहे है । त्रिटिश यायावीशो को अच्छा वेतनादि भी प्रदान क्या जाता है । 

(6) ब्रिटिश यायाधीशा की कायपद्धति भी सरल है | यायाधीयों को यह 
अधिकार प्राप्त है कि वे याय के सम्पादन की कायपद्धति सम्ब घी किसी बाघा को 
स्वय ही हटा सकत है | सामायत फोजदारी मामलो म वादी पर जपने पक्ष का सिद्ध 
करने का दायित्व होता है। जपराधी से बलपूवक बयान नही कराय जा सकते । गवाहा 
को सत्य एवं देखी हुई वात ही कहनी चाहिए । उनसे जिरह की जाती है । यायालय “7 
विवादों को खुली अदालत म॒ सुनत हैं । 


770 | आधुनिक झासनता तर 


[7) ब्रिठिक्ष यायपालिका के अधीन सम्पुण देश मे एक से ही यायालय 
नहीं है। इगलंण्ड एवं बेस (५७०६) का यायिक सगठत एक समान है। इसके 
विपरीत, स्काटलण्ड [$00(4॥0) में 'यायप्ालिका के सिद्धातत एवं व्यवहार मं काफी 
जतर है। फलस्वरूप वहाँ के यायालया का सगठन भी मिन है। उत्तरी आयरतण्ड 
मे न्यायालयों का सगठन यद्यपि इयलैण्ड के यायालयों से काफी मिलता-जुलता है 
परतु फिर भी भिन है। इगलण्ड एवं वेहस के बायातय एकीकृत नही हैं । दो पीढियो 
पूवर जिटन में विभिन प्रकार के यायालय थे जिनके क्षेत्राधिवार भी परस्पर विरोधी 
थे। इनमें से अनेक 'यायालय अनुपयोगी थे । प्रत्येक 'यायालय की अपनी कायपद्धति 
हुआ करती थी। 873 76 ई के पयायालय सम्बधी अधिवियमा हारा ब्रिटिश 'याय 
व्यवस्था का पुतमठन किया गया है । अब सभी 'यायालय एकल केड्भीय प्रणाली के 
अधीन हैं और प्राचीन बस्नगतियों एवं क्षेत्राधिकार सम्ब घी पारस्परिक विरोध का भत 
हो गया है $ 

(8) वकील! की श्रेणिया एवं यायाधीर्ां की नियुक्ति सम्बंधी प्रश्न भी 
ब्रिटिश याय व्यवस्था से ही सर्म्वा बत है । प्राय सभी यायाधीश विख्यात अधि 
वक्ताओं एवं विधिवेत्ताओं मे से प्रौढावस्था प्राप्त करने पर ही नियुक्त किये गाते हैं. । 
ब्रिटेन में 'यायावीदा के पद पर किसी व्यक्ति का उसके जीवन के आरम्मिक वर्षों मं 
नियुक्त नही किया जाता और ने उनकी परदो'नतति की कमिक व्यवस्था ही है। निम्न 
न्यायालयों के यायाधीनों को 5च्च यायालय के यायाघीक्ष पद पर नियुवित के कोई 
अवसर नही हांत हैं । ऐसी स्थिति मे ब्रिटिंग 'यायाघीश को कायपातिका से किही 
रियायता एव लाभा का प्राप्त करमे की काई आशा नहीं होती है । उच्च यायालय के 
पयायाथीशों को पुतरावेदनीय मायालय या लाड समा ((०था णी तैफाएव्यां था 
प्र०75६ ० 7,005) के लिए पदोतति होने के अवसर होते है पर तु इससे उनकी 
प्रतिष्ठा या वेतन में थीडी सी ही वृद्धि होती है ! फलस्वरूप ब्रिटिश यायाधीश शासन 
के अधीन नही होत और वे शासत वी आलाचना करने में भी तही हिचक्ते है। इसी 
कारण व॑ सामाय जनता के सरक्षक माने जाते है । 

अधिवक्ताओ (7.9४३०४७) की ग्रेट ब्रिटठ मे दो श्रणिया है. विधिक प्रामश 
देन वाले सोलिसिदर (80॥90070), एवं बैरिस्टर (छघाराआ८ा) | बरिस्टर सोनिविटरो 
द्वारा चयार मामलों वो यायालयां मे उपस्थित करते हैं और वादविवाद एवं तक करते 

है । सोलिसिटर अदालता म भाग नहीं लेते । 
प्रिदिश विधि के प्रकार ग 
ब्रिटन में तीन प्रकार की विधियाँ है. () सामाय विधियां कॉम सी 
(0० 4.39), (2) बुनीति (89079) एवं (3) सविविया (58800(9 पक) । 
आए... सोम गे विधि या कॉमन ला (0०मरग्ाणा पक का विकालत तयमस बाठ 
- पृष प्राचीन रीति रिवाजो हे कारण हुआ है । नॉमन विजय के पूव प्रिवन 
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में कोई एक सामा-य विधि प्रणाली नही थी | विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्र विधियाँ 
प्रचलित थी । 'यायालय स्थानीय ससस्‍्थाएँ मान थे । नॉमन तथा अय अग्रेज राजाओं 
ने देश को एकता के सूत में वाधन का तिदचय किया था जिससे उनके आदेश एव 
आज्ञाएँ सारे देश म मा य हो सके | यायिक थ्क्ति को ही इस उद्देश्य की पूर्ति का वे 
सबल एवं सफल साधन मानते थे | अत भ्रमणशील -यायालय (&$265 (००५) 
तथा “यायाधीज्या की नियुक्तियाँ की गयी और वे विभिन्न स्थानों पर जाकर न्याय काय 
सम्पादित करने लग्रे । प्रारम्म म स्थानीय अदालतो म॑ स्थानीय रीति रिवाजो के 
अनुसार ही विवादा का निणय किया जाता था कितु बाद मे इन चायाधीक्षो ने 
स्थानीय रीति रिवाजा को उपेक्षा करते हुए विभिन्न स्थानो के विवादों का निणय 
सामा-य सिद्धास्तो के आवार पर करना प्रपरम्म कर दिया। इस प्रकार ऐसे नियमों 
का विकास हुआ जो सम्पूण देश मे समान रूप से लागू किये गये । यही कॉमन लॉ के 
उदय एवं विकास का इतिहास है । कामन लॉ को भ्रमणशील “यायाधीदा द्वारा विक- 
सित कया गया था। विधि के इस एकीकरण के फलस्वरूप श्षिटेब मं सबल विधि 
व्यवस्था वा सुश्रपात हुआ और इससे देश की जनता म विधि के प्रति आस्था का जाम 
हुआ एवं यायाघधीश्ञा को सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 

कामन लॉ “यायाधीशा द्वारा निमित विधि है। एक ययायाधीश के द्वारा दिये 
गये तिणय समान प्रवार वे विवादों मं य्यायाधीशा के लिए नजीरें वन जाती थी । ये 
राजा या विधानमण्डल द्वारा निभित नियम नही हैं। यह तो “यायिक निणया का परि- 
णाम है। यह ब्रिटिश प्रणातरी की मूल विधि है । जनुवघीय विधि (00990 4.3७) 
एव दीवानी विधि ने साम।य सिद्धाता का कामन लॉ आधार है। पहले फोजदारी 
विधि भी कामन लॉ का हो जग थी पर तु जब अधिकाश फौजदारी विधि का लिपि- 
बद्ध करके सविधियां मं परिणित कर दिया गया है। मुनरो के अनुसार, ' कॉमन सा 
बा भी सविधिया जी भांति ही यायिक निणयां के विकास की प्रक्रिया के फदस्वरप 
प्रमिक विकास हुआ है ।” डॉ आग के अनुसार “कॉमन लॉ पब्द उन विधिक नियमा 
([४८०८०५४) एवं परम्पराआ के लिए प्रयोग जिया जाता है जिहें दोधपाल स बघन- 
बारो एवं जपरिवतनागील या स्थिर (॥070७$9७०) स्वरूप प्राप्त हो गया है। ' कामनत 
सो हो काउन के विशेपाधिरारा, मापण एवं पम्मतना डो स्वतभ्ता, धासकीय अपि- 
कयरिया व विरद्ध कठिनाइया री अभिग्यक्ति एव फौजटारों मामला म जूरी-ष्यवस्पा प 
अधियारा शा जापार है । 


३. ९ ु॥6 एग्रप्माणा 4७ ८ 5प्वाएएण) /3५, 33 ८०7ाध्राएजी उग्न धाट छज 
एण्ट्लड जे 4०० कृमाचा: 99 उप्प्रादाजे तेत्दडाणाड +१ छा, १४ 9 
उत5 ठब्य्ताख्ध्खाफ दा ४०१६ 954, 9 22. 

4. एम वि छे.. घाह १४६ एव ० ।ल्डजे फच्पव्एप बगप एड६8० 
भय प्राण्ण्टी प्र व्याप्त पड बच्यूप्यात्त छाफ़पाड़ उचवे अप्राणर 
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से अथ मत सिद्धाता के समूह है जो एक मेक पेम्वीवत 
नही हैं लेकिन प्रत्येक तुनीति प्रामाय विधि किमन ब्। ) के किसी न 
अमर को अच् उचित का पनान मे योग देती है।! * वीतन के साथ साय 
प्ामाय वि (कामन ला, एक अपरिवतनीय होती गयी. पीझ उस 
परिवर्तित तिया के अनुकूल सथ्ोधित क कर सके । थे विः पामाय 
विधि कोई हि की । उसे कामन को की जटिल अनेक 
विवादों से पक्षों के: गम्भीर कयाय ह्ए १/हकी सदी के 
पाम तवाद है रहा था नवीन अथ व्यवस्था का जदय हो रहा । फल 
स्वरूप सामा| एक राजनीतिक जीवन म असि 7 व्याप्त हो गयी थी। 
यायाघीज पामाय विधि के आधार पर हक परिस्थितियों विवादों समा 
थे। कॉमन की इस को सुनीत्ति क्षे विकात्त के प्रष 
किया था । सु परम्परा पर 7 होकर कत करण वर आधारिक्त होती 
+ यह इस 7 पर पारित होती है कि विधि करे भैमाज के अतिक भावदण्डो 
होना चाहिए । सुनी 'य किधि की) बवरक है, क कि उसकी विरोधी | 
स्मरणीय है लण्ड के राजा को "या; का स्रोत (0एक्‍बप ० /०७४०७) माना 
जाता है बदि 3३ पक्ष यायाबय के कि संतुष्ट छत है वो उसके रुद्ध राजा 
सम कीजा सकती है रस्म इस प्रकार की आचनाओ। को 
पैनता था ऐ पुनरावेदनीय आथनायओं या मे कद्धि के कारण राजा मे 
बर को ने का दिया । 7 सर आज की भांति उ 
प्मय मे) याघीश तथा राणा की परिषद का विधि: हुमा करता था। 
इस ते (काव्य ७०्ण्ण) विकास हुआ। फसरी बदा 
लत प्रार 'यायात्रय मे टीकर अग्यासनिक विमाय गाति थी | इसके द्वारा 
बीधित उक्त विचासे एव कमा गन के आधार पर विषय 
दिये जाते परे की: गये निण: फलस्वरूप ऊँच नियम के 


दि 
समूह का हैया। यही चुनीति कहलाते है चुनीति के सिद्धा 6 (84) शताब्दी 
कै प्रारम्भ तक चुनिश्चित हो चक्के ३ । चासलर की स्थिति _आयाधीश की हो चुकी 
थी एक चातरे विभाग ने पायालय का रूप धारण कर लिया था । ब्रिटेन मे 
कार दो प्रकार की विधियां दैव दो प्रकर के 'यायालयों का उदय हुआ और 893 
यह ई मे ग्ररित 'याय व्यवस्था बधि 
उ छ्प्प अपृपा।ज (०755६ ० पे व्योववर०ए5 गाल  जापा.जलर फ०त 
खिडव्याबा 0], 2 ग्लंबधट्त्‌ 40 0८ वाट कपः व्च्व्फ हट 
5 पौपड 5७ ६22 8 गधाह 5 प्ण्प्च्यग्त बाज गाठफल स्वुएा।49]8 पा 
7घ्ाकाफ़ट 96 जा 2 च्ब्पण कट €ग्ब्क़्कर #? 380 


कुछ प्रमुख देशो की यायपालिकाएँ | 773 


नियम (7००४७: ४०) द्वारा एकल यायिक प्रणाली की स्थापना की गयी है । 
इस जधिनियम के अनुसार सामाय विधि एवं सुनीति को सयुक्त नही किया गया है 
अपितु यह व्यवस्था की गयी कि सुनीति एवं सामाय विधि में विरोध की स्थित्ति 
म सुनीति माय होगी । 


सुनीति एवं सामा य विधि मं अनक समानताएँ हैं, जेसे--दोना ही याया- 
धीशा के द्वारा निभित विधिया हैं । दाना का विकास अपने समय की परिस्थितियां के 
फलस्वरूप हुआ है यद्यपि यह परिस्थितियाँ भिन्न थी। सुनीति द्वारा सामाय विधि को 
अधिक समीचीन बनाने एवं उसकी कठोरता तथा अभाव को कम करने के लिए सामा य 
विधि के नियमा ने योग दिया है । 


सबिधि (5/8(76४) से जथ ससद द्वारा निर्मित विधियों स॑ है। यह विधि 
का प्रमुख स्रोत है। 9वी सदी तक सभी दीवानी एवं फौजदारी तियमो का आधार 
सामा-य विधि एवं सुनीति थी। सविधि विकास का परिणाम नही है अपितु लिखित 
एवं निर्मित है। भ्रारम्म म राजा के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता था। 
आज यह्‌ कार्य 'ससद राजा सहित” (एज 7 ?थश्या०१/) द्वारा किया जाता है। 
सविधि का स्थान सामा-य विधि की तुलना मे प्रमुख एव प्रधान हैं एवं दोनों मे 
विरोध की स्थिति म सविधि माय होती है | प्राचीन चिधि, सामाय विधि सुनीति 
एवं आय पयायिक निणया को तवीन ससदीय विधि द्वारा सश्योधित, परिवर्तित या 
समाप्त किया जा सकता है। सविधि का निमाण परस्पर विरोधी “यायिक निणयो के 
क्परण उत्प न गतिरोधो एवं नवीन समाज की आवश्यकता एवं मानदण्डो की पूर्ति 
हेतु क्या जाता है। 
ब्रिठिश यायपालिका का सगठन 


ज़िदिश यायपालिका मे 873 ई तक एकल प्रणाली का अमाव था। 873 
स॒ 879 ई के मध्य ब्रिटिश ससद ने याय व्यवस्था से सर्म्बा घत अनेक विधियों को 
पारित किया जिनके फलस्वरूप विभिन -यायालयो का उचित समठन किया गया तथा 
समान कायपद्धति की व्यवस्था की गयी । ज्रिटिश 'याय व्यवस्था म॑ तीन प्रकार के याया 
लय है. () दीवानी ययायालय (टशा] ८०णा$), (2) फौजदारी यायालय (या 
प्रयाग (00ण॥७), एवं (3) विशेष यायालय अर्थात प्रीवी परिपद की यायिक समिति 
(एघ6 वएकाला॥ 0ग्राग्रा(68 ०ी धाढ एशरए ए०णात।) । 

ब्रिटेन मं दीवानी एव फौजदारी यायालया के मध्य मोटे रूप म ही अतर 
किया गया है | अनेक फौजदारी मामला की सुनवाई दीवानी “यायालयों एवं दीवानी 
मामलो की सुनवाई फौजदारी यायालयो मे होती है । इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के 
सभी क्षेत्रां मे एक समान “याय व्यवस्था नही है । इगलैण्ड एवं वेल्स के 'यायालयों 
का सगठन स्कॉटलैण्ट एवं उत्तरी आयरलैण्ड से मित्र है। ना 


एवं उच्च “यायालय 
इस यायात्य छारा अपील उैनी जाती ६। उनरावेदनीय यावावय मे 
मास्टर ऑफ रोल्स (३४, (/ उछ' 


की तीन 
हैं । बॉड 
नध्यक्षता करता है | वे एक तथ्य के अरनत पर 
पैक यायातय की विश्चेष आज्ञा पे दीवानी विवादों की ना तिम 
सकती 


(2) उच्च पायालय--इसकी स्थापना !87 
है 


के या: 
04/०४(४७ ) हारा को ग्रयी है | 4875$ के 
पायततय के सेकाधिकार मे परि कया गय। 


डारा उन 
गो जाते हल डारा सम्पादित किये 
जाते थ | इस डे चासलर पे 6 यायाबीश होते हैं एक बा वा यचर इसकी 
अध्यक्षता करता है । 
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.8७४ (४६८४)--इसम 9 यायाधीश एवं एक प्रधान यायाघीश होता है । प्रधाव 
प्यायाधीश को लॉड चीफ जॉफ जस्टिस ([.06 (काल ० 7प४ध००) कहते है । 
प्यायालय की यही शाखा भ्रमणशील यायालय (8$826$ 000) के रूप मे फौज- 
द्वारी विवादों की सुनवाई करती है । 

(77) बसीयत, तलाक एव सामुद्रिक डिवोजन (?700965, क्‍00006 थात 
#पशाभा।५ 0/9६०7)--पुनरावेददीय यायालय तथा उच्च 'यायालय का मुरय 
कार्यालय लदन में है। लेकिन राजा का पीठ यायालय भ्रमणशील यायालय क रूप 
में फौजदारी विवादा की सुनवाई विभिन्न स्थानों पर करता है । जिस जगह याया 
लग की बठक होती है उस स्थान का यह उच्च यायालय माता जाता है | काउण्टी 
“यायालयों से अपी्लसे उच्च यायालय एवं उच्च यायालय से पुनरावेदनीय यायालय मे 
भेजी जाती हैं । उच्च “यायालय को अधिक धनराशि सम्बधी विवादों मे मौलिक 
क्षेत्राषिकार प्राप्त है 

उच्च “यायालय के ऊपर लाडसमभा है । यह ब्रिटिश साम्राज्य का दीवानी एवं 
फौजदारी मामला मे सर्वोच्च पुनरावेदनीय यायालय है। लाडसभा का कभी कोई 
अधिवेशन 'यायालय के रूप भे नहीं होता है । 876 ई मे 7 आजीवन सदस्यों 
की नियुक्ति की गयी थी | इहे विधिक लॉड ([.99 7,0705) या सामा-य पुनरावेदनीय 
लाइ--लॉड आफ़ अपील इन ऑडिवरी (7.0705 ० ४99०४ ॥ 07077&9)--की 
सज्ञा दी जाती है। 947 ई 879फ८॥७ ॥0750/0000 ४० के जधीन इनकी 
सस्या बढाकर 7 स 9 कर दी गयी है । इसकी अध्यक्षता लॉड चा-सलर करता है, शेप 
नौ 'यायावीश निश्चित रूप से विधि मे पूण पारगत, विधि विज्ञ या प्रमुख यायाधीश 
या अधिवेत्ता होते है । 

2 फीजदारी यायालय (टप्राग्रा॥ (००7७७)--इगलेण्ड मे फौजदारी याया- 
लयो का सगठन निम्नवत्‌ है 

() पैटी सशन्स या कोट ऑफ समरी ज्यूरिसडिक्सन' (?८(५ 56अणा5 07 
ए०ण।$ ० $8ण्णागक्षाए 70790/0700) । यह सबस छोटे यायालय होते है । ग्रामीण 
क्षेत्रों एव छोटे नगरा मे इन ययायालयो की अध्यक्षता जस्टिस आफ पीस (उपचञ6७ ०६ 
06 9८४००) एवं बडे शहरा मे वेतनभोगी दण्डाधिकारिया द्वार की जाती हैं। दण्डान 
विकारियो की नियुक्ति 7 वष के अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओ में से गह मी द्वारा 
की जाती है, जबकि जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति लॉड चा सलर काउण्टी के लाड 
लेफ्टीनदो की सिफारिशा पर या डची ऑफ लकास्टर का चा सलर करता है। दण्डा- 

घिकारियो को जस्टिस आफ पीस के समान ही क्षेजाधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त 
उह कुछ जतिरिक्त भझक्तिया भी ब्राप्त होती है / 

जस्टिस आफ पीस एवं दण्डाधिकारियो को अकेले छोटे-छोटे विवादों वा निणय 
करने का अधिकार होता है। वे 20 शिलिंग तक का जुर्माना एव अधिकृतम 4 दिन 


; याषुत्रिक चातनक-फ 
का प-दण्ड है सकते भभीर अफरा; /ई को अ स्ट्क्ि 
जाके जीक द्ण्डा| गज व यायाषीय पवुक्त छफ 
से बठत्ले है ते ्०्फा 'गधुछ $&॥0त कहते 30 के 
400 फणछ- तः ववादा मे ४00 परछ तक जुर्माः भाहतक 
के कारावास ऊँच मामलों केः कराकर द्ने अधिकार 
होता है । कि; री बके लिए यदि तीन के दण्ड का विधान फो एच मायतो 
फीस ज्सो पेहयोग क क). जाती है | 
'यायात्य क्वाटर है; यायाबय होगा ह | इस 
वायातय मे ० जिप्टी के ले या जस्टित आफ भैत्त मिल होते है। ३8 
पयरा # क्वाटर शक वायात्यो की अध्यक्षत| गी पण्डाधिकाते करता ह 
गम्भीर जपराक्ो क) पुनवाई इक अयालयों + होती एक क्िम्क पायाकयों + 
नियया के. वि अपीले बुक जाती ६ , क्याटर कायालय के एक व + चा 
पेन होते हैं 
(2) थे (0०पछ ०. 455/268) ज्च्क्ष वायालय की 
ह सायाएं हैं एव जप + तीन वार प्रत्येक र एक बडे गेयरे + अव्फर लगाते 
है तथा वह काय करते देश को इस काय के. विए आठ जियो का. प्रक्िटे 
भे विभक्त क्रिया जाता है। यायाककोे की नध्यक्षत्ता ज्च्च का की राजा 
की क्र पास के यायाक्षीज करते है एक जूरिय। ६, रा उनके (; जाती है। 
दम केड्रीय भपराधिक यायाबय (तकिया पिममाव 2 ) की 
40 क्र होती & 
इन 'यायात्रया का क्षेकापिकार निम्नवतत है 
() अपराधिक मामलों + क्वाटर पक्ष $३ अपीक्त पनमा तथा 
(0) वदनामी (8404७), सैध्याचार ( ०7०0०) लादि सेवन) विवादों 
की पुनवाई | 
भपराधिक या फोजकरी) मर यायाषीज की स्विति एक विधायक 
( 777०) ३९ होकी $ | ब्रिटिश विधि-व्यवस्था मे सत्य का फ्ता याय्ाषी: 
का काय नही ह | । जह्ृस्य तो क्क्ल यह देफना है नेयम क्र गवन किया 
जाता है क्या देना पक्ष) को विप्पक्ष ग्या हक है | ५७७ , ये नियय 
दिये जान पत्य को प्रकाश गा ही जाता है। बह उरी के सदस्य अपराधी को 
मिर्दोष ९ वो विवाद पेमाप्त हो है और गहि अपराप) जो बोेषी 
व्ह्य्या पाता ह _यायाषीज बाय निषय दि्यि यदि आयापीक्ष ल्‍ 
मिषय ७ | + सदस्य असहमत हक + की नर जूस) उदस्या क सहयोग स ईन 
की की जाती है । 
(3) अपराधिक मपोती; याय (0०फह ०८ प्फ्म्य 4फ, 
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ववाटर सैश-स एवं भ्रमणशील न्यायालयों के निणय के विरुद्ध भपीले फौजदारी या अप- 
राधिक अपील यायालयो में को जाती है । इसकी स्थापना अपराधिक अपील अधिनियम 
(एणणा॥। 8975० (०णा) के अधीन की गयी है । इस यायालय में लॉड प्रधान 
"यायाघीश (.04 ८9र्त् 7०७॥००) एवं उच्च यायालय की राजा की पीठ “याया- 
लय के कम स॑ कम तीन यायाघीक्ष होते है । प्रशासकीय याय अधिनियम, 960 के 
अधीन इस “यायालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र दने पर कि जमुक विवाद म॑ सावजनिक 
(हत्व सम्बधधी विवि क्षा प्रइन निहित है और लॉडसमा भी ऐसा ही अनुभव करती 
है, इस यायालय के अपराधिक मामला के निणय के विरुद्ध लार्डसमा मे अपील हो 
सकती है । 


लॉडसमा देश का दीवानी एवं अपराधिक (फौजदारी) मामलो का सर्वोच्च 
“यायालय है। 948 ई स लॉडसभा ने अपने सदस्यो पर दशद्रोह एवं एस ही अय 
अपराधो के लिए दण्ड दने का परित्याग कर दिया है। अत लॉडसभा को अब कोई 
मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है । अपीलीय यायालय के रूप मे लाडसभा वी अध्य 
क्षता लाड चा सलर करता है। लाडसमा के केवल अपीलीय लॉड या विधि लॉड ही 
उसके यायिक कार्यों मे भाग लेते है 


3 प्रीवी परिषद को यायिक समिति (॥एताल॥ ("0ग्रागा66 ण॑ !8 शाएफ 
(०ण7०)--प्रीवी परिषद की यायिक समिति उच्चस्तरीय अपीलीय सस्था या 
निकाय है। यायिक समिति का अपना इतिहास है। 64] ई भ दीघ ससद (४6 
[.णाड़ एगगबाध्या) द्वारा स्टार चम्बर (587 (#&ए००) को समाप्त कर दिया 
गया था तथा प्रीवी परिषद के ब्रिटिश यायालयो के निणयो के विरुद्ध अपीलें सुनने के 
अधिकार को समाप्त कर दिया था परन्तु उपनिवेशा की अपीले सुनन के उसके! अधि- 
कार को अक्षुण्ण रखा था। आज भी प्रीवी परिषद समुद्र पार के उपनिवेशों के लिए 
सर्वाच्च पुनरावेदबीय (899०॥9०) यायालय हे । 'यूजीलैण्ड को छोडकर सभी उप 
निवेशो ने प्रीवी परिषद की यायिक समिति के पुनरावदनीय अधिकार को सीमित 
कर दिया है। प्रीवी परिषद की यायिक समिति की स्थापना 833 ई के अधिनियम 
के अधीन की गयी है । लॉड चा सलर इसकी अध्यक्षता करता है। इसके अतिरिक्त 
लॉडसभा क॑ विधि लॉड इसके सदस्य होते हैं । एक न्यायाधीश विवाद स सर्म्बा धत 
उपनिवेश का होता है तथा कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो पहले प्यायिक पदों पर 
काय चुकते है। लॉडसमा के विधि लाड इस समिति की सदस्यता के कारण भ्रीबी 
पापद (श्7४ ए०प्प्रणा।0७) के नाम से पुकारे जाते हैं। युद्ध काल म सम्पूण 
साम्राज्य के नौ सनिक यायालयो का यह सर्वोच्च यायालय भी होता है। इसक 
नतिरिक्त घामिक यायालय (80०८४०७ा०४ (०णा$) भी इसके क्षेत्राधीन होते है। 
प्रीवी परिषद की प्यायिक समिति एतिहासिक हृष्टि से यायालय नही है अपितु एक 
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व्यक्तिगत सम्पत्ति के नधिकारा की सुरक्षा पर आवारित है एव सामाय विधि ((श॥ 
ग07 7.39) का भी सम्पत्ति के अधिकार के रक्षाथ ही उपयोग किया गया है। 
सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा की चिता ससद की अपक्षा “ययालयों को जधिक रही 
है । पुरान॑ निणया में वे सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा मे सहायक नजीरो को खोमते 
रहते है। यायालया न श्रमिकों की अपक्षा सम्पत्ति के स्वामिया का ही अधिक पक्ष 
लिया है तथा श्रमिका की परम्परागत कानून मे सुधार की माग को अस्वीकार किया 
है । आवश्यकता पडने पर सम्पत्ति के स्वामियों के पक्ष मे विधि में परिवतन तक किये 
गये है, उदाहरणाथ--प्रीस्टले बनाम फाउलर विवाद 7? स्मरणीय है कि पिविसि 
साम्राज्य विधि के अनुसार नौकर की गलती से हान वाली हानि का हजाता मालिक 
को भरता पड़ता था । परतु उक्त विवाद में ्यायपालिका ते यह निणय दिया था कि 
प्रीस्टले अपने नौकर फाउलर की गलती के लिए हर्जान का देतदार नहीं है क्योकि 
उक्त नियम से स्वाभियों पर ववीन एवं अनिश्चित दायित्व आ जात है। यह निणय 
एक शताब्दी तक वजीर बता रहा । 948 ई में भ्रमदलीय झासत हे एक विधि 
बनाकर इस नियम का अत कर दिया है। सम्पत्तिशालिया के पक्ष में एक दूसर निणय 
से एकाधिकारी (707090/9) संगठन को मा ये ठहराया गया है ।* टम्परठन बनाम 
रसेल विवाद में स्मायालय ने श्रमिकों की हडताल को गर काबूनी साजिश ढहरात हुए 
उद्यागपति को ट्रेड यूनियन से हर्जाना दिलवाया था ।* ब्रिटिश विधि ब्यचस्था की हप्ठि 
मे श्रमिका द्वारा हडताल का अनुचित एवं एकाधिकारो व्यवस्था को 'यायसगत ढहू- 
राया गया है । 

ब्रिटिश सामाय विधि!” एवं याय-व्यवस्था म निहित सम्पत्तिशात्री यंग के 
पक्ष में अनेक उदाहरण दिय जा सकते हैं। यायालया द्वारा ससदीय विधिया की 
समीला व्यापारिक एकता वी आवश्यकताआ को ध्याव मे रख कर की जाती रही 
है । उपरोक्त कुध उदाहरणो के अतिरिक्त 3940 ई का ओोल्वोना! विवाद (059077० 
(४5०) इसी प्रकार का उदाहरण है । इस विवाद मे यायात्रय रा यहू विषय दिया 
गया कि भ्रमिकन्सणा के काप से राजनीतिक उद्देश्या के लिए घन व्यय नही किया जा 
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नाझरस दोरी एक लिकरत देता 
उनकी हल चित नही: / एक दुसरे विवाद 
पनाम हिपर& लय पाइलर (2०५५५; 7 3०००७६ ण्फाव्यु) 
डाय काफाय विधि ल्‍ श्रम्रिक| लि; पतन जिया भाप 
के सम्ब्घ २ यह लियय दिया थ कि चार प्रोण्ड सा व: यनतः वेतन लिया 
रित्ति करना चित है। इसका अब ह््भा कि व्यवहार प्रतदीय दारा बसे 
को अरदत्त भमिक। 'यूनत्तम वेतन निर्षा। केः बधपिकर का प्रयोग हाउत्त 
भाफ़ गया (३२ उ्सेक्त जदाहरण यह स्पष्ट अयपातिका 
का लक्ष्य जी विधियों चीन विचार त्त्जोः हा है। ।933 ७ 4935 | 
बनाम एलिसर उक्ने बनाम जो एक प्रमस बनाम किस विवाद मे 
वायाबयो लिस को नयी प्रदान की ताकि श्रम: । को दक्षया 
था सके | 
ब्रिटिश ऋयाध भी अनुद्ार रह है। (93 एक व्िव 
के अनुच्ार 78 वायाधीज्ली > से केवल 8 & पमाय सकता चिक्षा प्रयी थी, 
शेष सभी) पब्लिक ला की उपन बे। (गरयाघीण कस * वृक्ष अधिकार पावजनिक 
राजनीि जीवन थे। 7954 ३ मे बाड़ प्रिमो 
यायाचय $ वायाधीक्ष $ यायाकषेक्ष $ दे से इस्तीफा दैकर अजुदारदलीय 
न उमण्ठक्त क वाड कसर पद ग्रहण किया पा। जास्की 9 परसार ब्रिटिश 
गायाबीशो के पृनिक पशासत के प्रति हेप्टिक्रोष! दुववापूण है। किक के धासव 
उहाने इस मकर व्यात्य की है जे $ ही! उच्च विधि के है, न कि 
पैवोज्च कि मण्डल |७ 3 ही। इसके) एवं उद्दश्य को नि्ारित करते हैं । 
है कहना अतिश्षयोक्ति ही होगा (कि के बीश) आधुनिक पज्य की व्यास्या 
करते & उनकी व्यास्य। +) आदत तथा “दत्त ऐसी होती है जो उत्त अनेक 
जहेश्यो #- ** को वस्वीकार कर देती है राजसत्ता उपलजीक 
होती है 
प्रि गैशचा सकी के अनुच्तार पणया द्वारा पमाजिक १ 
पतन की कति गे किया है उदाहरण + ” उनक द्वारा आका विधान के 
5 असल ०८ ((9. )) 4 ० 5: 
मम 4१0 ८07 4 
44 २०७७७ ण्ख्डः (4932) 2 बउ4 
झट :0[6 पाठ ३ ०४७५, बल 45 ण्प्ल मत्ञ। 
227006६६ गपण्वध्त्त सवयपाकतार) उलछ प्ध्दत 
फण्यछा /8९५ ॥८ (० थ फट 4६८ वध 5 ०४ 
पाब( ०शद्न ण्श्व्यद्प उब्डाओ, ध्पत्लः 
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क्षेत्र को पर्याप्तत सीमित कर दिया गया है। उनका सिद्धात नये अत्याचारत न 
(76४ 0८४७०४५॥)) से नागरिक स्वताजता की रक्षा करना रहता है) इस प्रकार 
की प्रवृत्ति के मुरय कारण निम्नत है 

() अधिकाश यायाधीशो का चुनाव सफल वकीलो में से किया जाता है 
और सफ्ल वकील वही व्यक्ति होता है जो अपना अधिकाश जीवन सम्पत्तिशालियो के 
हितो की रक्षा म व्यतीत करता है । 

(2) इगलैण्ड म वकीलो की शिक्षा चौद्धिफ उपलब्धि वी अपेक्षा सामाजिक 
काय अधिक है । आस्टिन के पश्चात ब्रिटिश “यायश्यास्त्र मे कोई विकास नही हुआ है 
और न यायिक सस्थाजो के पुनगठन का प्रयास ही किया गया है। 

(3) इगलेण्ड मे यायावीश ब्रिटिश समाज मे व्याप्त एक शताब्दी पुरानी 
मनोवृत्ति को ही अभिव्यक्त करत है ।॥?* 

उपरोक्त आलोचना के होते हुए मी यह स्वीकार करना होगा कि 688 ई 
के पदचात ब्रिटिश यायाधीशो की स्वतजता एवं चरित सदेह से परे रहे है। एक 
“यायाधीश लाड मैकलिसफील्ड, को छोडकर किसी भी यायावीश का चरित्र 770] 
ई के पदचात स देहजनेक नही रहा। स्वय लास्की यह स्वीकार करता है कि व्यक्तिगत 
रूप से ययायाधीशो द्वारा पश्चात्ताप के मामलो की सख्या आर्धे दजन से अधिक नहीं 
है ।? भाषण, प्रशासन एवं राजनीतिक स्वर्त नताओ की हृष्टि स इगलण्ड आज भी 
अग्रगणी है। इगलण्ड म अमेरिका की तरह सीनेटर मैंकार्थी के युग जैसा समय कभी 
तही आया है। साम्यवादी दल को वहा अनेक देशो से अधिक स्वत-जता प्राप्त है । 
ब्रिटिश ययाय व्यवस्था म बदी प्रत्यक्षीकरण तथा जूरी प्रणाली का केद्रीय महत्व है। 
यह दोनो सस्थाएँ लोकत न की रक्षक हैं। इगलैण्ड म॑ बादी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था 
679 ई से है। आपातकाल, उदाहरण के लिए दा विश्वयुद्धों का काल, में वर्दी प्रत्यक्षी- 
करण की व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया था। जूरी व्यवस्था ने नागरिक जाजादी 
की रक्षा की है। पर तु कुछ विचारक इसकी तीत्र आलोचना यह कह कर करते हैं कि 
अधिकाश सदस्य प्रौढ मध्यममार्गी एवं मध्यमवर्गाय होते हैं। व उच्चवर्गीय सामा- 
जिक व्यवस्था से प्रभावित होते है अत उनके विचारा म भी यही प्रवृत्ति भलकती है। 
ब्रिटेन से प्रशासकोय याय व्यवस्या 

डायसी के कथनानुसार ब्रिटेन म प्रशासकोय विधि नही है। परतु डायसी का 
यह कथन सत्य नहीं है । फाइनर का कथन है कि जहा प्रशासन तथा विधि होगी वहाँ 
प्रशासकीय विधि का होना अनिवाय है ।* रोबसन के अनुसार ब्रिटन म ऐसी अर्थात 


6 58. ०१ ८ एए 372 374 
7 खशत्र ए 36 
]8 एग्राक' ० ८7, 9 924 
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(2) कुछ -यायाधिकरण विशुद्ध रूप से प्रशासकीय होते हैं, जैसे--नाय-कर 
के विशेष आयुक्त (596०० (०प्ग5धण्प्रण$ ० गा००ग्ा० (85) । यह बधिकारी 
केवल आय-कर सम्बधी विवादों का ही निणय करते है । 

(3) ऐसे यायाधिकरण जिनका सम्बंध एक ही शासकीय विभाग से होता है। 
उदाहरणाथ--पेशन अपील “यायाधिकरण आदि 

(4) सामा-य व्यक्तियों से सर्म्बा धत विवादों के निणय हेतु मात्रिया द्वारा 
चठित यायाविकरण, जसे--किराया “यायालय । 

बतमान परिस्थितियों मे प्रशासकीय विधि एवं -याय व्यवस्था की अनिवायता 
को स्वीकार करते हुए भी ब्रिटिश प्रशासकीय “याय न्यवस्था मे सुधार के प्रयत्न किये 
गये हैँ। प्रशासकीय विधि व्यवस्था के सामा य दोष निम्नवत है. प्रशासकीय यायालय 
में सामाय “यायालयो की प्यायिक पद्धति एवं नियमो का अनुमगन नहीं किया जाता 
है, मिणय प्रकाशित नही किये जाते है ओर अधिकारी को अपने निणय के स दम में 
कारण बताने की आवश्यकता नही होती । प्रशासकीय यायाधिकरणा के निणया के 
विरुद्ध अपील की वाद्धित सुविधाएँ नही है । इन दोषा के रहते हुए यायः की आशा 
करना व्यथ है । 

929 ई में लाड होवट ने अपनी पुस्तक "नवीन निरकुशवाद! (क्/ 
20०%०5४) एवं पोद की पुस्तक 'प्रशासकीय विधि! (4600#॥/5/#4/॥2 7.49) तथा 
ऐलन की पुस्तक “विजयी नोकरशाही' (8##टव#ठवदछ 27; में प्रशास- 
कीय याय एवं विधि की तीम्र आलोचना की गयी है। फलस्वरूप 929 ई में 
शासन द्वारा माँ तयो की शक्ति सम्बधी समिति (20ाग्रा।6७ णा कैशायाइट३ 

ए०५४७४४, 929) की स्थापना की गयी थी। इसका काय प्रदत्त विधान एवं -यायिक 
कार्यो सम्ब'धी मजियो की शक्तिया एवं ससदीय एवं विधि की सर्वाच्चता की दृष्टि 
से आवश्यक सुरक्षा सम्बधी सुझाव देना था । 

समिति ने अपने प्रतिवदन मे प्रदत्त विधान एव प्रशासकीय -याय की अनि- 
बायता को स्वीकार किया था परन्तु कुछ सुरक्षात्मक सुभाव प्रस्तुत किये थे । समिति 
का मत था विशुद्ध यायिक काय मा जयो को नही सौपे जाने चाहिए अपितु उ हे अद्ध 
यायिक प्रकृति के कार्यो को ही करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, विधि के प्रश्न पर 
आहत पक्ष को उच्च 'यायालय (प्राष्टा ८००) मे अपील का अधिकार होना चाहिए, 
किसी मनी या मा बमण्डलीय अभिकरण को विधिक शक्तियो के अतिक्रमण की अवस्था 
मे रोकने के अधिकार उच्च “यायालय को प्रदान किये जाने चाहिए तथा प्रशासकीय 
न्यायालयो की कायपद्धति प्राकृतिक सिद्धा तो के अनुकूल होनी चाहिए । इसके भति- 
रिक्त सम्बाधित पक्षों को निणयो के कारण चात करने का अधिकार होना चाहिए । 
निणय के साथ साथ निरीक्षक की रिपोट भी प्रकाशित होनी चाहिए। समिति ने 
प्रशासकीय प्यायालयों के पुतगठन एवं उनके समवय के सम्बंध म॑ कोई सुकाव नहीं 


हिति + काय की चाहिए आए च्यक्ति के के रक्षक के मर 
करना पिहिए सम्रिति ३) हैप्टि + ४ ये “4/कापिकरण के! बाग ह 
हरे # कि कि रे निणक्ष सह है । समिति 3 डैजरी कम के इस 
तक को फीक्ार नही किया अशासकोय अभिकरक भय होते है बात 
है याविक ऐं नही, समिक्ति & न्यायाधि का 
पेदेभम जी कक पैनवाई एक नि ईमानदारी उन्पक दिया है 
तत अनुच्तार इन अग्निकर। गरी नियुत्ति बाय नही की जानी 
आहिए ॥ गाड़ चाससर को बह फैषिकार पद; जाना जहिए । 
फ्ेम्क/ पक्ष के उकक्मे ३) चुनवाई पेचना पयाच्ति रहते ३) जाती चाहिए 
जिसके वह ३ 'क्ष सस्‍्तुक फर उक्े / याद दौरा निणय देते न्प 
म्ब। पते य) कानूनी का उल्लेख करना चाहिए । 
गत की परह व्रिदेक के अज्ञात): _वायातयों क का ३३ पेम्पाक्ता कम 
है । कमश रिक्त एक पैभाको इतर उच्यासकीय वि।छ- "स्था के लेप) 
को हर यल किया जा है! है। आवश्यक्ता इस वात ३). प्रधाकष 
पेय याया; करण + फायिक हैप्टिकोण का. विक्ाच गह स्पष्ट एक 
पनिश्चित कायपदति एक मोतिक अधिकारो अति बात्या हे ही चः 
स्वत न्याय पालिका 

स्विटथरलण्ड एक सपात्मक पिच है । सप्ेय _गयफ्रालिका के अतिरिक्त अत्वेक 

केण्टन की अपनी वयक: 'काविक न्यकस्या है | अधिकाय जाबिक उपये कृष्टना के 
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नयायालयो द्वारा सम्पादित किये जाते हैं । कैण्टनो की याय व्यवस्था के अतगत तीन 
प्रकार के यायालय हूं । शिखर पर कैण्टनो के उच्च यायालय (प्रान्‍्टी 00००7) हैं 
उनके नीचे जिला यायालय (08070 (०ण५४) एवं सबसे नीचे जस्टिस ऑफ 
पीस (7०५॥०७ ०६ ९८४००) के 'यायालय है। 
सघोय -यायालय (फेडरल टिब्यूनल ४ि८त०७। 'पणया॥।) एकमान राष्ट्रीय 
“यायालय है | अमेरिका की माति स्विट्जरलैण्ड के सघीय यायालय के अघीन क्षेत्रीय 
तथा जिला सघीय यायालय नही होते हैं। लेकिन अपराधिक मामलो के लिए 
क्षेत्रीय अ्रमणशोल सघीय यायालय होते हैं। कैण्टनो के -यायालयो द्वारा ही सघीय 
विधिया क्रियावित की जाती है । सघीय विधियों से सर्म्बा धत कैण्टनों के 'यायालया 
के निणयो के विरुद्ध फेडरल ट्रिब्यूनल मे अपील की जा सकती है । इस हृष्टि से स्विस 
याय व्यवस्था एवं भारतीय “याय व्यवस्था मे एक सीमा तक साम्य है। अमेरिकी 
प्याय व्यवस्था की भाति स्विस सघीय “यायालय के अधीन अपने निणयो को क्रिया/ीवित 
करने के लिए पृथक सधीय कमचारी नही होते हैं । 
स्विटजरलैण्ड मे फ्रास की तरह पथक प्रशासकीय “यायालय नही है यद्यपि 
सवंधानिक सशोवन (94 ई ) द्वारा एक सघीय प्रशासकोय यरायालय की स्थापना 
की गयी थी तथा उसे प्रशासकीय विवादों, सघीय अधिका रियो से सर्म्बा वत अनुशासना- 
त्मक मामलो एव कैण्टना के प्रशासकीय मामलो के सम्बंध में मिणय करने का अधिकार 
प्रदान किया गया था । 925 ई में इस यायालय के दायित्व एवं कतव्य सघीय 
यायालय को सौप दिये गये । अत फ्रास या यूरोपीय महाद्वीप के जय देशो के प्रशास- 
बीय “यायालया जथवा स्विटजरलैण्ड के बीमा यायाधिकरण की तरह पृथक प्रशास- 
कीय यायालय नही है। प्रशासकीय यायालय तो वहाँ सघीय “यायालय का 
ही एक कक्ष है। अत प्रशासकीय यायाल्य भी सामा य यायालया की भाति ही एक 
“यायालय है यद्यपि वह सघीय यायालय द्वारा प्रयुक्त कायपद्धति से भित्र पद्धति का 
प्रयोग करता है । 
स्विस सघीय प्यायालय 
स्विस सघीय -यायालय का नाम ऊैए्र0०888०7०या. है । यायालय का 
विधान 874 ई के सविधान में किया गया है। 848 ई के संविधान मे भी एक 
संघीय यायालय की स्थापना की गयी थी परतु उसे बहुत कम छात्तियाँ प्राप्त थी। 
एक प्रकार से वह शक्तिहीन था । उस परिसघ एवं कंण्टना की विधियों या कण्टना 
की विधिया के परस्पर विरोधी होने को स्थिति म कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था । 
यह अधिकार सघीय परिषद (&«्व००] 0०७॥०|) एवं फेडरल जसेम्वली (फल्वह्षण 
ै४$५७॥99) को प्राप्त थे । सघीय यायालय द्वारा नागरिक अधिकारा सम्बधी 
विवादों की सुनवाई उसी समय की जा सकती थी जबकि सधीय परिपद या सघीय 
समा सघीय न्यायालय को इस सम्बंध मे सम्बोधित करती थी | उस सविधान की 
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निर्वाचित होते रहते है । यद्यपि सविधान द्वारा यायाधीशो के लिए कोई विधिक अहता 
निर्धारित नही की गयी है परतु उच्च विविविज्ञ ही यायाधीश नियुक्त किये जाते 
है। पययायाधीशों की पुन निवाचन सम्व थी परम्परा एवं व्यवस्था के कारण याया 
घीशो का कायकाल जीवन भर के लिए स्थायी सा हो गया है, फलत निर्वाचन व्यवस्था 
से उत्पन्न ्यायाधीशो की स्वतन्त्रता के नष्ठ होने सम्बधी मय निर्मूल हो गया है। 
पयायालय के निणयो में कमी कभी राजनीतिक दवाव कलकता है परतु इस कारण 
“यायालय पर निष्पक्षता के अत का दोपारोपण नही किया जा सकता। राजनीतिक 
दबाव की समान माना की अनुभूति तो कमी कमी ब्रिटिश एवं सयुक्त राज्य अमेरिकी 
यायालय के सदभ में भी अनुभव को जाती है। 

स्विस सघीय -यायालय के प्यायाघीशों की सरया 26 है। इसके अतिरिक्त 
] उप या वैकल्पिक “यायाघीश (8](एकाए० 07 $एकाप्रपए४ 0० 960प/9 
30026) होते है । 943 ई के यायिक सगठन विधि ([[.38छ ०॥ उएठाणण 0784 
74007) के अधीन सघोय यायालय का समठन निर्धारित किया गया है। इस 
विधि के अधीन “यायाधीशो की अधिकतम सख्या 26 से 28 तक एवं वैकल्पिक 
न्यायाधीशा की सरया ! से 3 तक निश्चित कर दी गयी है । 

सधीय “यायालय को शक्तिया एथ क्षेत्राधिकार--स्विस सघीय यायालयो को 
दीवानी, अपराधिक, स्वेधानिक एवं प्रशासकीय विवादों में मौलिक एवं पुमरावेदनीय 
क्षेत्राधिकार प्राप्त है । 

(अ) दोबानो क्षेग्धिकार--परिसघ एव ऊफैण्टनो, कैण्टनो के मध्य एवं परिसध 
तथा बण्टन और कैण्टनो एवं नागरिकों के मध्य 4000 फ्रेक से अधिक मूल्य के दीवानी 
विवादों मे सघीय यायालय को क्षेतराधिकार भ्राप्त है । कुछ विशेष प्रकार के नागरिकों 
के पारस्परिक विवादा (यथा--राप्ट्रीयता एवं नागरिकता सम्बधी विवाद) मे भी 
"यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है 

परिसघ को अय विवादों के सम्बंध मे यायालय के क्षेत्राधिकार को बढाने 
का अधिकार सविधान द्वारा प्रदान किया गया है (अनुच्छेद 44) । इसके अतिरिक्त 
व्यापार एवं चल सम्पत्ति, ऋण दिवालियापन, कॉपीराइट सरक्षण एवं ओद्योगिक 
आविष्कारो सम्व धी सभी विधियो को देश म॑ समान रूप से क्रियावित करना सघीय 
“यायालय का दायित्व है। कंण्ठनो के उच्च न्यायालया के 4 हजार फ्रेंक से अधिक 
मूल्य के सघीय विवादों के निणयो के विरुद्ध अपील सघोय -यायालय म हो सकती है 
(अनुच्छेद 4) । 

(ब) अपराधिक क्षत्राधिकार--सघीय यायालय को निम्न विवादो मे फोजदारी 
या अपराधिक क्षेताधिकार प्राप्त हैं 

() परिसघ के विरुद्ध देशद्रोह एवं सघीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह एव 
हिंसा सम्बधी विवाद । 
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सघोय यायालय को स्थिति--सघीय देशा की यायपालिका को सामा यत्त 
सौपे जात वाला प्रसुख दायित्व संविधान का निवचन स्विस सधीय यायालय को 
नही सौपा गया है और लिखित सविधान वाले देशो मे व्यक्तिगत स्वत बता हेतु प्रदत्त 
अनिरयात्रत यायिक पुनर्रीक्षण का अधिकार भी प्रदान नही किया गया है । सयुक्त 
राज्य अमेरिका एवं स्विस सघीय याय-व्यवस्था मे पर्याप्त आतर है। स्विस सघीय 
यायालय राष्ट्रीय यायालय है पर तु सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च यागालय की 
भाति इस यायालय के अधीन सघीय अधीनस्थ 'यायालयो की देशव्यापी शाखला 
नही है | स्विस संघीय यायालय को अपने निणया को क्रियावित करने के लिए कैण्टनो 
के अधिकारों पर निभर रहना पडता है | दोना यायालयां म मुरय भेद तो शक्तिया 
सम्ब घी है । अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को काग्रेस एवं राज्यो की विधियों को अवै- 
धानिक घोषित करने का अधिकार है लेकिन स्विस सधीय यायालय को इनती व्यापक 
याथिक पुनर्रीक्षण की शक्ति प्राप्त नही है। वह केवल कैण्टनो की विधियों को ही 
अवैधानिक घोषित कर सकता है । सघीय सभा की विधियों के सदम मे उस यह शक्ति 
प्राप्त नही है | सविधान द्वारा यह स्पष्ठ कर दिया गया है कि सघीय यायालय सघीय 
सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधि को लागू करेगा (अनुच्छेद 3) तथा स्वीकृत प्रत्यंक 
साध एवं समभौते को मायता प्रदान करेगा। सविवान की व्याख्या एव सघीय 
विधियों के निवचन का अधिकार सघीय समा को प्रदान किया गया है। अमेरिकी 
विधिवेत्ताओ को यह स्थिति किसी अवस्था मे भी स्वीकाय नही हो सकती क्योकि 
उनके मतानुसार सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां का अतिक्रमण विधानमण्डल किसी भी 
अवस्था में नही कर सकता । विवानमण्डल को विधिया के निवचन का अविकार 
प्रदान करना अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले अधिकारी को स्वय अपने ही मामले 
में यायाधांश के दायित्व सौप देने के समान है । अमरिकी सर्वोच्च 'यायालय को प्रशास- 
निक अधिकारिया से सम्बाधित मामलो मे स्विस सघीय यायालय वी अपेक्षा व्यापक 
शक्तियाँ प्राप्त है। 
स्मरणीय है कि महाद्वीपीय देशो म ययपालिकां कायपालिका एवं व्यवस्था- 
पिका के अधीन होती है । स्विस सविधान में इसी मायता को स्वीकार किया गया 
है । जनमत सग्रह की प्रत्यक्ष प्रजातत्रीय व्यवस्था के कारण स्विटजरलण्ड म “यायिक 
पुररीक्षण की कोई व्यावहारिक उपयोगिता भी नहे। है । इसके अतिरिक्त अनेक महत्व- 
पूण मामले' स्विस सघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं। उदाहरणाथ, सघीय 
कार्यवालिका एवं सघीय ययायालया के मध्य विवादा का निणय सधीय सभा करती 
है । स्पष्ट है स्विस सघीय 'यायालय को अमेरिको सर्वोच्च ययायाज़य को नांति 
अपने अधिकार सम्बंधी मामला म निणय की शक्ति प्राप्त नहीं है। रेपाड ने स्विस 
संघीय न्यायालय के सदभ म॑ कहा है कि सधीय न्यायालय को सघीय विधिया का 
जवँध घोषित करन के अधिकार दने का जय एक अत्यन्त कमजोर पयायपालिया 
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में दो बायालय है प्रथम, सर्वोच्च यायालय, और द्वितीय, वित्तीय एव नौ सैनिक याया- 
लय ((०णा३ ण॑ फ्क्कव्पुण्थ क्षावे #तागाधत५) । इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रात मे 
उच्च जिला एवं काउण्टी यायालय होते है। सधीय यायालयो को सघीय विधिया 
एवं प्रातीय विधियों सम्बधी विवादों को सुनने का अधिकार होता है। प्रा तीय 
उच्च 'यायालयो का सगठन विभिन्न प्रातो मे मित्र भिन्न है, उदाहरणाथ नोवोस्कोशिया 
मे एक उच्च -यायालय है तथा एक एक “यायाधीश स्थान-स्थान पर जाकर उच्च 
पुतरावेदनीय यायालय के रूप में काय करते है, जो टोरियो मे उच्च यायालय की 
दो शाखाएँ है---पुनरावेददीय यायालय (20णा ० 897०!) एवं उच्च प्यायालय' 
(माह्। (०णा$) । समी प्राएतीय ययायाधीशो को सर्म्बा घत मा नमण्डलो की सलाह 
पर नियुक्त किया जाता है| वे सदाचरणपय-त अपने पद पर काय करते है|” उनका 
बेतन, भत्ता एवं पदनिवत्ति वेतन सदन द्वारा निश्चित किये जाते है तथा उनके पदावधि- 
काल में उहँ कम नही किया जा सकता । 
सर्वोच्च यायालय की स्थापना 875 ई मे की गयी थी। 952 ई में इस 
पयायालय के सगठन, शक्तियों भादि के सम्ब ध मे नवीन विधि पारित की गयी है। 
सर्वोच्च यायालय म॑ एक मुख्य यायाघीश एवं आठ बय “यायाधीश होते है ।” बे 
क्रेद्रीय मीत्रमण्डल के परामश पर गवनर जनरल (राज्याध्यक्ष) द्वारा मियुक्त किये 
जाते है। सर्वोच्च यायालय का मुरय कार्यालय जोटावा (00899) में है। सभी याया- 
घीश सदाचरणपय त अपने पद पर रहते हैं पर तु 75 वपष की आयु पर वे अतिवायत 
अवकाश ग्रहण कर लेते है। 'यायाधीशो को ससद के दोना सदनो द्वारा प्रस्ताव पारित 
बरने पर ही पदच्युत किया जा सकता है । 
सर्वोच्च यायालय को अपीलीय एवं परामशदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसे 
दीवानी एवं अपराधिक दोना ही मामलो म पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अप- 
राधिक मामला में अपील सर्वोच्च यायालय मे तभी की जा सकती है जबकि प्रात्तीय 
पुनरावेदनीय यायालय (0००६ ०१ 897६७ ०! (४8 ९7०५7००) ने सवसम्मत मिणय 
ने दिया हो । सर्वोच्च यायालय का विभित प्रातो क॒ सदम म॑ भिन्न पुनरावदनीय 
क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सघीय शासन का विधि द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार को कम 
करने या बढान के अधिकार प्राप्त हैं। प्रात्तीय विधानमण्डला को इस सम्बंध म॑ कोई 
अधिकार प्राप्त नही है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सम्बधी अपीलो का निणय भो 
सर्वोच्च न्यायालय ही करता है । गवनर जनरल को किसी विधि या घटना के सम्बंध 
म सर्वोच्च “यायालय से परामझय करने का भी अधिकार है । इसके अतिरिक्त कॉमस 


26. 56९०7 99 
27 प्रारम्भ में सर्वोच्च यायालय म कुल 6 यायाधीश्ष ये। 4927 ई म यह सख्या 
6 थी परतु 949 ई मे घढकर 8 हो गयी थी। 
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उम्बाघ मे पद्धति तिधारित वरने का अधिकार डामीमियन शासन को प्राप्त है। 
कनाडा का सर्वोच्च "यायालय कुछ मामला म ता अमेरिकी सर्वोच्च यायालय से भी 
भ्रधिक शक्तिश्षाली है। उस विशुद्ध प्रातीय विषया सम्बघी विवादा म प्रा तीय याया- 
व्या व निणया वे' विरुद्ध अपीलें सुतन का अधिकार है। लेक्नि अमेरिकी सर्वोच्च 
यायालय की भाँति इस -यायालय को सविधान की व्यास्या का अधिकार प्राप्त नही है 
कयाकि कनाडा की सघीय सरकार को प्रान्तीय विधेयका को अस्वीकार करने का अधि 
कार है तथा जवश्चिप्ट शक्तियाँ सघीय शासन म निहित हैं ? भारत एवं आयरिश 
सर्वोच्च यायालय की भाँति ही कनाडा के सर्वोच्च यायालय को परामशदायी क्षेत्रा- 
धिकार प्राध्द है । 
आस्ट्रेलिया की न्यायपालिका 

आस्ट्रेलिया एक सघीय राज्य है। आस्ट्रेलिया की -यायिक दाक्ति आस्ट्रैलिया के 
उच्च 'यायालय (प्राह8 (०० ० 60७9॥9) एवं उन जय सघीय “यायालया में 
मिहित है जिनतवी समद स्थापना करती है । उच्च यायालय के जतिरिक्त दो भय 
सघीय “यायालय हैं. () सघीय दिवालिया 'यायालय [(कल्व्व् ए0णा ० 
फथ्यात7७(०५)४, एवं (2) राज्य का औद्योगिक -यायालय (टणरय0्रफ्न॒ध्ब 005 
ध॥ 0०0ा)%2। राज्यों की अपनी ययायपालिया होती है जिनमे विभित यायालय 
हैं । इनक “यायाधीशा को राज्यो के गवनरो द्वारा मियुक्त क्या जाता है । 

भास्ट्रेलिया का उच्च यायालय सघीय याय व्यवस्था का सर्वाच्च यायालय 
है । मीजियी के परामश पर गयनर जनरल द्वारा इसके “यायाधीशो को नियुक्त क्या 
जाता है। उनका कायकाल सदाचरणपय-त होता है । इस समय उच्च प्यायालय में एक 
मुरय यायाधीश एवं 6 जय “यायाधीशष है। दुराचार का आारोप प्रमाणित होने पर तथा 
ससद के दोना सदनो द्वारा एक ही सऊ में तश्सम्व धी प्रस्ताव पारित करने पर गवनर 
जनरल यायाघपीशों का उनके पद से पृथक कर सकता है। उनके वेतन एवं अय भत्तो 
को उनके कायकाल मे इस प्रकार कम नही किया जा सकता है कि उह॑ हानि पहुँचे । 
मिम्नलिखित विवादा मे उच्च याबालय को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है. 

किसी सीध अथवा अ य देशा के प्रतिनिधियों एवं म नी से सर्म्बा वत विवाद, 
राज्यो के मध्य या विभिन्न राज्यों के नागरिको के मध्य या एक राज्य एवं जय राज्य 
के नागरिकों के मध्य विवाद, व सभी विवाद जिनमे के द्वीय शासन एक पक्ष में हो 
तथा के द्वीय राज्याधिकारी के विरुद्ध यायालय से निषेधाना की माग की गयी हो, 


30. 89078. री4०बंश्रय सगमदर्ग (शउचर/बााछ ०१ ८४ 9. 22 
3] यह यायालय समस्त दिवालिया सम्पत्ति सम्ब॒धी विवादा पर निणय देता है। 


32 यह प्रमुख औद्योगिक विवादा सम्बंधी यायालय है। 
33. 866द#०णा] 75 


इस की | यता 
कि सर्वेधानिक अश्व अस्ट्रेलिया ही तय होना चाहिए । अत केंद्र एव राज्या के 
भषेकापिक्यर सम्ब्छ) विवादों भ उच्च 'यायातय पर्वोच्चि _आयाधिकरण है । 
अास्ट्रेलिया का उच्च क्यालय अमेरिक) सर्वोच्च ायालय के) गाति ही 
की सपीय वायवातिका 


भार 
पैविधान का परक्षक है | स्ट्रॉंय के अजुच्ार, आस्ट्रलिया 
ज्च्च पायात्रय क्यो अमेरिका के भांति हो. चव्रिधात |) एक राज्यों एवं संघ 
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तथा राज्या के पारस्परिक विवादों का निणय करने का अधिकार है ।/ लेकिन इन 
न्यायालयों म दो मुख्य भेद हैं (क) अमेरिकी सर्वोच्च यायालय के निणय के विरुद्ध 
कोई अपील नहीं की जा सकती जबकि आस्ट्रेलिया के उच्च यायालय के मिणय के 
विरुद्ध विशेष परिस्थितियों भे अपील ध्रीवी परिषद मे की जा सकतो हे। (ख) आस्ट्रे- 
लिया के उच्च न्यायालय को राज्या के सर्वोच्च यायालयों के राज्य विधि सम्ब थी 
विवादों के तिणयो के सम्व घ में अपीले सुनने का जधिकार हैं परतु जमेरिका के 
सर्वोच्च यायालय को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है ।* 
इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया भे अमेरिकी सघीय याय व्यवस्था जसी व्यापक 
पायालयां की श्वुखज़ा नहीं है। आस्ट्रेलिया मे राज्य यायालय ही संघीय विवादों 
के विणय करते है । प्रत्येक राज्य की अपनी पृथक यायपालिका है। आस्ट्रेलिया की 
सधीय तथा राज्यीय “याय व्यवस्था के श्वीप पर प्रीवी परिपद की यायिकः समिति 
है । राज्यो के क्षेत्राधिकार सम्ब.धी विवादों की अपीले राज्या के उच्च यायालयो से 
प्रीवी परिषद भे की जा सकती है ६ 


आपरलेण्ड (आयरिश स्वतन्त गणराज्य) की न्यायपालिका 


आयरिश गणत जीय संविधान में सावजनिक न्यायालयों हारा गाय के सम्पा 
दन की व्यवस्था है। शासन के परामश पर पयायाधघीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती है। सभी 'यायाधीशो को काय सम्पादन म पूण स्वत बता प्राप्त है। उनका 
वेतन उनके कायकाल के मध्य मे कम नहीं किया जा सकता और दुराचार एव ज्यों 
ग्यता के अतिरिक्त आय क्सी कारण यायाघीश को पदच्युत नहीं किया जा सकता । 
यह तभी सम्मव है जबकि ससद के टोनो सदनो द्वारा तत्सम्वाघी प्रस्ताव पारित 
किया जाय । 

आयरलण्ड का सर्वाच्च यायालय सर्योच्च यायिक निकाय है। इसमे एक 
मुख्य यायाधीश्ष एवं चार अगय “यायाधीक्ष होते है । इसे मौलिक एवं पुनराबेदनीय, 
दोनो ही प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके जतिरिक्त सर्वोच्च यायालय राष्ट्रपति 
को सवधानिक प्रदना पर परामश प्रदान करता है। उच्च “यायालय (ीष्ठा। 2०ण॥) 
के निणया के विरुद्ध अपीले सर्वोच्च “यायालय म सुनी जाती है। क्षेत्रीय 'यायालया के 
केवल उही निणयो के विरुद्ध अपील सर्वोच्च “याथालय म की जा सकती है जिनमे 
विधि का कोई प्रश्न निहित होता है | 

आयरिश यायिक सगठन के श्वीप पर सर्वाच्च प्यायालय है। उसके नीचे 
उच्च “यायालय [प्लाष्टी, ८००७), फौजदारो पुनरावेदनीय ययायालय (00एा 
(गण 8998) एवं क्षतीय तथा जिला "यायालय होत हैं। 





34 5घ5०008 ०१ ८, 9 8 हु 
उ5. खछाबे 


याया। परस्चात 
निवेधिन ३ समय उनकी निवुक्ति की पमीक्षा जनता डरा की जाती है एव पर 40 वष 
की अवक्िक्े पमाप्त होने +रअ्तिनिधिबायर के निर्वाचन के समय जनता दारा याया 
केय के दि कि 


भोज के का; ४ समीक्षा की व्यवस्था है | 4, गत बहुमत हारा किसी याया- 
पीश को सके पद छू हैटान का समथन पदेच्युत ॥ 
है ।!7 सी; थे से जापानी अइट (सत ) को पधियां बनाने 


36 हब 70 (काल पथ्र्फ पट जगा द्म्ज्चध्वत #फध्टाल 
76 82 
४५ +शालल 79 
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अधिकार प्रदान किया गया है। ससद यो पदनिवृत्ति सम्बधी जायु सीमा निर्धारित 
कप्ने का अधिकार दिया गया है । ससदीय विधि द्वारा यह आयु 70 वष निश्चित की 
गयी है । सर्वोच्च “यायालय के यायाधीशा का वत़त एवं मत्ता उनके काय-काल के 
दौरान कम नहीं किया जा सकता है । कायपालिका या उसके किसी अभिकरण या अग 
को “यायाधीश्ञा क॑ विरुद्ध अनुशासन सम्बाधी कोई कायवाही करन का अधियार प्राप्त 
नही है । सर्वोच्च “यायालय के “यायाधीशों को सावजनिव' महामियोग के आधार पर 
पद से पृथक जिया जा सकता है । 

सर्वोच्च न्यायालय जापानी “याय व्यवस्था के शिखर पर अधिगडित है। इसे 
केवल पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हे तथा यह “यायातय विधि सम्बन्धी अपीला 
की सुनवाई करता है । इसे विधि, आदेश, नियम एवं शासकीय कार्या की वैधानिकता 
के सम्बंध मे निणय देन का जधिवार है ।” संविधान सर्वोच्च विधि है तथा राज्य की 
विधियों, अधिनियमा, साम्राज्ञोय आज्ञाओं एवं शासन के जनेक अय कार्यो को जो 
सविधान की किसी धारा के विपरीत होत हैं, सर्वोच्च “यायातय को उह जवधानिक 
घांपित करने का अधिकार प्राप्त है । सर्वोच्च “यायालय अधिवक्ताजा, यायालया के 
भातरिक समठन एवं प्रशासन तथा न्यायिक कायपद्धति सम्ब घी नियमा का निर्माण करता 
है ।* अधीनस्थ जदालता के “यायाघीक्षा की नियुक्ति मान्रमण्डल सर्वाच्च यायालय 
द्वारा तयार को गयी न्‍्यायाधीश की सूची म से करता है । एसे सभी यायाधीश दस 
बंप के लिए वियुक्त किय जाते हैं । वे पुन नियुक्त किये जा सकत ह । उ हे समुचित 
पारिश्रमिक दिये जान की व्यवस्था है और वह उनके कायकाल के दौरान कम नहीं 
क्या जा सकता ॥/? स्पष्ट है, जापान म यायपालिका की स्वत ता को मायता दी 
अयी है। ब्रिटा की भांति ही जापान मे -यायपाल्रिका के सदर्भ म शक्ति पृथयकरण के 
सिद्धांत का अनुगभन क्या गया है । 

संवच्चि “यायालय के अधीन आाठ उच्च न्याया्षय है। सम्पूण जापान को आठ 
प्रधान पयायिक क्षेत्रो म विभाजित किया गया है । इन यायालयां यो अधिकादत 
पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अधिकाश्ष मामलो म इनके निणय आतिम होते 
हैं । उच्च 'यायालयों के क्वीन 50 जिला यायालय हैं। इसके अतिरिक्त जावान से 
निम्न यायालय एवं घरेलू -यायालय ([$फाखशाए (0008 थार्त 0076४0० 
(००७५४) नामक अधीनस्थ अदालत भी हैं । 

सप्ीक्षा--नवीन जापानी सविधान की ययायिक व्यवस्था परम्परागत जापानी 
व्यवस्था के दौक विपरीत है । फलस्वरूप “यायालय वकायपालिका की भाति अपना 
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कायाल: विव या एक 
पीठ करा किये जाते हैं क्योकि एक यायाधीज के परलतापृवक- अभावित होने क) 


आशका रहती है, 
(3) फ्राकन में. यायाषीलों को समुचित प्रारियमिक नही दिया जात है 
प्र जि की तरफ श्रेष्ठ एक बुद्धिमान न्यक्ति नही होते है |० 
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(4) फ्रास की विधि सहितावबद्ध हं। विभिन्न सहिताजों क॑ अनुच्छेद यायिक 
निणय के आधार होत॑ है । इगलैण्ड की माति फ्रास म कॉमन लॉ जेसो काई विधि 
नही है । अपितु फ्रास म एक भी एसी विधि नही है जो सहिताबद्ध न हा ॥* 

सहितावद्ध विधि (०००४ ]989) एवं केस लॉ (०४६७ ]89) पर आधारित 
निणयो म आधारभूत अतर होता है । आग्ल-सेक्सन देशो म नजीरा (एा००८८शा) 
पर विद्येप वल दिया जाता है परतु फ्रास मे यायाघीश प्रत्यक मामले के अनुसार 
स्वत्तन रीति स विधानभण्डल द्वारा निर्मित विधि के अनुप्तार निणय देत हैं। इसी- 
लिए 'गरूमन ने कहा है कि फ्रास के यायिक निणयो म सामाजिक एवं आधथिक 
परिवतन सहज ही परिलक्षित नही होते है । तत्सम्वधी परिवतम “यायालय द्वारा न 
होकर विधानमण्डल द्वारा किय जाते है । जत कॉमन लॉ पद्धति की नपक्षा फ्रेच 
प्रणाली कह्ठी अधिक कठोर है । 

(5) फ्रास मे ्यायाधीश सावजनिक हितो के रक्षाथ सदव तत्पर रहत हैं 
फलत अपराधी दण्ड के बिना वच नही सकता है । इगलैण्ड म प्रचलित इस मायता 
मे उनका विश्वास नही है कि 99 अपराधिया का मुक्त करने म कोई दाप नहीं है 
परतु कही ऐसा न हा कि काई निर्दोष व्यक्ति दण्डित हो जाय । किंतु इसका 
यह भी अथ नही है कि फ्रेंच यायाधीश अपराधिया को दण्डित करने के लिए तत्पर 
रहते है। 

(6) फ्रास मे -यायाधीक्षा का चुनाव प्रिटिश ययाय-प्रणाली से भित्र तरह से 
होता है ।7 इगलेण्ड एवं भारत में यायाधीद्य वकील वग म स चुन जात हैं। मारत 
मे निम्न ययायापालिका के य्यायाधीशा का चयन लोक-सेवा आायाग करता है। जा 
फ्रासीसो अपने जीवन के प्रारम्मिक्काल म -यायाधीश् होने का निश्चय करत हैं एव 
प्रतियोगी परीक्षा मे भाग लेत हैं वे उपयुक्त पाय जात पर यायपालिका के लिए चुन 
लिय जात हैं। उसके पदचात वे एक क पश्चात दूसरे उच्च न्यायिक पदा का पदों 
प्रति द्वारा प्राप्त करत चले जाते हैं । फ्रेंच “यायाधीषा का ब्रिटिश या भारतीय -याया- 
घीधा की माँवि स्वतप्ता भ्राप्त नही हाती । उसका कारण यह है कि व याय- 
मप्राल्लय के जधिरारी होत हैँ हघा “यायाधी्षा की सर्वोच्च परिपद ($0छाएग० 

((००४०॥ ० ३48॥904८) द्वारा उनकी नियुक्ति एव पदोम्नतति की जाती है। फाटर 
एवं रेने था मत इसस भिन्न है। उनके अनुसार सर्वाज्च परिषद के सदस्या मे राज 
नीतिक एवं विधिक याग्पता के समान सदस्य हाात हैं । 6 सदस्प राष्ट्रीय असम्बसी 
द्वारा चुन जात हैं बोर 4 पश्चेवर यायाधोद्य हात हैं । दो सदस्या का राष्ट्रपति द्वारा 
घयन दिया जाता है। इसर जविरिक्त राष्ट्रपति एव न्‍्यायम थी भो परिषद के सइस्य 
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ते है, बात की हर हैं कि सर्वोच्च १रिपद दसीय- हष्टिक्रोण है 
विचार करे / पर तु स्वाच्छ परिषद के निदुक्तिय) की की उनमे उसने याग्य 
ग्याषीसीे उफ़े क्रिया था. + गैच्च परिप वग्ालिका के 
प्वत-जता ३. समाषित ही पका है ।४ पेवीय 
था की यु मतीढ की जाती. 
सर्वोच्च ५, गी के ययी 4 । 
है यथा) याया, 
(००णघ०॥) थ 


प्रविधान # 
अकार क विश्व 
पकरण, थी वि मे परिषदे[ 
॥ इन अदालत) यायाषीजष 
फैसला एक सम: 


है| ४ न] २9 (65 
गही ह्ेते | हे 'यायातय 
निणय नही देते ।० 
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स्यायालया मे तोन ययायाधीश एवं अध्यक्ष होता है। व्यापारिक यायाधिकरणो के 
निणयो के विरुद्ध अपीले पुनरावेदवीय ययायालयों मे होती है । 

सबसे शीपष पर (१0णा ० 0८६५०५०४ है। यह सर्वोच्च पुतरावेदनीय “याया- 

लय है। वास्तव में यह पुनरावेदनीय यायालय थे होकर सशोधन “यायालय (00ण६ 
० ८५४०7) है ।? इसका काय पुनराबेदनीय एवं भ्रमणशील -यायालया के निणयो 
की विधि सम्बधी प्रश्न के आधार पर समीक्षा के पश्चात उहें स्वीकार या अस्वीकार 
करना है। यह अत्य'त ही व्यस्त यायालय है । फलस्वरूप विवाद को तय होने में 
इस “यायालय में वर्षों लग जाते है। प्रोक्यूरेटर जनरल, जो अभियोग शाखा का प्रमुख 
होता है, किसी भी विवाद में विधि सम्बन्धी प्रइ्न पर यायालय का ध्यात आकपित 
कर सकता है। यह “यायालय केवल विधि सम्बधी तरकों को सुनता है । इसके तीन 
विमाग हैं आवेदन (?९&0०॥), दीवानी (ट9) एवं फौजदारी (टएणागढ&।) 
विभाग। प्रत्येक विभाग मे 6 यायाधीश होते है | 

पंचम गणत-न में स्पायपालिका 

फ्रास के पाचवे गणत त्रीय सविधान की -यायिक व्यवस्था मे निम्न दो सस्थाओ 
की भौर व्यवस्था की गयी है 

(0) “पायपालिका फी उच्च परिषद (पछाट्टा। 00णाण। ० 7प्रताणआभर)-- 
फ्रास का राष्ट्रपति इस परिषद का अध्यक्ष होता है तथा स्थाय माती परिषद का पदेन 
उपाध्यक्ष है । याय-म त्री राष्ट्रपति के स्थान पर इस परिषद की अध्यक्षता कर सकता 
है । इसके अतिरिक्त परिषद मे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नौ भय सदस्य होते है। इस 
परिषद का अथ पुनरावेदनीय स्यायालय एवं 0007 ० 06$४४00॥ के “यायाधीशा 
के नाम प्रस्तावित करना है। भय “यायाधीक्षा के सादर्भ मे याय म नी द्वारा प्रस्ता- 
वित नामो पर यह परिषद अपना मत व्यक्त करती है। क्षमादान के सम्बंध में परिषद 
का परामश लेना आवश्यक होता है | इसके अतिरिक्त परिषद “यायाधीशो के विरुद्ध 
अनुशासनात्मक कायवाही भी करती है । परिषद फ्रेंच राष्ट्रपति को -यायिक सत्ता की 
रुवत भता को अक्षुण्ण रखने मे सहयोग देती है (अनुच्छेद 54) । 

(४) जरच्च "यायालय (साहा 0005६ ०8 2050००)--एक उच्च यायातय 
की भी व्यवस्था की गयो है । हर निर्वाचन या आशिक निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रीय 
सभा एवं सीनेट समान सख्या भ इस “यायालय के सदस्था को निर्वाचित करती है। 
सदस्यो द्वारा अपने अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है । दोनो सदना द्वारा राष्ट्रपति 
पर अभियोग लगाये जाने पर उच्च यायालय को न्िणय का अधिकार है। यह एक 
प्रकार से राजनीतिक न्यायाधिकरण है । 
प्रशासकीय "यापालय 

फ्रास के प्रशासकौय 'यायालया का सगठन सरल है । 926 ई के पूव प्रति" ७ 
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एः तिरिक्त भय पहि- 
पद है | अत्येक ११३; मएक अध्यक्ष एक पीन का चार सदस्य होते ३ | रन परिषक्षे 
का90 से फ्ा्है। 


सेम्यीघत हे गतिरिक्त प्राव- 
जेमिक राजमायों आदि पर परटित होने वाली घटनाओं की तुनवाई भी इह्ी पाया 
तेय। + होती है । 


राज्य परिषद त्ग्प्ब्नि ०6 80408) से्वोच्चि अच्यायकीय वायात्रय है | बत- 
जिला पर गिय से नें राज्य 


यायात्यों यो के विरुद्ध अपीक्ते राज्य पद हरा घुनी 
जाती है राज्य परिषद से विधि व के पंयार करके # 
परामन्च है । यह डक भहत्वपृण पयिक सस्था भू है ।० राज्य रेपद 
काय के वि मर विभाजित है । मुकदयो ग झा (24४६१६०६ 3००६०; 
“पासकीय मामलों से सम्ब?ीघत हक है । इस कद ' 30 वरिष्ठ अधि रियो $ 
१रिपद करती है । एक चौथाई सदस्य जिलो के अध्यक्ष (२५०६०७७) पथ दो तिहा 
सदस्य परिपको कनिष्ठ पदस्यो कक प्रदोक्षति की रीति चुने जाते है । परिषद 
उपरोक्त री; सदस्यों मे अठुमव प्राप्त अधि: 
रियो एक ना 4 योग्यता के आयाधीशो का >य है। मुकदमों पेम्वशी 
भाख के उसे कई उप विमा: जि 
गया है 
फ़ते को राज्य परिषद मे जिक्ायत का अधिकार है। थिक्रायत 
करने के पार हो * धक्ति का डर्पयोय एव भक्ति घेक 
अयोग थ्रिक्रायक्त आधार वक्त ऱ्ज्य १रिपद को 
गौलिक गैय दोनो जार के क्षेत्र कार क्रष्त हैं। इबजर कै 
अपुसार वरियः ५ है। इसके निषयो के विलम्प झोका है, दो 
से तीन कप के विवाद गे जाना चाधारण बात है (७ इसके गीत, क्ाटर- 
एव रेत परिषः कारणों के पावजनिक गे का नगावज्चालरी परक्षक 
ते हैं। रिपद की काय पदति कम जर्चीची एक परत है। उच्च सधिकारियों & 
विरुद्ध पणय देजे परिषद के ही क्रिया है , के अति, 
क छापपू-- एक्तव्ल ९; #, 9 242 
9 पश्थछ८ ४ /॥०४८६ कद ५595६, 2? 760 
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निहित है या उच्च 'यायालय द्वारा मुत्युदण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया 
हो अथवा यायालय की कायवाही मे बाघा डालने के कारण किसी व्यक्ति को उच्च 
वयायालय मे दण्डित किया हो । सर्वोच्च ययायालय की विद्येप अनुमति से भी उसके 
समक्ष अपील प्रस्तुत को जा सकती थी। 

(धर) परामशवायी क्षेत्राधिकार के आातगत सर्वोच्च यायालय से विधि 
सम्बधी मामले म राष्ट्रपति परामश ले सकता था। विधि द्वारा सर्वोच्च यायालय 
के क्षेत्राधिकार म वृद्धि की जा सकती थी (अनुच्छेद 60)॥ 

समोक्षा--सर्वोच्च एवं उच्च यायालय का गठन बहुत कुछ स्वत जता के पूव 

प्रचलित -यायिक व्यवस्था पर आधारित था । यायाघीशा को स्वत त्रता प्रदान 
करने की व्यवस्था की गयी थी । उदाहरणाब, सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा का 
कायकाल निश्चित था, उह केवल निर्धारित रीति से ही पदच्युत किया जा सकता 
था, यायाधीश अपने सेवा काल के दौरान मे आय किसी -यायिक पद को ग्रहण नही 
कर सकते ये एवं पदनिवत्ति के दो वप पश्चात ही शासन मे किसी यायिक पद पर 
नियुक्त किये जा सकते थे । उच्च 'यायालय के 'यायाधीश 60 वष तक पदासीन 
रहते थे । सर्वोच्च यायालय के निणय एवं उच्च “यायालयो के निणय विधि का 
प्रशन निहित होने की सीमा तक आय अधीनस्थ “यायालयों पर बाधनकारी होते 
थे। सर्वोच्च -यायालय को केद्रीय व्यवस्थापिका एवं सर्वोच्च यायालय द्वारा निर्मित 
नियमा के अधीन “यायिक पुनर्राक्षण की शक्ति प्रदान की गयी थी। पाक सर्वोच्चि 
न्यायालय की “यायिक पुनर्रीक्षण की शक्ति सयुक्त राज्य अमेरिका या भारतीय सर्वोच्च 
न्यायालयों की तुलना म कम थी। विधि सम्बधी प्रइनो मे पाक यायालय आतिम 
निर्णायक नही था । सविवान द्वारा -यायालया को पर्याप्त शक्तिशाली नही बताया गया 
था । जनरल अयूव का यह मत था वि' यदि विधिया के सम्बव में यायपालिका को 
आततिम निर्णायक के जधिकार दिये जाते है तो पाक जैसा नवीन देश विकास की जाशा 
नही कर सकता । स्पष्ट है कि सर्वोच्च 'यायालय की यायिक पुनर्रीक्षण की शक्ति 
सीमित थी। उसके द्वारा मौलिक अधिकारों के आधार पर विधियों को अवधानिक 
घोषित नही क्या जा सकता था। यायाधीशो को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता 
था । ऐसी स्थिति म इस बात की सम्भावना रहती थी कि राष्ट्रपति अपने ही 
व्यक्तियों को 'यायाधीश के प॒दो पर नियुक्त करे। 

पाक मे सर्वोच्च “यायिक परिषद की मी व्यवस्था की गयी थी। सर्वोच्च 

न्यायालय के “यायाधीश एवं उच्च “यायालय का एक ययायाधीश इस समिति के सदस्य 
होते थे । समिति को सर्वोच्च -्यायालय एवं उच्च यायालयों के यायाधीशों की जाच- 
रण सम्ब'धी सहिता के निर्माण का अधिकार प्रदान क्या गया था। “यागराघीशों के 
शारीरिक या मानसिक रूप म॑ अस्वस्थ होने अथवा राष्ट्रपति द्वारा सूचित किये जाने 
पर समिति को जाँच के अविकार प्राप्त थे । यदि समिति के अनुसार सर्म्वा धत याया- 
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राज्यों मे सबहारा वग शासक वग होता है भत्त विधि को सवहारा के हितो की रक्षा 
एवं शत्रुओ से उसका सरक्षण करना चाहिए । वह (विधि) नवीन समाजवादी समाज 
के निर्माण का साधन है और राज्य के लुप्त होने पर विधि का भी लुप्त हो जाना 
स्वाभाविक है। साम्यवादियों के अनुसार जब तक राज्य लुप्त नहीं होता है सोवियत 
विधि व्यवस्था को सबल एवं सुदृढ करना आवश्यक है जिससे पूजीवादी व्यवस्था का 
अत करके समाजवादी समाज के निर्माण का माग प्रशस्त किया जा सके । मावसवादी 
भाषा मे विधि सवहारा के अधिनायकत्व की नीति का साधन है। याय का औचित्य 
उसके परिणामों पर निमर होता है। मावसवादियों की हृष्टि मे विधि एवं याय व्यवस्था 
ऋ्रातत के सवद्धन का साधन हैं। विधि के समक्ष समानता, निष्पक्षता, “विधि की 
उचित प्रक्रिया! पूजीवादी लोकत-त्रीय देशो की विधि सम्बधी धारणाएँ आत्मगत हूं 
ओर समाजवादी समाज के निर्माण म उनकी भूमिका प्रमुख नहीं होती है, अधिक से 
अधिक वे केवल द्वितीय महत्व की धारणाएँ है । 
लाल क्रान्ति के पश्चात सोवियत रूस मे जत यायालयो* की स्थापना की गयी 
थी । जन “यायालय विवादों का निणय परिस्थितिया को देखते हुए सामाय बुद्धि के 
आधार पर करते थे। सभी समाजवादी देशा की माति सोवियत विधि एवं 'याय 
व्यवस्था का लक्ष्य साम्यवाद की प्राप्ति म योग देना है। सोवियत -यायालयों का यह्‌ 
दायित्व है कि वह सोवियत नागरिको मे समाजवादी विचारधारा एवं पितृ भूमि रूस 
के प्रति भक्ति की मावना उत्पन करें* तथा सोवियत विधि को निष्ठापूवक क्रिया- 
7बित करे । सोवियत यायालया का यह कतव्य है कि वे समाजवादी सम्पत्ति, श्रम अनु- 
शासन, ईमानदारी, राज्य एव सावजनिक कतब्यो की रक्षा करे | सांवियत रूस की 
समाजवादी एवं आर्थिकव्यवस्था अर्थात समाजवादी अथ व्यवस्था की रक्षा करना सोवियत 
“यायालयो का प्रमुख दायित्व है । इसके अतिरिक्त यायालयो का यह भी काय है कि वे 
समाजवाद और जनता के शजुजो, देशद्रोहियो, पडय तकारियो एव भेद लेने वालो स देश 
की रक्षा कर, उनसे सघप करे एवं श्रमिक वग की एकता के लिए प्रयत्म करे | सोवि 
यत्त यायालय को ऐसे समी अपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिए जो अपने समाज 
बाद विरोधी कार्यों से समाजवाद की स्थापना मे वाधक है और ऐसे अपराधियों को 
दण्डित कर समाजवाद को उखाडने वाले तत्वों को निष्किय एवं निमू ल करना चाहिए। 
सोवियत “याय व्यवस्था की मुख्य विज्येपताएँ निम्मवत हैं 
(।) सोवियत 'यायापालिका आय विभागों (यथा--गह एवं विदेश विभाग) 
की भाति ही प्रशासन का एक भाग है | यह लोकत-जीय देशा की भाति निष्पक्ष एव 
स्वत त्र नही है। प्यायपालिका द्वारा याय सम्पादन का काय प्रोक्‍्यूरेटर जनरल एव 
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का पुूण अधिकार प्राप्त है ।४ सभी यायिक कायवाही क्षेत्रीय भापा म॑ होती है । यदि 
कोई व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा से जनविज्ञ होता है तो उसे अपनी मापा के प्रयोग का 
अधिकार प्राप्त है और ऐसी स्थिति से दुमाषिए की ध्यवस्था होती है (अनुच्छेद 0) | 

(7) सोचियत “याय व्यवस्था में अराजनीतिक अपराधों के लिए कठोर दण्ड 

की व्यवम्था नही है, भत अराजनीतिक कार्यों को हृष्टि से यह व्यवस्था श्रेष्ठ 
है। परन्तु राजनीतिक या समाजवादी जान्ति विरोची कार्या का कठोरता एव निममता- 
पूवक दबाया जाता है (अनुच्छद 33) । देशद्रोह के जपराधों का भी निम्ममतापूवक 
दमस किया जाता है | जनता एवं समाजवादी सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करने वाले 
को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है (अनुच्छेद 3) । 

न्यायालयों का संगठन 

सोवियत रूस मे याय व्यवस्था के छीय पर सोवियत सघ का संर्वाच्चि व्याया- 
लय है | उसके वीचे सघ गणत"नीय सवच्चि यायालय, क्षेत्रो, स्वायत्त गणराज्या, एवं 
अ्देशों के न्यायालय तथा सोवियत सघ द्वारा स्थापित विजेष यायालय होत हैं । सबसे 
नीचे जन न्यायालय (९००७४$ ९०७४) होते हैं । 

सोवियत सघ का सर्वोच्च न्यापालप--सोवियत रूस का यह सर्वोच्च याया 
लय है। इसके न्यायाधीश सुप्रीम सोवियत के सपुक्त अधिवेशन में 5 बष के लिए 
निर्वाचित किये जाते है एवं इसवे मुफ्य दायित्व निम्नत है 

(॥) ब्म्पूण सोवियत संघ के “यायिक कार्यो का निरीक्षण करना । 

(2) अखिल संघीय एवं महत्वपूण दीवानी तथा अपरसाधिक मामला (जसे-+ 
सोवियत संध की सुरक्षा एवं सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध) में इस “यायालय को मौलिक 
क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कम महत्व के दोवानी एवं उपराधिक मामलो मे इस 'यायालय 
को पुनरावेदनोय क्षेत्राविकार प्राप्त है । मवच्चि “यायालय का नविकाश समय अपील 
सुनने मे व्यतीत होता है । दोनों पक्षो को अपील दायर करने का जधिकार भाष्त है। 
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च यायालय के मुख्य यायादीम एवं सोवियत सघ के महा याय 
दादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्रिसी भी तिम्त यायालय मे चत्र रहें 
विवाद को अपने समक्ष निणय हेतु प्रस्तुत करने तथा किसी बाय यायालय के 
लिणय पर पुर्नावचार करन का आदेश दे सकता है । सघ गणराज्यां के सर्वोच्च 
एवं अन्य 'यायालयों तथा सोवियत सघ के विशिष्द यायालया के निषया वे विरुद्ध 
अपीक्षा पर विचार करके वह ज्रीतम निणय देता है । सर्वोच्च ययायातय की 
पूरी पी5 (७॥ ७६४०७) को किसी मण्डन के निणय पर पुतविचार का अधिवार 
प्राप्त है। सरकारी कमचारिया द्वारा क्तब्यन्पालन के दौराव होने वाले अपराधा के 
सम्बघ मे निणय का अधिकार सर्वाच्च “यायालय वो है । उच्च सनिक बषिवारिया 
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क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसे गणराज्य के अय यायालयों के निणयो को मिरस्त करने 
का भी अधिवार है । यह न्यायालय गणराज्य एवं उसकी जाय इकाइयो के याय 
प्रशासन का निरीक्षण करता है । 
सोवियत सघ म 5 सघीय गणराज्यों के सर्वोच्च “यायालय हैं । इसी प्रकार 
प्रत्येक स्वायत्त गणराज्य (&४॥०४०४०७$ १6७४४॥०) में एक सर्वोच्च यायालय 
होता है । इसके यायधीशो को स्वायत्त गणराज्य की सुप्रीम सोवियत द्वारा निर्वाचित 
क्रिया जाता है । इस यायालयों को दीवानी एवं अपराधिक मामलों मे मौलिक तथा 
पुनरावेदनीय दीना ही प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है । 
विशिष्ट “यायालय एवं पच फसला स्पायाधिकरण---सोवियत रूस में अनेवा 
प्रकार के विशिष्ट 'यायालय है, यथा--वाल न्यायालय (प्रए७शाड (०घ७), भ्‌ याया- 
लय (.0॥0 (०४79), सैनिक 'यायालय एवं पच फैसला यायाधिकरण (०फणा७ 
व 8एक्षाण्म) । विशेष सैनिक यायालयां की आवश्यकता सोबियत रूस की 
सुरुभा एवं सैनिक अनुशासन के रक्षाथ की जाती है। रलवे एवं जलीय यातायात 
प्रणाली एवं तत्सम्बन्धी परिस्थितियों के फलस्वरूप विशेष लाइन 'यायालया (59००० 
3.6 (१०७४8) की स्थापना की गयी है | अनेक विवादों को पंच फैसला याया 
घिकरण द्वारा तय किया जाता है । यह 'यायाधिक्रण श्षासन द्वारा दो या जधिक 
राज्य सस्थाना मे उत्प व विवादों के सम्बन्ध मे निणय हेतु स्थापित किये जाते हैं । 
जन “पायालय--सोवियत रूस म जन यायालयो (260०9०६ 0०णा७) वे 
न्याधाधीशा का निर्वाचन जिला के नागरिकों द्वारा सावमौम प्रत्यक्ष एवं समाव मता- 
घिकार के आधार पर तीन वए के लिए किया जाता है । इन स्थायालया को केवल 
मौलिक क्षेत्राधिकार भाप्त है। दीवानी और फौजदारी विवाद सवप्रथम इहही याया- 
लयो मे दायर किये जाते हैं। सम्पत्ति, श्रमिक विधि एवं उत्तराधिकार सम्बधधी 
विवाद, दीवानी क्षेत्राधिकार के अधीन और हत्या, बलात्कार, सम्पत्ति की चोरी, डाके, 
कपट, सत्ता एवं अधिकार के दुरुपयोग सम्ब'पी मामले जौर शासन के विर्द्ध अपराध 
फौजदारी क्षेत्राधिवार के अन्तगत आते हैं । यह सोवियत रूस के जिला स्तरीय “'यामा- 
लय हैं। एक जिले से कितन जन यायालय स्थापित किये जायें, इस सम्बंध में 
निणय सम्बन्धित सघ गणराज्य एव स्वायत्त सणराज्य की परिषदा द्वारा किया जाता 
है । एक जत 'यायासय मे एक यरायाघीय एवं दो जन निर्धारक (355०55073) होते हैं। 
प्रत्येक जन विर्धारक केवल 0 दिन ही न्यायालय म काय करता है । च्यायाधीक्षो के 
लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है, परन्तु विधि वा सामान्य तान रखने 
वाले व्यक्ति ही न्यायाधीय्य नियुक्त किये जाते है । जनता दारा यायाघीश्ञा एवं जब 
निर्धारका के ग्रत्याववव (75०2॥) की माँग की जा सकती है। 
साथी 'यायालय (00प्राइ्त/ए 0०७४७) सबसे निम्न 'यायालय हैं, 7 
“यायालयो के यायाघीणों का निर्वाचन सम्बंधित व्यक्ति-समूह द्वारा किया 


दी दक्त 
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साम्यवादी चोन में न्यायपालिका 

साम्यवादी चीन मे यायालयों का मुएय काय सोवियत “यायालयो की भाँति 
समाजवादी व्यवस्था की रक्षा एव उसके झजुओ का विनाश करना है। श्रमिक एवं राज्य 
के अनुशासन तथा व्यवस्था का उल्लघन करने वाले व्यक्तिया को उनके समाजवाद 
विरोधी कायो के लिए कठोर दण्ड देना यायपालिका का प्रमुख दायित्व है। चीन मं 
नागरिकों का यह सर्वेधानिक कतव्य है कि वे सविधान एवं विधि का पालत करें श्रसिक 
अनुशासन को माने तथा सामाजिक नैतिकता की रक्षा करते हुए व्यवस्था एव शान्ति 
बनाये रखे | जनवादी चीनी गणराज्य मे यायपालिका शासन का पृथक एवं स्वत 
अग नही है अपितु प्रशासन का अभिन्न अगर है। कोमिटाग चीन के अतगत भारत या 
अमेरिकी याय-व्यवस्था जसी याय प्रणाली नही थी । विधि के शासन का भी चीन 
में अभाव था। “याय थोडे से व्यक्तियों की हृष्टि से सम्पादित किया जाता था। 
949 ई में साम्यवादियों के हाथो मे सत्ता आने पर कोमिटाग चीन की “्याय व्यवस्था 
तथा विभिन्न विधि सहिताओ को समाप्त कर दिया गया। नवीन समाजवादी एवं राज- 
नीतिक व्यवस्था के अनुरूप विधि के सहिताकरण हेतु एक जायोग की स्थापना की 
गयी। 949 ई से 954 ई तक चीन का शासन अस्थायी सविधान (एण्रगाणा 
ए०ह/थव070) के अनुसार चलता रहा। 954 ई मे तवीन सविधान" प्रारम्म हुआ। 

साम्यवादी चीन की “ययाय व्यवस्था की विशेषताएँ निम्नवत्‌ है 

() साम्यवादी चीन की 'यायपालिका स्वत-त है । वह केवल विधि के 
अधीन है । हर नागरिक विधि की दृष्टि से समान है। लेकिन साम्यवादी चीन मं 
“यायालयो को विधानमण्डल की विधिया को अवधानिक घोषित करने की स्वत श्रता 
नही है और न वे विधियों की व्याख्या ही कर सकते हैं । 

(2) सभी यायात्रया क “यायाधीश् समम्वा घत जन ऊाँग्रेसा द्वारा निवाचित 
किये जाते हैं। अय यायाधीशो को उस स्तर की सरकार द्वार नियुक्त क्या जाता 
है। सर्वोच्च न्यायालय के “यायाधीश्व केद्वीय शासन द्वारा नियुक्त किये जाते हूँ अपितु 
वे स्थायी समिति (388॥60॥8 0०णाणा॥७०) द्वारा नियुक्त नही दिय जात हैं । कुछ 

यायाघीशा को क्रान्तिकारो नंताओ और शेप को विधि विद्यपत्ञा मसे चुना जाता है । 
नवीन “ायाधीश्षो को प्रारम्म म प्रशिक्षण भी दिया जाता है । चीव मनन्‍्यायाधीशा 
को बहुत ऊँचा वतन नही दिया जाता है । 

(3) साम्यवादी चीन के यायालयो म॑ जन निधारका (/55055075) वी 
नियुक्ति भी वी जाती है। इनकी नियुक्तिया के दो लान हैं--() साय प्रशासन का 

हक ला पा एम जो परराअआदा गिगंमात्य कम्स्ता ए 


63 954 ई के सविधान को 078०7 3७ की सपा दो जाती है। 
64. हैएपल 73 78 
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(2) स्वानीय जन यायालय (496 क्‍.00४ 7०0.०४ 0०४7४) भौर 
(3) विश्विप्ट जन त्यायालय (7४6 87०8४ 2९०65 (०णा) । 
सर्वोच्च जन स्यायालय--यह साम्यवादी चीन का सर्वाच्च यायालय है तथा 
वायिक पिरामिड क॑ शिखर पर आसीन है। दंश के सभी यायातया पर इसे निरी- 
क्षणात्मक क्षेत्राधिर्वर प्राप्त है । इसका एक अध्यक्ष होता है, वही मुख्य 'यायाधीश 
कहा जाता है । इसके नतिरिक्त कुछ उपाध्यक्ष, शाखाला क॑ मुरय 'यायाघीश एवं उप 
मुख्य “यायाधीश्ष, यायाघीदा एवं उप न्यायाधीश होते है। यायालय का अध्यक्ष 
राष्ट्रीय जन-काँग्रेस द्वारा निर्वाचित होता है और उसी के द्वारा साधारण बहुमत से 
पदच्युत किया जाता है। शेष न्यायाधीशा को 'यायातय वी यायिक समिति के सदस्यों 
या स्थायी समिति (8890078 0०घय्याध८८) द्वारा निवाचित किया जाता है एव 
वे उसी के द्वारा पदच्युत किये जा सकते हैं। उप-न्यायाषीयय 'याय मतब्ालय (१6509 
० 778०8) द्वारा नियुक्त किये जात हैं । 
सर्वोच्च जन-न्यायालय के दीवानी एवं फौजदारी दो विभाग होत॑ हैं! इस' 
न्यायालय का दोनो--मौलिक एवं पुनरावेदनीय--क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। उच्च व्याया 
लगो एवं विश्विप्ट “यायालयों के निणया के विरुद्ध अपीले सवच्चि "यायालय मे होती है । 
इसके बतिरिक्त यायिक निरीक्षण की पद्धति के अधीन सर्वाच्च जनवादी प्रोक्यूरेदर 
द्वारा जिन विवादों की भूचना दी जाती है उनकी सुनवाई यायालय द्वारा वी जाती 
है । विधि द्वारा कुछ नाय मामले भी मौलिक रूप से इसके खेब्राधिकार में आते है। 
स्थानीय जन "यायालय--स्वानीय जन-न्यायालया के तीत प्रकार हैं--उच्च, 
मध्य एवं प्रारम्मिक जन यायात्रय । उच्च “यायालय की सख्या 28 है। यह भारत 
के उच्च 'यायालयां क॑ समकक्ष है। मध्य जन यायालय जिवकी सरया 200 है, भारत 
के जिला स्थायालयों के समान होते हैँ । प्रारम्भिक जन 'यायालयों (फ4श० 280923 
(०४४9) की संख्या 3000 है। ये छोटी अदालते हैं। उच्च यायालयां की स्थापना 
केंद्रीय सरकार करती है। जिला एवं प्राशम्मिक जन न्यायालयों को स्थापना प्रातीय 
झासन द्वारा की जाती है। 
प्रारश्मिक जन 'यायालया को काउण्टी, नगर यायालयो एवं जिला 'यायालया 
तक स्वायत्त काउप्दी 'यायात्या में वर्गोकृत किया गया है । विशेष विवादा के लिए 
जन यायाधिकरणों (2४००६ १४४४०७४०७) की भी स्थापना की जाती है। स्वादीय 
जन यायाल्यां के अध्यक्षा को समान स्तरीय जन-कांग्रेस द्वारा निर्वाचित किया जाता 
है और उपाध्यक्ष तथा बाय “यायाधीशों को समान स्तरीय प्रशासनिवा शासन द्वारा 
नियुक्त एवं पदच्युत किया जाता है। इ'ह दीवानी एवं फौजदारी दाना प्रकार के 
सेताधिकार प्राप्त हैं 
विशिष्ट जन न्यायालय--इनके बातगत सनिक रेलवे, यातायात एवं जलीय 
यातायात यायालय आते हैं। इन यायालयों फा सगठत राष्ट्रीय जन-का्ग्रेस द्वारा 
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इनकी स्थापना पमय जिर्पारित कर दिया जाता है। 4953 ६ # हियी श्रमिक 
ध (एण्फायव७ कादर (०ण७) की स्पापना की गयी है । यह याग्रतय 
अमिका एक सहयोगी कमचारिय क्षय संगठित क्रिया 


जन प्रोषपरेट रेड (776 4००]० 5 40०४2/०:56) (महात्यायवादो) 
प्रोक्युरटरेल पस्था चीन गणराज्य में त्रोवियत हस की भांति विशिष्ट 
उश्य श्रोक्‍्यूरेटर की शा भत्यात हैं एवं उप्के 
सेत्रापिकार के गीः क' सभी थग एवं व्यक्ति जा जाते हैँ । विधिपक्षी क्षे 
अनुसार सम्फुण वि; 'घि-व्यवस्था का निरीक्षक 
देल एक सोवियत सत्ता का नेता तथा समाजवाद का प्रमथक होता है। चीन के मुख्य 
ढ 


क्त स्थानीय क्यूरेटर 

निर्धारित होता है । स्थानीय एक क्षेत्रीय ओक्यूरेटर फयालिय सवोच्च प्रोक्यूरटर कार्या 

लय के निरीक्षण एक निर्देशन मे काय करते है | स्थानीय गोक्यूरेटर स्वानीय शासन 
न होते 


प्रोक्यूरेटर यायालया से सम्ब।धित होते हैं। यह विधि का अधिकत सरक्षक है ( 
अत यह उन सभी अपराधों एक मामलों की दानवीन करते हैं जिनका पेम्बंघ जाति 
विरोधी कार्यों से होता है ; यह व्यक्तियों के अधिकार) का रक्षक भी है। जैक मेजन 
यायालय या जन ग्रोक्यूरेटर कायलिय के निर्देश पर ही) कोई व्यक्ति पी दताया जा 
प्रकता है | 


फ्या साम्यवादी देशो (सोवियत रूस एक चीन) में पायरालिका स्वतय है ? 
सम्यवादी देशो मे 'यायफ्रलिका उदयन का एक जग होकी है २ उसका 
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मुख्य उद्देश्य समाजवाद की उसक शजुओ से रक्षा करना है । सोवियत रूस के सवि 
घान के अनुच्छेद 02 म यह वहा गया है कि 'यायाधीश स्वतन्त्र हे और वे केवल 
विधि के ही अधीन हाते हैं । परन्तु पश्चिमी विचारका के अनुस्तार यह व्यवस्था स देहा 
स्पद है । साम्यवादी देशा मे लोकतन्त्ीय देशो की माति यायपालिका की स्वतजता 
सम्बन्धी धारणा मे विश्वास नहीं किया जाता औौर व “यायपालिका स्वतान ही होती 
है । यायाधीश साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं और दल की विचारधारा मे उनका 
पूण विश्वास हाता है स्थायाधीश पोलियासस्की के अनुसार, ” यायवालिका राजसत्ता 
का एक जग है और इस कारण वह राजनीति से पथक नहीं हो सकती । याय 
पालिका को राजनीति से पृथक रखने की माँय कमी भी किसी परिस्थिति मे पूरी नही 
हांती है।”” सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा को नियुक्ति विधिक योग्यता के भाधार 
पर नही होती है। वे निर्वाचित होते है ! उनके प्रत्यावतन की भी व्यवस्था है । अत 
उनका कायकाल सुनिश्चित नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे “यायाधीश के लिए निष्पक्षता 
एवं स्वत ततापूवक काय कर सकता सम्मव नहीं है । प्रोक्यूरेटर जनरल एवं प्रोक्‍्यु- 
रेटरो के कारण सोवियत रूस के सर्वोच्च “यायालय की स्वत-जता अत्यधिक सीमित 
है। यही कथन चीन के सर्वोच्च “यायालय पर लागू होता है । सोवियत रूस म याय- 
मंत्री स्थायप्रालिका के अधिवेशनों मे उपस्थित होकर उसका मांग निर्देशन करता 
है। “'यायपालिका के क्षेत्र मं कायपालिका का इस प्रकार का हस्तध्षीप “यायिक 
स्वतातत्ता का निषेध है। चीन व रूस मे सर्वाच्च 'यायालय का मुख्य पयायाधीश एक 
आय 'यायाधीश ननिवाय रूप से साम्यवादी दल के प्रमुख नेता हांते हैं। डायबलो 
(90/880) के अनुसार सोवियत सर्वोच्च “यायालय के निणयो का कोई स्वत न महत्व 
नहीं होता है क्योकि सोवियत रूस की केद्धीय कायकारिणी परिषद की पश्रेस्तीडियम 
उाह अनुमोदित करती है । संविधान की रक्षा एवं विधियों की बैधानिकता का दामित्व 
संयुक्त राज्य अमेरिका मे सर्वोच्च प्यायालय पर है जबकि सोवियत रूस में द्रर्वाइनर 
([7ण्रण0्रथ) के अनुसार (दल) की केद्रीय कायकारिणी परिषद एवं उसको प्रसी 
डियम को प्राप्त है। सर्वोच्च “यायालय तो केवल मत (०एए्ा०४४) व्यक्त करता है । 
चीन में भी यही स्थिति है। यायाघीशो द्वारा शासकीय नीति का अनुगमन किया 
जाता है। आग के अनुसार सोवियत सर्वोच्च 'यायालय को जमेरिकी सर्वोच्च याया 
लय की तुलना में बहुत कम स्वताजता प्राप्त है (8 


साम्यवादी देशो म 'वदी प्रत्यक्षीकरण” की कोई व्यवस्था नही है यद्यपि सवि- 
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पान प्रत्यक अपराधी फा अपने बचाव का अधिकार प्रदान वरता है। इसका परिणाम 
यह है कि सावियत रूस एप चीन के साम्यवादी झासना थे क्रोपमाजन जेला एवं 
शिविरा म सडत्त रहत हैं । 
यूगोस्लाविया को न्याय-व्यवस्था 

गगोस्लायिया की “यायपालिका एकीकृत है ।” विभिन्न विवादा को हल कर 
के सिए विधि द्वारा स्थापित विशेष “यायालया की व्यवस्था है । गुगास्लाविया मे कम्यूद 
यायालय, क्षेत्रीय यायालय (000७६ (०७४४७), गणततान्रीय सर्वोच्च यायालय एवं 
सर्वोच्च यायालय हैं। इन मायालया का सम्बघ सामा'य विवादा स होता है। कम्यूद 
एव क्षेत्रीय यायालया को मौलिव क्षेत्राधिकार प्राप्त है । * सर्वोच्च यायालय सबसे 
उच्च “यायालय है । आधिव विवादा का निणय व्यापारिक “यायालया ((0फफक्षणर्ग 
(0००८४) द्वारा किया जाता है ! इसके अतिरिक्त सनिक यायालय मी हैं । पच्र फसता 
“यायातया की भी व्यवस्था सधीय विधि द्वाया की जा सकती है। इन न्यायालयों के 
अतिरिक्त सर्वेधानिक 'यायालय हैं ।/ यायालय के क्षेत्राधिकार निर्धारित हैं एव उनम 
परिवतन किया जा सकता है ।? अपने कतब्य सम्पादन मे यायालय पूण स्वत है 
और सविधान तथा विधि के अनुसार काय करने के लिए वाध्य हैं।२ 

यायालयो म॑ यायाधीशा के अतिरिक्त जन निर्धारक (855055075) भी होते 
हैं । न्‍्यायाधीय एवं जन निर्धारक सर्म्बा घत स्ामाजिक एवं राजनीतिक समुदाय की 
परिषद द्वारा निर्वाचित एवं निर्धारित रीति से पदच्युत किये जा सकते हैं। प्रत्यक्ष 
तिर्वाचन का भी विधान सम्भव है ।* विवादों को खुली अदालत म घुना जाता है।* 
नयायालया में यायाधीक्ष पीठ (9९7०7) के रूप मे बठते है ।* 
यूगोसलाविया का सर्वोच्च “यायालय 

सविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार यूगोस्लाबिया म सर्वोच्च यायालय का 
सग्रठन एवं क्षेत्राधिकार विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस “यायालय के 
दायित्व भग्नवत हैं. 7 
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(!) महत्वपूण मामला सम्बधी सिद्धात्तों एवं उनके बारे मे सामाय परा- 
मशदायी मत व्यक्त करना । 

(2) सघीय विधि-व्यवस्था के अनुसार गणतत्रीय सर्वोच्च व्यायालया के 
निणयो के विरुद्ध अपीर्ले सुनना । 

(3) संघीय विधि का उल्लघन करने वाले वैध “यायालयों के निणया की 
विधिक व्यवस्था करना । 

(4) प्रशासकीय विवादा की सुनवाई करना । 

(5) विभिन गणराज्या के यायालया के क्षेनाधिकार सम्बधी विवादों का 
निणय करना । 

(6) सधोय विधि द्वारा निर्धारित अय दायित्वो का सम्पादन । 
सवधानिक “यायालय 

यह “यायालय विधियों के सर्वधानिक ओऔौचित्य के सम्बाध में निणय देता है। 
“यायालय द्वारा सवैधानिकता एवं वधानिकता सम्बन्धी मामलों की समीक्षा की जाती 
है । यह संघीय समा को अपना प्रतिवदन देता है और सर्वधानिकता वैवातिकता एवं 
मौलिक अधिकारों के रक्षाथ आवश्यक विधियों के निणय का सुझाव देता है।* इस 
“यायालय मे अध्यक्ष एवं 0 अय न्यायाधीश होते हैं । यायालय के अध्यक्ष 
एवं आय 'यायाधीशां का आठ वष के लिए निर्वाचित किया जाता है | वे पुन केवल 
एक बार आठ बष की अवधि के लिए ओर निर्वाचित हो सकते है। आधे ययायाधीश 
प्रति चार वष पर्चात निर्वाचित होते हैं। इस यायालय के यायाघधीश् किसी गण- 
त-नीय परिपद या अन्य किसी राजनीतिक एवं कायप्रालिका अमिकरण के सदस्य नहीं 
हो सकते और न कोई अय राजकीय पद ही ग्रहण कर सकते है। यायाधीशों को 
अपने कायकाल के पूव पदत्याग की स्वत-जता प्राप्त है । किसी यायालय द्वारा याया- 
धीश को यदि फोजदारी अपराध का दोषी पाया जाता है और कारावास का दण्ड 
दिया जाता है या शारीरिक हृष्टि से वे स्थायी रूप के अशक्त हो जाते हैं तो उह 
पदच्युत किया जा सकता है । * 

इस यायालय के निम्न काय हैं ९ 

() संघीय विधि, ग्रणत जीय विधि तथा जाय मियमो का क्रमश संघीय 
विधि एवं अधिनियम की हृष्टि से औचित्य निर्धारण । 

(2) संघीय शासन एवं गणराज्यो, परस्पर ग्रणराज्या के मध्य एवं आय 
समुदाया तथा क्षेत्रा के अधिकार एवं कतव्य सम्बधी विवादा का निर्धारण । 
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वैधानिकता एक से! (०8५॥0, ग्य्व “१ ७४(५४०:०॥(9) सम्बधी 
“रनों को सधीय उना ग्रणतत्त्रीय परियदा, सपीय एवं गषराज्या की कायक्रारिणी 
परिषदो, सर्वोच्च ग 


संघीय जन-अधि घैव ग्णत- अर "यायात्र: 
परैयुदाया की. परिषद द्वारा जठाया जा सकता ४१ यायात्यों संीय विधियों 
ध्यास्या ॥. का अर्थ लिह्चित करने का अधि आप्त है। 

किक यायालय कोण अपने संगठन एक कायपद्धति को निर्धारित करने ॥॥ 
स्वितभ्रता है 
जन-अधिवक्ता 

जन-अपिवक्ता (९०७॥० 7056८) अपराधिक विवाद सधी कार्यों 
को रूपे' होते है । इसके +तिरिक्त 
क्रिया व्यन एक दे (४०09) की रक्षाय भी वे उत्तरदायी होते है 
विधि एक सपीय उनके द्वस अपने गे सम्पाड़ि 
क्रिया जाता है गीसलाविया झगयित्वो- को बन 
अधिवक्ता द्वार सम्पादित ९ किव्वकय्‌ 45०७४ 
जब अधिवक्ता को उक्त एव प जन अधिवक्ताओं को 


कुछ प्रमुख देशो की यायपालिकाएँ | 823 


की रक्षा आवश्यक है | इसके अतिरिक्त विधि-प्रणाली की एकता को अक्षुण्ण रखना, 
नागरिकों के सगठनो एवं सामाजिक व राजनीतिक समुदाया की स्वंधानिक सुरक्षा सभी 
“बायालयो विशेषकर स्वैधानिक न्यायालय का दायित्व है सभी विधिया एवं नियमो 
का यूगोस्लाविया के सविधान के अनुकूल होना आवश्यक है ।* गणराज्यों की विधियों 
को गणतभीय सविधान के अनुकूल होना चाहिए और गणत-नीय सविधानों को न तो 
यूगोस्लाविया के सविधान और न गणत-नतीय विधियों को सघीय सविधान के विप 
रीत होना चाहिए ।* यदि गणत ज्रीय सविधान सघोय सविधान एवं गणतज्रीय 
विधि सघीय विधि के विपरीत है तो ऐसी अवस्था भे सधीय सविधान एवं विधि 
माय होगी । समी विधियो एवं नियमो के प्रमावी होने के पूव प्रकाशित कर देने की 
व्यवस्था है प्रस्येक व्यक्ति को यायालय में अपनी भाषा में बचाव करने एंव निम्न 
मायालयो के निणयो के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इसके जतिरिक्त 
विधि द्वारा ही अधिकारो एवं स्वतत्रताआ को निलम्बित किया जा सकता है ।* 


७ताक दा सातारा कारक 5 सका जब का 
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3) वायातय। एव सपीय 
राजकीय अम्रिर्रण) बी 


नेयय 
(4) पविषान का सर्षीय कि गया 
करना | 


आधिक एक राजनीतिक 
ए संविधान तथा विधिक यवस्था 
अर गया: 9 
82 १६ )५ १ 7 350 
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की रक्षा जावश्यक है । इसके अतिरिक्त विधि प्रणाली की एकता को अक्षुण्ण रखना, 
नागरिकों के सगठनो एवं सामाजिक व राजनीतिक समुदायो की सर्वधानिक सुरक्षा सभी 
न्यायालयों विशेषकर स्वैधानिक यायालय का दायित्व है सभी विधियों एवं नियमा 
का युगोस्लाविया के सविधान के अनुकूल होता आवश्यक है ।* गणराज्यो की विधियों 
को गणतभीय सविधान के अनुकूल होना चाहिए और गणत-नीय सविधाना को न तो 
यूगोसलाविया के संविधान और न गणतनीय विधियों को सघीय सविधान के विप 
रीत होना चाहिए ।** यदि गणत त्रीय संविधान संघीय सविधान एवं गणतानीय 
विधि सधीय विधि के विपरीत है तो ऐसी अवस्था मे सघीय सविधान एवं विधि 
माय होगी । सभी विधियां एवं नियमो के प्रमावी होने के पूव प्रकाशित कर देने की 
व्यवस्था है प्र/्यैक व्यक्ति को -यायालय में अपनी भाषा म वचाव करने एवं भिम्त 
यायालयो के निणयो क॑ विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 
विधि द्वारा ही अधिकारो एवं स्वततताओ की निलम्बित किया जा सकता है ।”? 
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समुक्त राज्य अमेरिका में सम एवं पटक राज्या क्री पृषक-पृयक 'यायप्रालिकाएँ 
हैं, अत इस दोहरी स्यामपालिका (0०2 200॥929) मी कहते हें । प्रत्येक राज्य 
की अपनी पृथक “यायपरालिवा होती है जिसका गठन एवं क्षेत्रधिकार उमर राज्य के 
सविषान द्वारा निर्धारित है। अमरिकी सपीय याव-व्यवस्था के शीप पर सपीय 
सर्वोच्च "यामालय अधिप्ठित है । सघीय “यायपालिका मे सर्वोच्च यायालय के अति- 
रिक्त ! सर्िट (अमणशील) यायालय एवं 90 जिला (डिस्टिक्ट) यायातय हैं । 
सा संयुक्त राज्य अमरिका को त्षमणध्लील मामालया की स्थापताथ 33 क्षत्रा मे, 
एय जिला 'यायालयों की हृष्ठि से 90 क्षेत्रों थे विभाजित किया गया है। प्रत्यक 
प्रमणक्षील यायालय मे 3 से 9 तक न्यायाघीश्ष होत हैं एवं विवाद की सुनवाई के 
समय कम से कम दो यायाधीश्यों की उपस्थिति अनिवाय होती है । लकित सवधानिक 
प्रश्वा से सम्बाधित विवादों वी सुनवाई 3 यायाधीशा की पीठ (8०708) द्वारा दी 
जाती है। जिला 'यामालय सघीय न्यायपालिका के सबसे छोटे “यायातय हैं । इंह 
केवल प्रारम्मिक क्षेद्रसिकार प्राप्त है, यद्यपि कमी-करमी राज्या के यायातयों से सम्ब 
सघित विवाद इनके विचाराय भेज दिय॑ जाते हैं। सवधानिक मामला सम्बधी अपील 
इन 'यायालया से सीधे सवच्चि यायालय मे की जा सकती हैं। जिला यायालयों मं 
कम से कम एक और अधिक से अधिक 6 “यायाधीर होते है। कम जनसरूया वाले 
राज्यां में एक जिला यायालय होता है और अधिक जनसख्या वाले राज्यों मे बधिक 
जिला यायालय होते हैं । उदाहरण के लिए, यूयाक राज्य में 4 जिला 'यायालय हैं । 
अमणशील सपीय यायालय पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार सम्पन्न होत हैं । 948 ई 
तक इन यायालया को (सर्किठ) अमणझ्ील जपरीवीय यायालय की सच्चा दी जाती 
थी लेकित इसी वप से इहे सघीय पुनरावेदनीय “यायालय (मश्तधश (00फा७5 
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5970०व) के नाम से पुकारा जामे लगा है। सवप्रथम इन य्यायालयो की स्थापना 
89व ई म सर्वोच्च 'यायालय के पुनरावेदनीय (377०॥/6) कायभार का कम करने 
के लिए की गयी थी | इन यायालया द्वारा पहले की भाति अब स्थान स्थान के दोरे 
मही किये जाते हैं अपितु वे बहुत ही कम दौरे करते हैं । इह सघीय व्यापार जायोग 
(#हत्ण प्र80४ ए०ग्रणाइश०॥9), राष्ट्रीय श्रम सम्बंध मण्डल (]रिक्षाणाक्ष 
74000: २७४०5 8020) एवं अय विविध राष्ट्रीय सस्थानो के निणया के विरुद्ध 
अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है। सघीय पुनरावेदनीय “यायालयो की तुलता मे 
जिल्ला यायालय अपेक्षाकृत अधिक व्यस्त रहत है । 
उपरोक्त तीना प्रकार के सघीय यायालय सवधानिक -यायालय ((०॥शाए- 
007०। 0०४7५) कहे जाते हैं क्योकि ये सविधान के आधार पर निर्मित है । इनके 
अतिरिक्त विशेष 'यायालय है । इन विज्ञेप यायालया की स्थापना समय समय पर 
काँग्रेस द्वारा की गयी है । विशेष यायालय तीन प्रकार के होते ह॑ प्रथम, दावों का 
“यायालय (000७ ०6 ८20), द्वितीय, सयुक्त राज्य का सीमा शुल्क यायालय (ए 
00 8(48658 (०५०75 2००७), ततीय, सीमा शुल्क एवं एकस्व पुनरावेदनीय -याया- 
लय (एग्राधत 88068 0०प७ ०१ 00४0०॥5 आ6 एथंधा 09762) । दावों के 
पयायालय (00076 ०९ (व) की स्थापना 855 ई में की गयी थी । इस याया 
लय को शासन के विरुद्ध धन सम्व धी दावो (०705) को सुनने का एकाधिकार 
प्रदान किया गया है । इसके पूव शासन के विरुद्ध धन सम्ब धी दावो की सुनवाई करने 
वाला कोई “यायालय नहीं था। 926 ई मे दूसरा विशेष 'यायालय स्थापित किया 
गया। यह सयुक्त राज्य का सीमा शुल्क (कस्टम) यायालय है एवं वस्तुओ के सीमा शुल्क 
सम्ब धी विवादा का निणय करता है । तीसरा यायालय सीमा शुल्क एवं एकस्व अपील 
यायालय सीमा शुल्क सम्बधी विवादा का पुनरावेदनीय न्यायालय है यदि कोई आबि 
प्कारक यह अनुमव करता है कि वाणिज्य विभाग ने उसक॑ आविष्कार का अनुचित रूप 
से एकस्व (92०७) किया जाना अस्वीकृत किया हे तो इस यायालय मे वह विवाद को 
निणय हेतु प्रस्तुत कर सकता है | इसके अतिरिक्त जय विद्येप यायालय भी है। इन 
विशेष यायालया का काय उन विधिया के क्रिया वयन म प्रशासन की सहायता करना 
है जो काग्रेस द्वारा अपनी निहित शक्तिया या प्रदत्त शक्तिया के अधीन निर्मित की जाती 
हैं । वे सघीय यायालय उपरोक्त वणित सवैधानिक “यायालयो स भिप्न है। इनकी स्था 
पना कांग्रेस अपनी विधायनी दक्ति के अधीन करती है, व कि सवधानिक प्रदत्त शक्तियों 
के आधार पर। इन यायालयो के -यायाधीशो को निश्चित पदार्वाव के लिए नियुक्त किया 
जाता है तथा पदच्युत करने के लिए सवैधानिक यायालया की भाति उन पर महामियोग 
लगान की आवश्यकता नही हांती है, लेकिन इन -यायालया के निणया के विरुद्ध अपी ले 
सधीय स्वैधानिक “यायालयो म की जा सकती हैं । अमेरिकी सविधान के अनुच्छेद 3 
व द्वारा सघीय थायपालिका की व्यवस्था की गयी है। सघीय यायपालिका को जपन 
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सर्वोच्च न्यायालय का संगठन 


अमेरिकी सर्वोच्च यायालय की स्थापना 789 ई म॑ काग्रेस की विधि के द्वारा 
की गयी थी। प्रारम्म में मुख्य यायाधीक्ष सहित इस यायालय मे केवल 6 “न्यागाधीक्ष थे । 
स्मरणीय है, भमेरिकी सविधान द्वारा यायाधीशों की सरया मिश्चित नही की गयी 
है। वह समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। 80] ई मे “याबाधीशों की सरया 
5, 807 ई मे 7, 837 ई मे 9 एवं 863 ई मं 0 थी। सन 866 म॑ इसे 
कम करके धुन 7 कर दिया गया था। 869 ई मै इसे बढाकर 9---एक मुख्य याया- 
धीश एवं 8 अय यावाधीद--निदिचत कर दिया था। उस समय से यही सख्या चली 
भा रही है । 
सर्वाच्च यायालय के यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीचेट के अनु- 
मोदन से की जाती है । “यायाघीशा की नियुक्ति के सदभ में 'सीमेट का शिप्टाचार 
नही निभाया जाता है । सीनेट ने यायावीक्षो की नियुक्ति सम्बाधी राष्ट्रपति की 
सभी सिफारिशो को स्वीकार भी नही किया है। 930 ई म राष्ट्रपति हवर के द्वारा 
की गयी जॉन पाकर की नियुक्ति को सीनेट ने उनके श्रम सघ विरोधी हृष्टिकोण एवं 
तीग्रों विरोधी भावना के कारण अस्वीकृत कर दिया था। राष्ट्रपति यायाधीशो क्की 
नियुक्ति करते समय केवल विधिक योग्यवा को ही ध्यान में नहीं रखता अपितु 
क्षेत्रीय एव धामिक भावनाओं तथा राजनीतिक विचारी को भी ध्यान में रखता है । 
सर्वोच्च यायालय के यायाधीक्या को सदाचरणपयःत काल के लिए नियुक्त किया 
जाता है । 0 वष तक यायाधीक्ष के पद पर काय कर चुकने तथा 70 वष की 
अवस्था प्राप्त करने पर यायाधीशा को स्वेच्छा स पद से त्यागपन्र देने की स्वत वता 
है परतु महामियोग द्वारा उहू पद से पृथक किया जा सकता है। अभी तक कैवल एक 
बार 804-5 ई मे समुअल चेस मामक “यायाधीश पर महामियोग लगाया गया है 
ओर वह भी असफल रहा था । ययायाधीशो को समुचित वेतन दिया जाता है । अमेरिकी 


मुर्य प्यायाधीश को कोई विद्येप अधिकार प्राप्त नही हैं । वह केवल ययायाघीशां की 
अध्यक्षता करता है । 


सर्वोच्च यायालय का वप मे केवल एक ही सत्र अक्टूबर के प्रथम सोमवार 
से जून के मध्य तक होता है । विवादों की सुनवाई महीने के एक पखवाडे म॑ मंगल- 
बार, बुधवार, वहस्पतिवार एवं शुकवार को हांती है। शनिवार को सभी “यायाधीश 
आपस में मिलकर विवादा पर विचार विमश्ञ करते हैं और सोमवार को विणय 
सुनाये जाते है। निणय बहुमत से किय जाते हैं । दूसरा पखवाडा न्यायाधीश लध्ययव 
एवं निणय लिखने मे व्यत्तीत करत हैं। तिणय से असहमति रखने वाले यायाधीश 
नपना विमत (०5डछयधग्रड्ठ ]ए0877०7६) दे सकते है। 
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क्षेत्र मं व्यवस्था एवं कायवालिका के समान ही. (००्थतात्क्5) ब्क्तिया प्राप्त हैं। 
संविधान में कोई विस्तत उपबस्ध नही किया गया है अपितु केवल यही उल्लिखित है 
कि 'यायिक शक्तिया एक सर्वोच्च न्यायालय एवं आय अधीनस्थ यायालयां म॑ निहित 
होगी जिनकी स्थापना समय समय पर कांग्रस के इारा की जायेगी 2? अत संविधान 
हारा संघीय यायपालिका के अय यायालयो की आवश्यकतानुत्तार स्थापना तथा 
सर्वोच्च यायानय सहित संघीय वायालयों के "यायाघीशो की सखस्या निर्धारित करने 
का अविकार कांग्रेस को प्रदान किया गया है । 

स्मरणीय है कि परिसघ के सविधान (87४०6 ण 96 (०ए्र०एथ 4०४) 
में राष्ट्रीय यायपालिया की कोई व्यवस्था नही थी । परिसध काल मे सभी 'स्ायिक 
विवाद! का निणय राज्या के यायालयों हारा किया जाता था। प्रत्येक राज्य की 
अपनी पथक एव स्वत्त ते याय व्यवस्था थी। इस काल में राज्या के यायालयां द्वारा 
परत्पर विशेधी निणय दिय जाते थे । फलस्वरूप अस्थिरता एवं अनेक प्रकार की 
जेटिलताएँ उत्तर हो जाती थी । परिसघ मे राष्ट्रीय यायालय का अभाव हैमिल्टन 
की हप्टि मे उसका प्रधान दोप या । हैमिल्टन का कथत था कि विधियों को क्रिया 
>वित करने वाले यायालय के अभाव में विधि का कोई मूल्य नहीं होता है, बह ग्ृत 
पत्र के सहश्य है । अब अमेरिकों संविधान निर्माता एसी न्याय व्यवस्था की स्थापना 
के लिए प्रयत्वशील थे जिसत कि परिसघकालीस अशजकता एवं अस्थिरता की पुनरा- 
वृत्ति न हो एवं स्थायी झासन की स्थापना हो सके । इसक अतिरिक्त 789 ई के 
अमेरिकी संविधान द्वारा सपीय व्यवस्था का अपवाया गया था । मर टी पल 
एवं राज्या के मध्य विवादों का निगय करन हेतु एक स्वत थ निकाय जा निष्पक्ष 


पंच की तूमिका निभा सके, का होना परमावश्यक था । यह दायित्व सविधाव विर्मा- 
ताआ ने सर्वाच्च “यायालय को सपा है। सा धयों सम्बधी विवादों के विणया का 


दायित्व राजनीतिक हृस्टि ऐे राज्या वे यायालया का दना उचित नहीं था। अमेरिकी 
संविधान जिखित है। उसकी सापा एवं विभिन्‍त उपयधा के अथ एवं व्याख्या सम्बधी 
प्रश्नों का उठना स्वासाविक है । राज्या के यायालया को यदि सविधान की व्याख्या 
का दायित्व सौपा जाता तो प्रत्येक राज्य के यायालय द्वारा मिन्न-मिन्र व्याख्या सम्ब घी 
निणय दिय जाते । इससे गतिरोध एवं अराजकता का उत्पन्न हो जाता अस्वामाविव 
नही होता । अमरिदी संविधान निम्ाता जिस ्यायपूण समाज एवं पूण राष्ट्रीय एकता 
के निर्माण क लिए इतसकत्प ये, उस हृष्टि स सर्वोच्च यायालय को स्थापना एक 


अनिवायता थी 


4. बृघ्धालओं 90फचा कं 96 %९च॥6छ गा जाट उप्ालएल 00फ् गाव इचली 
गादिएण/ ००पचएछ 2३ 2 (0प्रइाट७ 89 40छ धातर १0 प्रशर0ठपेंडाय बाएं 
टडजर्कीफी >>#रउटेंट 3 एक्ट एकाआ्मापाएव 66 फट एकलप इरादे 
0४ छ १फछाप० 3947 छू 95 96 
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सर्वोच्च न्यायालय का सगठन 


अमेरिकी स्वाच्च यायालय की स्थापना !789 ई म काग्रेस की विधि के द्वारा 
की गयी थी। प्रारम्म में मुख्य-यायाधीश सहित इस यायालय मै केवल 6 -यायाधीक् थे । 
स्मरणीय है, अमेरिकी सविधान द्वारा यायाधीशों की सरया निश्चित नहीं की गयी 
है। वह समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। 80। ई म॑ 'यायाधीज्ञा की सख्या 
5, 807 ई भें 7, 837 ई में 9 एवं 863 ई में ।0 थो। सन 866 मे इसे 
कम करके पुन 7 कर दिया गया था। 869 ई मे इसे बढाकर 9---एक मुस्य याया- 
घीश एवं 8 अन्य 'यायाधीश--निश्चित कर दिया था। उस समय से यही सख्या चली 
आ रही है । 

सर्वाच्च यायालय के “यायाधीशा की नियुक्ति शब्द्रपति द्वारा सीनेट के अनु- 
मोदन से की जाती है । यायाधीशो की तियुक्ति के सदम में 'सीनेट का शिप्टाचार' 
नही निभाया जाता है । सीनेट ने ययायाधीजों की नियुक्ति सम्बाधी राष्ट्रपति की 
सभी सिफारिशा को स्वीकार भी नही किया है। 930 ई मे राष्ट्रपति हवर के द्वारा 
की गयी जॉन पाकर की नियुक्ति को सीनेट ने उनके श्रम सघ विरोधी हष्टिकोण एवं 
नीग्रो विरोधी भावना के कारण अस्वीकृत कर दिया था । राष्ट्रपति मायाधीशों की 
नियुक्ति करते समय केवल विधिक योग्यता को ही घ्यान में नहीं रखता अपितु 
लेबीय एवं धामिक भावताआ तथा राजनातिक विचारों को भी ध्यात मे रखता है । 
सर्वोच्च यायालय के “्यायाधीशा को सदाचरणपयात काल के लिए नियुक्त किया 
जाता है। 0 वष तक थायाघीश के पद पर काय कर चुकने तथा 70 वष की 
अवस्था प्राप्त करने पर ययायाधीक्ों को स्वेच्छा से पद से त्यायपत्र देमे की स्वत नता 
है परतु महामियोग द्वारा उ'ह पद से पृथक किया जा सकता है। अभी तक केवल एक 
वार 2804 5 ई मे समुअल चेस नामक 'यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है 
और वह भी असफल रहा था । यायाघीदयो को समुचित वेवन दिया जाता है। अमेरिकी 


भुक््य यायाधोश को कोई विज्येप अधिकार श्राप्त नही है। वह केवल यायाधीया की 
अध्यक्षता करता है । 


सर्वोच्च यायालय का वष मं कबल एक ही सज अक्टूबर के प्रथम सोमवार 
से जून क॑ मध्य तक होता है । विवादों की सुनवाई महीने के एक पखबाडे मे मगल- 
चार, बुधवार, वृहस्पतिवार एवं शुरूवार को होती है । शनिवार को सभी 'मायावीश 
आपसे मे मिल्रकर विवादा पर विचार विमश करते हैं और सोमवार को निणय 
बुनाय॑ जाते है। निणय वहुमत से किये जाते है । दूसरा पख्रवाडा यायाधीश अध्ययन 
एवं निणय लिखने म व्यतीत करते हैं। निणय से असहमति रखमे वाले यायावीश 
अपना विमत (व$धवा8 ॥एव5एा०ा/) दे सकत हैं । 


828 | आधुनिक शासनतस्न 


सर्वाच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारः 
ेु सर्वोच्च यायालय को मौलिक एवं पुनरावेदनीय (377०]488) दाना हो प्रकार 
के क्षेयरधिकार प्राप्त हुं 
मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अतगत निम्नलिखित विवाद आते हैं 


() राजदूतो, आय सावजनिक माजियों एवं राजनयिक अधिकारिया 
(एप्रणा० वाएाघटा5 उग्र (0758) से सम्बीघत विवाद । 


(2) ऐसे समस्त विवाद जिनमे काई एक राज्य एक पक्ष मं हो । अत वे सभी 
विवाद जिनमे सयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष में हो दो या अधिक राज्या के मध्य 
विवाद, एक राज्य तथा विदेशी राज्य एव नागरिक तथा प्रजाजना के मध्य विवाद सर्वोच्च 
यायातय के मोलिक क्षेय्राविकार के अतगत्त बाते हैं। 

इनके अतिरिक्त अ य सभी निम्बाकित विवाद सर्वोच्च यायालय के पुवरा- 
वेदबीय क्षत्रापिकार के अधीन हैं । 

(4) सविधान के भधीत विधि एक चुनीति (०५०४७), श्रघीय विधिया एव 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका द्वारा सम्पदित सौीधयाँ एव भविष्य में की जावे वाली सीषया 
सम्बधी विवाद । 4 

(2) नी सैता एवं जलीय यात्तायात सम्ब पी विवाद । 

(3) विभिन राज्यों के मायरिको के मध्य विवाद, आय किसी राज्य के अनु 
दान के सम्ब'ध में एक राज्य मे विभिन्न तायरिका के मध्य विवाद । 

सर्वोच्च मामालय को उपरोक्त सभी विवादी में विधि त्या तथ्या (उप 
2700 440) के सम्ब भू में पुन्रावदतीय क्षेआधिकार अ्प्त है । परन्तु मिम्न सघांय 
न्यायासयां के निणया अथवा राज्यों के उच्च यायालया के सभी निणयां के विद््ध 
सम्बीधत पक्षों को स्वेच्छामुवक सर्वोच्च न्यायालय मे युतरावदन की सुविधा प्राप्त 
नही है । सर्म्वा पत पक्षा को राज्यों के यायालया के विरुद्ध निम्न अवस्थाजों मं कदल 
अपील का अधिकार आप्त है. (/) उच्च न्यायालय द्वारा जब किसी ऐसी राज्य विधि 
को बंध ठहराया गया हो जो सधीय सिधान यथा काँग्रस की विधि या संयुक्त राज्य 
अमरिका द्वारा सम्पादित किसी सीघ के विपरीत हो, या (2) राज्या क उच्च बाया- 
लय मे किसी सधीय साध या विधि को अर्वेध घापित बर दिया हो। सर्वोच्च गाया- 
लय का युनरावदनीय क्षेत्राधिकार सर्वधानिक विवादा तक हो सीमित है परतु राज्य 
ब' उच्च यायालया द्वारा जिन विचादा में सोधे सर्वोच्च यायालय मे लपील की तनु 
मति प्रदान कर दी जाती है उतर विदादा मे सर्वोच्च पययालय में सीबे बप्रील हो 


3. 366७ 2, सकणेंद 3 जे घट (जफपाफथएणा जे बाल छफाटव हवट, 
9 (०5 वायारार 7५ पीट ८०फाट ? ए $ | 5 एचशल्याणाज, 9. 98 
गगवें ऊफपक० 22 ४7, 99 99 ॥33 


सयुक्त राज्य अमेरिका की “यायपालिका | 829 


सकती है । सर्वोच्च 'यायालय के पुतरावेदनीय क्षेत्राधिकार को नियमित करन का 
अधिकार काग्रेस को प्राप्त है । 

सर्वोच्च “यायालय को स्वविवेक स उत्प्रेषण. आदश (०्शााणा ०7१0७) 
जारी करके निम्न 'यायालया से विवाद को अपने समक्ष विचाराथ मेगाने का भी बधि 
कार है। 

अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालय भारतीय “यायालय की भाँति परामशदायी काय 
सम्पादित नही करता । “यायाधीश माशल न कायपालिका को किसी अमृत प्रश्न या 
विपय पर परामश्न देने से डकार कर दिया था | उनका मत था कि सर्वोच्च “यायालय 
द्वारा राष्ट्रपति को परामश्य देद का अथ यह है कि प्यायपालिका कायपालिका के 
अधीन है । इसके अतिरिक्त सर्वोच्च “यायालय हारा परामश दमा शक्ति-पृथवकरण के 
सिद्धात के भी विपरीत है । 

मोलिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च यायालय मे कम ही आते है । 
राजनयिक अधिकारी (०0/छा०7780० ए०5०॥7८) अतर्राष्ट्रीय विधिके नियमा के कारण 
“यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीम नही हाते है । राजनयिक उ मुक्तियों (0एा0्रथा० 
गग0॥065) से वचित कुछ निम्न राजनयिक अधिकारियों पर अय सघीय यायालयों 
मे मुकदमे चलाये जा सकते है जिनको समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है ।!925 ई 
के सुधारो के पश्चात सर्वोच्च "यायालय में पुनरावेदनीय विवादों का आना कम हो गया 
है। सर्वोच्च यायालय को सभी अधीनस्थ सधीय यायालयो के कार्यों के पिरीक्षण का 
अधिकार प्राप्त है । 


अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय एच न्यायिक पुनर्राक्षण 

व्यवस्थापिका एवं कायपालिका के कार्यो के सविधान के विपरीत होन की दशा 

मे यायालयों को उह अवेधानिक घोषित करने की शक्ति होती है। -यायालयों के 
इस अधिकार को बामिक पुनर्रीक्षण की शक्ति या जधिकार कहत हैं। इस कभी कभी 
'यायिक निषेधाधिकार (06०४ ५७८४०) की मरी सज्ञा दी जाती है । बध के अनुसार 
सर्वधानिक आधार पर शासन के अय अमिकरणा के कार्यों को अवधानिक घोषित 
करने की सर्वोच्च 'यायालय की शक्ति को यायिक पुनर्राक्षण कहते हैं ।? सरल शब्दो 
में याय्रिक पुनर्रक्षण से अथ विधिया एवं शासन के कार्यों का सविधान की व्यवस्था 
के आधार पर यायालय द्वारा परीक्षण है । अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को प्राप्त 
यायिक पुन्राक्षण के अधिकार से ब्रिटिश ससद की सर्वोच्चचा की माँधि 'यायिक 


सर्वोच्चता (]प्रवाद्वां आगए्ा००३०५) का अम उत्पन नही होना चाहिएं। कमी-कमी 
अ्स्सि+जत+०-० 


3 प्फालनों क्‍्शल्छ 3 पल ए०्णछल णी पाल ग्रैशा655६ ८007६ ० ॥ए:507९007 
॥0 प्राए३॥0402, 0 ८०्रष्धापराण्पतों शिए्णग्रऐ5 पद 3०६७ णी ०धाटए ह०0:टाया 
ग्राध्यांशें 4छट709 छाणिय (79६ [पा5072907 '>-फैटाफ, 7, 9. 766 €/फ४- 
##॥7०३ थ४ 7326 5४0/८७४ ८०घाई, !962 ? 6 
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बआादेप जारी किय थे परन्तु मारवरी वी नियुक्ति सम्बन्धी उक्त आदेश को भेजन के 
यूव ही राष्ट्रपति एडम्स का फामकाल समाप्त हो गया था| नवीन राष्ट्रपति जैफरमन 
एवं सचिय मडीसन ने मारवरी को नियुक्ति सम्बधी आदेश को भेजना जस्वीकार 
वर दिया | इस पर मारवरी न सर्वोच्च “यायासय से राष्ट्रपति के विद परमादेश 
जारी परते की प्राथना की । इस विवाद में 803 ई मे निणय दते हुए मुस्य याया 
पीश माझल ते कहा घा हि /माखरी को वपनी नियुक्ति सम्पर थी आदेश प्राप्त करन 
बाय अधिकार है परतु सर्वोच्च यायालय को यह अधिवार नही है कि वह मारवरी 
को नियुक्ति मम्व थी नादेश दिय जाने हेतु परमादश जारी बरे। इसका कारण यह 
है हि ]789 ई वा जुडीशियल एक्ट सविधान क अनुच्छेद 3 के विपरीत है क्योकि इस 
अधिनियम द्वारा सर्वोच्च यायालय वे मौलिक क्षेत्राधिवार की जनुच्छेद 3 मं उल्लि- 
सखित छेत्राधिकार को तुलना मे वृद्धि की है । थत उक्त अधिनियम अवधातिक है । 
न्यायाधीश माशल का यह तर्क था वि “यह निश्चय करना निस्स देह 'याय विभाग 
का क्षेन एवं दायित्व है कि विधियाँ यया है /” इसके अतिरिक्त सविधान लिखित तथा 
देश की सर्वोच्च विधि है और काँग्रेस की सामाय विधिया से श्रेष्ठ है। जत “याया- 
घांशा का यह बतव्य है कि वे सविधाव का आदर करत हुए विधियों को क्रियावित 
करें | पदि कग्रेत की वोई विधि सविधान की उसी धारा का जतिक्रमण करती है 
ता बह असवधानिक है एवं स्थत ही प्रमावहीन ह! जाती है इस निणय न पूरी तरह 
यह निश्चित कर दिया कि "्यायप्रालिका का यह अधिकार एवं कतव्य है कि वह 
विवानसण्डल एवं कायपालिका के कार्यों वो सविधान वी घाराबा की कसौटी पर 
कस कर उनकी वधानिवतता के सम्बंध मे तिर्णेय दें और यदि कोई विधि था बाय 
संविधान वी किसी धारा क प्रतिकूल है, दो उत्त अवैध घोषित कर दे। 
इसी तरह का एक अपय महवपूण विवाद सकलाउच बनाम मेरीलण्ड (849) 
(#2८॥०५ ९ #वि) द्रव्य, (89) है। )79] ई में काँग्रेस ने कुछेक राज्या 
के तीब्र विरांध के बावजूद भी बक स्थापना सम्बंधी आदेश पारित किया था | इस 
आदेश के अनुसार राष्ट्रीय बैक को दशव्यापी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था एवं 
इसी के आधार पर मरीलण्ड राज्य के वाल्दीमोर नामक तगर मे राष्ट्रीय बैंक की 
एक शाखा स्थापित भी की गयी ) 88 ई में मेरीलण्ड राज्य से अपने राज्य मे 
प्रचलित तथा उस समस्त पत्रमुद्रा पर स्टाम्प कर लगाने की घोषणा की जी मेरीलैण्ड 
की बकी या उसकी शाखाजा हारा राज्य मे आदेश के समय जारी किये गये थे । सधीय 
बक की वाल्दीमोर शाखा ने स्टाम्प कर देता अस्वीकार कर दिया । इस पर मेरी 
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935 ई मे सर्वोच्च 'यायालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक पुनव्यवस्था अधिनियम, 
933 ई (्रधाणाढ। प्रातए5078] 7२९००ए८५ 8०, 933) को उस सीमा तक 
अवधानिक ठहराया था जहा तक कि विधेयक का राज्यो के उद्योगो से सम्बन्ध था । 
उक्त एक्ट राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 'यू डील कायक्रम का अग था। इसके अतर्गत राष्ट्र 
पति को नियम निर्माण की व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी थी। इस पर यह आपत्ति 
की गयी कि कांग्रेस द्वारा कायपालिका को नियम निर्माण की विधायी शक्ति प्रदान कर 
दी गयी है जो वस्तुत सविधान द्वारा काग्रेस मे अधिष्ठित की गयी है। दूसरे पक्ष ने 
इसे अधीनस्थ विधि निर्माण वताया और विधायी श्वक्ति का प्रदत्तिकरण नहीं माना । 
सर्वोच्च यायालय ने संवसम्मति से इस व्यवस्था को विधायी शक्ति का प्रदत्तिकरण 
(4०८४५४०॥) मानते हुए अधिनियम को असवैधानिक (०१००४४४/ए४०४७) घोषित 
कर दिया था ॥5 


अमरिको सविधात के पाँचवे सशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि कसी 
व्यक्ति को विधि की उचित प्रक्रिया (606 970088$ ० 89) के बिना जीवन, 
स्वत जता एवं सम्पत्ति से वचित नहीं किया जायेगा। यह सशोधन विशुद्ध रूप में 
सधीय शासन से सम्धीधत है। 4वें सशोधन द्वारा राज्यो की सरकारों पर भी यह 
प्रतिबध लगाया गया है। इस सशोधन का लक्ष्य स्वत तर नागरिकों के रूप में नीग्रो 
लोगो के अधिकारों की रक्षा करना था । इसके पश्चात अनेक विवाद सर्वोच्च “याया- 
लय के समक्ष प्रस्तुत होते रहे है और उसने जीवन, स्वताजता, सम्पत्ति, व्यक्ति एवं 
विधि की उचित प्रक्रिया की व्याख्या करके राज्यों एव के द्वीय सरकारो के कायक्षेत को 
आश्चयजनक रूप से सीमित किया है। स्मरणीय है, 870 ई एवं 880 ई मे 
राष्ट्रपति एब कांग्रेस के कार्यों का, जिनके द्वारा नीग्रा जाति के लोगो की रक्षा के 
प्रयत्व किये गये थे, सर्वोच्च यायालय ने अवैधानिक ठहराया था । 

सर्वोच्च यायालय मे अभी तक 80 विवादों म काग्रेस की विधिया एवं उनसे 
सम्बोधित विभिन्न उपदधो को अवधानिक घोषित किया है और उन्तम से भी केवल 
8 या 0 विधिया को पूरी तरह अवधानिक ठहराया है। स्मरणीय है, काँग्रेस न 789 ई 
के पदचात करीब 70 हजार से भी अधिक विधिया पारित की हैं। करीब 30 
हजार विधियाँ इनमे से सावजनिक विषयों स सम्बाघित है| स्पष्ट है कि यायिक 
पुन्रीक्षण का सम्बंध यद्यपि थोडी सी विधियों से ही रहा है, परन्तु अमरिकी राज- 
नीतिक जीवन म इसका अप्रत्यक्ष रूप से व्यापक प्रभाव पडा है । 

सर्वाच्च न्यायालय के “यायिक पुररौक्षण का सम्बंध केद्ग एवं राज्यां के क्षेत्र 
एवं नधिकारा तथा मोलिक अधिकारों से है। सर्वाच्च यायालय न वाणिज्य उपबाध 
((०णागध०० (४०६८) की व्याख्या तथा निहित शक्तिया के सिद्धात वो विकसित 


33. उक्कद्दीक्ष 2०४० €/०बघब्ब 9 0. 3, (935), 225 ए 8 495 


समुक्त राज्य अमरिया की मायपरत्िका | 837 


झारा के कायों से अधिक है । 4938 ई के पश्चात धामिक स्वव-त्रता सम्बधी अनेक 
विवादा मे सर्वोच्च यामालय 3 यह निणय दिय हूँ कि नगरा एव राज्या के द्वारा घामिक 
स्वत त्रत्ा का अतिश्रमण क्या गया है । सर्वोच्च यायालय ने अपने एक निणय मे 
कहा है कि न तो राज्या की सरवारें और त सधीय सरकार ही चच की स्थापना कर 
सती है जोर नव एसी विधियाँ पारित कर सकती हैं जो एक त्था अनेज धर्मो की 
सहायता भौर एक घम को दूसर सर ध्रायमिकता दती हा । सर्वाच्चि 'यायालय के एवं 
दूसर निणय के बनुसार राज्या वे विद्यालया मे विभिन धर्मा के प्रतिनिधिया को 
शिक्षा के दौरान धामिव श्विक्षा नही दी जा सकती है । 
विचार एवं नापण, धम एवं समुदाय की स्वताप्रताआ के सम्बंध म सर्वोच्च 

यावात्य का विगत 20 वर्षा स यह हृष्टिकोण रहा है वि इन स्वत भताओ मे हस्त" 
क्षेप एव इह सीमित करन काली विधिया फा उसी अवस्था मे अवधानिक घोषित 
किया जाना चाहिए जबकि स्पप्ट एवं तात्कालिक सावजनिक सुरक्षा हेतु हस्तक्षेप की 
अनिदायत्ता सिद्ध न हाती हो । यायाधीक्ष होम्स (/०४॥०० प्र0॥7८७) इस सिद्धा त के 
सूत्राधार थे । उनकः अनुसार “ इस स्वत श्रताजा को सावजनिक द्वित म ही सीमित करने 
का स्पष्ट औचित्य हो सकता है। ' थत यहू मौलिक अधिकार अधिऊ सुहृद भाधार पर 
आधारित हू । उदाहरणाव, 952 ई मे सर्वोच्च यायालय ने चलचितां क॑ माध्यम 
से अभिव्यक्ति (7०5४०) को भाषण एव प्रेस की स्वतस्तता के अतगत स्वीकार 
किया था। सर्वोच्च “यायात्य क अनेय निणयो का सम्ब“घ रग्भेद से है। सर्वोच्च 
“यायालय के निणया के फलस्वरूप अमरिकी समाज म नौग्रो जनता की स्थिति म 
सुधार हुआ है । अमेरिका मे काल गोरं--श्वेत अमरिकी एवं नीग्रो जनता के मध्य भेद 
व्याप्त है । नोग्रो जनता क॑ लिए समाज मे पृथक होटल, विद्यालय आदि है। नीग्रो के 
लिए इस प्रकार की पृथक व्यवस्थाआ को सर्याच्च यायालय ने अवैधामिक ठहराया 
है के “स्कूल म नीग्रा वालका के लिए पृथक व्यवस्था का अथ सर्वोच्च 'यागालय की 
दप्ट में इन बालका का समान शक्षणिक सुविधाओ से वचित कर देना है।' “पृथकतता 
एवं समानता के सिद्धात के लिए एक साथ कोई स्थान नही है। पृथक शिक्षा सुविधाएँ 
निश्चय ही असमान होती है ।/ पृथक्ता की व्यवस्था विश्ेद को प्रिद्ध करती है, यह 
मत ब्राउन बनाम शिक्षा बोड नामक विवाद मे सर्वोच्च यायालय द्वारा “यक्त किया यया 
था । नीगरो स्वत बता एवं मुक्ति क इतिहास मे यह निणय युग तरकारी है । इसके 

जगा हे समुकत राज्य अमेरिका म॒ विधि द्वारा पृथकता की व्यवस्था का वस्तुत अत ही 

गया है । 

सर्वोच्च न्यायालय का महत्व 
अमरिकी सर्वाच्चि यायालय ने अमरीकी राष्ट्र के विकास म महत्वपूर्ण शुमिका 
अदा की है। 780 ई के दशक मे लघु ऋषि प्रधान समाज क॑ लिए जो सविधान निर्मित 
किया गया था, वह वत्तमान जमेरिकी समाज (जो 3 के स्थान पर 50 राज्या का 
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औद्योगिक सघ है) के हितों की पूतति कर रहा है | अम्रेरिका की जनसख्या में भी 
कई गुना वद्धि हो गयी है। व़मान परिस्थितियों के अनुकूछ संविधान को ढालन मे 
सर्वोच्च यायालय का सराहनीय योग है । सघीय शासन की शक्तिया में भी वद्धि हुई 
हैं । यह सर्वोच्च 'यायालय द्वारा विकसित “निहित शक्तियों के प्रिद्धात” द्वारा ही 
सम्भव हुआ है | सघीय बैक को कर लगाने, ऋण देने, काँग्रेस द्वारा मूल्या को रिर्घा 
रितत करने का जधिकार इसी सिद्धात का परिणाम है । ग्रूल सर्वधानिक' व्यवस्था के 
अनुसार सध की इकाइयॉ--राज्य--अधिक शक्तिशाली थी और केद्र अपेक्षाकृत कम 
जोर था | लेकिन आज स्थिति उलट गयी है । इसका श्रेय सर्वीच्च “यायालय के निषयो 
को है। वाणिज्य धारा सम्बधधी विवादो मे सर्वोच्च स्यायालय ने अपने विणया से वाग्रेस 
द्वारा पारित अन्त राज्यीय एवं विदेशी सभी प्रकार के व्यापार सम्बधधी विधियों को 
वैधानिक दहराया है, भले ही व्यापार र॑ंल, तार, रेडियो, हवाई जहाज, जलपोत द्वार 
किया गया हो । सक्षेप मे, सर्वोच्च ्यायालय ने संविधान को परिवर्तित परिस्थितियां 
के अनुकूल विकसित किया है । इसके अतिरिक्त सर्वोच्च “यायालय सविवान का सर- 
क्षक एवं मौलिक अधिकारों का जागरूक रक्षक है भौर उसने व्यवस्थापिका के 
अतिफ़्मण से कायपालिका के अधिकारों की रक्षा की है । 

परछु 39वी सदी एवं 935 ई तक अमेरियी सर्वोच्च यायालय मध्यम 
पग के सम्पत्ति सम्व घी जधिवारा की रक्षा करता रहा था और साधारण जमता के 
अधिकारों की तुलना म सर्वाच्च 'यायालय सम्पत्ति एवं सस्पत्तिशालिया का गद पिद्ध 
हुआ था । इस काल मे सर्वोच्च 'यायालय ने आय-कर, “यूनतम वेतन एवं लाभ के 
सीमित धण्टो सम्बन्धी विधियों को अवधानिक घोषित करते हुए दासता को उबित 
ठहराया था। जालोचका का मत है कि सवच्चि यायानय न प्रगतिशील विधेयवो का 
विरोध किया था । वस्तुत इस काल मं वह लोकतजीय कम रूढिवादी अधिक था | 

ब्रोषन, लास्‍्की, लुई दोदां एव एडल बुबस ने सर्वोच्च यायाजय के “मायिक 
पुनर्रीक्षण के अधिकार की तीब्र आलोचचा वी है | यापिक पुनर्रीक्षण की शक्ति के 
कारण सर्वोच्च “यायालय तृतीय सदन (प080 (४७00०) बत गया है। यायालय को 
संविधान की व्याख्या के अधिकार प्राप्त होने के कारण 'यायाधोद हा,स (7५88०9) 
के अनुसार सविधान वही है जो “यायाधीजञ उसे कहते हैं ।४ यायाधीद पेंकफटर ने 
तो यहाँ तक कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय हा सविधान है ४ अमरिकी सर्वोच्च 
यायस्‍लय की नत्यधिक शक्ति का यरायिक्त बत्याचार (्रछालक्ष (स्राध्याजर) की 
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सज्ञा दी गयी है । इस जत्याचार का एक बडा कारण यह है कि यायाधीदय अपने को 
परिवरतित सामाजिक परिस्थितिया एवं तदजनित आवश्यकताओ के अनुकूल परिवर्तित 
या ढालने म असफल रहते है। अधिकाझ यागाधीश वद्ध होत हैं, वे पूव निर्धारित 
सामाजिक एवं आथिक धारणाओ से बंधे होते हैं ॥ उनका परित्याम करना उनके लिए 
सम्भव नही होता है, फलस्वरूप वे सामाजिक आवश्यकता को समभने म असफल 
रहते हैं और प्रगतिशीलता वे मार्ग मे अवरोध बन जात॑ हैं । 
सर्वोच्च न्यायालय के सुधार के प्रयत्न 
सर्वोच्च 'यायालय और कांग्रेस या राष्ट्रपति के मध्य कशमक्श कमी-कभी 
अवाछनीय स्थिति उत्पन कर देती है। इस प्रकार का एक सघप 895 ई म॑ हुआ 
था। उस समय 'यायालय ने यह निणय दिया था कि शासन आय कर नही लगा सकता 
है। सर्वोच्च यायालय की इस निणय के कारण तीतब्र आलोचना हुईं है । ड्रोड स्काट 
(70726 500०॥() विवाद? म॑ दिय गये निणय म॑ सर्वोच्च 'यायालय ने नीग्रो की स्वत- 
“श्रत्ता को स्वीकार नही किया था । अव्राहम लिकन ने इस निणय को विवेकहीन, असगत 
एवं राजनीतिक हष्टिकोण से प्रेरित बताया था । इन सब कारणों से यह अनुभव 
किया गया था कि “यायाधीशो की स्वतनता एवं लोकमत को समावत एव सम्बाधित 
करने की किसी न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
अपने “यू डील कायक्रम के सदभ मे ऐसा ही मत व्यक्त किया था । उनका कथन था 
कि मदि सर्वाच्च यायालय “ययायिक पुनर्रीक्षण के अधिकार के कारण ततीय सदन 
बना रहा तो देश की प्रगति तथा लोक उल्याणकारी राज्य के विकास के अवरुद्ध हो 
जाने की सम्मावना है। सर्वोच्च “यायालय को उपरोक्त उल्लिखित आय कर सम्ब'धी 
निणय का निष्प्रमावी करने के लिए 6वा सशोधन पारित करना पडा था । सर्वाच्चि 
“यायालय के निणय सदेव वैधानिकता से सर्म्बा घत नही होते । अनेक अवसरो पर 
सर्वोच्च -यायालय के निणयो में राजनीतिक परुट होता है । इस स्थिति को रोकने के 
लिए सर्वोच्च 'यायालय के सगठन एवं कायपद्धति सम्ब बी सुधार के बारे म॑ अनेक 
सुभाव दिये गये हैं, यथा--विधिया को अवधानिक घोषित करने वाले निणय सर्वाच्चि 
यायालय हारा बहुमत की अपेक्षा कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से दिये जान 
चाहिए । एक अय सुझाव के अनुसार सर्वोच्च “यायालय द्वारा अवधानिक घोषित की 
गयी विधिया को कांग्रेस को पुन उसी प्रकार पारित करने का अधिकार होना चाहिए 
जिस प्रकार कि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधियों को कांग्रेस पुत पारित कर सकती 
है । 'यायिक पुनर्रीक्षण की शक्ति को ही समाप्त कर दन के भी सुझाव दिये गये है । 
यह सभी सुभाव क्षिया वित नही हो सके हैं और न इनके क्रियावित हाने की काई 
आशा ही है क्याकि अमेरिकी जनता को वहुमत म कोई आस्था नही है । अत बर्ने 
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पृष पेल्टासन "याविक पुनर्रीक्षण से युक्त स्वत-न न्यायपालिका का विधानमण्डस एव 
जनता के वहुमत के सम्मावित हस्तक्षेप के विरद्ध एक सस्थागत व्यवस्था मानते हैं। 

3937 ई मे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवंल्ट ने सर्वोच्च -यायालय के सुधार 
के सम्बंध मे प्रस्ताव उपस्थित किये थे । 933 ई मं फ्रललिन डी रूजवेह्ट राष्ट्रपति 
बने थे । उस समय विश्वव्यापी आधिक मादी के सम्मभाववाओ से अमेरिकी अथ व्यवस्था 
जजर हो रही थी । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस स्थिति का सामवा करने के लिए एक 
महत्वाकाक्षी कायक्रम प्रस्तुत किया था । यही “यू डील कायक्रम कहलाता है । 
इस कायत्रम के अतगत कांग्रेस ने अतेक विधिया पारित जी थी । इस कायनम से 
सम्बीधत विधियों का इनसे प्रमावित विभिद हितो हारा यायालय में चुनौतां दी 
गयी तथा सर्वोच्च “यायालय ने इनम से बारह विधियां को अवधामिक घोषित किया 
था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट इससे क्षुब्ध हा गये । उहहाने स्वाच्चि "यायालय के विरोध को 
निष्प्रमावी करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्यित किया जिसके अनुसार प्रत्येक ऐस 
“्यायाधीश के स्थान पर जा 0 वष तक पद पर काय कर चुका हो तथा 70 वष 
की आयु पार कर चुका हो, एक अतिरिक्त यायाधीश नियुक्त करमे का अधिकार 
शध्ट्रपति को देने का प्रस्ताव था, बशतें 'यायाधीशा की कुल सदस्य स्पा 5 से 
अधिक न हो जाय । इस अस्ताव का उद्देश्य सर्वाज्च 'यायालय मे नवीन रक्त का 
समावेश करना तथा उसे रूटिवादी होने स रोकना था। राष्ट्रपति के ग्रस्तावा का 
तीज विरोध किया गया जौर भात म वे जस्वीकार कर दिये यये । परतु वाँप्रस ने 
एक विधि पारित की जिसके अनुसार यायाधीया को 70 वप की संदरा के पश्चात 
70 बष की आयु पर सवेत्तन पदनिवत्ति की व्यवस्था थी । यद्यपि रूजवेल्ट अपने 
अस्ताव को पारित न करा सके परतु उपरोक्त विधि मे उनका उद्देश्य पूण हो गया 
यह सत्य है कि सर्वाच्च -यायालय न अमेरिकी जनता एव राष्ट्र की प्रशसनीय सेवा 
की है । वह शासनतात्र का सतुलव चक्र है। उसने संविधान की देश को सर्वोच्च 
विधि के रूए मे रक्षा एवं व्याख्या की है । यह विश्व वा महामतम व्यामिक धगंठन 
एवं अमेरिकी राजवीतिक प्रणाली का एक सशक्त तत्व है | लास्की वे अनुसार बम 
रिकी सधीय थायालय विशेषकर सर्वोच्च यायालय का जितता सम्मान हैं उतना ही 
सयुक्त राज्य जमरिका के जीवन मे उसका प्रमाव भी है। यह बढ़ना अतिद्ययाक्ति- 
पृण नहीं होगा कि अमेरिशी इतिहास (सर्वोच्च यायालय) द्वारा दिये गये सपीय 
निणया पर विचार के अभाव मे अपूण रहगा।।! 
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सयुक्त राज्य अमेरिका की माति भारत म के द्व एवं राज्या की पृथक एव 
दुहरी यायपालिका नहीं है। भारतीय यायप्रालिका एकीकृत (77/०872/०0) है 
जिसके शीप पर भारतीय सर्वोच्च यायालय है और उसके नीचे प्रत्यक राज्य म॑ एक 
उच्च 'यायालय तथा राज्या म जिला-स्तर पर जिला यायालय एवं उप जिला याया 
लय होते हैं । मु|सिफ की अदालते यायपरालिका वी छोटी अदालते है। इसके अतिरिक्त 
अय मजिस्ट्रेट भो भपराधिक विवादा का निगय करते है। जिला यायालय के “याया 
पीश एवं भुग्सिफ तथा अ ये दष्डाधिकारी (प्रथम एव द्वितीय श्रेणी) लोक सेवा आयोग 
द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं क माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 
जिला प्यायालय तक मु/सिफ अधिकारिय! की पदोनति होती रहती है | वरिष्ठता एवं 
योग्यता पदोन्नति के मुख्य आधार हैं। ग्राम पचायत “यायालय सबसे छोटी अदालत है । 


भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 

भारतीय सर्वोच्च 'यायालय देश की यायपालिका के झीप पर स्थित है तथा 
यह सर्वोच्च एवं एकम्राज सधीय यायालय है । सविधान द्वारा सर्वोच्च यायालय के 
'यायाधीक्षा की सख्या मुख्य यायाधीण सहित 8 तिर्धाश्ति थी और ससद को इस 
सख्या मे वद्धि का अधिकार दिया गया था। 960 ई के सशोधन के अनुसार मुख्य 
“यायाधीदय सहित कुल यायाधीशो की सख्या 4 मिश्चित की गयी है। अस्थायी 
“यायाधीशां की नियुक्ति की भी व्यवस्था है। सभी यायाधीश्ञा को राष्ट्रपति नियुक्त 
करता है। लेकिन मुख्य यायाधीश को नियुक्ति करत समय राष्ट्रपति सर्वोच्च माया 
लय अथवा उच्च ययायालयों के ऐसे यायाधीशों से परामश लेता है जिनसे वह इस 
सम्व घ में पराभश्च करना उचित समभता है तथा मुख्य यायाधीक्ष से वह जाय याया 
धीशा की नियुक्ति के सदम मे परामझय करता है। सविधान द्वारा निर्धारित 'याया- 
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घोशा की योग्यताएँ निम्नवतत हैं ! वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वय 
तक किसी उच्च 'यायालय में 'यायाधीक रह चुका हो अथवा किसी उच्च यायातय मं 
कम से कम 0 वष तक अधिवक्ता के रूप में काय कर चुका हा या राष्ट्रपति को 
दृष्ठि में विस्यात विधिविज्ञ (8प्रावद्: 30750 हो | सर्वोच्च यायासय का गाया 
घीश 65 वप तक पंदासीन रहता है । इसके पूव उसे स्वय प्यागपत्र देकर पद से पृथक 
होने का अधिकार है । कदाचार एवं असमयता के कारण ससद महामियांग लगाकर 
“यायाधीशो को पदच्युत कर सकती है । महामियोग के स्वीकृत होने के लिए तत्सम्बंधी 
प्रस्ताव को ससद के एक ही सत्र में दोनो सदना द्वारा परंथक पृथक रूप मे सदनों के 
कुल सदस्यों की संख्या के स्पष्ट बहुमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत से 
पारित होना चाहिए। इस प्रकार महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने पर भारतीय 
पयावाधीश का पद से प्रथक करने का अधिकार राष्ट्रपति का प्राप्त हो जाता है । मुख्य 
स्थायाधीश को 3 हजार एवं अन्‍य यायाधीशों को 4 हजार रुपये मासिक वेतन 
दिया जाता है, बिता किराये का सरकारी आवास प्राम्त होता है तथा समुचित भत्ते की 
व्यवस्था हीती है एवं आय सुविधाएँ भी प्राप्त है । न्यायाधीशों के वतन, भरे एवं मे ये 
सुविधाजो में उनके कायकाल में कोई कमी नहीं वी जा सकती । अवकाश ग्रहण बरसे 
के परचात सर्वोच्च “यायालय का कोई भी यायाधीश बिसी भी भारतीय 'यायातय से 
बकालत नही कर सकता । उनके वेतनादि भारतीय सचित विधि पर भार होते हैं। 
महाभियोग की कठिन व्यवस्था करके न्यायाधीों को कायकाल सम्व धी सुरक्षा प्रदान 
की यगी है । आय व्यवस्थाआ से याय/घीशों को आधथिक चित्ताआ स मुक्त होकर 
स्वतन्मता एव निर्मीकतायुवक अपने दायित्व हो सम्पादित करने क॑ अवप्तर प्रदान किये 
गये है । 
सर्वोच्च “पायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ 
सर्वोच्च यायालय का व्यापक क्षेत्राधिकार एवं अनन्य शक्तियाँ प्राप्त हैं 
] भौतिक या प्रारम्भिक क्षेयरघिकार (08872 उ0775070009) 
उस मिम्न प्रकार के बिवादा मं मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है 
(7) भारत सरवार तथा एक या एक से भधिक राज्या के मध्य विवाद, 
(४) राज्य या राज्या तथा एक या अधिक राज्या के मध्य विवाद 
(४४) राज्या के मध्य सवधानिक विपया सम्बधी विवाद, एव 
(एश) सविधान के क्रिया बयन के पुव सम्पादित साध या समद की व्यवस्था से 


सम्बाघित विवाद 7 
उपराक्त वियादा म बेवल सर्वाच्च यायालय का ही मोलिफ क्षत्ाधिवार प्राप्त 
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है, परतु मौलिक अधिकारों सम्बधी विवादा मे सर्वोच्च यायालय के साथ साथ उच्च 
-यायालयो को भी मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । यदि वादी चाहे तो मौलिक अधि 
कारो सम्बधी विवाद को सवप्रथम उच्च यायालय म॑ या सर्वोच्च यायालय में भी 
प्रस्तुत कर सकता है। अत मौलिक अधिकारो के सम्बंध में सर्वोच्च यायालय 
को राज्यो के उच्च यायालयो के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है । मौलिक अधि- 
कारो के रक्षाथ -यायालय विभिन प्रकार के लेख (79) भर्थात बदी प्रत्यक्षीकरण 
(प4७०४४ 009०७), परमादेश (१४8700आ705), प्रतिशेष (छणाग्रा00), अधि- 
कार पृच्छा (07० ्रभाआ०) एवं उस्ेषण (कण) जारी करने का अधिकार 
प्राप्त है । 

2 पुनराबेदनीय (अपीलोय) क्षेत्राधिकार (590०46 इृण्ताइप70007) 

भारतीय सर्वाच्च यायालय देश का जीतम पुनराबेदनीय यायालय है ।* 
इसे राज्यों के उच्च -यायालयो के निणयो के विरुद्ध दीवानी एव फौजदारी विवादों में 
अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है । स्वत बता के पूव उच्च 'यायालया के निणयो 
के विरुद्ध अपीलें प्रीवी परिषद द्वारा सुनी जाती थी । परतु 949 ई में प्रीवी परि- 
पद के क्षेत्राधिकार के उममूलन के फलस्वरूप वहा अपीले जाना बाद ही गया है तथा 
सविधान द्वारा सर्वोच्च यायालय को सभी विवादों में अन्तिम अपीलीय क्षेत्राधिकार 
प्रदान किये गये हैं । सर्वोच्च यायालय स्वय अपने जादेशो एवं निणयो पर पुनविचार 
कर सकता है परतु उसके निणय के विरुद्ध जपील नही की जा सकती है । इसके 
अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न चार मागो मे विभाजित किया जाता है दीवानी, 
अपराधिक (फोजदारी), सवधामिक एवं विशिष्ट । 

(।) दीवानी--केवल उही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है 
जिनका सम्बंध 20 हजार रुपये की धनराश्षि या जायदाद से हो तथा स्वाच्च याया 
लय द्वारा तत्सम्व धी प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो । लेकिन उच्च 'यायालय के 
किसी ऐसे निणय के विरुद्ध सर्वोच्च -यायालय मे अपील नही की जा सकती जा केवल 
एक यायाधीश्य द्वारा दिया गया है । 

(४) अपराधिक--उच्च “यायालयो बे' मिम्न अपराधिक विवादा के निणया 
के विरुद्ध सर्वाच्च यायालय मे अपील सम्मव है-- (अ) ऐसा विवाद जिसमे उच्च याया- 
लय द्वारा नीचे की अदालत के ऐस निणय को जिसम अपराधी को अपराध से मुक्त 
का 20263 करके अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिया हो, (4) किसी अधीन एवं 

हे चल रह विवाद को अपन यहाँ मंग्राकर उच्च यायालय वे मरत्यु- 
दण्ड दिया हो, या (स) उच्च यायात्रय ने विवाद को सर्वोच्च यायालय मे नपील 
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के योग्य प्रमाणित किया हा | समद वा सर्वाच्च यायालय के क्षेत्राधिकार को विलूत 
करने थी दाक्ति प्राप्त है । 

(70) सथधानिक--सर्वाच्च “पायालय भें ऐसे सभी दीवाती, जपराधिक या 
जाय विवादा के उच्च प्यायालया के निणया के विरुद्ध अपीले हो सकती हैं जितके 
सम्ब घ मे उच्च “यायालय ने यह प्रमाणित किया हो कि सम्बोधित विवाद में विधि 
एवं सविधान की व्यास्या सम्बंघी कोई महत्वपूण प्रश्न निहित है ।( यदि उच्च यावा 
लग द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र दना अस्वीफार कर दिया गया है और सर्वोच्च “यायात्रय 
महू अतुमव करता है कि सर्म्या घत विवाद मे संविधान सम्बन्धी विधि का कोई अश 
निहित है तो वह अपील की विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है ।* जब उच्च याया- 
लग के निणम के विरुद्ध सर्वोच्च “पायालय विशेष अपील की अनुमति प्रदान कर देता 
है ता सर्म्या घत पक्ष इस भाधार पर अपील बर सकता है कि उच्च "यायालय द्वारा 
संविधान सम्ब'धी विधि की गलत व्याख्या की गयो है | नवीन बाधारों पर भी 
सर्वोच्च “पायाज़य विशेष अनुसति देने का पक्षपोपण कर सकता है । स्पष्ट है, सवि 
घान की व्याख्या का आतिम अधिकार सदेज्चि यायालय को है । स्मरणीय है कि 
तथ्या एवं किसी ऐसी विधि की व्यास्या (जों सविधान की व्याख्या से सस्ब/ बत नहीं 
है) के सम्बंध म॑ विशेष अपील की अनुमति के आधार पर सर्वोच्च यायालय भ 
अपील नहीं की जा सकती है । किसी सबधानिक प्रदव सम्बधी विवाद की सुनवाई 5 
न्यायाधीशों वी पीठ के द्वारा की जाती है । 

(४) विशिष्ट--सवच्चि 'यायालय को यह अधिकार भी है कि वहू सनिक 
न्यायालयों (0००४७ 'थैश098) के अतिरिक्त भारत के किसी भी यायातय या यावा 
घिकरण के विरुद्ध अपील की वि पानुमति प्रदान कर सकता है एवं जपीन को सुन 
सकता है ।* 
उपरोक्त अपीलीय क्षेत्राधिवार के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च याय[- 
लय म अपील के तीन माग हैं () उच्च यायालय के प्रमाण पत्र द्वारा, (2) 
सर्वोच्च यायालय की विशेषानुमति द्वारा (छछ७८०ं 68४७ (0 ०9760) एबं (3) 
स्वाधिकार द्वारा (85 & गरथाक्ष ० 780) । 

सर्वोच्च 'पायालय के द्वारा अपील की विशेषानुभति--सवच्चि यायानय वो 
भारत के किसी भी यायालय या 'यायाधिकरण के विरुद्ध जप्रीस की अनुमति देव का 
स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त है, फलस्वरूप सर्वोच्च यायालय को व्यापक अधिकार 
प्राप्त हो गये हैं। इस अधिकार का अथ यह है कि पुवरावेदतीय व्यवस्था के अधीन 
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अपील ने कर सकने पर” एवं उच्च यायालय द्वारा पुनरावदन के लिए प्रमाण प्र 
अस्वीक्ृत करने पर भी सर्वोच्च -यायालय को अपील की अतुमति देने का अधिकार 
प्राप्त है । यायालय द्वारा विश्येपानुमति प्रदान करने पर कोई स्वैधानिक प्रतिब ध 
नही है और यह पुूणत्॒ सर्वोच्च यायालय के स्वविवेक पर आवारित है । सर्वोच्च 
“यायालय ने भारत बैक कमचारी विवाद के सादभ मे इस पर विचार किया था कि 
पुनरावेदव की विशेषानुमति के अत्तगत औद्योगिक यायाधिकरण भी आते हैं या नही ? 
इस सम्बंध में सर्वोच्च यायालय का यह मत था कि यायाधिकरण से तात्पय स्यायिक 
काय स्म्पादित करने वाले तिकाय से है । सर्वोच्च 'यायालय ने रामकृष्ण बोस बनाम 
विदोद कानूनमों नामक विवाद म राज्य विधानमण्डल के इस विणय को अस्वोकार 
कर दिया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे अधिनियमो के जतगत गठित “याया- 
घिकरणो के तिणय आतिम होगे | सर्वाच्च यायालय के मतानुसार अनुच्छेद 36 के 
भतगत उसे प्राप्त क्षेत्राधिकार को राज्य विधानमण्डला द्वारा सीमित नही किया जा 
सकता । 


विशेषानुमति सम्बधी अनुच्छेद का क्षेत्र व्यापक है और इसकी कोई निश्चित 
सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । इसका प्रयाग विचारपृवक किया जाना अपे- 
क्षित है अत सर्वोच्च “्यायालय अपील की विशेषानुमत्ति विश्विष्ट परिस्थितियों तथा 
ग्रस्मोर अयाय की अवस्था में ही प्रदात करता है । 
3 परामशदायी क्षेत्राधिकार (86७750ए 7एए560007) 


राष्ट्रपति को सावजनिक महत्व से सम्बाधित किसी तथ्य या विधि सम्ब'धी प्रश्त 
पर सर्वोच्च “यायालय का परामझश प्राप्त करमे का अधिकार है एवं ऐसे प्रइनो को वह 
सर्वोच्च यायालय का मत जानने के लिए भेज सकता है (* साग 'ख सज्या में हुई 
किसी मी साध, सनद एवं आय शासकीय पत्र (40००ा०८४/) सम्बाधी विवाद पर 
रप्ट्रपति सर्वाच्च पायालय स परामश ले सकता है । 'यायालय के द्वारा प्रदत्त परा- 
मश राप्ट्रपति पर बधनकारी नही है। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा निम्न जबसरा पर 
सर्वोच्च पयायालय से परामश मागा यया है () 954 ई म दिल्‍ली विधि अधि 
नियम (92), अजमेर मारवाड (एक्सटेशन ऑफ लॉज) अधिनियम (947) तथा 
भाग 'ख' राज्य अधिनियम (950) की बैधता के सम्बंध म मत, (2) केरल शिक्षा 
विधेयक 957 ईं की वघता सम्ब'धी मत, (3) 958 ई मे मारत एवं पाक प्रघान 
सौजियो के मध्य वेख्वारी क्षेत्र का पाकिस्तान को हस्तातरित करने सम्ब भी समभौत 
सम्ब'धी मत । प्रश्व यह था कि क्या इस समभौते के क्रिया वयन क॑ लिए सर्वेधातिक 
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4 गाय प्रमाधित सिया हवा । समर रो सर्वाच्द्र यायासय ना क्षतरायिरार को विस्तूठ 
कर मी दाक्ति प्राप्त है । 

(धर) संमधानिक--मर्याच्य प्रायाप्तप मे ऐस मना दोयानी, जपराधिक मा 
अनय पियादा थे उच्च यायालया ने निणया ये विरझ् अपीर्से हो सरती हैं जिन 
सम्य थे में उच्च याणलय व यह प्रमाणित किया हा हि सम्बंधित विवाद में विधि 
एवं सविधात थी ध्यास्या मम्द थी माई महत्वपूण प्रश्न निद्वित है । यदि उच्च गाया 
सम द्वारा एसा प्रमाणश्त्र दा अस्वीगयर बर दिया गया है भौर सर्वोच्च मायालय 
यह अयुमव यरता है रि सम्या घत विवाद में संविधान सम्बधी विधि का कोई प्र 
निद्वित है ता यह अपील वी विशेष जनुमत्ति प्रदान पर सरता है जब उच्च याया- 
लग था निघय मे बिश्द सावच्चि ग्रायात॒प विगोप्र अप्रीस बी अनुमति प्रदान कर देता 
है ता सर्म्या पत पक्ष इस आाषार पर अपीच पर सउता है कि उच्च 'यायालय द्वारा 
संविधान मम्यधी विधि थी गलत व्यास्या की गयो है । नवोत बाधारा पर भी 
सर्ाच्य “यायालय विशेष अनुमति दन का पक्षपोपण बर सकता है । स्पप्ट है, सवि- 
पास की व्याख्या पा शीतिम अधिकार स्वच्चि 'यायालय को है । स्मरणीय है कि 
तथ्या एवं बिसी ऐसी विधि की व्याख्या (जो सविधान की व्याख्या स सर्म्बा धत नहां 
है) के सम्दध मे विशेष अपील की बयुमत्ति के आपार पर सर्वोच्च यायालय मे 
भपील नदी की जा सकता है) किसी सवधानिक प्रइन सम्बंधी विवाद की सुनवाई 5 
नयॉयाधीणा की पीठ के द्वारा की जाती है । 

(४) विशिप्ट--सर्वाच्च यायालय को यह जधिकार भी है कि वह सेतिक 
यायालयां (2०07७ !रथशव॥2) के अतिरिक्त भारत के किसी भी यायातय या न्याया 
घिकरण के विरुद्ध अपील की विशेषानुमत्ति प्रदान कर सकता है एवं जपीन की सुन 
सकता है ४ 
उपरोक्त अपीलोय क्षेत्राधिवार के अध्ययन से यह स्पष्ट हैं कि सर्वोच्च 'याया- 
लय मे अपील के तीन मांग हैं () उच्च यायालय वे प्रमाण पत्र द्वारा (2) 
सर्वोच्च यायालय की विश्वेपानुमति द्वारा (59००८ ॥68४७ 00 990०8) एबं (3) 
स्वाधिकार द्वारा (85 3 घाशरद्य ० 78080) । 

सर्वोच्च “पायालप के द्वारा अपील की विशेषलुमति--सर्वाच्च यायालय की 
भारत के किसी भी यायालय या यायाधिक्रण के विरुद्ध जपील की गयुमति देने का 
रवविवकीय अधिकार प्राप्त है, फठस्वरूप सर्वोच्च “यायालय को व्यापक अधिवार 
प्राप्त हो गये हैं। इस अधिकार का जथ यह है कि पुतरावेदनीय व्यवस्था के अधीन 


4 अनुच्छेद 32 () 
5 अनुच्छेद 32 (थ) 
6 अनुच्छेद 36 
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अपील ने कर सकते पर” एवं उच्च 'यायालय द्वारा पुनरावेदन के लिए प्रमाण पत्र 
अस्वीकृत करने पर भी सर्वोच्च “यायालय को अपील की अनुमति देन का अधिकार 
प्राप्त है । यायालय द्वारा विशेपानुमति प्रदात करने पर कोई सर्वधानिक प्रतिब-ध 
नही है और यह पूर्णत सर्वोच्च यायालय क स्वविवेक पर आधारित है । सर्वोच्च 
'यायालय ने भारत वैक कमचारी विवाद के सदर्भ मे इस पर विचार किया था कि 
पुनरावेदन की विशेषानुमति के अतगत नौद्योगिक -यायाधिकरण मी जाते हैं या नही ? 
इस सम्बंध में सर्वोच्च “यायालय का यह मत था कि प्यायाधिकरण से तात्पय -यायिक 
काय सम्पादित करने वाले निकाय से है| स्वाच्चि “यायालय ने रामक्ृष्ण बोस बनाम 
विनोद कानूनगो नामक विवाद मे राज्य विधानमण्डल के इस निणय को अस्वीकार 
कर दिया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जसे अधिनियम! के जतगत गठित -याया- 
घिकरणो के निणय अततिम होगे । सर्वोच्च यायालय के मतानुसार अनुच्छेद 36 के 
अनतगत उसे प्राप्त क्षेत्राधिकार को राज्य विधानमण्डला द्वारा सीमित नही किया जा 
सकता । 

विश्ेपानुमति सम्ब-वी अनुच्छेद का क्षेत्र व्यापक है और इसकी कोई निश्चित 
सीमा निर्धारित नही की जा सकती । इसका प्रयोग विचारपृवक किया जाता अपे- 
क्षित है अत सर्वोच्च “यायालय अपील की विशेषानुमति बिशिष्ट परिस्थितिया तथा 
गम्भौर अययाय की अवस्था म ही प्रदान करता है। 
3 परामशदायों क्षेत्रधिकार (4405079 7ए0750/0007) 

राष्ट्रपति का सावजनिक महत्व से सम्बा वत किसी तथ्य या विधि सम्बधी प्रदन 
पर सर्वोच्च प्यायालय का परामश् प्राप्त करने का अधिकार है एवं ऐसे प्रश्नां को वहू 
सर्वोच्च “पायालय का मत जानने के लिए भेज सकता है।* भाग 'ख' राज्यों से हुई 
किसी मी साध, सनद एवं अय शासकीय पत्र (4००णाथ्या) सम्बधी विवाद पर 
राष्ट्रपति सर्वोच्च “यायालय से परामश् ले सकता है। यायालय के द्वारा प्रदत्त परा 
भव राष्ट्रपति पर व धनकारी नही है । अभी तक राप्टूपति द्वाय निम्न अवसरा पर 
सर्वोच्च यायालय से परामश माँगा गया है. (7) 954 ई म दिल्‍ली विधि अधि 
नियम (92), अजमेर मारवाड (एक्सटेशन जॉफ लॉज) अधिनियम (947) तथा 
भाग 'ख' राज्य अधिनियम (950) की वधता के सम्बंध मे मत, (2) केरल प्िक्षा 
विधेयक ]957 ई की वैधता सम्ब घी मत, (3) 958 ई म मारत एवं पाक प्रधान- 
सौ जिया के मध्य वेस्वारी क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तातरित करने सम्बधी सममौत 
सम्ब'धी मत । प्रश्व यह था कि क्या इस समभोौते के क्रिया वयन के लिए सवधानिक 
+9393७७०-०५५७)७४३७५५३५०७०७३७५//७००७+०० 
7 अनुच्छेद 32-35 
$ अनुच्चेद 43 
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सर्वोच्च [लय 
आधार पर िणय दिव जात है । बहुमत वे 
॥ एस बिवादा की सुनवाई सर्वोच्च 


रहता हैं तो बहू अपना 2५ रण 
-्यायातय के पाँच सामापीशा मी पीठ (8८7८) द्वारा वी जाती हैं 
पेत्नाधिवार तीव्र विवाद 


सर्वोच्ा यायालय बा परामशदायी फैता प्रदान 
सिम तरकों पश्चात 


सविधान बताकर सर्वोक लय के क्षताधिकारों को 
ञ्न दया है । मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च 
आदेश, निर्देश या लेख (सात) जारी ० 
सविधात ठीरा प्रदत्त दी त्बो करने के लिए संसद को सर्वोच्च याया 
को क्तियाँ भरदान का भी अधिकार प्राप्त है लेकिन ऐसी 
(किसी विर्धि *, संविधान कसी धारा के विपरीत नहीं होता चाहिए ।7 सर्वोच्च 
[कसी व्यक्ति मी कागजात को अपने सम प्रस्तुर्त करने की आचा दे सर्वता 
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है। राष्ट्रपति एव शासन के अय अधिकारियों का यह क्तव्य है कि वे सर्वोच्च -याया 
लग के आदेशा एवं निर्देशों को क्रिया|वित करे। 


सर्वोच्च न्यायालय एवं मौलिक अधिकार” 

मौलिक बधिकारो की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च यायालय पर है।* उसे 
अधिकारों की रक्षा के लिए आदक्ष, निर्देश एवं लेख (७7) जारी करने का 
अधिकार है । लेख जारी करने का अधिकार उच्च यायालया को भी प्राप्त है, 
लेकिन अनुच्छेद 32 (]) के आतगत मौलिक अधिकारो की रक्षा सर्वोच्च ययायालय 
का विद्येप दायित्व है। रमेश थापर वनाम मद्रास राज्य नामक विवाद मे निणय देते 
हुए सर्वोच्च “यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि “मौलिक अधिकारो के रक्षाय 
प्रत्येक नागरिक को उच्च यायालय की अपेक्षा सीधे सर्वोच्च 'यायालय मे आवेदन 
करने का अधिकार है। इस दृष्टि में सर्वोच्च यायालय मोलिक अधिकारो का सरक्षक 
है, अत वह मोलिक अधिकार का अतिक्मण होने की दक्षा म उसके सरक्षण से इकार 
नही कर सकता ।” एक आय विवाद (रामजीलाल बनाम इनकम टक्‍्स अधिकारी) 
मे सर्वोच्च यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 32 के अःतगत मौलिक 
अधिकार के अतिक्रमण की अवस्था म ही आवश्यक सरक्षण प्राप्त हो सकता है, अय 
किसी सवैधानिक अधिकार के सरक्षण के लिए इस अनुच्छेद (अनु 32) का उपयोग 
सम्मव नही है| इसके अतिरिक्त चरनजीत लाल बनाम भारतीय सघ नामक विवाद में 
सर्वाच्च “यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 32 के अतगत प्रस्तुत 
किय जाने वाले आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए कि किस 
विधि द्वारा मोलिक अधिकार का अतिकमण होता है तथा उस्त विधि द्वारा आवेदक के 
मौलिक अधिकार का निश्चित रूप सं अतिकमण हुआ है । 

मौलिक अधिकारों के सदभ में सर्वोच्च पयायालय का हृष्टिकोण एवं भुमिका 
प्रशसनीय है । समानता के अधिकार सम्बधी सबसे अधिक विवाद यायालय के समक्ष 
आये हैँ ।१४ प्द्रास बनाम चम्पाकम दोराईरजन नामक विवाद मे सर्वोच्च बायालय 
ने यह निणय दिया था कि राज्य द्यासव को जाति या धम के आधार पर राज्य की 
शासकीय शिक्षण सस्थाओ म॑ प्रवेश हेतु स्थान सुरक्षित करने का अधिकार नहीं है। 
कर-अधिनियमा की कायपद्धति के सदम मे विधि के समक्ष समानता की प्रतिश्रू 
सर्वोच्च यायालय द्वारा प्रदान की गयी है। शोलापुर स्पितिंग एवं वोविंग मिल 


कम्पनी मे कुप्रबाध के लिए शासकीय मिय-नण को सर्वोच्च यायालय मे उचित ठह 
ाणणणणणणणणनणणनणाणाण« 


2 इस सदम म मौलिक अधिकारों सम्बधी अध्याय 33 को भी दखिए । 
3 अनुच्छेद 32 (2) 
4 अनुच्छेद 226 


5 8 छ झगामब ए%८३#द्काह (०क४४ मा कह उववीदा €शाड॥/ध्घगा, 0. 424 
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राया था। सर्म्वा घत कम्पनो के एक भागीदार का यह दावा था कि खेत के बय 
कारखानों वर नियन्त्रण स्थापित न करके शासन ने उसके साथ समानता का व्यवहार 
नहीं किया है, लेकिन सर्वोच्च यायाल्य ने वाद में सम्बा घत विधि को पुन चुनौती 
दिय्ने जान पर इस आधार पर अवैधानिक घोषित किया था कि मालिको दो क्षत्िप्ूति 
देने की कोई व्यवस्था नही थी । फलत 955 ई में चतुथ सवधानिक संशोधव 
अधिनियम इस कठिनाई के निवारणाथ पारित करना पडा था । 

घामिक एवं सास्कृतिक अधिकारा सम्बाधी अनैक विवाद यायालय के समक्ष 
आये हैं। ऐसे ही एक विवाद मद्रास हि दू रिलीजियस एवं चेरीटेबिल एण्डाउमेट 
अधिनियम 95] ई की धारा 28 को तथा उड़ीसा राज्य के एक समान अधिनियम 
(3939 ई ) की चारा 38, 39 एवं 46 की एक उप धारा को सर्वाच्च यायालय 
द्वारा अवैधानिक ठहराया गया था। 

सम्पत्ति सम्व घी अविवारा बे सम्बंध म॑ स्॒वाच्चि न्यायालय के सिणयों नें 
संवैधानिक सशोधन अनिवाय वना दिये है । कामेश्वर सिंह बतास बिहार राज्य 
विवाद के निणय म ब्रिहार के जमीदारी उ मूलन अधिनियमों को अवधानिक घोषित 
किया गया था । फलस्वरूप 95] ई से प्रथम सवधानिक सझोधन प्रारित क्रिया 
गया । कुल मिलाकर इसका परिणाम यह हुआ कि जमीदरी उ'मुलव सम्ब थी क्षतिपूर्ति 
की समस्त विधियाँ न्‍्यायालया वे क्षेत्राधिवार से मुक्त दर दी गयी । 

माच 967 ई मे मुख्य यायाधीश श्री के सुब्भाराव ने मोलक्नाय बनाम पजाब 
राज्य पिवाद म निणय देते हुए कहा था कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारा म 
ससद को सशोघन या परिवतत करत यी शक्ति नही है । यह निणय विवाद का विपय 
बन गया । स्मरणीय है कि मौलिक अधिकारो के सरक्षण क॑ सम्ब'ध मे सर्वोच्च याया- 
लय द्वारा सदव ही यह विचार किया गमा कि किसी विधि क॑ द्वारा जो प्रतिबंध 
स्थावित किया जा रहा है, वह उचित (7८४४०॥७0०(८) है या नही । गोलकनाथ विध्रांद 
के तिणय ने ससद को मौलिक अधिकारा मे सश्ोधन द्वारा परिवतन करने से वचित 
कर दिया । फ्लस्वरूप यह सवधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि वया ससद को संशोधन 
सम्ब थी सम्प्रमु अधिकार नही है ? इस गतिराध क॑ समाधान हेतु शासन को 2ववाँ 
एवं 25वाँ स्वधानिक सशोघन पारित करन पड़े ३7४ 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एव न्यायिक पुनर्राक्षण 

मारतीय सर्वोच्च यायालय को सविधान की व्याख्या दा अधिकार प्राष्त है 
सर्वोच्च यायालय की स्थापना सघोय सविधान के माय सिद्धाता के अनुकूल है । जिन 
देशो में शासत की शक्तियों का विभाजन किया जाता है वहाँ सामा यत्त सव्रिधान की 
व्याख्या का अधिकार एक निष्पक्ष निकाय--सर्वोच्च यायायत्--को ही दिया जाता 
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है । अत सर्वोच्च यायालय सविधान का सरक्षक माना जाता है / ययागिक पुनर्राक्षण 
की झक्ति सवच्चि यायालय को विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों एवं कायपालिका 
के कार्यों को सविधान विरोधी होने की दशा मे असवैधानिक पांपित करने का अधि 
कार प्रदान करती है । 
भारतीय सविधान मे कोई एसा अनुच्छेद नही जो सविधान को देश की 
सर्वोच्च विधि घोषित करता हो । सविधान निर्माता इस प्रकार को व्यवस्था को अना 
वश्यक सम कते थे क्यांकि केद्ध एवं राज्यों की सरकारो का स्पष्ट उल्लेख सचिधान में 
किया गया है| इसक निर्माण एवं शक्तिया का आधार सविधान है ! इसके बतिरिक्त 
संविधान मे सबधानिक सशोधन विधि का स्पष्ट उल्लेख है अत उपरोक्त व्यवस्थाओं 
के अनुसार सविधान सम्प्रमु है। इसके अतिरिक्त सविधान द्वारा यायालया को विधि 
की अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी प्रदात नहीं किया गया है। लेकिन 
किसी स्पष्ट अधिकार के अमाव में यायालय वो पुनर्रीक्षण की शक्ति से वचित नहीं 
किया जा सका । भारतीय सविधान लिखित एवं सघीय है तथा उसमे केद्वीय एवं राज्यो 
के शासन की शक्तियों का स्पप्ट विभाजन किया सया है। मौलिक अधिकारों का 
सविधान म उल्लेख है | यह चारी व्यवस्थाएँ मारतीय सर्वोच्च यायालय को संविधान 
की व्यास्या का अधिकारी एवं सविधान तथा मौलिक जधिकारा का सरक्षक बता देती 
हैं। शक्ति विभाजन से सविधान ने विभिन्न शासनों पर सर्वैधानिक सीमाए निर्धारित 
कर दी हू । इन सीमाआ के अतित्मण का जथ उन समस्त विधियों को 'यायालय 
द्वारा अववानिक घोषित करता है जो सविधान विरोधी हा । न्यामाधीश मुफर्जी ने 
भारतीय सर्वोच्च “यायालय की “यायिक पुनर्रीक्षण की शक्ति के सदम मे कहा है कि 
“भारत का सविधान लिखित है यद्यपि इसमे द्विटिश संसदीय श्रणाली के जनेक 
सिद्धातो को जपनाया गया है, परतु विधि-निर्माण के सदम मे ससदीय सम्प्रभुता 
के सिद्धांत को मायता नही दी गयी है । इस सम्व ध मे इसने अमेरिकी सविधान 
एवं उस पर आधारित भर य सविधानों का अनुगमन किया है । राजनीतिक संस्थानों 
के प्रतिनिधिमूलक होने पर भी अमेरिकी लोग सविधान द्वारा शासन, विधानमण्डल 
एवं कायपालिका पर निर्वारित प्रतिवधो को सार्वजनिक एवं वैयक्तिक अधिकारों की 
रक्षा के लिए आवश्यक मानते है। ये (प्रतिबंध) बहुमत की निरकुशता पर थवरोध 
का काय करत है! मुख्य “यायाधोश कीनिया ते गोपालन बनाम मद्रास राज्य 
विवाद म॑ निणय दते हुए कहा था कि ' यदि मौलिक अधिकारा का किसी विधायी 
अधिनियम ([68४4४८ €॥३८(०८४() द्वारा अतिक्रमण होता है तो यायालया को 
उस अधिनियम को अतिक्मण की सीमा तव अवध घोषित करने का अधिकार है।/ 
भारतीय विधानमण्डला पर सविधान द्वारा विधायी क्षमता एवं मोलिव जधिकार 
सम्बधी सीमाएँ निर्धारित की गयी है । 
विधायी क्षमता (०8४9056 ०0ग्ए८(थव८८) के अधीन संघीय एंव राज्य 
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सूची के विषयो पर क्रमश केन्द्रीय एवं राज्य शासना का विधि निर्माण का अधिकार 
प्राप्त है। भारतीय ससंद को सविधान द्वारा निर्धारित सीमा क॑ अतगत सम्यूण देश 
के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है । यदि केर्द्र या राज्य के द्वारा अत्य चूवा 
स भम्बाघित विपयो के मामला म विधि बनायी जाती है तो 'यायालय का यह कतध्थ 
है कि वह ऐसी विधि को अवैधासिक घोषित करे। समवर्ती सूची के विपयो के सदम 
में केद्रीय विधि को राज्य की विधि की अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है एवं राज्य की विधि 
उस सीमा तक निष्प्रमावी होती है जिस सीमा तक वह केद्वीय विधि के विरुद्ध है! 

मौलिक अधिकारों के कारण भारतीय ससद एवं राज्यों के विधानमण्डला दी 
शक्तियाँ सीमित हो गयी है। संविधान के जनुसार विधि के द्वारा मोलिक अधिकारों 
का अतिक्रमण होने पर सर्म्बा धत विधि अवेध होगी (अनुच्छेद 3) । इस उपबध 
के अभाव मे भी मौलिक अधिकारों के सरक्षण का दायित्व सर्वोच्च 'यायालय पर 
होने के कारण उसे मौलिक अविकारों का अतिक्रमण करने वाली विधियों को आअवे 
घामिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है । मौलिक अधिकार निरपेक्ष नही हैं, मवि 
घाने द्वारा उन पर जो अनेक प्रतिवध लगाये गये है वे उचित (7६480740[०) है या 
नहीं, यह निणय करना यायालय का काय है । सर्वाच्च यायालय का यह भी कतब्य 
है कि वह देखे कि सविधान प्रदत्त अधिकार सौलिक है न॑ कि प्रतिबन्ध । अत 
सर्वोच्च “यायालय का प्रतिब धो ()0779075) की वधता एवं भौचित्य के परीक्षण 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 

भारत में सविधान को सर्वोच्चता है न कि ग्रेट ब्रिटेत की भाति संसदीय 
सर्वोच्चता । मारतीय समद एवं राज्यों के विधानमण्डली को अपने अपने क्षेत्रों मं 
विधि निर्माण का अधिकार है । ऐसी स्थिति मे स्पप्टत भारतीय सर्वोच्च -यायालय 
को स्वत ही यायिक पुनर्रोक्षण की शक्ति प्राप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
सर्वाच्च “यायालय के यायाधीशो के द्वारा सविधान के सरक्षण की शपथ सी जाती 
है । ऐसी शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नही ली जाती अत संविधान की रक्षा 
न्यायाधीशों का दायित्व है। संविधान निर्माताजर ने सर्वोच्च “्यायालय क लिए 'सवि 
थान के सरक्षक', 'लोकत-ज के रक्षक एवं 'स्वत-त्रताओ का समथक! आदि सम्बोधना 
का प्रयोग किया था ) स्पष्ट है कि सविधान निर्माता सर्वोच्च “यायालय से व्यक्ति एव 
समाज की विधिया एवं कायपालिका के कार्यों से अतिभमण की रक्षा की अपेक्षा करते 
ये । अत भारतीय यायपालिका (सर्वोच्च य्यायालय एवं उच्च न्यायालय!) को 
“यापग्रिक पुनरावलोकन वी शक्ति हे और उसके प्रयोग के सम्धाथ म॑ कोई विवाद 
नही उठता । 
भारत से “पापिक पुनर/वज्ञोकन का क्षेत्र 

मारतीय सर्वोच्च “यायालय को अमेरियी सर्वोच्च “यायालय की सांति व्यापक 
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पुनर्रेक्षण की शकित प्राप्त नही है । अमेरिकी सर्वाच्च यायालय द्वारा किसी विधि 
की सर्वधानिकता एवं असवधानिकता सम्व वी परीक्षण के लिए दो कर्सौंटियो का 
प्रयोग किया जाता है. () क्या विधि उसका निर्माण करने वाले विधानमण्डल के क्षेत्रा- 
विकार मे है, अर्थात्‌ विधायी क्षमता के आधार पर। (2) क्‍या विधि “विधि की 
उचित प्रक्रिया' ((06 970०८$$ ०६ !89) की दर्तो के अनुरूप है ? सयुकत राज्य अमे- 
रिका में विधायी क्षमता का आधार शक्तियो का विभाजन है। अमेरिका के संविधान 
मे विधि की उचित प्रक्रिया! वाक्‍्याश् के प्रयोग से सर्वोच्चि यायालय को -यायिक पुव- 
रीक्षण की शक्ति प्राप्त हो गयी है । विधि की उचित प्रक्रिया से तात्पय प्राकृतिक 
"याय (४४(ए७ 0४00७) के कुछ सबमा-य सिद्धात्तो एवं मापदण्डो से है। जो 
विधि इनके प्रतिकूल होती है वह अमेरिकी 'यायालय की हृष्टि में असवेधानिक है। 
अमेरिका म॑ विधि की उचित प्रक्रिया' की कोई पूण परिभाषा कमी नहीं दी जा सकी 
है । इस शब्दावली क॑ अप्रिप्राय सम्बधी बहुत सी व्यापक बातों पर सवसम्मतत 
विचार हैं। विधि की उचित प्रक्रिया! के दो अथ हैं अर्थात्‌ पद्धति सम्ब”"्धी 
(9४0००(०:४।)) और मुल सिद्धा त सम्बधी (57०४७॥00४०) । उदाहरणाथ पद्धति 
की उचित प्रक्रिया (9700७१ण७ (०८ 970०८४७) का फौजदारी विवादों म यह अथ 
होता है कि अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता प्राप्त होनी 
चाहिए । बलपुवक प्राप्त स्वीकारोक्ति (०००/०58702) के आधार पर अपराधी को 
दण्डित नही क्या जाना चाहिए खुली अदालत मे एवं निष्पक्षत्रापूवक विवाद पर 
विचार होना चाहिए इसके अतिरिक्त जिस विधि के आधार पर 'याय किया जाय 
बहू विधि भी तकसंगत होनी चाहिए । यदि कोई विधि युक्तिसगत नही है या निरकुश 
है तो यायपालिका उसे अवैध एवं निष्प्रमावी घोषित कर सकती है । 'विधि की 
उचित प्रत्रिया' निरकुशता, अतक्सगतता एवं अनौचित्य का विलोम है । किसी भी 
विवाद में इसका निणय यायाधीक्ष ही कर सकता है कि क्‍या निरकुश और अनुचित 
है ओर क्‍या नही है । इसी आधार पर अमेरिका में 'यायिक सम्प्रमुता (॥0ठठणो 
$07४773०५) के सिद्धांत का विकास हुआ है। समुक्त राज्य अमेरिका मे संविधान 
वही है जा 'यायाधीश कहते हैं। “किसी विधि वी सबधानिकता एवं जसवेंघानिक्ता 
का निणय “यायालय नपनी बौद्धिक एव सामाजिक धारणाओ बे अनुसार करता है। 
इस प्रवार वह (अमरिकी सर्वोच्च यायालय) व्यक्ति स्वात ज्य एव सामाजिक निय अण 
के बीच समुचित सतुलन स्थापित करने में समय है।?? 
भारत भें स्थिति इससे भिन्न है । मारतीय संविधान में “विधि की उचित 
प्रक्रिया' वावयाश्य का प्रयोग न बरके नवीन जापानी सविधान के आधार पर 
'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (9००८४एण९ ८४गणाशा८्त 8५ [ज्) वाकयाश का 


]7 डॉ महादवप्रसाद शर्मा भारतोय गणतत्र का संबिधान, 959, पृ 223 24 । 


832 | जापुनिर शामात ने 


प्रयोग विया गया है । इगस स्थिति मिश्न हो गयी हु । अत दांगा दक्ष के मदि 
घाया में एक मौसिक कत्तर है| मारतीय न्यायपालिका को शिसी विधि की वा 
निस्ता, औवित्य एव अनौचित्य पर विचार करन जयवा उस अवघानिक घापित कल 
रा अधिजार नही हैं चशतें सम्ब पत विधि जिस विधायमण्डल (राज्य या संघीय ) 
द्वारा पारित की ययी है उसकी विधायनी दाक्ति एवं क्षमता के बतगत है। इस 
स्थिति फा एक््राप्त अपवाद 'मौलिक अधिकारा स सम्बश्धित विधियाँ हैं। मौतिक 
अधिकारों पर ससद को कवल उचित या तर्कसगत्त ((८2507780) ग्रतिव थ॑ लगाने 
या अधिकार है । सर्वोच्चि “पायालय को ससद द्वारा मौलिक अधिकारा पर लगाये गये 
प्रतिद घा के तकपुण होते या विणय सहज बुद्धि (००या॥०॥5०756) एवं नैंसगिक-- 
प्राकृतिफ-- याय के सिद्धान्ता (40०9॥०5 06 ए३४ए०] 0570०) के जनुसार' करने 
बा अधिकार प्राप्त है ।/ स्पष्ट है हमार ददा मे "यायिक सर्वोच्चता नहीं है अपितु 
एक प्रकार की सीमित विधानमण्डलीय सर्वच्चिता (॥77॥0०08 ९859006 50|-० 
प्ा४०५) है । यदि विधानमण्डल अपनी सीमा अर्थात निदिष्द शक्ति! के अधीन विधि 
निर्माण करते हैं त) उनको विधियों बे' असवेधानिक घोषित किये जान का भय नहीं 
है ! (अठ ) भारतीय सर्वोच्च यायालय भ्रमरिकी सर्वोच्च यायालय की माति विधान 
मण्डल का ततीय सदा नहीं बन सकता ।” 
सर्वोच्च “यायालय फा मूल्याकन 

भारतीय सर्वोच्च यायालय सविधान एवं मौलिक अधिकारों का सरक्षक है । 
इस्ते केद्र एवं राण्यो सम्बधी विवादों म मौलिक क्षेत्राविकार प्राप्त है। इस 
न्यायालय के द्वारा बायिक पुनर्रीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह देश 
का सर्वोच्च न्यायालय है । यह अपनो निष्पक्षता एवं स्वत भरता के लिए विश्व मे 
विख्यात है । श्री अल्लादो कुष्णस्वामी क्षय्यर के अनुसार यह देश का अभिलेख 
व्यायालय है । इसे व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील की विश्येप अनु> 
भूत्ति प्रद्यत करन की उसकी शक्ति पर कोई सर्वधानिक प्रतिव व नहीं है और इस 
सम्ब ध मे उसे मिणय करने का पूण अधिकार है। यह कथन कि भारतीय सर्वोच्च 
यायालय को बिश्व के सभी सविधानों से अधिक व्यापक शरक्तिया प्राप्त है, पूणत 
सत्य मही है। इस सम्बंध मं भारतीय एवं अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालयों की शक्तियां 
एवं स्थिति वी तुलना रोचक एव शिक्षाप्रद है । चह निम्मवत है 

(१) सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च ब्रायालय को व्यापक प्यायिक पुत्र 
रीक्षण की शक्ति धाप्त है। भारतीय सर्वाच्च यायालय वी यह द्ाक्ति अपक्षाकृत 
सीमित है । ? 
38 डा महादेवप्रसाद शर्मा भारतीय गणतत्र का संविधान पृ 223 


9 डा महादेवप्रसाद शर्मा भारतीय गणत“ज का संविधान, मू 224 
20 पूच पृष्ठो मे तत्सम्बधी विश्लेषण को देखिए । 
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(2) मौलिक अधिकारा की दृष्टि से अमेरिको सर्वोच्च यायालय का लेना- 
घिकार अपेक्षाकृत विस्तृत है। सध एवं राज्यो के मध्य विवादा के अतिरिक्त उसे 
राजदूतों, मन्तियो, काउसलरो, सीधयो, नौमेना, जलीय यातायात सम्बंधी विवादों 
में भी मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । भारतीय सर्वोच्च यायालय को (क) सध्र एवं 
क्सी राज्य या राज्यों, (ख) सघ तथा एक राज्य या कुछ राज्य एक पक्ष हो एवं एक 
या कु राज्य दूसरे पक्ष में हो, तथा (ग) दो या अधिक राज्या के मध्य विधि सम्ब घी 
अथवा क्षय विवादों एव मौलिक अधिकारो की रक्षा के सम्ब घ में मौलिक क्षेत्राधिकार 
प्राप्त है । 

(3) भारतीय सर्वोच्च यायातय को अमेरिकी सर्वाच्च यायालय की तुलना 
मे अधिक पुनरावेदनोय क्षेत्राधिकार प्राप्त ह। सारतीय सर्वोच्च यायालय की सबधा- 
निक, पौजदारो, दीवानी एवं विशिष्ट मासलो मे पुनरावेदनीय (०ए7५॥9/0) क्षेवा- 
घिकार प्राप्त है। परुतरावेदत के लिए विशेष अनुमति प्रदाव करने के उसे अस्तीमित 
अधिकार हैं। ससद इस अधिकार म व्धि कर सकती है। अमेरिकी सर्वोच्च यायालय 
को कैवल सवधानिक मामलो म ही पुनरावेदतीय अधिकार है । उसका पुनरावैदतीय 
श्ेतराधिकार 925 ई मे पारित एवं 937 ई मे सशोषित क्षेद्राधिधार अधिनियम 
के अधीन सीमित एवं निश्चित है। दीवाती एवं जपराधिक विवाद! मे अमेरिकी 
सर्वोच्च यायालय को पुनरावेदनीय अधिकार अप्त नही है । भमेरिकी यायालय मे 
जिम्न अवस्थाओं मे ही पुनरावेदन सम्भव है. (क) किसी राज्य के उच्च धायालय 
द्वारा किसी सौ ध को अवधानिक घोषित करने या किसी राज्य की विधि को संघीय 
संविधान या विधि या साध के विपरीत ठहराने की व्यवस्था मं, (ख) भ्रमणशील 
सधीय “यायालय द्वारा राज्य-विधि को सघीय संविधान, विधि या साध क॑ विपरीत 
टहरावे की अवस्था मे, तथा (ग) कम से कम 3 हजार डालर के हजनि या क्षति से 
सर्म्चा चंत विवादों म। अमेरिकी सर्वोच्च यायालय मे कुछ विवादा की अपील सीधे 

जिला यायालय से है सकती हैं । उत्प्रेषण लेस के आदंदा के द्वारा सर्वोच्च स्यायालय 
राज्य-त्यायालया से एस विवादा को अपन समज्ष मेगा सकता है जितका सम्बंध 
संविधान की व्यवस्था या विसी सा ध की व्यास्या से होता है 

(4) अमरिकी सर्वोच्च शायालय झासन को विधिक परामप्न द॑ंसे के लिए 
बाध्य नही है। कट्टर अमेरिकी विधिदेताना की धारणा घी कि यामालम का काय 
उसके समक्ष उपस्यित वास्तविक विवादा में याय करता है, से कि कामपालिका की 
काल्पनिक स्थिति के सम्बंध मे परामझ्ध या नपन विचार दना । अत जमरिको सर्वोच्च 
“सायालय ने कामपालिका का विधि सम्द थी पयमथ दना सरदेव अस्वीह्रत किया है । 
लकिन मारत म सर्वोच्च यायालय का यह एक क्तव्य है एव राष्ट्रपति क॑ द्वारा किसो 


विधि या प्रश्न के सम्ब घू में परामश माँयन पर अपना मत दव के लिए सर्वोच्च 'यावा 
लग बाध्य है । 
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भारतीय यायपाप्तिका की स्पिति पर सर्वोच्य यायातय के यायाधाश्ष श्री 
एस आर दास ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य वियाद मे निषय दत हुए कहां पा कि 
"मारत में ्यायालया फी स्थिति इगलैण्ड एवं स्युक्त राज्य अमरिका के मध्य की 
है! भारत म सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पूंमिका के 
लिए द्षेत्र नहीं है।” मौलिक अषियारा की रक्षा वे लिए 'यायालय को बस 
(५४05) जारी करने फा अधिकार है। स्रक्षेप्र मं, जनता को सर्वोच्च न्यायालय में 
आत्था है। सर्वोच्च “पायालय नागरिक अधिकारा छी रक्षा के लिए सतत्‌ जागहक 
रहा है एवं विवेक तथा सम्मनपुवक अपने दायित्व को सम्पादित करता है । 
न्यायाधीशों की स्वत्तन्नता 
सर्वोच्च यायालय की स्वत-नता हेतु यह आवश्यक है कि यायाधीशा की 
नियुक्ति एवं पदच्युति सम्ब'धी पूण द्क्ति कायपालिका या व्यवस्थापिका के अधिकार में 
नहीं होनी चाहिए । पदनिवृत्ति वे” पदचात व्यायाधीशों को पुन किसी पद पर 
निमुक्त नहीं किया जाना चाहिए | यायाधीशा के कायकाल, प्रदो'डति एवं हस्तास्तरण 
व सम्बंध में सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए । भारत म 'यायाधीश्वो की नियुक्ति 
कायपालिका द्वारा की जाती है । सविधाव नि्माताआ ने यायाधीशा को तियुक्ति की 
व्यवस्था के माध्यम से अधिकाधिक स्वतम बनाने का प्रयत्व किया है। उहू काय 
पालिका द्वारा स्वेज्छापुवक पदच्युत भी नही किया जा सकता | यह महामियोग द्वारा 
ही सम्मव है। लेकिन पदोन्नति के मामला मे वे पूरी तरह कायप्रालिका के हस्तक्षेप 
एवं श्रभाव से स्वत-त्र एव मुक्त नही हैं । मुख्य यायाधीश के पद पर पदोलति, उच्च 
यायालय से सर्वोच्च यायालय मे स्थानांतरण की सम्भावना एवं पदनिवृत्ति के 
पश्चात कायपालिका की हृपा-दृष्टि के कारण ययायाधीद् से जनुचित या पक्षपातपुण 
आचरण की सम्भावना हो सकती है । अनुच्छेद 26 के अनुसार कायकारी मुख्य 
यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। परतु कायकारी मुख्य यायाधीश से काय- 
पालिका से पूण स्वत मतापूवक काय करने की आाशा असम्भव नही तो संदेहजनक 
अवब्य है । मुख्य “यायाधीश की नियुक्ति को लेकर एक विवाद 973 ई में उठा था। 
दो वरिष्ठ यायाधीशो-- यायमूर्ति ग्रोवर एव देगडे--की उपेक्षा करते हुए "यायमूर्ति 
सीकरी के मुख्य यायाघधीश्ष पद से अवकाश ग्रहण करने पर श्री ए एन राय की 
राष्ट्रपति ने मुख्य 'यायाघधीश नियुक्त कर दिया था। इस नियुक्ति की तीव्र आलोचना हुई 
है और यह तक दिया गया है कि इससे ययायावीज्ञा म शासन को प्रसत करने को प्रवृत्ति 
विकसित हो सकती है । इससे वरिष्ठता के भुस्थापित अभिसमय का उमूलन हुआ है । 
वार काउ सल ने भी इस नियुक्ति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था । निस्सदेह न्यागा 
घीशो की नियुक्ति मे इस प्रकार की घटनाए दु खद एवं 'यायपालिका की प्रतिष्ठा एव 
स्वत जता के प्रति जन-आस्था को हिलाने वाली होती हैं। परतु इस प्रकार की घट 
नानी की युनरावुत्ति को रोकने के लिए यह वाछ्दतीय है कि न्यायाधीशो को भी परि 
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वर्तित सामाजिक आधथिक व्यवस्था एव सामाजिक दशन को ध्यान मे रखते हुए ससदीय 
विधियों की व्याख्या करनी चाहिए । जब -यायपालिका सामाजिक परिस्थिति के जनु- 
कूल सविधान एवं विधियां की व्याख्या मे असफल रहती है और मीरस तथा शुष्क 
विधिकता का शिकार होकर उनकी व्याख्या करती है तो सवधानिक संशोधन अनि- 
वाय हो जाते है और केमी कमी कायपालिका को यायपालिका के सुधार हेतु कदम 
उठाने पड़ते हैं। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट का अमेरिकी सर्वोच्च यायालय के 
यायाधीशो की नियुक्ति सम्बधी प्रस्ताव ऐसा ही एक प्रयास था। भारत मे सर्वोच्च 
'याया्रय एव उच्च यायालयो के यायाघीशा को पद मुक्ति के पश्चात मत्री, राज्य 

पाल, राजदृतों तथा विभिन्न आयोगा के अध्यक्षो के पद पर नियुक्त किया जाता रहा 
है। यह 'यायिक स्वतत्रता की दप्टि से उचित नही है । डॉ के वो राव” ने 'याया- 
घीशा की निष्पक्षता एव स्वतजता की रक्षा हेतु निम्न खुकाव दिये हैं 

(१) राष्ट्रपति द्वारा समी यायाधीज्ञो की नियुक्ति एक सूची मे से की जानी 
चाहिए। 

(2) सर्वोच्च तथा उच्च यायालय के सभी यायाधीशो को समान वेतन एव 
भत्ता दिया जाना चाहिए। मुख्य यायाघीशो की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर 
कमवार होनी चाहिए । मुख्य यायाधीशो को अय “यायाधीशों से केवल पद सम्बंधी 
भत्ता अधिक दिया जाना चाहिए । 

(3) सभी “यायाघीक्ञों को सविधान मे व्यक्त महामियोग को रीति से ही 
प्रदच्युत किया चाहिए । 

रा (4) पद निवत्ति के पदचात करीब करीब वेतन के बराबर ही पेशन दी जानी 
चाहिए । 

(5) यायाधीक्षो को पद निवत्ति के पश्चात देश की राजनीति म॑ भाग नही 
लेना चाहिए, न उ'ह कसी कायपालक पद पर ही नियुक्त किया जाना चाहिए, न 
उह अपने कायकाल के दौरान कायपालिका एव नेताओ की प्रशसा करमी चाहिए और 
न किसी ताल्ालिक राजनीतिक प्रश्न पर उ हं अपने विचार व्यक्त करन चाहिए । 

उपरोक्त सभी सुभगव अत्यन्त साम्रयिक हैं एवं इनके अनुगमन से यग्रायप्रालिका 
को स्वत जता एव प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने म मिस्सदेह सहायता मिलगी । 


बिन न 
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आधुतिक युग लोकत-म्र का युग है। प्रत्यक्ष लोक्त-त्र जिसम जनता स्वय 
शासन करती है, आधुनिक युग में असम्भव एवं अव्यावहारिक है। स्विट्जरलैण्ड एव 
सयुक्त राज्य अमेरिका के वुछेक राज्यो मे आधुनिक काल मे प्रत्यक्ष प्रजात त्रीय “यवस्था 
पायी जाती है। अत प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकत-त्र ही लोकत-ज्र का वतमान काल 
में प्रचलित एवं स्वीकाय रूप है। इसम जनता अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित 
अवधि के लिए तिर्वाचित करती हैं और जनता के प्रतिनिधि जनता के नाम पर शासन 
करते है । मिद्धा तत जनता अर्थात्‌ निवांचक--सम्प्रमु है। उहे राजनीतिक सम्प्रमु! 
भी कहते हैं। वतमान समय में लोकत-ज से तात्पय प्रतिनिधि शासन या उत्तरदायी 
शासन से है भर्थात शासन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जौर वे अपने कार्यों एंव 
नौतियो के लिए जनता के श्रति उत्तरदायी होते हैं । प्रतिनिधियों का किस प्रकार निर्वा 
चम हो और कौन उनको निर्वाचित करे अर्थात्‌ निवचिन एवं मताबिकार प्रजात-त्र वी 
महत्वपुण एवं जठिल समस्‍याएँ है । प्रतिनिधि को निर्वाचित करने चाले व्यक्तिया को 
सामुहिक रूप स मतदाता या निर्वाचक (22८07 0 ४०४८०) एव प्रतिनिधि निर्वा 
चित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार राजनीतिक अधिकारों 
मे सर्वाधिक महत्वपूण अधिकार है । प्राय सभी लोकता। त्रवः दशा म एक निश्चिवत 
आयु-सीमा के पार करने पर स्वस्थ चित्त एवं देश के स्थायी निवासियों अर्थात्‌ नाग 
रिकी को मताबिकार प्रदान किया जाता है। 

आधुनिक लोकत-भीय राज्यो मे मतदाता की स्थिति केद्रीय है । अततत वे ही 
राज्य एवं शासन का स्वरूप निश्चित करते है। सविधान उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति 
है भोर शासत का निर्माण एवं सचालन उनके निर्देशन पर होता है। निवचिका द्वारा 
प्रतिनिधि चुने जात हैँ जोर वे शासन का निर्माण करते हैं। वे विधानमण्डव के सदस्य 
होते हैं । विधानमण्डल द्वारा ही सम्पूण शासनत चर को सचालित एवं व्यवस्थित किया 
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जाता है। कुछ दशा में विधानमण्डल के सदस्या को निवाचित करन के अलावा मत- 
दाताजा द्वारा जाय अशासकोय एवं यायिक अधिकारियों को भी चुता जाता है । अत 
मतदाताआ को राज्य के सक्रिय तायरिका क॑ निकाय की सा दे सकते है । प्रतिनिधि 
लोक्तश्र या जन झासत निम्न तीन वाता पर निमर है (!) मताधिकार किन 
व्यक्तिया को प्रदान विया जाय ? (2) राज्य द्वारा मतदाताओं पर कौन से प्रतिवाध 
जगयय जाते हैं ? एवं (3) मतदाताओा तथा शासन मे क्या सम्बंध है ? 
मताधिकार 
आधुनिक लॉकतथा में वयस्क मताधिकार का सिद्धा त मा य है। इसके अधीन 
प्रत्पक वयस्क सनी एवं पुदष को मताधिकार प्राप्त होता है । मताधिकार सम्ब थी उन पर 
अत्य कोई प्रतिवध नही हाता । फ्रैच क्रातति क॑ विचारक मताधिकार को मनुष्य का 
प्राइतिक अधिकार मानत थे । मताधिकार मनुप्य की स्वत्त जता के लिए नितात 
जीवश्यक है। समाज के सदस्य के रूप म व्यक्ति का सामाजिक व धना को स्वीकार करना 
पडता है । वह स्वयं तो अपना श्वासक नहीं हो सकता परतु उसे स्वय अपने झासका को 
निर्वाचित बरने का अधिकार तो होना ही चाहिए । इस जविकार के अमाब मे उसकी 
स्ववत्ता का कोई मूल्य नही है । वह समाप्त हो जाती है। अत मताधिकार स्वत'जता 
प्राप्ति का एक अपरिहाय साधन है। इस दृष्टि म॑ यह एक प्राकृतिक अर्थात अनिवाय एव 
भावश्यक अधिकार है । प्राकृतिक होते हुए भी मताधिकार समाज प्रदत्त अधिकार है । 
प्रत्येक अधिकार जहाँ वयक्तिक एवं नतिक माँग होती है बहा वह समाज की स्वीकृति 
के पद्चात हो यथाव रूप में अधिकार का रूप धारण करता है । जत मताधिकार का 
प्रयोग प्रत्यक व्यक्ति को विवेकानुसार समाज हित मे ही करना चाहिए। इस हृष्टि से 
मताधिकार एक सामाजिक और नतिक कतब्य तथा दायित्व है । 
प्राचीन एवं मध्य युग में वयस्क मताधिकार का सिद्धात प्रचलित नहीं था। 
यूनानी एवं रोमद काल मे जनजातीय आधार पर मताधिकार की व्यवस्था थी । मध्य 
युग में मताधिकार केवल धनी भू स्वामिया को ही प्राप्त था | जाधुनिय युग के भारम्म 
में सविदा सिद्धांत के विकास के फलस्वरूप अत्येक व्यक्ति को मव देने के अधिकार के 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और आधुतिक युग मे ही सताधिकार का क्मिक 
विकास हुना है । स्टीफ़ेन लीकोंक ने प्रतितिधि प्रणाली के विकास के स दम मे निम्न 
विचार व्यक्त किय हैं. * जनता रूपी सामा-य निकाय क प्रतिनिधियां के लिए मत देने 
के अधिकार का आधार ग्रेट प्रिटेन एवं अमेरिका की स्वतान सस्माएँ है। इन प्रतिनिधि 
संस्थाओं की उत्पत्ति क अकुर प्रारम्मिक आगल सक्सन सस्थाओ मे छिपे पडे है । सक्सन 
कालीन इगलण्ड मे प्र बेक कस्व द्वारा अपना प्रतिनिधित्त करन के लिए एक निर्वा- 
चित रोवी (६०४७) एवं चार व्यक्ति दरबार या शायर (58४८) की सामाय सभा 
में नेजे जाते थे । अनुमान इगलण्ड भे हर स्वत त्र व्यक्ति को प्रारम्मिक निर्वा ०. 
चना भ मांग लेने का अधिकार प्राप्त था । ससदीय शासन के प्रारम्म मे बा 
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लू स्वामिया तब ही सोमित था । !5या सदी + इगसण्ड जसते दश मे जहाँ सम्पत्ति, 
सामाजिक स्तर एव भू स्वामित्व समातार्थों मान जात थे, एसा हवाना स्वाभाविक मी 
था। हेनरी चतुप के गाल में एक विधि द्वारा काउण्टी सिर्वाचिा मर 40 शिकिय प्रति 
बप लंगान वी भूमि दे स्थाम्रिया को मताधिकार प्रदान किया गया था। आगामी 400 
बर्षों तक यही विधि इग्ूण्ड म मताधिकार का आधार बना रही, यधपि आबादी 
अहत्ता कुछ समय पश्चात समाप्त हो गयी थी । सम्पत्ति के स्वामित्व का समाज 
भे व्यक्ति वा आधार माना जाता था । उप्ते मत्त को उसकी सम्पत्ति के बजाय उसदी 
व्यक्तिगत नागरिकता या परिणाम माना जाता था। स्वत-तता के प्रारम्मिक वर्षों में 
अमेरिकी राज्या म भी यही सिद्धान्त प्रचलित था। मताधिकार एवं निर्वाचित हांवे 
का अधिकार पर्याप्त सम्पत्ति सम्य थी योग्यता पर तिमर था । 279 ई के प्रथम 
फ्रेंच संविधान में सक्रिय मागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया और सक्रिय 
नागरिबा मे केवल उन व्यक्तिया को शामिल किया गया था जो प्रति व अपन तीन 
दिन के श्रम के बराबर प्रत्यक्ष कर दते थे ।73 
ग्रेट ब्रिदेन 

औद्योगिक प्रीति एवं नेप्रोलियन के युद्धो के फलस्वरूप 832 ई म॑ इंगलण्ड में 
मताधिकार सम्बधी प्रथम सुधार किये गये । कामस सभा के निर्वाचत क्षेत्रों का प्रथम 
बार पुणरूपेण पुन वर्गीकरण किया गया था और उन सभी व्यक्तियों को मताधिकार 
प्रदान क्रिया यया जो 50 पौण्ड प्रति वप लगाने की भूमि के स्वामी थे। इसके फल 
स्वरूप प्रथम बार मध्यम एवं उच्चवर्गीय सदस्यो को मताधिकार प्राप्त हुआ था। 
2867 ई में मताधिकार म पुन वृद्धि की गयी एंव बरो (8070एष्टॉ)) के प्रत्येक 
मकान मालिक या 0 पौण्ड प्रति वष लगान के पल्टे की भूमि के मालिक या 2 पौण्ड 
वाधिक सकान के किरायेदारा को मताधिकार प्रदान किया गया था। 884 ई के 
दठृतीय सुधार बिल के द्वारा मताधिकार की व्यवस्था का और अधिक उदार बनाया 
गया ) )98 ई में मताधिकार सम्बधी बडे व्यापक सुधार किय गये थे और सम्पत्ति 
सम्बाधी सभी योग्यताएँ समाप्त कर दी गयी थी | सिद्धात़त स्तियो को इगलप्ड मे 
प्रथम बार मताधिकार देना स्वीकार किया गया लेकिन 30 वष और उससे अधिक 
आयु की स्नातिकाआ तथा गह स्वामिनिया को ही मताधिकार प्रदान किया गया था) 
929 ई में समी स्त्रिया को मताधिकार प्रदान किया गया और इस प्रकार इगलण्ड 
में पृण मताधिकार की स्थापना हुईं थी । 
सपुक्त राज्य अमेरिका 

अमेरिका मे मताधिकार का निर्धारण राज्यो के क्षेतराधिकार के जतगत है। 





]. .९8०००४ . डाक्राकफ व ?गयारद उद्धव, 929, छुए 209 20 


निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व | 85५ 


प्रारम्भ मे प्रत्येक अमेरिकी राज्य मे मताधिकार सम्पत्ति पर आधारित होने के कारण 
भूमि था मकान के स्वामियो को प्राप्त था । 820 से 7840 ई त्क अमेरिका मे 
प्रवाहित लोकता-विक विचारों के तीर प्रवाह के फलस्वरूप वहा वयस्क मताधिकार 
की स्थापना हुई थी । स्नियो को सवप्रथम मताधिकार व्योमिग (५४४००००४) नामक 
क्षेत्र मे प्रदान किया गया था ओर धीरे-धीरे सभी राज्यों न इसका अनुसरण क्िया। 
79]] ई मर काग्रेस द्वारा सविधान में एक सश्योधन प्रस्तावित करके प्रत्येक 
जगह स्नियो को मताधिकार दिया गया था | इस सशोधन को जावश्यक सरथा मे 
राज्य विधानमण्डलो ने 920 ई मे स्वीकृति प्रदान की थी और उसके पश्चात ही 
यह संशोधन प्रमावी हो सका । सयुक्त राज्य म 7856 ई तक केवल भोरे पुरुषो को 
ही मताधिकार प्राप्त था। नीग्रो (काले) लोगो के लिए मताधिकार का माग अमेरिकी 
गहयुद्ध के पश्चात 5वें एवं 6वे सशोधनों द्वारा खोला गया एवं 867 मे 
दक्षिणी राज्यो के नीग्रो लोगो को काग्रेस की विधि द्वारा मताधिकार प्रदान किया गया 
था।870 ई के 5वे सश्ोधन द्वारा अमेरिकी नागरिक के साथ जाति, 
रग एवं दासता के आधार पर मताधिकार सम्बधी विभेद को निषिद्ध घोषित किया 
गया था। कई राज्या ने नीग्रो लोगो पर आवासी एवं पौल कर (?०॥ 7४०) 
सम्बधी प्रतिवध लगा रखे थे । आज यद्यपि नौग्रो जाति को मताधिकार प्राप्त हो 
गया है ओर इस अधिकार के सरक्षण की उनम॑ तीब्र चेतना भी है परतु श्वेत जाति 
डारा उह मतदान से पृथक रखने का प्रयत्न किया जाता है| अमेरिका मे अभी तक 
मताधिकार 2] वर्षीय नागरिक को ही प्राप्त था परातु काग्रेस ने आयु सीमा को घटा- 
कर 8 वष कर दिया है। 

स्विटजरलण्ड 


आधुनिक काल मे स्विटजरलण्ड को प्रत्यक्ष लोकतन की पाठ्याला कहा 
जाता है। मताधिकार कैण्टनो के क्षेत्राधिकार के अतगत है। 97 ई तक स्विट 
जरलैण्ड मे केवल वयस्क पुरुष मताबिकार श्रचलित था । स्तिया को मताधिकार केवल 
इसी वप दिया गया है । 
फ्रास 


8]0 ई मे फ्रास मे राजतान की पुनर्स्थापना के फलस्वरूप 300 फ्रके 
वाधिक कर दने वाले 30 वर्षोय पुस्पा को ही मताधिकार प्रदान किया गया था। 
830 ई की भाव के पस्चात 300 फ्रेक की राशि को घटाकर 200 फ्रेंक कर दिया 
गया। 840 ई मे फ्रासम सावमौस मताधिकार के लिए आदोलम प्रारम्म हुआ 
और 848 ई मे इसे सफ्लता प्राप्त हुई । द्वितीय गणराज्य की स्थापना पर फ्रास मं 
सत्यक्ष एवं सावमोमिक मताधिकार की स्थापना की गयी और प्रत्येक 2] वर्षीय फ्रेंच", 
नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया । तब से यही व्यवस्था चल्नी ना < 


860 | आधुनिक शासनत्तन्त्र 


अच्प देश 

जुछ समय पूथ तक यूराप के विश्निश्न दशा मे मताधिवार पर भनंक प्रतिर व 
थ 87] ई के साम्राउपीय जमपी क सविधान व अन्तगत समस्त 23 वर्षय 
पुरुष भागरिफा को कंद्बीय सदन रीस्टाग के लिए मताधिकार प्राप्त या परतु राज्य 
निर्वाचत के सदभ मे मताधिकार सीमित, असमाने एवं अप्रत्यक्ष था। लास्ट्रिया मे 
907 ई त्व निम्न सदन के बेवल कुछ सदस्य ही सावमौम मताधिकार पर घुते 
जात थे | हगरी म मताधिकार सम्पत्ति, कर एवं शिक्षा सम्बन्धी जटिल योग्यताओों 
पर आधारित था। नावें म 898 ई म वयस्त्र मताधिकार प्रारम्म हुआ था । बेल 
जिपम में 893 ई तक मताधिकार पर सम्पत्ति सम्ब धी मारी अतिवाध थे। 
]9]2 ६ मे इटली मे मताधिकार के लिए कर दन एवं शिक्षा सम्बंधी योग्यताएँ 
प्रचलित थी ) जापान मे 925 ई तक मताधिकार क लिए कर सम्ब"धी योग्यता 
प्रचलित थी, फलस्वरूप एक वडो सख्या में वयस्क पुरुष नागरिका को कोई मता 
घिकार प्राप्त नही था ।? 947 ई में जापान में प्रथम बार स्थिया का मताविवार 
प्रदान किया गया ) नवीन सविधान म वयस्क एवं सावभौम मताधिकार की व्यवस्था 
है । प्रत्येक 20 वर्षीय जापानी नागरिक को मताधिकार प्राप्त है लेकिन उस निवाचन 
क्षेत्र म त्तीन माह क॑ निवास सम्बंधी योग्यता को पुण करना पडता है । 

सोबियत रूस म॑ 936 ई के सविधान के अतयत यूण वयस्क मताधिकार 
की स्थापना को गयी है । इसके प्रृव प्रचलित समस्त विभेदकारी तियमा का समाप्त 
कर दिया गया है । प्रत्येक 28 वर्षीय सोवियत नागरिक को बिना किसी भेदभाव के 
मताधिकार प्राप्त है। पागल एवं दण्डित नागरिक इसके अपवाद है । सशस्त सेताजा 
के सदस्या का भी सताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार है । 

सास्यवादी चीन म॑ किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक 8 वर्षाग्न वयस्क स्त्री 
एवं पुरुष नागरिक को जो पागल न हो और जिसे किसी विधि द्वारा इस अधिकार स 
वचित न किया गया हो, मताधिकार प्राप्त है 

भारत के गणततीय संविधान (950 ई ) द्वारा वयस्क मताधिकार को 
व्यवस्था की गयी है। प्रत्यक 2( वर्षीय भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के 
मताधिकार प्राप्त है । स्वत जता के पृष मारत म मताधिवार सम्बधी साम्प्रदायिक, 
सम्पत्ति एवं शक्षणिक सम्ब वी व्यवस्थाएं थी जि ह स्वत च्ता के पश्चात पूणरुपण 
समाप्त कर दिया गया है । 

उपराक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सावभौम वयस्क मताधिकार ((ग्रएथ' 
8) #09॥ एाधाणा5७) प्राय सभी देशा द्वारा स्वीकार किया जा चुका है / 
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पक्ष मे तक निम्नवत है 


(॥) प्रत्यक व्यक्ति को शासन के निर्माण म अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 
सभी व्यक्ति प्रकृति से समान एवं स्वतत्र है। अत किसी व्यक्ति या व्यक्तिन्‍्समृह को 
शेप व्यक्तियां पर बिना उनकी सहमति के शासन का अधिकार नहीं होना चाहिए । 
सामाजिक समकौतावादी विचारक प्राकृतिक अधिकारो के सिद्धात के आधार पर 
सावभौम मताधिकार का समथत करते थे । व्यक्तित्व क पू० विकास के लिए साव- 
भौम मताधिकार एक अनिवाय शत है । 

(2) जॉन स्टुअट मिल का यह मत था कि किसी व्यक्ति को सावजनिक मामलों 
के सम्पादन मे आय व्यक्तिया की साँति उत्तके सम्पादत के अवसर न दना उसका 
अपमान करना है । यदि किसी व्यक्ति को कर देन अथवा युद्ध करने के लिए वाघ्य 
किया जाता है तो उसे विधिक रूप से यह जानने का भी अधिकार है कि वह क्यों 
लड़े एवं क्यों कर दे ? इसके अतिरिक्त उससे भी स्वीकृति तथा परामश लिया जाना 
चाहिए । 

(3) यदि कुछ व्यक्तिया को मताबिकार नही दिया जाता है तो यह सम्भव है 
कि विघानमण्डल उनके हिंतो की उपक्षा कर दे । 

(4) सीमित मताधिकार के फलस्वरूप राजवीतिक समानता के सिद्धा त का 
पहज ही अतिक्मण हा जाता है । 

(5) सावमौम मताधिकार के फलस्वरूप विद्रोहो एवं नातीतियां की सम्भावना 
समाप्त हो जाती है । 

है (6) स्ावभोम मताधिकार क फलस्वरूप नागरिकों की सावजनिक कार्यो भें 
रचि उत्पन्न होती है और उनके अनुमव एवं भात्मसम्मान मे वढ्धि होती है । 

विपक्ष में तक --लेकिन सावमौम मताधिकार का विरोध भी कम नही हुआ 
है । लोक्त न के समथक्ो ने भी सीमित मताधिकार का समवन किया है। सावमौस 
मताधिकार के विपक्ष म॑ विम्नलिखित तक अस्तुतत किये जाते है 

लाड मफाले (7.00 )४४८४॥७) को इससे व्यापक अपहरण प्रारम्म हो 

जाने का भय था--- कुछ अद्धनम्त मलेरे यूरोप के महानगरो के घ्वसावशेपों को मूर्खों 
(उल्सुओ) एवं चालाकों (लोमडियों) के साथ वाटकर खा जायेंगे । लेकी (7.८०५७) 
का मत था कि इससे अवानियों के शासन की आशका वढ जायेगी। जेम्स स्दौफेन 
का मत था कि सावभोम मताधिकार के फलस्वरूप विवेक एवं मुखता के सही एवं 
स्वाभाविक सम्बंधा के उल्तट जाने की सम्भावना है। सर हेनरी पेन (80 पिकाए 
हधक्षता०) भी सावभौम मताधिकार के विरोधी थे | ईमाइल लेवले (ाएग8 7:909 
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॥03०) के अनुसार अज्ञानिया को मताधिरार दव का अथ आज बराजझता तया बत 
निरजुशता में फ्रेमगा है ।( अत इस विद्वान! ने सीमित मताधिकार का समयन किया 
था। सावभोम मताधिशार था प्रसार निविरोध नहा हुना है। परिचिमी दशा मं 
स्त्रिया को मताधिकार 20वी सदी म दिया गया है ग्रेट त्रटेन म 98 ई मझवे 
प्रथम 30 वर्षीय या उम्र अधिक आग की स्त्रिया को मताधिकार प्रदान किया था। 
सौमाग्य से स्वतान्र घारत मे सावमोम मताधिकार को प्रारम्म से ही स्वीदार कर 
लिया गया है। 

स्त्री मताधिकार के समपन में अनेक तक दिये ग्रय हैं ) इन से कुछ निम्न 
लियित्त हैं 

() लिंग भेद से मताधिशार का कोई सम्बंध नही है । 

(2) स्त्रियां को शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण कानून एवं सामा 
जिक संरक्षण दी अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता है । 

(3) राजनीतिक जीवन म स्त्रिया का प्रवेश राजनीति को शुद्ध एवं परिष्कृद 
करने मे सहायक होगा । मताधिकार 3 देने का अथ समाज को उसके लगमग आपें 
सदस्या की योग्यतानां तथा गुणा से वचित कर दना है। 

(4) पुरुषों के अत्याचार से उनकी रक्षा हेतु स्त्रियों को भत्ताधिकार देना 
अप॑ैक्षित है । 
ड़ (5) स्त्री पुरुष में विभेद अनंतिक है तथा समता के सिद्धाव के विरुद्ध है। 
अत स्त्रियों को मताधिकार दना एक नैंतिक आवश्यकता है । 

स्त्री मताधिकार का समथन जान स्टुअट मिल सिजविक एवं एस्मिन आदि 
लेखका ने किया है। जान स्टुअट मिल स्त्रियां की स्वत बता तथा मताधिकार का तीज 
समथक था । स्विटजरलैण्ड में स्त्रिया को मताधिकार 97] ई म ही प्रदान किया 
गया है ! 

सावभौम मताधिकार के पति व्यक्त अधिकांश आशकाएं निमूल सिद्ध हुई हैं। 
फिर भी सावभोम मताधिकार के दोषो को कम करने के लिए वहुल मतदान (फ़ंणर् 
४०५7९) एवं अतिरिक्त मताधिकार प्रणाली (ज़८इए48० 8987) का प्रयोग 
किया गया । मिल में मतताव के सम्बाध मे साक्षरता एवं बर देने सम्ब घी योग्यताएँ 
निर्धारित करन का प्रस्ताव किया था । उसका मत था कि जो व्यक्ति पढ लिख नहीं 
सकता एव प्रारम्मिक गणित के प्रइन हल नही कर सकता, वह मतदान का जधिकारी नहीं 
माना जा सकता है ) मिल तो विदव की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सरचना एवं विभा 
जन तथा सामाय इतिहास का कुछ ज्ञान भी मतदान के लिए आवश्यक मानता बाई 
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(4) निवाचित क्षेत्रों का निर्माण किन आधारो पर होता चाहिए ? 

(5) लल्पसरयका के प्रतिनिधित्व की समस्या । 
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन 

निवर्चित से सर्म्बा घत एक विवादास्पद प्रश्न यह है कि वह प्रत्यक्ष होता 
चाहिए या अप्रत्यक्ष । मतदाता स्वयं मतदान करके जब अपन प्रतिनिधियां को विर्वा 
चित करता है ता इस पद्धति को पत्यक्ष मतदातव ([0॥00 20007) कहूत॑ हैं। 
इसके चिपरीत मतदाता अपने प्रततिनिधियां को निर्वाचित करने के लिए मध्यवर्ती 
निर्वाचका को चुनते हैं और इनके' द्वारा जनता के प्रतित्रिधियो को निर्वाचित किया 
जाता है तो इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन (रह7०० पाव्ण्य०म) कहते हैं। प्राय विश्व के 
सभी देझ्षो के विधातमण्डल के निम्न स़दनों के सदस्यों को प्रत्मक्ष रीति से निर्वाचित 
किया जाता है । सयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित द्वितीय 
सदन है 7 आस्ट्रेलिया की सीनेट के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रीति स समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनती है । इसके विपरीत प्राय सभी द्वितीय सदन 
अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित या मनोनीत होते है ॥ उदाहरण के लिए, फ्रास की 
काउसल़, दक्षिणी अफ्रीका की सीनंट, आयरलण्ड की सीमेट भारत की राज्यप्तभा॥ 
सोवियत रूस की राष्टीय सावियत, स्विटजरलण्ड की राज्य परिषद अप्रत्यक्ष रीति से 
निर्वाचित सदन है । लेकिन इगलण्ड की लाडसमा वशानुगत एवं मनोनीत है। कनाडा 
का द्वितीय सदन--सीनेठ--मनोनीत सदन है । अमरिकी एवं मारतीय राष्ट्रपति एुक 
निर्वाचक मण्डल द्वारा चुने जाते है अत वे अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होत॑ है ” 

प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लोकत-त का पर्यायवाची है | लेकिन जात स्टुजूट मिल 
सहश विद्वानों को वुद्धिमत्ता, साधारण जनता की योग्यता तथा विवेक्शीलता मे पूण 
विश्वास नही है । वे लोकत न म अज्ञान के अत्याचार से आतक्ति हैं। अत लोक 
त न में सावमौमिक मताधिकार के यथाथ एवं सम्मावित दोपो को दूर करन के लिए 
निर्वाचन का अप्रत्यक्ष एव प्रत्यक्ष पद्धतियों म विभाजित करन का व समथन करत हैँ 
अधत्यक्ष निर्वाचिनों के पक्षघर अपने समथन में यह सबल तक प्रस्तुत करते हैं कि 


7 अमरिकी सीनेट 93 ई के पूव तक भप्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित सदन 
था | प्रशा का उिम्त सदन एवं 905 ई क॑ पूव नावें का एक सदन स्टाथिंग 
(807॥07708) अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता था ।--0ग्ाक्ष. #ंतरतों 
ईद्ाशात्र बाद 60 शवात्रथा।, ०ए ध/, 9 529 

8 भारतीय द्वितीय सदन --राज्य समा--वे 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोबीत 
हांत हैं । 

9 नेपाल का एकमात्र सदन राष्ट्रीय पचायता वः सदस्य अप्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित 
ज्यि जात हैं। पाकिस्तान मे जनरपर अयूय क॑ समय म गठित सदन “राष्ट्रीय 
सभा मी अप्रत्यक्ष रीति स निवाचित सदन था। 
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विधायको के दायित्वा की हृष्टि स यह आवश्यक है कि उनका तिर्वाचन सामाय 
नागरिका से अधिक योग्यता सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। उनकी परया 
भी कम होनी चाहिए जिससे कि वे सामा य जनता के उद्देय एवं भाववा से मुक्त रह 
सके। उह सामान्य नागरिक की अवेक्षा अधिक उत्तरदायी सजग एवं बुद्धिमान होता 
चाहिए । ऐसे निर्वाचको के द्वारा निर्वाचित विवानमण्डल निस्म देह अविक उत्तर- 
दायित्वपुवक काय करेंगे ।?९ 

लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के उपरोक्त तर्का के विरुद्ध जनक तक प्रस्तुत किये 
जात हैं और सिद्धा तत इससे अपेक्षित लाम प्राप्त नही हुए है 

() अप्रत्यक्ष प्रणाली के अतगत मतदातागण राजनीतिक शिक्षा से वचित 
हा जात हैं और उनम सावजतिक भावना का पूण विकास नही ही गाता है । 

(2) यह पद्धति प्रत्यक्ष निर्याचन पद्धति की अपेक्षा जटिल हं। 

(3) मध्यवर्ती विर्वाचका की सरया कम होने के कारण उनके अ्रप्ट होन॑, 
तथा रिश्वत, छल कपट एवं दबाव से सरलतापुवक प्रभावित होने की अधिक सम्भा 
वना रहती है | मव्यवर्ती निर्वाचका का कोई स्थायी पद नहीं होता | उह अधिक 
हानि का भय नही है, अधिक से अधिक वे पुन मिवाचित नहीं हो सकते ।जत उनके 
अष्ट होने की अधिक गुजाइश होती हे । 

(4) अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली लाकत नीय सिद्धांत के विपरीत है । जनता 
पूकि जीत्तिम रूप मे अपने प्रतिनिधि को चुनने म असफल रहती है अत जनता वी 
निवाचना म कोई आस्था नही रहती । 

(5) गानर के अनुसार सुसगठित एवं सुहृढ राजनीतिक दला व उदय एवं 
विकास के कारण वप्रत्यक्ष निर्वाचन नाममात्र के लिए ही अग्रव्यक्ष होता है ।77 “मध्य 
वर्ती निवाचना! के लिए दलीय प्रत्याशियों को खडा क्रिया जाता है थौर विजयो हाने 
पर वे अपने दल क प्रत्याशी के लिए ही मतदान करत हैं । उदाहरणाथ, संयुक्त 
पज्य अमरिका के राष्ट्रपति एवं उप राप्टूपति पद के सम्ब'ध मं यह पूणत सत्य है। 
आरत मे राष्ट्रपति के निवाचन मे तिर्वाचक मण्डल के सदस्य दलीय प्रत्याशी को ही 
अपना पत्त देते हैं। अत दलीय व्यवस्था के विकास के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन केवन 
सवधानिक व्यवस्था माथ वन कर रह गया है 
पुप्त था सावजनिक मतदान 

निर्वाचन से सम्बाधित एक नय प्रश्न यह है कि मतदान गुप्त या सावजनिक 


या छुला (0909॥० ० कथा) होना चाहिए । गुप्त मतदान (६०७ ४9५ 82॥0) 
आजकल सवमा-य एवं स्वीकृत सिद्धात है लेकिन सदेव ऐसा नही था । सावेजनिक 


++++-+--...0000त_ 
30. वगग) उरतकलद्ादवा० 67247्रशणा5 9. 294 
48 छग्याटा ०6% द्य छ 53 
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मतदान 20वी श्रदी के प्रारम्भ तब केवल कुछ देशा मे (यथा--डेनमाक म 90, 
प्रशा म 920, एवं सोवियत रूस में 936 ई तक) ही प्रचलित था।9]4 ई 
तक फ्राग्स मे भी पूरी तरह गुप्त मतदान प्रणाली प्रचलित नहीं थी। मिल, मो'टेस्क्यू 
एव ट्रीटस्फे सावजनिक मतदान के पक्षपाती थे | 8वी तथा 9वी सदी मे गुप्त मत 
दान की प्रया नही थी । सो टेस्कयू ने सावजनिक मतदान का समथन इस आधार पर 
किया था कि इससे सामाय व्यक्ति को अपने मत के प्रयोग म॑ अपेक्षाकृत योग्य एवं 
बुद्धिमान व्यक्तियों से सहायता एवं निर्देश प्राप्त हो सकेगा ।! घ्िल ने इसका सम 
थन करते हुए कहां कि मतदान सम्बधी कतव्य अय सावजतिक कतव्यो की भाँति 
सावजनिक आलोचना एवं देखभाल में ही सम्पादित किया जाना चाहिए [? श्री 
ट्रीटस्फे के जनुसार “गुप्त मतदान उदारवाद के नाम पर वास्तव म एक धोखा है।” 
यह अनुचित एवं अनैतिक है । मतदान एक सावजनिक कतव्य है और इसका प्रयोग 
भी सावजनिक एप म ही किया जाना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को सच्चे अर्थोंम 
राजनी तिक सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता जो मतपटी के पास पहुँच कर मत दते समय 
(भपन मताधिकार के गलत प्रयाग के लिए स्वय को) अपमानित महसूस नही करता ॥ 

सावजनिक मतदान का सबसे बडा दोप यह है कि मतदाता मिर्मीक्तापूवक अपनी 

च्छानुसार स्व॒त-त्रतापुवक अपने भत का सावजनिक हूप से प्रयोग नहीं कर सकता 

है । लोकत-त के वाछित लक्ष्या की प्राप्ति के लिए स्वत अ्रता एवं निर्भीकतापूबक 
मताधिकार का प्रयोग वाद्धनीय है । सामाय मतदाताओ पर कनेक प्रकार के दवाव पडते 
हैं । अत्त सावजनिक एवं सुले रूप म हाथ उठाकर मतदान करने म वह पूर्णत स्वतत्र 
हो सकता । हैरिगटन (पघथ708/07) उन कुछ सवप्रथम विचारको में था जिहान 
स्वत्त न एवं निष्पक्ष मतदान के लिए भ्रुप्त रीति का समथन किया है। बे"यंम भी 
गुप्त मतदान का समपके था। दीघ एवं लम्बे विवाद के पश्चात ही फ्रास म॑ गुप्त मतत 
दात्त सम्बधी विधि पारित हो सको थी ) अब सभी देशो म॑ गुप्त मतदान की यवस्था 
को पूणरूपण माय्यता प्राप्त हो गयी है । 
कया मतदान अनिवाय होना चाहिए ? 

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के उत्तर पर निमर है कि मताधिकार एक 
दायित्व है या बाय ? राजनीति शास्त्र के श्राय सभी लेखक यह स्वीकार करते हू कि 
मताधिकार एक दायित्व है जो राज्य द्वारा ऐसे सभी व्यक्तिया को प्रदात किया जाता 
है जो उच्त सम्पांदित करने क मोग्य हाते ह। यह एक विधिक जधिकार है, ने कि 
प्राकृतिक जधिकार । यदि मतदान सावजनिक हित म एक दायित्व है तो इसका तक 


]2. 787, 9 532 
]3 या. #क्वाइइक्ादाए8 6०एककआकराश४, 00 
4. ॥फ८छणाएड |, लत एछछए व. ४ एक्साद, ० व्यू, 9 532 
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सगत निप्कप यह निकलता है कि निर्वाचक का जपन कतव्य को अनिवायत सम्पादित 
करना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या विधि द्वारा मतदाता को मतदान रूपी दायित्व 
के सम्पादन के लिए बाध्य किया जा सकता है ? क्‍या विधि द्वारा अनि- 
बाय मतदान की व्यवस्था करनी चाहिए ? क्या इस कतव्य के सम्प्रादन मे असफल 
रहने वाले व्यक्तिया वो दण्डित क्रिया जाना चाहिए ? विभित्र विचारका एवं राज 

नीतिनो ने अतिवाय मतदान का समथन फिया है। कुछ देशा म तो अनिवाय मतदान 
की व्यवस्था को अपनाया भी गया था । 893 ई के वेलजियम के सविवान म 
अनिवाय मतदान का विधान था और मतदान न करने पर एक से तीम फ्रेक तक के 
आधिक दण्ड की व्यवस्था थी | चार बार मतदान का प्रयोग न करने पर नागरिक 
को मताधिकार से वचित कर दने सम्बधी नियम था। 907 ई मं सपने मे अति- 
बाय मतदान प्रारम्भ किया गया था और मतदान न करने पर दण्ड की व्यवस्था थी | 
गानर के अनुसार स्पन म अनिवाय मतदान सम्ब वी विधि एक मत पत्र मात बना रहा 
क्याकि ग्रामीण निवाचन क्षेत्रो म॒ 80 प्रतिशत मतदाता निर्वाचना मे अनुपस्थित 
रहते थे 

]92 ई म जर्जेटाइना, 97 इ म नीदरलेण्ड एव 950 ई मे चको 
स्लोवाकियां मं अनिवाय मतदान व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया ॥ फ्रा सम 875ई 
मे सीनेट के मतदाताओं के लिए अनिवाय मतदान की व्यवस्था यी। 92 ई में 
प्रो जोसेफ बारथेलिमे (/056७॥ छ8थ7९थ॥५) से फ्रास के निम्न सदन के सदस्य 
को निर्वाचित करने के लिए अनिवाय मतदान सम्ब वी विधेयक प्रस्तुत किया था लेकिन 
बह पारित न हो सका । 

जनिवाय मतदाप का प्राय समी राजनीतिक विद्वाना तथा राजनीतिनों ने 
निम्ताक्ति आधार पर विरोध किया है 

() राजनीति शास्त्र एव सावजनिक नीति क सुहढ स्िद्धा ता के आधार पर 
जनिवाय मतदान का समथन नहीं किया जा सकता। 

(2) जनिवाय मतदान इस वारणा पर आवारित है कि मताधिकार एक 
विधिक कतव्य है जबकि वास्तव स मताधिकार एक विशेषाधिकार और नतिक कतव्य 
है । लत राज्य यदि नागरिक का मताधिकार के प्रयोग के लिए बाध्य करता है ता 
उसके दुस्पयोग की अधिक सम्मावना है । 

(3) गानर का मत है कि अनिवाय मतदान की व्यवस्था के फ्लस्वरूप मता 
की खरीद करना सरल हो जायेगा | अनिच्छुक मतदाताओं को घन के लोम म सरलता 
से फुसलाया जा सकेगा । हे 

(4) जनिवाय सतदान का एक सहज परिणाम यह भी होगा कि मतदाता 
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अनुत्तरदायी ढग से अपन मत का प्रयोग करेगे! मतदाता दी हप्टि मं किसी उम्मीदवार 
के उपयुक्त न होने पर यदि वह अपने मत का प्रयोग करता है तो उसके मत का कोई 
व्यावहारिक मूल्य नही होता । 

वत्तमान समय म नधिकाश दछ्षा, यथा--स युक्त राज्य अमरिका, कताडा इगलण्ड, 
स्विट्जरलण्ड, भारत आदि--म अनिवाय मतदान व्यवस्था प्रचलित नही है। 

निर्वाचन क्षेत्रो का निर्माण 

निर्वाचन क्षेत्रा के निर्माण का प्रश्न प्रतिनिधित्व से घनिष्ठ रूप स सम्बीधित है। 
प्रतिनिधित्व स सर्म्बा वत दो मुख्य प्रश्न ह. ([) प्रतिनिधित्व का उचित आधार क्या 
होना चाहिए ? (2) प्रतिनिधित्व किसका होना चाहिए ? प्रतिनिधित्व के उचित 
भाधार के निश्चित हो जामे पर ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण निभर करता है | क्षेतत 
या प्रदेश, व्यवसाय या पंशा तथा समुदाय या सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व के विभित्र एवं 
माय आधार हैं। इह भ्रम क्षेत्रीय या प्रादेशिक, व्यावसायिक एवं साम्प्रदायिक प्रति- 
मिधित्व की सन्ञा दी जाती है। अधिकाश्ष देश म प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व 
का सिद्धा'त माय है । क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अतगत सारे दश को प्रतिनिधित्व की 
हृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रा मं विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स 
सर्वाधिक मत या बहुमत प्राप्त करन वाले सदस्य को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप म 
निर्वाचित व रती है। इस 'एक निर्वाचन क्षेत्र एव एक सदस्य” का सिद्धान्त भी कहत 
है । इसके विपरीत, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अतग्त विभिनर व्यवसायो एव धधो 
मे सलग् व्यक्तियों के पृथक पृथक समुदाय होते हैं और इन व्यावसायिक समुदायो द्वारा 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान ग्रहण किया जाता है । एक व्यवसाय में सलग्ब सभी 
व्यक्तिया द्वारा एक या अधिक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप मे चुने जाते हैं। अत व्याव 
सायिक प्रतिनिधित्व मे 'एक निर्वाचन क्षेत्र तथा अनेक प्रतिनिधिया' का विचार माय 
है । प्रादशिक निर्वाचन क्षेत्र एकसदस्यी होत हैं, व्यावतायिक या समानुपातिक अतिवि 
धित्व प्रणाली के अतगत बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा का निर्माण किया जाता है। 
एफसदस्यो (क्षेत्रीय) निर्वाचन-क्षत्र 

सम्पूण राज्य म से जितने प्रतिनिधिया को चुनने का निशचय किया जाता है, 
उतने मिवर्चिन क्षेत्रो मे उसे विमाजित कर दिया जाता है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 
निर्धारित जनसख्या से अधिक व्यक्ति नही होते है। एक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत 
प्राप्त करने वाला कवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। भारत, इगलैण्ड, सयुक्त राज्य 
अमेरिका सोवियत रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशो मं 
क्षेत्रीय अर्थात एक्सदस्यी निर्वाचन पद्धति प्रचलित है। इसके गुण निम्नवत है 

(।) यह सुविधाजनक पद्धति है । इसम निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं, फलस्वरूप 
मतदातागण सभी उम्मीदवारों स सरलता से परिचित हो सकत हू । 

(2) प्रतिनिधि के लिए स्थानीय समस्याओं का अध्ययन करना सरल हाता 
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है, निर्वाचत्र का प्रव ध आसानी से किया जा सकता है तथा मतदाताओं को भी मत 
देने भ सरलता होती है । 

(3) निर्वाचन म व्यय भी कम होता है तथा निर्वाचन के पश्चात मतगणना 
एवं परिणामों की घोषणा करना सरल होता है । 

(4) इस प्रणाली के जतगत अल्पसख्यक वर्गा एवं दलो का भी समुचित प्रति- 
मिधित्व प्राप्त हो जाता है । 

(5) इस प्रणाली के अतगत दश के सभी क्षेत्रों को विधानमण्डल म प्रति> 
निधित्व प्राप्त हो जाता है । 

एकसदस्पी निर्वाचन प्रणाली के दोष निम्नाकरित है 

() इस प्रणाली के द्वारा स्थानीयता की भावना म वृद्धि होती है। प्रति 
निधिया मे सम्पूण देश की अपक्षा एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने की प्रवत्ति 
विकसित हो जाती है । व राष्ट्रीय हिता की अपेक्षा स्थानीय हितो पर अधिक बल दने 
लगते है। इस मत का समथन फ्रास तथा इटली की एकदलीय प्रणाली के व्यावहारिक 
अनुभवों स भो होता है ।!* 

(2] निर्वाचन क्षेत्रा की जनसख्या सदव एक समान नही रहती, वह घटती- 
बढती रहती है| अत क्षेत्र को निर्वाचन का आधार मानता ही नुटिपूर्ण है । जनसरया 
मे परिवतन होने के कारण निर्वाचन क्षेत्रा के पुन विभाजन की सम्मावना सदैव बनी 
रहती है और पुन वर्गीकरण के समय सत्तारूढ दल निर्वाचन क्षेत्रा का विभाजन इस 
प्रकार करते हैं कि उसे सबसे अधिक लाम प्राप्त हो सके । विरोधी दल के समथकों 
को प्रत्यक निवाचन क्षेत्र म अल्प-सख्या मे कर दिया जाता है। यही नहीं, विरोधी 
दल्लों की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से उसके समथका के क्षेत्रों को एक या कुछ 
निर्वाचन क्षेत्रो म सीमित कर दिया जाता है, फलस्वरूप विभिन आकार के निर्वाचन 
क्षेत्री का निर्माण हा जाता है। इससे निर्वाचनो म विरोधी दलो को केवल थोडे से 
क्षेत्री म ही सफलता प्राप्त हो पाती है। इस प्रथा को गरीमे डरस्गि (007॥गक्0०८ 
778) केहते है। इसका प्रयाग सवप्रथम 82 इ में सयुक्त राज्य अमेरिका म 
मसाच्यूसेट्स राज्य के राज्यवाल ऐल्ब्रिज भरी मे किया था। 

(3) कभी कभी किसी निर्वाचन क्षेत्र म योग्य उम्मीदवारा के अमाव में मत- 
दाता साधारण ब्यक्ति को या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के किसी योग्य न्यक्ति को अपना 
प्रतिनिधि चुनत॑ हैं। इस दोष की सम्मावना केवल उन निवाचन क्षेत्रों म ही होती 
है जहा स्थायी निवास सम्बधी योग्यता निर्धारित नही की जाती । अमेरिका में 
निवाचन क्षेत्र मे स्थायी निवास सम्ब धी अनिवाय योग्यता का विधान है। इसके विपरीत 
भारत मे किसी निवाचन क्षेत्र से कोई भी नागरिक निर्वाचन सम्ब थी योग्यताना क॑ पुण 
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होने पर चुनाव लड सकता है। निर्वाचन क्षेत्र म मिवास सम्बंधी काई याग्यता भारत 
म निर्धारित नही की गयी है । 

(4) क्षेत्रीय पद्धति के जवीन कुल निवाचका ये अल्प मत का ही प्रति- 
निधित्व करन वाल व्यक्ति निर्वाचित हो जात हैं । मारत एव प्रिटेन के सतदीय निवाचमा 
के भाँकडे इस मत की पुष्टि करते है ।7 असफल उम्मीदवारा को जा मत प्राप्त ह्मात 
हे व॑ व्यय चले जाते हु ओर उह कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हाता है। ससद या 
विधानमण्डल म॑ विभिन्‍तर दला का निर्वाचना मे प्राप्त मता क अनुपात मे प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नही होता और जब निर्वाचन म प्रिकाणात्मक सघप दह्वोता है तो सफ़ल उम्मीद 
बार को निएचय ही कुल मतदाताजा का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही होता, वह अल्पमतत 
के! समथन से ही विजयी हो जाता है। अत इस पद्धति का एक दुष्परिणाम यह हाता 
है कि अल्पमत विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व से वचित हो जाता है। इस पद्धति के 
भआलोचका द्वारा समानुप्रातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समधन किया जाता है। 

(5) एक्सदस्थी निर्वाचन-क्षेत्र बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा की अपेक्षा छांढे 
होते हैं । जत्त शासक वग निर्वाचना को निर्याश्रत करने मं सफल होता है। इन दोपा 
के कारण ही !98 ई मे फ्रास ने एकसदस्यी निर्वाचन प्रणाली का परित्याम कर 
दिया था। 
बहुसदस्थो निर्वाचन क्षेत्र प्रणालो 

बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली सामाय टिकट प्रणाली (0ध० 70७ 
8५४०7) का सशोधित रूप है। 'सामाय टिकट प्रणाली' क॑ अतगत सम्पूण देश को 
एक निवाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और मतदाताआ द्वारा सभी सदस्या के निर्वा- 
चना में भाग लिया जाता है । प्रत्यक मतदाता को उतने मत प्राप्त होते है जितने 
सदस्या को मिर्वाचित किया जाना है । 867 ई से 885 ई तक ग्रेट ब्रिदन में 3 
निर्वाचन क्षेत्रा म एव समुक्त राज्य अमेरिका मे 842 ई तक कांग्रेस के विर्वाचिता 





7 924 ई के ब्रिटिश तिवाचना मे अनुदार दल का केवल 48% मत प्राप्त होने 
पर भी 65 स्थानों में से 42 स्थान प्राप्त हुए थे, श्रम दल को 25% मत 
परातु 34% अर्थात 54 स्थान और उदार दल को 20% मत परतु केवल 
8% अर्थात्‌ 46 स्थान प्राप्त हुए थे। 95-52 ई के प्रथम भारतीय निर्चा 
चनो मे काग्रेस दल को 44 85% मत प्राप्त हुए पर तु लोकसभा मं 489 स्थानों 
मे 362 स्थान प्राप्त हुए थे । इसी निवाचन मे समाणवादी दल को 0 5% 
मत प्राप्त हुए पर तु लोकसभा में 50 स्थाना की अपेक्षा उसे केवल 2 
स्थान प्राप्त हुए थे । 957 ई के निर्वाचना मे काग्रेस को 47 8% मत और 
लोकसभा मे 75 % स्थान, 962 ई में कांग्रेस को 44 5% मत जौर 
72 8% स्थान, 967 ई में 407% मत और 53 5% स्थान प्राप्त हुए 
ये | देखिए चद्रप्रकाश मामरी “भारत म निवाचन सुधार एवं दल प्रणाली *, 
लोकता-न समीक्षा, जनक 4, अप्रैल जूच 972, पृ 36 
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के लिए 'सामा य टिकट प्रणाली' ही प्रचलित थी | लेकिन आवुनिक विज्ञाल राज्या के 
लिए यह प्रणाली अव्यावह्रिक है । अल्पसस्यको को इस पद्धति के अ तयत अति 
निधित् प्राप्त होने की कोई आशा नही रहती। बहुसरयक मत पाने वाले दल के 
प्रत्याशी ही विजयी होते ह फलस्वरप शेप दला को प्राप्त मत व्यथ चले जाते हू। 
यह निर्वाचन प्रणाली कठोर एवं जटिल है । प्रतिनिधियों का मतदाताजा से सीधा 
सम्पक नही होता है जौर प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र की समस्याओं का उचित प्रति- 
निधित्व करने म असफल रहते हू । 

बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली एकसदस्यी एवं सामाय टिकट प्रणाली के 
मध्य का माम है । इसके अतगत सारे देश को बहु निर्वाचन क्षेत्रा म॒ विभाजित कर 
दिया जाता है । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि दो या अधिक सदस्या 
को उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि रूप मे चुना जा सके । समानुषातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली के अतगत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यी होते हैं। वीमर जमनी (99 33), 
फ्रास, स्विटजरलण्ड आदि देशा म बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली प्रचलित है। 
भारत में एकसदस्पी एव बहुसदस्यी दोना ही प्रकार के निवांचन क्षेत्र पाये जाते है। 
बहुसदस्थी निर्वाचन क्षेत्रों का लक्ष्य मतदाताओं के समी वर्गों एवं अल्पसख्यका को उचित 
प्रतिनिधित्व देना है । 

इन दोनो प्रणालिया म 'एकसदस्थी निर्वाचन क्षेत्र! प्रणाली अधिक श्रष्ठ है और 
प्रचलित भी है। इसका सबसे वडा गुण यह है कि इसके अधीन हृढ एवं स्थायी सर- 
कार का निर्माण सम्मव होता है। इसके विपरीत, बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों के 
अन्तगत देश म छोट-छोटे राजनीतिक दला का उठय हो जाता है और किसी भी दल को 
विधानमण्डल म स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हो पाता | फलस्वरूप ससदीय कायपालिका 
स्थायी रूप में हढत्तापूवक काय नहीं कर पाती है । नधिकाशत वहुसदस्यी निर्वाचन- 
क्षेत्रीय प्रणाली के अधीन सयुक्त मत्रमण्डला का निर्माण होता है। फ्रास इसका 
प्रमुख उदाहरण हे । इसके ही कारण फ्रास का चतुथ गणतत्रीय संविधान जसफल 
रहा था ओर पचम गणत-जीय सविधान का निमाण अनिवाय हो गया था । 

अल्पस्तस्यको को प्रतिनिधित्व 

प्राय हर देश म विभिन प्रकार के जल्पसख्यक पाय जात है। इनके प्रति- 
निरषित्व का प्रश्न राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूण समस्या है। क्षेत्रीय निवाचन प्रणाली 
क॑ जधीन जल्पसख्यका को अपनी जनसख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता 
और निवाचनों मं बहुत बडी सख्या म मत व्यथ चले जात हैं। विधान (8४27०) 
के सम्बंध मे सम्पूण जनता को निणय जोर विचार विमश करन का लधिवार लोकत प्र 
काएक माय सिद्धात है। नत विधानमण्डला म अल्पतस्यका का प्रतिनिधित्व एप उनके 
प्रतिनिधिया के विचारो का सुना जाना लोकत नम नति जावश्यव है । विधि को ब्यापद 
जम-समथा प्राप्त हाना चाहिए, तभी उसका पूण या जधिकाधिक पासन सम्मव है। थत 
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यह आवश्यक है कि अल्पसख्यका को विचार विमशझ्ञ क उचित अवसर प्राप्त होन चाहिए। 
साथ ही साथ उनकी उचित इच्छाआ का मा यता मी प्राप्त हानी चाहिए। जहाँ अल्प 
सख्यका वो उपक्षा को जाती है वहाँ उनम असतोप एवं आक्रोश उत्पन हो जाता 
है। अल्पसख्यका को प्रतिनिधित्व देने एव क्षेत्रीय निर्वाचन प्रणाली के दापों को दूर 
करने के लिए प्रस्तावित विभि न निर्वाचन सम्बधी उपाया मे स्मानुपरातिक प्रतिति- 
बित्व प्रणात्री का प्रमुख स्थान हू । 

समानुपातिफ प्रतिनिधित्व प्रणाली 

इस प्रणाली का सुभाव सवप्रथम 485] ई मे इगलण्ड के एक निवासी 
थामस हेयर (7॥07॥9$ प्रा८) ने अपनी पुस्तक “निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व (8/८८- 
गठा बा 2१९/7०४९॥४४०॥) में दिया था । यह निर्वाचन पद्धति समानुपातिक प्रतिं- 
निधित्व प्रणाली के नाम स विख्यात है। इसके दो रूप ह॑ () एकल सत्रमणीय 
प्रणाली (9986 प7शर्रद्य/ए० ४०० 59/#07), एवं (2) सूची प्रणाली (हक 
89५80) 

(!) एकल सकसणोय प्रणाली--हेयर प्रणाली को एकल सक्रमणीय मत प्रणाली 
की भी सजा दी जाती है । यह इस सिद्धात पर आधारित है कि सच्चे लोकतज्रीय 
देशो के विधानमण्डला म॑ देश के विभिन्न वर्गों को जनसख्या के अनुपात म॑ प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होना चाहिए । 

एकल सक्रमणीय मत-प्रणाली की कुछ मौलिक विशेषताएँ हें, जो निम्ना- 
कित 

है (3) इस प्रणाली के अवगत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यी होत हैं अर्थात्‌ एक 
निर्वाचन क्षेत्र स कम से कम तीन सदस्य तो निर्वाचित होन ही चाहिए। 

(2) प्रत्यक मतदाता को केवल एक मत प्राप्त होता है परतु निवाचन क्षेत्र 
से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की सख्या के बराबर अपनी पसदगी व्यक्त करने का 
अधिकार होता है। अत मतदाता का मत तो एक ही होता है परतु उसके प्रयोग के 
सम्बंध मे वह अपनी पसादगी (.7८४४८४८७) व्यक्त कर सकता है । उदाहरणा4, किसी 
निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्य चुन जाने है लेकिन 6 व्यक्ति चुनाव लंड रह हैं तो ऐसी 
स्थिति म॑ मत्तदाताआ को इन 6 उम्मीदवारों म से अपनी पस द के उम्मीदवारों के 
समक्ष प्रथम, द्वितीय एवं ततीय पंसादगी को व्यक्त करने का अधिकार होता है । यदि 
प्रथम पस दगी पाने वाला व्यक्ति विजयी नहीं होता तो मतदाता का मत व्यथ नही 
जाता, वह द्वितीय एवं यदि आवश्यक्ता हुई तो तृतीय पसदगी के रूप म हस्ता-तरित 
(37567) हो जाता है ! 

(3) इस प्रणाली क जतगत निवाचित होन के लिए एक निश्चित सपया 
अर्थात मता के निर्धारित कोटा के वरावर मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस 
कीटा को निर्धारित करन वी रीति जग्राकित है 
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डाले गये सता की कुल सख्या 
नि्वाबित हान बाल सदस्यों की सस्याया। _ रो 

भर्थात निर्वाचन मे डाले गये कुल मता की सख्या म निर्वाचित होने वाले सदस्या की 
सख्या मं | को जोडकर उसका भाग दे दिया जाता है और जो भाज्यफल जाता है 
वही काटा होता है। ड्र,घ (0:०09) ने इसम थोडा सशोधन कर दिया है। उहाने 
कोटा निधारित करने के लिए माज्यफल म वी सझया को और जोड दिया है। 
उदाहरण के लिए, 'क' निर्वाचन क्षेत्र स 3 प्रतिनिधि चुन जाने हूं और निर्वाचन मं कुल 
8 000 मतदाताआ न मतदान किया है। इस स्थिति में हेयर तथा एण्ड्रे के अनुसार 
निर्वाचित होन के लिए 2 000 मता का निर्धारित कोटा है परतु ड्रप के अनुसार 
2,00] मत निर्धारित कोटा होगा । ड्र,प का सिद्धा त ही आजकल मा य है । 

(4) यदि किसी उम्मीदवार को कोटा स अधिक मत प्राप्त होते हैं तो निर्धारित 
कोटा से प्राप्त अधिक मतो को उनकी द्वितीय एवं उसके पश्चात तृतीय पसादगी के 
अनुसार ज-य उम्मीदवारों म वितरित कर दिया जाता है। 

मतगणना के समय सवप्रथम प्रथम पसादगी के मता की गणना कर ली जाती 
हु) जिस उम्मीदवार को प्रथम गणना म निर्धारित कोटा के बरावर मत्त प्राप्त हो 

जाते हैं वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रथम मतगणना म ही प्रथम 
पसादगी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धा- 
रित कोटा के अनुपात में मत प्राप्त हो जाते है तो उाह बिजयी घोषित कर दिया 
जाता है तथा निर्वाचन पूण हो जाता है । पर तु यह भी सम्मव है कि प्रथम मतगणना 
में सभी सदस्य न चुन जायें । ऐसी स्थिति म सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त मत्रा को 
उनकी द्वितीय पस॒ दगी के अनुसार वितरित कर दिया जाता है तथा पुन मतगणना 
होती है । यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि सभी संदस्या का चुनाव 
नही कर लिया जाता । यदि फिर भी काई स्थान रिक्त रह जाता हैँ या प्रथम 
मतगणना म॑ कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा के वरावर मत प्राप्त नही करता है तो 
सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मता को रद्द करके उहे शेप उम्मीद 
बारा म वितरित कर दिया जाता है । सामायत नीचे की तरफ से मता का हस्ता त- 
रण ऊपर की अपक्षा मतगणना प्रक्रिया के अत म ही किया जाता है । 

(2) सूची प्रणाली--समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यह एक दूसरा तरीका 
है। इस प्रणाली के अतगत भी बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होते है, अत्येक मतदाता को 
उतन ही मत प्राप्त होते हैं जितने कि उस निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाने है । किसी 
मतदाता द्वारा किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक मत नही दिया जा सकता। इस 
प्रणाली मे एकल सक्रमणीय पद्धति की तरह ही निर्वाचन कोठा निर्धारित किया जाता 
हैं, पर तु उम्मीदवारों की उनके दलीय जाधार पर सूचिया तैयार की जाती हैं। 
निर्वाचन म एक दल को प्राप्त कुल मतो के अनुपात म उस दल के उम्मीदवार चुने 
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है। दल की सूची म स सबस अधिक मत पान वाल उम्मीदवारां का श्रमानुसार चुन 
लिया जाता है । जमनी वे वीमर सविधान वे अतगत इस प्रणाली का प्रयोग विया 
गया था। 
समानुपातिफ प्रणाली के पक्ष में तक--यह प्रणादी बाय प्रणालिया 
की जपक्षा समाज के विभिन्न वर्गों एवं समूहा को उनकी जनसख्या के 
ननुपात मे उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने म सफल होती है । नत यह प्रतिनिधित्व 
की याययुक्त पद्धति है । किसी का मत व्यय नहीं जाता है । विवानमण्डल 
म॑ किसी दल का इतना निरकुश बहुमत भी प्राप्त नही होता कि वह अल्पमत की 
उपक्षा कर सक॑ । बहुमत वी निरकुशता के विरुद्ध यह पद्धति एक सरल अवरोध 
है । विधानमण्डल सच्चे अथथों मं लोकत श्र के अनुरूप देश का दपण होता है। जता 
मे राजनीतिक चेतना जागत द्ोती है और किसी मतदाता का मत व्यथ नही जाता है। 
सभी यह जानते हैं कि उनके मत का व्यावहारिक मूल्य है। निर्वाचन क्षेत्र के समस्त 
दोपो का इस प्रणाली द्वारा परिहार हो जाता है और 'मैरीमडरिग” जसे दोपा की 
कोई सम्मावना मही रहती । इस प्रणाली के भतगत समी राजनीतिक दला को देश के 
राजनीतिक जीवन म काय करने के जवसर प्राप्त हो जाते हैं। यह पद्धति राजनीतिक 
सत्ता को समान रूप से विमाजित करने की एक प्रत्याभूति है । जॉन स्दुअट मिल 
एवं रभजे स्पोर इसके प्रमुख समथक हैं । मिल के अनुसार इस प्रणाली द्वारा तिर्वा 
चका एवं निर्वाचिता में निकट एवं सुदृद सम्व ध स्थापित हो जाते है क्योकि हर 
प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र म जन-सम्मति से ही चुना जाता है ।!* इसके अतिरिक्त 
समानुपरातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित विधानमण्डल का बौद्धिक एवं नतिक स्तर 
भी ऊँचा हो जाता है। वुद्धिजीवियां को सफलता की सम्भावना उह निर्वाचना मे 
भाग लेने के लिए प्रेरित करती है | इसके थतिरिक्त वहुमत दल भी निर्वाचन मे अपने 
झम्मीदवारां का सोच समभकर खडा करता है। वे चरितवान एवं बुद्धिमान उम्मीद- 
बारो को मनोनीत करने के लिए वाधघ्य होते हैं। मिदलीय एवं स्वत न उम्मीदवार 
भी इस पद्धति के जधीन निर्वाचित हो जात हैं । लॉड एक्टन (परत 2००) ने 
समानुपातिक पद्धति का समथन किया है। उनके अनुसार यहें पद्धति अत्यधिक लोक- 
ताजीय है और हजारा ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव का सम्भव बनाती है जिनकी शासन मे 
इस पद्धति के जमाव में कोई आवाज न होतो । इस भ्रणाल्री म कोई मत व्यथ नही 
जाता है। हैलेट (42॥2) समानुपरातिक प्रतिनिधित्व को लोकतज की कुजी मानता 
है । ए बी कीथ ने ब्रिटिश मीजमण्डलीय प्रणाली के सम्बंध म समानुपातिक पद्धति 
का समथन करते हुए उसके चार गुणो का उल्लेख किया है 

() इस पद्धति के अतगत कॉमस सभा म निर्वाचना से विभिन्न दलां की 
शक्ति के ननुपात म॑ सदस्य चुने जायेंगे । 
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(2) एक्सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र की जपक्षा मतदाताआ को उम्मीदवारा के 
चयन म नपक्षाकृत अधिक स्वत जता प्राप्त हागी । 

(3) मतदाता स्वत त्र एवं चरितवान लोगा को सरलता से चुनन मं सफल 
हा सकेंगे । 

(4) निदलीय मतदाताआ का प्रमाव प्राय शू य हो जायगा ।”* रेमजे स्पोर 
के अनुसार एकसदस्थीय निवाचन क्षेत्र के दोषा को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की 
प्रणाली से ही दूर करना सम्मव है ।? म्योर ने भी व्रिटंव में एकलनसन्मणीय मत 
प्रणाली को अपनाने का सुकाव दिया था । उसका मत था कि इसक॑ नातगत वतमान 
पद्धति की अपक्षा कॉम'स समा म राष्ट्र का अधिक उचित प्रतिनिधित्व सम्भव होगा । 
मतदाताआ को विभिन्न उम्मीदवारा मे से अपन प्रतिनिधि को चुनने की वास्तविक 
स्वत जता प्राप्त होगी । यह पद्धति मतदान में जनुचित एवं श्रष्ट तरीका के प्रयोग को 
हतोत्साहित करती हू । मतदाता अपने अत्त बरण के अनुसार मतदान करने क लिए 
स्वत तर होते हैं। इस पद्धति म वतमान प्रणाली के सयोग के तत्व के लिए कोई स्थान 
नही होता है ।! 

समानुपातिक प्रणालो के विरोध मे तक--समानुपातिक पद्धति के उपरोक्त 
गुणा के होते हुए उसके विरोधियों ने उसकी तीत्र आलोचना की है । इस पद्धति 
के प्रमुस दोप निम्नलिखित हं ? 

() यह पद्धति अत्यधिक जटिल है एवं उसकी प्रक्रिया कठोर है और सामा-य 
मतदाता की समझ के बाहर है । जिन देशा की बहुसरुयक जनता अशिक्षित है, वहां 
तो इसकी असफलता निश्चित है । मतगणना के लिए भी विज्ञेप योग्यता की आवश्य 
कता हाती है। इसके अतिरिक्त मतगणना म अनुचित साधना के प्रयोग की भी सम्भा 
वना होती है । 

(2) इसक थ तगत निवाचन क्षेत्र बहुत बडे या विस्तृत होते है | जत 
सदस्या और मतदाताआ भ प्रत्यक्ष एव तिकट के सम्पक वी कोई आशा नही होती । 

(3) छिजविक के अनुसार यह पद्धति ससदीय अष्टाचार की वृद्धि म सहायक 
होती है। विधि मिर्माण म अमेरिका म॒ प्रचलित लॉगरोलिंग ([.०87ण॥8) एवं 
पोक बैरल (207५. छ८७७]) जसी बुराइयाँ उत्पन हो जाती हैं तथा राष्ट्रीय हित की 
अपेक्षा वर्गीय हित की हृष्टि से विधिया का तिमाण किया जाता है। 

(4) इस पद्धति का सबसे वडा दोप यह है कि देश म छोटे छोट दलो एवं 
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सगठनो भर्थात बहुदलीय पद्धति का विकास होने लगता है और राजनीतिक अस्विर्ता 
के लिए माग ग्रशस्त हो जाता है । देश म गुटवादी की महामारी कल जाती है 
विधानमण्डल मे अनक दलो के होने के कारण ससदीय घासन स्थिरता एवं सफलता 
पूवक नही चल पाता । बहुदलीय पद्धति के जे तगत सयुक्त या मिश्रित माँ नमण्डला के 
निर्माण होते है तथा राजनीतिक सौदेवाजी एवं भ्रप्टाचार के लिए माग खुल जाता है। 
छोटे छोटे विभिन्न दल अपने हिता की हष्टि स सोचने लगते हैं ! अल्पसख्यको के 
सगठन अपने वर्गीय स्वार्था की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते है । विधानमण्डल 
परस्पर विरोधी विचारा एवं हितो का अखाडा वन जाता है । फ्रा स इसका उदाहरण 
है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उप निर्वाचन सम्भव नही है क्योकि इस हेतु 
एकसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना आवश्यक होता है। यदि यह नप्तम्मव 
नहीं तो कठिन अवश्य है एवं इससे सर्म्बा घत अनेक प्रश्न उठ खडे होत है । 


सिजविक, डायसी, लास्की एव फाइनर इस पद्धति क तीव्र आलोचक थे। 
डायसो का मत था कि समानुपातिक प्रणाली मे दला का प्रमाव बहुत बढ जाता है 
और मतदाताओ को नाममान्र की स्वत जता त्राप्त होती है । डायसी की यह भी 
मायता थी कि जितनी अधिक जटिल निर्वाचन-पद्धतिहोगी, मतदाता परउतनाही अधिक 
राजनीतिक दलो का प्रभाव भी होगा । प्रो लास्को * समानुपरातिक पद्धति के सम्बाध 
म रमजे म्योर के विचारों सं सहमत नही है । रमजे म्पोर के तकों को सबल एव 
प्रभावशाली मानते हुए भी व समानुपातिक पद्धति को पूणत॒ ब्रुटिपृण मानते हैं। 
लास्‍्की के जनुसार “इस वात का काई प्रमाण नही है कि फ्राःस म जहाँ समूह प्रणाली 
प्रचलित है, विधानमण्डल की स्थिति हमारे यहा स श्रेष्ठ है। ' रमजे म्योर ने ससद का 
राष्ट्रीय विचारा का दपण बनाने हेतु समानुपातिक पद्धति की वाद्यनीयता का उल्लेस 
किया है। यदि म्योर के इत विचारों को मान भी लिया जाय तो म्थार द्वारा सम 
घित दल्लीय पद्धति के अतगत मी समानुपातिक प्रणाली के अधीन किसी दल का 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हो सकता और कोई दल बिना अपन विपक्षी के सहयोग वें 
स्थायी मानिमण्डल या शासन नही बना सकेगा। द्वितीय, वहुदलीय पद्धति क फलस्वरूप 
मिश्चित या अल्पसस्यक मा भमण्डला के ही निर्माण सम्मव हैं । अल्पसरयक शासन के दोपा 
पर प्रकाश डालने की भावश्यवता नही है । इसमे नीति का स्थान पड्य न ले लेता है। 
मा त्रमण्डल की सहायता करन वाला दल एक प्रकार स स्वामी क रूप म आचरण 
करता है। शासन के द्वारा जय दला का सहयोग अजित करने के लिए सिद्धाता का 
परित्याग कर दिया जाता है। जत उसके कार्यों म सदव साहस एवं सयति का अमाव 
रहता है ।' इगलैण्ड वः सदम म समानुपातिक प्रतिनिधित्व की अवाछनीयता की 
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चचा करते हुए लास्की ने कहा है कि बहुदलीय व्यवस्था या समानुपातिक प्रतिनिधित्व 
के फलस्वरूप मा च्रमण्डलीय एवं दलीय निय नण नष्ठ हो जाता है जिसके फलस्वरूप 
शासन काय बहुत कम सतोपजनक होता है। * समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या 
मा नमण्डल तथा फॉम स सभा के सम्व वो म॑ परिवतन करके यदि कॉमस सभा के 
सुधार का प्रयत्व किया जाता है तो लास्की के अनुसार यह प्रयत्न महामारी को साधा- 
रण औपधि से ठीक करन के समान ही है $ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से 
जमनी की रक्षा नही हो सको थी और फ्रास मे निदलीय सदस्यो म व्याप्त अपने विचारा 
के अनुसार शासन को अपदस्थ करने की प्रवत्ति बहुत कुछ वैसी ही है जिसका हम सामना 
कर रह है ।' * लास्की की यह मा यता थी कि समाज म सामा यत॒ तीन विचारधाराएँ 
होती ह॑ () वे जो सामाजिक व्यवस्था म कोई विशप परिवतन नही चाहते, (2) जो 
समाजवादी विचारधारा के भाधार पर परिवतन के पक्षपाती होते है, एवं (3) जो 
पूरी तरह व्यक्तिवादी पूजीवादी व्यवस्था के पक्षघर होते है ॥ जपरिवतनवादी एवं 
ब्यक्तिवादी एक ही श्रेणी मे रखे जा सकते ह। अत व्यवहार म समाज म केवल दो 
अर्थात्‌ व्यक्तिवादी एवं समाजवादी विचारधाराएँ ही होती है। अत लास्‍्की, रेमजे 
म्योर द्वारा प्रतिपांदित तिदलीय--दक्षिणपथी, वामपंथी एवं के द्रीय--धा रणा को जन 
मत की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक नही मानता । उसके अनुसार उपरोक्त दो विचार- 
धाराथा के आधार पर ससदीय व्यवस्था म द्विदलीय पद्धति ही शासन के स्थायित्व 
एवं उनति के लिए आवश्यक है । 

फाइनर ? न समानुपातिक प्रतिनिधित्व की आालोचना करत हुए कहा है कि 
यद्यपि यह पद्धति गणितीय हृष्टि से समान प्रतिनिधित्व प्रदान करन मं असफल होती 
ह पर तु इसके अन्तगत मतदाताजा एवं प्रतिनिधिया म घनिष्ठ सम्बंध नही हो पात 
है । इसके अतिरिक्त घासन की स्थिरता एवं हृढता के लिए सकट उत्पन हो जाता है । 
* यह प्रणाली बडे दला का विघटित करके स्वत ते एव पृथक समूहा के निर्माण का 
बढावा देती है ।' "समानुपातिक प्रतिनिधित्व निस्स देह सफल समूहवाद की वद्धि 
के लिए उत्तरदायी होता है ।” जमनी मे वीमर सविधान (99 ई ) के अधीन समा- 
नुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया था । 498 ई म जमनी म केवल 
7 बडे दल ये 932 ई में इनकी सख्या 20 के करीब हा गयी थी और दलीय विधघ- 
टन की यह प्रवत्ति वद्धि की आर थी । सूची प्रणाली के नतगत निहित स्वाथ एव 
हिंत विभित दला पर नियज्रण करने म सरलता स सफल हो जात थे । दलीय परि- 
पदा द्वारा तैयार की गयी लम्बी सूची म से निर्वाचन क्षेत्रा क उम्मीदवारा का चयन 
करना सूची प्रणाली की एक मुस्य कठिनाई है । 
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समानुपातिव' भ्रतिनिधित्व क विदद्ध लगाय गय उपरोक्त सभी आरसोपा वा 
उत्तर उसके समथका रमजे म्योर, फीय तथा हम्फोज न दिया है । उनके द्वारा 
83 आरोपा को स्वीकार नही दिया जाता है कि यह प्रणाली जटिल और असुविधाजमक 
है । उनके अनुसार इन तकों म भी कोई सार नहीं है कि प्रतिनि घित्व पद्धति में निर्वाघको 
एव निर्वाचिता मं कोई सम्बंध नही रहता है और निर्वाचन काय म॑ वढ्धि हो जाती 
है । स्तमानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का फ्रास, इटली, वीमर जमनी तथा आस्ट्रेलिया 
में प्रयोग किया गया है । ग्रेट ब्रिटेन म इसलण्ड क चच की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का 
निर्वाचन, स्कॉटलण्ट मे शिक्षा अविकारियों का चयन, उत्तरी जायरलण्ड की ससद के 
दोनो सदनो, आयर के निम्न सदन तथा दक्षिणी अमेरिका में सीनेट एवं कुछ नंग्र- 
पालिकाओ के निर्वाचन, कनाडा मे कुछ नगरपालिकाओ क॑ निर्वाचना तथा भारत मे 
राष्ट्रपति के निर्वाचन * म इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सयुक्त राज्य म 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रचलन नगर निर्वाचना तक ही सौमित रहा है । * मारत 
मे 956 ई के पूव भाग “व” एवं 'ख' राज्या क राज्यसभा के प्रतिनिधि समानुपातिक 
प्रतिनिधित्य एव एकल सक्मणीय मतानुसार चुन जात 4। वेलजियम, चकोस्लो- 
वाकिया, फिनलण्ट, जमनी (वीमर सविवान), लिटेविया लिथोनिया, पोलैण्ड एवयूगो- 
स्‍्लाविया मे कमी सूची प्रणाली का प्रचलन था ।/" सोवियत रूस मे समानुपातिक 
प्रतिनिषित्व का प्रचलन नही है । 
फ्राःस मे समानुपातिक प्रतिनिधित्व 

फ्रांस के चतुथ गणत नीय सविधान म॑ समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रचलन 
था । एकसदस्यी निवाचन-क्षे ता एव द्वितीय मतदान प्रणाली को कायम रखने के पक्ष मं 
कोई दल नही था । सभी ने यायपूण निर्वाचनों पर वल दिया था। वसे तो सभी दल 
समानुवातिक प्रतिनिधित्व की ओर उसके गुणा के कारण आकपित थे, पर तु साम्प- 
बादी दल इस पद्धति का विद्ेप रूप से पक्षपाती था यहा तक कि वे एक ही राष्ट्रीय 
सूची के निर्माण के पक्ष मे थे । उहोने एम आर पी (?४ 7? ) के इस सुभाव का 


28 8780७ 55(3) । डॉ महादेवप्रसाद शर्मा क॑ अनुसार मारतीय राष्ट्रपति का 
निर्वाचन समानुपातिक भ्रतिनिधित्व का सही प्रयोग नही है। यह तो पसादगी के 
अनुसार या वैकल्पिक मतदान प्रणाली (रषथित्यांघ्र 0 6क्वाक्षा० ४०8 
इ५श०ा) है ।--2॥6 69 शकवकाशा। ० हा उधवदा #९7४2॥2० 972, एए 
]29-]30 डा जनिम्स क॑ मतानुसार अनुच्छेद 55(3) की मापा दोषपुण है। 
इसमे उल्लिसित पद्धति समानुपातिक पद्धति नही है, इसे एकल सन्तमणीय मत 
कहा जाना चाहिए (--(ांध्व 59 797 हैचञड0व7 07 2४, 9 424 

29 इफणाह. 'ैग्बंका संघादद 00फघ्ागाड, ०9 तई (963), 9 -86 

30 & 3 2प्ाणादा , लां्ऐ 9५ & 859एब१०णच . रकद उद्च॑क्डातर थी रीभंएाए, 
पक्का €त5 , 96] ए 478 
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दृढ़तापुवक विरोव किया कि मतदाताआ को उन उम्मीदवारों के नाम जो सूची में 
नही हा, स्वत लिखने का अधिकार होना चाहिए। अक्टूबर 946 ई की विधि के 
अआतगत प्रत्येक डिपाटमेण्ड/ को निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था, पर तु॒ 6 बडे 
डिपाटमेण्टो को सुविधानुसार अधिक निर्वाचन क्षेत्रा म विभाजित कर दिया गया था । 
हर निर्वाचन क्षेत्र म॒ प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता था। कोई 
सूची पूण नही होती थी । मतदाताआ को उसमे नाम लिखने का भधिकार नही दिया 
गया था, मतपन मे उम्मीदवारों के नाम दलीय पस्त दगी के जनुसार लिखे जाते थे, 
मतदाताजों द्वारा मतपत्र पर अपनी पसदगी व्यक्त की जाती थी, मतदाता केवल एक 
सूची के लिए ही मतदान कर सकता या। ध्राप्त मता के अनुपात के जाधार पर प्रत्येक 
दलीय सूची को सदस्य-सरया प्रदान की जाती थी ओर सूची में से व्यक्त नामो या 
प्स्ादगी के थाधार पर सदस्यों का चयन कर लिया जाता था ) 

फ्रा स मं सुदृढ़ दखीय संगठन एवं दलीय भक्ति के अभाव के कारण इस पद्धति 
को अपनाया गया था ) एकसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र के दोप छ्वितीय मतदान प्रणाली के 
कारण और जधिक वढ गय ये। फाइनर * के अनुसार फ्रास म समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व को अपनाने का मुरय कारण वहुदलीय पद्धति थी, पराठु इसका प्रभाव 
उल्ठा हुआ | दलों वी सरया मे जौर अधिक वृद्धि हा गयी। समानुपरातिक प्रति 
विवित्व को अपनाने का समथन सबसे अधिक तत्परता से फ्रेच साम्यवादी दल ने किया 
था। इसका एक मुण्य कारण यह था कि दल का अपने समस्त ससदीय सदस्यों पर 
विश्चित एवं पूण मिय तथ था । 
अल्पसस्यक प्रतिनिधित्व सम्ब धी अय निर्वाचन पद्धतियों 

अल्पसख्यको को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्न पद्धतिया का 
भौर प्रयोग किया जाता है 

(।) सोमित मत प्रणाली (7गा(60 ५०७० 89श०॥)--इस प्रणाली के 
जतगत बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होते है औौर कम स कम तीन सदस्यों का चुना जाना 
आवश्यक होता है। निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की सरया से एक कम मत प्रत्येकः मत- 
दाता को प्राप्त होता है अथात्त्‌ यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से 5 सदस्य चुने जाने ह॑ तो 
प्रत्यक मतदाता को 4 मत प्राप्त होते है। इस प्रणाली म॑ मतदाता द्वारा एक ही 
उम्मीदवार को अपन समी मत नही दिये जा सकते हूं। वह एक उम्मीदवार को केवल 
एक ही मत दे सकता है। मतदाता को सदस्या की सरया से कम सदस्या को मत देव 
का अधिकार होता हं अत इसे सीमित मतदान प्रणाली कहते हैं | इस व्यवस्था में किसी 
दल के लिए सभी स्थानों पर अधिकार करना सम्मव नहीं होता कम से कम एक 


3] फ्रासके प्रशासनिक क्षेत्र जस कि भारत से जिला या कमिफ़्तरी | 
32 एज्दा ०१ ८7, छ 559 
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स्थान तो अल्पसरयका को क्राप्त हो ही सकता हैं। यह भ्रणाल्री पुतगाल एवं सयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ राज्या म प्रचलित है । दस प्रणाली का भी यह दोप है कि 
अल्पसख्यको को जपत अनुपात म प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाता है। इसके अति 
रिक्त इस पद्धति के अतगत निवाचन क्षेत्र म अल्पतरयक मतदाताओं की ससया भी 
इतनी कम नहीं हानी चहिए कि वे प्रभावी सिद्ध न हो सकें। 

(2) सामूहिक मत प्रणाली (0प्राए800० ५०७ 5:४८॥)--इस पद्धति मं 
भी वहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होत हैं ! मतदाता को उतन ही मत प्राप्त हांते हैं जितने 
कि निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित किये जान है । इसके अतिरिक्त मतदाता को 
अपने सभी मत एक ही उम्मीदवार को दमे का अधिकार होता है । इस प्रणाली के 
अ'तगत कमजोर एवं छोट अल्पसख्यक वग के समथका को एकत्रित होकर प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करने की सम्भावना रहती हू । इस पद्धति का इग्रलण्ड म॑ विद्यालय मण्डला 
एवं सयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों मे स्थानीय अधिकारिया के निर्वाचन के 
लिए प्रयोग किया जाता है । इस प्रणाली का यह दोप है कि इसम बहुत से मतो के 
व्यथ जाने की सम्मावना होती है । यह भी सम्मव है कि अल्पसस्यका का अपनी सख्या 
के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय । इसक अतिरिक्त मतदाताओं पर 
दलीय अनुश्यासन बढ जाता है तथा दलबादी की बुराइया को प्रोत्साहन मिलता है 
और अल्पसख्यका को सख्या के जनुपात मे श्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाता है । 

(3) एकल असकमणीय मत प्रणाली (808॥6 ०7 धरक्रा४द्षि39]0. ५०6 
$/8७०)--इस पद्धति की विशेपता यह है कि मतदाता कवल एक ही मत का प्रयोग 
कर सकता है, भले ही बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र ही बया न हो । इसका प्रयोग कुछ 
वर्षों तक जापान मे किया गया था, अत इस जापानी प्रणाली भी कहते हैं। जापान 
में विभिन्न दल इस पद्धति के अधीन अपनी ससया के अनुपात म प्रतिनिधित्व आप्त 
करने मे सफल हुए ये | कुछ क्षेत्रा म तो स्वत नर उम्मीदवारों को मी सफलता प्राप्त 
हुई थी । यह पद्धति मी सामूहिक मतदान श्रणालो की भाति दलव दी को प्रोत्साहित 
करती है । इसके अतिरिक्त यह अवधानिक मी है। 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग भारत म अल्पसरयको को प्रतिनिधित्व दने क॑ 
लिए क्या गया था | भारतीय मुसलिम सम्प्रदाय द्वारा पृथक मतदान की माँग करन पर 
ब्रिटिश शासन द्वारा 909 ई में सवप्रथम इसका प्रारम्भ किया गया। भारतीयों 
ने विधानमण्डला म प्रतिनिधित्व की मार की थी, जिसके प्रत्युत्तर म फूट डालो एवं 
शासन करो नीति का अनुगमन करते हुए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का श्रीगणेश 
किया गया । भारत म हि दु बहुमत म है । मुसलमान, ईसाई एवं सिख प्रमुख अल्प- 

सख्यक सम्प्रदाय हैं ॥ 99 ई मे इसाइयो, सिखा एवं वाद म॑ अनुसूचित जातिया 
को भी पृथक साम्प्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया । डा अप्पादुराई के अनुसार 
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साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अ तगत ([) प्रत्येक सम्प्रदाय के मतदाता अपनी जाति के 
उम्मीदवारकर्थात हि दू हि दूको और मुसलमान मुसलमान को मत देता है। हर सम्प्रदाय 
के लिए उसकी जनसख्या के अनुपात में विधानमण्डल में स्थान मिश्चित कर दिये जाते 
हैं। (॥) सामूहिक मतदाताजो मे ही अल्पसरयक सम्प्रदाय के लिए भी स्थान सुरक्षित 
कर दिये जाते हैं। मतदातानजो को अ य सम्प्रदाय के उम्मीदवारों का भी मत देने कया 
अधिकार होता है । लेकिन सुरक्षित सम्प्रदाय के उम्मीदवारा में से अपने सम्प्रदाय के 
अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता ह, भले 
ही उसे अय सम्प्रदाय के उम्मीदवारों से कम मत प्राप्त हुए हो । मद्रास के 'सामाय 
स्थानों म परिगणित जातिया के लिए इसी भावि स्थान, सुरक्षित किये जाते ये।”! 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके समर्थकों का मत है कि यह जीवन की वास्तविकता के अधिक 
समीप है जौर कोरे आदशवाद से पर है। जब सम्प्रदायों म॑ परस्पर विश्वास एबं 
सहयोग का अभाव हो तो यह कही अधिक उचित है कि उ ह पृथक प्रतिनिधित्व दिया 
जाय । राजनीतिक हष्टि से अविकसित या कम विकसित समाजा के लिए यह एक 
स्वस्थ अनिवायता है। 

लेकिन पृथक या साम्प्रदायिक प्रतिनिवित्व राष्ट्रीय एकता एवं स्थिरता के 
लिए धातक है। वाछ्धित राष्ट्रीय विकास का रथ साम्प्रदायिक्ता के विरोध रूपी चटटान 
क॑ समक्ष गतिहीन हो जाता है। साम्प्रदायिक एवं वर्गीय हष्टि से लोगो की सोचने की 
आदत पड जाती है। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए सामा य हिता सम्ब धी 
इष्टिकोण होना आवश्यक है। स्वशासित देशा का इतिहास पृथक साम्प्रदायिक निर्वान 
चन का समथन नही करता है। 947 में भारत का विभाजन प्रृथक निर्वाचन पद्धति 
का अवश्यम्भावी परिणाम था। 

समीक्षा--अल्पसस्यका के प्रतिनिधित्व की समस्या ज्या की त्या बनी हुई है । इस 
सम्बध मे डॉ अप्पादुराई का मत उपसहार के रूप मे प्रस्तुत करना उचित है उनरा 
कथन है कि “सामूहिक मताधिकार(४०५०७०७॥९० उणाए॥। ९४००००:०७) ही भादश्य है । 
सज्मणकाल के लिए अर्थात जब वहुमत के ओचित्य म अल्पमत को विश्वास नही होता 
तो सामूहिक मताधिकार मे स्थाना के सरक्षण की रीति को विश्वास भजित करने की 
हप्दि स जपनाता हितकर है । इसक विरुद्ध यह सामायत तक दिया जाता है कि इस 
प्रणाली के अ तगत जो प्रत्याशी बिजयी होता है उसम निश्चित ही साम्प्रदायिकता कम 
होती हैं क्योकि उस समी सम्प्रदाया क मता पर निमर रहना पड़ता ह। यह इसक 
पक्ष मं सवल तक है ।” भारत मे !92] स 947 ई तक पृथक मताधिकार को अप 
साया गया था । मारत म साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बंधी यह प्रमोग इस तक के विरुद्ध 
एक सबल प्रमाण है जो अल्पसख्यव प्रतिनिधित्व एव सरलण के लिए इसे आवश्यक 
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मानते है। !950 ई के संविधान के अतगत मारत ते सामूहिक मताविक्गर के पक्ष 
मे इस जवाछनीप पद्धति का परित्याग कर दिया है तथा परिग्रणित जातियो कलिए स्थान सुर- 
क्षित रखने की फद्वति को अपनाकर राष्ट्रीय एकता की हृष्टि से उचित ही किया है ।/ 
निर्वाचन की कुछ अन्य पद्धतियाँ 

द्वितीय मतदान प्रणाली (४००७० 89॥0) 
_... इम पद्धति क बातगत एकसदस्थी तिवाचन क्षत्र होते है । इन विवचित 
क्षेत्रा स केवल एक सदस्य ही चुना जा सकता है, परतु उसे पूण या स्पष्ट बहुमत से 
विजयो होना आवश्यक होता है। स्मरणीय है कि एकसदस्थी निर्वाचन छत्रों मे 
जिकोणात्मक सघप मे कम मत्त प्राप्त झरने वाले प्रत्याशी भी विजयी होते देखे गय 
है। द्वितीय मतदान द्वारा इस दांप को दूर करने का प्रयाप्त किया गया है । इस 
पद्धति वे अातमत्त मदि प्रथम मिर्वाचन मे कोई उम्मीदवार स्पप्ट बहुमत आाप्त करने 
मे सफल नही हाता तो पुन मतदान होता है । इस दोबारा मतदान म प्रथम निवा 
चन मे सबसे कमर मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड सकता है जोर प्रथम 
निर्याचन मे जिन मतदाताओं न उसे मत दिये है उहू वे अय प्रत्याशिया को देत हैं । 
द्वितीय मतदान मे जिस उम्मीदवार को सवसे अधिक सत प्राप्त होते है वह विजयी घोषित 
किया जाता है ! 

इस पद्धति मे भी द।प है. [3) यह पद्धति व्यव-साध्य है एवं इसमे अप्रच्यय 
भी चहुत होता है. (2) अत्पत्रपका को अतिनिधित्व नही मिलता है, (3) रमणे म्थोर 
के अनुसार यह आवश्यक नही है कि डितीय मतदान मे मतदाता जमिवाय रूप मे 
मतदाव करें ही । यह मी सम्मव है कि पराणित उम्मीदवार मपने समथकों को अय 
प्रव्याथी क॑ पक्ष मं मबदान करने के लिए आशिक प्रलोभन प्रदान करे । 

करा प्‌ के चैम्बर संदव से मपन प्रतिवेदन मे द्वितीय सतदात की आलाचना में 
कहा है कि () इसके फ्लस्वदप्र सदन में दलीय स्थिति दापपूण एव गलत हो जाती 
हैँ तथा विचारा एवं कायक्रम की हप्टि सं सदत मं गलत एवं हानिकारक सोदेवाजी 
होने लगती है । (2) इन सौदेवाजियों का राजनीतिक मासतो से कोइ सम्ब'ध नहीं 
होता है । (3) द्वितीय मतदान की सम्मावत्रा के कारण प्रथम मतदान के परिणास 
गसत्य होते हैं। अधिकाश मतदाता प्रथम मतदान म सहालुभूति एन वेयक्तिक हृष्ठि 
से मतदान करते है । द्वितीय मतदान में व जपव राजनीतिक विचारा के अलुसार 
मतदान करत हैं। (4) ट्ितीय निवाचन के फलस्वरूप हिंसा को पुन प्रोत्साहन 
मिलता है । (5) द्वितीय मतदान अतिरिक्त व्यय का एक कारण होता है । ट्विंवीय 
मतदान की सम्भावना के कारण फास के चतुथ गणताज मे मिधव उम्मीदवार विर्वा 
चनो से दूर रहते थे ।* उपरोक्त समी दाप फ्रास पर विश्वेप रुप से लागू हांव है। 
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वहुदलीय पद्धति के परिणामस्वरूप निवाचनों म प्रचलित भ्रप्ठाचार के कारण फ्रा सम 
राजनीतिक स्थिति बडी दयनीय थी । प्रथम एवं द्वितीय मतदान के बीच म॑ विभिन 
दला में अनुचित चुनाव गठबघन हो जाते है। ऐसे जनेक उदाहरण है । फ्रा सम निवा 
चित सदस्य को 'अल्पसरयक का बादी' [ए750767 ० ॥6 'शाजणायांए) की सभा दी 
जाती है । 99 ई के पूव जमनी मे विधायकों के लिए 'कूहडेल' (/(०४॥270०!) 
शब्द प्रचलित था। इसका अथ “राजनीतिक दलो के (मध्य) पशुओ की सौदेबाजी' 
है। फ्रान्स म॒ द्वितीय मतदान का जत्यधिक प्रचलन है । उदाहरण के लिए, 889 
ई में 2] बार 896 मे 78 बार, 902 म॑ ]74 वार, 928 मे 425 वार, 
तथा 936 में 424 वार द्वितीय मतदान हुआ था ।* इसके दोपो को दुर करने 
के लिए वैकल्पिक मत (8॥6४746 ५०४) प्रणाली का आविष्फार क्या गया है । 
बकल्पिक मत्त प्रणाली (8॥87906 (०७ 59श००) 

इस प्रणाली के अ तगत केवल एक ही निवाचन होता है । मतदाताआ का 
विभि न उम्मीदवारा में से अपनी पस दगी “यक्त करने की सुविवा होती है | 
यदि प्रथम पस दगी का उम्मीदवार सफ्ल नही होता है तो उसकी द्वितीय एवं ततीय 
पस दगी को सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों मे विभाजित कर दिया जाता 
है । एक ही निर्वाचन में दो मतदान होते हैं । इससे टहरे खच एवं निर्वाचन के कमठा 
स तो बच जाते है परतु निर्वाचन के पूव विभि न दलो मं जो दलीय सौदेवाजी होती 
है उसका अत नही होता है | लेकिन इस पद्धति से अल्पसरयको की स्थिति हढ हा 
जाती है ॥४* 


व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 

प्रादेशिक एंव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तीन जालोचना वो गयी हू । कुछ बिचा- 
रको ने उसके विपरीत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समयन किया है । इसके पक्षधर 
विधानमण्टल मे क्षेत्रा के स्थान पर व्यवसायी को प्रतिनिधित्व का क्ाधार बनाने के 
समथक हैँ। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधरों का तर्क यह है कि एक क्षेत्र के 
विभिन व्यवसायों एवं पेशा मे सलग्न समी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्षेत्र का एक 
प्रतिनिधि नही कर सकता है । विभिन्‍न व्यवसाय एवं पशे होत हैं । इनम सलग्त 
व्यक्तियों के अपन पृथक समुदाय होत ह । एक पे के व्यक्ति अपने स॑ सम्बीधित 
सभी समस्याला को भली प्रकार जानते ह अत प्रतिनिधित्व का सही भाधार पा, 
धथा, वग या व्यवसाय ही हो सकता है। यवसाय ही प्रतिनिधि का स्वाभाविक 
आधार है, क्षेत्र तो इत्रिम एवं राजनीतिक आधार है। अत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 
के समथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थाना पर व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधित्व के सम वक 
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है । गिल्ड समाजवादी विचारक जो डी एच फोल के अंनुत्ार “व्यावसायिक प्रति 
निधित्व ही सच्चा तोकतात्रिक श्रतितिवित्व है (४ क्षत्रीय विरवाचन विदयय ह्दी 
जबोकत प्रीय है । ससद समस्त वागरिका का सभी वियया में अ्रतिनिपित्व का दावा 
बरती है। लेकित वास्तव मे वह कसी का प्रतिनिधित्व नही करती ॥/ वह राज 
नीतिव' लोकत भ व स्थान पर व्यावसायिक लोकतत्त का प्रतिप्दक था । 
व्यावसामिफ प्रतिनिधित्व की धारणा बहुत पुरानी नही है । फ्रे'च राजनीति 
मिराबू एवं विद्धान सेईज (325) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे । राज 
तीतिक रूप मं इतर पिचार हतों के सामाजिक समसोत मे मिलते हैं ।॥ वतमान 
समय म दुगुई (007 0घ8०/), कोल, ग्राहम वालास, वैव-दम्पत्ति (सिटनी एवं बेट्रिस 
बंब) इसके समयक ये । ग्रिल्ड समाजवाद एवं उसका प्रमुख विचारक कोल इसवे 
प्रमुख प्रतिपादक 4 । कोल आधिक जीवन का राजवीतिक जीवत से पूणत पृथक 
करने एवं व्यावसायिक एक आधिव' कार्यों को व्यावसायिक सधा का सौपने का पल 
पाती था। उसने प्रत्यक व्यवसाय के स्थानीय और रप्ट्रीय सध बनाने का सुझाव 
दिया था। प्रत्येक सघ अपने व्यवसाय का प्रथघ करने के लिए स्वत न था । गिल्ड 
समाजवादिया ने इन सब व्यावसायिक सघो के ऊपर उनके व्यावसायिक एवं जायिक 
सम्बन्धो के तियानण हेतु एक नवीन सत्था 'व्यावसाधिक याय को सर्वोच्च लोकतजीय 
नयायाबय [00श४30 90.700७ (0०ण एी #४४०००४३। 8५७॥9) के निर्माण 
का सुकाव दिया है ।* प्राहम वातास द्वितीय सदना मे व्यवत्ताया को प्रतिनिधित्व 
देने का पक्षपाती था । डुगुई व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग घ घां को ही नहीं अपितु 
विचान, धर्म आदि को मी प्रतिनिधित्व दिये जाने का समथक था । वेब दमस्पति दा 
ससदा---राजनी तिक एवं आर्थिक---कै तिर्माण के पक्षपाती थे । 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के दोप 
(4) इसका क्विया बत कठित है । व्यवसायों का वर्गीकरण एंव व्यवसाया के 
आधार पर जनसरया का विभाजन तथा प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व एक समस्या 
है | अत यह प्रणाली आ्रतिपृण है । 
(2) इस एद्गति का आधार ही गलत है ! महुप्य मुलत आर्थिक आगी बही 
है । भाधिक हिंता का जीवन में बहुत महत्व है, पर तु वे ही सब कुछ वही हैं । इसक 





38 6 9 कझ 0एगर हिटदितल4० ए०दा. सेदलय टीमपिदवं 72॥०१९६१४, 934, 
97 266 67 

39. 0३४ 

40. (806 376४ 282०७, 7920 छ 207 

बी इकाटण 28 ब्म, 9 222 

42. छ0%#टा मं. एए. 28 ८४, 9 278 


निर्वाचन एवं प्रतिनिधित्व | 885 


अतिरिक्त राज्य का काय केवल जाधिक हिता का सरक्षण करना ही नहों है। प्रति- 
निधित्व व्यक्ति के समग्र रूप अर्थात नागरिक का होना चाहिए। मेरियट के अनुसार 
व्यक्ति केवल डाक्टर, वकील अथवा लुहार नही है । एक नागरिक का तो इनसे अधिक 
महत्व है 

(3) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप वग हितो की प्रवानता एव प्रमु- 
खता हो जाती है तथा राष्ट्रीय हित गोण हा जाते हू । विवानमण्डल वर्गीय स्वाथ- 
साधन को पूर्ति हेतु सघप-स्यली वन जात है। इस पद्धति म॑ सघप को बढावा 
मिलता है । 

(4) दलीय पद्धति के विकास के कारण व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का कोई 
व्यवहारिक महत्व नही है | प्रत्येक टल को आधिक नीतिया होती है, उनम विभिन्न 
व्यवसाया से सर्म्बा धत व्यक्ति होते ह तथा व विभित व्यवसाया के हिता की रक्षा 
करते है । 

सोवियत सबिधान (924 36) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर आवारित था 
और नगरो के प्रत्येक उद्यम एवं सस्था म निर्वाचन होते ये ।४ 
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लोकमत 
[ ?ए80 0गाप्र00 ] 





आधुनिक लोकत/जीय पद्धति में लोकमत का व्यापक महत्व है। सावभोम 
वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दलीय पद्धति का विकास एवं सगठन तथा लोकप्रिय 
आधार पर विधानमण्डल। के निर्माण के फलस्वरूप लोकमत का महत्व बहुत बढ गया 
है । लोकमत शजनीति शास्त्र का विगत अद्ध शतान्दी मे अध्ययन का एक प्रधान विषय 
रहा है परतु उसकी कोई शास्त्रीय परिभाषा प्रस्तुत नही की जा सकी है । प्रतिद्ध 
स्पेनिश पिचारक जोसी मोरठीगा ए मस्‍्टेट (7055 00०84 ४ 0455४४)7 का मत 
है कि विश्व मं किसी ने भी कमी लोकमत के अतिरिक्त किसी आय पर शासव को 
आवारित करके शासत नही किया है। यह एक कु सत्य है । सभी सरकारे, चाहे वे 
कितनी ही भ्रष्ट क्यो न रही हो, अपनी सत्ता के लिए लोकमत पर निमर रहती हैं । 
लोकत-तीय देशों म ही नहीं, तिरकुश एवं अधिवायकवादी शासन भी दीघकाल तक 
लॉकमन की उपेक्षा करते मं असफल रहते हू। 

लोकमत का अथ 

लाकमत का सामाय मापा मे 'सावजविक प्रश्नो पर जतसा की राय कहे 
सकत हैं परतु इससे लोकमत का वास्तविक अथ प्रकट नहीं होता । किसी समाज की 
सम्पूण जतता किसी सावजनिक श्रश्त पर निश्चित एव व्यवस्थित ढग से नहीं सोचती 
है । सत्य तो यह हूं कि आवुतिक प्रतिस्पर्धी एव जठिल समाज मे सामाय जनता को 
सोचने का अवकाश ही नही है । यदि थोड़े से व्यक्ति स्ावजमिक समस्याओं पर विचार 
भी करते है तो उनक पृथक पथक--जातीय, साम्प्रदायिक, वर्यीय--ह ग्टिकोगो के कारथ 
उनके विचारां से एकता का अमाव होता है । कभी कभी तो अपने निजी हित को ही 
बे सम्पूण समाज या यप्टू का हिंत मान बैठते है । हर व्यक्ति एव वग जपनी बुद्धि के 
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अनुसार राय प्रकट करता है और नपने मत पर दृढ़ बना रहता है। प्राय इस प्रकार 
की मत विभिनता के कारण लोकमत का निर्माण नही हो पाता | प्रत्येक दल या वग 
अपने-अपने दृष्टिकोण से विचारों का प्रचार करता है | भपने मत के समथन मे॑ बह 
प्रत्येक प्रकार के सही एवं गलत तरीका और आँकडा का सहारा लेता है तथा बहुमत 
को अपने पक्ष म प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। जो प्रभावशाली ढग से जपन 
विचारो का प्रचार कर पाता है उसी की तरफ जनता अधिकाधिक उ मुख हो जाती 
है एवं साधारणत ऐसा मत बहुसरयक की राय बन जाती है और वही लोकमत कह 
लाने लगती है । पर तु बहुमत लोकमत नही होता है। लोकमत से तात्पय तो समाज 
की राय से होता है । 

लोकमत की विभिन्न विद्वाना न मित्र भिन्र परिभाषाएँ प्रस्तुत की है । ब्राइस 
के अनुसार “लोकमत उन सब हृष्टिकोणा के योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो 
जनता द्वारा सावजनिक हितो से सम्बद्ध विपयो पर व्यक्त किये जाते है । इस अब मं 
वह सभी प्रकार के विश्वासा, घारणाआ, पूर्वाग्रहो एवं आकाक्षाआ का सम्मिश्रण है ।” 
एल डब्ल्यू डोब* के अनुसार “लोकमत से तात्पय किसी सामाजिक समुह के सदस्यो 
की किसी प्रइन विशेष के प्रति प्रवत्ति स है। सार समूह से सरम्बा धत प्रइना के सम्बंध 
मे अपेक्षाकृत प्राथमिक विचारा की सामूहिक अभिव्यक्ति ही लोकमत है।' जमरिकन 
मनोविज्ञान झास्ती क्रिम्वाल यग के अनुसार “लोकमत से अथ किसी समय विश्येप पर 
जनता के विचारा से है ।” भोरिस जिसबग के जनुसार “लोकमत मेक व्यक्तिया के 
विचारो की प्रतिक्रिया का सामाजिक प्रतिफल है? 

उपरोक्त परिभाषाआ के यह स्पप्ट है कि लोकमत की परिभाषा के सम्ब ध मं 
विद्वान एकमत नही है । विलहेम वोयर (५७॥॥०॥० 8006)* न॒'वास्तविक लोक- 
मत' एवं 'जनता म प्रचारित मत' में भेद किया है। जनता म प्रचारित मत विशुद्धत 
बैयक्तिक होता है । लोकमत इसके विपरीत सामाजिक सावयवी शक्ति है । समूह 
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विशेष की स्वायपरक क्षणिक मावतराओं के स्थान पर सामूहिक विवेक शक्ति एव 
कल्याणकारी सामा य इच्छा की अभिव्यक्ति ही लोकमत है । जनता की क्षणिक वैय- 
क्तिक एवं पृथक पृथक भाववाजा एवं जास्थाओं को लोकमत सश्योवित करके समाज 
की इच्छा का रूप प्रदाव करता है । जत्त लोकमत केवल विचार एवं पिद्धा ते मात्र 
ने होकर समूह विशेष की सामुहिक जास्था एवं विश्वास होता है। रोसेक (२०४८४) 
के अनुसार लोकमत के चार अनिवाय तत्व हैं. प्रथम, समूह या जनता, द्वितीय, जब- 
समूह के सदस्या के समक्ष अपने सामान्य हितो से सम्बंधित समस्‍या था समस्याएँ 
जिनके सम्बंध मे व आपस में विचार विमश कर सके, तृतीय, समूह का नेता एवं 
वेताओ का वर्ग जो महत्वपृण श्रश्ना के सम्बंध मे सामुहिक मत के निर्माण में योग दे 
सके एवं जनता का ध्यान प्रस्तावित मत को स्वीकार करवे के लिए आकृपित कर 
सके, तथा चतुर्थ, जनता द्वारा समाज के नेता या नेताआ द्वारा प्रस्तावित मत की स्वी 
कृति एवं तदनुरूप कार्य को स्वीकृति प्रदान करना । सक्षेप मं, लोकमत किसी विशिष्द 
बग का हित ने होकर जनसाधारण का मत होता है । वह लोक कल्याण की भावना 
मे प्रेरित विदेकी एवं स्थायी विचार है । 
गेटेलर ते जोकमंत की अत्याठ तकवृण समीक्षा की है । उसका कथन है कि 
जिप्ते लोकमत कहा जाता है वह न तो लोक या जन (7०७॥०) ही है और वे मत 
(०0४४७7) ही है । समाज मे जो मत प्रचलित एवं माय होता का वह वास्तव से 
समाज के अल्पसरयक या कुछ प्रमुख नंताओं या सर्म्या घत बय विशेष का मत हावा 
है। जनता अधिकतर सावजतिक अश्ता मे विशेष रुचि नही लंती हैं। यह कहना अधिक 
ठीक है कि' जबता तो भनतानी होती है या उस परूव सूचवा भी नहीं होती बत इस 
हृष्टि से लोकमत जनता का मत हो ही वही सकता । इसके अतिरिक्त एक ही साव 
जतिक प्रइन पर परस्पर विरोधी मत या विचार प्राये जाते हु थो एक दुसरे का 
खष्डन करते है। ऐसी स्थिति मं जतता के सामाय मत के निर्माण की जाझा सृय- 
मरीचिका है। यदि ऐसा कोई मत होता भी है तो उठ्ते लोकमत की सभा नहीं दी जा 
सकती । यदि वह लोकमंत है भी तो भी हम उसे जनता के धस्पप्ट एवं भव्यवस्थित 
विचारा वा समूह कहय | जनता विचार करत समय परम्परा एवं रीति रिवाज से 
प्रभावित होती है ! षोडे से ही व्यक्तिया मं चि तव एवं मनन वी वह प्रतिमा प्रायी 
जाती है जो सावजसिक समस्याआ को सुलमयने के लिए आवश्यक होती है । भत्त 
अवेक तथावथित लोक्मत तो पूव धारणाएँ, विश्वास, शीघ्रगामी निप्कपष एवं प२« 
म्परागत विचार मात्र होते हैं ॥ जनता का एक बडा भाग स्वय समस्याओं पर विचार 
नहीं करता ह जपितु दुसरा के विचारा वा सहज रूप मे स्वीयार कर लेता है। सत्य 
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ता यह है कि लाकमत का निर्माण नेताओं का छोटा समृह करता हे एवं जनता उनके 
निणय एवं सुभावा को स्वीकार कर लेती है । लोकमत की श्रेष्ठता नेताजों की बुद्धि- 
मत्ता एवं निस्वाथता पर निमर करती है । एक सगठित अल्पमत सदेव ही यह प्रद- 
ज्षित करता रहता है कि उसका मत बहुमत का मत है या लोकमत है। 

डॉ आशीर्वादस” न लोकमत का मूल्याकन करते हुए यह मत व्यक्त किया है 
कि सच्चे एवं भूठे लोकमत में भेद करना लोकमत को दमन का अस्त बनने से रोकने 
एवं उसे मगरलदायक बनाने के लिए आवदयक है । आधुनिक समाज में लोकमत के 
निर्माण के लिए अनेक कृत्रिम एवं अवाछनीय साथनो का प्रयोग किया जाता है। दवाव 
एवं हित समूह द्वारा बपने स्वार्था एवं हितो की पूर्ति के लिए ऐसे अनेक काय एवं 
प्रचार किये जाते है कि जनता इन समूहा के वर्मीय एवं निजी हिता को जनता का 
हित समझ वैठती है ओर अल्पवर्गीय हितो के विचारों का अनजाने ही समथन करने 
लगती है । इस प्रकार लीकमत का निर्माण करने वाले दवाव या हित-समूहो द्वारा 
जनता के समक्ष कल्पित मय, सम्मावनाबा, घृणा एवं विचारा का प्रदशन इस प्रकार 
किया जाता है कि जनता सहज ही उनके प्रचार का शिकार हो जाती है । सामा-यत 
अनेक दल जो लोकता न मं कोई आस्था नही रखते है, लोकत न की दुह्ाई देते हुए 
देखा जाता है । उमके द्वारा जनता की खुशामद की जाती है एवं उसे जाल म फेंसाने 
का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। 

लोकमत के निर्माण एवं प्रसार के साधन 

वतमान राज्यो में लोकमत के निर्माण एव प्रसार के प्रमुख साधन निम्नत हैं 

() ध्यक्ति का स्वज्ञान--व्यक्ति परिवार का सदस्य होता हे । पारिवारिक 
सम्बधा एवं सामाजिक जीवन क अनुभवा से व्यक्ति को वास्तविक जगत का ज्ञाव 
होता है । हर व्यक्ति अपने जीवन म॑ अपने पेशे एवं ज य कार्या के दोरान अनेक प्रकार 
के व्यक्तिया के सम्पक म थाता हूँ तथा अनुभव प्राप्त करता है। राजनीतिक संगठन, 
अधिकारिया, डाकखाना रेल, अय यातायात, पुलिस, सेना आदि के सम्बंध मे 
बह देखता एवं अनुमव करता है। अनक वातें वह सुनता एवं पढता है। इससे उसे 
इनका ज्ञान होता है | बह कर देता है, जदालता के सम्पक म आता है तथा राज्य के 
कानून का उल्लघन करने पर अपराधिया को दण्डित हीते हुए देखता ह ! सिनेमा, 
रेडियो आदि ज्ञान के आधुनिक महृत्वपूण साधन है। व्यक्तिया को स्व अनुभव स॑ 
प्राप्त यह ज्ञान उहे सावजनिक मामलो के सम्व ध म॒ विचार या मत निर्धारित करन 
म॑ योग देता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज म विभिन्‍न योग्यताआ एवं क्षमता 
वाले व्यक्ति होते हूं, जैसे--दाशनिक, साहित्यकार, पत्रकार, विधायक, समाज सुधा 
रक एवं राजनीतिक नेता आदि ; इनके द्वारा समय-समय पर सामग्रिक सामाजिक 
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समस्याओं पर विचार प्रकट किय जाते है । जवसाधारण इन विचारा स भी सावजनिर 
समस्या के सम्ब'घ में अपना मत निश्चित करने म प्रभावित होता है । समाज के 
सकी श्रेणी के मनुष्य लोकमत के तिर्माण मे अपना-अपना योग देते हैं । परिवार मे 
व्यक्त विचार लोकमत के निर्माण म सहायक होत हैं । इस प्रकार क विचारा की दा 
मुरय विशेषताएँ हैं--प्रथम यह स्वत व धनकारी (००7एण5६०) होते हैं, एवं 
द्वितीय, यह कृपालु एवं उपकारों (६॥74/9) होत हू । समाज-सुघारका ने परिवार 
की लोकमत के निर्माण की एक प्रधान इकाई माता है । फ़ाइनर”” का मत्त है कि 
इसी कारण या तो सोवियत रूस की भाति जिस प्रकार प्रारम्भ मे परिवार का समाम्त 
करने का प्रयास किया गया था उसी प्रकार परिवार को नष्ट करने का प्रयत्व किया जाता 
है अथवा नाजी एवं फासीवादिया की भांति पारिवारिक अनुशासन को शिमिल करने के 
प्रथत्व किय जाते है | जो स्त्री एवं पुरुष किसी उद्योग एवं घघे या रोजगार म॑ काम 
करके जीविफोपाजन करते है वे अपने काय क॑ दौरान उससे सम्बाधित अनक बातो 
एवं सम्बाधां का तान प्राप्त कर लेते हैं । कमचारी सघा, सहकारिता सस्थाला एवं 
श्रमिक सघो की स्थापना ने उस ज्ञान के प्रसार मे अथक योग दिया है जो सावजनिक 
कार्यो के सम्पादन मे सहायक होता है । इन श्रमिक सघो एवं हित समुहां ने साब 

जनिक क्षेत मं जो भूमिका निभाई है उसके परिणामस्वरूप राजनीति शास्त मं 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात का विकास हुआ है । इस घिद्धा ते का प्रतिपादव 
श्रम सपवादिया (007स्‍॥0 80०2058) द्वारा किया गया था । 

लेकिन सावजनिक मामला से सम्बीधत मुख्य ज्ञान प्रतिवदनों एवं सूचताओ 
स प्राप्त होता है । आधुनिक समाज में सावजनिक शिक्षा एवं प्रचार के साधनी में 
राजनीतिक दला के पश्चात प्रमुख स्थाव पुस्तकों; समाचार पत्रा, विद्यालयों, बलबा, 
चच (धामिक सगठनो), सिनेमा, रेडियो एवं जन चर्चा को अप्त है ।2! 

(2) राजनीतिक दल---लोकमंत के निर्माण मे राजनीतिक दलो की भूमिका 
बहुत ही महत्वपूण है । जाजकल लाकत-नात्मक देशों म एक सं अधिक दल होते है। 
बे अपनी मायताओं एवं अपन दृष्टिकांथों के अनुसार विभित्र सावजनिक पहना पर 
सावजनिक रूप से दलीय सभानो मे विचार व्यक्त करके, समाचार पन्ना मे लेख 
लिखकर एवं विधानमण्डला मे शासन की नीतिया की आलोचना करके जनमत का 
व्यवस्थित एवं स्थिर बनाते में सहायता करते है । हर दल प्रत्येक समस्या पर अपने 
विचार जनता के समक्ष रखता है । जनता विश्निन्न पक्षा के विचारों को सुनकर सर 
लता से अपना मत निश्चित कर लेती है । तिवाचना के समय मे दलीय प्रचार अपनी 
चरम सीमा पर होता है एवं दस समय प्रत्यक दल नत्यधिक सक्रिय होता है | आधु- 
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निक मतदाता के लिए वतमान सामाजिक परिस्थितिया के सदभ मे राजनीतिक 
दला के' सहयोग के अमाव से सावजनिक समस्याला मे महत्वपुण योग दे सकना सम्मव 
भी नही है। सभी व्यक्ति वतमान प्रतिस्पर्धा प्रधान समाज मे अपन जीवन की आव- 
इ्यकताजा की पूर्ति म इतन सलग्न होत हैं कि उह सावजनिक समस्याओं सस्बाधी 
सम्पूण सूचना प्राप्त करके मिणय कर सकना कठिन होता है । राजनीतिक दला द्वारा 
मतदाताओं व समक्ष सावजनिक जीवन से सम्बीधत विभिन प्रइवा पर आवश्यक 
सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं मौर मतदाता उन विभि न सूचनाआ के आधार पर 
अपना मत निश्चित करत हू । दता के द्वारा विभिन सामाजिक एवं राजनीतिक 
समस्याथा के सभी पहलुआ को जनता के समक्ष पृणरूप्रण स्पप्ट कर दिया जाता है | 

हरमन फाइनर ने दल को राजा की सज्ञा दी है। दला के द्वारा व्यक्तिगत 
विचारा एवं मतो से पृथक सामूहिक रूप में समस्या पर सामूहिक मता एवं विचारा को 
उपस्थित किया जाता है। विभिन दल वैकल्पिक मूल्य, मापदण्ड एवं समाधान प्रस्तुत 
करते हू। विभिन्न विचारा म किसका प्राथमिकता दी जाय, यह भी उनक द्वारा सुकाया 
जाता है। राजनीतिक प्रश्ना पर मत निर्धारण विशिष्ट राजनीतिक प्रशिक्षण के अति 
रिक्त अनेक स्वाभाविक गुणा जिह हम रुचियाँ (40ध/006$) कहत है भौर जिनका 
अधिकाशत अमाव ही होता है, से अधिक सम्बाधित है। जनता स्वचेतन नहीं होती 
है । उहू सजग एवं चेतन बनाने के लिए किसी सस्था या अभिकरण की आवश्यकता होती 
है। निर्वाचन-काल म तो विचारा को केरद्वित करमे की विशेष॒ रूप से आवश्यकता 
होती है । यह दायित्व राजनीतिक दला द्वारा धूण किया जाता है । वे सम्पूण राष्ट्र 
को वा घुत्व की डोरी म बाघ देत हैं, व्यक्तिगत नागरिका को राष्ट्रव्यापी दष्टि प्रदात 
करते हैं, सावजनिक प्रश्ना से सम्बाधित सम्पूण ज्ञान एवं सूचना को एकत्रित करके 
जनता का लोकमत के निर्माण में नेतत्व करते हैं । कुछ देशां म--जसे, सोवियत रूस, 
चीन आदि साम्यवादी देशो--म एक-दलीय पद्धति है। वहा दल की सदस्यता देश की 
कुल जनसख्या के थोडे से ही व्यक्तिया को प्राप्त है। एन देशा में लोकमत शीपस्थ 
दलीय नेताजा के विचारा एवं दृष्टिकोण का परयायवाची मात्र होता है। भारत के 
सम्ब'घ मे यह सत्य नहीं है। लोकमत का अर्थ यहा केवल काग्रेस उच्च सत्ता के 
विचार एवं नीतिया नही है । 

(3) समाचार पत्र--आधुनिक समाज म॑ लोकमत के निमाण एवं प्रसार म 
समाचार-पत्रा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है । समाज के शिक्षित व्यक्ति प्रति- 
दिन अखबार पढ़ते है | प्राय हुर प्राठक अपनी रुचि के सम्राचार पत्र की विचारधारा 
से प्रमावित होता है। जनता का सावजनिक समस्याओो के सामाजिक, आथिक एवं 
राजनीतिक दष्टिकोणा के सम्बंध म विभिन समाचार-पत्रा द्वारा नान प्राप्त होता है। 
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सस्यक पुरातन मुल्ला पथी मुस्लिम नतृत्व द्वारा विरोध किया जाता है, जबकि सत्य 
यह है कि प्रगतिशील धम निरपक्ष समाज म सामाजिक जत्याचार से व्यक्ति की रक्षा 
करना राज्य का प्रधान कतवन्य है । हिंदू समाज म जाति भेद का कलक आज भी विद्य- 
मान है। मध्ययुगीन एवं जप्रमतिशील जास्था एवं विश्वास जनित समाज, जाति प्रथा, 
पुरातन प्रेम, कठमुल्लापन आदि स्थितियाँ स्वस्थ लोकमत क निर्माण म बाधक 
होती हैं । 

(4) दबाव या हित समूहों के द्वारा मी लोकमत के निर्माण को प्रभावित 
किया जाता है | अमेरिका म दबाव समूहा द्वारा विभिन तरीका से सम्बावित विपया 
मे विधि-निर्माण को प्रमावित करने वे लिए प्रचार काय किया जाता है। इसे लाबी 
इग (70999) कहते ह्‌। सर्म्बा घत समूहा द्वारा अपन हित विरोधी विधिया के 
निर्माण को रोकन का हर सम्मव प्रयत्न किया जाता है एवं एसी विधियों को पारित 
कराने का हर सम्मव प्रयत्व किया जाता है जिनसे उनके हित का सवधन सम्मव है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका म इस हेतु वैतनिक प्रचारक नियुक्त किये जात हू एवं वे विधा 
यका को प्रमावित करने का हर सम्मव प्रयत्म करते ह। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
व्यापार, उद्याग, कृषि, उत्पादको, श्रमिको, अल्पसस्यकों आदि के सघ है जो जपने 
हिंता के रक्षाथ सतत्‌ रूप म॒ ज़ियाश्षील रहते हू । भारत म दबाव समूहों का सयुक्त 
राज्य अमेरिका की भांति उदय एवं विकास नही हुआ है, फिर भी देश म उद्योगों 
एवं कृपक वग क दवाव एवं हित समूह सक्रिय हैं। व्यक्तिगत उद्योगा द्वारा पथक पथक 
लावीइग की जाती है । 

दबाव समूह की व्यवस्था हानिकारक नही होती है। सुशासन म॑ शासनकी नीतिया 
के भ्रत्ति जनता की प्रतिन्िया एवं दृष्टिकोण को चात करने का प्रयत्न किया जाता है। 
इस दृष्टि स दवाव समूह पक्ष विशेष के हितो का प्रतिनिधित्व करते है। दवाव समूहां 
के विचारों को हम स्वस्थ लोकमत नही कह सकते हैं क्याकि वे समाज के एक वग 
विशेष का हित होते हू न कि जनसाधारण के हित । 

इसके अत्तिरिक्त नागरिक सघ एव सस्थाएँ, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व 
विद्यालय, शाध सस्थान, साहित्य, टेलीविजन, रेडियो एवं सिनेमा, सावजनिक सभाए, 
सामाय निर्वाचन एवं विधानमण्डल भी लोकमत के निर्माण मे योग देते है । साहित्य 
समाज का दपण होता है। शिक्षित नागरिका पर साहित्य का पयाप्त प्रभाव पडता 
है । टेलीविजन, रेडियो एवं सिनेमा सचार एवं प्रचार के आाधुनिकृतम साधन हैं। 
जनता इनस पर्याप्त प्रभावित होती है । सामाय निर्वाचन काल म राजनीतिक दलीय 
प्रचार अपनी चरम सीमा पर होता है । जनता जिस दल के कायक्रम को उचित सम 
सती है निर्वाचन म॑ उसी दल के उम्मीदवार को मत देती है। विधानमण्डल में बजट 
एवं सामाय प्रस्तावा पर होने वाली बहस भी लोकमत के निर्माण म सहायक 
होती है । 
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स्वस्थ लोकमत फे निर्माण के लिए आवश्यक परिस्यितियाँ 

स्वस्प लॉफमत फे तिर्माण मे निम्ताकित परिस्थितियाँ याग प्रदान बरतो हैं 

(4) सभी तथ्य एवं सूचनाएँ ठीक ठीक उपलब्ध होनी चाहिए । 

(2) समाज वे नेताआ का दृष्टिकोण सातुलित, शात्त एवं परिपक्त होना 
चाहिए । 

(3) जनता सुशिक्षित, विचारवान, पूर्वाप्रहा एवं मायताओ से मुक्त तया 
चिंतन की पृत्ति से युक्त होनी चाहिए । अपश्निक्षा एवं मिधनता स्वस्थ लोकमत के 
निर्माण मे बहुत बडी बाघाएं हैं । समाज मे आथिक समानता नौर घोषण का बमाव 
होना चाहिए । 

(4) राजनीतिय दला, श्रमिक सपा, धामिक एवं साम्प्रदायिक तथा सापायी 
ब जातीय सस्थाजो का अपने संदस्या पर कठोर नियत्रण नहीं होता चाहिए । 

(5) समाज में असामाजिक एवं जन विरोधी प्रवत्तियों को नही पनपन देचा 


चाहिए। 

(6) समाचार पत्र स्वत-न्र तथा सतत रूप से जायरूक एवं विष्पक्ष होने 
चाहिए । 
(7) दलीय व्यवस्था लोकतात्ीय हानी चाहिए एवं उनकी कायपद्धति भी 
पूणरूपण लॉकत-मीय द्ोनी चाहिए। समकोण, वर्गीय एवं साम्प्रदायिक दला पर प्रतिवध 
लगा देता चाहिए | विरोधी दलो को प्रचार की पुण स्वत जता हातो चाहिए । 

(8) ध्यक्तिगत्त स्वत तत्ता एव विचार-अभिव्यक्ति की जनिर्या न्त स्वतन्‍्नता 
होनी चाहिए । 

लोकमंत का पता लगाना कठिन होता है पर तु स्वस्थ लोकमत ही वह जाधार 
शिला है जिस पर लोकतन के स्थायी मवन का निर्माण सम्मव है । तोकमत एवं 
सामाय इच्छा समावार्थी होने चाहिए] यदि लोकमत का कोई महत्व एवं मूल्य हो 
सकता है तो वह प्रचुद्ध, वोधगम्य एवं व्यापक आधारयुक्त होता चाहिए ।7 लोकमतत 
संगठित प्रचार (9707482774) है। संगठित प्रचार का पहले जय धोखा (6००७४) 
था, लेकिन प्रचार का अब अथ कुछ व्यक्तियों एवं समुहों द्वारा अय व्यक्तिया के 
विचारा एवं कार्यों को जपनी निश्चित पूष निधारित हप्टि से अपने पत्ठ में प्रभावित 
करने के प्रयत्त से है। फाइनर ने प्रचार की परिभाषा करते हुए कहा है कि वयक्तिक 
था जन इच्छा का दमन या अत और नीति का उपयब्बि के लिए एक ही माम को 
प्रस्तुत करना एवं उसे सवश्रेष्ठ मानता हा प्रचार है । सगठित प्रचार मे प्रचारक जनता 
के समक्ष एक योजना एवं माग प्रस्तावित करता है, वह उसकी हप्टि मे संवधेप्ठ 
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हांता है एव जनता फ्रो उस नीति या माग को स्वीकार करन के लिए हर प्रकार स 
प्रभावित किया जाता है । लेकिन इस प्रकार जनता का जो मत बनता है वह लोकमत 
नही होता है । 
भारत मे लोकमत 
भारतवप ते उदारवादी लोकत- के सिद्धाता को स्वीकार किया है । मोलिक' 
अधिकारा एवं विधि के शासन की व्यवस्था, -यायपा लिका की निष्पक्षता एवं स्वत-त्रता 
तथा ससदीय प्रणाली इसके प्रमाण है । सविधान की प्रस्तावना म समानता, स्वत ब्रता 
एव श्रातृत्व प्रधान समाज के निर्माण का उदवोधन तथा समानता एवं शोपण के विरुद्ध 
अधिकारों के द्वारा जाथिक समानता का आश्वासन दिया गया है। नीति निर्देशव 
तत्वा का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है । इन लक्ष्यो की पू्ति के लिए लोकता# तर 
पद्धति का वरण किया गया है ।॥ प्रश्न यह है कि क्या भारतीय मतदाताजा में इन 
दायित्वा को निभाने को क्षमता है ?ै ब्या सावजनिक प्रश्ना पर भारतीय जनता स्वस्थ 
लोकमत का निर्धारण करन की क्षमता रखती है ? 
करीव 450 वप तक विदेशी शासन काल म भारतीय जनता का द्यापण होता 
रहा । प्रिटिश कास में लोकमत के निर्माण का प्रश्व उठता ही नही धा। सावजनिक 
मामला म कुछ थोडे स ही व्यक्तिया को मत व्यक्त करन क अधिकार प्राप्त व । मता 
विकार वगगत, सीमित एवं सम्पत्ति ओर साम्प्रदायिकता पर जाघारित था। सांव 
मौसम वयस्क मताधिकार तो स्वत त्रता के पश्चात ही देश म प्रारम्भ हुआ है। जिदिर- 
काल म काग्रेस दल एक्मान प्रमुख राष्ट्रीय दल था जौर इसके नधिवटाना मे दिय 
जाते वाले माषणा एवं प्रस्तावा में भारतीय जनता के मत- सोकमत--वी बनिव्यक्ति 
होती थी । मुस्लिम साम्प्रदागिकता ने स्वस्थ राष्ट्रीय लोकमत के निमाण में बाधा 
उत्पन्न की थी। मारतीय स्वतानता का जहाज अन्ततोगत्वा साम्प्रदायिकता एवं सवीप- 
वाद की चट्टान से टफ्राकर दो भागा म बेंट गया था । दर विभाजित हो गया | 
यतमान स्वतत्र भारत मे लोकमत वे निमाण एवं अभिव्यक्ति वा लिए उपयुक्त 
वातावरण नही है अपितु अनेक बाघाएँ हैँ। देश फ्री अधिकार जनता बष्चिक्षित है। 
विगत 25 वर्षों म जयक प्रयास क्रिय जान के बावजूद भी ववल 20 प्रतिशत जनता 
शिक्षित हा सती है । साधारण मारतीय माग्यवादी एवं परलाववाटी होता है । उसमे 
उस नागरिक चेतना या अनाव है जा कि स्वस्थ लाकमत व विमाण बी जाधारधिया 
॥ रुप म याय करती है । 80 प्रतिशत जनता गाँवा म रहती हू । आावायमत, बाता- 
यात एवं सवार की समुद्ित व्यवस्था में जमाव मे प्रत्यव गाँव एक दूधर त जुड़ा हुआ 
नहीं है । ग्रामोष जता बधिकाशत जातिवाद व सप्ामेक रोग पे पीचित है। जाज भा 
चौवा में ऊंच-नीच एवं छुजाछूत को मायना नयाववा रूप ये ब्याप्त है यद्यपि उसका 
सीप्रता मे कुछ कमी जवश्य ह। जो जाति जितनी पिछस़ी हुई है उसी ही जधिर पयदिय 
है। प्रामीय खेत्रा म जातियाद का बड़ा जोर है एव पायजनिर जीवन थे था उ्ता 
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महत्व है। निर्वाचना में विभिन्न राजवीतिक दलों के द्वारा अपने दसीय उम्मीदवार या 
चयन फरते समय सम्बीधत निवाचन क्षेत्र म निवास करन वाला की जाति एवं सम्प- 
दाय विशेष को जनिवायत ध्यानम रखा जाता है ॥ मुस्लिम या हरिजन प्रधान छैता 
से अधिकाशत प्रत्यक दल द्वारा मुस्लिम एवं परिगणित जाति विशेष के सदस्य को ही 
प्रत्याशी के रुप मे चुना जाता है । शहरी क्षेत्रा म नी बहुधा यही देखा जाता है। 

भारतीय शिक्षा-पद्धति भी दापपूण है । विद्यालया एवं महाविद्यालयों मं शिक्षा 
का सावदण्ड एवं स्तर निरतर गिरता जा रहा है । विद्यासय उत्पादन केद्र था फाद- 
रियो बन गये हैं। चरित्र निर्माण, बुद्धिमानी, ईमानदारो, उत्तरदायित्व जादि गुणा के 
विजास की जोर वाद्धित ध्यान नहीं दिया जाता है अपितु पृथत उदासीनता पायी 
जाती है । शिक्षा प्रद्यार की गति धीमी है । विद्यालया मं अनुनासनहीनता का सा झाज्य 
है । थिक्षा जीवनापयागी नहीं है । 

भारतीय सामाजिक जीवन का एुर सदा बहता तासूर साम्प्रशमिकता है। 
मुस्लिम लीग का पुन उत्थान हो रहा है । इससे भारतीय समाज ने द्विदू एवं मुस्लिम 
दा सेमा मे बेंट जाव हा मय है । जत नावस्यकृता यह है हि! मुध्लिस लोग जमी 
साम्परटामिक सस्या पर प्रतियाध सग्रा दिया जाय। स्पानीमता क्षत्रीयत्ता एवं माधा 
याद की सकीष प्रवत्तियाँ देश में अत्यधिक सर्ततिय हें 

देण में जाधिक विषमता बढ़ रही है। धनी अधिर प्री एवं विपन श्रधित 
निधन हीता ना रहा है । मूश्य-न्यृद्धि एव मुझ-सरीति ने सामा ये जनता री कमर ही 
तोड दी हैं। 

समायार-पप्रा या पृघ स्वत सता ब्राप्त दे परउु थाम मी ग्मायारजअप 
पिसी । रिसी युटद, राजनोतिया दस बयवा भौ्योगिर परियार ये हर््पी पा दें । 

सबसे अपिर सावनीय तस्य खाबजनिर परिप्र हा द्वाम है । जीवन + ध्याा 
पत्र मे अयुत्तरणपरिय एव भययरवाटिता सफ्तता के मू्े मे ते बते बेब हैँ। आप्टान 
भार वा सदव साथाय है प्रणाणा भध्द हा गया है । सरकारी मधीनरी पूरो तरदू 
भ्रप्ट है । पिता रिस्दा दिय॑ रिंसी रारशारा शा यो वय से कोई काय हू! कराया जा 
सदया | ध्रयासां का मय समाप्त हो गया है। ऊर थे लडर वीच वदु सभी रम परी 
जेपी सा हा रुशपशाय ररो हैं । यहि मारो प्र साहा थे जगा द्वाय है ता यह 
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आधुनिक सामाजिक जीवन विभिन्न जटिलताओं एवं विषमताओ से युक्त है। 
प्राय प्रत्येक देश मे समान हित वाले व्यक्ति अपने को समूहो मे सगठित करके अपने 
हिंता एव स्वार्थों की रक्षा का प्रयत्व करते हैं। इ हे दवाव-समूह (ए68॥॥० 
67:०००») या हित समूह (प्राध्षण्घ (४०००७) की सता दी जाती है। दवाव समूहो 
का महत्व दिन प्रतिदिन बढ रहा है । एक समय इ हे सादेह की दृष्टि से देखा जाता 
था ॥ सामायजन एवं राजनीति के गम्मीर विद्यार्थी दोना ही इह उपहास की दृष्टि 
से देखते थे । फ्रेडरिक का कथन है कि उह ऐसी शैतानी शक्ति माना जाता था जो 
आधुनिक लोकत त्र एव प्रतिनिधि शासन की जडा को धीरे धीरे काट रही हो । 'लाबी' 
(7.0०99) शब्द का अथ दोष, भ्रष्टाचार धोखाधडी आदि के समूह से समभा जाता 
था ! झ्न शन दबाव समूहो को सामाजिक मायता मिलने लगी और आज इह 
आवश्यक बुराई न मानकर स्वस्थ सस्या एवं राजनीतिक जीवन का एक 
स्वस्थ तत्व माना जाता है । आज से दो सौ वप पूव सयुक्त राज्य अमेरिका मे चरनी 
(एथ॥०५) के अनुसार दबाव समूहा को आवश्यक नही समभा जाता था और कांग्रेस 
के सदस्यों का हिंतो सम्ब घी चान ही पर्याप्त माना जाता था ।* आज प्राय हर अमेरिकी 
-..._++-++ 
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() दवाव समूहा की अपेक्षा राजनीतिक दलो के संगठन व्यापक होत हैं। 
उनके राजनीतिक कायक्रम होते हैं जबकि दवाव समूहो का कोई राजवीतिक कायक्रम 
नही होता । दवाव समूह का प्रधान लक्ष्य अपने हितों की रक्षा करना होता है । 

(2) राजनीतिक दलो म शासन सत्ता को हस्तगत करन हेतु आपस गे तीब 
प्रतिस्पर्धा होती रहती है जबकि दवाव समुह का उद्देश्य अपने हितो के अनुकूल विधियों 
को पारित कराना एवं विपरीत विधियों को पारित होने से रोकना है। 

(3) राजनीतिक दलो की भाति दवाव समुह निर्वाचनों में भाग नहीं लेते हैं । 

(4) दवाव समूह विधानमण्डल के वाहर रहकर काय करते हैं।॥ वे विधान 
मण्डल के आदर नही अपितु उसकी दीर्घा मे सक्रिय रहते है ॥ विधायकों से सम्पक 
स्थापित करना और उद्ठे अपने हितो की रक्षा के लिए काय करने हेतु प्रेरित करता 
उनका प्रमुख काय है । 

दबाव-पधभूहो का देश के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बंध होता 
है । प्राय हर उस देश में दवाव समूह पाये जाते हैं जहा पर समुदायों के निर्माण की 
स्वत तरता है । व्यापारिया, स्विया अल्पस्सख्यको, श्रमिका, कृषि फार्मों, चच, व्यवसाया 
एव वृद्धों से सम्बीधत दवाव या हित समृह पाये जात है ॥ ये हित-समूह अपने हिता 
की रक्षाय वतनिक कमचारियों की नियुक्ति करते हैं| भ्रमुक्त राज्य अमेरिका मे इ'हे 
लॉबीइस्ट (.0099॥8) कहा जाता है । शासकीय कमचारियों एवं कायलियों से अपने 
हितो के रक्षा इनके द्वारा निकट का सम्बंघ रखा जाता है। दवाव समृह शासन 
फो अपने पक्ष म॑ प्रमावित करने के लिए सवल जनमत का निमाण करत हैं और इस 
उद्देश्य हेतु वे पर्याप्त घन व्यय करते हैं। जनता म अपने अनुकूल बातावरण बनान के 
लिए वे समाचार पत्ना रेडियो, टेलीविजन एव लोक-सम्पक विश्ेेषा की सेवाए प्राप्त 
करते हैं। सक्षेप म, दवाव समूहा द्वारा हर सम्भव प्रचार एवं साधन से अपने हिंत मे 
जनमत्त तथार किया जांता है । शासन की प्रशासकीय एवं विधायी नीतियो को वे 
प्रभावित करते हैं | देश के विधायकों को अपने परक्ष म करने का व हर प्रयत्त करते हैं 
तथा शासकीय कमचारिया को अपने हित मे प्रमावित करते हैं । 

ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, फ्रास जापान आदि दो मे विभिन्न 
दबाव या हित-समुह काय करते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका म दबाव समूह का श्रमाव 

अत्यधिक व्यापक है और इनको सख्या सयुक्त राज्य मं तीन लाख से भी अधिक है। 
दबाव समूह विभिन्न प्रकार के होत हैं । उदाहरण के लिए, छोटे व बडे, शक्तिशाली 
एवं कमजोर, स्पायी एवं अस्थायी आधिक एवं व्यावसायिक आदि । 
दवाव-समूह के निरतर बढ़ते हुए महत्व के लिए उत्तरदायी तत्व 
प्रत्यक देश में दवाव-समूहा क महत्व म वृद्धि क॑ लिए पृथक तत्व उत्तरदायी 
हैं। परन्तु मुछ सामाय तत्व प्राय प्रत्यक देश म सक्रिय हैं। अमेरिका, ब्रिटन, 
कनाडा एव आस्ट्रेलिया म प्राय प्रत्येक दबाव या हित-समूह राजनीतिक दल्ला को 
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प्रभावित करता है| फ्रास जैसे देश म जहा वहुदलीय पद्धति है, विभित्न दवाव समूह 
अपने को विभिन्न दलो से सम्बद्ध कर लेते हे । अत फ्रास मे विभिन्न दल विभिन्न हिंत- 
समूहा से अमिन्न रूप में सम्बाधित हैं। फ्रासोसी दलो के द्वारा इन वर्गीय एवं विशिष्ट 
हिंतो को सामा-य राष्ट्रीय हिंतो के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। सयुक्त राज्य अमे- 
रिका म॑ दवाव समूहो के विकास के लिए प्रधान रूप से देश का विशाल आकार, 
राजनीतिक दलो का अस्पप्ठ कायक््म एवं ससदीय शासन व्यवस्था का अभाव उत्तर 
दायी है । इसके अतिरिक्त शक्ति पृथथकरण के सिद्धा ता पर आधारित अध्यक्षात्मक 
व्यवस्था के अतगत विधि निर्माण का दायित्व कायपालिका--राष्ट्रपति--के हाथो में 
न होकर काग्रेसजनो के हाथा म केदद्रित है। फलस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ ऐसी 
परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी कि समान व्यवसाय या उद्योगों से सर्म्बा धत व्यक्ति अपने 
हितो के रक्षाथ एक समूह मे सगठित होने लगे और अपने स्वार्थों के अनुकूल विधियों 
के निर्माण, विरोधी विधियों के निर्माण को रोकने तथा विधायकों को प्रमावित करने 
के प्रयत्न करने लगे | ऐसी ही परिस्थिति म 823 ई मे सयुक्त राज्य अमेरिका में 
पोक वेरल विघान (?०7£ 0भाल] ०8/४9007) का विकास हुआ था । सयुक्त राज्य 
अमेरिका म जब किसी विशेष समूह या क्षेत्र को राजनीतिक उद्देश्य के लिए शासकीय 
अनुदान या घन प्रदान किया जाता है तो सर्म्वा घत विधेयक को विरोधियों द्वारा पोक 
बेरल विधेयक की सज्ञा दी जाती थी । 823 ई में नदियों एव वदरगाहो के लिए 
धन-राशि स्वीकृत करने वाला ऐसा प्रथम विधेयक पारित किया गया था । उस समय 
की तुलना म॑ दबाव या हित समूहा की सख्या में असाधारण रूप से बद्धि हुई है और 
अब तो सयुक्त राज्य अमेरिका म॒ दबाव समूहो को सावजनिक मायता प्राप्त हो 
गयी है । 
ग्रेट ब्रिटेन म 9वी सदी के सुधार आददोलता के परिणामस्वरूप दबाव समूहा 
का विकास हुआ है। वे थम, कॉब्डन एव मिल का इस भश्रकार के हित समूहां से 
सम्बंध था । इस समय महाद्वीपीय देशो मे निजी समूहो का भी अस्तित्व था। लोक- 
कल्याणकारी राज्य की धारणा क॑ विकास तथा आथिक जीवन म राज्य के बढते हुए 
हस्तक्षेप के कारण दबाव समूहा की गतिविधियों मे असाधारण वृद्धि हुई है । राज्य के 
बढते हुए दायित्व के सम्पादन के लिए हर राज्य मे वडी सख्या में कमचारिया की 
नियुक्ति वी गयी है । आज राज्य द्वारा सबसे अधिक सरया म कमचारियो को नियुक्त 
किया जाता है। शासन विमित्र उद्योगों का, यहा तक कि निजी क्षेत्र के उद्योगा 
को भी आथिक अनुदान ($०95665) प्रदान करता है। यही नही, राज्य व्यापार, 
उद्योग एव कृषि का नियमन भी करता है। इस सबके फलस्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक 
शासन पर निमर रहन लग्र है और उनम यह घारणा घर कर गयी है कि यदि वे 
समय रहते हुए ठीक ढग स प्रशासन पर दवाव डालने म सफल हो जाद हैं तो उह 
अपनी किसो श्रुटि या दाप के लिए अनावश्यक रूप से कोई हानि नही होगी। प्रत्यक 
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(१) दवावनसमूहा को अपक्षा राजनोतिव दल्था के समठन व्यापक होत हैं। 
उतके राजनीतिक कार्मक्रम होते हैं जबकि दबाव समूहों का कोई राजनीतिक कायत्रम 
नही होता । दवाव समूह का प्रधान लक्ष्य अपने हितों वी रक्षा करना होता है । 

(2) साजनीतिक दला मे शासन सत्ता को हस्तगत करन हेतु आपस म तीर 
प्रतिस्पर्धा होती रहतो है जबकि दवाव समूह का उद्देश्य अपने हितो के अनुकूल विधियां 
को पारित कराना एवं विपरीत विधियों को पारित होने स रोकना है। 

(3) राजनीतिक दलो की भांति दवाव समुह्ठ निर्वाचन म भाग नहीं लेते हैं । 

(4) दवाव समूह विधानमण्डल के वाहर रहकर काय करते हैं। वे विधान- 
मण्डल के आदर नही अपितु उसकी दीर्ा में सत्रिय रहते हैं ॥ विधायकों से सम्पक 
स्थापित करता और उह्े अपने हितो की रक्षा के लिए काय बरा हेतु प्रेरित करना 
उनका प्रमुख वाय है / 

दवाव समूहों का देश के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बाध होता 
है । प्राय हर उस देश में दबाव समूह पाय जाते हैं जहाँ पर समुदायों के निर्माण को 
स्वत भता है। व्यापारियों, स्तिया अल्पसख्यको, श्रमिकों कृषि फार्मों, चच, व्यवसायां 
एवं वृद्धा से सम्बाधित दबाव या हितनसमूह पाये जाते हैं । ये हित-समूह अपने हितो 
को रक्षाथ वतनिक कमचारियो की नियुक्ति करते हैं। सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ इहे 
लॉबीइस्ट ([.000978) कहा जाता है । शासकीय कभचारियों एवं कायलियों से अपने 
हिंचों के रक्षाथ इनके द्वारा निकट का सम्बंध रखा जाता है। दवाव समूह शासन 
को अपने पक्ष मं प्रभावित करने क लिए सवल जनमत का निर्माण करते हैं ओर इस 
उद्देश्य हैतु वे पर्याप्त घन ध्यय करते हैं। जनता मे अपने अनुकूल वातावरण बनाने के 
लिए वे समाचार-पत्रो, रेडियो, टेलीविजन एवं लोक-सम्पक विशेषज्ञों की सेवाए प्राप्त 
करते हैं । सक्षेप मे, दबाव समूहा द्वारा हर सम्मव प्रचार एवं साधन से अपने हिंत मे 
जनमत तयार किया जाता है । शासन की प्रशासकीय एवं विधायोी नीतियो को वे 
प्रभावित करते हैं । देश के विधायको को अपने पक्ष म करने का व॑ हर प्रय॑त्न करते है 
तथा शासकीय कमचारिया को अपने हित म प्रभावित करते हैं । 

ब्रिटन, सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रास जापान आदि देक्षो म॑ विभिन्न 
दबाव या हित समूह काय करते है। सयुक्त राज्य अमेरिका मे दबाव समूह का प्रमाव 

अत्यधिक व्यापक है और इनकी सख्या सयुक्त राज्य मे तीन लाख से भी अधिक है। 
दबाव समूह विभिन प्रकार के होते हैं । उदाहरण के लिए, छोटे व बडे, शक्तिशाली 
एवं कमजीर, स्थायी एवं अस्थायी आशिक एव व्यावसायिक आदि । 
दबाव-समूह के निर तर बढते हुए महत्व के लिए उत्तरदायी तत्व 
प्रत्येक देश मे दबाव-समूहो के महत्व मे वृद्धि के लिए पृथक तत्व उत्तरदायी 
हैं। परतु कुछ सामाय तत्व प्राय प्रत्येक देश में सक्तिय हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, 
कनाडा एंव आस्ट्रेलिया मे प्राय प्रत्येक दबाव या हित-समूह राजनीतिक दलो को 


दबाव (हित) समूह | 907 


प्रभावित करता है । फ्रास जैसे देश मे जहा वहुदलीय पद्धति है, विभित् दवाव समूह 
अपने फो विभिन्न दलो से सम्बद्ध कर लेते है । अत फ्रास में विभिन्न दल विभिन हिल 
समूहो से अमिन्न रूप मे सम्बधित हैं। फ्रातीती दला के द्वारा इन वर्यीय एवं विशिष्ट 
हिंतो को सामराय राष्ट्रीय हितों के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राज्य अमे- 
रिका मे दवाव समूही के विकास के लिए प्रधान रूप से देश का विज्ञाल आकार, 
राजनीतिक दलो का जस्पप्ट कायक्रम एवं सतदीय शासन व्यवस्था का अभाव उत्तर 
दायी है । इसके अतिरिक्त शक्ति पृथक्क्रण के सिद्धा तो पर जापारित अभ्यक्षात्मक 
व्यवस्था के अतगत विधि-निर्माण का दायित्व कायप्रलिका--राष्ट्रपति--के हाथों मे 
ते होकर काग्रेसजनो के हाथो म कीद्धित है । फलस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी 
परिस्थितिया उत्पर्र हो गयी कि समान व्यवसाय या उद्योगा से सम्बन्धित व्यक्ति अपने 
हिला के रक्षाथ एक समूह मे सग्रठित होने लगे जोर अपन स्वार्थों क नतुकूल विधियों 
के निमाण, विशाधी विधियों के तिर्माण को रोकने तथा विधायकों वा प्रमावित करने 
के प्रयत्त करन लगे । एसी ही परिस्थिति मे 823 ई मे समुक्त राज्य अमेरिका मं 
पोक-वेरल विधान (९०7५ 0शाथओं ०४४2009) का विकास' हुआ या । मयुक्त राज्य 
अमेरिका मं जब विसी विशेष समृह या क्षेत्र को राजनीतिक उद्देश्य के लिए शासकीय 
अनुदाव था धन प्रदाद क्या जाता है तो मस्वन्धित विधेयक को विरोधियों द्वारा पोक- 
बेरल विधेयक की सज्ञा दी जाती थी । 823 ई मे नदियां एवं बादरगाहों के लिए 
धन-राशि स्वीक्षत करने वाला ऐसा प्रथम विधेयक पारित किया गया था । उस समय 
की तुलना में दवाव या हित समूहों की सख्या मं असाधारण रूप स॑ वृद्धि हुई है और 
अब तो सयुक्त राज्य अमेरिका मे दवाव समूहों को सावजनिक मायता प्राप्त हो 
गयी है । 
ग्रट ब्रिटेन मं 9वी सदी के सुधार आइोलता के परिणामस्वरूप दवाव-समूहा 
का विकास हुआ है । वे थम, कॉब्डन एवं मिल का इस प्रकार के हिल समूहों से 
सम्ब व था। इस समय महाद्वीप्रीय देशों मे निजी समूहों का भी अस्तित्व था । लोक- 
कल्याणकारी राज्य की घारणा के विकास तथा आशिक जीवन में राज्य के बढत हुए 
हंस्‍्तलेप के कारण दवाव समूहों की गतिविधिया मं जवाधारण वृद्धि हुई है। राज्य के 
बढ़ते हुए दायित्व के सम्पादन के लिए हर राज्य मे वडी संख्या में कमचारियों की 
नियुक्ति वी गयी है । आज राज्य द्वारा सबसे अधिक सस्या मे कमचारियां को नियुक्त 
किया जाता है। शासन विभिन उद्योगा का, यहाँ तक कि मिजी क्षेत्र के उद्यागा 
को भी आदधिक अनुदात (575अ0।28) प्रदाव करता है । बही नहीं, राज्य व्यापार, 
उद्योग एवं हपि का नियमन भी करता है । इस सबके फलस्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक 
शासन पर निभर रहने लगे है जौर उनम यह धारणा घर कर गयी है कि यदि मे 
समय रहते हुए ठीक ढय से प्रशासन पर दवाव डालने मे सफल हो जाते हैं तो उाह 
अपनी किसी ब्रुढ़ि या दाप के लिए जवावश्यक रूप से कोई हामि नही होगी । प्रत्येक 
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व्यक्ति राज्य क॑ विपरीत प्रमाव एवं हस्तक्षेप स अपन छहिता की रक्षा क॑ लिए हर 
सम्मव प्रयत्व करता है । 

एक अय तथ्य बडा महत्वपूण है । जिस अनुपात में शासन की शक्तियों मं बढ्धि 
हुई है उसी अनुपात म ससद की शक्ति का हास हुआ है। राजनीतिक दलां के 
विशेष हिता (7।ध८५४७) स॑ सम्बद्ध हो जान पर विधानमण्डल भी उही विश्वेप हिता 
के हाथा मे खेलने लगता है और विधायका पर इन विश्ञेप हितों का इतना प्रभाव बढ 
जाता है कि वे उनकी उपेक्षा करन मे असफल हो जाते हैं। फलस्वरूप विधानमण्डल 
के प्रतिनिधि स्वरूप मे अन्तर पड जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय अनुशासन भी 
कठार हां गया है और उस्ती अनुपात म प्रतिनिधि समा के व्यक्तिगत सदस्यों के 
सम्मान का स्तर भी गिरता गया है। ब्रिटिश कॉमस सभा मे होने वाले वाद विवादों 
एवं मतदान में अब जनता को पहले की भाति रुचि नही रही हैं। आज शासन एवं 
विशेष हिता के मध्य होन॑ वाले विचार विमश के परिणामों म जनता की काम स सभा 
के मतदाना एवं निणया से अधिक रुचि होती है। इसी अथ म॑ दबाव समूहा को 
विधानमण्डल के पीछे एक अय विधानमण्डल की सचा दी जाती है । दवाव-समूहां को 
आधुनिक लोकत-नो म उपलब्ध वैज्ञानिक प्रचार-साधनो वी उपलब्धि के फलस्वरूप 
विशेष स्थिति प्राप्त हो गयी है। वे शासन के निमाता (((प्घ8 ग्रा0:०८5) बन गये 
हैं। विशेष स्थितिया में उनके प्रभाव म असाधारण वद्धि हो जाती है। सयुक्त राज्य 
अमेरिका म तो इह ततीय सदन (7870 प्लञ०7५०) एवं सहायक शासन (85श8व 
60एथग्राए०॥) कहा जाता है ।* 

प्रो फाइनर के अनुसार जब राजनीतिक दलो क सिद्धांत एवं संगठन मे शिथि- 
लता एवं कमजोरी आ जाती है तब दबाव समूहा को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो 
जाता है जौर वे अधिक शक्तिशाली हो जाते है | जहा दबाव समूह झक्तिशाली होते हैं 
वहाँ पर राजनीतिक दल कमजोर होते हैं ओर जहा राजनी तिक दल शक्ति शालो हागे वहा 
दबाव समूह कमजोर हो जायेगे ४४ लेकिन हरमन फाइनर का यह मत पूणरूपण सत्य 
नही है | ग्रेट ब्रिटव में राजनीतिक दल सिद्धांत एवं सगठन की हृष्टि स पर्याप्त शक्ति 
शाली है, यहां तक कि सयुक्त राज्य अमेरिका क॑ राजनीतिक दला के सिद्धांत एवं 
सग्रठम म॑ वह हृढता नही है जो ग्रेट ब्रिठेत के राजनीतिक दला म पायी जाती है। 
क्या इसका यह अथ है कि सयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा ग्रेट ब्रिदेव के दवाव- 
समृह कम शक्तिशाली हैं ? ब्रिटेत म दवाव समूहा के अपक्षाकुत कम प्रभावशाली होने 
के अ य कारण है। ग्रेट ब्रिठेन के विभिन हितो एवं सम्बीधत व्यावसायिक सस्थाओं 
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तया हित-समूहा का सम्धाधित विधिया के निर्माण को स्व द्वित में प्रभावित करने के 
लिए अय तरीके उपलब्ध हैं। प्रिटन मे राजनीतिक दला के माध्यम से विभिन दवाव- 
समूह अपने पक्ष मे सम्बन्धित विधान को प्रभावित करन मे सफल होते हैं क्योकि इस 
राजनीतिक दला म विभिन हित सम्ृह होत है। अत विमिन हित समुह दल्ष के 
भीतर से या दसीय स्तर पर विधान (08873007]) को अपने पक्ष में प्रमावित करने 
में सफल होते हैं। विधि निर्माण के: दौरान में विमिन्त मत्रालया को भी औपचारिक 
रूप ते सम्बाधित पक्षा द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया जा सकता है । इस प्रकार किसी 
प्रस्तावित विधि वे अन्तिम रूप मे पारित होन तक सम्बाधित पक्षो या हित-समुहो को 
अपने पक्ष में प्रभावित फरन का अवसर प्राप्त हो जाता है । अत स्पष्ट है कि मजा 
लय क्तर पर भी विधान को प्रभावित किया जा सकता है । सत्य तो यह है कि प्रेट 
बिटेन एवं सयुक्त राज्य अमेरिका की द्विदलीय पद्धति द्वारा विभिन्‍न हृष्टिकोणा तथा 
अन॑क प्रकार को समस्याणा का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व सम्मव नहीं होता है। 
दवाव-समूही द्वारा अध्यक्षात्मक धासन प्रणाली मे सवथा मिन अकार की भूमिका 
निभायी जाती है जबकि ससदीय देझा भ उनकी स्थिति मि-न होती है । शक्ति पृथ- 
बकरण प्र आधारित जध्यक्षात्मक शासन थरणाली (यथा--सयुक्त राज्य अमेरिका) में 
कायपालिका द्वारा विधि निर्माण के सदम म प्रधान भूमिका नही निभायी जाती है । 
पमी विधि विधायकों द्वारा अस्तावित् की जाती हैं । समुक्त राज्य अमेरिका म विधि 
निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की अपक्षा काँग्रेस को अधिक अवसर प्राप्त हैं। भत 
वहाँ काँग्रेस के सदस्यों (कांग्रेसजन) एवं सम्बा घत समितियों के सदस्थों से भ्रस्पक 
स्थापित करना एवं उ'हू अपन पक्ष मे प्रमावित करना आवश्यक है। इसलिए समुक्त 
राज्य अमरिका म॑ सर्म्या घत देवाव समूह द्वारा काग्रेसजनो को प्रभावित करने वाले 
कमचारियों (!.000५05) की नियुक्ति की जाती है । य सीनेटरी एवं श्रतिनिधि सदन 
के सदस्या तथा समितिया के सदस्यों का समयन प्राप्त करने के लिए उ'ह घूस देत हैं 
और हर प्रकार क श्रप्ट एवं अवाछनीय साधना को अपनाने म॑ नहीं हिचक्ते है। 
ससदोय व्यवस्था म विधि निर्माण पर शासन (रा प्मण्डल) का एकाधिकार होता है। 
मा जिमण्डल के द्वारा 85 से 90 प्रतिशत तक विधेयक ससद मे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत 
किये जादे हैं । दलीय वहुमत क॑ कारण उनका पारित हो जाना स्वाभाविक है। 
व्यक्तिगत सदस्या द्वारा प्रस्तावित विधेयक मां त्रमण्डल के समथन से ही पारित ही 
सकते हैं । स्पम्ट है ससदीय व्यवस्था प्रधान देशा में किसी समूह बिटोप को अपने हित 
मे वाद्धित विधि के निर्माण हंतु सम्बा घत मे नी, मज्ालय एव माँ तमण्डल को प्रभा 
वित करना आवश्यक है । ससदोम व्यवस्था में दलीय स्तर पर दलीय दबाव द्वाए भी 
बाछित विधि का मिर्माण करा सकना सम्भव होता हैं। यदि किसी मर्जी द्वारा कोई 
विधेयक किसी रूप मे विधानमण्डल म अस्तुत किया जाता है तो इसका यह सहज अर्थ ५ 
है कि उस रूप मे उस विधेयक को पारित करने का निर्वय म/्वरिमण्डस से * टः 
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यदि उसम परिवत्तन या सश्योधन कराना है तो वह विधानमण्डल के स्तर पर नहा 
अपितु मा प्रमण्डलीय स्तर पर ही सम्मव है । भव सिद्धात एवं सगठन मी दृष्टि से 
राजनीतिक दला वी दाक्ति या शक्तिहीनता का दबाव समूहों की शक्ति या शक्तिहीनता 
से कोई सम्बंध नही है ॥ 

सयुक्त राज्य अमेरिका एक वृहृद्‌ दश है। वहाँ के क्षेत्रीय हित भिन्न भिम्न हैं । 
विभिन्न क्षेत्रा स सम्बोधित हित अपने स्वार्थों के अनुरूप सघीय नीति को प्रभावित 
करने का हर सम्भव प्रयत्न करते हैं । इससे मो सयुक्त राज्य अमेरिका म॑ दवाव-समूहां 
की सख्या एय प्रमाव मे असाधारण वृद्धि हुई है। प्रिटेन मं समुक्त राज्य अमेरिका 
की भांति दवाव-समूहा द्वारा विधानमण्डल को सीधे प्रमावित नही क्या जाता है। 
फ्रास म ब्रिटेन को अपेक्षा दबाव समुह अधिवः शक्तिशाली हैं परतु उतने ही वे अनु 
त्तरदायी भी हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि फ्रास म॑ ससदीय व्यवस्था होते हुए 
भी बहुदलीय पद्धति के कारण विधि निमाण म कायपालिका की भूमिका प्रमुख नहीं 
है। फ्रेंच विधानमण्डल--असेम्बली---मा त्रमण्डल की अपेक्षा अधिक श्वाक्तिशाली है 
ओऔर विधि निर्माण म उसकी भूमिका प्रमुस है । 

दबाव-समूहो के काय एवं कार्यपद्धति 


दबाव समूहो के फाय 
दबाव समूह्दा का क्या काय है ? दूसरे शब्दों मे, वे देश की राजनीतिक प्रक्रिया 


का फ़िस प्रकार प्रमावित करते है ? प्रभावित करने के उनके साधन एव पद्धति क्या है ? 
जाघुनिक जटिल समाज मे व्यक्ति अकेले अपने हितो की रक्षा नही कर सकता है, अत 
विभिन्न प्रकार के समूहों, सगठना का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए, श्रमिकों 
द्वारा अपनी मांगें पूरी करने के लिए जब सुहढ श्रमिक सगठन का निर्माण किया गया 
तो उद्योगपतियों ने मी मिलकर अपनी रक्षा के प्रयत्न करना प्रारम्म कर दिया। 
अत यह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगिक या विकासो मुख समाज म व्याप्त प्रति 
स्पर्धा एव जठिलता के कारण विभिन्‍न समूहो का उदय हुआ है | एक हित-समूह मे 
एक ही हित वाले व्यक्ति शामिल होते हैं । समूह जीवित रहने के लिए आवश्यक होते 
हैं। थत् आधुनिक काल मे दबाव या हित समुहं अनिवाय ही नही, अपितु बाछुतीय 
होते हैं । 

दबाव समूहो के सामा-यत निम्न काय है 

(4) अपने सदस्यों के हितो--आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
(जिह प्राप्त करने के लिए हित समूह का निर्माण किया गया है)--को प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना। राज्य के सकारात्मक स्वरूप एवं नियोजन के कारण उसकी श्षक्तियो मं 
असाधारण वद्धि हुई है। शासन की सत्ता रूपी तलवार स हित समूह अपन संदस्या 
की रक्षा के लिए ढाल का काय करते है। , 

(2) आधुनिक समाज मे हितो की विभिनता एवं अधिकता पायी जाती है। 
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अनेक प्रकार के हित समाज में पाये जाते है । हित वैभि य के फलस्वरूप मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक जीवन मे विभित क्षेत्र खुल जात हैं। सामा- 
जिक जीवन में किसी एक हित की प्रधानता भी नहीं होती और न उसका एकाधिकार 
ही होता है । दवाव समूहों के द्वारा हितो की विविधता एवं उनम प्रतिस्पर्धा कों सहज ही 
प्रश्रय प्रदान किया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अप्रत्यक्ष रूप मं सामाय मत (९०0 
8८॥809) के निर्माण म॑ सहायक होते हैं । लोकत त्र मे विचार विमश एवं बाद विवाद 
की स्वत-यता एक अनिवायता होती है अ यथा उसे लोकत न कहना ही गलत है। 
यदि किसी समाज में मतभेद एवं विचार विमश की गुजाइश नहीं है तो वह सर्वाधि- 
कारी समाज (०शाध्य&॥ 500७9) है । ऐसा समाज मतिहीन होता है तथा उसमे 
मानव व्यक्तित्व के कुण्ठित होने की हर सम्भावना होती है। लोकत-न म॑ मतभेद एंव 
मत वैमि -य स्वाभाविक है। दवाव समूह के द्वारा यह मतभेद एवं मत वैभि“य जमि- 
व्यक्त होते रहते हैं । दवाव समूहा म पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी होती रहती है लेकिन 
उनकी यह प्रतिस्पर्धा आत्मघाती नहीं होती । व एक दूसरे का केवल उस सीमा तक 
ही विरोध करते हैं जहां तक कि उनके हिंतो मे सघप होता है। 

(3) दबाव समूह लोकत-ज मे बाधक नही है, अपितु बे लोकतान की व्यवस्था 
मे सहायक होते है। अत उह लोकत ज का पर्यायवाची कहने म कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिए। वतमान समाज मे व्यक्ति व समूहो के हिता में कोई विरोध नहीं है ' 
लोकत त्रीय समाज मे व्यक्तियों को पर्याप्त स्वत ता प्राप्त है, विभिन विकल्प उप 
लब्ध होते हैं, कोई दवाव एवं धांस का वातावरण नहीं होता । समाज के विभिन 
हित समूहा द्वारा शासन की अनुचित नीतियो का विरोध समाज के असंगठित जना 
की तरफ से किया जाता है। 

(4) निर्वाचन काल म॑ दबाव समूहों द्वारा लाकता तक व्यवस्था को जीवित 
एवं जागृत रखा जाता है। वे इस काल म॑ कायपालिका की निरकुशता पर अवरोधक 
रूप मे काय करते हैँ । अपने हिता की रक्षाथ अपने विशिष्ट ज्ञान तथा प्रभावित करने 
की असाधारण कला का उत्साहपुवक प्रयोग करके सदन एवं समिति स्तर पर वे विधि 
निर्माण को प्रभावित करते है 

(5) दबाव समूह सावजनिक हिंत की भपेक्षा अपने व्यक्तिगत ममूह हित में 
अधिक सक्रिय होते है, परन्तु दबाव समूहो के द्वारा समम्बा घत विषयो म विशेषकर तक- 
नीकी एवं विशिष्ट मामलो मे जो आकडे जौर तथ्य उपस्थित किये जात॑ हैं वे प्रशासका 
एवं विधायकों के लिए विधि-निर्माण म पयाप्त सहायक होत हैं । 

(6) प्रतिनिधित्व के सम्बंध म भी दवावन्समूहा द्वारा महत्व भूमिका 
निमाई जाती है। प्राय प्रत्यक देश म प्रतिनिधिया का निर्वाचन क्षेत्रीय था ४45 
होता है लेकिन मतदाता का हित केवल एक क्षेत्र सं ही सर्म्वा घत नहीं 
उसके अनेक व्यावसायिक सामाजिक एबं आय हिंत हात हैं। ६४०) 
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यदि उसम परिवतन या सशोधन कराना है तो वह विधानमण्डल के स्तर पर नहीं 
अपितु मी श्रमण्डसीय स्तर पर ही सम्भव है । नत सिद्धांत एवं सगठन की हृष्टि से 
राजनीतिक दला की शक्ति या शक्तिहीनता का दबाव समूहा की शक्ति या झत्तिहीवता 
से कोई सम्बंध नहीं है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका एव बृहद्‌ देश है। वहां के क्षेत्रीय हित भिन्न मिन्न हैं । 
विश्रिप्न क्षेत्रा से सम्बाधित हित अपने स्वार्थों के अनुरूप सधीय नीति को प्रमावित 
करन का हर सम्भव प्रयत्न करते हैं । इससे भी समयुक्त राज्य अमरिका म॑ दवाव-समूहो 
की सख्या एवं प्रमाव में असाघारण वद्धि हुई है। प्रिठेन मं समुक्त राज्य अमेरिका 
की भाति दबाव-समूहा द्वारा विधानमण्डल को सीधे प्रभावित नही क्या जाता है। 
फ्रास मे ब्रिदेन की अपेक्षा दबाव समूह अधिक द्ाक्तिशाली हैं परतु उतने ही वे अनु 
त्तरदायी भी हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि फ्रास म ससदीय व्यवस्था होते हुए 
मी बहुदलीय पद्धति के कारण विधि निर्माण म कायपालिका वी भूमिका प्रमुख नहीं 
है । फ़ेच विधानमण्डल--असेम्वली--मात्रमण्डल की अपेक्षा अधिक श्षक्तिशाली है 
और विधि निर्माण म उसकी भूमिका भ्रमुख है। 

दबाव-समूहो के कार्य एवं कार्यपद्धति 


दबाव समुहो के काय 
दबाव समूहां का क्‍या काय है ? दुसरे शब्दों मे, वे देश की राजनीतिक प्रत्रिया 


को किस प्रकार प्रभावित करते है ? प्रमावित करने के उनके साधन एवं पद्धति क्‍या है ? 
नाधुमिक जटिल समाज मे व्यक्ति अकेले अपने हितो को रक्षा नही कर सकता है, अत 
विभिन्न प्रकार के समूहों, सगठनो का निर्माण हुआ है । उदाहरण के लिए श्रमिका 
द्वारा अपनी मार्गें पूरी करने के लिए जब सुहद श्रमिक सगठन का निर्माण किया गया 
तो उद्योगपत्तियों न भी मिलकर अपनी रक्षा के प्रयत्त करना प्रारम्भ कर दिया। 
अत यह स्पष्ट है कि आधुनिक ओद्ोगिक या विकासो मुख समाज मे व्याप्त प्रति 
स्पधा एवं जटिलता के कारण विभिन समूहो का उदय हुआ है । एक हितन्समृह मं 
एक ही हिंत वाले व्यक्ति शामिल होते हैं । समुह जीचित रहने के लिए आवश्यक होते 
हैं। अत जाधुतिक काल म दबाव या हित समूह अनिवाय ही नहीं, अपितु वाछनीय 
होते है । 

दबाव समूहा के सामा यत निम्न काय हैं 

() अपने सदस्यों के हितो--आरथिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
(जिह प्राप्त करते के लिए हित समूह का निर्माण किया गया है)--को प्राप्त करने का 
प्रयस्त करना। राज्य के सकारात्मक स्वरूप एवं तियोजन के कारण उसकी शक्तियों में 
असाधारण वृद्धि हुई है । शासन की सत्ता रूपी तलवार स हित समृह अपने सदस्यों 
की रक्षा क लिए ढाल का काय करते है। 

(2) आधुनिक समाज मे हितो की विभिनता एवं अधिकता पायी जाती है। 
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अनेक प्रकार के हित समाज में पाय जाते हैं। हित वैभि“य के फलस्वरूप मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक जीवन म विभिन क्षेत्र खुल जात॑ हैं । सामा- 
जिक जीवन म॑ किसी एक हित को प्रधानता भी नहीं होती ओर न उसका एकाधिकार 
ही होता है | दवाव समूहा के द्वारा हितो को विविधता एवं उनमे प्रतिस्पर्धा को सहज ही 
प्रश्रय प्रदान किया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अप्रत्यक्ष रूप म सामाय मत (एणा 
&07598) के निर्माण मे सहायक होत हैं । लोकत-त्र मे विचार विमश एवं वाद विवाद 
की स्वत-त्रता एक अनिवायता होती है अयथा उसे लोकत-त कहना ही गलत है। 
यदि किसी समाज मे मतभेद एवं विचार विमश की गुजाइश नही है तो वह सर्वाधि 
कारी समाज (प०४0॥४72॥ 80०८५) है । ऐसा समाज ग्रतिहीन होता है तथा उसमे 
मानव व्यक्तित्व के कुण्ठित होने की हर सम्भावना होती है । लोक्तान में मतभेद एवं 
मत वमि य स्वामाविक है। दवाव-समूहो के द्वारा यह मतभेद एवं मत वेभि य अभि- 
व्यक्त होते रहते हैं । दबाव समूहा म पारस्परिक प्रतिस्पर्धा मी होती रहती है लेकिन 
उनकी यह प्रतिस्पर्धा आत्मघाती नही होती । वे एक दूसरे का केवल उस सीमा तक 
हो विरोध करते हैं जहाँ सक कि उनके हिंता मे सघप होता है । 

(3) दबाव समूह लोकत-त्र मे वाधक नही है अपितु वे लोकत-न की व्यवस्था 
में सहायक होते है। अत उह लोकत-न का पर्यायवाची कहने मे कोई आपत्ति नही 
होनी चाहिए। वतमान समाज मे व्यक्ति व समूहो के हिता म कोई विरोध नही है ! 
लोकत नीय समाज मे व्यक्तिया को पर्याप्त स्वत जता प्राप्त है, विभिन विकल्प उप 
लब्ध होते हैं, कोई दबाव एवं धौस का वातावरण नही होता । समाज के विभिन 
हिंत समूहो द्वारा शाप्तत की अनुचित नीतियो का विरोव समाज के असंग्रठित जना 
की तरफ से किया जाता है । 

(4) निर्वाचन-काल म॑ दवाव समूहो द्वारा लोकतारनिक व्यवस्था को जीवित 
एवं जागत रखा जाता है। वे इस काल मे कायपालिका की निरकुशता पर अवरोधक 
रूप में काय करते हैँ। अपने हितो की रक्षाथ जपने विशिष्ट ज्ञान तथा प्रमावित करने 
की असाधारण कला का उध्साहपूवक प्रयोग करके सदन एवं समिति स्तर पर वे विधि- 
निर्माण को प्रभावित करते हैं 

(5) दबाव समूह सावजनिक हित की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत समुह हित में 
अधिक सक्रिय होते है, परन्तु दबाव समूहा के द्वारा सम्बाधित विषयो म विशेषकर तक- 
नीकी एवं विशिष्ट मामलो म॑ जो आकडे और तथ्य उपस्थित किये जाते हैं वे प्रशासका 
एवं विवायका के लिए विधि-निर्माण मे पयाप्त सहायक होते हैं । 

(6) प्रतिनिधित्व के सम्बघ मे मी दवाव-समूहा द्वारा महत्वपूण भूमिका 
निभाई जाती है। प्राय प्रत्येक दझ्म म प्रतिनिधिया का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर 
होता है लेकिन मतदाता का हित केवल एक क्षेत्र स ही सम्बावित नही होता हू * हर 
उसके अमेक व्यावसायिक, सामाजिक एवं अय हित हांत हैं। स्मरणीय है कि 
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नीतिक दला के माध्यम से उसबः इन विभिन्न हिता की पूर्ति सम्भव नहीं होती है। 
लत समान हित वाले व्यक्तिया द्वारा समूह या सघ का निर्माण बिया जाता है जिससे 
कि वे शासकीय नीति को अपन हित म प्रमावित वर सदः | अत दवाव समूह व्याव 
सायिक प्रतिनिधित्व वे लाभा को पूण करते हैं। समाज के विश्िप्ट हिता का प्रति 
निधित्व करने के' कारण राजनीतिक व्यवस्था भ दवाव-समूहां का प्रमावपर्ण स्थान 
होना स्वामाविव होता है। इनके द्वारा शासकीय नौति एवं सावजनिक' आकाक्षा के 
मध्य समवय स्थापित किया जाता है । दवाव-समूहा द्वारा विशेषकर समाज के 
औद्योगिक एवं आथिकः हिता का प्रतिनिधित्व क्या जाता है। विधायका को अपन पक्ष 
मे प्रभावित करके दबाव-समूह प्रत्यक्षत जनकल्याण की वद्धि में योग देत हैं । 

(7) निर्वाचन-काल म॑ प्रतिनिधियों के चयन मे दवाव समूहों द्वारा महत्वपूण 
भूमिका निभाई जाती है । विभि न हित समूहा की विभिन दलो मे प्रमावपूण स्थिति 
हुआ करती है क्योकि राजनीतिक दला को वे समय समय पर आथिक सहायता प्रदान 
करते है। सामाय निर्वाचन के समय दलीय प्रत्याशी के रूप मं विभिन दबाव समूह 
अपने उम्मीदवारों के लिए मरसक प्रयत्न करते हैं । 


दबाव समूहो की कायपद्धति 

अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं अपनी प्रमावशीलता की वद्धि एवं स्थायित्व के 
लिए दबाव समूहों द्वारा निम्न उपायो का अनुगमन किया जाता है 

() इनके सगठन सुदृढ़ होते हैं । उनके द्वारा वंतनिक प्रचारका (7.009 
४3) की नियुक्ति की जाती है | उनके सुसज्जित एवं विधिवत कार्यालय होते हैं ॥ ये 
प्रचारक सदव जागरूक रहते हुए विधायका से निकट सम्पक एवं सम्बंध स्थापित 
करते है जिससे कि विधायकों को समूह के हिता के सम्बंध म अवगत करने तथा 
उनकी सहायता प्राप्त करन मे सरलता हो सके। 

(2) अपने हितों के सम्व ध मे दवाव समूह प्रचार करते है जिससे कि जनमत 
को प्रभावित किया जा सक॑ | प्रचार के आवुनिक्तम साधनों जसे कि समाचार पनरा 
मे विज्ञापनो एवं लेखो का प्रकाशन, रेडिय। एवं टलीविजन दारा प्रचार पुस्तको तथा 
सूचना-पत्रिकाओ का प्रकाशन जादि का प्रयोग किया जाता है। दवाव समूहो द्वारा 
विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताजा से उसे अपने हित म॑ प्रभावित करने के लिए 
पत्न मिजवाने की व्यवस्था की “ी है। कि / “५ मण्डल को भी भेजने की थे 


व्यवस्था करते है। शा ( थ करते हैं। वाद्धित एव 

जावद्यक विधेयक की समक्ष प्रस्तुत करते है। 

हित समूहा के द्वारा इस , न हे 
(3) विधानमण्डल न 


करने का ५७ /ए” द्वारा 
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सक्रिय रहते है । प्रमुख आधिक समूह अपने स्थायी एजेट रखते है और आवश्यकता 
पड़ने पर प्रमुख वकीलो को इस काय के लिए नियुक्त करते हैं । 

(4) विधायको को वे सर्म्बा वत मामलो में आवश्यक सूचना एवं आड़े प्रदान 
करते हैं । 

(5) दबाव समूह अपने हितो से सहानुभूति एवं सहयोग रखने वाले व्यक्तिया 
को, मले ही वे किसी भी दल के क्या न हो, निवाचनो मं विधायक पद के लिए अपना 
प्रत्याशी मनोनीत करने का प्रयत्न करते हैं और विजयी बनाने के लिए हर प्रकार 
का प्रयत्न करते हैँ। निर्वाचना मे दवाव समूहो द्वारा उम्मीदवारा का समथन एवं विरोध 
इस बात को घ्यान में रखकर किया जाता है कि उनके हिता के प्रति उसका क्‍या 
दृष्टिकोण है ? हितो के प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रत्याशी को विजयी बनाने के 
लिए बे हर प्रकार का प्रयत्न करते है। निर्वाचन मे विजयी होने पर इन विधायकों 
के लिए सहायता करनें वाले हित समूहा के हित एव दबाव की उपेक्षा करना सरल 
नही होता है । 

(6) दबाव समूहों द्वारा अपनी उचित एवं 'यायसगत मांगा को मनवाने के 
लिए वध एवं खुले उपायो का सहारा लिया जाता है। लेकिन कभी-कभी इनके अभि 
कर्ता अपने स्वार्थों की उपलब्धि के लिए अनुचित एवं भ्रष्ट साधना, रिश्वत एव अय 
कुत्सित उपाया, जसे स्तिया का भी उपयोग करते है । विधायका से सम्पक स्थापित 
करने के लिए वे उह मोज एवं पाटियो म॑ आर्मा तत करते हैं । यह ठीक है कि 
विधायकों को केवल मोज देकर ही अपने पक्ष मे नही किया जा सकता है परतु इस 
प्रकार उनस घनिष्ठता बढाने के अवसर तो प्राप्त हो ही जाते है। सयुक्त राज्य अमे- 
रिका म॑ दबाव समूहो के द्वारा समितिया के सदस्यों को प्रमावित करने का भी प्रयत्त 
किया जाता है । ब्रिटेन मे दबाव समूहा के लिए ससद सदस्या को व्यक्तिगत रूप से 
प्रभावित करना कठिन होता है क्योकि वहाँ दलीय समठन अपेक्षाकृत कठोर एव शक्ति 
शाली है । अत ब्रिटन म हित समूहो के द्वारा दलो को प्रमावित करने का प्रयत्न 
किया जाता है या दबाव समूह दल के साथ सगठित हो जात हैं। उदाहरणाथ श्रमिक 
सधो ने श्रम दल के साथ गठब धन कर लिया है। इसके विपरीत, कृपक सथ अनुदार 
दल स॑ सर्म्वा घत है। ब्रिटिश दबाव-समूहा द्वारा माँ तमण्डल एवं सम्बोधित विभाग 
के मं जी एवं कमचारिया क विचाराधीन विधेयका को भी समूह के हिंता के अनुरूप 
प्रभावित करने एवं तदनुरूप सशोधित एवं अस्वीकृत करने का हर सम्भव प्रयत्व किया 
जाता है । 

विभिन्न देशो में दबाव समुहो को स्थिति 
सपुक्त राज्य अमेरिका मे दबाब-समृह 

सयुक्त राज्य अमेरिका म दवाव समूहा को विश्ेप स्थान प्राप्त है आर दश 
की राजनीतिक व्यवस्था म उनकी स्थिति महत्वपूण है। श्री इ एस प्रिफिब्स के 
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अपुप्तार, पगुक्त राज्य जमरिया मे घार प्रमुस "बाय मूह हैं) 4 राजनीतिक ह्दि से 
पापी प्रभायणाली हैँ। ये दवाव-समूहु हँ--स्यापार, एपि, श्रमिका एवं पद्यन प्राप्त 
संनिया (५८८०5) स सर्म्या घत समूह । बृउझजा (०8८४) स॑ सरम्बापित पँचिवें 
दबाव समूह का उदय हो रदा है । ट्वितीय स्तर पर धासबीय बमचारिया, नीग्री जाति, 
उपभोक्ताओं अतर्राष्ट्रीययावादिया आदि पे दबाय समूह हैं। इसफ अतिरिक्त यकीता 
(अधिवक्ताजा) एव डायटरा क नो हित समूह हैं परतु व॑ बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। 
धामिय समुदाया से सर्म्या पत विभिन्न हित-समूह हैं जो केयल बमी कमी ही साव 
जगिन' मामला मे गति सेत हैं। फेडरल काउसल ऑफ पर्चेज ऑफ प्राइस्ट इन अमे- 
रिया एप दी नशनस बपालिय वेलफेयर धामिर सप मे! उदाहरण हैं । स्त्रियां से 
सर्म्या पत भनेर द्वित समूह हैं पधा--स्त्री मददाताआं की लोग, अमरिकी विश्व 
विद्यालया था महिला रामाज, व्ययसाया तथा सेवारत महिला मण्डल, आदि । यह 
सभी सगठन राजनीतियः मामला म रुचि लेते हैं। सामाजिय मामलो म रुचि लेने वाले 
दबाव समूह (यथा--अमरियन मद्यनिषेध संघ) इनसे पृथवः है। 

व्यापार एवं स्यवसाया से सम्बाधित मुख्य दवाव-समूहा म प्रमुस हैं-- वाणिज्य- 
मण्डल (0० टाशाफद ० एग्ागराथ८०), निर्माताओं का राष्ट्रीय सघ (706 
र्ाणाठ। #55०००॥०॥ ० 09709०ए्रणा$), अमेरिकन श्रमिक सघ, रेल यातायात 
आत संघ, सान कमचारी सध, औद्योगिक सगठना की काँग्रेस (7॥० (0०0॥8०55 ० 
]700807 0:780॥5907$), अमेरिकन फाम व्यूरो, राष्ट्रीय कृपक सघ आदि। 
व्यावसायिक समूह म प्रभुख हैं--अमेरिक्न चिकित्सा सघ (हैशधाप्या 'रैल्वाल्ा 
5&85००४॥०ा) राष्ट्रीय शिक्षा सघ (ए4॥०7० 800८थ॥०॥ 8550000॥), इजी- 
मियरो का सघ तथा अमेरिकन वार एसोसियशन । इन व्यावसायिक समूहा मे दो 
प्रकार के समूह होत॑ हैं । प्रथम तो वे समूह हैं जो सम्पूण व्यवसाय का प्रतिनिधित्व 
करत हैं एवं उसके हित की हष्टि से काय करते हैं । इस प्रकार के समूहों का एक 
प्रसिद्ध उदाहरण उत्पादको का राष्ट्रीय सध है। द्वितोय वे व्यावसायिक सघ या समूह 
हैं जा कुछ विशिष्ट उद्योगो के हिता के लिए ही काय करते हैं, यथा--रेल यात्तायत्त 
संघ एवं अमेरिकन पेट्रोलियम सस्थान । इस प्रकार के समूह अपने व्यावसायिक हितों 
की रक्षा एवं सवधन के लिए सतत्‌ रूप से सन्रिय होते हैं । 

घामिक सघो के द्वारा भी सयुक्त राज्य अमेरिका भ अपने विचारों के प्रचार 
एव प्रसार तथा हितो का रक्षाथ ट्याव समूहों का निर्माण हुआ है, उदाहरणाथ, 
प्राटेस्टेटट चर्चों को राष्ट्रीय समिति ने रमभेद के मामला म रुचि ली थी । पद्न प्राप्त 
सैनिका एवं देशभक्तो के सघो (90000 हा0ग्रां) की सदस्य सख्या बहुत बडी है। 


9 नीग्रो जाति क हितसमूह का एक उदाहरण काल व्यक्तिया एव स्त्रिया का राष्ट्रीय 
विकास सघ ([॥6 शाणार 85800270  0ि ९ 89 वात्हादया 


एग०्णव्ठ ए6०फ़ौ& ००त परण्णथा) है। 
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इस प्रकार के प्रमुख समुह ह अमेरिकन लेजियन (877८7८४॥ ,88707) तथा विदेशी 
युद्ध के वद्ध सैनिक समुह (प॥6 एक ० #0ा०ट्टा। ४४5) । दोनो प्रकार के 
उपरोक्त सघ देश की राजनीति मे तक्रिय भाग लेते हैं। अमेरिका मे कृषि से सम्ब- 
वित भी दो प्रकार के संघ या समुदाय हैं । एक जो सम्प्रृण उद्योग के हिंतो का सर- 
क्षण एव प्रतिनिधित्व करते हैं । इस प्रकार के समूहा के उदाहरण हैं. अमेरिक्स फाम 
ब्यूरो फेडरेशन [786 टैध्वाप्या फिशाए फ्रेघट्यूए ए8022॥07) एवं राप्टीय कृपक 
संघ (]॥6 फिल्या।णा् एशापा&:5 (700) | इन सधा का यह प्रयत्त रहता है कि सम्पूण 
कृषि उद्योग से सम्बीधत हिता की रक्षा की जानी चाहिए ओर कृषि सम्बधी सामाय 
नोति, जसे कि इपि उत्पाद के प्यूनतम मुल्यो का निर्धारण एवं अमेरिकी कृपको की 
विदेशी उत्पादन जनित प्रतियोगिता से सुरक्षा के निर्माण का श्रयत्त करना चाहिए। 
क्पि के विश्विप्ट उत्पादनों एवं वस्तुओं से सम्बंधित भी कुछ समूह हाते हैं. यंथा-- 
अमेरिकन सोयावीन संघ । इस प्रकार का एक आय उदाहरण दुग्ध उत्पादका का राष्ट्रीय 
सहयोगी सभ (प7॥०]पथाणा्य 00 0एलकञाएड 'गी, 00007९2८5 #€0९:४७०४) है | 


सभी प्रमुख दवाव समूहो क राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सगठन होते है। इस 
दवाव समुहो की स्थानीय इकाइयाँ ग्राम या नगर-प्रब॒घ मे सुधार के लिए प्रयलशझोल 
रहती हैं। समाज विकास सघ (776 0०779 790705 थ॥९07६ 255004॥075) 
ग्राम या लगर मे प्रकाद एवं पुलिस प्रवध पर तजर रखते है । इन सघधा के द्वारा 
जनता का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रचार भी किया जाता है । 

हजारा दवाव समूहा ते अमरिकी राजधानी वाशिगठन मे अपने कायालया की 
स्थापना कर रखी है। इनके द्वारा अपने हिंता के सवद्धन के लिए जिन प्रचारकों या 
अभिकर्ताओं की नियुक्त किया जाता है, वे विधि तिर्माण और प्रशासनिक संगठन एवं 
कायपद्धति की वारीकिया से मली प्रकार परिचित होते हैं ॥ अधिकाद समूहां वे अमि- 
कता पत्रकारों, बकीलो, भृतपूव काग्रेसजना एवं अवकाश प्राप्त उच्च पदाधिकारियी के 
वग मे से चुने जाते हैं और उहू पर्याप्त वेतन दिया जाता है । 

अमेरिका में दबाव समूहो के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है और 
निम्नाकित तत्वा ने अमेरिकी राजनीतिक जीवन म इनके विकास में योग दिया है--- 
() शिथिल दलीय संगठन, (2) विचार एवं अभिव्यक्ति को स्वत ब्रता, (3) स्वतन्त्र 
विधि सिर्माण प्रक्रिया यात्री सभी के लिए विधि द्विमाण प्रक्रिया को श्रमावित करने के 
अवसर, (4) शासन का व्यापक कायकेव | सयुक्त राज्य अमेरिका मे संत्द प्रधान 
देश की साति विधि तिर्माण एव घावजनिक नीतियो पर संसद के बहुमत दल का 
एकाधिकार नही है। अमेरिका म तो समी विधयक काँग्रेस के सदस्यों द्वारा 
प्रस्तावित किये जाते है। समितिया उन पर विचार करती हैं और उनका स्वीकार या 
अस्वीकार करती हैं । बत्त ऐशी स्थिति में विभिन्न दवाव-समूहा द्वारा विधि निर्माण 
को प्रभावित करना सरल हाता है। 
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सयुक्त राज्य अमेरिका में दवाच समूहा का विशेष महत्व है। उहू विधान 
मण्डल के ऐसे तृतीय सदन की सज्ञा दी जाती है जो सविधान को सीमा के वाहर काय 
करते है । वे अत्यधिक प्रभावशाली होते है। लास्की ने दबाव समूहो पर प्रकाश डालते 
हुए कहा है कि ट्याव समूहा मे स्पष्ट असगति होते हुए भी इनकी सत्ता को कम नहीं 
समभना चाहिए। सदन के सदस्य के लिए वे बहुत कुछ कर सकते है. उसके 
भाषणों को तैयार करके वे उसकी सहायता कर सकते है, उसका ऐसा प्रचार कर 
सकते है जिसकी उसे कोई आशा न हो । सभी प्रचारका का प्रमुख समाचार-पत्रो की 
ऐजेससियो, पतकारो आदि स परिचय होता है । यदि प्रचारकगण चाहे तो विधायक 
को राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करा सकत हैं यदि काग्रेस के किसी सदस्य को 
योग्य प्रचारका की सेवाएँ उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो जाती है तो वे उसके राज 
नीतिक जीवन म॑ निर्णायक प्रमाणित होती है ।!" अमेरिकी दवाव समूहों के द्वारा 
स्थायी रूप से कसी भी दल का समथन नही किया जाता है । उनके लिए उनके हित 
सवरपिरि होते हूं एवं अपनी स्थिति को सुहृढ बनाये रखने के लिए वे दलों को परस्पर 
लडाने का भी प्रयास करते रहते हैं । दोनो दलो म अपनी स्थिति को सुहढ रखने के 
लिए समय समय पर दोनो दला को आथिक सहायता प्रदान करत है । 


प्रेट ब्रिठेन में दबाव समूह 

ग्रेट ब्रिटेन मे दवाव समूह नवीन नहीं हैं लेकिन सयुक्त राज्य अमेरिका की 
भाँति दवाव समूहा का वहाँ महत्व नही है। 9वी सदी मे चार्टिस्ट भआदोलन एवं अनाज- 
विरोधी सघ (80४ (०77 7.39 7,८88००) सश्चक्त एवं क्रियाशील दबाव समूह थे । 
आधुनिक ब्रिटेन म इनकी सख्या मे वद्धि हुई है । छ्लीयरे के अनुसार ब्रिटेन मे शायद 
दही ऐसा कोइ व्यवसाय है जिस पर देश की किसी समिति क॑ विचार करने पर उस 
समिति के समक्ष उस व्यवसाय के हितो का प्रतिनिधित्व करन वाला कोई समुदाय ने 
हो ।! त्रिठिश दबाव समूहा को वर्गक्ृत करना कठिन है । विभित आधथिक हितों के 
सरक्षण करन वाले प्रमुस दबाव समूहा म॑ ब्रिदिश औद्योगिक सघ ([॥6 7६४शक्ा0 
० छत ग्र778॥65), यातायात एवं सामाय श्रमिक संघ (प्रद्माउएण7 गे 
ठछ्ाल॥। ए०ग,८०$ ऐग्राणा), खनिज श्रमिकों का राष्ट्रीय सघ (06 ]र६७०४० 
एगा०३ ० 0॥॥6 ७०१०५), जहाज निमाण कमचारी सघ वस्न कारखाना श्रमिक 
सघ आदि प्रमुख हैं । इन सघो की विभिन्न एव घटक इकाइयाँ भी हैं । इनस कम महत्व 
पूण दबाव समूहा मे “बुश निर्माताआ का राष्ट्रीय समाज या प्लम्बरा की राष्ट्रीय 
सोसाइटी आत हैं| ब्रिटेन म किसी व्यवसाय के मालिकां द्वारा मिलकर भी सघ या 
सगठत वा निर्माण कर जाता है|. < एय उद्योगा से सम्बाधत ही 
केवल हित-समूह ना है ” द्वितों स सर्म्बा घत भी समूह 
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पाय जात हैं। कमी-समभी स्थानीय सस्याएँ आय सावजनिक सस्थाजा था शासकीय 
विमागी से मिलकर बिसी विशेष हित के सवद्धन व लिए सघ या सगठत का निर्माण 
बर लेती हैं, यथा--राष्ट्रीय आवास एथं मगर नियाजन समिति । ब्रिटन मे विचार- 
घाराज से सम्बंधित जनयः समूह ह। इनका उद्देश्य विसी विश्वास या विचारधारा 
का प्रचार करना हांता है, जम हि राष्ट्रीय घूम्र-्यान निषेध समिति, जानवरो ये प्रति 
क्ठोरता निषेष सप । धिक्षया या भी राष्ट्रीय सप टै। इस उर्तेश्य शिक्षका के काम 
ने' घण्ट, वेतन एवं सवा फ्री परिस्थितिया मे पुधार का प्रयत्न वरना है । 


ग्रट प्रिटन में दवाव समूह वा मायता दी गयी है जोर व झासन के जग क्के 
रूप मे स्वीकार किय गय हैं। धासकीय विभागा ये समक्ष दवाव समूहां को उपस्थित 
हान एच विचार प्रस्तुत फरन ये पूण अवसर प्राप्त हात हैं तथा इसता ये पूण लाभ 
भी उठाते हैं। श्रमिका स सम्बोधित श्रम सघ एवं मालिका व सधा बी सूची श्रम 
मात्रालय द्वाश प्रकाशित डायरयटरी म दी जाती है। सम्बाधित सस्थाजा एवं सधा से 
शाप्तन द्वारा सम्बीधत श्रश्नों क सम्बंध मे परामझ किया जाता है और शासन एवं 
हित समूहा में जाय दिन विचार विमश्ञ एवं परामझ्य होत रहत है। ब्रिटेन म ससदीय 
ब्यवस्था के कारण समूहा का विधायका एवं समितियां क सदस्था के मध्य प्रचार से 
किसी विशेष लाम की काइ भाशा नही द्वोती है। मात्रमण्डल नीति निर्धारित करता 
है अत्त माश्रिमण्डल का ही प्रिठिश दयाव समूह प्रभावित करत हू और मा त्रमण्डल 
को ही व प्रतिनिधि मण्डल भेजत हैं या अपना लिसित ज्ञापन भ्रस्तुत करत हूं। त्रिटिश 
हित-समूह दलो को भी प्रमावित करत हैं एव उतक माध्यम स माँ त्रमण्डल को अपने 
हित भ प्रमावित करन का प्रयत्न करत हूँ। इसके अतिरिक्त जनक दबाव-समूहो का 
दला से घमििष्ट सम्बध हाता है, उदाहरणाथ, श्रमिक सगठन श्रम दल से एवं क्पक 
मघ प्रधानत अनुदार दल स सर्म्बा धत है । 

ब्रिदेन मं अनेक दवाव समूहा के मुख्य कायालय ब्रिटिश ससद क॑ समीप ही हैं । 
वे ससद या उनकी समितियों म उपस्थित नही होते हैं, पर-तु उह शाही आयोगो 
के समक्ष विचार व्यक्त करत का अधिकार प्राप्त है। वे निर्वाचन काल मे प्रचार 
करके विधायका का प्रभावित नही करत हैं। प्रिटेन मे राजनीतिक दलो का प्राधाय 
है एवं उतका अपने सदस्या पर यूण नियामण होता है । कॉमास की समितिया अमे- 
रिकी समितियो की अपेक्षा बडी होती है । कितु उनकी भांति शक्तिशाली नही होती 
हैं। ब्रिटिश समितियां के कार्यों का निर्देशन भी दला क द्वारा ही फिया जाता है 
ओर मी उनका नेतृत्व एव माग दशन करत है । माँ नमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात्त 
तथा माजिमण्डल के समठन के कारण हित समूहा के लिए प्रचार की कोई गुजाइश 
नही है । अत ब्रिटिश दबाव समूह समाचार पत्रों के माध्यम से मतदाताबो को 
प्रभावित करने का भ्रयत्त करते है। उनके समक्ष अपने हितो की पू्ति सम्बधी तीन 
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विकल्प हैं. () जनम को प्रभावित करना, (7) ससद में अपना प्रतिनिधि भेजकर 
अपने हित का सरक्षण करना, एवं (7) शासन को प्रमावित करना ।?? अमे रिकन काग्रेस 
की मांति कॉमस सभा के दवाव समूहो द्वारा अपने हित मे विधायका को प्रभावित 
करने हेतु प्रचार काय नही किया जाता है। अनेक अवसरो पर ससद एवं उसकी दीर्धाओ 
में हित समूहों के प्रचार (7,090978) को ससदीय विशेषाधिकार का हनन घोषित 
किया गया है और यदि सदस्यो को प्रभावित करन के लिए रिश्वत, हिंसात्मक धमकी, 
अपशब्द, आथिक हानि पहुँचाने के प्रयत्न किये जाते है तो ऐसे कार्यों को दण्ड 
नीय अपराध घोषित क्या गया है । निश्चय ही कुछ ससद सदस्या को बाह्य सस्थाओ 
द्वारा आधथिक सहायता दी जाती है लेकिन ब्रिटिश ससद के नियमानुसार ऐसी स्थिति 
में सर्म्बा धत सदस्य संदन के समक्ष यह तथ्य स्वीकार करेगा कि वह अमुक मिजी 
हित से सम्बीधत है तथा कुछ अवस्थाओ मे वह सदन में मतदान से पृथक रहेगा। 


प्रश्न यह है कि ब्रिटिश ससदीय सदस्य एवं किसी बाह्य हित में क्या सम्बंध 
होने चाहिए ? इस सम्बंध म॑ एक विवाद 947 ई मे ब्रिटिश ससद के समक्ष आया 
था। एक ब्रिटिश ससदीय सदस्य लोकसेवा लिपिक सघ से सम्बीधत था एवं वहें 
उसका स्थायी महामत्री था । बाद म कुछ मतमेद उत्पन्न हो जाने पर सध ने उसे 
सवेतन एवं बोनस पर अवकाश ग्रहण करने के लिए तैयार कर लिया। सघ के दबाव 
से अपने को बचाने के लिए उसने सदन से प्राथना की कि सघ द्वारा ससदीय सदस्य 
को अपने विचारों के विरुद्ध बोलने के लिए वाध्य करके सध द्वारा ससदीय विशेषा 
घिकार का क्षतिक्रणण किया गया है । उसकी इस प्राथना पर कॉम स समा की विशेषा- 
घिकार समिति न॑ विचार क्या । समिति का मत था कि सघ द्वारा ससदीय विशेषा 
घिकार का उल्लघन नही किया गया है । साथ ही साथ समिति का यह भी मत था 
कि ससदीय सदस्यों को किसी बाह्य सघ से सम्बंध रखना एव आर्थिक लाभ प्राप्त 
करने से उसकी स्वत तता का अनुचित रूप मे हनन होता है । इस मामले के फल 
स्वरूप 947 इ मे कामस सभा ने एक शासकीय प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके 
अनुसार ससदीय विशेषाधिकार एवं भाषण की स्वत-त्रता की दृष्टि से यह सवथा 
असगत माना गया कि ससद का कीई सदस्य किसी ऐसी वाह्य सस्था से सम्बंध रखे 
और जिसके फलस्वरूप उसकी स्वाधीनता एव काय की स्वत जता सीमित होती हो ॥ 
दिसम्बर 947 ई मे कॉमस समा ने एक अ य प्रस्ताव पारित किया है | इसके 
अनुसार थदि कोई सदस्य रिश्वत लेकर गुप्त सूचना प्रगट करने एवं प्रकाशित करने 
का दोपी ठहराया जाता है तो रिश्वत देने वाला मी सदन का कोपभाजन होता है 
एवं परिस्थितियों के अनुकूल सदन को कायवाही करने का अधिकार प्रदान किग्रा 
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गया है | अत प्रचारकों या दवाव समूहो के अमिकर्तानों (88०75) को दण्डित 
करने की ब्रिटेन मे उचित व्यवस्था है ॥े 
फ्रास में दवाव समूह 
फक्राप्त मं सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारधाराबा से सम्बाीधित नतैक 
दवाव-समहो का अस्तित्व है । फ्रास मे केवल आधिक एवं श्रमिक हिता का प्रतिनिधित्व 
करने वाले सघा को ही दवाव समूहो में शामिल नही किया जाता है अपितु प्राविधिक, 
प्रशासमतिक एवं समाचार-पत्न तथा चच एवं विश्वविद्यालया की विचारधाराना से 
सम्बाधत सध भी दवाव समूहो की श्रेणी म आते हैं । चच से ठम्बीघत दवाव-समूदा 
का उदाहरण कैथोलिक चच सगठने है । विचारधारात्रा से तम्बाधत दवाव-समूह 
विभिन्न विचारा का समथन करके राजनीतिक जीवन क्रो प्रमावित करत हैं। समाचार- 
पत्न भी इसी श्रेणी मे आत हैं। फ्रास मे दवाव-समूहो का विज्ञाव सयुक्त राज्य बम 
रिका एव ग्रेट ब्रिटेन से सवधा भिन्न रूप में हुआ है। बहुदलोय पद्धति इसका प्रधान 
कारण है। क्रास मे अनक छोठे-छीट दला का उदय हुला है. निम्रद्के जाधार क्षेत्रीय 
एब भय हित है । अनेक छोटे दलो का अल्वित बेवच वसद तक ही चोमित है । 
इ हे छोटे राजनीतिक समूहों ($9॥गराधः ह्ा००:5) हो दच्य दी जाती है। प्राम मे 
राजनीतिक दलो एवं इन छोट छोट राजनीविक झटूरों के सत्प विनाजव-रखा सोचना 
कठिन है। विभिन्न स्वार्यों एवं हितों झय इत :पउन्द्धाद यननीविकर दवा के साथ 
गठबंधन कर लिये जात हैं, उदाहरघाड, याविऋ इग्ें ऋ कामर्सीय दवा से सतिध्ठ 
प्रम्बध हू । एम आर पी (90/7०७० ह४रूए८--०७ [कव्य्पध्या) मध्यम वर 
एवं कैयोनिक जनता के हिता छा “छ्य है लिए सईद वापस रदवा हू उठ उस सइब 
ही उनके समथन की प्रृण बाप डत्ये है 4 उ््येय छेत्रा छे दवा छा प्रविनिद्िई 
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अधिका रिया को प्रधानमत्री के निणयो के विरुद्ध सज्नाट से सीघे अपील करने का 
अधिकार था ।॥ स्पष्ट है, युद्धोत्तर-पृूव जापान मे सेना सर्वाधिक प्रभावशाली दबाव- 
समूह था । सनिक अधिकारियो का ओद्योगिक एवं व्यापारिक हितों से घनिष्ठ 
सम्बंध था । जापान के चार प्रमुख ओद्योगिक परिवार--मितसू, मित्सूविसी, सूमि- 
तोमो एवं यशोदा--जिह सामूहिक रूप म ज्यिवत्सू (2789250) कहते थे तथा जो 
देश के प्रधान 50 ओऔद्योग्रिक प्रतिष्ठानो के स्वामी ये सैनिक अधिकारियों एवं 
शासन से घनिष्ठत सम्बाधित थे। प्रधान राजनीतिक दला का भी इस सम्पत्तिशाली 
वग से सम्बंध होने के कारण उद्े प्रभूत आथिक सहायता प्राप्त होती थी ॥ अत 
ज्यिवत्सू सेना के अतिरिक्त द्वितीय प्रधान दवाव समूह था । 


युद्धीत्तर काल, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्त जापान मे इन सैनिक एवं पूजी 
वादी के द्वा का खात्मा कर दिया गया तथा बडे ओद्योगिक एवं बैंकिंग सस्थाना को 
समाप्त घोषित किया गया | चार प्रमुख ओद्योगिक परिवारा की सम्पत्ति छोटे छोटे 
भागों मे विभाजित कर दी गयी । लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक न चल सकी । 
सयुक्त राज्य अमेरिका को 947 ई में अपनी इस नीति को परिवर्तित करता पडा 
एवं औद्योमिक परिवारों ज्यिवत्सू की पुन स्थापना हुई । 953 ई के अत मे औद्यो 
गिक फर्मों ने अपने को पहले की माँति पुनगठित कर लिया है एवं 4954 ई 
में पुराने मित्सूविसी औद्योग्रिक प्रतिष्ठान की पुन स्थापना हुई है ॥ वतमान जापान 
के अनुदार एवं उदारवादी लोकतात्त्रिक दल युद्ध के पूव के सियुकाई ($०५ण॑८थ) 
एवं मिनसीटों (जन राजनीतिक दल )४(॥॥5०) का प्रतिरूप है। इन दलों के 
औद्योगिक प्रतिप्ठानों से पहले की माति ही सम्बंध स्थापित हो गये हैं। 947 ई 
में सेना का भी पुनमठन किया गया। अत आधुनिक जापान म॑ युद्धनयूर्व जापान के 
माति के दवाव समूहा की स्थापना हुई है । 

जापान में अनेक प्रमुख दवाव समूह है । इनमे सबसे जधिक शक्तिशाली 
दबाव समूह ओोयाबुन (09४6०) है । सारे देश के गाँवा एवं नगरों मं इसके संगठन 
का जाल फैला हुआ है ) नगरो मे इसक द्वारा श्रसिको, जूआपरा, निर्माण योजनाथा, 
राजनीतिक दलीय सगठनों एवं असामाजिक तत्वों को निर्या तत्त किया जाता है । 
ग्रामीण क्षेत्रा मे यह सगठन कृषकों पर नियत्रण रखता है । एक अय दबाव समूह 
“हुरित समीर समाज” (07६थ॥ फ्रा८ट० 50०८५) है । यह अनुदारवादी विचारधारा 
का सगठन है । इसके अतिरिक्त आथिक सगठनों का सध, कमचारी संघ, व्यापार एवं 
वाणिज्यमण्डल, प्रवाध सघ आदि अय आथिक सघ हैं जो नियमित रूप से सर्म्बा घत 
हित्ो के रक्षाय शोध तथ्या का विश्लेषण एवं प्रकाशन करत रहते हैं । विभिन श्रमिक 
सध भी हैं। इनके अपने राष्ट्रीय समठन भी हैं । इन श्रमिक सघा म लाखां की सख्या 
में सदस्य हैं। 'जापानी श्रमिक सर्ंघा एवं जापान व्यापार काँग्रेस सघ प्रमुख श्रमिक 
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सगठन हैं। #पि सहयोगी सघ कृषि हिंता का प्रतिनिधित्व करन वाला प्रमुख हित 
समूह है। इसके 45 हजार स्थानीम इंपक सहयोगी सघ हैं। इसके अतिरिक्त पेशन 
प्राप्त अधिकारिया एवं सतिको पत्नियां स्थियों आदि के पृथक-वृघक सामाजिक 
दवाव समूह हू । इन दवाव समूहो के राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर संगठन एवं 
सभाएँ है। अपने हितो के रक्षाय इनके द्वारा प्रचार, साहित्य वितरण एवं प्रतिनिधि 
मण्डल आदि भेजकर झासत तथा विधायका को प्रभावित किया जाता है । जापात 
में दवाव-समूद्दी को अहश्य शासन (0॥8४०८०४ 50५%77स्‍८॥॥) की सन्ना दी जाती है । 
भारत में दबाव समूह 

भारत मे दबाव-समूहो का विकास पाश्चात्य दैशों की भांति नहीं हुआ है और 
उनकी सझ्या भी अधिक नही है । भारत मे चार निम्न प्रकार के दवाब-समूह पाये 
जाते हैं 


(4) विशेष हित-समूह--इस श्रेणी में ग्रधानत आधिक एवं व्यावसायिक, 
श्षमिक वग, सहकारी सस्थाओ, कृपको सम्राज-कल्याण एजेशीसयो, शिक्षक, विद्यार्थी 
एव सास्कृतिक हिंतो से सम्बीधत हित-समूह आते है । 

(2) साम्प्रदायिक एद धार्मिक सस्याएँ । 

(3) जाति एव भाषा पर आधारित समूह या ससस्‍्याएँ। 

(4) ग्राधीवादी विचारधारा का प्रतिविधित्य करने वाले समठन । 

अ्रभिक सघ--विशेष हित समूहो कं अतगत श्रमिक सघो का मुख्य स्थान है । 
इनकी सरया बडी तेजी से बढ रही है । जखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस, इण्डि 
यन नेशनल द्रेड मुनियन काग्रेस, हिंद मजदुर सभा एवं यूनाइटेड ट्रेड युनियन कांग्रेस 
देश के चार प्रमुख श्रमिक सघ हैं। इनकी सदस्य सख्या 40 लाख से भी अधिक है 
तथा इन संग्रठता की इकाइया की सख्या 3500 के करीब है । यह सभी श्रमिक संघ 
देश के प्रमुख दलों से सम्बीधित हैं । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रस' भारतीय 
साम्यवादी दल से, इण्डियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस स हिंद मजदूर सभा समाज 
बादियों एवं यूवाइटैड ट्रेड यूनियन काँग्रेस साम्यदादिय! से सम्बाीधत है। अखिल 
भारतीय द्वेड यूनियन काँग्रेस इन सब मे सबसे प्राचीन संगठन है । अपने प्रारस्मिक 
समय में यह काँग्रेस के प्रमाव मे थी । महात्मा गाघी ने जहमदाबाद मे धस्त उद्योग 
अमिक सघ की स्थापना की थी। 929 ई मे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर 
सास्यवादिया का तियातण स्थापित हो गया था ; प्रो डेविड सोरिस का मत है कि 
भारतीय श्रमिक सघ (77408 ए7०75) न तो दबाव समूहो और न राजनीतिक दलों 
के रूप मे ही काय करते हैं । उनका सगठत तो मध्यवर्गीय नेताओ द्वारा राजनीतिक 
दला के अगर के रूप में किया जाता है । फलस्वरूप काग्रेस सरकारो को अनेक बार 
श्रसिकों को अनुझासित करने एवं अवक दल्याण के लिए राज्य-शक्ति का प्रयोग करना 
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पडा है (४ भारत मे शक्षमिक सघो का नगरो के श्रमिक क्षेत्रों में ही केवल व्यापक 
प्रभाव है। 

चाणिज्य, व्यावसाथिक एव औद्योगिक सघ--उद्योगपतिया एवं व्यापारियों के 
कुछ प्रमुख सघ हैं, यथा--फैडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर आफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज 
(ए ॥ 0 ०0 ]), माखाडी चेम्वर ऑफ कामर्स, मुसलिम चेम्बर ऑफ कॉमस, उत्तर 
प्रदेश वाणिज्य व्यापार मण्डल आदि | ए ॥ ९ 0 ॥ का मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली 
मे है । उनका अपना शोध प्रतिष्ठान भी है । व्यापारिक सघो के कुछ उदाहरण है 
मिल मालिक सघ, भारतीय मालिकान सघ आदि । भारत मे कुछ प्रमुख व्यावसायिक 
समुदाय भी हैं, जसे--मारवाडी, पारसी, गुजराती समुदाय आदि । वे स्वयं अपने आप 
में काफी प्रभावशाली हैं । भारतीय उद्योग जगत पर कुछ परिवारों का आधिपत्य है, 
जैसे--विरला, टाठा, बालचन्द जैन, सिंघानिया, गोइनका एवं डालमिया परिवार । 
यह परिवार स्वय अपने आप में शासन की नीतियो को अपने हित मे प्रमाधित करने 
की क्षमता रखते हैं । इनके द्वारा मुक्तहस्त होकर सावजनिक कोपो म॑ सहायता एवं 
दान एवं राजनोतिक दलों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । शासन के उच्चा- 
धिकारियो एवं मा तयों के पुत्रो एवं सम्बा धयों को अपने प्रतिष्ठानों मे नौकरी भादि 
प्रदान करके वे उनसे निकट सम्पक स्थापित करने भे सफल होते हैं। इत परिवारों 
का देश के समाचार पत्रों पर पूण निय/त्रण है । बहुत से ससद सदस्य इनके प्रभाव में 
होते है । फलस्वरूप ससद म॑ इनकी वात घ्यानपूवक सुनी जाती है। मारत म समाज- 
वादी व्यवस्था की स्थापना को लक्ष्य अपनाय जाने पर 956 ई में भारतीय व्यापा 
रियो ने स्वता-भ्॒ उद्योग फोरम (छ0707 ० प्य०७ छाा/शए75०) की भी स्थापना 
की है। 

कृषक सघ--भा रत म कृपक सगठने श्रमिक सधो की अपेक्षा कमजोर है। 
प्रथम किसान समा की स्थापना 936 ई में हुई थी परतु यह सगठन सक्रिय 
नही रहा । चतुथ ससद काल म कृपक फोरम की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा 
किसानो पर आय कर लगाये जान का विरोध किया गया है । 

विद्यार्यी सपठन--हर विद्यालय एवं विश्वविद्यालय म विद्याथथियो के सगठन 
हैं और अखिल भारतीय स्तर पर इन विद्यार्थी ससझबां का गठन किया गया है। 
विभिन राजनीतिक दला से ये सगठन सर्म्बाधत हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी सघ 
साम्यवादी दल से, विद्याथियों की राष्ट्रीय समा काँग्रेस स एवं विद्यार्थी परिपद जन- 
सध से सम्बाधित है । विभिन्न राजनीतिक दलो स सर्म्बा धत होने के कारण ये विद्यार्थी 
सगठन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी सगठन वन गय हैं। समो विद्यार्थी सगठन प्रादेशिक, 
क्षेत्रीय एवं स्थानीय आधार पर समदित हैं । 
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समठत हैं । कृषि सहयोगी संघ कृषि हिंता का प्रतिनिधित्व करन वाला श्रमुख हिंत 
समूह है। इसके 45 हजार स्थानीय कृपक सहयोगी सघ हैं । इसके अतिरिक्त पेशन 
प्राप्त अधिकारियां एवं सैंनिको, पत्नियों स्त्रियां आदि के पृथक-नथक सामाजिक 
दबाव समूह है । इन दवाव समूहो के राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर संगठन एवं 
समाऐं हैं। अपने हिता के रक्षाथ इनके द्वारा प्रचार, साहित्य वितरण एवं अ्रतितिधि 
मण्डल आदि भेजकर शासन तथा विधायका को प्रमावित किया जाता है । जापान 
में दवाव समूहा को अहृश्य शासन ([07500 00/८77677) की सजा दी जाती है । 


भारत भें दबाव समूह 

मारत मे दवाव-समूही का विकास पावचात्य देशों की माँति नही हुआ है और 
उनकी सखझ्या भी अधिक नही है । भारत मे चार निम्न प्रकार के दवाव-समूह पाये 
जाते हैं 

(3) विशेष हिंत-समूह--इस श्रेणी मे श्रधानत्त आर्थिक एवं व्यावसायिक, 
श्रमिक बग, सहकारी सस्थाओ, कृपको समाज कल्याण एजेससियो, शिक्षक विद्यार्थी 
एक सास्कृतिक ह्विंतो से सम्बाधत हित समूह भात्ते है । 

(2) साम्प्रदायिक एवं धार्मिक सस्याएँ | 

(3) जाति एवं भाषा पर आधारित समूह या सल्याएँ। 

(4) गाधीयादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन । 

अभिक सध--विशेष हित समूहो के अतयत श्रमिक सघा का मुख्य स्थाव है | 
इनकी सरवा बडी तेजी स वढ रही है । अखिल भारतीय ट्रेड युनियत कांग्रेस, इण्डि 
यन नेशनल द्वैड यूतियन काँग्रेस, हिंद मजदूर सभा एवं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस 
देश के चार प्रमुख धमिक सघ है। इनकी सदस्य सख्या 40 लाख से भी अधिक है 
तथा इत सगठनां की इकाइया की सस्या 3500 के करीब है | यह समी श्रमिक सघ 
दश के प्रमुख दलों से सम्बोधित है । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय 
साम्पवादी दल से, इण्डियन नेशनल ट्रड युनियर् कांग्रेस से, हिद मजदुर सभा समाज 
वादियो एवं यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस साम्यवादिया से सम्बीधत है! अखिल 
भारतीय द्वेड यूनियन काँग्रेस इस सब म सबसे प्राचीतल सयठन है । अपने प्रारम्भिक 
समय मे यह काग्रेस के प्रमाव में थी । महात्मा गाधी ने अहमदाबाद में वस्त उद्योग 
अमिक सध की स्थापना की थी। 929 ईं मे अखिल मारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर 
साम्यवादियों का मियत्रण स्थापित ही गया था । प्रो डविड सोरिस का मत है कि 
भारतीय श्रमिक सघ (77906 एं07079) न ता दवाव समूह्दो और न राजनीतिक दलो 
के रूप में ही काय करते हैँ । उनका संगठन तो मध्यवर्गीय नेत्ाओ द्वारा राजनीतिक 
दलो के जग के रूप मे किया जाता है। फलस्वरूप काँग्रेस सरकारों को अनेक बार 
श्रमिको को अनुश्यासित करने एवं अनेक कल्याण के लिए राज्य-शक्ति का प्रयोग करना 
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उनको “अदृश्य सरकार', 'विधानमण्डल के पीछे विधानमण्डल', “भज्ञात साम्राज्य एव 
'सह-सरकार' की सज्ञाएँ दी जाती है। इन दवाव समूहो द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति के हर 
साधन, उचित एवं अनुचित भ्रप्ट साधना, रिश्वत, स्नियां, धनादि का अपने हित साधन 
के लिए प्रयोग किया जाता है । समाज म॑ विभिन्‍न वर्गों एवं हिता की बुद्धि के फल- 
स्वरूप दबाव या हित समूहा का विकास स्वामाविक एवं वाछनीय है । लॉबीइग को 
भआाज अनुचित मानना समय के अनुरूप नही है। दबाव-समूहो के द्वारा प्रयोग किय 
जाने वाले अनुचित तरीको के प्रति आपत्ति का होना स्वाभाविक है । परतु प्रश्न है 
कि वे ऐसा क्यों करते है ? उनके द्वारा अनुचित, भ्रष्ठ एव उत्कोच के साधना का 
प्रयोग क्यो किया जाता है? क्या इसका यह अथ नही है कि हित समूहो को निर्या त्त 
एवं घुधारने की आवश्यकता है । यह कहा जाता है कि दवाव समूहा द्वारा व्यक्तिगत 
हिंतो को प्रश्नय देकर राष्ट्र की आत्मा को खण्डित किया जाता है। क्या यह आराप 
सत्य है ? लोकतान का महृत्वपूण सिद्धात्त विचार स्वात श््य एवं समुदाय निर्माण का 
अधिकार है । स्मरणीय है कि विचार-स्वात भव्य एवं समुदाय के अधिकार को समाज- 
हित मे सीमित किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नही किया जा सकता । व्यक्तियो 
की भिन प्रकार को इच्छाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न समूहा के माध्यम से होती है। 
भरत विभिन दबाव समूहो के रूप मे हितो के सघर्षों के द्वारा वे समाज मे लोकत-त्र 
का तिर्माण करते हैं । अत मह कहना कि दबाव समूह राष्ट्रीयता को खण्डित करते 
हैं, सत्य नही है । 

दबाव समूहा के दोपा को दूर करने के लिए उस पर सावजनिक निय त्रण की 
आवश्यक्ता होती है । जिससे वे खुले रूप मे उचित साधनो का प्रयोग करते हुए अपने 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए काय करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि दबाव-समूही 
द्वारा अपने सदस्यों के प्रति उचित व्यवहार किया जाता है | इस हेतु-- 

() उनके सगठन व्यवस्थित एवं अधिकारी निर्वाचित तथा उनकी अपनी 
कायकारिणी होनी चाहिए। 

(2) दवाव समूहो पर विधिक नियत्रण होना चाहिए जिससे वे अपैक्षाकृत 
अधिक उत्तरदायित्वपूण रीति से उद्देश्य को प्राप्त कर सके । उह अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए उनको व्यापक भी बताया जाना चाहिए । 

(3) दबाव-समूहा को लोकतारविक ढंग से काय करना चाहिए जर्थात्‌ उनके 
निणय बहुमत पर आधारित होने चाहिए, गुप्त निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, 
उहे अपना आर्थिक लेखा-जोखा रखना चाहिए और उनकी अवाछनीय गतिविधियों 
पर प्रतिबंध होना चाहिए । 

इसकी भी आवश्यकता है कि दवाव-समूह को समाज विरोधी, प्रतिक्रियावादी 
तथा भारत जसे दश्य की दृष्टि से अराप्ट्रीयता एवं साम्प्रदायिकता का गढ नही होना 
चाहिए । सामाजिक एवं दबाव समूह के हितो म उचित सम्तुलन एवं व्यवस्था की 
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भारत में अनेक सास्क्ृ तिक समूह है। विदश्ा से मंत्री सम्बघा का बढाने के लिए 
उतवी स्थापना की गयी है, जसे--मारत-सोवियत, मारत ईरान, मारत-युगास्लाव 
सघ आदि । इस भ्रकार के सगठतो द्वारा भारतीय नीति को प्रभावित करने का प्रयलल 
किया जाता है । साम्प्रदायिक एवं घामिक संगठन भी देश की नीति को अपने विचारा 
के अनुरूप प्रमावित करने का प्रयत्न करत हैं। व्यावसायिक समूहा म॑ प्रमुख सघ हैं 
शिक्षकों के सघ, विश्वविद्यालय शिक्षक सघ, भारतीय बार (वकील) एसोसियेशन, 
मैडिकल एसोसियेशन, अखिल मारतीय केद्रीय सरकारी कमचारियो के विभिन्न सघ, 
रेलवे कमचारी सघ एवं राज्यो मे विभिन्न शासकीय कभ्चारियो के विभिन्न एव पृथक- 
पृथक संघ । 

प्रादेशिक सगठन के रूप म॑ शिव सेना' का नाम लिया जा सकता है। गाधी- 
वादी विचारधारा का देश्व में प्रचार करने वाले अनेक सघ हैं । कुछ विश्वविद्यालयों म 
गाधी दशन की शिक्षा दी जाती है | विभिन्‍न गाघीवादी पुस्तकालया एवं बलवा की 
स्थापना की गयी है । सर्वोदय समाज देश का सवसे बडा गाधीवादी सगठन हैं । अकाली 
दल, हिंदू महासभा, रिपब्लिकन पार्टी, अनेक मुसलिम दलो को सम्प्रदायिक समुदायों 
में सम्मिलित किया जा सकता है । मारतोय ईसाइया का अखिल भारतीय सघ, आय 
प्रतिनिधि समा, सनातन घमरक्षिणी समा, घामिक समग्रठनों के प्रकार हैं ) देश म॑ जाति 
के आधार पर भी अनेक सध पाय॑ जाते हैं, यथा--कायस्थ समा, ब्राह्मण समा, जाट 
सभा, बंगाली समाज, अग्रवाल समा, वश्य समा एवं माथुर वश्य समा आदि निर्वा- 
चन-काल में सामा-यत जातिवाद की भावना को खुलकर उभारा जाता है । 

भारत म व्यावसायिक एवं ओद्योगिक हित-समूहो द्वारा शासन के उच्चा 
धघिकारिया, विधायका, मात्रियो एवं विधि निर्माण समितियां को अपने पक्ष म॑ प्रभा- 
वित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है । प्राय इन समूहों द्वारा शासन की 
नीतियो का विश्लेषण क्या जाता है, एवं उनके दोपा को भी प्रकद करते हैं । श्रमिक 
सधो द्वारा दवाव डालने के लिए हडताल का ब्रह्मास्तर आये दिन प्रयोग किया जाता 
है । भारत म दवाव समूहो की स्थिति ग्रेट ब्रिटेव एवं कनाडा के हित समूहो के अधिक 
समीप है। विभिन दवाव-सम्‌ हो द्वारा विधायको को प्रभावित करने की अपक्षा अपने 
प्रभाव का उपयोग मा नमण्डल को प्रभावित करने मे किया जाता है। अनेक व्यापा- 
रिक हितों ने नई दिल्‍ली एवं राज्यों की राजधानिया मे अपने कार्यालय स्थापित कर 
रखे है। उच्च वेतनधारी कमचारियो के माध्यम से वे भा नयो एवं उच्चाधिकारियां स 
सम्पक करके शासन की नीति को निर्यात्रत करने का प्रयत्त करते है। दबावन्समूहा 
के द्वारा भारत म शासन की नीति को प्रमावित करने की रोति का बडी शी घ्रतापुवक 
विकास हो रहा है । 
निष्कष 

दबाव समूद्दी का आधुनिक लोकतातविक समांजा म महत्वपूण स्थान है । 
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उनको “अहृश्य सरकार', 'विधानमण्डल के पीछे विधानमण्डल', 'अज्ञात साम्राज्य एव 
'सह-सरकार' की सज्ञाएँ दी जाती हैं। इच दवाव समूहो द्वारा अपने उद्देश्य धृति के हर 
साधन, उचित एवं अनुचित भ्रप्ट साधना, रिश्वत, स्तियो, घनादि का अपने हित साधव 
के लिए प्रयोग किया जाता है | समाज म॑ विभिन वर्गों एवं हिंता की वद्धि के फल 
स्वरूप दबाव या हित समूहो का विकास स्वामाविक एवं वाछनीय है । लॉबीइग को 
भाज अनुचित मानना समय के अनुरूप नही है। दवाव-समूह। के द्वारा प्रयोग किये 
जाने वाले अनुचित तरीका के प्रति आपत्ति का होना स्वाभाविक है | परतु भ्रइत है 
कि वे ऐसा क्यो करते है ? उनके द्वारा अनुचित, भ्रष्ट एवं उत्कोच के साधनों का 
प्रयोग क्या किया जाता है? क्या इसका यह अथ नही है कि हित समूहो को निया नित 
एवं सुधारने की आवश्यकता है । यह कहां जाता है कि दबाव समूहों द्वारा व्यक्तिगत 
हितो को प्रश्नय देकर राष्ट्र की आत्मा को खण्डित किया जाता है| क्या यह आराप 
सत्य है ? लोकत-ज का महत्वपूण सिद्धात विचार स्वात ज्य एवं समुदाय निर्माण का 
अधिकार है । स्मरणीय है कि विचार-स्वात व्य एवं समुदाय के अधिकार को समाज- 
हित में सीमित किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नही किया जा सकता । व्यक्तियों 
की भिन प्रकार की इच्छाजो की अभिव्यक्ति विभिन्न समूहो के माध्यम से होती है। 
अत विभिन दबाव समूहो के रूप मे हितो के सधर्षों के द्वारा वे समाज में लोकतन 
का निर्माण करते हैं | अत यह कहना कि दबाव समूह राष्ट्रीयता को खण्डित करते 
हैं, सत्य नही है । 

दबाव समूहा के दोपा को दूर करने के लिए उन पर सावजनिक नियत्रण की 
आवश्यकता होती है | जिससे वे खुले रूप मे उचित साधनो का प्रयोग करते हुए अपने 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए काय करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि दबाव-समूहो 
द्वारा अपने सदस्या के प्रति उचित व्यवहार किया जाता है। इस हैतु-- 

() उनके संगठन व्यवस्थित एवं अधिकारी निर्वाचित तथा उनकी अपनी 
कायकारिणी होनी चाहिए । 

(2) दबाव समूहो पर विधिक नियवण होना चाहिए जिसस वे अपेक्षाकृत 
अधिक उत्तरदागित्वपूण रीति से उद्देश्य को प्राप्त कर सकें । उहू अधिक प्रमावशाली 
बनाने के लिए उनको व्यापक भी बनाया जाना चाहिए । 

(3) दबाव समूहो को लोकतारनिक ढ्य से काय करना चाहिए अथातू उनके 
निणय बहुमत पर आधारित होने चाहिए, गुप्त निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए 
उ'हं जपना आर्थिक लेखा जोखा रखना चाहिए ओर उनकी बवाछनीय गतिविधिया 
पर प्रतिव ध होना चाहिए । 

इसकी भी आवश्यकता है कि दवाव-समूह को समाज विरोधी, प्रतिक्रियावादी 
तथा भारत जस॑ देश की हृष्टि से भराष्ट्रीयता एवं साम्प्रदायिक्ता का गढ नही हांना 
चाहिए । सामाजिक एवं दवाव समूह के हिता मे उचित सन्तुलन एवं व्यवस्था की 
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आवश्यकता है । समुक्त राज्य अमेरिका म 946 ई म हित समूहो से सम्वीधत एक 
विधेयक (०66०० ए९8००४०॥ ० [.0009708 5०0) पारित किया गया था। 
इसके अनुसार () सभी दवाव-समूही के वेतनिक ऐजेण्टो (].00995) को अपने 
नाम कांग्रेस म पजीकृत करना आवश्यक है , (2) प्रत्येक एंजेण्ट को अपने द्वारा व्यय 
किये गय धन का हिसाव रखना चाहिए तथा कि कितना घन दिया है इसका विव- 
रण रखना चाहिए और प्रति तीन माह म लॉबीइग के लिए प्राप्त धन एवं उसका 
विवरण देता चाहिए, तथा (3) अपन निजी सम्बधो का भी प्रत्येक ऐजेण्ट को विवरण 
देना पडता है । 
डॉ एम जी गुप्ता के अनुसार बहुलवाद का अर्थ लोकतातत्रिक ढग पर संग 

ठित स्वायत्त एवं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आचरण करने वाले दबाव समूही को 
बढाया देना है । यह नव उपयोगिताबाद या समूह उपयोगिताबाद है जिसकी इकाई 
व्यक्ति न होकर ग्रुप या समूह है । इसमे व्यक्ति नही समूह कल्याण की इकाई होती 
है । समूह उपयोगितावाद राज्य अहस्तक्षेप म विश्वास नहीं करता अपितु सकारात्मक 
राज्य की धारणा म उसकी आस्था है । लेकिन दवाव समूहो के सकीण क्षेत्र एव निहित 
स्वार्थों के प्रति सतक रहना मी आवश्यक है। अधिकाश दवाव-समूह आधिक एवं 
व्यावसायिक हितो से सर्म्या घत होते हैं और अपने हिता के लिए अवधातिक एव 
अनुचित साधनों का प्रयोग करने मे नही हिचक्त है । अत उहें व्यवस्थित एव 
निर्या त्रत करमे की आवश्यकता है। आधुनिक समय मे दबाव समूह्‌ लांकतज के 
विरोधी नहीं है ! 
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प्राय सभी आधुनिक सविधातो म॑ मोलिक अधिकारो का उल्लेख एक अभि 
बाय विश्येपता मानी जाती है। इससे शासन की निरकुशता पर प्रतिबध लग जाता 
है । अधिकार से तात्पय व्यक्तिया को समाज एव राज्य द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसी सुवि- 
घाभा स है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से आवश्यक है । अग्रेज विद्वान 
सवकन (0/2८८८॥) के अनुसार, " अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लाभदायक 
परिस्थितिया हैं जो नागरिक के यथाथ विकास के लिए अनिवाय हैं। ' लास्की ने ' अधि 
कारो को सामाजिक जीवन को उन परिस्थितिया की सज्ञा दी है जिनके अमाव में 
व्यक्ति का पूण विकास सम्मव नही है ।/7 अधिकार एवं कतव्य दोनो का जोड़ा है। 
वे एक ही सिक्‍के के दा पाइव हैं । हावहाउस? (80000786) के अनुसार, “अधिकार 
व कतव्य सामाजिक कल्याण की दशझ्माएँ है ।” समाज के प्रत्येक सदस्य का इस 
कल्याण के प्रति दुहरा दायित्व है। अधिकार एक माग है तो कत-य दूसरी माग है। 
मेरे अधिकार समाज के सदस्यों पर क्तब्य निर्धारित करते हैं और आय सदस्यों के 
अधिकार मेरे कतब्य को निश्चित करते है। अधिकारो से अथ व्यक्ति क नैतिक विकास 
के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों एव सुविधाआं से है जिनकी सृष्टि समाज 
द्वारा की जाती है। प्रत्येक काल एवं युग मे इनके तत्व बदलत रहे हैं। अधिकार 
समाज की सृष्टि हैं परतु अधिकार के उपभोग के लिए राज्य अनिवाय है। राज्य 
विधि बनाकर प्रत्येक व्यक्ति का क्षेत्र सीमित रखता है । दूसरे शब्दा मे, भधिकारो के 
प्रयोग के लिए राज्य एक अनिवाय बवस्था है । अत राज्य अधिकारा का विरोधी 
नही होता अपितु सरक्षक है । जब राज्य इनको अस्वीकार कर देता है तो उसके लिए 
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सकट उत्प ने हो जाता है । अमरिकी प्रा ते, फ्रास की राज्यक्रातति, रूसी लाल त्राति 
एवं विभिन उपनिवेशा म राष्ट्रीय आदोलन इसक प्रमाण हैं । 


अधिकारो के प्रकार 

भाधुनिक प्रगतिशील दंक्षा में दो प्रकार के अधिकार हाते हैं राजनीतिक 

अधिकार (९०0८4 7्रह॥5) एवं सामाजिक या नागरिक अधिफार (20 778॥/5) 
राजनीत्तिक अधिकार का तात्पय उन अधिवारों से हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों को 
शासन काय में भाग लेन का अवसर धाप्त होता है | लोक्ता6 त्रक देशों में यह जधि 
कार बिना किसी भेदमाव के सभी नागरिका का प्राप्त होत हूँ । इन अधिकारा से 
तात्पय मत देने निर्वाचित होने एवं शासन में पद ग्रहण करने क॑ अधिकार से है। 
इन जधिकारो का प्रयोग सामायत अनिवाय नही है परतु कुछ राज्या म राजनीतिक 
क्त-य अर्थात मतदास एवं सनिक सेवा को अनिवाय कर दिया गया है। 

राजनीतिक अधिकारा के अतिरिक्त अनेक सामाजिक या नागरिक अधिकार 
व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं । केवल राजनीत्तिक अधिकार ही व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक नही हैं । प्रमुख सामाजिक अधिकार है. जीवन, 
बयक्तिक स्वत-न्रता धर्म एव अत करण की स्वतज॒ता, शिक्षा, सम्पत्ति, विचार 
लेखन भाषण की स्वत-त्रता, समा बनाते, सविदा करने, समानता एव राज्य क॑ विरोध 
के अधिकार । जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सास्‍्कृतिक, धामिक एवं पारिवारिक पक्षा 
के विकास के लिए उपरोक्त अधिकारों का तीव्र समथन किया गया है। इन अधिकारों 
में मानवीय सम्यता के विकास के साथ साथ वृद्धि होती रहो है। राजनीतिक एवं 
सामाजिक अधिकार! क मध्य में कोइ बिभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । दोनों 
अयो याश्रित है । एक के बिना दूसरे का प्रयोग सम्भव नही है । सयुक्त राष्ट्र सब की 
लाथिक एवं सामाजिक परिषद ने 946 में श्रीमती फ्रंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व 
में मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना की थी। इस भायोग द्वारा प्रस्तावित मौलिक 
अधिकारो को मयुक्त राष्ट्र सघ की सामाय समा (60ाध्वभ #5४४००)३) ने व्यक्तियों 
के सावभौम अधिकारा (एफ्राएथ&॥। 70००४7800॥ ० उराष्टा2/5 ए (७३7) के रूप मे 
१0 दिसम्बर, 948 को स्वीकार क्या था । इस घोषणा म॑ निम्नलिखित मानवीय 
अधिकारो को मौलिक माना गया है जा प्रत्यक व्यक्ति को. विधा किसी भेदभाव के 
प्राप्त होने चाहिए । 

“आवागमन एवं जावास की स्वत त्रता, जाथय एव राष्ट्रीयता प्राप्त करन की 
स्वत-जता, चितन, अ त करण, धम, विचार और अभिव्यक्ति की स्वताजता, विवाह 
और परिवार की स्वत नता शक्तिपूवक सघ बनाने की स्वत नता, देश के शासन में 
प्रत्यक्ष जौर अप्रत्यक्ष रीति स माग लेने का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, सामाजिक 
सुरक्षा, निदिचत जीवन स्तर एवं दिक्षा क जधिकार काम की उचित परिस्थितियाँ, 
आराम जौर अवकाश का जविकार जादि। 
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मौलिक अधिकारा की इस घोषणा का विशेष महत्व है । यद्यपि इसे क्रिया 
न्वित करन के लिए आावश्यक विधिक शक्ति सयुक्त राष्ट्र सध को प्राप्त नही है परतु 
यह सत्य है कि इन अधिकारा को समस्त देशा द्वारा स्वीकार किये जाब पर ही सच्चे 
मानव परिवार का उदय होगा। इह स्वीकार करने वाले राज्यो द्वारा इतको अपने 
यहाँ फ्रियारीवत किया गया है ! उपरोक्त समी अधिकासे म उचित जीवन-स्तर के 
अधिकार (अनुच्छेद 25) का भी उल्लेख है । यह नागरिका के व्यक्तित्व के विकास 
के लिए भौतिक आधार प्रदान करता है । इस अधिकार के अमाव म अय अधिकारों 
बा कोई व्यावहारिक महत्व नही रहता है । लेकिन यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि 
यदि विचार, भाषण, धम, सभा, सघ, परिवार, जादि के अधिकारों को स्वीकार कर 
लिया जाता है तो जीवन स्तर का निर्माण देर अबेर से हो ही जाता है। सर्वाधिकारी 
राज्य म “यूनतम जीवन स्तर स्थापित किया जा सकता है परतु इससे जीवन की 
इकाई क॑ रूप में ध्यक्ति का निर्माण नही किया जा सकता । केवल स्वस्थ शरीर ही 
व्यक्तित्व का विकास नही है| हीनता, दयता भय आशका, अविश्वास से पीडित 
व्यक्ति का व्यक्तित्व कुण्ठित एवं दलित होता है। व्यक्ति के नतिक व्यक्तित्व के निर्माण 
के लिए उपरीक्त स्वत नताएँ आवश्यक हैं एवं यही उचित जीवन-स्तर का आधार बन 
सकती है । परतु उचित जीवन-स्तर का अधिकार उपेक्षणीय नहीं है । व्यक्ति के 
मंत्रिक एवं भौतिक दोनो ही प्रकार के विकास की जावश्यकता है। सुक्त राष्ट्र की 
मानवीय अधिकारा की घोषणा मे इस पर बल दिया गया है। इन सभी अधिकारा 
का पालन समुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य राज्यो द्वारा समान रूप से नही किया जा रहा 
है । दक्षिणी अफ्रीका न अपने यहा रगभेद तीति का अनुगसन कर रखा है । अनेक 
बार महासमा ने निदा प्रस्ताव पारित किये परतु उनका कोई प्रभाव नही हुआ है 
अपितु दक्षिणी अफ्रीका सयुक्त राष्ट्र सघ से इस कारण स्वत ही पृथक हो गया है । 

क्या अधिकारो का सविधात से उल्लेख होना चाहिए ? 

मोलिक अधिकारा को सविधान म॑ लिपिबद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, 
एक विवादास्पद प्रइन है। ब्रिठेन, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका स्विटनरलण्ड में पृथक 
मौलिक अधिकारा सम्बधी कोई व्यवस्था नही है | तत्तीय फ़च गणराज्य में मी मौलिक 
अधिकार लिपिवद्ध नही थे। 960 ई तक कनाडा म भी मौलिक अधिकारों की 
व्यवस्था नही थी । लेकिन मोलिक अधिकार! को सविधान मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित 
क्रना एक सामाय प्रवत्ति है। सयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान म मौलिक अधि 
कारा का उल्लेख है । मारतवपष (95), मवीन जापानी सविधान, सांवियत 
(स्टालिन) सविधान (936) वर्मी संविधान पाक सविधान (956) में मौलिक 
अधिकारो का उल्लेख है। इसके पृथ 9]9 ई के वीमर जमन सविधान एवं 922 ई 
एवं 936 ई के आयरिश सविवानो मे भी मौलिक अधिकारा का स्पप्ट उल्लख 
क्या गया था। 
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ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एव सविधानश्यास्त्रियो का मत्त है कि लिखित मौलिक 
अधिकारो का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है । केवल घोषणा मात्र से मोलिक अधि 
कार नहीं मिलते है। यह मत बहुत कुछ ठीक भी है। ब्रिटेन म॑ नागरिकों को 
सबसे अधिक स्वत जता भ्राप्त है यद्यपि वहाँ जधिकार लिपिबद्ध नही हैं। त्रिदिश 
इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि स्वत त्रताओं को प्राप्त करने के लिए जिटिश 
जनता को निरकुश राजाओ के विरुद्ध दीघकाल तक संधप करना पडा और इस 
सघप के अतगत उसे सम्पत्ति और स्वतन्तता की बलि देनी पडी है । इसके अति 
रिक्त ब्रिदेन को वतमान स्थिति तक पहुँचने मे एक लम्बा समय लगा है। ससद ने 
महत्वपूर्ण विधेयकों के माध्यम से व्यक्ति की स्वताजता की रक्षा सम्ब'धी व्यवस्थाएँ 
की हैं। उदाहरणाथ 25 ई का मैगना कार्ट, 629 ई का अधिकार आवेदन- 
पत्र, 679 ई का अधिकार पत्र (8॥ ० एछ४७७७) एवं दादी प्रत्यक्षीकरण अधि 
नियम । अधिकार के लिए ब्रिटिश जनता ने जो सघप किया था वह निरकुश राजाओं के 
प्रति था, न कि ससद के प्रति | ज्िटिश जनता ने इस धारणा को कभी स्वीकार नहीं 
किया है कि विधानमण्डल द्वारा पी व्यक्ति की स्वत श्त्ाजो को सीमित किया जा 
सकता है । इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में ससद की सम्प्रमुता है। इसके अतिरिक्त 
लिखित मौलिक अधिकार जनता भ ऐसी आश्वाआ को जम देता है जिनके पूर्ण न होने 
पर जन असतोप पनपता है । 

मौलिक अधिकारो को सविधान के अतगत लिपिवद्ध करने क॑ समथकों का 
यह तक है कि इससे मौलिक मधिकारो को एक विशेष प्रकार की पवित्ञता प्राप्त हो 
जाती है और विधि निर्माताजो द्वारा सहज ही उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
वे शासन के लिए एक स्थायी स्मति के रूप मे काय करते हैं। मौलिक अधिकारी एव 
स्वता-नताओ के उल्लेख के कारण राज्य का कायक्षेत्र सीमित हो जात्ता है। नवोदिते 
लोकता तक देशा मे मोलिक अधिकारो का उल्लेख वाद्दनीय है । सयुक्त राज्य भमे 
रिका के संविधान निर्माताओं मे ब्रिटिश परम्परा का अनुगमन नहीं किया है। 
उनका विधायी सम्प्रमुता म विश्वास नही था | अपितु मोलिक अधिकारा की रक्षा का 
दायित्व -यायपालिका को सौप दिया है। अमेरिकी दृष्टिकोण के अनुसार मोलिक 
अधिकार राजनीतिक विवाद के परे हैं। उाह विवाद का विषय नही बनाया जा 
सकता और न उ है विधानमण्डल की इच्छा एवं मनोदश्ा पर ही छोडा जा सकता 
है । उत्तके अनुसार कायपालिका एव व्यवस्थापिका से मौलिक अधिकारों की रक्षा का 
दायित्व “यायपालिका का है । 

पघिभिन्न देशो मे मौलिक अधिकार एवं नागरिक स्वतन्नताएं 
ग्रेट ब्रिदेन में नार्गरिक स्वतन्तताएँ 

ग्रेट ब्रिटेन मे भारत, समुक्त राज्य अमेरिका आदि दंशां की भाँति स्पष्ट खूय 
से अधिकारों एवं स्वत्त तताओ की सविधान म कोई लिखित व्यवस्था नही हे। पर पु 
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ब्रिटिश जनता को भारत एवं सयुक्त राज्य जमरिका की माँति हो नागरिक स्वतान- 
ताएँ प्राप्त हैँ । मतदान एवं राजनोतिक पद ग्रहण करन के महत्वपूण राजनीतिक अधि- 
कार ज़िटिश नागरिका को भी प्राप्त है। स्मरणीय है कि ब्रिटेन मे ससदीय सम्प्रमुता का 
सिद्धात माय है, त्रिटिश सविधान विकास का परिणाम हैतथा वह प्रधानत अलिखित 
है। अत “यायालया को ससदीय विधि को थवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त 
नही है । ऐसी स्थिति मे लिखित सविधान प्रधान देशा की जनता को यह सदेह होना 
स्वाभाविक है कि ब्रिटिश ससद विधियाँ पारित करके नागरिक स्वत नताओ को 
सीमित कर सकती है | लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। ब्रिटिश नागरिक विश्व में 
सबसे अधिक स्वत तताआं का उपभोग करत हैं । 
ब्रिटिश जनता को कुछ अधिकार तो ससदीय विधिया द्वारा प्राप्त है। 679 
ई मे वदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त हुआ था। 
689 ई के अधिकार पत्र (8॥॥ ०६ 28॥/5) द्वारा बदी प्रत्यक्षीकरण का पुन 
आइचासन दिया गया । इसके अतिरिक्त याचिका का अधिकार, अत्यधिक जुर्माना एव 
अमानुपिक दण्ड से रक्षा, स्वत निर्वाचन एवं अपराधी घोषित किये जाने के पूव 
एब जब्ती से सुरक्षा सम्वधी अधिकार ब्रिटिश नागरिकों को सामाय कानून (एणा 
एाणा 7,3७) के आधार पर प्राप्त है। 'कॉमन ला' से तात्पय रीति रिवाज आश्वित उन 
बधानिक नियमों से है जिनका निर्माण ससद अथवा सम्राठ द्वारा नही किया गया है, 
अपितु जो ययायालया द्वारा मायता प्राप्त हैं । जत कॉमन लॉ “यायालय द्वारा स्वीकृत 
रीति रिवाज हैँ | सामा य विधि का नॉमन काल के पश्चात विकास हुआ है। भाषण 
एव प्रेस, सभा, समुदाय, धम्र एवं निजी सम्पत्ति सम्बधी स्वत तताओ का आधार 
कॉमन लॉ हैं। ये स्वतजताएँ सामाय विधि की इस धारणा पर आधारित है कि 
मागरिक इनका उपभांग उस समय तक कर सकता है जब तक कि वे किसी कानून को 
भग नही करत या नागरिका के समान अधिकारा को आघात नही पहुचाते हैं ॥ उदा- 
हरण के लिए, भाषण की स्वत-तता का कोई लिखित आधार नही है परतु वह उस 
समय तक मा य है जब तक कि स्पष्ट रूप से उसका निषेघ नहीं किया जाता है । 
ब्रिटेन में दोपारोपण, राजद्रोह आदि से सम्बाधित विधियों के द्वारा भाषण की 
स्वत-तता सीमित है । 
इसके अतिरिक्त ब्रिटेन मे स्वत ततानो का आवार-विधि का शासन एवं 
जनमत (?०४॥० 070०) है । विधि के द्यासन का अथ है () निरकुश शासन का 
अभाव, (2) विधि के समक्ष समानता, एवं (3) सर्वेधामिक सिद्धा त यायिक निणया के 
परिणाम हैं। निरकुश शासन के अभाव का अथ यह है कि झासन जन-सहमति पर 
आधारित है भर्थात्‌ देश मे ससदीय शासन हैं ओर राजा के परमाधिकारो (छिटा० 
87%0४6७) को सीमित कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त शासन को व्यक्ति के फेर 
विचार, सविदा, व्यापार, सामाजिक आदतो आदि के सम्बंध म कम से कम. 
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करना चाहिए। विधिक समानता से तात्पय यह है कि कसी भी व्यक्ति के साथ 
कोई भेदमाव न हो और सभी एक ही विधि के अधीन होने चाहिए। विधि के 
शासन का अथ यह है कि व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या यायालयों द्वारा कॉमन 
लॉ के आधार पर को जाती है और अधिकारों के अनुसार एवं अनुरूप ब्रिटिश 
ससद व यायालय काय करते है तथा शासन का कायक्षेत्र भी इन नागरिक स्वतन- 
ताओ के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अत इगलण्ड म॑ सविधान की जड़े 
नागरिक अधिकार! में है। विधि के शासन के अनुसार सम्पूण सविधान व्यक्ति के 
मौलिक अधिकारा के अनुरूप है। विधि के शासन के पिद्धात के अधीन ब्रिटिश 
जनो को निम्न स्वत जताएँ प्राप्त है. वेयक्तिक स्वत तता का अधिकार, किसी भी 
व्यक्ति को उस समय तक ब दी नहीं बनाया जा सकता और न ही हिरासत म॑ लिया 
जा सकता है जब तक कि उसने किसी विधि को निश्चित रूप से भग न किया 
हो, यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध होने पर ही उसे दण्ड दिया जा सकता है, ययाया 
लय की कायवाही गुप्त नही हो सकती तथा अभियुक्त को वकील के द्वारा अपनी 
सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अपराध प्रमाणित करने का भार अभियोग पक्ष पर 
होता है । फौजदारी मुकदमो के निणय जूरी के सहयोग द्वारा ही दिये जाते हैं एव 
अभियुक्त को उच्च -यायालयों म॑ अपील का अधिकार प्राप्त है। इन व्यवस्थाआ का 
उद्देश्य व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता से रक्षा करना है । प्रत्येक अग्रेज का घर उसका 
दुग माना जाता है । 
यह प्रश्व सहज ही उत्पन् होता है कि ब्रिटेन मे मौलिक अधिकारो के अलि- 
खित् होने एवं ससदीय सम्प्रमुता के सिद्धांत के मा य होने के कारण क्‍या ब्रिटिश 
जनो के मौलिक जधिकारा का हनन ससद द्वारा किया जाता है ? इस सम्बंध मे 
ससद पर कया अकुश या निय त्रण हैं ? सिद्धातत ससद अधिकारों को सीमित, 
निलम्बित एवं पूणत समाप्त करने की विधिक द्क्ति रखती है | सकट काल म॑ ब्रिटिश 
ससद मे स्वत-नताआ को सीमित करन वाली अनेक विधिया पारित की हैं, उदाह- 
रणाथ--दो विश्वयुद्धां के मध्य पारित साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम | 94-5 ई 
के साम्राज्य सुरक्षा भविनियम (ए८टथाए४ ० धाह उरच्याम #ल। 0 94 5) 
एवं 939 ई के सकटकालीन शक्ति अधिनियम (झााश8०४०ए७ ?0ज़श$ 0९विए०९ 
औ०, 939) द्वारा व्यक्तिया के भाषण, समा एव प्रेस की स्वतजताओआं पर कठोर 
प्रतिव्ध लगाये गय थे । लेकिन सक्ट-काल की समाप्ति क॑ पश्चात इस प्रकार के 
प्रतिब-ध ब्रिटिश जनता को स्वीकाय नही हैं। इसका कारण देश की परम्परा एवं 
जनता म॑ व्याप्त सामा-य राजनीतिक चेतना है । जनता शान्ति काल म॑ स्वत मताना 
पर इस प्रकार के प्रतिबधों के विरुद रहती है । ब्रिटिश समाज मे यह विचार 
सक्रिय है कि ससद स्वय विधि क शासन के अधीन है । अत ब्रिटिश ससद ऐसी किसी 
विधि का निर्माण नही करती है जो नागरिक स्ववतताआ को सोमित करती हो | 
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ब्रिटेन मे विधियों का उद्देश्य स्वत्तनताआ को सीमित करना नही अपितु उनका प्रसार 
करना होता है । 

“विधि के शासन' का प्रिटेब म वतमान काल मे हास हो रहा है । इससे 
मागरिक स्वत त्ताआं के हास की सम्मावना बढ़ी है। कभी कमी ऐसी परिस्थितिया 
उत्पन्न हो जाती हैं कि विधि के शासन को भी सीमित करना पडता है। डॉ. गुप्ता? 
ते सोबलिन विवाद (50075 0४६०४) का प्रमाणस्वरूप उल्लेख किया है । इस 
मामले में डॉ रॉबट सोवलिन के देश से निष्कासन (००००7/४॥07) सम्बधधी गहमरनी 
के आदेश को य्यायालय द्वारा मोय ठहराया गया था । ब्रिटेन में नागरिक स्वत नताएँ 
सदियों के 'यायिक निणयो एवं -यायाधीशो की निष्पक्षता, निर्भीकता एवं ईमानदारी 
का परिणाम हैं | उपरोक्त विवाद मे "्यायालय का निणय औपचारिक रूप में (०7 
70089) सही हो सकता है परतु इससे यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश यायालय किस 
सीमा तक कायपालिका की नीतियो का ध्यान रखते हैं । विधि के शासन को इस 
प्रवत्ति से खतरा है ) यही नहीं शासन की बढती हुई शक्ति प्रदत्त विधि निर्माण एवं 
प्रशासकीय यायालयो की स्थापना के फलस्वरूप मा त्रयो को वयक्तिक स्वतात्ताओ 
के मामला म हस्तक्षेप के अनिर्या तत अवसर प्राप्त हो गये हैं । यह ठीक है कि काय- 
पालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढग से नही क्या जाना चाहिए परतु यह 
भी एक कदु सत्य है कि पयाय भाप्त करने के लिए आवश्यक मूल्य चुकाने की क्षमता 
भी सामा थे नागरिक मे नहीं होती है। इन सब आशकालों एवं सम्भावनाओं से 
ब्रिटेन भे नागरिक स्वत नताआ का रक्षक वहा का प्रवुद्ध एव जागरूक जनमत है । 
निवाचिक, दनिक समाचार पत्र एवं जनमत ससद एवं सरकार के विभिन्न जगा को 
अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य करते है। ब्रिटिश शासन जनता क॑ प्रति उत्तर- 
दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है । अत कायपालिका सदव ही जनमत का ध्यान 
रखती है। इसके अतिरिक्त “विधि के शासन” के सिद्धांतों को प्यायालय मायता 
अदान करते हैं एवं वे ध्यक्तिया की स्वत तताआ एवं अधिकारा के रक्षक के रूप मे 
कायशील रहते हैं । 
सयुक्त राज्य अमेरिफा मे मोलिक अधिकार 

सयुकत राज्य अमेरिका के सविधान के मूल प्रारूप म जिसे राज्या को स्वीकृति 
के लिए भेजा गया था, मायरिकों के अधिकार पत्र का समावेश नहीं था । अत पद्ठिक 
हैनरी, रिचाड हेनरी ली एव अय कुछ देशमकक्‍तो न प्रस्तावित संविधान का इस 
आधार पर तीत्र विरोध किया कि उसम नधिकार पत्र (छा ० ॥08॥) का समा 
वेश नही है । उनका तक था कि अधिकार-पत्र के अम्ाव मे स्विवान जनता वी 

स्वत तताओ की हृष्ठि से खतरनाक सिद्ध हो सकता है। फ्रेडरल्रिस्टा--संधवादिदा 
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ने इस पर नवीत झासन के समठित होते पर अधिकार-पत्र के समावेश का वचन 
दिया । फलस्वरूप नवीव शासन द्वारा अमेरिकी सविधान मे प्रथम दस सशोधनो के 
हारा मौलिक अधिकारा का प्तमावेश किया गया। प्रथम आठ सशोधनों भे जिन 
स्वत-त्रताओ का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार है 

([7) प्रत्यंक व्यक्ति को धम, भाषण, लेख, समा एवं प्राथना करने की 
स्वतन्त्रता प्रदान की गयी भौर इनका विरोध या इह सीमित या निपिद्ध करने वाली 
विधियो के निर्माण से काग्रस को वचित कर दिया गया । (प्रथम सशोधन) 

(2) प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। 
(प्रथम सशोधन) 

(3) शातति काल में गहस्वामी की अनुमति के बिना किसी घर में सनिक 
ठहराने पर प्रतिबाध लगा दिया गया और युद्ध-काल म॑ मी विधि द्वारा निर्धारित रीति 
के विपरीत किसी घर मे समरिको को नहीं ठहराया जा सकता है । (ठ्वितीय सशोधन) 

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपन जीवन, सम्पत्ति एव निवास स्थान की सुरक्षा 
प्राप्त है एव किसी की अनुचित रीति से तलाशी नही ली जा सकती ओर न॑ उसकी 
सम्पत्ति को ही जब्त किया जा सकता है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश-्वारण्ट उचित 
कारण के बिता, जिसका समथन दापथ या हृढतापूवक नही किया गया हो, जारी नहीं 
क्या जा सकता । वारण्ट में तलाश्षी के स्थान, व्यक्ति एवं वस्तुएँ जिहे बंदी बताया 
जाना है या जिह जब्त करना है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। [ततीय 
सशोधन) 
(5) जूरी द्वारा हत्या या ऐस ही अन्य गम्मीर अपराधों के निणय किये जाने 
की व्यवस्था है। शातित या युद्धकालीन सनिक एवं नौ सनिक अपराध इस नियम के 
अपवाद है । किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो वार दण्डित नही किया 
जा सकता है और न किसी व्यक्ति को फोौजदारी विवादों म अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के 
लिए ही बाध्य किया जा सकता है । 

(6) किसी भी व्यक्ति को (विधि की उचित प्रक्रिया! (608 छा०८०७ ० 
१80/) के बिना जीवन, स्वत जनता एवं सम्पत्ति से वचित नही किया जा सकता | निजी 
सम्पत्ति को बिना क्षतिपूर्ति के सावजनिक उपयाग के लिए नही लिया जा सकता है। 
फौजदारी विवादों म अभियुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि विवाद का निणय प्ीघता 
पूवक किया जाना चाहिए तथा खुलो अदालत मे निष्पक्ष जूरे के अधोव मुक्हमो की 
सुनवाई होनी चाहिए । अभियुक्त को अपनी पस्ाद के वकील की सहायता भ्राप्त करन 
की सुविधा है । आरोपो की सूचा अभियुक्त का प्रदान की जाती है तथा उसके विंद्द्ध 
साक्ष्य का उसकी उपस्थिति म॑ ही सुना जाता है । (छठवाँ सशोघन) 

(7) स्ामाय विधि सम्बभी ऐस विवाद जिनका सम्बंध 20 डालर से 
अधिक होता है, जूरी के विचाराधीन होत हैं । (सातवाँ सशोषन) 
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(8) किसी अभियुक्त से न तो अत्यधिक जमानत मांगी जा सकती है ओर 
न उस पर अत्यधिक जुमाना ही किया जा सकता है । उसे क्रूर एव असाधारण दण्ड 
भी नही दिया जा सकता । (आठवा सशोधन) 

(9) यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम आठ सझ्योधनो मे उल्लिखित 
अधिकारो का अर्थ यह नही है कि अमेरिकी नागरिको को आय अधिकार प्राप्त नही 
हैं। 0वे सशोवन द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि जो अधिकार सघीय एवं राज्यो 
की सरकारो को नही दिये गये हैं वे सब राज्या या व्यक्तियो के पास सुरक्षित हैं । 

उपरोक्त अधिकारो के अतिरिक्त मूल सविधान म निम्न अधिकारों का भी 
उल्सेख है 

() बदी प्रत्यक्षीकरण सम्व धी आदेश का अधिकार सविधान द्वारा प्रदत्त 
है और इसे केवल विद्रोह या आक्रमण काल मे ही सावजनिक हित में मिलम्बित किया 
जा सकता है। (अनुच्छेद 9 2) 

(2) ऐसी कोई विधि जिसके अतगत बिना मुकह्मा चलाये फासी की सजा 
दी जा सके (87॥॥ ० 300८ या ऋ 905 800 7.99), पारित नहीं की जा 
सकते है। (अनुच्छेद । 9 3) 

(3) सयुकत राज्य अमरिका में कोई सामती ()५०७४॥५) पद किसी को 
प्रदान नही किया जा सकता और न कोई अमेरिकी पदाधिकारी किसी राजा या 
विदेशी राज्य से काग्रेस की सहमति के बिना कोई सम्मानसूचक उपाधि ही ग्रहण कर 
सकता है। (अनुच्छेद । 9 8) 

समोक्षा--सविधान म॑ उल्लिखित विपयो के सम्बंध म काग्रेस की विधि 
निर्माण शक्ति पर उपरोक्त उल्लिखित अधिकार प्रतिबब क रूप में है। काँग्रेस ऐसी 
किसी विधि का निर्माण नही कर सकती जो इन अधिकारो का अतिक्रमण करती हो । 
समी राज्यो मे निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हैं। 4वें 
सशोधन द्वारा इन अधिकारो की रक्षा न केवल सघीय शासन एवं काँग्रेस की विधिया 
से ही अपितु राज्यों के कार्यों से मी की गयी है ओर इस प्रकार ये अधिकार एक ऐसा 
क्षेत्र हैं जिलका कि कोई शासन विधिक हृष्दि से उल्लंघन नही कर सकता । अधिकारा 
की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च 'यायालय पर है । व्यक्ति की रक्षा की दृष्टि स अधि 
कारो की सीमाएँ ओपचारिक रूप से सुनिश्चित हैं परन्तु इनकी भी व्यावहारिक 
सीमाएँ हैं । उदाहरण के लिए मामलों के शीघ्न फैसले की व्यवस्था है परातु विधि के 
कारण विलम्ब सम्दधी सम्मावना की उपंक्षा नही की जा सकती है, विद्रोह एवं जाक- 
मणकाल मे बदी प्रत्यक्षीकरण को सावजनिक हित म निलम्बन की व्यवस्था है, जूरी 

द्वारा विचार केवल सघीय यायालयो म ही सम्मव है जवक्कि राज्य-म्यायालया में अधि- 


4 आठवाँ सशोघन । 
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काश मामलो पर विचार होता है। इस सम्बघ में सविधान केवल यह्‌ प्रत्याभूति देता है 
कि राज्य -यायालयो मे “विधि की उचित प्रक्रिया” का पालन किया जायेगा। सर्वोच्च 
“यायालय के अनुसार दीवानी एवं फ़ोजदारी मामला मं विधि की उचित प्रक्रिया के 
अधीन जूरी व्यवस्था आवश्यक नही है। 945 ई के पश्चात मैकार्थी काल म॑ अमे 
रिका में नागरिक स्वत-तताएँ पर्याप्त कम हो गयी थो और एक सर्वाधिकारी वाता- 
वरण उत्पन हो गया था ।* 

अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों का आधार इगलण्ड का मैंगना कार्टा, अधि 
कोरो का आवेदन पत्र (629 ई ) एवं 689 ई का अधिकार पतन है। इन अधि- 
कारो के द्वारा नागरिकों की दयासन से रक्षा की गयी है। 20वीं दताब्दी मे स्थिति 
बदल चुकी है। 930 ई के दशक की विश्वब्यापी मदों के फलस्वरूप अमेरिका में 
बेरोजगारी अत्यधिक वढ गयी थी। व्यक्ति काम करने के लिए तयार था पर काम 
पाना कठिन था । मुक्त व्यापार नीति में अमेरिकावासिया का विश्वास हिल गया था! 
ऐसे ही समय राष्ट्रपति फ्रेकलिन डी रूजवेल्ट ने यूडील कायक्रम क्रियान्वित किया 
था जो तत्कालीन समस्याओ था एक व्यावहारिक समाधान था । इस कायक्रम के आत- 
गत कृपकां, श्रमिको आदि के सम्व थे मे अनेक विधियों का निर्माण किया गया था। 
उदाहरणाथ, 933 ई के एक अधिनियम (588०ए४प/र्श /0पश7पध्य 8०) के 
द्वारा कृषि के उत्पादन मूल्यों भ वद्धि कर दी गयी थी | इस अधिनियम को सर्वोच्च 
“यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित करने पर काग्रेस ने ।938 ई भे एक नवीन अधि 
नियम पारित किया था । ।935 ई में काम विकास प्रशासन (ज्ग्राए। ए०8/88 
#वागाए४।78007) की स्थापना की गयी थी । सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (935) 
द्वारा अमाव एंव निधनता से विभिन स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी । आवास, 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों मे यूडील कायक्रम के अधीन सतोपजनक वद्धि हुई थी । 
अमेरिका मे राज्य के कायक्षेत्र मे वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति के भाथिक मामलों मे 
उसकी सुरक्षा की दृष्टि से राज्य का हस्तक्षेप वढ गया है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे व्यक्तिगत स्वत-नताएँ और जधिक सीमित हुई हैं । 
नाजी खतरे का सामना करने के लिए काग्रेस ते एक विधि (5जाए #०, 940) 
पारित की थी | इसके अधीन हिसा हारा शासन को बदलना एवं तत्सम्वधी समंठनों 
को अवैध धोषित कर दिया गया था। साम्यवाद विरोधी धारणा के कारण वंय 
क्तिक स्वतजता और सीमित की गयी थी । साम्यवादिया को कुछ सावजनिक पदी के 
लिए अयोग्य घापित कर दिया गया । अनेक राज्य विधिया द्वारा पडूय त्रकारी (309 
अध्यहा५७) सगठना की सदस्यता को विभिन्न शासकीय पदो के लिए अयोग्य ठहरा 
दिया गया था । काग्रेस क्री जाच-समिति ने अनेक सरकारी कमचारियों की अयोग्य 
घौपित किया था। शिक्षको पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पडा था। 
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संयुक्त राज्य अमेरिका में (विधि के समक्ष सभी नागरिक समात है। लेकिन 
वहाँ भी यहूदिया एवं नीग्रो लोगो के साथ भेदमाव किया जाता है । नीग्रो लोगो को 
अमेरिकी समाज में समानता का स्थान प्राप्त नही है । दक्षिणी राज्य में नीग्रो लोगो 
की हालत आज भी खराब है। सधीय सरकार को इस सम्बध मे दक्षिणी राज्यो के 
विरोध का सामना करना पडा है। आज भी अमेरिका मे अनेक ऐसे राज्य है जहा 
नीग्रो लोगां को श्वेत लोगो के साथ वरावरी का दर्जा नही दिया जाता है । 962 ई 
म॑ राष्ट्रपति कैनेडी को मिसीसिपी के राज्य विश्वविद्यालय में एक नीग्रो को प्रवेश 
दिलाने के लिए विधिक एवं सनिक हस्तक्षेप के माम का अनुसरण करना पडा था। 

संयुक्त राज्य अमेरिका मे व्यक्तिगत स्वत श्रताओ का क्षेत्र अ य देशो की अपेक्षा 
अधिक व्यापक है । 94 ई मे परम्परागत स्वत'त्ताओ की भय एवं अमाव से रक्षा 
की चर्चा की गयी थी। 947 ई मे राष्ट्रपति ट्र,मैत ने नागरिक अधिकार समित्ति 
की स्थापना की थी। 957 ई के नागरिक अधिकार अधिनियम (टाजशां छा 
5०६० 957) के द्वारा 6 सदस्यथी समिति को कायपालिका से सम्बद्ध किया गया 
था । इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारा की रक्षा करता था। 964 ई में तागरिक 
अधिकार अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा नीग्रो जाति के अधिकारों 
को सुरक्षित किया गया है । 

मौलिक अधिकारों का सविधान मे उल्लेख अमेरिकी सविधान की प्रमुख देन 
है एवं प्राय समी परिवर्ती लिखित सविघानों में इसका अनुसरण किया गया है । 


स्विटजरलण्ड 

स्विट्जरलैण्ड म॑ ग्रेट ब्रिटेन की माति नागरिको के अधिकार-पत्र का अमाव है । 
सधिधान में अमेरिका एवं भारत की भाति मौलिक अधिकारों का पथक से उल्लेख नही 
है परतु सविधान म यत्रतत्र कुछ अधिकारों की व्यवस्था है । कण्टना के सविधानों 
द्वारा भी नागरिका को अनेक स्वत जताएँ एवं अधिकार प्रदान किये गये हैं उदाहरणाथ, 
अनुच्छेद 4 मे विधि के समक्ष समानता की प्रत्याभूति दी गयी हे। हास हुवर इस 
अधिकार को सवैधानिक अधिकारों मे सर्वाधिक महत्वपूण मानता है । अनुच्छेद 27 
के अनुसार नागरिको के लिए नि शुल्क प्रारम्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना कण्टनां 
के शासन का अनिवाय दायित्व है। धम-निरपेक्षता की भी व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 
3] के अन्तग्रत व्यापार एव वाणिज्य का अधिकार एवं अनुच्छेद 49 के अनुसार सभी 
नागरिको को अत कारण एवं धम को स्वत जता प्रदात की गयी है। भनुच्छेद 53 प्रेस 
की स्वतजता, अनुच्छेद 56 समुदाय एवं सघ के निर्माण एवं अनुच्छेद 56 याचिका 
का अधिकार नागरिको को भ्रदान करते हैं। जनुच्छेद 60 के अधीन स्विस नागरिका 
को स्वतञ्रतापूवक किसी भी कैण्टन म निवास करने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त 
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विवाह, निजी सम्पत्ति एवं निवात्त गृहो सम्बधी स्वत त्रता प्राप्त है। वैयक्तिक सम्प्ति 
का अधिकार अनुलघनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को चारो राष्ट्रीय मापानों म से अपनी 
मातृमाषा के प्रयोग का अधिकार है । स्विस नागरिकों को कम्यून के शासत में भाग 
लेने तथा कैण्टनो के अधिकारियों को चुनने के अधिकार भी होते है । कोई कैष्टन 
क्ष य कण्ठनो के निवासियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को 
मताधिकार प्राप्त है। मतदाताआं की यांग्यता सध एबं कंण्टनों के शासत हारा 
निश्चित की जाती है लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि सघ एवं कैप्टन अपने-अपने क्षेत्र 
सम्ब'धी मतदान व्यवस्था निर्धारित करते हैं । इसके विपरीत, कुछ मामला मे कण्टतो 
सम्बंधी मतदान की योग्यताएँ सघीय शासन निरिचित करता है और कुछ संघीय 
मामलो मे कैण्टनो के तियमानुसार काय किया जाता है। जनुच्छेद 74 के अनुसार 
सधीय सभा के निर्वाचन एवं जनमत-सग्रह तथा प्रस्तावक (7/0/3009०) में भाग लेने 
का अधिकार प्रत्येक उस 2 वर्षीय स्विस नागरिक को प्राप्त है जो कण्टन के नियमों 
के आतगत नागरिकता से वचित नही किया गया है । दो वष (97] ई) पूष तक 
स्नियो को मतदान का अधिकार नही था । अनेक बार स्त्रियों को मताधिकार देने के 
प्रयत्न किये गये परतु जनता ने जनमत सप्रह में इन अस्तावों को स्वीकार नही किया 
था। 959 ई में स्तरियो को मताधिकार देने क॑ लिए सर्वधानिक संशोधन पारित 
करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु जनता ने 2 3 से उसे अस्वीकृत कर दिया था ! 
वाड “यूचेल एवं जेनेवा के कैण्टनो की जनता स्त्रियां को मताधिकार दिये जाने के पक्ष 
में थी अत इत तीन कण्ठनो मे महिलाओ को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। 

97] ई भ स्विठजरलैण्ड मे प्रथम बार स्नियो को मताधिकार दिया गया है। भारत 
एवं अमरिकी की भांति स्विट्जरलेण्ड मे भी अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक संघीय 

यायालय (#०0७०॥ '79079)) की शरण ले सकता है।” यदि किसी विधि या संधीय 

कायपालिका द्वारा किसी नागरिक के अधिकारा को सीमित किया जाता है तो स्रषीय 

न्यायालय आवेदन करने पर उहे निष्थमावी घोषित कर सकता है। स्विट्जरलण्ड में 

प्रत्येक स्वस्थ नागरिक के लिए सेनिक सेवा अनिवाय है | 


स्विस सविधान पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है । व्यक्ति की गरिमा 
एवं महत्ता शासन व्यवस्था का आधार है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे व्यक्ति को अधिक 
तम सीमा तक॑ स्वत जता श्राप्त है। राज्य व्यक्ति के मामलो मे कम से कम हस्तक्षेप करता 
है। व्यक्ति को आ्थिक क्षेत्र म अधिकाधिक स्वतज्ञता प्राप्त है । परन्तु 20वीं सदी क्के 
विचारों एव परिस्थितिया क॑ फलस्वरूप स्विस उदारवाद म कुछ परिवतन भा गया 
है । 930 इ की विश्वव्यापी मदी एवं दो विश्वयुद्धों क कारण राजकोप पर अत्म 
घिक व्यय भार बढ़ यया था । कल्याणकारी राज्य की धारणा एवं समिप्टवादी विचाद 
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: उदय एवं विकास के कारण स्विस राजनीतिक एवं आध्िक व्यवस्था में कुछ 
१ अनिवाय बन गये थे और व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों मे राज्य द्वारा बहुत 
4ध लगाये गये हैं। बडे ओद्योगिक धत्तिष्ठानों (८»४2७$) के निर्माण के कारण 
के क्षेत्र मे राज्य का हस्तक्षेप अनिवाय हो गया था| 

स्विट्जरलैण्ड म॑ निजी सर्म्पत्ति, समानता, वयक्तिक एवं निवास ग्रहा की 
वा सम्ब थी अधिकारा का क्षेत्र सयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति ही व्यापक है । 
एल्ैण्ड बहुराष्ट्रजावीय देश है । विभिन्र मापा एवं घम तथा रीति रिवाजो के 
| उसम निवास करते हैं। ऐस समाज मे मौलिक अधिकारो की व्यवस्था अल्प 
--माषायी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक--के लिए मुख्य आधार (७०6६ 
7) के रूप मे है और लोकत-नीय चेतना तथा सहिष्णुता की रक्षा के 'लिए 
7है। 
॥ मौलिक अधिकार 

]789 ई के फ्रा स के क्रातिकारियों ने मौलिक अधिकारा की घोषणा की 
प्ररणीय है कि फ्रेच क्रातिकारी अमेरिकी ऋतित से अत्यधिक प्रभावित थे । 
एुछ नेता जैसे लफायत (.8999७6) ने अमेश्की स्वतातता संग्राम मे माग 
मर था। वह अमेरिकी स्वत त्रता की घोषणा एवं वर्जीनिया (शप्ट्रणा&) के 
रो की घोषणा से प्रभावित था । दोनो अर्थात्‌ अमेरिको एवं फ्रेंच क्रास तकारियो 
बे लाक का प्रमाव था ) फ्रास की क्राति के वौद्धिक कायक्रम के रचमिताओो 
तर जेफरसन का सम्बंध था । फ्रेच क्राततिकारियो के मध्य दो प्रकार के विचार 
। थे, एक बुद्धिवादी विचारक ओर दूसरे रूसो के समथक । प्रथम विचारधारा 
गे चितन के अधिक निकट थी । वे विवेक को महत्व दते थे। बुद्धिवादिया का 
ववेकवादी एवं मानवतावादी था । उह मानव प्रगति एवं उसके विकास में 
( था। रूसो भी निरकुश शासन का विरोधी था परन्तु वह विवेक की नपक्षा 
| नागरिक की मूल भ्रवृत्ति को अधिक महत्व देता था। उसके लिए अनुलघनीय 
रो का महत्व नही था। वह व्यक्ति की अपक्षा समिष्टि को भह॒त्व देता है। 
ग़मा य इच्छा को सम्प्रमु माता है। रूसो क॑ अनुसार यदि अल्पमत बहुमत से 
नही है तो बहुमत भल्पमत को सहमत या स्वतत्र होने के लिए वाध्य कर 
है। बुद्धिवादी विचारको का स्वत जता से, जबकि रूसो का राजनीतिक समा- 
अधिक सम्ब ध है । फ्रेच अधिकारा के घोषणा पत्र मे इस दोनो विचारा के 
ह समावेश है । 

अधिकारो के फ्रेंच घोषण-पत्र की प्रस्तावना मं कहा गया हैं कि “विस्मृति एव 
प्वजनिक दुर्भाग्य एव शासनो के भ्रष्ट होने के कारण हैं ।” “समी व्यक्ति स्वताव 
ते हैं तथा स्वत त्र रहते है और उनके अधिकार समान होते हैं। सामाय 
पता पर ही सामाजिक भेद (50०8] 0॥77०0०75) आधारित हो सकत हैं।' 
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प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लद्ष्य व्यक्ति के ग्रातिक (ग्राज़ाध््यमछश०) अधि- 
कारी की रक्षा करता है । ये अधिकार हैं. स्वताजत्ा, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा दमा एव 
अयाय के विरुद्ध अधिकार । उपरोक्त सभी कथन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त 
के अनुरूप है। इसके विपरीत, रुसो के विचारो का पुट फ्रेच अधिकार सम्ब थी मिम्द 
अनुच्येदी मे स्पष्ट है 

“सम्प्रभुता राष्ट्र म विवास करती है ।” (अनुच्छेद 3) 

“विधि सामा-य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी व्यक्तियों को स्वय या अपने 
प्रतिनिधि द्वारा उसके निर्माण में माय लेने का अधिकार है। विधि सभी के लिए एक 
समान होनी चाहिए । सभी नागरिक विधि की हृ्टि मे समान हैं । अत सभी तागरिक 
समस्त सम्मान तथा सावजलिक पद समान रूप से अपनी योग्यतानुसार भाष्त करने के 
अधिकारी हैं। इस सस्ब'ध मे योग्यता एवं प्रतिमा के अतिरिक्त उनमे किसी प्रकार 
का कोइ भेदसाव नही किया जायेगा ।? (अनुस्छेद 6) 

अनुच्छेद 4 के अनुसार स्वेत जता हर उस काय का करते में विहिंत है जिससे 
दूसरा को कोइ हानि वे हो । इस हष्दि से मौलिक अधिकारा के श्रयोग की इसके अति 
रिक्त और कोई सीमा नही है कि समाज के अन्य सदस्या को मी समाव बविकारों के 
प्रयोग का जवसर प्राप्त होना चाहिए ॥ इस सीमा का निर्धारण विधि द्वारा हीना 
चाहिए । अनुच्छेद 6 प्रतिनिधि झासन को व्यवस्था करता है। अ“य अनुच्छेंदो के द्वारा 
व्यक्ति को मनमाने ढग से बदी बनाते, कारावास तथा दण्ड देने का विपेध किया गया 
है, प्रत्येक व्यक्ति का घामिक विचारा सहित स्वततरतापुवक भाषण, लेखन एवं अकाशन 
की स्वत तता प्रदाद की गयी है। सम्पत्ति को पवित एवं अनुह्लघनीय अधिकार धोषित 
किया गया है और सामाय सहमति से करारोपण का विधात किया गया है । 

उपरोक्त अधिकारा का फ्रांस के क्रीत-काल मे पणरूपेण उल्लघन किया गया 
था । लेकिन !789 ई के स्वत जता, समानता, लोक प्रभुत्व, योग्यतानुस्तार पई प्राप्त 
करना, विधि के अधीन शासन फ्रान्स के परम्परायत गणत-जीय सिद्धाता वे केंद्रीम 
तत्व बन रहे । इन विचारों का महत्व चतुथ गणत-भीय संविधान (946 ई) की 
निम्न प्रस्तावना से स्पष्ट है * 

“प्रत्येक मनुष्य जाति, घमम, विश्वास क॑ भेदभाव के बिना जनुल्लघवीय हुव 
प्रविन्र अधिकारों का उपयोग करता है (” 789 ई के घोषणा-पत्र म॑ उल्लिपित 
स्वत-प्रताआ एवं अधिकारों वा प्रस्तावना में पुत अनुसमंथन क्या गया है तथा डरे 
यथत त्रीय विधि के मूलाघार के रूप म स्वीकार क्या है । सविधान में निम्न सर्जे 
मीतिक, मामाजिक एवं आाधिक सिद्धाला को अत्यधिक महत्वपूण घोषित किया 


गया है । 
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सभी क्षेत्रा मे स्त्री एव पुरुषा को विधि के द्वारा समान अधिकारो की प्रत्या- 
भूति दी गयी है । अत्याचार स पीछित प्रत्येक व्यक्ति को फ्रेच गणराज्य से शरण का 
अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक नागरिक को काम एवं रोजगार का अधिकार है । इच्छा- 
नुसार श्रमिक सगठन के निर्माण तथा अधिकारा के सरक्षण का प्रत्येक नागरिक को 
अधिकार दिया गया है। ऐसी सभी सम्पत्ति जो राष्ट्रीय साम्राजिक सेवा के योग्य 
होगी, समाज की सम्पत्ति होगी। व्यक्ति एंव परिवार के विकास के लिए आवश्यक 
परिस्थितियों का सरक्षण राष्ट्र का दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर वृद्ध, श्रमिक 
एवं स्निया को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, विश्ञाम एव अवकाश तथा समान घम 
निरपेक्ष शिक्षा, एंव व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा संस्कृति की प्रत्याभूति दी गयी है। 
अन्तर्सप्द्रीय विधि के पालन, जाजामक युद्ध और स्वत्त न जनता के विरुद्ध मुंद्ध न 
छेडने का वचन दिया गया है और समानता एव पारस्परिकता के आधार पर सम्प्रभुता 
की सीमाओं को मायता दी गयी है। फ्रास की सीमा के अतग्रत समुद्र पार के 
उपनिवेश भी शामिल किये यये हैं एव वहा के निवासियों को बिना किसी भेदभाव के 
संविधान प्रदत्त समी अधिकार समात रूप म॑ प्रदान किये भये हैं । 

फ्रा'स के पाँचवे गणत नीय सविधान (958 ई ) की प्रस्तावना मे भी यह 
कह गया है कि “फ्रेच जनता मानव अधिकारो के प्रति 7789 ई के घोषणा पत्र म 
परिभाषित एवं 946 ई के संविधान की भ्रस्तावना द्वारा अनुसमथित एवं पूण रूप 
में अपने को वचनवद्ध होने वो घोषणा करती है ।” 

958 ई के पंचम गणतान के आतगत भी वे समस्त अधिकार फ्राच जनता 
को प्रदान किये गये है जो चतुथ गणत-न वे अधीन उसे प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त 
चतुथ फ्रेच गणत- के अनुच्छेद 2 के अन्तग्रत फ्रान्‍्स को धम निरपेक्ष लोकत नीय 
राज्य घोषित किया गया था । यह अवस्थाएँ महत््वपूण है । इसके अतिरिक्त गणतथ 
का लक्ष्य स्वव-त्ता, समानता एवं आतृत्व था । पाँचवें गणत न की प्रस्तावना में महू 
उल्लेख है । 

लेकिन फ्रेच अधिकारों की सुलना अमेरिकी अधिकार-पत्र से नहीं की जा 
सकती । फ्रेंच अधिकारो की घोषणा अमेरिकी स्वत जता की घोषणा के अधिक निकट 
है । 'यूमन के अनुसार, यह विधिक प्रपत्र नही है अपितु सिद्धान्तो का एक महान 
घोषणा पत्र' है। कादर का मत है कि 789 ई के घोषणान्पत्र के निर्माताओं की 
मुख्य समस्या राजनीतिक न होकर आथिक अधिकार सम्बंधी थी।" अमेरिकी एव 
फ्रेंच अधिकारों म मुख्य भेद दोनो देशां के यायालयों की कायपद्धति पर आधारित 
है। फ्रान्स मे प्रत्येक मामले का उसके गुण-दोपा (गर्व) के आधार पर निणय 
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किया जाता है। इगनेण्ड एवं अमेरिका की भांति विवादों एवं नजीरो पर पूणत 
आाश्चित नही रहा जाता । फ्रास मे प्रशासकीय यायालय हैं। इनके द्वारा शीघ्र निर्णय 
किय जाते है। फ्रास मे नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा अपेक्षाकृत अधिक सरलता 
एवं कम खच म॑ कराने म सफल होता है । 

सोवियत रूस मे मौलिक अधिकार 


सोवियत सविधान मे, आग एवं जिक के अनुसार, इतिहास मे चात सबसे 
अधिक असाधारण अधिकार पत्र (9 ० ए80॥/) का समावेश है ।* स्टालिन सवि 
धान की यह सर्वाधिक महत्वपूण विश्येपत्ता है। 98 ई व 924 ई के सविधानो 
में मौलिक अधिकारो का उल्लेख नही था। 935 ई तक रूस मे साम्यवादी व्यवस्था 
के सुहृढ रूप में स्थापित होने पर ही सविधान का निर्माण किया गया | इस सविधान 
द्वारा नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं 

(3) काम का अधिकार (7र8॥£ /० १४०१८)--प्रत्येक नागरिक को काम 
का अधिकार प्राप्त है अर्थात काम की मात्रा एव गुण तथा रोजगार (877909॥970 
के अनुसार पारिश्रमिक के अधिकार की प्रत्येक नागरिक को प्रतिभूति प्रदान की गयी 
है। (अनुच्छेद 8) 

(2) विभाम व अवकाश का अधिकार (78॥( 0 [२९७ 8706 [,05ए7७)-- 
इसके अनुसार काम के घण्टे निश्चित कर दिये गये है, श्रमिकों को सवेतन वापिक 
अवकाश प्रदान किया गया है, विभिन्न स्थानों पर अवकाश एवं विश्राम हेतु आवास 
गह एवं क्‍लबा का निर्माण किया गया है। (अनुच्छेद 9) 

(3) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार--इसके अतगत वद्धावस्था, रुग्णावस्था 
एवं अशक्त होने पर राज्य द्वारा मरण-पोषण तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा, सामा 
जिक बीमा, नि शुल्क चिकित्सा एवं पेशन की व्यवस्था की गयी है। (अनुच्छेद 20) 

(4) प्रत्येक स्त्री पुरुष को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सोवियत रूस मं 
शिक्षा पूणत नि छुल्क है| प्रत्येक रूसी वालक को आठ वप की आयु त्तक शिक्षा 
प्रार्म्म कर देना जनिवाय है | शिक्षा का माध्यम स्थानीय मापा होती है । छात्र 
वत्तियों की समुचित व्यवस्था है । (अनुच्छेद 2) 

(5) ल्तियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद !/22 के अ्षत 
गत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र--राजनी तिक, सामाजिक, आथिक एव शासकीय--के अतगत 
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सभी स्थ्रियों एवं पुरुषो को समान अधिकार प्रदात किये गये है । इसके अतिरिक्त 
प्रसूति-गहां एवं बालकों के लिए शिशु विद्यालया की व्यापक व्यवस्था है । अधिक 
बच्चो वाली माताओं एवं अविवाहित महिलाआ के अधिकारों की विशेष रूप से रक्षा 
की जाती है । 

(6) जातीय एब राष्ट्रीय समानता फा अधिकार--रूस के अतगत निवास 
करने वाली सभी जातिया एव राष्ट्रजातियो को समानता प्राप्त है । वे अपने सास्कतिक--- 
भाषा एवं अय रीति-रिवाजा--तथा अय सावजनिक भासलो में यूण स्वत-त्र होते 
हैं। (अनुच्छेद 23) 

(7) धम एवं अ त करण की स्वत प्रता--प्रत्येक नागरिक को धम की उपा 
सना एवं धम विरोधी प्रचार की पूण स्वत जता प्राप्त है | राज्य एव शिक्षा के क्षेत्रों 
को धम से स्वत-न रखा गया है । (अनुच्छेद 24) 


(8) सोवियत नागरिको को भाषण एवं अभिव्यक्ति (अनुच्छेद 25), समु- 
दाय निर्माण (अनुच्छेद 26) एवं ध्यक्तिगत जोवचन एवं आवास गहो फो स्वत-जता 
(अनुच्छेद 27) सम्बधी अधिकार भी प्राप्त है। मापण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार 
के अधीन एकत्रित होते, जलूस निकालने तथा प्रदशन करने को स्वताजता प्रदान 
की गयी है। इम सभी स्वत तताओ का उपयोग समाजवादी व्यवस्था को हंढ करने 
के लिए ही किया जा सकता है । समाजवाद का विरोध इन अधिकारो के आधार पर 
सम्मव नही है । समुदाया के निर्माण के अधिकार के अतगत प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक- 
सगठन, सहकारी सस्थाएँ एवं समितिया बनाने की स्वत्त त्रता है। परतु इस अधिकार 
का प्रयोग श्रमिक वग के हिंता के अनुकूल ओर समाजवादी व्यवस्था को सुहढ करने 
के लिए ही किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त सोवियत रूस भ एकमान दल साम्य- 
वादी दल है। यही दल राजनीतिक सगठन का जाघार है ) साम्यवादी दल” सवहायारा 
वग की क्रातति का अग्रदूत है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को -याया 
लय के निणय एव प्रोक्‍्यूरेटर की स्वीकृति के बिना वदी नही बनाया जा सकता है। 
अनुच्छेद 28 क अनुसार नागरिका के घर तथा उनके पत्र व्यवहार की ग्रोपनीयता 
का उललघन नही किया जा सकता ॥ विधि द्वारा इनको रक्षा का विधान है । लेकिन 
व्यवहार में इन स्वत नताआ का उपयोग साम्यवादी विचारों एव सोवियत शासन के 
अनुकूल ही किया जा सकता हैं। 

(9) निजी सम्पत्ति का अधिकार---सोवियत सविधान नागरिका को अपने 
परिश्रम से अजित सम्पत्ति को रखने एवं उत्तराधिकार म देने का अधिकार प्रदान 
करता है। अनुच्छेद 0 के अनुसार नागरिका को अपने काय से हुई आय एवं वचत्त, 
रहने का मकान, घरेलू और निजी सुविधा एवं प्रयोग की वस्तुएं तथा सहायक खेती 
को अपनी निजी सम्पत्ति के रूप मे रखन का अधिकार है । इस उत्तराधिकार ६ 
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दिया जा सकता है। विधि द्वारा इन जधिकारा की रक्षा की व्यवस्था की गयी है । 
सोवियत रूस में निजी सम्पत्ति का प्रयोग किसी का शोपण करने के लिए नही किया जा 
सकता । निजी सम्पत्ति के अतगत केवल सुविधा एवं आराम की वस्तुएं ही आती हैं। 

(१0) मताधिकार--सोवियत सघ मे प्रजाति, राष्ट्रीयता, सम्पत्ति, शिक्षा, 
लिंग, धम एवं निवास-स्थान आदि के किसी भेदमाव के बिना प्रत्येक 8 वर्षीय 
सोवियत नागरिक को मताधिकार प्राप्त है । 23 वष की अवस्था पर प्रत्येक रूसी 
नागरिक को सर्वोच्च सोवियत की सहायता के लिए निर्वाचित होने का अधिकार 
प्राप्त है । 

() शरण प्राप्त करने फा अधिकार--सविघान के अनुच्छेद !29 के अत 
ग्रत विदेशी नागरिकों को जिह राष्ट्रीय स्वात व्य-सघप या वैज्ञानिक कार्यों मे भाग 
लेने या श्रमिक वय के हितो की रक्षा के कारण कोई कष्ट या दण्ड दिया जाता है तो 
ऐसे विदेशियो को सोवियत रूस मे शरण (859०) लेने का जधिकार है । 

सविधान मे सोवियत नागरिका के लिए उपरोक्त अधिकारों के साथ-साथ 
कुछ कतव्य भी निर्धारित किये गये हू 

श्रम सम्मान की वस्तु है अत काम करना प्रत्येक नागरिक का कतव्य 
है, जो काम नही करेगा उसे रोटी भी प्राप्त नही होगी (अनुच्छेद !2) ) सोवियत 
सविधान एवं विधि (अनुच्छेद 30), श्रमिक अनुशासन एवं सावजनिक कठव्यों का 
पालन तथा समाजवादी समाज के नियमा का सम्मान (अनुच्छेद 30), सावजनिक 
सम्पत्ति की सुरक्षा (अनुच्छेद 3), सैनिक सेवा (अनुच्छेद 32) तथा देश की 
रक्षा करना (अनुच्छेद 33) प्रत्येक नागरिक का क्त य है । 

सुल्याकन--रूस के सविधान म॑ उल्लिखित मौलिक अधिकार जहा पश्चिम के 
लोकत भरीय देशा के मौलिक अधिकारों से मिलते हैं, वहा उनम कुछ नवीनता मी है । 
सोवियत मौलिक अधिकारो की धारणा पश्चिमी लोकतानिक व्यवस्था की देन 
परातु सोवियत मौलिक अधिकारों का स्रोत साम्यवादी व्यवस्था है---न कि जाने लार्क 
द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारा की धारणा | सोवियत मोलिक-अधिकारा का 
उद्देश्य व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध झाश्वत अनुल्लघनीय अधिकार प्रदाव करना नहीं 
हैं अपितु उनका उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था को सुहृद करना है । वे इस विमित्त 
साधनमात्र है। पश्चिमी लोकता। नक देझा के मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारा 
त्मक है, लेकिन साम्यवादी रूस ने टाउस्टर के दाब्दों म॑ सकारात्मक स्वत अताओं 

(?०थ४५० ॥८८१००) का प्रतिपादन करके पश्चिमी लोकता त्रक देशा का मागदशन 
किया है । सोवियत रूस म स्वत तताआ को समाप्त नही किया गया है अपितु बहुत 
स अधिकारा के भिन्न जथ करके उन पर बल दिया गया है।”” सकारात्मक स्वतश्र॒ताओ 
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के अन्‍्तगत बृद्धावस्था मे सहायता, विश्वाम व अवकाश एवं शिक्षा सम्बधी अधिकार 
है । मारतवप म इस प्रकार का प्रावधान मौलिक अधिकारों की अपेक्षा मीति निर्देशक 
तत्वों के अन्तगत किया गया है | सोवियत रूस म नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारा 
की अपेक्षा आधथिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गयी है । सम्पत्ति के अनियीनत 
अधिकार को सोवियत रूस म स्वीकार नही किया गया है ॥ पश्चिमी लोकतानतिक 
देशो म॑ उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था है । अत निजी सम्पत्ति 
शोपण तथा उत्पीडन का साधन वन गयी है । इसके विपरीत सोवियत रूस म॑ सम्पत्ति 
एवं उत्पादन के साधना पर सामाजिक स्वामित्व है। निजी सम्पत्ति मे जीवनोपयोगी 
सुविधा की वस्तुआ को ही शामिल किया जाता है। पश्चिमी लोक्तनो म॑ व्यक्तियां 
के अधिकारा की धूम हैं परन्तु कतव्य की कही कोई चर्चा नही है । सोवियत रूस 
एवं चीम जसे समाजवादी देशो मे अधिकारो के साथ कतव्यों का भी उल्लेख बिया 
ग़या है 

सोवियत मौलिक अधिकारों की साम्यवादी विचारको द्वारा प्रशसा की गयी है। 
सस्‍्टालिन ने इन व्यवस्थाआ पर गव व्यक्त किया था। साम्यवादी विचारक लोकत नीय 
अधिकारों को कागजी घोषणाएँ मान मानते हैं। स्वतत्नता तथा समानता की घोषणा 
मान से उ हु प्राप्त नही किया जा सकता है। स्वतजता एवं समानता की ऐसी 'सामाजिक 
परिस्थितियो' की आवश्यकता होती है जितमे व्यक्तित्व समग्र रूप से विकसित हो सके । 
व्यक्तित्व के विकास का आधार ही आर्थिक स्वत तता है। रूस म इस आर्थिक अभाव 
एवं शोपण से व्यक्ति की रक्षा की गयी है। कारपि-सकी का कथन है कि “सांवियत 
मौलिक अधिकार एवं स्वतजताएँ न तो पूजीवादी देशो मे है ही ओर न वे उनम॑ हो 
ही सकती हैं ।/!/ फाइनर, मुनरो, 'युमत जसे पश्चिमी विचारक सोवियत अधिकारो को 
दिखावा मान मानते है क्योकि सोवियत शासन सवाधिकारवादी है। वहाँ साम्यवादी दल 
का अधिनायकत्व है | सोवियत रूस मे व्यक्ति की अपेक्षा सवहारा वग--श्रमिका एवं 
क्पको--के हिंतो को प्रधानता दी गयी है | उपरोक्त अधिकारा म से कुछ के परीक्षण 
से इस मत की बहुत कुछ पुष्टि हो जाती है । सोवियत राज्य मे शिक्षा पर राज्य का 
निय बण है और उसका जाधार साम्यवादी दशन एवं विचार हैं। जत उदार शिक्षा 
के लिए रूस म कोई अवसर नही है । साम्यवादी दशन की दीक्षा दना ही शिक्षा का 
प्रवान उद्देश्य है। सोवियत रूस मे विचार, भाषण एवं अभियक्ति की स्वतातता, 
विशिसकी के अनुसार, समाजवाद के झनुआ को उपलब्ध नही है ओर श्रमिका के इन 
अधिकारो को हानि पहुँचान के प्रत्येक काय को 'क्रा त विरोधी काय' माना जाता 
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है । सोवियत रूस म बुजुआ, मेनशेविष्टा (१(९॥५॥०४४55) एवं क्रातति विरोधियों के 
समाचार पत्नों को समाप्त कर दिया गया है तथा समाजवाद विरोधी साहित्य एव 
साहित्यकारों को वहा काई स्थान नही है। डॉ जिवागो' के लेखक डा पस्टरनायक 
को रूस म॑ कोई स्थान नही था। स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना को भी साम्यवादी शासको 
से मतभेद होने को अवस्था म सोवियत रूस छोडना पडा था। धामिक आचरण सम्ब घी 
स्वत त्र॒ता के सम्बंध में यह कहना अधिक ठीक है कि प्रत्येक नागरिक को धम विरोधी 
स्वत नता अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त है । व्यक्तिगत जीवन एवं गृहो की स्वतजता का 
अधिकार व्यवहार म साम्यवादी दल के सदस्या एवं उनके समथको को ही प्राप्त है 
सोवियत रूस म मौलिक अधिकारो की रक्षा का दायित्व मारतवप एवं संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा अ-य देशों की माँति सर्वोच्च “यायालय पर नही है। स्मरणीय है कि 
पाश्चात्य सविधान शास्त्रियों की हृष्टि मे ्यायिक सरक्षण के अमाव में मौलिक अधि- 
कारो का कोई महत्व नही है । रूसी जनता को मत देने का अधिकार तो है परन्तु वे 
उसका स्वत ततापुवक उपभोग नही कर पाते है । क्याकि देश मे एकमात्र साम्यवादी दल 
है, उ्ती के द्वारा प्राय उम्मीदवार खडे किये जाते हैं एवं वे ही मिर्वाचनो मे विजयी 
होते हैं ॥ अत सोवियत नागरिकों के समक्ष कोई वैकल्पिक शासन नही है । साम्यवादी 
दह्यन में राजनीतिक स्वत त्रता की अपेक्षा आ्िक स्वत-त्ता को वैयक्तिक एवं सामा* 
जिक उन्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। सोवियत रूस म॑ व्यवहार मे मोलिक 
अधिकार, वास्तव म॑ झासन द्वारा निश्चित किये जाते हैं। सोवियत रूस एवं पश्चिमी 
प्रजात-ता में स्वत तता सम्बधी मुख्य भेद यह है कि सोवियत रूस में स्वतजताओं 
का परूणरूपेण दमन करने के पश्चात उनके अनक सित्र अथ किये गये है एवं उने पर 
निरन्तर बल दिया जाता है ।** 

उपरोक्त विश्लेषण स यह निविवाद रूप म स्पष्ट हो जाता है किसो वियत रूस 
में आर्थिक अधिकारो की प्रधानता है | वयक्तिक स्वत त्रता या तागरिक स्वत-नता की 
वहा अपेक्षाकृत कम मान्यता प्राप्त है। मनुष्य हाड माँस का पिण्ड मात्र नहीं है । 
ध्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतजता तथा 
बकल्पिक झासत निर्माण सम्व थी अधिकार एवं अवसर अनिवाय हाते है। रूस मं 
एक बडी सोमा तक इनका जमाव है । 
जनवादी घोन मे मौलिक अधिकार 

साम्यवादी चीन के सविधान द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं 
कंत-य" श्रदान किये गये हैं 

() विधि के समक्ष सभी नागरिक समाल हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक-- 
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स्तियो एवं पुरुषपो--को 8 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर बिना किसी भेद भाव के 
मतदान एव निर्वाचन में माम्र लेने के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन सामतो एवं बुर्जुजा 
पूजीपतिया को मताधिकार से वचित कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जन- 
पयायालय के निणय या जन प्रोक्यूरेटर की अनुमति से ही बदी वनाया जा सकता है । 
चीनी नागरिको के निवासगृहों के क्षेत्र का उललघन नही किया जा सकता है। उहे 
भावास एवं उसके परिवत्तन करने की स्वत त्॒ता प्राप्त होती है (अनुच्छेद 90)। पत्र- 
व्यवहार सम्ब धी गोपनीयता विधि द्वारा सरक्षित है। ये व्यवस्थाएँ सोवियत सतविधान 
के समान ही है |”? मापा भी दोनो को समान है । 

(2) काम एवं विश्वाम का अधिकार--श्रमिको एव अय कमचारियों के काम 
एव छुट्टी के घण्टे निश्चित हैं। श्रमिको को अय भौतिक सुविधाए भी प्राप्त हैं जिससे 
विश्राम करके वे स्वस्थ रह सकेंगे । 

(3) प्रत्येक नागरिक को वुद्धावस्था, रूग्णावस्था एवं असमयता की दक्शा में 
भोतिक सहायता (४४८४४) का अधिकार प्राप्त है। इस हेतु राज्य द्वारा सामाजिक 
बीमा, सामाजिक सहायता एवं सामाजिक स्वास्थ्य सेवाजो की व्यवस्था की गयी है । 

(4) शिक्षा का अधिकार--शिक्षा हसु सारे देश मे विभिन प्रकार के विद्या 
लयो, सास्कृतिक एवं शक्षणिक सस्थाओ की स्थापना को गयी है। वज्ञानिक शोध, 
साहित्यिक, कलात्मक एवं सास्कृतिक कार्यों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है 
तथा युवकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का राज्य विशेष ध्यान रखता है । 

(5) धामिक विश्वास की स्वत-जता--नागरिका को धामिक रूप से स्वत 
जता प्राप्त है। उपासना एवं अत करण की स्वत-जता की हप्टि स धामिक सस्थाना 
से राज्य एवं शिक्षा को पृथक कर दिया है। धम के विरुद्ध प्रचार की स्वताश्॒ता सभी 
नागरिको को प्राप्त है । 

(6) स्त्रियों को समानता का स्तर प्रदान किया गया है। जनवादी चीन भ 
जीवन के सभी राजनीतिक, आधधथिक, सास्क्ृतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रा भ 
स्तिया वो पुरुषा के समकक्ष स्थान प्राप्त है। राज्य द्वारा विवाह, परिवार, माताओं 
एवं बालका को सरक्षण दिया जाता है। 

(7) कष्ट निवारण फा अधिकार प्रत्येक चीनी दागरिक को प्राप्त है । यदि 
किसी शासकोय विभाग या कार्यालय या अधिकारों द्वारा किसी विधि का उल्लघन 
किया जाता है अथवा कतव्य का सम्पादन नही किया जाता तो नागरिका को लिखित 
एवं मौखिक शिकायत करन तथा ह्वानि को क्षतिपूर्ति करने करा अधिकार है । 

प्रवासी चीनिया के उचित हिंतो एवं अधिकारों की रक्षा का दायित्व जनवादी 
चीत के जनवादोी गणराज्य पर है । उचित काय के लिए दण्डित विदेशिया या जनआन्दों 
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लनो अथवा वैज्ञानिक कार्यों म सलग्न व्यक्तियों को चीन में शरण प्राप्त करने का अधि 
कार है । सभी नागरिका को भाषण, प्रेस, समा आयोजन तथा सघ, जलूस एवं प्रदशन 
करने की स्वतजता प्राप्त है । राज्य के द्वारा इन स्वतनताआ के उपभोग की प्रत्या 
भूति आवश्यक भौतिक सुविधाएँ प्रदान करके दी गयी हैं। भाषण एव प्रेस की स्वत 
“जता तथा उपरोक्त अय स्वतजताओआा का उपभोग श्रमिको के हिंतो के अनुरुप ही 
किया जा सकता है। चीन के जनवादी लोकत-भ्न का लक्ष्य पूजीवाद को समाप्त कर 
समाजवाद की स्थापना करना है | अत उपरोक्त स्वतत्रताएँ केवल समाजवाद की 
स्थापना एवं प्रसार के सन्दम मे ही प्राप्त हैं। समाजवाद के विरोधिया को कोई 
सुविधा उपलब्ध नही है। उह देशद्रोही एवं क्राँ त विरोधी होने की सचा दी जाती है । 

मौलिक कतव्य/--सोवियत सविधान की माँति चीन के सविधान मं भी 
भागरिको के निम्न कतव्यों का उल्लेख है 

नागरिका को सविधान एवं विधि के अनुरूप कार्य करना चाहिए | अनुशासन 
को कायम रखना, सावजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक आचार की रक्षा, जन-गणराज्य 
की सम्पत्ति की सुरक्षा प्रत्येक चीनी नागरिक का कतव्य है । प्रत्येक नागरिक को 
विधिसम्मत कर अदा करना चाहिएं। सनिक सवा एवं देश की रक्षा करना प्रत्येक 
त्तागमरिक का पविन्न कतब्य है । 

चीन के जनवादी सविधान मे मौलिक अधिकारों एवं कतव्या सम्बाधी एक 
पृथक अध्याय है । इसमे मताधिकार सहित अय मागरिक अधिकारो को प्रथम एव 
आथिक अधिकारो को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। चीन म भी सोवियत रूस 
की भाति नागरिक अधिकारों (0४५॥ 78#/5) की व्यवस्था सुहढ समाजवादी व्यवस्था 
के निर्माण एव अनुरक्षण की हृप्टि से की गयी है यद्यपि चीन के सविधान में सोवियत 
सविधान की भाँति इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नही है। सोवियत रूस की भाँति 
चीन में भी साम्यवादी दल ही एकमात्र राजनीतिक दल है । शासन लोकताति्रिक 
के द्रीकरण पर आधारित है। लोकतज पर कम और केद्वरीकरण पर अधिक बल 
दिया गया है । देश की समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध काय क्रातत विरोधी पड़य॑त्र 
माना जाता है। लोकता तक देशो की माति भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति तथा 
सभा, सघ वनाने की स्वत त्रताएँ चीन जनता का प्राप्त नही हैं । यह स्वताजताएँ 
तभी तक माय हैं जब तक कि उनका साम्यवादी विचारधारा से कोई विरोध नहीं 
है । ऋति विरोधी कार्यों को देशद्रोहात्मक काय माना जाता है और स्विधान में 
उसके दमन का आदेश है (अनुच्छेद 9) । मौलिक अधिकारो का चीन म कोई व्याव 
हारिक महत्व नहीं है । कतव्य के पालन के जमाव मे मौलिक अधिकारों का कोई 
अस्तित्व नही है । अकारण ही लाखो लोगो की चीन म हत्या की ययी है । विधि 
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व “याय का चीन में कोई अस्तित्व है । साम्यवादी दब छा सादर आतस्प८ः 
संगठन एवं कायपद्धति पर एकाधिकार है। चीन में इ्रेदाय उस्हय अच्छ न चछ 
पर है । केद्रक्ृत नियोजन, कम्यून प्रणाली एवं हृछयर रहें 











स्थानीय शासन-व्यवस्था के अभाव ने केद्रीकरप को डडचि ड्द्े 
है। अत मविधान मे र्वाणत मौलिक अधिछारा का प्र र हें इन के पुरे हिपेंड है 


यूगोस्लाबिया में नागरिक स्वत मताएँ, अधिरुपर ददय हठ्म्दा 
यूगोस्लाविया के सविधान मे व्यक्तयि एवं ना हे 





समान हैं। सभी नागरिका को राष्ट्रीय्वा, शदि, इब, नशि भागा नेक, नमाडििि 
स्थिति के भेदभाव के बिता समानता प्रदान हो ये हैं. बटछूद 3उ2,8 नाहाओं 
का सामाजिक स्वशासत का अधिकार अतु्तपत्य है। स्ब्यान हट शपिऋ शि छा 
निर्वाचन सभाओं, श्रमिक समाजो के श्द्िद्ि इस्नन्‍्ने “दि जा जिन झुगप मे मठ- 
दान, उद्यमो एव कारखाना के प्रवाइझरेर न्‍िद्वायों नब्य उध्य राजा विद इन्चधाओा डे 
निर्वाचन मे भाग लेने एवं मतदान छा उदि ४ रख है, कसी अभिलित दस्दाओं 
एवं निंकायो के कार्यों की सूचना प्राप्त क 7, सम दिला ए किसानों ऊ$ समय दरम्दादों 
को रखने एवं आवेदन करत के सा बचा ८ख हैं सलछेंद 74) ४ 73 वर 
से अधिक आयु के सभी नागरिका का सपकि्ाए दाद रु ज्च्केद 35] । सी नाइ- 
रिको को काम का अधिकार प्राख ईै  झर हर स्क्‍्क््तट बड़ प्रफ्रद्लि प्रदान के 
गयी है । वेगार बेना दया दहित क। कथन द्वाप डा लिए समान दतजे जी तथा 
है । प्रत्येक च्यक्ति को बेब था जया ड आल ऊई स्बल्न्कला द्रान्‍ा हैं अल 


कतव्य--देस की पुरक्षा अत्येक चागरिक का अधिकार एवं संर्वोच्चि कतव्य 

है। प्ावजमिक पद] का वृष लिष्ठा के सम्पादन, संविधान एव विधि का पालन, सम्राज 

की भौतिक समद्धि मे सामथनिसार योगदान उत्येक नागरिक का ऊतेव्य है। सविधान 

मरा प्रदत्त वत तताओ एक अधिकार को सनमाने ढय के कैम या सीमित करना 

अवधानिक दैग्डनीय अपराध माना गया है और इनके परक्षण के लिए यायिक 
बधिकारा। » रक्षण यि; का है 


4 यपि: स्‌ः त्व 

पोवियत रूस एवं चीन विधान! हारा सदेच अधिकारों तुलना 
मुगोस्लाविय सविधान द्वारा पक स्वत उताएँ प्रदान की हैं युगोस्लाविया 
मे इनका अतिकमण नही क्या जा पैकता है कर के ध्षियो मित्त ही की 
॥ है । अधि बैया हे एके लिए ादिक १ परतु 
अगोस्लाविया मे वे रूस एक चीन की भात्ति एः् दत्त ही 
4 वहाँ पश्चिमी कत ते नहीं है । अत्त इन स्वत नताआं की वास्तविकता 
सदेह है। सोवियत हूस की मातति युग विया के अधि कारों की पति 
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मारतीय सविधान मे मोलिक अधिकारो एव नीति निर्देशक तत्वों पर पृथक 
पृथक--तृठीय एवं चठुध--अध्याय हैं| इस सम्बंध मे भास्तीय सविधान निर्माता 
अमेरिकी अधिकार पत्र, फ्रेच मानव अधिकारों की घोषणा एवं आयरिश सविधान 
(935 ई ) से प्रभावित थे ।” सविधान निर्माणकाल के मध्य (948 ई) मं ही 
सयुक्त राष्ट्र सघ ने मानवीय अधिकारों सम्बंधी घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। 
काँग्रेस उदारबादिया, राष्ट्रीय जीवन के समस्त नरमदलीय क्षेत्रों एवं घामिक अल्प- 
सख्यको--मुंसलमानों सिक्खो, ईसाइयो --ने सविधान मे मौलिक अधिकारो के उल्लेख को 
अल्पसख्यको के अधिकारों की रक्षा एव बहुसस्यक के विश्वास हंतु वाछनीय माना था ।१ 
सविधान समा के सभी पक्षों ने भी संविधान मं मौलिक अधिकारा के उल्लेख का स्वागत 
किया था । सविधान-निर्माताओ ने तीन अय कारणा से मौलिक अधिकारा को सवि- 
धान में लिपिबद्ध करने का निणय लिया था--प्रथम, बक्रिटिशकालीन निरकुशता एव 
असमानता सम्बधी अनुभव, द्वितीय, जाति प्रथा के परिणामस्वरूप अछूतो की दयनीय 
स्थिति, एवं तृतीय, मारत मे विभिन्न धारमिक, भाषायी एवं जातीय (ए280०4)) अल्प- 
सख्यकों का अस्तित्व तथा उनके सास्क्ृत्तिक अधिकार! की सुरक्षा की जावश्यकता । 

भारतीय सविधान के अतगत प्रत्येक नागरिक को मिम्नलिखित मौलिक अधि- 
कार प्राप्त हैं 

(१) समानता का अधिकार (छोटा (० 24००॥४५) अनुच्छेद 4 से 
8 तक । 
] भारतीय सविधान, थध्याय 3, अनुच्छेद 2 से 32 तक 
2. द्वितीय विश्वयुद्धोत्तकालीन वर्मी एव जापानी सविधाना का भो प्रमाव पडा है । 

स्मरणीय है कि वर्मा एव मारत की समस्याएं बहुत कुछ समान थी । जापानी 


सविधान पर अमेरिका का विश्ञेप प्रमाव था| 
एजेंट, कै पर उमावीब 5 (फाउधदधाःकओ, ए.- 79 
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समानता का अधिकार असीमित नही है । कुछ राज्यो या स्थानोय क्षेत्रा मं 
नौकरी सम्दधी जावासी योग्यता निर्धारित करन एवं जनुसूचित जातिया के लिए 
स्पान सुरक्षित करन का अधिकार ससद को ग्राप्त है। सावजनिक स्थानों मे जाने के 
समान जधिकार के अतयत स्त्रिया एव बच्चा के लिए विश्येष व्यवस्था करन का अधि 
कार राज्य को प्राप्त है और उसे इस अधिकार से चचित नही किया जा सकता ( 
इसके अतिरिक्त इस अधिकार क॑ कारण धामिक सम्धाओआ को प्रव घदारिष्री के सदस्यो 
एवं भाय पदाधिहारिया पर घम के अनुयायी होने पर कोई प्रतिदध नहीं लगाया 
जा सकता है ।* प्रथम सववानिक सशोधन द्वारा इस अधिकार के सम्बंध मे यह 
व्यवस्था की गयी है कि समता वे! अधिकार के फलस्वरूप सामाजिक एवं हैक्षणिवा 
हष्टि से पिछदे वर्गों एव नागरिका या परिगणित जातियो और जनजातिया हेतु विशेष 
प्रावधान बरन के राज्य के प्रयत्नो पर कोई प्रतिव'घ नही लग जाता है ॥" मद्रास उच्च 
न्यायालय द्वारा तकनीकी शिक्षा सस्थाआ में विशेष जातिया एवं समुदायों के लिए स्थाम 
सुरक्षित करने वाले मद्रास राज्य के शासकीय आदेश को अवैधानिक घोषित कर दिये 
जाने पर यह सक्योघन पारित किया गया था 7 समता के मौलिक अधिकार मे उल्लिखित 
'विधि के समक्ष समानता शब्दावली को डायसी द्वारा उल्लिखित ब्रिटिश “विधि के 
शास7' के सिद्धाता से ग्रहण किया गया है | इसबा अथ निरकुश शासन का अभाव 
एवं विधिक समानता अर्थात प्रशासवीय विधि वा अभाव है। प्रत्येक नागरिक चाहे 
उसकी स्थिति कुछ भी क्यो न हो, एक ही विधि के अधीन है एवं उसी के हारा 
शासित है । (विधि का समान सरक्षण (८५०७ 9706%009 ० 8) शब्दावली 
अमरिका के 4वें सवेधानिक सशोघन की उपधारा में से उद्धृत की गयी है। अमे- 
रिकी संवोच्च “यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि "सब व्यक्तियों को 
घुख एवं सम्पत्ति प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का समान अधिकार है । उह 
अपने व्यक्तित्व एवं सम्पत्ति के सरक्षण क॑ लिए “यायालया एवं अयायो के प्रतिकार 
तथा अनुव धा के क्रियावयन हेतु "यायालय की दरण लेने के समान अधिकार होने 
चाहिए । किसी व्यक्ति के कार्यों पर ऐसे कोई प्रतिब'घ नहीं होने चाहिए जो समान 
परिस्थितियों मे किही अय व्यक्तियों पर न लगाये जाये तथा समाव व्यवस्ताय एव 
परिस्थितियां मे अय लोगो पर आरोपित आधथिक या कर भार से अधिक कर भार 
आरोपित नही किया जाना चाहिए । फौजदारी -याय के प्रशासन म॑ किसी व्यक्ति को 
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स्वत यता का अधिकार 


स्वत जता के ञ। 
अदान की गयी है 


श 7३६५४ एक विचार-अभिव्यक्ति की स्वतज्ता । 
के 
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सविधान भें केवल चार प्रतिवध ही थे । प्रथम ससोधघन (953) के द्वारा तीव 
अन्य प्रतिबाधो को और जोड दिया गया है । य प्रतिदध है. राज्य की सुरक्षा, विदेशी 
राज्या के साथ मैत्रीपूण सम्ब ध, सावजतिक व्यवस्था, श्षिष्टता एवं सदाचार या 
नैतिकता, 'यायालय का अपमान करना या उसे बदनाम करने के प्रयत्न एवं हिसात्मक 
क्रियाओं को उम्ारता । किसी व्यक्ति के माषण एवं विचार अभिव्यक्ति पर उपनक्त 
स्थितिया मे राज्य को उचित प्रतिब॒ घ लगाने का अधिकार प्राप्त है । स्मरणीय है रमेश 
थापर बताम मद्रास राज्य विवाद मे सर्वोच्च 'यायालय ने यह निणय दिया है कि जब 
तक भाषण एवं विचार-अभिव्यक्ति की स्व्रतज्ता का लक्ष्य राज्य की सुरक्षा को 
समाप्त करना और राज्य को उस्साड फेकना नहीं है, तव तक प्रतिबन्ध निर्धारित 
करने वाली विधि को उचित प्रतिव ध नही मारा जा सक्‍ता। इस व्याख्या के अनुरूप 
सर्वोच्च “यायालय एवं कुछ उच्च “यायालया ने अपने निणया म यह मत व्यक्त किया 
है कि भनुच्छेद 9 (2) द्वारा निर्धारित सीमाओं के अतगत व्यक्तिगत हत्यामो एव 
असन्तोष को बढ़ावा दने वाले कार्यों को सीमित नहीं किया जा सकता | इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए प्रथम संवैधानिक सशोधन के भ्राध्यम से सावजनिक व्यवस्था 
एव हस्तक्षेप के आय आधारो को अनुच्छेद 9 (2) परे और जोड दिया गया है । 
इस सशाधन से शासत को हस्तक्षेप के अधिक अवसर प्राप्त हो गये है परतु फिर भी 
प्रतिबंध के औचित्य सम्बधी परीक्षण का जबसर 'यायपालिका को ही प्राप्त है । 

विचारा वी अभिव्यक्ति के अआतगत ही प्रेस की स्वत न्ता प्राप्त है । कोई 
पृथक प्रत्पाभुति इस संम्बधध मे सविधान द्वारा प्रदान नही की गयी है । इसकी तीर 
आलोचना की गयी है । इस सम्बध मे डा अम्बेडकर का यह मत था क्रि प्रेस कोई 
पृथक व्यक्ति नही है । सम्पादक एव प्रेस के मैतेजर सभी नागरिक होते हु । थत्त 
पृथक रूप मे प्रेस की स्वत अत की जावश्यकता नही है और अभिव्यक्ति की स्वत नता 
में ही प्रेस की स्वत-तता भी निहित है । 

मविधान के अधीन सार्देजनिक व्यवस्था एव नतिकता के हित म॑ राज्य को 
सम्मेलन करने एवं समुदाय निर्माण की स्वत जता पर उचित भप्रतिवाघ लगाने का 
अधिकार भस्‍ाप्स है ।* किसी भी नागरिक वो उसको इच्छा के विदद्ध विसी समुदाय 
या सगठने का सदस्य पनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । सर्वोच्च “यायालय 
ने मद्रास राज्य बनाम जी एस राव (952) नामक विवाद म यह मत व्यक्त किया 
है कि इस स्वत-अता पर उस समय तक प्रतिबंध नहीं लगाया था सकता जब तक 
कि प्रतिब घ के जाधारा की किसी -यायिव अधिकारों के द्वारा समुचित जाँच न हो 
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गाय | संविधान के | स्वतावरताएकक पूमने, किसी भाग मे निवास 
करने एव स्थायी हैप से बस जाने क्या ५ रखने एवं पर 
जनता अथवा ३ अनुसूचित जन हित की रक्षा राज्य को 
प्रतिब'घ लगा भेधिकार है ; लेकिन जम्मु- राज्य के राज्य की 
यह शक्ति से प्मि खरीदने का कोई अधिकार नही 


घमः व्यावसायिक एवं तकनीकी) 
राज्य क। स्वय या राज्य-स्वामित्त या 
अधीन विग्रम हारा निय+ करत व्यापार उच्चोग या सेका के स्वामित्व को स्वयं 


है। व्यवच्ाय की स्वत जता पर मे सावजनिक हित में राज्य हारा उचित अतिपष 
कै 
हैं। या 


यास' अहेण करने के अधि हैं । ऐसी स्थिति मे प्रम्बाधत 
ज्योगा से राज्य कुछ सागरिको को आशिक कर है । उद्योग 
एव व्यवस स्वत्त जता को नियत्रत करने की शक्ति का 495] के श्रथम' सब: 
घा। हारा काफी कर दिया गया है फलस्वरूप व्यवत्ायों 
एवं उद्योग के पष्ट्रीयकरण का भाग जुच गया है। 
व्यापार एक का सम्ब'धी स्वत-न्र 7 भोलिक अधिकार 
स्वीकार करने के विधान सभा के सदस्यों मे काफ़ी सदेह व्याप्त था । 
भायरलैएड देजरजैण्ड ही ऋय देश हैं जहां पर व्यवसाय सम्बन्ध) स्वत जता 
को मौलिक है । संविधान भ पत्तम्वधी व्यवस्था देश के जहिल 


गया 
परामाजिक स्वरूप की हष्टि छे उचित हो $ भारत मे व्यक्ताय) का आधार जाति प्रथा 
रही है। ऐसी स्थित्ति घी व्याचसा पिक स्वत जता के लिए सर्वधानिक पेरक्षण की विशेष 


संविधान के अनुसार व्यत्ि पक दशण्डित नही क्रिया जा 

तैकेता जब तक कि. उसने किसी विधि 58) चने क्याहो त्या "प्राध के लिए 
ब्यक्ति का प्रचलित विधि ब्रा भ्रस्ता। घिक्र दण्ड नही दिया जा 

न्‍ एृः अपरः ५ के लिए किसी व्यक्ति को दो कया जा 
सकता ऊ। स्वय अपने विद्ध्ध “बाही दने के लिए दाध्य नही किया जा 
। अनुच्छेद नेनुसार व्यक्तिया के वे स्वत-मत्ता 

से विधि बाय स्थापित 7. [छा०ल्‍ववापर €अ40! 5८6 89 ]4 ४) के ह्ढी 
वचित किया जा पकता है, # कि आय किसी 4 मे के मु आरूप मर 
विधि को क्रिया (60८ 700७5 5६ 439) दर ही पि व्यक्ति को जीवन 


ह 7 उप्यपक्द्धा / 4702०5 20 22 
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एव स्वत-नता से वचित करन वी व्यवस्था थी । लेकित बाद भें 'विधि की प्रक्रिया के 
स्थान पर “विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था' शब्दावली का प्रयोग किया ग्रया। प्रारूप 
निर्मात्री परिषद ने इस परिवतन क॑ दो वारण दिये है. प्रथम, वैयक्तिक स्वताणता' 
शब्द बेवल 'स्वताजता' शब्द की अपेक्षा अधिक निश्चित है एवं विस्तृत व्यारया सम्भव 
नहीं है ! द्वितीय, 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्षिया बिल्वुल स्पष्ट है। स्मरणीय है कि 
“विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली” वा प्रयोग जापान के सविधान (946) मे 
किया गया है, जबकि प्रिद्िश्त एवं अमेरिकी सविधानों मे विधि की उचित प्रक्रिया 
वाक्‍्याश ही पाये जाते हैं। देश के विभाजन के पश्चात सविधान सभा के अधिकाश 
सदस्यों मे “व्यक्तिगत स्वाधीनता' की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए 'सामाजिव 
निपात्रण' को स्थापित करने की चिता अधिक दिखायी दती थी । अत 'विधि की 
उचित प्रक्किया' के स्थान पर “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली को माययता दो 
सयी हैं; इसके फलस्वरूप कयापपूण विधिया के सम्बध में "यायाक्षय हस्तक्षेप करन 
से वचित हो गया है । सविधान सभा ने “विधि की स्थापित प्रक्रिया को दो जय 
कारणों से भी स्वीवार किया है ॥ प्रथम “विधि की उचित प्रक्रिया' वाक्‍्याश का अब 
अस्पष्ट है, द्वितीय, वे “यायपालिका को तृतीय सदन्न नहा बनाना चाहत थे। आस्ल- 
सैक्शन देशा में “विधि की उचित प्रक्रिया शादावली का निश्चित अथ विवसित हो 
चुका है। इस अथ के अनुसार इस शब्दावली म वेयक्तिक स्वत त्रता का अम्ाव निहित 
है, जप्ते कि किसी भी व्यक्ति की बिना वारण्ट के तलाशी नही ली जा सकती, न्याया 
लय मे सभी को रक्षार्य आवेदव का अधिकार प्राप्त है, नायरिको को प्रत्येक मामले 
मे खुली जदालत में विचार का अधिकार है और यदि कोई विधि इन व्यवस्थाआं का 
उल्लधन करती है तो -यायालय उसे लवधानिक घोषित कर सबती है। सक्षेप में 
"विधि की उचित प्रक्रिया' से जथ प्राकृतिक याय के सर्वमाय स्वीकृत सिद्धा तो से है। 
इन स्वीकृत सिद्धा ता के भनुसार सम्बंधित विधि को निहित अच्छाई एवं बुराई की 
समीक्षा की जाती है। सयुकत राज्य अमेरिका में (विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावलों की 
कमी पूणरूपेण परिभाषा नहीं की गयी है । लेक्वि सामा-यत इसका स्पष्ड अथ यह है कि 
प्रत्येक अभियुक्त को सफाई का अउसर दिया जाना चाहिए, बलपूदक जपराधी से अप 
राध की स्वीकृति नही लो जानी चाहिए, खुले यायालय में निष्पक्ष रीति से मुकहमा 
की सुनवाई होनी चाहिए तथा प्रत्येक अपराधी का विधिक सहायता उपलब्ध होनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त विधि उचित होनी चाहिए और मनमान ढंग से वि्भित नही 
होनी चाहिए । स्मरणीय हे सयुक्त राज्य अमेरिका मे सवच्चि यायालय ने 'विधि की 
उचित प्रक्रिया' झब्दावली का ऐसा अथ किया था जिसके फलस्वरूप श्रमिका 
एच भय सामाजिक विधियों को सवाच्च 'यायालय न नवैधानिक घोषित किया था । 
भारतीय सविधान निर्माता इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहत थे अत उहोचे 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया है इसके फलस्वरूप वैंयक्तिक 


जाता है ,. तिरोध अधिनियप अतगत किसी शी को माह से अधिक 
समय तक उकहमा चत्राये पी नही रखा या सकता | सेकिन' 
परिषद द्वार फल मे वक्धि की पेस्तुति किये जाने पर उसमे वृद्धि की 

इस परामशदायी रिपद मे ज्च्च यायातय के यायाधीशा के समान 
योग्य व्यर् । ससद को विधि पैनाकर किस भी ब्यच्ि की नबरकदी 
को बढाने अधिकार है । ससद को उरामशदायी प्ररिषद पेजरबीः 
के छानबीन मी पद्धति को विश बार कवि करने का भधिकार 
है । पावजति: ह्ति पेजरकदी विकास सेजरक्दी ने बताने 
का अधि: रखता है 

पृच्चेद 22 पममभोते का परिणाम था. / विधि ३) जचित पक्रिया! क्क्दा 

बल को र सकिधान / मे बट हो श्री कन्हैयाचात 


जमा के सदस्य, भरी करे 

इसी “विधि क) उचित अफ्िया उच्द के प्रयोग के समयक ये तोश्ी 

अल्ल्रादी डैप्पास्वामी भय्यर कि की स्थावित सेकिया? के. अयोग के पेमथक के। 

डॉ अम्बेडकर के। इस पेम्क्ध # कोई हेप्टिकोप कही, विधिकी 

स्थापित सक्रिय? के पमयका को पन्तुप्ट करने के लिए बतत अनुच्छेढ 22 मे विधि 
की उचित अकिया! प्रात कक भैल पारा के स्थान पर ज्ते स्वीकार क्यि गया + 


49 & हु 0०925. ४४ 32५ 4 विदाक, 447 4950 5 ०२27 
20 अनुच्देद 22 (7) कया (2) 
24 भनुच्चेद 22 (4), (3), (6) एवं (7) 
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भारतीय ससद द्वारा प्रथम निवारक निरोध अधिनियम (छा६एथए४७ 
ए4था५०7 60) 4950 ई म॑ प्रारम्य मं केवल एक वर्ष के लिए पारित किया 
था | 95] ई मे उसे सश्ांघन अधिनियम (8008 &०७, (95) द्वारा एक 
बंप के लिए और बढा दिया गया ! इस अधिनियम द्वारा सभी नजखादी 
सामला को परामददायी परियद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक कर 
दिया गया था । 954 ई त्तक इस अधिनियम को प्रति चप बढाया जाता रहा और 
इस वष इस आगामी त्तोत वर्षों के लिए बढा दिया गया। इसके परचात 957, 
4960, 963 एवं 966 ई में आगासी तीन वष के लिए इसकी वद्धि की जाती 
रही है । 

संविधान समा के सदस्यगण वेयक्तिक स्वत्तन्तता सम्बाघी उपराक्त व्यवस्थाओआ 
की चर्चा करते समय अत्याधिक सचेत थे । उन्होने स्वत जत्ता पर प्रतिबाप सम्बन्धी 
व्यवस्थाओं की तीद्न जालोचना की है | डा अस्बेडकर से इन प्रतिबधा का समथन 
किया था । उनका मत था कि वतमान परिस्थितियां म यह आवश्यक है कि काय 
पालिया ऐसे व्यक्तिया को नजरब द करे जिनसे सावजमनिक हित को सकट अथवा देश 
की सुरक्षा को खतरा उत्पत हा सकता हो (/ परतु सविधान सभा इस तक से स्‌ तुप्ट 
ने हो सकी ) सदस्यों ने इसकी तीव्र आलोचना की । यायाधीश चर्शी ठेकचाद का 
मत था कि ससार में कोई ऐसा लिखित सविधान नही है जहा साधारण स्थिति में 
मुकदमा चलाय बिना चजरव दी की व्यवस्था हो । संविधान का यह भाग उन्तकी 
दृष्टि में दमन का आयापन एवं वेयक्तिक स्वत उता का हता है /* डा गोपीच द 
भागव के अनुसार यह हमारी असफलताओ का राजमुकुट है ४ महावीर त्यागी * ते 
तो इन प्रतिबाधो को मूलाधिकारा का ही नियेघ बताया । निवारक निरोध जधिनियमा 
के अआतगत नजरबगा दया के आकडो के अध्ययन से उपरोक्त जाज़ोचनाओं से 
उत्पन्न श़काओं का एक सोमा तक समाधान हा जाता है । 4950 ई में 7 
हजार व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अन्तगत नजरबाद थे | 957 ई 
मे इनकी सख्या 205 थी जिनम से काफी व्यक्ति केवल पञ्ाब राज्य म ही नजरबन्द 
थे । परामशदायी परिपदा ने एसे नजरवन्दिया म से 60 प्रतिशत व्यक्तियों की मुक्ति 
के भादेश दिये थे । विगत 25 वर्षों की समीधा से यह स्पष्ठ है कि भारतीय जनता 
पर्याप्त वैयक्तिक स्वत बता का उपयोग करती है । निवारक निरोध अधिनियमा को 
प्रत्यक राज्य द्वारा पारित किया जाता है। अत भारत म शासन को दस प्रपार यो 
शक्ति प्रदान न चरग एक भूल ही होती । कुछ विचारका का यह मत है कि 2/र्थे 





22. (कछ/#घशा। वैडशाा0[) 208045, ४, 9. 4529 
23. उप 

4. रह 

25. शव , 9 547 
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प्वी उप सम्प्रदाय कोस 
लिए था 
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गया है। उचित एवं -याय्पूण शब्दो का प्रयोग जानवूक कर छोड दिया गया था क्यो 
कि इन छाब्दो के प्रयोग से मुकदमेवाजी के बढने की सम्मावना थी । क्षतिपूर्ति के 
भओतषित्य एवं भ्नोवित्य पर विचार करने का अधिकार यायपालिका को न देकर विधान- 
मण्डल को दिया गया है। 'यायालया को केवल उसी अवस्था मे हस्तक्षेप करने का अधिकार 
है जबकि सम्पत्ति को हस्तगत करने वाली विधि क्ष तिपूर्ति की कोई व्यवस्था न करती हो 
या उसके द्वारा नाममात की क्षतिपूत्ति की व्यवस्था की गयी हो। क्षतिपूर्ति सम्बंधी 
सर्वेधामिक व्यवस्था शरणार्थी-सम्पत्ति पर लागू नही होती है । कुछ मामलो मे क्षत्ति- 
पूर्ति की नाममात्र की अवस्था मे -यायालयो के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा दिया गया 
है, उदाहरणाथ, कुछ विधियो के विरुद्ध क्षतिपूत्ति सम्बधी वैधानिक व्यवस्था के उल्ल- 
घन के आधार पर यायालय म॑ कोई आपत्ति नही उठाई जा सकती है। ये विधियाँ 
हैं. () सविधान के क्रिया वयन के समय विधानमण्डल के विचाराधीन विधेयक तथा 
पारित होमे पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरो के लिए सुरक्षित विधेयक, (॥) सविधान के 
क्रियावयन के ३ व पूव पारित विधियाँ एवं नवीन सविधान के क्रियान्वयन के तीन 
माह के आदर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित विधियाँ ।! संविधान समा की बहस 
के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि उपरोक्त प्रावधाना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, विहार, 
भद्रास आदि राज्यो के जमीदारी उम्मुलब विधेयको को सरक्षण प्रदान करना है। 
पर/तु क्षतिपूर्ति सम्ब'धी उपर्युक्त कठोर प्रावधानों की व्यवस्था जमीदारी उमू- 
लग विधेयको की -यायालयो के हस्तक्षेप से रक्षा न कर सकी । पटना उच्च "यायालया 
ने सवसम्मति स कामेश्वर सिह बनाम बिहार राज्य“ विवाद म निणय देते हुए विहार 
जमीदारी उमूलन' विधेयक (950) को असवैधानिक घोषित किया था।/ उच्च याया 
लय ने इस निणय म॑ यह मत व्यक्त किया था कि क्षतिपूर्ति के प्रश्न के परीक्षण का 
अधिकार “यायालय को इस हृष्टि से प्राप्त है कि सम्बोधित विधि द्वारा भय भौलिक 
जविकारो सम्बधी प्रावधाना--यथा, अनुच्छेद 4 (समता के अधिकार)--का अति- 
क्रमण तो नही होता है। विहार जमोदारी उमूलन विधेयक को जिन आधारो पर ऊच्च 
न्यायालय ने अवेधानिक ठहराया था उहें सर्वोच्च यायालय ने उचित माना था ॥# 


40 अनुच्छेद 3। (4) 

4 अनुच्छेद 3। (6) 

42. ऊँदाहहफका उीखहुएई ए४ 5728 तण 2# वा 

43 परतु इलाहाबाद उच्च “यायालय ने उत्तर प्रदेश जमोदारी विधेयक एवं नागपुर 
उच्च यायालय ने सी पी (टकआएश ऐा०श7०८७) जमीदारी विधेयक को बंध 
घोषित किया था। 

44. “70०८ ३(4) 0065 ० एग2 पट ]पछएाटए०7 ० प्र <०प्राई दया 
दापुप्ग्राणछ ्रा्पादा 6 ]१७ इटोबाएएण8 ६० ०००००णे४०7४ ॥८तणशाए0 0 
फ़ाण्फुटाए 35 पथात ६०0 56९ ऊऋषलक्‍दक भोल बण्पुणानरापणा कीबड गिटटा 
ग्रा4प९ 00 3 एपोजाए एपए05८ ? 
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37वें अनुच्छेद मे एक नवीन उप्धाय 2 (ज) जोडी ययी ) इसके हारा त्िम्त व्यव 
स्थाएँ की गयी 

(7) जतिवायत ह॒स्तगत की जाने वाली सम्पत्ति की क्षतिपूत्ति वी धनराशि 
या तत्सम्वाधी सिंद्धात को राज्य निर्धारित कर सकता है तथा सम्पत्ति का अनिवायत 
हस्तगत करने वाली विधि का अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के आधार पर यायालया में चुनौती 
नही दी जा सकती है । 

(2) झासन द्वारा जब किसी सम्पत्ति के स्वामित्व या तत्सम्बघी जधिकार 
ग्रहण नही किये जाते हैं अपितु राज्य केवल प्रवाघ सम्व थी निय नण ही अपने हाथो 
मे लेता है, जैसा कि शालापुर वीविय मिल के सम्ब घ में लिया था, तो यह सम्पत्ति 
का अनिवाय हस्तगत करना नही माला जायंगा और एंसी अवस्था म किसी प्रकार की 
क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 

(3) प्रथम साधन के द्वारा जमीदारी उमुलन विधियों के 9वी सूची में 
शामिल करके उ8 “यागिक हस्तक्षेप से सरक्षण प्रदात किया गया था | इस सूची मं 
6 अय विधियों को और जोड़ दिया गया और उनको पूण सवधानिक सरक्षण प्रदान 
कर दिया गया। सक्षेप मे, सम्पत्ति सम्ब धी ऐसी विधियों को जिनके द्वारा राज्य किसी 
सम्पत्ति को अनिवायत हस्तगत करने या उसकी सम्पत्ति म॒ परिवतन की व्यवस्था, 
कुछ समय के लिए सुश्रवाव हेतु सम्पत्ति को हस्तगत करता या दो या अधिक निग्मा 
का एकीकरण करना या जो प्रवधका, अभिकर्ताओं सचिवां या निगमो के श्रव धको एवं 
हिस्सेदारों के मतदान अधिकार को सीमित या समाप्त करने की व्यवस्था करतो हो, 
"यायालया मे चुनौती नहीं दी जा सकती । इसके अतिरिक्त अवधि क पूर्व खबिज 
परदाध या तैल के ठेकी या लाइसे सा या समझौता को समाप्त करत या उनमे परि 
बर्तन करने वाली विधिय। की वैधानिक्ता को भी यायातयां म चुनौती नहीं दी जा 
सकती है। 

सम्पत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला तीसय महत्वपुण सर्वधानिक 
सशोधन 7वाँ सश्योषन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 3] म प्रयुक्त शब्द द्वार का 
अथ परिवर्तित कर दिया गया और उसके क्षेत्र को विस्तृत करत हुए भूमि सुधार 
नधिनियमों के अधीन नाते बाली रेयतवाडी एवं जय प्रकार की व सम्पत्ति को मी 
उसमे शामिल कर लिया है । “भू सम्पत्ति! (८४४७) प्ब्द के नय के सम्बंध म॑ उत्पन्न 
विदाद के कारण इस सशाघत को पारित करने की जावश्यकता उत्पन्न हुई थी । 
सर्वोच्च “यायालय में एक विवाद मे निणय दंत हुए केरल कृषि सस्वधी जधिनियम 

(#ल्ंब 2इप्या्वा रिव्4ध०४६ सै०) को बवेंध घोषित कर दिया था। स्मरणीय 
है कि इस अधिनियम द्वारा सभी मध्यस्थों को समाप्त बर दिया गया घा ॥ अतिरिक्त 





45. कुहोमोहद बनाम केरल राज्य ) 


ननुच्छेक 3| (2) |) भाषा* ३. की कि उसके. +ह अबुच्छेढ ३ डी ग्रि 
सर्वोच्च 
पैमानता $ पका. कक अतिक्मण करता 4३| ने इस पर सक्िधान मर 
77वा सक्ो द्यि। रैसके इस निम्न िवत्थाएं ३) गयी है 

(7) सज्य और सम्पत्ति को अनिवायत हैस्‍्तगत करने. पर उत्ते तियुत्ति क) 
अप्वणता के. आधार वर _कायालय #+ पैनोती नह दे) जा सकेगी / भेनुच्चेढ ५३ अथम 
यम कसी एप कप म (उफे कर दी गज । 

(2) नमुच्छेद 37 (2) (3) + एक नयी. 'शात्त एक केरल 
राज्य के (:) जागीर: रैनाम, मुक्त) एव इक प्रकार अय अजेक मैमियो एक 
(7) रक्त वस्त के अधीन बैमि को २) के अतगत क्या 
की सकती + वश्यक परिवतन किये गद्के और ३ पज्य मम चुधार सम्ब्धी 
विधेयक को उत्तम शामित्त गया । इससे इन चि गे हल्वक्षेप 
पे सरक्षण आष्तत हो गया । 

पैम्पत्ति + मर उपरोक्त सच्चे यह पहकर क्र अमोचता के 


4; किसान 37(2) (9) आविप$--न ५, 022 4 चवाए 0९8 20६ 7०थरव्‌, 
श्ग्ररपदध मकर 97 285६ ई0 2०5०5० ॥५ 25 सशिकदा, ६० (४८ 
5088 ० | 
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सार जो विधि मौलिक अधिकार के विपरीत है वह अवैध है। अत जो स्वधानिक 
सशोधन मौलिक अधिकारो का जतिक्रमण करते है वे भी अवध है। इसके विपरीत 
शासन ने यह तक प्रस्तुत किया था कि सवेघानिक सशोधन की वेधता का कोई प्रइन 
उत्पन नही होता क्योकि सविधान का कोई ऐसा माग नही है जिसम कि अनुच्छेद 
368 के अनुसार सशोधन न किया जा सके । मुख्य यायाधीश की अध्यक्षता में 
सर्वोच्च 'यायालय के ] “यायाधीशो की पूरी पीठ ने इस विवाद सम्बंधी पक्ष एवं 
विपक्ष के तकों को सुना था । मुख्य यायाघीश श्री सुब्बाराय ने मौलिक अधिकारों को 
विशिष्द स्थान देते हुए ससद के अधिकार क्षेत्र से परे घोषित किया । यह निणय 6 5 
के बहुमत से दिया गया था। अनुच्छेद 368 के अधीन सशोधन पद्धति को विधायी 
प्रक्रिया घोषित किया गया और उसे अनुच्छेद 3 (2) के द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन 
माना । फलस्वरूप प्रत्येक सवेधानिक सशोवन को विधि मानते हुए सर्वोच्च “यायालय 
में यह घोषणा की कि अनुच्छेद 33 (2) का अतिक्रमण करने वाली सभी विधिया 
अवधानिक है । अत 7वें सवैधानिक सशोधन को भी अवेधानिक ठहराया गया। 
इस प्रकार सर्वोच्च यायालय ने शकरो प्रसाद“ एवं सज्जन सिह* नामक दो विवादा 
में दिये गये अपने पूव निणया को वदल दिया । इन दोनो विवादों मे सवाच्चि याया 
लय ने मौलिक अधिकारों विरोवी सवैधानिक सशोधन की वेधता को मा यता प्रदान 
की थी । इन निणयो का आधार यह था कि अनुच्छेद 3 (2) के अतगत प्रयुक्त 
शब्द (विधि से अथ सर्वधानिक विधि से नही हैं  368वे अनुच्छेद मे केवल सवै- 
घानमिक सशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है । इसके द्वारा ससद को सशोघत करन की 
शक्ति प्रदात की गयी है । गोलक्नाथ विवाद के मिणय ने ससद को सवधानिक सशो- 
धनो द्वारा मोलिक अधिकारा में परिवतन करने पर प्रतिवध लगा दिया। परतु 
सर्वोच्च यायालय ने अपने निणय में 950 ई से 967ई तक हुए सभी 
सवधानिक सशोधनो को वध मानने की घोषणा की । स्मरणीय है कि इस बीच मे 
जमीदारी उ मूलन एवं भूमि सुधार सम्ब घी अनेक विधियाँ पारित की ययी थी / यदि 
गोलकनाथ विवाद म दिया गया निणय पहले से ही प्रमावकारी होता तो देश म अव्य- 
वस्था फल जाती ओर अनक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती । 

गोलकनाथ विवाद के निणय के फलस्वरूप सामाजिक प्याय एवं आध्थिव 
विकास सम्बधी विधिया के निर्माण पर रोक लग जाना स्वाभाविक था | इसक थति 
रिक्त -यायपालिका की शक्ति मं ससद की तुलना म वृद्धि हो गयी थी । जनता द्वारा 
इस स्थिति की तीज आलोचना की गयी। सर्वाक््च यायालय ने गोलकनाथ विवाद के 
पश्चात बका के राष्ट्रीयकरण सम्ब घी विवाद म॑ निणय देते हुए कहा है कि वेका ब' मालिका 


49. उकक्फैदाए काकवर्व उघाहह 200 पड गा्बाब्ण एवम, सै |. ]95 5 
50. उद्घादा उमाइुद एड उीढाह म॒ सिवाबा दा 


गैर कषतिपृक्ति २) के पर क्कि म चुनौती नहीं 
री जा सकती है । पर री 

2) # हल थी किक आल न 3, ) एवं () मै मि| 
राज्य के नीति (नि देशक सम्क्पी चीकि के फियाक्यक की की ययी हे, 
अनुच्छेद एक 37 $ विषरीक होने रे अनुच्छद 33 के अपीन अक्ध पोषित 
नही किया जा. रेकता । प्रत्येक ऐसी ॥/६ क्ले जह अग्राणफ्क पैचस्त होना पाहिए 
कि वि नी निर्देशक तत्व थी नीति २) क्रियागवितत जहेश्य से निम्नित्त 
की गयी है । राज्यो गारा निश्नित सभी यो के) रप्रपकति स्वीकृति हैदु बत्ि- 
वायत्त की की गयी) है । 


रैस सवधालनिक पैशोघन की फीचर आलोचना के. गवी। इक दोनो प्मोघनो 
बवेकनाय विवाद के. निणय के इव करे स्थिक्ति को उतने स्थापित करने का अयत्त 
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किया गया है। जो लोग सम्पत्ति के अधिकार को पवित्र एवं अनुल्लघनीय मानते है 
उनको इन व्यवस्थाओ से अस तुध्ट हाना स्वाभाविक है। सावजनिक हित में राज्य 
द्वारा सम्पत्ति को हस्तगत करने के अधिकार को सभी स्वीकार करते हैं। क्षतिपूर्ति का 
प्रश्न विवाद का विषय है | एक तरफ तो वाजार दर पर क्षत्तिपूति दिये जाने के सम- 
थक हैं तो दूसरी तरफ साम्यवादी एवं उग्र समाजवादी हैं जो क्षतिपूर्ति देने के बिल" 
बुल विपरीत है । 
सवधानिक उपचारो का अधिकार ' 

सविधान म॑ केवल मोलिक अधिकारा की व्यवस्था उनकी रक्षा के अभाव मे 
मूल्यहीन है ॥ सविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की 
व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक नागरिक का मोलिक अधिकारों के रक्षाथ उचित पद्धति 
के अनुसार सर्वोच्च यायालय म॑ आवेदन का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के 
राय सर्वोच्च यायालय को विभिन आदेश (५/४5)--बादी प्रत्यक्षीकरण 
(प्र8०६४६ 0०0॥90०४)४, परमादेश (१(दव्तक्ञा305)7 प्रतिपेध (0700) 7, अधि- 
कार पृच्छा (0०० श्शएः०॥०)* एवं उद्मेपण (एशधणथा) *--जारी करत का 


54 76 राह॥६ ४० ए०शपरापप्रणाडं ऐेट्माटवा८5 (8950 32) 

52 बादी प्रत्यक्षीकरण का अथ 'सशरीर उपस्थित करना है । ब्रिटिश विधि के भतु 
सार अनुचित रूप से बदी बनाये गये व्यक्ति को इस आदेश के आधार पर मुक्ति 
पाने का अधिकार है ब्रिटेन में [4दी सदी म इस आदेश का उल्लेख मिलता है । 
]679 ई मे तो ब्विठिश ससद ने ध80९७४ 0०7905 ४० पारित किया था। 
नयायालया द्वारा इस जादेश को जारी करने को शक्ति को ब्रिटिंश जबता स्वत- 
जता के लिए आवश्यक मानती है। मारतीय सविधान द्वारा ब दी प्रत्यक्षीकरण 
आदेश जारी करन का अधिकार सर्वाज्च एव उच्च यायालग्र को प्रदान किया 
गया है | इस आदेश का उद्देश्य मात्र यही है कि अनुचित रीति से बदी बनाये 
गये व्यक्ति को मुक्त किया जाय | 

53 परमादेश (]४७0027705) का अथ है कि 'हम आज्ञा देते है (४० ०7०८) । इस 
प्रकार के समादेश के अधीन सर्वोच्च यायालय या उच्च यायालय किसी व्यक्ति 
या निकाय को उन कार्यों को करने का आदेश दे सकते हैं जो उनके कतब्य होते है। 

54 प्रतिषेध (27007900॥) का आदेश सर्वाच्च या उच्च 'यायालयों द्वारा अधीनस्थ 
न्यायालयो के प्राकृतिक विधि के विपरीत कार्यो को रोकने के लिए उनके नाम 
मे जारी किया जाता है । 

55 उत्प्रेषण (ट७॥०क्षा) का आदेश भी अधीन न्यायालया द्वारा अधीनस्थ “याया- 
लयो के नाम मे जारी किया जाता हे । इसका प्रयोग किसी विवाद को अधीनस्थ 
“पयायालय स उच्च 'यायालय मे हस्तान्तरित करने के लिए भी किया जाता है। 
इसका प्रयोग ऐसे निणया को समाप्त करने के लिए किया जाता है जो सर्म्वा घद 

यायाल्य के क्षेत्राधिकार के भ तगत नही होते है अथवा प्राकृतिक “याय के विप- 
'रीत होते हैं । यह एक अत्यन्त प्राचीन आदेश है । 
56 अधिकार पृच्छा (0४० '/आए०7०) का आदेश भी पुराना है। इसका शाब्दिक 


964 [ आधुनिक शासनतस्प 


अपिकार प्राप्त है। चय यायालया का इन आदध्ा को जारी करन को श्रक्ति प्रदात 
करने का अधिकार अनुच्छेद 32 (3) के नपीन ससद को प्रदाव किया गया है। 
डा अम्बेडकर के अनुसार, ननुच्छेद 32 को उपरोक्त व्यवस्थाज) के द्वारा मौलिक भपि 
कार को यथाव रूप प्रदान किया गया है। 'यह अनुच्छेद संविधान की आत्मा एवं 
हृदय है ।7 संविधान मे सर्वाच्चि यायातय का 'आदेश (0४॥5) जारी करत का 
अधिकार दकर मौलिक अधिकारा को रखा वा समुचित व्यवस्था वो गयी है। इस प्रकार 
संविधान द्वारा सर्वोच्च यायालय को मोलिक अधिकारा का सरक्षक बताया गया है। 
सर्वोच्च यायालय को इस सम्बंध मे मौलिक या प्रारम्मिवा क्षेत्रापिकार प्राप्त है। 
यह जावश्यक नहीं है कि मौलिक नधिकारा के रक्षाय पहले उच्च न्यायालय मे ही 
आवेदन क्या जाय । सीधे सर्वोच्च यायातय मे मी आवदन-यत्र दिया जा सकता 
है ।४ विशेष परिस्थितियां मे सर्वेधानिव' उपचारा के अधिकार को निलम्बित किया 
जा सकता है ।* इस प्रकार की तीन विशज्ञेप परिस्यितियाँ हैं--वाह्म आक्रमण, भात 
रिक विद्राह एवं राज्यां में स्वेधानिक शासन की असफलता । इन स्थितियां में शप्ट्र> 
पठि वा सफट-काल कौ घापणा करन का अधिकार है एवं रप्ट्रपति मौलिक वधिकार 
के रक्षाथ यायिव उपचारा क अधिकार को सकट काल के लिए तिलम्बित कर सकता 
है।?? पकट काल मे राज्य को स्ववाशता के अधिकार--अनुच्छेद 49 क॑ द्वारा प्रदतत 
स्वत त्रताएँ--को सीमित करने का अधिकार है । सकट काल की समाप्ति पर ऐसे 
प्रतिबंध स्वत ही अप्रभावकारी हो जाते हैं भौर वे विधियाँ हो प्रभावकारी रह जाती 
है जो मौलिक अधिकारा के विपरीत नही होती हैं ।४ सपीय ससद का सैनिका के लिए 
मौलिक अधिकारा को सीमित करने का जधिकार है / इसक अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र 
में सनिक' काबून लागू है तो ससद विधि बनाकर उस क्षेत्र म मौलिक अधिकारों को 
सीमित कर सकती है। 
समीक्षा 

सविधान में उल्लिखित मोलिक अधिकारों की तोत्र आलोचना की गयीं है। 
उसका सार भग्रवत है 


अथ 'किस अधिकार से है ? इस आदेश के द्वारा सरवच्चि या उच्च यावालिय 
किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर काय करन से रोक सकता है जिसका वहू गधिकारी 
सही है और किसी विद्योष पद को रिक्त भी घोषित कर सकता हैं । इस समादेश 
को जारी करत के सम्बंध म यागालय को स्वविवकीय अधिकार प्राप्त हैं । 

57 रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च यायालय ने यही मत व्यक्त 
क्या है। 

58. स्‍दकर 7/#०//#क/ ६३ दीव6 श॒ योडबढबा से 7 7२ 950 5 06 724 

59 अनुच्छेद 32 (4) 

60 ननुच्छद 359 

64 अनुच्छेद 358 
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() अनेक महत्वपूण मोलिक अधिझारो--यवा, शिक्षा, काम एवं भौतिक 
सुरक्षा--का उल्लेख ही नही किया गया है । 

(2) मौलिक अधिकारा पर निर्धारित विभित प्रतिव॒धा के कारण वे सारहीत 
हो गये हैँ। तिवारक निरोध वदीकरण एवं सर्वेधानिक उपचारा को निलम्वित करने 
सम्बधी उपबधा पर विशेष रूप से आपत्ति की जाती है । अत अधिकारों के 
स्थगित होने पर तानाशाही के उदय की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । मोलिव अधिकार एक हाथ स॑ दिये गये हैं और दूसरे से वापस ले लिये 
गये हैं । 

(3) मोलिक अधिकार सम्बंधी मापा अस्पष्ट है। यह बत्ताना कठिन है कि 
व्यक्ति को मौलिक अधिकारो के अन्तगत क्या प्राप्त है / एक आलोचक ने तो मौलिक 
अधिकारा सम्ब'धी अध्याय को 'मोलिक अधिकारों पर प्रतिवध' की सज्ञा दी है। 
आइवर जेनिग्स के अनुसार, भारतीय मौलिक अधिकारा की भापा ठीक नहीं है। 
उसमे अनेक जटिल बाते हैं और अमेरिकी अधिकार पत्र की भाति वह स्पष्ट एवं 
सक्षिप्त नही है !' 

(4) सविधान मे अधिकारों के साथ साथ क्तव्यों का उल्लेख नही है । 

उपरोक्त आलोचना वी समीक्षा वाछनीय है । रूस के सविधान की भाति 
मौलिक अधिकारों के अतग्रत काम एवं अनिवाय शिक्षा जादि अधिकारा को शामिल 
करने म॑ व्यावहारिक कठिनाइया थी । यदि इन अधिकारो को भी स्वीकार किया गया 
होता तो इससे राज्य के वित्तीय दायित्वो मे असाधारण वृद्धि हो जाती ओर इस 
कआ्थिक भार को नवोदित स्वतत्र राज्य के लिए भेल पाना असम्मच था। इसके 
अतिरिक्त सविधान मे राज्य के नीति निर्देशक तत्वा के रूप मं इन अधिकारा को 
स्थान दिया गया है । नतर केवल इतना है कि मौलिक अधिकारो की भाति राज्य के 
नीति निर्देशक तत्वो की न्‍्यायालया के द्वारा रक्षा की व्यवस्था नही की गयी है। निवा- 
'रक निरोध प्रतिब॒ःघ एवं सकट काल मे मौलिक अधिकारां को निश्चम्बित केरन की 
व्यवस्था प्रत्येक लोकत त्रीय देश म पायी जाती है । इगलण्ड" एवं अमेरिका“ मे भी 


62 श्री हरिविष्णु कामथ ने मोलिक अधिकारा को निलम्बित करन की व्यचस्था की 
तीब्र आलोचना करते हुए कहा है कि इससे समग्रवादी राज्य--पुलिस राज्य--- 
की स्थापना की जा रही है । संविधान सभा ने जब इन प्रतिबधा को स्वीकार 
किया था उस समय भी कामय न यह कहा था कि 'यह दु ख व शम का दिन 
है | भारतीय जनता की ईश्वर मदद करे /--0ए००० 99 | ५ एग्र०ड 
खावादा 20857/77०7, 9. 436 

63... ए८ढ३ ४० फधापजी एमलहइुलाएए श०छटा5 6०: 920 

64. सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस को ब 
प्रत्यक्षीकरण को मिलम्बित करने का अधिकार प्राप्त हैं । 
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स्थानीय शासन 
[ 00५-5६४ 50५ए६#एशहाॉप ] 





अधिकाश् आधुनिक राज्य व्यापक क्षेत्रफल एवं विशाल जनसंख्या वाले दर 
हैं एव प्राय सभी शज्यो के कामक्षेत्र म वृद्धि हो गयी है ! केद्ीय शास्त्र क॑ लिए पूरे 
देश की व्यवस्था कर सकना सम्भव नहीं है। बत सत्ता का विकेद्रीकरण सुशासत 
के लिए वाछतीय हो यया है । के द्रीय शासन हारा शासन का अथ एकरूपता, विलम्ब एव 
स्थानीय समस्थाओ के समुचित ज्ञान के अमाव में उनके हिंता की उपक्षा है । केजी- 
करण के दोपो को दूर करने का विकेद्भरीकरण ही एकमात्र उपाय है। विकेद्गीकरण 
का यहूं अथ है कि देश मे विभित स्तरे पर सत्ता के केद्ध स्पापित किय जाय | 
केश््रीय सरकार द्वारा केवन राष्ट्रीय महत्व सम्बन्धी मामली का प्रशासन किया जाना 
चाहिए तथा स्थानीय, जिला, ग्रामो एवं तगरो की जवता को अपनी स्थानीय समस्याभों 
के प्रशासन कय अधिकार होता चाहिए । यही स्थानीय शासन है । इसे स्थानीय स्व 
शासन [00४ 8५ 000थ7्रश०7), सामुदायिक स्वायत्तता (00छाप्राप्राव। 4४05 
7्०ग्माए) भी कहते है । जत स्थानीय शासन से त्तात्पय जदता के निर्वाचित निकाया 
द्वारा शासन' है । इसका दायित्व किसी जिले या क्षेत्र के निवाध्तियों से सम्बंधित 
विधायी एवं कायप्रालक दायित्वों का सम्पादन करना है। इंह आवश्यक उपनियम 
बनाने का अधिकार होता है । 
स्थानीय शासन का एक जय प्रकार भी है । केद्वीय शासन द्वारा प्रशासन 
हेतु स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । ये अधिकारी केद्रीय विधियां 
को लागू करते है एवं केद्धीय शासन के एजेण्ट हांत हैं तथा उसी के प्रत्ति उत्तरदायी 
होते है । यह स्थानीय झासन का एक प्रकार होते हुए भी कंद्धीय प्रासत का एक ही 
अय है। इसे प्रो हेरिस ने स्थानीय राज्य शासन (7.00 8486 (0०0थग्रणवगां) की 
सता दी है । यह उस स्थासीय झासद से भिन्न है शिसमे स्थानीय समस्याओं का प्रशा 
सन स्थानीय जनता की प्रतिनिधि सस्थाला द्वारा किया जाता है। ये स्थानीय निर्वा 
चित सस्थाएँ--यथा, नियम, तगरपालिकाएँ, जिला बोड, काउण्टी, परिक्ष, श्रम 
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पचायते आदि--राप्ट्रीय शासन के बघीन होते हुए मी अपने क्षेत्र में उच्च सत्ता के 
निम त्रण से स्वत-त्र रहती हुई कुछ मामलो मे निर्देशन एवं दायित्व के अधिकारों से 
युक्त होती हैं। स्थानीय सस्थाओ के अधिकार सीमित होते हैं । केद्वीय एवं 
स्थानीय शासन को सवधानिक स्थिति एक दूसरे से सवथा मित्र होती है । के द्रीय 
शासन का आधार सविधान है। स्थानीय स्वशासन की सस्थाओों की स्थापना केद्रीय 
शासन या राज्य शासन की विधियों के अवीन होती है । 


स्थानीय शासन का महत्व 


स्थानीय शासन लोकत न की पाठशाला है । व्यक्ति के स्वत ते विकास थौर 
सामाजिक निय तण, श्ञातिति एवं विकास के मध्य समभोते का यहूं परिणाम है। फाइ- 
नर के क्षब्दो मे, “स्थानीय शासन सघवाद एव समानुपातिक प्रतिनिधित्व जैसी पद्धतिया 
की श्रेणी मे है और इनके द्वारा भीड के अत्याचार से रक्षा का काय किया जाता 
है ।”? डी हाकविले के अनुसार, “तागरिको की स्थानीय समाएं राष्ट्र की शक्ति हैं । 
विज्ञान के लिए भो महत्व प्रारम्मिक पाठशालाओ का है वही महत्व नगर सभाओं 
का स्वतप्रता के लिए है । किसी राष्ट्र द्वारा स्वत तर शास्तत की स्थापना की 
जा सकती है परातु स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ के अभाव मे स्वत त्रतां की मावता 
नहीं आ सकती ।”” ज्ञॉन स्दुअट मिल स्थानीय शासन की सस्याओ की आवश्यकता 
के निम्न तीन कारण मानता है 

() काय विभाजन के सिद्धात के अनुसार के द्वीय एवं स्थानीय अधिकारिया 
के मध्य दायित्वां का विभाजन आवश्यक है । 

(2) समाज के निम्नतर स्तर की जनता को भी इन सस्याओ के द्वारा राज- 
नीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है । 

(3) जनता के हिंतो एवं कार्यों का प्रवध उनसे सम्बंधित व्यक्तिया द्वारा 
ही भली प्रकार किया जा सकता है । स्पप्ठ है स्थानीय शासन अधिनाथकतात्र के 
विरुद्ध रक्षापक्ति है एवं अत्यधिक केद्रीकरण तथा केद्रीय शासन क॑ नत्याचारा के 
विरुद्ध एक ग्रारण्टी है | यह लोकत त्र की सफल्नता की आवश्यक छत है ! इसस 
केद्रीय शासन के कायमार म॑ कमी होती है | शासन के कार्यों से सर्म्या घत होन के 
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कारण जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, स्थानीय समस्याओं का समा 
धान श्ीघ्रतापूबक सम्मव होता है एवं सामाय नागरिका मे देश प्रेम, सहयोग, 
ईमानदारी, सच्चरिनता, आत्मनिमरता आदि मागरिक गुणों का विकास होता है। 

लेकिन स्थानीय शासन के उपरोक्त गुण वास्तविकता की कसौटी पर खरे नही 
उतरते हैं । स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ व्यवहार मे पक्षपात, भ्रष्टाचार, दलबादी एव 
स्वाथपरता का अखाडा वन गयी है | इनसे स्थानीयता की मावना को प्रश्नय मिलता 
है । शासन की शक्तियो को केद्रीय एव स्थानीयता के मध्य विभाजित कर देने के 
फलस्वरूप प्रशासनिक उत्तरदायित्व विभाजित हो जाता है । स्थानीय शासन लोक- 
तान की पाठशाला न रहकर वे लोकत ज के स्वरूप को विकृृत कर देते हू । स्थानीय 
अधिकारियों में सत्ता के प्रति असाधारण लगाव होता है और स्थानीय अभावों के 
दवाव म आकर उनकी हृष्टि मे स्थानीय हितो की तुलना मे राष्ट्रीय हिंच गौण हो 
जाते है | सत्य तो यह है कि स्थानीय सस्थाएँ स्थानीय हितो व स्थामीयता के गढ़ 
बन जाते है । मारत म॑ स्थानीय सस्थाएँ एवं उनका प्रशासन इसका प्रमाण है | नगर 
पालिकाओं म॑ भ्रष्टाचार एवं दलगत राजनीति के कारण उनके क्षेत्र में अराजकंता 
की स्थिति उत्पन हो जाती है । लेकिन इसका यह अथ नही है कि स्थानीय शासन की 
समाप्त कर दिया जाय। स्थानीयता एव विकेद्रीकरण के लिए हमे राष्ट्रीय हिंता की 
उपेक्षा नही कर देनी चाहिए । इन दोपो के होते हुए भी स्थानीय झासन यदि ठीक 
प्रकार से समठित ही एवं सक्षमतायुवक काय करे तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा, आधिक 
प्रगति एवं सुहृढ लोकत-जीय व्यवस्था का आधार बन सकता है । 

स्थानीय स्वशासन के काय एवं त्रोत 

सामायत सभी देशो में स्थानीय सस्थाओं के काय निम्नवत्‌ हैं. शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सफाई, रोगो की रोकथाम, चिकित्सालया, शिशु गहो, सावजनिक स्वास्थ्य गहो 
आदि की व्यवस्था करना क्षेतरकी जनता के लिए यातायात एवं आवागमन की 
सुविधा के लिए पुलिस, बस, ट्राम, मनोरजन, मले तमाशो और बाग-बगीचो आदि की 
व्यवस्था एवं प्रव ध, बिजली, गस पानी, कृषि की उन्नति का अश्रबध, खाद्य-पदार्थों 
को देखभाल, जादि । 

इन कार्यो को सम्पादित करन के लिए स्थानीय सस्थाआं को घन की भार्वे 
श्यकता होती है । इनकी आय के प्रधान साधन गृहकर, जलकर, सीमाकर, व्यवत्षाय 
बार, साइक्ला, ठेला, यातायात क॑ भय बाहना पर कर, मनोरजन कर, मंलां एवं 
पणणुआ के क्रय विक्रय आदि पर कर एवं शासन स प्राप्त अनुदान दि हैं । 

विभिन्‍न देशो में स्थानीय शासत 

प्रेट प्रिटेन 

ग्रट प्रिटन की स्थानीय झासम की सस्थाएँ लाकतन्न वी सफ्ल आधारशिलाएँ 
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मानी जाती है । सही अर्थों म स्थानीय शासन लोकत त्रीय एवं प्रतिनिधित्व प्रधान 
हाता है । ऑग के अनुसार, ब्रिटिश्न स्थानीय घासन के मिम्न तीन मौतिक तत्व है-- 
() प्रिटिश स्थानीय शासत अत्यात प्राचीन है। (2) यह समय एवं परिस्थितियों के 
अनुसार विकसित होता रहा है । (3) यद्यपि स्थानीय सस्थाएँ अपनी रक्षा के लिए 
सतत प्रयलशील रहती हैं परतु उनको शक्तिया एवं कार्यो म॒ केद्रीय शासन द्वारा 
समान रूप से परिवतन किये जात है । एडवड जवसन के अनुसार ब्रिटिश स्थानीय 
शासन का आधार विधि है न कि विशेपाधिकार। कांई स्थानीय कमचारी विना 
वैध अधिकार के काय नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त ब्रिटिश स्थानीय शासन की 
सस्थाएँ अपने क्षेत्र मे पूृणत स्वतात एवं स्वायत्त सम्पन्न होती हैं। सत्ता का प्रवाह 
ऊंपर स नीचे की तरफ नही है अपितु धत्येक स्थानीय शासन की इकाई को यदि बह 
सद्मावपूवक काय करती है, अपने क्षेत्र में स्वताज्तापूबक काय करन का आधिकार है । 
ग्रेट प्रिठेन की स्थानीय स्वशासन की सम्थाएँ लम्बे ऐतिहासिक विकास का 
परिणाम हैं । प्राय सभी देशो के स्थानीय क्ञासव पर इनका प्रमाव पडा है। अत इसे 
'स्थानीय शासन की जननी” कहा जात्ता है। दीघ ऐतिहासिक विकास का परिणाम 
होते हुए भी ब्रिटेत मे स्थानीय शासन का विकास पूव निर्धारित एवं नियोजित ढग स 
नही हुआ है । सेब्सन राजाजो के काल से स्थानीय शासन की सस्थाएँ शाइर (500०), 
हण्डूं डस ([०॥07८0$) एवं बरा (807008॥$) थी । नॉमन विजय के परचात यह 
सस्थाएँ काउण्टी (00070), मेनर (]४७70) तथा नगरपालिकाएँ ([शण्याथ?8 
]08) कही जाने लगी । इसी बीच मे परिश (?&798) एवं टाउनशिप (प०छा 
807) की स्थापना की गयी थी । एक हजार वर्षों से भो अधिक समय से ये सस्थाएँ 
स्वायत्तता का उपभोग करती रही है । ट्यूडर एव स्टुअट वशीय राजाओ ने इसकी 
सत्ता पर कमी प्रहार नहीं किया । 9वी सदी के प्रारम्भ मे इन विभिन्न स्थानीय 
सस्थाओ को सीमा एवं अधिकारो तथा क्षत्राधिकार के सम्बंध मे अराजकता की 
स्थित्ति थी । एक समय तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रो एव भधिकारो से युक्त 27 हजार 
स्थानीय सस्थाएँ थी। इगलेण्ड मे औद्योगिक क्रा त के फलस्वरूप सामाजिक सरचना 
में गम्मीर परिवतन आने लगे थे । नवीन नगरो का उदय होने लगा था। इनकी 
सफाई, शिक्षा एव स्वास्थ्य, नगर सुधार एवं निधन सहायता की समस्याएँ उठ खडी 
हुई थी | एसद द्वारा नवीन सस्थाओ की स्थापना की गयी थी । पुरानी सस्थाएँ भी 
घनी रही । अत कायक्षेत्र एवं अधिकारा के सम्बंध म विवाद उत्पन हो गये थे। 
]835 ई म ससद ने म्युनिसिपल कॉपरिशन अधिनियम पारित किया। इसक॑ द्वारा 
बरो के प्रशासन का पुनगठत किया गया । 888 ई में स्थानीय शासन जघिनियम 
([.००४ (०रथ7ण८7६ /५०:) पारित करके काउण्टियो के श्रशासन का धुनगठन 
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किया गया। 893 ई मे ग्राम एव नगरीय जिलो (एकद्या भाव णव। 0/॥705) 
को व्यवस्थित करने के लिए एक अय विधि ससद ने पारित की। 929 ई के 
अधिनियम द्वारा कुछ जिलो को एक सूत में वाँध दिया गया एवं स्थानीय सस्थाओं को 
आधिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी। 933 ई के स्थानीय शासन अधिनियम 
हारा स्थानीय अधिकारियों की शक्तियों को एक सविधि (580प6) म॑ सम्रह्वीत कर 
दिया गया । 936 ई में टृकमाय अधिनियम (पणणॉ: रि०805 60) एवं 
946 ई के अय सम्बाीधत जधिनियमो द्वारा राष्ट्रीय मार्गी को यातायात मजालय 
(70590 )(॥7879) के अधीन कर दिया गया तथा उनका व्यय राष्ट्रीय कोष 
को दिये जाने की व्यवस्था की गयी । 946 ई के एक अय अधितियम द्वारा 
चिकित्सालयों की व्यवस्था क्षेत्रीय वो्डों को सौंप दी गयी । 2945 ई में स्थानीय 
सस्थाआ के सीमाकन के लिए स्थानीय शासन सीमा आयोग अधिनियम की स्थापना 
की गयी । परतु इसे 949 ई में समाप्त कर दिया गया | 944 ई म॑ ससद ने 
एक विधि पारित करके निराश्चित बालको के समुचित प्रवध का दायित्व स्थावीय 
सस्थाओ को साप दिया । इसी प्रकार वृद्ध, अपगु, अधे एवं बहरे तथा गूगा को सर 

क्षण का दायित्व ससदीय विवि द्वारा स्थानीय शासन को सौप दिया गया है । 


ब्रिटिश स्थानीय सस्याएँ 


ब्रिटेन म॑ भिन्र भिन्न स्थानों पर विभिन प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ प्रचलित 
हैं । लन्दन शहर की अपनी पृथक सस्था है । शेप ब्रिटेन मे !933 ई के स्थानीय 
शासन अधिनियम के अनुसार 6 प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ स्थापित की गयी हैं 
() प्रशासकीय काउण्टी (8/गाशआा805० 0०णा३9), (2) काउण्टी बरो 
(0००7४ 80००8॥), (3) नान काउण्टी बरा (२०४ 0०पघ/५ 807०7९॥), (4) 
शहरी जिला (07927 7007०, (5) ग्रामीण जिला (रएा७| 7090700), एवं (5) 
पैरिस (2&7/07) । कमी कभी एक ही क्षेत्र पर दो या तीन सस्थाओं का क्षेत्राधिकार 
होता है । 

लादन को छोडकर सम्पुण देश काउण्टियो एवं काउण्टी बरो में विमाजित है। 
काउण्टी स्थानीय स्वशासन की सबसे उच्च सस्या है । काउण्टी दी प्रकार की होती है 
प्रशासकीय काउण्टी एवं ऐतिहासिक काउण्टी । बडे शहरो की स्थानीय सस्था काउण्टी 
बरो है। प्रशासकोय काउण्टी के अन्तगत गर-काउण्टी बरो (०7 (00709 
छ0००४॥), शहरी जिले (ए702॥ 70!ञ005) एवं आ्रमोण जिले होते हैं। ग्रामीण 
जिला म परिशो की भी अपनी निजी परिपदें होती हैं । भग्र रेखाचित्र उपरोक्त सम 
उन का स्पष्ट करता है । 
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ब्रिदिश स्थानीय सस्याएँ 
पी मय लय 


| 
सदन हर था स्पानोय लादन वे अतिरिक्त शेष दश का 





शासन स्थानीय शासन 
| । 
याउपष्टी (4) वाउण्टी बरो (83) 
एतिहांसिय पाउप्टी प्रशासकीय काउण्टी 
(52) (७३) 
| पं ] शा 
गर-पाउण्टी घरा शहरी जिला ग्रामीण जिले 
(409) (87) (५75) 
परिश काउसल पैरिश मीटिंग 
(7300) (3800) 


फाउप्टी (00७॥/४)--बराउप्टी ब्रिटेन बी सदिया पुरानी सस्था है एवं सवा" 
मीय शासन की सर्वोच्च सस्था है। सम्पूण देश को []4 भागा मे विभाजित किया गया 
है | वाउण्दी दो प्रकार की हैं. प्रशासफीय एवं ऐतिहासिक । ऐतिहासिक काउण्टियो 
की सख्या 52 तथा प्रशासकोय काउण्टिया की 62 है । ऐतिहासिक वाउण्टी प्राचीन- 
बालीय अवशेष हैं एवं इनक कोई महत्वपूण काय नही हैं। ऐतिहासिक काउण्टियां मं 
नियाचित परिपदें नही होती, बवल तीन प्रमुप अधिकारी होते हैं, लाड लेपटीनेठ, 
घरिफ एवं जस्टिस ऑफ पीस । लाड लेपटीनेण्ट का पद बड़े सम्मान का होता है। 
उसी क॑ द्वारा यांग्य व्यक्तिया के नाम जस्टिस ऑफ पीस क॑ पदा के लिए प्रस्तावित 
किय जाते हैं । वास्तव म॑ ऐतिहासिक काउण्टियाँ -यागरिक क्षेत्र हैं। इनका लांकसमा की 
सदस्यता के लिए निवर्चिन क्षेत्रा के रूप भ भी उपयोग क्या जाता है । 

प्रशासवीय काउण्टिया को स्थापना स्थानीय शासन अधिनियम ([888 ई) 
बे! अन्तगत की गयी है। केद्रीय शासन को नवीन प्रशासकीय काउण्टियाँ स्थापित करने 
का अधिकार है । काउण्टी परिषद शासन-काय करती है । इसम एक जध्यक्ष, एल्डर- 
मन (छतक्षणाक्षा) एवं पार्षद या सदस्थगण होते हैं ॥ पापदो ((०णाशा।09) को 
मतदाताआ द्वारा तीन वष के लिए निर्वाचित क्या जाता है। पापदो की सख्या 
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|6 एल्डरमेन होते हैं। एल्डरमेन का कार्यकाल 6 वष है, लेकिन आये एल्डरमन 
प्रति तीसरे वप पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं । परिषद का जध्यक्ष पापदो एवं 
एल्डरमैना द्वारा सयुक्त रूप मे एक व के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष को जस्टिस 
ऑफ पीस की भाँति काय करने का अधिकार प्राप्त है। परिपद अध्यक्ष का वेतन 
निर्धारित करती है। परियद की वष म कम से कम चार वठके होना भावश्यक है । 

काउण्टी परिषद को पर्याप्त शक्ति एवं दायित्व प्राप्त है। परिषद काउप्टी की 
देखभाल एवं विभिन्न दायित्वों के सदम म नीति निर्धारित करती है । उसकी शक्तिया 
एवं काय निम्नलिखित हैं 

“काउण्टी का बजट बनाना, ऋण लेना, मकानों, सडका पुलो का सरक्षण, 
अनाथालया एवं सुधार गहो की स्थापना, मातृ गहो एवं शिशु-कल्याण केद्रो, शिक्षा, 
स्वास्थ्य,' काउण्टी पुलिस की व्यवस्था, लाइसेस देता, सकामक रोगां की रोकधाम, 
काउण्टी के कमचारियो--कोपाध्यक्ष, स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वेक्षक--की व्यवस्था, 
अधीनस्थ स्थानीय सस्थाओ का निरीक्षण विस्फोटक पदार्था, नापतौल के बाटो, आदि 
के बारे मे नियम बनाना, आदि ।” 

काउण्टी के प्रशासन में परिषद को समितियों द्वारा महत्वपृण भूमिका अदा की 
जाती है ! विधि के अनुसार भ्रत्येक काउण्टी परिपद मे 9 मे 2 तक समितियाँ होती 
है, यथा--वित्त, शिक्षा, सावजनिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भृह, कृषि, मात 
एवं शिशु-कल्याण आदि सम्बंघी समितियाँ । 

काउण्टी की आय के मुख्य स्रोत गृह कर, भूमि-कर, सम्पत्ति कर है।इह 
केद्रीय शासन से विशेष कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त होता है। 

बरो (807००४॥)--बरो स तात्पय एसे शहरी क्षेत्रा से होता है जिह 'तगर 
पालिका शासन पत्र! (चाटर) प्राप्त हो गया हा ९ बरो तीन प्रकार के हाते है (!) 
ससदीय बरो (?शशावा८॥079 300ए०९४४४), (2) म्युनिसिपल बरो (3) काउप्टी 
बरो । ससदीय वरो कॉमस सभा के सदस्यां क निर्वाचन की इकाई होत हैं। इनका 
स्थानीय शासन स कोई सम्ब-घ नही होता। म्युनिस्चिपल बरो प्रशासकीय काउण्टी का 
ही एक भाग हांते हैं परतु उह पृथक रूप से शासन से 'जाचापत' प्राप्त होता है। 
किसी म्युनितिपल बरो की जनसख्या 75 हजार से अधिक हो जाने पर वह स्वास्थ्य 
मजालय को काउण्टी बरो का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकती है। 





4 948 ई के शिक्षा अधिनियम एव 7944 ई एवं 947 ई के नगर नियो 
जन अधिनियम द्वारा काउप्टी के शिक्षा, स्वास्थ्य एव नगर नियोजन सम्बाधी 
कार्यों मे पर्याप्त वद्धि हुई है । 

5 प्रत्यक काउण्टी म पुलिस व्यवस्था नही होती है ! 

6 *५ 90088 आएएंए गा प्राफैव बार पी ]337९एटाएटते & टीबाएटा ९ 
+-088 गापे टजड ० ८४, 9 367 
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सामा-यत बरो की आबादी | लाख तक होती है, यद्यपि कुछ की जनसख्या 25000 
तक है | बरो एवं काउण्टी बरो में शक्तिया सम्ब थी अतर होता है | प्रशासनिक ए 
भौगोलिक दृष्टि से वरो काउण्टी का भाग होते हैं पर तु उनकी शक्तिया एवं अधि 
कार पृथक-पूथक होते है ! 

काउण्टी बरो--एक बडा परतु घना वसा हुआ कस्बा, जिसके पास अपन क्षे! 
से सर्म्बा धघत विभि न सेवाओ के सम्पादन के लिए पर्याप्त साधन होते है काउप्टं 
बरो कहलाता है । म्युनिसिपल वरो एवं काउण्टी बरो के काय एवं अधिकार समाः 
होते है। वरो के अधिकार बरो परिषद (छण०ण08४ (०णशणथा) म कौद्रित होते है 
विधायी एवं कायपालिका कतव्यां का बरो मे पृथककरण नही होता । परिपद म॑ एवं 
मेयर, एल्डरमेन एवं पापद (0००४०॥०४) होते हैं । मेयर को एक वष के लिए 
परियद निर्वाचित करती है | मेयर परिषद का अध्यक्ष होता है और विशेष 
अवसरो पर ओपचारिक रूप स वह वरो का प्रतिनिधित्व करता है । स्थानीः 
शासन के किसी विभाग का वह अध्यक्ष होता है । उसे जविकारिया का नियुक्त 
करने विभागों को नियात्रत करन और अध्यादशा को अस्वीकार करने की शक्ति 
प्राप्त नही है । सामायत मेयर पुन्निवाचित कर लिये जाते हैं। अधिकाशत उनके! 
पद अवैतनिक हाता है। पापदो को प्रत्यक्ष रूप स जनता प्रति तीन वष के लिए 
निर्वाचित करती है | एक तिहाई सदस्य प्रति वप अवकाश ग्रहण करत हैं । प्रति बष 
नवम्बर के महीने म सगरपालिका म निर्वाचन होते हैं। अधिकाशत य निर्वाचन दलीय 
आधार पर नही होते लेकिन जिन बरो में श्रम दल शक्तिशाली हांता है उनम बडा 
सघप एव स्पर्दा होतो है। एल्डर मना की सख्या कुल पापदा वी एक तिहाई होती 
है तथा वे 6 वप के लिए निर्वाचित किय जात॑ हैं। उतम स एक तिहाई प्रति दूसरे 
वष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं । बरो परिषद के काय-भार क अनुसार उसके साप्ता- 
हिक, पराक्षिक एवं मासिक अधिवशन हाते हैं। परिपद का अधिकाश काय समितियां 
द्वारा सम्पादित किया जाता है । मुख्य समितियां शिक्षा, वित्त, मात एवं शिशु-बल्याण, 
वृद्धावस्था पेशन आदि से सम्बाधित होती हैं। अस्थायी समिरतिया को भो स्थापना की 
जाती है। वरो की शक्तियां कां तीन माया--विधायी, कायपालक एवं वित्तीय--म 
वर्गीकृत कर सकते हैँ । उस उपनियम बनान का अधिकार होता है | इन नियमा को 
स्वास्थ्य एवं कुछ जाय सम्बाधित अधिकारिया द्वारा अस्वीक्ृत किया जा सकता है । 
परिषद बरो के कोप की सरक्षिका होती है । इस जनवा प्रकार के दर लगाने एवं 
एकत्रित करने का अधिकार होता है । सम्पुण नगरपालिका प्रशासन पर यह नियान्रण 
रखती है । वह अपने अधिकारिया जसे कि कोपाध्यक्ष, अभियन्ता (इजोनियर), मुख्य 
कास्टेविल, स्वास्थ्य-अधिकारी आदि की नियुक्ति करती है। परिषद की बढगा मं 
बरो के स्थायी कमचारियों को साग लेने का अधिकार हांता है परन्तु व मतदान 
करते हैं तथा परिषद एंव कमरचारीगण परस्पर पूण सहयोय पथ झयय करत हैं 
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जिला (0/5000)--पब्रिटेन के स्थानीय झासव म दो प्रकार क--श्रामीण 
(रेण्घश) एवं शहरी (070»॥)--जिले होत हैं । इतकी स्थापना जिला एवं परिश्य 
परिषद अधिनियम (894 ई ) के अधीन की जाती है । 
ग्रामीण जिले--प्रामीण जिले कई परिशा (?20565) से मिल कर वनत हैं। 
इग्रलण्ड एवं वल्स मे इनकी कुल सख्या 475 है। काउप्टी के द्वारा स्वास्थ्य, सफाई, 
प्रकाश आदि का प्रवाध क्षमतापूवक न कर सकने के कारण काउण्टिया को जिला मे 
विभाजित कर दिया गया है। ग्रामीण एवं शहरी जिले अपन क्षेत्रा मे स्वास्थ्य, सफाई, 
एवं प्रकाश आदि का प्रवध करते हैं। प्रत्येक ग्राम्य जिले में एक जिला परिषद होती 
है । 300 या अधिक व्यक्तियाः की जनसल्या वाला प्रत्यक परिश्ष इस प्रिपद मे अपने 
सदस्य भेजता है । सदस्यगण सामायत तीन वष के लिए चुन जाते हैं ॥ उनम एक 
तिहाई प्रतिबष अवकाश्म ग्रहण कर लेत हैं | जिला परिपदा म एल्डरमन नहीं हाते 
हैँ | परिषद अपना अध्यक्ष अपने सदस्यां मं से या बाहर स निर्वाचित कर सकती है। 
ग्राम परिषदों का संगठन एवं कायपद्धति काउण्टी परिपदा जैसी होती है । 
शहरो जिला--शहरी जिला की कुल सस्या 572 है । ओद्योगिक विकास के 
फलस्वरूप जिस क्षेत्र की जनसस्या अधिक हो जाती है उसे सम्बन्धित काउण्टी 
काउसल हारा शहरी जिला बना दिया जाता है । वरो एवं शहरी जिला नगरीय 
इकाईयाँ है । वडे शहरी जिला को वरो का दजा दे दिया जाता है। इस सम्बंध मे 
कोई विधिक सीमा नही है। बरो एवं जिला परियद के संगठन मे अंतर तो है 
परतु शक्तियो मे कोई भेद नही है। किसी जनसमूह का पैरिश से ग्राम जिला एवं 
उससे आगे को विकास की अवस्था शहरी जिला है। किसी शहरी जिले की सख्या 20 
हजार से अधिक होने पर उसे प्रारम्मिक शिक्षा के नियश्रण सम्बाधी अधिकार प्राप्त 
हो जात है। इसके दायित्व व काय वही हैं जो ग्राम्य जिले क हाते हैं। ग्राम्यप जिलों 
को तरह शहरी जिला की भी परिपदें होती है । प्रायः शहरी जिला को जो काय 
सम्पादित करने पढते हैं उनकी दृष्टि से वे बहुत छोटे हांत हैं । 
परिश (?2757)--प्रामीण क्षेत्रो की सबसे छोटी इकाई परिश्य होती है । 
300 व्यक्तियों से अधिक जनसख्या वाले क्षेद मे एक परिद्ञ की स्थापना की जाती है । 
पैरिश की एक परिषद होती है जिसमे 5 से 45 तक सदस्य होते हैं जो तीन वष के 
लिए निर्वाचित किये जाते है । इसकी झक्तिया व्यापक नहीं है। सडको की सुरक्षा, 
जल प्रवध, प्रकाश मनोरजन स्थलो का निर्माण, सावजमिक वाचनालय एवं साव- 
जमिक कार्यालया तथा सम्मेलनो के लिए स्थान प्रदान करना आदि इसके प्रधान काय 
है। वपष मे परिषद के तीत या चार अधिवेशन होते हैं। 300 स कम जनसंख्या वाले 
परिशो का श्रवध करदाताओ की एक समिति द्वारा किया जाता है । 
लादन शहर का प्रशासन (6०ए९ग्राणर७7४ ० 7.0700)--लद॒न घहर का 
स्थानीय प्रशासन देश के शेप भाग से पृथक है । [855 ई एवं 899 ई मे॑ संसद 
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ने लद॒न प्रशासन सम्बंधी पृथक अधिनियम पारित क्ये थे । स्थानीय शासत की 
हृष्टि सं सादन नगर को तीन भागा मे विभाजित किया गया है--() वादा नगर 
(707०० (५५), (2) नादन काउप्डी ([.ग्रावणा 0००४५), एवं (3) लादन 
महानगरीय पुलिस जिला ([.णाएं०ा #शर5०छणाक्षा एण०० 07800) । 

() लादन नगर का क्षेवफल केवल एक वगमील है । परतु सम्पूण लदन 
नगर का क्षेबफल करीब 700 वगमील है । लद॒न दहर का शासन लॉड एक महापौर 
(मेयर) एवं निम्नलिखित तीन परियदो द्वारा होता है 

(ज) कोट आफ एल्डरमन (ए॥6 0007६ ० ४ए७7॥0॥)--पह तगर के वद्ध 
जना की सभा है । इसकी सदस्य सख्या 26 है । महापौर इसका जव्यक्ष होता है । इसके 
सदस्य जीवन मर के लिए निर्वाचित होते हैँ | इस परिपद का काय दलालो को लाइ 
सेस प्रदान करता और नगर के अभिलेखो को सुरक्षित रखना है । 

(ब) कोट आफ कॉमन कॉय सल (४७ ए०णा ० ए०आए07 (०ए०ए7घ०।))-- 
यहु मगर की वास्तविक प्रशासकीय सस्था है । इसम कोट ऑफ एल्डरमन के 26 सदस्य 
एवं 206 अय पाषद (काउ सलर) होते है जो प्रति वष चुन जाते है । इसका काय 
पुलिस, सिविल एवं अपराधिक “यायालयो का निरीक्षण, आवश्यक उपनियमों का 
निर्माण एवं पुला का निरीक्षण करना होता है। परिपद समितियों के माध्यम से 
काय करतो हे। 

(स) कोट ऑफ कॉमन हाल (7॥6 (०००५६ ०६ ८०एगआण। प्र॥)--इसम 
कोट ऑफ एल्डरमन के सदस्य एव नगर की कम्पनियों के लिवरीमन (3५४७५॥७॥) होते 
हैं। यह एक ध्रकार की नगर समा है । लाड मेयर का निर्वाचन कोट आफ कॉमन हाल के 
द्वारा उन वरिष्ठ एल्डरमैनो मे से होता हैं जो शैरिफ रह चुकत हैं। लाड मेयर के द्वारा 
कोई महंत्वपुण काय नही किया जाता है। यह तीना परिषदा की अध्यक्षता करता है 
एवं विशेष अवसरों पर लादन हाहर का प्रतिनिधित्व करता है | उसका अधिकाश 
बैतन शासकीय समारोहो म॑ ही व्यय हो जाता है । अत यह पद केवल धनी व्यक्तियो 
के लिए ही उपयुक्त है । लॉड मेयर के पद की आलोचना मी की जाती है तथा इस 
उच्च पद को समाप्त करने की माँग की गयी है ताकि ल-दभ काउण्टी के सम्ापति को 
लदन की राजनीति मे उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके । 

(2) लादन फाउण्टी--यह प्रशासरीय काउण्टी है। 855 ई क काउण्टी 
परिपद अधिनियम के अधीन लद॒न मे एक काउण्टी परिपद की स्थापना की गयी 
है । इसम 28 बरो हैं । इनम प्रत्यक मे अपनी परिषद है जिनका सगठन एवं शक्तियां 
अय बरो की माँति है । इसका क्षेत्रफल 7 वगमील है । लन्दन काउण्टी परिषद 
में 24 निर्वाचित सदस्य एवं 20 नगरवृद्ध (एल्डरमेन) है । पापदो को जनता 
हारा तीन चप एवं नगरवद्धो को 9 वष के लिए निर्वाचित किया जाता है । एक- 
तिहाई नगरवृद्ध प्रति तोन वष पश्चात अवकाश्ञ ग्रहण कर लेते हैं। पापद एवं नगर 
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बद्धो द्वारा सम्मिलित हूप से परिषद क॑ अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है । इस परि- 
पद की अध्यक्षता के अतिरिक्त अय कोई अधिकार प्राप्त नही है। परिषद का मुख्य 
काय सावजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, सडके, रेलवे पाक, मनोंरजन-स्थला आदि 
का प्रवध करना है । नाट्यगहा को लाइसेन्स देना, गहा थी व्यवस्था एवं निरीक्षण, 
मकाना सम्ब धी नियमों एवं अनाथालया की व्यवस्था भी परिषद के दायित्व हैं । 
काउण्टी परिषद की आय के मुख्य खतोत--किराया, शुल्क, लाइसेस शुल्क, स्थानीय 
चुगी एवं सीमा करा स प्राप्त आय एवं शासकोय अनुदान है । परिषद को संसद 
की स्वीकृति से ऋण लेने का भी अधिकार है । इसका अपना पृथक वापिक बजट 
होता है । परियद का अधिकाद्य काय समितियां द्वारा सम्पादित क्या जाता है। 

(3) लादन महानगरीय पुलिस जिला--लादन नगर के चारो जोर महानंगरी 
का पुलिस जिला है जिपसतका क्षेत्रफल लगभग 700 वगभील है। 829 ई में सर 
रॉबट पील ने महानगरी पुलिस जिला की स्थापना की थी। पुलिस आयुक्त इसका 
प्रधान होता है जो क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता है । पुलिस आयुक्त का पद राज- 
नीतिक पद नही है अपितु दीघ प्रशासकीय अनुभव का व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त 
किया जाता है । इसकी सहायता के लिए तीन सहायक आयुक्त होत हैं । 
ब्रिटिश स्थानीय शासन पर केद्ध का निय-न्रण 

एक सदी पूव स्थानीय सस्थाओ पर केद्रीय शासन का बहुत कम नियत्रण 
था। स्थानीय सस्थाएं उस समय अपने क्षेत्र म पर्याप्त स्वायत्त सम्पत्त थी परतु आज 
स्थिति भिन्न है। अब केद्वीय शासन का नियानण स्थानीय सस्थाओं पर बढ यया है 
और इसमे दिन प्रतिदिन वद्धि होती जा रही है । के द्रीय नियजण मे वद्धि का कारण 
यह है कि स्थानीय सस्थाएँ ठीक एवं निर्या नत ढग से अपने दायित्वा को सम्पादित 
नही करती है । प्रदव यह है कि क्या स्थानीय सस्याओ को अनिया वत ढय से काय 
करने दिया जाय ? इस स दम मे सामाय घारणा यह है कि जहा स्थानीय सस्थाए 
पिछड़ी हुई हैं वहाँ के द्वीय शासन को उहं प्रोत्साहित करना चाहिए और जहाँ वे 
अपनी शक्ति का दुरुपयाग करती हैं वह केद्रीय शासन को उहूे रोकता चाहिए। 
स्थानीय शासन के सुधार की माग बढती गयी । फलत ससद द्वारा विधि पारित की 
गयी जिसके फलस्वरूप पुरानी सस्थाओ को समाप्त करके नवीन सस्थाआ का निर्माण 

किया गया और उहे जय शक्तियाँ तथा कर लगाने के अधिकार प्रदान किय गये। 
स्थानीय शासन पर कंद्रीय निय त्रण क॑ निम्न तीन रूप हैं 

() विधायी निपत्रण--त्रिटिश्ष ससद सम्प्रभु है। उस स्थानीय शासन के 

सम्बंध म॑ सब प्रकार के विधि भिर्माण उनके अधिकारों की व्याख्या तथा नवीम 
शक्तियाँ एव अधिकार सैन प्रदान करने, प्राचीन सस्थाआ के स्थान पर नवीन सस्थाआ 
के निर्माण आदि का अधिकार प्राप्त है । ससदीय विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियां का ही 
प्रयोग इन सस्थाओ वे द्वारा किया जा सकवा है । 


980 | आधुनिय घासनवत्र 


लखा परीक्षण बेद्रीय लसा-परीक्षका (8ए०॥०५) या दायित्व हाता है। अनुचित 
ब्यगा शो रोकने का इ हृ वपिकार होता है दया स्थानीय शासा के रामत्य में निन 
अधिवारिया के प्रमाद स द्वानि होती है उद्द सरचाज दन ये लिए बाध्य वर सक्त 
हैं। स्मरणीय है कि बरो क वित्तीय प्रशासन मे कद्बीय अनुदान सम्बधी व्यय का 
लैसा परीक्षण केद्रीय परीक्षा द्वारा विया जा सकता है। ]944 ई के शिक्षा भपि 
नियम एवं 945 इ क॑ जलोय अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को सम्बाघत मामले 
मे हस्तक्षेप मे व्यापक अधिवार प्राप्त हो गय हैं। निधारित रोति के फक्रियावयन के 
लिए सर्म्या धत मौज्रिया वा स्थानीय सस्याआ को निर्देश दने एवं पहल करने के अधि- 
बार प्राप्त हाव हू । उड़े रा्चों (0०708 ७एथाए॥००) के बार म सर्म्बा घत मत्री 
पी स्वीउ्ृति लेना आवश्यन हता है। 

(3) 'यायिक नियान्रण--स्थानीय सस्थाएँ एवं अधिकारिया द्वारा केवल उन्ही 
शक्तियां का प्रयोग किया जा सकता है जो उह मूल ससदीय विधिया तथा परवर्ती 
विधिया द्वारा प्रदान की गयी हैं। यदि कोई स्थानीय सस्‍््या या अधिवारी अतिरिक्त 
शक्तिया या प्रयाग बरता है तो यायालय को आवदन किये जामे पर ऐस कार्यों को 
भर्वैधानिक एवं निष्प्रमावी घ।पित बरन का अधिकार प्राप्त है । इसी प्रकार स्थानीय 
सस्थाओ द्वारा निर्मित उपनियम यदि मूल ससदीय विधि के विपरीत होत॑ हैं या वे 
उसका अतिक्रमण करते हैं तो यायालय उसे निध्प्रमावी घोषित कर सकता है। 
स्मरणीय है प्रिठिश यायाधीशा का उपनियमा के प्रति उदार हृष्टिकोण होता है। इसके 
अतिरिक्त स्थानीय सस्थाआ क कुछ अनिवाय दायित्व हाते हैं। इन दायित्वा को 
सम्पादित करने म स्थानीय शासन यदि असफल होता है ता यायपालिका की शरण 
ली जा सकती है । यायालय स्थानीय छासन को कतव्य सम्पादन के लिए परमादेश 
का जादेश (क्षप्ा ० धथाएआग05) जारी कर सकता है। परन्तु यायिक नियत्रण 
की व्यवस्था सर्चीली एवं विलम्बकारी होती है ॥ 

समीक्षा--प्रेट प्रिटेन स्थानीय सस्थाआं का गृह है । आज भी प्रिटिश्व स्थातीय 
सस्थाओ को पर्याप्त स्वतयता प्राप्त है। केद्वीय शासत का नियानण यद्यपि बढता 
जा रहा है फिर मी निय/त्रण काफी लचीला है | उसका उद्देश्य स्थानीय शासन के 
कार्यों म सुधार करना होता है । स्थानीय सस्थाएँ ही अपने कमचारियां एवं अधि 
कारिया की नियुक्ति करती हैं, जाय व्यय का वाधिक विवरण (वजट) तैयार करती 
है, सम्बाधित मामलो का प्रशासन करती है तथा उपनियम बनाती हैं। केद्रीय एवं 
स्थानीय शासन के पारस्परिक सम्बंध उच्च एवं अधीनस्थ निकायो के नही हैं अपितु 

साभीदारो (एआ0०३७) जैसे हैं । 

स्थानीय शासन मे सुधार के लिए समय समय पर सुभाव दिये गये हैं । ब्रिटिश 

ससद ने 945 ई म॑ स्थानीय शासन सीमा आयोग अधिनियम पारित किया था। 
इस अधिनियम द्वारा स्थानीय सीमा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की ययी थी। 
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स्यापित जायोग वा मत था वि बाउण्टिया एवं बरा की सीमाआ मे जाशिक सशाधन 
जयया एड या दो काउण्टिया एवं बरो वे विभाजन या एकीकरण स समस्या का समाधान 
नहीं हा सहता है । अत जायोग न यह सुझाव दिया कि ससदोय विधि द्वारा नवीन 
प्रदार की स्पानीय इफाइया वा निमाण किया जाना चाहिए और उनव दायित्वा 
एय यतब्या पो पुन निघारित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त वतमान सस्याआा 
के स्थान पर फाउप्टी बाउण्टी बरो एवं काउप्टो जिला को स्थापना या सुभाव दिया 
तथा एकल काउप्टी एवं द्वि वाउण्टी पद्धति वा प्रस्ताव किया था। आयाग वी सिफा- 
रिघ्वा का मिश्चित स्वागत हुला बपात तीम्र आलोचना व साथ-साय समथन भी हुमा 
पा। स्वास्थ्य म श्री एपूरिन बिवान (#धएणा॥ा] 80520) ने भी जायाग की सिफा- 
रिध्वा यो पसन्द नहीं क्या । फ्खत 949 ई मे 945 ई का अधिनियम पिरस्त 
फर दिया गया तथा जायाग का विघटित बार दिया गया । 958 ई मे ससद वे 
स्थानीय शासन अधिनियम व अधीन इग्रलण्ड एवं वल्स के लिए पृथन' सीमा भायाग 
की स्थापना की गयी है । इन आयोगो के स्थानीय शासन वे” पुनर्रीक्षण एवं नवीन 
प्रकार की सस्याआं की स्थापना सम्बंधी सुमावा का अधिकार दिया गया है। 
966 ई के धासन व स्थानीय शासन वी वित्तीय स्थिति सम्बंधी श्वेत पत्र म॑ यह 
स्वीकार किया गया है कि स्थानीय शासन के कराधान की वतमान पद्धति दाप- 
पूण है | ब्रिटिश स्थानीय घासन मं सुघार की आवश्यकता को अधिक अनुमव नहीं 
किया जा रहा है। 
फ्रास में स्थानीय शासन 

फ्रास की स्थानीय शासत-ब्यवस्था अपने ढंग वी अनूठी है। सम्पुूण फ्रास 90 
डिपाटमण्टा (007श07९75) मे विभाजित है | डिपाटमेण्ट कैण्टना में, कण्टन अनेक 
बरेडाईजमण्टा (#7070॥5506045$) म विभाजित हैँ । सबसे छोटी इकाई कम्यून 
हैं। अनेक कम्यून अरंडाईजमण्ट म सगठित होते हैँ ॥ अत फ्रास मे डिपाटमण्ड, 
वैण्टन, अरे'डाईजमेण्ट एवं कम्यून स्थानीय शासन वी इकाइयाँ हैं। एक चँण्टन मे 
सामायत 35 कम्यून होते हैं । 

डिपाटमेष्ट (/0८ए2॥70॥0)--फ्रास में कुल 90 डिपाटमेण्ट (या डिपाटमा) 
हैं । डिपाटमेण्ट फ्रास को सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है । एक डिपाटमेप्ट का सामाय 
क्षेत्रफल 2363 वर्गमील हाता है । सीन (8०7०) का डिपाटमण्ट सबसे छोटा है। उसका 
क्षेत्रफल 85 दगमील एवं सबस बडे डिपाटमेण्ट बोरडेक्स (807055७५) का क्षेबफल 
440 वगमील है । सभी डिपाटमण्टा को 4 समूहा में विभाजित किया जाता हे 
() होरस (प०2) बग्र के डिपाटमण्ट जिनकी सख्या 5 है। इनमे फ्रास के प्रमुस 
नगर स्थित हैं। (2) प्रथम श्रेणी के 9 डिपाटमेण्ट जिनके अतगत प्रातीय राज- 
घानिया थाती हैं | (3) द्वितीय श्रेणी के 22 छोटे डिपाटमेण्ट, एवं (4) तृतीय श्रेणी 
के 34 डिपाटमण्ट । 
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प्रत्येक डिपाटमेण्ट म एक सामाय परिषद होती है | इसके अतिरिक्त प्रीफेक्द 
(९६८0) डिपाटमेण्ट का कायपात्तिका प्रमुख होता है । 
डिपाटमेण्ठ फी सामा-य परिषद--डिपाठमंण्ट की सामाय परिषद एक शक्ति 
शाली अगर है ।इस परिषद के लिए प्रत्येक कण्टन द्वारा एव पापद (0०णा०॥०7) चुना 
जाता है। डिपाट्मण्टो के जाकार एव क्षेत्र के अनुसार उनकी प्रिषदा की स्दस्य- 
सख्या मे अतर होता है। प्रत्येक पापद 6 वप के लिए निर्वाचित किया जाता है, 
यरतु एक-तिहाई सदस्य प्रति तीन वप पश्चात अवबाश्म ग्रहण कर लेते हैं। मता- 
घिकार + लिए डिपाटमेण्ट में सम्पत्ति या आवास सम्ब धी योग्यता आवश्यक होती 
है । चौथाई पापदा के लिए डिपाटमे-ट का निवासी होना आवश्यक नही हाता है। 
साभाय परिषद राष्ट्रीय अस्तेम्बली की स्वीकृति से शासन को विघष्टित कर सकती है। 
ऐसी स्थिति मे नवीन निर्वाचन तुरत ही होने चाहिए | परतु 874 ई से किसी 
भी साम ये परिषद को विघटित नही किया गया है । गैर कानूनी काय के लिए अपने 
पापद को सामाय परिपद स्वय पदच्युत कर सकती है | सामाय परिषद के बंप में 
दो सामायय अधिवेशन होते है । प्रीफेक्ट को दो तिहाई पाषदो की प्राथना पर विश्येप 
अधिवेशन आहत करने का अधिकार है | सामाय परिषद अपने अध्यक्ष को एक वेष 
के लिए निर्वाचित करती है। वह पुन निर्वाचित हो सकता है। 
परिषद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे डिपाटमेण्ट के अतिरिक्त कम्यूवा 
के शासन से सम्बाधित शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य प्रशासन की इमारतों की सुरक्षा, 
राज्य सेवाओ का सगठन, शिक्षा अधिकारियो की नियुक्ति शिक्षा का प्रशिक्षण, दीवानी, 
अपराधिक एवं व्यापारिक तथा भ्रमणश्ील -यायालयो की व्यवस्था करना सामाय 
परिषद का ही दायित्व है । डिपाटमेण्ट द्वारा सचालित विभित सेवाओं का सचालेन 
तथा राजकीय मामलों का प्रशासन भी सामाय परिपद के कायक्षेत्र म॑ आते हैं। 
परिपद की सिफारिश पर ही राज्य द्वारा डिपाटमेण्ट के अतगत चच, कृषि सस्थाओं, 
प्राथमिक पाठशालाओ भादि के लिए अनुदान प्रदान किये जाते हैं। आधिक नीति 
एवं सामाय प्रशासम के सम्ब'घ में परिषद का भ्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। 
कम्यूनों की कुछ सेवाआ पर सामाय परिपद को नियात्रण प्राप्त है । जनता को दी 
जाने वाली सहायता के सदभ म॑ परिषद को व्यापक अधिकार हैं । कम्यूना में उत्तन 
विवादों का भी फसला वही करती है। वह डिपाटमेण्ट से सर्म्बा बचत सभी नीतियों 
को निश्चित करती है । वित्तीय व्यवस्था पर उसका पूण निय त्रण है, लेकिन 
सामा य परिषद द्वारा पारित वजट को गृह मनी स्वीकृत करता है । सामाय 
परिपषदो के निणया को विधिक औचित्य की दृष्टि स काउन्सल आफ स्टेट के समक्ष 
चनौती देने का अधिकार भ्रीफेक्ट को प्राप्त है 
सामाय परिपद की एक स्थायी समिति होती है जिसे डिपाटमेण्ट का आयोग 
((#पायइशणा 069थ४॥77674०) की सचा दी जाती है । इसका मुख्य कास प्रीफेषेट 
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के हिसाब किताव वी जाच करना होता है। जायोग इसके जतिरिक्त अनंक उपयोगी 
काय भी करता है । इससे सामाय परिषद की बहुत बचत होती है । 

प्रोफेक्ट (0०(८८0)--डिपाट्मेण्ट का कायकारी अध्यक्ष प्रीफेक्ट कहलाता है। 
इसकी नियुक्ति गहमत्री की सिफारिश पर फ्रेच राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राप्ट्र- 
पति ही उसे पदच्युत करता है । सामायत शासन जब किसी प्रीफेक्ट को पदच्युत 
करना घाहता है तो उसे किसी भय पद पर हस्ता तरित कर दिया जाता है। उसे 
व्यापक अधिकार प्राप्त हुँ। व्यवस्था एवं शर्ग त स्थापित करना, सुरक्षा, अपने क्षेत्र मं 
विधियां का ज़ियावित करना उसका ही दायित्व है । वह अपने क्षेत्र में पुलिस विभाग 
का अध्यक्ष होता है । अपराधिया को वदी बनाने एवं तलाशी लेने के व्यापक जधि 
कार उम्र प्राप्त है । वह डिपाटमण्ट के अतगत़ राज्य की समस्त प्रशासनिक एवं 
प्राविधिक सेवाजा मे समवय स्थापित करता है । राज्य कोप से धन उसी के 
नधिकार स॒ दिया जा सकता है । वह निम्न अधिकारियो की नियुक्ति करता है। 
केंद्रीय शासन के विभिनन विभागा वे' मध्य सूचना प्रसारित करता है, कम्यूना एवं 
अरेडाइजम्रेण्टो के सम्बंध मे उप्त व्यापक श्षक्तिया प्राप्त है। वह अप्रने क्षेत्र की 
सामाय परिपद का कायकारी अधिकारी होता है। कमी-कभी वह्‌ विभि त विभागों के 
अधिकारियों के बारे म मी निश्चय करता है । 

प्रीफेक्ट को दोहरी भूमिका निमानी पडती है । उसकी द्वंध स्थिति है। एंक तरफ 
वह डिपादमेण्ट का प्रमुख कायकारी अधिकारी होता है तो दूसरी तरफ वह के द्वीय 
शासन का अभिकर्ता है। केद्रीय श्वासव के अभिकर्ता के रूप म वह के द्वीय विधिया 
एव कभआदेक्षा को क्रिया"वित करता है। शासन के विभिन विभागों (यथा--राजमाग्र, 
पुल, जेल, अनाथालय एवं चिकित्सालय) का अध्यक्ष होता है । वह सेना म॑ भर्ती के 
भब ध का निरीक्षण करता है । अनेक अधिकारियो की नियुक्ति करता है । वह सक्रिय 
राजनीतिन भी होता है | सामा“य निर्वाचन मे वहु अपने समथक मात्रिया के पक्ष मे 
सक्रिय रहता है | डिपाटमेण्ट के अध्यक्ष के रूप मे वह सामाय परिषद के सभी काय 
सम्पादित करता है । भ्रीफेक्ट के इन दोना दायित्वा मे समावय करना कठिन काय है। 
वह फ्रेंच स्थाभीय शासन की घुरी है । मत्री आते एवं जाते रहते हैं पर तु श्रीफ़ेक्ट 
एवं उसके अधीन कमचारी सम्पूण देश के प्रशासन को गतिमान रखते है । 

कण्टन (0%॥/07)--प्रशासनिक कार्यो की दृष्टि से कुछ कम्यूना को कैण्टना 
म ग्रठित किया जाता है । फ्रास में कण्टन सेना और न्यायपालिका की मुख्य प्रशास 
निक इकाई है | कण्टन ही डिपाटसेण्ट के स्थानीय निवाचना को इकाइयाँ होती हैं । 

अरे'डाइजमेण्ट (5 प्रणरवाइघध्णथा)--यह मुख्य प्रशासकीय उपक्षेत्र है। 
इसकी कोई मिवाचित परिषद नही होती है। एक डिपाटमेण्ट म॑ तीम या चार 
जरडाइजमेण्ट होते है । इनका अध्यक्ष उप प्रीफेक्ट कहलाता है। प्रत्येक नरे'डाइजमेण्ट 
एक लघु डिपाटमेण्ट के सभान है। उप प्रीफेक्ट प्रीफेक्ट का अमिकर्ता मात्र होता है। 
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वह मात्रिमण्डल की उँगलियाँ ही नही अपितु आँस व कान भी होता है । यह कम्यून क॑ 
अध्यक्षा तथा मेयरो का परामशदाता, मागदशक एवं प्राविधिक सलाहकार होता 
है। भरेडाइजमेण्टो म॑ पहले परिपदे हुआ करती थी । अब उनये काय प्रीफेक्टा को 
हस्तान्तरित कर दिये गये हैं / आग के अनुसार, फास के स्थानीय शासन में अब इतका 
वह महत्व नही है जो इह पहले प्राप्त था, अब यह केवल विधानमण्डल के सदस्यों के 
निर्वाचन क्षेत्र के रूप म॑ रह गये हैं । 

फम्यून (000770॥65)--फ्रास म कम्यून से अथ नगर, शहर (प०७॥), 
कस्बा या ग्राम से होता है। फ्रास में शहरी एव ग्राम्य स्थानीय शासन में कोई अतर 
नही हैं । फ्रास म॑ं करीव 38 हजार कम्यूम हैं। प्रत्येक कम्यून म॑ एक नगरपालिका 
परिपद (!४प्रशाथए्७ (०॥7०॥) एवं एक मेयर होता है। जनसख्या के आधार पर 
परिषद की सदस्य सख्या निश्चित की जाती है । मेयर कम्यूत का कायकारी अधिकारी 
होता है । डिपाट्मेण्ट के प्रीफेक्टो की भांति उसकी द्वध स्थिति है। एक तरफ वह 
परिपद का कायकारी अध्यक्ष होता है तो दूसरी तरफ अपने उच्च अधिकारियों का 
अभिकर्ता होता है । उसे व्यापक अधिकार एव शाक्तिया प्राप्त होती हैं। इनके प्रयोग 
के सम्बंध मे उसे व्यापक स्वविवेकीय अधिकार भी प्राप्त हैं । 

वैरिस की अपनी पृथक शासन व्यवस्था है । अपनी पृथक नयर परिषद है। 
फ्रास मे स्थानीय स्रस्थाआ के राजस्व के तीन मुख्य स्रोत है. चुगी, सम्पत्तिकर एवं 
स्थानीय कर । इसके अतिरिक्त केद्वीय शासन द्वारा स्थानीय सस्थाओ को आर्थिक 
अनुदान दिया जाता है । 
फ्रास में स्थानीय शासन एवं के द्रोय शासन के सम्ब घ॑ 

फ्रास मे स्थानीय शासन पर के द्वीय शासन एवं उच्च अधिकारियों के निय त्रण 
की विधिवत व्यवस्था की गयी है। कंद्रीय नियत्रण या सरक्षण दो प्रकार का है 
() राजनीतिक एवं (2) वित्तीय । राजनीतिक सरक्षण के अतगत स्थानीय शासन के 
अधिकारिया को पदच्युत करने की द्षक्ति राज्य अधिकारियां को प्राप्त होती है। 
प्रीफेक्ट मेयर को एक माह एवं गृह-मव्री तीन माह के लिए मिलम्बित कर सकता 
है। गम्मीर अपराधों के लिए गृह-सादी उसे पदच्युत भी कर सकता है । 
अनेक वार मेयरों को इसलिए पदच्युत किया गया था कि उहोने विधि के अवु 
सार या सुशासन एवं व्यवस्थित रीति की दृष्टि से ठीक प्रकार काय नही किया हैं। 
नगर परिपदो ()शप्राणएश॥ (००ए०॥७) एवं प्रीफेक्टो की सामाय परिपदों को 
भी प्रशासकीय आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकता है। 

केंद्रीय शासन निम्न तरीका से स्थानीय शासन पर नियजण रखता है 

(]) केद्वीय शासन स्थानीय निणया की वैधानिकता सम्बधो परीक्षण करता 
है । कुछ निणया के सम्बंध म॑ स्थानीय निकाया को प्रीफेक्ट, म॒न्नी एवं राज्यपरिपद 
(९००्ञणा ० $/3०) की स्वीकृति लेना आदश्यक होता है । 
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(2) अनेक मामलो में स्थानीय इकाइयो को निणय करने के अधिकार उस 
समय तक प्राप्त नही होते जब तक कि सरक्षक सत्ता द्वारा तत्सम्बाधी अधिकार प्रदान 
न कर दिये जायें । 

(3) स्थानीय शासन के वित्त पर उच्चाधिकारियों एव मीजिया का नियातण 
होता है । नगर परिषदो के बजट को उप प्रीफेक्टो तथा कम्यूनो के बजट को प्रीफेक्टा 
द्वारा स्वीकृत किया जाता है । बडे कम्यूना के बजट को गह मानी स्वीकृत करता है । 
डिपाटमण्द का बजट गह मनी एवं वित्त म नी द्वारा स्वीकृत किया जाता हे। कम्यूनो 
को ऋण लेन एवं अपनी सम्पत्ति को 8 वप से अधिक समय के लिए पटटे पर उठाने 
के लिए विशप अनुमति लेना आवश्यक होता है । 

क्ेद्रीय शासन का वित्तीय सरक्षण के अधीन स्थानीय सस्थाओ क॑ वजठ को 
स्वीकृत करने एवं लेखा परीक्षण (300॥778) के अधिकार प्राप्त है। निकट भूत में 
ही केद्रीकरण एवं केद्रीय सरक्षण की इस प्रवृत्ति का विकास हुआ है । प्रीफेक्टो 
को कुछ शक्तिया से वचित करने के अधिकार मा नया को प्रदान किये गये हैं। एक नवीन 
अधिकारी ॥8४07९ 8896७ 0०/८०| की नियुक्ति की गयी है। इसे स रक्षण सम्ब घी 
व्यापक अधिकार प्राप्त है । स्थानीय शासन के कमचारिया एवं अधिकारया का शीपस्थ 
अधिकारी गह म नी होता है । अत फ्रेच स्थानीय शासन की सबसे महत्वपूण विशेषता 
'सरक्षण मिश्रित केद्वीकरण' है । 

सयुक्त राज्य अमेरिका से स्थानीय शासन 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे 9] हजार से मी जधिक स्थानीय सस्थाए है । विवि- 
धता यहा के स्थानीय शासन को एक प्रमुख विशेषता है। कोलम्बिया जिला सहित 
लगभग 48 प्रकार के स्थानीय शासन हे । इसकी प्रमुख इकाइयाँ है काउण्डी 

(0००॥/५) शाउन (9७४), टाउनशिप (0७7509), एवं चंगर (070०5) | 
फकाउप्टी--स्थानीय शासन की सबसे बडी इकाई काउण्टी है। लॉधियामा 
(.00४क्षा०) राज्य फो छोडकर वाकी सभी राज्य काउण्टिया म विभाजित हैं । सभी 
राज्या मे इनकी कुल सख्या 3049 है | डिलावरा राज्य म कंवल तीन काउण्टियाँ है 
जब कि टसास म 250 हैं। सामायत्त प्रत्यक राज्य म 50 श्र 00 तक काउप्टियाँ 
होती है। काउण्टी सावजनिक कार्यों के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाई होतो है ! 
राज्यो के सविधान द्वारा इह विधिक मायता प्रदान की जाती है ॥ काउण्दी का 
प्रशासन एक परिपद (2००४०) या आयुक्त या बोड करता है। परिपद के सदस्य 
निर्वाचित होते हैं ।? सामान्यत इन परिपदा म 3 से 7 सदस्य होत है। परन्तु कुछ 


प्र * पुाढ बणाक्यातर 320 3 ए०णराप उड व्व्याटाट्वे तब ए/०एणए ए॑ टॉच्चस्‍व्त 
णवटाजओ$ पाएजा 355५ 3 एण्णतला ,_ एकाशाउश्रण्रटा३ ०  उत्याता 
(9 334), ०7 $एएट-ध5ण5 टॉटटा८8 959 पाठ ए०४६5 (9 295) -म्र टपजाा: 
गाते ग्रोटाड.. वागहाददा 00ए8फग्राधा॑ का 2ण॥55, 967 
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काउण्टियो की सदस्य सख्या अधिक होती है। समिति या परिषद के अतिरिक्त काउण्टी 
में शैरिफ (आक्षागी), लिपिक (067), सरकारों (अमियोग) बकील (2708८ 
०पए्रंणा 407८४) एवं कारोबर (00०7०) आदि कुछ प्रशासनिक अधिकारी होत 
है । यह समी निर्वाचित हाते हैं । काउण्टियो मे सामा-यत मेयर []श७४०7) या स्पी 
कर या उपराज्यपाल (/6प्राधाक्षा। 0०ए८7थ) नही होते । यद्यपि कुछ बोर्डा के 
अध्यक्ष (टशा7ध्या) जनता द्वारा निर्वाचित होते है और नाममात की मुमिका निमाते 
है । दक्षिणी राज्या में काउण्टी के कुछ अधिकारी--जसे “यायाधीद्य, काउण्टी 
लिपिक आदि--परिषद के सदस्य होते है । काउण्टी परिषदा म॑ समितियां की भरुमिका 
नाममात्र की है। 
काउण्टी के प्रमुख कार्य तिम्नवत्‌ हैं व्यवस्था एवं शाति की स्थापना, सम्ब 
६ बित कागजातो का सरक्षण, रथानीय विद्यालयों का निरीक्षण, परमिट एवं लाइसेस 
देता, जेल, ग्रामीण क्षेत्रा, सडको एवं आय कल्याणकारी कार्यो का निर्देशन तथा आय 
वित्तीय दायित्वों का सम्पादन । इसके अतिरिक्त काउण्टी राज्य प्रशासन की इकाइयाँ 
हुआ करती हैं। काउण्टिया ही याय, निर्वाचन एवं कर सगठन की इकाइयाँ होती 
हैं। अपने कार्यों के सम्बंध म॑ काउण्टिया को नियम एवं उपनियम बनाते का अधिकार 
होता है। प्रत्येक काउण्दी में जनेक विभाग होत है | इमम प्रमुख कल्याणकारी विभाग 
है । काउण्टी के दायित्वा मे वद्धि के साथ साथ काय-कुशलता का 'ह्वास हुआ है. तथा 
अपन्यय एुव बरवादी बढी है । काउण्टी के विभिन कार्यों म वाछित समेवय एव 
सयुक्त निर्देशन का अमाव है । 
टाउन (7०७७)--ठाउन प्रमुख रूप से ग्रामीण स्थानीय शासन को इकाई 

है। प्रधानत तीन प्रकार क टाउन होत हैं. ग्राम, गाव एवं आसपास के क्षेत्र, तथा 
कस्वा । यह व्यवस्था सूल रूप मे अमरिका के “यू इगलैण्ड म पायी जाती है । दाउन 
की एक समिति होती है । इसका वापिक अधिवेशन होता है। आवश्यकतानुसार इसके 
विशेष अधिवेशन मो आहुत किय जाए सकते हैँ | कम जनसरया बाली टाउन मीटिंग मे 
सभी मतदाता भाग लेत है बड़े टाउन म क्षेत्रीय समितिया द्वारा निर्वाचित भ्रति 
निधि भाग लेत हैं। नगर समितियों का स्थानीय मामलो की व्यवस्था का अधिकार 
होता है। इन समितियां द्वारा मियम बनाये जाते हैं, व्यय निधारित किया जाता है, 
कर लगाय जात हैं तथा ऋण की स्वीकृति दी जाती है | नवीन स्कूला की स्थापना ने 
सम्ब'ध म निणय विय जात है | जपन क्षेत्र क लिए एक विशिष्ट परिपद (800 
० 8७८०८ 727) जिस टाउन काउसल कहत हैं, तथा शिक्षा बोड व सदस्यों का 


निर्वाचित विया जाता है। 
डाउनशिप (प०७शाआ॥०)--यू इगलण्ड को छाडकर अनेक राज्या (ओोहियो 
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नदी के उत्तरी एवं डेकोटाज (05009$) व कनसास (5६४5) के पृवर्बर्ती छ्षेन 
क ग्रामीण क्षेत्रों म स्थानीय शासन की इकाई दाउनशिप है । प्रत्येक टाउनशिप में 
एक तिर्वाचित परिपद या बोड होता है | इसका प्रमुख अध्यक्ष (ए्झतद्या) या 
महापौर ([र9४०7) या समापत्ति (टशाशशा) कहलाता है। परिपद कमचारियों 
को नियुक्त करती है, बजठ पारित करती है तथा नियमा का निर्माण करती है। 

टाउनशिप मे अनेक कमचारी होते है । इनमे से बहुत से क्मचारियों का 
कोइ दायित्व नही हाता है । लेक्नि जिन कमचारिया के दायित्व होत है थे अपने क्षेत्र 
मे तानाशाह होते हैं । टाउनशिप मे ट्स्टी सबसे शक्तिशाती जधिकारी होता है । 
प्राय यह सामाय मत है कि यदि टाउनशिप को समाप्त कर दिया जाय तो जनता 
को इससे लाभ ही होगा ।* 

ग्राम सवसे छोटो स्थानीय इकाई है। इसका शासत्र ग्रामसभा (५॥॥४४०- 
१8९७(7४) करती है । गाव में एक परिषद, एक अध्यक्ष एवं कुछ निर्वाचित अधिकारी 
होते हैं । 

नगर ((॥65)--सयुक्त राज्य अमरिका में विभत एवं वतमान शताब्दी मं 
नगरों की जनसंख्या म॑ असाधारण वृद्धि हुई है । देश की 65% से भी अधिक जनता 
नगरा से निवास करती है। नगर अमेरिका के स्थानीय शासन की महृत्वपूण इकाई 
है | यह काउण्टी का शहरी उपविभाग है। इसकी स्थिति इगलण्ड के बरो (807008॥) 
या काउप्टी बरो (00०४५ 8070080) जसी है । अनेक बडे तंगरो के चारा 
तरफ छोटे छोटे नगरो का उदय हो गया है । चसकी सफाई एवं भय सेवाएँ, उनका 
प्रशासन तथा शान्ति एव व्यवस्था, नगर का प्रशासन जादि सम्बीधत अनेकः समस्या 
हैं । इसके अतिरिक्त इन दायित्वों क लिए वित्त की आवश्यकता भी है । इन सभी 
समस्याजी वा पुणत सशावान नही हुआ है । 

काउण्टी की माँति नगरो की भी स्थापना राज्यो द्वारा की जाती है । अत्त 
नगरा का शासकीय संगठन एव शक्ति प्रत्यक राज्यो की इच्छा पर निभर होती है। 
इस सम्ब"ध में विभिन्‍न राज्यो द्वारा विभिन नियम बनाये गये ह। 

नगर शासन का सगठन--राज्या के द्वारा नगरा की स्थापता के लिए मिन- 
मिन नियम निधारित किये गये है। नगरपालिकाना को मिन मिन शक्तिया प्रदान 
की गयी है लेकित जहाँ तक उनके सगठन का प्रश्न है उसम कोइ विशेष बन्‍्तर नहीं 
है । नगरपालिकाओ के सगठन के सम्पूण देश म॑ निम्न तीन रूप हैं 

(।) भेपर काउन्सल शासन (]४99०9४ ९०णाणथ 50४८॥7०४/)--नगरा म 
यह स्थानीय शासन का सबस प्राचीन रूप है । इसम एक मेयर (महापोर) एवं एक 
परिषद होती है। मेयर मतदाताओ द्वारा निर्वाचित किया जाता है । उसका बाय 
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काल 2 से 4 वप तक होता है एवं उसे मासिक वंतन दिया जाता है । कुछ नगरों में 
मेयर मिदलीय आधार पर चुन जाते हैं परठु सामा यत् वे दत्तीय आधार पर निवाचित 
होते हैं । कुछ नगरो म॑ मेयर ब्क्तिशाली होते हैं और परिषद कमजोर होती है, तो कुछ 
में परिषद शक्तिशाली और मेयर कमजोर होते है । मेयर चाहे परिपद की अध्यक्षता 
करे या व्‌ करे , वह प्रिपद से निकट सम्पक रखता है । कुछ परिपदे में मेयर ही 
परिषद की अध्यक्षता करता है। अनेक नगरो मे वह बजट भी तैयार करता है । बडे 
नगरा मे मेयर के बहुदायित्व होते हैं । उप्ते कुछ स्थितियो में कमचारी को पदच्युत 
करने का अधिकार भी प्राप्त होता है| 

9बी सदी के आंत में परिषद का स्वरूप द्विसदनीय था लेकित अब एक 
सदनीय है । इसमे 5 से 50 तक सदस्य होते हैं जो मतदाताआ द्वारा मिर्वाचित 
होते हैं । जिन परिपदों मे मंयर परिषद की अध्यक्षता नहीं करता है उनके अध्यक्ष 
चुने जाते है। सामायत परिषद का अधिवेशन माह मे दो बार होता है एवं बडे नगरो 
में प्रति सप्ताह । परिषद के काय स्वास्थ्य, सुरक्षा एव नैतिकता सम्बधी अधिनियमों 
का निर्माण करता, कर लगाना, ऋण लेना एवं व्यय की व्यवस्था करना है । विभिन्‍न 
नगरा की परिषदो के दायित्वों मे मी भेद होता है। 

(2) काउ'सल-सनेजर शासन (00एणा ३ै(क्राव8 00एथण/यथा)-- 
इस प्रकार के स्थानीय शासन मे नगर परिषद (०५9 ५०४॥०॥) प्रशासन के सम्पादन 
हेतु एक सवेतन प्रब घक या मैनेजर को नियुक्त कर देती है। वह नगर परिपद के 
प्रति उत्तरदायी होता है। वही प्रशासन का सचालन करता है । यह प्रणाली अधिका- 
घिक लोकप्रिय होती जा रही है । करीव 6 हजार से भी अधिक नग्रा में यह 
प्रणाली प्रचलित है । नगर परिषद द्वारा नीति निर्धारित की जाती है एवं उस पर वह 
विचार विमश करती है | वह प्रवधक भी नियुक्त करती है। प्रवधक भीति का सचा 
लन करता है | समिति का कायकाल प्राय 4 वप होता है इसमे सामायत 5 से 9 
तक सदस्य होते है जो समानुपरातिक प्रतिनिधित्व श्रणाली के आधार पर चुन जाते 
है | यह प्रवधक प्रणाली व्यापार प्रणाली के सचालका (8076 ० 70॥70005) एवं 
मैनेजर के सम्बधों पर भाधारित है । 

समिति प्रस्ताव पारित करती है, व्यय को स्वीकृत करती है, ऋण एंव करो 
की व्यवस्था करती है | समिति द्वारा श्रवधक को नियुक्त करते समय स्थानीयता का 
ध्यान रखा जाता है परतु योग्य व्यक्ति ही सामा यत चुने जाते हैं । बाहर के व्यक्तियां 
मस भी प्रव धको का चयन क्या जाता है। यह प्रणाली करीब 40 वर्षों से श्रचतित 
है । कतसास नगर एवं क्लौवलण्ड के अनुमवो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
इस प्रणाली मे दखीय नताआं का आधिपत्य रहता है । 

(3) कमीशन फाम नगर शासन (पा6 एणागब्ाणा एगए ० ९) 
605 धःणथ्ा()--इस प्रकार क॒ तयर शासन मे एक भायोग नगर का झासन चलाता है। 
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आयोग के द्वारा विधायी एंव कायपालक दायित्वा का सम्शदन किया जाता है। सदस्य 
ग्रणो को दो से चार वष के लिए निर्वाचित किया जाता है / इसमे से एक को मेयर 
चुना जाता है । प्रति सप्ताह एक था दो अधिवेश्यन होते है। समी सदस्यों द्वारा नीति- 
निर्वारण, करारोपण एवं व्यय गथवा ऋण निर्धारित एव प्रस्तावित किये जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त बजट प्ररिव्ष करना एवं अधिकारियों को मियुक्त एव पदच्युत करता 
भी आयोग का ही काय है । विभिन सदत्य विभिन्न विभागा के जध्यक्ष होते है 

आयोग प्रणाली के अनेक दोष प्रकाश में जाये है । इनमे काय मे एकरूपता 
नहीं होती हैं। प्रशासकीय अनुमव से वचित होने क॑ कारण सदस्ययगण विभिन्न विभ्गी 
पर पूण तिय/त्ण रखने मं असफल रहते हैं । यह प्रणाली पहले की तरह लोकप्रिय 
नहीं है) 
स्थानीय शासन की अन्य इकाइया 

दक्षिणी पश्चिमी कुछेक राज्यों मे काउण्टियो को मैजिस्टीरियल जिला प्रसिं- 
कटूस (०७003), निर्वाचित जिला एवं आया में विभाजित किया जाता है। इनका 
समठित शासन नही होता अपितु निर्वाचन के लिए केवल काउण्टी के विभाग मात्र 
होते है । इसक अतिरिक्त एक अम इकाई--विशेष जिले---भों है। इस इकाई का 
अधिक प्रचलन नही है। सामायत्त विशेष जिले पाच श्रकार के हाते ह---शक्षणिक 
सफाई ($80/879), जलीय, सावजनिक उपयोगिता सम्बंधी एवं अयय । 

समीक्षा---सयुक्त राज्य अमरिका में भी स्थानीय शासन की इकाइया जन 
कल्याण के कार्यो---जस पुलिस आय से रक्षा, स्वास्थ्य एव सफाई, मियोजन, साव» 
जनिक माग एवं शिक्षा आदि--स सम्बीधत होती है । इनकी आय के सुख्य साधन 
है. कर, जुर्माने, फीस एवं सावजनिक सेवाओों से होने वाली आय ) अय॑ सभी देशा की 
भाँति राज्यो की सरकारों द्वारा इन सस्यथाओं का आर्थिक अनुदान भो दिया जाता है । 
अनुवान के अतिरिक्त राज्य द्वारा एकत्रित करा का एक अश्न स्थानीय संस्थाओं को प्रदान 
किया जाता है। अमेरिका को सघीय सरकार भी स्थानीय सस्थाओं को जनुदान एवं 
हवाई अडडा एव राजमार्गों से प्राप्त होने वाले करो का एक अश प्रदात करती है। 
फिर भी अमेरिकी स्थानीय शासन की सस्थाएँ अपना व्यय उठाने मं असमय हैं। उन पर 
ऋण भार अधिक है । 946 ई मे अमरिकी स्थानीय शासन पर केवल 300 करोड 
डालर ऋण थयर । यह 962 ई से बढ़कर 5300 कराद शनर हो यया था । अमे- 
रिका में 450000 से भी अधिक स्थानीय शासन की इकाइयाँ हैं । इसके! विभिन्न 
दायित्व हैं। इसके अतिरिक्त इन विभिन्‍न इकाइया के दायित्वा म अन्तव्रोध (द्वि- 
गणन) है और वे अपने दायित्वा का क्षमतापुवक सम्पादित करने मं अस्षफेल है । इसका 


0 प्रग्मर्णप दाग: बगवें एफ्रदाड ०१ धम 967 एए व42-44 
7#. 0868 शापे फेज केडकद्षायावाँऊ थी क्‍ै्रधाधब्य एि2ए:/प्ाहपे, 7964, 9. 669 
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एक उदाहरण यह ह्‌ कि 'विशेप जिला को कर, व्यय एव ऋण सम्बधी अधिकार 
हू । विश्येप जिला वे इन जनर कार्यों को काउण्टियां, सगरा एवं शासन की जय इका- 
इया को सांपा जाना चाहिए तभी स्थानीय शासन से मितव्ययता एवं क्षमता की जाशा 
की जा सकती है ॥? 
भारत में स्थानीय शासन 
भारत म स्थानीय सस्याएँ नवीन नहीं हैं। प्राचीन काल म ग्राम-पचायतें थी 

और उस समय ग्राम अपन-अपने क्षेत्रा म पर्याप्त स्वायत्त सम्पन्त थे । ग्राम-पचायती 
व्यवस्था ब्रिठिश शासन के प्रारम्म तब' विद्यमान रही थी । लेकिन वतमान मारतीय 
स्थानीय शासन ब्रिटिश शासन को देन है। त्रिटियय काल में ही 687 ई मे मद्रास कॉर- 
पोरशन की स्थापना की गयी थी। इसी के साथ भारत म स्थानीय स्वशासन का प्रारम्भ 
हुआ । 793 ई के चाटर अधिनियम द्वारा शान्ति यायाधीश (795/08 0! 2627०) 
की नियुक्ति की व्यवस्था वी गयी थी । इह सडका की स्वच्छता एवं मरम्मत के लिए 
कर लगाने एवं शराब की विप्नी के लिए लाइसंन्स दन वाले इन्सपैक्टरा की नियुक्ति 
का अधिकार दिया गया था। 842 ई म कलकत्ता वे अतिरिक्त वगाल के अय॑ 
नगरा में भी स्थानीय स्वशासन का प्रारम्म हुआ था। लेकिन मारत म स्थानीय स्व 
शासन का वास्तविक प्रारम्म 882 ई म लॉड रिपन क द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव से 
होता है जिसक अतगत स्थानीय सस्थाजा को अधिक स्वत ज्॒ता देन ग्रामीण क्षत्रा मं 
स्थानीय शासन की स्थापना, संदस्या के निर्वाचन तथा इन सस्थाजा पर थुनतम थास 
कौय निय नण का सुभाव दिया गया था। 907 ई म विकेद्रीकरण आयोग ने ग्राम 
पचायता की स्थापना बा सुभाव दिया। प्राचीन पचायत व्यवस्था से वतमान स्थानीय 
शासन व्यवस्था का कोई सम्बंध नही है ।॥ ब्रिटिश शासन के अन्तगत स्थापित स्थानीय 
दासन प्रमिक विकास का परिणाम है और स्थानीय शासन की सस्थाओ के कायक्षेत्र 
एवं अधिकारों म धीमी गति स॑ वृद्धि हुई है । यह पृणत लोक्ता त्रिक भी नहीं है। 
सरकारी पदाधिकारियों (जिलाधीदा एवं आयुक्तो) को निय त्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त 
हैं। इनके वित्तीय अधिकार भी सीमित है। नगरमहापालिकाएँ (00/फ०४॥079), 
नगरपालिकाएँ, नोटीफाइड एरिया एवं टाउन एरिया, कदूनमेटट बोड, पोट दुस्ट, 
इम्पूबमे-ट ट्रस्ट (7एएएएशयदा प्7ए४), स्थानीय शासन की शहरी इकाइया हैं। 
नगरपालिकाएँ ()४/०४०००॥॥०७) ४५ 9 जौर ९ तीन प्रकार को होती हैं । ग्रामीण 
क्षेत्र से सम्बा धत स्थानीय शासन की निम्न इकाइयाँ हैं. जिला परिषद (छाज्ाँ 
०209), ताल्लुका बोडएव ग्रामीण पचायत । स्वत्त जता के पूव कैवल कुछेक प्रा तो मे 
ही ग्राम पचायती व्यवस्था थी। 

फॉरपोरेशन (0०79ण०0०7) 

महापालिकाए केवल बड़े नगरा म॑ ही पायी जाती हैं | बम्बई कलकत्ता एवं 


2. म्ब्गणव खक४ड खाते ०ताद्यड क॑ ब8५ 9 44 
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को विघटित करके उसका निय नण अपने हाथो में ले सकता है । परन्तु ऐसी स्थिति 
मे 6 माह के भीतर पुन निर्वाचन होना आवश्यक है। राज्य शासन को महाप्रालिका 
के हर विभाग एवं उसके कागजाता के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है । 
नगरपालिकाएँ (!४०शाथए॥065) 

देश मर म करीब एक हजार नगरपालिकाएं हैं| सवप्रथम नगरपालिका की 
स्थापना 887 ई मे हुई थी। उत्तर प्रदेश मे करीव 37 नगरपालिकाएं हैं । उत्तर 
प्रदेश मे प्रथम धार 9!6 ई में नगरपालिकाआं की स्थापना की गयी थी और थम 
मगरपालिका अधिनियम पारित किया गया था। इसकी सदस्य सख्या 5 से 60 तक 
दीती है । इसके सदस्य निर्वाचित होते है। उत्तर प्रदेश के 70 हुजार से अधिक जनसब्या 
वाले नगरा मे नगरपालिका स्थापित की जाती है । इसके सदस्या द्वारा एक अध्यक्ष 
एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है । इसके अतिरिक्त ननेक पदाधिकारी होते हैं 
जिनमे प्रमुख कायकारी अधिकारों (08००४४४० 00०67) होता है। छोटी तगरपाति 
काआ मे इस्ते सचिव (8०८८४79५) कहते है। जल विभाग की देखभाल जल कल 
अभिय ता करता है । कुशल प्रश्चासन के लिए समितियों का मी तिर्माण किया जाता 
है । नगरपालिकाएँ सवसाधारण की सुविधा, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा भादि कार्य सम्पा 
दित करती हैं। पानी, बिजली, यातायात के लिए वसो को चलाना एवं सिलेमा गहा 
का प्रवाध करता इसके अय काय हैं ) इनकी आय के प्रमुख साधन है, चुगी, सम्पत्ति 
कर, मकान, जमीन-जायदाद, व्यापार एवं पशा पर कर, सडक वाहन, पशुओ एवं यात्रिया 
पर कर। इसक अतिरिक्त राज्य क्वासन से अनुदान मी श्राप्त होता है ! राज्य शासन 
को इनक निरीक्षण एवं निय प्रण की शक्ति प्राप्त है। अयर नगरपालिका द्वारा अपने 
दायित्व को मली प्रकार सम्पादित नही किया जाता है तो राज्य शासन को उस निल' 
म्थित करन के अधिकार हैं । 
अ-य शहरी स्थानीय सस्याएँ 

जिन कस्वा की जनसम्या 0 हजार स 20 हजार तक होती है वहाँ बी 
स्थानीय सस्‍््या को ठाउन ऐरिया [70७॥ /थ८०) फहुत हैं। इसम एक चेयरमन, 
पाँच से सात तक निर्वाचित सटस्य एवं दो मनानीत सदस्य द्वोत हैं। इनका कायवाल 
4 वष हाता है। 5 से 0 हजार तक जनतसस्या वाले कस्था मे नोटीफाइड एरिया 
(7२०४८०४ 3:८३5) की स्वापना की जाती है । इसम तीन से पाँच तक सदस्य होते 
हैं एप एफ चेयरमेन होता है। इसक सदस्य या ता मतटाताआ द्वारा निर्वाचित होते 
हैं अथवा बमिइनर द्वारा मनोनीत । इन समितिया व अधिकार सीमित होत हैँ | सर- 
कारी जधिदारी--मण्डताधीस (5 00 0 )--इनके काय का निरीक्षण परता है। 

केटूनमेष्ट घोड (छावनो)--बडे नगरा म एस क्षत्र होत है जहाँ सना रहती 
है। वे नयरपालिया पे छ्षेत्राधिकार से बाहर होत हैं। शा कक मे वैटूतमष्ट वाड 
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मेहता समिति न निम्न बातो पर विशेष वजन दिया था 
() निर्वाचित स्वशासन सस्थाओ--पचायत समितियो--की स्थापना को 
जाय । साथ ही साथ विकास-खण्ड के स्तर पर क्षेत्रीय समितियाँ होनी चाहिए जो 
पचायतो द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित हो । इत समितियों को ग्राम पचायता के 
बजट की स्वीकृति एवं निरीक्षण के अधिकार होने चाहिए | 
(2) अपने क्षेत्र म समी विकास-कार्यों के निरीक्षण सम्बधी कुछ काय एवं 
दायित्व इन निकायो को दिये जाने चाहिए । 
(3) ब्लॉक क्षेत्र मे विकास की धन राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से केवल 
पचायत समितियों द्वारा ही व्यय की जानी चाहिए । 
(4) विभिन्न पचायत समितिया के कार्यो म समवय के लिए जिला परिषद 
का निर्माण किया जाना चाहिए । 
अत मेहता समिति ने जिला म ग्राम, ब्लॉक एबं जिला अथात जिस्तरीय 
स्थानीय सस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया था। विकेद्धीकरण की वतमान 
व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नये निकाया (90068)--ग्राम पंचायत, 
विकास खण्ड की समिति एवं जिला परिपद--का संगठन प्रस्तावित किया था। 
विकास खण्ड समिति विकास खण्ड ([0०7००9०77८०८ 8]00) से सम्बा धत हो, प्रत्येक 
विकास खण्ड के सभी भावों को ग्राम पचायत से तथा छोट-छोटे गाँवा को एक 
ही गाव पचायत से सम्बद्ध होना चाहिए । जिला-स्तर पर जिला वोड होने 
चाहिए। ग्राम पचायत एवं विकास खण्ड की पचायतो से सम्बद्ध क्षेत्र की जनता 
को प्रत्यक्ष रीति से इन निकाया के कार्यो म अधिकतम भाग लेने के अवसर होने 
चाहिए । जनता को जन-कल्याण से सम्बद्ध योजनाओ को प्रस्तावित एवं स्वायत्तता 
पूवक विकास योजनाओं को सचालित एव क्रियाचित करने के अधिकार होने चाहिए। 
मेहता समिति ने विकास कार्यों के लिए लौकतारतिक विकेद्वीकरण का प्रस्ताव करते 
हुए कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं सफाई, चिकित्सा, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, 
स्थानीय यातायात, लघु सिंचाई एवं स्थानीय सुविधाओं आदि कार्यों की इन 
सस्याओ के क्षेत्रीय निकायो को देने का प्रस्ताव किया था। अत लोकता जनक विकेद्री 
करण का अथ यह है कि स्थानीय मामलो का प्रबघ उस क्षेत्र की जनता द्वारा किया 
जाना चाहिए । लोकतात्रिक विकैद्वीकरण निम्नस्तरीय सस्थाओ एवं निकायो को 
सत्ता के साथ उत्तरदायित्व, पहल एवं स्वायत्तता के निष्केमण का सिद्धान्त है । विकास 
कार्यों की सफलता स्वेच्छित जन सहयोग पर ही निभर है । 
मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित लोकता/त्रिक विकेद्रीकरण की योजना को 
सवप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया। 2 अक्टूबर, 959 ई को राजस्थान 
मे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गयी थी। ग्राम पचायत सबसे छोटी 
इकाई है । इसका प्रमुख सरपच हांता है । इसके अनिवाय काय जल, सफाई, चिकित्सा, 
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सोवियत सघ मे स्थानीय शास्तन 

आग एवं लजिक के अनुसार जारकालीन रूस प्रात, काउण्टियो, कैष्टना, 
एव ग्रामीण जिला मे विभाजित था। लाल ऋतित के पश्चात साम्यवादिया ने जार 
कालीन शासन का व्यापक पुनगठन किया है। सोवियत रूस मं गावा एवं शहरां की 
स्युनिसिपल सोवियत है ४? इन सोवियतों के ऊपर जिला--रामोन (छ8/07)--हैं । 
प्रत्येक रायोन में 20 25 ग्रास्य सावियतो या ! से 3 शहरी सोवियतो के लेन हाते हैं । 
रायोन के ऊपर की इकाई आववजास्ट (00!98/) होती है । ओबलास्ट (0049) ने 
पुरानी रूसी प्रात्तो का स्थान ले लिया है। क्षेत्र ([७70069)--स्वायत्त गणशज्य 
एव स्वायत्त क्षेत--भोवलास्ट के स्तर के होते है । रायोन सावियत के सदस्य तीन 
बपष के लिए मतदाताओ द्वारा निर्वाचित होते है। सामायत रायोव के सदस्यों की 
सरया 25 से 60 तक होती है । 

रायोन सोवियत का एक प्रधान या सभापति होता है। इसके अतिरिक्त प्रेस 
डियम, कायकारिणी समिति, एक मी एवं कई स्थायी समितिया होती हैं जो विशेष 
मामलो से सर्म्बा वत होती है जेसे---सावजनिक शिक्षा, वित्त, सांवजनिक स्वार््थ्य, 
स्थानीय उद्योग सामाजिक व्यवस्था व्यापार एवं नागरिक व्यवस्था । जाय समितियां 
की भी स्थापना की जा सकती है । रायोन के अपने कमचारी होते हैं । अपने क्षेत्र के 
ग्रामा एवं शहरी सोवियतो पर रायोन का काफी निय नण होता है और इन सस्थाओं 
के कार्या एव योजनाओ को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हू । अपने क्षेत्र वे भामला 
म्‌ उ ह पूण अधिकार होता है। लेकिन आग एवं जिक के अनुसार रायोन (जिला) 
सोवियत भी अय सोवियतो को भात्ति उच्चतर सोवियतो के अधीन होती हैं।॥ बजद 
सम्ब'धी प्रस्तावों पर जिला सोवियतो को भी उच्च अधिकारियों की स्वीकृति लेनी 
पढती है ॥* 

शहरी सोवियत--रूस में छहरां की सरया म॑ वद्धि हुई है। इनकी अपनी 
स्युमिसिपल सोवियते होती है । इनम भी अय सोवियतो की भाँति प्रधान प्रेसीडिंयम 
कायकारिंणी समिति एवं अनेक समितिया होती हैं | इनकी सख्या 00 तक होती है + 
एक लाख या उससे अधिक जनसख्या वाले शहरों को वार्डों मे बिभाजित 
कर दिया जाता है । इनकी भी अपनी सोवियतें होती हैँ | वाड सोविबतो 
का उद्देश्य विके द्वीकरण करना एवं जनता का शासन के कार्यों से अपक्षाईत्त 
अधिक घमिष्ठ सम्बंध स्थापित करना है। बडे बडे नयरा का नाकार एवं क्षेत्रकत 
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]7 सावियत किसी क्षेत्र गाव, शहर, कारखाना, सनिक दुकडिया के श्रतिनिधियां 
की परिषद को कहते हैं । सोवियत मे थ्रमिको एवं सनिका या प्रतिनिधित्व 
होता है । परिषद का रूसी पर्यायवाच्ी सांवियत है । 

8... 0₹6 भ्ापे एड ० ब्म॑+9 94 


विस्तृत होवा है । फलस्वरूप विक्ेडीकरण- के लाभ उपलब्ध नही जोक हैं । बडे नगर 
विशिय्न डों की सोवियत भी इतनी बडी होती) है कि के पैक्षमताएकक भपन कयोी 


$त कम काय ्माहै। उच्च सती; उिस्पाजा के कि गये का 

एव नीतियो या अस्प का अधिकार है । सी पिया पर 
ससदीय शा अपाजी के रूप की स्थापन; की गयी & परतु उयके वूथ 

प्राय है सोवियत ख्स़ भ ध्यक्स्या है । सोवियत यप 
नियश्रण एक नित्ते; का नापार गेक्त्ा, केड्रीकरथ है क्त््भ् को 

फैड्रीकरण ३] दिया जाता है हट कं कक कक 

बच दर दीकरण भजुयमन किया है । स्टालिन भबुसार इक पावि- 
पता का ने है । परन्तु वह प्वान नह ३ गैर ज्च एम 

ही चाहिए | है 9 सोवियत्त स्पानीय देचाय तथा कस 
नियप्रण दो विश्ये एंह। 

पे घोक मे भप्याकोेय स्पयासन 
पीने मे आम जिला पप्स्ेय काम जि चिनिक्षिपफ 

जिला एव नगरपा, (7 आए मुन्य भ्यनीय ईैकसइयोे हैं । वत्मान सरिपान (79534 ३) -्‌ 
9 48०४, 87 98 920 ;। 
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के क्रियावयन के समय से चीन म प्रशासन के तीन स्तर है. () विशेष नगरपालि- 
काएँ--3, (2) स्वश्वासित क्षेतर--5, एवं (3) प्रात---]8। इन तीनो स्तरों की 
इकाइयो की प्रशासन व्यवस्था मे पर्याप्त समानता है । इनके शासन का स्वरूप केद्धीय 
शासन का प्रतिरूप है। प्रत्येक स्तर पर शासन के एक से अग---जन काँग्रेस, जन-परि 
पद्दे--होती है । जन-परिपषद जन-काग्रेस द्वारा निर्वाचित एवं उसी के प्रति उत्तरदायी 
होती है। निम्न स्तर पर जन काग्रेस राज्यसत्ता का स्थानीय अग होती है। ग्राम जिला, 
राष्ट्रीय ग्राम जिला, कस्वा म्युनिसिपल जिला एवं नगरपालिका की काग्रेस के सदस्या को 
मतदाताओ द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक स्तर की काँग्रेस के 
सदस्यों की सख्या उस क्षेत्र की जनसख्या के अनुसार पृथक पृथक होती है | दो हजार 
जनसस्या वाले ग्रामीण जिले या कस्बे की काग्रेस मे सदस्य तथा काउण्टी काग्रेस में 30 
से 450 तक सदस्य होते है । प्रातीय काग्रेस मे 50 से 600 तक सदस्य होते ह। 
लेकिन शहरी क्षेता को प्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
जाता है। ग्रामीण जिले मे 2000 जनसख्या के पीछे एक संदस्य निर्वाचित किया 
जाता है । लेकिन शहरो मे 500 व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया 
जाता है। 
स्थानीय जन काँग्रेसो का काय स्थानीय आथिक एवं सास्क्ृतिक विकास तथा 
सावजनिक निर्माण की योजनाआ का निर्माण स्थानीय बजट एवं वित्तीय प्रतिवेदनों 
का परीक्षण, सावजमिक सम्पत्ति की रक्षा तथा नागरिक एवं अल्पसख्यको के अधि 
कारों की रक्षा करना है । ये कानूनो को क्रियावित करती हैं एवं उनका पालत 
कराती है । स्थानीय कांग्रेसो द्वारा अपने से ऊँची काँग्रेसो के सदस्यों को निर्वाचित 
किया जाता है। उहं अपने सदस्यो के प्रत्यावतन की माग करने का अधिकार है। 
निम्न जन-काँग्रेसो के निणया के परीक्षण एवं उह्े निरस्त करने की उहे शक्ति 
होती है । 
जन-परिपद मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एव सदस्यगण होते है । विभिन स्तरों की जन 
परिपदों मं पदाधिकारियों के नामा मे अन्तर होता है, यथा--प्राःत मे उह गवनर एवं 
डिप्टी गवतर, नगरपालिका में मेयर एवं उप मेयर, काउण्टी से मजिस्ट्रेड एवं उप 
मजिस्ट्रेट, ग्रामीण जिले में हैड (०३०) एवं डिप्टी हैड (0ककपा/ प्रिध्वत) कहते 
हु । स्थातीय जन परिपद स्थानीय जन कांग्रेस की कायपालिका अग होती हूं। जन 
कांग्रेस एव जन-परियद का प्रत्येक स्तर पर कायक्ायल एक समान होता है। आन्तीय 
परिषद एवं काँग्रेस का कायकाल चार वष एवं अय सभी काँग्रेसो एवं परिपदो का 
कायकाल दो वप होता है । परिषदा को काँग्रेस एवं शासन के मिणया एवं 
आदेझशो को क्रियायवित करना, काँग्रेस का निर्वाचन कराना एवं अधिवेशन भाहुत करना 
तथा बाँग्रेस के समक्ष विधियों को प्रस्तावित करना होता है। काँग्रेस के सतावसान-काल 
मे परिपदा के द्वारा ही निणय किये जात हे एवं वे ही आदेश जारी करती है । परिपद 
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की शक्तियां को देखते हुए यह कहना कही अधिक ठीक है कवि परियदें त कि स्थानीय 
काँग्रेस अपने क्षेत्र मे शासन के अग्यवकारी असिकरण हैं । सोवियत झहूस की तरह चीन 
में भी लोकताजिक केद्रीकरण के सिद्धांत को झासत के हर स्तर पर मायना 
प्राप्त है । 
कस्युन व्यवस्था 
चीन की कम्यूत व्यवस्था स्थानीय शासन को सुरुय विशेषता है। 7958 ई 
में कम्यून व्यवस्था की स्थापना के लिए सप्ट्रव्यापी आदोलन चलाया गया घा। 
फलस्वरूप सितम्बर 958 ई में चीन के 90%, कृषक परिवारों ने अपने को 
23348 जन काग्रेसा में सपठित कर लिया था । पहले प्रत्येक” कम्यून में भौसतन 
4797 परिवार होते थे लेकित दठमान मे औसतन 6 स॑ 7 हजार तक परिचार 
प्रत्येक कम्यून में होते हैं । एक कम्पूद मे 2000 से 20,000 तक परिवार सम्मिलित 
हो सकते है । कृषि सहकारिताओ की सम्पत्ति एवं सामग्री कम्यून को हस्ता वरित्त कर 
दी गयी हैं । सहकारिता सध के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी भूमि, घन एवं उत्पादन 
के अय साधन पत्रु पेड आदि कम्यूत को सौंप दिये गय है । विशेष परिस्थितियों मं 
ध्यक्तिगत सदस्यों को कुछ पालतू पशु एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का अधिकार 
प्राप्त है । 
प्रस्येक कम्यूद की एक कांग्रेस होती है । कम्यून काग्रेस के सदस्या को कस्यून 
क॑ संदस्या द्वारा अपने मध्य में से लिर्वासित क्या जाता हैं । दैनिक प्रशासन कांग्रेस 
द्वारा निर्वाचित परिषद द्वारा सम्पादित किया जाता है। परिषद का एक अध्यक्ष, कई 
उपाध्यक्ष एवं सदस्प्रण होते हैं । कम्यूद के सदस्य विभित उत्पादन हुकडिया में विमा 
जित होते हैं जो उत्पादन, श्रम सग्रठन एवं लेखा की व्यवस्था करते हु। प्रत्येक 
हीमिय (स928)--निम्नत्म प्रशासकीय इकाई---की एक कम्यून होती है। कम्यून मे 
सामूहिक भोजनालय होता है एवं स्विया को घरा पर भोजव बनाने के काय से मुक्ति 
प्राप्त हो गयी है । 
वाकिस्तात से बुनियादी लोकतज 
& कषषदूवर, 958 ई को पराकिस्ताव मे लोकतत के अतफल होने पर ततका- 
लोन राष्ट्रपति इस्कदर मिजा ने संविधान को मगर करत हुए सकट काल वी घोषणा 
की थी एवं सैनिक फोनून लागू कर द्विया था तथा जनरल अयूबर्खा को मार्शल जा 
प्रशासक नियुक्त किया था) 20 अक्टूबर, 958 ई को पाकिस्तान में पुत सविक 
ऋन्ति हुई। अयूवला ने इस्क दर मिर्जा को अपवक्ष्य करके प्रकिस्तान के राज्याध्यक्ष 
का पद ग्रहेण किया । इस प्रकार पाकिस्तात में सनिक तानससाही स्थापित हो गयी 
थी। पदारूढ होन पर जनरल अयुव ने शीघ्र ही नये ठग के लौकताश की स्थापना के 
वचन दिया था । 959 ई मे अयूप ने बुनियादी लोकतभ की स्थापना बी. * क 
की । इस व्यवस्था के अनुप्तार दिसस्वर [959 एवं जनवरी 7960 ई मे 
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निर्वाचन हुए । इसके पूव पाकिस्तान म॑ स्थानीय शासन के अतगत ब्रिटिशकालीन 
सस्थाएँ--तगरपालिकाएँ एवं ग्रामीण क्षेतर में जिला बोड--कायम थे। 

प्रस्तावित बुनियादी लोकत ज के अनुसार प्रशासन को पाच स्तरा--प्रास्तीय, 
क्षेत्रीय, जिला, थाना एवं तहसील तथा यूनियन (गाव एवं शहर)--मे विभाजित किया 
गया था तथा इन समी स्तरों पर बुनियादी लोकत जीय सस्थाओ की स्थापना की 
गयी थी। सबसे नीचे ग्राम एवं नगर स्तर पर क्रमश यूनियन काउसल एवं टाउन 
कमेटियाँ स्थापित की गयो । यह बुनियादी लोकत-तर की प्रारम्मिक इकाइया थी । 
ग्राम, नगर, थाना, तहसील एवं जिला स्तरोय सस्थाजो को बुनियादी लोकता नरक 
सस्थाओ (8880 ए0070८४० ॥7588000०7) की सता दी गयी और इन सल्याओआ 
के सदस्यों को बेसिक डेमोकेट्स (8980 ए0ध700०2॥9) कहा गया । 


यूनियन काउन्सल एवं टाउन कमेटी 

इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता था| सरकारी 
कमचारी इनका सदस्य नहीं हो सकता ग्रामीण क्षेत्र की सस्था को युनियन काउसल 
एवं शहरी क्षेत्र की सस्था को टाउन कमेटी की सज्ञा दी गयो । जअल्पसख्यका एवं 
स्तियां को निर्वाचन मे उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर उस' वग के सदस्यों के 
मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी । दो प्रकार के सदस्य होते थे--निर्वाचित एवं 
नियुक्त या मनोनीत । कृषि, उद्योग, सामुदायिक निर्माण, नलकूप, तालाब, जल 
व्यवस्था, अन्न का उत्पादन, सावजनिक मार्गों एवं सडका का निर्माण एवं निरीक्षण, 
विधवाओ, गरीबों की सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, मेले आदि इन सस्थाओं के 
काय ये । 
थाना एवं तहसील काउन्सल 

क्षेत्र की यूनियन परिषदों एव टाउन कमेटियां के अध्यक्ष इनके पदेन सदस्य 
होते थ । इसके अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत भी कियें 
जाते थे । मनोनीत सदस्यो की सब्या निर्वाचित सदस्या की सख्या के आधे से अधिक 
नही होती थी । थाना या तहसोल की परिपदो वा अध्यक्ष परगनाधीश होता 
था | इसका काय यूनियन परिपदा के कार्यों म समवय करना था। ध्वासन एवं जिला 
परिपद द्वारा इन परिषदो को अय काय भी सोपे जा सकते थे । इन प्रदत्त कार्यों के 
लिए ये परिपदें जिला परिपदा के प्रति उत्तरदायी होती थी । 
जिला परिषद 

जिला परिषद (/0#770/ (००००॥) म पदेन एवं नियुक्त सदस्य होते थे । 
थाना एवं तहसील परिपदा, नगरपालिकाआ के अध्यक्ष एवं के टूनम-ट बोड क॑ उपाध्यक्ष 
जिला परिषद के पदेन सदस्य होत थे । इसके अतिरिक्त केद्वीय सरकार का विभिन्‍न 
विमागा क॑ प्रतिनिधियां के नाम सदस्यता के लिए प्रस्तावित करन का अधिकार होता 
था । ये सदस्य कमिश्नर द्वारा नियुक्त किये जात थे । जिलाघीश परिषद वा पदन 


पदन सद; प्रात के 
अधिकारिय के कायों के सेम्ब्घ भ +रामश्न देकी । विफ्रिन परिषद के कार्यों 
अमवय, परिफत एव्ऋय अधिकारिया कर अनुद्धान दे भादि विदयो के सम्बंध # 
विकास परिषद +रामश् प्रदान फैरती थी | इक पमस्त प्ररिषक्षे या कायकाल 5 कप 
था । बुनियादी लोक्त-ओ 


का कायकाल बहुत कम रहाथा। बुनियादी लोकक-न केः 

समयक। इसे पाकिस्तान: क' लिए सर्वोत्तम झापन व्यवस्था के) पेज दी थ) ॥ इसने 

पाजिस्तान मे व्याप्त तिक मप्टाचार एक अराजकता पा की रक्षा की 

॥) 7 के विजे'डीकरण था एक रिक्रो को की विप्िन स्थायो 

योग्यतानुच्तार गाय तने भवप्तर प्रदान क्रिया का जनता के राणनीतिक 
चेतना डेआ था तथा जनता + (| क्रो अतिनिधित्त भप्त हुआ 

ईैसक अति; रेस, कम खः ली, ढ झा करने 


क््नि ये कस भिन्न है के अनुसार यह द् 
भत्रोः "ज्रिक उसकी आत्मा अधिनायकवादी थी। एक घिनायक और आशा 
भी क्या है। सकती डर लोकत + का गया था व्यवस्था 
धासन मे जी. देजूरो को का एक सापन थी अत एव जत्यक्ष मत 
दान की उपेक्षा गथी। पकिस्तान मे यह और पी 
सिद्ध हुई २ | ? 7969 हू को नयुव के पतन के इ्च्त 7 का 
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राजनीतिक दल द्विदलीय एवं एकदलीय पद्धति 
[ ?00॥708 ९५६5 (॥) ] 





राजनीतिक दल आधुनिक राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषता है। लोक 
ते नीय प्रणाली की सफलता के लिए दलो का अस्तित्व अनिवाय एवं आवश्यक है। 
इसके अमाव में लोकतन्‍त की कल्पना ही नहीं की जा सकती । अत वतमान युग में 
दल एवं लोकत न एक दूसरे के पुरक बन गये हैं । प्राय सभी लोकत'तीय देशां के 
सगठना से राजनीतिक दल अमिनर रूप मे सम्बाधित हैं। लोकत भीय देशो म॑ ही नही 
निरकुशतन्भी एवं अधिनायकत् त्री देशो मे भी दलीय प्रणाली अनिवाय हो गयी है। 
ब्राइस के अनुसार “राजनीतिक दल अनिवाय है । कोई स्वतत्र देश ऐसा नहीं है 
जिसमे दल न हो और न कोई व्यक्ति यह बता सकता है कि लोकत नीय शासन का 
उनके अभाव में सचालत किस प्रकार सम्मव है|”? भुनरो के अनुसार “लोकताजिक 
शासन का दूसरा नाम राजनीतिक दलो द्वारा शासन है। राजनीतिक दलां के अभाव 
में कही स्वतात शासन नही रहा है । स्टीफेन लीकॉंफक के अनुसार “राजनीतिक 
दलो का लोकत जीय व्यवस्था से कोई विरोध नही है अपितु वे ही उसे व्यावहारिक 
बनाते है ।* 
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राजनीतिक दलो के विभिन्न विद्यनो बे मित्र पमिय्न परिमाषाएं दी हैं । 

एडमण्ड बक के अनुसार “राजनीतिक दल ऐसे मनुष्यों का समृह है जो उन सिद्धान्त 

के आधार १र जिनके सम्ब्ध में वे सहमत हो अपने पामुहिक प्रयत्ते हारा राष्ट्रीय 
ते रत 


संबद्ध तु एक पते थे आवद्ध होते है 2१३ परिमाया मे तीन 

पत्वी--मनुष्यों क्षे / सामान्य स्वीकृत सिद्धातो एक रा, हित के सवधन: 
बेच दिया है । इनसे से किसी एक तत्व के अमाव मे कि गी सम्नृह को दल की समा 

ट्री दी जा है उदाहरण के लिए एक यिक' दल इस परिभाषा 

अनुसार दल की श्रेणी ही था सकते जरत का साम्यवादी देल, अकाली 
मुस्लिम लीग हिंदू महासभा वर्यीय एक साम्प्रदा। हैं। चाय ही साथ वे 
राजनीतिक दल । बेक की दल की परिमापा के भनुसार इन दलो को दल नही 
माना जा सकता / बेक की परिभाषा यह दोष है । एक जाय दोष ये है कि बक 

पह स्पष्ट रूप मे उल्लेख नही क्रिया है कि )तिक दल पज्य भक्ति पर अधि 
कार करके उद्देश्या की आरप्ति के लिए प्रयत्त कॉक के 
राजनीतिक दल के अभिश्राय नागरिक के उस शनाधिक सम्रठिति भहेह से है थो एक 
४ जप भे काय करते है। जा प्रश्नों पर के विचारों 
को मानते एवं स्वीकार करते हैं तथा सामाय उद्देश्य की इृत्ति के लिए मतदान शक्ति 
हीरा शास्तन पर अपना अधिपत्य स्थापित करना हते है ।”* का हाइस्ड के अनुसार 


क 
पर अधिकार करने क इच्छक् ही (! अकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल * वह मानव- 
पैठुदाय है जो किसी परिद्धात या नीति को सग्रठित होकर पेवधानिक देग से शासत 
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का आधार बनाने का इच्छुक हो ।”? भेडिल के अनुसार “राजनीतिक दल नागरिकों 
का वह समूह है जो यूनाधिक रूप से सगठित हो एवं जो राजनीतिक इकाई के रूप म 
काय करके मतदान श्षक्ति द्वारा अपनी सामाय नीतिया के क्रियावयन हेतु शासन पर 
अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील हो ।”* 

डॉ आर्शीवादम के अनुसार “राजनीतिक दल से अय व्यक्तिया के उस संगठित 
निकाय से है जो देश के राजनीतिक जीवन म कुछ सिद्धा-तो एवं नीतिया को मानते हैं 
तथा उतका पालन करके समग्र रूप में देश हित के सवर्द्धन के इच्छुक होते हैं ।“* किसी 
राजनीतिक दल की नीति या कायक्म यदि सुस्पष्ट नही हैं तो उसे दल नहीं माना 
जाना चाहिए । दल एब समूह (870०9) या गुट (४०707) मे॑ अतर है। इसी 
प्रकार दल के नेताओं के मध्य वेचारिक मतभेदो को व्यक्तिगत विवाद की सज्ञा नहीं 
दी जानी चाहिए | अत राजनीतिक दल के तीन प्रधान तत्व हैं. () सगठित मानव 
समुदाय, (2) नीति एवं सिद्धातत की एकरूपता, तथा (3) देश या वग-समुदाय या 
वग विशेष के हित का सवद्ध न । यदि दला की काम्रपद्धति को अनिवायत लोक- 
ता नरक रीति तक सीमित कर दिया जाता है तो क्राग्तिकारी दला को दल नही मात्रा 
जा सकता । अत ऐसी परिभाषा व्यावह्वरिक नही है | इसी प्रकार देश हित को हो 
यदि राजनीतिक दल का उद्देश्य मान लिया जाता है तो वर्गीय एवं साम्प्रदायिक दलो 
को दल की सज्ञा नही दी जा सकती । इस प्रकार के दल्ो को स्थान देने के लिए 
दल की परिमापा पर्याप्त व्यापक होनी चाहिए । इस दप्टि से दल स्वीकृत एवं सुस्पष्ड 
सिद्धाता एवं विचारा के आधार पर निदिचत राजनीतिक था सामाजिक लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील समान विचारा वाले व्यक्तियों का एक एसा समूह है जिसका 
अपना समठन एवं निश्चित कायनम होता है तथा जो लक्ष्य की पूरि हेतु शासन 
पर नियाजण का इच्छुक होता है । राजनीतिक दलो के हित राष्ट्रीय एवं उनके तरीके 
सर्वधानिक हो सकते है | लेकिन ऐसा होना अनिवाय नही है लोकता>जिक देशो म॑ 
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जनता को वास्तविकता को समभमे मे सहायता प्राप्त होती है। लॉवेल के अनुसार 
दल “विचारों के दलाल हैं ।”! आार्शीवादम के शब्दो में दल 'लोकत-त के आधार 
सामाय इच्छा' के निर्माण एवं विकास को सम्मव बनाते है । राजनीतिक दला के 
फलस्वरूप जनता सदेव सजग एवं जागरूक रहती है । 

(5) दलां के कारण मतदाताआ को मतदान में बडी सुविधा रहती है। 
निर्वाचनों मे दलो द्वारा अपने प्रत्याशी खडे किये जाते है । मतदाताओं को प्रत्याशिया 
के व्यक्तिगत विचारा को जानने की आवश्यकता नही होती । जनता दल को मत देती 
है । दलो के द्वारा ही सामा य व्यक्ति की तरफ से सावजनिक प्रश्नों पर विचार विमश 
किया जाता है। 

(6) दलीय अनुशासन विघानमण्डल के सदस्या की स्वार्थी इच्छाओं और 
भ्रष्टाचार पर प्रतिवध का काय करता है! तथा दलीय सदस्यों मे टीम भावना 
एवं सहयोगपूवक काय करने की प्रवृत्ति का सूनपात करता है | 

(7) दलीय व्यवस्था लोकता-निक शासनो की निरकुशता पर प्रतिबंध है। 
इसके फलस्वरूप शासन म॑ समी क्षेत्रों एवं हितो का प्रतिनिधित्व सम्भव हो जाता है । 
यह शासन को अनुत्तरदायी होने से रोकती है एवं उसकी जटिलता को कम करती 
है। मकाइवर के शब्दा मे दलीय पद्धति के कारण वर्गीय राज्य राष्ट्रीय राज्य में 
परिवर्तित हो जाता है । इसका यह अथ है कि दलीय व्यवस्था के विकास के फलस्वरूप 
शासन का सचालन किसी वग विशेष के हिंत की वजाय सम्पूण देश के हित में 
होने लगा है तथा हिंसात्मक परिवतनो के स्थान पर सर्वधानिक तरीका से झासन में 
परिवतन सम्भव हो सके हैं । 

बेजहॉट के शब्दों मे दलीय शासन ससदीय शासन का मुख्य सिद्धान्त है। 
फाइनर के अनुसार 'दल सिंहासन के पीछे की शक्ति है! एवं राजनीति का केद्र है ।* 
दल ही राजा है ।? राजनीतिक दल गृह युद्ध पर प्रतिवघ लगाने वाली सेना है। 

दलों द्वारा व्यक्ति मे छिपे शेर को पालतू वनाया जाता है वे बदूका के सघप के 
स्थान पर मता के सघप को जम देत है, हिसात्मक का  ति के स्थान पर वे शासन में 
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हित के समक्ष 
शल्य पर इलीय भक्ति पकतित 
(3) पजनीतिक दकत हैर अकार से पैत्तारूढ रहने  अयत्त करते: हैं. फ्रतर- 
स्वरूप दलीय नेताओो- गैर कुत्तित भावनाओं को कल क्रिया 
ईमानदारी समा याती है क्या सार एक क्गगत पैमनस्य' 
(4) जन पमथन अत्त करते के 
जाती है और मत आप्ति 
है। गरिलफाइस्ट 
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दला द्वारा बशोभनीय भाषा म गलत तर्क प्रस्तुत किय जाते हैं। ब्राइस के अनुसार दल 
राष्ट्र को दो विरोधी पक्षो म विभाजित कर दते हैं जिसस मनुप्यो मं पक्षयात घर कर 
जाता है और एक पक्ष दुसर पक्ष को सदेह की हृष्टि से देसने लगता है । प्रतिनिधि 
दलीय अनुशासन के कारण मुलाम चन॑ जाते हूं तथा स्वत-त्र विचार एवं उनकी अमि 
व्यक्ति समाप्त हां जाती है 

(6) दलीय व्यवस्था राजनीतिक जीवन म भ्रप्ठाचार को जम देती है । 
]9वी सदी मे अमरिरी राजनीतिक जीवन म व्याप्त लूट प्रथा इसवा प्रमाण है! यद्यपि 
सयुक्त राज्य अमेरिका भ इसका प्रमाव कम तो हुआ है परन्तु अमरिका तथा भय 
देशा जसे फ्रागस, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया म यह आज भी कायम है [/ भारत आदि 
देशो में दलीय व्यक्तिया को सत्तार॒ढ दल द्वारा अनेक महत्वपूण पदा पर नियुक्त किया 
जाता है । 

ब्राइस ने दलीय व्यवस्था के दोपो की समीक्षा करते हुए कहा है कि इसके 
कारण संसद सम्राम-स्थली वन जाती है। दल आते एवं जात रहत हैं, राष्ट्रीय 
हित उनके द्वारा भुला दिये जाते हैं, तिष्किपता (800ए७7658) एवं कतव्यहीनत्ता 
को बढ़ावा दिया जाता है, राष्ट्र एव विधानमण्डलो को दो गुटों में विभाजित 
कर देते हैँ तथा समस्याआ पर नतिप्पक्ष हष्ठि से विचार असम्भव हो जाता 
है । दलीय पद्धति के कारण प्रतिनिधि दास बन गये हैं, स्वृतन्त्र चितन को प्रभ्य 
नही दिया जाता है राष्ट्रीय विभाजा स्थानीय क्षेत्र तक फैल जाता है, सावजतिक 
पदो पर दलीय व्यक्तिया वी मियुवितयाँ की जाती हैं समाज का नतिक स्तर गिर जाता 
है, सभी प्रए्वा पर दलीय हृष्टिकोण से विचार किया जाने लगता है। केवल विरोध 
के लिए आलोचना की जाती है | दल्लीय नेताजां का देश के राजनीतिक एंव सामाजिक 
जीवन पर तिय/नण स्थापित हो जाता है) ब्राइस का कथन है कि “दलीय भावना के 
कुक्ृत्या से इतिहास मरा पडा है ।” समग्रवादी देशो मे दल एवं क्षासन एकाकार हो 
जाते हैं। उनके क्षेत्र पृथक-पृथक नहीं हैं! चोकतात्रीय देशो मे भी दलीय निरकुशता 
किसी प्रकार कम नही है। वहा टलीय हितो का राष्ट्रीय हितो के छूप में प्रस्तुत किया 
जाता है । 

लेकिन इत दौपो के होते हुए मी वतमान नोकत नो में दल एक अनिवायता 
है । अनेक बुराइयो को वे दूर मी करते है । उनके अमाव म लोकत-त प्राय असम्भव 
है । दलो को लोकत्तत्र की आधारशिला कहा जा सकता है | अधिनायकवादी देशो मे 
भी दलीय व्यवस्था ही शासन का आधार होती है । इटली मे मुसोलिनी ने फासी दल 
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हिटलर ने जमनी मे नाजी दल, का निर्माण किया था । पारिस्ताव म भी जरनल 
अपूव को अाठवोगत्वा समबक दल वा निर्माण करना पडा था । बत दलीय व्यवस्था 
आपुनिक दातसन-व्यवस्या का एक बनिवाय तत्व है । 


दत-विहीन लोकतन्न्रीय व्यवस्था 


दल विह्वीव लाउताभ्र की आज बहुत चर्चा है । सर्वोदियी विचारक निदलीय 
सात्तात्र के समर्थक हैं । लेकिन यह उनका छोइ मौलिक विचार नही है। रूसो का 
कथन था कि जिस समाज म दर्लां या बस्तित्व होता है वहाँ सामाय इच्छा की ठीक 
अभिव्यक्ति सम्मद नहीं है । अमेरिकी संविधान निर्माता दलीय व्यवस्था के विरुद्ध 
थे। राष्ट्रपति वाक्षियटन दलीय व्यवस्था का विरोधी था । फलत अमरिकी सबि 
घान मे दज्लीय व्यवस्था को फोई स्थान नहीं दिया गया था । वोशिगटत ने अपने 
विदाइ समाराहु मं अमरिकना को दलीय व्यवस्था क॑ विरुद्ध चेतावनी दी थी । दलीय 
भावना प्रतिद्विता उत्पन्न करती है एवं मयानक प्रकार की तिरकुशता की स्थापना 
करती है ।४ सर्वोदयी विचारक 7 वत्तमात लोक्तथ की बुराइया के लिए दलीय 
व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराते हैं । उनक अनुसार जब तक राजनीतिक दलव दी कायम 
है, शुद्ध लोगतात सम्मव ही नहीं हो सकता । विवोवाजी का कथन है कि योग्य एवं 
निध्यक्ष व्यक्तियों को निर्वाचित क्या जाय । यदि वे तयार नहीं हा तो ४ह॑ तैयार 
किया जाय । श्री जयप्रकादा नारायण के अनुसार मारतीय लोकतव को दलो ने दल 
ताश्र मं परिवर्तित कर दिया है। जयप्रकाशजी दलीय राजनीति के तीक् आलोचक है । 


लेकिन दल विहोन लाइत तर एक कल्पना है और अयावहारिक है । दल- 
विहीन लोकत्त-श्र वाहर से क्तिना ही आकपक क्‍यों न हो परठु इसकी वाद्धतीयता 
व्यावह्वारिक्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । इसके अतिरिक्त सभी देशा मे 
दल स्थायी रूप वारण कर चुके हैं । मुख्य श्रश्न यह है कि दलो का उमूलन क्‍से 
हो ? क्या दलोय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई नियम बनाना सम्मव है ? 
यदि कोई नियम बना भी दिया गया तो क्या वह क्रियाीवत हो सकेगा ?े कया संत्ता- 
रूढ़ दल इस प्रकार की विधि को सायता देया ? यदि नहीं, तो दलीय व्यवस्था 
को नपनी उपयोगिता स्वय सिद्ध है । ब्वाइस के अनुसार दलीय व्यवस्था द्वारा अनेक 
बुराइया का दूर किया जाता है । दल विहीत लोकतव मे जन शिक्षा का एकमात्र 
त्तरीका स्वत्तत्र सदस्या के विचार, भाषण या लैस हांए । दला के अमाव म॑ विधान 
मण्डल के सदस्यां म॑ मतैक्य की स्थापना नहीं हो सकेगी । शासन के उत्तरदायित्व का 
निर्धारण सम्मत ने हो सकेगा और न शासन के विभित जयो मे एकता स्थापित करना 
४ 


ट 
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ही सम्भव होगा । ब्राइस का कथन है कि अभी तक कोई यह नही बता सका है कि 
दलो के अभाव मे शासन कसे चलेगा । पील, डिजरेलो एवं ग्लैडस्टेन जैसे राजनीतिशञ 
दलीय व्यवस्था के दोषा से परिचित होते हुए मी उसके महत्व को स्वीकार करत 
थे 7 डॉ कआशोर्वादम के अनुसार समी विधायक विवेक के स्रोत अथवा प्रकाश-स्तम्म 
नही होते | दल उनमे से बहुता का मायदशन करता है। विधायक प्रत्येक समस्या पर 
विचार के भभंट से बच जाते है । उतमे इसकी सहज प्रतिमा भी नही होती । मार्त 
जैसे देशो मे यदि दलो को समाप्त कर दिया जाय तो निर्देलीय एवं स्वत्तत सदस्यों 
के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो जायेगी । प्रत्येक व्यक्ति अपना 
स्वामी होगा । यदि अत्यधिक शक्ति का केद्वीकरण बुरा है तो अनावश्यक व्यक्तिवादी 
शक्ति का विकेद्वीकरण भी दुरा है। इस आरोप के प्रत्युत्तर मे कि दलीय प्रणाली अधि 
नायकवाद को ज म देती है, हमारा यह कयन है कि अधिनायकवाद संवधानिकतज 
के अधीन सक्रिय सुसगठित दलीय प्रणाली का परिणाम नहीं होता है । दलीय प्रणाली 
के विधटन एवं कमजोर होने पर फासीवादी इटली एवं नाजीवादी जमनी की 
भाति अधिनायकवाद का उदय हो जाता है। यदि दलीय सगठन एवं सम्पत्ति को विधि 
के द्वारा नियान्रित एवं सीमित तथा समाप्त भी कर दिया जाय तो भी दल किसी न 
किसी दूसरे अवाछनीय रूप म उमरेंगे । ऐसी स्थिति म अवध गुटा के रूप मे दल 
अपने को सगठित कर लेंगे और अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए हर तरीके का प्रयोग 
करेंगे । स्मरणीय है कि स्विठजरलण्ड भे दलीय भावना का बहुत कम विकास हुआ है । 
बहा भा दलीय व्यवस्था को और अधिक हढ बनाने की सामाजिक प्रवत्ति सक्रिय है। * 

दलीय “यवस्था चूकि वाछुनीय एवं अनिवार्य है अत उसको स्वीकारना एव 
भमायता देना कही अधिक उचित है। अप्पादोराई का मत है कि दलोय भ्रप्टा 
चार के उमूलन के लिए कठोर विधियो का निर्माण किया जाना चाहिए। सक्रिय 
सावजनिक संवा भाव से ओतप्रोत व्यक्तियों को राजनीति म अधिक भाग लेने के 
अवसर दिये जाने चाहिए व्यवस्थापिकाआ में दलीय अनुशासन को शिथिल किया 
जाना चाहिए तथा सदस्यो को स्वत-त मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए । देश 
को व्यवस्थित रखन के लिए जनता को अतिवादो आदोलना से बचता चाहिए तथा 
किसी दल के प्रति स्थायी भक्ति नही रखनी चाहिए । दूसरे शब्दों मं, जनमत को 
सदव गतिशील होना चाहिए ।** 

दला के सफलतापूवक काय करने फे लिए अग्र परिस्थितियाँ आवश्यक हैं 
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() बहुदलीय पद्धति की अपेक्षा सुहृढ द्विदलीय पद्धति का विकास्त किया जाना 
चाहिए | द्विदलीय पद्धति के अतयत उत्तरदायित्व का निधारण एवं स्थायी वकहिपक 
सरकार का भिर्माण सरलतापूवक सम्मव होता है। एक्दलीय व्यवस्था अधिवायक 
वादी व्यवस्था है । 

(2) स्वार्थी एवं निश्चित कायक्रम तथा नीतियो के अम्राव मे दलों के सयठन 
पर पतिवत्ध होना चाहिए । असहिष्णु तथा अधितायकवादी दलो के प्रति कोई उदा- 
रता नही दिखायी जानी चाहिए । 

(3) जाति, बय एवं धम पर आधारित दलो का देश की राजनीति मे स्थायी 
स्पान नही हाना चाहिए । ऐसे दल राष्ट्रीयता के लिए खतरा होते है । 

(4) दलां की निणी सेनिक टुकडियाँ नही होनी चाहिए क्यांकि दलीग 
सतिक टुकड़ियाँ अपने प्रदशनों से मतदाताओ को प्रभावित तथा भयमीत करती रहती 
हैं और अवेधानिक तरीको का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। 

(5) दलीय आधार पर झासन के अधिकारियों की नियुक्ति नही की जानी 


(6) योग्य, निष्पक्ष तथा निमल चरित्र के व्यक्तियों को ही दलीय नेतृत्व 
सौपा जाना चाहिए तथा दल के नेताआ और उनके गुंद को तानाशाही नहां स्थापित 
होने देनी चाहिए । 

(7) मतदाताओ को थ्रवुद्ध, शिक्षित, विवकी एवं निणय बुद्धि से युक्त होना 
चाहिए । यदि देश को सामा य चरित्र तथा नेवाजा का व्यक्तित्त नौर चरित्र उच्च 
श्रेणी का तथा निर्दोष नही है, ता दलीय व्यवस्था की असफलता निश्चित है । 

(8) देझ्व में स्वत्त ते, विर्भीक एवं सुविज्ञ समाचार प्र (प्रेस) दलीय अधिन 
सायकत्व के विरुद्ध रक्षा-कवच के रूप में काय करते है । 

इलो के प्रकार 

गिलफ्राइस्ट के अनुस्तार दला के चार सामाय प्रकार होते है. ([8) 
उमग्रवादी (8४86/085) (2) प्रतिक्रियावादी (888०0॥078768), (3) उदासवादी 
(0८७8), एवं (4) अनुदारवादी (00ःक्षए४४४०४) 3) उद्रवादी समाज की 
चतमान स्थिति एवं व्यवस्था में आमृततचूल परिवतत के पक्षपाती होते हैं । इसके विष 
रत, प्रतिक्रियावादी दल प्राचीन व्यवस्था एवं परम्परा के समथक एवं पक्षपाती हैं। 
पह दोदों स्थितियाँ अतिवादी हैं । उदारवादी दल वर्तेमान सस्थाओं के परिवतन एवं 
सशोघन के पक्षपाती हैं तया अनुदारवादी दल वतमान सस्थाओ के अनुरक्षण के समक 
होते हैं। लेकिन ये चारो प्रकार के दल एक दुसरे का बतित्मण करते हैं और सम्सव 
है कि एक हो दल मे चारो प्रकार के विचार पाये जाते हा संघीय देशो में हक 
एवं प्रातत्तीय सत्ता के पक्षपाती दल होते हैं |” सख्या की दृष्टि से तीन प्रकार को 
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दलीय पद्धति होती है. एकदलोय, द्विदलीय एवं वहुदलीय । एकदलीय पद्धति अधि 
मनायकवादी एवं लोकत-न विरोधी है । 
ट्विदलोय पद्धति 
(छा ए8&0एण५श 8श१87580) 
इस पद्धति के अत्तगत देश मे प्रधानत दो दल होते है। ग्रेट ब्रिदेन एव समुक्त 
राज्य अमेरिका द्विदलीय देश हैं। द्विदलोय पद्धति के निम्न ग्रुण हैं. () शासन 
अधिक स्थिर एवं स्थानीय होन के कारण दीघकालीन नीतिया का निर्माण एवं भनु 
गमन सम्मव होता है, (2) जन इच्छा की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति सम्मव होती है। निर्वा 
चनो में बहुमत प्राप्त करने वाला दल शासन का निर्माण करता है, (3) उत्तर 
दायित्व का निर्धारण निश्चित एवं सरलतापूवक किया जा सकता है, (4) ससदीय व्यवस्था 
प्रधान देशो में द्विदलीय पद्धति के अततगत मा निमण्डल का निर्माण सरल होता है। 
एकदलोय भात्रमण्डल होने पर वह हृढ एवं शक्तिशाली होता है, (5) वैकल्पिक 
शासन के रूप मे काय करने के लिए विरोधी दल स्देव उपलब्ध रहता है। द्विदलीय 
पद्धति म॑ं विरोधी दल अनुत्त रदायी ढग से काय नही कर सकता । शासन की आलोचना 
के लिए उसे सतत रूप से जागरूक रहना पडता है और शासन की कमजोरियो का 
पर्दाफाश करने मे उसके द्वारा कोई कसर उठा नहीं रखी जाती है। सक्षेप मे, द्विदलीय 
व्यवस्था मे शासन की आलोचना व्यवस्थित, क्रवद्ध एवं सयत हांती है। सशक्त 
विरोधी दल की उपस्थिति के कारण शासन अनुत्तरदायी नही हो पाता और जनता की 
कठिनाइयो एवं आवद्यकताओ के प्रति यूण सजग रहता है । 
दोष--लेकिन द्विदलीय पद्धति मे दोप भी हैं () व्यवस्थापिका दो भागा 
म विभाजित हो जाती है । (2) समाज के समी वर्गों, हितो एवं स्वार्थों की अभिव्यक्ति 
द्विदलीय व्यवस्था म॑ सम्मव नही है। (3) मताधिकार का प्रयोग दो ही दलां के 
मध्य सम्भव होता है । (4) निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का व्यवहार में 
अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है तथा ध्ासन के निरकुश होने की हर सम्मावना 
रहती है | द्विदलीय व्यवस्था भ मात्रमण्डल तानाशाही ढंग स काय करता है। 
प्रमुख द्विदलीय पद्धति वाले देझा--्रेट ब्रिटेन और सयुक्त राज्य अमेरिका-- 
की दलीय व्यवस्था का उल्लेख निम्नाकित है 
ग्रे स्विटेन को दलोय पद्धति 
ग्रेट त्रिटेन मे दलीय व्यवस्था अतीत से क्रसिव विकास का परिणाम है । 25वी 
सदी म॑ लब्सटेरियन ([.॥०श०7975) एवं याविस्ट (४०:85) के समूह थे, ।7वीं 
सदी म स्टुअट राजाओं के काल मे राजा एवं ससद म सम्प्रमुता के लिए लम्बा सपर्ष 
हुआ था, फ्लस्वरूप दो समूह वन गये थे । राजा के समथको को 'केवेलियर' (09५2 
]०७) तथा ससद के समयकां को *राउप्डटैड' (०ण्यात/ध्य45) के नाम से पुकारा 
जाता था । परतु इ राजनीतिव दला की सचा नही दो जा सकती चात्स दितीय 
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के शासन काल (679 ई ) मे जेम्स दितीय की उत्तरधिकार से वचित् करने के 
लिए ससद ते विष्कासन विधेयक पारित करते का निश्चय किया था । चाल्स डित्तीय 
ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए ससद को भग कर दिया था । इस पर विधेयक 
के समथका ने नवीन ससद को आहूत करने की प्राथना की । ये आावंदक (९३४प्०घथ5) 
कहशाये । विराधियों ने आवेदका के इस प्रयत्त का घृणा की हृष्टि से देखा, जत वे 
आवेदक के विरोधी (8000०७) कहलाये । 688 इ॒ की रक्तहीन ख्याति के 
परचात्त ही इगलैण्ड मे पुणझपेण राजनीतिक दलों को सल्यापना हुई है। विलियम 
तृतीय के शासन काल में आवेदका (९८70०४००४) का छ्विग (५/७४७) एवं उनके 
विराधियों (4980प७३8) का टोरी (70769) कहा जावे लगा । दारी राजा के समधक 
ये, छिंग दस राजा का शक्तियों को सोमित करने का पक्षपाती था । 832 ई तक 
दोनो दल इही तामो से विस्यात रहे थे । 832 ई क सुधार अधिनियम के पश्चात 
टोरियो का अनुद्वर दन (00756५०708 ९६7/9) एवं छविग दल को उदारदल 
(79थ४ 28)) के नाम से पुकारा जाने लगा । !9वी संदी मे प्रिटिश राजनीति 
मे इही दो दला का प्राधाय रहा था । 899 ई में थम दल (7.0०07 ९80४) 
की स्थापना हुई । घीर धीर॑ इसकी यक्ति मे वृद्धि हुई और ]924 ई में प्रथम बार 
भमदलीय मां भमण्डल का निर्माण हुआ । 4929-3] ई से द्वितीय, 4945 ई में 
तृततीप, 966 इ मे चतुथ एवं 974 ई मे पंचम बार श्रमिकदलीय मा वमण्डल 
पदाहढ हुए थे । वतमान शताब्दी के तृतीय शतक मे ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था समाप्त 
सी होती प्रतीत हुई थी। लेकिन उदार दल धीरे घीरे ब्रिटिश राजनीतिक रगमच 
से तिरोहित हो गया है, फलस्वरूप ब्रिटिश राजनीति मं कंवल अनुदार एवं श्रम दल ही 
दो अमुख दल हैं। फरवरी 8974 ई के मध्यावधि निवाचितों मं कोई दल स्पष्ट बहु 
मत प्राप्त नही कर पाया, फलस्वरूप श्मिक दल ने अल्पसख्यक मस्तिमण्डल का निर्माण 
किया है ।! 

ब्रिटिश दलीय पद्धति के उपरोक्त ऐतिहासिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 
ब्रिटन मे श्रधानत सदैव ही दा दलों की प्रधावता रही है औौर वे देश की राजनीति मं 
सक्रिय रहे है । 930 इ का दर्शक केवल इसका जपवाद है। डयूबजर (77५४४०) 
के भनुसार ब्रिटेन मं द्वितीय पद्धति है। वहा क्षेत्रीय एक्सदस्थीय विवाचन-्क्षेत् है 
और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाल प्रत्याश्नी को विजयी घोषित क्या जाता पे 
त्रिदिय जनता की व्यवहारवादी मनोवृत्ति मी इसका जय कारण है। प्राय विभिन्न 
राजनीतिक दत्ता का जम देने वाली राष्ट्रीयता, घम एवं मायायी समस्याएं मी नही हैं । 
0 सवदकशर बलन अल नस 
33 ददिनमान, दिल्‍ली, 0 माच, 2974 
34 एफलहटा. सेनंडडनं टिक्ाानऋ 9-27 


0]4 | आधुनिक शासनतान 


ब्रिटिश राजनीतिक दलो का कार्यक्रम एव सगठन 
बनुदार दल (॥6 एशाइथ्ाएक्राप० एऐश्ाएए) 


यह दल परम्परावादी है | ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत पिद्धान्तो 
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियत्रण को उचित 
एवं अनिवाय मानता है। इस दल द्वारा इन आधारभूत सिद्धाता को अप्ररिवर्तित 
किये बिना ही आवश्यकतानुसार सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। अनुदार दल 
9वी सदी के व्यक्तिवादी राजनीतिक एव आधिक विचारों मं आस्था रखता है ) वे 
समाजवादी व्यवस्था तथा राज्य द्वारा आर्थिक मामलो के नियनण के विरुद्ध है। यह 
दल राष्ट्रीयकरण का सामायत विरोधी है परतु इसने कुछेक उद्योग्ा का-यथा, 
927 ई मे बी बी सी (फ्रगाजा छ040०8४॥8 00एणथआा०य) एवं 926 ई 
में विद्युत धोड का--राष्ट्रीयकरण किया था। अनुदार दल समाज म॑ चग भेद को 
प्राइृतिक एवं अनिवाय मानता है, लेकिन वग भेद को वे क्षमता पर आधारित मानते 
हैं । वे वग-सम वय, न कि वग भेद म विश्वास करते हैं । राष्ट्रीयता एवं साम्राज्यवाद 
इस दल के मूल मन हैं। यह दल उपनिवेशो की स्वत-तता का विरोधी था । लेकिन 
इघर कुछ वर्षों से उसने उपनिवेश्ञो को श्ीघ्रतापूवक स्वत जता प्रदान की है ; ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल की स्थापना एव स्थायित्व का चह पक्षपाती है, साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन को 
यूरोपीय साकरा बाजार की सदस्यता का समथक है । इस दल की प्राचीव शासन 
व्यवस्था म॑ पूण आस्था है अर्थात्‌ राजा, लॉड समा एवं ब्रिटेब के स्थापित चंच का 
समथक है | फाइनर के अनुसार “अनुदार दल क्राउन, राष्ट्रीय एकता, (ब्रिटिश) चच, 
शक्तिशाली शासकीय वग एव राज्य हस्तक्षेप से स्वत-त 'निजी सम्पत्ति! के सिद्धान्तो 
का समथन करता है” व्यापारी एवं उद्योगपति, बैंको एव शराब उद्योग से सम्बा पत 
उद्योगपति, कुलीन-बंग, पादरी, साम्राज्यवादी, सैनिकवादी एवं व्यवसायी अधिकाशत 
इस दल के सदस्य हैं । श्रमिको का भी कमी-करमी इस दल को समथन प्राप्त होता है। 
स्त्रियों के मताधिकार के पश्चात दल के समथको की सख्या म वृद्धि हुईं है। दल का 
युवक वग प्रगतिशील नीतियो का समथक है । 4947 ई में दल द्वारा भौद्योगिक 
घोषणापत्र प्रकाशित किया ग्रया था । दल ने इसम के द्वीय नियोजन (?ग्राण०४8) के 
सिद्धांत को स्वीकारा था। 95 ई में अनुदार दल का “चुनाव घापणा-पत्र निम्न 
था ब्रिठेन को पुन विश्व-नेता के पद पर प्रतिष्ठित करना तथा आर्थिक परुवरुदधार 
करना | दल ने सोवियत रूस के साथ मित्रतापूण सम्बधा की कल्पना की थी। आन्त 
रिक क्षेत्र म लोहा एवं इस्पात के राष्ट्रीयकरण को निरस्त करने, कोयला राष्ट्रीय 
करण को कायम रखन तथा भविष्य में राज्य-स्वामरित्व पर पूण प्रतिबध का वचन 
दिया था | इसके अतिरिक्त लाभाद पर वतमान कराधान की दरो को सश्ोधित तथा 
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एकाधिकार को सीमित करने और प्रति वष 3 लाख आवास गृहो के निर्माण का बचन 
दिया था / उपरोक्त विवरण स यह स्पष्ट है कि अनुदार दल ते भी परिवर्तित परि- 
स्थितियो में अपनी नीतिया मे परिवतन किये हैं पर तु दल के मूल सिद्धाता में सहज 
ही कोई परिवतन नही हुए है । अत अनुदार दल भी सुधारवादी है परतु वह 
सजगता से कदम उठाता है । 

सगठन--अनुदार दल दलीय नेता के चारो तरफ के द्रत होता है। एक वार 
जो दल का नेता निर्वाचित हो जाता है वह आजीवन इस पद पर बना रहता है। 
दलीय नेता को व्यापक शरक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सगठन के अध्यक्ष को उसी के द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । अपनी इच्छानुसार वह अपने पद से त्यागपन्र प्रस्तुत कर 
सकता है तथा अपने उत्तराधिकारी को वह स्वय मनोनीत करता है । दल की नीतियाँ 
दल के नेता द्वारा ही निर्धारित की जाती है । 

दल का अपना के द्वीय कार्यालय (0०7४0 080) होता है। एक स्थायी 
दलीय परामशदायी समिति है, जो स्थानीय दलीय समाओ के निर्वाचन हेतु आधिक 
अनुदान स्वीकृत करती है । अनुदारदल की स्थानीय सभा या निर्वाचन क्षेत्रीय सभा 
(00050(ए७॥०७ 85०००॥०॥) म क्षेत्र के सभी अनुदारदलीय सदस्य सम्मिलित होते 
हैं। स्थानीय समा का अपना अध्यक्ष, सचिव एवं कोपाध्यक्ष होता है । यदि स्थानीय 
समाएँ निर्वाचना सम्बधी सभी आथिक भार वहन करने में समथ होती है तो उ ह 
अपन प्रत्याशी के चयन की परूण स्वत त्रता होती है । ऐसी अवस्था में दलीय केद्रीय 
नेतृत्व प्रत्याशी के चयन मे हस्तक्षेप नही करता । 

दल का सवसे महृत्वपुण अग 'वापिक दलोय सम्मेलन” है। इसमें स्थानीय 
समाओ एवं कुछ अनुदार दलीय वलबो” के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वाविक 
सम्मेलन मे दलीय कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा दल की नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं। अनुदार दल के सगठनात्मक पक्ष (08क्ाक्षाण72| एशाए8) का ससदीय 
पक्ष (एग्रपा धारण १ग्ा8) पर कठोर निय त्रण नही होता है। दलीय वापिक 
सम्मेलन द्वारा कामस सभा में अनुदार दल के नेता का चयन नहीं किया जाता है 
अपितु ब्रिटिश ससद के अनुदार दलीय सदस्य स्वय अपने नेता का चयन करते है | 
दलीय नेता के अवसान या अय किसी कारण से उसके स्थान के रिक्त होने पर दल का 
जो सदस्य प्रधान म-त्री बनता है वही दल का नेता भी होता है। उदाहरणाथ, 
के पश्चात चचचिल के प्रधानम त्री बनते के साथ ही साथ वे दल के मेता भी बने थे। 
ऐ-थोनी ईडन के द्वारा 956 ई में राजनीति से अवकाश ग्रहग करने पर बढलर के 


36... प्क्चागाभ एग्रागय रण 0ग्रषटाए्डपएठ बगयाएं एंग्राण्फाड४ 6580ए४०7 
बटन मे. व्रीय क्लब (००४७) है। इनका 


37 सम्पूण ब्रिटेन मे लगभग 500 अनुदार दर्ली 4 
एक एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय सगठन का सदस्य होता है । ये क्लब जनता से सम्पक 
रखते है । 
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ब्रिटिश राजनीतिक दलो का कार्यक्रम एव सगठन 
भनुदार दल (7१6 (०॥5४ए४।४० ऐश) 


यह दल परम्परावादी है । ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत पिद्धास्ता 
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियात्रण को उचित 
एवं अभिवाय मानता है | इस दल द्वारा इन आधारभूत सिद्धाता को अपरिवर्तित 
किये बिना ही आवश्यकतानुसार सुधार करने का प्रयत्व किया गया है। अनुदार दल 
9वी सदी के व्यक्तिवादी राजनीतिक एवं आथिक विचारों म आस्था रखता है । वे 
समाजवादी व्यवस्था तथा राज्य द्वारा आथिक मामलो के तियसनण के विरुद्ध है। यह 
दल राष्ट्रीयकरण का सामायत विरोधी है परतु इसने कुछेक उद्योग्रा का--यथा, 
4927 ई मंबी वी सो (छावा॥॥ 87086080778 (0079080०॥) एव 926 ई 
में विद्युत बोड का---राष्ट्रीयकरण किया था । अनुदार दल समाज मे वग भेद को 
प्राकृतिक एवं अनिवाय मानता है, लेकिन व भेद को वे क्षमता पर आधारित मानते 
है । वे वग-समवय, न कि वग भेद मे विश्वास करते हैं । राष्ट्रीयता एवं साम्राज्यवाद 
इस दल के मूल मात्र हैं। यह दल उपनिवेश्ञों की स्वत्तत्रता का विरोधी था। लेकिन 
इधर कुछ वर्षो से उसने उपनिवंद्या को शीघ्रतापूवक स्वत-जता प्रदान की है । ब्रिटिश 
राप्ट्रमण्डल की स्थापना एवं स्थायित्व का वह पक्षपाती है, साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन को 
यूरोपीय साभा बाजार की सदस्यता का समथक है । इस दल की प्राचीन प्ासन 
व्यवस्था मे पुण आस्था है अर्थात्त राजा, लॉड समा एवं ब्रिटेन के स्थापित चेच का 
समथक है । फाइनर के अनुसार “अनुदार दल काउत, राष्ट्रीय एकता, (ब्रिटिश) चच, 
शक्तिशाली शासकीय वय एवं राज्य-हस्तक्षेप से स्वत-त् “निजी सम्पत्ति! के सिद्धान्त 
का समथन करता है।/* व्यापारी एवं उद्योगपति, बेको एव शराब उद्योग से सम्बी धत 
उद्योगपति, कुलीन-वग, पादरी, साम्राज्यवादी, सैनिक्वादी एवं व्यवसायी अधिकाशत 
इस दल के सदस्य हैं । श्रमिकों का भी कमी कमी इस दल को समथन प्राप्त होता है। 
स्त्रियों के मताधिकार के पश्चात दल के समथको की सख्या में वृद्धि हुई है । दल की 
युवक व प्रगतिशील नीतियो का समथक है । 947 ई मे दल द्वारा थ्ौद्योगिक 
घोषणापन प्रकाशित किया गया था । दल ने इसमे केद्धीय नियोजन (20778) के 
सिद्धात को स्वीकारा था। 95 इ मे अनुदार दल का “चुनाव घोषणा-पत्र निम्त 
था ब्रिटेन को पुन विश्व नेता के पद पर श्रतिप्ठित करना तथा आधिक पुनरुद्धार 
करना | दल ने सोवियत रूस के साथ मिनताप्रण सम्बधा की कल्पता की थी । आंत 
रिक क्षेत्र म लोहा एवं इस्पात के राष्ट्रीयकरण को निरस्त करने, कोयला टाप्ट्रीय- 
करण को कायम रखने तथा मविप्य में राज्य-स्वामित्व पर पुण श्रतिवन्‍्ध का बचत 
दिया था | इसके अतिरिक्त लामाश पर वतमान कराघान की दरो को सशोधित तथा 
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एवाधिकार को सीमित करने और प्रति वष 3 लाख आवास गृहो के निर्माण का वचन 
दिया था । उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अनुदार दल ने भी परिवर्तित परि- 
स्थितिया में अपनी नीतियो में परिवतन किये है पर तु दल के मूल सिद्धांतों मे सहज 
ही कोई परिवतन नही हुए है। अत अनुदार दल भी सुधारवादी है परतु वह 
पघजगता से कदम उठाता है । 

सगठन--अनुदार दल दलीय नेता के चारो तरफ के द्रत होता है। एक बार 
जो दल का नेता निर्वाचित हो जाता है वह आजीवन इस पद पर बना रहता है। 
दलीय नेता को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं | सगठन वे अध्यक्ष को उसी के द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । अपनी इच्छानुसार वह अपने पद से त्यागपत्र प्रस्तुत कर 
सकता है तथा अपन उत्तराधिकारी को बह स्वय मनोनीत करता है | दल वी नीतियाँ 
दल के नेता द्वारा ही निर्धारित की जाती है | 

दल वा जपना केद्रीय कार्यालय (एशए॥ 0॥00) होता है। एक स्थायी 
दलीय परामशदायी समित्ति है, जो स्थानीय दलीय सभाओ के निर्वाचन हेतु आधिक 
अनुदान स्वीकृत करती है । भनुदारदल को स्थानीय सभा या निर्वाचन क्षेत्रीय समा 
((९०7४0(एथ०४ 8$&0040०।]) मे क्षेत्र के समी अनुदारदलीय सदस्य सम्मिलित होते 
हैं । स्पानीय समा का अपना अध्यक्ष, सचिव एवं कोपाध्यक्ष होता है । यदि स्थानीय 
समाएँ निवर्चिनां सम्बधी सभी आधिक भार वहन करने मे समथ होती हैं तो उ हू 
अपने प्रत्याशी के चयन की पूण स्वत ब्रता होती है । ऐसी अवस्था म॑ दजीय बंद्रीय 
नेतृत्व प्रत्याशी के चयन मे हस्तक्षेप नही करता । 

दल का सबसे महत्वपुण जग 'चापिक दलोय सम्मेलन'* है। इसमे स्थानीय 
सभाआ एवं कुछ अनुदार दलीय वलबो' के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वापिक 
सम्मेलन में दल्लीय कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा दल की नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं । भनुदार दल के सगठवात्मक पक्ष (078श॥5970०72 श!॥8) का सत्तदीय 
पक्ष (एकधपाथादा/ १778) पर कठोर निय त्रण नही होता है। दलीय वापिक 
सम्मेलन द्वारा कामस सभा मे अनुदार दल के नेता का चयन नही किया जाता है 
अपितु ब्रिटिश ससद के अनुदार दलीय सदस्य स्वयं अपन तेता का चयन करते है। 
दलीय मेता के अवसान या अ य किसी कारण से उसके स्थान के रिक्त होने पर दल का 
जो सदस्य प्रधान म त्री बनता है वही दल का नेता भी होता है । उदाहरणाथ, चम्बरलेन 
के पश्चात चचिल के प्रधानम त्री बनने के साथ ही साथ वे दल के नेता भी बने थे। 
ऐ थोनी ईडन के द्वारा )956 ई मे राजनीत्ति से अवकाश ग्रहण करने पर बटलर के 
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एक एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय सयठन का सदस्य होता है। ये क्लब जनता से सम्पक 
रखते हैं । 
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स्थान पर हैरोल्ड मैकमिलन प्रधानमान्री बने थे । बटलर दल के नेता थे परतु 
मेकमिलन के प्रधानम-ती बनने पर वटलर दल के नेता पद से स्वत ही हट गये ये 
ओर मैकमिलन अनुदार दल के नेता बने ये । यह एक स्वस्थ परम्परा है । इससे दल 
के सगठनाल्मक एवं ससदीय पक्षो मं गतिरोध उत्पन्न नही होते हैं । 


ब्रिदिध मर दल (छाधज्षी 7.800०0 ?थ५9) 


ब्रिटेन का श्रम दल समाजवादी दल है । यह ब्रिटिश फेवियनवाद एवं समष्टि- 
वादी विचारघाराओ को सतान है। इगलैण्ड के विभिन श्रमिक एवं क्रय समाज- 
वादी सघा एवं संगठनों के सम्मेलन मं 899 ई म श्रमिक प्रतिनिधि सम्मेलन की 
स्थापना की गयी थी । यही सगठन 906 ई म श्रम दल ([.4800 729) कहलाया । 
श्रम दल समाजवाद एवं लोकत-न भें आस्था रखता है, लेकिन लोकतान को वे समाज 
वाद से अधिक प्राथमिकता देते हैं । लोकता त्रक ढग से समाजवाद की स्थापना के 
लिए दल कृतसकल्प है। श्रम दल की मीतिया अनुदार दल के विपरीत हैं । यह दल 
सम्पत्ति के सामूहिक स्वामित्व एवं उत्पादन के साधनों पर सामाजिक निय- नण मे विश्वास 
करता है और राष्ट्रीय सम्पत्ति के व्यापक सामाजिक एवं आधिक “याय पर वितरण 
पर बल देता है। उद्योगो एवं सेवाआ के लोकत-त्रीकरण का पक्षपाती है तथा हर 
आधिक क्रिया एर लोकता पक नियजण स्थापित करना चाहता है । श्रम दल पूँणी 
वाद एवं मुनाफाखोरों का विरोधी है । इसके द्वारा एक व्यापक, व्यावहारिक तथा 
रचनात्मक राजनीतिक एवं आधथिक कायत्रम तेयार किया गया है । राजनीतिक क्षेत्र 
में वह लॉड सभा का विरोधी है परतु विगत 50 वर्षों म कई बार सत्तारूढ होने पर 
भी श्रम दल इस सस्था का उमूलन नहीं कर सका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
दल लॉड्समा की शक्ति को सीमित करके ही सतुप्ठ हो गया है। सामाजिक सुरक्षा 
एव विस्तृत सामाजिक जनसवा म दल का विश्वास है। दल त्रमिक रूप म धीरे- 
धीरे विकासवादी रीति स समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का समथक है। अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र म शातति तथा सयुक्त राष्ट्र लघ का समथक ओर साम्राज्यवाद का विरोधी है। 
श्रमदलीय दयासन म ही मारत स्वताञ्र हुआा था । आधिक क्षेत्र म बड़े उद्योगा के 
राष्ट्रीयकरण तया एक सीमा तक भूमि क समाजीकरण का यह दल समथक है। 
श्रमदलीय मभ्रिमण्डल के कायकाल मे 946 ई मे बब आफ इगलण्ड व 948 ई 
मे लाहा एवं इस्पात तथा कायला खदाता का राष्ट्रीयकरण विया गया था। यह दल 
औद्यागिक क्षेत्र म लोकतञ वा पक्षपाती है । श्षमिका क॑ लिए काम के निश्चित धण्दा, 
पर्याप्त बतन तथा विश्वाम जोर रुप्ण वृद्धावस्था एवं बरोजगरारों के विशद्ध बीमा 
पाजना का समथक है । कराधान मे क्रमश उच्च आय पर अधिक करारापण वा पक्ष 
पाती है। 


श्रम दस गो श्रमिक को व्यापक समयन प्राप्त है | कुछ बुद्धिवादी भी इसब 
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समथक हैं| कृपको एवं मध्यवर्गीय सदस्यो की एक वडी सरया इस दल की नीतियों 
का समथन करती है । 

सगठत--श्रम दल सम्बद्ध निकाया एवं संगठनों का समूह है । इसकी सदस्य 
सख्या करीब 0 लाख है | दलीय सगठन की सबसे छोटी इकाई '"मिर्वाचन क्षेत्रीय 
श्रमदल' है । इनकी सख्या 600 से ऊपर है। इन स्थानीय इकाइया के ऊपर ] 
क्षेत्रीय दतीय सगठन हैं। सवसे ऊपर दल का राष्ट्रीय सगठन है। इसमे दल का 
केद्वीय कार्यालय है तथा दल की एक राष्ट्रीय कायकारिणी समिति है* जिसम 28 
सदस्य होते हैं । इसके 2 सदस्य श्रमिक सधघो, 7 निर्वाचन क्षेत्रीय समठनो, । सदस्य 
सहकारी सभाआं के तथा 5 सनी सदस्य होते है । इसके अतिरिक्त दल का नेता एवं 
उपनेता समिति के पदेन सदस्य होते हैं । एक सदस्य कोषाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय 
कायकारिणी सम्रिति दल का नियजक एव प्रशासकीय य नर है। इसके द्वारा केद्रीय 
कार्यालय का सचालन तथा दलीय कायक्रम का निर्धारण किया जाता है । यह दल के 
समस्त कार्यों का सचालन करती है। दल के 90 प्रतिशत सदस्य विभिन्न श्रमिक सघो 
के सदस्य होते हैं । श्रमिक सघ श्रम दल की आय के मुख्य साधन है। इस समिति 
के अतिरिक्त दल का वापिक दलीय सम्मेलन (2५ एणाश्षिथा००) भी होता है। 
दलीय राष्ट्रीय कायकारिणी की अनेक उप समितिया होती हैं। दलीय सम्मेलन दल की 
नीतियाँ निर्धारित करते हैँ तथा दलीय सविधान को सशोधित करते है । 
उदार दल (790र्श ऐश9) 

बतमान समय में उदार दल का सितारा अवसान पर है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के 
इतिहास में इस दल ने महत्वपूण भूमिका निमाई है। उदार दल जनुदार दल से 
प्रगतिशील एवं श्रम दल की तुलना में अप्रयतिशील है । वह श्रमदलीय नीतियां को 
अपनाने के लिए तैयार नही है। मुक्त व्यापार, नागरिक स्वत तता एवं पूण मताधिकार 
का समथक है ! उदारवादियों का कथन है कि वे किसी वग का प्रतिनिधित्व नहीं 
करते अपितु सम्पूण राष्ट्र के प्रतिनिधि है | वे पृणरूपेण निजी व्यापार और समाजवादी 
व्यवस्था म॑ आस्था नही रखत हैं अपितु राष्ट्रीय आवश्यकताओ के बनुरूप दोना की 
बिशेषताओ के मिश्रण के पक्षपाती हैं । 

सगठन--उदारदलीय सथठन”” की सबस छोटी इकाइ निर्वाचन क्षेत्रीय 
समाएँ हैं । दल की नीतियो म॑ विश्वास रखने वाले किसी क्षेत्र के समी व्यक्ति स्थानीय 
समभाआ। के सदस्य होत है । इनका अपना सगठन होता है तथा इन दलीय इकाइयो द्वारा 
राष्ट्रीय एवं स्थानीय निवर्चिनों मं दवीय प्रत्याशियां का चयन किया जाता है । निर्वा 





३8 प्र फइब्गाध्था०ण गण शिगाप्नव्गं ऐडाएल गा छिंतांबआ, (० 0 ], हे 4769, 
960, 9 7 
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चन क्षेत्रीय इकाइयो के ऊपर १2 प्रादेशिक दलीय संगठन हैं तथा राष्ट्रीय संगठन 
सबसे श्लीप पर है ६ दलोय वापिक अधिवेशन (४४४०9) दलीव नीतियों को निर्धा- 
रित करता है, दलीय पदाधिकारियों का निर्वाचन करता है तथा के द्रीय समिति के 30 
सदस्यों का चयन किया जाता है। इस केद्रीय समिति का काय देश के प्रत्येक साग मे 
उम्र उद्ारवादी विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार करना है | इसके अतिरिक्त 
समकाल्लीन प्रश्नों पर केद्रीय समिति उदार दल के पक्ष को प्रस्तुत करती है तथा 
केंद्रीय कार्योचय एवं वित्त की व्यवस्था करती है। केद्रीय समिति द्वारा दल की 
कायकारिणी समिति का भी निर्माण किया जाता है । 
उदारदलीय नेता का चुनाव ससद के सदस्यों द्वारा किया जाता हैं । वह 
दलीय सम्मेलन की अध्यक्षता करता है तथा दल के सगठनात्मक एवं संसदात्मक 
पक्षों में समत्वय स्थापित करता है । लिम्न आकडो से यह स्पष्ट है कि उदार दल 
ब्रिटिश राजनीतिक रगमच से तिराहित होता जा रहा है, कॉम'स समा में उदार दल 
के 906 ई में 397, 494] ई मे 277, 923 ई में 458, 3929 ई मे 59, 
93] ई में 37, 945ई में ।2, [964 ई में 98 ओर 966 ई में 2 सदस्य थे। 
इगलण्ठ मे साम्यवादी दल भी है परतु वह लोकप्रिय नही है । अय देशो के 
साम्यवादियों की मत यह भावसवाद लेनिलवाद मे विद्वास करता है जोर स्वहारा 
वग के अधिवायकत्व एवं बंग संघण का समथक है । 
सयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था 
बमेरिकी संविधान निर्मोतः राजनीतिक दसो के विरुद्ध थ । वे दलो की लोव' 
द न के लिए अपरिहाय नही मानते थे । वे दलीय हिसा एवं आातक से मुक्त क्ातव 
चाहते थे । वर्शशग्ठन (९४४७४॥)०७४४०॥) एच भेडीसन (१६907807) दोनो ही दला की 
स्थापना के विरुद्ध थे | प्रथम अमरिक्री राष्ट्रपति वाशिगटन फा कथन था कि “राज- 
तीतिक दल वैमनस्य, विद्रोह एवं दुर्भाव के मूल हाते है।” इनसे वचकर रहना चाहिए। 
अत दलीय व्यवस्था को उ हाने अमेरिकी संविधान के प्रारम्भ मे ही अस्वीकार फर 
दिया था । लेकिन उनकी यह आकाक्षा केवल मगर भारीचिका ही सिद्ध हुई । [796 ई 
में राष्ट्रपति के निर्वाचन मं दो राजनीतिक दलो के प्रत्याशियों के रूप मे जान आदम 
(०० 44०09) एवं यामस्र जैफरसन (१॥07785 उल्लीक्वइ०0) म संघर्ष हुआ था। 
संविधान के आठवें वप में ही अमरिकी राजनीतिक रगमच पर दल जबतरित हो चुके 
थे । दलीय व्यवस्था की भूमिका इससे युव फिलाडेलफिया सम्मेलन मे ही पड चुकी 
थी ) स्रम्मेलन में प्रतिनिधियां का एवं समूह यदि राज्यों को अधिकाधिक स्वामत्तता 
देने का समयक था तो दूसरा समूह शक्तिशाली के द्वीय शासन के निर्माण का पक्षेप्राती 
था । प्रथम समुह संघ विरोधी (हैश0 #ि००८ाआ॥) एवं द्वितीय समूह सभवादी 
(०0०0७) के नाम से विख्यात थे | जफरसन 'सघ विरोधी' एवं हैमिल्टत संघ 
बादी” समृद्दी के नेता थे । 'सघ विरोधी “यू इगलण्ड एवं मध्यव्ती राज्या के बौचो 
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गिक, व्यापारिक एवं आथिक हितो के सरक्षक थे, तो 'सघवादी' कृपको, बगीचो के 
स्वामियों एवं उत्तरी ग्रामीण और दक्षिणी कृपक हितो के पक्षघर थे। स्मरणीय है 
कि राष्ट्रपति जॉज वाशियटन अपने द्वितीय राष्ट्रपति काल में राजनीतिक दलों के 
प्रभाव को स्वय अनुमव करने लगे थे । सघवादी जान आदम !796 ई म्‌ राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए थे और भागामी निर्वाचनों (800 ई) में सघ विरोधी धॉमस 
जैफरसन राष्ट्रपति बने थे | थॉमस जैफ़रसन ने अपने दल का नाम लोकतात गरण- 
तजीय दल (॥06700400० र८एप)॥०४॥ ९89) रखा । यही दल बाद में लोक 
त तीय या डेमोक्रेटिक दल (एथ्या०थथ्ा० ए९थया9) कहलाया। सघवादी दल 
82 ई के निर्वाचनों में उम्रा था और यही दल जकसन के राष्ट्रपति काल में 
ह्विग दल (जा ?एआ५9) तथा 854 ई मे रिपब्लिक्न दल [रेक्ुफाह्शा 
एश।9) कहलाया । सघवादियो का प्रमाव धीरे धीरे कम होता गया और 8]6 इ 
मे वे समाप्त हो गये | सन 8]6 30 ई तक देश म कोइ स्पष्ट राष्ट्रीय दल नहीं 
था, केवल छोटे छोटे दल समूह थे जिनका नेतत्व आदम, बले, जकसन एवं कोल्हन 
जैसे राजनीतिज्ञ केर रहे ये। वतमान काल मे राजनीतिक दल अमेरिकी राजनीतिक 
व्यवस्था के अनिवाय अग्र है) इहोने संविधान को गतिशीलता एवं शासन के 
विभिन्न अगो मं सामजस्य स्थापित किया है तथा उसे एकरूपता प्रदान की है । 
विशेषताएँ 
अमेरिकी दलीय व्यवस्था की मुरय विशेषताएँ निम्नवत हैं 
() ययुक्त राज्य मे प्रारम्म से ही द्विदलीय पद्धति और मुख्य राजनीतिक 

दल--डेमोनेट एवं रिपब्लिकन--हैं । लेकिन अनेक छोटे छोट दला का भी सर्देव बस्तित्व 
बना रहा है। उदाहरणाथ, मद्य निपेघ दल (ए7ण्क्राणााणा एथ५) का उदय 872 ई 
मे और अत 933 ई मे हुआ था । आज भी अमेरिका में साम्यवादी दल, समाजवादी 
श्रमिक दल, समाजवादी लोकता त्रक दल तथा अय विभिन्न श्रमिक समूह हैं। 
द्विदलीय पद्धति के विकास के कई कारण हैं (7) द्विदलीय पद्धति औपनिवेशिक काल 
की दन है, (7) आग्ल मापाभाषी देशो की जनता म समभौतावादी मनावृत्ति अधिक 
होती है और वे कम कल्पनाशील होत है, (॥0) अमरिकी राष्ट्रीय जीवन मे घम, 
राष्ट्रीयता, वश आदि की मावनाए उतनी उग्र नही हैं जितनी यूरोप म हैं, (र) 
अमेरिकी विधानमण्डल। की निर्वाचन-पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति के विकास मं योग 
दिया है । विधानमण्डल के सदस्य एकल सदस्यी जिला निर्वाचन योजना के अनुसार 
निर्वाचित किये जाते है, फलस्वरूप छोट छोटे दल निर्वाचन म भाग लेन वी स्थिति मं 
नही हैं । राष्ट्रपति का निर्वाचन निवाचक मण्डल द्वारा हाता है । यदि देश म॑ तीसर 
दल का उदय हो जाता है तो राष्ट्रपति का निवाचन कठिन हो जायगा । किसी 
प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होन की अवस्था म प्रतिनिधि सदन का राष्ट्रपति 
को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। बहुदलीय पद्धति क जतायत या द्विदलीय 
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पद्धति के अम्माव मे राष्ट्रपति के निर्वाचन मे सौदेवाजी की प्रधानता हो जाने यो 
आशका है । (५) सत्ता के लिए तीव् प्रतिस्पर्धा के कारण महृत्वाकाक्षी राजतीतिक 
समूहा, वर्गा एवं हितो का सहज ही ध्रुवीकरण (०८०४४॥७७४४०४) हो गया है । 

(2) अमेरिकी राजनीतिक दला म सुस्पप्ट जतर नहीं है और न बे स्पष्ट 
आधारभूत सिद्धात्तो पर ही आधारित हैं। दोनो ही दल लोबतात्रिक हैं परन्तु उनकी 
विचारधाराओ मे कोई निश्चित एवं स्पष्ट भेद नही है । अमेरिकी दल सिद्धाता की 
अपेक्षा हिता की समानता एवं एकता पर आधारित हूं । प्रो बोपड का क्यन है कि 
दोनो दलो की नीतियो एवं कायन्म की नपेक्षा एक ही दल के विभिन्न पक्षी के दृष्दि- 
कोणा म॑ कट्ठी अधिक मतभंद है ॥' लॉड द्वाइस ने इसी विचार को व्यक्त करत हुए 
कह्टा है कि दोनो अमेरिकी दल “दो खाली बोतला के समान हैं. जिनम प्रत्यक पर 
दो भिन्न प्रकार की शराव के लेबिल चिपके हुए हैं ।/* फाइनर के अनुसार “अमेरिका 
में तो वास्तव मे केवल एक ही दल रिपब्लिकतन इमोक्टिक दल (८०७०॥८कष एप 
70000००७४० ९४४३) है । वह अपनी आदतो एवं सत्ता की प्रतिस्पर्धा के कारण दो 
समान भागा में विभाजित हैं, एक का नाम रियब्लिकत और दुसर का नाम डेसोक्रेटिक 
दल है ।/४ इस मत का समथन दोना दला के अग्राकित कायप्रमा एवं उनके क्रमिक 
विवास के विवरण से भी स्पष्द होता है। लेकिन यह मत गूणत स्वीकाय नहीं है। 
दोनो दला में तात्यालिक एवं विशिष्द हितो की दृष्टि से जल्पकालिक अत्तर तो हाते 
हैं परन्तु दोनों दल लोकत न्वादी, गणत त्रवादी, मोलिक स्वतात्रताथा के समथक 
वयक्तिक पूजी के आधारभूत अधिकार की धारणा मे विश्वास रखने वाले, उदारवादी, 
सविधानवादी, संयुक्त राष्ट्र सघ और विश्व शातति के समथक हैं। दोना ही दल पूजी 
वादी अथ व्यवस्था को स्वीकारत हैं। प्रो दोयड्ध का यह कथन कि दोनो दला मे 
नामा के अतिरिक्त अय कोई अ तर नही है सत्य नही है । इसका केवल यह तातपय 
है कि समय समय पर उनकी नीतियो म॑ अन्तर होत॑ रहे हैं । परतु यह भेद व अन्दर 
लोकल जीय गणत जीय विचारधारा के व्यापक वातायन के अतगत ही हैं । 

(3) अमेरिका में दल्ो का जाधार समूहगत हित अर्थात जाथिक हित हैं। धार्मिक, 
राजनीतिक तथा स्वमावगत भेदभाव पर दलीय व्यवस्था आधारित नही है । सामा यत 
दल लो हिंतो पर आधारित हैं---ओऔद्योगिक एवं कृषि | दक्षिणी रियासते अधिकाशत 
कृषि प्रधान हैं अत यहाँ पर डेमोक्रेटिक दल अधिक सक्रिय है। उत्तरी पूर्वों अमेरिका 
औद्योगिक क्षेत्र है जत इस क्षेत्र के उत्पादका, साहुकारा एवं श्रमिक हितो वा सर- 
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क्षण आवश्यक है । फलत इस क्षेत्र एवं समस्त उत्तरी क्षेत्र म॑ रिपब्लिकन दल 
अधिक लोकप्रिय है। बीयड का यह मत है कि शासन का सर्दधा तक स्वरूप अमेरिकी 
दलो का तामावाना नही हैं अपितु दला के नेताआ का व्यक्तित्व एव दलीय समस्याएं 
दला का तानाबाना है ।/ दोनो दल सभी क्षेत्रो व प्रदेशों के नागरिका के मतों को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । फाइनर के अनुसार “सयुक्त राज्य अमेरिका मे दलीय 
उद्बेश कम है, मतदाता मध्यसवुजुआ वर्गीय है वे उग्र दाशनिक सिद्धातों एव 
विचारो से प्रभावित नही होते है ।/* 

(4) अमेरिकी राजनीतिक जीवन मे व्याप्त लूट प्रणाली (3905 898 क्षा॥) 
का राजनीतिक दलो से घनिप्ठ सम्व ध था । 9वी सदी में इस प्रणाली के फलस्वरूप 
राजनीतिक जीवन अत्यधिक भ्रष्ट हो गया था । वतमान काल में तो इस प्रणाली की 
बुराई बहुत कम है। लूट प्रणाली के जतगत नव निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पुवगामी 
द्वारा नियुक्त शासकीय अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन कमचारियो को 
नियुक्त करता था जौर इस प्रकार अपने समथकां, सहयोगियो, निर्वाचनो मे समथन एव 
प्रचार करने वाला को शासकीय पदो पर नियुक्त करके पुरुस्कृत करता था। नियुक्तियां 
का जाधार योग्यता न होकर दलव दी हुजा करता था । 

अमेरिकी दलो के कायरूम तथा नीतियाँ 

अमेरिका म दो ही प्रमुख दल हैं। देश की राजनीति मं समय-समय पर दोनो 
मे से फिसी न किसी दल का प्रावल्य रहा है। प्रारम्म मे हैमिल्टन सघवादिया एवं 
जैफरसन सध विरोधी दल (डेमोक्ट रिपब्लिकन) के नेता थे । 800 स 824 ई 
तक रिपब्लिक्न दल पदाहूढ रहा । 4828 से 840 ई हक डेमोनेट दल का देश 
की राजनीति म प्राधा य रहा था। 850 एवं 860 के दशका म दासता का प्रश्न 
अमेरिकी राजनीति की प्रमुख समस्या थी । रिपब्लिकन दल दासता के उमूलन का 
समथक था । लेकिन डेमोफ्रेंट दासता को कायम रखन॑ के पक्षपाती थे | यदि डेमोफ्रेंट 
दल ने कुछ उदार दृष्टिकोण जपनाया होता ता शायद वह सत्ता म बना रहता। 
रिपब्लिकन दल के श्री लिकन के राष्ट्रपति चुने जाने पर उहाने दासता को समाप्त 
घोषित किया | इससे दल को जत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। एक वार सत्ता म 
आते पर दल न अपनी स्थिति को सुहृद किया और 885 ई तक पदारूढ़ रहा । !889 
से 893, 899 से 92 एवं 922 से 932 ई तक रिपब्लिकन दल सत्ता म 
रहा। 952 से 960 एवं 968 से 974 ई के कायकाल मे यही दल पुन 
सत्तारूढ़ रहा है। वतमान म॑ नमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रिपब्सिकन दल के राष्ट्र 
पति फोड पदारूढ हैं। उपरोक्त जवधिया के मध्य के काल म डेमाक्रेट दल सत्ता मं 





44 फउब्याते लाबत 0०५ ए ैडीगबणाय ०१ ८४, 9 265 
45 शा्रद्ा % ८7, 9 357 
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रहा है । दोगा दा में घ *ग क प्रमुण राष्ट्रपति हुए हैं, यषा--जफ़रतन, लिकन, 
आइजाहायर एवं विउसन रिपडिसिनय दस के ओर विह्सन, फ्रीसि। डी रूजयलल्‍्ट, 
ट्र,मा एय रैनेडो डेमोफेंट दस मे प्रस्याव राष्ट्रपति पे । 
डेमोफटिश एछ (0६॥9०८9॥0 ९8709) 

अपाय प्रारस्मित' पाल में यहू दल सघीय धात्तन झी शक्ति म वृद्धि, साम्राज्य 
याद, रक्षित व्यापार एय जद्गाजा ने लिए आधिए अनुदान देने की नीति का विरोधी 
था। दासता ये प्रश्न पर इस दल ने उसके उम्ूलन का विरोध विया था। फलस्वरूप 
कई दशका तय अगरियी राजनीति मे इसका प्रभाव अत्यधिक कम हो गया घा। इस 
दल ने उनीसयीं सदी मे इपका के हिता को सरक्षण प्रदान किया था। प्रथम विश्व 
मुद्ध पाल मे दाप्ट्रपति बिल्सन ने परम्परागत विदेश-नीति मं परिवततन किया था। 
पह अतर्राष्ट्रीयता एवं विश्व घान्ति या समथक था। डेमोफ्रेट राष्ट्रपति एफ डी 
रूजवेल्ट न॑ विश्यब्यापी आधिक मदी से राष्ट्र के उद्धार हतु 'नवीन कार्यक्रम' (९९७ 
७४ ?7०87भ॥॥7०) के अधीन आधिक मामला म राज्य के हस्तक्षेप का समथन 
क्या था । रिपब्लिकन दल की अपक्षा डेमोफ्रेट दल ने सपीय घासन समयक नीतियां 
का अधिन निर्माण किया है। 4952 ई म इमोफ्रेड दल ने शक्तिथाली सुरक्षा 
योजता द्वारा यूरापीय देशों की सावियत साम्राज्यवाद से सुरक्षाय सामूहिक नीति का 
अनुगमन किया था। विश्व श्ातति को दल ने अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। 
आज भी दक्ष इस नीतिया का समर्यक है | 
रिपम्लिकन दत्त (२०७७७॥०७७ ए2॥9) 

प्राश्म्म मं यह दल शक्तिशाली सघीय सरकार का समथक था एवं सविधान 
की उदार व्याख्या पर बल देता था। लिकन के दाप्ट्रपति बनते पर इस दल का वास्त- 
विक उद्मव एवं विकास हुआ भर 860 ई से 93 ई तक थोड़े से अतराल 
(फेवल आठ वय) से यह दल सत्तारूढ़ रहा है। यह दल रक्षित व्यापार, उपनिवेश्ञा की 
स्थापना, व्यापारिक जहाजा को उदार आधिक अनुदान देने, दासता-उमूलन, नीग्रो 
को मताधिकार देने की नीति का समथक है । इसी दल के कायकाल मे दासता का 
उ'मूलन हुआ था और 860 से 865 ई तक अमेरिकी गृह-युद्ध लड़ा गया था। इस 
गह युद्ध मे उत्तरी राज्यो की सफलता ने अमेरिकी राष्ट्र को विघटित होने सवचा 
लिया । 9वी सदी के अपने कायकाल म इस दल के समक्ष दो वडी कठिनाइयाँ आयी 
थी (॥) राष्ट्रपति ग्राण्ट के शासन काल मे व्याप्त भ्रष्टाचार, एवं (2) आतर्श्कि 
दलीय विभेद । दल म अनेक समूह थे जो परस्पर विरोधी थे अत उनम तीदत्र 
मतभेद थे । विगत शताब्दी के ज्जीतम काल में विलियम मक्निले के प्रयत्ना से दल 
विघटित होने से वचा था! 952 ई में रिपब्लिकन दल ने डेमोक्रेटिक काल में 
व्याप्त भ्रष्टाचार, अक्षमता एवं अकमष्यता की त्वीघ्र निंदा की तथा एशिया सम्बाधी 
डेमोक्रेटिक दल की विदेश नीति को असफल ठहराया था । राष्ट्रपति निक्‍्सद ने अपने 
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कायकाल म साम्यवादी चीन से मन्नी वी तथा रूस एवं चीन से सम्बंधों म॑ सुधार, 
तथा वियतनाम समस्या वे समाघान के सफल प्रयत्न किये थे। 
दोना दला थी विद॑द्व नीतिया एवं कायप्रमा मे बहुत भतर नही है। उनको 
विद नीतियाँ तात्वालिक प्रइनों से अधिक सम्बाधित होती हैं। राष्ट्रपति विल्सत ने 
अतराप्द्रीयता एवं राप्ट्र संघ की सदस्यता का समयन किया था, लेकित रिपब्लिकन 
दल का बहुमत रखने वाली सीनट ने उनक॑ द्वारा सम्पादित वार्सायी साध को अस्वी- 
कार करके राष्ट्र सघ की सदस्यता का अस्वीकृत कर दिया था। आतरिक नीतियो के 
सम्बघ मे दला मे अपक्षाकुंत अधिक मतभेद हांते हैं। राष्ट्रपति फ्रेंकतिन डी रूज- 
वल्ट ने रिपब्लिकना की अपक्षा सघीय शासन द्वारा सामाजिक कल्याण के हेतु व्यापक 
भूमिका ना प्रतिपादत किया था। रिपव्निकन दल का इसके विपरीत यह तक था कि 
इससे निजी व्यापार को हानि होगी । दोता दलो की आन्तरिक नीतियो एवं कायकरमा 
मे भपक्षाकृत भतर रहत हुए साम्य भी है। दोनो दल सामाजिक सुरक्षा के समथक 
हैं परतु फ्रियादयन के सम्बंध म दोनो दला मे क्म-बढ मतभेद हूँ ॥ दोना अमेरिकी 
दल लोकत-भ, वेयक्तिक' पूजी एवं पूजीवादी व्यवस्था के समथक है तथा समाजवाद 
एवं माम्यवाद थ' घिरोधी है। 
दलीय सगठन--दोना दला का सगठन पिरामिडाकार है। दलीय सगठन के चार 
प्रमुस स्तर है । सबसे निम्न तल पर प्रेंस्िकट समितियाँ (ऐ6७॥० (१०.0060) हैं 
प्रेस्तिक्ट मतदान का सबसे छोटा जिला है । इस समिति के प्रमुख को प्रेतिक्टमेन (ऐ:९- 
थगाणएश्या) कहा जाता है। प्रेम्रिक्ट समितियों के ऊपर जिला, काउण्टी तथा राज्य 
की केद्रीय समितियाँ होती है। सबसे द्वीप पर दल की राष्ट्रीय समिति है। इसके 
अतिरिक्त दल का अध्यक्ष एव कायकारिणी समिति होती है। प्रतिनिधि सदन एवं 
सीनेट के निवरचिता म प्रचार स सर्म्वा धत दलीय समितियाँ भी होती हैं। दोनो दलो के 
राष्ट्रीय सम्मेलन (ंधाणार/ 0०7एथा००॥) होत है । वे ही दलीय नीति निर्धारित 
करत है। दला की राष्ट्रीय समितिया द्वारा इस दायित्व को सम्पादित नही किया जाता है। 
राष्ट्रीय समिति दल का स्थायी संगठन होता है। इसमे प्रत्येक राज्य एक 
पुरुष एवं एक स्त्री को प्रतिनिधि के रूप मे भेजत है। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष का 
नाम राष्ट्रपति पद के दलीय उम्मीदवार द्वारा चुना जाता है और दल की समिति 
उसी को अध्यक्ष पद पर चुन लेती है। दलीय अध्यक्ष निर्वाचनों मे दल की व्यूह रचना के 
लिए उत्तरदायों होता है । राप्दोय समिति का अध्यक्ष दल का प्रमुख उेता नही होता 
अपितु वह केवल दलीय संगठन का प्रतीक है। राप्ट्रीय समिति का सिद्धात् में 
व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है परतु व्यवहार मे इसका काय केवल राष्ट्रपति पद के लिए 
नामजदगी का अनुमोदन तथा दलीय राष्ट्रीय सम्मेलन को बायोजित करना मान है। 
मिर्बाचन सम्बधी मामला मे राष्ट्रीय समिति का क्षेत्र राष्ट्रपति के निर्वाचन तक ही 
सीमित है। 
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अमेरिकी दला म सामा यत सत्ता एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह म केद्वित होती 
है और दलीय यान के साध्यम से इसका नियान्रण किया जाता है। ऐसे राजनीतिक 
दलीय जधिनायक को वास (8058) एवं समूह को कावस (९७००७) या रिंग (छण४8) 
कहते हैं। ये दलीय बॉस अभ्रप्टाचार, रिश्वत, कठोर दलीय निर्वाचन एवं सरक्षण 
(0भ7079६०) प्रदान करके जपनी सत्ता को बनाये रखते हू । प्राय इनके द्वारा विभिन 
निर्वाचनों म॑ं दलीय उम्मीदवारों का चयन क्या जाता था। विगत शताब्दिया में 
निर्वाचन के इन दोषा को दूर करन के लिए कई सुधार किये गये हैं, उदाहरणाथ-- 
दलीय नेता द्वारा दलीय उम्मीदवारा के चयन के स्थान पर प्राइमरी निर्वाचन (छा॥ 
7879 ९॥९०॥०॥$) का सूत्रपात किया गया है । प्राइमरी निर्वाचनों म॑ विभिन्‍न 
सिर्वाचनों के सम्वधो म॑ दलीय उम्मीदवारों के विषय म॑ दलीय सदस्यों द्वारा मिणय 
लिये जाते ह । राज्या द्वारा प्राइमरी निर्वाचना के सम्बंध मेविधियां का निर्माण किया 
गया है। इस प्रकार के निर्वाचन प्राय सामाय निर्वाचन के दो या तीन माह पूच 
होते हैं। प्र।इमरी निर्वाचनां मे जिस दलीय व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते है 
वही उस क्षेत्र से दलीय उम्मीदवार होता है । 

अमेरिकी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिठिश दलां की भाँति सुसगठित 
एवं अनुश्ासित नही है। फलस्वरूप दलीय सदस्या के मध्य महृत्वपुण प्रश्ना पर मत 
भेद होते है । परतु काउण्टी एवं नगर-स्तर पर दलो केसगठन अपेक्षाकृत सुसगठित हैं । 


(०२४ ए४एा'श $५ाष्टीश) 

एकदलीय पद्धति मे देश भे एक ही दल होता है एबं उस राजकीय संरक्षण 
भी प्राप्त हांता है। इस प्रकार की व्यवस्था साम्यवादी देशो एव द्वितीय विश्व युद्ध के 
पूव जमनी एवं इटली तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरात एशिया एवं अफ्रीका के 
कुछ नवोदित्त स्वत्त तर राष्ट्रा म पायी जाती है । नाजी जमनी तथा फासिस्ट इटली 
में एकदलीय व्यवस्था थी । सोवियत रूस, साम्यवादी चीन तथा पूर्वी यूरोप के 
अनेक देशों मं केवल साम्यवादी दल का ही अस्तित्व हैं। एकदलीय व्यवस्था सवप्रथम 
सोवियत सध मे स्थापित हुई थी । इसके पश्चात फासिस्ट इटली (923 43) एच 
नाजी जमनी (933 45) म एकदलीय अधिनायकत्व स्थापित हुआ था। यूरोप मे 
पुतगाल एवं तुर्की मे मी बुछ समय तक एकदलीय व्यवस्था रही है । द्वितीय विश्व 
युद्ध के पश्चात घाना*, वीनिया”, वर्मा आदि देशा म एकदलीय पद्धति को स्वीकार 
किया गया है । 





46 राष्ट्रपति नक्रूमा के समय में घाना मे एकदलोय व्यवस्था स्थापित की गयी थी 
युगाष्डा मे दलीय अधिनायकत्व तो नही किन्तु व्यक्तिगत जधिनायकत्व है। 
47 कीतिया में मी एकदलीय व्यवस्था है । 
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एक्दलीय पद्धति की प्रमुख विश्येपताएँ निम्तवत है ** 

(।) दला की स्थापना के पृथ ही सामायत उनके उद्देश्यी की घोषणा कर दी 
जाती है परन्तु एकदलीय पद्धति म दला की स्थापना के पश्चात ही उसके पिद्धा-तो 
का मिरूपण किया जाता है। उदाहरणाथ, मुस्तोलिनी के सत्तारूढ़ होने पर ही फासीबाद 
के सिद्धा'तो को विकसित किया ग्रया ॥१ सोवियत रूस मे भरी 2927 की ऋतीत के 
परचात साम्यवादी दल का एकाधिकार है तथा 936 के सविधान द्वारा साम्यवादी 
दल को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। 

(2) एकदलीय व्यवस्था में दल एवं शासन में सीधा एवं स्थायी सम्बन्ध 
होता है । दोनों एक दूसरे से सम्बाधित होते हैं और शासन पर दल का पृण निय-जण 
होता है । 

(3) दलीय अनुशासन कठोर होता है तथा दलीय नेताओं की उपासना की 
जाती है । 

(4) सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हीता है । 

(5) विरोवी दलो, विचार-स्वातत्य एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा 
अय व्यक्तिगत स्वत त्ताओं का निममतापुवक दमन किया जाता है। 

एकदलीय पद्धति का उदय एवं विकास 

यूरोपीय महाद्वीप मे ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रास को छोडकर किसी भी देश भें 
शासन का सफल सचालन सम्भव नही हो सका है । द्विदलीय एवं बहुदलीय पद्धति की 
असफलता इसका प्रधान कारण है । दलोय शासन की सफलता के लिए यह नितातत 
आवश्यक है कि मतदाताओं मे सामाजिक लक्ष्यों और राजनीतिक आद्शों क्रे विषय 
में मतैवय हो | यदि मतदाताओं में इस सम्व घ में मतभेद हो तथा ये सभी एकमत 
होकर सामा-य लक्ष्या को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो दलीय शासन की 
सफलता संदिग्ध है। द्वितीय विश्वयुद्धके उपरा-त यूरोपीय देशो की जनता मे इन राष्ट्रीय 
लक्ष्यों के सम्बंध मे तीत्र मतभेद उत्पन हो गये थे । विभिन विचारों एवं सिद्धातो 

तथा नंतृत्व के लिए हाने वाले सघर्षों में दला ढ्वारा एकता एवं व्यवस्था की स्थापना 
की जाती है तथा वे शासन के निर्माण को सम्मव बनाते है । जनता को अपने विचारों 
के अनुकूल घनाने मे सफल होने वाला दल निर्वाचनों में बहुमत भाष्त करने में सफल 
होता है तथा सत्ता हस्तगत करता है। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरातत यूरोपीय देशा मं 
चाछित राष्ट्रीय एकता, सास्क्ृतिक सहयोग तथा जातीय एवं धामिक सहिष्णुता का अभाव 





8 ॥ 

48. (8एघ८०९ ऐपफरकडइट:. #गैमाब्व टेक्ामक 80०: 

49 नाजीवाद के सिद्धा ता के बारे म यह मत सत्य नही है। वर ने है 
आत्मकथा (शा [(८ए.) म अपने विचारा एवं सिद्धातो का सत्तारूढ़ होम 


के पृव ही उल्लेख कर दिया था । 
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था, फलस्वरूप विभिन दल परस्पर सहमत न हो सके तथा प्रथम विद्वयुद्ध के पश्चात 

इटली एवं जमनी म॑ एक के बाद एक लोक्तस्त्रीय शासन ऊ्मश घराशायी होते गये। 

9]7 ई भें लाल का त के पश्चात रूस मे साम्यवादी दल की सत्ता स्थापित हुई थी । 
इटली मे एक्दलीय व्यवस्था के उदय के निम्न कारण थे 

(।) पोष ने इटली की सरकार द्वारा पोप के प्रदेशों को छोनने के कारण 
कैथोलिक मतदाताओ का मत देने से वजित कर दिया था। तथा मुसोलिनी की सरकार 
को मायता प्रदान नही वी थी | 

(2) इटली के विभ्निन्न दल राष्ट्रीय संगठन न रहकर जी हुजूरो के समूह बन 
गये थे। जनता मे सामती मनोवृत्ति का प्राघान्य था| प्रतिनिधि सभा के सदस्य 
माजियों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए ससद म उनका समयन करते थे । इटली 
का संसदीय जीवन अ्रष्ट हा चुका था । 

(3) अपने को सत्ता मे रखने के लिए मजीगण ससद में एक ग्रुट को दूसरे से 
लडाते रहते थे । फलस्वरूप दला के कायक्रम राष्ट्रीय दृष्टि से निर्धारित न किये जाकर 
दल के प्रमुख नेताजों द्वारा अपने च्यक्तिगत हिंतो की हृष्टि से निश्चित किये जाते थे । 
सामा ये जनता में ससदीय जीवन एवं “यवस्था के प्रति तीत्र असतोप था। 

99 ई मे इटती में समाजवादी सबसे दडी सरया में थे और समाजवादी 
दल सबसे बडा दल था । परतु उनमे मतक्‍्य नही था। वे एक दूसरे की आलोचना 
करते रहते थे। कोई दल सवसम्मत कायत्रम स्वीकार करन को तैयार नहीं था ) मुसो 
लिनी ने फासी टल की स्थापना की थी ) 3920 ई मे इटली मे साम्पवादियों के 
नेतृत्व में अनेक हडताले आयोजित की गयी । देश मे क्राँति की हवा तीत्र गति से चल 
रही थी । इसी समय हडतालियों एव कारखानेदारो मे समझौते हो गये । शासन की 
असफलता स्पष्ट हो गयी थी। इन अराजक परिस्थितियों मे मुसोलिनी को अपने दल 
को सशक्त बनाने का अवसर मिल गया। अपने विरोधियो---समाजवा दियो एवं साम्य- 
वादियो--के विरुद्ध मुसोलिनी ने सीधी कायवाही के अस्त को जपनाया। उसका नारा 
था 'लाल खतरे से सावधान! । उसने हडतालो को दवा दिया तथा सम्पत्ति के अधि- 
कार को स्वीकार करने की माय को ) इनसे आकपित होकर उसके दल में अनेक 
सदस्य शामिल हा गये । 492 ई के पश्चात फासी दल की प्रगति दुत गति से होने 
लगी । राष्ट्रीय सम्मान तथा प्रतिप्ठा की रक्षा का उसने शखनाद किया और इटली 
को विश्व का नेता बनाने का आइवासन दिया | उद्योगपतियों ने फासी दल का समयन 
किया । जनेक श्रमिक संगठनों का भी फासी दल ने संगठन किया। 28 अक्टूबर, 7922 
ई को फासिस्ट मलेक्षिया को सगठित करके मुस्नोलिनी ने रोम को घेर लिया। उसमे 
रलवे स्टेशात, डाकखाने एवं नगर पर अधिकार कर लिया। राजा ने प्रधानमत्री 
के परामश को स्वीकार करते हुए सनिक कानून वी घोषणा न करके सा त्रिमण्डल 
को विघटित कर दिया तथा मुसोलिनों को नवीन मौनिमण्डल बनाने के लिए 
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आमस्त्रित किया । 29 अक्टूबर, 922 ई को मुस्तोलिनी मिश्चित शासन का प्रधान 
बना। सत्ता मे आने पर उसने शीघ्र ही अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लिया। 
924 ई मे एकरवो निर्वाचन विधि (4८८७० पाल्टागर 729) वनाने में मुस्तो- 
लिसी सफल रहा। फलस्वरूप निर्वाचना म बहुमत प्राप्त करने वाले दल को विधान 
मण्डल में दो तिहाई स्थान प्रदान किये गये । इस प्रकार किसी समूह की सहायता के 
बिना ही वहुमत दल को शासन म॑स्पप्ट बहुमत का अधिकार प्राप्त हो गया । इसके पद्चात 
मुसोलिनी ने अपने एक के वाद दूसरे विरोधियों का सफाया करना प्रारम्भ कर दिया। 
इटली में आतक का राज्य स्थापित कर दिया गया । प्रेस पर नियनण था। सभी 
गर-फासीवादी दलो को विघटित कर दिया गया । स्थानीय शासन को भी समाप्त कर 
दिया गया। समी सरकारी कमचारियो एवं विद्यालयों के प्राचार्यों को फासीवादी दल 
के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बाध्य किया गया। 928 ई के पश्चात चेम्बर 
ऑफ डेपुटीज के सदस्य फासीवादी दल की आ्राण्ड समिति (57970 (00776) द्वारा 
नियुक्त किये जाने लगे। 939 ई मे चेम्बर ऑफ डेपुटीज के स्थान पर फापसिया 
एवं कॉरपोरेशन सदन की स्थापना की गयी । सक्षेप मे, मुसोलिनी इटली का सर्वेसर्वा 
बन बैठा और उसने फासी दल के सहयोग से इटली म सर्वाधिकारवादी राज्य की 
स्थापना की । राज्य का आधथिक जीवन पर पूण निय त्रण स्थापित किया गया तथा 
निगम राज्य (2090786 8:800) की स्थापना की गयी । 

जमनी मे 99 में अनेक दल समूह ये । वे एक दूसरे की तीज आलोचना 
करते थे । बीमर सविधान (१८णाद्ा 00757/77०) के अतंगत राष्ट्रपति एवं 
ससद---रीस्टाग--को चुनने का अधिकार जनता को प्रदात किया गया था। अत 
सविघान द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक समूह को प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन दिया गया 
था। सत्ता का केद्ध कायपालिका की अपेक्षा विधानमण्डल को बनाया गया था। 
चा सलर (प्रधानमत्री) अपने मन्त्रिया सहित रीस्टाग के प्रति उत्तरदायी होता था। 
लेकिन रीस्टाग मे 2 से भी अधिक राजनीतिक समूह थे जोर सावजनिक उद्देश्या की 
दृष्टि से उनमे कोई समावता नही थी। विभिन्न समूहो क॑ परस्पर विरोधी आधिक 
हिंत थे। इनम सौदेवाजी के पश्चात ही किसी प्रकार की एकता स्थापित हो पाती थी 
और तत्पश्चात ही कोई राजनीतिक कदम उठाना सम्मव था। मिश्चित माज्रिमण्डला 
का निर्माण बहुदलीय पद्धति की सहज विशेषता होती है। इन मिश्चित मा त्रमण्डलां 
का कायकाल उनका निर्माण करने वाले विभिन्न समूहा के आधिक हितो म एकता पर 
निभर होता है | अत व्यवहार म मिश्चित मात्रमण्डल बल्पकालिक होते थे । जमनी 
में मिश्रित मीजमण्डला के उत्थान एवं पतन होते रहते थे  99 से 936 ई के 
मध्य तक करीव 30 माजरिमण्डल बने और विगडे थे। कायपालिका की अस्विस्ता 
एवं विधानमण्डल की अक्षमता के कारण शासन की सत्ता व्यवहार म नौकरशाही के 
हाथो मे अनजान ही हस्तातरित हो गयी थी। साम्यवादिया एवं समाजवादिया सहित 
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जनता के एक वग में इस स्थिति के प्रति अत्यधिक असंतोष उत्पन् हो गया था। 
इस बीच मे 930 ई की विश्वव्यापी आर्थिक म्‌ दो ने जमन अथ व्यवस्था को पूरी 
तरह नष्ट अ्रष्ट कर दिया था । मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी तथा आथिक सकट में वस्तुओं 
के अभाव के कारण जनता में तीद्र असातोप व्याप्त था। देश मे उचित एवं सद्चक्त 
नेतृत्व की कमी थी । डूबत गो तिनके का सहारा होता है। जमन जनता राष्ट्रीय 
समाजवादी श्रमिक दल (नाजी दल) की ओर भुकने लगी। सितम्बर 930 ई के 
निर्वाचत्तो भ॒ दल को 65 लाख मत प्राप्त हुए । 933 ई के मिर्वाचनों में रोस्टाम 
के 647 स्थानों में से 288 स्थाना पर नाजी दल का कब्जा हो गया था। सत्तारूद 
होने पर इस दल ने साम्यवादियों तथा आय समाजवादी लोकता। तक दल्लो को प्रृणत 
दबा दिपा। हिंटलर ने आज्ीमक विदक्ष नीति का अनुगमन किया। देश से यहूदियों ५ 
का चहिष्कार किया और लाखो की सख्या मे उनकी हत्या भी की गयी। फलस्वरूप 
गहूदी जभनी को छोडकर भागने लगे थे । नाजी दल ने रक्त की शुद्धता का नारा 
लगाया । नाजी दल ने आय जाति की नोमेडिक (१३०77४0/०) शास्ता की जमन जाति 
को रक्त की हष्टि स श्रेष्ठतम जाति तथा उसे शासन का जन्मजात अधिकारी होने की 
घोषणा को । 

जमसी में इस प्रकार न्ताजी दल के नेता (फ्यूरर) हिंटलर का अधिनायकत्व 
स्थापित हो गया था ) सारी सत्ता उसके हाथो म के?द्रत थी। नाजी दल के सता में 
आते के पश्चात इदली के फासीवादी दल की भाँति जमतो म॑ सर्वाधिकारवादी संश्य 
की स्थापना की गयी । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर राज्य का निय तण स्थापित कर 
दिया गया । नाजिया ने लोकत न का बेहिप्वार कर दिया । जमनी में समी विरोधी 
दल] को समाप्त कर दिया गण( ६ द्वितीय विद्वयुद्ध के पुथ एक्दलीय पद्धति सोवियत 
रूस में भी स्थापित हो ययी थी । 948 ई में चीन मे भी एक दल--साम्यवादी 
दल--की स्थापना हो चुकी है । 

सोदिएत रूस एप सस्यवदी दल 

रूस में साम्यवादी दल 'सवहारा वर्ग के अग्रगामी दस्ले“” की भूमिका निभाता 
है। यह लोकत त्रवादी देशों की भाति केवल राजनीतिक दल नहीं है, बहू नये समाज 
का निर्माता एव इस हतू शाततर का सूभाघार है। इसका अनुशासन फौलादी है। 
सोवियत रूस म शासन छुव दस आपस मर घुले मिले हैं। यय्यपि शासन एवं दल दोगा 
के पृथक-पृथ& समठन हैं. परतु शासन की कायपद्धति वा निर्देशन एवं तियत्रण दंल 
द्वारा ही किया जाता है। नव समाज के निर्माण मे साम्यवादी दल की भुमिका पर 
सेलिन मे विस्तार से प्रवाश डाला है । वहू मावस की स्वत ऋन्‍्ति की धारणा की 
नही मानता था, अपितु उसके अनुसार सवहारा वय का नेतृत्व ऋतिकारी वृद्धि 
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जीवी वग द्वारा ही सम्मद है। सामाजिक परिवतन के वज्ञानिक नियमो का इस जान्ति 
बारी थुद्धिजीबी वग का ही भली प्रकार ज्ञान हांता है अत वही ऋ्रान्ति सम्वधी अपे- 
क्षित कदम उठा सकता है। 

झूस म साम्यवादी दल दक्ष का एकमात्र दल है । सविधान मे साम्यवादी दल 
गो हो एकमात्र दल पोषित क्या गया है एवं सोवियत निर्वाचनों में केवल यही दल 
माय ले सकता है ।! श्रमिय्र बग्र और महनतकश लोगा के विभिन्न स्तरा के अत्यधिक 
सक्रिय एवं राजनीतिक' रूप से चेतन नागरिक रूस के साम्यवादी दल में सगठित होते 
हैं। यह (दल) समाजवादी प्रणाली क॑ भेहनतकश लोगो को संग्रठित करमे मं 
अग्रगामी शूमिका निमाने के साथ-साथ समो प्रकार के सावजनिक एवं राज्य के सम- 
ठना का प्रमुस केंद्र है ।/ लेनित न साम्यवादी दल के दायित्वों को स्पष्ट करते हुए 
पहा था “शासन परने के लिए क्राततिकारिया की एक सेना--सघप म दीक्षित साम्य- 
वादिया--वी आवश्यकता है । हमार पास साम्यवादी दल ऐसी ही सना है यदि 
दल को हटा दिया जाय तो यथाथ रूप मे रूस मं सवहारा वंग का अधिनायकत्व 


स्याएत नदी हो सफगा । 


साम्यवादी दल का समठन 
साम्यवांदी दल या सगठने पिरामिडाकार है | सबसे निम्न तलीय भौर छोटी 


इफाई प्रारम्मिक दसीय सगठन है। उसके ऊपर क्रमश जिला एवं क्षेत्रीय दलीय 
संगठन हैं तथा सवस ऊपर राष्ट्रीय सगठन है । इनका विस्तृत विवरण निम्नवत्‌ है 
प्रारम्भिक दलीय सगठन (प्रदस)--प्रारम्म मे इह॑ सल (८५) कहा जाता 
या परन्तु अब प्रारम्मिक दलीय सगठन (प्रदस) की सज्ञा दी जाती है । यह साम्यवादी 
दल की सबस छोटी सगठनात्मक इकाई है । प्रत्यक कारखाने, ग्राम, स्टोर, कार्यालय 
सामुदायिक कृषि फाम, विद्यालय, चिकित्सालय तथा गर-नौद्योगिक प्रतिष्ठादो में इस 
(प्रदस) को स्थाएता की जा सकती है! देख के कायक्म मे विश्वास रखने वाले एवं 
उनका अनुगसन करने वाले किसी सस्था और प्रतिष्ठान में कायरत कम से 
कम तीन सदस्य इसकी स्थापना कर सकते हैं। दुसरे शब्दों मे, तीव सदस्या से इस 
प्राथमिक इकाई का गठन किया जा सकता है। लेकिन इस संख्या से कही अधिक 
सदस्य प्रारम्मिक दलीय सगठन में शामिल होते हैं ॥ 965 ई मे 3,,907 प्रार- 
स्मिक सगठत थे। 946 ई में इनकी सख्या 28 लाख थी) जिन प्रारस्मिक सगठता 
में 5 सदस्य होत हैं उत्तम सात सदस्यो की एक कायकारिणो समिति का । इसे 
ब्यूरो (8प्ा८8०) कहते हैं । श्रारम्मिक सयठत का अमुख सदस्य इसका मानी होता 
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है । इसका कायकाल एक वष होता है। जिन प्रारम्मिक सगठना की सदस्य सख्या 
१50 होती है उनमे वेतनिक मजी नियुक्त किये जाते हैं जो पूरे समय तक दल का ही 
काय करते हैं । 
प्रारम्मिक सगठनों द्वारा सगठनात्मक एवं विरोध तथा प्रदशन सम्बधी काय 
सम्पादित किये जाते है तथा नवीन सदस्यो की भर्ती एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था 
की जाती है। कारखानो एवं सहकारी फर्मों के प्रारम्मिक सगठन उत्पादन के निर्घा- 
रित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्व करते हैं तथा श्रमिकों में अनुशासन की 
स्थापना करते हैं। प्रारम्मिक समठन के सदस्या का ही यह दायित्व है कि संदस्यो 
हारा दलीय कायक्रम का उल्लधन नही किया जाता तथा दलीय निर्देशानुसार ही काय 
सम्पादित किये जाते हैं । 
जिला, प्रातोय या क्षेत्रीय दसीय समठन--प्रारम्मिक दलीय सगठत के 
ऊपर शहर, ग्रामीण क्षेत्र एव कृपक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के दलीय सगठन होते हैं। 
इनके ऊपर जिला और उनके ऊपर प्रान्तीय या क्षेत्रीय दलीय सगठन होते हैं। प्रार 
म्मिक सगठनों के सदस्य अपने से ऊपर के दलीय सगठनो के सदस्यो एवं प्रतिनिधियों 
को निर्वादित करते हैं । शहरों और ग्गीण क्षेत्रों तया दलीय सगठन और जौद्योगिक 
क्षेत्रों के सदस्या द्वारा प्रातीय दलीय सगठन के सदस्या को निर्वाचित किया जाता है। 
शहर, ग्राम्य क्षेत्र, कृषक तथा ओद्योगिक क्षेत्रा के दतीय सगठन की एक काय समिति 
होती है, जिसके अधिवेशन प्रति तीसरे माह होते हैं । इसके कई सचिव (8008४7५) 
होते हैं । इनमे से एक “प्रथम सचिव” कहलाता है । इन सगठनों का काय अपने क्षेत्र 
के प्रारम्मिक दलोय सगठनो तथा गेर दलीय संगठनों (यथा---श्रमिक सघो, युवक सम- 
उनो एवं सहकारी समितियो) के कार्यों का निरीक्षण एवं पथ प्रदशन करना होता है । 
प्रातीय दलीय सगठना के ऊपर विभागीय, क्षेत्रीय या गणत त्रीय दलीय सग- 
उन हाते हैं । 966 ई के पूव इनकी बेठके प्रति दूसरे दिन होती थी । परतु अब 
इनकी वठक प्रति चौथे वप होती है। दलीय सम्मेलन द्वारा प्रातीय दलीय काय- 
समिति, चार सचिव एवं विभागीय सगठन के लिए सदस्या को निर्वाचित किया जाता 
है । समी सगठना के सदस्यों का निवाचिन अप्रत्यक्ष रीति से होता है । 962 ई के 
पश्चात प्रान्त मे दो प्रकार के सगठन हो गय हैं---एक के द्वारा कृषि तथा दूसरे के द्वारा 
ओद्योगिक हितो का निरीक्षण किया जाता है । प्रत्यके गणराज्य की दलीय कांग्रेस 
होती है जो गणराज्य म दल का सर्वोच्च अग है | 
अखिल सघीय साम्यवादो कांग्रेस (8॥ एंगराएय 00787०59)---उपर्युक्त दलीय 
सगठना के ऊपर अखिल सघीय साम्यवादी काँग्रेस होती है। इसके सदस्यों को गण 
राज्या की दसीय कांग्रेसा द्वारा चुना जाता है । पुराने दलोय नियमा के अनुसार काँग्रेस 
का अधिवेद्दन प्रति तीन वष पश्चात होना चाहिए परन्तु 952 ई के नवीन नियमा- 
नुसार वाँग्रेस का अधिवेशन प्रति चोथे वप आयोजित क्या जाता है। परतु इस 
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नियम का अनिवायंत पालन नही किया जाता है । पुराने नियमा के अधीन अखिल 
संघीय कांग्रेस के सत्रो के अन्तराल मे दलीय सम्मेलल (शा) 0०००) 
आयोजित करने की व्यवस्था थी। 939 ई से जागाभी 5 वर्षों तक दल की 
काँग्रेस का कोई अधिवेशन नही हुआ था । स्मरणीय है कि 97 (ऋ्रातत) के पश्चात 
925 ई तक प्रति वपष काग्रेस के अधिवेशन होते रहे थे ।४ दलीय सम्मेलन 
(?2४79 0०ए्रथि&००) के अधिवेद्यन प्रति व काँग्रेस के अधिवेशनों मे ही भायोजित 
किये जाने की व्यवस्था है । लेकिन इस नियम का पूणरूपेण अनुगमन नही किया जाता। 
94[ ई से दलीय सम्मेलब के अधिवेशन ही नहीं हुए हैं। यह दलीय नीति से 
सम्बाघित तात्कालिक समस्याओ पर विचार करता है (दलीय नियम सरया 37) ॥8 

अखिल संघीय काग्रेस के अधिवेशन दीघकाल तक आयोजित नही होते हैं। 
यद्यपि दलीय नियमो के अनुसार कांग्रेस द्वारा ही दल की नीति निर्धारित को जाती 
है, तात्कालिक महत्व के प्रइ्ना के सम्बंध मे निणय क्ये जाते हैं तथा दल की केद्रीय 
समिति का चुनाव किया जाता है लेकिन दलीय सत्ता का केद्ध काँग्रेस के अआयन कही 
है । कांग्रेस का अधिवेशन सामायत 5 दिन से अधिक नही चलता है । 

केखद्रोप समिति--यह दल का सर्वाधिक महत्वपूण अग है। इसके सदस्य 
अखिल सधीय काग्रेस द्वारा गुप्त मतदान की रीति से चुने जाते हैं ॥ 98 ई मे 
इसमे 5 सदस्य तथा 8 प्रत्याशी (0076463) हुआ करते थे। सन्‌ 964 ई 
में इसकी सदस्य-सरुया 7] थी । अब इसमे 33 पूण एवं 22 वेंकल्पिक सदस्य हैं । 
इसके अतिरिक्त 68 वैकल्पिक सदस्य या प्रत्याशी होते थे । वप मे केद्वीय समिति के 
3 से 2 तक अधिवेशन होते थे । नवीन दलीय नियमा के अनुसार केद्भीय समिति के 
प्रत्ति घप कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए केद्रीय समिति दल की चीवि 
निर्धारित करती है । यह दलीय सगठन की घुरी है। केद्रीय समिति सस्थान के निददे- 
शक का काय करती है एवं सोवियत गणराज्य के शासनत-त्र के समी अग इसके निर्दे 
शन मे ही निणय करते हैं । यह दल एवं शासन के मध्य की कडी है एवं का कांग्रेस के 
सजावसान काल में दल के सम्यूण काय का निर्देशन करती है। यह समिति दलीय 
समाचार-पनो के सम्पादक मण्डल के सदस्यां की नियुक्ति के ललावा दलीय कोप की 
व्यवस्था और दलीय सस्थाओ के कार्यों, नियुक्तियों एव नौतिया का मागदशन करतों 


है । यह दल के ज्लोता एवं शक्तियों का विभाजन करती है ।“ 
दलीय केद्वीय समिति का आकार काफी वडा है। अत उसके द्वारा उप- 
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समितियों एवं अधिकारियों को काय सौंप दिय जात हैं। वेद्रीय समिति का एक 
अध्यक्ष, एक महासचिव, अनेक सहायक सचिव तथा दो उप-समितियाँ द्वोती हूँ । इनम 
से एक उप समिति राजनीतिक समिति (?070ए:८४०) वहलाती है । यह व्यवहार मं 
केद्रीय समिति स अधिक श्षक्तिय्याती है । '*द्गीय समिति सत्ता का नन्तिम अभिष्ठान 
नही है ।/ इसके बहुत कम अधिवेशन होते हैँ । यह आयार म पर्याप्त वडो है। अत 
नीति-निर्धारण एवं अपन दायित्वा के सम्पादन की हृष्टि से कंद्वीय समिति बनुप- 
युक्त है।? 

राजनीतिक समिति या दलोय प्रेंसोडिपम (?णा9णट्वए 0 एिल्शएाएणया 
०६ (४५ ?४70/9)--दल की वास्तविक सत्ता राजनीतिक स्मित्ति म निहित होती है । 
इसका अध्यक्ष दल का महासचिव होता है । यह दल का सर्वाधिक शक्तिशाली सदस्य 
होता है । इसकी स्थापना दलोय कांग्रेस द्वारा 99 ई मे की गयो थो । यहू समिति 
नीति सम्बधी महत्वपूण विषया का निणय करती है। सभी महत्वपूण आधिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक, आन्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निणय समिति द्वारा किया 
जाता है। घासन के विभिन्न विभागा द्वारा समिति को प्रतिवेदन दिय जात हैं। 
इसके अधिवेशन गुप्त होत हैं। समिति द्वारा जिस रीति से निणय किय जात॑ हैं उसम 
मतभेदा का पान होना सरल काय नही है। कुछ आलोचका वा कपन है. कि समिति 
में पर्याप्त वाद विवाद होता है । सदस्या मे परस्पर मतभेद मो होते हैं।* स्टालित 
साम्यवादी दल का महामत्री था एवं बहुत समय तक समिति का अध्यक्ष रहा था। 
वह राजनीतिक समिति के निणयो को प्रमावित करता था ।” राजनीतिक समिति के 
बप मे प्रति सप्ताह अनेक सम्मेलन होते रहते हैं । इस समिति की अन॑क समितियाँ 
एवं आयोग होत हैं, ये समितियाँ विभिन्न मामला थी देखमाल करती हैं | राजनीतिक 
समिति सोवियत रूस म, आग के दाब्दा मे, सम्पूर्ण दतीय संगठन की जाधारशिला 
है ।? यह सामूहिक निर्देशक है | यह केद्वीय समिति का केद्बीय तत्व है । यह दल में 
सत्ता का केवल केद्र ही नही है, इसके सदस्य भी स्थायी होते हैं। एक लम्बे समय 
तक स्टालिन एवं उसके सहयोगियो का इस समिति पर अधिकार रहा था 2 सिद्धान्त 
मे राजनीतिक समिति केद्रीय समिति को उप समिति है । अखिल सघीय कांग्रेस के 
अधीन होते हुएं भी राजनीतिक समिति वास्तव म दल का सर्वोच्च अग है। राजनीतिक 
समिति समाजवादी व्यवस्था की समस्त शाखाओ का क़ियात्मक निर्देशक है। 

952 ई भे 9वी दलोय बाँग्रेस ने राजनीतिक समिति के स्थान पर प्रेसी 
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डिम्म को स्थापना की है । इसको कुल सदस्य सख्या 36 है, जिसमे 25 पूण एवं 
!4 वकल्पिक सदस्य होते हैँ । साम्यवादी दल के सदस्या के अतिरिक्त केद्रीय योजना 
नायोग के भी बुछ सदस्य प्रेसीडियम के सदस्य होते है लेकिन वाल्तविक सत्ता 
प्रेसीडियम के 4 या 5 प्रमुख सदस्यों के हाथा मे ही हीती है । स्टालिव की मृत्यु के 
परश्चात प्रेसीडियम की सदस्य-सस्या को धटाकर [4 कर दिया गया है। इने 4 
सदस्यो मे 0 पूर्ण एवं 4 आय सदस्य होते है ।* 
साम्यवादी दल के अन्य जभिकरण एवं सस्याएँ 

राजनीतिक समित्ति के अतिरिक्त दल की केद्रीय समिति की एक संगठन 
समिति (080070) होती घी । इस समिति की स्थापना 99 ई भें की गयी थी । 
जेशिन 952 ई मं इस समिति को समाप्त कर दिया गया है। राजनी तिक समिति एव 
समगठन समिति म॑ कोई स्पप्ट काय विभाजन नही था। साम्यवादी दल के अधिकाश 
प्रभावशाली नेता इसके सदस्य हुआ करत थे लेक्नि यह समिति राजनीतिक समिति 
से कम महत्वपूर्ण पी । इस समिति के सदस्यों की सख्या 5 से 3 तक रही थी । धीरे 
घीरे दल का सचिवालय इस समिति के दायित्वों को सम्पादित करने लगा था । यह 
समिति दलीय सगठन एवं कायपालिका सम्बधी काय करती थी ।% 

सचियालय--सचिवालय दल के कार्यों को सचालित करने वाला वास्तविक 
निर्देशक यन्त्र है । 4952 ई के नवीन दलीय नियमों के अनुसार महासचिव के 
स्थान पर सचिवालय म 0 सचिवा की तियुक्ति की गयी है। स्टालिन की मृत्यु के 
पश्चात यह सख्या घटाबर 5 कर दी गयी है| स्मरणीय है कि !922 ई से लेकर 
अपनी मृत्यु तक स्टालिन ही महासचिव था और वह सचिवालय के कार्यों का निय-वक 
एवं निर्देशक था | सचिवालय सोवियत रूस म दलीय कार्या के नियात्रण एवं निरीक्षण 
के लिए उत्तरदायी है। यह अनेक अनुमागो एंव कार्यालयों मे विभाजित है | 

दल के क्षेत्रीय, जिलास्तरीय तथा स्थानीय सगठनो के अतिरिक्त सलग्न संगठन 
भी होते हैं । दल के नवमुवका के सगठन हैं । वे कोमसोमोल (/807750770)), पायनियर 
(0॥0762:9) एवं आव्टोब्रिस्ट (0०0०७॥४७) के नाम से पुकारे जाते हूं। कोमसो- 
मोल में 25 से 26 व, पायनियर में 0 से 6 वप एवं बॉक्टोब्रिस्ट मे 8 से ३] 
बप तक की आयु के युवक एवं वालक होते हैं। इन सगठता का काय दल के नव- 
युवकों एवं बालक-बालिकाआं को साम्यवादी भावना से दीक्षित करना है। कोमसो 
मोल साम्यवादी दल वा महत्वपरुण उपकरण है । इनके सदस्या की सख्या लाखा मे 


होती है ४४ 
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साम्यवादी दल को सदस्यता 
साम्यवादी दल के सगठन में विशेष सावधानी वरती जाती है। हर व्यक्ति 
साम्यवादी दल का सदस्य नही हो सकता, केवल दल म निष्ठा रखने वाले चुने हुए 
व्यक्तियी को ही सदस्य बनाया जाता है। दल के सक्रिय सदस्या की सख्या बहुत कम 
होती है । लेनिन का कथन था कि दल की “सदस्यता कम करके दल की शक्ति में 
वृद्धि कीजिए / 922 ई में लेनिन की यह शिकायत थी कि दल आकार में बडा है 
और अवसरवादी तथा लोमी व्यक्ति उसम घुस आये हैं (४ साम्यवादी दल के नेता 
ब्रिदेत, फ्रास या मारत के लोकताभिक दलो के नेताओ की भात्ति बिना किसी भेदभाव 
के सभी व्यक्तियों को दल का सदस्य बनाने की नीति के विरोधी हैं। स्टालिन के 
अनुसार “प्रत्येक व्यक्ति दल का सदस्य नही हो सकता। इस दल की सदस्यता से 
सम्बंधित कठिनाइयो एवं भफावाता को भेलना हर व्यक्ति के लिए सम्मव नही है । 
इस दल में तो श्रमिक बग के पुनो, अभाव एवं सघप मे पली सतामनो को ही सदस्यता 
दी जानी चाहिए ।” इस हष्टिकोण के पश्चात भी साम्यवादी दल की सदस्य-सख्या भ 
वद्धि हुई है । माच 9]7 ई मे इसकी सदस्य सख्या 23 हजार और नवम्बर 97 
मे 2 लाख थी | 947 ई में यह सख्या बढ़कर 6 लाख हो गयी । 92-22 ई 
से करीब एक चोथाई सदस्यो को दल में से निष्कासित किया गया था। 928-29 
एवं 938-39 ई में दल से बडे पैमाने पर सामूहिक निष्कासन (908०) हुए थे। 
इसके अतिरिक्त समय समय पर छोटे निष्कासन तो होते ही रहते हैं। 939 ई के 
पूब कुछ विशिष्ट बग के व्यक्तियों पर दल की सदस्यता के सम्बंध में विशेष प्रतिवध 
थे । वग भेद के आधार पर वर्गीकरण किया गया था । स्मरणीय है कि बुजुआ वर्ग 
एवं पूजीपतियो के लिए साम्यवादी दल के दरवाजे बद है। 939 ई में दलीय 
सदस्यता सम्बधी नियमों को सामाय बनाया गया था| नवीन सदस्यता के नामो की 
सिफारिश दल के ऐसे सदस्यो को करने का अधिकार दिया गया है जो स्वय तीन वष 
से दल के सदस्य हैं तथा एक वष से उस व्यक्ति से भली प्रकार परिचित हैं जिसका 
ताम वे सदस्यता के लिए प्रस्तावित करते हा । प्रत्येक व्यक्ति को बडे सोच विचार 
एवं दल म वाद विवाद तथा विचार विमर्श के पश्चात उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं 
चाल चलन के आधार पर भर्ती किया जाता है ) लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के दोरान 
इस नियम को शिथिल कर दिया गया था । दल के बहुत से सदस्य युद्ध म मारे गये थे 
अत इस अभाव की पूर्ति एवं दल की स्थिति को सुहृढ करने के लिए यह्‌ आवश्यक था ! 
दल के नवीन सदस्या का दलीय सिद्धाता एवं कायक्रम में राजनीतिक शिक्षा 

दी जाती है । दल मे अधिकाशत नवयुवक एवं नवयुवतिया ही होती है। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के उपरात दल के 63 6 प्रतिशत सदस्य 35 बप से कम आयु के थे ।* 
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सोवियत साम्पवादों दल का अनुशासन 

सोवियत साम्यवादी दल का अनुशासन फोलादी है। साम्यवादी दल द्वारा अपने 
सभी विरोधिया का दमन किया जाता है! दल के अदर राजनीतिक वाद बिवाद भोर 
विरोध को सिद्धातद स्वीकार जिया गया है। दलीय संगठन एवं कायपद्धति सस्ब घी 
इस सिद्धा/त को लोकता नक केज्रवाद (0८0००४॥० ८शाशशाहय) की सज्ञा दी 
जांती है । दलीय सगठन के सम्बंध मे लोकतस्न को लेनिन एक निरथक एव हानि- 
कारक खिलौना मानता था | उसने 906ई मे लोकदगनक केद्रचाद के सम्बंध 
में कहा था कि “इसका अथ यह है कि सदस्यों को आलोचना वी स्वत त्रता तभी तक 
प्राप्त होगी जब तक उससे किसी काय की एकता समाप्त नहीं होती | दल की नीति 
एवं काय को असम्भव वनाने एवं उसे समाप्त करने बाली किसी जालोचना को 
स्वीकार नही किया जा सकता ।”” साम्यवादो दलोय सगठत में लोक्त-त्र का तत्व इस 
अथ में विद्यमान हैं कि दल के सभी अधिकारी दलीय सदस्या द्वारा निर्वाचित होते हैं, 
जाह मत देन का अधिकार होता है, नीति सम्बधी प्रश्नो पर दलीय सदस्यों द्वारा 
वाद विवाद के पश्चात बहुमत के आधार पर निणय लिये जाते हैँ । लोकत-तर यही तबः 
सीमित है ।/ दलीय कनुश्ञासन सनिक अनुशास7 की भाँति कठोर होता है। दल म सत्ता 
का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है | अल्पमत बहुमत के अधीन होता है ओर तिम्त 
निकायो पर उच्च दलीय निकायो के निर्णय बधनकारी होते हैं। निम्न या अधीन 
दलोम इकाइमो को कोई स्वत जता प्राप्त नहीं होती है। दलीय नांति निर्धारण के 
समय सदस्यों को बाद विवाद की पूर्ण स्वतभता प्राप्त होती है परतु सभी निणय 
बहुभत से होते हैं तथा एक बार निणय हो जाने के पश्चात वे समझी सदस्या पर समान 
रूप मे बधनकारी होते हैं मसे ही उत्तम से कुछ उससे सहमत न हो । लेविन ने इसी 
सिद्धात के आवार पर रूसी साम्यवादी दल का संगठन किया था ओर वह अय देशा 
के प्वाभ्यवादी दलो के लिए एक उदाहरण बन गया है । स्मरणीय है कि ब्ान्ति के 
आररम्भिक वर्षों में दतीय अनुशासन इतना कठोर नही था। उस समय दलीय अधि- 
ब्रेशनों भे सदस्या को पर्याप्त स्वत जता रहती थी । 98 ई मे केद्वीय समिति ने 
जमनी से सस्धि सम्ब-वी लेनिन के भप्रस्तावा को दो बार अस्वीकार क्या था यद्यपि 
बात में वे वहुमत से स्वीकार कर लिये गय थे । नवीन जाथिक नीति के अनुगमन के 
पश्चात दलीय अनुशासन के सम्बघ में विवाद उत्पन्न होन लगे ये । काटर का मत 
है कि दलीय सदस्यो का प्राप्त विचार-स्वात ज्य का बर्ध यह नह्दी घा कि दलीय अनु 
शासन किसी प्रकार शिधिल हो गया था । 920 ई म लनिन ने साम्यवादी दल के 
सतिक अनुशासत पर आधारित लौह-अनुश्ञासव को अनिवायता पर चचा भी की थी । 
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वह इसे फ्रातति एवं गहयुद्ध-काल में ही नही अपितु वय भेद की अवस्था में मी जपरि 
हाथ एवं आवश्यक मानता था । लेनिन के पश्चात स्टालित काल में मी दलीय अनु 
शासन लोकता निक के द्ववाद पर ही आधारित रहा है। लोकत-त्र का तत्व साम्यवादी 
दल के संगठन एवं कायपद्धति में गौण है, केद्धवाद का तत्व प्रधान एंव मुखर है । ? 
समीक्षा 

दल का सग्ठन स्तृपाकार है । सोवियत साम्यवादी दल एक विश्वास एवं 
यत्र रचना दोना ही है। विश्वास इस अथ मे है कि दल आधिक एवं शजनीतिक 
सिद्धातों का एक व्यापक निकाय है। इन सिद्धातो में सभी सदस्य विश्वास करत हैं। 
साम्यवादी दल की सदस्यता मे वह मावाध्मकता निहित है जो धार्मिक सम्बधा में 
होती है। दल यात्र रचना इस अथ में है कि एक व्यवस्थित मानव समूह अर्थात्‌ दल के 
सभी अग्रो पर निश्चित उद्देश्यो की श्राप्ठि के लिए केस्द्रकृत निय त्रण रखा जाता 
है।! दल के सिद्धातत माक्स एवं लेनिन के विचारो पर आधारित हैं । जुलियन टाउ 
स्टर के जनुसार सोवियत रूस में विधियों, भादेशो और सस्थाओ का प्रवाह ऊपर से 
नीचे की ओर है ।“ साम्यवादी दल को सोवियत रूस का एकमान दल घोषित किया 
गया है”? एवं श्रमिक वग तथा अ-य सभी क्रियाशील सोवियत नागरिकों को साम्य 
वादी दल में ही सगठित होने का अधिकार है । 96] ई से सोवियत साम्यवादी 
दल को सोवियत जनता के अग्रगामी दस्त (५थया80००४0 ०९ ॥8० 8०९० ८०.०) 
की सज्ञा दी जाते लगी है। साम्यवादी दल के मीतर दलवदी, विभिन मतमतान्तरी 
एवं मतभेदो के लिए कोई स्थान नही है । दलवदी एवं दल के उद्देश्यो के प्रति सहज 
उदासीनता 'असहय है। ऐसे सदस्यों को तिष्कासन का दण्ड भोगना पड़ता हैं। 
साम्यवादी दल एकल, एकीकृत एवं केद्वीभूत सगठन है । यह एक ठीस प्रस्तर शिला 
(१४०४7०॥४) की तरह है । अत इस ?४०॥०॥४7० दल कह सकते हैं । दल सोवियत 
रूस में सत्ता का केद्ध विदु है। इसे सम्यूण सोवियत समाज व शासन की घुरी कहना 
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अधिक उपयुक्त है) यह शक्ति का केद्धीय अधिष्ठान स्थल है । स्टालित अपनी मृत्यु- 
पयात सोवियत रूस का सर्वेत्र्वा रहा था) 956 ई की 20वीं कांग्रेस मे 
स्रूइचेव मे निस्ठालिनीकरण (/02४9॥70754007) का सूत्रपात किया था । इसके फल- 
स्वरूप जो तथ्य प्रकाश मे आये हैं उनके अनुसार नेता ही सब कुछ है। पार्दो स्टालिन 
के निर्देशों को मौन स्वीकृति दती रही थी । स्टालित साम्यवादी दल का महामात्री 
था, बहू दवीय राजनीतिक समिति का अध्यक्ष एवं सोवियत रूस का प्रधानमन्तीं था । 
94] ई तक उप्तते कोई सरकारी पद स्वीकार नही किया था, फिर भी बहू रूस 
का वास्तविक शासक था। साम्यवादी दल के महाम”ती के रूप मे वह सम्पूण शासव- 
ब्यवस्था को निर्यात्रत करता था। उसकी मत्यु के पश्चात ख_इचेव महासचिव बने थे। 
कुछ वर्षों दर सेलिनकोव एवं बुलगानिन भी प्रधानम री रहेथ परतु इनके समय में भी 
वास्तविक सत्ता खू एवेव के हाथो में ही रही थी। खू,ह्चेव के अनुसार स्टालित ने अनेक 
निर्दोष व्यक्तियों को अपने आदेश पर गोली से उडा दिया था । बेरिया (गुप्त खुफिया 
पुलिस के अधिकारी) के द्वारा उसने आतक का राज्य स्थापित कर रखा था। स्टासिन 
एक तानाशाह से कम तहीं था / लेकिन इस प्रवृत्ति का उसके साथ अत नही हुआ है। 
स्टालिन के पश्चात सोवियत रूस में सामूहिक नेतृत्व विकसित हुआ है। खइचेव भी 
सत्तारूढ होने पर सर्वेसर्या वन गये थे ॥ उसने भी सामूहिक नतृत्व के सिद्धात की 
उपेक्षा की थी । खू इचेव को उसके विरोधिया ने 964 ई में पद से हटा दिया है । 

सोचियत साम्यवादी दल एवं शासन मे क्या सम्व घ है ? यह कहना कठिन है 
कि कहाँ दल समाप्स एवं कहाँ शासन का आरम्म होता है ।* स्टालिन के अनुसार 
सोवियत संघ मे किसी भी राजनीतिक या सगठत सम्बधी प्रव को बिना दलीय 
निर्देश के हल नही किया जा सकता । दल प्रमुख भूमिका निमाता है। दल एव 
शासन में घनिष्ट सम्बंध है | औपचारिक रूप मे शासन ही नियम वबाता है, उह 
क्रिया वत करता है, सेना का नियत्रण एवं उद्योगा का प्रव ध करता है परतु अनोप- 
चारिक रूप म दल ही इन सब कार्यों को करता ह। दल शाप्षत के कम है 
एवं सोवियत सघ में सत्ता का वास्तविक केंद्र है। / राज्य प्रयासन के कार्य की जाँच 
दल द्वारा की जाती है । दल राज्य कुमचारियों को चयन करता है _इनम कार्यों का 
विभाजन करता है, उनके प्रशिक्षण का निरीक्षण करता है । दलीय निर्देशन एवं परामर्श 
के अभाव में सोवियत शासन द्वारा कोई महत्वपूण निषय नहा लिया जाता है। दल ही 
यह निणय करता है कि क्या किया जीना है, कब किया जाना है ।* दल सत्ता का स्रोत 
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है | उसका सम्पूण देश पर नियत्रण है। फाइनर के अनुसार साम्यवादी दल ऐसा 
सग्ठन नही है जिसका आधार लोकत न हो । यह अपने आप मे अधिनायकवादी है 
एवं इसका रूप लोकतान्रक के द्रवाद के नारे मे छिपा हुआ है ।* पश्चिमी लोक- 
तत्नवादियों को साम्यवादी दल एक विचित्र अलोकत न्रीय सस्था प्रतीत होगी लेकिन 
जिनका साम्यवादियों की भाति विश्वास है एवं जिनकी हृष्टि में सामाजिक एवं 
भाधिक परिवतन मुख्य हैं उह आलोचना की स्वतजता और दल के अदर विरोध 
के अधिकार यदि असगत नही तो दुष्ट अवश्य प्रतीत होगे ।” सोवियत दल ही 
सोवियत सघ का वास्तविक शासक है एवं फाइनर के शब्दों मे साम्यवादी दल का 
सविधान ही सोवियत रूस का वास्तविक सविधान है ।” कार्टर के अनुसार दलन 
केवल शिखर पर निय-त्रण करता है अपितु वह प्रत्येक स्तर पर छाया हुआ है। दल 
ऋति का रक्षक, समाजवादी व्यवस्था का प्रेरक, आदश एवं शिक्षक है, यह सूचना 
प्रदान करता है एवं दल ही शासक है। स्टालिन के श्वब्दों मं दल राज्य में सर्वोच्च 
निर्देशक शक्ति है 7 
चीन फा साम्यवादी दल | 

घील में साग्यवादी व्यवस्था को स्थापना तथा जनवादी लोकतजत्रीय कान्ति मे 
चीनी साम्यवादी दल ने निर्णायक भूमिका निमाई है। चीन का साम्यवादी दल सोवि 
यत साम्यवादी दल का प्रतिरूप है। यह अपने देश के श्रमिको एवं मेहनतकद्य वग का 
अग्रगामी दस्ता है एवं इनके वग संगठन का सर्वोच्च रूप है। स्मरणीय है कि 949 
ई में चीनी साम्यवादी दल देश से ज्याग काई शेक के शासन को उखाड़ फेंकने में 
सफल हुआ था। चीन में माक्सवाद लेनिनवाद के आद्शों पर आधारित समाजवादी या 
साम्यवादी समाज की स्थापना करना साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य है । मावस एवं 
लेनिन के विचार दल की नीतियां एवं कार्यों का भाघार हैं। चीन में भी सोवियत 
रूस की भाँति साम्यवादी दल एकमात्र दल है । सोवियत साम्यवादी दल की भाति 
लोकतात्रिक के द्ववाद पर इस दल का संगठन एवं कायपद्धति आधारित है । सोचि 
यत सबिधान मे साम्यवादी दल का उल्लेख किया गया है, परठु चीन के जनवादी 
गणत जीय सविधान म साम्यवादी दल का कही उल्लेख नही किया गया है । 
सदस्यता एवं संगठन 

चीनी साम्यवादी दल की स्थापना सितम्बर 920 ई में शघाई मे की गयी 
थी । जुलाई 292 म इसका पहला सम्मेलन हुआ था । उस समय से निरन्तर इसकी 
सदस्य सख्या म वृद्धि होती रही है। 95] ईं मं 58 लाख एवं 970 ई के दशक 
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में दल की सदस्यता 70 लाख थी। पर तु यह सल्या कुल देश की जनसस्या की 
दृष्टि से काफी कम है । भ्रत्येक 8 वर्षीय या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो श्रम- 
जीवी होते हैं तथा दूसरा के श्रम का शोषण नही करते, साम्यवादी दल के सदस्य बन 
सकते हूँ। सदस्यता के नये नामों का भ्रस्ताव दल के दो पृण सदस्यों द्वारा किया जा 
सकता है। प्रारम्म में उसे दल की अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है। एक वष तक 
दलीय सिद्धातो मे उसे प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात्‌ उसके राजनीतिक 
अगा का सयमतापुवक आकलन किया जाता है और उसके बाद ही वह दल का पूण 
सदस्य बनाया जाता है । 

दल का संगठन स्तूपाकार है। सबसे छोठे दलीय निकाय को सैल (0०) 
कहते हैं। इनके द्वारा काउण्टिया एवं तगरपालिकाओ की दलीय काँग्रेसो के लिए प्रति 
विधि चुने जात हैं एवं काउण्टी तथा नगरपालिकाआ की काग्रसो द्वारा प्रातीय दलीय 
कंग्रिस के सदस्य निर्वाचित किय जाते है। सबसे श्वीष पर राष्ट्रीय दलीय सगठन है । 
दल का एक अध्यक्ष होता है । 

राष्ट्रीय दलीय सगठन के निम्न अग होते हैं. 

(१) राष्ट्रीय दलीय कांग्रेस, 

(2) केद्वीय समिति । 

राष्ट्रीय दलीय फराग्रेस--राष्ट्रीय दलीय काग्रेस के सदस्य प्रात्तीय दत्नीय 
काँग्रेसा द्वारा निर्वाचित किये जाते है। इसका कायकाल 5 वष है और इसकी सदस्य- 
सल्या एक हजार से भी अधिक है । नियमानुसार प्रति वष इसवा एक अधिवेद्न' अपे 
क्षित है। केद्रीय समिति विश्येप परिस्थितियों मे अधिवेशन की अनुमति को अस्वीकार 
कर सकती है। दलीय काग्रेस के नियमित अधिवेशन नही होते हैं । विगत वीस वर्षों म 
इसके केवल दो अधिवेशन हुए हैं । कांग्रेस द्वारा केद्रीय समिति का निर्वाचन किया 
जाता है और काग्रेस के सत्रावसान-काल में समिति द्वारा ही काग्रेस के समी कतव्या 
को ] 

० लर बा द्रीय समिति मे १96 सदस्य होते हैं । सिद्धान्त राष्ट्रीय 
दलीय कांग्रेस द्वारा इसका निवचित होता है परतु व्यवहार म दलीय आऔ 
समिति (ए०/007८७०) की सात सदस्यी स्थायी समिति के द्वारा इसका चयन किया 
जाता है। इस समिति म दल के प्रमुख नेता होते है। सत्य तो यह है कि सदस्या हा 
चयन चीन के सर्वेसर्वा माजो त्से तुम या दो एक अय नेताजा जैसे कि चाव एन ला 
आदि को इच्छा पर गिभर होता है । इसके वप में दो बार अधिवेशन होत हैं रे इसकी 
सदस्य सख्या भी अधिक है ) दलीय काग्रस के सवावसान-काल म केद्रीय समिति के 
का सर्वोच्च निर्देशक निकाय है । अत यह दल के सम्पुण कार्या का विर्देशन करत 
है, लेकिन केद्रीय समिति दलीय नीति का नि्धरिण नही करती है । वय मे इसके बा 
या दो अधिवेशन होते हैं और वह भी केवल दो या तीन सप्ताह के लिए ही 4 अनेक 
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सकटकालीन अवसरो पर केद्रीय समिति के अधिवेश्नों को थाहूत ही नही किया जाता 
है। 962 ई म केद्वीय समिति का 0वाँ अधिवेशन हुआ था परतु इस अधिवेशन 
म॑ दलीय एव राष्ट्रीय विषयों पर विचार करने के लिए केवल चार दिन निधारित 
किये गये थे ! सत्य तो यह है कि केद्वीय समिति नेताओं ढ्वारा प्रृव निर्धारित नीति 
पर प्रमुख दलीय नेताओ की प्रतिक्रिया वात करने का माध्यम है । 

राजनीतिक समिति (?०॥४७८८४४)--पह दल की प्रमुख समित्ति है एव 
केद्वीय समिति का निर्देशक एवं नियन्रण विद है। इसम 20 पूथ एव 6 बकल्पिक 
सदस्य होते है । इसके निर्णया को केद्वीय समिति को भेजा जाता है एवं वह उहं 
अनुमोदित करती है। इस समिति के द्वारा दलीय नीति निर्धारित की जाती है। 
लेकिन केद्वीय समिति राजनीतिक समिति के तिणया को केवल स्वीकृति देने वाली 
रबड की मोहर नही है। वास्तव मे कंद्रीय समिति ही दलीय संविधान के अनुसार 
निणयो को वैधानिक रूप प्रदान करती है । राजनीतिक समिति की एक स्थायी समिति 
होती है । माओो त्से तुम, चाऊ एन लाई, चेन यान एवं लिन पाओ जैसे मेता इसके 
सदस्य होते हैं। ली शाओ ची भी इसके सदस्य रहे थे । इस स्थायी समिति को राज- 
नोतिक समिति का 'ज्ञानकोप” कह सकते है। यह समिति राष्ट्रीय दलीय नीति के 
निर्धारण में प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका निमाती है । 

इसके अतिरिक्त दल का एक सचिवालय होता है। यह दलीय कार्यालय के 
रूप में काय करता है । दलीय निय/त्रण आयोग दल के नियमों के उल्लघन एवं अनु- 
शासन सम्बधी प्रश्नों से सम्बोधित होता है। 
लोकताम्प्रिफ के'द्रवाद 

सोवियत साम्यवादी दल की भाँति चीन के साम्यवादी दल के सगठन एवं अनु 
शासन का आधार लोकतानिक केद्धवाद है। चीन मे 'केद्रवाद! का तत्व अधिक 
शक्तिशाली है। साम्पवादी दल देश की सम्पूण सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 
पर कुण्डली मारे बैठा हुआ है । माओ त्से तुग के अनुसार चीनी राजनीतिक प्रणाली 
एक साथ लोकताजनिक एवं केद्रकृत है। जनवादी चीन के सविधान के अतगत शास 
कीय सगठन में लोकतार नरक केद्रदाद के सिद्धात को मायता दी गयी है । सविधान 
के अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस, स्थानीय जनवादी काँग्रेसो एव 
राज्य-सगठनो में लोकतात्रिक के द्रवाद का अनुगमन किया जाता है। दलीय कीय 
पद्धति के अनुसार मिणय लेने के पूव दलीय सदस्या को विघार विमश्ञ एवं आलोचना 
का अधिकार होता है। नीति के निर्धारित हो जाने के पदचात उसे क्रियावित करवा 
प्रत्येक सदस्य का दायित्व है तया बहुमत के निणय अल्पमत पर बाधनकारी होते 
हैं। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यही लोकतात्रिक केद्भवाद 
है । माओ तस्से तुग चीनी साम्यवादी दल के सर्वेसर्वा हैं। दलीय अनुशासन फोलादी 
होता है। सम्पूण समाज एवं झ्ासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार है । दल एवं 


रे 
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धासन मे कोई विमाजक रसा पही है। दल के समो मत्त्वपूण नेता घाप्तत के उच्च 
पदामिवारी होत हैं। श्ामफ्रीय जमिकरणा म साम्यवादी दल की शाखाए स्थापित की 
जाती हैं तथा समय समय पर शासन की आतरिक नोति के सम्बन्ध म दल्लीय मिर्देश 
दिय जात हैँ | जनवादो कांग्रेस की स्थायी समिति को विधान द्वारा शासम के कार्यो 
के निरीक्षण रा अधिकार दिया गया है तथा शासन क॑ सभी स्तर के कार्यों एव निणयो 
की रह या सशाधित करन का उसे अधिकार है । उस देश्ष मे समस्त विरोधी दला एव 
प्रान्ति बिरोधी क्षक्तियं का सफाया करने वा अधिकार है (अनुच्छेद 9)। चीगी 
साम्यवादी दल वास्तव म चीनी जनवादी ग्रणराज्य की राजनीतिक सत्ता का नतिम 
स्रोत है। सना व शासन पर उसका पूण नियन्त्रण है। सदस्यों की समय स्तमय पर 
छानबीन होती रहती है 

बीनी साम्यवादी दल मे भी गुटबन्दी है । एक गुट का नेतृत्व चाऊ एन लाई, 
दो दूसर या शी शाओों चो करत रहे हैं। माओ व्से तुग के नेतत्व एव उसकी उपस्थिति 
के कारण ये बिवाद खुलकर सामन नहीं था रह हैं। साम्यवादी घीन मे पश्चिमी 
प्रेक्षका के अनुसार दलीय अधिनायकवाद है । स्वतजता अत्यधिक सीमित है । फाइनर 
के निम्न घाब्द जो उन्हाने सोवियत साम्यवादी दल के सम्ब-घ में कद्दे हैं, चीनी सास्य 
वादी दल पर भी लागू होत हैं. “साम्यवादी दल का सविधान देश (चीन) का वास्त- 
विक संविधान है ।” चीनो साम्यवादी दल हो चीनी जनवादी गणराज्य का वास्तविक 
घासक है । दल म॑ माओ त्से तुग की स्थिति के द्वीय है एवं स्टालिन वी भाँति जनवादी 
चोन म माजों त्स तुग का निजी अधितायकत्व है ) 

यूगौस्‍्लाबिया मे दलीय पद्धत्ति 


यूगोसलाविया का एकमात्र दल साम्यवादी दल है । 952 ई मे यूगोस्‍्ला 

विया के स्ाम्यवादी दल की 6वी काग्रेस ने दल का नाम बदल कर साम्यवादिया की 
लीग (.69896 ० 0७ 007ग्राण्या55 0० १ए०६०४०५7०७) रख दिया है। इसके 
अतिरिक्त फरवरी 7953 इ में सोशलिस्ट एलाय से (500०0॥5४ /)॥07०0) तामक 
एक अन्य संगठन का निर्माण किया गया है | सोशलिस्ट एलाय स् तथा साम्यवादी सीग 
मे पारस्पटिक घनिष्ट सम्पक एवं सहयोग हैं । पृथक एवं स्वतन सयठत होते हुए भी 
दोना के उद्देश्य समान है । साम्यवादी लीग का प्रधात लक्ष्य सद्धातिक नेतत्व एव 
राजनी तिक शिक्षा का काय करना है जबकि 'एलाय स' समाज के विश्लिष्ट राजवीतिक 
एवं सामाजिक प्रइतो से सम्बाधित है । सामा-य नीतियों का सम प साम्य 

वादी लोग करती है । विश्विष्ट स्थितियों मे इस निर्धारित नीति को क्रियाँवित करना 
सोशलिस्ट एलाय"स का काय है। लीग मे केवल साम्यवादी विचारधारा कु सदस्य 
होते हैं जबकि सोशलिस्ट एलायस म॑ सक्रिय साम्यवादियां के अतिरिक्त के समयक 
एवं उनसे मागदशन ग्रहण करने वाले सभी व्यक्ति एव सगठन शामिल होते हैं । 
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सस्पवादी लोग 

यूगोस्लाविया की साम्यवादी लीग का सगठन रूस आदि अय साम्यवादी 
देशो के साम्यवादी दलो की भाँति ही है । लोकता# त्रक केद्धीकरण के पिद्धान्त 
पर लीग का भी संगठन आधारित है। लोकताननिक केद्वीकरण के अनुसार दल के 
सदस्यों को विचार-विमद्ञ को स्वतथ॒ता होते हुए भी एक वार दलीय नीति के सम्बंध 
में मिणय हो जाने पर उसको त्रियावित करना दल के प्रत्येक सदस्य का कतव्य होता 
है । सोवियत साम्यवादी दल की भाँति दलीय अनुशासन फोलादी होता है। दलीय 
वेताओ का दल पर पूण नियश्रण होता है । लीग की सरचना अय साम्यवादी दतो 
की भाति एक पिरामिड के समान है! सत्ता का स्रोत ऊपर से नोचे की ओर है। 
दलीय सगठन के शीप पर दल के प्रमुख नेता होते हैं, जिनमे माशल टीटो का नाम 
प्रमुख है । साम्यवादी दल ने समाजवादी क्राग्ति की सफलता एवं फासिस्ठ शक्तिया के 
विरुद्ध सफलतापुवक सघप किया है एवं महत्वपूण भूमिका निमाई है । यूगोस्ला 
बिया में माशल टीटो का एक विश्येप स्थान है । उहे अधिनायक नही कहा जा सकता 
और न वे सवैधानिक अध्यक्ष मात्र ही हैं । उनकी स्थिति इन दोनो के मध्य की है। 
साम्यवादी लीग मे उनका प्रमुख स्थान है, वे दल के प्रमुख नेता हैं, साम्यवादी लीग 
की कायकारिणी के अध्यक्ष हैं । दल मे सुदृद स्थिति तथा राष्ट्रनायक के रूप म 
प्राप्त लोकप्रियता के कारण उनकी स्थिति असाधारण रूप से सुहृढ हो गयी है । वे 
यूगोस्लाविया के सवमा-य नेता हैं । 

साम्यवादी लीग अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से 
सम्बंधित है तथा उसने समी समाजवादी आदोलनो का समथन किया है। देश मे 
सभी साम्राज्य विरोधी, प्रमतिशील एवं लोकता तक दलो और आददोलनो तथा 
अन्य साम्यवादी समथक सगठनो एवं श्रमिक सगठनों स साम्यवादी लीग सहयोग 
करती है । 

दलीय सगठन के तल पर साम्यवादी दल की छोटी छोटी इकाइया--सैल 
(००॥)--हैं । प्रत्येक उद्यम, ग्राम एवं सेना की टुकडियो म॑ साम्यवादी लीग के ये 
आधारभूत समठन--सल--पाये जाते है । इनके ऊपर कम्यून, नगर, जिला, प्रात्त या 
प्रदेशों एव जनवादी ग्रणत नो के स्तरों पर साम्यवादी दल के समठन है। सबसे शीष 
पर 'दल का राष्ट्रीय सगठन' है। भ्रत्येक स्तर पर साम्यवादी लीग की कांग्रेस एवं 
कायकारिणी परिषद या केद्वीय समिति होती है । सल से सम्बा घत सभी सदस्यो की 
केवल सामाय समाएँ होती हैं । 

राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी लीग का सर्वोच्च जग लीग की कांग्रेस है । 
इसका कायकाल चार वष है। इसके द्वारा लीग की नीतिया, विधान, कार्यक्रम निर्धा 
रित एवं स्वीकृत किये जाते हैं तथा केद्वीय समिति के सदस्यों का निर्वाचित किया 
जाता है । दल की केद्रीय समिति दख की कायपालिका होती है । इसके द्वारा दल की 
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नीति को रूपरेसा तैयार की जाती है और वह कांग्रेस के समक्ष विचार एवं स्वीकृति 
के लिए भ्रस्तुत की जातो है । इसके अतिरिक्त समिति विभिन्न महत्वपूण राजनीतिक, 
सामाजिक एवं आ्थिक समस्याआ का अध्ययत करती है। केंद्रीय समिति दल्ीय 
विकास के लिए सदव प्रयत्नश्षील रहती है | दल की एक प्रेसीडियम होती है। इसके 
अध्यक्ष को सचिव कहां जाता है । साम्यवादी लीग के अध्यक्ष, प्रेसीडियम व कार्य 
कारिणी समिति एवं उसके अध्यक्ष का केद्रीय समिति द्वारा निर्वाचित किया जाता है । 

साम्यवादी लीय के विमिनर स्तरो के दलीय निकाय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते 
हैं। सभी निकाया द्वारा निणय बहुमत से लिय जाते हैं। दल के विभिन्न पदो पर कोई 
सदस्य एक साथ दो बार से अधिक काल के लिए निर्वाचित्त नही हो सकता है। इसका 
उल्लधन जपवाद ही है । साम्यवादी लीग के सदस्य शासन के विभिन्न समठनो 
एवं सामाजिक सस्थाओ से सक्रिय रूप से सर्म्बा घत होते हैं, वे शासन के विभागों का 
मागदशन करते हैँ । अत यूगोस्लाविया मे दल एवं शासन म॑ कोई विभाजक रेखा 


नही है । 
सोशलिस्ट एलाय'स? 

समाजवादी एलायन्स एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा फारम है जहां विरोधी 
विचारा के व्यक्तिया से विचार विमश सम्मव होता है। यह यूगोसलाविया की 
स्वधासन पद्धति का सस्थागत रूप है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रस्ताव रखने 
एवं अपने विचार व्यक्त करन के जवसर होते हैं। यह सगठन देश भे समाजवादी 
आदश की हष्टि से प्रगतिशील विचारो का प्रचार एवं काय करता है। इसके द्वारा 
श्रम करने वाले सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को एकता के सूत्र मे आबद्ध कर दिया गया 
है। 8 वप से अधिक आयु का यूुगोस्लाविया का प्रत्यक निवासी इसका सदस्य होता 
है। एलाय स की स्थापना का आधार सैद्धाततिक है अर्थात्‌ देश में समाजवाद की 
स्थापनाथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों मे स्वशासत एवं लोकत तर की स्थापना आवश्यक 
है । इसी प्रकार उत्पादन मे श्रमिकों का सत्रिय योग वाद्ुनीय है । ग्रामीण क्षेत्रों में 
कृषि सहकारी फार्मों की लोकता त्रक आधार पर स्थापना समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना के लिए आवश्यक है । यप्ट्रीय स्तर की अपेक्षा सोशलिस्द एलाय'स की 
गणतान, प्रात, जिले, नगर एवं कम्यून स्तर पर सगठनात्मक इकाइया पायो जाता 
हैं । प्रत्येक उद्यम, ग्राम एवं सेवा की टुकडियों मे भी आधारमभूत्त इकाइयाँ होती हैं। 
इनका सगठन' भी साम्यवादी लीग की माति ही है | राष्ट्रीय स्तर पर एलायस का 
सर्वोच्च अग 'एलायन्स की कांग्रेस” है । 

साम्यवादी लीय एवं एलायस में घनिष्ठ सहयोग एवं सम्पक है। एलायस के 
कार्यों का निर्देशन व्यवहार म लीग द्वारा ही किया जाता है। एलायन्स सामाजिक 
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एवं आशिक क्षेत्र मे साम्यवादी लीग का सक्रिय अग है । दोनो ही सगठनो म॑ माशल 
दीटो का प्रमुख स्थान है । स्पष्ट है कि साम्यवादी लीग यूगोस्लांविया में सोवियत 
साम्यवादी दल की प्रतिमूत्ति है । माशल ठीठो सम्पूण देश के शासन एवं दलीय 
व्यवस्था की धुरी हैं । किसी स्तर पर कोई मी निणय विना दलीय नेतत्व के नहीं 
किया जाता है। परतु यूगोस्लाविया मं सोवियत रूस अथवा साम्यवादी चीन की सी 
कटठरता का अभाव है। कॉमितफाम के प्रइन को लेकर उत्पन विवाद के फलस्वरूप 
यूगोस्लाविया ने स्टालिनकालीन सोवियत रूस का अधानुकरण करने से इंकार कर 
दिया था | इस निर्मीक कदम के लिए माशल टीटो का व्यक्तित्व एव हृष्टिकोण उत्तर 

दायी है। माशल टीटो का समाजवादी आ-दोलन म॑ प्रमुख एवं महत्वपूण योगदान 
यह सिद्धातत है कि प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितिया के अनुरूप समाजवाद की 
स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए | उह प्रमुख साम्यवादी देशो की पूछ से वेंधकर 
उपनिवेशा की माति उनके इशारों पर नही नाचना चाहिए। कामिनफाम सम्बंधी 
विवाद के फलस्वरूप यूगोस्लाविया म॑ नवीन चेतना उत्पन हुई थी । वहां विकेद्री 

करण एवं लोकत न की दिशा मे नवीन एवं मोत्तिक प्रयोग हो रह हैं । 
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कुछ देशो म दो या एक दल के स्थात पर देश की राजनीति मे अनेक दल 
या छादे छोटे राजनीतिक गुट सक्रिय होते हैं । इस दल्नीय स्थिति को बहुदलीय पद्धति 
कहते हैँ । फ्रास एवं भारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं । बहुदलीय पद्धति प्रधान देशों मे 
अपेक्षाकृत राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रहती है। ससदीय व्यवस्था वाले देशो मे 
किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर वहुदलोय व्यवस्था के अधीन मिश्रित मात 
मण्डलो का निर्माण होता है। विभिन्न दल म जी पदों के लिए आपस में सौदेवाजी 
करते है। दलीय अनुशासन शिथिल या समाप्त हां जाता है तथा सदस्या की व्यक्तिगत 
महत्वाकाक्षाओं प्र कोई अकुशझ् नही रहता । मिश्रित मच्निमण्डलो की स्थिति कमजोर 
होती है । भ्रधान मनी शासन का नेतत्व नही कर पाता । ऐसी स्थिति मे वहुधा 
विभिन दलों के नेताओ को मिलाकर समवय समितियो का तिर्माण कर लिया जाता 
है । यह समावय समितियाँ शासन की नीतियो पर विचार एवं निणय करती हैं और 
बाद मे सीनिमण्डल इन निणयों को केवल स्वीकृति प्रदान कर देता है। यह माशि- 
मण्डलीय उत्त रदाप्रित्व के सिद्धान्त का निषेध है । बहुदलीय पद्धति म॑ र्भा त्रमण्डला 
का अल्प कायकाल होता है | कायपालिका दुबल हो जाती है तथा अल्पसख्यक सदस्या 
या समूहो को अपन अनुपात से अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और दूरगामी नीतिया 
एवं योजनाओ का निर्माण सम्मव नही हो पाता है। मिश्रित शासन होने के कारण 
उत्तरदायित्व को निश्चित एव निर्धारित करना कठिन हो जाता है। बहुदलील पद्धति 
में जनता को प्रत्यक्ष रूप से शासन चुनने के अवसर भ्राप्त नही होते हैं, न वकल्पिब' 
शासन के दायित्वों को वहत करने योग्य उत्तरदायी एवं झत्तिशाली विरोधी दल का 
निर्माण ही सम्भव होता है । कुछ विद्वाव इन दोषो के होत हुए भी बहुदलीय पद्धति 
के गुणा का उल्लेख करते हैं। वे निम्नवत हैं दि 

(7) बहुदलीय पद्धति स्वामाविक है । सम्पूण समाज को हम केवल दो वर्यों 
या विचारधाराओ मे ही वर्गोकृत नही कर सकते बद विभिन्‍न विचारा वी अभिव्यक्ति 
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बहुदलीय पद्धति मे ही सम्मव है। इस दलीय व्यवस्था के अधीन ही विधानमण्डल में सभी 
विचारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है । 

(2) मतदाताओ द्वारा प्रतिनिधियो का चुनाव करने का क्षेत्र बहुदलीय पद्धति 
में अत्यधिक विस्तृत हो जाता है । 

(3) वहुदलीय पद्धतति मे शासन के निरकुश होने की अपेक्षाकृत कम सम्भा- 
वना होती है। शासन के लिए विरोधियो के श्रेष्ठ सुझावा की उपेक्षा करना सरल 
या सम्मव नही होता है । 

लास्की की दृष्टि में बहुदलीय पद्धति की अपेक्षा द्विदलीय पद्धति को श्रेष्ठता 
का कारण यह है कि द्विदलीय पद्धति के अतग्रत निर्वाचन के समय जनता प्रत्यक्ष रूप 
से शासन को चुन सकती है ।? 


फ्रास को दलीय व्यवस्था 

फ्रास में बहुदलीय पद्धति है । स्मरणीय है कि किसी देश की 'राजनीतिक 
दलीय व्यवस्था और उसके विधायी तथा कायपालक सगठतों मे परस्पर घनिष्ठ सम्बंध 
होते हैं । फ्रास की राजनीतिक दलीय व्यवस्था का प्रभाव सम्यूण शासनत-त्र पर पडा 
है। फ्रेच दलीय व्यवस्था की मुख्य विद्येपताएँ मिम्बबंत है 

() फ्रास मे दल बडी सख्या में हैं) सामायत प्रत्यंक निर्वाचन में विभिन्‍न 
स्थानीय समूहो के अतिरिक्त 20 राष्ट्रीय दल भाग लेते हैं | तृतीय गणराज्य-काल में 
चेम्वर सदन म॑ प्रमुख दलां की सख्या करीब 20 थी, चतुर्य गणराज्य मे यह सख्या 
]2 थी। पाँचवे गणत-ञ्र के विधानमण्डल म॑ केवल आठ प्रमुख दल हैं। 

(2) फ्रेंच दलीय व्यवस्था म स्थिरता का अमाव है। दलो का निर्माण एवं 
बिघटन बडी तीव्रता से होता रहता है। 

(3) दला का सगठतन णपेक्षाकुत शिथिल होता है। वामपक्षीय दल सुसगठित 
हैं लेकिन दक्षिणपक्षीय दलो--उग्रवादी एवं स्वतज दल--के सगठन शिथिल हैं । 
साम्यवादोी एवं समाजवादी दलो के सगठन सुहढ़ हैं, इनकी नीतियाँ दल्लीय कांग्रेस 
द्वारा निश्चित की जाती हैं, इन दलो को जन समथन प्राप्त है, यह दल अपने सिद्धान्तो 
को अधिक महत्व देते हैँ तथा सदस्यों को अनुशासनहीनता के लिए निष्कासन का दण्ड 
दिया जाता है। दक्षिणपक्षीय दला म अनुशासन का अमाव है, फलस्वरूप ततीय एवं 
चतुथ गणराज्या म॑ मा त्रमण्डला के श्ीघ्रता से उत्वान एवं पतन होते रहे हैं। 

(4) फ्रेंच दलो मं अनुशासित स्थानीय एवं राष्ट्रीय सगठनो का अमाव द्ोता 
है । ब्रिदेन, अमेरिका एवं भारत के दला की भाँति उनके निश्चित दलीय कायक्रम 
नही होते हैं और न दलीय सामान्य पिद्धान्त ही होते हैं जो सदस्यो को एकता के सूत्र 
में आबद़ रखें। फ्रास के दला के ससदोय एवं सगठनात्मक पक्षां मे भी पूण सहयोग 
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नहीं पाया जाता है। दल के राष्ट्रीय सगठनो का ससदीय पक्ष पर कोई निय-श्रण नही 
होता है, अपितु प्रत्येक दल की ससदीय शाखा का यह दायित्व है कि वह मतदाताओं 
को दिये गये वचनो के पालन हेतु ससदीय सगठत को व्यवस्थित रखे । केवल वबाम- 
पक्षीय दलों के ही स्थानीय सगठन होते है। शेष दलो का कोई स्थानीय आधार नही 
है। निर्वाचन-काल में स्थानीय दलीय इकाइयो द्वारा प्रत्याशियों के चयन को न तो दल 
की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियी त्त किया जाता हैं और न ही राष्ट्रीय सभा में उनके हारा 
दलीय सदस्यो पर ब्रिटेन आदि देशो की माति अनुशासन रखा जाता है। यह भी 
आवश्यक मही है कि जो सदस्य जिस दल की टिकट पर चुना गया है वह उसी दल के 
सदस्यों का साथ दे । यह भी सम्मव है कि सदस्य नवीन दल का गठन कर लेया 
किसी अय दल मे सम्मिलित हो जाये । 

फ्रास मे वहुदलीय व्यवस्था तथा उसकी अस्थिरता के कई कारण है। उनमे 
प्रमुख निम्नवत हैं 

(() फ्रास भे बहुदलीय व्यवस्था फ्रेच इतिहास की देन है । प्रत्येक शासन के 
पश्चात उसके कुछ अनुयायी एवं सम्बाधित परम्पराएँ रह जाती थी। धीरे-धीरे ये 
दल के रूप मे सगठित होते गये । फ्रेच ऋत से बहुदलीय पद्धति का प्रारम्भ हुआ 
है । क्रान्ति-काल में फ्रास मे भगत तीय एवं राजत त्रीय दो वगर बन गये थे । गणत त्र 
की स्थापना के बाद राजतत्रीय बग तीन समूहो मे एवं गणत नीय बग दो समूहा में 
विभाजित हो गये थे । 

(2) ओद्योगिक विकास ने उपेक्षित एव शोषितत सवबहारा वग को जम दिया, 
फलस्वरूप समाजवादी दलो की स्थापना हुई । फ्रास मे 905 ई म॑ समाजवादी दल 
तथा 920 ई म॑ साम्यवादी दल का उदय हुआ था। 

(3) धम ने भी फ्रास मे बहुदलीय पद्धति के विकास में योग दिया है । राज्य 
एवं चच के मध्य सम्बधों को लेकर फ्रेंच समाज आपस में विभाजित हो गया था। 
कैथोलिक सम्प्रदायवादी उग्र, सामाय एवं पादरी विरोधी समुदाया म बेंट गये थे । 

(4) फ्रेच जनता स्वभाव से व्यक्तिवादी एव स्वत त्रताप्रिय है । यह भी फ्रास 
में बहुदलीय पद्धति के विकास का एक कारण है । फ्रेंच मतदाता जव यह अनुमव करत 
हैं कि कोई दल उनके विचारो का भली प्रकार प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तो नवीन 
दल का निर्माण करने मे उह कोई विलम्ब नही होता है । 

(5) कुछ सर्वधानिक व्यवस्थाओ ने भी बहुदलीय पद्धति के विकास मे योग 
दिया है, उदाहरण के लिए---चेम्बर ऑफ डेपुटीज (निम्न सदन) का कायकान्न निश्चित 
होता था और वह अपने चार वर्षीय कायकाल के पूव विधटित नहीं किया जा सत्ता 
था । मत्िमण्डल द्वारा ब्रिटेन की माति चेम्बर ऑफ डेपुटीज को मग करने की माँग 
नहीं की जा सकती थी। इस व्यवस्था का यह दुष्परिणाम हुआ कि मा जमष्डल शक्ति- 
हीन हो गया और विभिन्‍न छोटे-छोटे दलो को झासन को उखाड फेकने की शक्ति 


048 | आधुनिक शासनतज 


प्राप्त हो गयी । फलस्वरूप फ्रेच राजनीति में दलीय समूहो का शीघ्रतापुवक निर्माण 
हुआ है । 
फ्रास के प्रमुख राजनीतिक दल 
फ्रास मे निम्नलिखित राजनीतिक दल हैं 
साम्पवादी दल--इसको स्थापना 920 ई मे हुई थी । इसकी सदस्य सख्या 
मे तीत्र गति से वद्धि होती रही है और 947 ई में इसके 70 लाख सदस्य थे ॥ 
श्रमिक-सघो पर इसका एकाधिपत्य है । यह वतमान पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध है 
और माकसवाद लेनिनवाद के सिद्धाता मे विश्वास करता है। उत्पादन के साधनों पर 
सामूहिक स्वामित्व का पक्षपाती है। विदेश नीति मे यह दल सोवियत सघ से मँत्नी का 
समथक तथा नाटो सगठन की सदस्यता का विरोधी है। दल ने अल्जी रिया के राष्ट्रवादी 
विरोधियों से वार्ता का समथन किया था । 
दल का सगठन लोकता त्रिक केद्वीकरण पर आधारित है | महामनी दल का 
सबसे महत्वपूण पदाधिकारी है | राजनीतिक समिति दल का सर्वोच्च अग है। दलीय 
अनुशासन कठोर है। 924-28 ई मे चेम्बर सदन के निर्वाचनो में दल को केवल 
2 स्थान मिले थे । 936 ई में इनकी सख्या 30 हो गयी थी । 946 ई की 
संविधान सभा मे 59 तथा 95 ई की राष्ट्रीय समा मे 03 सदस्य थे । चतुर्थ 
गणराज्य-काल मे॑ यह्‌ सबसे अधिक सगठित ओर अनुशासित दल था। !956 ई म॑ 
डिग्राल के उत्थान के कारण इस दल का प्रभाव कम हो गया और राष्ट्रीय समा में 
इसके केवल 0 सदस्य रह गये हैं । 
समाजवादी दल (7॥6 80०279 ९८7(9)--फ्रान्‍्तत का समाजवादी दल 
ब्रिटिश श्रम दल की प्रतिमूर्ति है। इसकी स्थापना 879 ई में हुई थी।905 ई 
मे इसका नाम सयुक्त समाजवादी दल रख दिया गया । इसके पूव तक इसे भरत 
राष्ट्रीय श्रमिक सघ की फ्रेच शाखा (5 ए । 0) के नाम से पुकारा जाता 
था । द्वितीय विश्व युद्ध के पूव फ्रेच राजनीति मे यह सबसे बडा दल था। लेकिन इस 
दल को आजतरिक मतभेदो से सर्वाधिक हानि हुई है। 920 ई म उग्रवादी सदस्य 
दल से पृथक हो गये, फलस्वरूप यह दल काफी कमजोर हो गया | द्वितीय विश्व-युद्ध 
के प्रारम्म के पशचात दल बुरी तरह विभाजित हो गया था। तत्कालीन सदस्य जून 
940 ई की पराजय, विची (४7०४५) शासन आदि प्रइनो पर विभिन्न मत रखते थे। 
लेकिन लियोन ब्लूम एवं विसेद ओरियल जैसे कुछ दलीय नेता सदेव ही राष्ट्र एवं 
गणत-्र के भक्त बने रहे तथा नाजियो का विरोध करने के लिए राष्ट्र को प्रेरित करते 
रहे । उहोने पेंता को शासन देने का विरोध किया था । इसके विपरीत दल म एक वग 
ऐसा था जो शान्ति को प्राथमिकता देने का समथक एवं युद्ध का विरोधी या। 
द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात मी दला म॑ विभेद बने रहे ॥ समाजवादी दल 
शान्तिवादी एवं श्रमिक सघवादी, विकासवादी एवं उग्रवादी, चच एवं साम्य- 
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वादियों के पक्षधरों में विभाजित है अर्थात्‌ उसम विभिन्न पक्ष एवं प्रवृत्तिया पायी 
जातो हैं। दल की एक बडी कमजोरी यह रही है कि यह दल ब्रिटिश श्रम दल की 
भाँति सदेव से श्रमिको का पक्षधर नही रहा है । सिद्धातत समाजवादी दल मांवस- 
बादी विचारधारा से प्रमावित है, वग सघप तथा फान्ति के पिद्धा ता म॑ विश्वास 
करता है, परतु व्यवहार मे दल की नीतियाँ विकासवादी समाजवादियो के सिद्धातो 
पर आधारित हैं। सिद्धांत एवं व्यवहार मे यह भेद उसकी कमजोरी का एक अथ 
कारण है, देश भे वामपक्षीय साम्यवादी दल की उपस्थिति से उसकी स्थिति पर विप- 
रीत प्रभाव पडा है। शिक्षको एव श्वेत कालर मध्यमवर्गीय जनता तथा उत्तरी फ्रास म 
श्रमिक जनता पर समाजवादी दल का व्यापक प्रभाव है । इस दल ने सीनेट के उमू 
लन का समथन किया था । इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा, राज्य एकाधिकार की 
वृद्धि, श्रमिक विधियो, कृषि श्रमिको, कास्तकारो एवं छोटे स्वामियो के हिताथ क्ृषि- 
सुधारों का भी दल ने उग्र समथन किया है। उग्र वामपथियों के अलावा दल के छोप 
सदस्य साम्यवादियों से मिलने के पक्षपाती नहीं हैं । 

काटर एवं हेज के अनुसार समाजवादी दल का सगठन साम्यवादी दल से 
अत्यधिक भिनर है | कायपद्धति की हृष्ठि से दोनों मे कोई समता नहीं है । दलीय 
सगठन के प्रत्येकः स्तर पर मतनेद ओर ग्रुटव दी व्याप्त है (१ दलीय नेताओं को अपने 
दल बे पूण समथन की कोई आश्या नही होती है । दल के सगठन और ससदीय पक्ष 
के सम्बघ विवाद का विषय रहे हैं। मूल रूप से यह दल लोकता निक है क्योंकि 
दल के सदस्यो को नेताओ की आलोचना करने तथा उह दल से पृथक करने के अधि- 
कार प्राप्त हैं । 

फ्रा्स की राजनीति मे इस दल का विज्ञेप प्रभाव रहा है । लियोन ब्लूम और 
राष्ट्रपति विसेद ओरियल समाजवादी थे । 946 ई के पश्चात इस दल का प्रभाव 
कम होने लगा है। 958 ई में फ्रेच समा मे इसके केवल 40 सदस्य रह गये थे। 

उग्र समाजवादी दल (76 7९७000। $००8॥५८ ९&709)--उग्र समाजवादी 
दल की स्थापता 90] ई मे हुई थी । तृतीय ग्रणत-ज-काल इस दल का सबस 
उज्ज्यल समय था । इसके अधिकाश सदस्य मध्यमवर्थीय व्यक्ति थे । द्वितीय विश्वयुद्ध- 
काल म॑ इस दल ने जमनी का पक्षपोषण किया था । फलत यह दक्श म लोकप्रिय 
नही रहा और चतुथ गणराज्य काल म इसकी शक्ति क्षीण हो गयी । लक्नि 95] ई 
मे इसे असेम्बली मे 75 स्थान प्राप्त हुए थे और इस दल के इस काल में 8 प्रघान- 


मनी बने । 
कायक्रम की हृष्टि से प्रारम्म मं यहू दल सविधान के सश्ोधन, एक्सदनोय 


व्यवस्था तथा रेल, खानें और फ्रान्स को बको के द्ट्रीयकरण का पक्षपाती घा, लेक्नि 
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धीरे-धीरे इसके समथको मे ग्रामीणों एव कृपको की सख्या बढने लगी। इसका आधिक 
कार्यक्रम उदारवादी है । यह्‌ वामपथी दल नहीं है । अधिक से अधिक इसे दक्षिण- 
वासपथी कह सकते हैं । दलीय संगठन का स्वरूप विकेद्रित है। स्थानीय ददीय निकायो 
को स्वत जता प्राप्त है। दल वामपथी और दक्षिणपथियो में विभाजित है । वामपथियों 
का नेता मंडीज फ्रास थे । दक्षिणपथी उदार अर्थ-व्यवस्था के समथक और नियोजन 
के विरोधी थे । 
लोकप्रिय गणतस्नीय आदोलन--द्वितोय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रेच राज- 
नीतिक रगमच पर इस दल (१४ & 7?) का उदय हुआ था और यह फ्रास के दो 
प्रमुख राजनीतिक दलो मे से भी एक था । एम भार पी लोकप्रिय लोकतज्ञीय दल 
(?९0ए०४० 706700७४० ए॥7/9) का उत्तराधिकारी है। इस दल के साथ फ्रेंच 
राजनीति मे प्रथम बार एक बडे एवं सुसगठित दल का उदय हुआ था जो विभिन्न बड़े 
दलो में सतुलन कायम रखने तथा कंथोलिक चच की लोकतत्रीय एवं अद्ध-समाज- 
वादी नीतियो के समवय मे सफल हुआ था । इस दल के नेता जॉज विदोल्त, एड्री 
कोलिन, शूमान, रोबट शूमा, समी फासीवाद के विरुद्ध संघय करने वाले लोकप्रिय 
नेता थे एव उहे जनरल डिगाल का आशीर्वाद प्राप्त था। 945 ई के निर्वाचन मं 
इस दल की 5], 946 ई में 66, 95! ई में 85 एवं 957ई में 72 और 
]958 ई के निर्वाचनो मे केवल 59 स्थान प्राप्त हुए थे । यह दल धीरे धीरे अपना 
प्रमाव खोता चला गया । इस दल मे कथोलिका का बहुमत है तथा समाजवादी इस 
दल को सदेह की दृष्टि से देखते है । 
यह कोई घार्मिक दल नही है परतु फिर भी ईसाई आदक्शों एवं सिद्धातो से 

प्रमावित है। यह दल वग संघर्ष का विरोधी है तथा कमचारियो एवं मालिकों के 
सम्बंधो को “यायपूवक सुलभाने का समथक है। वे पूजीवाद का अत करना पूंजी 
वाद का समाघान नहीं मानते । वे समाज मं संगठन एुवं सस्याजों मे परिवतन के 
साथ साथ वैयक्तिक नैतिकता के सुधार के मी पक्षपाती है । दल का आधुनिक उदारवाद 
के कुछ सिद्धातो म॑ विश्वास है। वैयक्तिक स्वत्तत्रता एव लोकतन इसके मूल मात्र 
हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विपयो म यह उम्रवादिया की अपेक्षा वामपक्ष की ओर 
अधिक झुका हुआ है । इसका कामक्रम समाजवादिया से वहुत अधिक मिन्न नहीं है 
अपितु उनके समान ही है। दल राष्ट्रीयकरण एवं सामाजिक सुरक्षा को नीति का 
समथक है। विदेश नीति के क्षेत्र में दल यूरोपीय एकीकरण एवं अविकप्तित क्षेत्रों की 
सहायता का समथक है । अलजीरिया के प्रइन पर यह दल डियाल वी नीति से सह- 
मत था। सिद्धान्तत दल पूजीवाद एवं सर्वाधिकारवादी (0277) विचारां 
को अस्थीकार करता है एवं शा ठिपूण लोकतात्रिक सुघारा की नीति म॑ बास्‍्था 
रखता है । काटर एवं हेज के अनुसार यह दल चतुथ गणराज्य का मुख्य आधार था। 
स्वताजता के परचात प्रत्येक फ़च मातश्रमण्डल म यह दल शामिल रहा है ओर विदेश 


राजनीतिक दल बहुदलीय पद्धति | 305 


मे तालय पर इस दल का एकाधिकार था। लियोन ब्लूम के समाजवादी मजिमण्डलो 
को छोडकर रोवट शूमा एवं विदोल्त के रूप में यह अनेक फ्रेंच मजरमण्डला को 
प्रधानम ज्री प्रदान करता रहा है। विदोल्त का तो यहा तक विश्वास था कि भविष्य 
म॑ यह दल वहुमत की घुरी प्रमाणित होगा ॥3 

दक्षिणपपथी था अनुदार दल--दक्षिणपथी दला म सबसे महत्वपूण दल 
मिश्रण ए००७॥४५ एथ॥ए (९ ? 8) है। इसे फ्रेंच माषा मे १२४६४८००८एाछया 0१९ 
2४७७० एभ॥०2&' कहते हैं । जनरल डिगाल इसके सस्थापक थे। डिगाल चतुथ 
गणत-भीय सविधान से अत्यधिक असतुष्ट थे अत उहोने अप्रैल ।947 ई भ इस 
दल की स्थापना की थी। फ्रेच राजनीति मे डियाल का प्रादुर्माव 940 ई मे हुमा 
था | फ्रास के जमनी द्वारा पराजित हाते पर उहोने यह घोषणा की थी कि 'फ्रास एक 
लड़ाई मे हारा है, युद्ध म पराजित नही हुआ है ।! 947 ई तक इस दल की सदस्य- 
सख्या करोव 0 लाख थी। 947 ई के स्थानीय शासन के निर्वाचनो मे दल को 
कुल मतदाताओ के चालीस प्रतिशत मत प्राप्त हुए ये । 948 ई के गणत'त्र परि 
पद के निर्वाचनों मे दल को असाधारण सफलता भ्राप्त हुई थी । 95] ई से दल में 
मतभेद बढने लगे। डिगराल दल के शासन मे शामिल होने के समथक नहीं थे। उनकी 
इच्छा के विपरीत कुछ सदस्य इस नीति के विरोधी थे । 952 ई म॑ कुछ सदस्य 
दल से पृथक हो गये ओर उन्होंने सामाजिक एवं गणत त्रीय सघ' के नाम से एक नवीन 
दल का गठन किया । 953 ई के स्थानीय शासन के तिवाचितों में दल को बडी 
असफलता का सामना करना पडा था | 956 ई तक दल किसी प्रकार चलता रहा। 
डिगाल दल से पृथक हो गये थे । 956 ई में दल ने सामाजिक गणत भ्रीय दल के 
रूप में निर्वाचनों में भाग लिया। फ्रास मे धीरे धीरे डिगालवाद प्रवल होता गया था 
और 956 ई तक डिगाल फ्रेच राजनीति पर पूरी तरह छा चुके थे । 

958 ई के निर्वाचनों के कुछ सप्ताह पूव डिगालवाद समथक विभिन्न राज- 
नीतिक समूहो को सम्मिलित करके नवीन गणत त्रीय सघ (ए0॥00 ०९ 06 [रेट 
ए०७०ए०७॥०--ए ऐप प३) नामक दल की स्थापना की गयी। सामाजिक गणतञीय 
दल इसका ही एक अगर वन गया था। 

डिगाल के दक्षिणपथी दल आर पी एफ (२? ए ) मे फासीवादी विचार- 
घारा के कुछ तत्व थे । इसने एक साथ राष्ट्रीय उत्थान एवं सामाजिक त्रान्ति, ब्यथ के 





3 पहले दक्षिणपथी दलां से तात्पय राजताजीय दला से था | आज राजतजोय 
व्यवस्था का कोई समथन नहीं करता है । अत सर्वाधिकारी निरदुशतत्रीय 
व्यवस्था में विश्वास करने वाले दल दक्षिणपथी दल कहलात हैं । एस अनुदा रवादी 
दलो की एक विशेषता यह होती है कि वे परम्परा क समघक हांत हैं। उद्र 
दक्षिणपयी दला मे फासीवादी या फासीवाद-समयक दला को शामित्र प 


जाता है । 
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दलीय भंगडो को समाप्त करके सबल शासन की स्थापना और दवाव समूही एवं वर्गीय 
हिंतो की तुलना म॑ राज्यसत्ता को महत्व देने पर बल दिया था । आर पी एफ मे यह 
विचार माय है कि नेता सदैव ठीक होता है एव दलीय नेताओं को समाज के प्रवाध- 
कौय या कुलीन वग से चुना जाना चाहिए । साथ ही साथ दल समाज के निधन वग 
के उत्थान का भी पक्षपाती है । 
समीक्षा 

विगत 30 वर्षों मे फ्रेच राजनीतिक दलो के स्वरूप मे कोई आधारभूत परिवतन 
नही हुआ है। वहुदलीय पद्धति फ्रेंच राजनीति की मुख्य विश्येपता है । प्रधान रूप से 
फ्रेच दलो को तीन---वामपथी, दक्षिणपथी, एवं मध्यममार्मी--वर्गों में विभाजित किया 
जाता है | इन दलो मे भी उग्र एवं उदार तथा मध्यवर्ती दल हैं । इस आधार पर फ्रेच 
दलीय व्यवस्था का एक सामाय वर्भीकरण निम्नत है 

फ्रेच दलीय व्यवस्था* 








एन का | 
वामपथी मध्यममार्गी दक्षिणपथी 


[ 

दा रद आर पी एफ राजत-त्रीय समाजवादी 

(साम्यवादी दल, (समाजवादी--- | (हे ? ए&) परिश्व के राजतत्रीय 

उग्र समाजवादी एं 79 $ 8६-- काउण्ड आ दोलन 
दल) कम भहत्वपूण) 





वाम उदार दक्षिणी 
(४07) (7 7, (१४77०) 
छ्ए, 
है ?.)९ 

सभी फ्रेंच दला मे आतरिक विरोध एव ग्रुटव दी व्याप्त है। दलीय बहुलता 
एवं गुटबदी के कारण ही चतुर्थ गणराज्य का अन्त हुआ था। अधिकाश दल सुसग 
ठित नही हैं । दलो के संगठनात्मक एवं ससदीय पक्षों में कोई सावयवी एकता नहीं 
पायी जाती है, फलस्वरूप दलीय व्यवस्था का आधार ही घराशायी हो जाता है। 
विधायका को स्थानीय शासन मे अय पदो को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, 
अत विघायकों की हृष्टि में राप्ट्रीय एवं व्यापक समस्याएँ योण हो जाती हैं तथा 
4. क्लेबल मुख्य मुख्य दलो का ही इस वर्गीकरण में उल्लेख किया गया है । 


5. उगरतत्कूटप८ा६ सेटएणेंणाव्बा ( ॥) प0७6 एड/्यटाड 779 (ए 7) 77० 
प्८एप)।व्व7 शिथ्वाए9 रण एटा (छ ? 3,) 
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स्वानीय उम्मस्पाओों रु 
























एवं सुम्पप्ट दरोद अआरकऊन हक झा में पिप्रानरम्घन मे ब्यचिर 





बढ़ दाता है। दियेत ह हनदार प5 रु5 छमर इंच 


“उनत्रदाव ब्यदस्था एड इदफ्ज 





उदहायता, नाठो का उरन्यडा एड उनन-थन्त्र रूरद क्रो उंद्धर 





उल्तम्न हो घय पे॥। दटुइर प ब्यपच्छा अं उन्स्डहत झूच स॑दनोंदि 





महत्व दड घदा है छोर दे रिप उरयो हैं डंदा देख हे साझनते 
निमात हैं। बतु८ रखउन्द 


कुमजार मॉजिमरइनोों हा सिराय दृझा रा शोर नोहइुरथादे ष् 





मे निर्देश दन के पश्चाठ मो इन ने उन्‍्ओे पूछ 





उाय नही दिया । उन्‍्द में डेंद्र सडझनोदिहू क्लिविड घर ८ क्ले 
डितालवाद का अवतरित होला द्ठीप दिश्प्टब्ेत्तरकह्मलोन रहता होये उशेडिरू भरउ- 


पूष घटना है। परम दघठ 4-झात में इतोप व्यवस्था के छोई सिझेष दुघार नो इडा 
है, ऊंत इलोय व्यवस्था का दाए एे उचचो हनडोसोे छेंचे राजनोडदिहू प्रयातों के 
अभिव्यक्त द्वोठो रहती है । री 

नारताय दलाय व्यदत्या 
पव को ठरह केदल दो दत्य हो हो इशानठा नहों 


उर्िय हैं । उशहरथ के दिए, 





भारत से बररिच्य दे इंट 

अनेक अखिल नारतोब छोर प्जोर दा इान्देद इच 

बखिल भारतीय स्तर पर हाद्रेउ (छाठझप), ऋद्रेछ उपदन, जनतघ, स्वदार रत, 
समाजवादी दल, मारतोद उान्यदाे दल उाम्पदादी (राक्वादो) दल एद मारोद 
लोकदल प्रमुख हैं। प्रान्दोष इता ने उमुक (वलिलनाड) अहादो रत (दजाढ), 
उत्कल कांग्रेस, केरत हग्रेंच छोर झारतोप ऋअन्ठ दल छादईि प्रनुस हैं ॥ स्वतन्चता के 
पृ बनक प्रांतीय और झखित भारतोय दच के होउ हुए दो देख की सजनोत्ति मे 
केबल दा दला--कॉप्रेंड बोर नुवलिय सोद--ओ फइजता पी ॥ हद्रेद डहो साप्टुल 
वादी दल घथां वहा मुछातल छाप छास्प्दांउक उच्पय यो कहंद्रेठ ज्राँ राप्ड्रोड एडता, 
घममिस्पतता और लोहदाीमिक सापता के विश्वाद रूच्ठो यो, दहाँ मुझसिक छ्येद 
का देश-विभाजत, चाम्प्रराविह्ष्या द्वि सप्ट्रदाद छोर झान्तिपुण तरोरे हे अक्षय 
सीघी कायवाही में विस्दाय था। काद्ेस ब्यपक्ष शप्ड्वाद का इंविनिपिन्च रूरतो 

यो, वो मुछ॒लिम लोग उच्चेज मुखतिन साम्पदापिरूठा की उनपर यो 4 जा 


भारतोय दलौय व्यवध्या को विशेष्ताएँ 
मुल्य विश्येषताएँ निम्नदत्‌ हैं हे ५ 
] बहुदलोय पद्धति--स्दव जवा हे पूर्व एव दाद मे देध हो ७४ 
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अनेक दलो के सक्रिय रहने के कारण बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। इसके कई 
कारण हैँ, यथा--() देश की विशालता एवं भाषा, धम एव क्षेत्र सम्बधी विभिन्‍न- 
ताएँ, (7) वैचारिक विभेद, (77) स्वतज्नता के पूव विभिन्‍त सम्प्रदायो मे पारस्परिक 
अविश्वास एवं सदेह, तथा (7५) पृथक निर्वाचन की पद्धंति। स्वतन्तता के प्रुव 
अखिल भारतीय स्तर पर काग्रेस, मुसलिम लीग, हिंदू महासभा ओर उदारवादी 
प्रमुख दल थे। प्राततीय दलो मे पजाब का यूनियनिस्ट दल, मद्रास की जस्टिस पार्टी, 
खुदाई खिदमतगार, अकाली दल, वाल का कृपक प्रजा दल एवं वम्बई का लोक 
ता-मिक स्वराज्य दल प्रमुख थे । स्वतन्त्रता के वाद अखिल भारतीय और प्रान्तीय 
दलो मे तीक्रता से वृद्धि हुई । 

यद्यपि बहुदलीय पद्धति का मारत में विकास हुआ है, लेकिन अखिल भारतीय 
स्तर पर कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली दल है। विगत 28 वर्धों से देश की राजनीति 
पर काग्रेस का एकछत्र आधिपत्य है । चतुथ निर्वाचच के पश्चात यद्यपि कुछ 
राज्यो मे गैर काग्रेसी मा निमण्डलो का निर्माण हुआ था लेकिन केद्ध मे कांग्रेस की ही 
सत्ता रही थी । अत भारतीय दलीय पद्धति को एकल प्रवल दलीय पद्धति कहते हैं । 
यह न केवल केद्ध के सम्बंध मे अपितु तमिलनाडु के सम्बंध मे भी सत्य है। 

2 दलोय नेतृत्व की प्रधानता--मारतीय दला में नेता का प्रमुख स्थान होता 
है । स्वत जता के पूव भी यही स्थिति थी । 947 ई तक काग्रेस दल म॑ महात्मा 
गांधी की स्थिति प्रमुख थी, चाहे वे दल के सदस्य रहे या नही । स्वत-त्रता के बाद 
जवाहरलाल नेहरू ओर वतमान मे हीदरा गाधी का दलीय नेतृत्व मे प्रधान स्थान है। 
अन्य दला की भी स्थिति यही थी। उदाहरणाथ, स्वतज्रता के पूर्व मुहम्मदभली 
जितना मुसलिम लीग के सर्वेसर्वा थे । स्वतत्र भारत मे जनसघ मे स्वर्गीय श्यामाप्रसाद 
मुकर्जी और उनके पदचात स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की स्थिति केद्रीय थी। 
स्वत-ञ् पार्टी मे चक्रवर्ती राजयोपालाचारी, भारतीय ऋ्राति दल मे चौ चरणसिंह 
और द्रमुक म॑ स्वर्गीय अन्नादुराई (वतमान मे श्री करुणानिधि) की स्थिति केद्रीय है 
सक्षेप म, सम्पूण दल दलीय नेतृत्व के चारो ओर चक्कर मारता है। 

3 सुबढ़ एवं सशक्त विरोधो दल का अभाव--बहुदलोय पद्धति एवं कांग्रेस 
के प्रवल बहुमत के कारण सशक्त एवं सुसगठित विरोधी दल्ल का निर्माण नहीं हुआ 
है। फलस्वरूप व्यवहार मे देश म एकदलीय--#ांग्रेस का--घासन सा स्थापित हां 
गया है । 

4 आजततरिक ग्रुदबदो--प्राय प्रत्येक मारतीय दल मे मतभेद और मुध्वदी 
विद्यमान है । उदाहरण के लिए, इसी मतभेद क॑ फलस्वरूप कांग्रेस का विघटत 
हुआ है। जनसघ स बलराज मधोक पृथक हो ग्य। साम्यवादी दल भी मारतीय 
साम्यवादी और साम्यवादी मादसवादी दल मे॑ विघटित हो गया है । द्वमुक 
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भी दो दलो में विभाजित हो गया था और ना द्रमुक तामक भवीत दल का 
निर्माण हुआ है। स्वत-न पार्दी से गुजरात मे सी सी देसाई पृथक हो गये थे। इस 
ग्रुटव दी के प्रमुख कारण हैं व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा, प्रतिस्पर्धा, वेचारिक मतभेद और 
सत्ता-प्राप्ति की होड । यही दल-बदल के कारण हैं । चतुथ निर्वाचन के पश्चात 
देश में 'आया राम गया राम' का ऐसा युग आ गया था कि अनेक राज्यो मे राजनीतिक 
अस्थिरता एवं श्रष्टाचार व्याप्त हो गया था । 

$ अलोकतात्रोद दलोय समठन--के सथानम० का मत है कि दलो का सम 
ठन और कार्य पद्धति देश की वर्तमान सधीय समदीय व्यवस्था के अनुरूप नही है। 
पुराने दला से इसके अनुरूप सगठन और काय-पद्धति में कोई परिवतत नही किया है । 

कुछ तवीन दलो--जनसध एव स्वतत दल--मे मी आय दलो की भाति ही 
अपने दलीय संगठन स्थापित किय हैं | यह सभी दल “लोकता/त्रक केद्रीकरण' की 
साम्यवादी धारणा पर आधारित है जहा सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है, 
यद्यपि इह् लोकप्रिय आधार का रूप श्रदात किया गया है। द्रमुक (तमिलनाडु) जैसे 
दल इसका अपवाद हे | 'इत तथाकथित राष्ट्रीय राजनीतिक दलो का प्रधान दोप यह 
है कि यह न तो लोकत त्रीय हैं, न सघीय, न आज्ञाकारी ([0980) और ने अनुशासित । 
शीधस्थ दलीय कायपालिका का दल पर अधितायकत्व होता है और इसे दह्ाईकमाण्ड 
की सज्ञा दी जाती है।” जिस राज्य मे जो दल सत्ता मे होता है वहाँ मुख्य मत्री एव 
अयथ मातज्रियो को दलीय नेताओ द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। दलीय नेतत्व 
मन्प्रिमण्डल को निम्त एवं अधीनस्थ अभिकरण मानता है । काग्रेस हाईकमाण्ड द्वारा 
राज्यो के दलीय सगठनो को मंग करके उनक स्थान पर तदथ समितियाँ नियुक्त की 
जातो हैं। इसके अतिरिक्त दल के सगठनात्मक पक्ष एवं ससदीय पक्ष के मध्य सम्बंध 
अस्पष्ड हैं | कही कही तो वे ठीक उल्टे या विपरीत हैं । स्वतनता के पूव दला का 
समठनात्मक पक्ष प्रबल एवं शक्तिशाली था । उस समय एसा होना स्वाभाविक था। 
दल उस समय लडाकू थे ओर प्राय सभी दल देश की स्वत-श्रता के सम्बंध मे एक्मत 
थे। लेकिन स्वत-तता के पश्चात स्थिति वदल गयी है । दला क प्रमुख नता ससद या 
विधानमण्डलो के सदस्य चुने गये हैं। एसी स्थिति मं सगठनात्मक पक्ष की प्रधानता 
अनुचित है। यह वास्तविकता की उपेक्षा है। सत्य ता यह है कि दल का सगटठनात्मक 
पक्ष यदि ससदीय पक्ष से प्रवल रहता है, तो उसके द्वारा ससदीय कार्यों म अनुचित 
हस्तक्षेप किये जायेगे एव ससदीय नेता समठव या देलीय नताना के वनिर्देशा का 
अनुभमन माज करते रहेगे। यह व्यवस्था साम्यवादी दलीय पद्धति का अनुगमन मात्र 


होगी । 


6 $ग्राफ्रिग्राड०, की. कुकापव्शों शवापत गाते ववाडय फच्म०टाब८०, 
साबीदा लिदागात काबे 205, 972, छए 3 
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भारतोय दलो का वर्गोकरण 

भारत के विभिन दला का निम्त वर्गीकरण सम्मव है--() अखिल भारतीय 
दल--काग्रेस शासकीय, काग्रेस सगठन, जनसघ, स्वतात्र एवं साम्यवादी दल, (2) क्षेत्रीय 
या राज्य स्तरीय दल--भारतीय कऋ्रातति दल, द्रमुक, विज्ञाल हरियाणा पार्टी, केरल 
काग्रेस, उत्कल कांग्रेस जादि, (3) जातीय, वर्गीय एवं धामिक दल (मुसलिम लीग, 
अकाली दल), (4) साम्प्रदायिक दल (हिंदू महासमा, मुसलिम लीग, राम राज्य 
परिषद) । इस वर्गीकरण के अतिरिक्त दलों को वामपथी एवं दक्षिणपथी वर्गों मे मी 
विभाजित कर सकते है । साम्यवादी एव समाजवादी दल वामपथी हैं तथा स्वतंत्र एवं 
जनसघ और अन्य समी साम्प्रदायिक दल दक्षिणपथी दल हैं । इसके अतिरिक्त कुछ एसे 
दल हैं जो इन दोनो वर्गों मे नही आते है । इन दलो की नीतियो म॑ दोना प्रकार की 
नीतियो--दक्षिण एवं वामपथी--का समवय मिलता है। अत इहं केद्वीय (एशा 
(था) दल्ल कह सकते हैं । कांग्रेस (शासकीय) एवं सगठन कांग्रेस इसी श्रेणी मे हैं । 
इन तीनो प्रकार के दलो को भी वाम एवं दक्षिण श्रेणियों मे पुन वर्गीकृत करने से 
स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है । निम्नाकित रेखाचिन से भारतीय दलो का वर्गीकरण 
स्पष्ट हो जाता है--- 








मखिल भारतीय 
दल-- 
राज्य-स्तरीय दल-- भारतीय दला का वर्गीकरण 
जाति,वग, घम पर | 
आधारित दल--| हि 5 
साम्प्रदायिक दल--- वामपथी दल केद्वीय दल दक्षिणपथी दल 
उम्र (र्मपथी वामपथी वाम केद्वीय. दक्षिण केद्रीय 
साम्यवादी, विकासवादी काँग्रेस काँग्रेस 
माक्सवादी समाजवादी, (शासकोय) (संगठन) 
साम्यवादी, समाजवादी, 
रिपब्लिकन पुरानी पी एस पी 
ऋतिकारी एवं एस एस पी जग 
उदार (लोक त्रीय) मध्य-दक्षिणपपथी उद्र दक्षिण 
स्वतत्र दल जनसघ पः 
(परम्परावादी 
साम्प्रदायिक) 
मुसलिम लोग 
रामराज्य परिपद 


हिन्दू महासमा 
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प्रमुख भारतोय दल 
मप्िल भारतीय फाँप्रेस--यह देश का सबसे पुराना और प्रभावशाली दल 
है । इसकी स्थापना 885 ई मे हुई थी । भारतीय स्वतत्रता के सघप मे इस दल 
ने प्रधान भूमिका निमाई है। प्रारम्भ मे कांग्रेस ब्रिटिश शासन के अतगत सुधार की 
पक्षपाती थी | उस समय इसकी नीति ब्रिटिश द्यासन से प्रशासन मे सुधारों की प्राथना 
करना था | उप्रवाद के उदय के साथ इसने स्वराज्य के आदश को अपनाया | तिलक से 
'स्वत-अ्रता हमारा जमसिद्ध अधिकार है' का शखनाद किया 920 ई में गाधीजी 
के नेतत्व के प्रारम्म के साथ काग्रेस जन-सस्था बन गयी और उसने स्वतन्न आदोलन 
का नेतत्व किया । यह दल राष्ट्रवाद, लोकत त्र और घम निरसेक्षता का पक्षपाती है । 
साम्प्रदायिकता का इसने डटकर विरोध किया | 947 ई तक काग्रेस का मुख्य 
उद्देदय स्वत-ज्ता प्राप्ति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लडना था। अत छोटे छोटे 
मतभेद सतह पर उमर कर न आ सके। लेकिन स्वतत्रता के बाद इस स्थिति का 
कायभ रहना असम्मव था | फलत समाजवादी कांग्रेस से पृथक हो गये । इसी प्रकार 
व्यक्तिवादी उदार विचारधारा वाले श्री राजगोपालाचारी और के एम मुशी ने स्वतत 
दल का निर्माण किया ) 
काँग्रेस म सदैव ही आतरिक मतभेद रहे हैं ओर वे समय समय पर उभरते 
रहे हैं। इस प्रकार का पहला विस्फोट 907 ई मे सूरत कांग्रेस अधिवेशन म हुआ 
था और उग्रवादी कांग्रेस से पृथक हो गये थे। इसी प्रकार पट्टाभि-सुमाप-सघप कांग्रस 
में गुटबादी की दूसरी प्रमुख घटना थी। सुमाप और उनके समथक कांग्रेस से पृथक हो 
गये । तीसरा आतिम विघटन 969 ई म्रें हुआ और काग्रेस तथा समठन काग्रेस का 
जाम हुआ । यह केवल व्यक्तित्वो का ही सघप न था अपितु एक सैड़ातिक सघप 
था। काँग्रेस के सगठन पक्ष पर एक विश्धिष्ट विचारधारा के समथको का अधिकार था । 
इस वग के नेता लोकत तर एवं नियोजित विकास मे विश्वास ती करते थे परतु उग्र 
समाजवादी नहीं थे । उन पर दक्षिणपथी दलो से मिल जाने के आरोप लगाये 
गये । इसके विपरीत, इंदिरा गाघी दूसरे पक्ष का नेतत्व कर रही थी | 
दे प्रधानमत्री और ससदीय पक्ष की प्रवान थी तथा लोकतात्रिक समाजवादे 
की स्थापना के प्रति कृत सकलप थी । इस सधप में झींदरा ग्राधी विजयी 
हुईं। काँग्रेस दल दो दलो--काग्रेस शासकीय एवं संगठन कांग्रेस--मं बेंट गया। 
97] ई एवं 972 ई के निर्वाचना मे शासकीय काँग्रेस को भारी जन-समयथन 
प्राप्त हुआ । शासकीय कांग्रेस का राष्ट्रवाद, लोकतज, धम निरपेक्षता, असाम्प्रदायि- 
कता एवं समाजवाद म॑ हृढ विश्वास है। लेकिन वग सघप एवं हिंसा म इसका 
विश्वास नही है | दल सामाजिक परिवतन के लिए हिंसात्मक प्रशीत का समयक नहीं 
है । स्वतञता के पूव कांग्रेस शान तपूण अर्थात अहिसात्मक कार्य-पद्धति मं विश्वास करती 
थी। वतमान में मत द्वारा परिवतन' मे दल की आस्था है । यह दल श्रमिका, पददलितो 
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एवं शोषित वग तथा अल्पसख्यको के हित्तो का समधन करता है | आधिक विकास के 
लिए नियोजन में विश्वास रखते हुए दल मिश्रित अथ-व्यवस्था की नीति को मानता है 
तथा भारी उद्योगा के औद्योगीकरण का पक्षपाती है। कांग्रेस (शा ) ने नरेघ्ों के प्रीवी पत्त 
का उमूलन किया है | विदेश-तीति म विश्व-शातति एवं सयुक्त राष्ट्र सघ तथा गुद- 
निरपेक्षता का समथक है। 
फाँप्रेस का समठम--कांग्रेस का सगठन पिरामिडाकार है। इसके शीप पर 
काँग्रेस अध्यक्ष होता है । स्वतन्त्रता के पूव इसे राष्ट्रपत्ति कहते थे । काँग्रेस अध्यक्ष के 
अतिरिक्त केद्रीय दतीय सगठन के चार अय जग हैं--कांग्रेस कायकारिणी, अखिल 
भारतीय काग्रेस समिति, काँग्रेस ससदीय चोड एव केद्रीय निर्वाचन समिति । कांग्रेस 
अध्यक्ष नवीनतम दलोय नियमा के अनुसार तीन वष के लिए निर्वाचित होता है। कांग्रेस 
कायकारिणोी मे कांग्रेस भध्यक्ष एवं 20 अय सदस्य होते हैं। अखिल मारतीय कांग्रेस 
समिति दलीय ससद है। सिद्धान्तत कांग्रेस कार्यकारिणी इसी के प्रति उत्तरदायी होती 
है। कायकारिणी मे दल के मुख्य नेता होते हैं, कई सदस्य तो काफी लम्बे समय॑ तक 
इसके सदस्य बने रहे हैं। अगिल भारतीय कांग्रेस समिति मे तीन प्रकार के सदस्य 
होते हैं--निर्वाचित, पदेन एवं सम्बद्ध सगठनों के प्रतिनिधि । 
के'द्रीय ससदीय बोड मे काग्रेस अध्यक्ष एव पांच आय सदस्य होते हैं। इसका 
काय दल की ससदीय क्रियाओं का नियत्रण एवं समवय करना तथा उस व्यवस्थित 
करना है । करेद्वीय निर्वाचन समिति निर्दाचन-काल मे सक्रिय रहती है एवं दलीय 
उम्मीदवारों का अन्तिम रूप से चयन करती है। 
राज्य-स्तर पर भी दलो का सगठन इसी प्रकार का होता है । सबसे नीचे 
ग्राम, मुहल्ला, शहर, ताहलुका एवं तहसील-स्तर पर दलीय सगठन होते हैं। इनके 
ऊपर जिला कांग्रेस समितियाँ होती हैं । प्रदेश काग्रेस समिति एवं जिला समिति के 
बीच भे क्षेत्रीय समितियाँ होती हैं 
कांग्रेस मे सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है । सत्ता चोटी के नेताओं 
के हाथो में केगद्रित होती है। समी निणय श्ीष स्तर पर किये जाते हैं, छोटे एवं 
निम्न दलीय सगठना का मत प्राय नही लिया जाता है । सथानम का मत है कि 
साम्यवादी दलीय सगठन एव काग्रेस के दलीय सगठन में कोई विद्येप आतर नहीं है। 
एक अन्तर हिंसा का अवदय है, परतु यह अतर विशेष महत्व का हैं । अत कांग्रेस 
नेतृत्व को जन समथन प्राप्त करने एवं विभित मामलो मे जनता की प्रतिक्रिया जानते 
हेतु अपने दल के ग्राम स्तर से जिला-स्तर तक के सगठनां का सहयोग एव विश्वास 
नोति-निर्माण के पूव प्राप्त करना चाहिए। काँग्रस कायपद्धति से सम्बोधित एक 
प्रइन और है कि कांग्रेस काय-समितियों एवं काग्रेस मात्रिमण्डलो अर्थात्‌ दल के संगठन 
एवं ससदीय पक्ष म कया सम्बघ होने चाहिए २ स्वतजता के पूव तो हढ अनुशासन 
की हृष्टि से कागेंस दल का नियात्रण वाछतीय था | परतु सविधान के लागू होने पर 
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ससदीय व्यवस्था की दृष्टि से यह एक महत्वपूण प्रश्न बन गया है । इसी समस्या को 
लेकर काँग्रेस मे सघय हुए हैं। 949-50 ई म श्री जे बी कृपलानी कांग्रेस के 
अध्यक्ष थे | अपने पद से इन्होंने इस कारण त्याग्रपत्र दिया था कि वे शासन पर निय- 
“ञ्रण की दृष्टि से थ्क्तिहीन थे । श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर 
इसी प्रकार की आश्का धुन उठ खडी हुई ! पण्डित नेहरू इस समय प्रधान मंत्री मी 
थे नेहरू एवं टण्डत मे अनेक बातो मे मतभेद थे । नेहरू जी ने टण्डन जी के पदारूढ होमे 
पर नासिक सम्मेलन मं अपने शासन की नीतियो म दल के विश्वास को प्राप्त करने की 
माँग रखो । दल ने तुरत ही उनकी नीतियो मे विश्वास प्रकट कर दिया | लेकिन फिर 
भी ८ण्डन जी को अपने कायकाल के वीच में ही पद से हटना पडा था। इस समस्या 
का केवल एक यही समाधान है कि संगठन पक्ष को संसदीय पक्ष के मामलो मे हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए । सगठन पक्ष को दलीय प्रचार एवं निर्वाचन तक अपने को सीमित 
रखना चाहिए। 

भारतीय साम्यवादी दल--इसकी स्थापना 925 ई मे हुईं थी। यहू मावस- 
वादी लेलिनवाद के सिद्धातों पर आधारित है। 926 27 ई के पश्चात दल ने 
श्रमिकों एवं कृपक-आदोलनों का संगठन किया था । 935 ई में दल में केवल एक 
हजार सदस्य थे । 943 ई म॑ यह संख्या बढ़कर 6 हजार तथा 947 ई में 90 
हजार हो गयी थी। स्थापना के समय से ही दल को अवध घोषित कर दिया गया 
था, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध काल भ॑ परिचमी राष्ट्रो से सोवियत रूस की मैत्री हो 
जाते के कारण साम्यवादी दल पर से सभी प्रतिबध उठा लिये गये थे और दल शासन 
के युद्ध सम्बधी कार्यों का समर्थन करने लगा था । दल ने 942 ई के “मारत छोडो/ 
आदोलन का समयत नही किया । फलस्वरूप उहे कांग्रेस से मिप्कासित कर दिया 
गया । 

स्वतनता के पहचात साम्यवादी दल मे दो गुट बन गये थे । एक गुट तो 
अग्रेजो द्वारा सत्ता के हस्ता तरण को वास्तविक मानता था और नेहरू सरकार का 
समर्थक था । पी सी जोशी इसी मत के थे । लेकिन वी टी रणदिवे इसके विरुद्ध 
थे | उनका दल में बहुमत था । जोशी को दल से निष्कासित कर दिया गया । रणदिवे 
के नेतत्व मे वामपथी हिंसात्मक नीति का अनुगमन किया गया । तेलगाना हिसात्मक 
किसान छापामार युद्ध सगठित किया गया । फलत दल के अनेक नेताओं को बंदी 
बनाया गया | 

]95 ई में रणदिवे को दल के महासचिव पद से हटा दिया गया और एस 
के डागे उनके स्थान पर महासचिव बनाये यये । उहोंने हिसात्मक रणनीति की 
निदाकी। 

952 ई के प्रथम निर्वाचन मे साम्यवादियो को लोकसभा मे 27 स्थान 
और विभिन्न राज्य विधानमण्डला मे 8] स्थान प्राप्त हुए थे । 
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956 ई के निर्वाचनो में साम्यवादियो को लोकसमा में 29 स्थान मिले थे। 
केरल में साम्यवादी सरकार का निर्माण हुआ था। परिचिमी बगाल और आन में वह 
प्रमुख विरोधी दल था । 

भारत चीन सीमा विवाद एवं भारत पर चीन के आक्रमण के फलस्वरूप दल 

दो वर्गों मे विभाजित हो गया । श्री डागे ने सीमा विवाद म॑ मारत का समथन किया 
और चीनी साम्यवादी आक्रमण की निदा की | इसके विपरीत, कुछ नेता चीन सम- 
थक दृष्टिकोण भी रखते थे । अत्र्राष्ट्रीय जगत मे मी साम्यवादी दो गुटो मे बेंट गये 
थे--सोवियत समथक और चीन समथक । भारतीय साम्यवादी दल ने सोवियत रूस 
का साथ दिया । पश्चिमी बंगाल साम्यवादी दल ने चीन के साम्यवादी दल का सम- 
थन किया । फलस्वरूप 964 में दल विघटित हो गया और ए के गोपालन और 
नम्बूदरीपाद जैसे उम्र वामपथी नेताओ ने नये दल का निर्माण किया । इसे साम्य- 
वादी मावसवादी दल कहते हैं। दोनो दलो मे अनेक बातों मे मतक्‍्य है। उदाहरण के 
लिए, दोनो ही बैको, विदेशी व्यापार व एकाधिकारी पूजी के राष्ट्रीयकरण एवं साव 
जनिक क्षेत्र तथा राज्य व्यापार के समथक हैं । दोनों मे अनेक प्रश्तो पर मतभेद हैं, 
यथा---साम्यवादी माक्सवादी दल श्रसिको को ही जाति का नेता मानता है, जबकि 
साम्यवादों दल सामाजिक क्रातत के लिए अय वर्गों के सहयोग को भी आवश्यक 
मानता है। माक्सवादी वतमान शासन को अपदस्थ करने के लिए 'जनता के लोक- 
ता+निक मोर्चा” के सगठन के पक्षपादी हैं, जबकि साम्यवादी दल ने इस सम्बघ में कोई 
मत व्यक्त नही किया है। माक्सवादी दल भारत-चीन सीमा विवाद को हवातिपुवक 
निपटाने पर वल देता है, जबकि साम्यवादी दल सीमा-विवाद के सम्बंध में भारत 
सरकार का समथन करता है। 967 68 ई मे माक्सवादी दल मे मतभेद उत्पन्न हो 
गये हैँ । दल के उग्रवादो सदस्या ने 'ससदवाद के द्वारा समाजवाद' की स्थापता में 
सदेह व्यक्त किया और उहोने इसके विपरीत कृपक विद्रोह एवं सशस्त्र विद्रोहों के 
सगठन एवं इस सम्बंध मे चीनी साम्यवादी दल का अनुगसन करने पर बल दिया है। 
फलस्वरूप बंगाल में उग्रवादी मावसवादियों ने एक नये दल का गठन किया था। इस 
दल का नाम मारतीय साम्यवादी (माकसवादी लेनिनवादी) दल है । ये उम्रवादी 
भक्‍्सलपथी थे । उमग्रपथी माओवादी थे । आशध्न के उम्रपथी उपरोक्त दल में शामित्र 
नही हुएं। उहोने आध्न म श्रीकाकुलम्‌ जिले मे शक्तिशाली आदोलन सगठित किया 
था। केरल मे कोसलाराम ने इसी त्तरह का एक नया दल सगठित किया। स्वर्गीय 
चार मजूमदार माक्सवादी-लेनिनवादी दल (नवसलपथी) के अध्यक्ष थे | थे माओ स्से 
तग से प्रभावित थे । माक्सवादी-लेनिनवादी दल उम्रपथी है । ससदीय व्यवस्था में 
उनका विश्वास नही है और न मत द्वारा परिवतन म उनकी कोई आस्या है । 

अत देश में आज तीन मुख्य साम्यवादी दल हैं साम्यवादी दल, साम्यवादी 
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(माक्सवादी) एवं साम्यवादी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी नक्सलपथी)। इनमे प्रथम 
ससदोय दल हैं। सोवियत एवं चीनी साम्यवादी दल की भाति भारतीय साम्यवादी 4 
के सगठन लोकतान्त्रिक केद्रीकरण पर आधारित है। दल में महामत्री की स्थि 
केद्वीय है । 

भारतीय जनसध--स्वर्गीय डा व्यामाप्रसाद मुकर्जी ते ।95] ई में भारत॑ 
जनसघ की स्थापना की थी । यह दल लोकत तर, वैयक्तिक स्वत नता, भूमि सुधा 
जमीदारी उमूलन, स्वदेशी एवं आत्मनिमरता, बिना शत विदेशी सहायता, मोव 
निषेघ, आधिक एवं प्रशासनिक विकेद्वीकरण उद्योगों मे निजी स्वामित्व एवं उतर 
प्रोत्साहन, असमानताओ के उ मूलन के लिए कराधान, अल्पसख्यको के प्रति उबि 
व्यवहार, भारत के साथ कश्मीर के पूण विलय, परिगणित जातियो के उत्थान, हि 
को राष्ट्रमापा पदपर प्रतिष्ठित करने एव नि शुल्क प्रारम्मिक शिक्षा, सुहृढ विदेश-्नी 
राष्ट्रमण्डल म भारत की स्थिति के सम्बंध मे पुनविचार का समयक है। भखा 
मारत एवं विभाजन को समाप्त करने की माय दल ने अपने द्वितीय निर्वाचन के सम 
की थी। पाकिस्तान के प्रति दल का दृष्टिकोण उग्र एवं कठोर है। जनसघ के 97' 
के घोषणा पत्र के अनुसार दल सहिष्णुता का पक्षपाती एवं सभी धर्मों के सम्मान 5 
समयक है । इसके अतिरिक्त इस दल ने सामाजिक आधिक कायक्रम में मूल्य स्थिरर 
के लिए आयोग की स्थापना विदेशी सहायता बद करने, साम्पत्तिक अधिकार 4 
सुरक्षा, 44 वष तक के बालको को नि शुल्क शिक्षा, स्त्रियों को समान अवसर, विदे३ 
बेको के राष्ट्रीयकरण, आणुविक अस्तरो के निर्माण, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्स 
हन का मी समथन किया था । 

प्रथम निर्वाचन म जनसघ को लोकसभा मे केवल तीन स्थान प्राप्त हुए ये 
]957 ई मे लोकसभा मे 4, 962 ई में 4, 967 ई में 3 स्थान तथा राज्य 
विघानमण्डलो मे 76 स्थान प्राप्त हुए थे । चतुथ निर्वाचन मे भी कुछ राज्यां + 
जनसघ को काफी सफलता प्राप्त हुई थी। जनसघ उत्तरी भारत के हिंदी प्रदेशा 3 
ही अधिक लोकप्रिय है। लेकिन ] 967 ई के पश्चात दल की आशध्न एवं मसूर राज्य 
में भी विधानमण्डलो के निर्वाचनो मे सफलता मिली थी। 97ई में जनसघ 
संगठन कांग्रेस, ससोपा एवं स्वताज दल पे निर्वाचन सम्बधी गठबंघन किये थे 
लोकसभा में 97] ई के निर्वाचनों मे जनसध की सदस्य संख्या केवल 22 एवं राज्य 
विधानमण्डलो मे 02 रह गयी थी। 967 ई के निर्वाचना मे दिल्ली के केंद्र 
प्रशासित क्षेत्र मे जनसघ सत्ताहूढ हुआ था । उत्तर प्रदेश मे चरणसिह मर त्रमण्डल म 

गरेगी के रूप में श्वामिल हुआ था। 

कक अल मे बोर बन गये हा एक के नेता श्री अदलविद्वारी वाजपेयी 


एम एल सोधी ये । मधोक सोधी ग्रुढ कांग्रेस 
तो दूसरे के श्री बलराज मधोक और एम एल सोधी ये। मय। बट 
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प्रकट हुए पे । मघाक जोर साधी जनसघ से हट गये । मधोकू ने मारतीय राष्ट्रीय 
लाहइताप्रक दल नामझः नवीन दल का निर्माण किया था। 

जनसघ के जधिकाश सदस्य हिंदू हैं ॥ मुसलमाना की सख्या नगण्य है। कमठ 
कायकता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ दल की शक्ति हैं। भारतीय राष्द्रवाद एवं 
लाक्त प्‌ मं इसका विश्वास है । मारतोय राष्ट्रवाद से इसका अभिप्राय हिन्दू यप्ट्रवाद 
दे । यह अखिल भारतीय दक्षिणपथो दल है। डॉ श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने इसका सण्डन 
किया था कि जनसघ साम्प्रदायिक है लेकिन दल की विचारधारा निश्चय ही साम्प्रदायिक 
है । इसके अधिवाधय सदस्य हिंदू सम्यता और सस्कृति स प्रेरणा प्राप्त करत हैं। 

स्वतन्त्र दल--959 ई (अगस्त) मे श्री चत्रवर्ती राजयोपालाचारी के प्रयत्न 
से इस दल या जम हुआ था । प्रो एन जो रगा, श्री मीनू मसानी, श्री व हैयाताल 
मणिरलाल मुझी इसके सस्यापवः सदस्या म थे । यह दल राज्यवाद एवं निरन्तर 
बढ़त हुए कर-मार का विरोधी है। यह वयक्तिक स्वत श्रता एवं लोकत तर, प्रशासनिक 
इमानदारी, सावजनिक जीवन मे नतिकता तथा वैयक्तिक उद्योग-प्रथा का समर्थक 
है । दग मी सुरक्षा क लिए सुदृढ़ सना को यह आवश्यक मामता है। केदद्वित नियो- 
जन का विरोधी है एवं वॉयस फी समाजवादी नोतिया यी बपेक्षा प्रमतिशील उदार- 
यादी' नीति या समथक है, सामाजिक याय एय वल्याण का पक्षपाती हैं एवं राजपीय 
पुंजोयाद तपा पासन द्वारा ध्लोपण या अन्त चाहता है | यह भारत का अनुदार दल 
है । इसको आदि ये सामाजिक नोतियाँ प्रतिगामो एयं कायक्रम रूढ़िवादी है | इस 
दल मे थूतपूथ मरंशा, सामनन्‍्ता, पूंजीपतिया जिनका हि साबतान्र से कोई सम्बंध 
नहीं है, का बाहुल्‍य रहा है। फँग्रस राज्य को इस दल के नेता 'वरमिट-साइसे स-काटा' 
राम्य बद्धत हैं । झुपि सषेत्र मे यह दल सहरारी कृषि एय घपवददी था विराधी है। 
गुट निरपक्ष विददग-नीति को तोमर आसाघाा बरा हुए पश्चिमी गुट म॑ शामिस होने 
का हिमायतों है। स्वतन्न दस को 962 ई के निवचिता ये साइसमा में 22 स्पान 
एय राज्य विधानमण्यया में 66 स्पान हपा ]967 इ मे सारसमा में 44 छपाने 
एवं राज्य उिपानमष्डता में 255 स्पान प्राप्त हुए घ ॥ 967 ई में स्तोत्र दस 
सोहुसमा मे दूसरा सदस बडा दत था ! मध्यायधि नियाघना मे स्वत वर टप ने सम 
देव झौएस, जनसभ एवं समातरा झ साथ पुनाय मठद पत्र रिया पा परहु उस मत 
फापता प्राप्त हुई थी । 972 | २ राज्य विधायमना व निपघिता में उमर अस्रफलाा 
को सामया करता पड़ा है। उासा में रात दव झा रिप सफ़ाता ब्राप्त हाठी 
रही है। 

रहग्ड ४४ ऊे बयान में था मान एड पूट है । 969 ई में डइप्रम दिए 
डक समय युजदाद डे िदरद "वीर स'इगना सइस्य थी यो की शगाईह पुडराय 
से ह१4 “साई डी सरदार को अपाहुप इशन के दिए धायडोर इाप्य गे वन्‍यरर 
इंह £ 4 २ पडा युस्यद हरा था। संडिय दयाउ लहाजा का बहू मई हडाझापे 
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नही था। श्री देसाई ने इस पर दलीय नेताआं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । फलत 
उह दल से पृथक कर दिया गया । गुजरात के स्वत्तान्न दल की शाखा ने श्री देसाई का 
समथन किया जोर केन्द्रीय निर्देश का अनुगसत नहीं किया। फलस्वरूप गुजरात के 
स्वत्तत् दल भे फूट पड गयी । जनक नेता दल से उदासीन हो गये । दल की आत्मा 
श्री राजेगोपालाचारी एवं श्री मुशी का निघन हो चुका है तथा श्री रगा ने दल से 
पृथक होकर कांग्रेस (शा ) की सदस्यता स्वीकार कर ली है । दल के वत्तमान अध्यक्ष 
श्री पीलू मोदी ने भारतीय लोकदल नामक नवीन दल में स्वत-त्र दल क॑ विलय का 
समर्थन किया । फलस्वरूप स्वत-त्र दल का भारतीय लोकदल मे विलय हो गया है । 
समाजवादी दल--भारत मे समाजवादी दल की स्थापना स्वतनता के पृव 
933 34 ई मे कांग्रेस के मीतर एक दल के रूप भ हुई थी ओर इसे कांग्रेस समाज- 
बादी दल के नाम से पुकारा गया था। स्वत जता के पश्चात 948 ई मे यह दल 
काँग्रेस से पुथक हो गया। प्रथम निर्वाचन के पश्चात सितम्बर 952 ई में समाज- 
बादी दल एवं आचाय कृपलानी का किसान मजदूर प्रजा दल परस्पर विलय हो गये 
थे। इस नवीन दल को प्रजा समाजवादी दल (प्रसोपा) की सशा दी गयी। आचाय 
कृपलानी इस नवीन दल के अध्यक्ष एवं जशोक मेहता महामनी बने थे । लेकिन एक 
इकाई के रूप मे यह बहुत दिनो तक न्त चल सका । विलय होने वाले दोनो दलों में 
कायनम, पद्धति, आदि का भेद था। यह मतभेद धीरे धीरे उमर कर सामये आने लगे | 
राममनोहर लोहिया काग्रेस एव साम्यवादी दोना से किसी भी स्थिति मे सम्बंध स्थापित 
करने के विरोधी थे। इसके विपरीत कुछ अ य नेतानो का मत्त था कि जिन राज्यों 
में साम्यवादी एवं साम्प्रदायिक शक्तियाँ जधिक सवल हो उन राज्यो मे दल को काग्रेस 
वा समथन करना चाहिए । केरल के पट्टम थानू पिल्‍ले के शासन काल में हुए गोली 
काण्ड को लेकर दल मे तीम्न विवाद उत्पत हो गया और 954 ई मे श्री लोहिया 
दल से पृथक हो गये तथा 955 ई में 'समाजवादी दल के नाम से नवीन दल का 
सिर्माण किया । उसके पश्चात प्रसोपा एवं सोपा पृथक-य्रूथक रूप में कायम रहे। 
97] ई में दोवा दल पुन भित्र गये और भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई । 
कई बार दोनो दलां के विलय की चर्चा चली थी | यह दोना दलो के हित मे 
भी था परतु व्यक्तित्वा का टकराव मूलत इसमे बाघक रहा। श्री राममनोहर लोहिया 
का कहना था कि प्रसोपा को समाजवाटी दल का कायक्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। 
प्रसोपा श्री लोहिया के प्रस्ताव को स्वीकारने का अथ आत्मसमप्रण मानता था। 
द्वितीय निर्वाचन के पश्चात एक बार पुन दोना दलो के विलय के प्रयत्न किये गये 
थे। उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के दोनो दलो के संदस्पो ने मिलकर सयुक्त समाजवादी 
दल्ष का त्तिर्माण किया और इस नवीन दल ने लोहिया के कायकम को स्वीकार कर 
लिया । सोपा के अधिकाश सदस्य एकीकरण के पक्ष में ये परन्तु शोक मेहता इसके 
पक्ष में नही थे । 4964 ई में अशोक मेहता कांग्रेस मे शामिल हो गये । इसी वष 
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नवीन समाजवादी दल--ससोपा--की स्थापना हुई थी। कुछ समय तक दोना दला में 
काफी मेल-जोल बढा परतु 965 ई में वह पूरी तरह समाप्त हो गया और प्रसोपा 
की पुन स्थापना हुई। श्री हरिविष्णु कामथ ने इस वार विद्रोह किया था। 


ससोपा एवं प्रसोपा को देश के निर्वाचनो में कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त 
नही हुई है । द्वितीय ससदीय निर्वाचनो (]957 ई ) मे प्रसोपा को 9 एबं समाजवादी 
दल (लोहिया) को 7 स्थान मिले थे | चतुथ निर्वाचन म प्रसोपा को लोकसभा म 3 
एवं राज्य विधानमण्डलो में 04 स्थान तथा ससोपा को लोकसभा में 22 एवं राज्य 
विधानमण्डलो मे 77 स्थान प्राप्त हुए थे। इन चुनावों मं ससोपा को अपेक्षा" 
कृत अधिक सफलता मिली थी । लेकिन अक्टूबर 967 ई में राममनोहर लोहिया 
की मृत्यु के पश्चात दल की प्रतिष्ठा को चोट पहुची है। 97] ई के निर्वाचनों में 
ससोपा ने दक्षिणपथी दलो--सगठन काग्रेस, स्वतश्न एव जनसघ--से चुनाव सम्बधी 
ग्रठबाधन किये थे। इस निर्वाचन में प्रसोपा एव ससोपा का सफाया ही हो गया । 
ससोपा लोकसभा मे कोई स्थान प्राप्त नही कर सका । ससोपा को बिहार में 2 एवं 
मध्य प्रदेश मे ] स्थान प्राप्त हुआ था। 93 स्थानों पर ससोपा ने चुनाव लडा था, इनमे 
62 स्थानों पर उसकी जमानत जब्त हुई। प्रसोपा को कुल 4,0,598 मत प्राप्त 
हुए थे । 967 ई के पदचात प्रसोपा की कोई स्पष्ट नीति नही रही और न उसका 
नेतत्व ही प्रभावशाली रहा । 97 ई के निर्वाचन को प्रसोपा ने अकेले ही लड़ा 
था। 97] ई के निर्वाचनों मे पराजय से दोनो दला मे मराश्य उत्पन हो गया । 
फलत दोनो दला के विलयन का माग प्रशस्त हो गया। जॉज फर्नेंडीज ने प्रसोपा एवं 
ससोपा के विलय मे अथक योग दिया था। 


प्रसोषस, (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) का कायक्रम निम्तनत था 


भूमि सुधारों का प्रमावपुण क्ियावयन, कृषि-उत्पाद का उचित मुल्य 
निर्धारण, भ्रप्टाचार-उ मूलन, प्रतिनिधियों के प्रत्यावतन की व्यवस्था, केद्व राज्य 
विवादों के निवारणार्थ आयोग की स्थापना, ससदीय सर्वोच्चता को माय्यता, शहरी 
सम्पत्ति का परिसीमन, उचित मूल्या की दुकानो की व्यवस्था, -यूनतम वेतन, मतदार्न 
की आयु 8 वपष किया जाना, वेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेशन, ग्रुट निरपेक्षता 
एवं उसका सही क्रियावयन, चीन से उस समय तक सीमा विवाद के सम्बंध में कोई 
समभौता नही कया जाना चाहिए जब तक कि वह आक्रमण द्वारा हस्तगत की गयी 
भूमि को खाली नही करता, अरब एवं इजराइल दोनो देशो से मश्रीपू् सम्ब धो की 
स्थापना तथा सयुक्त राष्ट्र सघ को शक्तिशाली बनाना ॥ प्रसोपा का प्रधान लक्ष्य सामा 
जिक, राजनीतिक एवं आर्थिक झोपण स॑ मुक्त वगहीन एवं जातिविहीन समाज की 
स्थापना है । ससोपा एवं प्रसोपा दोना ही लोकता त्रक या विकासवादी समाजवाद में 
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भास्या रखते थे । ये दोनो दल साम्यवादी एवं वामवर्गी हैं। ससोपा अधिक उमद्रपथी 
दल था। परन्तु दोनो दला मे सद्भातिक एवं कायतम सम्दधी गम्भीर मतभेद है ? 

ससोषा (सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी) का मुख्य कायक्रम निम्नाकित था 

सस्तोपरा परम्परागत यूरोपीय समाजवाद से पिन समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना के लिए प्रयत्वशील था । यूरोपीय समाजवाद का विकास क्रमिके स्वैधानिक 
एवं वितरणात्मक ढग से हुआ है। परतु सस्चोपा के भनुसार मारत म॑ समाजवाद का 
विकास तीजगामी और आवश्यकता पडने पर असवैधानिक ढय से भी हो सकता है। 
ससोपा के अनुसार उत्पादत पर वल दिया जाना चाहिए । दल को स्वत लोकत त्र के 
विकास में कोई आस्था नहीं थी तथा समाज में गम्भीर एवं उग्र परिवतन का बह पक्ष- 
पात्ती था । ससोपा उम्र क्राततिकारी सधप, सुनिश्चित समाजवादी कायक्रम, उम्र देशभक्ति 
एवं विके(द्वित लोकतभ का समथक था । जनचेतना को जागृति करने के लिए अहिसा- 
त्मक कायपद्धति एवं असहयोग मे दल की पूण आस्था थी । ससोपा का दलीय काय- 
क्रम उग्र था । उदाहरण के लिए, दल तवीन सविधान के निर्माण, निर्वाचित काय- 
पालक अधिकारी, राज्यपाल एवं जिलाधीश के पदो की समाप्ति, अग्रेजी के आधि- 
पत्य के अत, धम निरपेक्षता एवं असाम्प्रदायिकता का समथक था। इसके अतिरिक्त 
हरिजना के उत्पान के लिए विशेष व्यवस्था, मुख्य उद्योगो एवं विदेशी पूजी का समाजी 
करण, व्यापक सप्तवर्षीय सिंचाई योजना, बेरोजगारी,उमूलन के लिए बेरोजगार 
निधि की स्थापना, गुट निरपेक्षता के रचनात्मक क्रियावयन, तिब्बत को स्वाधीन 
कराने आदि नीतियो का पक्षपाती था । ससोपा काँग्रेस शासन को देश की सबसे बड़ी 
बुराई मानता था और काग्रेस से सघप को दल प्राथमिकता प्रदान करता था। 
समाजवादियो एवं प्रतिक्रियावादिया का भी ससोपा घोर विरोधी था। नेहरू एव 
नहूरूवाद के विरुद्ध आवाज सवश्रथम डॉ लोहिया ने ही उठाई थी । 

ससोपा एवं श्रसोपा का विलय हो यया है तथा एके सम्राजवदी दल का निर्माण 
भी हुलआ है । लेकिन प्रश्न है कि क्या वास्तव में दोनों दलां का विलय स्थायी सिद्ध 
होगा ? क्‍या दोनो दलो ने अपना अस्तित्व पूणरूपेण त्याग दिया है? इसका कोई 
निश्चित उचर एंव पर्याप्त प्रमाण नही हं ।५ अपितु दीक विपरीत साक्ष्य अवश्य उप- 
लब्ध होने लगे हैं और दल मे फूट को वीमारी पुन उमर रही है । 

समीक्षा--मारत में बहुदलीय पद्धति है! चठुय निर्वाचन एवं विघटन के फल- 
स्वरूप काँग्रेस की जो क्षति हुई थ्री वह विगत वर्षों मे पुण हो चुकी है। कांग्रेस (शास- 
कोय) की स्थिति पुन हृढ हा गयी है। अत व्यवहार म विभित्र विरोधी दल्ला का 
प्रमाव नगण्य ही है । देश म काँग्रेस का एकमात्र प्रवल बहुमत है । तमिलनाडु राज्य 
इसका अपवाद है । द्रमुक को छोडकर शोय सभी क्षेत्रीय दलो की स्थिति कमजोर है । 


7. मसद्वाफागाप, से... रक्ंड बीकादधड मेक्ाध्क न खब्बण व. 098 शण ४, 
० 4, 06४ 26० 977 ए 648 
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सभी क्षेत्रीय दलो को अपनी स्थिति का ज्ञान है। कुछ अखिल मारतीय दला की 
स्थिति भी कमजोर है। ऐसे सात दलो के विलय से 'मारतीय लोकदल” नामक नये 
दल का उदय 29 अगस्त, 974 को हुआ है। चोधरी चरणसिंह उसके अध्यक्ष चुने 
गये हैं। नवीन दल को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प वनाने का प्रयत्न है। 
इसमें विलय होने वाले सात दल हैं. स्वतत्र दल, मारतीय द्रा्ति दल, उत्कल काँग्रेस, 
ससोपा, लोकतानत्रिक दल, किसान मजदूर दल, पजाव खेतोवाडी जमीदार सघ। खेति- 
हर मजदूर सध भी इसमे शामित्र होने वाला था | श्रेक्षको के अनुसार यह दल सी शीघ्र 
शामिल हो जायेगा । भारतीय लोकदल देश की राजनीति को ग्राधीवादी दिशा दता 
चाहता है और इसने नेहरूवादी नीतियो म सश्योधव का निईचय किया है, कृषि को 
प्राथमिकता दी गयी है तथा लघु एवं कुटीर उद्योगो को द्वितीय एवं भारी 
उद्योगों को तृतीय स्थान दिया गया है। दल ने लक्ष्या के अनुरूप साधन की पविनता 
पर बल दिया है | यह दल न तो नियन्रण विहीन झोपण थुक्त वैयक्तिक स्वतत्नता का 
समथक है और न राज्य को इतनी व्यापक शक्तियाँ देन का इच्छुक है जो वैयक्तिक पहल 
एवं आ्थिक स्वत-जता पर अनुचित प्रतिबध बन सकती हो । राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस 
दल के विकल्प के रूप मे भविष्य में इस दल की सफलता पूण सदिग्ध है। दल में 
बलराज मधोक, पीलू मोदी, बीजू पटनायक एवं राजनारायण जेसे विभित्र सजबीतिक 
विचारो के व्यक्ति हैं। अत इसकी सफलता की मुरय शत्त यह है कि दल मे विलय होने 
वाले सभी दल किस सीमा तक सव स्वीकृत दलीय कायक्रम पर मिणय कर पाते है। 
पाकिस्तान को दलीय व्यवस्था 
पाकिस्तान मे बहुदलीम पद्धति का विकास हुआ है। पाकिस्तान के जम के 
समय केवल दो दल थे--मुसलिम लीग और पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस । मुसलिम लीग 
का पाकिस्तान के प्रारम्मिक वर्षों मे देश की राजनीति पर एकाधिकार था। पाकि 
स्तान राष्ट्रीय काँग्रेस अल्पसख्यक दल था और उसके ऊपर भनेक प्रतिबध थे। यह 
पूर्वी पाकिस्तान मे अधिक सक्रिय था। 
मुसलिम लीग 
यहू दल 946 56 ई तक मत्तारूढू रहा। इसकी स्थापना अविमाणित 
भारत में 906 ई मे हुई थी । पाक के सस्थापक मुहम्मद अली जिला के नेतत्व मं 
इस दल न दिराष्ट्रवाद के सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए पाकिस्तान के निर्माण में 
उग्र एव आकामक भूमिका निभाई थी । प्रारम्म में दल का देश पर एकाधिकार था 
कितु आतरिक मतश्ेदा ने दल की शक्ति को क्षीण कर दिया । पूर्वी ओर पदिचमी 
पाकिस्तान म मापा के प्रइन पर गतिरोध उत्पन हां गये तथा अनेक आय दलों 
का उदय हुआ। 
मुसलिम लीग का कोई निश्चित कायक्रम नहीं था, न कोई निश्चित आर्थिक 
नीति ही थी। लियाकतअली की ह॒प्या के पश्चात लीग में गुटवन्दी बढ गयी । नाजि 
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मुद्दीत के सत्तारूढ होने के पद्चात पाक राजनीति में प्रातीयता पूरी तरह उमर कर 
सामने आयी । मुसलिम लीग से अपने को सत्ता मं बनाये रखने के लिए इस्लाम ओर 
पाकिस्तान की रक्षा के नारे का सहारा लिया था। 954 ई के निर्वाचना मे लोग 
का नारा था कि मुसलिम लीग के विरुद्ध मत पाकिस्तान क॑ विरुद्ध मत है। इस दल 
ने सदेव पाक जनता को यह समझाने की कांशिश की कि लीग को अनादि काल तक 
शासन करने का अधिकार है। यह भ्रम था। 954 ई के निवाचना म हक, सुहरा 
वर्दी और मौलाना माषाती के नेतृत्व म॒ संगठित संयुक्त मोर्चा ने पूर्वी पाक में 
सफलता भाप्त की । पश्चिमी पाकिस्तान मे रिपब्लिकन पार्टी वी स्थाप्ता हुई ओर 
मुहम्मद अली के त्यागपत्र के साथ 956 ई में लीग का शासन समाप्त हो गया। 
मुसलिम लीग क॑ पतन का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तात की जनता म व्याप्त तोमर 
असंतोष की उपेक्षा करना था । पूर्वी पाक की जनता उदू को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार 
करने के लिए तयार नहीं थी । लोग का समठन भी दोपपरूण था। एक व्यक्ति--मुस्य 
नेता--के चारो ओर वह के द्रत था और एक वार उस नंता के हटने थे बाद दलीय 
एकता को कायम रखना कठित हो जाता था । दल पर बडे-वढे जमीदारा एवं पूजी- 
पतियी का आधिपत्य था | शासन का दल से एकाकार हां गया था। दलीय नताआ 
में नेतृत्व का अमाव था । 

पाकिस्तान मे सैनिक शासन वी स्थापना के पश्चात राजनीतिक दला पर प्रति- 
बंध लगा दिये गये ये । 962 ई के सविधान के अधीन सगठित नयी ब्यवस्यापिया 
द्वारा लोकत त्रौकरण की माँग की गयी, फलस्वरूप राजनीतिक दलोय अधिनियम पारित 
किया गया और राजनीतिक दलो के विर्माण ओर निर्वाचता म॑ भाग लेने की अनुमति 
दी गयी । सितम्वर 962 ई में परम्परागत मुसलिम लीग को पुन स्थापना की गया ) 
यह दल पाक मुस्लिम लीग के नाम से विस्यात हुआ । 963 ई मे राष्ट्रपति बयूव 
भी इसमे झामिल हो गये । 965 ई क राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय सभी विरोधी 
दला ने मिलकर सयुक्त विरोधी दल वा निर्माण किया जिसमें अवामी लोग, राष्ट्राय 
अवामी लीग, जमायत ए इस्लामी, निजाम ए इस्लामी दया काउन्सिल मुसलिम लोग 


शामिल थी। 


अवामी लोग 
इस दल की स्थापना 949 50 मे मुसलिम सींग पे असन्तुष्ट नोर पृ हुए 


सदस्या ने की थी । हसन शहीद सुहयवर्दी इस दल रू नता ये । 4953 ई मे बद्ि 
सयुक्त मोर्चे म यह दल मुख्य हिस्थदार या। लेबिन यह गठवपन बधिर दिना ठद् 
न चल सका | सुहरावर्दी अपने दल को अधिक सोदता त्रिक मानत थे । जयामों दे 
ने अपने निर्वाचन धोपषणा-पत्र मं निम्न कायक्रम की पांपणा की पी 

“जूट व्यापार का राष्ट्रीयररण, जूट बा उचित मूल्य दना, थू राजस्य झा 
उपूलन करना, शूमिहीवा मे भूमि का वितरण, सहराठों खती एवं डुटार उप्रागा का 
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विकास, पूर्वी बगाल को पूण स्वायत्तता, वगाली भाषा को पाक की एक राज्यमापा 
बनाना तथा यायपालिका और कायपालिका का पृथक्‍क्रण ।” 

4956 ई म सुहरावर्दी रिपब्लिक्न पार्टी के सहयोग से पाकिस्तान के प्रधान 
मजी बने ( उन्होते सुसलिस लीग द्वारा समथित परम्परागत पाक विदेश-नीति का 
अनुगमन किया । इससे दल में मतभेद हो गया । मौलाना भाषानी दल से पृथक हो 
गये । 965 ई मे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय सगठित सथुक्त विरोधी दल में 
अवामी लीग भी शामिल थी। अवामी लीग के नेता पूर्वी पाक के सम्बध म स्वायत्तता के 
पक्षपाती थे। वे एकात्मक शासन के स्थान पर परिसघीय शासन (0०॥ट्ति॥| 00:6॥- 
ग्यक) के समथक थे । पूर्वी पाक अवामी लीग ने पूर्वी पाक की स्वायत्तता के 
सम्बंध में छ सूत्री कायक्रम की घोषणा की थी | इसका तीज्र विरोध किया गया। 
लेकिन दिसम्बर 970 ई के निर्वाचनों मे शेख मुजीवुरहमून के नेतत्व मे पूर्वी पाक 
अवामी लीग को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। स्मरणीय है व के याहिया खाँ ने 
निर्वाचन के पूव यह आइवासन दिया था कि निर्वाचन की घोषणा के 20 दिन के 
भीतर जन प्रतिनिधियों से मिलकर नवीन सविघान का निर्माण किया जायेगा। पूर्वी 
पाक अवामी लीग की सफलता से गतिरोध उत्पन्न हो गया। मुजीब की अवामी 
लीग और भूुट्टो की पीपुल्स पार्टी तथा याहिया खाँ के मध्य समभौता न हो सका। _ 
पूर्वी पाक में दमन चक्र का आरम्म हुआ । मुजीव को बदी बना लिया गया। पूर्वी 
पाक की जनता ने 26 मार्च, !97 को स्वत तता की घोषणा की और लम्बे सघप 
के बाद स्वतात्र बगला देश का उदय हुआ | 
अय दल 

रिपब्लिकन दल--इसकी स्थापना डॉ खान साहब ने 23 माच, 956 ई 
को की थी | दल ने 4 सूत्री निम्न कायक्रम की घोषणा की / जीवन-स्तर म॑ वद्धि, 
कृषि एवं उद्योगा का समान विकास, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी का 
उमूलन एवं भुमि-सुधार आदि ॥7 

दल एकसी नीति का अनुगमन ने कर सका । परिस्थितियाँ इसक॑ लिए 
उत्तरदायी थी । उदाहरण के लिए, प्रारम्म मे दल ने पश्चिमी पाकिस्तान को एक 
इकाई बनाये रखने का समथन किया था, लेकिन बाद में उसके विघटन के लिए 
आदोलन प्रारम्भ कर दिया। दल प्रारम्भ मे द्विराष्ट्रवाद के विरुद्ध था, लेकिन बाद में 
पृथक निर्वाचन का समथन करने लगा था। बाद म पूर्वी पाकिस्तान के सदस में एक 
बार पुन इस नीति म परिदतन हुआ और दल ने सयुक्त निर्वाचन का समथन किया । 

दल ने आर्थिक सुधारा की योजना भ्रस्तुद नही की । उसकी विदेश-नीति स्पष्ट 

नहीं थी । दल म अधिकाशत मुसलिम लीग के भूतपूव सदस्य थे । रिपब्लिकन दल देश 
मे स्थिरता लाने मे सफल नही हुआ । प्रारम्म से ही दल मुसलिस लोग के विरुद्ध था 
राष्ट्रीय अवामी पार्टो--इसकी स्थापना जुलाई 957 ई मे विभिन्न आठ 
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समूहा के एकीकरण से हुई थी । आजाद पाकिस्तान दल, जो एम सैयद, खान अब्दुल 
गफ्फार खाँ के समर्थक, पूर्वी पाक का गणत तीय दल और मोलाना भाषानी व उनके 
समथक इस दल म शामिल हुए थे । गर-मुसलमाना को सम्राचत्ता के आधार पर इस 
दल की सदस्यता प्राप्त थी । यह आज पाकिस्तान का प्रमुख विरोधी दल है। खान अब्दुल 
वलो खाँ इसके प्रमुख नेता हैं। इसका धम निरपेक्षता और समाजवादी विचारों मे 
विश्वास है। 963 ई भे इस दल को दवाने का शासन ने भरसक प्रयत्न किया था । 
इस दल ने अयूबशाही क॑ विरुद्ध हढतापूवक मोर्चा लिया और ससदीय शासन की 
स्थापना के लिए भरसक प्रयत्त किया है। दल साम्राजिक और आधिक सुधारो की तरफ 
विशेष ध्यान नहीं दे सका है। 

पीपुल्स पार्टी--श्री मुट्टों ने 30 नवम्बर, 967 ई को लाहौर म॑ इस दल 
के निर्माण की घोषणा की थी | दल के तीन भादश हैं--इस्लाम, समाजवाद और 
लाकत त्र। वे इस्लाम और समाजवाद म पूण सगति देखते है। उनका कथन है कि 
इस्लाम हमारा धर्म है, लोकतब्र हमारी राजनीतिक पद्धति है और समाजवाद 
हमारी अथनीति है । हम जनता वी सम्प्रमुता मे विश्वास करते हैं। 970 ई के 
निर्वाचन म॑ पीपुल्स पार्टी को अवामी लीग के मुकाबले म॑ कम सफलता मिली। 
बंगला देश की स्वत-जता के पश्चात पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान का सत्तारूढ़ दल है । 

इसके अतिरिक्त 967 ई मे विभिन्न विरोधी दल-समूहों ने पाक लोक 
ता-निफ दल की स्थापना की थी । यह दल लोकत'त्र एव जनता की सम्प्रभुता में 
विश्वास करता है । जमायत ए इस्लामी और निजाम ए इस्लामी दो प्रमुख धामिक 
दल हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस्लाम धम की प्रमुखता म विश्वास करते हैं । 

समीक्षा--पा किस्तान में बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है तथा दलों का 
उत्थान एवं प्रतन बडी श्ञीक्र गति से हुआ है । मुसलिम लीग के पतन के पश्चात देश 
की राजनीति पर किसी एक दल का नियन्ण नही रहा है। पाकिस्तान इस्लामी 
राज्य है अत सभी दलो ने आधुनिक लोकत न एवं समाजवाद के विचारों और धम- 
त व्र की मध्ययुगीन विचारधारा के साथ सगति स्थापित करने के असफल प्रयत्त 
किये हैं । 956 ई के पहचात पाक म निर्वाचना के समय समस्त विरोधी ममूहा द्वारा 
सगठित होकर अल्पफालिक विरोधी दल के निर्माण का अयत्व किया जाता रहा है। 
सभी राजनीतिक दलो ने जन-समथन प्राप्त करने वे लिए मारत विरोधी नीति का 
सहारा लिया है। जकारिया के अनुसार 956 ई के पूव पाकिस्तान के राजनीतिक 


दलो की मुख्य विश्येपताएँ निम्नवत्‌ थी 
(१) किसी राजनीतिक दल का सगठन लोकत ब्रात्मक नही था भौर न जनता 


से किसी दल का सीधा सम्पक ही था । 


8 इबप्गाए, पर. 2काक्यिदाईदा। 07०कफ्राइ् मा हीबीछला, 99 87 88 
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(2) मुसलिम लीग को छोडकर शेप सभी दल क्षेत्रीय थे। पूर्वी पाक में 
मुसलिम लीग भी लोकप्रिय दल नही था। 

(3) देश म अनेक दल थे अत दो ही दल देश की राजनीति में प्रमुख नदी 
ये। ससदीय दलीय पद्धति के लिए यह दलीय व्यवस्था उपयुक्त नही थी । दला पर 
नेताओं का नियजण था ओर दलो का अनुशासन ढीला था । 

(4) दला के सदस्य आये दिन एक दल छोडकर दूसर दल में शामिल होते 
रहत थे। देश की राजनीति म्‌ दल बदल का सक्रामक रोग फैला हुआ था और दला 
मे गठबंधन होते रहते थे । 

जकारिया का उपयुक्त विश्लेपण !956 ई के पश्चात भी कुछ परिवतन से 
लागू होता है । पूर्वी पाक में अवामी दल का जनता से मिकट सम्पक था एवं उसे 
जनता का व्यापक समयन ध्राप्त था । यह 970 ई के निर्वाचना से सुस्पप्ट है। 
पाकिस्तान का राजनीतिक जीवन भ्रष्ट था। रिश्वत एवं चोरबाजारी का बाजार गम 
था । अयूब के सत्तारूढ होने पर उन बातों में कुछ समय के लिए कमी आयी थी 
परतु भयूबशाही के रूप में निरकुशत त्र की स्थापना हुई और लोकतज्र का गला 
घोट दिया गया । नौकरशाही मी ससदीय घासन के पतन के साथ शक्तिशाली होती 
चली गयी । सशक्त विरोधी दल के अमाव ने पाकिस्तान में तानाशाही के लिए माग 
प्रशस्त कर दिया । मुसलिम लीग ने किसी विरोधी दल को उमरने नही दिया था एव 
उनका निमम दमन किया जाता रहा । 

जापान में दलोय पद्धति 

जापान मे राजनीतिक दलीय व्यवस्था का इतिहास पुराना है। 890 ई में 
प्रतिनिधि शासन की स्थापना के पूव ही जापान मे राजनीतिक दलो का विकास प्रारम्म 
हो चुका था। उदार दल (2790०) प्रथम ओर प्रगतिशील दल ((आंग्रण४०) 
द्वितीय दल था। इन दलो ने सवेधानिक शासन के निर्माण के लिए प्रयत्न किया । परतु 
884 ई मे इस दोनों दलों का दसन कर दिया गया । 898 ई मे दोनो दलो ने 
मिलकर सर्वैधामिक दल (एणश्याणाणात्र। ऐ9) का निर्माण किया। कुछ समय 
बाद प्रयतिवादी इस दल से पृथक हो गये और एक नवीन दल (प्र५ए०८ 2णाभ्रापाण॥थ 
एथ४9) का गठन किया । 98 ई मे जापान मे प्रथम दलीय शासन की स्थापता 
हुई । कुछ समय पदचात 'लोकप्रिय शासन का दल' ()४॥5७/०) नामक नवीन दल 
की स्थापना हुई | स्मरणीय है कि जापान में प्रथम विश्वयुद्ध के वाद लोकदल्त का 
तीव्र गति से विकास हुआा था । 925 ई में सावभौमिक वयस्क मताधिकार प्रारम्भ 
हुआ । इसी समय औद्योगिक विकास के कारण श्रमिक दलो की स्थापना हुई। 
समाजवादी विचारधारा के चारा दलो--श्रमिक कृपक दल, जापान कृपक दल, समाज 

बादी लोकतानतविक दल और जापान श्रमिक कृपक दल--की एक साथ स्थापना हुई। 
इन वामपथी दला में एकता नही थी । यही स्थिति अनुदार दला वी थी । 93] ई 
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में जापान से सनिकवाद का उदय हुआ। युवक सँलिक अधिकारिया ने प्रमुख अधि 
कारियो की हत्या कर दी और शासप मे घुस वेठे। 940 ई में वामप्रधी जोर 
दक्षिणपथी दल राजनीतिक क्षितिज से तिराहित हुए ॥ द्वितीय विद्वयुद्ध के समय 
जापान में केवल दो--सियुलकाई ($0४०॥६७॥) एवं मिनसीटो (0750/०)--प्रमुस 
दल ये । 

945 ई में द्वितीय विश्वयुद्ध क पश्चात यह दल अनुदार दला के रूप मे उमर 
कर आये । इसके अतिरिक्त साम्पवादी दल एवं समाजवादी लाकतान्पिक दल या भी 
उदय हुआ । कुछ छोड दला का भी विकास हुआ था | लेकिन 953 ई में जापान में 
द्विदलीय पढ़ति स्थापित हो गयी थी। दो प्रमुफ दल ये हैं. (१) उदारबादी 
लोकताविक देल (2/909॥7507/0), एवं (2) जापान समाजवादी दल (०४ 
9038४900) 

() उदारवादी लोकतानतिक दल--बह जापान का अनुदार दल है। 955 
ई में इसकी स्थापना हुई थी । इसे उद्योगपतिया और व्यापारिया दा समघन प्राप्त है। 

(2) जापान समाजवादी दल--समाजवादी दल का 947 ई के विवायया 
में असाघारण सफलता मिली थी। दल के उप्रवादिया भोर उदारादिया कः मध्य 
मतभेद उत्पन हो गये थे । ।95] ई की श्ात्ति-साघ के प्रश्न वा लेफर दल विप- 
दित हो गया था । दक्षिणपथी सदस्यो न माघ वा समथन विया नौर वामप्रपिया न 
विरोध । दामपथी साम्यवादियों के सहयागी थे । 955 ई के पश्चात परत दोना गुदा 
में एकता स्थापित हुई और जापान समाजवादी दल को स्पापना हुई। एक सम्ब समय 
तक यह एक विरोधी दल के रूप में काय करता रहा । मद दल स्पत प्रतां, घान्ति औौर 
लोकतान्र का समथक है । 

साम्पवादी दल--जापान का यह प्रमुग दल है। यह जापान से अमरिकी सैनिय 
अडडो को हटाने का पक्षपाती है। 95] पी धाए तर्सा घ गो समाप्त करन का सम 
थक है ओर साम्यवादी गुट का पक्ष पोपक है । यह जापान 4 साइततीय सयुक्त मार्ष 
का प्रतिनिधित्व करता है। जापान मे माम्यवादियां या प्रभाव पट रहा है ॥ 949 
ई में प्रतिनिधि सदन मे इसके 33 सदस्य घ। 95$ मे यह सस्‍्या पटपर परत 
4 रह गयी है। 

जापान की दलीय व्यदस्था फी मुस्य विश्येपदाएँ निम्नवढ है 

(3) जापानी दलीय पद्धति पाइयपर्य समय औौर कर डा परिषास है । 

(2) इनक वियास में दरूमाल ने मह्वयूर कमियां लिदाय्य है । 

(3) दला के पिद्ास जौर समदत मे पम वा प्रमुष हाय नहीं रहा दै 

(4) १953 ई में झापात में रहुइकोद स्यरस्दा प्रदो रत रखे है। हर 

(5) जापान के समी देता शा सपा एउमा है झुपात प्राइक दव हो वि 
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शालय एवं आतरिक विभाग होता है । लेकिन दला की वित्तीय व्यवस्था और अनु- 
शासन एक समान नही है। 

सक्षेप में, सही अर्थों म जापान में राजनीतिक दला का अमाव रहा है। वहाँ 
अधिकतर राजनीतिक समूह रहे हैं । वे अपना नाम बदलते रहे हैं और सदस्यगण एक 
दल से दूसरे दल में शामिल होते रह हैं। जापान क सविधान म॑ अमेरिको ओर ब्रिटिश 
परम्परा के अनुसार राजनीतिक दलो को मा यता नही दी गयी है। दलो में गुटव दी ओर 
सघप सामाय वात है । द्विदलीय पद्धति का विकास ससदीय प्रणाली के अनुरूप है। 
जापान के दल अपने नेता के चारो भोर केद्धित होते हैं । व्यक्तियूजा का वहाँ 
प्राधान्य है और नंतृत्व उच्च वर्गों के हाथ में है । 


परिशिष्ठ ॥ 
भारत में सवेधानिक सशोधन 





अक्टूबर 975 तक भारतीय सविधान मे कुल 39 उश्योषन हो चुके हैं। 
40वाँ स्रद्याधन प्रस्तावित कर दिया गया है 7 2 उवैधानिक उश्योषनों मे से स्याब- 
हारिक कठिनाइयो के निवारणाघथ छः सशोघन जयात तोतरा पाँचवाँ, 335वाँ, 
36वा, 39वा एवं 40वा पारित किये पये हैं। पया--तोतरे सदघानिक उशोषन 
द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 वी अल्पप्टवा के निदारणाश उसे स्पष्ट करते हुए 
लोक हित म इप्टकर उद्योग्रे के बतिरिक्त उसने उनके उत्पाद खाद-्ददर्षों विल्हन 
तेल, टारो क॑ धारे, कच्ची रई, कच्चे पटसस को जौर डोड दिया पा ॥ ऐसा करना 
बुद्धिमत्तापूण था । स्मरणीय है उस समय देश खाद्य-सकठ से एुडर रहा पा। पाँचवें 
सशोधन द्वारा अनुच्छेद 3 अर्थात नये राज्या का निमाघ तपा बतरयन राज्यों के छेद, 
सीमाओ या नामों के परिवतन के विषय म॑ यह ब्यदस्पा की ययो शो कि ऐसे विश्ेदक 
सम्बाधित राज्यों के विधानमण्डलो की नेजे जायें जौर वे राज्य एक निरिदत अदधि मे 
अपना विचार प्रकट करें। उस अवधि के समाप्त होने पर हो सम्दीएत डिधरमक को 
ससद के किसी सदन म॑ पुन स्थापित किया जाय। यह न्यादिरू एव सरत प्रारशन एा। 
इससे राज्य विधानमण्डलो को एक निश्चित समय में अपने दिद्ार म्पल करना अनिगाय 
कर दिया गया था। 32वाँ सशोधन दल-बदल को सामाजिक नतेरूपा-बिहोन भारतोय 
राजनीति कौ अवाछनीय प्रवृत्ति पर रोरू लगने के लिए पारित किया एटा । ददि 
कोई सदस्य जिस दल का सदस्य है, उसके तिर्देश के दिस्द्ध मारान रएगा है था इज 
छोडता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो डातो है। 323 सशोषन (मई 974) 
द्वारा ससदीय सदस्यों एवं राज्य विधायकों के सम्दघ में स्वेष्छित स्थायरष्ो को हो 
स्पीकरा एव समापतियो द्वारा स्वीकृत करने की ब्यवस्पा को यो पो। इसके रोफे एुबर5 
की घटनाएँ थी जहाँ के अनेक विधायकों से #लपुदरक स्पापपतर हि पदे पे। 36३ 
सशोधन (मई 973) के द्वार 4974 की जनधघनता के शाधार पर को के 





]_ 27 सशोघनों का उल्लेख पृष्ठ 73-76 पर किया जा धुका हे । 
एवं 29वें तथा 32वें से लेकर 40र३ं तक जघातु 82 दे योए्नों 


प्रस्तत है ॥ 
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सदस्य सख्या 525 से बढ़ाकर 545 (525 सदस्य विभिन्न राज्या स और 20 केद्रीय 
क्षेत्र त) कर दी गयी है । 39वें सथोधन (अगस्त 975) द्वारा राप्ट्रपति, उपराष्ट्र 
पत्ति, प्रधानमान्री एवं स्पीकर वे निर्वाचन को भ्यायपाजिका की जाँच वे बाहर रखा 
गया है। यह भी व्यवस्था की गयी है कि ससद विधि द्वारा उपरोक्त पदा से सम्वाधित 
निर्वाचन-विवादों के निणय हेतु नयी व्यवस्था करगी जिस पर अदालता मे कोई काय- 
वाही नहीं हो सकेगी ।* विधि मश्री थ्री हरि रामचन्द्र मोखले का कथन है कि इन 
उच्च पदीय व्यक्तिया को जनता के बहुमत से चुना जाता है भत यह ह्ास्यास्पद होगा 
कि उतके निर्वाचन की वधता को ययायपालिका जाँचे । 

40वें सशोघन' (अगस्त 975) द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति, प्रधानमत्री, राज्यपाल अपने पद से सम्बद्ध कतथ्या के पालन करते हुए 
किये गये कार्यों, बाता या चीजा फे लिए भी मायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं 
होगे । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 36 (2) एवं (3) म॑ सश्योधन द्वारा उपरोक्त अधि- 
कारियो को अपने कायकाल के पूव एवं दौरान था पदत्याग के पश्चात किसी मामले 
के सम्बध मे फौजदारी कायथाही एवं गिरफ्तारी की छूट दी गयी है। विधि मत्री 
श्री गोखले का कहना है कि हमारी लोकतत्रात्मक गणराज्यीय घासन प्रणाली में 
प्रधानम जी का पद भी यप्ट्रपति एवं राज्यपाल की भाँति ही ऊँचा है । 

सामाजिफ परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मोलिक अधिकारों विषयक दो सद्यो 
घन पारित किये गय हैं। यथा--29वें सशोधन (जून 973) के द्वारा नवम्‌ सूची 
की 64 प्रविष्टियो के पश्चात केरल भूमि-सुधार विधेयक, 964 एवं 97] को तथा 
34वें सशोधन (अगस्त 974) के द्वारा नवम सूची मं 7 अय प्रविष्टियां को जाडा 
गया था। इन सशोधनों के द्वारा इन भूमि-सुधारक विधियों को “यायिक निरीक्षण से 
संरक्षण प्रदान किया गया था । 

ऐतिहासिक परिस्यितियों के फलस्वरूप 33वाँ, 37वाँ, 38वाँ अर्थात तीन 
संशोधन पारित किये गये थे। 33वें सशोधन (दिसम्बर 973) द्वारा तैलगाना एवं 
आ ध्र प्रदेश के विवाद को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गयी थी ओर एक छ 
सूत्री प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। 37वें सशोधन (मई 975) के द्वारा अरुणाचल 
को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया । 38वें सशोधन (अप्रैल 975) के द्वारा 
सिक्किस को भारत का 22वा राज्य स्वीकृत किया गया एवं वहाँ के चोग्याल के 
सामतवादी सध्ययुगीन एकत-जीय व्यवस्था प्रधान पद को समाप्त किया गया था। 
यह सिक्किम में लोकत त की विजय थी एवं जब भावना के अनुकूल सद्ोधन था । 


2 सर्वोच्च 'यायालय ने झ्य दरा गाधी निर्वाचन-विवाद में निणय देते हुए 39वें 
सवधानिक सपद्योधन की घारा 4 को अवध घोषित करते हुए रद्द कर दिया। 
-786 झग्ाबंावा 2825, प०छ एथ॥ा, /०एए 40, 975 


यह 47वें सवधानिक सशोधन के रूप मे ससद मे प्रस्तुत किया गया है । 


ध] 


परिशिष्ट 2 
केशवानन्द भारती विवाद 





सर्वेधानिक सशोधन से सर्म्वा घत एक महत्वपूण विवाद केशवान"द भारती 
विवाद है । बेशवानद भारती विवाद म॑ दिये गये ऐतिहासिक निणय मे गोलखनाथ 
विवाद में दिये गये मिणय को बदल दिया है। केरल के श्री केशवान-द भारती एवं दो 
स्राव मात्रिका तथा दो भृतपुव नरेशों ने सविधान के 24वें, 25वें, 26वें एवं 29वें 
सशोधनो की वैधता को चुनौती दी थी। इनकी सुनवाई सर्वोच्च यायालय की 3 
“यायाघीशा की पीठ ने की । 'यायालय ने 24वें सशोधन को वैध ठहराया एवं मौलिक 
अधिकारो मे ससद के सशोधन के अधिकार को स्वीकार किया । इस निणय से 
गोलखनाथ विवाद का निणय बदल गया। 23वें सशोधन के अधीन अनुच्छेद 3(ग) 
के प्रथम भाग को 6 क विरुद्ध 7 के समथन से उचित ठहराया गया लेकिन दूसरे 
भाग को अवैध घोषित किया गया । 29वें सशोधन को मुरूष -्यायाधीश के अलावा 
अय सभी “यायाघीशा ने वैध ठहराया । “यायालय के छ “्यायाधीशो ने यह मत व्यक्त 
क्या कि सशोधन' का अधिकार ससद को यह शक्ति नही देता कि वह ऐसे परिवतन 
कर दे जिससे कि सविधान मिष्क्रिय या समाप्त हो जाय । मुख्य “यायाधीश “याय 
मूर्ति सोकरो ने अपने निणय मे कहा था कि 363वे अनुच्छेद के यह शब्द 'इस सविधान 
से सशोधन” ससद को मूलाधिकारो को समाप्त करने या सविधान के मूल ढाचे में 
परिवत्तन का अधिकार नही देते हैं । 

सर्वोच्च -यायालय के समक्ष अनेक अपीलें एवं रिट पिटीशने खदानों, कपडा 
मिलो एवं चीनी मिलो के सम्बंध में विचाराधीन है । कुछ तो 97 से विचाराधीन 
हैं। ये अपीले या रिठे केशवान-द भारती एवं 970 के बंक राष्ट्रीयकरण विवादों मं 
दिये गये निणयो पर आधारित हैं। कुछ अपीलो एवं रिटो के दौरान सर्वोच्च न्यायालय 
से वार-बार सरकारी वकीलो की ओर से मौखिक रूप म यह अनुरोध किया गया कि 
केशवान-द भारती एवं बैक राष्ट्रीयकरण क॑ विवादो में दिये गये निणया पर 
कया जाय। सर्वोच्च यायालय ने इत फसलो पर पुन विचार करना 
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लिया था! ओर सुनवाई भी 0 नयम्बर मा प्रारम्म हुई पी? परतु दा दिन प 
मुख्य यायापीश श्री ए एन र ने सुनवाई परन वाली 0 “ययायाधीणां था पा 
मगर कर दिया बौर पहा नि हम यह दस रह हूँ कि अधिकाशत तब हुवा मे कि 
रहे हैं (“५४८ 90 6 घा8एग्राध्याड घ० ॥ 06 8॥)* | 





]. 7४% सजबंमाबा यश, पटछ ऐलए, 0० 22 975 * 
2. उछढ ० ॥], 975 
3 उहव , प०० 3, 975 


